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मुद्रा का उदुगम और विकास 
(0गष्ा था 9०घ८फ्गधा। मैवणा८५) 


यह बहना पठिन है जि मुद्रा बा आविष्यार क्सि समय ओर बिन परिस्थितियों म हुआ | 
जैसा विदित है आरम्भ म यग्तु विनिमय प्रणाली ही कायशील थी अर्पात्‌ एक वस्तु मा दूसरी 
वस्तु के साथ विनिमय हुआ बरता था। परतु वालागर मे बस्तु विनिमय प्रणाली से अनेय 
कठिनाइय। उत्पनं होंगे लण और यह श्रणातरा अत्यत असृविधाजनकः बन ग्रगी । बहु विनिमम 
प्रणाली वी इन असविधाआ से बचने व लिए हो मुद्रा का आविध्कार विया गया था । मुद्रा के उद् 
गम क॑ बार म मुख्यत दा र!िद्धात प्रतिष्रादित बिय गये हैं 


() धुदा फा आाकल्मिफ जम सिवाल--एस सिद्धातत के अनुगार सुद्रा बी गिरा ब्यक्ति 
द्वारा घाज नहा थी गयी वा के यह तो सापव या सयोगवर्शोही मिल गयी। प्रा० सार डग 
($9०व॥॥९) ने टगी सिद्धएत वा समन जिया है | उनके अनुसार जैस जेंगे वित्िमय वा प्रचलन 
बढता गया वैस वैसे तागा ने विसा विनिमय वे साध्यम का प्रयाग बरना आरम्भ कर दिया । इस 
प्रवार किश्ली एक वस्तु का मुद्रा मात जिया गया और उसी ये साध्यम स विनिर्मेय-वाय सस्पुप्त होने” 
लगा। परतु बाव/तर मे एबं वस्तु दूसरी वस्तु को तुलना मं अधिब उपयुक्त प्रतीत हाने लगी । 
उस वस्तु ने पुरानी वस्तु का स्थान ग्रहण बर लिया। इस प्रहार स्पप्ट है कि मुद्रा बा अस्तित्व मे 


लात के जिए मानव ने >पनी ओर से बोई विशेष प्रयत्न नहा क्या बल्कि गह तो स्वत ही 
अस्तित्व म॑ आ गयी थी। 


(2) मुद्रा का आयश्यकता-अनुसधान सिद्धान्त--इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का 
अआ्पिन्घएा, वफत| फ्िग्लिए्या, णो, पत्जिपल्एए, एप अत्पत्एय्त्भ, गो, पल, पे प्उथते, यार सत्य पर्स प्त्यय 
क्या ग्रया था भर्थात मद्रा का अस्तित्व भ खान क लिए मनुष्य द्वारा सचेत प्रमत्व (एजा5टा005 
शींठा।) क्या गया था | जैसा विदित है पस्तु विनिमय वे अतगत मुख्य कठिनाई वस्तुओ का 
मूयय आवन वी थी अर्थात इस प्रणातरी के अरगत यस्तओ मे सूल्य आऑकने के लिए किसी एक 
सामूहिक मापक का अभाव था । इंग़ी कठिनाई को दूर बरने के लिए मुद्रा का आविष्वार क्या 
गया था । प्रारम्भ म॒जित घरतुओ को सुद्रा का बाथ करने के लिए चुना गया, दे बेवल सामूहिक 
मापक का ही काम देती था। सभी वरतुओ के मुल्य मुद्रा बे लिए चुनो गयी वस्तु के रूप मे व्यक्त 
किय जाते थे । प्रो० क्राउधर ((०७४ै॥९४) इसी सिद्धात का रामथन बरते हैं। उनवे अनुसार 
सुद्रा निस्सदेह एक आविष्कार ही था । 


उक्त दोना सिद्धातों के समथन तथा विरोध म॑ बहुत कुछ कहा जा सकता है परतु इस 
प्रकार के विवाद स काई व्यावहारिक लाभ नही निकलता । हमारे लिये तो इतना जान लेना ही 


पर्याप्त है कि किसी न किसी प्रकार मुदा अस्तित्व से आयी और काला तर मे इसका विकास द्वोता 
चला गया । 
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मुद्रा निम्तपिखित चरणों ($/32८5) मे से होकर विकसित हुई है : पी 

(क) वस्तु-मुद्रा--प्रारम्भिक काल मे, जैसा ऊपर बताया गया है, शमी एक वस्ठु को 
मुद्रा के कार्य सम्पन्न करने के लिए चुन लिया गया था। आखेट युग (स्प्र/ए8 8926) में पशुओं 
की खालो, हृट्टियों एव वालो को मुद्रा के रूप मे प्रयुक्त क्या गया। चरागाह गुष (ऐश्शणश 
$0७8८) मे पशुओ की मुद्रा वा कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया गया था । भारत में ऋग्वेदिक 
काल मे गाय ही मुद्रा का कार्य सम्पन्न करती थी। अफीका के कुछ देशो में बकरी को मुद्रा के रुप 
मे प्रयुक्त किया गया | कृषि युग (#शाव्पाशाओं 5486) में कृषि-पदार्थों अर्थात्‌ गेहूँ, चावल 
आदि को पुद्रा का कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया गया था। इस प्रकार विभिन्न समयो पर 
विभिन्न वस्तुओ वा मुद्रा के रूफ में प्रयोग किया गया था । 

(ब) धातु-मरद्ा--प्राचीनकाल मे मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने वाली उक्त वस्तुओ में 
कई प्रकार के दोष व त्रुटियाँ पायो जातो थी। उदाहरणार्थ, उक्त वस्तुओं में विभाज्यता (काश- 
धाश9), स्वल्पता ($ल्‍४०/५) तथा अक्षयशीलता (ए्शए75%0207॥9) आदि के गुण नहीं पाये 
जाते थे । अतः मुद्रा-वस्तुओ में इन गुणो के अभाव के कारण लोगों को अनेक वठिनाइयो व 
असुविधाओ का सामना करना पडता था । कालान्तर मे मनुष्य ने कुछ ऐसी वस्तुओं बी खोज 
करनी आरम्भ की जिनमे मुद्रा के उक्त गुण विद्यमान ये। इस खोज के परिणामस्वरूप अब धातुओं 
का मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा । प्रारम्भ में लोहा, पीतल, ताँवे आदि का प्रयाग किया गया 
और इन धातुओ के टुकड़े विनिमय के माध्यम के रूप मे प्रचलित होने लगे | बाद में चलकर इन 
घातुओ का स्थान अन्य धातुओ अर्थात्‌ सोने, चांदी ने ले लिया। अब सोने, 82 के टुकड़े ही 
मुद्रा के रूप में का क्त होने लगे। धीरे धीरे यह अनुभव किया जाने लगा कि सोने-चाँदी के य टुक्डे 
न केवल भद्दे ही हैं, बल्कि चालाक व्यक्ति उनमे से धातुओ के कुछ अश निकाल भी लेते है। इस 
प्रकार धीरे-धीरे घातुओ के टुक्डो के दजाय उनके सिक्‍का का प्रयोग हा लगा। कहा जाता है 
कि घातु-सिक्‍्को का प्रयोग सर्वप्रथम लिडिया ([./09) और मिस्र (5899) में क्या गया था। 
इस प्रकार पर्याप्त समय तक घातु-सिक्‍कों का प्रयोग होता रहा, परन्तु अब धीरे-धीरे धातु-सिवको के 
प्रयोग में भी कुछ कठिनाइयाँ अनुभव होने लगी | धातु-सिक्‍्करे न वेवल भारी ही थे, वल्कि उनके 
प्रयोग से देश को आधिक क्षति उठानी पड़ती थी क्योकि लगातार प्रचलन के कारण वे कापी 
घिस जाते थे । इसीलिए कागजी मुद्रा (297९ (:णा८॥०५) का आविष्कार क्या गया, क्योंकि 
कागजी मुद्रा मे वहनीयता (7०५४७॥0५) तथा मितव्ययता (८००००॥७५) के दोनों ही गुण विद्य- 
मात्र थे। कागजी मुद्रा न केबल हल्की होती है, वल्कि इसके प्रयोग से देश को किसी प्रकार की 
आधिक क्षति भी नही उठानी पडती। इस प्रकार धीरे-धीरे सभी देशों भे कागजी मुद्रा का प्रयोग 
बढने लगा। परन्तु प्रारम्भ में कागजी मुद्रा धातु-सिक्रों में परिवर्ततशील (००ए८:७ए९) थी, 

अर्थात्‌ कागजी नोटो के बदले धातु-सिकके प्राप्त क्ये जा सकते थे। परन्तु धीरे घीरे यह अनुभव 
क्या जान लगा कि विनिमेय (परिवर्तनश्ील) कागजी मुद्रा (00एए:८४०१९ ?४ए८६ एणाणा०)) 
में लोच का पूर्ण अभाव रहता है। परिवर्तनशील कागजी मुद्रा का निर्येम ((5576) तभी सम्भव हो 
सकता है जबकि उतनी राशि के धातु-सिक्तके मुद्रा अधिक्षरण (707९87५9 80॥07709) के पास 
सुरक्षित रखे जायें । इससे «शगजी मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने मे कठिनाई का सामना करना पडता 
था। इसके अतिरिक्त, यह भी उचित नहीं समझा जाता था कि घातु सिक्‍को को प्रारक्षित निधि 
(86$७४७ ७०) में बेकार रखा जाय। इस प्रकार अविनिमेय (अपरिवर्तंतशील) कागजी मुद्रा 
(67007४थ/7७६ 78७६ 0प्राथा८४) का आविर्भाव हुआ। अपरिवतंदशील _कागजी मुद्रा धातु- 
सिक्‍को में नहीं बदली जा सकती, लेकिन फिर भी बडे पैमाने पर सभी देशों में आजकल इसका 
प्रचलन है, क्योकि लोगो को अपनी सरकार मे पूर्ण विश्वास है और इसी विश्वास के आधार पर 
ही अपरिवर्ततशील कागजी मुद्रा श्रचलित रहती है । पश्चिमी देशो मे तो मुद्रा का और भी अधिक 
विकास हो चुका है। वहां पर तो क्यगजी मुद्रा से भो अधिक महत्व साख-मुद्रा (छध्वा। ](०घ९५) 
को दिया जाता है ।' अधिकाश भुगतान (989गाथा/$) चैको, हुण्डियो आदि जैसे साखपत्रो के 

माध्यम से ही किये जाते हैं । यह मुद्रा का नवीनतम रूप है। 

सुद्रा की परिभाषाएँ 

(एएशीकागा$ ० ३ध०ाढ)) 

मुद्रा का अग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'मती' (707८५) है । यह शब्द लैटिन भाषा के 'मौनेटा! 
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4) शब्द से निकाला गया है। मौनेटा, देवों जूनो (5040८$5 307०) शा ही दुमरा भाम 
हक गा का प्राचीनराल में रोम में सिक्रो था टबत देयो जूनों बे मन्दिर मे ही हुआ 
करता था। प्राचोन रोम मिवासी देवी जूनों को “स्वर्ग को रानी' दहवर सम्बोधित जिया गरते 
थे। इसवा अधे यह हुआ हि खुद्रा मे रोमन लोग स्वर्गीय आनन्द मरी बल्पता डिया करते थे । 
इसलिए मुद्रा का निर्माण देबी जूनो दे मन्दिर भे किया जाता था। 

विभिप्र लेखवों द्वारा “मुद्रा' शब्द वी विभिक्न परिभाषाएं बी शयो हैं विन्‍्तु हम इन पररि- 
भाषाओं की सुस्यत दो वर्गों मे बॉँट सकते हैं. (क) विस्तार वे आधार पर वी गयी परिभाषा, 
और (सख) भ्रद्ेत्ति बे आधार पर की गयी परिघाषाएँ]॥ 

(क) विस्तार के आधार पर शी गयी परिमाषाएं--विस्तार के आधार पर को ग्रगी प्ररि- 
भाषाएँ तौन प्रदवार की है 


() विस्तृत परिभाषाएँ, 
(2) सजुबित परिभाषाएं, और 
(3) उचित परिभाषाएँ । 


() विस्तृत परिभाषाएँ--इस बर्ग में हम प्रो०_ हार्टल विदर्स (#्वा॥०५ ५४८४) की 
परिभाषा को सम्मिलित बर सकते हैं। ह्वार्टले विदर्स बे कपनानुप्तार, “मुद्रा. यह है जो मुद्दा का 
कार्य करतों है । ! मुद्रा वी यह परिभाषा काफी व्यापक है । इस परिभाषा के अनुसार उन सभी 
बस्तुओ को हम मुद्रा में सम्मिलित वर सकते हैं जो मुद्रा के कार्प को सम्पन्न करती हैं। इस प्रकार 
धातु-सिक्‍के एवं बरेंसो मोट ही मुद्रा नही हैं, वत्ति चैक हुण्टियाँ, विनिमय-पत्र इत्यादि भी मुद्रा 
में सम्मिलित किये जा सकते हैं क्योकि चैक, हृुण्डियाँ, विनिमय-पत्र आदि सभी मुद्रा वे बार्य सम्पन्न 
करते हैं । इस परिभाषा ने मुद्रा वे छेन्र को याफो विस्तृत बर दिया है। परन्तु कुछ अपशास्त्री 
इस परिमापा से सहमत नहा हैं। उनका विचार है कि इस परिभाषा ने मुद्दा के क्षेत्र को आवश्यकता 
से अधिवः विस्तृत बर दिया है । 

(2) सकुचित परिभाषाएं--प्रो० रॉयटेंसन (8005८500) को परिभाषा सड्ुंचित परि- 
भाषाओं वा प्रतिनिधित्व करती है। रॉबटंसन के क्यतानुसार, मुद्रा एक ऐसो यस्तु है शो अन्य 
वस्तुओं बे' मूल्यों के भुगतान से या दूसरे व्यावसाथिब' दायित्वों को निबटाने सें विस्तृत शप से 
स्वीकार को जाती है। * यदि इस परिभाषा का विश्लेषश किया जाय मो बेवल धातु-ग्रुद्रा (0९(॥॥0 
ग07९9) ही वास्तव म, मुद्रा कहलाने बी अधिवारी है, बयोकि केवल घातु- रा को ही विस्तृत 
रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार रॉवर्टेंसन के अनुसार केवल धातु-सिककों को हो मुद्रा 
की श्रेणी म सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु अधिकाश अथंशारण्ों इस परिभाषा रे राहमत 


नहीं हैं, क्योकि उनका विभारानुसार रॉबटसन की उक्त परिभाषा सुद्रा मे क्षेत्र को आवश्यकता 
से अधिक राकुचित बना देती है । 


(3) उचित परिभाषाएं--कुछ अर्थशास्त्रियों ने ने तो हार्टले विदर्स की विस्तृत गरिधावा 
और न ही रॉबटंसन की सकुचित परिभाषा वो स्वीकार किया है । उन्होंने इन दोनों परिभाषाओ 
के बीच के विचार को अपनाया है। प्रो० एली (89) तथा डॉ० भाशल (]4७:50॥०)) जेसे अच- 
शास्त्रियों ने इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है। प्रो० एली ने क्थनानुरार, “मुद्रा कोई भी ऐसी 
वस्तु हो सकतो है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप मे स्वतन्नतापूर्वक हृस्तातरण होता है और 
जो सामान्यत ऋणों के अन्तिम भुगतान में ग्रहण को जातो है ।'”3 डॉ० साशल ने भी इससे मिलती- 
जुलती परिभाषा प्रस्तुत की है। उनवे अनुसार, “मुद्रा से थे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसो 
विशेष समय अथवा स्थान पर बिना किसो प्रकार के सम्देह अथवा विशेष जाँच के वस्तुओं सभा 
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मुद्रा तथा उसके 3 


के रूप पे तो मार्क मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता था| इस प्रकार जमैंनी मे उस समय दो प्रकार 
की मुदाओ का प्रयोग किया जाता था--अमरीकी डालर गूल्य-मापक के रूप मे और मार्क मुद्रा 
विनिमय-माध्यम के रूप में । दूसरे विश्व युद्ध के पश्वात्‌ चोन मे भी ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई 
थी | चौनी मुद्रा का इतनी तेजी के साथ प्रसार हुआ था कि उसका प्रयोग मूल्य माषक के रूप में 
लगभग बन्द हो गया था। साधारणत दीर्घकालीत प्रसविदे अमरीको डालटो के रूप मे किये जाते 
थे, जबकि विनिमय माध्यम के रूप मे चीनी मुद्रा का ही प्रयोग होता धा। 

(ख) गौण फार्य--इस शीर्षक के अन्तर्गत हम मुद्रा के सहायक क्षथवा गौण कार्यों का 
अध्ययन करेगे । 


(]) मुद्रा स्थगित भुगतानों (0०क्षप्र्त 03907८॥७७) का मान है--वस्तु विनिमय प्रणाली 
के अन्तगंत उधार का लेना व देना प्राय एक कठिन समस्या हुआ करती थो। मुद्रा के अभाव में 
लिया गया उधार वसम्तुओ व सेवाओ के रूप में ही लौठाया जाता था, परन्तु आधुनिक द्रव्य-प्रणाली 
के अन्तगंत उधार लेने व देने मे बहुत सुविधा हो गयी है। अब उधार मुद्दा वे' रूप मे ही लिया 
जाता है और मुद्रा मे ही लौटाया जाता है, भर्यात्‌ मुद्रा स्थगित भुगतानो के मान का कार्य कर रही 
है । निम्न तीन कारणों से मुद्रा इस वाय को सम्पन्न करने मे अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध हुई है 

(अ) अन्य वस्तुआ कौ तुलना में मुद्रा का मुल्य अधिक स्थिर होता है। यह तो नही कहा 
जा सकता कि भुद्रा के मूल्य मे परिवतेन ही नही होते, परन्तु यह निश्चित ही है कि दूसरी वस्तुओं 
की अपेक्षा मुद्रा के मूल्य में कम परिवर्तन होते हैं । यही मुख्य कारण है कि स्थगित भुगतातों के 
लिए मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है। इससे भुगतान जैने अथवा देने वाले दोमो पक्षों को ही 
आधिक हाति का कप्त भय रहता है। 


(आ) अन्य वस्तुओ की अपेक्षा सुद्रा भे टिकाऊपन भी अधिक होता है। इसलिए स्थगित 
भुगतानो के मात्र के रूप में इसका प्रयोग उपयुक्त रहा है ) 

(६) मुद्रा में सर्वग्राह्मता (8००६७) 2००४ए४७४॥))) का गुण होता है जिसके कारण हर 
समय लोगो को इसकी आवश्यकता बनी रहती है । 

मुंद्रा फा स्थगित भुगतानों के मान के रूप मे बडा महत्व है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
2288 कारण उधार लेना व देना आसान हो गया है और इससे अल्प विकप्तित देशो के आधिफ 

हास को बहुत प्रोत्साहन मिल्ला है| 

परन्तु स्थगित भुगतानो के मात के रूप मे मुद्रा मे कुछ दोष भी पागे जाते हैं। मृदा का 
मुख्य दोष यह है कि इसके अपने ही मूट्य भ समय-समय पर परिवर्तन होते रहते है जिनसे कभी 
ऋषियों (0९०07$) तथा कभी-रुभी ऋणदाताओं (८20॥/0५४) को आर्थिक हानि उठानी पडती 
है। सदाहरणाथे, यदि कीमतो के बढ जाते से भुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो ऋणदाताओ को 
हामि होती है और ऋणियों को लाभ होता है | इसके विपदीत यदि कौमतो वे गिर जाने से पुद्री 


का प बढ जाता है तो इससे ऋणदाताओं को लाभ होंता है परन्तु ऋणियों को हानि छठाना 
पडली है । 


(2) मुद्रा ऋ-शक्ति का सचय है--जै सा विदित है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत 
बचतें (58४983) प्राय म्रुसाहित होती थी। इसका सुख्य कारण यह था कि उस समय सुद्रा 
के अभाव के कारण लोग बजे वस्युओं के रूप से किया करते थे । बल्तुएँ आय नश्वर (फछाआओ- 
80०) होती हैं, इसलिए उस समय चोगो द्वारा वो गयी बचते भी स्थायी नहीं होती थी। इसके 
अतिरिक्त, वस्तुओं के रूप मे वचत करते के लिए अधिक स्थान की क्षावश्यकता भी पड़ती थी । 
इसीलिए बरतु विनिमय प्रणाली के अधीन बचतो की दर बहुत कम होती थी। परच्तु मुद्रा के 
आविष्कार क॑ फलस्वरूप अब ऐसी व नहीं रही | अब लोगो द्वारा बचते वस्तुओ के रूप मे नही 
बल्कि मुद्रा के रूप में को जातो है। इसीलिए अब वे (बचतें) स्थायी होती हैं। इसके अतिरिक्त, 
मुद्रा के रूप मे बचत करने से बहुत कम स्थान की आवश्यकता पडतती है और सबसे महत्वपूर्ण बात 
तो यह्‌ के कि वस्तुओं की अपक्षा मुद्रा के मूल्य से वरिवर्तेन बहुत कम होते हैं । अत मुद्रा के रूप 
भें की गयी बचते वस्तुओं के हूप में की गयी बचतो की तुलन्त से जधिक सुरक्षित रहती हैं । इसके 
अतिरिक्त, मुद्रा के आविष्कार ने पूंजी सचय को सम्भव बढ्य दिया है और पूंजी-सचय पर ही, जैसा 
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बिंदित है, देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है । दूसरे शब्दों मे, मुद्रा के आविष्कार ते ही 
आशश्क विकास को सम्भव बनाया है। 

(3) मुद्रा कप-शक्ति को हस्तान्तरित करने का साधन है--आधिक विकास के साथ ही 
साथ चिनिमय के क्षेत्र मे भी विस्तार होता चला गया। वस्तुओं का क्र्य-विक्रय अब दूर-दूर तक 
होने लगा | इस तरह क्रय-शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरित करने की आवश्यक- 
कता उत्पन्न हुई । मुद्रा ने इस कार्य को बडी सुगमता व कुशलता से सम्पत क्या। चूँकि मुद्रा मे 
सामान्य स्वीकृति का गुण विद्यमान है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी 
सम्पत्ति को बेचकर किसी अन्य स्थान पर नयी सम्पत्ति खदीद सकता है। इसके अतिरिक्त, मुद्रा 
के ही रूप में धन का लेन-देन होता है। मुद्रा के इस गुण के कारण ही क्रय-शक्ति को एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्तित को हस्तान्तरित किया जा सकता है! मुद्रा के इस कार्य का सामाजिक एवं आधिक 
जीवन मे बडा महत्व हैं। इसी के कारण कुछ लोगो के पास पड़ा हुआ बेकार धन ब्याज देकर 
अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादक कार्यों मे लगाया जा सकता है । 

(ग) आकस्मिक कार्य--मुद्रा के इन कार्यों का वर्णन प्रो० किनले ((॥॥८9) द्वारा किया 
गया है। उनके क्थनानुसार उन्नत तथा विकसित देशो मे उपरोक्त कार्यों के अलावा मुद्रा द्वारा 
कुछ अन्य कार्य भी सम्पन्न किये जाते है| इन्हे मुद्रा के आकस्मिक कार्य कहा जाता है। जैसे जैसे 
किसी देश का आर्थिक विकास होता जाता है, वँसे-द॑से ही उस देश मे मुद्रा के इन कार्यो का महत्व 
भी बढता जाता है । मुद्रा के आकस्मिक कार्य निम्तलिखित हैं 

(।) मुद्रा साप् का आधार है--वंमान युग मे सभी देशो में साख का महत्व बहुत बढ़ 
चुका है| सभी देशो मे आजकल साखपत्रों (आ००॥ !ए5ए7ए९7/9) का प्रयाग व्यापक पैमाने पर 
होता है। विशेषकर पश्चिम के विकसित देशो म चेकों विनिमय पत्रों आदि का प्रयोग तो बहुत 
बढ गया है । परन्तु स्मरण रहे कि साखपत्रो के प्रचलन का आधार मुद्रा ही है । बिना मुद्रा के 
साखपत्र प्रचलन में नहीं रह सकते । उदाहरणार्थ एक जमाकर्ता (8९9०$॥07) चैक का प्रयोग तभी 
कर सकता है जबकि बैक मे उसके लेखे (4०००७॥६) मे पर्याप्त मुद्रा हो। इसी प्रकार देश का 
केन्द्रीय बैक भी नोटो का निगंमन तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि उन नाटो के पीछे पर्याप्त 
मात्रा मे नकद कोष (०४७१ 7९$८7५६$) न हो । व्यापारिक बैंक भी साख का सूजन नकद कोप के 
आधार पर ही कर सकते हैं । 

(2) मुद्दा सामाजिक आय के वित्तण को सरल बनाती है--वस्तु विनिमय प्रणाली के 
अन्तर्गत मुद्रा के अभाव में सामाजिक आय के वितरण का काय बहुत जटिल हुआ करता था। 
परल्तु मुद्रा के आविष्कार ने इस काय को अब सरल बना दिया है। जैसा विदित है, आधुनिक 
उत्पादन विभिन्न साधनों द्वारा सामुहिक आधार पर किया जाता है, अर्थात्‌ उत्पादन के विभिन्न 
साधन अब मिलकर उत्पादन-कार्य करते है। इस प्रवार कुल उत्पादन मे से प्रत्येक साधन का 
हिस्‍सा मुद्रा मे निश्चित किया जाता है । दूसरे शब्दों मे प्रत्येक साधन को उसके काम के बदले में 
दिया जाने वाला पारितोषिक (7८४7) मुद्रा के रूप मे ही प्रकट किया जाता है । इस प्रकार 
मुद्रा हे आविष्कार से सामाजिक आय को विभिन्न साधनों मे वितरित करने का कार्य सुगम हो 
गया है। 

(3) मुद्रा सॉमान्त उपयोगेताओं एवं सोमित्ल उत्पादकता में समानता ला।े में सहायक 
होतो है--जसा विदित है प्रत्येक उपभोक्ता अपने व्यय मे से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने का 
प्रयल करता है । उसे अधिकतम सन्तुष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जबकि वह विभिन्न वस्तुओं पर 
व्यय इस ढंग से करे कि सभी वस्तुओ से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिताये बराबर हो। 
जब तक सभी वस्तुओ की सीमान्ते उपयोगिताओं मे समानता स्थापित वही होती तब तक वह 
अधिकतम सन्दुष्टि प्राप्द नही कर सकता । अब इन सीमान्त उपयोगिताआ को बराबर करने में 
मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण काथ करती है, क्योकि सभी वह्तुओ की कीमतें मुद्रा के रूप मे ही व्यक्त 
की जाती है! 

केवल यही नही, मुद्रा सीमान्त उत्पादकताओ मे समानता लाने सम भी सहायक सिद्ध होती 
है। जैसा हम जानते हैं, प्रत्येक उत्पादक अपन व्यवसाय मे से अधिकतम उत्पत्ति (प्राकापरापाा 
०एएण), प्राप्त करना चाहता है। परन्तु एसा करने के लिए उसे उत्पादन के पिभिन्न साधनों का 
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इस ढंग से प्रयोग करना चाहिए कि सभी शाधनों की सौमान्त उत्पादकतायें बराबर हो। अब 
सीमान्त उत्पादकताओं को बराबर करने मे मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योकि सभी 
साधनो की सीमान्‍्त उत्पादकतायें मुद्रा द्वारा ही मापी जाती हैं। 


(4) मुद्रा पूंजी को उत्पादकता को बढातो है--जैसा हम जानते है, पूंजी कई प्रकार कौ 
होती है, परुतु मुद्रा पूँजी का तरलतम (70०8 ॥वणा०) रूप है, अर्थात्‌ मुद्रा के रूप में पूँजी को 
किसी भी उपयोग में सगाया जा सकता है। मुद्रा की इस वरलता (0५४४४) के कारण ही 
पूंजी को कमर लाभपूर्ण उपयोगो मे से तिकालकर अधिक लाभपूर्ण उपयोगो में लगाया जा सकता 
है। मुद्रा की इस तरलता के कारण ही पूंणी की गतिशीलता (70०॥॥9) मे बृद्धि हो गयी है। 
अब पूजी को एक कम लाघपूर्ण स्थान से दूसरे मधिक लाभपूर्ण स्थान पर ले जाया जा सकता है। 
इस प्रकार मुद्रा के कारण ही पूँजी की उत्पादकता मे वृद्धि हुई है। 

(घ) अन्य कार्य---मरंद्रा के उक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ और कार्य भी है, जो निम्न- 
लिखित हैँ : 


() मुद्रा शोधन-क्षमता बनाये रखते भे सहायक होती है--मुद्रा का यह्‌ कार्य वर्तमान 
युग में बहुत महत्त्वपूर्ण बढ गया है । जब कोई फर्म अपने दायित्वों (00॥0:5) को मुद्रा के रूप 
प्रै चुकाने मे भसमर्थ हो जाती है तो बह अपने आपको दिवालिया घोषित कर देती है, हालाँकि 
यह सम्भव है कि उस फर्म की परिसम्पत्ति (४5४९५) उसके दापित्वो से अधिक हो। भविष्य मे भुगतान 
करने का वचन मुद्रा से ही सम्बन्धित होता है । इसलिए अपनी शोधन-क्षमता को बनाये रखने के 
लिए प्रत्येक फर्म को तरल मुद्रा के रूप मे कुछ न कुछ अवश्य जमा रखना पड़ता है। ऐसा करने 
से उसकी शोधनत क्षमता भी सुरक्षित हो जाती है । इसी तरह बैंको, बीमा कम्पनिया एवं सरकारों 
को अपनी शोधुन-क्षमता बनाये रखने के लिये मुद्रा वे रूप में कुछ न कुछ अवश्य रखता पडता है। 


(2) पद निर्णय का वाहक है--प्रो० ग्राहम ([6:2/क्षा)) ने मुद्रा के इस काय पर विशेष 
बल दिया है। मुद्रा वे रूप मे सूचित क्रय-शक्ति का किसी भी उद्देश्य वे लिए प्रयाग क्या जा 
सकता है । यह आवश्यक नही कि मुद्रा को उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया जाप जिसके जिए 
बहू बचायी गयी थी । उदाहरणार्थ, यदि कोई ब्यक्ति भविष्य मे मकान बनाने के लिए बचत करता 
है तो यह आवश्य० तही कि थह उस बचद को केवल मकाब बनाने के लिए ही व्यय करे । हु 
स॒कता है कि वह उस बचत को मकान पर व्यय न कर, अपने बन्चों की शिक्षा पर व्यय करे ! 
जैसा हम जानते हैं, भविष्प सदैव अनिश्चित होता है। जिस उद्देश्य के लिए मुद्रा सचित की 
जाती है, पह भावश्यक नहा कि उसी उद्देश्य पर व्यय की जाय । उद्देश्य बदलते रहते हैं। यदि 
व्यक्ति का उद्देश्य बदल जाता है तो उसे कठिनाई नही होती, क्योकि मुद्रा निर्णय का बाहूक है । 
दूस्तरे शब्दों मे, मुद्रा को भविष्य से किसी भी वस्तु को खरीदने मे लगाया जा सकता है। 


(3) मुद्दा पूँजी को तरलतस रूप प्रदान करती है-ममुद्रा पूंजी का तरलतम रूप है । मुद्रा 
के हप में पूंजी को किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मुद्रा का भारी 
महत्व है। पजी को तरल हूप भे रखना अत्यन्त आवश्यक होता है । प्रो० जे० एम० फेल्ज (3 श 
0०५९5) के अनुसार पूंजी को कई उद्देश्यो (7०५४७७) से तरल रूप में रखना आवश्यक होता है 

(क) आय उद्देश्य (70078 70096) से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं 
को धूरा करने के लिए कुछ न कुछ मुद्रा अपने पास रखती पडती है । उसे वेतन तो महीने या 
सप्पाह के पश्चात मिलता है किन्तु उसका व्यय तो श्रविदिन होता रहता है । अत' इस व्यय को 
करने के लिए उसे कुछ मुद्रा अवश्य अपने पास रखनी पड़ठी है) 

(ख) एक व्यवसायी को भी अपना प्रलिदिन का काम् चलाने बे लिए कुछ पूंजी मुद्रा के 
हूप में अवश्य रखनी ५पडती है क्योकि उसे न केवल कच्चा माल ही खरीदना पडता है, बल्कि 
व्यवसाय मे काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी भी चुकानी होती है। इसे सोदा उहेघ्य (प89- 
54००5 700९८) बहते हैं । 

(ग) इसी प्रकार संसुष्य अपनी आकस्यित आवेश्यकताओ को सन्तुष्ट करगे के लिए भी 


कुछ न कुछ मुद्रा सदैव अपने पास रखहा है ) प्रो० केनज वे अनुयार इसे सुरक्षा उद्देश्य (छ्ाप्टशए- 
7009 ॥09४९) बहा जाता है | हु 
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(घ) पूजीवादी अथे-व्यवस्था में अतेक व्यवसायी सट्टा करने हेतु पूंजी को तरल रूप मे 
रखना चाहते हैं। प्रो० वेन्‍ज ने इसे सट्टा उद्देश्य (9०एपशआाएड 700096) बहा है ' इन सभो 
उहेश्यों की पूर्ति के लिए पूँजी को तरल रूप मे रखना आवश्यक होता है और मुद्रा इसके लिए 
सर्वोत्तम सांघन है । हि ९ 

जैसा हमने ऊपर देखा, आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न 
करती है । आधिक विकास के साथ साथ मुद्रा द्वारा किये गये कार्यों मे भी वृद्धि होती चली गयी 
है, परन्तु आज भी मुद्रा के मुख्य कार्य चार ही माने जाते है--विनिमय या माध्यम, मूल्य का 
भापक, स्थगित भुगतानों का मान और क्रय-शक्ति के सचय का साधन। मुद्रा न ये चारो मुख्य 
कार्य एक-दूसरे पर निर्भर हैं। मुद्रा के रूप मे सचय इसलिए किया जाता है क्योकि यह विनिसय 
का माध्यम है तथा स्थगित भुगतानों का मान है । इसी तरह विनिमय का माध्यम होने के कारण 
ही मुद्रा का लेखे की इवाई (एणशा णी १८८०णा॥) था धूल्य मापक के रूप मे प्रयोग किया 
जाता है। 

मुद्रा का स्वरूप 
(२4३।छा४ ० ४०7९५) 
मुद्रा के स्वरूप की व्याख्या करते समय यह बताना आवश्यक है कि मुद्रा केवल साधन 
(णदक्षा$) है, साध्य (था) नहीं । जैसा विदित है. मनुष्य अपनी आवश्यक्ताआ की पूर्ति 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओ एवं सेवाओ द्वारा करता है । वतमान प्रणाली वे जत्तगव इन वस्तुओं 
एवं सेवाओ को केवल मुद्रा से ही खरीदा जा सकता है, अर्थात मुद्रा मनृष्य को आवश्यकताओं की 
सन्तुष्टि का एक साधन हे और इसी माध्यम से वह्‌ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 
मुद्रा का अपने आप मं कोई महत्व नही है सुद्रा की टच्छा तो इसलिए की जाती है क्योंकि 
इसके द्वारा मानव अपनो आवश्यकताओं की सन्तुप्टि कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा वेबल साधन 
ही है, साध्य नहीं। 
मुद्र और चला 
(08ण९०५ 890 (छा0॥०५) 
साधारण भाषा मे मुद्रा तथा चलाथ में कोई अन्तर नही किया नाता है, परन्त अर्थशास्त्र मे 
इन शब्दों का अलग अतग अर्थों मे प्रयुक्त किया जाता है। “चलाथ शब्द से अभिप्राय केबल धात 
सिथ्रों त्बा विधिग्राह्म (॥८४०॥ (शातं८८) मुद्र। से ही होता है । चताथ के अत्तर्गत धतु सनकी 
एथव काशजी मुद्रा हों सम्मिलित किया जा सत्ता है। इन्ह चलाथ इसलिए बहा जाता है, क्योकि 
कानूनी दृष्टिकोण से इन्ही का देश के भीतर प्रचलन हाता है। परन्तु 'मुद्रा' शब्द को अधिक 
विस्तृत अर्थ दिया गया है । मुद्रा मे धातु सिक्‍्तरे एवं कागजी मुद्रा त* सम्मिलित ह'ती ही हैं परन्तु 
इनके अतरिक्त साखपतो आदि को भी इसम सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार 'मुद्रा' शब्द 
का क्षेत्र 'घला्थ' शब्द की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। मुद्रा तथा चलार्थ के अन्तर को यहू 
कहकर और भी स्पष्ट किया जा सत्ता है कि सभी चलार्थ तो मुद्रा हांते हैं परन्तु सभी मुद्राओ को 
चलार्थ नही कहा शत सकता (#&॥ एणाएए८५ ॥5 ॥/069 ७च १॥ ता069 ॥8 00: एणाशा०५)। 
मुद्रा का महत्त्व 
(7900॥॥८०४ ४०७८७) 
आधुनिक अर्थ-व्यवस्था मे मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान हैं । मुद्रा के अभाव म आधुनिक अर्थ 
व्यवस्था प्रचलित ही नहीं हो सबरती । अथशास्त की सभी शाखाओ--उपभोग, उत्पादन, विभिभय, 
वितरण तथा राज्य विषत-मे मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा डॉ० माशंल ने वहा है, 
“'मुद्रा बह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है ।” वास्तव मे, मुद्रा मानव का एक 
महवपूर्ण आविष्कार है। प्रो० काउथर (070% एव) के शब्दों से, “सुद्रा मानवीय आविप्कारों 
में सबसे महत्वपूण है।” ज्ञात की प्रत्येक शाखा म एक न एक महत्वपूर्ण आविष्कार होता है जैसे 
यच्तकला (॥7४0॥॥०$) में चक्र, विज्ञान मे अग्नि, राजनीति शास्त्र में मताधिकार। इसी प्रकार 
अर्थशास्त्र तथा मानव वे साझख्ाजिक जीवन के व्यापारिक पक्ष में मुद्रा एक आवश्यक आविब्कार है 
और इसी पर अन्य सभी बातें आधारित हैं । वतमान अर्थ व्यवस्था में मुद्दा का महस्व निम्नलिखित 
बातों से स्पष्ट किया जा सकता है पु 
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सबसे अधिक स्थायी होता है। दोतो पक्ष जानते है कि निकट भविष्य मे मुद्रा के मूल्य मे कोई 
विश्येष फेर-बदल नही होगे। अत भावी सौदे मुद्रा के रूप मे ही तय क्यि जाते है| 

(7) चुद्रा ने सामाजिक स्वतस्तता के क्षेत्र में वृद्धि को है--वस्तु विनिमय प्रणाली के 
अन्तर्गत मजदूरों को उनकी मजदूरियाँ बल्तुओ के रूप में ही दी जाती थी जिससे उनकी स्थिति 
गुलामो जैसी थी । मालिवो द्वारा मजदूरों वो वस्तुओ के रूप मे जो कुछ भी दिया जाता था, उसे 
मजदूरों को अनिवार्य रूप मे स्वीकार करना पड़ता था | परन्तु मुद्रा के आविष्कार के परिणाम- 
स्वरूप अब भजदूरी वस्तुओ के रूप मे नही, बल्कि मुद्रा मे चुकाई जाती है । मुद्रा के रूप मे दी 
गयी मजदूरियों से श्रमिक अब मनचाही वस्तुएँ खरीद सकते है । इस प्रकार मुद्दा मे मजदूरो को 
उनकी परम्गशगत दासता (89८7) से मुक्ति दिलायी है । 


(8) राष्ट्रीय एकता पे सहायता--मुद्रा के कारण राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिला है! 
मुद्रा के परिणामस्वरूप सामाजिक अलगाव ($028] 50/8007) कम हो गया है। मुद्रा ने 
वाणिज्य एवं व्यापार को प्रोत्साहित किया है। अब दूर स्थित क्षेत्रों के लोग व्यापार हेतु एक दूसरे 
मे मिलते जुलते रहते हैं, जिससे उनके आपसी सम्बन्ध युदढ होते है और राष्ट्रीय एकता को बल 
मिलता है। 


(9) मुद्दा सामाजिक कल्याण की मापक है--मुंद्रा के माध्यम से सामाजिक कल्याण को 
मापा जा सकता है। अमुक व्यक्ति का कसी वस्तु के उपभोग से कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है 
इसे केवल मुद्रा द्वारा ही मापा जा सकता है। मुद्रा के अभाव म समूचे अधशास्त्र में अनिश्चितता 
का वातावरण उत्पन हो जायवा । 


(१0) मुद्रा! भौतिक प्रणति को सम्भव बनाती है-- वर्तमान भौतिक प्रगति का आधार 
औद्यागीकरण ही है परन्तु बह औद्योगीररण बिता पूँजी सचयन (€क्कछ१ 8०८।॥७७७१०॥) बे 
सम्भव तहीं हा सकता और पूजों सचयन केवल मद्रा क द्वारा ही सम्भव हा सकता है । 


निष्कर्ष--जैसा पहले बहा जा चुका है मुद्रा आधुनिक अथ ज्यवस्था का अभिन्र अग है। 
आधुनिक अथे व्यवस्था बिता मुद्रा के सुचार रूप से कार्य ही नही कर सकती । वास्तव मे मुद्रा के 
अभाव मे ही इसका महत्व अनुभव किया ज्ञा सकता है। प्रोढ राबट्सद ((९२०७४७०७) के अगु- 
सार उत्पादत सम्तन्धी सभी निर्णय मुद्रा के साध्यम से हा किय जाते है। क्सि वस्तु बा उत्पादन 
क्रिया जाद और कितना उपादन किया जाय--ये सभी बाते मुद्रा क साथ्यम स ही निश्चित की 
छाती है। इसके साथ ही माथ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का सतुष्ट करने म॑ भी मुद्रा 
महत्वपूण योग देती है। देश वी अर्थ व्यवस्था भी मुद्रा प्रणाली के स्यरूप से प्रभावित होती है। 
मुद्रा कै मूल्य मं समय समय पर होने वाल परिवतनों से अथ-व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पडता है । 
देश में होने वाली स्फीति (0) तथा अवस्फीति (02800॥) क परिणाम दूरगामी (शि- 
7९8008) होते है । वास्तविकता तो यह है रि बिना मुद्रा के हम आधुतिक जीवन की कल्पना 
हो नहीं कर सकते | यह सत्य हैं कि मुद्रा म बहुत से दोष पाये जाते है परुतु इनके बावजूद मुद्रा 
मानव की सर्वागीण उन्नति का घूल कारण है । 

मुद्रा के दोष 
(8९5 ७ ॥४०००५) 

जैसा ऊपर सकेत किया गया है मुद्रा म वई प्रकार के दोष पाये जाते है। इनका अध्ययन 
हम दो शीषेकी के अन्तगत करगे 

() आथिक दोष--मुद्रा के दोष निम्नलखित हैं 

(क) घुद्दा व्पापार चक्तो (परथत४ ०५००5) को जन्म देतो है--जैया विदित है पूजीवादी 
अर्थ व्यवस्था में सदेव व्यापार चक्र चलता रहता है। कभी मन्दी (पा००) आती है और कभी 
तेजी (9००४) । इसी व्यापार लक के कारण अथ व्यवस्था म स्थिरता का अभाव हो जाता है और 
जनता के विभिन्न वर्गों को अशिवा कठिदाइयो का साथना करना पडठा है। वास्तत्र गे, सुद्रा ही 
व्यापार चक के लिए उत्तरदायी है। प्रा० केज (०/78$) के अनुसार बचत (58७78) देथा निवेश 
(70९४ प०१।] में अखमावता होने के कारण ही व्यूपार खक प्रचलित हाता है । रप्ट है, बचत 
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([) मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ--मुद्रा के आविव्कार से उपभोक्ता को बहुत बड़ा लाभ 
हुआ है । अब यदि उपभीक्ता चाहे तो वह अपनी माँग को सुगमता से स्थगित कर सकता है। यदि 
उपभोक्ता देखता है कि किमी वस्तु की वीमत वहुत ऊँची है तो वह उस वस्तु के क्रय घो तब तब 
के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि उसको कीम्रत फिर से नहीं गिर जाती । मुद्रा में निहित 
क्रय शक्ति का प्रयोग उपभोक्ता जब चाहे कर सकता है। उसके तिए यह आवश्यक नहीं कि वह 
मुद्रा को उसी समय खच करे जिस समय बह इसे प्राप्त करता है। मुद्रा म सामाय स्वीकृति एवं 
ठुलनात्मक स्थायित्व (०००७3ए४0५४ $४४७॥१५४) दे कारण इसका प्रयोग उपभोक्ता अब चाहे कर 
सकता है । इसमें उपभोक्ता को भारी लाभ हुआ है । 


इसके अतिरिक्त मुद्रा उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमान्त उप 
योगिताओं को एक-दूसरे के बराबर करने में भी सहायता देती है । जैसा विदित है प्रत्येवः उपभोक्ता 
अपने व्यय से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यह केवल तभी सम्भव हो सकता है 
जबकि व्यय की विभिन मदो से प्राप्त होने वाली सोभात उपयोगिताएँ समान हो | इन सीमान्त 
उपयोगिनाओ मे समानता स्थापित करने से मुद्रा एक महत्वपूण भूमिका प्रस्तुत करती है। 

(2) मुद्दा से उत्पादक को लाभ--उत्पादक के लिए भी पुद्रा अत्यत महत्वपूण है । प्रत्येक 
उत्पादक को उत्पादन के विभित साधनों को जुटाने कच्चा माल खरीदन पूजी उधार लेने एवं 
विज्ञापन तथा प्रचार करने आदि म मुद्रा सहायता देती है । बिना मुद्रा के ये सभी उत्पादन सम्बन्धी 
काय सम्पत्त नहीं किय जा सकते । केवल यही नहीं उत्पादन सम्बबी गणनाथा (५श८०छे७।०४5) 
भेपी घु महत्वपूण भाग अदा करती है। प्रत्येक उत्पादक को उत्पादन आरम्भ करने से पूव कई 
प्रकार की गणनाएँ करनी पड़ती हैं। उद/हरणाथ उत्पादन-व्यय क्तिना हागा वस्तु का सम्भावित 
मूह्य क्लिना होगा एवं लाभ की मात्रा बा होगी ? स्पष्ट है कि ब्रिना संद्रा की सहायता के ये 
सभी महत्वपूण दत्यादव सम्बंधधी गणनाएँ सम्भव नहीं है 

(3) छुद्रा के कारण हो श्रण विभाजन एवं विशेषज्ञता सम्भव हो सके हैं--जाथुनिव' औद्यो 
गिक प्रणाली में श्रम विभाजन एवं विशेषज्ञता ($0०८0॥58॥0) का महत्वपूण स्थान है। विना 
मद्रा के श्रम विभाजन एवं विशेषज्ञता सम्भव ही नही हो सकते थे। जैसा ब्रिंदन है श्रम विभाजन 
क्‌ अतगत उत्पादन काय को अनेव विधियों (#0८९$६८५) एव. उपविधिया ($४9-.700९४५८७) मे 
विभाजित क्रिया जा सकता है। प्रयक विधि एवं उपविधि अतग अलग श्रम-समूहा द्वारा सम्पत 
की जाती है। चक्ति विभित विधिया एन. उपविधियां म॑ लग प्यक्तियों का मुद्रा के रूप मे पारि 


तापिक (0५४87) दिया जाता है इसलिए थ्रे अलम अलग रूप म काम कर सकत है। मुद्रा के 
अभाव मे श्रम विभाजन प्रथाली सम्भव नहा हा सकती । 


(4) मुद्रा पूजो को गतिशीलता प्रदान करके अधिक उपादक ब्रनाती है--जैसा हम जानते 
है मुद्रा पूजी को तरलत (॥५००॥:/] प्रदान करती है और इसो तरलना के परिणामस्वरूप पूजी 
की गतिशीलता मे वृद्धि होती है । मुद्रा के कारण हा पजी को कम जाभपृण उद्योगों म स निवाल 
कर अधिक लाभपूण उद्योगा मं गाया जा सकता है। इसी मुद्रा क कारण हो पूजी को कम लाभ 


पृण स्थान से अधिक लाभपूण स्थान का स्थानातरित किया जा सकता है। सक्षप मुद्रा से प्‌: 
को अधिक गतिशोन (7700/6 (न गरम ही आधिक 


बनाया है और पू: के 
रिकाय सम्मक ही सके है ) है पूजी की इसी गतिशोलता के कारण ही आथिक 


(5) घुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के समो दोषो को दूर करती 
करा बन लि ५ --पुद्र। के 

विनिमय प्रणाली दा को सभी कठिनाइयाँ अब दूर हो ग्रयी हैं । बन शा की आदश्यणलाओ 

के पारस्परिक सयोग का अभाव नही रहा । अब मूल्यों की सुदमता से माप हो सकती है। अवि 

22 +2४982% अवार की कठिनाई नहीं होगी और किसी भी वस्तु वे बदने 
ञ् दि, असुविधा नहीं को 

किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव किया जाता हों तक 
(6) घुट्ा के कारण भाषी सौदे वतमान में ही किये जा सकत हैं--पजीवादी 

में भावी ही धवन पथ्य८३४८७०७५) का हक महत्व है । गत का 87% ६582६ 

वतमान मे ही निश्चित कर निया जाता है परतु माल का लेन देन एवं कीमतो का भुगतान भविष्य 

मे ही किया जाता है । ऐसा इसलिए किया जाता है कि सब वस्तुओ की तुलना मे मुद्रा का मूल्य 
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ठया निवेश दोतो हो मुद्रा से सम्बन्धित हैं। उुद्धा-रहित अशे-व्यवस्था में व्यापार-चक्र समाप्त हो 
जाता है, न तेजी रहती है और न मन्दी ! 

(द्वो मुद्रा अति-पूंजीकरण (0४छ-प०जांगा580०7) एवं अति-उत्पादन (0%-[ा०0॥0- 
॥09) को प्रोत्साहन देतो है--छुद्रा के आविष्कार के फलस्वरूप ही उधार देना व लेना सुगम हुआ 
है । उधार वी सुगमता के कारण अति-पूँजीकरण की समस्या उत्पन्न हो गयी है, अर्थात्‌ कुछ उद्योग- 
धन्धों में आवश्यकता से अधिक पूंजी का प्रयोग क्या जाता है। अति-पूँजीकरण के कारण ही 
अति-उत्पादन की समस्या उत्पन्न होती है। जब किसी अर्थ-ध्यवस्था मे आवश्यकता से अधिक 
उत्पादन हो जाता है तो कीपते गिर जाने से अस्थिरता बा चातावरण उत्पन्न हो जाता है जो 
आशिक प्रगति के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध होता है। है 

(ग) मुद्रर के सूल्य से स्थिरता का अशाव रहता है--जेशा स्वत्रिद्ित है, मुद्रा का मूल्य 
स्थिर नही रहता, बल्कि समय-समय पर इसमे परिवतंव होते रहते है। मुद्रा बे मूल्य में अस्पिरता 
का मुख्य कारण बडे पैमाने पर कागजी मुद्रा का प्रयोग क्या जाना है। आज शायद हो कोई ऐसा 
देश होगा जिसमे कागजी मुद्रा का प्रयोग बडे पैमाने पर न होता हो। पत्र कागजी मुद्रा आवेश्यकता 
से अधिक मात्रा में निर्भभित (33$0०) की जाती है तो इससे स्फीति (॥शी07) भी परिस्थिति 
उत्पन्न हो जाती है, कीमतें बदने लगती है और उपभोक्ताओं को आथिक बठिवाइयों का सासता 
करना पड़ता है। इसके विपरीत, जब कागजी मुद्रा आयश्यफ्ता से फप्त माता में जारी की जाती 
है तो इससे अवस्फीति थी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, पीमतें गिरने लगती है और उत्पादको 
को हानि होती है। इस अकार मुद्रा के मूल्य मे परिवतेनों के! परिणामस्वरूप समाज वे विभिन्न 
यर्गों पर विभिन्न प्रभाव पड़ते है। कुछ को लाभ होता है और बुछ को हानि। परन्तु 
स्मरण रहे कि भुद्रा के मूल्य मे यह अत्थिरता व्यापार और उद्योग के लिए बहुत हानिकारक 
होती है । 


(ध) भुद्रा पूंजोचादो प्रणातों को सशक्त बनाती है--मुद्रा बी एक शूदि यह भी है पिः यह 

हे 'जीगादी प्रणान्ी की भ्रृदठ बनाती है । जैसा रपप्ट है, मुद्रा कै कारण हो साख अस्तित्व में आती 

और इसी प्ताख ये ही कारण धनी व्यक्तियों को घन उधार गिल जाता है। दुसरे शब्दों मे, साख 

के कारण धनी लोग ओर अधिक घत्री हो जाते है ओर उनबे हाथो में पूंजी का अधिकाधिक 

केन्द्रीयकरण (९०४००॥(:४५०४) होता जाता है। इस प्रसार देश मे आय तथा राग्परि सम्बन्धी 

विधमताएं उत्पन्न हो जाती है, जिनसे जनता मे असन्तोप की आग भडन' उठती है । कभी-कनों 
तो यहू हिम्नक क्राम्तियों का रूप भी धारण कर लेती है ! 


(४) मुद्रा और क्रय-शक्ति कभी-कप्ी पर्यायवाची नहीं होते--साधारणतः मुद्रा और कय- 
शक्ति एक ही चात मानी जाती है, अर्थात्‌ जब किसी व्यक्ति के पास मुद्रा होती है, तो उसके पास 
ऋ्रब-शक्ति स्वत ही हो जाती हे, क्योकि मुद्रा भे ही क्र्य-शक्ति होती है | परन्तु कभी कभी असाधा- 
रण परिस्थितियों मे मुद्रा और कऊय-शक्ति एक ही बात नही होती | हो सकता है कि किसी व्यक्ति 
के पास मुद्रा तो हो परन्तु क्रम-शक्ति का अभाव हो । ऐसी परिस्थिति प्रथम विश्व युद्ध कै बाद 
जर्मनी में उत्पन्न हुई थी । महान स्फीति (ठाश्व 9#90॥) के बारण वस्तुओ की कौमते बहुत 
अधिक बढ गयी थी और जर्मन मार्क मुद्रा का मूत्य लगभग शून्य वे बराबर हो ग्रया था । उस 
समय जरमेंन लोगो के पास मुद्रा होते हुए भी क्प-शक्ति का अभाव था । ऐसी परिस्थितियों मे 
भुद्रा जनता के लिए एक चरदात (9:59गाष्ट) के बजाय अभिशाप (०ए्आा5८) बन जात्ती है। 

(च) मुद्रा सेविका से स्वाभिनी बन जातो है-- जब तक मुद्धा को मियरतण में रखा जाता 
है तब तक यह मानव के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होती है और भानव वी सेविका वा कार्य 
करती है । परन्तु जब मुद्रा नियन्त्रण से बाहर हो जाती है तो समरूची अधे व्यवस्था के लिए 
अत्यन्त हातिकारक सिद्ध होती है) दूसरे शब्दों मे, जब मुद्दा की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक 
हो जाती है तो इसके परिणाम नहुत भयानक होते है और सेविका के बजाय'यह मानव की 
स्वाधिनी बन जाती है । 

मुद्रा के उपरोक्त दोपों को देखते हुए कुछ विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि मुद्रा का 
उन्मूलन (800|007) ही कर दिया जाय । परन्तु यह सुझाव वर्तमान युग मे व्यावहारिक नही है। 

, बिना मुद्रा के पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था का अस्तित्व हो समाप्त हो जायेगा और एक बार फिर हमे 
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वस्तु-विनिमय की प्राचीन प्रणाली को कठिनाइयो का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी अ्थे- 
व्यवस्था मे तो मुद्रा के बिना शायद काम चल सकता है, परन्तु वहाँ पर भी लेखे की इकाई (पा 
० ७८००ध४) के रूप में मुद्रा का प्रयोग अनिवार्य होता है। अतः हम उक्त सुझाव से सहमत नही 
हैं । बुद्धिमत्ता तो इसी मे है कि मुद्रा का उन्मूलन करने के बजाय उसके दोषों को दूर या कम क्या 
जाय | मुद्रा के दोषो को एक सुसचालित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामात प्रणाली हारा कम किया जा सकता 
है। इसके अतिरिक्त, यदि मुद्रा के गुणो व दोषी की तुलना की जाय तो हम देखेंगे कि दोषो की 
अपेक्षा मुद्रा के गुण अधिक है । वास्तव मे, सुद्रा मानव के लिए हिवकारो सस्था (75000) 
सिद्ध हुई है। अत" इसके उन्मूलन अथवा परित्याग का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता । 

(2) साम्राज्िक दोष-- मुद्रा के सामाजिक दोष निम्नलिखित है हे 

(क) मुद्रा के कारण आध्यात्मवाद (9779॥80) का ह्वास होता है और भौतिकबाद 
(7४४८7 ५।5७) को प्रोत्साहन मिलता है। 

(ख) सुद्रा गे लोगो मे लालच और मोह को बढावा दिया है 3 

(ग) मुद्रा धोखेबाजी, ठगी, चोरी, डकैती, हत्या को भ्रोत्माहन देती है । 

(घ) मुद्रा मनुष्यों मे दूसरों का शोषण करने की भ्रदृत्ति उत्पन्न करती है । 

इस प्रकार हम देखते है कि आज मुद्रा सभी सामाजिक बुराइयो को जड़ बन गयी है। 
इसी कारण आज लोगो का नैतिक पतन हो गया है और मुद्रा समाज के लिए अभिशाप बन गयी 
है। परन्तु यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि उक्त दोष मुद्रा के नही, बल्कि मानव स्वभाव 
के हैं । 


पूजीवादी अथ॑-व्यवस्था में मुद्रा का स्थान 
(23०९ ता १(०00९५ ॥॥ 8 (:8978॥50 70०॥०॥५) 

जैसा विदित है, पूँजीवादी अभ-व्यवस्था म निजी सम्पत्ति को मान्यता दी जाती है। उत्पा- 
दस के साधनों का स्वामित्व गिजी व्यक्तियों के हाथों मे होता है। पूँजीवादी अपे-ब्यबरथा मे 
चयने बरने प्रसबिदा करने एवं उद्यम कौ पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। निजी व्यक्ति जिस तरह 
चाहे अपनी सम्पत्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वे उत्पादन के साधनों को जिस उद्योग में चाहे 
लगा सकते हैं। साधारणत- उन पर कोई प्रतिबन्ध नही लगाया जाता । लेक्नि उत्पादन के साधनों 
का विभिन्न उद्योग-धन्धो में लगाने 258 वे कीमत सयत (एाा०्ह-आाहणाआा»ग) से मार्गदर्शन 
(६५०७॥०७) प्राप्त करने का प्रयास हैं अर्थात्‌ वे देखते है कि किस उद्योग मे कीमतें एव 
लाभ दर ऊँची है। यथासम्भव वे उसी उद्योग मे अपना धन, अथवा साधन लगाने का प्रयत्त करते 
है। दूपरे शब्दों मे, रीमत-सयन्त्र के बिना वे उत्पादन-सम्बन्धी निर्णय नही ले सकते । अब कीमत- 
संयन्त्र क्वल मुद्रा के रूप मे व्यक्त किया जा सकता है। अव पूँजीवादी अर्थ-ब्यवस्था को सुचारू 
ढंग से चलाने के लिए भौद्विक प्रणाली अनिवायं है। इसके अतिरिक्त, पूँजीवादी अर्थे-ब्यवस्था में 
बचत, थिवश, साख, ब्याज आदि मुद्दा के माध्यम से ही निर्धारित होते है। मुद्रा के बिना पूँजी- 


बादी अर्थ व्यवस्था एक दिन भी नहीं टिक सकती । इस प्रकार मुद्रा पूंजीवादी अधे-ब्यवस्थां का 
जीवन-रक्त (॥6-0000) है। 


सम्राजवादो अधं-ध्यवस्था में मूद्रा का स्थान 

(९४४०९ ण॑ (०069 का ६ 5002स्‍॥९ 280०0०४५) 
हु जैसा ऊपर कहा गया है, भुद्रा पूंजीवादी अर्थ-ब्यवस्था का. अभिन्न भुग है। इसके बिना 
पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था सुचारु दग से काम ही नही कर सकती । पूंजीवादी अर्थ॑-व्यवस्था मे कीमत- 
संयन्त्र [97708 ॥6८)७॥आ॥) का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सहायता से दुर्लभ आधिक साधनों 
का भिन्न उद्योगो एवं व्यदसायो मे वितरण क्या जाता है। किन्तु यह कीमत सयन्त्र मुद्रा के ही 
झूपय भ व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार बिना मुद्रा के वीमत सयन्त्र भी क्रियाशीष नही हो 
सकता । बिना कीमत-सयन्त्र के पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था कार्य करना बन्द कर देगी। स्पष्ट है कि 

पूँजीवादी अथे-व्यवस्था के लिए मुद्रा अनिवार्य ही प्रतीत होतो है । 

परन्तु कुछ समाजवादी लेखको का विचार है कि समाजवादी समाज मे मुद्रा का कुछ भी 
महत्व नही है ) समाजवादी अ्-आ्यवस्था विदा मुद्रा के सुचाद रूप से कार्य कर सकतो है । बत्, 
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समाजवादी अर्थ-व्यवस्था मे मुद्रा का परित्याग कर दिया जाना चाहिए । परन्तु समाजवादी लेखको 
का यह विचार हमे उचित प्रतीत नही होता । समाजवादी अर्थ॑-व्यवस्था मे मुद्रा का लगभग उतना 
ही महत्व है जितना कि पूंजीवादी समाज मे । रूल व चीन (जो इस समय विश्व के दो प्रमुख 
सप्ताजवादी देश हैं) के उदाहरण लीजिए । इन दोनो देशो मे मुद्रा महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करती 
है । वास्तव में, यह समझना कुछ इठिन प्रतीत होता है कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था बिना मुद्रा के 
कैसे क्रियाशील हो सकती है। पूँजीवादी अर्थे-व्यदस्था की भांति समाजवादी अरे व्यवस्था मै भी 
आधिक' साधनों को दु्लेभवा की समस्या होती है । वहाँ पर भी दुर्लभ आधिक साधनों के उचित एवं 
मितव्ययतापूण. उपयोग का प्रश्न महत्वपूर्ण हाता है। अब जैसा स्पप्ट है, आधिक ग्रणनाओ 
(९००7०॥९ ०४८ए७०४०१५) के बिना दुर्लभ साधनों का डचित एवं मितव्ययतापूर्ण उपयोग सम्भव 
नहीं हो सकता ! आर्थिक गणनाओ को संम्भव बताने रे लिए मुद्रा लगभग उततो हो महत्वपूर्ण है 
जितनी कि पूंजीवादी अधें-व्यवस्था मे । रूस कौ समाजवादो क्राति के नेता लेनिन ([००॥॥) ने भी 
स्वीकार किया था कि सुद्रा का परित्याग करके समाजवाद की स्थापना नहों वी जा सक्‍तो। हमारे 
विचार मे प्रो० एू० पी० लगर (/ 7? [ पा) ने ठोक हो कहा है कि अर्थ-ध्यवस्था चाहे कंसी 
हों, पूंजोवादी अथवा समाजवादी, त्रिना मौद्रिक कीमत सयज (गाल्राटधबा छुशस्ट पश्टोाकब्ताहाव) 
के सुवार रूप से काम नही कर सकती ! दुर्लभ साधनों का अपव्यय [७०५४४४९८) ही होगा। इन 
सभी बातो पर विचार करते हुए प्रो» जॉर्ज हाम (0०0९९ 49) ने ठीक ही कहा है कि 
समाजवादी अथे-व्यवस्था, वास्तव मे, मौद्रिक अधं-व्यवस्था ही होगो । 


नियोजित अर्थ व्यवस्था में सुद्रा का स्थान 
(7306 रण (णा०३ व 4 7|976वं एटगाण्प्रर) 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अथे व्यवस्था कंसी भी हो बिना मुद्रा के सुनार ढण से 
कार्य नहीं कर सकती | एक नियोजित अथं-व्यवस्था मे भो मुद्रा का महृत्त्वपूण रथान होता है । 
यदि कोई पिछडा हुआ एवं अविकसित देश अपने जोवन-स्तर को उँचा उठाने के लिए आर्थिक 
नियोजन का सहारा खेता है तो निश्चय ही उसे आधिक विकास की गति तीब़ मरन हेतु मुद्रा 
अथवा मोद्रिक ससाधनो को व्यवस्था करनी होगी । प्राय पिछड़े हुए देशो मे वास्तविक राणाधन 
की इतनी कमी नही होती जितनी मोद्रिक ससाधनों की। देश के सुप्त ((0ए००५) बास्तविक 
ससाध गे को काम में लगाने वे लिए मौदिक ससाधनों की आवश्यकता पढती है । अत आधिक 
विकाप्त को सम्भव बनाने के लिए देश को सरकार को पर्याप्त वित्त (प्रुद्रे) की व्यवस्था करनी 
पड॒तो है। स्मरण रहे कि बिना पर्याप्त वित्त के देश के वाघ्तविक ससाधन बेकार ही पड़े रहेगे | 
अत सभी सम्भव॑ सा नो से पर्याप्त वित्त का प्रबन्ध किया जाता है। जतता पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष 
कर लगाये जाते हैं और आवश्यकता पडने पर अल्पकालीन एव दीर्घकालीन ऋण भी लोगो से 
लिये जाते हैं। यदि कराधान (8:580॥) और ऋणो से उपलब्ध वित्त भी अपर्याप्त रहता है, तो 
अन्त में सरकार विवश होकर हीनाथ प्रबन्धन (0००! गि॥70०४४) का सहारा लेती है, अर्थात 


 _4 समाजवाद के जन्मदाता काल मावस (छूछ) 'ैधव>) ने अपने अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त 


(7००१ ए 8प्रए॥0५ ५४।०८) मे मुद्रा को शोपण का माध्यम बताया था और कहा था 
कि समाजवादी अथ-व्यवस्था मे मुद्रा का उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। सभी लेन-देन 
वस्तुओ के रूप म किया जाना चाहिए। सन्‌ !97 की बोल्शेविक क्रान्ति (गन्नान्‍्शाः 
ए१८५०४॥७०ा॥) के बाद रूस म जो आथविक प्रणाली स्थापित की गयी थी, उसमे मुद्रा को कुछ 
भी स्थान नही दिया गया था । किन्तु शीघ्र ही मुद्रा उन्मूलन की नीति का परित्याय कर 
दिया ग्रथा । रूमी सरकार ने अनुभव किया कि आथिक याजताओ की सफलता के लिए 
आधिक गणनाओ (८एणाण्राए० ८श्र्प्रश्रााणा5) का किया जाना अनिवार्य है। कितु मुद्रा 
इकाई के बिना आर्थिक ग्रणनाए नही की जा सउत्ती थी । उझत विवश होकर रूसी सरबार ने 
मुद्रा प्रणाली को प्रुन अपनाया था १ 

..सोबियत रूस में आज मुद्रा लगभग वे राभी कार्य सम्पन्न करती है जो इसके द्वारा पूँजीवादी 
अर्थ॑-व्यवस्था भ॑ किये जाते है अर्थात यह सेखे की इकाई है, विनिरय का माध्यम है बोर मूल्य 
का मापक है । 
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विकास सम्बन्धी मौद्रिक आवश्यकताओं की पू्ि के लिए सरकार बड़े पैमाने पर अविनिमेय 
(अपरिवर्तनशील) कागजी मुद्रा का निर्मेमन करती है । इससे कीमतें बढ जाती हैं, मुद्रा का मूल्य 
गिर जाता है तथा आवश्यक वस्तुओं का अभाव उत्पन हो जाता है। इसलिए कुछ अधंशास्नियो 
द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि अल्प-विकसित देश की सरकार को हीनार्थ प्रबन्धन का न्यूनतम 
प्रयोग ही करना चाहिए । 

आन्तरिक वित्त के साथ-साथ अल्प-विकसित देश को सरकार को ययासम्भव बाह्य वित्त 
(#ए॑श्ञा।॥ हक्षा८०) अथवा विदेशी विनिमय ((णथिशघ8० ८०878) का भी प्रदन्ध करता पढ़ता 
है । विदेशों से मशीनें एवं अन्य पूँजीगत माल आयात करने के लिए विदेशी घिनिमय की आव- 
इयकता पड़ती है, क्योकि विदेशी व्यापारी अपने माल के बदले देशी मुद्रा को स्वीकार नही करते ॥ 
इस प्रकार सरबार अनाइइपक आयानो (१४907(६) कए कस कर और निर्यातो को वढाकर बहुमूल्य 
विदेशी मुद्रा को अजित करती है ताकि आवश्यक मशीनें एव पूंजीगत माल विदेशो से मेंगवाया जा 
सके। ऐसा करने के लिए सरकार तरह-तरह के नियन्त्रण लगाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
अल्प-विकसित देश की सरकार को आर्थिक विकास की गति द्ीत्र करने हेतु पर्याप्त मात्रा मे मौद्रिक 
साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है + 

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त सफेत 

] मुद्रा फा जन्म कसे हुआ २ (आगरा, 956 प०) 
(सक्ल--थहाँ पर मुद्रा के जन्म के सम्बन्ध म प्रतिपादित दो सिद्धान्तो की विवेचना कीजिए 
और यह भी बताइए कि मुद्रा ढित कति चरणों मे से होकर गुजरी है ।] 

2. स्पष्टतत समझाइए कि किस प्रकार एवं क्सि सोमा तक विनिमय व्यवहारो मे मुद्रा का प्रयोग 
करने से वत्तु-विनिमय को कठिनाइयाँ दूर हो गयीं २ (राउस्‍्थान, 958) 
[घकेत--पहले दस्तु-विनिमय की मुख्य कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए ) तदुप्रान्त, यह 
समझाएईए कि मुद्रा के प्रयोग से य क्ठिनाइयाँ कैसे दूर हा गयी ।] 

3. पुद्रा की परिभाषा और उसके कार्यों को व्याटया कौजिए। (आगरा, बी० कॉम, 4962 पू०) 

अथवा 
सुद्रा को परिभाषा कीजिए । इसके प्रमुख कार्य क्‍या हैं २ (आगरा, 975) 
सिफेत--प्रयम भाग भर मुद्रा की विभिन्न परिभायाओ की व्यास्या करते हुए उनकी शुटियों 
पर प्रकाश डालिए और बताइए कि मुद्रा की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए । दुसरे भाग 
में मुद्रा के मुख्य गौण, आकस्मिक तथा अन्य कार्यों की विवेचना कीजिए |] 

4. “मुद्रा अंशास्त्र की गति केन्द्र है” विस्तारपुर्वक् व्याल्या कीजिए । 

(आगरा, बी० कॉम०, 96) 
अथवा 
“मुद्रा बहुधुरो है जिस पर अर्य विज्ञान चवकर लगाता है /” चर्चा कोजिए । 
पक (विक्रम, 969, आगरा 4975) 
लिंकेत--यहाँ पर देश की अर्थ व्यवस्था मे मुद्रा के महत्त्व की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। , 
* मुद्रा एक अच्टी सेविका है, क्ल्तु बुरी स्वामिनों है !” (आगरा, 966, सागर, 957) 
अथवा 
“मुद्रा जो कि सानवता के लिए अवेक वरदानों का सोत है, नियसत्रण मे न रखने पर सकट 
पा कारण भो बन जातो है ।/ (डी० एच० रॉबर्ट्सन) घिदेचना कोजिए । (आगरा, | 969) 
[सक्ेत--यहाँ पर मुद्रा के गुणों एवं अवगुणों (दोषो) की विस्तारपूरवक व्याख्या बीजिए 
और स्पष्ट कीजिए कि जब तक मुद्रा को नियन्त्रण मे रखा जाता है तब तक इससे अनेक 
लाभ होते हैं | परन्तु जब मुद्रा मनुष्य के नियस्त्रण से बाहर हो जाती है तो यह अत्यन्त 
87 ले बात का धुल मे, जब मुद्रा का अधिक माता में निर्येमत (7550०) 
# जा थति रथ 
अस्त-व्यस्त हो जाती है ॥] जल, हो! आती; हैं. शोर: अमृत अपेल्यनी 


6 युद्रा के प्रमुख कार्यों को गणना और उनका सहस्त्व बताइए । (विक्षम, 969) 


0 


१३॥ 


मुद्रा तथा उसके कार्य | 2! 


अभवा 

मुद्रा के कार्यों को पूर्णतया समझाइए ॥ उत्पादको और उपभोक्ताओं को इससे मिलने बाले 
लामो का प्ली वर्णन कोजिए । (आगरा, 7967) 
[सकेत--अ्थम भाग से, मुद्रा के मुख्य, गौण, आकस्यिक एवं अन्य कार्यो की विवेचता 
कीजिए । दूररे भाग मे, मुद्रा के गुणो का वर्णन कीजिए । मुद्रा की सहायता से उपभोक्‍ता 
अपनी माँग को स्थगित कर राकता है और विभिन्न वस्तुओ से प्राप्त होने बाली सीमान्त 
उपयोगिताओं मे समानता स्थापित कर सकता है। इसी प्रकार उत्पादक भी सुद्रा के माध्यम 
से उत्पादत-सम्बन्धी कार्यो वो उचित ढछग से सम्पन्न कर सकता है। उत्प'दन के साधनों 
को जुटाने, कच्चा माल खरीदते, पूंजी उधार लेने जादि मे मुद्रा सहायक रिद्ध होती है ।] 


भुद्दा के कार्यो का वर्मोकरण एवं विवेचन कोजिए और यह दिखाइए कि मुद्रा के प्रयोग 
द्वारा उत्पादन एवं बिनिमय किस प्रकार आसान हो गये हैं ? (बिहार, 958) 
[स्केत--प्रथम भाग मे, मुद्रा द्वारा किये गये कार्यो को चार वर्गो--मुख्य, गौण, आकस्मिक 
तथा अन्य--मे विभाजित करते हुए उनका उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। दूसरे भाग 
में, यह बताइए कि किस प्रकार मुद्रा उत्तादन तथा विनिमय-कार्यों मे सहायता देती है। 
इसके लिए उक्त अध्याय भे “मुद्रा का महत्व' नामक उप-शीर्षक देखिए ! ] 

आधुनिक आर्थिक जीवन मे द्रव्य क्यो आवश्यक है ? द्रव्य का किन कार्पों मे उपयोग होता 
है? (सागर, बी० कॉम० 96]) 
[सकेत--प्रथम भाग पे, द्रव्य (मुद्रा) द्वारा की गयी सेवाओ का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। 
दूसरे भाग मे, द्रव्य के कार्यो की विवेचना कीजिए ।] 

नियोजित अर्थं-व्यवस्था मे मुद्रा के महत्व को सक्षेप में लिखिए । (विक्रम, 957) 
[सकेत---उपयुं कत अध्याय में इस नाम के शीधक को देखिए ।] 


(भ) भुद्रा फो परिघाषा दीजिए | (ब) मुद्रा तथा चलन से कया अन्तर है ? 

(आगरा, 970) 
[सबेत---(अ) यहां पर मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओ की व्याय्या करते डर उनकी जुटियो 
पर प्रदाश डालिए ओर बताइए कि मुद्रा की सही परिभाषा वेया होनी चाहिए। (ब) 
“चलन के अतर्ग्ेत केवल धातु सिक्‍को एवं कागजी मुद्रा को ही सम्मिलित क्रिया जाता 
है। परन्तु 'मुद्दा शब्द को अधिक विस्तृत अथे दिया जाता है । इसके अस्तगंत धातु-सिककी 
एवं बागजी मुद्रा के अलावा साख-पन्नों को भी सम्मिलित क्या जाता है ।] 
+'मुद्रा सब दोषो को जड़ है ४” स्पष्ट कोजिएं और अपसे विचार व्यक्त फीजिए । 

(आगरा, 974) 
[सकेत-- यहाँ वर सुद्रा के आधिक एवं सामाजिक दोषपो की विस्तृत व्याख्या करने के 
उपरान्त यह बताइए कि उक्त विचार एकपक्षीय है । यद्यपि इससे बहुत सी बुराइयां उत्पन्न 
हुई है लेकिन फिर भी मुद्रा ने मानव की महान्‌ सेवा की है। वास्तव मं, मानव की 
सर्वागीण उन्नति का मूल कारण मुद्रा ही है ॥ 
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मुद्रा का वर्गीकरण 
(ए95हकव०8007 0० #०0॥6५) 





विभिन्न अथेशास्त्रियो ने विभिन्न आधारो पर मुद्रा का वर्गीकरण क्या है । मुद्रा के प्रमुख 
बर्गीकरण निम्नलिखित हैं 


«४ प्रकृति के आधार पर वर्गकिरण 


प्रकृति के आधार पर प्रो० जे० एम० केन्ज (7 ४ ९९७६७) ने मुद्रा को दो उपशीषंकी 
के अन्तगंत विभाजित क्या है 


(क) वास्तविक मुद्रा, 
(सर) हिसाब (लेखे) को मुद्रा । 


(क) वास्तविक मुद्रा (8००७| ॥(४०॥८५)--बास्‍्तविक मुद्दा से अभिप्राय उस मुद्रा से है 
जो किसी देश मे, वास्तव मे प्रचलित होती है । यह मुद्रा विनिमय का माध्यम और स्थगित भुगतानी 
का आधार होती है.। इसी की सहायता से बाजार मे वस्तुओ एवं सेवाओ का क्रय-विक्रय होता है। 
वास्तविक मुद्रा के ही रूप मे ऊय शक्ति का सचय किया जाता है। उदाहरणार्थ, भारत में ] पंसा 


और ] रुपया दोनों ही वास्तविक मुद्रा है, क्योकि इनके द्वारा हो विभिन्न प्रकार के भुगताव 
(?४)7०९॥/$) किये जाते हैं । 


(ज) हिसाब (लेखे) की मुद्रा (१०0८५ ० 2८८०००/)--हिसाब की मुद्रा से अभिष्राय 
उस मुदा से है जिसमे सभी प्रकार के हिसाव किताब (#॥००००४(४) रखे जाते है। इसी मुद्दा में 
ऋषणों फी मात्रा, कोमतों एवं ऋ्य-शक्ति को व्यक्त किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि इस 
प्रकार की मुद्रा, वास्तव मे, प्रचलन (००४/७४०४) में हो । साधारणत हिसाब की मुद्रा तथा 
वास्तविक मुद्रा एक ही होती है, परन्तु सकट काल मे ये अलग-अलग भी हो सकती है । उदाहरणार्थ, 
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ जमेनी मे वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा अलग-अलग हो गयी 
थी। वास्तविक मुद्रा तो जमन मार्क (0क्षणाआ। 0) ही थी। सभी प्रकार के भुगतान अथवा 
लेन देत मार्क के ही रूप में किये जाते थे । परन्तु हिसाब की मुद्रा फ्रेंच फ्रेंक (870) अथवा 
अफरिली। झोलर (४०८०) थे।, अयोत्‌ पहसाब किताब प्राय इन मुद्राओ मे रखे जाते थे कयेहिः 
जर्मन माक की तुलना में इन मुद्राओ के मूल्य अधिक स्थिर ये। इसी प्रकार सनु 933 मे अमरीका 
में हिसाब की मुद्रा तो स्वर्ण डालर (8०0 0णा»7) थी परन्तु वास्तविक भुगतान क्ागजी मुद्रा, 
ताँबे के सिक्कों अथवा गिलट के सिककी में किये जाते थे । 

वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब की मुद्रा का उक्त अन्तर भारतीय उदाहरण से भी स्पष्ट किया 

जा सकता है । भारतीय रुपये के इतिहास मे कई परिवर्तन हुए हैं। 9वी शताब्दी मे भारतीय 
रुपया चाँदी का बना होता था, लेकिन अब रुपया कागज अथवा गिलट का बना हुआ है। इस 
बाहर रुपये मे तो अन्तर आ ग्रया है, परन्तु रुपया आज भी लेखे या हिसाब की 

। 
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प्रो० जे० एम० केस्ज ते आगे चलकर वास्तविक मुद्रा को नी दो उपवर्णों मे विभाजित 
किया है--(अ) पदार्य मुद्रा, (आ) पअतिर्निचि मुद्रा | पदार्य घुद्रा (0णगा70०800 ॥/०7८५) सेव 
किसी न किसी धातु की बती होतो है और उसका अक्ति मूल्य (80० ५०४८) उच्तक यथार्थ मूल्य 
(एप्राप्रवञश्ञ० ६४८) के बराबर होता है । पदार्थ मुद्रा को पूर्णकाय मुद्रा (#ण) 200::0-॥ 75४) 
भी कहा जाता है) पदार्थ मुद्रा न केवल विनिमय का माध्यम होती है, बल्कि क्रय शक्ति का सचय 
भी इसी भ किया जाता है । जैसा कहा गया है, पदार्थ मुद्रा का घात्विक मूल्य इसके अकित मूल्य 
के बराबर होता है । 

इसके विपरीत, प्रतिनिधि भुद्रा (२८एा०्ड्ला।॥॥५६ [णा०५) वह मुद्रा होतो है जो 

प्रचलित होती है और विनिमय ये माध्यम के रूप में कार्य करती है, परन्तु ऋय शक्ति का उसमे 
सचय महीं किया जा सकता । प्रतिनिष्धि मुद्रा को पदार्थे मुद्रा भे बदलने की सुविधा प्राय: सरकार 
द्वारा दी जाती है । कोई भी व्यक्ति जब चाहे प्रतिनिधि सुद्रा को पदार्थ मुद्रा में बदलवा सकता 
है। प्रतिनिधि मुद्रा क्ष्य शक्ति के' सचय के लिए उपयुक्त नहीं होती क्योकि इसका यथार्थ मूल्य कुछ 
भी नही होता । कागजी मुद्रा प्रतिनिधि मुद्रा का ही उदाहरण है। प्रतिनिधि (कागजी) मुद्रा भी 
आगे चलकर दो उपवर्यों मे विभाजित की जाती है। प्रथम विनिमेय (परिवतनोय) अतिनिधि मुद्रा 
और द्वितीय, अविनिमेय (अपरिवर्ततीय) प्रतिनिधि मुद्रा । विनिमेय मुद्रा (000५९:0ए८ (०४६८५) 
से अभिप्राय उस मुद्दा से है जिसे रारकार अथवा निर्ममन फरने वाली सस्या (550॥78 ४0079) 
पदार्थ-मुंद्रा में बदलने के लिए क्टिबद्ध होती है ॥ इसक विपरीत, अविनिमेय मुद्रा से तात्पर्य उस 
ड् से है जिसे पदार्थ भुद्रा मे बदलने के लिए सरकार अधदा निर्ममन करने वालो सस्था बाप्य 
नहीं होतो । 

प्रो० रैलिगमैन ($0॥870शा) मे उपरोक्त दा प्रकार वी मुद्राओ (अर्थात बास्तबिक मुद्रा 
एवं हिसाव की गुद्रा) को वास्तविक मुद्रा तथा भादश मुद्रा (6८व| ?(०४८५) कहर सम्बोधित 
किया है। इसी प्रकार भो० बेनहम (छेटात00) न उन्हे चलन की इबाई (89 ० एछा7०१०५) 
तथा लेखे की इकाई (0070 ० 0०८०००४१) कहकर पुकार है 

वेधामिकता के आधार पर दर्गोकरण 

वैधातिकत्ा के आधार पर मुद्रा का दो उपवर्यों मे विश्वजित किया जाता है 

(क) बंध (थिधिग्राह्म) सुद्रा, 

(ख) ऐच्छिक मुद्रा ॥ 

(क) देघ (विधिए्राह्म) मुद्रा ([.६88॥ 7०८7 ह/जा८9) -यह वह मुद्रा होती है जिप्ते 
भुगतान के साधन रूप मे जनता एवं सरकार दोनो द्वारा स्वीकार किया जाता है । इसके पीछे कानून 
को शक्ति होती है और इसी आधार पर यह मुद्रा जनसाधारण द्वारा स्वोकार को जाती है। कोई 
भी व्यक्ति भुगतान के रूप म इसे अस्वीकार नहीं कर सकता ( यदि वह ऐसा करता है तो उसे 
सरकार द्वारा दण्डित किया जाता है । इसीलिए इसे वध मुद्रा कहते हैं । 

वैध मुद्रा को आगे चलकर दो श्रेणिया में विभाजित किया जाता है--()) प्नीमित वेघ 
मुद्रा, (3) असतोमित घैध मुद्रा । 

(0) सौमित वैध मुद्रा ([.07780 76४३॥ पृ९00)--यह्‌ चह मुद्रा है लिख्को किसों एक 
निश्चित सीमा के ऊपर स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को बिवश नहों क्षिया जा सकता। 
सरकार इस प्रकार की मुद्रा की अनिवाय स्वीकृति की सीमा कानून द्वारा विश्चित कर देती है। 
इस सीमा से अधिक भुगतान स्वीकार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा 
सकता । उदाहरगाये, भारत मे ] पैसे, 2 पैसे, 5 पैस, 40 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के केवल 
25 रुपये तक ही वंध (विधिग्राह्म) है। परिणामत यदि किसी श्यक्ति को 25 रुपये से अधिव 
रेजगारी दी जाती है तो वहु इसे भस्वीकार कर सकता है ! परन्तु 25 रपये तक उसे ये छोटे 
सिक्के स्वीकार करने ही पडेंगे । 

(॥) असीमित्त बैध मुद्रा (ए7॥70/०6 ॥.८88 पर्ात॑ट्)--थह चह खुद्रा है जिसे कोई भो 
व्यक्ति किसी मो सौमा तक एक ही बार से मुगतान मे स्वीकार करने से इन्कार नहीं कर सकता, 
अर्थात्‌ यह मुद्रा असीमित मात्रा से जनता द्वारा स्वीकार की जाती है। यदि कोई व्यक्ति असीमित 
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मात्रा में इसे स्वीकार करने से इन्कार करता है ता सरकार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर 
उसे दण्डित कर सकती है । उदाहरणाय, भारत में 50 पैसे तया | रुपय के सिक्‍क्रे तथा सभी प्रकार 
कौ कागजी मुद्रा (नोट) भसीमित वैध मुद्रा हैं। 


(ख) ऐच्टिक मुद्रा (000०0 १/0706/)--यह वह मुद्रा है जो साधारणतः जनता द्वारा 
स्वीक्तार तो की जातो है, परन्तु कानूनत झिसी व्यक्ति को इसे स्वोकार करने के लिए बाध्य नहीं 
क्रिया जा सकता । यह भुगतान प्राप्त करन वाले व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वह 
इस प्रकार की मुद्रा स्व्रीकार करे अथवा नही । यदि मुद्रा देने वाले व्यक्ति की बाजार में साख ऊंची 
है तो इस प्रकार वी मुद्रा को प्राय सभी लाग स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु किसी भी व्यक्ति को 
कसी भी दशा म इस प्रकार को मुद्रा का स्वीफार करन के लिए विदश नहीं किया जा सकता 
इसीलिए ता इसे एच्छिक मुद्रा कहत हैं। विभिन प्रकार वे साखपत्र जेसे--चैक, हुण्डियाँ, विनिमय 
पत्र (0७॥॥$ एम &:लाभ8९) इत्यादि एच्छिक मुद्रा क उदाहरण है। 


मुद्रा-पदाय के आधार पर वर्गोकरण 
मुद्रा-गदाथ के आधार पर मुद्रा को दो उपवर्गों मे विभाजित किया जाता है; 


(फ) घातु सुद्दा, 
(ख) कायनती सुद्रा | 


(क) धावु-मुद्र (१४९०४७)॥० )3०४८५)-- यह सुद्रा क्षिसी धातु (सोना, चाँदी, इत्यादि) की 
बनी होती है। पिछल अध्याय में बताया जा चुका है कि घातु मुद्रा क्नि-क्नि अवस्थाओं मेसे 
हाकर गुजरी है । वातु मुद्रा भी तीन प्रकार की हातो है. (अ) मानक (प्रामाणिक) मुद्रा, 
(४) प्रतोक (साक्षेतिक) मुद्रा (स) गौण झुद्ठा 


(अ) मानक (प्रामाणिक) मुद्रा (50970270 )४०7८७)---इसे प्रधान, पूर्णकाय तथा सर्वाग 
मुद्रा भी कहते है । इसके सिक्के प्राथ साने व चादी के बताये जाते हैं । ये सिक्‍्क्रे कानून के अनु- 


सार एवं मिस्चित बजत तथा युद्दता (#॥20९55) के बनाये जाते हैं। मानक मुद्रा की प्रमुख 
विशेषताएं निम्नलिय्ित है 


() मानक सिक्का देश का प्रमुख सिक्‍्क्रा होता है--अत यह विनिमय का माध्यम हाता 
है और इसी म्‌ हिसाव विता।व रख जात हैं । जय देश म मानक सित्रका एक ही धातु का बनाया 
चाता है नो इसे एक णावुमान (/०॥०॥७७॥॥जञ्ञा) कहते हैं। यदि यह घातु सोना होती है वा 
इस स्वज एक णनुमान (0006 ध०७०४८(७)॥0॥) कहते हैं। इसके विपरीत, यदि यह धातु 
चाँदी होतो है ता इसे रजत एक घाठुमान (99 'र्ै०907८६2॥50) कहा जाता है। कभी” 
कभी ऐसा भी होता है क्रि मानक सिक्‍क्रा दो घातुआ अर्थात सोने व चाँदी का बनाया जाता है। 


दूसरे शब्दों म, दो प्रकार के मानक सिक्‍के होते हैँ--एक सोने का और दूसरा चाँदी का बता होता 
है। एसी प्रणालो को द्विधातुमान (80प्रश॑॥॥587) कहते हैं । 


(7) मानक मुद्रा का अकित मूल्य तया ययारय मूल्य बराबर होते हैं--मानक मुद्रा का 
अधित मुल्य (90० ५७०८) सदैव इसक यथाथ जयबा धात्विक मुल्य (ध/द75/0 श्व॑०८) के बाबर 
हावा है । दूमरे झाद्दा म, मानक सिक्के म उसके अक्ति मृत्य के बरावर हो धातु रखी जाती 
हैं। यदि काई मानक सिक्के गलाकर बेचना है ता उस कोई हानि नहीं होती क्योकि अकित मूल्य 
क बरावर ही उस्त घातु प्राप्त हाती है। इसलिए इसे पूणकराय मुद्रा (्रा-008व4 70769) कहा 
गया है। उदाहरणार्थ, सन 893 से पूवर भारतीय र्पया मानक सिक्का था। इसमे इसके अकित 
मूल्य बे बरावर हो चादी डाली जाती थी । इसी प्रझार सितम्बर 93। से पूर्व ग्रेट ब्रिदेन मे 
सावरेन (50ल्‍ट८280) मानक सित्रका था । परन्तु सितम्बर 93] मे ग्रेट ब्विटस द्वारा स्वर्णमान 
प्रणाली का परियाग करे पर ब्रिटिश मुद्रा मानक न रही । 

(!७) मानक सिक्‍को की खुलो ढलाई होती है--मानक सित्रकों की यह विशेषता होती है 
कि उनकी ढलाई स्ववन्त अयवा खुली होती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होदा है कि खुली सिक्‍क्रा 
इलाई (६४६ ०००७४९) क्‍या होती है ? सक्षेप म, हम कह सकते हैं कि जब किसी देश की जतता 
को सोना व चांदी ?क्साल (770) भ ले जाकर उन्हें सिक्को मे ढलवाने का अधिकार प्राप्त होता 
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है तब ऐसी प्रणाली को खुली सिक्का ढलाई कहते हैं। दूसरे शब्दों मे, इस प्रणाली के अन्तर्गत 
ठकसाल जनता के लिए खुली होती है | इस सवा के लिए सरकार जनता से कभी ढलाई शुल्क 
लेतों है और कभी नहीं। इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि दश्श मे सिवको का अभाव नही 
होने पाता ! जब कभी जनता सिक्कों के अभाव को अनुभव करती है तो तुरन्त वह ग्रोना व चाँदी 
टकसाल से ले जाकर उनके सितके ढलवा सकती हूँ । 

(५) मानक मुद्रा असीसित वेध (विधिप्राह्म) मुद्रा होती है--मानक मुद्रा की महत्वपूर्ण 
विशेषता इसकी अमीमित वैधता हाती है और ऐसा होना अनिवाय है, क्योकि मानक मुद्रा देश 
की प्रधान मुद्रा होटा है। इसी नाते बड़े-बड़े भुगतान (987४॥९४१५७) इसी मे असीमित मात्रा से 
किये जाते है । 

(ब) प्रतीक (साकेतिक) मुद्रा (प०४८॥ ॥/णा०५)--यह मुद्रा प्राय छोटे-छोट भुगतानो मे 
प्रधुक्त को जाती हैं। यह मानक मुद्रा के लिए सहायक का काम देती हैं। प्रतीक मुद्रा प्राय घथिया 
एब हल्की किस्म की धातुओ में बनायी जाती है, जैसे वाबा, ग्रिलट, निकिल इत्यादि । इस मुद्रा 
की विशेषताएँ भानके मुद्रा का विशेषताओं से सबथा भिन्न होती है । 


(2 प्रतीक मुद्रा की ढलाई खुलो नहों होतो--प्रतीक सिक्कों की ढलाई केवल सरकार 
द्वारा ही की जाती है। जनता बा यह अधिकार नहीं होता कि वह धावुओ को टकशाल मे से 
जाकर उन्हे सिवनी मे ढलवा राके । 


(0] प्रत्रोक घुटठा का अक्वित मूल्य उसके यथार्थ अथवा घार्विक मूल्य से क्षध्रिक होता है-- 
प्रतीक सिक्कों पर अग्नित मूल्य उनके भीतर रखी गयी धातु के मूल्य से अधिक होता है। उदा 
हरणाथ, एक 25 पैसे के सिक्‍्रे में डाली गयी घातु का मूल्य 25 पैसे से कम होता है | यदि एसा 
ने हो ता लोग प्रतीक सिक्कों वो गलाऊर धातु के रूप मैं वेचना आरम्भ कर दे । इसीलिए प्रत्तीक 
मुद्रा का अकित मूल्य उसक धात्विक मूल्य से सदैव अधिक रखा जाता है। इसी कारण प्रतीक 
मुद्रा को प्रादिष्ट मुद्रा (॥0॥ (०7९७) कहा जाता है । 

(॥॥) प्रतीक मुद्रा सीमित बेध घुद्दा होती है--जणा पुब कहा जा चुका है, प्रतीक सिक्का का 
केबल रीमित गाना में ही गे ालान के रूप म दिया जा राकता है। इन्ह एक रामय पर एक निश्वित 
मात्रा से अधिक स्वीकार के लिए किरी व्यक्ति का बाध्य नही किया जा सकता । उदाहरणाथ, 
भारत गे | पैस 2 पेंसे 5 पैसे ॥0 पैसे ठथा 25 पैसे के स्िबको को केवल 25 रपये तक ही 
किसी ब्यतित का स्वीकार करने के लिए विवश किया जा सकता हू । 


(४५) प्रतीक सुद्रा मानक मुदा कौ सहायक होती है--प्रतोक सिक्के छोटे छोटे सौदा (दाता 
(8058८0075) वे. भुगतान मै ही प्राय प्रयुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार ये मानक्ष सिक्कों के 
सहायक के रूप भें याय करत है । 


अब प्रश्न यह्‌ उत्पन्न हाता है कि प्रतीक सिक्‍क्र क्‍या जारी किये ज्यवं है ? इसक दो कारण 
हो सकते है 

(१] करो कभी सरकार के पास सिक्कों म प्रयाग को जाने वार्जा धातुओं का अभाव हो 
जाता है । अत इन धातुओ का बचतपूण उपयोग वरने के लिए प्रतीक सिक्‍्को को प्रचलित 
किया जाता है। प्रतीक छ्िवक्गा मे जेसा ऊपर कहा जा चुका है धातु वी माता उनके अंकित 
मूल्य से कम रखी जाती है। इरा तरह थाडी सी धातु से अधिक मात्रा मे सिक्के त्तयार हो 
जात है । 

(2) कभी-कभी धातु क॑ मूल्य मे ज्ञाद्धि क फलस्वरूप लोग सिकक्रा का गलाना आरम्भ कर 
देते है औौर उह् पातु रे रूप मे बाजार में बेचकर लाभ कमाते है | इस प्रवृत्ति को राकब के लिए 
सरकार सिक्‍्सा म थानु की मात्रा का घटा देती है। उदाहेरणाथ सन 940 से पूव भारतीय 
रुपया (जा चादा का वना हुआ था) पूणराय सिक्का था। परतु दूसर विश्व युद्ध क छिड़ जान स 
चादी का बाजार मूल्य बढ गया और इसके परिणामस्वरूप तागो न सपया कौ गला कर उसकी 
चादी को धातु के रूप सम बाजार मे वचतर लाभ कमावा आरम्भ कर दिया या । फक्‍त स्पये के 
सिक्कों वा बहुत अभाव हो गया था । इस कठिनाई को दूर जुरने बे लिए भारत सरवार ते चादी 
के म्पये का अमुद्रीवरण (पशा॥00०॥5७॥07) कर दिया और उसने स्थान पर एक गये रपये का 
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चलन किया जिसम चांदी का 50%, कम कर दिया गया था। बाद म चलकर सत्‌ 946 म तो 
रुपया ग्रिलट का बनने लगा था। चांदी को पूर्णत समाप्त कर दिया गया था। 


परन्तु प्रतीक सिवको को जारी करने का सबसे महत्त्वपूर्ण बारण तो छोटे छोटे सौदो मे 
भुगतान को सम्भव बनाना है| इनकी अनुपस्थिति मे जतता का काफी परेशानी का सामना करना 
पड़तः है । अत सभी देशो में प्रतीक मुद्रा अनिवायं-सी बन_ गयी है और इसके बिना लोगा के 
व्यावसायिक सौदे सम्पन्न नही हा सकत है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रतीक सिक्कों के चलन 
से मूल्यवान घातुओ का बचतपूर्ण उपयोग होता है और फिर इनमे लोचकता (७७४०५) का गुण 
भी विद्यमान है, अर्थात इनकी मात्रा को आवश्यकतानुसार मानक सिक्कों की अपेक्षा आसानी से 
बढाया जा सकता है । 

सातक सिबको के गुण--मानक सिवका के गुण निम्नलिखित हैं 

() अधिक विश्वास-- चूँकि मानक॒सिकक्‍के पूर्णकाय सिक्के होते हैं (अर्थात्‌ उनका यथार्च 
भूल्य उनके अकित मूल्य के बराबर होता है) इसलिए जनता का उनमे अधिक विश्वास होता है। 

(2) क्रय शक्ति के सचय के साधन--भानक सिक्‍के परूर्णकाय होन के कारण क्य शक्ति का 
सचय करने के लिए उत्तम साधन होते है । 


(3) विदेशों मे ग्राह्मता--चूँकि मानक सित्रका का अकित मूल्य उनक धात्विक मूल्य के 
बराबर होता है इसोलिए उह विदेशा म भो भुगताना के रूप मे स्वीकार कर लिया जाता है। 

(4) स्फीति का भय नहों होत/--मानक सिक्‍को के प्रयोग से देश में स्फीति (णी400॥) 
का भय जाता रहता है। जैसा विदित हे स्फीति की दशा तो तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की 
निकासी अत्यधिक माथा मे होती है। परन्तु मानक सिक्‍को ($४00270 ००॥॥$) के अत्यधिक मात्रा 
में निगमित किये जान का कोई भय नहीं होता क्योंकि धातुएँ प्राय असीमित मात्रा में उपलब्ध 
नहीं होती । 

सानक्ष सिक्कों के अवगुण--इनके अवगुण निम्नलिखित है 

(]) मानक सिक्के बचतपूर्ण नहीं होते--जैसा स्पष्ट है, मानक सिक्‍को को बनाने भ मूल्य 
बान धातुओ का प्रयोग किया जाता है। चलच म काफी सनय रहन के बाद इनमें घिसावट होती 
ता है; प्रकार की राष्ट्रीय क्षति है। इस प्रकार मानक सिक्कों से धातुओं का अपव्यय (४४४/92०) 

ता है । 

(2) मानक छुद्रा बेलोच होती है --मानक सिक्का भे लोच का सवथा अभाव रहता है । 
इन सिक्का की मात्रा को इनकी माँग के अनुसार बढाया नही जा सकता । उदाहरणायें, यदि माँग 
बढ जाती है तो इनकी मारा को उसी अनुपात म बढाना कठिन हा जाता है, क्योकि इनकी भात्रा 
तो देश मे उपलब्ध धातुओ पर तिभर करती है । 

प्रतीक सिबको के गुण--इनके गुण निम्नलिखित है 

() धातुओ का बचतपूर्ण उपयोग---चूँकि प्रतीक सिक्कों म॑ मूल्यवान धातुआ का प्रयोग 
नहीं किया जाता इसलिये य मानक सिक्कों की तुलना म॑ मितव्ययी (०००४००॥८७)) होत है। 


सा शा के उपयोग के परिणामस्वरूप भूल्यवान धातुओ को अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया 
ता है। 


(2) प्रतीक मुद्रा अधिक लोचपूण होती है--प्रतीक सिक्‍को की मात्रा को उनकी माँग क 
अनुसार मानक सिक्‍को को अपेक्षा आसानी से बढाया जा सकता है क्योकि उनमे प्रयोग की जाने 
वाली धातुएँ अधिक सस्ती व सुलभ होती है। 


प्रतीक सिक्‍्को के अवगुण--इनके अवग्ुण निम्नलिखित है 


(।) कम्र विश्वास--चूंकि प्रत्तीक सिक्‍के सिक्के 
उनमे विश्वास प्राय कम होता है | 20000 का पदक 


(2) क्रय शक्ति के सचय के लिए अनुपयुक्त--प्रतीक सिक्के क्रय शक्ति के सचय के लिए 
इतने उपयुक्त सही होते जितने कि मानक सिवके होते हैं। 
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(3) अत्यधिक निकासी का भय--पूंकि प्रतोक सिक्के सरती एवं सुलभ धातुओ के बने होते 
हैं, इतलिए इनकी अत्यधिक निकासी का भय बना रहता है। 

(4) देश के भोतर ग्राह्मता--प्रतीक सिक्का का चलन क्षेत्र देश की भोतरी सोमाओं तक 
ही सीमित हाता है | विदेशों मे इन्ह भुगतान के रूप मे कोई भी स्वीकार नहीं करता । 


(5) सीमित वेधत्ा--चूंकि प्रतीक सिक्के सीमित विधिग्राह्म होते है, इसलिए इनका केवल 
छोटे-छोटे सौदो के भुगतान में हीं प्रयोग किया जा सकता है । 


इस प्रकार हमने देखा कि मानकर सिक्कों तथा प्रतीक सिक्कों में गुण तथा अवगुण दोनो 
ही है। 

परन्तु वारतविकता ता यह है कि सानक तथा प्रतीक सिवके प्रतिस्पर्धी (४५७४५) न होकर 
एक-दूसरे वे पूरक हैं, अथात्‌ देश को युद्रा प्रणाली से इन दोनो ही सिकवो की आवश्यकता पडतीं 
है । ये विनिमय की दो अलग-अलग आवश्यकताओ की पूर्ति करते है। 

बया भारतीय रुपया मानक-प्रतीक सिक्का है २--भारतीय रुपये के स्वरूप के बारे मे कुछ 
अस्पष्टता-सी है। क्या भारतीय रुपया मानक सिवका है अथवा प्रतीक ? इसमे सन्देह नही कि 
सन्‌ 893 से पूर्व भारतीय रुपया पूर्ण अर्थों मे मानक [सकका था। वह च॑दी का बना हुआ था 
और इसकी ढलाई खूजे रूप में होती थी। इसका अक्ति मूल्य इसके यथार्थ मूल्य के बराबर हुआ 
करता था । पर्दु आज यह परिस्थिति नहीं है । अब रुपया न तो चाँदी वा बना हुआ है और न 
ही यह पूर्णेकाय सिक्का है, अर्थात्‌ आज रुपये का अकित मूल्य इसके यथार्थ मूल्य से बहुत अधिक 
है । इसके अतिरिक्त भारतीय रुपये की ढलाई भी स्वतन्त्र तथा खुले रूप मे नहीं होती । इसलिए 
कुछ विद्वानों का बहना है कि भारतो4 रुपया प्रतीक सिवका है क्योकि इसमे प्रतीक मुद्रा के लक्षण 
पागे जाते हैं) परन्तु यह्‌ विचार पूणत सत्य नही है। भारतीय रुपये मे मानक मुद्रा के भी हि गुण 
पाये जाते हैं । प्रथम, रुपया देश की प्रधान मुद्रा है। सभी वस्तुओ के मूल्य एवं कर (9:25) 
आदि रुपयों मे ही निर्धारित किये जाते हैं। यह हिंसाव तथा लेखे की इबं३॥ई है। दूसरे, विदेशी 
मुद्राओं के मूर्य भी रुपये के रूप मे व्यक्त क्ये जाते हैं। तीसरे श्पया असीमित विधिग्राह्म (वैध) 
[एप्ञ0/0९0 ॥८६॥] ९0957) मुद्रा है । ये तीनो गुण मानक मुद्रा मे पाये जाते है। इस प्रकार हम 
इस निष्कष पर पहुं ।ते हैं कि भारतीय रुपये म मानक एबं प्रतीक दोनों हो प्रकार की मुद्राओं के 

रा पाये जाते है । अत भारतीय रुपये को मानक-प्रतीक सिक्का ($080970 (०0९३ ८०११) कहना 

ड़ उचित होगा । आज विश्व के लगभग सभी देशों मे यहो परिस्थिति पायी जाती है, अर्थात्‌ सभी 
देगों के मानक सिक्कों के अक्त मूल्य उनके यथार्थ मूल्यों से अधिक हैं । ड 


(स) गौण मुद्रा (3005089 ॥०॥८५)- ग्ोण सिक्‍दो का निग्रमन ($506) अत्यन्त 
छोटे छोटे धुगतानो के सुविधाय किया जाता है। इनकी भ्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है 

(अ) ये अत्यत्त अल्प-सूल्य के सिक्‍क्र होते है और हल्की धातुआ से बनाये जाते है । 

(आ) ये कम मुल्य वाली वस्तुओ एवं स्वाओ के विनिमय को सरल ब्नाते हैं 


(३) इन सिक्‍्को की ढलाई (टक्रण) स्वतन्त अथवा खुले रूप मे नहीं होती, अर्थात्‌ इनकी 
निकासी सरकार द्वारा की जाली है! 


(ई) गोण सिक्के सभी प्रतीक होते है । 
हे (उ) मावक सिक्कों रे इनका सम्बन्ध सरकार द्वारा कानूनी आधार पर निश्चित किया 
जाता है । 
(ऊ) गौण सिक्‍के सीमित विधिग्राह्म हाते है । 
सिषका ढलाई अथवा मुद्गा-डकण 
(एणाणब्एन) 
ऊपर हमने विभिन्न प्रकार के सिक्कों का अध्ययन किया है। अब सिवयों के उपयोग 


के साथ यह जानना भी आवश्यक है कि सिक्कों की ढलाई कंसे की जाती है। सर्वश्रधम, लिडिया 
(7.999०) मे सिक्का-दलाई वा कार्य आरम्भ किया गया था| उसके बाद मिन्र (58990) ने यहू 
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काम अपने हाथी से लिया था। धीरे धीरे विश्व के आय देशा म भी सिक्का ढलाई का वाम आरम्भ 
जिया गया था। 


प्रारम्भिक वाल म धात के दुक्डा को ही मुद्रा के रूप म प्रयुक्त किया गया परतु शीघ्र 
ही इनके प्रयोग से कठिनाइया उत्पन् होन लगी क्योकि सभी धातु के टुबडो का ने तो वजन 
(लहां॥) ही समान भा और न ही उनकी शद्धला (पि7८55)। परिणाम यह हुआ कि उह 
स्वीकार करते समय प्रयंव बार टन ब"न एवं उनको शद्धता को जाच करनी पड़ती थी। इससू 
लोगा को भारी असजिधा हाती था कभी कभी तो सीध सादे व्यक्ति चालाक जोगो द्वारा ठगे घरों 
जाते थ। इन कठिनाइया को ध्यान में रखते हुए राग्य ते सिक्दरा ढलाई का काम अपन हाथो म ले 
लिया। प्रारम्भ म॑ सिक्का के तिमाण का काय राज्य ने निजी टकक्‍्सालो (ए7५0/८ 70 7/5) एवं 
क्ाराद्ानों का सौपा था इन टकसालां एवं कारखाना मे सिक्व-दताई का काम सरवार वी देख 
रेख मे होता था । परत इससे भी वुछ कठिनाइयाँ होने लगी। सिक्का म॑ एकरूपता (ए्ण 
गा (५) तथा शुद्धता का अम्ाव हाने लगा । अतत राज्य ने सिक्‍क्रा-डढताई का काम पूणत अपने 
हाथा म ले लिया और मुटा टकण राज्य एकाबिकार ($88 7707070)9) हो गया । 

सिक्का ढलाई के उद्द श्य--सिक्‍का-ढलाई के महवपूण उदृश्य निम्नलिखित हैं 


(]) सिक्का म एकरूपता (एणा शिव (५४) एवं परिच्यशीलता (००९॥०४८/७आ! 9) वे गुण 
होने चाहिए ये ठभों सम्भव हो सकते हैं जब सिक्‍्क्रे समान बजन तथा समान शद्धता के बनाये 
जाय । स्मरण रहे कि धोखेबाजी तथा जालसाजी से बचने के लिए सिक्कों म॑ एकरूपता तेथा 
परिचयशीलता का होता अनिवाय है 


(2) सिरे इतने कड अभदा सख्त होन चाहिए कि परिचलन म उनकी धातु की घिसा 
बट “यूलनम हो। इसरविए सिक्कों वो सख्त बनान के जिए धातु के साथ भ्रीडा टाका पिला दिया 
जाता है 


(3) सिक्के इस ढग से वनाय जाने चाहिए कि उनसे धातु न बाटी जा राके और न ही 
सिक्का को गलाकर उनम स धातु निकाली जा सक | 


(4) सिक्‍्तत्रा पर अकित क्यि गय चिह्न इस प्रकार के हान चाहिए कि आसानी से उनकी 
नकेल न की जा सक 


(5) सिक्‍ते ”स ढ्ग से ठाले जाय कि दखने म व सुदा तथा क्लापूण हो और देश की 
सस्कृति का प्रतिनिधिव कर । 
(6) अत से सिक्‍क्र -डलाई स सरकार का पयाप्त आय प्राप्त होनी चाहिए । 
सिक्‍का-ढलाई की प्रणालिया--विश्व म सिक्‍्का-ढवाई की दो प्रमख प्रणालिया है 
(क) स्वृतञ् अथवा खलो सिक्का ढलाई 
(ख) सोमित सिक्का ढलाई । 


(क) स्वतज अथवा खली सिक्का ढलाई (7 ०८ (० 732०८)--जब राज्य हारा जनता 
को वह अधिकार दे दिया जाता है कि वह जितनो मात्रा मे चाहे मयवान धातु (सोना अथवा चादी 
जिसके सिक्के प्रचलित हो) टक्साल मे ले जाकर उसके सिक्के ढलबाल तब इस प्रणालो को खली 
सिक्का दलाई कहृत हैं। दूसरे शा म टकसाल जनता के लिए खजी होती है। यह सिंबका 
ढलाई सश-क भी हो सकती है और नि श-क भो अर्थात सिक्‍क्रो वो ढ़ावने ब॑ लिए सरकार कभी 
तो लागो से सक लेती है और कभी नहा ॥ परत लोगो को जसीमित मात्रा में धात देकर सिक्‍्क 
ढलवाने की पूण स्मतजता होती हे सरकार जिस दर (7908) पर धातु के बटले सिक्के देती है 
उस ?क्सानी भू-य (7 ॥: 9 ०९) कहते है. उन्नीसवी शतादी मे अने+ देशो में यही प्रणाली 
प्रचलित वा लोग अपती आवश्वक्तानुसार ”क्साला मे धातु सिक्‍्क्रे ढलवाया करते थे। भारत 
मे सद्‌ 893 तक और ग्रत ज़िटेव म जन 93] तक यहा अ्रणादी प्रचादित रही थी । 

खली सिक्का ढलाई के रूप खत सिक्‍ता ललार्ट क दो प्रमुख रूप है--(अ) सिशुक 
सिक्का दलाई (आ) सशुल्क सिक्का ढलाई । 


(अ) निशुक सिक्का ढलाई ("४ (0७8 (१0 97/2८। जसा पहते कहा जा चका है 
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घातु को सिक्कों मे ढलवाते के लिए सरकार जनता से कभी शुल्क लेती है और कभी नहीं | जब 
सरकार जनता से सिक्के ढालमे का कुछ भी शुल्क अथवा व्यय नहीं लेती, तब उसे निशुल्क 
सिक्का ढलाई कहते हैं । सिवा दलाई का जो व्यय होता है, सरकार उसे अपनी आय से चुकाती 
है, परन्तु जनता से इस सेवा के लिए कोई शुल्क नही लिया जाता। ब्रिटेन तथा अमरीका मे पूर्ण- 
काय सिक्‍को को इसी प्रणाली के अन्तर्गत ढाला जाता था। आजकल इस प्रणाली का प्रचलन वथी 
देशों मे बन्द हो चुका है । 


(भा) सशुल्क सिक्का-ढलाई (07 ह्ावाण(एए75 (०ग०४८)--जब सरकार सतिक्का-इलाई 
के लिए जनता से शुल्क लेतो है, तब इसे सशुल्क सिक्का ढलाई कहते हैँ । सशुल्क सिक्का ढलाई 
भी दो प्रकार की होती है--(7) ढलाई अबबा टकण व्यय, (॥) सिक्‍का-छलाई मुनाफा या 
टकण लाभ । 


(0) इसाई अथवा ठकण व्यय (8745538०) --जवब सरकार जनता से सिक्का दलाई 
सम्बन्धी सेवा के लिए ठीक उतना हो शुत्क लेती हैं जितना स्वयं उसे व्यय करना पडता है, तब 


इरा प्रकार के शुल्क को ढलाई अथवा टकण व्यय कहते हैं । इस प्रकार सरकार प्रिक्का-डलाई से 
कोई लाभ अथवा ग्रुनाफा नही कमाती । 


(४) सिक्का ढलाई घुनाफा अथवा टकण लाभ ($2ह०००४४)--जब_ सरकार जनता 
"से धातु को सिक्कों मे दालने पर किये गये व्यय से अधिक शुल्क लेती है, तब इसे सिफ्का ढलाई 
प्रुनाफा या टकण लाभ कहते हैं। अर्थात्‌ जनता के प्रति को गई अपनी सेवा के लिए सरकार अपने 
व्यय से भी अधिक शुल्क लेती है । 


इस प्रकार का शुल्क सरकार दो प्रकार से लेती है । प्रथम, सरकार प्रत्यक्ष रूप परे अपना 
शुल्क लेती है । दूसरे प्रत्यक्ष शुल्क न लेकर सरकार धातु में ठाँका अथवा खोट मिला देती है | 


(ख) सीमित सिक्का ढलाई (7.770(:0 (०॥०8८)--जब सरफार जनता को यह भधिकार 
नहीं देतो कि वह अपनो धातुएं टकसाल मे ले जाकर सिष्क ढलघाये, तव इसे सीमित सिक्‍्का-ढलाई 
कहते हैं। इस अ्रणाली के अन्दगत सिक्‍के ढालने का अधिकार सरकार अपने हाथो मे सुरक्षित 
रखती है। सरफार स्वय धातुएँ खरीदकर देश की आवश्यकतानुत्तार सिषके ढालती है ( जनता 
को सिक्के ढलवाने का अधिकार नही होता । विश्व के सभी देशो भे आजकल यही प्रणाली प्रचलित 
है। सन्‌ 893 के पश्चात भारत मे भी यही प्रणाली लागू कर दी गई थी। इस समय भारत 
में भी इसी प्रणाली के अधीन सिक्के ढाले जा रहे है । 


अब प्रश्न यह उत्पन्र होता है कि पक्त दोनों प्रणालियों मे से कौन-सी प्रणाली श्रेष्ठ है। 
निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि इन दोगों मे से कौन सी अच्छी है। दोनो के सम्थेन भे 
कुछ न कुछ कहा जा सकता है। खुलो सिक्‍्का-ढलाई प्रणाली के सम्र्थथो का विचार है कि इसके 
अन्तग्रेंत अत्यधिक निकासी (0/: 75506) का भय नही रहता । जैसा पहले कहा जा चुका है, 
अत्यधिक निकासी के फलस्वरूप देश मे मुद्रा स्फीति (८एघ८४८५ 00008) की परिस्थिति उत्पन्न 
हो जाती है और अथ व्यवस्था क लिए नये खतरे पैदा हो जाते है । खुली सिक्का-उलाई के अम्तगत 
तो उतने ही सिक्‍के डाले जाते है जिदनी धातु की मात्रा होती है, उससे अधिक नहीं। चूंकि धातु 
वी मात्रा सीमित होती है इसलिए सिक्के असीमित मात्रा में नहीं ढाले जा सकते | अत अत्यधिक 
निकासी की सम्भावना नहीं रहती । इसके विपरीत सीमित सिक्का ढलाई प्रणाली बे' पक्षपातियों 
का कहना है कि इसके अतग्रत सरकार प्रतीक सिक्के निकादकर मूल्यवान धातुओ के उश्योग में 
बचत कर सकती है । 


परन्तु जैसा ऊपर कहा गया है खूलो सिक्का ढलाई विश्व वेः सभी देशों मे समाप्त हा 
चुकी है | सभी देशों मे जब सोमित सिक्का प्रणाली का ही चलन है । 
सिक्‍को को मुल्वहीनता (निकृष्टता) 
(ए6७%5८फच्या एण (०४५) 
जब छिक्‍्को की तोल शुद्धता अथवा दोनो को हो कम कर दिया जाता है तब इसे सिक्कों 
को मूल्यहीनता (निकृष्टता) कहृत हैँ । इस प्रकार सिकफो को निदृष्ट वनाने के दो तरीके हैं 
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(क) सितकों को शुद्धता को कम करना--जब सिक्‍ते मे शुद्ध धातु के अनुपात को कम कर 
दिया जाता है. तब इसे होतमूल्य अयवा निकृष्ट सिक्का कहते हैं । जैसा पहत वड़ा गया है मानक 
मितत्रा म शुद्ध घातु का प्रयाग किया जाता है। परठ जब सरकार णुद्ध धातु की कमी के कारण 
सित्ब मे इस घातु का अनुपात कम कर दती है या इसम क्सिा सस्ती धातु का कुछ अश मित्रा देनी है 
तब इसमे सिकत्रा हीनमूय (निडृष्ट) हा जाता है। उत्तहरणाय दूसरे विश्व युद्ध म भारत सर्रवार 
न रुपय मे शुद्ध चादी की मात्रा कम कर दी थी और इसके स्थान पर म्पय में गिवट मिला दिया 
था जिसस रुपया निहृष्ट सिक्‍त्रा हो गया था । 


(ख) सित्रक्ों को तोल से कसी फरना--न्‍जब किसा सिक्क की गैर-कानूनी एटीकों से ताज 
(वजन) कम कर दी जाती है नव ट्स निकृप्ट सिक्का हटत हैं। यह काय ग्राय जागा द्वारा गैर 
कानूनी नराका से क्या जाता है। समाज विरोधा तवा न सिक्‍को की तोल का कमर करन के 
निम्नलिखित तरीक निकाल ह 


(!) क्ितारों को कटाई (८॥ए/9772)--सित्रक्रा क किनारा को काटकर उनका वजन कम 
कर टिया जाता है । इसको रोकने के लिए सिक्‍क्ता के किनारो पर धारियाँ बना दी जाती हैं । 


(2) धित्ताई--यदि सिक्‍्को को किसी थैती स डालपर जोर से हिलाया जाय तो रिक्को 
मे से कुछ न बुछ धातु घिसकर थेजी म एकजित हो जाती है | इसका रोकन के जिए घातु को क्डे 
बनान बाते पदाथ सिवत्रा मे मिला दिय जाते हैं । 

(3) जलाई (तजाब से वजन रुम करना)--सिक्‍्को को तेजाब या अय रासायनिक पदारयों 
मे डातकर उन बतन कम कर दिया जाता है। संस्ो राकने के लिए सरकार न सिक्का पर 
चिह्न अकित क्तिय हैं जो जलाई से घघले पड जाते हैं । 


(4) ज्ञालों सिवक्रे बनाना--कभी-क भी समाज विराधी नावा द्वारा जाली अथवा नकली 
सिक्‍क भी बनाय जात हैं। इन सिक्‍त्रा स आयु का मात्रा सरकारी सिक्कों वी तुलना म॑ं कम रखी 
जाती है। जाती सिक्का को वतान बात ॥ का सरकार द्वारा कठोर दण्ड दिया जाता है। 
सिक्‍क बताते समय टक्‍्साल म इस वात का ध्यान रखा जाता है कि सिक्‍त्र एसे बनाये जायें जिनकी 
नकल न हां सक॑ | परन्तु ऐसा हात हुए भा जाती सिक्त्र बनान का काम लगभग सभी देशा में 
बराबर चतता ही रत्सा है । 


मुद्रा को विनिमय दर को कम करना 
[ए0व्च्बाण्थाणा) 


कभी-कभी सरकार मुद्रा वी विनिमय-दर का कम कर दती है | इसका उदृश्य निर्यातों को 
बढ़ाता तथा आयाता कया कम करना होता है । परतु स्मरण रहे कि मद्रा की विनिमय-दर (79/० 
0 ९४०॥७॥९४९) कम करत समय छिक्‍का का वजन एवं उनकी शुद्धता पहले जैसी ही रहती है । 
7 सितम्बर ॥949 का भारत सरकार ने रुपय की विनिमय-दर को कम कर दया था। उस 
समय ग्रट ब्रिटेन न भी अपने पौण्ड स्टिंग का विनिमय-दर कम कर दी थी | पौण्ड स्टलिंग जो 
पहले 4 03 अमरीकी डालरा क बरावर था--अव घटाकर 2 8 अमरीकी डालरों के बराबर कर 
दिया गया । ग्रट ब्रिठेन का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने भी रपये की विनिमय-दर कम 
कर दी थी । भारतीय रुपया जा पहल 30 225 अमरीकी सैंप्टो क बराबर था अव घटाकर 2] 
सैण्टो के बराबर कर लिया गया | 6 जून ॥966 का भारतीय रुपये की विनिमय-दर को और भी 
घटा दिया गया था । अव_भारतीय रपया केवल 3 अमरीकी रुँण्टा (८८७५) क बराबर ही रह 
गया था। जउत्क 995झकऋ। 3 पॉण्ड । 

मुद्रा अवमूल्यन ((0०9६ए०(०7 ० शि०॥८५]--कागजी म॒द्रा तथा अय सिवको के 
अत्यधिक निगमन के परिणामस्वस्प यदि देश म म॒द्रा का मुल्य घट जाता है (अर्थात यदि वस्तुओं 
तथा सवाओ की सामाय कीमतें बढ जाती हैं) ता एसा परिस्थिति म॑ मद्रा का अवमूल्यन हो जाता 
है । स्मरण रहे कि मुद्रा-अवमूल्यत से मुटा स घातु बी माता म कोई कमी नही की जाती जैसा 
मुद्रा वी निद्धप्टता को दशा म हाता है। दूसरे विश्व युद्ध क दौरान तथा उसक्त वाट लगभग 
सभी देशो म मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था । युद्ध का व्यय पूरा करने क लिए लगभग सभी सरकारा 
चे बड़े पैमाने पर कागज के नोट छापे ये। इस प्रकार मुद्रा स्कीति की सस्थति उत्पन हो गयी थी। 
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बस्तुओ तथा सेवाओ की कोमते आकाश को छूने लगी थी। इसी कारण मुद्रा का अबवमूल्यन हुआ 
था | मुद्रा-अवमुल्यन की प्रक्रि] आज भी लगभग सभी देशो में चल रहो है। 
कामगजी मुद्रा 
(097०८ ॥४०॥०५) 
काग़जी मुद्रा का एक लम्बा इतिहास हे। सर्वप्रथम, कागजी मुद्रा का उपयोग नबी शताब्दी 
में चौत म किया गया था | वहाँ से धीरे-धीरे इसका विस्तार अन्य देशो में हुआ । परन्तु कागजी 
मुद्रा का बड़े पैमाने पर उपयोग ॥7वी व 8वी शताब्दी मे ही होने लगा था। भारत मे कागजी 
मुद्रा का उपयोग ।9वीं शताब्दी में आरम्भ हुआ था । सर्वप्रथम, बैक ऑफ वगाल ने सम्‌ 506 
में कागजी मुद्रा का निर्गेभन किया था । 
प्रो० क्राउथर ((४०ण४॥८०) के अनुसार कागजी मुद्रा चार अवस्थाओ भे से होकर 
गुजरी है 
प्रथम अवस्था--इसमे कुछ सुविख्यात बैंक जमाकर्ताओ (प९००५४०३) को जमा की हुई 
रकम के बदले म प्रमाणपत्र (पव७०७४६५) दे दिया करते थे। उन प्रमाणपत्र को पेश करके 
जमाकर्ता उन बैको या उनकी शाखाओ से रुपया प्राप्त कर सकते ये । 
दूसरी अवस्था--इसमे कुछ प्रसिद्ध बैको को सरकार द्वारा नोट जारी करने का अधिकार 
दे दिया गया था । ये नोट इस बेको द्वारा केवल अपने जमाकर्ताओ को ही दिये जा सकते थे! इस 
प्रकार इन मोटो का चलन क्षेत्र सीमित ही था । 
तीसरी अवस्था--इसमे बैंको को अपनी जमा (7४००५॥७) से भी अधिक नोट जारी करने 
बग अधिकार सरकार द्वारा दे दिया गया, अर्थात्‌ अब बैक गपनी जमा से भी अधिक मात्रा में नोट 
छाप सकते थे । यह इस विश्यास पर किया गया था कि जमाकर्ता सामात्यत अपनी समूची जमा 
को एक हो समय पर बैक से नहीं निफलवाते । 
चौथी अवस्था--यह नोट निगमन की वर्तमान अवस्था है। इसम॑ नोट जारी करते का 
मधिकार सभी बैको को न देकर केवल देश के केन्द्रीय बैंक को ही दिया भया है और केन्द्रीय बैक 
ही कागजी मुद्रा का निगमन करता है। 4 न्‍द्रीय बैंक द्वारा जारी किय्रे मथे नोटो को मानक सिक्‍्को 
में बदलने का बचन भी दिया जाता है । इस प्रकार कागजी नोट पूर्णत मुद्रा का काय करते है। 
परन्तु स्मरण रहे कि कन्द्रीय बैक ढारा जारी की गयी कागजी मुद्रा पर सरकार अपना पूर्ण नियम्त्रण 
रखती है। विभिन्न देशो में कागजी मुद्रा म भिन्न भिन मूल्यो के नोट होते हैं । भारत मे इस समय 
] रुपया, 2 रुपये, $ एपये, 0 रुपये 20 रुपये, 50 रुपये 00 रुपये और 000 रुपये के नोट 
प्रचलित है। 
कामगजी मुद्रा के भेद 
(79८5 ०6 ?4फला ख०घ८५) 
काभजी मुद्रा चार प्रकार की होती है--(क) प्रतिनिधि काग्रजी मुद्रा, (ख) विनिभेय कागजी 
सुफ्रा॥ एन जपविन्िपए काणणरी नुद्रए, (च) अपादिज्ट जुच्यार 
(क्) प्रतिनिधि कणाजी मुद्रा (ए20९४८०(४॥४८ 039९7 ]/0769)--जब कागजी मुव्रा 
के पीछे ठोक इसके मूल्य के बराबर सोना व चांदी प्रारक्षित निधि (7९52:ए८ (00) के रूप मे 
रखे जाते है, तब इस प्रकार की मुद्रा को प्रतिनिधि कागजो मुद्रा कहते हैं । प्रारम्भिक काल में नोट 
जादी करने का मुख्य उद्देश्य सिकको कौ पिल्ावट से होने बाली हानि से बचता था। इसलिए जितने 
नोट जारी किये जाते थे, ठीक उन्ही के मूल्य के बराबर खजाने म॑ सोने व चाँदी को प्रतिनिधि- 
स्वरूप रखा जाता था| जब नाटो को सिक्कों मे बदलने की प्ाग कौ जाती थी उस समय इस 
माँग को पूरा करने के लिए उसी सान व चाँदी का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार प्रतिनिधि 
काणजी मुद्रा के अन्तगत नाटो के मूल्य के बराब€ सोना व चाँदी अवश्य ही कोष में रत्चे जात थे । 
सन्‌ 925 मे हिल्‍्टन यग आयोग (प्रा।णा एेण्णाह (एणाणा5श०॥) ने भारत के लिए इसी 
प्रकार की कागजी मुद्रा को सिफारिश की थी परन्तु कुछ कारणों से आयोग की यघ्नूं सिफारिश 
क्रियान्वित नही की जा सकी । अमरीवा म भी सोने तथा चाँदी के प्रमाणपत्रों के रूप में यह प्रथा 
प्रचलित रही थी ! अमरीकी सरकार इव प्रमाणपत्रों वे मृत्य के बराबर सोना व चाँदी प्रारक्षिपत 
निधि मे रख लेती थी, ताकि भाँग हाने पर श्रमाणपत्रो को घातुओ से बदला जा सके | 
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प्रतिनिधि कागजी मुद्रा के गुण निम्नलिखित हैं : 


(]) मुद्रा-स्फोति का भय नहीं रहता--इस प्रणाली के अन्तगंत मुद्रा-स्फीति का भय समाप्त 
हो जाता है। कारण यह है कि इस प्रणाली के अधीन कागजी मुद्रा का निर्गंमन तब तक नही क्या 
जा सकता, जब तक कि उतने ही मूल्य का सोना व चांदी प्रारक्षित निधि मे सुरक्षित न रखा 
जाय | चूंकि सोना व चाँदी अपरिमित मात्रा मे उपलब्ध नही होते, व्सलिए नोटों के अत्यधिव 


मात्रा मे जारी किये जाने की सम्भावना नही रहती । परिणामत मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न नहीं 
हो सकती । 


(2) मूल्यवान घातुओ की बचत--इस प्रणाली के अन्तगंत सिक्‍ते सोने या चाँदी के नहीं 
बने होते ! सोने-चाँदी को तो धातुओ के रूप मे प्रारक्षित निधि में ही रखा जाता है! मुद्रा के 
कार्य कागजी नोटो द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं । इस प्रकार देश को मूल्यवान धातुओं की घिसाबट 
से होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। 


(3) जनता का विश्वास--इस प्रणाली के अन्तर्गत लोगो का कागजी नोटो में विश्वास 
उत्पन हो जाता है। कारण यह है कि लोग इस तथ्य को जानते हैं कि सभी जारी किये गये नोटो 
के पीछे प्रारक्षित निधि म शत प्रतिशत सोना व चाँदी रखा गया है और आवश्यकता पड़ने पर 
सरकार आसानी से नोटो के बदले सोना व चाँदी दे सकती है। 


इस प्रणाली के दोष निम्नलिखित हैं 


(।) इस प्रणाली में सोने व चांदी की कोई विशेष बचत नहीं होती--जैसा कि ऊपर बताया 
जा चुका है, इस प्रणाली के अन्तरंत जारी क्यि गये नोटो के मूल्य के बराबर सोना व चांदी 
प्रारक्षित निधि मे रखे जाते हैं। इनको किसी अन्य प्रयोग मे नही लगाया जा सकता । इस प्रकार 
इस प्रथा से सोने व चाँदी की कोई विशेष बचत नहीं होती । 


(2) इस प्रणाली मे लोच का अभाव रहता है इस प्रणाली के अधीन नोट की मात्रा 
तब तक नहीं बढायी जा सकती, जब तक वि उतने ही मूल्य का सोना व चांदी प्रारक्षित निधि में 
न रखा जाय । इस प्रकार इस प्रणाली मे लोच का अभाव रहता है । यदि देश मे अधिक मुद्रा की 
आवश्यकता अनुभव की जाती है तो भी तब तक मुद्रा की मात्रा को नही बढ़ाया जा सकता जब 
तक कि उतने ही मूल्य की धाठुएँ सरकार के पास उपलब्ध न हो | परिणामत आवश्यकता पड़ने 
पर भी सरकार मुद्रा की मात्रा को नही बढ़ा सकती । 


(3) थ्ह प्रणाली निर्धन देशों के रिग उपयुक्त महीं है---चूंकि निर्धन देशो के पास सोने व 
चाँदी का प्राय अभाव रहता है इसलिए वे इस प्रथा को अपनाने मे असमर्थ रहते है । यह प्रणाली 
तो केवल धनी देशो द्वारा ही अपनायी जा सकती है । 


(ख) विनिमेय कागजी मुद्रा (200५४०॥7002 ९४72८ ॥४४०१८५)--जब किसी देश मे फागजी 
नोट इस प्रकार जारी किये जाते हैं कि उनको जनता किसों समय मानक सिक्षको मे बदल सकतो है, 
तब इस भ्रकार की कागजी मुद्रा को विनिमेय कागजी मुद्रा या परिवर्तनशील कांगजी सुद्रा कहते हैं। 
इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है 

() कागजी नोटो के पीछे सोना व चाँदी प्रारक्षित निधि मे जाते हैं, परन्तु इन 
आएजुओ करा यूज्य आएी किये यघे न्पोएरे के सूल्या सो कया होता है । इता अगएनी का जा सबूत 
सिद्धान्त यह है कि जारी किये गये सभी नोट सामान्यत एक ही समय पर भुत्राने के लिए जनता 


द्वारा पेश नहीं किये जाते । इसीलिए सरकार प्रारक्षित निधि में जारी किये गये नोटों के मूल्य से 
कम मात्रा में सोना चाँदी रखती है । 


(2) सरकार द्वारा लोगो को यह आश्वासन दिया जाता है कि वे जब चाहे, अपने नोटो 
के बदले खजाने से सोना व चांदी ले सकते हैं । 


(3) प्रारक्षित निधि मे सोना व चाँदी के अतिरिक्त कुछ मात्रा मे मानक सिक्‍के प्रतीक 
सिक्‍के त्था प्रमाणित ऋणपत्र (9097०ए९6 $९८०८४८5) भी रखे जाते हैं । ये ऋणपन्न प्राय उत्तम 
श्रेणी के होते हैं और इन्हे किसी समय भुनाया (०४८७५७) जा सकता है। इस प्रकार भ्रारक्षिव 
निधि में कागजी मुद्रा के मूल्य के बराबर सोना व चाँदी नही रखे जाते, बल्कि इससे कुछ कैम मात्रा 
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में रखे जाते हैं। इरा प्रणाली के अन्त्गेत प्रारक्षित निधि के दो भाग होते हैँ--प्रथम, घात्विक भाग 
(ण८॥॥० 90॥07) इसमे सोना, चाँदी तथा सिक्के सम्मिलित होते हैं, दुसरा, अरक्षित भाग 
(॥0ए८४५ 9णा०7) कहनाता है । इसमे केवल प्रमाणित ऋणपत्र ही सम्मिलित होते हैं । 

(4) इस्त प्रणाली के अन्तगंत, लोगो को विदेशी भुगतानों (गिश्ष्ठा एक्शाप्या5) के लिए 
सरकार हारा कागजी मुद्रा के बदले सोता व चाँदी दिया जाता है। श 

(5) सरकार एक पूर्व निश्चित दर पर सदेव सोना-चांदी खरोंदने व बेचने के लिए तैयार 
रहती है। 

इस प्रणाली के ग्रुण निम्नतिखित है 

(3) बहुमूल्य धातुओं मे म्चत---चूंकि इस प्रणालों के अन्तर्गेत, कागजी नोटों का चलन होता 
है, इसलिए, मूल्यचान धातुओं की घिसतावट से होने वाली हानि से बचा जा सकता है । 

(2) यह प्रणालो लोचदार है---चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत, कागजी नोटो के पीछे शत- 
ब्रतिशत सोना व चाँदी नहीं रखे जाते इसलिए इसमे ग्रतिनिधि कायजी मुद्रा प्रणाली वी अपेक्षा 
अधिक लोच (८४६४०५) रहती है ॥ आवश्यकता पडने पर शत-प्रतिशत सोना-चाँदी प्रारक्षित 
निधि में रखे बिना ही सरकार कावजी सुद्रा दो बढा सकती है। 

(3) इस भ्रणाली से जनता का विश्चास होता है---चूंकफि नोद जारी करते समय सरकार 
इसके पीछे फूछ न क्रुछ धात्विन्‍' कोप (70९9)॥0 70527४/८5) अवश्य रखती है, इसलिए जनता का 
नोटों भे विश्वास बना रहता है। इसके अतिरिक्त, नोदो को सोने व चाँदी भें बदलते की गारष्टी 
भी सरकार द्वारा दी जाती है। 

(4) विदेशी व्यापार में सुविधा--जैसा ऊपर बताया गया है, विदेशी भुगतानों के लिए 
सरफार लोगो को एक निश्चित दर पर क्ाशभजी मुद्रा के बदले प्तोना व चाँदी देने के लिए सर्देव 
नैयार रहती है। इससे व्यापारियो को विदेशी भुगतानो को चुकाने भे सुविधा रहती है और देश 
के विदेशी व्यापार को प्रोत्ताहन मिलता है । 

'इस प्रणाली के मुस्य दोष निम्नलिखित है 

(।) इसपे अत्यधिक मुद्रा के जारो क्ये जाने का भय रहता है--घूँकि इस प्रणाली के 
अन्तगत कागजी नोटो के पीछे शत्त प्रतिशत धाल्विक काप नही रखा जाता, इसलिए नोटों के 
अत्यधिक मात्रा मे जारी किये जाने को सदैव सम्भावता बनी रहती है । सकटकाल भें सरकार 
वास्तविक आवश्यकता से भी अधिछ नोट छाप लेती है, जिससे मुद्रा स्फीसि की दशा उत्पन्त हो 
सकती है। 

(2) इस भ्रणाली से लोगो का इतना अधिक विश्वास महों होता जितना कि भतितिधि 
कागजी घुद्दा प्रणाल्रों मे होता है--इसका कारण यह है कि इस भ्रणाली के अन्तगंत नोटों वे पीछे 
शत प्रतिशत धात्बिक कोष नहीं रखा जाता, बल्कि जौरी एफिये गये नोढो के मूल्य से कुछ कम 
'छपत्यिक ये एड॥0 जाए है ५ 'पएणाफत इस फ्रणाजी के जोणे था। विश्याज़् इतना छुद्क सही 
होता जितना कि प्रतिनिधि भुद्रा भ्रणाली में होगा है । 

यह प्रथा विभिन्न ससयो पर विभिन्न देशो द्वारा अपनायी गयी थी । सन्‌ 9]5 में बिदेन 
तथा फ्रास दोवों ने ही इस अणाली को अपनाया था । परन्चु आजकल इस प्रणालों की लोकप्रियता 
में ह्वास हुआ है। अब अधिकाश देशो मे अविनिमेष काभजी मुद्रा प्रणाली का ही चलन है । 

(ग) अविनिमेय कागजी घुद्रा " ([70णराश्टाप0७ ए४एथ )/णा०५)--जब किसो देश से 
कागजी नोट इस प्रकार जारी किये जाते हैं कि सरकार उन्हें सिक्‍्की अथवा भूल्यदात धातुओ से 
बदलने फो कोई गारण्टो नहीं देतो, तब इस प्रकार को शुद्रा को अवितिभेय कागजी घुद्दा या अपरि- 
ब्ेनशील कागजी मुद्रा कहते हैं । दूसरे शब्दों गे, नोटो को सिक्कों मे बदसने की सरकार हारा 
कोई ग्रारण्टी नही दी जातो। इस प्रकार की सुद्दा तो केवल रारकार की साख (०९०४) के आधार 
पर ही प्रचलित रहती है । इस प्रणाली नी विशेषताएं विम्न प्रकार हैं 

(!) इस प्रणाली के अन्तगंत नोटो के पीछे किसी भी प्रकार की धात्विक निधि (7८.७० 
ए८5८५७८७) नही रखी जाती जौरन ही सरकार नोटो को घातुओ या सिक्‍्फो मे बेदलने का 
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आश्वासन देती है। यह हो सकता है कि सरकार जारी किये गये नोटों के पीछे ऋणपत्रो 


(४०८००॥५$), कोषागार विपत्रों (६४४४५ 0॥5) एवं बॉण्ड्स (00705) की आड (००४७) 
रखे। 


(2) इस प्रकार की मुद्रा का निर्मेमन प्राय एक सीमित मात्रा मे किया जाता है, परन्तु 
यदि आवश्यकता पड़े तो सरकार इसकी मात्रा मे वृद्धि भी कर सकती है । 
इस प्रणाली के ग्रुण निम्नलिखित हैं 


() घातुओ की बचत--चूंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रारक्षित निधि (:इक४४८ पित0) 
में घातुओं को बिलकुल नही रखा जाता, इसव्रिए देश को धातुओ के प्रयोग मे बचत हाती है। 
22228) बेकार प्रारक्षित निधि मे रखने के बजाय अधिक लाभदायक प्रयोगों मे लगाया जा 
सकता है। 

(2) यह प्रणाली लोचद्ार है--इस प्रणाली मे बडे पैमाने पर लोच (९8६0०७) का 
अश विद्यमान रहता है) आवश्यकता पडने पर सरकार जब चाहे और जितनी मात्रा में चाहे, 
बिना प्रारक्षित निधि में सोना व चाँदी रखे नोट जारी कर सकती है। 

इस प्रणाली के दोष निम्नलिखित है 


() इसमें भुद्ग-स्फीति कर भय सेव घना रहता है--चूंकि इस प्रया के अन्तर्गत प्रारक्षित 
निधि में नोटो के पीछे घातुओ के रखने की बिलकुल आवश्यकता नहीं हाती, इसलिए सरकार 
मनचाही मात्रा मे नोटो का निर्गेमन कर सकती है । विशेषकर सकट के समय तो सरकार क्भी- 
कभी आवश्यकता से भी अधिक नोट छाप लेती है, जिसके परिणाभस्वरूप देश मे मुद्रा-स्फीति की 
दशा उत्पन्न हो जाती है, वस्तुओ की कीमतें इढ़ने लगती है और पक, मूल्य गिरने लगता है। 
इससे लोगो के कुछ वर्गों को बहुत हानि हाँती है। इसके अतिल्कत, देशी मुद्रा की विदेशी 
विनिमय-दर (०५०॥७॥४० 7806) भी कम हो जाती है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कठिनाइयाँ 
उत्पन्न होने लगती है। 

2 इस प्रणाली मे जनता का विश्वास कम रहता है--चूंकि इस प्रणाली के अल्तगंत 
जारी किये गये नोटों के पीछे धात्विक कोष बिलकुल नहीं होता, इसलिए इस प्रणाली मे जनता 
का इतना विश्वास नहीं होता जितता कि प्रतिनिधि कागजी मुद्रा प्रणाली मे । बास्तव मे, इस 
प्रणाली के अन्तर्गत जारी की गयी कागजी मुद्रा एक प्रकार का लोगों से जबर्दस्ती लिया गया 
ऋष (#0०९० 080) होता है। 

दूसरे विश्व युद्ध मे भारत सरकार द्वारा जारी किय गये एक रुपये वाले नोट अविनिमेय 
कागजी मुद्रा का उदाहरण हैं। इन्हे रुपये के सिक्‍को मे नही बदला जा सकता । भारत की भाँति 
बहुत-से अत्य देशो मे भी युद्धकाल मे अविनिमेय कागजी मुद्दा का निर्गंमन किया गया था। 

(घ) प्रादिष्ट मुद्रा (880 //०१९५)--प्रादिष्ट मुद्रा अविनिमेय कागजी मुद्रा का ही एक 
रूप है। प्रादिष्ट मुद्रा प्राय सकटकाल में ही जारी की जाती है । इसलिए इसे कभी-कभी सकट 
कालीन मुद्रा (लागशहुआ०५ ०पाप्रथा०५) भी कहा जाता है। प्रादिष्ट भुद्रा के पीछे किसी प्रकार 
की प्रारक्षित निधि नही होती, अर्थात्‌ इसके पीछे न तो धात्विक कोष हो होता है और न ही किसी 
अन्य भ्रकार की कागजी आड़ (90ए0८क्ष» ००५८) होती है । इस प्रकार की मुद्दा को घातु-सिक्को 
में बदलने के लिए सरकार किसी प्रकार की गारण्टी नहीं देती । इस मुद्रा की मुख्य विशेषताएँ 

निम्न प्रक'र हैं 

(अ) इस मुद्रा का निगमन सीमित मात्रा मे किया जाता है । 

(आ) यह मुद्रा सकट के समय जारी की जाती है । 

(इ) इस मुद्रा के पीछे किसी प्रकार की आड (००४८7) नही होती । 


वास्तव मे, यह मुद्रा एक असाधारण प्रकार की मुद्रा (कणा३-णतशाश9 ॥7009) है 
और केवल विशेष परिस्थितियों मे ही सरकार इसे जारी करती है। स्मरण रहे कि यह मुद्रा पूर्ण 
रूप से असीमित विधिग्राह्म (वैध) होती है । चूंकि इस प्रकार की मुद्रा के पीछे किसी प्रकार की 
आउड जही होती, इसलिए सरकार इसे केवल सौमित मात्रा मे ही निकालती है। 
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प्रादिष्ट भुद्रा में एक बडा गरुण यह है कि यदि इसे वियन्त्रित ढग से प्रचलित किया जाय 
तो यह देश के आधिक विकास में बहुत बडी सहायता दे सकती है। जैसा बिदित है, पिछड़े 
तथा क्षल्प-विकसित देशो मे प्राय वित्त (॥792002) का अभाव रहता है और इसी वित्त के अभाव 

के कारण देश का आथितव विकास अवरुद्ध हो जाता है। परन्तु प्रादिष्ट मुद्दा सेइस कठिनाई को 
दूर किया जा सकता है। इसवे विपरीत, आलोचको का कहना है कि प्रादिष्ट मुद्रा मे दो गम्भीर 
दोष पाये जाते है--प्रथम, इस मुद्रा मे स्फीति (४77/8007) का सदेव भय रहता है । चूंकि कागजी 
मुद्रा के पीछे किसी प्रकार वा धात्विव कोष नही रखा जाता, इसलिए इसके अत्यधिक मात्रा मे 
जारी किये जाने की सम्भावना बनी रहती है और मुद्रा-स्फीति का भय सदैव विद्यमान रहता है । 
दूसरे, इस प्रकार की मुद्रा मे जतता की प्राय बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता, क्योकि जारी किये 
गये नोटो को सिक्‍को में बदलने की सरकार द्वारा फोई गारण्टी नहीं दी जाती । 

जैसा पहले कहा जा चुका है, प्रादिष्ट मुद्रा केवल सकटकाल मे ही जारी को जाती है। 
इरालिए इतिहास में इस मुद्रा के बहुत कम्र उदाहरण मिलते है। अमरीका में गृहयुद्ध वे दौरात 
प्रीनबैक्स (0००70००:७) नामक सुद्रा जारी की गयी थी जो प्रादिष्ट मुद्रा का प्रमुख उदाहरण है। 
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जनों में भी मार्क नामक मुद्रा जारी की गयी जो एक प्रकार से प्रादिष्ट 
मुद्रा ही थी । 

कागजी मुद्रा के लाभ 
(8१४श7 (६९५ ण 9१फल 2४०९५) 

कागजी मुद्रा के चलन से अनेक लाभ द्वोते हैं जितमे से मुख्य निम्नलिखित है 

(।) धातुओ की 82580 0:44 द्रा क॑ प्रयाग से धातुओ की मात्रा मे बचत हो 
जाती है और इस प्रकार की धाबुएँ ओऔ कार्यो एवं विदेशी व्यापार मे इस्तेमाल की जा 
सकती है । 

(2) धातुओ की घिसावट नहीं होती--कागजी मुद्रा के प्रयोग से धातु सिक्के की घिसा- 
बट नही होती, क्योकि वे प्राय प्रारक्षित निधि में ही रखे जाते है और मुद्रा-सम्बन्धी कार्य तोटो 
द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं । 

(3) मितब्पययता (:८णाणा9)--कागजी मुद्रा की उत्तादत-लागत बहुत कम होती है । 
इसे बनाने के निए किसी मूल्यवान वस्तु की आवश्यकता नहीं पडती। अत कागजी मुद्रा निर्धन 
देशो के लिए विशेषकर लाभदायक होती है क्योकि वे मूल्यवान धातुओ के सिक्‍को का व्यय सहन 
नही कर सकते । 

(4) सुद्रा-पूर्ति मे लोच (£850009 ॥ )४०॥८४ $8०97/)--कागजी मुद्रा की मात्रा में 
माँग के अनुसार घटा-बढी की जा सकती है । परन्तु धातु या मे ऐसा करता सम्भव नही होता 
क्योकि धातुओ का उत्पादन परिमित मात्रा में होता है और इसके साथ ही साथ ये धातुएँ बहुत 
मूल्यवान भी होती हैं । इस प्रकार कागजी मुद्रा लोचदार होती है । 

(5) सकट काल से सुविधा---आर्थिक सकट के समय जब सरकार को मुद्रा की आवश्यकता 
पड़ती है और उसके पास साने चाँदी जैसी मूल्यवान धातुओ की कमी होती है तो ऐसे समय पर 
सरकार वागजी नोट छापकर अपना काम चला सकती है । 

कागजी मुद्रा के दोष 
(0540एक082०5 ते 789९ ४०९9) 

इसके दोष निम्नलिखित हैं 

(2) मुद्रा-स्फीति का भय--वागजी मुद्रा का सबसे बडा दोष यह है कि सकटकाल मे देश 
में मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न होने का भय रहता है । सकट के समय ससकार अपनी इच्छानुसार 
कागजी मुद्रा मे वृद्धि रुर सकती है, क्योकि ऐसा करने के लिए उसे कागजी नोटो के पीछे किसी 
प्रकार का धात्विक कोप नहीं रखना पड़ता (स्मरण रहे कि प्रतिनिधि कागजी भुद्य में इस प्रकार 
का भय नहीं होता, परन्तु अन्य सभी कांगजी मुद्राओ मे यह भय सदैव बना रहता है) । जैसा हम 

जातते हैं, जब्न मुद्रा अत्यधिक मात्रा में जारी की जाती है तो उसके बहुत गम्भीर परिणाम होते 
हैं। वस्तुओ एवं सेवाओं की कीमतें बड़ जाती है और समाज के कुछ वर्गों को बहुत हानि उठानी 
पड़ती है । कभी-कभी तो कागजी मुद्रा इतती अत्यधिक मात्रा मे जारी की जाती है कि भुद्दा का 
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मूल्य लगभग शून्य के बराबर हो जाता है | बिलकुल ऐसी ही परिस्थिति प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 
जमंनी मे उत्पन्न हुई थी, जबकि जर्मनी की मार्क मुद्रा का मूल्य लगभग शून्य के वरावर हो गया या। . 

(2) कागजो मुद्रा का चलन-क्षेत्र सीमित होता है--कागजी मुद्रा का चलन केवल उसी 
देश मे होता है जिसमे वह जारी की जाती है। विदेशियों द्वारा कागजी मुद्रा प्राय स्वीकार नहीं 
की जाती । इस प्रकार कागजी मुद्रा का चलन-क्षेत्र सोमित होता है। 


(3) माशवानता (८ाआ४0॥(४)--कागजी सुद्रा मे अविनाशिता का युण नही है । यह 
प्राय शीघ्र ही खराब हो जाती है। नोटो के फटने अथवा गीले होने का भी डर रहता है। 
धातु सिक्कों की भाँति यह चिरस्थायी नही होती « 

(4) कएजो छुद्रा के सूल्य मे भ्निश्चितता बनी रहतो है--चूँकि काणजी मुद्रा की सात्रा 
में अकस्मांत ही परिवर्तन किये जाते हैं, इसलिए इसके मूल्य मे स्थिरता का अभाव रहता है। जब 
कागजी मुद्रा अत्यधिक मात्रा में जारी की जाती है, तब बस्तुओ की कीमतें बदने के परिणामस्वरूप 
मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और मुद्रा-स्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार 
यदि कागजी मुद्रा की मात्रा भे अकस्मात कमी कर दी जाती है तो उससे वस्तुओ की कीमतें गिर 
जाती हैं अथवा मुद्रा के मूल्य मे वृद्धि हो जाती है और देश में अवस्फीति (व०॥४४07) की दशा 
उत्पन्न हो जाती है | कुछ वर्गों पर इसदा बुरा प्रभाव पडता है । इस प्रकार कागजी मुद्रा के मूल्य 
में सदैव उतार-चढाव होते रहते हैं जो देश वी आध्िक प्रगति के लिए हानिकारक होते है । 

(5) सदूटेबाजों (592००७॥०४०) को प्रोत्साहन--चूंकि कागजी मुद्रा के मूल्य में उतार- 
चढाव होते रहते हैं, इसलिए देश मे एक प्रकार का अनिश्चित वातावरण उत्पन्न हो जाता है और 
यहू अनिश्चित वातावरण सट्टू बाजी की प्रोत्साहित करता है। 

(6) विमुद्रोकरण ([0.0205800॥) को अवस्था में कागजी मुद्दा का मूल्य शुन्‍्य हो 
जाता है--जब सरकार द्वारा कागजी नोटो का विमुद्रीकरण कर दिया जाता है, तब उनका मूल्य 

शून्य हो जाता है, क्योकि उनमे किसी प्रकार का यथार्थ मूल्य (॥7/0॥050 ४७[४९) नही होता। 
कागजी मुद्रा वास्तविक मुद्रा (7८४ 707०५) नहीं होतो । इसका चलन तो केवल सरकार की 
साख (०८०॥() पर निर्भर करता है । 

निष्कर्ष--कागजी मुद्रा के उपर्युक्त गुण दोषो का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष 
पर परुचते हैं कि इसके गुण, दोषो की तुलना मे बहुत अधिक हैं और वास्तव मे, कागजी मुद्रा 
मानव के लिए एक वरदान (9]९5५08) सिद्ध हुई है। कागजी मुद्रा के जो दोष बताये जाते हैं, वे 
वास्तव मे, कागजी मुद्रा के दोष नहीं है। ये तथाकधित दोष तो कागजी मुद्रा के प्रभावपूर्ण नियन्त्रण 
के अभाव के कारण उत्पन्न होते है। जब सरकार द्वारा कागजी मुद्रा का उचित नियन्त्रण नही 
किया जात; तो इससे अनेक बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । परन्तु यदि इसे उचित ढंग से नियन्त्रित 
किया जाय तो कागजी मुद्रा देश के आथिक विकास मे महत्वपूर्ण योग दे सकती है । 

अच्छे मुद्रा-पदार्थ के गुण 
(0०४९४ 00 & 0006 (णा९५ (४८7४) गुणों 
किसी विशेष पदार्थ के मुद्रा के रूप मे प्रयुक्त होने के लिए उसमे निम्नलिखित गुणों का 
होना आवश्यक है 
() स्वमान्यता ([6श्षाक्षणं &००2०/०४॥9)--म्रुद्रा के रूप मे चुना गया पदार्थ प्रत्येक 
व्यक्ति द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। यदि कोई पदार्थ देश के सभी लोगो द्वारा स्वीकृत नहीं क्या 
जाता तो वहू मुद्रा का काम नही दे सकता । इस दृष्टि से सोना व चाँदी आदर्श पदार्थ है | विश्व 
में कोई भी ऐसा व्यक्ति नही होगा जो सोने और चाँदी को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो । 
यहाँ तक कि अफ्रोका के घने जगलों मे निवास करने बाला हब्णी ([प८४:०) भी इन घातुओ से 
परिचित है ओर उन्हे स्वीकार कर लेता है। परन्तु यहाँ पर यह बता देना आवश्यंक है कि 
सर्वमात्यता का उक्त ग्रुण किसी वस्तु में दभी हो सकता है जब उस वस्तु की लोगो के लिए कुछ 
उपयोगिता हो । उदाहरणायथ, सोने एवं चाँदी में अपनी निजी उपयोगिता होती है, क्योकि इन दोनो 
घातुओ का आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वस्तु में उपयोगिता का 
अभाव है तो उस धातु में सर्वेमान्यता का गुण नहीं हो सकता है। 
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(2) परिचयता (पहचाने जाने को योग्यता) ((०९780०0७॥9)---यदि किसी पदार्थ का 
भुद्रा के लिए प्रयाग करना है स्तो वह ऐसा होना चाहिए कि उसे आसानी से पहचाना जा सके । 
यदि बह आसानी से पहचाना नहीं जा सकता तो जनता के लिए अत्यन्त असुविधाजनक होगा । 
इराके अतिरिक्त, इस पदार्थे के प्रणोग से धोघेबाजी व ठगी की सम्भावना दि बनी रहेगी। सोना 
और घाँदी अच्छे मुद्रा पदार्थ का काम दे सकते हूँ, क्योकि इन्हे अन्य वस्तुओं की उपेक्षा अधिक 
आसानी से पहचाना जा सकता है। 


(3) अक्षयशोलता (70९800८00/9)--पुद्रा के रूप में ध्रयुक्त होने वाला पदार्थ 
अनश्वर होना चाहिएं। यह एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसमे बिना कसी आशका के क्रय-शक्ति 
को सचित किया जा सके । भेहूँ मुद्रा वा कार्य नही कर सकता, क्योंकि यह कुछ वर्षों के पश्चात सड- 
गलकर नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत, स्रोना व चांदी अनश्वर धातुएँ है तथा दीघेकाल तक 
टिकाऊ रह सकती हे । 


(4) बहुनोयता (?०790॥79)--चूँकि मुद्दा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना 
पडता है, इसलिए यह ऐसा पदार्थ होता चाहिए जो सुगभता से वहनीय हो । यह पदार्थ छोटे 
परिमण (४78॥ ७0॥८) में अधिक मूल्यवान होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से सोना व चाँदी 
उत्तम मुद्रा पदार्थ माने जा सकते है। कायजी मुद्रा में वहनोयता का बहुत महत्त्वपूर्ण गुण पाया 
जाता है। इसे यात्रियों द्वारा बिना किसी कठिताई के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा 
सकता है । 


(5) बिमाज्यता (7शण॥५9)--- शा पदाथ ऐसा होना चाहिए कि उसे बिना हानि के 
विभिन्न इकाइयो मे विभाजित किया जा सके। पशु मुद्रा का कार्य नहीं कर सकते, क्योकि वे 
विभाज्य नहीं होते | इसके विपरीत, सोना व चाँदी बिना किसी प्रकार की हानि के छोटी छोटी 
इकाइयों मे विभाजित किये जा सकते हैं । 


(6) ढलाऊपन ()/३॥८४७॥५)---मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसे गलाकर किसी 
भी रूप मे ढ्ाला जा सफे तथा उप्त पर चिह्न अथवा अक्षर आसानी से अकित किये णा सकें । इस 
लिए मुद्रा पदार्थ न तो बहुत कडा और त ही बहुत मुलायम होना चाहिए । सोने और चांदी मे 
ढलाऊपन का गुण विद्यमान है। इनको गलाकर आवश्यकतानुसार सिक्‍के तैयार किये जा सकते हैं । 


(7) समरपता (ए#णिए!७)--इससे अभिप्राय यह है कि पदार्थ की विभिन्न इकाइयों 
में गुणों की समानता हो अर्थात्‌ पदार्थ के प्रत्येक अश के गुण समान होने चाहिए। सोना व चाँदी 
समझरूप होते हैं तथा उनसे बनाये गये सिक्के एक जैसे होते हैं। इसके विपरीत, सभी प्रकार के गेहूँ 
एक जैसे नहीं होते ओर न सभी पशु ही एक जैसे होते हें । 


(8) भ्रूल्प की स्थिरता (8080॥0/ ० ५४७|७०)--मुद्रा-पदार्थे का सबसे आवश्यक गुण 
तो उसके मूल्य की स्थिरता है अर्थात्‌ सुद्रा-पदार्य का मूल्य यथासम्भव स्थिर होना चाहिए। इसका 
कारण यह है कि मुद्रा, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा क्रय शक्ति के सचय के 
साधन के कार्य करती है । यदि मुद्रा के अपने मूल्य में हो परिवतंन होते रहते है तो वह इन कार्यों 
को भलरीभांति सम्पन्न नही कर सकती। यदि मुद्रा के मूल्य मे समय-समय पर परिवतंन होते हैं 
अथवा कीमती में उतार-षढाव होते है तो इससे समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता 
है| मुद्रा पदार्थ के मूल्य में परिवर्ततों का एक परिणाम यह भी होता है कि साधारण लोग मुद्रा को 
पिघलाने तथा सचित करने लगते है जिससे चलन मे मुद्दा की कमी हो जाती है । य्रुद्धकाल मे 
धातुओ के मूल्यों के बढ जाने के फलस्वरूप लोग प्राय सिक्कों को पिघलाकर उन्हें धातु के रूप में 
बेचकर लाभ कमाते हैं । अत मुद्रा पदार्थ के मूल्य में स्थायित्व का होना आवश्यक है। 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुद्रा पदार्य के ये लप्भग सभी शुण सोने और चाँदी में पाये 
जाते है । यही कारण है कि प्राचीच समय से इन धातुओ के सिक्‍के बनाये जाते रहे है। ताँबा तथा 
गरिलट जैसी धातुओ का भी सिक्‍को के निर्माण मे प्रयोग होता है, परन्तु इसमे सोने चाँदी की अपेक्षा 
मुद्रा-पदार्थ के बहुत कम भुण पाये जाते हैं + 
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परीक्षा-प्रश्त तथा उनके संक्षिप्त सकेत 


]. कागजो सुद्रा के गुण व दोषो का वर्णन कीजिए | (आगरा, बी० कॉम, 964) 
अथवा 
कागजी मुद्रा के क्या गुण हैं ? इनके दोष कया हैँ ? (विक्रम, 969) 


[सिकेत--यहाँ पर कागजी मुद्रा की परिभाषा दीजिए ओर इसके मुख्य भेदो का सक्षिप्त 
वर्णन कीजिए । तडुपरान्त, कागजी मुद्रा के लाभ और दोषों की विस्तारपूर्वेक व्याख्या 
कीजिए ।] 

2. विभिन्न प्रकार की मुद्राओ को व्याल्या कोजिए तथा उनकी विशेषताओ फा सक्षिप्त वर्णन 
फोजिए । (आगरा, बी० कॉम०, 963 पू०) 
[सकेत--यहाँ पर मुद्रा के विभिन्न आधारो पर किये गये वर्गकरणी की व्याख्या कीजिए 
और विभिन्न प्रकार की मुद्राओ की विशेषताओं का उदाहरण सहित घर्णन वीजिए। मुष्यत 
यहाँ पर धातु-मुद्रा तथा कागजी मुद्रा, वास्तविक मुद्रा तथा लेखे की मुद्रा, बैध मुद्रा तया 
ऐच्छिक मुद्रा का वर्णन कीजिए ।] 

3. कागजी मुद्रा कितमे प्रकार की होतो है ? कागजी सुत्रा के गुण-दोषो की विवेचला फीजिए । 

(आगरा, 975) 
[सकेत--यहाँ पर पहले कागजी मुद्रा वे भुख्य घार भेदों की उदाहरण सहित व्याख्या 
कीजिए और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । तदुपरान्त, उनके गुण-दोषो की 
विस्तारपू्बंक विवेचना कीजिए ।] 

4. निम्न मे भेद कीजिए 

अ) वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब की सुद्रा । 

ब) पदार्थ सुद्रा एव प्रतिनिधि पत्न-सुद्रा । 

(स) विधिग्राह्म मुद्रा एबं ऐच्छिक मुद्रा । (राजस्थान, बो० कॉम०, 960) 
[सकेत--उत्तर मे मुद्रा के तीन आधारो पर किये गये उक्त वर्गीफूरणों की विस्तारपूवक 
व्याख्या कीजिए और समुचित उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए ।] 

5. निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए 
पर नि शुल्क 5फण, (ख) प्रतिमिधि पत्र-सुद्रा (विक्रम बी० कॉम०, 960) 

सकेत--उक्त दोतो विषयों पर उदाहरण सहित सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए ।] 

6 निम्न से आप वया समभते हैं 
(क) चलन की इकाई और हिसाव फो इकाई | 
(ख) प्रामाणिक मुद्रा ओर साकेतिक मुद्रा ) 
उपयु क्त बातो को ध्यात मे रखते हुए भारतोय रुपये की स्थिति बताइए। 

(आगरा, बी० कॉम०, 960) 
[सकेत--(क) के उत्तर में वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा का उदाहरण सहित अन्तर 
बताइए। (ख) के उत्तर मे प्रामाणिक मुद्रा तथा साकेतिक मुद्रा का उदाहरण सहित अन्तर 
स्पष्ट कीजिए और यह बताइए कि किस प्रकार भारतीय रुपया प्रामाणिक-साकेतिक सिक्का 
(888970970 0[०थ॥ (०77) है। जहाँ तक (क) का सम्बन्ध है, भारतीय रुपया इस समय 
चलन की इकाई तथा हिसाब की इकाई दोनो ही है ।] 

7. अस्तर स्पष्ट कोजिए 

(अ) प्रतिनिधि कागजी सुद्रा एवं विनिभेय कागजो मुद्रा । 
(ब) प्रादिष्ट सुद्रा एवं गौण सुद्रा । 
(स) धातु-मुद्रा एव कागजी-मुद्दा ४ 
(द) स्वतन्त्र सिक्का ढलाई एवं सीमित सिक्का ढलाई। (आगरा, 972) 
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[संकेत--(अ) प्रतिनिधि कागजी मुद्रा वह होतो है जो विनिमय के माध्यम के रूप मे 
कार्य करती है परन्तु ऋय-शक्ति दा उसमे सचय नही किया जा सकता | इस मुदा के पीछे 
शत प्रतिशत धातु-कोष रखा जाता है। विनिमेय मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसे 
सरकार पदार्थ-मुद्रा मे बदलने के लिए कटिबद्ध होती है। लेकिन यह आवश्यक नही कि 
उसके पीछे शत-प्रतिशत्त धातु-कोप रखा जाय 

(ब) भ्रादिष्ट मुद्रा अविनिमेय कागजी मुद्रा का ही एक रूप है। यह प्राय सक्टक्‍ाल मे 
जारी की जाती है। इसके पीछे कोई घातठु-कोप नहीं होता। ग्रोण-मुद्रा छोटे-छोटे सिक्को 
की होती है । छोटे-छोटे भुगतानो के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 

(स) घातु मुद्रा धातुओ को बनी होती है जबकि कागजी मुद्रा कागज की बनी होती है । 
(द) जब सरकार जनता से सिक्के ढालने का कुछ भी शुल्क अथवा व्यय नहीं खेती, तब 
उसे स्वतन्त्र सिवका ढलाई कहते है। जब सरकार जनता को यह अधिकार नहीं देती कि 
बहू अपनी धातुएँ टकसाल में ले जाकर सिक्के ढलवार्यें, तब इसे सीमित रिकका हलाई 


कहते हैं ।] 


5८९ 


मुद्रामाच 
(ए०णा०ंा9५ 5097489) 





जिस व्यवस्था द्वारा मुद्रा का मुल्य (अथवा फ्रय-शक्ति) व्यक्त किया जाता है, उसे 
मुद्रामान कहते हैं। आधुनिक युग मे मुद्रामान का बडा महत्त्व है। किसी भी देश का आथिक विकास 
बहुत बडी मात्रा हक आम द्रामान पर तिर्भर करता है। एक अच्छा मुद्रामान देश की आधिक, 
व्यावसायिक तथा सामाजिक प्रगति में बहुमूल्य योग देता है। 
मुद्रामान तथा मूल्यमान से अन्तर 
(एइ्रालाणा छेलप्श्शा चाल $छ्ावंआ्ञ] बाते 
$घ्काठआ0 ० ५०४८) 
ऊपरी तौर पर देखने मे मुद्रामान तथा मूल्यमान म कुछ भी अन्तर दिखायी नहीं पडता 
और कभी-कभी तो अर्थशास्त्री भी दोनो शब्दों का एक ही अर्थ मे प्रयोग करते हैं। परन्तु वास्तव 
मे इन दोनो शब्दों मे बहुत अन्तर है। मूल्यमान से अभिप्राय उस मुद्रा की इकाई से होता है, जिसमे 
बस्तुओ एवं सेवाओं की. कोमलें थ्यक्त को जातो हैं। उदाहरणार्थ, भारत मे रुपया, ग्रेट ब्विटेन मे 
पौण्ड (?०४॥6), अमरीका मे डॉलर (0ण»7) तथा रूस मे रूवल (000७०) मूल्यमान के कार्य 
उम्पन्न करते हैं। इसके विपरीत, मुद्रामान अधिक व्यापक शब्द है। इसमे मूल्यमान के अतिरिक्त 
अन्य भो बहुत-सी बातें सम्मिलित होती हैं। वास्तव मे, मुद्रामान के अन्तर्गत सभी प्रकार के मुद्रा 
सम्बन्धी नियम सम्मिलित किये जा सकते है । जैसा बिदित है, प्रत्येक देश मे मानक सिक्‍को के अति- 
रिक्त कई प्रकार के प्रतीक सिक्के भी प्रचलित होते हैं। इनके साथ ही साथ कागजी नोटों का भी 
चलन होता है। मूल्यमान में ये सभी प्रकार की गौण मुद्राएँ सम्मिलित नहीं होती । भमूल्यमान 
तो केवल प्रधान मुद्रा से ही सम्बन्धित होता है। मुद्रामान से मुद्रा“नियन्‍तण सस्वन्धी सभी प्रकार 
के तियस, सूल्यमास मे धातुओ के क्रप-विक्रय तथा उनको आयात-निर्यात सम्बन्धी व्यवस्थाएं 
सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त मोद़िक नोति भो मुद्रामान का ही एक अग होती है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रामान घूल्यमान को अपेक्षा अधिक विस्तृत शब्द है । बास्तव से, सूल्यमान 
मुद्रामान का हो अग होता है । 
मुद्रामान के भेद 
(उ॥छ०5 णी ऐगालंथओ छ270090) 
मुद्रामान के दो भेद है--(क) धातुमान (]व८०७४॥० 50600), (ख)_ कागजी मान 
(?ब०ल 504700) । धातुमान के अन्तमत, किसी धातु को ही मूल्यमान के रूप मे प्रयुक्त किया 
जाता है। परन्तु कांगजी मान मे कागजी मुद्रा ही मूल्य के मान के रूप मे इस्तेमाल की जाती है। 
धातुपान क॑ प्रभुख रूप निम्नलिखित है * 
() एक-धातुमान ((णा०ग्राध/&॥57)---एक-धातुमान के अन्तर्गत केवल एक ही धातु 
का मूल्यप्रार के रूए से श्रयोग किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिंखत हैं 


हा 
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(क) जैसा कहा जा चुका है, एक-धातुमान वे! अन्तर्गत केवल एक ही धातु का मुद्रा के रूप 
में उपयोग किया जाता है। यहे धातु प्राय सोना अथवा चाँदी ही होती है। 

(ख) देश का मुख्य सिक्का सोने अथवा चाँदी का बना होता है। लेकिन छोटे छोटे सौदो 
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हल्की धातुओ से बने हुए कई प्रकार के प्रतीक सिक्के 
भी होते है । स 

(ग) देश का प्रधान सिक्का असीमित विधिग्राह्म होता है, परन्तु प्रतीक सिक्‍के केवल 
सीमित विधिग्राह्म ही होते है । 

(घ) प्रमुख सिक्के का कण खुलो सिक्का ढलाई प्रणाली के आधार पर किया जाता है, 
अर्थात्‌ जनता को यह अधिकार होता है कि मनचाही मात्रा मे धातुएँ ले जाकर टकसाल में सिक्के 
ढववा ले । 

(इ) यदि देश का प्रधान सिक्का सोने का बना होता है तो मुद्राप्रणाली को स्वर्णमात 
(0० $५89020) कहा जाता है । इसके विपरीत, यदि देश का प्रमुख सिक्का चाँदी का वना 
द्वीता है तो मुद्रा प्रणाली को रजतमान (50४८ 8था0बवात) कहते हैं । ग्रेट क्षिटेल से सम्‌ 493] 
तक स्वर्णमान प्रचलित था और भारत में सन्‌ 893 तक रजतमात क्रियाशील था । 

एक-धातुमान के गुण--दसके युण निम्नलिखित हैं 

(क) स्रलता--एक घातुमान में सरलता का ग्रुण होता है। चूंकि इसके अन्तगत एक ही 
घातु 308 के रूप में श्रयोग फिया जाता है, इसीलिए साधारण जतता के लिए इसे समझना 
आसान है । 

(ख्र) जनता का विश्वास---चूंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत देश का प्रधान सिक्का सोने अथवा 
चाँदी का बना होता है, इसलिए जनता का इसमे अधिक विश्वात्र होता है । 

(ग) विदेशी व्यापार से सुविधा--जब इस अ्रणाली को बहुत-से देशों द्वारा एक साथ 
अपनाया 0225१ रे तो इससे विदेशी व्यापार मे बडी सुविधा रहती है। जैसा विदित है, स्वणमान के 
अन्तर्गत ब्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला था। 

(घ) प्रेशम का नियम (07९590॥'5 ॥.8७) क्रियाशोल नहीं होता--चूँकि इस प्रणाली 
के अन्त त प्रधान सिक्‍क्रे एक ही मुद्रा के बने हुए होते हैं इसलिए इसमे ग्रेशम के नियम की 
क्रियाशीलता का भय कम रहता है | इसके विप्ररीत, द्विधातुमाठ (8904॥577) के अन्तर्गत तो 
प्रेशम का नियम लगभग अनिवार्य रूप से क्रियाशील होता है । 

एक-छातुमान के दोष--इसके दोष निम्नलिखित! ४7] 

(क) एक-धातुमान विश्व के सभी देशो द्वारा अपनाया जा सकता--थूंकि विश्व मे 
सोने अथवा चाँदी करी कुस माता सभी देशो की सुद्रा | सम्बन्धी आवश्यवताओ को पूरा करने के 
लिए प्र॒र्प्राप्त ब्ही है. इस्रल्षिए क्िएक़ के क्षप्ती देश एक झ्ाष इस अणफाकी जो तह्ी कपक्ा सड़ते | 

(ख) कोमत-स्तर मे अध्यथिरता--इस प्रणाली के अन्तगत देश के आन्तरिक वीमत-स्त+ 
में प्राय 2५8, का अभाव रहता है । इसका कारण यह है कि क्सी एक घातु की कीमत पूर्णत 
स्थिर गही होती । समय समय पर माँग तथा पूंति मे हुऐपरिवत्तनों के परिणामस्वरूप घातु की 
कीमत मे परिवर्तेत होते रहते हैं । जद मुद्रा घातु की कोमत मे परिवतंन होते हैं तो फ़िर मुद्रा के 
मूल्य मे स्थिरता कैसे रह सकती है ? अर्थात्‌ सामान्य कीसतो में स्थिरता बताये रखता असम्भव 
हा जाता है 4 यदि हम विश्व के 9वी शठाब्दी के आथिक इतिहाप्त का अध्ययन करें तो पता 
चलेगा कि समय-समय पर सोने अयवा चांदी की कीमतो मे भारी परिवर्सन होते रहे है। इत परि- 
बानो के परिणामस्वरूप मुद्रा के मूल्य भे भी परिवर्तत हुए और आन्तरिक कीमत स्तर से भारी 
उतार चढाघ आये । 

(भ) लोच का अभाव--एक)अच्छी मुद्रा प्रणाली मे लोच (८बड्माणाा५) का होता आवश्यक 
होता है अर्थात्‌ मुद्रा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसके अधीव आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा का 
विस्तार एबं सकुच्नन सुग्मता से किया जा सके! परन्तु एक धातुमान प्रणाली मे लोच के इस 
शुण का अभाव रहता है। आवश्यकता पड़ते पर इस प्रणालों के अन्तगत सरकार मुद्रा की पूर्ति 
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को मही बढ सकती जब तक कि उसके पास सोना अथवा चाँदी जैसी मूल्यवान धातुएँ उपलब्ध 
न हो। सकटकाल में तो इस प्रणाली में कभी क्रभी बहुत परेशानी का सामना करना पडता है, 
क्योंकि ऐसे समय मे सरकार प्राय. मुद्रा की पूति में वृद्धि करता आवश्यक समझते हुए भी ऐसा 


नहीं कर सकती । इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ देशो को स्वर्णमान का परित्याग 
करना पडा भा 


(2) द्विधातठुमान (877728070)---जव किसी दैश मे दो धातुओ (भर्मात्‌ सोना व चाँदो) 
के भानक सिक्के एक साथ चलन में होते हैँ तो इस प्रकार को भ्रणाली को ह्विधातुमान कहते हैं 
दिधातुमान की भुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं 

(क) इस प्रणाली के अन्तर्गत देश के मानक स्रिक्‍्क्रे सोने तथा चाँदी के बने हुए होते है और 
ये दोनो सिक्के एक साथ चलन मे रहते हैं । हनन 
(ख) इन सिक्कों को एक-दूसरे मे बदलने को दर सरकार द्वारा पहले से ही घोषित कर 
दी जाती है । 

(ग) ये दोनो लिक्‍्के असीभित विधिग्राह्म होते हैं ओर ऋणोी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार 
किसी भी सिक्‍के मे ऋण का भुगतान कर सकते हैं । 

(ध) ये दोनो गिकके पूर्णकाय मुद्रा (श-900/20 ग्रा०7०५) होते हैं, अर्थात्‌ इनके अकित 
एवं यथाय भूल्य बराबर होते हैं। 

(इ) इन दोनो प्रकार के सिक्कों का ठकण खुली सिक्का ढलाई प्रणाली के आधार पर 
होता है। जनता को यह अधिकार होता है कि दोनों धातुओ या उनमे से किसी एक धातु को 
टकसाल में ले जाकर उसके मानक सिक्‍धे ढलवा ले । 

(च) सोने तथा चौंदी के आयात व निर्याल पर सरकार द्वारा उकपी प्रकार का कोई प्रति- 
बन्ध नहीं लगाया जाता । 

9वी शताब्दी मे पश्चिमी यूरोप के कुछ देशो भे तथा सयुक्त राज्य अमरीका मे द्विधातुमाव 
भणाली प्रचलित रही । सर्ृप्रथण सन्‌ 742 से अमरीका ने द्विधाततुमान को अपनाया था | परन्तु 

सब्‌ 879 में इसका अमरीका द्वारा परित्याग कर दिया गया था। सब्‌ 803 से फ्रास ने इस 
प्रणाली को अपनाया था। सब्‌ 853 तक यह प्रणाली फ्रास में सफलतापूर्वक कार्य करती रही थी । 
सद्‌ 865 में फ्रास, स्विट्जरलेण्ड, वेल्जियम, इटली जैसे देशों ने अपना एक मौद्विक सघ' 
(0/0०7९(४॥५ ए7707) बनाया और द्विधातुमान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया | परन्तु 
चाँदी की पूर्ति मे अकस्मात वृद्धि होने के परिणामस्वरूप शीघ्र ही इन देशो मे ग्रेशम का नियम 
क्रियाशील होने लग्रा । स्वर्ण मुद्रा चलन से अदृश्य हो गयी और केवल चांदी की मुद्रा ही चलन में 
रह गपी । इस प्रकार इन गूरोपीय देशो का उक्त सघ भग हो गया । 9वी शताब्दी ये अत्त मे 
दो बडे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-सम्मेलनो ने द्विधातुमान को अत्तर्राप्ट्रीय स्तर पर अपनाने की सिफारिश 
की थी। परन्तु ग्रेट ब्रिटेन जैसे स्वर्णमातर वाले देशो ने द्विधातुमान का कडा विरोश क्रिया था, जिसके 
परिणामस्वरूप उक्त सिफारिश क्रियान्दित न वी जा सकी । अब 20वी शताब्दी मे द्विधातुभान का 
कुछ भी महत्त्व नही रहा है और यह केवल एक इतिहास का विषय बनकर ही रह गया है। 
द्विधातुमात के गृुघभ--इसके ग्रुण निम्नलिखित है 
चर (क्) दिधातुमान के अस्तर्गत पर्याप्त प्रारक्षित निधि को व्यवस्था की जा सकती है-- 
जैसा स्पष्ट है, एक-धातुमान के अन्तर्गत पर्याप्त प्रारक्षित निधि (८5९४८ धि0) की व्यवस्था 
नही की जा सकती । इसका कारण है कि एक-धातुमान के अधीन केवल एक ही धातु प्रारक्षित 
निधि में रखी जाती है। चूंकि एक धातु (सोन। अथवा चांदी) की पूर्ति पर्याप्त नहीं हो सकती 
इसलिए एक धातुमान के अन्तर्गत कभी-कभी मुद्रा की परिवर्ततशीलता (एकष्थाध0४५) को 
स्थगित कर दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई बार स्वर्थमान वाले देशो ने स्वर्ण 
कोप की कमी के कारण मुद्रा की परिवर्ततशीलता का परित्याग किया, जिससे जनता का इन 
देशो की मुद्राओ मे विश्वास कम हो गया था। परन्तु ह्विधातुमान के अन्तर्गत यह कठिनाई उत्पन्न 
नही होती । द्विघातुमान के अधीन प्रारक्षित निधि मै सोना व चाँदी दोनों ही रखे जाते है जिससे 
मुद्रा की परिवर्ततशीलता को वनाये रखना अयसान हो जाता है। एक घातुमान में चूँकि एक ही 
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धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिये धातुन्यूति की कमी के कारण मुद्रा की परिवर्तनशीत्ता 
को बनाये रखना कठिन हा जाता है। इस प्रकार द्विधातुमान मे प्रारक्षित निधि की परयष्तिता के 
फलस्वरूप पुद्रा की परिवतनशीलता को बनाये रखना आसान होता है। 

(ख) कौमत-स्तर से स्थिरता--एक अच्छे मुद्रामान में सुदा का मूल्य यथासम्भव स्थिर 
रहना चाहिए, अर्थात्‌ कीमतों में भारी उतार-चढाव नहीं होने चाहिए। इस दृष्टिकोण से 
द्विधातुमान प्रणाली आदर्श मानी जाती है, क्योकि इसके अन्ठगत कीमत स्तर में स्थिरता लायी जा 
सकती है । जब द्विधातुमान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाता है, तब सोने व चाँदी में 
से किसी एक धातु की कमी का दूसरी धातु के उत्पादन से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार 
दोनो धातुओ के घुल्यो थे स्थिरता च्ागी जा सकती है। इस सम्बन्ध मे प्रो» जेवन्स (7०ए०ा४) 
मे एक बहुत ही सुन्दर उदाहुरण प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार यवि नशे में चूर दो शराबी व्यक्ति 
साथ-साथ सड़क पर चलते हैं तो वे अवश्य ही गिरेगे'! हो सकता है कि एक बायी ओर को गिरे 
और दूसरा दायी ओर को। परन्तु इन दोनो व्यक्तियों को आपस में बाँध दिया जाय तो फिर 
थे णिर तही सकते, क्योकि यदि एक व्यक्ति दायी ओ< को गिरता है तो दूसरा बायी ओर को 
गिरेगा जिससे दोनों का सन्तुलन बना रहेगा और गिरने नही पायेंगे | इसी प्रकार द्विधातुमान 
के अच्तगंत चाँदी फी कमी सोने के अधिक उत्पादत से या झोने की कमी चाँदी के अधिक उत्पादन 
से दूर की जा सकती है। परिणामत द्विघातुमान के अन्तर्गत कीमलों मे स्थिरता बनी रहती है। 
इसके विपरीत, एक-धातुमान के अन्तर्गत धातु की पति मे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मुद्रा की 
पूर्ति मे भी परिवतंन होते रहते है | इससे कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित नही की जा सकती | 

(थ) विदेशी व्यापार को श्रोत्साहन--द्विधातुमान के अन्तर्गत विदेशी व्यापार को प्रोत्सा- 
हन मिलता है। इसके दो मुख्य कारण है--अथम, दिधातुमान मे सोने व चाँदी दोनो हो धातुओं के 
मानक सिक्के प्रनलित हाई है । अंत द्विधातुमान वाला देश स्वर्णमान एवं रजतमान वाले दोनो 

प्रकार के देशो गे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित फर सकता है। द्विधातुमान वाले देशों को बोनो 

प्रकार के देशो (अर्थात्‌ स्वर्णणान तथा रजतमात पाले देशो) की पारी के साथ विनिमय-दर 
निश्चित करने में सुविधा रहती है। दूसरे, चूंकि प्विघातुमान के अन्तर्गत देश के आयातो ब विर्यातो 
प्र किसी प्रकार का प्रतिबत्ध नहीं लगाया जाता, इसलिए विनिमय दर मे भारी परिषर्तन नहीं 
होते, अर्थाव्‌ विनिमय दर में स्थिरता स्थापित की जा सकती है। इससे देश के विदेशी व्यापार को 
बढ़ाने में सहायता मिलती है । 

(घ) इसके अन्तगंत बेक अपने कोधो का निर्धारण किफायत पूर्वक कर लेते हैँ और इसके 
साथ ही साथ ब्याज की दर मे भो क्रमी हो जातो हे--द्विधातुमान के अन्तगगंत देश के बैक अपने 
कोषो की व्यवस्था बहुत आसानी तथा किफायतपूर्ण ढंग से कर सकते है । इसका कारण यह है 
कि द्विधातुमान के अधीत सोते तथा चांदी दोनों हो धातुओ के सिक्के असीमित विधिग्राह्म होते 
है। बैक अपनी इच्छानुसार अपने कोषो में दोनो या दोसो में से किसी एक मुद्रा को रखने मे 
स्वतन्त्र होते है। इसके अतिरिक्त; चूंकि द्विधातुमान के अन्तर्गत मुद्रा दो अलग-अलग धातुओं की 
बनी होती है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति प्रायः अधिक रहती है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की दरें 
कम हो जाती हैं और बैक व्यापारियो एवं उद्योगपतियों को कम ब्याज की दरो पर ऋण दे सकते हैं । 
इससे उत्पादन को प्रोत्साइन मिलता है। 

द्विधातुमान के दोष--इसके दोप निम्नलिखित है 

(%) ढिघातुसान मे ग्रेशम का नियम क्रियाशील होता है--द्विधातुमान, वास्तव में एक 
अस्थायों मात है। कोई भी देश_ दीघंकाल तक इसे नहीं चला सकता । द्विघ्रातुमान तभी स्थायी 
हो सकता है जब इसे सभी देशो द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाय । यदि दविधातुमान 

वेचल एक ही देश द्वारा अपनाया जाता है तो शीघ्र ही ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता के कारण 
इसे द्विधातुमाव का परित्याग करना पड़ेगा) मात लीजिए, किसी देश मे सोने व चाँदी के दो 
प्रवार के मानक छिक्‍वे हैं और सरकार द्वारा इनको एक दूसरे मे बदलने वी दर | 5 निश्चित 
की गयी है, अर्थात्‌ 'सोने का एक सिक्का चाँदी के ।5 सिक्‍क्रो से बदला जा सकता है। इसको 
हम टकरशाल दर (](77६ १४८) कह सकते हैं। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इन धातुओं की 
बाजार दर (870० २७४८) भी । 5 होगी । यदि बाजार दर ] 6 हो जाती है तो 
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द्विधातुमान अधिक समय तक चल नही सकता, क्योकि इस दर पर सोने का बाजार मूल्य टकसाल 
मूल्य की तुलना में बढ जाता है। अत सोने की मुदा एक अच्छी मुद्रा वन जाती है और चांदी 
की मुद्रा घटिया मुद्रा हो जाती है ॥ ग्रेशम का नियम क्रियाशील हो जाता है और घटिया मुद्रा 
(चाँदी की) अच्छी मुद्रा (सोने की) को चलन से बाहर निकाल देती है, अर्थात्‌ सोने के सिम्के लुप्त 
हो जाते है और चांदी वे सिक्के चलन में शेप रह जाते है । इस प्रकार द्विधातुमान अन्तत एक 
धातुमान में परिवर्तित हो जाता है । इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि द्विधातुमान तब तक 
ही जारी रह सकता है जब तक कि दोनो घातुओ की टकसाल दर व बाजार दर एक समान रहे । 
चूँकि वाजार दर को नियन्त्रित करना एक देश के लिए सम्भव नहीं होता, इसलिए सभी देशो को 
मिलकर सोने व चांदी की वाजार दर पर नियन्त्रण रखना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रीय द्विधातुमान 
(०७॥०78] 070640॥7500) सम्भव नही हो सकता । केवल अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान (7/0- 
74॥079] 0॥7608]॥॥7) ही सम्भव हो सकता है । 

(ख) लेन-देन मे असुविधा--द्विधातुमान के अन्तर्गत जब टकसाल दर तथा बाजार दर 
में अन्तर हो जाता है तो उस समय ऋणी (००७००) अपने ऋणो का भुगतान सस्ती धातु में 
करना चाहते है, जबकि ऋणदाता (०६००७) ऋणो का भुगतान महेंगी धातु मे लेना पसन्द करते 
है। फलत ऋण भुगतान के कार्यों मे उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं। » 

(ग) टकसाल दर तथा भाजार दर मे समानता बनाये रखमा कठिन होता है-जेसा 
पहले कहा जा चुका है, द्विघातुमान सफलतापूर्वक तभी चल सकता है जबकि टक्साल दर तथा 
बाजार दर में समानता बनी रहे । परन्तु व्यवहार मे इन दोनो दरों के बीच समानता बताये रखता 
असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होता है । 

(घ) सद्टेदाजी को भ्रोत्साहन--द्विधातुमान के अन्तर्गत जब दोनो धातुओ की बाजार दर 
तथा टकसाल दर मे अन्तर उत्पन्न हो जाता है तो इससे सट्ट बाजी ($06८०।७॥०॥) की प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहन मिलता है। सटोरिये इन दरो के अन्तर का लाभ उठाते हुए सट्ट को प्रोत्साहन देते है । 

दिधातुमान के दोषों को दूर फरने के उपाय--जैसा ऊपर बताया गया है, द्विधातुमान के 
मुख्य दोष ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता के कारण ही उत्पन्न होते है। अत द्विधातुमान के पक्ष- 
पातियों ने इसके दोषो के निवारण के दो निम्नलिखित उपाय सुझाये है 

(क) टकसाल दर को बाजार दर के अनुसार परिवर्तित किया जाय--द्विधातुमान को स्थायी 
बनाने के लिए प्रथम सुझाव तो यह है कि जब कभी बाजार दर तथा टकसाल दर में असमानता 
उत्पन्न हो जाय तब टकसाल दर को बाजार दर के अनुसार ही परिवर्तित कर देना चाहिये । सन्‌ 

847-48 मे फ्रास ने, सोने की पूर्ति बढ जाने पर टकसाल दर में बाजार दर के अनुसार परि- 
बतन करके द्विधातुमान को स्थिर बनाने का प्रयत्न किया था । 

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान की स्थापना को जाय--जैसा पहले कहा जा चुका है, 
राष्ट्रीय द्विधातुमान सफल नही हो सकता । द्विधातुमान को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है 
कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाय। जब विश्व के 43 देश द्विधातुमान को एक साथ 
अपना लेते हैं तव टकसाल दर तथा बाजार दर में समानता करना आसान हो जाता है 
इसका मुख्य कारण द्विधातुमान की क्षतिपूरक क्रिया (०००७८॥5४४78 8०४०१) है. । अन्तर्राष्ट्रीय 
द्विधातुमान मे क्षतिपूरक क्रिया के परिणामस्वरूप द्विधातुमान वाले सभी देशो”में बाजार दर अन्दत 
टकसाल दर के बराबर हो जाती है जिससे सभी देशों में द्विधातुमान सफलतापूर्वक कार्य करता 
रहता है। इसलिए द्विघातुमान प्रणाली के दोषो का निवारण करने के लिए अत्तर्राष्ट्रीय द्विघातु- 
प्रान की स्थापना का सुझाव 9वी शताब्दी के अन्त मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलनो द्वारा प्रस्तुत 
किया गया था । 

अन्तरराष्ट्रीय द्विधातुमान के अन्तर्गत क्षतिपूरक 
क्रिया को कार्यशीलता 
(भ्रणाताड ्॑ 6 (णाफुल्ाघ्डांतज कैनाणा 
एफ़वद छा्रदक्ाक) बलि 
अब हम यह देखेंगे द्विधातुमान के अन्तर्गत क्षतिपूरक क्रिया किस श्रकार का होती 


मुद्रामान | 45 


है। मान लीजिए, किसी ढ्विधातुमान वाले देश मे सोते तथा चाँदी दोनो के ही सिक्के प्रचलित हैं 
और सोने व चाँदी की टकसाल दर उनकी बाजार दर के बराबर है, अर्थात्‌ यह दर | 35 है। 
अब मात लीजिए कि सोने व चाँदी की टकसाल दर तो ण्यो की त्यो गयी रही है, परन्तु इनकी 
बाजार दर मे चाँदी की पूर्ति भे वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप तन हो जाता है ओर यह 
दर अब । 5 के बजाय  6 हो जाती है। इस परिस्थिति मे, जैसा स्पष्ट है, सोने का 
टकसाल पूल्य (70॥ ए0८) कम हो जाता है | बाजार मे । इफाई सोने के बदले 6 इकाइयाँ 
चांदी की उपलब्ध होती है जबकि टकसाल दर के अनुसार । इकाई सोने के बदले केवल 5 
इकाइयाँ ही चांदी की उपलब्ध होती हैं । स्पष्ट है कि सोने का बाजार मूल्य बढ गया है। इस बढ़े 
हुए मुल्य का लाभ उठने हेतु अब लोग सोने के सिक्कों को गलाकर बाजार मे इसके बदले चाँदी 
खरीदना शुरू कर देगे और चाँदी को टकसाल में सिक्का दलाई के लिए पेश करेंगे । इस प्रकार 
बाजार में धीरे-धीरे चांदी का अभाव हो जायगा क्योकि इसका उपयोग अधिकाध्िक माज्ना मे अब 
सक्‍के ढलवाने के लिए किया जाता है | इसके विपरीत, बाजार मे सोने की बहुतायत हो जायगी, 
व्यास इसे सिक्‍्का-इलाई के लिए टक्साल नहीं भेजा जाता बल्कि, जैसा पूर्व कहा गया है, सोने 
के सिक्‍्को को गलाकर बाजार में लाया जाता है। इस प्रकार सोने की अधिकता और चाँदी के 
अभाव के कारण बाजार मे इन दोनो धातुओ की विनिमय-दर धीरे-धीरे कम होने लगेगी। दूसरे 
शब्दों में, । इकाई सोने के बदले मे बाजार में चाँदी 6 इकाइयों से कम मिलने लगेगी और अन्त 
में, इन दोनों धातुओं की बाजार दर इनकी ठकसाल दर के बराबर हो जायगी। इस प्रकार बाजार 
से चाँदी का सिक्का ढलवाने के लिए टकसाल को जाना और सोमे का टफसाल से धाजार से लौट 


आना क्षतिपूरक क्रिया कहलाती है ओर यह्‌ क्रिया उस समय तक कार्यशोल रहतो है जब तक कि 
बाजार दर अम्ततः टकसाल दर के बरायर नहों हो जाती । 


मर यहाँ पर यह बा देना आवश्यक है कि क्षतिपूरक क्रिया नभी कार्यशील होती है 
जबफि सभी देशो मे सोने व चाँदी की बाजार दर एकसमान रहे, न कि केवल एक ही देश मे । 
अब द्विघातुमान अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर अपना लिया जाता है और सोने व चाँदी के आयाग तथा 
निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिनन्ध नही लगाया जाता तब सभी देशो में सोने चाँदी की बाजार 
दर एकसी रहती है । यदि बिसी एक देश में सोने थ चाँदी की बाजार दर मे परिवर्तन हो जाता 
है तब बिदेशों से इन 3 ओ के आयात अथवा निर्यात द्वारा उस देश में पुत बाजार दर टकसाण 
दर के बराबर हो जाती है। इस प्रकार अत्तर्राष्ट्रीय द्विघातुमान के अन्तर्गत एक देश की सोने व 
आ्ञांदी की बाजार दर किरी दूसरे देश से अधिक समय तक भिन्न नहीं रह सकती । थदि किसी देश 
में सोने का मुल्य अधिक हो जाता है तो सभी देशों से सोना उस देश को आने लगेगा और चाँदी 
के शणिक्‍्के विदेशों को जाने लगेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उस देश मे सोने का मूल्य कम हो जायगा । 
निष्कंं--भत हम इरा निष्कर्ष पर पहुँचते है कि द्विधातुमान तभी सफलतापूर्वक कार्य कर 
संकता है जबकि सभी प्रमुख देशो द्वारा इसे अत्तर्राष्ट्रीय आधार पर अपनाया जाय । परन्तु आज 
की दुनिया में जम हिधातुमान के अपनाये जाने की बिलकुल ही सम्भावना नहीं है। आज 
तो सभी देशो मे गान प्रचलित है और दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता बढती जा रही 
है । आज विश्व मे शायद ही कोई देश द्विधातुमान को अपनाने के लिए तैयार हो | सन्‌ 944 वे 
अन्तर्राष्ट्रीय घुद्रा सम्मेलन ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था । अत द्विधातुमाद का आज वेवल 
ऐतिहासिक महत्त्व ही रह गया है। 
पंगु द्िघातुमान 
(मप्छ 89769) 
इस मान मे द्विधातुमान की भाँति सोने व चाँदी दोनो के ही सिक्के प्रचलित होते हैं। दोनो 
सिक्‍के मानक सिक्‍के होते हैं ओर दोनो ही असीमित बिधिग्राह्म होते हैं। दोनो के बीच की 
विनिमय-दर भी सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है। इस प्रकार यह गान द्विधातुमान की 
तरह हे है, पफल इसमे एक आधारभूत अन्तर होता है। जँगा हम देख चुके हैं, द्विधातुमान के 
अधीन तो दोनों धातुओ का टकण खुली सिक्का ढलाई (॥702 (007888) प्रणान्री के आधार पर 
होता है। परन्तु पग्मु द्विधातुमान भे किसी एक धातु के सिक्के की ढलाई खुली सिक्का दलाई प्रणात्री 
के आधार पर होती है और दूसरे सिक्‍क्रे की ढलाई खुली सिक्का ढलाई प्रणालो पर नही होती, 
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अर्थात्‌ एक सिक्के का ठक्‍ण तो स्वतस्त्र होता है परन्तु दूसरे स्क्कि का टकण स्वतन्त्र नही होता। 
इस मान को पु द्विधातुमान इसलिए कहते हैं क्योकि इसके अन्तर्गत एक सिक्के की ढलाई स्वतन्त्र 
नहीं होतो ओर यह सिक्का बडी कठिनाई से चालू रहता है, अर्थात्‌ यह सिक्का लेंगडाकर चलता 
है। साधारणत इस मान मे सोने के सिक्‍क्रो का वश बुली सिक्का ढलाई क आधार पर होता है। 
परन्तु चाँदी के सिक्कों का टकण पूर्णत सरकार अपने लिये सुरक्षित रखती है। दूसरे शब्दों मे, 
चाँदी का सिक्का मानक सिक्का होते हुए भी स्वतन्त्र रूप में नहों ढाला जाता, अर्थात्‌ साधारण 
जनता को चांदी टक्साल में ले जाकर सिक्‍क्रे ढलवाने कय अधिकार नहीं होता। इस मान का 
केवल एक ही उदाहरण हमारे पास है।सन्‌ !803 मे इस प्रकार के भान वो फ्रांस द्वारा थोडे 
समय दे लिए अपनाया गया था । 
व्यकल्पित अथवा समानन्‍्तर द्विधातुमान 
(#गगान छाग्लग॥र 5029) 

इस मान मे द्विधातुमान की भांति सोने और चाँदी दोनो घातुओ के सिक्के प्रचलित होते 
हैं। दोनो सिक्के मानक सिक्‍के होते है और दोनो ही अस्नीमित विधिप्राह्म होते हैं। दोनो सिक्कों 
की ढलाई भी खुली सिक्का ढलाई प्रणाली (70८ (०7०४८) के आधार पर होती है, अर्थात्‌ 
साधारण जनता को दोनो घातुओ के सिक्के ढलवाने का अधिकार होता है। परन्तु द्विघातुमान 
की भाँति इस मान में दोनो सिक्‍क्रा के बीच की विनिमय-दर सरकार द्वारा स्थायी आधार पर 
निश्चित नहो की जाती वल्कि यह समय-समय पर सरकार द्वारा वाजार दर वे वरावर लायी 
जाती है। इस प्रकार दोनों सिक्‍्हो के बीच की टकसाल दर स्थिर नही रहती, वल्कि इसम दोनो 
धातुआ की कीमतों में परिवर्ततों के साथ-साथ फेर वदव होते रहते हैं। चूंकि इस मान मे चाँदी के 
सित्रके सोन के सिक्कों के साथ वाजार मूल्यों पर बदले जाते हैं, इसलिए ग्रेशम का नियम विंया- 
शील नहीं होता। परन्तु इस मान की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि दोनों सिक्‍्को वी टकसाली 
विनिमय-दर निश्चित नहा होती, जिसके कारण इसमे समय-समय पर भारी परिवर्तन होते रहते हैं 
और व्यापारियों को कठिनाइयो एक असुविधाओ का सामना करना पड़ता है। 

बहु-धातुमान 
(धणप गाल्॥जा ) 

बहु धातुमान धणाली के अन्तर्गत कई धातुआ का एक साथ मूल्यमान के रूप में प्रयोग 
किया जाता है। प्रत्येक घातु के सिक्‍को का टकक्‍ण खुली सिक्का ढलाई प्रणाली के आधार पर किया 
जाना है॥ सभी सिक्‍के मानक एवं असोमित विधिग्राह्म होते हैं। सभी प्रकार के सिवको के बीच वी 
विनिमय-दर सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है और ऋणियो (0८७(075) को किसी भी सितके 
में ऋण चुकाने का अधिकार होता है । 


सैद्वान्तिक हष्टिकोण से वहु घातुमान प्रणानी ढीक ही प्रतीत होती है। परन्तु व्यवहार मे 
इस भ्रणाली से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं ! बहु धातुमान के अधीन विभिन्न प्रकार के सिक्कों 
के बीच की विनिमय-दर को वनाय रखना बहुत कठिन हाता है, क्योकि बाजार म विभिन धातुओ 
वी कीमतो मे समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। यही कारण है कि वह धादठुमान प्रणाली 
को अभी तक क़िसी भी दश ने नही अपनाया है, यद्यपि इस मान में कीमतों की स्थिरता को बताये 
रखने की बहुत वडी सम्भावना होती है। 


मिश्चित घातुमान 

($5)्राणलक्षाडा) 
इस मान कय सुझाव सर्वप्रयम्म सन्‌ 88] मे डॉ० मार्शल द्वारा अस्तुत क्या गया था। 
जैसा हम देख चुके हैं _ द्विघातुमान के असफ्ल होने का मुख्य कारण ग्रेशम के नियम वी क्रिया- 
शीलता था। वास्तव मे, डॉ० मार्शल एक ऐसा मान प्रतिपादित करना चाहते थे जिसमे द्विधातु- 
माल के तो सभी भरुण विद्यमान हो परन्तु ग्रेशम वे नियम की क्रियाशीलता की सम्भावना से रहे । 
इसी उद्देश्य को सामने रखकर उन्होंने मिश्रित घातुमान का सुझाव दिया था । उनके मतगतुसार 

मिथित धातुमान में विम्नलिखित बातें सम्मिलित होनी चाहिए 
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(क) सोने तथा चाँदी--दोनो घाठुओ का एक ही साथ मृश्यमात के रूप में प्रयोग किया 
जाय । 


(ख) रधारण जनता को मुद्रा को सोने तथा चौँदी मे बदलते की सुविधा नहीं होनी 
चाहिए । 


(ग) सोने व चाँदी दोतो को एक निश्चत अनुपात मे मिलाकर एक छड (०७) तैयार 
की जाय और लोगो को मुद्रा को केदल इसी छड़ मे बदलने की सुविधा दी जाय । इस प्रकार 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कागजी मुद्रा के बदले में दोतों हो धातुओ को अनिवार्य रूप मे ग्रहण 
करना पडेगा। परिणामत प्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं हो सकेगा, क्योकि सोने तथा चाँदी 
की कीपतो मे होने वाले परिवरतततों का इस मान पर कुछ भी प्रभाव नही पडेगा । 


डॉ० मार्शल का यह सुझाव सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अच्छा है परन्तु व्यावहारिक इष्डि- 
फोण से नही । इसलिए किसी देश द्वारा मिश्वित धातुमान को नहीं अपनाया ग्रया है ॥ 


सूचकांक मान 
(एकक्रणंथ्न 6" गरात७् जा 5्रा60270) 


इस प्रकार के गान का सुझाव सर्वप्रथम एक अमरीकी अयंणास्त्री प्रो० फिशर (शा) 
द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रो० फिशर के अनुसार एफ अच्छा मुद्रामान वह होता है जो देश में 
वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों मे स्थिरता बनाये रखे | इसो को ध्यान में रखते हुए प्रो० फिशर 
ले सूचकांक मान का सुझाव दिया था | उनके अनुसार केवल इसी मान के अन्तर्गत कीमत-स्तर में 
स्थिरता बनाये रखी जा सकी है । इस प्रण्णली के अनुसार एक आधार वर्ष (0858 ;४४7) चुन 
लिपा जाता है और इसी वर्ष की कीमतो को आधार मानते हुए देश में सामान्य कीमतों के 
सूचकाक ((0थाश्यव। ९70० [0५% 'र७वा०८) बना लिये जाते है। भविष्य में इन्ही सूचकाकों के 
अनुसार मुद्रा का मूल्य निश्चिए किया जाता है। परन्तु स्मरण रहे कि एक बार निश्चित किया 
गया मुद्रा मूल्य सदा के लिये स्थिर नहीं रहता, बल्कि समय-समय पर कीमतों के परिवर्तनो के 
अनुसार उसमे भी परिवर्तन किये जाते हैं। इससे लाभ यह होता है कि स्थगित भुगतातो मे एक 
प्रकार की समता बनी रहती है और देश के किसी भी वर्ग (ऋणदाताओं तथा ऋणियो) को 
आधिक हानि नहीं होती । मान लीजिए कि देश मे कीमतो का सूचकाक 5 प्रतिशत बढ जाता है। 
इसका अभिप्नाय यह है कि मुद्रा का मूल्य 5 प्रतिशत घट गया है। ऐसी परिस्थिति मे सूचकाक 
मान के अन्तर्गत सरकार सोने के मूल्य को नियमानुसार 5 प्रतिशत कम कर देगी । इससे देश मे मुद्रा 
की मात्रा मे स्वत ही कमी हो जायगी | इसके परिणामस्वरूप कीमतें गिर जायेंगी और मुद्रा का 
मूल्य बढ जायगा । इसी प्रकार थदि कीमतो का सूचकाक 5 प्रतिशत घट जाता है तो इसका 
अभिप्राय यह है कि मुद्रा का मूल्य 5 प्रतिशत बढ़ गया है | ऐसी परिस्थिति भे सरकार सोने के 


मूल्य को नियमानुस्तार 5 प्रतिशत बढा देगी। इससे देश मे मुद्रा की मात्रा मे स्वत ही वृद्धि हो 
जायगी, कीमतें बढ जायेगी और मुद्रा का मूल्य कम हो जायगा। 


इस प्रणाली का सबसे बडा गुण यह है कि इसके अन्तर्गत सागान्‍्य कीमतो तथा मुद्रा के 
मूल्य में स्थिरता स्थापित को जा सकती है । इससे समाज के सभ्ी वर्गों को लाभ होगा। व्यापार 
तथा बाणिज्य को प्रोत्साहन मिलेगा । परन्तु इस प्रणाली की मुख्य कठिनाई यह है कि इसे व्यवहार 
में करों लाया जाय। प्रथम सामान्य कोमतो के सूचकाक बनाने में सरकार को कई प्रकार की 
कठिनाइयों का सामना करना पडेगा। यदि सामान्य कीमतो के सूचकाक बना भी लिये जायें तो 
भी इस बात की कोई गारण्टी नहीं कि वे कीमतों के बारे मे राही-सही जानकारी प्रस्तुत करेंगे । 
जब सामान्य कोमतो के सूचक्राक ही विश्वसनीय नही हैं, तब उनके आधार पर सरकार सोने के 
मूल्य मे कैसे परिवतंन कर सकती है। दूसरे, सामान्य कौमतो के सूचकाक केवल भूतकाल से ही 
सम्बन्धित होते हूँ । व्तेमान तथा भविष्य के लिए उनका प्रयोग कोई विशेष महत्व नहीं रुखता। 


इन्ही अुदियों के कारण सूचकाक भान को असन्तोषजनक माना गया है ओर आज तक किसी भी 
देश ने इसे अपनाने का प्रयत्न नही किया है । 
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प्रादिष्ट सान 
(छा 57049) 
धातुमान में (चाहे वह किसी प्रकार का हो) मानक सिक्के की कीमत धातु की एक 
निश्चित मात्रा के बराबर रखी जाती है। परन्तु प्रादिष्ट मान के अन्तगंत मुद्रा की इकाई की कीमत 
किसी घातु की एक निश्चित सात्रा के बरावर नही रखी जाती । दूसरे शब्दों मे, मुद्रा की इकाई 
का धातु के साथ किसी प्रकार कोई सम्बन्ध नही होता। प्रो० कैण्ट ((८॥) के अनुसार प्रादिष्ट 
मुद्रा मे तीन मुख्य विशेषताएँ पायी जाती हैं 

(क) इस मुद्रा का यथार्थे मूल्य (॥03॥० ५०८) लगभग शून्य होता है । 

(ख) इसको ऐसी किसी वस्तु भे परिवर्तित नहीं किया जा सकता जिसका मूल्य इस मुद्रा 

के अंकित मूल्य (१९८ ४४७८) के बराबर हो । 
(ग) इसकी क्रय शक्ति को सीने जथवा अन्य किसी वस्तु की कीमत के बराबर नही 
रखा जाता । 

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रादिष्ट घुद्ठा एक ऐसी कागजों मुद्रा होती है जिसको मे 
तो सोने मे और न किसो अन्य यस्तु से परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी तय शक्ति भी सोने 
अथवा अन्य किसी ् से निश्चित नही की जाती । यदि कोई मुद्रा सोने मे तो परिवर्ततशील नहीं 
है परन्तु इसके मूल्य को सोने की एक निश्चित मात्रा के बरावर रखा जाता है, तव इस प्रकार 
की मुद्रा प्रादिष्ट मुद्रा नहीं कहला सकती। जैसा पहले बहा गया है, प्रादिष्ट मुद्रा का धातु से 
बिलकुल किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही होता । 

प्रादिष्ट मुद्रा की स्थापना दो प्रकार से की जा सकती है 

(क) सरकार स्वयं ऐसे कागजी नोटो का तिगमन करती है जो किसी भी अवस्था में सोने 
अथवा अन्य किसी वस्तु मे परिवतंनशील नही होते, अर्थात्‌ प्रादिष्ट मान की स्थापना अपरिवर्तन- 
शील (अविनिमेय) कागजी मुद्रा को जारी करके की जा सकती है। 

(ख) धातुमान वाले देश मे कागजी मुद्रा को धातु में परिवर्तनणोलता को समाप्त करके 
भी प्रादिष्ट मान की स्थापना की जा सकती है। सन्‌ 862 से लेकर सन्‌ _879 तक अमरीका 
में प्रादिष्ट मान प्रचलित रहा था । इस अवधि मे अमरीकी सरकार द्वारा ग्रीनवैक्स (0676श॥0००७) 
नामक मुद्रा जारी वी गयी थी। यह मुद्रा न तो सोने मे और न ही किसी अन्य वस्तु में परिवतन- 
शील थी ओर न ही इसकी कीमत सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखी गयी थी। इस 
तरह प्रीनबेक्स सही अर्थों म॒ प्रादिष्ट मुद्रा थी । 

प्रादिष्ट मान के गुण--इसके गुण निम्नलिखित हैं 

(१) धातुमान को अपेक्षा इससे अधिक लोच होती है--धातुमान की अपेक्षा प्रादिष्ट मान 
म अधिक लोच होती है। जैसा पहले कहा गया है, मुद्रा प्रणली मे लोच का होना एक आवश्यक 
गुण माना गया है। धातुमान के अन्तर्गत, अतिरिक्त (30600०79)) मुद्रा का निर्गेमम तब तक 
नहीं हो सकता जब तक कि धात का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध न हो । कभी-कभी ता धातुभान 
वाले देश भे आवश्यकता होने पर भी अतिरिक्त धातु-स्टॉक के अभाव मे अधिक मुद्रा जारी नहीं 
की मए उप्कर्ती । सुण्ए है कि जुप्ण की इस जेल डक््ण (0४४४७: के क्ारपा हेमा के आजिक्त 
विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है| परल्तु प्रादिष्ट मान के अन्तर्गत ऐसा नहीं होता। थदि 
देश म॑ अधिक मुद्रा की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो तुरन्त ही अधिक मुद्रा का निर्गमत 
किया जा सकता है क्योकि अतिरिक्त मुद्रा के निर्गेमच का धातुओ की उपलब्धता से कोई सम्बन्ध 
नही होता है। 

(2) प्रबन्ध को स्वतस्त्रता--प्रादिष्ट मान का एक गुण यह भी है कि इसवे अन्तर्गत सरकार 
को मुद्रा-सम्बन्धी कार्य मे पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। बाहरी शक्तियाँ सरकार की इस स्वतन्टरता मे 
हस्तक्षेप नही कर सकती। सरकार देश की आवश्यकताओ के अनुसार एक स्वतन्त्र आथिक एवं 
मौद्विक नीति अपना सकती है ओर देश के आर्थिक विकास की गति को तीत्र बर सकती है। 

(3) मुद्दा को अपरिवर्तनशोलता प्रादिष्द मान की त्रुटि लहीं मानो जा सकती-- 
अजीज द्वारा प्राय कहा जाता हैं कि प्रादिष्ट मान के अन्तर्गत कागजी मुद्रा को धाठु-सिक्को 
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में बदलने की कोई गारण्टो नहीं दी जाती जबकि धातुमान में कागजी मुद्रा को सिक्कों में बदलते 
का सरकार हारा पूण जाश्वासन दिया जाता है। इस प्रकार घातुमान प्रादिष्ट मान की तुलना 
में श्रष्ठ प्रणानी है | परतु सदि वाह्तविक स्थिति का विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा 
कि घातुमान का पृक्त ग्रण कोइ विक्षेष ग्रुण नहीं है। साधारण समयो में तो धातुमान के 
आतगत बहुत कम व्यक्ति कागजी मुद्रा को धातु सिक्कों में बदलने के लिए टकसाल अथवा खेजाने 
मे प्रस्तुत वरते हैं। जनता को साधारण समयो में सरकार पर लगभग पूरा विश्वास होता है । 
बस लिए कागजी मुद्रा को धातु सिवक्रा म बदलने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता । परत अमाधारण 
समयो भे (जसे य्रुद्धकाल मे) जगता का सरकार म विश्वास कम हो जाता है और लोग प्राय 
जपनी कागजी सुद्रा को धातु सिवका में बदलने का प्रयान करते है। सरकार भी नोटो से बतले 
धातु सिकक देती है । परतु यति धात सितवो की माग बहुत बढ जाती है जौर सरकार के पास बढी 
हुई मय वा सल्तुपष्ट करने के विए श्वातुओं छा स्टाक अपर्थाप्त ढोता है मो ऐसे सापए से सागा। 
कागजी साटो का परिवतनशीलता को कानून द्वारा समाप्त कर दलो हे अथाल काशजी नोए पपी 
बतनशील घाषित फ्र दिये जाते है। य्ुद्धगगल मे प्राय कागजी मुद्दा को परिवतनशीजता को रामाप्त 
कर दिया जाता है। हमारे सामते अनेक एसे उदाहरण हू जब सरकारो ने धातु कोष के अभाव में 
कागजी मुद्रा को अपरिवतनशील करार दे दिया था| इस प्रकार धातुमान तक में वगगजी मुद्रा की 
धातु में प्रिवतनशीलता रााप्त कर दी जाती है | जब यह भरश्त उत्पन्न होता है कि असाधारण 
समथो मे धातुमान तथा प्रादिप्ट भान मे अतर ही क्‍या रह जाता है ? वास्तव मे धातुमान मे 
अतगत मुद्रा की परिवतनशीलता एक प्रकार का भ्रम ही है। 
प्रादिष्ट मान के दोष 

(।) भुद्रा स्फोत्ति का भय--चूकि प्रादिष्ट मान के अतग्रत कागजों नोटो के पीछे किसी 
प्रकार का धातु-बोप नहीं रखा जाता इसलिए इसमर मुद्रा के जयधिक मात्रा में उसे क्यि जाने 
वी सर्देव सम्भावना रहती है। यदि आवश्यक्ता से अधिबः मुद्रा जारी कर दो जाता है ता म॒द्रा 
म्फीति की दणशा उत्पन हो जाती है । समाज के कुछ वर्यों को बहुत आथिक हानि उठानी पड़ती है 
जिससे देश भें अशाति पयती है आर जनता का में से विश्वास उठ जाता है। परतु बातु 
मान में मद्रा स्फीति की बिलबुल सम्भावना नहीं होती । 

(2) किनिश्य दर से अस्पिरता--च्कि श्राटिप्ट सात मे काजी धुए्टा का य तुओं फे 
बिखकुल कोई सम्बंध नहीं रहता इसलिए देश फी मुद्रा वी विदेशी विनिमय दर (छि८ 80 
०४८१०7६० 79(०) से अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। परिशामत टेश के अन्‍्तरराष्टीय धशापार 
को भारी धक्का लगता है। जैसा विदित है अन्तरराष्टीय व्यापार के विकास के जिए देश की 
विदेशी विनिभय-दर मे निश्चितता एवं स्थिरता का होना नितात आवश्यक है। 

प्रेशम का नियम 
(एा९४8५0 5 स्व 

ग्रशम के नियम का प्रतिपादन सवप्रथम ग्रेट ब्रिटेन ने प्रसिद्ध अथशास्त्री सर टामस्त ग्रशम 
(80 प॥0885 07६औ००७) द्वारा किया गया था। सर टामस प्रशम महारानी ऐविजाबेथ के 
आधिक राल्लाहकार थे | महारानी ऐलिजाबेब उस_समय ब्रिटेन मे प्रचलित निरृष्ट सिक्कों से बहुत 
चिंतित थी। वह पुराने बथा घिसे हुए सिक्कों के स्थास पर हुये पृशकाय सिक्के चालू करना 
चाहेती थी । इसी बिचार रो महारानी ऐतलिजावेथ ने पुराने तथा घिरे हुए सिपका को घतन से 
निकालने के लिए नपे पूणंकाय सिक्‍को को चालू किया। उतका विचार था कि लाग धीर धीरे 
पुराने व घिस्ते हुए सिक्‍को का परित्याग कर देंगे तथा नये परूणशकाय सितको को अपना लगे | पर चु 
उनकी यह आशा पृण नहों हुई। जंसे ही नये सिक्कों का चाजू किया गया असे ही बे बाजार 
से अदृश्य हो गये और पुराने तथा निकृष्ट सिक्‍क्रे बराबर चलते रहे। महारानी ऐदिजाबेथ ने 
सर टामस ग्रशम से इस घटना का कारण पूछा । सर टामस ग्रशम ने इस घटना का स्पष्टीकरण 
करते हुए कहा “ बुरी मुद्दा अच्छी मुद्दा को प्रचलन से बाहर निकाल देतो है ।+ (896 7007०: 
सर 8000 ग्राणालए 6ए णी लाएणभाणा) । ग्रशम क इस कथन को ग्रशम का नियम कहा 
जाता है। 
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अच्छी मुद्रा से अभिप्राय नये तथा पूर्णकाय सिक्कों से है जिनका वजन एवं शुद्धता ठीक 
सरकारी कानूनों के अनुसार होती है। जहाँ तक कागजी 28 का सम्बन्ध है, अच्छी मुद्रा से 
अभिप्राय उन नोटों से है जो अच्छी हालत में हैं तथा घातु सिक्कों मे परिवर्तनशील हैं। इसके 
विपरीत, बुरी मुद्रा से अभिप्राय पुराने वजन मे कम घिसे हुए और जाली सिक्‍को से है। जहाँ 
तक कागजी मुद्रा का सम्बन्ध है, बुरी मुद्रा से तात्पर्य फ्टे-पुराने तथा अपरिनर्तंनशील नोटो से है। 
प्रेशम के कथनानुसार जब अच्छो तथा बुरो मुद्राएं एक साथ चलन मे होती हैं तो बुरो भुद्रा अच्छी 
मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देतो है। 
डॉ० मार्शल (]/००४॥»॥) ने इस नियम की परिभाषा इन शब्दों मे की है, “यदि बुरो 
मुद्रा सात्रा से सोमित सहीं है, तो वह अच्छो मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देगी ।” डॉ० 
मार्शल ने नियम की इस परिभाषा से इसको परिसीमाओ का भी उल्लेख किया है। डॉ० मार्शल के 
अनुसार यदि किसी देश मे समान मूल्य की दो मुद्राएँ (जिनकी उत्तमता मे अन्तर है) एक साथ 
प्रवलन मे हैं तो बुरी भुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देती है । 


अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की भाँति ग्रेशम का नियम भी बेवल प्रवृत्ति मात्र है। यह 
आवश्यक नहीं कि सभी दशाओ मे ग्रेशम का नियम क्रियाशील हो। परन्तु साध्यरणत इस नियम 
के क्रियाशील होने की सम्भावना रहती है। वास्तव मे, ग्रेशम का नियम मानव की प्रकृति 
(एफ 04०४) एर आधारित है। जब कोई साधारण व्यक्ति किसी वस्तु को लेता है, तो 
बह सबसे बढ़िया इकाई छाँटकर लेता है और जब उसे कोई वस्तु देनी होती है तो वह सबसे 
घटिया इकाई देने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार जब हम सिक्‍को को लेते है तब हमारा 
प्रयत्न यही होता है कि नये पूर्णकाय सिक्‍का को प्राप्त किया जाय और जब हम अपने सिक्‍को को 
दूसरो को देते है तो हमारा प्रयास यही रहता है कि घटिया व घिसे हुए सिक्‍को को दिया जाय। 
जब समाज मे सभी व्यक्तियो का यही आचरण हाता है तो अच्छे पूर्णकाय सिक्‍के प्रचलन से लुप्त 
हो जाते हैं और केवल घिसे हुए तथा खराब सिक्के प्रचतन भे शेप रह जाते हैं। 


होता है ग्रेशम का नियम क्यो लागू होता है ?--ग्रेशम का नियम निम्न तीत कारणों से क्रियाशील 
ता. 


(!) मुद्दा का संग्रह (प्र॒०शपाहष्ट ० ॥(०९४)--साधारण जनता मे मुद्रा को जमा 
करन की प्रवृत्ति पायी जाती है। ऐसा करने के लिए लोग प्राय नये तथा पूर्णकाय सिक्कों तथा 
अच्छे कागजों नोटो का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अच्छे सिक्‍क्रे तथा अच्छे कागजी नोट प्रचलन 
से जात है लुप्त हो जाने हैं और केवल निकृष्ट सिक्‍क्रे तथा फटे पुराने नाट ही प्रचलन मे शेष रह 
जाते हैं । 

(2) सिक्कों का पिघलाना--कभी-कभी धातुओ के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप लोग 
सिक्कों को गलाकर धातु के रूप में वेचते हैं ओर लाभ कमाते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए नये 
तथा पूर्णकाम सितको को ही चुना जाता है क्योकि धिसे हुए सिक्‍को अथवा प्रतीक सिक्कों को 
भलाने से कोई लाभ नही होता । इस प्रकार नये पूर्णषकाय सिक्के प्रचलन से अदृश्य हो जाते हैं । 

(3) विदेशी भुगतान तथा निर्यात--विदेशो मे प्राय देश की मुद्रा को उसके अकित मूल्य 
(४०6 ४४५०) पर स्वीकार नहीं किया जाता। उसे तो केवल उसके यधाथ मूल्य (॥ल्‍80 
कक्ोएठे) पर ही ग्रहण विया जाता है अथीत देश के बाहर सिक्कों को वजन तथा शुद्धता के हिसाब 
से लिया जाता है। यही कारण है कि विदेशी भुगतानो के लिए नये व पुर्णकाय सिन्को का प्रयोग 
किया जाता है। इस प्रकार नये पूर्णकाय सिक्‍के प्रचलन से लुप्त हो जाते हैं । 

नियम का क्षेत्र (50०८ ० धा& [.9७)--ग्रेशम का नियम निम्नलिखित दशाओ में 
क्रियाशील होता है 

() एक-धातुमान प्रणालो के अन्तर्गत--जैसा विदित है, इस प्रणाली के अधीन केवल 
एक ही धातु के सिक्के चलन मे होते हैं परन्तु इन सिक्‍्को में तोल तथा शुद्धता के अन्तर हो सकते 
हैं। एक-धातुमान की निम्न परिस्थितियाँ विचार के योग्य है 


(क) जम देश में केवल सानक अथवा पृूर्णफाय सिक्‍के प्रचलित होते. हैं तब इन सिक्कों में 
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से कुछ तो नये होते हैं तथा कुछ पुराने । पुराने सिक्के बुरी मुद्रा कहलाते हैं और नये सिक्के अच्छी 
मुद्रा । प्रेशम के नियम के अनुसार पुराने सिक्के नये सिक्‍को को प्रचतन से बाहर निकाल देते हैं। 

(ख) जब सानक(पूर्णकाय) तथा प्रतोक सिक्के साथ-साथ प्रचलन मे होते हैं तब ऐसी 
परिस्थित्रि में प्रतोक सिक्के बुरो छुद्दा बन जाते हैं और मानक सिक्के अच्छी झुद्रा । प्रतीक सिक्के 
मानक सिक्को को चलन से बाहर तिकाल देते हैं। भारत मे जब रानी विक्टोरिया तथा जॉर्ज 
चृष्ठम के सिक्के एक साथ चलन में थ, तब विक्टोरिया के रुपयों मे जॉर्ज धष्टम के एपयो 
बी तुलना पे चाँदी की मात्रा अधिक होने के कारण विक्टोरिया के रुपये लुप्त हो गये थे। लोगो 
ते विबठोरिया के रूपयो का सग्रह करना आरम्भ कर दिया था और जॉर्ज पष्टम के रुपये ही शेष 
चलन मे रह गये थे, अर्थात्‌ वित्रटोरिया के रुपये अच्छी तथा जॉर्ज पष्ठम के रुपये “बुरी” मुद्रा 
अन गये थे । 

(2) द्विघातुमान प्रणाली के अन्तर्गेत--जैसा पहले कहा जा चका है, द्विघातुमात के 
अन्तर्गत सोने व चाँदी के मानक सिक्के एक साथ अचलित होते है | वे दोनो ही असीमित दिधिग्राह्म 
होते है और दोन' का टकण खुली सिक्‍का ढलाई प्रणाली के आधार पर किया जप्ता है। दोनो 
सिक्‍को के बीच की विनिमय-दर सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है। द्विधातुमाव के अधीन 
यदि एक धातु की कीमत मे दूसरी धातु की अपेक्षा अधिक परिवतंन्र हो जाता है तो ऐसी दशा मे 
दोनो धातुओ की बाजार वितिमय-दर (7४५६ 73(८) टक्‍्साल दर (गा 7) से भिन्न हो 
जाती है । इससे एक धातु के सिक्‍को का अतिमूल्यद (0५श-भथधशाणा) और दूसरी घातु के 
पतिक्‍्को का अवमूल्यन (ण्रातटा-भ्वोण्या।णा) हो जाता है ॥ अवमूल्यित मुद्रा अतिमुल्यित मुद्रा की 
तुलना भे अच्छी होती है। इसलिए अतिमूल्यित मुद्रा अवमूल्यित मुद्रा को प्रचलन से बाहर 
निकाल देती है । 

इसे निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है--मान लीजिए कि किसी द्विधातुमान 
बाले देश मे सोने ठथा चाँदी के एक ही वजन के अथात्‌ एक-एक तोले के परूर्णकाय सिक्के हैं ओर 
इन दोनों के वीच को विनिमय दर । 5 है। अब मान लीजिए कि चाँदी को पूर्ति में वृद्धि 
होने के कारण इसकी बाजार कोमत कम हो जातो है, परन्तु सोने की कोमत ज्यों की त्यो बनी 
रहती है। परिणामत सोने व चाँदी की बाजार विनिमय-दर | 6 हो जाती है, जबकि टक- 
साल विनिमय देर अब भी ।] ॥5 ही हैं । इस दशा गे चाँदी के सिक्‍करो को ढकसपल दर मे 
अधिक मूल्य दिया गया है। टकसाल दर के अनुसार चाँदी की )5 इकाइयाँ इकाई सोने के 
बरावर हूँ जबकि बाजार दर के अनुसार ज्ाँदी की 6 इकाइयाँ । इकाई सोने के बरावर हैं, 
अर्थात्‌ टकसाल दर मे चाँदी को अधिक मूल्य प्रदान किया गया है। दूसरे शब्दो मे, चाँदी के 
सिक्‍को का अतिमूल्यय (०४८7 ४शएश्काणा) हो गया है। इसके विपरीत, सोने के सिक्रको को 
टकसाल विनिमय दर मे कम मूल्य दिया गया है । टकसाल दर के अनुसार ] इकाई सोना 5 
इकाई चांदी के बराबर है, जबकि बाजार दर के अनुसार । इकाई सोना 46 इकाई चाँदी के 
बराबर है, अर्थात टकसाल दर मे सोने को कम मुल्य प्रदान क्थि गया है| इस प्रकार सोने के 
सिक्कों का अवमूल्यत हो गया है। अब चांदी के सिक्के बुरी मुद्रा बन जायेंगे और सोने के सिक्के 
अच्छी मुदा । ग्रेशम के नियम की कियाशीलता के कारण सोने के सिक्के चलन से लुप्त हो जायेंगे। 
अब लोग सोने के सिक्को को पिघलाना आरम्म कर देंगे, क्योकि एक सोने के सिक्के को गलाकर 
एक तोला सोना मिल जाता है जिसे बेचकर बाजार मे 46 तोले चाँदी प्राप्त की जा सकती है । 

परन्तु टकसाल दर के अनुसार व तोले सोने के प्विक्‍्के के बदले भे केवल 35 तोले चाँदी ही प्राप्त होती 
है | इस प्रकार सोते के सिक्‍को को गलाकर उन्हे धातु के रूप मे बेचकर लोग लाभ कमायेंगे । सोने 
के सिक्‍के अदृश्य हो जायेंगे, परन्तु चाँदी के सिक्के बराबर प्रचलन से जारी रहेये। 

(3) सिक्कों तथा कागजी मुद्रा के एक साथ प्रचलन मे---यदि किसी देश में धातु के सिक्के 
तथा कागजी नोट साथ-साथ प्रचलित हैं, तो उस देझश में धातु के सिक्के अच्छी मुदा बन जायेंगे 
और कागजी नोट बुरी मुद्दा । लोग धातु के सिकको का सपग्रह करेंगे तथा उन्हे गलाकर धातु के 
रूप मे वेचेंगे । फलत धातु के सिक्के घोरे घीरे प्रचलन से वाहर चले जार्येगे और केवल कागज 
के नोट ही प्रचलत मे शेष रह जायेंगे । धातु के प्रतीक सिक्के भी कागजी नोटो कौ तुलना में 
अच्छी मुद्रा होते हैं, क्योकि उनको गलाकर फिर भी कुछ न कुछ धातु श्प्त हो जाती है। परच्चु 
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कायज के नोटो का यथार्थ मूल्य (708775८ शवए८) नयष्य होता है। प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान 
ग्रेट ब्रिटेन मे ग्रेशम का नियम क्रियाशील हुआ था। उस समय ग्रेट ब्रिटेन मे सोने के सिक्‍्को के 
साथ-साथ कागजी नोट भी प्रचलित थे । परन्‍्तु ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता के परिणामस्वरूप 
सोने के सिक्‍ये लुप्त हो गये थे और प्रचलन म शेष कागजो मुद्रा ही रह गयी थी । 

(4) कागजो मुद्रा-्प्रणालो मे--दागजी मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गंठ भी यह नियम लागू होता 
है । इस प्रणाली के अधीन ग्रेशम का नियम निम्न दशाओ में इस प्रकार लागू होता है 

(क्) यदि देश में एक हो प्रकार को कागजी मुद्रा प्रचलित है तो गन्दे तथा फटे-पुराने नोट 
बुरी झुद्रा बस जायेगे और अच्छे, साफ तथा नये नोट अच्छो मुद्रा बन जायेंगे । लोग प्राय अच्छे 
नोटो का सग्रह करेंगे और बुरे नोट प्रचलन में बने रहगे। 

(ख) यदि देश मे श्रतिनिधि कागजी भुद्रा तथा विनिमेय कागजी मुद्रा एक साथ प्रचलित 
होती हैं तो प्रतिनिधि कागजी मुद्दा अच्छी मुद्रा बन जायगों और विनिमेय कागजो मुद्रा बुरी मुद्रा । 
विनिभेय कागजी मुद्रा प्रतिनिधि कागजी मुद्रा को प्रचतन स वाहर निकाल देगी । 

(ग) थदि किसो देश मे विनिमेय कागजी मुद्रा तथा अविनिमेय कामजो मुद्रा दोनों एक 
साथ प्रचलित हैं तो विनिभेष क!गज़ी मुद्रा अच्छो मुद्रा तथा अविनिमेय कागजी मुद्रा बुरी मुद्रा 
बे शागगो ॥ फलत अविनिभेय कागजी मुद्रा विनिमय कागजी मुद्रा को प्रचलन से वाहर निकाल 

गी । 

(घ) थदि कसी देश से अविनिभेय कागजी मुद्रा तथा प्रादिष्ट मुद्रा एक साथ प्रचलित है तो 
प्रादिष्ट सुद्रा बुरो मुद्रा लथा अविनिभेय कागजी सुद्गा अच्छी मुद्रा बस जायगी । परिणामत प्रादिष्ट 
मुद्रा अविनिमेय मुद्रा को प्रचलत से बाहर निकाल देयी । 

नियम की परिसोमायें (/7१000७ ० (॥४ [.8७)--पग्रेशम के नियम को परिसीमाएँ 
निम्नलिखित है 


() जब सुद्रा को कुल मात्रा देश की आवश्यकताओ से कम होती है तब ग्रशम का नियम 
फ्रियाशौल नहीं होता | यदि देश मे अच्छी ब बुरी दोनो ही प्रकार की मुद्राएँ कुल मिलाकर देश 
की व्यावसायिक आवश्यकताओ से कम हैं तो ग्रेशम का तियम क्रियाशील नहीं । प्रत्येक देश 
में व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता पंडती है। 
यदि कुल मुद्रा इस न्यूनतम मात्रा से कम है तो विनिमय सम्बधी कार्यों मे कठिनाइयाँ होने लगती 
हैँ की हर त की कमी के कारण अच्छी तया बुरी दोनो श्रकार की भुद्राएँ एक साथ प्रचलन मे 
रहती हैं । 

(2) जब बुरी मुद्रा बहुत हो खराब दशा मे होती है तब ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहों 
होता । यदि देश में प्रचलित बुरी मुद्रा इतनी निकृप्ट हो चुकी है कि लोग उसे किसी भी दशा में 
स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसी परिस्थिति मे अच्छी मुद्रा के वजाय बुरी मुद्रा ही 
प्रचलच से बाहर चली जायगी, अर्थात ग्रेशम का नियम क्रियाशील नही होगा । उदाहरणार्थ, 
अत्यन्त घिसे हुए तथा वजन में कम सिक्‍के और फटे-पुराने नोट लोगो द्वारा प्राय स्वीकार नहीं 
किये जाते और वे स्वय ही प्रचलन से बाहर निकल आते हैं। उन्हे राजकोष (४०४७०) मे लौटा 
दिया जाता है । 

(3) ज्ञक् सन्नी सपोए जही म्र॒द्मा क़ए अहिष्कार क़र देते हैं तक ग्रेशस का नियम क्रियाशील 
नहीं होता । जब सभी लोग मिलकर निश्चय गर लेते है कि वे बुरी मुद्रा का स्वीकार नही करेंगे 
सब ग्रेशम का नियम लागू नहीं हो सकेगा अर्थात अच्छी मुद्रा के बजाय बुरी मुद्रा ही प्रचलन से 
बाहर निकल जायगी। 

__ (4) जब डिधातुमान को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सभो देशो द्वारा अपना लिया जाता है, 
तजे प्र शम का नियम क्रियाशील नहों होता । जैसा पहले कहा गया है, द्विधातुमान को यदि अन्तर- 
राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशो द्वारा अपना लिया जाय तो ग्रेशम का नियम क्ियाशील भही होगा। 
एक देश भे द्विधातुमान के अन्तर्गत ग्रेशर का नियम इसलिए क्रियाशील होता है क्योकि एक देश 
के लिए घातुओ की टकसाल दर (गा्ां 7शॉ८) तथा बाजार दर (फशोप्ल एथ८) में समानता 
बनाये रखना कठिन होता है। परन्तु यदि ढिथातुमाव को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों द्वारा 
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अपमा लिया जाता है तो दोनो धातुओ की टकसाल दर तथा बाजार दर में समानद्वा बनाये रखना 
आसान हो जाता है। जब धातुओ की टकसाल दर तथा बाजार दर में समानता वनी रहती है, तब 
ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता | इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातु- 
मान के अन्तर्गत ग्रेशम क॑ नियम को लागू होने से रोका जा सकता है । 
(5) चर बुरी शुद्रा प्रतोक सिक्कों के रूप मे तया परिमित मात्रा में होती है तब ग्रेशम का 
नियम क्रियाशील नहीं होता । यदि बुरी मुद्रा प्रतीक सिक्‍्की के रूप में है और उसकी गात्रा 
“भी परिंमित है तो ग्रेशम का नियम क्रियाशील नही हो सकेगा | इसका कारण यह है कि बुरी मुद्रा 
को मात्रा मे कमी होने के कारण लोग सभी भुगतान (78) 77८०(७) इसके हूप में नहीं कर स्बंगे। 
उन्हे भुगतान करने के लिए अच्छी मुद्रा का प्रयोग करना ही पडेंगा। इसके अतिरिवत, बुरी मुद्रा 
की पूति पर भी सरकार अपना नियल्त्रण रखती है और आवश्यकता से अधिक उसका विगंमव नहीं 
होने देती । है 
ह (6) जब विभिन्‍न मुद्राएँ विभिन्न उद्दे श्यो के लिए होती हैं तद प्रेशसम का नियम क्रियाशोल 
नहों होता। जब देश मे प्रचलित मानक मुद्रा विनिमय सम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रकार की माँग को 
पूरा करती हैं तब भ्रतीक मुद्रा बुरी मुद्रा होने पर नी मानक मुद्रा के साथ-साथ प्रचलन में रहती 
है और ग्रेशनम का नियम क्रियाशील नही होने पाता | श्रतीक भुद्रा छोढे-छोटे सौदो के लिए उपयुक्त 
होती है और मानक मुद्रा बड़े-वडे सौदो के लिए । दोतो के उद्देश्य अलग-अलग हैं । जत दोनो 
मुद्राएँ साथ-साथ चलन मे रहेगो । 

(7) जब देश को बेकिय प्रणाली पर्याप्त मात्रा मे उन्नत हो जातो है, तब प्रेशम का नियम 
क्रियाशील नहीं होता । जब देश को बेकिम श्रणाली इतनी उन्नत हो जाती हे कि सभी भुगतान 
(74/77०॥/5) भुद्राओ मे नही, वल्कि चैंको के रूप मे किये जाते हैं, तब ग्रेशम के नियम की जिया- 
शीलैता का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता । 

निष्कर्ष--जंसा हमने ऊपर देखा है, ग्रेशम का नियम कोई काल्पनिक नियम नही है। 
हमार पास बहुत-से ऐसे उदाहरण हैं जबकि विभिन्न परिस्थितियों मे ग्रेशम का नियम क्रियाशील 
258 ) 9वी शताब्दी में गूरोपीय देशो मे द्विधातुमान प्रणालो के अन्तर्गत ग्रेशम का नियम 

रूप में क्रियाशील हुआ धा। वास्तव मे, दिधातुमान प्रणाली के पतन का भुछ्य कारण ग्रेशम 
के सियम की क्रियाशीलता ही थी। एक-घातुमान प्रणाली के अन्त्गंत भी ग्रेशम का नियम लागू 
होता रहा है। प्रथम व के दौरान लगभग सभी देशो मे ग्रेशम का नियम क्रियाशील हुआ 
था, क्योकि अविनिभेय भुद्रा के जारो किये जाने के फलस्वरूप धातु-मुद्राएँ चलन से वाहर 
निकल गयी और केवल अविनिमेय कागजी मुद्रा ही पीछे रह गयी थी। भारत में भी दूसरे विश्व- 
युद्ध के दौरान प्रेशम का नियम क्रियाशील हुआ था ॥ विक्टोरिया के चाँदी के रुपय॑ प्रचलन से अहषय 
हो ग्रये थे और केवल जॉर्ज पप्टम के रुपये ही (जिनमे चनौँदी की मात्रा कम थी) प्रचलत में रह गये 
थे। इस प्रकार प्रेशम का तियम बडे महत्व का नियम है। 
परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत 
].द्विधातुमान से क्या अभिप्राय है? इसके भूणों व अवगुणों का विवेचन कोजिए । 
(विक्रम, 959, गोरखपुर, 959, आगरा, 959) 
[स॒केत--अ्रथम भाग मे, द्विघातुमान की परिमापा देते हुए इसकी विश्येपताओं की उदाहरण 
बन नम कीजिए । दूसरे भाग मे, दिघातुपान के गुणो व अवगुणो का विवेचत 
कीजिए । 
2. द्विघातुमान और एक-धातुमान कौ विशेषताओं को विवेचना क्वेजिए और बताइए कि दिधातु- 
मात, एक धातुसान को अपेक्षा सूल्य-स्तर को स्थायी रखता है । 
(आगरा वी० कॉम०, 96।, राजस्थान, 955) 
[सकेत--प्रथम भाग मे, द्विघातुमान तथा एक-धातुमान को परिभाषाएँ देते हुए उनको गुख्य 
विशेषताओं वी उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग मे, उदाहरण हारा स्पष्ट 
कीजिए कि एक-धातुमान की अपेक्षा द्विधातुमाव मूल्य-स्तर को अधिक स्थायों दनाये रख 
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सकता है, क्याकि द्विधातुमान के अन्तग्गंत एक के बजाय दो घातुओ के मानक सिक्के बनाये 
जाते है, एक धातु की पूति की कमी को दूसरी धातु के अधिक उत्पादन से पूरा किया जा 
सकता है। परिणामत मुद्रा की कुल पूर्ति मे भारी उतार-चढाव नही हो सकते और मूल्य- 
स्तर में स्थायित्व बनाये रखा जा सकता है।] 

3. विस्तारपुर्वक व्यास्या कीजिए, “आधुनिक जोवन मे धातु-सुद्रा ने अपना महत्व खो दिया। 

(आगरा, बी० कॉम०, 95) 
[सकेत--यहाँ पर धातु-मुद्रा के अवगुणो की 36:09 बंक व्याख्या कीजिए और कागजी मुद्रा 
के गुणों की विवेचना कीजिए । स्पष्ट कीजिए कि अपने इन गुणों के कारण कागजी मुद्रा धीरे- 
धीरे धातु-युद्रा का स्थान ग्रहण कर रही है ।॥ 

4, द्विघात्वीय मौद्रिक पद्धति को मुख्य दु्बंलता प्रेशम का नियम भ्रवर्तन होने पर प्रतोत होतो 
है--समभ्णाइए । (सागर, 96) 
[सकेत--यहाँ पर द्विधातुमान की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं का सक्षेप्र मे वर्णन 
कीजिए । वहुपरान्त, » यह दर्शाइएं कि द्विधातुमान का मुख्य दोष ग्रेशम के नियम की क्रिया- 
शीलता है और इसी के कारण इसका पतन हुआ था ॥| 

$. “बुरी मुद्रा अच्छो मुद्रा को चलन से बाहर कर देतो है ।”” व्याद्या फोजिए+ 

(नागपुर, 960) 
अथवा 


प्रशम के नियम्र पर दिप्पणो लिखिए। (आगरा, 968) 
अथवा 

“यदि होन मुद्रा परिमाण में सोमित नहीं तो बह उत्तम मुद्रा को चलन से निकाल देती है ॥! 

(मार्शल) इस कथन को व्याख्या फोजिए | (आगरा, 974) 


[संकेत--यहाँ पर ग्रेशम के नियम की परिभाषा देते हुए विस्तारपुर्वक व्याख्या कीजिए और 
यह बताइए कि यह नियम किन-किन परिस्थितियों में क्रियाशील होता है । अन्त मे, इसकी 
परिसीमाओं की भी विवेचना कीजिए ।] 

6 प्रेशम का नियम लागू होने को क्या परिस्थितियाँ होतो हैं ? (आगरा, 970) 
सिकेत--प्रारम्भ मे, ग्रेशर के नियम की परिभाषा देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए । तदुप- 
'रान्त, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमे यह नियम लागू होता है। उक्त अध्याय में 
देखिए “नियम का क्षेत्र' नामक उपविभाग ।] 

7 ट्विधातुमान के दोषो फो दूर करने के श्या-क्या उपाय हैं? 

[सकेत--प्रारम्भ मे, द्विधाठुमान की परिभाषा देते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं का संक्षेप मे 
बर्णन कीजिए । तदुपरान्त, यह बताइए कि इसके दोषो को दूर करने के दो उपाय है--प्रथम, 
टेकसाल दर को बाजार दर के अनुसार परिवर्तित किया जाये । दूसरे, अन्तरराष्ट्रीय द्विधातु- 
आन की स्थापना की जाय !] 


८. 


स्वर्णंमान 
(606 5ए्थ्रापंबा9) 





जैसा पिछले अध्याय में कहा गया है एक घातुमान के दो मुख्य रूप होते हैं--रजतमात 
(शाएशः $क09व0) तथा स्वर्णमान (5०१ $[97090) | रजतमान स्वर्णमान की तुलना मे 
अधिक पुरामी प्रणाली है। यह प्रणाली कई वर्षों तक चीन मे प्रचलित रहो थी। 9वी शताब्दी में 
भारत मे भी रजतमान का प्रचलन रहा था। स्वणंमान, सर्वप्रथम, ग्रेट ब्रिटेन हारा अपनाया गया था। 
तदुपरान्त, धीरे-धीरे यूरोप के अन्य देशो ने भी इसे अपनाया था। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण 
में यूरोप के लगभग सभी देशो ने स्वर्णमान को अपना रखा था। अमरीका मे भी स्वर्णमान का 
प्रचलन था । प्रथम विश्व-युद्ध के दोरान ग्रेट ब्विठेन ने स्वर्णणान का परित्याग कर दिया था। इसके 
उपरान्त अन्य देशो में भी धीरे-धीरे स्वर्णघान का लोप हो गया था । 

स्वर्णमान की परिभाषा तथा अर 
(एलीप्राएण बाएं. /९आतढ ण (5०0 50290970) 


स्वर्णमान यी अनेका परिभाषाएँ की ग्रपी हैं। इन परिभाषाओ मे स्वर्णमान की विभिन्न 
पिशेषताओं पर बल दिया गया है। प्रो० हाबरतर (]38090८7८) ने स्वर्णमान की परिभाषा इन 
शब्दों में की है “स्वर्णमान सकुचित अर भे ऐसी सुद्रा-प्रणालो है जिसमे मातक स्वरुप वाले सिक्के 
अथवा स्वर्णपत्र (जिनके पीछे शत-अ्रतिशत स्वर्णकाप रहता है) प्रचलन मे होते हैं ।'”? प्रो० हावरलर 
की यह परिभाषा, वाघ्तव मे, सही परिभाषा नहीं मानी जा सकती, क्योकि उन्होंने स्वर्णगान को 
अत्यन्त सकूचित जर्थो मे तिया है । धो० हावरलर के अनुसार फिसी देश मे स्वर्णमान प्रणाली तभी 
प्रचलित की जा सकती है जब उस देश मे स्वर्ण के पृषकाय सिक्के सथा शत प्रतिशत स्वरणकोप के 
आधार पर जारी किये गये स्वर्णपत्र घलन में हो । परन्तु प्रो० हाबरलर का पह हृष्टिकोण, वास्तव 
में, अप्यन्य सकुचित है। स्वर्णमान के लिए यह आवश्यक नही कि विनिमय माध्यम के रूप मे सोने 
के पूर्णकाय सिक्के प्रचलत मे हो । इसके साथ ही यह भी जरूरी नही है कि जो कायजी मुद्रा चलन 
में हो, उसके पीछे स्वर्ण का शत-प्रतिशत कोष रखा जाय । अत हम श्रो> हाबरलर की उक्त परि- 
भाषा से सहमत नहीं हैं। अन्य मुद्राशास्नियो ने भी स्वर्णमान की परिभाषाएँ श्रस्तुत की है, जिनमे 
से रुछ निम्नलिखित है 

() प्रो० रॉबरटंसन (९०७७४5००) के अनुसार, “'स्वर्णमान वह स्थिति है जिसमे बोई एक 
देश अपना मुद्रा वी इकाई का मूल्य तथा स्वर्ण की एक विश्चित मात्ना का भूल्य एक दूसरे के 
वरावर रखता है ।”* 
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. (2) प्रो० कैमरर ((शशाध्ाट7) के मतानुसार, “स्वर्णमान वह मौद्विक प्रणाली है जिसके 
अन्तगंत मूल्य की इकाई जिसमे कीमतो, मजदूरियो तथा ऋषणो को व्यक्त तथा उनवा भुगतान क्या 
जाता है, स्वतन्त्र स्वर्ण-बण्जार मे सोने की एक निश्चित राशि के बरावर होती है ।” 


(3) प्रो० दॉमस (प07785) के अनुसार, “एक देश स्वर्णमान पर उस समय होता है जब 
उसकी चलन-इकाई कानून के अनुसार स्वर्ण के निश्चित वजन के वराबर रखी जाती है और उसमे 
परिवर्तनीय होती है ।'* 

(4) प्रो० कोलबोर्न (0०७००४) के अनुसार, “स्वर्णमान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे 
किसी देश की मुख्य मुद्रा वी इकाई एक निश्चित श्रेणी के स्वर्ण की एक निर्धारित मात्रा में परि- 
वर्तनीय होती है ।'”* 

,__ उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययत करने पर हम देखते हैं कि प्रो० रॉबर्ट्सन तथा भ्रो० 
कंमरर की परिभाषाएँ स्वर्णमान को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करती हैं। इनके अनुसार यदि कसी 
देश की मुख्य मुद्रा कानून के अन्तर्गत स्वर्ण की निश्चित मात्रा के बराबर रखी जाती है तो वह देश 
निश्चय ही स्वणमान पर होता है। यह आवश्यक नही कि उस देश की मुद्रा प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से स्वर्ण मे परिवर्तनीय हो। इस प्रकार प्रो० रॉबर्टसन तथा प्रो० बैमरर देश की मुख्य मुद्रा 
की स्वर्ण मे परिवर्ततशीलता पर जोर नही देते । उनके अनुसार मुद्रा को स्वर्ण मं परिवर्ननशीलता 
स्वर्णमान की कोई आवश्यक शर्ते नहीं है। परन्तु प्रो० टॉमस तथा प्रो० कोलबोन के अनुसार, मुद्रा 
की स्वर्ण में परिवर्ततशीलता स्वर्णमान की एक मुख्य विशेषता है। उनके अनुसार देश की मुद्रा 
स्वर्ण मे परिवर्ततीय होनी चाहिए । इसीलिए वे स्वणं निधिमान (506 ए७४९८४६ 8॥870470) 
तथा स्वर्ण समतामान (000 7277 57020) को, वास्तव मे, स्वर्णमान स्वीवार ही नही 
करते, वयोकि इन दोनो प्रणालियों मे देश की मुद्रा स्वर्ण मे परिवर्तेतीय नही हाती । वास्तव मे, 
स्वर्णमान दो प्रकार का होता है--अ्रथम, राष्ट्रीय या घरेलू स्वर्णमान ([20॥6॥0० 00 
$087090) द्वितीय, अदा स्वर्णमान (श780०0० (500 $॥87620) । राष्ट्रीय 
अथवा घरेलू स्वर्णमान म॑ तो दैश की मुद्रा स्वर्ण मे परिवर्ततीय होती है। देश की मुद्रा का स्वर्ण 
से प्रत्यक्ष अथवा 3प्रन्‍्यक्ष सम्बन्ध होता है । इस दृष्टिकोण से स्वर्ण मुद्रामान (90 एपाह्ाण 
$0890870), स्वर्ण मात्रामान (904 छणञएणा 50570) तथा स्वर्ण विनिमय मान (500 
&#०॥982० 80007) राष्ट्रीय स्वर्णणात के उदाहरण हैं, क्योकि इन तीनो मे प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप मे देश की मुद्रा स्वर्ण मे परिवर्ततीय होती है। इसके विपरीत, स्वर्ण निधिमान 
(00|0 (१८४४:४८ $0800470) तथा स्वर्ण समतामान (6०4 एशा।३ $भाप॑श्षा0) अन्तरर्चाष्ट्रीय 


स्वर्णणान के उदाहरण है क्योकि इन दोनो मे मुद्रा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप मे स्वर्ण में परि- 
वर्तनीय नही होती है । 


स्वर्णमान को विशेषताएँ--स्वर्षमान के पाँच भुख्य रूप हैं और इन पाँचो मे कुछ न कुछ 
अपनी विश्येषताएँ हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी विशेषताएँ है जो स्वर्णमान के सभी रूपो में पायी जाती 
हैं । ये विशेषताएँ निम्ताकित है 


() भ्रधान भुद्रा की स्वर्ण से परिभाषा--स्वर्णमान के अन्तगंत, देश की सरकार मानक 
मुद्रा की इकाई के मूल्य तथा उसके वजन एवं शुद्धता आदि को स्वर्ण मे परिभाषित करती है। 
मुद्दा को स्वर्ण मे परिभाधित करने की दो रीतियाँ हैं--प्रथम, मुद्रा की इकाई मे शुद्ध स्वर्ण की 
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मात्रा को घोषित कर दिया जाता है। दूसरे, स्वर्ण का टकृसाल मूल्य (ग्रभगां [शां००) निश्चित 
कर दिया जाता है । प्रथम रीति ग्रेट ब्रिटेव छारा अपनायी गयी थी। दूसरो रीति अमरीका तथा 
भारत द्वारा अपनायी गयी थी । भारत मे एक तोले स्वर्ण का टकस्ताल मूल्य 2[ रुपये 7 आने, (0 पाई 
रखा गया था। इस प्रकार देश की मुद्रा की इकाई को स्वर्ण मे परिभाषित करना स्वर्णमाम के 
अन्तग्रेत अनिवार्य होता है । 

(2) स्वर्ण-मुद्ा असोमित विधियाह्य होती है---स्वर्णमान के अन्तर्गत सा द्रा की इकाई 
सभी प्रकार के भुगतानों के लिए असीमित विधिप्राह्म होती है। सभी प्रकार के का भुगतान 
स्वणें-मुद्रा अथवा उस मुद्रा म हाता है जो स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है । 

(3) सरकार (अथवा मुद्रा अधिकरण) द्वारा स्वर्ण का ऋष-विक्रय--दरा गणाली के 
अन्तर्गत सरकार (मुद्रा अधिकरण) विश्चित कीमत प्र असीमित माता से सोते का कय-विक्रय 
करती है, अर्थात्‌ जनता अस्ीमित मात्रा में निश्चित वीमत पर सरकार से सोना खरीद भी सकती 
है और उसे सरकार को बेच भी सकती है ! कभी-कभी अछुविधा से बचते के धिए सरकार सोने का 
ऋंय-विक्रय एक निश्चित सीमा से कम मात्रा में नहीं करती । 

(4) रघर्णे को खूलो रिवक्ा ढलाई--इरा प्रणाली के अन्तर्गत सोने के सिकको की ढलाई 
स्व॒तन्त्र होती है, अर्थात्‌ टक्साल घणयता के लिए खुली रहती है और जनता गमचाही मात्रा मे 
सोने बे” बदले सिक्के झलवा सकती है ! 

(5) अन्य मुद्राओ को स्थर्ण मे परिवर्ततशौलता--स्वर्णमान मे स्वर्ण सिक्‍्को वे अतिरिक्त 
हल्की धातुओं के सिकमे तथा कागजी नोट भी भ्रचलित होते हैं । परन्तु सभी प्रकार की मुद्राओ 
का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप म स्वर्ण से सम्बन्ध होता है, अथवा सभी प्रकार के प्रतीक सिकतरे तथा 
कागजी नोट अन्त स्वर्ण मे परिवर्तनीय होते हैं । 

(6) स्वर्ण का आपात-निर्यात स्वतस्त्र होता है--इस प्रणालो के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय 
सेन-देन के लिए स्वर्ण का आयात तथा निर्यात स्वतन्त्र होता है, अर्थात्‌ स्वर्ण के आयात-निर्यात पर 
सरकार हारा फ़िसी प्रकार का प्रतिवन्‍्ध नही लगाया जाता है। 


स्वर्णमान के कार्य॑ 
(#पालागा5 0 090 $शा0994) 

स्वणमान वे दा प्रमुख कार्य है 

(।) आन्तरिक कोमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखना--यह स्वर्णमान का महत्वपूर्ण कार्य 
मात्रा गया है! स्वर्णमान देश वे आत्तरिक कौमत स्तर को स्थिर बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण योग 
देता है। जैसा विदित है, स्वणेभान के अन्तर्गत अतिरिक्त मुद्रा (#वक0079] ८णा८7८५) का 
तब तक निर्ममव नही किया जा सकता जब तक कि अतिरिक्त स्वर्ण-कोप उपलब्ध न हो। स्वर्ण- 
मान के अन्तर्गत जैसा पहल कहा गया है, मुद्रा का स्वर्ण से सीधा सम्बन्ध होता है | इस प्रकार 
अतिरिक्त मुद्रा जारी करने जे जिए अतिरिक्त सोने के कोषा करी आयशयफता पड़ती है। चूक्ति सोते 
का स्टॉक अपरिमित माना मे उपलब्ध नहीं होता, इसलिए स्वर्णमान के अन्तर्गत मुद्रा के अत्यधिक 
निर्मेमन का भव नही होता और देश मे मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती | इस प्रकार 
स्वर्णमान के अन्तर्गत कोमत-स्तर में अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता रहती है। 

(2) विदेशी विनिमय-दरों में स्थायित्व बनाये रखना--झ्रवर्णमान विदेशी विनिमय-दरो ग्रे 
स्थायित्व वनाये रखने मे महत्त्वपूर्ण योग देता है जिससे देश के विदेशों व्यापार को प्रोत्साहन 
मिलता है। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, स्वर्णेमान के अन्तर्गत निश्चित कीमत पर मुद्रा अधिकरण 
(ए्राणाह (७५ ७0॥00700) जनता का स्वर्ण बेचा है और जबता मनचाही मात्रा मे मुद्रो अधिकरण 
से स्वर्ण खरीद सकती हैं। यदि देश का अदायग्री गैष (029९8 6 98977९0/) प्रतिकूल हो 
जाता है, अर्थात्‌ निर्यातो (७फण$) की अपेक्षा आयात (ग्रा0७(5) अधिक होते हैं तो आयात- 
कर्ता (770६5) विदेशी भुगतानो को विदेशी सुद्रा मे करने के बजाय सोने दे रूप मे करमा 
अधिक पद्चन्द करते हैं, क्योकि सरकार निश्चित मूल्यो पर स्रोना बेचने के लिए सदैव तैयार रहती 
है। जब आयातकर्ता विदेशी भुगतानो को स्वर्ण के रूप मे करते हैं तब इससे विदेशी मुद्राओो की 
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माँग में वृद्धि नही होती । परिणामत उनके मूल्यों मे भी वृद्धि नहीं होती । इस प्रकार विदेशी 
विनिमय-दरो में स्थायित्व बना रहता है। 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वर्णमान देश की अर्थ-व्यवस्था मे स्थिरता बनाये रखता 
है। यह देश को आन्तरिक कीमत-घतर मे होने वाले भारी परिवर्तनों से बचाता है ओर इस भ्रकार 
देश की आर्थिक प्रगति में योग देता है। इसके साथ ही साथ स्वर्णमान विदेशी विनिमय-दरो में 
स्थिरता स्थापित करके देश के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करता है । 
स्वर्णमान के विभिन्न रूप 
(7 ग॑ 674 8्शाठ्बव) 
स्वर्णमान के पाँच महत्त्वपूर्ण रूप हैं---(क) स्वर्ण मुद्रामान (स्वण चलनमान), (ख) स्वर्ण 
मात्रामान (स्वर्ण पाटमान), (ग) स्वर्ण विनिमय मान, (घ) स्वर्ण निधिमान, (ड) स्वर्ण 
समतामान । 
(क) स्वर्ण मुद्रामान (507 (एण्याधा०५ (87427) 
यह स्वर्णमान का सबसे पुराना रूप है। प्रथम विश्व-युद्ध से पूव यह प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, 
फ्रास, जर्मनी तथा अमरीका में प्रचलित थी। परन्तु प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान इन सभी देशो के 
लिए स्वर्ण मुद्रामान को बनाये रखना कठिन हो गया था । युद्ध के पश्चात अमरीका को छोडकर 
अन्य सभी देश इस प्रणाली को पुन अपनाने में असमर्थ रहे थे । स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली को स्वर्ण 
टकमान (000 (०७ $0870»70), कट्टर स्वर्णान (07700०५ 006 $/॥0870), परम्परा- 
गत स्वर्णमान ([7907078॥ 606 5॥90270) तथा पूर्ण स्वर्णगान (#ए॥] 506 8087620) 
कहकर भी सम्बोधित किया जाता है । 

स्वर्ण मुद्राभाव की विशेषताएँ--इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित है 

(।) स्थर्ण-सिक्को का चलन--स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली में सोने के सिक्कों का वास्तव में 
प्रचलन होता है। कानून द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि मुद्रा इकाई मे सोने की 
फितिनी मात्रा रखी जायगी। उदाहरणार्थ, सद्‌ 94 से पहले ग्रेट ब्रिटेन मे सोने का सिक्का 
सॉवरेन (50/०९8॥) कहलाता था॥ इसका वजन 23 7447 ग्रेन था और इसकी शुद्धता 
38 थी, अर्थात्‌ एक सॉवरेन सिक्‍के में 3638 ग्रेन शुद्ध कर धन करता था और शेष उसमे 
टाँका डाला जाता था । एक सॉवरेन का मूल्य 3 पौण्ड 7 03 पेंस था। बैंक ऑफ 
इगलैण्ड । औस सोने के बदले मे 3 पौष्ड !7 शिलिग 9 पेंस दिया करता था। सॉवरेन मानक 
सिक्‍का था, अर्थात्‌ उसका अकित तथा यथार्थ मूल्य बराबर था और यह असीमित विधिग्राह्म था । 

(2) काग्रजी तथा अम्य मुद्दाओं का प्रचलन--स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली के अन्तर्गत स्वर्ण 
भी बचत के लिए कागजी मुद्रा तथा प्रतीक सिस्ते भी प्रचलन में रहते है। परत्तु ये सभी मुद्राएँ 
हर समय स्वर्ण में परिबतनीय होती है। इनका स्वर्ण मुद्रा से एक निश्चित सम्बन्ध रहता है। 
ये मुद्राएँ निश्चित दरो पर एक-दूसरे मे भी परिवर्तंतीय होती हैं । 
हा (3) खूली सिक्का ढलाई (7९८ (007०४०)--स्वर्ण मुद्रामान में सिक्को का टकण खुली 
सिक्का ढलाई प्रणाली के आधार पर होता है। टक्‍्साल जनता के लिए खुली रहती है। किसी 
भी व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह्‌ स्वर्ण ले जाकर टकसाल से इसके बदले में सिकदे 
प्राप्त कर ले । 

(4) सरकार द्वारा स्वर्ण का क्रय-विक्रय--स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत सरकार सादे को 
एक निश्चित दर पर खरीदती ब बेचती है। ग्रेट ब्रिटेन मे सरकार | औस सोना 3 पण्ड 
]7 शिलिंग 9 पेंस पर खरीदती थी और ३३ शुद्धता का । औस सोना 3 पौण्ड ॥7 शिलिंग 
0$ पेस पर बेचती थी । इस प्रकार सरकार )3 पेंस प्रति औस सिवक्रा ढलाई का शुल्क लिया 
करती थी। इससे सरकार सॉवरेन (50४क०४०) की कीमत 369% ग्रेन शुद्ध सोने की कीमत 
के अराबर रखने मे सफल हो जाती थी। मान लीजिए कि बाजार मे ! औस सोने का मूल्य 
 ओऔस सोने के सिक्‍क्रे से वढ़ जाता है। इस परिस्थिति में जनता सोने के सिक्कों को गलाकर 
धातु के रूप मे, बेचना शुरू कर देगी। फल्त बाजार मे स्वर्ण की पूर्ति बढ़ जायगी। स्वर्ण का 
मूल्य कम हो जायगा और यह अपने पहले वाले स्तर के वराबर हो जायगा। इसके विपरीत, 
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यदि बाजार से ! औस सोने का मूल्य / अऔस सोने के सिक्के से कम हा जाता है तब जनता खबर्णे 
को टकसाल मे ले जाकर उससे सिवके ढलगना आरम्भ कर देगी, वेयोकि ऐसा करने से उसे 
आधविक लाभ होता है। बाजार मे स्वर्ण की पूर्ति कस हो जायगी और इसका मूल्य चढ़ जायगा। 
फलत' सोने का मूल्य पुन अपने पुराने स्तर के बराबर हो जायगा। इस प्रकार स्वर्ण मुद्रामान 
के अधीन सरकार सोने के क्रय-विक्रय द्वारा मानक सिबके के अकित तया यथार्थ मूल्य में समानता 
बनाये रखने मे सफल हो जातो थी। है 
(5) स्वर्ण का स्वत्ततत्न आयात-निर्यात--स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात- 
निर्षमात पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रतिवन्‍्ध नही लगाया जाता ॥ स्वर्ण बाजार पूर्णत 
स्वतस्त्॒ रहता है । जनता अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए मनचाही माता में सोना खरीद 
सकती है । सोसे वे सिक्को को गला सकती है और इसके (सोने के) सिक्के ढलवा सकती हैं। 
(6) स्वर्ण सूल्य-मापन का कार्य करता है--सभो प्रवार वे भूल्यों को स्व के रूप मे 
व्यक्त किया जा सकता है। सभी भ्रकार के भुगतानो के लिए स्वर्ण मुद्रा अस्तीमित विधिग्राह्म होती 
है। देश मे मुद्रा की मात्रा स्वर्ण प्रारक्षणो (800 ८5८४८5) पर निर्भर करती है। 
स्वर्ण मुद्रामान के गुण--स्व्ण मुद्रामान के गुण निम्नलिखित हैं हे 
(।) सरलता-स्वर्ण भुद्रामान स्वर्णमान का सरलतम रूप है । इसमे किसी प्रकार कौ 
जदिलताएँ नही होती । साधारण जनता के लिए इसे समझना भी आसान होता है । इसमें सोने के 
स़्रिक्‍्को का प्रचलन होता है, जिन्हें पहचानने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है। अत इस 
प्रणाली मे धोखेबाजी अथवा उपी के लिए कोई ग्रुजाइश नही होती। (५ हु 

(2) जनता का विश्वास--इस प्रणाली मे जनता का पूर्ण दिश्वास होता है । सोने के 

सिक्के प्रचलन में होते है और सोना रावंग्राह्म हैं। इस प्रणाली मे जनता का विश्वास अन्य प्रणा- 
लियो की अपेक्षा अधिक होने के कारण इस प्रकार है--अ्रथम्र, इसके अन्तर्गत सिकको का अफित 
तथा यथार्थ मूल्य बराबर होता है, अर्थात्‌ सिक्‍को के अकित मूल्य के वरावर ही उनमे थधातुएँ 
डाली जाती हैं । द्वितोपष, यदि सोने के सिक्कों का विमुद्रीवरण ((७07०7७७५७७४०॥) भी कर 
दिया जाय तो भी जनता को कोई आर्थिक हानि नहीं होती, क्योंकि इन सिक्‍को को गलाकर धातु 
के रूप में वेचा जा सकता है। तृतीय, यद्यपि इस मान में कागजी मुद्रा तथा प्रतीक मुद्रा का भी 
प्रचलन होता है लेकिन ये दोनो मुद्राएँ स्वर्ण मे धूर्णण परिवतंनीय होती हैं। चतुर्थ, चूकि मुद्रा फी 
पूर्ति स्वर्ण प्रारक्षणो (8०७ 7:8८४८७) पर निर्भर करती है, इसलिए मुद्रा के क्षत्यधिक मात्रा मे 
जारी किय्रे जान की सम्भावता नही रहती और न ही मुद्रा-स्फीति का भय रहता है | इस प्रकार 
इस प्रणाली मे अन्तर्गत मुद्रा के सृत्य मे कमी होने को बहुत कम सम्भावना रहतो है। 

(3) यह मान स्वयंचालक (०७:०7800) है---इस मान का सबस्ते बडा शुण इसको स्वय- 
चालक्ता («प/णा)४॥0!9) है ! इस मान को चालू रखने के लिय सरकार को किसी प्रकार क्रा 
हस्तक्षेप नहीं करना पडता ह।यह मान तो स्वयत्तालित है। इस मान की स्वयचालकता की व्याख्या 
एफ जछद्यहरमा द्वारा की जाए स्तर है / जैसा पुफे कहा गवाए है, इता यान मे ऋधीफ मुद्दा की मात्रा 
स्वर्ण प्रारक्षणों (200 ८5९४६४) पर निर्भर करती है| मुद्रा की मात्रा मे स्वर्ण प्रारक्षणों में 
परिवर्तनों के अनुसार ही परिवर्तेन किये जा सकते है । यदि स्वर्ण श्रारक्षपो की मात्रा मे वृद्धि होती 
है, तो मुद्रा की मात्रा को भी उसी अनुपात मे बढाया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि स्वर्ण 
प्रारक्षणो को मात्रा में कमी होती है तो उसी अनुपात से मुद्रा की मात्रा को भी घटाया जा सकता 
है। मान लीजिये कि देश के जायात, निर्यातो की अपेक्षा अधिक हो जाते हैं, अर्थात्‌ देश का 
अदापगी शेष (४४/940० ०४ 93)77६2/5) प्रतिकृष हो जार है, तव देश को अपने ऋण भुगतान 
के लिए विदेशों को सोना भेजना पडेगा। सोने के निर्यात के फलस्वरूप देश के स्वर्ण प्रारक्षणो 
(8०0 78४७४7४६७) में कमी हो जायगी और झुद्या की मात्रा को उसी अलुपात में कम करता 
पडेगा। परिणामत॒ देश का आन्तरिक कीमत-स्तर गिर जायगा । कीमतो के गिर जाने से अब 
देश के निर्यात को प्रोत्याहन मिलेगा और आयातो ये कप्ती हो जायगी । इसके फलस्वरूप अब देश 
का अदायगी शेष (छशै८० ० छ9/7ए४7/5) अनुकूल हो जायग्रा । विदेशो को अपने ऋण-भुग- 
तान के लिए उस देश को सोना भेजना पड़ेगा । देश भे सोने के आयात के परिणामस्वरूप भ्रुदा 
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की मात्रा बढेगी ओर आन्तरिक कीमत-स्तर ऊँचा हो जायगा इस प्रकार स्वर्ण के आयात-निर्यात 
द्वारा विश्व कीमतो मे समानता स्थापित हो जायगी। जैसा स्पष्ट है, यह कार्य बिता किसी प्रकार 
के सरकारी हस्तक्षेप के स्वय होता रहता है । इसी को स्वर्ण मुद्रामान वी स्वयचालकता कहते हैं । 
स्वर्ण मुद्रामान के इसी गुण के कारण प्रो० कैनन ने इसे “मूल सिद्ध एवं मकक्‍कार-सिद्ध/ (फ०्ण- 
ए7०र्ण धाप॑ दित8४९-०००१) कहकर सम्बोधित किया है । दे 

(4) आन्तरिक कीमत-स्तर मे स्थिरता--एक अच्छी मुद्रा प्रणाली मे आन्तरिक कीमतो में 
स्थिरता बनाय रखने की योग्यता होती चाहिये) इस ह्टिकोण छे स्वर्ण मुद्रामान एक आदर्श 
प्रणाली है, क्योकि इसके अन्तर्गत आन्तरिक वीमतो म॑ स्थिरता स्थापित की जा सकतो है। जैसा 
विदित है, सोते की पूर्ति मे प्राय अधिक परिवर्तन नही होते । सोने का वाधिक उत्पादन मोने की 
ब्तंमान माता का एक छोटा-स। अश होता है १ इस प्रकार सोने की पूर्ति मे वापिक परिवतंनो का 
कोई विशेष महत्व नही होता । परिणामत सोने के मूल्य मे साममिक तथा अल्पकालीन परिवर्तन 
नही होते । इसके फ्लस्थरूप मुद्रा की पूति में भी उतार-चढाव नही हो सकते । इस प्रकार देश के 
आत्तरिक कीमत-स्तर मे स्थिरता बनी रहती है । 

(5) विदेशी विनिमप-दरों मे स्थिरता--स्वर्ण मुद्रामान के अधीन मुद्रा की विदेशी विनि- 
मय-दरो मे स्थिरता बती रहती है । जैसा विदित है, विदेशी व्यापार वे प्रिकास के लिए मुद्रा की 
विदेशी विनिमय-दरो में स्थिरता का होना नितान्त आवश्यक है। यदि विदेशी विनिमय-दरों मे 
समय-समय पर भारी परिवतंन होते हैं तो इससे देश के विदेशी व्यापार पर दुरा प्रभाव पडता है । 
प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ यूरोपीय देशो के द्वारा स्वर्णमान का परित्याग करने पर विदेशी विनि- 
मय-दरो में भारी उतार-चढ़ाव हुए थे जिनके परिणामस्वरूप इन देशो मे विदेशी ध्यापार को भारी 
धक्का लगा था। स्वर्ण दाकात में यह गुण है कि यह विदेशी विनिमय-दरो में स्थिरता बनाये 
रखने मे बहुत बडा योग देता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि स्वर्ण-मुद्रामान विदेशी विति 
भय-दरो में कंसे स्थिरता बनाये रखता है ? प्रथम, स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत सभी देशो की मुद्राएँ 
स्वर्ण से सम्बन्धित होती हैं। चूंकि स्वर्ण के मूल्य मे कोई विशेष परिवर्तन नही होते, इसलिए 'इन 
मुद्राओ के में भी कोई विशेष फेर-बदल नहीं हो सकते, अर्थात्‌ इन मुद्राओ के मुल्य स्थिर 
रहते हैं । मत विदेशी विनिमय-दरों भे अस्थिरता का प्रशन ही उत्पन्न नहीं होता | द्वितीय, 
स्वर्ण मुद्रामान के अन्तयत सोने के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता | देश 
के अदायग्री शेप मे होने वाले परिवर्तनों का विदेशी विनिमय दरो पर कोई प्रभाव नही पडता, 
वयोकि सोने के निर्यात द्वारा विदेशी ऋणों को चुकाया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी विनिमय 
दरो मे स्थिरता बनी रहती है । 

स्वर्ण मुद्राभान के दोष--इसके दोष निम्नलिखित हैं 

() स्वर्ण का अपव्यय--स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली में सोने का अपव्यय होता है, क्योकि 
सावे के सिक्के श्रचलन मे रहते हैं तथा उनकी घिसावट से राष्टू को अनावश्यक हानि उठानी 
पड॒ती है | इसके अतिरिक्त, स्वर्ण मुद्रामान मे विनिमेय कांगजी मुद्रा के पीछे भी 00% स्वर्ण- 
कोष रखे जाते हैं। इस प्रकार कोष मे सोना बेकार पडा रहता है । स्वर्ण मुद्रामान प्रणाल्ली को 
अपनाने के लिए इतनी मात्रा मे सोने की आवश्यकता पडती है कि गरीब देश तो इसे अपनाने की 
सोच भी नही भक्ते । वास्तव मे, अच्छी मुद्रा-प्रणाली वह होती है जी मितव्ययी (०००००४॥०) 

विनिमय का माध्यम प्रदान करे । इस हृ्टिकोण से स्वर्ण मुद्रामान एक आदश मान नही समझा 
जा सकता । 

(2) घह भान सकट के समय साथ नहीं देता--जैसा कि कहा गया है स्वर्ण सुद्राघात केदल 
अनुकूल परिस्थितिया का ही मान है । यह एक ऐसे मित्र की भाँति है जो आवश्यकता के समय 
साथ नही देता (वि एकल पिलात) । आधिक सकट (€टणाण्ग्रा।7 /।95) के समय 
स्वर्ण मुद्रामात प्राय कार्यंशील नहीं रहता और इसी कारण ऐसे समय मे इसका परित्याग करना 
पडता है | अब प्रश्न यह है कि सक्ट के समय स्वर्ण मुद्रामान कार्येशील क्‍यों नहीं होता ? इसका 
मुख्य कारण यह है कि इस मुद्रा प्रणाली मे लोच (८३»४८(9) का अभाव रहता है, अर्थात्‌ इसके 
अघीन आवश्यकतानुसार सरकार सुद्रा की मात्रा मे वृद्धि नहीं कर सकती। जैसा पूर्व वहा 
गया है, स्वर्ण मुदामान प्रणाली के अन्तग्रत स्वर्ण प्रारक्षणों (णते 25५४७) की माशा को 
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बढाये बिना मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि नही की जा सकती। परन्तु सकट के समय स्वर्ण प्रारक्षणो 
की मादा को बढाना बहुत कठिन होता है । अत ऐसे समय मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि नही की जा 
सकती, यद्यपि मुद्रा की मात्रा मे बृद्धि करना ऐसे समय नितान्त आवश्यक होता है। परिणामत 
सकट के समय स्वर्ण मुद्रामान की बेलोचकता (ए70880०/५) के कारण हो सरकार को इसे 
छोड़ना पडता है । 


(3) अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के अभाव में इसको स्वयंचालकता (ब7/०ए8॥णा१) समाप्त 
हो जाती है---जैसा ऊपर बताया गया है, स्वर्ण मुद्रामान का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह 
स्वयचालित (0॥07900) होता है। परन्तु आ्थिक सकट के समय इस प्रणाली का यह गुण 
लुप्त हो जाता है । यह सत्य है कि प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व यह्‌ प्रणाली स्ववचालक थी, परन्तु युद्ध 
के पश्चात इस प्रणाली में स्ववचालक्ता का यह गुण समाप्त हो गया था । वास्तव मे, स्ववचालक्ता 
का ग्रह गुण स्वर्ण मुद्रामान में लव तव ही रह सकता है जद तक कि इस मान को बनाये रखने 
के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग उपलब्ध हो । प्रथम विश्द-युद्ध के दौरान इस अन्तरराप्ट्रीय महयोग 
का अभाव रहा जिसके कारण इस प्रणाली की स्वगनालक्ता समाप्त हो गयी । कुछ देशों ने 
अपने स्वार्थवश स्वर्ण मुद्रा-प्रणाली के नियमों की अवहेलना की थी। युद्धछाल मे कुछ देशो ने सोने 
के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये ओर स्वर्ण प्रारक्षणों की मात्रा में हुए परिवर्तनों के अनुसार 
मुद्रा की मात्रा मे परिवर्तत नहीं किये | कुछ देशो ने सोने का बहुत बडा भण्डार जमा कर लेने 
के बाद भी मुद्रा की माजा में उसी अनुपात मे विस्तार नहीं किया था । इसी प्रकार कुछ देशों ने 
स्वर्ण प्रारक्षणों में हुई कमी के बावजूद गुद्रा की माता में कमी नहीं छी थी। इस तरह स्वर्ण 
मुद्रामान के नियमों की अवहेलना करने 54.५ इसकी रवयचालकता ४0% % गयी थी और पह 
प्रणात्री स्वयचालित न रहकर, प्रबन्धित (ग्राथ्याथ2०१ 5/अंध्या) हो गयी थी । 

(4) इत्त श्रणाली के अन्तर्गत आन्तरिक कीमतो की स्थिरता प्रायः काल्पनिक होती है-- 
स्वर्ण मुद्रामान भ्रणाली के समर्थकी के कथनानुसार यह प्रणाली आन्तरिक कीमत-स्तर मे स्थिरता 
बनाये रखती है । परन्तु आलोचको का घत है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत कीमत-स्तर मे होने 
बाली स्थिरता प्राय काल्पनिक होती है, वास्तविक नही । इसका कारण बहू हैं कि सोने की कीमत 
मे परिवर्तन हो जाने पर देश के कीमत-स्‍्तर मे भी अवश्य ही परिवर्तन होते है। सोने की कीमत 
में हाने वाले परिवर्तनों को रोकना कठिन होता है | सोने की वीमत में परिवर्तन कई कारणों से 
हो सकते है, जैसे नयी सोने की खालो की खोज, सोना निकालने की विधियो मे सुधार, सोन की 
उत्पादन-ल्ागत मे परिवर्तन, सोने के उपयोग मे परिवर्तत तथा सोने के आयात-निर्यात में होने 
बाले परिचतेन । इस प्रकार सोने की माँग ओर पूर्ति मे परिवत्तद हो जाने से सोन की कीमत में 


भी परिवत्तत होते है । जब सोने की कीमत मे परिवर्तत होते है, तब देश का कीमत-स्तर स्थिर 
क्रसे रह सकता है ॥ 


(5) फोमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय-दरों की स्थिरता को बताये रखने के लिए स्वर्ण 
भुद्मामान आवश्यक भहों है--कुछ आलोचको का वहना है कि कीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय 
दरो की रिथिरता बनापे रखने के लिए स्वर्ण भुद्दामान वोई अनिवार्य प्रणाली नहीं है, बल्कि 
इन उद्े श्यो की पूर्ति तो स्वर्णमान के बिना भी हो सकती है। आलोचको फा कहना है क्रि कीमत 
रतर तथा विदेशी बिनिभय दरो मे स्थिरता बनाये रखने के जिए स्वर्णमात की अपेक्षा प्रबच्धित 
मुद्रा-प्रणाली ()/[ब्ा82०१०. (पाए 85 अधा) अधिक उपयुक्त रहती है, क्योकि प्रवन्बित 
प्रणाली के अन्तर्गत विश्व के त्रिभिन्न देशो मे मौद्रिक सहयोग अधिक प्रभावशाली ढंग मे प्राप्त 
किया जा सकता है। 

(6) यह प्रणाली प्रायः अवस्फीति को प्रोत्साहित करती है--श्रीमती जॉन रोविन्सन 
(4४ उ0०थ॥ ०७॥5०॥) के अनुसार स्वणे मुद्रामान मे एक अन्य दोष भी पाया जाता है। उनबे 
अनुसार स्वर्ण मुद्रामान में मुद्रा-भवस्फीति (०एगा८०८७ एथी०४००) की प्रवृत्ति पायी जाती है । 
जब किसी देश का अदायबी शेष (98शा०९८ ० 949एथ८॥$) प्रतिकूल हो जाता है तो बह देश 
स्वर के निर्यात के कारण मुद्रा की मात्रा को स्वर्ण प्रारक्षणो (00 ए८इट४८४) के अनुसार घटा 
देता है । परन्तु स्वर्ण का आयात करने वाला देश स्वर्ण प्रारक्षणो मे हुई वृद्धि के अनुसार मुद्रा की 
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पूत्ति में वृद्धि नहीं करता। इस प्रकार इस अणाली का झुकाव मुद्रा-अवस्फीति की ओर ही 
होता है । 

उपयुक्त दोषो के कारण झुछ अर्थशास्त्रियो ने स्वर्ण मुद्रामान की कड़े शब्दों में भर्ससना की 
है। प्रो० रॉबटंसन ((२०७८८5०॥) के अनुरार स्वर्ण सुद्रामान जंगली लोगों की रुचि को सल्तुप्ट 
करता है। प्रो० हाद्रे (छ4७7८9) के अनुसार स्वर्ण मुद्रामान साख के नियल्वण में एक प्रवार 
वी अराजकता (आ»णा) उत्पन्न कर देता है। 
(ख) स्वर्ण मात्रामान अथवा स्वर्ण पाठमान (50०6 छणाओण 8छाठक्षत) 


इतिहास--स्वर्ण मात्रामान स्वर्ण मुद्रामान का ही सशोधित रूप है। इसका विकास प्रथम 
विश्व-युद्ध वे पश्चात्‌ हुआ था। यूरोप के बहुत-से देशों ने इसे स्वीकार किया था। जैसा ऊपर 
बताया गया है, प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान यूरोप के कुछ देशो ने स्वर्ण मुद्रामान की बेलोचकता 
(60490९०(9) के कारण इसका परित्याग केर दिया था। कारण यह था कि युद्ध को लड़ने के 
लिए इन देशों ने अधिक मुद्रा की आवश्यकता अनुभव की थी । परन्तु सोने के कोप के अभाव मे ये 
देश मुद्रा की पूर्ति मे विस्तार नही कर सकते थे, वयोकि स्वर्ण मुद्रामात के अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा 
मे बृद्धि तभी की जा सकती है जवकि सोने के कोप म उसी अनुपात मे बृद्धि हो। इस प्रकार इन 
देशों के लिए एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गयी थी । अन्त म, इन देशो ने स्वर्ण मुद्रामान का 
परित्याग करना ही उचित समझा | स्वर्ण भुद्रामान के परित्याग के उपरान्त इन देशो ने मनचाही 
मात्रा मे मुद्रा की पूर्ति मे वृद्धि की थी। युद्ध के उपरान्त ये देश स्वर्णणान की पुन स्थापना करना 
चाहत थे परन्तु स्वरणमान की पुन स्थापना करने की केवल दो ही विधियाँ थी। प्रथम, देश मे 
बढ़ी हुई पद के पीछे शत-प्रतिशत सोने का कोष रखा जाय, परन्तु यह विधि उनके लिए व्याव- 
हारिक नही भी । युद्ध के दौरान इन देशों में कागजी मुद्रा का बहुत विस्तार हो चुका था। इस 
मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत सोने की आड (००५०) रखना इन देशो क लिए सम्भव नहीं था क्योकि 
इनके पास सोने का स्टॉक परिमित था। द्वितीय, ये देश अपने सीमित सोने के स्टॉक के अनुसार 
मुद्दा की पूर्ति भे कमी कर सकते थे, परन्तु यह विधि भी इन देशो के लिए व्यावहारिक नहीं थी, 
क्योकि युद्धकाल मे मुद्रा की पूर्ति मे काफी विस्तार हो चुका था। अब उस मुद्रा में कमी करना 
उनके हित मे न था । मुद्रा मे कमी करने से इन देशो मे अवस्फीति (तंलीक्ष7णा) की दशा उत्पन्न 
हो सकती थी और जैसा बिदित है मुद्रा अवस्पीति के परिणाम देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत 
गम्भीर होते हैं । इस प्रकार यूरोप बे इन देशो के लिए स्वर्ण मुद्रामान की पुन स्थापता व्यावहारिक 
नही थी । अतएब इन देशो ने स्वर्णमरान के एक नये रूप का विकास क्या जिसे स्वर्ण माजामान 
कहकर सम्बोधित किया गया था। इस प्रणाली के अन्तर्गत स्वर्ण 22843 की तुलना में कम स्वर्ण 
प्रारक्षणो (200 7९5९४९७) की आवश्यकता पडती है और आन्तरिक कीमत-स्तर मे भारी परिवतेन 
किये बिना ही स्वर्णमाव स्थापित किया जा सकता है । 

स्वर्ण सात्रामान की विशेषताएं--इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं 

() इसमे सोने के सिक्‍्को का प्रचलन नहों होता--स्वर्ण मानरामान के अन्तर्गत सोने के 
बने हुए सिक्कों का प्रचलन नहीं होता | देश के भीतर हल्की घातुओ के सिक्कों तथा कागुज़ी 
मुद्रा का अधिक प्रचलन होता है। परन्तु, इन सिकको तथा कागजी नोटो की वीमत को-स्वर्ण मे 
परिभाषित किया जाता है। 

(2) सोने को ढलाई खुलो नहीं होती--इस प्रणाली मे थोने की ढलाई स्वतन्त्र नहीं होती 
अर्थात जनता को टक्‍्साल में सोना ले जाकर सिक्के ढलवाने का अधिकार नहीं होता। 

(3) कागजों मुद्रा बे पोछे शत प्रतिशत स्वर्ण कोष महों होता--स्वर्ण मुद्रा-प्रणाली की 
भाँति इस प्रणाली में पागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत स्वर्ण कोष नहीं होता, वल्कि कायजी मुद्रा 
का एक निश्चित प्रतिशत ही स्वर्ण के रूप मे कोय मे रखा जाता है। परस्तु_कागजी मुद्रा निश्चित 
दर पर स्वर्ण मे परिवर्ततोय होती है। प्रत्यक व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह केन्द्रीय 
बैक अथवा राजकोब (0०४५४॥५) से कागजी मुद्रा के बदले सोता खरीद ले । इस प्रणाली मे, जैसा 
कहा यया है कागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत स्वर्ण कोप नहीं रखा जाता, परन्तु इसके बावजूद 
सरकार कागजी मुद्रा की परिवतंनशीलता कौ पूर्ण ग्रारण्टी देती है। सरकार के लिए ऐसी 


स्वर्णमान | 63 


गारष्टी देता इसलिए सम्भव हो जाता है क्योकि किसी विशेष समय मे कुल कागजी मुद्रा का एक 
छोदा-सा भाग ही स्वर्ण मे बदलने के लिए प्रस्तुत किया जाता है । 

(4) निर्धारित कोसत पर सोने का क्रय-विकय--इस प्रणाली के अल्तर्गत त्तकार हर 
समय असीमित मात्रा ग्रे निश्चित दर पर सोना खरीदने व बेचने के लिए तैयार रहती है । सेद्धान्तिक 
हृष्दिकोण से तो इस प्रणाली के अस्तगंत प्रत्येक व्यक्ति सरकार से किसी भी मात्रा में सोना खरीद 
सकता है; परन्तु व्यवह्वर में सरकार अपनी सुविधा को देखते हुए सोना बेचने की एक न्यूनतम 
मात्रा निश्चित कर देती है, अर्थात्‌ सरकार इस मात्रा से कम झोना बेचने के लिए तेयार नहीं 
होती । प्रेट ब्रिटेन से यह न्यूनतम सीमा 400 औस रखी गयी थी और भारत में 056 तोले 
निश्चित को गयी थी | स्मरण रहे कि इस प्रणाली से सरकार लोगो को बेवल सोने की सिल्लियाँ 
या छडें (945) ही बेचती है। 

(5) स्वर्ण के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का ध्तिवन्ध नहीं होता--स्वर्ण मुद्रामान की 
भाँति इस प्रणाली के अन्तगत भी सोने के आयात तथा निर्यात पर किसी प्रकार कय प्रतिबन्ध नही 
लगाया जासा | विदेशों को भुगतान करने के लिए सरकार जनता को देशी मुद्रा के बदले स्वर्ण देने 
के लिए सदेव तैयार रहती है। परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि केवल विदेशी भुगतानों के लिए 
ही सोना दिया जाता है ! वास्तव मे, जनता सरकार से किसी भी उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा के 
बंदले सोना प्राप्त कर सकती है ! 

इस प्रकार स्वर्ण मान्नामान मे सोने के सिकको का प्रचलन नहीं होता । देश के भीतर तो 
केवल प्रतीक सिक्के तथा कागज के नोट ही प्रचलित होते हैं | परन्तु सभी भ्रकार की मुद्राएँ अन्तत 
सोने की सिल्लियो अथवा छडो में परिवर्तेनीय होती हैं। 

स्वणे मात्रामान को, सर्वेप्रथम, ग्रेट ब्रिटेत ने सन्‌ 925 में अपनाया था। उस देश में 
कागजी नोठो को 3 पौष्ठ !7 शिलिंग 0) पेस प्रति औंस की दर पर 400-400 भौस की सोने 
की सिल्लियों मे परिवर्तित करने की ध्यवस्था की गयी थी । भारत ने यह मान रान्‌ 927 में 
अपनामा था। भारत सरकार ने देशी मुद्रा को 2] रुपये 7 आना 0 थाई प्रति तोला की दर पर 
400-400 औस की सोने की सिल्लियों मे बदलने की व्यवस्था की थी। इन दोनो देशो-मे यह 
प्रणाली सन्‌ 93] तक फार्यशील रही, परन्तु सितम्बर 93 मे ग्रेट ब्रिटेत ने इस प्रणाली का 
परित्याग कर विया था। भारत ने भी उसी समय इसे त्याग दिया था। धीररे-घीरे अन्य देशो ने भी 
इस प्रणाली को छोड दिया । सन्‌ 933 मे अमरीका ने भी इसका चलन समाप्त कर दिया था । 

रवर्ण मातराप्तात के गुण--इसके गुण निम्नलिखित हैं 


() स्वर्ण के उपयोग से मितब्ययता--इरा मुद्राभान मे स्वर्णे के उपयोग मे मितब्ययता 
(९००/०॥५) होती है । रबणे 008 की भाँति इस प्रणाली से सोने के सित्रकों का प्रचलन नहीं 
होता । इस प्रकार सिक्‍को की से होने वाली राष्ट्रीय हानि से बचा जा सकता है। दूसरे, 
सोने के सिक्कों की ढलाई लागत कागजी सुद्रा वी लागत की तुलना भे अधिक होती है, किन्तु रवर्ण 
मराजामान मे सोने के गिकक्रों का प्रचलन ग होले के कारण इस अऋषप्व्यम (७०$७९०) से दचए जा 
मकता है। तोसरे, स्वर्ण मात्रामान मे दागजी मुद्रा की स्वर्ण मे परिवर्ततशीलता वो बनाये रखने 
के लिए शत-प्रतिशत स्वर्ण प्रारक्षणो वी आवश्यकता नहीं पड़ती । इस प्रकार स्वर्ण को ब्ेफार 
प्रारक्षणो (/0०/४८७) में रखने की आवश्यकता नहीं रहती । 

(2) मुद्दा प्रणाली मे लोच--एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली में लोच का होना अति आवश्यक 
होता है । स्वर्ण मात्रामान भ लोच का यह ग्रुण विद्यमान है। कारण यह है कि स्वर्ण मात्रामान के 
अन्तगेत कामजी मुद्रा के पीछे भत्त-प्रतिशत स्वर्ण प्रारक्षण नही रखा जाता । अत स्वर्ण प्रारक्षण से 
थोडी सी चृद्धि करने पर ही मुद्रा की मात्रा मे पर्याप्त वृद्धि वी जा सकती है | 

(3) ज़वरण का उपयोग सार्वजानिक हित में होता है--जैसा हम देख चुके है, स्वर्ण मुद्राभान 
के अन्तगंत स्वर्ण व्यक्तिगत कोयो मे बेकार हक रहता है और इसका न उपयोग नहीं 
क्या जा सक्तता, परन्तु स्व मात्रामान में रूप्यू्ण स्वर्ण व्यक्तितत कोपो मे न रहकर सरकारी 


कोष मे सचित रहता है । सरवारी कोप मे रखे इस स्वणे का उपग्रोग आवश्यकतानुसार सावेजनिक 
हित में किया जा सकता है । 
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(4) विदेशों विनिम्तय-दरों में स्थिरता--चूँकि स्वर्ण मुद्रामान के अन्तगंत स्वर्ण के 
आयात्त निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिवन्‍्ध नहीं होता, इसलिए विदेशी विनिमय-दरो में स्थिरता 
बनाये रखना आसान हो जाता है। विदेशी विनिमय की माँग में होने वाले परिवतेनो वो स्वर्ण 
के आयात निर्यात द्वारा तटस्थ ([॥८पा८&॥४८त) किया जा सकता है। 

(5) इस भान में स्ववचालकता का गुण होता है--स्वर्ण मुद्यामान की भाँति इस मान मे 
भी स्ववचालकता का गुण पाया जाता है। जब मुद्रा की माँग कम हो जाती है तब जनता सोना 
खरीदना ३7रम्भ कर देती है। इससे एक ओर दो स्वर्ण प्रारक्षण में सोने की मात्रा व हो जाती 
है और दूसरी ओर चलन मे मुद्रा की मात्रा भी कम हो जाती है और अन्तत मुद्रा की मात्रा 
इसकी भांग के बराबर हो जाती है । इसके विपरीत्त जब मुद्रा की माँग अधिक होती है तव 
जनता अण्ना सोना बेचना आरम्भ कर देती है और यह सोना सरवार के स्वण प्रारक्षण में जमा 
हो जाता है । स्वर्ण प्रारक्षण की माना बढ जाने से मुद्रा की माज़ा में भी वृद्धि होती है और इस 
प्रकार मुद्रा को पूर्ति इसकी माँग के वरावर हो जातो है । दूसरे शब्दों में स्वणे मातामान की 
स्थयचालकता के कारण देश की मुद्रा की माँग और पूर्ति का स्वत ही सन्तुलन बना रहता है। 
फलत देश के कीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय दरो में स्थिरता बनती रहता है। 

(6) सरलता--यह मुद्रा-प्रणाली स्वर्णमान का सरलतम रूप है। इसे समझना साधारण 
जनता के लिए आसान होता है और इस मान पर अधिक व्यय भी नही श्षिया जाता है । 

(7) जनता का अधिक विश्वास--चूंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार जनता द्वारा माय 
बरने पर कागजी मुद्रा तथा प्रतीक सिक्‍यो को सदेव स्वर्ण में यदलन के तिए तैयार रहती है, 
इसलिए स्वण मात्रामान मे जनता का विश्वास अधिक होता है । 

स्वर्ण मात्रामान फे दोष--इसके दोष निम्नलिखित हैं 

(।) यह सुदा-प्रणाली सकट के समय साथ नहीं देतो--स्वर्ण मुद्रामान की भाँति स्वर्ण 
मा "मान प्रणाली भो सकट क समय साथ नही देती, अर्थात्‌ यह प्रणाली सक्टकाल म ठीक ढग 
से कार्यशील नहीं होती और विवश होकर सरकार को इसका परित्याग करना पड़ता है । विशेष- 
कर युद्ध के समय जब जनता की स्वण सम्बन्धी माँग बहुत बढ़ जाती है और इस बटी हुई माँग 
की सन्तुष्ट करने के लिए सरकार के थास पर्याप्त स्वर्ण प्रारक्षण (800 7€5९५९५) नही होते, तब 
केसे समय सरकार विवेश होकर इस प्रणाली का त्याग देती है। इस प्रकार स्वण मात्रामान प्रणाली 
केवत साधारण रूमयो म ही सुचार रूप स कायशील हाठी है । 

(2) इस प्रणालों मे सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यकता रहतो है---आलोचकों का कहता 
है कि स्वर्ण मात्रामान प्रणाली मे स्ववचालकता (शए०्राथा८ #णागपाह) का ग्रुण उतना नहीं 
पाया जाता जितना कि स्वर्णमान मे । उनका मत है कि स्वर्ण मात्रामान एक प्रकार की नियन्नित 
अथवा प्रवन्धित प्रणाली होती है क्योकि इसके अन्तगगंत सरकार कागजी मुद्रा प्रतीक मुद्रा तथा 
स्वर्ण प्रारक्षणो का स्वय सचालन करती है । इस प्रकार बिना सरकारी हस्तक्षेप के स्वर्ण मात्रामान 
सुचारु रूप से कार्य नही कर सकता। 

(3) यह प्रणाली मितव्ययी नहीं होती--इस प्रणाली के अन्तर्गत बहुत बडी मात्रा मे 
सीता स्वर्ण प्रारक्षणो (808 :६5४४६८७) मे बेकार पडा रहता है और उसे किसी लाभदायक 
उपग्रोग मर कली क्रपएशा ज्ए सकता / इकी अफार इसा आप्त क्वा उअप्तल्श कटने ओ की शारक़ार को 
यहुत व्यय करना पड़ता है। अतएवं यह एक खर्चीला मान है । 

(4) जनता का इसमे विश्वास अपेक्षाकृत कम होता है--स्वर्ण मुद्रामान की अपेक्षा इस 
मान में जनता का विश्वास प्राय कम होता है। इसका कारण यह है कि इस मान वे अन्तगत सोने 
के सिक्के प्रचलन मे नहीं होते और विनिमय सम्बन्धी कार्यों को कायजी मुद्रा तथा प्रतीक सिवको 
द्वारा सम्पन्न क्या जाता है। इस मान के अधीत कागजी मुद्रा तथा प्रतीक सिक्का का प्राय विदेशी 
भुगठ'नो के लिए ही स्वर्ण मे बदला जाता है, घरेलू आवश्यवताओ की पूर्ति के लिए नहीं। 

(ग) स्वर्ण विनिमय मान (5ण6 छलणाशाफट उध्या्तश्षएत) 

इस प्रणाली का विकास मुख्यतः 9वीं शताब्दी मे हुआ था, परन्तु भारत तथा अन्य कुछ 

देशो ने इस प्रणाली को 20वी शताब्दी के आरम्भ मे ही अपनाया था । इस प्रणाली के अन्तगत, 
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सरकार देशी मुद्रा को घरेलू आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए स्वर्ण मे बदलने का अपने ऊपर 
उत्तरदायित्व नही लेती । इसके अधीन तो सरकार देशी मुद्रा को किसी दूसरे ऐसे देश वी मुद्रा मे 
परिवर्तित करने का आश्वासन देती है जो स्वय स्वरणेमाव पर होता है। इस प्रकार स्वर्ण विनिमय 
मान प्रणाली के अन्तगत देश की मुद्रा का स्वर्ण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता । परन्तु देशी 
मुद्रा को एक निश्चित विनिमय-दर पर कसी ऐसी विदेशी मुद्रा से जोड दिया जाता है जो स्वय 
स्वर्ण मे परिवतेवशेल होती हे। इस प्रणाली मे निश्चित विनिमय-दर पर सरकार देशी 
भुद्रा को विदेशी मुद्रा मे बदलते का आश्वासन देती है । सरकार देशी मुद्रा के बदले में व 
आवश्यकताओ कौ पूछ्ि के लिए सोना नही देती, परन्तु देश की मुद्रा को निश्चित दर पर विदेशी 
मुद्रा मे बदलने के लिए सदेव तत्यर रहती है। इस प्रकार इस प्रणाली मे देशी मुद्रा वा सोने से 
केबल अप्रत्यक्ष राम्बन्ध ही होता है । 
इस प्रणाली मे आन्तरिक मुद्रा, कागजी मुद्रा तथा हल्की घातुओ के बने हुए सिको की 
होती है। जैसे ऊपर कहा गया है, कागरजी मुद्रा तथा भ्रतोकु सिक्‍फो को घरेलू आजद्श्यकताओ 
की पूर्ति के लिए सोने मे नही बदला जा सकता। परन्तु विदेशों को भुगतान करने के लिए देश 
की आन्वरिक मुद्रा निश्चित दर पर विदेशी मुद्रा मे परिवर्ततशील होती है। स्मरण रहे कि देशी 
मुद्रा उस विदेशी मुद्रा मे परिवर्ततीय होती है जो स्वय सोने मे बदली जा सकती है। 
स्वर्ण विनिमय मान के दो सम्भव रुप हो सकते है--प्रयम रूप में देश के भीतर 
स्वर्ण प्रारक्षण (8०0 :९5८४८५) नही रखे जाते | स्वर्ण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
देश उस देश के स्वर्ण प्रारक्षणा पर निर्भर रहता है, जिसकी मुद्रा से देश की मुद्रा सम्बन्धित होती 
है । दूसरे रूप मे स्वर्ण विनिमय मान वाला देश अपता कुछ कोप विदेशी विनिमय के रूप मे उस 
देश मे रखता है जिरुकी मुद्रा के साथ देश की मुद्रा जुडी हुई होती है । दूसरे प्रकार के स्वर्णमान 
को कुछ मुद्रा-अर्थशास्त्री स्वर्ण विनिमय मान स्वीकार नदी करते । किन्तु, वास्तव मे दोनो रुप ही 
स्वर्ण विनिमय मान हैं । 
स्वर्ण विनिमय मान को कार्य-प्रणालो - जेसा ऊपर कहां शया हैं, स्वर्ण विनिमय मान 
के अन्तर्गत देशी मुद्दा के पीछे सोने का नही वल्कि विदेशी विनिमय का कोष रखा जाता है। 
सरकार देशो मुद्रा के बदले विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करती है । जब सरकार विदेशी विनि 
मय को खरीदतो है तब देश मे मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत, जब सरकार विदेशी 
विनिमय को बैचती है तो देश में मुद्रा की मान्ना कम हो जाती है। इस प्रकार इस प्रणाली के 
अन्तर्गत भुद्रा की मात्रा विदेशी व्यापार को स्थिति पर निर्भर क्रतो है। जब देश का अदायगी 
शेष (03]906 0 9)7९7॥5) प्रतिकूल हो जाता है तो विदेशों ऋण भुगतान के लिए सरकार 
व्यापारियों को विदेशी विनिमय बेचती है। इसके विपरीत जब देश का अदायगी शेष अनुकूल 
(४५०ए४४४८) होता है, तब सरकार व्यापारियों से विदेशी विनिमय खरीद लेती है। इस प्रणालो 
प्रे इस प्रकार विदेशी वित्िमय के क्रय विक््य द्वारा सरकार कुछ लाभ भी कमाती है, क्योकि विदेशी 
विनिमष को खरीदने व बेचने की दरो मे प्राय अन्तर होता है । 
स्वर्ण विनिमय सान का विकास स्ववप्रथम, डेविड रिकार्डो ([2894 ॥२८७3०) ने स्वर्ण 
विनिमय मान प्रणाली का उल्लेख किया था । सन्‌ 877 मे हांलेण्ड (स्००890) ने इसे अपनाया 
था । सन्‌ 892 में रूस ने भी इसका आश्रय लिया था और उसी वर्ष आस्ट्रिया-हगरी (6०४५७ 
पधतह्॒आओ) ने भी इस प्रणाली को ग्रहण किया था। भारत मे सन्‌ 4900 मे इस भान को 
अपनाया गया था| उस समय भारतीय रुपये को ब्रिटिश पौण्ड से जोड़ दिया गया था । भारतीय 
रुपये की विनिमय दर ! जिलिंग 4 पऐेंस (!६ 40 ) प्रति रुपया निश्चित की गयी थी। प्रथय 
विश्व युद्ध में भारत सरकार ने इस मान को कठिताइयों के बावजूद चालू रखा था । परन्तु सन्‌ 97 
में भारत सरकार ने इसे त्याग दिया । सन 920 मे युद्ध की समाप्ति पर भारत सरकार ने हसे 
पुन अपना लिया था | किन्तु रुपये को विनिमय दर ! शिलिग 4 पेंस प्रति रुपया के बजाय 2 
शिलिग प्रति रुपया रखी गयी थी। परन्तु इस नयी दिनिमय-दर को बनाये रखने में भारत 
सरकार असफल रही । इसका कारण यह था कि एक ओर चाँदी का मूल्य बहुत गिर ग्रा या 
और दूसरी ओर देश का बदायगी शेष (एश्व॑थाप्ड ण॑ 93/ए८70) प्रतिकूल हो गया था जिसके 
फलस्वरूप भारत सरकार भारतीय व्यापारियों की बढी हुई ब्रिटिश मुद्रा की माँग को सन्तुष्ट 
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करने मे असमर्थ रही थी। अन्तत सन्‌ 927 में भ्यरत सरकार ने स्वर्ण विनिमय मान का परित्याग 
कर स्वर्ण मात्रामान को अपना लिया था । 

स्वर्ण विनिमय मान को बनाये रखने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (5०ए८क्षा७ ० 80808) 
ने लन्दन मे काउन्सिल बिल्स (2०0फ्थ! छा$) अथवा रुपया बिल्स (२७०९४ 8॥9) नाम के 
पत्नों को ब्रिटेन में ऐसे व्यक्तियों को बेचना आरम्भ कर दिया जो भारतीय व्यापारियों को भुगतान 
करना चाहते थे । मान लीजिये कि किसी ब्रिटिश आयातकर्ता को भारत मे भुगतान करना है वो 
बह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाकर ब्रिटिश मुद्रा के बदले काउन्सिल बिल्स (०णएथां 8॥5) 
खरीद लिया करता था और इन्ही बिलो को भारतीय व्यापारी को भेज देता था । भारतीय व्यापारी 
इन्ही बिलो के आधार पर भारत सरकार से निश्चित दर पर रुपया ले लेता था ' इसी प्रकार 
भारत सरकार रिवर्स काउन्सिल विल्स (२९ए४८5७८ (०णाथ। 8॥5) या स्टलिग बिल्स (8८008 
8/॥9) उन भारतीय व्यापारियो को बेचती थी जो ब्रिटिश व्यापारियों को भुगतान करना चाहते 
थे। भारतीय व्यापारी देशी मुद्रा के बदले निश्चित दर पर सरकार से रिवर्स काउन्सिल विल 
खरीद लेते थे और इन्हो बिलो को ब्रिटिश व्यापारियों को भेज देते थे । ब्रिटिश व्यापारी इन 
बिलो के अ(घार पर ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश मुद्रा ले लेते थे। इस प्रकार वकाउन्सिल विलों 
तथा रिवर्स काउन्सिल बिलो की सहायता से ब्रिटेन और भारत के व्यापारियों को एक दूसरे को 
भुगतान करने मे आसानी रहती थी । इन विलो का क्रय विक्रय इस ढग से किया जाता थां कि 
दोनो मुद्राओ के बीच विनिमय दर | शितिग 4 पेंस प्रति स्पया बनी रहे । इस प्रकार भारत 


मे स्वण विनिमय मान के प्रचलन मे काउासल विलो तथा रिवर्स काउसिल विलो ने बहुत योग 
दिया था। 


भारत के अलावा डेनमार्क जमेंनी पोरल॑षण्ड चिली बोलिविया, पनामा, मेक्सिको, 


फिलीपाइस तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी स्वर्ण विनिमय भान को विभिन्न समयों में 
अपनाया था। 


स्वर्ण विनिमय मान की विशेषतायें--इसकी विशेषतायें निम्नलिखित है 


() अविनिभेय कागजी भुद्रा तथा प्रतीक सिपकों का प्रचलन इस प्रणाली के अन्तगेंत 
देश में सोने के सिकको का प्रचलन नही होता और न ही कागजी मुद्रा स्वर्ण मे परिवर्तनीय होती 
है। 3६ की आन्तरिव मुद्रा अविनिभेय कागजी मुद्रा तथा हल्की घातुओ के बने हुए प्रतीक सिक्कों 
की होती है । 

(2) मुद्रा का स्वर्ण से केवल अप्रत्यक्ष सम्बन्ध ही होता है--इस प्रणाली मे देशी मुद्रा का 
स्वर्ण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता । देशी मुद्रा केवल अप्रत्यक्ष रूप में ही स्वर्ण से सम्बन्धित होदी 
है, अर्थात देशी मुद्रा प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण मे नही बदली जा सकती, बल्कि एक निश्चित दर पर 


उस देश की मुद्रा मे बदली जा सकती है जो स्वर्ण मुद्रामान या स्वर्ण मात्रामान पर आधारित 
होता है ।॥ 


(3) बिदेशी भुगतानों के लिए सोना दिया जाता है. इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार 
देशी मुद्रा को विदेशी भुगतातो के लिए ही सोने भे बदलने के लिए उत्तरदायी होती है। स्मरण 
रहे, देशी मुद्रा के बदले मे प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा सोना नही दिया जाता | देशी मुद्रा के 
बदले तो सरकार बेवल विदेशी विनिमय ही देती है। परन्तु विदेशी विनिमय आये चल कर स्वर्ण 
में परिवर्तेनीय होता है । 

(4) बस्तुओ तथा सेवाओं को कोसतें अप्रत्यक्ष रूप से सोने से निश्चित होतो हैं--इस 
प्रणाली के अधीन, जैसा पहले कहा गया है सोचे का उपयोग न तो विनिमय माध्यम के रूप में 
और न मूल्यमान के रूप मे ही किया जाता है. किन्तु फिर भी सभी प्रकार की वस्तुओ एवं सेवाओ 
की कोमतें परोक्ष रूप मे सोने की कीमतो से निश्चित होती हैं । 

(5) विदेशों से भुगतान सोने अथदा स्वीकृत विदेशों मुद्राओ से लिये जाते हैं. विदेशों से 
लिये जाने वाले भुगतान सोने अथवा स्वीकृत विदेशी मुद्राओ मे ही ग्रहण किये जाते है । 


(6) स्वर्ण मे स्वतन्त्र बाजार का अज्नाव--इस प्रणाली के अन्तगंत सोने मे स्वत॒न्त्र बाजार 
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(8० 70८2) नहीं होता । सरकार द्वारा स्वर्ण बाजार को पूर्णत. नियन्त्रित किया जाता है । 
कोई भी व्यक्ति सोने का आयात या निर्यात नही कर सकता 


स्वर्ण विनिमय मात के गुण--इसके गुण निम्नलिखित हैं : 


(।) यह प्रणाली मितव्ययों होती है--यह ह्रणाली कई कारणों से कम खर्चीली होती 
है। प्रथम, इस प्रणाली मे सोने के सिक्‍्को का प्रचलन नही होता जिसके कारण सोने की भिसावट 
से होने वाली राष्ट्रीय हानि से देश को बचाया जा सकता है। दूसरे, घरेलू आवश्यकताओ की 
पूर्ति के लिए कागजी मुद्रा तथा प्रतीक मुद्रा के बदले स्वर्ण देने का सरकार पर कोई उत्तरदायित्व 
नही होता । इसलिए सोते को कोष मे रखने की आवश्यकता नहीं पडती और इसे लन्य लाभदायक 
उपयोगो मे लगाया जा सकता है । तीसरे, इस प्रणाली के अन्तर्गत, जैसा ऊपर कहा गया है, सोने 
का स्ततन्त्र बाजार नही होता जिसके फलस्वरूप न तो सोने का आयात हो सकता है और न ही 
निर्षात । इसमे सोने के आयात-निर्यात पर होने वाले व्यय से बचा जा सकता है । इन्ही कारणों से 
यह प्रणान्नी मितव्ययतापूर्ण होती है । 


(2) मुद्रा-पूतति ले लोच--चूंकि इस श्रणाली के अन्तर्गत, कागजी मुद्रा के पीछे स्वर्ण 
प्रारक्षण (80४ 7८5८:४८५) रखने की भावश्यकता नहीं होती, इत्नलिए सरकार व्यापारिक 
ही ता के अनुसार अधिक मुद्रा जारी कर सकती है । अतएव यह मान बहुत लोचपूर्ण 

ता है । 

(3) सरकार को लाभ--इस मान से देश की सरकार को भी आ्थिक लाभ होता है। 
प्रथम, विदेशों मे जो कोष रखे जाते हैं, उन पर सरकार को ब्याज की प्राप्ति होती है। बूसरे, 
सरकार विदेशी विनिमय को खदीद- तथा बेचने की दरो मे कुछ अन्तर अव्श्य रखती है जिससे 
सरकार को लाभ होता है। 


(4) विदेशी विनिमय-दर से स्थिरता--इस प्रणाली में विदेशी विनिमय को दर को स्थिर 
बताये रखते वी जिम्मेदारी सरकार कौ होती है। विनिमय-दर क्मे स्थिर बनाये रखने के लिए 
सरकार अपनी ओर से शरसक प्रयत्न करती है । विदेशी विनिमय-दर की इस स्थिरता के कारण 


52400:8 भुगतातों « आसानी रहती है, जिसके फलस्वरूप देश के विदेशों ध्यापार को प्रोत्साहन 
लता है । 


5 स्वर्णेमान के सभी लाभ प्राप्त होते हैं---इस प्रणाली के अस्तर्गेंत सोने के सिनको को 
प्रचलित किये बिना ही स्वणंमाव के सभी लोभ उठाये जा राकते हैं। अतएंव यह प्रणाली पिछडे 
तथा अविकसित देशो के लिए बहुत उपयुक्त रहतो है । 

स्वर्ण विनिमय भाव के दोष--इसके दोष निम्नलिखित है 

() जटिलता--स्वर्ण विनिमय मान एक जत्यन्त कठिन व जटिल प्रणाली होती है और 
साधारण जनता के लिए इसे समझना आसान नही होता ॥ 

(2) इसमें जनता का विश्वास कम होता है--्वर्ण मुद्रामान की अपेक्षा स्वर्ण विनिमय 
मात्त में जमता का विश्वास कम होता हे । इसका कारण यह है कि इस प्रणाथ्री के अन्तगेत सरकार 
देशी मुद्दा के बदले सोना नहीं देती | केवल विदेशों को भुगतान करने के लिए सरकार देशी मुद्रा 
के बदले विदेशी मुद्रा देती है जो स्वर्ण मे परिवर्तेनीय होती हे | इस प्रकार देशी भुद्ा कट सोने से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता । 

(3) स्वथचालकता का अभाव--यह प्रणाली स्वयचालित (४७०५०॥४//८) नहीं है, बल्कि 
इसको प्रचलित रखने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पढ़ता है । इसलिए इसे भ्रवब्धित मान 
(ए७श्ा8860 ४(9॥090) कहना अधिक उपयुक्त होगा। 

(4) इस प्रणात्रों मे लोच का अनाव रहता है--इस प्रणाली मे लोच का अमाव रहता 
है। इस मान के अच्तर्गत मुद्रा की धूति मे विस्तार करना तो आसान होता है_ (क्योकि इसके पीछे 
स्वर्ण प्रारक्षण की आवश्यकता नही होतो) परन्तु मुद्रा का सकुचन करना अति कठिन द्वोता है। 
भारत मे स्वर्ण वितिमय मात का अनुभव इस बात की पुष्टि करता है। 


(5) इस माद में कोषो की अधिकता होतो है--यह्‌ प्रणाली, धास्तव में, एक छ्ोँली 


68 | मुद्रा एवं बेकिंग 


प्रणाली है । इसे प्रचलित रखने के लिए कई प्रकार के कोषो की आवश्यकता पडती है और उनका 
व्यवस्था पर बहुत खचे भी करता पडता है। भारत मे स्वर्ण विनिमय मान को चलाने के लिए 
तीन प्रकार के कोष रखे गये ये । प्रथम, स्वर्णणान कोष (500 8976० ॥२९४४४८), ठ्विततौय, 
कागजी मुद्रा कोष (?४एथ एशाला०५ ए९४श४८), और तृतोय, भारत सरकार का ब्रिटेन और 
भारत में जमा किया सया कोष । हिल्टन यय आयोग (पु]गा ४०एणष्ट एणगएंश्ं०ा) ने स्वर्ण 
विनिमय मान के इस खर्चीलेपत के कारण ही इसकी आलोचदा की थी। 


(6) देश की मुद्दा विदेशों सुद्र! पर आश्चित रहतो है--इस मान के अन्तर्गत देश की मौद्रिक 
स्व॒तन्त्रता (एणाट(क्ा५ 4९८0077] प्राय समाप्त हो जाती है और इस मान को अपनाने बाले देश 
को आधार-देश (997९6 ००प्या॥५) वी मुद्रान्नीति से शासित होना पडता है। यदि किसी कारण 
आधार-देश स्वर्णपनान को त्याण देता है त्तो इस परिस्थिति भे उस देश की मुद्रा से सम्बन्धित सभी 
देशो को स्वर्ण विनिमय भान का परित्याग करना पडता है। इसका कारण यह है कि ऐसी परि- 
स्थिति मे आधार-देश से सम्बन्धित सभी देशो की मुद्राएँ स्वर्ण मे परिवर्ततीय नहीं रहती। इस 
प्रकार स्वर्ण विनिमय मान को अपनाने वाला देश, व्यापार, वाणिज्य तथा निवेशों (7४6507067/०) 
के लिए आधार-देश पर सदा के लिए निर्भर हो जाता है। 


(7) जाघार-वेश की भुद्रा प्रणाली असुरक्षित रहतो है--इस प्रणाली के अन्तर्गत आधार-देश 
की मुद्रा-प्रणाली मे सदेव असुरक्षा बी भाठ ग॒ बनी रहती है । उसका कारण यह है कि आधार- 
देश के पास स्वण प्रारक्षण सीमित मात्रा मे हो होता है, परन्तु इस सीमित प्रारक्षण पर आधार- 
देश के अतिरिक्त उन सभी देशो का बोझ पडता है जिन्होंने अपनी मुद्रा को आधार देश की मुद्रा से 
जोड रखा होता है। यदि आधार देश तथा इसके साथ जुड़े हुए देशों की स्वर्ण सम्बन्धी माँग बढ 
जाती है तो ऐसी परिस्थिति मे आधार-देश बी मुद्रा प्रणाली सकट मे पड जाती है। इस प्रकार 
स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर्गत आधार-देश की मुद्रा-प्रणाली के लिए सदेव खतरा वना रहता है। 


(8) विदेशों में स्थण कोष जमा करने वाले देश को हानि का भय रहता है--जैसा ऊपर 
कहा गया है, स्वर्ण विनिमय मान अपनाने वाले देश को विदेशी भुगतानो की 3 3 के लिए 
किसी विदेशी बैक मे स्वर्ण प्रारक्षण रखना पडता है । यदि किसी कारणवश यह बैक फेल हो जाता है 
हो उस देश को बहुत हानि उठानी पढती है। 


स्वर्ण विनिमय भान की उपयुक्त च्ुठियो के कारण हिल्टन यग आयोग (#॥0॥ १०णाह 
(०णाए/$आ०7॥) ने इस मान को भारत के लिए अनुपयुक्त घोषित किया था और आयोग के सुझाव 
पर भारत सरकार ने सन्‌ 927 में इसका परित्याग कर दिया था। 


स्वर्ण मुद्रामान तथा स्वर्ण सात्रामान को तुलना 





__ _ खसिरकुदामान  खसणमातरमान मुद्रामात 


स्वर्ण मात्रामान 





(।) इप मान के अन्तर्गत, स्वर्ण का बिनि- 


() इस मान के अन्तर्गत, स्वर्ण का केवल 


मय माध्यम तथा मूल्यमात दोनो के ही रूप मे | पूल्यपान के रूप मे ही उपयोग किया जाता है, 


उपयोग किया जाता है । 

(६9) इपके अन्तगेत स्वर्ण के सिक्‍के प्रचलन 
मैं होते हैँ तथा उनका टकण खुली सिक्का 
ढलाई प्रणाली के आधार पर होता है । 

(3) इस मान के अन्दर्यत, देश में प्रतिनिधि 
कागजी मुद्दा का प्रचलन होता हैं और सरकार 
इस मुद्रा को अपरिमित मात्रा में स्वर्ण के सिक्कों 
में बदलने का आश्वासन देती है! 


विनिमय माध्यम के रूप मे नहीं। 

[2) इसके अन्तग्रत, स्वर्ण के सिक्के अ्रज- 
लत में नही होते और उनके टकण का प्रश्न हीं 
उत्पन्न नही होता । 

(3) इस मान के अन्तर्गत, देश में कागजी 
मुद्रा का प्रचलन होता है जिसे सरकार निश्चित 
दर पर स्वर्ण मे बदलने का आश्वासन देती है। 
परन्तु व्यवहार मे सरकार स्वर्ण बेचने की एक 
न्यूनतम सीमा निर्धारित कर देती है| उस सीमा 
से कम मात्रा मे सरकार किसी को भी स्वर्ण 
बेचने के लिए तैयार नहीं होती | 
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(4) इस मानके अन्तर्गत, स्वर्ण का उपयोग “पक क्ष मानक अत्तगत, स्वर्ण का उपयोग |. (4) इस मान के अन्तर्गत, अन्तर्गत, सैदातिक 
देशी तथा विदेशी दोनो प्रकार के भुगतामा के | इृष्टिकोण से तो स्वर्ण सरकार से किसी भी 
लिए किया जाता है। उद्देश्य के लिए खरीदा जा सकता है, परन्तु 


व्यवहार मे स्वर्ण सरकार द्वारा केवल विदेशी 
भुगतानो के लिए ही दिया जाता है। 
हि 80 प्रणाली स्वयचालित होतो है ($) इस प्रणाली मे सरकारी हस्तक्षेप की 
इसे रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप | बहुत आवश्यकता रहती है । 
की आवश्यकता नही पड़ती ! 5 
(6) इस प्रणाली में देश के आन्तरिक (6) इस प्रणाल्ली मे विदेशी विनिमय-दरों 
कीमत-स्तर की स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया | की स्थिरता पर अधिक बल दिया जाता है । 
जाता है। 





स्वर्ण विनिमय मान तथा स्वर्ण मानामान की ठुलता 





स्थर्ण विनिमय माल स्वर्ण सात्रामात 


वितिमय के माध्यम के रूप मे और न ही मूल्य- | माध्यम का कार्य नहीं करता, परन्तु मूल्पमान 
मान के रूप भें होता है। के रूप में सोने का उपयोग किया जाता है । 


(2) इस मान मे देशी मुद्रा को सोने में 
बदलने की सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई 
गाएण्टी नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त, देश में 
अविनिमेय कागजी मुद्रा का प्रघलन होता है । 


(2) इस मान में देशी मुद्रा को निश्चित 
दरो पर सोने में बदलते की सरकार द्वारा 
ग़ारष्टी दौ जाती है और देश में विनिमय 
कागजी मुद्रा का प्रघलन होता है । 


(3) इस प्रणाली मे सरकार के लिए स्वर्ण 
प्रारक्षण का रखता आवश्यक नहीं है, क्योकि 
कागजी मुद्रा को सोने में बदलने की सरकार 
द्ागए कोई ग्रारप्टी हशह्ढी दी जाली । सरकार 
तो केवल निश्चित विनिमय-दर पर देशी मुद्रा 
को किसी ऐसी विदेशी मुद्रा मे बदलने का 
आश्वासन देती है जो स्वर्ण मे परिवर्तनशील 
होती है । 


(3) इस प्रणाली में चैंकि कागजी मुद्रा 
स्वर्ण मे परिवर्ततशील होतो हे, इसलिए सरकार 
के लिए स्वर्ण प्रारक्षण रखना अनिवार्य होता 
है, एटक्‍्छु स्व ऋरक्षाण शी कीगत नारी की 
गयी कुल कागजी मुद्रा से कम होती है। 


(4) इस प्रणाली में सरकार साना खरीदने 
480 की अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं 
लेती । 


(4) इस प्रणाली में सरवार निश्चित दर 
पर तथा अपरिसित मात्रा में सोना खरीदने व 
वैचने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। 


(5) इस प्रणाली मे देशी मुद्रा अप्रत्यक्ष 


(5) इस प्रणाली में देशी मुद्रा प्रत्यक्ष रूप 
रूप मे ही सोने से सम्बन्धित होती है ; 


(7) इस मान में खोहे के सिक्कों का () इस माल में भी सोने के सिक्कों का 
भप्रचल्नन नहीं होता । सोने का उपयोग न तो प्रचलन नही होता अर्थात्‌ सोना विनिमय 
मे स्वर्ण से सम्बन्धित होती है । 
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स्वर्ण मुद्रामान तथा स्वर्ण विनिमय मान की तुलना 


 । उलेदसबत |... किक मुद्रामान । स्वर्ण विनिमय मात 





(!) इस मान में सोने का विनिमय्‌ माध्यम 
तथा मूल्यमान दोनो ही रूपो मे उपयोग किया 
जाता है। 

(2) इस प्रणाली में सोने के सिक्‍को का 
प्रचलन होता है और इनका टकण खुली सिक्का 
ढलाई के आधार पर होता है । 

(3) इस प्रणाली में प्रतिनिधि कागजी 
मुद्रा का प्रचलन होता है और सरकार अपरि- 
मित मात्रा मे इस मुद्रा को सोने में बदलने का 
आएवासन देती है । 


(4) यह्‌ प्रणाली स्वयचालित होती है 
और इसमे किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

(5) इस प्रणाली में देश के आन्तरिक 
कीमत॑-स्तर की स्थिरता पर अधिक घ्यान दिया 
जाता है। 

(6) इस प्रणाली में देश अपने लिए एक 
स्वतन्त्र मौद्रिक नीति निर्धारित कर सकता है । 


() इस मान में सोने का उपयोग न तो 
विनिमय माध्यम ओर न ही मूल्यमान के रूप 
में किया जाता है। 

(2) इस प्रणाली में सोने के सिक्‍्को का 
प्रचलन नहीं होता । अत उनके ठकण का प्रश्न 
ही उत्पन्न नही होता । 

(3) इस प्रणाली में अविनिमेय कागजी 
मुद्रा का प्रचलन होता है । इस मुद्रा को सोने में 
बदलने की सरकार द्वारा कोई गारण्टी नहीं 
दी जाती । इसीलिए सरकार अपने पास स्वर्ण 
प्रारक्षण भी नहीं रखती । परन्तु सरकार देशी 
मुद्रा को बिंसी ऐसी विदेशी मुद्रा मे बदलने की 
गारण्टी देती है जो स्वय स्वर्ण मे परिवर्ततशील 
होती है । 

(4) यह प्रणाली स्वयंघालित नहीं है और 
इसे चालू रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप 
अनिवार्य होता है । 

(5) इस प्रणाली में कैवल विदेशी 
2४0२8 की स्थिरता पर ही जोर दिया 
जाता है। 

(6) इस प्रणाली मे देश को स्वतन्त्र मौद्रिक 
नीति अपनाने का अवसर नहीं मिल सकता, 
क्योकि देश की मौद्रिक नीति आधार-देश की 
मौद्विक नीति से शासित होती है । 





(घ) स्वर्ण प्रारक्षण माद अथवा स्वर्ण कोष मान (007 $शा0त ८५९) 
इस मान का विकास सद्‌ !936 में किया गया था । सव्‌ 936 से लेकर सन्‌ 939 


तक यह मान पश्चिमी देशो मे कार्यंशील रहा था। इस मान का उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरो में 
स्थिरता स्थापित करना था । जसा पहले कहा जा चुका है, ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका तथा फ्रांस द्वारा 
ऋमणश सन्‌ (93, 933, [936 के स्वर्णेममान का परित्याण कर दिया णया था १ स्वर्णगान के 
इस सामान्य (8०४९८४४|) परित्याग के परिणामस्वरूप इन देशो की विदेशी विनिमय दरो मे भारी 
अस्थिरता उत्पन्न हो गयी थी, जिससे इन देशो के विदेशी व्यापार को बहुत धक्का लगा था। अत 
विदेशी विनिमय-दरो म स्थिरता स्थापित करने के लिए सन्‌ 936 में अमरीका, प्रेट ब्रिटेन तथा 
फ्रास के बीच एफ त्रिपक्षीय मौद्विक समझौता (गए कशणालआओ 2हाव्याटय) हुआ था। 
बाद मे चलकर हॉलैण्ड, बेल्जियम तथा स्विटजरलंण्ड भी इस समझौते म॑ शामिल हो गये थे । इस 
समझौते के अन्तर्गत ,इन देशो ढ्ारा जो मुद्रा प्रणाली अपनायी ग्रयी थी उरे स्वर्ण प्रारक्षण माच (अथवा 
स्वर्ण कोष मान) कहते हैं। जेसा कहा गया है, इस प्रणाली का उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरो मे 
स्थिरता स्थापित करना था। इस उद्देश्य की पूति मे इस प्रणाली को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई 
थी । परन्तु यह श्रणाली अधिक समय तक प्रचलित न रह सकी और सन्‌ 939 में दुसरे विश्व 
युद्ध के छिड़ जाने से यह समाप्त हो गयी । 


स्वरणमान | 7] 


स्वर्ण प्रारक्षण सात की विशेषताएँ--इसकी विशेषताएँ निम्मलिखित हैं ॥ 

]) देशो सुद्ा का स्वर्ण से कोई सम्बन्ध नहीं होता---इस श्रणाली के अन्तर्गत, स्व॒ण न 
तो लिलिशन को भाध्यम होता है और न ही मूल्य का मापक, अर्थात्‌ देश के भीतर कागज मुद्रा 
तथा हल्की धातुओ के बने हुए सिक्‍्को का प्रयोग होता है। इन मुद्राओ को स्वर्ण ये बदलते की 
सरकोौर द्वारा कोई गारण्टी नही दी जाती । 


(2) स्वर्ण का आयात-निर्षात स्वतन्त्र नहीं होता--इस प्रणाली मे सोने का आयात हया 
निर्यात निजी व्यक्तियों द्वारा नही किया जा सकता, वल्कि सोने के आयात निर्यात पर सरकार का 
पूर्ण एकाधिकार (770॥०0०७) होता है और केवल मुद्रा-सम्बन्धी कार्यों के लिए ही रोने का 
आयात-निर्यात किया जाता है । 


(3) दिमिप्रय समानीकरण कोषों की स्थापना--इस प्रणाली के अन्तर्गत, दिदेशी वितिमय- 
दरों मे स्थिरता बताये रखने के लिए समझौते मे सम्मिलित प्रत्येक देश को वितिमय समरानीकरण 
कोष [:720088 एं६02॥52007 +ए0) की स्थापना करती पड़ती है। वितिमय सम्तानीकरण 
कोष को विनिमय समानीकरण लेखा (&एलाक/8९ #वुण्शाइब/णा /०००णा) तथा विनिप्रय 
कोष (#अटआा86 #070) भी कहा जाता है। विनिमय समानीकरण कोष का मुल्य उद्देश्य 
विदेशी विनिमय-दरो में स्थिरता बताये रखना है और इसो उद्देश्य को पूर्ति के लिए कोप मे देशी 
मुद्रा के साथ-साथ विदेशी विनिमय (णिल्ष्टा। ०४णाभहढ४)] तथा स्वर्ण भी रखा जाता हैं। यदि 
किसी विदेशी हक की भाँग बढ जाती है तो उमस्च मुद्रा का मूल्य अप. बहा त्रो की तुलना में बढ़ 
जाता है परन्तु ऐसी परिस्थिति मे विनिमय समानीकरण कोष के अष् उस विदेशी मुद्रा का 
बाजार में बेचकर उसके मूल्य को अधिक बढमे से रोक सकते है । 


इस प्रणाली में यह भी व्यवस्था होती है कि यदि किसो देश के विनिमय समानीकरण 
कोष मे किसी विदेशी मुद्रा की पूर्ति अत्यधिक बढ जाती है तो वह देश उस देश से उसकी मुद्रा के 
बदले सोता ले सकता है | मान लीजिए कि फ्रास के सिनिमय समानीकरण कोष पं ब्रिटेन की 
स्टलिंग मुद्रा की पूत्ति क्रत्यधिक बढ जाती है। तव ऐसी परिस्थिति मे फ्रास की सरकार को यह 
अधिकार प्राप्त है कि वह स्टलिंग मुद्रा के बदले व्रिटेत की सरकार से सोना प्राप्त कर ले और 
ब्रिटिश सरकार की थह्‌ जिम्मेदारी है कि वह अपती मुद्रा के बदले भे फ्रास की सरकार को उसी 
कीमत का सोना दे । इस प्रकार इस प्रणाली के अन्तर्गत एक देश के कोष से दूसरे देश के कोष 


को सोने का स्थान्तरण होता रहता था । इसलिए इस प्रणाली को स्वर्ण ध्रारक्षण मान का नाम 
दिया ग्रया था । 


(4) शोषो की गोपनीयता--इस प्रण(ली के अन्तगंत एक देश के कोष से दूसरे देश के कोष 
को होने वाले स्वर्ण के स्थान्चरण को गोपनीय रखा जाता था और जनता फो इस बारे भे विल्कुल 
बिसी प्रकार की जानकारी नही होतो थी कि उस देश वा कोष क्या खरीद रहा है और कया बच 
रहा है, और न ही जनता को इस बात की जानकारी होती थी कि देश के कोष मे कितना सोना 
और कितनी विदेशी मुद्राएँ हैं । 

(5) आन्तरिक अर्य-व्यवस्था मे बिना किसी हस्तक्षेप के विदेशी विनिमप-दरो में हिथिरता-- 
इस मान की एक विशेषता यह भी थी इसके अन्तर्गत देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था मे बिना 
किसी हस्तक्षेप के विदेशी दिनिमय-दरो को स्थिर बताया जा सकता था | इसका कारण स्पष्ट हैं। 
सरकारे विदेशों विनिमय को माँग तथा पूर्ति का समन्‍त्रय दिनिमय समानीकरण कोधो द्वारा 
आसाती से कर लिया करती थी। इस भ्रकार विदेशी विनिमय की माँग तथा पूर्ति का सन्तुलन 
भान्तरिक अर्थे व्यदस्य। मे विना किसी सरकारी हस्तक्षेप फे बनाये रखा जा सकता था । 

स्वर्ण प्रारक्षण प्रणाली ने दूसरे विश्व युद्ध से पूवे लगभग तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य 
किया था। इसके अच्तगंत, विदेशी विनिमय-दरो मे स्थिरता स्थापित की जा राकी जिसके परिणामस्वरूप 
उक्त देशों के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था । परन्तु दूसरे विश्व युद्ध के छिड जान से इन 
देशो भे कुछ असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयो थी, जिनके कारण यहे भ्रणाली अधित समय 
तक न टिंक सकी और अन्तत- इसका पतन हो गया । 
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(ड) स्वर्ण समतामान (0506 98009 56) 


स्वर्ण समतामान विस्तृत अर्य में स्वर्णमान का आधृ्तिकतम रूप है। आज की बदली हुई 
परिस्थितियों में पुराना परम्परागत स्वर्णमान क्रियाशील नहीं हो सकता । अतएवं एक नयी क्स्मि 
के स्वर्णणान की आवश्यकता अनुभव की गयी, जिसे स्वर्ण समतामान का नाम दिया गया है। 
सन्‌ 946 मे अन्तरराष्ट्रोय मुद्रा वो [रालावधणाबे 'तणाला३ #ण्या0) की स्थापना के साथ 
स्वण समतामाने अस्तित्व में आया था । अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कीप के प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपनी 
मुद्रा को स्वर्ण से परिभाषित वरना पटता है, अर्थात्‌ प्रत्येणा सदस्य राष्ट्र वा अपनी मुद्रा का मूल्य 
स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के वराबर घोषित करना पडता है और इसी घोषित मूल्य_के जाधार 
पर उस देश की मुद्रा का दूसरे देशो वी मुद्राओ के साथ विनिमय सम्बन्ध निर्धारित किया जाता 
है । दूसरे शब्दों में, उस देश की मुद्रा की दूसरे देशो की मुद्राओ के साय विनिमय-दर उसी घोषित 
मूल्य वे आधार पर निर्धारित की जाती है। इस मान की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं 

(।) देशी मुद्रा का स्वर्ण से कोई सम्बन्ध नहीं होता--इस प्रणाली के अन्तर्गत, स्वर्ण देश 

म न तो विनिमय का माध्यम और न ही मूल्य का मापक होता है, अर्थात्‌ इस माने के अन्तर्गत देश 
में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता । देश मे कागजी मुद्रा तथा हल्की घातुओ के बने हुए 
सिक्‍को का हीं प्रचलन होता है ।। देशी मुद्रा न तो सोने के सिक्‍्को मे, न ही सोने की छडों (०85) 
में और न है! किसी ऐसी दिदेशी मुद्र। में परिदर्ततीण होठीए है जो स्व॒य स्वर्ण मे परिवर्तनशील हो । 

(2) घुद्दा की स्वर्ण में वरिसाधा--इस प्रणाली के अन्‍्तगंत अस्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक 
सदस्य देश को अपनी मुद्रा के मूल्य को स्वर्ण म परिभाषित वरना अनिवार्य हीता है और इसी परि- 
बा के आधार पर देश की मुद्रा का दूसरे देशों की मुद्राओ से सम्बन्ध निर्धारित किया 
जाता है । 

(3) प्रत्येक देश को मोब्रिक नोति स्वतस्त्र होती है--इस मान को अपनाने वाले प्रत्येब देश 
को आल्तरिक मौद्विक विपयो म पूण स्वतन्तता होती है। एक देश की मौद्विक नीति का दूसरे देश 
बी सौद्वितर नीति स बोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। भोद्विक क्षेत्र मे विभिन्न 
देशा का पारस्परिक सहयोग विदेशी विनिमय दरा की स्थिरता को बनाये रखने के लिए ही होता 
है। विभिन्न देशा के आन्तरिक मौद्रिक विषयो मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही किया जाता है। 

(4) विनिभय-दरों में लोच--इस प्रणाली क अन्तर्गत सदस्य देशों की विदेशी विनिमय- 
दरा भ लोचकता (०|४50०८(५) का अश पाया जाता है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ([. )४ 5.) के 
विधान के अनुसार सदस्य-दश कुछ विशेष परिस्थितियों म॒ अपनी मुद्रा का स्वर्ण में घोषित किया 
गया सूल्य परिवरतित कर सकते है, अर्थात्‌ सदस्य-देश कुछ निश्चित सीमाओं के भोतर अपनी मुद्रा 
की विदेशी विनिमय-दर को बदल सकते है 

(5) अन्तरराष्ट्रोय मुद्रा कोष द्वारा सदस्थ-देशों को ऋण देने को व्यवस्था--इस प्रणाली 
के अन्तगत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विदेशी विनिमिय-दरा सम स्थिरता बनाये रखने के लिए सदस्य 
देशो को विदेशी मुद्राआ के रूप म ऋण दन की सुविधा भी प्रदान करता है । 

कुछ रूढिवादी अर्थशास्त्री स्वथ समतामान की स्वर्णमान मानने से ही इन्कार करते है! 
उनक कथनानुसार चूंकि इस प्रणाली के अन्तगत सोने को महत्वपूर्ण स्थान नही दिया गया है, 
इसलिए इस मान को स्वणमान का दर्जा दना उचित नही । परन्तु यह कहना असत्य न होगा कि 
इम प्रणाली के अन्तगत सोने को महत्वपूर्ण स्थान न दिये जाने के बावजूद विभिन्न देशों की मुद्राओं 
की शुक-दुसर की विनिमय-दर स्वण के माध्यम से ही निश्चित होती है। अत्तएव स्वर्ण समतामान 
स्वणमान का नवीनतम रूप माना जाता है । 

स्वर्णमान के नियम 
(२एा६५६ ० 90१ 84479) 

प्रा० काउथर ((०शए८) के अनुसार, “स्वणमान ईर्ष्यालु दव है। यह उसी परिस्थिति 

में काय करत है जब इसकी तव मने से साघना की जाय ।/? दूसरे शब्दों में, स्वर्णग्रान प्रणाली 
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के लाभ तभी उपलब्ध होते है जब स्वर्णमाव के नियमो का उचित ढय से परिषालन किया जाप। 
स्वर्णमान के नियम निम्नलिखित हैं 

() गरुक्त व्यापार (पगा८४ प90०) की नीति अपनायो जाय--स्वर्णमान सुचाह ढंग से 
तभी काये कर सकता है जबकि देश मे पूर्ण व्यापारिक स्वतस्त्रता हो। दूसरे शब्दों म, सरवार 
द्वारा बस्तुओ के आयात निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिवन्‍ध नही लगाया जाना चाहिए । यदि 
सरकार आयात निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिवन्‍्ध लगातो है तो इसमे स्वर्णमात की क्रिया 
शीलता मे बाधाएँ उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ, थदि देश की सरकार सरक्षणात्मक नीति 
(ए70/६८४०॥५६ ?०॥८४) अपनाती है और वरतुओ के आयात व स्वर्ण के निर्यात पर कोटा 
(१४०७७) तथा लाइसेंस (॥०८7८८) आदि के रूप म॑ प्रतिव-घ लगाती है तो इससे देश के व्यापारिक 
भुगतानो मे असमानता उत्पन्न हा जायगी । देश का अदायगी शेप [एववाक्रा०० रण एकशाधा/5 
स्वर्ण के आवात-निर्यात द्वारा सन्तुलित न हो सकेगा । अतएय अदायगी शेप की शुटियों तथा स्वर्ण 
के अन्त रराष्ट्रीय वितरण की अस्लमानताओ को ठीव' करने य॑ लिए यह आवश्यक है कि देश वे 
आयात निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाय क्योकि ऐसा करने से स्वर्णमान की 
ध्वयचालकता ही समाप्त हो जाती है ! 


(2) स्वर्ण का आयात-निर्यात स्वतन्त्र होना चाहिए--स्वर्णमान के प्रभावपूर्ण संचालन के 
लिए यह भी आवश्यक है कि रवर्ण के जायात निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना 
चाहिए । स्वर्ण का एक देश स दूसरे देश को स्वतन्त्र आवागमन होता चाहिए । यदि कोर्ट देश 
आधयातित स्वर्ण (7790726 €०) को रोक सेता है और उसका निर्यात नही होने देता तो स्वर्ण 
के अभाव मे दूसरे देशा को स्वर्णमान का परित्याग करवा पडेगा । अत बह तितान्त आवश्यक' है 
कि स्वर्णमान वाले देश स्व के आयात निर्यात पर किसी प्रकार की रोक न लगायें। 

(3) देश को अर्थ-व्यवस्था लोचपूर्ण होनी चाहिए--स्वर्णमान वे सफल संचालन के तिए 
यह भी आवश्यक है कि देश की अर्थ व्यवस्था लाचपूर्ण होनी चाहिए । दूसर शब्दा मे, दश की 
सरकार साने वे आयात-निर्धमात से आन्तरिक वीमत स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का कसी भी 
प्रकार कम करने दा प्रयत्न न करे । देश क स्वर्ण प्रारक्षणा (800 725९४९५) में हाने वाले 
परिवततना के अनुसार ही मुद्रा पति म परिवतन कर । उदाहरणार्थ, जब किसी देश म॑ निर्यातो वी 
अपक्षा आयात अधिक होते है, तव उस देश का अदायगी शेप (७३४0७ ० 99)॥7९08) प्रतिकूल 
हो जायगा । ऐसी अवस्था म अदायगी शेप को ठोक करने के लिए देश को सोने का नियात करना 
चाहिए । सात क निर्यात क फलस्वरूप उस देश म स्वर्ण प्रारक्षणा की मात्रा कग हा जाती है 
और अन्‍्तत देश की सरकार को मुद्रा की पूति भी उसी अनुपात भे कम करनी पडती है। स्वर्ण 
मान के अन्तर्गत जैसा हम जानते है मुद्रा की पूर्ति स्वर्ण प्रारक्षणो पर निभेर करती है । इस 
प्रकार मुद्रा की पूर्ति मे कमी हा जाने से देश वा आन्तरिक कीभत स्तर नीचे गिर जाता है जिरासे 
निर्यातों का प्रोत्साहन मिलता है आर आगात हतोत्साहित हात है। परिणापन अवायंगी शेष वी 
प्रतिकूलता समाप्त हो जाती है । इसी प्रकार जा दश स्वर्ण का जायात करता है उसे अपने 
स्वर्ण प्रारक्षणों में हुई वृद्धि के अनुसार मुद्रा वी पूर्ति मे वृद्धि करती पड़ती है जिससे अन्तत उस 
देश का कीमत स्तर ऊचा हा जाता है। कीमत स्तर वे ऊँचे हो जाने रो देश बे' आयात अधिक 
और निर्यात कम हो जात है। परिणामत उस देश का अदायगी शेष अनुकूल हा जाता है। इस 
प्रकार सोने के आयात निर्यात से स्वर्ण प्रारक्षणा मे परिवतेन हाते हैं और उन्हीं परिवर्तता के 
अनुसार दणश की मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन क्ये जाते हैँ । देश के कीगत स्तर म भी उसी अनुपात मे 
उतार-चढाव होते हैं । इस प्रकार स्वर्णमान का नियम यह है कि जब किसी देश मे सोते का 
आयात हो रहा हो तब उस देश को शुद्ठा व साख का विस्तार करना चाहिए । इसके विपरीत जब 
किसो देश से सोने का निर्यात हो रहा हो तब उस देश को मुद्रा व राख का सकूचन करना चाहिए। 
जब किसी देश की अर्थ व्यवस्था इस नियम का पालन करन में समर्थ होती है तय उस देश 
अर्थ व्यवस्था को लोचपूर्ण कहा जाता है । इस प्रकार स्वर्णयाव के सफ्ल संचालन के लिए देश 
की अथे-व्यवस्था का लोचपूर्ण होना नितान्त आवश्यक डै ॥ 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि स्वर्णमान के सफल सचालन के दिए उपयुक्त 

तीनो नियमों का परिपालन करता स्वर्णमान वाले देशो के लिए अनिवार्य है। यदि इन नियमों 
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का पालन नही किया जाता तो स्वर्णमान का सचालन सफलतापूर्वक नहीं हो सकता | वास्तव मे, 
प्रथम विश्व युद्ध के दाद स्वर्णमान के इन नियमो का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया और 
इसी कारण स्व्णेमान का पतन हुआ था । 
स्वर्णमान का पतन 
(ए0०जाएग! 60 500 8६069) 

ग्रेट ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अप्रैल 925 में स्वर्णमान को पुन अपनाया था। 
परन्तु 6 वर्ष धाद सितम्बर 93] में उसे स्वर्ण मान को त्यागना पडा | इसके बाद अन्य देशो 
जैसे स्वीडन, यूतान, पुतंगाल, दक्षिणी अफ्रीका, जापान इत्यादि देशो ने भी स्वर्णमान का परित्याग 
कर दिया था । सन्‌ 936 में अमरीका ने भी स्वर्णमान को छोड दिया था । फ्रास ने कुछ समय 
तक स्वर्णमान को बनाये रखने का प्रयत्न किया, परन्तु सन्‌ 936 मे फ्रास ने भी इसे त्याग 
दिया था। इस प्रकार हम देखते हैँ कि युद्धोत्तकाल मे एक-एक करके विश्व के सभी देशो ने स्वर्ण- 
सान का परित्याग कर दिया था। स्वर्णमान के इस पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं 

(॥) स्वर्णमान के नियमों का उल्लघन--जँसा ऊपर कहा जा चुका है, स्वर्णमान के पतन 
को ुत्य कारण विभिन्न देशो द्वारा स्वर्णमान के नियमो का उल्लघन करना था। स्वर्णमात के 

की इस अवहेलना के कारण स्वर्णमान की स्वयचालकता लगभग समाप्त हो गयी थी। 
हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे यह स्पष्ट ही जाता है कि स्वर्णमान वाले देशो ने इस 
मान के नियमों का जानबूझकर उल्लघन क्या था। 

(क) स्वर्णमान के प्रथम लियम के अनुसार देश को मुक्त व्यापार (छवा८८ 77808) की 
नोति अपनानो चाहिए- युद्धोत्तरकाल मे बहुत-से देशो ने इस नियम का पालन नहीं किया। 
सर्वप्रथम, फ्रास और अनेक मे इस नियम का उल्लघन किया था । देश में आने वाली वस्तुओं 
तथा देश से निर्यात किये जाने वाले स्वर्ण पर इन देशो द्वारा तरह तरह के प्रतिबन्ध लगाये 
गये थे । आयातो पर ऊँचे-ऊँचे कर लगाये गये थे । केवल यही नहीं, आयातो में कमी करने के लिए 
कोटा प्रणाली तथा लाइसेंस प्रणाली का प्रयोग तक किय्रा गया था । बाद में चलकर ब्रिटेन ने भी 
इसी नीति का अनुसरण किया और अपने आयातो पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये। 
परिमाणत ऋणी देशो को अपने ऋणों का भुगतान इन देशो वी दस्तुओ के वजाय स्वर्ण के रूप 
में करना पड़ा। उनके स्वर्ण-कोप कम हो गये और विवश होकर उन्हे स्वर्णमान का परित्याग 
करना पडा । 

(ख) स्वर्णलान का दूसरा! निप्म यह है कि देश की अं-ब्यवस्था लोचपूर्ण हो और सुद्ा[* 
पूति मे देश के स्वर्ण प्रारक्षणों में हुए परिवर्तनो के अनुसार ही परिवतन किये जायें--परन्तु सभी 
देशो ने स्वर मान के इस महत्वपूर्ण नियम को अयहेलना की और मुद्रा पूर्ति को स्वर्ण प्रारक्षणो 
में हुए परिवर्तंतः के अनुसार परिवर्तित नहीं किया उदाहरणार्थ, अप्रैल 4925 में जब ब्रिदेत 
ने स्वणमान को पुन अपताया तब उस समय ब्रिटिश मुद्रा स्टलिंग (आकर) का स्वर्ण मे अति 
मूल्यन (०४७-५७७७॥४४०॥) कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन का अदायगी शेष 
(0०(4०८०४ ०९ 93970९७७७) प्रतिकूल हो गया था, अर्थात्‌ ब्रिदेद के आयात (४०७०७) उसके 
निर्यातों (७७०४५) की तुलना में बहुत बढ़ गये थे । परिणामत ऋण-भुगतान के लिए सोना 
बराबर ब्रिटेन से बाहुर जाना आरम्भ हो गया। स्वणंमान के उक्त नियम के अनुसार ऐसी 
अवस्था से ब्रिटेन को अपनी सुद्रा-्पू्ति मे सकुचल करना चाहिए था, ताकि उसका कीमत-स्तर 
नीचे गिर जाता और उसका अदायगोी शेष पुन रुन्तुलित हो जाता ! परन्तु ब्रिटेन ने ऐसा नहीं 
किया, अर्थात अपनी मुद्रा-पूरतति मे छिसी प्रकार की कमी नहीं होन दी और इस प्रकार आन्तरिक 
कीमतो को गिरने से रोके रखा | इसका परिणाम यह हुआ कि ऊँची कीमतो के कंगरण ब्रिटेन का 
माल विदेशों में जाकर न विक सका, परन्तु ब्रिदेन के आयात निरन्तर बढ़ते चले गये । परिणामत 

सोना ब्विटेन से बराबर बाहर जाता रहा और सोने वी इस क्षति के कारण ब्रिटेन को विवश 
होकर स्वणमान त्यागना पडा ॥ 

इसके विपरीत, फ़ास ने स्वर्णमान को पुन अपनाते समय अपनी सुद्रा फ्रंक (विक्षा८) 
का मूल्य स्वर्ण मे अवमूल्यित (प्रा6०-१०४०८०) कर दिया था जिससे फ्रास का अदायगी शेष 
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उसके अतुकूल हो गया, अर्थात्‌ फ्रास के आयातो की तुलना मे उसके निर्यात तेजी से बढ रहे ये 
और बडी प्रात्रा मे फ्रास स्वर्ण का आयात कर रहा था । परत्तु फ्रेंच सरकार ने बाहर से आपात 
किये गये इस सोने को पर्भावहीन (?/र्भीष्णाश८) बना दिया, बर्थात्‌ आयातित सोने पे स्वर्ण 
कोषो मे हुई वृद्धि के अनुसार फ्रेंच सरकार ने मुद्रा की पूर्ति मे विस्तार नहीं होने दिया। जैसा 
ऊपर कहा गया है, स्वर्णमात के अधीन स्वर्ण आयात करने वाले देश को अपने स्वर्ण-कोयो में हुई 
बृद्धि के अनुसार मुद्रा को पूर्ति मे विस्तार करना चाहिए। परन्तु फ्रेंच सरकार ने स्वर्णमान के 
इस नियम की अवहेलता करते हुए ऐसा नहीं होने दिया । परिणामत फ्रास का अदायगी शेष 
(99]80०७ ०६ 9०/7०४७) अनुकूल बना रहा और फ्रास मे सोने का आयात बराबर होता रहा । 
अमरीका ने भी फ्रास का ही अनुकरण किया और देश मे आयात किये गये सोने को प्रभावहीन 
बता दिया, अर्थात्‌ जायातित सोन॑ (!॥0०४४८० 8००४) का देश की मुद्रा-पूर्ति पर प्रभाव नहीं 
पड़ने दिया । परिणासत अन्य देशो की अदायगी शेपो में कछिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी और सोते 
का अन्तर्राष्ट्रीय वितरण असमान हो गया। इसके साथ ही स्वर्णमान की स्वयचालकता भी 
स्रमाप्त हो गयी । 

(2) स्व्॒ं-फोषो का असन्तुलित वितरण--जेसा ऊपर पफहा गया है, विभिन्न देशो द्वारा 
स्वर्णमान के नियमों की अवहेलवा के परिणामस्वरूप सोते का वितरण असमात हो गया था। 
एक ओर गो अमरीका और फास मे अत्यधिक मात्रा में सोना केन्द्रित हो गया था और दूसरी 
जार जर्मनी तथा पूर्वी यूरोप के कुछ देशो के पास सोने की बहुत कमी हो गयी थो । जिन देशो 
में सोने की कमी लो गयी थी उन्होंने सोने की पूर्ति को और अधिक कम होने से बचाने के लिये 
इसके निर्षात पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये ताकि वे स्वर्णमात को बनाये रख सकें, परन्तु 
जित देशो ऐे पास सोना अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो गया था उन्होने इसे पूर्णेत प्रभावहीद 
बता दिया था, अर्थात्‌ इसे अपने कीमत-स्तरो का प्रभावित मही करने दिया था। सोने की कमी वाले 
देशो मे सोने के निर्यात पर क्रगाये गये अमेक प्रतिब-्धो_ के श्यवजूद इसकी गूति को बढाया नहीं या 


सका, बल्कि इन देशो मे सोने की पूति निरन्तर कम होती चली गयी । अन्तत इन देशों को विवश 
होकर स्वर्णमान का परिस्याग करना पडा था। 


भी अथम विश्व युद्ध को क्षति-पू्ति का भुगतान--प्रथम विश्व युद्ध भे जमंनी की पराजय 
हुई थी और उसन शान्ति सन्धि के अनुसार विजेता देशो को युद्ध सम्बन्धी क्षति-पूत्ति (?8)पाणा 
० छधायणएआ80075) का भुगतान करने का वायदा किया था। यह क्षति-पूर्ति विशेषत 
अमरीका और फ्रास को मिलती थी। जर्मनी इस क्षति-पूर्ति का भुगतान वस्तुओं के रूप मे करना 
जाहता था, परन्तु अमरीका और फ्रास ने वस्तुओ के रूप से क्षति-पूति का भुगतान स्वीकार करने 
से इन्कार कर दिया और इस बाल पर जोर दिया कि उन्हें जमेनी द्वारा कौ जाने वाली क्षति- 
पूर्ति स्वर्ण क रूप मे ही की जाय | इस प्रकार क्षति पूर्ति करने के लिए जर्मनी को सोने की बड़े 
पेमाने पर आवश्यकता पडी, जिसके कारण जर्मनी मे स्वर्णमान का पतन हो गया । जर्मनी के 
पास अब स्वर्ण कोष इतना नहीं था कि वह स्वर्णमान को बनाये रखता। इसके अतिरिक्त, 
अमरीका और फ्रास ने युद्धकाल में कुछ देशों को दिये गये ऋणो की अदायगी ऋणी देशो से सोने 
के रूप में किये जाने की माँग कौ थी। परिणामत इत देशो मे भी सोने की पूर्ति कम हो गयी 
और उनके लिए स्वर्णमात को बनाये रखना असम्भव हो गया अत उन्हे विवश होकर स्वर्णमान 
का परित्याग करना पडा । 

(4) आर्थिक राष्ट्रोययाद का उदय (हरि55 णी॑ 000 िध०रथाधया) -स्वर्णमान 
के पतन का यह एक मुख्य कारण माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध रो पू्े यूरोप के राष्ट्र अनेक 
आवश्यक चस्तुओ के लिये एक-दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। परन्तु प्रथा विश्व युद्ध के दौरान 
व्यापार की कठिनाइयो के कारण इन देशों ने आवश्यक वस्तुओ में अपने आपका आत्मनिर्भर बना 
लिया था । ऐसा करने के लिए इन देशो ने सरक्षणात्मक नीति (ए7ण४०ए४००७४ ?०॥०७) को 
अपनाया और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार के कदम उठाये थे । इस प्रकार 
घुद्ध के दौरान अथवा इसके बाद इन देशो मे आथिक राष्टीयवाद को एक लहर दौड गयी। अब 
ये देश यथासम्भव अपनी आवश्यकताओ को अपने आन्‍्तरिक साधनों से ही प्रा करने लगे और 
विदेशों पर व्यापारिक निर्भरता कम होने लगी। आशिक राष्ट्रीयवाद की यह प्रवृत्ति स्वर्णमान 
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के नियमों के विरुद्ध थी, क्योकि स्वर्णमान के अन्तर्गत वस्तुओ के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार 
के प्रतिबन्ध नही लगाये जाते । इस प्रकार आधिक राष्ट्रीययाद के उदय से स्वर्णमान की स्वय- 
चालकता समाप्त हो गयी थी । 
(5) अल्पकालोन अथवा शरणार्थी पूंजो का आतक (3४0० (3७5९6 ७५४ आरगा[नधाओ 
ण र०॥९८८ (४७॥५)--प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप वे बहुत-से देश अपने अल्पकालीन कीषों 
(जञाणा-ध्या 9॥05) का विदेशों में निवेश (॥7#८४6॥) किया करते थे । परन्तु प्रथम युद्ध 
के पश्चात यूरोप के लगभग समी देशों में विदेशी पूँजी पर तरह-तरह के प्रतिवन्ध लगा दिये थे। 
उदाहरणार्थ, कुछ देशो ने विदेशी निवेश पर कमाये गये ब्याज वे भुगतान पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
यहाँ तक कि मूलधघन की वापसी पर भी पावन्दी लगा दी गयी। कुछ देशो ने विदेशी विनिमय- 
दरो में परिवर्तन करके भी विदेशी निवेशकर्ताओं को हानि पहुँचाने का प्रयास किया। इन संब 
प्रतिबन्धो का यह परिणाम हुआ कि अल्पकालीन विदेशी पूंजी अब भयभीत हो गयी ओर सुरक्षा 
की तलाश में एक देश से दूसरे देश को जाने लगी । जिस देश मे अपेक्षाइत अधिक सुरक्षा पायी 
जाती थी, विदेशी पूंजी उसी देश की ओर आकर्षित होने लगती, इस प्रकार घुरक्षा वी तलाश 
में मारे-मारे फिरने बे कारण ही उसे शरणार्यी पूँजी ((९०४०४८४ ८०४४) कहा जाने लगा। 
परन्तु शरणार्थी पूंजी के एक देश से दूसरे देश को यकायक जाने से दोनो देशो की अर्थ-व्यवस्था 
भ गड़बढी पैदा हो जाती थी और बहुत-से देश शरणार्थी-पूंजी के आयात-निर्यात के अनुसार 
आन्तरिब कीमतो में परिवर्तन बरने मे असमर्थ रहते थे। उदाहरणार्थ जब फास ने युद्धोत्तरकाल 
मे स्वर्णमान को पुन अपनाया तब उसने अपनी सुद्रा की स्वर्ण मे कीमत घटा दी थी। इसके 
परिणामस्वरूप फ्रेंच पूंजीपतियो की ब्रिटेन मे लगायी गयी पूंजी की मात्रा बढ गयी और उन्‍्हीने 
बडे पैमान पर अपनी पूंजी ब्रिठेन से वापस मेंगानी आरम्भ कर दी। परन्तु अपने सीमित स्वर्ण 
प्रारक्षणो (200 7८४ध४८५) के कारण बेक ऑफ इग्लण्ड फ्रास के पूंजीपतियों को अधिक मात्रा 
में अल्पकालीन पूंजी के भुगतान मे साना देने की स्थिति मं नहीं था। परिणामत विवश होकर 
ब्रिटेन न सितम्बर 93] में स्वणमसान का परित्याग कर दिया था । 

(6) सन्‌ 929 की महान मन्दी (67630 एश्पा८5४०णा ० 929) - स्वर्णमातर को 
सबसे बडा धवका सन 929 की महान मन्दी से लगा था। यह मन्दी अमरीका में सन्‌ 929 
के वालस्ट्रीट सकट (४४७॥ 87८8६ (४85) से आरम्भ हुई ओर तेजी के साथ विश्व के सभी 
देशो म॑ पल गयी। इस मन्दी के कारण सभी दशो में कीमत-स्तर गिरने लगा और उत्पादको 
का बहुत हानि हान लगी। इस मन्‍्दी के परिणामस्वरूप आस्ट्रिया (80507०) का केन्द्रीय बेक 
फेल हो गया क्योंकि उस बेक ने अपन धन का अधिकाश भाग उद्योग धन्धो मे लगा रखा था। 
मन्दी क कारण उद्याग धन्‍्धो को बहुत हानि हुई और आस्ट्रिया के केन्द्रीय वेक से प्राप्त किये गये 
ऋणो को वे लौटाने मे असमथ रहे । आस्ट्रिया के इस वेक के फेल हो जाने से जनता के विश्वास 
को वडा धक्का लगा और लोगा ने बड़े पैमाने पर देक्ी मुद्रा को स्दण से बदलने की माँग वी | 
परन्तु सरकार स्वर्ण वी इस बढी हुई मांग को सन्तुष्ट न कर सको और विवश होकर उसे स्वर्ण- 
मान का परित्याग करना पडा। आस्ट्रिया के केन्द्रीय वेक के फेल हो जाने से अन्य देशों पर भी 
इसका प्रभाव पडा और वहाँ भी जनता ने स्वदेशी मुद्राओ के बदले में स्वर्ण की माँग की, परन्तु 
इन देशो. म सरकारें. जनता. को, इस माँग, को पूरा, झरते, के, ऋण, रही; औए, एक-एक करके सभी 
ने स्वर्णभात का परित्याग कर दिया । 

(7) पुद्धोत्तरकाल मे स्वर्ण मुद्यामान का परित्याग-- जैसा पहले कहा गया है युद्धोत्तरकाल 
में यूराप के लगभग सभी दछ्लो ने स्वण मात्रामान अथवा स्वर्ण विनिमय मात्र को अपनाया था। 
परन्तु स्वण मुद्रामान की भाँति इन दोनों प्रणालियों से स्ववचालकता का थ्रुण विद्यमान नही 
था । परिणामत विभिन्न देशों की सरकारों ने इन श्रणालियों के सचालन मे हस्तक्षेप द्वारा बहुत 
शडबड़ी वी जिससे स्वर्णणान का पतन अतिवाय हो गया । 

(8) राजनीतिक अस्थिरता (ताधव्व। ॥75थ9॥0) युद्धोत्तरराल में विश्व के कुछ 
देशो में राजनीतिक अस्थिरता रही जिरके कारण स्वर्णमान को बहुत क्षति हुई। राजनीतिक 
स्थिरता के अभाव मर इन देशो मे पूँजी का स्थातात्तरण पहले की भाँति न हो सका और विवश 
होकर इन देशो ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया । 
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(9) सोने के आयात-निर्मात पर प्रतिबन्ध--युद्धोस्तकाल में विश्व की आधथिक तथा 
राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल जाने के कारण स्वर्ण के निर्ाध आवागमन में बाधाएँ उपस्थित 
होने लगी । परिवहन तथा बीसे के व्यय मे कमी हो जाने के परिणामस्वरूप सोने का आयात" 
निर्यात पहले की अपेक्षा आरशान हो गया था और विदेशी विनिमय दो मे परिवतेनों के कारण 
ही सोने का एक देश से दूसरे देश को आयात-निर्यात बढ़ने लगा। ऐसी परिस्थितियों मे गरीब 
देशो ने अपनी रोने की कमी को देखते हुए सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने शुरू कर दिये। 
ये प्रतिबन्ध स्वर्णेमान के तियमो के विहद्ध थे और इन्होंने स्वर्णेमान के पतन में सहायता दी । 

(0) सकठकाल में स्वर्णमान ने साथ नहों दिया--जेसा पहले भी कहा जा चुका है, 
स्वरणमान एक ऐसे मित्र की भाँति है जो संकट के समय साथ छोड देता है। वास्तव मे, स्वर्णमान 
प्रणाली तो केवल अनुकूल परिस्थितियों मे ही प्रचलित रहती है। सकटकाल मे यह प्रणालो प्राय 
साथ नही देती । अत बहुत-से देशो को सकट के समय विवश होकर इस मान का परित्याग 
क्ररमा पडा । 

() युद्धोत्तर काल में आन्तरिक कीमतो में लोच का अन्लाव-- जैसा विदित है, स्वर्ण- 
मान की सफलतां के लिए आन्तरिक कीमत-स्तर भे लोन (०४४५८(५) का होना आवश्यक है । 
जब देश के स्वण प्रारक्षण मे स्वर्ण की मात्रा घट जाती है तो उसी अनुपात में मुद्रा को सकुचित 
करके कीमतो को घटाना आवश्यक होता है, परन्तु युद्ोत्तरराल भे उत्पादन लागतों की कमी करना 
कठिन हो गया था, क्योकि श्रमिक सघ (7786० ए79707$) मजदूरी मे कटौती किये जाने का तीज 
विरोध करते थे | यही कारण था कि सन्‌ 925 मे ब्रिटेन के श्रमिक सधो के विरोध के परिणाम- 
स्वरूप उत्पादन लागतो मे कमी करना सम्भव नही हो सका | दूसरे शब्दो मे, स्वर्ण प्रारक्षण में सोने 
की सात्रा के कम हो जाने पर भी आन्तरिक कीमतों मे कोई कमी नहीं की जा सकी । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि युद्धोत्तरकाल भे स्वर्णमान थाले देशो की आन्तरिक कीमतो में एक प्रकार की बेलोच- 
कता (गा४४४0०४७) उत्सल्त हो गयी थी | यह बेलोचकता स्वर्णम्नान के लिए घातक रिद्ध हुई । 

(2) स्वर्णमान के अन्तर्गत सभी देशों की पारस्परिक निर्मरता--जैसा हम जानते हैं, 
स्वर्णमान पर आधारित एक देश की आर्थिक स्थिति अन्य स्वर्णमान वाले देशों पर अपना प्रभाव 
अवश्य ही डालती है। यदि किसी स्वर्णमान वाले देश मे भुद्रा-स्फीति (०प्रण७०७ ॥गी480) 
अथवा अवस्फीति (4९१४॥॥07) होती है तो अवश्य ही इस स्थिति का प्रभाव स्वर्णमान वाले अन्य 
देशो पर पड़ेगा, अर्थात्‌ यदि एक देश मे मुद्रा स्फीति हो जाती है तो अन्य देशो से भी सुद्रा-स्फीति 
के उत्पन्न होने का भय हो जाता है। स्वर मान के इस अवगुण के कारण कुछ देशों ने इसका 
परित्याग कर दिया क्योकि इस भ्रणाली के अन्तर्गत उन्हे दूसरे देशों की नीतियों पर आंग्रित 
रहना पड़ता था । 

(3) बिश्व के देशों मे सहयोग का अम्ताव--जँसा विदित है स्वर्णमान की सफलता की 
एक आवश्यक शर्त यह है कि स्वर्णणमान वाले सभी देशों वे बीच आध्िक राथा १७०४४ कक सहयोग 

हो और सभी देश मिल-जुलकर काम करें। परन्तु युद्धोत्तरकाल मे स्वर्णमान वाले देशों मे सहयोग 
का प्राय अभाव ही रहा। प्रत्येक देश अपने स्वार्थों की प्रूति भे ही रुचि रखता था और किसी ने 


भी अत्तरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा मे किसी श्रफार का प्रयत्त नहीं किया । ऐसी परिस्थिति मे 
स्वर्णमान का पतन अनिवार्य ही था । 


स्वर्णमान एक स्वयंचालित मान था अथवा एक प्रबन्धित मान 
(छ३5 007 5ग्यापरभत था #एाणाबव८ ण # )शक्षावए०0 50800॥0 ?) 


स्वर्णमान एक स्वयचालित मान था अथवा एक प्रवन्धित सात--इस विषय पर अर्थ 
शास्त्रियों में एक प्रकार का विवाद चल रहा है। स्वर्णमान के समर्थकों का यह विचार है कि प्रथम 
विश्व युद्ध से पूर्व स्वर्णमान पूर्णत॑ एक स्वयचालित मान था, ययपि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 
इस मान की स्वयचालकता मे कुछ कमी हो गयी थी | (स्वर्णमान कैसे स्वयचालित था, इसकी 
व्याख्या “स्वर्णमान के नियम” नामक उपविभाग में की ग्यी है) परन्तु स्वर्णमान के आलोचको 
का यह विचार है कि यह मान कभी पूर्णत स्वयचालित नहीं रहा, बल्कि समय-समय पर इसको 
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सचालित करने के लिए सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया था) अत उनके विचार से स्वर्णणान एक 
स्वयचालित मान न होकर, एक प्रबन्धित मान ही था। उनके कथनानुसार इस मान के अन्तर्गत 
स्वर्ण छा आयात-निर्यात बहुत कुछ केन्द्रीय बैक की बैक-दर-नीति (897 हि७8 ए०॥०७) पर 
निर्भर करता था। इसी प्रकार देश के आन्तरिक कीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय-दरो में पायी 
जाने वाली स्थिरता भी इस मान की स्वयचालकता के कारण नहीं, बल्कि केन्द्रीय बैक के हस्त- 
क्षेप का ही परिणाम थी ॥ आन्तरिक कीमत-स्तर मे स्थिरता केन्द्रीय बैंक द्वारा अपतायी गयी खुले 
बाजार की नीति (०८० ग्॥66६ ०एथथ्ाणा5) का ही परिणाम घी। युद्धोत्तकाल मेतो 
केन्रीय बैंको ने इस नीति का बडे पैमाने पर उपयोग किया था। इस नीति को अपनाकर ही 
केन्द्रोय बैको ने सोने के आयात-निर्यात का अपने देशो की आधिक स्थितियों पर_ कोई भ्रभाव नहीं 
पडने दिया । इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वर्णमान को सचालित रखने मे देश के केन्द्रीय बैक का 
बहुत बडा भाग रहता था। यह तो सत्य है कि स्वर्णमान के प्रारम्भिक काल में इसके सचालन में 
प्रबन्ध का अश बहुत कम था। परन्तु समय बीतने के साथ-साथ इस मान को जारी रखने मे 
केन्द्रीय बैको का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया | अत यह्‌ स्पष्ट है कि स्वर्णमान एक स्ववचालित मात 
न होकर एक प्रबन्धित मान ही था । 
अम्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान 
(फांह्याबा।गातं 504 5४090) 

स्वर्णमान के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि इसका घरेलू पहलू (000९४॥० 2ञव्ण) 
इतना अधिक महत्वपूर्ण नही था जितना कि इसका अन्तरराप्ट्रीय पहलू ([र/शशाणाकषं बडए८०) 
अर्थात देशी मुद्रा बे आधार के रूप में स्वर्णमान इतना महत्वपूर्ण नही था जितना कि अन्तर- 
राष्ट्रीय मूत्यमान तथा विनिमय माध्यम के रूप मे । जहाँ तक आन्तरिक मुद्रा का सम्बन्ध है, 
प्रत्यक दश अपनी मोद्रिक आवश्यकताओ को कागजी मुद्रा द्वारा सन्तुष्ट कर सकता था क्योकि 
कागजी मुद्रा देश के नागरिकों द्वारा बिना कसी हिचकिचाहट के स्वीकार की जाती थी | देश के 
नागरिकों को अपनी सरकार की वित्तीय क्षमता (व्िव्ालक्ा ८402०॥५) मे प्राय पूर्ण विश्वास 
होता था और बे कागजी मुद्रा को सोने मे बदलने पर प्राय जोर नही देते थे। इस प्रकार जहाँ 
तक आन्तरिक मुद्रा का सम्बन्ध है वह तो विना स्वर्ण के सिक्का के भी चलायी जा सकती थी। 
अत देशी मुद्रा के रूप मे स्वरमान का इतना उपयोग तथा महत्व नहीं था, परन्तु अन्तरराष्ट्रीय 
मूल्यमान तथा विनिमय माध्यम के रूप में स्वर्णमान का महत्व था। इसका कारण यह है 
कि कोई भी देश अपनी कागजी मुद्रा द्वारा अन्तरराष्ट्रीय भुगतान (फ्राशाभाणाओे ए8977९79) 
नही कर सकता क्योकि विदेशी लोग उसकी कागजी मुद्रा में प्राय विश्वास नहीं रखते और उस 
अपनी वस्तुओ के मूल्यों के भुगतान म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। यही कारण था 
कि कुछ देशो ने आन्तरिक कठिनाइयाँ होते हुए भी स्वर्णमान को अपनाया था वयोकि वे जानते 
थे कि स्वर्ण सवग्राह्म होने के नाते अन्तरराष्ट्रीय विनिमय माध्यम तथा अन्‍्तरराष्ट्रीय भूल्य मापक 
है। इस प्रकार स्वर्णमात का महत्त्व उसकी अन्तरराष्ट्रीय उपयोगिता के कारण ही था । 

अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण--इसके गुण निम्नलिखित हैं 


हा ) स्वर्ण अन्तरराष्ट्रीय विनिमय के साध्यम तथा भूल्याकन का कार्य करता है--चूँकि 
स्वर्ण मे सवग्राह्मता का गुण है इसलिए यह अन्तरराध्ट्रीय विनिमय के माध्यम तथा मूल्याकन का 
कार्य करते के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अन्तरराष्ट्रीय भुगतानो मे स्वर्ण के प्रयोग से बहुत सुविधा 
रहती है। जिस देश के पास स्वर्ण कोष होता है उसे विदेशों से वस्तुएं तथा सेवाएँ खरीदने मे 
किसी प्रकार बी कठिनाई नहीं होती । 

(2) इस मान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय-दरों से स्थिरता स्थापित को जा सकतो है-- 
अन्तरराष्ट्रीय स्वणंमान के अन्तगत विदेशी विनिमय दरो मे स्थिरता बनाये रखी जा सकती है। 
इस भान के अधीन श्रत्येक देश अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर 
घोषित कर देता है और इसी मूल्य के आधार पर उस देश की मुद्रा की अन्य देशो की भुद्राओ से 
विनिमय दर निश्चित की जाती है। इस प्रकार विदेशी विनिमय दरो मे स्थिरता बनी रहती है, 
क्योकि सभी देशो की मुद्राओ के भूल्य स्वर्ण मे व्यक्त किये जाते है और स्वर्ण की कीमत में कोई 
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अधिक परिवततंन नही होते ! इसके अतिरिक्त, इस मान के अन्तर्गत एक पूर्व-मिश्चित दर पर सरकार 
स्वर्ण के क्रय-विक्रय का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लेती है । परिणामत्त यदि विदेशी विनिगय- 
दरो में उतार-चढाव होते है तो ऐसी परिस्थिति मे स्वर्ण का स्थान्तरण होने लगता है और विनि- 
मय दरो मे पुन स्थिरता स्थापित हो जाती है | विनिमय-दरो की इस स्थिरता के कारण निर्यात- 
कर्ताओं तथा बैंको आदि प्भी को लाभ होता है । 

(3) फोमत-स्तर से स्थिरता रहती है---अस्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान दे अन्तर्गत वीमतों से भी 
स्थिरता बनी रहती है जिससे देश के विदेशी ब्णपार को प्रोत्साहन मिलता है। इसका कारण 
यह है कि इस मान के अधीन स्वर्ण वो आयात-निर्यात द्वारा अन्तरराष्ट्रीय कीमत-स्तर भे सैंन्तुलन 
स्थापित हो जाता है । 

(4) प्रुद्गृस्फीति पर रोक--अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत देश मे मुद्रा-स्फीति का 
भय नहीं रहता | इसका कारण यह है कि देश की मुद्रा स्वर्ण अथवा स्वर्ण पर आधारित मुद्रा मे 
परिवरतेनशील होती है। इसलिए मुद्रा की पूर्ति सोने की पूर्ति से शासित होती है । इसी कारण 
अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान मे जनता का विश्वास अधिक होता है ॥ 

(6) स्वयंचालकता--अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णभान रबयचालित होता है । इसमे सरकारी 
हस्तक्षेप की कोई विशेष आवश्यकता नही पड़ती ! सभी देश अस्तरराष्ट्रीय. स्वर्णघान के नियमों से 
गरिचित होते है और उनका पालन करते हुए स्वर्णमान के सचालन मे उन्हे किसी प्रकार वा 
हस्तक्षेप नही करना पडता १ 

(7) स्वर्ण का उचित वितरण--अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के परिणामस्वरूप विश्व के सभी 
देशो के बीच स्वर्ण का वितरण न्यायपूर्ण हो जाता है। जब तक ये देश ईमानदारी से स्वर्णमान के 
नियमों का पालन करते है तव तक इनमे स्वर्ण के कुबितरण (ा9-0॥॥0000) का कोई भय 
लही रहता | परन्तु जब इन देशो द्वारा स्वर्णमात के नियमो की उपेक्ष, की जाती है, तभी स्वर्ण 
के अन्यायपूर्ण वितरण की सम्भावना उत्पन होती है। 

अन्तरराष्ट्रीय स्वरणमान के अवगुण -इसके अवगुण निम्नलिखित हैं 

() इसके अन्तर्गत आम्तरिफ कोमत-स्तर की उपेक्षा की जाती है और विदेशी विनिमय- 
दरों को स्थिरता पर अधिक बल दिया जाता है- अस्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के आलोचको का विचार 
है क्रि इसके अन्तरगंत विभिन्न देश विदेशी विनिमय-दरो में स्थिरता बनाये रखने के लिए आन्तरिक 
गीमत-ह्तर में समय-सम्रय पर इस उद्देश्य से परिवर्तन करते रहते हैं कि इसका अन्तरराष्ट्रीय 
फीमत-स्तर से समन्जय क्या जा सके । इसका कारण यह है कि इस मान के अन्तर्गत विदेशी 
विनिमप-दरो में अधिक परिवतंग नहीं हो सकते, क्योकि यदि विदेशी विनिमय दरों में अधिक 
परिवर्तन होते है तो उन्हें स्वर्ण के हस्तान्वरण द्वारा त्ीमित किया जा सकता है । जब देश की 
विदेशी विनिमय-दर मे परिवर्तन होता है तो उस परिवतंद को देश के आन्तरिक कीमत-स्तर मे 
समुचित परिवतंन करके ठीक करना पडता है । जब अत्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान वाले देशो के आन्तरिक 
कीमत-स्तरो मे अन्तर हो जाता है तब उन्हे विदेशी विनिमय-दरो की स्थिरता बनाये रखने के 
लिए अपने कीमत स्त॒रो में समानता लानी पडती है ' इस प्रकार थदि किसी देश मे कोमते दूसरे 
देशो की अपेक्षा नीचे गिर जाती हैं, तो उरा देश को दूसरे देशो वी पीमतो के साथ समानता 
स्थापित करने के लिए अपने कीमत-स्तर को ऊँचा करना पड़या है । इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय 
रवर्णमाम के अन्तर्गत विदेशी विनिमपर-दरों की स्थिरता बनाये रखने के लिए आन्तरिक कीमतों की 
स्थिरता की वलि देनी पडती है । 


(2) इसके अन्तर्गत एक देश कौ आथिक स्थिरता दूसरे देश को स्थान्तरित हो जातो 
है--इस प्रणाली का एक बडा दोप यह है कि इसके अन्नर्गत स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा एक 
देश की आधथिक अस्थिरता दूसरे देश को स्थान्तरित हो जाती है। यदि किसी देश से सोने का 
निर्यात होता है तो इस प्रणाली के अन्तर्गत उस देश मे मुद्रा को सकुचित करना पड़ेगा जिसके 
परिणामस्वरूप उस देश की आन्तरिक कीमतें ग्रिर जायेगी और देश के निर्यातों को प्रोत्साहन 
मिलेगा । इसके विपरीत्त, यदि किसी देश मे सोने का आयात होता है तो इस प्रणाली के अन्तर्गत 
उस देश मे मुद्रा का विस्तार करना पडेगा जिसके परिणामस्वरूप आन्तरिक कीमतें बढ जायेंगी 
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और देश के आयातो को प्रोत्साहन मिलेगा तथा निर्यात हतोत्साहित होंगे । परिमाणत उस देश 
से स्वर्ण का निर्यात होने लगेगा । इस प्रकार सोने के. आयात-निर्यात से आधिक अस्थिरता उत्पन्न 
होती है, श्रमिको मे अशान्ति फैलती है, व्याज की दरो में परिवतंत होते है तथा एक देश से दूसरे 
देश को पूँजी का स्थान्तरण होने लगता है। इस प्रकार स्वर्णमान के अन्तर्गत सोने का निर्यात 
केवल उस देश को ही प्रभावित नहीं करता जिससे यह सम्बन्धित होता है, वल्कि स्वर्ण प्राप्त 
करने वाले देश की अर्थ॑-व्यवस्था को भी प्रभावित करता है । 


(3) स्वर्ण की पृति मे परिवर्तेनों के परिणामस्वरूप कोमतो से परिवर्तन होते रहते हैं-- 
स्वर्णमान के अन्तर्गत देशों की आन्तरिक कीमतों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते है । 
उदाहरणाथे, यदि नयी खानो की खोज वे परिणामस्वरूप स्वर्ण के उत्पादन मे वृद्धि हो जाती है 
तो इससे कीमतो में भी व॒ृद्धि हो जायगी । इसके विपरीत, यदि कसी कारणवश स्वर्ण के उत्पादन 
मे कमी हो जाती है तो देश की आन्तरिक कीमतो में भी कमी हो जायगी । 9वी शताब्दी मे 
आस्ट्रेलिया तथा अमरीका मे सोने की नयी खातों की खोज के परिणामस्वरूप विश्व मे सोने 
की पूर्ति बढ गयी थी फलत सभी देशो में आन्तरिक कीमतें बढ़ गयी थी। इस भ्रकार अन्तर- 
राष्ट्रीय स्वर्णणान (शध्ा॥/णा४। 000 8|क्ात॑श0) के अन्तर्गत विभिन्न देशो के आन्तरिक 
कोमत-स्तरो मे स्थिरता का अभाव बना रहता है । 


(4) इस मान के अन्तर्गत देश को आस्तरिक मुदा-तीति स्वतन्त्र नहों रह सकतो--इस 
मान का दोष यह भी है कि इसके अधीन कोई भी देश अपने हितो के अनुसार स्वतन्त्र मुद्रा- 
नीति नहीं अपना सकता, बल्कि उसकी मुद्रा-तीति पर बाहरी तत्वों का समय-समय पर अवश्य 
ही प्रभाव पडता है। 


(5) यह प्रणाली ख्चोली तथा बेलोचदार है--यह प्रणाली अन्य प्रणालियों कीतुलता में 
अधिक खर्चीली होती है क्योकि इसके अन्तर्गत स्वर्ण, मुद्रा का आधार होता है। इसके साथ ही 
साथ इस प्रणाली मे लोचकृता का भी अभाव रहता है। इसका कारण यह है कि इसके अन्तर्गत 
मुद्रा की पूर्ति स्वर्ण की मात्रा से शासित होती है । दूसरे शब्दों मे, बिना अधिक स्वर्ण कोष के 
अधिक मुद्रा का निर्गंमनन नहीं किया जा सकता । 


स्वर्णमान का भविष्य 


जैसा विदित है, सन 93 भे स्वर्णमान के सामान्य परित्याग के कुछ ही वर्ष बाद दूसरा 
विश्व युद्ध छिड॒ गया था । युद्ध के दौरान लगभग सभी देशो मे बडे पैमाने पर अविनिमेय कागजी 
मुद्रा ([70ण0१श८॥06 787८ (ण्ता००५) जारी की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप सभी 
देशो की आन्तरिक कीमतों में बहुत अस्थिरता उत्पन्न हो गयी थी । दूसरे विश्व युद्ध के अन्तिम 
वर्षों भे युद्ध के पश्चात स्थायी आधार पर शान्ति स्थापित करने की योजनाये बनायी जाने लगी। 
उस समय यह भी प्रश्न उठा कि विभिन्न देशो में मौद्रिव सहयोग (7ञाढ89 60-0%८४॥0०॥) 
कैसे स्थापित किया जाय | इसी विषय के सदर्भ में बुछ लोगो द्वारा स्वर्णमान को पुन स्थापित 
करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था । परस्तु युद्धोत्तककाल मे इस सुझाव को कार्यरूप मे परिणत 
करना सम्भव न हो सका । इसका कारण यह था कि स्वर्णमान की पुन स्थापना के लिए कुछ 
आधारभूत शर्तों को पूरा करना आवश्यक था। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं की जाती तब तक 
स्वर्णमान की कोई सम्भावना नहीं हो सकती थी। स्वर्णमान की पुन स्थापना की आवश्यक शर्तें 
निम्नलिखित है 

() स्वर्णमान को बहुत-से देशों द्वारा अपनाया ज़ाय--स्वर्णेमान तभी सफलतापूर्वक कार्ये 
कर सकता है जब इसे वहुत-से देशो (विशेषकर बड़े-बड़े देशो) द्वारा एक साथ अपनाया जाय। 
जैसा बिदित है, स्वर्णमान अन्तरराष्ट्रीय विनिमय माध्यम तथा मूल्य मापन के रूप मे बहुत ही 
उपयोगी कार्य कर सकता है । अत इसे एक साथ बहुत-से देशो द्वारा अपनाया जाना चाहिए। 


(2) विभिन्न देशों के स्वर्ण प्रारक्षण पर्याप्त होने चाहिए तथा सोने का अन्तरराष्ट्रोय 


वितरण अधिक मान होना चाहिए--स्वर्णमान की पुन स्थापना के लिए यहू भी आवश्यक हद 
कि विभिन्न देशो के पास सोने के पर्योप्त प्रारक्षण होने चाहिए, क्योंकि सोने की पर्याप्त पू्ति के 
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बिना कोई भी देश स्वर्णमान को नही अपना सकता | जिस देश के पास स्वर्ण का अभाव रहता 
है वह स्वर्णमाण के अन्दर्गंत अपने अन्तरराष्ट्रीय भुगतान नहीं कर सकता। अत स्वर्णमान के 
लिए यह भी जावश्यक है कि विश्व के विभिन्न देशो के बीच सोने का अधिक समान तथा न्यायपूर्ण 
बितरण हो । 


(3) स्वर्णमान के नियमों का पालन किया जाय--जैसा हम देख चुके के स्वर्णमान वे' 
पतन का मुख्य कारण यह था कि विभिन्न देशो ने ईमानदारी से स्वर्णमान के नियमों का पालने 
नही किया था । अतएव अब इसकी पुन स्थापना के लिए यह नितान्त आवश्यब है कि विशिन्न 
देशो द्वारा इसके नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाय। स्वर्ण थे आयात-निर्यात पर कोई 
प्रतिबन्ध न लगाया जाय तथा डिभिन देशो के स्वर्ण प्रारक्षणों मे होने चाले परिवर्तनों के अनुसार 
उनकी सुद्रा-पू्तियों मे भी परिवर्तन क्ये ज्ययें, अर्थात्‌ स्वर्ण के आयात-विर्यात का देश की 
आन्तरिक कीमतो पर पूर्ण प्रभाव पडने दिया जाय । इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न देशो 
की आस्तरिक अर्थे>यवस्था लोचपूर्ण हो । यु 

(4) विदेशी ब्यापार को स्वतस्त्रता--स्वर्णमान की पुम स्थापना के लिए यह भी आवश्यक 
है कि विभिन्न देशों द्वारा मुक्त व्यापार (फ०८ धक्षपंट) फी नीति अपनायी जाय और देशों के 
आयातो तथा निर्यातो पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाय । सुक्त व्यापार नीति के 
अन्तर्गत ही स्वर्ण का निर्बाध आयात-निर्यात सम्भव हो सकता है और जेसा पहले कहा गया है, 
स्वरणणात के सफ्ल सचालन के लिए स्वर्ण का निर्वाध आपाय-निर्यात एक आवश्यक शर्त है । 

(5) अच्तरराष्ट्रीय ऋणो को सान्ना कम की जाय--स्वर्णणान के सफल सचालन के लिए 
अत्तरराष्ट्रीय ऋणो की मात्रा मे भो कमी होनी चाहिए, अर्थात्‌ एक देश का दूसरे देश पर ऋण 
का वोन्न अधिक नही होना चाहिए । यदि क्सी देश पर अत्यधिक विदेशी ऋण है, तो उस देश 
के निर्यातो का बहुत यडा अश विदेशी ऋणों के भुगतान में ही खप जायगा और उस देश को 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से वस्तुएं प्राप्त करन! कठिन हो जायगा। ऐसी 
परिष्थिति मे उस देश को आयानित वस्तुओ के बदले मे सोता बाहर भेजना पड़ेगा जिसके परि- 
णामस्वरूप उस देण की स्थण-पूति कम हो जायगी और अम्तत उसमे स्वर्णमान को त्यागना 
पड़ेगा । 

(6) राजनोतिक रिथिरता--स्वणशान को पुन स्थापना की एक आवश्यक शर्ते यह भी है 
कि विभिन्न देशो मे पूर्णरूप से राजनीतिक स्थिरता बनो रहे। इसका कारण यह है कि राज- 
नोतिक अशान्ति के कारण साधारण जनता में भविष्य के बारे मे अभिश्चितता तथा भम का 
बातावरण उत्पन्न हो जाता है और लोगो में धन सचय की प्रवृत्ति कार्मशील हो उख्सी है । विदेशी 
पूंजी का आयात कम हो जाता है । देश के स्वर्ण प्रारक्षणों पर बोझ बढ जाता है और अन्त मे 

विवण होकर सरकार को स्वर मान का परित्याग करना पडता है । 

(7) आन्तरिक मुद्रा-प्रणाली मे लोचकता--स्वर्गमाद वे सफल सचालन के लिए यह भी 
आवश्यक है कि विभिन्न देशो की आन्तरिक मुद्रा-प्रणालियों मे लोचकता का अश विद्यमान हो। 
इसका कारण यह है कि यदि मुद्रा-प्रणाली भें बेलोचक्ता अथवा कठोरता पायी जाती है, तो 
अन्तरराष्ट्रीप परिस्थितियों मे होने वाले परिद्रतंनो के अनुसार वह अपने आपको ढालवे में असमर्थ 
रहेगी और अल्तत स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ेगा। 

(8) विभिन्न दक्षो के नोच सोद्िक सहथोग होना चाहिए--स्वर्णमान स्वचालित तभी 
रह सकता है जब इस मान को अपनाने वाले विभिन्न देशो मे पूर्णरूप से मौद्रिक सहयोग हो। इसका 
कारण यह है कि अन्तरराष्ट्रीय मोद़िक सहयोग के बिना स्वणंमान को स्वयचालकेता समाप्त हो 
जाती है और अन्तत इसका परित्याग करना पडता है। 

अव प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या आधुनिक ससार मे उपर्युक्त शर्तें पूरी की जा सकती 
है ? जेंसा हम देख चुके हैं, इस रामय विश्व के सभी देशों मे आर्थिक रणद्रोयबाद (80070छा० 
2330079)/&700) का वोलबाला है । सभी देश अपने सकुचित स्वार्थों यो ही चिपटे हुए हैं और 
निकट भविष्य में ऐसो कोई स्रस्भावना दिखायी नही देती कि ये देश किशी प्रकार की उदार नीति 
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वा अनुकरण वर सगे + भ्रा० क्रउयर (07०) ने सत्य ही कहा है कि आज की स्वार्थी 
वाणिज्यिक प्रणाली के युग मे कोई भी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली सफल नहीं हो सकती। डॉ० 
केन्ज (> ॥6०/0४७) तथा प्रो० कैसैल (शिर्ण, (७5४५॥) ऊंसे विद्वान अशास्त्रियों के भत्ता 
नुसार सोने के मूल्य मे अस्थिरता के कारण भविष्य मे स्वर्णमान की पुन स्थापता की बहुत कम 
सम्भावना दिखायी देती है । इसी कारण उन्होने स्वर्भभान के स्थान पर प्रबन्धित कागजी मुद्रा 
प्रणाली (](8038९० ?8ए९ (७हाधाए५ 5५827), का ही समर्थन क्या था। इसके अतिरिक्त, 
जैसा हम पहले कह चुके हैं, विश्व मे इस समय स्वर्ण का वितरण अत्यन्त असमान तथा अन्याय- 
पूर्ण है। अकेले अमरीका के पास ही विश्व के कुल सोने के स्टॉक का तीन-चौथाई भाग केन्द्रित 
है। ऐसी परिस्थिति में स्वर्णमान का विभिन्न देशो द्वारा अपनाया जाना असम्भव- सा प्रतीत होता 
है । इसके अलावा, इस समय ऐसी कोई सम्भावना नहीं दिखायी देठी है कि विश्व के विभिन्न 
देश अपनी वर्तमान सकुचित सरक्षणात्मक नीतियो को छोडकर मुक्त व्यापार की नीति अपनाने के 
लिए तैयार हो जायेंगे । अत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि स्वर्णमान को पुराने, परम्परागत 
रूप में पुन स्थापित करना सम्भष नही है ! 


स्वर्णमान और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष 
(6०6 $छा6ठभ्त शाएं व्ाधाक्षाणानं ]/०7९४५ ॥७॥१) 


दूसरे विश्व युद्ध के दोरान लगभग सभी देशो ने बडे पैमान पर अविनिमेय कागजी मुद्रा 
का निर्गंमगन किया था। इस प्रकार लगभग रुभी देशो मे प्र॒र्वा धत बागजी मुद्रश्मान अपनाया गया 
था। परन्तु प्रवीधत कागजी मुद्रामान भे दो बडे दाप पाये गय थे । प्रथम, इस मान के अल्तर्गत मुद्रा 
के अत्यधिक मात्रा मे जारी किये जाने की सर्देव सम्भावना रहती थी। इस कारण इस मानम 
जनता का विश्वास अधिक नही था । दूसरे इस मान के अन्तर्गत विभिन्न देशो को अन्तरराष्ट्रीय 
भुगतान करने मे कठिनाई होती थी | इसका कारण यह था बि कोई भी देश किसी दूसरे देश 
की कागजी मुद्रा को भुगतान के रूप मे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता था। भ्रवन्धित 
कागजी मुद्रामान की उपर्युक्त कठिनाइयों पर विचार करने के लिए सन ॥944 में अमरीका मे 
ब्रेटन बुड्स (8०((0॥ १/०००५) नामक स्थान पर एक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन बुलाया गया-। 
इस सम्मेलन ने एक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा सहयोग की शोजना तैयार की जिस बाद भे चट्॒कर बहुत 
से देशों ने स्वीकार कर लिया था। इस योजना के अन्तगत दो अन्‍्तरराष्ट्रीय सस्थाओ की स्थापना 
की गयी थी । भ्रथम अतरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (0ह740008] 'शैणालंआ+ टिएया0) । द्वितीय 
अन्तरराष्ट्रीय पुनिर्माण तथा विकास बैंक [वाशक्ाक्षाणाबव क्ैशाए लि 0९ए९०ूताशा। शा 
छ६००७४४००४०॥) । इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे--क्दिशी” विनिमय दरों मे स्थिरता 
स्थापना करना, अन्तरराष्ट्रीय कीमतो में स्थायित्व लाना तथा पिछड़े हुए एवं अत्प विकसित देश 
के आर्थिक विकारा भे सहायता देना ॥ इस योजना के अन्तगत स्वण्माय के सभी लाभ प्राप्त किये 
जा सकते हैं। परन्तु स्वणमान के दोषों को अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग द्वारा दूर किया जा 
सकता है। प्रत्येक देश एक स्वतन्त्र मौद्विक नीति अपना सक्‍ता हैं। इस योजना के अन्तगत 
साने को भी अधिक महत्व नही दिया गया है। प्रत्येक देश की आन्तरिक मुद्रा कागजी नोटों तथा 
हल्की व निक्ृष्ट धातुओ के बने हुए प्रतीक सिक्‍को की होती है। विभिन्न देश अपने अन्तरराप्ट्रीय 
20933; 522 मुद्रा कोष के द्वारा करते हैं। स्पष्ट है, इस योजना के अन्तर्गत पुराने, 

'बणम-न वी स्थापना तो नहीं हो सकी, परन्तु स्वर्ण को अन्तरराष्ट्रीय कीमत स्तर 
तथा विदेशी विनिमय-दरों का आधार अवश्य बना दिया गया है। इस योजना के अन्‍्तगत प्रत्येक 
सदस्य-देश आवश्यकतानुसार अपनी मुद्रा की बिदेशी विनिमय-दर में कोष की अनुमति शे परि- 
अरतंन कर सकता है। इस नयी व्यवस्था मे स्वर्ण का स्थान निम्न प्रकार है 


(॥) प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपने डोटे का 25 प्रतिशत या अपने सोने के स्टॉक का 
0 प्रतिशत सोने के रूप मे अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष मे जमा करना होता है । 

(2) जैसा पहले कहा गया है, प्रत्येक संदस्य-राष्ट्र को अपनी मुद्रा की इकाई का सुल्य 
सोने की एक निश्चित मात्रा के बरावर घोषित करना पडता है, और इसी घोषित मूल्य के आधार 
पर ही उस देश की मुद्रा की विनिमय-दर निर्धारित की जाती है। 
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(3) जब अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोब के पास किसी दुर्लेभ मुद्रा (कप (णाष्णण्ट) का 
अभाव हो जाता है, तब कोष इस मुद्रा को सोने के बदले में खरीद सकता है। 


रजतमान 
($0₹2 54709) 


रजतमान चीन तथा भारत में काफी लागबे समय तक प्रचलित रहा है। 39वी शताब्दी 
से कुछ अन्य देशों ने भी इसे अपनाया था। भारत ने सन्‌ 893 और चीन ने सन्‌ 935 से इस 
मात का परित्याग कर दिया था। 


इस मान के अन्तर्गत देश मे चाँदी के सिक्‍को का प्रचलन होता है ये सिक्के एफ निश्चित 
बजन तथा शुद्धता (ग्रा०0४७४) के होते हैं। सिकको की ढलाई खुली सिक्का ढलाई प्रणाली के 
आधार पर होती है और ये सिक्के असीमसित विधिग्राह्म होते हैं। इस मान के अधीन चाँदी के 
आगात-निर्यात पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रतिवन्‍्ध नहीं लगाया जाता । 


भारत मे यहे प्रणाली सन्‌ 835 से 893 तक प्रचलित रही थी। इस अवधि भे रुपया 
भारत का प्रमुख सिक्का था। इसका टकण खुली सिक्का ढलाई के आघार पर होता था। इसका 
वजन 80 ग्रेन और इसकी शुद्धता ३ह थी। जनता को यह अधिकार था कि वह चाँदी को 
टकस्ताल मे ले जाकर उसके सिबके ढलवा ले ॥ इसी प्रवार जनता को यह भी स्वतन्त्रता थी कि 
वह रुपयो को गलाकर घातु विक्राल ले | सत 874 तक यह प्रणाली भारत मे सुचारु ढग से 
कार्य करती रही | परन्तु सन्‌ 874 के लगभग विश्व में चांदी की कौमतें ग्रिरनी शुरू हो गयी। 
इसके दो प्रमुख कारण थे--प्रथम, मेक्सिको (॥४८५।८००) में चाँदी की नयो खानो की खोज की 
गयी थी जिसके परिणामस्वरूप विश्व में चाँदी की पूर्ति बदन बड़ गयी थी । इूसरे, इसी अवधि में 
कुछ देशो ने रजतमान को छोडकर स्वर्णभात को अपना था जिसके परिणामस्वरूप चाँदी की 
माँग यहले की अपेक्षा कम हो गयी थी। इसके साथ ही साथ इन देशो; में चाँदी के सिक्कों को गला 
कर चाँदी की पूर्ति मे वृद्धि की गयी थी। चाँदी के मूल्य में निरन्तर कमी होते रहने के फ्लस्वरूप 
भारत सरकार के लिए चाँदी की डी सिक्का ढलाई को बनाये रखना दिन-प्रतिदिन कठिन होता 
चल्ला गया | इसका कारण यह था कि जनता बाजार मे से सस्ती चाँदी खरीदकर उसके बदले 
टकसाल मे से सिक्के ले लिया करती थी। परिणामत भारत मे मुद्रा की मात्रा मे तीज्र वृद्धि होते 
लगी। वसस्‍्तुओ की कीमतें बढ गयी । देश की अर्थ व्यवस्था पर कोमतो की इस वृद्धि के गम्भीर 
परिणाप्र हुए थे। प्रथम, भारत का अदायगी शेष (एथ४70४ ० 74)760(5) प्रतिकूल हो गया, 
क्योकि कौमतो की वृद्धि के कारण आयात बढ गये परन्तु तिर्यातों मे काफी कमी हो ग़धी थी । 
दूसरे, भारत सरकार के गृह-ब्ययो (॥07० ०ााष्ट:७) के भार ये भी वृद्धि हो गयी जिसके फल 
स्थरूप भारत सरकार के जिए अपने बजट को सन्तुलित बनाये रखना कठिन हो गया भारत सरै- 
कार ने अपनी आय को बढाने के लिए अधिक कर लगाने की व्यवस्था की । परन्तु इसके बावजूद 
सरकार का बजट सस्तुलित न हो सका। सन्‌ 893 में हशंल कमेटी _(#८७5जाली 0०्रागर/०८) 
के सुझाज पर भारत सरकार ने चाँदी की खुली ढलाई बन्द कर दी। इस धकार सन्‌ 893 मे 
भारत मे रजतमान रामाप्त हो गया और इसके स्थान पर स्वर्ण विनिमय मान को अपनाया 
गया था। 


रजतमान तथा स्वर्णमान के नियमों तथा कार्य-प्रणालियो म्रे कोई विशेष अन्तर नही होता, 
परन्तु रजतमान मे मुद्रा की आल्तरिक तथा बाह्य कीमतों में प्राय अस्थिरता रहतीःहै। इसका 
कारण यह है कि.स्वर्ण की अपेक्षा चाँदी के मूल्य मे अधिक उतार-चढाव होने रहते हैं । 


परीक्षा-प्रश्व तया उनके संक्षिप्त संकेत 
]. स्वर्णमान को मुहूय विशेषताएं क्या-क्या हैं ? 
अचथया 

स्वृर्णभान की मुख्य विशेषताओं को विवेचना क्रोजिए ओर उसके गुण-दोच बताइए । 


(आगरा, 970) 
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[सकेत--प्रथम भाग में, स्वर्णेभान, की परिभाषा देते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं की विवे- 
चना कीजिए। दूसरे भाग मे, स्वर्णमान के गुणों तथा दोषो की व्याब्या कीजिए ।] 

2. स्वर्णमान तथा स्वर्ण धातुमान में क्या अन्तर है। स्वर्ण दिनिमय मान के गुणो और दोषों 
पर प्रकाश डालिए। (आगरा, बी, कॉम०, 964) 
[सकेत--प्रथम भाग मे, स्वर्ण मुद्रामान तथा स्व मात्रा (धातु) मान की परिभाषाएँ देते 
हुए इन दोनो का अन्तर विस्तारपूर्वक स्पध्ट कीजिए। दूसरे भाग मे, स्वर्ण विनिमय मान 
बी विशेषताएँ सक्षेप में देते हुए इसके गुणों व दोषो की व्याख्या कीजिए ।] 

3. स्वर्ण मुद्रामान के प्रयोग का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । उसकी विफलता तथा पतन 
के क्या कारण थे । (आगरा, बी० कॉम, 959, राजस्थान, बी० कॉम, 958) 
[सकेत प्रथम भाग में, अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान की परिभाषाडेके-डुए इसके मुख्य ग्रुणो व 
दोधो की विवेचना कीजिए । दूसरे भाग मे, स्वर्णमान के पतन वे मुख्य कारणों पर प्रकाश 
डालिए ।] 

4. स्वर्णमान के सचालन से किन-किन नियमों फा पालन करना आवश्यक है ? यह बताइए 
कि इन नियमों का पालन न करने से किस प्रकार सन्‌ ।93। मे स्वर्णमान टूट गया था ? 

(विक्रम, 960) 
अथवा 
सक्षिप्त टिप्पणो लिखिए : 
“'स्वर्णणान खेल” के नियम 
[सकेत--प्रथम भाग मे, स्वंमान के सफल संचालन के लिए आवश्यक तीन नियमों का 
विवेचन कीजिए, अर्थात्‌ प्रयम्, मुक्त व्यापार की नीति अपनायी जाय, दूसरे, स्वर्ण का 
आयात निर्यात स्व॒तन्त्र हाना चाहिए, और तीसरे दश की अथ व्यवस्था लोचपूर्ण होनी 
चाहिए | दूसरे भाग मे, यह वताइय कि सन 93] से पूब क्सि तरह विभिन्न देशों द्वारा 
इन तीनों का उल्लघन किया गया था |) 
5. स्वर्णमान के कार्यों पर प्रकाश ड्ालिए । क्या प्रवन्धित पत्र चलनमान इससे अच्छा है ? 
कारण दीजिए । क्‍या स्वर्णमान पुन स्थापित किया जा सकता है ? 
(बिहार, 958, राजस्थान, 958) 

[सकेत--प्रधथम भाग मे स्वर्णमान की परिभाषा देस हुए इसके मुख्य दो कार्यों पर प्रकाश 
डालिए । दूसर भाग म, यह वताइय लि क्रिस प्रकार प्रवन्बित पत्र चलनमान स्वणमान की 
तुलन। में अच्छा होता है। सक्षेप म यह बताइए कि प्रवन्धित पत्र चलनमान लोचपूर्ण होता 
है और इसमे बहुमूल्य धातुओ की बचत हाती है। तीसर भाग में, यह बताइये कि स्वणमान 
को पुन स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि आज की दुनिया म॑ स्वर्णमान की आवष्यक 
शर्तों को पूरा करना कठिन है।] 

स्वर्ण गान के त्याथ देने के फारणो का वर्णन कोजिए । इसे पुनः स्थापित फरना कहाँ तक 

सम्सब एवं घाछतोय है ? (पटना बी० कॉम० १96) 

[सकेत--अथम भाग मे स्वर्णमान के पतन के मुख्य कारणो का वर्णत कीजिए । दूसर भाण 

में, यह बताइए कि स्वणमान की पुन स्थापना वाछनीय तो है परन्तु सम्भव नहीं क्याकि 

आधुनिक युग मे इसकी आवश्यक शर्तों को पूरा करना कठिन है ।) 

7. निम्न में अन्तर स्पष्ट कोजिए: 

(अ) स्वर्ण चलनमान और स्वर्ण पाटमान, 
(ब) गोल्ड एक्सचेन्ज स्टेण्ड डे और डॉलर एक्सचेन्ज स्टेण्डर्ड । 
(आगरा 966 972) 


[सकेत--(अ) स्वर्ण चलनमाच (स्वर्ण मुद्रा मान) तथा स्वर्ण पाट्मान (स्वर्ण घातुमान) के 
अन्तर के लिए प्रएन 2 के उत्तर को देखिए । 


0, 
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(ब) गोल्ड एयसचेन्ज रठेण्डड [स्वर्ण विनिमय मान) के अन्तर्गत आन्तरिक मुद्रा 
तो कागजी नोटों एवं प्रतीक सिक्कों को होती है लेकिन विदेशी भुगतानों के लिए पह 
मुद्रा एक ऐसी मुद्रा मे परिवर्तगीय होती है जो स्वर्ण पर भ्रत्यक्षत आधारित होती है, 
अर्थात्‌ स्वर्ण मे बदली जा सकती है। इसके विपरीत, डॉलर एक्सचेन्ज भान (डॉलर 
विनिमय मान) के अधीन आस्तरिक सुद्रा विदेशी भुगतानो के लिए डॉलरों में परिवर्तनशील 
होती है ।] 
स्वर्णमान के कार्य-यन्त्रण का वर्णन फोजिए ॥ क्‍या अन्‍्तरराष्ट्रीय मुद्रानक्रोष को स्थापना 
स्वर्णमान का पुनः लौटना है * 

[संकेत--प्रथम भाग मे, स्वर्णमान के कार्ये-यन्त्रण से सम्बन्धित तीन नियमों क्वी विस्तृत 
श्याब्या कीजिए । (देखिए, प्रश्न 4) | दूसरे भाग के लिए, “स्वर्णभान और अन्तर्राष्ट्रीय 
शुद्रा-कोप” नामक उपविभाग उपर्युक्त अध्याय मे देखिए || 

*स्वर्णमान वह युक्ति है ज्ित्के द्वारा विनिमय दरो की स्थिरता को कायम रण़ा जाता है ।” 
(क्राऊपर) इस कथन की आलोचनात्मक विदेचना कोजिए । (आगरा, 974) 
[संकेत--यहां पर आप बिस्दृत रूप से स्पष्ट कीजिए कि स्वण्ंमान के अन्तगंत स्वर्ण के 
आयात-निर्यात द्वारा किस प्रकार दो देशो के दीच विनिमय-दरो को स्थिर बनाये रखा जा 
सकता है। देखिये उपर्युक्त अध्याय | लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है जब स्वर्णमान के 
मूलभूत नियमों का पालत किया जाम ।] 

“रबर्णमान ईर्ष्पातु देव है । बहु उस परिस्थिति में कार्य फरता है जब उसकी तन-भत से 
सेबा को जाय । (क्राऊथ र) इस फथन की जियेचना फोजिए । (जागरा, पू० 975) 
[संफेत--प्रथम भाग मे, स्वर्णमान की परिभाषा एवं विशेषताओं का सक्षिप्त विवरण देते 
हू यह बताइये कि यह मान तभी सफलतापूर्वक कार्य करता है जब इसके तीन नियप्रा का 
पक न किया जाये । उक्त तीन नियमों की जानकारी के लिये उपर्युक्त अध्याय 

॥ 
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कामजो मुद्रामान अथवा प्रवन्धित मुद्रमान 
(799९ 0ए/शा०ए 5ए््ातव्वात ठा शिक्षा59०4 एप्राशा०ए 9(8॥0॥74) 





कागजी मुद्रामान को कुछ अर्यशास्त्रियो ने प्रवन्धित मुद्रामान भी फहा है। इस प्रणाली 
के अन्तर्गत कागजी मुद्रा ही देश की मुख्य मुद्रा होती है। इसीलिए यह अपरिभित विधिग्राह्म 
होती है। परन्तु छोटी-छोटी रकमो के भुगतान के लिए हल्की व॑_निकषष्ट घातुओ के सिक्कों का 
प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कागजी मुद्रा का मूल्य न तो सोने, न चाँदी और न ही अन्य 
किसी धातु मे निर्धारित किया जाता है ! कागजी मुद्रा किसी मृल्यवातर घातु में भी परिवतेनशील 
नही होती । इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा-नियस्त्रक: (0000ण७/ ० 007१०) : मुद्रा की पूर्ति 
को नियमित (7६४०)४॥४) करता है ओर इस प्रकार मुद्रा के मूल्य को नियन्त्रित करने का प्रयत्न 
करता है। स्मरण रहे, यह प्रणाली स्वर्णमान की भाँति स्ववचालित (8/0०7/80८) नही होती, 
बल्कि इसे चालू रखने के लिए मुद्रा-नियन्त्रक (सरकार) के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। 
देश के आम्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखने के लिए मुद्रा-नियन्त्रक रा की बढती 
अथवा घटती हुई माँग के अनुसार उसकी पूति में परिवर्तन करता रहता है। स्पष्ट है कि कागजी 
मुद्रामान के अधीन कागजी मुद्रा के पीछे किसी भी प्रकार के धात्विक कोष (7८8॥॥० टर 
महीं रखे जाते । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (! )/ 7 ) की स्थापना से पूर्व ये देश विदेशी 
को चुकाने के लिए स्वर्ण प्रारक्षणों की व्यवस्था किया करते थे। परन्तु अन्तरराष्ट्रीय मुद्रानकोष 


की स्थापना के बाद कागजी मुद्रा-प्रणाली वाले देशो ने विदेशी भुगतानो को चुकाने के लिए स्वर्ण 
प्रारक्षण रखना बन्द कर दिया है । 


सन्‌ 93। के स्वर्णमान के सामान्य परित्याय (थ्ाध्घ॥ष ४४870०0770॥) के उपरान्त 
विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशो दे कांगजी मुद्रामान को ही अपनाया था। वास्तव मे, वर्तमान 
युग कागजी सुद्रामान का ही युग है। पहले कयगजी मुद्रामान को केवल सकट के समय ही अपनाया 
जाता था, परन्तु अब साधारण परिस्थितियों मे भी इस मान को अपनाया जाता है। इस भ्रकार 
कागजी मुद्रामान आज एक महत्त्वपूर्ण मुद्रा प्रणाली बन गयी है । 

फकागजी मुदामान की विशेषताएँ--इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं 

(!) कागजों मुद्रा देश को प्रमुख मुद्रा होती है--कागजी मुद्रा देश की भ्रभुख मुद्रा होते 
के नाते अपरिमित विधिग्राह्म होती है। परन्तु छोटी-छोटी राशियों के भुगतान के लिए हल्की 
पट घातुओ के सिक्‍को का प्रयोग किया जाता है, किन्तु ये सिक्‍्क्रे परिमित विधिप्राह्म 

हैं। 

(2) कागज मुद्रा का सूल्य स्वतन्त्र रूप से निश्चित होता है--इस भ्रणालों के अन्तर्गत, 
कग़जी मुद्रा विधान के अनुसार क्सी भी मूल्यवान घातु में परिवर्ततीय नहीं होती ॥ अत इसके 
निर्गमन के पीछे स्वर्ण तथा चाँदी के कोषो का रखना आवश्यक नही होता । 

(3) इस श्रणालोी मे मुद्दा का प्रबन्ध अबवा नियमन सरफार या झुठहा अधिकरण द्वारा 
होता है- मुद्रा का नियमन अथवा प्रबन्ध करते समय सरकार का उद्देश्य यह हीता है कि आन्चरिक 
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कीमत-स्तर में यथासम्भव स्थिरना बर्ब/ रहे । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार मुद्रा की पूर्ति 
में आवश्यक परिवर्तन करती रहती है। मुद्रा की पूति को उसकी माँग के बराबर रखकर फीमत- 
स्तर में स्थिरता स्थापित की जाती है। है 

(4) इस प्रणाली में विदेशों ऋणों के भुगताद के लिए स्वर्ण प्रारक्षणो को आवश्यकता 
पड़तो है. चूंकि विदेशी लोग देश की मुद्रा को प्राय स्वीकार तहीं करते, इसलिए कागजी मुद्रा- 
मान वाले देश को विदेशी ऋणो के भुगतान के लिए अवश्य ही कुछ स्वर्ण कोष में रखना पड़ता 
है। परन्तु अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-ोष को स्थापना के पश्चात अब कागजी मुद्रामान वाले देश को 
अन्तरराष्ट्रीय ऋणो के भुगतान के लिए कोष मे स्वर्ण रखने की आवश्यकता नही है । 

कागजी सुद्रामान के गुण--इसके ग्रुण निम्नलिखित है 

() आल्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता--इस प्रणाली के अन्त्गंत, सरकार अथवा वेन्द्रीय 
बेक देश को आवश्यकतानुसार मुद्रा की पूर्ति मे परिवर्तन करके आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता 
स्थापित कर सकतो है, उदाहरणार्थं, यदि व्यापार तथा वाणिज्य के विकास के कारण देश में 
मुद्रा की माँग बढ जाती है तो बिना अपने पास स्वर्ण-कोप रखे सरकार मुद्रा की पूर्ति को बढा 
सकती है। इस प्रकार भुद्रा की माँग तथा पूर्ति मे सन्‍्तुलन बताकर आन्तरिक कीोमत-स्तर मे 
स्थिरता रथापित की जा सकती है । 

(2) भुद्रा-प्रणाली के प्रबन्ध की स्वतन्दता चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत देश की मुद्रा 
किसी धातु एर निर्भर नहीं करती, इसलिए सरकार मुद्रा-प्रणाली के प्रबन्ध मे स्वतन्त्र रहती है 
और अपने देश की आवश्यकताओ के अनुसार अपनी मुद्रा का प्रबन्ध करती है । 

(3) देश से उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग सम्भव हो सकता है जैसा पहले कहा 
जा चुका है, श्रीमती जॉन रोबिन्सन (१४7६ 30शा एे०७४५$०॥) के अनुसार स्वर्णमात का झुकाव 
प्राय मुद्रा संकुचन (०७॥7९३०७ ०००ए००॥०४) की ओर होता है, जिसके परिणामस्दर्प देश में 
बेरोजगारी फल जाती है और उत्तादन के साधनों का पूर्ण उपयोग भही हो पाता। परन्तु कागजी 
भुद्राभान के अन्तगेत प्रत्येक देश अपनी मुद्रा-स्फीति का निर्धारण इस ढय से करता है कि देश में 
उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण उपयोग सम्भव हो सके और ऐसा करने के लिए शारकार के 
रामने किसी प्रकार की बाधाएँ नहीं होती। जेसा ऊपर कहा गया है---कागजी मुद्रामान के 
अन्तर्गत प्रत्येक देश की सरकार अपनी मुद्रा-नीत का निर्धारण करने मे स्वतन्त्र होती है। इस 
प्रकार कागजी मुद्रामान देश के आथिक बिकास की गति को तीद्ष करने का उत्तम साधन भावा 
जा सनता है। 

(4) भुद्वा-प्रणाली मे लोच--चूंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत देश की सरकार आवश्यकता- 
नुसार सुद्रा की सात्रा मे घट-बढ कर सकती है, इसलिए इस मान मे लोचकता का अश विद्यमान 
रहता है | यह लोचकता अन्य प्रणालियों भे इस मानना तक नही पायी जाती । 

(5) देश को आन्तरिक अ्॑ं-्य्यवस्था को बाहरी अस्थिरता के प्रभाव से बचाया जा 
शरता है. इस प्रणाली का एक युण यह भी है कि इसके अत्तगेत देश की अर्थ-व्यवस्था अन्य देशो 
की आर्थिक अस्थिरता के बुरे प्रभावो नम रखी जा सकती है। जैसा हम देख चुके हैं. स्वणेंमान 
में यह ग्रुण प्राय नही पाया जाता । / श्न्तगंत, शक देश की मन्‍्दी शीध् ही दूसरे देशो मे 
फैल जाती है, परन्तु कागजी मुद्रामान के अन्तगेंत ऐसा नही हो सकता । 

कांगजी सुद्रामान के दोष इसके दोष निम्नलिखित हैं ध 

(]) भुद्रा स्फीति का भ्रय--कागजी मुद्रामान का सबसे बडा दोष यह है कि इसमे मुद्रा- 
स्फीति का भय सदा बना रहता है। इसका कारण यह है कि देश की मुद्रा किसी धातु से सम्बन्धित 
नही होती । अत मुद्रा की पूर्ति मे यृृद्धि करना आसान होता है । सरकार बिता धात्विक कोष रखे 

मुद्रा की पूर्ति मे वृद्धि कर सकती है। आधिक सकट अथवा युद्ध के समय सरकार प्राय अत्यधिक 
मात्रा मे नोद छापकर अपना व्यय पूरा करने वा प्रयत्न करती है। इससे मुद्रा-स्फीति की दशा 
उत्पन्न हो जाती है और देश की अर्थ-ब्यवस्था मे ग्रम्भीर परिणाम हृष्टिगोचर होने लगते है। कुछ 
वर्गों को आधिक हानि उठानो पडती है ओर अन्तत उनका मुद्रा-प्रणाली मे से विश्वास उठ जाता 
है। धाठुमान मे चाहे कितने हो दोष क्‍यों न हो परन्तु कम से कम उसमे मुद्रा-स्फीति का दोष 
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नही है। इसबा कारण यह है कि धातुमान मे बिना आवश्यक धातु कोष मे रखे मुद्रा की पूर्ति मे 
वृद्धि नही की जा सकती । 


(2) आन्तरिक कौमतो में अस्थिरता--इस प्रणाली के अम्तगंत, देश की आन्चरिक कीमतों 
में भारी परिवतंन होते रहते है। चूंकि कागजी मुद्रा का यथार्थ मूल्य (0008० ४४००) कुछ 
भी नहीं होता, इसलिए उसके मूल्य को गिरावट की भी कोई अन्तिम सीमा नहीं होती, अर्थात्‌ 
कांगजी मुद्रा का मुल्य कुछ विशेष परिस्थितियों मे शून्य तक के बराबर हो सकता है। परन्तु धातु- 
मान के अन्तर्गत, मुद्रा का मूल्य शुन्य नही हो सकता, क्योकि धातु-सिक्‍्को का मूल्य उनके यथार्थ 
मूल्य से नीचे नही गिर सकता । अतएवं कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत आन्तरिक कौमते किसी भी 
सीमा तक वढ़ सकती है, अथवा मुद्रा का मूल्य किसी भी सीमा तक नीचे गिर सकता है। 

(3) विदेशी बिनिमय-दरों मे अस्थिरता--चूंकि कांगजी मुद्रामान के अन्‍्तर्गत, देशी मुद्रा 
का धातु के साथ कोई सम्बन्ध नही होता, इसलिए इसकी विदेशी विनिमय-दर मे भारी उत्तार- 
चढाव हो सकते है, किन्तु स्वर्णमान के अन्तर्गत ऐसा नहीं ही सकता। स्वर्णमान के प्रत्येक देश की 
मुद्रा स्वर्ण से सम्बन्धित होती है । चूंकि स्वर्ण की कीमत में अधिक परिवतंन नही होते, इसलिए 
स्वर्णमान के अन्तर्गत विभिन्न देशों की मुद्राओ के वीच विनिमय-दरें भी प्राय स्थिर ही रहती हैं । 
परन्तु जैसा कहा गया है _ कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय-दरो में बहुत अधिक 
माना से परिवतेन हो सकते है । परिणामत इस मान के अन्तगंत्‌, विंदेशी व्यापार में वई प्रकार की 

बाधाएँ उपस्थित होती रहती हैं। कागजी मुद्रामान के इस दोष की दूर करने के लिए ही आजकल 
लगभग सभी दिशों मे विनिमय-नियन्त्रण (०४०)आा8० ००॥०) नीति का आश्रय लिया जाता है। 
(4) एक देश की आधिक दशा का दूसरे देशो पर प्रभाव - जिस प्रकार स्वर्णमात के 
अधीन एक देश की आथिक दशा का प्रभाव स्वर्णमान वाले सभी देशो पर पड़ता है, उसी श्रकार 
यदि सभी देशों मे कागजी पामान का प्रचलन है तो एक देश का आर्थिक सकट दूसरे देशों की 
अर्थं-व्यवस्था को प्रभावित किये बिना नही रह सकता । 
(5) स्वयंचालकता का अप्नाव--स्वर्णमान बी भाँति कागजी मुद्रामान स्ववचालित नहीं 
होता, बल्कि इसकों चालू रखने के लिए सरकार को समय-समय पर हस्तक्षेप करना पडता है। 
जँसा पहले कहा जा चुका है, सब 93॥ मे स्वर्णमान के सामान्य परित्याग के उपरान्त 
लगभग सभी प्रमुख देशो ने काग़जी मुद्रामान को अपनाया था । परन्तु इस प्रणाली के अपनाये 
जाने के परिणामस्वरूप विदेशी व्यापार तथा अन्‍्तरराष्ट्रीय लेन-देन मे कई प्रकार की उलझने 
उत्पन्न हो गयी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उक्त उलझने और भी गम्भीर हो गयी थी। अतएव 
कागजी मुद्रामान की इन कठिनाइया को दूर करने के लिए सद 944 मे ब्रेंटन बुड्स [छालणा 
५५४०००७५) नाक स्थान पर एक अन्‍्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन [ग्राक्मात00०७३॥ !(ण७/४५ 
(०7 क्षा०८) आयोजित किया गया था। इस सम्मेलब ने एक योजना तैयार की, जिसके अन्तगंत 
दो अन्तरराष्ट्रीय_ सस्थाओं की स्थापता की गयी- अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप (. )४ 8) तथा 
अन्तरराप्ट्रीय पुननिर्माण तथा विकास बेक ([ 8 २. 70)। इन दोनो सस्थाओ की स्थापना के 
कारण कागजी मुद्रामान की कठिताइयाँ काफी भात्रा मे कम हो गयी है। आजकल विभिन्न देश 
अन्तरराष्ट्रीय भुगतान इन सस्थाओ के माध्यम से ही करते है। इन सस्थाओ का मुख्य उद्देश्य 
अतरराष्ट्रीय कीमत-स्तरों मे स्थिरता लाना, विदेशी विनिमय-दरो में स्थाय्रित्व स्थापित करना, 
विदेशी पूँजी के आयात-निर्यात म सहायता देना, पिछडे तथा अल्‍्प-विकसित देशा के आर्थिक विकास 
में सहयोग प्रदान करना, अच्तरराष्ट्रीय ऋणो को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न देशों के बीच 
आध्िक एव मौद्रिक सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इस प्रकार इन अन्तर- 
शप्ट्रीय सस्थाआ ने कागजी मुद्रामान के प्रमुख दोधो को बहुत कुछ समाप्त कर दिया है ' 
काणणी मुद्रा का निर्गेमन कौन करे ? 
अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कागजी भुद्रा का निर्यमन कौन करे ? आरम्भ स ही यह 
विवाद का विषय रहा है कि नोटो का निर्गमद सरकार द्वारा किया जाय अथवा बंको द्वारा। 
इसके साथ ही साथ अर्थशास्त्रियों मे इस विषय पर भी मतभेद है कि यदि बेकों को कागजी भुद्रा 
के निगेमन का अधिकार दिया जाता है तो क्या यह अधिकार देश के केखीय बेंक को मिलना 
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चाहिए अथवा एक ही साथ बहुत-से बेको को | कुछ अथंशास्त्री इस विधय पर सहमत है कि नोट- 
मिर्गेभन का एकाधिकार सरकार को दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत, कुछ अन्य अयशास्त्रियो 
का यह विचार है कि नोट-निर्गंनन का अधिकार देश के केन्द्रीय बेक को दिया जाना चाहिए। 
आज भी यह विवाद समाप्त नहीं हो सका है, हालाँकि मोट-निर्गेमन पर सरकारी नियस्तरण के 
सिद्धान्त को सभी अर्थशास्तरी स्वीकार करते है । 

सरफार हारा नोट-निर्गंभन के पक्ष मे त्कं--सरकार द्वारा नोटो के लिगमन के पक्ष मे 
निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते है * 


(१) जनता का विश्वास -चूंकि सरकार की साल अधिक ऊँची होती है, इसलिए सरकार 
द्वारा निर्गेमित नोट बेको द्वारा छापे गये नोटो की तुलना गे अधिक विश्वसनीय होते है । सरकार 
द्वारा छापे गये नोटो के पीछे सास्कार की सम्पत्ति की आड़ (००५०) होती हैं । अतएव सरकारी 
नोटों में अविश्वास व प्रश्न ही उत्पन्न नही होता । 

(2) परिवर्ततशीलता--चूँकि सरकार द्वारा छापे गये नोटों के पीछे सरकार वी समूची 
साख तथा प्रतिष्ठा होती है, इसलिए नोटो की आड मे किसी प्रकार के थधातु-कोय रखने को 
आवश्यकता तही होती, परन्तु बैको द्वारा छापे गये नोटो के बारे मे ऐसा नही कहां जा सकता । 
बैंको की साख इतनी उँची नहीं हो सकती जितनी कि सरकार की | अतएथ बैको को नोटो के 
पीछे घातु-कोप (॥7९9॥॥0 7९5८४६४) रखने पडते है, परन्तु इसके बावजूद बेक-नोटो में इतनी 
सुरक्षा ($००७॥७)) नहीं होती, जितनी कि सरकार द्वारा छापे गये नोटो मे होती है ॥ 

(3) मुद्रा-पणालो छा श्रेध्ठ प्रबन्ध-बेको की तुलना मे सरकार के पा भुद्रा-प्रणाली का 
प्रबन्ध करने की अनेक सुविधाएँ रहती है, क्योकि सरकार के सगठन-सम्बन्धी साधन बैंकों की 
अपेक्षा अधिक चुबोगय तथा क्षमतावान होते है। रारकार के पारा उच्चको्ि के विशेषज्ञ होते है जो 
समय-समय पर की मौद्रिक आवश्यकताओ का अध्ययन करते रहते हे। इसी प्रकार मुद्रा- 
प्रणाली का प्रबन्ध करने के लिए बेको की अपेक्षा सरकार के पारा अधिक विश्वसनीय जानकारी 
तथा आँकडे उपलब्ध होते है। इसके अतिरिक्त, सरकार के ह॒/थो मे कानून बनाने की शक्ति भी 
होती है । फलत देश को मुद्रा-पूत्ति तथा सास-व्यवस्था पर उचित नियन्त्रण रखने में सरकार 
अधिक सफल्ल रहती है और आवश्यकतानुग़ार मुद्रा-पूर्ति मे परिवर्तन भी कर सकती है । 

(4) बेको के फागजो सुद्रा-निर्ममत मे सरफारो हस्तक्षेप सदेव रहा है-- जैसा विदित है, 
काणणी मुद्रा के निर्गेमनन पर सरकार सेव अपना नियन्त्रण रखती है। उन देशो में भी, जहाँ 
कागजी मुद्रा का निर्गेमव निजी बेको (97४8८ ७७7८७) द्वारा किया जाता था, सरकार मुद्रा- 
नीति पर अपना नियन्‍नण रखती थी और तोट छापने के सम्बन्ध मे अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा 
ही लिया जाता था । अब प्रश्न उत्नन्न होता है कि यदि नोटो के बारे मे अन्तिम निर्णय सरकार 
को ही लेना है तो फिर सरकार इस काम को स्वय ही क्यो न करे । 

(5) अनुपयृक्त नीति के परिणाम घातक होते है--जेसा विदित है, नोट-निर्गमन सम्बन्धी 
एक अनुपयुक्त नीति को अपनाने से देश को अर्थव्यवस्था मे गम्भीर परिणाम दृष्टिगोचर होते है, 
इसीलिए यह आवश्यक है कि नोट-निर्येमन का कार्य निजी बेको के हाथो मे न छोडा जाय । निजी 
बेफ प्राय अपने स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय हितो की उपेक्षा करते है । 

बेको द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में तक -निजी बेको को नोट छापने का अधिकार सौपने 
के पक्ष मे निम्नलिखित तकक॑ दिये जाते है 

(।) भुद्ग-प्रणाली में लोच--जेसा बिदित है, सरकारी विभागों का व्यापार, वाणिज्य 
एवं उद्योग-धन्धो से कोई सीधा सम्पकं नहीं होता। परिणामत सरकार द्वारा प्रचलित मुद्रा- 
प्रणाली मे प्राय लाच का अभाव रहता है। इसके विपरीत, बैको का देश के व्यापार, वाणिज्य 
तथा उद्योग-घन्धो से सीधा सम्पर्क रहता है, जिसके परिणामस्वस्प बे देश की मौद्विक आवश्यक- 
ताओ के बारे में अधिक विश्वसनोय जानकारी प्राप्त कर सकते है और उसी के अनुसार नोटो की 
माजा में विस्तार अथवा सकुचन कर सकते है। इस प्रकार वेको द्वारा नोट छापे जाने के फल- 
स्वरूप मुद्रा-प्रणाली मे अधिक लोच आ जाती है । 


(2) बेको द्वारा कागजो धुद्ठा का निर्मेमन-कार्य सुब्यवस्थित ढंग से होता है--सरकार को 
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अपेक्षा बेक नोट-निर्गेमन का कार्य बहुत ही अच्छे एवं सुव्यवस्थित ढग से कर रुवते हैं। झँसा देखने 
में आता है, सरकारी काम मे प्राय ढील-डाल रहती है और नीति-सम्बन्धी निर्णय लेने मे बहुत 
ही विलम्द होता है। परिणामत मुद्रा की अधिक माँग होते हुए भी उसकी पूर्ति मे शीघ्रता से 
वृद्धि नही की जा सकती । 

बैंको की मौद्रिक-मीति विशुद्ध आयिफ विचारों पर आधारित होती है--जव बेक नोट 
छापने का कार्य करते हैं, तब देश की मौद्रिक नीति देश बे हिती के अनुक्ल होती है, परन्तु जब 
मोट छापने का कार्य सरकार स्वय करती है, तब देश की मौद्रिक नीति विशुद्ध आयिक विचारा 
पर नही, बल्कि राजनीतिक तथा वित्तीय आवश्यकताओं पर आधारित हो जाती है। कभो“कभी 
अपनी तात्कालिक आवश्यकताओ की पूति के लिए सरकार विशुद्ध आधिक सिद्धान्तों की बलि दे 
देती है, अर्थात्‌ उनकी अपेक्षा करती है। यह चुटि प्रजातान्त्रिक देशो मे तो विशेष रूप से पायी 
जाती है। ऐसे देशो मे सरकारें जनता के विरोध के भय के कारण बजट-सम्बन्धी घादे को करो 
द्वारा नही, अपितु नोट छापकर पूरा कर लेती है। हार्लांकि ऐसी नीति देश बी अर्थ-व्यवस्था के 
लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। इस प्रकार नोट छापने का अधिकार सरकार के हाथी 
430 मम से खाली नही, परन्तु बेक नोट छापते सभय विशुद्ध आधिक सिद्धान्तो से ही 
परे ॥ 

(4] बेक, बेकिंग के नियमों का धालत अच्छी तरह करते हैं. बेक नोट निर्गंमन सम्बन्धी 
बैकिग के नियमो का सरकार की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार से पालन करते हैं। फलत बेको 
द्वारा नोट छापे जाने के परिणामस्वरूप देश मे मुद्रा के आधिक्य का भय नही रहता । 3 7 जब 
नोट छापने का कार्य सरकार के हाथो मे सौंप दिया जाता है, तब बंकिंग के नियमों की 
की सम्भावना बढ जाती है, क्योकि सरकार इन नियमों की ओर इतना ध्यान नही देती जितना कि 
०82 हैं। स्मरण रहे कि बेक्गि नियमो की अवहेलना से देश भे गम्भीर परिणाम उत्पन्न हो 
सकते हैं । 

(5) बेकों द्वारा नोट छापने से जो लाभ होता है, उसका अधिकाश भाय लोफहित में ही 
व्यय किया जाता है--बेका द्वारा नोंट छापने से जो लाभ प्राप्त होता है, उसका अश तो 
अवश्य ही अश्धारियों (४४४९४०)०८:४$) में बाँद दिया जाता है, परन्तु उसका अधिकाश भाग 
सरकार द्वारा ले लिया जाता है जिसे सरकार सार्वजनिक हित मे व्यय करती है। 

उपयुक्त सभी तकों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वोट-निर्गमन का कार्य 
सरकार की अपेक्षा बेको द्वारा अधिक सुव्यवस्थित ढग से सम्पन्न किया जा सकता है। वास्तव मे, 
इस कार्य के लिए सरकार की अपेक्षा बेक अधिक उपयुक्त सस्थाएँ हैं। बेको का व्यापार, वाणिज्य 
एवं उद्योग-धन्धो से प्रत्यक्ष एवं धनिष्ठ सम्बन्ध होता है जिससे उन्हे देश की मौद्रिक आवश्यकताओं 
के बारे मै अधिक विश्वसनीय जानकारी होती है। इसके अतिरिक्त, सरकार की अपेक्षा बेक देश 
की मुद्रा-प्रणाली को अधिक लोचपूर्ण भी बना सकते हैं। जहाँ तक जतता के विश्वांस का सम्बन्ध 
है, बैंको द्वारा निर्मामत क्ये गये नोटो की प्रतिष्ठा सरकार द्वारा छापे गये नोटों से कम नहीं 
होती । यदि सही ढग से बेको पर सरकारी नियन्त्रण रखा जाय तो बंको द्वारा छापे गये नोटो में 
अविश्वास का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता और फिर नोटो को छापने से बेको को जो लाभ होता 
हैं, उसका अधिकाश भाग सरकार करो के रूप मे ले सकती है । इस प्रकार नोट-नियेमन कार्य के 

लिए सरकार को अपेक्षा बेक अधिक उपयुक्त सस्यथाएँ हैं । 
एकाको नोट-निर्गंमन प्रणाली बनाम बहुबाहो नोट-निर्गंमन. प्रणाली 
(87॥86 )पर०६-५5घ९ $95धा 73 '॑ण796 'ए०6-55५९ 59४20) 

यह मान लेने पर कि कागजी मुद्रा का दिर्गेमन बैको हारा होना चाहिए, अब यह भ्रश्व 
उत्पन्न होता है कि कागजी मुद्रा निर्गेमन का एकाशिकार केन्द्रीय बैंक को दिया जाय अथवा बहुत- 
से बैको को २ नोट निर्गमन के प्रारम्भिक काल मे कुछ देशो में कागजी मुद्रा छापने का अधिकार 
बहुत-से बैको को दिया गया था, परन्तु आजकल यह कार्य साधारणत देश के कैन्द्रीय बैंक को ही 
सौपा जाता है अर्थात्‌ नोट छापने का, एकाधिकार केन्द्रीय बेंक के पास ही रहता है। भारत में 
नोद-निर्गेमन का एकाधिकार रिजवं बैक ऑफ इण्डिया को दिया गया है । इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन 
में मोट छापने का एकाधिकार बैक ऑफ इगलैंण्ड के हाथो मे है । 
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बहुबाही मोट-निर्ममन प्रणाली के दोष--इसके दोप निम्नलिखित हैं कक 

() कागजीं मुद्रा में समानता का अभमाव--यदि नोट छापने का कार्य विभिन्न बेको को सौंप 
दिया जाता है तो इससे नोटों में समानता तथा एकरूपता (प्राशणिएया/9) का अभाव हो जायगा 
और इस कारण खरी व खोटी मुद्राओं को पहचानना कठिन हो जायगा। 

(2) बंकों मे प्रतियोगिता--यदि नोट छापने का कार्य बहुत-से बेको को सौंप दिया जाता 
है तो इससे उनमे प्रतिमोगिता उत्पन्न हो जायगी । प्रत्येक वंक अधिकाधिक मात्रा में नोट छापने 
का प्रयत्म करेगा । इस प्रकार बेको मे एक ग्रकार की होड-सी उत्पन्न हो जायगी जो देश के हितो 
के प्रतिकूल होगी । 3 

(३) कागजों सुद्दा-कोष से सितव्ययत्ता का अधाव--नोट-निर्गमत का कार्य यदि बहुत-से 
बैंकों को सौंप दिया जाता है तो इससे प्रत्येक बैक को नोटो के पीछे कुछ त कुछ धातु प्रारक्षण 
[7९क॥८ 7८5९५४४५) अवश्य ही रखना होगा । इससे धातुएँ बेकार कागजी मुद्रा तिधियों मे पड़ी 
रहेंगो और देश को लाभ प्राप्त न होगा । 

(4) नोट-निर्मेमन नीतियों भे भिन्नता--यदि नोट छापने का कार्य बहुत-से बैंकों को दे 
दिया जाता है तो फिर देश के लिए एक सुब्यवरिथित एव प्रभावूण् भुद्रा-नीति को अपनाना कठिन 
हो जायगा, वयोकि जब बहत रो बेको हारा नोट छापे जाते हैं तो उनकी नीतियों मे भिन्नता का 
होना अनिवार्य हो जाता है । 


बहुबाही तोट-निर्गमन प्रणाली के उपर्युक्त दोषो के कारण अर्थंशास्त्रियो द्वारा प्राय एकाकी 
नोट-निर्गेभत प्रणाली का ही समर्थन किया जाता है। 

एकाकी नोट-निर्ममन प्रणाली के गुण--इसके गुण निम्नलिखित हैं 

() धातु से मितब्यमता--इरा प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा के पीछे रखा गया धातु- 
कोष केबल एक ही बंक मे केन्द्रित रहता है जिससे सकट के समय उसका प्रभावपूर्ण ढग से उपयोग 
किया जा सकता है। इराके अतिरिक्त, घातु-कोष की मात्रा भी उतनी नही होती जितनी कि बहु- 
बाही नोट निर्गेगन प्रणात्ती के अन्तर्गत होती है । 

(2) मुद्रा प्रणाली के नियस्त्रण मे सुविधा--एकाकी नोट-निर्भेमन प्रणाली मे सरकार का 
नियन्त्रण भी हक ही नोट निर्गंमन प्रणाली की तुलना में अधिक प्रभावपूर्ण एवं विस्तृत होता है । 

(3) प्रतियोगिता का अभाव--एकाकी नोट-निर्ममन प्रणाली मे बेको की पारस्परिक  प्रति- 
योगिता का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता क्योकि इसके अस्तगत नोट-निर्गंमन का समूचा काय्ये केवल 
देश के केन्द्रीय बेक को सौपा जाता है। 

(4) फागजी सुदा मै एकरूपता--चूंकि कागजों मुद्रा का निर्गंमत एक केन्द्रीय सस्था द्वारा 
किया जाता है, इसलिए इसमे एकरूपता रहती है अर्थातूं सभी नोट एक ही बनावट, आकार एवं 
रग के होते है और खरी व खोटी मुद्रा को आसानी से पहचाना जा सकता है। 

(5) जनता का अधिक विश्वास--जन कागजी मुद्रा के निर्ेनन का अधिकार एक ही बेक 
के पास रहता है तथा सरकार उस मुद्रा की परिवतंनशीलता की गारण्टी देती है तो ऐसी मुद्रा के 
प्रति जनता का विश्वास्त अधिक होता है। 

निष्कर्ष---उपयु क्त अध्ययन से यह स्प्रष्ट है कि बहुबाही नोट-निर्येमन श्रणातरी की तुलवा 
मे एकाकी नोट निर्गमन प्रणाली अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है और कायजी मुद्रा छापने का यह 
अधिकार केबल देश के केन्द्रीय बेक के पास ही रहना चाहिए। इसका कारण यह है कि अन्य 
बैंको की अपेक्षा केन्द्रीय वेक नोट निर्गमेन का काय अधिक अच्छी प्रकार से कर सकता है। इसलिए 
आजकल लगभग सभी देशों में नोद छापने का एकाधिकार वहां के केम्द्रीय बेको को सौंप दिया 


गया है । 
नोट-निर्गमन के सिद्धान्त 
(एप्राल्रफञ९5 रण १०४०-5४४०) 
नोट-निर्ममन के दो प्रमुख सिद्धान्त हैं। ये दोनो सिद्धान्त एक दूसरे के विपरीत है । पहला 
सिद्धान्त करेंसी या मुद्रा सिद्धान्त ((एाा८१०७ शिाएए८य05) कहलात्ता है, और दूसरे सिद्धान्त को 


92 | मुंद्ा एवं वेकिय 


वेक्गि सिद्धान्त (8.फपाह एतण्णए्ता०) कहने है। बुछ अवशास्त्री करेंसी सिद्धा्त का समथन 
करत हैं और वुछ वेक्तिग सिद्धान्त का 
4 करंसो या मुद्रा-सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त का कभी-कभी सुरक्षा-सिद्धान्त (56८८्पा> श]]लएर०) भो कहा जाता है। 
इस सिद्धान्त के अन्तर्गेत कागजी मुद्रा की मात्रा के बराबर नोट-निर्गेमन अधिकरण (छण्णाड़ 
40॥0ै9) द्वारा घात्विक-कोष रखे जाते हैं. अर्थात्‌ नोट-निर्मेमव अधिकरण द्वारा जितनी रकम 
के नोट छाप जाते हैं, ठीक उतनी ही रकम के वरावर मूल्यवान घातुएँ कोष के रूप मे रखी जाती 
हैं। दूसरे शब्दा म, नोट-निर्गमन सस्था (550078 ४0॥॥079) नोटा के पीछे सोने व चाँदी की 
शत-अनिशत आड (00%, ८०४८7) रखती है। इसका उद्देश्य मुद्रा की सुरक्षा तथा जनता बा 
विश्वास प्राप्त करना है, इसलिए नोटा के पीछे शत-प्रतिशत आड रखी जाती है । इस सिद्धान्त 
के अनुसार नोट केवल घातु की घिसावट को राकने के लिए ही जारी किये जाते हैं और घातुओं 
का प्रचलन म न रखकर कोप में रखा जाता है। इस प्रकार इस सिद्धान्त पर आधारित नोटो का 
विस्तार एवं सकुचन घातु-काप की अधिकता अथवा कमी पर निभर करता है । 

करंसी सिद्धान्त के गुण--इसके गुण निम्नलिखित है 

() सुरक्षा--चूंकि इस सिद्धान्त के अनुसार नोटा के पीछे शत-प्रतिशत धातु-कोप रहते 

हर इसलिए मुद्रा प्रणातरी म धृर्ण सुरक्षा रहती है और नोटा वे अति निर्गमन (०५श-&४०) का 
ई भय नहीं होता । 
परिर्तनीय (2) जनता कय विश्वास--चूंकि इस सिद्धान्त के अनुसार कागजी मुद्रा सदेव घातुओं में 
होता है होती है, इसलिए जनता का इस मिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली मे अधिक विश्वास 
गा है ॥ 

करेंसी सिद्धान्त के दोष--इसके दाय निम्नलिखित हैं 

(॥) लोच का अभाव--इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली मे लोच का बहुत अभाव 
रहता है। इसका कारण यह है कि कागजी मुद्रा की पूवि का देश की व्यापारिक आवश्यक्ताओं 
के अनुसार घटाया-वढाया नहीं जा सकता। इस सिद्धान्त के अनुसार कागजी मुद्रा का विस्तार व 
सकुचन धातु-कोपा की अधिकता या कमी पर निभर करता है । जैसा हम जानत हैं, एक अच्छी 
मुद्रा प्रणाली मे कागजी मुद्रा का विस्तार अथवा सकुचन व्यापारिक आवश्यक्ताआ के अनुसार होना 
चाहिए ताकि दश के आयिक विकास मे कसी प्रकार की स्कावर्टें पैदा न हो। 

(2) अमितब्ययता ([.30८ ० &८०४्रणा))--इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-्प्रणाली में 
अमित-्ययता का दाप भी थाया जाता है। जैसा हम देख चुके है--इस सिद्धान्त के अनुसार कागजी 
नोदा के पीछ शत प्रतिशत घात्विक काय रखे जाते हैं, इसलिए इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा- 
प्रणाली म साने व चाँदी की बचत नही हाती और ये मृल्यवान घातुएँ धात्विक-कोष में बेकार पडी 
रहती हैं जबकि इनको अन्य लाभदायक उपयोगो में लगाया जा सकता है। 

(3) साख की उपयोगिता की उपेक्षा--यह [सद्धान्त सुरक्षा (5००ए7५) को आवश्यकता 
सर अधिक महत्व दता है तथा साख की उपयागिता की उपेक्षा करता है । एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली 
में सुरक्षा के साथ-साथ लोच (८०६४४०५) का हाना आवश्यक है ॥ परन्तु यह सिद्धान्त लोच वी 
अपेक्षा सुरक्षा को अधिक महत्व देता है । 

(4) अब्यावहारिक्ता--जैसा हम पहले कह चुके है इस समय विश्व क॑ विभिन्न देशा में 
मूल्यवाव धातुआ का त्रितरण असमान है। कुछ देशो के पास सोना चाँदी अत्यधिक मात्रा म॑ है 
और कुछ देशा के पास इनका वहुत अभाव है । ऐसी परिस्थिति मे इस सिद्धान्त को व्यावहारिक 
रुप नहीं दिया जा सकता । वुछ दशा क पास धातुआ की इतनी कमी है कि बे कागजी मुद्रा के 
पीछे शत-प्रतिशत धात्विक-काप रखने सम पूणत असमर्थ हैं । 

2 बेकिग-सिद्धान्त अथवा लोच-सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त का कभी-कभी लाच सिद्धान्त (850०0५ ?70०॥७।०) भी कहा जाता ह 

क्याकि इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा-प्रणाली मे लोच का हाना आवश्यक माना जाता है । इस 
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सिद्धात के अनुसार कागजी मुद्रा म देश की व्यापारिक आवश्यकताआ के अनुसार विस्तार तथा 
सकुचन किया जाता है। इसको सम्भव बनाने के लिए मुद्रा नियन्‍्त्रक ((णाएणजीश ० एए7०7००७) 
को कागजी मुद्रा का निगम तथा नियमन [(ए०४8०७४०7) करने में पूण स्वतज्ता होती है।इस 
सिद्धान्त के अतगत कागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत धात्विक-कोष रखन की आवश्यकता नहीं 
होती बल्कि मुद्रा नियन्त्रक को इस विपय में पूण स्वतन्त्रता होती है कि वह वागजी नोटा के पीछे 
कितना धात्विक-कोष रखे । इस सिद्धांत पर आधारित मुद्रा श्रणाली मे नोट जारी करने का काय 
प्राय एक बैक को सौप दिया जाता है और उसे पूण स्वतत्रता होती है कि चह देश की व्यापारिक 
आवश्यकताओ के अनुसार कागजी मुद्रा की मात्रा म परिवतन करे जौर जतता का विश्यास बनाये 
रखने के लिए उसके पीछे आवश्यक धात्विक कोप। की व्यवस्था करे । 
जरविंग सिद्धान्त के गुण--इसके ग्रुण निम्नलिखित है 

(॥) मुद्रा प्रणाली मे लोच--बैकिंग सिद्धात पर आधारित मुद्रा प्रणाली म॒ सदैव लोच 
का गृण विद्यमान रहता है। इस प्रणाली के अतगत देश की _सद्रा चूति को व्यापारिक आवश्य 
क्ताओ के अनुसार घटाया बढाया जा सवता है और ऐसा करने में मुद्रा निपत्रक को क्सी प्रकार 
की पठिनाई वा सामना नहीं करता पड़ता । इसका कारण यह है कि बकिग गिद्धात के अनग़ार 
कांगजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत धात्विक कोपा के रखने की आवश्यकता नहीं होती बाज 
फांगणी भुद्रा के एक निश्चित भाग के पीछे ही सोने व चादी के कोप रखे जाते हैं। यह्‌ सिद्धातत 
इस मा“यता पर आधारित है कि विसी विशेष समय पर कागजी मुद्रा का एक गिश्चित भाग ही 
सोने व चाटी में बदलने के लिए ६ किया जाता है । अताव कार्जी मद्रा के पीछे शत प्रतिशत 
धात्बिक कांप रगखना आवश्यक नही हे । 

(2) सोने घ चादो के उपयोग मे बचत--इस सिद्धात पर आधारित मुद्रा प्रणाली म 
कागजी भुद्रा की कुत पूर्ति की दुवता म थातु-काप बहुत कम रखा जात है इसीविए इस प्रणाली 
में सोन व ऋादी 4 उपयोग में बहुत बचत होती है और देश को धातआ की घिस यट से हान 
वाली राप्टीय हानि से बचाया जा सकता है । 

बकिंग सिद्धान्त के दोष--इसके दोष निम्नविखित है 

() अति निममन का भय (एशाइआ ० 0४८ ४55७८)--इस सिद्धांत पर जाधारित 
मुद्रा प्रणाली गे प्राथ अति निगमन का भय रहता है । इसवाय कारण यह है कि सम सिद्धाए के 
अनुसार कांगजी मुद्रा क पौछ शत प्रतिणव धातु-कोप नही रखे जाते और कागजी मुद्रा की निव्गसी 
धातु कोपों से शासित नहीं होती है। अत आवश्यकता मे अधिक नोट जारी क्रिय जाने बी 
सम्भावना सदेव वनी रहती है । 

(2) ज़वता का विश्वास कम होता है--बै किय सिद्धातत पर आधारित प्रण्यली भ जनता 
के बिश्वास प्राय कम होता है| इसका कारण यह है कि इस प्रणादी बे अतगत काणजी परद्रा 
के पीछे पर्याष्य धातु कोष तही होता । 

दोने। मे कौन सा सिद्धान्त अच्छा है *--गह कहना वठिन नहों है कि उक्त दोना 
सिद्धातो मे स कौन सा सिद्धांत अच्छा है। ग्रेसो सिद्धात पर आवारित मुद्रा प्रणातरी जनता 

के इृष्टिकोण में तो अच्छी प्रतोत होती है परतु इसम व्यावहारितता का ग्रण नही है। आज की 
दुनिया भ कोई भी देश अपनी फागजी मुद्रा के पीछू शत प्रतिशत धातु कोप रखने की 
परिस्थिति में नही है। इसका एक कारण नो यह है कि इस समय आवश्यक्ताआ वी तुवना मं 
मूल्यनान घातुआ की कमी ह आर दूसर दिप्रिय देशा म इस समय टन धातुअ' वा वितरण भी 
असमान है | इसक अतिरिक्त करसी सिद्धात पर आधारित झुद्रा प्रणावी म ताचकक्‍ता का भी 
अभाव रहता है क्याकि टसक अतगत देश की ग्रदा पूत्ति को य्याणरिक आपश्यक्ताआ के 
अतुसार घटाषा-बढापा नही जा सकता । इस प्रकार इस पस्िद्धांत को अपनान स॑ टेश के औद्योगिक 
तथा व्यापारिक विकास मे वाधाए उत्पल हा सकती है इसौीविए आजकल सभी देशा न अपनी 
मुद्रा प्रणालिया को बैक्गि सिद्धात पर ही आधारित कर रखा है। इसका कारण यह है कि व्स 
रिद्धात पर आधारित मुद्रा प्रणावा म क्ायजी मद्रा के पीछे शत प्रतिशत घातु कोप रर'ने की 
आवश्यकता नही हाती और थाड़े से धातु कोप क आधार पर ही अधिव माना म॑ कागजी महा 
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को निर्मेसित किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली मे अत्यधिक लोवकता का गुण पाया 
है। इसके साथ ही साथ चूंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा के पीछे कुछ न कुछ घातु- 
कोष अवश्य ही रखना पडता है, इसलिए इस प्रणाली मे कागजी मुद्रा की परिवर्तनशीलता भी 
बनी रहती है और जनता के विश्वास को भी वनाये रखा जा सकता है। जैसा हम जानते हैं, एक 
अच्छी मुद्रा भ्रणाली मे सुरक्षा (०८७४५) तथा लोचकता (०७४४८४) के दोनो ग्रणो का समुचित 
सम्मिश्रण होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से वेकिग सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली, करैसी 
सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है। यही कारण है कि आजकल विश्व 
के सभी देशों में बेकिंग सिद्धान्त पर आधारित प्रणालियों को ही अपनाया जाता है। 


मोट-निर्गंमन की पद्धतियाँ 
($75/थ॥5 ण॑ ब०८९०५५०७) 


अब हम यह देखेंगे कि नोट-निर्गेमन की मुख्य पद्धतियाँ कौत-कोन-सी हैं ? मीचे इतका 
धर्णन किया गया है : 
).. निश्चित विश्यासाधित निर्गममन पद्धति 

निश्चित विश्वासाश्रित निर्ममन पद्धति (लत 0० 3४07) के अनुसार 
मुद्रा-नियन्त्रक (00॥0णश ० (0णाध्याए४) को यह अधिकार होता है कि वह एक निश्चित 
मात्रा तक किसी प्रकार के आज को के बिना कागजी मुद्रा का निर्गेमन करे, परन्तु इस निश्चित 
मात्रा के ऊपर प्रत्येक कागजी नोट के पीछे शत-प्रतिशत न्‍ ई -कोष रखना आवश्यक होता है। जो 
कागजी मुद्रा बिना धातु-कोष के निर्यामत वी जाती डे उसके पीछे सरकारी प्रतिभूतियों 
(800शगशागशा। $६९८प१ा९६) की आड होती है। इस प्रकार के निर्गेगन को विश्वासाश्रित 
22470 हैं। इस पद्धति का भुख्य उद्देश्य कागजी मुद्रा की धातु मे परिवर्तनशीलता की बनाये 
रखना है। 

ग्रेट ब्रिटेन मे बहुत समय तक यह प्रणाली कार्यशील रही थी। सन्‌ 844 के बैक चार्टर 
एबट (छेआ (0थ्याक्ष 8०0 के अन्तगंत बैक ऑफ इगर्लण्ड को यह अधिकार दिया गया था कि 
यह 40 लाख पौण्ड की कीमत के कागजी नोटो को किसी भ्रकार बा धातु-कोप रखे बिना जारी 
कर ले । परन्तु यदि बैक ऑफ इगलैण्ड इससे अधिक मा“ मे कागजी मुद्रा जारी करना चाहता 
था तो ऐसी दशा मे उसके लिए. अतिर्रिक्त कागजी मुद्रा के पीछे शत-प्रतिशत धातु-कोष, रखना 
अनिवार्य थां। इस प्रकार सन्‌ 544 के बैक चार्टर एक्ट के अन्तगंत, विश्वासाश्रित तिर्गेभमन की 
सीमा 40 लाख पौण्ड थी। परन्तु बाद मे चलकर समय-समय पर विश्वासाश्रित निर्यमन की 
सीमा को स्वर्ण-कोषो की कमी तथा मुद्रा-प्रसार की आवश्यकता के कारण बढाया गया। सन्‌ 97] 
में विश्वासाश्चित निगंमत की सीमा 50 करोड पौण्ड तक पहुंच गयी थी। सन्‌ 86] और 
920 के बीच भारत ने भी इस प्रणाली को अपनाया था । जापान तथा नावें ने भी कुछ सशोघधनो 
के साथ इसी प्रणाली को क्रियान्वित किया था । 

निश्चित विश्वासक्षित पद्धति के गुण--इसके गुण निम्नलिखित है 

() सुरक्षा (5८ए०७०५)--इस प्रणाली मे सुरक्षा का गुण पाया जाता है। इसका कारण 
यह है कि कागजी भुद्रा की कुल मात्रा के एक निश्चित भाग को छोडकर शेष समूची कागजी मेंद्रा 
के पीछे धातु-कोप रखा जाता है जिससे इसकी परिवर्तनशीलता बनी रहती है। यह सत्य है कि 
सभी नोटो के पीछे धातु-कोष को आड नही रखी जाती । परन्तु जैसा विदित है, एक ही समय पर 
पर सभी नोटो को धातु मे बदलने के लिए प्रस्तुत नही किया जाता । 


(2) जनता का विश्वास--चूंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार द्वारा कागजी नोटो की 
धातु मे परिवर्ततशीलता की गारण्टी दी जाती है, इसलिए इस प्रणाली में जनता का विश्वास 
अधिक होता है । 

(3) अति-निर्ममन का भय नहीं होता (० थ्ाइढ ण॑ 0ए2-४४7६)--इस प्रणाली 
मे कागजी मुद्रा के अति-निर्मेमन का भय नहीं रहता, क्योंकि एक निश्चित सीमा के ऊपर जितने 
भी नोट जारी किये जाते है, उनके पीछे शत्त-प्रविशत धातु-कोप रखना अनिवार्य होता है। 
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निश्चित विश्वासाध्षित निर्गमन पद्धति के दोष--इसके दोष निम्नलिखित हैं. 

(।) लोच का अन्ताव--इस प्रणाली मे एक निश्चित सीमा के पश्चात जितने भी नोट 
जारी किये जाते है, उनके पीछे शत-प्रतिशत धातु-कोप रखना पडता है, इससे भुद्रा-प्रणाली में 
ब्रेलोचकता (क्ाटाअक्षाला>) उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ, आथिक सकट के समय देश में 
अधिक मुदा की आवश्यकता होते हुए भी मुद्वा-यू्ि मे वृद्धि नही की जा सकती, क्योकि मुद्रा" 
पूर्ति में वृद्धि करने के लिए अधिक मात्रा मे सोने की आवश्यकता पड़ती है। यदि देश के पास 
सोने है पूर्ति पहले से हों सीमित है तो फिर कागजी मुद्रा की पूत्ति को नहीं बढाया जा 
सकता है। 

(2) यह पड़ति अधिक व्ययपूर्ण है--यह पद्धति बहुत खर्चीली है और केवल उन्ही देशो 
द्वारा अपनायी जा सकती है जिनके पास सोने का पर्याप्त स्टॉक होता है। गरीब देशों के लिए 
यह भ्रणाली उपयुक्त नही हो सकती । 

(3) सुविधा का अभाव---इस प्रणाली मे प्राय सुविधा का अभाव होता है। यदि किसी 
कारणबश फोष में सोने की कमी हो जाती है, तय उतने ही मूल्य की कागजी मुद्रा प्रचलन मे से 
चापस लेनी पडती है, यद्यपि उस समय देश मे मुद्रा वी माँग कितनी ही अधिक क्यो महों । 
परन्तु इस पद्धति के समर्थकों का विचार है कि इसकी इस बेलोवकता को कागजी घुद्रा के 
विश्वासाश्चित भाग (00८7४ ए०४०॥) की सीमा को बढ़ाकर दूर किया जा सकता है ॥ ग्रेट 
ब्रिटेन भे समय-समय पर ऐसा ही किया गया था। परन्तु ऐसा करने मे एक कठिताई यह होती 
है कि कागजी मुद्रा के विश्यासाश्नित भाग को समय-समय पर बढाने से जनता का मुद्रा प्रणाली 
में से विश्वास उठ जाना है। 

2 अधिकतम विश्वासाश्रित निईमन पठति 

अधिकतम विश्वासाश्षित निर्ममन पद्धति (७6 ४क्कताएा #तए0९०09५ 99809) के 
अन्तगंत, कानून द्वारा सरकार कागजी मुद्रा की एक निश्चित सोमा तय कर देती है। देश के 
मुद्दा नियम्वक (केन्द्रीय बैक) को यह अधिकार होता है कि बह इस निश्चित सीमा तक किसी 

प्रकार के धातु-कोष के विमा कागजी मुद्रा का निर्मेमन करे। दस प्रकार इरा पद्धति के अन्तगंत, 
कागजी मुद्रा का धातु-निधि से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु इस प्रणाली मे निश्चित 
अधिकतम सीसा के ऊपर नोट जारी करने का अधिकार भुद्रा-नियन्त्रव को बिल्कुल नहीं होता 
अर्थात्‌ निज्चित अधिकतम सीमा के परे मुद्रा-नियन्श्क किसी भी दश्शा मे नोट जारी नहीं कर 
सकता, चाहे वह उसके लिए शत-प्रतिशत धातु-कोध रखने के लिए ही बयो न तैयार हो । स्मरण 
रहे कि कागजी भुद्दा की अधिकतम सीषा निश्चित करते समय सरकार देश की व्यापारिक आव- 
पइयकताओ को ध्यान मे रखती है और यह सीमा इस ढग से निर्धारित की जाती है कि देश के 
औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पडे। साधारण्त यह अधिकतम 
सीमा देश की मुद्रा सम्बन्धी औसत आवश्यकताओं से अधिक ही रखी जाती है। सकट के समय 
आवश्यकता पडने पर सरकार इस अधिकतम सीमा मे दृद्धि भी कर सकती है । उदाहरणार्थ, 
फ्रेच सरकार समय-समय पर नोटों की निश्चित की गयी अधिकतम सीमा को बढाती रही है| 

सन्‌ 928 तक यह प्रणाली फ्रास मे प्रचलित रही थी। ग्रेट ब्रिदेन मे भी मैकमिलन समिति 
(१(३९८॥॥॥॥»॥ (207॥/28) ने इसी प्रणात्री को अपनाने की सिफारिश की थी + 

अधिकतम विश्वासाश्षित निर्मघन पद्धति के गुण--इसके ग्रुण निम्नलिखित है 

() इस प्रणालो मे स्वर्ण को बेकार धातु-कोष में नहीं रखना पडता--इस प्रणाली करा 
सबसे बडा गुण यह है कि-इसमे सोने को धातु-कोब में बेकार नहीं रखना पडता, परन्तु इसका यह 
अभिप्राय नहीं है कि मुद्रा-नियननक किसी प्रकार का धातु-कोष रखता ही नही है । कागजी मुद्रा 
की परिवर्तनशीलता बनाये रखने के लिए इस प्रणाली के अन्तर्गत कुछ घातु-कोष अवश्य ही रखना 
पड़ता है । परन्तु कागजी मुद्रा के पीछे कितना घातु-कोष़ रखा जाय, यह पूर्णत नियन्क्क की 
स्वेज्छा पर छोड दिया जाता है| 

(2) मुद्रा-प्रणाली मे लोच---इस प्रणाली मे लोचकता का अश भी पाया जाता है। इसका 
कारण यह है कि कागजी मुद्रा कौ अधिकतम भात्रा निश्चित करते समय सरकार देश की व्यापा- 
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सिकि आवश्यकताओ को ध्यान में रखती है और उही के अनुसार कागजी मुद्रा का निगमन किया 
जाता है इस प्रकार देश के आधथिक विकास पर मुद्रा के अभाव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता। 
अधिकतम विश्वासाधित निर्मेमन पढ॒ति के अवगुण--इसके अवगुण निम्नतिखित है 

() सरकार द्वारा मुद्रा प्रणाली के दुद्पयोग को सम्सावता--इस प्रणावी म एक दाप 
यह है कि इसका सरकार द्वारा आसानी से दुसपयोग किया जा सकता है । सकट वे समय अधिक 
आय प्राप्त करने के लिए सरवार कागजी मुद्रा की अधिकतम सीमा को बढा सवती है (जिससे अति 
निग्रमन के ग्रम्भीर परिणाम हदृष्टिगोचर हो सकते हैं । दूसरे शब्दों म इस प्रणाली मे मुद्रा स्फीति 
के विरुद्ध कसी प्रवार की रोक नही होती । 

(2) मुद्दा प्रणाली से लोच का अभाव--इस प्रणाली मे लोच का अभाव भी हो सकता 
है | उहहरणाथ श्रति सरकार कागजी मुद्रा निगमन की अधिकतम सीमा मे परिदतन नहीं करती 
तो यह प्रणाती देश की बढी हुई व्यापारिक आवश्यकताओ को पूरा करने मे असमथ रहती है। 

(3) यह एक रूढिवादो प्रणाली है--चूकि यह प्रणाली मुद्रा निकासी के वेकिग सिद्धात 
की अपेक्षा क्रैसी सिद्धांत पर बल देती है इसलिए इसे रूढिवारी प्रणाली माना जाता है । 

3. आनुपातिक निधि पद्धति 

आनुपातिक निधि पद्धति (0एण॥०॥४ 'रेटबटा५८ 5/घथवा) को वैविग सिद्धात पर 
आधारित क्या गया है। इस प्रणात्री के अन्तगत कागजी म॒द्रा बी कुत मात्रा तथा धातु-कोप वा 
आपमी अनुपात पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है । दूसर शो में यह पहले से निश्चित 
कर टिया जाता है कि कांगजी मुद्रा का कितना य्यूनतम प्रतिशत भाग धातु-काप के रूप में रखा 
जाय और क्तिना भाग धातु कोप के विना रखा जाय | कागजी मद्रा का जो भाग धातु वोष के 
बिना रखा जाता है उसे विश्वासाधित अथवा अरक्षित भाग [#00०*9 ए०0णा) बहुत है। 
परतु स्मरण रहे कि कागजी म॒द्रा के विश्वासाश्रित भाग के पीछे सरवारी ऋणपत्नों व्यापारित 
गिवो तथा अय प्रकार के प्रमाण पत्रों की आड रखी जाती है । इस प्रकार इस प्रणाता वे अतगत 
कागजी मुद्रा का एक निश्चित प्रतिशत भाग ही धातु काप व रूप मे रखा जाता है। उदाहरणाथ 
क्सी देश मे कागजी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग धात काप के रूप मे और शेप 60 प्रतिशत भाग 
सरकारी ऋणपत्रो के रूप मे रखा जा सकेता है। परतु इसका यह अथ नहा है कि कागजी मद्रा 
के पीछे रखा गया धातु कोष सदा के लिए निश्चित होता है। समय समय पर सरकार आवश्यकता 
पडने पर धातु कोष के प्रतिशत को कम या अधिक कर सकती है। यदि सरकार यह अनुभव करवी 
है कि केद्रीय बक अथवा मुद्रा नियत्रक के पास पर्याप्त काप नही है तो वह धातु कोष के प्रतिशत 
बो कम कर सकती है। कुछ देशो मे ऐसी प्रथा भी प्रचलित है कि यति केद्वीय वर्क अथबा मुद्रा 
नियातक के पास पर्याप्त धातु कोष नहीं है तब भी वह अधिक माना म॒ कागजी मुद्रा जारी कर 
सकता है परतु ऐसी परिस्थिति मे उसे धातु कोप की कमी पर सरकार को जुर्माना दता 
पडता है। 

प्रथम विश्व यद्ध के उपरात इस प्रणाली को जमरिका फ्रास तथा जमनी ने अपनाया 
था | सन ॥927 भे हिल्‍्टन यग आयोग (स्तणा १०8 (०एशा5४०॥) की सिपारिशों के 
अनुसार इसे भारत सरकार ने भी अपना लिया था आर रिजव बव आफ इण्डिया एक्ट मं से 
सम्रचित स्थान दिया गया था। परतू सत )956 म भारत सरकार ने इस प्रणाली के स्थान पर 

'यूनतम स्वेण कोष प्रणाली (॥एग्रागणएा) (5000. 8९5९ ४९ 5/झ८॥) को अपना लिया था | ग्रट 
ब्रिटेन में भी यह प्रणाती प्रचलित रही है । 


आनुपातिक निधि पद्धति के गुण--इसके गुण निम्नविखित है 

मुद्रा प्रणाली मे लोचकता--इस प्रणाली म जोचकता का गुण पाया जात है क्योकि 
इसके अ तगत के द्वीय बैंक अथवा मुद्रा नियजक अपन पास रख हुए धातु काष से कही अधिक 
मात्रा मे कागजी मद्रा जारी कर सकता है। उदाहरणाथ कद्धीय बक काप में धातु का एक सि्वका 
रव॒क्र उसके आधार पर लगभग 3 गुनी कागजी मुद्रा जारी कर सकता है । इसके विपरीत 
कोप मे धप्तु का एक सिक्का कम हो जाने पे उसे लगभग तीन गुनी कागजी मटा कम भी करनी 
पड़ती है । लमक्रे अरितक्ति इस प्रणाली म धातु काप की कमी के कारण कागजी म॒द्रा का विस्तार 
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कुक नही सकता। कुछ विशेष परिस्थितियों मे धातु जी कमी पर सरकार को जुर्माना देकर केन्द्रीय 
बैक अथवा मुद्रा नियन्त्रक अधिक कागजी मुद्रा जारी कर सकता है। इस प्रकार इस श्रणाली में 
बहुत लोच पायी जाती है । 


(2) परिवर्तनशोलता--चूंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत, कागजी मुद्रा के पीछे कुछ न कुछ 
प्ातु कोष अवश्य ही रखा जाता है इसलिए नोठो की परिवर्ततशीलता को बनाये रखना कठिन 
नही होता। स्मरण रहे कि एक ही समय पर सभी कागजी नोट धातु भे बदलते के लिए प्रस्तुत 
नही किये जाते | 

आनुपातिक निधि पद्धति के दोष--इसके दोष निम्नलिखित है 

(]) झुद्र सकुचन से कठिनाई--इस प्रणाली के अन्तगेंत, कागजी मुद्रा का विस्तार करना तो 
आसान है, परन्तु इसका सकुचन करना कठिन होता है। जैसा ऊपर बताया गया है देश के धातु- 
कोष मे सोने के एक सिक्के के कम हो जाने पर 3 या 4 शुनो कागजी सुद्रा को प्रचलत से वापस 


लेना पडता हे। अब कागजी मुद्रा का सकुचन करना, वास्तव मे, कोई आसान बात नहीं है क्योंकि 
ऐसा करने से देश मे मन्‍दी फंल जाने का भय रहता हे । 


(2) सोने व चाँदी बेकार ही कोष में पड़े रहते हैं--इस प्रणाली का सबसे बडा दोष यह 
है कि इसमें तोट जारी करने वाली सस्था अर्थात्‌ केन्द्रीय बंक के पास बहुत बडी मात्रा में सोना 
व चौँदी बेकार ही धातु कोप मे पडे रहते हैं जबकि उन्हे आसानी से अन्य लाभदायक उपयोगों मे 
लगाया जा सकता है। 

(3) नोटों फी परियतंतशीलता प्राय फाल्पनिक होती है--यह सत्य है कि इस प्रणाली के 
अन्द्गत कागजी मुद्रा वैधानिक रूप से धातु मे परिवर्तनशील होती है परन्तु व्यवहार में कागजी 

दा की इस तथाकथित परिवर्तनशीलता का कोई महत्त्व दही होता । इसका कारण यह है झि एक 
के बदले जब सोने का सिक्का दिया जाता है सब उसी समय सोने का एक सिक्का निकल 
जाते के कारण घातु कोप मे सोने की मात्रा निश्चित अनुपात से कम रह जाती है इसलिए सरकार 
द्वारा निर्धारित अनृपात का उत्लघन क्यि बिता केन्द्रीय बेक के लिए कागजी ब्रोटो को सोने मे 
बदलता सम्भव नहीं हाता । इस श्रकार इस प्रणाली के अन्तगत, यागजी मुद्रा की परिवतनशीलता 
काल्पनिक ही रहतो है वास्तविक नहीं । 
4 आशिफ अनुपात निधि पद्धति 


आछिक अनुपात निधि पद्धति (एश००४॥०४४९ 5५/80००), आनुपातिक निधि प्रणाली का ही 
संशोधित रूप है। इस प्रणाली के अन्तगत धातु-कोप का कुल कागजी भुद्दा क॑ साथ अनुपात 
निश्चित करते समय धातु को न्यूनतम मात्रा कौ भो निर्धासिति कर दिया जाता है। इस प्रणाली के 
अल्वगत धातु कोष में सोने चाँदी तथा अन्य मूल्यवान धातुओं के साथ विदेशी ऋणपत्रों को भी 
रखा जाता है। सन 956 स पूद काणजी मुद्रा को यह प्रणाली भारत मे प्रचलित थी। उम्र 
समय कामूस के अन्तशत कुक काणजी सुद्र। का *ऐ प्रीतशत 'ऋाग यातु केक के रूप मे रखता 
अनिवाय था | इस 40 प्रतिशत मे सोने तथा विदेशी ऋणपत्रों (0ालश्टा &८णा॥८5) को भी 
सम्मिलित किया जाता था। कागजी मुद्रा का 60 प्रतिशत भाग अन्य ऋणपत्नो के रूप मे रखना 
पडता था । धातु-कोष मे रखे गये सोने की व्यूततम मात्र 40 करोड रुपये से कम नही हं& सकती 
थी | सोने के मूल्य तिर्धारण के लिए सरकार द्वारा सोने की कीमत 2] रुपये 3 आने 0 षाई 
अति तोला निश्चित की गयी थी । 

आशिक अनुपात निधि पद्धति के पुण--ईसके गुण निम्नलिखित हें 

() सोने को बचत- इस प्रणाली मे सबसे बडा गुण यह है कि इसमें सोने की बचत 
होती है भर्थात समूची कागजी मुद्रा के पीछे स्दर्ण कोष रखना आवश्यक नहीं होता ओर इतर 
प्रकार बचाये गये सोने को अन्य लाभदायक उपयोगो मे लगाया जा श्रकता है ॥ 


(2) आनुपातिक निधि पद्धति के सपनो लाम उपलब्ध होते हैं--इस प्रणाली मे आनुपातिक 


निधि पद्धति के सभी लाभ उपलब्ध होते हैं, अर्थात्‌ इसमे लोचकता, मितव्ययता तथा परिवर्तन- 
शीलता के सभी गुण पाये जाते हैं। 
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आशिक अनुपात निधि पद्ति के दोष--इस प्रणाली में वे सब दोष पाये जाते हैं जो आतु- 
पातिक निधि पद्धति मे विद्यमान होते हैं ॥ 


5 साधारण जमए पद्धति 


साधारण जमा पद्धति (आए॥6 [069०आ॥ 8957) के अन्तर्गत, मोट जारी करने वाली 
संस्था (अर्थात्‌ केन्द्रीय बेक) को कुल कागजी मुद्रा की कीमत के बराबर सोना एवं चाँदी एक कोष 
भे जमा रखना पढ़ता है । इस प्रकार इस प्रणाली मे कागजी मुद्रा प्रतिनिधि कागजी मुद्रा के रूप मे 
प्रचलित होती है ! इसका कारण यह है कि कागजी मुद्रा के पीछे 200 प्रतिशत धातु-कोष 
रहता है $ 

साधारण जमा पद्धति के गुण व दोष--चूंकि इस प्रणाली मे कागजी मुद्रा के पीछे !00 
प्रतिशत धातु-कीप रहता है, इसलिए सभी नोटो की परिवर्ततशीलता की गारण्टी रहती है। इससे 
इस प्रणाली में जनता का विश्वास अत्यधिक होता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली मे अति निर्गेमन 
का भय नही रहता क्योकि कागजी नोटो के पीछे 00 प्रतिशत घातु-कोष रखना पडता है १ 

परन्तु इस प्रणाली मे कुछ दोष भी पाये जाते है। इसमे सोने-चाँटी जैसी मृल्यवान धातुओं 
की बचत नही होती, इसलिए यह प्रणाली मितव्ययी (०००४००४८७)) नहीं है। इसके अतिर्रिक्त, 
इस प्रणाली मे लोचकता नहीं पायी जाती, क्योकि कागजी मुद्रा मे वृद्धि करने के लिए शत-प्रतिशत 
सोने-चौंदी के कोषो की आवश्यकता पडती है । इन्ही दोषो के कारण यह प्रणाली विभिन्न देशों में 
लोकप्रिय नही हो सकी है । 
6  कोषागार विपत्र निधि पढ़ति 


'इस कोषागार विपत्र निधि पद्धति अथवा सरकारी बोण्ड्स जमा पद्धति (76 00ए९ए- 
प्रात 9005$ 0ल्‍0०»। 8)४॥9) के अन्तगंत, कांगजी मुद्रा जारी करने वाली सस्था अर्थात्‌ 
केन्द्रीय बैक को कागजी मुद्रा के पीछे धातु-कोष नहीं रखना पडता है । कागजी मुद्रा का निर्मेमन 
कोषागार्‌ विपन्नों अथवा सरकारी वौण्ड्स के आधार पर ही किया जाता है। ये विपत्र था बौण्ड्स 
सरकार के अल्पकालीन प्रतिज्ञा-पत्र होते हैं। सरकार इन विपत्रों को केन्द्रीय बैंक को दे देती है 
जिनके आधार पर बह कागजी मुद्रा का निर्मेमन करता है । इन कोषागार विपत्री पर सरकार 
को ब्याज मिलता है, परन्तु सरकार का उद्देश्य आय न कमाकर, कागजी मुद्रा की सुब्यवस्था करता 
है । इस पद्धति मे कायजी मुद्रा-निर्गमन की मात्रा पर सरकार कोषागार विपत्रों के माध्यम से 
नियन्त्रण रखती है। 

कोषागार बिपत्र निधि पद्धति के गुण व दोष--इस प्रणाली में कागजी मुद्रा के अत्यधिक 
भात्रा मे जारी किये जाने का भय नहीं रहता, क्योकि केन्द्रीय बैक कोषाग्रार विपत्रों को खरीदे 
बिता कागजी मुद्रा की मात्रा मे तृद्धि नही कर सकता | परन्तु इस पद्धति का मुख्य दोष यह है कि 
इसमे लोचकतरां का अभाव रहता है, क्योकि बिना कोषायार विपत्रो के कागजी मुद्रा की मात्रा मे 
वृद्धि नहीं की जा सकती । 

भारत सरकार ने सन्‌ 902 मे इस पद्धति को आशिक रूप में अपताया था परन्तु 
सन्‌ 905 में विदेशी विनिमय सकट के कारण इसे त्याग दिया गया था । सन्‌ 93 में अमरीका 
ने भी इस प्रणाली को अपनाया था । परन्तु इसकी बेलोचकर्ता के कारण बाद में इसका परित्यांग 
कर दिया गया था। 

7 न्यूदहस निधि पद्धत्त 

इस न्यूनतम निधि पद्धति (]व्वापगाष्या/ २०४८४८ 59069) के अन्तगेंत, धातु-कोष की 
एक निश्चित तथा न्यूनतम मात्रा निर्धारित कर दी जाती है और केन्द्रीय बैक को यह अधिकार दे 
दिया जाता है कि वह इस न्यूबतम धातु-कोष को रखते हुए जितनी मात्रा मे चाहे, कागजी मुद्रा 
का निगमन कर सकता है । सन्‌ 956 मे रिजवे बेक ऑफ इण्डिया एक्ट में सशोघन करके 

भारत ने इस प्रणाली को अपनाया था। 
न्यूनतम निधि पद्धति के गुण--इसके ग्रुण निम्नलिखित है 
(|) सितब्यपता--पह प्रणाली मितव्ययी(०००७००८७)) है, क्योकि इसके अन्तगत, 
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सोने-चाँदी की बहुत बचत होती है ! समूची कागजी मुद्रा के पीछे धातु-कोष रखने को आवश्यकता 
नही होती, बल्कि धातु-कोष की एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है। 

(2) लोचकता--अन्य प्रणालियों की अपेक्षा इस प्रणाली मे अधिक लोचकता पायी जाती 
है । इसका आरण यह है कि इसके अन्तगंत एक न्यूततम घातु-कोए४ रखकर केख्रीय बैक देश की 
आवश्यकताओ के अनुसार कागजी मुद्रा जारी कर सकता है और कागजी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि 
करने के लिए अतिरिक्त धातु-कोष की आवश्यकता नहीं पड़ती | 

ब्यूनतस निधि पद्धति के दोष--इसके दोष निम्नलिखित हैं 

(2) मुहा-स्फीति की सम्शावना--इस प्रणाली में मुद्रा-स्फीति को सदैव श्रम्भावना बती 
रहती है। इसका कारण यह है कि न्यूबतम धातु-कोष से अधिक कागजी मुद्रा जारी करने के 
लिए अतिरिक्त धातु-कोष की आवश्यकता नहीं पडती। 

(2) परिवर्ततशोलता का अमाव--इस प्रणाली मे काग्रजी मुद्रा की परिवर्तेतशीलता को 
बनाये रखना कठित होता है । जब धातु-कोष की मात्ना काग्रजी मुद्रा फे बदले से सिबके देये से 
न्यूनतम मात्रा के बराबर रह जाती है तो उस समय केल्लीय बैक कागजी मुद्दा की परिवर्ततशीलता 
को बनाये रखने मे असम हो जाता है । 

8, प्रारम्भिक परिसम्पत्ति पद्धति (0गहाए/ 8७९५६ 8५56९७) 

इस प्रणाली के अन्तर्गत, कागजी नोट बेक हारा अपनी प्रारम्भिक परिसम्पत्ति (0शह॥गरगों 
853०७) के आधार पर जारी किये जाते हैं, लेकिन नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने के 
लिए अलग से कोई धातु-कोष नही रखा जाता । यह पद्धति निश्चय ही मितव्ययी (००णा०/आ८४) 
है, लेकिन खतरे से खाती नही । वास्तव मे, यह पद्धति सैद्धान्तिफ ही है) इसे व्यवहार मे कभी 
नही लाया गया है। 

ल्वागप्नी मुद्रा-निर्गेमन को श्रेष्ठतम पद्धति (फ८5 $परशथा) 0 ]४076-5500)--अब प्रश्न 
यह उत्पन्न होता है कि कागजी की उक्त पद्भधतियां में कौन-सी पद्धति श्रेष्ठतम है? एक 
अच्छी कागजी मुद्रा-निर्ममन पति मे चार ग्रुणो का होता आवश्यक है--(क) लोचकता, 
(ख) मितव्ययत्ता (ग) परिवर्ततशीलता, (घ) अति-निर्मेमन पर रोक | किसी भी 5388 की मुद्रा- 
प्रणाश्षी भे लोचकता का होना आवश्यक गुण माना जाता है। मुद्रा-प्रणाली में देश की क॒ 
आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की मात्रा घट-बढ करने की योग्यता होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, 
नोटो का निर्गेमन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि उससे सोने-चाँदी जैसी मुल्यवान धातुओं 
के उपयोग मे बचत हो और इन धातुओ को अन्य लाभदायके उपयोगो मे लग्राया जा सके। परन्तु 
इसका भर्थ यह नहीं है कि देश की कागणी मुद्रा परिवर्ततशील न हो, बल्कि मोटो का निर्गेमन 
इस ढग से किया जाना चाहिए कि वे सभी धातु-सिक्‍्को मे परिवर्ततीय हो । इसका कारण यह है कि 
यदि कागजी नोटो की धातु मे परिवर्ततशीलता को बनाये नही रखा जाता तो इससे देश की मुद्रा- 
प्रणाली मे से जनता का विश्वास उठ जायगा। अतएदव केन्द्रीय बैक को कागजी मुद्रा की परि- 
बर्तंनशीलता को बताये रखने के लिए उम्रके पीछे कुछ न कुछ घातु-कोष अवश्य ही रखना चाहिए । 
अन्त मे, एक अच्छी कागजी मुद्रा तिर्मेमन पद्धति मे चोटों के अति तिर्भममन पर तियन्न्रण की 

०४ होनी चाहिए अर्थात्‌ कागजी नोटो को अत्यधिक मात्रा मे जारी किये जाने पर रोक होनी 
चाहिए। 

अब हमे यह देखना है कि उपर्युक्त गुण मुद्रा-हणाली मे किस प्रकार. प्राप्त किये जा सकते 

है * इन गुणो को प्राप्त करने के लिए कागजी मुद्रा जारी करने का कार्य देश के केन्द्रीय बैक को 
सोष देना चाहिए । केन्द्रीय बैक को अधिकार दिया जाना चाहिए कि वहू कागजी मुद्रा की पूर्ति 
तथा धातु-कोष का प्रबन्ध स्वतत्मतापूर्वक करे । इस विषय मे सरकार द्वारा किया गया हस्तक्षेप 
सीमित ही होता चाहिए । इस सम्बन्ध मे सरकार को केवल दो प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहिए । 
अ्धम, सरकार कागजी मुद्रा के पीछे रखी जाने वाली न्यूवतम स्वर्णनिधि को पहले से ही निश्चित 
कर दे । द्वितोष, सरकार को कागजी मुद्रा को अधिकृतम सीमा भी पहले से ही निश्चित कर देती 
चाहिए। इन दोनो बातो को सरकार छारा पहले से हो निश्चित कर दिया जाता आवश्यक है, 
क्योकि इनके अभाव मे कागजी मुद्दा की सुरक्षा तथा परिवर्ततशीलतः खतरे मे पढ़ सकती है। 
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अतः कागजी मुद्रा की सुरक्षा तथा परिवर्ततशीलता को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम 
चातु-कओष तथा कागजों नोटो की अधिकतम सीमा सिश्चित करना निताल्त आवश्यक है। परन्तु 
इसका यह अर्थ नही कि नोटो की अधिकतम सीमा तथा न्युवतम घातु-कोप सदा के लिए निश्चित 
कर दिये जायें ॥ इन दोनों मे समय-समय पर देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार 
परिवतेन किये जाने चाहिए | ऐसा करने से ही देश की मुद्रा-प्रथाली मे लोचकता का गुण बनाये 
रखा जा सकता है। यह भी स्मरण रहे कि कागजी मुद्रा-निर्गेभन की कोई भी पद्धति सदा के 
लिए अच्छी नही कही जा सकती । क्सि समय पर, देश में कौन-सी पद्धति अपनायी जाय, यह 
देश मे उस समय सोने की पूर्ति, मुद्रा-वाजार की परिस्थिति, व्यापारिक आवश्यकताओं तथा 
जनता के स्वभाव पर निर्भर करता है। कुछ भी हो, नोट जारी करने वाली सस्था पर सरकार 
का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए, क्योकि सरकारी नियन्त्रण के अभाव में कागजी मुद्रा को सुरक्षा खतरे 
मे पड़ सकती है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मुद्रा-प्रणाली की सुरक्षा के लिए लोचकता की बलि 
दे दी जाय । वास्तव भे, एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली वह होती है जिसमे सुरक्षा तथा लोचकता दोनों 
का ही उचित सम्मिश्रण हो । 
एक अच्छी मुद्दा-प्रणालो के गुण--एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली रह होती है जिसमे निम्नलिखित 
गुण पाये जाते है 
() सरलता--एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली मे किसी प्रकार की जटिलता नहीं होनी चाहिए। 

यदि मुद्रा-प्रणाश्षी जटिल है तो साधारण जनता उसे समझने में असमथे रहेगी। जनता का 

विश्वास प्राप्त करने के लिए मुद्रा-प्रणाली मे सरलता का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, 

यदि मुद्रा-प्रणाली में जटिलता पायी जाती है तो ऐसी प्रणाली को प्रचलित रखने के लिए अधिक 

व्यय भी करता पडता है। इसके साथ ही साथ जटिल मुद्रा-प्रणाली मे अकुशलता उत्पन्न होने का 

भय भी रहता है । 

(2) लोचकता--लोचकता से अभिप्राय यह है कि मुद्रा-प्रणाली मे शीघ्रतापूर्वक मुद्रा के 
विस्तार तथा सकुचन का गुण होना चाहिए, अर्थात्‌ व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की 
मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए। यदि देश की व्यापारिक आवश्यकताएँ बढ जाती हैं तो उसी अनु- 


पात मे मुद्रा की पूर्ति मे वृद्धि होनी चाहिए। यदि मुद्रा-प्रणाली मे लोचक्ता का अभाव है तो सकट- 
काल में इसके कारण गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। 


(3) मितव्यय॒ता--एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली में मितव्ययता का होना आवश्यक है 
अर्थात्‌ मुद्रा-पणा गे ऐसी होती चाहिए कि उसके सथालन पर अधिक व्यय न करना पड़े | विशेष- 
कर मुद्रा-प्रधाली में सोने-चाँदी का बचतपूर्ण उपयोग होना चाहिए । इसका कारण यह है कि खर्चीली 
मुद्रा-प्रयाली देश के लिए एक प्रकार का बोझ बन जाती है। निर्धन देशों में तो मितव्य- 
यता गा महत्व और भी बढ जाता है, क्योकि ऐसे देशो के पास प्राय धातु-कोषो का अभाव 
रहता है । 

(4) परिवरतेनशीलता--एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली मे कागजी मुद्रा की परिवर्तनशीलता का 
होना नितान्त आवश्यक है। इसके दो कारण हैं--प्रथम, मुद्रा की परिवर्तनशीलता के परिणाम- 
स्वरूप जनता का देश वी मुद्रै-प्रणाली मे विश्वास बनाये रखा जा सकता है। अनुभव यह बताता है 
कि जिस देश मे कागजी मुद्रा परिवर्तनशील नही होती वहाँ की मुद्रानप्रणाली के प्रति जनता का 
विश्वास अधिक नहीं होता । द्वितोय, विदेशों भगतातो की सुविधा के लिए भी मुद्दा की परिवर्तन" 
शीलता नितान्त आवश्यक है । इसका कारण यह है कि जब देश का अदायगी शेष (0श॒क्रा०्ट रण 
74077670) प्रतिकूल हो जाता है तब इस प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सोने का उपयोग आव- 
श्यक हो जाता है । अत मुद्रा की परिवर्ततशीलता को बनाये रखने के लिए कुछ न कुछ घांतु-कोष 
अवश्य ही रखना चाहिए । 

(5) चैघानिक निश्चितता ([.289707)---एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली का यह भी गुण है कि 
यह सरकार ढारा पारित कानून पर आधारित होनी चाहिए । इससे जनता देश कौ मुद्रा-प्रणाली 
के विषय में अपना निश्चित मत बना सकती है और इसके साथ ही साथ मुद्रा-अणाली मे जनता 
का विश्वास भी अधिक हो जाता है । इसके विपरीत, यदि मुद्रा-अणाली किसी कानून पर आधा- 
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रित न होकर केन्द्रीय बैक की स्वेच्छा पर निर्भर रहती है तो मुद्रा-प्रणाली में जनता का विश्वास 
कम हो जाने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है । 

(6) स्वयंचालकता (&प/०प्॥ा० ए/णांधरा६)--एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली के लिए स्वय- 
चालकता का होना भी आवश्यक है । जैसा हम देख चुके है, स्वर्ण मुदामान स्त्रयचालित हुआ 
करता था और इसे प्रललित रखने के लिए किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप वी आवश्यकता 
नही पडती थी । इसी कारण, जैसा प्रौ० कैनन ने कहा है, “स्वर्णमान मूर्ख-सिद्ध तथा मकक्‍्कार-सिद्ध 
अ्रणाली थी”, अर्थात्‌ इसमे किसी प्रकार की गडबड-घुटाले को गुंजाइश नहीं होती थी। परन्तु प्रब- 
न्धित कागजी मुद्रामान प्रणाली मे स्ववचालकता का अभाव होता है और मुद्रा का निर्गेनन तथा 
मियमन केन्द्रीय बेक द्वारा किया जाता है । इससे कभी-कभी गम्भीर परिणाम दृष्टिगोचर होते 
हैं। जैसा पूर्व कहा गया है, प्रबन्धित कागजी मुद्रामान मे मुद्रा-स्फीति का भय सदेव बना 
रहता है । अतएवं इस इृष्टिकोण से कागजी मुद्रामान प्रणाली को एक अच्छी प्रणाली नही कहां जा 
सकता । 

(7) मुद्रा के आन्तरिक तथा बाह्य सूल्यो मे थिथिरता यनो रहनी चाहिए--जैसा हम जानते 
है, देश के आथिक विकास के लिए आन्तरिक कीमत-हतर मे स्थिरता का होना नितात्त आवश्यक 
है, इसलिए मुद्रा-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मुद्रा के आन्तरिक मूल्य (अथवा आत्तरिक 
कीमत-स्तर) मे स्थिरता बत्ती रहे । यदि मुद्रा का आस्तरिक मूल्य स्थिर नही रहता, अर्थात्‌ 
आत्तरिक कीमत-स्तर भे भारी उतार चढाव होते है तो इससे आधिक विकास को धक्का 
लगता है। इसी प्रकार विदेशी व्यापार के विकास के लिए भी मुद्रा के बाह्य मूल्य (श्र 
५४|५७) अथवा विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता का होना अत्यन्त आवश्यक है । जैसा हम पहले 
देख चुके है, विदेशी विनिमय-दरो मे अधिक उतार-चढाव होने से अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रति- 
कूल भ्रभाव पडता है। अतएव देश के सर्वागीग आर्थिक विकास के लिए मुद्रा के आन्तरिक तथा 
बाह्य मूल्य मे स्थिरता का होना बहुत आवश्यक है। 

भारत की वर्तमान मुद्रा-प्रणाली में उपयुक्त गुणो का समावेश कहाँ तक है ?- जेसा 
विंदित है, भारत में इस समय कागजी मुद्रामान प्रचलित है। इस मुद्रा-व्यवस्था भे एक अच्छी 
मुद्रा-प्रणाली के अनेक गुण पाये जाते है । भारत में कागजी मुद्रा बा निर्गेमनन न्यूनतम निधि 
प्रणाली (शा 706४8 5५४९४) के अनुसार हांता है इसलिए कागजी मुद्रा के पीछे 
अत्यधिक मात्रा में धातु कोष रखते को आवश्यकता नहीं पडती । इस दृष्टिकोण से भारतीय मुद्रा- 

प्रणाली मितव्ययी (०८०॥०॥॥॥८४।) है । इसके साथ ही साथ भारत की मुद्रा-प्रणाली मे लोचकता 
का गुण भी पाया जाता है, क्योकि देश की व्यापारिक आवश्यकताओं दे अनुसार मुद्रा की पूति मे 
परिवर्तन किये जा सकते हैं। भारतीय मुद्रा-प्रणाली में ब्रैधानिक निश्चितता का गुण भी पाया 
जाता है, क्योकि यह समूची प्रणाली सरकार द्वारा पारित कानूनों पर आधारित है । भारत में 
मुद्रा-निर्गमन, मुद्रा-तियन्त्रक को व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार नहीं हो सकता, बल्कि समूची 
प्रक्रिया कानून द्वारा शासित होती है। यह सत्य है कि भारतीय मुद्रा-प्रणाली मे परिवर्ततशीलता 
का शुए लही पाया जार । परन्तु परिवर्तनशीलता का यह झणाव किसी प्रकार से ऋटिपर्ण नहीं 
माना जा सकता, क्योकि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप का सदस्य होने के नाते भारत की मुदा-प्रणाली 
में परिवर्ततेशीलता का गुण होना आवश्यक नहीं रह गया है । जहां उपयुक्त गुणों का 
भारतीय प्रणाली मे समावेश है, वहाँ इस प्रणाली भे कुछ तूटियाँ भी पायी जाती हैं। प्रथम 
भारतीय प्रणाली मे सरलता नहीं पायी जाती । यह प्रणाली बहुत जटिल सिद्ध हुई है और साधा- 
रण जनता इसे समझने में अरामर्थ है। ह्वितोय, इस प्रणालो मे स्ववचालकता का भी अभाव है | 
इसे प्रचलित रखगे के लिए रारकार को निरन्तर हस्तक्षेप करना पडता है । तृतीय, इस प्रणाली 
के अन्तगेंत मुद्ा के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता का भी अभाव रहा है। दूसरे विश्व-युद्ध के आरम्भ 
से लेकर अब तक आतन्तरिक कीमत-स्तर मे निरन्तर वृद्धि होती रही है और मुद्रा का मूल्य निर- 
न्तर गिरता चला जा रहा है| भारत के वित्त मन्त्री के अनुसार अक्टूबर, 974 में भारतीय रुपये 
का मूल्य केवल 27 6 पैसे ही रह गया था । एक बहुत बडे अश तक मुद्रा प्रणाली की 
अपर्याप्तता ही इसके लिए उत्तरदायी है। वास्तव मे, मुद्रा के आन्तरिक मूल्य की अस्थिरता भार- 
तीय मुद्रा-प्रणाली का सबसे बडा दोष है। भारत सरकार ने समय-समय पर मुद्दा-प्रणाली के इस 
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दोष को दूर करने के प्रयत्न किये हैं, परन्तु उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली है ॥ आन्तरिक 
कीमतें बराबर बढती चली जा रही हैं। जहाँ भारतीय रुपये के आन्तरिक मूल्य में बराबर हास 
होता चला जा रहा है, वहाँ दूसरी ओर इसके बाह्य मूल्य मे 6 रा ]966 तक बराबर स्थिरता 
रही है गा रहे कि 6 जून, 966 को भारतीय रुपये के मूल्य को केम कर दिया 
गया था)। 


परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त संकेत 
]..प्रबन्धित करेंसी से कया अधभिप्राय है ? इसके गुण-दोषो को विवेचना कोजिए। 
(विक्रम, 968, आगरा, 968, आगरा, 972) 
[सकेत - प्रथम भाग मे, प्रवन्धित करेसी अथवा कागजी मुद्रामान की परिभाषा देते हुए 
इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए । दूसरे भाग मे, इसके गुण-दोषो की विस्तारपूर्वक 


व्याख्या कीजिए ।] 
2. काणगजी मुद्रा के निर्मेमन की विभिन्न प्रणालियाँ वया-बया हैं । विकासशील देश के लिए कोन- 
सौ प्रणालों सर्वश्रेष्ठ है ? (आगरा पू, 975) 


अथवा 
पन्न-मुद्रा निर्गंमद को विभिन्न प्रणालियों का विदेचन कीजिए तया बताइए कि एक विकास- 
शोल अर्थे-व्यवस्था के लिए इनमे से कौन-सी प्रशाली थेष्ठ है ? कारण दीजिए । 

(इन्दौर, 968) 

[सकेत--प्रथम भाग मे, नोट जारी करने को आठ प्रणालियों की विस्तारपूर्वक व्याख्या 
कीजिए और यह्‌ भी बताइए कि ये प्रणालियाँ किन किन देशो मे कार्यशील रही हैं। दूसरे 
भाग में इन प्रणालियों के ग्रणो तथा दोषों की विवेचना कीजिए और अन्त मे, यह निष्कर्ष 
निकालिए कि न्यूनतम निधि प्रणाली वास्तव मे, सबसे अच्छी प्रणाली है। एक विकासशील 
अ्थ॑-व्यवस्था के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है क्योकि इसमे मितव्ययता एवं लोचकतां के 
दोना गुण पाये जाते हैं ।] 

3. किसो देश मे नोट-निर्ममत किन-किन बातों के आधार पर होना चाहिए ? विभिन्न सिद्धास्तो 


को समकाइए। 

अथवा 
कागजी मुदा के निर्ममन के चलन सिद्धान्त तथा बेककिण सिद्धान्त को समभाईए। इसमे से 
आप किस सिद्धान्त का समर्थन करते हैं ? कारणों सहित बताइए ॥ (विक्रम, 968) 


[सकेत-यहाँ पर नोट निर्गमन के दो मुख्य सिद्धान्तो--करेंसी सिद्धान्त एव बेकिंग 
सिद्धान्त-- फी व्याख्या करते हुए इनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए । इनके साथ ही इनके 
गुण-दोषा की विवेचना कीजिए । अन्त मे, यह निष्कर्ष निकालिए कि इन दोना मे से बेकिंग 
सिद्धान्त श्रेष्ठ है, क्योकि इसमे सुरक्षा एव लोचवता के दोनो गुण पाये जाते हैं ।] 
4 सरकार द्वारा नोट-निर्गममन और बंक द्वारा नोट-निर्मेमन के सापेक्षिक लाभो को बताइएं। 
(सागर, बी० कॉम०, । 959) 
[सकेत--थहाँ पर पहले सरकार द्वारा कागजी मुद्रा निर्गमन के पक्ष मे तर्क प्रस्तुत कीजिए। 
इसके उपराल्त बंक द्वारा मुद्रा निगमन के पक्ष में युक्तियाँ दीजिए और अन्त से वह रीख्कर्यं 
निकालिए कि मोट जारी करने का काये सरकार की अपेक्षा केन्द्रीय बैक को सौपा जाना 


चाहिए ।] 
5 एक अच्छी पत्र-म्द्रा प्रणाली को विशेषताएँ बताइए । भारतीय पत्र-मुद्टा प्रणालों में चे 
विशेषताएँ कहाँ तक पायी जातो हैं ? (आगरा बी० कॉम०, 962) 


अचवा 

श्रेष्ठ मुद्रामान के क्या युण हैं ? भारतीय मुद्रासान के सन्दर्भ मे बताइए॥ (आगरा, 97 ) 
[सकेत--प्रथम भाग मे एक अच्छी कागजी मुद्रा-पणाली के सात मुख्य गुणों की विवेचता 
कीजिए दूसरे भाग मे, यह बताइए कि इनमे से कौन-कौन से गुण भारतीय प्रणाली मे 
विद्यमान है और कौन-कौनसे नही है ।] 
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मुद्रा के सिद्धान्त 
(60795 ० ४ि०॥९७५) 





मुद्रा के सिद्धान्तो को भलीभाँति समझने के लिए "मुद्रा के भूल्य/ का अर्थ जानना 
आवश्यक है। 


मुद्रा का सूल्य 
(फथण्० ण धणावप) 

“मुद्रा-मुल्य/ के निम्नलिखित तीन अर्थ लगाये जाते है 

() सुद्रा-मुल्प से अभिप्राय ब्याज-दर से होता है--कुछ अर्थशास्त्रियो के 6 82 बस्तुन 
बाजार की भाँति मुद्रा का भी बाजार होता है। जिस प्रकार वस्तु-बाजार में खरीदी व 
बैची जाती हैं, उसी प्रकार मुद्रा-बाजार मे भी मुद्रा का क्रय-विक्रय होता है, परन्तु इन दोनो मे 
एक महत्त्वपूर्ण अन्तर भी है । वस्तु-बाजार मे वस्तुएँ मुद्रा के बदले मे बेची जाती हैं, परन्तु मुद्रा- 
बाजार मे मुद्रा का विक्रय मुद्रा को वापस लौटा देने की भ्रतिज्ञा के बदले होता है। जब म्िसी 
व्यक्ति को लौटाने की प्रतिशञा के बदले मुद्रा उधार दी जाती है तो उस व्यक्ति से मुद्रा देने वाला 
व्यक्ति अर्थात्‌ ऋणदाता ब्याज लेता है | दूसरे शब्दो भे, जब मुद्रा उधार दी जाती है तो वास्तव मे 
यह मुद्रा का विक्रय ही होता है और इस प्रकार मुद्रा देने वाला व्यक्ति बर्थात्‌ु ऋणदाता ब्याज 
प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, यही कारण है कि कुछ अर्थशास्त्री ब्याज को ही मुद्रा का 
मूल्य मानते हैं । परन्तु, वास्तव मे, यह मुद्रा के मूल्य का सही अर्थ नही है, यद्यपि मुद्रा-बाजार के 
सन्दर्भ में ब्याज को ही मुद्रा का मूल्य माना जाता है। 

(2) मुद्रा-मुल्य से अभिप्राय सामान्य कोमत-स्तर से है--कुछ अर्थशास्त्रियो का विचार है 
कि मुद्रा-म्रुल्य से अभिष्राय मुद्रा के बाह्य मुल्य (८४८०० ४०)०८) से होता है, अर्थात्‌ मुद्रा के 
मूल्य का अभिष्राय विदेशों विनिमय-दर से होता है। अपने देश की मुद्रा कौ एक इकाई के बदले मे किसी 
अन्य देश की मुद्रा की जितनी मात्रा उपलब्ध होती है, वहो उसका बाह्य मूल्य होता हू। अब यह 
भी मुद्रा-मूल्य का सही अर्थ नहीं मात्रा जा सकता, यद्यपि विदेशी व्यापार के सन्दर्भ में मुद्रा के 
मूल्य से यही अभिप्राय होता है । 

(3) भुद्दा-मूल्य से अभिष्राय साप्तान्य कोम्त-स्तर से है--वास्तव मे, मुद्रा-मल्य का यही 
अर्थ सही भाना जाता है । मुद्रा के मूल्य का अभिप्राय मुद्रा की क्रय-थक्ति (एण्य्आड एएफष) 
से होता है। जिस प्रकार वस्तुओ और सेवाओ की कीमतें मुद्दा के रूप में तापी जाती है, उसी 
प्रकार मुद्रा का मूल्य उसकी इकाई के बदले मे उपलब्ध होने वाली वस्तुओ तथा सेदाओ की मात्रा 
मे व्यक्त किया जा सकता है। परन्तु यहाँ पर एक बडी कठिनाई यह है कि जहाँ बस्तुओ और 
सेवाओ की कीमतो को नापने के लिए मुद्रा के रूप मे एक निश्चित इकाई होती है, वहाँ मुद्रा के 
मूल्य फो नापने के लिए कोई एक निश्चित इकाई उपप्तब्ध नहीं होती । जैसा स्पष्ट हैं, मुद्रा के 
मूल्य को मुद्रा ही मे नही नापा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, मुद्रा का मूल्य चापने के लिए 
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किसी एक वस्तु अथवा सेवा को भी तिश्चित नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि 
मुद्रा स्वय ही सामूहिक मापक का कार्य करती है, इसलिए मुद्रा के मूल्य को सामान्यत वस्तुओं 
और सेवाओं मे हो व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों मे, मुद्रा का मूल्य नापने के लिए हम वस्तुओं 
और सेवाओ के एक निश्चित समूह का मूल्य मापक के रूप में प्रयोग करते है । 


इस प्रकार मुद्रा का मुल्य तिकालने के लिए हमे मुद्रा की सामान्य त्रय-शक्ति को जातना 
आवश्यक है। दूसरे शब्दो मे, मुद्रा का मूल्य निकालने के लिए हमे सामान्य कौमत-स्तर के बारे में 
जानकारी प्राप्त करनी पडती है। वास्तव मे, मुद्रा की क्रय-शक्ति अथवा सामान्य कीमत स्तर एक 
ही चीज है। मुद्रा का मूल्य निकालने के लिए हमे सामान्य कीमत-स्तर का अनुमात लगाता पड़ता 
है और सामान्य कीमत स्तर देश भे उपलब्ध होने वाली सभी वस्ठुओ और सेवाओ वी औसत 
कीमत (४५८०९४० 9702) होती है । स्पप्ट है कि देश की सभी वस्तुओ और सेवाओं की कीमतों 
का औसत निकालना कठिन होता है इसलिए हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को सभी वस्तुओ और 
सेवाओ के प्रतिनिधि के रूप मे चुन लेते हैं और फिर चुनी हुई वस्तुओं और सेवाओं को औसत 
कीमत निकाल लेते हैं। इस औसत कीमत को ही सामान्य कीमत-स्तर कहा जाता है। उदाहर- 
णार्थ, मान लीजिए कि हमने 300 वस्तुओ तथा 00 सेवाओ को प्रतिनिधि के रूप मे चुना है। 
यह भी मान लीजिए कि इन 300 वस्तुओ की कीमतों का योग 300 रुपये और 00 सेवाओं 
की कीमतो का कुल जोड 200 रुपये है, इस प्रकार 300 वस्तुओं + 00 सेवाओं (कुल 400 
इकाइयो) की सामूहिक कीमत 300+ 200 - 500 रुपये होगी। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओ 
की सामान्य कीमत 500--400 अर्थात्‌ 4 रुपये होगी अर्थात्‌ मुद्रा की । इकाई की तय 
शक्ति ई इकाई वस्तुएं तथा सेवाएँ होगी । 
मुद्रा-मूल्य ओर सामान्य कीमत-स्तर का सम्बन्ध 
(ए८80०१ञऋ्राए ऐलजएल्ला शबव॑णट 0 (०९५ बाते 
छाल ठक्ाशग छ7०8 [.०शथ) 
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुद्रा मूल्य तथा सामान्य कीमत स्तर_मे विपरीत 
सम्बन्ध होता है। यदि सामान्य कीमत-स्तर बढ जाता है तो मुद्रा मुल्य कम हो जाता है। 
इसका कारण यह है कि बढी हुई कीमतो के कारण अब मुद्रा की एक निश्चित मात्रा के बदले मे 
पहले की तुलना मे कम बस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध होती है। इसके विपरीत, यदि सामान्य 
कीमत-स्तर घट जाठा है तो मुद्रा का मूल्य बढ जाता है । इसका कारण यह है कि घटी हुईं कीमतो 
के कारण अब मुद्रा की एक निश्चित मात्रा के बदले मे पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में वस्‍्तुएँ 
होता ग खरीदी जा सकती हैं । इस प्रकार मुद्रा-मूल्य और सामान्य कीमत-स्तर में विपरीत सम्बन्ध 
ता है । 
सक्षेप मे, मुद्रा का मूल्य, वास्तव मे, मुद्रा की कय शक्ति ही होती है। मुद्रा की क्रय शक्ति 
को सामान्य कीमत-स्तर से जाना जा सकता है। यदि सामान्य कीमत-स्तर मे कोई परिवर्तन नही 
होता तो मुद्रा के मूल्य मे भी किसो प्रकार का परिवतेत नही हो सकता । परन्तु स्मरण रहे कि 
मुद्रा के मुल्य का सम्मत्थ सामान्य कौमत-स्तर से होता है, किसी विशेष वस्तु द्था सेवा की कीमत 
से नहीं होता । यह सम्भव है कि किसी समय कुछ वस्तुओ और सेवाओ की कीमतें बढ रही हो, 
परन्तु उसी समय अन्य वस्तुओ और सेवाओ की कीमते घट रही हो ५ इसकए परिणाम यह होगा 
कि सामान्य कीमत स्तर में कुछ भी परिवतन नही होगा । ऐसी परिस्थिति में दस्तुओ तथा सेबाओ 
की कीमतों में परिवर्तन होते हुए भी घुद्मा का झूल्य अपरिबतित ही रहेगा ॥ 
मुद्रा का सुल्य-निर्धारण 
(06६घणाफर३00 व पल एथएड थ॑ १०7८9) 
के मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त समझने से पूर्व यह भी जान लेना आवश्ण्क है कि मुद्रा का 
मूल्य कैसे निर्धारिल होता है, अर्थात्‌ मुद्रा का मूल्य किन-किन बातो पर निर्भर रहता है ओर इसके 
मूल्य मे समय संझय पर क्यों परिवर्तन होते रहते हैं| जैसा विदित है, मूल्य के सामान्य सिद्धान्त 
(इधाध्यथ] ॥609 ० ४३००) के अनुसार किसी वस्तु अथवा सेवा का मूल्य उसकी माँग तथा 
पूर्ति से निर्धारित होता है । यदि वस्तु की माँग बढ जाती है, तो इसका मूल्य भी बढ जाता है। 
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इसके विपरीत, यदि वस्तु फी माँग घट जाता है, तो इसका मूल्य भी घट जाता है । इसी प्रकार 
वस्तु की पूर्ति मे होने वाले परिवर्तनो से भी मूल्य मे परिवर्तन होते है। यदि किसी वस्तु की पूर्ति 
बढ जाती है, तो उसका मूल्य घट जाता है। इसके विपरीत, यदि किसी वस्तु की पूि कम हो 
जाती है, तो उसका मूल्य बढ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु को माँग तथा इसके 
मूल्य में सीधा सम्बन्ध (०70४ एश407%00) होता है। परन्तु वस्तु की पूर्ति तथा इसके मुल्य 
में विपरीत सम्बन्ध (77ए६४० 2008970057%) होता है । जिस विन्द्र पर वस्तु की ॥/% 48 
पूर्ति का सन्तुलन (०प००ा०४8०७) स्थापित हो जाता है, वही पर वस्तु का मूल्य निर्धारित 
होता है। 

चूँकि मुद्रा भी एक वस्तु है, इसलिए वस्तु की भाँति मुद्रा का मूल्य भी इसकी माँग तथा 
पूर्ति की शक्तियों से निश्चित होता है। दूसरे शब्दो मे, वस्तु की भाँति मुद्रा का मुल्य भी उस बिन्दु 
पर निश्चित होता है जहाँ पर मुद्रा की माँग और उसकौ पूर्ति मे सन्तुलन स्थापित हो जाता है। 
अब मुद्रा के गुल्य-निर्धारण को भली-भाति समझने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा की माँग तथा 
मुद्रा की पूर्ति के अर्थों को सप्नझ्ता जाय । 


मुद्रा को माग--यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि किसी वस्तु की माँग और मुद्रा 
की माँग भे एक भाधारभूत अन्तर होता है । किसी वस्तु की माघ लोगो द्वाए इसलिए की जाती 
है, क्योकि उस्तम उपयोगिता होती है । दूसरे शब्दा मे, किसी वस्तु को माँग इसलिए की जाती है 
क्योकि उसमे किसी व्यक्ति की आवश्यकता को सन्तुष्ट करने की क्षमता होती है । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि वस्तु की माँग इसकी उपयोगिता के कारण ही होती है, परन्तु मुद्रा की माँग के बारे 
में ऐसा नही वहा जा सकता । भुद्दा मे प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की किसी भी आदश्यकता को सन्तुष्ट 
करने की क्षमता नही होती । मुद्रा तो बेबल अप्रत्यक्ष रूप से ही व्यक्ति की किप्ती आवश्यकता को 
सत्तुष्ट करती है, अर्थात्‌ वह व्यक्ति पहले मुद्रा से वस्तु खरीदता है और बही वस्तु बाद में आब- 
श्यकेता को सन्तुष्ट करती है, इसलिए मुद्रा किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता कौ प्रत्यक्ष रूप में 
सल्तुष्ट नहीं करती । मुद्दा की माँग तो इसलिए की जाती है, क्योकि इसमे क्रय-शक्ति होती है और 
इसकी सहायता से वस्तुआ को खरीदा जा सकता है जो आगे चलकर हमारी आवश्यकताओ को 
सल्तुष्ट करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते है कि किसी देश मे मुद्रा को साँग वहाँ पर उपलब्ध 
होने वाली वस्तुओ तथा छेवाओ को पूर्ति पर निर्भर रहतो है। इसका कारण यह है कि आजकल 
अभिकाश वस्तुओं का उत्पादन विनिमय के लिए किया जाता है। इस प्रकार पु को मांग किसी 
विशेष समय पर बाजार में विनिमय के लिए उपलब्ध होने बालो बस्तुओ तथा सेवाओं की पूति पर 
निर्भर करती है। जेंसा विदित है _ बाजार मे विनिमय हेतु आने बाली बस्तुओ तथा सेवाओ की 
मात्रा सदा के लिए निश्चित नहीं होती, बल्कि उसमे समय-रामय पर परिवतंग होते रहते हैं, इसलिए 
भुद्रा की माँग भी सदेव एक जैसी नही रहती, बल्कि उसमे भी समय-समय पर बाजार में विनिमय 
हेतु उपलब्ध होने वाली वस्तुओं तथा शेबाओ की मात्रा के अनुसार परिबततंन होते रहते हैं। 

भुद्रा की पूर्ति-मुद्रा को पूति से अभिप्राय उन वस्तुओ तथा सेवाओं को सापूहिक पूर्ति से 
है जो किसी देश मे किसो समय विशेष पर विनिमय के माध्यम के रूप मे प्रचलित होती हैं। यहाँ 
पर हम मुद्रा के अर्थ को इसके सकुचित रूप मे नहीं लेते हैं। मुद्रा के अन्तगंत हम तीन प्रकार को 
मुद्राएँ रख सकते है--(क) धातु मुद्दा, (ल) बागजी मुटा, (ग) साख-मुद्दा | चूँकि मुद्रा 
का महूत्त्त इसके विनिमय के माध्यम के रूप मे होता है, इसलिए मुद्रा के मुल्य निर्धारण का 
अध्ययन्त करते समय हम उन सभी मुद्राओ को सम्मिलित कर लेते हैं जो विनिमय के माध्यम का 
कार्य करती है। यद्यपि सकुचित अर्थ में साख-मुद्रा दास्तदिक मुद्रा नहीं है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति 
क। अनुमान लगाते समय हम साख-मुद्रा को भी सम्मिलित करते है क्योकि साख-मुद्दा भी विनिमय 
के माध्यम का कार्य करती है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति के अन्तर्गत हम विधिग्राह्म तथा गरेर- 
विधिग्राह्म दोनो प्रकार की मुद्राओं को सम्मिलित करत हैं। परन्तु यहां पर स्पष्ट कर देना आव- 
श्यक है कि मुद्रा का वह भाग जो विनिमय के साध्यम का कार्य नहीं करता, अर्थात्‌ जो वस्तुओं 
तथा सेवाओ के क््य विक्रय में इस्तेमाल नही होता अथवा जो भूमि मे गढा हुआ है, वह मुद्दा की 
पू््ति का आ नही समझा जा सकता । इस प्रकार क्सो समय पर मुद्रा की पूर्ति के अन्तात केवल 
ब॒द्दी मुद्रा सम्मिलित वी जाती है जो उत्पादन अथवा उपभोग के कार्यों के प्रयोग में आ रही है, 
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अर्थात्‌ जो प्रचलन में है। अत मुद्रा की पूर्ति पर मुद्रा के सचलन-वेग (रश०लाए णी धाएएु4- 
007) का भी प्रभाव पडता है! 

इस प्रकार माँग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का मूल्य विनिमय हेतु 
बाजार में आने वाली अथवा विनिमय-साध्य वस्तुओ की पूर्ति तथा उपलब्ध मुद्रा की पू्तिसे 
निश्चित होता है। जब मुद्रा को माँग अथवा पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तब मुद्रा 
के मूल्य मे भी कुछ न कुछ परिवतंन अवश्य होता है। इस प्रकार सामान्य कीमत-स्तर मुद्रा के 
मूल्य को व्यक्त करता है। जब सामान्य कीमत-स्तर बढता है, तब मुद्रा का मूल्य घट जाता है। 
इसके विपरीत, जब सामान्य कीमत-स्तर घटता है, तब मुद्रा का मूल्य बढ जाता है। दूसरे शब्दो 
मे, मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य कीमत-स्तर मे विपरीत सम्बन्ध होता है। चूँकि मुद्रा का मूल्य 
सामान्य कीमत-स्तर द्वारा प्रकट किया जाता है, इसलिए सामान्य कीमत-स्तर के परिवतंन ही 
मुद्रा के मूल्य-परिवर्तन के सूचक होते हैं । 

इस प्रकार प्रो० रॉबर्टंसन (700८0) के शब्दों मे, “मुद्रा भी अन्य आर्थिक वस्तुओं 
में से एक है। अत उसका मूल्य भी अन्य वस्तुओ की भाँति उसकी माँग एव पूर्ति द्वारा निश्चित 
किया जाता है 

किन्तु स्मरण रहे कि वस्तु एव मुद्रा मे स्थापित की गयी उक्त समानता पूर्ण नहीं है। 
वास्तव मे, वस्तु एव मुद्रा मे निम्नलिखित अन्तर पाये जाते हैं 

(क) जैसा पहले कहा गया है, भुद्रा मे अपनी कोई उपयोगिता नहीं होती, इसलिए इसमे 
मानवीय आवश्यकताओ को सन्तुष्ट करने की प्रत्यक्ष क्षमता नही होती। मुद्रा तो अप्रत्यक्ष रूप 
में ही मानवीय आवश्यकताओ को सन्हुष्ट कर सकती है। इसके विपरीत, वस्तुओं मे मानवीय 
आवश्यकताओ को प्रत्यक्षत सन्तुष्ट की शक्ति होती है। 

(ख) मुद्रा का निर्मेमन अन्य वस्तुओ को भाँति नही होता । बस्तुओ का उत्पादन तो भूमि, 
श्रम, पूँजी आदि के सहयोग से होता है जबकि मुद्रा का 'निगंमन सरकार द्वारा किया जाता है। 

(ग) वस्तुओ का प्राय एक ही बार अन्तिम उपभोग हो जाता है जबकि मुद्रा का उपयोग 
निरन्तर जारी रहता है। मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित होती रहती है। 


मुद्रा के सिद्धान्त 
(ए॥#6०घ९5 ० १०४०५) 

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुद्रा के मूल्य मे समय-समय पर परिवर्तन क्यों होते रहते 
है ? इस प्रश्न का उत्तर मुद्रा के विभिन्न सिद्धान्तो द्वारा दिया गया है।इस समय मुद्रा के मल्य- 
परिवर्तन के सम्बन्ध मे निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धान्त है--() मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त, (2) मुद्रा 
का राज्यीय सिद्धान्त, (3) मुद्रा का परिमाथ सिद्धान्त, (4) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का केम्ब्रिज 
समीकरण, (5) केन्ज का मौद्रिक सिद्धान्त और (6) मुद्रा का आय सिद्धान्त । 

() मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त (2णरा०वा५ पृ०0७७ ० (०॥०५)--यह 5-2 का 
प्राचीनतम सिद्धान्त है। प्रो० ताप (8०9क0्ष5००) एवं प्रो० जे० कर ला' (ए 7 
.408॥॥70) इस सिद्धान्त के आधुनिक समर्थक है। इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा भी अन्य 
बसस्‍्तुओ की भाँति एक वस्तु है अत इसका मूल्य एक वस्तु की भांति इसकी माँग एव पूर्ति से 
निर्धारित होता है। किन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा की माँग से तात्पय उस वस्तु की-माँग से है जिससे 
मुद्रा का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार मुद्रा की पूति से अभिप्राय उस वस्तु की पूति से है 
जिससे मुद्दा बनायी जाती है। उदाहरणार्थ, यदि मुद्रा स्वर्ण से बनायी जाती है (अर्थात्‌ प्रचलन 
में स्वर्ण के सिक्के हैं) तो मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की मांग एव पूति से निर्धारित होगा। यदि स्वर्ण 
का मूल्य बढ जाता है तो मुद्रा का मूल्य भी बढ जायगा । इसके विपरीत, यदि स्वर्ण का मूल्य गिर 
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नाता है तो मुद्रा का मूल्य भी गिर जायेगा। यह आवश्यक नहीं कि मुद्रा स्दर्ण की ही होनी 
चाहिए । मुद्रा चाँदी एवं अन्य घातुओ से भी बनायी जा सकती हैं। लेकिन इसका मूल्य उस धातु 
के मूल्य से ही शासित होगा । 


मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त प्राचीनकाल के लिए तो ठोक था क्योंकि तव विभिन्न देशो मे मुद्रा 
स्वर्ण अथवा चाँदी से बतायी जात्ती थी। निश्चय ही उराका गूल्य इन धातुओं की माँग एवं पूर्ति 
से निर्धारित हुआ करता था। लेकिन आधुनिक काल मे मुद्रा स्वर्ण एवं चाँदी से नहीं बनायी 
जाती । भाजकल तो लगभग सभी देशों मे मुद्रा कागज से ही बनायी जाती है। यह कागजी मुद्रा 
प्राय; अपरिवर्तनशील होती है। अत यह कहना उचित नहीं कि मुद्रा का मूल्य आजकल कागज की 
माँग एवं पूर्ति से विश्चित होता है। स्पष्ट है कि आधुनिक कागजी मुद्रा का मूल्य उसमे निहित 
वस्तु (अर्थात्‌ कागज) के मूल्य से कही अधिक होता है | 


इसके प्रस्युत्तर गे कहा जा सकता है कवि कामजी मुद्रा का मूल्य उसमे निहित वस्तु (कागज) 
से निर्धारित नही होता, बल्कि यह तो कागजी मुद्रा के पीछे रखी गयी स्वर्ण-निधि से मिश्चित 
होता है, लेकिन यह स्वीकार कर सेने पर भी 8५० 2 सिद्धान्त सत्य नहीं सिद्ध होता | विगत 
शताब्दी मे स्वर्ण के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य भे ॥२४ भी तैव नही हुआ था, लेकिन फिर भी संसार 
के भधिषाण देशो मे बस्तु कौमतो मे वृद्धि होगे से मुद्रा के मूल्य भे हास हुआ था । 


इसके अतिरिक्त, अब मानक वस्तु-मुंद्रा का युग रामाप्त हो चुका है। भाजकल सभी देशों 
में घातु-सिवके साकेतिक ही हैं | अत घातुओ के मूल्यों का मुद्रा-यूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । 
इस प्रकार निष्कर्ष रूप मे हम कह सकते है कि आघूनिक काल मे वस्तु-मुद्रा-सिद्धान्त का मूल्य- 
निर्धारण मे कुछ भी महत्त्व नही रहा है। 


(2) मुद्दा शा राज्यीय सिद्धान्त (5:9/2 7207५ ०/ )807०७)--इस पविद्धान्त के अनुस्तार 
मुद्दा का मूल्य राज्य द्वारा निर्धारित होता है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रो० फ्रेड्रिक नैप 
द्वारा किया गया है। प्रो० बैप के अनुसार, “मुद्रा की आत्मा इसकी इकाइयो मे श्रयुक्त सामग्री 
में निहित नहीं है, बल्कि उन कानूती अध्यादेशो मे है जो उसके प्रयोग को नियमित करते हैं ।"! 
दूसरे शब्दी मे, मुद्रा का मूल्य इसके निर्माण मे श्रग्क्त किये ग्रये प्रदायें से वहीं, बल्कि राज्यीय 
सत्ता से निर्धारित होता है। चूँकि भाधुनिक काल मे मुद्रा का निर्मेमन एवं नियन्त्रण सरकार द्वारा 
किया जाता है, अत सरकार ही इसके मूल्य को निर्धारित करते की स्थिति मे है । प्रो० नैप के 
कंथवानुसतार राज्य मुद्रा के मूल्य को निम्न प्रकार से निर्धारित करता है 


(क) वैधानिक ह्वीकृति--मुद्रा को वंधानिक स्वीकृति देने से ही इसका मूल्य उत्पन्न 
होता है। यदि किसी पदार्थ को राज्य वेधानिक स्वीकृति प्रदान नहीं करता त, ऐसे पदार्थ को 
जनता कभी भी मुद्रा के रूप में स्व्रीकार नहीं करेगी। इसी बैधानिक स्वीकृति के ही कारण 
शुद्रा विनिमय का माध्यम बन जाती है, यहाँ तक कि भविष्य के सौदे भी मुद्रा के माध्यम से किये 
होगा ह' ॥ इस तरह भुद्रा का मूल्य राज्य द्वारा श्रदान की ग्यों बंधानिक स्वीकृति के ही कारण 

ता है । 

(खत) मुद्रा-निर्मेमत--मुद्रा के निर्ंभत को नियमित एवं नियन्त्रित फरके भी राज्य मुद्रा के * 
मूल्य को निर्धारित करता है। यदि राज्य मुद्रा के मूल्य को बढाना चाहता है तो वह मुद्रा की मात्रा 
में कमी करके ऐसा कर सकता है ; वास्तव मे, भुद्रा-तिर्गमतन राज्य के हाथो में एक ऐसा अस्त्र है 
जिसके प्रयोग से वह चाहे जिस स्तर पर मुद्रा का मूल्य स्थिर कर सकता है। 

(ग) वस्तु-कीमत-नियस्त्रण-- की देशो में कभौ-कभी असाधारण समयों में राज्य 
वस्तु-कीमत-नियन्त्रण (?7700-0०7७०]) की नीति अपनाता है, अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार की आवश्यक 
चस्तुओ की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। इस नीति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में 
सरकार मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करती है । 
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मुद्रा के राज्योप सिद्धान्त की आलोचना--इस सिद्धान्त की निम्नलिखित आधारो पर 
आलोचना को गयी है 


(क) आलोचको का कहना है कि वेवल वंधानिक स्वीकृति देकर ही सरकार कसी पदाथ 
को मुद्रा का रूप प्रदान नही कर सकती। महू भी आवश्यक है कि ऐस पदाथ को जनता मुद्रा वे 
रूप में स्वीकार भी करे | यदि जतता किसी पदार्थ का स्वीकार नहीं करतो तो वैधानिक मान्यता 
हाने पर भी वह पदाथ मुद्रा क कार्य सम्पन्न नही कर सक्‍ता। उदाहरणार्थ, प्रथम विश्व युद्ध के 
पश्चात जमती म मार्क के नोट का वेधानिक मान्यता ता प्राप्त थी लेकिन इसके बावजूद मार्क 
का नोट मुद्रा के कार्य सम्पत नहीं कर सवा, क्योकि जमनी वी जनता ने इसे स्वीकार करने से 
इन्कार कर दिया था। इस प्रकार केवल राज्यीय सत्ता के आधार पर मुद्रा के चलन को जारी 
रखना सम्भव नहीं है । 

(छ) आलोचवो का कहना है कि इस वात मे भी काई विशेष सार नही है कि मुद्रा के 
निगमन को नियमित करवे सरकार इसके मूल्य को निर्धारित करती है। यह सही है कि मुद्रा की 
पूर्ति मे कमी अथवा वृद्धि करके सरकार मुद्रा दे मूल्य म क्रमश वृद्धि अथवा कमी करे सकती है। 
परन्तु इसका वास्तविक अर्थ तो यह निकलता है कि मुद्रा के मूल्य पर उसकी पूर्ति वा प्रभाव पडता 
है । सरकार तो केवल पूर्ति में परिवर्तन करने का माध्यम मात्र ही है। मुद्रा के मूल्य का निर्धारण 
प्रत्यक्षत मुद्रा-यूति के परिवर्तनों से होता है । 

(ग) मह भी आलोचना की जाती है कि मुद्रा के मूल्य पर सरकार की वस्तु कीमत 
नियन्त्रण नीति का प्रभाव केवल सीमित ही होता है। इसका कारण यह है |क सरकार कुछ गिनी- 

चुनी वस्तुओ की कीमतो को ही नियन्त्रित करती है। इसके अलावा, चोर-बाजार मे ये वस्तुएँ 
सरकार द्वारा निश्चित कीमतों से कही अधिक दामों पर बिकती हैं। अत वस्तु कीमत-विबन्त्रण 
नीति द्वारा सरकार मुद्रा के मूल्य को अधिक प्रभावित नही कर सकती । 


किन्तु उपयुक्त आलोचनाओ के बावजूद इस सिद्धान्त मे सत्यता का कुछ अश विद्यमात 
है। यह सही है कि सरकार मुद्रा के मूल्य को पूर्णत निर्धारित नहीं कर सकती लेकिस फिर भी 
अपनी नीतियों द्वारा वह इसे पर्याप्त मात्रा मे प्रभावित कर सकती है। अत यह्‌ सिद्धान्त बेकार 
नहीं कहा जा सकता । 
मुद्दा का परिमाण सिद्धान्त (002॥70/ प्॥८०७ ० ४०ा९७)--मुद्रा, के परिमाण 
40, प्रतिषधादन सर्वप्रथम इटली के अर्थशास्त्री दवनजत्ती (/03४20248) ने किया था। 
यह सिद्धान्त वास्तव में एक बहुत ही प्राचीन सिद्धान्त है। आधुतिक काल मे इस सिद्धान्त को 
लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमरीका के भ्रसिद्ध अथंशास्त्री इरविग फिशर (परशय8 शीश) को है। 
इरबिंग फिशर ने इस सिद्धान्त के विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण में महत्त्वपूण योग दिया है। इस 
सिद्धान्त की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं ् 
जॉन स्टुअट मिल (700॥ 30770 0) ने इस सिद्धान्त की परिभाषा इन शब्दों में को 
है 'यदि अन्य बातें यथास्थिर रहती हैं ठो मुद्रा दे मूल्य मे परिवतन उसकी मात्रा की ठीक 
» विपरीत दिशा मे होते हैं। मुद्रा की मात्रा मे प्रत्येक वृद्धि उसके मूल्य को उसी अनुपात में घटाती 
है और मुद्र/ की प्रत्येक कमी उसके मूल्य को उसी अनुपात में बढाती है 
विकसैल (५/०८७था) ने इस सिद्धात्त की परिभाषा इस प्रकार की है, “ मुद्रा के मूल्य 
अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति मे उसके परिमाण के विपरीत अनुपात में परिवत्ंम्र होते हैं जिससे हर 
के परिमाण की प्रत्येक वृद्धि अथवा कमी अन्य बातें यथास्थिर रहन पर, वस्तुओं तथा सेवाओ के 
रूप मे उसकी क्रय शक्ति मे आनुपातिक कमी अथवा वृद्धि उत्पन्न करेगी और इस प्रकार वस्तुओं की 
कीमतो मे उतनो ही वृद्धि अथवा! कमी होगी ४ # 
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प्रो० टॉजिंग (7४0ए5अट्ट) के अनुसार, “यदि 23% संगान रहे, तो मुद्रा के परिमाण 
को दुगुना करने पर 2 पहले की अपेक्षा दुगुनी हो जायेंगी और मुद्रा का मूल्य पहले से आधा 
रह जायगा । यदि अन्य बाते समान रहे तो मुद्रा के परिमाण को आधा करने पर कीमतें पहले की 
अपेक्षा आधी रह जायेगी और मुद्रा का मूल्य पहले से दुगुता हो जायगा। 

प्रो० टॉमस (]॥07/88) के शब्दों मे, “मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा फा 
मूल्य इसकी माँग तथा पूति के सम्बन्ध से निर्धास्त होता है। यह सिद्धान्त इस बात पर जोर 
देता है कि मुद्रा की माँग को स्थिति दी हुई होने पर पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी होने की दशा मे 
सासात्य कीसत-स्तर ने आनुषपतिक नृद्धि अथका कमी होगी और चूंकि मुद्ा का मुल्य कीमत-स्तर 
की विपरीत दिशा मे रहता है इसलिए सुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर इसका मूल्य नीचे ग्रिरेमा 
और माता में कभी होने से इसका मूल्य ऊँचा जायगा 

उपर्युक्त परिभाषाओ का अध्ययन करने के पश्चात हम विम्नलिखित निष्कर्षों पर 
पहुँचते है 

(क) मुद्रा के परिमाण तथा देश के सामान्य कौमत-स्तर में सीधा आनुपातिक सम्बन्ध 
(१7०७ छ़०एण॥078। ॥९[8४०॥५४9) होता है। अन्य बातें समान 28 यदि मुद्रा की 
मारा बढ जाती है तो सामान्य कीमत-स्तर में भी उसी अनुपात मे वृद्धि हो जाती है । इसके 
विपरीत, यदि गुद्रा की मात्रा में कमी हो 
जाती है, तो सामान्य कीगत-स्तर मे भी उसी 
अनुपात में कमी हो जाती है। 

भुद्रायूत्ति तथा कीमत-स्तर के आनु- 
पातिक सम्बन्ध को निम्न रेखाक़ृति द्वारा 
व्यक्त किपा जा सकता है [त 

इस रेखाकृति में अब के सदारे मुद्रा 
की मात्रा को व्यक्त किया गया है और अस 
के साथ-साथ कीमत-सस्‍्तर को प्रदर्शित किया. | 
गया है । जब चलन मे मुद्रा की कुल भात्रा 
ञ शैली है तो सामान्य कीमत स्तर अ प, के 
के बराबर होता । जब मुद्रा की मात्रा को 
दुगुता ही शत जाता है, अत धह असम, 
हो जाती कीमत-स्तर दुगुना हो मे मा न्प जब 
जाता है, अर्थात यह अ प, से बढ़कर अ प, मुद्रा कीसात्रा 
हो जाता है | इसी प्रकार जब झुदा की मात्रा 
को आधा कर दिया जाता है, अर्थात्‌ वहअ भ, से घटाकर अ म& हो जाती है तो सामान्य कौमत- 
स्तर भी अ प, से घटकर अ प, रह जाता हैं, अर्थात्‌ आधा हो जाता है। क ड, बक् ख, ग, ध 


प्‌ 
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0 | मुद्रा एवं बैंकिंग 


तीन बिन्दुओं मे से होकर ग्रुजरता है और मुद्रा-पूर्ति तथा कीमत-स्तर के आनुपातिक सम्बन्ध को 
व्यक्त करता है । 


(ख) मुद्रा के परिमाण तथा मुद्रा के मूल्य मे विपरीत आनुपातिव सम्बन्ध (॥एश४8 
[7०%०४०॥४)। 70800०7५9770) होता है। अन्य बातें समान रहते हुए, यदि मुद्रा की मात्रा बढ 
जाती है तो मुद्रा के मूल्य मे कमी हो जाती है । इसके विपरीत, यदि मुद्रा के परिमाण में कमी 
होती है तो मुद्रा का मूल्य बढ जातः है। 


मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को मान्यताएँ (#55ए7ए४ण०५ णी 6 एफ्थााए प्रशृ०५ 
0 ॥(०४८५)--न्‍जैसा हमने उपर देखा है, सभी अर्थशास्नियों ने परिमाण सिद्धान्त वी परिभाषाएँ 
देते हुए “अन्य बातें समान रहे” वाक्याश का प्रयोग किया है। दूसरे शब्दो मे, मुद्रा का परिमाण 
सिद्धान्त तभी कार्यशील होता है जब अन्य बातें समान रहती है अथवा उनमें कोई परिवर्तन नही 
होता | अब हम यह देखेंगे कि वे कोन-सी बातें हैं जिनका मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की कार्य- 
शोलता के लिए समान रहना आवश्यक है, अर्थात्‌ मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की मान्यताएँ क्या- 
क्या हैं ? मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त वी मान्यताएँ निम्नलिखित हैं 


(]) व्यापार की मात्रा स्थिर रहनो चाहिए अथवा मुद्रा को भांग में कोई परिवर्तन महीं 
होना घाहिए---भुद्रा का परिमाण सिद्धान्त तभी कार्यशील होता है जवकि मुद्रा द्वारा किये जाने 
वाले कार्यों मे अथवा व्याप्रार की मात्रा मे कोई परिवर्तत नहीं होता। जैसा हम देख ४ मुद्रा 
की माँग देश के व्यापार की मात्रा से निश्चित होती है । जब देश के व्यापार की मात्रा रहती 
है तब फू की माँग भी स्थिर रहती है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में इस बात की कल्पना की 
गयी है कि देश के व्यापार की मात्रा अथवा मुद्रा की माँय स्थिर रहती है। स॒दि व्यापार वते-्मात्रा 

“कलर इस न बुक कत गाज कप हो। मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त लागू नहीं होगा । 
उदाहरणार्य यदि देश म मुद्रा को मात्री ही जा हो जाती है, परन्तु इसके साथ ही देश के व्यापार 


की माता अथवा मुद्रा वी भाँग भी दुगुनी हो जाती है तो इससे देश के सामान्य कीमत-स्तर पर कुछ 
भी प्रभाव नही पड़ेगा अर्थात्‌ कीमत-स्तर स्थिर रहेया। 


( 3 मिलिभ सोदो मे क्सि प्रकार का परिवतन नहीं होना चाहिए--जैसा हम 
जानते है, प्रत्येक देश में कुछ न कुछ सौदे वस्तु विनिमय प्रणाली (छ(० 5५5४7) द्वारा किये 
जाते हैं ऐसे सौदो मे मुद्दा विनिमय-माध्यम का कार्य नहीं करती, अर्थात्‌ ये सौदे विना मुद्रा के 
ही किये जाते हैं । मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के अनुसार इस प्रकार के सौदो की मात्रा में परिवर्तन 
नहीं होना चाहिए, क्योकि यदि इस प्रकार के सौदो की मात्रा मे परिवर्तन होता है तो भुद्रा का 
परिमाण सिद्धान्त कार्यणील नहीं हो सकता। मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त यह मान लेता है कि 
देश में वस्तु-विनिमय का प्रचलन नही है और यदि है तो इसके द्वारा सम्पन्न होने वाला व्यवसाय 
यधास्थिर रहता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के सम्बन्ध में वस्तु-विनिमय सौदों को या तो 


मुद्रा हट पूति मे वृद्धि या व्यापार की मात्रा (अथवा मुद्रा की माँग) में कमी समझ लिया 
जाता है । 


(3) साल-मुद्रा को भात्रा मे कोई परिदर्तत नहों होना! चाहिए---जैसा विदित है, 
आधुनिक अर्थ-व्यवस्था मे साख-मुद्रा भी कानूनी-मुद्रा की भाँति काम करती है। देश के अधिकाश 
सौदो का भुगतान चैको, हुण्डियो, ड्राफ्टो (0800) तथा विनिमय विपनो (975० छःटाशयाहट) 
जैसे साख-पत्रो द्वारा क्या जाता है! दूसरे शब्दों मे, साख मुद्रा भी बिलकुल वही कार्य करती है 
जो कानूनी मुद्रा द्वारा किया जाता है। अतएव साख मुद्रा की मात्रा मे घट-बढ हो जाने पर देश की 
कुल मात्रा में भी घट-बढ हो जाती है। मुद्रर-परिमाण सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि 
साख-मुद्रा को मात्रा मे कोई घट-बढ नहीं होनी चाहिए । यदि देश की साख-मुद्रा मे घट-बढ 
होती है तो इससे मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त पूर्णतः लागू नहीं होता। उदाहरणार्थ, यदि देश की 
कानूनी मुद्रा मे वृद्धि होती है, परन्तु कसी कारणवश साख मुद्दा मे कमी हो जाती है तो इससे 
देश के कौमत स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नही पड़ेगा। इसका कारण यह है कि बढी हुई कानूनी 


मुद्रा के सिद्धान्त | [7] 


मुद्रा का प्रभाव साख-मुव्रा की कमी के कारण तटर्थ हो जाता है ओर अन्तत. देश के कीमत- 
स्तर पर कुछ भी प्रभाव नही पडता । 


(4) साख-मुद्दा तथा विधिप्राह्म मुद्रा (चलन) का अनुपात स्थिर रहना चाहिए--मुंद्रा- 
परिमाण सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि साख-मुद्रा तथा विधिग्राह्म (कानूनी) मुद्रा का 
आपसी थनुप्रात स्थिर रहना चाहिए। जँसा विदित है, साख-मुद्रा का निर्माण विधिग्राह्म मुद्रा अथवा 
चलन के आधार पर होता है ओर इन दोनो मे एक प्रकार का आपसी अनुपात बना रहता है । 
एक बेक साख-मुद्रा का निर्माण अपने नकद कोष के आधार पर ही करता है और उराका नकद 
कोष उसकी जम्ता (6८9०७) फी राशि से निश्चित होता है। यदि बैक की जमा बढ जाती है 
तो निश्चय हो उसका नकद कोष भी बढेगा और यदि उसका नकद कोप बढ जाता है तो निश्चय 
ही बैक अधिक साख-मुद्रा का निर्माण करेया | परन्तु बैक मे जमा की जाने वाली राशि देश की 
विधिग्राह्म मुद्रा (एणाष्टा0५) पर निर्भेर करती है। जब देश मे विधिप्राह्म मुद्रा की मात्रा मे घ८- 
बढ होती है तब बैको की जमा मे भी घट-बढ होती है और उसके नकद कोषो मे भी स्वभावत 
घट-बढ हो जाती है । अन्तत नकद कोष के घट-बढ के कारण ब्रैको द्वारा जारी की जाने वाली 
साख्-मुद्रा मे भी घट-बढ को जाती है। सक्षेपर मे बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली साथख-मुद्रा 
अन्तत उनके नकद कोषों पर तिभेर करती है । अब मुद्रा का वरिमाष सिद्धान्त सह मानकर चलता 
है कि देश मे बेको की जमा (4०००७७) तथा नकद कोषो मे एक निश्चित अनुपात रहता है और 
साख-मृद्रा तथा विधिग्राह्म मुद्रा का आपसी अनुपात भी स्थिर रहता है । यदि साख- का तथा 
विधिग्राह्म मुद्रा का यह अनुपात स्थिर नही रहता तो इससे मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की कार्पे- 
शीलता पर जवश्य ही असर पडता है । 

($) मुद्रा के सचलत-बेग मे कोर्द परिवर्तन महीं होना चाहिए--मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त 
की एक मान्यता यह भी है कि विधिग्राह्म मुद्रा तथा सांख-मुद्रा दोनों के ही सचलन वेग (श४०- 
पं ४ ७7०॥8007) स्थिर रहने चाहिए । जैसा विदित है, क्रम-विक्य के सभी सौदीं मे मुद्रा 
का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरण होता रहता है । इस प्रकार एक निश्चित काल में 
मुद्रा की प्रत्येक इकाई कई बार वसदुए तथा तथा सेवाएं खरीदने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं । 
सचलभन-देग का अर्थ यह है कि एक काल मे घुद्रा को इकाई क्षितनी बार वस्तुएँ तथा 
सेबाएँ खरीदती है । मुद्रा का सचलन-बेग बहुत-सी बातो से प्रभावित होता है, इसका अध्ययन हम 
जागे चलकर करेंगे। परन्तु यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त, 
घुा के सचलन-बैग को स्थिर मानकर चलता है। यदि सुद्रा के राचलन वेग में परिवर्तन होते है 

मुद्दा का परिमाण सिद्धान्त कार्यशील नही होता | उदाहरणार्थ, यदि देश को भुद्वा-पूत्ति में वृद्धि 
होती है, परन्तु किस्री कारणवश भुद्रा के सचलन-वेग मे कमी ५ जाती है तो इससे देश के कीमत॑- 
स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नही पडेगा, अर्थात्‌ कीमत-स्तर झ्न बुद्धि नही होगी, यद्यपि मुद्रा-पूर्ति 
में वृद्धि हो चुकी है । ि हि ५ 

उपमू क्त मान्यताओ का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुद्रा 
के परिमाण सिद्धान्त की मान्यताएँ अवास्तविक एव अव्यावहारिक है । वास्तविक जीवन मे ये 
मान्यताएँ सत्य वही उतरती, इसलिए मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त केवल सैद्धान्तिक एवं ऐतिहासिक 
महत्व का ही रह जाता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की अधिकाश आलोचनाएँ इसकी अवास्त- 
बिक मान्यताओं के कारण ही की जाती है। 

मुद्रा के परिसाण सिद्धान्त का समीकरण (एवुफ्शाणा ० पाल (एफ्काए वफत्णजए लत 
26०॥६५)--(।) प्राचीन अर्थशास्त्रियो ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को एक समीकरण (हथए8- 
॥०!7) के रूप मे प्रस्तुत किया था । इस समीकरण मे उन्होने मुद्रा की मात्रा, वस्तुओं एवं सेवाओं 
की भात्रा तथा सामान्य कौमत स्तर के आपसी सम्बन्ध को दिखाने का प्रयत्व किया था । प्राचीन 
अरथंशाल्त्रियो के अनुसार मुद्रा के परिमाण पसिद्धात्त का समीकरण इस प्रकार था 

छत 
गा 

समीकरण में १( देश मे प्रचलित मुद्रा को मात्रा, 7--देश में वस्तुओ तथा सेवाओ को 
मात्रा अर्थात्‌ व्यापार को मात्र, 7 वस्तुओ तथा सेवाओ का सामान्य कीमत-स्तर (हछाटावा 
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7४०८ ८ए८) । इसी समीकरण में वर अर्थात्‌ व्यापार की मात्रा को स्थिर मान लिया जाता है 
और ? (कीमत-स्तर) में सभी परिवर्तन )/ (प्रचलित मुद्रा की मात्रा) के परिवर्तेनों के कारण 
होते है, ? और !/ में सीघा आनुपातिक सम्बन्ध (काब्ल छाक्कुण्ताणान एलक्ाणाआाए) होता 
है, परन्तु इस सभीकरण का एक भुख्य दोष यह है कि इसमे केवल भुद्रा की मात्रा को ही सम्मि- 
लित क्या गया है। इसके सचलन-वेग (एशं०्ला॥ ण ला०ए/आ०णा) को सम्मिलित नही किया 
गया । इसकी दूसरी त्रुटि यह है कि इस समीकरण में साख-मुद्रा (शल्धा। ॥0०५9) की भी उपेक्षा 
की गई है । 

(2) कुछ समय वाद अं शास्त्रियो ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के उक्त समीकरण के 
दोषो को ध्यान मे रखते हुए एक अन्य सशोधित समीकरण प्रस्तुत क्या था । यह समीकरण निम्न 
प्रकार है 
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इसमे )थ - देश की प्रचलित मुद्रा की मात्रा, ४ मुद्रा का सचलन-वेग, पर देश में 
उपलब्ध वस्तुओ तथा सेवाओ की मात्रा, अथवा व्यापार की मात्रा, ??-- वस्तुओ तथा सेवाओं का 
सामान्य कीमत-स्‍्तर । इस समीकरण के अनुसार, ? में सभी परिवर्तत ५ के परिवत्तनों के 
कारण होते है तथा ? और (४ में सीधा आनुपातिक सम्बन्ध होता है। परन्तु यह समीकरण भी 
दोषयुक्त नहीं है। इसमे दो बडे दोष पाये जाते हैं । प्रधम, इस समीकरण मे केवल विधिग्राह्म 
मुद्रा (अथवा चलन) को ही राम्मिलित क्या गया है और साख-मुद्रा की उपेक्षा की गयी है। जैसा 
हम जानते हैं, साख-मुद्रा का भी विनिमय के माध्यम के रूप मे उपयोग होता है, अर्थात्‌ साख-मुद्रा 
भी वही कार्य करती हैं जो विधिग्राह्म मुद्रा द्वारा किया जाता हैं। इसलिए साख-मुद्रा की उपेक्षा 
नही की जा सकती | प्रो० फिशर ने इस दोष को समझाते हुए कहा कि मुद्रा की कुल पूर्ति के 
अन्तर्गत हमे विधिग्राह्म मुद्रा तथा साख-मुद्रा दोनों को ही सम्मिल्लित करना काहिए ॥ द्वितीय, 
मुद्रा के परिमाण पर आज मुह के संचलम जग का भी प्रभाव पड़ता है क्‍्योत्रि विधिग्राह्म मुद्रा की 
भाति साख-मुद्रा भी एक समय पर कई वार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित 
होती है, इसलिए मुद्रा की कुल पूर्ति मे विधिग्राह्म मुद्रा तथा इसके सचलन-बेग के भ्रुणनफल के 
अतिरिक्त साख-मुद्रा तथा इसके सचलन-वेग के गुणनफल को भी सम्मिलित क्यिाः जाना चाहिए। 
देश की कूल मुद्रा-पूर्ति इन दोनो प्रकार की मुद्राओ के जोड से ही निश्चित होती है । इन दोषो 
को ध्यान में रखते हुए प्रो० फिशर ने उपर्यक्त समीकरण मे आवश्यक सशोधन करके एवं नये 
समीकरण का प्रतिपादन किया था । 

(3) प्रो० फिशर द्वारा प्रस्तुत किये गये मुद्रा बे. परिसाण सिद्धाग्त का समीकरण-प्रो० 
फ्थशिर द्वारा प्रस्तुत क्या गया समोकरण निम्नलिखित है 

५-० ४८५ -- शा 
आए १०९ 
सह 

इस समीकरण में १«- भुद्दा की कुल मात्रा (कुल विधिग्राह्म मुद्रा) अर्थात धातु-मरद्रा+ 

कागजी मुद्रा, ४--विधिग्राह मुद्रा का सचलन-वेग (४०८ ० ला०्णै॥णा), ४ साख-मुद्रा 
अर्थात्‌ चैंक, हुण्डियाँ, ड्रापट इत्यादि की मात्रा, ४ --साख-मुद्रा का सचलन बेग, ९ वस्तुओं तथा 
सेवाओ का सामान्य कीमत-स्तर (हाथ छा०€ ८९८) तथा य व्यापार की मात्रा (समस्त 
व्यापारिक सौदे) । इस प्रकार किसी देश मे मुद्रा की पूतिन )/४- ]४'४”। यह फिशर के 
समीकरण का एक भाग है। दूसरे भाग मे, मुद्रा वी माँग को व्यक्त किया गया है ! मुद्रा की 
माँग | इस प्रकार ॥ वस्तुओ और सेवाओं को ? कीमतों पर विनिमय करने के लिए मुद्रा 
की माँग एके बराबर छोती है । दूसरे शब्दों मे, यदि वस्तुओ औए सेवाओं की इनकी कीमतों से 
गुणा कर दिया जाय तो मुद्रा की कुल माँग निकल आयगी । इस प्रकार उक्त समीकरण मे मुद्दा 
की पूति ८ ४धए--१४ ४४ तथा मुद्रा की माँग शी | 

प्रो० फिशर के उक्त समीकरण से स्पष्ट है कि स्ममान्य कीमत-स्तर (/?) का मुद्रा की कुल 
मात्रा (भए ४९) से सीधा आनुपातिक सम्बन्ध है और 7? अर्यात्‌ सामान्य कीमत-स्तर का 
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व्यापार की कुल मात्रा से विपरीत आनुपातिक सम्बन्ध है। ओ० फिशर के इस समीकरण के अनु- 
सार, यदि मुद्रा की मात्रा बढती है, तो अन्य बातें समान रहते हुए (अर्थात्‌ व्यापार की माचा 
झमान रहते हुए) वस्तुओ तथा मेवाओ की कीमते बढ जायेंगी । इसके विपरीत, यदि मुद्रा की 
भात्रा घट जाती है तो अन्य बाते समान रहते हुए (अर्थात व्यापार की मात्रा समान रहते हुए) 
वस्तुओं तथा शेवाओं की कीमतें गिर जायेगी । इसी प्रकार यदि व्यापार की मात्रा में कि हो 
जाती है तो अन्य बातें समान रहते हुए (अर्थात्‌ मुद्रा की मात्रा समात रहते हुए) वस्तुओं तथा 
रोबाओ की कीगतें कम हो जायेंगी । इसका कारण यह है कि टस्तुओ तथा सेवाओ की बढी हुई 
मात्रा का विनिभय कम भद्रा द्वारा होता है। इस प्रकार मुद्रा की इकाई पहले की अपेक्षा अधिक 
रत ऐँ तथा सेवाएँ खरीदने लगती है. अर्थात्‌ वस्तुओं त्था सेवाओ की कीमते गिर ज तीहै। 
विपरीत यदि न्यापार की भाज्ा मे कमी हो जाती है तो अन्य बाते समान रहते हुए (अर्थात्‌ 

झुद्रा की पूत्ति समान रहते हुए) वस्तुओ तथा सेवाओं की कीमतें बढ जायेंगी । इसका कारण ग्रह 
हैं कि अब मात्रा से कम वस्तुओं तथा सेदाओं का विनिमय अधिक मुद्रा द्वारा होने लगता है । 
दूसरे शब्दों गे मुद्रा को एक इकाई पहले को अपेक्षा बम वस्तुएँ तथा गेवाएँ खरीदने लगती है, 
अर्थात्‌ वम्तुओ तथा सेवाओ की कीमते बढ़ जाती है। चुँकि मुद्रा की क््य-शक्ति (अथवा मुद्रा मूल्य) 
मुद्दा की माल्या में कमी तथा वृद्धि पर निर्भर रहती है, इसलिए जो सिद्धान्त मुद्रा की मात्रा तथा 
वस्तुओ व सेवाओं की कीमतो के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करता है, उसे मुद्रा का परिमाण 
सिद्धाग्त कहते है। दूसरे शब्दों मे, जब हम माँग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त को मुद्रा पर लागू 
करते हैं, तब यह्‌ मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कहलाता है । 

फिशर के सिद्धान्त की मान्यताएं (8550790०075 री #आढ्ध/5 प॥००५/)--प्रो ० फ्शिर 
ने उपर्यक्त समीकरण प्रतिपादिग करते समय यह मान लिया है कि ४, ४” तथा ॥ स्थिर रहते 
है और ॥४' का )/ से एक निश्चित अपरिवर्तनशील अनुपात होता है। फ्लत ? मे होगे बाले 
सभी परियतंन केवल ४ के परिचतंनो के कारण होते है | चूंकि म॒द्रा (१४) तथा साख-मुद्रा (8४) 
दोनो का ही सचलन वग (४४ ) अ-पवाल मे स्थिर रहता है तथा ! साख-मुद्रा (४) और मुद्रा 
(४) में एक निश्चित अपरिवतगशील अनुपात होता है, इसलिए सामाम्य कीमत स्प्तर (7) में 
केवल )/ की माता में परिवर्तन होने से ही परिकर्तत होते हैं। अत ओ० फिशर के अनुसार 
अल्पकाल मे मुद्रा की सात्रा केवल प्रचलित विधिग्राह्म मुद्रा की मात्रा अर्थात्‌ )/ पर ही निर्भर 
रहती है । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अत्पकाल से ७ ४" तथा 7 और |/' का .श॑ से 
अनुधात क्यो स्थिर रहता है । प्रो« फ्शिर ने इसका उत्तर इरा प्रकार दिया है--भव्पकाल भे 
ध्यापार की मात्रा अथवा मुद्रा द्वारा निये गये कार्यो की खा । स्थिर रहती है | इसका कारण गह 
है कि अल्पकाल में देश की जनसंय्या मे परिवर्तेन नही होता प्रति व्यक्ति उत्पादन नहीं बदलता, 
उत्पादन का जो प्रतिशत उत्पादकों द्वारा उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बह नहीं 
बदलता वरतुओं के सचलन वेग मे कोई पएरिवतत नहीं होता । उत्पादन की विधियों तथ। ब्ण्सतिपो 
की उपभोग सम्बन्धी प्रवृत्तियों मे कोई परिवर्तन नहीं होता ओर वस्तुओं के विनिमय के प्रतिशत 
में भी कोई परिवर्तन नही होता। दूसरे शब्दों से प्रो० फ्शिर के अनुसार अल्पकाल मे मुद्रा को 
माँग यथास्थिर रहती है । चूँकि अल्पकाल मे मुद्रा की माँग अफरिवर्तित हो रहती है इसलिए 
प्रो० फिशर ने बताया है कि ९ अर्थात्‌ सामान्य कौमत स्तर ठथा / अर्थात्‌ मुद्रा की मात्रा में 
सीधा और आनुपातिक सम्बन्ध होता है। 

मुद्रा के सचलन-बेग पर किन-किन बातो का प्रभाव पड़ता है (78०/०१६ जाए ग्रीण 
शा०९ कह पशांतलाए ता लासफरा्ष वणा)--मुद्रा का संचलन-वेग वया होता है. ? इसके बारे मे हम 
पहले ही कह चुके है। जैसा विदित है, मुद्रा की एक इकाई एक दिन से कितनी हो बार बिनिगय 
के माध्यम के रूप से इस्तेमाल की जाती है । जितनी अधिक बार मुद्रा की इकाई विनिमय के 
माध्यम के रूप मे इस्तेमाल की जाती है, उतना ही अधिक उसका संचलन-वेग होता है। उदा- 
हरणार्थ, यदि एक रूपये का नोट दिन भर से 5 बार विनिमय के साध्यम के रूप मे इस्तेमाल 
क्या जाता है तो वह एक रपये का नोट 5 रुपये के बरावर वार्य करता है । इस प्रकार क्सो 
निश्चित समय से भुद्दा को इकाई बस्तुओ तथा सेवाओ को खरीदने के लिए जितनों बार एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हरताप्तरित होती है इसके औसत को मुडा का संघलन-देग कहते हैं! 
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यदि मुद्रा को इसके सचलन-वेग से ग्रुणा कर दिया जाय तो मुद्रा की कुल पूर्ति निकल आती है ॥ 
इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति बहुत कुछ इसके सचलतन-देग पर निर्भर रहती है ) यदि सचलद-वेग 
अधिक होता है तो उतनी ही अधिक मुद्रा की पति होती है । इसके विपरीत, यदि सचलन-बेग 
कम होता है तो उतनी ही मुद्रा की पूति कम होती है। परन्तु स्मरण रहे कि केवल धातु-मुद्रा 
तथा कागजी मुद्रा का ही सचलेत-बेग नहीं होता, साख-मुद्रा का भी अपना सचलन-बेग होता है। 
यदि साख-मुद्रा अधिक बार विनिमय के माध्यम के रूप भें इस्तेमाल कौ जाती है तो उसका सचलन- 
वेश भी अधिक होगा । इस प्रकार यदि हमे किसी देश की कुल मुद्रा-यूति का अनुमान लगाना है 
तो हमे न केवल कुल विधिग्राह्म तथा कुल साख-सुद्रा को ही जोडना होगा, बल्कि कुल विधिग्राह्म 
मुद्रा तथा कुल साख-मुद्रा को उनके अपने-अपने सचलन-वेगो से भी गुणा करना होगा । 


मुद्रा का सचलन-वेग निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है 


(१) मुद्रा को सात्रा- मुद्रा का सचलन-वैग मुद्रा को मात्रा पर निर्भर रहता है । जैसा 
विदित है---प्रत्येक देश मे विनिमय कार्यों को सम्पन्न बरने के लिए एक निश्चित मात्रा मे मुद्रा 
की आवश्यकता पड़ती है । यदि सुद्र/ की सत्रा देश की आवश्यकताओं से कम है तब इसका 
संचलन-वेग बढ जाता है। इसके वितरीत, यदि मुद्रा की मात्रा देश की आवश्यकताओं से अधिक 
है तब इसका सचलन वेग कम हो जाता है 


(2) नकद फ्रय-विक्रय की प्रवृत्ति--जब जनता मे नकद क्रय-विक्रय करने की प्रवृत्ति पायी 
जाती है तब मुद्रा का सचलन वेय बढ जाता है। इसके विपरीत, जब जनता द्वारा उघार के 
आधार पर त्रय-विक्रय क्या जाता है तब मुद्रा का सचलन वेग कम हो जाता है । 


(3) उपभोग को प्रवृत्ति--प्रो० केन्ज (॥(6)॥९$) के अनुसार अन्य बातें समान रहते पा 
जिस देश मे उपभोग की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है, वहाँ पर मुद्रा वा सचलन वेग बढ जाता है। 
इसका कारण यह है कि ऑधिकाश लोग अपनी आय का बडा भाग उपभोग पर व्यय कर देते हैं। 
इससे हस्तान्तरण तीज हो जाता है और परिणामत. उसका सचलन-वेग बढ जाता है। 
इसके , अन्य बातें समान रहते हू जिस देश में उपभोग को प्रवृत्ति कम_ होती है. अंथवा 
लोगो द्वारा वचत तथा आय का संग्रह जाता है, वहाँ पर मुद्रा का सचलन-बेग कम हो जाता 
है । इसका कारण यह है कि अधिकाश लोग अपनी आय को व्यय करने के बजाय बचाने मे अधिक 
विश्वास रखते है | इससे मुद्रा का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरण कम हा जाता है 
और परिण/मत उसका सचलन-वेय भी कम हो जता है। 


(4) उधार सोदो के भुयतरत को अवधि--यदि किसी देश में उधार सौदो का भुगतान 
बपें मे एक-दो वार ही किया जाता है तो ऐसे देश में मुद्रा का सचलन वेग कम होता है। इसके 
विपरीत, यदि किसी देश मे उधार सौदो का भुगतान थोडे थोड़े समय के बाद किया जाता है, तब 
ऐमे देश मे मुद्रा का सचलन वेग बढ जाता है १ 


(5) जनता को तरज़ता बरोयता (26०6४ [॥पणवात् शा्धट्ाक्षा०८2)--मुद्रा का 
सचलग-बेग देश के लोगो की तरलता वरीयता पर भी निर्भर करता है | यदि देश की साधारण 
जनता तथा व्यापारी लोग अपने दंनिक कार्यों के लिए अधिक मात्रा मे अपने पास नकद धन रखते 
६83 मुद्रा का सचलन वेग कम हो जाता है | इसके विपरीत, यदि साधारण जनता तथा ब्यापारी 
लोग अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए कम मात्रा मे नकद घन रखते हैं तो इससे मुद्दा का 
सचलन-वैग बढ जाता है । दूसरे शब्दो मे, जनता मे तरलता वरीयता जितनी अधिक मात्रा मे 
होती है, उतना ही मुद्रा का सचलन-वेग कम हो जाता है| 

(6) सजदूरो का भुगतान करने की अणाली- मजदूरी के भुगतान कई तरीकों से किये 
जा सकते है। मजदूरी देनिक, साप्ताहिक तथा मासिक आधार पर दी जा सकती है। यदि किसी 
देश भे मजदूरी का भुगतान एक बहुत लम्बे समय के बाद किया जाता है तब मजदूरों को अपनी 
देनिक आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए अपने पास अधिक मात्रा मे नकद धन रखना पडता 
है 43 मुद्रा का संचलन-वेम कम हो जादा है। इसके विपरीत, यदि किसी देश मे मजदूरी के 
भुगतान थोडे-योडे समय के बाद किये जाते हैं हो मजदूरों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को 
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पूरा करने के लिए कम मात्रा से नकद धन रखना पड़ता है। इससे मुद्रा का सचलन-वेग बढ 
जाता है । 


(7) ऋण-प्राष्ति कौ सुविधाएं--यदि किसी देश मे लोगो को ऋण प्राप्त करने के लिए 
अधिकाधिक सुविधाएँ दी जाती है तो मुद्रा का सचलन-वेग बढ जायग्रा । इसका कारण यह है कि 
ऐसी परिस्थिति मे लोगो को अपने पास नकद धन रखने की अधिक आवश्यकता नही रहती 


(४) परिवहन तथा संचार के साधन--जब किसी देश मे परिवहन तथा सचार के साधनों 
का अधिक विकास हो जाता है तो उस देश में वितिमय का क्षेत्र भी उसी अनुपात में अधिक 
विस्तृत हो जाता है और ब्रतुओ तथा सेवाओं का क्रय-विक्षय अधिक तेजी से होने लगता है! 
इससे मुद्रा के सचलन-बेग मे बुद्धि हो जातो है। 

(9) फीमतो के भावी अनुमान--मुद्रा का सचलन-वेग भावी कीमतो के बारे मे लगाये 
गये अनुमानों पर भी निर्भर रहता है। यदि आम जनता का यह अनुमान है कि भविष्य मे कीमतें 
बढने वाली हैं त्तो इसमे मुद्रा का सचलन-वेग बढ जायगा | इसका कारण यह है कि कीमती की 
भावी बृद्धि से भयभीत होकर जनता वर्तेमान मे ही अधिकाधिक माज़ा मे वस्तुएं खरीदना आरम्भ 
कर देगी । इससे निशचय ही मुद्रा का सचलन वेग बढ जायगा । इसके विपरीत, यदि लोगो का 
यह अनुमान है कि भविष्य मे कीमते गिरने वाली है तो वे वतंमान मे वस्तुओं तथा सेवाओं का 
खरीदना कम कर देगे | इससे मुद्रा का सचलन वेग कम हो जायगा । जैसा विदित है, दूसरे विश्व 
युद्ध के समय सभी देशों मे सचलन वेग बढ भया था । इसका कारण यह था कि लोगो ने भावी 
कौमत-श्ृद्धि के भय से वर्तमान मे ही अधिकाधिक मात्रा मे वस्तुओं तथा सेवाओ को खरीदना 
आरम्भ कर दिया था । इससे मुद्रा का हस्तान्तरण बढ ग़या था। परिणामत इसके सचलत-वेग 
में वृद्धि हो गयी थी । 

(0) राष्ट्र के आर्थिक विकास का स्तर--गुद्रा का सचलत वेष किसी देश के आधिक 
विकास के स्तर पर भी निर्भर करता है। यदि कोई देश कृषि प्रधान है तो वहाँ के लोगो को 
आवश्यकताएँ प्राय सीमित होती है और वहाँ पर वस्तु-विनिमफ का भी प्रचलन होता है। 
परिणामत मुद्रा का सचलन वेग कम होता है। इसके विपरीत, विकसित तथा औद्योगिक देशों में 
लोगी की आवश्यकताएँ अधिक होती है और उन्हे पूरा करने के लिए मुद्रा का अधिकाधिव प्रयोग 
किया जाता है | परिणामत मुद्रा का सचलन-बेग बढ जाता है। इस सग्ह सामान्तत आधिक 
विकास के साथ-साथ मुद्रा का सचलन-वेग बढता जाता है! 

(!) साज-मुत्रा को मतिशीत्तता--किरी देश मे जितनी तेजी रो एक व्यक्ति के खाते से 
दूसरे व्यक्ति के खाते गे गुद्रा का हस्तास्तरण होता है, उतनी ही तेजी रो देश मे साख-मुद्रा का 
सचलन-बेग बढता जाता है| इस प्रकार आ्थिक विकास तथा बे किंग प्रणाली की उन्नति के साथ- 
साथ साख मुद्रा का सचलन वेग भी बढ़ता जाता है। 

मुद्रा के परिभाण सिद्धान्त को आलोचनाएँ ((४रपल्षका)5 ० 06 0एशा0४ प्राण 
० १/०॥४१))--भो ० फिशर द्वारा सशोधित भुद्रा के परिभाण सिद्धान्त की निम्नलिखित आलो- 
चनाएँ की गयी हैं 

() मुद्रा का परिसाण सिद्धान्त अवात्तविक सान्यताओो पर आधारित है--प्रो० फिशर 
ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के समीकरण को जिन मान्यताओ पर आधारित किया है, वे अवास्त- 
विक है। जैसा प्रो०ण फिशर ने कहा है, अत्पकाल मे ७, ७” तथा प' और /(' का 'शै॑ से अनुपात 
स्थिर रहता है | प्रो० फिशर ने इन मान्यताओं को “अन्य बातें समान रहनी चाहिए" वाक्‍्याश में 
व्यक्त किया है। रा हक विचार है कि 240७/2 20९ मे फिशर द्वारा बतायी गयी 
अन्य बाते समान नही रहती। उनके अजुत्तार अल्पकाल भान्पताएँ सत्य नही उतरती॥ 
आलोबको ने अपने भत के समर्थेतर मे निम्नलिखित तर्क त्रस्तुत किये है - श्र रु 

(क) फ़िंशर के समीकरण मे यह मात लिया गया है कि विधिग्राह्म मुद्रा की पूर्ति (१४) 

भे परिवर्तत हो जाने पर इसके सचलन-बेग मे कोई परिवत्तन नहीं होता, अर्थात्‌) और 'ए एक- 
दूसरे से स्पतन्न है और एक-दूसरे को बिलकुल श्रभावित नही करते, परन्तु फिशर की यह मान्यता 
अमपूर्ण है। इसका कारण यह है कि दिधिग्राह्म मुद्रा (४) से परिवततेन हो जाने पर इसके 
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सचलन-वेग मे अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि !र/ को दुगुना कर दिया 
जाय तो ? मे दुगुने से अधिक बृद्धि होगी, अर्थात्‌ मुद्रा के मूल्य मे आधे से अधिक कमी होगी । 
इसका कारण यह है कि जब !र्श मे दृद्धि की जाती है तो इससे ४? मे अवश्य ही वृद्धि होती है, 
अर्थात्‌ वस्तुआ तथा रोवाओ की कीमतो मे बुद्धि हो जाती है। परिणामत लोग भावी कीमत-वृद्धि 
के भय के कारण वस्तुओ को अधिकाधिक मात्रा मे खरीदने लगते हैं। इससे मुद्रा का सचलत-बेग 
बढ जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे समयो पर सह (89०८09४०ा) में भी वृद्धि हो जाती है 
जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा के सघलन-वेग मे और अधिक तेजी आ जाती है! 

(खत) प्रो० फिशर ने अपने समीकरण में यह मान लिया था कि ४ का !र/ से एक स्थिर, 
निश्चित तथा अपरिवर्तनशील सम्वन्ध होता है और )/ के परिवर्तनो के अनुसार ही फ् में 
परिवर्तन होते है। परन्तु इन परिवर्तनो के बावजूद दोनो का सम्बन्ध पहले के अनुपात में ही 
रहता है, नेकिन प्रो० फिशर की यह मान्यता भी अ्रम्पूर्ण है। तेजी ने समय ४” का श से कोई 
स्थिर, निश्चित तथा अपरिवर्तेशील सम्बन्ध नहों होता । तेजी के समय शी का रे से अनुपात 
बढ जाता है, क्योकि ऐसे समय पर व्यापारी लोग बैंको से अधिक मात्रा मे ऋण लेते हैं और बैक 
बड़ी मात्रा में साख-मुद्रा (१४) का निर्माण करते है। इसके विपरीत, मन्दी के समय | का रथ 
से अनुपात कम हो जाता है क्योकि ऐसे समय व्यापारियों द्वारा ऋणो की माँग कम हो जाने से 
बैक साख-परुद्रा का कम मात्रा मे निर्माण करते हैं । इस प्रकार %// का )/ से कोई निश्चित अनुपात 
नही होता बल्कि यह अनुपात समय-समय पर बदलता रहता है । 

(ग) प्रो० फिशर ने अपने समीकरण में यह मान लिया था कि ऐश में परिवर्तत हो जाने 
पर भी ४” में कोई परिवर्तन नही होता, अर्थात दोनो एक-दूसरे से स्व॒तन्त्र होते है और एक-दूसरे 
पर अपना प्रभाव नही डालते, परस्तु प्रो० फिशर की यह मान्यता भी भ्रमपूर्ण है। जब कसी 
कारणवश !श में परिवर्तन होता है तो ४” में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण यह है 
कि ४ भे परिवर्तन होने पर ४ मे परिवतन होना अनिवार्य हो जाता है । उदाहरणार्थ, मान 
लीजिए कि ।। की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप कीमत-स्तर में भी वृद्धि होगी 
और कीमत स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप साख-मुद्ठा का भी अधिकाधिक प्रयोग होने लगेगा। 
फ्लत साख-मुद्रा का सचलन-बेग अर्थात ४” अवश्य ही बढ जायगा और कीमत-स्तर में !र्थ मे हुई 
वृद्धि शो अधिक अनुपात में बृद्धि होगी। 

(घ) प्रो० फ्शिर ने अपने समीकरण, में यह भी मान लिया था कि |श में परिवर्तन होने 
पर भी । में कोई परिवतेत नहीं होता। जैसा हम देख चुके है, प देश के व्यापार की मात्रा को 
व्यक्त करती है अर्थात्‌ ॥' मुद्रा की माँग का प्रतिनिधित्व करती है| प्रो० फ्शिर ने यह सान लिया 
यथा कि ॥( और 7 एक-दूसरे से स्वतन्त्र हांते है, अर्थात्‌ जब मुद्रा वी पूर्ति मे परिवर्तन होता है 
तो इसकी माँग में कोई परिवर्तन नहीं होता परन्तु यह मान्यता भी अ्रमपूर्ण है। वास्तव में, जब 
४ मे परिवर्तन होता है तो श परिवत्ति हुए बिना नहीं रह सकती । उदाहरणार्थ, जब 7/ मे 
वृद्धि होती है तो इससे ? मे भी वृद्धि हो जाती है, अर्थात्‌ वस्तुओं तथा, सेवाओं की बीमतें बढ़ 
जाती हैं। इससे उत्पादको को लाभ होता है और इस लाभ से आकर्षित होकर वे माल का अधिक 
उत्पादन करो लगते हैं । इससे व्यापार की मात्रा बढ जाती है, अर्थात्‌ । मे वृद्धि हो जाती है। 
इसी प्रकार जब 'श में कमी हो जाती है तो इसके परिणामस्वरूप # मे भी कमी हो जाती है, 
अर्थात्‌ वस्तुओं तथा सेवाओ की कीमते गिर जाती हैं। उत्पादको को हानि होती है और वे 
उत्पादन को मात्रा को कम कर देते हैं, अर्थात । मे कमी हो जाती है। इस प्रकार प्रो० फिशर 
की यह मान्यता गलत है कि 'शेमे परिव्तेत हो जाने पर पर मे कोई परिवर्तन नहीं होता। 
आर्थिक इतिहास मे ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जबकि विभिन्न देशो मे मुद्रा की पूति मे वृद्धि हो 
जाने पर व्यापार की माज्ा मे भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार फिशर के समीकरण में 7 को स्थिर 
मान लेता पूर्णत गलत है। 

कुछ लेखको के अनुसार, केवल पूर्ण रोजगार के बिन्दु (एगा। ण णि] ध्गाए०शएशाएओ 
पर ही वस्तुओ तथा सेवाओं की मात्रा स्थिर रहती है, अर्थात्‌ प्‌ मे कोई परिवर्तन नहीं होता-“ 
इस बिन्दु से पूर्व मुद्रा वी प्रत्येक वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तुओ तथा सेवाओ के उत्पादन में वृद्धि 
होती है और यह वृद्धि तब तक होती चली जाती है जब तक कि पूर्ण रोजयार का बिन्दु प्राप्त 
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तही हो जाता । पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर मुद्रा की पूर्ति मे वृद्धि हो जाने पर भी बस्तुओं तथा 
सेवाओं के उत्पादन मे वृद्धि नही होती, अर्थात्‌ '' अपरिवर्तित रहती है हा इराका कारण यह है कि 
पूर्ण राजगार के बिन्दु पर उत्पादन के सभी साधन पूर्णत काम मे लगे होते है ओर कोई भी 
साधन बेकार नही होता । अत मुद्रा की पूि मे वृद्धि हो जाने पर भी अतिरिक्त साधनों के 
अभाव मे वस्तुओ तथा सेवाओं की कीमतें तो अवश्य ही बढ़ती है, परन्तु उनके उत्पादन में काई 
बुद्धि नही हो सकती । मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के समीकरण को भ्रस्तुत करते समय प्रो” फिशर 
ने सम्भवत पूर्ण रोजगार की अवस्था की कल्पना की थी। यह सत्य है कि पूर्ण रोजगार की 
अवस्था मे फिशर का परिमाण सिद्धान्त सही सिद्ध होगा, परन्तु आलोचको का मत है कि पूर्ण 
रोजगार की यह अवस्था बहुत समय तक॑ नहीं टिक सकती ओर कई कारणों से बस्तुजो तथा 
सेवाओं की कीमतो मे मुद्रा-पूुति के परिवर्तन के अनुपात से अधिक परिवर्तन हो जायगा । 

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रो फिश्वर के समीकरण मे निहित मान्यताएँ गलत 
सथा प्रमपूर्ण है। ४, ४", ७, ५४ और 7 एक दूसरे से स्वतन्त्र नही है, बल्कि ये एक-दुसरे को 
प्रभावित करते हैं। जब किसी एक में परिवर्तन होता है तो इसका दूसरों पर भी अवश्य प्रभाव 
पढ़ता है । 

(2) मुद्रा के सबलन-वेग को मापना कठिन है--फिशर के समीवरण मे विधिग्राह्म मुद्रा 
तथा साख-मुद्रा के ेस्चजन वेग का सही-सही माप कदता कठिन ही नही, बल्कि लगभग असम्भव 
है । प्रो" फिशर ने विधिगप्नाह्म मुद्रा तथा साख-सुद्रा के सचलन-येय को अल्पकाल में स्थिर मान 
लियो था, परन्तु दीर्पकाल में तो इनके सचलन-येग को स्थिर नहों माना जा सकता। दीघेबाल 
में तो दोनो मे अवश्य ही परिवततन होत॑ है। अर्थशास्त्रियो के पास ऐसी कोई थिधि नही है 
जिससे विधिग्राह्म मुद्रा तथा साख्ल-मुद्रा के सपतन कग को सही सही मापा जा सके । 

(3) परिमाण सिद्धान्त मुद्रा के सचलन-देश की बिदेचना नहीं करता--प्ररिमाण सिद्धान्त 
भे एक त्ूटि यह भी पायी जाती है बि यह मुद्रा के सघलन-वेग की विवेचना तहीं करता और न 
ही इसको प्रभावित करने वाली बातों पर प्रकाश डालता है। डॉ० मार्शल के अनुसार मुद्रा वे 
मूल्य-निर्धारण की विवेचना करने वाले सिद्धान्त को मुद्रा के सचलन वेग को प्रभावित करने वाले 
सभी कारणो पर प्रकाश डालना चाहिए । 

(4) यह सिद्धान्त व्यापार चक्रो के कारण कोसत-स्तर में होने वाले परिवर्तेनों को व्याब्या 
सह करता---जैसा “हम देख चुके है परिमाण सिद्धान्त के अनुसार देश के कीमत-स्तर म हाने 

परिवर्तत मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवतेनो के कारण हो होते है। परन्तु कुछ आलो- 
चको का विचार है कि देश के कोमत-स्तर मे होने वाले परिवंम केवल मुद्रा की माता में होने 
बाले परिवर्तनों के कारण ही नही होते, अर्थात्‌ कोमत-स्तर मे हाने वाले परिवतंनों के अन्य कारण 
भी हो सकते है, परन्तु यह सिद्धान्त उने कारणों पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता । उदाहरणार्थ, 
मन्दीकाल मे मुद्रा की मात्रा मे कमी हुए बिना ही देश के कीमत-स्तर म कमी हो जाती है और 
तेजीकाल मे मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि हुए बिना ही देश के बोमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। इस 
अफ्ार फरिमएए विद्धस्ता सामाप्यः करेगत-रतर ने होने वाले उना ॥(रिक्तनो को समझाने से जेससयी 
है जो व्यापार-चक्रो (790८ ०५८८७) के कारण उत्पन्न होते है । 

(5) पह सिद्धान्त हमे यह नहीं बताता कि मुद्रा को पृति में होने वाले परिवर्तन कीमत- 
स्तर को किस्त प्रकार प्रभावित करते हैं--मुदा के परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा वी पूवि 
तथा कीमत स्तर मे सीघा तथा आनुपातिक सम्बन्ध होता है, परन्तु प्रो० हायव (4992/) तथा 
प्रो० हाट्रे (सम्शा८५४) के अनुसार, मुद्रा की माता में हाने वाले परिवर्तन वीझत स्तर का 
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नही करत, अर्थात्‌ मुद्रा की मात्रा तथा वीमत-ग्तर में कोई प्रत्यक्ष तथा 
आनुपातिक सम्बन्ध नहीं होता ! मुद्रा की मात्रा में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन कीमत रतर का 
प्रत्यक्षत श्रभावित नहीं करता, वल्कि यह पहले ब्याज की दर को प्रभावित करता है । तदुपरान्‍्त 
ब्याज की वर का परिवर्तत कीमत स्तर यो पभावित ररता है। दूसरे शब्दो मे मुद्रा की पूर्ति मे 
होने बाला प्रत्येक परिवर्तन परोक्ष रूप से (ब्याज की दर दे माध्यम से) कीमत स्तर का प्रभावित 
करता है। इरा प्रकार परिमाण सिद्धान्त परुद्रा की पति तथा कीमत-स्तर भे होने दाले वास्तविक 
सम्बन्ध का सहो सही स्पष्टोकरण करने मे असमर्थ है । 


8 | मुद्रा एवं बैंकिंग 


(6) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की क्रय-शक्ति को सही ढंग से मापने के बजाय 
मकद सौदो का भाषक् बन जाता है--जैसा हम देख चुके हैं, प्रो” फ्शर के समीकरण मे मुद्रा 
का सम्बन्ध सामान्य कीमत-स्तर से होता है और सामान्य छीमत-स्तर सभी प्रकार की वस्तुओं 
तथा सेवाओ पर आधारित होता है अर्थात्‌ सामान्य कीमत स्तर मे उपभोग्य तथा उत्पादक दोनो 
प्रकार की वस्तुये सम्मिलित होती है। इस प्रकार व्यापार वी कुल मात्रा मे उपभोग्य वस्तुओं 
के साथ-साथ उत्पादक वस्तुओं का भी समावेश होता है। प्रो० वेनज (९४7८४) का विचार है 
कि सामान्य कीमत-स्तर मे उत्पादक बस्तुओ (97००ए०८८८ 8०045) के सम्मितित किये जाने के 
यरिणामस्वरूप मुद्रा की ऋ-शक्ति का सही सहो माप नही कियर जा सकता । परन्ठु उपभोक्ताओं 
की दृष्टि से मुद्रा की क्रय-शक्ति का सही-सही माप करना नितान्त आवश्यक है। अत इस दृष्टि 
कोण से मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त अत्यन्त असन्तोषजनक है । 


(7) मुद्रा के परिभाण सिद्धान्त से स॒द्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है-- 
जैसा हम देख चुके हैं, मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त माँग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त का 
सशोधित रूप है। परन्तु आलोचको का मत है कि इस सिद्धान्त मे भाग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति 
को अधिक महत्व दिया गया है। परिमाण सिद्धान्त व्यापार की मात्रा (अथवा मुद्दा की माँग) 
को स्थिर मानकर ही चलता है। इस प्रकार परिमाण सिद्धान्त मे माय के महत्व को ही समाप्त 
कर दिया गया है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के इस दोष के कारण प्रो० केन्ज ने मुद्रा के मूल्य 
के निर्धारण का एक अन्य सिद्धान्त भ्रतिपादित किया है| प्रो० वेज ने इस सिद्धान्त मे माँग पक्ष 
को उसका उचित महत्व प्रदात किया है । 


(8) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को तर्क विधि उल्टो है हा ,03:08 सिद्धान्त के अनुसार 
कीमत स्तर मे होने वाले परिवर्तन मुद्रा की पूर्ति में होने वाले तनो के कारण ही होते हैं। 
इस प्रकार प्रा की मात्रा मे होने वाले परिवर्तत कारण (०७०७८) हैं और मुद्रा के मूल्य मे भर्थात्‌ 
कीमत-स्तर मे होने वाले परिवर्तत परिणाम (7250!7) है परन्ठु का आलोचको का मत है कि 
भुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर का सम्बन्ध, वास्तव में, ऐसा नहीं है वल्कि इसके विपरीत है। 
इन आलोचको का कहना है कि कीमत-स्वर मे परिवर्तन स्वतन्त्र रूप से होते है और फिर आगे 
चलकर कीमत-स्तर के ये परिवर्तन मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों मे, मुद्दा 
की मात्रा कीमत स्तर को प्रभावित करने के बजाय स्वय कीमत स्तर से श्रभावित होती है।इस 
अकार कीमत स्तर मे होने काले परिवर्तन कारण है और मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तत 
उतके परिणाम है । प्रो० फिशर ने आलोचको के इस मत को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया 
था| उनका यही कहना था कि मुद्रा की मात्रा मे होने वाले परिवतेन ही वीमद-स्तर के परिवर्तनो 
को प्रभावित करते हैं। इस सन्दर्भ से यह कह देना उचित ही होगा कि ऐतिहासिक अनुभव ग्रो० 
फिशर के मत का समर्थन करता है । 


(9) मुद्रा का परिसाण सिद्धाल्त मुद्रा के मूल्य का दीर्घकालोन विश्लेषण करत है--इस 
रिद्धान्त मे एक अन्य त्रुटि यह है कि यह सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य का दी्घकालीन विश्लेषण ही करता 
है। इस सिद्धान्त द्वारा अल्पकाल की उपेक्षा की गयी है। जैसा विदित है, अल्पकाल मे मुद्रा के मूल्य 
में कभी-कभी बड़े भवकर तथा महत्वपूर्ण परिवर्तत होते है, परन्तु यह सिद्धान्त उन पर कुछ भी 
प्रकाश नही डालता है । श्रो० केन्‍्ज (/(८॥४८७) ने ठीक ही कहा है कि दीघेकाल के अध्ययन से कोई 
विशेष लाभ नही होता, क्योकि दीघकाल में तो हम सब मर जाते हैं । वास्तव मे, हम अल्पकालीत 
विश्लेषण मे अधिक रुचि रखते हैं। परन्तु, जैसा कहा गया है, यह सिद्धान्त अल्पकाल के बारे से 
कुछ भो नही कहता । 

(0) परिमाण सिद्धान्त समप-विलम्ब ([776-52) के महत्व को स्वीकार नहीं करता-- 
कुछ आलोचको का विचार है कि मुद्रा की पूर्ति मे होने वाले परिवर्तनो का देश के कीमत-स्तर 

पर तुरन्त ही प्रभाव नही पडता, बल्कि यह प्रभाव धीरे-धीरे पडता है। यह सम्भव हो सकता है 
कि इस अन्तरिम काल (7(था॥ 9८7०१) मे अन्य परिस्थितियाँ समान न रहे । इसका परिणाम 
यह होगा कि कीमत-स्तर में होने वाले परिवतंन मुद्रा के परिमाण मे होने वाले परिवर्तनों के ठीक 
अनुपात में नहीं होगे। 
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() यह सिद्धान्त संचित-कोषो के बारे मे कुछ भो नहीं कहता--भो० केन्ज ([8०07%) 
के भतानुसार मुद्रा की पूर्ति मे समूची विधिग्राह्म मुद्दा तथा साख-मुद्रा को सम्मिलित करना 
उचित नहीं है, क्योकि मुद्रा की यह समूची पूर्ति वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए प्रयोग 
मे नहीं लायी जाती । विधिग्राह्म मुद्रा तथा साख-प्रुद्रा का कुछ अंश जनता द्वारा संचित (0970) 
कर लिया जाता हैं ओर यह अंश विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं होता । इस प्रकार 
बस्तुओ तथा रोबाओ के क्रय मे सुद्रा के केवल उसी अश का प्रयोग किया जाता है जिस्ते लोग 
प्राय व्यवसाय, सुरक्षा तथा राट्ठे के उद्देश्य से अपने पास वरल रूप में रखते है। इस प्रकार 
प्रो० केन्ज का कहना है कि कीमत रतर मे होने वाले परिव्तेनों का अध्ययन करने के लिए केवल 
तरल मुद्रा (!वृप०्प 7४०४०७) को ही देश की मुद्रा-पृति मे सम्मिलित करना चाहिए, अर्थात्‌ 
संचित की गयी मुद्रा (80%70९0 7707०9) को देश की कुल मुद्रा-पूर्ति मे से निकाल देना चाहिए। 
इसका कारण पह है कि सचित की गयी खुदरा वस्तुओं के क्रय-विक्रपय पर कुछ भी प्रभाव नहीं 
डालती परन्तु मुद्रा का परिमाण सिद्धात्त इस प्रकार सचित की गयी मुद्रा के बारे में अपनी ओर 
से कोई स्पष्टीकरण नही देता । 


(2) मुद्दा के परिभाण सिद्धान्त को सिद्धान्य कहना उित नहों--प्रो० सिकलेसन 
(0४/७७०/४०४) के अनुरार, मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त तो केवल एक साधारण सत्य का हो 
उल्लेख करता है। यह हमे कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नही बताता जिससे हम पहले ही परिचित न 
हो। राभी जानते है कि मुद्रा की पू्ति मे वृद्धि होने से आन्तरिक बीमत-स्तर मे वृद्धि हो जाती 
है। यह कोई नयो बात नहीं है। इस साधारण सत्य को सिद्धान्त का माम देना उचित नही है । 
परन्तु प्रो० फिशर ने इस आलोचना के भ्रत्युत्तर मे कहा है कि मुद्रा का परिभाण सिद्धान्त इतना 
सरल नही है जितना कि आलोचक इसे समझते है ओर यदि यह प्तरल है तो इसका वैज्ञानिक ढंग 
से सिद्धान्त के रूप मे उल्लेख करने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

(3) मुद्रा का मूल्य कुल जाय का परिणाम होता है, मुद्रा की सात्रा का नहों-- 
प्रो० क्राथर (070५४0७८:) के मतानुसार--मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा से नही, बल्कि देश की 
आग जाय से निश्चित होता है। प्रो० क्राउयर के शब्दों मे, “मुद्रा का मूल्य, वास्तव में आय के 

का परिणाम होता है,न कि मुद्रा की पूर्ति का। इस प्रकार हमे कुल आय भे होने वाले 
उतार-चढाव के कारणों फी खोज करनी चाहिए ॥”? 

(!4) मुद्रा की मात्रा और कीमत-स्तर से प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक सम्बन्ध नहीं होता-- 
जैसा हम देख चुके हैं, श्रो० फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा की मात्रा में होने वाले प्रध्येक 
परिवर्तन का सामान्य कीमत-स्तर पर प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक प्रभाव पडता है। उदाहरणार्थ, 
यदि देश की मुद्रा-पूर्ति दुगवी कर दी जाती है तो प्रो० फिशर के अनुसार, अन्य बातें समान रहते 
हुए, देश का कीमत-स्तर भी दुगुना हो जायगा। परन्तु व्यावहारिक जीवन मे मुद्रा की मात्रा तथा 
सामान्य कीमत-स्तर भे इस प्रकार का भ्रत्यक्ष तथा आनुपातिक सम्बन्ध नही प्राया जाता । अतएव 
मुद्रा का परिष्ताण सिद्धान्त काल्पनिक ही रह जाता है । 


(5) यह सिद्धान्त बस्तुओ के संचलन-बेग को उपेक्षा करता है--परिमाण सिद्धान्त की 
आलोधना इस आधार पर भी को जाती है कि दसने स्दुघों के राचलन-बेग की पूर्ण उपेक्षा की है । 
जिम प्रकार विधिप्राह्म मुद्ता और साख-मुद्रा का सचलन वेग होता है, ठीक उसी प्रकार बस्तुओ का 
भी सचलन-बेग होता है। दूसरे शब्दों मे, जिस प्रकार मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय 
में कई बार वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदने भे लायी जाती है, ठीक उसी प्रकार वस्तु की इकाई भी 
एक निश्चित समय मे कई बार खरीदी व बेची जा सकती है। इस सिद्धान्त के अनुसार, मुद्रा 
का मूल्य निकालते समय मुद्रा के संचलन बेग को तो ध्यान में रखा जाता है, परन्तु वस्तुओं के 
सात गो हे पूर्ण उपेक्षा की जाती है। वास्तव मे, मुद्रा के परिसाण सिद्धान्त की यह एक 
भारी जु| |] 
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(6) प्रो० फिशर ने अल्पकाल मे जिन बातो को स्थिर मान लिया है, वे वास्तव में स्थिर 
नहों होतीं--प्रो० फिशर ने परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या करते समय कुछ बातो को अल्पकाल में 
स्थिर मान लिया है । उनके अनुसार, वस्तु-विनिमय की माना, वस्तुओं का सचलन वेग, उत्पादन 
की विधियाँ, देश की जनसख्या, जनता की उपभोग सम्बन्धी आदते तथा अवि व्यक्ति उत्पत्ति की 
मात्रा मे अल्पकाल मे कोई परिवर्तन नही होता । परन्तु फिशर की यह कल्पना भ्रमपूर्ण है क्योकि 
इस गतिशील संसार मे कोई भी चीज ऐसी नही है जो समय के साथ नहीं बदलती । वास्तव मे, 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रति क्षण कोई न कोई परिवर्तन अवश्य ही होता रहता है । 


(727) गह सिद्धान्त देश के कोमत-स्तर पर पडने बरले अम्य देशों के कोरत-स्तरों के प्रभावों 
को उपेक्षा करता है--इस सिद्धान्त मे एक त्रुटि यह भी है कि यह सिद्धान्त किसी देश के कीमत- 
स्तर पर अन्य देशो के कीमत-स्तरो के प्रभावों की पूर्णत उपेक्षा करता है, अर्थात्‌ यह सिद्धान्त इस 
बात पर आधारित है कि देश का अन्य देशो के साथ कोई आथिक सम्बन्ध नहीं है, परन्तु आज 
की दुनिया मे इस प्रकार की मान्यता अत्यन्त अवास्तविक प्रतीत होती है ॥ आजकल विभिन्न 
देशो का अन्तराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से आपसी सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो चुका है कि वे आधथिक 
दृष्टि से एक-दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकते | अन मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इस 
दृष्टिकोण से भी असन्तोषजनक प्रतीत होता है | 

निष्कर्ष--उपर्युक्त आलोचनाओ का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्दा का 
परिमाण सिद्धान्त दोषपूर्ण, भ्रमपूर्ण एव कात्पनिक है। प्रो० केग्ज ((८५७८७) के अनुसार, यह पिद्धान्त 
न केवल दोषपूर्ण तथा काश्पनिक है, बल्कि अपूर्ण (9००॥ए७९८८) भी है यह सिद्धा-त मुद्रा बी प्रय- 
शक्ति का उचित व सही सही माष करने में भी असम्थ है। इसके अलावा, इस सिद्धान्त में गणि- 
तात्मक सत्यता (गाडीशा३0०॥ ८४३०४॥८७५) का भी अभाव है, अर्थात्‌ गणित की दृष्टि से भी 
यह सिद्धान्त सत्य नही है। जैसा ऊपर कहा जा इुका है मुद्रा की मात्रा तथा देश के वीमत-स्तर 
में कोई प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक सम्बन्ध नही होता । दूसरे शब्दो मे, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन 
करने से कीमत में आनुपातिक परिवर्तन नही होता । 

परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त पूर्णत बेकार नहीं मावा जा 

सकता । यह सत्य है कि गणित की दृष्टि से यह सिद्धान्त भ्रमपूर्ण है, परन्तु एक प्रवृत्ति के द्योतक 
के रूप म यह सिद्धान्त बिलकुल सत्य है। इसीलिए आ्िक सिद्धान्तों मे इसका महत्व गे स्थान 
है। यह सिद्धान्त हमे वस्तुओं तथा सेवाओ की कीमतो में होने वाले परिवर्तनो के कारणो के बारे 
में जानकारी प्रदान करता है। जैसा विदित है, देश के कीमत-स्तर में होने वाले अधिकाश 
परिवर्तन मुद्रा की मात्रा में परिवर्ततों के फलस्वरूप हो होते है। परिमाण सिद्धान्त, मुद्रा की माता 
मे होने वाले इन परिवर्तनो पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, देश के कीमत-स्तर 
पर नियन्त्रण रखने में भी यह सिद्धान्त अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है । यदि देश में मन्दी के कारण 
कीमतो में गिरावट आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में कौमतो को ऊंचा करने के लिए इस 
सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा को सात्रा से वृद्धि करनी चाहिए । इसके विपरीत, यदि देश मे तेजी वे 
कारण कीमतें बहुत ऊंची हो जाती है त्तो उनको नीचे लाने के लिए इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा 
की मात्रा मे कमो कर देनी दाहिए। इस प्रकार यह सिद्धान्त देश के कीमत स्तेर म स्थिरता 
स्थापित करने मे बहुत सहायता देता है । वास्तव मे, यह सिद्धान्त कीमत-स्तर मे स्थिरता स्थापित 
करने की एक अच्छी विधि बताता है। इस सिद्धान्त के सम्बन्ध मे प्रो० रॉबर्टसन (९०00६7७50॥) 
ने ठीक ही कहा है, “मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त सुद्रा का मूल्य समझने के लिए एक विचित्र सत्य 
है जिसका समझना दास्तविक जीवन मे मुद्दा की मात्रा और वस्तुओं की कीमतो मे सम्पर्व स्थापित 
करने के लिए आवश्यक है !” 
मुद्ा के परिसाण सिद्धान्त को सत्यता--प्रो० फ्शिर ने मुद्रा बे परिमाण सिद्धान्त की 
सत्यता को सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत क्ये है। यह ठीक है कि इस सिद्धान्त में 
बहुत से दोष पाये जाते है. परन्तु जब हम माँग और पूर्ति के सामान्य सिद्धाल्त को मुद्रा पर लागू 
करते है तब वस्तुआ की भाति मुद्रा की माग तथा पूर्ति म भूतकाल में जा फेर-वदल हुय नथा उनके 
परिणामस्वरूप मुद्रा के मूल्य मे जो परिवत्तंन हुए, उनका यह सिद्धान्त सन्तोपजनक स्पप्टीक्रण 
प्रस्तुत करता है । दूसरे शब्दों मे, मोटे तर पर यह सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों 
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का उचित स्पष्टीकरण करता है । प्रो० फिशर द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न उदाहरण 
निम्नलिखित है - 


() जब स्पेत के खोजकर्ताओ (०८छौण८७५) ने अमरीका में चाँदी की नयी खाने खोज 
मिकाली,तब उन्होने इन खानो से प्राप्त होने वाली चाँदी को अधिकाधिक मात्रा मे गूरोपीय देशो 
को भैजना आरम्भ कर दिया । यूरोपीय देशो मे बड़े पैमाने पर चाँदी के इस आयात के परिणाम- 
स्वरूप सामान्य कौमत-स्तरो मे दृद्धि हो गयी । जैसे-जैसे इन देशो मे अमरीका से चाँदी का आयात 
कम होने लगा, वैसे-वैसे हो इनके कीमत-स्तरो मे भी कमी होती चली गयी। इस प्रकार मुद्रा की 
मात्रा मे वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ही इन देशो के कीमत-स्तरो में वृद्धि हुई थी। 

(2) ब्रिटेन में भत्‌ 820 से राग 840 तक की अवधि मे वस्तुओ का उत्पादन बहुत 
बढ गया था । परन्तु मुद्रा की माज्ञा मे उसी अनुपात से वृद्धि नही की जा सकी थी । इसका कारण 
यह था फि मुद्रा की साज्ा में वृद्धि करने के लिए ब्िठेते के पास पर्माप्ठ सोता नहीं था। परिणामत 
ब्रिटेत या कीमत-स्तर नीचे गिर गया था। 

(3) सब्‌ 844 के लगभग आस्ट्रं लिया और कैलीफोनिया (0५॥0०59) से बडे पैमाने 
पर सोने का तिर्यात स्वर्णमान देशो को हुआ था जिसके परिणामस्वरूप इन देशो के कीमत-स्तरो 
भे वृद्धि हो गयी थी । परन्तु जब इन देशों मे सोते का आयात कम हो गया तब इनके कीमत-स्तरो 
मे भी कमी होनी शुरू हो गयी थी ॥ 


(4) सब्‌ 873 में सेक्सिको (८०४००) में चाँदी की नयी खानों की खोज की गयी 
जिससे रजतमात वाले देशो ये चाँदी का आयात बढ गया था । परिणामतः इन देशो में कीमतें भी 
बढमे लगी । भारत में भी 9वी शताब्दी में चाँदी के अधिकाधिक आयात के परिणामस्वरूप वस्तुओं 
की कीमते बढ गयी थी । 

(5] सन्‌ 896 में दक्षिणी अफ्रीका के ट्रान्सवाल (ग्राक्वा5५४/) प्रान्त से सोने की नयी- 
नयी ख्वानों वी खोज की गयी जिसके परिणामस्वरूप यूरोप के देशो मे सोने का आयात बढ गया था । 
इससे यूरोप के देशों मे कीमतें बढने लगी । 

(6) प्रथम विश्व युद्धकाल में जमती में कागजी मुद्रा के अत्यधिक विस्तार के कारण मुद्रा- 
स्फीति उत्पन्न हो गयी तथा वस्तुओं की कीमते आकाश को चूमने लगी थी । 

(7) सन्‌ 929 में गहासन्दीकाल गे लगशप राभी देशों भे मुद्रा-अवस्फीति (मुद्रा-संकुचन) 
के कारण वस्तुओं की कोमते बहुत नीचे गिर गयी । 

(8) दूसरे विश्व युद्ध के दौरात तथा इसके पश्चात भारत तथा अम्य देशों में कागजी मुद्रा 
के अत्यधिक प्रसार के कारण वस्तुओ तथा सेवाओ की कीमते बहुत बढ गयी थी। 

उपयुक्त उदाहरणो के अध्ययन से स्पष्ट है कि मुद्रा परिमाण सिद्धान्त बेकार नही है बल्कि 
इसमे सत््यता का बडा अश पाया जाता है। जैसा ऊपर कड्ा गया है, मोटे तौर पर यह सिद्धान्त 
देश के कीमत स्तर मे होने वाले परिवर्तनो का सन्‍्तापजनक स्पृष्टीकरण भ्रस्तुत करता है | यह सत्य 
है कि यह सिद्धान्त मुद्रा वी मात्र। तथा कीमत स्तर मे होने वाले परिवर्तनों के बीच कोई गणितात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करने में असमर्थ रहा है, परन्तु इससे इस सिद्धान्त वी उपयोगिता बिलकुल 
समाप्त नही हो जाती है । जैसा पहले कहा गया है, एक प्रवृत्ति के चयोतक के रूप मे यह सिद्धान्त 
आज भी सत्य है। 

(4) केमिब्रज का मुद्रा परिमाण सिद्धान्त (एस्माफाठइड एपातए परस्लज/ 
॥(०07९५)--ऊम्ब्रिज वे अर्थशास्त्री प्रो० फिशर द्वारा की गयी मुद्रा सिद्धान्त की व्याख्या से सन्तुष्ट 
नहीं हैं ॥ अत उन्होने इस सिद्धान्त की व्याख्या एक नये दृष्टिकोण से की हैं और इसको एक नये 
समीकरण के छूप मे प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। केम्ब्रिज के जिन अर्थशास्त्रियो ने मुद्रा परि- 
भाण सिद्धान्त का यये रुप में प्रस्तुत क्या है, उनके नाम इस प्रकार है--मार्शल (४०508॥), 
पीगू (५8०५७), वेतन ((७एण्णा) हाट्रे (4७घ८५) दया रॉबर्टसन (09८90॥)। केम्ब्रिज 
के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की आधारभूत विशेषताएँ निम्नलिखित है 

(।) सम्ताज़ मे आय का एक निश्चित भाग नकद-कोष के रूप में रखा जाता है--प्रो ० फ़िशर 
ने अपने समीकरण म मुद्र। की माँग को कुल व्यापारिक सौदो (97॥655 ए9758000॥8) के 
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मूल्य वे बराबर, अर्थात्‌ ै(--7 »८]' मान लिया था, अर्थात्‌ फिशर के अनुसार, मुद्रा का स्वयं 
कोई उपयोग नहीं होता | इसको माँग तो केवल वस्तुओ तथा सेवाओ के विनिमय के लिए हो की 
जाती है। दूसरे शब्दो मे, भुद्रा की कोई निजो माँग नहों होती, बल्कि इसको माँग तो इसलिए की 
जाती है, क्योकि यह विनिमय के माध्यम का काम करती हैं। केम्ब्रिज के अयंशास्त्री प्रो० फिशर 
के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। उनके क्थनानुसार, मुद्रा की माँग के बारे में प्रो० फिशर का 
विचार अवैज्ञानिक (७४5$०८॥४॥०) है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए अपने पास कुछ न कुछ मुद्रा अवश्य रखना चाहता है। हो सकता है कि उसे तुरन्त 
किसी वस्तु की आवश्यकता आ पडे। यदि उसके पास मुद्रा नही है तो वह उस आवश्यकता को 
पूरा नही कर सकेगा । इसलिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
आय का एक निश्चित भाग सदेव अपने पास नकदी वे रूप मे रखता है। इसी प्रकार व्यापारिक 
सस्थान (००ग्राघाधए७| ह705) भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ न 
कुछ रफ्म नकदी के रूप मे रखते है। उदाहरणार्थे, एक व्यापारिक सस्‍्थान को कच्चा माल खरी- 
दने तथा श्रमिकों को मजदूरी चुकाने के लिए हर समय अपने पास कुछ न कुछ नकद रुपया रखना 
पड़ता है। इसी प्रकार सरकार को भी अपनी दैनिक आवश्यक्ताओ की सन्तुष्टि के लिए कुछ ने 
कुछ रकम नकदी के रूप मे रखनी पडती है । अत केम्द्रिज़ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, मुद्रा को वहू 
मात्रा जो सभी निजी व्यक्तियों, व्यापारिक संस्थानों तथा सरकार हारा अपतो दंनिक आवश्यकताओं 

को पूरा करने के लिए रखी जाती है, मुद्रा की भाग कहलातो है। वेम्ब्रिज के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 

प्रो० वेनन (000.09:" ने मुद्रा की मांग की व्याख्या करते हुए एक सुन्दर उदाहरण भ्रस्तुत किया 

है, “जिस प्रकार मकानों की वास्तविक माँग मकानों में रहने वालों बी होती है (मकानों के 

खरीदने व बेचने वालो या इसका व्यवसाय करने वालो की मकानों की माँग वास्तविक माँग नहीं 

होती) उसी प्रशार चुद की वास्तविक मांग मुद्रा की वह मात्रा है जिसे लोग अपने खर्च चलाते के 

लिए अपने पास है। दूसरे शब्दो मे वस्तुओ को खरीदने के लिए मुद्रा वी माँग मकानों वे 

खरीदने व बेचने वालो की माँग की तरह वास्तविक माँग नहीं होती, वल्वि मुद्रा की वास्तविक 

माँग मुद्रा की वह मात्रा होती है जो अपना खर्च चलाने के लिए लोगो द्वारा अपने पास रथ्थी जाती 

है। इस प्रकार प्रो० फिशर तथा केम्क्रिज के अर्थशास्त्रियो म॑ मुद्रा की माँग के स्वरूप के विषय 

में भारी मतभेद है। सक्षेप में श्रो० फिशर के अनुसार मुद्रा को माँग घस्तुओं को खरीदने व बेचने 

अथवा व्यावसायिक सौदो के लिए की जातो है। इसके ५ केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार 

भुद्रा को रखे है मुद्रा की वह मात्रा होती है जिसे लोग अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए अपने 

पास रखते हैं। 


(2) मुद्रा को माँ लोगो की तरलता-बरोयता (॥५०७०४॥) छ़ाट्य८००९) पर निर्भर करती 
है--एक व्यक्ति अपने धन को कई प्रकार से लगा सकता है। वह इस मकान॑ जायदाद खरीदने मे 
लगा सकता है या इस धन स कम्पनियों के अथ ($॥9०$) खरीद सकता है या इससे वस्तुओ का 
स्टाक कर सकता है या इसे बैंक में जमा करा सकता है। परन्तु जो धन मकान जायदाद खरीदने 
में लगाया जाता है, वह तरल (!6४०) नहीं रहता अर्थात यदि उस व्यक्ति को किसी समय 
नकदी को आवश्यकता पडती है तो वह उस मकान जायदाद को तुरन्त ही बेचकर नकद धन 
प्राप्त नही कर सकता क्योंकि_मकान जायदाद को बेचने मे कुछ समय अवश्य लग जाता है और 
फिर यह भी जरूरी नही कि जितना धन उसने मकान मे लगाया है, बेचने पर उसे उतना ही 
वापस मिल जायगा। इस प्रकार भकान-जायदाद में लगाया गया धन तरल नहीं माना जा सकता। 
परस्तु कम्पनियों के शयस मे लगाया गया धन मकान जायदाद में लगाये गये धन की अपेक्षा अधिक 
तरल होता है क्योकि श्रेयस को किसी भी समय स्टॉक एक्सचेंज (500८८०५८०॥४०४९८) पर बेचकर 
नकद रुपया प्राप्त क्या जा सकता है। परल्तु जो रुपया बेक मे जमा क्या जाता है, वह तो 
अत्यन्त तरल रुप में होता है। उसे कसी भी समय बंक से तिकाला जा सकता है। परन्तु सबसे 
अधिक तरलता (/4७।१॥५) तो व्यक्ति के अपने पास रखे हुए नकद घन में होती है, बयोकि उसे 
वह किसी भी समय किसी भी उपयोग मे लगा सकता है। वास्तव मे, प्रत्येक व्यक्ति मे अपने घन 
को यथासम्भव तरल रूप मे रखने की अभिलाषा होती है ताकि आवश्यकता पडने पर वह उसका 
उचित उपयोग कर सके । इसे व्यक्ति की तरलता वरीयता अथवा तरलता पसन्दगी (!4ण०॥09 [८ढि- 
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7५४००) कहते हैं । केस्प्रिज के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, व्यक्तियों भें तरलता-बरीयता जितनी 
अधिक होती है, उतनी ही उनकी सुब्रा को माँग अधिक होतो है, कर्थात्‌ उलनी हो मात्रा में वे 
अधिफ भकद धन अपने पास रखना चाहते हैं । इसके विपरीत, व्यक्तियों को तरलता-वरोयता 
जितनी कम होती है, उतनों ही उनको घुद्रा की सांग कम होतो है । इस प्रकार केम्ब्रिज के अ्थे- 
शास्नियो के अनुसार, मुद्रा की माँग पर तरलता-वरीयता का प्रभाव पडता है| 

(3) मुद्रा की मांग पर कई बातो का प्रस्ताव पडता है--मुद्ठा की माँग पर तरलता-वरीयता 
के अतिरिक्त अन्य भी कई प्रकार की बातो का प्रभाव पडता है जो निम्तांलखित है 


(अ) आय-प्राप्ति की अवधि--मुंद्रा छी मांग व्यक्तियों की आय-आप्ति को अवधि पर भी 
निर्भर करती है । व्यक्तियों की भाय-प्राप्ति की अवधि जितनी अधिक लम्बी होगी, उतती ही 
अधिक उनकी मुद्रा की माँग होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति को साध्याहिक आधार पर 
वेतन मिलता है तो बह व्यक्ति अपनी देनिक जावश्यफृताओ की सनन्‍्तुष्टि के लिए अपने पास अधिक 
भाज्रा भे मुद्रा नही रखेगा, अर्थात्‌ उस्तकी मुद्रा की माँग कम होगी | इसके विपरीत, यदि किसी 
व्यक्ति को वेतन माप्तिक आधार पर मिलता है तो वह व्यक्ति अपनी देनिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए अपने पास अधिक मात्रा मे मुद्दा रखेगा, अर्थात्‌ उसकी मुद्रा की भाँग अधिक होगी | 


(ब) वल्तुओ की कीमतें--यदि पस्तुओ की कीमतें बढ जाती है तो उन्हे खरीदभे के लिए 
व्यक्तियों को अपने पास अधिक मुद्रा रखनी पड़ती है । इसके विपरीत, यदि वस्तुओ की कीमतें 
गीली है तो उन्हे खरीदने के लिए व्यक्तियों को अपने पास कम मात्रा मे मुद्रा रखनी 
पडती है । 

(स) राष्ट्रीय धन का लितरण--जिस देशा मे राष्ट्रीय धत का वितरण अधिक समान होता 
है वहाँ मुद्रा की माँग भी अधिक होती है, क्योकि ऐसे देश भे गरीब लोग भी अपने पास कुछ न 
कुछ मुद्रा रखने लगते है । 

(द) देश की जनसंख्या--देश की जनसब्या जितनी अधिक होती है, मुद्रा की माँग भी 
उत्तती ही अधिक होती है, फ्पोकि अपनी दैनिक आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए लोगो द्वारा 
अधिक मण्ता मे मुद्रा रखी जाती है । इसके विपरीत, जतसख्या जितनी कम होती है, मुद्दा की माँग 
भी उतनी ही कम होती है । 

(ये) व्यापार को दशा--मन्दी काल में व्यापार मे लाभ कम हो जाता है। इसलिए 
निर्माता (08॥0927९५) वस्तुओं का उत्पादन कम कर देते है और अपने पास सस्‍्टांक भी कम 
रखते है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादक अपने व्यवसाय में निवेश (॥४९७७7०00) कप कर देंगे 
और अपने पास तकद रूप में धन रखते लगेंगे | इसके अतिरिक्त, मन्‍्दीकाल मे उपभोक्ता भी कम 
मात्रा में वस्तुएँ खरीदने लगते है, क्योकि उन्हे यह आशा होती है कि भविष्य भे वस्तुओ की 
कीमतें और अधिक गिरेंगी । इस प्रकार उपभोक्ता भी अपने पास अध्विक मात्रा भें नकद धन रखने 
लगते हैं। परिणामत मुद्रा की मांग बढ जाती है। इसके विपरीत, तेजीकाल मे वस्तुओं की 
कीमतें बढ जावी है और उत्पादकों के लाभ में वृद्धि होने लगती हे। इससे आर्कोबत होकर 
उत्पादक लोग व्यवसाय मे और अधिक घत लगाने लगते है, यहाँ तक कि बैकों से रुपया उधार 
लेकर भी अपने व्यवप्ताय का विस्तार करते है। इसके अतिरिक्त, वस्तुओ को बढती हुईं कीमतों 
अथवा मुद्रा के गिरते हुए मूल्य के कारण उपभोक्ता भो अधिकाधिक मात्रा मे वस्तुओ को खरीदना 
आरम्भ कर देते है, वयोकि उन्हे यह भय रहता है कि भविष्य में वस्तुओं की कीमते कही और 
अधिक नहीं बढ जायें | परिणामत मुद्दा की माँग कम हो जाती है। इस प्रकार हम देखते है 
कि मन्दीकाल मे मुद्रा की माँग बढ जाती है (अर्थात्‌ जवता की तरलता-वरौयता अधिक हो जाती 
है), जबकि तेजीकाल मे मुद्रा की माँग कम हो जाती है (अर्थात्‌ जनता की तरलता-बरीयता कम 
हो जाती है) । 

(र) मुझ का सचलन-बेग (/छ०्टाड णी टपण्प[|बागा 00 धणा०)-ममुद्रा के 
सभलन-वेग का भी इसकी माँग पर प्रभाव पडता है। यदि लोगो की त्तरलता-वरीवता अधिक 
होती है तो वे विनिमय हेतु मुद्रा का अधिक प्रयोग नही करेंगे और इस प्रकार मुद्रा का सचलन- 
बैग कम हो जायेगा । इसके विपरीत, यदि लोगो की तरलता-वरीयता कम है तब वे विनिमय हेतु 


24 | मुद्रा एवं बैंकिंग 


मुद्रा का अधिकाधिक श्रयोग करेंगे। इस प्रकार मुद्दा का संचलन-वेग बढ जायगा। इस परिस्थिति 
में मुद्रा की अल्प-्माता से ही बहुत अधिक मात्रा में विनिमय कार्य किया जा सकेगा। इस प्रकार 
जब मुद्रा का संचलन-वेग अधिक होता है तब मुद्रा की माँग अधिक होती है। इसके विपरीत, जब 
मुद्रा का संचलन-वेग कम होता है तब मुद्रा की माँग कम होती है । जब मुद्रा का संचलन- 
बेग कम होता है तव लोगो के पास अधिक मात्रा में नकद मुद्रा रहती है, अर्थात्‌ मुद्रा की माँग 
अधिक होनी है। विनिमय कार्यों के लिए मुद्रा का उपयोग कम होता है, वस्तुओ वी माँग कम हो 
जाती है और अन्तत उनकी कीमतो में कमी हो जाती है। इसके विपरीत, जब मुद्रा का संचलन- 
बेग अधिक होता है तब लोगो के पास कम मात्रा में नक॒द मुद्रा रहती है, अर्थात्‌ मुद्रा की माँग 
कम हो जाती है। विनिमय कार्य के लिए मुद्रा का उपयोग बढ जाता है, वस्तुओ को माँग बढ 
जाती है और अन्तत वस्तुओ की कीमतें बढ जाती हैं। 

(ल) लेन-देन के रस्मो-रिवाज--मरुद्रा की माँग देश में लेन-देन के रस्मों-रिवाज पर भी 
निर्भर करती है। यदि लेन-देन मे चेंको, हुण्डियो एवं विनिमय-विपत्रो, जैसे साख-पत्रो का अधिक 
प्रयोग होता है तो इससे मुद्रा की माँग कम हो जाती है। इसके विपरीत, यदि लेन-देन मे साख- 
पत्रों का प्रयोग कप होता है तो इससे मुद्रा की माँग बढ जाती है । इसी प्रकार यदि देश में उधार 
मिलने की सुविधाओं मे वृद्धि हो जाती है तो इससे मुद्रा की माँग कम हो जाती है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुद्रा परिमाण के केम्ब्रिज समीकरण के अनुसार, किसी 
देश मे मुद्रा की माँग वहाँ के व्यापारिक सौदो की मात्रा पर निर्भर नही करती, बल्कि कई प्रकार 
के अन्य नथ्यों से प्रभावित होती है। प्रो० फिशर ने अपने समीकरण में तो मान लिया था कि 
मुद्रा की मांग केवल देश के व्यापारिक सौदो की मात्रा के ही बराबर होती है, परन्तु केम्ब्रिज के 
अर्भशास्त्री प्रो० फिशर की इस घारणा से सहमत नही हैं॥ अतएव उन्होने अपने व समीकरण से 
मुद्रा की माँग को एक नये रूप मे प्रस्तुत किया है। स्पष्ट है कि केम्ब्रिज के गोवा 
मुद्रा की माँग का विचार फिशर के मुद्रा-माँग के विचार के बिलकुल विपरीत है। चूंकि क्ेम्त्रिज 
परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की माग पर अधिक बल देता है, इसलिए कभी-कभी इसे मुद्रा को भाँग का 
सिद्धान्त (00800 ॥०09 ० 70069) कहकर भी पुकारा जाता है। प्रो” फिशर मे अपने 
समीकरण मे माँग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति पर अधिक बल दिया था। 

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का केस्ब्रिज समीकरण--((्गाण08९_:५०8४00 रण 06 
(0070७ 7॥6०५ ० ](०१७/)--मार्शल तथा अन्य _केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियो मे परिमाण 
सिद्धान्त का एक नया समीकरण प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है 

2५ 
श्न्ज्क़ 

इस सभीकरण मे 7--सामान्य कीमत-स्तर,!र्थ- मुद्रा की इकाइयो की _सब्या, रि_्+ 

समाज की कुल वास्तविक आय, १९, २ का वह अनुपात है जिसे लोगो द्वारा मुद्रा के रूप मे रखा 


हर 
जाता है । )/ अर्थात मुद्रा की इकाइयो की संख्या --(0 और प्रति इकाई मुद्रा का मूल्यनत-नूपु- 


र्था 
चूँकि सुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत-स्तर के प्रतिकूल अनुपात में बदलता है, इसलिए ? अपात्‌ 
!2 
कीमत-स्तर-5--.- 
के कर 


मात लीजिए 7--500 क्विण्टल चावल, (८ कुकर 3(--000 रुपये हैं । 


डर ] 
ऐसी परिस्थिति मे मुद्रा का मूल्य या कय-शक्तितत्--प6ह * “5. अवष्टल: चावल: 


होगा, कीमत-स्तर अर्थात एक न्फ्ा 20 रुपये प्रति विवण्टल । 
जठ 
केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियो के मतानुसार मुद्रा का कार्य केवल वस्तुओ को खरीदना ही नही 
बल्कि वस्तुओ के मूल्य का सचय भी करना है। इसके अलावा, मुद्रा की माँग व्यावसायिक सौदो 


रि 
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पर निर्भर मही करती, बल्कि यह तो लोगो की नगदी कौ माँग पर निर्भर रहती है। जैसा 
दिदित है, लोग प्राय अपनी आय का एक निश्चित भाग नगदी के रूप मे अपने पास रखते है, 
यही उनकी मुद्रा की माँग होती है। इस प्रकार जब लोग अपने पास कुछ रकम नगदी के रूप 
में रखते हैं, तब इसका यह अभिप्राय होता है कि वे मुद्रा के रूप में वस्तुओ तथा सेवाओ को अपने 
पास जमा रखते है, अर्थात्‌ मौद्िक आय द्वारा लोग जितनी वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीद सकते हैं, 
बह उनकी वास्तविक आय होती है और जब वे अपनी मौद्रिक आय का कुछ भाग अपने पास 
नगदी के छूप मे रखते है तब इसका अभिप्राय यह होता है कि वे अपने पास मुद्रा के रूप में अपनी 
वास्तविक आय का कुछ भाग जमा कर सेते हैं । 

केम्ब्रिज समीकरण की श्रेष्ठता (50एलयणव> ण॑ ववग07086 ए५१०४॥००)--एक हृष्टि 
से केम्ब्रिज समीकरण फिशर के समीकरण से श्रेष्ठ है। केम्न्रिज समीकरण अल्पकाजीन परिवतेनों 
के प्रभाव को भी व्यक्त करता है, जबकि फिशर समीकरण केवल दीघंकालीय परिवर्तनो को हो 
महत्त्व देता है। उदाहरणार्थे, मन्दीकाल मे, वेम्ब्रिज समीकरण के अनुसार, कीमतें इसलिए नीचे 
गिरने लगती है क्योकि ऐसे समय लोग अपने पास अधिक सगद-कोष जमा करना आरम्भ कर देते 
हैं । इससे मुद्रा की माँग बढ जाती है और उसका मूल्य भी बढ जाता है अथवा कौमते गिर जाती 
हैं। इसी प्रकार अत्यधिक स्फ्रीति के समय लोग अपने पास नगद-कोष रखना कम कर देते है अथवा 
बन्द कर देते है जिससे मुद्रा की माँग गिर जाती है इसका मूल्य गिर जाता है अथवा कीमले 
बढ़ जाती है। लेकिन अल्पगालीन परिस्थितियों में होने वाले इस प्रकार के परिवतंन फिणर के 
समीवारण के क्षेत्र मे नहीं आते | फ़्शिर का समीवरण तो बेबल दीर्घकाजीन परिवर्त्ननों को ही 
महत्त्व देता है । 

प्रो० पीशु द्वारा केम्क्रिज समोकरण से संशोधन--केम्त्रिज समीकरण के मौलिक रूप मे प्रो ० 
पीगू ने थोडा सशोधत करके इसे और अधिक स्पष्ट बना दिया है। समीकरण के मौलिक रूप में 
जनता द्वारा बैंको भे जमा-राशि को नगद कोषो में ही सम्मिलित कर दिया गया था, किन्तु समी- 


करण के संशोधित रूप मे प्रो० पीगू ने बैंक निश्लेपो को पृथक स्थान दिया है। समीकरण का संशो- 
घित रूप निम्तलिखित है 


प्र स्‍ 
एन-जूर 7+७6-०)] 


उपर्यूक्त समीकरण में दो नवीन चिह्न सम्मिलित किये गये हैं। 0: का तात्पयें उस नगद 
राशि से है जो जनता स्वय अपने पास रखतो है और # से अभिप्राय नगद राशि के उस भाग से 
है जिसे बैको मे जमा वे” रूप में रखा जाता है। लेकित समीकरण के मूल एवं सणोधित रूप मे 
कोई आधारमूलव अन्तर नही है। सशोधित रूप अधिक स्पष्ट है।इसम बैकों भे जमा-राशि 
को स्वतन्त्र स्थान दिया गया है। परन्तु व्यवहार में प्राय मूल समीकरण का ही प्रयोग किया 
जा क्योकि प्रारम्भ से ही बैक जम्रा-राशिया को नगद-कोध के रूप में स्वीकार किया जाता 
रहा है । 


क्वेम्श्रिज समीकरण की आलोचना---यद्यपि केग्ब्रिज समीकरण फिशर के रामीकरण से श्रेष्ठ 
है, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियाँ पायी जाती है 


(क) यारतविक आय को सहो-सहो भापना कठिन है--जैसा हम देख चुके हैं फिशर 
समीकरण के | को मापना बहुत ही कठिन समस्या है। ] के अतर्गत उन सभी वस्तुओं एवं 
सेवाओं को सम्मिलित किया गया है जिनका उत्पादन देश मे क्या जाता है। ये वस्तुएँ एबं सेवाएँ 
चिभिन्न प्रकार की होती है और उन्हे एक प्ैसाने से मापकर विसी एक इकाई समूह मे नहीं रखा 
जा सकता। उदाहरणार्थ, देश मे उत्पन्न किये गये तेल कोयले एव कपड़े को एक ही इकाई समूह 
मे प्रकट नहीं क्या जा सवता । इसका कारण यह है कि तेल को लिदरो मे, कोयले फो मीट्रिक 
टनो में ओर कपड़े को मीटरों में ग्राप्ा जाता है।इस अक्ार देश में उत्पन्न हाने वाली सभी 
वस्तुओं एवं सेवाओ को एक ही एैसाने से नहीं सापा जा सब॒ता | ठीक इसी प्रवार वेग्श्रिज 
समीकरण के (९ को भापना भी एक कब्चि समस्या हैं। इसके अस्तर्गत देश की कुल घारतबिक 
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आय अथवा देश मे उत्पन्न वी गयी वस्तुओ एवं सेवाओं को सम्मिलित क्या गया है। दूसरे शब्दों 
मे, वेस्द्रिज समीकरण में भी वही त्रुटि पापी जाती हे जो फ्शिर के समीकरण मे विध्वमान है । 


(स्) इत समोकरण में ऋण के कारण उत्पन्न होने वाले दंक निश्षेपों की उपेक्षा की गयी 
है--जैसा विदित है, बैक को दो प्रकार के निश्षेप (4८००७) प्राप्त होत हैं। प्रथम, वे निश्लेप जो 
लोग अपनी वतंमान माय में से घन बचाकर बैंको में जमा कराते हैं । दूसरे, वे निश्लेप जो बेको 
द्वारा ऋण दिये जाने पर उत्पन्न होते हैं। स्मरण रहे कि जय बैक किसी व्यक्ति को ऋण <ती है 
तो वह व्यक्ति उस ऋण को पूर्णत अथवा अशत उसी वैँक में अपने खाते में जमा करा देता है 
और आवश्यक्ञतानुसार उसे उपयोग मे लाठा है । इस प्रकार ऋण देने पर बैक को निश्नेप भी प्राप्त 
होते हैं भव वेम्ब्रिज समीकरण में केवल पहली प्रकार के निक्षेप्रो को ही नगद-कोपों म॑ सम्मिलित 
किया गया है | दूसरी प्रकार के निश्षेपो की पूर्ण उपेक्षा की गयी है जबकि वास्तविकता यह है कि 
बैंको के अधिकाश निशक्षेप ऋणों के परिणामस्वरूप ही उत्पन होते हैं । 

ज्रो० फिशर तया केम्ब्रिज-अर्थशास्त्रियो के विचारों का अन्तर--प्रों० फ्शिर तथा केम्ब्रिज 
के अर्थशास्त्रिया के विचारों में दो आधारभूत अन्तर है 

() प्रो० फ्शिर के अनुसार, मुद्रा की माँग विनिमय साध्य वस्तुओं (रुताक्षाष८्कतोह 
20००७) की मात्रा से निर्धारित होती है, अर्थात्‌ मुद्रा की माँग ब्यापार वी मात्रा ) से निश्चित 
होवी है, ३४४॥ केम्ब्रिज-अयथंशास्तियो के अनुसार, मुद्रा वी मांग लागो वी आय का वह भाग होती 
है जिसे वे प्रास नगदे रूप में रखते हैं। 

(2) प्रो० फिशिर का परिमाण सिद्धान्त दीर्घत्रालीय और एक समय-अवधि से सम्बन्धित 
है, परन्तु वम्ब्रिज-अथशास्त्रियों का परिमाण सिद्धान्त अल्पकालीन है और केवल एक क्षण से ही 
सम्बन्धित है । 

४ इन दो अन्‍्तरो के हाते हुए भी ये दोनो सिद्धान्त परस्पर विरोधी नहीं वहें जा सकते वल्कि 
ये दाता सिद्धान्त एक ही समस्या के दो अलग रूपो का अध्ययन करते हैं । 

केस्ब्रिज समोक्रण से श्रो० केश्न द्वारा क्रिया गया सशोधन केम्द्रिज-अ्थंशास्त्रियों वे 
उक्त समीकरण म प्रा० क्‍न्‍ज ने सशांधन करके इसे निम्न रूप में अपनी पुस्तत “# पाक णा 
+(०ाश8५ रण” म प्रस्तुत क्या है 

॥55 9(0+7/2”) 

इस सभीकरण में ४5- मुद्रा की सात्रा, 9७ सामास्य कीमत स्तर, ६-- उपभोग वी इबाइया 
जिनके लिए क्रय-शक्ति लोगो द्वार मुद्रा के रूप में रखी जाती है, /ह₹ वैको के नकद-कोप तथा 
जमा राशि (0०7०५५) का अनुपात अर्थात्‌ बैंकों द्वारा अपने निक्षेपों क पीछे रखी गयी नगद 
राशि का अनुपात और ।<- उपभोग की इकाइयों की वह भात्रा जिसके लिए क्रय शक्ति को साख 
मुद्रा के रूप म सचित किया जाता है। दूसरे शब्दोले ४ से अभिप्राय बेको की उस जमा राशि 

से है जिसे चैको द्वारा निकाला जाता है। 

प्रा० केन्ज के अनुसार, लोग अपन पास कुछ न कुछ मुद्रा सदैव रखते हैं ताकि इससे वे 

अपनी उपभोग की वस्तुएँ खरीद सके । ऐसी मुद्रा को प्रो केन्ज ने उपभोग की इकाइयाँ कहा 
है । प्रो० केन्ज ले उक्त समीकरण मे यह भान लिया है कि ६ उपभोग इकाइयों को लोग मुद्रा के 
रूप म अपने पास रखते हैं और ॥” उपभोग इकाइयो को वैको मे जमा (0८7०५॥७) के रूप में 
रखते हैं। उनके अनुसार वैक भी अपनी समूची जमा को नगद कोष के रूप मे नहीं रसते, दल्कि 
कुल जमा के एक अश को ही नगद-कोप के रूप मे रखते हैं । प्रो० केनज ने इस प्रवार के नगद- 
कोष को 8 का चास दिया है। मुद्रा की कुल मात्रा को » के बराबर रघथा गया है और एक उपभोग 
इकाई का मूल्य 9 माना गया है। प्रो० केन्ज ने उक्त समीकरण में 5, ४” तथा 7 को लगभग 
स्थिर ही मान लिया है क्योकि इन तीनों मे अल्पवाल में कोई परिवर्तत नही होता। इसका 
कारण यह है कि अल्पकाल मे लोगो में अपने पास नगद घन रखने की आदत मे परिवतंन नही 
होता और न ही वैको द्वारा रखे गये नगद कोपो में ही अत्पकाल मे क्सी प्रकार का परिवर्तन 
होता है, इसलिए प्रो० केन्ज ने :, ॥” तथा 7 को अल्पकाल में स्थिर मान लिया है। यदि ॥८, 
तथा 7 स्थिर मान लिये जाते हैँ तो 9 अर्थात्‌ कीमत-स्तर मे परिवर्तन ॥ में हुए परिवर्ततों के 
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अनुसार ही होगे, अर्थात यदि ? में वृद्धि होती है, तो 9 मे भी वृद्धि होगी । इसके विपरीत, यदि 
४ में कमी हो जाती है तो 9 मे भी कमी हो जायगी। परन्तु यह भी सम्भव है कि ४ मे वृद्धि होते 
पर 9 मे वृद्धि न हो क्योकि 7 मे वृद्धि होने से £ से भी वृद्ध हो सकती है। इसी प्रकार यह भी 
सम्भव हो सकता है कि मे वृद्धि होने पर ४/ में कमी हो जाय और परिणामत कीमत-स्तर 
(0) मुद्रा की मात्रा (7) की तुलना मे कही अधिक बढ जाय। इसी भ्रकार बेक भी (7) को कम 

30 (9) को बढा सकते है और (7) को अधिक करके कीमत-स्तर (9) को घटा 
| इस तरह लोगो की अपने पास नकदी के रूप मे मुद्रा रखने की प्रवृत्ति तथा बंको की 
अपने प्रास नकद-कोष रखने की नीति का देश के कीमत-स्तर जयवा मुद्रा के मूल्य पर अवश्य ही 
प्रभाव पडता है। ्रो० केनज के उक्त समीकरण मे विधिग्राह्म मुद्रा के साथ साथ साख-मुद्रा को भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान्‌ दिया गया है और यह सिद्ध कर दिया गया है कि साख-मुद्रा भी कीमव-स्तर अथवा 
मुंद्री के मूल्य को प्रभावित करती है । 


प्रो० केम्ज के समोकरण के ग्रुण तथा बोष--ओ्रो” केन्ज के उक्त समीकरण में कुछ विशेष 
गुण पाये जाते है। प्रथम, प्रो० केनज के अनुसार, ढिसी देश मे भुद्रा की माँग उस देश गे उत्पन्न 
होने थाली बस्तुओ तथा सेवाओ पर निर्भर नहों करती, बल्कि 5 की माँग तो जनता नी नकदी 
के रूप मे भुद्धा रखने की प्रवृत्ति पर आश्रित रहती है । , वेश को कीमत-स्तर लोगो की 
उपभोग सम्बन्धी आवतों पर निर्भर रहता है। इस समीकरण के अनुसार, कीमत-स्तर इस बात 
पर निर्भर रहता है कि लोग अपनी आय का कितना भाग वरतुओ तथा सेवाओ को खरीदने के 
लिए अपने पास सकदी के रूप में रखते हैं । 


परल्तु प्रो» केन्ज के उक्त समीकरण में कुछ दोष भी पाये जाते हैं । प्रथम, इस समीकरण 

में ॥ तथा ४४ की सही-सही माप नहीं की जा सकती, अर्थात्‌ हम लिश्चित रूप से यह नहीं कह 
सकते कि लोग अपनी आवश्यक्ताओ की पूर्ति के लिए अपनों आय का कितना भाग नकदी के रूप 
मे अपने पास रखते है और क्तिना भाग बंकों मे जमा के रूप में रखते हैं । इस प्रकार / , ४” की 
अभिश्चितता के कारण इस सभोकरण का व्यावहारिक महत्त्व कम हो जाता है। दूसरे, उपयुक्त 
समीकरण मे मुद्रा वे सचलन-वेग को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तोसरे इस सभीकरण में 
केवल प्रचलित उपभोग (टप्मा/शा। ००१50॥9॥00॥) कौ इकाइयों पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया 
है, अर्थात्‌ इस समीकरण में (9) हमे केवल प्रचलित उपभोग की की कीमतो का ही ज्ञान 
कराती है। व्याब्हारिक जीवन मे मुद्रा का प्रयोग प्रचलित के लिए ही नही, बल्कि 
निवेश (7४८७/7८7।), सट्टा एव आकस्मिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए भी क्रिया जाता है। 
इस प्रकार इस समीकरण को (9) मुद्रा की वास्तविक क्रय-शक्ति को व्यक्त करने मे असमर्थ रहती 
है। चौथे, यह समीकरण स्पप्टत यह नही बताता कि ब्रैक-दर मे परिवर्तन के परिणामस्वरूप 
(;) पर क्या प्रभाव पडता है और न ही यह समीकरण यह बताता है कि बंक दर के परिवर्तन 
के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के नि्केपो (अर्थात्‌ बचत चालू तथा निश्चित अवधि निक्षेपो) के पार- 
स्परिफ अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है | 

प्रो७ केनज तथा प्रो० फ़िशर के समौकरणों की तुलता--ऊपर हमने प्रो० फिशर तथा 
प्रौ० केन्‍्ज के समीकरणो का अध्ययन किया है। जैसा स्पष्ट है प्रो० केन्‍ज तथा प्रो० फिणर के 
इष्टिकीणो मे आधारमूलक अन्तर है 

() प्रो० फिशर का समीकरण व्यापारिक सोदो (0एशशा65४ हश्षाइ॥॥7णा७) पर बराधा- 
सित है, जबकि प्रो० केन्‍्ज का समीकरण नकद-कोषों (०७श। ७३|७४०८५) पर निर्मित किया गया है । 

(2) प्रो० फिशर के अनुसार, मुद्रा फी माँग व्यापार की मात्रा अथवा देश मे उत्पन्न की 
शयी वस्तुओ तथा सेवाओ की मात्रा पर निर्भर करती है। परन्तु श्लो* केन्‍्ज के अनुसार, मुद्रा की 
माँग लोगो की तरलता-वरीयता (!एणताए छ़ाथशिथा०९) पर निर्भर करती है। 

(3) प्रो० फिशर के समीकरण मे सुद्या के सचलन-वेग को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है, 
जबकि प्रो» केन्ज के समीकरण मे इसे बिलकुल कोई स्थात नही दिया गया है। 


(4) प्रो ० फिशर का इृष्टिकोण दीर्पकालीत है, जबकि प्रो० केनज का दृष्टिकोण अल्प- 
कालीन है। 
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प्रो० फिशर तथा प्रो० केन्‍्ज के समीकरणों में उपयुक्त अन्तर होते हुए भी इनमें कुछ 
समानता है । वास्तव मे, ये दोनों समीकरण एक ही वस्तु के दो प्रृथक-प्रृथक दृष्टिकोण बताते 
हैं। प्रो" केन्न का समीकरण मुद्रा की उस मात्रा की ओर सकेत करता है जो एक निश्चित 
समय में लोगों के पास नकदी के रूप में रहती है। प्रो० फिशर का समीकरण मुद्रा की उस मात्रा 
की ओर सकेत करता है जो किसी निश्चित समय मे समाज के लेन-देन के लिए आवश्यक समझी 
जाती है। इस प्रकार प्रो> केन्‍्ज का समीकरण एक समय-विन्दु से सम्बन्धित है और प्रो० फिशर 
का समीकरण एक समय-अवधि से सम्बन्धित है । हु त 
(5) केन्ज ह्वारा सुद्रा-्परिमाण सिद्धान्त का पुर्ननर्माण अथवा कॉज का मुद्रा एवं कोमते 
का सिद्धांत [7९००आाए्लांगा गी छा एप्णाएए पीहणज़ णी निणा० 0 हाट प॥60ण9 
्॑ (णाढए शत 70८५६)--क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा-परिमाण दाम की व्याख्या 
शिक्ष-भिन्न प्रकार से की है। मोटे तौर पर इस सिद्धान्त के दो मुख्य रूपान्तर है जिनमे से एक को 
मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का 'स्ट्रिवट' (६020) और दूसरे को 'नौट-सो-स्ट्रिवट' 0 
रूपान्तर कहा जा सकता है । स्ट्रिवट रूपान्तर के अनुसार, एक ओर तो मुद्रा की मात्रा और दूसरी 
ओर कीमत-स्तर मे गणितात्मक सम्बन्ध (ग्रशीशाधत्क्षा 7000007ओ07) होता है । यदि मुद्रा 
की माज़ा को दो गुना कर दिया जाय तो कीमत-स्तर भी दो गुना हो जाता है। “नौट-सो-स्ट्रिकट 
रूपान्तर के अनुसार मुद्रा की मात्रा एवं कीमत-स्तर में कोई सही-सही एवं निश्चित सम्बन्ध नहीं 
होता है। यद्दि मुद्रा की मात्रा को दो गुना कर दिया जाय तो हो सकता है कि कीमत-स्तर दो 
गुना न हो, सम्भव है कि वह दो गुने से भी अधिक हो जाय | 'नौट-सो-स्ट्रिक्ट' रूपान्तर केवल 
यही प्रदर्शित करता है कि यदि मुद्रा की पूति (४) में वृद्धि होती है तो बीमत-स्तर (7) भी ऊचा 
उठता है, और यदि मुद्रा की पूति ()/!) में गिरावट आती है तो वीमत-स्तर (?) भी गिर जाता 
है । यह रूपान्तर सही-मही यह स्पष्ट “नहीं करता कि मुद्रा-पूर्ति के परिवर्तनो के परिणामस्वरूप 
कौमत-स्तर किस अनुपात में परिवर्तित होता है । 
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पाठकों को एक आवश्यक बात बडी सावधानी मे सम लेनी 
चाहिए । वह्‌ यह है कि भुद्रा का परिमाण सिद्धान्त भी अन्य सभी क्लासीक्ल सिद्धाग्तो की भांति 
९ रोजगार की मान्यता पर आधारित है। इस प्रकार वी मात्यता पूर्ण रूप से अनावश्यक है । 
० केन्‍ज ही इसको चुनोती देने का साहस कर सके हैं । केन्‍्ज का सिद्धात्त पूर्ण रोजगार के बजाय 
ध्यून-रोजगार सन्तुलन (णातेश-शाए0)गशा। ८व७॥॥०१०॥) से सम्बन्धित है। पर रोजगार की 
मान्यता के आधार पर क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के लिए यह कह सकना सरल था कि मुद्रा-पूर्ति- 
प्रसार के तुरन्त बाद ही कीमत-स्तर ऊँचा हो जाता है। पहले ही से पूर्ण रोजगार होने के कारण 
उत्पादन में अधिक वृद्धि की कोई सम्भावना नही रहती (क्योबि आधिक ससाधन एवं मान शर्क्ति 
पहले ही से पूर्णह्पेण कार्य सलम्व होते है) | अत मुद्रा'पूति की दृद्धि कीमत-स्तर दा अपना दा 
प्रभाव डालती है। स्मरण रहे कि कीमत स्तर, मुद्रा-पूति के परिवर्तनों से शीक्ष ही प्रभावित है 
है। यही कारण है कि मुद्रा-पूर्ति-प्रसार के तुरन्त बाद ही कीमत-स्तर में वृद्धि हो जाती है । 
यदि पूर्ण रोजगार की क्लासीकल मान्यता सही होती तो यह व्याख्या भी पूर्ण रूप से सही होती । 
क्ेन्ज क्लासीकल अर्थशास्थ्रयों से यहाँ तक तो पूर्णत सहमत थे कि मुद्रा-पूति की वृद्धि 
कीमत-स्तर मे वृद्धि उत्पन्न करती है. किन्तु वह इस वात पर सहमत नहीं थे कि मुद्रा पूर्ति की 
बृद्धि किस प्रकार कीमत-स्तर की वृद्धि का कारण बनती है, अर्थात्‌ उनमे तथ्य क्लासीकल जथ- 
शास्त्रियों मे 'कारण-प्रक्रिया' (०७०५४ ७970०८७७) के सम्बन्ध में मतभेद था। वेलासीबल अर्थ- 
प्ास्जियो का मत यह था कि मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि कीमत-स्तर को प्रत्यक्ष रूप से बढांती है । 
क्ेन्‍्ज का मत यह था कि कौमत-स्तर वी वृद्धि मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि के कारण प्रत्यक्ष रूप मे 
नही होती, बल्कि उसकी वृद्धि ब्याज-दर, आय, उत्पादन एवं रोजगार के माध्यम से होती है। 
प्रो० केन्ज का कथन था कि मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि का पहला प्रभाव यह होता है कि वह ब्याज-दर को 
गिरा देती है। ब्याज की नीची दर निवेश को प्रोत्साहित करती है । जब मुद्रा सस्ती हो जाती है 
(अथवा ब्याज-दर गिर जाती है) तो व्यवसायी अपने निवेशो का अधिक बिस्तार करने लगते हैं, और 
बढे हुए निवेशो के कारण आय भी बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया के अग्रसित होने पर उत्पादन एवं 
रोजगार मे भी वृद्धि होती चली जाती है जिसके फलस्वरूप लागतें भी बढ जाती हैं। कच्चे माल 
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एवं अन्य सहायक पदार्थों की कीमतें तथा मजदूरियाँ बढ जाती हैं । ज्ञागतो मे वृद्धि हो जाने 
से निर्मित माल की कीपतें बढ जाती हैं | इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रो० केंज के अनुसार मुद्रा- 
पूर्ति की वृद्धि कौमत-स्तर को प्रत्यक्ष रूप से ऊँचा नहीं उठाती है, अर्थात्‌ मुद्रायूति कीमत-स्तर 
को अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करती है । अत मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का क्लासीकल रूप मुद्रा" 
पूर्ति के परिवर्ततों रो उत्पन्न कौमतो के परिवततनो के अध्ययन मे ब्याज-दर के प्रभाव की उपेक्षा करता है! 

यही नही, जैसा हम पहले भी कह आये हैं, प्रो० केंज पूर्ण-रोजगार की मान्यता को भी 
स्वीबार नही करते हैं। वह बेरोजगारी नाम की अधिक यघार्ष मान्यता को लेकर चलते हैं । 
पूर्ण-रोजगार की मान्यता का परित्याग करते ही इस सिद्धान्त का स्ट्रिबट वलासोकल रूप स्वत ही 
पूर्णत अशक्त हो जाता है । 


अब आप माने लीजिए कि मुद्रा की पू्ति को बढाते समय अर्थ-व्यवस्था में बड़ो भारी 
बेरोजगारी फैली हुई है, तो उपरोक्त व्याख्या के अनुतार, बढी हुई मुद्गा-यूति के कारण ब्याज-दर 
गिर जाएगी । चैँंकि आथिक ससाधन एव मानव-शक्ति बेवगर पडे हैं, अत ब्याज को नीची दर 
निवेश एवं उत्पादन मे वृद्धि करेगी । यदि ऐसे अवसर पर अर्थे-व्यवस्था में और अधिक मुद्रा का 
निर्गममन किया जाता है तो उत्पादन और भी अधिक बढ जायगा। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि झुद्रा पूर्ति की सभी अतिरिक्त वृद्धोयों (40000 
3007९७५९$) से बेकार ससाधनों को काम मिलता चला जाता है तथा उत्पादन तब तक बढ़ता 
अला जाता है जब तब कि पूर्ण रोजगार की दशा उत्पन्न नहीं हो जाती है, अर्थात्‌ यह वृद्धि तब 
तक होती रहती है जब तक कि सभी ससाधनों को काम नहीं मिल जाता । प्रो० केंज का कथन है 
कि यदि भुद्रा पूर्ति का प्रसार पूर्ण-रोजगार-बिन्दु से भी आगे चला जाता है तो परिणाम “वास्तविक 
मुद्रा स्फीति” (ए९-००9/0) होता है । अत जब तक पूर्ण-रोजगार की दशा उत्पन्न नहीं होती 
है तब तक वास्तविक स्फीति का होता सम्भव नहीं है। इस पूर्ण-रोजगार-बिन्दु से पूर्व मुद्रा 
का जितना भी प्रसार वा है, वह कीमत-सस्‍्तर मे वृद्धि न करके ,केवल उत्पादन मे ही वृद्धि 
करता है। इस बिन्दु से परे, जितनी भी अतिरिक्त मुद्रा का निर्मेमन किया जाता है, उससे उत्पादन 
भे वृद्धि न होकर, कोप्त स्तर में ही वृद्धि होती है। पूर्ण-रोजगार-बिन्दु के प्राप्त होते ही उत्पादन 
स्थिर ($900९) हो जाता है और केवल कोमत-सर्तर हो मुद्रा पू्ि प्रसार के साथ-साथ बढता है । 
इस प्रसग मे वास्तविक मुद्गा-स्फोति तभी आरम्भ होतो हे जबकि मुद्रा-पूर्ति के परिवरतं नो के प्रत्युत्तर 
में उत्पादन को पूर्ति को लोच शू-य हो जातो है (77770 फुषिव/0ह0 कब. 66 उत्याब ॥0. 8०87 
जाशा ॥#९ शैकह/टला।ए णी #९ जक़,ग)! ग वधाफ्रबा का 767गराडड 0 2#4॥82०५ क्र [॥2 उधफ))- 
श ॥गाशः 775 7० 2४०) 


यही बिन्दु जहाँ पर मुद्रा-पू्ति के परिवतंतो के प्रत्युत्तर मे उत्पादन की पूर्ति की लोच शून्य 
हो जाती है, पूर्ण-रोजयार का बिन्दु (6 फ़ण्या। णी पथ थाणए/०॥आ८१)) कहलाता है। प्रो० 
के के अनुसार पूर्ण-रोजयार-बिन्दु की प्राप्ति के उपरान्त ही वास्तविक मुद्रा-स्फीति का प्रारम्भ 
होता है । पूर्ण-रोजगार-बिन्द की भ्राप्ति के पश्चात ही सिद्धान्त का ए्टिक्ट रूपान्तर लागू 
होता है । इस बिन्दु पर मुद्रा पूति के किसी भी प्रसार के तुरन्त बाद कीमत-स्तर भी उतना ही ऊँचा 
हो जाता है (यह मानते हुए कि फिशर के समीकरण को “५” स्थिर रहती है) । जब तक मुद्रा- 
प्रघलन वेग (५००८५ ० ०।7८घ|4४०) स्थिर रहती है, तब तक इस सिद्धान्त का स््ट्रिपंट रूप 
कार्यणील रहता है। किन्तु “५” सदा ही स्थिर नही रहती है (अथवा ५ कभी-कभी ही स्थिर 
रहती है) । जब कीमत-स्तर इतनी तेजी से ऊँचा उठ रहा होता है तो '४” के स्थिर रहने की 
आशा नेही व जा सकती है । उस समय भुद्रा-पअचलन के वेग का बढ जाना अनिवाय ही होता 
है। जब कीमत स्तर इतगी शीक्षवापूर्वक ऊंचा उठ रहा होता है अथवा मुद्रा का मूल्य इतनी तेजी 
से नीचे ग्रिर रहा होता है तब उस गमय लोग रुपये को अपने पास रखगा पसन्द नही करते, जैसे 
ही रुपया उनके पास आता है वँसे ही वे उसको ब्यय कर देते है। ऐसे अवसर पर सुद्रा एक ऐसी 
परिसम्पत्ति (3४७७) का रूप धारण कर लेती है जिसका गूल्य प्रत्ति क्षण गिरता चला जाता है। 
लोग अपनी मुद्रा से ऐसी वस्तुओं को खरीदना परान्द करने लगते हैं जिनकी कीमतों मे वृद्धि हो 
रही होती हैँ । अत प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा को प्राप्त करते ही उससे छुटकारा पाना चाहता है। किन्तु 
जब सभी लोग इसी प्रकोर का व्यवहार करते हैँ दो मुद्दा का प्रचलन-बेग बढ जाता है ओर पूव्वे- 
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कथनानुसार '५' ऊँची उठ जाती है। इस प्रकार यदि पूर्ण-रोजगार-विन्दु वे उपरान्त ?# में 
निरन्तर वृद्धि होती हैं और इसके साथ ही साथ “४” भी निरन्तर बढती है, तो सरपट-स्फीति 
(॥छएथ प्रात80०॥) की दशा उत्पन्न हो जायगी और सिद्धान्त का 'स्ट्रिकट” रूप पुन परिस्थिति 
की व्याख्या कर सकने भे असफल हो जायगा । ऐसा क्यो होता है २ “स्ट्रिकवट' रूपान्तरण के अनुसार, 
कीमत-स्तर मुद्रायूति के परिवर्तनों के अनुपात मे ही परिवर्तित होता है। अब यहाँ एक ऐसी 
प्रित्यिति उत्पन्न हो जाती है जिसमे कीमत-स्तर मुद्रा-यूति-प्रसार के अनुपात से भी बहुत अधिक 
ऊँचा हो जाता है। ऐसी दशा मे सिद्धान्त का 'स्ट्रिवट' रूपान्तर पुन असफल हो जाता है। वास्तव 
में 'नौट-सो-स्ट्रिवट” रूपान्तर ऐसे अवसर पर भी क्रियाशील होता है क्योकि इसके अनुसार मुद्रा- 
पूर्ति एवं कीमत-स्तर मे कोई निश्चित स्पष्ट एवं स्थिर सम्बन्ध नहीं होता है। पूर्ण-रोजगार-बिन्दु 
से पहले भी नौट-सो-स्ट्रिवट व्याख्या क्रियाशील हो सकती है क्योकि पूर्ण-रोजयार की प्राप्ति से 
पूर्व भी कीमत-स्तर वृद्धि की पर्याप्त सम्भावना होती है। इस प्रकार दोनो ही रूपान्तरो (आधा 
200 70-50-50700) मे से 'नौट-सो-स्ट्रिक्ट' रूपान्तर अधिक अच्छा, यथार्थ एव स्वीकृति के योग्ए है । 
ऊपर हमने मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमत-स्तर में होने वाली वृद्धि की उस 
सम्भावना को व्यक्त किया है जो पूर्ण-रोजगार के बिन्दु पर पह़ेंचने से पहले भी धटित हो सकती 
है । पाठक सम्भवत इस व्याख्या को पिछले अनुच्छेदो म की गया 4 जियन व्याख्या स प्रत्यक्ष उलटा 
ही समझंगे। प्रोण केंज की धारणा यही तो है कि जव॒तक पूर्ण-राजगार विन्दु प्राप्त नहीं होता 
तब तक मुद्रा-यूरतति की समस्त वृद्धि उत्पादन को तो बढाती है, किन्तु कीमत-स्तर को नहीं। परल्तु 
यह परिणाम इस मान्यता पर आधारित है कि अयं-व्यवस्था मे बेरोजगारी के समय उत्पादन के 
साधनों की पूर्ति पूर्णत लोचदार होती है। दूसरे शब्दो मे, जब उत्पादन का प्रसार हो रहा हो तब 
रोजगार के लिए उत्पादन के विभिन साधन सरलता से मिल जाने चाहिए ताकि उत्पादन की 
गति धीमी न पड़े और मुद्रा की बढती हुई पूति के दबाव के फलस्वल्‍ूप वीमत-स्तर मे वृद्धि न हो 
सके । प्रो० केंज की उक्त धारणा इस मान्यता पर भी आधारित है कि उत्पादन, हासमान-प्रतिफलत 
नियम ([.89 ० [॥गञ09॥॥8 २९७४५) अथवा बढ़तो हुई लागत नियम ([.89 0 ॥ए९8- 
$08 0085) से प्रभावित नहीं होता है । यदि ये मान्यतायें सत्य हैं तो प्रो० केज द्वारा प्रतिपादित 
चक्त घारणा भी पूर्णत सत्य होनी चाहिये । यह भलीभाँति ज्ञात है कि व्यवहार मे म तो पहली 
और न ही दूसरी मान्यता क्रियाशील होती है। यह आशा नहीं की जा सकती है कि बढ़ते हुएं 
उत्पादन क॑ अनुसार उत्पादन के साधनों की पूि भी पूर्णटया लोचदार होगी और न ही यह 
आशा की जा सकती है कि उत्पादन, 'हासमाम॒ प्रतिफल नियम अथवा बढती हुई लागत मियम के 
अनुसार नही होगा । चूंकि ये मान्यतायें सत्य नही हैं, अत उत्पादन-वृद्धि के साथ ही साथ लागतें 
भी ऊ 'ची उठने लगती हैं। लागतो की वृद्धि के साथ ही साथ बीमते भी बढते लगती हैं । अत 
पूर्ण- रोजगार विन्दु पर पहुँचने से पहले ही मुद्रा-पूर्ति वी वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमत-स्तर मे 
वृद्धि होने लगती है | किन्तु कीमत-स्तर की इस वृद्धि को हम वास्तविक स्पीति (706 बरणीकषाणा) 
नही कह सऊते हैं। यह पहले ही कहां जा चुका हैं कि वास्तविक स्फीति तो पूर्ण-रोजगार-विन्दु के 
उपरान्त ही पारम्भ होती है। पूर्ण-रोजयार-बिन्दु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति को हम लागत 
स्पीति (००५६ 773007) ही कह सकते हैं । 
लामता के बढने के मुख्य कारण तिम्नलिखित हैं 
(अ) मुद्रा-मजदूरियों मे वृद्धि ([0८८७४८ ग )/०ा०४ ५४०४८४)--जब मुद्रा प्रसार के 
कारण उच्पादनम मे शीघ्रता से वृद्धि होती है तो अधिकाधिक श्रमिको की आवश्यक्ता पडती है । 
बढते हुए रोजगार के साथ श्रमिको की पूर्ति घटती चली जाती है और श्रमिक सछो की सौदा- 
शक्ति मे वृद्धि हो जाती है। श्रमिक सघ अपनी इस बढी हुई सौदा शक्ति का प्रयोग अपने सदस्यों 
की मजदूरी बढाने के निमित्त करते हैं। मालिकान बढी हुई लागतो के इस भार को वस्तुओं की 
कीमतें बढ़ा कर उपभोक्ताओ पर डाल देते हैं | कभी-कभी तो मालिकान मजदूरी-बृद्धि का स्व्रांगत 
करते हैं क्योकि उनको कीमतों के बढाने का एक सरल वहाना मिल जाता है, इसी आड मे वे प्राय 
वस्तुओ की कौमठो को मजदूरी की वृद्धि के अनुपात से भी कही अधिक बढा देते हैं । 
(व) फुछ आवश्यक पदार्थों एवं साज-सज्जा का अभाव ($8णह९5 ण॑ एशाॉका 
श्ाधाबं5 भाव छ84णएपा०१)---उत्पादन विस्तार के साथ ही साथ यह भी सम्भव है कि अर्थ- 
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व्यवस्था के कुछ लषेत्रों मे किल्हों आवश्यक पदार्थों एवं साज-सज्जा की कमी उत्पन्न हो जाय। 
इसका कारण यह है कि अर्थ-व्यवस्था के सभी आथिक ससाधन एक ही समय में एक हो साथ पूर्ण- 
रोजगार की दशा को प्राप्त नही हुआ करते हैं। कुछ ससाघन अन्य ससाधनो की अपेक्षा शीघ्रता से 
पूर्ण रोजगार की दशा को प्राप्त होते हैं। परिणाम यह होता है कि इस प्रकार के ससाधनो में 
कमी उत्तन्न हो जाती है। उत्पादन-विस्तार-काल मे कोयला, बिजली आदि शक्ति के साधनों में 
कमी का आ जाना स्वाभाविक हो होता है। कोयला एवं बिजली की कमी के कारण राष्ट्रीय 
उत्पादन-विस्तार प्रक्रिया मे गम्भीर स्काव्टे पैदा हो जाती है। इस कमी के परिणामस्वरूप कोयले 
एवं बिजली की कीमतो में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाती है, तथा उसके फलस्वरूप सभी उद्योगो 
में कुछ सोमा तक लागतो मे वृद्धि हो जाती है। 


एस) अल्पकाल में हृसमान प्रतिफल निम्रम अथवा बढ़ती हुई लागत नियम को क्रिया- 
शोलता (0ए८8॥09 ० 6 [.39 ए ]फ्राणनओगह फेशफ्रा5 पालट्इशआाए 0०४७ 7 
06 8॥0घ-707)--अल्पकाल में जब उत्पादन कौ मात्रा बढते लगती है, तब छ्वासमान-प्रतिफल 
नियम के लागू होने की सम्भावना रहती है । उत्पादन कौ मात्रा के बढने से प्रति इकाई लागतो 
भे वृद्धि हो जाती है किन्तु प्रश्न यह है कि ह्लासमानर प्रतिफल निगम बयो लागू होता है ? 


प्रथम, जब उत्पादन बढ़ता है तब नयी मशीने तुरन्त ही उपलब्ध नहीं हो सकती और, 
यदि नयी मशीने तुरत्त उपलब्ध हो भी जायें तो भी मालिकान उनको खरीदना पसन्द नही करते, 
क्योकि निश्वितता नहीं होती कि बढी हुई माँग स्थायी होगी। इसलिये मालिकान द्वारा प्रयास 
यह किया जाता है कि अधिक श्रमिको द्वारा वर्तमान मशीतो से ही बधिक काम (एएथ-७णोए- 


08) लेकर उत्पादन में वृद्धि कर ली जाय। परिणामत हाप्तमान भ्रतिफल तियम लागू हो 
जात्ता है । 


द्वितीय, जैसा कि पूर्व कहा गया है उत्पादन बुद्धि के लिए आन: सख्या में श्रमिक लगाने 
पहले हैं. किन्तु प्राय ऐस होता है कि ये नये श्रमिक अपने काम में पुराने क्षतुभवी श्षमिकोी फी 
भाँति कुशल एवं थोग्य नही होते, यद्यपि दोनो ही प्रकार के श्रमिको को समान सजदूरी देती पडती 
है । ऐसी परिस्थिति मे बढते हुए उत्पादन के साथ ही साथ प्रति इकाई लागत मे भी वृद्धि हो जाती 
है । कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पुरानी एवं अप्रचलित मशीयों से काम लेकर उत्पादन को 
बढाया जाता है । इत सभी कारणो से अल्पकाल मे हासमान प्रतिफल नियम शीघ्र ही क्रियाशील 
हो जाता है और उत्पादन जागतो मे वृद्धि होने लगती है । 


भुद्दा परिभाण-पसिद्धान्‍्त में फेज के अशदान फा सारांश--अब आवश्यकता इस बात की है 
कि सक्षेपर में सुद्रा-परिमाण सिद्धान्त से सम्बन्धित केंज के अशदान का वर्णन किया जाय। प्रो० 
केज ने भुद्दा-परिमाण सिद्धान्त को रोजगार की दशा से सम्बन्धित कर दिया है । उनका कथन है 
कि बेरोजगारों की अवस्था मे मुद्रा-पूर्ति प्रसार के कारण कोमत-स्तर में वृद्धि न होकर, उत्पादन 
में वृद्धि होती है किन्तु फिर भी आगे चल कर कोमत-स्तर में कुछ वृद्धि हो सकती है। इस बृद्धि के 
कारण ऊपर बताये जा चुके है।। किन्तु पूर्ण-रोजगार से पहले कौमतो की यह वृद्धि थास्‍्तबिक स्फोति 
(00७९ ॥गी४7०॥) नहीं होती । वास्तविक स्फीति तो केवल तभी उत्पन्न होती है जबकि गुद्गा- 
प्रसार पूर्ण-रोजगार-बिन्दु से भी परे चले जाता है। तब मुद्रा-पूर्ति का प्रत्येक अतिरिक्त *प्रसार 
कौमतो पर अधिकाधिक दबांव डाल कर उनमे वृद्धि उत्पन्न कर देता है | उत्पादन लगभग स्थिर 
हो जाता है और उस पर मुद्रायूति-दृद्धि का कुछ भी प्रभाव नहीं पडता । इस स्थिति को प्रो० 
केंज के ही शब्दों मे इस भाँति व्यक्त किया जा सकता है, “जद तक बेरोजगारी रहती है, तब तक 
रोजगार मुद्रा की मात्रा के अनुपात मे ही बदलता है, और जब पृर्णे-रोजगार प्राप्त हो जाता है 
तब कौमतें मुद्रा की प्रात्रा के अनुपात में बदलती हैं ।--[सामान्य सिद्धान्त, पृ० 296) । किन्तु 
सिद्धान्त का यह साधारण वर्णन कुछ मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम, यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि पूर्ण-रोजगार-बिन्दु से पूर्व उत्पादन के साधनों की पूर्ति पूर्णत लोचदार होनी चाहिए। 
श्रम, कच्चा माल एवं साज सज्जा की कमी नहीं होनी चाहिये । यदि इस प्रकार की कोई कमी होती * 
है तो उत्पादन-विस्तार में बाघायें उत्पन्न हो जायेंगी और कीमत-स्तर में बृद्धि हो जायगी। 
द्वितीय, प्रभावप्रर्ण माँग मे भी मुद्रा-पूति के अनुपात मे वृद्धि होना आवश्यक है। यदि प्रभावपूर्ण 
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माँग मे मुद्रा-पूरतति के अनुपात मे वृद्धि नही होती तो इसका अर्थ यह होगा कि उत्पादन का विस्तार 
उसी दर पर नही हो सकेगा । 
प्रो० केन्ज द्वारा प्रतिपादित मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का बड़ा लाम यह है कि यह हमे स्फीति 
पर उचित दृष्टिकोण अपनाने के योग्य बनाता है। क्लासोक्ल अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा 
पूर्ति की प्रत्येक वृद्धि के परिणामस्वरूप स्पीति की दशा उत्पन्न हो जाती है क्योकि उनकी इष्टि से 
समाज मे पहले ही से पूर्ण-रोजगार विद्यमान होता है ! प्रो० केन्‍ज के अनुसार मुद्रा-यूति का केवल 
बही प्रसार जो पूर्ण-रोजगार-बिन्दु अथवा उसके परे क्या जाता है, स्फीति उत्पन्न कर सकता है। 
इस प्रकार मुद्रा-्परिमाण-मिद्धान्त की केंजियन व्याख्या हमको मुद्रा-पू्ति के स्फीतिक [पी07- 
३) एवं गैर-स्फीतिक (00॥-0/3007&9) प्रसारों के अन्तर को समझने में सहायता देती है। 
सक्षेप मे, उस समय स्फीति का भय नहीं होता है जबकि मुद्रा-प्रसार वेरोजगारी वी अवस्था में 
होता है, और इसके विपरीत स्फीति का भय उस समय वास्तविक हो जाता है जबकि मुद्रा-प्रसार 
पूर्ण-रोजगार-स्तर से भी आगे बढ़ जाता है। इस अर्थ मे मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त की कैजियन व्याख्या 
प्राचीन क्लासीक्ल अर्येशास्त्रियों की व्याख्या की अपेक्षा अधिक यथार्य एव श्रेष्ठ है। धर 
कुजियन मुद्रान्परिमाण-सिद्धान्त की एक अन्य आवश्यक बात यह है कि बेज प्रथम अर्थ 
शास्त्री थे जिन्होंने मुद्ासरिमाण-सिद्ान्त का सम्बन्ध मूल्य-सिद्धान्त एवं उत्पादन-सिद्धान्त से 
स्थापित क्या था। सन्‌ 930 से पूढ, प्रो० केंज मुद्रा सिद्ध न्त (अथबा मुद्रा परिमाण सिद्धान्त) 
को केवल कौमतो का सिद्धान्त समझा करते थे। सन्‌ 930 मे--जब उन्हान अपन ग्रन्थ 'ट्रीटाइज 
(7768४05८) वी रचना की तब--उनके मुद्रा-सिद्धान्त सम्बन्धी पुराने विचारों मे परिवर्ततर हुआ। 
अब प्रो० केज कीमतो के मुद्रा सिद्धान्त (]०ा०क५ र॥००/ ० ९7०८5) से हट कर उत्पादन के 
मुद्रा-सिद्धान्त (१/०घ९७आ३ पशणा/ ० 00007) पर आ गये थे। यह सिद्धान्त प्रो केंज का एक 
महत्वपूर्ण अशदान है। प्राचीन वलासीकल अर्थंशास्त्रियों न मुद्रा सिद्धान्त वो सामान्य आधिक 
सिद्धान्त से कठोरतापूर्वक पृथक कर रखा था । उनके लिए मुद्रा सिद्धान्त केवल कीमतों का ही 
सिद्धान्त था। यदी कारण है कि उन्‍होंने मुद्रा-प्रसार एवं कोमत-स्तर में एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
स्थापित क्या था। उनका मत यह था कि पहले ही से अर्थ-व्यवस्था मे पूर्ण-रोजगार होन के 
कारण मुद्रा-प्रसार प्रत्यक्षत उत्पादन में वृद्धि किये द्िता ही कौमत-स्तर को ऊचा कर देता है। 
किन्तु इसके विपरीत, जैसा पहले ही कहा जा चुका है, प्रो० केंज का मत यह था कि इस सम्बन्ध 
में कारण-प्रक्रिया (८४०५३) 9700555) नितान्त भिन्न होती है। बेरोजगारी के सम्बन्ध मे मुद्रा-प्रसार, 
सर्वप्रथम, उत्पादन मे वृद्धि उत्पन्न करता है । यही से प्रो० केंज के उत्पादन-सिद्धान्त का श्रीगणेश 
होता है । उ का कथन है कि ज्यो-ज्यो उत्पादन का विस्तार होता जाता है, त्योत््यो उत्पादन के 
संबीन साधन अस्तित्व में आते चले जाते हैं, जिनके कारण कीमत-स्तर ऊँचा होता चला जाता है। 
सक्षेप से, लागतो की वृद्धि का कारण उत्पादन के कुछ साधनों की बेलोचदार पूर्ति होता है । 
यहाँ पर ही लागतों तथा माँग एू॑ पूर्ति के लोच सहित मूल्य-सिद्धान्त का प्रारम्भ होता है। "लत 
मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का उत्पादन एवं मूल्य-सिद्धान्त मे सफल विलौनीकरण हो जाता है। 
([वा6 वाह 7९58) 35. 030 ५६ 900 2 5प्र००८५५पि। ॥ए/हाव्ाणा णी ठ एएशातवा[) व्राध्ण) 
० श०ग९५ सा 86 पाव्ण> ण॑ 09%०+ शव ताल प्राध्णए ग॑ ४००६ ) 

(6) बबत तथा निवेश सिद्धान्त (उ2श्या8 आते पाएट्यवाध्या तराव्णाए) अथवा 
परुद्रा का आय सिद्धान्त (007९ व॥४0५ ० १(०॥९५)--अब तक हमने मुद्रा के परिमाण 
सिद्धान्त तथा कम्ब्रिज सिद्धान्त का अध्ययन किया है । इन दोतो सिद्धान्तों के अतिरिक्त मुद्रा 
का एक अन्य सिद्धान्त भी है जिसे मुदा का आय सिद्धान्त (7००6 पक्णफ रण १०१०१) 
कहा जाता है । कुछ लेखकों ने इसे बचत तथा निवेश (उव्शाह आएं प7र८डापारत६ 
परफ़०ण५) का सिद्धास्त भो कहा है, क्योकि यह सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध 
में बचत तया निवेश दोनों का ही अध्ययन करता है । आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह 
विचार है कि प्रो० फिशर (एाज्ाथ) का परिमाण सिद्धान्त तथा वेस्व्रिज अरथंशास्त्रियो का 
परिमाण सिद्धान्त--ये दोनो सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य-निर्धारण का एक व्यापक अध्ययन नही करते, 
वन्कि ये दोनो ही सिद्धान्त मुद्रा-मुल्य के केवल कुछ ही पहलुओ का अध्ययन करते हैं। ये सिद्धान्त 
मुद्रा के मूल्य, मुद्रा की माँग तथा पूति और सामान्य कीमत-स्तर मे ही सम्बन्ध स्थापित करते हैं । 
ये दोनो सिद्धान्त हमे बताते हैं कि किसी विशेष समय पर कीमत-स्तर वँसे निश्चित होता है और 
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किस प्रकार समय-समय पर उसमे ५रिवर्तन होते हैं ? परन्तु इन दोनों रिडान्तो को ब्ूढियह है 
कि ये दोनो हो उन विधियों तथा उस क्रम की उपेक्षा करते हैं जिनके द्वारा कीमत-स्तर में उत्तार- 
अढाव होते हैं। इसके विपरीत, जाय सिद्धान्त अथवा बचत तथा निवेश सिद्धान्त, कीमत-स्तर तथा 
इसके परिवर्तनो का कई प्रकार की आथिक घटनाओ से सम्बन्ध स्थापित करता है। दूसरो शब्दो 
मे, आय सिद्धान्त यह बताता है कि कीमत-स्तर तथा सौद्धिफ आय (एणा८ए 7एटणा०), व्यय 
(छफ़्थाताण८), बचत ($8४ए९), निवेश (॥7४८5४४:70) तथा मुद्रा का सचलन-चेग (०००७ 
्॑ दाएलणां8ध०7 रण ग्राणमटए) एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करते है ? 
इस सिद्धान्त का श्रेय प्रो» केन्ज (८४7८४) को दिया जाता है, यद्यपि इसका प्रतिपादन 
सर्वप्रथम सन्‌ 844 में टॉमस दुक (770४95 70008) ने किया था । ग्रो० टुक ने अपने ग्रन्थ 
34क ऊिलवूपााओ गरा0 किए एप्राफश्ाटफ 2फत्॒टा0/०” में स्पष्टत लिखा है कि कौमत स्तर सुद्रा की 
मात्रा से निश्चित नही होता, बल्कि मुद्रा की मात्रा स्वय॑ कीमत-स्तर से निर्धारित होती है। इसी 
सिद्धान्त को आगे विकसित करते हुए सन्‌ 898 में स्वीडन के महात्‌ अर्थशास्त्री विकसैल 
(भराल5०!॥) ने अपने प्रन्ष ९२/॥27०४7 ८ 27725” मे लिखा कि कौमत-सस्‍्तर पर आय तथा 
ब्याज-दर का महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है । सन्‌ 925 में फ्रास के अर्थशास्त्री अलबर्ट अफतालियन 
(2 #॥४॥०7) ने कहा कि व्यक्तियों की आय का कीमत-स्तर पर गहरा प्रभाव पढता है। 
आधुनिक काल मे इस सिद्धान्त के विकास मे प्रो० क्राउथर ((0ए867), प्रो8 हायक (पछ49६४८) 
तथा प्रो० हाबरलर (प्र००८:९४) जैसे प्रमुख अरथंशास्त्रियों का भी योग है। जैसा हम ऊपर देख 
चुके हैँ, प्रो० केन्ज ने केम्ब्रेज समीकरण में सशोधन करके एक नवीव समीकरण का प्रतिपादन 
किया यथा । कालान्तर मे प्रो० केन्ज ने अपने उक्त समीकरण को सशोधित करके मुद्रा के आय 
सिद्धास्त का प्रतिपादन किया था । प्रो० केनज के शवाजुजार, दा “मुंद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर 
आश्रित नहीं होता, बल्कि वह तो लोगो की आय, उनके की शक्ति, बचत तथा “निवेश 
(70५९४एशा) के सम्बन्ध पर निर्भर रहता है।” आय सिद्धान्त को प्रो केज्ज ने एक सरल 
एव स्पष्ट समीकरण (०५०४७०४) के रूप में अपनी महान्‌ पुस्तक “6व४७वा 49९09 थी 
स्कोंगुकाशा।, लि।००४ काग्यें 07०9" (सन 936) मे प्रस्तुत किया है। यहू समीकरण इस 
प्रकार है 
अ--0+85 
है 4 पा को. । 
0+$5-०+ा 
अत $ ॥ 
इसी समीकरण मे ४+--कुल अथवा राष्ट्रीय आय, (:+-उपभोग, ७9 बचत, [--निवेश । 
जैसा उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है राष्ट्रीय आय (४) का दो मदो पर इस्तेमाल किया 
जाता है। प्रथम, उपभोग पदार्थों (2) पर और दूसरे, बचत (5) पर। इसीलिए ४ 0+85 
केन्ज की यह मान्यता है कि बचत तथा नियेश सदैव समाम होते हैं, अर्थात्‌ $ सदेव । के बराबर 
होती है। इसका कारण ग्रह है कि आय का जो भाग व्यय नही किया जाता वह बैंक में जमा करा 
दिया जाता है अथवा प्रतिभूतियों के क्रय मे लगा दिया जाता है। अत ४--०+, अर्थात्‌ राष्ट्रीय 
आए, कुले उपभोग + कुल निवेश के बरावर होती है। केन्ज के अनुसार जब बचत (5) निपेश 
() के बराबर होतो है तो देश को अथे-ब्यवस्था भी सन्तुलनावस्था (॥9॥8 ०६ €पृणाएप्रात) मे 
होती है । किन्तु जब $ तथा । के बीच असमानता उत्पन्न हो जातो है तो देश की अध-ब्यकथा 
में भी असन्तुलन (95९वधणाफाण्णा) पैदा हो जाता है। आय सिद्धान्त को मुख्य मुख्य विशेषताएँ 
निम्नलिखित हैं 
() किसी निश्चित समय-अवधि मे मुद्रा का मूल्य (अर्थात्‌ कीमत स्तर) एक आर तो 
भोद्धिक आय तथा ध्यय के सम्बन्ध पर ओर दूसरी ओर विनिमयराध्य वस्तुओं (६०ा॥म8०७०॥० 
80005) की मात्रा अथवा वास्तविक आय पर निर्भर होता है। 
(2) मोदिक आय का भवाह (80७) भुद्रा की मात्रा तथा इसके सचलन-थेग पर निर्भर 
होता है ओर बस्तुओ को प्रति पूंजी की मात्रा, लाभ की सम्भावना आदि पर निर्भर होती है । 


34 [ मुद्रा एवं बेकिंग 


(3) किसी देश मे मुद्दा की पूर्ति बहुत-सी बातो से प्रभावित होती है, जैसे देश के मुद्रामान 
का स्वरूप, सरकार की मुद्रा-नीति, वैकिग तथा साख का विकास । 
(4) मुद्रा का सचलन-बेग, उद्यमो से लाभ की आशा, उत्पादन के अन्तर्गत व्यय होने वाले 
समय तथा उत्पादन के साधतों की भौद्धिक आय के उपयोग-सम्बन्धी विर्णयो पर निर्भर रहता है। 
(5) एक निश्चित समय-अवधि मे मौद्धिक आप की मात्रा उस अवधि में उत्पादक वस्तुओं 
की मौद्विक कीमत के बराबर होती है, परन्तु यह सम्भव है कि नयी उत्पादक वस्तुओ को खरीदन 
के लिए बाजार मे जितनी मुद्रा प्रस्तुत की जाती है, वह भौद्रिक आय से कम अथवा अधिक हो, 
क्योकि क्रभी मुद्रा का नि सचय (४०»४0778) अधिक होता है और कभी कम । इसके साथ ही कभी 
नयी मुद्रा का निर्माण होता है और कभी पुरानी मुद्रा का विदाश । 
(6) बचत से तात्पर्य यह होता है कि किसी विशेष समय मे मौद्रिक आय नयी उपभाग 
की व॒स्तुओ पर खर्च नही की जाती और निवेश का अभििप्राय यह होता है कि मौद्रिक आय का 
नयी पूजीगत-वस्तुओं (०४02! 80005) पर व्यय किया जाता है । कुल मौद्रिक जाय उपभाग्य 
तथा पूंजीगत दोनो प्रकार की बस्तुओ पर किये जाने वाले व्यय से कम या अधिक हो सकती है। 
इसका कारण यह है कि कभी तो मोद्रिक आय को सचित (॥090) कर लिया जाता है और कभी 
उसे असचित कोषों से निकाल लिया जाता है। 
(7) इस प्रकार किसी विशेष समय-अवधि मे बचत और निवेश का अनिवार्य रूपसे 
बराबर होना आवश्यक नही और ब्याज वी वास्तविक दरें भी उनके बीच साम्य (०पण७ा॥शाए्णा) 
स्थापित नही करती । जब मुद्रा का विनाश किया जाता है तब वचत निवेश से अधिक हो सकती है 
और इसी प्रकार जब मुद्रा का निर्माण किया जाता है तो निवेश बचत से अधिक हो सकता है। 
(8) जब बचत निवेश से अधिक होती है तो कीमत-स्तर नीचे गरिरता है (अर्थात मुद्रा का 
मूल्य हम) ॥ इसके 2702 जब पा बचत से अधिक होता है तो कीमत-स्वर 28 चढ 
जाता है (अर्थात्‌ मुद्रा का मूल्य गिर जाता है) । परन्तु जब वचत तथा निवेश एक-दूसरे के बिलकुल 
बराबर होते हैं तो वह सन्तुलब की स्थिति होती है । र हर 
इस प्रकार, उपयुक्त सिद्धान्त यह व॒ताता है कि उपभोग्य तथा पूंजीगत बत्यमी ओ की कीमतें 
(अर्थात्‌ मुद्रा का मूल्य) आय प्राप्तकर्ताओं के इस निर्णय पर निर्भर होती हैं कि वे अपनी आय 
का कितना भाग वस्तुएं खरीदने के लिए प्रस्तुत करते हैं। जब वस्तुएँ खरीदने के लिए प्रस्तुत की 
गयी आय धट जाती है, परन्तु वस्तुओ की मात्रा यथास्थिर रहती है या उसमे वृद्धि हो जाती है 
तो सामान्य कीमत-स्तर नीचे गिर जाता है, आयित मुद्रा का भूल्य बट जाता है। इसके विपरीत 
जब वस्तुएं खरीदने के लिए प्रस्तुत की गयी आय बढ जाती है, परन्ठु वस्तुओ की मात्रा यथास्थिर 
व डे हि उसमे कमी हो जाती है तो सामान्य कीमत-स्तर बढ जाता है, अर्थात्‌ मुद्रा का मूल्य कम 
जाता है । 
मुद्रा के आय सिद्धान्त के अनुसार, अल्पकाल मे कीमत स्तर मे होने थाले परिवर्तत ॥ज 
द्वारा किये गये व्यय की मात्रा पर निर्भर रहते हैं । मन्दीकाल मे कीमत स्तर इसलिए गिर जाता 
है, क्योकि ऐसे समय मे समाज द्वारा किया गया व्यय कम हो जाता है । यह व्यय कम इसलिए हो 
जाता है, क्योकि लोगो के पास आय की कमी हो जाती है | इसके विपरीत, तेजीकाल मे कीमत 
स्तर इसलिए ऊपर चढ जाता है, क्योकि ऐसे समय मे समाज का व्यय अधिक हो जाता है। समाज 
के ध्यय में वृद्धि होने का कारण यह होता है कि ऐसे समय पर लोगो की आय मे वृद्धि हो जाती 
है। इस प्रकार समाज का व्यय मुख्यत इसकी आय पर निर्भर रहता है। यदि समाज की आय 
कम हो जाती है तो लोगो का व्यय भी कम हो जाता है और कीमत स्तर नीचे गिर जाता है। 
इसके विपरीत, जब समाज की आय बढ जाती है तो उसके साथ ही साथ लागगो का व्यय भी बढ 
जाता है और कीमतृ स्तर ऊपर चढ जाता है। इस प्रकार अल्पकाल मे होने वाले 'वीमत-परिवर्तेत 
मुख्यत समाज की आय के परिवतंना के कारण ही उत्पन्न होते हैं। 

अब समाज की आय बचत तथा निवेश की मात्राओ पर निर्भर होती है । अत, कीमत- 
स्तर मे होने वाले परिवर्ततो का कारण समाज की आय मे होते वाले परिवरतंन है और समाज 
की आय का स्तर बचत तथा निवेश की मात्राओ पर निर्भर रहता है । 
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बचत-निवेश सिद्धान्त की श्रेष्ठता (5एएडाण्राफ ण॑ 4द्याह-धश्०४॑वा०१४ प्रा205)-- 
आधुनिक अर्थशास्त्री परिमाण सिद्धान्त को अपेक्षा बचत-निवेश सिद्धान्त (84श०8 870 पए2४- 
ग्राशा प॥६०५) को अधिक अक्तषा तथा वैज्ञातिक समझते हैं। इसका कारण यह है कि बचत- 
निवेश सिद्धान्त कुछ ऐसी बातो पर नया प्रकाश डालता है, जिनके बारे मे परिमाण सिद्धान्त कुछ 
भी नही कहता । इसको निम्नलिखित उदाहरणो से स्पष्ट किया जा सकता है 

(!) जैसा हम देख चुके हैं, परिमाण सिद्धान्त व्यापार-चत्रो (7205 ०४०६७) के कारण 
होने वाले कीमत-स्तर राम्बन्धी परिवतनो की व्याष्या विल्कुल नहीं करता । इसके विपरीत, बचत- 
लिवेश रिद्धास्त व्यापार चक्रो के कारण कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तेनों की सन्तोषजनक व्याख्या 
करता है। 

है) बचत निवेश सिद्धान्त यह भी बताता है कि मुद्रा की मात्रा को कम कर देते से तेजी 
(०००४) पर तो काबू पाया जा सकता है, परल्तु सुद्रा की मात्रा मे वृद्धि करके मन्दी (4८१४४ 
आणा) को नियन्वित नही किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि मन्‍्दीकाल में जब मुद्रा 
की बढा दिमा जाता है तो यह आवश्यक नहीं कि ऐसा करने से कीमत-स्तर में वृद्धि हो जाय 
अथवा मन्‍्दी समाप्त हो जाय। यह ठीक है कि मन्दीकाल मे मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देने से 
निवेशकर्ताओं (7ए०७६०:७) को व्यापार के विस्तार हेतु अधिक धन उपलब्ध होने लगता है, परन्तु 
यह आवश्यक नही कि धन की अधिक उपलब्धता के कारण वें अपने व्यवसायों मे निश्चय ही 
विस्तार करेंगे । इसका कारण यह है कि भन्दीकाल मे व्यवसायियो का विश्वास कम हो जाता है। 
अतएव वे अपने व्यवसायों मे विस्तार करने अथवा नये व्यवसायों को स्थापना करने से हिचकिचाते 
हैं। इस प्रकार मुद्रा की गान्ता को बढा देते से कोमत स्तर तथा रोजगार की मात्रा (ए०७पा९ ० 
धगए०/7५ए) पे वृद्धि नही की जा सकती । मन्दीकाल में रोजगार की मात्रा बढ़ाने के लिए 
निवेश (॥५०5072८॥६) को बढ़ाना आवश्यक होता है और निवेश को केवल पुद्रा की मात्रा मे वृद्ध 
करने से ही नहीं बढाया जा सकता । इस प्रकार यह सिद्धान्त मन्‍्दी के उपभार के सम्बन्ध में हमारे 
सामने एक यथार्थ दृष्टिकोण (ए९७॥४४८ श&५/]) प्रस्तुत करता है। 

(3) ययत-निबेश सिद्धान्त हमे यह भी वताता है कि समय-समय पर मुद्रा के सचलत-बेग 
में परिवतेत बयो होते रहते हैं? यदि बचत, निवेश से अधिक होती है तो मुद्रा का नि सचय 
(॥०भ००७8) होवे लगता है जिरासे इगाका सचलत-बेग घट जाता है । इसके विपरीत जब निवेश 
बचत से अधिक होता है तो मुद्रा असचित कोयो से निकाली जाने लगती है और इस प्रकार इसका 
सचलन-वेग बढ भाता है । इस तरह मुद्रा का सचलन-वेग बचत तथा निवेश के पारस्परिक सम्बन्ध 
पर निर्भर रहता है। 

(4) बचत निवेश सिद्धान्त कीमत-स्तर तथा आधिक क्रिया (००णा०खा6 ४०0शा9) 
पर पडने वाले मुद्रा की वृद्धि के प्रभाव की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करता हे । प्रो० केन्ज के 
मतानुसार, मुद्रा की पूर्ति को व॒द्धि का प्रारम्भिक प्रभाव ब्याज की दर पर पड़ता है। मुद्रा की 
ब॒द्धि के परिणामस्वरूप ब्याज की दर घट जाती है। इसका कारण यह हैं कि मुद्रा की पूर्ति मे 
बुद्धि हो जाते से लोगो के पास मुद्दा की म्रात्रा अधिक हो जाती है और ब्याज की दर कम हो जाती 
है | इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। निवेश की वृद्धि के परिणामस्वरूप रोजगार की मात्रा 
में भो वृद्धि हो जाती है और रोजगार की वृद्धि के कारण कीमत-स्तर बढ जाता है। इसके कारण 
निम्नलिखित हैं 

(क) रोजयार के बढ़ जाने के साथ-साथ श्रम की गाँय मे वृद्धि हो जाती है। अतएव 
मजदूरी वढ जाती है । 

(ख) अल्पकाल मे उत्पादन पर साधारणत लागत वृद्धि निषम लागू होता है । 

(ग) उत्पादन के साधनों की पूर्ति में कमी आ जाती है । 

इन कारणो से कोमत-स्तर बट जाता है। यद्यपि मुद्रा की पूर्ति मे वृद्धि होने से रोजगार 
की सात्रा तथा कोमत-स्तर दोनो ही बढते हैं, परन्तु रोजगार की मात्रा पहले बढती है और 
कीमत-स्तर बाद मे बढता है | जैसा पूर्द कहा गया है, पूर्ण रोयगार बिन्दु (णि] दागएाएशणशा: 
9०४) के पश्चात्‌ रोजगार की भात्रा में वृद्धि के वजाय कीमत-स्तर मे वृद्धि होनी शुरू हो जाती 
है। पूर्ण रोजगार के बिन्दु रो पहले तो मुद्रा की मात्रा में हुई दृद्धि का समूचा प्रभाव रोजगार की 
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मात्रा पर पडता है, अर्थात्‌ कीमत-स्तर नही बढता । केवल रोजगार की मात्रा मे ही वृद्धि होती 
है, परन्तु ४णं रोजगार के बिन्दु के उपरान्त मुद्रा की मात्रा मे हुई वृद्धि का समूचा प्रभाव_कीमत- 
स्तर पर पड़ने लगता है| अब रोजगार तो नही बढता, परन्तु कीमत स्तर मे निरन्तर वृद्धि होती 
चली जाती है। न्‍ 

इस प्रकार वचत तथा निवेश सिद्धान्त भुद्रा के परिमाण सिद्धान्त से भिनर है। वैसे तो 
दोतों ही सिद्धान्तों के अनुसार मुद्दा की मात्रा मे होने वाली वृद्धि से कीमत स्तर मे वृद्धि होती है, 
परन्तु कीमत-स्तर मे होने वाली यह वृद्धि किस क्रम मे होती है, इसके बारे मे दोनो सिद्धान्तों मे 
मभिन्नता पायी जाती है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि करने से 
कीमत-स्तर तो ऊंचा हो जाता है, परन्तु ब्याज की दर मे कमी नहीं होती । इसके विपरीत, बचत 
तथा निवेश सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि करने पर पहले ब्याज की दर में कमी होती 
है और उसके पश्चात्‌ कीमत-स्तर मे बृद्धि होती है, अर्थात्‌ कीमत-स्तर मे होने वाली वृद्धि ब्याज 
की घटी हुई दर के माध्यम से ही होती है।इस दृष्टिकोण से बचत तथा निवेश सिद्धान्त हमारे 
सामने अधिक यथार्थ धारणा प्रस्तुत करता है । 

(5) बचत-निवेश सिद्धान्त परिमाण सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक विस्तृत अथवा व्यापक 
है। परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा के मूल्य पर केवल इसकी पूर्ति का ही प्रभाव पडता है 
जबकि बचत निवेश सिद्धान्त के पु ॥र मुद्रा के मूल्य पर आय, व्यय, बचत निवेश, निसचय 
६५ हा तस्‍्तवो का प्रभाव पडता है। इस प्रकार परिमाण सिद्धान्त एक सकुचित सिद्धान्त प्रतीत 

ता है । 

(6) बचत-निवेश सिद्धान्त परिमाण सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक (?:४८/०थ) 
भी है। इसका समीकरण परिमाण सिद्धान्त के समीकरण की तुलना में अधिक सरल तथा स्पष्ट 
है। इसके समीकरण के विभिन्न तत्त्वो की गणना करना कठित नहीं। उदाहरणार्थ, किसी देश के 
२४, ०८, [ तथा $ के बारे मे सही तथा विश्वसनीय आँकडे प्राप्त करना कठिन नहीं जबकि 
परिभाण सिद्धान्त के समीकरण के ४ तथा ' के बारे में शुद्ध आँकडे प्राप्त करना असम्भव-सा 
प्रतीत होता है । 

निष्कर्ष--उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे लिये परिमाण 
सिद्धान्त तथा बचत निवेश सिद्धान्त दोनो ही आवश्यक है, परिमाण सिद्धान्त मुद्रा के दीघंकालीन 
मूल्य (]078 (7॥ ४७॥४८) की व्याख्या करता है, जबकि बचत निवेश सिद्धान्त मुद्रा के अल्पकालीत 
मूल्य निर्धारण पर प्रकाश डालता है। जैसा प्रो० क्राऊघर (27०/0९7)ने कहा है, “परिमाण सिद्धान्त 
समुद्र के औसत स्तर की विवेचना करता है, जबकि वचत-निवेश सिद्धान्त समुद्र मे होने वाली उधल- 
पुथल की व्याख्या करता है। 

परीक्षा-प्रश्व तथा उनके सक्षिप्त संकेत 
(3, पुद्रा के परिसाण सिद्धान्त को समझाकर लिखिए । उसकी परिभितता (सौमाएँ) पया हैं ? 

समभाइए । (आगरा, 968) 

[सकेत--प्रथम भाग मे, मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत करते 

हुए उदाहरण सहित इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। इस सन्दर्भ में प्रो० फिशर के 

समीकरण का भी उल्लेख कीजिए । दूसरे भाग मे, इस सिद्धान्त की सीमाओ का वर्णन 


कीजिए ।] 
2 मुद्रा को मात्रा तथा देश के सामान्य सुल्य-स्तर के बीच के सम्बन्ध की स्पष्ट ब्याह्या 
कोजिए | (विक्रम, 960, इन्दौर, 968) 


[सिकेत--इस प्रश्न के उत्तर मे मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए और इसकी 
सीमाओ का वर्णन भी कीजिए ।] 


3. फिशर के मुद्रा-्परिमाण सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन कोजिए । (विक्रम, /977 ) 


अथवा 
सुद्रा का परिसाण सिद्धान्त क्या है ? इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । 
(आगरा, 975, मेरठ, 975) 


० 
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[संकेत--प्रथम भाग मे, मुद्रा के परसिमाण सिद्धान्त की विस्तासपूर्वक व्याध्या कीजिए और 
प्रो० फियर के समीकरण का उल्लेख भी कीजिए । दूसरे भाग मे, इस सिद्धान्त के दोपो व 
अ्ुटियों की विवेचना कीजिए ।| 
मुद्रा के परिसाण सिद्धान्त का आलोचनात्मक विवेचत फीजिए। किसी देश के सूल्य-स्तर 
पर मुद्दा के परिमाण के अतिरिक्त अन्य किन-किन बातो का प्रभाव पडता है ? 

(सागर, !959) 
[संकेत--प्रथम भाग मे, परिमाण सिद्धान्त की सक्षेप मे विवेचणा कीजिए तथा इस सिद्धाच्त 
की आलोचनाओ का वर्णन कीजिए | दूसरे भाग भे, यह्‌ बताइए कि कीमत स्तर पर मुद्रा 
के परिमाण के अतिरिक्त देश की माय, व्यय, बचत तथा निवेश आदि का भी प्रभाव 
पडता है ।] 


.. "मुद्रा के परिमाण सिडान्त से आप क्‍या समभते है? क्या यह सिद्धान्त कोमत-स्तर के 


परिवर्तनो का सही कारण बताता है । (बिक्रा, 960) 
[संकेत--प्रथम भाग मे, परिमाण सिद्धात्त की इसके समीकरण सहित व्याख्या कीजिए । 
दूसरे भाग मे, यह्‌ बताइए कि यह सिद्धान्त कीमत-स्तर के परिवर्तनों की पूर्ण व्याख्या नही 
फरता, बल्कि यह तो मुद्रा की मात्रा मे हुए परिवर्तनों के कीमत-स्तर पर पडने बाले प्रभाव 
का ही उल्लेख करता है। जैसा विदित है--देश की आय, व्यय, बचत तथा निवेश-- ये सभी 
कीमत-स्तर को प्रभावित करते है, परन्तु परिमाण सिद्धान्त इन सबकी उपेक्षा करता है ।] 


« “'मुद्दा अनेक आयिक वस्तुओं में से पे ॥ अत इसेका मूल्य ठोक उन्हीं दो शक्तियों हारा 


मुख्यतः निर्धारित होता है जो अन्य के मृल्य का निर्धारण करती हैं ।/” (रॉबर्टसन) 
इस कथन फी लिवेचना कौजिए । (गोरखपुर, बी० कॉम०, 959) 
अथवा 

“अन्य किस्ती भी वस्तु के सूल्य के समान द्रव्य का मूल्य भो सांग और पूर्ति का सवाल 
है ।”” स्पष्ट कोणिए । (विक्रम, 968) 
[संकेत यहाँ पर पहले यह बताइए कि मुद्रा एक आथ्थिक वस्तु ी भांति होती है। जिस 
प्रकार एक वस्तु का मूल्य उसकी माँग तथा पूति से निर्धारित होता है, उसी प्रकार मुद्रा 
का मूल्य इसकी माँग तथा पूर्ति से निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों मे, पह स्पष्ट कीजिए 
कि माँग ब पूर्ति का सामात्य तियम मुद्रा पर भो क्रियाशील होता है। इसके उपरान्त, 
मुद्रा की माँग तथा मुद्रा की पूति दोनों की विस्तारपूर्वक ध्याख्या कीजिए और यह बताइए 
कि मुदा का मूल्य उस बिन्दु पर निर्धारित होता है जहाँ पर मुद्ा की माँग इसकी पूति के 
बराबर होती है। किल्तु यहां पर यह स्पष्ट वर देना भी आवश्यक है कि वस्तु एवं मुद्रा 
की यह समानता शत-प्रतिशत नही है) हूसरे शब्दों मे, मुद्रा एव वस्तु में कुछ अन्तर भी 
पाये जाते हैं। अत प्रो० रॉबरट्टंसत का उक्त कथन पूरे सत्य नही है ।] 

मुद्रा की चलन-गति सस्बन्धों धारणा को समभाइए । मुद्रा को चलन-गति पर प्रभाव 
डालते वाले मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए | (बनारस, 959) 
[सकेत--प्रथम भाग मे, मुद्रा को चलन-गति अथवा भुद्रा के सचलन-बेग की उदाहरण 
सहित व्याख्या कीजिए । दूसरे भाग मे, मुद्रा के राचलन वेग को प्रभावित करने वाली 
भुख्य-मुख्य बातो का वणेन कीजिए ॥] 

भुद्रा की साँग से वया अभिप्राप है ? मुद्रा को साँग को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से 
तत्त्व हैं ? (बिहार, 960) 
[संकेत--भ्रथम भाग मे, मुद्रा की माँग का अर्थे स्पथ्ट क्रीजिए | स्मरण रहे कि मुद्रा की 
माँग के बारे में श्रो० फ़िशर तथा वेम्द्रिज के अर्थश्ञास्त्रियों मे आधारभूत मतभेद हैं। 
अतएव यहाँ पर दोनो के दृष्टिकोणो को श्रस्तुत करते हुए बह बताइए कि केम्ब्रिज के 
अर्थेशास्त्रियों का विचार अधिक वेज्ञानिक श्रत्तीत होता है। दुसरे भाग मे, केम्त्रिज के 


इष्टिकोण को स्वीकार करते हुए मुद्रा को माँग को प्रभावित करने वाले सभी तत्त्वो की 
विवेचना कीजिए ।] 
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“बास्तव मे, मुद्रा का सुल्य फुल आय का परिणाम है, न कि मुद्रा की मात्रा का /” 
(क्राउधर) व्यास्या कीजिए । (सागर, बो० कॉम०, !955) 
अथवा 

मुद्रा-मुल्य के आय सिद्धान्त को व्यास्या कीजिए (आगरा, !969) 
[सिकेत-नयहाँ पर पहले यह बताइए कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कीमत स्तर मे हुए 
परिवर्तना की पूर्ण व्याख्या नहीं करता ! यह तो वेवल वीमत स्तर पर मुद्रा की मात्रा के 
प्रभाव की ही विवेचना करता है । परन्तु मुद्रा वी मात्रा के अतिरिक्त अन्य भी कई तत्त्व 
है जो देश के कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। बचत तथा निवेश सिद्धान्त उन सभी 
तत्त्वो वी व्याख्या करता है।अतएव वचत तथा निवेश सिद्धान्त, परिमाण सिद्धान्त की 
अपेक्षा अधिव व्यापक तथा अधिक वैज्ञानिक है |] 

मुद्दा के मूल्य से आप कया समभते हैं ? यह कंसे निर्धारित होता है ? 

(राजस्थान, 969) 
जिकेत--प्रथम भाग वे लिये इस अध्याय के प्रारम्भ मे दिये गये “मुद्रा के मूल्य”” नामक 
शीपक को देखिए । दूसरे भाग में आप यह बताइए कि मुद्रा का मूल्य इसकी माँग एवं 
पूर्ति से निर्धारित होता है। देखिए शीर्षक मुद्रा का मूल्य निर्धारण” । यहाँ पर सक्षेप 
मे मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त एवं मुद्रा के आय सिद्धान्त के साराश वो भी प्रस्तुत कीजिए ।] 
फेज के मुद्रा तया उसके मुल्य के सिद्धात्त को ध्यास्या कोजिए और स्पष्ट कीनिए कि 
यह पुराने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की अपेक्षा किस प्रकार श्रेष्ठ है ? 

(आगरा, 974) 
अथवा 
किस अर्थ मे और किस प्रकार केज्ज ने पुराने मुद्रा परिमाण सिद्धास्त का सुधार किया है ? 
(आगरा, 975) 
[सकेत---दखिए उपर्युक्त अध्याय ] 


प्र 


स्फीति, अवस्फीति, प्रत्यवस्फीति एवं अपस्फीति 


(7धकता, 7979090, सिर्शध्वरणा भाप एीडीक्‍!9007) 





पिछले अध्याय मे हुण देख चुके हैं कि कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य में निरन्तर 
परिबर्तत होते रहते है । वास्तव मे, पूँजीवादी अथे-व्यवस्था मे समेय-स्मय पर व्यापार-चक्र 
(४००४ ०५०५) की कार्यश्ीलता के बारण ब्यापार में परिवर्तन होते रहते है। कभी मन्दी 
(१९७४४५४४०0) आती है और कभी तेजी (0७०००) । मन्दी के समय वीमत-स्तर में गिरावट आ 
जाती है और तजी के समय कीमत-रतर बद जाता है ! कोम॑त-स्तर में होते वाले इन परिवर्तनों 
से आथिक जगत म बः हर उधल-पुथल होती रहती है । अतएवं कीमत-स्तर में होने वाले इन उच्चा- 
बचनो (१0०0090/005) का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। मुद्रा के मूल्य अथवा कीमत-स्तर में होने वाले 
परिवतनों के निम्नलिखित चार गहत्वपूर्ण रूप हैं (क) स्फीति [मुद्रा-प्रसार), (ख) अवस्फीति 
(मुद्रा सकुचन), (ग) प्रत्यवश्फीति (मुद्रा-सरफीति), एवं (ध) अपस्फीति । अब हम इनका एक- 
एक करके अध्ययन करेंगे । 

यु 6 स्फीति (सुद्र-प्रसार) 


(फ्रीशतण्त) 


लगभग सभी महत्त्वपूर्ण अर्थेशास्त्रियों ने मुद्रा स्पीति को अपनी-अपनी परिभाषाएँ प्रस्तुत 
की है। परिणामत "मुद्रा स्फीति” शब्द के अर्थ को सही-सही समझने में बडी कठिनाई होती है । 
चूँकि देश की अर्थ-ब्यवस्था पर मुद्ा-स्फीति के परिणाम केप्नी-कभी काफी गम्भीर हो जाते हैं, 
अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस शब्द के सही-सही अर्थ को समझने का प्रयत्न करे । 
नीचे हम स्फीति की कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाओ का अध्ययन करेंगे 
४.८! प्रो० क्राउइथर की परिभाषा--प्रो० क्राइथर (ए/णश!८) के अनुसार, “रुफोति वह 
परिस्थिति है जिसमे मुद्दा का मूल्य गिरता रहता है, अथका बस्तुओ की कौमतें बढ़ती रहती हैं ॥77 
ओो० कायथर की यह प्ररिश्चाष्षा जि सन्‍देह णुत ही सरक है. परत्यु यह प्ररिभणप्ा ईफ्रीति 
की सही-सही परिस्थिति को ब्यक्त नही करती । इसबे अनुसार सामान्य कीमत-स्तर मे होने यालो 
प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फोति होती है । चूंकि भुद्रा-स्पीतिं एक गम्भीर घटना है, अतएवं इस परिभाषा 
क्के अर सार कीमत-स्तर में होने वाली प्रत्येक वृद्धि से हमे श्तर्क रहना चाहिए, परन्तु बास्तव भे, 
बात ऐसी नही है । कीमत-स्तर मे होने वाली प्रत्येक वृद्धि देश की अर्थे-व्यवस्था के लिए हानि- 
कारक नही होती । उदाहरणायें, यदि मुद्रा की मात्रा में दृद्धि करने से सन्‍्दीकाल में कीमतें बढती है 
तो कीमतो गे होने वाली इस प्रकार को वृद्धि हानिकारक नहीं कही जा सकती, बल्कि मन्दीकाल गे 
कौमत-स्तर में वृद्धि वा होना देश की अथे-व्यवस्था के लिए हितकर होता है। अतएव कीमत स्तर 


मे होने वाली प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा स्फोति नहीं कहा जा सकता । इसी कारण प्रो० क्राउधर की उक्त 
परिभाषा सनन्‍्तोषजनक नहीं मानी जा सकती । 


3 >थ अबाढ गए ध्यादा ताल ॥ढ०० ०॥00९9 ७ जियड,] ०, ँप:ड टाल गाधाड ? 
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“४2 प्रो० केमरर की परिभाषा--प्रो० केमरर (#८॥एथ८") के अनुसार "यदि मुद्रा को 
मात्रा अधिक हो और वस्तुओ की मात्रा उत्पादन मे कमी होने के कारण घट जाय, तब ऐसी 
परिस्थिति को मुद्गा-स्फीति की परिस्यिति कहते हैं।? 


प्रो० कैमरर की परिभाषा के अनुसार, जब किसी देश मे व्यापार की मात्रा की तुलना में 
मुद्रा वी मात्रा अधिक हा जाती है , तव इसे मुद्रा-स्पीति कहते हैं। इस प्रकार जब विनिमयसाध्य 
वस्तुओ तथा संवाओ की मात्रा की तुलना मे मुद्रा वी पूति वढ जाती है और उसके परिणामस्वरूप 
कीमत-स्तर ऊँचा हो जाठा है तब ऐमी परिस्थिति को मुद्रा-स्फीति वहते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि 
देश में केवल कीमत स्तर के बढ जान से ही मुद्रा-स्फीति नही होती । जब मुद्रा की मात्रा बढ जाने 
के साथ कीमत स्तर मे इसलिए वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वस्तुओ की पूर्ति घट गयी है तब इस 
प्रकार की परिस्थिति को मुद्रा-स्फीति कहते हैं। इस प्रकार प्रो० कैमरर के अनुसार, यदि किसी देश 
में व्यापार तथा जनसख्या की वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तब यह मुद्रा- 
स्फीति नही क्हलायेगी, चाहे इस प्रकार की मुद्रा वी वृद्धि से वीमतें बढ़ ही क्यों न जायें । अत 
प्रो० केमरर के मतालुसार, मुद्रा स्पीति तब उत्पन्न होती है जबकि देश मे मुद्रा की पूतति मे 
इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि यह उद्योग तथा व्यवसाय की आवश्यक्ताओ से बहुत अधिक 
हो जाती है अर्थात्‌ जव मुद्रा की माँग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है और इसके 
2384 वस्तुओं तथा सेवाओ की कीमतें ऊपर चढ जाती हैं तब ऐसी अवस्था को मुद्रा स्फीति 
कहते है। 


प्रो० झाउयर की भाँति प्रो० केमरर की परिभाषा भी दोपमुक्त नहीं है ॥ प्रथमः 
प्रो० केमरर की परिभाषा बुछ अस्पप्ट (४७४०८) सी है। यह परिभाषा हमे यह नहीं बताती कि 
हम व्यापार तथा व्यवसाय की आवश्यक्ताओ अथवा मुद्रा की माँग को वँसे निर्धारित करे। कुछ 
आलोचको का यह कहना है कि अर्थशास्तियो के पास ऐसी कोई विधि नही है, जिसकी सहायता 
सै हम यह जान सकें कि मुद्रा की पति व्यापार तथा व्यवसाय की आवश्यकताओं अथवा मुद्री 
माँग से अधिक बढों है या नही । हमारे पास तो केवल एक ही तरीका है--यदि देश में वस्तुओं 
तथा सेवाओं की कीमतें बढ जाती है तो हम कहेगे कि मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग की अपेक्षा 
अधिक है और देश मे_मुद्रा स्फीति की दशा पायी जाती है | इसके विपरीत, यदि देश मे वस्तुओं 
तथा सेवाओ की कीमतें घट जाती है तो हम कहेंगे कि मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग की अपेक्षा कम 
है और देश मे मुद्रा-अवस्फीति (०प्या८०८५ 0७9000) की दशा पायी जाती है। परन्तु आलो- 
चको का कहना है कि कीमत स्तर मे हुए परिवर्तंनों से देश मे मुद्रा की पूर्ति तथा माँग के बारे मे 
अपना इस प्रकार मत निश्चित कर लेना उचित तथा वैज्ञानिक नही है। हो सकता है कि औसत 
लागतो के बढ़ जाने से किसी देश मे वस्तुओ वी कीमतें बढ जायें, परन्तु इसका यह 23:20 कि 
देश मे मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग की तुलना मे अधिक हो गयी है। इस प्रकार के 
भतानुसार कीमत-स्तर मे होने वाली वृद्धि इस बात का “कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि देश मे मुद्रा 
की पूर्ति इसकी माँग से अधिक हो गयी है तथा देश मे मुद्रा स्फीति की दशा विद्यमान है । दूसरे, 
मुद्रा की माँग तथा पूति का सही-सही अनुमान लगाना भी कठिन है, इसलिए उतकी आपसी 
तुलना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता । अतएव प्रो० केमरर की उपयुक्त परिभाषा सन्तोष- 
जनन नही कही जा सकती । 


४3 जो० पीशु को परिभाषा--प्रो» पीर (08००) की परिभाषा इस प्रकार है, “जब 
मौद्विक आय, उपाजंन सम्बन्धी क्रियाओ से कही अधिक तेजी से बढती है, तब मुद्रा स्फीति की 
दशा उत्पन्न हो जाती है ।”* एक अन्य स्थात पर प्रो० पीगू ने लिखा है “ मुद्रा-स्फीति उस समय 
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उत्तन्न होती है जबकि उत्तादन साधनो (जिनको भुगतान के रूप मे मौद्रिक आय प्राप्त होती है) 
द्वारा किये गये काम की तुलवा मे मौद्रिक आय अधिक ठेजी के साथ बढ रही होती है /? 


प्रो० पीयू के अनुप्तार “मुद्रा की पूर्ति बढ जाने पर (जबकि इसकी भाँग यथास्थिर 
रहती है) समाज मे पूँजी-सचय की गति वढ जाती है और ब्याज की दर भी कम हो जाती है 
ज़िससे उत्पादको को बेको से ऋण लेने मे प्रोत्साहन मिलता है ॥” परिणामत्त उत्पादकगण अपने 
उतत्तिन्‍्काये का विस्तार करने लगते है। इसके साथ ही साथ मुद्रा की पूर्ति मे वृद्धि होने से 
साधारण जनता की मौद्रिक भाय भी बढ जाती है । इसके परिणामस्वरूप जनता को इपभोग्य 
घस्तुओ की माँग बढ जाती है | इससे भी उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है । अत धीरे-धीरे 
उत्पादन के साधनों का अधिकाधिक मात्रा मे प्रयोग होने लगता है और बेकार पड़े हुए साधनों 
को काम मे लगाया जाता है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि होने के परिणामस्वरूप वस्तुओं 
तथा सेवाओ की मात्रा मे वृद्धि होवे लगती है और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जब मौद्रिक 
आय को वृद्धि ठथा वस्तुओं एवं सेवाओ की वृद्धि मे साम्य स्थापित हो जाता है। यदि, इस साम्प- 
बिन्दु (८पृण्णी।णपणा 9०70) के उपराब्त भी मुद्रा की मात्रा अथवा मौद्विक आय मे वृद्धि होती 
चली जाती है तो इससे वस्तुओ और सेयाओ की भात्रा में यूद्धि नही हो सकती, क्योकि उत्पादन 
के सभी साधनों का पहले ही पूर्ण शोषण (०्राण४0०॥) हो चुका है और अब कोई भी 
उत्पादत का साधन बेकार नही है । परिणामत अब वस्तुओं और सेवाओ की मात्रा मे वद्धि होने 
के बजाय उनकी वीमतो से वृद्धि होने लगती है । इसका कारण यह है कि लोगो की मौंद्रिक आय 
में बुद्धि होने के परिणामस्वरूप वस्तुओ तथा सेयाओ की साग बढ जाती है। चूंकि अब उत्पादत 
मे बुद्धि नही हो सकती इसलिए वस्तुओ तथा सेवाओ की फीमते बढनी शुरू हो जाती है। इसी 
दशा को प्रो० पी के अनुसार मुद्रा स्फीएि कहते है। मुद्रा-स्फीति के अत्तगंत कीमत स्तर म॑ वृद्धि 
की विभिन्न दशाएँ इस प्रकार हो सफ्ती हैं (क) जब देश की मौद्धिक आय तथा उद्पॉदन दोनो 
बढ रहे हांते है परन्तु मौद्रिक आय_उत्पादद वी तुलना भे तेजी के साथ बढती हैं. (व) जब 
भौद्रिक आय बढती है, परन्तु उत्पादन यथास्थिर रहता है, (7) जब मौद्रिक आय बढती है 
परन्तु उत्पादन कम हो जाता है, (घ) जब मौद्धिक आय यथास्थिर रहती है, परन्तु उत्पादन की 
मात्रा घठ ज्यती है, (४) जब मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों ही घटते है, परल्तु मौद्रिक आय 
की अपेक्षा उत्पादन अधिय तेजी के साथ घढ्ता है। 


इस प्रकार प्रो पीयू ने मुद्रा झुफीसि की धारणा को उत्पादग के साधनो ये पूर्ण रोजगार 
के बिन्दु बे शाथ जोड दिया है। प्रो० पीगू का यह विचार उचित तथा बैज्ञागिक प्रतीत होता है, 
अतएव प्रो० पीगू की परिभाषा सर्वोत्तम मानी गयी है। 


4 प्रो० हाद्रे की परिभाषा-प्रो० हाट्रे (8०ए७श5५) के अनुसार, "वह परिस्थिति, 
जिसमे मुद्रा का अत्यधिक निर्गैमन हो, मुद्रा-स्फीति कहलाती है ॥”* देखने में तो यह परिभाषा 
अत्यन्त सरल प्रतीत होती है, परन्तु प्रो० केमरर को परिभाषा की भांति प्रो० हाड्रे की घक्त 


परिभाषा भी अत्यन्त अस्पष्ट है यह परिभाषा ग्रह नहीं बताती कि मुद्रा के अत्यधिक तिर्गधन 
से क्‍या अभिप्राव है । 


“5 प्रो० केनज की परिभाषा--प्रो० केन्ज (£८५४०८०७) के अनुसार, पूर्ण रोजगार के विन्दु 
पर पहुचने सर पूर्व यदि मुद्रा की माठा का प्रसार होता है तो उसका एक अश तो रोजगार का 
विस्तार करेगा और दूसरा अश उत्पादन-लागत मे वृद्धि करके कीमतों को बढायेगा। पूर्ण रोज- 
गार के बिरदु से पूर्व की इस अवस्था को प्रो० केनज अद्ध॑-मुद्रा-स्फीति (४८०7-॥900) कहते 
हैं। परन्तु यदि पूर्ण रोजगार के बिन्दु के उपरान्त भी मुद्रा की भात्रा मे होने थाली वृद्धि जारी 
रहती है और वस्तुओं तथा सेवाओं को बीमतें निरन्तर बढती जाती हैं तो ऐसी स्थिति फो प्रो० 
केल्ज पूर्ण मुद्ा-स्फीति (७ 77१9000) कहते हैं । 
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<-पो० केनज के स्फोतिक-अन्तर का सिद्धान्त (छर्ण८5४०7० एल्फाल5 ए०ल्‍कु। णी 
गप#ाणयाध ५ 099)--प्रो० केन्‍्ज ने मुद्रा-स्फीति की विवेचना समाज की कुल जाय और उसके 
कुल व्यूए तथा वस्तुओं एवं सेवाओ की उपलब्ध मात्रा के सम्बन्ध में वी है। जब कसी दश में 
मुद्रा की भात्रा बढती है तव लोगों को मौद्धिक आय भी बढ जाती है, मोद्रिक आय के वट जाने 
के फलस्वरूप लोगो का व्यय भी बढ जाता है। इससे कीमतो मे ऊपर चढ़ने को प्रवृत्ति उत्पन्न 
हो जाती है। यदि व्यय-योग्य मौद्रिक आय (6/590580/8 ॥00॥९9 70072) तथा बस्तुओ बोर 
सेवाओ की पूति दोनो एक ही अनुपात मे बढते हैं तो कीमत-स्तर मे वृद्धि नहीं हो सकती। इसके 
विपरीत, वस्तुओ तथा सेवाओ की तुलना में यदि व्यय-योग्य मौद्रिक आय अधिक अनुपात में बइती 
है, तो कीमत-स्तर अवश्य ही बढ़ेगा | प्रो० केन्ज के अनुसार, “'मुद्रा-स्फीत (और मुद्गरा-अवस्पीति) 
का आधारमूलक कारण विनिमयसाध्य वस्तुओं के प्रवाह की तठुलना में कुल मौद्विक व्यय का 
परिवर्तन होता है।” प्रो० केन्‍्ज के कथनानुसा र, जब तक अर्थ॑-व्यवस्था में उत्पादन के कुछ साधन 
बेकार पडे रहते हैं तद तक मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कौमत-स्तर पर कुछ 
भी प्रभाव नही पडता । परन्तु जब उत्पादन के सभी साधन प्रूणत काम में लग जाते हैं तब मुद्रा 
की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि वे परिणामस्वरूप कौमत-रतर में वृद्धि होती है और उत्पादन 
की माक्रा में वृद्धि होना बन्द हो जाता है। 


मुद्रा-स्फीति की व्याख्या करने के लिए केन्ज ने अपने स्फीतिक-अन्तर (7ीक्षाणगक्ष/ 
890) के सिद्धान्त का प्रतिषादन किया है। इस सिद्धान्त को समझाने के लिए हम एक काल्प- 
निक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए कि कसी देश के कुल उत्पादन का मूल्य 500 करोड़ रुपये 
है। यह भी मान लीजिए कि इस राशि मे 500 करोड़ स्पये सरकार करो के रूप मे ने लेती है। 
इस प्रकार व्यक्तितत उपभोग के लिए. 000 करोड़ रुपये का उत्पादन बच रहता है। अब यदि 
जनता की कुल आय भी 000 करोड रुपये है तो यह आय आधार कीमतो (8390 छ77068) 
पर उत्पादत की कीमत के बरावर हो जाती है। इस दशा मे अर्थ व्यवस्था में स्फीतिक अन्तर 
उत्पन्न नही होता है और कीमत-स्तर भी यधास्थिर रहता है (कुल व्यय-्योग्प मोदिक आय तथा 
कुल उत्पादन के अन्तर को स्फीदिक अन्तर कहते हैं)। अब मान लीजिए कि सरकार 500 
करोड रुपये की नवीन मुद्रा का निर्ममन करती है । अब लोगो की मौद्रिक आय 000+ 500 
75500 करोड़ रुपये हो जाती है। यदि इसमे से !00 करोड रुपये सरकार करो के रूप में ले 
लेती है और 00 करोड़ रुपये की लोगो द्वारा बचत कर ली जाती है तो लोगो की व्यय-योग्य 
(५7०१०४७)४) कुल शुद्ध आय 500 - 00 -00-+300 करोड़ रुपये होती है। परन्तु इस 
300 करोड़ रुपये की आय की तुलना में केवल 000 करोड रुपये का उत्पादन उपभोग के 
लिए उपलब्ध है। इस प्रकार इस उदाहरण में 300 करोड रुपये का स्फीतिक-अन्तर है। इसी 
के कारण कीमत स्वर मे वृद्धि होगी, क्योकि उत्पादन की मात्रा की तुलना में लोगो की मोद्धिक 
आय 300 करोड़ रुपये अधिक है। इस भ्रकार स्फीतिक-अम्तर बह मात्रा होती है जो सम्भावित 
ब्यय को उपलब्ध उत्पादन की आधार कीमतों पर अधिकता व्यक्त करतो है। प्रो केनज के अनु- 
सार मुद्रा-स्फ्रीति का कारण अर्॑-व्यवस्था मे स्फीतिक-अन्तर का होना है। स्फीतिक अन्तर 
को घटाने के दो तरीके हैं प्रथम, लोगो की व्यय योग्य मौद्रिक आय को करो अथवा ऋणो द्वारा 
घटा दिया जाय । द्वितोय देश मे उत्पादन के स्तर को अधिकाधिक बढाया जाय । यदि इन दोनो 


विधियों को एक साथ कार्यरूप दिया जाय तो मुद्रा-स्फीति की समस्या को सुगमता से हल किया 
जा सकता है। 


प्रो० केन्‍्ज की स्फीतिक अन्तर की धारणा को रेखाकृति की सहायता से और भी स्पष्ट 
किया जा सकता है। 


प्रस्तुत रेखाकृति मे वास्तविक आय को अ ब के सहारे और नियोजित व्यय (िक्षाणल्त 
&»ए0शावाण८) को अ स के साथ साथ व्यक्त किया गया है। उ रेखा उपभोग को प्रकट करती 
है। उ-न रेखा उपभोग एव निवेश को दिखाती है। उ-+ न-+र रेखा उपभोग निवेश तथा 
राज्यीय व्यय को व्यक्त करती है। इसी प्रकार उ+न--र” रेखा उपभोग, निवेश एवं बढे हुए 
व्यय को प्रकट करती है । उन न-+र रेखा परख बिन्दु यह दिखाता है कि सन्तुलन की 
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अवस्था मे कुल वास्तविक आय अमहै। इस बिन्दु पर अर्थ-व्यवस्था में प्रचलित कीमत-स्तर 
पर पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान 
है । अब यदि राज्यीय व्यय में दृद्धि होती 
है तो वास्तविक आय अथवा कुल 
उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होतो 
चाहिए, अर्थात्‌ वास्तविक आय मे म म! 
की यूद्धि होनी चाहिए अन्यथा कौीमत- 
स्तर में वृद्धि हो जायगी | इस रेखाकृति 
में क ख स्फीतिक-अन्तर को व्यक्त करता 
है। कु ख, उ--म-+-र रेखा तथा उनः 
न+र” रेखा के बीच के अन्तर को 
दिखाता है। जब तक क ख का रफीतिक 
अन्तर बना रहता है और अ म॒ की 
वाध्तविक आय मे कोई वृद्धि नही होती, 
शक स विक उए ये कीमत-स्‍्तर में वृद्धि होती रहेगी, लेकित 
जैसे ही वास्तविक आय मे म॒ म” की वृद्धि हो जाती है, क स का स्फीतिक-अन्तर अदृश्य हो जायगा 
और कीमतो का बढ़ना समाप्त हो जायगा । 

मुद्रा-रफीति को जाँचने का! आधार--जैसा हम देख चुके है, जब मुद्रा की पूत उसकी 
भाँग से अधिक होती है तव कीमद-स्तर बढ जाता है, अर्थात्‌ मुद्दा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो 
जाती है | परन्तु स्मरण रहे कि कीमत-स्तर मे होने थाली प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा-स्फीति नहीं कहा 
जा सकता । इसका कारण यह है कि कभी-कभी कीमत-स्तर मे होने दाली वृद्धि मुद्रा की मात्रा मे 
वृद्धि के कारण नही होती । उदाहरणार्थ, जब देश मे औसत उत्पादन लागत (80४९282९ ज़ा0000- 
07 ००४४७) के बढ जाने से कीमतों में वृद्धि हो जाती है तब इसे मुद्रा-स्फीति नहीं कहा जा 
सकता । इसके अतिरिक्त, व्यापार चक्र के उद्धार काल (7९८0ए९५ $886) मे जब कीमत-स्तर 
में वृद्धि होती है तब उसे भी 447 0024: नहीं कहा जा सक्‍ता। इसके विपरीत कीमत-स्तर में 
बिना किसी वृद्धि के भी मुद्रा- सम्भव हो सकती है। यह स्थिति उस समथ तक चलती रहती 
है जब तक कि उत्पादन के सभी साघनों का पूर्ण उपयोग तही हो जाता । जब उत्पादन के सभी 
साधनो का पूर्ण उपयोग हो जाता है तब मुद्रा की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि वीमत स्तर मे वृद्धि कर 
देती है । श्रो० केन्‍्न ([0०/065) के अनुसार, “वास्तविक मुद्रा-स्फीत (॥06 शािकणा) पूर्णे- 
रोजगार के बिन्दु के उपरान्त ही उत्पन्न होती है ।” 

+/ सुद्रा-स्फोति के विभिन्न रूप 
(५४7०४ णी ॥गीबाणा) 

अर्थशास्त्रियो ने कारणों तथा उद्देश्यो के आधार पर मुद्रा स्फीति के निम्नलिखित रूप 





बताये हैं 


(।) वस्तु-स्फोति (00०७9 [ततीआ०७)--बस्तु-स्फीति से अभिप्राय एक साधारण 
प्रकार की भुद्वा-स्फोति से होता है। इसमे वस्तुओ की कीमते साधारण रूप से ही बढती है। 

(2) मुद्रा-स्फोति (2०ए८ा८/ ण्रीकणा)--जब सकटकाल मे अपनी वित्तीय आवश्यक- 
त्ाओ को सन्तुप्ट करने के लिए सरकार अत्यधिक मात्रा मे कागजी मुद्रा का निर्गेमन बरती है 
(जिसके परिणागस्वरूप कीमत स्तर मे वृद्धि हो जाती है) तब ऐसी परिस्थिति को मुद्रा-स्फीति 
कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध मे होने वाली स्फीति वास्तव मे मुद्रा-स्फीति ही थी। 

(3) सास-स्फोति (टाप्0। [परीक्षाणा)--कृभी-कभी सरकार मुद्दा की मात्रा को स्थिर 
रखते हुए साख की मात्रा को प्रोत्साहित करती है। इसे साख-स्पीति कहा जाता है। साख-स्फोति 
के मुख्य उद्देश्य किसानो के ऋण के बोझ को हल्का करना, उत्पादन की मात्रा मे वृद्धि करता तया 
बिकास योजनाओ के लिए घन को जुटाना है» 


(4) लाभ-स्फीति (ए०१ 709003)--कभी-क्भी ऐसा भी होता है कि उत्पादन-ल्ागत 
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घटने लगती है और उसके परिणामस्वरूप कीमतो मे नीचे गिरने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। 
परन्तु सरकार कृत्रिम उपायों (9०७ 7६808) से कीमतो को नीचे गिरने से रोकती है। 
ऐसी परिस्थिति मे कीमतें ऊपर तो नहीं उठती, परन्तु उनकी नोचे गिरने से रोका जाता है। इससे 
उत्पादको का लाभ बढ जाता है। इस अवस्था को प्रो० केन्‍ज ((०५॥९८७) ने लाभ स्पीति वा नाम 
दिया है । इस प्रकार की स्फीति मे कीमतें अपने पुराते स्तर पर ही बनी रहती हैं । 


(5) उत्पादन-स्फीति ([7०तए८४णा वपीक्षाणाी)--जब देश में मुद्रा की मात्रा में कोई 
वृद्धि नही होती परन्तु प्राकृतिक विपत्तियो के कारण उत्पादन की माता कम हो जाती है तो इससे 
कोमतो मे वृद्धि हो जाती है । इस दशा को उत्पादन-स्पीति बहते हैं । 


(6) घादा-प्रोत्साहित-स्फोति (0०60९ ॥7000०८0 शीकष००)--्राय युद्ध के समय अपने 
बढे हुए व्यय का पूरा करने के लिए सरकार अधिक आय प्राप्त करने से असमर्थ रहती है, अर्गव्‌ अर्याद्‌ 
सरकार के बजट म घाटा उत्पन्न हो जाता है और इस घाटे को सरकार नये करो तथा सावंजनिक 
ऋषणो (7०७॥० !0»7$) से भी पूरा नहीं कर पाती । ऐसी परिस्थिति में विवश होकर सरकार को 
नयी मुद्रा का निर्माण करना पडता है। इसे घाटा-ओत्साहित-स्फीति कहते है। पिछडे हुए तथा 
अल्प-विकसित देशों मे आथिक योजनाओ को क्रियान्वित करने के लिए जब सरकारो के पास पर्याप्त 
वित्तीय साधन नहीं होते तब वे भी विवश हाकर हीनाथ प्रबन्धन (0शीलानीव४/णाढ़ू) का आश्रय 
लेते हैं इससे कीमते बढ जाती हैं। चूंकि यह हीनाथ प्रबन्धन भी बजट मे घाटा होने के कारण 
किया जाता है, इसलिए इसे घाटा-प्रोत्साहित स्फीति कहा जाता है। 


(7) भजदूरो-प्रोत्साहित-स्फीति (५४७४८ ॥७७०९७ 0000)--जब मजदूर अपने आपको 
शक्तिशाली श्रमिक सघो (ध७0६ धाश०ग७) भे सगठित कर लेते हैं और कारखानेदारों को मजदूरी 
बढाने के लिए विवश बरने मे सफ्ल ही जाते है तब उत्पादन लागतो में वृद्धि हो जाती है। 
परिणामत बस्तुओ की कीमतें बढ जाती हैं । इसे गजदूरी प्रोत्याहित-स्फीति कहते हैं। 

(8) पूर्ण स्फोति तया आशिक स्फोति [कणों त्ीक्षएता आहत ऐश्वएवे ग्राति॥॥00)-- 
प्रो० पीगू के अनुसार स्फीति दो प्रकार की होती है--पूर्ण स्पीति (90॥ |ी॥8०) तथा आशिक 
रफीति (00०) ॥धीशा०7) । प्रौ० पीगू के अनुसार पूण रोजगार की अवस्था से पूर्व मुद्रा की 
मात्रा मे वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कीमत स्तर मे जो वृद्धि होती हे, उसे आशिक स्पीति कहते 
हैं ॥ आशिके स्फीति के अन्तर्गत कीमत स्तर में केवल साधारण सी वृद्धि होती है। मुद्रा की मात्रा 
में हुई वृद्धि से अर्थ-व्यवस्था मे वेकार पड़े हुए उत्पादन के साथनो को अधिक क्वाम मिलता है, 
अर्थात्‌ रोजगार वी मात्रा बढ जाती है। इस प्रकार पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व मुद्रा की मात्रा 
में हान वाली वृद्धि कीमत स्तर की अपेक्षा रोजगार की मात्रा को अधिक बढाती है, परन्तु पूर्ण 
रोजगार क॑ बिन्दु के उपरान्त मुद्रा की मात्रा मे होने वाली वृद्धि रोजगार को तो नहीं बढाती 
(क्योकि पूण रोजगार की स्थिति तो पहले से ही विद्यमान होती है) परन्तु कीमत स्तर मे तेजी से 
वृद्धि करती है। इस दशा को पूण स्फीति कहा जाता है। 

पूर्ण स्फीति तथा आशिक स्फीति के 
अन्तर को रेखाकृति द्वारा भी व्यक्त किया 
जा सकता है । 

इस रेखाहृति में रोजगार एव का 
कीमतो को अ स के सहारे और मुद्रा को पर 
मात्रा को अब के साथ साथ व्यक्त क्या 5. 
गया है। च छ पूर्ण रोजयार रेखा है। डर 
ख पूर्ण रोजगार बिन्दु है। ख बिन्दु तक क्र 
होने वाली क (मत वृद्धि आशिक स्फीति है। ह%» 
यह कीमत-चबूद्धि साधारण-सी होती है क्योकि... ४3 ७ 





ख बिन्दु तक मुद्रा की मात्रा मे होने वाली ज का 
वृद्धि का प्रभाव कोमत-स्तर को अपेक्षा कै कल रेज्छ रन बे 
रोजगार की माना पर अधिक पडता है। यु्द्रा 
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ख बिन्दु के पश्चात्‌ मुदा की मात्रा मे होने वाली वृद्धि रोजगार की मात्र" को तो नहीं बढाती, 
लेकिन कीमत-स्तर पर पूरा प्रभाव डालती हैं। ख ग पूर्ण स्फीति को व्यक्त करती है। 

(9) खुली तथा छिपी हुई स्फीति (0ए० प्रीबाणा छत 5प्/ए68980 वगीददा0॥)--- 
कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्फीति खुली एवं छिपी हुई भी हो सकती है। जब मुद्रा फी सात्रा 
मे होने वालो वृद्धि के द्वारा वस्तुओ की कौमतो से बिना किसी रोकटोक के बृद्धि होने दी जाती है, 
तब इस प्रकार की स्फोति को खुली स्फीति कहते हैं । इसके विपरीत, जब मुद्रा की मात्रा मे होने 
बालो बूद्धि का प्रभाव कोमतो पर नहीं पडने दिया जाता तब इस प्रकार की स्फरीति को छिपी हुई 
स्फोति कहते है | दूसरे शब्दों मे सरकार कीमत-नियन्‍््रण (ज्रा०४ ०णाप्रण)। तथा राशनिग 
व्यवस्था द्वारा मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि को प्रभावहीन बना देती है और परिणासत 
वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से रुक जाती हैं ॥ 

(१0) घिसदतो हुई स्फोति, चलतो हुई स्फीति, भागती हुई स्फीति लथा सरपट दौड़ती 
हुई स्फीति--स्फीति का यह वर्गीकरण उसकी गति ($0०८6) के आधार पर किया गया है। 
“घिसटती हुई स्फीति! ((॥८९७॥४ ॥79007) साधारण स्फीति होती है। कभी-कभी अर्थ-व्यवस्था 
को गतिशील ((५8७70०) बनाने के लिए साधारण स्फीति का सहारा लेना पढता है। विशेषकर 
एक अविकसित तथा पिछडी हुईं अ्थ॑-व्यवस्था के लिए साधारण एफोति टॉतिक ((0॥०) का काम 
देठी है । इससे कीमतो मे मन्‍्द गति से वृद्धि होती है, व्यापार तथा व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता 
है और धीरे-धीरे देश का आथिक विकास होने लगता है ॥ परन्तु यदि उस साधारण एफीति पर 
उचित नियन्त्रण नहीं रखा जाता तो बाद में चलकर यह “चलती हुईं स्फीति/ (१७४॥७६ ॥78- 
७०७) का रूप धारण कर लेती है और इसके अन्तर्गत कीमतों में वृद्धि कौ गति तेज हो जाती है। 
इसी प्रकार यदि चलती हुई स्फीति पर भी उचित नियन्त्रण नही रखा जाता तो बाद मे चलकर यह 
“भागती हुई स्फीति' (00099989 ॥300) का रूप घारण कर लेती है ! इस प्रकार की स्फीति 
के अन्तर्गत कौमतो में होने वाली चुद्धि और भी अधिक गति ($9०८6) के साथ होने लगती है। 
यदि भागतो हुई स्फीति पर भी उचित नियन्त्रण नही रखा जाता »तो बाद में चलकर यह एक 
अत्यन्त भयानक रूप धारण कर लेती है, और इसी को “अत्यधिक स्फीति' (पथ व़ीक्षाणा) 

अथवा 'सरपट दौडती हुई स्फीति' (59॥00॥8 ॥9॥8॥0/॥) कहते हैं। वास्तव मे, पढ़ स्फीति 
का सबसे भयानक रूप होता है । इसके अन्तर्गत, कीमतो मे प्रति क्षण वृद्धि होने लगती हैं। प्रो० 
केनज के अनुसार, वास्तविक स्फीति (7706 ॥978॥00) सरपट दौडती हुई स्फीति को ही कहते 
हैँ । स्फीति का यह रुप पूर्ण रोजगार के बिन्दु के बाद ही इष्टिगोचर होता है। जैसा पहले ब्रताया 
जा चुका है, थम महायुद्ध के बाद जर्मती मे और दूसरे भह्ययुद्ध'के बाद चीत में इस प्रकार की 
स्फीति हुई थी । 

जैसा ऊपर कहा जा थुका है, स्फीति का यह चर्मीकरण गति ($0८९०) के आधार पर 
किया गया है। 'पिश्चतती हुई स्फीति' 
के अन्तगंत देश मे कीमतें 25 वर्ष से 
50 प्रतिशत बढ जाती हैं, लेकिन 
“जलती हुई स्फीति', 'भागती हुई स्फीति! 
तथा 'सरपट सरफीति! के अन्तगंत ४ 
कीमतो की यही वृद्धि (अर्थात्‌ 50%) 
क्रश 0, 5 तथा 3 बर्षों से 
होतो है | वास्‍्तव में, स्फीति की +. १२४| 
ये अवस्थाएँ एक. शिशु [थ्रिए) ड् 
के शारोरिक विकास को अवस्थाओ पु ! 
की भाँति होती है । सर्वप्रथम, यह [६ 
घिसटना सीखता है, तव चलना 8 4 
आरम्भ करता है । फिर शारोरिक 
विकास वे फलस्वरूप भागना और कूदना 
सीख लेता है। 
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उपर्युक्त रेखाकृति मे वर्षों को अ व के सहारे और कीमत वृद्धि श्रतिशत को अ स के साथ- 
साथ व्यक्त किया गया है। 25 वर्षों की प्रथम अवधि मे वस्तुओ की कीमतें 50%, बढ गयी हैं। 
अ क रेखा 'घिसटती हुई स्फीति' को व्यक्त करती है । 0 वर्षों को दूसरी अवधि मे कीमतें 50५८, 
बढ गयी हैं। क ख रेखा 'चलती हुई स्फीति' को प्रकट करती हे । 5 वर्षों की तीसरी अवधि में 
कीमतें पुन 50% बढ गयी हैं ओर ख ग रेखा “'भागती हुईं स्फोति' को व्यक्त करती है। इसी 
प्रकार 3 वर्षों की चोथी अवधि मे कीमतें फिर 50% बढ गयी हैं ओर ग घ रेखा 'सरपट दौडती 
हुई स्फोति' को प्रकट करती है| इस प्रकार 43 वर्षो मे चारो प्रकार की स्फीतियाँ हृष्टियोचर हो 
जाती है ओर इस समूची अवधि मे 200% की वृद्धि हो जाती है। 


भुद्रा-स्फीति की स्थितियां 
(808865 ० ॥शीक्षाण) 


अक्मर यह बहा जाता है कि क्षय-रोग (पर' 8 ) की तरह स्फीति की भी तीन स्थितियाँ 
होती हे । प्रथम स्फोति मे, मुद्रा-स्पीति धीरे-धीरे होती है। बस्तुओ तथा सेवाओ की कीमतें 
धीरे-धीरे ऊपर बी ओर उठती हैं। प्रथम स्थिति मे मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित करना अपेक्षाकृत 
आसान होता है। परन्तु यदि पहली स्थिति मे स्फीति पर नियन्त्रण नहीं किया जाता तो क्षय- 
रोग की भाँति यह दूसरी स्थिति मे प्रविष्ट होती है। दूसरी ह्थिति में, मुद्रा स्फीति सरकार के 
लिए एक प्रकार से सरदर्द बन जाती है। अब वस्तुओ तथा सेवाओं की कीमतें अधिक तेजी के 
साथ बहने लगती है और सरकार के लिए उनको काबू मे रखना काफी कठित हो जाता है। इस 
स्थिति मे मुद्रा-स्फीति को पूर्णत दूर तो नही किया जा सकता, परन्तु यदि सरकार प्रभावपूर्ण 
कार्यवाही करे तो इसे आगे बढने से अवश्य ही रोका जा सकता है। तीसरी स्थिति मे, शाला 
अत्यन्त भयानक रूप घारण कर लेती है। जैसा ऊपर कहा गया है, तीसरी स्थिति में स्फीति 
“सरपठ दोडती हुई स्फीति' का रूप धारण कर लेती है। वस्तुओ तथा सेवाओ की कीमतें प्रतिक्षण 
बढने लगती हैं ओर सरकार के लिए उनको नियन्त्रित करना असम्भव-सा हो जाता है। देश की 
समूची अ्थ॑-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है, और अन्त मे, सरकार को देश की मुद्रा का विमुद्री- 
करण (0९7707059007) करना पडता है । 

स्फीति की उपयुक्त तीन स्थितियो को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । प्रथम 
स्थिति पे कीमते उस अनुपात मे नहीं बढ़ती जिस अनुपात मे मुद्रा की मात्रा मे पु होती है, 
अर्थात्‌ कीमतें मुद्रा की वृद्धि के अनुपात से कम तेजी के साय बढती हैं। उदाह रणार्थ, यदि मुद्रा 
की माज्ना गे 0 प्रतिशत वृद्धि होती है हो कीमतो मे केवल 5 प्रतिशत या इससे कम वद्धि 
होती है। दूसरी परिस्थिति मे कीमतों मे वृद्धि मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि के ठीक अनुपात में 
होती है, अर्थात्‌ यदि मुद्रा की मात्रा मे 0 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो कीमत-स्तर में भी ठीक 
0 प्रतिशत की ही वृद्धि होती है। तीसरी स्थिति मे कीमतो की वृद्धि मुद्रा की मात्रा मे हुई वृद्धि 
से अधिक अपुपात में होती है, अर्थात्‌ यदि मुद्रा की मात्रा में 0 प्रतिशत वृद्धि होती है तो 
कीमत-स्तर में )5 प्रतिशत या इससे भी अधिक वृद्धि होती हैं । अब हम स्फीति की उत स्थितियों 
का अलग-अलग वर्णन करेंगे । 

() पूर्ण रोजगार से पुर्द फो स्थिति(छ06 पथ प्ाणएाणणाथा। 508०)--जैसा ऊपर 
कहा गया है, पहली स्थिति मे कीमत-स्तर में होने वाली वृद्धि, मुद्रा की मात्रा मे हुईं वृद्धि से 
कम अनुपात में होती है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए कि 
मुद्रा की मात्रा मे 0 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप तुरन्त ही कीमत स्तर 
भे वृद्धि हो जायगी । फीमत-स्तर की इस वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और 
वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा बढ जायगी। इससे कीमत-स्तर पुत नीचे ग्रिर जायगा। परन्तु 
यदि मुद्रा की मात्रा मे पुन 0 प्रतिशव वृद्धि की जाती है तो कीमत-स्तर फिर बढेगा और उसके 
परिणामस्वरूप उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार, यदि मुद्रा की मात्रा मे निरन्तर वृद्धि की 
जाती है तो एक समय ऐसा आयगा कि वस्तुओ के उत्पादन कौ वृद्धि मुद्रा की मात्रा की वृद्धि की 
तुलना मे कम होने लगेगी । इसका कारण यह है कि उत्पादन के विस्तार के साथ-साथ अब उत्पा 
दन के साधनों #ी पूर्ति कम होती चली जायगी, क्योकि जो वेकार साधन थे, वे अब सभी काम 
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मे लग जायेंगे । उत्पादन के साधनों की कमी अनुभव की जाने लगेगी। परिणामत उत्पादन की 
वृद्धि की गति धीमी पड जायगी। 

(2) पूर्ण रोजगार को स्थिति (#णा-याणञाणप्रणध्या 8/88०)--यदि मुद्रा की वृद्धि 
पिरन्तर जारी रहती है तो कुछ समय पश्चात्‌ उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का होना बन्द हो 
जायगा, अर्थात्‌ उत्पादन की मात्रा स्थिर हो जायमी | इसका कारण यह है कि अब उत्पादन के 
सभी साधत काम मे लग जाते हैं ओर पूर्ण रोजगार की अवस्था उत्पन्न हो ज'्ती है। उत्पादन को 
और अधिक बढाने के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध नहीं होने । अतएवं उत्पादन का पिस्तार 
झुक जाता है। उत्पादन की साना स्थिर रहने के कारण अब कीमत स्तर भे उसी अनुपात मे वृद्धि 
होने लगेगी जिस हनुपात मे मुद्रा बी मात्रा से वृद्धि को जाती है। 

(3) पूर्ण रोजगार के बाद को स्थिति (7050 णि। क्राणए/0श्ा०ा: $७४8०९--यदि पूर्ण 
रोजगार बिन्दु के उपरान्त भी मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि निरन्तर जारी रहतो है तो बुछ समय तक 
कीमत-स्तर गे वृद्धि उसी अनुपात मे होती रहती है जिस अनुपात से मुद्रा को सात्रा मे विस्तार 
होता रहता है। परन्तु आगे चलकर मुद्रा की मात्रा इतनो बड़ ऊझाती है कि उस पर से जनता का 
बिश्वारा उठने लगता है / उद्यह रणाणं, यदि मुद्रा की माझ्ा में 0 प्रतिशत वृद्धि होती है तो 
कीमत स्तर में 20, 30 और 40 प्रतिशत दृद्धि होने लगती है । इरा स्थिति में कीमतों पर काबू 
पाना अत्यन्त कठिन, लगभग असम्भव हो जाता है। यह स्फीति की अन्तिम स्थिति है। इस रिथति 
में कीमते इतनी बढ जाती हैं कि देश मे मुद्रा-विगिमय के स्थान पर वस्तु-विनिमय का प्रचलत 
होने लगता है और कालान्तर मे देश की अर्थ व्यवस्था के लिए बहुत ही भ्रयकर परिणाम दृष्टि 
गोचर होने लगते है । 


मुद्रा-स्फीति के क्रारण 
((8०5९६ एा ॥क्ी40०7) 


मुद्रा स्फीति के कारणो को दो शीपषको के अन्तर्गत रखा जा सकता है--(क) मौद्रिक आय 
मे वृद्धि करने वाले कारण, (ख) उत्पादन की मात्रा को कम करने बाले कारण । 

(क) मौद्िक आय से दुद्धि करने वश्ले फारण--टेश से झुरा जी क्रृद्धि के कारण निम्न 
लिखित है 

(१) सरकार को मुद्रा लथा साख सम्बन्धी नोति--कभी-कभी सरकार के निर्देशानुसार 
देश का केन्द्रीय बेक अर्त्यविक सात्रा से कामजी सुद्रा का निगमन करने लगता है । ऐसा इसलिए 
किया जाता है कि देश मे आथिक विकास वी गति को तोन्न किया जा सके । कभी कभी युद्ध-ब्यय 
को व्यवस्था करने के लिए भी सरकार केन्द्रीय बेकर को अधिक मा में नये नोट छापने का आदेश 
देती हे । आरम्भ मे, मुद्रा बी इस वृद्धि स केवल साधारण स्फीति ही उत्पन्त हाती है, परन्तु यदि 
इस पर उचित नियन्त्रण न्‌ रखा जायें तो बाद में चलकर यह भयकर रूप घारण कर लेती है। 
इसी प्रकार सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रीय बेंक अपनो बैंक-दर (97-9८) तथा खुले बाजार 
वी नीति (०ए9था एय7०६ ०9८३8॥०7$) के माध्यम से साख की माज्ा में वृद्धि करता है। जैसा 
विदित है, बेक दर को कम करने से साख का विस्तार होता है। इसी भ्रकार जब केत्द्रीय बैक 
खुले बाजार मे सरकारी भ्रतिभूतियों को खरीदने लगता है तो प्रचलन-मुद्रा की मात्रा बढ" जाती 
हैं। इस तरह भुद्रा की मात्रा तथा साख की मात्रा से विस्तार करके केन्द्रीय बैक देश मे स्फीति 
की परिस्थिति उत्पन कर देता है। दूसरे शब्दो मे, लोगो की मौद्रिक आय मे होने वाली वृद्धि 
केन्द्रीय बेक की मुद्रा तथा साख सम्बन्धी नीति का परिणाम होती है । 

(2) मुद्दा के सचलसनतेग मे वृद्धि मुद्रा के सचलन-वेग मे वृद्धि हो जाने से भो मुद्रा की 
मात्रा मे वृद्धि होती है। जब लोगो वी उपभोग प्रवृत्ति (छाठ्फुल्णभाज़ ६0 ९००४५०७०) तथा पूँजी 
की सीमान्त कार्यक्षमता ्यशाष्टाए० €क्िथव८॥८४ ० ८५०४४]) बढ जाती है तब मुद्रा के सचलन 
वेग मे वृद्धि हो जाती है। मुदा के सचलन-वेग मे हुई वृद्धि से मुद्रा की मात्रा बढ जाती है और 
इससे जनता की मौद्रिक आय मे वृद्धि हो जाती है। 


(3) घादे को अर्चे-म्पवस्था ([शीशां ल्‍्ीएथयव्याह्अ)--जब सरकार अपने बजट भे होने 
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वाले घाटे को कागजी मुद्रा के निर्गेमन से पूरा करती है तो इससे देश मे मुद्रा की मात्रा बढ जाती 
है। वस्तुओ तथा सेवाओ की कीमतें बढ जाती हैं मौर स्फीति की स्थिति उत्पन हो जाती है। 

(4) व्यापारिक बेको को साख-तोति --व्यापारिक बैक भी अपनी साख-निर्माण नीति के 
माध्यम से स्फीति वो प्रोत्साहित कर सकते हैं । कभी कभी व्यापारिक बैक अपनी जमा राशियो 
(4९००श५) के पीछे रखे जाने वाले नकद-कोषो के अनुपात को कम करके साख का निर्माण करते 
है। इससे देश मे साख का विस्तार होता है और स्फीति की स्थिति उत्तर हो जाती है । 


(5) प्राकृतिक कारण--कभी-कभी स्फीति प्राकृतिक कारणो से भी उत्पन होती है । 
उद्ाहरणार्थ, मान लीजिए कोई देश घातुमान पर निर्भर है और उसका प्रामाणिक सिक्का चादी 
का बना हुआ है। अब यदि देश मे चांदी की नयी खानो की खोज के परिणामस्वरूप चांदी की 
पूत्ति बढ जाती है अथवा विदेशों से चाँदी का आयात अधिक होता है तो ऐसी स्थिति मे उस देश 
को भुद्रा की मात्रा मे अवश्य ही विस्तार करना पड़ता है, जिससे लोगों की मौद्धिक आय बढ़ 
जाती है और देश में स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चूंकि आजकल कोई भी देश धातु- 
मान पर निर्भर नहीं है, इसलिए प्राकृतिक कारणा से मुद्रा स्फोति के उत्तनन होने की कोई 
सम्भावना नही है । 

(ख) उत्पादन फो सात्रा को कम करते वाले कारण--जैसा पूर्व कहा जा चुका है यदि 
देश में ा की मात्रा बढती है और उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसी दश' में अवश्य 
ही स्फीति उत्पन होगी । उत्पादन की मात्रा मे कमी करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित हैं 
() उत्पादन का हाससान नियम के अन्तर्गत होला--यदि देश में उत्पादन ऋ्रमागत 
उत्पत्ति ह्वास नियम (]8७ ० तागाणश्ाग्ष्ठ 7ल्‍४एत5) के अन्तगत होता है तो इससे उत्पादत 
लागतो मे वृद्धि हो जाती है। परिणामत वस्तुआ की बीमतें बढ़ने लगती हैं और स्फीति की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन में क्रमागत उत्पत्ति ह्ास नियम इसीलिए क्रियाशील होता 
है क्योंकि देश मे उत्पादन के साधनों को कमी हाती है और उत्पादन बढाने के लिए पर्याप्त मात्रा 
में अतिरिक्त साधन उपलब्ध नही होते । 

(3) सरकार को कराधान नोति-जब सरकार वस्तुओ तथा सेवाओ पर नये नये कर 
लगाती है या पुराने करो को बढा देती है तो इससे वस्तुओ तथा सेवाओ के दाम बढ जाते हैं। 
उनकी म ग कम हो जाती है और अन्त मे उनका उत्पादन भी कम हो जाता है। 

(3) सरकार की व्यापारिक नोति---जब सरकार विदेशी विनिमय कमाने के लिए देश के 

निर्यातोको प्रोत्साहित करती है तो इससे देश मे वस्तुओ की मात्रा कम हो जाती है कीमतें बढ़ने 
लगती हैं और स्फीति उत्पन्न हो जाती है। भारत मे होने बाली वर्तमान स्फीति का यह भी एक 
मुख्य कारण है क्योकि इस समय बडे पैमाने पर देश से वस्तुओ का निर्यात किया जा रहा है। 

(4) प्राकृतिक कारण--कभी कभी बाढ, भूकम्प सूखा आदि जैसी प्राकृतिक विपत्तियो से 
मय अकि । विशेषकर कृषि-उत्पादन मे कमी हो जाती है । इससे भी स्फीति उत्पन्न हो 
जाः 4 

(5) औद्योगिक अशास्ति जब मजदूर अपने आपको श्रमिक सघो में. सगठित करके 
अगनी मजदूरी “डवाने के लिए समय समय पर हडतालें करते है तो इससे देश मे उत्ताइन काय 
रुक जाता है तर उत्पादत की मात्रा कम हो जाती है । इससे भी स्फीठि उत्पन्न हो जाती है । 

(7) शिल्प सम्बन्धी परिवतंन--आधुनिक काल मे समय समय पर उद्योगों में शिल्प 
सम्बन्धी परिवर्तन (+८०॥॥०।०हा०४४ ८ाश्वा8०5) होते रहते है जिनसे कुछ समय तक उत्पादन 
कार्य झुक जाता है। इस अवधि मे स्फीति की प्रदृन्ति उत्पन्न हो जाती है। 

(7) देश की जनसल्या मे वृद्धि--जब देश की जनसख्या तेजी के साथ बढ़ती है तब 
वस्तुओ तथा सेवाओ की माँग बढ जाती है, परन्तु उत्पादन उसी अनुपात मे नहीं बढता । इससे 
भी स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 

मुद्रा-स्फीति के प्रभाव 
(स#ल्‍ट5 री ्रीक्षाणा) 

मुद्रा-स्फीति समाज के विभिन्न वर्गों को विभित्न रूप मे प्रभावित करती है। मुद्रा-स्फीति 

के प्रभावों का अध्ययत करने के लिए हमर समाज को पाँच वर्गों में विभाजित कर सकते हैं-- 
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| उत्पादक बगें, 2 तिवेशकर्ता वर्ग, 3 वेतनशोगी वर्ग, 4 उपभोक्ता वर्म, एव 5 ऋणी और 
ऋणदाता वर्ग | स्मरण रहे साधारणत एक ही व्यक्ति कई वर्गों के अन्तगत आ जाता है। यदि 
कोई व्यक्ति उत्पादक है तो बह उसके साथ ही साथ उपभोक्ता भी है। इस श्रकार जहाँ उत्पादक 
होने के नाते उसे मुद्रा स्फीति से लाभ होता है, वहाँ उपभोक्ता होने के नाते उसे स्फीति से हानि 
भी होती है। अब हम यह देखेंगे कि मुद्रा-स्फीति उपर्युक्त वर्गों को कैसे भ्रभावित करती है 
(।) उत्पादक बर्ग (2:049०७५)--इसके अन्त्गंत्त हम किसानो, व्यापारियों, उद्योग 
-पतियो आदि को रख सकते है। साधारणत स्फीतिकाल में इन लोगो को लाभ होता हे। इसका 
कारण यह है कि स्फीति के परिणामस्वरूप वस्तुओ की कीमते बढती हैं और इन्हे अधिक लाभ 
प्राप्त होता है । उत्पादक वग को तीन कारणों से अधिक साभ होता है भ्रषम, मुद्रा-स्फीति के 
कारण पूर्ति की अपेक्षा वस्तुओ की माँग अधिक होती है जिससे कीमतें बढ जाती है और उत्पादक 
का भाल शीघ्र ही बिक जाता है और उसकी पूंजी माल के रूप मे अवरुद्ध (9/0०८2४) नही रहती। 
दूसरे, स्फीतिकाल मे उत्तादन की लागतें उसी अनुपात मे नही बढती जिस अनुपात में कीमतें बढती 
हैं, अर्थात्‌ उत्पादत लागतें कीमतों की तुलना में नीचे रहती हैं / इसका कारण यह है कि उत्पादन 
कार्य में कुछ समय अवश्य ही लगता है। जिस समय उत्पादन के लिए कच्चा माल य अन्य वस्तुएँ 
खरीदी जाती हैं उत्त समय उनकी कीमतें कम होती हैं ) परन्तु जब माल बनकर तैयार हो जाता 
है तब कच्चे माल व अन्य वस्तुओ की कीमतें बढ जाती हैं , ३४ उत्पादक ने इस प्रकार की 
घस्तुओ को कम दामों पर खरीदा होता है, इससे उसे लाभ होता है। तोसरे, जैसा सर्वंबिदित है, 
कीमतों (9065$) तथा मजदूूरियो (४०2०७) की दौड मे मजदूरियाँ सदैव पीछे रह जाती है, अर्थात्‌ 
मजदूरियाँ उसी अनुपात म तही बढती जिसमे तैयारशुदा साल की कीमतें बढती हैं। इससे भी 
उत्पादको को लाभ होता है ) उत्पादको की भाँति व्यापारियों को भी मुद्रा स्फीति से लाभ हाता 
है। जिस समय थ्यापारी वस्तुएँ खरीदते हैं उस समय उनकी कीमतें कम होती हैं परन्तु जव वे 
उन्हे बेचते है तब उनकी कीमतें अधिक होती हैं । 

(2) निेशकर्ता बर्ग (7५८४००४)--इस वर्ग के अन्तगत उन लोगो को सम्मिलित किया 
जाता है जो पूंजी को उधोग धन्धो मे लगाते हैं। तिवेशकर्ता भी दो प्रकार के होते है । प्रथम, ऐसे 
निवेशकर्ता जिनकी आय निवेशों (॥7५८४८४८४८४५) से निश्चित तथा अपरिवर्तेनशील होती है! 
दूसरे, वे निधेशकर्ता जिनकी आय मे ध्यापार की मन्‍्दो अथवा तेजी के अनुसार परिबतन होता 
रहता है। मुद्रा स्फीति का इन दोवो त्रकार के निवेशकर्ताओ पर अलग-अलग प्रभाव पद्धता है। 
निश्चित तथा अपरिवतंनशील आय वाले निवेशकर्ता वे होते है जिन्होने मिश्वित (सम्मिलित) 
पूंजी वाली कम्पनियों के ऋण-पत्र ((००८०००७) आदि खरीद रखे होते हैं या वे व्यक्ति होते हैं 
जिन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों (8०४०८ $८००८ारध८5७) को खरीद रखा होता है। ऐसे 
निवेशकर्ताओ को अपने लिवेशों से निश्चित तथा अपरिवर्तंतशील आय ही प्राप्त होती है। अतएव 
इनको भुद्गा-स्फीति से हानि होती है। इसका कारण यह है कि उनेकी आय तो निश्चित रहतो है 
परन्तु कौमतो के बढ जाने से मुद्दा की क्रय शक्ति गिर जाती है । 

'घरिवतेतीय जाय वाले 'निवेशकर्ता वे लोग होते हैं जिन्होंने मिश्चित (सम्मॉलित) पूंजी 
वाली कम्पनियों के अशो (४8८५) को खरोद रखा होता हैं। इस प्रकार के निवेशकर्ताओं की 
जाय व्यापार की तेजी अथवा मन्‍्दी पर निर्भर करती है। तेजीकाल मे इनको अपने अशों से 
अधिक आप भ्राष्त होती है और मन्दीकाल् मे इतकी आय कम हो जाती है ॥ अतएवं ऐसे निवेश- 
कर्ताओ को मुद्रा-स्फीति से लाभ होता है, क्योकि अब उन्हे अपने अशो पर अधिक लाभाश 
(०॥५9०४०) भ्राष्त होने लगता है । 

(3) देतनभोगो दर्ग (58]2720 (:]455६5)--इस वें में वे सभी लोग सम्मिलित किये 
जा सकते हैं जो मुद्रा के बदले अपनी सेवाओं का विक्रय करते हैं। उदाहरणा्, खेती मजदूर 
कारखानो मे काम करने वाले मजदूर, दफ्तरो के कर्मचारी, अध्यापक इत्यादि इसी वर्ग में आते 
हैं । मुद्गा-स्फीति से इन लोगो को हानि होती है। इसका कारण यह है कि कीमतों और मजदूरियो 
की दोड में सअदूरियाँ सदेव पीछे रह जाती है अर्थात इन लोगो की मजदूरियाँ कीमत-स्तर 
की अपेक्षा मन्‍्द गति से बढती हैं। यह ठीक है कि सुद्रा स्फीति के समय इन-लवेमो वी मजबूरियों 
मे कुछ वृद्धि हाती है, परन्तु कौमत-स्तर की वृद्धि के जनुपात मे यह बहुत कम होती है। इसके 
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अतिरिक्त, मुद्रा की ऋ्रय-शक्ति मे अधिक कमी हो जाने से वेतनभोगी वर्ग की वास्तविक मजदूरी 
(::0 ४४2८७) कम हो जाती है। अत मुद्रा-सफीति से वेतनभोगी वर्ग को सदैव हानि होती है। 
परन्तु एक अन्य पहलू से इस वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप श्रम की माँग बढ़ 
जाती है और मजदूरों को अधिक माना मे रोजगार मिलने लगता है| 


“स्फीति काल में देश की औद्योगिक शान्ति भग हो जाती है और आये-दिन उद्योगों मे 
हढतालें रहती हैं। इससे उत्पादन की मात्रा भी कम हो जाती है । 


(4) उपसभोक्ता वर्ग (0075ए07८४७)-- मुद्रा-स्पीति से उपभोक्ताओं को सदैव हानि होती 
है। इसका कारण यह है कि रा ओ की कीमतें वढ जाने से मुद्रा की क्रय शक्ति ग्रिर जाती है 
ओर उपभोक्ता पहले की तुलना में कम वस्तुएँ क्रय करने में समर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त, 
कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुलंभता भी उत्पन्न हो जातो है जिससे उपभोक्ताओं को काफी 
कढिताइबो का सामना करना पडता है। उपभोक्ता भी दो प्रकार के होते हैं। जिन उपभोक्ताओं 
की आय परिवतंनीय होती है, अर्थात्‌ तेजी काल मे वढ जाती है, उनको मुद्रा-स्फीति से कोई 
विश्येष हानि नहीं होती । परन्तु जिन उपभोक्ताओ की बाय निश्चित तथा अपरिवर्तनीय होती है, 
उनको मुद्रा-स्फीति से बहुत कष्ट होता है । प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मुद्रा स्फीति के कारण 
जर्मनी के उपभोक्ताओं को वहुत्त कष्ट उठाना पडा था। एक जमंनी-निवासी के कथनानुसार, “पहले 
हम दूकानों पर अपनी जेब मे मुद्रा रखकर ले जाते थे और खाद्ये-पदार्थों को टोकरियों मे भरकर 


लाते ये। अब हम मुद्रा बो टोकरियो मे भरकर ले जाते हैं और झाद्य-पदार्यों को. अपनी जेदों में 
डालकर लाते हैं ।"२ 


(5) ऋणी एवं ऋणदाता वर्ग (60005 थग0 (४०१॥०७)--मुद्रा-ल्फीति से ऋणी 
तथा ऋणदाता वर्गों पर अलग-अलग प्रभाव पडता है । मुद्रा-स्फीति से ऋणी वर्ग को लाभ होगा 
है, परन्तु ऋणदाता बर्ग को हानि होती है। इसका क्रारण यह है कि स्फीतिकाल मे मुद्रा का मूल्य 
कम हो जाता है, किम्तु ब्याज की दर यथास्थिर रहती है। इस प्रकार ऋणदाता को ब्याज की 
दर के रूप मे मिलते वाली वास्तविक क्रय शक्ति पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। इसके अठि- 
रिक्त यदि कोई ऋणी स्फीतिकाल मे ऋणदाता को मूलधन लौटा देता है तो इससे भी ऋणी को 

<लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। इसका कारण यह है कि मुद्रा का मूल्य ग्रिर जाने से 
ऋणी ऋणदाता को कम माना मे क्रय शक्ति लोटाता है। परन्तु एक अन्य पहलू से देखते पर 
मुद्रा-स्फीति ऋणदाता के लिए लाभदायक भी होती है। इसका कारण यह है कि कीमतो की वृद्ध 
के फलस्वरूप व्यापार-विस्तार के लिए पूंजी की माँग बढ जाने के कारण आये चलकर ब्याज 
दर मे चृद्धि हो जाती है जिससे ऋणदाता को लाभ होता है। इसके विपरीत, ऋणी को हानि 
होती है. क्योंकि एक तो उसे नये ऋणो पर अधिक ब्याज देना पडता है और दूसरे, उसे नये ऋण 
प्राप्त करने मे कठिनाई होती है। 


सुद्रा-स्फीति के अन्य प्रभाव--समाज के विभित वर्गों पर पडने वाले उपयुक्त प्रभावों पे 
अतिरिक्त मुद्रा-स्फीति के निम्न अन्य आधिक प्रभाव भी होते हैं 


(2) कराधान में वद्धि--स्फीतिकाल मे प्राय कराधान ((॥78॥०0) में वृद्धि हो जात 
सरकार अपनी आय को बढाने के लिए पुराने करो को बढा देती है और विभिन्न भ्रकार 
कर भी लगाती है । 


(2) सार्वजनिक ऋणों मे वृद्धि--स्फीदिकाल में अपने बजट के घाटे को पूरा करने के 
लिए कराधान के अतिरिक्त सरकार लोगो से ऋण भी लेती है। 


(3) तियस्त्रित आथिक प्रणाली--स्फीतिकाल मे प्राय स्व॒तस्त्र छाथिक भ्रणाली ४ 
परित्याय कर दिया' जाता है और इसके स्थान पर नियस्जित आयथिक प्रणाली (एणाएणॉ० 
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€००७००॥९ $५४६॥॥) की नीति अपनायी जाती है । सरकार द्वारा व्रीमत-स्तर को बढने से रोकने 
के लिए कई प्रकार के वस्तु नियन्त्रण (०णाणा॥००॥(४ ८०॥४०!5) लगाये जाते है । 


(4) ब्वॉकग तथा बीमा उद्योगों का विकाप्त--चुँकि स्फीतिकाल मे लोगो की प्रोद़िक आय 
बढ जातो है, इसोलिए बैको तथा बीमा कम्पनियों को विकसित होने का स्वर्ण अवसर प्राप्त होता 
है। बैको की जमा राधि (0८00»५७) बढने लगती हैं। नयेन्‍तये बेको की स्थापना होती है। वीमा 
कम्पनियों का व्यवसाय भी बढने लगता है । 


(5) आयातो ने वृद्धि तथा निर्यातों मे हास्त--चूंकि स्फीतिकाल मे आन्तरिक कौमत- 
स्तर त्तेजी से बढ़ता है, इसलिए आयातो को प्रोत्साहन मिलता है, परन्तु निर्माता मे कमी हो जाती 
है। इससे देश का जदायगी शेष (०७४०४०४ ० 9997९908) प्रतिकुल हो जाता हैँ ओर विदेशी 
विनिमय दरो मे बुद्धि हो जाती है । 


(6) बचें हतोत्साहित होती हैं--स्फीतिकाल मे बचतें सर्देव हतोत्साहित होती हैं । इसका 
कारण यह है कि मुद्रा का मूल्य निरन्तर गिरने से लोगो का मुद्रा मे से विश्वास उठ जाता है, 
जिससे बचत की भावना को ठेस पहुँचतो है ॥ 


(7) घन का पुन वित्रण--स्फीतिकाल मे राष्ट्रीय धन धनिक वर्गों के हाथो में केिदित 
होने लगता है । घनी अधिक घनी होने लगते हैं तथा गरीब अधिक गरीब हो जाते हैं। इस प्रवार 
देश में आगिक विषमताएँ (2०००॥07४० 70९4०७॥/7८५) बढ़ जाती हैं । 


(8) समाज का नैतिक पतन--स्फीतिकाल मे प्रत्येक व्यक्ति उचित तथा अनुचित सावनों 
से अधिकाधिक घन कमाने का प्रयत्त करता है । व्यापारिया में की टिबाजा इन गफाखोरी जमा- 
सोरी आदि जंसी बुरी प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन मिलता है। सरकारी कर्म में धुसखारी गढ़ 
जाती है। इससे समूचे समाज का नेतिक पतन हो जाता है ॥ 


(9) रोजगार पर प्रभाव---सफीटिकाल मे वरोजगारी कम हो जाती है। मुद्रा-स्फीति के 
कारण कीमतो मे वृद्धि होती है जिससे उत्पादको को अधिक लाभ होता है फलत* वे उत्वादन का 
विस्तार करते हैं जिससे बेकार व्यक्तिया को अधिक रोजागर मिलने लगता है। इसो कारण प्रो० 
केनज (९८)॥८$) ने पूण रोझ्गार की दश्य की प्राप्ति के लिए हल्की मात्रा में सुद्रा स्फोति क्षा 
समर्थन किया था । 


मुद्रा स्फीति के उपर्युक्त प्रभाव केवल इसकी प्रथम तथा दूसरी स्थितियों में दी होते है। 
जब मुद्रा-स्फीति तीसरी स्थिति म्र॒ प्रविष्ट द्वोती है तब समूची अर्थ-ब्यवस्था अस्त-ब्यस्त हो जाती 
है | लोगो का देश कौ मुद्रा मे तले विश्वास उठ जाता है और वे इसे स्वीकार करने मर व्यगाकानी 
करते हैं। देश मे वश्तु-विनिमय प्रणाली श्रचलित हो जाती है ॥ बत्यधिक म्रुद्या-्फीति (7फ2 
77040) से समाज के सभी वर्गों को हानि होती है। मुद्रा-स्फोति की वुराइयो की ओर सबेत 
करते हुए प्रो०ण सी० एत० वकील (0 २ शणा) ने लिखा है, “मुद्रा-स्फीत की तुलना डकंत 
से की जा सकती हैं दोनो ही अपने-अपने शिकारों को उनकी कुछ वस्तुओ से वचित कर देते हैं । 
अन्तर केवल इतना है कि डकंत देखा जा सकता है जबकि मुद्रा-स्फीति को देखा नही जा सकता । 
डकेत का शिकार एक समय मे फेवल एक या थोडे से ब्यक्ति होते हैं, जबकि मुद्रा-स्फीति वा शिफार 
सपूचा राष्ट्र होता है। डकंत को अदालत में पेश किया जा सकता है जबकि पुव्रा-स्फीति वेघानिर 
होती है।””7 इस प्रकार हम देखत है कि सुद्रा स्फीति, बारतव भे, एक बुरी चीज है भौर इसके 
आपिक, सामाजिक तथा नैतिक परिणाम अत्यन्त गम्भीर होते हैं ॥ प्रोण रावटसन (ि००७:509) 
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ने उचित ही कहा है, “मुद्रा मानव के लिए एक प्रकार का वरदान है। लेकिन यदि इसे काबू मे 
न रखा जाय तो यह सकट एवं घबराहट का कारण भी बन सकती है ।”? 
> मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय 
(॥(९७5प7८5 ॥0 (0४८८ ॥णीभा०७) 


मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए प्राय निम्नलिखित तीन उपाय किये जाते हैं 

(।) मौद्धिक उपाय (०7८7५ )४६४४४८५)--मौद्रिक उपायो के अन्तगंत केन्द्रीय बैक 
द्वारा किये जाने वाले कार्य सम्मिलित किये जाते है जिनके द्वारा वह मुद्रा की मात्रा तथा साख 
मुद्रा पर नियन्त्रण रखता है। इस शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्रीय बैक दो प्रमुख कार्यें कर सकता है-- 


प्रथम, अतिरिक्त मुद्रा ($०७)०$ ८प्याधवा८५) को प्रचलन से वापस लेना और दूसरे, साख मुद्रा पर 
नियन्त्रण स्थापित करना | 


(क) मुद्रा को सात्रा को कम करना--जैसा हम देख चुके है, मुद्रा की मात्रा म अधिकाधिक 
चृद्धि करने से ही स्फीति का जन्म होता है, इसलिए मुद्रा स्फीत को रोकने के लिए आवश्यक है 
कि भुद्रा की वृद्धि पर रोक लगायी जाय । इसी कारण केन्द्रीय बेक मुद्रा के कुछ नोटों को प्रचलन 
से बापस ले लेता है। नयी प्रकार की मुद्रा का निर्मेमन किया जाता है और पुरानी मुद्रा को नयी 


मुद्रा मे कम दर पर बदला जाता है। प्रयम विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस मे इस रीति को 
अपना कर मुद्रा की मात्रा मे कमी की थी। 


(ख) साख-मुद्रा पर नियन्त्रण रखना--मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए यह भी आवश्यक 
है कि केन्द्रीय बैक व्यापारिक बेको द्वारा किये जाने वाले साख निर्माण पर उचित नियन्त्रण रसे। 
ऐसा करने के लिए केन्द्रीय वेक अपनी बेक-दर नीति, खुले वाजार की नीति, साख की राशनिंग, 
न्यूनतम नकद कोष में परिवर्तन सीधी कार्यवाही आदि उपायो का प्रयोग कर सकता है) दुसरे 
शब्दों मे, मुद्रा सफीति को रोकने के लिए केन्द्रीय बंक को बैक दर ऊँची कर देनी चाहिए और खुले 
बाजार हे प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए । ऐसा करने से साख की माज्ना को सकुचित किया जा 
सकता है। 

(2) राजकोषीय उपाय (7502 ॥(९४७०६४)--इस शीर्षक के अन्तर्गत सरकार को वे 
सभी राजकोषीय उपाय काम मे लाने चाहिए जो मुद्रा की मात्रा को कम करने में सहायक होते है। 
इस सन्दर्भ मे विशेषकर कराघान नीति, सावजनिक व्यय, सार्दजनिक ऋण तथा अतिभूल्यन आदि 
उपाय उल्लेखनीय हैं । 

इनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं 


(क) कराधान मे बृद्धि--मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए कराधान मे बृद्धि करवा आवश्यक 
होता है। ऐसे समय सरकार को पुराने करो को बढा देना चाहिए और विभिन्न प्रकार के नये 
प्रत्यक्ष व परोक्ष करो को लगाना चाहिए । ऐसा करने से लोगो की अतिरिक्त तय शक्ति (ग्रएर॑ं०४ 
एण०ं४४॥१8 ९०४८7) को प्रभावहीन बनाया जा सकता है और मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। 

(ख) सार्वजनिक व्यय में कमी--स्फीतिकाल मे यथासम्भव सरकार को अपना व्यय कम 
कर देना चाद्विए.। विशेषकर अनुत्पादक व्यय (ए०९ए०वँएदएए८ ६३7८००४०४०९) को कम करना त्तो 
बहुत तक होता है। ऐसा करने से कीमतो मे होने वाली वृद्धि को नियन्त्रित किया जा 
सकता है। 

(ग) सार्वजनिक ऋण मे वृद्धि--स्फीतिकाल मे सरकार को अधिकाधिक मात्रा में लोगो 
से ऋण लेना चाहिए और इस प्रकार प्राप्त किये गये धन से उत्पादन मे वृद्धि करने का प्रयत्त 


करना चाहिए । इससे एक ओर तो जनता के हाथो मे ऋष शक्ति की कमी हो जाती है और इंसरी 
ओर देश में उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है । 


(ध) बचतो को प्रोत्साहन--स्फीतिकाल मे सरकार को उपभोग को हतोत्साहित कर बचतो 
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को प्रोत्साहन देना चाहिए । उपभोग की वस्तुओं पर कर लगाकर उपभोग को कम करगा चाहिए, 
बचत सम्बन्धी योजताओ का प्रचार करना चाहिए। बचतो को प्रोत्साहित करने हेतु ब्याज की 
दर मे वृद्धि कर देनी चाहिए। 

(ड) राव्वुलित बजद की नोति (१णावए ० छ9ंशा८्थ्त॑80082)--सफीतिकाल में 
सरकार को पधासम्भव अपना बजद सन्तुलित रखना चाहिए, अर्थात्‌ घाटे के बजट से बचना 
चाहिए | इसका कारण यह है कि यदि बजट घाटे का बजट है तो सरकार को उस घाटे को पूरा 
करने के लिए मुद्रा का निर्गेमन करना पड़ेगा । अतएव स्फीतिकाल में घाठे का बजट देश की अर्थ- 
व्यवस्था के लिए हानिकारक होता है । 

(च जतिमूल्यन (0४०-४४०७४०॥)--कभी-कभी रफीति को रोकने के लिए देश की 
मुद्रा का अतिमुल्यन भी करना पडता है। अधिमुल्यन से अभिप्नाय यह है कि दूसरे देशो की मुद्राओ 
की तुलना में अपने देश की मुद्रा को अधिक मूल्य प्रदान करना । मुद्रा के अतिमूल्यन का परिणाम 
यह होता है कि देश के आयात बढ़ते हैं और निर्यात कम हो जाते हैं। इससे देश में वस्तुओ की 
सात्रा बढती है और मुद्रा-स्फीति को रोकने भे सहायता मिलती है। 

(3) अन्य उपाय--पुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए दो अत्य उपायो का भी प्रयोग किया 
जा सकता है--(क) उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना, तथा (ख) व्यापार एवं कौमतो पर निय- 
हतण स्थापित करना । 

(क) उत्पादन की मात्रा मे वृद्धि--जैसा हम देख चुके है, स्फीति का जन्म इसलिए होता 
है कि देश के उत्पादत की ता में लोगो की मौद्रिक आय अधिक बढ जाती है । अत यदि किसी 
प्रकार उत्पादत की मात्र" को मौद्रिक आय के बराबर कर दिया जाय तो मुद्रा-स्फीति कौ रोका जा 
सकता है । इस प्रकार मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए देश के उत्पादत को अधिकाधिक मात्रा में 
बढ़ाना आवश्यक होता है। सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे उत्पादन को अधिकतम 
प्रोत्साहन मिले । यदि सरकार समझती है कि निजी उद्योगपति उत्पादन की मात्रा को पर्याप्त रूप 
भें नही बढाते तो उसे स्वय सावंजनिक क्षेत्र (एप०॥० ४९०४०) मे नये-नये उद्योग-धन्धे स्थापित 
करके उत्पादन की मात्रा को बढावा भाहिए ! 

(खत) व्यापार तथा कीसतों पर नियस्त्रण स्थापित करना--स्फीति को रोकने के! लिए 
सरकार को कीमत नियतत्रण (070० ००॥७०!) की नीति अपनाती चाहिए, विशेषकर आवश्यक 

बस्तुओ की कीमतों को तो वियरतत करगा ही चाहए। इसी प्रकार दुर्लभ आवश्यक वस्तुओं का 
राशनिंग ४ भी करता चाहिए। इसके साथ ही साथ स्फीति को नियन्त्रण मे रखने के 
लिए देश के विदेशी व्यापार का नियमन (:८४०]४४००) भी आवश्यक है । 
अवस्फीति (मुद्रा-संकुचन) 
(एलीबाणा) 

मुद्रा-अवस्फीति, मुद्रा-स्फीति को विपरीत दशा है । प्रो० क्राउधर ((०एशाल) के 
अनुसार, “मुद्दा-अवस्फोति चहू अवस्था होती हैं जिसमे मुद्रा का घुल्य बढ़ता हैं अर्थात्‌ कीमतें नीचे 
गिरती हैं ।” प्रो» क्राउधर की परिभाषा देखने मे तो सरल प्रतीत होती है , परल्तु दोषमुक्त नही 
है । प्रो० क्राउथर की परिभाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि कीमत-स्तर की प्रत्येक कमी मुद्रा- 
अवस्फीति होती है। परन्तु, वास्तव मे, बात ऐसी नही है । कभी-कभी भुद्रा की मात्रा में बिता 
किसी प्रकार की कमी के कीमत-स्तर नीचे गिरने लगता है । अब कौमत-स्तर की गिरावट को मुद्रा 
अवस्फीति नही कहा जा सकता । 

बह कुछ लेखको मे मुद्रा-अवस्फीति की परिभाषा इस प्रकार की है--जब किसी देश मे किसी 
विशेष समय पर मुद्दा की पूलि उसको माँग से कम होती है तब इसे मुद्गा-अवस्फोति कहते हैं । दूसरे 
शब्दों मे, जब किसी देश में मुद्रा की मात्रा वहाँ की व्यावसायिक आवश्यकता से (अर्थात्‌ मुद्रा 
की माँग से) कम होती है, तव उस दंश मे युद्रा-अवस्फीति की दशा उत्पन्न हो जातो है। वस्तुओं 
की कीमतें गिरने लगती है ओर युद्रा का मुल्य बढ़ना आरब्भ हो जाता है। परन्तु इस परिभाषा 
में एक त्रुटि यह है कि देश को मुद्गा-सम्बन्धी आवश्यकताओ का सही-सही अनुमान लगाना कठिन 


द्वोता है। 
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मुद्रा-अवस्फीति की सर्वोत्तम परिभाषा धो० पीगू (78०0) द्वारा श्रस्तुत की गयी है। 
प्रो० पीगू के अनुसार, “मुद्रा-अवस्फीति कौमत-स्तर के गिरने को बह अवस्था है जो उस समय 
उत्पन्न होती है, जबकि वस्तुओ तथा सेवाओ का उत्पादन मोद्िक आय को तुलना मे तेजी से 
बढ़ता है।” इस प्रकार प्रो० पीगू के अनुसार, “कीमत-स्तर की भ्रत्येक कमी मुद्रा-अवस्फीति नहीं 
होती । मुद्रा-अवस्फीति की दश्शा तो तब उत्पन्न होती है जबकि देश का उत्पादन लोगो की मोद्रिक 
आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है।” निम्न दशाओ में कीमतो की ग्रिरावट अवस्फीतिक 
(१९॥००704४५) होती हे 

() यदि मौद्रिक आय घट जाती है, परन्तु उत्पादन की मात्रा यथास्थिर रहती है। 

(2) यदि मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनो ही कम हो जाते हैं, परन्तु मोद्िक बाय 
उत्पादन की तुलना मे अधिक तेजी से घटती है । 

(3) यदि उत्पादन की मात्रा बढती है, परन्तु मोदिक आय यथास्थिर रहती है। 

(4) यदि उत्पादन की मात्रा तथा मौद्रिक आय दोनो बढते हैं, परन्तु उत्पादन, मौद्रिक 
आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है । 

(5) यदि उत्पादन की मात्रा बढती है ओर मौद्रिक आय घटती है । 


सुद्रा-अवस्फोति के कारण 
(९६०५४5 ० एली॥॥079) 


भुद्रा-अवस्फीति के कारण निम्नलिखित है 

(!) मुद्रा की सात्रा मे कमौ--जव सरकार देश मे प्रचलित मुद्रा की सात्रा को कम करती 
है तब देश मे अवस्फीति की दशा उत्पन हो जाती है। कभी-कभी मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहते 
हुए भी पे ओ तथा सेवाओ की पूर्ति मे वृद्धि हो जाने पर अवस्फीति उत'न्न हो जाती है। इसका 
कारण यह है कि विनिमयसाध्य (८४थ॥४7९८७०७॥०) वस्तुओ तथा सेवाओ की मात्रा में वृद्धि हो 
जाने पर मुद्रा की क्रप-शक्ति वढ जाती है और कीमत-स्तर भे कमी हो जाती है । 

(2) करघान टथा सार्वजसिक ऋण--जब सरकार लोगो पर भारी कर लगाती है या 
बड़े पैमाने पर जनता से ऐच्छिक (४०ाण्याध्था9) या अनिवाय (०००ाए७$०५) रूप मे ऋण लेती 
है, तब देश में अवस्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण यह है कि कराधान तथा 
ऋणों के कारण देश मे प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जबकि उत्पादन की मात्रा यधा- 
स्थिर रहती है. इससे कोमतो मे ग्रिरावट आ जाती है और मुद्रा का मुल्य बढ जाता है । 

(3) बेक-दर मे वृद्धि --जब केन्द्रीय बेक बैक दर (047८-86) को बढा देता है तब इसके 
परिणामस्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपनी-अपनी ब्याज की दरें बढा देते हैं जिससे देश मे साख की 
मात्रा मे कमी हो जाती है। साख की मात्रा मे कमी हो जाने से, कीमत-स्तर पर वही प्रभाव पडता 
है जो मुद्रा की मात्रा मे कमी हो जाने से, अर्थात बैक-दर को बढा देने से देश मे अवस्फीतिक परि- 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है। है! 

(4) खले बाजार को कियाएँ (0एछ॥ कशैशात्टल 0ए८0०णा5)--जब केन्द्रीय बेक खुले 
बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है तब ऐसा करने से प्रचलन में मुद्रा की मात्रा कम हद 
जाती है । कारण यह है कि सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए लोग क्रेखीय बैक को 
रुपये चुकाते हैं जिससे व्यापारिक बैंको की जम्रा राशियाँ (9८0०७॥$) “कम हो व हैं। 
कक बैको की साख-निर्माण करने की शक्ति कम हो जाती है और साख मुद्रा का सकुचन हो 
जाता है। हि 

(5) केन्द्रीय बेक को अन्य साख-नियन्त्रण नीतियाँ--केन्द्रीय बक, बैक दर तथा खुले 
बाजार की क्रियाओ के अतिरिक्त, देश मे साख मुद्रा की माता पर नियन्‍तण रखने के लिए हीघी 
उपायो को भी अपनाता है जैसे नकद-कोपो के अनुपात मे परिवर्तन, साख का राशचिंग, 
बाज । इन सभी उपायो का परिणाम यह होता है कि साख-मुद्रा की मात्रा 

जाती है। 
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सुद्रा-अवस्फोति के प्रभाव 
'एश-०५$ ण एलीआ0०ण) फ न 
भुद्रा-अवस्फीति का देश के समूचे आर्थिक जीवन पर प्रभाव पडता है। इससे विभिन्न बे 
पर पडने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं 


(!) उत्पादक वर्ग एव व्यापारी वर्ग (00०८७ का परा2एट्ा5)---मुद्रा-्अवस्फीति से 
उत्पादको तथा व्यापारियों को हाति होती है । उत्पादको को हानि तीव कारणों से होती है। 
प्रथम, उत्पादको की लागतें कीमतों में होने वाली कमी की तुलना में कम तेजी से घटती हैं। 
उदाहरणार्थे, लगाम ब्याज तथा मजदूरी की दरो को उतनी तेजी से नही घटाया जा सकता जितनी 
तेजी से अवस्फीति-काल मे कीमतें गिरती हैं । दूसरे, जब कोई उत्पादक, उत्पादन हेतु कच्चा माल 
खरीदता है तो इसके लिए उसे अधिक कीमत चुकानी पडती है परन्तु जब तैयारशुदा माल बिक्री 
हेतु बाजार मे पहुँचता है तब तक कच्चे माल की कीमत और अधिक ग्रिर जाती है और विवश 
होकर उत्पादक को अपने माल की कीमत घटानी पडती है । तीसरे, अवस्फीति-काल मे वस्तुओं की 
भाँग भी कम हो जाती है जिसके फलस्वरूप उत्पादको के पास माल का स्टॉक जमा होता रहता है 
और उतकी पूंजी अवरुद्ध (9०८८९०) हो जाती है । 

मुद्रा-अवस्फीति से व्यापारियों को इसलिए हानि होती है, क्योंकि माल खरीदने के समय 
तो कीमतें अधिक चुकानी पडती दै, परन्तु जब तक वे अपने माल को बेचने मे समर्थ होते हैं तब 
तक वस्तुओ की कीमरलें और अधिक गिर जाती है । इसी प्रकार अवस्फोति-काल में किसानों को भी 
आधिक हानि होती है। वास्तव मे, छोटे किसानो की हालत तो अत्यन्त शोचनीय हो जाती है । 

(2) िवेशफर्ता चर्ण (१07९४(०४७)--जैसा पूर्द कहा जा चुका है, निवेशनर्ता दो प्रकार 
के होते हैं--प्रथम, वे निवेशकर्ता जिगकी आय गिश्चित तथा अपरिवतंनशील होती है. और बूसरे, 
वे निवेशकर्ता जिनकी आय परिवरतंवणील होती है। मुद्रा-अवस्फीति का प्रभाव इन दोनो निवेश- 
कर्ताओ पर अलग-अलग पडता है। अपरिवर्तेनशील आय वाले गिवेशकर्ताओं को अवस्फीति से लाभ 
होता है । इसका कारण पह है कि उनको आय तो सथास्थिर रहती है 87 फीमत-स्तर गिर 
जाता है। अतएवं अपनी निश्चित आय से वे अब अधिक वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीद सकते हैं। इस 
प्रकार मिश्चित पूंजी कम्पनियों मे नह॒ण-पत्रधारियो रा 0]6८०७) तथा सरकारी बौण्ड- 

धारियो (9०0१ ॥०0७४$) को मुद्रा-अवस्फीति से लाभ होता है क्योकि इन दोतों की आय 
निषिचत तथा अपरिवितनशील होतो है । इसके विपरीत परिवर्तनशील आय जले विवेशकर्ताओं 
को अव€फीति से हानि होती है। इसका कारण यह है कि अवस्फोति के कारण उनकी आय कम 
हो जाती है! उदाहरणाये, मिश्चित पूंजी कम्पनी के अशधारियो (#०॥०४०:४) को अवस्फीति 
४ रे है. क्योकि अवस्फीतिकाल मे अशो पर प्राप्त होने वाला लाभाश (०१ए७०0०४0) कम 
जाता है 

(3) बेतनमोगो वर्ग व थमिक (59]3720 390 [.90छा778 ((!45६९5)--मुद्रा -अवस्फी ति 
से वेतनभोगी तथा श्रमिक वर्गों को लाभ होता है । इसका कारण यह है कि कीमतो मे कमी हो 
जाने के साथ-साथ श्रमिको की मजदूरियों में कमी करना आसान नही होता। श्रमिक प्गठनत मोद्रिक 
मजदूरी भे की गयी कटौत्ती का तीव्र विरोध करते है । इसी प्रकार वेतन-भोगी बर्ग के वेतनों मे भी 
कटौती करना आसान नही होता | फलत इत वर्गों को मुद्ा-अवस्फोति से लाभ होता है, क्योकि 
इनकी मौद्रिक आय तो यथास्थिर रहती है जबकि वस्तुओं की कीमते ग्रिर जाती हैं। परन्तु एक 
अन्य दृष्टिकोण से इन वर्गों को मुद्रा-अवस्फीति के कारण हानि भी होती है । इसका कारण यह है 
कि अचस्फीति के परिणामस्वस्प उत्पादको को घाटा होने लगता है जिससे भयभीत होकर बे उत्पा- 
दन कम कर देते है । कुछ व्यावसायिक सस्थान तो बिलकुल बन्द हो जाते हैं । इससे मजदूरों तथा 
बैलनभोगियो की छंटवी होती है बेरोजगारी बढ जाती है तथा मजदूरो मे असन्तोष फैल जाता है । 
श्रमिक सघ प्राय छटनी का तीत्र विरोच करते हैं, जिससे हडतालें व दालाबन्दियाँ होती है और 
देश मे ओद्योगिक जशान्ति फैल जाती है। 

(4) उपभोक्ता वर्ग (008 ए 75) मार गति से उपभोक्ताओं को प्राय लाभ 
होता है। इसका कारण यह है कि वस्तुओं की कीमतो के गिर जाने से उपभोक्ता अद मुद्रा की 
अत्येक इकाई के बदले मे अधिक वस्तुओ तथा सेवाओ को प्राप्त कर सकते हैं।॥ इस श्रकार उनकी 
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जय शक्ति बढ जाती है। परन्तु स्मरण रहे कि उपभोक्ता भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, वे 
उपभोक्ता जिनकी मौद्रिक आय अवस्फीतिकाल मे स्थिर रहती है, जैसे वेतनभोगी कर्मचारी । दूसरे, 
वे उपभोक्ता जिनवी मोद्रिक आय परिवर्ततशील होती है और अवस्फीतिकाल मे कम हो जाती है। 
मुद्रा-अवस्फीति से प्रधम श्रेणी के उपभोक्ताओं को तो लाभ होता है, क्योकि उनकी भौद्विक आय मे 
कोई कमी नही होती, परन्तु दूसरी श्रेणी के उपभोक्ताओ को अवस्फीति से हानि होती है, क्योवि 
उनवी मौद्रिक आय कीमतों की तुलना मे अधिक तेजी से नीचे गिरती है। 


(5) ऋणो तथा ऋणदाता वर्ग ([)50005 300 (४९०॥०$)---मुद्रा-अवस्फीति से ऋण- 
दाता वर्ग को लाभ होता है. जबकि ऋणी वर्ग को हानि होती है। ऋणदाता वर्ग को इसलिए 
लाभ होता है, क्योकि ब्याज के रूप मे उन्हे जो राशि प्राप्त होती है, मुद्रा-अवस्फीति के कारण 
उसकी क्रय-शक्ति बढ जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि अवस्फीतिकाल मे ऋणी द्वारा मूल्धन लौटा 
दिया जाता है तो ऋणदाता को वस्तुओ तथा सेवाओ के रूप में अधिक त्रय-शक्ति प्राप्त होती है। 
मुद्रा-अवस्फीतिकाल मे ऋणदाताओ को इसलिए भी लाभ होता है क्योकि ऐसे समय उपभोग के 
लिए ऋणों की भाँग बढ जाती है और ऋणदाता मनचाही ब्याज की दरो पर ऋण देते हैं, परन्तु 
जैसा कहा गया है अवस्फीतिकाल मे ऋणी वर्ग को बहुत हानि होती है, विशेषज्ञर किसानों पर 
ऋण का बोझ अधिक हो जाता है । 


मुद्रा-अवस्फीति के अन्य प्रभाव--उपर्युक्त प्रभावों के अतिरिक्त देश के आधथिक जीवन पर 
मुद्रा-अवस्फीति के अन्य प्रभाव भी पड़ते हैं 


(() करो के सार मे बृद्धि--अवस्फीतिकाल से करदाताओ को हानि होती है। गण्॒पि 
मुद्रा के रूप मे उन्हे सरकार को कम कर चुकाता पडता है लेकिन वस्तुओ तथा सेवाओ के रूप मे 
उन पर कर का भार बढ जाता है। इसका कारण यह है कि कीमतों के गिर जाने से मुद्रा का 
मूल्य बढ जाता है। 

(2) सरकारी ऋणो के भार मे वृद्धि---मुद्रा का मूल्य बढ जाने से सरकार पर सार्वजतिक 
ऋणो का बोझ अधिक हो जाता है जिसका देश की 3०8 चघी अर्थ-ध्यवस्था पर प्रभाव पडता 
है । बजट सम्बन्धी घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक ऋण लेने पड है । 


(3) बेकिंग ध्यवस्था पर बुरा प्रभाव--अवस्फीतिकाल मे बैका से ऋण लेने वाले ब्यक्तियो 
की सख्या कम हो जाती है। व्यापार मे मन्‍्दी के कारण बैको द्वारा दिये गये ऋणो की मात्रा गिर 
जाती है। अत अवस्फीतिकाल बैंको के लिए सकट का काल होता है। 


(4) विदेशों व्यापार पर प्रभाव--अवस्पीतिकाल मे आन्तरिक कीमत-स्तर के गिर जाने से 
निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, परन्तु विदेशों से आने वाले आयात कम हो जाते हैं। इससे देश 
करा अदायगी शेष (७७॥७॥०९  9997०75) अनुकूल हो जाता है, और देशी मुद्रा का विदेशी 
भरूल्य बढ जाता है। 

हक (5) रोजगार पर प्रभाव--अवस्फीतिकाल में कीमतों मे कमी हो जाने के कारण उत्पा- 
दको को हानि होने लगती है जिससे वे उत्पादन की मात्रा को कम कर देते हैं। कुछ संस्थान बन्द 
हो जाते है, मजदूरों की छंदनी होती है ओर देश मे बेरोजगारी फैल जाती है। 

(6) सामाजिक तथा नेतिक दुष्परिणाम--अवस्फीतिकाल मे मजदूरों तथा कारखानेदारों 
मे प्राय झगड़े होते रहते है जिससे देश की ओद्योगिक शान्ति भग हो जाती है। राष्ट्रीय विकास 


में बाधाएँ उपस्थित होती हैं तथा समुचे देश का आधिक, साम्राजिक तथा राजनीतिक जीवन अस्त- 
ब्यस्त हो जाता है। 


रा ड मुद्रा-अवस्पोति समाज के लिए अत्यन्त हानिकारक होती है। कुछ अर्थशास्त्रियो 
का तो यह मत है कि मुद्रा-स्फीति (॥9200॥) की तुलना मे मुद्रा-अवस्फीति_ (00000) अधिक 
हानिकारक होती है । वास्तव मे, देश के आथिक विकास के लिए मुद्रा-स्फीति और मुद्रा-अव- 
स्फीति दोनों ही हानिकारक हैं, क्योकि इन दोनो का ही देश पर अ्रतिकूल श्रभाव पडत्ता है। देश 


के आथिक विकास के लिए कीमत-स्‍्तर मे अत्यधिक उत्तार-चढाव (77007/॥075) हानिकारक 
सद्ध होते हैं । 
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मुद्रा-अवस्फोति को रोकने के उपाय 


(॥श९७5च९5 १0. (फल एशीवा०ण) 


जैसा हम ऊपर देख चुके है, स्ुद्रा-अवस्फीति देश की अर्ध-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देती 
है। अत सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयत्व किये जाने चाहिए । मुद्रा-अवस्फीति को रोकने के 
लिए निम्नलिखित त्तीन उपाय किये जाते है 


(!) भौद्विक उपाय ()४००९०७%७ ](८०७$००७)--पुद्गा-अबस्फीति को रोकने के लिए निम्न 
दो प्रकार के मौद्रिक उपायो को अपनाना चाहिए 

(क) सघुद्रा का अधिक निर्रंभन -यदि देश में उत्पादन के अत्यधिक बढ़ जाने से मुदा 
अवस्फीति की दशा उत्पन्न हो गयी है तो केद्वीय बैक को अधिक मात्रा मे मुद्रा निर्गमेमन करना 
भाहिए । इससे कीमत-स्तर में सुधार किया जा सकता है। 

(स) साख्त-मुद्रा का बिस्तार--मुद्रा-अवस्फीति के रामब देश के केन्द्रीय बेक को अपनी 
बैक-दर धटाकर तथा खुले बाजार से प्रतिभूतियो को खरीदकर साख्॒-पमुद्रा का विस्तार करना 
चहिए। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों को भी अधिक साख-विस्तार के लिए प्रोत्साहित 
करना चघाहिए। , 

(2) राजकोषीय उपाय (॥75०४॥ श८७४४:८५)--अवस्फीतिकाल मे सरकार द्वारा 
निम्नलिखित राजकीषीय उपायो का अपनाया जाता चाहिए 

(क) करों मे कमी--अवस्फोति का सामना करने के लिए सरकार को करो की सख्या 
तथा भार मे कमी करनी चाहिए। इससे उत्पादको का लाभ वढ जाता है और बे उत्पादन की 
भात्रा को बढाते हैँ। इससप्ते वेरोजगारी कम हो जाती है । रोजगार की स्थिति मे सुधार होने से 
जनता की क्रय-शक्ति बढ जाती है, जिसमे वस्तुओ तथा सेवाओं की माँग ग॒ बुद्धि होती है और 
अन्तत कीमतों को अधिक नीचे गिरने से बचाया जा राकता है । 

(एज) सार्वजतिक व्यय में वृद्धि--अवस्फोति मे सरकार को यथास्तस्भव राष्ट्रीय विकास 
सम्बन्धी योजनाओ पर अधिकाधिक व्यय करना चाहिए । इससे एक ओर तो रोजगार की मात्रा 
मे वृद्धि होती है और दूसरी ओर लोगो की फ्रय-शक्ति बढ जाती है । स्वर्गीय प्रेसीडेण्ट रूजबेल्ट 
(6४0०॥६ 7१००४०४७४) ने अमरीका मे मन्दी को रोकते के लिए सार्वजनिक व्यय मे काफी 
चूद्धि की थी। 

(ग) ऋणो का भुगतान--अवस्फीति मे सरकार को यथासम्भव सावंजनिक ऋणों का 


भुगतान करना चाहिए | इससे प्रचलन मे मुद्रा की मात्रा बढती है और मन्दी को रोकने मे 
सहायता मिलती है । 


(घ) आर्थिक सहायता--अवस्फीति मे उद्योग-धन्धो को श्रोत्साहित करने के लिए 


जा द्वारा आर्थिक सहायता भी दी छाती कऋहिए ध/कि देश मे रोजगार की साया को बढाय्या 
जा सके। 


(3) अन्य उपाय--अवस्फीति को रोकन के लिए उपर्युक्त मौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों 
के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी किये जाने चाहिए 

(क) देश के निर्यातो को प्रोत्साहन देना तथा आयातो को कम करना--चूंकि अवस्फोति- 
काल मे देश में अति-उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए ऐसे समय पर सरकार को 
पथासम्भव निर्यातों को बढाना चाहिए | लेकिन इसके साथ ही साथ आयाता पर नियन्त्रण भी 
रखना चाहिए ताकि देश में वस्तुओ तथा सेवाओ की मात्रा में वृद्धि नहो सके । 

(स्त) अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट किया जाय--कीमतो में बृद्धि करने के लिए यह 
भी आवश्यक है कि अतिरिक्त उत्तादन ($णए|ंए७ ए7०१ए०/।ण३) को नप्ट कर दिया जाय ताकि 
वस्तुओ की पूर्ति मे कमी हो और अन्तत कीमतों स वृद्धि हो जाय । इसरो तत्काल तो उत्पादकों 


को हानि होती है, परन्तु वाद मे चलकर जब कीमतें बढ जातो हैं तो उनकी इस हानि की पूर्ति 
हो जाती है । 
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मुद्रा-स्फोति बनाम सुद्रा-अवस्फोति 
(जीवाणा छा. एलीगा०्ग) 


कभी-5भी यह प्रश्त क्या जाता है कि मुद्रा-स्फीति तथा सुद्रा-अवस्फीति में से कोन श्रेष्ठ 
है ? जैसा हमने ऊपर देखा है, स्फीतिकाल में उत्पादको, कुछ प्रकार के निवेशकर्ताओं तथा 
ऋषियों को लाभ होता है । इसके विपरीत, अधिकाश नि्रेशतर्ताओं, श्रमिकों, वेतनभोगियों, 
उपभोक्ताओं को हानि होती है । अवस्फीतिकाल में निश्वित तथा अपिरवर्तशील आय बाले 
निवेशवर्ताओ उपभोक्ताओं तथा ऋणशद्राताओं को लाभ होता है। परन्तु अन्य निवेशकर्ताओ, 
उत्पादको, श्रमिको तया व्यापारियों को हानि होती है । अवस्फीति में उपभोक्ताओं को तो 
लाभ होता है, परन्तु उद्योग-धन्धे वद हो जाने से देश मे वेकारोी फल जाती है । स्फीतिकाल मे 
उत्पादकों तथा व्यापारिया को तो लाभ होता है परन्तु उपभोक्ताओं को वहुत हानि होती है और 
देश म औछागिक अथान्ति फँलती है । टस प्रकार हम देखते है कि मुद्रा-स्फीनि तथा मुद्रा" 
अवस्फीति दोनो ही हानिकारक है। प्रा» केन्ज के मतानुसार, ' मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण है और 
मुद्रा-अवस्पीति अनुपयुक्त है! 

ग केल्ज ने ठीक ही कहा है क्षि मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण होती है। इसके निम्नलिखित 
कारण 
() जब सरकार वजट सम्बन्धी घाटे वो पूरा करने के लिए नयी मुद्रा का निर्ममत करती 
है तब यह नीति एक प्रकार से लोगों पर अदृश्य कराधान (70906 (0000) होती है 
क्योकि इससे बस्तुओ तथा सेवाआ की कीमतें वढ़ जाती है और उपभाक्ता उनके उपभोग से वचित 


रह जाते हैं । इस प्रकार मुद्रा-स्फीति वस्तुओं तया सेवाओ को जनता से छीतकर सरकार को दे 
देती है। स्पप्टत यह अयायपूण है । 


(2) मुद्रा-स्फीति का भार प्राय समाज के निधन वर्गों पर पड़ता है जो उसे सहनत कर 
सकने मे समथ नही होत । इसका कारण यह है क्रि मुद्रा-स्फीति के कारण आवश्यक वस्तुओं की 
कीमतों मे सबस अधिक वृद्धि होती है और इस प्रकार उन पर अधिक वोझ पड़ता है । चूँकि 
5 का बोझ घनिको की अपेक्षा निउनों पर अधिक पड़ता है, इसलिए यह अन्याय- 
परूण है। 

(3) मुद्रा स्फीति से देश मे एक प्रकार की कत्रिम सम्पत्तता (धीलशे 77०ए९ए0) 
उत्पन्न हो जाती है। जब किसी दश म एक बार मुद्रा-स्फीति उत्पन हा जाती है तब वह आगे 
चलकर और अधिक स्फीति को जन्म देती है। इस प्रकार कीयत स्वर में वृद्धि होती चली जाती 
है और बुछ समय पश्चात कीमतो की यह वृद्धि अपनी उच्चतम सीमा तक पहुँच जाती है। इससे 
देश की अथ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने लगती है और विवश होकर सरकार को कुछ ऐसे कदम 
उठान पड़ते हैं जिनसे देश म॑ अवस्पीतिक प्रवृतियाँ (व्लीक्षतभा&» ६20080०6७) उत्पतर होने 
लगती हैं और कीमत-स्तर म ग्रिरावट आने लगतो है। इस प्रकार देश मे मुद्रा-अवस्पीति के सभी 
दु्परिणाम हृष्टिगोचर होने लगते हैं। कीमत-स्तर में होने वाले इस प्रकार के परिवर्तेनों से देश 
की आधिक स्थिरता का अन्त हो जाता है। स्पष्टत यह परिस्थिति देश के कुछ वर्गों के लिए 
न्यायोचित नही होती । 


प्रो० केन्ज ने मुद्रा-फ्ीति को यदि अन्यायपूर्ण कहा है तब मुद्रा-अवस्फीति को अनुपयुक्त 
भी कहा है। इसके निम्न कारण हैं ० 5 

(।) प्रो० केन्ड के अनुसार, मुद्रा-स्फीति से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है ! 
यह ठीक है कि मुद्रा-अवस्फीति से वेतनभोतियों मजदूरों तया निश्चित आय वाले उपभोक्ताओं 
को न ता है, परन्तु इसके साथ ही साथ मुद्रा-स्फीति से देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी 
फंल जाती है। उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है १ मजदूरो/ विवेशकर्ताओ, उत्पादको तथा 
व्यापारियों को हानि होने लगती है और यह हानि कुछ वर्यो को होने वाले लाभ की अपेक्षा 


3. *बच्रीक्रा०व ॥5 ७०]पडा, ठशी३09 :5$ 776:ए2प2मश। *"-->(2छफ्रढ 
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अधिक होती है । अवस्फीति के सामाजिक तथा नैतिक परिणाम भी अत्यन्त गम्भीर होते हैं । 
इसलिए इसे अनुपयुक्त नोति समझा जाता है। 

(2) भुद्ा-अवस्फीति इसलिए भी अनुपयुक्त है, क्योकि जब एक बार किसी देश में इसकी 
प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है तब इसको नियन्त्रित करगा कठिन हो जाता है और मुद्रा-अवस्फीति की 
यह प्रश्ृत्ति निरन्‍्तर जारी रहती है। इससे कीमतो मे अत्यधिक कमी हो जाती है तथा समूचे समाज 
को हानि होती है । 

देखने मे तो मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-अवस्फीति दोनो ही बुरी है, किल्तु यदि दोनो मे से 
किसी एक को चुनना है तो फिर अवस्फीति की अपेक्षा स्फीति को ही वरीयता (छम्थ्प्थाण्ण) दी 
जानी चाहिए । इसका कारण यह है झरि अवस्फीति के परिणाम अधिक भयकर होते हैं। इससे 
उद्योग-धस्घे ठप्प हो जाते हैं, समुचे देश मे बेरोजगारी फैल जाती है, औद्योगिक शान्ति भग ही 
जाती है तथा समूचे समाज का नैतिक पतन होने लगता है। इसीलिए प्रो० केन्ज ने कहा है कि 
सरकार को किसी भी परिस्थिति मे अवस्फीति की नीति नहीं अपनानी चाहिए । 


मुद्रा-प्रत्यवस्फीति 
(एलीशएणा) 

मुद्रा-स्फीति तथा मुद्दा-प्रत्यवस्फीति एक बुरे सरे से मिलते-जुलते हैं। प्रो० कोल (८००) 
के अनुसार, “जब मम्दी के दुष्परिणासों को दूर करने के लिए जानदृभकर मुद्रा का विस्तार किया 
जाता है; तब उसे मुद्दा-प्रत्यवस्फीत कहते हैं ।”” दूसरे शब्दों मे, मुद्रा-प्रत्यवस्फीति एक प्रकार 
से नियन्त्रित कर (००४:णा०त ॥790०४) होती है। जब कभी कान देता इतनी 
अधिक मात्रा में हो जाती है कि वस्तुओ की कीमतें बहुत नोचे गिर जाती हैं, तब देश की अर्थे- 
व्यवस्था को गम्भीर परिणागों से बचाने के लिए गररकार मुद्रा-प्रत्यवस्फीति का आश्रय लेती है, 
अर्थात्‌ सरकार कीमतो को फिर से ऊपर उठाने के लिए मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गेमन करने 
लगती है। इससे कोमत-स्तर को पुन सामान्य स्तर पर वापस लाया जा सकता है। 

मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-प्रत्यवस्फीति में अन्तर 
(एरीक्षता०8 छ९एछशा प्ररीधाणा 0 रटवव0०॥) 

जैसा ऊपर कहा गया हे, मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा-प्रत्यवस्फीति एक-दूसरे से बढुत मिलले- 
जुलते है। दोनो के अन्तगंत देश मे मुद्रा की पूर्ति को बढाया जाता है और दोनो के ही परिणाम- 
स्व॒छ्प कीमतो मे वृद्धि होती है । लेक्रिन फिर भी दोनो मे कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तर है 

() मुद्रा-रफीति ऐच्छिक होने के साथ-साथ प्राकृतिक कारणों से भी उत्पन्न होती है, 
परस्तु मुद्रा-प्रत्यवस्फीति राबैब ऐच्छिक होती है अर्थात्‌ मुद्रा-प्रत्यवस्फीत की गीति एक पूर्व 
योजना के अनुसार अपनाबी जाती है। मुद्रा-स्फीति भी योजना के अनुसार अपनायी जा सकती 
है, परन्तु यह कभी-कभी प्राकृतिक कारणों से भी उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ, यदि दैवी 
विधत्तियों के कारण देश मे कृषि-उत्पादद की माश गिर जाती है तो इससे मुद्रा-स्फीत की दशा 
उतन्न हो सकती है, परन्तु मुद्रा-प्रत्यवस्फीति मे ऐशा नही होता । यह तो एक निश्चित नीति वे 
रूप में सरकार हारा अपनायी जातो है । 

(2) मुद्रा-स्‍्फीति व्यापार-चक्र के तेजीकाल में होती है, जबकि मुद्रा-प्रत्यवस्फीति व्यापार 
चक्र के उद्घारकाल (7९००४थ५ अब्टु०) मे होती है। इसका अभिश्नाय यह है कि मुद्रा-प्रत्यवस्फीति 
पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व उत्पन्न होती है, जबकि मुद्रा स्फीति पूर्ण रोजगार के बिन्दु के उप- 
रान्त दृष्टिगोनर होती है । 


(3) मुद्रा-स्फीति के अन्तर्गत वस्तुओ की कीमर्ते बहुत तेजी से बढती है, जबकि मुंद्रा- 
प्रद्श्वस्फीति के अस्तर्गेत कीमतें धीरे-धीरे ऊपर उठती है + ह 


५ (4) मुद्रा-स्फीति पर यदि उचित नियन्त्रण न रखा जाय तो यह देश की जथे-व्यवस्था 
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60 | मुद्रा एवं बैकिंग 
को चोपट कर देती है जबबि मुद्रा प्रत्यवस्फीति देश की अस्त व्यस्त अथ व्यवस्था में सुधार 


करती है । 

मुद्रा अपस्फीति 

(एिप्राग्रीक्षाणा) 

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से मुद्रा-अपस्फीति शब्द का अधिक प्रचवत होने लगा है है! जिस 

प्रकार मुद्रा-अवस्फोतति के सुधार फो मुद्रा प्रत्यवस्फीति कहते हैं उसो प्रकार मुद्रा-स्फोति के चार 
को घुद्रा-अपस्फोति कहते है। जब किसी देश मे मुद्रा स्फीति अत्यधिक मात्रा मे हो जाती है और 
फीमत बहुत ऊची हो जाती हैं तब इस प्रकार वी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार मुद्रा 
अपस्फीति की नीति झा आध्य लेती ह । दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी देशो मं 8 
मुद्रा-सफीति के कारण कीमतें बहुत बढ गयी थी । अत उनको नीचे लाने 90: विभिन्न सरका 
ने मुद्रा-अपस्फीति की नीति को अपनाया था। इस प्रकार जब सुद्रा स्फीत उप्र रूप रा के 
लेतो है और कोमतो मे अत्यधिक वृद्धि होने लगतो है तब उस नोति को, जिससे कीमत 
अत्यधिक वृद्धि फो कम करके सामाय स्तर पर लाया जाता है मुद्रा-्अपस्फोति कहते हैं । 


मुद्रा-अवस्फीति तथा मुद्रा-अपस्फोति से अन्तर 
(0#लि९३०९४ - छत्चफशा एऐचीमाणा भाव एक्रणीब0णा) सा 

देखने मे मुद्रा-अवस्फीति तथा मुद्रा-अपस्फीति मं समानता पायी जाती है। दोनों वे ही 
अतगत मुद्रा की मात्रा भक्‍्मी का जाती है और दानो के ही कारण कौमता मे कमी हो जात॑ 
है। परतु इस समानता के होते हुए भी दोनो मे कई महत्त्वपूण अतर हैं 

() मुद्रा अवस्फाति ऐच्छिक भी होती है तथा प्राइ्ृतिक कारणों से भी उत्पन हो सकती 
है जबकि मुद्रा-अपस्फीति स्देव ऐच्छिक होती है प्राकतिक कारणों स नही अर्थात मुद्रा अवस्पाति 
प्राकृतिक कारणों से भी उत्तत हो सकती है। यदि किसी वष देश मे अत्यथरिक हृषि उत्पादन 
के कारण कीमतें गिर जाती हैं तो देश मे अवस्फीति की दशा उत्पन हो जाती है परतु यह 
अवस्फीति प्राकृतिक कारणो से होनी है । मुद्रा-अवस्फीति एक निश्चित सरकारी नीति के कारण 
भा हो सकती है परतु मुद्रा-अपस्फीति सदैव निश्चित सरकारी नीति का ही परिणाम होती है। 
यह प्राकृतिक कारणो से उत्पन्न नही होती । 

(2) मुद्रा अपस्फीति के अतगव बामतों को सामाय स्तर तक घटाया जाता है जयकि 
मुद्रा-अवस्फीति के अन्तगत कीमतें सामान्य स्तर से भी नीचे गिर जाती हैं । 

(3) मुद्रा अपस्फीति की नीति उस समय अपनाई जाती है जबकि मुद्रा स्फीति उम्र रूप 
धारण कर लेता है भर्थात मुद्रा-अपस्फीति की नी।त भुदा स्फीति को नियत्रण में रखने के लिए 
अपनायी जाती है जबकि मुद्रा-अवस्फीति की नीति का उपयोग मृटा स्फीति स उत्पन्न होने बाली 
प्रिस्थितियो का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। 


(4) मुद्रा-अवस्फीति के अतगत उत्पादन के घट जाने से देश मे बेकारी फल जाती है 
परल्तु मुद्रा अपस्फीति मे इस प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नही होती । इसका कारण यह है 
४902 अपनाते समय सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि देश मे बेरोजगारी न फैलने 
पाये। 

मुद्रर के मुल्य मे परिवतन 
((एफ््ा8०5 ॥ एल एबाए८ एण १०१९४) 

मुद्रा के मूल्य परिवतन के सम्बंध मे प्राय तीन शब्दों का प्रयोग क्या जाता है-मत्य 
वृद्धि मूल्य हवस और अवमुल्यन । अब हम तीना के अर्थों का अलग-अलग अध्ययन करेंगे । 

मुद्रा को मूल्य वद्धि (890/६८क्षाणा ० (०१९५ )--जंब मुद्दा का आन्तरिक सुल्य बढ़ 
जाता है अर्थात मुद्रा को प्रत्येक इकाई पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुओं तथा सेवाओ को खरीदने 
में समय हो जातो है तब इसे मुद्रा को मूल्य-वद्धि कहते है। स्मरण रहे कि भुद्र। मूल्य में वृद्धि 
तभी होती है जब वस्तुओ तथा सेवाओ की कीमत गिर जाती हैं। इस प्रकार मुद्रा की मूल्य बृद्धि 


स्फीति, अवस्फीति, प्रत्यवर्फीति एवं अपस्फीति | 6] 


अवस्फोति तथा अपस्फीति काल में होती है। इसका कारण यह है कि इन दोनो के अन्तर्गत 
वस्तुओं तथा सेवाओ को कीमतें गिर जाती है । 
घुद्रा का मूल्य छास (069ए०णथाणा ० )(०४०४)--मुद्रा का गमूल्य-हास, मूल्य वृद्धि की 
विपरीत दशा है। जब मुद्रा का आन्तरिक सुल्य पिर जाता है और भुब्रा को भत्येक इकाई पहले 
की अपेक्ष्य वस्तुओं तथा सेवाओ को कम सात्रा भे खरीदने मे समर्थ होतो है, तब इसे मुद्रा का 
मूल्य“क्मस कहते हैं । स्मरण रहे कि मुद्रा का मूल्य-हारा उस समय होता है जब वस्दुओ तथा 
सेवाओं की कीमतें बढ जाती हैं । इस प्रकार मुद्रा के मूल्य का ह्ास स्फीति तथा प्रत्यवस्फीति- 
काल मे होता है। इसका कारण यह है कि इत दोनो के अन्चर्गत वस्छुओ तथा सेवाओ की कीमतें 
बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है। उदाहरणार्थ, भारत मे दीर्घकालीत स्फति के 
परिणामस्वरूप रुपय के मूल्य मे अत्यधिक ह्वास हुआ हैं। 
मुद्रा का अवगुल्यन (0293॥04005 ० )/०ा६१)--हुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय सुद्रा 
के बाह्य मूल्य को कमी से होता है । जब सरकार मुद्रा का बाहरी मुल्य कम कर देती है, तब इसे 
भुद्रा-अवमृल्यन कहते हैं । मुद्रा-अवघुल्यन का परिणाम यह होता है कि देश की एक मुद्दा इकाई के 
बदले मे कम विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगती है। परन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा के अवमूल्यन से मुद्दा 
के आन्तरिक मूल्य पर कोई विशेष प्रभाव नही पडता हे अर्थात मुद्रा का आतन्तरिक मूल्य पथास्थिर 
रहता है । इस प्रकार मुद्रा के अवमृल्यन वे बाद भी मुद्रा क्री एक इकाई के बदले में उतती ही 
बस्तुएँ तथा" सवाएँ उपठब्ध होती है जितनी कि अवमूल्यन से पहले होती थी। अत मुद्रा के 
अवमूल्यन का आन्तरिक तीमत-स्तर पर काई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पढ़ता । सितम्बर 949 में ग्रेट 
ब्रितेन ने अपन पौण्ड का मूल्य डालर के रूप मे कस कर दिया था। इस अवसमूल्यत के परिणाम- 
स्वरूप डालर म॑ पौण्ड का मुल्य 30 5 प्रतिशत कम हो गया था। पौण्ड के अवमूल्यन के दप 
बाद स्टथिंग क्षेत्र के अन्य देशो ने भी अपनी मुद्राओं का डालर के रूप में भूल्य कम कर 
था। भारत ने भी उसी समय अपने रुपये का मूल्य डालर के रूप मे 30 5 प्रतिशत कमर कर दिया 
था। इस प्रकार भारतीय रुपया जो पहले 30 अमरीकी सैण्टो ((०॥७६) के बराबर होता था, अब 
कैवल 2। सैष्टो के धरावर ही रह गया। भारतीय रुपये के अवमूल्यन के सम्बन्ध मं आगे चलकर 
विस्तार स वताया जायगा | 
मुद्रा-अवशुल्यन तथा मुद्रा-ह्रास में अन्तर 
(0रक्ष०००९ फ्ेशकलथा. फिटरकबाॉप्रबधणा शाव 706070००००) 
मुद्रा अवमूल्यन तथा मुद्रा-हास मे कोई विशेष अन्तर तो नही होता, परन्तु दोनों की काप 
विधियाँ अलग अलग होती हैं । मूल्य हवास के अन्तर्गत मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में कमी होती है 
परल्तु मुद्रा-अवसूल्यत के अन्तर्गत छुद्रा के बाह्य भुल्य से कम्तो को जाती है । स्मरण रहे कि मुद्रा 
के आतरिक मूल्य के कम होने से कुछ समय पश्चात उसका बाह्य मूल्य भी कम हो जाता है 
यद्यपि मुद्रा के ब्राह्य मूल्य मे कमी करना मूल्य ह्ास का उद्देश्य नहीं होता । इसी प्रकार मुद्रा 
अज्मूल्यन के कारण कुछ समय प्रश्काक् खुद्दा के आन्वरिक मूल्य म॑ भी कसी हो जाती है । इसका 
कारण यह होता है कि मुद्रा-अबमूल्यत के परिणामस्वरूप निर्या तो को प्रोत्साहन मिलता है और इसके 
फलस्वरूप देश म वस्तुभो की मात्रा कम हो जाती है और अन्तत कीमतो मे वृद्धि हो जाती है ) 
इसरो गुद्रा का आम्तरिक मूल्य भी कम हो जाता है । वास्तव मे भ्रत्येक परिस्थिति मे मुद्रा के 
आन्तरिक सथा बाह्य गूत्य एक साथ ही घटढते है, परन्तु मुद्रा क्लास तथा मुद्रा-अवमूल्यय अलग 
अल्लग रोमिगों से इस काय को सस्पन करते है । 
घुद्रा-अवमुल्यन के उद्देश्य 
(0ए०८७२८७ रण 9८रगेफ्थाणा) 
मुद्रा अवमूल्यन निम्नलिखिंत उद्देश्यो की पूर्ति के लिए किया जाता है 
() देश के प्रतिकूल अदायगो शेष में सुघार करना--वास्तव मे, मुद्रा-अवमूल्यन का यह्‌ 
प्रमुख उद्देश्य है कि जब किसी दश के विदेशी व्यापार में घाटा होता है, अर्थात्‌ जब देश का अदायगी 
शेष (७७॥9708 एस 7997०0७) प्रतिकूल हो जाता है, तब सरकार को विवश होकर मुद्रा-अवमुल्यन 
का चाश्षेय लेता पड़त्ता है। इसका कारण यह है कि मुद्रा-अवमूल्यन से निर्यातो को प्रोत्साहन 
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मिलता है और आयात कप हो जाते हैं। इस सरह-मुद्रा अवपुल्यन द्वारा अदायगी-शेष की प्रति- 
कूलता को दूर अथवा कम किया जा सकता है । 

(2) देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान फरना -“कभी-कभी देशी 
उद्योगो को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए भी मुद्रा-अवमुल्यन का आश्रय लिया जाता है। 
इसका कारण यह है कि मुद्रा-अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशों से आयात किया गया माल 
देश में महँगा हो जाता है | इससे घरेलू उद्योगो को संरक्षण (70८९८४०४) मिल जाता है और 
वे विदेशी प्रतियोगिता वे भय से मुक्त होकर विकसित होने लगते हैं । 

(3) विदेशों से पूंजोगत माल प्राप्त करते के लिए--जब किसी देश को पूंजीगत माल का 
निरल्तर आयात करना पडता है तब बह मुद्रा-अवमूल्यन का आश्रय लेता है ताकि इससे देश के 
निर्यात प्रोत्माहित हो और वह देश अधिक मात्रा मे विदेशी मुद्रा कमा सके और इस प्रकार विदेशी 
सिक्‍को मे आयातित माल का भुगतान कर सके । 


(4) घुद्रा के अतिघुल्यन की त्रूटि से सुधार करने के लिए--कभी-क्भी कोई देश किसी 
कारणवश अपनी थुद्रा को उचित से अधिक बाह्म मूल्य दे देता है, परन्तु आगे चलकर यहू अनुभव 
किया जाता है कि मुद्रा के अतिमूल्यन से देश के आयातो मे वृद्धि तथा निर्यातों में कमी होने लगी 
है और देश का अदायगी-शेष प्रतिकूल हो गया है। तब इस त्रुटि का सुधार करने के लिए मुद्रा- 
अवमृल्यन का आश्रय लिया जाता है और इसकी सहायता से अदायगी-शेष को अनुकूल बनाने का 


प्रयत्न किया जाता है । 
उचित मौद्रिक नोति 
(००फुलत धणाधधज एव 

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, मुद्रा के भूल्य मे अधिक परिव्तनों के कारण देश के उद्योगों 
तथा व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अत देश की आशिक प्रगति क॑ लिए यह्‌ आवश्यक 
हो जाता है कि भुद्रा के ह पर उचित नियन्त्रण रखा जाय ताकि इसमे अत्यधिक परिवर्तंत ते 
हो सकें । ऐसा करने के लिए प्रत्येक देश को एक उचित मौद्रिक नीति अपनानी प्ठती है । किसी 
भी देश की मौद्रिक नीति के तीन मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं 

() कोमत-स्तर मे स्थिरता (8(40॥॥/ ० 06 ए॥०० [८४८)) आजकल अधिकाश 
अर्थशास्त्रियो हर मत है कि मौद्धिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश के कीमत स्तर में स्थिरता 
बनाये रखना होता चाहिए, अर्थात्‌ इसका उद्देश्य देश के आन्तरिक सन्तुलन (रक्षा 
€१०॥॥०श०॥) को बनाये रखना होता चाहिए । इसका कारण यह है कि कीमत स्तर की अस्थिरता 
के परिणामस्वरूप देश के आथिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अतएव देश के आधिक 
विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कीमत स्तर मे स्थिरता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक हो 
जाता है। परन्तु कीपत-स्तर मे स्थिरता बनाये रखने की नीति वे विश््ध आलोचको द्वारा निम्त 
लिखित वारतें कही जाती है 

(क) किन फीमतो मे स्थिरता लायी जाय ? कीमत-स्थिरता की नीति के विरुद्ध यह 
आपत्ति की जाती है कि यह नीति स्पष्ट रूप से यह नही बताती कि कौन सी कीमतो में स्थिरता 
लायी जाय | क्‍या थोक-कीमतो (%४३०८४७४० 97706) मे स्थिरता स्थापित की जाय अथवा 
फुटकर-कीमतो (7९४७0॥| 9006७) में ? क्‍या उपभोग्य-वस्तुओ की कीमतों में स्थिरता लायी जाय 
था उत्पादक-वस्तुआ की कीमतो मे ? इसके अलावा, एक अन्य कठिनाई यह भी है कि जब॒ तक 
कीमतो में सपेक्षिक स्थिता न हो तब तक सामान्य कीमत-स्तर मे स्थिरता स्थापित करना 
अर्थहीन होता है। अब प्रश्त यह उत्पन्न होता है कि क्या कीमतों मे सापेक्षिक स्थिरता स्थापित 
की जाय है अत इन कठिनाइयों को ध्यान मे रखते हुए आलोचको के अनुसार सौद्धिक नीति का 
उद्देश्य कीमत स्थिरता नही होना चाहिए। 

(जल) फोमतों से परिवर्तत आथिक जीवन के परिव्तनों का परिणाम होते हैं---अलोचको 
के अनुसार जब किसी देश मे उत्पादन तथा अन्य आ्िक परिस्थितियाँ अस्त-व्यस्त हो जाती हैं 
तब इनके फलस्वरूप ही कीमत-स्तर में परिवर्तन होते हैं । दूसरे शब्दों में, आधिक जीवन की 
अस्त-व्यस्तता के कारण ही कीमतो मे परिवर्तन होते हैं, अर्थात्‌ आर्थिक जीवन की अस्त-व्यस्तता 
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कीमतो में परिवर्तन का कारण होती है। चूंकि कौमतो मे होने वाले परिवर्तन देश के आधिक 
हे मु परिक्‍तेनो का ही परिणाम होते है, इसलिए कौमतो मे स्थिरता स्थापित करने की 
मौद्रिक से कोई विशेष लाभ नहों हो सकता । 

(ग) कौमत-स्तर मे स्थिरता स्थापित करना कठिन है--कीमत-रतर में स्थिरता स्थांपित 
करने के लिए एक ओर तो मुद्रा की पूर्ति को यथास्थिर रखना चाहिए और द्रेंगरी और वस्तुओं 
तथा सेवाओ की मात्रा मे परिवर्तत नहीं होना चाहिए। अब ये दोनो बातें ही कठिन है, लगभग 
असम्भव है । यदि मुद्रा की पूर्ति को यथास्थिर रख भी लिया जाय तो चस्तुओ और रोवाओ की 
मात्रा को यथास्थिर रखना असम्भव है । अतएव कीमत-स्तर मे पूर्ण स्थिरता स्थापित करने का 
प्रघन ही उत्पन्न नहीं होता । है 

(घ) कोमत-स्तर से स्थिरता सदेव बाउनोय महीं होती--प्रो० केन्ज के अनुसार, “पूर्ण 
रोजगार के बिन्दु से पूर्व तो कीमत-स्तर में स्थिरता होतो ही नहीं चाहिए १” इसका कारण यह्‌ 
है कि यदि पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्द कौमत-स्तर मे स्थिरता स्थापित हो जाती है तो इससे 
धूणे रोजगार की स्थिति को प्राप्त नही किया जा सकता। परू्ं रोजगार की दशा को भाप्त बरने 
के लिए यह आवश्यक है कि देश में थोडी-सी कीमत-दृद्धि होती रहे। इससे उत्पादन के साधनों 
को पूर्ण रोजगार प्राप्त करने मे सहायता पम्िलती है। अत पूर्ण रोज़गार के बिन्दु से पूर्व कीमत- 
स्तर में स्थिरता देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए वाछनीय नही होतो । 


(2) विनिमय स्थिरोकरण (फ्केशाए० 5प्वणाघ७धणा)--कुछ अय्रेशास्थ्रियो के मता- 
नुस्तार, मौद्धिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश के बाह्य सन्तुलन (दक्ष ०प्रणाणाए्गा) को बनाये 
रखना होना चाहिए अर्थात्‌ इसका मुख्य उद्देश्य देश की विनिमय-दर मे स्थिरता स्थापित करना 
होना चाहिए। विनिमय दर को जो शक्तियाँ “स्थिर बनाती है, उन्हे दूर किया जाता 'भाहिए। 
सरकार को इस बात का भ्रयास करना चाहिए कि देश की विनिमय-दर मे होने वाले स्नाधारण 
परिवतंनो फो आन्‍्तरिक कीमत-स्तर के साथ समायोजित (&0)050) कर दिया जाय । लेकिन विधि- 
सय दर में भारी उच्चावचन (]0८0४0०5) ने होने दिये जाग्ें। विनिमय-दर मे होने वाली 
उयल पुथल से फई प्रकार की क्टिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है । प्रथम, विदेशी विनिमय बाजार में 
सटे की प्रशृत्ति आरम्भ हो जातो है ओर घ्ससे देश की साठ को घकका पहुचता है ! इसरे, 
वितिमय-दर में भारी उथल-पुथल से विदेशी पूंजीपतियो का विश्वास उठ जाता है और वे देश में 
लगी अपनी पूंजी को स्वदेश वापस ले जाना आरम्भ कर देते है अथवा उत देशो मे लगाते है जहाँ 
विनिमय-दर स्थिर होती है। तोसरे देश फ्री विनिमय-दर मे होते घखाले साधारण परिवर्तनों का 
भी भआस्तरिक कीमत स्तर पर बुरा प्रभाव पडता है । 


अत उपयुक्त बातो को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाता है कि देश की मोद्रिक रीति 

का मुख्य उद्देश्य विनिमय-दर की स्थिरता को तनाये रखना होना चाहिए । यह मीति विशेषत्रर 
उन देशो के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है जो प्रत्यक्षत विदेशी व्यापार पर निर्भर रहते है, 
अथवा जिनकी अर्थ-व्यवस्था मे विदेशी व्यापार महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं। यह नीति उन 
देशो के लिए भी लाभप्रद है जो आधिक विकास ने लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर करते हैं । इसवे' 
अतिरिक्त, विनिमय-दर की स्थिरता से अन्तरराष्ट्रीय सोद्िक सहयोग वढता है और अन्तरराष्ट्रीय 
व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता हे । 

यद्यपि विनिमय-स्थिरीकरण (८मणेाह८ #व४॥5०॥०) कय उद्देश्य सराहनीय है और 
स्वर्णमान के अन्तर्गत इसे अपनाया भी गया था, लेकिन इन सीति मे एक गम्भीर ऋूटि मी पायी 
जाती है। दसके अन्तर्गत, आन्तरिक कीमत-स्तर मे सदैय अस्थिरता बती रहती है । यहाँ पर यह 
7823 आवश्यकता नही कि आन्तरिक कौशत-स्तर की अरिथिरता के क्तिने गम्भीर परिणाम 

॥ 

(3) आय-स्थिरीकरण [700०ए०८ 35ण50णा)--कुछ  अयेशास्त्रियो (जिनमे 
प्रो० आर० जी० हाट प्रमुख हैं) ने सुआव दिया है कि मोद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आय स्थिस्ता 
(४०००४ &0७0॥॥9) होना चाहिए ॥ इन अयंशास्त्रियो का विश्वास है कि व्यापार-चक्र विशुद्धत 
मोद्रिक कारणों मे होता है। द्की ब्याप्सर-चक्र के कारण ही लोगों की आय से परिवर्तन होते 
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रहते हैं। यदि व्यापार-चक्र की क्रियाशीलता को काबू मे रखा जाय तो आय मे स्थिश्ता स्थापित 
की जा सकती है। उनके मतानुसार व्यापार-चक्र की जियाशीलता को नियन्वित करने के लिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि साख की गात्रा को नियमित (7०8०)2«) किया जाय । उनका कहना 
है कि देश को साख के अरति-प्रसार (०४का-४५७०॥50०7) से तो प्रत्येक दशा मे बचना चाहिए। 
इसी प्रकार थदि देश मे अवस्फीतिक प्रवृत्तिया पायी जाती हैं तो बैंकिंग प्रणाली को साथ-विस्तार 
की मीति अपनानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि लोगो द्वारा मुद्रा-सप्रह (7/0४०9-॥087078) कर 
लिया जाता है और उसके फलस्वरूप आय एवं रोजगार के स्तर पर प्रतिकूल भ्रभाव पडता हैं तो 
ऐसी परिस्थिति मे बेंको को साख-विस्तार कर आय एव रोडगार के पुराने स्तर को बनाये रखना 
अआाहिए । दूसरे शब्दो मे, साख-विस्तार एबं साख सकुचन के माध्यप् से बेकिंग प्रणाली को आय- 
स्तर में स्थिरता बनाये रखनी चाहिए । 

किन्तु मौद्िक नीति के इस उद्देश्य की दो आघारो पर आलोचना की गयी है । प्रथम, 
पदि आय के वर्तमान स्तर, को छ्िथिर बना दिया जाय तो इससे रोजगार का वतंमान स्तर स्वत 
ही (स्थिर हो जायगा । लेकिन रोजगार का वर्तमान सदर सन्‍्तोषजनक नहीं है क्योकि इसमे बहुत-सी 
बेरोजगारी भी निहित है और उसका स्थिरीकरण करना उचित न होगा। दूपरे, आय के वर्तमान 
स्तर का स्थिरीकरण उचित नीति नहीं है क्योकि राष्ट्रीय आय का वर्तमान वितरण अन्यायपूर्ण 


है, अर्थात्‌ विभिश्न वर्गों में इसका बँटावरा न्याय पर आधारित नही है। यदि इसे स्थिर बना दिया 
जाय तो गरीबो के प्रति घोर अन्याय होगा । 


(4) तटस्व-घुद्रा को नोति (ए००५ रण पक्मध्णाए ण ३3(०००)--तदस्थ मुद्रा 
की नीति का सुझाव सर्वप्रथम प्रो० विकस्टीड (५४/०७७६९०) ने प्रस्तुत किया था। प्रो" हायक 
(पस/9०0) ने इसका समर्थन किया हे। उनके अनुसार, मुद्रा की मात्रा मे परिवततनों के परिणाम- 
स्वरूप ही देशों के आर्थिक जीवन में अस्थिरता उत्पन्न होती है, इसलिए यदि देशो मे आधिक स्थिरता 
को बनाये रखना है तो मुद्रा की मात्रा मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ 
मुद्रा को बिलकुल तटस्थ (7५४9) कर देना चाहिए । इसी कारण प्रो० हाथक के मतानुसार, बेको 
को मुद्रा तथा सा की मजा को अथास्थिर रखना चाहिए ( यदि देश का उत्पादन बढ जाता है तो 
मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहने के कारण कीमत-स्तर मे /#दश्य ही गिरावट होगी। मुद्रा की मात्र 
में केवल उसी समय वृद्धि कौ जानी चाहिए जब जनता द्वारा मुद्रा-सग्रह (700९४ ॥0क४0॥78) के 
कारण प्रचलन मे मुद्रा की मात्रा कम हो 058 था किसी कारणवश मुद्रा के सचलन-बेग में कमी 
हो जाती है | तटर्थ मुद्रा के विरोध में निम्नलिखित तक प्रस्तुत किये जाते है ४ 

(क) व्यावहारिक जीवन मे मुद्रा की भात्रा को यथास्थिर बवाये रखना अत्यन्त कठित होता 
है । इसका कारण यह है कि अयंशास्त्रियों के पास इस समय वोई ऐसा साधन नही है जिससे दे 
लोगो द्वारा किये गये मुद्रा-सग्रह का सही-सही अनुमान लगा सके ओर न ही उनके पास कोई ऐसी 
विधि है जिससे वे मुद्रा के सचलत-वेग के बारे मे सही-सही जानकारी प्राप्त कर सकें | अत एव, 
जैसा कहा गय। है, मुद्र की सात को यथास्थिर बनाये रखना असम्भव है । 

(ख) आलोचको का कहना है कि देश में निवेशी (॥7४650॥0॥0) को प्रोत्साहित करने के 
लिए कोमत-स्तर मे साधारण वृद्धि अनिवार्य होती हे | अत तदस्थ मुद्रा की दीति उपयुक्त नहीं है । 

(ग) प्रो हेन्सन (स्रशाब्था) के अनुसार, एकाधिकार तथा औद्योगिक संघों के वर्तमाव 
युग में तटस्थ मुद्रा की नीति व्यावहारिक नहीं हो सकती । इसका कारण यह है कि एकाधिकारी 
लोग अपने सभी साधतो का प्रयोग करते हुए कीमत-स्तर मे किसी प्रकार की कभी नहीं होने देते । 

(घ) कुछ अथंशास्त्रियों का यह मत है कि यदि देश भे मुद्रा की मात्रा को यथास्थिर रखा 
जाता है तो इससे तटस्थ मुद्रा की मीति का उद्देश्य पूरा नही होता । 

(5) उत्पादन के साधनों के अधिकतम उपयोग की नोति (70॥6 णी हणी हा।ए ०० 
गाधां 0 ए7000८४४८. रि८४००८०६5)--श्रो० केन्‍्ज के अनुसार, मौद्विक-तीति का उद्देश्य देश 
मे उल्मादन के साधनों का अधिकतम उपयोग करना होता है। कीमत-स्तर मे स्थिरता स्थापिंद 
करने अथवा तटस्थ मुद्रा की नीति अपनाने से उत्पादद के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान 
नही किया जा सकता | प्रो० केन्ड के मतामुस्तार, इन नीतियो से देश मे मन्दी का जन्म होता हैः 


स्फीति, अवस्फीति, अत्यवस्फीति एवं अपस्फीति | 68 


इसलिए उन्होने इस बात पर जोर दिया है कि मोद्विक नीति का उद्देश्य उत्पादन के साधनों को 
पूर्ण रोजगार प्रदान करना है। प्रो० हम (स्र»0) भी इसी विचार के समर्थक है। अब उत्पादन 
के साधनों को पूर्ण रोजगार देने के लिए क्सि प्रकार की नीति उपयुक्त हो सकती है। प्रो” केन्‍ज 
के अनुसार, यदि हमे उत्पादन वे सभी साधनों को पूर्ण रीजमार प्रदान करना है तो उसके लिए 
हमे सस्ती मुद्रा-नीति (०॥९४७ ए॥706/ 00॥29) को अपनाना पड़ेगा ॥ इस नीति के अन्तर्गत पूर्ण 
रोजगार के बिन्दु से पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके कीमतो को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया 
जाना चाटिए, अर्थात्‌ पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व कीमत-स्तर में साधारण वृद्धि होती रहनी 
चाहिए। परन्तु प्रूर्ण रोजगार के बिन्दु के उपरान्त मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि नहीं की जानी चाहिए, 
बयोकि यदि ऐसा किया जाता है तो इससे अत्यधिक स्फ़ीति की दशा उत्पन्न हो जायगी | अधिकाश 
वर्तमान अर्थशास्ती प्रो० केन्‍्ज के इस विचार से सहमत है | 
(6) आर्थिक विकास (5००००॥८ 07090)--हाल ही के वर्षों में कुछ अर्थशास्वियो 
ने सुझाव दिया है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्दं श्य देश के आाधिक विकास को तीक्र करना होना 
चाहिए । दूसरे शब्दों मे, भौद्विक तीति आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे सहायक होवी चाहिए । 
आशिक विकास से अभिप्राय वास्तविक उत्पादन (7९8] 070006007) की वृद्धि से है, अर्थात्‌ 
आधिक विकास के अन्तगेत वस्तुओं एवं सेवाओ को मात्रा एवं गुणों (१0७॥0७) में सुधार होना 
चाहिए ताकि जमसाधारण का जीवन स्तर ऊँना उठ सके। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि 
आशथिक विकास की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनायी जाये | इसके लिए 
एक ऐशी गौद्रिक नीति अपनायो जाये जिरामे दो विशेषताएँ हो। प्रथम, इसमे लचोलापन 
(#0४00॥9) होना चाहिए ओर इराके अन्तर्गत मुद्रा को पति को इस ढंग रो नियगित एवं 
नियन्तित क्या जाना चाहिए कि देश के सभी साधनों को पूर्णत उत्पादग-कार्य मे लगाया जा 
सवे और उसके साथ ही साथ आन्तरिक फोमत-स्तर में भी स्थिरता बनाये रखी जा सके दूसरे, 
सौद्रिक नीति को इस तरह क्रियान्वित किया जाय कि इससे पूंजी-निर्माण (८बग्ाऑर्नणा04॥०) 
भी क्रिया को प्रोत्साहन मिल सके । 


; स्मरण रहे कि आधिक विकास के लिए कीमत स्थिरता (700 #क0॥॥9) तथा विनिमय 
स्थिरता (८०॥०४७४० &(49॥॥५) दोनो का ही होना आवश्यक हे । न्‍ 


अद्ध॑-निक्सित देश म॑ मौद्विक नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि घरेलू बचतें भी 
निरत्साहित न हा और विदशो पूँजी के आयात मे भी कोई वाधा न पड़े। दूसरे शब्दों मे, मौद्रिक 
नीति का उद्दश्मं आथिक विकास की ग्रति को निरन्तर तीज करना होना चाहिए। 

ऊपर हमने भौद्विक नीति के विभिन्न उद्देश्यों की चर्चा को हे । इन राभी उद्देश्यों को एक 
राथ अपनाना राग्भव नहो क्योकि उनके बीच सघर्ष भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, पूर्ण 
रोजगार के उद्देश्य एब भौद्विक नीति के अन्य उद्देश्यों भे निश्चय ही सघर्ष है। उपर्युक्त घातो 
को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि एक विकसित देश के लिए मौद्रिक नीति 
का सर्वोत्तम उद्देश्य पूर्ण रोजगार की स्थिति वो प्राप्त करना है जबकि एक अद्ध -विकसित देश 
के लिए नीति का मुख्य उद्देश्य आथिक विकास की गति को तीज करना होना चाहिए। 

भारत में मुद्रा-स्फीति 
(गरीभाणा का [009) 

भारत मे भुद्रा-स्फीति दूसरे विश्व युद्ध वे दौरान आरम्भ हुई थी। सभी वरतुओ तथा 
मेवाओ की कीमतें दढ़ गयी और साधारण जनता को कापी कठिनाई का सामता करना पडा था। 
जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो लोगो को यह आशा हुई कि शीघ्र हो मुद्रा-स्फीति की दशा 
समाप्त हो जायगी ओर कीमतें प्रुव अपने युद्ध-पूर्व स्तर पर आ जायेंगी, परन्तु दुर्भाग्यवश लोगो 
की यह आशा पूर्ण न हो सस्ती । सन्‌ 947 मे देश का विभाजन हुआ और इसके साथ ही साथ 
अनेक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हुई ।_ उद्महरणार्थ, शरणाथियो की समस्या | इसके अतिरिक्त, 
कोरिया मे युद्ध छिड गया जिससे बोमतें और भी ऊपर चढ गयी । सन्‌ 952 में भारत मे पचवर्षीय 
योजनाओ का श्रीमणेश हुआ । इन सभी कारणो से मुद्रा स्फीति कम-होने कैं बजाय और अधिक 
बढ़ गयी । सन्‌ 7962 मे चीनियो ने भारत पर आक़मण किया जिसके फलस्वरूप सुरक्षा पर 
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व्यय कई गुना बढा दिया गया था। इससे मुद्रा-स्फीति को और अधिक बल मिला | इस समय 
भारत मे मुद्रा-स्फीति ने भयकर रूप घारण कर रखा है। यद्यपि भारत मे मुद्रा-स्फीति अभी 
अपनी तीसरी स्थिति से प्रविष्ट नहीं हुई है फिर भी देश की वर्तमान आध्िक अवथा अत्यन्त 
चिन्ततीय है । यदि सरकार ने समय रहते इसे नियन्त्रित न क्या तो कुछ समय पश्चात मुद्रा- 
स्फीति से अत्यन्त गम्भीर परिणाम उत्पन्न होगे । 

भारत मे मुद्रा-स्फीति की समस्या का हम दो शीर्षको के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं: 

(१) युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति ('/छ-ध्राणा८ उणीक/07) जैसा ऊपर कहा गया है; दूसरे 
विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने के साथ ही भारत मे मुद्रा-स्फीति शुरू हो गयी थी। परन्तु युद्ध के 
प्रारम्भिक काल में कीमतो मे अधिक वृद्धि नही हुई। जैसे-जैसे समय बीतता गया कीमतों मे 
अधिकाधिक वृद्धि होने लगी । आरम्भ मे, सरकार ने मुद्रा-स्फीति की ग्म्भीरता को स्दीकार नहीं 
किया । परन्तु आगे चलकर जब भारतीय मुद्रा-शास्त्रियो ने स्थिति की गम्भीरता की ओर सरकार का 
ध्यान आकपधित किया तब सरकार ने विवश होकर स्फीति के अस्तित्व को स्वीकार कर ही लिया। 
य्रुद्धकालीव मुद्रा-स्फीति का मुप्य कारण बडे पैमाने पर देश मे कागजी मुद्रा का विस्तार ही था। 
इतने बड़े पैमाने पर कागजी सुद्र/ की निकासी से कोमत-स्तर मे वृद्धि का होना अनिवाय ही था। 
अत देश का कीमत स्तर युद्धकाल के दौरान काफ़ी ऊपर चढ गया था । 
किक री यृद्धकालीन मुद्रा-स्कौति के कारण- युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति के प्रमुख कारण निम्त- 

तत 

(।) भारत के सुरक्षा-व्यप से भारी वद्धि-- जैसा विदित है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 
भारत सरकार के रक्षा-व्यय मे अत्यधिक वृद्धि हुई थी। जहाँ सन्‌ 939-40 में सरकार का 
रक्षा व्यय 49 54 करोड रुपये था, वहाँ सत्‌ 944-45 मे यह बढकर 458*32 करोड उपये हो 


गया था। परिषामत इस बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार को कागजी मुद्रा 
का निर्गंमन करता पडा । 


(2) भारत सरकार द्वारा मित्र-देशो के लिए साल का खरीदता--युद्ध प्रारम्भ होने पर 
ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के साथ एक वित्तीय समझौता किया जिसके अन्तर्गत भारत 
सरकार ने ब्रिटेन तथा अन्य पित्र देशो के लिए भारत भे माल खरीदना स्वीकार कर लिपां। इस 
समझौते के अनुसार इस माल की कीमत भारत सरकार को रुपयो मे चुकानी पडती थी और इसके 
बदले ब्रिटिश सरकार भारत सरकार को स्टलिग के रूप मे भुगतान करती थी, परन्तु इस माल है 
बदल भारत सरकार को स्टलिंग के रूप मे भुगतान दुरन्त नही किया जाता था, बल्कि इस माल का 
स्टलिंग मूल्य भारत के खाते मे जमा कर दिया जाता था । इसे पौण्ड पावना (#॥08 7ंथ- 
९८५) कहा जाता था और इसी पौण्ड पावने के आधार पर भारत सरकार कागजी-ुद्रा का 
निर्गेमन करती थी। सन्‌ 939 40 से सव्‌ 7945-46 तक भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकाए 
को लगभग ,740 करोड रुपये का माल सप्लाई किया था| इस प्रकार एक ओर तो इतनी 
भारी मात्रा मे माल बाहर भेजे जाने पर देश मे उत्पादन की मात्रा कम हो गयी लेकिन दूसरी 
ओर कागजी-मुद्रा के अत्यधिक निर्गमन से प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ गयी थी। इस प्रकार 
कीमतो का बढ़ना अनिवायं हो गया था । कल हर 

(3) मुद्रा को सात्रा मे वृद्धि--युद्धधाल मे भारतीय मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक दूँ 
हुई परन्तु बस्तुओ तथा सेवाओ की मात्रा मे इसी अनुपात में वृद्धि न हो सकी। परिणामत 
कीमतो में भारी वृद्धि हुईं। जबकि सितम्बर 939 में भारत से कागजी-मुद्रा की मात्रा !27 
करोड रुण्ये यी तव सन्‌ 944-45 मे कागजी मुद्रा की मात्रा | 084 करोड रुपये हो गयी थी। 
इसी प्रकार इस अवेधि मे साख मुद्रा भी 26 करोड रुपये से वढकर 444 करोड स्पये हो गयी 
घी ॥ अत मुद्रा की मात्रा मे अत्यधिक वृद्धि के कारण स्फीति की दशा उत्तन्न हो गई थी। 

(4) कोष-विपत्रों के आधार पर काणजी मुद्रा का निर्ममन--श्रुद्धवाल में भारत सरकार 
मे न केवल पौण्ड पावने (इएथाप्मड़ ७90००) के विरुद्ध, वल्कि कोप विपत्रों (४६४४०७ छा!) 
के आधार पर भी कागजी-मुद्दा का निर्गमन किया था । प्रो» सौ० एन? वकील ने सरकार कीइस 
क्रिया को नग्न मुद्रा स्फीति (73८० ॥709007) कहकर सम्बोधित किया था। 
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(5) साम्राज्य डालर कोष (छाणज़ा० ए०ाशः ?००)--सुद्धगाल में साम्राज्य डालर 
कोप ते भी स्फीति को बढाने मे योग दिया था। इस कोष के अन्तर्गत युद्धकाल् मे अमरीका ने जो 
माल भारत से खरीदा, उसका भुगतान ब्रिटिश सरकार को डालरो के रूप मे किया था। ब्रिटिश 
सरकार ने भारत सरकार को डालर देने के बजाय उसी मूल्य के देखबर भारत के खाते में स्टलिंग 
जमा कर दिया, अर्थाव्‌ ब्रिटिश सरकार में भुगतान डालरो मे न करके, स्टलिंग के रूप मे किया 
और यह स्टलिंग भी नकदी के रूप मे न देकर भारत के खाते में जगा कर दिया। इस प्रकार 
आरत के पौण्ड पावने भे वृद्धि होती चली गयी। भारत सरकार ने इसी पोण्ड पावने (8श॥8 
0७७॥०८७) के आधार पर कागजी मुद्रा का निर्गमन करके भारतीय विक्रेताओ को उनके माल का 
भुगतान किया । इससे देश मे सुद्रा-स्फीति को और अधिवः बल मिला । 

(6) उत्पादन-प्रणालो मै लोच का अभाव-झयद्यपि दूसरे विश्व-युद्ध के दौराव भाग्त मे 
भुद्रा को मात्रा में भारी वृद्धि हुई, तथापि देश के उत्पादन मे उसी अनुपात मे वृद्धि न हो सकी । 
इसका कारण भारत की उत्पादन प्रणाली में लोच का मितान्त अभाव था। इसी 4रण,उत्पादन 
की भात्रा को उसी अनुपात मे नही बढाया जा सका जिसमे मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि हुई घी । | 

(7) निर्षातो में बृद्धि--जैसा ऊपर कहा गया है, ग्रुढधकाल में भारत सरकार ने बड़े पैमाने 
पर ब्रिटिश तथा अन्य मित्र देशो को माल निर्यात किया था । इससे देश मे वस्तुओ की दु्नभता बढ 
गयी और मुद्रा स्फीति ने अत्यन्त गम्भीर रूप घारण कर लिया । 

(8) आयातों मे कमो--युद्धकाल मे भारत के आयातो में भारी कमी हुई थी | इसका मुख्य 
कारण यह था कि बर्मा, मलाया, स्याम तथा हिन्दचीन पर जापातियो का कब्जा हो गया था, जिसके 
परिणामस्वरूप इन देशो से माल का आयात पूर्णत बन्द हो गया था। इससे देश में खाद्य पदार्थों 
की कमी हो गयी थी । स्मरण रहे कि युद्ध से पूर्व भारत बडे पैमाने पर वर्मा से चावल आयात क्या 
करता था । युद्धकाल मे चावल तथा अन्य वस्तुओं के आयात बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप कीमतो 
में अत्यधिक बृद्धि हुई थी। 

(9) परिवहन पर अत्यधिक बदाच युद्ध के दौरान परिवहन के साधनों पर (विशेषकर 
रेलो पर) अत्यधिक दबाव पडा, कयोवि इन्हे अधिकतर सैनिको तथा युद्ध सामग्नी को ढोने के लिए 
इस्तेमाल क्या गया था। इसके साथ ही पेट्रोल की दुलेभता के कारण सडक-परिवहन पर भी प्रति" 
कूल प्रभाव पडा । इससे देश के भीतर माल के यातायात मे कमी हो गयी और देश के कुछ क्षेत्रो मे 
सामान्य अभाव की स्थिति पैदा हो गयी । परिणामत कीमतें और अधिक ऊपर चढने लगो॥ 

(0) ध्यापारियों द्वारा वस्तुनसप्रह तथा चोर-वाजारी--युद्धकाल भे कीमतो के ऊपर चढ़ने 
का एक कारण यह भी था कि भारतोय व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर दैमिक आवश्यकता की 
वस्तुओ वा सग्रह (॥080॥08) कर लिया था और ऊंचे दामो पर चोर-बाजार मे इन वस्तुओं का 
विक्रय करने लग्रे थे 

(!) सट्टेबाजी को प्रवुसि--देश भे वस्तुओ की बढती हुई वीमत्रो से सदृटेवाजी को 
प्रोत्साहन मिला और व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं को सचित करके उनमे बड़े पैमाने पर सदूढे- 
बाजी की थी । जौता विदित है, सट्टेबाजी से कीमतें और आधिक ऊपर चढती है । 

युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति से देश की अर्थ-ब्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। देश मे 
राष्ट्रीय आय का वितरण असमान हो गया। व्यापारियों तथा अन्य उत्पादर्क वर्गों ने बड़े पैमाने 
पर लाभ कमाया, परन्तु मजदूरो, वेतनभोगियो तथा अन्य निश्चित आय वाले ज्यक्तियी पर इसका 
बुरा प्रभाव पड़ा | देश में सट्टेबाजों की प्रवृत्ति को बहुत प्रोत्साहन मिला। चोर वाजारी तथा 
जमाखोरी बडे पैमाने पर होने लगी। सरकारी कमंचारियों तथा अधिकारियों में भ्रष्टाचार फेल 
गया और समूचे देश का नैतिक पतन होने लगा, परन्तु यहू सब कुछ होते हुए भी युद्धवालीन मुद्रा 

स्फीति का एक अच्छा परिणाम भी निकला | इससे देश में रोजगार की मात्रा बट गयी और लाखो 
बेकार व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त हुआ। 

(ख) यूव॒कालीन मुद्रा-स्फोति को रोकने के लिए किये गये सरकारी उपाय--युदकाल मे 
स्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये थे . 

(7) कराधान मे बद्धि--जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति (इणए0$ एणणा०शआड़ 
9०ण८) को कम करने के लिए तथा मुद्रा को प्रचलत से वापस लेने के लिए भारत सरकार ने युद्ध 
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के दौरान कई प्रकार के नये करो को लगाया और पुराने करो वी दरो में वृद्धि वी। सब 7940 
मे आयकर के साथ 35 प्रतिशत अतिरिक्त कर जगा दिया गया | सन्‌ 942 म अविरिक्त लाभ 
कर (०४८८५४ 970! ६७४) को 25 प्रतिशत से बटाकर 36३ प्रतिशत कर दिया गया। इसके 
साथ ही साथ विभिनतर वस्तुओ पर उत्पादन कर (०६०७८ ०४५) लगा दिया ग्रया और पुराने 
उत्पादन करो म वृद्धि कर दी गयी । 


(2) सावजनिक ऋणो में वृद्धि--युद क दौरान जनता की अतिरिक्त त्रय शक्ति को कम 
करन क्‌ लिए सरकार ने अधिकाधिक मात्रा में तोगा से ऋण लेना शुरू क्रिया। इस उह्देष्य के 
जिए रक्षा बीण्डस (१८(८॥०८ 90005) तथा विजय ऋण (श०ण३ [047$) जारी किये गये और 
इसके साथ ही साथ कापागार विपत्रा (6०५०५ ७॥॥9) को भी अधिक मात्रा मे निगमित क्या 
गया । छादी बचतो को भी प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार भारत सरकार ने जनता से लगभग 
456 कराड रुपये के ऋण प्राप्त कर मुद्रा स्फीति की तीद्गता का कम करन वा प्रयत्त क्या था! 

(3) अन्वार्य बचत योजनाएँ (007ए05ण७ इबशाड 5000065) लाया वी अति 
रिक्त क्रय शक्ति को कम करने के लिए सरकार न अनिवार्य बचत याजनाआ को भी प्रचलित 
किया । इस प्रकार की अनिवाय बचतो पर 2? प्रतिशत ब्याज दिया जाता था तथा मूलधन का 
युद्ध समाप्ति के एव वष बाद वापस लिया जा सकता था। सत 943 में व्यापारियों को अति 
रिक्त-लाभ-कर का ६ भाग अनिवाय रूप स सरकार के पास जमा करता पडता था और सत 
944 45 में इसे वढाकर ६9 कर दिया गया । इस प्रकार इस योजना द्वारा सरकार ने व्यापा 
रियो बे अत्यधिक पुडकालोन लाभो को प्रभावहीन (॥7८८८॥४८) बना दिया था। 

(4) ४ लत बजट नीति--मुद्रा स्फीति की तीव्रता का कम करने के लिए केन्द्रीय तथा 
प्रान्‍्तीय सरकारों ने अपन व्यया को कम करके वजट में सम्तुलन स्थापित करने का प्रयत्व किया 
ताकि मुद्रा का और अतिरिक्त निगमन न करना पडे । 

(5) स्वण का विक्रय--लोगा की अतिरिक्त क्रय शक्ति को कम करने के लिए युद्ध के 
दौरान सरकार ने सोन का विक्य भी किया । इसका कारण यह था कि कुछ लाग युद्ध के कारण 
अपने अतिरिक्त धन का सरकारा प्रतिश्रूतिया म लगान के इच्छुक नहीं थे। जत इन लोगों के 
लिए सरवार न साता बेचने का प्रवन्ध विया आर इस प्रकार इनकी अतिरिक्त क्रय शक्ति को 
निष्प्रभाव यनाने का प्रयत्न बिया। 

(6) सटटेवाजी पर प्रतिबन्ध--युद्धकाल म वस्तआ »ी कीमतो का बढने से रोकने के 
लिए भारत सरकार न अनेक वस्तुआ क सटट पर प्रतिवन्ध लगा दिया विशेषकर सोने चांदी के 
अग्रिम व्यापार (७४07८ 090०) पर ता पूणत राव लगा दी गयी थी। 

(7) जमाखोरो तथा घुताफाखोरी पर निमन्त्रण--वस्ठुओ की कीमता को बढने से रोकने 
के लिए सरकार न मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी के विरुद्ध अभियान प्रारम्भ किया, परतु इसमे 
सरकार वो क।इ विशेष सफ्लता प्राप्त नही हो सकी । 

(8) कीमत-नियन्त्रण तथा राशनिंग व्यवस्था--मुद्रा-स्फीति के दुष्परिणामा स॑ लागो को 
बचाने क लिए सरकार ने कीमत नियन्‍्वण (ए7706 ०००७०) तथा राशतिंग की नीति को 
अपताया था । दैनिक आवश्यकता की वस्तुओ की कीमतें निर्धारित कर दी गयी और कुछ आवश्यक 
बस्तुओ का राशनिंग भी कर दिया गया। परन्तु सरकार की यह नीति अधिक सफ्ल न हो सकी । 

(9) अधिक अन उपजाओ आन्दोलन (०५ ९ [004 एथणएशह)--सरकार ने 
खाद्य पदाथा वी कमी का दूर करने के लिए देश म अधिक अन्न उपजाओं आन्दोलन प्रारम्भ 
किया | इसक अतगत सरकार किसाना का अच्छे दीज खाद तथा कर्े देने की व्यवस्था करती 
थी। छोटी छाटी सिंचाई की योजनाआ को भी क्रियावित किया गया | परठु सरकार का यह 
आदोलन अधिक सफ्ल न हो सका । 

(0) औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन--कीमतो का बढ़ने स रोकने ने लिए सरकार न्ने 
दक्श म॑ जौद्यामिक उत्पादन को बढाने का प्रयत्न क्या इसके लिए सरकार ने उद्योग पधो को 
कई प्रकार की सुविधाए प्रदान की । नये उद्योग घ॒न्धो को प्रारम्भ में कुछ वर्षों के लिए आय कर 

(7००7० 48%) स॒ मुक्त कर दिया ग्रया । इसी प्रकार महत्वपूर्ण उद्योग घन्घों को नियन्दित कीमतों 
पर कच्चा माल सप्लाई करने का प्रवध किया गया । 
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2 युद्धोत्तरवाल मे मुद्रा-स्फोति (205-छवा प्रीशांणा)--युदध के समाप्त हो जाने पर 
यह जाशा बी गयी थी कि बस्तुओ तथा सेवाओं की कीमतें कम हो 80085 और उनकी दुर्लभता 
नही रहेगी, परन्दु दुर्भाग्यदश लोगो की यह आशा पूर्ण न हो सकी और कीमतें घटने के बजाय 
और बढती चली गयी । 

(क) युद्धोत्तरकाल में मुद्रा-स्फीति के कारण--टुद्धोत्तकालीन मुद्रा-स्फीति के कारण 
निम्नलिखित हैं 

() भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार का वाय यहन करना--युद्ध समाप्त हो जाने 
पर भी भारत सरकार निरन्तर ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में विदेशी सेनाओं पर व्यय 
करती रही और बिटिश सरनार पहले को भाँति इस व्यय का भुगतान स्टलिंग के रूप मे करती 
'रही। इस प्रकार भारत के पौण्ड पावने में वृद्धि होती चली गयी और इसी पौण्ड पावने के आधार 
पर भारत का रिजव बैक कागजी-मुद्रा का निर्ममन करता रहा। इस प्रकार देश भें स्फीतिक 
प्रवृत्तियों को युद्धोत्तरकाल में भी प्रश्रय मित्रता रहा । यह क्रम जून 946 तक जारी रहा। 

(2) धादे फी अर्थ-व्यवस्था ([20त०/ [िए॥॥०78)---युद्वोत्तरकाल मे भी घाटे की अ्थे- 
व्यवस्था निरल्तर जारी रही और बडे पैमाने पर कागजी-मूद्धा का निर्गमेमन होता रहा । इसका 
कारण यह्‌ था कि स्वतन्तता-प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार का व्यय कई कारणो से बढ गया 
था । उदाहरणार्थे, कश्मीर मे युद्ध, हैदराबाद मे पुलिस कार्यवाही, शरणाथियों की समस्या इत्यादि । 

(3) बितियस्त्रण को नोति श्क ० ]260०00०))- पुद्"ोत्तरताल में सरवार ने 
वस्तुओ की कीसतो तथा वितरण पर से नियरतण हटा लिया था। इससे कीमतों भे और अधिक 
हो गयी और व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर मृनाफाखोरी तथा जमाखोरी की जाने लगी 

थिबश होकर सरफार को पुत कीमतो पर नियललण लगादा पड़ा । परन्तु इसी बीच मे 
सरकार की नियत्तण नीति के फलस्वरूप कीमते काफी बढ चुकी थी । 

(4) छाद्य-पदार्थों का अभाव--युद्धोत्तरकाल मे देश के विभाजन के परिणामस्वरूप खाद्य 


पदार्थों की बहुत कमी हो ययी थी। गेहूँ व चावल उत्पन्न करने वाले बहुत-से क्षेत्र प्रकिस्तान से चले 
गये थे जिससे भारत में अन्न-सकट उत्पन्न हो गया और कीमतो मे और अधिक वृद्धि हो गयी थी । 


(5) ओद्योगिक उत्पादन भे कमो युद्धोत्तरकाल से लौंद्योगिक उत्पादन भे भी कमी हो 
गयी थी । इसके कई कारण थे। उदाहरणार्थ, कच्वे माज्न की कमी, मजदूरों द्वारा हड़तालें तथा 
उद्योगों के विस्तार के लिए विदेशी मशीनों का अभाव । इस श्रकार औद्योगिक थस्तुओ की कमी 
के कारण मुद्रा-स्फीति को और अधिक बल मिला था । 

युद्धोत्तरकालीन स्फीठि के भी वही परिणाम हुए जो युद्धकालीन-स्फीति के हुए थे। उद्योग- 
पतियों, ध्यापारियो तथा अन्य उत्पादक वर्गों को अत्यधिक साभ हुआ था । इसके बिपरीत, श्रमिकों, 
वैतनभोगिया सथा अन्य विश्चित आभ्र थाले वर्गों को हानि हुई, विशेषकर, शध्यवर्गीय लोगो की 
दशा तो बहुत ही शोचनीय हो ययी थी । देश मे राष्ट्रीय आय के कुनितरण (खाये-ठा5धाए0प्रए०णा) 
से आधिक विषमताएँ बहुत बढ गयी थी ) 

(ण) युद्धोत्तकालोन स्फीति को रोकने के लिए किये गये सरकारी उपाय--जैसा उपर 
कहा गया है, युद्धोत्तरकाल मे मुद्रा स्फीति की स्थिति काफी ग्रम्भीर हो गयी थी, विशेषकर 
सन्‌ 948 भ कीमत सम्बन्धी परिस्थिति सरकार के लिए सरदर्द बन गयी थी। कोमत-स्तर 
भे होने वाली इस निरन्तर वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने अक्दूबर 948 में एक स्फीति- 
विरोधी योजना वनायी थी । इस योजना के दो भाग थे प्रथम, सरकारी व्यय को कम करना 
तथा जनता कौ अतिरिक्त क्य-शक्ति को निष्प्रभाव बताना। दूसरे, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि 
करना । योजवा के प्रथम भाग के अन्तगंत सरकार ठादा निम्नलिखित कदम उठाये गये ये - 

(7) करो में कृद्धि--सरकार ने छोगो एर नये-तये कर लगाकर तथा थुराने करो को 
बढाकर उनकी अतिरिक्त त्रय-शक्ति को गतिहीन बनाने का प्रयत्व किया था । 

(2) मुद्रा क्षी सात्रा से कम्ी--मुद्रा की मात्रा में कमी करने झे लिए सरकार ने घाटे की 
अर्थ-व्यवस्था की नीति का धीरे-धीरे परित्याग कर दिया था। 
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(3) सरकारी व्यय से वृद्धि -सरकार ने अपने तेजी से बढते हुए व्यय पर रोक लगाने 
का प्रयत्न किया ताकि देश मे मुद्रा-चलन की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि न हो सके । 

(4) बेक-दर मे वृद्धि सास के विस्तार को रोकने के लिए नवम्बर 95 में सरकार 
ने बैक-दर को 3 प्रतिशत स बढाकर 33३ प्रतिशत कर दिया (इस समय बंक-दर 9% है)। 
इसके साथ ही सन्‌ 949 के वैकिग एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैक के लिए उसकी कुल 
जमाराशि का 25 प्रतिशत भाग सरबवारी प्रतिभूतियों मे निवेशित करना अनिवायें कर दिया गया। 
इससे साख की मात्रा मे कुछ करी हुई | 

देश में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये ग्रये 

(।) सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को अधिक तेज करने का प्रयत्न किया । 
किसानो को बीज, खाद तथा सिंचाई की सुविधाएँ देकर खाद्योत्यादन को प्रोत्साहन दिया गया। 

(2) बेवार पडी भूमि को खेती के अधीन लाने के प्रयत्न किये गये । 

(3) विदेशों से खाद्य-पदार्थों तथा औद्योभिक बस्तुओ के आयात बढाये गये । 

(4) ओऔद्योगिक उत्पादन की मात्रा बढाने के लिए नये-नये उद्योग धत्घो को पहले 3 वर्ष 
के लिए आय-कर से मुक्त बर दिया गया । 

(5) कीमत नियन्त्रण तथा राशनिंग सम्बन्धी नियमों को कडाई से क्ियान्वित किया गया । 

योजना-काल में मुव्रा-स्फीति 
(णीडाणा ऐप एिक्या ए८१०१) 

पत्रवर्षीय योजनाओ के अन्तगंत भी मुद्रा-स्फीति निरन्तर जारी रही । 

(क) प्रथम पचवर्षोय योजना--प्रथम पचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक काल मे मुद्रा 
स्फोति वी गति कुछ धीमी पड़ गयी थी । इसका कारण यह था कि मानसून की अनुकूलता के 
कारण कृषि-उत्पादन मे अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इसके साथ ही साथ परिस्थितियो की अनुकूलता 
के कारण औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी । इस प्रकार, प्रथम योजना के प्रारम्भिक काल 
में कीमत-स्तर पहले की अपेक्षा गिर गया, परन्तु जून 955 से देश मे मुद्रा स्फीति की गति तेज 
होने लगी और कीमतें पुन बढने लगी। इसका कारण यह था कि सन 955 मे मानसून के फैल 
ही जाने के कारण क्रर्षि-उपज मे कभी हो गयी थी, परिणामत जून 955 से कीमत-स्तर धीरे-धीरे 
पुन बढ़ना शुरू हो गया था। यद्यपि प्रथम योजना के अन्तगंत 290 करोड रुपये की घाटे की अर्थ- 
व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक राशि 333 करोड़ रुपये के बराबर थी। 

(ख) दूसरों पचवर्षोथ योजना--जँसा ऊपर कहा जा चुका है, जून !955 से कीमतों में 
वृद्धि होनी शुरू हो गयी थी और कीमतो के बढ़ने की यह प्रवृत्ति दूसरी योजना के समूचे काल 
में निरन्तर जारी रही। सभी प्रकार की छीमते वढी। परिषामत दूसरी योजना-अवधि में 
लोगो के जीवन-निर्वाह की लागत बहुत बढ गयी और साधारण जनता का जीवन-स्तर बुरी तरह 
प्रभावित हुआ । यद्यपि दूसरी योजना के अन्तगंत !200 करोड रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था का 
प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक राशि 954 करोड़ रुपये के बराबर हुई थी । 

(ग) तीसरो पचवर्षोय योजना--तीसरी पचवर्षीय योजना वी अवधि मे कीमती में वृद्धि 
लिरन्तर जाएे रही, इसके कई कारण ये + उदाहरणाये, सरकार च्यथ के दि, की, लिबेश 

(ए१८॥7०॥/) में वृद्धि, मुद्रा एव साख का अत्यधिक विस्तार, विदेशी विनिमय की कमी, 
उपभोग्य घस्तुओ के उत्पादन मे गिरावट तथा भारत-चीन सीमा ग्रुद्ध। इन सभी कारणों से देश 
भें स्फीतिक प्रवृत्तियों को अधिक बल मिला और कीमत-स्तर मे वृद्धि का क्रम निरन्तर जारी रहा। 
तीसरी योजना मे 550 करोड रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रावधान-किया गया था, लेकिन 
वास्तविक राशि इस लक्ष्य से कही अधिक वंढ गयी थी । अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में 
लगभग !33 करोड रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गयी थी । 
(घ) तीन बाधिक योजनाएँ, 966“69 (वाल &एएएछ शिट्ा0, 966-69)-7 इन 
तीन वाधिक योजनाओं मे सरकार ने 335 रूपये की घाटे की अर्थव्यवस्था की थी लि 
वास्तविक राशि इस लक्ष्य से भी दुगुनी हो ययी थी । इन तीन वर्षों मे लगभग 682 करोड रुप: 


स्फोति, अवस्फीति, प्रत्यवस्फीति एवं अपस्फोति | 7[ 


की घाटे की अथ॑ँ-व्यवस्था की गयी थी | इसका निश्चय ही देश के कीमत स्तर पर प्रभाव पडा था | 
कीमते और अधिक बढ गयी थी । 

(ड) चौथी पचवर्षाथ योजना, 969-74--चूंकि देश मे कीमत स्तर बहुत बढ चुका था, 
इसलिए योजनाकारो ने चौथो योजना मे केवल 850 करोड 5० के बराबर घाटे की आअर्थे व्यवस्था 
की थी । लेकिन योजना के प्रथम वष (969 70) में ही औसत थोक कीमतो में 3 7 अ्रतिशत 
की वृद्धि हो गयी थी। सद्‌ 970 7] म भो कीमतो की वृद्धि का यह क्रम जारी रहा । 


सन97 2-73 में भी कीमत स्थिति मे कोई सुधार नही हुआ | लेकिन सन्‌ 973 74 मे तो 
स्फीतिक दशा अत्यन्त गम्भीर हो गई थी । विवश होकर ] अगस्त 973 को भारत सरकार ने 
अपनी स्फीति विरोधी नीति की घोषणा की थी। इस नीति की घोपथा से पूर्व भी भारत सरकार 
ने कई स्फीत विरोधी कदम उठाये थे जो इस प्रकार ये 
(3) घाटे की अथ व्यवस्था (८०६ 7थ॥०78) मे कटौती कर दी गई थी । सरकारी 
व्यय की पूर्ति यथास्तम्भव गैर स्फीतिक साधनो से की जा रही थी। 
(४) बैक दर को 6 प्रतिशत से बढाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था। 
(॥॥) अनुसूचित बेको के नकद अनुपात को 3% से बढाकर 5% कर दिया गया था । 
कि (५) व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण देने की न्यूनतम ब्याज 7 0% तिर्धारित कर दी 
गई थी। 
इन सबका उद्देश्य बढती हुई स्फीति पर रोक लगाना था । 
सरकार की नई स्फीति बिरोधी नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी ब्यय में कटोती करना 
था ताकि घादे को अथ व्यवस्था को न्यूनतम किया जा राके । सरधार के गेर-योजना व्यय मे भारो 
कटौती कर दो गई थी। सरकारी क्षेत्र मे कार्यशील उद्योगों रो कहा प्या था कि बे अपनी आय 
बढायें ओर घाटे मे कमी करें। इशके साथ ही साथ योजना व्यय (200 ॥9फआशाण) मे भी 
कटौती करने का निरचय किया गया था । लेकिन ऐसा करते रागय यह देखा जायगा कि मूल एव 
आवश्यक परियोजनाओ के व्यय ग्रे किसी प्रकार की कटौती न की जाय । इस प्रकार कुल मिलाकर 
केन्द्रीय एव राज्य सरकारों के व्यय मे 400 करोड रु० की कटौती की जानी थी। इसके अलावा, 
सावजनिक वितरण प्रणाली (४०0० 00#7000०० 8,8०७) को भो सुहृढ करने का निश्चय 
किया गया ताकि जनता को आवश्यक वस्तुएँ नियन्त्रित मुल्यों पर सुगमता से उपलब्ध हो सके | 
जुलाई 974 मे भारत सरकार ने दो अध्यादेशो द्वारा बढ़े हुए सुनाफो एवं मजदृरियों को 
जाम (॥662०) कर दिया था। तीसरे अध्यादेश मे करदाताओ के लिये एक अनिवाय बचत योजना 
((०7ए05०५ 70९7०आ5 8०00॥०) लागू कर दी गई थी । इन तीनो अध्यादेशो का उद्दे श्य बढती 
हुई कीमतो पर रोक लगाने हेतु लोगो की क्रय शक्ति को निष्प्रभाव करता था | 
इन उपायो के अतिरिक्त श़रकार ने बेक-साख पर भी कडा नियन्त्रण लगा दिया था। इन 
सभी का परिणाम यह्‌ निकला कि कीमत स्तर मे घीरे धीरे गिरावट आने लगी। 26 जून, 975 
को आपात स्थिति की घोषणा के उपरान्त तो कीमतो की यह गिरावट भर भी तेज हो गई थी । 
अप्रैल, 974 में भारत पे मुद्रा स्फीति की वाधिक दर 30 प्रतिशत थी। लेकिन अप्रैल, 4975 
में यह घटकर 6 5 प्रतिशत हो गई थी। 9 जुलाई 975 को मुद्रा स्फीति की दर --27 
प्रतिशत हो गई थी अर्थात्‌ यह दर अब ऋणात्मक (7०४३0ए९८) हो गई थी। 
परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त संकेत 
.शुद्रा-प्रशार को परिभाषा कौजिएं। इसके कथा परिणाम तथा उपचार हैं ? 
(बनारस 959, इलाहाबाद 956) 
[सकेत--श्रयम भाग मे मुद्रा-स्फीति (मुद्रा श्रसार) की परिभापाएँ भ्रस्तुत करते हुए इपकी 
व्याज्या कोजिए | दूसरे भाग मे यह बताइए कि देश के आधिक जीवन तथा वि विभिन्न बर्गों 
पर मुद्रा स्फीति का क्‍या प्रभाव पडता है। तीसरे भाग मे, यह बताइए कि मुद्रा स्फीति को 
रोकने क लिए किन किन उपायो को अपनाना चाहिए] 
मुद्रा-प्रसार और मुद्रान्सकुचन के अर्थ स्पष्ट रूप से ससकाइए | देश के विभिन्न वर्गों पर 
इनका बया प्रभाव पडता है ? (आगरा, 955) 


72 | मुद्रा एवं बैकिय 


[सकेत--प्रथम भाग मे, मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-अवस्पीति वी परिभाषाएँ देते हुए इन दोनों 
की विस्तारपूबंक व्याख्या कीजिए । दूसरे भाग मे, यह बताइए वि इन दोनों से देश के विभिन 
वर्गों पर क्या-क्या प्रभाव पडते है ।] 

3 “मुद्रा-प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा-सकुचन अनुपयुक्त--इन दोनो मे से मुद्रा-सफुचन अधिक 
बुरा है।” बिवेचना कीजिए।._ (सागर, 948, गोरखपुर, 959, ग्वालियर, 97) 
[सिफेत--यहा पर प्रो० केन्ज के उक्त उद्धरण की विस्तारपूर्वक व्याख्या वीजिए | पहले यह 
समझाइए कि मुद्रा-प्रसार अन्यायपूर्ण वयो है और तदुपरान्‍्त, णह स्पष्ट वीजिए कि मुद्रा- 
मकुचन की नीति अनुपयुक्त क्यों है। अन्त मे, मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-सकुचन की तुलना करते 
हुए यह बताइए कि इन दोनो मे से मुद्रा सकुचन अधिक बुरा होता है, अर्थात्‌ यहाँ पर मुद्रा 
सकुचन की वुराइयो की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए ।] 

4. मूल्य-स्थे्य की वास्तविक समस्या वया है ? क्षया मुल्य-स्थेर्य बांछनीय है अथवा क्या बह्‌ 
प्राप्तव्य है ? अपने उत्तर के लिए स्पष्टीकरण दीजिए । (जबलपुर, !958) 
[सकेत--पहले भाग में, मृल्य-स्थैय (अर्थात्‌ कीमतों की स्थिरता) की समस्या की व्याख्या 
कोजिए | दूसरे भाग मे, यह बताइए कि मूल्य स्थै्य की नीति बाछनीय तो है परन्तु इ्से 
व्यावहारिक रूप देने मे अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है।] 

5. स्फीति, अवस्फीति तथा प्रत्यवस्फोति मे क्या अन्तर है ? समभाइए । किसो देश को आधिक 
प्रगति मे क्नि परिस्थितियों मे अवस्फोति लाभप्रद होतो है ? उदाहरप सहित समभाइए। 

(सागर, 96) 
[सफ्रेत--प्रथम भाग मे, स्फीति, अवस्प्रीति तथा भ्रत्यवस्फीदि शब्दों वी परिभाषाएँ देकर 
इनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए । दूसरे भाग मे, यह बताइए कि अवस्पीति की नीति उस 
समय लाभप्रद सिद्ध होती है जबकि देश मे स्फीति अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है । 
कीमतो को और अधिक बढ़ने से बचाने के लिए अवस्फीति का प्रश्नय लिया जाता है।] 

6 ६222५ तथा मुद्रा-सकुचन से क्‍या अन्तर है? स्पष्ट कीजिए । देश की आ्िक उन्नति 

लिए क्षिन-किन परिस्थितियों मे मुद्रा-प्रसार लाभदायक हो सकता है ? 
(आगरा, 958, 972, राजस्थान, 956) 
[सकंत--प्रथम भाग के लिए भ्रश्न 2 के उत्तर को देखिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि 
पूर्ण रोजगार के विन्दु से पूर्दे मुद्रा-प्रसार की नीति लाभदायक होती है ।] 

7 मुद्रा-प्रसार एवं मुद्रा सकुंचन रोकने को रीतियाँ उदाहरण सहित समझाइए। (आगरा, 969) 
[सक्लैत--पहले आप मुद्रा प्रसार (मुद्रा-स्फीति) एवं मुद्रा-सकुचन (मुद्रा-अवस्फीति) की 
परिभाषाएँ देकर इनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए। तदुपरान्त, इन्हे रोकने की रीतियों का 
उल्लेख कीजिए। इसके लिए देखिए “'मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय” तथा “मुद्रा 
अवस्फीति को रोकने के उपाय” नामक उपविभाग ।] 

8  मुद्रा-स्फोति किसे कहते हैं? इसका समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पडता है * इसे 


फंसे नियन्त्रित किया जा सकता है ? (राजस्थान, 97) 
अथवा 

मुद्रा-स्फोति से क्या अभिप्राय है ? अर्थव्यवस्था पर इसका काया प्रभाव पडता है ? मुद्रा- 

स्फीति का उपचार कैसे किया जाता है ? (आगरा, 975) 


[सकेत--प्रथम भाग भ, मुद्रा स्फीति की परिभाषा करते हुए इसके विभिन्न रूपो की सक्षिप्त 
विवचना कीजिए । दूसरे भाग मे, यह स्पष्ट बीजिए कि उत्पादक, उपशोक्ताओं, निवेश 
कर्ताओ, ऋणियो ऋणदाताओ, वेतनभोगी वर्गों पर मुद्रा स्फीति का क्‍या प्रभाव पडता है । 
तीसरे भाग के लिए उपर्युक्त अध्याय में “मुद्रा-स्फीति कौ रोकने दे उपाय ' नामक उपविभाग 
को देखिए ।] 


8 


सूचकांक 
(665 एिपा०99७75) 





प्रस्तावना--जैसा हम पिछले अध्याय मे देख चुके हैं, कीमत-स्तर मे समब्र-समय पर 
परिवर्तन होते रहते है, अर्थात्‌ मुद्रा का मूल्य कभी बढ जाता है और क्रभी घट जाता है। अब 
अश्न यह उत्पन्न होता है कि कीमत-स्तर अथबा मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को किस 
तरह नापा जाय ? जैसा विदित है, कीमत-स्तर मे होने वाले परिवर्ततों को सूचकाकों (70% 
॥७:४७७४७) द्वारा नापा जाता है | कीमत-स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन आधिक 
इृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण होते हे, बयोकि कीमतो के डतार-चढाव देश के आधिक तथा सामाजिक 
जीवन पर गहरा प्रभाव डालते है। इसलिए कीमत स्तर मे होने वाले उतार-चढावों को निश्चित 
रूप से नापना आवश्यक हो जाता है। अत इस कार्य के लिए सूचकाकों का प्रयोग किया 


जाता है । 
सूचकांक क्‍या होते हूँ! 
(जरप्रण: 87४ वाठ& िप्फ एटा ?) 

जैसा विदित है, किसी विशेष समय पर सभी यस्तुओ तथा सेमाओ की कीमतें एफ साथ न 
तो एक ही दिशा मे बढती है और न ही घटती है । यदि कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं को की मते 
घटती है, शव कुछ अन्य वस्तुओ गया सेवाओ की कीमतें वढ जाती हैं। इसी प्रकार यह भी सम्भव 
हो सफता है कि कुछ बस्तुओ गथा सेवाओ की कीमतें कम अनुपात में बद्दें और कुछ अन्य वस्तुओं 
तथा सेवाओ की कीमतें अधिक अनुपात में बढें । यह भी सम्भव हो सकता है कि कूछ वस्तुओं 
तथा रोबाओ की कीगतो में कुछ भी परिवर्तव न हो । परन्तु यदि हम विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं 
की गीमतो में होने वाले परिबतंतों बात ओसत (+५»४०४०) निकाल ले, तव हमे पता चलेगा कि 
सामान्य कीमत-रतर (8०/थ०-970०-॥०४८)) में वृद्धि हुई है अथवा कमी । सूचफाकों का उद्देश्य 
कीमत रतर गे होने वाले परिवर्ततो को सक्षिप्त रूप मे व्यक्त करना होता है। इस भ्रवार सूच- 


काको की सहायता से देश के सामाम्थ कीमत-रतर मे होने वाले परिबतेनों के बारे में हम जात- 
कारी प्राप्त कर सकते है । 


यदि सूचकाक बढ जाते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि सामान्य कीमत-स्तर ऊँचा हो 
गया है, अर्थात्‌ वस्तुओ तथा सेवाओ की कीमतो की केन्द्रीय भ्रवृत्ति बढ़ने की ओर है अथवा मुद्दा 
के मूल्य की प्रव्ति कम होने की ओर हे । इसबे विपरीत, यदि सूचकाक गिर जाते है तो इसका 
यह अर्य होता है कि सामान्य कौमत-स्तर मै कमी द्वो गयी है, अथवा मुद्रा का मुल्य बढ गया है । 
इस गा सूचकाको के बढ़ने पर कौमत-स्तर बढ जाता है और उनके घटने पर कीमद-स्तर घट 
जाता है। 

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देता आवश्यक है कि सूचकाक मुद्रा के पूर्ण मापक नहीं होते । 
सूचकाक किसी पूर्वकाल के कोमत-स्तर को तुलना किसी उत्तरकाल के कीमत-स्तर से करते है। 
इस प्रकार सूचकाक कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तंदों को तुलनात्मक रूप मे ही व्यक्त करते है । 
यदि कोई व्यक्ति ग्रह कहता है कि इस समय सूचकाक 75 है ता उसका यह कहना बिलकुल अर्थ- 
हीव है, क्योकि जब तक इस अक की किसी अन्य समय के अक से तुलना नही की जाती, दब तवः 
इसका कुछ भी अर्थ नही निकलता । इसी प्रकार इस अक का तब ही कुछ अर्थ निकलता है जब 
हम बह बताते है कि यह अक अमुक वर्ष का अक है | दूसरे शब्दों मे, हमे यह रूपष्ट करना होता है 
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कि अमुक अक किस वर्ष से सम्बन्धित है। तभी इसकी किसी अन्य वर्ष के अक से तुला कीजा 
सकती है। इस प्रकार कीमत सूचकाक (एा08 08% 7्रणगा८5) दो विभिन्न अवधियो के कीमत- 
स्तरो की तुलना मे सहायता देते हैं । 
स्मरण रहे वि सूचकाको वा प्रयोग वेवल कीमत-स्तर मे होने वाले परिवर्ततों को नापने 
के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इनका प्रयोग अन्य आथिक घटनाओ मे होने वाले परिवर्तनो 
को नापने के लिए भी क्या जाता है। उदाहरणार्थे, देश वे उत्पादन स्तर मे होने वाले परिवर्तनो 
कह के आयात-निर्यातो मे होने वाले परिवर्तनों को भी सूचकाको द्वारा व्यक्त किया 
जाता है। 
फकीमत-सूचकांक बनाने की विधि 
(शिला०त ता |यल्फक्मातड शा पार्तल्ड रिएा0९५) 
कीमत सूचकाब यनाते समय निम्नलिखित ब्तों को ध्यान भे रखा जाता है 
() आधार-वर्ष का चयन (८0८८ रण धा८ 8256-४८४7) सूचकाक प्राय वाषिक 
आधार पर बनाये जाते है, इसलिए सूचकाक उनाने के लिए सबसे पहले आधार-वर्ष का चयन करना 
पडता है। आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसके औसत कीमत स्तर की तुलना अन्य वर्षों के औसत 
कीमत स्तरो से की जाती है। चूंकि आधार-वर्ष के कीमत स्तर की तुलना अन्य वर्षों के कीमत-स्तरो 
से की जाती है इसलिए यह अत्यन्त आव्श्यक है कि आधार-वर्ष को बडी सावधानी से चुना जाय । 
आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होना चाहिए जो प्रत्येक दृष्टि से सामान्य वर्ष (70773] ५८७7) हो, भर्षात्‌ 
उस वर्ष भे कोई असामान्य घटना घटित नही होनी चाहिए । उदाहरणार्थ, उस वर्ष में कीमत स्तर 
में अधिक उतार-चढाव नही होने चयहिए और न ही वह वर्ष सबट का वर्ष होना चाहिए आधार- 
वर्ष का चुनाव करते समय कीमत सूचकाक के उद्देश्य को भी ध्यान मे रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, 
यदि दस पैर कीमत स्तर की तुलना वर्तमान कीमत स्तर से करनी है, तो सन्‌ 939 को ही 
आधार-बं्ष मानना पड़ेगा । 

(2) बस्तुओ तथा सेवाओं का चयन (0॥068 ण॑ 0०ग्रागा०8९5 8700 $लश०९७)-- 
आधार-वर्ष निश्चित कर लेने के उपरान्त हमारा दूसरा कदम यह होता है कि क्नि-किनि वस्तुओं 
तथा सेवाओं को कीमत सूवकाव बताने के लिए चुना जाय । स्पष्ट है कि कौमत सूचकाकों को बनाते 
समय हम सभी वस्तुओं की तथा सेवाओ की कीमतो को सम्मिलित नही कर सकते। ऐसा करना 
लगभग असम्भव है। हमे तो ऐसी वस्तुओ तथा सेडाओ का चुनाव करना होता है जो अन्य बस्तुओं 
तथा सेवाओ का प्रतिनिधित्व करे। वस्तुओ तथा भेवाओ का चुनाद करते समय हमे सूचकार्क के 
उद्दं श्य के भी ध्यान मे रखना होता है | उदाहरणाथ यदि हमे कसी विशेष वग के जीवन निर्वाह 
लागत (00७ ० ॥शाह) का सूचकाक तैयार करना है तब हमे ऐसी वस्तुओं तथा सवाओ 
को चुनना होगा जो उस वगं ्वारा प्रयोग मे लायी जाती हैं अर्थात्‌ बेवल उन्ही वस्तुओं तथा सेवाओं 
को चुनना होगा जिनका उपयोग उस बग्गे द्वारा किया जाता है। वैसे तो जितनी अधिक सख्या में 
बस्तुओ तथा सेवाओ को सूचकाक मे सम्मिलित क्या जायगा उतना ही अधिक प्रतितिधि सूचकाक 
बनेगा । परन्तु साधारणत सूचकाक।तैयार करते समय 20 या 25 प्रतिनिधि वस्तुओ का ही चुनाव 
किया जाता है। 

(3) वस्तुओं तथा सेवाओ की कोमतो का चयन (उटास्टाणा री धार सावन रण 
((0ग्रा704908$ 800 5९7४४०९४४)-- प्रतिनिधि वसस्‍्तुआ तथा सेवाओ दे चुनाव के उपरान्त तीसरा 
कदम यह होता है कि इन वस्तुओं की आधार वष तथा जांच के वर्ष म कीमतें मालूम कर ली 
जाती है परतु यहाँ पर एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि इन प्रतिनिधि वस्तुओं की कौन सी 
कीमतों को सूचकाक बनाते समय लिया जाय । जैसा विदित है, कीमतें दो प्रकार की होती है--, 
थोक कीमते (७४०९४8८ 97०८४) तथा फुटकर कीमतें (2शा ए77085) । नियन्त्रितत अर्थ-ब्यवस्था 
मे तो कुछ वस्तुओं की कीमते सरकार ह्वारा नियन्त्रित (८९०००१८१) भी की जाती है। 
अब प्रश्न यह उत्पन होता है कि सूचकाक बनाते समय वस्तुओ की बिन कीमतो को लिया जाय ? इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि ऐसा करने के लिए सूचकाक के उद्देश्य को ध्यान मे रखा जाय । यदि 
हमे साधारण कीमत-स्तर में होने वाले परिवतंनों को सूचवाक द्वारा व्यक्त करना है तब हमें चोक 

। कौमतों को ही लेता चाहिए। इसके विपरीत, यदि हमे जीवन-निर्वाह लागत सूचकाक (००४ र्ण 
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पशाड़ 4066४ गणए/०2७) तैयार करने हैं तब हंगे अतिनिधि वस्तुओ की फुटकर कीमतो को ही 
लेना चाहिए। इसके उपसात्त इत प्रतिनिधि वस्तुओ की कीमतों के बारे में जानकारी एकश्रित 
करते समय हमे प्रतिनिधि बाजारों (ए००्ड्था/ांधाए८ एाक्पप्ट/४) का भी चुनाव करना होता डे 
और इन्ही बाजारो मे प्रचलित बीमतो को ही सूचकाक बसाते समय गणनाओं (व्शॉशाशाणार' 
में प्म्मिलित किया जाता है । 


(4] कोमतो को प्रतिशत के रूप मे व्यक्त फरना (0 ८७८5४ शि॥788 ॥0 ऐश०शा- 
॥8265)--कीमत-सूचकाक बनाते समय चौथा मा यह्‌ होताहै प्रत्येक उस्तु तथा सेवा के 
ब्राघार-वर्ष की कीमतों को 00 के बराबर मान लिया , जू। और फिर सभी वस्तुओ तथा 
सैवाओ के जाँच के वर्ष मे गे “सम्बन्धी परिवर्तन शत के रूप मे व्यक्त किया जाता है । 
उदाहरणार्थ, यदि आधार वर्ष मेगेहें की कौमत 2 प्रति क्विटल है तो इसे हम 00 के 
बराबर मान लेते हैं । यदि जाँच के वर्ष मे गेहूं की 40 रुपये प्रति विवटल हो जाती है, 
तब वह प्रतिशत्त में 200 कहलायगी । इस तरह सभी वस्तुओ तथा सेवाओ के कीमस प्रतिशत 
निकाल लिये जाते है । 

(5) आधघार-वर्ष तपा जाँच के ब्ष मे कोमतो का औसत निकालना [70 6 000 
006 #घट्ा8४८ | 970९5)--कीमत-सूचकाक बनाते समय अन्तिम कदम यह होता है कि 
आधार-वर्ष और जाँच के वर्ष की कीमतो के प्रतिशतों का औसत तिकाल लिया जाता है और 
दोनों की तुलता की जाती है । आधार-बर्ष का औसत तो 00 के बरावर ही रहता है, परन्तु 
जाँच के वर्ष का ओसत 00 से अधिक या 00 से कम हो सकता है। इस औसत को सूचकाक 
कहते हैं । पदि जाँच के वर्ध का ओसत आधार-बर्ष के औसत से अधिक है तो इसका अर्थ यह 
होगा कि सामात्य कौमत-स्तर बढ गया है । इसबे विपरीत, यदि आधार-वर्ष का औसत जाँच 
के वर्ष के भ्लौसत से अधिक है तब इसका अर्थ होगा कि सामान्य कीमत-स्तर कम हो गया है । 
ड्ट्स हि सामान्य कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनो को प्रतिशत के रूप में ब्यक्त किया 
जाता है। 

साधारण कौमत-सूचफांफ का एफ उदाहरण--अब हम यहाँ पर एक काल्पनिक तालिका की 
सहायता से साधारण क्रीमत-सूचकाक का निर्माण करेंगे । निम्न तालिका से यह स्पष्ठ है कि 
सन्‌ 967 का वीमत-सूचकाब 242 8 है । यह आधार वर्ष की तुलना में प्रतिशत के रूप में 
प्रकट किया गया है । इसका अर्थ यह है कि सन्‌ 495] की तुलना मे सन्‌ 967 मे कौमत-स्तर 
में 242 8--005--॥42 8 प्रतिशत वृद्धि हो गयी है। दूसरे शब्दों मे, सन्‌ ।967 मे सामान्य 


कीमत-स्तर सन्‌ 95] की अपेक्षा लगभग डेंढ भुना बढ़ गया है। (स्मरण रहे, यह तालिका 
बिशुद्धत काल्पनिक ही है ।) 


























_» शक शा सन्‌ 95] | आपार-वर्ष | सम्‌ 967मे | सन्‌ 967 का 
बस्तुएँ परे कोमतें का फीमतें सूचकाक 
५ (रुपयों भे) सूचकाक (रुपयों मे) 

गेहूँ 20 00 प्रति क्वि० डक 00 40 00 200 
चावल 40 00 ,, क्वि० 00 20 00 300 
बनस्पत्ति 200 ,, क्बि० ]00: 400 200 
द्ूघ 050 ,, क्वि० ]00 ]00 200 
तैल 400 ,, लि० १00 300 300 
कपड़ा 00 ,, मी० ]00 3 00 300 
कांयला 200 ,, क्वि6 ]00 400 200 
न)706 न]7600 


]00 242'8_ 
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जैसा उपर्युक्त तालिका में हमने देखा है, सभी वस्तुओ को समान महत्व दिया गया है। 
यही साधारण कीमत सूचकाक का दोष है। वास्तव मे, सूचकाक में सम्मिलित की जाने वाली 
सभी वष्तुओ को समान महत्व नहीं दिया जा सक्‍ता। उदाहरणार्थ उपर्युक्त तालिका से गेहूँ को 
उतना हो महत्व दिया यया है जितना कि तेल को । परन्तु हम जानते हैं कि उपभोक्ता के लिए 
तेल्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि गेहें | उपभोक्ता तेल पर अपनी आय का छोटानसा अश 
ही व्यय करता है, परन्तु भें पर वह अपनी आय का एक वाफी वडा भाग व्यय वरता है। यदि 
तेल की कीमत में काफी वृद्धि हो जाती है तो भी तेल पर किया गया व्यय कोई अधिक मात्रा मे 
नहीं बढ़ता । इसका कारण यह है कि उपभोक्ता तेल पर पहले ही अपनी आय का एक बहुत 
छोटा-सा अश व्यय कर रहा है । इसके विपरीत गेहें की कीमत भे यदि थोडी-सी भी वृद्धि हो 
जाती है तो उपभोक्ता द्वारा गेहूँ पर व्यय की गयी राशि मे अत्यधिक वृद्धि हो जायगी । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि उपभाक्ता के लिए गेहूँ और तेल का महत्व एक समान नहीं है, परन्तु साधारण कौमत 
सूचकाक मे सभी वस्तुआ को बराबर का महत्व दिया जाता है। इस प्रकार साधारण कीमत- 
सुचकाक मुद्रा के मूल्य-परिवर्ततों का सही-सही अनुमान प्रस्तुत नही करता । इस दोष को सभार- 
कीमत-सूचकाक बनाकर दूर किया जा सकता है। 

सभार अथवा भारशील च्ूचकाक (५/०४४४/९०० 906% 7प्रधा॥9४)--जब वस्तुओं तथा 
सेवाओं को उनके महत्व के अनुसार भार (%ध्ा्टा।/5) देकर शूचकाक बनाये जाते है, तब इन्हे 
सभार अथवा भारशील सूचकाक बहते हैं। इस प्रकार के सूदकाका मे प्रत्येक वस्तु को उसके 
महत्व के अनुसार भार प्रदान क्या जाता है। यदि कोई वग अपनी आय का अधिक भाग विसी 

पर व्यय करता है तब ऐसी वस्ठु को दूसरी वस्तुआ की अपेक्षा अधिक भार दिया जाता है ! 
विपरीत, जिस वस्तु पर कोई चर्य अपनी आय का बहुत बम भाग व्यय करता है, उस व 

को कम भार दिया जाता है। इस प्रकार विभिन वस्तुआ पर क्ये गये व्यय के अनुसार ही उत् 
भार भदान किया जाता है। 

समार अयबा भारशील सूचकाक का एक उदाहरण---साधारण यूचकाक का जो उदाहरण 
पीछे प्रस्तुत किया जा चुका है, उसी के आधार पर हम एक सभार सूचकाक बताने का प्रयत्त करेंगे 
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जैसा उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, हमने विभिन्न वस्तुओ को उनके महत्व के अनुसार भार 
दिये है। गेहूँ को 2, चावल को 3 वनस्पति को 2, दूध को ॥, तल को ।, कपडे को 2 तथा 
कोयले को | के बरावर भार (%६/४)७) दिये हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता के 
बजट में विभिन्न वस्तुआ का सापेक्षिक (08॥४८) महत्व क्या है। जैसी सारणी मे दिखाया गया 
है सन्‌ 967 मे सभार सूचकाक के अनुसार कीमत स्तर सन 95] की अपेक्षा )$ गरुता बढ 
गया था। 
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सुचकांक बनाने में कठिनाइयाँ 
([ग्०्पराह5 पर शटएगगाए्ट एप: ऐण्प्राएल्व5) 
सूचकाक बनाते समय हमे कुछ कठिनाइयो का सामना करना पडता है जो निम्नलिखित हैं * 

(4) आधार-वर्ष के चयन में कठिताई---सूचकाक बनाते समय हमारे सामने पहली समस्या 
यह उत्पन्न होती है कि किस वर्ष को आधार-वर्ष माना जाय | इसका कारण यह है कि कोई भी 
वर्ष पूर्णतः सामान्य (707700) नही होता। भ्रत्येक वर्ष मे कुछ न कुछ असामान्य (॥७॥०/4) 
बातें अवश्य ही हो जाती हैं। अत यह कहना कठिन हो जाता है कि कौन-से वर्ष को सामान्य 
चर्ष माता जाय | इसके अनिरिक्त, यदि हम किसी को भाधार-वर्ष मात भी लेते है तो वह वर्ष 
सदा के लिए आधार-वर्ष नही बन जाता, धल्कि समय समय पर उस आधार-बर्ष भे परिवर्तन किये 
जाते हैं । उदाहरणाये, युद्धकाल मे कीमतो की वृद्धि को नापचे के लिए सन्‌ 939 झो आधार-र्ष 
माना जाता था, परल्तु युद्धोत्तरताल मे सन्‌ 95] को कीमतें नापने के लिए आधार-वर्ष माना 
जाने लगा है। इस प्रकार आधार-वर्ष निर्धारित करते समय सूचकाक बनाने के उद्देश्य को भी ध्यान 
में रखा जाता है । 

(2) प्रतिनिधि-बस्तुओं के चयन भे कठिनाई--सूचकाक बनाते समय दूसरी समस्या यह्‌ 
उत्पन्न होती है कि किन-किन प्रतिनिधि वस्तुओं को सम्मिलित किया जाय | कभी-कभी समय 
बीतने पर वस्तुओ के गुणों मे परिवर्तन हो जाता है, अर्थात्‌ आधार-वर्ष की अपेक्षा जाँच के वर्ष 
(एव ० ॥700॥9) मैं बस्तुओ के गुणों मे अन्तर उत्पन्न हो सकता है। तब ऐसी परिस्थिति मे 
पुरानी वस्तुओं को मूचकाक में सम्मिलित करना अर्थहीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य 
कठिताई यह है कि कालान्तर में किसी वर्ग विश्वेष के उपभोग में भी अन्तर पड़ सकता है। 
उदाहरणार्थ दूसरे विश्व युद्ध से पूंव साधारण जनतर के उपभोग में वनस्पति घी का इसना महत्त्व 
नहीं था जितना कि इस समय है । अतएव इस कारण प्रतिनिधि-वस्तुओं के चयन में बडी कठिनाई 
उत्पन्न हो सकती है। 

(3) बस्तुओ को कीमतो को जानकारी प्राप्त करने से कठिनाई--पशूचकाक बनाते रामय 
तीसरी समस्या यह उत्पक्ष होती है कि प्रतिनिधि-बस्तुओं की किन कीगतों को लिया जाय--थोक 
अथवा फ़ुटकर । अब घोक कौमता के बारे में जानकारों प्राप्त करना तो अपेक्षाकृत आसान है 
परन्तु फुटकर कीमतों के वारे मे जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त कछिन होता है, क्योकि उनमे 
कभी-कभी धिन्नता पायो जाती है । 

(4) घस्तुओं को भार देने से फठिनाई--सभार सूचकाक बनाते समय एक कठिनाई यह 
भी उतन्न होती है कि विभिन्न प्रतिनिधि-बस्तुओ को किस मात्रा मे भार दिया जाय। कितने ही 
भरसक प्रय॒त्व क्यो न किये जायें, विभिन्न वस्‍्तुओ को दिये गये भार केबल अनुमानजनक ही होगे । 

(5) औसत निफालने से कठिनाई--सूचकाक वनाते समय एक समस्या यह भी उत्पन्न 
झोकी है हि कौनसोो एड्धाति हे कीमतों कर जोसात विफकाली जाय र बसा जिफदित है, जनेफा अप्तार 
की ओसतें (७५८:४४८७) होती है, जैसे अक्मणित औसत (क॥ 0700० / ८92८), रेखागणित 
बौसत (06०शार्धा० ८७३) इत्यादि । कमी-कभी एक ही साब्यिकीय सामग्री से विभिन्न औसतो 
के प्रयोग से विभिन्न परिणाम निकलते हैं। अत सूचकाकः वनाते समय औसत की रीति का चुनाव 
करने मे बडी सावधानी से काम लेवा चाहिए । भार तथा जौसत की कठिनाइयो को दूर करैंने के 
लिए डॉ मार्शल ने रू खलाकारी सूचकार्कों (ला 70:८5 गण्यः०७) वा सुझाव दिया है । 

उपपुंक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सूचकाक बनाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पडता है, इसलिए वास्तविक एव पूर्णत विश्वसनीय सूचकाक तैयार करना सम्भव नहीं ओर जो 
कीमत-सूचकाक प्राय बनाये भी जाते हैं, वे कीमत-स्तर मे होने वले परिवर्तनों का सही-सही 

अनुमान भ्रस्तुत नही करते । इस प्रकार सूचकाको मे पूर्ण गणितात्मक सत्यता नही पायी जाती । 
डॉ० माशंल ने कहा है, “मुद्रा की क्रय-्शक्ति को पूर्णत सही मापता न केवल असम्भव है, वल्कि 
अविधारणीय भी है ।” परन्तु इसका यह अथ नही है कि कीमत-सूचकाक बिलकुल बेकार होते हैं । 
मोदे त्तौर दे कीमत स्तर मे होने वाली प्रवृत्तियो का-अनुमान सूचकाको की सह्दायता से लगाया 
जा सकता है। 
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सृचकाको के भेद 
(79एच5 णी ॥रए॑क ण्णश्थ5) 
सूचकाको के मुख्य भेद निम्नलिखित हैं 

(3) भोक फोमत सूचकाक (/४०6७४४० ए:06 400७ पध्णा/श5)--इस प्रकार के 

सूचकाक कुछ महत्त्वपूण वस्तुओं की थोक कौमतो के आधार पर बनाये जाते हैं। प्राय इन 
यूचकाको के तैयार करने में कच्चे पदायों (28 709/0272) को कीमतों को ही सम्मिलित कि 
जाता है। ये पदाथ दो प्रकार के होते हैं--(क) क्षि-सम्बंधी प्दाथ ओर (ख) मरन्क्ृपि 
सम्बंधी पदाथ । इन सूचकाको को वनाते समय इन वस्तुओं की थोक कौमतो को ही लिया जाता 
है और इन वस्तुओं को उनके महत्त्व के अनुसार भार (ऋणष्टाए)) प्रदाव किया जाता है। मुद्रा की 
ऋष शक्ति में होने वाले परिवतनों को मापने के लिए प्राय थोक कौमत सूचकाकों का ही उपयोग 
किया जाता है. परन्तु थोक बीमत सूचकाको मे कुछ दोष भी पाये जाते हैं. प्रष्म इन सूचकाको 
में केवल कछ्चे पदार्थों की थोक झौमतों को हो सम्मिलित किया जाता है अर्थात तैयारशुदा 
दस्तुआ की कीमतों को इनम सम्मिलित नही क्या जाना यद्यपि तैयारशुदा वस्तुएँ भी देश की 
राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था मे उतनी ही महत्त्वपूण होती हैं जितनी कि अन्य कच्ची वस्तुए। अत ये 
सूचकाक मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवतनो का सही-सही प्रतिनिधित्व मही करते। द्वितीय इन 
सूचकाको को बनाते समय व्यक्तिगत स्ैवाओ तथा वस्तुओं के विक्ी-व्यय को सम्मिलित नहीं किया 
जाता । परिणामत ये सूचक्राक मुद्रा की क्रय शक्ति मे होने वाले परिवतना का सही-सही अनुमात 
मत कही करते | ठृतीय इन सूचकाकों में समय-समय पर परिवतन होते रहते हैं जिनसे इनकी 
सीमित हो जाती है । 

(2) जीवन निर्वाह लागत सूचकाक (006 ० 7/श॥8 76०0 7पण्या/८४)--इस प्रकार 
सूचकाको को तैयार करते समय सभी महत्वपूण वस्तुओं तथा सवाआ को सम्मिलित किया 
जाता है | विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाआ को उनके महत्त्व के जनुमार भार (छह) भी दिये 
जाते हैं। जित दस्तुआ को यूचकाका में सम्मिलित क्यि। जाना है व क्‍्वल अ्रतिनिधिस्वरूप ही 
होती हैं। इसका कारण यह है कि लोगा द्वारा प्रयाग म लाया ग्रया सभी वस्तुआ तथा सेवाआ 
को सूचकाकों से सम्मिलित करना सम्भव नहीं हाता है । बन सूचकारा का सहायतास जीवन 
निर्वाह-लागत भ होने वाले परिवतनो को मापा जाता है 

श्रमिक-दग जीवन निवाह सूचकाका तथा साधारण जीवन निवा” जागत सूचकाका में यह 
अन्तर होता है कि प्रथम प्रकार के सूचकाका म सवाआ का कामता का सम्मिलित नही क्या 
जाता जबकि दूसरें प्रकार के सूवकाको म सवाआ का कामता का भा सम्मितित जिया जाता है। 
स्मरण रहे कि रुस प्रकार के सूचकाक मुद्रा की जय शक्ति क महा महा मायत्र न हात। इसका 
कारण यह है कि ये सूचकाक व्यक्तिगत सेवाओ पर क्षिय गय व्यय 7 बम महत्त्व दत हैं । 

(3) ओद्योगिक सूचकाक ([075078 [060 'वग॑/८5)--इन सूचक्ताकों का उद्दश्य 
ओद्योगिक उ पादन म हान वाले परिवत॒नों का अनुमान प्रस्तुत करना है। अत एस सूचकाकों को 
बवात समय देश के विभिन्न उद्योग घ-घो के उत्पादन के आऔकडा का सम्मिज्ित किया जाता है। 
किसी भहत्त्ववुण बप को आधार वष मानकर अन्य वर्षो के औद्यागिक उत्पादद क परिवतना का 
इन सूचकाका द्वारा अनमान लगाया जाता है। आज लगभग सभी देशा म॑ मूचकाकय द्वीरा ऑँद्यो 
गिक उत्पादन मे होन वाले परिवतनों को मापा जाता है। इन सूचकाका वें अतिरिक्त अन्य भी 
कई प्रकार के मृचकाको का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणाथ कृषि उत्पात्न सूचकाक (8ह०ए 
शवों छा06ए९ए० ॥665 गणय/श$)... राष्ट्रीय-आाय सूचकाक (80 णावं गा०्णयह गावेशा 
ए्रणणरा/८9) और आयात नियात सूचकाक (छा00-कएएण (६ 7766५ प्रण्या/श5) इंयाति। 

सूचकाको के लाभ 
[409ब्रग/38०5 ० ]7065६ उ्या/टा3) 

इसके लाभ निम्नलिखित हैं न 

(() जीवन निर्दाह लागत सूचक्ॉंक--इन यूचकाको से हमे यह पता चतठा है कि जौवन 
विर्वाह लायत में क्या-ठया परिवतन हो रहे हैं। वया श्रमिकों की जीवन निर्वाह लागत बढ़ रही 
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है अथवा कम हो रही है ? इन सूचकाको के आधार पर ही श्रमिको तथा अन्य प्रकार के कर्मचा- 
रियो की मजदूरियो मे परिवर्तन किये जाते हैं । 

(2) झुद्दा के भुल्य को साप--सामान्य_ कीमत-सूचकाको की सहायता से हम देश के भीतर 
कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्ततों के बारे मे जानकारी श्राप्त कर सकते है। जैसा विदित है, 
कौमत-स्तर मे होने वाले परिवर्तनों का समाज के विभिन्न वर्यो पर गहरा प्रभाव पडता है। अत 
कीमत-सूचकाकों की सहायता से हम यह जान सकते हैं कि देश के विभिन्न वर्गों पर कीमत-स्तर 
में होने दालें परिवर्ततो का क्या प्रभाव पडा है ? इन्ही सूचकाकों की सहायता से हम यह भी 
जान सकते है कि देश में मुद्रा स्फीति की दशा उत्पन्न हो गयी है और उसका मुकाबला करने के 
लिए कौन-कौन से कदम उठाये जा सकते है ॥ 

(3) व्यापारी के लिए सूचकाक्ों को उपयोगिता--इन सूचकाकों की महायतासे एक 
व्यापारी यह देख सकता है कि उसके माल की बिक्री बढ़ रही है अथवा कम हो रही है और यदि 
बढ रही है तो किस अनुपात मे बढ रही है। इस प्रकार सूचकाको द्वारा प्रस्तुत जानकारी के 
आधार पर व्यापारी अपने साल की मात्रा मे परिवर्तन कर सकता है । 

(4) विदेशी व्यापार के बारे मे जानकारी--इन सूचवगवगें को सहायता से हमे इस बात 
की जानकारी हो जाती है कि विदेशी व्यापार की वास्तविक स्थिति बया है ? क्या बिदेशी ब्यापार 
बढ रहा है अथवा कम हो रहा है और यदि बढ रहा है तो किस अनुपात मे बढ रहा है ? 

(5) उत्पादन के बारे से जानकारी--इत सूचकाको की सहायता से हमे यह भी जानकारी 
प्राप्त होती है कि देश का उत्पादन बढ़ रहा है अथवा कम हो रहा है और इसी जानकारी के 
आधार पर सरकार अपनी औद्योगिक नीति का निर्माण कर सकती है। 

(6) ऋणियो तथा ऋणदाताओ को लाभ--इन मूचकाकों की सहायता से ऋणियों को 
यह पता चल्र जाता है कि उनके ऋण लौठाने का उचित समय कया हे । इसी प्रकार इन सूचकाक 
की सहायता से ऋणदाताओ को यह्‌ भी पता चल जाता है कि उनकी अतिरिक्त पूंजी को उघार 
देने का उचित समय कोन सा है । 

(7) राजनोतिज्ञों को लाभ - इन यूचकाको की सहायता से राजनीतिज्ञ देश की आधथिक 
स्थिति को राही रही रामदाने मे रामण होते है और उशके उपचार के लिए सरकार के सामने 
अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं । 

(8) सरकार के लिए उपयोगिता--इन सूचकाको को सहायता से सरकार भी देश की 
आधिक स्थिति भे होने थाले परिवर्तनो के बारे मे सही-सही जानकारी प्राप्त कर सकती है और 
उसी जानकारी के आधार पर ही अपनी आधिक नीति का निर्माण करती है। एक नियोजित अर्थ- 
व्यवस्था (?]90॥26 8५०००7५) भे तो सूचकाकों का महत्व और भी बढ जाता है। 

(9) अन्य उपयोग---इन सूचकाको का कई प्रकार के अन्य उद्देश्यो के लिए भी प्रयोग किया 
जाए, है, ५ जद्पह्रणए,, रेल्टें; रफ्द-्पात्लए्पफ्, (६००४६ 'र्थतिणों के होने अत्ले 'परयरलो को इस 

सूचकावो की सहायता से जान सकती हैं। इसी प्रकार बेक भी अपनी जमाराशियो (9०9०श७) 
में होने बाले परिवर्शनों को सूचकाको की सहायता से जान सकते है । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुछ परिसीमाओो (॥ल्‍(४॥ण5) के बावजूद आधिक 


सूचकाक देश की _अये-व्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। वास्तव में, इतकी सहायता के 
बिना देश की अथ॑-व्यवस्था को सही ढय से प्रचलित रखना असम्भव है। 


सूचकांकों को परिसोमाएँ 
([गाक्षाणाड रण पाए णाएशड) 
इनकी परिसीमाएँ निम्नलिखित हैं 


(।) इतका उपयोग सोसित होता है--जैसा बताया जा चुका है, प्रत्येक सूचकाक एक 
विशेष उद्देश्य की पूर्ठि के लिए बनाया जाता. है ओर उसे हि आय अहेस के लिए उपयोग 
में नही लाया जा सकता । उदाहरणाथथे, यदि किसी विशेष वर्ग को जीवन निर्वाह लागत का अध्ययन 
करने के लिए कोई सूचकाक बनाया जाता है तो उसे अन्य किसी वर्ग की आधिक स्थिति का 
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अध्ययन करने के लिए उपयोग मे नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के सूचकांक 
का उपयोग सीमित रहता है। 

(2) हृपभोग पर समय का अन्तर--ऊैसा हम पहले भी बता चछुके हैं, समय के बीतने के 
साथ-साथ लोगों की उपभोग सम्बन्धी आदतो में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उदाहरणार्य 
लगभग 30 वर्ष पहले भारत मे वनस्पति घी का उपभोग नही के बराबर हुआ करता था, परन्तु 
आजकल इसका उपभोग अत्यधिक मात्रा मे बढ गया है । इस प्रकार कुछ समय पूर्व उपभोग की 
जाने वाली वस्तुओ की कीमतों के आधार पर बनाये गये सूचकाको वी वर्तमान उपभोग की वस्तुओं 
की कीमतो पर आधारित सूचकाको के साथ तुलना करना उचित नही है। 

(3) सूचकाको मे गणितात्मक सत्यता का अभाव रहता है--जैसा विदित हैं, इत सूच- 
काको में गणितात्मक सत्यता ()४४४0८थ। 8०८७४०१) का प्राय अभाव रहता है, अर्थात्‌ 
इस सूचकाको की सहायता से आथिक परिवतंनों के बारे मे बिलकुल सही जानकारी प्राप्त नही 
की जा सकती । ये सूचकाक मोटे तौर पर केवल प्रवृत्तियो (॥८॥५$) के ही धोतक होते है और 
इतसे गणितात्मक सत्यता की आशा नहीं रखनी चाहिए । 

(4) ये सूचकांक मुद्रा के मूल्य में होते वाले परिवर्तनो को सही तथा विश्वसनीय शूंचना 
प्रस्तुत नहों करते---जैसा पूर्व कहा जा चुका है, कीमत-सूचकाक श्राय थोक कीमतो के आधार पर 
ही बनाये जाते हैं। इसका कारण यह है कि फुटकर-कोमतो के बारे में जानकारी आसानी से 
प्राप्त नही की जा सकती । जैसा विदित है, फुटकर कीमतो में बहुत अधिक विभिन्नता पायी जाती 
है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही थोक कीमतो का प्रयोग किया जाता है, परन्तु थोक 
बीमते साधारण जनता के लिए मुद्रा के मूल्य में होने दाले परिवर्तनों का सही-सही प्रतिनिधित्व 
नही करती, क्योकि साधारण जनता तो वस्तुओ तथा सेवाओ को फुटकर कीमत पर ही खसरीदती 
है अत कौमत-सूचकाक मुद्रा के मूल्य मे होने वाले परिवर्तनों की सही-सही सूचना भ्रस्तुत नही 
करते | 

(5) इन सूचकांको में विभिन्न बस्‍्तुओ तथा सेवाओ को प्राय: सनमाने ढग से भार दिये 
जाते हैं--सभार सूचकाको मे विभिन्न वस्तुओ तथा सेवाओ को भार प्रदान करने का कोई पैज्ा- 

निक आधार नही होता । अतएवं इन वस्तुओ तथा सेवाओ को प्राय मनमाने (अआश0»9) जो से 
ही भार दिये जाते है, जिसके परिणामस्वरूप थे भूचकाक मुद्रा के मूल्य मे होने वाले परिवर्तनों 
का सही-सही प्रतिनिधित्व नही करते । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सूचकाको की अनेक परिसीमाएं हैं, परन्ठु इसका यह 
अभिप्राय नही है कि ये सूचकाक विलकुल बेकार होते है। वास्तव मे, आधिक परिवर्तनों को मापने 
की ओर कोई सनन्‍्तोषजनक विधि ही नही है। उदाहरणार्थ, मुद्रा के मूल्य मे परिवर्तनों को मापने 
का अर्थशास्त्रियों के पास अन्य कोई दूसरा साधन नही है । इस प्रकार इन सूचकाको के अपूर्ण 
तथा दोषपूर्ण होते हुए भी देश मे होने वाले आधिक परिवर्तनो को मापने के लिए इनका अधिका- 
घिक उपयोग किया जा रहा है। 

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत 
3. एछअष्तावा धया होता हैं) सरल सूचकाक की एक सारणी बनाइये * ऐेएदे शारणी, बसाते. समय 

किन नियमों फा ध्यान रखना चाहिए ?ै (आगरा, 966) 

[सिकेत--प्रथम भाग में, सूचक्राक की परिभाषा देते समय इसके उद्देश्यों की व्याख्या 

कौजिए। दूसरे भाग मे, एक काल्पतिक सारणी के आधार पर सरल कीमत-सूचकाक तैयार 

कीजिए । दीसरे भाग मे, यह वताइए कि कीमत-सूचकाक बनाते समय निम्त बातो को 
ध्यान मे रखना चाहिए--(क) आधार-दर्ष का उचित चयन, (ख) वस्तुओं तथा सेवाओं 
का उचित चयन, (ग) वस्तुओ तथा सेवाओ की कीमतों का समुचित चयन, (घ) कौमतो 
को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, (ड) आधार-वर्ष तथा जाँच के वर्ष मे कौमतो की 
ओऔसत निकालना ।] सज 

2. सूचकांक क्ष्या है ? सूचकांको को सहायता से मुद्रा के मूल्य का माप कर वया-क्या 
कठिनाइयाँ खतेभब च्छी जातो हैं ? हर न (राजस्थान, 956) 


सूचकाक | 8 


[संकेत--प्रथम भाग से, सूनवाको की परिभाषा देते हुए इनके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए । 


दूसरे भाग मे, यह स्पष्द कीजिए कि एक साधारण कीमत-सूचकाक बनाते समय कित-किन 
कठिनाइयो का सामना करना पडता है।] 


- डदाहुरण सहित सरल और गुरुकृत देशनांक समभाइए। (जबलपुर, 959) 
अथवा 

“सूचकांफ' की परिभाषा दीजिए । “साधारण सूचकांक” तथा “भारित सूचकांक! से उपयुक्त 

उदाहरण की सहायता से भेद कौजिए। (मेरठ, 975) 


[संकेत--आरम्भ मे, सूचफाँक (देशनाक) की परिभाषा श्रस्तुत कीजिए और एक काल्पनिक 
उदाहरण के आधार पर एक सरल कीमत-सूचकाक तैयार कीजिए । तदुपरान्त यह बताइए 
कि सरल सूचकाक मे सभी बस्तुओ तथा सेवाओ को समान महत्त्व दिया जाता है। वास्तव 
मे, यह सरल सूचकाक का मुख्य दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए गुरुकृत अथवा 
सभार सूचकाक का प्रयोग किया जाता है। इसी उदाहरण मे विभिन्न वस्तुओ को उनके 
महत्त्व के अनुसार भार देते हुए एक काल्पनिक मुरुकृत सूचकाक तैयार कीजिए । 

« देशतांक वया हैं ? सामान्य देशतांक का अतुगणन फरने फो विधि समभाइए । 


[प्रकेत--प्रथम भाग भे, सूचकाक (देशनाक) की परिभाषा प्रस्तुत कीजिए । दूसरे भाग मे 
शामान्य सूचकाक बनाने की विधि का बिस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए ।] 
.. सूचकाक की परिभाषा दीजिए ॥ उनके उपयोगो और सोमाओ की विवेचना कोजिए | 
(विक्रम,964) 
[सकेत--अ्रथम भाग मे, सूचकाक की परिभाषा भ्रस्तुत कीजिये । दूसरे भाग मे, सूचकाको के 
उपयोगो के बारे मे विस्तारपूर्बवक लिलिए और इसके साथ ही साथ सूचकाक की परिप्तीमाओं 
का उल्लेख भी करिए ।॥] 
सुद्रा के मूल्य से वया समभते हो ? इसको कंसे सापा जा सकता है ? (राजस्थान, 968) 
[संकेत प्रथम भाग के लिए देखिए “मुद्रा का मूल्य” नाप्तक उपशीर्षक अध्याय 6 । दूसरे 
भाग मे, आप बताइए कि इसे कीमत सूचकाक की सहायता से ग्रापा जाता है| यहाँ पर आप 
विस्तृत रूप से बताइए कि कीपत-सूचकाक का निर्माण कंसे किया जाता हे रे 
निर्देशाक षया है ? इसे किस प्रकार बनाया जाता है ? इसके उपायो को समभादाए्‌। 
(विक्रम, 968) 
[सकेत्त--प्रथम भाग मे, निर्देशक (सूचफ्राक) की परिभाषा दीजिए और सक्षेप्र मे इसके 
उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। दूसरे भाग मे, एक काल्पनिक सारणी के आधार पर एक सरल 
कीमत-निर्देशाक तैयार कीजिए । तीसरे भाग मे, निर्देशाक के उपायी के बारे मे संविस्तार 
लिखिए। ये थोक कीमतो, औद्योगिक एबं कृषि उत्पादन, आन्तरिक एवं बाह्य व्यापार, 
जीवन-निर्वाहू लागत इत्यादि को मापने के लिए प्रयोग मे लाये जाते हैं ।] 
* भारित सूचक अंक'” क्वा क्या महत्व है ? एक छोटी भारित क्राह्पनिक अकफ सारणी 
प्रस्तुत कोजिए । (आगरा, 97व) 
[प्रंकेत--भारित सूचक अक मे राभी वस्तुओ एवं पेवाओं को समान भार नही दिया जाता 
बल्कि उनके महत्त्व के अनुगार उन्हे अलग-अलग भार प्रदान किये जाते हैं। वाल्पनिक 
सारणी के लिए उपर्युक्त अध्याय को देखिए ।] 
म्‌चक अफ क्या हैं ? इन्हे कैसे बनाया जाता है और इनके बनाने में क्या कठिनाइयां आती 
हैं (राजस्थान, 2977) 
[सकेत - प्रथम भाग मे, सूघवगक की परिभाषा देते हुए इसके उद्देश्यो को सक्षेप मे दताइए। 
बूसरे भाग से, सूचकाक बनाने की विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए । देखिए उपर्युक्त 
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अध्याय । तीसरे भाग के लिए उपयुक्त अध्याय मे “बूचकाँक बनाने में कठिनाइयाँ” नामक 
उपविभाग को देखिए ॥] 


मृह्य परिवर्ततों छ्ो आप किस प्रकार नापते हैं ? इन परिवर्तनों को नापने मे कोन-फोनसो 
कठिनाइयाँ उपस्थित होतो हैं ? (विक्रम, 97) 
[सकेत--प्रथम भाग में, आप यह बताइए कि मूल्य-परिवर्ततों को कीमत-सूचकाकों की 
सहायता से नापा जा सकता है + दूसरे भाग के लिए प्रश्व न० 9 को देखिए ।] 
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साख 
(कब्पा) 





आधुनिक _अथ्थे-ड्यवस्था मे साख का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव मे, आधुनिक 
राजकोधपीय व्यवस्था मार पर ही आधारित है। पश्चिमी देशो में तो साख, सुद्रा से भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण बन चुकी है। साधारण सौदो_में मुद्रा की अपेसा साख का अधिक उपयोग किग्रा की _अपेशा साख का अधिक उपयोग किया 


जाता है। "या 
साख को परिभाषा 
(एथीयाण ० एध्या) ५ 
हिन्दी भाधा में “साख ' का अग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'केंडिट' है! “क्रैंडिट' शब्द लैटिन भाषा, 
के “कैंडो' (००5) शब्द,से निकन्ना - है। 'कैडो' शब्द से अभिप्राथ विश्वास” (००7०१6९१८४) मे. 
है। अत _'कैंडिट' अथवा ॥ है। वल्द अगले शक अयका काल गर के समन अध्ट ग. शब्द का अर्थ विश्वास लगाया “कैंडिट 
अर्थों में प्रयोग किया जाता हैं । 45 अर्थशास्त्र म॑ क्रेंडिट__अथवा 'साखः शब्द का प्रयोग “उधार 
देने व लेने” के अथथ मे किया जाता है । साख की परिभाषाएँ विभिन्न अर्थृशास्त्रियो द्वारा इस 
प्रकार की गयी हैं फशल्त्लत्नल पर » 
7 प्रो० जैवन्स (१९४०॥७) के अनुसार, “साख शब्द का अर्थ भुगलान सन स्थित शब्द का अर्थ भुगतान को स्थगित करना है ॥/! 
हब कह मा ने ' साख! को व्यक्ति की ऋण प्राप्त. बन तप कक करने की भोग्यता के हुप में 
परिभाषित्त किया है। उनके अनुसार, “साख से अभिप्राय क्ती व्यक्ति को उस शक्ति 
अथवा सामरथ्यें से होता है जिप्स वह अन्य ब्वक्ति को सत्य मे भुगतान की प्रतिज्ञा पर अपनी 
पास है वस्तुएं संमोपत करने के लिए प्रेरित करता है । इस प्रकार 'साख' बटणी का एक गुण अथवा 
जा 45 * 
भ्रो० जोड (50) के शब्दो मे, “साख एक ऐसा विनिमय कार्य है ह्छे कुछ समय पश्चात 
भुगतान करने पर पूरा हो जाता है ।”३ राजा ऋण पु 
6 इस श्रकार उपर्यक्त परिभाषाओ से स्पम्ड-हो-जस्तर-है-कि-साख के अन्तर्गत ऋणदाता ऋणी 
को वर्तेमान समय म पूंजी इस विश्वास पर्‌ उधार देता हे कि एक निश्चित समयावध्ि के पश्चात 
ऋषणी उतनी ही एँजी ब्याज सहित लौटा देगा । 
साख का वर्गोकरण 
(टा55ञा०३४०४ ० छथ्वाते 


साख का वर्गीकरण कई आधारो पर क्रिया जाता है। साख के कुछ मुख्य भेद अग्र 
लिखित हैं। 
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([7) उपभोक्ताओं को साख तया उत्पादकों को मझाथष (00एएशथ7 ९ था गाए 
ए094॥८८५४ (४६00)--उपभोग्य ज्वाव के अन्तर्गत वे समी ऋण दरखें जा सकते हैं जिल्दे उपभोग्य [/ 
उर्ैश्यां के प्रयोग में के प्रयोग में लाया जाता है, ्राता है, अर्वात्‌ इन ऋषों द्वार इन ऋषों द्वारा लोग अपनी प्रत्यक्ष आवश्यकताओं वी 
पूत्ति करत हैं। उपभोग्य ऋणा से ऋणी वो काई आय प्राव्त नहीं होती। बतएव झेणी वो ऐसे” 
ऋण _के मूतधन तथा उस पर सहाय जया उप्र सजात बन अब है। ० ब्याज क्य भुगतान अपनी आय में से ही वरना पढ़ता है। कसी 
दूवानदार द्वार अपने ग्राहकों का दिया गया ग्राहकों का दिया गया उपभोग्य-साज का उदाहरण है। 

उत्पादकीय साख से अभिष्राप व्यक्तियों, कम्पनियों तथा सरकार द्वारा लिये गये_उन ऋणो 
से है जिकको_उत्तादक उद्देश्यों (27000८४ए८ एए705७) के लिए प्रयोग में लाया जाता है, 
अर्थात इसे प्रकार के ऋणों को उत्पादन [वहन के लिए प्रयोग में लाया जाता है । पत्पाइकीय | 
उक्त है। कू भारख से ऋणी को अवश्य ही कुछ आय कक कि आए बह] और उसी में से ऋणी अपने ऋण वो 
लोटा झंवता हैं। इस प्रकार ऋणदाता वी मे उत्पूरकीय साख, उपग्रोण सास से-मधिक 
श्रेष्ठ होती ह। 

“पट्टा ज्ञादुजनिक साख तथा व्यक्तिगत साख (00७॥ 04 270 7086 (ए०0॥):-- 
ऋणी के हष्टिकोण से साल रे मार न होती है. दो प्रवार की होती है (क) सावंद्धनिक साख,-एवं (ख) व्यक्तिगत 
साख । जब सरकार स्वय आवश्यकताओं की पूत के लिए जनता से ऋण लेती है, तब इसे 
सार्वजनिक साख कहते हैं। इसके विपरीद, जब तिजी व्यक्ति, सस्याएँ तथा कम्पनियाँ अपनी 
व्यापारिक आवश्यक्षवाओं की पूति के लिए ऋण नती हैं, तव इसे व्यक्तिगत साख कहते है।.... 

(3) व्याप्यरिक_ साख (00000208_ 002४0--जैसा_विदित है, प्रत्येक व्यापारी को_ को 
दो प्रकार के ऋणो की क्ावश्यकवा पड़ती है--अल्पत्ाप्तीन ऋण तषा दीघंवालीन ऋण । अत... 
लीन ऋंणों (60 छेफ़ा ॥9009)- को ही व्याप्ररिव साल तह है य कहते बिक ) प्रत्येक" व्यवसायी को 
कच्चा माल खरीदत, मजदूरा को मज़दूरी चुकान तथा विज्ञापन ब्ादि अष्पकालीते सरल _ 


की का बता है. + मल पड॒ती है। अत ध्यवसायी द्वारा लिये गये अल्पपालीन ऋणो को ही व्यापारिक सील लिये गये अल्पकालीन ऋणो को ही ध्याणातिकि साख 
कहा जाता हैं। 


(4) न्त्िश साथ (7५८४४0०॥ (7६4॥)--द्यवसायियों द्वारा लिये गये दीषकार्लोन 
दा निवेश माल कहत है। जैसा विदित है एक व्यवसायी वो अल्पकालीन ! ऋणो के ऑर्टिरिक्त 
खत का की मो अल्प पहली है; उदाहरगर् यदि डावजाडी के शत तथा मरने 
आदि खूरीदनी है, तो उसे दीपकाजीन झूणा की आदशकता -क्डती हैवपोकि इन उद्देष्यों के. 
लिए, लिय गय क्रणा को अलकाल मे लौटाया नहों जा सक्‍या । दीघकालीत ऋण प्राय. वल्धक 
(70०82) के आचारे पर प्राप्त क्ये जाते है। दघकालीन साष को कभी-कमी औद्योगिक सास 
(एए6प्४एव लत्वए) भी कहा-्मक्ा-है । 

(5) बेक साय (880 07०0॥)--बैंक को जनता से जो जमा राशियाँ (०0०४५) 
प्राप्त दाती हैं, उन्हे बअ-सोख कहते हैं। वरन्तु कभी-कभी बढ साख का अबोण कसम व्यापक अथ से भी 
क्रय मय हर ! इस_ भर्य में बैंक-साख_ का अभिष्राय सभी प्रयार की जमा राशियों, कण 
वोण्ड्स त3 हवा साख-पत्रो से द्ोठा है। वेक-साथ के अन्तर्गत केद्रीय बेक द्वारा जाती किये 
गये कागजी नोटो को भी सम्मिलित किया जाता है। 

साख को मात्रा को प्रभावित फरने वाले तत्व 
निम्नलिखित त्त्त्त साख की मात्रा को प्रभावित करत हैं 

(7 क्ञककी सस- जब लाभ की दरो मे इृढ्धि होती है तः उत्पादकशर्ण अपने-अपने व्यवसाया 
का विस्तार वरन लगत हैं। ऋणा की माँग बढ़ जाता है ओर साख का विस्तार हाने लगता  हैं। 
इसके विप्त जब व्यवसाय म मन्दी छा जाती है और लाभ की दरें गिरने लगती हैं, तब ऋषगी 
की माँग भी फम हो जाती है औौर साख का सकुचत हो जाता है। इस प्रकार लाभ की दरों तथा 
साख वी मात्रा में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। 

(2) व्यापार को परिस्यितियाँ--साख वी मात्रा पर देश की व्यापारिक वरिस्थितिया 
(४४6७ ९०००७७क्‍॥005) का मी प्रभाव पडता है | तेजीझात (0007 9८0०0) में साथ का विश्यार 
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होता है, क्योकि वस्तुओ की कीमतें बढ जाने के कारण व्यापारियों की ऋणों की माँग बढ़े जाती 
है । ऐसे तमय तो व्यापारी लोग ऊंची ब्याज की दरो पर भी ऋण लेने के लिए तेयार हो जाते 
है, परन्तु मन्दीकाल (डप्ाग०) मे वस्तुओ की कीमसते गिर जाने के कारण न्यापारियो में निराशा 
(ए6डआयएश्य) की लहूर दौड जाती है। परिणामत ऋणा की साँग कम हो जाती है और साख 
का सकुचन हो जाता है। 

(3) देश क्ो राजनीतिक दशा--किसी देश के आधथिक विकास के लिए यह आवश्यक है 
कि उस देश मे पूर्णरूप से शान्ति तथा सुव्यवस्था का वातावरण हो । यदि किसी देश में समय- 
समय पर दगे होते हैं तो उस देश के आधिक विकास की गति धीमी पड जाती है और उसके साथ 
ही साथ वहाँ पर साख का सकुचन होने खगतठा है । 

(4) सदूटे की स्थिति--साख की मात्रा देश में सट्‌ठे की स्थिति से भी शासित होती है। 
यदि भविष्य मे कौमतो के वढ जाने की आशा है तो इससे सटूठे को प्रोत्साहन मिलता है। सटो- 
रियो हारा ऋणो की माँग बढ जाती है और साख का विस्तार होने लगता है। इसके विपरीत, 
यदि देश में भावी कीमतो के ग्रिर जाने को सम्भावना है तो सटूटा-बाजार में मन्दी छा जाती है। 
सटोरियो द्वारा ऋणों की माँग धट जाती है और साख का सकुचत हो जाता है । 

(5) केन्द्रीय बेक की सौद्रिक नीति--फिसी भी देश मे साख की भाजा पर केन्द्रीय बैक 
की मौद्विक नीति का गहरा प्रभाव पडता है। यदि केच््रीय बैक सस्ती मुद्रा-नीति (०३९४७ मा070०7 
7००५) अपनाने हेतु बंक-दर कम कर देता है तो इससे साख की मात्रा भें विस्तार हो जाता है। 
इसका कारण यह है कि जब बेक दर मे कमी हो जाती है तो व्यापारिक बेको को भी उसी 
अतुपात मे अपनी अपनी ब्याज की दरो को कम करना पडता है| इस प्रकार ऋणों की मात्रा बढ 
जाती है ओर साख का विस्तार होने लगता है । इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बेंक अपनी बेक-दर 
को ऊँचा कर देता है तो सम्बद्ध व्यापारिक बंको को भी अपनी-अपनी ब्याज की दरो को वढाता 
पडता है। इससे ऋणो की माँग कम हो जाती है और साख का सकुचन होने लगता है | 

(6) मुद्रा-व्यवस्था--साख को मात्रा पर देश की मुद्रा-ब्यवस्था (:800८99 $9#९ए॥) 
का भी गहरा प्रभाव पडता है। यदि देश की -व्यवस्था सुनिश्चित तथा सुहढ है तो इसके 
अन्तग्त साख की मात्रा का विकास होगा। हम विपरीत, यदि देश की मुद्रा व्यवस्था अनिष्चित 
है ओर समय-समय पर उसमे भारी परिवर्तन होते रहते हैं तो साख की मात्रा का सकुचन होता 
चला जाता है। 

(7) बेकिंग का विकास--किसी देश मे साख की मात्रा उस देश के वेकिंग विकास के 
स्तर पर भी निभेर करती है | जंसा विदित है, बैक साख निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन 
है। यदि किसी देश में वैको का विकास ठोक ढंग से नही हुआ है तो ऐसे देश मे साख को मात्रा 
भी अधिक नहीं हो सकती। पिछडे तथा अल्पविकसित देशो मे बेकिंग भी प्राय अल्पविकसित 
होती ती है। मत ऐसे देशो मे साख राष्ट्रीय अर्थ॑-व्यवस्था मे कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं 

॥ किन्तु पश्चिस के उन्नत देशो में बंको के विकसित होने के कारण साख को राष्ट्रीय-अर्थ- 
व्यवस्या मे महत्वपूर्ण स्थाव प्राप्त होता है । 
कया साख पूंजी है ? 
(5 छ्वा+ टबफाछा ०) 

इस बविपय पर अरयंशास्त्रियों मे मतभेद है। सुविख्यात अर्यशास्त्री प्रोण भेकलिओड 
(0४४०७००) का विचार है कि साथ पूंजी है और भूमि को भांति यह उत्पादन का एक पृथक 
साधन है /.नेके शब्दो मे, सुद्रा और साख दोनो ही पूँजी है। व्यापारिक साख व्यापारिक 
पूँजी है।”? इसका कारण यह है कि वर्तमान युग मे सभी आधिक क्रियाएँ साख पर ही आधारित 
होती है। साथ भी चही कार्य करती है जो मुद्रा द्वारा सम्पत किया जाता है ।. साख पत्र, वास्तव 
मै, मुद्रा के ही प्रतिनिधिस्वरूप है । उनका उपयोग भी उत्पादव मे वृद्धि करने दवेतु किया जाता 


अब कक के 
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है । अत' साख भी पूंजी की तरह उत्पादन का पृथक साधन है। परन्तु प्रो० मेकलिओड का यह 
मत्त उचित प्रतीत नहीं होता ) इसके निम्नलिखित कारण है 


(१) आलोचको के अनुसार, साख न तो स्वय पूंजी है और मे ही पूंजी के निर्माण मे 
सहायक होती है । साख तो ऋणी की वह क्षमता है जिसके आधार पर वह किसी ऋणदाता से 
प्रतिज्ञापत लिख देने के बदले मे एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित राशि ऋण के रूप मे प्राप्त 
कर सकता है । इस प्रकार साख स्वय पूंजी तो नही है परन्त पूजी के हंस्‍्तान्तरण मे सहायता 
अवश्य देती है । उदाहरणाथ, यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त (3स्य/ै०$) पूँजी है और वह 
स्वय इसका लाभपूर्ण उपयोग करने मे असमथ है तो वह अपनी इस पूंछी को कसी अन्य व्यक्ति 
फो उधार दे सकता है, जो उसका उचित एवं लाभपूर्ण उपयोग करने की स्थिति में है। इस 
प्रकार साख तो केवल पूंजी के हस्तातरण मे सहायक ही होती है । घह्‌ स्वय पूंजी नही होती। 
मात लीजिए, किसी व्यक्ति को साख तो ऊँची है परन्तु किसी कारणवश उसे किसी स्रोत से 
ऋण प्राप्त नही होता । क्या वह व्यक्ति अपनी साख के बल पर उत्पादन काय कर सकता 
है ? स्पष्ट है कि वह केवल अपनी उँंची साख के आधार पर उत्पादन-कार्य नहीं कर सकता 
है | साख तो केवल साधन है साध्य (०४०) नही है। साख को सहायता से पूंजी प्राप्त की जा 
सकती है ! परन्तु साख स्वय पूंजी नही है! 


प्रो» जे० एस० मिल (5 5 १४४) ने उचित ही कहा है. “उधार देने से ही गयी 
पूंजी का निर्माण नहीं हो जाता है। इससे तो केवल उस पूंजी का जो पहले ऋणदाता के 
पास थी ऋणी का हस्तान्तरण होता है। साख तो दूसरे व्यक्ति की पूंजी का उपयोग करने का 
अधिकार है । इससे उत्पादन के साधनो मे वृद्धि नही की जा सकती बल्कि इसका बेवल हस्ता- 
न्तरण ही हो सकता है ।१ 

(2) आजोक्चको का यह भी कहना है कि साख पूंजी की भाँति अलग से एक स्राधन न 
होब'र केवल उत्पादन की विधिमाः हे अर्थात साख उत्पादन की एक रीति है और अन्य रीतियो 


की तरह यह भी उत्पादन मे वृद्धि करने मे सहायता देती है। साख को उत्पादन का स्वतन्त्र साधन 
स्वीकार नही क्या जा सकता । 


(3) आलोचका द्वारा यह भी कहा जाता है कि साख पर केवल पूंजी का प्रतिनिधित्व ही 
करते हैं वे स्वयं पूँजी नहीं होते | वे तो बेवल पूंजी हम्तातरण में सहायता ही देते हैं। अत 
उपयुक्त बारणो के आधार पर कहा जा सकता है कि साख न तो पूंजी है और न ही उत्पादन 
का स्वतन्त्र साधन ही मान्ती जा सकती है। 


साख के लाभ 
(8 9एव्जा4865 ०६ (क्‍या) 
साख के लाभ निम्नलिखित हैं 
(2) मूल्यवान धातुओ को बचत--साख पत्रों के प्रयोग से मृल्यवात धादुओ के प्रयोग मे 
बचत होदी है | चूँकि अधिकाश सौदो का भगतान साख पत्रो के माध्यम से होता है इसलिए धातु 
मुद्रा का प्रयोग कम हो जाता है । पश्चिमी देशो मे लो साख-पत्रो. के कारण घातू मूद्रा का प्रयोग 
बहुत ही कम हो गया है। 
(2) पूंजी को उत्पादन-शक्ति मे वृद्धि साख पूंजी की गतिशीलता को बढाकर उसको 
उत्पादन शक्ति में वृद्धि बर देती है । साख की सहायता से एक व्यक्ति के पास बेकार पडी हुई 


पूँजी को किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के पास हस्तान्तरित किया जा सकता है जो उसे उत्पादन-कार्य मे 
लगाकर राष्ट्रीय आय मे वृद्धि करे। 
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(3) विनिमय-साध्यम सें बृद्धि--साख-पत्रो के अधिकाधिक प्रयोग से देश में विनिमय के 
साध्यम से वृद्धि हो जाती है। इससे देश के व्यापारियों तथा व्यवसायियो को अधिक सुविधाएँ 
उपलब्ध होने लगती हैं । 

(4) अन्तरराष्ट्रीय लुगतानों भे सुविधा--जेंसा विदित है, अन्दरराष्ट्रीय भुगतानों से 
विदेशी विनिमय बिलो का बडे पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से अन्तरराष्ट्रीय 
व्यापार मे धातु-मुद्राओं की आवश्यकता नहीं पडती । इस प्रकार साख को सहायता से अल्तरराष्ट्रोष 
भुगतानो मे बहुत सुविधा रहती है। 

(5) दृरस्थ स्थानों पर भुगतान से सुविधा--जब दूरस्थ स्थानों पर ध्यापारियो को 
भुगतान करने होते है, तब भी साख पत्रो का ही प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से धातु-मुद्रा 
को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की आवश्यकता नही रहती । 

(6) बचतो को प्रोह्साहन--साख के कारण बचतो को प्रोत्याहन मिलता है ॥ इसका 
कारण यह है कि व्यापारिक बैक छोटी से छोटो बचतो को भी जमाराशियों (0८905) के रूप मे 
स्वीकार करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं । इस प्रकार साख से देश मे पूँजी की मात्रा मे वृद्धि 
हो जाती है । 

(7) क्वोमतो से स्थिरता किसी देश के कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित करने में भी 
साख एक भददृत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करतो है । साख की सहायता से कीमत स्तर की अस्थिरता को 
दूर करना सम्भव हो जाता है। यदि कीमत स्तर में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो स्ताख की 
मात्रा को घटाकर कीमतों को घटाया जा सकता है । इसके विपरीत यदि कीमत स्तर में अत्यधिक 
कमी हो जाती है तो साख्वथ की मादा को बढाकर कीमतों को ऊपर उठाया जा सकता है । इस 
प्रकार साख की मात्रा को घटा-वढावर कीमत-स्तर मे स्थिरता लाभी जा सकती है । 

(8) देश के आथिक विकास में सहायता--जैसा विदित है, आधुनिक काल मे देश के 
आधिक विकास में सरकार का महत्वपूर्ण भाग द्वोता है। आशिक तिकास पर किये गये व्यय का 
काफी बडा भाग घाटे की अथें व्यवस्था (कलीला #790९08) तथा सावजनिक ऋषणो द्वारा पूरा 
किया जा सकता है। इस प्रकार देश वे आधथिक विकास मे साख एक महस्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है । 

(9) घुद्या-प्रणाली मे लोच--साख को सहायता रे देश की मुद्रा-प्रणाली मे अधिक 
लोनकता (०।३४४०५) उत्पन्न की जा सकती है। जैसा स्पष्ट है, राख॑ का निर्माण प्राय ब्यापा- 
एिक बैंकों द्वारा ही किया जाता है। चूंकिये बेक व्यापारियो तथा उद्योगपतियों की वित्तीय 
स्थिति से परिचित होते हैं, इसलिए ये उनकी भुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार ही साख की 
माना हैँ विस्तार तथा सकुचन करते रहते है। परिणामत मुद्रा-प्रणानी आधिक लोचपूर्ण हो 
जाती है । 

(0) उत्पादन के साधनों का अधिकतस उपयोग--साख का एक बडा लाभ यह भी है 
कि इसकी सहायता से उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग क्या जा सकता है। णैसे 
प्रो० केनज (((८४॥८७$) ने कहा है, साधनों की पूर्ण रोजगार ([ए॥ शगए0/09787/) की स्थिति 
को प्राप्त करने के लिए कीमत स्तर में मन्द गति से निरन्तर वृद्धि होती रहती चाहिए। ऐसी 
दशा को प्राप्त करने के लिए साख महत्त्वपूर्ण योग देती है और इसके निरन्तर विस्तार से पूर्ण 
रोजगार वी स्थिति को श्राप्त किया जा सकता है । 

(।]) बाथिक सकट का सामना करने में सहायता--साख की सहायता से निजी व्यक्ति 
तथा सरकार दोनो ही आर्थिक सकट का मुकाबला प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकते हैं । यदि सरकार 
युद्ध के छिड जाने से आथिक सकट मे फेस जाती है तो सार्दजनिक ऋणो नथा घाटे की अर्थ- 
व्यवस्था द्वारा बह अपने आर्थिक साधनो मे वृद्धि कर सकती है । 

(।2) रोजगार को मात्रा से वद्धि--मन्दीकाल मे प्राय बेरोजगारी बढ जाती है कौर 
लाखो व्यक्ति बेरोजगार हो जाते है। ऐसी परिस्थिति मे साख के विस्तार द्वारा कीमत स्तर में 


वृद्धि की जा सकती है, जिससे उत्पादन बढ जाता है और बेकार मजदूरों कौ रोजगार मिलने 
लगता है । 
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(23) उपभोग में वृद्ध--साख की सहायता बे राष्ट्रीय उपभोग [7॥णा» 0०ाधायए* 
8०) में वृद्धि की जा सकती है। उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा मे वस्तुएं खरीदने के लिए 
बधार राग्बन्धी सुविधाएँ (०८०४६ (80७0:6८5) दी जा सकती हैं । उदाहरणार्य, बम की 
कीमतें आसान किस्तों (६७४५ ॥४8/ए/८०/४) के रूप में ली जा सकती हैं । इससे वस्तुओ की बिक्री 
को बढाया जा सकता है। 

साख फो हानियाँ 
[0:548078904865 ण टाव्वा) 

साख की हातियाँ निम्नलिखित हैं 

() साथ अपव्यय को प्रवृत्ति को बढ़ातो है-साख की सहायता से लोगो को ऋण 
आसानी से पिल जाते है। परिणामत वे मितव्ययी नहीं रहते और धन का अपव्यय' (४७$७8०) 
करने लगते हैं। इसके साथ ही साथ साख फे कारण लोगो की आत्म निर्भरता की भावना को 
भी ठेस पहुँचती है । 

(2) हाथ अकुशल व्यवसायों को जन्म देतो है--ताख की सहायता से कभी-कभी अकुशल 
व्यवसाय भी स्थापित हो जाते है। ऐसे व्यवसाय अपने बल पर नहीं चल सकते, किन्तु वे साख 
की सहायता से (बैंकों से ऋण आदि लेकर) किसी थ्रकार चलते रहते हैं परन्तु जब ऐसे व्यवत्ताय 
असफल होकर बन्द हो जाते हैं तो इससे देश के समूचे आधिक जीवन को ह्वानि पहुँचती है दूसरे 
३३४ रह की सहायता से अकुशल व्यवसायी अपनी वास्तविक स्थिति को छिपा लेने में सम 

जाते हैं । 

(3) साझ्त के अत्यधिफ प्रसार की सम्भावना रहती है--साख मे एक च्षुदि यह भी है कि 
तेजीकाल (90०9) मे बैंकों द्वारा इसका प्राय अत्यधिक मात्रा में डिस्तार कर दिया जाता है 
जिसके परिणामस्वरूप कालान्तर मे मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। 

(4) साख राष्ट्रीय आय के वितरण को असमान बना देतो है--जेंता विदित है, साथ 
तथा पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली दोनों एक साथ चलती हैं। साख के कारण देश मे आय के 
वितरण में विषमताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। देश के राष्ट्रीय घन का अधिकाश भाग कुछ 
व्यक्तियो के हाथो मे केन्द्रित हो जाता है। परिणामद धनी बे, श्रमिक वर्ग का शोषण 
लगता है और समूचे देश मे अशान्ति फैल जाती है। 

(5) साल से अति-उत्पादन का भय--कभी-कभी देश मे साख की माता का अत्यधिक 
प्रसार होने के कारण अति-उत्पादन (०ए८-७४००ए०४०॥) की समस्या उत्तन्न हो जाती है। परि- 
णामत कीमते ग्रिरने लगती है, बेरोजगारों बढ जाती है और देश की समूची अर्थ व्यवस्था अस्त- 
व्यस्त हो जाती है । 

(6) साख से सदूदे को प्रोत्साहन मिलता है--जैसा विदित है, साख के विस्तार के परि- 
णाम्रस्वरूप कीमतो मे वृद्धि होती है और इससे अन्तत सट्टे की प्रवृति के बढ जानें के कारण 
आगे चलकर कीमतो से भारी उतार-चढव होते है जिससे समूचे देश को हानि होती है। 

(7) साख से एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है--जैसा पूर्व कहा जा बुुका है, साख- 
प्रणाली के अन्तर्गत देश की पूँजी का अधिवाश भाग फुछ ही व्यक्तियों के हाथो मे वेरिद्रठ हो जाता 
है। इससे देश मे एकाधिकारी सस्थाओ की स्थापना हाने लगती है और ये सस्थाएं आगे चल कर 
जनता का शोषण करने लगती हैं और अवसर मिलने पर राजनीतिक सत्ता को हथियाने मे भी 
नहीं हिचकिचाती । 

(8) साख व्यापार-चक्तों को जन्प देतो है--जैसा कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियो का विचार 
है, साख के विस्तार तथा सकूचन से व्यापार में भारी उथल पुशल होती है और व्यापार चर 
(7999 ८7०४) कायशील हो जाता है । 

(9) अनैतिकता ([7707॥७--साख कन्ची-कभी अनैतिकता को भी जन्म देती है। 
साख के कारण घन के दुरुपयोग की आशका रहती है । इससे समाज मे जुएबाजी, थराक््खोरी एवं 
बेश्यात्रवृत्ति जैसी बुरी प्रवृतियों को प्रोत्साहव मिलता है । 


साख ] 9] 


साख के लाभ तथा हानियो के उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जहाँ देश को साख से 
अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, वहाँ उसे इससे कुछ द्वानियाँ भी होती है। परन्तु स्मरण रहे कि साख 
से हानियाँ तभी होती हैं, जबकि साख की मात्रा पर उचित नियन्त्रण नही रखा जाता । यदि देश 
का केन्द्रीय बैक साख कौ मात्रा पर उचित नियन्त्रण रखता है तो फिर इससे होने वाली हानियो 
को काफी बडी मात्रा मे कम किया जा सकता है । अतएव यह नितान्त आवश्यक है कि देश की 
अर्थ-व्यवस्था को स्वस्थ रखने के लिए साख-प्रणाली पर समुचित तथा प्रझावपूर्ण नियन्‍नण स्थापित 
किया जाय । 


साख-पत्र हु 
(एफलत५ वत्तताएाल्माड) 


साख-पत्नो से अभिष्राय उन पत्नो, नोटो तया पर्चों से होता है जिनका साख-मुद्रा के रूप मे 
ध्रयोग किया जाता है। इन्ही साख पत्रो के आधार पर ऋण दिये व लिये जाते हैं और इन्ही की 
सहायता से वस्तुओ तथा सेवाओ का क्रय विक्रय किया जाता है । बत स्पष्ट है कि आधुनिक अर्थ- 
व्यवस्था मे साख पत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। वास्तव मे, साख-पत्र वही काम करते 
हैं जो मुदा द्वारा किया जाता है लेकिन ऐसा होते हुए भी मुद्रा तथा साख पत्नो मे कुछ महत्त्वपूर्ण 
अन्तर पाये जाते है । 

(क) साख्ष-पत्र निजी व्यक्तियों या बैको हारा जारी किये जाते हूँ, जबकि मुद्रा सरकार 
अथवा केन्द्रीय बैक द्वारा निर्गेमित की जाती है। 

(ख) साख-पत्रो का कोई कानूनी आधार नही होता, अर्थात्‌ बे विधिग्राह्म नही होते । किसी 
भी व्यक्ति को राख-पत लेने के लिए बिवश नहीं किया जा सबता, परस्तु मुद्रा विधिग्राह्म होती 
है भौर कोई भी व्यक्ति नुणों के भुगतान मे इसको लेने से इन्कार नही कर सकता है । 

(ग) मुद्रा का क्षेत्र राष्ट्रव्यापी होता है, परन्तु साख-पत्रो का क्षे+ प्राय सीमित होता है । 
साथ पत्रो का आधार तो केवल पारस्परिक विश्वस ही है और जह विस्व'स का अभाव द्वोता है, 
बहाँ साख-पत्रों का उपयोग नहीं हो सकता। 

साख-पत्रों के भेद 
(प५ए०४ ० (ढक [50077०05) 

नीचे हम कुछ प्रमुख साख पत्रों का वर्णन करेंगे 

4 रुक्‍का या ४णपत्र या प्रतिज्ञापत्र (707550/५ ॥४०८)--श्वका या प्रतित्तापत्र वह 
शर्तहीन पत्र होता है जिसमे इसका लिखने वाला किसी व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति को 
या उसके चाहक को एक निश्चित समय बाद अथवा माँग करने पर पत्र मे लिखी हुईं रकम 
को देने की प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञापत्र के दो पक्ष होते हैं--(क) लिखने वाला या आहार्ता 
(१४७८०), एवं (व) रुपय। पाने वाला या आदाता (92%2४) । रुपया पाने वाला यदि चाहे 
बह मधिकार किसी अत्य व्यक्ति का हस्तात्तरित कर सकता है। प्रतिज्ञाप» दो प्रकार के 
हीः 

(]) दरशशनी प्रोनोट या श्तिज्ञापत्र (»ग्हॉ४ ०7०७०)--इसके अन्तगत प्नतिज्ञापत मे 
लिखी गयी रकग आदाता (99»०४) को माँग पर दी जाती है। 

(2) मुद्दती प्रोनोट या प्रतिज्ञापत्र ([78 शा०१०८)--इसमे लिखी गयी रकम निश्चित 
भ्रवधि के समाप्त होने पर ही दी जाती है । 

() बेक फ्रोनोट या प्रतिनापत्र (छ07८ ४०००/०)--यह बह प्रतिज्ञापंत्र होता है जो 
देश के केन्द्रोय बेके हारा जारी किया जाता है और इस पत्र भे लिखों भ्यो रकम का भुगतान 





3 >एथ्राआ5णज पेएए४ 5 बा. घ०८०एवीतए0प् 00०ए7००६ ॥0 गए शोर ठाइएटा एाशगफर$ 00 फवड 


सके थाएजा 53॥86 09 4 क्षीएः 8 ठ&प्फ्रार छुल्लाणत छा छा पैशा॥806 0 3 फ़श$ड03 छ क$ एच 0 
ट्बाटव 


492 | मुद्रा एवं बेकिंग 


बाहक को माँग करने पर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, भारत में रिजव बेक ऑफ इण्डिया 
द्वारा जारी किये गये कागजो नोट बैक-प्रतिज्ञापत्र के उदाहरण हैं | 

(2) करेंसी प्रोनोट या प्रतिज्ञापत्र ((छाथा०/ शणा॥०४)-पह बह प्रतिनापत्र होता 
है जो देश के घुद्गा-अधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। यह भो तक पतिज्ञापत्र को भाति होता 
है और इसका भुगतान भो बाहफ के माँग करने पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, भारत 
सरकार द्वारा जारी किये गये एक रुपये के नोट करेसी प्रतिज्ञापत्त के उदाहरण हैं । 

(3) व्यापारिक ओ्रोनरोट विस पथ लारक प्रतिशत बह शहहोनः प्रतिजञापत्र ((०/7:घ०/ ॥707००९)--यह _प्रतिज्ञापत्र 
निजी व्यापारियों, फर्मों एवं बेको द्वार जारी क्ये जाते हैं । व्यापारिक प्र बह क्षतहो 
लिछित पत्र होता है जिसमे लिखने बाला अपने हस्ताक्षर करके इसे लेनदार को दे_देता है, अर्थात्‌ 
व्यापारिक प्रतिज्ञापज एक विनिमय उिल को भाति होता हैं, परन्तु व्यापारिक प्रनिज्ञापत्र और 
विनिमय पिल में एक महत्वगूण अन्तर भी है। व्यापारिक प्रतिज्ञापत्र देनदार द्वारा लिखा जाता 
है । वह इस पर हस्ताक्षर करके इसे लेनदार के हवाले कर देता है, परन्तु विनिमय-बिल लेनदार 
द्वारा लिखा जाता है ओर स्वीहृति के लिए देनदार के पास भेजा जाता है। देनदार उस पर 
अपनी स्वीकृति व्यक्त करके उसे पुन लेनदार के पास भेज देता है । 


2 हष्डो कप सा बा तह जल का तल वतनत साझा कर विश“ [रथतापाट5 ध साधारणत एक शतहीन लिबित प्रलेस होता है जिसमे 

एक कक का रह से यह आदेश देता है कि के नी यराद। कुछ भारतीय को एक निश्चित राशि _जरमें लिखे 

गये व्यक्ति को मगि करन पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात अदा कर द । कुछ भारतीय 

सा कद सच यह हवा दिय गम एस मेक बेर कर जतही | विनिमय-बित का. भारतोय_ रूपान्तर हैं। परन्तु, वास्तव मे, 
अन्तर पाये जाते हैं। 















भारत पे महत्व बिका अदा करती हैं। की ढास बुत एक रचने हू के लिए मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने मे.हु्डी 
एक अत्यन्त प्रूम्का अदा करता है । हुण्डो कवर मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थाव को 


आसानी से भेजी जा सकती है। आवश्यक्तता पडने पर हुण्डी द्वारा रूपया भी उधार लिया जा 
सकता है | परन्तु हुण्डी मे एक त्रुटि यह है कि इसमे ऐसा सक्रेत नहीं होता जिससे यह पता 
चले कि यह विसी व्यापारिक माल के सम्बन्ध में जारी की गई है। इसीलिए बैक प्राय फ् 
को आसानी से टिस्काउण्ट (05000) नही करते । हुण्डी को समय के आधार पर दो वर्गों मे 
बाँटा जाता है 

(।) दर्शनी हुण्डी--जब हुण्डी मे लिखी रकम भाँग करने पर देय (99930) हाती है 
तो उसे दर्शनी हुण्डी कहते है । 

(2) झुद्दती हुण्डो--जब हुण्डी मे लिखी रकम किसी निश्चित अवधि के बाद देय होती है 
तो उसे मुद्दती हुण्डी कहते है। 

हुण्डी को निम्नलिखित उप विभागों मे भी विभाजित किया जाता है 

(अ) धनीजीग हुण्डी--इसमे लिखित रकम कसी भी घनी या वाहक को दी जा सकती 
है । यदि रकम का भुगतान किसी गलत «्यक्ति को हो जाता है तो इसके लिए बैंक को उत्तरदायी 
नही ठहराया जा सकता । 

(ब) शाहजोग हुष्डी--इसमे लिखित रकम किसी शाह, अर्थात्‌ किसी सम्मानित ब्यक्ति 
को हो दो जा सकती है । शाहजोग हुण्डी मे िखी रकम व्यय भुगतान करते समय बैक को सतर्क 
रहना पडता है कि कही भुगतान गलत व्यक्ति को नही हो जाये । 
छह (स) फरमान जोय हुण्डी--इस हुण्डी मे लिखित रकम किसी आदेशित व्यक्ति को ही देय 

है। ] 

(द) देखनहार हुष्ड्री--पह वह हुण्डी है जिसका भुगतान इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को 
ही कर दिया जाता है । १) है 

3 विनिमयपत्र या बिल ऑफ एक्सचेंन (प्गी एण ए>०ंआा४८)--बिल ऑफ एक्सचेंज, 
वह लिखित व शर्तहीन पत्र होता है जिसको लेखक अपने हस्ताक्षर सहित जारी करता है और 
जिसमे वह किसी व्यक्ति को अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को अथवा पत्र के घाहक को मुद्रा की 
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एक निश्चित रकम ज्दा करने के लिए किसी विशेष ध्यक्ति को आदेश देता है। दुसरे शब्दों 
भे, बिल ऑफ एक्सचेन्ज वह लिखित आदेश होता है जिसमे ऋणदाता ऋणी को की एक 
3023 रकम स्वय उसे अथवा किसी आदेशित व्यक्ति को बथवा चाहक को अदा की आज्ञा 
ता है । 
बिल ऑफ एक्सचेन्ज के तीन पक्ष होते हैं. प्रधम, भाह्यर्ता या लेखक (ताशचफ्रथा), द्वितीय, 
आहार्पी या देशवार (४४४८०), हृतीय, भादाता या लेनदार (739००) ) बिल ऋणदाता हारा 
लिखा जाता है और ऋणी पर लिखा जाता है। 
बिल ऑफ एक्सचेन्ज दो प्रकार के होते हैं 
() दर्शनी वितिमय-यत्र यो बिल ऑफ एक्सचेंज (झा ण फ़श्णभाएं शरण 
छ०0॥8०)--जब बिल में लिखी रकम माँगने पर देय होती है तो उसे दर्शनी बिल कहते हैं । 
(2) सुद्दती विविमय-पत्र याबिल ऑफ़ एक्सचेन्न (व06 ण एध्छाए8 सर एऐए 
ए४०७४४॥8०)--जब बिल मे लिलित रकम विश्चित अवधि के पश्चात देय होती है, तो उसे भुदती 
विनिमय-पत्र कहते है । मुद्ती विनिमय-पत्र मे दी गयी समयावधि में तीन अनुग्रह दिवस (08५७ 
ण॑ 89०४) जोड दिये जाते है और इस प्रकार बिल की देय तिथि ज्ञात की जा सकती है। स्मरण 
रहे कि दशनी विनिमय-पत्र मे अनुप्रह दिवसो का प्रश्न ही नही उठता। भुदती विनिभय-पत्रो पर 
मूर नुसार स्ट्ाम्प लगाना अनिवार्य होता है, किन्तु दर्शनी विनिमय-पत्र पर स्टाम्प लगाना आवब- 
एयक नही होता । 
जब विनिमय-पत्र लिखकर तैयार हो जाता है तो उसे आहार्यी (देनदार) के सम्मुख 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि आहार्या (देनदार) उसे स्वीकार कर लेता है तो 
बह अपनी स्त्रीकृति व्यक्त करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। स्वीकृति के पश्चात्‌ 
विनिमय-पत्र हक नी रूप घारण कर लेता है और आहार्यी (देवदार) |उसका भुगतान करने के लिए 
बाध्य हो जाता हू । 
विनिमय पत्र की विशेषताएँ इस प्रकार है 
(!) विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज एक शर्तहीन आज्ञापत्र होता है । 
(2) यह्‌ लिखित आदेश होता है। 
(3) यह ऋणदाता द्वारा ऋणी पर लिखा जाता है । 
(4) इस पर ऋणदाता अथवा आहार्ता के हस्ताक्षर होते है | 
(5) बिल पर देतदार या आहार्यी अपनी स्वीकृति व्यक्त करके हस्ताक्षर कर देता है। 
र (6) बिल का भुगतान माँग करने पर अथवा एक निश्चित अवधि के उपरान्त किया 
जाता है। 
(7) बिल की रकम मुद्रा के रूप मे निश्चित की जांती है । 
(8) बिल का भुगतात किसो विशेष व्यक्ति अथवा उसके आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक 
को किया जाता है। 
बिल ऑफ एक्सचेज दो प्रकार के होते हैं. () देशों विनिमय _बित्त--यह एक ऐसा बिल 
होता है जिसका आहार्ता तथा आहार्यी दोनो एक ही देश में रहने दाले होते हैं। देशी .विनिमय 
बिल देशी व्यापार के सम्बन्ध मे ही लिखा जाता है, (2) विदेशी विनिमय बिल--यह एक ऐसा 
बिल होता है जिसका आहार्ता तथा आहार्यी भिन्न-भिन्न देशो के होते हैं। विदेशी विनिमय बिल 
विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में ही जारी किया जाता है । 
व्यापारिक "ेत्र मे विनिमय पत्रों का बडा भहत्व द्वोता है। इनसे व्यापारियों तथा उद्योग- 
प्रतियो को कई प्रकार के लाभ होते हैँ 


(!) विनिमय पत्रों की राहायता से व्यापारी लोग बिता नकदी (८४७०) के माल खरीद 
सकते है ओर माल का भुगतान कुछ समय बाद कर सकते हैं। 

(2) विनिमय पतो से मूल्यवान घातुओ के प्रयोग मे भी बचत होती है, क्योकि जब भुग 
ताम इनके (विनिमय पतो) के माध्यम से किये जाते है, तब घातु मुद्राओं का प्रयोग नहीं होता। 
इस प्रकार विशेषकर अन्तरराष्ट्रीय भुगतानो मे विनिमय-पत्रा का बहुत महत्व होता है। 


94 | मुद्रा एवं बैविग 


(3) विनिमग-पत्रो की सहायता से निर्यातकर्ताओ को अपने माल की कौमत अपने देश कीं 
मृद्रा मे ही प्राप्त हो जाती है । 

(4) विनिमय-पत्र निवेशकर्ताओं (प्ाए८४०४७) के लिए भी निवेश (7४८#एशथाए) के 
एक तरल एवं सुविधाजनक साधन होते हैं। 

(5) विनिमय पत्रों को उनकी निश्चित तिथि से पूर्व भी भुनाया जा सकता है। भतएव 
यदि किसी व्यक्ति को मुद्रा की तुरन्त आवश्यकता पड जाती है और वह विनिमय-पत्र के परिपक्व 
(प्४प्पष) होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता तो वह बैक द्वारा विनिमय-पत्र को डिस्काउण्ड 
(0:$०००7४॥) करा सकता है। 

4 सास-अमाणपत्र (८02८5 ० (४८४)--साख-प्रमाणपत्र से अभिप्राय एक ऐसे 
प्रमाणपत्र से होता है जो किसी व्यक्ति, सस्था अथवा बैक द्वारा लिखा जाता है। इस पत्र मे 
लेखक किसी अन्य व्यक्ति, सस्या अथवा बेक से यह आर्थता करता है कि वह पत्र में अकित व्यक्ति 
को एक निश्चित सीमा के भीतर किसी अश तक साख प्रदान करे। इस प्रकार के पत्रों मे तिथि 
का का ज कर दिया जाता है और इस तिथि तक ही साख प्रदान करने की प्रार्थना की 
जाती है। 

साख-प्माणपत्र दो प्रकार के होते हैं. () साधारण साख-प्रमाणपत्र (0089 [श्ांट 
० 07०8) --यह्‌ वह्‌ प्रमाणपत्र होता है जिसे किसी व्यक्ति, सस्था अथवा बैक के नाम ही 
लिखा जाता है, (2) गश्ती साल-प्रमाण-पत्र (टाव्प्रॉआ 7,८८४ ० (7६०४)--यह्‌ वह पत्र होता 
है जिसे कोई बैक अपनी विभिन्न शाखाओ तथा अन्य सम्बन्धित बैको को लिखता है। इस पत्र में 
यह प्राथेना की जाती है कि अमुक व्यक्ति को अमुक सीमा के अन्दर किसी अश तक साख प्रदान 
की जाय । गश्ती साख-उत्पादन का आदाता (729०) बैक की किसी भी शाखा से रुपया प्राप्त 
कर सकता है । परन्तु इस प्रकार दिया यया रुपया पत्र मे उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं हो 
सकता । 

5 यात्री चंक (]78ए८८7"४ 0॥८५४८४)--इस प्रकार के चैंक बैको द्वारा यात्रियों की 
सुविधा के लिये जारी किये. जाते हैं। कोई भी यात्री बैक से निश्चित रकम जमा कर देने पर 
यात्री चैक प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक यात्री चेक पर एक निश्चित रकम छपी होती है और 
यात्री बैंक की किसी भी शाखा को चेक पस्यूब कर सकता है। यात्री चंक जारी करने से पूर्व 
बैक यात्री के हस्तक्षर प्राप्त कर लेता है बर बाद मे इसे बेब की सभी शाखाओ मे प्रसारित 

कर देता है। इस प्रकार के चैको से यात्रियों को बहूत _त सुविधा रहती है और वे अपनी यात्रा के 
दौरान भुद्रा को अपने साथ-साथ ले जाने के जोखिम सै बच जाते हैं। 

6 ट्रेजरी विल्स या कोषागार विपत्र (77८85०५ छ875)--आरय सरकार अपनी अत्प 
कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जनता से मत्पकालीन ऋण ट्रेजरी बिल्स जारी 
करके प्राप्त करती है। ये बिल्स प्राय 3 या 6 महीने की अवधि के होते हैं और इतकी अवधि 
समाप्त होने पर सरकार इन बिलो का भुगतान कर देटी है। ट्रेजरी बिल्स बेचने के लिए सरकार 
जनता त्तथा वित्तीय सस्थाओ से टेण्डर (९४0८5) आमन्त्रित करती है। जिस ठेण्डर में ब्ुनतम 
ब्याज तथा बड़े की दर की माँग की जाती है, उस ही सरकार स्वीकार कर लेती है। इसके 
पश्चात्‌ स्वीकृ। टेण्डर वाले को निश्चित रकम के बदले सरकार ट्रेजरी बिल्स दे देती है। हे 

+ रहे कि ट्रेजरी विल्स खरीदने वाली सस्या बट्टे था ब्याज की दर को काठकर ही सरकार को 
ट्रेजरी बिलों का मूल्य चुकाती है । जब कि बिल्स परिपक्व (7४००) हो जाते हैं. तब उनका 
भुगतान सरकार द्वारा बरावर मुल्य (9& ४४४८) पर कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि 
सरकार 00 रुपये का ट्रेजरी बिल बेचती है तो क्रय करने वाली सस्था सरकार को 700 रुपये 
भे से बंट्ठा (4/5००४०() काटकर ही शेष रकम देगी 

2 बुक ऋ्र डिट (900८ (४८०४४)--जब कोई दुकानदार ग्राहक को अपना माल उधार 
पर ग्ेचता है तो वह उसकी रकम को अपने खाते में दिखाता है। यह एक प्रकार का ऋण होता 
है ओर इसे शुक क्रेडिट कहा जाता है। स्मरण रहे कि दुकानदार की हिसाब की किताबों में इस 

प्रकार दिखाया गया ऋण अदालतो द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इसके लिए यह 
आवश्यक नहीं कि ऋणी के इस प्रकार के ऋण पर हस्ताक्षर हो 


लोज्ड्म्स 


8 चूक (८0५००)---जैंक था-धतादेश बेक में रुपया जमा करने वाले उप हचक थे जानो अपने 
बेक के लिए एक लिखित आदेश होता है, जिसमे लेखक बेक को आदेज देता अंक में 


गयी रकम को उसमे उल्लिखित व्यक्ति अश्वा उसके पद जय आऊ जद अथवा _ उसके बाहक को 
माँगते पर प्रदाल करे |-चैक-मे तीन पक्ष होते हैं---() चंक खिखने वाला व्यक्ति आहत 
(प&छ८०) कहलाता, है, (2) जिस बैक पर चंक लिखा जाता है. उसे आहार्यी -(072७6४) कहते 


है, (3) चढ़ व्यक्ति अथवा सस्‍्था जिसे रुपये का भुगतान किया जाता है, चैक का आदाता (72988) 
कहलाता है चेक १ 
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बी 
(।) चैक एक उबहीन आदेश होता है। 
(2) दि कुल घन को बह अर, 
(3) चैक सदैव क्रिसी ब्रेक पर लिश्या-जात्म-है । 
(4) चैक_प्र आदेश देवे वाज़े व्यक्ति या जाहात के स्पष्द हस्ताक्षर होते हैं। 
(5) चैक्‌ में भुगतात की जाने वाली रकम को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। 
(6) चैक का भुगतान आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को किया जाता है। 
(7) चंक में लिखित रकम्‌ का भुगतान बैक को तुरन्त ही माँग पर करना पडता है। 
चैक कई 
(7) बियरर हि या वाहक चेक (लय लिधन्‍्युथ बाह़क चेक (8८07० 0॥८५०८)--वियरर चैक वह होता है जिसका 
सुन कक बैक द्वारा चेक प्रस्तुत करने वाल व्यक्ति अयवा बाहक को किया जाता है। बेक इस बात 
की पता नी करा को करता कि जो व्यक्ति चंक प्रस्तुत करता है अत बा हैं, वासत करता है, वास्तव मे, वही रकम लेने का हकदार 
है भथवा नहीं । बिवरर पान कलर बक उ क्षित्‌ चंक नहीं । इसका का मुगतान कोई भी: व्योक्त ले सकता 7 
है और इसके गलत भुगतात क्र लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होता । 

टी करर चेक_(ठतश टथ्वा न आल मल, चैक होता है जिसका भुगतान किसी 
विशेष के थे अथवा उसके आदेशित किसी अन्‍य किट । आर्डेर चेक को किसी 
अन्य व्यक्ति को हस्तास्तरित करने से पूर्व पृष्ठाकित (९१००७९ आवश्यक 


चैक ला गतान करने वाले बैक का कर्तव्य द्वोता है कि वह पष्ला (00 एल) को अली (६४०(०0९९॥८४/, जा 
भाँति ज्ञान कर घोर पूछताछ करने के बाद ही सही व्यक्ति पे जाता है वो छलका किक ते उसको रकम । पदि 


बेक कह कत से चैक का पुर अल कह उस पल ह रुपया किसी गलत व्यक्ति को मिल जाता हैं तो 
बैक 


॥ इस प्रकार आर्डर चैक 


में मी मा कद ई जीजिकर अेदनी को रेखांकित चंक ((:055८१ (॥८0०७८)--जब किसी चंक पर बायी 0. जल दंगे जाते हे. तय हे बैक“ 
भाग से दो समान्तर अंग्रेजी भाषा मे. '& 00 / तय ऐसे चेक 
को रेस्वाकित चैके कहते हैं ॥ इस चेक की यह विशेषता होती है कि इसका भुगतान चेक की 
जिडकी पर मंदी के रूप मे नहीं क्या जाता, बॉल्क चंक मे_लिखित रकम आदाता अथवा 
किसी ज्ार्देशित व्यक्ति के खाते में हा हह्तान्तरित की जा सकती है। इस प्रकार रेखाक़ित 
होती रजत चैक भी तीत पफार के होते है... 


अत्य किसी जा 
चैक अत्यन्त कषित चेक का हैं टी हांता हैं और इसके खो जाने से _किसों भी व्यक्ति को कोई हानि नही 
चैक भी तीत प्रकार के होते हैं... ज्मनच्डी 


(क) साधाएण रेखाकित चेक (07009 ९(7055९6 (॥९५७०८)---इस चेक में बायी 
अनार के शक का यह जे दो समान्तर रेखाएँ खीनकर बीच करवा कह 9२०: ]२९८४०४०७७।७ शब्द लिख दिये कर / परन्तु 
इस प्रकार के चुंक का यह अर्थ कदापि नहीं होता _कि चंक का हस्तान्तरण हो हो नहीं सकता ! 
इन शब्दों का अर्थ यह होता है कि चैक का हस्तान्तरणकर्ता केवल उसी प्रकार के अधिकार का 
हस्तान्तरण कर सकता है जो उसे स्वयं आप्त है। च््त्च्क्स्स्क्ट्ल्चः 


(जल) विशेष रेखाकित चेक (57:०० (7००४८० (॥९०५००)--इस प्रकार के चेक को 


रेखाँकित करने के साथ हो साथ भुगतान प्राप्त करने बाले बैंक का नाम भी लिख दिया जाता 
है। इसका अभिप्राय यह होता हैं कि चक का भुगतात तब हो किया जायग्रा जबकि उसे उसी 
बैक द्वारा प्रस्तुत किया जायगा जिसका नाम समान्तर रेखाओ के बीच भे लिखा हुआ है। 


रा (ग) फेषल एकाउष्ट पेपी चंक (079 8०००णा६ 9४५८८ (फट्प०४)--जब रेखाकित 
चैक की दोनो रेखाओ के चीच 'एकाउन्ट पेयी ओनलो! (8&८८००७फ६ एथए८ढ 09) शब्द लिख 
दिये जाते हैं, तब उस चंक मे लिखी रकम का भुगतान केवल आदाता (73)«४८) के बाते भे ही 
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जमा किया जा सकता है। इसलिए यदि आदाता का बैक मे खाता नही है, तब जैक का भुगतान 
प्राप्त करने के लिए उसे किसी बैक मे खाता खोलना पडेगा। तब ही उस चेक का भुगतान हो 
सकेगा । इस प्रकार का चैक बहुत ही सुरक्षित होता है । 

9. बे! हा पा मा का 857: [/0)--वबैंक ड्रापट एक प्रकार का चैक होता है जिसे एक बैक 
अपनी जन्य पाला अव हग वर लिखता हैं बिएसे यद आदेश टिया जाता आय अन्य शाखाओं अथवा बंको पर ह॒ ह्ञाता है. कि अमुक 
अथवा उसके आरदेशित व्यक्ति ज्वक ड्राफ्ट के वाहक को माँग 


कर बा लत हे बह नशा सी जा की जा व इसपर बे जाय 7 जद मुद्रा किसी अन्य स्थान को भेजनी होती है तो मुद्रा भेजने वाला व्यक्ति 














बैक से ड्राफ्ट बतवा लेता हैं । वह नल जय कि जप हे. किए यह द्ापट अजी जाने वाली रकम तथा बैक-कमीशन बक के पास 
जमा करा देता हैं ओर उसके बदले बैक को और से उसे ड्राफ्ट मिल जाता है, फिर यह ड्राफ्ट 


आदाता को डाक हार भेज दिया जाता है। काला कम कक नामक शी का” को लेकर उसमे लिखित बैक के पास 
जाता है और उसके बदले रकम प्राप्त कर लेता है। बैक ड्रापट-चैक की. भाति- 











जा सकता है। इसका सबसे बडा लाभ यह है_ कि यह..ताममत्र--कमीशन-मुद्रा को. एक स्थान 
मे डे स्थान पर मैजने मे साल हो 
वराक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत 
] वया साख पुजी का निर्माण करतो है? (आगरा, 962) 


[संकेत--वास्तव मे, यह एक विवादग्रस्त विषय है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है 
कि साख पूँजी का निर्माण करती है, जबकि अन्य अर्थशास्त्रियो का यह मत हैकि 
साख पूंजी को निरभित न करके, केवल इसका हस्तान्तरण ही करती है। यहाँ पर इब 
दोनो हृष्टिकोणों के समर्थत्र मे दिये गये तकों को प्रस्तुत कीजिए, और अन्त मे, यह निष्कर्ष 
निकालिए कि साख पूंजी का निर्माण नही करती ।] ०8 

2. चेक को परिभाषा दोजिए। चैक कितने प्रकार के होते हैं? झिन-किस हालतों मे देक चेक 
को रफम का सुगतान नहों करेगा २ (पटना, 96) 
सिंकेत--प्रयम भाग मे, चैक की परिभाषा देते हुए उसकी मुख्य-मुख्य विशेषताओं की चर्चा 
कीजिए । दूसरे भाग मे, यह्‌ बताइए कि चैक मुष्यत तीन प्रकार के होते हैं---वाहक, आदेशित 
तथा रेखाबित । आगे चलकर रेखाकित चैको के भेदो पर भी प्रकाश डालिए | तीसरे भाग 
मे, यह स्पष्ट कीजिए कि किन किन हालतो में बैक चैक की रकम का भुगतान नहीं करता 
अर्थात्‌ यदि खाते मे पर्याप्त धन नही है, यदि चेक लिखने वाले के हस्ताक्षर स्पष्ठ नहीं हैं 
अथवा नमूने के हस्ताक्षर से नही मिलते, यदि चैक मे लिखी रकम स्पप्ट नहीं है, अथवा 
अको तथा शब्दों मे लिखी रकम भ अन्तर है, यदि चेक उत्तर-तिथि (905/-08/९) चैक है, 
यदि चैक मे किसी प्रकार की काँट-छांट की गयो है। इन हालतो में बैंक चैक की रकम 
चुकाने से इन्कार कर देगा ।] 


0 
बैंकों के कार्य 


(सप्राढ(0ण5 ० उद्या[:5) 





बेक को परिभरषा 
(>लीफ्रांग्१ ् ऊग्या:) 


चूँकि ३४४५३ कक बैक विभन्न प्रकार के कार्य करता है, इसलिए इसकी ठीक-ठीक परिभाधा 
8 ततही है । यही कारण है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों मे बैक की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ 

की है। हम कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे 

प्रो० फिण्डले शिराज ([0॥0।49 50॥7०5) से बैक फी परिभाषा इन शब्दों मे वी है, 
“ब्ैकर उस व्यक्ति, फर्म था कम्पती को कहा जाता है जिसके पास कोई ला ब्यापारिक स्थान 
हो जहाँ भुद्दा अथवा करेंसी की जमा द्वारा साख का कार्य किया जाता हो ओर जिसकी जमा का 
ड्राफ्ट, चेक या आडंर द्वारा भुण्तान विया जाता हो या जहाँ स्टॉक, बौण्ड, घातुओ और विपत्रों 
सका ड्घार दी जाती हो, अथवा जहाँ प्रतिज्ञापत्र बट्टे पर बेचने के लिए स्वीकार किये 
जाते हो । 

भारतीय बैंकिंग कम्पपीज एक्ट 949 (एएतावा (०9एथाए$ 8०७५, 949) के 
अनुसार “बैंकिंग का अभिप्राय जनता से (उधार देने अथवा निवेज्न करने हेतु) मुद्रा के निश्षेपो 
कह करना है, जो माँग पर अथवा किसी अन्य प्रकार चैक, ड्राफ्ट, आदेश आदि द्वारा देय 
होते हैं ।** 

प्रो० किनले (॥॥6५) के मतानुसार, “बैक एक ऐसी सस्था है जो ऋण की सुरक्षा का 
ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियो को रुपया उघार देती है जिन्हे उठ्रकी आवश्यकता होती है और 
जिसके पास ब्यक्तियों द्वारा अपना अतिरिक्त रुपया जमा किया जाता है !”३ 

गदि हम उपर्युक्त परिभाषाओं का वारीकी से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि ये सभी 
परिभाषाएँ बेक के दो महत्त्वपूर्ण कार्यों पर ही जोर देती है प्रथम, बेक जनता से जमाराशियाँ 
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स्वीकार करते हैं। द्वितोप, बेक जरूरतमन्द व्यापारियों तथा व्यवसायियों को ऋण देते हैं ॥ इस 
प्रकार उपर्युक्त परिभाषाएँ च्ूटिपूर्ण हैं, क्योकि जमाराशियाँ स्वीकार करने तथा जरूरतमन्द व्यव- 
सायियों को ऋण देने से ही कोई संघ्था बैक नही वन जाती ॥ जैसा विदित है, भारत के साहुकार 
भी इन दोनों कार्यों को सम्पन्न करते हैं। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसा करने से वे 
बैकर बन जाते है। स्पष्ट है कि उक्त दोनो कार्यों को सम्पन्न करने से ही कोई सस्था बैंक नही वन 
जाती है । अत बैक की उपर्युक्त परिभापाएँ. सन्तोषजनक नही मानी जा सकतो । बैक की कोई 
ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जो इसके सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करे । इस दृष्टिकोण से 
बैक की निम्न परिभाषा अत्यन्त उपयुक्त कही जा सकती है। इस परिभाषा के अनुसार, “बैंक उस 
व्यक्ति अथवा सस्था को कहते हैं जो मुद्रा और साख मे व्यवसाय करती है ।” 


अब हम इस परिभाषा का विश्लेषण करेंगे । यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि 
भुद्रा और साख में व्यवसाय करने से कया अभिप्राय है ” जब हम यह कहते हैं. कि कोई व्यक्ति 
किसी वस्तु मे व्यवसाय करता है तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु 
खरीदता और बेचता है। इस प्रकूर जब हम यह कहते हैं कि बैक मुद्रा और साख में व्यवसाय 
करता है तब हमारा यह अभिप्राय होता है कि बैक मुद्रा तथा साख का क्रय-वित्य करता है। मुद्रा 
को बेचने का अर्थ उसका ऋण देना होता है। इसी प्रकार मुद्रा को खरीदने का अर्थ उसका ऋण 
लेना होता है। इन दोनो ही परिस्थितियों मे मुद्रा की कीमत ब्याज के रूप में चुकाई जाती है। 
इस प्रकार बैक का कार्य ऋण का लेना और देना होता है , अर्थोत्‌ बैक अपने ग्राहकों की साख 
खरीदता है और अपनी साख उन्हे बेचता है। इस प्रकार बैक का आवश्यक कार्य अपनी साख की 
ग्राहकी की साख मे हस्तान्तरण करना होता है । 


जब कोई बैक ऋण देता है, तो वह अपनी साख उतन्न करता है। इन ऋणो हारा जिन 
निक्षेपरो का निर्माण होता है वे ऋण लेने बालो की साख का निर्माण करते हैं । जब कोई जमा” 
कर्ता बैक के ऊपर चैक लिखता है तब ग्राहक की साख को बैक की साख मे परिवर्तित किया जींदा 
है। इस प्रकार ऋणो के माध्यम से साख का हस्तान्तरण होता है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
साख-व्यवमाय बैक की एक विशेषता होती है। वैसे तो जमाराशियो को स्वीकार केणा त्थां 
जरूरतमन्द लोगो का ऋण देना, ये दोनों काय निजी साहुकारो द्वारा भी किये जाते हैं, परन्तु 
और बैको में एक अन्तर होता है । अन्तर यह है कि बेक तो साख का क्रय विक्रय करते है। परई 
निजी साहूकारो द्वारा साख का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। इस प्रकार हम कह हूँ 
कि प्रत्येक बैक तो साहूकार का काम करता है, परन्तु प्रत्येक साहूकार वैक का कार्म नहीं करता। 
इस सम्बन्ध मे प्रो० सेयर्स (589८5) ने उचित ही बहा है, “बैक केवल मुद्रा व्यापारी ही नही। 
बल्कि एक महत्त्वपूर्ण अथ मे मुद्रा के निर्माता भी होते हैं ।! जैसा ऊपर कहा गया, है, अत्येक बे 
मुद्रा के व्यापारी कै रूप मे काम करता है अर्थात्‌ वह मुद्रा उधार लेता भी है और देता भी है 
परन्तु बैक केवल मुद्रा का व्यापारी ही नही है वल्कि मुद्रा का तिर्माण भी करता है। ई४ 
में, बैक साख-मुद्रा का उत्पादन भी करता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि किस प्रकार वे साख 
का निर्माण करता है। अत बैक की उपर्यूक्त परिभाषा उचित तथा वैज्ञानिक परिभाषा है 
बंक के विभिन्न कार्यों को सही रूप म भरस्तुत करती है ॥ 
आधुनिक बेक के कार्य 
(पफलनाण)5 ण॑ 8 ३०१७७ छेद) 

आधुनिक बेक के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं 

(।) जमा राशियो को स्वीकार करना--जैसा ऊपर बताया गया है, बैक लोगो का अर्ति 
रिक्त घन जमा के रूप मे प्राप्त करते हैं। बेक पाँच प्रकार के खातों मे निशप (१८7०४) 
प्राप्त करते है। जमकर्ता जिस खाते मे चाहे अपना अतिरिक्त धन जमा करवा सकता 
खातो की विशेषताएँ निम्न प्रकार हँ 


जज 
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(क) निश्चितकालीन खाता (८० 7०7०आ६ ४०००७०५)--इस खाते मे रुपया एक 
निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, अर्थात्‌, , 2 अचवा 5 वर्ष के लिए ओर उस निश्चित 
अवाधि के समाप्त होने से पूर्ण रुपया बैक से निकाला नहीं जा सकता। इस खाते मे ब्याज की 
दर अन्य खातों की अपेक्षा ऊंची होती दे । जित्तती अधिक अवधि होती है, उतनी ही अधिक ब्याज 
कौ दर होती हू । 

(ख) चालू खाता (0जाध्या /००००४)--इस खाते मे से जमाकर्ता जब चाहे रुपया 
निकाल सकता है। भाग बेक इस प्रकार के खाते पर ब्याज नहीं चुकाता, क्योंकि उसे जमाकर्ता 
की माँग को पूरा करने के लिए सर्देव अपने पास नकद-कोंप तैयार रखना पडता है । प्रायः व्यापारी 
तोग ही इस प्रकार के खाते खोलते है, क्योकि उन्हे दित मे कई बार बेक से रुपया निकालना 
पड़ता है ) 

(गे) सेविंग चेक खाता (88५708 छ०7ए£ ह०००५०)--इस खाते मे जमाकर्ता पर कुछ 
प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वह सप्ताह मे केवल एक बार या दो बार ही निश्चित 
मात्रा मे खाते से रुपया निकाल सकता है। छपया तिकालने के लिये जमाकर्ता को चैक की सुविधा 
दी जाती है | इस दाते मे ब्याज की दर कम होती है। यह खाता प्राय गृहस्थी लोगो द्वारा खोला 
जाता है ) इस प्रकार के खाते से देश में पूँथी-सचय को श्रोत्साहन मिलता है । 

(घ) अनिश्चितकालीत खाता (ए८ 7/8ए९ए. 06905: 8८००॥॥५)--इस प्रकार के खाते 
के अन्तर्गत जमा कराया गया रुपया कुछ विशेष परिस्थितियों को छोडकर कभी भी नहीं निकाला 
जा सक्‍ता। बैक इस प्रकार के निर्शपो पर केवल ब्याज का भुगतान ही करता है। चूंकि ये 
तिक्षेप्र अतिश्चितकालीन होते हैं, अवतएव दी जाने वाली ब्याज की दर सबसे ऊँची होती है परन्तु 
अझनिश्चितकालीन निष्षेप जनता मे अधिक लोकप्रिय नही हो सके हैं । 


(४) यूह घचत साता (076 88708 /०००००)--गत्त पु चर्षों से इस खाते का 
प्रचभन किया गया है जोर थोड़े ही समय मे यह लोकप्रिय हो गया है। इस खाते के भनुरार 
बैक रुपया जमा फरने के लिए जमाफर्ताओ के घर पर एक गुल्लक रस देता है और समय-समय 
पर जमाकर्ता तथा उनके घर के सदस्य छोटी-छोटी रफमे उस ग्रुल्लक मे डालते रहते हैं ओर 
एक निषिचत अवधि के बाद उस गुल्ज़क को यक मे ले जाकर खोला जाता है| 22 ल्‍्लक से 
प्राप्त राशि को जमाकर्ता के खाते मे जमा कर दिया जाता है । छोटी छोटी बचतो को प्रोत्सहित- 
करने का यह एक अच्छा तरीका है, परन्तु इत प्रकार के खाते फर बहुत ही कम ब्याज 
दिया जाता है । 

(2) ऋणों का प्रदात करना (ह9ए802८६४ ० .0/8)---बैको के पास जमाकर्ता का 
जो रुपया जेमा हो जाता है बैक उसे बेकार अपनो तिजोरी मे नही रखे रहते, बल्कि वहेँ रुपया 
एक निश्चित नकद कोष रखकर जरूरतमन्द ध्यवसायियों को ऋण के रूप में दे। दिया जाता है । 
प्रत्येक व्यवसाय तथा उद्योग मे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूँजी के अभाव के कारण अपने व्यवसाय 
को सफलतापूर्वक नही चला सकते । बैक ऐसे व्यक्तियों को ऋण देकर उतकी सहायता करते हैं । 
परन्तु स्पया उधार देने से पूर्व बैक उनकी साख की अच्छी तरह जाँच कर लेते हैं। ऋण देते 
समय बैक को बहुत सतक रहना पडता है, क्योकि यदि बैक ऋण सम्बन्धी कोई मलती कर 
बेख्ते हैं, तो बहू बेको के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है | भारतोय बैक घ्राय वर्याक्तिक प्रति- 
भूति (एश5णा४| ५६०५:४७) के आधार फूर ऋण नही देते, बल्कि उपयुक्त प्रतिभूतिषो पर जोर 
देते हैं। ऋष देने के निम्नन्रिखित तरीके हैं 


(क) साधारण +्दृण देमा--इग्त् अन्तगंत, बैक किसी व्यक्ति _को काई निश्चित रकम 
किसी वस्तु को घराहर या अमानत (४८७४७) रखकर दे देता है। यह रकम ऋणी के चालू 
खाते मे जमा कर दी जाती है ओर आवश्यकतानुसार ऋणी इसमे से रुपया निकाल राकता है। 
बेक जिस समय चाहे इस प्रकार का ऋण वापस मांग सकठा है । 

(स्तन) गकइ साख (0७५ञ (/«१70)--इसके जन्तगत, बैक ऋणी की निश्चित श्रति- 
भूति के बदले ऋण देता है | परन्तु शाशुद्या ऋण एक ही समग्र पर नहीं दे दिया जाता, बल्कि 
बैक ऋणी के नाम से एक खाता खोल देता है और बैक के गोदाम मे रखे गये माल के मूल्य के 
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अनुसार एक निश्चित सौमा तक रुपया निकालने का अप्रिकार ऋणी को दे देता है । ऋणी अपनी 
आवश्यकतानुसार खाते मे से छोटी-छोटी रकमे निकालता रहता है । परन्तु स्मरण रहे, बैक ऋणी 
द्वारा, वास्तव मे, निकाली गई रकम पर हो ब्याज लेता है । 


(ग) बेक अधिविकर्ष (ओवर ड्ापट) (8आगा: 0एशताअ)--बैक अपने सम्मानित तथा 
विश्वसनीय ग्राहकों को ओवर ड्रापट की सुविधाएँ भी देता है, जो एक प्रकार से ऋण ही है । बैक 
ऐसे ग्राहकों को उनके खाते मे जमा रकम से अधिक धनराशि निकालने के लिए चैक जारी करदे 
की अनुमति हे देता है। ग्राहक अपनी जमा रकम से अधिक राशि तिकॉलने पर बैक को ब्याज 
अदा करता है। 


(घ) बिनिमय-बिलो का भुनाना (70500प्पाएप8 णी करा 0 7०४क8०)--यह एक 
अन्य प्रकार का ऋण है जो बंको मे अत्यन्त प्रचलित है। यदि विनिमय-बिल के वाहक को 
तत्काल नकद रुपये की आवश्यकता पडती है तो वह बेक मे जाकर विनिमय-विल को भुना सकता 
है, अर्थात्‌ बट्ठा (9/80000() कटवाकर बिल भुना सकता है। यदि वितिमय-बिल अच्छी पार्टी 
द्वारा स्वीकृत है तो बैक उसे प्ज्त ले लेता है तथा उसके वाहक को विनिमय-विल का वर्तमान 
भूल्य दे देता हैं अथवा उसके खाते मे जमा कर देता है। जब विनिमय-बिल परिपक्व (78070) 
हज औ है तब बैक उस बिल को स्वीकार करने वाली पार्टी से बिल का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर 

ता हैँ ॥ 

(3) अभिकर्ता सम्बन्धी कार्य (88०००४ 7ए००७०॥५)--उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, बैक 
अपने ग्राहको के अभिकर्ता या एजेन्सी-कार्य भी सम्पन्न करता है। इन कार्यों के लिए बैक अपने 
ग्राहकों से कमीशन वसूल करता है। बैक के प्रमुख एजेन्सी-कार्य निम्नलिखित हैं. 

(क) धन का स्थान्तरण (]775ल्‍ ० 7७॥05)---बैंक अपने ग्राहको को बैक-ड्रापद द्वारा 
एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने मे सहायता देता है और इस सेवा के लिए थोंडा-सा 
शुल्क बसूल करता है। 

(ख) प्राहको का रुपया एकत्रित करना--क दूसरे बैंको से अपने ग्राहकों का रुपया वसूल 
करके उनके खातो मे जमा करता है। 


(ग) प्राहफो के लिए अंश (50&९$) तथा अन्य प्रतिभूतियाँ खरीदना तथा बेचना--बैंक 
५20 पका के लिए मिश्रित पूंजी कम्पनियों के अश तथा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता तथा 

चता है । 

(घ) ग्राहको के अंशो पर लाभाश बसूल करना-- बेक थपने ग्राहकों के अशो व ऋणपत्रो 
पर दिये जाने वाले लाभाण (4।५००००७) तथा ब्याज आदि को वसूल करके उनके खातों मे 
जमा करता है। 

(ड) प्राहकों के प्रीमियम तथा अन्य दायित्वों का भुगतान करना--बैक अपने ग्राहको की 
ओर से बीमा कम्पनियों को प्रीमियम (|7०॥7/8) आदि चुकाता है अथवा ग्राहक के आदेशानुसार 
उसके अन्य बिलो का भुगतान करता है । | 

न (च) बेक दृस्टी (775०७) तथा एफ्जोक्यूटर (०:८८०/०7) का कार्य करता है--बैक अपने 
ग्राहको के बसीयतनामो को सुरक्षित रखता है तथा उन्हे मृत्योपरान्त कार्यान्वित करता हैं। 

(4) कागजी सुद्रा का निर्ममन-9वीं शताब्दी से लगभग सभी बेकों को नोट जारी 
करने का अधिकार होता था, परन्तु अब यह्‌ का प्रत्येक देश मे वहाँ के केन्द्रीय बंक द्वारा ही 
सम्पन्न किया जाता है। अब केन्द्रीय बैंक के सिवाय अन्य किसी बैक को नोट जारी करने का 
अधिकार नहीं है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय बैंक ही देश की समुदी मुद्रा-सम्बन्धी 
आवश्यकताओ का अनुमान लगाने की स्थिति मे होता है और उनके अनुसार ही मुद्रा का निर्ममत 
करता है। 

(5) विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्र--बैक विदेशी सुद्राओ का क्रय-विक्रय भी करता है। 
स्ाधारणत विदेशी विनिमय के ऋय-विक्रय का कार्य विदेशी विनिमय बैका (0७शा ९एणी3088 
७०४॥5) द्वारा किया जाता है। परन्तु भारत मे कुछ व्यापारिक बैंक अपने अन्य कार्यो के साथ 
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साथ विदेशी मुद्राओं का व्यवसाय भी करते हैं । इस भ्रकार बैक एक देश की मुद्रा फो दूसरे देश 
को मुद्रा मे परिवर्तित करता है। ! 

(6) आन्तरिक तया विदेशी व्यापार का आथ्॑-ग्रबन्धन >चैक विनिमय बिलो को 
डिस्काउन्ट करके आल्तरिक तथा विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबन्धन (शि970०) करता है। क्भी- 
कभी बैक हुण्डियो तथा बिलो की जमानत (5४०एटां3) पर अल्पकालीब ऋण भी देता है । 
यदि किसी व्यापारी के पास कोई ऐसा विनिमय-विल है जो कुछ समय के बाद परिपक्व होगा, 
परन्तु उस व्यापारी को तुरन्त ही रुपये की आवश्यकता पड़ जाती है तो वह व्यापारी इस बिल 
को बैक से भुना सकता है । बैंक बिल की रकम से अपना बद्दा काटकर शेष रकम व्यापारी को 
दे देता है । 


(7) बेको के अन्य कार्य--उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, आधुनिक बंक निम्नलिखित कार्यों 
को भी सम्पन्न करते है 


(क) पृल्यवान वस्तुओ की सुरक्ष---आजकल बैक प्राय अपने ग्राहकों को ल्ॉकर्स 
([०ल८००७) को सुविधाएँ भी देते है । इन लॉकरो में लोग अपने सोने-चाँदी के जेवरात, आवश्यक 
कागज पतन्नो, कम्पनियों के अशों (आश्व८४) तथा ऋणपत्नों आदि को रख सकते हैं। इस सेवा के 
लिए बैक उनसे साधारण बाधिक शुल्क वसूल करता है। 


(ख) यात्री-चैक जारी करना- जैसा पूर्व कहा गया है, बैक यात्रियों के लिए यात्री 
चैक अथवा गश्तो साख प्रमाणपत्र (आ८एंक्रा ॥80९५ ० ०४४४) जारी करते हैं, जितसे यात्रियों 
को यात्रा के दौरान नकद रुपया ले जाने के जोश्विम (775४) से छुटकारा मित्र जाता है। 

(ग ) साख सम्बन्धी सूचनाएँ देना--चूंकि बैक अपने प्राहको बी आध्थिक स्थिति से अच्छी 
गरह परिचित होता है इसलिए यह अपने प्राहको की सास सम्पन्धी योग्यता के बारे मे सही तथा 
विश्वसनीय सूचना दे सकता है । बेक की इस सेवा का लाभ उठाते हुए ग्राहक परस्पर एक दूसरे 
की साथ के विषय में सूचताएँ प्राप्त करते हैं। इससे ग्राहको को व्यापार मे अधिक सहायता 
मिलती है और व्यापारिक जोखिमों का खतरा कम हो जाता है। 


(घ) अर्धयिक आँकडे सकलित करना--आजकल प्रत्येक देश मे केन्द्रीय बेक देश के बैबिग, 
मुद्दा, व्यापार तथा उद्योगों आदि रे सम्बन्धित तथ्यों तथा आँकडो को सकलित करता है और 
समय समय पर इस भ्रकार के तथ्यों ता आँकडो का प्रकाशन भी करता है। इससे अन्य बैंको को 
देश घी आधधिक स्थिति के बारे मे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है जिसके जाधार पर वे अपनी 
न्ीतियो का निर्माण कर सकते हैं। 

(है) व्यापारिक कम्पनियों के ऋणपत्नों को हामोबारी (एप08%7078)--कभी-कभी 
निजी कप्पनियाँ पूंजी प्राप्त करने के लिए अपने ऋणपनो (4७०७८४(०८७) को जारी करती है 
और जनता से इन ऋणपत्नों को खरीदने का अनुरोध करती है । परन्तु जनता इन फम्पनियों की 
जानकारी के अभाव मे इनके द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों को खरीदने मे सफोच करती है । 
ऐसी परिस्थिति मे बेंक इन ऋणपतनों पर हस्ताक्षर करके इन कम्पतियों की साख को प्रमाणित 
कर देते है। चूँकि बैंक मे जनता का विश्वास होता है, इसलिए बैक द्वारा इन कम्पनियों की साख 
प्रमाणित किये जाने पर जनता ऋणक#त्रो को खरीदा आरम्म कर देती है । इस कार्य के लिए 
बैक इन कम्पनियों से अपनी हामीदारी कमीशन (फापेद शायांगाष्ट ००००ै5६७०॥) वसूल करते 
है। कम्पनियों के ऋणपत्री क जतिरिक्त बैक इतके अशो (87८७) की भी हारे भरते हैं। बैको 
की इस सेवा से उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों को बहुत लाभ होता है, क्योकि इसके कारण उन्हे 
पूजी प्राप्त करने मे बहुत सुविधा रहती है । 

(चर) ग्राहको की ओर से विनिमय-बिलो को स्वीकार क़रता--कभी कभी बैक अपने 
ग्राहकों पर छिखे गये वितिमय-बिलो को रवीझार भी करते हैं। इससे आहको को बहुत लाभ होता 
हैं, क्रोशि जब बिल पर बेक की स्वीकृति व्यक्त की जाती है तो इससे क्रणदाता का ऋणी की साख 
पर विश्वास युदृढ हो जाता है। 


(छ) वित्तोय विषयो पर परामर्श देना--चूँकि बे देश की आध्िक परिस्थिति से भली- 
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कि 32: होता है, इसलिए वह अपने ग्राहकों को इनके वित्तीय मामलो पर उपयोगी परामर्श 
सकता है 

(8) साख का निर्माण--वास्तव भे, साख का निर्माण आधुनिक बैक का एक बत्यन्त 
महत्वपूर्ण कायये है । आधुनिक बैक अपनी अश-पूंजी तथा जमाराशियों से ही जरूरतमन्द व्यवसायियों 
को ऋण मही देता, बल्कि वह स्वेय भो साख-मुद्रा का तिर्माण करता है। साख-निर्माण का कार्य 
आधुनिक बैक का एक आधास्मूलक कार्य माना जाता है । इसी के कारण ही आधुनिक बैंकिंग 
व्यवस्था का इतना अधिक विकास सम्भव हो सका है । आगे चलकर हम देखेंगे कि बेक साख का 
निर्माण कैसे करता है ? 


उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि आधुनिक बैक देश फी अथ॑-व्यवस्था मे कितनी महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा करते हैं। वास्तव से, बिता एक सुसगठित बैकिग प्रणाली के किसी भी देश का ज्राथिक 
विकास सम्भव नहीं हो सकता | 


साख का निर्माण 
(एा०48 (7६४४७००) 


जैसा ऊपर कहा गया है, साख-निर्माण आधुनिक बेक का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हैः 
परन्तु अब हमे यह देखना है कि आधुनिक बैक साख का निर्माण किस प्रकार करता है। क्या बैक 
की साख निर्माण शक्ति की कुछ परिसीमाएँ भी हैं ? 
साख-विर्भाण के विषय पर आधुनिक अर्थशास्त्रियों में कुछ मतभेद पाया जाता है ) 
प्रो० हार्टले बिदर्स (स्रआत6/ 9४०७), प्रो० जे० एम० केन्‍्ज, प्रो० सेयस तथा प्रो" हाम 
(पर) जैसे कर्थशास्त्रियो का विचार है कि बैक साख का निर्माण करता है। प्री० सेयस 
ने तो यहाँ तक लिखा है कि बैक केवल मुद्रा जुटाने बाली सस्थाए ही नहीं है, बल्कि एक महत्व- 
प्रा अर्थ मे वे मुद्रा की निर्माता भी हैं। इसके ५ प्रो० बाल्‍्टर लीफ (१/४॥४ [.02/)_ तथ्य 
० एडविन कैनन (ए0ज॥॥ 02ए/था) जैसे अर्थशास्त्रियों का मत है कि बैक साख का विर्माण 
नही कर सकते । अब हम इस दोनो ही मतों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले हम उन अर्ध- 
शास्त्रियो के तकों का अध्ययन करेंगे जिनके अनुसार वैक साख का निर्माण करते हैं। इन अर्थ- 
शस्‍्त्रियो के अनुसार बैंक दो तरीकों से साख का निर्माण करते हैं 


(!) बेक कांगजो सुद्र का निर्येमन करके साख का निर्माण करते हैं--जब बेक क्यगजी 
मुद्रा का निर्गेमन करते है तो उस समय साख बा निर्माण भी होता है । जैसा पूर्व कहा गया 
है 9वी शताब्दी मे लगभग सभी बैंकों को काग़जी मुद्रा जारी करने का अधिकार ह्वोता थीं, 
परन्तु आजकल देश के केन्द्रीय बैक को ही कायजी सुद्रा जारी करने का एकाधिकार श्राप्त है । 
अत केन्द्रीय बैंक हो क्ागजी मुद्रा जारी करके साख का निर्माण करता है। जैसा विदित है, 
नोट जारी करते समय केन्द्रीय बेक उनक पीछे शत-प्रतिशत घात्विक आड (7९०॥० व्ण्श्थ) 
नहीं रणता, बल्कि कागजी मुद्रा के एक निश्चित अश के पीछे ही धशत्विक आड़ रखता है. और 
शेष कागजी मुद्रा के पीछे केवल प्रतिभूतियों ($०८७॥॥८७) की ही आड़ रखी जाती है। इस पकाए 
कांगजी सुद्रा का वह भाग जिसके पीछे धात्विक आड नही रखी जातो, प्रचलन (धाव्णां20०7) 
में केवल केन्द्रीय बैक को साख के आधार पर ही रहता है। 

(2) प्रारश्मिक निक्षेपों या (नकद-जमा) तथा व्युत्पन्न मिक्षेपो (या साल-जमा) के द्वारा 
साख का निर्माण--प्रो० -हाम के अनुसार, बेक के निक्षेप दो प्रकार के होते हैं - प्रधम, प्रारम्भिक 
निक्षेप (शटप्ा॥५ ठ290४/5) अथबा नकद जमा । द्वितीय, ब्युत्पन्न निेष (वधाश्था0५९ 869०5) 
अथवा साख-जमा । प्रोरम्भिक निक्षेप्र वे होते हैं जो जमावर्ताआं के द्वारा बेक में वास्त- 
विक मुद्रा के रूप में जमा किये जाते हैं। उदाहरणा्थ, जब काई जमाकर्ना अपने खाते में नकदी 
क॑ रूप में कोई चीज जमा करता है तो ऐसी जमःर को तेकद जम्मा या प्रारम्भिक निक्षेप कहा जाता 
है । इसके विपरीत, जब वैक किसो व्यक्ति क खाते मे स्वय कुछ राशि जमा कर देता है तो उसे 
साख-जमा या व्युत्पज्ञ विक्षय कहा जाता है । उदाहरणार्थ, जब काई व्यक्ति बेक से ऋण लेता । 
तो वह ऋण की समूचोी रकम बैक से तकदी के रूप मे नहीं लेता, बल्कि ऋण वी रकस अप! 
खाते मे जमा करा लेता है ओर आवश्यकता पडने पर उसमे से छोदी-छोटी रकम विकालता रहता 
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है । इस प्रकार उस व्यक्ति के खाते मे जमा की गयी राशि को नकद-जमा नहीं कहा जा सकता, 
यल्कि वह तो साख-जमा ही कही जा सकती है । 


प्रो७ हाम के अनुसार साख का निर्माण व्युत्यन्न तिक्षेप से होता है। भब हम पह देखेंगे 
कि व्युत्पन्न मिक्षेपों से साख का निर्माण कैसे होता है? माल लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने खाते 
मे 0,000 रुपये की राशि जमा करता है । बह अपने खाते मे से यहूं राशि किसी समय भी 
निकाल सकता है परन्तु बेक अपने अनुभव से यह जानता है. कि जमाकर्ता यह समूची राशि एक 
हो समय पर वापस नहीं माँगेगा । अतएवं बैक इस राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकदी के रूप 
में रखकर शेष रकम जरूस्तमत्द व्यवस्ताथियों को ऋण के रूप में दे सकता है | बैक अपने अनुभव 
के आधार पर यह्‌ जानता है कि सभी जमाकरता अपनी जगाराशियों को एक ही समय पर तही 
निकालेंगे इसलिए वह॑ जमाराशियो का एक निश्चित भाग (0 था 5 प्रतिशत) नकदी के रूप 
में रखकर शेष भाग को ऋण के रूप भे दे देता है। उक्त उदाहरण मे यदि हम मान लें कि बेक 
0 प्रतिशत नकद कोष रखता है तो 0,000 रुपये की जमा मे से बेक 000 रुपया तकद-कोष 
मे रसकर शेष 9,000 रुपया ऋण के रूप मे प्रदान कर देगा । ऋण-प्राप्तकर्ता 9,000 रुपये का 
यह ऋण तुरन्त ही बैक से नही निकालेगा, बल्कि इस राशि को अपने चालू खाते मे जमा करवा 
देया और आवश्यकतानुसार समय-समय पर इसमे से रुपया निकालता रहेगा ! चूँकि बेक जातता 
है कि ऋण-प्राप्तकर्ता समूत्ती 9,000 झुपये की राशि को एव ही समय पर नही निकालता, इसलिए 
बह इसका 0 प्रतिशत, अर्थात्‌ 900 रुपया नकद-कोप में रखकर शेष 8,00 रुपये कियी अन्य 
व्यक्ति को उधार के रुप मे प्रदान कर देता है। यह व्यक्ति भी पहले ऋण-आप्तकर्ता शी भाँति 
ऋण की समूची राशि बेफ से नफ॒दी के रूप मे वसूल नहीं करता और बेक इस बात को जानते हुए 
कि दूसरा ऋण प्राषावर्ता ऋण की सभूची राशि फो एक ही समय पर नहीं निकालेगा, उसका 
0 प्रतिशत नकद-कोष के रूप मे रखकर शेप 7,290 रुपये फिसी तीसरे व्यक्ति को *€एण के रूप 
में प्रदात कर देगा । तीसरा ऋण प्राप्तकर्ता भी ऋण की समूची राशि को एक ही सभय पर बेक 
से नही निकालेगा । अत* बेक एक बार फिर ऋण का 0 श्रतिशत बवद-कोपष मे रखकर शेप किसी 
अन्य ब्यक्ति को उधार दे देगा । इस प्रकार बेक का यह क्रम चलता ही जायेगा जौर बेक 0,000 
रुपये के प्रारम्भिक निश्षेप के जाधार पर लगभग 40,000 रुपये का ऋण प्रदात करचे मे समर्थ 
की लापग ॥ इस प्रकार ज्यो-ज्यो बेक के निक्षेप बढते जाते है, त्यो-त्यो उसकी साख-निर्माय-श्रक्ति 
बढती जाती है । 
इसके अतिरिक्त, बेक नकद-कोप का प्रतिशत कम करके भी अपनी साख-निर्माण शक्ति 
को बढा सकता है । स्मरण रहे कि वेक साख-निर्माण नकद-जमा तथा साख-जमा के द्वारा ही 
नही करते, बल्कि बेक अधिविकर्ष (०५००५) की सुविधाएँ देकर भी साख का निर्माण करते 
है। जैसा पूर्व कहा गया है, अधिविक्ष की सुविधाएँ केवल बेक के प्रतिष्ठित प्राहको को ही दी 
जाती है ) इसके अतिरिक्त, बेऊ अ्रतिमूतियों (४८८४::८५) क्तो खरीदकर तथा इसका भुगतान अपने 
जैक़ो द्वाग्या करके धो सास का जुप्रात्त करते हैं । शहाँ पर यह बता ऐेगए अपदाण्पक है हि किन देश 
मे केस्द्रीय बंक स्थापित किये जा चुके है वहाँ पर व्यापारिक बेंको की साख-निर्माण-शक्ति भो काफी 
बढ़ गयी है। इराका कारण यह है कि केन्द्रीय वेक व्यापारिक बेफो को आवश्यकता पडने पर इसके 
विलो का दिस्काउण्ट (१5६००णा६) करके इन्हे आधिक सहायता देते हैं। इस प्रकार व्यापारिक बेको 
की साख सृजन की शक्ति बढ ययी है| 
या बेक, घास्तव से साख-निर्माण करते हैं ?--जैस्ता पूर्व कहा हा चुका है, वाल्टर लीफ 
तथा प्रो० एडविन कुनतन का विचार है कि बेक स्वय साखरननर्माण का कार्य नही करते बल्कि 
साख-निर्माण का वार्य तो बेक के असा्ताओ द्वारा प्रारम्भ क्या जाता है । इसका कारण यह है 
कि जेक के जमाकर्ता ही अपने निशेषो से बेक को सौद्धिक साधन प्रदान करते है और बेक इन निश्लेपो 
का एक भाग ब्यापारियों को ऋण के रूप मे देने मे इसी कारण समर्य हो जाता है, क्योकि सभी 
जमाकर्ता अपने समूचे निश्षेण्रो को एक ही समय पर बैक से नहीं निफालते । इस प्रक्‍ार इन अर्थ- 
शास्त्रियों के अनुसार, साख-निर्माण का कार्य बेको द्वारा बही, बल्कि अमाकर्ताओ द्वारा क्या जाता 
है। यदि जमाक्तसा अपनी जमाराधियों को एक ही सभ्य ५९ निशासगा आरम्भ कर दें तो साख- 
दिर्माण का वार्य सम्भव हो नही हो सकेगा । प्ररन्तु, वास्तव मे, प्रो* बात्टर चीफ तथा प्रो० एड- 
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विन कनन के उक्त विचार भ्रमात्मक हैं। जैसा विदित है, आधुनिक बैंक प्रारम्भिक निश्षेपी मे प्राप्त 
हुई मुद्रा राशि से कही अधिक मात्रा मे ऋण बअ्दान वरने मे समर्थ हो जाते हैं । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि बंक अधिक मात्रा मे साख का सृजन करके ही व्यवसायियो को ऋण प्रदान करते हैं। 
अतएव यह कहना गलत नहीं होगा कि बेको में साख-सृजन की शक्ति पायी जाती है और इनके 
निक्षेपों के बढने के साथ ही साथ यह शक्ति भी बढती जाती है। 

साख-निर्माण की परिसोमाएँ 


([णांबाणा$ ण॑ (रण टाथ्याणा) 


अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्‍या बेक वी साख-सृजन की शक्ति असीमित है ? इस 
सम्बन्ध मे अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट विचार है कि बैंक की साख-निर्माण की शक्ति असीमित्त नहीं है, 
बल्कि उसकी साख्-निर्माण-शक्ति की कई परिसीमाएँ हैं । प्रो० वैनहम (छेशा/आा) के अनुसार बेको 
द्वारा साख-निर्माण की निम्नलिखित परिसीमाएँ है 

(!) देश मे मुद्रा को सात्रा--वेको की साख-निर्माण-शक्ति देश मे प्रचलित वैध-मुद्रा वी 

मात्रा पर निर्भर करती है। विसी देश मे वैध-मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतनी ही उस 
देश मे बेको की साख-निर्माण की शक्ति अधिक होगी। इसका कारण यह है कि कैल्द्रीय बैंक 
जितनी अधिक मात्रा में कागजी मुद्रा का निगेमन करता है, उतनी ही अधिक मात्रा मे बैको के 
निक्षेप बढते है, और जितनी मात्रा मे निक्षेप बढते हैं, उतनी ही अधिक मात्रा में बैंको के नकद- 
कोप ((४५॥ 7८5४४८७) बढ़ते हैं। स्पष्ट है कि जब दैको वे नकद-कोपो मे ब्रृद्धि हो जाती है तव 
उनकी साख-निर्माण-शक्ति मे भी आनुपातिक वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत, जब केन्द्रीय बैक 
कम मा श में काणजी मुद्रा का निर्गंमन करता है, तब बैको के नकद-कोपो में भी आनुपातिक कमी 
हो जाती है और अन्तत उनकी साख-निर्माण-शक्ति का ह्ास हो जाता है । 

(2) जनता की बेक सम्बन्धी आदतें--किसी देश के बेको की साख-निर्माण-शक्ति उस देश 
के लोगो की वैक सम्बन्धी आदतों पर भी निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, एक पिछडे हुए तथा 
अल्प-विकसित देश मे अधिकाश व्यापारिक सौदो मे नकदी का ही प्रयोग किया जाता हैं। अतएव 
लोगो की नकदी की मांग बढ जाती है । परिणामत वैको के नकद-कोप भी कभ हो जाते हैं। जब 
बैंको के नकद-कोष कम हो जाते है, तब उनकी साख-निर्माण-शक्ति भी उसी अनुपात मे कम हो 
जाती ६। इसके विपरीत, विकसित देशो मे नकदो का प्रयोग कम किया जाता है और अधिकाश 
व्या५ रक सौदों का भुगतान चैको द्वारा किया जाता है। इससे लोगो की मकदी की माँग कम 
हो ज ती है। परिणामत बँकों के नकद-कोष बढ जाते हैं। जब बैको के नकद-कोप बढ जाते है 
तव उनकी साख-निर्माण-शक्ति भी उसी अनुपात में बढ जाती है। यही कारण है कि ब्रिटेन, 
अमरीका, फ्रास तथा जर्मनी जैसे विकसित देशों मे वैको की साख-निर्माण-शक्ति अपेक्षाकृत अधिक 
होती है । इसके विपरीत, भारत जैसे पिछडे हुए देश मे, जहाँ लोगो द्वारा चैको का अधिक प्रयोग 
नही किया जाता, बैंको की साख-निर्माण-शक्ति अपेक्षाकृत कम है । इस प्रकार बैंको की साखे-तिर्माण- 
शक्ति जनता की बैकिंग सम्बन्धी आदतों से भी निश्चित होती है। 

(3) कुल देयताओं का नकद-कोष में प्रतिशत--जैसा विदित है, प्रत्येक बेक को अपने 
निक्षेप्रो क़ा एक निश्चित भाग्र सकड़-क्ोप के रूप में रखना पड़ता है । यह इसलिए आवश्यक 
होता है कि जमाकर्ताओ की समय-समय पर की जाने वाली माग को पूरा क्या जा सके । अमुक 
बैक को अपनी जमाराशियो का कितना भाग नकद-कोप के रूए में रखना चाहिए, यह उसके 
प्रति जनता के विश्वास से निश्चित होता है। यदि लोगों को बैक में सुदढ विश्वास है तो ऐसी 
परिस्थिति मे बेक को अधिक नकद-कोप नहीं रखना पडता और वह केवल धोडेन्से नकद कोप से 
ही अपना वाम चला सकता है । इसके विपरीत, यदि बैक के प्रति लोगो का विश्वास कम है 
ता ऐसी परिस्थिति मे वेक को अधिक नकद-कोष रखना पड़ता है! आजकल प्राय सभी देशो मे 
बैको द्वारा रखे जाने वाले नकद कोषो क्य प्रतिशत कानून द्वारा निश्चित कर दिया गया है । परन्तु 
समय-समय पर आर्थिक स्थिति में परिवर्तन दे परिणामस्वरूप इसमे परिवर्तन भी किये जाते हैं । 
जिस देश मे बैंको द्वाद्या रबी जाने वाली नकद-कोप की मात्रा कम होती है, उस देश के बैंको की 
साख-सृजन की शक्ति भी अधिक होती है। इसके विपरीत, जिस देश मे बैको द्वारा रखी जाने बाली 
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नगद-कोष की मात्रा अधिक होती है, उस देश के बैको की साख-सृजन की शक्ति भी कम होती है। 
ब्रिटेन तथा अमरीका जैसे देशों मे व्यापारिक बेक अपनी जमाराशियो का 5 प्रतिशत ही नगद-कोप 
के रूप भे रखते है, जबकि भारत जैसे देश मे व्यापारिक्र बेको को अपनी जमाराशियो का [0 
प्रतिशत तक नकद-कोप के रूप मे रखना पडता है। अतएव ब्रिटिश बैको की तुलना मे भारतीय 
बैंको को साख-निर्माण-शक्ति कम होती है । तकिया मे 

(4) व्यापारिक बेक्षों को केन्रीप बेक के पास रखो गयी ए--जैसा विदित 
है, प्रत्येक सम्बद्ध व्यापारिफ बैक को अपने माँग-निशक्षेपों (वंध्शशार्त ॥4श25) तथा समय- 
निक्षेपो (४00० ॥409८७) का कुछ निश्चित भाग प्रारक्षण कोष (८३५ 7६5£५४९६) के रूप मे 
केन्द्रीय बैक के पास रखना पडता है। उदाहरणार्थ, सब 956 तक भारत मे व्यापारिक बेको को 
अपने माँग-निक्षेपो का 5 प्रतिशद तथा समय निक्षेपो का 2 प्रतिशत भाग रिजवे बेंक ऑफ इण्डिया 
के पास प्रारक्षण कोष के रूप मे रखना पडता था। लेकिन सन्‌ 956 के एक सशोधन के अनुसार 
रिजये बैक यदि चाहे तो इन्हे क्रथ 8 तथा 20 प्रतिशत तक बढा सकता है। स्मरण रहे कि 
केन्द्रीय बैक समय-समय पर वेकी द्वारा रखी जाने वाली जमाराशियो मे परिवर्तत करता रहता 
है । जब केन्द्रीय बैक व्यापारिक बैकों द्वारा रप्ले ज्ञाने वाले कोपो मे वृद्धि कर देता है, तब उसी 
अनुपात्त मे व्यापारिक बैको कौ साख-निर्माण-शक्ति कमर हो जाती है | इसके विपरीत, जब फेस्ट्रीय 
बैक व्यापारिक बैको द्वारा रखे जाने वाले कोषो का प्रतिशत कम कर देता है, तब उसी अनुपात में 
उनकी साख-निर्माण शक्ति बढ जाती है। इसका कारण यह होता है कि केन्द्रीय बैक के ऐसा करने 
से ०४१ बेको के निक्षेपो मे वृद्धि हो जातीहै। परिणामत उनकी साख-निर्माण-शक्ति बढ 
जाती है । 

(5) केस्द्रीय बेक की साख-सम्बन्धी नौीति--बैको की साख-निर्माण-शक्ति, केन्द्रीय बैक 
वी साख-सम्बन्धी नीति पर भी निर्भर करती है। यदि केन्द्रीय बैक यह समझता है कि बैको हारा 
साख का अत्यधिक निर्माण किया जा रहा है तो वह बेक-दर नीति (७७॥॥ ॥806 90॥09) तथा 
खुले बाजार की क्रियाओं (0एथ) ग्राश८/ ०एटा»0॥8) द्वारा इसे नियन्नित करने का प्रयत्न 
करता है, अर्थात्‌ केन्द्रीय बैक अपनी वेक-दर को बढा देता है और खुले बाजार मे प्रतिभूतियों को 
ना शुरू कर देता है। इससे व्यापारिक बेकों की साख-निर्माण-शक्ति स्वत हो कम हो जाती 
है विपरीत, सदि केन्द्रीय बेक समझता है कि बाजार में साख का अभाव है तो वह अपनी 

“दर को कम करके तथा खुले बाजार मे प्रतिभूतियों को खरीदकर, चेको को साख-निर्माण-शक्ति 
को बढाने का प्रयत्न करता है । 

(6) जमाकर्ताओं को बेक में जमा फरने को प्रबत्ति--धदि किसी देश में लोग अपने 
अतिरिक्त धत को अधिकाधिक मात्रा में बेको में जमा करते है तो इससे बेकों की जमाराणियाँ 
पर्याप्त मात्रा में बढ जायेगी । परिणाप्रत बेकों की साख-निर्माण-शक्ति में वृद्धि हो जायगी । 
इसके विपरीत, यदि जमाकर्ता बैंकों में रुपया जमा करना कम कर देते हैं, तब इससे बेको के 
लिक्षेपो मे कमी हो जायगी | परिणामत उनकी साख-निर्माण-शक्ति भी कम हो जायगी। अत 
कह साख-निर्माण शक्ति जमाकर्ताओ की देकों मे रूपया जमा करने की प्रवृत्ति से भी शासित 

। 

(7) भ्रतिभूतियों का स्वभाव (]४७"प्रा८ 00 5९८०॥॥९५)--बैको की साख-निर्माण-पाक्ति 
इस वात पर भी निर्भर करती है कि बेको से ऋषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति ऋण के लिए किस 
प्रकार की प्रतिभूतियाँ भ्रस्तुत करते हैं। यदि वे ऋणो के बदले श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करते हैं तो 
ऐसी परिस्थिति मे बेक अधिक मात्रा भे साख का सृजन कर सकते हैं। इसके विपरीत, यदि वे 
अच्छी श्रतिभूतियाँ प्रस्तुत नही करते तो ऐसी परिस्थिति मे बैक उन्हे अधिक मात्रा मे ऋण नहीं 
दे सकते | परिणामत उनकी साख-निर्माण-शक्ति सीमित हो जाती है । 

बैंको का महत्व 

गा हि ([ाए०्त॑श्राए ्ी छशा<) 

जैसा पूर्व कहा जा चुका है, आधुनिक अर्थ-व्यवस्था मे बंको का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । 
देश का उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग-धन्धे सभी बैकिंग व्यवस्था पर केन्द्रित होते है । 
बेको से प्राप्त होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं . 
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([) बेक्त बचतो का संग्रह फरते हैं--यदि बेक न होते तो लोगो की बचतें बिखरी पडी 
रहती तथा उद्योग एव व्यापार के किसी काम न आती । ५ 

(2) बेक घ्यापार तथा उद्योग-धत्धो के लिए अर्थ-प्रदन्धन (78708) करते हैं---कोई 
व्यवसायी अथवा उद्योगपति चाहे कितना ही धनो क्यो न हो, अपनी सभी व्यापार-सम्बन्धी मौद्रिक 
आवश्यक्ताओ को स्वय पूरा नहीं कर सकता । इसलिए वह ऋण के लिए बेको पर ही निर्भर रहता 
है। अत बेक देश के आथिक विकास में महत्त्वपूर्ण भाग अदा करते हैं । कप 

(3) बेक बहुमूल्य घातुओ के प्रयोग मे बचत लाते हैं--बेको द्वारा चेको तथा अन्य साख- 
पन्नो के प्रयोग के फलस्वरूप बहुमूल्य धातुओ के प्रयोग मे बचत होती है। 

(4) घुद्दा को स्थान्तरित करने मे बंक सहायता देते हैं--देश के आर्थिक विकास के लिए 
मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान्तरित होना अत्यन्त आवश्यक होता है । बेक सुगमता 
से तथा कम व्यय पर मुद्रा को स्थान्तरित करते हैं । 

(5) सुद्दा-प्रणली में लोच--जैसा ऊपर कहा गया है आजकल अधिकाश देशो मे मुद्रा 
का निर्गमन केन्द्रीय बैक द्वारा किया जाता है। परन्तु 49वी शताब्दी से मुद्रा का निर्येसन प्राय 
देश की सरकार द्वारा ही किया जाता था। इससे मुद्रा प्रधाली मे पर्याप्त लोच का अभाव रहता 
था, वयोकि सरकार बैको की तरह देश की मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओ से भलीभाँंति परिचित नही 
होती थी। परन्तु जब से मुद्रा का निर्गमन केन्द्रीय बेंक द्वारा होने लगा है, तब से देश की मुद्रा- 
प्रणाल्ली अधिक लोचपूर्ण हो गयी है । इसका कारण यह है कि केन्द्रीय बेक देश की आवश्यकताओं 
के अनुसार मुद्रा की मात्रा मे परिवतंन करता रहता है। है 

(6) चेक कीमतों में स्थिरता लासे मे सहायक होते हैं--साख-सृजन को उचित रूप से 
नियन्वित करके बैक प्रणाली कीमत स्तरू मे होने वाले भारी उतार-चढाव को हृढतायूर्वक रोक सकती 
है। निस्सन्देह बैको द्वारा की गयी यह सेवा देश के लिए अमूल्य है। 

(7) बेक अम्तरराष्ट्रोय व्यापार के लिए अर्य॑-प्रबन्धन करते हैं--बैक विदेशी विनिमय-बिलो 
के डिस्काउण्टिग से देश के विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रवन्धन (#॥0708) करते है। 

(8) मुगतात करने को पिया: को की सहायता से बडे-बडे भुगतानों को करता भासान 
हो जाता है। यदि बैंक न होते तो बडे भुगतानों को करने मे बडी असुविधा रहती, किन्तु बैको ने 
चेको की व्यवस्था करके इस कठिनाई को दूर क्र दिया है। अब बडे भुगतान चैको के माध्यम सै 
किये जा सकते हैं । 

(9) बेकिंग प्रवृत्ति को जागृति--बैको के सम्पर्क में आने से जनता में बैंकिंग आदत उत्पन्न 
हो जाती है। वह भुगतान आदि के लिए धातु-म्रद्रा के स्थान पर चैको का प्रयोग करने लगती है। 
इसमे वंध-मुद्रा की आवश्यकता कम हो जाती है । 

(0) छिविध सेबाएं--विमिमय बिलो का सप्रह, अपने ग्राहकों की ओर से शुगतानो का 
लेना व देना तथा मूल्यवान वस्तुओ का लॉकरो (]००८थ७) मे सुरक्षित रखना आदि बैको द्वारा 
की गयी अन्य भहत्त्वपूर्ण सेवायें हैं । 

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सकेत 
] थ्यापारिक बेक के दया कार्य हैं। देश के आर्थिक विकास में वेक फिस प्रकार सहायक हो 

सकता है ? (राजस्थान, 97) 

अथवा 

आधुनिक बेकिंग के विभिन्न कार्यों एव सेवाओ फा वर्णन कोजिए। (आगरा, 974) 

[सकेत--प्रथम भाग मे, बैक की सक्षिप्त परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख कार्यों की विस्तार, 

पूर्वक व्याब्या कीजिए । दूसरे भाग मे, समाज को बैको से होने वाले लाभो की चर्चा 


कीजिए ।] है 
2 “लक केवल मुद्रा व्यापारी ही नहों, थे एक महत्वपूर्ण अर्थ से मुद्राल्उत्पादक भी हैं ।* 
(सेयर्स) इसको आलोचनात्मक व्याख्या कौजिए। (राजस्थान, 964) 


[सक्ेत--प्रो० सेयस (39/७७) के उद्धरण की व्याख्या करते हुए बैक के प्रमुख कार्यो की 
चर्चा कीजिए। यहाँ पर स्पष्ट कीजिए कि बैक का कार्य केवल निश्लेप स्वीकार करना 
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तथा ऋण प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख-मुद्रा का 
निर्माण करना होता है। यहाँ पर सक्षेप मे यह बताइये कि बेक साख-मुद्रा का निर्माण 
कैसे करता है। अन्त मे, प्रो० सेपस की इस परिभाषा का समर्थत करते हुए यह बताइए 
कि, वास्तव में, बेक की यही उचित परिभाषा है।] 
साख क्या है ? व्यापारिक बेक साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं ? 

(सागर, 96।, राजस्थान, 968) 

अथवा 

साक्ष-निर्माण की सोमाओ को पूर्णतया समझाइए । (जीवाजी, ग्वालियर, 97) 


अथवा 
व्यापारिक बेक' साख का निर्माण फंसे करता है २े क्या वेक को साल-निर्माण शक्ति असो- 
मित है ? (आगरा, 975) 
[सकेत--प्रथम भाग मे, साम्त की परिभाषा देते हुए इसके अर्थ की व्याख्या कीजिए।॥ 
दूसरे भाग मे, यह बताइए कि बैंक किन-किन विधियों से साख का निर्माण करता 
है। अन्त मे, बैंक की साख-निर्माण-शक्ति को परिसीमाओ का भी सक्षेप में उल्लेख 
कौजिए ॥] 
“ऋण जमा के जन्मदाता हैं और जमा ऋण को जन्मदात्री होती है ।” समभराहण । 

(विक्रम, [97) 
[सफेत यहाँ पर आपको यह स्पष्ट करना है कि बैंक अपनी जमा (नि्षेपो) से हो ऋण 
देता है और आगे चलकर इन ऋणो के परिणामस्वरूप ही बैक की जमाराशियाँ उत्पन्न 
होती हैँ | दूसरे शब्दों मे, आपको यहाँ पर विस्तारपूर्वकछ यह बताना है कि बेक साख का 
निर्माण कैसे करता है ।] 


4 


आधुनिक बेकों के विभिन्‍न रूप 
(7५765 ० जशिठप&त 89॥6) 





बंकों का वर्गोकरण 
(ए४$॥८4४०7॥ ० 8405) 
बेको का वर्गीकरण प्राय उनके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों के आधार पर किया 
जाता है। आधुनिक बैको के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं 


(!) व्यापारिक बेक (0०एक्रध्वथंग 82008) - व्यापारिक बैक प्राय व्यापार का ही 
अथे-प्रवच्धन /9/870९) करते हैं, अर्थात्‌ ये बैक केवल व्यापारियों तथा ब्यवसामियों को ही 
अत्पकालीन ऊण देते हैं। चूंकि इन बैंकों के निश्षेप (१८००४/७) अल्पकालीन होते हैं; इसलिए 
ये बैक केवल अन्पकाल के लिए ही ऋण देते हैं। साधारण ये बैंक 3 से लेकर 6 महीने तके 
की अवधि के लिए ही ऋण देते हैं। इसका कारण, जैध्ता ऊपर कहा गया है, यह है, कि इन बैंको 
के पास जमा की हुई राशियाँ केवल थोडे समय के लिये ही होती हैं। अत ये बैक उद्योग-धन्धों 
को दीर्घेकालीन ऋष देने की स्थिति मे नहीं होते भारत के अधिकाश स्यृक्त पूँजी बैक व्यापारिक 
बैक ही है। कुछ व्यापारिक बैक विदेशी व्यापार के अध-प्रवन्धन में भी घोडा-सा भाग लेते हैं। इन 
बैको के मुख्य कार्यों की विवेचना पिछले अध्याय मे की जा चुकी है । 

(2) औद्योगिक बेक ([7405(८७॥ 887:0)--औद्योगिक बैक वे वैक' होते हैं जो ०३९ 
धस्धो को दीघकालीन ऋण प्रदान करते हैं। स्मरण रहे, दी्घकालीन अर्थ-प्रवन्धन इन वैको वो 
विशेषता होती है। इसके अतिरिक्त, ये बैक बडी-बडी ओद्योगिक फर्मों की उनके ऋणपत्रो 
(५७७५॥४:४७), बौष्ड्स तथा अशो आदि को बिकवाने में सहायता करते हैं और कभी-कभी उनके 
ऋणपत्रों की हामी (प्याप॑धज्या008) भी भरते हैं। 


औद्योगिक बैकों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, क्योकि व्यापारिक बैंक उद्योग-धन्धों 
की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा फरने से अस्मर्ष होते हैं। जैसे विदित है, उद्योग-धन्धों को 
दीर्घकालीन ऋणों फी आवश्यकता पडती है। परन्तु व्यापारिक वैक अपने अल्पकालीत निक्षेपरं के 
कारण दीर्घकालीन ऋण देने की स्थिति मे नही होते । अत एक ऐसे प्रकार के बैंकों की आव- 
शयकता पड़ती है जो उद्योग-धन्धों की दीघकालीन आवश्यक्ताओ को पूरा कर सके । औद्योगिक 
बैक उद्योग-धरन्धो को दी्धंकालीत ऋण देने की स्थिति मे होते हैं। साधारणत इन बैकों के तीव 
मुद्य कार्य होते हैं -(क) दीघकालीय निक्षेप ([008-270 तं८००आड) ह्वीफार करना--र्चूकि 
अधिकाश औद्योगिक बैक दीर्घकालीन ऋण प्रदात करते है, अत वे लोगो से केवल दीघेकालीन 
निक्षेप ही स्वीकार करते हैं, (ख] उद्योगो को साख-सम्जन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना- जेसा 
बिदित है, उद्योग-धन्धो की साख-सम्बन्धी आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती हैं, प्रथम, भूमि क्रय 
करने, फ्रैक्टरी का निर्माण करने तथा भारी मशीनो को खरीदने के लिए उन्हे पूँजी की आवश्यकता 
पड़ती है। इस प्रकार की आवश्यकता के लिए उद्योग-धन्धो को दीव॑कालीन ऋणों की जरूरत 
पड़ती है। दूसरे, उद्योग-धन्धों को कच्चा माल खरीदने तथा श्रमिक्तों को भजद्ररी चुकाने के लिए 
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अल्पकालीन ऋणो की आवश्यकता पडती है। अल्पकालीन ऋण उद्योग-धन्धो को व्यापारिक बैंको 
हारा भी दिये जाते हैं। परन्तु दीघंकालीन ऋणो के लिए उ्त्हे औद्योगिक बैको पर ही निर्भर 
रहना पडता है, (ग) अन्य कार्म--औद्योगिक बैक बडी-बडी फर्मों को अंशो (००७) तथा ऋण- 
पश्नो के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में परामर्श भी देते है । इसका कारण यह है कि औद्योगिक बैंको 
का देश की आ्िक स्थिति से धनिष्ठ परिचय होता है और वे औद्योगिक फर्मों को उचित परामर्श 
देने को स्थिति मे होते हैं। हे 

पश्चिमी देशों मे औद्योगिक बेंको का बड्या महत्त्व है। उदाहरणार्थ, अमरीका तथा जम॑ंनो 
के अधिकाश बैक औद्योगिक बंक ही हैं। परन्तु भारत मे ओद्योगिक वेंको का सर्वेया अभाव रहा 
है। भारत मे कुछ वर्ष पूर्ब ठाठा औद्योगिक बेक स्थापित किया गया था, परन्तु यह बैक अपने 
उद्देश्य मे सफल नहीं हो सका । गत कुछ वर्षों मे सरकार ने ओयोगिक बैको के इस अभाव को 
दूर करने के लिए भौद्योगिक वित्त निगम ([707#एर्श 030०2 ८०9००७॥०४) तथा राज्य वित्त 
निगम (80806 गिव0॥06 0णए0ा4४०॥$) की स्थापना की है । इन नियमों से उद्योग-घन्धो को 
काफी वित्तीय सहायता मिल रही है । 

(3) कृषि बेक (%ह7एण/पार्वा 880:5)--जैसा स्पष्ट हे, कृषि-व्यवसाय, व्यापार 
तथा उद्योग-धन्धो से काफी भिन्न होता है। इसकी ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताएँ व्यापार तथा 
उद्योग-ध्न्धों की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओ से भिन्न होती है। अतएब व्यापारिक बैक तथा 
औद्योगिक बैक कृषि की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने मे असमर्थ होते हैं । इस 
प्रकार हा के अर्थ-प्रबन्धन (॥92706) के लिए एक विशेष प्रकार के बैको की आवश्यकता 
पड॒ती है | 

किसानो की वित्त-सम्बन्धी आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती हैं प्रथम, किसानों को बीज, 
खाद, हल आदि खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता पडती है । द्वितोष, किसानो 
को भूमि का क्रम करने तथा उस पर स्थायी सुधार करने, सिंचाई की व्यवस्था करने तथा भारी 
यन्‍्त्रों को खरीदने आदि के लिए दीघंकालीन ऋणों की आवश्यकता *पडती है। किसानों की अल्प- 
कालीन तथा दीघंकालीन ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार कृषि-बैक दो प्रकार के होते है 
प्रथम, कृषि सहकारी बैक (8 2770एए72 (१०-०कशज्ला५८ पथ) जो किसानो की अल्पकालीन 
साप्-सम्बन्धी आवश्यक्रताओं को पूरा करते हैं । द्वितीय, भूमि-विकास बैक (,870 ॥0७८०फ़ावतता' 
890!:$), जो किसातो की दीर्घकालीन ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूति करते हैं । 

(क) कृषि सहकारी बेक (8 80णाएा० (0०-०9शश्ाए८ 890:8)--जैसा ऊपर कहा 
गया है, सहकारी बैक किसानों की केवल अल्पकालीन ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं को ही पूरा 
करते है ! भारत में सहकारी बैकों की रचना इस प्रकार की ग्रयी है । सबसे नीचे स्तर पर गाँव 
को सहकारी साख समिति (५/॥३९९ (०-०फथशा०८ (7९6॥ 502९५) होती है । गाँव के 0 
अथवा १0 से अधिक व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति स्थापित कर सकते हैं। इस समिति 

की पूंजी, प्रवेश शुल्को (८शाःक्षाट८ 6०४६) अशो की बिक्रो, जनता तथा सदस्यों द्वारा जमा किये 
गये निक्षेपो, सुरक्षित कोषो (९5£7५6 १0705), केन्द्रीय तथा राज्य सहकारी बैको से लिए हुए 
ऋणो से प्राप्त होती है। आवश्यकता पडने पर समिति के सदस्य इससे अल्पकालीन ऋण प्राप्त 
कर सकते है.3> इन समितियों के ऊपर सहकारी सघ (00 07८78४९ ए॥70॥5) होते है और ये 
सहकारी समितियां उन सघो से सम्बद्ध होती हैं ॥ आवश्यकता पडने पर समितियाँ सहकारी सघो 
से ऋण प्राप्त कर सकती हैं। इन सहकारी सधो के उपर केन्द्रीय सहकारी बैक (७0४89) ९०- 
०7००७४४८ 84॥/:5) होते हैं, जो आवश्यकता पडने पर सहकारी संघो को ऋण प्रदात करते है । 
साधारणत श्रत्येक जिले मे एक जिला केन्द्रीय सहकारी बैक होता है। इन केन्द्रीय बंको के ऊपर 
राज्य सहूकारी चेक (5080० 0०-०7८०गार० 970) होता है जो इनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यक- 
ताओ को पूरा करता है | अन्त मे, इन राज्य सहकारी बैंको के ऊपर रिजव बैक ऑफ इण्डिया 
का कृषि साख विभाग होता है जो आवश्यकता पडने पर राज्य सहकारी बैंको को ऋण प्रदान 
करता है। परन्तु रमरण रहे कि भारत मे सहकारी बैको को कोई विशेष सफलता प्राप्त नही हो सब्ग 
है, गद्यपि भारत में सहकारी आन्दोलन लगभग 72 दर्ष पुराना हो चुका है। 

(सं) मूमि-विकास बेक ([.470 05४८०फणटद्यां 8शॉ5)--जैसा ऊपर कह' जा चुका है, 
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भूमि-विकास बैक किसानो की दीघंकालीन ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओ को परूरा करते हैं | ये बैक 
प्राय 5 से लेकर 25 वर्ष तक की अवधि के लिए किसानों को ऋण देते हैं और ये ऋण किसानो 
की भूमि को बन्धक (जा०/४०९०) के रूप मे रखकर दिये जाते हैं। इन ऋणो का भुगतात प्राय 
आसान किस्तो मे किया जाता है जो एक निश्चित समय के पश्चात ही आरम्भ होती हैं। भारत 
में भूमि-विकास बैको को सहकारिता के आधार पर संगठित किया गया है। परल्तु दुर्भाग्यवश, 
इन बैंकों को भी सफलता प्राप्त नही हुई है । 


(4) विदेशों विनिमय बेक (+0ा८यष्टाा &:८88॥2० 847/5)--वे बैक एक विशेष प्रकार 
के बैक होते हैं जो केवल विदेशी व्यापार का ही अर्थ-प्रबन्धन (१02/०८) करते हैं। इनका मुख्य 
कार्य विदेशी विनिमय-बिलो के क्रय-विक्रय द्वारा अन्तरराष्ट्रीय भुगतानो को करता होता है। जैसा 
विदित है, किसी देश के निर्यातकर्ता अपने माल का भुगतान अपने ही देश की मुद्रा के रूप मे 
स्वीकार करते हैं। अत एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा मे बदलने की समस्या उत्पन्न 
होती है । विदेशी विनिमय बैक इसी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात्‌ वे एक 
देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा मे परिवरतित करते हैं। इसी कारण इन बैको को अपने पार 
विभिन्न देशो की मुद्राएँ रखनी पड़ती हैं ओर साथ ही साथ इनको कई दशो मे अपनी शाखाएँ भी 
झेलनी पडती हैं। इन बैको की कार्यविधि इस प्रकार है--जब किसी विनिमय बैक की एक देश 
की शाखा विनिमय-बिल खरीदती है, और उस विनिमय-बिल की कीमत उस देश की मुद्रा मे 
चुकाती है, तब वह शाखा उस बिल को विदेश में स्थित अपनी शाखा को भेजती है और विदेश 
की वह शाखा भहार्यी (89५०८) से उस बिल में उल्लिखित रकम को विदेशी मुद्रा मे बपूल कर 
लेती है। इस प्रकार विभिन्न देशो मे मुद्रा का स्थानान्तरण ३ होता और मुद्रा के बिना सुगमता- 
पूरक अन्तरराष्ट्रीय भुगतान होते हैं। इसके अतिरिक्त, ये बैंक अन्तरराष्ट्रीय ऋणो का भुगतान, 
प्रतिभूतियो का आयात विर्यात तथा अग्रिम विनिमय (शत ८:०॥७॥8९) ब्यापार के कार्य भी 
करते हैं। ये बैक विदेशी विनिमय-दरो मे होने वाले भारी उतार चढाव को भी रोकते हैं ओर इस 
प्रकार व्यापारियो को अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम (75८) से बचाते हैं। 

दुर्भाग्यवश, भारत के लगभग सभी विदेशी विनिमय बैकों पर विदेशियों का ही आधिपत्य 
है । ब्रिटिश शासनकाल में तो इन बैको का विदेशी व्यापार के अयथ॑-प्रबन्धन में पूर्ण एकाधिकार था, 
परन्तु स्वतन्व॒ता-प्राप्ति के उपरान्त इनका उक्त एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। अब भारत 
के कुछ व्यापारिक बैक भी विदेशी विनिमय का व्यवसाय करते हैं, परन्तु इसके बावजूद विदेशी 
विनिभय बैंक हमारे विदेशी व्यापार पर छापे हुए हैं । 

(5) केख्रीय बेक (0८075] 887)5) -कैद्धीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है । यह 
बैक अन्य बैक़ो से भिन्न होता है । इसकी दो प्रमुख विशेषताएँ होती हैं. प्रथम, इस बैक के पास 
कागजी मुद्रा के निर्गंमन का पूर्ण एकाधिकार होता है। ह्वितोय, यह वैक जनता से अल हीं 
(५॥72०६ 09५॥65५) नही करता, अर्थात्‌ अन्य व्यापारिक बैको से इसकी कोई प्रतियोगिता नहीं 
होती । केन्द्रयय वैक के मुख्य मुख्य कार्यों का विस्तारपूर्वक अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। परन्ु 
यहाँ पर, कैद्वीय बैक के कार्यों को केवल संक्षिप्त रूप मे ही बताया जायगा। केस्दीय बैंकों के 

भुख्य-मुख्य कार्य इस प्रकार है 
(!) केन्द्रीय बैक सरकार का बैकर (8०४00 एव्ात्ट) होता है। यह सरकार के 
सभी प्रकार के खाते। का 'हिसाबर्नकताब रखता है और सरकार द्वारा मौध करने एए उस ऋण, 
भी प्रदान करता है । 

(2) यह बैक सरकार को आधथिक, राजकोषीय तथा मौद्विक विषयो पर परामर्श भी देता 
है और इस उद्देश्य के लिए यह बैक सभी प्रकार के आधिक आँकढो तथा तथ्यों का सकलन करके 
उन्हे प्रकाशित भी करता है। 

(3) यह बैक देश की समूची बैंकिंग प्रणाली पर अपना नियन्त्रण भी रखता है और समम- 
समय पर सम्बद्ध बैको (७90०0 ४७४/:5) के काम का निरीक्षण भी करता है । 


(5) यह बेको का बैक (83॥:८४*5 ७88८) होता है । अर्थाव्‌ आवश्यकता पडने पर सम्बद्ध 
दैक केन्द्रीय बेक से ऋण भी ले सकते हैं । 


आधुनिक बैको के विभिन्न रूप | 2!4 


व्यापारिक बको के संगठन की रीतियाँ 
(वि्छ०व5 णी 07847ञण०8 एग्राप्थलतं 85) 

व्यापारिक बैक प्रया वे वैसे तो कई रूप होते है, परन्तु इन्हे साधारणत दो मुख्य भागो 
में विभाजित किया जा सकता हैं--([7) शाखा बैंकिंग, (॥) इकाई बेकिंग । 

(0) शाला बेकिंग [760 फ्ेशमॉंतप8)--शाखा बैंकिंग-प्रणाली के अन्तर्गत, बैक का 
मुझ्य कार्यालय किसी बडे नगर मे स्थित होता है और उसकी पाखाएँ देश के विभिन्न भागों में 
पीली रहती हैं, इसलिए इसको शा बेकिंग कहते हैं । इस प्रकार की बैंकिंग ब्रिदेन, फ्रास, जमंनी, 
कताडा आदि देशो मे पापी जाती है। भारत भे भी शाखा बेकिंग प्रणाली का हो प्रचलन है) 
भारत मे अनेक बड़े-बड़े बैक है जिनको शाखाएँ देश के सभी राज्यों मे फैली हुई है। 

शाखा बेकिंग के गुण--इसके गुण निम्नलिखित हैं 

(१) बड़े पसाने पर विशेषज्ञता तथा श्रम-विभाजत के लाप्--शाखा बैकिंग प्रणाली के 
अन्तगत बैकी का आकार बहुत बडा होता है। परिणामत उसके आधिक र्धन भी विशाल होते 
हैं। इस प्रकार वे विशेषज्ञता (५०८०७)७४॥०॥) तथा श्रम विभाजन के सभी लाभो को प्राप्त कर 
सकते हैं । प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा योग्य अधिकारियो की सेवाएँ भी प्राप्त कर सकते हैं ॥ 


(2) जोखिम का भोगोलिक वितरण--शाखा बैकिय का एक ग्रुण यह भी है कि इसके 
अन्तर्गत जोखिम (79८) का अश भौगोलिक आधार पर स्वत ही वितरित हो जाता है। णैसा 
विदित है, एक बड़े बैक की अनेक शाखाएं होती हैं और उनके द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रो मे अलग- 
अलग रूप से बैक के लिक्षेपो का तिवेश (77५४जञएए८7) किया जाता है। ऐस। करने से बैक के 
जोखिम का अश विभिन्न क्षेत्रों मे स्वत ही बेंठ जाता है! यदि देश के किसी भाग में मन्‍्दी फैल 
जाती है और उसके कारण बैक को आथिक हानि होती है तो बैक इस प्रकार की हानि की क्षति- 
पूर्ति करने के लिए देश के अन्य भागों मे अपना व्यवसाय वढ़ा सकता है। परन्तु इकाई बैकिग- 
प्रथा के अन्तर्गत जोखिम का क्षेत्रीय वितरण सम्भव नही हो सकता ।# 


(३3) घझुद्दा के हरतान्तरण से खुबिधाएँ--चूंकि शाखा बेकिंग के अन्तर्गत बेक की शाखाएँ 
देश के सभी (हिस्सो मे फंली हुई होती हैं, इसलिए मुद्दा को एक स्थान रो दूसरे स्थान को भेजना 
सरल तथा सस्ता पड़ता है । परन्तु इकाई बेको को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती । 

(4) नकद-कोषो से घचत--शारण वैक्िंग के अन्तर्गत, नकद-कोषो मे काफी बचत की जा 
सकती है। बैक की शाखाएँ थोडी मात्रा मे ही सकद कोष रखकर अप्रता काम चला सकती हैं और 
यदि जावश्यकता पढती है तो वे अपनी अन्य शाखाओ से नकदी मेगा सकती हैं, परन्तु यह सुषिधा 
इकाई बेकी'को उपलब्ध नहीं होती । 

(5) ब्याज की दरो मे समानता--शाला देकिंग के कारण मुद्राज्ाजार मे ब्याज की 
दरो मे समानता स्थापित हो जाती है । यदि कसी समय देश के किसी भाग मे मुद्रा की माँग बढ 
जाती है और उसके परिणामस्वरूप वहाँ पर ब्याज की दर बढ जाती है तो शांया बैंकिंग व्यवस्था 
के अन्तर्गत बैंक अपर्नो अन्य शाखाओं से उस शाखा को अतिरिक्त मुद्रा स्थाम्तन्तरित कर सकता 
है, जहाँ पर मुद्दा की मांग अधिक होती है । इस प्रकार बहाँ पर ब्याज की दर को बढ़ने से रोका 
जा सकता है । 

(6) पूजी, का समुचित उपयोग--शाखा बेकिंग के अन्तग्रंत बेक अपनी पूँजी का सही ढंग 
से उपयोग कर सकता है। यदि किसी शाखा के पास पर्याप्त भात्रा मे निक्षेप हैं परन्तु उसे 
निवेश (१77€$शगटा।) के अवसर श्राप्त नही हैं ता वह शाखा अपनी अतिरिक्त धनराशि को 
आध्षानी डे दूसरी शाखाओं को भेज सकती है, जहाँ उस घनराशि के निवेश के पर्याप्त अवसर 
उपलब्ध हैं । 

(7) वेकि युविधाओं में वृद्धि--इस प्रणाली द्वारा देश के सभी तगरो, छोडे-छोटे कस्बो, 
पिछड़े हुए क्षेत्रों मे बेकिंग सुविधाएँ उपलब्ध को जा सकती हैं। इकाई बैक्गि प्रणालो के अन्तर्गत 
छोटे-छोटे कस्बो तथा अविकसित क्षेत्रों से बैक स्थापित करना आधिक दृष्टि से असम्भव-सा होता है । 

(8) कर्मचारियों तथा अधिकारियों का प्रशिक्षम--चूँकि इस श्रणाली के अन्तगंत बैंक का 
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काम बहुत विस्तृत हो जाता है, इसलिए बैक के कमचारियो एवं अधिकारियों को बेकिंग व्यवसाय 
के सभी पहलुओ के बारे मे पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है । 

89] बेक का देश के सभी भागों से सम्पर्त--इस प्रणाली के अन्तर्गत बैक का देश के सभी 
भागो से सम्पक बता रहता है और इसके आधार पर बंक को देश के सभी क्षेत्रो के बारे में सही 
व 2200 जानकारी प्राप्त होती रहती है। इससे बैंक को पूँजी का निवेश करने मे सुविधा 
रहती है । 

शाखा बेविंग के दोष--इसके दोष निम्नलिखित हैं. 

(!) प्रबन्ध, निरीक्षण तया मियन्त्रण को कठिनाइयाँ--चूँकि इस प्रणाली के अन्तगंत बैक 
की सैकडों शाखाएँ होती हैं इसलिए बंक के प्रबन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण में कई प्रकार की 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रणाली के अधीन बैक का प्रवन्ध मुख्य कार्यालय मे केन्द्रित 
हो जाता है । भ्रत्येक शाखा को छोटी छोटी बातो पर भी मुख्य कार्यालय से आदेश प्राप्त करने 
पड़ते हैं जिससे बैक के काम मे अनावश्यक देरी हो जाती है । 

(2) प्रारम्भण (पहल) प्रेरणा का अभाव (7.00 0 ॥7090५६)--इस प्रणाली के 
अन्तर्गत बेक की विभिश्न शाखाओ मे प्रारम्भण प्ररणा का पूण अभाव रहता है। कोई भी शाखा 
प्रधान कार्यालय के परामशे के बिना मुद्य समस्याओ पर कोई निशय नहीं ले सकती। परिणामत 
बैक को शांखाएँ स्‍्यानीय परिस्थितियों के अनुसार बैंकिंग कार्य चलाने मे असमर्थ रहती हैं। इस 
प्रकार इस प्रणाली में लोच का प्राय अभाव ही रहता है । 

(3) आर्थिक एकाधिकार को सम्भावना--इस प्रणाली के अन्तगंत देश मे आधिक एका 
धिकार के उत्पन्न हो जाने की सम्भाववा बनी रहती है। इसका* कारण यह है कि बैंक की सभी 
शाखाओ का नियन्त्रण मुख्य कार्यालय में ही केन्द्रित रहता है भौर ही अधिकारी बैंक की 
सपूची कायविधि पर छाये रहते हैं। इस प्रकार देश म आधिक पका पिकार उत्पन्न हो जाता है 
जो देश की समूद्धि के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है । 


(4) इस प्रणाली के अधीन हानिप्रद शालाएँ भो जीवित रहती हैं--इस प्रणाली के 
जन्तगत दुबल तथा हानिप्रद शाखाएँ भी प्रतिपोषित होती रहती है। इसके विपरीत इकाई बैंकिंग 
के अन्तगत यदि कोई बैक हानिप्रद हो जाता है तो कुछ समय पश्चात वह स्वत ही बद हों 
जावा है। परन्तु शाखा बैकिंग के अतगत दुबल तथा हानिश्रद शाखाएँ सुहृद तथा लाभदायक 
शाखाम्रो के बल पर जीवित बनी रहती हैं । 

(5) बेको ले अनावश्यक प्रतियोगिता--शाखा वैक्तिण का सबसे बडा दोप यह है कि इसके 
बन्तर्गत, बैक़ी मे अस्वस्थ प्रकार की प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है| प्राय देखा जाता है कि एक 
ही स्थान पर विभिन्न बैंको की शाखाएँ खोली जाती है जिनसे उनमे आपसी प्रतियोगिता आरम्भ 
हो जाती है। प्रतियोगी बैको की शाखाएँ ग्राहकों को अपनी अपदी ओर आकर्षित करने के लिए 
कई प्रकार के प्रलोभन तथा सुविधाएँ देती हैं जिससे बेकिय के व्यय मे वृद्धि होती है और अन्तत 
बैको को हानि होने लगती है । 

(6) बकिंग सुविधाओं का दोहराव (00एाल्शप00 ी छव्गाफाड छ०॥0९5)--जब 
एक ही स्थान पर विभिन्न बैंको को शाप्याँ खुल जाती हैं तो इससे बैकिय सुविधाओं का अना- 
वश्यक दोहराव हो जाता है जिससे बैको को हानि होने लगती है। 

(7) यह प्रणाली खोलो है--जब किसी बैक की अनेक शाझ्दाएँ खुल जाती हैं तो उनके 
कार्यों मे परस्पर समन्‍्ल्य (००-००४8७०॥) स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रबस्व व्यवस्था करनी 
पडती है । इससे बै किग-व्यय बढ जाता है जो बैंको के ह्वित म नही होता । हि 

(8) छोटे स्थानों को पूंजी बडे स्थानों को चली जाती है--इस प्रणाली के अन्तर्गत, देश 
के छोटे तथा पिछडे हुए क्षेत्रो की पूंजी एकलित करके बडे-यडे औद्योगिक तथा व्यावसायिक केन्द्रों 
में पहचा दी जाती है। इसका कारण यह है कि बैक बडे बडे केन्द्रों मे पूंजीका निवेश करना 
अधिक लाभपूर्ण समझते हैं इससे छोटे तथा पिछड़े हुए क्षेत्रो का आधिक विकास नहीं हो पाता 
और वे अपनी बचतो के विकासात्मक प्रयोग से वचित रह जाते हैं । 
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(9) कुछ शाखाओं मे होने वाली हानि का प्रभाव अन्य शात्षाओ पर पडता है--जब किसी 
कारणवश बंक की कुछ शाखाओं को आधिक हानि होती है तो इसका प्रभाव बेक की अन्य 
शाखाओ पर पडता है । 


(0) छिदेशों ले कठिताइपँ--इस प्रणासी के अन्तर्गत, जब बेंक विदेशों में अपनी 
शाखाएँ खोलता है तब उसे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामता करना पडता है । इसका कारण 
यह है कि विदेशों के बैंकिंग कानुत, व्यापारिक परिस्थितियाँ, मौद्रिक तथा साख-पद्धतियाँ अलग- 
अलग होती हैं। इसके अतिरिक्त, बेक को विदेशी सरकारो द्वारा अपनी शाखाओ के राषप्ट्रीयकरण 
का भी सदैव भय बना रहता है । 

(0) इकाई बेकिय (ए9॥ छेाटताई)--इकाई बैकिय प्रणाली के अन्तगंत, भत्येक बेक 
का केवल एक ही कार्यालय होता है और कुछ विशेष परिस्थितियो को छोडकर अन्य स्थानों पर 
बैक को शाखाएँ तहीं होती । प्रो० कैण्ट के शब्दो में, “इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत, भ्रत्येक 
स्थानीय बैक एक पृथक निगम होता है. जिसका पृथक पंजीकरण होता है और जिसकी अपनी 
पूँजी, सचालत बोर्ड तथा अशधारी होते हैं ।” इकाई बैंकिंग प्रणाली अमरीका मे अत्यन्त लोक- 
प्रिय रही है | वहाँ पर बड़े-बड़े बैक विभिन्न नगरो मे शाखाएँ नहीं खोलते, बल्कि वहाँ पर तो 
हजारो की सख्या मे विभिन्न नगरो मे छोटे-छोटे बैंक होते हैं और ये-बैक सभी प्रकार के बेकिंग 
कार्यों को सम्पन्न करते है। इकाई थैडिंग प्रणाली के समर्थतो का कहना है कि इस प्रणाली के 
अन्तगेत, अधिकारियों तथा कर्मेचारियो की प्रारम्भण (70730ए८) शक्ति के विकसित होने के 
पर्याप्त अवसर होते हैं । वास्तव मे, किसी विशेष नगर मे स्थापित किये गये बैंक का स्वामित्व 
तथा नियन्त्रण स्थानीय व्यक्तियों के हाथो मे होना चाहिए, क्योकि वे ही वहाँ की स्थानीय आधिक 
परिस्थितियों से परिचित होते हैं। इस दृष्टिकोण से इकाई बैकिंग प्रणाली आदर्श प्रणाली है । 


इस प्रणाली के अल्तगंत, प्रत्येक बैक की पूंजी ठया व्यदसाय सीमित दवा है। अमरीरण 
में इस प्रकार के इकाई देक अपने नकद-कोप की पास के किसी बड़े नगर के में जमा करा 
देते हैं। उन्हें कारैसपौण्डेण्ट बेक (००77८5००००००६ 5«्या:) कहते हैं और इन्ही के माध्यम से 
झुद्रो का रधान्तरण किया जाता है । 

इकाई बेक्षिग प्रणालो के लाभ--इसके लाभ निम्नलिखित हैं 

(!) प्रबन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण से सुविधा--चूंकि इस प्रणाली के अन्तगंत बैक का 
आकार छोटा होता है, इसलिए उसका प्रबन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण समुन्रित ढग से किया जा 
सकता है और इसके साथ ही साथ प्रबन्ध में होने वाले अपब्यय को भी समाप्त किया जा सकता है। 

(2) अकुशल बेक जीवित नहीं रह सकते--जेसा ऊपर कहा जा चुका है, शाखा बैंकिंग 
के अन्तगंत, दुर्बल तथा हानिप्रद शाखाएँ सुहृड तथा स्राभदायक शाखाओ के बल पर जीवित बनी 
रहती हैं। परन्तु इकाई बैकिग प्रणाली के जन्त्गंत ऐसा नहीं हो सकता। यदि-कोई बैक आधिक 
हृष्ठि से इवंल सथा अकुशल है तो थोडे सगय के पश्चात बह स्वत ही समाप्त हो जायभा | 

(3) एकाबिकारी सस्थाओ के तिर्माण पर रोक--इकाई घेकिग प्रणाली मे केवल छोटे- 
छोटे बैक है )_ बड़े-बड़े वेको का स्ंधा पूर्ण अभाव होता है । इसलिए इस प्रणाली में 
एकाधिकारी सरथाओ के उत्पन हो जाने की सम्भावना नहीं होती । 

(4) बेक-कार्य मे दि्तम्थ नहीं होता--इफाई बैकिय अ्रणाली का एवं गुण यह भी है कि 
इसके अन्तगेत बैंकिंग कार्य भे किसी प्रकार का विलम्य नही होता क्योकि बैक को अपने दिन" 
प्रतिदिन के कार्य में मुख्य कार्यालय से आदेश प्राप्त नही करने पडते । बेक के स्थानीय अधिकोरी 
विभिन्न समस्याओ पर रबय ही निरंय ले राकने मे रामर्थ होते हैं। 

(5) ध्यवसाय से प्रारम्भण प्रेरणा--चूंकि इकाई बेकिंग प्रणाली के अधीन बैक के अधि- 
बंगरी स्थानीय समस्याओ से भलीभाँति परिचित होते हैं, इसलिए वे प्रारम्भण प्रेरणा से कार्य कर 
सकते हैं। परिणामत बैकिग ब्यवस्था मे लोच का अश उत्पत्र हो जाता है ६ 

(०७) इस प्रणाली से स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान मे रखा जा सकता है--चूँकि इस 
प्रणाली के अधीन बैंक के अधिकारियों को स्थानीय जायिक जावश्यकताओ का पूर्ण ज्ञान होता है 
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इसलिए वे स्थानीय विकास की उपेक्षा नहीं कर सकते । इसके विपरीत, शाखा वैकिंग प्रणाली मे 
स्थानीय विकास की साधारणत उपेक्षा की जा सकती है। 


(7) यह प्रणालो स्वतन्त्र व्यवसाय के अनुकूल होतो है--इस प्रणाली के अन्तर्गत, निजी 
व्यवसाय को विकसित होने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है । 

इषाई बेकिंग प्रणाली के दोष--इसके दोष निम्नलिखित हें दे 

(!) भ्रम-विभाजन तया विशेषज्ञता का अभाव--चूंकि इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत 
बैंको का आकार छोटा होता है तथा उनके आ्थिक साधन सीमित होते हैं, इसलिए उनमे धरम- 
228 तथा विशेषज्ञता का प्रयोग नहीं किया जा सकता । परिणामत वे इतके लाभो से वचित 
रहते हैं । 

(2) जोजिम का भौगोलिक वितरण नहीं हो पाता--शाखा बैकिंग के अन्तर्गंत वैको का 
व्यावसायिक जोखिम विभिन्न क्षेत्रों तथा उद्योगों पर फैला हुआ होता है। इसका कारण यह है कि 
इस प्रणाली के अन्तर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों मे बैको को अनव' शाखाएँ होती हैं और उत 
शाखाओ द्वारा विभिन्न क्षेत्रो तथा व्यवसायों मे बैक के निश्षेपो का निवेश किया जाता है। इससे 
व्यावसायिक जोखिम का वितरण सम्भव नहीं हो सकता, क्‍्योक्ति बैक केवल एक ही स्थात पर 
क्ेद्धित होता है। दुर्भाग्यवश, यदि उस स्थान एर व्यावसायिक मन्‍्दी छा जाती है तो इससे देक 
को बहुत हानि और उसके फेल हो जाने की सम्भावना उत्तन्न हों जाती है । 

(3) पूंजी का स्थान्तरण अधिक व्ययपरर्ण एव असुविधाजनफ हो जाता है--पूकि इकाई 
बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंक की स्थान-स्थान पर अपनी निजी शाखायें +/ होती, इसलिए पूंजी 
के स्पान्तरण के लिए उस करेसपोण्डैण्ट वेक्रा की आवश्यकता पडती है। इससे पूंजी का स्थान्तरण 
अधिक खर्बीला तथा असुत्रिधाजनक हो जाता है । 


(4) विभिन्न क्षेत्रो से ब्याज को अससानता--चूंकि इस प्रणाली में पूँजी के स्थान्तरण 
की कोई मितव्ययी तथा सुविधाजनक व्यवस्था नहीं हाती, इसलिए देश के विभिन्न क्षत्रों मे ब्याज 
की दरों मे असमानता उत्पन्न हो जाती है। उद्ाहरणाथ दश के बड़े-बड़े भोद्योगिक तथा व्याव- 
सायिक केन्द्रों मे तो ब्याज की दर कम हो जाती है. प्ररत्छु पिछद हुए तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों 
मे ब्याज की दर अधिक हो जाती है। इससे देश के पिछड हुए क्षैरों के आधिक विकास में बाधाएं 
उत्पन्न हो जाती है। 

(5) बेकिंग का छोटे-छोटे नगरो तथा फस्बो मे विकास नहीं हो पाता--शाखा वैफिंग के 
अन्तर्भत एक बडा बैंक आधिक हानि उठाकर भी छोटे-छोटे नगरो तथा कस्त्रों से शाबाएँ खोल 
सकता है। परन्तु इकाई बैडिंग प्रणाली के अन्तर्गेत बेक ऐसा कर सकते में असमर्थ रहत हैं। 
इसका कारण यह है कि उनके आर्थिक साधन पहले से ही सीमित होते हैं। अत वे आविक हानि 
उठाकड़ छोटे-छोटे नथरों तथा कस्बा मे शाखाएँ नही खोल सकते हैं । 


(6) बेकिंग कार्य से कुशलता का असाव--चूंकि इकाई वैकिंग प्रणाली में बैंको का आदर 
बहुत छोटा होता है, इसलिए वे बैंकिंग कायविधि के दिनाप्त (००-०-0४6) ऐथा नवीनतम 
उपायो को नही अपना सकते, जिससे उनकी कार्यकुशलता निम्म-स्तर की होती है । 


(7) आधिक सकटो का सामना करने से असमर्थता--इकाई वैकिंग्‌ प्रणाली के अन्‍्तगंत 
बैंको का आकार छोटा होता है और उनवे आधथिक साधन भी सीमित होते हैं। अत थे आधिक 
सकटो का सामना करने मे असमर्थ रहते है। यही कारण है कि सर 929 की महामन्दी के 
दौरान अमरीका के सँंकड़ो बैक फेल हो गये थे । 

इकाई बेको के दोषो को कंसे दूर किया गया है ?--इकाई बैंकिंग के उक्त दोषों को 
अमरीका मे दूर व कम करने के कई प्रयत्न किय गये हैं। वे इस प्रकार हैं. 

(।) भयो शास्ाएँ स्थापित करने का अधिकार--अमरीका मे इकाई बैक को अपने आस- 
पास के क्षेत्र मे नयी शाखाएँ स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया हैं ताकि उनके व्यवसाय 
में वृद्धि हो सके और वे अधिक लाभ कया सकें । 
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(2) 'ूंखलाकारी ब्रोकग प्रणाली को प्रोत्साहन--इकाई बेकिस प्रणाली के दोषो को दुर 
करने के लिए अमरीकी बैकरो ने श्रखलाकारी बैंकिंग प्रणाती (शीत णए॑ल08 $ए४८फ७) का 
आश्रय लिया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत; एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक साथ कई 
बैंको पर अपता स्वामित्व स्थापित कर लेता है। यद्यपि ये बैंक अलग-अलग ही रहते हैं, परन्तु 
उनका स्वामित्व एक व्यक्ति था समूह के हाथो मे आ जाता है । इससे विभिन्न बैंकों की नीतियों 

-भे समन्वय स्थापित करने में पिया रहती है। ह 

(3) करंसपौण्डप्ट बेको का निर्माण--इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोषों को दूर करने के 
लिए अमरीका मे करेसपोण्डप्ट बेक्स (००घ८४ए०ा्तंदा: ७७7४७) को भी प्रोत्साहन दिया जा 
रहा है। जैसा पूर्व बताया जा चुका है, अमरीका के छोटे-छोटे इकाई बैक अपनी अतिरिक्त जमा- 
राशियाँ पास के स्थित करंसपौण्डण्ट बेक्स मे जमा करवा देते हैं और उनसे आधिक तथा व्याव- 
सायिक विषयो पर परामश्श भी लेते हैं। पूंजी के स्थानान्तरण में भी इत बैंको की सहायता ली 
जाती है और आवश्यकता पडते पर इनसे ऋण भो लिये जाते हैं। इस प्रकार करेसपौण्डेण्ट बैक्स 
के द्वारा देश के विभिन्न इकाई बैंको को एक-दूसरे से जोड़ दिया गया है। इससे अमरीका के इकाई 
बैंको को भी शाखा बैकिंग के लाभ प्राप्त होने लगे हैं । 

निष्कर्ष--कभी-कभो यह प्रश्न उठाया जाता है कि शाखा बैकिंग तथा इकाई बैकिंग मे से 
कौत-सो प्रणाली श्रेष्ठ है ? जसा हमने ऊपर देखा है, इन दोनो प्रणालियों में हो दोष पाये जाते 
हैं, परन्तु शाखा बैकिग प्रणाली मे इकाई बैंकिंग प्रणाली की अपेक्षा कम दोष पाये जाते हैं। 
इसलिए हम इस रिष्कर्य पर पहुंचते हैं के शाख्रा बै किंग प्रणाली अधिक अच्छी प्रणाली है। परन्तु 
ऐसा देते हुए १ भो अमरीका में इकाई बेकिंग प्रणाली का ही विकास हुआ है | इसका कारण यह 
है कि अमसका कौ आशिक परिस्थितियाँ इकाई बेकिंग प्रणाली के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध ि 
हैं | अमरीका एक अत्यन्त धनी एवं समृद्ध देश हे और लोगो की प्रति व्यक्ति आय अर -तः ऊँची हे, 
इसलिए वहां पर इकाई बैकिय प्रणाली अधिक सफल हुई है । परन्तु पिछडे हुए के लिए 
इकाई बैंकिंग प्रणाली उपयुक्त नहीं हो सकती । हे 

एक अच्छो बेकिंग भ्रणालो की विशेषताएँ 
(&858९0033 ० |. (5006 छ4्जातंगह 596७) 

-, किस्ती भी देश के आधथिक विकास के लिए एक अच्छी बैंकिय प्रणाली का होना अनिवार्य 
होता है। इसका कारण यह है कि बैक देश के विभिन्न वर्गों की बचतो को एकरल्ित कर पूंजी- 
निर्माण मे सहायता देते हैं। इसके अतिरिक्त, बेक साख फा निर्माण करके देश की उत्पादन-शक्ति 
को भी बढाते हैं । अत देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास के लिए एक अच्छी बैंकिंग 
प्रणाली का होना नितास्त आवश्यक है। अब श्रश्न यह उत्पन्न होता है कि एक अच्छी बैंकिंग 
प्रणाली की सुख्य-मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ? ये विशेषताएँ इस प्रकार हैं 

() बेकिंग प्रणाली देश को दचतो करो प्रोत्साहित करे-- देश की बैक्गि प्रणाली ऐसी 
होती चाहिए कि उसकी सहायता से देश के सभी बर्यों की दचतो को एकत्रित किया जा सके और 
उन्हे निवेश हेतु अयोद मे लायः जा सके । अतएवं बैक को विश्िन्न भ्रकार के खाते खोलकर सभी 
थर्गों की बचता को आकर्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

(2) बेंकिय प्रणालों देश की परिस्थितियो.के अनुसार होनी चाहिए--प्रत्येक देश की 
आधिक परिस्पितियाँ अवग्र-असम द्वोती हैं ॥ अत बैकिग प्रणाली देश को आधिक परिस्थितियों 
के अनुकूल ही होती चाहिए । यदि कोई देश कृषि-प्रधान है तो उस देश की बैकिंग व्यवस्था इस 
ढंग की होनी चाहिए कि उससे कृषि-उद्योय को विशेष प्रोत्साहन मिल सके । 

(3) छाछ पर लियन्द्रण होता जाहिए - एक अच्छी बैंकिंग प्रशाल्ी की यह भी विशेषता 
होती चाहिए कि वह साख के विस्तार पर उचित, तियम्त्रण रख सकते में समर्थ हो । इसका 
कारण यह है कि साध्ठ के अनियन्त्रित विस्तार से देश परे शम्भीर आथिक परिष्थितियाँ उत्पन्न हो 
जाती हैं। अतएव साख के विस्तार को यवासम्भव बैक-प्रणाली द्वारा नियन्द्रित किया घाना 
चाहिए । परन्तु इसका पद अप नही है कि साथ के विस्तार पर पूर्ण रोक लगा दी जाय। ऐसा 
करने से देश के आधथिक विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतएव बैकिग-प्रणाली इस 
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प्रकार वी होनी चाहिए कि उसके अन्तर्गत, साख का विस्तार तथा सकुचन देश की आवश्यकताओं 
के अनुसार ही हो सके । 


(4) बेकिग-प्रणालो समन्बित होनो चाहिए--एक अच्छी वैक्िग-प्रणली इस ढंग की 


होनी चाहिए कि उसके अन्तगगंत विभिन्न बैंकों में किसी प्रकार की अस्वस्थ प्रतियोगिता (णा- 


[६40॥9 ००गर७९॥॥07) न हो, बल्कि सभी वैको के कार्यों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया 
जा सके । 


] 


परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत 


» बेको के विभिन्न प्रकार एवं उनके कार्यो का वर्णन कोजिए । (विक्रम, 959) 


[सकेत--यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बैंको की व्याख्या करते हुए उनके फार्यो का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन कीजिए । उदाहरणार्ये--ध्यापारिक बैंक, कृषि बैंक, औद्योगिक वैंक, विदेशी 
विनिमय बैक तथा बेद्धीय बैक १] 


« इकाई एवं शाखा बेकिंग के गुण तथा दोषों का विवेचन कोजिए । भारत के लिए उसमें से 


कौन-सी प्रणाली अधिक उपयुक्त है ? (पटना, 957) 
[सफेत--प्रथम भाग मे, शाखा वैक्गि तथा इकाई दवेकिंग के अर्थोंकों उदाहरण सहित 
समझाइए । तदुपरान्त, उनके गुण तथा दोषों की विधा सबक व्याख्या कीजिए । दूसरे 
भाग में, यह निष्कर्ष निकालिए कि भारत के लिए इकाई दे की अपेक्षा शाखा बैंकिंग- 
प्रणाली अधिक उपयुक्त है, क्योकि भारत एक पिछडा हुआ देश है और यहाँ की प्रति व्यक्ति 
आय बहुत कम है।] 

शास्तरा बेकिग प्रणाली क्‍या है ? उसके क्या-क्या दोष हैं ? (आगरा, 970) 
[सकेत शाखा वैकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैक का मुख्य क्यर्यालय किसी बड़े मगर में स्थित 
होता है लेकिन उसकी शाखाएं देश के विभिन्न भागों में फैली रहती हैं। इस प्रणाली के 
दोषों के लिए 'शाखा बैंकिंग के दोष' नामक उपविभाग को उपग्ु क्त अध्याय में देखिए !] 
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बंक की कार्य प्रणाली 
(8श्लोनत्ताप 0एछथा0759) 





बैक की कार्य-भ्रणाली को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम इस बात का 
अध्ययन करें कि बैक अपनी पूंजी किस प्रकार प्राप्त करता है। 

बेक की पूंजी के स्रोत 
($००७९३ णी ऐल्लापण्ड 0०92) 

बैक निम्नलिखित स्रोतों से पूजी प्राप्त करता है : 

() अंश-पूजो (50878 (शध०))--आधुनिक बैंक प्राय मिश्रित पूछ्जी कम्पनी प्रणाली के 
आधार पर ही सगठित किये जाते हैं और बँको को पूंजी अश बेचकर प्राप्त की जाती है। बैक 
का संचालक बोर्ड (00370 ०६ 0/7:८/७५) इस बात का निर्णय करता है कि अशो को बेचकर 
कितनी पूंजी एकत्रित को जाय । बैक की कुल अधिकृत पूंजी (89/॥07520 ८७०।03)) के बारे मे 
भी निर्णय प्चालक बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। अधिकृत पूँजी का कुछ भाग अशो को वेचकर 
एकत्रित किया जाता है ! जितनी रकम के अश जनता को बेचते का निर्णय किया जाता है, उसे 
बेक की जारी पूँजी ($50०4 ०७78!) कहते है । इस जारी पूँजी मे से जनता, वास्तव में जितने 
मूल्य के अश खरीदती है, उसे स्वीकृत पूंजी ($५०४००८० ८४०/(४) कहते है। आगे चलकर इस 
स्वीकृत पूंजी का जितना भाग जनता द्वारा, वास्तव मे, चुकाया जाता है उसे बैक की चुकती पूंजी 
(7890 ७7 ८०४०॥७)) कहते हैं। बैक की वास्तब्रिक पूँजी उसकी चुकतो पूँजी ही होती है। सचालक 
बोड़ इस वात का भी निर्णय करता है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने अश खरीद सकता 
है। भारतीय बैकिंग कम्पनीज एक्ट 949 के अन्तग्रेत बैक की स्वीकृत पूंजी उसकी अधिकृत पूँजी 
की आधी से कम नहीं होनी चाहिए और इसी प्रकार चुकता पूंजी स्वीकृरा पूँणी की आधी से कम 
नही होनी चाहिए ) बैको द्वारा जनता से पूंजी एकत्रित करने हेतु प्रायः साधारण अश (णरराब्ाज 
४87०७) ही जारी किये जाते है ! 

(2) निक्षेप या जमाराशियाँ ([0:705५5)---बैक की पूँजी का दूसरा महत्वपूर्ण साधन जनता 
से प्राप्त किये गये निक्षेपर अथवा जमाराशियाँ हैं। जैसा पिछले अध्याय मे बताया जा चुका है, 
जनता से निष्षेप प्राप्त करते हेतु बंक चार प्रकार के खाते खोलता है। प्रत्येक खाते मे रुपया जमा 
करने तथा इसको निकालते के अतग-अलग नियम होते हैं। इन खातो मे जमाकर्ता छोटी से छोटी 
रकम से लेकर बडी से बडी रकम जमा फरा सकते हैं । 

(3) ऋष (,0305) --वैक की पूँजी का तीसरा साधन ऋण है । बैक कभी कभी अपनी 
आवश्यक्ताओ की पूर्ति के लिए देश के केन्द्रीय वैक अथवा अन्य बैंको से ऋण ग्राप्त करता है 
स्मरण रहे कि इस प्रकार के ऋण बैक द्वारा केवल असाधारण परिस्थितियों मे ही लिये जाते हैं । 
उदाहरणार्थ, जब कसी वैक के जमाकर्ता एक ही समय पर अत्यधिक मात्रा मे अपने निश्षेप 
निकालना आरम्भ कर देते हैं और बँंक के पास नकद कोषो का अभाव हो जाता है तो ऐसी 
परिस्थिति मे बैक देश के केन्द्रीय बैक से ऋण प्राप्त करके सक्ट का सामवा करता है। 
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(4) साथ का निर्माण (टाध्वा। टाथ्व/०)--पिछले एक अध्याय में हम देख चुके है 
कि बैंक साख का निर्माण केसे करता है ? वास्तव मे, साख-तिर्माण द्वारा बको को एक बहुत 
बडे 2०4 पर पूंजी उपलब्ध होती है और इसे वह जरूरतमन्द व्यवसायियों को ऋण देकर लाभ 
उठा || 

(5) प्रारक्षित निधि (१९८६६०४८ 6070)--प्रत्येक बैंक के पास 'कुछ न कुष्ठ प्रारक्षित 
निधि अवश्य ही होती है। यह बैंक की पूँजी का एक महत्वपूर्ण स्नोत होता है। जब बैक को 
अपने व्यवसाय से लाभ होता है, तब वह इंस लाभ का दो तरीको से प्रयोग करता है प्रथम, 
लाभ का कुछ भाग बैक के अशधारिया में लाधाश (4९०70) के रूप मे बाँट दिया जाता है। 
द्वितीय, लाभ का शेष भाग प्रारक्षित निधि मे जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार कालान्तर में 
प्रारक्षित निधि का आकार बढता जाता है। प्रारक्षित निधि का दो तरीकों से प्रयोग किया जा 
सकता है प्रथम, यदि बैक को कोई अप्रत्याशित हानि होती है तो वह इसकी क्षतिपूर्ति प्रारक्षित 
निधि से कर सकता है। द्वितीय, बैक अपने अशघारियों को प्रतिवर्ष दिये जाने वाले लाभाश को 
समान बनाये रखने के लिए भी प्रारक्षित निधि का उपयोग करता है अर्थात्‌ यदि कसी वर्ष किसी 
कारणवश लाभाश की दर गिर जाती है तो बैंक उसे पहले वर्षों की भाँति समान बनाये रखने 
के लिए पभारक्षित निधि का प्रयोग कर सकता है। भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 949 के 
अनुसार, बैक की प्रारक्षित निधि उसकी चुकती पूंजी (एथ्षव ए० ८४030) के बराबर होनी 
चाहिए । इसलिए प्रत्येक बैक को प्रतिवर्य अपने कुल लाभ का 20 प्रतिशत भ्रारक्षित निधि में 
तब तक जमा करना पड़ता है जब तक कि यह चुकती पूँजी के बराबर नहीं हो जाती । स्मरण 
रहे कि वैक की प्रारक्षित निधि जितनी अधिक होती है उतना ही जनता का बैंक में अधिक 
विश्वास होता है। वास्तव मे, किसी बैक को वित्तीय व्यवस्था के अच्छे होने का स्पष्ट प्रमाण 
उसकी प्रारक्षित निधि होती है । परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि बैंक की प्रारक्षित विधि को 
नकदी के रूप मे ही रखा जाता है। साधारणत बैक की प्रारक्षित निधि को प्रथम श्रेणी 
प्रतिभूतियों (08६ ०७६५ $००७॥४७८५) मे लगा दिया जाता है, जिन्हे मावश्यकता पडने पर आसानी 


से नकदी मे बदला जा सकता है । 
बंकों की निवेश नोति 


(9एव७एढा एणाएए ण छठ75]) 

जैसा हमने ऊपर देखा है, बैक कई स्रोतों से अपनी पूँजी एकत्रित करता है। परत्तु यह्‌ 
पूंजी वैको के पास बेकार नही पडी रहती, बल्कि लाभ कमाने के लिए इसका निवेश कर दिया 
जाता है । इस पू'जी का निवेश करने के लिए कोई निश्चित नियम तो नही है, परन्तु फिर भी कुछ 
सामान्य बातों का ध्यान अवश्य ही रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशो में बंको की 
निवेश नीतियाँ भी अलग-अलग होती हैं । इसका कारण यह है कि विभिन्न देशों में आ्थिक परि- 
स्थितियाँ तथा बाजार वी दशाएँ भी अलग-अलग होती हैं। अत प्रत्येक देश के बंको को आधिक थरि- 
स्थितियों के अनुसार ही अपनी निवेश नीतियो का निर्धारण करना पड़ता है। बैक की पू जी का 
लाभपूर्ण निवेश करने के लिए यह आवश्यक है कि बँको के अधिकारियों मे दूरदर्शिता, सही अनुमान 
जगाने तथा व्यावहारिक अनुभव के गुण होने चाहिए क्योकि इनके बिता बैक अपनी पूंजी का उचित 
तथा लाभपूर्ण प्रयोग कर सकने की स्थिति मे नही हो सकता। आधुनिक बैक अपनी पूँजीका 
निवेश करते समय प्राय निम्नलिखित बातो को ध्यान मे रखते हैं 

(!) धन को सुरक्षा का सिद्धान्त--बेक को अपने अतिरिक्त धन का निवेश करते समय 
सुरक्षा के विचार को कभी नही त्यागना चाहिए। वास्तव मे, बैक का सिद्धान्त सुरक्षा सर्वप्रथम 
($४०५७ पि४;) होना चाहिए क्योकि यदि कोई बैक निवेश करते समय सुरक्षा की उपेक्षा करता 
है तो ऐसा करने से उसका अपना अस्तित्व ही खतरे मे पड जायगा । उदाहरणार्थ, यदि कोई बैक 
अपर्याप्त जमानत (5००४॥/») _के आधार पर किसी पार्टी को ऋण देता है तो हो सकता है 
कि उसके ऐसा करने से उसे आथिक हानि उठानी पडे। इससे बैक वी वित्तीय दशा पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडने की सम्भावना रहती है । अतएव बैंद द्वारा दिये गये ऋण यथासम्भव पूर्णत सुरक्षित 
(४०८०४ए४०) होने चाहिए। अपने घन का सुरक्षापूर्ण निवेश करते समय बैक को निम्तलिखित बातो 
को सर्देव ध्यान मे रखना चाहिए 
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(क) बैक को अपना समूचा अतिरिक्त घन किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों 
अथवा कुछ ही उद्योग-घन्धो को उधार के रूप नहीं देना चाहिए ॥ इसका कारण यह है कि यदि 
इनमे से कुछ व्यक्ति अथवा कुछ उद्योग-धन्धे असफलता के कारण बैक के ऋण लौटा सकते से 
असमर्थ रहते है तो इससे बैक की वित्तीय दशा पर हि। 288 प्रभाव पड़ेगा । इसीलिए यह 
आवश्यक है कि बैंक अपना अतिरिक्त धन अधभिकाधिक रे तथा उद्योग-धन्धो को ऋण के 
रूप में ये । कुछ ही व्यक्तियों कपवा उद्योग-धन्धो को_ अधिक गात्रा मे ऋण देना 2 के लिए 
हानिकारक सिद्ध हो ्रकता है । इसीलिए कुछ देशो मे कानून के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म 
को दिये जाने वाले ऋण की अधिफतम सीमा निश्चित कर दी जाती है। 


(ख) ऋण देने से पूर्वे बेक को ऋणी के आचरण की पूर्ण जाँच कर लेनो चाहिए । यदि 
उसे ऋणी के आचरण के बारे मे थोडा सा भी सन्देह हे, तो ऐसे व्यक्ति को कदापि ऋण नही देना 
चाहिए । 

(गो ऋण देने से पूर्व बैक को ऋणों द्वारा प्रस्तुत को जाने बाली जमातत (३०००७) 
की भलीभांति जाँच कर लेनी चाहिए और इस बात से अपने आपको सन्तुष्ट कर लेना चाहिए 
कि जमानत का वाजार-मूल्य, दिये जाने वाले ऋण की राशि से पर्माप्त मात्रा मे अधिक है । 

(घ) बैक को यथासम्भव अल्पकाल के लिये ही ऋण देने चाहिए । 


(ड) बंक को य्रधासम्भव ऋणियों की अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कण 
देने चाहिए । 


(थ) बक को सस्ती साख-नीति नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ऋणियों मे 
अपब्यय (५७७(४8८) की भावना उत्पन्न हो जाती है । 

(2) निवेशों कौ तरलता का सिद्धान्त--जैकों को यथासम्भव अपने निवेशों (॥५65070९0(5) 
को तरल रूप मे रखना चाहिए | इसका कारण यद्द है कि यदि बैक वे निवेश तरल रूप में नहीं 
हूँ, मर्थात्‌ उतको आसानी से चकदी मे परिवर्तित वही क्रिया जा सकता ता इससे बैक को कठिनाई 
हो सकती है । उदाहरणाय, यदि किसी समय बैंक के अधिकाश जमाकर्ता अपना झपया निकालना 
आरम्भ कर देते है और बैक के निवेश तरल रूप मे नही हैं तो ऐसी परिस्थिति में बैक जमा- 
कर्ताओ की माँग को पूरा नही कर सकेगा ओर इससे बैक का अस्तित्व ही खतरे में पड जाग्रेगा। 
इसलिए यह्‌ निताल्‍्त आवश्यक है कि बैंको को अपना अतिरिक्त धत अचल सम्पत्तियों (ए00- 
8000 एए0०४४८5) तथा अविक्री-साध्य प्रतिभूतियों (७58६४0।८ ६०८७४४६४) मे नही लगाना 
चाहिए, क्योकि ऐसा करने से बैंक के विवेशों मे तरलता का अमाय हो जायया। अत बैक को 


यथास्र॒स्भव अपने अतिरिक्त घन को सरकारी अथवा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों अथवा बढ़िया 
किस्म के अशो मे ही लगाना चाहिए। 


(3) निवेशों को उत्पादकता का सिद्धान्त--वैक को अपने अतिरिक्त धम्र का निवेश इस 
ढग से करना चाहिए कि इससे उसे एक अच्छी, पर्योप्त वया स्थायी आय प्राप्त हो सके। जैसा 
स्पष्ट है, प्रत्येक वेक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। उसकी आय म्रुख्यत, उसके 
निवेशों से हो प्राप्त होती है। इंसलिए वैंक को यह्‌ प्रयत्त करना चाहिए कि वह अपने भ्रन को 
यथासम्भव उत्पादक परिसम्पत्तियों (7006॥८0ए८ 25386) में ही लगाये। उसके सिवेशो की 
उत्पादकता जितती अधिक होगी, उतना ही उसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा । परन्तु इसका यह 
अधभिप्राय नहीं है कि लाभ कमाते समय बैक हिए। की उपेक्षा करे । अतएवं बैंक को अपना 
अतिरिक्त धन सट्टा व्यवसाय मे नही लगाना ] 


कल (4) जोडिम फो विविधता का सिद्धास्त--अपने अतिरिक्त धन का निवेश करते समय 
बैक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका अधिकाश घन एक ही प्रकार के ऋणो, व्यवसाथों 
तथा प्रतिभूतियों में न लगाया जाय | उसे थयासम्भद गपना घन विभिन्न प्रकार के ऋणो, व्यवसाथो 
तथा प्रतिभूतियों गे लगाना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि वक अपना धल कुछ ही व्य१« 
सायो में सगाता है तो उन व्यवसायों के अतफल हो जाने पर वैंक को खतरा हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त, यदि बैक विभिन्न प्रकार के ऋणो, व्यगश्वायों एड प्रतिभुतियों मे घन तगाता है तो इश्स 
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बैक के पास नकदी का एक निरन्तर प्रवाह वना रहता है और इससे उसे अपने ग्राहको की नकदी 
सम्बन्धी माँग को पूरा करने में सुविधा रहती है । 

(5) प्रतिभूतियों की बिक्री-साध्यता का सिद्धान्त--बैको को अपना धन ऐसी प्रतिभूतियो 
में लगाना चाहिए जो आवश्यकता पडने पर आसानी से बाजार में बेची जा सके। उदाहरणार्थ, 
यदि बैंक अपना धन ऐसी भ्रतिभूतियो मे लगा देता है जो आवश्यकता पड़ने पर बाजार में आसानी 
से नही वेची जा सकती तो उसे काफी हानि उठानी पडेगी । अतएव यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
बैंक अपना धन सरकारी अथवा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियो, वढिया किस्म के अशो तथा ऋणपत्रो 
ओर तैयारशुदा माल में ही लगाये, क्योकि इन सभी में तरलता का ग्रुण पाया जाता है और 
आवश्यकता पडने पर बिना हानि उठाये इन्हे बाजार में वेचा जा सकता है । इस दृष्टिकोण से 
बैक को अपना धन यथासम्भव अचल सम्पत्ति में कभी नहीं लगाना चाहिए। 


(6) निवेशों को कौमतों मे स्थिरता का सिद्धान्त--बैंको को अपने धन का निवेश ऐसी 
बस्तुओ तथा प्रतिभूतियो में करता चाहिए जिनवी कीमतों मे अपेक्षाकृत स्थिरता अधिक रहती 
है । यदि बैक अपने धन करे ऐसी वस्तुओ तथा प्रतिभृतियों में लगाता है जिनकी कीमतों मे स्थिरता 
का अभाव है, तब इन वस्तुओ तथा प्रतिभूतियों की कीमतों मे अचानक कमी हो जाने से बैक को 
काफी हाति हो सकती है। 

(7) निवेश को कर-म्ुक्ति का सिद्धान्त--वैक को अपना घत यथासम्भव ऐसी सरकारी 
प्रतिभूतियों मे लगाना चाहिए जो आय-केर , अथवा दूसरे करो से मुक्त हो, क्योकि ऐसा करने से 
बैंक की आय को और अधिक बढाया जा सकता है । 


बेको के निवेश, 


(छथ5 ॥7ए०४गाटा७) 


साधारणत॒ बैक के निवेश दो प्रकार के होते हैं. प्रथम, अलाभवर निवेश, द्वितीय, लाभ- 
कर निवेश । प्रत्येक वक को अपना धन इन दोनो प्रकार के निवेशों मे उचित ढग से विभाजित 
करना पडता है। बैंक को अपने घन वा कितना भाग अलाभकर तिवेशों मे तथा कितना भाग 
लाभकर निवेशों भे लगाना चाहिए, इस विषय पर कोई निश्चित नियम नही है। परल्तु प्रत्येक 
वेक इस वारे मे निर्णय लेते समय सुरक्षा (४८८०७) तथा लाभदायकता (छाणी0009) दोनों 
के बीच उचित समायोजन (०० ०70॥7800॥) करने का प्रयत्व करता है | बैंक के अलाभकर निवेश 
सुरक्षा तथा तरलता के दृष्टिकोण से आवश्यक होते है । इसका कारण यह है कि जमाकर्ताओं री 
नकदी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैक को अपनी देयताओ (#ब७॥0०) का 
एक निश्चित भाग अवश्य ही अलाभकर निवेशो मे लगाना पड़ता है, क्योकि जैसा विदित है, वर्क 
का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि लाम कमाने के' लिए 
बैक जमाकर्ताओ की सुरक्षा को उपेक्षा कर दे। वास्तव मे, जैसा ऊपर कहा है, बैक को सुरक्षा 
तथा लाभदायकता के बीच उचित समायोजन करना पड़ता है | अतएव वैक अपने घन का निवेश 
लाभकर तथा अलाभकर व्यवसायों मे बडी बुद्धिकत्ता तथा सावधानी से करता है । 


(7) अलाभकर निवेश (/7060655 [0४९/ए7/८०४)--बैको के अलाभकर निवेशों का 
अध्ययन दो उपशीर्षको के अन्तगगंत किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं 

(क) नकद कोए ((८०७,॥ १८५८४८$)--अ्रत्येक बैंक को अपने धन का कुछ न कुछ अश 
नकद कोष के रू५ मे अवश्य ही अपने पास रखना पड़ता है | इसका कारण यह है कि जमाकर्ताओं 
की नकदी सम्बन्धी माँग को पूरा करने के लिए बैक को सदैव अपने पास कुछ न कुछ नकद-कोष 
अवश्य ही रखना पडता है ! जितना बैक का नकद-कोष अधिक होगा, उतनी ही बैक की परि- 
सम्पत्ति (35६८४७) की तरलता अधिक होगी । जैसा स्पष्ट है, बैंक अपने समूचे धन को नकद-कोष 
के रूप मे नही रख सकता क्योकि यदि वह ऐसा करता है तो वह अपने शेयरहोल्डरो के लिए 
लाभ नही कमा सकेगा। परन्तु वैंक की देयताओ का एक निश्चित भाग तो अवश्य ही नकद-कोष 
के रूप मे रखता पडेगा। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि बैंक समूचा नकद-कोष अपने ही पास 
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रखता है। हो सकता है कि वह अपने नकद-कोष का कुछ अश किसी ञन्य बैक अथवा केर्रीय 
बैक मे जमा कर दे और आवश्यकता पडने पर उसे निकाल ले । 


नकद-कोष सम्बन्धी सिद्धान्त (शालएट5 ण॑ (३५ ४८5८०४८५)--भब प्रश्न यह उत्तन् 
होता है कि बैक अपनी देयताओ का कितना भाग नकद-कोष के रूप मे रसे ? इस सम्बन्ध में कोई 
निश्चित नियम नहीं है, परन्तु फिर भी कुछ सामान्य बातें हैं जिन्हे नकद-कोष रखते समय बेक 
को ध्यान मे रखना चाहिए । ये बातें निम्नेलिखित हैं 


(।) कानूनी आवश्यकताएँ (.०४० 000847०॥5)--एक बैक को कितना न्यूनतम नकद 
कोय रखना चाहिए ? इस सम्बन्ध मे कुछ देशो मे सरकार द्वारा काज्ुन बना दिये गये हैं और 
प्रध्येक बैक को उन्हीं कानूनो के अनुसार नकद कोष रखना पडता है। उदाहरणार्थ सन्‌ 956 
तक भारत मे प्रत्येक्त अनुसूचित बैक (3०॥०८०ॉ०१ 8200) को अपनी माँग देयताओ (0७900 
]४७॥॥४९७) का 5 प्रतिशत और समय देयताओ (७77४ ॥०॥0९5) का 2 प्रतिशत रिजव बेक 
के पास अवश्य ही जमा रखना पडता था। परन्तु इसका यह अर्भ नहीं है कि कोई बैक कानून 
द्वारा निश्यित की गयी नकद-कोष की न्यूनतम सीमा से अधिक कोष नहीं रख सकता। वास्तव 
मे, अधिकाश बैक जनता वा विश्वास प्राप्त करने के लिए वैधानिक न्यूनतम सीमा से भी बहुत 
अधिक सनकद-कोष अपने पास रखते हैं। ग्रेट ब्रिटेय मे अधिकाश बैक अपनी कुल देयताओं का 
0 प्रतिशत रकद-कोष अपने पास रफते हैं । 


(2) लोगो की बेकिंग सम्बन्धी आदतें बैको को अपनी कुल जमा का कितना भाग नकद 
को के रूप मे रखना चाहिए, यह लोगों की बेकिंग सम्बन्धी आदतो से भी प्रभावित होता है। 
प्रदि लोगो मे अधिकराधिक मात्रा में चंका का प्रयोग करने की आदत है तब ऐसी दशा में बैंकों 
को कम मात्रा में नकद कोप रखना चाहिए । इसके विपरीत यदि देश के लोग लेन देव में अधिक 
३४ का ही प्रयोग करते हैं, तब ऐसी दशा में बैक को काफी मात्रा में नकद-कोष रखता 
चाहिए । 

(3) स्थानीय व्यावसायिक दशाएँ--नक्द कापो को माना पर देश की व्यावसायिक 
अवस्थाओं का भी प्रभाव पडता है। यदि देश मे बडे पैमाने पर सट्ठा क्या जाता है तब ऐसी 
परिस्थिति से बैकों को अपने पास अधिक माता भें नकद कोप रखना पडगा। 


(4) समाशोछन मृहों को विद्यमानता (?7९६९७८८ ०६ (९७008 |्र०005९५)-- मकद-कोप्नो 
की मात्रा समाशोधन गृहो की विद्यमानता से भी प्रभावित होती है। जिस क्षत्र मे समाशोधन 
गृह होते हैं वहाँ बैको को बहुत अधिक मात्रा मे नकद-कोष रखने की आवश्यकता नही पडती। 
इसका कारण यह है कि बैंको पर जारी किये गये अधिकाश चेक समाशोधन गृह से होकर ही आते 
जाते हैं । अतएव बैको को आपस मे बहुत ही कम मात्रा मे नकदी के हस्तातरण की आवश्यकता 
पड़ती है। चूंकि भारत मे समाशोधन गृहो का अभाव है. इसलिए वैकों को काफी बडी मात्रा में 
नकद कोष रखने पडते हैं । इसके विपरीत पश्चिमी देशा मे समाशाघन गृहों का जाल सा बिछा हुआ 
है। इसीलिए वहा पर बैंको द्वारा कम मात्रा मे नकद कोष रखे जाते है । 


(5) खातों का स्वभाव यदि किसी बैक के खातो मे चालू खातो की सख्या अत्यधिक है 
तब ऐसे बैक को अधिक मात्रा मे नकद कोष रखने पडेंगे। इसका कारण यह है कि चालू खातों 
में से दिन भें कई बार रुपया निकाला जा सकता है। इसके विपरीत यदि किसी बैक के खातों 
में निश्चितकालीन खातो की अधिकता है तब ऐसे वेक को अधिक माना मे गक्‍देंकोप रखगे की 
आवश्यकता नहो है 

(6) निक्षेपों का आकार--थदि किसी बैक के जमाव्ताओं की ससय्या कम है परतु उनके 
खाते बडे बडे आकार के हैं तव ऐसी परिस्थिति मे बैक को अधिक मात्रा मे तकद-कोय रखना 
पड़ेगा | इसके विपरीत, यदि बैक के जमाकर्ताओ की सख्या बहुत अधिक है परन्तु उनके खात्तो 
का पाहार छोटा है प्र ऐसी दशा मे बैक को अधिक माना में ककद कोप रखने की यावश्यकता 


नही पडेगी। इसका काइ्म-यह है कि छोटे छोटे जमाकर्ताओ की जितनी सख्या अधिक होती है 
उतनी ही जमाराशियाँ कम निकाली जातो हैं। 
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(7) निवेशों को प्रकृति (स्‍र8ए6 पुगश्व्शाणथा७)--यदि कोई बक अपने घन का 
अधिकाश भाग विलो प्रतिभूतियों तथा अल्पकालीन ऋणों में लगाता है तो उसे अधिक नकद-कोष 
रखने की आवश्यकता नही पडती ॥ इसका बारण यह है कि विलो, प्रतिभूतियों तथा अल्पकालीनत 
ऋणो मे लगाया गया धन तरल होता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे नकदी मे परिवर्तित किया 
जा सकता है। इसके विपरीत, यदि बैंकका अधिकाश घन सम्पत्तियों तथा अतरल 

(४० ॥पृ७०१ ]00॥58) मे लगाया जाता है तब ऐसी परिस्थिति मे बैक को अपने पास अधिक मात्रा 
मे नकद कोष रखता पडेगा । 

(8) दूसरे बेकों को नकद-कोण नौति - किसी एक बैंक को कितना नकद-कोष रखना 
चाहिए. यह अन्य दूसरे बैको वी नकद-कोष नीतियो से भी प्रभावित होता है। प्राय बंक एक 
दूसरे को देखकर हो अपने-अपने नकद-कोपो का निर्धारण करते रहते हैं । यदि कोई बैक अपने पास 
अधिक नकद-कोप रखता है तो जनता का उसमे अधिक विश्वास होता है। इससे लोग उप्त बैंक 
की ओर आकर्षित होन लगते हैं और उस बेक की प्रतियोगात्मक शक्ति (०णणएथ00९ ए०ण८ा) 
बढ जाती है । अन्तत अन्य बेको को भी अपनी प्रतियोगात्मक शर्क्ति बढ़ाते के लिए अधिक 
मात्रा मे नक्द-कोष रखने पडते हैं। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक बेक को अपने नकद कोष का निर्धारण अत्यन्त बुद्धिमत्ता 
तथा सावधानी में करनी चाहिए। जैसा ऊपर बताया गया है, अधिकाश देशो में कानून द्वारा 
नकद-कोप की न्यूनतम सीमा निश्चित कर दी गयी है और कोई भी बैक निर्धारित सीमा से कम 
मसकद-बोप वही रख सकता | परन्तु यह देखा गया है कि अधिकाश बैक जनता का विश्वास प्राप्त 
करने हेतु कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से भी अधिक मकद कोष रखते हैं। 

(ल) मृत स्टॉक (0280 5090७) --घृत स्टॉक बैको के अलाभकर निवेश होते हैं, “योकि 
इनसे बैको को कोई लाभ प्राप्त नही.होता। परन्तु फिर भी इस प्रकार के निवेश बैंक के लिए 
अमिंवार्य हांटे हैं ब्योकि बैव का दैनिव-कार्य इनके अभाव में सम्भव नहीं हो सकता। इन 
मे फ्लीचर स्टेशनरी बैंक की इमारत तथा अन्य प्रकार की परिसम्पत्तियाँ (85505) सम्मिलित 
होती हैं । चूंकि इस प्रकार की परिसम्पत्ति को आउानी से बेचा तहीजा सर इसलिए इन्हे 
खत ३ स्‍्टाक कहा जाता है। जब कोई बैंक फेल हो जाता है तब इस प्रकार के पू स्टॉक को बेब 

दया जाता है. और इससे प्राप्त हुई रकम को बैंक के लेनदारो के भुगतानो का 
जाता है। स्मरण रहे कि बैक अपनी ख्याति तथा प्रतिष्ठा को बनाय रखने के लिए मृत स्टॉक मे 
काफी रुपया लगाता है | 

हे है (गर) लामकर निवेश (?7णीफ्ाण० प॥ए८४४छा८०७)-- बैक के लाभकर निवेश इस प्रकार 
है 

() याजना मुद्रा या अस्प-सूचनार्थ ऋण((2] ?(/णा०) ण कण एच१०व ].000) ८ 
इसके अन्तगत वे ऋण सम्मिलित किये जाते हैं जो व्यवसायियों को बहुत ही थोंडे समय के लिए 
दिये जाते हैं। ये ऋण प्राय । दिन 2 दिन या आजिक से अधिक [४ दिन तक के लिए 
जीते है. इसीलिए इहें अन्प-सूचनार्थ ऋण कहा जाता है । ऐसे ऋणो को बेव' बिना पूर्व नोटिस 
दिये वापस माँग सकता है और यदि समय पर ऋण नही लोटाये जाते तो इनके विर्द्ध बे 
पास जमा की गयी प्रतिभूतियों को भुनाकर बैंक अपनी क्षति पूर्ति कर लेता है । इन ऋणो पर 
ब्याज की दर बहुत ही कम होती है -# से ई प्रतिशत तक । इस प्रशा: के ऋण प्राय दलादो 
आढतियों तथा डिस्काउण्ट यृहों (/0/800070 0056) के द्वारा लिये जाते हैं। युरक्षा की इष्टि 
से ये ऋण बैक क लिए बहुत ही तरल होते हैं और जैसा कहा गया है इहें किसी समय बाप, 
मांगा जा सकता है । अतएवं सकद-कोषो के बाद इन ऋणो को ही रखा जाता है । वस्तव मै, 
इस प्रबार के ऋण नकद-कोषो से भी अच्छे रहते हैं क्योकि एक तो इनमे तरलता का गुण होता 
है और दूसरे इनसे कुछ आय भी प्राप्त होती है। पश्चिमी देशो मे इस प्रकार के ऋण बहुत ही 
लोकप्रिय होते हैं । परन्‍्तु भारत जैसे देश में ये ऋण कुछ बडेंबडे शहरो को छोड़कर गिर 
लोकप्रिय नही हो सके हैं । इसका कारण यह है कि भारत में सगठित बिल बाजार (0४ गा. का 
का है। भारत मे अधिकाश अल्प-सचनाथ ऋण प्राय एक बेंक द्वारा दूसरे बैक की ही 
जाते हैं। 
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(2) दिनिसय बिलो का सरीदना--बैक अपने घन का कुछ भाग बिलो को खरीदने तथा 
अुनाने मे भी लगाते हैं। जैसा विदित है, प्रत्येक्ष बिल के परिपक्व (ं्ए/ण्य०) होने की एक 
निश्चित भ्रवि होती है। यह श्राय दीन महीने तक की होती है| यदि बिल का घारक इसके 
प्रियकव होने तक अतीक्षा नही कर सकता तो वह छिसी व्यापारिक बेक के पास ले जाकर उसे 
डिस्क्राउण्ट करा सकता है, अर्थात्‌ बैक उस बिल की रकम मे से कुछ बढ्ठा (3:300०) काटकर 
जेष रकम का भुगतान कर देता है । बिलो की भाँति व्यापारिक बैक भ्रथम श्रेणी के प्रतिज्ञापत्रो 
तथा कोषागार विपत्रों (7८४४79 0॥5) को भी खरीदते हैं। भारत मे ग्रतिज्ञापत्रो का डिस्का- 
उण्टिग (6900070ए2) इतना लोकप्रिय नही है, परन्तु भारतीय बैक अपने धन का काफी बडा 
भाग कोपागार विपत्रों' (॥६४४४:७ 070) के डिस्काउण्टिग मे लगाते है। भारत मे बिलो का 
डिस्काउण्टिग इतनो मात्रा मे नहीं होता जितनी मात्रा मे पश्चिमी देशो मे किया जाता है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि भारत में बिल बाजार का अभी समुचित दिकास नहीं हो सका है। पश्चिमी 
देशो मे बैक अपनों जमाराशियों का 0 से 5 प्रतिशत थेन बिलो में लगाते हैं, जबकि भारत में 
कुल जमाराशियो का केवल 5 प्रतिशत ही बिलो के व्यवसाय में लगाया जाता है। बैको के इस 
प्रकार के निवेश को उसकी तीसरी रक्षा पक्ति (0770 ॥02 0( 0८४५४) कहा गया है । 

(3) निवेश ता प्रतिभूतियाँ ([7४०8(7000/5 800 8९८ए:५८७) -प्रत्येफ बैक अपने धन 
का एक बडा भाग तिवेशों त्तथा प्रतिभूतियों मे लगाता है। इसके धष्तर्गंठ, बैक अपने धन को 
अमेफ प्रकार की प्रतिभुतियों तथा ऋणो मे लगाता है। उदाहरणार्थ, भारत मे व्यापारिक बैक 
अपने धन का एक बहुत बडा भाग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियो, कोषागार विपनो 
तथा बौण्ड्स आदि खरीदने मे लगाते हैं ॥ इसके अतिरिक्त, बैक अपने धन का बुछ भाग निजी 
औद्योगिक कम्पनियों के शेयरो तथा ऋणपत्नो को खरीदने मे भी लगाते हैँ। इस प्रकार के निवेशो 
से बैको को बहुत लाभ होता है--() अधिकाश ग्रतिभूतियाँ एव ऋणपन तरल होते हैं और उन्हे 
किसी भी समय बेचकर नकदी भे परिवर्तित किया जा सकता है, (2) बैक को इस प्रकार के निवेशो 
से पर्याप्त वियमित आप भी श्राप्त होती है, (3) सुरक्षा की इृष्टि से भी ये निवेश स्वस्थ होते हैं, 
क्योकि सरकारी प्रतिभूतियो मे किसी प्रकार का जोखिस नही होता, (4) इन निवेशों की कीमतों 
मे भी प्राय स्थिरता हो रहती है। परिणामत इनसे बैको को हानि होते की कम सम्भावना 
रहती है, (5) जब बैक अपना धन इस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों मे लगाते हैं तब इससे 
लोगो का बंको में विश्वास स्थापित हो जाता है (6) अन्त मे, इन निवेशों की समयावध्ि प्राय कम 
ह्ठी होती है। भतएव बैकों को अपना घन दीर्घकाल के लिए अचरुद्ध (७००८) नहीं करना पडता । 
ग्रेट प्लिटेन में व्यापारिक बैक प्राय अपनी कुल जमा का 30 प्रतिशत भाग इस प्रकार की प्रति- 
भूतिषों में लगाते हैं। भारत से प्राय चार प्रकार की प्रतिभूतियाँ पायी जाती है. () सरकारी 

प्रतिभृतियां, जितका उल्लेख ऊपर किया जाचुका है। इन्हे प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ कहा 
जाता है, (2) अ्च-सरक्षारी प्रतिभूतियाँ--उदाहरणाय, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, इम्पूमैण्ड दृस्ट 
तथा अन्य स्थानीय निकायो द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियाँ, (3) जलोकहितकारी सेवाओं द्वारा 
जारी की गयी अतिपूतियाँ “>जछदाहरणाये, बिजली तथा रेल कम्पनियों ढारा जारी की गयी प्रति- 
भूतियाँ इसी के अन्तगंत रखी जा सकती हैं, (4) औद्योधिक तथा व्यापारिक कम्पनियों की प्रति- 
भूतियाँ---इसके अत्तगंत, मिश्चित पूंजी वाली ओद्योगिक तथा व्यापारिक कम्पनियों द्वारा जारी 
किये गये शेयर्स तथा रऋणपत्रो को सम्मिलित किया जाता है | व्यापारिक बैक प्राय अपने धन को 
सरकारी तथा अद्धें-सरकारी प्रतिभृुतियो में लगाता अधिक अच्छा समप्नते हैं, क्योकि ऐसा करने से 
उनका धन सुरद्षित रहता है और जनदा का उनमे विश्वास भी बढ़ जाता है, यद्यपि ऐसी प्रति 
भूतियों से बैंको को आय अधिक नही होती । 

(4) ऋण तथा पेशणियाँ (अप्रिम) ([.०थ॥5 ध्यत #0४270४५]--पअ्रत्येक व्यापारिक बैक 
गेपने घन का कुछ भाग ऋणों तथा पेशगियो मे भी लगाता है । ये ऋण तथा पेशगियाँ कई प्रकार 
को होती हैं ओर इन्हे विभिन्न प्रकार की श्रतिभूतियों के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार 
के रर्ण से बेको को काफी आध्र प्राप्द होती है। बैको द्वारा इस प्रकार के ऋण निजी व्यक्तियों 
तथा व्यापारिक फर्मों को दिये जाते हैं और इन पर प्राय 6 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तर ब्याज 
की दर ली जाती हे । पश्चिमी देशो मे बैक अपनी कुल जमा का 50 से 60 प्रतिशत भाग इस 
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प्रकार के ऋणों तथा वेशगियो मे लगाते हैं। भारत मे बैक प्राय अपनो जमा का 40 से 50 
प्रतिशत भाग ही इन ऋणो मे लगाते हैं । अन्य ऋणो के विपरीत इस प्रकार के ऋणो में तरलता 
का अश कम रहता है। इसलिए बैक इन ऋणो पर अधिक ब्याज की दर वसूल करते हैं। वैसे तो 
ये ऋण बैक हारा माँग किये जाने पर देय (727०५४००) होते है, परन्तु व्यवहार में, इन्हे बैक 
द्वारा वापस भाँगा नहीं जाता स्मरण रहे कि इस प्रकार के ऋणो को देने में बेक अधिक जोखिम 
उठाते हैं, इसलिए उन्हे बडी सावधानी तथा बुद्धिमत्ता से कार्य करना पड़ता है। बैक इस प्रकार 
के ऋण तथा पेशगियाँ निम्नलिखित तरीको से देते हैं 


(क) साधारण ऋण तथा पेशगियाँ--यह रूण देने का सरलतम तरीका है। इसके 
अन्तर्गत, बैंक किसी व्यक्ति या फर्म को क्रण देन॑ से पूर्व उसकी साख की वाकायदा जाँच कर 
लेता है और ऐसा करने के लिए विधिन ख्रोनो से वैंक उस व्यक्ति अथवा फर्म की आधिक स्थिति 
के बारे भे जानकारी प्राप्त कर लेता है। यदि बैक ऋणी की साख से सम्तुष्ट हो जाता है तो वह्‌ 
एक उचित जमानत ($८०८४०४७) लेकर उसे ऋण दे देता है । ऋण की पूर्ण राशि ऋणी के खाते 
भे जमा कर दी जाती है और वह जब चाहे, अपनी आवश्यक्ताओ के अनुसार उसमे से रुपया 
निकालता रहता है । स्मरण रहे कि इस पद्धति के अन्तर्गत, ऋणी को ऋण वी समूची राशि पर 
ब्याज देना पडता है । 


(ख) ओवर ड्रावट (0४८०शी)--यह भी ऋण देने का एक महत्त्वपूर्ण तरीका हैं। 
इसक॑ अन्तर्गत, बैक केवल अपने जमाक्ताओं को ही ऋण की सुविधा देता है। इस पद्धति के अधीन 
बैक जमाकर्ता को आवश्यकता पडने पर उसकी जमा राशि से भी अधिक रुपया निकालने की सुविधा 
देता है। परन्तु उसके लिए एक अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाती है और जमाकर्ता उस 
सीमा से अधिक शुपय्रा नही निकाल सकता। स्मरण रहे कि बैल बेवल उस्ती राशि पर ब्याज 
लेता है, जो ऋणी अपनी जमा से अधिक निकालता है । ओवर ड्रापट देते समय बैक जमाकर्ता 
कोई जमानत ($९८ए७॥४५) नही लेता । 


(ग) नकद साख (८४४॥ (:००--भारत मे बैको द्वारा ऋण देने का यह एक बहुत ह्ठी 
महत्त्वपूर्ण तरीका है। इस प्रणाली दे अन्तर्गत ऋण लेने वाला व्यवसायी बैक के पास कोई कच्चा 
अथवा तैयार माल जमा कर देता है और उसी के आधार पर बैक उसे निश्चित सीमा तक रुपया 
निकालने की सुविधा प्रदान कर देता है। परन्तु स्मरण रहे कवि इस प्रकार का ऋण अचल सम्पत्ति 
अथवा अवित्रीसाध्य प्रतिभूतियों के आधार पर नही दिया जाता | ऋण देते समय बैक ऋणी के 
नाम में एक खाता खोल देता है और निश्चित सीमा तक ऋणी उसमे से रुपया निकाल सकता है। 
यदि किसी समय ऋण्गी बैक के गोदाम में से कुछ भाल निकाल लेता है तो उसी समय उसे उस 
राल के बदले मे रुपया जमा कराना पडता है। ओवर ड्राफ्ट की तरह इस पद्धति मे भी बैक ब्याज 
केवल उसी राशि पर लेता है जो वास्तव मे ऋणोी द्वारा खाते मे से निकाली जाती है । स्मरण 
रहे कि बैक जमा किये गये माल की समूची कीमत के बराबर ही ऋगी को ऋण प्रदान नही करता, 
बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए उसमे कुछ अन्तर (78780) रख लेता है। भारत में नर्कद साख 
पद्धति अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई है । 


ओवर ड्राफ्ट तथा नकद साख मे एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि ओवर ड्रापट के अन्तगंत 
ऋण की राशि कैवल चालू खातों में जमा की जाती है। इसलिए ओवर ड्रापट की सुविधाएँ कैवल 
जमाकर्ताओं को ही दी जाती है। इसके विपरीत, नक्रद साथ के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण को 
राशि चालू खातो से जमा नहीं वी जाती बल्कि इस राशि से एक नया खाता खोल दिया जाता 
है और ऋण प्राप्तकर्ता समय-समय पर उसमे से छोटी छोटी रकमे निकलवाता रहता है । 

ओवर ड्रापट अथवा नकद साख और साधारण ऋण मे भी कुछ अन्तर होते है--(क) 
ओवर ड्राफ्ट अथवा नकद साख के अन्तर्गत दिये गये ऋष प्राय | अल्पकालीन होते हैं, जबकि 
साधारण ऋण तथा पेशगियाँ दीरंकालीन होती है, (व) ओवर ड्रापंट तथा नकद साख के अन्तर्गत 
ऋणी जव चाहे अपने खाते मे से रुपया निकाल सकता है और जब जाहे उसमे रुपया जमा का 
सकता है । परन्तु साधारण ऋणो अथवा पेशग्रियो के अन्तर्गठ ऋण का भुगतान ऋणी को एक ही 
समय कर दिया जाता है और उसे एक ही समय पर (किस्तो में नहीं) समूचे ऋण को लौटाना 
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पडता है, (ग) ओवर ड्राफ्ट तथा नवद साख के अन्तर्गत ब्याज केवल उसी रकम पर लिया जाता 
है, जिसका वास्तव मे, ऋणी द्वारा उपयोग प्रिया जाता है, परन्तु साधारण ऋण तथा पेशगियो के 
अन्तगेत ब्याज ऋण की समूची राशि पर लिया जाता है। _ कि 
ऋणाधार अथवा ऋण को जमानतें (प्रतिभूतियाँ) 
(8९०ए7॥०३ २७ह३०/घ8 7.08॥5) 

जैसा विदित है, प्रत्येक बैंक ऋण देने से पूर्व किसी न किसी प्रकार की जमातत अवश्य 
चेता है। जमानतें भुख्यत दो प्रकार की होठी है - (7) व्यक्तिगत जमानत, (7) सहायक 
जमानत । ॒ ग्राहक 

(7) च्यक्तितत जमानत (एशउणाणें $००८एत५४)--केभी-कभी बैक अपने ग्राहकों की 
व्यक्तिगत जमानत के आधार पर भी ऋण प्रदान करते हैं, अर्थात्‌ कुछ ऋणियों से माल अथवा 
सम्पत्ति की जमानत लिये ग्रिना ही ऋण दे दिये जाते है। इस प्रकार के ऋणों को अरक्षित ऋण 
अथवा स्वच्छ अग्रिम (८८०॥ 44५७005) कहते हैं। बैक ऐसे ऋण प्राय अपने उन सम्मानित 
ग्राहकों को ही देते है शिनसे जच्छो तरह परिचित होते है अथवा जिमकी साख मे उन्हे पूण 
विश्वास होता है। चूँकि ऐमे ऋण बिना किसी माल अथवा सम्पत्ति की जमानत के दिये जाते हैं, 
इसलिए जैको को इनके बारे मे वडी सावधानी एवं वुद्धिमला से काम लेना पड़ता है । भारत मे 
इस प्रकार बे ऋण अधिक लोकप्रिय नहीं हैं, परन्तु पश्चिमी देशो में इन ऋणो का बहुत प्रचलन 
है। भारत में इस प्रकार फे ऋणों का रूप बैकों द्वारा दी गयी ओोबर ड्रापड की सुविधाएं हैं। 
व्यक्तिगत जमानत के आधार पर दिये गये ऋण प्राय दो प्रकार के होते हैं. (क) एक साग के 
कागजी ऋण--इस प्रकार का ऋण ऋणी को उसके द्वारा लिखे गये प्रतिज्ञापत्र ([7700०७) के 
आधार पर दिया जाता है, (स्ठ) दो नाम के कागजो ऋण--इस प्रकार के ऋण तब दिये ० ५; 
जब ऋणी तथा एक जमानतदार अपनी व्यक्तिगत जमानतें प्रस्तुत करते है। इस प्रकार के 
में जमानतदार की जमानत भी दो प्रकार की होतो है (क) विशेष जमानत--इस प्रकार की 
जमागत में जमानतदार किमी विश्येप ऋण के लिए ही अपनी जमानत भ्रस्तुव करता है, (ख) चालू 
जमानत--इस प्रकार की जस्ातत मे जमानतदार ऋणी द्वारा लिये जाने वाले सभी ऋणों को 
जमानत प्रस्तुत करता है। 

(ग) सहायक जमानतें (ट0॥आध०! 5००ए०८४)--सहायक जमानतें उन गोचर 
ऋणाधारो ($५०४४४४७७ ४८०ण्ाप25) को कहते हैं जो बैक के पास ऋण की सुरक्षा के लिए. 
ऋणी रहत के रूप मे रखता है । इनके अन्तर्गत, प्राय कच्चा मात्न अथवा तैथार माल या अन्य 
मिल सम्पत्ति ऋणाधार के रूप मे स्वीकार की जाती है। ये जमानतें प्राय तीन प्रकार की 

ठी है * 

([) प्रहणाधिकार अधवा रहुन [[.८॥)--इसके अन्तर्गत, ऋण की आड (८एश्ट्टा) के 
स्वरूप कोई माल अथया सम्पत्ति बेक के पास रखी जाती है । यदि कऋणी समय पर ऋण को नही 
लीडाका को बैंक रखे गये कफ या सम्पत्ति को तब तक नही बेच सकता जब तक कवि अदालत द्वारा 
कुर्वी का आदेश जारी नही कर दिया जाता। 

(2) गिरबो (?००४८)---इसके अन्तर्गत भी ऋण के आड-स्वरूप कोई माल अथवा 
सम्पत्ति बैंक के पास रखी जाती है ! यदि ऋण समय पर नही लौटाया जाता तो बैंक ऋणी को 
सूचना देकर उसकी सम्पत्ति का नीलाम कर सकता है और इस प्रकार प्राप्त किये गये रुपये से 
अपने ऋण को पूर्ति कर लेता है। २ 

(3) बन्धक (॥४0228०)--इसक्रे अन्तर्गत, ऋणी अपनी सम्पत्ति की प्रतिज्ञा करता हैं 
और उसी के आधार पर बैक से ऋण प्राप्त करता है । यदि वह समय पर ऋण को नहीं लौटाता 
त्तो उसकी सम्पत्ति का स्वामित्व बैक को हस्तात्तरित हो जाता हैं। बंक उस सम्पत्ति को वेचकर 
अपने ऋण की पूर्ति कर लेता है । 

सहायक जमानतो के विभिन्न रूए--इसके विभित रूप निम्नलिखित हैं 

(॥) स्टॉक एक्सचेंज प्रतिशूतियाँ (8007८ फ०छ978० 5०घएग69)-न्बैवा जाय इन 
प्रतिभूतियों के आधार पर ही ऋण देते हैं। इस प्रकार की प्रतिभुतियों मे उग प्रषम श्रेणी को 
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प्रतिभूतियो को सम्मिलित किया जाता है जो सरकारी तथा अद्ध -सरकारी सस्थाओ द्वारा जारी 
की जाती है। इसी प्रकार औद्योगिक कम्पनियों के शेयरो, ऋण-पत्रो, प्रतिशा-पत्रो आदि को भी 
इसी शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। 

बैक इन प्रतिभूतियों के आधार पर इसलिए ऋण देते हैं, क्योकि इनमे कई प्रकार के गुण 
पाये जाते हैं । 

स्टॉक एक्सचेन्ज प्रतिभूतियों के गुण--इनके गुण निम्नलिखित है 

(४) विक्रो-साध्यता (5/24909)--इव प्रतिभूतियों को आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता 
से स्टॉक एक्सचेंज पर बेचा जा सकता है । अतएव बंक़ो को इन प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण 
देने में कोई कठिनाई नही होती । 

(ख) हस्तान्तरणोयत्ता ([४शिवण।5)--इन प्रतिभूनियों के स्वामित्व को आसाती 
से हस्तान्तरिंत किया जा सकता है। अतएव बेको की इनके आधार पर ऋण देने म काई कठिनाई 
नही होती । 

(ग) कोमत-स्थिरता--इस प्रतिभूतियों की कीमतो मे उतार चढाव बहुत कम होते है और 
इनकी बीमतें अपेक्षाकृत स्थिर ही रहती है । अतएव बैंको को इन प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण 
देने भे हानि का जोखिम नहीं रहता । 

(घ) मृल्य-निर्धारण -इन प्रतिभूतियो के बाजार-म्रुल्यों को स्टॉक एक्सचेंजो से आसानी मे 
जाना जा सकता है। 

(३) पुत्र बढ़टा (१९-१४००एय५॥३8)--इन प्रतिभूनियों का एक गुण यह भी हैकि 
आवेश्यक्ता पड़ने पर बैक इन प्रतिभूतियों का केन्द्रीय वैक से वट्टा भी ब्रा सकता है। 

उपर्युक्त गुणो के कारण ही बैंक इन प्रतिभूतियां ($८८४॥॥॥८५) बे आधार पर ऋण 
08 सर्देव तैयार रहते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि इन प्रतिभूतियों मे कुछ दोष भी पाये 
जाते हैं। 

स्टॉक एफ्सचेंज प्रतिभूतियों के दोष--इनके दोष इस प्रकार है 

(क) प्रतिभूतियों का पूर्णत बिक्रो-साध्य न होना-- कुछ प्रतिभूतियाँ इस प्रकार की होती 
है कि उन्हे आसानी से बेचा नही जा सकता । यदि बैक इस प्रकार की प्रतिभूतिया के आधार पर 
ऋण दे दत्ता हैं, तब उसे आगे उलकर इन्हे बेचकर ऋण वसूल करने मे कठिनाई हो सकती है। 

(थ) कुछ प्रतिभूतियाँ अशतः प्रदत्त ऐोती हैं--शेयरो के रूप मे होने वाली प्रतिभूतियाँ 
कभी-कभी पूयत प्रदत्त (0॥/ 994 ०७) नही होती, अर्थात शेयरहोल्डरो ($0भ०॥०6 ९5) 
द्वारा उनकी पूरी रकम नही चुकायी गयी होती | इस श्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर कर्ण 
देना बैक के लिए अत्यन्त जोखिमपूर्ण होता है। यदि कोई बैक असावधानी से ऐसी प्रतिभूतियो 
को ऋण देने के बदले स्वीकार कर लेता है तो इससे बैक को आगे चलकर हानि हो सकती है। 

अत स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते समय बैको को कुछ बातो का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए--(क) प्रतिभूतियों के स्वामित्व के बारे मे कोई सन्देह नहीं होता 

चाहिए, (ख) बैको को अशत प्रदत्त शेयरों (709 7३0 ए9 श्ञाभा०६) को जमानत के रूपे मरे 
कभी भी स्वीकार नही करना चाहिए, (ग) बैंको को इस प्रकार की प्रतिभूतियों को स्वीकार नहीं 
करना चाहिए जिनको बेचने मे किसी प्रकार की कठिनाई होती है (घ) बैंको को ऐसी प्रतिभूतियों 
को भी स्वीक/र नहीं करना चाहिए जिनकी कीमतों मे भारी उतार चढाव होते रहते हैं, (ड) ऋण 
देते समय बैंको को ऋण की राशि तथा प्रतिभूतियों की कीमत में काफी अन्तर रखना चाहिए, 
अर्थात्‌ ऋण की राशि प्रतिभूतियो की कीमत से काफी कम होनी चाहिए । 

(2) माल तथा माल के अधिकार-यत्र (30०१5 0 प/65 ॥0 00005)--कभी चभी 
बैक माल तथा माल के अधिकार-पत्रो के आधार पर भी व्यवसायियो को ऋण देते है। औद्योगिक 
तथा व्यापारिक केन्रों मे इस श्रकार के ऋण अधिक ल्लोकप्रिय होते है। इस पद्धति के अन्तर्गत, 
गिरवी रखे गये माल को बैक या तो अपने ग्ांदामों में रखवाता है या जिन गोदामों मे यह 
माल रखा गया होता है, उनकी तालियाँ अपने कब्जे मे कर लेता है। परन्तु यह आवश्यक मही है 
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कि बैक माल छो भोतिक उपस्थिति घर हो जोर दे । बैक माल के अधिकार-पत्रो (४४55 ॥0 8००१5) 
के भधिकार पए भो ऋण दे हेंता है। ये अधिकार-पत्र कई प्रकार के होते हैं--(क) गोदाम 
के सर्टोफिकेद (फ्रश40०००४ (८०6८४(९८५), (ख) रेलवे की रसीदें (५४4५ रिव्एण०5), 
(ग) जहाजों को रसीदे ([.080708 &7॥5), (ग) डाक वारण्ट (200 फ़ध्याभा$) इत्यादि 

माल तथा माल के अधिक्ार-पत्रो के गृण--इनके गरुथ निम्नलिखित हैं 

(क) विको-साध्यता--इन्हे बेचना आसान तथा सुविधाजनक होता है, इसलिए इतके 
आधार पर दिये गये ऋणों मे बंको को किसी प्रकार की हानि होने की प्रम्भावता नही रहती । 

(रख) मुल्य निर्धारण--इसका गूल्याकन आसानी से किया जा सकता है और उसी के आधार 
पर बैफ द्वारा ऋण दिये जा राकते हैं । 

(गे) प्रतिभूतियो को भौतिकता --चूंकि ये प्रतिभूनिर्या भौतिक होती है, इसलिए बैक को 
ऋण देने भे किसी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं रही 

माल तथा माल के अधिकार-पत्रों के दोष--इनके दोष निम्नलिखित हैं 

(क) गोदामो को व्यवर्था--इस प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देने के लिए 
बैंको को सुरक्षित योदामो की व्यवस्था करनी पड़ती है और इसमे कभी-कभी काफ़ी परेशानी का 
भी सामना करना पढ़ता हे । 


(पर) माल के नष्ट हो जाने को सम्भावना--गोदाम मे रखे गये माल के नष्ट अथवा 
खराब हो जाने की सद्देव सम्भावना रहती है जिपसे बैक को हानि हो सकती है । 

(ए) सूल्य-निर्धारण से कठिनाई-बैको को माल का सदी सही मूत्य-निर्धारण करने 
३१४४५ होती है और इस विषय मे थोडी-सी असाजधनी रो बैंक को काफी हानि हो 
राः ॥ 

(घ) कोमतो में उतार-चढाद --कभी-क्भी गोंदामो मे रखे गये माल की कीमतों में भारी 
सम होने लगते है । यदि कोमतो में भारी कमी हो जाती है तो इससे बँंक को हानि हो 
सकती है । 

(ड) धोखा-धडी--कभी-कभी माल के अधिकरार-पत्र ज्यूठे होत है और थदि बैफ इनके 
आधार पर ऋण दे देता है तो उसको बहुत हानि हो सकती है। 


(च) अन्य असुविधघाएँ--इस प्रकार को जमानत के आधार पर दिये गये ऋणों मे अन्य कई 
प्रकार की असुविधाएँ भी बैको को होती है। उदाहरणार्थ समय-समय पर ऋणी ऋण की आसान 
किस्तो में भुगतान करता रहता है और उनके साथ ही साथ गोदाम में से माल भी निकालता रहता 
है । इससे बैंक को काफी असुविधा उठानी पढतो है । 

उपयुक्त जमानतो के आधार पर ऋण देते समय बैक को कुछ वात्तो का विशेष ध्यान रखना 
लाहिए--(क) ऋण देने से पूर्व गिरा रखें गये माल के वारे में बैक को बडी सावधानी से जाँच 
कर लेनी चाहिए ताकि आगे नलकर उसे हानि न उठानी पडे, (स) णीघ्न नष्ट हो जाते वाले 
माल के आधार पर ऋण नहीं देने चाहिए, (ग) माल बी कीमत तथा ऋण की राशि से कापी 
अन्तर होना चाहिएं। यदि किसी कारणवश माल को कीमत सगे कमी हो जाता है तो ऐरा करने 
से बैक अपने आपको हानिसे बचा सकता है, (घ) वेक को केवल वही माल स्वोकार करना 
चाहिए जिसको आसानो से बाजार में बेचा जा सके, (ड) माल के अधिकार-पदा को स्वीकार 
करने से पूर्व उनके स्वामित्व के बारे में अच्छी तरह से जाँच कर बेनी चाहिए, (लव) बैको को 
केवल सुरक्षित गोदामो में हो गिरदी माल को रखना चाहिए और समय समय पर उनका निरीक्षण 
भी करना चाहिए। 

भारत मे माल के आधार पर बेको द्वारा कम ऋण दिये जाते हैं । इसके कई कारण हैं, 


जैसे गोदामो का अभाव, सुसंगठित बाजारों का अभाव तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं का 
अभाव इत्यादि । का 


(3) विनिमय बित्त (8॥॥ ० एएल४३8४०)--जैसा यूब॑ कहा जा चुका है, ग्रत्येक बैक 
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अपने धन का काफी बड़ा भाग बिलो के आधार पर ऋण के रूप मे देता है| जब बैक बिल की 
परिपकवता से पूर्व उसका वर्तेमान मूल्य चुका देता है तब इसे डिस्काउण्टिग कहते हैं। यह हम 
पहले भी बता चुके हैं किः बैक डिस्कारउण्टिग व्यवसाय कैसे करता है। इस भ्रवार की जमानत 
के आधार पर दिये गये ऋणों से बैको को एक विशेष लाभ यह होता है कि आवश्यकता पड़ने 
पर हक शी बिलो की वेद्धीय बैक से पुन कटोती (7०0500ए४078) कराकर रुपये प्राप्त कर 
सकते हैं। 

विनिमय बिलो के आधार पर दिये गये ऋणो से कई अन्य लाभ भी होते हैं 

(क) इन बिलो के मूल्यों मे परिवर्तत नहीं होता, अतएव बैक को किसी हानि की सम्भा- 
बना नही रहती । 


(ख) चूंकि ये बिल अत्यन्त वित्री-साध्य (5४८४४७८) होते हैं, इसलिए इनको आवश्यकता 
पडने पर भुनाया भी जा सकता है । 


(ग) अन्य प्रतिभूतियों की अपेक्षा बिलो के आधार पर दिये गये ऋणो की बसूली आसानी 
से हो जाती है । 

परन्तु बिलो मे ये लाभ होते हुए भी इनमे कुछ दोष पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि 
बिल को स्वीकार करने बाला व्यक्ति आगे चलकर बिल की रकम चुकाने से इल्वार कर देता है 
22 परिस्थिति मे बैक को काफी कठिताई होती है और अन्तत न्यायालयों की शरण तेतीं 
पढती है। 

(4) जोवन-बीमा-पत्र (6 [75पघ७70० 70॥०४)--बैक अपने धन का कुछ थोडासा 
भाग जीवन-बीमा-पत्रो की जमानत के आधार पर दिये गये ऋणो मे भी लगाता है। परल्तु बैंको 
द्वारा इस प्रकार के दिये गये ऋण भारत मे अधिक लोकप्रिय नही हो सके हैं । इसका कारण यह 
है कि बीमा कम्पनियों ([, [ 0) अब स्वयजीवन-बीमा पत्रा के आधार पर अपने ग्राहकों को 
ऋण देती हैं। ऋण देने से पूर्व बैक पॉलिसियो के अध्यप्रूण मूल्य (5ए7606 0 ४४०९) की अच्छी 
4 जाँच कर लेता है। बैक, पॉलिसी के अध्यपूण मूल्य में 90 प्रतिशत से अधिक ऋण 
नहीं देता । 

जीवन-बीमा-पत्रो के आघार पर ऋण देने की प्रथा के निम्नलिखित लाभ हैं « 

(क) जीवन-बीमा-पत्रो का अध्यपूर्ण मुल्य ज्ञात किया जा सकता है और इस भ्रकार मूल्य 
के आधार पर दिये गप्रे ऋण मे किसी प्रकार कौ हानि की सम्भावना नहीं रहती । 

(ख) ऋण देने से पूर्व बैक ऋणी की पॉलिसी को अपने नाम करा लेता है और इस प्रकार 
ऋण देने में किसी प्रकार का जोखिम नही रहता । 

(ग) यदि बीमा कम्पनी विश्वसनीय है तब पॉलिसी का रुपया डूबने की कोई कक 
नहीं रहती । किन्तु जब वीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तब तो पॉलिसी 
रुपये डूबने की बिलकुल ही सम्भावना नही रहती । 


कं (घ) बीमा पालिसी के स्वामित्व का पता लगाने मे भी किसी प्रकार की कठिताई नही 
होती । 


जीवन-बीमा-पत्रो के आधार पर ऋण देने को प्रथा के निम्नलिखित दोष है म 

(क) बीमा-पत्रो के अध्यपूर्ण मूल्य के बारे मे जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं हो 
ओर इस प्रकार बीमा-पत्र के आधार पर दिये गये ऋण मे जोखिम बना रहता है । कक 

(ख) यदि बीमा-पत्र मे आयु वो प्रमाणित नहीं किया गया है तो इससे आगे चलकर बैंक 
के लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। बैक 

(ग) जब बीमा करने वाला व्यक्ति बीमे की प्रीमियम (7&एशण्या) नही चुकाता, तब बैक 
को स्वय इसका भुगतान करना पडता है ताकि पॉलिसी अवैध न हो जाय । 

जीवन-बीमा पत्र के आधार पर ऋण देते समय बैंक को इन बातो का अवश्य ही ध्यान 
रखना चाहिए--(क) पॉलिसी का अध्यपूण मूल्य निश्चित रूप में मालूम कर लेना चाहिए और 
ऋण की मात्रा इस मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए, (ख) यथासम्भव बैक को निशि 
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पॉलिसी (/2060छघ्वा८०९ 9०४८9) के आधार पर ही ऋण देता चाहिए, (ग) केवल प्रसिद्ध कम्प- 
नियो की गािहिलो पर ऋण दा जाता चाहिए, (घ) ऋण देते से पूर्व ऋणी की पॉलिसी को 
बैक द्वारा अपने नाम करा लेना चाहिए। 

(5) सम्पत्ति (077०५७)--बैसे तो बेक चल सथा अचल दोनो प्रकार कौ सम्पत्तियो 
के आधार पर ऋण दे सकता है, परन्तु बेक को यथासम्भव चल सम्पत्ति के आधार पर ही ऋण 
देना चाहिए। चल सम्पत्ति मे सोना, चाँदी, तंयार माल, शेयसें, हुष्डियाँ, विनिमय बिल इत्यादि 
सम्मिलित किये जा सकते है । चल सम्पत्ति के आधार पर दिये गये ऋणो में कोई विशेष जोलिम 
नही रहता, बयोकि इस प्रगार की सम्पत्ति को आसानी से बेचकर बेक अपने ऋण को पूर्ति कर 
सकता है। परत्तु अचल सम्पत्ति (जैसे जमीन, मकान, दूकान आदि) के आधार पर दिये गये ऋण 
भे बहुत जोलिम रहता है, क्योकि इस प्रकार को सम्पत्ति को बेचना आसान नहीं होता। 3800 
अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण देने मे बेक अक्सर हिचकिचाते हैं। कुछ देशो मे तो अचल 
सम्पत्ति के आधार पर बैको द्वारा ऋण दिये ही नही जाते ! 

अचल सम्पत्ति के आधार पर दिये गये ऋण का एक ही गुण है, और वह यह है कि इससे 
उन व्यक्तियो को भी ऋण लेने मे सहायता मिल जाती है जिनकी कोई वेयक्तिक साख नहीं होती 
और न ही उनके पास ऐसी कोई अन्य वस्तु होती है जिसके आधार पर वे ऋण प्राप्त कर सकते 
परन्तु अचल सम्पत्ति के आधार पर दिये गये ऋणों मे कई दोष भी हैं 

(क) अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन करना आसान नहीं होता, इसलिए बैक इसके आधार 
पर ऋण में काफी जोखिम उठाता है । 

(ख) अचल राम्पत्ति का वास्तविक स्वामित्व जानने मे भी काफी कठिनाई होती है। 

(ग) जैसा ऊपर कहा गया है, अचल सम्पत्ति आसानी से बेची तहीं जा सकती। इसके 
अतिरिक्त, सम्पत्ति के विरेक्षण, प्रबल्ध तथा भरम्मत आदि पर व्यय करना पडता है। इसीलिए 
भारतीय बैक प्राप अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं देते । 


भाण देते समय किन-किन बातो का ध्यान रखा जाय ? 


प्रत्येक बैक को हानि से बचने के लिए ऋण देते समय विम्नलिखितत बातो को ध्यान में 
रखना चाहिए 

() परिप्तम्पत्तियो को जरलता ([3400॥// एई /५5४९४5)--प्रत्येक बैक को अपनी परि- 
सम्पत्तियों को यथासम्भव तरल रूप मे रखता चाहिए, इसलिए ऋण देने से पूर्व बैक को तरल 
प्रतिभूतियो पर ही जोर देना चाहिए, क्योकि इन्ही मे बैक की सुरक्षा निहित होती है। 

(2) ऋणो को उत्पादकता--बैको को यथासम्भव क्रण केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही 
देना चाहिए, क्योकि उत्पादक कार्यो के लिए दिये गये ऋणो को ऋषियों के लिए लौोटाना आत्तान 
होता है। सदूदे के कार्यों के लिए तो किसी भी दशा म करण नही देना चाहिए | 

(3) प्रतिश्ुति की आवश्यकता--बंको को वैयक्तिक प्रतिभूति (9लउणाक्ष 5९८०7] 
के आधार पर यथासम्भव ऋण नही देना चाहिए, क्योकि इस प्रकार के ऋणों में अधिक जोखिम 
रहता है | इसके विपरीत, बैंको को केबल भौतिक प्रतिभूतियो के आधार पर ही ऋण देना चाहिए 
ताकि भावश्यकता पड़ने पर इन भ्रतिभूतियो को बेचकर बैक अपने ऋणो की पूर्ति कर सके । 

(4) प्रतिभूतियों के मुल्य तथा ऋण की माज्ना से अन्तर--बैक को भ्रतिभूति के मूल्य तथा 
ऋण की भाज्रा भे काफी अन्तर रखना चाहिए, अर्थात्‌ ऋण की मात्रा प्रतिभूति के मूल्य से काफी 
कम होती चाहिए, ताकि त्रतिभूति के मूल्य मे कमो हो जाने से बैक को क्षति न हो । 

पं (5) जोखिस का वितरण--वैक को जहाँ तक सम्भव हो सक्रे अपनी जोखिम का 
वितरण करते रहना चाहिए । इसलिए बंक़ को अपना घन कुछ थोडे-से व्यक्तियों को न देकर, 
बहुत से व्यक्तियों तथा किसी एक विशेष उद्योग अथवा व्यवस्ताय मे निवेश न करके, बहुत-से 
2 53:88 तथा व्यवसायों भे लगाता चाहिए । इससे बेक के जोखिम का समुचित वितरण सम्भव 
हो रारेगा। 


(6) ऋणो को पूछताछ--वैक को ऋण देने से पूर्व ऋणी के चरित्र, आधिक स्थिति, 
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ईमानदारी तथा साख के सम्बन्ध भ विस्तृत जाँच कर लेनी चाहए ताकि बैक थाछ का शिहार 
न हो सके । 


(7) ऋण को बस लो से नियमितता--दैक का तप की बनुल्ी की आर उचित ध्यान देता 
चाहिए और निश्चित अर्वाधि के उपरान्त जन क्राश की वबदत़ी कर उना चाहिए । ययासम्भव 
ऋण का वार-बार नवीनीकरण (८०८४७) नी करना चाहिए क़्याकि एसा करत से ऋणी 
की भुगतान करन की उत्सुकता कम हो जाती है । 


बेक का चिट्ठा (तुलन-पत्र) 
(8297०8 5066 ० 3 फ्ेआ४) 


प्रत्येक बैक को एक निश्चित अवधि क वाद अपना चिटठा प्रकाशित करना पडता है। 
बैंकिंग नियम के अन्तगत उस एसा करन क दिए द्वाश्य किया जाता है वैक के तुलन-पत्र से 
उसकी वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता चलता है । उससे यह पता चलता है कि वैंक वी कुल 
परिसम्पत्ति (335£($) कितनी है और इस परिसम्पक्ति मं किति किन मंदा को सम्मिलित क्या गया 
है। इससे यह भी पता चलता है कि वैक की दयताएँ (290065) वयानवया है और क्नि किति 
रूपो में हैं। इस प्रकार वैंऱ के तुलन पत्र क अध्ययन से उसकी दित्तीय अवस्था क॑ बारे मे विछद 
जानकारी प्राप्द होती है। साथारणत प्राय व्यापारिक दैक का प्रतिवष अपना तुलन-पत्र प्रकाशित 
करना पडता है। परन्तु कन्द्रीय बेक अपना सुतन पत्र प्रति साप्ताह प्रकाशित करता है। 


बेक के तुलन-पत्र का नमूना 


नीम +-नननननननननननननननीनिनानननणीदद।लदलननतणनणी।8सस क्‍ इड :  सइसइक्‍ क्‍ बी ीीनीीीी ऑन न 


देनदारियाँ या देयताएं ([7397065) | लेनदारियाँ या परिसम्पत्तियाँ (85०83) 
] पूंजी 
क) अधिहृत पूंजी ॥ नकदी (02७७) 
(68ण॥०7५९० ८99) (क) हाथ म नकदी 

(छ) जारी पूंजी (2957 व ॥०70) 
(५$55४९७ ८४9॥3) (ख) अन्य बैको व वेन्द्रीय वैक में जमा 

(ग) स्वीकृत पूँजी (एकण्शाड कर एशाएने ० 
($00«८७४0९8 ९७॥०)) 69० छथा5) 


(घ) चुकती पूँजी 

(ए४6 ७७ ०४[॥०)) 

(।) अधिमान शेयर 
(शि८टा2क्‍०७ $827८5) 

(४) साधारण शेयर 
("0707५ #265) 

(॥/) स्वग्रित शेयर 
(एललाल्त हञआ८5) 


2 प्रारक्षित निधि 2 याचना मुद्रा (एथा उ0०6५) 
॥र6डढाएड जा१) 

3 जमा घन और अन्य खाते 3 भुनाये तथा खरीदे हुए बिल 
(ए६ए7०ज्ञाड बाव॑ ठप 8०ए०प्गां 

4 अय बैक्ा से ऋण 4 निवश (7४657९॥5) 
(0405 ० एत्ताटः छेक्ा:5) बग 

5 शोधनीय विल 5 ग्राहकों को ऋण तथा पेशगरियाँ 


__ आए एकढण०) ७ ७ | ए  _उ_औ्न्‍्ँ॑ करा ए4५8४0८) जी | 


बैक की कार्ब-प्रणाली | 23॥ 





6 अन्य बिल | 6 स्वीइंतिया तथा बेचान 
[छा5 ण 0णॉबणाणा) है 
7 स्वीकृतियाँ (सकार) एवं बेचान 7 का स्थान, फर्नीचर तथा अन्य सम्पत्ति 


[#००८ए(क्षा०८४ काठ छ्रतेगाध्टएथा७) 
8 सामयिक त्तथा आकस्मिक देयताएँ 
((णाफाहुश ॥4क0९७) 
9 लाभ और हानि 
(९०६ द्रा0 [055 &०००७॥६) 





बेक के तुलन-पन्न का विश्लेषण 
(#्रा५च$ एई छ्वशा05 हाल्टा ०0 8 ऐश) 

जैसा उपयुक्त घुलम-पत्र से स्पष्ट है, इसमे बायो ओर देमदारियाँ अथवा देयताएँ दिखायो 
जाती हैं ओर दाहिनी ओर लेनदारियाँ अथवा परिसर्ग्पोत्तियाँ। दानो आर को मद्या का थ्राग 
बराबर होता है । भव हग पहले ठुलन पत्र की वेनदारियों की व्याख्या बरेंस ! 

(॥) पूजी--तुलल पत में बैंक अपनी पूंजी को निम्त रीति से दिघलाता है 

(क) अधिकृत पूजी (8०॥४०४९४ (०॥()--जैसा पूर्व कहा गया है प्रत्यम बैक काम 
शुरू करने रो पहले अधिकृत पूजी को घोषणा कर देता है और इसी पूँजी के आधार पर अपने 
शेषस निफालता है । अधिकृत पूंजी से अभिप्राय उस अधिकतम पूँजी से है जा बैंक लोगो स आब 
श्यक्ता पडने पर एकत्रित कर राकता है। 

(ल) जारी पूंजी (550८० (896). यह आवश्यक नहीं वि. कोई वैक अपनी ममूची 
अधिक्त पूंजी के मूल्य के बराबर ही जनता को शेयसे बचे । अधिकृत पूंजी के जिस्र भाग के शथसत 
वास्तव में, जनता को बेचने के लिए जारी किये जाते हैं, उसे जारी पूंजी कहा जाता हे | यदि दैव 
सभूची अधिकृत पूँजी के मूल्य के बराबर श्ेयर्स जारी बरता है तो ऐस्ती परिस्थिति में थक बी 
अधिहृत तथा जारी पूंजी बराबर होगी । 

(ग) स्पीकत पूँजी (3005७70०७ (०७97/8))--यह आवश्यक नहीं कि बैक द्वारा 
जारी किये गये सभी मेयस 7 झारा खरीद लिए जायें। जितने मूल्य के शेयस्रे जनता द्वारा 
खरीदे जाते है उसे स्वीकृत पूंजी कहने है ४ 

(घ) चुकतो पूँजी (280-09 (छा) -स्वीकृत पूँजी दा वह भाग जा लोगों द्वारा 
वास्तव मे॑ चुका दिया जाता है उसे चुकती पूँजी कहते है । 

बैक जनता से पूंजी एकलचित करने हेतु विभिन्न प्रकार वे शेयरा जारी करता है जैस अधि 
मान घोष साधारण शेससे और स्थगित शेपस । 

(2) शारक्षित निधि (२८८४८ 70) --जैसा विदित है प्रत्यमा बैक फे पास एक 
प्रारक्षित निधि होती है। इस निधि का निर्माण अवितरित लाभ (०००७॥79०८0 9700 से 
किया जाता है और इस प्रारक्षित निधि का प्रपोग बैक द्वारा आकस्मिक हानियो की क्षत्तिपू्ति के 
लिए किया जाता है। भारतीय कानून के अन्तर्गत प्रत्यक वैक की प्रारक्षित निधि उसवी चुकक्‍्ती 
पूजी के वरावर हांगी चाहिए। जब तक प्रारक्षित निधि चुक्‍ती-पूंजी के बरावर नहीं हो जात्ती है तब 
तक बेक को अपने वापिक लाभ का 20 प्रतिशन भाग इसमे हस्तान्तरित करता पड़ता है। बैक 
वी प्रारक्षित निधि जितनी अधिक होती है उतना ही जनता का उसमे अधिक विश्वास द्वोता है । 
बास्‍्तव मे प्रारक्षित निधि वैक वे शयर हो डरो +ी होते है बयोतदि' इसका निर्माण बैक के वापिक 
लाभ म से हाता है। इसलिए इस निनि का शेयर-होल्डरों वे हित में ही प्रयोग क्या जा सकता 
है। ध्राप इस प्रारक्षित विधि रॉ प्रघम भेणी की प्रतिभूतियों मे लग दिया जाता है | 

(3) ज्ञमा धन एवं अन्य खाते (0८90ञञआ5 गा6 006 #०००णञ5४).. इसके अन्तगत वे 
राशियाँ सम्मिदित थी जाती है जा बैर द्वारा लोगो से जमा के रूप म प्राप्त की जाती है। जैसा 
पूव कहा जा चुका है बैक मुख्यत तीन प्रकार के खातो म जनता से निश्षेप (069055) स्वीकार 
फरता हे | वास्तव म, ये चिक्षप बेंक की कार्यशील पूजी होते ह और कुछ नवदनकाप रखकर 
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बैंक इसका निवेश कर देता है। स्मरण रहे कि भारतीय कानून वे अन्तर्गत प्रत्येक बैंक को अपने 
कह में विभिन्न प्रकार के निक्षेपों (जमाराशियो) को अलग-अलग रूप से दिखाना अनिवाय॑े 
होता है। 

(4) अन्य बेको से ऋण--इस शीपंक के अन्तर्गत, चैक द्वारा अन्य बैंकों से प्राप्त किये 
गये ऋणों को दिखाया जाता है। जैसा विदित है, बुछ असाधारण परिस्थितियो मे बेक को दूसरे 
बैंको से, विशेषकर, केन्द्रीय ढैक से ऋण लेने पडते है । 


(5) शोधमोय बिल (8॥/5 ९०)७००)--इस शरीक 4 अन्तगत, उन सभी बिलो की 
राशि को जोडकर दिखाया जाता है जिनका भुगतान करना बैक का उत्तरदायित्व होता है| 

(6) अन्य बिल -इसके अन्तगंत, उन विलो की राशि को दिखाया जाता है जिनको बैक 
ने अपने ग्राहको की ओर से एकत्रित करने के लिये स्वीकार किया होता है। जब इन बिलो का 
रुपया एकत्रित हां जाता है , तब उसे ग्राहकों को चुका दिया जाता है। अत ऐसे बिलो वी राशि 
को तुलन-पत्र के दानो स्तम्मो मे दिखाया जाता है। वसूली के पूर्व ये विल बैंको की लेनदारियाँ 
होते है, परन्तु वसूलो फे पश्चात देनदारियाँ बन जाते है। 


(7) स्वीकृतियाँ (सकार) एवं बेचान--इस शीर्षक के अन्तगंत उस राशि को दिखाया 
जाता है जिसके मूल्य के बराबर बैक विनिमय बिल अपने ग्राहको की ओर से स्वीकार करता है। 
इस प्रकार ने स्वीकृत बिल बंक की देनदारियाँ वन जाते है । 


(8) सामथिक तथा आकस्मिक देयताएँ--इस शीर्षक के अन्तर्गत वैक केवल ऐसी देव” 
दारियो को ही दिखाता है जो निश्चित नही होती, अर्थात्‌ जो अज्ञात होती हैं । अपने तुलन-त्र 
में बैक इस श्रकार की आकस्मिक देयताओ के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य कर लेता है ! 

(9) लाभ और हामि--वैक को वर्ष भर मे जो लाभ प्राप्त होता है, वह इस शीर्षक के 
अन्तर्गत दिखाया जाता है । चूंकि लाभ शेयर-होल्डरो को चुकाना होता है, इसलिए गह बैक की 
देयता होती है। 

बैक के तुलन पत्र के दायें स्तम्भ मे उन राशियों का ब्यौरा दिया जाता है जो बैंकों को 
प्राप्त करनी होती है। इस स्तम्भ के अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि बैंक ने अपनी 
पूंजी वा निवेश कैसे क्या है और अपनी देयताआ के शगनान के लिए उसमे अपने पास दितनी 
रुमक नकद-कोष के रूप मे और क्तिनी रकम तरल परिसम्पत्ति के रूप मे रखी है। अब हम इस 
स्तम्भ म॑ दी गयी |वभित्न प्रकार को परिसम्पत्त्यों (१४5०५) का अध्ययन करेंगे । 


(।) नकदो-प्रत्येक बैंक अप्ने जमाकर्ताओ की तकदी सम्बन्धी माँग को पूरा करने के 
लिए स्देव कुछ न कुछ अपने पास नकद कोप रखता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बंक देश के 
केन्द्रीय बैक तथा अन्य बैको के पारा भो कुछ नकद-कोप रखता है। उदाहरणार्थ, भारतीय बैंक 
अपनी माँग तथा समय देवताओ का एक निश्चित भाग रिजव बैंक ऑफ इण्डिया के पास जमा 
करते हैं और आवश्यकता पडने पर उनका प्रयोग भी करते है। बैक की इस मकदी को प्रथम 
सुरक्षा पक्ति (75 4॥76 ० 0८४८९) कहते है । 

(2) याच्ना मुद्रा (28॥ ॥४००८४)--इस शीर्षक क॑ अन्तगत बैंक द्वारा दिये गये उन 
सभी ऋणो को सम्मिलित किया जाता है जो माँगने पर तुरन्त देय (0002०) हु होते हैं | इस 
प्रकार के ऋण अधिक से अधिक 5 दिन की जवधि के लिए होते है और बेक इन्हे | 
भी समय वापस माग सबता है। थे क्रण प्राय तीन प्रकार के होते हैं--(क) केवल एक हा की 
लिए दिय गय #ण--ऐसे ऋण प्राय सटोरियो (४0८८प/७॥०७) द्वारा लिय जाते है, (ख) 4353 
पूर्द सूचना वे बिना माय पर वापस किय जाने वाले ऋण (ग) अल्पकालीन देक की दूसरी 
भुगतान एक्स लेक्र पन्द्रह दित क भीतर कर दिया जाता है। याचना मुद्रा को बैंक की दूसः 
सुरक्षा परक्ति (5००४० [.6 ० 9८व४०८) कहा जाता है । ४ 

(3) भुनाये तथा खरीदे हुए बिल--इसके अन्तर्गत, उन बिलो की राशियों वा जोड़ 
दिखाया जाता ह जिन्‍्ह बैक द्वारा भुनाया अथवा खरीद लिया गया है। इस प्रकार के बिलो ५ 
परिपक्त्रता के उपरान्त बैक उनकी वसूली कर लेता है, परन्तु यदि परिपक्वता अवधि से पूर्व बैक 
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कौ नकदी की आवश्यकता पड जाती है तो वह इन विलो को देश के केन्द्रीय बैक से पुन. बह्ठा 
करा लेता है। इस मद को वैफ की ठीसरी सुरक्षा पक्ति (गाता ण एटव्यप्ट) कहा 
जाता है। 

(4) निवेश--इस शीर्षक के अन्दगत बैक की लाभदायक परिसम्पत्तियो को सम्मिलित 
किया जाता है । प्रत्येक प्रकार के निवेश की रकम को अलग-अलग दिखाया जाता है। सरकारी 
तथा गैर सरकारी प्रतिभूतियो मे लगायी गयी रकमो वो अलग-अलग दिखाया ज़ाता है । 

(5) ग्राहकों को ऋण एवं पेशब्रियाँ--इस शीर्षक के अन्तर्गत उन राशियों को दिखाया 
जाता है जो पैक द्वारा अपने ग्राहतों को ऋणो एच पेशगियों के रूप मे दी जाती हैं । जैसा पूर्व 
कहा जा चुका है, इस प्रकार के रण तथा पेशग्रियाँ प्राय प्रतिभूतियों अथवा तमार माल के 
आधार पर दी जाती हैं। वैसे तो ये ऋण थक द्वारा माँग करने पर देय होते हैं, परन्तु व्यवहार 
भे बैक इन ऋणों की माँग नही करते और ग्राहक अपनी परिस्थितियों के अनुसार जब चाहे, इन्हे 
लौटा सकते है। इस मद फो बैक की चौथी सुरक्षा पक्ति (क०फ्ात [॥76 ० 0००) कहा 
जाता है । 

(6) ह्थोक्ति्याँ एवं बेचान--इस शीर्पषफ के अनंत उन विनिमम-विलों का रामूचा 
मूल्य दिखाया जाता है, जिन्हे बैक ने अपने प्राहको की ओर से स्वीकार किया होता है। यह राशि 
बैक की देवदारियों मे भी दिखायी जाती है। चूंकि इसे तुलव-पत्र के दोनों ही स्तम्भो मे विखाया 
जाता है, इसलिए तुलन-पत के कुल योग पर इसका कुछ भी प्रभाव नही पडता । 

(7) कार्य न्यान, फर्नोचर तथा अन्य सम्पत्ति--इस शीष॑ंक के अन्तर्गत, बैक की समूची 
चल घ अचल सम्पत्ति बे मूल्य को दिखाया जाता है। इसमे बैक के कार्यालय वग भवन, कर्तीचर, 
स्टेशनरी जादि परिसम्पत्तियों को सम्मिलित क्यिा जाता है। जैसा पूर्व कहा गया है, इस प्रकार 
की सम्पत्ति बेक का सृत-स्टॉक होती है । बैक प्राय इस प्रकार थी सम्पतति का अपने तुलन-पत्र में 
घास्तनिक बाजार मूल्य भही दिखाते, बल्कि बाजार भूल्य से बहुत ही पम मूल्य दिखाते हैं। 
यह इसलिए फिया जाता है फ्योकि बैक अपने गुप्त कोषो (६८८४८ 7८४८7६८$) का निर्माण करमा 
चाहते हैं॥ जब कोई बैक फेल हो जाता है तब इस प्रकार की फरिसम्प्ति वो वेबपर जमाकताओ 
के दाबों (०७४७७७) का भुगतान कर दिया जाता है। 

बंक के तुलन-पत्र से लाभ 
(#0४४99855 एज 83]9706 5॥68| ए 8 छ000) 

किसी बैंक के तुलन-पत्र से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते है 

() बैक की वर्तमान वित्तीय प्िथिति करे बारे से ज्ञान--किसी बैक की वास्तविक वित्तीय 
स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके तुलन प्रत का अध्ययन करना चाहिए, क्योकि 
इसमे बैक की सभी प्रकार की देनदारियो तथा लेनदारियां का विस्वृत ब्यौरा होता है। इससे हमे 
यह पता चलता है कि बैक की कुल कार्ग्रशील पूंजी कितनी है और वह किन-किन मदों पर लगायी 
गयी है । इससे यह भी पता चलता है कि बैक की नकदी सम्बन्धी परिस्थिति क्‍या है । 

(2) दंक फो प्रगति के बारे से ज़ानकारो--यदि किसी वैक के गत कुछ बर्षों के तुलन- 
पत्रो का अध्ययन्त किया जाय तो हमे थह पत्ता चल सकता है कि बैक में अब तक कितनी प्रगति 
की है, इसकी स्थिति मे कुछ घुधार हुआ है अथवा नहीं? यदि बैक की प्रारक्षित निधि में वृद्धि 
हुई है तो स्पष्ट है कि बक ने प्रगति की है। किसी भी बैक की वास्तविक स्थिति का अनुमान 
लगाने के लिए उसकी प्रारक्षित निधि को देखा जाता है। इसी तरह यदि किसी बैक द्वारा दिया 
गया लाभाश प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है तो स्पष्ट है कि बैंक प्रतिवर्ष प्रगति कर रहा है | 

(3) दो अथवा दो से अधिक बेको की वित्तीय स्थिति की तुलना--यदि हमे दो अथवा 
दो से अधिक बैको की छुलना करके यह देखता है कि कोन-सा बेक अच्छा है तो हमे उन बैंको के 
सुलन-पत्रो का अध्ययन करना होगा, वद्योक ऐसा करने से ही हम उनकी वित्तीय स्थितियों की 
बुलना कर सकते हैं। ऐसा करते समय हमे यह देखना होगा कि उनके लिक्षेपी, नकद-कोों, 
प्रारक्षित-निधियों तथा निवेशों की वास्तविक स्थिति क्‍या है २ 


(4) इसके अध्ययन से यह प्रमाण मिलता है कि जनता का लेक भे विश्वास कितना है ? 
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बैक में जनता का कितना विश्वास है, इसका प्रमाण भी उसव॑ तुलन-पत के अध्ययन से मिल 
जाता है। यदि बैक की जमाराशियाँ उसकी चुक्ती-पूँजी वे अनुपात में बढ़ती जा रही है तो स्पष्ट 
है कि जनता वा बैक में विश्वास वढ़ता जा रहा है। जमाराशियो के वढ जाने से बैक की कार्येशील 
पूंजी भी बढ़ जायगी और बैक उसका अधिक लाभपूर्ण उपयोग कर सकेगा । बैंक के लाभ वढेग, 
प्रारक्षित निधि बढेगी और परिणामव जनता का वैक में विश्वास बढ़ जायगा । 

(5) इससे बेक को सुरक्षा तथा तरलता का ज्ञान होता है--वैक के तुलन-पन्र के अध्ययन 
से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी देनदारियाँ दिस प्रकार कौ हैं ओर उसने अपनी कार्यशील पूंजी 
का किस ढंग से निवेश कर रखा है। इससे यह भी पता चलता है कि बैक की परिसम्पत्तियों 
(455८७) में तरलता (#4॥४०॥७) का क्तिना अंश है। यदि वैक दे अपनी कार्यशील पूंजी का 
अधिवाश भाग प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों मे लगा रखा है तो स्पष्ट है कि बैंक की वित्तीय 
स्थिति मे है और आवश्यकता पहने पर वह इन प्रतिभूतियों को नकदी मे परिवर्तित कर 
सकता है । 

बैंको के तुलन-पंत्रा के उपयुक्त लाभा के कारण ही भारतीय वेक्िग कम्पनीज एक्ट, 949 
के अस्तर्गत तुलन-पत्र बताने की एक निश्चित विधि पिर्धारित कर दी गयी है और प्रत्येक बैक को 
उस विधि के अनुसार अपना तुलन-पत्र तैयार करना पडता है। 

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सकेत 

] व्यावसायिक बेको द्वारा अपनो पूंजी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्‍या हैं ? विवेचना 
कोजिए । (आगरा, बी० कॉम०, 960) 
[सकेत --यहाँ पर वैवा द्वारा पूंजी प्राप्त करने के पाँच मुख्य साधनों की विस्तारपूर्वक 

व्याख्या कीजिए (शयर पूँजी जमा धन, ऊण, सुरक्षित कोप तथा साख का निर्माण) ।] 
2... किसी बेक के नकद-कोषों को निर्धारित करने वाले महत्त्वपूर्ण घटकों की व्याख्या फीजिए। 
(आगरा, बी० कॉम०, 959) 
[सिकेत--यहाँ पर नत़द-कोष सम्बन्धी उन सभी बाता की व्णख्या कीजिए जिन्हे नकद-कोष 

निर्धारित बरते समग्र यैंक़ा द्वारा व्याव म रखा जाता है ।| 

3. ग्राहकों को ऋण देते समय एक येकर फो क्नि-किन सिद्धान्ता इा पालन फरना चाहिए * 

एक व्यापारिक बेक के दृष्टिकोण से कौन से निवेश सबसे उपयुक्त है ? (राजस्थान, !97!) 

[सकेत--प्रथम भाग से निवश नीति (॥४८६४7९॥४ 7०॥०७) के मुख्य सिद्धान्त 

व्याख्या कोजिए | दूसरे भाग मं, यह बताइए वि. एक व्यापारिक वैक के दृष्टिकोण से 

याचना मुद्रा प्रथम श्रेणी क्री प्रतिभूतिया, अच्छी तथा विश्वसनीय पारियों द्वारा जारी 
क्यि गय विनिमय बिल अधिक उपयुक्त रहत है ।] 
4... फिसी बेक के एक आदर्श तलपट को बनाइए ओर इसका विश्लेषण कोजिए 
(सागर, बी० कॉम० 959) 
सिफेत---यहाँ पर किसी बैक का एक काल्पनिक तुलन-पत्र बनाते हुए उसम देवदारियों तथा 
लनदारियो की मुंख्य-मुख्य मदो को दिखाइए और उनका विश्लेषण भी कीजिए ॥| 
5 “ऋण देते समय बेफो को सावधानियाँ” विषय पर नोट लिखिए | 
(सागर, बी० ए०, 959) 
[सकेत--यहाँ पर यह बताइए कि ऋण देते समय वैक को निम्त सावधानियाँ वर्तती 
चाहिए--परिसम्पत्तिया की तरलता कणों की उत्पादकता श्रतिभ्रुतिया की आवश्यकता, 
प्रतिभूति के मुल्य तथा ऋण की मात्रा मं अन्तर, जोखिम का वितरण, ऋणी को पूछताछ 
और ऋण की वसूली म॑ नियमितता इत्यादि | 
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(एशाए०ग ठिद्रगापा9) 





आजकल लगभग सभी देशो मे केन्द्रीय बैक होता है जो देश की समूची बैक्गि व्यवस्था 
को निमन्त्रित करता है। 9वी शत्ताब्दी में बहुत कम देशो मे केन्द्रीय वैक हुआ करते थे, परन्तु 
20वीं शताब्दी मे इनकी लोकप्रियता बहुत बढ गयी है। जैसा पूर्व कहा गया है, आज शायद ही 
कोई ऐसा देश होगा जिसमे केन्द्रीय बैक न हो | प्रथम विश्व युद्ध के वाद आधिक सकट की समस्या 
का समाधान करने के लिए सन्‌ 920 मे ब्रसेल्स (8705505) नामक स्थान पर एक अन्तरराष्ट्रीय 
मुद्रा सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन मे प्रत्येक देश में एक केन्द्रीय बैक स्थापित करने की 
सिफारिश की गत्री थी। इस प्रिफारिश को स्वीकार करते हुए लगभग सभी बड़े देशो ने केद्वीय 
बैक की स्थापना को थी । भारत में भो सन्‌ 935 में रिजव॑ बैक ऑफ इण्डिया नाम का केम्दीय 
बैक स्थापित किया गया था। 


केन्द्रीय बेक की परिभाषा 
(ए9क्ीयाणा 0 (.शएश एक) 


अर्थेशास्तियो द्वारा केन्द्रीज बैक की कई परिभाषाएँ प्रस्तुत की गयी है| नीचे हम तीन 
महत्त्वपूर्ण परिभाषाओ का अध्ययन करेगे 

(१) 'ब्ेन्द्रीय वैक वह सस्था है जो दश में सुद्ा एव साख का लाक-बल्याण वी हृष्टि से 
सम्बन्ध स्थापित करती है तथा उन्हे देश-हित म तियन्त्रित करके देशी एवं विदेशी कीमता में 
स्थिरता लाती है और वैंकिग व्यवस्था को विगसित तथ। संगठित करती है ।" 

(2) “केद्धीय बैंक बह संस्था है जो वैजो तथा सांस-सस्थाओं की सुद्रा व स्ताख-सम्बन्धी 
आवश्यकताओ की पूर्ति करती है जो सरफारी बैक तथा बैबो के वैक का कार्य करतो है और जो 
देश की मुद्रा तथा साख-प्रणाली का इस हुग से गियन्‍्तण करती है कि आन्तरिक कोमत-स्तर तथा 
बिंदेशी विगिमय दरो में साभजस्य स्थापित हो सके, देश की बेकारी दूर हा सके और वास्तविक 
आग्र-स्तर से द्वाद्धि हो राक़े 3 

(3) “केन्द्रीय बैंक बह बंक है जो दश की सास तथा मुद्रा-प्रणाली की देख-रेख करता है ।” 


उपर्युक्त परिभाषामों से स्पप्ट है कि न्‍द्रीय बेक एक साधारण बैक नहीं होता बल्कि 
पह साधारण बेको से मूलत भिन्न होता है। इसरे द्वारा क्यि गये कार्थ साधारण बैको के कार्यो 
हे भिन्न होते है । केन्द्रीय वैक्क को देश का सर्गोच्च वैंक हाने क्र नाते बुछ विशेष अधिकार दिये 
जाते है । उदाहरणार्य, कन्द्रीय बैक ता कामजी मुद्रा का तिगरमन करन का एकाधिकार होता है। 
बह सरकार फा बैंक्र होता है और इसी नाते सभी सरक्परो कोप उसी के पाप्त रखे जाते हैं। 
बह वैको का बेक होता है और इसी नाते सस्टक्ताल में अन्य बैंको को सहायता देता हे ! इसके 
अतिरिक्त, यह बैक अन्य यैवो के कार्यो का सामान्य निरीक्षण भी करता है। वेन्द्रीय बैक को अन्य 
वैको के साथ प्रतियोगिता करने की छूट नहीं होरी, इसलिए इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये 
जाते है | उदाहरणार्थ, यह बेक अन्य वेँकों वी भाँति जनता से प्रत्यक्ष स्यवस्ताथ नही कर सकता 
और जनता द्वारा इसमे जमा की गयी राशियो पर ब्याज भी नहीं दिया जा सकता । इस प्रकार 
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केन्द्रीय बैंक का दर्जा अन्य बैंको से भिन्न होता है । इसे कुछ विशेष अधिकार दिये जाते हैं और उनके 
साथ ही साथ इस पर बुषछ्ठ प्रतियत्ध भी लगा दिये जाते है । 
केन्द्रीय बेकिंग के सिद्धान्त 
(ए7ए९८फ6 ण॑ एव्याय उद्याप्याह) 

इसके सिद्धान्त इस प्रकार है 

(॥) केद्रोय बेक सदैव राष्ट्रीय कल्याण को भावना से प्रेरित होता है--व्यापारिक बैक 
प्राय लाभ-उद्देश्य से ही प्रेरित होते हैं। इसबे विपरीत, केन्द्रीय बैक राष्ट्रीय कल्याण की भावना 
से प्रेरित होता है। प्रो० डी काक (06 7०८८) के शब्दों मे, “बेन्द्रीय बैक का निर्देशन सिद्धान्त 
यह है कि वह केवल लोकहित और समूचे देश के कल्याण के लिए ही कार्य करे और लाभ को 
प्रा्थमक उद्देश्य न स्वीकार करे।” परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वेन्द्रीय बैक हानि 
उठाकर भी राष्ट्रहित मे काय करे ) इसका अर्य तो केवल इतना ही है कि केन्द्रीय बैक के लिए 
लाभ-उद्देश्य प्राथमिक (9727५) न होकर, गौण (5९००००५47%) होना चाहिए । 

(2) मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता--केन्द्रीय बैक का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह भी है कि 
यह बैक देश म मोद्विक तथा वित्तीय स्थिरता बनाये रखने में सहायता दे । इसके लिए केन्द्रीय बैंक 
के शस्त्र भण्डार मे अनेक शस्त्र होते है जिनका प्रयोग करते हुए यह बैक इस उद्देश्य की पूर्ति में 
सहायता दे सकता है। 

(3) राजनोजिक प्रभाव से स्वतन्त्रता--केन्द्रीय बैक को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना 
चाहिए, अर्थात्‌ केन्द्रीय बैक पर देश वे किसी भी राजनीतिक दल का आधिपत्य नहीं होना चाहिएं। 
केन्द्रीय बैक को विशुद्ध आथिक सिद्धान्तो से ही प्रेरित होना चाहिए विन्‍्तु इसके साथ ही साथ यह 
भी आवश्यक है कि केन्द्रीय बैक तथा सरकार के बीच पूर्ण सहयोग हो बयोकि दोनो मिलकर ही 
देश वी आधिक समस्याओ कय समाधान कर सकते हैं। 

केन्द्रीय बेकिंग तथा व्यापारिक बेकिंग की तुलना 
((०्शाब्राकता छेट७९ला एलशाएव 0 (०तागलटा फेावा?) 

केन्द्रीय बेब तथा ब्याप'"रिव बैको मे समानताएँ भी हैं तथा असमानताएँ भी । पहले हम 
इनके बीच समानताओ का अध्ययन दरेंगरे 

() दोनो प्रफार के बंक मुद्रा-र्यद्सायी होते है-- केन्द्रीय बैक तथा व्याथारिक बैक मूलत 
मुद्रा का व्यवसाय करने वाली सम्थाएँ होती है अर्थात दानों ही प्रकार के बैक किसी न किसी रूप 
में मुद्रा का व्यवसाय करते है। केन्द्रीय बैक मुद्रा का निर्माण करता है, विन्तु व्यापारिक बैक मुद्रा 
का लेन देत करते हैं । 

(2) दोनो पकार के बेको द्वारा साख का निर्माण किया जाता है--दोनों प्रकार के बैंको 
द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार स साख का निम"ण कथा जाता है! जब वेन्द्रीय बेक बिना प्रतिभूतियों 
के कागजी मुद्रा का निगमन करता है तो वह, वास्तव म॑ साख का निर्माण ही करता है। इसी 
प्रकार व्यापारिक बेक भी ्युत्पादित निक्षेपों (4८४४७॥४९ 0८ए००॥॥$) के आधार पर साख-मुद्रा 
का निर्माण करते है । 

(3) दोनो प्रकार के बेको को अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं देना चाहिए-” 
केन्द्रीय बैक तथा व्यापारिक बैक दोनों को ही अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नही देना चहिए 
क्योंकि ऐसा करने से इनकी परिसम्पत्तियो मे अतरलता (70॥ ॥१८००७) उत्पन्न हो जाती है जो 
इनके हितो में नहीं होती । ५ 

(4) दोनो प्रकार वे बेको को अल्पकालोन ऋण ही देने चाहिए--केन्द्रीय बेक तथा 
व्यापारिक बैंको को यथासम्भव थोडे समय वे लिए ही ऋण देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से 
उनकी परिसम्पत्तिया मे तरलता बनायी रख! जा सकती है। विशेषकर केम्द्रीय बैक को तो किसी 
भी दशा मे दीर्घकालीन ऋण नही देने चाहिए। ह 

केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक वैकों म कुछ असमानठाएँ भी होती है जो निम्नलिखित हैँ 

([) केन्द्रीय बैक देश का सर्वोच्च वेंक होता है और समूची वैकिग व्यवस्था पर अपना 
निवन्वण रखता है, जबवि व्यापारिव बैक समूची वैक्ग व्यवस्था वी इकाई मात्र ही होते हैं । 
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(2) केन्द्रीय बैक का उद्देश्य लाभ कसाना नहीं होता ॥ वास्तव मे, लाभ कमाया तो 
इसवा गोौण उद्देश्य होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य तो देश मं आथिक स्थिरता स्थापित करना 
है। इसके विपरीत, व्यापारिक वैको का प्राथमिदर उद्देश्य लाभ ५ कमाना होता है, इसीलिए थे 
अपने अतिरित्त धन को नोखिमपूर्ण कार्यों तक मे लगाते के लिए तैयार ।/९/७ हैँ । जे 

(3) केद्वीय बैक जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय नहीं करता । यह तो कैवल अन्य बैको तथा 
सरकार से ही व्यवसाय करता है। इसके विपरीत, व्यापारिक बैंक देश को जनता से प्रत्यक्ष 
व्यवसाय करते है। है 

(4) केन्द्रीय बैक मुद्रा-निर्येमन करने वाली सस्था है। वास्तव मे, केन्द्रीय बैक को मुद्रा 
का निर्गमल करने का एकापिकार प्राप्त होता है, जबकि व्यापारिक बैको का इस प्रकार का कोई 
अधिकार नही द्वोता । 

(5) केन्द्रीय बैक सरकार का होता है। यह सरकार के सभी कोयो को रखता हे। 
सरकार की ओर से भुगतान करता है और लोक-तूण (ए70॥० १690) की व्यवस्था करता है। 
परन्तु व्यापारिक बैको को इस प्रकार की मुविधाएँ नही होती । 

(6) केन्द्रीय बैक अन्तिम ऋणदाता (]श॥0८ ए॑ ४॥6 ]39६ 7:5070) होता है । आवश्यकता 
पड़ते पर व्यापारिक बैक केन्द्रीय बैक से हो ऋण लेते हैं । परन्तु केन्द्रीय बेक व्यापारिक बैकों से 
ऋण नही लेता । इसलिए केख्द्रीय बैक को अन्तिम ऋणदाता कहा जाता है। 

केन्द्रीय बेक के कार्य 
(एप/०७णाऊ जी 0० 0००0वा 8०0४0) 

इसके कार्य निम्नलिखित हैं 

(१) कागजी घुद्रा के निर्ेमन का एकाधिकार ()१/000909 0७ ]२०६-४४०)--जैसा 
पूर्व कहा गया है, !9वी शताब्दी में व्यापारिक बैको कौ भी मोट जारी करने का एकाधिकार 
प्राप्त था, वापस बैंको द्वारा नोट जारी किये जाने मे कई प्रकार की ऋूटियाँ पायी जाती 
थी । प्रथम, इनके नोटो मे एकरूपता (एक्षणिएाए7) का अभाव होता था। द्वितोय, प्रत्येक 
व्यापारिक बैंक अपनी साख के अनुसार ही नोट जादी किया करता था । चूंकि इन बैको की साख 
प्राय को अर आ करती थी, इसलिए इनके द्वारा जारी किये गये नोटों की मात्रा भी सीमित 
होती थी । » कभी-कभी व्यापारिक बैक अपने नोढो को सुद्रा मे बदलने मे असमर्थ रहते थे, 
इसीलिए यह अनुभव किया गया कि व्यापारिक बैंको द्वारा नोट जारी करने का कार्य सन्तोषजनक 
नहीं था | कुछ समय के लिए सरकार ने कशशणजी मुद्रा के निर्गेमन का कार्य अपने हाथो मे ले 
लिया, परम्तु यह प्रणाली भी असस्तोषजनक ही सिद्ध हुई क्योंकि इस प्रणाली में प्राथ लोच का 
अभाव रहता था और कागजी मुद्रा का निगमन देश को मुद्रा सम्बधी आवश्यकताओ के अनुसार 
नहीं होता था इसलिए अब यह अनुभव किया जाने लगा कि देश वा नेख्द्रीय बेक ही इस कार्य 
के लिए उपयुक्त सस्‍्था है । अत रान्‌ 4844 मे बेत्र ऑक इंग्लैंड को चोट जारी करने का 
एकाधिकार सौप दिया गया । उसके उपरास्त, अन्य देशो म॑ भी नोट जारी_करनगे का _एवाधिकार 
भल बैक को प्रदान किया गया था । केच्द्रीय बैक द्वारा कागजी मुद्रा के निर्मेमन के निम्नलिक्षित 
लाभ 

(क) जुद्रा-प्रणालो से एकरूपता--इससे देश की मुद्रा-प्रणाली मे समानता तथा एक- 
रूपता लायी जा सकती है और इसके साथ ही साथ देश की मुद्रा प्रणाली पर उचित नियन्त्रण भी 
रफखा जा सकता है । 


(ज) मुद्रा भे जनता का अधिक विश्वाप्त--इससे देश की मुद्रा मे जनता का विश्वास सुहृद 
हो जाता है, क्योकि केन्द्रीय बैक की साख बहुत ऊंची होती है। 

(ग) मुद्रा-अणाली में लोच--इससे देश की मुद्राऋणाली में लोच का ग्रुण उपत्व हो 
जाता है। देश का सर्दोच्च बेक होने के नाते केन्द्रीय बैक को देश की मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओं 
के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है ओर इसी के आधार पर वह कागजी मुद्रा का सनालन करता 
है । केन्द्रीय बैक कागजी मुद्रा को मात्रा को आवश्यकताओ के अनुसार घटा-बढा सकता है। 

(घी) साख-निर्माण पर नियन्त्रण--इससे देश के व्यापारिक बैको की साख निर्माण शक्ति 
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को भी मिमन्त्रित किया जा सकता है, क्योकि बैकों द्वारा साख-मुद्रा का सृजन अन्दत कांगजी मुद्रा 
की मात्रा पर ही निर्भर करता है। इस प्रवार कागजी मुद्रा के माध्यम से बेन्द्रीय वैक व्यापारिक 
बैको की साख निर्माण शक्ति पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर सकता है । 


(ड) सरकार को आथिक लाभ--जैसा विदित है, कागजी मुद्रा के निगमन से केन्द्रीय बैक 
को न लाभ होता है ओर इस लाभ का कुछ अश सरकार द्वारा भी कर के रूप मे लिया जा 
सकता है। 

(च) घुद्रा के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यों मे स्थिरता--केन्द्रीय बैक को जब कागजी मुद्रा 
के निर्गेमन का एकाधिकार मिल जाता है तव इसकी सहायता से वह देशी मुद्रा वे आन्तरिक तथा 
बाह्य मूल्यों मे स्थिरता बनाये रख सकता है। परिणामत विदेशी विनिमय दरों में अधिक उतार 
चढाव नहीं होते ओर आन्तरिक बीमत स्तर मे भी स्थिरता बनी रहती है । इसके विपरीत, यदि 
नोट निगमन का कार्य व्यापारिक बैको को सौप दिया जाय तो वे देशी मुद्रा के आतरिक तथा 
बाह्म-मूल्यो म स्थिरता स्थापित करने मे असमथ रहेगे । 


इन्ही कारणों से अब सभी देशो में कागजी मुद्रा के निर्गेमन का कार्य केन्द्रीय बैका को ही 
सौप दिया गया है। भारत मे भी कागजी मुद्रा का निर्गेमन रिजव बैक ऑफ इण्डिया द्वारा हर 
किया जाता है । 

(2) केन्द्रीय _बेक सरकार का बेकर होता है (0009 890 ऋ 00०थएणक्षा। 
887८7)--केन्द्रीय बैक सरकार का आर्थिक परामशंदाता एजेण्ट तथा बैकर होता है । 

(१) केद्वीय वैक आधिक दित्तीय तथा मौद्रिक विषयों पर समय समय पर सरकार को 
परामशे देता है । सरकार की आशिक नीतियाँ प्राय वेद्रीय बैक के पराभर्श से ही निर्धारित की 
जाती हैं। देश का सर्वोच्ष्च बेक होने के नाते केन्द्रीय वैक्र सरकार को इन विष्यो वे बार में अपना 
उचित परामर्श दे सकता है। 


(0) केन्द्रीय बैंक सरकार का बैकर होने के नाते सरकार के सभी खातो का हिसाब रखता 
है । सरकार की सभूची आय इसी बैक मे जमा होती है। सरकारी ध्यय के लिए रुपया भी इसी 
बैक से निकाला जाता है। परन्तु स्मरण रहे कि केन्द्रीय बैक सरकारी कोपो पर कुछ भी ब्याज 
नहीं देता और सरतार की बडी-बडी रकमें बेन्द्रीय बैक के पास बिना ब्याज क ही पडी रहती हैं । 
आवश्यकता पडने पर सरकार केन्द्रीय बैक से ऋण भी ले सकती है परन्तु गे ऋण अल्पकालीन 
ही होते है। किसी भी दशा मे केन्द्रीय बैंक सरकार को दोघकालीन ऋण नही देता वयोकि इससे 
बैक की परिसम्पत्तियो की तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । कभी कभी सरकार केन्द्रीय बैंक 
से अत्यधिक मात्रा मे ऋण लेएर इस योवधा का दुरुपयोग भी करती है जिससे देश मे मुद्रा स्फीति 
की दशा उत्पन्न हो जाती है । यही कारण है कि अधिकाश देशो मे केन्द्रीय बेक द्वारा सरकार की 
दिये जाने वाले प्राण बी मात्रा को सीमित कर दिया गया है। केन्द्रीय बेक सरकारी कोष का 
स्थान्तरण भी करता है। यह सरकार के लिए विदेशी प्रतिभूतियो का क्ष्य विक्रय भी करता है । 
जब सरकार को जनता से क्रण लेना होता है तो ऐसा करने के लिए सरकार वेन्‍्द्रीय बैक की 
सेवाओं का ही उपयोग करती है अर्थात्‌ सरकार केन्द्रीय बैक के माध्यम से ही जनता से ऋण 
लेती है। स्मरण रहे कि इन सेवाओ के बदले केन्द्रीय बेक सरकार से कुछ भी शुल्क वसूल नही 
करता क्योकि केद्धीय बैंक स्वय सरकारी कोषों पर कोई ब्याज नही देता । 

(3) केखोप बेक, बेफो का बेर है ((लाधण ऐशा। ३६ ऐशाआःल5 छा)--फेद्रीय 
बैक देश का सर्वोच्च बैक होता है। व्यापारिक बैक इसवे साथ सम्बद्ध (/गि॥9०) होते हैं। इसी 
नाते प्रत्येक सम्बद्ध बैक को अपनी देयताओ का कुछ प्रतिशत भाग केद्रीय बैक के पास जमा के 
रूप मे रखना पडता है। जैसा विदित है प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी देगताओ का कुछ 
भाग नगद कोषो के रूप मे अपने पास रखता है, ताकि ग्राहकों की माँग होने पर वह उनके धन 
की अदायगी कर सके | व्यापारिक बैंक इस प्रकार के नकद कोष को दों प्रकार से खते हैं 
प्रथम, अपने पास नकेंद क्रोष ह्वितीय, केन्द्रीय बैक के पास जमा के रूप मे नकद कोष | व्यापारिक 
बैंक केन्द्रीय बैक के पास रखे गये कोष को भी नकद कोष ही मानते है और आवश्यकता पडने 
उसका उपयोग भी करते हैं। अब लगभग सभी देशो मे वैकिग विधान के अन्तर्गत श्र 
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ब्यापारिक राम्वद्ध बैक को अपनी देयताओ का कुछ प्रतिशत भाग केन्द्रीय बैक के पास अनिवार्य रूप 
मे रखगा पडता है। इराके कई लाभ हैं हि 

(क) साख-प्रणाली मे लोच--जब किसी व्यापारिक बेक की कुछ रकम केन्द्रीय बैक के पास 
जमा रखी रहती है तब वह अपने पारा की नकद रकम के आधार पर अधिक से अधिक मात्रा मे 
साख का सूजत कर सकता है बयोकि बह जानता है कि आवश्यकता पडने पर वह केन्द्रीय बैंक मे 
अपनी जमा की राशि वापस साँप सकता है 

(स्र) नकद-कोषो का अधिकतम उपयोग--इससे व्यापारिक बैको के काफी भात्रा में नकद- 
कोष केन्द्रीय बैक के पास जमा हो जाते हैं ओर केन्द्रीय बैक इन कोषो का उपयोग राष्ट्रीय हित में 
कर सकता है । 

(ग) नकद सुद्रा के उपय6 मे बचत--चूंकि केन्द्रीय बक देश का समाशोधन-गृह (छेल्गग्रा्ट 
॥_०0४४) भी है. इसीलिए सभी वैको का आपसी लेन देन प्राय इसी माध्यम से होता है । 
इससे लेन देन मे सुद्रा का प्रयोग कम किया जा सकता हू क्योकि व्यापारिक बैक केन्द्रीय बैक के 
नाम चैंक लिखकर एक दूसरे को भुणतान वर सबते हैं। केन्द्रीय बैक एक बैक के खाते में से 
रूपया निकालकर दूरारे बेक के खाते ग जमा कर देता है जिससे मुद्रा के हस्तान्तरण की आवश्यकता 
नही रहती । 

क्ेल्रीय बेक अन्तिम ऋणदाता (७४00 ० (0० 098 70807) के छप में भी कार्य करता 
है। इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी व्यापारिक बैक को कही से भी ऋषण प्राप्त नहीं होता, 
तब बह नेन्द्रीय बैक से ऋण की माँग करता है और केज्दीय वेक उचित प्रतिभूतियों के आधार 
पर उसे ऋण भ्रदान वार देता है। व्यापारिक बैक अपनी प्रतिभूतियों तथा बिलों का पेद्धीय बैंक 
208 बटन (700/ल्‍०0७7008) करा सकता है अर्थात्‌ व्यापारिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों तथा 

को केन्द्रीय जैक से पुन भूना सकता है इससे व्यापारिब बैंको को बहुत लाभ होता है और 
आवश्यकता पडने पर उन्हे केन्दीय्‌ बेक से ऋण प्राप्त हो सकता है। केन्द्रीय बैक द्वारा व्यापारिक 
बैको को इस प्रकार की साख देने के निम्नलिखित लाभ हुए है 

] व्यापारिक बेक थोष्ट से नकद कोष के आधार पर ही अपना काम चला सकते हैं-- 
इसका कारण यह है कि व्यापारिक बैक आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैक से अपनो प्रतिभूतियों 
को पुन भुना सकते हैं। इसलिए उन्हे जमाकर्ताओ की माँग को पूरा करने के लिए अपने पास 
अधिक मात्रा मे नकद धन रखने की आवश्यकता नहीं पडती 

2 सकटकाल में बंको को आधिक सहायता उपलब्ध हो सकत। ह---इससे व्यापारिक बैको 
को सकट के समय केन्द्रीय वैंक से आ्थिक सहायता मिल सकती है और इससे वे सकट का सफलता- 
पूर्वक भुकावला कर सकते है | इससे व्यापारिक बैंको मे जनता का विश्वास भी बढ जाता है क्योकि 
लोग समझते हैं कि विपत्ति पडने पर व्यापारिक बैक केन्द्रीय वैक से सहायता प्राप्त कर सकते है | 
वास्तब मे केन्द्रीय बैंक का वही दर्जा है जो बच्चो के लिए माता धता का होता है। जब बच्चे 
कठिनाई मे फेस जाते हैं तो इनकी सहायता करना माता पिता का कर्तव्य होता है। 

3 इससे फेम्द्रीय बेक को देश को बेकिंग स्यदस्था पर नियन्त्रण स्थापित करने का अच्छा 
अवसर मिल जाता है--जब कोई व्यापारिक बंक केन्द्रीय बैक से आथिक सहायता की माँग करता 
है तब बेन्द्रीय बेक को इस बेक की वित्तीय स्थिति का विस्तृत अध्यथन करने का अधिकार हो 
जाता है। वेन्द्रीय वेंक न॑ केवल उस बैक को वित्तीय स्थिति का अध्ययन ही करता है. बल्कि 
उसको सुधारन के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत करता है । ब्यापारिक बेक को वित्तीय सह्दायता 
प्राप्त करने के लिए इन सुझावों को स्वीकार करना पडता है। परिणामत्त केन्द्रीय बेक का ब्यापा- 
रिक बेको पर नियन्नण स्थापित हो जाता है । 

4 केख््रोय बेक समाशोधन-गृह का कार्य करता है--जेन्द्रीय वेक सम्बद्ध बैकों वे लिए 
समाशोधन-गृह अथवा निकासी गृह (शक्द्वाणए ॥0०४४) का काय भी करता है। वास्तव मे 
केन्द्रीय बेक इस कार्य के लिए अत्यन्त उपयुक्त सस्था है । इसका कारण यह्‌ है कि केन्द्रीय बैक के 
पास सभी सम्बद्ध बको वे खाते खुले होते है और इन खातो मे ये बेंक कुछ सकद काय अवश्य ही 
रखते है । इस प्रकार इन बैको द्वारा एक दूसरे पर जारी किये गये चेक्ो का शगतान कन्द्रीय बैक 
द्वारा समाशोधन-गृह के रूप में आसानी से किया जा सकता है और ऐसा करने से नकदी की मांग 
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वहुत कम हो जाती है । इसको एरु उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि 
वेंक 'क' तथा बैऱ झे दारो ही कन्द्रीव वैक मे सम्बद्ध हैं। यह भी मान लीजिए कि 'क' बैक के 
पास 'ख॒ देंक पर जारी जिसे गय 5,000 मर्पय के नेक है और 'ख' वेक के पास्त 'क बैंक पर 
जारी किये गये 0,000 झुपये के चेक है। अब समाशोधन-पूह के अभाव में 'क' बैंक 5,900 
रुपये के चैक “'ख' बैक के पास ले जायगा और 'ख' बेक 0,000 रपये के चेक 'क' बैक के पास ले 
जायगा । इस तरह दोनो वैको के दौच बड़े पैमाने पर नकदी का आदान-प्रदान होगा | अब मान 
लीजिए कि दोनो वैक केन्द्रीय वैंक द्वारा स्थापित समाशोधन-गृह के सदस्य हैं। ऐसी परिस्थिति मे 
अव केवल 'ख” वेक को ही 5,000 रुपये देने पडेंगे, वयोदि केन्धीय वेक द्वारा उनके परललर 
दायित्वों (७70८5) का विवटारा कर दिया जायगा और वेल्द्रीय बैक 'क” बैक के खाते में 
5,000 हमये जमा कर देगा | इस तरह नकद मुद्रा दी आवश्यकता नही पड़ेगी | इसके अतिरिक्त, 
समाशोघन-गृह का एक अन्य जाभ यह है कि इसके कारण व्यापारिक बैंक बहुत कम मात्रा मे 
नकद-कोप रखकर काफी बडी मात्रा में साख का निर्माण बर सकते हैं, वयोक्ति समाशोधन-पृह के 
कारण नकदी की झाँग बहुत कम हो जाती है । 

5 केम्द्रीय बेक राष्ट्र के स्वर्ण तया विदेशों विनिप्तप कोषों का संरक्षक होता है--यहू भी 
केन्द्रीय बैक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। केन्द्रीय वेक राष्ट्र के समूचे स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय 
कोषो के सरक्षक के रूप मे कार्य करता हैं। यदि विदेशी विनिमय-दरों मे उतार-चढाव होते हैं वो 
उनको दूर अथवा कम बने के लिए केन्द्रीय बैंक विदेशी गो का ज्र्य विक्रम करता है। 
उदाहरणाय यदि किसी विदेशी मुद्रा को कीमत बढ जाती है तो केन्द्रीय बैक उस मुद्रा को अपने 
कोष में से निकालकर बेचने लगता है। इससे उस विदेशी मुद्रा की कीमत स्वत गिर जाती है। 
इसी प्रकार यदि किसी विदेशी मुद्रा वी कीमत गिर जाती है ता केन्द्रीय बैंक उस मुद्रा का बाजार 
से क्रय करता आरम्भ कर देता है जिसने उसकी कौमत थुन बढ़ जाती है। इस प्रकार केद्दीय 
बैक विदेशी गुद्दाओं की कीमतों से स्थिरता बनाये रखता है। आवश्यकता पडने पर वेख्रीय बैंक 
विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर नियस्त्रण भी लागू कर देता है । 

6 केख्ोप बंक आधिक तथ्यों तथा आँकडो को एकत्रित व प्रकाशित करता है-लगभग 
सभी देशो मे केन्द्रीय बैंक आधिक तथ्यों तथा आँकड़ों को एकत्रित करता है और उनका प्रकाशत 
भी करता है। इससे देश क्री अर्थ व्यवस्था के दारे में बहमु्य जानकारी _ उपलब्ध होती है और 
इसी के आधार पर सरकार अपनी आधिक नीतियो का भी करती है । ते 

7 केन्द्रीय बेफ साख-मुद्रा का नियस्त्रण फरता है--ठास्तव मे, यह केन्द्रीय बैंक का सर 
महत्त्वपूर्ण कार्य है । केन्द्रीय दैक के अन्य कार्य इसी पर विर्भर करते हैं। जैसा स्पष्ट है. साह- 
मुद्रा का देश की अर्य-ब्यवस्था पर गहरा प्रभाव पडता है। साख मुद्रा यदि सीमित मात्रा में अर 
लित की जाय तो यह देश वे लिए वरदात सिद्ध हो सकती है। परन्तु यदि इसे सीमित ने हा] 
जाय तो यह देश वे लिए हानिकारक प्िद्ध हो सत्ती है। जँसा हम जानते हैं, यदि साख हो 
का अत्यधिक विस्तार कर दिया जाता है तो इससे देश वे लिए अत्यत्त गम्भीर 28 405%% 
सकते हैं। अतएव यह अत्यन्त आवश्यक है कि साख मुद्रा को निश्चित सीमाओ के भीतर ० है! 
जाय । केद्धीय बैक ही एक ऐसी सुस्था है जो साख पर उचित नियन्त्रण स्थापित कर लायी थी 
साख-सुद्रा पर उचित नियन्त्रण स्थापित करने से देश के सामान्य वीमतस्तर में स्थिरता व व 
जा सकती है, विदेशी विनिमय-दरों मे स्थरमित्व स्थापित किया जा सकता है तथा उलादन है ॥ 
रोजगार मे वृद्धि की जा सकती है। इसलिए साख मुद्रा का नियन्त्रण नितान्त आवश्यक 
केन्द्रीय बैक साख मुद्रा का नियमन तथा नियन्त्रण कँस करता है ? इसका आगे चलकर 34208 
क्या जायगा गे सम्पन 

निष्कर्ष--उपयुक्त कार्यो के अतिरिक्त, कुछ अन्य का भी है जो वेद्ीय बैंको 2002 कस 
किये जाते हैं। केन्द्रीय बैक के कार्यो का निरन्तर विस्तार हो रहा है । विशेषकर पश्चिमी देश के 
तो केन्द्रीय बेक कई प्रकार के अन्य कार्यो को भी सम्पन्न करने लगे हैं। कभी-कभी पान का 
उठाया जाता है कि केन्द्रीय बैंक का सवस महत्त्वपूर्ण काये क्‍या हैं ? वास्तव में, इस ७) 
उत्तर देना सरल नही है । इस विषय पर अथशास्त्रियो मे भी मतभेद है । श्रो० हाँ शिव, 
के अनुसार, “केद्धीय बैक का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य उसका अन्तिम ऋणदाता होना है ।! औ० 
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(870॥) वे मतानुसार, “केस्द्रीय बैक द्वारा काग्जी मुद्रा का निर्गेमन ही उसका सदसे महत्वपूर्ण 
कार्य है।” प्रो० शा (88) का विचार है कि केद्धीय बैंक के कार्यो मे से साख-नियन्त्रण ही 
उसका संबसे महत्वपूण कार्य है । प्रो० किश एण्ड एलकिव ([(5०॥ ४४० 807) ने मुद्रामान के 
स्थायित्व को बनाये रखना ही केन्द्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कायं बताया है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि इस विषय पर अर्थशास्नियो मे एक प्रकार का विवाद चल रहा है। वाघ्तव में, यह 
कहना बहुत कठिन है कि केन्द्रीय बैक का कौन-सा कार्य सबसे महत्त्वपूर्ण है। प्रो० डी कॉक 
[0७ ६००८) ने इस विवाद को व्यर्थ बताते हुए, केन्द्रीय बैक के महत्त्वपूर्ण कार्यो को इस प्रकार 
गिनाया है--() कागजी मुद्रा का ति्गंभन जिसका इसे ध्रूर्ण अथवा आशिक एकाधिकार होता है, 
(2) सरकार के लिए बैंकिंग तथा एजेप्ट सम्बन्धी सेवाएँ सम्पन्न करना, (3) व्यापारिक बैंको के 
तकद-फोषो को रखना, (4) राष्ट्र को धातु-निधि को रखता, (5) विनिमय बिलो, ट्रेजरी बिलो 
एवं अन्य प्रतिभूतियों को पुन. भुगाना, (6) अन्तिम ऋणदाता का कार्य सम्पन्न करना, (7) विभिन्न 
सम्बद्ध बैंको के पारस्परिक दायित्वों का निबंटारा करता, (8) व्यापारिक आवश्यकताओं 
तथा राज्य द्वारा घोषित मुद्रामान की स्थिरता को ध्यान मे रखते हुए साख-मुद्रा का नियत्रण 
करना ] 
केन्द्रीय बेक और मुद्रा-नीति 
(0क्षाएथ छथ्य: घाव १/णालआ 0००9) 

केन्द्रीप बैक का देश की मुद्रा-तीति से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जैसा विद्वित है, 
मुद्रा-तीति से अभिप्राय मुद्रा के विस्तार एवं सकुचत से है । इसके अल्तगंत, देश की व्यापारिक 
आवश्यकताओ के अनुसार मुद्रा का बिस्वार तथा सकुचन किया जाता है। जैसा हम जानते हैं, 
आधुनिक काल में साख-मुद्रा कुल मुद्रा का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अग होती है। इसलिए मुद्रा 
को मात्रा मे विस्तार तथा सकुचन से अभिप्राय प्राय साख-मुद्रा के विस्तार एबं सकुचन से होता 
है। जैस्ता पूर्व कहा जा चुका है, केन्द्रीय बैक साख-मुद्रा के विस्तार तथा सकुचन पर उचित 
एवं प्रभावपूर्ण तिमन्‍्त्रण लागू करता है। अब हम यह देखेंगे कि केच्द्रीथ बैंक राख-मुद्रा पर कैसे 
नियस्त्रण लागू करता है ? परन्तु इससे पूर्व यह जाग लेगा आवश्यक हे कि साख-नियस्त्रण के उद्देश्य 
वया-क्या होते है । 

साख-नियन्त्रण के उद्देश्य 
(00९९७ ०९ टात्त। एणाएण) 
इसके उद्देश्य निम्नलिखित हूँ 


(!) लान्तरिक कीसतो में स्थिरता स्थापित करना--जैसा विदित है, आन्तरिक कीमतों 
मे अस्थिरता के कारण देश की अधं-व्यवस्था को बहुत हानि होती है। अतएव साख नियन्त्रण 
का मुख्य उद्देश्य देश की आन्तरिक कीमतो मे स्थिरता स्थापित करता है। यह तभी सम्भव 
हो सकता है जब साख की माना तथा देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के बीच उचित समायोजन 
स्थापित किया जाय, अर्थात्‌ साख को मात्रा देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार ही 
होती चाहिएु। यदि किसी देश मे साख की मात्रा व्यापारिक आवश्यकताओं से कम है तो कीमत- 
स्तर में गिरावट आयेगी । इसके विपरीत, यदि साख की माता व्यापारिक आवश्यकताओं से 
अधिक है तो इससे कीमत-ह्तर मे वृद्धि हो जायगी ) इसलिए कीमत स्तर में स्थिरता बनाये रखने 
के लिए आवश्यक है कि साख की मात्रा व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार ही हो । ऊेद्वीय बैक 
को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि साख को मात्रा तथा व्यापारिक आवश्यकताओं के बीच 
किसी प्रकार की खाई न हो । 

(2) विदेशी विनिमय दरो मे स्थिरता स्वापित करता - केन्द्रीय बैंक की साख-नियन्त्रण 
नीति का उह्टेश्य विदेशी विनिमय-दरो मे स्थिरता स्थापित करना भी हो सकता है । जैसा विदित 
है, विदेशी विनिमय-दरों मे स्थिरता का होना देश के विदेशी व्यापार के लिए अत्यन्त 
झावश्यक होता है। यदि विदेशी विनिमय दरो मे अस्थिरता बनी रहती है तो इससे विदेशी 
व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अत. जित देशो का विदेशी व्यापार महत्त्वपूर्ण है, उन्हे इस 
बात की और विश्लेप ध्याय देवा चाहिए कि विदेशी विनिमय-दरो में भारी उततार-चढ्मव ते हो 
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ऐसी परिस्थति मे केन्द्रीय बैक की साख-नियस्तरण नीति का उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरो मे स्थायित्व 
स्थापित करना होगा । 


(3) व्यापार-चक्रों पर नियस्तण स्थापित करना--जसा विदित है, पूँजीवादी देशों मे 
व्यापार-च कौ (४७08 ०५८०४६७) वे कारण आथिक अस्थिसता का वातावरण बना रहता है। इससे 
देश की अथ-व्यवस्था को बहुत हानि होती है। अत कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि केन्द्रीय 
बैक की साख-नियस्वण नीति का उद्देश्य ब्यापार-चत्रों को दुर अथवा कम करना होना चाहिंए। 
उनके पक साख की माता को घटा-बढाकर व्यापार-चकर पर नियन्त्रण स्थापित किया जा 
सकता है । 

(4) आधिऋ नियोजन की सफलता --पिछड़े तथा अल्प-विकसित देशो में केद्रीय बैक की 
साख-मियन्नण नीति का उद्देश्य आर्थिक नियोजन को सफल बनाना होना चाहिए। इन देशों मे 
वित्त के अभाव वे कारण आध्िव विकास की गति प्राय धीमी हो जाती है। अवएवं इस कठिनाई 
को दूर करने के लिए ऐसे देशो म केन्द्रीय बैक द्वारा साख वा विस्तार कर वित्त की समस्या को 
हुल किया जा सकता है। 

(5) युद्ध की तैयारी--साख-नियन्त्रण का उद्देश्य साख की मात्रा में बुद्धि करके, देश को 
युद्ध के लिए तैयार करना भी हो सकता है। आधुनिक युद्ध इतने खर्चीले हो गये हैं कि साथ का 
पिस्तार किय बिना उनका पर्याव्त रूप मे अं प्रबन्धन (ग007०8) नहीं किया जा सकता। इसी 
कारण दूसरे विश्य युद्ध के दौरान लगभग सभी देशों दे बड़े पैमाने पर साख का विस्तार किया था । 

बस्तुत साख-नियन्नण के प्रथम चार उद्देश्यों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। लेकिन कभी-कभी 
एक की प्राप्ति करने में दूसरे की अवहेलना का भय रहता है । अत किसी एक ७४ की प्राप्ति 
के लिए दूसरे का ध्यान रखता आवश्यक है। इस हृष्टिकोण से साख-नियन्त्रण नीति की प्रयोग 
अत्यल्त सावधानी से करना चाहिए। इस सम्बन्ध मे यह भी स्मरण रहे कि उक्त सभी उद्देश्यो की 
प्राप्ति के लिए केवल साख-नियल्तरण नीति से ही काम नहीं चल सकता | उसके साथ ही साथ 
समुचित राजकोपीय नीति (08०0 7००५) भी अपनायी जानी चाहिए । 

साख-नियन्त्रण की रीतियाँ 
(धशप्ञ००५ ० टा०ता६ 0००७०) 

अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि साख नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय बैक द्वारा किन 
किन रीतियो का प्रयोग किया जाता है 

() बैक दर नीति (87४ (१४४ ए०॥०५)--बास्तव मे, बैक दर तीति साख-नियन्त्रण 

का एक उत्यन्त महत्त्वपूर्ण साघत है। बँक-दर से अभिप्राय उस न्यूनतम दर से है जिस पर देश का 
केस्रीप 5 सम्बद्ध बेको की प्रथम श्रेणी की प्रतिभृतियों को पुनः भुताने के लिए अथवा स्वीहलत 
प्रतिभूतियों पर ऋण देने के लिए तंयार रहता है। कुछ देशो में बैक-दर को कटौती-दर ((/००ण 
72०) भी ऊतते हूँ । बैक-दर बाजार दर से भिन्न होती है। बाजार-दर से अभिप्राय ब्याज के 
उस दर से हे जिस पर देश के व्यापारिस बैंक तथा घुद्ा बाजार की अन्य संस्याएँ हृण्डियों एव 
अम्य स्प्रीकृत प्रतिभूतियों को भुवाने अथवा उनके आधार पर ऋण देने के लिए तेयार रहती हैं। 
स्पष्ट है कि यैक-दर तो केन्द्रीय बैक की पुन बद्ा दर (7९6500 एा४ 72८) है. जबकि बॉजासूदर 
व्यापारिक वका की बद्दा करते की दर होती है । बैक-दर तथा बाजार-दुर में गहरा सम्बन्ध 
होता है । जय बैक-दर बढा दी जाती है. तब बाजार दर भी बढ जाती है । इसके विपरीत, जब 
बैक-दर कम कर दी जाती है, तब वाजार-दर भी कम हो जाती है। वैक-दर सामान्यत' बाजार 
दर से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय बैक सम्बद्ध बैंको के लिए अन्तिम 
ऋषणदाता है । ये वैक केन्द्रीय बैक से ऋण की माँग तमी करते है, जब इनको अन्य संस्थाओं 
ऋण उपलब्ध नहीं होते । इसीलिए केन्द्रीय बैक उनसे ऊँची दर वसूल करता है। वास्तव मे, केसद्रीय 
बैक द्वारा बैक-दर एक दण्ड के रूप में बसूल की जाती है। 

केन्द्रीय बैक की बैक दर के परिवर्ततो से अन्य सभी प्रकार की व्याज की दरो पर प्रभाव 

पडता है । यदि वैक-दर में वृद्धि कर दी जाती है तो मुद्गान्वाजार की ब्याज की सभी दरें ऊँची हो 
जाती हैं। व्यापारियो के लिए ऋणो का लेवा महँगा हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप अर्थ" 
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घ्यवस्था मे साख्र का सकुचन होने लगता है। इसके विपरीत, जब बऔक-दर मे कमी कर दी जाती है 
तब मुद्रा बाजार की अन्य ब्याज की दरो मे भी कमी हो जाती है। व्यापारियों द्वारा ऋणो का लेना 
लाभदायक हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था मे साख का विरतार होने लगता है। 
इस प्रकार बैक-दर तथा ब्याज की अन्य दरो मे प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। परन्तु स्मरण रहे कि 
बैक दर के परिवर्ततो का मुद्रा-बाजार की अन्य ब्याज की दरो पर तभी प्रभाव पडता है, जबकि उस 
देश का मुद्रा-बाजार विकसित एवं संगठित होता है। यदि देश का मुद्रा बाजार विकसित एबं 
शुरागठित नही है वो ऐसी दशा मे बैक-दर अन्य दरो को प्रभावित करने में असमर्थ रहती है। 

कुछ देशो मे केन्द्रीय चैक द्वारा प्रत्येक सम्बद्ध बैंक के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 
निर्धारित कर दी जाती है । यदि सम्बद्ध बैक निर्धारित सीमा से अधिक ऋण की माँग करता है 
तो केन्द्रीय बैक उससे बढती हुई दर पर ब्याज लेता है। जापान, फ्रास, पीरू एवं कोलम्बिया से 
इस प्रकार की पद्धति कार्येशील है । इसे बहुमुखी बैक दर (70009)8 090॥: 76) कहते हैं । 

बैक-दर मे परिवर्तत क्यों किये जाते हैं--मैसा विदित है. समय समय पर केन्द्रीय बैंक 
द्वारा बैंक दर भे परिवरतंन किये जाते हैं । इन परिवर्तनों के उद्देश्य तिम्तलिखित हुआ करते है 

(क) घिनिसप-इर मे सुधार जब विदेशी विधिमय दर देश के प्रतिकृष होती है, तब 
इसे ठीक करने अथवा देश के अनुकूल ययाने के लिए केन्द्रीय बैक, बैक दर मे घुद्धि कर देता है। 
इससे विदेशी पूंजी उस देश की ओर आकर्षित होने लगती है। देशी मुद्रा की माँग बढ जाती है 
और परिणामतः विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष मे हो जाती है । 

(ख) स्वर्ण कोष को रक्षा--जब देश का स्वर्ण किसी कारण अधिकाधिक माता में बाहर 
जाने लगता है, तब उसे रोकने के लिए बैक-दर मे वृद्धि कर दी जाती है। इससे स्वर्ण का निर्यात 
स्वत दही बन्द अथबा कम हो जाता है | 

(ग) सट्ढे पर नियन्त्रण जब देश मे सट्टा तेजी से होते लगता है तब इससे देश को 
आशिक हानि होने की सम्भावना उत्पन हो जाती है। सटटेबाज अधिकाधिक मात्रा म॒ व्यापारिक 
बैको से क्रण लेने लगते है और व्यापारिक बैक उस माँग को पूरा करने वे लिए केन्द्रीय बैक से 
ऋण लेना आरम्भ कर देते है । ऐसी परिस्थिति मे केन्द्रीय बैक, बैक-दर में वृद्धि कर देता है । 
इससे सट्टेबाजो को अधिक ब्याज की दर पर रुपया उधार मिलता है जिसके फलस्वरूप सट्टा 
व्यवसाय स्वत ही हतोत्साहित हो जाता है । द 

(घ) प्रतिशोध को भावना (897 00 हटथ॥80०7)--कभ्ी-यभी बैवा-दर में इसलिए 
बुद्धि कर दी जाती है क्योकि अन्य देशो मे बेक-दर क्यो बढ़ा दिया जाता है। इसका क्रारण यह 
है कि अन्य देशो मे बेक दर के बढ जाने से पूंजी का निर्यात उन देशों को होने लगता है । अंत 
पूँजी के इस निर्यात को रोकने के लिए देश की बैक-दर मे बुद्धि करना अनिवार्य हो जाता है । 

अब तक तो हमने उन उद्देश्यों का अध्ययन किया है जिनके कारण बैक दर भे वद्धि की 
जाती है । अब हम उन उद्देश्यों की विवेचना करेंगे जिनके कारण बैक दर मे कमी की जाती है * 

(कफ) सुद्दा-्वाजार से धनाभाय को दूर करने के लिए--जब किसी देश के मुद्रा बाजार में 
धन का अभाव उत्पन्न हो जाता है तब ऐसी परिष्थिति का मुकाबला करने के लिए बंक-दर को 
कम कर दिया जाता है । परिणामत व्यापारिक वैको की साख निर्माण की शक्ति बढ़ जाती है 
और मुद्ा-बाजार मे धन का अभाव कम हो जाता है। 


(छ) मुद्रा की साँग से चद्धि करने के लिए--प्राय मन्दीकाल मे व्यवसायियो अथवा 
व्यापारियों की मुद्रा की माँग घट जाती है । ऐसी परिस्थिति का म्रकाबला करने के लिए केन्द्रीय 
बैक बैक दर मे कमी कर देता है ताकि व्यवसायी तथा व्यापारी लोग अधिक मात्रा मे ऋण 
लेने के लिए प्रोत्साहित हो । 


(य) विदेशी पूँजो के आयात के लिए---जब क्सी देश मे बडे पैमाने पर विदेशी पूजी का 
आयात होता है और यह आयात देश के हित मे नही होता, तव ऐसी परिस्थिति भे केन्द्रीय बैंक 
बंक दर को कम करके विदेशी पूंजी के आयात को हतोत्साहित करता है । 


बेक-दर से परिवततों के प्रभाव--बैक-दर मे किये गये परिवततेतों के प्रभाव अग्रलिखित हैं 
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(क) साख का विश्वार तथा संकुचन--जब बैक-दर बड्मा दो जाती है, तब मुद्रा की माँग 
कम हो जाती है । इसका कारण यह है कि बैक-दर के बढ जाने से ब्याज की जन्‍्य दरे भी बढ़ 
जाती हैं। परिणामत व्यवसायियों के लिए बैको से ऋण लेना लाभप्रद नहीं रहता और वे ऋण 
लेना कम बर देते हैं। इससे साख सकुचन हो जाता है | इसके विपरीत, जब बैक-दर कम 
कर दी जाती है तब ब्याज को अन्य दरें भी कम हो जाती हैं जिससे व्यापारियों के लिए ऋण 
लेना लाभप्रद हो जाता है और वे पहले बी अपेक्षा अधिक मात्रा मे ऋण लेने लगते हैं। इससे 
साख का विस्तार होने लगता है । 


(स) आस्तरिक कीमत स्तर पर प्रभाव--बैक दर मे कमी हो जाने से साख का विस्तार 
होता है, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक एवं व्यापारिक-कार्यों को प्रोत्साहव मिलता है। सदूटे 
की प्रवृत्ति वढ जाती है। परिणामत आन्तरिक वीमत-स्तर बढ़ने लगता है। इसके विपरीत, 
जब बैक दर भे वृद्धि कर दी जाती है तो इससे साख का सकुचन होने लगता है। औद्योगिक तथा 
व्यापारिक कार्य हतोत्साहित होन लगते है। परिणामत क्षान्तरिक कीमत स्तर में कमी होने 
लगती है । स्मरण रहे कि वैक-दर मे परिवर्तेनों के परिणामस्वरूप मजदूरी मे भी परिवर्तव होते 
है । जब बैक-दर मे कमी होती है तब साख एवं उत्पादन के विस्तार के परिणामस्वरूप मजदूरी 
में भी वृद्धि होने लगती है। इसके विपरीत, जब बैक-दर में वृद्धि की जाती है तब साख एवं 
उत्पादन के सकुचन के परिणामस्वरूप मजदूरी मे भी कमी होने लगती है। 


(ग) पूंजी के प्रवाह पर प्रभाव--जब बैक-दर में वृद्धि कर दी जाती है तब ब्याज की 
सभी दरों में वृद्धि हो जाती है, जिससे विदेशी पूँजी देश की ओर आकर्धित होने लगती है। इसके 
विपरीत जब वैक-दर मे कमी कर दो जाती है तब व्याज की सभो दरो मे कमी हो जाती है और 
देशी पूंजी विदेशों की ओर आकर्षित होने लगती है । 


_(घ) विदेशी विनिधय दरो पर प्रभाव--जब बैक दर बढा दी जाती है तब ब्याज की 
अन्य दरे भी बढ जाती है और विदेशों से पूंजी का आयात होने लगता है। इससे देश को 
अदायगी शेष (७७|क॥९८ ० 989एा७7/5) अनुकूल हो जाता है और विनिमय की दर भी देश के 
अनकुल हो जाती है। इसके विपरीत, जब वैक-दर कम कर दी जाती है तब ब्याज की अन्य दरें 
भी कम हो जाती हैं। देशी पूँजी का विदेशों को निर्यात होने लगता है। इससे देश का अदायगी 
शेप प्रतिकूल हो जाता है और विनिमय की दर भी देश के प्रतिकूल हो जाती है । 

बेफ दर नौति फे महत्व मे कमी के कारण--विगत कुछ वर्षों मे बैक-दर नीति का महँत्त 
कम हा गया है। अब यह इतनी प्रभावशाली नही रही जितनी कि पहले हुआ करती थी । इसके 
मुध्य बा*ण निम्नलिखित हैं हर 

(क) अर्य-ध्यवस्था में लोच की फमी- बैक दर नीति तभी सफल हो सकती है जबकि 
देश वी अथ-व्यवस्था मे लोच का अश हो । यदि देश की अर्थ व्यवस्था मे लोचहीनता उत्पन्न ही 
जाती है, तब बैक-दर नीति सफल नही हो सवती । इसका कारण यह है कि अरय॑-व्यवस्था मे 
लोचहीनता + कारण बैक-दर मे होन वाले परिवतंनो का प्रभाव उत्पादन, कीमत स्तर इत्यादि 
पर कम पड़ता है। अतएवं साख का इनके साथ समन्वय ठीक ढग से नहीं हो पाता। परिणामत 
बैक-दर नीति साख का नियन्त्रण प्रभावशाली ढंग से नहीं कर सकती है। प्रथम विश्व युद्ध 
पश्चात लगभग सभी देशो की अथ व्यवस्था मे लोचहीनता उत्पन्न हो गयी थी जिसके फल- 
स्वरुप बैक-दर नीति का महत्त्व पहले की अपेक्षा अब कम हो यया है। 

(ख) व्यापारिक बेकों को परिसम्पत्तियों की तरलता--विगत कुछ वर्षों से विभिन्न देशों के 
व्यापारिक बैक अपनी परिसम्पत्तियों (35525) को अत्यधिक तरल रूप में रखने लगे हैं। इससे 
उन्हे केन्द्रीय बैक से ऋण लेने की अब इतनी आवश्यकता नहीं पडती जितनो कि पहले हुआ 
करती थी अर्थात्‌ व्यापारिक बैको की केन्द्रीय बैक पर निर्भरता पहले की अपेक्षा कम हो गयी है 
जिसके परिणासस्वरूप बैक दर नीति का महत्व कम हो गया है / 

(ग) साख नियन्त्रण की अन्य रीतियो का उदय--विगत कुछ वर्षों मे साख नियन्त्रण की 
कुछ अन्य रीतियो का उदय हुआ है जो बैक दर नीति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं । 
अत बैक-दर नीति को पृष्ठभूमि मे धकेल दिया गया है । 
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(घ) ब्याज की दर में वृद्धि-कभी-कभी व्यापारिक बैंक, बैक-दर मे की गयी वृद्धि के 
प्रभाव को अपने जमाकर्ताओ को उनकी जमाराशियो पर ऊँची ब्याज-दर देकर तटस्थ (70040७8) 
कर देते है । जब बैक जमाकर्ताओ को ऊँची ब्याज की दर का आकर्षण ज्स्तुते करते हैं, तब उन्हें 
पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा मे निक्षेप (6०००७) उपलब्ध होने लगते है, जिससे उवकी साख- 
निर्माण-शक्ति बढ जाती है और वे पहले की अपेक्षा अधिक गात्रा मे साख का सृजन करने लगते हैं। 
इस प्रकार व्यापारिक बैठ बैक-दर मे की गयी वृद्धि को निष्श्रभावित (7हीं5०0ए८) कर देते हे । 

(ड) बैक दर नोति का प्रभाव तात्कालिक नहीं होता--चूँकिं बैक-दर नीति ि प्रभाव 
तात्कालिक नही होता, इसलिए भी इसका महत्व कम है। मौद्विक क्षेत्र मे तो वही भीति कारगर 
सिद्ध ही सकती है जिसका प्रभाव तात्कालिक होता है। हि 

(ञ) व्यापारिक बैंको की केन्द्रीय बेक पर निर्मेरशा मे कमो--जैसा स्पष्ट है, बैक-दर 
नीधि तभी सफल हो सकती है जबकि व्यापारिक बैक तथा अन्य सस्थाएँ, ऋणो के लिए केदछ्धीय 
बैक पर निर्भर रहती है। पर-तु आजकल ऐसे प्रथम श्रेणी के वहुत से बैंक स्थापित हो चुके है 
जिनकी केन्द्रीय बैक पर निर्भरता बहुत कग रहती है । इस प्रकार वक दर-नीति का महत्त्व स्वतः 
ही कम हो जाता है) 

(छ) नगद साख तथा ओवरडापठ सुविधाओों का जधिक उपयोग- आजकल आन्तरिक 
व्यापार वा अर्थ-प्रबन्ध करने मे विनिमय बिलो का सहत्व घटता जा रहा है। इसके बिपरीत, 
आश्यरिक प्यापार का अर्थ प्रवन्ध अधिकाधिक मात्रा मे नकद-साख तथा ओवरड्रापट ऋणों द्वारा 
किया जाता है। इससे बैव-दर नीति की सप्रभाविकता बम हो जाती है, वयोविः अब वेरद्वीय बैक से 
वितिमय बिलो को पुन भुनाने की अवश्यकता इतनी नही है जितनी कि पहले हुआ करती थी । 

बैक दर तीति की परिसीसाएँ- ये निम्नलिखित हैं 

(क) देश को अर्थ-ध्यवस्था मे लोच--बैक दर नीति की सफ्लता के लिए यह निताच्त 
आवश्यक है कि देश की अर्थ-व्यवस्था पूर्णत लोचदार होनी चाहिए) इसका कारण यह है कि 
लोचदार अर्थ-व्यवस्था मे बैक-दर मे हुए परिवर्तनों का प्रभाव उत्पादन, मजदूरियो, कीमतो, व्यापार 
तथा ब्याज की दरो पर पड़ता है । यदि देश की अर्थे-व्यवस्था लोचहवीन है तब बैक दर मे होने 
वाले ४2९0३ का प्रभाव इन चीजो पर अधिक नही पड़ेगा । परिणामत बैक-दर तीति सफल नही 
हो सकेगी । 

(ख) बेक-दर में होने बाले परिवतेनों के अनुसार सुद्ा-बाजार की ब्याज फी अन्य दरो से 
परिवतंन-- बैक-दर नीति की सफलता की एक शर्ते यह भी है कि बैक दर में होने वाले परिवर्ततो 
के साथ-साथ मुद्रा बाजार की अन्य ब्याज की दरो मे भी उसी दिशा में परिवर्तन होने चाहिए जिस 
दिशा मे बैक-दर मे परिवर्तन हुए है, अर्थात्‌ यदि बैक-दर भे वृद्धि कर दी गयी है तो अन्य ब्याज- 
दरो में भी वृद्धि होती चाहिए । इसके विपरीत, यदि बैक दर मे कमी की जाती है तो अन्य ब्याज- 
दरो मे भी कमी होती चाहिए । दूसरे शब्दो मे, मुद्रा-बाजार की ब्याज दरे बैक दर के अनुकूल 
होनी चाहिए। परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब सुद्दा-बाजार पूर्ण रूप से विकसित एवं 
संग्रठित हो । यदि देश का मुद्रा-्बाजार विक॒सित एवं सुसगठित नही है तो बैक-दर तथा ब्याज की 
अन्य दरो मे ऐसा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकेगा । उदाहरणार्थ, भारत में एक विकसित एवं 
सुसमरठित मुद्रा-बाजार के अभाव के कारण बैक-दर तथा ब्याज की अन्य दरो में कोई सीधा सम्बन्ध 

सम्भव नही है । 

बैेक-दर नोति का इतिहास सन्‌ 94 से धूर्व बेक-दर नीति साख-नियन्त्रण का एक 
महत्वपूर्ण साधन हुआ करती थी। विशेषकर ग्रेट ब्रिटेन मे इस नोति को बहुत बडी सफलता प्राप्त 

हुई थी। परन्तु विश्व के अन्पर देशो मे बेक-दर नीति इतनी सफल नहीं हो सकी जितनी क्रि ग्रेट 
ब्िटेन मे । इसका कारण यह था कि अन्य देशो में न तो अधे व्यवस्थाएँ इतनी लोचपूर्ण थी जितनी 
कि ग्रेट ब्रिटेन की अ्थे-व्यवस्था थी और न ही मृद्रा-बाजार इतने विकप्तित थे जितना क्रि ग्रेट ब्रिटेल 
का मुद्रा बाजार। आजकल तो बेक-दर नीति का महत्त्व और भी कम हो चुका है। इसकी तुलना 
में साख नियन्त्रण वो जब्य रीतियाँ अधिक लोकप्रिय होती जा रही है । प्रो० केन्ज (:6ए788) के 
अनुसार बैंक दर नीति सास-तिवस्तथण का एक रूढिवादी उपाय है। उनके मतानुसार देश की 
आधिव स्थिरता के लिए बचत और निवेश का पारत्परिय सन्तुलन अत्यन्त आवश्यक है और यह 
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सन्तुलत बैक दर नीति तथा साख नियस्त्रण के अन्य उपायों द्वारा ही स्थापित नही किया जा सकता 
बल्कि इसके लिए सरकार को प्रत्यक्ष रूप मे निवेशों (77687727) की व्यवस्था करनी चाहिए। 
मन्दीकाल में सावेजनिक कार्यों (9००७॥८ ४०१८७) का विकास करना चाहिए । इस प्रकार प्रो० केन्ज 
बैक-दर नीति को कोई अधित महत्व मही देते । लेक्नि यहाँ पर यह कह देना उचित ही होगा कि 
बैक-दर नीति का महत्व अभी पूर्णणत समाप्त नही हुआ है। अब भी मुद्रा की माँग तथा पू्तिके 
बीच सम्‌ वय स्थापित करने के लिए विभित्र देशो द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे विश्व 
ग्रुद्ध, विशेषकर सन्‌ 950 के बाद, मुद्रा-स्फीति का मुकाबला करने के लिए बैक-दर नीति का 
अधिक प्रयोग किया जाने लगा है । न 
(2) डूले बाजार को क्रियाएँ (0ए०॥ (श१७६ 097०5) --यह भी साख नियल्रण 
का एक महत्त्वपूण उपाय है। इस रीति का उपयोग विभिन्न देशो द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद 
किया श्या था। खुले बाजार की क्रियाओ का अथ्थे इस प्रकार है। जब फेन्द्रीय बेक अथवा सरकार 
खुले बाजार मे प्रतिभूतियों ($०८७७९८४) का क़य-विक्षप करती है तब इसे खुले बाजार को कियाएँ 
कहते हैं । परन्तु यह इसका विस्तृत अर्थ है। इसको मकुचित अर्थ मे भी प्रयुक्त किया जा है। 
जब केन्द्रीय बेक अथवा सरकार मुद्दा बाजार मे केवल सरकारी प्रतिभृतियों का ही क्रय विक्रय 
करती है, तब इसे खुले बाज़ार की क्रियाएँ कहते हैं । 
केन्द्रीय बैक साख का नियन्त्रण करने के लिए खुले बाजार की क्रियाओं का इस ग्रकार 
प्रयोग करता है--मान लीजिए कि मुद्रा बाजार मे द्रव्य की बहुतायत है और सम्बद्ध बैंक 
पैमाने पर साख का सृजन कर रहे है परन्तु केन्द्रीय बैक बडे पैमाने पर साख के इस विर्माण 
के विरुद्ध है, क्योकि वह समझता है कि अधिक मात्रा में किया जाने वाला साख का निर्माण देश की 
अर्थ-व्यवस्था के विए हानिकारक है। अत केन्द्रीय बैक ऐसी परिस्थिति मे प्रतिभूतियों (8०८०॥॥%) 
को बाजार में बेचना शुरू कर देगा। इसका परिणाम यह होगा कि बडे पैमाने पर द्रव्य को 
हस्तान्तरण केन्द्रीय बैक को होते लगेगा, क्योकि जो लोग केस्द्रीय बैक हारा बेची जाने बाली प्रति- 
भूतियों को खरीदेंगे उन्हे केन्द्रीय बैक को इनकी कीमत चुकानी होगी । इस प्रकार सम्बद्ध बैंको प्ते 
केन्द्रीय बैंक की ओर मुद्रा का हस्तान्तरण होने लगेगा । सम्बद्ध बेको की जमाराशियाँ कम हो 
जायेंगी और परिणामत उनकी साख सृजन की शक्ति भी कम हो जायगी। इस प्रकार केद्रीय वैक 
की प्रतिभूतियों को बेचने की नीति का परिणाम साख-सकुचन होता है| 
इसके विपरीत, यदि केन्द्रीय बैक समझता है कि मुद्रा-बाजार मे दव्य की कमी है और इसी 
कारण साख का निर्माण कम मात्रा मे हो रहा है तो वह मुद्रा बाजार मे प्रतिभूतियों को खरीदना 
आरम्भ कर देगा । इससे केन्द्रीय बैक से मुद्रा-दाजार की ओर द्रव्य का हस्तात्वरण_ आरम्भ 
जायगा । इसका कारण यह है क्लि जब केन्द्रीय बैक साधारण जनता अयवा बैको से ग्रतिभूतियों को 
खरीदता है तब उस समय उस्ते इन प्रतिभूतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। परिणामत सम्बद 
बँको की जमाराशियाँ बढ़ जाती हैं और वढी हुई जमाराशियो के आधार पर सम्बद्ध बेक कक 
मात्रा मे साख का सृजन करने लगते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय वैक की प्रतिभूतियों फी खरीदने दी 
मीति का स्पष्ट परिणाम सः्ख विस्तार होता है ॥ ्वत 
सूलि बाजार की क्रियाओ के उद्देश्य--खुले बाजार की क्रियाओ के उद्देश्य विम्नलिखित हैं. 
(क) स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात तथा तिर्यात के प्रसावो फो दूर करना- स्व 
मान के अन्तगत जब देश में सोने का आयात होता है तब उसके परिणामस्वरूप मुद्रा एवं साख 
का परिमाण भी बढ जाता है | कीमत स्तर मे वृद्धि हो जाती है। यदि केन्द्रीय बैंक समझता है 
कि कीमतो में होने वाली यह वृद्धि देश के हित में नही डै तो वह प्रतिभूतियो को बेचकर मुद्दा एव 
साख मुद्रा की पूर्ति को कम कर सकता है। इसमे कीमत स्तर मे स्वत ही गिरावट आती है। 
इसके विपरीत, यदि देश से सोने का निर्यात होता है तब मुद्रा एव साख की मात्रा कम है| हैं! 
है और कीमत स्तर मे गिरावट आ जाती है + यदि केस्द्रीय बैंद समझता है कि कीमतों की 8 
प्रिरावट देश के हिठ मे नही है तो वह मुद्रा तथा साख की कमी को दूर करने के लिए प्रतिभूतिय 
को खरीदना आरम्भ कर मा हैं। गे मुद्रा तथा साख की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और 
अन्तंत कीमत स्तर भी बढने लगता हर 
(ख) पूँजी के निर्यात पर रोक लगाना--यदिं किधी देश मे बडे पैमाने पर विदेशों को 
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पूँजी का निर्यात हो रहा है और केच्रीय बैक समझता है कि पूजी का यह निर्यात देश के हित मे 
नही है तो वह ऐसी परिस्थति मे प्रतिभूतियो को वेचकर मुद्रा-नबाजार से अतिरिक्त (8ण5) 
मुद्रा अपनी ओर खीच सकता है। 

(ग) बैंक पर दौड़ को रोकना--जब किसी कारणवश लोगों में घबराहट पैदा हो जाती 
है तो वे वंक से अपने निश्लेष (०००७७) निकालने के लिए दौड पड़ते हैं (एण/ ०॥ ॥॥8 0888), 
तब बैकी के लिए एक अत्यन्त खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है । कभी कभी तो बैक इस स्थिति 
का मुकाबला करने मे असमथ रहते है और फेल भी हो जाते है । ऐसी परिस्थिति में छषन्द्रीय बैक 
बाजार से बडे पैमाने पर प्रतिभृतियो को खरीदमा आरम्भ कर देता है| इससे मुद्रान्याजार वी 
ओर द्रव्य का हस्तान्तरण होने सगता है। जनता भें पुन विश्वास उत्तन्न हो जाता है । सम्बद्ध 
बैको पर दोड समाप्त हो जाती है और वे आथिक सकट से बच जाते है । 

[घ) मुद्रा बाजार परे मुद्रा की कप्ती को दुर करना जब किसी समय मुद्रा बाजार मे मुद्रा 
की कमी उत्पन्न हो जाती है और उसके परिणामस्वरूप व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पडने लगता है, 
तब ऐसी परिस्थिति मे केन्द्रीय बैक प्रतिभूतियों को खरीदकर मुद्रा-बाजार मे मुद्रा की मात्रा को 
बढ़ा देता है । 

(ड) ब्रेक-दर को सफल बनाना - जब कभी बैक दर साख का नियन्च्ण करने मे अपफल 
रहती है, तब इसे सफल बनाने के लिए खुले बाजार की क्रियाओ का भी उपयोग क्या जाता है। 
उदाहरणार्थ, जब बैक दर में की गयी बुद्धि के परिणामस्वरूप सम्बद्ध बैक ब्याज की दरो को नहीं 
बढाते तब केद्रीप बैक खुजे बाजार मे प्रतिभूतियों को बेचकर उनकी अतिरिक्त निधि को कम 
कर देता है । परिणामत सम्बद्ध वैको को ब्याज की दरें बढाने के लिए विवश होना पडता है। 

खुले बाजार को नीति बनाम बैक दर की नीति--(0.27 ४8788 09शश0॥5 ४४. 
997/ ।९॥४॥९ 70॥८५४)--विगत दुछ वर्षों मे खुले ब्राजार की क्रियाओं का महत्व बढ गया है। 
इसके दो मुख्य कारण है प्रथम खुले बाजार की तीति वैक-दर की अपेक्षा अधिक सुदृढ़, संश्यि 
तथा प्रत्यक्ष होती है ! जब बैक दर मे कोई परिवर्तेत क्या जाता है तब ब्याज की अल्पकालीन' 
दरो पर इसका प्रभाव तुरन्त पडता है । परन्तु ब्याज की दोधकालीत दरो पर यह प्रभाव काफी 
समप के बाद ही पडता है । दूसरे शब्दों मे, जहाँ तक ब्याज की अल्पक्राल्लीन दरो का सम्बन्ध है, 
बक-दर नीति काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई है, परन्तु ब्याज की दीघकालीब दरों पर बेक-दर नीति 
का प्रभाव इतना शोध नहीं पडता जितना कि अल्पकालीत दरो पर । इसकी तुलना म॑ खुले बाजार 
की क्रियाओं का अत्पकालीन तथा दीर्धकालीन दोतों ही प्रकार की ब्याज की दरो पर तुरन्त एव 
प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है। द्वितीय खुले बाजार की क्रियाएँ स्वतत्त रूप से कार्यशील होती है, 
अर्थात्‌ छुले बाजार की त्रियाएँ बिता क्सी अन्य रीति की सहायता के साख का नियन्त्रण करने 
में समर्थ होती है। खुले बाजार को नीति के इस गुण के सम्बन्ध में अर्थंशास्त्रियों मे कुछ मतभेद 
है । प्रो० कैन्ज (६९)४७) के अनुसार, 'खुले बाजार की नीति किसी अन्य रीति की सहायता के 
'दिना सास का उाकित विवम्त्रण कर सफती है। इसवो विपरीत ब्री० होटों (पं्रएत८०) का यह 
विचार है कि खुले बाजार की नीति थता अन्य रीतियो की सहायता के बिता साख का उचित नियन्तण्ण 
नहीं बर सकती । वास्तव में, बैक-दर नीति खुले बाजार की नीति आपस मे प्रतियोगी न होकर, 
एक दूसरे की पूरक हैं। टूसरे शब्दो म बैक दर नीति तथा खुले बाजार की नीति दोनो का प्रयोग 
एक साथ होता चाहिए, तभी सास को प्रभावपूर्ण ढग से तियात्रत किया जा सकता है । 

खुले बाजार को क्रियाओ को परिसोमाएँ--पुले वाजार की नीति तथ ही सफल हो सकती 
है जब कुछ छर्ते पूरो की जायें । ये शर्तें इस प्रकार है 

(क) पतिभूतियों को माँग तथा पूर्ति स्देव विद्यमान होती चाहिए झुले वाजार की नीति 
तब ही सकल हो सकती हैं जब वाजार म प्रतिभूतियों की माँग तथा पूर्ति दोनों ही विद्यमान हो । 
यदि मुद्रा-बाजार म प्रतिभूतियो की माँग ही नही है तो केन्द्रीय बैक द्वारा बेचे जाने पर उन्हे 
कोई नही खरीदेगा । इसी प्रकार यदि मुद्रा बाजार मे प्रतिभूतियो की पूर्ति ही नही है तो केन्द्रीय 
बैक द्वारा खरीदे जाने पर प्रतिभूतियों को वेचने बाच्चा ही कोई नही होगा । 

(ख) पुले बाजार को क़ियाभो से सम्वद्ध ढकों के नक॒द-कोप प्रभावित होने घाहिए--- 
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खुले बाजार की नीति की सफवता को दूसरी शर्ते बह है कि इससे सम्बद्ध बैंको के नकद-कोए 
प्रभाविन होने चाहिए, अर्थात्‌ यदि केन्द्रोय बेंक प्रवतिभूनियों को बेचता है तो सम्बद्ध वैक्ञों वे 
नकद कोप कम हो जान चाहिए । परन्तु यह सम्भव है कि केन्द्रीय वैक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने 
पर भी सम्बद्ध बैंको के नक्द-कोप कम ने हो। उद्यदरागर्य, यदि लोग केद्धीय बैक दारा बेची 
जाने बाली प्रतिभूतियों का जपन सचित कोपो से खरीदते हैं तो इसमे सम्बद्ध दैकों के नकद 
कोप वम नहीं होंगे । इसी प्रकार यदि देश का अदायगी क्षेप (8202 ए 939णव्श5) अनुकूल 
है और विदेशों से झपया आ रहा हैं तो केन्द्रीय बैक द्वारा प्रतिभूतियों के वेचत पर भी सम्बद्ध 
बेंतो के नकद-कोपो में कमी नहीं होगी । इसके विपरीत, जब केस्द्रीय वैक प्रतिभूतियों को खरी- 
दता है, तब सम्बद् वैकी के नक्तद-कोपा में वृद्धि हानी चाहिए, परन्तु सम्भव है दि केन्द्रीय बैंव' 
द्वारा प्रतिशुतियों को खरीदने के वादजूद सम्बद्ध बैंको के नकद कोषो मे वृद्धि न हो। हो सद॒ता है 
कि इसी बीच लोग मुद्रा का सग्रह करना आरम्भ कर दें। यह भी हो सकता है कि जदायगी शेप 
प्रतिकूच होने पर देश से पूंजी का निर्यात होने लगे। इस प्रकार खुले वाजार की तियाएँ तभी 
सफल हो सकती हैं जबकि इन तियाओं के परिणामस्व॒त्प सम्बद्ध वैको के नक्द-कोयो में भी 
परिवर्तन हो । 





(ग) सम्बद्ध बैंकों की ऋण-सोति मे कोई परिदर्तेत नहों होना चाहिए--छुले वाजाएकी 
नीति की सफ्लता की तीमरी शर्तें यह है कि सम्बद्ध बैंकों की ऋण देने की नीति म परखिर्तेत नहीं 
होना चाहिए, क्योंकि यदि सम्बद्ध वैको की व्टूण-नीति में परिवर्तन हो जाता है तो छुले बाजार 
की नीति सफ्ल नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि केन्द्रीय बैक प्रतिझूनियों वो खरीई- 
कर सम्बद्ध बैंकों के नक्द-कापों म चूद्धि कर देता है, ताकि वे अधिक मात्रा म साल का सूजन 
करें। परन्तु यदि सम्बद्ध बैक कसी क्ारणवश अपने ग्राहकों वा ऋण देना कम कर देने हैं तो फ्रिए 
उनके नकद कोपो के बटन पर भी साख का निर्माण अधिक मात्रा में नहीं हो सकेगा। 

(घ) ग्राहकों की ऋण सम्बन्धी माँग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए--छुले बाजार 
की नौति की सफलता की चौयी शत यह है कि प्राटकों को ऋण लेने की नीति में भी कोई 
परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योक्ति यदि ग्राहकों वी ऋण लने वी नीति में कोई परिवर्तव होता 
है, तो उससे खुले वाजार की नीति सफ़्ल नहीं हो सकेगी। उदाहरणाय्थ, मान लीजिये कि वेसरीय 
बैंक प्रतिन्ूतियों को खरीदकर सम्बद्ध बैंको के नक॒द-कोपों को बटा देना है, ताकि वे अधित मात्रा 
में साख का सूजन कर सके । परन्तु यदि देश की अतिश्वित आथिक एवं राजदीतिक दशा 
कारण प्राहक वैक् स ऋण लेना बन्द अथवा कम कर देत हैं तो ऐसी परिस्थिति मे साख 
मात्रा का नहीं वटाया जा सकता, हालाक़ि सम्बद्ध बैंको के तकद-कोपो में वृद्धि हो चुकी है। इठे 
प्रकार सम्बद्ध वैंका के पास फालनू घन पडा रहेगा और केन्द्रीय बैक साख विस्तार के अपने उरशे 
को पूरा नही कर सक्गा । यही कारण है कि मन्दीकाल म केन्द्रीय बैक भरसक प्रयत्तों वे वावजूर 
साख के निर्माण में वृद्धि नही कर सकता, क्योकि ऐसे समय ग्राहक अनिश्चित वातावरण के वीर 
जऋण लेना पसन्द नहीं करते । म 

(ड) मुद्दा दाजार विकसित एवं सुसगठित होना चाहिए--खुल दाजार वी नीति ता 
लता की पाँचजी शर्ते यह है कि देश का मुद्रा वाजार विकसित एवं सुमंगठित होता चाहिए। रह 
बैक तया सम्बद्ध वैक्ञो मे घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए। विल-वाजार भी सुव्यवस्यित होना 
चाहिए । जव तक ये झर्तें पूरीं नहीं होती, तब तक कैच्रीय बैंक वी छुले बाजार वी नीति 
सफल नही हो सकती । 

(च) केद्ोय बैंक को प्रतिभूतियाँ बेचने व उटीदने की शक्ति असीमित होनी चाहिएं-- 
खुले वाजार की नीति की सफ़्लता की जन्तिम छत यह है कि केन्द्रीय वैंक वी प्रविश्वूतियाँ बेचने 
व खरीदने की शक्ति असीमित होनी चाहिए | दूमरे घज्दो मे, केन्द्रीय बैक मुद्रा-वाजार क्री आव- 
प्रयकताओं के अनुसार प्रनिभूतियाँ खरीदन व बचते मे सम्चे होता चाहिए। उदाहरुपायं कि यदि 
केन्द्रीय बैंक बधिक मात्रा मे प्रतिगुतियाँ खरीदना चाहता है, परन्तु ऐसा करने के लिए उसके पास 
आवश्यक घन का अभाव है तो ऐसी परिस्थिति मे बह सुद्रा-दाजार में से इच्छित मात्रा म प्रति- 
भुतियाँ नही खरीद सकेगा जौर परिणामत मुद्रान्चातार में साख का विस्तार नही हो सकेगा । 
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उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि खुले-बाजार की नीति को सफल बताने के लिए कुछ 
आवश्यक शर्तो को पूरा करना अनिवार्य हो जाता है। परन्तु इसका यह अर्थ । है कि इन शर्तों 
के अभाव मे केस््रीय चैक साख का नियन्त्रण करने में बिलकुल हो असमर्थ होता है। स्मरण रहे 
कि केन्द्रीय बैक की शक्ति व छाधत इतने विशाल होते है कि वह इन सभी शर्तों के पूरा न होने 
पर भी कुछ न कुछ मात्रा मे अवश्य ही साख का नियस्त्रण कर सकता है ' उदाहरणार्थे भारत मे 
यद्यपि एक विकसित एवं सुसयठित मुद्रानवाआार का अभाव है, लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक कुछ 
न कुछ मात्रा मे साख का नियन्त्रण अवश्य ही कर सकता है। 
सन्‌ 930 से पूर्व बिशव के कुछ गिने चुने देशो के केल्द्रीय बैको द्वारा ही खुले बाजार की 
नीलि अपनाभी जाती थीं, परन्तु सन्‌ 930 के वाद लगभग सभी देशो में केन्द्रीय बैंकों को खुले 
बाआर की क्रियाओ की नीति का हे करण करने का अधिकार दिया गया था । यद्यपि जधिकाश 
केन्द्रीय बैक केवल सरकारी प्रतिप्ूतियों का क्रम विक्रम करते हैँ, लेकित कुछ देशो के केन्द्रीय 
बैक (जैसे जापान, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क) पूर्णत निजी प्रतिभूतियाँ भी खरीद अथवा बेच सकते है। 
खुले वाजार की क्रियाओ का जितना प्रयोग अमरीका एवं कबाड़ में होता है उतना 
बिश्व के अन्य क्षिसी देश मे तही होता । इसका मुख्य कारण यह है कि न्यूयाक का लाता 
बहुत ही विकसित एवं सुत्तगदित है । अन्य देशो में खुले बाजार की नीति को कोई अधिक सफलता 
नही मिली है । 
(3) बेक की भ्रारक्षित-निधियो के अनुपात मे परिवर्तन (टक्चाह88 ॥॥ (6 7१७॥० ० 
8.६9 [२९४०४८5)--यह भी साख नियन्त्रण का एक महत्त्वपूर्ण उपाय माना जाता है। राब- 
प्रथम, प्रो० केन्ज ते इस उपाय का सुझाव रखा था। आजफल जगभग सभी वेन्द्रीय बंका द्वारा 
साथ नियस्त्रण के लिए इस उपाय का उपयोग किया जाता है । जैसा विदित है, सभी सम्बद्ध बेक 
अपनो जमाराशियों का एक निश्चित प्रतिशत बैक के पास प्रारक्षित-निधि (768०७४० था0) 
के; रूप मे रखते हैं। केन्द्रीय बैक इन प्रारक्षित-निधियों के अनुपात में समय-समय पर परिवर्तन 
ब'रता रहता है। यदि केन्द्रीय बैक समझता है कि साख का सुज्ञत आवश्यकता से अधिक हो रहा 
है तो सम्बद्ध बैको की प्रारक्षित तिधियो के अनुपात को बढा देता है। इससे सम्बद्ध बेक़ो को 
केन्द्रीय बैक के पास अधिक मात्रा भे प्रारक्षित निधियाँ रखनी पड़ती है जिससे उनके नकद कोषो 
भें कमी हो जाती है। परिणा्रत उनकी साख-सृजन की शक्ति भी कम हो जाती है। इसके 
विपरीत थदि केन्द्रीय बेक समझता है कि साख का सूजन आवश्यकता से कम भात्रा में हो रहा 
है तो बह सम्बद्ध बैको की प्रारक्षित निधियों के जनुपात को कम कर देता है। इससे सम्बद्ध बैफो 
के पास नवाद कोष बढ जाते हैं। प्रिणामत उनकी साख सूजन की शक्ति भी बढ जाती है। इस 
प्रकार केन्द्रीय बैक प्रारक्षित निधियों के अनुपात को घटा बढाकर साख सूजन की मात्रा मे परिवर्तन 
कर सकता है। वास्तव मे बैक दर नीति तया खुले बजार की क्रियाओं के बाद यह एक महत्त्व- 
पूर्ण उपाय है। सर्वप्रथम, सन्‌ 935 में इस उपाय का उपयाग अमरीका के फेइरल रिज सिस्टम 
(४१९४७ 7१९३०४६ 8५४६7) द्वारा किया गया था। इसके उपरान्त अन्य देशो ने भी बडे पैमाने 
पर साल नियन्त्रण के लिए इस उप्राय का उपयोग क्रिया था। चूंकि इस रीति को अपनाने से सभी 
सम्बद्ध बैको पर प्रभाव पडता है अत केन्द्रीय बैक को इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। 
(4) तरल कोषानुपात पद्धति (/प्रपाक्ा। ॥७॥० $५;9थ॥)--दुसरे विश्व युद्ध के दौरात 
साख-नियन्मण की एक अन्य पद्धति का आविष्कार किया गया थ)। इसके अधीव, सम्बद्ध बैंको 
को अपनी सम्पत्ति का एक निश्चित भाग तरल रूप में अनिवार्यत रखना पड़ता है। इस तरल 
भाग से लकद-राशि एवं कुछ सरकारी प्रतिमृतियाँ होती है । इसका प्रभाव बह होत। है कि सम्बद्ध 
बैंको को अपने तिक्षेपो का एक निश्चित भाग नदी एवं सरकारी प्रतिभुतियों मे रखना पडता 
है। उस सीमा तक उनकी साख-सुअन शक्ति कम हो जाती है । सरकार को इससे य्रह लाभ होता 
है कि बैंको द्वारा उसकी प्रतिभूतियाँ अनियायें रूप मे खरीदी जाती है ॥ 
साख-नियन्त्रण के रूप मे इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम सन 946 में बेल्जियम द्वारा 
किया गया था | तदुपरान्त, सन्‌ 947 एवं 948 में इसका प्रयोग क़्मश इटली तथा फ्राँस 
द्वारा किया गया था | इसके ब।द समय-्सप्रय पर अन्य देशो ने भी इसे अपनाया था। यूरोप सम 
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केन्रोय बैको को इस नीति से पर्याप्त सफलता मिली है। वास्तव मे, यह नीति विकासशील देशों 
के लिए भी बहुद उपयोगी सिद्ध हो सकती है | इससे एक ओर तो सरकार को बैकों से ऋण लेने 
मे सहायता मिलती है और दूसरी ओर केन्द्रीय बैंक सम्बद्ध बैको के तरल कोपों पर समुचित निय- 
न्त्ृण भी रख सकता है। 

रा (5) उपभोक्ता साख का नियमन (एरटट्टपॉ8007 ० 00050 टाल्वा)- सर्वप्रथम 
इस रीति का प्रयाग दूसरे महायुद्ध के दौरान अमरीका म किया गया था। इस रीति का उपयोग 
प्राय मुद्रा स्फीत का मुकावला करने के लिए किया जाता है। जैसा विदित है, मुद्रा स्फीति 
के समय उपभोग्य वस्तुओ की वीमतें बहुत वड जाती है। इस रीति का उद्देश्य साख निवसदेण 
हारा उपभोग्य वस्तुओं की वीमतो को नीचे लाना होता है। इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को 
वस्तुओ की कीमतों की अदायगी म॑ किस्त साख सम्बन्धी सुविधाओं की कमी वर दी जाती है, 
अर्थात कीमत चुद्वान मे पहले उपभाक्ताओं को जो किस्त-सम्बन्धी सुविधाएँ (॥7॥9प्रथा। बिल 
7०8) दी जाती थी, उन्‍्ह बम कर दिया जाता है। इससे उपभोक्ताओ को वस्तु सम्बन्धी माँग मे 
कमी हो जाती है और मुद्रा स्फीति के कुप्रभावों को रोकने म कापी सहायता मिलती है। 
अमरीका बे अतिरिक्त ब्रिटेन कनाडा आस्ट्रेलिया न्यूजीलैण्ड तथा बेल्जियम आदि देशों मे 
मुद्रा स्पीति के कुप्रभावो को कम करने के लिए इस रीति का उपयोग क्या गया है। 

(6) प्रतिभूति ऋणो (8९००८ ,09॥5) की सौमान्त आवश्यक ताओ में परिवर्तन फरना-" 
इस रीति का उपयोग भी सर्वप्रथम अमरीका मे ही किया गया था। इसके अन्‍्तगंत, सद्ठान्कायों 
को ह॒तोत्साहित करने के लिए साख का नियन्त्रण या जाता है। यदि केन्द्रीय बैव समनता है 
सम्बद्ध बैको को सद्दा-कार्यों के लिए ऋण प्रदान नही करने चाहिए अथवा कम मात्रा मे करे 
चाहिए तो ऐसी परिस्थिति मे इन ऋणों के पीछे रखी जान वाली प्रतिभूतियों के माजिन 
(77१00) अथवा अन्तर म वृद्धि कर दी जाती है | दूसरे शब्दों म॒ यदि कोई व्यक्ति ही 
के लिए बक से क्रण लेना चाहता है तो उसे अब ऋण लेने के लिए अधिक मात्रा म 


बैक के पास रखनी होगी । इसस रुट्टा कार्यों के लिए सात का निर्माण स्वत ही ह॒तोत्साहित 
हो जायगा। 


(7) साख का राशनिंग (२00०708 ० (07०0॥) --कभी कभी साख वियन्वण करते के 
लिए कंन्द्रीय बेंक साख का राशतिग भी कर देता है | जैसा विदित है, केन्द्रीय वैक अन्तिम 
ऋणदाता होता है और आवश्यकता पडने पर सभी सम्बद्ध बैक इससे ऋण लेते हैं।अत केन्द्रीय 
बैक सास का राशनिंग कर सकने की स्थिति मे हाता है। विशेषकर मुद्रा स्फीति के समय जबकि 
अत्यधिक मात्रा म॒ सम्बद्ध बैको द्व।रा साख का सृजन क्या जाता है, तब इस प्रवृत्ति को रोकने 
के लिए वेन्द्रीय बैक साख का राशनिंग कर देता है। केन्द्रीय वैक साख का राशनिंग कई विधियों 
से कर सकता है- (क) केन्द्रीय वक किसी विश्वेप सम्बद्ध बैक की पुत्र भुवाने की सुविधा वो 
पूणत समाप्त कर सकता है (ख) केन्द्रीय वैक सभी वैको वी पुन भुनान की सुविधा को कम कर 
सकता है (ग) केन्द्रीय वैक विभिन सम्बद्ध बैक्ये के लिए साख का कोटा (१०००७) ९ 
सकता है (घ) केन्द्रीय बैक विभिन्न उद्योगो अथवा व्यवसायो के लिए साख की सीमा निश्चित कर 
सकता हू ! इस प्रकार साख का राशनिंग करके केन्द्रीय बैंक साख की माया को तियत्वित करने 
सफ्ल हो जाता है परन्तु स्मरण रह कि साख राशनिंग म केल्द्रीय बैंक को कई प्रकार 
कठिनाइयो का सामना करना पडता है। उदाहरणार्थ देन्द्रीय बैंक को सभी सम्बर्ध बैक 
साख सम्बन्धी आवश्यकताओ का अनुमान लगाना पडता है । यह कोई आसान काम नहीं होता। 

(8) विज्ञापन एव प्रचार (एएणा-वऊ श्ात श॒०्क॒म्डक्ातं4,--यह भी साख तियत्वग 
का एक साधन माना जाता है। यदि केन्द्रीय बैक चाहता है कि सम्बद्ध बैक उसकी साख-सम्बन्धी 
नीति का सही ब्य स अनुसरण करे तो उस बडे पैमाने पर « पनी नीति का प्रचार तथा विज्ञापन 
करना पड़ता है। क्सी भी नीति को सफल बनाने के लिए उसके पक्ष म जनमत तयार करता 
पडता है औौर जनमत्त तैयार करने के लिए विज्ञापन तथा प्रचार अनिवाय॑ साधन माने जते हैं। 
इसीलिए केन्द्रीय वैंक समय समय पर देश की आधिक स्थिति के बारे में विचार ब्यक्त करता 
है और इसके प्रकाशनो (909॥०७७०:७) को देश के बैंको तथा अन्य सस्थाओ मे वितरित किया 
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जाता है ताकि वे केन्द्रीय बैक के विचारो से अवगत रहे । अमरीका तथा जरमंन्ती मे इस रीति का 
क्ेन्दीय बैकों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है ! 

(9) चेप्रिक दबाव तथा समझाने-बुझाने को नीति ()४००७॥ ए८६४५४७॥०)--कभी-फभी 
क्रेन्द्रीय बैक सम्बन्ध बैको को समझा-बुझ्चाकर एवं नैतिक दबाव डालकर उन्हे इस बात के लिए 
राजी कर लेता है कि वे उसकी साख-सम्बन्धी चीति का स्वेच्छापूर्वक अनुसरण कारे। चूंकि केन्द्रीय 
बैक मुद्रा-बाजार का नेतृत्व करता है और इसके पास विशाल आर्थिक साधन होते है, जतएव 
सम्बद्ध बैक इसके द्वारा दिये गये परामर्श की आसानी से उपेक्षा नही कर सकते। उदाहरणाथे, 
यदि सम्बद्ध वैक बड़े पैमाने पर सटोरियो ($96०ए०७०७) को रण दे रहे ह, परन्तु केन्द्रीय बैक 
इसे उचित नही समझता तो बह सम्बद्ध बैको को यह परामर्श दे सकता है कि वे सटोरियो को 
ऋष देना बन्द वर दें अथवा कम कर दें । अब सम्बद्ध बैक केन्द्रीय बैक के इस परामर्श की उपेक्षा 
नही कर सकते । परन्तु इस रीति का उपयोग तभी क्या जा सकता हे जब केन्द्रीय वैक को सम्बद्ध 
बैंको का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो | जिन देशो मे सम्बद्ध वंको की सरया अधिक होती है, बढ़ा पर 

यह रीति अधिक कारगर रिद्ध नही होती । 

(0) सीधी कार्यवाही (77९0४ 0०७०॥)--जब राम्बद्ध बैको पर नैतिक दबाव अथवा 
समझाने-बुझाने की नौति का कुछ भी अधर नहीं पडता, तब विवश होकर केस्त्रीय बैंक को उनके 
विएद्ध प्रत्यक्ष अथवा सीधी कार्यवाही करनी पडती है। इस गीति के अन्तगंत केन्द्रीय बैंक असहु- 
योगी बैको की हुण्डियो का पुन बड्ढा करता बरद कर देता है और उनके कार्यों पर कई प्रकार के 
प्रतिबन्ध लगा देता है । इस प्रकार सम्बद्ध बैक केन्द्रीय बेक के आदेशों की उपेक्षा नहीं कर सकते । 
प्राष बेन्द्रीय वैक इस रीति का उपयोग उस समय फरता है जवकि उत्ते साख का सकुचन फरवा 
होता है और ऐसा करने मे सम्पद्ध बैक उसे पर्याप्त सहयोग नहीं देते । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि साख नियन्नण के कई उपाय हैं। इनभे से कुछ उपाय तो 
तुरन्त ही सप्रभाविक होते हैं और कुछ वा प्रभाव कुछ समय पश्चात्‌ ही दिखाई देता हूं। कसी 
क्रेम्द्रीय वैक को साख निद्रच्त्रण की किस रीति को अपनाव। च।हिये यहू उस देश की आश्थिक 
स्थिति पर निर्भर करता है । परन्तु एक बात स्पष्ट है, साख का नियम्तण करने के लिए किसी एक 
रीति को नहीं अपनापा जा सकता । साख का भ्रभावशाली नियन्त्रण करने वे लिए तो विभिन्न 
रीतियो का उचित सम्मिश्रण ही सही नीति हे । 

परिभाणात्मक तथा गुणास्मक साथ-नियन्न्रण 
((0270090ए6 थार्त (प्रशावइएट (एच ए०घ०ण) 

साख-नियस्त्रण के विभिन्न उपायो को प्राप दो शोप॑ंको के जन्‍्तगंत रखा जाता हे 

(क) परिसाणात्मक साख-नियम्त्रण (१७शाताआ५४९ (:९१॥ (:०॥४०)--परिमाणात्मक 
साख नियन्त्रण से अभिप्रायथ साख की मात्रा पर नियन्त्रण करने से है। यदि सम्बंध बैंको द्वारा 
अत्यधिक मात्रा मे साख का निर्माण किया जा रहा है तो केन्द्रीय बैक इसकी माना को कम कर 
सकता है | इसके विपरीत, यदि सम्बद्ध वैको द्वारा साख का निर्माण कम मात्रा में क्षिया जा रहा 
है तो केन्द्रीय बैंक साख की गात्रा को बढा सकता है । इस प्रकार परिमाणात्मक साख-निमन्‍्त्रण 
का उहूंश्य साख की कुल मात्रा पर नियन्त्रण स्थापित करना होता है । बैक-दर खुल बाजार फी 
स्याएँ, सम्बद्ध बैंको की प्रारक्षित निधियो के अनुपात मे परिवर्तत इत्यादि परिमाणात्मक' साप्त 
वियन्तण के साथन है । परियाणात्मक चाल विपन्तण का उपयोग मुंद्र। स्कीति तथा सुद्रा-भवस्फीति 
की रोकने दे! लिए किया जाता है । 

(ज) गुणात्मक साख-नियन्त्रण (0ए०४॥४४९८ (य्रच्ठा: (णा03]--परिमाणत्मक साख- 
नियन्‍नण का एक सुप्य दोप यह है वि यह सभी प्रक्तार के उद्योगों तथा व्ययसायो पर एक साथ 
लागू होता है। उद्ाहरणार्थ यदि क द्वीय बैक साख कया विस्तार करता है तो यह सभी उद्योगों 
वा ब्यवणययों पर लागू होता है। इसो प्रकार जब वेल्द्रीय बैक सास का सकुचन करता है. तब 
सभी उद्योग रया व्यवसाय एवं साथ श्रमावित होते है। कभी-ज्रभी सभी उद्योगों तथा व्यवसायो 
के लिए साख का सकुचन उचित नही होता, जर्यात्‌ कुछ विशेष उद्योगो तथा व्यवसायों के लिए 
साख के विस्तार की जावश्ययवा होती है, जबरि अन्य उद्योगी तथा व्यवसायों के लिए साख को 
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सकुचित करने की आवश्यकता होती है । गुणात्मक साख नियन्त्रण का उद्देश्य साख की कुल मात्रा 
पर नियन्त्रण करना नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष उद्योग-धन्धो के लिए साख की मात्रा को 
निर्या त्रत करना होता है। उदाहरणायय, यदि केन्द्रीय वैवः सट्टे को निरुत्साहित करना चाहता है 
तो वह केवल सटोरियो को दिय जाने वाले ऋणों को ही कम करने का आंदेश देगा। अन्य हल 
तथा व्यवसायो को पूर्वेवत मान्ना मं ही साख उपलब्ध होती रहेगी । यह गुणात्मक साख नियलंध 
का उदाहरण है। इसी प्रकार एक योजनाबद्ध अथ-व्यवस्था (फौधा726 ९००००७५) में विभिन्न 
उद्योगों को विभिन्न प्राधमिकताएँ (9४70765) दी जाती हैं और उन्ही प्राथमिकताओ के अनुस्तार 
बैको द्वारा उन्हे साख प्रदान की जाती है। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगो को अधिक साख दी 
जाती है। वास्तव मे एवं योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था मे गुणात्मक साख नियन्त्रण अनिवाय हो जाता 
है। साख का राशनिग तथा प्रतिभूति ऋणी की सीमान्त आवश्यक्ताओ में परिवतन इत्यादि गुणात्मक 
साख नियन्त्रण के साधन है । 

कभी वभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि परिमाणात्मक तथा गुणात्मक साख निय्तरणो मे 
कौनन्सा श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नही है । किसी केन्द्रीय बैक को क्सि प्रकार के 
नियस्त्रण का उपयोग करना चाहिय, यह उस देश को आथिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 
यदि केन्द्रीय बैक को मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा अवस्फीति के कुप्रभावो को दूर करना है वो ऐसी 
परिस्थिति मे उसे परिमाणात्मक साख नियन्त्रण का उपयोग करना चाहिए। इसके विपरीत यदि 
किसी देश को योजनाबढ़ विक।स करना है तो ऐसी परिस्थिति म उस देश के केन्द्रीय बैक को 
गुणात्मक साख नियन्त्रण छा उपयोग करना चाहिए और विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायो को उनकी 
निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार साख प्रदान करन की नीति का अनुसरण करना चाहिए। 
शुणात्मक साख नियन्त्रण को चयनात्मक साख नियन्त्रण (३९ ६४७॥४७ ण«0त६ ०णाए०) भी कहते है! 
भारत मे योजनावद्ध विकास के विए चयतात्मक साख नियन्त्रण का ही उपयोग किया जा रहा है। 

साख-नियन्त्रण फी कठिनाइयाँ 
(एमिल्णाए७ ण॑ (ाच्दा। (गाए) 

साख नियन्त्रण की मुख्य मुख्य कठिनाइयाँ निम्नलिखित है 

(!) साख को विभिन्न किस्मो पर नियस्त्रण करमे मे कठिताई--जैसा विदित है , सी 
कई प्रकार की होती है जैसे बैक साख पुस्तकीय साख, वाणिज्य-साख आदि। केन्द्रीय बेक तो 
केवल बैक साख का ही नियन्त्रण करता है अन्य प्रकार की साख का नही । स्मरण रहे कि अल 
प्रवार की साख भी अर्थ व्यवस्था पर वँसा ही प्रभाव डालती है जँसा कि बैंक साख | परन्तु अन्य 
प्रकार की साख पर केद्रीय बैक का नियज्रण नही होता ! 

(2) केन्द्रीय बैक का सभी बेको पर नियम्त्रण नहीं होता--केन्द्रीय बैक साख_का सकते 
नियन्त्रण तभी वर सकता है जबकि देश के सभी बैंको पर इसका पूण नियन्त्रण हो । लेकिन, जा 
बिदित है देश के सभी बैक प्राय केन्द्रीय बैक की परिधि म नहीं आते। उदाहरणार्थ भारत । 
लगभग सभी देशी बैकर केन्द्रीय बैक के तियन्त्रण से बाहर है। अतः कन्द्रीय बैक साख का हैं 
नियन्त्रण नही कर सकता । ८ हर 

(3) सप्बद्ध बेको का सहयोग भ्राप्त करने से कठिनाई--बभी क्नी सम्बदद जा 
को अपना पूण सहयोग प्रदान नही करते जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय बैक साख की (ऐ नियः 
करने भे असफल रहता है । 4 ॥ विलीर 

(4) गैर वित्तीय सस्याओ का प्रभाव --प्र्येक्ष देश के वित्तीय ढाचे मे कुछ रैर वित्तीय 
सस्थाएँ भी होती हैं जो काफी मात्रा मे साख निर्माण को प्रभावित करती हैं, परन्तु इत संस्था 
पर केन्द्रीय बैक कु बिल्कुल नियत्रण नहीं होता ॥ अत केन्द्रीय बैंक सप्रभाविक ढग से साख का 
निय तण करने म असमथ रहता है । हि ईः 

(5) साख के अन्तिम उपयोग पर नियन्त्रण करने मे कठिनाई--केन्द्रीय बैंक को ता 
अन्तिम उपयोग पर नियन्त्रण लागू करने मे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना लए 
है । उदाहरणाथ यदि के द्वीय वैक सम्बद्ध बैको को सट्ठा कार्यो के लिए ऋण देने कक कप तनका 
देता है तो यह बिलकुल सम्भव है कि बैको के ग्राहक वाणिज्य-कार्यों के लिये ऋण लेकर 

] 
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सदठे के लिए उपयोग करना आरम्भ कर दें। इस प्रकार केन्द्रीय वेक के साख-नियन्त्रण का उद्देश्य 
समाप्त हो जाता है! 
केन्द्रीय बेक का स्वामित्व 
(0सालक्शाए ० धा० ए०गाश 8270) 


केन्द्रीय बैक के स्वामित्व तथा प्रबन्ध के विषय मे काफी लम्बे समय से विवाद चला आ 
रहा है | 9वी शताब्दी मे अधिकाश बैक निजी स्वामित्व के अन्तगत स्थापित किये गये थे । उस 
समय अधिकाश अर्थशास्त्री केन्द्रीय बैको के निजी स्वामित्व के पक्ष मे थे । उनका यह कहना था कि 
केन्द्रीय बैको पर किसो प्रकार का सरकारी निग्रन्त्रण नहो होता वाहिए) उनके अनुसार यदि 
केन्द्रीय बैंकों पर सरकार का नियन्त्रण हो जाता है, तब केन्द्रीय बैक सरकार के हाथो मे कठपुतली 
बन जायेंगे । अतएव उन्होने व्यक्तिगत हिस्सेदारों (07७६ 8॥०॥0०)९५) के बैंको की सिफारिश 
की थी। इसके विपरीत, आधुनिक अर्थशास्त्री केन्द्रीय बैंको पर सरकारी स्वामित्व के पक्ष मे हैं। 
उनका कहत है कि आधुनिक युग मे आधथिक बिषयो मे सरकार का हस्तक्षेप बहुत बढ चुका है 
और अब सरकार लगभग सभी देशों मे एक निश्चित योजना के अनुसार देश का आर्थिक विकास 
करती है। अत यह नितान्त आवश्यक है कि देश के केन्द्रीय बैक पर सरकार का हो स्वामित्व हो । 
इसका कारण यह है कि केन्द्रीय बैक देश के आथिक विकास को हीन्न करने मे एक अत्यन्त मह॒त्व- 
पूर्णे भूमिका प्रस्तुत कर सकता है । 


प्रौो० डी कॉक (70० ८००८) ने स्वामित्व के आधार पर विश्व के केन्द्रीय बैको को सात 
श्रेणियों में विभाजित क्या है. (क) ऐसे केन्द्रीय बैक जिनकी समूची पूँजी सरकार द्वारा प्रस्तुत 
को जाती है, (व) ऐसे केन्रोय बेक़ जिनकी समस्त पूजी व्यक्तिगत हिस्सेदारों (९7एश४४ $086- 
॥00९४४) द्वारा प्रस्तुत की जाती है, (ग) ऐसे केन्द्रीय बैक जितकी समस्त पूँजी व्यापारिक बैंको 
द्वारा प्रदान की जाती है, (घ) ऐसे केन्द्रीय बैक जिनकी पूंजी सरकार तथा व्यक्तिगत हिस्सेदारों 
द्वारा प्रदान की जाती है, (ड) ऐसे केन्द्रीय बैंक जिनकी पूँजी सरकार तथा व्यापारिक बैंको 
द्वारा प्रदान की जाती है, (च) ऐसे केन्द्रीय बैंक जितकी पूंजी सरकार, व्यक्तिगत हिस्सेदारों तथा 
व्यापारिक बेको द्वारा दी जाती है, (छ) ऐसे केन्द्रीय वैक जिनकी पूंजी व्यक्तिगत हिस्सेदारों तथा 
ब्यापारिक्र बैको द्वारा की जाती है | ब्रिटेन, फ्रास, कनाडा तथा भारत के केन्द्रीय बैक समूचे तौर 
पर सरकार के स्वामित्व में हे । इसके विपरीत जर्मनी, जापान आदि के केन्द्रीय बैक व्यक्तिगत 
हिस्सेदारों के स्वामित्व मे है। अमरीका का फेडरल रिज्बे सिस्टम पूर्णत व्यप्पारिक बैकों के 
स्वामित्व में है। परन्तु स्मरण रहे कि आजकब विभिन्न देशो के केन्द्रीय नैको पर सरकारी स्वा- 
मित्व रखते की प्रवृत्ति ह॒ृट होती जा रही है। अधिकाश देशो में केन्द्रीय बैको पर धीरे-धीरे 
अब सरकार का स्वामित्व होता जा रहा है। 


परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत 

. बेन्द्रीय बेक के चुख्य फार्यों दा चर्णन कीजिए ओर बताइए कि वह बाजार मे 
खुले रूप से फार्य करके साख का नियन्त्रण किस प्रकार करता है ? (आगरा, 964) 
[सकेत---प्रधम भाग मे, केन्द्रीय बेक की परिभाषा देते हुए इसके मुख्य-मुख्य कार्यों का 
सक्षेप्र मे बर्णत कीजिए । दूसरे भाग मे, उदाहरण सहित बताइये कि केन्द्रीय बैक खुले 
बाजार की क्रियाओं हारा साख का नियन्त्रण किस प्रकार करता है। यहाँ पर सक्षेप मे 
खुले बाजार की परिंरीमाओ का भी उल्लेख वीजिए ।] दर 

2. क्रेरद्रीप बेर साथ का लियत्नण क्ति प्रकार करता है ? साथ का नियन्त्रण करने में उसे 
किन-किच कठिताइयो का साघता करना पड़ता है ? (आगरा, 975) 

अथवा 

फिसो देश मे केन्द्रीय वेक जिन तरोको से सुडा तथा साख पर नियन्त्रण रखता है, उन्तको 
पूर्णतया समझाओ (जीवाजी, ग्वालियर, 97) 
[सकेल--साख नियन्त्रण के उद्देश्यों का सक्षेप से बर्णव करते हुए यह बताइए कि केन्द्रीय 
बैक किन-किन रीतियो द्वारा साख का नियन्वण करता है। यहां पर साख की विभिन्न 
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रीतियो की परिसीमाओ का सक्षेप मे वर्णन कीजिए | अन्त मे, साख नियन्त्रण की जो मुख्य 
कठिनादयाँ है, उतका सक्षेप से वर्णत कोजिए ।] 
3. क्ेल्द्रीय बेक की सात्रा तथा गुण सम्बन्धी साख-नियनन्‍्त्रण करने को विधियों का अन्तर सम- 
झाइये । उक्त दोनो विधियों से कौन सी अधिक उपयोगी है और पयो ? 
(सागर, 96) 
[सेत्त--प्रथम भाग सम, परिमाणात्मक तथा गरुणात्मक साख नियन्त्रण का उदाहरण सहित 
अन्तर स्पष्ट कीजिए और यह भी बताइए कि इन दोतो प्रकार के नियन्त्रणों को कार्यान्वित 
करो के लिए किन किय साधनों वा उपयोग किया जाता है । दूसरे भाग मे, यह बताइए 
वि देश वी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ही इन दोनो श्रकार के नियन्त्रणों का उपयोग 
किया जाना चाहिए। यदि देश के समक्ष मुद्रा स्पीति अथवा मुद्रा अवस्फीति वी समस्या 
है तो ऐसी परिस्थि।त म वेन्द्रीय बैक को परिम/णात्मग'ः साख-नियरन्त्रण का उपयोग करना 
चाहिए । इसके विपरीत यदि देश के समक्ष योजनावद्ध आथिक विकास की समस्या है 
तो ऐसी परिस्थिति मे केन्द्रोय बक को ग्रुणात्मक साख-नियन्त्रण का उपयोग करना 


चाहिए ॥] 
4. केल्रीय बेक के क्या फाय हैं ? केन्द्रीय बैक दूसरे बेकों को फेल होने से किस प्रकार 
बचाता है २ (सागर, ! 959) 


[सकत-- प्रथम भाग मे केन्द्रीय बैक की परिभाषा देते हुए इसके मुख्य मुख्य कार्यों की 
चर्चा कीजिए । दूसरे भाग में, यह वताइये कि केन्द्रीय वेक दूसरे बैंको को पुन भुनामे 
(7९0)8000000६) तथा अन्य प्रकार के ऋणों की सुविधाएँ देकर फेल होने से बचाता है ।] 
5 साख सियन्त्रण दे अथ एवं उद्देश्यों को समझाइए । रिजव बैक ऑक इण्डिया किस प्रकार 
यह कार्य करता है ? (आगरा 969) 
[सकैत--- साख नियल्नेण से अभिप्राय केन्द्रीय वैक्र द्वारा साख की मात्रा पर नियलण 
लागू करने से है। साख नियन्त्रण के उद्देश्यों के लिए देखिए ' साख तियस्त्रण के उद्देश 
नामक उपविभाग । साख नियन्त्रण के लिए रिजव बैक भी लगभग वही उपाय अपनाता है 
जो अन्य केद्धीय वेको द्वारा अपनाये जाते हैँ । देखिए 34 वें अध्याय के उपविभाग * रिजर्व 
बैक द्वारा साख नियमने ! । 
6 बंक-दर नीति श्रेष्ठ है या खुले बाजार की क्रियाओं की नोति । इस पर एक नोढ लिजिए। 
(आगरा, 970) 
[सक्केत--प्रारम्भ में, वैक-दर की तथा खुले वाजार की क्रियाओं की उदाहरण सहित व्याव्या 
कीजिए । तदुपरात यह ववाइए कि बैक दर नीति की अपेक्षा खुले बाजार की त्रियाओ 
की नीति श्रेष्ठ है। इसके दो कारण है। कारणो के लिए उक्त अध्याय मे छुले बाजार 
की नीति बनाम वैक दर नीति! वामक उपविभाग को देखिए ।] 
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प्रस्तावना--प्रथग विश्व युद्ध के उपरास्त विश्व के विभिन्न देशों के बीच मौद्रिक सहयोग 
(शणाल077 ९0 ०एलक्षाणा) का पूर्ण अभाव था । अधिकाश देशो में व्यापार सम्बन्धी तीन 
प्रतियोगिता चली आ रही थी । प्रत्येक देश अपने आयातो को न्यूनतम तथा निर्यातों को अधिकतम 
करने के लिए प्रवत्मशील था / ऐसा करने के लिए यहुत-से देशो मे स्पद्धात्मिक विनिमय अवमूल्यत 
(०एराएडव॥06 एधा८वाए५ ए०एथए४४०7) का भ्षी सहारा लिया था। इस प्रकार बिष्य के 
अधिकाश देशों मे एक्त प्रकार बा आ्थिक युद्ध चल रहा या। इससे इन देशो ये राजनीतिक सम्बन्ध 
भी बिगड रहे थे। वास्तव मे इन्ही आ्िक कारपो से ही दूसरा विश्व बुद्ध छिडा पा! जैसा 
कि विदित है, दूसरे विश्व युद्ध मे अधिकाश देशो मे बडे पैमाने पर सम्पत्ति का विनाश हुआ था। 
अतएव विश्व के अधिकाश देए युद्ध समाप्ति ये पूर्व इस बात के लिए चिन्तित हो उठे ये कि आगे 
चलकर कही इस भयानक युद्ध की पुनरावृत्ति न हो । इसलिए युद्ध झमाप्ति से पूर्व ये देश इस बात 
पर विचार करने लगे कि किस प्रकार विश्व में स्थायी शाति ((७:४08 7८8०८) स्थापित की णा 
सकती है । अत दूसरे विश्व ग्रुद्ध के ब्रल्तिम दिनों में अमरीका में बश्रेटन बुद्स के हथान फर एक 
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन बुलाया गया जिम्मम्रे इस बात पर विचार किया गया कि युद्ध के आर्थिक 
कारणो को कैसे दूर किया जा सकता है। यह सम्मेलन जुलाई सन्‌ 944 में हुआ और 44 मित्र 
हि ने इस सम्मेलम में अपने प्रतिनिधि भेजें थे | इस राम्मेलन मे युद्ध के आथिक वारणों को दुर 
के लिए एक योजना तेयार की गयी थी ) इसे ब्रेंठम वृह्स योजना के नाम से पुकारा जाता 
है। भारत ने भी इस सध्मेलन मे भाग लिया था | इस योजना को दो भागों मे विभाजित किया 
गया था । पहले भाग के अन्तर्गत एक अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोप ([ +श/ 8) की स्थापना का 
प्रस्ताव किया गया था। दूसरे भाग के अन्तगंत एक अन्तरराष्ट्रीय पुन्निर्माण तथा विकास बैक 

(सक्षेप से विश्व बेक) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था । 

अन्तरराष्ट्रीय सुद्रा-कोष 
(ए्राशा।॥ए074 ैणाशाबआए 6०) 

अन्तरराष्ट्रीय मृद्रा-कोष के निभ्नलिखित उद्देश्य है 

() अच्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग -- इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक स्थायी संस्था 
द्वारा विश्व के विभिर देशों के बीच मौद्धिक सहयोय स्थ(पित करना था। जैधा ऊपर कहा गया 
है, दुसरे विश्व युद्ध का मुख्य कारण विभिन्न देशो में मौद्धिक सहयोग का अभाव ही था। अत 
युद्ध की पुनराय्त्ति को रोकने के लिए अब यह आवश्यक पघमझा गया कि विश्व के विभिन देशो 
में पूर्ण मौद्रिक सड़योग हो । 

(2) विदेशी विनिमय दरो में स्थिरता स्थापित करना--जैसा ऊपर कहा गया है, दूसरे 
विष्व युद्ध से पूर्व विदेशी विनिमय दरो मे भारी अस्थिरता हुआ करती थी और इरो के कारण विदेशों 
व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पडा करता था | अत इस अस्थिरवा को दुर करने के लिए ही अन्तर 
राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना को गयी थी। 

(3) बिनिभय सियन्दणों को दूर व फम करना--दुसरे विश्व युद्ध से पूर्व लगभग सभी 
देशों मे विधिमप-नियन्तण (८४०॥४०2० ००४४४०)5) लगा दिये यये थे । इनके कारण विदेशी व्यापार 
पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है | अत विदेगी व्यापार पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने 
के लिए अब यह आावश्यता समझा जया वि अन्तररष्ट्रीय मुद्रानकोप बितिमय नियन्‍्वणो को यथा- 
सम्भव हटाने अथवा ढीला करने का प्रयत्व करे ) ग् 
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(4) बहुपक्षोदर भुगतान तथा व्यापार भ्रणाली की स्थापना करना - अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप 
का यह भी उद्देश्य है कि द्विपक्षीय समझौतो (ज]ध4। 2ट्ठाध्थ्णाक्षा5) के स्थान पर वहुपक्षीय 
भुगतान तथा व्यापार प्रणाली (एर्णाध-धवों छ9ज्राश्या शाएं 7906 59 भ्या) की स्थापना मे 
सहायता प्रदान करे, क्योकि द्विपक्षीय समझौते विदेशी व्यापार के विस्तार मे प्रायः बाषक होते हैं। 

(5, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना--अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप का उद्ं श्य सभी 
प्रकार की वाधाओ वो दूर करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना है । 

(6) पदस्थ राष्ट्रों के सन्ठुलित आयिक विक्राप्त मे सहायता देना--अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा- 
कोष सदस्य राष्ट्रो, विशेषकर पिछड़े हुए राष्ट्रो के सन्तुलित आधिक विकास में सहायता देता है 
और इस उद्दँ श्य की पूति के लिए सभी सदस्य राष्ट्रो मे रोजगार का ऊँचा स्तर स्थापित करने में 
योग देता है । 

(7) अन्तरराष्ट्रीय भुगतानो के अन्तर को दूर व कम करना--अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोप 
सदस्य राष्ट्रों के अदायगी शेपा (939]9008 ० 98975) में होने वाले असन्तुलन को कि 
कम करने का भी प्रयल्त करता है। इस उद्देश्य को पूति के लिए मुद्रा-कोष सदस्य राष्ट्रों को विदे' 
मुद्राएँ बेचता है तथा उन्हे उधार देता है । 

(8) पिछड़े तथा अल्प-विकसित देशो मे पूंजी के निवेश में सहायता प्रदान करना - बन्तर- 
राष्ट्रीय मुद्रा-कोप धनी देशो से निर्धन देशो को पूँजी के निर्यात मे भी सहायता देता है, ताकि इन 
देशो का आथिक विकास सम्भव हो सके। 

पा कोष की पूँजी--अन्‍्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप की पूँजी सदस्य देशों के कोटो (१70/88) का 
योगफल (988/०28/०) होती है । प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे का 20 प्रतिशत अथवा अपने 
स्वर्ण तथा डालर स्टॉक का 0 प्रतिशत स्वर्ण के रूप मे मुद्रा कोष को देना पड़ता हैं। अपने कोटे 
का शेप भाग प्रत्येक सदस्य देश को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप मे जमा करना होता है। अन्तरराष्ट्रीय 
मुद्रा कोप याद चाहे तो उस सदस्य की राष्ट्रीय मुद्रा को उसके ही केन्द्रीय बेक में जमा रखे सरता 
है। मार्च ।, 947 को अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप के सदस्यों की सख्या 40 थी और उनके कोटो 
का योग (अर्थात्‌ कुल पूंजी) 7 5 बिलियन डालर थी। लेकिन सितम्बर 7976 को बुरा कोर की 
सदस्यता वटकर [28 हो गई थी । और उसकी पूँजी की कुल मात्रा (अर्थात्‌ सदस्यो कोटो का 
योग) 8078 29 2 मिलियन था (स्मरण रहे, 20 मार्च, 972 से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के 
सामान्य लेखे (0070७) ४०००४॥/) को 80'$ भे रखा जा रहा है। 507४ (कं की के 
इकाई है जो 0 888677 ग्राम विशुद्ध स्वर्ण के बरावर होती है | लेक्नि मई 972 अमर 
डालर की सम्ता-दर (987 ४७४८) में किये गये परिवर्तन के परिणामस्वरूप 07 की एक दा 
अब :0857 अमरीकी डालर के वराबर हो गई यी। मई, 972 से पूर्व 9»? की एक बता 
एक अमरीकी डालर के बराबर थी। फरवरी, 973 से अमरीकी ढालर के अवशूत्यन 
फलस्वरूप 807९ की एक इकाई का डालर मूल्य और भी बढ गया था ।) | पर 
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कतिप केन्द्रीय वैंको को नामाकित कर रखा है औैको मे 
सदस्य देश मुद्रा कोप के खाते में अपने कोटे का स्वर्ण जमा कर सकते हैं। इन केल्द्रीय इण्डिया 
फंडरल रिजर्व बैंक आफ न्यूयार्क, वैक आफ इगलैण्ड, बैक आफ फ्रास तथा रिजर्व बैक आक चे ला 
के नाम उल्लेखनीय है । अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमो के अनुसार इन केन्द्रीय बैको 5 
किया जावे वाला स्वर्ण छडो (६273) के रप में होना चाहिये । उनकी शुद्धता (क्‍0०76%) 09 व 
और वजन 400 ऑस होना चाहिये । अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप के पास जमा किया गया सवा है 
राष्ट्रीय मुद्राएँ कोप की ही सम्पत्ति होती है। कोप इनका प्रयोग उन उद्देश्यो के लिये करता 
जिनका उल्लेख इसके सविधान मे किया गया है। जिन 
जिन देशो ने ब्नेटन वुड्स (8०0० ५४००८७) सम्मेलन मे भाग लिया था अथना लक 
देशो ने 3) दिसम्बर, 945 से पहले कोष की सदस्यता स्वीकार कर ली थी, उन्हे कीय कर हर. 
सदस्य (०ाष्ट्रोगश ग्राध्गए0९) माना जाता है। भारत मुद्रा-कोष का मौलिक सदस्य है, व्यो दस 
भारत ने 3 दिसम्बर, 945 से पहले ही कोप की सदस्यता स्वीकार कर ली थी । 68 देश इ' 
तिथि के बाद कोष के सदस्य बने, उनका कोटा कोप के मौलिक सदस्यों द्वारा निश्चित किया गया 
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था । प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद ई बहुमत से मुद्रा-कौप किसी भी देश के कोटे भे परिवर्तन कर सकता 
है। परन्तु इसके लिए सदस्य देश की अनुमति भाष्त करना आवश्यक होता है। भारत ने मुद्रा-कोष 
को राकम्यता को स्वीकार करते सगय अपने कोटे का 20 प्रतिशत भाग सोने तथा डालरों और शेष 
भाग रुपयो मे अदा किया था । 


पुदा-कोष क्व प्रब्ध--मुद्रा कोष का प्रवन्ध चलाने के लिए दो सस्थाएँ होती है , प्रथम, 
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (80श6 ०९ 0०0ए००॥०७७); दूसरे, सनालक मण्डल (8086 ० ]॥९ए0०5)।॥ 
बोर्ड ऑफ गवर्मस मे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक गवर्र नियुक्त किया जाता है, जो पाँच वर्ष की 
अवधि तक काग करता है। सदस्य देश को एक विकल्प गवर्नेर [वॉशिएरवा6 (90एछ70:) 
नियुक्त करने का भी अधिकार होता है| गवर्नर की अनुपस्थिति गे विकल्प गवर्नर बोर्ड की बैठक मे 
भाग ज्ेता है। बोर्ड ऑफ गवर्नसे मुद्रा-कोष की सामान्य नीति का निर्धारण करता है। मुद्रा-कोष 
का दिन प्रतिदिन कय कार्य सचालित करने के लिए 20 सदस्यों फा एक सचालक मण्डल बनाया 
गया है । इसके छ सदस्य स्थायी होते हैं और ये सदस्थ उन देशो के होते हैं जिनके कोठे सबसे 
अधिक होते हैं। इज समय अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास, पश्चिमी जमेची, जापान और भारत वो 
प्रतिनिधि इस मण्डल के स्थायी सदस्य हैं। 5 सदस्य सुदूर-पू्वे प्रशान्‍्त महासागर क्षेत्र के देशो द्वारा 
चुने जाते हैं। । सदस्य कनाडा द्वारा नियुक्त किया जाता है। 3 सदस्य अफ्रीकी देशो, 3 सदस्य 
लैटिन अमरीकी देशो तथा शेष 2 सदस्य यूरोपीय देशो द्वारा चुने जाते है । 


कोई भी सदस्य देश किसी भी समय लिखित सूचना देकर कोष से अपनी सदस्यता वापस 
जे सकता है। मृद्रा-कोप सदस्य सर के त्यागप्र॒त्न को अस्वीकार नहीं कर सकता । यदि कोई देश 
मुद्रा-कोष हक तथा आदेशों का उललघन करता है तो कोप उसकी सदस्यता को समाप्त भी 
कर संकता है। 


बोर्ड ऑफ गवर्न्॑स के पास व्यापक अधिकार हैं। बह सदस्य देशों के कोटो के सशोधन, नये 
सदस्यों के प्रवेश, सचालको के चुनाव तथा सदस्य देशो की प्रुद्राओ की समता-दरो के बारे मे 
निर्णय लेता है। मुद्राकोष का सचालक मण्डल कोष के वाशिंगटन स्थित कायलिय पर ही प्राय 
अपनी बैठकों का झ्रायोजन करता है। सचाल्लक मण्डल में एक प्रवन्ध सचालक (]शक्षात॥808 
79600०7) भी होता है जो मुद्रा-कोष का मुख्याधिकारी होता है । 


भुद्रा-कोष का कार्पालय तथा सग्रहालय--विधाव के अनुसार मुद्रा कोष का प्रधान 
कार्यालय उस देश मे स्थित होता है जिसकी पूँजी का कोटा अधिकतम होता है। इस समय मुद्रा- 
कोष वा भ्रधान कार्यालय अमरीका में स्थित है । पस्नू मुद्रा-कोष अपनी शाखाएँ अन्य देशो में भी 
खोल सकता है । मुद्रा-कोप की स्वर्ण तिधि का 50 प्रतिशत भाग सबसे अधिक कोटे वाले देश मे 
रखा जाता है तथा 40 प्रतिशत भाष अन्य चार अधिकतम कोटे वाले देशो मे रखा जा संकता है। 


समता-दरों का निर्धारण (96टाफरंपबवाण णैँ एच ५४॥४८5)--जैसा पूर्व कहा गया है, 

गा को का मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरो मे स्थिरता स्थापित करना है। अत इस उद्देश्य 
पृत्ति के लिए प्रत्येक सदस्य देश को अपनी अपनी मुद्राओ की कीमतो को स्वर्ण के रूप मे व्यक्त 
करना पडता है। जब सभी सदस्य देश अपनी-अपनी मुद्राओ की कीमतो को स्वर्ण के रूप मे व्यक्त 
कर देते है तो कोष के लिए पारस्परिक विनिमय-दरो को निर्धारित करना आसान हो जाता है। 
इस प्रकार स्वर्ण की सहायता से दो देशो की मुद्राओ के वीच विनिमय की समता-बरें निर्धारित 
की रो सकती है। परन्तु सदस्य देशो द्वारा सोने का क्रय-विक्रय करने की हृष्टि से मुद्रा-कोष 
विभिन्न समता-बरो की उच्चतम तथा च्यूनवम सीमाएँ भी निर्धारित कर देवा है। इस प्रकार दो 
देशे के बीच मुद्राओ थी विनिमय-दर इन्ही दो सीमाओ के भीतर रहती है। परन्तु इसका यह 
अभिप्राय नही कि विभिन्न देशो की समता-दरो मे स्थायी स्थिरता बनी रहती है।_ यदि मुद्रा कोप 
समझता है कि दो देशो के बीच भुगतान सन्तुलन (#शाक्रा०्ड ० एव)ग००5) मे आधारगुलक 
परिवतेन हुए है तो बह उनकी मुद्राओ वी समता दर को बदल सकता है। मुद्गाकोष के विधान 
के अनुसार कोई भी सदस्य देश अपनी सुद्रा की पूर्व-निश्वित समता दर में किसी भी दिशा में 
(ऊपर या नीचे) 0 प्रतिशत तक परिवर्तत कर सकता है। ऐसा करने के लिए उसे कोष की 
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अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नही होती | लेकित यदि कोई सदस्य देश अपनी मुद्रा की 
समता दर मे 0 घरतिशत से 20 प्रतिशत के बीच किसी भी दिशा मे (ऊपर या मीचे) परिवर्तत 
करना चाहता है तो इसके लिए मुद्रा कोप की अनुमति लेना अनिवार्य है । यदि कोई सदस्थ 
देश इस प्रकार अपनी देश की मुद्रा की समता-दर में [0 और 20 प्रतिशत के बीच परिव्तंत के 
लिए प्रार्थंता करता है तो कोप को 72 घण्टे की अवधि में ही अपना निर्णय करना होता है। 
यदि कोई सदस्य देश अपनी मुद्रा की समता-दर मे 20 प्रतिशत से भी अधिक परिवर्तेन कला 
चाहता है तो इसके लिए भी उसे कोप की अनुमति प्राप्त करती पड़ती है| इस सम्बन्ध में मुद्रा- 
कोध अपनी अनुमति तभी प्रदान कर सकता है जबकि कोष के दो-तिहाई सदस्य इसके पक्ष में हो। 
इस प्रकार मुद्रा-कोप किसी देश की समता-दरो मे परिवर्तत की अनुमति तभी प्रदात कर्ता है 
जबकि वह पूर्णत सन्तुष्ट हो कि उस देश की आ्िक स्थिति मे आधारमूलक अल पड गया है। 
याद कोई देश मुद्रानकोप की आज्ञा के बिना ही अपनी मुद्रा की समता-दर में परिवर्तन कर देता है 
तो मुद्रा-कोष को यह अधिकार है कि ऐसे देश को कोप की सदस्यता से प्रथक कर दे। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि सदस्य देश बिना मुद्रा-कोप की अनुमति के अपती समता दरो मे परिवर्तन नहीं कर 
सकते । अत अब स्पर्द्धात्मक मुर्य अवमुत्यन (.०णएथआएए० 0ण707९४ 0९/थएश।०णा) काल 
ही उत्पन्न नही होता । 

स्मरण रहे, कोई भी सदस्य देश अपनी विनिमय-दर में परिवर्तन का प्रस्ताव तभी कर 
सकता है जबकि उसके अदायगी शेष (907०७ ० 99फगाधा।$) में आधारमूल् अपन्तुलन 
(थि6गारग/ ताइध्वणा।एण्ता) हो । 

मुद्रा-कोप का उद्देश्य विनिमय दरो में स्थिरत। स्थापित करने के साथन्साथ बहुपक्षीय 
ध्यापार (गाएात-॥/धयव] (६0०) को प्रोत्साहन देना भी है। इसलिए मुद्रा-क्षोष उन सभी बाधाओं 
को दूर करने का प्रयत्न करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सीमित करने की दिशा में कार्य- 
शील होती हैं। अत कोई भी सदस्य देश चालू व्यापारिक सौदो पर कोष की अनुमति के बिता 
प्रतिबन्ध नही लगा सकता है । 


8 दिसम्बर, 97? के बाद किसी भी संदस्थ देश की विनिमय-दर समता वर (0 ज्ंण्णे 
की दोनों दिशाओं मे अधिक व्यापक मा्जिन अर्थात्‌ 25 प्रतिशत तक परिवर्तित की जा सकती 
है । इससे पूर्व यह मार्जिन केवल । प्रतिशत ही था अर्थात्‌ किसी सदस्य देश की विनिमय-दर 
समता-दर की दोनों दिशाओं मे केवल एक प्रतिशत तक ही परिवर्तित की जा सकती थी। 4 
प्रकार समज्य खूँटी (७0॥0४४४७9।८ 9०४) की पुरानी प्रणाली के स्थान पर रेगती हुई यूँदी (पहशा/एड 
०8) की नई प्रणाली की स्थापना कर दी गई है। 


सदस्य देशो को मुद्गा-कोष से विदेशी विनिमय के क्रप विक्रम का अधिकार >युदराकोव हे 
पास सभी सदस्य देशों की मुद्राएँ होती हैं । अत आवश्यकता पड़ने पर कोई भी देश किसी की 
देश की मुद्' को कोष से खरीद सकता है | परन्तु ऐसा करने के लिए उसे विदेशी कप 
कीमत स्वर्श भे अथवा अपनी मुद्रा में चुकानी पडती है। इस प्रकार के लेन देन के लिए मुह सदस्य 
द्वारा दो शर्तें लगायी गयी हैँ। पहली शर्ते के अनुसार किसी भी समय कोष के पास 3400 अल 
की मुद्रा की मात्रा उसके कोदे से 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहस गा  रैग 
लीजिए कि किसी सदस्य देश का कोटा 00 मिलियन डालर है। विधान के अनुसार से दषेष 
को 25 मिलियन डालर तो सोने के रूप मे तथा 75 मिलियत डालर अपनी मुद्रा के रूप में को है 
को देना पड़ेगा ) यदि यह देश मुद्रा-कोष से अपनी मुद्रा देकर कोई विदेशी मुद्रा लेना चाहता |; 
तब यह देश मुद्रा-कोष से 725 मिलियन डालर से अधिक की विदेशी मुद्रा उधार नही ले 52% 
यदि वह इससे अधिक कीमत की विदेशी मुद्रा, कोष से लेता है तो ऐसा करने से उसका 25 
200 प्रतिशत से भी अधिक हो जायगा जो मुद्रा-कोष के विधान के विदद्ध है। ऐसे देश को 
मिलियत डालर की विदेशी मुद्रा देते समय सुद्रा-कोष किसी प्रकार का जोखिम नही हे 
क्योकि मुद्रा-कोष के पास देश की 225 मिलियन डालर की निधि पडी हुई है। दूसरी शर्ते यह पा 
कि कोई भी देश एक वर्ष मे अपने कोटे का अधिक से अधिक 25 प्रतिशत भाग ही विदेशी 95 
के रूप मे कोष से ले सकता है । उक्त उदाहरण में वह देश एक वर्ष में अधिक से अधिक 
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मिलियन डालर कौ अपनी. मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा खरीद सकता है। यह भ्रतिवन्‍्ध इतलिए 
लगाया गया है ताकि मुद्रा-क्ोष मे दुलेंभ मुद्राएँ शीत्र ही समाप्त न हों जाये। स्मरण रहे कि 
सुदा-कोष द्वारा सदस्य देशों पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं कि वे वयासम्भव 
अपनी स्थिति को सुधारने का स्वय ही प्रयत्व करे॥ इसलिए मुद्रानकोष अल्पन्मात्रा मे तथा अल्प 
अवधि के लिए ही सदस्य देशो को विदेशी मुद्राएँ देता है । 
मुद्रा-कोप अपने ऋणों पर रादस्य देशो से ब्याज भी लेता है। यह व्याज प्राय है प्रतिशत 
से लेकर 2३ प्रतिशत तक होता है। ब्याज के अतिरिक्त, 2: प्रत्येक ऋण पर है. प्रतिशत 
सेवा प्यय (5७४०० ०85) भी वसूल करता है। कप की मात्रा के बढ़ते ने! साथ साथ ब्याज 
की दर को भी बढा दिया जाता है । यह इसलिए किया जाता है कि सदस्य देश बिना आब- 
श्यकता अथवा बार बार मुद्रा-क्ोप से ऋणो की माँग न करें। यदि कोई देश ऋण का शीक्ष भुग 
तान कर देता है तो उससे लिए जाने वाले ब्याज मे कमी भी कर दी जाती है। ब्याज सदैव स्वर्ण 
के रूप भे लिया जाता है । मुद्रा कोष द्वारा दिये जाने वाले ऋण प्रायः थोडे समय के लिए ही 
होते है । मुद्रा कोष इस बात का भी ध्यान रखता है कि सदस्य देश द्वारा जिया गया ऋण उसी 
उद्देश्य पर ब्यय्र किया जाय जिसके लिए वह दिया गया है । 
स्मरण रहे मुद्रा कोप सदस्य देशों को भुगतान-सन्तुलन के घाढ (6शीटा) को दूर करने 
के लिये विदेशों मुद्राओं वे ऋण देता है बशतें कि उनका यह घाटा अस्थायी स्वरूप का हो और 
उसे शीघ्रातिशीघ्र निरस्त किया जा सकता हो। लेकिन यदि भुगतान-सन्तुलत का यह घाटा 
रादस्य देश की मुद्रा के अतिमूल्यन (0५७ ४0]०७४४४०7४) जंसे निरस्थायी कारणों से होता है तो 
शुद्रा-कोप उस सदस्य देश को विदेशी मुद्राओ का ऋण नही देगा। ऐसी परिस्थिति मे मुद्रा-कोय' 
सदस्य देश को यह परामश देगा कि भुग्रतान रान्तुलन के धाठे को दूर करने हेतु बह अपनी गुद्रा 
का अवपूल्यस कर दे । 
बुर्लभ सुद्गाएँ (5८४०४ (णाशा००३)--कोप के विघान के अन्तगंत दुर्लभ भुद्राओ के लिए 
विशेष ब्यवस्था की गयी है। दुलंभ मुद्रा बह होती है जिसकी पूर्ति, माँग की अपैक्षा बहुत कम 
द्ोती है। जैसा पूर्व कहा गया हे शक के पास सभी देशो की मुद्राये रहती हैं और ता 
कोष उन्हे विभिन्न देशो को बेचता ड् अथवा उधार देता है। जब किसी देश की मुद्रा के लिए 
अन्य देशों द्वारा अत्यधिक मांग होती है तो मुद्रा कोष इस प्रकार की मुद्रा को उस देश से उधार 
ले सकता है । यदि वह देश्न अपनी मुद्रा उधार नही देता तो मुद्रा-कोष स्वर्ण देकर उसे खरीद भी 
सकता है । इस प्रकार मुद्र। कोप उस मुद्रा की बढी हुई माँग को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करता 
है। परन्तु यदि फिर भी इस मुद्रा की माँध पूर्णतः सन्तुष्द नहीं होती, तब मुद्रा-कोप इस प्रकार 
की मुद्रा को दुलंभ मुद्रा थोषित कर सकता है । जब कोष फिसी देश की मुद्रा को दुलेभ मुद्रा 
घोषित कर देता है, तब उसे इस प्रकार की मुद्रा का राशनिग करने का अधिकार स्वत ही मिल 
जाता हैं । मुद्रा कोष ऐसी परिस्थिति मे विभिन्न देशो का उत्त दुर्लभ मुद्र। के लिए कोटा निश्चित 
कर देता है। तदुपरान्‍्त, उस दुलंभ मुद्रा की माँग फरने वाले देश उस देश विशेष से हान वाले 
आयाधो पर भ्रतिबन्ध लगाकर अपने जदायग्री शेष (92/970८ ०/ 74379 ) मे सन्तुलव स्थापित 
करने का प्रयत्त करते है । 
जब मुद्रा कोष किसी देश की मुद्रा को दुर्लभ घोषित करता है तो उसे यह भी अधिकार 
प्राप्त होता है कि वह उस देश को अपनी मुद्रा का पुन मूल्यन (ए6एशाशाणा) करने के लिए 
बहे। मुद्रा के पुत मूल्य का परिणाम यह होता है कि उस देश की आन्तरिक लागतें एवं कौमते 
बढ जाती है | आयातो को प्रोत्साइन मिलता है तथा निर्यान कम हो जाते हैं । इससे दुलभ घुद्रा 
की पूर्ति बढ़ जाती है और स्थिति मे सुधार होने लगता हे । 
लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि किसी देश की मुद्रा दुलेंभ क्यों हो जाती है । इसके 
बई बारण हो सकते है। उदाहरणार्थ, वह देश अन्य देशो को अपन माल बेचता तो है लेकिन 
उनसे खरीदता नही। अत अन्य देश उसकी मुद्रा का उपार्जन नही कर पाते । फलत बह मुदा 
दुलभ हो जाती है । 
जिस देश के भुग्रतान सन्तुलन में स्थायी आधिकय (एथशाएआ०८॥६ ४9५) बना रहता है, 
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वह देश भी अन्तरराष्ट्रीय विनिमय स्थायित्व को उतनी ही हानि पहुँचाता है जितना वह देश जिसके 
भुगतान सन्तुलन में चिरस्थायी घाटा बना रहता है। मुद्रान्कोष के अधिनियमों के अनुसार ऐसे 
देश को विनिमय दरो मे स्थिरता स्थापित करने हेतु अपनी मुद्दा का पुनर्मूल्‍्यन कर देना चाहिये। 
मुद्दा कोष के साधनों की तरलता (वष्रापाए णी प्राणाबागार्थ शणालंद्वए़ सिएप 
२९४०४7०६७) - मुद्रा-कोष यधासम्भव अपने साधनों को तरलतम रूप में रखने का प्रयत्त करता 
है। यदि कुछ सदस्य देश अपनी मुद्रा के बदले मे दुलेभ मुद्रा खरीदते चले जाते हैं तो एक स्थिति 
ऐसी भी आ सकती है जबकि कोप का दुलंभ मुद्रा का स्टॉक पूर्णत समाप्त हो जायगा और उसके 
पास केवल ऐसी मुद्राएँ ही रह जायेंगी जिनकी मांग न के बराबर होगी। ऐसी परिस्थिति मे मुद्रा- 
कोष की तरलता समाप्त हो जायगी और मुद्दों कोष अपने उद्देश्यों की पूर्ति मे असफल हो जायगा। 
अतएव मुद्रा-कोप सदैव यही प्रयत्व करता हैँ कि उसके पास सभी देशो की मुद्राएँ पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध रहे । साधनो की तरलतवा को बन/ये रखने वे लिए मुद्रा-क्ोप के विधान के अतगत 
विशेष व्यवस्था की गयी है--(क) कोई भी सदस्य देश सोना देकर, कसी भी देश की मुद्रा को 
खरीद सकता है| स्मरण रहे कि सोना अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे सबसे अधिक सर्वग्राह्म पदार्थ 
माना जाता है, (ज) यदि किसी देश की मुद्रा उसके कोटे से अधिक है तो वह देश अपनी मुझ 
को सोने के बदले मे खरीद सकता है, (ग) प्रत्येक सदस्य देश कुछ विशेष परिस्थितियों मे अपनी 
मुद्रा के एक भाग को सोते तथा परिवतनशील मुद्रा के बदले में पुत्र मुद्रा-कोप से खरीद सता है। 
इन व्यवस्थाओ के कारण मुद्रा-कोप अपने साधनों की तरलता को बनाये रखने में समर्थ रहता है। 
मुद्रा-कोष के लाभ का वितरण--कोष के कुल लाभ में से 20 प्रतिशत उब ऋणदाता 
देशो को दिया जाता है जिनकी मुद्रा किसी वर्ष मे कोप के पास उनके कोटे के अनुसार 735 प्रति- 
शत से कम रहती है। शेप लाभ सदस्य देशो के बीच उनके कोटे के अनुसार वितरित कर दिया 
जाता है। स्मरण रहे कि सदस्य देशो मे लाभ का यह वितरण उनकी अपनी-अपनी मुद्राओं में 
किया जाता है। 
मुद्दा कोष का कार्येक्षे्र--मुद्रा कोष केवल सदस्य देशो की सरकारों से ही व्यवहार कसा 
है, निजी व्यक्तियों एवं सस्थाओ से नही। मुद्रा-कोप किसी सदस्य देश की आन्तरिक अर्थव्यवस्था 
भ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही कर सकता। इसका उद्देश्य तो केवल अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सह" 
योग को बढावा देना है। यह सदस्थ देशो को विदेशी मुद्राओ मे ऋण देकर उनके अदायगी शेष 
में सन्‍्तलन स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करता है। मुद्गा-कोप सदस्य देशो को कैंदल सेट 
कालीन ऋण ही देता है और ये ऋण, जैसा ऊपर कहां गया है अदायगी शेष से होते वाले अंस- 
न्तुलन को दूर करने के लिए ही दिये जाते हैं । 
मुद्दा-कोष के सदस्यों पर प्रतिबन्ध--मुठ्ा कोष अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संदेस्म देशों पर 
मई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाता है जो इस प्रकार हैं 
(क) सदस्य देशो द्वारा उधार लिये गये ऋण केवल उन्ही उद्देश्यों की पति के लिए कर्ण 
होगे जिनके लिए बे कोष द्वारा दिये गये है, अर्थात सदस्य देश मुद्रा कोष से प्राप्त किये गये कई 
का दुरुपयोग नहीं कर सकते । कसी 
(ख) कोई भी सदस्य देश मुद्रा कोष की अनुमति लिए बिना अपनी मौद्रिक नीति मे क्सी 
प्रकार का परिवर्नेन नही कर सकता । 
(ग) सभी सदस्य देशो को मुद्रा-कोष द्वारा निर्धारित की गयी दरो पर ही सोते का क्रय" 
विक्रय करना पड़ता है! 
(घ) कोई भी सदस्य देश चालू अन्तरराष्ट्रीय भुगतान के सम्बन्ध में कोष की अनुमति 
प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नही लगा सकता । 
(ड) प्रत्येक सदस्य देश, विदेशी मुद्राएँ उन्हीं दरो पर खरीद व बेच सकता है जो कोष 
द्वारा निर्धारित की गयी हैं। 
सक्रान्तिकालीन सुविधाएँ ([8०॥065 (एण्ड 09. परोगराश्मतगतर्ों 2000) 2 
राष्ट्रीय मुद्रा-कोष विदेशी व्यापार एवं विदेशी विनिमय पर लगाये गये सभी प्रकार के प्रतिबन 
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के विरुद्ध है, परन्तु सक्नान्तिकाल मे सदस्य देशो को विनिमय-नियन्त्र०ण, आयातों पर प्रतिबन्ध 
आदि लगाने का अधिकार दिया गया है। सक्रान्तिकाल के उपरान्त सदस्य देशो को विदेशी व्यापार 
तथा विदेशी विनिमय पर लगाये गये प्रतिबन्धो को हटाना होगा | सत्रात्तिवाल में सदरय देशो 
को विदेशी व्यापार एवं विदेशी विनिमय पर प्रतिबन्ध बनाये रखने का अधिकार इसलिए दिया 
गया है क्योकि इतके अभाव में इस देशो की अर्थ ब्यवस्थाओं मे गम्भीर उथल पुथल होने की 
सम्भावना थी । 

भुव्रा-कोष के काये---मुद्रा-कोप के तोन प्रमुख कार्य हैं 

(क) भुद्रा कोप रादस्य देशों के अदायगी शेष (097०8 ० 93५970०॥(४) से उत्पन्न होने 
वाले अल्पकालीन असन्तुलन को दूर व कग करने में सहायता देता है। मुद्रा-कोष सदस्य देशो को 
विदेशी मुद्राएँ बेचकर तथा उधार देकर उन्हे अदायगी शेष मे होते वाले असन्तुलन को दुर करने 
में योग देता है। 

(ख) घुदा-कौष सदस्य देशो को अपने अदायगी शेष मे होने वाले दीघैकालीन अपृन्तुलन 
को दुर करने मे भी योग देता है। मुदा-कोष सदस्य देशो की अर्थ व्यवस्थाओ मे आधारमूलक 
परिवतेत होने पर उन्हे अपनी मुद्राओ की समता दरें बदलने की अनुमति देता है। इस प्रकार 
सदस्य देशों के अदायगी शेष में होते वाले दीर्घकालीन असन्तुलन को दूर किया जा सकता है। 


(ग) मुद्राकोप आर्थिक तथा मौद्रिक विषयों पर सदस्य देशों को परामर्श भी देता है, 
क्योकि अपती विशेष स्थिति के कारण वह ऐसा करने में समर्थ होता है। इस प्रकार मुद्रा-कोप 
सदस्य देशो की अ्॑-व्यवस्था मे स्थिरता स्थापित करने का भ्रयत्त करता है । 


मुधा-फोष द्वारा दी गयो टेकनोकल सहायता--वित्तीय सहायता के साथ साथ मुद्रा कोष 
सदस्य देशों को टेकनीवल सहायता भी देता है। यह सहायता दो प्रकार से दी जाती हे प्रथम, 
मुद्रा कोप सदस्य देभो को अपने विशेषज्ञों (॥०९०88(5) की सेवाएँ प्रदान करता है। ये विशेषज्ञ 
उन देशों को उनकी जटिल समस्याओं का समाधान करने मे 48 ल्‍य सहायता देते है । वास्तव 
मे, मुद्राकोष के इन विशेषज्ञों ने अल्प-विकसित देशों को मोद्रिक, 'राजकोषीय एवं विनिमय 
सम्बन्धी मीतियो के निर्माण मे योग दिया है । दुसरे, कभी-कभी मुद्रा-कोष बाहरी विशेषज्ञों (जो 
कोष की नियमित सेवा में नहीं होते) को भी सदस्य देशों की सहायतार्थ भेजता है। ये विशेषज्ञ 
सदस्य देशों मे आथिक परामशंदाताओं (०००००छा८ अतए803) के कार्य सम्पन्न करते है । 
अभी हाल ही में मुदा कोप ने नये विभागों की स्थापना की है-केस्द्रीय वैकिग सेवा 
बिभाग (०णा० छशाएव8 $टाशा०० 0०0&07०४() तथा राजकोपीय विषय-सम्बन्धी विभाग 
(६१800! ८75 /0694(70॥६) । प्रथम विभाग सदस्य देशो के केन्द्रीय बैको का सचालत करने 
हेतु उन्हे विशेषज्ञ-अधिकारियो की सेवाएँ प्रदाव बरता है । दूसरा विभाग सदस्य देशों को राज- 
कोपीय चिपयो गे परामश्े देता है। मुद्रा-्कोष ने सदस्य देशों के अधिकारियों को मौद्रिक प्रबन्ध 
जैसे जिषयो मे प्रशिशाण देने हेतु हाल की के बलों से. कई इब्णएर की, परिसोजजाओ, को, ए्कियान्विए, 
किया है । 
अन्तरराष्ट्रोय सुद्रा कोष तथा स्वर्णमान 
(पर ॥ शशि के ज्ञात ध€ 5076 5(शाएथ्वाते) 
कभी कभी यह कहा जाता है कि ये सुद्रा-कोप वी स्थापना एक प्रकार से स्वर्णमान 
का पुन बौठना हैं। लेकिन यह एक बिवादास्पद विषय है। प्रो० जॉन एच० चिलियम (30० था 
से ७/॥॥१णा) मुद्रा कोप को परम्परागत स्वर्णमान का राशोधित रूप मानते हैं। इसके विपरीत, 
लाडे केल्ज (7.गर्त 7(०५॥९5) का इृढ विश्वास था कि मुद्रा-कोप तथा स्वर्णमान के बीच कुछ भी समा- 
ला तह बल्कि उन्होने तो स्पष्ठत यह कह दिया था कि मुद्रा-कोप स्वर्णमान केः बिलकुल 
परीत है ) 
इसमे सन्देह नही है कि सुद्राकोष मे स्वर्णमान की कुछ विशेषताएँ अवश्य ही पायी जाती 
हैं। यही कारण है कि कभी की इसे “स्वणमाव की छाया” (सगब2०7 थी 8० 0ण० 
$00044त) कहकर सम्बोधित फ़िया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ स्वर्णमान एव मुद्रा 
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कोप में कुछ असमानताएँ भी पायी जाती हैं अथवा यूँ कहिये कि मुद्रान्रोप एवं कागजी भान में 
कुछ असमानताएँ भी पायी जाती हैं । प्रो० कुरीहाया ((एतगशवा4) के शब्दों में इसका (। व 8.) 
विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है, “ यह एक मिश्रित मान है जिसमे स्वर्णमाव एबं कागजी 
मान दोनो की ही विशेषताएँ पायी जाती हैं । मुद्रा-कोप पुराने स्वर्ंमाव का ही स्थातापत है। 
यही नहीं यह स्पर्णयान एवं कागजी मान दोनो की ही वैकल्पिक व्यवस्था है। एक ऐमी 
प्रणाली है जिसमे पूर्णतया स्वतन्त्र विनिमय दरों एवं व्यापक विनिमय नियन्त्रण का सम्मिश्रण पाया 
पाया जाता है ।” लाडं केन्ज के शब्दो मे, “मुद्रा-कोप अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को सुधारने का 
महत्त्वपूर्ण प्रयास है” 

मुद्रा-क्ोप एवं स्वर्णमात में अनेक समानताएँ पायी जाती हैं जो तिम्नलिखित हैं 

(।) स्वर्ण से सम्बन्ध (॥7/ छा 05०0) --स्वर्णमान के अन्तर्गत देश की मुद्रा प्रत्यक्ष रूप 
में स्वर्ण से सम्बन्धित होती है और मुद्रा के बाह्य मूल्य को स्वर्ण के रूप मे व्यक्त किया जाता है। 
मुद्रा-कोप के प्रत्येक सदस्य को भी अपनी मुद्रा के मूल्य को स्वर्ण में ही परिभाषित करना पडता है 
और इसी के आधार पर उसकी मुद्रा के बाह्य विनिमय मूल्य को तिश्चत किया जाता है।. 

(2) स्वर्ण का महत्व ([7907(870८ ०६ 500)--स्वर्णमान के अन्तर्गत, देश की अर्थ 
व्यवस्था में स्वर्ण को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार मुद्रा-कोष की घ्यवस्था मे भी 
स्वर्ण को प्रमुख स्थान दिया गया है । भ्रथम, प्रत्येक सदस्य देश अपनी मुद्रा के प्रारम्भिक मूत्य को 
स्वर्ण के रूप मे ही व्यक्त करता है। बूसरे प्रत्येक देश अपने कोटे का 25 प्रतिशत भाग अथवा 
अपनी कुल स्वर्ण तथा डालर निधि का 0 प्रतिशत भाग (इनमे से जो भी कम हो) मुद्रा-कोप के 
पास स्वर्ण के'रूप मे जमा करता है। तीसरे, प्रत्येक सदस्य देश मुद्रा-कोप द्वारा निर्धारित कीमतों 
पर ही स्वर्ण का क््य-विक्रय कर सकता है। 


लेक्नि मुद्राकोप के नवीनतम नियमो के अन्तर्गत स्वर्ण की इस महत्त्वपूर्ण भूमिका को 
अब समाप्त कर दिया गया है। स्वर्थ की “अधिकृत कीमत” (09 970०) का उन्मूलन 
कर दिया गया है। कोष द्वारा स्वर्ण निधियो के कुछ अश को सदस्य देशो को लौटाया जा रहा है। 
संदस्य देशो की मुद्राओ के विनिमय मूल्यो को अब 57025 मे व्यक्त करने का निर्णय लिया गया हैं। 

(3) बहुपक्षीय व्यापार एवं भुगतान प्रणाली (]#णप्ावाधण प्रा8त8 था कक 
8;#07)--स्वर्णमान के अन्तर्गत, बहु पक्षीय व्यापार तथा भुगतान प्रणाली कायशील है। हा, 
है। दुसरे शब्दो मे प्रत्येक देश अलग अलग रूप मे अन्य देशों के साथ अपने भुगतानों का 
सनन्‍्तुलग न करके सभी स्वर्णमान देशो के साथ सयुक्त रूप मे सन्तुलन स्थापित करता है। इसी 
प्रकार अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी विभिन्न देशों में बहुपक्षीय व्यापार एवं भुगवात प्रणाली 
को प्रोत्साहित करता है। 

(4) विनिमय दर स्थिरता (ए7०08४86 ॥२७४ 5089॥09)--स्वर्णमान का मुल्य कत 
विभिन्न सदस्य देशो की मुद्राओं की विनिपय दरों मे स्थिरता बनाये रखता था। इसी अकार दा 
कीप का उद्देश्य भी ठीक ऐसे ही विनिमय दरो में स्थिरता बनाये रखना है। स्वणमात्र एवं दर मी 
कोष के बीच यह एक महत्त्वपूर्ण समानता है। लेकिन इन दोनो के बीच एक महत्त्वपूर्ण विविमय 
है। स्वर्णमान के अन्तगत विनिमय दरो मे स्थूलता (गरड्ाका/) पायी जाती थी। यद्यपि वि| अधिक 
दरो की यह स्थूलता अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से वाछनीय थी लेकित आत्तरिक आ' बने 
स्थिरता के दृष्टिकोण से यह स्थुलता अच्छी नहीं थी । इसके विपरीत, कागजी मान एक 228 प्रमय 
था जिसके अन्तगगंत विनिमय-दरों मे भारी उतार चढाव होते रहते थे। ये उतार-चढाव वि कि 
बाजारो म माँग एव पूर्ति के परिवर्तनो के कारण हुआ करते थे। परिवर्ततशील विनिमय दर आत' 
अर्थ व्यवस्था के दृष्टिफोण से तो अच्छी होती है। लेकिन अल्तरराष्ट्रीय व्यॉपार के लिए 347] 
होती है। अन्तरराष्ट्रीय मुदा-कोप स्वर्णमात एव कागजी मान जैंसी उम्र प्रणालियों का प| दल 
करके मध्य मार्ग (706॥6 998) का अनुसरण करता है । अन्तररष्द्रीय मुद्रा कोप इन दोनो मुद्दा 
लियो के लाभ तो प्राप्त कर लेता है लेकिन उनक हानियो से साफ़ बच निकलता है। अन्तरराष्ट्रीय है न 
कोष के अन्तगंत विनिमय-दर न तो इतनी स्थैतिक होती है जितनी कि स्वर्णमात के ी का अनुतार 
ही इतनी परिवर्ततशील होती है । जितती कि कायजी मान के अघीन। मुद्रा-कोष के सविधान के अनुसा 
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कोई भी सदस्य देश भुगतान सतुलन में मूलभूत असतुलन को निरस्त करने हेतु अपती विभिमय दर मे 
परिवतेन कर सकता है | लेबिन विनिमय दर को परिवर्तित करने से पूर्व उस सदस्य देश को मुद्रा- 
कोष से अनुमति लेनी पडती है। मुद्रा-कोष का उद्देश्य रिथर एवं लचीली विनिमय दरों की प्रणात्री 
को स्थापित करता है। इस प्रणाली मे स्वर्णमात एवं कागजी गान दोनो ही पद्धतियों वे गुणों वा 
सम्मिश्रण पाया जाता है | इस प्रवार मुद्रा-कोष एवं स्वणमान के बीच सगानता पायी जाती हू 
वयोकि दोनो का उद्देश्य विनिमय दरो में स्थिरता बनाये रखना हैं लेकिन स्वर्णमान की भाँति 
मुद्रा-कोय पूर्णतया स्थैतिक विनिमय-दरो का समर्थन नहीं करता ! 

(5) मुद्य के विस्तार एवं सकृषन फी क्रियाविधि (६८०४ त फ्रफ़क्षाशण] भारत 
ए०रधचण्तण जी 0त्राधय०ए)--पुद्रा-कोध एवं स्वर्णमान के बीच एक अन्य समानता भी पायी 
जाती है। दोनो के अन्तर्गेत भुगतान-सन्तुलन मे हुए परिवर्तनों के अनुसार मुद्रा का विस्तार एवं 
सकुचन होता रहता है । रवर्णमान के अन्तर्गत यदि किसी देश का किसी अन्य देश से भुगताव- 
सन्तुलग प्रतिकूल होता है तो बह देश [प्रयग देश) स्वर्ण का निर्यात करने लगता है। इससे देश में 
भुद्रा का सकुघन हो जाता है और सामान्य कीमत-स्तर में गिरावट आ जाती है । इसके विपरीत, 
जिस देश वा भुगतान-सन्पुलन अनुकूल होता है, वह देश रवर्ण का आयात करने लगता है । आयात 
किये गये स्वर्ण के आधार पर मुद्रा का विस्तार होने लगता है और सामान्य कीमत स्तर गे बुद्ध 
हो जाती है । मुद्रा कोष के अन्तर्गत भी समायोजन की प्रक्तिया कुछ ऐरी ही है। जब भी किी 
सबस्य देश को भुगतान सन्तुलन किसी अन्य सदस्य देश के राथ प्रतिकूल होता है तो उग्र देश 
(प्रथम देश) का केद्धीय बैक मुद्रा-कोप के पास अपनी झुद्रा की समान राशि जमा कराके उससे 
उतने ही मूल्य की विदेशी मुद्रा खरीद लेता है। इस प्रकार प्राप्त की गई विदेशी सुध्ठा को केन्द्रीय 
बैक अपने देश के व्यापारिक बैको को बेचता है और वे तब उस विदेशी मुद्रा को आयातक्ताओं 
को बेच देते हैं। लेकिन इस प्रत्रियां के दौरान व्यापारिक बैंको की नकद राशियाँ (एच 
765$८६४८७) कम हो जाती है | परिणामत उनकी साख तिर्माण शक्ति कम हो जाती है। इससे 
सामान्य कीमत स्वर मे गिरावट आ जाती है । 

इसके विपरीत, अनुकूल भुगतान सन्तुलत वाला देश अन्य दशो से ता प्राप्त करता 
है जिससे व्यापारिक बैको की नकद-राशियाँ बढ जाती हैं । परिणामत देश मे बैक साख का गुणित 
विस्तार (0000॥8 6४एथाह्ञणा) होने लगता है । इसका अन्तिम परिणाम यह होता है कि देश के 
सामात्य कीमत स्तर मे वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा कोष की यन्‍्त्रावली के अधीन भी, 
स्वर्णमान की भाँति भ्रतिकूल भुगतान-सम्वुलत् मुद्रा अवस्फीति (व८8007) को और अनुकूल 
भुगतान-सन्तुलन मुद्रा स्फीति (॥4007) को जन्म देता है । 

“क्रीडा के नियमो/” (77०$ ०६ (8४ 8०700०) के अनुसार स्वर्णेमान के अन्त्मेत स्वर्ण का 
निर्यात करने वाले देश से यह अपेक्षा की जाती थी कि अपने भुगतान सन्तुलन में 'असन्तुलन' को 
निरस्त करने हेतु वह मुद्रा-अवस्फीसि का आशय ले । लेकित मुद्रा-कोय के अन्तर्गत प्रतिकूल भुग- 
तान पन्तुलन वाले देश के लिए यह आवश्यक नही कि वह भुद्रा अवस्फोति की मीति का अनुस रण 
करे और न ही एसा वरने के लिए उस पर कोई दबाव डाला जाता है। मुद्रा कोष सदस्य देशो 

क्ये स्थानीय जावश्यकताओं के अनुसार अपनो-अयनी घरेलू सौद्धिक नीतियो का तिर्माण करने के 
लिए पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इस प्रकार प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन वाला देश आन्तरिक 
कीमत स्तर की गिरावट को रोकने के लिए सभी सम्भव उपाय करता है। सत्य तो यह है कि 
मुद्दा कोय के अधीन प्रतिकुत भुगतान संतुलन वाले देश के लिये, स्वर्णयान की भाँति, मुद्रा का 
सकुचन करना अतिवारय नही है । 

इस प्रवार मुद्रा कोष के अधीन किसी प्रकार के कडे अनुशारान (गष्ठात त5८ए॥०) पर 
बल नही दिया जाता जैसा वि स्वर्णमान के अन्तर्गत किया जाता था। इसके विपरीत, मुद्रा-कोष 
ता बपने सदस्यों को स्थानीय आधिक स्थितियों के अनुसार अपनी-अपनी मौद्धिक नीतियों 
का निर्माण बरने की पूरी छूट देता है। इसके साथ हो साथ मुद्रा-कोष के अन्तर्गत पूर्णतया 
परिवर्ततशील विनिमय दरो से होने वाली हानियो से भी बचा जा सकता है । कागजी मान 
दे! अधीन वो विनिम्नय-दरों के झताए चढावो से देश को अपार क्षति होती है ! 
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(6) घिनिमय नियन्त्रण का निषेध (]र०४ ॥009०क00 ण॑ फिलाभाह० एणाएण]-- 
स्वर्णमान प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी देश अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर किसी प्रकार का विवि- 
मय-नियन्द्रण लागू नही बर सकता, क्योकि इस प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्‍न देशों में विदेशी 
व्यापार तुलनात्मक लागत सिद्धान्त (2णागएक्षआए० ००४ ७772०9०(८) के अनुसार होता है । इसी 
तरह मुद्रा-कोप प्रणाली के अन्तर्गत भी इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि कोई भी सदस्य 
देश विदेशी व्यापार पर किसी प्रकार का विनिमयरननयन्त्रण लागू न करे। केवल सक्रान्तिकाल मे 
ही सदस्य देशो को विनिमय-नियन्त्रण लगाने की अनुमति दी ग्रयी है। सकान्ति-काल के उपरात्त 
मुद्रा-कोप के सभी सदस्यो को अपने द्वारा लगाये गये सभी विनिमय-नियन्तणों को हटाना होगा। 


स्वर्णमान एव मुद्रा-कोप के बीच कुछ असमानताएँ भी पायी जाती थी जो निम्नलिखित हैं" 


() मुद्रा-कोप के अधीन राष्ट्रीय मुद्राओं की समता-दरो (7 श्ष००७) को स्वर्ण के 
रूप मे कठोरता से निश्चित नही किया जाता है (अर्थात्‌ वे पूर्णतया अपरिवतंनीय नहीं होती) 
जैसा कि स्वर्णमान के अधीन हुआ करता था | स्वर्णेमान के अन्तर्गत राष्ट्रीय मुद्राओ की समता- 
दरो को स्वर्ण की निश्चित मात्राओ के वराबर निर्धारित किया जाता था| उनमे किसी प्रकार के 
परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती थी । यद्यपि मुद्रा-कोप के अधीन भी समता-दरो को स्वर्ण के 
रूप मे निश्चित किया जाता है लेक्नि फिर भी उनमे किसी प्रकार की कठोरता अथवा स्पूलता 
नही पायी जाती है । यदि आवश्यक हो तो उनमे परिवर्तन किये जा सकते हैं । 


(2) स्वर्णमान के अघीन स्वर्ण देश मे मुद्रा के विस्तार एव सकुचन का आधार हुआ करता 
था । यदि स्वर्ण के उत्पादन मे उतार-चढाव होते थे तो उनका प्रभाव मुद्रा के विस्तार भयवा 
सकुचन पर अवश्य ही पडा करता था लेकिन मुद्रा-कोप के तत्वावधान मे मुद्रा का विस्तार एवं 
सकुचन स्वर्ण पर आधारित नही है । परिणामत स्वर्ण-उत्पादन के उतार-चढावों का देश की 
मुद्रा पूर्ति पर कुछ भी असर नहीं पडता है। 

(3) स्वर्णमान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय दरो मे पूर्ण स्यूलता (0०76 22000) 
पायी जाती है ! इसके विपरीत, मुद्रा-कोप के तत्वावधान मे विदेशी विनिमय दरों में ऐसी 
स्थुलता अथवा कठोरता नही होती । यदि मुद्रा-कोष को इस बात का विश्वास हो जाय कि संदस्थ- 
देश की आधिक स्थिति में कोई मुलभूत परिवर्तन हुआ है तो वह उम्र देश की मुद्रा की समता- 
दर मे परिवर्तन करने की अनुमति दे देवा है। अत मुद्रा-कोष की कार्यशीलता में एक ऐसा 
लचीलापन पाया जाता है जिसका स्वरणमान के अन्तर्गत पूर्ण अभाव था । 

(4) स्वर्णमान स्ववचलित मान (॥0007॥० #शात070) था । इसको सचालित करने 
के लिए किसी को कोई सचेत प्रयास नहीं करना पड़ता था लेकिन अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के दाग 
मौद्रिक भ्रत्रन्ध हेतु सचेत प्रयास किये जाते हैं । 

(5) जैसा पूर्व कहा गया है, स्वर्णमान के अन्तर्गत भुगतान सतुलन मे घादा होते के कारण 
जो देश स्वर्ण का निर्यात करता था, उसे विवश होकर मुद्रा अवस्फीति का आाश्चय लेना सकी 
था । मुद्रा-क्ोप के तत्वावधान में भुगतान-सन्तुलन में घाटे वाले किसी भी देश को मैद्रा-अ शी 
के दुष्परिणामों का सामता करने की आवश्यकता नही होती | मुद्रान्कोष के संविधान मे कोई ऐसे 
व्यवस्था नही है जिसके अस्तगंत भुगतान-सन्तुलन मे घाटे वाले किसी सदस्य देश को मुद्रा का 
सकुचन करने के लिए विवश किया जा सके। 

(6) स्वर्णमान के अस्तर्गत, प्रत्येक देश की आन्तरिक आथिक स्थिति पर बाह्य तत्त्वो का 
प्रभाव पडता है, परच्तु मुद्रा-कोप प्रणाली मे ऐसा नहीं होता । प्रत्येक सदस्य देश अपनी हज 
रिक आर्थिक नीति का निर्धारण करते म पूर्णव_ स्वतन्त्र होता है। मुद्राकोष सदस्य देशो कि 
आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था मे कसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता | इस प्रकार हम देखते हैँ ने 
मुद्रा-कौप योजना मे स्वर्णमान के सभी युण पाये जाते हैं। परच्तु इस योजना में स्वर्णमात 
न्नूटियाँ नही पायी जाती ) इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मुद्रा-कोष की स्थापना, अल # 
स्वर्णमात की वापसी नही है, क्योकि स्वर्णेमान तथा मुद्रा-कोष योजना में कुछ अन्तर अवश्य 
पाये जाते हैं । 
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अच्तरराष्ट्रीय मुदा-कोष के लाभ--इसके लाभ निम्नलिखित हैं 

() भोद्िक प्रारक्षित निधि को स्थापना--इस प्रणालो के अन्तर्गत प्ुद्दा-कोष के पास 
विभिन्न देशो की मुद्राओ का बडी मात्रा मे स्टॉक एकत्रित हो जाता है। इसी स्टॉक से मुद्रा-कोष 
सदस्य देशो की विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब किसी समय 
किसी देश की मुद्रा की माँग इसकी पूत्ति से अधिक हो जाती है तो मुद्रा कोष इसे दुलेभ मुद्रा 
चोषित करके विभिन्न देशो मे इसका राशनिम कर देता है। 


(2) बहुपक्षीय व्यापार एवं भुगतान प्रणाली की स्थापना--सुद्रा-कोष की स्थापना से 
बहुपक्षीय व्यापार तथा भुगतान भ्रणाली को बहुत प्रोत्साहन मिला है। यह ठीक है कि सवान्ति- 
काल से सदस्य देशों को विदेशी व्यापार तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी गियन्त्रण बनाये रखने की 
छुट दे दी गयी है, परन्तु यह याशा व्यक्त की गयी है कि सक्रान्तिकाल के समाप्त होते ही सदस्य 
देश इस प्रकार के प्रतिबन्धो को हटाने का श्रयहन करेंगे । 

(3) अस्थयों भुगतान सन्ठुलन में सुधार-जैसा हम कह चुके है, मुद्रा-कौप के पास 
विभिन्न देशों की मुद्राओ का पर्याप्त स्टॉक रहता है । आवश्यकता पडने पर सदस्य देश मुद्रा कोष 
से अपनी शुद्राओ के बदले विदेशी मुद्राओ को खरीद सकते हैं ओर इस प्रकार अपने अदायगी शेष 
में होते मा अल्पकालीन सन्तुलन को दूर कर राकते हैं । 


(4) विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता---प्रुंद्राकोपष की स्थापना स्ले विभिन्न देशों की 
मुद्राओ के बीच विनिभय-दर तिर्धारित करने का एक अच्छा साधन उपलब्ध हो गया हे) ड 2 
कोष के कारण विभिन्न देशों की विदेशी विनिमय-दरो मे स्थिरता स्थापित हो गयी है | अब वि' 
विनिषय-दरो भे इतने उतार-चढ़ाव बही होते जितने कि मुद्रा-कोष की स्थापना से पूवे हुआ करते 
थे । मुद्रा कोप की स्थापना का एक लाभ यह भी हुआ है कि प्रत्येक सदस्य देश अपनी स्वतन्त्र 
आधिक नीति अपनाते हुए विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये 'रख राकता हैं। विदेशी 
पाए की इरा स्थिरता के कारण युद्धोत्तर काल से विदेशी व्यापार को बहुत प्रोत्साहन 

ला हे। 

(5) भतिस्पर्दाात्मक मुद्रा-अवसूल्यत पर रौक--पमुद्रा-कोष की स्थापना से पूर्व विभिन्न देशों 
द्वारा अपनी मुद्राओ का अतिस्पर्दात्पकः अवमुल्यत्त (८०एफुशधाएए6 ०एए०४८ए०- 60एशैंप्रशाणा) 
किया जाता था । भ्रत्येक देश का यही प्रथत्व रहता था कि अपनी मुद्रा का अवसुल्यन करके अपने 
निर्यातों को बढाया जाय । इससे विभिन्न देशो के आर्थिक तथा राजतीतिक सम्बन्ध तनावपूर्ण हो 
गये थे, परल्तु मुद्रा-कोष की स्थापना के कारण अब स्थिति पूर्णत बदल ग्रयी है । कोई भी सदस्य 
देश कुछ विशेष परिस्थितियों को छोडकर मुद्रा-क्ोप की अनुमति लिये बिना अब अपनी मुद्रा का 
अवभुल्यत नही कर सकता। इस प्रकार मुद्रा-कोष ने प्रतिस्पर्द्धात्मक बिनिमय अवमुल्यत पर प्रभाव- 
पूर्ण रोक लगा दी है । 

(6) देशों की आन्तरिक अय-व्यवस्था मे हस्तक्षेप नहीं. क्रिया जाता. युद्रा-कीष सदस्य 
देशो थी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करता ओर न ही उनकी आधिक 
तथा मौद्धिक मीतियो को प्रभावित करने का प्रयत्त करता है। इस प्रकार आन्तरिक आधिक 
मामलों से सदस्य देशो को पूर्ण स्वतस्तता प्राप्त है । 

(7) स्वर्णेमान के लाभों की प्राप्ति -मुद्रा-कोष की स्थापता से विश्व के देशों को बिता 
इसकी बडियो के स्वर्णमान के सभी लाभ प्राप्त हुए हैं। मुद्रान्कोप ने स्वर्ण को सभी देशों की 
मुद्रओं का मापक बनाकर विश्व मे एक विशेष भ्रकार के अस्तरराष्ट्रीय स्वर्ण मान की स्थापना की 
है। यह स्वर्णमान पुराने स्वर्णणान की अपेक्षा कग जर्चीला तथा अधिक्त लोचदार है । इसमे सोने 
के प्िक्‍्को के प्रचलन की आवश्यकता नहीं है । 

मुद्रा-कोष की उपर्युक्त सेवाओ के कारण प्रो० हाम (प्रा) ने इसे अन्तरराष्ट्रीय रिजवे बैक 
(िए/॑ध्धाध०ावा ६5८४० 837) कहकर सम्बोधित किया है । 


अभ्तरराष्ट्रीय घुदा-कोष को गालोचनाएँ --निम्न आधारो पर अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-नकोप की 
आलोचमाएँ की जाती है - 
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(।) मुद्रा-कोष फा कार्यक्षेत्र सीमित है--जैसा कहा गया है, मुद्रा-कतोष के विधान के 
अतुसार यह केवल चालू सौदो से उत्पन्न होने वाले असन्तुलित भुगतानों की समस्या का ही 
समाधान वरता है, अर्थात्‌ इसवा सम्बन्ध अदायगी शेप मे होने वाले उन्ही असन्‍्तुबनों (प्रफैशिभान 
८०७) से है जो केचल चालू सौदो से ही उत्पन्न होते है । मुद्रान्कोष वा युद्ध-छणों की अद'यगी, 
पूंजी के आयात-निर्यात तथा अवद्ध स्टलिंग (00०९० $(४॥०8) आदि से कोई सम्बन्ध नही 
है। इतके भुगतान के लिए मुद्रा-कोष सदस्य देशो को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देता। 
आलोचको का मत है कि इस प्रकार अपने कार्यक्षेत्र को सीमिति करके मुद्रा-कोष ने विश्व की 
जटिल समस्याओ को हल करने में अपना योग नही दिया । 


(2) मुद्रा-कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रो के कोटे वेज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किये गये-- 
मुद्रा कोष की एक आलाचता यह भी की जाती है कि उसके द्वारा विभिन्न देशों के बोढे बैज्ञानिक 
आधार पर निश्चित नद्ी विये गये है आलोचको का कहना है कि मुद्रा-कोप ने ब्रिटेन तथा अम- 
रीका के आथिक तथा राजनीतिद स्वार्थों को ध्यान में रखकर ही कोटे निश्चित किये हैं। इन 
कोशे के आधार पर अमरीका तथा ब्रिटेन का मुद्रा-कोप पर एक प्रकार से आधिपत्य स्थापित हो 
गया है और ये दोनो देश मुद्रा-कोप को अपने हितो के लिए ही प्रयुक्त करते हैं । 

(3) भुद्रा-कोष भ्ेवपूर्ण व्यवहार करता है--अ/लाचको का यह भी कहना है कि अपने दि 
प्रतिदिन के कार्यों में मुद्रा-कोष विभिन्न देशो के साथ भेदपूर्ण व्यवहार करता है। मुद्री कोप 
पश्चिमी देशो को विशेष रियायते देता है, जबकि पिछडे तथा अल्प-विकसित देशो की उपैक्षा की 
जाती है। जब पश्चिमी देश मुद्रा-कोप के आदेशों का उल्लघत करते हैं, तब भी उतके विद 
कार्यवाही नहीं की जाती । सन्‌ 948 मे फ्रास मे मुद्रा कोप की आज्ञा का उल्लंघत करते हुए 
अपनी मुद्रा का अवमूल्यन (१०४४|॥७॥०॥) कर दिया था, किन्तु मुद्रा-कोष ने फ्रास के विष 
किसी प्रकार की कार्यवाही नही की थी | अफीका के भ्रुछ नये राष्ट्रो ने मुद्रानकोप को बतिकों 
का क्लब (रा०॥ ग्राक्षा'७ (।४७) कहकर सम्बोधित किया है | उनका आरोप है कि मुद्राकौष 
केवल ब्रिटेन, अमरीका, पश्चिमी जर्मनी तथा अन्य धती राष्ट्रों की इच्छाठुसार कार्य करता है 
कर शा समर्थकों को ही आशिक सहागता प्रदान करता है। वास्तव मे, यह मारोप निराधार 
नहीं है। 

(4) विभिमय-नियम्त्रण हृठाे मे असमर्थंताः--मुद्रा-कोष की एक असफलता यह्‌ भी कि 
यह विभिन देशो द्वारा लगाये गये विनिमय नियन्त्रणों तथा अन्य प्रकार के प्रतिबस्धों को हंदाने मे 
असमर्थ रहा है। आज भी अमरीका जैसे देश सरक्षण की नीति को अपनाये हुए है। वास्तव ?» 
विदेशी व्यापार पर लगाये गये प्रतिव-्धो तथा विनिमय-नियन्त्रणों को हटाना मुद्रा-्कोष का मडुस 
उद्देश्य था। परल्तु दुर्भाग्यवश मुद्रा कोष इन्हे हटाने मे असंमर्य रहा है। 

(5) किनिमय स्थिरता स्थापित करने से असफलतता--मुद्रा कोष की एक असफलता यह भी 
है कि यह्‌ विभिन्न मुद्राओ के बीच की समता दरो मे स्थिरता बनाये रखने मे असमर्थ रहा हैं। जता 
पूरे कहा गया है कुछ देशो ने विशेषकर फ्रास ने मुद्रा-कोष की आज्ञाओं का उल्लंघन कर क्को 
अपनी मुद्राओ का अवमुल्यत कर दिया था । इसका प्रमुख कारण यह था कि अपने आदेशों 
क्रियान्वित करने की मुद्रा-कोष में शक्ति नहीं थी । 

(6) मुद्रा के स्वचलित पुनर्मूल्यव (ब॥0णग्रध० 7८एकए४0०7) की कोई व्यवस्था नही 
थी---मुद्रा-कोप के सविधान की एक गम्भीर त्रुटि यह थी कि इसमे उस देश की मुद्रा के स्वचलित 
पुनर्मूल्यण की कोई व्यवस्था नहीं थी जिसका भुगतान सन्तुलन निरन्तर अनुकूल बना रहता 
उद्ाहरणार्थ पश्षिचमी जर्मती एवं जापान के भुगतान-सन्तुलनो मे निरन्तर, लगातार आशिक 
(धणाए 08) बना रहता है लेकिन फिर भी ये देश उसी अनुपात में अपनी मुद्राओं का पुर्मूल्वल 
नही करते। 

(7) तरलता समस्या का कोई समाधान नहो निकाला गया है---मुद्रा कोष का एव प्रमुख 
उद्देश्य यह्‌ था कि अपनी रिजये निधियों मे से सदस्य देशो को आवश्यक विदेशी मुद्राएं उधार दे 
अन्‍्तरराष्ट्रीय तरलता मे वृद्धि की जाय । लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं किया जा सका है। 
सीमित साधनों के कारुण मुद्रा-कोप सदस्य देशो की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा 
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नही कर पका है । इसमे सदेह नही कि सदस्य देशों के कोटो में आवधिक संशोधन [एथॉ००० 
प०शंडाणा) करके मुद्रा कोष ने अपने साधनो मे वृद्धि करने के प्रयास किये हैं। सन्‌ 269 के अन्त 
में विशेष आहरण अधिकार (89८८ वी4जछा8 7/205) नामक योजना (जिसे कप्ती-कभी कागजी 
स्वर्ण की सम्या भी दी जाती है।) को ज्रियात्वित करके अन्तररामष्ट्रीय तरलता के सुधार की दिशा मे 
कोष ने महत्त्वपृणं कदम उठाया था । मुद्रा-कोष ने विभिन्न सदस्य देशो के हा इन $5छार5 का 
आवटन भी कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अन्तर्शाष्ट्रीय तरलता की परिस्थिति में कोई सुस्पष्ट 
सुधार गही हुआ है। विगत कुछ वर्षों मे अफ्रीकी एवं एशियायी देशों के अधिकाधिक सदस्य बनते 
मै मुद्रा-कोष के सीमित साधनों पर माग-दबाव बढता जा रहा है। सत्य तो यह है कि दुलंभ मुद्राओ 
के आबठन मे सुद्रा-कोष सदस्य देशो की सभी आवश्यकताओ को पूरा नहीं कर सका है । 


(8) ग्रुणित विनिमय दरो (१४ए५७।९ 8ए०७७॥8० 7925) का उन्पुलन करने में अस- 
फलता--गुणित विनिमय दरो से अभिप्राय यह है कि कुछ देश विभिन्ने प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय सौदो 
के लिए विभिन्न प्रकार की विनिमय दरो को अपनाते है। इस प्रकार को वितिमय-दरो का उन्मूलन 
करना मुद्रा-कोष का एक प्रमुत उद्देश्य था। लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति मे मुद्रा कौष बुरी तरह 
असफल रहा है | उदाहरणार्थ, अगस्त 97! भे फ्रास ने विनिमय-दरों की ढिनस्तरीय प्रणाली 
(एज्न० ४०६ 5९४०४) को अपनाया था । वास्तविक व्यापारिक सौदो के लिए स्थिर विनिमय दर 
निश्चित की गयी थी जबकि सद्टात्मक सौदो (89९0०/७४ए९४ ध७॥5890075) के लिए तैरती हुई 
बिनिमय-दर (६७४९ 04008 ९णशाह 78०) रखी ययी थी | 


(9) मु्ओं की हवतस्त् परिवर्तनशीलता प्राप्त करने सें असमर्यता -मुद्रा कोष का एक 
प्रमुख उद्देश्य थह भी था कि विभिन्न मुद्राओ को एक दूमरे मे स्वतन्त्रता से बदला जा सके लेकित 
दुर्भाग्य से इस उद्देश्य की पूर्ति नही हो सकौ है। अमरीकी डालर को छोड कर अन्य कोई ऐसी 
म्रुद्वा नही है जो स्वतन्त्रतापूर्वक अन्य मुद्राओं में बदल्ली जा सके । 

(0) अगस्त 97 के मौद्रिक संकट का मुकाबला करने में अससर्थंता--वर्तमान अन्तर- 
राष्ट्रीय गौद्विक सकट तब उत्पन्न 808 था जब अगस्त, 97! भे अपरीकी सरकार ने ड,लरो की 
स्वर्ण गे परिवर्तेतशीक्षत्ता को मिलम्बित कर दिया था । इराका परिधाम यह हुआ कि प्रमुख यूरो- 
पीय हा विदेशी विनिमय बाजारों भे स्वतन्ततापूर्वक ' तैरने” ((090) लगी | इस संकट के 
साथ ही स्थिर विनिमय-दरो का युग समाप्त हो गया था । विभिन्न यूरोपीय मुद्राओ को माग एव 
पूर्ति की आवश्यकताओं के अनुसार अपने-अपने मूल्य स्वय निर्धारित करने हेतु स्वतन्यन छोड दिया 
गया था । लेकिन ये परिबर्तनशील (तैरती हुई) विनिमय बरें मुद्रा-कोष के उद्देश्य के विपरीत है। 
मुद्रा-कोष का उद्देश्य तो स्थिर बिनिमय दरों को बनाये रखना था। 

((4) सुद्माःकोय की कार्यकारिणों की सदस्यता का वितरण उचित नहीं है--ज॑सा पहले 
कहा गया है मुद्रा कोष के सचालक मण्डल के 20 सदस्य होते है। इसमे से 5 सदस्य तो उतत 
देशो के होते हैं. जिनके कोटे सबसे अधिक होते दें और पाँच सदस्यो का सुदुर-पूर्व के अन्य देशो से 
विवचित किया जाता हैं। परन्तु सचातकू सण्डल के तीन सदस्थ लैंटिल-अमरीकन देशो से विर्वा- 
बित किये जाते हैं। आलोचको का कहना है कि लैटिन-अमरीकन देशो को आवश्यकता से अधिक 
प्रतिनिधित्व दिया गया है। वास्तव मे, ऐसा अमरीका के हितो की रक्षा के लिए ही किया गया 
| ) सम्भवत्त यही कारण था जिससे सोवियत रूस ने सुद्रा-कोपष का सदस्य बनना ह्वीकार नहीं 

किया था । 

(2) विकासशील देशो को कम्त प्रतिनिधित्व--मुद्रा-फ़ोप के 90 प्रतिशत सदस्य विकास- 
भीज़ ऐश हैं लेकिन उन्हे केवल 33 प्रतिशत बोटन्अधिकार (शणगढ़ ढरा्ट।8) प्राप्त है। इस 
प्रकार मुद्रा बोष पर विउसित देशो ने ही अपता आधिपत्य जमा रखा है। यही कारण है कि मुदा- 
कोष हारा वियासशील देशों की उपेक्षा की जाती है । 

उपर्थुक्त विवेबन से स्पष्ट है कि अपने अधिकाश उद्देश्यों वी पूतति मे मुद्रा-कोप सफ्ल नहीं 
शा । अत. यह कहना उचित न होगा कि मुद्रा-वोध को केवल आशिक सफलता ही प्राप्त 
हुई है। 
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अन्तरराष्ट्रोय मुद्राकोप की क्ययंबाही की समीक्षा (रिव्श०फ ण ० 0एचशां०७ ण 
पा पर/शा27079] )(०7रटंथा> एए70). अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोप की स्थापना 27 दिसम्दर, 
]944 को हुई थी। मार्च 947 मे मुद्रा-ह्ोप अपनी विनिमय सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ 
की थी । 30 जून, 962 तक मुद्रा कोष ने 64 देशो की मुद्राओ वी समता दरें निश्चित कर घुका 
था । मुद्रा-कोप ने समय-समय पर विभिन्न देशों को अपनी मुद्राओं की समता-दरो में परिवर्तन 
करने की आज्ञा भी दे दी। सन्‌ 948 मे फ्रास ने बिना मुद्रा-कोप की अनुमति से अपनी मुद्रा का 
लगभग 44 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया भा । 2! सितम्बर, 949 से लेकर अप्रैल 950 तक 
स्टलिग छैन के 29 देशो ने मुद्रा-कोप की अनुमति से अपनी-अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया 
था | जैसा पहले कहा गया है, मुद्रा-क्षोष सदस्य देशो के व्यापार में होने वाले अल्पकालीत 
असन्तुलनो (॥709]9706$) को दूर करने के लिए सहायता देता है । सन्‌ !946 से 958 तक 
मृद्रा कोप ते पश्चिमी यूरोप के देशों को लगभग 5 करोड डालर के मूल्य की विदेशी मुद्राएँ 
बेची थी। दिसम्बर 960 मे मुद्रा-कोष ने ग्रेट ब्रिटेन को लगभग 200 करोड के तुल्य 
विदेशों सहायता प्रदान की थी 4 मुद्रा-कोष की स्थापना का विदेशी व्यापार पर भी अनुकूल प्रभाव 
पडा है। कह्य जाता है कि सन्‌ 948 तथा 96 के बीच विश्व का विदेशी ब्यापार लगभग 
दुगुता हो गया था। परन्तु स्मरण रहे कि मुद्र। कोष विभिन्न देशो द्वारा विदेशी व्यापार पर लगाये 
गये सभी प्रतिबन्धो को दूर करने में समर्थ नही हुआ है। मार्च 962 से मुद्रा-कोष ने स्वर्ण 
व्यापार सेवा आरम्भ की है। इसके अन्तर्गत 30 अप्रैल, 4962 तक कोप ने लगभग 08 करोड़ 
डालर वी कीमत के स्वर्ण का क्रय-विक्रय किया था । 


मुद्रा वोप की कार्ये-प्रणाली में सुधार करने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिये गये है। 
स्टाम्प योजना (870 2॥97) में सुझाव दिया गया है कि मुद्रा-न्‍कोप साख-प्माणपत्रो का 
भी निर्गंमन करे । ट्रिफिन योजना (प्४॥॥7 0) मे मुद्रा-कझोप को अन्तरराष्ट्रीय अति-कैदीय 
बैक (80ए67 (थ८॥09। पथ) बनाने का सुझाव दिया गया है, अर्थात्‌ मुद्रा-कोप विश्व के विभिन्न 
केन्द्रीय बैंको के केम्द्रीय बेक के रूप में कार्य करे और अविकसित देशो को आ्थिक विकास हैतु ओवर 
ड्रापट की सुवधाएँ प्रदान करे । वन्सेटाइन योजना (छथ70 भा) शय) में सुझाव दिया गया है कि 
जिन देशों का अदायगी शेप अनुकूल है, उन्हे अनिवार्य रूप मे मुद्ा-कोष को ऋण देने चाहिए। सन्‌ 
962 मे भुद्रा-कोष ने बन्संटाइन याजना को सशोधित रूप मे स्वीकार कर लिया था । अब रड 
कोष को यह अधिकार मिल गया है कि भावश्यकता पडने पर वह विकसित देशो से 600 करो 
डालर तक ऋण प्राप्त कर सकता है । 


भारत और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष 
(08 बात (९ [7(श7क्ला०ा३। ](णाल॥आए फ्य0) 


जैसा हम पहले बता चुके है, भारत उन 44 मित्र देशो मे से है, जिम्होने सब ] 8 
ब्रेटन बुड्स सम्मेलन मे भाग लिया था । इस प्रकार भारत अन्‍्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप का मूत को 
है। भारत उन पाँच देशो मे से एक है जिनके कोटे सबसे अधिक हैं। इसी आधार पर भारत 
मुद्रा-कोष के सचालक बोड्ड मे स्थायी स्थान दिया गया है । 


मुद्राकोष के नियमों के अल्त्गंत भारत ने रुपये की समता-कीमत स्वर्ण कै कट 
0 2686। ग्राम शुद्ध सोना निश्चित की थी और अमरीकी डालरो के रूप मे भारतीय नजर स्पये 
समता-कीमत 30 25 सेण्ट के बरावर निर्धारित की गयी थी। परन्तु सितम्बर 4949 20 
के अवमूल्यन के उपरान्त भारतीय रुपये बी समता-कीमत मेस्वत ही परिवर्तत हो के कम 
भारतीय रुपया स्वर्ण के रूप मे 08662] ग्राम विशुद्ध सोता और अमरीकी डालरों ककया 
मे 2 सेण्ट के बराबर हो गया था। 6 जून 966 को भारतीय रुपये का पुन अवमुल्यत कि: 
गया था । अब भारतीय रुपया स्वर्ण के रूप मे 0 856 ग्राम विशुद्ध सो- और कया 
डालरो के रूप मे 3:33 सेण्टो के बराबर हो गया था। सन्‌ 947 में रिजवे बैक आह विवि मे 
एक्ट मे सशोधन बरके रिजर्व बैक को यह अधिकार दिया गया था कि अपनी मुंद्रा-। थम 
स्टरलिंग के अतिरिक्त अन्य सदस्य देशो की प्रतिभूतियो को भी रख सकता है। इस प्रकार 75 
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947 से भारतीय रुपये की अन्य विदेशी मुद्राओ मे वहुप्राक्षिक परिवर्तनशीलता (ए्राएप्िगिणर्भ 
००ाएक्षा//) स्थापित द्वो गयी थी । 


भारत सरकार ने अपने अदायगी शेष मे होगे वाले अल्वकालीन असन्तुत्नन को दूर करने 
के लिए समय-समय पर मुद्रा-कोष से विदेशी भुद्राओ का क्रय किया है। सन्‌ 948 तथा 949 
के बीच भारत मे खाद्य पदायों को भारी आयात होने के कारण देश का अदायगी शेष बहुत 
अधिक प्रतिकूल हो गया था । इस सकट का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने मुद्रा कोष 
से 400 मिलियन डालर बे मूल्य की विदेशी मुद्रा खरीदी थी | सन्‌ (954 मे भारत ने 47 मिलियत 
डालर और सन्‌ !955 में 25 मिलिय्रत डालर देकर मुद्राकोष से अपनी मुद्रा का पुन क्रय 
(ए००ए7७४७९८) किया था | सन 956-57 में भारत के विदेशी विनिमय कोष में भारी कमी हो 
गयी थी | अत इस कमी को दूर करने के लिए फरवरी 957 में भारत सरकार ते मुद्रा-कौप 
से 200 मिलियन डालर वी कीमत की विदेशी मुद्रा खरीदी थी। यह राशि भारत सरकार ने तीत 
किश्तों में श्राप्त की थी। जुलाई 796] में भारत सरकार ने मुद्रा-कोष के साथ एक समझौता 
किया था जिसके अन्तर्गत भारत को 250 मिलियन डालर की विदेशी मुद्राएँ कोप से खरीदने का 
अधिकार दिया गया था | इस राशि में !0 मिलियन अमरीकन डालर, 60 गिलियन डालर के 
घराघर पौण्ड्स स्‍्टलिंग 45 मिलियन डालर के बराबर पश्चिमी जमंनी के माक्स (४७7७), 
45 घिलियस डालर के बराबर फ्रास के फ्रौक्स (7०705), !5 मिलियन डालर के बराबर इटली 
की लीरा ([.09) तथा 5 सिजियंत डालर के बराबर जापात की येम (४९०४) मुद्रा सम्मिलित 
थी । किन्तु इस ऋण के बावजूद भारत के विदेशी विनिमय-कोष मे बराबर कमी होती चली गयी। 
अत जुलाई 963 मे भारत सरकार ने मुद्रा-कोप से 00 मिलियन डालर स्टैण्ड वाई फ्रेडिट 
(8६800 0५ (४४97() प्राप्त किया । परन्तु सौभाग्यवश भारत के विदेशी व्यापार मे अप्रत्याशित 
सुधार होने के कारण इस ऋण का उपयोग नही किया गया था। 
मार्च 965 में अदायगी शेष (98970४ ० 9897९०/४) की प्रतिकूलता को दूर करने 
के लिए मुद्रा कोष ने भारत को 200 मिलियन डाज़्र के मूल्य का एक अन्य ऋण (80800 ७७ 
(567६) प्रदान किया था । इस ऋण के समझोते के अन्तर्गे, भारत मुद्रा-कोष से आस्ट्रेंलियन 
पौण्ड, केनेडियन डालर, इटेलियन लीरा, जापानी येन, फ़ासीसी फ़ाक तथा पश्चिचमी जमेनी मार्क 
उधार रूप में ले सकता था । दिसम्बर, 967 भे भारत ने सुद्रा-कोष से 90 मिलियन डालर 
खरीदे थे। यह राशि एशलअग्रा 0०५ 0०णफ़क्षाइकणए छोप्रशणाह रण फ्रुणा 
$0प४०४४०॥६ के अन्तर्गत म्द्रा-कोष से प्राप्त की ययी थी । दसका उद्देश्य भूगताब-रान्ठुलन मे 
झत्पन हुए घाढे को पूरा करता था । भारत को विशेष आहरण अधिकार योजना के अन्तगत 
विकासात्मक कार्पो के लिए 726 मिलियन डालर को 'राशि आवदटित की गयी थी। इरा योजना 
का भागे चलकर विस्तृत विवरण हिया काणेगा । जुबाई !970 तक भारत ने उक्त राशि में से 
4] 75 मिलियन डालर का उपयोग किया था । 
भारत उन 39 गम्भीर रूप से प्रभावित देशो में से था जो सन्‌ 976 की ' तेल सुविधा ' 
(0॥ ४०७५) के अन्तगेत ब्याज उपदान खाते में से सहायता प्राप्त करने के अधिकारी थे। 
भुद्रा-कोप ने ]8 देशो को तेस सुविधा के अन्तर्गत 8 3 मिलियत डालर दिये थे। भारत भी 
इन देसो मे से भा । शारत को यह सहायता 5 प्रतिशत वापिक की दर पर मिली थी । 


रा भारत उन 6) देशो में से है जो विधवेष दूस्ट कोष (8एथ्टाब! 7705६ कष्या0) में से 
लीग अदला पाने के अधिकारी है। यह कौ मई 976 मे स्थावित किया गया था | इस्त कोष 
में स्वर्ण की बिक्री से प्राप्त होने चाले लाभ को जमा किया जायेगा। फिर इस कोष भे से उन 
देशो को सहायता दी जायेगी जो भुगतात-सन्दुलन के घाटे से पीडित होगे। अपने वर्तमान कोटे के 
ज्ाधार पर भारत इस कोष की 25%, सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा । यह यहायता 
रियायती ऋणो के रुप से दी जायेगी । इन पर 0 50 प्रतिशत वाधिक ब्याज दर ली जायेगी। 


ऋणो की अदायगी रण प्राप्ति की तिथि से पाँच वर्षों के भीतर 0 समान अर्घ वापिक किस्तो 
में की जायगी । 
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सन्‌ 976 के दौरान मुद्रा-कोय ने स्वर्ण की बिक्री हेतु तीन नीलामो का आमोजन किया 
था लेकिन 3 7 बिलियन 5025 का लक्ष्य पूरा न हो सका । 

मुद्रा कोष के प्रारम्भ से लेकर 3] मार्च, 974 तक भारत इस कोप से 87*49 करोड 
रुपये के मूल्य की विदेशों मुद्राएं खरीद चुका था । 

भारत को मुद्रा-कोष से लाभ--ये लाभ निम्नलिखित हैं : 

() छुपये की स्व॒तस्त्रता--जैसा विदित है, मुद्रा-कोप की स्थापना से पूर्व भारतीय स्पया 
ब्रिटेन के पौष्ड स्टलिग से बँधा हुआ था, परन्तु मुद्राकोप के कारण भारत का रुपया अब एक 
स्वतन्त्र मुद्रा बत गया । अब रुपये का मुल्य प्रौष्द्तत स्टलिंग_ में निर्धारित ने होकर, स्वर्ण मे 
सह लगा है। इस प्रकार भारतीय रुपये का परिवतेन किमी भी देश की मुद्रा मे हो 
सकता है । 


(2) विदेशी मुद्राओं को उपलब्धता--जैसा पूर्व कहा जा चुका है, मुद्रा कोप के पात 
विदेशी मुद्राओ का सर्देव भारी स्टॉक रहता है और मुद्राकोप का सदस्य होने के नाते भारत 
समय-समय पर जावश्यकतानुसार कोय से विदेशी मुद्राएँ खरीदता रहता है। इससे भारत के 
आधिक विकास को तीज करने मे बहुत सहायता मिलती है। भुद्रा-ह्तोप से विदेशी मुद्राएँ खरीद 
कर भारत विदेशों से मशीनें आदि आयात कर सकता है 

(३3) विश्व बैक की सदस्यता --मुद्रा-कोष का सदस्य होते के नाते भारत अन्तरराष्ट्रीय-बैंक 
का सस्दय भी बन सका है। जैत्ता विदित है, विकास कार्यों के लिए भारत सरकार में समय समय 
पर इस बैक से कई ऋण प्राप्त किये हैं। 


(4) अम्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का महत्त्व--मुद्रा कोप मे भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। भारत उन पाँच बड़े देशो मे से है जिनको मुद्रा-कोष के सचालक-मण्डल मे स्थाई स्थात प्राप्त 
है । अपनी इस स्थिति के आधार पर भारत मुद्रा-कोप की नीति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भाग लेता 
है । इसी कारण अन्तरराष्ट्रीय आधिक क्षेत्र मे भारत का महत्त्व बढ गया है। 

(5) आधिक परामर्श की उपलब्धता--मुद्रा-कोप का सदस्य होने के नाते भारत समव 
समय पर अपनी आधिक समस्याओ के समाधान मे मुद्रा-काप से परामर्श भी ले सकता है। उदा- 
हरणार्थ, पच्वर्षीय योजनाओ के अर्थ-प्रवन्ध के बारे मे मुद्रा-कोप ने समय-समय पर भारत सर 
कार को बहुमुल्य परामर्श दिया है । 

(6) सक्ठकाल में सहायता--मुद्रा कोष ने भारत के अदायगी-शेप में होने वाली मे 
कूलता को दूर अथवा कम करने में यथासमय सहायता दी है। उदाहरणाथ, सितम्बर । 64% 
पाकिस्तानी आक्रमण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा" 
ने तत्काल ही भारत को 20 करोड डालर के मूल्य का ऋण देना स्वीकार कर लिया था। 

भारत को सुद्र-क्ोष से हानिपाँ--कुल आलोचको का कहना है कि मुद्रा-कोष की सदस्यता 
के कारण भारत को कुछ हानियाँ भी हुई हैं 

(2) मुद्ा-छोप ने भारतीय पौण्ड-पावने (8/0॥78 88]89०85) के भुगतान के लिए 
सुविधा नही दी है। वास्तव मे, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरास्त इस आलोचना का उसकी 
महत्त्व था । परन्तु समय के बीतने के साथ साथ अब यह आलोचता निरथेक हो गयी है। इस' 
कारण यह्‌ है कि अब पौण्ड-पावने की समस्या का कोई विशेष महत्त्व नहीं रहा है। 

(2) दूसरी आलोचना यह की जाती है कि भारत का कोटा उसको प्राप्ल होते वाले लाभ 
के अनुपात मे अधिक रखा गया है । परन्तु इस आलोचना मे भी कोई विशेष सार नही है। 

(3) तीसरी आलोचना यह की जाती है कि भारत सरकार ने जतता या विघान-मण्डल 
की स्वीकृति के बिना ही मुद्राकोष की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। 

स्मरण रहे कि उक्त आलोचनाओ का अब कोई विशेष महत्त्व नही है 
को कोष का सदस्य बनने से कई, लाभ प्राप्त हुए हैं । 


। वास्तव में, भारत 
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अन्तररष्द्रीय तरलता एवं अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष 
(फाव्याबागव जवुपाणंए व ता व फेक ) 
अन्तरराष्ट्रीय तरलता की समस्या कोई नई समस्या नही है। स्वर्णमात के युग मे भी यह 
समस्या विद्यमान थी । स्वर्णमात पर आधारित कतिप्रय देशो के पास भुगतान सन्तुलन के घादे 
को पुरा करने हैतु पर्याप्त स्वर्ण निधियाँ नहीं थी । वास्तव से, अन्तरराष्ट्रीय तरलता की जपर्याप्ता 
सन 930 के बाद स्वर्णमान के पतन का मुख्य कारण थी | सन्‌ 958 के बाद मुद्रा कोष के 
सदस्प देशो मे अन्तरराष्ट्रीय तरलता की बिग्रडती हुईं स्थिति के बारे में काफी चिन्ता व्याप्त 
थी । सत्य तो यह है कि विगन कुछ वर्षों मे अव्तरराष्ट्रीय तरलता की समस्या बहुत गाभीर हो 
गई है । 
“अन्तरराष्ट्रीय तरलता” से अभिप्राय उन सभी वित्तीय साधनो एब सुविधाओं से है जो 
सदस्य देशों के मुद्रा अधिकरणो (ए्राण्णशांशाए ध्धा॥0ता0०) को भुगतान-सब्तुलन के घाटे को 
पूरा करने हेतु उपलब्ध होती हे । अन्तररा्ट्रीय तरलता के विभिन्न अग (००फणाहा5) इस 
प्रकार हैं, (क) केन्द्रीय वैक्ों के पास रखा हुआ स्वर्ण (निजी व्यक्तियों का स्वर्ण इसमे सम्मिलित 
नहीं होता ।) (ख) केन्द्रीय बैको के विदेशी मुद्राओ के कोष (ग) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 
मुद्रा-कोष से उपलब्ध होने वाली ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ (घ) 5987 तथा अन्य सम्बन्धित 
साथ गोजनाओ के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली साख सुविधाएँ (ड) अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार 
में देश की ऋण लेने सम्बन्धी क्षमता । “अन्त्रराष्ट्रीोय तरलता” नामक पद के अन्तेगंत निम्न 
लिखित मर्दे सम्मिलित नही की जाती --(४) निजी ब्यक्तियो द्वारा रकबा गया विदेशी मुद्राओ का 
स्टॉक (॥) अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक सौदो का वित्तपोषण करने हेतु बैक साख (7) निर्यात 
उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयात निर्यात बेक (907 8४9०४ छथए८) जैसी सरकारी सस्थाओ 
द्वारा दी गई साख (79) विश्व बैक अन्तरराष्ट्रीय बित्त निगम एंव अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ 
जी सस्थाओ द्वारा प्रस्तुत की गई दोर्घकालीम साख। अन्तरराष्ट्रीय तरलता की वर्तेमान अप- 
याप्तिता ॥ पुष्टि इस बात से हो जाती है कि सदस्य देशो को आजकल भुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी 
कठिनाइयो का अधिकाधिक सामना करना पड़ रहा है। स्वण्ण एवं स्वीकार्य विदेशों  आ के 
भण्डारो जैसे अन्तरराष्ट्रीय भुगतानो के साधनों मे इतनी अधिक वृद्धि नही हुई है कि विभिन्न देशों 
की भुगतान सम्बन्धी आवश्यकताओ को पूरा किया जा सके । सन 964 के बाद तो विश्व की 
स्वर्ण एबं विदेशी मुद्राओ की निश्चियों मे बहुत ही धीगी दर पर वृद्धि हुई है। सत्य तो यह है कि 
विश्व की कुल स्वण निधियों मे गिरावट आयी है। सन्‌ 965 में इन निधियों की कुल मात्रा 
4] 9 बिलियन $00 थी लेकिन सन 97! मे ये गिरकर 36 बिलियन 800 ही रह गई 
थी। लेकिन जहाँ स्वर्ण निधियो मे गिरावट आयी है वहाँ अन्तरराष्ट्रीय साल सौदे की माना में 
इमी दौरान बडी तेजी से वृद्धि हुई है । विगत कुछ वर्षों मे माग के बढते हुए दयाव तया अन्तर- 
राष्ट्रीय मौद्धिक विधियों को गिरावट के कारण कलिपय प्रमुख सदध्ष्य देशों को भी अपनी अपनी 
मुद्राओं का अवप्नल्गन करने पर विवश होना पडा था। भुगतान सस्तुल्लन पर पडो वाला दबाव 
इतना भारी था कि एक समय के सर्वे शक्तिमान अमरीकी डालर का 4 महीने से भी कम अवधि 
में दो बार अवशूल्यन करना पडा था । 
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसी अन्तरराष्ट्रीप सस्था है जो तरलता से ही व्यवहार 
करनी है | विभिन योजन/ओ के अल्तर्गंत समय समय पर मुद्रा कोष अपने सदस्य देशो को भुगतान 
सन्तुलन के घाटे को पूरा करने हेतु अस्तरराष्ट्रीय तरलता प्रदात करता है। यह सदस्यो को दो 
प्रकार की तरलताएँ प्रदान करता है। प्रथम प्रकार की तरलता से अभिम्नाय स्वर्णदट्रोंची (809 
पैग०का) मे राइध्यो के जाहरण अधिकारों से है। इसे * शर्तेहीन तरलता” (प्ाए0प0॥णाबा 
॥4०४०॥५) कहा जाता है। इस शर्तहीन तरलता को सदस्य देश वही दर्जा देते हैं जो किसी अन्य 
रिजव निधि को दिया जाता है। जब कोई देश स्वर्ण ट्रेंची मे से ऋण लेता है तो मुद्रा कोप उस 
पर कोई शर्ते नहीं लगाता । दूसरे शब्दों मे, स्वर्ण ट्रेंची मे से ऋण स्वत ही बिना किसी शर्त के दे 
दिया जाता है। दूसरी प्रकार की तरतता से अभिश्राय साखद्रेंची (००वा। धण्णणा) मेसे 
सदस्य देशी के आहरण अधिकारों से है । इसे सशर्ते तरलता [(०००१:४०४० पप्रुणएा०9) की सज्ञा 
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दी जाती है । लेकिन साख-द्रेंची मे से मुद्रा-कोप सदस्य देशों को त्रिया-परीक्षण (एथ(णाएका०8 
6४)) क्रियान्वित किये बिना ऋण नही देता । दूसरे शब्दों मे, साख द्ेंची मे से ऋण तभी दिया 
जाता है जब सदस्य देश उस पर लगाई गई शर्तों कापालन करने का आश्वासन मुद्रा कोष को देते हैं। 

मुद्रा कोप द्वारा दी गई शर्तहीन तरलता की मात्रा सशतं तरलता की तुलना में कम है। 
इस समय मुद्रा काप वी शर्तहीन त्रलता प्रदान करने की क्षमता 6 बिलियन 57 से ऊपर ही 
है जब कि सशर्त तरलता की पूति 6 बिलियन 57 से भी अधिक है। हाल ही के वर्षों म सदस्य 
देशो के कोटो मे की गई वडियों के परिणामस्वरूप शर्तहीव एवं सशर्त दोनो ही प्रकार की 
तरलताओ मे विस्तार हुआ है । सितम्बर 975 मे शतंहीन एवं सशत दोनो ही तरलताओ की 
कुल मात्रा 29 बिलियन 800 से भी अधिक थी । 

मुद्रा-कोष सदस्य देशों को (६४४॥0 99 ८८०॥) के रूप में वित्तीय सहायता देता है। इस 
सुविधा का सृजन सम 952 मे किया गया था। यह सुविधा उन सदस्य देशी के लिए है जिन्हे 
तत्काल तो मुद्रा-कोप से सहायता वी आवश्यकता नही लेकिन निकट भविष्य में सहायता की 
आवश्यक्ता पड सकती है । मुद्रा कोप द्वारा (8070 ७५ ला८०॥0) प्रणाली के अन्तर्गत सदस्य देशो 
को दी गई वित्तीय सहायता विगत कुछ वर्षो मे पर्याप्त बढी है। मुद्रा कोष सदस्य देशों को एक 
अन्य योजना के अतर्गेत भी तरलता प्रदान करता है। इस योजना को 0879 (एकल 
#पक्षाहव्घाशा। (0 807०७) की सज्ञा दी गई है। यह योजना दिसम्बर, 964 में चार वर्षो 
के लिए प्रारम्भ की गई थी । लेकिन उस अवधि के समाप्त होने बे बाद भी इसे जारी रखा गया 
था । इस योजना के अन्तगंत मुद्रा-कोष को यह अधिकार दिया गया है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी 
किसी महान सकट का सामना करने हेतु वह 0 बड़े औद्योगिक देशो से 6 बिलियन ॥/+ 3 
बराबर उनके भद्राएँ उधार ले सकता है। दिसम्बर 976 में विदेशी मुद्रा संकट का सामता 
करने हेतु इसी योजना के अन्तगंत ग्रट ब्रिटेन को 3 9 बिलियन डालर का ऋण दिया गया था। 

सदस्य देशों को ऋण प्रदान करने हेतु मुद्रा कोप की एक अन्य योजना भी है। इसे 
॥(णाएथाइबराण9 सानराएपाह ० #ुणा #[एलाशा05 $०06॥०” कहां जाता है। इस 
योजना के अन्तगंत मुद्रातकोप सदस्य देशो को उनके साधारण आहरण अधिकारों के अलावा एक 
अन्य प्रकार का ऋण देता है। यह ऋण सदस्प देशो को उनके निर्यात उपाजनो. [०फ्णा 
८७7॥॥089) में कमी से उत्पन्न भुगतान सन्तुलन के घाटे को पूरा करने के लिए दिया जाता है। 
इस योजना को सन 963 मे प्रारम्भ किया गया था। इसके अल्तर्गत भुगतान-सल्तुलव में चिए- 
स्थाई घाटे से पीडित कोई भी सदस्य देश अतिरिक्त ऋण के लिये आवेदन कर सकता है लेकित शत 
यह है कि भुगतान सन्तुलन का घाटा निर्यात उपाजंनो में उतार चढाव के कारण हुआ हो। इस 
योजना के भर त्गंत किसी भी सदस्य देश को उसके कोटे के 25 प्रतिशत से अधिक केश नही 
दिया जा सकता था। बाद मे चलकर सितम्बर 966 भें क्ये गये सशोधन के अनुवार ईहे 
सीमा को 25 प्रतिशत से वढाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था । 

सन 976 की समाप्ति पर मुद्रा-कोष द्वारा सदस्य देशों को दिया गया कुल ऋण | 
ऋण) 3 5 विलियन $7)25 था । मुद्रा-क्ोप के समूचे इतिहास मे यह राशि अधिकता थी। 
इसी प्रकार सन्‌ 975 की “तेल सुविधा” (0॥ ए४०॥0) (जो अब समाप्त हो चुकी है) सदस्य 
देशो को पर्याप्त ऋण राशि दी गई थी। 

विशेष आहरण अधिफार >>“ 
(87७०० ए8एएड रा्टास्‍/) 
अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली मे सुधार करने की आवश्यकता बर्षों से अनुभव की जा रही 

थी। इस सन्दर्भ मे विभिन्न देशो द्वारा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किये गये थे। वर्षोंके बाई विवाद 
के बाद अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के 0 महत्त्वपूर्ण सदस्यों ने मिलकर एक नयी मौद्विक योजता रा 
निर्माण क्रिया था । अवदूबर 967 मे रियो डी जनीरो [00 0० उशाला०) में अन्तरराष्ट्रीय 
मुद्रा कौष एवं विश्व बैक का एक सथुक्त सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन मे इस बा 
अनुमोदन किया था। उक्त योजना को अब रियो सन्धि ([र0 #ह६श०७ए) कहा जाने लगा त्ि 
3 अक्टूबर, 969 को वाशिंगटन (९/४४॥०ड/०7) मे हुई । ४ #. को बैठ्क से रियो सर् 
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को भल्तिम स्वीकृति दे दी गयी थी । ! जगवरी, 970 से यह योजना लागू हो गयी थी। इसे 
विशेष आहरण जधिकार (87०लंद 072७7०8 राष्टा/5) की सज्ञा दी गयी है। विशेष आहरण 
अधिकारो को कागजी सोना (2870८ 500) भी कहते हैं। अन्तरराष्ट्रीय भुगतानो के असन्तुलनो 
की समस्या के समाधान मे मुद्रा-कोष द्वारा उठाया गया यह शक जति महत्त्वपूर्ण कदम है । 
अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के उदविकास मे यह एक ऐतिहासिक कदम है । 


कागजी सोना योजना का उद्देश्य नयी अन्तरराष्ट्रीय रिजवें निधियों (॥०७ गालिणक्षी०ता2/ 
गधछछ्ा००४) का सृजन करना है। यह तो सर्वंविदित ही है कि इस समय अन्‍्तरराष्ट्रीय तरलता 
(्रांटपाधाणाव ॥ए००॥७) जबघा अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय साधनों का बड़ा अभाव है। माँग 
अधिक है लेकिन पूर्ति कम | इस योजना का उद्देश्य नयी अन्तरराष्ट्रीय तिधियो का सृजन करके 
बर्तमान अन्तरराष्ट्रीय तरलता के अभाव को दूर करना है । इस योजना का महत्त्व दुरगामी है 
क्योकि इसके अन्तर्गत एक तयी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा का सूजन किया गया है। मुद्रा-कोप के सदस्य 
इस नयी मुद्रा को स्वीकार करने के लिए वचनबद्ध हैं| इस योजना का विशुद्ध परिणाम यह होगा 
कि अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय साधनो के लिए विश्व अब केवल स्वर्ण एवं राष्ट्रीय मुद्राओ पर ही 
निर्भर नहीं करेगा । इस नवीन सुद्रा का भी अधिकाधिक प्रयोग किया जायगा। 


आइए, अब हम विशेष आहरण अधिकार योजना की व्यात्या करें और देखें कि इसके 
अब्तर्गत सदस्य देशों को कौन-सी नयी सुविथा प्राप्त होगी । जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, अन्तर- 
राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के विधान के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य देश का कोटा निर्धारित कर दिया जाता 
है। सदस्य देश को इस कोठे का ह| भाग स्वर्ण अववा अमरीकी डालरो में घुकाना पड़ता है। 
शेष $ भाग राष्ट्रोय मुद्रा मे देना पडता है। इस प्रक।र मुद्रा-कोप के पास स्वर्ण, अमरीकी डालरो 
तथा राष्ट्रीय मुद्राओ की निधि रहती है । अब यदि किसी देश के भुगतान-सच्तुलन मे घाटा उत्पन्न 
हो जाता है तो मुद्रा-कोष के विधान के अन्तर्गत बह अपने आहरण अधिकारों (ताषज्रांगढ 
778(5) का उपयोग कर सकता है । अर्थात्‌ वह देश मुद्रा-कोष से किसी विशिष्ट राष्ट्रीय मुद्रा की 
माँग कर सकता है । जब उसके भुगतान सन्तुलन मे पुन. सन्तुलन स्थापित हो जाता है अर्थात्‌ 
घाटा दूर हो जाता है तो उसे बह मुद्रा लौटानी पडती है। अत मुद्रा-कोष ढारा प्रदत्त ये आहरण 
अधिकार अल्पकालीन ऋणों (॥707-०7या 025) की भाँति है। उन्हे लौटाना पडता है। कोई 
भी सदस्य देश अपने कोटे के 25 प्रतिशत तक तो बे-रोकटोक विदेशी मुदाएँ, कोष से खरीद सकता 
है । उसके कोटे के इस भाग को 800 एरशाला& कहते है । (7४०४९! एक फ्रॉंच शब्द है जिसका 
मर्थ है दुकडा अथवा आ०७॥ 8० तएश्ा०ं& तक का उपयोग करने के लिए सदस्य देश को मुद्रा- 
कोप की भनुमति नही लेनी पडती । यह तो उसका विधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। मुदा-कोष 
सदस्य देश को इससे वचित नही रख सकता । खैकिन यदि कोई सदस्य देश अपने कोटे के 25 


प्रतिशत से अधिक (अर्थात्‌ 800 एशाला८ से अधिक) के मूल्य की विदेशी मुद्रा की माँग करता 
है तो उसे मुद्दा कोष से अनुमति लेनी पडती है । 


नि ऊपर हमने वर्तमान कोटा एव आहरण जधिकार प्रणाली की व्याख्या इसलिए की है क्योकि 

विशेष आहरण अधिकारो की नयी योजना इसी पर आधारित है । मान लीजिए कि अन्तरराष्ट्रीय 
मुद्रा-कोपष 3 घमिलियव डालरो के बराबर विशेष आहरण अधिकारों (ऋ्रल्शदां ताबछ३०8 7ए875) 
का सूजन फरता है। तब इस राशि को सदस्य देशो मे उनके अपने अपने कोटो के अनुपात में 
वितरित कर दिया जायेगा । जब एक बार सदस्य देशो मे विशेष जाहरण अधिकारों (»)»?8») 
का वितरण कर दिया जाता है तो उन्हे उत अधिकारो के तुल्य विदेशी विनिमय मुद्रा कोप से भ्राप्त 
करने का अधिकार मिल जाता है। विदेशी विनिमय की उस निश्चित राशि का उपयोग करने के 
लिए सदाय देश को मुद्रा-फोप से पुन अनुमति नही लेनी पड़ती । लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि सदस्य देश भुगतान सन्तुलन के घाटे को पूरा करने के लिए हो विशेष आहरण अधिकारों 
का प्रयोग करेंगे, अन्य किसी उद्देश्य के लिए पही | इरा नयी योजना की मुख्य वात यह है कि 
प्रत्येक देश को अन्य देशो के विशेष आहरण अधिकारो को स्वीकार करना पडता है और माँग 
किये जाने पर उन्हे अपनी झुद्दा देनी पठती है । विशेष आहरण अधिकारों से सम्बन्धित सभी 
सौदे छुद्रा-कोप के माध्यम से किये जाते हैं । 
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पाठक यह समझ गये होगे कि विशेष आहरण अधिकारो का वितरण सदत्य देशो के 
लिए बडे महत्त्व वा विषय होता है। जब किसी देश को विशेष आहरण अधिकारों (899?) का 
कोटा दे दिया जाता है तो शेष जगत पर उसका एक प्रकार का दावा (श्षेभाए) स्थापित हो जाता 
है | दूसरे शब्दों मे, वह देश अन्य देशो से वस्तुओ, सेवाओं एवं अन्य वरस्सिम्पत्तियों जैसे वास्तविक 
साधनों का ज़््य करने हेतु अपने विशेष आहरण अधिकारो का प्रयोग कर सकता है। 


चुँकि नव-सृजित विशेष आहरण अधिकारों का वितरण सदस्य देशो के बर्तेमान कोटो 
के अतुपात में ही किया गया है, अत इन अधिकारो का अधिकाश भाग पश्यिम के विकत्तित देशो 
को हो मिला है। यह उचित नहीं है॥ अल्पविकसित देशो की आयात सम्बन्धी आवश्यकताई 
अधिक हैं । उन्हे इन 80778 का अधिकाश मिलना चाहिए था। लेकिन इस योजना में ऐसा 
नही किया गया है । फिर भी अल्प-विक्सित देशो को इस योजना से कुछ लाभ तो हुआ ही है। 
आयातो के लिए अब उन्हे अधिक विदेशी मुद्राएं प्राप्त हो सकेंगी । 

जब एक बार मुद्रा-कोप द्वारा 50078 की एक निश्चित राशि का सृजत कर दिया जाती 
है तो उससे विश्व की अतरराष्ट्रीय निधियो (प्रालग॥/०7र्श प८8का४०७) में. वृद्धि हो बाती है। 
जब एक सदस्य देश 90878 के अपने कोटे का प्रयोग करता है तो दूसरा सदस्य, उस राशिकों 
ब्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 80९ योजना तभी क्रियात्वित की जा सकती है जबकि मुद्रा कोष 
के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो । यही कारण है कि नये अतिरिक्त 5078 का सूजन तभी 
किया जा सकता है जबकि मुद्रा-कोप की कुल वोट शक्ति ([णंभ एणाए ए०फ़ष्ा) का 85 प्रतिशत 
बहुमत इसके पक्ष में हो । 

स्वर्ण और राष्ट्रीय मुद्राएं दो पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय निधियों का कार्य कर रही थी। कब 
रियो सन्धि के अन्तर्गत एक तीसरी प्रकार की अन्‍न्तरराष्ट्रीय निधि (प्रॉधा/शरींणाधे ॥00ए०) की 
आविष्कार हुआ है। यह एक ऐसी निधि है जिसका सृजन सदस्य देशों द्वारा मतचाही मात्रा 
किया जा सकता है। इस प्रकार इतिहास मे प्रथम बार विश्व को एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसे 
सह्दी अर्थों मे अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा (्रॉधपरभाणाभे 7ल्‍0०9) कहा जा सकता है। 

संशोधित वियमों के अन्तर्गत मुंद्राकोप की 'क्रियाएँ (07020०75) दो खातों के 
मध्यम से सचालित की जाती है। मुद्रा-कोप के सामान्य सौदो को सामान्य का पति (एल 
8&०००४१) के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है (स्मरण रहे, इन सौदो में सदस्य देशो को बेची 
जाने बाली विदेशी मुद्राएं भी सम्मिलित होती हैं ।) दूसरे शब्दों में, सामान्य खाते का सम्बन्ध 
संदस्य देशो के सामान्य आहरण अधिकारों (लाल धाबचछागड़ गह॥(9) से होता है । लेकिन द््प 
नई योजना को लागू करने हेतु मुद्रा-कोप ने एक नया खाता खोला है । इसे विशेष आहरण खाता 
(80००७ ताणञाओ8 800007) कहते हैं। विशेष आहरण अधिकारों से सम्बन्धित सभी रियो. 
इस खाते मे माध्यम से सम्पन्न की जाती हैं। दूसरे शब्दों मे, इस खाते का सम्बन्ध सदस्य देशों के 
विशेष आहरण अधिकारो से है। 

| ज्तवरी, 970 को 35 बिलियन श2ए का प्रथम आदत (आव्ल्थाणा) किया 
गया था । यह आवण्टत 05 उतर सर्दस्थ देशो को किया गया था जो इस योजना में भाग ले २ 
थे। । जनवरी, 970 को 3 बिलियत 578 का दूसरा आबण्टन किया गया था। ईस राशि 
]0 संदस्थ देशो के बीच वितरित किया गया था। इसी प्रकार 59४ का तीसरा एवं अन्तिम 
आबण्टन ] जनवरी, 972 को किया गया था। यह राशि !2 संदस्य देशों के बीच वितरित 
की गई थी। $0ए का अधिकतम कोटा (अर्थात 2,249 मिलियन 80) सुक्त राज्य अमरीकी 
को प्रॉप्व हुआ था। भारत को केवल 326 34 मिलियन 808 ही प्राप्त हुए थे। 

00 योजना तीन वर्ष से भी अधिक समय तक लायू रही थी। इस अवधि में 95 
बिलियन ड)8 की कुल राशि 2 सदस्य देशो मे वितरित की गई थी। इसमे से 68. सदस्य 
देशो द्वारा 9 बिलियन 8098 का वास्तविक प्रयोग किया गया था। बेलजियम, कनाडा! फ्रांस! 


जर्मनी, जापान एवं नेदरलैड डा के प्रमुख ब्राप्तकर्ता थे जबकि ग्रेट त्रिदेन एवं संयुक्त राज्य 


अमरीका इनके। प्रमुख उपयोगकर्ता थे | अल्प विकसित देशो ने भी 508 की इस नई सुविधा की 
पर्याप्त उपयोग,किया था । 
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800 के सृजन की मूल अवधि 3] दिसम्बर 972 को समाप्त हो गई थी। इसके 
बाद मुद्रा कोष ने न तो 907 का सृजन किया ओर न ही इसका आवण्टन किया था यद्यपि 
विर्धेव सदस्य देशो ने इनके लिए निरन्तर माग_की थी क्योकि अन्तरराष्ट्रीय तरलता की कमी 
को दुर करने का य एक अच्छा साधन थे । लेकिन मुद्रा कोष ने तिर्धत देशों की इस उचित माग 
को सर्देव ठुकरा दिया | इसका कारण यह है कि मुद्रा कोष मे घनी देशों का बोलबाला है। 
धनी देशो के विरोध को व्यक्त करते हुए अमरीकी कोष म्न्‍्त्री, श्री साईमन (छग्राणा) ने 4 
अक्टूबर 976 को मुद्रा कोष की मनीला मे हुई बैठक मे कहां था “विकासशील देशों की माँग, 
वास्तव मे, एक खतरन्तांक विकल्प है | यदि इस माँग को स्वीकार कर लिया जाय तो मुद्रा कोष 
एक अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक छापाखाना बन जायेगा । इससे विश्व अर्थेव्यवस्था मे स्फीतिक शर्क्तियो 
[700400०7५7५ 00०3) को और अधिक बल मिलेगा । यही कारण है कि मुद्रा कोष ने रे 
का नवीन सृजन करने से साफ इन्कार कर दिया था । अल्प विकसित देशों की यह भी माँग रही 
है कि विकास सहायता की मात्रा को भी 5707 के आबण्टन से जोड दिया जाय । 

डालर सकट एवं अस्तरराष्ट्रीय सुद्रा-कोष 
(9णगाब7 एसशथ्न5 थात पर ] धर) 

बैसे तो अमरीकी डालर की स्थिति विगत कई वर्षों रो बिगडती जा रही थी । लेकिन 
सन 97 के मध्य में तो इसने सकट का रूप धारण कर लिया था। अगस्त 97] में तो 
अमरीगी डालर का सपट अपनी चरमसीमा पर पहुँच चुका था। वाघ्तव मे, अमरीकी डालर के 
सकट के दो मुख्य ब7रण थे-- (7) आात्तरिक, (7) बाह्य । 

(7) विगत कुछ वर्षो से अमरीकी अर्थ-व्यवस्था की दशा बिगडती जा रही थी । उसे स्फीदि 
का घुन लग गया था जो भीतर ही भीतर उसे खाये जा रहा था । इसी स्फीति के कारण"अमरीकौ 
कीमत तेजी से बढती जा रही थी विगत बई वर्षों से अमरीकी कीमतों में 4 2 प्रतिशत वाधिक 
की घृद्धि हो रही थी । वास्तव में, अमरीकी कीमतो की यह वृद्धि बहुत गम्भीर थी। इसके प्रति 

प्रभाव अमरीकी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ रहे थे | जीवन-निर्वाह लागत प्रतिवर्ष बढती जा रही 
थी। लेविन इसके साथ ही साध दुर्भाग्य पे बेरोजगारी भी बडी तेजी से बढ रही थी । उत्पादन 
कम होता चला जा रहा था और विकास की दर मे भी निरन्तर ह्वास हो रहा था। सत्य तो यह 
है कि अमरीकी अर्थ व्यवस्था रुण्णावस्था मे थी । अमरीकी क्वीमतों के लगातार बढने से डालर को 
आन्तरिक मूल्य काफी गिर चुका था। स्मरण रहे, जब किसी मुद्रा का आन्तरिक मूल्य गिरने लगता 
है तो उसका बाह्य मूल्य भी स्थिर नहीं रह सकता 

(७) वियत कुछ वर्षों से अमरीकी डालर के बाह्य मुल्य मे भी छास हो रहा था। पपै- 
प्रतिबपे डालर की बाह्म स्थिति दुर्बल होती जा रहो थी । इसका मुख्य कारण अमरीका के भुगतान- 
सन्तुलन (99]७॥0७ ०६ 92५77९7७3) की भ्रतिकूलता थी। वर्ष प्रतिवर्ष जमरीकी भुगतान सनन्‍्तुलन 
का घाटा [6७00॥) बढता चला जा रहा था) सन्‌ 970 में यह घाटा 0,000 मिलियन डालर 
था| लेविन सत्‌ 397 के प्रथम छ महीनों मे यह बढकर ]2 000 मिलियन डालर हो गया था। 
अब प्रश्न यह है कि अमरीकी भुगतान सन्तुलन मे यह घाटा क्यो उत्पन्न हुआ था और वपे प्रतिवर्ष 
इसमे वृद्धि क्यो हो रही थी २? वास्तव में विग्रव कुछ वर्षों में असदीका के आयात तेजी से बढ रहे 
थे। ये आयात अधिकाशत पश्चिमी जर्मनी एवं जापान से किये जा रहे थे । इसका कारण यह या 

कि पश्चिमी जमंनी एवं जापान का माल अमरीका में अमरीकी माल की तुलना मे सस्ता पडता 
था । इस प्रकार जहाँ एक ओर अमरीका के आयात बढ़ रहे ये वहाँ दूसरी ओर अमरीका के 
निर्यातो भे निरतर कगी हो रही थी। उसक्ता कारण थह था कि निरन्तर स्फीति के परिणाम 
स्वरूप अमरीवी माल की कीगते तेजी से बढ रही थी ॥ विदेशी दाजारो मे अमरीफी माल जमेंनी 
एव जाफान के माल का सुफावला करने की रिथिति मे नहीं था। परिणामत' विदेशों मे अमरीकी 
माल की माँग निरन्तर पटतो जा रही थी । ऐसी स्थिति मे अमरीकी भुगताने सन्तुलग में घाटे का 
होना अनिवार्यें था। इस घाटे का एक अन्य कारण भी था । विश्त कुछ वर्षों से विदेशों मे, विशेष- 
बर वियतताम एवं कोरिया मे, अवरीकी सरकार का सेनिक व्यय सैजी से बड़ रहा था । यहाँ तक 
बि ये देश अमरीवी डालरो से पद गये थे । जगरीको भुगतान सन्तुलन गे उत्पन्न हुए इस गम्भोौर 
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घाटे के ही परिणामस्वरूप डालर की वाह्म स्थिति दुबंल होती चली गयी। स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा- 
बाजारों मे डालर का मूल्य गिरने लगा। पश्चिमी यूरोप विशेषकर पश्चिमी जमती तथा जापान 
में डालरो की बाढ़ सी आ गयी 4 इन देशो की मुद्राएँ अपेक्षाकृत ढृढ थी। डालरो को इन मुद्राओ 
मे परिवर्तित करने के सगठित प्रयास किये जाने लगे । इससे डालर की स्थिति और अधिक कम- 
जोर हो ययी । अगस्त 97) के प्रथम सप्ताह मे तो डान्नर का सकद अपनी चरमसीमा पर पहुँच 
चुका था। अगस्त 97, की रात्रि को अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने डालर क्के 
सकट पर काबू पाने हेतु एक नवीन आधथिक नीति (]प८७ ४०००००० ?०ाल्ए) की घोषणा की 
थी | इस नीति की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं 

(7) विदेशी कोपागारो एवं केन्द्रीय बैंको के लिए डालर की स्वर्ण मे परिवर्ततशीलता का 
अस्थायी निलम्बन (टगाए०ाआा५ ॥502]ञ0०॥7) क्या जाता । इस निलम्बन के साथ ही साथ 
अन्य देशो के साथ बातचीत द्वारा उनकी मुद्राओ एवं डालर के बीच विनिमय की दर मे परिवर्तत 
करना । लेकिन राष्ट्रपति विवसन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार द्वारा निर्धारित सोने की 
कीमत (अर्थात्‌ 35 डालर भ्रति औस) में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। दूँसरे शब्दों मे, 
अमरीकी राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि डालर का अवमृल्यन नही किया जायेगा। 

(४) सभी आयातो पर अमरीकी सखार द्वारा अस्थायी आधार पर 20 प्रतिशत अधिभार 
(४ए्र०89788) का लगाया जाना । 


(77) तीन महीने की अवधि के लिए सभी वीमतों एवं मजदूरियों का उनके तत्कालीन स्तरों 
पर स्थिरीकरण ((7९८2/78) किया जाना । दूसरे शब्दो मे, इस अवधि के दौरान सरकार कीमती 
एवं मजदूरियों से किसी प्रकार की बुद्धि की अनुमति नहीं देगी । 


(॥५) विदेशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 0 प्रतिशत की कटौती करता। 

राष्ट्रपति श्री निक्सन की उपर्युक्त नवीन आधिक नीति का उद्देश्य डालर के आत्तरिक एव 
बाह्य मूल्य मे सुधार करना था। वैसे तो डालर की दुर्बल आल्तरिक एवं बाह्म स्थिति को देखते 

हु राष्ट्रपति निक्सन को इसका अवमूल्यत कर देना चाहिए था | लेकिन कहा जाता है कि राज- 
तिक कारणों से अमरीकी सरकार ने डालर का अवमृल्यन करना उचित नही समझा। डालर 

का अयमूल्यन करने के बजाय अमरीकी सरकार ने पश्चिमी जमनी, जापाम एव सुहढ मुद्राओ वाले 
अन्य यूरोरीय देशो पर दबाव डालता शुरू कर दिया कि वे अपनी मुद्राओ का पुतर्मूत्यन (2४४93. 
४०7) क्रे। लेकिन इन देशो ने अपनी मुद्राओ का पुनर्मूल्थत करने से साफ़ इल्कार कर दिया 
था। पश्चिपी जमनों एवं जापान ने अपनी मुद्राओं को बाजार मे अपना स्तर प्राप्त करने है 
स्वतस्त्र छोड दिया था। इस प्रकार जापानी येन (धरा) एवं जर्मनी मार्क (०) के मह्यो 
में खुले बाजार मे उतार-चढाव होते रहे। लेकिन इन मुद्राओ की सामान्य प्रवृत्ति डालर की तुलना 
मे ऊपर चढ़ने की थी | अमरीकी कार्यवाही के परिणामस्वरूप ब्रेटन बुड्स द्वारा स्थापित मौद्रिक 
प्रणाली भग हो गयी थी। विशेषक्र विकासशील देशो को तो अमरीकी कार्यवाही से बहुत ही 
आघात पहुँता था। प्रथम, अनेक विकासशील देशो ने अपनी मुद्राओ के विरुद्ध डालरो को अपती 
विदेशी विनिमय राशियों मे रिजर्ब॑ के रूप मे रख छोडा या। उदाहरणाथें, भारत सरकार ने 
300 मिलियन डालर अपनी विदेशी विनिमय राशियो मे रखे हुए थे। किन्तु अमरीकी सरकार की 
उपर्युक्त कायवाही के कारण अब यह डालर राशि स्वर्ण मे परिवर्तित नही की जा सकती थी । 
इसका उपयोग केवल अमरीका से माल खरीदने मे ही किया जा सकता था। दूसरे, विकासशील 
देशों को री जने वाली अबरीफी सहायता में !0अतिशत की कटौती कर दी गयी थी इससे इन 
देशो के आयिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्मावना थी। तौसरे, इन देशो द्वारा 
अमरीका को किये जाने वाले निर्यातों पर 0 प्रतिशत अधिभार लगाये जाने से इनके 
डालर उपार्जनो (0णाक्ा एथ्व॥8$) पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता अनिवारय था। 

डालर का अवमूल्यन ॥8 दिसस्वर, 97--इस प्रकार अगस्त, 97 में उत्पन्न डालर 
सकट जारी रहा + लेकिन 8 दिसम्बर 97] को इस गतिरोध को दूर करने हेतु अमरीका एवं 
9 अन्य महत्त्वपूर्ण धनी देशो मे एक सन्धि हुई थी। इस सन्धि को स्मिथसोतियन सब्धि (8फाव- 
इणा३ /8००एथा।) की सज्ञा दी गई थी। इस सन्धि के अन्तर्गत अमरीका ने डालर का 8्ठा 
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प्रतिशत अवमूल्यत कर दिया था | डालर का यह अबमूल्यन स्वर्ण के मूल्य को 35 डालर प्रति 
औस से बढ़ाकर 38 डालर प्रति औस करके किया गया था । इसके अलावा, अमरीका मे आयातो 
पर लगाये गये 0 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार को वापस ले लिया था । लेकिन इस सल्धि के 
बावजूद डालर स्वर्ण मे परिवतंनीय नही था । इस सन्धि में अन्य देशों की मुदाओं के पुचर्मूल्थन 
(7०४97०४०7) की भी व्यवस्था की गई थी । पश्चिमी जमेंनी एवं जापान ने अपनी 2304 8 
पुनर्मूल्यण करने की धोषणा कर दी थी। इस सन्धि मे यह भी व्यवस्था की गयी थी कि विभिन्न 
मुद्राओ के विदेशी मूल्यों मे 2:25 प्रतिशत तक ऊपर अथवा नीचे की दिशा मे परिर्तन किये जा 
सकते हैं । इससे पूर्व ये परिवर्तत केघल । अतिशत तक की शरीमा तक ही हो सकते थे ॥ अन्तर- 
राष्ट्रीय मुद्दा कोष ने परिवर्तित वितिमय-दरो को स्वीकार कर लिया था। श 
डालर के उपर्युक्त अवमूल्यत के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने रुपये का 3 प्रतिशत 
पुनर्मूह्यण कर दिया था। अब 7 279 भारतीय रुपये एक डालर के बराबर या । जबकि पहले 
7 50 भारतीय रपये । छालर के बरावर हुआ करते थे । इस प्रकार रुपये डालर वी नवीन दर में 
3 प्रतिशत वृद्धि हुईं थी। यह दर रामय समय पर बदल सकती थी अर्थात ऊपर-नीचे जा सकती थी। 
लेकिन रुपपे-स्टलिंग की वितिमय दर मे कोई परिवर्तेन नहीं किया गया था। यह यथास्थिर ही 
रखी गई थी जर्थात्‌] पौण्ड स्टलिग 8 9677 भारतीय रुपयो के बराबर था। ऐसा इसलिए किया 
गया था ताकि भारतीय निर्यातों एबं आयात प्रतिस्थापन कार्मक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव त पडे | 
लेकिन उपर्युक्त सन्धि के बावजूद भी अन्तरराष्ट्रीथ मोद्रिक मकद जारी रहा। अन्तरराष्ट्रीय 
मौद्विक प्रणाली भे सुधार करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप ने 27 जूत, 972 को बोडे बॉफ 
गबनेस (80870 06 60ए८०7०४७) की एक ददर्थ समिति (86 8०० 0णागपा/€९०) वियुक्त की 
भी । इस समिति के 20 सदस्य थे। ये सदस्य विकसित एवं अविकसित देशो का भ्रतिनिधित्व 
करते थे। इस समिति को अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के अलावा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार, पूँजी- 
प्रवाह, निवेश एंव विकॉस सहायता सरीखे विषयों पर भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते के लिए 
कहा गया था। 
डालर का अवसूल्यन (फरवरी 973) 
(एर्ब्राएथ४०॥ ० ॥& 707ाक्य) 
फरवरी, 973 मे अन्दरराष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र मे एक महत्वपुर्णं धठमा घटी थी। यह 
घटना थी अमरीकी डालर फा दूसरी बार अवमूल्यन। अमरीकी डालर का यह जयमुल्यन 3 
फरवरी, 973 को किया गया था ॥ स्मरण रहे, डालर का प्रथम अवमूल्यन दिसम्बर 97] भे 
किया गया था | उत्त समय डालर के विदेशी मूल्य मे 8 57 प्रतिशत की कमी की गयी थी। 
लेकिन दूसरी बार 3 फरवरी, 973 को डालर के विविमय मूल्य भे )0 प्रतिशत की कमी की 
गयी थी । इस प्रकार अमरीकी डालर जो कि किसी समय विश्व की सबसे शक्तिशाली मुद्रा थी, 
अब एक अवसृल्यित मुद्रा बत कर रह गपी थी | अमरीकी डालर के जपमूल्यन के परिणामस्वरूप 
स्वर्ण की सरकारी कीमत जो कि पहले 38 झातर अति बौंस थी, अब बढकेर 42 22 डालर प्रति 
औप्त हो गयी है। 
अब भ्रश्नत यह उत्पन्न होता है कि आखिर डालर का दूसरी बार अवमृल्यन करने की 
आवश्यकता क्‍यों अनुभव की गयी थी। बात दरअसल यह है कि दिसम्बर 97] में किये गये डालर 
के अवमूल्यत से स्थिति मे कोई उल्लेखनीय सुधार नही द्वी सका था, बल्कि सकट कालान्‍्तर में 
और अधिक गहरा होता चला गया था । अमरीकी सरकार अपने देश के भुग्रतान सन्तुलन (8&- 
870० ०६ ?497767(5) मे कोई सुधार न कर सकी । भुगतान सच्तुलन का घाटा (तटीला) कम 
होने के बजाय निरस्तर बढता ही चला गया | इसका मुख्य कारण यह था कि अमरीकी सरकार 
वियतनाम युद्ध पर बेवहाशा व्यय कर रही थी | यह व्यय कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ रहा 
था। यही नही लैंटित अमरीका, अफ्रीका तथा दक्षिणी धुर्वी एशिया के देशो मे अपनी सतपसन्द 
कठपुतली सरकारो के अस्तित्व को बताए रखने के लिए भी अमरीकी सरकार करोडो डालर व्यय 
कर रही थी। अत अमरीका के भुग्रतान सन्तुलन पर इस व्यय का प्रतिकूल प्रभाव पड रहा था । 
दूसरे, उस समय अमरीका मे सुद्र/स्फीति जोरो पर थी। वस्तुओ के भाव आकाश को चूम रहे थे। 
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इससे आयातो को प्रोत्साहन मिल रहा था, लेकिन माल महेंगा होने के कारण अमरीका के निर्यात 
हतोत्साहित हो रहे थे । परिणामत अमरीका का भुगतान सन्तुलन और अधिक प्रतिकूल हो गया 
था। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारों मे डालर पर दबाव निरन्तर बढ रहा था । अन्त में विवश हो 
कर अमरीकी सरकार को डालर का !0 प्रतिशत अवमूल्यन करना पडा। इसके अतिरिक्त कोई 
चारा नही था। 


आइए, अब हम यह देखे कि डालर के अवमूल्यन से अमरीकी अर्थव्यवस्था पर क्या 
प्रभाव पडा था । अमरीकी डालर के 0 प्रतिशत अवमूल्यन का तुरन्त प्रभाव यह पड़ा था कि 
अमरीका मे आयात किये गये विदेशी माल की कोमते वढ गई थी। अब अमरीकी उपभोक्ताओं को 
विदेशी माल के लिए पहले की अपेक्षा अधिक कीमते चुबानी पडी थी । उनके लिए विदेशी थात्रा 
महंगी हो गयी थी । विश्व के पर्यटत उद्याग पर प्रतिकूल प्रभाव पडा था। इसके विपरीत, विश्व 
के बाजारों मे अमरीकी माल पहले की अपेक्षा सस्ता हो गया था, इससे अमरीकी तिर्यातों को 
प्रोत्ताहन मिला था । 
डालर के इथ अवमूल्यन का एक प्रभाव यह पडा कि यूरोपीय देशो (साझा बाजार के 
देशो) एवं जापान ने अपनी अपनी मुद्राओ को “तैरने” (॥09/) हेतु स्व॒तन्त्र छोड दिया था। 
जापान ने तो अपनी मुद्रा येन (४८) को विनिमय बाजार में अपना मूल्य स्वय निर्धारित करने 
हेतु उसी समय खुला छोड दिया था जिस समय डालर का अवमूल्यन किया गया था। यूरोप की 
साझा बाजार मण्डी के देशों ने भी बाद मे चलकर अपनी अपनी मुद्राओ को “तैरने” हेतु स्वतन्त् 
छोड दिया था । इस प्रकार विभिन्न देशो की मुद्राओ के विनिमय मूल्यों में उतार चढाव होने लगे। 
विशेषकर जापानी येन तथां जर्मनी मार्क के विनिमय मूल्य तो काफी बढ़ गये थे। निश्चित 
विनिमय दरो का युग समाप्त हो गया था । ब्रे टन बुडस प्रणाली (8०00 ४००१४ 89४००) ठप 
हो गयी थी । 
अब हम यह देखेंगे कि अमरीकी डालर के अवमूल्यन का भारतीय रुपये पर क्या प्रभाव 
पडा था। भारत सरकार ने अन्य देशो की सरकारो को भाँति रुपये को 'तरने' हेतु स्वतम्त्र छोडने 
का निर्णय किया था। यद्यपि ब्रिटिश मुद्रा पौण्ड स्टलिग स्वतन्त्र 'तैर' रही थी लेकिन अमरीकी 
डालर की तुलना में इसके विदेशी विनिमय मूल्य मे कोई उल्लेखनीय परिवर्तेन नहीं हुआ था। 
अत भारत सरकार ने रुपय्रे को स्टलिंग के साथ सम्बद्ध करने का निर्णय क्षिया था ! रंपया स्टलिंग 
विनिमय-दर 8 9677 ० प्रति स्टलिग निर्धारित की गयी थी। यह दर तो पहले से ही 
प्रचलित थी। वास्तव मे, भारतीय रुपये की विनिमय दर स्मिथसोनियन सन्धि ($॥080780 
2धशय०॥) के अन्तगंत निर्धारित की गयी थी । यद्यपि इसमे 2 5 प्रतिशत का दोनो दिशाओं 
में माजिन (शक्षष्टा॥) रखा गया था। 9 दिसम्बर 974 को भारत सरकार में झुपये को 
पाउण्ड स्टिंग के साथ जोडे रखने के नीति को जारी रखने का निर्णय किया था 3 


चूँकि भारतीय रुपया ब्रिटिश स्टलिंग के साथ सम्बद्ध (0:20) था और अमरीकी डाबर 
की तुलना मे ब्रिटिश स्टलिंग के विनिमय मूल्य मे 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, अतः भारतीय 
रुपये के विनिमय मूल्य मे भी इतनी ही दद्ध हो गयी थी । परिणामत भारतीय वस्तुएं अमरीकी 
बाजार मे पहले की अफ्रेक्षा महंगी हो गयी थी । यद्यपि अमरीकी माल भारत मे पहले की तुलता 
में तनिक सस्ता हो गया था। इसके विपरीत, जमंत मा, अन्य यूरोपीय मुद्राओ एव जापाती येत 
की तुलना मे भारतीय रुपये के विनिमय मूल्य मे 5 प्रतशित की कमी हो गयी थी। इससे 
भारतीय निर्यातकर्ताओं को तीसरे देशों मे जापानी एवं जर्मनी निर्यातकर्नाओं की अपेक्षा कुछ बाभ 
हुआ था। दूसरे शब्दों मे, तोसरे देशो की मण्डियों मे भारतीय माल जमेत्र एवं जापानी माल की 
तुलना में सस्ता बिकने लगा था। 


डालर के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विकासशील देशो के निर्यातों विशेषकर भारत क्के 
निर्यातो पर प्रतिकूल प्रभाव पडा था । जैसा कि पूर्व कहा गया है, डालर के अवमुल्यन के उपरात्त 
जमंती, कुछ अन्य यूरोपीय देशो एवं जापान ने अपनी अपनी मुद्राओं को “तैरने' हेतु स्वतनन्‍्त्र छोड 
दिया था। इन मुद्राओ की विनिमय-दरों में दैनिक परिवर्तन होने लगे थे। विनिमय दरो की स्थिरता 
समाप्त हो गयी थी। अन्तरराष्ट्रीय बाजारों मे अनिश्वितता का बादाबरण उत्पन्न हो गया था। 
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स्मरण रहे, विनिमय दरो वी अस्थिरता एव अनिश्चितता विदेशी व्यापार की प्रगति के लिए घातक 
इोती है । विकासशील देशो को इससे विशेष हानि हुई थी । उनके निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव 
पडा था। जैसा ऊपर कह्टा गया है अन्तरराष्ट्रीय मोद्रिक प्रणाली मे सुधार करने ० प्ने 
20 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति में विकसित एव अविकसित दोनों ही 
प्रकार के देशों के प्रतिनिधि थे। इस समिति की बैठक 30-3। जुलाई, 973 को वार्शियदन में 
हुई थी । लेकिन इस बैठक मे अन्तरराष्ट्रीय मौद्िक प्रणाली की भावी रूपरेखा के बारे मे कोई 
समझौता नही हो सका था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट व [6 छ की 24 सितम्बर, 973 
की मेरोबी बैठक (]९७॥४004 86580०॥) मे प्रस्तुत की थी। बैठक मे इस विषय पर बिस्तार से 
बहस हुई थी | लेकिन वहाँ पर कोई सहसति न हो सकी थी । 
जून, 7974 को मोदिक सधि 
(0॥00ररबःप्र है ह8/स्टपाटा( ठाी उच्चाट, 497 4) 


दौ वर्षों के निरन्तर परिश्रम एवं विचार विमश के उपरान्त 20 सदस्यों वाली समिति 
((0०एरत्ता(2७ 0 20] ने एक नवीन विश्व मौद्विक प्रणाली वी रूपरेखा तैयार की जिसे 23 जूब 
974 को 7 /४ 7 ने अपनी अन्तिम स्वीकृषति प्रदान कर दी थी । यह प्रणाली अस्थायी थी और 
तब तक कार्यशील रहेगी जब तक कि कोई स्थायी प्रणणली इसका स्थान नही ले लेती । नई प्रणाली 
तुरन्त लागू कर दी गई थी । इसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार थी 

] इसके अन्तर्गत स्वर्ण का विमुद्रीकरण कर दिया गया था। मौब्रिक निधियो (000०2५9 
76867४6७) में स्वर्ण का स्थान $ 7 (5 द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। बूसरे शब्दों मे, 
8 7 &!$ का अब सौद्धिक निधियो के रूप में प्रयोग किया जायेगा। 


2. इस प्रणाली के लागू होने से पुवं 5 0 २5 का मूल्य स्वर्ण में निर्धारित होता था। 
लेकिन अब इसका सूल्य 6 विश्व मुद्राओ के औसत मूल्य पर आधारित होगा । इनमे अमरीकी 
डालर प्रमुख मुद्रा होगी । यह कुल मूल्य का 33 प्रतिशत होगी । 

3 8 7 १₹$ पर ब्याण की दर को ( 5 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत कर दिया 
गया था। 

4. जैसा पूर्व कह्दा गया है विकासशील देशो के प्रतिनिधियो की सदैव यह माँग रही है 
कि $ 70 7१७ को विकास प्तद्दायता की मात्रा से जोड दिया जाय । दूसरे शब्दो मे, विकासशील 
देशो को दी जाने वाली विकास सहायता की मात्रा को $ 70 7१!$ के आबण्टन से जोड दिया 
जाय । लेक्नि इस सन्धि मे विकासशील देशो की इस उचित माँग्र को स्वीकार नहीं किया 
गया था। इसका कारण यह है कि विकसित देशो ने विशेषकर पश्चिमी जमेद्री एवं अमरीका ने 
इस माँग का डटकर विरीध किया था। क््सु उक्त सन्धि मे विकासशील देशो को यह आश्वासन 
दिया गया था कि उनकी इस माँग पर पुनविचार किया जायेगा । 

$ इसे सन्धि के अन्तगंत  ध छः के विकासशील सदस्य देशो को एक नई सुविधा 
दी गई थी । इसे विस्तारित सुविधा (0:58०03०३ ४०४६) की सज्ञा दी गई थी। इसके 
अन्तगंत अब विक्राम्मणील देश |। '( ए से अधिक मात्रा में दीघकालीत ऋण ले सकेंगे। थे 
ऋण अधिक व्यापक उद्देश्यो के लिये होगे। इस सम्धि से पर्व सदस्य देश केवल अल्पकालीन 
क्रण ही ले सकते थे । लेक्नि इस स्धि दे अन्तगंत ये ऋण 4 से लेकर 8 व्ध तक की अवधि मे 
देय (72039) हगि । यद्यपि इन ऋणोी पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत से बढाकर 5 6 
प्रतिशत कर दी गई थी । 

6 इस सन्धि का एक अन्य अ कपैण यह था कि इसके अन्तर्गत तेल उपभोक्ता सदस्य देशो 
को $ ४ 7 हारा 'तेस सुविधा” (00 छ००१:९७) दी यई थी । जैसा कि सर्वविदित है, तेल व 
तेल पदार्थों की कीमतें तेल-उत्पादव देशो हारा अत्यधिक बढा दी गई थी ! इसका परिणाम यह 
हुआ था कि विकासशील तेल उपभोक्ता देशो के भुगताय सतुलनों पर प्रतिकूल श्रभाव पडा था। ये 
देश बढी हुई तेल कीमतो को अपने विदेशी विनिमय शाधघनों से चुकाने में असंगर्थ शरे। अत 
इन विकासशील देशो की सहायताओे । [७ छः इन्हे 7 प्रतिशत व्याज की दर पर तेल ऋण 


280 | मुद्रा एवं वैकिय 


देगा । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ॥ 9४, 7 न अलग से एक कोप (&ण00) स्थापित किया था। 
इस कोप में लगभग 3000 मिलियन डालर की धनराशि जमा कर दी गई थी। यह धनराशि 
ईरान कुवेत, आवृधावी लिबिया, कनाडा, वेनीजयूला एवं सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक 
५ द्वारा प्रदान की गई थी। भारत ने भी इस “ तेल-सुविधा” का उपयोग करने का विर्णय 
गया था । 

आलोचता--जून, 974 की मौद्विक सन्धि के अन्तग्रेंत जिस नई मोद्रिक प्रणाली को 
लागू किया गया था वह निश्चय ही पुरानी प्रणाली पर सुधार बी। इस नई प्रणाली की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके अधीन स्वर्ण का विमुद्रीकरण कर दिया गया था। 
मौद्विक निधियो मे स्वण का स्थान अब 8 0 7२६ ने ले लिया था। निश्चय ही यह सन्तोष 
का विपय था। लेकिन यह नई प्रणाली विकासशील देशो की अपेक्षा पश्चिम के विकसित देशो 
के अधिक पक्ष मे थी। इसकी आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं 

] 8 7 7१६ का मूल्य निर्घारण करने मे अमरीकी डालर को आवश्यकता से 
अधिक महत्त्व दिया गया था| 

2 $ 9 !२४ पर ब्याज की दर को | 5 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत कर दिया 
गया था । इससे विकासशील देशो के लिये 5 [0 ₹"5 की उपयोगिता कम हो गई थी। अब वे 
अपने भुगतान सन्तुलनो मे सुधार करने हेतु & 00 ॥२$ का अधिक प्रयोग नहीं कर सकेंगे। 


3 यह सही है कि नई मौद्विक प्रणाली के अन्तर्गत विकासशील देशो को ऋण वी एक 
नवीन विस्तारित सुविधा (९४७॥०८० ४०॥४५७) दी गई थी । लेकिन इसकी उपयोगिता भी सीमिता 
थी। प्रथम, यह सशर्त थी । यह सुविधा तभी दी जायेगी जब सम्बन्धित देश । '। हम को उसके 
समीक्षण हेतु अपनी अथ व्यवस्था तथा अपनी आधिक योजनाओ के बारे मे पूर्ण जानकारी दे 
देगा। इस प्रकारइ ७ ए को सदस्य देश की अथ व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का स्वत 
अधिकार भ्राप्त हो जाता है। दूसरे, इस प्रकार के ऋणो पर ब्याज की दर ऊँची होगी । 


4 यह सही है कि नई मौद्विक प्रणाली के अन्तर्गत विकासशील देशो को ' तेल सुविधा" 
प्रदात की गई थी । इसके अन्तगत वे तेल का आयात करने हेतु त )/ 7 से क्रणले सकेंगे । 
लेकिन इन ऋणों पर ब्याज की दर 7 प्रतिशत होगी जो कि विकासशील देशो की क्षमता पर 
अत्यधिक दबाव डालने वाली थी । 


5 नई मौद्रिक प्रणाली मे विकासशील देशो की एक पुरानी एवं निरन्तर भांग को 
टुकरा दिया गया था। विगत कई वर्षों से ये देश मांग करते चले आ रहे थे कि विकास-सहायता 
8 0. ६९६ के आवण्टन से जोड दिया जाय । लेकिन उनकी उपेक्षा कर दी गई थी | 


अत नवीन मौद्रिक प्रणाली विकासशील देशो की अपेक्षा विकसित देशों को अधिक 
लाभान्वित करती थी । 


नव अन्‍्तरराष्ट्रीय भौद्विक प्रणाली, जनवरी 976 (]प९७छ पजाशयशा07श (णा८/भप़ 
89झटया, वर्धा, 976)--जैसा पूर्व कहा है जून 974 की मौद्रिक सत्धि के 
अन्तयत्त एक अन्तरिम (एवं अस्थायी) मौद्विक प्रणाली स्थापित की गयी थी । यह प्रणाली विशुद्धतय 
एक अस्थार्य प्रणाली थी क्योकि एक स्थायी अतरराष्ट्रीय मौद्विक प्रणाली को निर्मित करने के 
प्रयास अभी जारी थे। ये_प्रयास 8 जनवरी, 976 को किगस्टन (08४०7) में हुए मौदद्विक 
सम्मेलन में फ्लीभूत हुए थे । उस दिन एक नई अन्‍्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का जन्म हुआ है 
पुरानी ब्रेटन बुडस प्रणाली (छाध्यणा ए/००१५ 5,४००) तो उस समय भग हो गई थी जब | 
दिसम्बर, 97] को तत्कालीन अमरीकी टाप्ट्रपति निक्‍्सन ने डालर का अवमुल्यन घोषित कर 
दिया था । इस प्रकार नई प्रणाली को स्थापित करने मे चार वर्ष से भी अधिक का समय लग 
गया था। 


नई मौद्विक प्रणाली की रूपरेखा एक 20 सदस्यीय अन्तरिम समिति ने तैयार की ची जिस 
में धनी एवं निर्धेन दोनो ही देशो के प्रतिनिधि थे। इस प्रणाली की मुख्य मुख्य बातें इस 
प्रकार हैं -- 


अन्तरराष्ट्रीय मुद्ाकोष | 28 


. इस प्रणाली के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप के सदस्य देशो की मुद्राओ की विनिमय 
दरो को तैरने ([08॥ए१४) के लिए खुला छोड दिया गया था। स्मरण रहे, पुरानी ब्रेटन शुड्स 
प्रणाली के अन्तर्गत सदस्य देशों की मुद्रानों की विनिमय दरे स्थिर थी। कुछ विशेष परिस्थितियों 
में ही मुद्रा कोष वी अनुमति से मुद्राओं की विनिमय दरो मे परिवर्तत किया जा सकतण्था। इस 
प्रकार साधारणतया विनिमय दरे स्थिर ही रहती थी। लेकिन 8 दिसम्बर, 97 को हुए 
अमरीकी डालर के अवमृल्यन के पश्चात्‌ विश्व की लगभग सभी महत्त्वपूर्ण मुद्राएँ जन्त्रराष्ट्रीय 
बाजारो मे खुली “ैरने' लगी । स्थिर विनिमय दरो का युग समाप्त हो गया था। जब नयी सौद्धिक 
प्रणाली ने विनिमय दरों के इस प्रकार खुला 'तैरने' की प्रवति को कानूनी माच्यता दे दी थी। 
वास्तव में, विनिमय दरो के विषय पर फ्रास तथा अमरीका के बीच मूलभूत मतभेद था। फ्रास यह 
चाहता था कि सदस्य देशो की विनिमय दरो मे पूर्व की भाँति स्थिरता बनाये रखी जाय । लेकिन 
अमरीका का दृष्टिकोण यह था कि विनिमय दरो को 'तैसने! के लिए पूर्ण स्व॒तन्त्र छोड दिया 
जाय । इस प्रकार इस विवाद मे अन्तिम विजय अपरीका की हुई थी। अपनी सन्‌ 975-76 की 
वाधिक रिपोर्ट मे अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने कहा था, ' विश्व अर्थ-व्यवस्था ने स्वयं को तैरती 
हुई (08008) विनिमय दरो से समायोजित कर लिया है। विश्व निधियों के 73 प्रतिशत भाग 
पर अधिकार रखने वाले देशो की मुद्राएँ सन्‌ 975-76 भे तैर रही थी।” 

2 इस सम्मेलस मे यह भी निर्णय किया गया था कि अत्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप की स्वर्ण 
निधि का है भाग (अर्थात्‌ 25 मिलियन औंस स्वर्ण) खुले बाजार मे प्रचलित बाजार कीमत पर 
बेच दिया जाय । (स्मरण रहे, उस समय खुले बाजार मे ल्वर्ण की कीमत 40 डालर भ्रति भौस 
थी जब क्रि मुद्रा-कोप द्वारा निर्धारित कीमत केवल 42 22 डालर प्रति औस ही थी।) 
स्वर्ण को खुले बाजार मे बेचने से जो घन प्राप्त होगा, उसे एक पृथक विशेष ट्रस्ट कोष 
(879०ए॥। 77४$ छध00 ) मे रखा जायेगा | ऐसा अनुमान लगाया गया था कि स्वर्ण की बिक्री से 
लगभग 2,500 मिलियन डालर की प्राप्ति होगी । इस घत के अलावा, कतिपय धनी सदस्थ देशो 
से प्राप्त विशेष अशदान भी इस कोष से डाल दिये जायेंगे । इस भ्रकार जो धन एकत्रित होगा 
उसे निर्धन देशो को आर्थिक सहायता देने हेतु व्यय किया जायेगा | इस धनराशि को 4 वर्षों मे 
प्रति बर्ध 500 मिलियन डालर की दर पर अल्प विकसित देशों मे वितरित किया जायेगा । यहाँ 
पर यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुद्रा कोष के गरीब सदस्य देश विग्रत कुछ वर्षो से 
अपने भुगतान सन्तुलनो मे घाटे के कारण अनेक प्रकार की कठिताइयो का सामना कर रहे थे। 
उनके भुगतान सन्तुलनों का यह घाटा विगत कुछ वर्षों से तेल की कीमतो मे अत्यधिक वृद्धि के 
कारण बहुत बढ गया था। यद्यपि मुद्रा कोष ने इन देशो को राहत देने हेतु “तेल सुविधा सम्बन्धी 
योजबा”' के अन्तर्गत तेल-ऋण देने की व्यवस्था की थी लेकिन यह्‌ सहायता पर्याप्त नही थी। यही 
नही, यह्द्‌ “तेल सुविधा'” सम्बन्धी योजना केवल 975 की समाप्ति तक ही थी। इसका आगे 
नवीनीकरण नही किया ग्रया था | नई मौद्विक प्रणाली के अन्तर्गत निर्धन सदस्य देशो को आथिक 
सहायवा भब नव स्थापित विज्वेष ट्रस्ट कोष से ही दी जायेगी। स्मरण रहे इस कोष में से आर्थिक 
चद्धपजर फेजएर उ्ही! सप्स्प' देसी को की जायेगी फिनप्ती जाजिपा अति व्यक्ति आधा जी अजारा ते 
कम होगी ॥ 

3 नई मोौद्विक प्रणाली के अन्तगंत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्री पूँजी मे सदस्य देशों के 
अभ्याशों (कोटो) (१००४७) में 33 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। अब मुद्रा कोष के 28 
सदस्य देशों को 33 प्रतिशत अधिक पूँजी जमा करनी होगी। चूँकि सदस्य देशो की वोट देने को 
शक्ति उनके कोटो (१७०७५) से निर्धारित होती है, अत कोष के प्रबन्ध में भी कुछ परिवर्तन 
करने पड़ेंगे। कोटा-दृद्धि के वारण सदस्य देशो की मुद्रा-कोध से ऋण लेने की सामथ्य में भी वृद्धि 
हो जायेगी । 

॥_ नवीन मौद्रिक प्रणाली के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोप की ऋण देने सम्बन्धी 
सुविधाओ मे 45 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी । इससे विकासशोल देशो को लगभग 3500 
मिलियन डालर अतिरिक्त धन विकासात्मक कार्यों के लिए उपलब्ध हो सकेगा । 

5 कामजी स्वर्ण (227९८ 500) अथवा विशेष आहरण अधिकारों ($ए€टश 28 णएा78 
एर80७) को अन्तरशाष्ट्रीय मोदिक प्रणाली को प्रमुख रिजव सम्पत्ति (२६४८:४४ 855७) घोषित 
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कर दिया गया है । ऐसा इसलिए किया गया है क्योकि विगत पाँच वर्षों से 87075 का महत्व 
दिनो दिन बढ़ता रहा था। स्वय अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने तीन वर्ष से भी अधिक समय तक इनका 
प्रयोग किया था । अब तो बुछ देश अपनी मुद्राओ की विनियम दरो को $728 मे व्यक्त करते 
लगे है। सरकारो द्वारा व्यापारिक सौदो में भी 50 २१४ का प्रयोग अधिकाधिक लोकप्रिय होता 
जा रहा है| अप्रैल, 977 से विश्व की बडी-वडी जहाजी कम्पनिया यात्री किरायो एवं भाडो को 
डालरो एवं स्टलिंग के बजाय 579₹ मे ही विज्ञापित करेगी । 

आलोचना--नवीन अन्तरराष्ट्रीय मौद्विक प्रणाली की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना 
की गयी है 


प्रथम, इस प्रणाली का निर्माण करते समय अल्पविकसित देशो को विश्वास में नहीं लिया 
गया था । अल्पविकर््तित देशों की शिकायत है कि दिसम्बर 975 में परिस में हुए शिखर सम्मेलत 
में इन देशो के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित नहीं किया गया था। वास्तव मे, नई अस्तरराष्ट्रीय 
मौद्रिक प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय इसी सम्मेलन में लिये गये थे | लेकिन इस सम्मेलन घने 
केवल दस विकसित देशो के प्रतिनिधियों (000 ० गया) मे ही भाग लिया था। 
दूसरे मई मौद्धिक प्रणाली मे. परिवतंनशील (तैरतो हुई) विनिमय दरो_ की व्यवस्था की 
गई है । वास्तव मे, यह एक प्रतिगामी कदम (7०४०ट7268 580) है| पुरानी ब्रेटन वुड्स प्रणाली 
में स्थिर विनिमय दरो की व्यवस्था की गई थी । इस से अस्तरराष्ट्रीय व्यापार को व्यापक प्रोत्साहन 
मिला था | लेकिन अब परिवतनशील विनिमय दरो के कारण विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव 
पडेगा | इसका कारण यह है कि विनिमय दरो की परिवर्तनशीलता के परिणामस्वरूप देश मे 
अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है जो अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए घातक 
सिद्ध होता है। 
तीसरे, इस प्रणाली मे विकासशील देशो की कुछ समय्र से चली आ रही एक माँग को पूर्ण 
अस्वीकार कर दिया गया है। जैसा कि विदित है विकासशील देश विगत कुछ वर्षो रे निरन्तर 
यह माँग कर रहे थे कि उनको दी जाने बाली विकास सहायता की मात्रा को (5 7728) से जोड़ 
दिया जाय । लेकिन नई प्रणाली मे इसके लिए कोई व्यवस्था नही है । 
चोथे इस प्रणाली भे विकासशील दशों की एक अन्य माँग को भी दुकरा दिया गया है। 
ये देश यह चाहत थे कि मुद्रा-कोप द्वारा 500 २४ का नवीद सृजन किया जाय और सदस्य राष्ट्रों कक 
उनका पुन आवण्टन क्या जाय | यह आबण्टन करते समय विकासशील देशो को की किया 
अधिक हिस्सा दिया जाय ताकि उनकी बढती हुई तरलता सम्बन्धी आवश्यकताओं को 72 को 
जा सके । वस्तुस्थिति यह है कि $.0 ९" के सृजन की मूल अवधि 3] दिसम्बर, |? वदधवि 
समाप्त हो गई थी। उसके वाद 5 07२$ का कोई नवीन सृजन नहीं किया गया था य 
अन्तरराष्ट्रीय तरलता के अभाव की स्थिति बरावर वनी हुई थी। 
पाँचवें इस प्रणाली के अन्तगंत ' तेल सुविधा” (0॥ छए४०॥09) से सम्बन्धित ऋण 2 
को समाप्त कर दिया गया है। इस योजता के अन्तग्रेत विकासशील देशो को 25 प्रतिशत ड् 
दर (प्रारम्भ मे 7% थी) पर तेल खरीदने हेतु ऋण दिये जाते थे। इससे विः दिया 
को ऊँची तेल्र कीमतों से कुछ राहत मिल रही थी। लेकिन अब इस योजना की समाप्त हे 
गया है यद्यपि तेल के भाव अब भी बढे हुए हैं और उनके और अधिक बढने की सम्भावना ॥ सर 
साराशत नव मौद्विक प्रणाली विकासशील देशो के दृष्टिकोण से कोई सन्तोष॑जनक अतमता 
नही है। सय तो यह है कि इसके अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय तरलता के वितरण मे होता 
पहले से भी अधिक बढ़ गई है। नवीन श्रणाली के अधीन स्वर्ण की अधिकृत कीमत (० कीमत 
एश:6) का उन्मूलन कर दिया गया है और अब मुद्रा कोष का स्वर्णे-स्टॉक प्रचलित बाजार व्वरण 
पर बेचा जा रहा है। इस से विश्व के घनी देशो को बहुत लाभ हुआ है वयोकि उनके दया गया 
के विशाल भण्डार हैं। नवीन प्रणाली के अन्तर्गत आ»₹ का नवीन सूजन निषिद्ध कर दिया 
है जबकि 5070 के नवीन आबन्टन से विकासशील देशो को बहुत लाभ हो सकता था। 
अन्तरराष्ट्रीय घुद्दा कोष के सशोधित नियम--प्रमुख सशोधित नियम निम्नलिखित हैँ 2 
 कोडे (0४०७४)--नवीनतम सशोधन के अनुसार मुद्रा कोष की पूँजी कौ 
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बिलियन 8000 (संगभग 34 बिलियन अमरीकी डालर) से बढाकर 390 बिलियन 50 
(अभवा 456 बिलियन अमरीकी डालर) कर दिया गया है। कोठो का यह सशोधन तीन वर्ष तक लागू 
रहेगा। उसके उप्रात्त समुची परिस्थिति की समीक्षा की जायेगी | इस सशोधन के 86 000% ६ 
राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जमनी एवं फ्रास के कोटे (इप्ती क्र में) अब भी अधिक है 
लेकिन प्रमुख तेल उत्पादक देशो के कोटो को 4 98 प्रतिशत से बढाकर 9 96 प्रतिशत कार दिया 
ग़या अर्थात्‌ उनके कोटो को दुगना कर दिया गया है। गैर तेल उत्पादक देशो का सामूहिक कोटा 
पूर्व स्तर पर हो बना रहेगा। भारत के कोटे को 940 मिलियन 878 से बढाकर ,45 मिलि- 
पन छा98 कर दिया गया है। सद्यपि भारत का कोटा बढा दिया गया है लेकिन प्रतिशत के रूप 
में इसे 3 22 प्रतिशत से घटाकर 2"93 प्रतिश्षत कर दिया गया हे । यह तनिक विचित्र सा प्रतीत 
होता हैं लेकिन भारत एवं अन्य गैर तेल उत्पादक देश प्रतिशत भाग को इप कटीती के लिये स्वय 
ही तैयार हो गये थे ताकि तेल उत्पादक नव-धनिक देशो का कोठा बढाया जा सके ॥ 


सशोधित नियमो के अनुसार मुद्रा-कोष के इतिहास में पहली बार सदस्य देशो की कौटा- 

चुद्धि का 25 प्रतिशत भाग (जो अब तक स्वर्ण मे देव भा) नई प्रणालो के अन्तगंत 8078, 

(निश्चित गुद्राओ, एवं सदश्य देश की अपनी मुद्रा मे देना होगा । कोटा-बद्धि वा शेष 75 प्रतिशत 
भाग पूर्व की भाति सदस्य देश की अपनी सुद्रा भे देय होगा । 


2 विमिसय बरें--प्रत्येक रादस्प देश को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी विनिमय- 
प्रबन्ध (00॥०॥8% धवा४०१७४०९४६) को अपनाने की छूट होगी, चाहे वह अपनी मुद्रा को स्वतन्त्रता 
पूर्वक “तैरने” (7॥०४॥) के लिये छोड दे अथवा उसकी विनिमय दर स्वय निर्धारित बर दे । 

परित्यक्त ब्रैटन बुड प्रणाली (जिसे सन्‌ 945 में लागू किया गया था) के अन्तगत सदस्य 
देशो को आदेश दिया गया था कि वे अपनी मुद्राओ की समता दरें स्थिर ही रखें । यदि आवश्यक 
हो तो इन समता दरो में परिवतेन कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर ही करें | सदस्य देश अपनी 
भुद्राओं का अवमूल्यन तथा पुन सन तभी कर सकेते थे जब उनके शुगतान शन्तुलन में कोई 
मूलभूत परिवतने हो । लेकिन विनिमय प्रबन्ध के विषय गे सदस्य देशों को दी गई स्वतन्त्रता का 
यह अभिप्राय नहीं हे किये अपनी मुद्राओ की विनिमय दरो के सम्बन्ध में हेराफेरी करें 
अथवा भुगतान सम्तुलन से होने वाले समायोजनों (80]०७५7८॥७) को रोके अथवा निर्यायों को 
बढ़ाते मे अनुचित साधनों का प्रयोग करे । सुद्राकोप सदस्य देशों के विनिमय-अ्रवन्धों पर हृष्टि 
'स्खेगा और इतश सन्दर्भ मे आदर्श व्यवहार के मान (]ए०$) स्थापित करेगा । 


यदि मुद्रा कोष के 85 प्रतिशत सदस्य चाहे तो वे ' व्यापक सीमाओ के बीच स्थिर किन्तु 
समायोज्य समता-दरो वालो प्रणाली” (5३७6 छपरा 80]एशा08 एथ्ा068 एफ छाएवए 
7 87$ 0 व0208॥0०7४ ) डो पुन अपना सकते है | लेक्नि दुधका अभिप्राय यह नही है कि 
सदस्य देश किसी अन्य मनचाही प्रणाली को नहीं अयना सकते बशत्ते यह प्रणाली मुद्गाकोष के 
उद्देश्यों के विपरीत न हो । 


प्रत्येक सदस्य देश को विनिमय भ्रवन्ध के बारे मे दी गई स्वतन्तता, वास्तव मे, नई प्रणाली 
(अथवा नये नियमो) की सबसे महत्त्वपूर्ण व्शिषता है । 

3 स्वर्ण--सशीधित नियमों के अन्तगत अन्तरराष्ट्रीय मौद्धिक प्रणाली मे स्वर्ण की भूमिका 
को समाप्त कर दिया गया है। नई प्रणाली के अन्तर्गत स्वण की 'अधिकृत कीमत का उन्मूलन 
कर दिया गया है। सशोधित नियमो के अनुश्वार मुद्रा-कोष के स्वर्ण भण्डारों मे से 25 मिलियन 
औरत स्वण सदस्य देशों को लौटा दिया जायगा! इसके अलावा, 25 मिलियन औस स्वण को 
छुले बाजार म बेचा जायगा । इस प्रकार जो धन प्राप्त होगा उसे विकाप्तशील देशो के _हिंताथ्थे 
प्रयोग में लाया जायेगा! मुद्या कोष के पास शैव 00 मिलियन स्वर्ण रह जायेगा / इसका विबटारा 
सदस्य देशो द्वारा 85 प्रतिशत बेः बहुमत से किया जायेगा । इसे या तो सदस्य देशों को लौटा 
दिया जायेगा अथवा छुले बाजार म बेच दिया जायेगा ) 

अनुभान लगाया गए है कि अगले 4 वर्षों म रवण वी बिनी से मुद्रा कोप को ! 6 विलि 
गन डालरो की ध्राप्ति होगी जिन्हे वि्लेप ट्रस्ट निधि मे जमा कर दिया जायगा। 

4. विशेष आहरण मधिकार (80089)--सुद्रा-कोष के रादस्य देश इस वात पर सहमत थ 
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कि 807२'5 को मुख्य अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक उपकरण के रूप मे मान्यता दी जाय और इसके प्रयोग 
में वृद्धि की जाय | सशोधित नियमों ने कुछ सीमा तक 80२ के प्रयोग को व्यापक बना दिया 
है। इन नियमों मे इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि 507२5 की कोमत में परिवतंत करने 
हेतु कितनी वोट शक्ति (४०धगष्ट 9067) की आवश्यकता है। (स्मरण रहे, इस समय 975 
की कीमत प्रमुख मुद्राओ की टोकरी से जुडी हुई है। लेकिन सदस्य देशो में 80२ के बावष्टन 
में कोई परिवर्तन नही क्या जायेगा। इस प्रकार 5077 केवल कागजी मुद्रा की ही भूमिका 
अदा नही करते, बल्कि साख विपत्रो का भी काम देते है। 

5. अन्य प्रावधान (006 जा०७५०७)--सशोधित नियमो के अन्तर्गत सदस्य देशो ने 
मुंद्राकोप को यह वचन दिया है कि जरूरत मन्दसदस्य देशों को ऋण देने हेतु वह उनकी मुद्राओं का 
उदारता से प्रयोग कर सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि मुद्रा-कोष उन तेल उत्पादक देशो वी 
मुद्राओ का अधिक प्रयोग कर सके जिन्हे भुगतान-सन्तुलन मे आधिक्य ($ण7/0७) प्राप्त है। 

मुद्राओ की परिवर्तनशीलता से सम्बन्धित नियमों मे कोई परिवतंन नही किये गये हैं । 

6 समायोजन (20|7५ग्रा०7/)--अतीतकाल मे मुद्रा-कोप के सदस्यों ने मोद्रिक प्रणाली 
को अधिक लचीला बनाने के प्रयास किये थे | सशोधित नियमो के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रो में परि- 
बर्तन एवं समायोजन बरने हेतु द्वार खुले रखे गये हैं। महत्त्वपूर्ण निर्णयो के लिये 85 प्रतिशत बहुमत 
की आवश्यकता पडेगी । इसका अर्थ यह हुआ कि सयुक्त राज्य अमरीका के पास वीटो का अधि" 
कार बना रहेगा क्योकि इसके पास 20 प्रतिशत बोट-शक्ति है। यूरोपीय आधिक समुदाय भी 
निर्णयो को वौटो कर सकता है बशतें कि उस्तके नौ सदस्य एक जुट होकर कार्य करें। 

साराशत नये सशोष्टित नियमों के दो प्रमुख उद्देश्य थे--() अन्तरराष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था मे 
विदेशी मुद्राओ से सम्बन्धित तरलता को बनाये रखना (7) विकासशील देशो को वित्तीय सहायता 
देने की व्यवस्था करना । 

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत 

. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन सुल्य उद्देश्यों से फरी गयी थो ? इस कोष से भारत 

को कया लाप हुए हैं ? (आगरा, !264) 
अथवा 

अस्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्यों को सक्षिप्त रूप से समझाइए ६ (आगरा, 27 7) 
[सकेत्त--प्रधम भाग मे, मुदा-कोष का परिचय देते हुए इसके मुख्य-मुख्य उद्देश्यो की मे 
की जिए। दूसरे भाग मे, यह बताइए कि मुद्रा-कोप की सहायता से भारत को कौत-कीते 
लाभ प्राप्त हुए हैं ?| ॥ हक 

2 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के क्वार्यो को समझाइए। इन कार्यों मे इस कोष को फह ५8 
सफलता प्राप्त हुई है ? (आगरा, 9 
[सिकेत--प्रथम भाग मे, अस्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का सक्षिप्त परिचय देते हुए इसके ४० 
कार्यों की बिस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये। दूसरे भाग मे, यह बताइए कि मुद्रा हर की 
अपने क्षेत्र मे पूर्ण सफलता प्राप्त नही हो सकी है। प्रथम, मुद्रा कोप विभिन्न दे 
मुद्राओ की समता दरो मे पूर्ण स्थिरता स्थापित नही कर सका | दूसरे, मुद्रा-कोष बीसरे, 
देशो द्वारा विदेशी व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्धो को हटाने में असमर्थ रहा है। तौतर 
मुद्रा-कोप डालर की दुर्लभता की समस्या को हल करने मे भी असफल रहा है।] दिविमय 

3. अन्‍्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों एवं कार्यों का विवेचन कौजिए। यह विदेशी 
दरो मे किस प्रकार स्थायित्व रखता है ? दूसरे भाग 
[सकेत--प्रथम भाग मे मुद्रा कोष के उद्देश्यों एव कार्यों की विवेचला कीजिए | कैवीके मु 
में, यह बताइये कि सदस्य देशो की मुद्राओ की कीमतो को स्वर्ण के रूप में व्यक्त करार जु 
कीप वितिमय-दरो मे स्थायित्व बनाये रखने की चेष्टा करता है।] झाइये । 

4. मुद्रा-कोष विनिमय इरो मे स्थिरता रखने से किस प्रकार सहायता करता है ? सम 

(राजस्थाव, 967) 

सिंकेत--यहाँ पर आपको विस्तृत रूप मे यह बताना है कि मुद्रा-कोष कलम 
मुद्राओ को खरीद एवं वेचकर उनके बीच विनिमय-दरो की स्थिरता बनाये रखता है । 
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अन्तरराष्ट्रीय पुरनिर्माण तथा विकास बैंक एवं 
अन्य संस्थाएँ 
(एशशाज्रांगातर छव्चाए #णि' 7२९९८णाशाएलए शाएं 
फ०रश०णणाला( गाते 006 व750द075) 





प्रत्तावना--सन्‌ १944 मे किये गये ब्रे टन खुद्स सम्मेलन ने अन्तरराष्ट्रीय पुनर्तिर्माण 
तथा विकास बैक की भी सिफारिश की थी। सम्मेलय का यह विचार था कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा- 
कोष की सफलता के लिए अन्तरराष्ट्रीप पुर्नानर्माण तथा विकास बैंक भी आवश्यक है। इसलिये 
इन दोनो पस्थाओ की साथ ही राथ स्थापना की गयी थी। अस्वरराष्ट्रीय सुद्रा-नकोषर का उद्देश्य 
व्यापारिक असस्तुलन को बूर करके विदेशी विनिमय-दरो में स्थिरता स्थापित करना था। अन्तर- 
राष्ट्रीय पुर्वानर्माण तथा विज्ञास बैंक (जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं) का उद्देश्य पु्नतिर्माप तथा 
विकास हेतु युद्ध वितष्ट एवं अल्प विकत्तित देशों को सहायता देना था। यह राहायता उन्हे 
दीघकालीन ऋणो के रूप मे दी जाती है। 

विश्व बेक 
(प्रणव ऊण्गा:) 

विश्व बेक के उद्देश्य--इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं. 

() राष्ट्रो करा पुनिर्माण एवं आर्थिक विकास--जसा ऊपर कहा गया है, विश्व बंक का 
मुख्य उद्देश्य युद्ध विनष्ट तथा अल्प-विकसित देशो को दीर्घकालीन ऋण देकर उनकी सहायता 
करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व बैक ने समय समय पर युद्ध विनध्ट देशो (उद्यहरणार्थ, 
ब्रिटेन फ्रास, बेल्जियम, हॉलेण्ड, डेनमार्क आदि) को तथा भारत, पाकिस्तान श्री क्षका, बर्मा जैसे, 
पिछड़े हुए देशो को विकास हेतु ऋणों के रूप मे सहायता भदात की है । 

(2) पूंजी के नियेश के लिए गारण्डी देता -विश्व बैंक निजी निवेशकर्ताओ [शाएथव० 
ग्राए८४/०:७) को गरारण्डी देकर पिछडे तथा अल्प-विकसित देशो मे पूंजी के निवेश मे सहायता देता 
है। साधारण परिस्थितियों मे निजी निवेशकर्ता अपनी पूँजी को विदेशों मे लगाता पसन्द नहीं 
करते, क्योकि ऐसा करने में उन्हे बहुत जोखिम उठाना पड़ता है, परन्तु जब विश्व बैक उन्हे 
गारण्टी दे देता है तब उनके लिए विदेशों से पूँजी का विवेश करना सरल हो जाता है । 

(3) क्षस्तरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना--विश्व बैक का तीसरा उद्देश्य अन्तर- 
राष्ट्रीय हा को बढावा देना है और इस प्रकार सदस्य देशों के लोगो के जीवन-हतर को ऊँचा 
उठाना है। 

__ (4) शान्तिकालोन अर्थे“यवस्या को परिस्थितियाँ उत्पन्न करना--विश्व बैंक का चोथा 
उद्देश्य सदस्य देशों को यु द्धक्लीन अ्थे-व्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थे-व्यवस्या मे बदलना भी है । 
| उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विश्व बैक का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के आर्थिक विकास 
में महत्त्वपूर्ण योग देना हे । 

विश्व बैंक की सदस्यता--जों देश अन्दरराष्ट्रीय मुददा-कोप के सदस्य हैं, वे स्वत ही विश्व 
बैक के सदस्य चन जाते हैं! इस प्रवार दोनो सस्थाओ की सदस्यता एक साथ चलती है। विन 
देशों ने 3+॥ दिसम्बर, 945 तक अन्परराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की सदस्यता स्वीकार कर ली थी, ने 
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विश्व वैक़ के मूल सदस्य माने जाते हैं। जून सन्‌ 976 में 28 देश विश्व बैक के सदस्य थे । 
पदि कोई देश मुद्रा-कोप वी सदस्यता त्याग देता है तो बह विश्व बैक वा सदस्य भी नहीं रह 
सकता । यदि कोई देश विश्व बैंक के नियमो का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता तो बह इसका 
सदस्य नहीं रह सकता । 
विश्व बैक की पंजी - विश्व बैक की प्रारम्भिक स्दोडृत पूँजी 0,000 मिलियत डालर 
थी । इमे एक लाख के शेयरों मे विभाजित किया गया था और सभी सदस्य देशो ने अपने कोटो के 
अनुसार इन शेयरों को खरीद रखा था| सदस्य देशो द्वारा प्रदत्त पूँजी (छभव-प्रए ध्श्राण) 
वास्तव में 9400 मिलयन डालर थी । प्रत्येक देश सदस्यता प्राप्त करने पर झपने कोठे का 
20 प्रतिशत भाग विश्व बैक को देता है। इसमे से 2 प्रतिशत अवश्य ही स्वर्ण के रूप में देवा 
पडता है और 8 प्रतिशत देश की अपनी मुद्रा मे देना पडता है। कोटे का शेष प्रतिशत भाग 
विश्व बैक जब चाहे, सदस्य देशो से माँग सकता है। सदस्य देशो के कोटे केवल उनकी जिम्मे- 
दारियो तथा प्रशासकीय अधिकारों की सीमा निर्धारत करते हैं, अर्थात्‌ सदस्य देशो द्वारा प्रात 
किये जाने वाले ऋणो की सीमाएँ उनके कोटो से निर्धारित नही होती । विश्व बैक की पूँजी को 
समय-समय पर सदस्य देशो की अनुमति से बढाया गया है। 30 जून, 975 को विश्व बैक की 
बुल अधिकृत पूंजी 27,000 मिलियन डालर थी, लेकिन उसी दिन बैक के 28 सदस्य देशो द्वारा 
वास्तविक प्रद्त पूँजी 26,930 मिलियत डालर थी ! विश्व बैक की कुल प्रदत्त पूंजी में प्रतिशत के 
क्र्मानुसार 0 देशों के माम इस प्रकार हैं--सयुक्त राज्य अमरीका (25:34%), ग्रेट ब्रिटेन 
(0] १ 2), पश्चिमी जमंनी (5 34%), फ्रास (50), जापान (4 00%), कनाडा 
(3 69%)/ भारत (3 52% ), चोन (2 94%), नेदरलेंड (2 32%), आस्ट्रेलिया (2 22%) 
समय-समय पर बैंक की पूंजी में वृद्धि करने का एक ही उद्देश्य था। वह था बैक के साधनों 
वृद्धि करना ताकि वह सदस्य देशों की विकासात्मक योजनाओ का वित्तपोषण करने हैतु अधिका- 
धिक ऋण दे सके । स्मरण रहे, विश्व बैक के सभी सदस्य देशो की देयता ([.80/॥0७ ) सीमित 
हीती है। यदि विश्व बैक किसी कारणवश फेल हो जाता है तो सदस्य देशो की देवता उनके शैयरों 
तक ही सीमित रहेगी । 
विश्व बेक का प्रबन्ध--विश्व बैक का प्रबन्ध भी ठीक उसी प्रकार चलाया जाता है जिस 

प्रकार कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्ाकौप का । इसका प्रबन्ध चार प्रकार की सस्थाओ हारा चलाया 
जाता है; प्रथम, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (8020 ० 00ए७7073), दुसरे, प्रशासनिक साला 
(80200..० ए%९णा।४७ 00760(०५$), तोसरे, सलाहकार समिति (8५5०0 ८०ण70॥20)/ 
और चौथे, ऋण समिति ([.0आ॥ (0ग्रा्मा(०८) । बोडे ऑफ गवर्नस मे प्रत्येक सदस्य देश ि का 
गवर्नर और एक विकल्प गवर्नर (#८7786 60५८70०) की नियुक्ति करता है। ह हु दो 
कार्यकाल पाँच वर्ष तक होता है। प्रत्येक गवर्नर की वोट शक्ति उसकी सरकार के वित्तीय अशदात 
के अनुपात में होती है। उदाहरणार्थ, सयुक्त राज्य अमरीका का अशदान 6 473 मिलियन /08 
है । अत उसकी बोट-शक्ति कुल बोट-शक्ति का 22 66 प्रतिशत है। बोर्ड ऑफ गवन्स गे 
वर्ष मे कम से कम एक बार अवश्य ही होती है। बोर्ड ऑफ गवरनंस अपने सदस्यों में से एक के 
अध्यक्ष चुन लेता है जो वाधिक सभा की अध्यक्षता करता है । संचालक बोर्ड के 2 सदस्य हैं 
हैं । इतमे से छ सदस्य सबसे अधिक कोटे वाले होते हैं। ये देश हैं--सयुक्त राज्य अम रीको, ग्रे 
ब्रिटेत, पश्चिमी जमंनी, फ्रास जापाग तथा भारत । शेष सदस्य विश्व बैक के अन्य देशो से चुने 
जाते हैं । प्रत्येक सचालक का कार्यत्रम दो वर्ष का होता है। प्रशासनिक सचालव, बोर्ड किसी गी 
व्यक्ति को (जों स्वय गवनेर अथवा सचालक नहीं है) अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। वह बोर्ड के 
सभाओ की अध्यक्षता करता है और साथ ही साथ बैक का प्रमुख अधिकारी भी होता है। तर 
सचालक बोड के निर्देशन मे काम करता है और अपने अत्येक काय के लिए बोर्ड के प्रति के 
दायी होता है। उसी के द्वारा बैक के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और वह उन 
कार्यों का निरीक्षण भी करता है । सलाहकार समिति का निर्माण सचालक बोर्ड द्वारा किया जाता 
है। इसमे कम से कम सात सदस्यो का होना आवश्यक है। ये सदस्य विभिन्न आर्थिक विषयो के कक 
हाते हैं। क्सी भी देश को ऋण देने से पूर्व विश्व बेक ऋण समिति का परामर्श अवश्य ह्ठी समा 
है । ऋण समिति भी सचालक बोर द्वारा नियुक्त की जाती है । बोर्ड ऑफ गववर्स बेक की सामा* 
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नीति का निर्धारण करता है, परन्तु सचालक बोडड बंक के दिन प्रतिदिन के कार्य का सचालन 
करता है । 


विश्व बेफ को काये-प्रणालों 

विश्व बेक तीन प्रकार रो अपने रादस्य राष्ट्री को ऋण देता है हे 

() जपले कोष से ऋण देना--जैसा ऊपर कहा ग्रया है, प्रत्येक सदस्य देश को अपने 
कोटे का 20 प्रतिशत भाग् विश्व बैक के पास जमा करना पडता है और शेष्ठ 80 अ्तिशत विश्व 
बेक जब चाहे सदस्य देश से माँग सकता है । इस 20 प्रतिशत में से 2 प्रतिशत सोने तथा 8 
प्रतिशत सदस्य देश की मुद्रा गे दिया जाता है । विश्व बैक सदस्य देशो से प्राप्त किये गये पोने का 
किसी देश को ऋण देते के लिए प्रयोग कर राकता है। लेकिन यदि ऋण किसी सदस्य देश की 
मुद्रा मे देना होता है तो बैक उस सदस्य देश की पूर्व स्वीकृति अवश्य ही प्राप्त करता है। विश्व 
बैक ऋण देने से पूर्व कुछ शर्तों क पूरा किये जाबे पर अपश्प ही जोर देवा है । 

(2) उधार लो गयी पूँजी में से ऋण देता--विश्व बैक किसी सदस्य देश को ऋण देने 
के लिए किसी अन्य सदस्य देश रो पूंजी उधार भी ले राकता है। परन्तु शर्त यह है कि ऋण देने 
से पूर्व बैक को उस सदस्य देश की अनुमति अवश्य लेनी पडती है । इसी तरह सदस्य देश की आज्ञा 
चेकर ही बैक उस उधार ली गयी मुद्रा को सोने मे अथवा अन्य मुद्राओ मे बदल सकता है। 

(3) गारण्टी देकर ऋण दिलाना--बैक किसी सदस्य देश के निजी निवेशकर्ताओ को 
ग्रारण्टी देकर उनकी पूंजी को विसी अन्य देश को उधार दिला सकता है, परन्तु ग़ारण्टी देने से पूर्व 
बैंक को दोनो देशो की अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है, अर्थात्‌ जिस देश के निवेश 
कर्ताओं को गारण्ठी दी जाती है और जिस देश को ऋण दिया जा रहा है। जब एक बार बैक ऋण 
प्रदान करने वाले देश की आज्ञा प्राप्त कर लेता है, तब उस ऋण को किसी भी सदस्य देश की 
गा में बदला जा सकता है। विश्व बैक यथासम्भय यही प्रयत्न बारता है कि निजी निवेशकर्ताओ 
को गारण्टी देकर सदस्य देशो को ऋण दिलाया जाय, अर्थात्‌ बैक अपने कोपों मे से ऋण देने की 
अपेक्ष| निजी निवेशकर्ताओ को गारण्टी देकर ऋण दिलाता अधिक पसन्द करता है। बैंक अपने 
कोपो में से ऋण तभी देता है जब निभी निवेशकर्ताओं से ऋण उपलब्ध नही होता । गारण्टी देने 
से पूर्व बैक कुछ शर्तों की पूति पर अवश्य ही ओभोर देता है। शर्तें इस प्रकार है--(क) जब बैक 
किसी अन्य देश द्वारा दिये जाने काले ऋण की ग्रारण्ठी करता है, तब घह अपने आप को स्तुष्द 
कर लेता है कि ऋण देने की शर्तें उच्चित तथा! न्‍्यायपूर्ण है, (ख) बैक यह भी देवता है कि जिस 
पोजन[ के लिए कण दिया जा रहा है, वह्‌ उचित भी है अथवा नही । योजना के औचित्य के बारे 
मे आतिस निर्णय बैक का ही होता है, (ग) बैक अपने आपको इस बात से भी समन्तुष्ठ कर लेता 
हक ऋणी देश के पास ऋण लौठाने के पर्याप्त साधन भी हैं अथवा नही (घ) जिस सदस्य देश 
को ऋण प्रदान किया जाता है उस देश की सरकार को भी ऋण की गारण्टी देनी होती है । 

ऋण देरे अथवा दिलाते समय विश्व बैक निम्नलिखित निमरमो का अनुसरण करता ई 

(3) साधारणत विश्व बैक सदस्य देश की सरकार अथवा उसके केन्द्रीय बैक से है! 
व्यवहार करता है। वह सदस्य देशो की निजी सस्थाओ से व्यवहार नही करता । यदि कौई गिजी 
संस्था विश्व बेक से ऋण भ्राप्य करना चाहती है तो विश्व बैक ऐसी सस्था को भी ऋण दे सकता 
है, परन्तु शर्ते मह है कि उस देश की सरकार अबवा केख्द्रीय बैक मूलधन, ब्याज सया बन्य व्ययों 
के भुगतान की ग़ारण्टी देने के लए तैयार हो । 

हि (४) विश्व बैंक को यह अधिकार होता है कि वह ऋण की मात्रा तथा गरारप्टी सम्बन्धी 
शर्तों को स्वय निधारित करे । 

(४) ऋण की राशि ऋणोी देश के केन्द्रीय बैंक गे जगा कर दी जाती है और ऋण लेने 
वाली सस्था अपनी आवश्यकतानुसार उस्ते वहाँ से निश्नल सकती है! 

(४) ऋण देते समय ऋणी देश पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नही लगाया जा सकता कि वह 
ऋण वी राशि का ऋण देने वाले देश मे ही व्यय करे । दूसरे शब्दो मे, ऋणी देश को पूर् स्वतजनता 
होती है कि बह ऋण की 'राशि को किसी भी देश के माल खरीदने के लिए व्यय फर सकता है । 
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(५) ऋणी देश ऋण की राशि को केवल उसी योजना के सम्बन्ध में व्यय कर सकता है 
जिसओे लिए उसे ऋण प्रदान क्या गया है । 

(४) विश्व बैक किसी भी समय अपनी जारी की हुई पूंजी तथा प्रारक्षित निधि की कुल 
राशि से अधिक ऋण न तो स्वय दे सकता है और न ही गारण्टी देकर निजी निवेशकर्ताओ से ऋण 
दिला सकता है। हे ि 

(४४) ऋणी देश को ऋण का भुगतान सोने मे अथवा उस मुद्रा में करना होता है जिसमे 
उसने ऋण प्राप्त किया था । हु 

विश्व वैंक सदस्य देशो को कृषि, स्िचाई, बिजली, परिवहन, उद्योग, जलपूर्ति, शिक्षा 
इत्यादि भे विशिष्ट विकास योजनाओ हेतु ऋण देता रहा है। बैक द्वारा दिये गये अधिकाश कऋषणो 
का उद्देश्य विकासशील देशो मे तीम्र आथिक विकास की नीव रखना है। विश्व बैक सदस्य देशो 
को मध्यमवालीन एवं दीघंकालीन ऋण भी देता है | वैक सदस्य देशो में चल रही उन परियोज- 
नाओ की प्रगति के बारे मे सूचनाएं प्राप्त करता रहता है जिनका वह वित्तपोषण करता है। 
बैंक अपने निरीक्षकों को मौके पर ही परियोजनाओ की प्रगति कया मूल्याकन करने हेतु णी देशो 
में भेजता रहता है । 

(4) विश्व बैक द्वारा टेकनीकल सहायता फा दिया जाता --विश्व बैक सदस्य देशो को 
टेक्नीकल सहायता भी प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में विश्व बैंक समय-समय पर सदस्य देशो 
में अपने आथिक विशेषज्ञों को भेजकर उनका सामान्य पर्यवेक्षण (हथालव 570०५) कराता है। 
इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक सदस्य देशो को उतकी आथिक समस्याओ को सुलझाने मं भी सहायता 
देता हैं । विश्व बैक सदस्य देशों के अधिकारियों को विकास योजनाओं के निर्माण तथा उन्हें 
भियान्वित करने के बारे मे प्रशिक्षण भी देता है। इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक ने सन्‌ 956 
में आथिक' विकास सस्थान (80080 गा० ०एश०एगल्या [750906) की स्थापना की थी। इस 
सस्यान में सम्बद्ध देशो के अधिकारियों व कर्मचारियों को अल्पक्ालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। 

बैक द्वारा ब्याज तथा कमोशन की वसुली-वैक अपने कोपो मे से दिये गये ऋणो पर 

सदस्य देशो से ब्याज की वसूली करता है। विश्व बैक द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दर 
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा वाजारो मे कार्यशील प्रवृत्तियों के अनुसार समय समय पर बदलती रहती है। 
अक्तूतर 976 में यह ब्याज की दर 87 प्रतिशत वापिक थी। निस्सनन्‍्देह, यह व्याजदर 
विकासशील देशो के लिए ऊँची है जबकि वैक के इतिहास मे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जहाँ 
किसी सदस्य देश ने ऋण लौटाने से इन्कार कर दिया हो । निजी बैंकिंग सस्थाओं को तो ऋण न 
लौटाने का जोखिम उठाना पड़ता है लेक्नि विश्व बैक को तो ऐसी कोई आशका नहीं होती । फिर 
भी इसके द्वारा दसुल की जाने वाली ध्याज दर बाजार प्रवृत्तियो से ही शासित होती है। जित ऋणों 
की वैक गारण्टी करता है उन पर से लेकर | $ प्रतिशत कमी शन वसूल करता है । वैक अपने 
कमीशन को एक विश्वेप कोप मे जमा कर देता है । इस कोप का उपयोग किसी सदस्य देश द्वारा 
ऋण का भुगतान न वरने पर क्रिया जाता है । 

लाभ था विभाजन--अपने लाभ का वितरण करते समय सर्वप्रथम बैक ऋषदाता देशो को 

उनकी पूंजी मे से दिये गये ऋणो की औसत रकम पर 2 प्रतिशत ब्याज देता है। शेष लाभ को 
सदस्य देशो से उनकी स्वीकृत पूजी के अनुपात मे उन्ही की मुद्राओ मे बांट देता है। 
विश्व बैक द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा--विश्व बैक द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा 
निम्नलिखित शीर्पकों के अन्तगंत की जाती है है 

([) कार्यकारी पूँजी मे बृद्धि-समय समग्र पर विश्व बैंक से अपनी कार्यकारी पूँजी में 
बूद्धि करने के अनक श्रयत्न किये हैं । इसने विभिन्न समयो पर अमयीका, श्रिटेत, स्विडजरलेड 
आवि देशो में अपनी प्रतिभूतियो तथा बौण्ड्स को बेचकर अपनी पूंजी को बढाने का प्रयत्व किया 
है। विगत 30 वर्षों मे विश्व बैंक मे अपनी पूंजी को दुगुने से भी अधिक कर लिया है । इसके 
अलाबा, विश्व बैंक समय समय पर अन्तरराष्ट्रीय मुदा बाजारों से भी ऋण ले रहा है। द्क 

(2) बैक हारा दिये गये ऋण--विगत 30 बर्षों मे (अर्थात 3] दिसम्बर, ० े 
विश्व बैंक ने !!0 सदस्य देशो को विभिन्न विकास परियोजनाओ के लिए 29 बिलियन डालर 
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ऋण दिये थे। यह्‌ ऋण सहायता (प्रतिशतों के रूप मे) विभिन्न मदो पर निम्तव॒त विभाजित की 
जा राकती है--बिजली 25%, परिवहन एव सचार 30%, कृषि, जगलात एवं मत्स्प पालन 
45% , जनसख्या नियन्त्रण, सहरीकरण, पर्यटन, जल्नपूर्ति एव शिक्षा 30% । 

(3) उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण देना--जैसा पूर्व कहा यया है, बैक सदस्य देशों को 
कैवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए ही ऋण देता है । विशेषकर, बेक विजज्नी-शक्ति तथा परिवहन के 
साधनों के विकास के लिए अल्प-विकसित देशो को ऋण प्रदात करता है। इसवा कारण यह है 
कि किसी भी देश के लिए इन सुविधाओ का होना अत्यन्त आवश्यव' होता है | इसके बिना देश का 
आधिक विकास सम्भव नही हो सकता | सन्‌ 968-69 से विश्व बैक ने कृषि-विकास, शक्षा 
एवं परिवार वियोजन के लिए भी ऋण देवा आरम्भ कर दिया था । 

(4) टेझनीकल सहायता--जैसा ऊपर कहा गया है, बैंक ने अपने सदस्य देशो को टेकनी 
कल सहायता भी प्रदान की है। बैक सदस्थ देशों को टेकबीकल मिशन्स भेजकर वहाँ की आधिव' 
स्थिति के बारे मे जानकारों प्राप्त करता है। बैक सदस्य देशो की आर्थिक समस्याओ को सुलझाने 
में भी सहायता देता है । 

(5) अन्त्रराष्ट्रीय वित्त मिगय् (002000078 स्वेएक_्ा०8 (07ापा5४07)-- यह दसस्‍्था 
भा विश्व बैंक के साथ सम्बद्ध है । इसकी स्थापना जुलाई 956 में की गई थी | इस सस्था का 
उद्देश्य सदस्य देशो में निजी व्यवसायों (972८ शा/श॥588) को प्रोत्साहित करना है । 

(6) अन्तरराष्द्रीय विफास सघ ([[7ध्य४0०7३) 00९००फा०0 /5800॥07)-- 
यह सस्या भी अन्तरराष्टीप बैक से सम्बन्धित है । इसकी स्थापना सितम्बर 960 में की गयी 
थी। इसका उद्देश्य विछुडे तथा अल्प विकसित देशो को आथिक सहायता देकर उनका औद्योगिया 
विवास करना है 

(7) अहल्प-विकप्तित देशों को ऋण दिलाने के लिए ऋणदाता देशों की बैठकों का आपोजन 
करता--विश्व बैक पिछड़े तथा अल्प विकसिल देशों को आधिव सहायता दिलाने के लिए समय- 
समय पर ऋणदाता देशों की बेंठके बुलावा है। हाल ही मे विश्व बैंक न भारत की सहायतार्थ 
अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिमी जमेनी तथा जापान की बैठक बुलायी थी | भारत सहायता 
क्लव [0/8 70/8 (70७) विश्व बैक द्वारा ही सगठित क्षिया गया है । 

(8) राष्ट्रों के विवादों का निपटारा--विश्य चेके सदस्य देशा से पारस्परिक आर्थिक 
विवादों वा निपढारा भी करता है, ताकि अपने झगडे समाप्त करफे सदस्य देश आथिक विकास 
की गति को तीज करने मे अपने साधन जुटा सकें। अभी हाल ही मे विश्व बैक ने भारत और 
पाकिस्तान के बीच नहरी पानी के विकाद का सफलतापूवेक लिपटारा किया था। इसी प्रकार 
विश्व बैक ने सपुक्त अरब गणराज्य (ए 86 ६ ) तथा ब्रिटेन के बीच स्वेज नहर (50८८ (78) 

से उत्पन्न वित्तीय विवाद तय कराने मे प्रशसनीय भूमिका भ्रस्तुत की थी । 

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है के अपने संक्षिप्त जोबनकाल में विश्व बैक ने बहुत ही 
भशक्षवीय काम किया है । विशेषकर, अल्प विकसित तथा विछुंडे हुए देशों को आधिक सहायता 
'पदान करके इसने बडा ही सराहनीय काय किया है ) 


विश्व बेक का मुल्याक्न 
(छिश्ब्ोप्थए०० ० घट 9०7० फेक) 


4 गई बिश्य बैक की कार्यशीलता आलोचनारहित नहीं हे । इसकी निम्त आधारो पर आलोचना 
की गई है 

() अपर्याप्त वित्तीय राहायता--विश्व दैक की पूंजी एबं लन्‍्य वित्तीय साधन सदस्य 
देशों की बढती हुई आवश्यकताओ यो पूरा बारने के लिए पर्याप्त नही है। बैक द्वारा विकासशील 
देशों को दी गई वित्तीय सहायता बहुत ही कस है। अवदूबर, 976 भे मवीला में हुई बैक की 
वापिक बैठक में विकासशील देशो के प्रतिनिधियों ने जोरदार साग वी थी कि बैंक की को 
बढाकर 34 बिलियन डालर कर दिया जाय । तभी बैक उनकी वित्तीय आवेश्यकताओ को पर्याप्त 
शूप में पूरा कर सकता है । 
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(2) भेदपूर्ण व्यवहार--अपने दिन-प्रति-दिन के कार्यों मे विश्व बैक एशिया एवं अफ़ीका 
के देशो के साथ भेदवूर्ण व्यवहार करता है। लेकिन पश्चिमी यूरोप के देशो के प्रति बैंक बहुत ही 
उदार एवं दयालु रहा है। सामूहिक रूप में एशिया एवं अफ्रीका के देशो के क्षेत्र, जनसख्या एवं 
अशौषित साघत पश्चिमी यूरोप के देशो की तुलना मे कही अधिक एवं विशाल हैं। लेकित इसके 
बावजूद भी पश्चिमी यूरोप्र के देशो को एशिया एवं अफ्रीका के देशो की तुलना में कही अधिक 
>हृण सहायता प्राप्त हुई है । विश्व बैक तो एक गैर-राजनीतिक एवं गैर-पक्षपाती सस्था है। अत 
ऋण सद्दायता देते समय इसे कतिपय देशो के विरुद्ध भेद-भाव नही करना चाहिये । सदस्य देशो को 
ऋण गुण-दोष के आधारो अथवा विशुद्ध। आथिक आघारो पर ही दिये जाने चाहिये । 

(3) अँची ब्याज एवं कमोशन दरें-विश्व बैक पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि 
बह ऋणी देशो (जो अधिकाशत एशिया एवं अफ्रीका के विकासशील देश ही हैं ) से ऊँची ब्याज 
एवं कमीशन दरें वसूल नरवा है। विश्व बैक को यह प्रया बहुत ही असमतायुक्त, अन्यायपूर्ण एव 
बैंक-चार्टर के विरद्ध है। विश्व बैक कोई लाभ कमाने वाली सस्या नहीं है ॥ इसका उद्देश्य तो 
विकासशील देशो को अधिकतम वित्तीय सहायता देना है । इस दृष्टिकोण से विश्व बैक विकासशील 
देशों की आशाओ को पूरा नही कर समा है। विश्व बैक को चाहिये कि वह अपने द्वारा दिये गये 
उन ऋणो पर व्याज एवं कमीशन वी दरो मे स्वेच्छा से ही कटौती कर दे जिनकी गारण्टी ऋणी 
देशो की सरकारो द्वारा दी जाती है। जब ऋणों की अदायगी को गारण्टी सम्बद्ध सरकारो द्वारा 
कर दी जाती है तो विश्व बैक के लिए कोई विशेष जोखिम नहीं रह जाता । 

(4) अदायगी क्षमता पर बल _ विश्व बैंक के विरुद्ध एक अन्य आलोचना यह की जाती है कि 
किसी तदस्य देश को ऋण देने से पूर्व बैक इस वात की भली भाँति जाँच करता है. कि उस देश के 
पास ऋण लौटाने की क्षमता भी है अथवा नही । यह एक प्राचीन, परम्परागत बैक प्रथा है जो 
आधुनिक ममय मे प्रामगिक प्रतीत यही होती । ऋण-अदायगी की क्षमता तो ऋण देते के बाद 
उत्पन्न होती है उस से पूर्व नही । जब रण से पोषित विकास परियोजना पूर्ण होती है तो अदायगी 
क्षमता स्वत ही इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हो जाती है। ऋण देने से पूर्व अदायगी-क्षमता का' 
आग्रह करवा सदस्य देशों को ऋण लेने से हनोत्साहित करना है । बैक को तो मात्र यह देखता चाहिए 
वि' ऋण से पोषित होते वाली परियोजना उत्पादक है अथवा नहीं । यदि परियोजना उत्पादक है 
तो ऋणी देश की अदायगी-क्षमता इस प्रक्रिया मे स्वत ही सृजित हो जायेगी । 

(5) कृषि आदि के लिये हो ऋण--विश्व बैक को एक आलोचना यह भी की जाती है 
कि यह बैक अल्पविकसित देशो को ऋण अधिकाशत कृषि एवं सम्बन्धित कार्यों के लिये ही 
देता है। भारी एच मूलभूत उद्योगों के लिये नही । इस आलोचना में सत्यता का बहुत बड़ा भा 
पाया जाता है। भारत को जितने भी ऋण दिये गये है, अधिकाशव कृषि, प्िचाई, बिजली एव 
खतिज उद्यो। क विकास के लिये ही दिये गये हैं। 

उपप्रक्त आलोचनाओ के बावजूद विश्व वैक ने अपने 30 वर्षीय अस्तित्व काल में सदस्य देशो 
की उपयोगी सेवाएँ की हैं। बैक ने अन्त राष्ट्रीय ऋणो से सम्बन्धित उपर्युक्त अवस्थानों की स्थापना 
में सहायता दी है। यदि कोई देश उपयुक्त शर्तों पर किन्ही अन्य स्रोतों से ऋण ले सकता है तो 
ऐसे देश को य्ैक वित्तीय सद्वायता नहीं देता । बैक तो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता तभी 
देता है जब व उपयुक्त शर्तों पर इमे अन्य ख्रोत्रों से प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं | बैक आसात 
शर्तों पर एबं 25 से लेकर 30 वर्ष तक की दीर्घ अवधि के लिये ऋण दे देता है। 

विएत्र बैंक ने बहुपक्षीय _ व्यापार एवं निवेश प्रणाली (धप्रापाआंधक] 0206 ध््त 
प्राए९४धाए०य 5५४) का भी विकास किया है। यह ऋणी देशो को ऋण-राशि कही भी व्यय 
करने की आज्ञा दे देता है । ऋणी देश को ऋण-राशि किसी विशेष देश मे व्यय करने के लिये 
बाध्य नही किया जाता । 

विश्व बैक ने ऋणो की नियमित अदायगी पर भी तिरन्‍्तर जौर दिया है। बैंक ने ब्याज के 
समयोचित भुगतान को भी प्रोत्साहित किया है। इसका कारण यह है कि यदि बैंक को कोई वित्तीय 

होती है ता उप्तका भार सयुक्त रूप ओे सभी सदस्य देशों पर पडता है। बैंक केवल डबल 
विश्व स परियोजनाओ के लिये ही ऋण देवा है। ऋण देने से पूर्व परियोजना की व्यवहायता की 
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अच्छी तरह से जाँच-पड़ताल कर लेता है। ऋण तभी दिया जाता है जब परियोजना विधीय 
हृष्टिकोण से सही होती है। 

विश्व बैंक ने ससार के विकासशील देशो की मूल्यवान सेवाएँ की हैं। इसने इन देशो को 
कृषि, तिचाई, बिजली, परिवहन, उद्योग, शिक्षा इत्यादि के लिये ऋण दिये हैं। वैक वी इस 
वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप विकासशील देशों ने आर्थिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय 
प्रगति की है । 

यह सही है कि विश्व बैक विकासशील देशो की सभी आशाओ को पूर्णतया सन्तुष्ट नह्दी 
कर पाया है। जेकित इसको भूमिका का सुल्याकन करते समय हमे उन्त परिसीमाओ की उदेक्षा 
नही करनी चाहिये जिनके भीतर अब तक यह बैक कार्यरत रहा है | इसमे सन्देह नहीं है कि बैक 
विभिन्न देशो मे आधिक विकास की गति को ठीब करने में सहायक हुआ है। यह सही है कि बैक 
सभी प्रस्तुत परियोजनाओं का वित्तपोषण नहीं कर स्रका है लेकिन इनमे से अनेक परियोजनाओं 
के लिसे इसने धत दिया है ओर इन परियोजनाओ के परिपक्ध होने पर विकासशील देशो को 
बहुत लाभ हुआ है । यदि बेक के पूंजीपत साधनों में वृद्धि कर दी जाय तो यह ससार के विकासशील 
देशों को जौर अधिक बित्तीय सहायत्ना देने की स्थिति मे होगा । 

भारत और विश्व बेक---(क) भारत नवम्बर, 946 भे विश्व बैंक का मूल सदस्य बंत 
गया था | बैक के प्रशासनिक सचालक सण्डल मे भी भारत को स्थायी स्थान दिया गया है। 
विश्व बैक ने भारत की पचवर्षीय योजनाओ को क्ियान्वित करने मे महत्त्वपूर्ण सहायता दी है । 
विश्व बैक ने अपने अनेक विशेषज्ञों को भारत भेजा है। ये विशेषज्ञ दो उद्देश्यो से भारत आये थे । 
प्रथम, भारत की विकासात्मक परियोजनाओं का मूल्याकत्त करने के लिये, छूसरे, 
भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डो का सर्वेक्षण करने के लिये बैंक के अनेक अधिकारी भी 
भारत की यात्रा कर चुके हैँं। ये अधिकारी विभिन्न विकास-परियोजनाओ की वित्तीय व्यवहार्य॑ता 
का अध्ययन एवं उसकी जाँच करने हेतु आये थे । विश्व बैक ने नई दिल्‍ली में अपना एक स्थानिक 
प्रतिनिधि (7९४0९७( ॥२६एछा९५६७॥/४।४९) नियुक्त कर रखा है। यह अधिकारी देश की विकास- 
परियोजनाओं के बारे में भारत सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखता है 

भारत विश्व बेक के प्रमुखतम ऋणियों मे से है । अगत्य 949 से लेकर 30 जूच, 4975 
तथा विश्व बैक ने भारत को 536 6 घिलियन डालर के 44 ऋण प्रदान किये थे। इस ऋण- 
राशि का लगभग 42 प्रतिशत भाग रेलो, सडको, बन्दरगाहो एवं हवाई जहाजो के विकास के लिये 
दिया गया था । बिजली विकास के लिपे छुल सहायता का 7*5 प्रतिशत भाग दिया गया था। उद्योग- 
धन्धो का भाग 38 प्रतिशत दबा कृषि का 0 7 प्रतिशत था | इन ऋणो पर बैक ने 3*5 प्रतिशत 
ये लेकर 8-9 प्रतिशत वार्षिक तक की ब्याज दर वसूल की थी। जित परियोजनाओं के लिए 
विश्व बैक ने भारत को ऋण दिये है, वे निम्नलिखित हैं। 
() रेलो को आवश्यक सामग्री एवं कल-पुर्जों के आयात के लिए । 
(2) बन-भूमि को कृषि-पोग्य बनाने हेतु कृषि-सशीनों के आयात के लिए । 
(3) दामोदर घाटी निगम की बिजली परियोजनाओं के लिए । 
(4) एयर-इण्डिया निगम द्वारा हवाई जहाज खरोदने के लिए । 
(5) कलकत्ता एव मद्रास के बन्दरगाहों के विकास के लिए । 
(6) महाराष्ट्र को कोयना बिजली परियोजना के लिए । 
हे (7) टाटा लौहा एवं इस्पात क० तथा इण्डिया लोहा एवं इस्पात कं» के बिस्तार के 
लए । 

(8) टद्रामबे (7०70७9) मे बिजलीघर की स्थापवा के लिए १ 

9) बिजली के तार के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री के आयात के लिए । 

(0) आध्र प्रदेश मे कोठागोदाम विजलीपर के विस्तार के लिए) 
(]) निजी खण्ड भे कोयला उद्योग के विकास के लिए। 


(१2) 7474! (:९७:६ धघ0 वएए<ड(ाव्या (०0एएणवबांणा णी प्रापय8 को वित्तीय 
सहायता देने के व्िए्‌ । 
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इस अकार सरकारी खण्ड मं यह सहायता रेलवे विकास, विजला शक्ति विकास, बहु 
उद्देशीय योजनाओ, बन्दरगाहो के विकास, कृपि विकास तथ्य हवाई जहाज खरीदने के लिए दी 
गई है । तिजी खण्ड मे यह सहायता कोयला उद्योग के विकास, बिजली के विकास तथा टाटा 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विकास के लिए दी गई है । 

(ख) विश्व बैंक ने भारत को टेकनीकल सहायता भी प्रदान की है। विश्व बैंक ने समय 
समय पर भारत को टेक्नीकल विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान की हैं। इन विशेषज्ञों ने भारत की 
योजनाओ का अध्ययन करके उन्हे प्रभावपूर्ण ढग से क्रियान्दित करने के बारे म बहुमूल्य सुवाव 
प्रस्तुत किये हैं । 

(ग) विश्व बैक ने भारत पाकिस्तान के नहरी पानी विवाद का भी निवटारा करते म 


गा प्रदान की है। नहरी पानी ग्किस के लिए बैंक ने दोनों देशों को ऋण भी 
दिये हैं । 


(घ) भारत को अधिक मात्रा म आथिव सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही म विश्व 
बैंक ने पाँच प्रमुख देशो की वेठक बुलायी थी जिसमे भारतीय वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं का 
अध्ययन क्या गया था बौर ऋण्दाता देशो ने भारत को अधिक 'ऋण देना स्वीकार क्या था। 
वास्तव में ॥0 ॥7648 (०॥5०४ए० का गठन विश्व बैक के तत्त्वावधान में ही किया गया है। 

इस प्रकार विश्व बैंक ने भारत के आधथिक विकास की गति वो तीब् करने में बहुमूल्य 
योग प्रदान क्या है। वास्तव म भारत के लिए विश्व वैंक एक अत्यधिक लाभकारी सस्या तिद्व 
हुई है। अ।शा की जाती है कि भविष्य मे भी विश्व बैक भारत की निरन्तर सहायता करता रहेगा। 

आलोचनाएँ-- भारत को विश्व बैक से समय-समय पर जो आधिक सहायता प्राप्त हुई है 
उसके बारे मे निम्नलिखित आलोचनाएँ की गयी है 

(!) भारत को कम मात्रा मे ऋण मिले हैं. कुछ आलोचको का कहना है कि भारत की 
औद्योगिक तथा विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को यदि ध्यान मे रखा जाय तो बैक द्वारा प्रदान 
की गयी आ्िक सहायता पर्याप्त प्रतीत नहीं होती । वास्तव मे, विश्व बैक ने भारत को उतनी 
सहाथवा प्रदात नहीं की है जितनी कि उसे करनी चाहिए थी। आलोचको का यह भी कहना है 
कि विश्व बैक ने एशिया तथा अफ़ीका के देशो के साथ भेदपूर्ण व्यवहार किया है। इत देशों की 
अपेक्षा यूरोप के देशों को अधिक मात्रा मे सहायता प्रदान की गयी है । 

(2) विश्व बैक ने भारत को केवल निश्चित उद्देश्यों की पूतति के लिए हो ऋण दिये हैं 
आलोचको का ”ह भी कहना है_कि विश्व बैक ने भारत को सामान्य ऋण (हाथ 0श8) व 
देकर निश्चित उददेश्यों की पूद्िि के लिए ही ऋण (8९० ]0279) प्रदान किये हैं। वास्तव में 
भारत को सामान्य ऋणो की अधिक आवश्यकता है, क्योकि इस प्रकार के ऋणों का सरकार 
अपनी आवश्य +ताओ के अनुसार प्रयोग करने मे स्वतन्त्र होती है । अभी हाल ही मे विश्व बैक ने 
आस्ट्रेलिया को ए" सामान्य ऋण प्रदान किया है। यदि आस्ट्रेलिया को इस प्रकार का ऋण दिया 
जा सकता है ता कोई कारण नही कि भारत को ऐसा ऋण क्यो न दिया जाय ? 5 

(3) वणाज की ऊँची दर--वैक ने जो भारत को ऋण दिये हैं, उत पर इसने काफी ऊँची 
ब्याज वी दर वसूल की ह | आलोचको का मत है कि भारत जैसा निर्धन देश इतनी अधिक ब्याज 
की दर का बोच सहन करने भे असमर्थ है । 

अम्तरराष्ट्रीय वित्त निगम 
(ग्रध्याब्पणाव] फापआल8 0एणए०:आा०णा) 

यह निगम विश्व बंक की एक राम्बद्ध सस्था है। इसकी रचापना 20 जुलाई, 956 को 
के गयी थी। इसकी स्थापना के कारण ये थे---(क) विश्व बैक के विधान के अनुसार यह्‌ बकः 
निजी व्यवसायों (97५४26 ध्यांट्ट005८५) को देश की सरकार जथवा केन्द्रीय बैक की हक 

ही ऋण दे सकता है। इसक कारण निजी व्यवसायो को विश्व बैंक से कोई अधिक सहायता नहीं 
मिल सकी थी, (स) घिश्व बैक केवल निश्चित ब्याज दरो पर ही ऋण देने की न च 
है । वह जोखिम पूंजी (7४८ ८७]90७।) की व्यवस्था नही करता, अर्थात्‌ विश्व बैंक जोखिमपू 
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व्यवसायों म पूँजी नही लग। सकता । परन्तु निजी व्यवसायो मे तो जोखिम पूंजी की ही भावश्यकता 
पड़ती है । इसलिए यह अनुभव किय। यया है क्नि निजी व्यवसायों की ऋण सम्दन्धी आवश्यकताओो 
को पूरा करने के लिए अलग से एक नयी सस्था स्थापित की जाये ॥ 

अन्तरराष्ट्रीय बित्त निग्स के उद्देश्य--इस निगम का मुख्य उद्देश्य निजी व्यवसायों को 
आशिक सहापता चेंकर उन्हे प्रोत्साहित करना है । इस उद्देश्य की पू्ति के लिए यह निगम निजी 
व्यवसायें की शेयर पूँजी (892७8 €्थ्एाथ) भे भाग लैता है। ऐसा करे के लिए निए्म की 
सदम्य देश की सरकार तथा वेन्द्रीय बैका की यारण्टी की आवश्यकता नहीं पंडती । यह विगम' 
निजी निवेशकर्ताओ (फ़ाए#०८ ॥४८/०७) के साथ मिलकर ही निजी व्यवसायों मे पूँजी का 
निवेश करता है | पूँजी तिवेश में निगम ब्रायः पिछडे हुए त्तथा अल्प-बिफसित देशों को प्राथमिकता 
देता है। 

निगम फो सदस्यता- जैसा ऊपर कहा गया है, यह निगम विश्व बैक से सम्बद्ध सस्था है । 
इसवी सदस्यता विष्व बैंक से अलग होती है, किन्तु विश्व बैक के सदस्य ही इसके सदस्य बन सकते 
हैं। इसके साथ ही यह आवश्यक नहीं कि विश्व बेक के सभी सदस्य बस तिगम के भी सदस्य 
हो । बास्तव में विश्व बैफ़ के सदस्यों शै लिए इस विगम की सदस्यता ऐच्छिक है अनिवार्य मही। 
30 जून, 975 वो इस निए्म के सदस्यों की कुल सख्या 00 थी । 

निगस फी पूँजी--इंस निगम मे जुल।ई, 956 मे 00 मिलियन डालर की अधिक 
पूजी से अपना कायें प्रारम्भ किया था | इसे 000 डालर मूल्य के | लाख शेयरों मे विभाजित 
किया गया था | लेगिन प्रारम्भ मे निगम की जारी पूंजी 989,60,000 डालर थी। भारत 
का इसकी पूंजी मे चौथा स्थान था। लेकिन निगम की बढती हुई आवश्यक्ताओ को दृष्टिगत 
रखते हुए इसकी पूंजी को समथ-समय प्र बढ़ाया गया भा । 30 जून, 975 को निगम थी अधि 
कृत पूँजी को बढ़ाकर 07 33 मिलियन डालर कर दिया गया था। अपने वित्तीय साधनो मे 
चुद्धि करते हेतु इस निगम ने विश्व बैक से ऋण भी प्राप्त किये हे। 30 जून 7975 को इस 
निगम के कुल वित्तीय साधन 700 मिलियत डालर ने । 

निगम का प्रबन्ध--जैसा कहा गया है निगम के सदस्य वे देश ही हो राकते हैं जो विश्व 
बंद के भी सदस्य हो। निगम का प्रबन्ध भी ठीक उसी प्रकार चलाया जाता है जिम्त प्रकार कि 
विश्व बैक का । इसका भो बोड्े आफ गवर्नेंस होता है जिसमे प्रत्येक शसदस्थ देश को रथान 
दिया जाता है। यह बोर्द निगम की सामान्य मीति का निर्धारण बरता है। नियम के दिय प्रति- 
दिन के कार्य को राचालित करने के लिए एक सचालक बोर्ड भी होता है | इस बोर्ड के 2! सबस्थ 
निगग के सदस्य देणो से घुने जाते है। इसका अध्यक्ष विश्व बैक का प्रेसीडेन्ट ही होता है। यद्यपि 
निगम दा बैक से एक पृथक सरभा है परन्तु इसका नियन्त्रण पूर्णत विश्व बेक द्वारा ही किया 
जाता है। 

निगम की कार्य प्रणाली के घिद्धास्त--इसकी कायें प्रणाली के सिद्धान्त निम्नलिब्ित हैं 

() _विजी व्यवसायों मे निवेश करमा--पह निगम सदस्य देशो के निजी व्यवसायों को 
ही सहायता देता है । सरकारी था अद्धं सरकारी व्यवसायो को इससे सहायता नही मिल सकती । 
यह तिग्रम ऋण देते समय पिछडे हुए अल्प विकसित देशो को प्राथमिकता देता है । 

(2) तिजी निवेशर्क्ताओं के साथ साझेदारी--यह निगम मिजी निवेशकर्ताओं (छााए०४(४ 
आ्रए८505) के साथ मिलकर भी निजी व्यवसायों मे पूंजी लगाता है ? पूंजी लगाते समय इस बात 
का ध्यान रखा जाता है कि निगम द्वारा दी गयी पूंजी किसी निजी व्यदसाय के लिए आवश्यक 
पूँणी की आधी से अधिक नही होनी चाहिए । 

(3) र्याज की दर का निर्धारण ऋण लेमे वाले व्यवसाय के जोखिम पर निर्भर परता 
है--ब्याश की दर के बारे मे निगम के कई सुदृढ नियम नही हैं । निगम ऋण लेने वाले व्यवसाय 
के जोखिम के अनुप्त र ही ब्याज की दर तय करता है ) 

(4) ऋण फो अबेधि--साधारणत निगम 5 से लेकर 5 दर्ष तक की अवधि वे लिए 
निजी व्यवतायों को ऋण प्रदान करता है । 
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अच्तरराष्ट्रोय वित्त निगम के निवेश-सम्बन्धी सापदष्ड 
[607८ (काव्य ण फटा ए ०) 

निजी व्यवसायों को ऋण देने से पूर्व निगम तिम्नलिखित बातो को ध्यान में रखता है 

(0) ऋण लेने वाला व्यवसाय ऐसा हो कि कालास्तर मे बह लाभ कमा सके। वास्तव मं 
लाभदायिकता निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋणो का आवश्यक मापदण्ड है। 

(॥) ऋण लेने वाला व्यवसाय ऐसा होना चाहिये कि वह देश के आधिक विकास म 
निश्चित योग दे सके । 

(॥॥) अपने चार्टर के अन्तग्रत निगम किसी एक व्यवसाय मे 20 मिलियन डालर से 
अधिक की पूंजी निवेशित नही कर सकता । 

(0४) निगम किसी निजी व्यवसाय म निवेश तभी कर सकता है जब कुल पूँजी का 50 
प्रतिशत से अधिक भाग उस व्यवसाय द्वारा स्वय लगाया जाय । 

(५) जहा तक शेयर पूंजी (5896 ०४७४४) का सम्बन्ध है निगम ऋण लेने वाले व्यव 
साय की कुल पूंजी क॑ 25 प्रतिशत से अधिक शेयर (502८७) नही खरीद सकता। 

अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम फी वित्तीय कार्यविधि 
(साब्एलथ 2०6०९८त०७ ० ९8। ए ९2) 

जैसा पूर्व कहा जा चुका है, निगम सदस्य देशो भ केवल निजी व्यवसायों को ही ऋण 
सुविधाएँ देता है। यह एक ऐसी एजेन्सी है जो निजी औद्योगिक सस्थानो को ऋष-पूंजी (०४१ 
(४04) तथा जोखिम पूंजी (0८ (.७७॥७0) दोनो ही प्रदान करती है। मूल तियमो के शत 
गत निगम निजी औद्योगिक सस्यानों के सामान्य शेयर (07079 आं८७) नही खरीद 7 
था। निगम तो इन स्थानों के केवल ऋण पत्रों (00007) अथवा बन्य सिक्यूरिदिः 
($८०ए:४४६४) को ही खरीद सकता था । यह भी केवल उ'ही परिस्थितियों मे किया जा सहता 
था जहाँ औद्योगिक सस्थात को उचित शर्तों पर पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं हो सकती थी। 
विगम औद्योगिक सस्‍्थानो के ऋण पत्रो को भी अनिश्चित काल के लिये अपने पास नहीं रख 
सकता था। इसके विपरीत तिगम इस प्रकार के ऋण पत्रों एवं सिक्‍यूरिटियों को स्थानीय की 
विदेशी निजी निवेशकर्त्ताओं को बेच कर अपनी पूँजी पुन प्राप्त कर सकता था। शत कई 2 जाती 
किया जाता था जब निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजना परिपक्वता की स्थिति गलती हे 
थी । पुरानी सिक्‍्यूरिटियो अथवा ऋण-पत्रो को बेचकर जो पूंजी निगम की प्राप्त होती थी, उ | 
पुन सदस्य देशों में किन्ही अय परियोजनाओं का वित्तपोषण करमे हेतु लगा दिया जीती था 
जब निगम अपने पुराने ऋण-पत्रो को बेच देता था तो नये क्रेताओ को यह अधिकार प्रात के 
जाता था क्रि वे उन्हे सामान्य शेयरो मे परिवर्तित करवा लें। इस प्रकार नियम कसम नलिक 
(९०79५ शाण्ग्रणंध) की भूमिका अदा करता है और सदस्य देशों मे निजी ओ 
सस्थानो के त्रिकास को प्रोत्साहित करता है। री 

नियम अपने कोप से तो जोखिम पूँजी देता ही है। इसके साथ ही साथ निगम कप 
औद्योगिक सस्थानों के लाभाव घरेलू एवं विदेशी पूंजी जुटाने का भी प्रयास करता है। बहायता 
नये औद्यागिक सस्यानो को अनुभवी ममला (#फल्ाध्ा०८० आंर्शी) प्राप्त करने मे भी 4 
देता है। लेकिन निगम औद्यागिक व्यवसायो के प्रबन्ध मे स्वय कोई भाग नही लेता। री बह 
द्वारा वित्तपोवित औद्योगिक सस्थानो के सचालक मण्डलो मे प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिये ' श्र 
करता है। विगम द्वारा वित्तपोपित प्रत्येक औद्योगिक सस्थान अपना वाधिक तुलन पत्र, ला है 
विवरण एव सामय्रिक्त प्रगति प्रतिवेदन निगम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये वचनबद्ध हम 
इसी प्रकार जौद्योगिक सस्थान के भवन मशीनरी एव प्लॉट छा निरीक्षण किसी भो समय वि 
के अधिका रियो द्वारा किया जा सकता है। रे 

सन्‌ 96 वे बाद चाटर मे क्ये गये सशोधन के अनुसार निगम की अब यह कम 
दे दी गई है कि वह सदस्य देशो के जौद्यागिक सस्थानों कौ पूंजी के सामान्य शेयर भी ता 
सवा है। इस प्रकार नियम नये ऑद्योगिक स्थानों के सामान्य शेयर ही नही घरीदता, 
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उन्हें दीपेकालीन ऋण भी देता है। इस प्रकार निगम द्वारा खरीदे गये सामान्य शेयरों को आगे 
चलकर निजी तिवेशकर्त्ताओ को बेच दिया जाता है। लेकिन यह तभी किया जाता है जब सस्थान 
विकास को एक निश्चित अवस्था मे पहुँच जाता है। सामान्य शेयरो दि की बित्री से विमुक्त हुए 
वित्तीय साधनों कौ निगम द्वारा अन्य नये औद्योगिक सस्‍्यावों में लगा दिया जाता है। इस अकार 
निगस अपने कोषो को नयेननये स्थानों मे लगाकर निरन्तर घुमाता (०४णए४०) रहता है। एस 
करते मे इसका एकमात्र उद्दंश्य यही होता है कि सदस्य देशों मे अधिक से अधिक औद्योगिक 
संस्थानों को अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जाय । 
अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम के काये की समीक्षा-सत््‌ !956 से लेकर पा 975 
तक इस निगम ने 57 विकासशील देशो के निजी क्षेत्र (2प४8 5£ए0) से सम्बन्टित विकासा- 
त्मक परियोजनाओं के लिये 262 मिलियन डालर के ऋण प्रदान क्ये ये । इस ऋण राशि का 
प्रादेशिक वितरण इस प्रकार था--लंटिन अमरीका 39% , एशिया 28%, अप्रीका 7% 
तथा यूरोप 5% । जिन उद्योगो को निगम ने वित्तीय सहायता दी बे इस प्रकार थ कागज, 
सीमेट, सूती कपड़ा, लोहा एवं इस्पात, रासायतिक खाद, रसायन, खनिज उद्योग, साथजनिक 
उपयोगिताएँ, पर्येटन, मुद्रण एवं प्रकाशन (शतराधाड़ श्ाव एफ्णाए8) बहू। तिगभ बिकसशील 
देशो को मुद्रा एवं पूंजी बाजारों का विकास करने हेतु भी ऋण दिये थे। 
निगम की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये इसकी पूंजी को भी समय- 
समय पर बढाओ गया था। अवदूजर 2966 में निग्रम के सविधान में परिवर्तत किया गया था 
ताकि बह अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से विश्व बेक से ऋण प्राप्त कर भ्रके । 
अवतूबर, 966 मे अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम के विधान मे सशोधन किया गया था ताकि 
लिगम विश्व बैक से ऋण प्राप्त कर सके । इरा सशोधन के अनुसार निगम विश्व बैक से 400 
मिलियन डालर तक उधार ले सकता था। इस राशोधन मे यहू भो व्यवस्था की गई थो कि निगम 
अपनी सप्ूप्ती पूंजी एवं भरारक्षित निधि को निजी उद्योगो के शेयर खरीदने मे लगा सकता था । 
भारत ने भी इस निगम से उुछ वित्तीय सहायता प्राप्त वी थी। 30 जून, 4975 तक 
निगम ने भारत में कुल मिलाबार 5] 8 मिलियन डालर का ग्वेश किया था। यह धनराशि 
भारत के 3! औद्योगिक ज्यवसायों मे लगायी गयी थी जो इस प्रकार णे---इस्पात, डीजल इजिन, 
रोलर बीयरिण, ट्रेक्टरो के कन्षपुर्जे मोटर गराडियाँ, पम्प, बिजली के त/र, रासायचिक ख/ब, सूती 
कपडा, मशीनरी उद्योग इत्यादि ) वैसे भारत को इस निगम से क्रोई विशेष ल|भ गही हुआ था । 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त तिगम को आलोचनाएँ--इसकी आल्ोचताएँ निम्तल्लिख्ित हैं 
() भेदपूर्ण व्यवहार--इस निग्रम के विरुद्ध पहली आलोचना यह की जाती है कि यह 
विभिन्न देशो के साथ भेदपूर्ष व्यवहार वरता है। जैसा ऊपर कहा गया है, इस निगम ने अपनी 
सहायता का अधिकाश भाग लैटिन अमरीकी देशो को ही विया है । एशिया तथा अफ्रीका के अल्प- 
विकसित देशो की उपेक्षा की गयी है। इन देशो को ऋण देते समय भी निगम उन देशों को 
प्राथमिकता देता है जा अमरीकी गुट के सदस्य है । 

_. _ (2) ब्याज की ऊंची दरें--इस निगम के विदद्ध दूसरी आबोचता यह की जाती है कि 
इसके द्वारा दिये गये ऋणो पर ऊँची व्याज की दरे वसूल की जाठी है । वास्तव में, इस निगम 
का उद्देशय अल्प विकसित देशों की सहायता करने के बजाय लाभ कमाना प्रतीत होता है । इस 
प्रकार ब्याज की ऊँची दरे लेकर इस निगप्त ने अपने मुख्य उद्देश्यों को ही समाप्त कर दिया है । 

(3) इसके हारा दिये गये ऋण फो शर्तें बहुत कठोर होती हैं ऋण देते समय घिगम 
प्राय कठोर णर्ते लगा देता है। उद्दाहरणार्थ, घुलधन तथा ब्याज के भुगतान के बारे मे निगस 
प्राय यह शर्ते लगा देता है वि इन्हे वेवल अमरीकी डालरो मे ही थापस किया जाय | स्पष्ट है 
कि अत्प विकसित देशो के लिए यह बहुत कठिन शर्ते है और बे इसे आसानी से पूरा नही कर सकते। 

हि (4) साधनों की क्सी--निगम वे पास साधनो की भी कमी है और यह अल्प-विकसिल 
देशों को ऋण सम्बन्धी आवश्यक्ताओ को पूरा करने मे असमर्थ है। 30 जून, |975 तक इस 
विगम वे सदस्य देशो को 2262 मिलियन डाजर की ऋण-राशि प्रदान की थी | विकासशील वेशो 
वो बढती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए यह राशि तितान्त अपर्याप्त थी । 
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उपर्युक्त आलोचनओ के बावजूद विकासशील देशो मे निजी व्यवसायों की साख-सम्बन्धी 
आवश्यक्ताओ की पूर्ति करने हेतु निगम ने विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित किया है। ऐश 
करके निगम ने, वास्तव मे, एक सराहतीय एवं उपयोगी भूमिका निभायी है । इसके अपने द्वारा 
दी गई ऋण सहायता तो अधिक नही है लेकिन इसकी मुख्य सफलता इस बात में निहित है कि 
इसने विकसित देशों से विकासशील देशो की ओर निजी पूजी के प्रवाह को प्रोत्साहित किया है। 
अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ 
([/द्वाभाणान 96ए2८०एएथ/॥ 850थंभ्राणा) कत 
अन्तरराष्ट्रीय विकास सघ को स्थापना 26 सितम्बर, 960 को की गयी थी जैसा कि 
ऊपर कहा गया है, ऋण देते समय विश्व बैक ऋणी देशो पर अत्यन्त कठोर शर्तें लगा देता है। इन 
शर्तों का ऋण लेने वाले देशो के अदायगी शेष (98708 ० एकशाध्या/$) पर अच्छा प्रभाव नही 
पडता । अत अल्प-विकसित देश विश्व बैक से ऋण लेने मे हतोत्साहित होते हैं। कालान्तर मे 
यह अनुभव किया यया कि अल्य-विकसित देशो को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए किसी नयी 
सस्या की स्थापना की गयी थी । 
न्तरराष्ट्रीय विकास सघ के उद्देश्य--अन्तरराष्ट्रीय विकास सघ अल्प विकसित सदस्य 
देशों को परिवहन, बिजली, सचार, सिंचाई तथा बाढ नियन्त्रण आदि के लिए ऋण प्रदान करता 
है। सघ सदस्य देशों को मकान निर्माण, पीने के पानी की राप्लाई, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा आदि 
से सम्बन्धित योजनाओ के लिए भी ऋण प्रदान करता है। वास्तव मे, अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ 
का मुह््य उद्देश्य विश्व बैक के पूरक के रूप में कार्य करते हुए अविकसित सदस्य देशों का आविक 
विकास हेतु सस्ते एवं दीघंकालीन ऋण प्रदान करना है। दूसरे शब्दो मे, विकास सध सदस्य देशो 
के लिए सुलभ ऋणो (४० 09॥5) की व्यवस्था करता है । भूचभ ऋण वे होते हैं जिन पर ब्याज 
की कम दर ली जाती है, जो दीघंकाल के लिए होते हैं तथा जिनका भुगतान ऋणी देश वी मुद्रा 
में हा स्वीकार कर लिया जाता है। 
अन्तरराष्ट्रीप विकास सघ को पूँजो इस सघ की कूल पूंजी 30 जून, !975 को 
8 8 मिलियन डालर थी। विश्व बैक के सदस्य अपने शेयर्स (॥॥8०3) के अनुपात में ही सध मे 
अपना चन्दा जमा करते है। इस समय अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जमंनी, फ्रांस, कताडों तथा 
भारत के चन्दे क्रमशः (मिलियन डालरों मे) 332, 36, 00, 80, 40, 403 &ं। पंप के 
सदस्यों को दो श्रेणियों मे विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी मे उन 2 देशों को रखा गा है 
जो आधिक दृष्टि से बहुत विकमित हैं। इन देशो को अपना चन्दा सोने तथा परिवततनीय मुद्रा में 
देसा पडता है । इन देशो के चन्दो को उनकी अचुमति के विता कही भी इस्तेमाल किया जा सकता 
है। दूसरी क्षेणी मे 93 अल्प-विकसित देशो को रखा गया है । उन्हे अपने चन्दे वा 0 प्रतिशत 
भाग सोने मे और शेप 90 प्रतिशत भाग अपनी मुद्रा मे देना पडता है। इन देशो के चन्दी को 
उनकी अनुमति के बिना अन्य मुद्राओ में परिवर्तित नही क्रिया जा सकता है। 2 
सदस्य देशो के चन्दो एवं अन्य पूरक साधनों सहित अस्तरराष्ट्रीय विकास संघ की $ुच 
कोप राशि 30 जून, 975 को 0,773 मिलियन डालर थी। सदस्य देशो के प्रारम्भिक है 
के अलावा, सघ धनी देशो से विशेष अशदात (59००थ॥ ००॥४४०४४००) भी लेता रहा है। इन्हे 
पुत्र पूर्ति (०0/०॥३॥घा६०७/) की सज्ञा दी गई है। सघ को अब तक चार पुन. पूर्तियाँ प्राप्त हो 
चुकी हैं। प्रत्येक पुन पूत्ति 3 वर्ष के लिये थी। इत चारो पुनपूतियों की धनराशियाँ त्मशः 
750 200 2442, तथा 4500 मिलियन डालर थी। चौथी पुनपूर्ति की अवधि जुलाई 
977 मे समाप्त हो गई थी। अत उस तिथि स्ले पूर्व ही पांचवी पुन पूत्ति एकत्रित करने के मेयास 
प्रारम्भ कर दिये गये थे । 
अन्तरराष्ट्रीय विकास सघ ने 30 जून, 975 तक 65 विकासशील देशी 5! 8,434 
मिलियन डालर के 526 ऋण प्रदान किये थे। ये ऋण निर्धन विक्रासशील देशो को कृषि, जगद्ाद। 
मछली पालन, उद्योगो, बिजली परिवहन सचार, जलपूर्ति इत्यादि से सम्बन्धित अनेक 32:02 
परियोजनाओं को ब्ियान्वित करने के लिए दिये गये थे। इसमे सदेह नहीं कि इव ऋणों की 
सहायता से विकासशील देशों वे अपनी विकास परियोजनाओ को क्रियान्वित करने हेतु सुदृढ़ आधार 
तैयार कर लया है| 
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अस्तरराष्ट्रीय विकास संघ का प्रवश्ध--इसकी अबन्ध-व्यवस्था उन्हीं अधिकारियों के हाथो 
भें है जो विश्व बेक का सचालन करते हैं। बोर्ड ऑफ गवनेस, प्रशासनिक सचाक्क मण्डल तथा 
अन्य उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त बैक के नियमित कर्मचारी ही इसकी समूची कार्य-्रणाली के 
लिए उत्तरदायी है । यदि आवश्यक हो तो सघ के लिए अलग कर्मचारी एवं अधिकारी भा नियुक्त 
किये जा सकते है । 
अस्परराष्ट्रीय विकास सं की कार्य-प्रणालो--विकास सप सदस्य देशों को आशिक विकास 
से सम्बन्धित योजनाओ को क्रियान्वित करने के लिए अर्गयक् सहायता प्रदान करण है । संघ केवल 
उन्हीं योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है जिनके लिए अन्यत्र किसी खोत मे ऋण उपलब्ध 
नही हो सकते । ऋण देते समय सध प्राय कठिन शर्तें तही लग्राता | सदस्य देशो को यह छूट दी 
जाती है कि वे अपने ऋणो को अपनी ही मुद्रा मे अशत या परुर्णंत* लौठा सकते हैं। विकास सच 
सदस्य देशो के राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहों करता । 
अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ को सहायता फा स्वदुप--[४४ए४० ० ह8 [. [0 6. 2/४४8- 
(870०5)--जैसा पूव कह गया है, सथ सदस्य देशो को “सुलम ऋण" (5० |०थ॥) देता है । लेकिन 
संघ ऋण-राशि पर 2/4 प्रतिशत का साधारण सा सेवा शुल्क अवश्य ही वसूल करता है। इस 
शुल्क से सथ प्रशासनात्मक व्यय की पूति करता है। जैसा ऊपर कहा गया है, सब 50 वर्ष तक 
के दीर्घकालीत ऋण प्रदात करता है॥ उनकी (ऋणो की) 0 वर्ष की प्रारम्मिक अनुग्रह 
अवधि (8706 9७700) भरी होती है। इन पारम्भिक दस वर्षों में ऋणी देशो को 
ऋण लौटाने के लिए नहीं कहां जाता है। उम्चके उपरान्त, ऋण राशि का ! प्रतिशत 
भाग प्रति वर्ष अगले दस वर्षो तक वाधिक किस्तों में देय (7९78930६) होता है। इसके बाद 
अगले 30 वर्षो मे शेष ऋण-राशि की 3 प्रतिशत वाधिक की दर से समापन-व्यवस्था (वााणत5- 
200) कर दी जाती है। संघ जलपूरति, सफाई, स्वास्थ्य, शिशा, शहरी विकास आदि जैसी 
परियोजनाओ के लिये ऋण देता है। स्मरण रहे, ये परियोजनाएँ किसी देश के आ्थिक विकास मे 
तत्काल कोई सहायता नहीं देती । भारत, विकास सघ का राबसे बडा ग्राहक है । इसके बड़े आकार, 
विशाल प्राकृतिक साधनों एबं अधिक जनप्तरूया के कारण राघ ने भ।रत को अधिकतम राहायता दी 
है। कहा जाता है कि सघ द्वारा दी गई कुल ऋण-राशि का 40 प्रतिशत भाग भारत को प्राप्त 
हुआ है। 30 जून, 975 तक विकास सघ ले भारत वे 344] मिलियन डालर के 7] ऋण 
प्रदान किये थे। ये ऋण सडक निर्माण, नलकूप तिचाई नदी घाटी परियोजनाओं, बाढ नियन्त्रण, 
क्ोयना तथा कोठागोदाम विजली परियोजनाओ, रेलो, बाणिज्यिक मोटर गाडियो औद्योगिक 
मशीबो, ट्रेक्टरो, रासाथतिक खाद, कीटाणुनाशक पदार्थों इत्यादि से सम्बन्धित परियोजनाओं को 
ज्ियान्वित करने के लिये दिये गये थे। इसमे कोई सदेह नही है कि यदि भारत को यह ऋण- 
सहायता भ दी जाती तो इस देश मे आध्िक प्रगति की दर बहुत धीमी होती | 
निस्सदेह सन्‌ 4960 में अपने फ्ररम्भ से ही विकासशील देशो को उदार घर्तों पर ऋण 
सहायता दकर अन्तश्राप्ट्रीय विकास सघ ने उपयोगी भूमिका निभायी है , लेकिन सीमित साधनो 
के कारण सघ विकासशौल देशो को कोई अधिक व्यापक पैमाने पर ऋण-पहायता नहीं दे सका 
है। इसमे संदेह नहीं कि पुन पूर्तियों (7९]४०ए।४पा०ए5) को ग्रहण कर संघ ने समय-समय पर 
अपने वित्तीय साधनों मे वृद्धि की है लेकिन तथ्य तो यह कि इत वृद्धियो के बावजूद भी विकापत- 
शौल देशो की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए इसके वित्तीय साधत नितान्त अप्प्ति हूँ । 
कुछ अथंशास्त्रियो ने अन्तरराष्ट्रीय सघ द्वारा दिये गये व्याजरहित ऋणो का विरोध किया 
है। उनका कहना है कि इस प्रकार के ऋण ऋणो देशो को दुलस पूंजी साधनो का मित्व्ययिता- 
पूर्ण उपयोग करने में भो-स्ाहित नही करते । इसके अविरिक्त, ब्याज रहित ऋण देने वी प्रथा उन 
व्यावसायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है जिंतफा अनुसरण अन्‍्तरराष्ट्रीय विकारा सघ जैसी ऋण देने 
वाली एजेन्सिपो को करमा चाहिए | लेकिन इस तक के विरुद्ध यह कहा जा राजता है कि अत्तररा- 
स्ट्रीय बिकास सघ सदस्य देशो को तभी ऋण देता है जब उनकी यरियोजनाएँ आधिक दृष्दि से 
उपयुक्त होती हैं। आधिक दृष्टि रे उपयुक्त पस्योजनाओ के लिए दी गई ऋण-सहायता वियान्वयन 
अवधि के दोरान ऋुण-अद्ययगी की क्षमता स्वव ही उत्पन्न कर दंती है। 
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विश्व बेक की तौसरी खिड़की 
(पफात ज्रात०ण् ण पल जणाव पछथा:) 


जैसा कि पूर्वे कहा जा चुका है, विश्व बैंव' स्वयं तो ऋणी देशो को कठोर शर्तों पर क्रण 

देता है लेकिन इसकी सम्बद्ध सस्था अन्तरराष्ट्रीय विकास सघ ([फॉटवाभणा्ं ए6ए४०फाताा 
8550०४४०7) अत्यन्त आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए तैयार रहती है। यह संस्था ऋणो पर 
या तो ब्याज लेती नही और यदि लेती है तो बहुत ही कम दरो पर | इन दोनो ही सस्थाओं मे 
विकासशील देशो को जो वित्तीय सहायता मिलती थी वह अत्यन्त अपर्याप्त थी । अत इस सहायता 
मे वृद्धि करने हेतु विश्व बैक और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने मिलकर सन्‌ 975 में एक तीसरी 
खिडकी का उद्घाटन किया था। इस शिडकी से विकासशील देशों को अतिरिक्त ऋण प्रदान 
आयेंगे। ये ऋण विकासशील देशों को जिन शर्तों पर दिये जायेंगे, वे न तो उतनी कठोर होगी 
जितनी विश्व बैंक की होती हैं और न उतनी आसान इड्ोगी जितनी कि अस्तरराष्ट्रीय विकास 
सच की होती हैं। ये शर्तें वास्तव मे, मध्यवर्ती (॥7077९076) होगी। विश्व बैक की यह तीसरी 
खिडकी फिलहाल एक वर्ष के लिए ही स्वीकार की गयी है लेकिन आगे चलकर इसकी अवधि को 
बढाया जा सकता है। इस खिड़की से विकासशील देशो को उनकी विकासात्मक परियोजनाओं के 
लिए 500 मिलियन से लेकर 000 मिलियन डालर तक ऋण उपलब्ध हो सकेंगे। इस धि 

की वित्त-व्यवस्था हेतु अलग से एक विशेष उपदान खाता (5एच्शब 80980) #०००प॥) स्थापित 
कर दिया गया है। इस खाते मे सदस्य देशो से प्राप्त अशदान डाले जायेंगे और उन्ही पे ही 
विकासशील देशो को ऋण दिये जायेंगे । इसी प्रकार अलग से एक ब्याज उपदान खाता [रशषिकषा 
508909५ 8०००ध७) भी खोल दिया गया है। इस खाते से ऋणी विकासशील देशो को ऋणी पर 
ब्याज चुकाने हेतु आधिक सहायता दी जायेगी। इस खते से प्रत्येक ऋण पर 4 प्रतिशत वा 

की दर पर ब्याज दिया जायेगा। विश्व बैक की मानक व्याजदर (अक्षा0ंश्षव 7/ध९ऊ 726) दर 
4 प्रतिशत के बीच के भत्तर को ही ऋणी देश द्वारा दिया जायेगा । इस प्रकार इस खडे 
विकासशील देशो को साहाय्य ब्याज (800४020 ॥ए0८४८४६) पर ऋण दिये जागेगे। तीसरी 
खिडकी द्वारा प्रदत्त ऋणो से उन निर्धन देशो को विशेष लाभ होगा जिनकी प्रति व्यक्ति वापिक 
आय 375 डालर अथवा इससे कम है। सन्‌ 986 मे लगभग 39 देशो को तीसरी खिडकी 
ऋण उपलब्ध हुए थे। इनमे भारत, पाकिस्तान श्री लका, घाना मिल्लः तनजानिया तथा ग्रूगार्ड 
सम्मिलित है। अवलूबर, 976 में मनीला मे हुई विश्व बैक की वापिक बैठक मे विकास 
देशो के प्रतिनिधियों ने यह माग की बी कि तीसरी छिडकी से ऋण देना सन्‌ 976 के बाद 
जारी रखा जाय । 

आधिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र का विशेष कोष 
(ए डर 5ए०लथे एंणाद [ण 80070770 ए6एल०फणका) 
इस कोष की स्थापना ] जनवरी, )959 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पिछडे दवा 

अल्प-विकसित देशो के लिए आधिक, सामाजिक तथा टेकनीकल विकास हेतु सद्दायता देता है। 
इस कोष का प्रबन्ध सयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा ही सचालित किया जाता है! इसने समय-समय पा 
निश्चित उद्देश्यों के लिए भारत को ऋण प्रदान क्ये हैं। सन्‌ 960 मे इस कोष ने घने 
83 06 00 डालर की वित्तीय सहायता प्रदान की थी । यह सहायता भारत कली विदेशों 
मशौने तथा सयन्त्र खरीदने के लिए दी गयो थो। सन्‌ 96] में इस कोष ने भारत 
34 0 300 डालर की वित्तीय सहायता प्रदान की थी ॥ यह सहायता देहरादून में एक बम 
लियम इन्स्टीट्यूट की स्थापना के लिए दी गयी थी । सन्‌ 962 में इस कोप ने भारत को ने 
बन्दरंगाह के विकास के लिग्रे भी सहायता प्रदान की थी । सन्‌ 962 के बाद भी इस भय 
समय-समय पर भारत को वित्तीय सहायता दी है। यद्यपि इस कोप से भारत को समयर्स ड़ 
पर वित्तीय सहायता प्राप्त होती रहती है तथापि इस कोप से भारत को उतनी सहायता दय 
मिली जितनी कि आशा की जाती थी। वास्तव मे, इसका कारण यह प्रतीत होता है कि इस कि 
म साधनों की कमी है | इसलिए यह तितान्‍्त आवश्यक है कि इसके साधनों को बढाया जा) ता 
सह कोष अल्प विकसित देशो को अधिक मात्रा मे आथिक सहायता प्रदान कर सके । सत्‌ 
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से 969 तक भारत ने इस कोष को । 6] करोड़ रुपये की राशि वाधिक अशदान करे रूप मे दी 
थी। जनवरी 97। तक इस कौोप से भारत को 60 मिलियन डालर की सहायता मिली थी । यह 
राहायता 59 भारतीय परियोजनाओं के लिए थी। 
एशियन विकास बेक 
(&5गा 70०ए2०एण०॥ 927६) 
यह एक प्रादेशिक वित्तीय सस्था है जिसकी स्थापना दिसम्बर, [966 में समुक्त राज्य के 
एशिया एवं सुदूर पूर्व आथिक आयोग (एगए6त कषाए05 एएणा०प्रा6 6णग्रणाइशणा गति. 
548 20 (06 एव 89 अबबा 80&पतछ) के तत्वावधान में एशिया के देशों के आर्थिक विकास 
 सक करने हेतु की गयी थी । इसका मुख्यालय किलीपाईन की राजधामी मनीला से 
थत है । 
बैक के उद्देश्य--जैसा कि बक के चार्टेर में कहा गया है, इस बैक का मुद्य उद्देश्य एशिया 
के देशो के आधिक विकास को व्यक्तिगत एवं सापृहिक रूप से तीत्र गति प्रदान करना है । बैक 
इस उद्देश्य वी पूर्ति तिम्नलिखित गतिविधियों से करता है 
(क) उत्पादक उद्देश्यों के लिये निजी एवं सरकारी पूँजी को जुटाना, 
(ख) अपने वित्तीय साधनों से सदस्य देशो की विकारा परियोजनाओं का वित्तपोषण,करना, 
(ग) सदस्य देशो के प्राकृतिक एवं अन्य साधनों का प्रभावी उपयोग करने हेतु उतकी 
योजताओं में समन्वय स्थापित करना, 
(घ) विदेशी व्यापार के प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु सदस्पर देशों की अभेव्यवस्थायों 
को एक दूसरे का पूरक बनाना, 
(ड) विकास कार्यक्रमों के निर्माण एव उनके क्रियान्वयन मे सदस्य देशों को तकनीकी 
सहायता देता । 
एशियन बैक सयुक्त राज्य रापठन (ए/प0) एवं इसकी विभिन्न सस्थाओ एवं अन्य 
अन्तरराष्ट्रीय सगठनो को इस क्षेत्र मे लाभपूर्ण निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करता है । 
सह बैक सदस्य देशो के निजी एव सार्वजलिक खण्डो मे स्थित औद्योगिक सस्थानों को ऋण 
सहायता देता है। यह ऋण सहायता संदस्थ देशों को प्रत्यक्ष ऋणों अथवा बैक गारण्टी के रूप मे 
दो जाती है । सामान्यत बैंक सदस्य देशो को ऋण विदेशी मुद्राभो में ही देता है। इन ऋणो की 
अदायगी भी प्राय उन्ही मरुदाओ मे की जाती है जिनमे ये ऋण दिये जाते है । 
बैक की संदस्यता--निम्त प्रवार के देश इसके सदस्य बन सकते हैं. (क) 80507 के 
सदस्य (ख) 8087 के सह रादस्य (ग) 80877 प्रदेश मे स्थित अन्य देश जो सायुक्त राज्य 
संगठन एवं इसकी विशिष्ट एजेन्धियो के सदस्य है। 3] दिसम्बर 975 को एशियन विकास 
बैक के 4] सदस्य थे । इतमे से 27 प्रादेशिक सदस्य एव जोष 4 बैर प्रादेशिक सदरय मे । 
बैक की पूँनी--बैक की अधिकृत पूँजी 2 985 7[ मिलियन डालर है । इसमे से 098 6 
मिलियन डालर स्वीकृत पूँजी (5703७086 ८2०/४) है । यह सदस्य देशो व्ारा स्वीकार कर 
ली गई है । इसमें से आधी तो प्रदत्त पूँजी (एक्षव एए ०७७४2) है. और शेष आधी किसी भी 
समय सदस्यों से मांगी जा सकती है । प्रदत्त पूंजी पहले ही सदस्य देशों हारा पाँच समात वाधिक 
किस्तो मे चुका दी गई है। प्रत्येक किस्त का 50 प्रतिशत भाग स्वर्ण अथवा परिवर्तनीय मुद्राओ 
में दिया गया और शेष 50 प्रतिशत राष्ट्रीय मुद्राओ गे चुकाया गया है। बैक अपने पूँजी साधनों 
में निम्न तरीकों से बुद्धि कर सकता है-“(क) अधिकृत पूंजी मे वृद्धि बरबे (ज) बाण्डो एव 
सिक्यूरिटिवों (8003 का $2०७॥70०5) को जारी करके (ग) सदस्य देशो से विशेष अशदान 
लेकर । बैंक का बोड आफ गवर्नेत (8084 ० 50४व7०७) यदि चाहे ता दा तिहाई बहुमत 
से बैक की अधिह्वत पूँजी मे वृद्धि बार सकता है। यदि कोई सदस्य देश चाहे तो वह पपने चन्‍्दे मे 
बृद्धि कर सकता है लेक्नि शत यह है कि ऐसा करने से प्रादेशिक दरशौ का कुल स्वीकृत पूंजी मे 
प्रतिशत भाग 60 से कम न हो जाये । बैक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में बाण्डो एवं खित्यूरिटियों 
को बेच कर भी अतिरिक्त पूँजी जुटा सकता है। लेकिन किसी देश मे बाण्ड बेचद से पूर्व बेक को 
उस देश की सरकार कौ पूव जनुमति लेना अध्वश्यक है । 
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बैक का सगठन--एशियन बैक का एक बोर्ड आफ गवनसे (8०भ8्ण ठ०र०त०७) / एक 
सचालक मण्डल (8029 ० ए्ाव्ण०५), एक अध्यक्ष, एवं उप-्अध्यक्ष एवं कर्मचारीगण होते 
है। प्रत्येक सदस्य-देश एक गवर्नर एव एक विकल्प गवतर (ह/क/#८ 00एश॥ण) अपनी ओर 
से नामाकित करता है। बोर्ड आफ गवर्नर्स बैंक का नीति निर्माण करने वाला उच्चतम सगठन है। 
गवर्नर की अनुपस्यिति में विकल्प गवनर बोर्ड की बैठक में उपस्थित होता है। बंक के समूचे 
अधिकार बोड आफ गवर्नस को सौंपे गये है। यदि बोड आफ गव नंसे चाहे, तो अपने अधिकारों को 
सचालक मण्डल (80श0० ० [)6०६ 75) को हस्तातरित कर सकता है। बोर्ड आफ गवरनूस 
की बैठक मे प्रत्येक सदस्य देश की वोट शक्ति उसके पूंजी अशदात के अनुपात मे विश्चित को 
गई है। बैक की सामान्य नीति का निर्माण बरने हेतु बोड आफ गवर्म्स की बैठक वर्ष मे बमसे 
कम एक बार अवश्य ही होती है । 


बैंक के सामान्य दिन प्रति दित के काम काज के परीक्षण का उत्तरदायित्व सचालक मण्डल 
(804४0 ० [॥6००७) का होता है। इस सचालक मण्डल के 0 सदस्य होते है। इसमे से 
7 प्रादेशिक सदस्य देशों तथा 3 गैर प्रादेशिक देशों के प्रतिनिधि होते हैं। सचालक मण्डल उन 
सभी अधिकारो का प्रयोग करता है जो उसे बोड आफ गवनसे द्वारा सौपे गये हैं। उदाहरणाथ, 
मण्डल ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रो, बैक के तिवेशो उधार-कार्यत्षमो (907०एए78 छा ०ट्ठाका 768): 
तकनीकी सहायता से सम्बन्धित सभी विषयों पर स्वतन्त्र निर्णय लेता है। प्रत्येक सचालक की 
कार्यकाल 2 वर्षों का होता है लेकिन 2 अतिरिक्त वर्षों के लिये पुन निर्वाचित हो सकता है । 


बैक का अध्यक्ष सचालक मण्डल द्वारा घुना जाता है। वह ही बोर्ड का अध्यक्ष होता है। 
वह बाड के सामान्य निर्देशन मे कार्य करता है । वह बैक के दिन प्रतिदिन के कार्य के लिये बोड 
के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है लेकित पाँच बा 
अतिरिक्त अवधि के लिये उसे पुन निर्वाचित किया जा सकता है। बैक का एक उपाध्यक्ष भी होता 
है जो प्रबन्ध चलाने मे अध्यक्ष की सहायता करता ह। 


बेक फी ऋण सम्बन्धी क्रियाएँ ([.00008 09८४॥075$ ० (06 छग८)--बैक की ऋण 
देने सम्बन्धी क्रियाओं का वर्गीकरण दो शीपको के अन्तर्गत किया जा सकता है---(0) साधारण 
क्रियाएँ (070049 0एश०(075) (४) विशिष्द क्रियाएँ. (9765८ 0708॥०/0) । 
साधारण त्रियाओ से अभिप्राय बैक की उन ऋण सम्बन्धी क्रियाओं से है ज्िनिका वित्तपोषण बैक 
की साधारण पूंजी से किया जाता है | इस शीर्षक के अन्तर्गत बैंक सदस्य देशों को ऋण दो 
से देता है (0) किसी विशिष्ट विकास परियोजना हैतु ऋण विदेशी मुद्रा के सम में दिया जाती 
है। (॥) ऋण ग्रहण करने वाले देश की राष्ट्रीय मुद्रा में ऋण दिया जाता है। बैंक सदस्य देशों के 
केन्द्रीय बैवो को भी ऋण दे सकता है और बे उस धन को पुन विशिष्ट परियोजनाओ हेतु 
संस्थाओं को उधार दे देते हैं। 

वैव की विशिष्ट त्रियाओ से अभिष्राय उन ऋण सम्बन्धी ज़ियाओ से है जिनका वित्तपोषण 
बैक की विभिन्न विशेष निधियों से क्या जाता है। (स्मरण रहे बैक के पास ऐसी अनेक निधियाँ 
हैं जैसे तकनीकी सहायता विशेष निधि, कृषि विशेष निधि बहुद्देशीय विशेष निधि इत्यादि | ईते 
विशेष निधियों का निर्माण बैक की घदत्त पूँजी मे से किया गया है। बैक इन विशेष विधियों में गो 
सदस्य देशो को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करता है। इन लिधियो में से दिये गये ली 
पर ब्याज की कम दर वसूल की जाती है। यही नहीं ये ऋण अधिक दी्घकाल के लिये भी 
दिये जाते हैं । बैंक को चार्टर के अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वह्‌ अपनी प्रदत्त पूंजी की 
१0 प्रतिशत भाग विशेष निधियो के निर्माण के लिये लगा सकता है 

बैक को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह विशेष निधियों के निर्माण हैंतु प्रदाता देशो 
([तणाण ००एा7९9) स विशेष अशदान (5एएशों ((०7७9890/०75$) स्वीकार करे! दान हे 
पूरे कहा जा चुका है इन विशेष निधियो का। प्रयोग सदस्य देशो की विकास परिये बे 
वित्तपोषण करने हेतु किया जाता है ॥ विग्रत कुछ बर्षों मे बैक ने विशेष निधियो के लिए 2998 
राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जम॑नो, नेदरलैड, आस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विटजरत 
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तथा कनाडा जैसे अनेक देशो से विशेष अशदात प्राप्त किये हैं । चार्टर्‌ के अन्तर्गत बैक से अपेक्षा 
की जाती है कि वह्‌ विशेष निधियो को कोष साधारण पूँजी से पृथक रखे । 


विशिष्ट विकास परिषोजनाओ के लिये दिये गये ऋणो के अलावा, बेक सदस्य देशो को 
विभिन्न रूपो मे तकनीकी सहायता भी देता है | यह सहायता सदस्य देशों को विकास परियोजनाओी 
के निर्माण वित्तपोषण एव क्रियान्वयन करने हेतु दी जाती है। यह सहायता सदस्प देशो को कृषि, 
उद्योगों परिवहन इश्यादि क्षेत्रों से सम्बन्धित राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक आधार पर नयी नयी सस्थाओ 
की स्थापना के लिये दी जाती है + 

बैक तकनीकी सहायता मिशनो. ((९०कशाल्श 85380 7058079) का आयोजन भी 
करता है। ये मिशन समय समय पर सदस्य देशो में जाते हैं और आर्थिक समस्याओं के समाधान 
में वहाँ की सरकारों की सहायता करते है । 


बैक की प्रगति-- एशियन बैक ने | जनवरी, 967 से कार्य करना प्रारम्भ किया था। 
अब यह बैक अपने अस्तित्व के दत्त वर्ष पूरे कर चुका है। यह बैक एशिया के देशो द्वारा अपने 
आर्थिक विकास को तीव्र करने हेतु किये गये परस्पर सहयोग, अन्योन्याश्रय (!/ट/0००७॥6७॥०8) 
तथा पूरक प्रयासों का उत्कृष्ट उद्घाहरण है! 30 जून 2975 तक बैक ने एशिया के देशो को 
228 विकास परियोजनाओं के लिये 2,584 मिलियन डालर के तुल्य ऋण सहायता दी थी । इसमे 
से 659 मिलियन डालर (अर्थात 26 प्रतिशत) की ऋण सहायता रिप्रायत्ती दरों पर दी 
गई थी | 2,584 पिल्नियत डालर की कुल ऋण सहायता का प्रतिशत वितरण निम्नवत 
था। सार्वजनिक डपयोगिताएँ (?एणा० एप्रात०४३) 35 43% , कृषि एवं कृषि सम्बन्धी उद्योग-- 
22 79% उद्योग-घन्धे--2। 98%, यातायात एव सचार--9 03% तथा शिक्षा-- 7% 
बैक द्वारा ये ऋण अपने साधारण पूँजी कोष एव विशेष निधियों मे रो दिये व ॥ एशियन बैक 
द्वारा वित्तपोषित विकास परियोजन।ओ में सड़क निर्माण, बन्दरगाह-निर्माण, अडडे बिजली 
तथा जलपूर्ति, कृषि सिंचाई मछनी पालन बहुद्देशीय विकास एव निर्माणकारी उद्योगों आदि से 
सम्बन्धित परियोजनाएँ सम्मिलित है। एशियन बैक गे सदस्य देशो के केन्द्रीय बैको के माध्यम रो 
लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगो को ऋण सहायता दी है। बैक ने सदस्प देशों को विकास परि- 
सह का निर्माण एव कार्यात्वयन करने हेतु समय समय पर अपने तकतीकी पिशेषजों को भी 

जा है । 

सन 975 के दौरान बैक ने सदस्य देशों को कुल मिलाकर 660 मिलियन डालर की ऋण 
सहायता दी थी । इसमे से 494 मित्रियत डालर के साधारण ऋण 7 देशो अर्थात फिलीपाइन, 
दक्षिणी कोरिया, इन्डोतीशिया थ।ईलैंड पाक्स्तिन मलेशिया तथा हागकाग को दिये गये थे जब 
कि ]]6 26 मिलियन डालर की धनराशि रियायती ब्याज दरो पर 6 अन्य सदस्य देशों को दी गईं 
थी। भारत ने एशियत बैक से कोई ऋण नही लिया था । 


एशिपन देक का छुत्पाकऊल -बैक ने दस प्रदेश से परस्पर सहयोग एद आथिक ज़िकास को 
प्रोत्साहत देने गे बडी उपयोगी भूमिका निभावी है । यही कारण है कि एशिया के विकासशील देशो 
ने बैक की स्थापना का स्वागत किया है। लेकिन कुछ आलोचको ने बेक के “एशियन स्वरूप" (20 
(टएश8०००) के प्रति इस आधार पर सदेह व्यक्त किया है कि पश्चिम के विकसित गैर एशियन 
देशो को भी इस बैक का रादस्य बनने की छूट दे दी गई है। चूंकि वोट शक्ति सदस्य देशो के पूँजी 
अद्यदानों से निधारित होती है. इसलिए गैर एशियन देश, विशेषकर सयुक्त राज्य अमरीका, इस 
बैक पर छागे हुए है। इसका कारण यह है कि अमरीका बैक के प्रमुख पूंजी अभिदाताओ 
($0७४०7७श७) मे से एक है । गेर एशियन देशों ने अपनी गन्दी _ राजनीति को इस बैक के कार्य 
कलापो मे घुप्रेड दिया है । इसके विपरीत कुछ लोगो ने यह तक प्रस्तुत किया है कि गैर एशियन 
पश्चिमी देशो का एशियन बैक से सहयोग वाघ्तव मे, इस प्रदेश के व्यापक हितों में है । ये देश 
बैक को अपने अपने मुद्रा बाजारों से पूंजी-साधनो को जुटाने मे सहायता देते है। यद्दी नही, ये देश 
एशियन प्रदेश के विकासशील देशो को तकनीकी सहायता भी देते हैं। लेकिन एक बात विल्कुल 
स्पष्ट है। एशियन बैक इस प्रदेण के विकासशील देशों को केवल साधारण सी ऋण-सहायता ही दे 
सकता है जब तक कि इसके वित्तीय साधनों मे पर्याप्त वृद्धि न की जाये । 
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परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त सकेत 

] ससार के अविकप्तित ए  अ्ध-विकसित देशों को बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने 
में पुनिर्माण एवं विकास के झग्तरराष्ट्रीय बेक के कार्यों की विवेचना कोजिए । 

(भागरा, 969) 
[सक्त--थहाँ पर विश्व बैक के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए इसके मुख्य कार्यों की विस्तार 
वृबंक ब्यास्या कीजिए । सक्षेपर मे, यह भी बताइए कि इस वेक न सदस्य देशों को कितती 
और विस प्रकार की सहायता दी है ?] 

2. अन्तरराष्ट्रीय बैक के मुख्य कार्य श्या हैं ? भारत को इस बैक से क्या लाभ हुआ है ? वर्णन 
कीजिए । (विक्रम, 969, आगरा, 968) 

अथवा 
विश्व बेक के मुख्य कार्य क्या हैं ? भारत को इस बेक से षया लाभ हुए हैं ? 
(आगरा, !975) 
[सफेत--यहाँ पर अन्तरराष्ट्रीय बैंक के मुख्य उद्देश्यो की चर्चा करते हुए इसके प्रमुख कार्यो 
की विस्तारपूर्वक व्यास्या कीजिए । दूसरे भाग म, विस्तारपूर्वक यह बताइए कि विश्व बेंक 
से भारत को कक्‍्यानया लाभ हुए हैं। भारत फो क्रितनी और किरा प्रकार की आधिक 
सहायता बैक से उपलब्ध हुई है ?] 

3. “दो मौद्रिक सस्थाओ (अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप एवं अन्तरराष्ट्रीय बेक) को स्थापता घतंमात 
युग से एक देबो रात सिद्व हुई है रे डरा 2 राम्दर्भ से हे दोनो सस्याओं के 
उद्देश्यों को व्यास्या फोजिए और यह बताइए कि भारत उनसे किस सीमा तक लाास्ित 

आ है ? (बिहार, 959, आगरा; 972) 

सकेत--यहाँ पर पहले इन दोनो मौद्विक सस्याओं से होने वाले लाभो की विवेचना कीजिए 
और बताइए कि किस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कीप विभिन्न देशों के बीच विनिमय दरों 
को स्थिरता प्रदान करने मे सफल हुआ है। यह भी स्पष्ट कीजिए ज्वि अन्तरराष्ट्रीय बकी 
द्वारा किस प्रत्रार अल्य विकसित तथा पिछडे हुए देशो को आधिक सहायता प्रदान की गगी 
है। तदुपरान्त, इन दोनो सम्थाओ के मुख्य मुख्य उद्देश्यो की विस्तारपुववेक व्याव्या कौबिए । 
दूसरे भाग मे, यह वताइए कि इन दोनो ही सस्‍्याओ से भारत काफी बडी सौमा पक 
लाभान्वित हुआ है )] 

4 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-फोष तथा विश्व बैक के फायों मे अन्तर बताइए॥ (राजस्थान 968) 
[सकेत--अन्तरराष्ट्रीय मुद्रानकोप एवं विश्व बैक के कार्यों के लिए यह अध्याय एवं पूदेंगामी 
अध्याय देखिए । इस दोनो के कार्यों मे मुख्य अन्तर यह है कि मुद्रा कोप तो विनिमय-दरो की 
स्थिरता बनाये रखने में सदस्य देशौं की सहायता करता है, जबकि विश्व बैक पिछड़े एवं 
अल्प-विकसित देशों को आधिक विकास हेतु ऋण देता है ।] 

5 महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा तथा बैकिण सस्याओं का उल्लेख कीजिए ओर विकासोन्मुल 
देशों की आर्थिक प्रगति मे उनके स्थान का विवेचन कीजिए । (आगरा, 976) 
[सक्त-यहाँ पर आप | 4 7? तथा शणात 8»॥£८ के कार्यों का सक्षिप्त विवरण 

दीजिए और स्पष्ट कीजिए कि इन दोनो सस्थाओ ने विकासोन्मुख देशो की आथिक प्रगति में ऋण 
देकर किस प्रकार उनकी सहायता की हे ! उपर्युक्त दोनो अध्यायो को देखिये ।) 


+नलबणा एएण्राए॥ शाएंड ॥0 प7०07०८, 90: ॥ए०८३अशा।ए जद व. द्व0 
ए000०४ प्राण शाध्वएए पीक्षा थ्राणादय 0णण0५9 ऐप 05४ बाएथ८5 
ला 46 दा छाएदंप्रत्ट 30 ह6 8728/९६5६ हशांबापएट बतेएक्षावएट2ट, 2 
गा. ॥0छ68४. ८0॥[भगाएट 608 7? 


>-3&008 शाह 


तुत्तीय खण्ड 
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार 
(परष्रर&प70२57 7778970) 
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अन्तरराष्ट्रीय व्यापार-सम्बन्धी कुछ स्मरणीय उद्धरण 
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अन्तरराष्ट्रीय व्यापार 
(रा(शा॥28 तंजाव] परद्म06) 





अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धान्त की भावश्यकता यों पडती है ? 
[५क9 4 $९एशश6 प९०9 ॥$ 7२९०१ए७९१ ए०7 [प्राद्याभ0णाशे प808 ४ 


जैसा स्पष्ट है जब किसी देश मे विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न क्षेत्रों बे बीच ब्यापार 
किया जाता है, तब इसे आन्तरिक व्यापार कहते हैं । इसके विपरीत, जब दो अथवा दो से अधिक 
देशो के बीच व्यापार किया जाता है तक इसे अन्तरराष्ट्रीप व्यापार कहते है। बम्बई और दिल्ली 
के धीच किया जाने वाला व्यापार आल्तरिक व्यापार है, परन्तु भारत ओर ब्रिटेन के थीय होने 
बला ब्यापार अन्त रराष्ट्रीय व्यापार माना जाता है ॥। 


आस्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे आधारपूलक समावता पायी ज्यती है ) ये दोनो ही 
प्रकार के ब्यापार श्रम-विभाजन (टाशशणा ० ]8०007) तथा विशेषज्ञता (596०७॥&4007) पर 
आधारित हैं । आन्तरिक व्यापार भी श्रम-विभाजन के कारण होता हे | जब देश के कुछ भाग कुछ 
बिशेष वस्तुओ के निर्माण मे विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, तब इनके वीस अवश्य ही व्यापार होता 
है। उदाहरणार्थ, भारत मे बम्बई सगर ने वस्त्र उद्योग मे और कलकत्ता नगर ने जूट उद्योग गे 
विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। अत इन दोनो रगरो के बीच व्यापार अनिवार्य हो जाता है! बम्बई 
के वस्व॒ कलकत्ते को भेजे जायेंगे और कलकत्ते का जूद माल (१00४ 700०5) बम्बई को भेजा 
आयगा | इस प्रकार इन दोनो नगरो मे श्रम विभाजन तथा विशेषज्ञता के कारण ही व्यापार होगा। 
ठीक इसी प्रकार दो देशो के बीच भी श्रम-विभाजन तथा विशेषज्ञता के कारण अन्तरराष्ट्रीय 
व्यापार होता है। उदाहरणार्थ भारत ने जूट के उत्पादन मे विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है, जबाकि 
मिस्र ने कपास के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त की है। अत इन दोनो देशों मे अवश्य ही अन्तर- 
राष्ट्रीय व्यापार होगा | भारत का जूट मिस्र को ओर मिस्र की कपास भारत को भेजी जायगी। 
इस प्रकार भौगोलिक श्रम विभाजन अथवा भोगोलिक विशेषज्ञता के कारण इन दोनों देशों मे 
अबषज्य ही व्यापार होगा । अत हम देखते हैं कि आन्‍न्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे आधार 
मूलक" समानता है। परन्तु इस समानता के होते हुए भी इन दोनो के बीच कुछ अन्तर पाये जाते हैं। 
क्लासीकल अर्धेशास्त्रियों ने आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वे इन अन्तरों को बहुत महत्त्व 
दिया था यौर इन्ही अन्तरो के आधार पर उन्होने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की ध्याख्या करने हेतु एक 


पृथक सिद्धान्त अस्तुत किया था। इसे तुलनात्मक लायत सिद्धान्त (वशनल्छाज णीं (ठाएवााएड 
(०७) की सन्ना दी जाती है ! 


जैसा ऊपर बताया गया है, आन्तरिक तथा जन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे कुछ अन्तर पाये जाते 
हैं जो निम्ननिश्ित है : 
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() अमर तथा पूंजी को गतिशीलता का फम होना--ो देशो के बीच श्रम तथा पूंजी वी 
गतिशीलता इतनी अधिक नही होती जितनी कि एक देश के दो विभिन्न भागो में होती है, अर्थात्‌ 
देश के भीतर श्रम तथा पूँजी-साधनो की गतिशीलता अधिक होती है। जब किसी देश में श्रम और 
पूँजी आसानी से एक भाग से दूसरे भाग को गतिशील हाते हैं तब ऐसी परिस्थिति मे देश के विभित 
भागो में मजदूरी तथा ब्याज की दरो में सम नता उत्पन हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप देश 
के विभिन भागों में वस्तुओ के उत्पादन व्ययो मे भी समानता स्थापित हो जाती है। परन्तु जैंता 
बताया गया है, दो देशो के बीच श्वम्त तथा पूंजी इतनी गतिशील नही होते जितने कि एक देश के 
दो भागों मे | दो देशों फे बीच श्रम की अगात्शीलता (ए्श्गणजाड) के कारण हैं, जैसे, भाषा, 
रीति रिवाज रहन-सहन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों म अन्तर देश प्रेम इत्यादि। 
इन्ही कारणों से श्रमिक ऊँची मजदूरी मिलने पर भी विदेश को जाता पसन्द नहीं करते । इसके 
अलावा, कभी कभी विदेशों मे बाहर से आकर वसने वालो के साथ भेदभाव भी किया जाता है। 
इससे भी श्रम की गतिशीलता में वाघाएँ उत्पन हो जाती हैं ॥ 


श्रम की भाँनि पूँजी भी दो देशो के वोच इतनी गतिशील नही होती जितनी कि एक ही 
देश के दो भागो के बीच होती है। यह ठीक है कि श्रप्त की गपेक्षा पूंजी अधिक गतिशील होती है, 
परन्तु पूंजी की अन्तरराष्ट्रीय गतिशीवता आन्तरिक गतिशीलता की अपेक्षा कप होती है। इसका 
कारण यह है कि पूँजीपति अपनी पूंजी को प्राय अपने ही देश में लगाना अधिक पसन्द करते हैं, 
क्योंकि विदेशों मे लगायी गयी पूंजी का वे इतनी सुरक्षित नही समयते जितनी कि अपने देश मे 
लगायी गयी पूँजी को | इसका कारण यह है कि विदेशों मे लगायी गयी पूंजी के राष्ट्रीयकरण की 
सदेव सम्भावना रहती है । 

इस प्रकार दो देशो के बीच श्रम तथा पूंजी की भ्रपेक्षाइत कम गतिशीलता के कारण एक 
ही वस्तु का उत्पादन व्यय अलग-अलग हो जाता है, अर्थात एक वस्तु एक देश में कम लागत पर 
और दूसरे देश मे अधिक लागत पर तैयार होते लगती है । उत्पादन लागतो (ए/०्वालाए0 0०8७) 
वी इस विभिनता के कारण दोनो देशा के बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार आरम्भ हो जाता है। इस 
प्रकार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तथा आल्तरिक व्यापार में यह महत्त्वपूर्ण अल्तर है! आन्तरिक 
व्यापार मे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की अपेक्षा श्रम तथा पूँजी की गतिशीलता अधिक हृतो है। 
"रन्‍्तु स्वीडन के अरथशास्नी वटिल औहलिन (8070॥ 087) के_मतानुसार, “आल्तरिक ५५ 
अतरर प्ट्रोय व्यापार मे इस प्रक्नार का कोई अन्तर नहीं है। उनके अनुसार श्रम तथा पूंजी की 
अगतिशी तता (॥7॥70909) केवल अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे ही उत्पन्न नही होती बल्किओआ न 
रिक व्यापार में भी पायी जाती है।_ कभो-कभी देश के विभिन्न भागों में भी श्रम ते पूंडी 
उतने ही अातिशील (7777008) होते हैं जितन कि दो देशो के वीच | उदाहरणार्थ, कश्मीर रे 
रहने वाले मजदूर के लिए केरल राज्य म जाना उतना ही कठिन है जितना कि किसी अन्य देश में 
जाना । इसलिए श्रम की गतिशीलता अतरराष्ट्रीय ब्यापार का ही विशेष लक्षण नही है। 
वास्तव में, दश के भीतर भी प्रतियोगिता रहित समूह (9०४-00॥एथंगराड ह70075) पाये जाते है 
अर्थात देश - अन्दर भी ऐसे श्रम समूह पये ज ते हैं जिनके बीच प्रतियोगिता का अभात्र ] 
है । इस प्रक र प्रो० बिल ओहलिन के अनुसार आन्तरिक तथा अन्‍्तरराष्ट्रीय व्यापार में को 
आधारमूतक अन्तर नहीं है। 


(2) उत्पादन सम्बस्धो स्थितियों में सिन्नता--विभित देशो में उत्पाद खर 
्थितियाँ थी भिन्न भित्र हुआ करती हैं। इनके कई कारण हो सकते हैं | उदाहरणाव, एक देश 
टेकनोलोजी ((६०४॥०।०१५) के विषय मे दूसरे देश की अपेक्षा अधिक विकसित हो सकता है। 
इस प्रकार पहले देश मे दूसरे देश की अपेसा उत्पादन लागतें कम होगी । इसके अतिरिक्त) 
सरकार की आ्थिक नीतियो के कारण भी दो देशो के बीच एक ही वस्तु की उत्पादन उ 
अलग-अलग हो सकती हैं । उदाहरणार्थे, एक देश की सरकार उस् वस्तु के उत्पादन में के 
दतियो को विशेष आ्धिक सहायता प्रदान करती है जबकि दूसरे देश की सरकार उती वस्त 
उत्पादत पर भारी कर लगाती है | अत इन दोनो देशो मे वस्तु की उत्पादन लागतो में दर 
ही अन्तर उत्पन्न हो जायगा | इम अच्तर के कारण ही उन देशो के बीच अन्तरराष्ट्रीय ब्या' 


अन्तरराष्ट्रीय व्यापार | 307 


आरम४्म हो जायगा | इसके विपरीत, एक देश के भीतर उत्पादन सम्बन्धी स्थितियों मे कोई विशेष 
अच्तर उत्पन्न नही होता । 


(3) प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक स्थितियों मे अन्तर--दो देशो के प्राकृतिक साधनो 
तथा भौगोलिक स्थितियों मे भी अन्तर होता है। एक देश के प्राकृतिक साधन दूसरे देश क्षे 
प्राकृतिक साधनों की अपेक्षा अधिक समृद्ध हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, एक देश मे बच्चे लोहे के 
विशाल भण्डार पाये जाते हैं, जबकि दूसर देश में कच्चे लोहे का पूर्ण अभाव है। इसी प्रकार एक 
देश की जल्लवायु स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, जबरि दूयरे देश की जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानि- 
कारक है। अत प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक परिस्थितियों की भिन्नता के कारण एक ही वस्तु 
की उत्पादन लागत दो देशो भे अलग-अलग हो सकती है। हा 

(4) वस्तुओं के आयात निर्यात पर अतिबन्ध-प्राय एक ही देश के दो भागो से होने 
चासे व्यापार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते और न ही व्यापार पर किसी प्रकार के कर लगाये 
जाते हैं। इसके विपरीत दो देशो के बीच होने वाले व्यापार पर कई प्रकार के सरकारी प्रतिबन्ध 
लग्ागे जाते है । आयातो पर आयाव कर तथा कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये जाते है और 
आवश्यक वस्तुओ के निर्यात पर भी कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। इस प्रकार आन्तरिक 
तथा अन्तरराष्ट्रीप व्यापार मे भारी अन्तर है। 


(5) घुद्ा-प्रणाली में भिन्नता--चूँ। एक देश के सभी भागों में एक ही प्रकार की गुद्रा 
का चलन होता है इसलिए जान्तरिक ध्यापार मे भुगतान की किसी प्रकार की कठिनाइयाँ भही 
होती, परन्तु विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की मुद्राओ का चलन होता है। इसके कारण अन्तर- 
राष्टीय व्यापार मे विदेशी विनिमय सम्बन्धी अनेक कठिताइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी 
तो विदेशी वित्िमय की कमी के कारण अस्तरराष्ट्रीय व्यापार मे कई बाधाएँ भी पड जाती हैं। 
इसके अलावा, विभिन्न देशो की मौद्रिक नीतियों में परिवर्तनों के फलस्वरूप उनके कीमत स्तरों मे 
भी परिवतेन हो जाते हैं। परिणामत अन्‍्तरराष्ट्रीय ब्यापार को प्रोत्साहन मिलता है) 

आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के उपर्युक्त अन्तरो के कारण ही अन्तरराष्ट्रीय ध्या- 
पार की व्याध््या के लिए पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता अनुभव की गयी है। परन्तु इसके विपरीत 
बढिल ओहलिन (छ27॥]| 0॥॥0) का मत यह है कि आतरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे कोई 
आधारमूलक अन्तर नही है। वाह्तव में जन्तरराष्ट्रीय व्यापार आन्तरिक व्यापार की ही एक 
विशिष्ट दशा है । अत अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रृयक सिद्धान्त की आवश्यक्रता नही है । 


अन्त्रराष्ट्रीय ध्यापार को आन्तरिक व्यापार को एक विशिष्ट दशा कंसे फहा जा सकता 
है ?--प्रो बटित जोहलिन (छाप 00|9) तथा उनके अनुयादियो का कहता है कि जिस 
प्रकार श्रम तथा पूंजी एक देश के नीच अग॒तिशील (077०७7८) होते है, ठीक उसी प्रकार श्षम 
ओर पूँजी एश देश के विभिन्न हिस्सों के बीच भी अगतिशील होते हैं। इसका कारण यह बताया 
ज्ञाता है कि एक ख़ड़े -श पे शाप. धर्स रीति-शिश्वाफ आह की शिजता फ़े क्ारप कमिक़त कण 
देश के एक भाग से दूसरे भाग को जाने में हिचकिचाते हैं । यह तो ठीक है कि देश के 
विभिन्न भागो मे दो देशो के बीच की तुलना में श्रम वी गतिशीलदा अधिक होती है| परन्तु यह 
कहना उचित नही है कि एक देश के दिभित भागो में श्रम की गतिशीलता पूर्ण होती है। इसी 
प्रकार प्रो० बिल ओहलिन के अनुयायियों का कहना है कि एक देश के विभित क्षोत्रों मे भी 
उत्पादन सम्बन्ती स्थितियाँ भित्रे भित्र हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, भारत की विभिन्न राज्य 
सरकारो द्वारा भित्र भिन उत्पादन सप्य घी निग्रम बताये गये हैं जिनके परिणामस्वरूप भारत के 
विभिन्न राज्यों में उत्पादन सम्बन्धी स्थितियाँ भिन्न भिन्न पायी जाती हैं। इसी प्रकार एक 
विस्वृत देश के विभिन भादी में प्राकृतिक साधनों तथा भोगोलिक स्थितियों मे भी अन्तर होते 
हैं। इसरे अतिरिक्त एक बड़े देश के विधिय क्षेत्रों में होते वाले व्यापार पर भी आयात निर्यात 
सम्ब धी प्रतिबन्ध लगाये जा सबते हैं । उदाहरणार्थ, भारत पे खाद्यानों के व्यापार पर विभिज 
राज्य सरदारो द्वारा तरह तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये हें । इन तकों के आधार पर कुछ 
अरथेशाम्क्रियो का कहता है कि आन्तरिक ब्यापार तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मैं कोई आधार- 
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हि नही है । इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार आस्तरिक व्यापार की ही एक विशिष्ट 
दशा है । 


तुलनात्मक लागत सिद्धान्त 
(वर्ण ण॑ (०एएशवाए8 0०5७) 

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वे वलासीकल सिद्धान्त को तुलनात्मक लागत सिद्धान्त भी कहा जाता 
है। इस सिद्धाग्व था प्रतिपादन, सर्वश्रथम सुविस्यात बलासीकल अर्थशास्त्री, डेविड रिकार्डो 
(04५6 शध्यात०) द्वास किया गया था। आग चलकर जे० एस० मिल, कैरनीज ((आ77%) 
तथा बेस्टेबल (88829) जैसे अर्थशास्त्रियों ने इससा विकास विया या। इसे सिद्धान्य के वर्तमान 
प्रतिपादक एफ० डब्ल्यू ठाजिंग (8 ५ 7४ए६अ्ट) तथा हाबरलर (प्रथ्क्षाल) हैं। 

इस सिद्धान्त के अनुसार वोई देश उन वस्तुओ के उत्पादन मे विशेषज्ञता (शष्णबाध 
807) प्राप्त करने की चेष्टा करता है जिनमे उसे जलवायु, प्राकृतिक साधनों लोगों की कार्य 
दक्षता एवं पूंजी साज-सज्जा के कारण तुलनात्मक लाभ ((णगरएव8४9 2072॥988) प्राप्त 
होता है। ( तुलनात्मक लाभ' स अभिप्राय उस देश की उस विशिष्ट योग्यता से होता है जिस 
कारण वह किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन अन्य देशो की तुलना मे सस्ते दामों पर कर सकता 
है।) इस सिद्धान्त के अनुसार कोई देश उन्ही वस्तुओं एवं सेबाओ के उत्पादन पर भरता भ्यान के द्वित 
करता है जिनमे उसे लागत सम्बन्धी लाभ (0०9 36४»॥98०) होता है। ऐसी वस्तुओं एव 
सेवाओ का विनिमय वह देश अन्य देशो द्वारा उत्पादित उन वस्तुओं एवं सेवाओं से करता है 
जिमके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ नहीं होता अथवा जिनके उत्पादव के लिये वह देश खग 
को उपयुक्त नहीं समझता है। “तुलनात्मक लाभ' की यह घारणा अनेक बातों पर प्रकाश 
है। उदाहरणार्थ, एक देश अन्य देशो की तुलना मे अनेक वस्तुओ एव सेवाओ का उत्मादत के 
लागत पर कर सकता है। लेकिन वह अपने साधन उस वस्तु अथवा सेवा वे उत्पादव पर लाए 
देगा जिससे उसको अधिकतम लागत लाभ (008६ 90४०॥98०) प्र प्त है। लेकित जिन वस्तुओं 
एव मेवाओ के उत्पादन मे उसे कम लागत-लाभ प्राप्त है उन्हे वे अन्य देशो के लिये छोड देगा। 
इस सिद्धान्त के मुख्य प्रतिपादक, डविड रिकार्डो ने बताया था कि ब्रिदेन की तुलता में पुतगाते 
शराब एव कपडा दोनो ही वस्तुओ का उत्पादन सस्ते दामों पर कर सकता था लेकिन कपड़े वी 
तुलना मे शराब के निर्माण भे उसे अधिक लागत लाभ प्राप्त था। अत यह चुरंगाल के ढिंते में 
था कि बढ़ अपने साधन शराब निर्माण मे लगाये और कपडे का उत्पादन ब्रिदेत पर छोड दे । दूर 
शब्दों मे पुतगाल ने अपनी शराब का विनिमय ब्रिटेन के कपडे से किया था अत तुलनात्मक 
लण्गत सिद्धान्त के अनुसार वस्ठुओ एवं सेवाओ के उत्पादन में उपलब्ध यह तुलनात्मक लाभ ही 
है जिसके क रण अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होता है ! 

छुलतात्मक लागत सिद्धान्त की मान्यताएँ. (8$५००७॥0॥3 0 (९ पृहावण | रण एणा 
एश/॥धए७ (० ७)--इस सिद्धांत की व्यारपा करने से पूर्व यह उचित ही होगा कि हम उन 
मान्यताओं यी चर्चा करें जिन पर यह्‌ अपधारित है। रिकार्डो एवं जे० एुम्त० मिल दीनो 
ही कं सिद्ध ह का विकास कतिपय मान्यताओं के आधोर पर किया था । वे मान्यता+ विस्लि 
बत 

(3) उत्पादन लागतो से अभिप्राय केवल श्रम लागतों से ही है। श्षम लागतों को श्रम की 
इकाइयो मे यक्त किया गया है। (स्मरण रहे क्लासीकल अथंशास्द्वी यह मानकर चलते 
कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। अत लागतो से अभिप्राय केवल अम लागतो से हीं 
होता है ।) 

(४) सभी प्रकार के श्रम को समरूय (प्र०छ०8०7०००३) साना जाता था। ५ 

(॥0) वस्तुओं का उत्पादन स्थिर लागत नियम (4७ ण टणाशआा: 02085) के अन्‍्त्गी 
होता है। दूसरे शब्दो मे, उत्पादन मे हुए परिवतेन प्रति इकाई उत्पादन लागत को प्रभावित नही 


रे 
है! (।४) एक देश के भीतर तो उत्पादन साधव पूर्णेत गतिशील होते हैं लेकिन दो देशो के 
बीच बे पूर्णत अगतिशील होते हैं । 
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(४) यह मात लिया जाता है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार केवल बस्तुओ में ही होता है भौर 
सम्बन्धित देशों के बीच पूंजी का आवागमन नही होता है। 

(९!) यह भी मान लिया जाता है कि मात्र को परिवहन लागतें नहीं होती । 

(शा) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता । 

हे (शा) सिद्धान्त की व्याख्या करते समय केवल दो वस्तुओ एवं दो देशो वो ही जिया 
जाता हू ॥ 
उपर्यक्त मान्यताओं को ध्यात मे रखते हुए, आइये, अब हम इस प्रश्न का उत्तर दे क्रिये 
कौन सी बाते हैं जो देशो के बीच वस्तुओ के आवागमन अश्ववा व्यापार को प्रभावित करती हैं। 
इस सिद्धान्त के अनुसार दा देशो के बीच बस्तुओ का व्यापार लागत अत्तरों (०0४ तारधिा०४5) 
के कारण होता हैं। ये लागत-अन्तर तीन प्रकार के होते हैं-- (क) लागतो के निरपक्ष अन्तर 
(#७४००७७ गीक्ष ९०९७४ ॥॥ (१08७), (व) समान अन्तर (एवएव पजशिश००७), [ग्र) तुलना- 
त्मक अन्तर (00गराएडशभ्धाए8 [जरलिशा०९४) । 

(क) लायतो के निरवेक्ष बन्तर (/0500/8 एिा८०००९४ 30 (0४6) - कभी की दो 
देशो के बीच लागतो के निरपेक्ष अन्तर भी उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी किसी देश कौ प्राकृतिक 
एकाधिकार प्राप्त होते के कारण क्रिसी विशेष वस्तु के उत्पादन में विशेष लाभ होता है अर्थात्‌ 
उस नयी की उत्पादन लागज़ प्राकृतिक एकाधिकार के कारण बहुत कम हो जाती है, ओर उसे 
देश के लिए उम्र वस्तु का निर्यात करता बहुत आसान हो जाता है ! उदाहरणाथे, सन्‌ १9०47 
से पृव भारत को जूट का प्राकृतिक एकाधिकार प्राप्त था और इरी कारण भारत विश्व के सभी 
देशों को जूट का निर्यात करता था। इसी प्रकार विश्व बे अन्य देशों को भी कुछ विशेष 
बस्तुओ के उत्पादन में श्राकृतिक एकाधिकार उपलब्ध है, जैसे दक्षिणी अफ्रीका को हीरो के उत्पादन 
में प्राकृतिक एकाधिवार प्राप्त है। ऐसी परिस्थितियों मे देशों की उत्पादन लागतो गे निरोेक्ष 
अन्तर उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हे निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है 


ज्ूद कपास 
श्रम की एक इकाई से भारत 2 इकाई या ] इकाई उत्पत कर सकता है! 
अ्रग की एक इकाई से मिस्र ] या 2 इकाई उत्पन्न कर सकता है। 


इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जूट के उत्पादन से भारत को प्राकृतिक लाक्ष प्राप्त है जबकि 

कपास के उत्पादव में मिल्ल को प्राकृतिक लाभ उपलब्ध है। अत दोनों देश उसी वस्तु के उत्पादन 

में विशेषज्ञत। प्राप्त करेंगे बिरामे उन्हे प्राकृतिक लाभ उपलब्ध हैं, अर्थत भारत जूठ के उत्पादन 

में विशेषता प्राप्त करेगा और मिस्र कपास के उत्पादन मे, और दोनों देशों गे अन्तरराष्ट्रीय 

व्यापार आरम्भ ही जायगा । भारत अपनी जूठ को मिख्र मे और मिस्र अपनी कपास को भारत मे 

झा । क्रम लागत के आधार पर जूट और कपास का विनिमय अनुपात इस प्रकार निर्धारित 
होगा 

भारत मे कपास की इकाई ८ जूढ की 2 इकाई 
मिल्न मे कपास की एक इकाई 5८ जूट की ? इकाई 

भारत और भिन्न के दीच का यह व्यापार उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि 

भारत को जूद की दो इंकाश्यों के बदले मे मिख्व से कपास की एक से अधिक इक्नाई उपलब्ध होती 

रहेगी ! यदि भारत को जूद की दो इकाइयो के बदले मे मिस से केवल एक ही इकाई कपास की 

प्राप्त होती है, तब इन दोनो में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार नही हो सकेगा। इसका कारण यह है कि 

2 दवाई जूट के बदले से एक इकाई कपास तो भारत मे ही उपछ्तब्ध हो सकती है। इसलिए 

2 इकाई जूट के बदले मे भारत मिख से ) इकाई से अधिक कपारा लेते पर ही जोर देगर। इसी 

प्रकार भारत और मिस्र के बोच यह थयापार तब तक लाशदायक होगा जब तक कि मिल्ल को 

कपास की ! इकाई के बदले में जूट की आधे से अधिक इकाई मिलती रहेगी। यदि भिल्ल को 

| इफाई कपास के बदले में भारत से केवल आधी इकाई जूठ की आप्त होती है तो ऐसी परि- 

स्थिति मे इन दोनों के बीच अस्तरराष्ट्रीय व्यापार समाप्त हो जायगा। इसका कारण यह है कि 

एक इकाई कपास के बदले आधी डुकाई जूट की तो मिस्र स्वय हो उत्पत कर सकता है। अंत 
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एक इकाई कपास के बदले वह भारत से आधी इकाई से अधिक जूट लेने पर ही जोर देगा । स्मरण 
रहे, इस उदाहरण में हमने यह मान लिया है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे परिवहन तथा बीमे का 
व्यय नही होता है परन्तु यदि परिवहन तथा वीमे के न्‍्यय को जोड दिया जाय तो भी स्थिति मे 
अन्तर नही पडता, क्योकि इन व्ययो का भारत और मिस्र पर समान प्रभाव पडता हैं । इस प्रकार 
इस उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि दो देशो के बीच उत्पादन-लागतो में निरपेक्ष अन्तर है तो उनमे 
अवश्य ही अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होगा और इस व्यापार से दोतों देशों को पारस्परिक लाभ प्राप्त 
होगा । 

(ख) समान अन्तर (247७! [)क्‍८७॥०४)--अन्तरराष्ट्रीय व्यापार केवल उसी दशा मे 
लाभदायक रहता है जबकि दो देशो की उत्पादनों लागतो मे तुलनात्मक अन्तर होते हैं। इसके 
विपरीत, जब दो देशो की उत्पादन-लागतो मे समान अन्तर होते है, तब उनमे अन्तरराष्ट्रीय 
व्यापार नही हो सकता । इसका कारण यह है लागतो भे समान अन्तर होने के फलस्वरूप लाभ 
की कोई सम्भावता नहीं रहती | अत अस्तरराष्ट्रीय व्यापार स्वत ही बन्द हो जाता है। इसे 
निम्तलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है 


जट कपास 
श्रम की एक इकाई से भारत 2 इकाई या 2 इकाई उत्पन्न कर सकता है 
श्रम की एक इकाई से मिस्र ]इकाई या. । इकाई उत्न्न कर सकता है 


उपर्युक्त उदाहरण में दोनो देशो के बीच उत्पादव-लागतो में समान अन्तर पाये जति हैं। 
जैता स्पष्ट है, भारत को मिस्र की तुलना में जूट और कपास दोनो ही के उत्पादन में कम लागत 
पडती है| यदि दोनो देशो के बीच अन्तरराष्ट्रोय व्यापार नही होता तो भारत में जूट और कपास 
का विनिमय अनुपात (७णाआइ० 2४80०) । _] होता और यही अनुप्रात मित्र में भी होता। अब 
यदि भारत केवल जूट का ही उत्पादन करता है और कपास का मिस्र से आयात करता है तो उसे 
कोई लाभ नही होता क्योकि मिस्र मे भी कपास और जूठ का विनिमय अनुपात वहीं है जो भारत 
में है अर्थात्‌ भारत को मिल्न से | इकाई जूद के बदले | इकाई कपास से अधिक नही मिल सकती 
और ] इकाई कपास तो भारत को पहले से ही उपलब्ध है | इस प्रकार इस दशा में भारत का 
मिस्र से व्यापार करना उल्टे हानिकारक हो सकता है, क्योकि यदि भारत मिल्ल की कपाश्ष का 
आयात करता है तो उसे इसका परिवहत्र तथा बीमा-ब्यय भी वहन करना पडेगा। इस कि 
स्पष्ट है कि जब दो देशों के बीच उत्पादन-लागतो में समान अन्तर होते हैं, तब ऐसी परिस्थिति 
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से कोई लाभ नही होता । 

(ग) तुलनात्मक अस्तर (007एबबाए० प)विध्व०0००5)---जब दो देशों के बीच उत्ादा 
लागतो मे तुलनात्मक अन्तर होते हैं तब ऐसी परिस्थिति मे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार अवश्य ही 
होगा क्ष्योकि इस प्रकार के अन्तरो से दोनो देशो को लाभ श्राप्त होगे। इसे निम्न उदाहरण द्वारा 
स्पष्ट किया जा सकता है 


जूड कपास 
एक इकाई श्रम से भारत 2इकाई या ! इकाई उत्पन्न कर सकता है 
एक इकाई श्रम से मिस्र 2 इकाई या 2 इकाई उत्पन्न कर सकता है 


अब उपर्युक्त उदाहरण में भारत और मिस्र के बीच उत्पादन लागतो में तुलवात्मक इन 
पाये जाते हैं। अत इन दोनो देशो के बीच अन्‍्तरराष्ट्रीय व्यापार आभार होगा। यदि थे 
दोनो देशो के बीच व्यापार नही होता, ता दोनो देशो मे जूट और कपास का विनिमय अनुवाद ३ 
प्रकार होगा 

भारत 3 इकाई जूट--३ इकाई कपास 

मित्र | इकाई जूट-- इकाई कपास 

अब यदि भारत केवल जूट का ही उत्पादत करता है और मित्र केवल कपास की रो 
दोनों देशो के बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होगा और इससे दोनो को ही लाभ आप्त 34 
भारत, मिस्र को ] इकाई जूट भेजकर उसके बदले मे मिस्र के विनिमय अनुपात के आधार 
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) इकाई कपास प्राप्त कर सकता है और इसी प्रक/र मिख्॒ ] इकाई कपास को भारत भजवर 
उसके बदले में 2 इकाई जूट प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार इस घ्यापार से दोनो ही देशा को 
लाभ होता है, क्योकि यदि इन दोनो देशो के बीच व्यापार नही होता तो भारत । इकाई जूद के 
बदले केवल । इकाई कपास्त ही उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार यर्दि अन्तरराष्ीय व्यापार 
नही होता तो मिख | इकाई कपास के बदले केवल । इकाई जूट ही उत्पन्न कर सकता है। परच्तु 
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण अब मिल्र ! इकाई कपास के बदले भारत से 2 इकाई 
जूठ प्राप्त कर सकता है । स्मरण रहे कि मिस्र मे जूट का उत्पादन ब्यय ठीक उतना ही है जितता 
कि भारत मे । परन्तु फिर भी मिस्र को भारत से जूट खरीदने मे अधिक लाभ होता है। भअत्त. 
उत्पादन-लागतो में तुलनात्मक अन्तर के कारण ही स्थायो अन्तरराष्ट्रीय व्यापार सम्भव हो सकता 
है। इसे अथेशास्त्र में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त (86०५ रण (णएए4- 
28(776 (008/5) बाहते हैं । 

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का आधुनिक रूप-आधुतिक अयंशास्मियों ने तुलनात्मक 
लागत सिद्धान्त मे निम्नलिखित तीन महत्त्वपूर्ण सुधार किये हैं 

(3) उत्पादन-लागत को मुद्रा के रूप में व्यक्त करना--क्लासीकल (०४७४०७)) भर्येश्रास्त्री 

इस सिद्धान्त की व्याख्या करते समय वस्तुओ की उत्पादन-लागतो का श्रम के रूप में व्यक्त किया 
करते थे, क्योकि उनके अनुप्तार किसी वस्तु का मूल्य उसके निर्माण में लगाये गये श्रम स निश्चित 
हीता था। परूतु आधुनिक अथंशास्त्री इस सिद्धान्त की व्यास्या करते समय वस्तुओं की उत्पादत- 
लागतो को श्रम के बजाय मुद्रा के रूप मे व्यक्त करना अधिक अच्छा समझते हैं। इसका कारण 
यह है कि आधुनिक अथंशास्त्रियों के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसमे लगाये गये श्रम से ही 
नही, बल्कि उसकी समूचों उत्पादन लागत से निर्धारित होता है । अत वस्तुओं की उत्पादन लागतो 
को मुद्रा के रूप मे प्रकट किया जाता है । कहा जाता है कि एक देश उन बस्तुओ का निर्यात 
करता है जितकी उत्पादन-लागत दूसरे देशों की उत्पादन लागतो की अपेक्षा कमर होती है। इसके 
विपरीत, एक देश उन वस्तुओं का आयात करता है जिनकी उत्पादन-लागत अन्य देशो की तुलना 
में अधिक होती है । 

(2) ह्ासम्गान प्रतिफल तया वद्ध सान प्रतिफल नियमों को सम्मिलित करना--क्ल|सीकल 
अरथंशास्त्रियों ने तुलन/त्मक लागत सिद्धान्त की व्याख्या करते समय यह मान लिया थाकि 
बस्तुओ का उत्पादन आनुपातिक प्रतिफल नियम ([.0७ ० एणाशंशार सरेथप्रा28) के अन्तगत 
होता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी मान लिया था कि अन्तरराष्ट्रीय ध्यापार के 
सम्बन्ध में हीने वाले परिवहन-व्यय का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ठा। परत्तु थे दोनों ही मान्यताएँ 
(85577700॥5) अवास्तविक हैं। अत आधुनिक अथंशास्त्नी तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की 
विवेचना करते समय इन दोनों मान्यताओं का एरिव्याग कर देते हैं, अर्थात्‌ उन्होंने परिबहन-व्यय' 
तथा बरद्धंमान एवं हासमान प्रतिफल नियमों की कायशीलता के आधार पर ही इस सिद्धान्त को 
विवेचना की है। जब उत्पादन झ्वासमाद प्रतिफल नियम के अन्तगंत होता है तब वस्तु की पूर्ति 
बढाने से प्रति इकाई लागत बढ जाती है जिससे तुलनात्मक लाभ का क्षेत्र सीमित हो जाता है 
और अस्तरराष्ट्रीय व्यापार निरत्साहित होता है। इसके विपरीत, जब उत्पादन बढ्धमान प्रति- 
फल नियम के अन्तयंत होता है तब चस्तू की पति की वृद्धि होने से श्रति इकाई लागत कम हो 
जाती है | इससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे तुलनात्मक लाभ का क्षेत्र बढ़ जाता है और विदेशों 
व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है । 

पलों माँग को लोच का प्रभाव--तुलनात्मक लागत रिद्धान्त कौ व्याख्या करते समय 
रिकार्डो ने यह बताया था कि अच्त्रराष्ट्रीय ध्यापार कैसे होता है ? परन्तु उन्होंने यह नहीं 
बताया कि दो देशो के बीच बस्तुओ का विनिमय-अनुप्रात (छ्ंवधष्टट 7400) कैसे निश्चित 
होता है, भर्थात्‌ दो देशो के बीच लाभ का विभाजन कंसे होता है ? इस सम्बन्ध मे आधुरिक 
अथशास्त्रियो का विचार है कि दो देशो के बीच जन्तरराष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होते वाले लाभ 
का ानन दुए बात पर निभर करता है कि एक देश मे दूसरे देश के माल कौ माग की लोच 
कितनी है । जिस देश मे दूसरे देश के माल की माँग की सोच जधिक होगी, उसी देश को व्यापार 
से अपेक्षाकृत अधिक साभ आप होपे । जिस देश मे बूसरे देश के साल की माँग की लोच मधिक 
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होगी उस देश के लिए व्यापार को शर्तें भी अधिक अनुकूल होगी | इसके विपरीत, जिस देश में 
दुसरे देश वी वस्तु की माँग वी लोच कम होगी उप्त देश के लिए व्यापार की शर्तें कम अनुकूल 
होगी, और उ्ते अपेक्षाकहत कम लाभ होगा। उदाहरणार्थ, यदि ब्रिटेन मे भारतीय चाय की 
माँग की लोच अधिक है, तो जिटेव वो अधिक लाभ होगा और व्यापार की शर्तें भी उसके अनुकूत 
होगी । इस प्रकार यदि भारत मे ब्रिटिश मशीतरी की माँग की लोच कम है, तो भारत को कम 
लाभ होगा और व्यापार की शर्तें भी उसके प्रतिकूल होगी । 

जैसा हम उपर देख चुके हैं, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है कि दो देशों के बीच 
बस्तुओ की उत्पादन-लागतो में अन्तर होता है। उत्पादन-लागतों के ये अन्तर तीन प्रकार के 
होते है---(क) निरपेक्ष अन्तर, (ख) तुलनात्मक अन्तर, (ग) समान अन्तर) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार 
केवल पहली तथा दूसरी अवस्थाओ में ही हो सकता है। तीसरी अवस्था मे अन्तरराष्ट्रीय,व्यापार 
की सम्भाषना नहीं होती, क्योकि इस अवस्था गे विभिन्न देशो को अन्तरराष्ट्रीय ध्यापार से कुछ 
भी लाभ प्राप्त नही होता है । 

(क) मिरपेक्ष अन्तर (8050906 7) ८७४४०८5)--निम्त उदाहरण द्वारा हम यह बताने 
की चेष्टा करेगे कि दो देशो के दीच उत्थादन-लागतो में निरपेक्ष अन्तर होने पर उतके बीच 
अम्तरराष्ट्रीय ध्यापार कैसे होता है 


प्रति कुन्तल उत्पादन लागत (रुपयों मे) 


ज़ूट कपास 
भारत ]0 ॥5 
मिस्र 5 ]0 


भारत में एक कुन्तल कपास का वितिमय 3 कुन्तल जूट से होगा और मिस्र मे ! कुत्ते 
जट का विनिमय $ कुन्तल कपास से होगा। इस प्रकार भारत में जूद और कपास का 
विनिमय-अनुपात 2 3 होगा और मिस्र मे 3 2 होगा | इस उदाहरण में भारत को जूठ के 
उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है और मिस्र को कपास के उत्पादत में निरपेक्ष लाभ उपलब्ध 
है। अत भारत अपने सभी साधनों को जूट के उत्पादन मे लगा देगा व्योकि ऐसा करने मे ही 
उसे लाभ है। इसलिए भारत जूट के उत्पादन मे विशेषज्ञता प्राप्त कर लेगा और कंपात्त बा 
मिस्र से आयात करेगा। मिस्र के साथ व्यापार करके उसे ! कुन्तल जूट के बदले में है इश्दत : 
से अधिक कपास उपलब्ध होती है । यदि बह कपास को स्वय उत्पन्न करता है तब | बुन्तत 
जूट के बदल में उसे केवल $ कुत्तल कपास मिलती है। इस प्रकार उस्ते मिस्र से कपास आयाठ 
करने मे लाभ होता है। इसी प्रकार मिस्र के लिए कपास का उत्पादद अधिक लाभदायक है, 
क्योंकि वह भी भारत से | कुल्तल कपास के बदले मे £ कुन्तल से अधिक जूट प्राप्त कर सकती 
है । पदि गिल रब॒य जूट का उत्पादन करता है तो उसे ! कुम्तल कपास के बदले से बेवल 5 
कुन्तल जूट प्राप्त होता है। इ१ प्रकार मिस्र को भारत से जूट का आयात करने में लाभ होता 
है । भारत को, वास्तव मे, । कुन्तल जट के बदले मे मिस्र से कितनी कपास भिलेगी और मिल 
को एक कुन्तल कपास के बदले मे भारत से कितनी जूट मिलेगी ? यह दो बातों पर विर्भर 
करता है--(अ) वस्तुओ के परिवहन पर व्यय कितना होता है, (ब) भारत और मिस्र मे क्रमश 
कपास और जूठ की पारस्वरिक भाँग की लोच कितनी है। जब तक भारत को | कुन्तल हू दे 
बदले में $ कुन्तल से अधिक कपास उपलब्ध होती है तब तक भारत अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए 
इच्छुक रहेगा ) इसी प्रकार जब तक मिस्र को । कुन्तल कपास के बदले में ह कुन्तल से अधिक 
जूट उपलब्ध होती है तब तक वह अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का इच्छुक रहेगा, क्यौकि कपास और 
जूट के इस विनिमय अनुपात पर उसे लाभ प्राप्त होता है। 


(ख) तुलनात्मक अन्तर (टकाएथभाएल ए८८००८६)--विम्त उदाहरण ह्वारा हम 
यह बताने की चेष्टा करेंगे कि दो देशो के बीच उत्पादन-चागतो मे तुलनात्मक अन्तर होने पर उनके 
बीच अन्तरराष्ट्रोय व्यापार कैसे होता है 
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प्रति छुन्तल उत्पादत-लागत (रुपयों मे) 


ज़्द कपास 
भारत 8 6 
मिस्र पृ 6 


उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ठ है कि मिस्र जूट तथा कपास दोनो का ही भारत की तुलना मे 
कम लागत प० उत्पादन कर सकता है। परन्तु मिल को कपास के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ 
अधिक है । इसके विपरीत, भारत मे मिल्न की तुलना में दोनो ही बस्तुओ की उत्पादन-लागत 
अधिक है| परन्तु जूट के उत्पादन मे उसकी ठुलतात्मक हानि कम है) इस प्रकार भारत में 
] क्ुन्तल जूट >> कुन्‍्तल कपास और मिख्ी मे | कुस्तल जूढ--३६ वुन्तल कपास । भारत के लिए 
जूद उत्पादन में विशेषज्ञता (अए९८ाअ४४7०णा) प्राप्त करना अधिक लाभदायक होगा और मिस 
के लिए कपास में विशेषज्ञता प्राप्त करना अधिक लाभदायक रहेगा ! जब तक भारत को । वुन्तल 
जूड के बदले में $ कुन्तल से अधिक कपास मिलती है, तब तक उसे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से 
लाभ होता रहेगा। इसी प्रकार जब तक मिल्न को ] कुन्तल कपास के बदले में ह कुन्तल से 
अधिक जूट मिलती रहेगी तव तक उसे भी अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ अप्त होता रहेगा! 
दोनो देशों के बीच जूट और कपास का विनिमय-अनुपात कही पर इस्त दोनों अनुपातों के बीच 
निर्धारित होगा, अर्थात्‌ । कुल्तल जूट के बदले में $ तथा ६ कुन्तल के बीच में ही कपास मिलेगी । 
जूट और कपास के इस विनिमय अनुपात पर तीन बातों का प्रभाव पडता है-- (क) परिवहन व्यय, 
(ब) पारस्थरिक मांग की तुलनात्मक लोच, (स) उत्पादन के नियम की प्रकृति अर्थात्‌ उत्पादन 
किस नियम के अन्तग्रेत होता है | यदि उत्पादन वद्धमान प्रतिकल नियम (.49 ० पाए ९8॥॥8 
फएरशप्ता$) के अ तगंत होता है तो इससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे होने वाला लाभ बढ जाता है । 
इसका कारण यह है कि वद्धंमान प्रतिफल नियम की कार्यशीलता के कारण सीमान्त उत्पादन 
लागत घटती जाती है । यदि उत्पादन आनुपातिक प्रतिफल नियम ([.8% 0 007४0 १९(पा३ञ५) 
के अम्तगंत होता है तो इससे व्यापार की लाभदायकता १२ कुछ भी प्रभाव नही पडता, क्योकि 
झत्पादन के बढने पर सीमान्त उत्पादन लागत स्थिर रहती है। यदि उत्पादन 'हासमान प्रतिफल 
नियम (.4७ ० 040॥7॥४7ंग8 पलए०४५) के अन्तगेत होता है तो उत्पादन के बढने से सीमाम्त 
उत्पादन लागत भी बढ जाती है ॥ परिणामत अन्‍्तरराष्ट्रीय ब्यापार से होने वाला लाभ भी कम 
हो जाता है| यहाँ तक कि एक ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जबकि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से 
बिलकुल ही लाभ नही होता । 

(ग) सम्मान अन्तर (240४ 0/#८०7०८३)--उपयु'क्त दोतो उदाहरणो से स्पष्ठ है कि 
डत्पादन-लागतो मे निरपेक्ष तथा तुलनात्मक अन्तरों के परिणामस्वहूप अस्वरराष्ट्रीय व्यापार 
होता है | इत दोनो प्रवार के अन्तरो से अन्वरराष्ट्रीय व्यापार लाभदायक बन जाता है। अत 
दोनो ही देशो को पारस्परिक व्यापार से लाभ होता है। अब हम निम्न उदाहरण से यह 
कर चेष्दा आरेंगे पि उत्फाइनासाणमो मे सनाना जन्तररे के कारण अन्तरराष्ट्रीय व्यावार क्यो 
नहीं होत 

प्रति छुन्तल उत्पादन-लागत (रुपयों मे) 


जूद कपास 
भारत 5 20 
मिस्र 0 40 


उप्क्त उदाहरण से स्पष्ट है वि भारत को मिस्र की सुलना में जुट और कपास दोनो के 
ही उत्पादन भे श्वेष्ठता प्राप्त है बमोकि दोनों की ही उत्पादन लागतें मिस्र वी तुलना मे कमर है । 
भारत में जूद और कपास वा विनिमय अनुपात इस प्रकार होगा, | कुन्तल कृपारा--4 कुन्तल 
जूट । इसी प्रकार मिल्न मे भी कपास और जूट का यही अनुपात रहेगा, अर्थात्‌ ] कुक्तल कपास नन्‍4 
कुल्तल जूट। यदि भारत कापस और जूट दोतो का ही उत्तादन करता है तो ) बुल्तल कपास 
के बदले उसे 4 कुन्तल जूंट प्राप्त होती है अब यदि भारत केवल जूट का ही उलतादन बरता है 
ओर कपास वा मिस्र से आयात करता है तो भी उसे ] कुन्तल कपास के बदले 4 कुन्तल जूट देनी 
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पडेगी | यदि भारत केवल कपास का ही उत्पादन करके जुट मिस्र से आयात करता है तो भी 
उसे ] कुम्तल कपास बे बदले मे 4 बुन्तल जूट ही उपलब्ध होती है । अत इस दशा में अन्तर 
राष्ट्रीय व्यापार से भारत को बुछ भी लाभ नही होता । यही बात मिन्न के बारे मे भी कही जा 
सकती है। उस्ते भी भारत को जूट अथवा कपास भेजकर कोई लाभ नही होता । अत स्पष्ट है कि 
जब दो देशो के बीच उत्पादन-लायतो में समान अन्तर होते हैं, तब अन्तरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो 
सकता। 


अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में होने वाले लाभ को प्रभावित करने वाले तत्व 
(ए4००१५ [एरीप्रव्मणाणड़ श०ी५ 0 ००एा०ड़ दिया पिाक्षएक्का।०9] प४७१०) 

प्रो० टॉजिय (705६8) के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से किसी देश को होने वाला 
लाभ दो बातो पर निर्भर रहता है--(क) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की शर्तें, (ख) निर्यात की वस्तुओं 
का उत्पादन करने वाले श्रम की कार्यक्षमता । 

(क) अस्तरराष्ट्रीय ब्यापार की शर्ते>>इतस अभिप्राय उस अनुपात से होता है जिसके 
अनुसार दो देशो मे उत्पादित वस्तुओ का आपस में विनिमय हाता है । यदि हम भारत और मित्र 
का दूसरा उदाहरण (तुलनात्मक अन्तर वाला) लेते है और यह मानकर चलते है कि दानों देशो 
के बीच व्यापार नही होता तो ऐसी दशा मे भारत में  वुन्तव जूट के बदले मे ढु हुस्तल कपास 
प्राप्त होती है । यदि इन देशो मे व्यापार होता है तो भारत को | कुन्तल जूट के बदले में 
£ कुन्तल कपास प्राप्त होती है। इस प्रकार भारत का लाभ ६--25> 2 कुन्तल कपास होगी। 
इसी प्रकार मिस्र मे यदि देश के भीतर कपास और जूट का विनिमय अनुपात । « है है। परत 
भारत से । कुन्तल कपास के बदले म 2 कुन्तल जूट मिल सकता है तो इस व्यापार से, मित्र को 
2-6 7+ है कुन्तल जूट का लाभ होगा । परन्तु जैसा ऊपर बताया जा चुका है, यह विनिमय अनुपात 
दोनो देशो मे एक दूसरे की उपज की पारस्परिक मांग की लोच पर निर्भर करता है। अत दो' 
देशों की मांग की आग्रहपूर्णता अथवा तीद्रता (धा४०४८४) के अनुसार व्यापार की शर्तों 
परि तंन होते रहते है। उस देश को सबसे अधिक लाभ होता है जिसकी वस्ठुओ हक विदेशों 
में सबसे अधिक होती है और जिसमे दूसरे देशो के निर्यातो की माँग अपेक्षाकृत कम होती है। उस 
देश को सबसे कम लाभ होता है जिसकी दूसरे देशो की वस्तुओ की माँग बहुत अधिक होती है। 

(ख) निर्यात की बस्तुओ का उत्पादन करने वाले श्रम की कार्यक्षमता--अच्त राष्ट्रीय 
व्यापार के लाभ पर दूसरा प्रभाव निर्यात की वस्तुओ का उत्पादन करने वाले श्रम की कार्यक्षमता 
का पढ़ता है। वास्तव मे, दो देशो के बीच उत्पादन लायतो के अन्तर का मुख्य कारण श्र 
कार्यक्षमता ही होता है । श्रम की कार्यक्षमता मे वृद्धि के परिणामस्वरूप तुलनात्मक ली 
अन्तर बढ़ जाता है और इस प्रकार अन्तरवाष्ट्रीय न्यापार का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। मिक 
देश के श्रमिकों की कार्यक्षमत का स्तर ऊँचा होता है. उसके निर्यातो की माँग भी अधिक होती 
है| उस देश म श्रमिको की नकद तथा वास्तविक मजदूरियाँ ऊँची होती है और अन्तरराष्ट्रीय 
ब्यापार से ऐसे देश को अधिक लाभ होता है बयोकि वह अपनी तिर्यात की बस्तुओ का अधिक 
कक है करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा अधिक मात्रा में अन्य देशों से वस्तुएँ प्राप्त 
सकता है। 

किसी देश का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होने वाला लाभ उसकी मौद्रिक आय रा 
अवश्य ही प्रभावित करता है । यदि उस देश का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ बढ़ता है ते 
उसकी मौद्रिक आय भी बढ जाती है | दूसरे शब्दों मे, किसी देश की मौद्रिक आय बहुत 0000 
उस देश के अन्तरराष्ट्रीय ध्यापार से उत्पन्न होने वाले लाभ पर निर्भर करती है। जिस देश 2 
वस्तुओ की माँग विदेशों मे अधिक होती है, उस देश की मौद्विक आय भी ऊँची होती है। 3 
कारण यह है फि निर्यात-उद्योग उन्नत हो जाते हैं ओर मजदूरों को अधिक मजदूरी प्रा' 
होने लगती हे । 

अन्तरराष्ट्रोय व्यापार तथा प्रतियोगिता-रहित समृह 
(ग्गण्नग्ा०्पभ पएबत३ बण0 वि 0०0एथजड 5०घए॥) 
अम्तरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक ले गत सिद्धान्त वी विवेचना करते समय हमने यह 
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मान लिया था कि देश के विभिन्न भागो मे श्रम पूर्णत गतिशील होता है। परिणामत श्रमिको 
के मजदूरी-स्तरमें समानता स्थापित हो जाती है ( परन्तु, जैमा प्रो० बटिल ओहूलिन [स्ेलापा 
097 ने बताया है, देशके विभिन्न भागी में श्रम का पूर्णह्य से गतिशील होना आवश्यक नही 
है। विभिन्न कारणो से देश के भीतर भी श्रम की गतिशीलता पूर्ण नहीं होतीं | ऐसी परिस्थिति मे 
एक श्रमिक वर्ग को मजदूरी दूसरे श्रमिक वर्ग की मजदूरी से कम अथवा अधिक हो सकटी है और 
देश को कम मजदूरी वाले श्रमिक वर्ग द्वारा निभित वस्तुओ में तुलवात्मक लाभ प्राप्त होता है। 
परिणामत वह देश इस प्रकार की वस्तुओ का निर्यात करने लगेगा । इसके विपरीत, यदि देश में 
श्रम की ग्रतिशीलता पूर्ण है अथवा श्रमिकों में प्रतियोगिता-रहित समृहो का अभाव है तब देश 
को उपर्युक्त तुलवात्मक लाभ उपलब्ध नही होगा ओर वह अन्य देशों को वस्तुओं का निर्यात भी 
नहीं कर सकेगा । यदि दो देशो मे मजदूरों के प्रतियोगिता-रहित समूह पाये जाते हैँ और दोनो ही 
देशो में इन समूहो की स्थिति समाव है तो इससे उमके अत्तरराष्ट्रीय व्यापार प्र कोई प्रभाव नही 
पडेग। | इसके विपरीत, यदि दो देशो मे पाये जाने वाले श्रतियोगिता-रहित समूहो मे अन्तर है तो 
इससे उनके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर अवश्य ही प्रभाव पडेया। इस प्रकार विभिन्न देशों मे 
पाये जाने वाले प्रतियोगिता-रहित समूद्दो का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर कुछ ने बुछ अवश्य ही 
प्रभाव पड़ता है । 


तुलनात्मक लागत सिद्धाग्त को आलोचना (0पल्ठआ ० धाढ (एणराएशााए० 0098 
ए॥८०५)--अभी हाल ही के वर्षों तक सभी अर्थशास्त्री इस सिद्धास्त को मान्यता देते थे और कह । 
जाता था वि यह सिद्धान्त अ्तरराष्ट्रीय व्यापार की अधिकृत अथवा प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत 
करता है। इस सिद्धान्त को गंगाजल की भाँति,पवित समझ्ना जाता था। यह सिद्धान्त वास्तव मे उतना 
ही सही एवं निविवाद समझा जाता था जितता कि उत्पत्ति छास 58 । लेकिय इस सब के 
बावजूद इस, सिद्धान्त की नीत्र कमजोर एवं अस्थिर थी विगत कुछ वर्षों मे बटिल ओहलिव (लात 
08॥7) |तथा फ्रौक ग्राहम (क्या 0४०) जैसे प्रसिद्ध अयशाल्त्रियों ने इस सिद्धान्त की,कंदु 
आलोचना की है| इस स्िद्धा त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं 

(।) भ्रम लागतों की मान्यता (8590फए७॥0॥ 0/ (ण४४॥ (००४४) इस सिद्धान्त की 
प्रमुक्ष आलोचना यह की जाती है कि यह सिद्धान्त मूल्य के श्रम सिद्धान्त (89007 609 ० 
४४७९८) पर आधारित है । कब्लासीकल अर्थशास्त्रियो ने वस्तुओ के आन्तरिक विनिमय की याध्या 
श्रम लागतो के माध्यम से की थी। इसी सिद्धान्त को आधार मानते हुए उन्होने वस्तुओ के अतर- 
राष्ट्रीय विनिमय की थ्थाह्वा भी श्रम लागतों के रूप मे कर डाल्ली थी । इस प्रकार तुलनात्मक 
लागत-सिद्धा न पूर्णत मूल्य करे श्रम सिद्धान्त पर आधारित था। लेकिन श्रम के मूल्य सिद्धान्त को 
9वी शताब्दी में ही अस्वीकार कर दिया गया था। प्रथम श्रपत समरूप नहीं होता है, बल्कि 
इसके कई वर्ग एवं श्रेणियाँ होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है । दूसरे, श्रम के अलावा 
उत्पादन के अन्य साधत जैसे--भूमि, पूँजी, साहस भो होते हैं जिनका प्रयोग उत्पादन म किया जाता 
है । इन्ही दो कारणो से मूल्य के श्रम्त सिद्धान्त को अस्दीकार कर दिया गया था। इस प्रकार तुलना- 
त्मक लागत सिद्धात्त का जाधार ही गलत था! यह श्रम लागतो पर ही आधारित था जो कि 
वास्तविकता के विरुद्ध हे । वास्तव मे, मौद्विक लागतें ही माननीय होती हैं और उन्हे ही अन्तर- 
राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनाया जाता चाहिये । 


(2) निश्चित अनुपातों की मल्यता (63$0वए0०7 ण॑ हफल्व॑ ४००००) --चुंकि 
यह छिद्धान्त मूल्य के श्रम सद्धान्त पर निर्मित किया गया था, जत इसे एक अत्य मान्यता की 
आवश्यकता थी। वह यह थी कि उत्पादव के राभी साधनों को एक निश्चित अनुवात से मिलाया 
जाता है। अब यह मान्यता पूणद गलत एवं अययाये थी। वास्तविक जीवन में विभित उत्पादन 
साधनी को अनेक घ्कार के अनुपातों (छाहेंढ उथ्याशाणय व छा09०००05) मे. मिलाया जाता 
है, किसी एक निश्चित्‌ अनुपात में नहीं । निश्चित्‌ अनुपातो की इस मान्यता के कारण तुलनात्मक 
लागत स्िद्धात वास्तविक परिस्थितियों पर लागू नहों होता है । 

(3) स्थिर लागतो की मान्यता ( ४ै&७00ए7०॥ तत ए०ाशशाः (०४७)--क्लासीकल 
अधशाह्तियों के अनुसार ह्थिए लागत नियभ सभी उद्योग्रो मे कार्मशील होता दै। परिणामत 
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किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों वो प्रति इकाई स्थिर लागत पर प्राप्त किया जा सकता है। 
लेकिन यह मान्यता भी पूर्णत गलत एवं अयधार्थ है। उत्पादन मे अधिकाशत उत्पत्ति हास नियम 
अथवा लागत वृद्धि नियम कार्यशील होता है। एक निश्चितु विदु के उपरात भ्रत्येक उद्योग 
मे बाकी अतिरिक्त इकाइयो वो प्रति इकाई बढती हुई लागत पर ही प्राप्त वियाता 
सकता है। 

(4) उत्पादन साधनों की आन्तरिक गतिशोलता तथा बाह्य अग॒तिशोलता की मान्यता 
(#6$5प्रणज्ाण ण [ादाव जण्गरा0 बा फरादावो [97०गर५9)--इस सिद्धान्त की 
एक अन्य भ्रुट्ि भा है । यह सिद्धान्त यह मानकर चलता है क्ि देश के भीतर उत्तादन साधन 
पूणत गतिशील हाते है जबकि दो देशो के दीव वे पूणत अगतिशीलत होते हैं। यह मान्यता 
अवास्तविक एवं तथ्यों के विपरीत है । उत्पादन के साधन (श्रम हो अथवा पूजी) देश के भीतर 
कभी भी पूर्णत गतिशीन नहीं होते। विभिन्न उद्योगों एव क्षेत्रा म मजदूरियों एवं व्याज की द्रो 
में भिन्चता का पाया जाना इस वात वा स्पष्ट प्रमाण है। दश में प्रतियागिता रहित समूही (४०7 
(0ण.7९॥०४ 0॥०७॥$) का पाया जाता उपर्युक्त मान्यता को पूर्णत गलत पिद्ध कर देता है। 
पूँजी भी एक उद्योग से दूसरे उद्योग की ओर इतनी सरलदा से गतिशील नदी होती है । दूसरी 
ओर, दो देशा के बीच उत्पादन साधन इतन अग॒तिशील नही होत जितना कि यह सिद्धान्त मार्त 
लेता है। श्रम एव पूंजी के विभिन्न देशो के बीच व्यापक आवागमन के इतिहास में अनेक उदाहरण 
पाये जाते है । 

(5) परिवहन लागतो की उतेक्षा (प्रव्छझा०्ट थी प्रभाक्रण। (0885)--एक बय 
कठिनाई यह है कि यह सिद्धान्त परिवहन लागतो की पूर्ण उपेक्षा कर डालता है मागो कि गा है ही 
नहीं । यह मान्यता गलत एवं अयथार्थ है । उत्पादन व अनेक क्षेत्र ऐसे है कि जहाँ पर परिवहीं 
लागतें उत्पादन ल।गतो से भी अधिक ऊँची होती है । दो देशों के बीच किसी वस्तु का ध्यापार 
तब तक नहीं हो प्कता जब तक कि दोनो देशो की उत्पादन लागतों का अन्तर वस्तु के एरवरन 
व्यय से अधिक नही बैठता | अतएवं परिवहन लागतो की उपेक्षा नहीं की जा स*वी। ईुई 
अर्थशास्त्रियो ने यह मानकर कठिताई को दूर करने का प्रयाप्त किया है कि परिवहन लागत 
उत्पादन लागतो में सम्मिलित रहती हैं। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। वास्तव 
में परिवहन लागतें इतनी महत्त्वपूर्ण हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सक्‍ती। कुछ समय | 
जमनी कोयले का प्रमुख निर्यातकर्ता था लेवित फिर भी ब्रिटेन क निकट स्थित कुछ जमद व 7रह 
उस देश स कोयल का आयात विया करते थे क्योकि उनको ब्रिटेन का कोयला सस्ता पढ़ता थीं। 
यह एक ऐसा उदाहरण है जहाँ तुलनात्मक लाभ की तुलना भ परिवहन लागते अधिक भहजपूत 
सिद्ध हुई थी । अत परिवहन लागनो की उपेश्शा करना क्लासीकल अर्थशास्त्रियों की भागे भूत 
थी । लेकिन एदि वरिबहल लागतो का हम अपने विश्वेपण म॑ सम्मिलित प्ली कर लें तो भों 
तुलनात्मक लागत सिद्धान्त गे कोई विशेष अलवर नहीं पडेया । परिवहन लागतों को सम्मिलित 
करते से दोनो देशा के बीच ज्याथार की शर्तें तनिक सकुचित हो जायेगी । 

(6) सिद्धान्त की अयवार्थवा (ए्माब्माआ्राल ल्लाणाल एज 6 प्रशव०३)--जुलतात्मा 
लागत सिद्धान्त कुछ अयधाथ सा प्रतीत होता है। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में देश वा 
वास्तविक उत्पादन तुलनात्मक लागत सिद्धान्त से मेल नही खाता | दूसरे शब्दो मे, देश उन वस्तुओं 
ना उत्पादन भी करने लगता है जिनमे उसे कोई तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं होता। कभी कभी 
तो ऐसा होता है कि देश उन वस्तुओ का भी उत्पादन करने लगता है जिनका व सस्ते दामी पर 
विदेशों से आयात कर सकने की स्थिति में होता है । राष्डीय आत्म निभरता (एशणा३) का 
युग मे प्रत्येक देश सैनिक एव सामरिक कारणों (030८8 2४5०७) से महत्त्वपूर्ण वस्तु: तप 
उत्पादन में आत्म निभर बनने का प्रयास करता है । आज के युग मे राप्तीय उत्पादन तुलिनार 
लागत सिद्धान्त स बहत कम मेल खाता है । तुलनात्मक लागत का यह पघिद्धात अत 
वाहे कितना ही महत्त्वपृण क्योन रहाहा आज के युग मे तो यह राष्ट्रीय उत्पादन 

मुख्य निर्धारक नही रहा है । 00०)-- 

(7) पूर्ण विशेषज्ञता सम्भव नहीं होती ((००णज़ाट[8४ 5एवणशआ54007 आए लिया 

तुलनात्मक लागत धिद्धान्त की इस कारण भी आल्लोचना की गई है कि कवासीकल अर्ड 
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की मान्यताओं के आधार पर भी पूर्ण क्षम-विभाजन एव विशेषज्ञता सम्भव नही हो सकते । इसको 
व्याख्या हम दो देशो का उदाहरण लेकर कर सकते हैं। इनमे से एक बड़ा देश है 2807 दूसरा 
छोटे आकार का देश है। चूंकि दूसरा देश छोटे जाकार का है, अत उसके साधन सीर्मित है। यह 
देश केवल एक ही वस्तु के उत्पादन मे विशेषज्ञता प्राप्त कर राकता है। अत यह देश अपने सभी 
साधन उस वस्तु के उत्पादन मे लगा देगा | लेकिन इसके बावजूद इसका उस वस्तु का उत्तादन 
अपनी तथा दूसरे देश की आवश्यकताओ की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त नहीं होगा। इसके 
विपरीत, बडे आकार वाले देश को दोनो वस्तुओ का उत्पादन करता पड़ेगा। दूपरे शब्दों मे, पह 
देश उस वस्तु का भी उत्पादन करेगा जिसमे इसको तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं है। इसका 
कारण यह है कि छोटे आकार वाला देश अपने सीमित साधनो के फलस्वरूप उस वस्तु का इतनी 
अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकेगा कि उससे दोनो देशो की आवश्यकताएं पूरी हो 
सके । 

आइये, दृम दो देशो (भारत एवं श्रीषका) का उदाहरण ले। श्रीलका बहुत ही छोटा देश है) 
आइये, यह भी मात्र ले कि श्रीलका को रबड (7८) में और भारत को जूट में तुलतात्मक 
लाभ भ्राप्त है। यह स्वाभाविक ही है वि श्रीलका अपने सभी साधन रबड के उत्पादन मे लगायेगा। 
चूँकि श्रीलका के साधन सीमित है, इसलिए वह रबड का इतना अधिक उत्पादन नहीं कर सकेगा 
कि दोनो देशो की आवश्यकताएँ पूरी हो जाये । अपनी द्ावश्यकताओ को पूरा करने के उपरान्त 
श्रीलका रबष्ट की कुछ मात्रा भारत को निर्यात कर देगा क्योकि उसको भारत से आयात किये 
गये जूट का भुगतान करना है लेकिन इससे भारत की रबड सम्बन्धी माँग पूरी नहीं हो सकेगी | 
अत भारत को जूट तथा रबड़ दोनो वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा | इस प्रकार बड़ा देश 
होने के नाते भारत केवल घूट के उत्पादन म्रें ही विशेषज्ञता प्राप्त तहीं करेगा । इसके दो कारण 
हैं। प्रथम, श्रीलका भारत की रबड सम्बन्धी माँग को पूर्णत सम्तुष्ट सही कर सकता । दूसरे, 
भारत यदि केवल जूट का ही उत्पादन करता है तो श्रीलक्ा उसके जूट के समूचे उत्पादन को नहीं 
खरीद सकेगा । अत यह स्पष्ट है कि बडे आकार वाला देश केवल उक बहतु के उत्पादन में ही 
विशेषज्ञता प्राप्त नहों कर सकता जिसमे उसे तुल्लनात्मक लाभ प्राप्त हो। उसे दूसरी बस्तु का 
उत्पादन भी करना होगा प्योक्ति छोटा देश उसकी समूची माँग को अपने सीमित साधनों के कारण 
पूरा नहीं कर सकना। इस प्रकार तुलनात्मक लागत सिद्धान्त तभी सही बैठता है जब हम यह 
मानकर चर्ले कि दोतो देशो का आकार अथवा उनके साधत समान हैं। अब यह मान्यता व्यवहार 
में सही नही उतरती । अत पूर्ण विशेषज्ञता सम्भव नहीं है। इसी कोरण इस सिद्धात्त को अय 
थार्थें माना जाता है | 


(6) सिद्धएत का बेढडगापन (0॥0ग्राज्ञा855 0/ (0९ [009)--प्रो० बटिल ओहूलिन 
(छटा0। 00) ने इश्न सिद्धान्त को *भदृदा” (०ए्रग४०776) एवं 'अयधार्थ” कहकर इसकी 
भर्सेना की है। उनक ननुसार, “यह सिद्धान्त स्पष्ट एवं सीधे मार्ग को न अपनाकर एक कुटिल 
एव परोक्ष रास्ते का अनुसरण करता है |” इस सिद्धान्त की मुख्य त्रुटि यह है कि यह प्षिद्धान्त दोनो 
देशो के बीच पाये जाने वाले लागत अन्तरो को समग्र रूप मे तद्दी लेता है। उदाहरणार्थ, मजदूरियो 
के अलावा लागतो की भ्षत्य मर्दे भी तो होती है। कच्चा माल, ब्याज, परिवहन व्यय लागतो की 
उन्य मर्दे है। यह सिद्धान्त लागतो की इन मदो की तो उपेक्षा करता है और सप्ृत्रा ध्यान सजदुरी- 
लागंदो पर ही केच्वित कर देता है| प्रो० बिल ओहलिन इस सिद्धान्त को भददा एवं अययार्थ 
ही नही, वल्बि खतरनाक भी मानते है। यह सिद्धाल्त अस्तरराष्ट्रीय ध्यापार कौ व्याख्या प्रारम्भ 
करते समय दो देशो एवं दो वस्तुओं को ही चेता है लेकित इस व्याख्या ते निकले रिष्कर्षों को 
ऐसी परिस्थितियों पर लागू किया जाता है जिनमें अनेफ़ देश अनेक वस्तुओ मे व्यापार करते 


हैँ । 


पु साराशत यह सिद्धान्त भद्दा, दु साध्य, एवं अगथार्थ है | इसके निष्कर्ष गलत हो नहीं, 
बल्कि खतरनाक भी हैं। यही कारण है कि प्रो० बेरट वहेल (छ70 ५४७०8) ने कहा है, "हमे 
तो स्वीडन के सुविद्यात अथशास्त्री, वठिल ओहलिन का अनुसरण करते हुए अन्तरराष्ट्रीय व्यापार 
के छिद्धान्त को पूल्य की आधुनिक घारणाओं पर ही निर्मित करना चाहिये।” 
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अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ 
(दकर्ब्ाबह९5 पु॥ध्गा॥00० ॥750०) 

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैँ 

() भौगोलिक अथवा प्रादेशिक थम विभाजन--अन्त रराष्ट्रीय व्यापार के फलस्वडव दो 
देशों के बीच भौगोलिक अथवा प्रादेशिक श्रम विभाजन सम्भव होता है। दोनों देश ऐसी वस्तुओं 
के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं जिनमे उन्हे प्राकृतिक लाभ होता है, अर्थात्‌ प्रत्येक 
देश उन्ही वस्ठुओ का उत्पादन करने लगता है जिनमे उसनी लागत न्यूनतम होती है। परिणामत 
विश्व के सभी देशों मे उप्रादन अनुकूलतम परिस्थितियों मे होने लगता है. और इससे समृची 
मानव जाति के कल्याण में वृद्धि होती है । 

(2) उपभोक्ताओं को वस्तुओं का सस्तो कौमतों पर पमिलना--अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का 
दूसरा लाभ यह है कि इससे उपमोक्ताओ को सस्ते मूल्यों पर बस्तुएँ उपलब्ध होती हैं । इसका 
कारण यह है कि वे वस्तुएँ उन देशो से खरीद सकते है जहाँ उनकी कीमतें न्यूनतम होती हैं। 
इससे उपभोक्ताओं के उपभोग स्तर में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी व्यापार के 
माध्यम से उपभोक्ता ऐसी वहतुओ को भी प्राप्त कर सकते हैं जो उनके अरने देश में उत्पन्न नहीं 
की जा सकतीं । 

(3) आधिक सक्ट फा सामना करने से सहायता--अन्‍्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण कोई 
भी देश आर्थिक सकट का आसानी से सामना कर सकता है। उदाहरणाथे, यदि किसी देश में 
अकाल की िि उत्पन्न हो जाती है तो वह्‌ देश, विदेशों से अन्न आयात करके अकाल का सामता 
कर सकता है। 

(4) इस्तुओं तथा सेवाओं फी फौमतो में समानता की प्रवृत्ति--अल्वररराष्ट्रीय व्यापार के 
कारण सभी देशो में समान वस्तुओं तथा सेवाओ की कीमतों मे समानता की प्रवृत्ति उतर 
जाती है ! इससे सभी देशो को लाभ होता है । 

(5) उत्पादन रीतियों से सुधार--अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण देश के उद्योगपतियों को 
सर्देव विदेशी प्रतियोगिता का भय रहता है । अत विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला करने 
दे सदेव वैज्ञानिक उत्पादन विधियों की सहायता से उत्पादन-लागतो मे कमी करने का प्रथल करते 
रहते हैं । इसमे देश की समूची अर्थे-व्यवस्था को लाभ होता है। 

(6) एकाधिकारों पर रोक (ए०छ८ 00 ](०॥०००।६३)--अन्तरराष्ट्रीय_ व्यापार कै 
कारण देश से एकाधिकारी व्यवसाय पतप नही सकते, क्योंकि उन्हें सदेव विदेशी प्रतियोगिता का 
खतरा बना रहता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार के फलस्वरूप एकाधिकार की प्रवृत्ति को दें 
पहुँचती है । 

(7) कच्ची सामग्री की उपलब्धता--अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विभिन्न देश 
अन्य देशो से कच्चे माल का आयात कर सकते हैं और इस प्रकार उनके औद्योगीकरण मे कर सहायता 
मिलती है। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन में प्राय कच्चे माल की कमी है लेकिन किर भी ओद्योगरिक दृष्टि 
दा का एक अत्यस्त विऊसित देश है क्योकि ब्रिटेन कच्चे माल का आयात अब देशों से कर 

ता है । 

(8) अस्तरराष्ट्रीय सहयोग तथा सांस्कृतिक विकास--अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण 
विश्व के देशो मे अच्छे सम्बन्ध स्थापित होते हैं जिससे अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की भावत्रा 
प्रोत्साहन मिलता है और देशो का सास्क्रतिक विकास सम्भव हो जाता है । 

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की हामियाँ 
(एडबतैएब०(886४ णी ]दाक्षाणाले गप80०) 

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ निम्नलिखित हैं 

() कच्ची सामग्री की समाप्ति--अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण कुछ देशो की कच्ची 
सामग्री, विशेषत खनिज-पदार्थ शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और आग्रे चलकर ऐसे देशों को बहुत 
कठिताइयो का सामना करता पडता है। उदाहरणाये, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण ही भारत 
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के मैंगनीज और अश्रद खतिज-पदार्थों मे बहुत कभी हो गयो है। सत्‌ 947 से पूर्व इन दोनों 
पदार्थों का क्षिटेन को बे रोकटोक निर्यात किया जाता था। 

(2) विदेशों प्रतियोगिता फा प्रतिकूल प्रभाव --अन्तरराष्ट्रीय व्यापार रे कारण देशी 
उद्योगो के लिए विदेशी प्रतियोगिता का खतरा उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी तो विदेशी प्रति- 
योगिता के कारण देशी उद्योगो को बहुत हानि होती है । उदाहरणार्थ, [9वी शताब्दी में ब्रिटिश 
प्रतियोगिता के कारण बहुत से भारतीय उद्योग-ध्र थे ठप्प हो गये थे । 

(3) राशिपातन का भय (7३0 ० 0एणशाष्टी--अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से 
कभी कर्मी विकप्तित देशो द्वारा पिछड़े हुए देशों मे वस्तुओं का राशिपातत किया जाता है, अर्थात्‌ 
विकसित देश पिछड़े हुए देशो मे अयने माल को बहुत ही कम मूल्य पर बेचना शुरू कर देते हैं। 
कभी कभी तो वे अपने माल को उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर बेचते हैं। स्पष्ट है कि इस 
प्रकार के राशिपातन से देशी उद्यगों पर बडा घातक प्रभाव पडता है और शीघ्र ही वे ठप्प हो 
जाते हैं। जब एक बार देशी उद्योग धन्धे समाप्त हो जाते हैं ती विदेशौ उद्योगपतियो द्वारा पुन 
अपने माल का भूल्य बढा दिया जाता है! लक 

(4) देश का एकागी घिकास--डँसा ऊपर बताया गया है, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भोग 
श्रम विभाजत जयव। विशेषज्ञता के आधार पर किया जाता है, अर्थात्‌ प्रत्येक देश केवल उन्हीं 
प्युओ का उत्पादन करा है जिनमे उसे ठुबहात्मक लाभ आप्त होता है) इस भ्रकार देश मे सभी 
उद्योग धन्धो का विक्रात्त न होकर केवल कुछ ही उद्योग घन्घो का विकाप्त सम्भव होता है। इस 
प्रकार के एकाग्री विफ़ास से देश के कई साधन बेकार ही पडे रहते हैं । 

(5) विदेशों पर निघरता--अन्‍्तरराष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप एक देश दूसरे देश पर 
कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए निर्भर रहने लगता है। परन्तु यह निर्भरता सदैव अच्छी नहीं 
होती, विशेषकर युद्ध के समय तो इस प्रकार की विर्भरता अत्यन्त हातिकारक सिद्ध हो सकती है। 

(6) उपभोक्ताओं को आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव--अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण 
कभी कभी देश के उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, 9वी शताब्दी से 
ह के लोग अफीम खाने के आदी हो गये थे, यद्यपि चौत में अफीम कय उत्पादत बिलकुल तही 

ता था । 

(7) देश में भावश्यक बत्तुओ को फमी--कभी-कभी अन्‍्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण देश 
के भीतर कुछ आवश्यक वस्तुओं की कभी उत्पन हो जाती है, क्योकि ऐसी वश्तुओ का बडे पैमाने 
पर विर्यात किया जाता है। 

(8) कृषि प्रधान देशों को हालि--अन्तरराष्ट्रोय व्यापार के कारण क्लपि-प्रधान पेशो को 
ओऔद्योगिक देशों की तुलचा मे हाति उठानी पड़ती है । इसका कारण यह है कि कृषि-प्रधाव देश 
उन वस्तुओ का निर्षात करता है जितका उत्पादन बढ़ती लागत नियम ([.8ल्‍छ8 ण ॥ण९७आगए्ट 
(०४5) के अन्तर्गत होता है बौर बदले मे उन वस्तुओं को ध्राप्त करता है जिनका उत्पादन घटती 
जागरण तियम ([.4७ ०६ 0८८८३७७९४ (०७७५) के अन्तगत होता है। 

39) अन्तरराष्ट्रीय द्रंथ तथा सघर्ष--अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण कम्ती-क्भी विश्व 
के देशो मे द्वेष की भावता उत्पन्न हो जाती है और उनमे आथिक संघर्ष आरम्भ ही जाते हैं जो 
बाद मे चलकर युद्ध का भयानक रूप घारण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ सन्‌ 930 कौ महान 
8५४ 20 विभिन्न देशो में तीत्र ब्रतियोगिता होने के कारण उनके आपस्ती सम्बन्ध बहुत 

दे ग्रर ॥ 


परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त सकेत 
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए शक अलग सिद्धान्त कौ वर्यो आवश्यकता हैं? समझादये । 
(आगरा, 962) 
[सकेष -प्रहां पर आस्वरिक व्यपार तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के बीच पाये जाने वाले 


अन्तरो की डिस्तारएवंक व्याख्या कोजिए और बताइये कि इन्ही के कारण अन्तरराष्ट्रीय 
व्याधार के लिए एक पृथक धिद्धान्त की आवश्यकता पडती है ;] 


व्‌ 
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तुलनात्मक लापत सिद्धान्त का विवेचन कोजिए । (आगरा, 976) 
[सकेत-- यहाँ पर दो काल्पनिक देशो का उदाहरण देकर स्पष्ट करिए कि उनके दीच 
अम्तरराष्ट्रीय व्यापार तभी हो सकता है, जबकि उनकी उत्पादन-लागतो मे निरपेक्ष तथा 
तुलनात्मक अन्तर हो ।] 

सैद्धान्तिक हृष्टिकोण से किन परिस्थितियों से विदेशी व्यापार का दो रे बोच उदय 
हो सकता है ? विनिम्ण से किस देश को अधिक लाभ होता है? इसे निर्धारित करने 
वाले घटक कौन से हैं ? (इलाहाबाद, 959) 
[सक्ेत--प्रथम भाग मे यह बताइए कि दो देशों के बीच विदेशी व्यापार उस परिस्थिति 
में आरम्भ होता है, जबकि उनकी उत्पादन-लागतो में निरपेक्ष अथवा तुलनात्मक अन्दर 
हो । दूसरे भाग मे, यह बतलाइए कि विदेशी व्यापार से उत्पन्न होने वाला लाभ दो देशो 
के बीच दो धदको से प्रभावित होता है--व्यापार की शर्तें, [ख) श्रम की कार्य- 
कुशलता ।] 

अच्तरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियो का विवेचन कीजिए। (राजस्थात, | 968) 
(सक्ैत-यहाँ पर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ तथा हानियों की विवेचता 
कीजिए ।] 

अन्तरराष्ट्रीप व्यापार बयों और किन दशाओं में सम्भव है 7 (आगरा, 969) 
[सकेत-- दो देशो के बीच अन्तरराष्ट्रीय ध्यापार इसलिए होता है, क्योकि उन्हें झ्ते 
ज्लाभ होता है। लेकिन अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तभी होता है जद दोनो देशों की उताद 
लागतो में निरपेक्ष तथा तुलनात्मक अन्तर हो । देखिये, उपर्युक्त अध्याय । ] 


. "अन्तरराष्ट्रोय व्यापार अन्तरक्षेत्रीय व्यापार को केवल एफ विशिष्ट अवस्था हो है।” इस 


कथन की पुष्टि कीजिए । (आगरा, [974) 
[सकेत- यह कथन श्रो० बिल ओहलिन का है। उनका कहना है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यॉपार 
तथा अन्तक्षेत्रीय व्यापार में कोई मूलभूत अन्तर नही है। विस्तृत विवरण हेतु उपर्युक्त 
अध्याय में “अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार की एक विशिष्ट दशा कैसे कहा 
जाता है ” नामक उपशीष॑क को देखिए ।] 


7 


अस्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत 
(श०वशफ व॥९गरए ण वर/।शवबत0ग्वा 7740९) 





“अन्तर-प्रादेशिक ध्यापार का तत्कालीन कारण यह है कि आन्तरिक बाजार की अपेक्षा 
विदेशी बाजारों पै वस्तुओ को अधिक सस्ते दामो पर खरीदा जा सकता है।” 
-+बदिल ओहलिन 
बर्तमान अरथंशाए्वियों ने अन्त राष्ट्रीय व्यापार के बलासीकल सिद्धान्त (जथवा तुलनात्मक 
लागत सिद्धान्त) को प्रमुखतया इरा आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि यह रिड्धान्त भूल्य के 
प्राधीत एवं अप्रचलित श्रम सिद्धान्त पर निरभित किया गया था। आधुनिक अर्थशारत्री बिल 
ओहलिन के अस्तरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त से अधिकाधिक अभावित हुए हैं। उत्तके अयूसार यह्‌ 
सिद्धा'त॒ अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की अधिक प्रत्यक्ष, अधिक युक्तितगत, एवं अधिवः यथार्थ व्याख्या 
प्रस्तुत करता है। आज-कल इस सिद्धान्त को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधुविक सिद्धान्त कहा 
जाता है।' बटिल ओहलिन का यहे सिद्धान्त मूल्य के उस सिद्धान्त का विस्तार है जिसे आधुनिक 
अथ्ेशास्त्रियो ते स्वीकार कर रखा है। मूल्य के इस सिद्धाग्त को कभी-कभी सामात्य सम्पुलन 
सिद्धान्त [हव्ाा8! €पृणाएशएणण ॥7९०09) जथवा परस्पर निर्भरता सिद्धान्त भी कहा जाता 
है । जैत्ा कि सुविदित है, घालरस, परेटो तथा केसलज (0955०) जैसे अरथंशास्न्रियो ने एकाक़ी बाजार 
(भाक्ल८ 787/:50) मे मूल्य अवया कीमत-सम्बन्धों की ज्याब्या करने हेतु इस सिद्धान्त का विकास 
क्या था । स्वीडन के प्रसिद्ध अयंशास्त्री बदिल ओहलिन ने सामान्य सन्तुलन को विछ्तृत करके 
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र पर भी लागू कर दिया है। जंसा कि पूर्व कहा जाता है, मूल रूप मे 
तो यह सिद्धान्त केवल एकाकी बाजार पर ही लागू होता है लेकित बिल ओहलिन ते इस सिद्धान्त 
को सफलतापूर्वक विभित प्रदेशों के बीच होने वाले अथवा विभिन्न देशों के बीच होते वाले व्यापार 
पर भी लागू कर दिया है । 


क्या अन्तरराष्ट्रोप व्यापार के एक विशिष्ट सिद्धान्त को आवश्यकता है ? 
(9० २४6 २०६३ ६ 5एव्थथे प्रच्चरषणए ्ज॑ [#छ7भाणान पघ80० २) 


बिल ओहेलिन ने अपने तिश्चयात्मक कथन में यह स्पष्ट कर दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की व्याख्या करने के लिए किसी प्रथक सिद्धान्त की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके 
अनुसार, “अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तो अन्तर-प्रादेशिक व्यापार की ही एक विशेष अवस्था है । 
(' [परॉशा800058] (996 ॥5 छप| 3 शु(ण३%क ०३5६ ० पथ-]००३] 5 द-६8/079] 090०”) 
उन्होंने अन्तर-प्रादेशिक व्यापार पर लागू होने वाले विश्लेषण को बिना किसी बढ़े परिवतंन 


] अल्तरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का एक आधुनिक विवरण जर्मन अ्थंशास्त्री हावरसर 

(म्रष्छशाक्ष) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अपने विश्लेषण को 
अबसर लागतो (09007/एणा५ 0०७४७) के रूप मे प्रस्तुत किया है। यद्यपि प्रो० ओहलिन 
की भाँति वह भी सामान्‍य सन्‍्तुलन सिद्धान्त को आधार बनाते हैं, लेकिन उनका विश्लेषण 
ओहलिन के विश्लेषण से कम व्यापक है । 
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अथवा सशोधन के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू कर दिया है। वास्तव मे, अन्दर प्रादेशिक 
व्यापार एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे मूलभूत समानता पाई जाती है। बिल ओहलिन ने हृढता- 
पूर्वक उन सभी तर्कों का प्रतिवाद किया है जो क्लासीकल अर्थशास्तियो द्वारा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार 
के लिए एक प्रथक सिद्धान्त के समर्थन मे प्रस्तुत किये गये थे । 


() क्लासीकल अंश स्थप्रियो द्वारा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धान्त के पक्ष मे 
दिया गया पहला तर्क यह था कि उत्पादन के साधन देश के भीतर तो पूर्णतया गतिशील होते हैं 
लेकिन विभिन्न देशो के बीच वे पूर्णतमा अग॒तिशील होते हैं। इस प्रकार उत्पादन-साधनों की 
अन्तरराष्ट्रीय अगविशीनता को अल्तरराष्ट्रोय व्यापार के प्रधक सिद्धान्त का मुक्य आधार बता 
दिया गया था। लेक्नि बिल ओहलिन मे यह स्पष्ट कर दिया था कि उत्पादन साधनो की अग॒ति- 
शोलवा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तह ही सौमित नहीं होती, बल्कि यह अग॒तिशीलता तो आच्तरिक 
अथवा अन्तर-प्रादेशक व्यापार में भी पाई जाती है । सत्य तो यह है कि एक ही देश के विभिन्न 
भागो के बीच भी उत्पादन के साघन पूर्णतया गतिशील नहीं होते। उदाहरणार्थ, एक वच्मीरी 
श्रमिक के लिए केरल को जाना उतता ही कठिन है जितना कि किसी विदेश को प्रवजन 
करना । यदि देश के भीवर उत्मादत साधन पूर्णतया गतिशील होते तो मजदूरियों एवं ब्याज 
की दरो भे इतनी अधिक भिन्नतायें नही पाई जाती। वास्तव मे, किसी देश में प्रतियोगिता 
रहित समूहों (0णा (0०ए्रए०/४४ 070०॥05) का होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि देश के 
भीतर भी 3त्पादन के साधन पूर्णतया यतिशील नहीं होते। देश का आकार जितना अधिक 
बडा होगा, उतनी ही विभिन्न उद्योगो एब विभिन्न क्षेत्रो मे मजदूरियों एव ब्याज दरो की भिन्नताये 
अधिक होगी । इसके अतिरिक्त बर्टिल ओहलित ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उत्पादन के साधन 
विभिन देशों के दीच पूर्णतया अपिशील नही होते। उन्होने अनेक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत क्यि 
जहाँ लाखो मजदूर यूरोप छोडकर विश्व के अन्य देशो मे जा बसे थे। इसी प्रकार लाखो 
भारत छोड़कर बर्मा, धोलका, इण्डोनेशिया, एवं दक्षिणी अफ्रीका जसे देशो में जा बसे हैं। 
इसी प्रकार पूंजी का भी विभिन्न देशो के बीच व्यापक पैमाने पर आवागमन हुआ है। 

(2) कतासीकल अथंशास्तरियो ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के प्रथक सिद्धान्त का तिर्माण इस 
आध र पर भी किया था कि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधार प्रस्तुत 
करता है लेकिन व्टिल ओहलिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तुलनात्मक लागत का ता 
अन्तरराप्ट्रीय व्यापार पर ही नही बल्कि आन्तरिक अथवा अन्तर-प्रादेशिक व्य'पार भी लागू होता है । 
बिल औहलिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त से 2 
प्रकार के व्यापार का आधार है। यहाँ तक कि आल्तरिक व्यापार भी तुलतात्मक लाभ कै उपको 
ही होता है। किसी देश के विभिन्न क्षेत्र उन वस्तुओ का ही उत्पादन करते है जिनमे डर 
तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। बदिल ओहलिन के शब्दों मे “विश्व के विभिन्न प्रदेश एवं रा 
उन उद्योगों म विशेषज्ञता प्राप्प कर एक दूसरे से उसी आधार पर व्यापार करते हैँ मम 
निजी व्यक्ति * शेपज्ञता प्राप्त बरने के बाद एक दूसरे से व्यापार करते हैं। कुछ व्यक्ति ्ब्या 
से ही कुछ वि।प प्रकार के काम के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, एक के 
अच्छा माली वन सकता है तो दूसरा एक श्रेष्ठ अध्यापक हो सकता है जबकि तीसरा ए पा 
कुशल चिकित्सझ सिद्ध होता है। यदि सभी व्यक्ति समान योग्यता के होते तो भी विशेषज्ञता पार 
करने से उनका लाभ होता । इस प्रकार तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञता 
पर ही नही, बल्कि आन्तरिक अयवा अन्तर-प्रादेशिक व्यापार, यहाँ तक कि ब्यक्तिगत विशेष 

पर भी लागू होता है । अत बिल ओहलिन के अनुसार अन्‍्तरराष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धान्त 
को विकसित करने का कोई औतचित्य नही है । 

(3) क्यासीकल अर्थशास्त्रियो ने अस्तरराष्ट्रीय व्यापार के एक पृथक सिद्धात्त के रा 
में यह तक भी प्रस्तुत किया था कि विश्व के विभिन्न देशो मे भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्रा प्रणा| थी 
प्रचलित हैं और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न प्रकार की विनिमय दरो के माध्यम से ही अप के 
विनिमय दरो की इन भिन्नताओं के कारण विभिन्न देशो में वस्तुओ की कीसतो मे मे ककया 
हो जाते हैं। लेकिन प्रो० व्िल ओहलिन ने क्लासीकल अर्थ॑शास्त्रियो के इस तक का खण्डन [के 
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है। उनके अनुसार दो मुद्रओं को विनिमय दर दो देशो के बीच पाई जाने बाली लागत कीमत 
सरघनाओं (008/-9708 550०७) से सम्बन्धित होती है। विनिमय दर किसी मुद्रा की बाह्य 
क्रय-शक्ति को व्यक्त करती है और मुद्रा की बाह्य कय-शक्ति को उसकी आल्तरिक क्रय-शक्ति से 
पृथक नही किया जा सकता । वास्तव मे, किसी मुद्रा की बाह्य क्रय-शक्ति उसकी आल्तरिक क्रय- 
शक्ति का ही प्रतिबिम्ब (7८१०८०४००) होती है। अत. अन्तर-प्रादेशिक एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के 
बीच कोई मूल-भूत अन्तर नही किया जा सकता है। इस प्रकार प्रो० बठिल ओहलिन का सुनि- 
श्चित विचार है कि सामान्य सन्तुलत सिद्धास्त (जो अन्तर-प्रादेशिक व्यापार वी व्याख्या करता है) 
को बिना किसी बड़े सशोधन के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वी व्याख्या करने हेतु प्रयोग मे लाया जा 
सकता है । अन्तर-प्रादेशिक व्यापार प्रमुखतया लागतो एव कीमतो के अन्तर के कारण ही होता 
है | इसी प्रकार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भी दो देशो के बीच लागतो एवं कीमतो के अन्तर के कारण 
हीता है । अत, अन्तर प्रादेशिक एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के बीच कोई मूल-भूत अन्तर नहीं है। 
इस सन्दर्भ मे क्षेत्र अथवा प्रदेश के विस्तार का प्रश्न कोई विशेष महत्त्व नही रखता। यही कारण 
है कि प्रो० बटिल ओहलिन ने सामान्य सन्तुलत सिद्धान्त का प्रयोग अत्तरराष्ट्रीय व्यापार की सम- 


स्थाओ का विश्लेषण करने के लिए किया हैं । आइये, अब हम मुल्य के सामान्य सन्तुलच तिद्धास्त 
की व्याख्या करें। 


मूल्य का सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त 
([एच्ालग एकगाणाप्राण प८णए रण ५क४०) 

जैसा कि सुविदित है, किसो वस्तु की कीमत उसकी माँग एवं पूर्ति से निर्धारित होती है । 
किसी तंपार शुदा वस्तु की माँग तीन तत्त्वो पर निर्भर करती है (क) उपभोक्ताओ की आव- 
श्यकताएँ एवं प्राथमिकताएँ (ख) उपभोक्ताओं की अय जो आगे चलकर दो अन्य तत्त्वों पर निर्भर 
करती है--(4) उत्पादन साधनो के स्वामित्व की शर्तें। (2) उत्बादन-साधनों की कीमते । 
(ग) अन्य वस्तुओ की कीमतें । इसी प्रकार किसी तार शुदा वस्तु की पूति उसकी उत्पादन लागत 
(अभवा उत्पादन साधतों की कीमनो) तथा उत्पादन का भौतिक एवं तकनीकी अवस्धाओं पर 
निर्भर करती है । किसी बह्तु की प्रति इकाई लायत निमनब्द्‌ तरीके से निकाली जाती है ! वस्तु 
की एक इकाई का उत्पादन करने हेतु उत्पादन-साधन की कीमत को उस साधन की आवश्यक 
मात्रा से गुणा करने पर उप्त वस्तु की प्रति इकाई लायत निकाली जा सकती है । कसी वस्तु की 
एक इकाई का उत्पादत करने हेतु किसी साधव की आवश्यक मात्रा आये चलकर सभी 
साधनों ती वीमतों पर भी निर्भर करती है। दुसरे शब्दो मे, विभिन्न उत्पादन साधनो को कीमतें 
इस बात का निर्धारण करती है कि उत्पादन हेतु विभिन्न साधनों को किस अनुपात मे एक 
दुसरे से मिलासा गया है। इसके साथ ही साथ जिस्ली वस्तु की उत्पादन ल्लागत फेम [गाणा) 
द्वारा प्रयोग भें लाई गई उत्पादन तकनीक से भी निर्धारित होती हे । 

सन्तुलन जिरदु पर वस्तु की माँग एक पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। यही नही, 
सन्तुलन बिन्दु पर वस्तु की कीमत भी उसकी उत्पादन लागत के बराबर होती है। (स्मरण रहे 
कि उत्पादन लागत में सामान्य साभ भी रास्मिलित रहता है) | जैसा वि ऊपर कहा गपा है, क्रिसी 
बरतु की उत्पादन-लागत में उन सभी साधतो की कीमतें सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग 
उत बस्तु के उत्पादन मे किया जाता है। 


आइये, अब हम उत्पादन साधनों की उत कीमतो की व्याख्या करें जो किसी वस्तु की 
उत्पादन लागन में सम्मिलित होती हैं। उत्गदन-साधनो की कीमतें उनकी माँग एव पूर्ति से निर्धा- 
रित होती हैं । इन साधनो की माँग अच्तत तैयार शुदा वस्तु की माँग पर निभर करती है क्योकि 
ये साधन उस वस्तु के उत्पादन में प्रविष्ट होते हैं। तैयार शुद्या वस्तु की मांग जितनी अधिक 
होगी उत्तनी ही इत साधनो की माँग भी अधिक होगी । किसी साधन की कुल माँग पे अभिष्राय 
उस साधन की उन मात्राओ के योग से है जिनका प्रयोग विभिन्न उद्योग धन्धो में होता है। किसी 
उद्योग मे किसी साधन की लगाई गई मात्रा तैयार शुदा वस्तु की इकाइयों की सख्या एवं उनमें 
उस साथन की श्रयुक्त मात्रा के शुणचफल क॑ बराबर होती है । किसी तैयार शुदा उपभोक्ता वस्तु 
की सांग आशिक रूप में उपभोक्ताओं की आय पर निर्भर करती है और उपभोक्तानों की आय 
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आगे चलकर उत्पादन साधनों को उनकी सेवाओ के लिए चुकायी गई कीमतों पर निर्भर करती 
है । इसी प्रकार उत्पादन साधनों की पूर्ति उनकी सेवाओ के बदले उपलब्ध होने बाली कीमतो पर 
निर्भर करती है । इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थिति मे सभी मात्राएँं--तैयार शुदा वस्तुओ की वीमरतें 
उपभोक्ताओं की आय, तैयार शुद्य वस्तु की माँग एवं पूर्ति तथा उत्पादन साधनों की माँग व पूर्व 
“-ये सभी मात्राएँ परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। प्रो० एल्सवर्य (छा5फणाए) के शब्दों मे, 
“ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुओं की कीमतें, उत्पादन साधनों की कीमतें, उपभोक्ताओं की 
आय, तैयार शुदा वस्तुओ की साग, तथा उत्पादन साधनों की माग एवं पूलि--ये सभी एक प्रकार 
का जटिल समूह है। इसकी सभी मात्राएँ एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं; बल्कि एक 
दूसरे से सम्बन्धित भी हैं। ये एक दूसरे को निर्धारित भी करती हैं। इस परिस्थिति में सम्मि 
लित किसी भी मात्रा को कारणात्मत्र प्रायमिकता (०क॥$4॥ एाणा७) नहीं दी जा सकती। 
प्रत्येक मात्रा एक साथ धन्य मात्राओ पर अपना श्रमाव डालती हैं ।”” कीमतो की इस व्याश्या को 
ही मूल्य के सामान्य सन्तुनन सिद्धान्त की सन्ञा दी गई है। सामान्य सन्तलन के अर्थ को एक 
साहण्य प्रस्तुत करके प्रो० एल्सवर्थ ने स्पष्ट कर दिया है। उन्ही के शब्दों में “सौर जग एवं 
कीमत-प्रण/ली में बहुत समानता पाई जाती है। दोनो ही एक ऐसे परस्पर निर्धारित सन्तृलन की 
प्रस्तुत करते हैं जिसमे प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु पर निर्भर करती है। इस सौर जगत मे 
प्रत्येक नक्षत की स्थिति एवं गति सूर्य तथा अन्य नक्षत्रों की स्थिति एवं गति पर निर्भर करती 
है । किसी भी नभत्र की गतिशीलता को तब तक सही-सही निर्धारित नहीं किया जा संकृता जब 
तक कि इस जटिल परिस्थिति मे सम्मिलित प्रत्येक तत्व पहले से ही ज्ञात न हो। सत्य तो यह 
है कि इस परिस्थिति मे सम्मिलित सभी तत्त्व एक दूसरे पर निर्भर करते हैं । इस सन्दर्भ में डा 
मार्शल ने भी एक साहुश्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक ऐसे कटोरदान का उदाहरण द्विया हैं 
जिसमे इस्पात्र की गेंदें भरी हुई हैं। इस कटोरदान मे प्रत्येक इस्पात गेंद की स्थिति अब सभी 
गेंदों की स्थिति से निर्धारित होती है ।” 


अन्तरराष्ट्रोय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त 
(४०००त परशश्ण+ ० [शैधा80079 प780०) 

प्रो० बिल ओहलिन ने निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के 
सिद्धान्त का निर्माण क्या है-- 

([) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार केवल दो प्रदेशों के बीच ही होता है । दोनो देशो के 

(2) देशो के भीतर तो उत्पादन साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं लेकित दोनो दे 
मध्य वे पूर्णतया अगतिशील होते हैं । 

(3) दोनो देशो के बीच वस्तुओ के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होता है । 

(4) परिवहन लागतें नही होती हैं । + मे निर्यातों का 

(5) वस्तु-सम्बन्धी सौदो पर ही ध्यान दिया जाता है और इस सन्दर्भ में निर्यातों के 
मूल्य आयातो + मूल्य के समतुल्य होता है । अन्तर नहीं 

(6) -नो प्रदेशों मे उत्पादन साधनों के बीच किसी प्रकार का गुपात्मक सता 5 
पाण जाता है। 

(7) प्रयेक प्रदेश की अपनी प्रृथक कागजी मुद्रा प्रणालो होती है जो बाह्म, वित्तीय तत्तो 
से प्रभावित न होती । ञ वाई जाते 

बादिन ओइलिन ने व्यक्तिगत विशेषज्ञत्ता एव अन्तर प्रादेशिक विशेषज्ञता के बीच कर 
बाली समानता पर बल दिया है । व्यक्तियत विशेषज्ञता आशिक रूप में व्यक्तिगत 833) क्षेत्र 
अभिवृत्तियो के अन्तरो के कारण होती है। साधारणतया व्यक्ति आधिक क्रियाओ के वि! कुछ व्यक्त 
में अपनी अपनी अभिवृत्तियों के अनुसार विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रयास करते का है और गुण 
दक्ष शिन्री (६८८धा८ट४5) बनते हैं। कुछ श्रेष्ठ प्रशासनिक (क्ला।र८७) बच 
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बढ़िया अध्यापक बनते है। यदि सभी व्यक्ति अपनी-अपनी अभिवत्तियों के अनुसार मेशों को अपनाये 
तो थ्याक्तगत आब एवं कुल सामाजिक आय दोतो ही मे अधिकतम बुद्धि होगी। इसी प्रकार 
विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों मे भी उत्पादन-साधनो एवं अन्य प्राइतिक साधनों को लेकर भिन्नतायें 
पाई जाती है । कुछ प्रदेशो मे उपजाऊ भूमियो का बाहुत्य होता है जबकि कुछ अत्प प्रदेशों मे खाना 
एवं जगलात के व्यापक क्षेत्र पाये जाते है । कुछ ऐसे अदेश भी होते हैं जिनमे श्रम एवं पूंजी की 
बहुतायत होती है! यह प्रत्येक्ष भोगोलिक प्रदेश क हिंत में ही द्वोगा कि पह मा बस्तुओ के 
उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करे जिनके लिए उसके प्राकृतिक साधल उपयुक्त हो। इसे प्रकार 
प्रत्येक प्रदेश अपने प्राकृतिक साधनों एवं अन्य साधनों के अनुसार ही वस्तुओं के उत्पादन से विशे- 
पन्नता प्राप्त करता है। तब वह प्रदेश अपने माल करा विनिमय अन्य प्रदेशों की उन बस्तुमो से 
करता है जिनमे उनको विशेषज्ञता प्राप्त होती है। बिल ओहलिन के अनुसार उत्पादन-साधनो 
की भिन्नता ही अन्तर-प्रादेशिक व्यापार एवं विशेषज्ञता का कारण होती है। यह विनिर्मय बिल्कुल 
बसे ही होता है औसा कि विभिन्न व्यत्तियों के बीच व्यक्तिगत योग्यताओं एवं अभिवृत्तियो के कारण 
विनिभय होता है । उत्पादग-साधनो की भिन्नता के कारण विभिन्न देशो की वस्तु कौमतों में अन्तर 
उत्पन्न हो जाते हैँ और जागे चलकर गीमतो के ये अन्तर ही अन्तर-प्रादेशिक अथवा अन्तरराष्ट्रीय 
व्यापार का कारण बनते हैं। प्रो० एल्सवर्थ (:॥59०४॥) के शब्दो मे, “ वरतुओं में अन्तर प्रादे- 
शिक व्यापार का तत्काली कारण कीमतो मे पाये जाने चाले अच्तर हैं। दूरारे शब्दों मे अन्तर 
भ्रादेशिवा अथवा अस्तरराष्ट्रीय व्यापार कीमतो के कारण ही होता है (7 देते 
अब प्रश्न यह उपपन्न होता है कि विभिन्न देशो मे सापेक्ष कीमतों के अस्तर कस उत्पन्न 
होते है । बात दर असल यह है कि सापेक्ष वस्तु-कीमतो के अन्तर दोतों प्रदेशों में राम्बन्धित 
वत्तुओ की माँग एव पूर्ति पर निर्भर करते है । किसी वस्तु की माँग दो बातों पर विभेर करती 
है । (क) उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ एवं प्राधमिकताएं (ख) उपभोक्ताओं की आप । यह आगे 
चलफर उत्पादन साधनो के स्वामित्व की अवस्थाओ से निघारित होती है। इसी प्रगार किसी 
वस्तु की पृ भी दो बातो पर निर्भर करती है (क) उत्पादन साधनों की पूर्ति (ख) उत्पादव की 
तकनीकी अवस्थाएँ | बिल ओहलिन के अनुसार उत्पादन वी तकनीकी अवस्थाएँ तो सभी जगह 
एक जैसी होती है। अन इस तत्व को सरलता से अपने विश्लेषण से बाहर रखा जा सकता है। 
परिणाभत सापेक्ष वस्तु-कीमतो के अन्तर अन्तत दो तत्त्वों पर निर्भर करते है जर्थात 
98 साधनो की माँग एवं पूर्ति । दोदो प्रदेशों मे सभो वस्तुओ की सापेक्ष कीमते एक समान 
हाय 
() यदि वस्तुओ कौ माँग को निर्धारित करने वाली शर्तें दोनो प्रदेशों मे एक समान 
है अथवा उपभोक्ताओ की आवश्यकताएँ एबं उनकी आओय दोनो प्रदेशों मे एक समात है। 
(2) यदि कोनो प्रदेशों मे उत्पादन के साधन समान अनुपात मे उपलब्ध होते है ( 
(3) यदि साधनों की पूर्ति मे पाये जाने वाले अच्तर उत्तकी माँग-सम्बन्धी अवस्थाओं से 
पाये जाने बाते अन्तरो से पूर्णतया क्षटस्थ हो जाते हैं । 
दोनो श्रदेशो मे साधा रणतया उपयुक्त शर्तें वास्तविक व्यवहार मे पूरी नहीं होती । अत 
साधनों की माँग एवं पूर्ति मे तिश्क्य ही अन्तर पाये जायेंगे । इन्ही अन्त रो के कारण साधनों की 
कीमतो मे मिप्नताएँ उत्पन हो जायेंगी और उन्ही मिन्तवाओ के कारण जन्‍्तव सावेक्ष वस्तु क्रीमतो 
मे भी अन्तर उत्पन्त हो जायेंगे। अत साधनो की कीमतों में पाये जाने वाले अन्तरों के 
कारण ही सापेक्ष वस्तु-कीमतों में अन्तर उत्पन्न हो जाते हैं। (स्मरण रहे कि साधनों की 
कीमतो मे जो अन्तर पाये जाते है, थे दोनो प्रदेशो मे उठ साघनो की सापेक्ष दुलंभताओ [28- 
न अल के कारण ही होते हैं ।) बदिल ओहलित के मुख्य निष्कर्ष का साराश निम्न 
(१) दो भौगोलिक प्रदेशों में सापेक्ष वस्तु-कीपतों के अन्तरो के कारण ही अन्तर प्रादेशिक 
अथवा अन्‍्तरराष्ट्रीय व्यापार होता है । 


2. 9 7 58%रणएक, खधाबा/कबा! डठावकाव्ड, छ. 88 


326 | मुद्रा एव बेकिंग 


(2) दो प्रदेशों अथवा दो देशो में सापेक्ष वस्तु-कीमतो के अन्तर उत्पादन साधनों की 
सापेक्ष दुलंभत(जो के कारण होते हैं । 

यदि किसी प्रदेश मे भूमि का बाहुल्य है लेक्नि श्रम तथा पूँजी की कमी है तो ऐे प्रदेश 
में भूमि सस्ती होगी, जबकि श्रम एव पूँजी सापेक्षतया मेहगे होगे । ऐसे प्रदेश मे उन्हीं वस्तुओं का 
उत्पादन किया जायेगा जिनके लिए भूमि की अधिक मात्रा लेकित श्रम एव पूँजी की कम मात्राओं 
बी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणार्थ, ऐसे प्रदेश में गेहू, ऊअुच तथा माँस इत्यादि वस्तुएँ सस्ती 
होगी । आस्ट्रें लिया इस प्रकार के प्रदेश का बढिया उदाहरण भ्रस्तुत करता है। आस्ट्रेलिया में 
भूमि तो प्रचुर मात्रा मे पाई जाती है जबकि श्रम एवं पूँजी सापेक्षतया दुर्लभ है ! इसके ब्रिपरीत, 
यदि विसी प्रदेश मे पूँजी प्रचुर मात्रा मे पायी जाती है लेकिन भूमि का अभाव है तो ऐसे प्रदेश 
में पूँजी सस्ती होगी जबकि भूमि सापेक्षतया मेंहगी होगी । ऐसे प्रदेश मे अधिकाशत उन बस्तुओं 
का उत्पादन क्रिया जायेगा जिनमे पूँजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ग्रेट ब्रिटेन इस हकार 
के प्रदेश का बडिया उदाहरण प्रस्तुत करता है। पूंजी की प्रचुरता के कारण ग्रेट ब्रिटेन ते पूंजी- 
प्रधान उद्योगो मे विशेषज्ञता प्राप्त की है । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि सापेक्ष वस्तु-क्षीमतों के अन्तर ही अन्तर-प्रादेशिक एवं 
अन्तरराष्ट्रीय व्यावार वा आधार भ्रस्तुत करते हैं। सापेक्ष वस्तु-कीमतो के अन्तर अन्तत दोदो 
प्रदेशो के उत्पादन-साधनो की सापेक्ष दुलंभताओ के अन्तरों पर निर्भर करते हैं। यह मानते हुए 
कि अन्तर-प्रदिशिक व्यापार पहले से ही दिया हुआ (8ए७॥) है, आइये अब हम उत धिदातो 
का विश्लेषण करें जो दो प्रदेशों के बीच व्यापार की शर्तों को निर्धारित करते हैं। उत्पादत-सा 
की भिन्नता का अभिप्राय तो केवल इतना ही है कि दोनो प्रदेशों में कुछ वस्तुएं एक 
हल में सस्ती होती हैं । लेकित उत्पादन साधनो की इस मभिन्नता से ही हमे यह पता नहीं चलेगा 
क दोनो प्रदेशों के वीच किन-किन प्रिशिष्ठ वल्तुओ का व्यापार होगा । यह जानने के कु 
आवश्यक है कि प्रत्येक प्रदेश के क्रेतागण देशी एवं विदेशी वस्तुओ की कौमतो की तुलता 
करने की स्थिति में हो। दोनो प्रदेशों की कोमतो की तुलना करने के लिए यह आवश्यक हर 
दोनो मे एक ही यु का प्रयोग किया जाता हो | लेकिन यदि ऐसा मही है और दोनो प्रदेशों ि 
अलग अलग डा का प्रयोग किया जाता है तो फिर इन दोनो मुद्राओ का सम्बन्ध एक दूर 
विनिमय-दर के म'््यम से स्थापित किया जाना चाहिए । 


आइये, अब हम यह मानलें कि भारत और बगला देश दो ऐसे प्रदेश हैं जिनमे रा ही 
मुद्रा का प्रयाग होता है। यदि इन दोनो के बीच कोई व्यापारिक सम्बन्ध नहीं है तो वि शत 
वस्तुओं की कोमते उनकी अपनी अपनी आतरिक साँग्रो एवं पू्तियों के अनुसार निर्धारित ही 
लेकिन यदि इन दोनो श्रदेशो के बीच “यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाते है तो इससे एह पर 
की मांग का प्रभाव दूसरे प्रदेश की कीमत-प्रणाली पर निश्चय ही पडेगा। सापेक्षतया सस्ते साधनों 
द्वारा निर्मित वस्तुओ की घरेलू माँग में उन्ही वस्तुओं की विदेशी माँग को भी जोडा जायेगा। इसके 
साथ साथ सापेक्षतया अधिक खर्चीले साधतो की वस्तुओ की घरेलू माँग दूसरे प्रदेश को स्थानान्तर्रित 
हो जायेगी । दोनो प्रदेशों मे परस्पर माँगो के कारण साधवों की सापेक्ष कीमतो मे अन्तर तो है 
जायेगा । परिणामत दोनो प्रदेशों मे सापेक्ष वस्तु-कीमतें भिन्न भिन्न हो जायेंगी। इससे और 
प्रदेशों के बीच व्यापार का आधार उत्पन्न हो जायेगा । सतुलन की स्थिति स्थापित हो जायेगी 
दोतो प्रदेशों के बीच समान मूल्य की वस्तुओ का आद/न प्रदान होगा । 


अब हम यह मान लेते हैँ कि भारत और बगला देश दोनो वी अलग-अलग एवं व 
कागणी मुद्रा प्रणालियाँ है। अतः इन दोनो मुद्राओ के बीव निश्चय ही कोई न कोई 20420 
स्थापित हागी । बासतव में यहू विनिमय दर एक ऐसा माध्यम प्रस्ठुत करेंगी जिससे दोनो प्रदेश, 
की परस्पर मागे उतकी कीमतो पर प्रभाव डालेंगी । अत विनिमय दर एक अतिरिक्त 2328 प्रस्तुत 
करेगी जिसका प्रभाव दोनों देशो के बीच होने वाले व्यापार पर निश्चय ही पडेगा। दो जलिपेक्ष 
में पाये जाने वाले साधनों के बीमत-अन्तर वितिमय-दर के माध्यम से वस्तु कीमतो के ना 
अन्वरो मे परिवर्तित हो जायेगे । इस प्रकार विनिमय दर मे होने घाले परिबर्ततों के कारण तो 
कीमसो में भी परिवर्तत होगे और साधन-क्रीमदो के ये प्रिवर्तत आग्रे चलकर वस्तु-क 
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अत्तरी का ब्यरण बनेगें। इस प्रकार अन्तर-प्रादेशिवा अथवा अन्तरराष्ट्रीय व्यावार पर विनिमय-दर 
का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । इसे निम्त सारिणो द्वारा व्यक्त किया जा सकता है । 
सारिणी है 
विनिमय दर एवं साधन कीमतें 
(छडलीभाए० 86 शात॑ ए८ण ऐप्रण्ब्डो 











साधन कोमते जारत में स्ताथन कोमत | भारत में साधन काॉमत 
उत्पादन | बंगला देश... भारतीय | जबकि विनिमय-दर जब विनतिमय-दर एव 
साधन टको में रुपयों में | एक बगला देशी टका | बगल्ा देशी ठका तीन 
| जूदो भारतीय रुपये. | भारतीय रुपये 
] | 2 । 3 | 4 5 
री एक दका 930 | 960 090 
पे है 040 080 ]20 
० हा 050 ]00 50 
छ 0%60 ]20 ]80 
छठ 070 ]40 20 
| ५ 0 80 ।60 2"40 


स्तम्भ ब में हमने दानो देशो में पाये जाने काले &, 9 0! 0, छ, ए उत्पादन-साधनो 
को व्यक्त किया है। स्तम्भ न० 2 तथा 3 दोनो देशो मे इत साधनों की कीमतो को प्रदर्शित करते 
हैं। जैस्ता कि सारिणी से स्पष्ट है दोनो देशों मे साधनों की कीमतें भिन्न हैं। बधला देश मे हा, 
साधनों की कीमते स्रमान है अर्थात्‌ भ्रत्येक साधत की कीमत एक टका के बराबर है। इसके त, 
भारत में विभिन्न साधनो कौ कीमत अलग-अलग हैं। भारत मे साधन 6 सबसे सस्ता है जबकि ह 
सबसे महगा है लेकिन व्यापार के लिए साधनों का सापेक्ष सस्तापन इतता महत्त्वपृण नहीं होता 
जितना कि समान मौद्रिक इकाई के रूप में उनका निर्षक्ष सस्तापन होता है। यह दोनो देशों के बीच 
वितिमय दर पर निर्भर करता है। स्तम्भ न० 4 एवं 5 भारत भें साधन कीमतो को बगला देश 
की टका मुद्रा वे रुप मे व्यक्त करते है। आइये हम अपना ध्यान स्तम्भ न० 4 पर केन्द्रित करें। 
साधन / तथा छे बगला देश की अपेक्षा भारत मे सस्ते हैं। लेकिन साधन 70 8 ए बगला देश की 
अपेक्षा भारत मे महंगे हैं | इस प्रकार जब दोनो देशो के बीच विनिमय दर एक बंगला देश ढकार5 
दो भारतीय रुपये होती है तो प्रथम दो साधत भारत में सस्ते पड़ते है और अर तम तीन साधते 
भारत मे मेंहग्रे पढते हैं। आइये अब हम मान लें कि दोनों देशों के बीच विनिमय की दर 
है एक बगला देश टका->तीन भारतीय रपये (स्तम्भ म० 5 को देखिए) अब इस परिष्यिति में & 
साधन बग्ला देश की अपेक्षा भारत मे सस्ता है लेकिन क्षन्य सभी साधन बगला देश की तुलना 
मै भारत मे महंगे पडते हैं। ऐसी पारिस्थिति मे भारत उन वस्तुओं के उत्पादन मे विशेषज्ञता प्राप्त 
करेगा जिसमे सस्ते साधन अथवा ै. का प्रयोग अधिक पैमाने पर किय। जाता है। इसके विपरीत 
बंगला देश उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनके लिए छे, 2, 2 8, छ साधनों की आवश्यकता 
पडवी है । इस ग्रक्रार सत्तरे साथनों से त्रिमित वस्तुएँ निर्यात बन जाती हैं जबकि मेंहगे साधनों 
द्वार निर्भिन वस्तुएँ दूसरे देश से आयात कौ जाती हैं। इस प्रकार विविमय दर प्रर्दशित करती है 
कि दोचो देशों में कौन से साधव सस्ते तथा कौन से मेँहगे हैं। विनिमय दर में होने वाले परिवतंनो 
के परिणामस्वरूप दोनो देशो मे साधनो एवं वस्तुओ की वीमतें लग अलग होगी लेकिन स्मरण रहे 
कि विनिमय दर की अपनी बाई स्वतन्‍्त्र भूमिका नही होती । दूसरे शब्दों मे, वितिमय दर अन्तर- 
प्रादेशिक अथना अ तरराष्ट्रीय व्यापार एवं कीमतों का अन्तिम निधौरक नही होती । सत्य तो यह 
है कि विनिमय-दर एक प्रकार वा माध्यम होती है। यह तो दोनो देशो वी परस्पर माँगो स स्वय 
निर्धा/रत होती है | यदि साधनों की पू्ति एव उन्तकी घरेलू माँग तथा दोनों देशो बी एक दूसरे की 
चस्तुओ की माँग पहले से ही दी हुई (हशशथ्ण) है तो उनके बीच विनिमय दर ऐसी होगी जो 
आयातो और निर्यातों के मूल्यों मे समानता स्थापित करदे । 
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आइय, अब हम यह मान लें कि बयला देश और भारत के बीच विनिमय दर, बगला देश 
एक टका>नदो भारतीय रुपये पर निश्चित होती है। यह स्पष्ट ही है इस विनिमय दर पर बंगला 
देश की अपेक्षा & तथा छ साधन भारत मे सस्ते पडते हैं। अत भारत उन वस्तुओं का उद्मादन 
करेगा जिनमे इन दोनो साधनों का उपयोग किया जाता है। भारत में & तथा छ स घतो के 
तुलनात्मक सस्तेपन के कारण इन वस्तुओ का उत्पादन बगला देश की अपेक्षा भारत मे सस्ते दामों 
पर होगा। इसके विपरीत, बगला देश उन वस्तुओ का उत्यादन करेगा जिनमे 7), 8 तथा # का 
प्रयोग होता है क्योकि ये साधन भारत की अपेक्षा बगला देश मे सस्त पडते हैं। अत यह स्वाभाविक 
ही है कि ये वस्तुएँ भारत की अपेक्षा बयला देश मे सस्ती होगी । इस उदाहरण में बगला देश 
द्वारा उत्पादेत की जाने वाली वस्तुएँ भारत की अपेक्षा सख्या मे अधिक होगी क्योकि बंगला देश 
को ॥), & तथा ए साधनों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है जबकि भारत को केवल 4 तथा 8 मे ही 
यह तुलनात्मक लाभ त्राप्त होता है। परिणामत भारतीय लोग बंगला देश से अधिक मात्रा में 
वस्तुएं खरीदेंगे लेकिन बगला देश के लोग भारत से इतनी अधिक मात्रा में वस्तुएँ नहीं खरीदेंगें 
क्योकि भारत को केवल दो ही साधनों मे तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। परिणामत भारतीयों की 
बगला देश की मुद्रा की मांग काफी बढ जायेगी क्योकि उन्हे बगला देश से इच्छित वस्तुओं का 
आयात करन के लिए आधक मात्रा मे बगला देश की मुद्रा की आवश्यकता होगी । लेकिन भारतीयों 
के पास बंगला देश की मुद्रा की पूति कम ही होगी वयोकि भारत हरा बगला देश को भेजे 
गये निर्यातों की मात्रा कम हो रहती है। अत विनिमय दर बंगला देश के अनुकूल हो जायेगी। 
अब एक बगला देशी टका अधिक भारतीय रुपयो के बराबर होगा । मान लीजिए अब एक बंगला 
देशी टका भारत के तीन रुपयो के बराबर ही जाता है जबकि पहले वह दो रुपयो के तुल्य ही पा। 
यदि भारतीयों की बगला देश के माल की माँग और अधिक बढ़ती है तो विनिमय दंर और अधिक 
बढ़ जामेगी और बढती ही चली जायेगी जब तक कि वह एक ऐसे स्तर पर नही पहुँच जाती जहाँ 
पर आयातो का मूल्य निर्यातों के बिलकुल समान हो जाता है। 


इस प्रकार अन्तर प्रादेशिक व्यापार का मूल कारण दोनो प्रदेशों के बीच उत्पादनगाघनों 
की पूर्तियों मे पाये जाने वाले अन्तर ही होते है। विभिन्न प्रदेशों मे उत्पादन साधनों की भिन्‍्ताः 
के कारण ही अन्तर-प्रादेशिक व्यापार एवं विशेषज्ञता का प्रारम्भ होता है । कतिपय उत्पादन कक 
की सापेक्ष प्रचुरता से अभिप्राय केवल उन साधनो के सस्तेपत से ही नही है बल्कि उन वस्तुओं के 
सस्तेपन से भी होता है जिनके उत्पादन मे इन सस्ते साधवो का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। 
इस भ्रकार अन्तर-प्रादेश्विक व्यापार निर्षेक्ष कीमत अन्तरो (39500008 97706 तर्क्षिक्ा०%) देश 
कारण ही होता है। जैसे ही दोनो प्रदेशों के बीच विनिमय दर स्थावित हो जाती है | ्येक प्र न 
उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है जिनके लिए उसके प्राकृतिक ो 
उपयुक्त होते हैं। आगे चलकर यह प्रदेश उन वस्तुओं का विनिमय दूसरे प्रदेश की उन बहु 
करता है जिनके उत्पादन भे उस प्रदेश को तुलनाल्‍्मक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार दोतों # को 
में उत्तादव साथवा की सापेक्ष दु्भतायें (ए"[8ए७ 5००८७) ही अ तर प्रववेशिक व्यापार 
भूल कारण होती है। प्रो० बदल ओद्लित के शब्दों मे 'अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत पंच 
साधनों का वितिमय दुलभ साधनो से क्रिया जाता है | * 


सिद्धान्त का परिष्कार (र८१॥८०ए८०८ ०48० [॥००५/)--अन्तर प्रदिशिक अथवा प्राषदरीय 
राष्ट्रीय व्यापार के मूल कारण की व्याख्या करने के उपरान्त बटिल ओहलिन ने अपने अन्त 
व्यापार के सिद्धान्त मे कुछ सुधार एवं परिष्कार भी किये थे । दि 
() प्रारम्भ मे, उन्होने अन्त रराष्ट्रीय वघापार के मूल कारण की व्याल्या दो देशो अथवा दो ५ 
को लेकर की थी। लेकिन उनका दावा है कि उनका यह सिद्धान्त दो से अधिक प्रदेशों अथवा द्शो 
पर भी लागू होता है । उनके कयतानुसार यदि इस सिद्धान्त कौ दो से अधिक देशों अथवा प्र: 


] ९ ॥' शा5ञ्त्रणा, काशिा/कादा उटमाग्काटड, छए. ॥0 


हु 
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पर भी लागू किया जाय तो इससे सिद्धान्त के मुख्य निष्कर्पोंमे कोई अन्तर नहीं पडता। बस, 
सिद्धान्त की व्याख्या तनिक जटिल हो जाती है। 


(2) उन्होने बडे पैमान के उत्पादन की बचतो को भी अपने सिद्धान्त में सम्मिलित किया 
है और उनका यह दावा है कि इन बचतो को सिद्धान्त मे सम्मिलित करने से अन्तर-प्रादेशिक व्या- 
पार के लिये एक अतिरिक्त आधार उत्पन हो जाता है। बड़े पैमाने की बचतें दो प्रदेशों के बोच 
कीमत अस्तरों को सुजित ही नहीं करतो, वल्कि उनको बढ़ा भी देती हैं । इससे अन्तर प्रादेशिक 
व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है ॥ 


(3) प्रारम्भ से, बटिल ओहलिन ने अपने सिद्धान्त का निर्माण इस आधार पर किया था 
कि उत्यादन-साप्रतों मे मुणागमक भिनताएँ (१एधश्ाए८ ताररिष्ा७7९०७) तद्ढी पायी जाती जैकिन 
बाद में चलकर उन्होने इस मान्यता का परित्याग कर दिया था। अब उन्होन मान लिया था कि 
उत्पादन के तीव साधना जैसे भूमि, श्रम एवं पूँजी में गुणात्मक अन्तर पाव जाते हैं लेकिन उनका 
यह कहना था क्रि उत्पादन साथतों के उपर्युक्त गरुणात्मक अस्तरो को मान्यता देने पर भी उनके 
छिद्धान्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । उनका यह कहना था कि अन्तर प्रादेशिक छुलनाओ के लिए. 
इन साधनों को सरलतापूर्षक विशिन्न वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है। 

(4) ओ्रो० जोहलित के इस सिद्धास्त का प्रारम्भिक विवरण इस मान्यता पर आधारित था 
कि अन्दरराष्ट्रीय व्यापार म॑ परिवहन-लागतें नदी होती। अन्तरराष्ट्रीय व्य पार के विश्लेषण करे 
सरल बवाने हे वृष्ठि स हो उन्होने यह मात लिया था कि परियहन लागत बही होती। आगे 
चलका भोहलित ने इस म न्‍्यता का परित्य यम कर दिया था और परिवहन लागतों न अपने 
विश्लेषण मे सम्मिलित कर लिया था । लेकिन परिवहत लागतो को विश्लेषण मे सम्मिलित करने 
पर भी अन्तरराष्ट्रीय ब्यापार के सिद्धान्त पर कोई विज्ञेप प्रभाव वही पडा या। परिपहन-लागतें 
दो प्रदेशों के बीच पाये जाने वाले कीमत-अन्तरों म कमी कर देती हैं ॥ अत उन्तके कारण अल्तर- 
प्रादेशिक अथवा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे कमी हो जाती है । 


(5) बिल भोहनिन ने अपने सिद्धान्त में साधनो की अन्तर प्रादेशिक गतिशीलता में पायी 
जाने बाली बाधाओ की भी ब्याध्या की है और उन्होंने यहू बतलाया है कि किस प्रकार उत्पादन 
साधनों का आवागमन बरतठुओ के आवागमन का स्थान ले सकता है। 


अन्तरराष्ट्रोय व्यापार के प्रभाव 
(छल्‍लऊ5 9 फाल्यक्षामाश वाब१6) 

बिल ओहलिन का ही अनुकरण करते हुए अब हम अन्रराष्ट्रीय व्यापार के कुछ महत्व- 
पूर्ण प्रभावों की व्याख्या करगे । 

() वस्घु कीरतों को समानता (89०8॥7 0 00097०4%/५ 9/70९४)--अन्‍्त राष्ट्रीय 
व्यापार का एक महत्त्वपरर्ण प्रभाव यह पडता है कि इसके परिणामस्वरूप विश्व के विभिनर प्रदेशों 
में वस्तुओं की छीमतो में समानता स्थापित हो जाती है । अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण वस्तुओं 
का स्थानान्तरण प्रचुरता वाले क्षेत्रो से दुर्लंधता वाले क्षेत्रो की ओर होता है। परिणामत प्रचुरता 
बाले क्षेत्रो में कीमतों की वृद्धि होती है जबकि दुलेभता वाले क्षेत्री मं कीमतों की कमी होनी है । 
इससे विष्व के विभिन प्रदेशों मे वस्तुओं की कीमतो मे समानता स्थापित हो जाती है। लेकिन 
इसऊा यह अभिप्राय नही है कि विश्व के विभिन प्रदेशों मे वस्तु कोमतो को पूर्ण समानता स्थापित 
हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह वे आयात-करो एवं परिवहन 

लागतो जैसी अनेक बाधायें होती हैं 

(2) छाथ्न कोमतों की समानता (टवृद्रशेशड णी क्‍छ०ण एित०5) -अन्तरयप्ट्रीय ब्या 
पार का एक अन्य प्रभाव यह पडता है कि दससे बिश्व के सभी प्रदेशों के साधन-कीमतो की समानना 
उत्पन हो जाती है। अन्त रराष्ट्रीय व्यापार के परिणामस्वरूप प्रदेश मे डु्सेंस साघवो की माँग घट 
जाती है क्योकि जिन वस्तुओ के उत्पादन से उन साधनों का प्रयोग होता है, उन्हें देश के भीतर 
उत्पादित वे करके विदेशों से आयात किया जाता है। परियासत दन साधनों की कीमतें गिट 
जाती हैं। इसके विपरीत, उस प्रदेश मे प्रचुर साधनों को माँग बढ जाती है क्योकि इन साधनों का 
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अयोग घरेलू बाजार हेतु वस्तुओ वा उत्पादन करने मे ही नही, बल्कि विदेशी बाजारो हेतु उत्पादन 
के लिए भी किया जाता है। परिणामत इन साधनों की कीमतें बढ जाती है। ऐसी ही प्रत्धा 
दुसरे अदेश मे भी कार्यशील होती है। इसका परिणाम यह होता है कि दोनो भ्रदेशों भे साधनों की 
कीमतों में समानता स्थापित हो जाती है। 


लेकिन साधन कीमतो मे पूर्ण समानता दो कारणों से स्थापित नहीं हो सकती। प्रथम, 
कतिपय कारणों से किसी एक साघन की माँग एव पा के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करना सम्भव 
नहीं होता है। उदाह रणाये, श्रम की माँग एव पूर्ति मे कतिपय स्थानीय कारणों से सामजस्य स्थापित 
नही किया जा सकता । मान लीजिए कि किसी देश में श्रम का बाहुल्य है लेकिन श्रम की यह 
प्रचुरता देश के किसी एक विशेष क्षेत्र मे केन्द्रित है। अब ऐसे क्षेत्र मे श्रमिको की मजदूरियाँ तब 
तक नही बढेंगी जब तक श्रम का उपयोग करने वाले उद्योगो को उस विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित 
नही क्या जाता । दुसरे शब्दों मे, यदि मजदूरियों मे वृद्धि करनी है और उन्हे अन्य खत मे ही 
वाले क्षेत्रो की मजदूरियो के समतुल्य बनाना है तो श्रम की माँग को गा ड्ते विशिष्ट क्षेत्र मे ही 
केन्द्रित करना होगा। दूसरे, यदि साधन-कीमतो में कुछ समानता स्थापित हो जाती है तो वह 
अधिक समय तक टिक नहीं सकेगी । यदि सभी देशो मे साधन कीमतें एक समान हो जाती हैं तो 
अच्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधार ही समाप्त हो जायेगा | स्मरण रहे, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तभी 
होता है जब विभिन्न देशो की साधन-कीमतो मे अन्तर पाये जाते हैं। साधन-कीमतो के ये हट 
यदि समाप्त हो जाते है तो अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भी ठप्प हो जायेगा । अन्तरराष्ट्रीय व्यापार 
कु ६0% के परिणामस्वरूप दोनो प्रदेशों मे प्र।कृतिक साधनों वी मूल विषमतायें पुन उत्तत 

जायेंगी । 


(3) अस्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञता के लाभ (80एब0(8865 ० तशाब्राणा्र आष्णभे 
400) अन्तरराष्ट्रोय व्यापार के परिणामस्वरूप श्रम विभाजन अथवा विशेषज्ञता उत्न्नहों वा 
है । उत्पादन-साधनो का समुचित उपयोग होता है तथा वास्तविक उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हौती 
है। प्रत्येक प्रदेश अपने उत्पादन साधनों का अत्यन्त दक्षता से उपयोग करता है। प्रत्येक प्रदेश 
अपने साधनो का उन वस्तुओ के उत्पादन मे प्रयोग करता है जिनके लिए वे उपयुक्त हो क्त होते हैं। इस 
प्रकार उत्पादित की गई वस्तुओ का वह प्रदेश अन्य प्रदेशों की उन बस्तुओ से करता है 
जहां वे वस्तुएं सस्ते दामो पर उपलब्ध होती हैं। अत भौगोलिक विशेषज्ञता के परिणामस्वरूप 
सभी देश अपने उत्पादन मे अधिकतम बृद्धि करके लाभ उठाते हैं। 


(4) माँग को मात्रा एवं इसके स्वरूप पर प्रभाव (86० ० ९ ए०एण० शा ऐंशैए० 
०( पथया०0) --अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वस्तुओ की माँग को दो प्रकार से प्रभावित करता है। रा 
यह अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे भाग लेने वाले प्रदेशो के निवासियों की आय मे वृद्धि करके माँग हि 
मात्रा को बढाता है। दूसरे, अ तरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशो के बीच सम्पर्क स्थापित के पल 
माँग के स्वरूप को ही बदल देता है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अभाव में लोगो की माँग दो 
उन वस्तुओ तक ही सीमित रहती है जो धरेलू बाजार मे उपलब्ध होती है। लेकिन अन्तररा/ 
व्यापार के फतस्वकूप लोगो की आकाक्षाओ एवं उतके आस्वादो में परिवर्तव हो जाते है बह | 
उन बस्तुओ की भी माँग करने लगते हैं जिनका आयात केवल विदेशों से ही किया जा सो 
प्रो० एल्सवर्थ (88907) के शब्दों मे “यदि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार न होता तो अर हेग ॥| 
का राष्ट्रीय पेय कौफी के बजाय पोह्टम होता । यदि सिनेमा फिल्‍मो का आयात न होता तो हि 
वासी होलीवुड के विभिन्न दृश्यो का आनन्द न उठा पातेवः 

(5) आधुनिक उद्योगवाद ([(००6० प्रातप्शााशाभ्रा)--अन्तरराष्ट्रीय व्यापार बह मूल 
शक्ति है जिसने विश्व में उद्योगवाद को प्रोत्साहित किया है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अन्त 
आधुनिक औद्योगिक सभाज की स्थापना नही हो सकती थी । व्यापक वाजार प्रस्तुत हि उद्योग 
राष्ट्रीय ध्यापार ने विशालस्तरीय उत्पादन एवं यन्त्रीकरण को सम्भव बताया है। इसमें उ 
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घन्धों में तकवीकी आविष्कारों को भी प्रोत्साहित किया है। यही नहीं, अच्तरशाष्ट्रीय व्यापार ने 
मानव के हितार्थ खनिज साधनों का उपयोग करने मे भी सहायता दी है। इसके परिणामस्थरूप 
कृषि एवं उद्योग धम्धो में लगे श्रमिकों को कार्यदक्षता मे भी सुधार हुआ है। वास्तव मे, अन्तरराष्ट्रीय 
ब्यापार के बिना वतेमान औद्योगिक समाज मध्ययुगीन (70299699)) ही होता । 


अन्तर प्रादेशिक साधनों एवं दस्तुओं का आवागमन 
([क्षनव्ड्वाणान छ4]७०० 206 20एर0कताए श०एलाशा५) 


उत्पादत के विभिन्न साधतों से भूमि सबसे अधिक अगतिशील है लेकिन श्रम एव पूंजी इतने 
अगतिशील नही होते जितनी कि भूमि। श्रम एवं पूँजी एक स्थान से दुसरे स्थाव, एक व्यवसाय से 
दूसरे व्यवसाय तथा एक उद्योग से दूसरे उद्योग को स्थानान्तस्ति होते रहते है। लेकिन श्रम एव 
पूँजी की यह गतिणीलता किसी भी अर से पूर्ण नही होती । वास्तव मे श्रम के आवागमन में कई 
प्रकार की बाधायें होती है। सत्य तो यह है कि व्यवसायो एवं स्थानों को बदलने के प्रति श्रम की 
मनोवैज्ञानिक अहचि होती है। सामाजिक, सास्कृतिक एवं भाषा सम्बन्धी तत्व श्रम वी गतिशीलता 
को अवरुद्ध करते हैं। लेकिन श्रम की गतिशीलता के मार्ग मे सबसे गम्भीर बाधा तो आवागमन 
पर होते छाज़ा वित्तीय व्यय होता है | श्रम की भाँति पूँजी भी पूर्णछया गतिशील नही होती । पूँजी 
की गतिशीलता में भी मुख्य बाधा मनोवैज्ञानिक ही होती है। साधारणत पूंजीपति दूरस्थ स्थाती 
में अथवा विदेशी में अपनी पूँछी लगाने के अनिच्छुक होते हैं बयोकि वे क्रिसी प्रकार का जोखिम 
नही उठाना चाहते । वास्तव पे, विदेशों मे पूंजी लगाता जोखिमपूर्ण हौता है क्योकि वहाँ इस 
बात की सदैव सम्भावना रहती है कि कही उसका राष्ट्रीयकरण न कर दिया जाय अथवा उसे जब्त 
ते कर लिया जाय । 
लेकिन उपर्युक्त बाधाओं के बावजूद भी श्रम एव पूँजी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की और 
स्थानास्तरित होते रहते है। इसका मुख्य कारण मजदूरियाँ तथा ब्याज दरो मे अन्तरो का होता 
हे। श्रम एव पूँजी कम पारिश्रमिक बाले क्षेत्रों से ऊँचे पारिश्रप्िक वाले क्षेत्रों को स्थानान्तरित 
हीते है। दूसरे शब्दी मे, श्रम एवं पूँजी उत्त क्षेत्र से (जहाँ उनकी पूर्ति अधिक होती है) उस दूसरे 
क्षेत्र की ओर प्रवृत्त होते है (जहाँ उनकी पूर्ति दुर्लभ होती है) | इस अन्तर-प्रादेशिक गतिशीलता के 
परिणामस्वरूप साधनों कौ कौमतो भे समानता स्थापित हो जाती है । 
अब हम साधनों के आवागमन (]४०घ७णक्षाफ़) एवं यस्‍्तुओ के आवागमन के परस्पर 
सम्बन्ध की विवेचना करेंगे । वस्तुओं का आवागमन (अथवा व्यापार) साधनों के जावागमय को 
अनावश्यक बना देता है। व्यापार की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतनी ही वस्तुओं एवं साधवों की 
कीमतो में समानता अधिक होगी | साघनो की कौमतों में जितनी समानता अधिक होगी, उतना 
ही उनका आवागमव कम होगा । इस प्रकार वस्तुओ का आवागसन साधतो के आवागमन का स्थान ले 
लेता है ।यह तो चिभ्र॒ का एक ही पहलु है लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सही है | साधनों 
का आवागमन भी कभी कप्ची वस्तुओ के आवागमन का स्थान ग्रहण कर लेता है । यदि प्राकृतिक 
साधनों में अन्तर-प्रादेशिक भिन्नताये पायी जाती है तो दो प्रदेशी के बीच साधन-कीमतो मे निश्चय 
ही अन्तर होगे । साधत्त कीमतो के अन्तरो के परिणामस्वरूप दोतों प्रदेशोके दीच उनका आवागमन 
होगा । साधनों के इस आवागमन के परिणामस्वरूप उनकी कीमतों में समानता स्थापित हो 
जायेगी । साधव कीमतों से समातता होने के परिणामस्वरूप वस्तु-कीसतो मे भी समानता स्थापित 
हो जायेगी । वस्तु कीमतों की इस समानता से अन्तर-प्रादेशिक व्यापार की माता स्वत ही घट 
जायेगी । इस प्रकार साधनों का आवागमन, वस्तुओ के आवागमन के स्थान को ग्रहण कर लेगा । 
सक्षेप मे, वस्तुओं का आवागम्रन तथा साधनों का आवागमन एक दूसरे के स्थानापश्न है 


परीक्षा भ्रश्त एवं उनके संक्षिप्त संकेत 


4 “अन्तरराष्ट्रीय ब्पापार अन्तर-स्थानीय अबवा झबम्तर-प्रवेशिक व्यापार फी ही विशेष अवत्या 
हैँ (बिल ओहलिन) विदेवना कीजिए ॥ 


+पुणञलाबप्णार (80०5 97६ ६ ५ए०९एर्च ९४६९० ध-0०७॥ ता खशि-ध्टाणावा एत8, * 
(छक्मागा 0॥097), 0:5८५७४. 
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[सकेत-- क्लासीकल्ल अर्थशास्त्री अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के एक पृथक सिद्धान्त का विकास 
करने क पक्ष मे थे । लेकिन बटिल ओोहलिन उनसे सहमत नहीं थे। ओहलिन के अनुसार जो 
विश्लेषण अन्तर-प्रादेशिक व्यापार पर लागू होता है उसी मे थोडा सशोधन करके उस 
आतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू क्या जा सकता है। यहाँ पर आप उन सभी तकों को 
प्रस्तुत कीजिए जो क्लासीकल अयथशास्त्रियो ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धान्त के पक्ष 
में दिये थ । आप यह भी बतलायें कि ओहलिन ने उन तकोँ का खण्डन किस प्रकार किया था।] 

2. मूल्य के सामान्य सन्तुलन सिद्धात की ध्यास्या कीजिए । 

[सकेत--यहाँ पर आप एकाकी बाजार को लेकर मूल्य के सामान्य सतुलम सिद्धांत की 
विवेचना काजिए। (उपर्युक्त अध्याय को देखिये) ।] 

3. बटिल ओहलिन के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धान्त की व्यास्या कीजिए + 
[सकेत- मूल्य के सामान्य सतुलन सिद्धान्त की सक्षिप्त चर्चा करते हुए आप यह स्पष्ट 
कीजिए कि बटिल ओहलिन न॑ किस प्रकार इस सिद्धात्त को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर लागू 
किया था। उनके अनुसार अन्तरराप्ट्रीय व्यापार वा मूल कारण विभिन्‍न प्रदेशों मे उत्पादन 
साधनो फी पूर्ति मे पायी जाने वाली भिन्नताये होनी है| (उपर्युक्त अध्याय को देखिये) ।] 

4. बस्तुश्गे का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन साधनों के अन्तरराष्ट्रीय आवागमन का 
स्थानापन्न होता है +विबेचना कौजिए । 

[सकेत--वस्तुओ के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे जब वृद्धि होती है तो उससे वस्तु कीमतों एव 
साधन कौमतों में समानता स्थापित हो जाती है । इससे उत्पादन साधनों का अन्तरराष्ट्रीय 
आवागमन अनावश्यक हो जाता है। (देखिये उपर्यक्त अध्याय) ।] 
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भुगतात क्का सन्तुलत 
(छि्वान्राट९ ए॑ एन9छशा($) 





भुगतान-सन्तुलन या अदायगी शेष (948708 ० 98977075) तथा व्यापार“सच्तुलन 
(०भश्ा९० ० 0०06) में अन्तर है। व्यापार-सन्तुलन किसो देश फै आयातो तथा हिर्यातों के 
अम्तर की ओर सक्ेत करता है। तव किसी देश के निर्यात उसके आयातो की तुलना मे अधिक 
होते है, तब उमका व्यापार सन्तुलत अनुकूल (8९०ए४/॥६) होता है । इसके विपरीत जब किसी 
देश के आयात उसके निर्यातों की अपैक्ना अधिक होते हैं तब उसका व्याप र सम्दुलन प्रतिकूल (७90/8 
२०ए०४४०॥४) हीता है । परन्तु भुगतान सन्तुलत, व्यापार-सन्तुलन से भिन्न होता दे। भुगतात- 
सन्वुलन मे व्यापार-सग्तुलन के अतिरिक्त और भौ कई मर्दे सम्मिलित की जाती हैं। इसका कारण 
यह है कि दो देशों के बीच वस्तुओ के आयात निर्यात के अतिरिक्त और भी फई प्रकार के लेन-देन 
होते हैं, इसलिए भुगताम सम्तुलन मे व्यापार-सम्ठुलत के अतिरिक्त बोमा, जहाजो भा, बेक शुल्क, 
पूंजी एवं ब्याज का स्पान्तरण तथा अन्‍य सेवाओ के पुरस्कारों को भी सम्मिलित किया जाता है्‌। 
व्यापार सम्तुलन तथा भुगतान-सन्तुलन के अन्तर को समझने के लिए प्रत्यक्ष व्यापार (वा6्ण 
(४06) तथा अप्रत्यक्ष व्यापार (॥0॥0८ 080९) के अन्तर को समझना भी आवश्यक है। प्रत्यक्ष 
ब्यापार में उन आयातों तथ निर्षातों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हे बर्दरगाहों पर लेखाकित 
किया जाता है। इस प्रकार की मदो को विदेशी व्यापार की दृश्य मदे (४80/2 ॥079) कहते हैं। 
अप्रत्यक्ष ध्यापार में वे आयात तथा निर्यात सम्मिलित होते हैँ जिल्हे बन्दरगाहों पर लेखाकित नहीं 
किया धाता है । इस प्रकार की मदो कौ विदेशी व्यापार की अदृश्य म्दें (07502 275) कहते 
हैं। ब्यापार-सन्तुलन से केवल विदेशी व्यापार की दृश्य सदी को हो सम्मिलित किया जाता है 
जबकि भुगतान सन्तुलन में हश्य तथा अहृश्य दोनो प्रकार की मदी कौ सस्मिलित किया जाता है । 
इस प्रकार भुगतान-सन्तुलत व्यापार-सन्तुलन की तुलना में अधिक विस्तृत धारणा है। भुगतात- 
सन्तुलन को कभी कभी खाते का सनन्‍्तुलन (98५0४ 0/ 8८00770) तथा अन्तरराप्ट्रीय ऋण का 
सन्तुलच (99906 ० ॥रशाश्ा॥0०] 7060।297८55) भी कहा जाता है। व्यापार सन्तुलन की 
भाँति भुगतात-सत्तुलन भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल हो सकता है। 
व्यापार सस्तुलन तथा भुगतान-सन्तुलद का सापेक्षिक महस्व--व्यापार सम्तुबन की अपेक्षा 
भुण्तात संतुलन अधिक महत्वपूर्ण होता है। वास्तव मे, किसी देश की आधिक व्थिति का सही 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस देश के भुगतान-सन्तुलत का अध्ययन जिया जाता है, व्यापार सन्तुलन 
का नही | व्यापार-सन्तुलन तो भ्रमपूर्ण होता है। उससे देश की आश्िक स्थिति के बारे में सही- 
सह्दी जानकारी प्राप्द नहीं हो सकती । उदाहरणार्थ, दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व ब्रिदेन के प्रति भारत 
का व्यापार सन्तुलन बहुत अनुकूल हुआ करता था ) पर-तु इसका यह अथ नही है कि भारत एक 
समृद्धशाली देश था। इसके विपरीत ब्रिटेन का भारत के प्रति व्यापार-सन्तुलन बहुत प्रतिकूल हुआ 
करता था, यद्यपि ब्रिटेन एक अल्यन्त विकसित का रस समृद्धशाली देश था। इस प्रकार किसी देश 
के व्यापार सन्‍्तुलन के अध्ययन से ही उस देश की आथिक स्थिति के बारे मे सह्दी जानकारी प्राष्द 
नही हो सकती । सही जानकारी प्राप्त बरसे के लिए तो हमे उस देश के भुगतान सच्तुल्लग का 
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अध्ययन करना होगा । दूसरे विश्वयुद्ध से पूर्व ब्रिटेन के प्रति भारत का दान सतत वन प्रतिकुल 
हुआ करता था। भुगतान-सन्तुलन वी यह प्रतिकूतता इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि भारत 
आधिक दृष्टि से एक बहुत ही पिछड्ा हुआ देश था । भारत ब्रिटेन से वस्तुओ के अतिरिक्त कई 
प्रकार की सेवाओ का भी आयात जिया करता था। जैसा ऊपर बताया गया है, के प्रकार 
की सेवाओ का बन्दरगाहो पर लिखाकन नही होता ! इन सेवाओ का मूल्य चुकाने के लिए भारत 
को बडे पैमाने पर ब्रिठेन को वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता था। इसके बिपरीद, ब्रिटेन का 
भारत के प्रति भुगतान सन्तुलन बहुत ही अनुकूल था, क्योकि ब्रिटेन भारत को वैकिंग, बीमा, 
जहाज सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करता था और इन सेवाओ के बदले वह भारत से वस्तुएं ब्राप्त 
करता था। इस प्रकार हम देखते है कि भुगतान-सन्तुलन के अध्ययन से ही किसी देश को वास्त- 
विक स्थिति का पता चलता है) भारत के पिछड़ेपन के कारण इसका भुगतान सन्तुलन प्रतिकुंल 
था और ब्रिटेन के अत्यन्त विकसित होने के कारण उसका भुगतान-सन्ठुलन अनुकूल था। अत 
8५ सन्तुलन की अलुकूलता या प्रतिकूलता से ही देश की आयिक स्थिति के बारे में आभास 
होता है । 
भुगतान-सन्तुलन फी मर्दे 
(स्‍02॥5 ० छ॥06 रण एशचग्रट$ 
भुगतान सन्तुलन की गणना करते समय देश के सभी विकलनो (ऋण) (५६७/$) ता 
सभी समाकलनों (८४१॥$) को सम्मलित किया जाता है। किसी देश का पावन सन्तुलन प्रदर्शित 
करने के लिए एक विवरण ($#8८७८॥) तैयार किया जाता है। इसके बाथी ओर सभी प्रकार के 
निर्यातो (दृश्य एवं अहृश्य दोनों प्रकार के तिर्यातो) तथा उनके मूल्यों का विस्तारपुर्वक ब्योरा दिया 
जाता है और दायी ओर सभी आयातो (दृश्य तथा अहृश्य दोनो प्रकार के आयातो) तथा उनके 
मूल्यों का विस्तारपूर्वक ब्यौरा श्रस्चुत शिया जाता है । इस प्रकार ब्रायी ओर के विवरण के मूल्यों 
का योग वह राशि होती है जो उस देश को विदेशों से प्राप्त होती है और दायी ओर के विवरण 
के मूल्यों का योग वह राशि होती है जिसे वह देश विदेशों को देता है। बायी ओर की राधि 
तथा दायी ओर की राशि के अन्तर से भुगतान-सन्तुलन का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यदि बाबी 
ओर की राशि दायी ओर की राशि से अधिक है तो भुगतान सन्तुलन अनुकूल होगा। इसके 
विपरीत, थदि दायी ओर की राशि बायी ओर की राशि से अधिक है तो भुगतान-सन्तुलत प्रतिकूल 
होगा। भुगतान सन्तुलन के विवरण का एक नमूना निम्न प्रकार है 


___ गुगताम सन्तुलन का विवरण (रयोमे) विवरण (रुपयों मे) 








लेन या निर्यात देन या आयात 
__  (एध्वय) _._...._|[__.  (एक७)  -_- (7कछ७) 
] बस्तुओ का निर्यात ] बस्तुओ का आयात 
2. स्लेवाओं के निर्यात से विदेश से प्राप्त होने | 2 सेवाओं के आयात को विदेशों की 
वाली आय भुगतान 
(क) व्यापारिक कम्पतियों द्वारा की । (क) व्यापारिक कम्पनियों दारा की 
गयी सेवाएँ गयी सेवाएँ शषाएँ 
(ख) विशेषज्ञों की सेवाएँ (ख) विशेषज्ञों की सेवाएँ 
(ग) यात्रियों की सेवाएँ (ग) यात्रियों की सेवाएँ 
3. विदेशी ऋण तथा पूंजी से प्राप्त आय, | 3 विदेशी ऋण तथा पूंजी का भुगतान, 
मूलधन, ब्याज तथा लाभ मूलघन, ब्याज तथा लाभ 
4 विदेशी सरकारो द्वारा देश मे किया गया | 4 सरकार का विदेशों मे किया गया थे 
कट विदेशों को 
5. लोगोके आवसन से प्राप्त होने वाला धन | 5 लोगो के उत्प्रवास के कारण विदेश 
जाने वाला धत दान, क्षति 
6 विदेशों से प्राप्त दण्ड, दान, क्षतिपूर्ति | 6. विदेशों को दिया गया दण्ड, दान, क्ति 
आदि पूर्ति आदि 


आम परम सी न व लक 
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अब हम उपयुक्त विवरण मे सम्मिलित की गयी विभिन्न मे का अध्ययत करेंगे: किक 

() बस्तुओ का आपात-निर्यात--किसी देश के निर्यातो तया आयातो का उसके भुगताः 
सन्दुलन पर गहरा प्रभाव पडता है। इत जायादो तथा तिर्यातों मे केवल वस्तुएँ ही नहीं, बहिकि 
सोषा-चाँदी आदि भी सम्मिलित हैं । 

(2) सेवाएँ- जैसा दिदित, है. कुछ देश अन्य दैशो को वस्तुओ का निर्यात करने के 
अतिरिक्त उनये लिए अनेक प्रकार की सेवाएँ भी करते हैं और डर सेवाओं के बदले उनसे मूल्य 
प्राप्त करते हैं। इस पार की सेवाएँ अहृश्य आयात-निर्यात में सम्मिलित की जाती हैं । मुख्यत « 
ये सेबाएँ दो प्रकार की होती हैं. (क) व्यापारिक कम्पनियों हारा की गयी सेवाएँ--किसी देश 
की व्यापारिक कम्पनियाँ, बैक, बीमा कम्नियाँ तथा जहाजी कृम्पन्ियाँ, जब किसी अन्य देश के 
लिए रोवाएँ करती हैं तव इनको इन सेवाओ के बदले शुल्क या कमीशन प्राप्स होता है। जिस देश 
द्वारा इस प्रकार की सेवाएँ की जाती हैं, उसके लिये अदृश्य निर्यात (पराशश्र७ #77०॥) हैं 
और जो देश इन सेवाओ को प्राप्त करता है, उच्चके लिये ये बहस्य आयात (6णहाए/७ ए9070) 
है, (ख) विशेषज्ञों को सेवाएँ-कभी-कभी एक देश दूरारे देश को अपने बिशेषज्ञों की सेवाएँ भी 
प्रदान करता है । उदाहरणार्थे, अमरीका, ब्रिटेन, भारत को समय-रागय पर अपने तकतीकी विशे* 
घज्ञों की सेवाएं प्रदात करते रहते हैं । इत विशेषज्ञो को उनकी सेबाओ के बदले बेतन घुकाये 
जाते हैं। जो देश इन विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान करता है उसके लिये इनकी सेनाएँ अदृश्य निर्यात 
होती हैं ओर जिस देश को इनकी सेवाएं प्राप्त होती हैं, उसके लिये ये अहृश्य आयात होते हैं । 


(3) ऋण घ ब्याज का लेव-देन-कभी-कभी कुछ देश अन्य देशो को अल्पफ्राल एवं 
दीघ काल के लिये ऋण भी देते है। जब एफ देश दूसरे देश को ऋण की 'रकम भेजता है, तब 
इप्तके लिये वह अह्ृः्य आयात होता है । जित्त देश को ऋण दिपा जाता है उसके लिये वह भदृश्य 
निर्यात के समान हीता है। उसी प्रकार जब ऋण या इसके ब्याज का भुगतान किया जाता है तव 
ऋण या व्यांज को चुकाने वाला देश ऋणी देश और उसको प्राप्त करने वाला देश ऋण दाता के 
समान होता है। 

(4) सरकारों का द्ययं--प्रस्येक देश की सरकार दूसरे देशो में अपने दुताचासों पर कुछ 
व्यय करती है । इसी प्रकार एक विजेता देश विजित देश से अपनी क्षतिपूर्ति (लएआ9200॥8) 
बसूल करता है। कभी-कभी दो देशो की सरकारों में रकमों का सेन-दैन भी होता है । इस स्थिति 
में जो ऋणदाता (८४१०१) होता है उसके लिये यह राशि अदृश्य आयात और जो देश ऋणी 
होता है उसक्रे लिए यह राशि अदृश्य निर्यात के समान होती है । 

(5) लोगों का आवसन-उत्प्बरा--जब एक देश में रहते बाला व्यक्ति कियी बे देश में 
जाऊर बघ्त जाता है तब वह अपने साथ अपना धन तथा जमाराशि से जाता है। जिस देश से 
वह व्यक्ति जाता है, उसके लिये यह अहृश्य आयात के समान ओर जिस देश को घन जाता है 
उसके लिए यह राशि अदृष्य निर्यात के समान है । 


(6) विदेशों से प्राप्त दण्ड, दान तथा क्षति पूति आदि--कभी-कभी एक देश दूसरे देश से 
दड, क्षतिपू्ति अकवा दान के रूप भे कुछ रकस वसूल करता है ! इससे भी उस देश के भुगतान- 
सस्तुलन पर प्रभाव पड़ता है। 


भुगतान-सन्तुलन में असमानता तथा उसके उपचार 
(0॥5४पणणञाणाएा। १9 छभाएड ०९ ए३,गाला(5 १णते [5 ((८॥९११०७) 


कभी कभी झडिसी देश के भुगतान-सन्तुलन मे कुछ कारणो से असमानता उत्पन्न हो गाती है 
तथा इस अम्मता के कारण उस्र देश की आधिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जतः 
भुगतान-सन्तुलत को इस असमानता को दूर करने के लिए उस देश हारा कई प्रकार के उपाय किये 
जाते है । स्वर्णपान के अन्तर्गत, भुगतान-सन्तुलन की अस्रमानता स्वत ही स्वर्ण के आयात-निर्यात 
से दुर हो जाया करती थी, परन्तु व्तमाद परिस्थितियों मे भुगतान सनन्‍्तुलन की यह असंमानता स्वत 
ही दूर 2208५ बल्कि इसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा सक्तिय कदम उठाये जाते हैं! ये 
इस प्रकार हैं: 
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(]) निर्षातों को प्रोत्साहन देना--भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दुर करने न 
यह नितानत आवश्यक है कि उस देश के निर्यातो को अधिक से अधिक बढ़ाया जाय विर्यातों को 
दो तरीको से प्रोत्माहित क्या जा सकता है. (क) निर्यात करों से कमी--निर्यातो को प्रोत्साहित 
करने के जिए उन पर लगे करो मे भारी कमी कर देनी चाहिये, त्ताकि विदेशों को ये नियत 
सस्ते पड़ें और वे अधिक से अधिक मात्रा मे इन्हें खरीद सके । (खत) देश के उद्योगों को आविफ 
सहायता देना--निर्यातो को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि देश के नियत 
उद्योगों को सरकार बी बोर से आधिक सहायता प्रदान वी जाय, तादि वे अपनी उत्पादन-लागती 
को कम करके विदेशी उद्योगों का मुक़ावला कर सकें । 


(2) आयातों में कमी करना--भुगतान-सन्तुलन जी प्रतिकूलता को दूर करने के लिये 
देश के आयातों में कमी करना तितान्त आवश्यक होता है। किसी देश के आयातों को तिम्त 
लिखित उपायों से कम किया जा सकता है -- 


(0 नये आयप्त-कर लगाना तथा पुराने अ्यात-करों में में दृद्धि करमा--आयातो को कम 
करने के लिये उत वर कर लगायें जाने चाहिये और जिन आयातो पर पहले से ही कर लगे हुए 
हैं, उनमे वृद्धि कर देनी चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि इस प्रकार के आयात देश के 
लिए महंगे ह। जाये हैं । परिणामत उतकी माँग कम हो जाती है। 

(४) साया हटा प्रणाली. कोटा प्र (7790०. (१४०७ 5950९0॥)--देश-कै-- आम्रावो-को कोच 
प्रणाली द्वारा भी कस क्या जा सकता है | इस प्रणाली के भी नई रूप हैं भी कम क्या जा सक्तता है । इस प्रणाली के भी नई रूप हैं 

(६) लाइसेन्स कोटा प्रणाली ([70८००४ 0७०१७ 39 झ्म॥-- इसके अन्तर्गत, आयात” 
कर्ताओं को वस्त अ 282 
द्वारा देश की आवश्यकताओं क 

(पो एक-पक्षीय कोटा प्रणाली (एग्रोड्बताश ए_एणब कऊ़ाह्णो - 
बातगेत देश अपने आग्राता पर दो प्रकार के द्रतिबरन्ध लगा बज का शत सिविल, है. /) दिश्व फोटा 0]092 
0००) दस भतत मरा -- इसके अतर्गेत सरकार प्रत्येक्ष करायात की जाने दाल का 

दर्ता ईै। इससे अधिक मात्रा में बल्तु का आयान नहीं क्या जा पैवायत कस वाला 7 परन्तु इस माता तक 
वस्तु का अप्पात झिसी भी देश से किया जा सकता है। (2 विभाजित के के 
शक तन -- इसके अन्तर्गत सरकार न_केवल आयान कौ न॑क्वल आयात को जाने वाली वस्तु का कीः तु ६ 
करती है बल्कि यह भी तय कर देती है कि उस कोरे का कितिना-कितना भाग- विभिश्न देशों से _. 
मेंगाया जा सक्तता है * 
_ पग हिल्ीय कीड़ा. बणाओों _ (808८2 070/4 5:४(0)--डसके अन्त सत्ता ये केटा_प्रणाली _(8/8/29! (१7०8 $५४८ए7)--इसके अन्तर्गत, श्र 
बी जान का वाली के नर नर पा निकल सका कल्त बाद आवातर, वस्तु वा अधिकतम कोटा सरकार द्वारा विश्चित कर दिया जाता है और ईएे 
मात्रा तक के क््यात पर रिफ्ायता देर वर आयात-कर वसूल किया जाता है, पज्तु यदि भा ८ 
कर्ता इस कौट से अधिक माना में वस्तु को बायात करना चाहते हैं, तब उन्हे आयात वर दे कोट से अधिक माजा में वस्तु का आयात करना चाहते हैं, तब उन्हें आयाव पर दण्ड के 
स्पम ऊंचा आयात-कर चुकाना पडता हूं आयात-क्र चक्ाना पडता हूं । 

(3) मुद्रा-अवमुल्यन (ट07०४८७ 7020/५३४००)--भुगतान-सन्तुलन वी प्रतिकूलता ३ 
दुर करन के लिये कभी कभी मुद्रा-अवमूल्यत का,भी सहारा लिया जाता है। मद्रा मवमुत्यत ि 
अभिप्राय देश की मुद्रा की विदेशों विनिमय क्रय शक्ति को कम करने से है, अर्थात्‌ विदेशी हु 
रूप में देश की मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि देश देय 
निर्यात सस्ते हो जाने के कारण प्रौत्साहित होने लगते हैं ॥ इसके विपरीत, मुद्रा-अवमृल्यन से चल 
के आायात महंगे होकर हतोत्साहित होने लगते हैं। उदाहरणायथें, यदि कसी देश की मुद्रा थे 
मूल्य विदेशी मुद्या के रूप मे कम कर दिया जाता है तो विदेशो मे उस देश की सुद्रा दी त्रय शक्ति इसी 
कम हो जाती है । दूसरे शब्दों मे, विदेशो से आयात क्रिया गया माल महंगा पडता हैं और ामस्वसूप 
करण देश के जायात हतोसाहित होने लगते हैं। इसके विपरीत, अवमृल्यन वें असम 
विदेशों मुद्राओ की भवमृल्यित मुद्रा के रूप मे क्रय-शक्ति वढ जाती है ५ पशरिथारत 7४ री 
उस देश से अधिक मात्रा मे वस्तुओं का आयात करने लगते हैं । इससे उस देश के निरय गे दर 
प्रोत्साहत मिलता है । सितम्वर 949 से भारत ने अवने भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकृतता को ६ 
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करने के लिए रुपये का अवमूल्यत कर दिया था । अवशुल्यन से पूर्व भारतीय रुपये का डालर मूल्य 
30'25 स्लेष्ट था। परन्तु अवमूल्यन के पश्चात भारतीय रुपया 2] सैण्ट के बराबर हो गया था। 
भारतोय रुपये के इस अवमूल्यन से भारत के निर्यात्रों को प्रोत्साहन मिला था । इसका कारण यह्‌ 
भा कि अवधुल्यन से पूर्व एक अपरोकी व्यापारी को 30 स्वेष्ट खबं॑ करने पर एक रुपया मिलता 
था । अयसूल्यन के पश्चात्‌ अब केवल 2] सेण्ट के बदले मे ही अमरीकी बव्यापारों को एक स्पया 
मिलने लगा। परिणामत भारतीय मात अमरीका मे सस्ता हो गया । इसके विपरीत, अवगुल्यन से 
पूर्व एक भारतीय व्यापारी को । रुपये के बदले में 30 सेण्ट उपलब्ध होते ये, परन्तु अवमृल्यत के 
पश्चात्‌ उसे रुपये के बदले मे केवल 2] सेप्ट ही मिलने लगे | इससे अमरीकी माल भारत में 
महूँगा हो गया । इस प्रकार मुद्रा अवसुल्यन से देश के आधानो में कमी होती है और निर्षातों मे 
बृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता कम हो जाती है। स्मरण 
रहे 6 जून, 966 को भारतीय रुपये का पुन अवमूल्यन कर दिया गया था । इसका उद्देश्य भारत 
के भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर अथवा कम करना था। अब एक भारतोब रूपया 3 
अमरीकी सेण्टो के वरावर हो गया था। 

(4) बिनिमय-हास (786 एच्जाध्एवणा)--यह्‌ उपाय मुद्र। अवमूल्यन से बहुत 
कुछ मिलता जुनता है | इसके अन्तग्रंत भी विदेशी विनिमय की दर मे कमी हो जाती है जिसके 
परिणामस्वरूप आयास निरुत्साहित तथा निर्यात ग्रोत्साहित होते हैं ॥ परिणामत भुगताब-सन्तुलन 
बी प्रतिकूलता में कमी हो जातो है । परन्तु मुद्रा-अवमूल्यत तथा विनिमय-हास मे दो अन्तर भी 
हैं--(क) मुद्रा-अवमूल्यत देश की सरकार द्वारा कातुन के अन्तर्गत क्रिया जाता है। इसके विपरीत, 
विनिमय ह्वास सरकार द्वारा नही किया जाता, वल्कि देश की अआराधिक परिस्थितियों का परिणाम- 
होता है, (ख) मुद्रा अवसूल्यन के अन्तर्गत न केवल विदेशी मुद्रा के रूस में देशी मुद्रा का मूल्य 
कय कर दिया जाता है बल्कि देश मे प्रचलित स्वर्ण सिक्‍्क्रो के रवर्णे अनुपात को भी कम कर दिया 
जाता है। इसके विपरीत, विनिमय ह्ास मे र्वर्णे के प्रचलित सिक्कों के स्वर्ण अनुपात को कम 
नही किया जा सकता । 


(5) मनन नही. गमबक का रहा (०7८४ (20॥(740000) --भुगतान सनन्‍्तुलन की प्रतिकूलता को दूर 
करने के लिए यदि काई देश मुद्रा अवमुल्यन समझता ते परिस्थिति मे वह 
अपडी-मुदर मा के सदन ने भपतान-मन्तसन की बसगवा को 'गतान-मन्तृलन की असमता को दूर कर सक्या-है-+ जैसा विदित 
है/मुद्रा बन को शतमाहन मिलता है दर आयात हतत्याहित होठ रूप देश ओ तथा सेवाओं की कीमतें कम हो जाती हैँ । इससे 

>दैश के निया माल करते से उन की को प्रोत्साहन मिलता है, पे त्ताहित होते हैं। इस प्रकार भुगतान- 
सत्तुलत में समता स्थापित में सहायता मिलती है। परन्तु कुछ अर्थशञास्त्ियों का विचार है 
कि भुगतान सन्तुलन की असमता को दूर करने के लिए मुद्दा सकुचन कोई अच्छा उपाय नही है। 
इसका कारण यह बताया जाता है कि यदि देश के कीमत स्तर को मुद्रा-पक्रुचन द्वारा जान-बूलकर 
नीचे गिराया जाता है तो इससे देश मे आथिक सकट का खतरा उत्पन्न हो जाता है। कीमतों में 
भारी गिरावट के कारण उत्पादकों को हानि होने लगती है। अस्तत- वे अपने व्यवसायों को बन्द 
करने पर विद हो जाते हैं। अत. भुगतान-सन्तुलन की अंसगता को दूर करने के लिए मुद्रा 
सकुचन की टीति का वडी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए । 

(6) बिनिमय-निपन्त्रण (८४78० 00070) - कभी-कभी सरकार अन्य रीतियो की 
तुलना में विनिमय नियस्तण को प्राधमिउता देती है। इसका कारण यह है कि मुद्रा-अवमूल्यन से 
देश के बात्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। इसी्र्तार मुद्रा ककुचन से लाधिक्त सकट का खतरा 
उत्पन्न हो जाता है। यदि देश के आयातो को विभिन्न प्रक्नार के प्रतिवन्‍्ध लगाकर कम करने का 
प्रयत्न किया जाप तो इससे दूसरे देशों मे भी बदले की भायना ($४छा ० वदधघाभाणा) उत्पन्न 
हो जाती है ओर वे भी उस देश के माल पर प्रतिवन्‍्ध लगाना शुरूकर देते हैं।इन सब बातो को 
ध्यान में रखते हुए सरकारें भुगतान-सब्तुलन की प्रतिकूलदा को दूर करने के लिए प्रायः वितिमय 
नियन्व॒ण का आश्रय लेती हैं। इस प्रणाली के जन्तग्रत देश के निर्यातकर्ताओं को अपने द्वारा 
कमायी गषी समूच्री विदेशी विनिमय सरफार के हदाले करती पड़ती है। सरकार उतको इसके 
बदले मे देशी सुद्रा देती है। इसी प्रकार जायातकर्ताओं को विदेशी मुद्रा सरकार द्वारा ही दी 
जाती है । अत विदेशी विनिमय (णिधघइ0 «४८।आ 8०) पर सरकार का पूर्ण नियन्‍त्रण होता है 
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और इस निय-त्रण की सहायता से सरकार देश के आयातो मे कटौती कर सकती है। उदाहरणार्थ, 
सरकार केवल उन्ही आयातो के लिए आयातकर्ताओ को विदेशी विनिमय देती है जो देश की भर्थ 
पक लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार अनावश्यक आयातो को समाप्त किया जा 
सकता है। 

(7) बिदेशों से ऋण--भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दुर अथवा कम करने के लिए 
विदेशी बैंको अथवा विदेशी सरकारों से दीर्घकालीन ऋण भी प्राप्त किये जा सकते हैं। चूंकि इत 
ऋणो का भुगतान दीघेकाल में किया जाता है इसलिये वत्तेमान में भुगतान-सम्तुलन की प्रति 
कूलता को विदेशी मुद्रा की सहायता से दूर अथवा कम किया जा सकता है । इन ऋणों की भुगतान 
विधि आने तक देश की सरकार आवश्यक कदम उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेती है 
और उचित समय पर उन्हे (ऋणो को) चुका देने मे समर्थ हो जाती है। 

(8) विदेशी निवेश फो प्रोत्ताहन--भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर 00 कस 
करने के लिए एक अन्य उपाय का भी आश्रय लिया जाता है। देश कौ सरकार विदेशी पूंः 
पतियों को आवश्यक रियायतें देकर उन्हे देश में पूंजी का निवेश (॥रए०४7760) करने के लिए 
प्रोत्साहित करती है। इससे देश को अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो जाती है जिससे वह 
भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को कम कर सकता है। लेकिन इस रीति को अपनाते समय 
सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि विदेशी पूँजीपति कही देश की अर्थ व्यवस्था पर 
हावी न हो जायें । 

(9) विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन--देश की सरकार विदेशी पर्यटकों एवं यात्रियों ४५ 
अधिकाधिक सुविधाएँ देकर उन्हे देश की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे देश की 
विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय में वृद्धि होती है और भुगतान-सन्तुलन की समस्या का समाप्त करने 
में सहायता मिलती है । चर 
हो मे, उपर्युक्त रीतियो द्वारा भुगतान सन्तुलन की असमता को दूर अथवा कम किया जा 
सकता है। 


परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सकेत 
!. व्यापार-सस्तुलन तथा भुगतान सन्तुलन में क्या अन्तर है ? भ्रतिकूल भुगतात अर का 
किस प्रकार सुधारा जा सकता है ? (विक्रम, 967, आगरा, 8975) 
अथवा 
(अ) प्यापार-सन्तुलन तथा भुगतान-सन्तुलन में क्या अन्तर है ? 
(ब) प्रतिकूल व्यापार-सन्दुलन को ठीक करने को वया-बया रोतियाँ हैं? (आगरा, !270) 
[सकेत--प्रथम भाग मे, व्यापार-सन्तुलब तथा भुगतान-सन्तुलन का अन्तर स्पष्ट का म 
भुगतान सन्तुलन के मुख्य अंशो की विस्तारपूर्वेक व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग उपायों 
बताइये पि भुगतान-सन्तुलन की विपरीत दशा को सुधारने के लिए कई प्रकार क 
का प्रयोग क्या जा सकता है, जैसे आयग्तो से कटौती, निर्यातों में वृद्धि, मुद्रा-्अवूल्यद 
विनिमय-ह्वास मुद्रा सकुचन, तथा विनिमय नियन्त्रण ।] दो में 
2. किसी देश के व्यापाराधिवय तथा शोधनाधिक्य को हपष्ट करके बताओ। कया इन 960) 
पारस्परिक सम्बन्ध है ? (नागपुर, न 
[संकेतत--प्रथम भाण मे, व्यापाराधिक्य (व्यापार-सन्ठुलन) तथा शोधनाधिक्य गत 
सन्तुलन) के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । दुसरे भाग मे, यह बताइए कि इन दोनो ] 
सम्बन्ध होता है। वास्तव मे, व्यापाराधिक्य शोधनाधिक्य का ही एक भाग होगा है रो ।) 
3. 'वक्ष' एवं 'विपक्ष' ध्यापार-सन्तुलन में विस्तारपुर्वक भिन्चता समझाइएं। के (आगरा, आयातो 
[स्केत--किसी देश का व्यापार-सन्तुलन तब 'पक्ष' से होता है रो उसके या अधिक 
की अपेक्षा अधिक होते हैं । इसके विपरीत, जब देश के आयात, निर्यातों की 
होते हैं तो व्यापार-सन्तुलन “विपक्ष मे होता है।] 


39छ 


सुकत व्यापार बनाम संरक्षण 
(९९ पा906 7४ श"७शाणा) 





सुक्त व्यापार तथा संरक्षण में अन्तर 
(#किन्रा०्० छलज़लशा 88 ए790९ 800 770(600०0) 
भुक्त व्यापार से अभिष्राय उप्त अवस्था से है जिससे विभिन्न देशो के बीच वस्तुओं तथा 
सेवाओं का विभिमय बिना किसी रोकटोक के किया जाता है। इस श्रकार के मुक्त व्यापार के 
अन्तयंत विभिन्न देशों के बीन वह्तुओ तथा सेवाओ के आदान प्रदान पर किसी प्रकार क्ा कोई 
प्रतिबन्ध नही लगाया जाता । इसके विपरीत, सरक्षण से अभिप्राय सरकार की उस नीति से है 
जिसके अन्तगंत गह्‌ उद्योग-घम्घों की रक्षा के लिए आयात व्यापार पर प्रतिवन्ध लगाये जाते हैं । 
इस प्रकार तरक्षण की नीति के अन्तगंत दो देशो के बीच वस्तुओ तथा सेवाओं का आदान-प्रदान 
स्व॒तस्त्र नही रहता है। सरक्षण नीति का अनुसरण करने वाले देशो द्वारा वस्तुओं के आयात पर 
बाई प्रकार के प्रतिबर्ध लगा दिये जाते हैं । उदाहरणार्थे, वस्तुओ के आयात पर भारी आयात-कर 
लगा दिये जाते हैं अथवा बस्तुओ के आयात को कोटा-प्रणाली द्वारा हतोत्साहित किया जाता है। 
परन्तु इरासे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मुक्त व्यापार नीति के अन्तगेत वस्तुओ के आयात पर 
बिलकुल ही आयात-कर नही लगाये जाते । मुक्त व्यापार के अन्तगंत भी बस्तुओ के आयात पर 
कर लगापे जा सकते है, परन्तु इस प्रफार के कर आप की दृष्टि से ही लगाये जाते हैं, सरक्षण की 
हृष्टि से नही । न 
मुक्त व्यापार के पक्ष सें दिये गये तर्क 
(#भह्डणणाढा७ व [रबए००८ एा ०० 730०) 

क्लासीकत अर्थशास्त्री मुक्त व्यापार के समर्थक थे! उन्होने मुक्त ध्यापार के पक्ष में कई 
प्रकार के तर्क प्रस्तुत किये थे। मुख्य मुख्य तको इस प्रकार हैं 

(।) उत्पादन के साधनों का राछुचित उपयोग--गुक्त व्यापार के अन्तर्गत देश के उत्पादन 
के साधनों को राघुचित उपयोग्र राम्भव हो सकता है) इसका द्रारण यह है कि घुक्त ध्यापार के 
अधीन प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसगे उसे प्राकृतिक लाभ होता है। चुकि 
उत्पादन तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त पर किया जाता है, इरालिए युक्त व्यापार के अन्तर्गत प्रत्येक 
देश अपने प्राकृतिक राधवों का समुचित उपयोग करने मे रामथे हो जाता है। 

(2) भौगोलिक श्रम-विश्नाजन--चूंकि मुक्त व्यापार के अन्तगंत प्रत्येक देश ऐसी वस्तुओं 
का उत्पादन करता है जिन भे उसे अधिकतम लाभ श्राप्त होता है, इसलिए इससे भोगोलिक श्रम 
2+0९३ की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और विभिन्न देशो को श्रम-विभाजन के लाप् प्राप्त 
होते है। 

(3) उपभोक्ताओं को लाभ--मृक्त व्यापार के अन्त्गंत देशी उद्योगपतियों को विदेशी 
प्रतियोगिता का सामना करना पडता है। अन वे अपनी वस्तुओ की उत्पादन ज्ञागतो को कम 
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करके सस्ते दामो पर बेचते हैं। इसके अतिरिक्त चूँकि मुक्त व्यापार के अन्तर्गत बायातित (एफ 
0०(४0) वस्तुओ पर कर नहीं लगते, इस कारण भी वस्तुओ की बीमतो मं वृद्धि नही होती | अत 
व्यापार के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुएँ कम दामो पर उपलब्ध होती है । 

(4) बाजारों का विस्तृत होना--म्ुक्त व्यापार के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओ के बाजार 
विस्तृत हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि अल्तरराष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध 
नही लगाये जाते । अत वस्तुएँ दूरम्ध देशों मे भी वेची जा सकती हैं। वाजारो वे विस्तृत होने 
पर उत्पादको को उत्पादन का पैमाना बढ़ान के भी अवसर मिलते हैं। इससे न केवल उत्तादन 
लागतो में कप्री होती है. बल्कि उपभोक्ताओं को भो उपभोग सम्बन्धी वस्तुएँ सस्ते दामों पर 
मिलती हैं। 

(5) एकाधिकारी सधों पर रोक--चूंक़ि मुक्त व्यापार के अन्तर्गत देशी उद्योगों को विदेशी 
प्रतियोगिता का सामना करना पडता है, इसलिए वे एकाधिक्तारी सघो (72०7000505 परे 
00९5) की स्थापना नहीं कर सकते | इसक विपरीत, सरक्षणात्मक नीति के अलगंत विदेश 
प्रतियोगिता के अभाव के कारण देशी उद्योगपति आपस में मिलकर एकाधिकारी सध बना लेत हैं 
जिनके द्वारा उपभोक्ताओं तथा श्रमिक्रो का शोपण किया जाता है। 

(6) उत्पादन-रीतियो में सुधार--चूंकि मुक्त व्यापार के अन्तर्गत देशी उद्योगपरतियों को 
विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है इसलिए वे उत्पादत रीतियो मे सुधार करके 
अपनी उत्लादन लागतो को कम करने का प्रयन करते हैं। कभी कभी वह विदेशी प्रतियोगिता का 
सामना करने के लिए अपने उद्याग धन्धो का युक्तिकरण (ए0079॥९900॥) भी कर देते है। इसमे 
उपभोक्ता था को विशेष लाभ होता है । 

(7) विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग एव सदृभावना--जैसा स्पष्ट है, मुक्त व्यापार 
के अल्गत विभित दश एक-दूसरे पर निर्भर रहने लगते हैं. जिसस उनमे घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित 
हो जाता है । परिणामत उनके बीच सहयोग एव सदभावना वटती है। 

विष्क्षे - उपर्युक्त लाभो के कारण ही क्वासीकल अयशास्त्रियो ने मुक्त व्यापार की नीति 
का समथन किया था। परन्तु आजकल आाधिक राष्ट्रीयवावाद (80070णा7० )र४0०7क७57) ता 
नियोजित अधथं-व्यवस्था (9]0गरा८0 ०००१७०७३ ) क कारण मुक्त व्यापार की नीति का कैवल व 
स्तिक महत्त्व ही रह गया है । इसका व्यावहारिक महत्त्व अब समाप्त हो चुका है। इस समय शायद 
ही कोर! ऐसा देण हो जो मुक्त व्यापार की नीति का अनुध्तरण करता हो । 


संरक्षण की नोति 
(एगाठु ग॑ शागध्ा०) 
सर्वप्रथम सत 79] मे एक चमरीडी अरथंत्ास्त्री एलेक्जेण्डर हैमिल्टन (वैलिप्शा८४ 
प्शाण07) ने देश के आथिक विकास हेत सरक्षण के सिद्धास्त का सुझाव प्रस्तुत किया श्री 
हैमिल्टन के बाद एक बत्य अमरीकी अय्य॑ंशास्त्री हैनरी केयरे (छा ८४८४) ने भी सरक्षण क 
नीति का समयन क्या था। 9वी शताब्यी मे अमरीकी सरक्षार मे सरक्षण की नीति को 8) 
भी बर लिया £।। परन्तु यूरोप मे ज्मंत्री के प्रसिद्ध अर्थगास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट (छापा हे 
ने सर्वप्रथम सरक्षण की नीति का सुज्ञाव दिया था और उसके बाद अन्य जर्मत अर्वृशास्तरि पाक 
फ्रेडरिक लिस्ट के इस सुझाव का समर्थन किया था। प्रथम विश्व युद्ध तक तो ससार के अध् 
देशों ने सुक्त व्यापार की नीति का ही अनुसरण किया था, परन्तु इस युद्ध के बाद लगभग सभी 
देशो ने मुक्त व्यातार की नीति को त्यागकर सरश्णात्मक नोति को अपनाया था। 
सरक्षण के पक्ष से तके 
(4एणाशां था एचवए०चा त॑ छागललाणा) हे 
() शिशु-उच्योग तक (व: पातप्रध्धए हष्ड्ाणाथा)--इस तक ५ हक 
एलेक्जेन्डर हैमिल्टन द्वारा प्रस्तुत क्या या था। बाद में चलकर जमेंन कम मस्कपर्ण हे तर्क 
लिस्ट ने इसका समर्थन किया था। बाजकल मरक्षण के पक्ष मे यह सबसे अधिक हे पक 
माना जाता है| इस तक के अनुसार देश के शिशु-उद्योगो को विदेशी प्रतियोगिता 
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सरक्षण दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि देश का कोई भी शिशु-उद्योग विदेशो क्के 
सुब्यवस्थित एवं सुसस्थापित उद्योगों का मुकाबला नही कर सकता । जिस प्रकार एक शिशु एक 
तहण व्यक्ति का सामना नही कर सकता, उद्ी प्रकार किसी देश का शिशु उद्मोग_ विदेशों के 
विकसित उद्योगो का मुकाबला नहीं कर सकता । अत देश के शिशु-उद्योगो को विदेशों के विकसित 
उद्योगो से अवश्य ही सरक्षण मिलता चाहिए। सरक्षण की इस नीति को इन शब्दी में बहुत हो 
सुन्दर ढद्ध से व्यक्त किया गया है. 'शिशु का पालन करो बालक की रद्ार करो और गुवक वा 
स्वतस्त्र कर दो | []पणचछ 6 94४, एएग॑च्ण ह6 वो थात ०० 8 2१) 

परन्तु वृछ लेखकी द्वारा शिशु उद्योग तके की आलोचना की गयी है 

(को) शिशु उद्योग को पहचानना कठिन है--आलोचको का कहना है कि कभी-कभी शिशु- 
उद्योग को पहचानना ही कठिय हो जाता है । ऐसी परिरिथिति में उसे सरक्षण देने का प्रघन ही 
उत्पन्न नही होता ! कप 

(ख) सरक्षण से स्थायी होने फो प्रदत्ति निहित होती है--जब किसी शिशु उद्योग को 
सरध्षाण दिया जाता है, तब उसके घविकलित हो जाने पर सरक्षण हटाना कठिन हो जाता है । 
इसका कारण यह है कि इसी बीच उद्योग मे निहित स्वार्थ (२०४०० 77/07०४७) उतठ्त् हो जाते 
हैं जो सरक्षण के हठाये जाने का विरोध करते हैं । 

(ग) अन्य उद्योग भी सरक्षण फी माँग करते हैं--जब किसी शिशु उद्योग को सरक्षण दिया 
जणप्ता है तब अन्य शिशु उद्याग भी सरक्षण की माँग करने लगते है। इस परिस्थिति में सभी 
शिशु-उद्योगो की माँग को स्वीकार करना सरकार के लिए कठिन हो जाता है । 

(घ) उपभोक्ताओं को हानि--सरक्षण के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को वस्तुओं के अधिक 
भूल्य चुकाने पडते है। इसके साथ ही उन्हे माल घटिया किस्म का मिलता है। 

(2) डद्योगो भे विविधता का. तक (0एटाशीएड/णा णी [एवपरा6 क्षैड्ठएपरधा)--+ 
यह तक जमनी के प्रतिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिर्ठ द्वारा अल्तुत किया गया था । इस तककेके 
अनुसार प्रत्येक देश को पथासम्भव सभी वस्तुओ में आत्मनिर्भर होता चाहिए, क्योकि जो देश 
आदमविभर नही हाता उसे युद्ध के समय बहुत सी कठिताइ्यो का सामना करना पड़ता है। जैसा 
तिदित है युद्ध के समय विदेशी व्यापार लगभग समाप्त हो जाता है जौर जो देश आत्मनिर्भर 
नही हाता उमके लिए अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अत यह नितात आदश्यक है कि 
सभी उद्योगो के सस्तुलित विकास द्वारा देश वो आरमतिर्भर बताया जाय | दूसरे शब्दों मे, देश के 
सभी उद्योगो को स तुलित रूप मे उिऊत्तित करमा आवश्यक है। क्षब. सरक्षण की नीति का अनु- 
सरध किये बिता किसी भी देश का सन्तुलित विकास सम्भव नही हो सकता है | 

कुछ लेखको ने इस तर्क की आलोचता भी की है। उनके अनुसार यदिं इस तक को स्वीकार 
कर लिया जाय तो देश श्रम विभाजन तथा विशेषज्ञत्रा (3980०8॥$40॥) के सभी लाभो से वचित 
ही। जायगा * 

(5) रुूपदेशों बाजार हा तको (सएछवाड फशिफ्टर॑&(एणाटा(--कभी कभी सरक्षण 
त्तीति का समथन स्वदेशी बाजार के त्तक के आधार पर भी किया जाता है | इस तक के बनुसार 
जब सरकार सरक्षण-कर लगाकर विदेशी माल का आयात कम कर देती है. तब दश क॑ बाजारों 
मे केवल दशी उद्योगा द्वारा निर्मित बस्तुओ की ही बिन्री होती है) परिणामत दशी उद्योगों में 
रोजगार की माना बढ़ जाती है | रोजगार के बढ जाने वे फलस्वरूप देशी उद्योगो की वस्तओ की 
और भी अधिक बिती होने लगती है। इस प्रकार देशी बाजार का विकास हो जाता है। परन्तु 
कुछ लेखको हे इस तक फी आधोचना को है] उतके कथनानुसार यदि किसी दश के आयातो को 
कम कर दिया जाता है तो उस देश क निर्यात भी कम हुए बिना नही रह सकते । 

(4) जआधार-उच्योग तक (छ०80 [ात७ञञा९६६ &7070॥)-- आधुनिक काल में सरक्षण 
के लिए यह एक महत्वपूर्ण तक समया जाता है । किसी भी दश के तीत्र आथिक विकास के लिए 
आधार उद्योगो का होता नित्वान्‍्त आवश्यक हाता है क्योवि इन उद्योगों के बिना देश का आथिक 
विकाम स्वयचालित (4०४०४7७८) नही हो सकता । आधार-उद्योगो से अभिप्राय ऐस उद्योगो से है जिन 
दूर अन्य उद्योग तिथर करते हैं, जैस्ले लोहा इस्पात उद्याय । अब ऐसे उद्योग धन्धो के विकास के 
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लिए सरक्षण नीति अत्यन्त आवश्यक होती है। इसका कारण यह है कि सरक्षण के बिना आधार- 
उद्योगों का विवास सम्भव नही हो सकता । 

(5) रोजगार सम्बन्धी तक (279]09ण८॥ /78ण7९०/)--इस तर्क के अनुसार सरक्षण 
नीति को अपनाने स देश में रोजगार की सात्रा को बढाया जा सकता है! इसका कारण यह है 
कि सरक्षण की नीति के परिणामस्वरूप देश मे नये-नये उद्योगों की स्थापता होती है और अधिका- 
घिक मात्रा में लोगो को रोजगार के अवसर श्राप्त होते है। अत देश की बेरोजगारी की समस्या 
को हल करने मे सरक्षण नीति एक महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती है। 

परतु आलोचको ने इस तक॑ को दोपपूर्ण बताया है। उनके अनुसार सरक्षेघरात्मक वीति 
को अपनाने से देश मे रोजगार की मात्रा में बुद्धि नहीं होती। उनके मत के अनुसार यह तो 
सम्भव है कि सरक्षित उद्योग मे रोजगार की मात्रा बढ़ जाय, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 
देश मे रोजगार की कुल मात्रा बढ जाती है। इसका कारण यह बताया जाता है कि जब किसी 
देश के आपातो को सरक्षण नीति द्वारा कम कर दिया जाता है, तब धीरे धीरे उस देश के निर्यात 
भी कम होने शुरू हो जाते हैं। इससे निर्यात-उद्योग्रो मे रोजगार की मात्रा कम हो जाती है। इस 
प्रकार सरक्षणात्मक नीति से सरक्षित उद्योगो में तो रोजगार की मात्रा बढ जाती है, परत 
निर्यात उद्योगो मे रोजगार की मात्रा कम हो जाती है। अत सरक्षणात्मक वीति से देश की रोज 
गार की कुल मात्रा मे कोई विशेष वृद्धि नही होती है ॥ 

प्रो० कैन्ज (०५7९७) ने सरक्षण नीति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को हल करे 
के लिए दो सुझाव प्रस्तुत किये है--(क) सरक्षण-मीत्ति के साथ ही साथ देश को सरकार विदेशियों 
को देश की वस्तुओ को खरीदने के लिए ऋण प्रदान करे, ताकि इन ऋणो से विदेशी लोग बधिका 
धघिक मात्रा में दश की वस्तुओं वो खरीद सकें। इससे निर्यात-उद्योगो में बेरोजगारी की स्मसयां 
उत्पन्न नही होगी (ख) प्रो० केन्‍्ज ने यह भी कहा है कि सरक्षण-करो से प्राप्त होने वाली ओय 
निर्यात उद्योगों को आधिक सहायता के रूप मे दे देनी चाहिए ताकि ये उद्योग अपनी उत्तादव 
लागतो को कम करके विदेशा मे अधिक मात्रा म अपना माल बेच सकें । प्रो० केन्ज के भाप 

यदि इन दोनो सुझावों को क्रियान्वित किया जाय तो सरक्षणात्मक नीति को अपनाने से देश 
रोजगार की मात्रा को बढाया जा सकता है। 

परन्तु कुछ लेखऊो ने प्रो० केन्‍्ज के उपर्युक्त सुझावों की आलोचना की है। प्रयम, विदेधियो 
को ऋण देने के लिए रुपया कहाँ से आयेगा ? दूसरे यदि कोई देश आपयातों पर सरक्षण रे 

लगाकर उन्हू कम कर देता है तो फिर विदेशी लोग ऋण की अदायगी कसे करेंगे ? तीसरे, य| 
कोई देश गिर्यात-उद्योगो को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करता है तो अन्य देश भी प्रतिकार 
की भावना (४०ए७॥॥ ०0 7९(8॥00॥) से प्रेरित होकर अपने निर्यात-उद्योगो को आर्थिक सहायता 
देना आरम्भ कर देगे। इस प्रकार प्रो० केन्ज द्वारा प्रस्तुत किये गये उपर्युक्त सुझाव कोई अधिक 
व्यावहारिक प्रतीत नही होते । कर के 
(6) राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग तर्क--मुक्त व्यापार के अन्तर्गत द्वेश 
प्राकृतिक साधनों का अपव्ययपर्ण (:०७५४(४]) ढज् से उपयोग किया जाता है। इसका कारश कम 
है कि जब कोई देश किसी एक वस्तु के उत्पादन मे विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है, तव इस हक 
के उपयोग में आने वाले साधनों का तेजी के साथ प्रयोग होने लगता दै और एक समय पे हि 
जाता है जबकि इन साधनो का भण्डार ही समाप्त हो जाता है। परन्तु सरक्षणात्मक नी। पोग 
अन्तगंत इस प्रकार का कोई भय नही रहता और देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयो 
किया जा सकता है। डे 
(7) बेकार साधत तक॑(70॥० ए&०प्रापटड #ह8एएण०70--मुक्त व्यापार के रात 
केबल उन्ही साधनों का प्रयोग होता है जो तुलनात्मक लागत के तिद्धात्त के आधार पर स्था ० 
किये गये उद्योगों के काम मे आत्ते हैं। इस प्रकार शेष साधन बिलकुल बेकार पडे रहते हैं 
इनसे सम्बन्धित उद्योगे का विकास नही होता । कर स्त्झो की 
(8) मजदूरी तक (४७४८५ /प४ण०००॥/)--एक कम मजदूरी वाले देश मे री बाला 
उत्पादन लागत एक ऊँची मजदूरी वाले देश की तुलना मे कम होती हैं । अत कम महू 
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देश ऊची मजदूरी वाले देश को वस्तुओ का निर्यात करने लगता है । इसका परिणाम यह होता है 
कि ऊंची मजदूरी वाले देश मे उद्योग-धन्धे घीरे-पीरे बन्द होने सगते है ओर देश भे बेरोजगारी 
फैल जाती है। बतः ऊँचो मजदूरी वाले देश को अपने उद्योगों की रक्षा हेतु 23000 
को अपनाना! पडता है । संयुक्त राज्य अमरीका ने इसी तक के जाधार पर अपने उद्योगों को विदेशी 
प्रतियोगिता से सरक्षण दे रखा है। उदाहरपार्थ, अमरीका ने भारत से आने चाले कपडे पर वहुत्त 
ही ऊँचा आयात-कर लगा रखा है, ताकत भारतीय श्रतियोगितः के कारण अमरीकी कपडा उद्योग 
को हानि त हो । ५ 

परन्तु कुछ आलोचको के अनुध्वार यह तक अत्यन्त दोयपूर्ग अतीत होता है। उनके अनुधार 
यदि किसी देश में मजदूरों को ऊँची मजदूरी दी जाती है तो उस देश से मजदूरों की कार्यकुशलता 
एव उत्पादकता का स्तर भी ऊँचा होता है। अत. ऐसे देश को कम मजदूरी बाले देश की प्रति- 
योगिता से भयभीत होते का कोई कारण नही है । 

(9) द्रष्प को घर में हो रखने का तर (]9 ॥(९०७ (००९५ था परु०७8 /780्जाव४)-- 
कहा जाता है कि यह तर्क, सर्वप्रथम, अमरीका के प्रेसीडेण्ट अश्नाहम लिकन (2७४७0974 [.07009) 
द्वारा 9 थी शताब्दी मे प्रस्तुत किया गया था। इस तबो के अनुसार जब कोई देश, विदेशों से 
माल क्या आयात करता है तद भुगतान के रूप मे उसका द्रव्य विदेशों को चला जाता है, तब 
यदि वह देश सरक्षणात्मक नीति की सहायता से माल का उत्पादन अपने यहाँ करता है, अब 
उस देश का वरब्य विदेशों को नहीं जायगा और परिणामत, उसे किसी प्रकार को हानि भही 
होगी । परन्तु आलोचफको मे इस सिद्धात्त को दोपपूर्ण बताया है। उतके अनुसार विवेशो थे सस्ती 
बस्तुएँ आयात करके आधिक सल्तुष्टि में वृद्धि की जा सकती है। उसका यह भी कहूना है कि 
यदि कोई देश विदेशों से माल का आयात कम कर देता है, तव ऐसी परिस्थिति में उसके निर्यात 
भी विश्चय ही कम हो जायेंगे ; इसके अतिरिक्त, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे द्रव्य के देश से बाहर 
चले जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता, क्योकि अन्तत आयातो और निर्यातों का सब्तुलन 
अवश्य ही हुआ करता है। 

(0] लागनो की समानता का तर्क (8५७258007 ण॑ (०४४ 8&077() -इस तकों 
के अनुसार देश की बनी महँगी वस्तुओं औौर विदेश की वी सस्‍्नी बस्तुओ की लागतो के अन्तर 
को आयात कर लगाकर समाप्त कर देना चाहिए ताकि देशी उद्योगों को प्रोत्ताहन मिल सके और 
थे स्वदशी बाजार मे अपती वस्तुओ को बिना किसी कठिताई के बेच सकें। इस प्रकार देशी तथा 
विदेशी उद्योगपतियो को बाजार मे अपना-अपता माल वेचने के समान अवप्तर प्राप्त हो सकेंगे । 
परत्तु आलोचको ने इस तक को दोपपूर्ण बताया है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाय 
तो अकूशल देशी उद्योगों को अधिक सरक्षण देना पड़ेगा, क्योकि ऐसा करने से ही तुलनात्मक 
लागतो को बराबर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि तुलनात्मक लागतो के धब्तर को 
ऊँचे आयात-कर लगाकर समाप्त कर दिया जाता है तो इसप्ते विदेशी व्यापार ही समाप्त हो 
जायगा । 

(॥7) संरक्षित-उद्योगों मे उत्पादन-वृद्धि तक (60886 व सिक्वाणलाणा मी किड0- 
००(८० [प्रतेषड॥पा९5 #प2घ००१९८४४)-- इस. तर्क के अनुसार किसी उद्योग को सरक्षण देसे से उसके 
उत्पादन में काफी बूद्धि की जा सकती है। उदाहरणार्थ, दूधरे विश्व युद्ध से पूर्व जरममनी ने कृषि 
को सरक्षण देकर कुछ ही समय में कृषि-उत्पादत की काफ़ी मात्रा में बढा लिया था। परन्तु 
आलोचको का कहता है कि कुछ सरक्षित उद्योगो के विस्तार से यह सिद्ध नही होता कि कुल राष्ट्रीय 
आय अथवा कुल उत्पादन में वद्धि होगी। इसका कारण यह बताया जाता है कि दंश के कुछ 
उद्योगो को सरक्षण देते से नियति-उद्योगो पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है क्योकि आयातो के कम हो 
जाने से निर्यात भी कम हो जाते हैं । 

(2) च्यापार-्सच्तुलन मे सुधार त्के (गरषशाएस्लाला। ग्रा छव्वक्ाए८ जे प्रात 
/ह्पशथया)-- कभी-कभी सरक्षण-वीति का इस आधार पर भी समर्थन किया जाता है कि इसकी 
सहायता से देश के व्यापार-सन्तुत्नन मे सुधार किया जा सकता है। मुद्रा-स्फीति के सम्रय तो इस 
तके का महत्व और भी बढ जाता है, क्योक्ति ऐसे समय आन्तरिक कीमत-स्तर के ऊँचे होने के 
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कारण देश के आयात बढ जाते है और निर्यात कम हो जाते हैं। यदि ऊँचे भायात-करो द्वारा 
आयातो को कम वर दिया जाय तो व्यापार-सन्तुलन में निश्चय ही सुधार हो सकता है। 


(3) राशिपातन तक (/0प07एए8 6/8पाशा।)--कभी-कभी विदेशी उद्योगपति किसी 
अल्प विवासित एवं पिछड़े हुए देश मे अपने माल का राशिवातन करना आरम्भ कर देते हैं, अर्थात्‌ 
वे अपने माल को अपनी लागत स भी कम मूल्य पर बेचना शुरू कर देंते हैं ॥ इसका कारण यह 
होता है कि विदेशी उद्योगपति उस देश के उद्योग-धन्धो को नष्ट करना चाहते हैं और इमीलिए 
अपनी लागत स भी कम मूल्य पर अपन माल को उस देश मे बेचते हैं। जब उस देश के उद्योग- 
घन्धे इस प्रजार अनुचित प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप नष्ट हो जाते हैँ तब विदेशी उद्योगपति 
अपने माल का मूल्य पुत्र बढा देते हैं। इस प्रकार विदेशियों द्वारा किया गया राशिपातन देश की 
अर्थ-व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होता है। ऐसी परिस्थिति में उस देश वी सरकार को भारी 
सरक्षण बर लगाकर देशी उद्योगो की रक्षा करनी चाहिए । वास्तव मे, सरक्षण नीति के समर्थन 
में दिया गया यह तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। परन्तु यहां पर कठिनाई यह है कि सरकार के लिए 
राशिपातन की जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है वयोकि इस प्रकार वी समाज-विरोदी 
जिया प्राय लुक छिपकर की जाती है । 


(4) सरकारों आय सम्बन्धी तर्क (90एथएगह ९१८०९ #8070॥)--परक्षण 
नीति का मुख्य उद्देश्य ऊंचे आयात कर लगाकर देशी उद्योग-धन्धो को सरक्षण देना होता है परन्तु 
जब सरकार आयातो पर मरक्षण-कर लगाती है तब उसे इस मद से कुछ न कुछ आय भी अवश्य 
ही प्राप्त होती है। अत कुछ लेसको ने इसी आधार पर रारक्षण-वीति का समर्थन_छिया है। 
परन्तु यह कोई महत्वपूर्ण तक नहीं माना जा सकता, क्योकि सरक्षण नीति का उद्देश्य सरकार 
के लिए आय कमाना नहीं होता बल्कि देशी उद्योग धन्धो को सरक्षण प्रदात करना होता है! यदि 
सरक्षण कर बहुत ऊँचे हैं तो इससे आयातो में भारी कमी होने के परिणामस्वछ्प सरकार हि 
आय बहुत कम हो जाती है । अत इस तर्क का कोई विशेष महत्त्व नही है । ५ 

(5) राष्ट्रीय स्वावलम्बता तक॑ (४00०78] 8९।-ड7रशिवाध769५ #ह्वाप्माशा--ईस तकें 
वे अनुसार प्रध्यक देश को गथासम्भव सभी वस्तुओ के बारे में आत्मनिर्भर होना चाहिए! इसका 
कारण ग्रह है क्रि यदि कोई देश पूर्णत आत्मनिभर नहीं है तो युद्ध के सगय उसे अनेक कठिता' 
का सामना करना पडेगा, क्योंकि ऐसे समय में विदेशों स आवश्यक वस्तुओं का आयात करता 
बहुत कठिन होता है। परन्तु कुछ लेखकों ने इस तर्क की कडी आलोचना की है। उनके अनुश्तार 
यदि विश्व के सभी देश आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो इससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार ही समाप्त हो 
जाया । इसके अतिरिक्त आलोचको का यह भी कहना है कि सभी देशों के लिए पूर्णत आह 
निर्भर होना कठिन ही नही बल्कि असम्भव भी है। 


(6) राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क (प80०7७ फशशा०४ &हपाधथा)--इस तक है 
अनुसार देश की स्वतन्त्रता एव सुरक्षा को बनाये रखने के लिए रक्षा उद्योगों (2थशि॥०6 70पश 
765) की विकास अत्यत आवश्यक है । अत ऐसे उद्योगों फ्रे विकास के लिए सरकार को अवश्य 
ही संरक्षण नीति का आश्रय लेना चाहिए। वास्तव में सरक्षण नीति के समर्थन में दिया गया 
यह तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी देश सुरक्षा के विषय में किसी प्रकार का कोई 
(78/:) दही उठा सकता । अत प्रत्येक देश को सरक्षण-तीति की सहायता से रक्षा सम्बन्धी उद्यो 
का समुचित विकास करना चाहिए 


(7) सौदा शक्ति तर्क (छठ 8क्षाणा४्ध ए0छ्म हएड्परणका)--इस तो के अनुसार यदि 
बोई देश सरक्षण नीति को अवनाता है तो इससे उसकी विदेशों से व्यापार के सम्बन्ध में सौदा 
करने की शक्ति बढ जाती है और बह अपने तिर्यातो के लिए विदेशों से अधिक अनुकूल शर्त 
(7ण6 44४0ए७४8७6 (ह705) प्राप्त कर सकता है 


(8) राष्ट्रीय भावना की जागृति का तकं--इस तक के अनुसार सरक्षण-तरीति अपनाने से 


राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो जाती है. और लोग यथासम्भव देश में बनी हुई सत्य ही 
ही उपभोग करने लगते है। इससे देशी उद्योग घन्धो को और भी अधिक प्रोत्साहन * 
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संरक्षण के विपक्ष मे तक॑ 
(#एट्0शह्वा शैडक्षा॥ ९70००ा०णा) 


(7) आाकृतिक साधनों का आर्थिक प्रयोग सत्मव नहीं होता--जैया विदित है, मुक्त 
व्यापार के अन्तर्गत ग्रत्येक देश तुलनात्मक लायव सिद्धान्त के बाधार पर ही उत्पादग करता है, 
अर्थात्‌ अत्येक देश केवल उन्ही वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनमे उसे प्राकृतिक लाभ होता है। 
वरिणामत प्रत्येक देश प्रादेशिक श्रम विभाजन के आधार पर उत्पादन करता है और उते प्रादेशिक 
श्रम विभाजन सम्बन्धी सभी बचते उपलब्ध होती है । परन्तु सरक्षण-नीतति के अन्तर्गत प्रेश का 
उत्पादन प्रादेशिक श्रम-विभाजन के आधार पर वही होता, अर्थात्‌ देश ऐसी वस्तुओ का भी उत्पादन 
करने लगता है जिनमे उसे प्राकृतिक लाभ उपलब्ध नही होता । स्पष्ट है कि इस प्रकार देश के 
प्राकृतिक साधनों का प्रयोग आधिक ढग्र स्ते नही किया जा सकता । 

(2] जकुशल तथा दुबंल उद्योगों को प्रोस्लाहत--सरक्षण-तीति के कारण देश के अकुशल 
एव दुर्बल उद्योगों को प्रोत्साहन मिल जाता है। मुक्त व्यापार के अन्तर्गत ऐसे उद्योगो के लिए 
कोई स्थान नही द्तोता और वे स्वत ही बन्द हो जाते है परन्तु सरक्षण-वीति के भतगत इस प्रकार 
के उद्योग-ध्वन्धे भी चलते रहते है जिससे देश की अर्थन्‍व्यवस्था पर अनावश्यक वोझ पडता है 

(3) एकाधिकारी सधो की स्यापना--सरक्षण-्तीति के कारण विदेशी प्रतियोगिता समाप्त 
हो जाती है और उसके परिणामस्वरूप देशी उद्योगपतियों को एयाधिक्रारी सघ बनाने के अवस्तर 
मिल जाते है। इस प्रकार एकाधिकारी सघ उपभोक्ताओं तथा श्रमिकों का शोषण करते हैं। 


(4) उषभोक्ताओ को हानि--सरक्षण-वीति के कारण उपभोक्ताओं को हानि सहन करती 
पड़ती है वयोकि उन्हे वस्तुओ के अधिक दाम चुकाने पडते है। विदेशी प्रतियोगिता के अभाव के 
कारण देशी उद्योगपति वस्तुओं के दाम बढा देते है। इत प्रकार सरक्षण-नीति के फलस्वछप 
उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पडता है । 


(5) सरक्षण में स्थायी होने फो प्रवृत्ति -जब एक वार किसी उद्योग को सरक्षेण प्रदान 
कर दिया जाता है तो फिर इसके विकसित हो जाने पर भी सरक्षण को वापप्त लेना बहुत कठिन 
हो जाता हू । इसका कारण यह है कि सरक्षण काल मे उद्योग में कई प्रकार के निहित स्वार्थ 
(४०४६० 30(९7९४५) उलब्न हो जाते है जो सर्देव इप बात का प्रथत्व करते है कि सरकार सरक्षण 
को वापस मे ले। अपने उद्देश्य की पूत्ति के लिए ये अनुचित साधनों का प्रयोग भी करते हैं । 

(6) उद्योगों फो कार्यशुशनता मे फम्ो--सरक्षण नीति के करण देशी उद्योग धन्‍्धों की 
कार्यकुशलता का स्तर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि विदेशी प्रतियोगिता के अभाव के 
कारण उद्योगपतियों मे शिविजता जा जाती है और वे औद्योगिक कायकुशलता के स्तर को बढ़ाने 
का प्रयत्त नही करते । 

(7) सरक्षण घे राष्ट्रीध आप के वितरण में असपानता--स रक्षण कीति के कारण राष्ट्रीय 
आग का वितरण असमातर हो जाता है। इसका कारण यह है कि सरक्षण के कारण वस्तुओं की 
कौमते बढ जाती हैं जिससे उपभोक्ताओं पर अनावष्यक दबाव पडता है। उपभोक्ता प्राय निर्धन 
वर्ग के ही होते हैं । इसके अतिरिक्त सरक्षण नीति के फल्नस्वरूप देशी उद्योगपतिपों को भारी लाभ 
प्राप्त होते है । इस प्रकार सरक्षण नीति राष्ट्रीय आय के वित्तरण मे अत्मानता को बढ़ा देती है । 


(7) विदेशों व्यापार मे कमो--सरक्षण तोति के फलस्वरूप विदेशी व्यापार मे कमी हो 
जा।ठी है ! इसका कारण यह है कि जब कोई देश अपने आयातो पर सरक्षण-कर लगाकर उन्हे कम 
कर देता है तब उसके निर्यात 'गी कम हुए बिना नही रह सकते, क्योकि अन्य देश भी सरक्षण नीति 
का अचुवारण करते हुए अपने आयातो पर सरक्षण कर लगा देने हैं ! इस प्रकार सरक्षण के अन्तगत 
अच्तरराष्ट्रीय ब्यापार या 'छास होता है । 

(9) राष्ट्रों मे मनमुदः॥--सरक्षण-तीति के कारण विश्व के देशों मे मतमुदाव उत्पन्न 
जाता है जिसके कभी-कभी बडे गम्भीर परिणाम होदे हैं! इसका कारण यह है कि जब कोई ब 
अपने आग्रातो पर सरक्षण-कर लगाकर उन्हें कम करने का प्रयल करता है तब 9 
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प्रतिकार की भावना से प्रेरित होकर उस देश के निर्यातों पर सरक्षण कर लगा देता है। इससे 
देशो के आपसी सम्बन्ध बिगड जाते हैं । 

(0) राजनोतिक भ्रष्टाचार--सरक्षण नीति देश मे राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म देती 
है । बढे बडे उद्योगपति सरकारी नेताओ तथा अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने उद्योगों के लिए 
सरक्षण प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं । सयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार के राजनीतिक भ्रष्दाचार 
का ज्वलन्त उदाहरण है । 

लिष्कप--सरक्षण के उपयुक्त लाभो व दोपो का अध्ययन करने से पता चलता है कि दोषो 
की अपेक्षा इसके लाभ अधिक हैं ! यही कारण है कि आज विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा मुक्त 
व्यापार का परित्याग करके सरक्षण की नीति को अपना लिया गया है। अल्प-विकप्तित तथा पिछड़े 
हुए देशों के लिए तो सरक्षण नीति और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योकि इसके बिना वे अपने 
आथिक विकास की गति तीव्र नही कर सकते | 

सरक्षण को रोतियाँ 
(/ला005 ० एगल्णा०7) 
देशी उद्योगों को निम्नलिखित रीतियो द्वारा सरक्षण दिया जा सकता है 


() व्यापारिक निषेध (20फरगरधण8। ?०धा 00) --कभी-कभी सरकार देशी उद्योग 
धन्धो को सरक्षण देगे के लिए विदेशी वस्तुओ वा पूर्ण निषेध कर देती है। परन्तु साधारणत 
इस रीति का प्रयोग नही किया जाता, वयोकि इसके परिणाम काफी गम्भीर होते हैं। 


(2) सरक्षण प्रशुल्क (270/2८(५७ ॥00065) -- इसके अन्तर्गंद, सरकार आयातों पर कर 
लगाकर उन्हे महगा कर देती है जिससे उनकी माँग स्वत ही बम हो जाती है। तिर्यात-करो की 
अपेक्षा आयात कर अध्विक प्रचलित हैँ क्योकि इनसे देशी उद्योगों को प्रोत्साहन भी मिलता है। 
आयात कर दो प्रकार के हो सकते हैं--जब आयात-कर रारकार द्वारा आय कमाने की इष्टि 
लगाये जाते हैं तब इन्हे राजस्व-कर (7४ए७॥०० 0७५५) कहा जाता है । परन्तु जब आयात-कर देशी 
उद्योगों को सरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लगाये जाते हैं, तब इन्हे सरक्षण कर कहा जाता है। 
स्पष्ट है कि सरक्षण नीति के अन्तगत सरक्षण-कर ही लगाये जाते हैं, सरक्षण-कर भी दो प्रकार 
के होते हैं. (॥) यथापूल्य-कर (80 ४४।०था॥ 00//)--जब आयात-कर वस्तु के मूल्य के अवुतार 
लगाया ज ता है तब इसे यथामूल्य कर कहने हैं. (7) परिमाण-कर (59०0॥० 009)-- जब 
आयात कर वस्तु की तोल अथवा नाप के अनुसार लगाया जाता है, तब इसे परिमाण-कर कहते हैं। 

(3) कोटा प्रणात्री (0९७०७ $५8७०)--वास्तव म॑ यह सरक्षण की सबसे प्रभावपुर्ण 
रीति मानी जाती है। कोटा प्रणाली के अन्तर्गत सरकार विभिन्न वस्तुओ के अधिकतम कोट 
निश्चित कर देती है । आयातकर्ता इन कोटो से अधिक मात्रा में वस्तुओं का आयात नहीं कर 
सकते । कभी-कभी प्रत्येक आयातित वस्तु के कोटे को विभिन्न देशो मे विभाजित कर दिया जाता 
है। कोटा प्रणाली से आयातो को कम करके देशी उद्योगो को सरक्षण दिया जा सकता है। 

(4) लाइसेस्स प्रणाली ([0&702 $५5०77)---इस प्रणाली के अन्तगंत विदेशी वस्तुओं 
का आयात केवल लाइसेन्स शुदा आयातकर्ताओ द्वारा ही किया जा सकता है। इससे भी सरकार 
विदेशी वस्तुओ के आयात को नियन्त्रित कर सकती है क्योकि इसके अतगेत विदेशी वस्तुओ का 
आयात सभी प्रकार के व्यापारियो द्वारा नही किया जा सकता । 

(5) बिनिम्रय नियन्त्रण (%०॥७78० 0०४ा०)--इसके अन्तर्गत, प्रत्येक आया, 
को विदेशी माल का मूल्य चुकाने के लिए सरकार से विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी पड़ती है। या 
सरकार दिदेशी मुद्रा की बित्री पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण कर लेती है तो इससे आयातो मे स्वत 
ही कमी हो जाती है । 

(6) राजकीय व्यापार --कभी कभी सरकार विदेशी व्यापार को अपने हाथो मे ले लेती 
है । ऐसी परिस्थिति से सरकार के लिए आयातो को कम करना ओर भी सरल हो जाता है। बातो 

(7) मुद्रा-भवमुल्यत (0९ए/ए०व०४)---देश को मुद्रा का अवमुल्यत करके भी आः 
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को कम किया ज्ञा सकता है। इसका कारण यह है कि मुद्रा के अवमूल्यत के परिणामस्वरूप देश 
के आयात महंगे हो जाते है और निर्यात सस्ते | इस प्रकार आयातो में स्वत ही कमी हो जाती है । 

(8) केदपूर्ण परिषहच-दरें (07507्रेगवाणर १००क्रणा 098०5) - कश्नी-की 
सरकार जायातित वस्तुओं पर ऊँची परिवहन-दरे लेकर भी इन्हे निरत्साहित करती है। इससे 
विदेशी माल देशी मण्डियो मे महा हो जाता है और उसकी माँग स्वव ही कम हो जाती है । 

(6) सरकारें आधिक सहायता - कभी- कभी सरकार देश के निर्यातो को बढावा देने के 
लिए निर्यात-उद्योगो को कई प्रकार की आर्थिक सहायता देती है। इसका परिणाम यह होता हैं कि 
तिर्यात-उद्योगो की उत्पादन लायते कम हो जाती हैं और विदेशों मे वे अपना माल सस्ती दरो पर 
बेचने से समर्थ हो जाते हैं । 

(70) विवेशी माल का बहिष्कार -कमी-कभी राष्ट्रोयता की भावना जाग्रत करके विदेशी 
माल का बहिष्क।र (0609८०/() कर दिया जाता है। इससे स्वदेशी उद्योगों को स्वाभाविक सरक्षण 
मिल जाता है। भारत ये भी स्वदेशी आन्दोलन के कारण उद्योग-धन्धों को विदेशी प्रतियोगिता 
से सरक्षण मिल्ला था । 

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सेकेत 
! सरक्षण के पक्ष में तकों की विवेबना करो । उसके विपक्ष में कौब से तक॑ हैं ? 
(आगरा, 960, राजस्थान, 968) 
अथवा 
संरक्षण को नीति के पक्ष एवं त्रिपक्ष मे तकोँ का परीक्षण कीजिये (आगरा, 976) 
सिकेत--प्रथम भाग में, ध्रक्षण के पक्ष मे प्रस्तुत किये गये तकों की विस्तारपूर्वक विवेचना 
कीजिए । दुसरे भाग में, सरक्षण के विपक्ष में दिये गये त्कों की चर्चा कीजिए । ] 
2. किसी उद्योण को सरक्षण प्रराम करने के विभिन्न इयो का वर्णन कौजिये। (बिहार, 2955) 
[संकेत यहाँ पर सरक्षण की रीतियो की निस्तारपू्ंक व्याश््या कीजिये । | 
3. क्षिन परिल्यितिय्रों से मुक्त व्यापार नीति के स्थात पर सरक्षण की नीति को अपनाता घाहिए। 


उदाहरण सहित समझादये । (विक्रम, 969) 
[सरकेत--यहाँ पर आप सरक्षण-वीति के पक्ष में दिये जाने बाले तक्नों की विवेचता करिए] 
4. स्वतंन्‍्त्र व्यापार तथा सरक्षण का अन्तर स्पष्ट कौजिए। (आगरा, 974) 


[पंक्रेत--प्रारम्भ मे, स्वतस्त्र (मुक्त) व्यापार तथा रारक्षण का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
(देखिए उपर्युक्त अध्याय) । तदुपरान्त्र, स्वतस्त्र व्यापार तथा सरक्षण के पद्षा एव विपक्ष में दिये 
शये तकों को सक्षेप्र मे प्रस्तुत कीजिए । | 
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भारत की तठ-फर नीति 
शधागर5 परश्या। एगांट) 





किसी देश के आयातो व निर्यातो वर लगाये जाने वाले करो से सम्बन्धित मीति को तढ 
कर नीति कहते है । तट कर नीति के अन्तर्गन निर्यातो क्री अपेक्षा आयांतों पर अधिक वर लगाये 
जाते है। आयात करा के लगाने के दो उद्देश्य हो सकते है--(क) सरकार के लिए आय प्राप्त 
करना (ख) गृह उद्योगो को विदेशी प्रतियोगिता स सरक्षण देना । 


भारत फी दूसरे युद्ध से पूर्व की तट-कर नीति 
(फठ8 5 पृ ९00०५ छथणढ ३०००० ए०तत ज़्थ) 


प्रथम विश्व ढ़ के प्रारम्भ होने के समय तक भारत सरकार की नीति युक्त व्यापार 
(॥6४ (7466) की नीति थी ! परन्तु विश्व युद्ध के उपरातत इस नीति में परिवर्तन कर दिया 
गया था। सन 9[6 भें औद्योगिक आयोग [[7009079) 0०50४) ने सुझाव दिया था ५ 
भारत सरकार को देश के औद्योगिक विकास मे सक्रिय भाग लेना चाहिए। सन्‌, !99 भरे 
राजनीतिक सुधारों के अन्तगंत तय हुआ था कि ब्रिटिश सरकार भारत के राणकोषीय मामलों 
यथासम्भव हस्तक्षेप नहीं करेगी । इस प्रकार भारत को राजकोषीय मामलों में एक प्रकार ! 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी थी। आगे चलकर इसे राजकोषीय स्वतन्त्रता की परम्परा (४०४! 
2परॉणा0॥५ (०एश्या।णा) के नाम से सम्बोधित किया गया था । इस परम्परा के अन्तगत भारत 
सरकार को अपनी तट कर नीति का निर्धा<ण करने में स्वतन्त्रता मिल गयी थी। इस स्वत ता 
का लाभ उठाते हुए भारत सरकार ने सन 92 मे एक तट कर आयोग ([गरिडण्शी 0णणााऋ 
707) की नियुक्ति की थी। इस आयोग की सिफारिशो के आधार पर भारत सरकार ने विवेकपृर्ण 
सरक्षण-नीति (20०५ ० 0|5छग्रा80॥8 9708९०॥07) को अपनाया था। 

सन ॥92। के तट कर आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है गे 

देश के औद्योगिक विकास का तीब्र करने के लिए आयोग ने विवेकपूर्ण सरक्षण-नी्ति पे 
अपनाने की सिफारिश की थी। विवे+पूर्ण सरक्षण नीति से अभिप्राय यह था कि सभी उद्योगों पता 
बिना साचे समय रारक्षण नहीं देना चाहिए बल्कि सरक्षण केवल उन्ही उद्योगों को दिया जा 
चाहिए जो तीन शर्तों को पूरा करते हो 

(क) सरक्षण चाहने वाले उद्योग को पर्याप्त प्राइतिक साधत उपलब्ध होने चाहिए। 

(ज) उद्योग ऐसा होना चाहिए कि जिसका विकास बिना सरक्षण के सम्भव नहीं है 
परन्तु जिसक विकास देश के हिंद के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हे 

(ग) उद्योग ऐसा होना चाहिए जो अन्त मे बिना सरक्षण के विदेशी प्रतियोग्रिता का 
सामना कर सके। सि दिया 

तट-कर आथयाग ने उपर्युक्त तीनो शर्तों के अतिरिक्त कुछ अय शर्तों का भी सुझाव एव 
था जिनमे से मुण्य मुरय इस प्रके।र हैं -(क) आधारमुलक उद्योगों (08० ए्रगता।&9725) 
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शष्द्ीय सुरक्षा से सम्बन्धित उद्योगो को अवश्य ही सरक्षण दिया जाना चाहिए, (ख) जो उद्योग- 
धन्धे बडे पैमाने पर उत्पादन करते है उन्हे भी सरक्षण दिया जाना चाहिए, (ग) उद्योग ऐसा होना 
चाहिए कि वह निश्चित समय में देश को समूची आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके । 

सन्‌ 923 में भारत सरकार ने तट कर आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर 
लिया था और सन्‌ 924 में प्रथम तठ-कर बोर्ड (परछणी 80४70) की स्थापना की गयी थी । 
इस वो् को सरक्षण चाहने वाले उद्योगो के दादो की जाँच करने के लिए कहा जता था । 


विवेकपूर्ण सरक्षण-नोति की उपसब्धियाँ (&०॥॥९एश०७॥(४ ० 807007/४78 शि०(४९- 
७०७) इस नीति के परिणामस्वरूप देश के अनेक उद्योग-धन्धो को काफी लाभ पहुंचा है ( इरा 
नीति की मुख्य-पुएय उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं 

(() बडे उद्योगी छा विकास--इस नीति के परिणामस्वरूप देश के औद्योगिक विकास 
को प्रोत्साहन मिला था । इसके अन्तगेंत, लोहा एव इस्पात उद्योग, चीवी उद्योग, सूती बस्तर उद्योग, 
कागज उद्योग एव कृत्रिम रेशम उद्योग आदि को सरकार द्वारा सरक्षण दिया गया था। इम सर- 
क्षण के कारण ही इन उद्योगो का तेजी के साथ विकास हुआ था। 

(2) सहायक उद्योगों का विकास--दुस नीति के अन्तगेत उपर्युक्त उद्योगो के अतिरिक्त 
कई प्रकार के सहायक उद्योगो को भी विकसित होने के अवयर पिले थे। उदाहरणाथं, डिन “्लेट, 
तार, कृषिऔजार इन्जीनिर्यारिंग सेलुलोज (2०॥०७०५०) आदि । 


(3) रोजगार मे बृद्धि--सरकष ण-नीति के फलस्वरूप देश मे रोजगार की मात्रा मे भी वृद्धि 
हुई थी । सन्‌ 93] में देश के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल सख्या | 4 मिलियन 
थी। सम [956 में यह बढकर 2 8 मिलियन हो गयी | 

(4) भन्‍दी के प्रभाव से पिन ला विदित है सन 4930 मे विश्वव्यापी मन्‍्दो आयी 
थी और इसके परिणामस्वरूप सभी देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पढा था । भारत के आरक्षित उद्योग- 

घर्पे (707 70000000 2ए4०४:7०8) भी इसस्ले न बच सके ! परन्तु भारत के सरक्षित उद्योग- 
घन्ती सरक्षण की नीति के फलस्वरूप मन्दी के प्रभाव से लगभग अछूते ही रहे थे । 

(5) क्रष का व्यापारीकरण (ए०णण-णव58७०0 ० 8४80०ए॥ए०)--सरक्ष ण-तीति 
के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि के ध्यापारीकरण की प्रवृत्ति को भी बल मिला था । सूती कपडा 
एवं चीनी उद्योग को सरक्षण दिये जाने के परिणामस्वरूप इन उद्योगो की कच्चे माल की माँग में 
तीक्न वृद्धि हुई थी । परिणामत भारतीय किसानो द्वारा गन्‍ते एवं कपास की फसलों को अधिक 
महत्त्व दिया जाने लगा । 

विवेकपुण सरक्षण-मोति की आलोचना (८00 ज्ञा 7 98श॥0रशापट्ठ 7706९0007)-- 
यद्यपि इस नीति से देश के कुछ उद्योग-ध थो को विशेष लाभ हुआ, तथावि यह नौति पूर्णत दोष 
मुक्त वही थी । इसके मुख्य मुख्य दोष तिम्तलिखित हैं 

[क) तिशर्तों सूत्र को आलोचना (7057 ०॥ ॥0० 7908 707700)॥)--सठ-कर 
आयोग हारा बताय गये जिशर्ती सूत्र की आलोचना की गयी है। आलोचको का कहना है कि इस 
सूत्र की पहली दो जतें आपप्त में मेत्र नहीं खाती। प्रभण शर्ते के अनुसार सरक्षण चाहने वाले 
उद्योग को पर्याप्त प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी शर्ते के अनुसार सरक्षण चाहने 
वाला उथोग ऐसा होना चाहिए कि वह बिना सरक्षण की सहायता के विकरित न हो सके । दूसरी 
शर्ते को केवल वही उद्योग पुरा क सकता है जो प्रथम शर्ते को यूरा न करता हो। दूसरे शब्दो में 
यदि कियो उद्योग को पर्याप्त प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं तो सरक्षण के जिसा ही बह अपना 
विकास कर सकता है । 


(ख) सरक्षण की कड़ी शर्तें>भालोचको का कहता है कि सरक्षण प्रदान करने के लिए 
निश्चित की गई शर्तें बहुत कठिन थी । बहत बम उद्योग-अन्ध्चे ऐसे होते हैं जो इन तीनो शर्तों को 
पूरा कर सकते हैं। यदि कोई उद्योग इन तीनो शर्तों को पूरा कर लेता है तो फिर उसे सरक्षण की 
आवश्यकता ही नहीं रहती १ 


(ग) नंगे उद्योगों को सरक्षण का आश्वासन नहीं दिया जाता चा--विवेकपूर्ण सरद्षाण-नीति 
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के अन्तगंत सरक्षण केवल उन्ही उद्योगो को दिया जाता था जो पहले से ही विद्यमान होते थे । 
नये उद्योगों को सरक्षण का आश्वासन देने की इस नीति मे कोई व्यवस्था नहीं थी। स्पष्ट है कि 
जब तक किसी नये उद्योग को सरक्षण का आश्वासन नही दिया जाता तब तक उसकी स्थापना 
बा प्रश्न ही उत्पन्न नही होता । ग 

(घ) अस्थायी तट-कर बो्ं--इस नीति के अन्‍्तगंत स्थापित किये गये तट-कर बोड़े 
अस्थायी हुआ करते थे, अर्थात्‌ जब कोई उद्योग सरक्षण के लिए आवेदन पत्न देता था तो उस पर 
विचार करने के लिए सरकार तट-कर बोड नियुक्त किया करती थी। जब बोर्ड उस आवेदन पत्र 
पर अपनी सिफारिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर देता था उसी समय से उस बोर्ड का अस्तित्व 
भी समाप्त हो जाता था। इस प्रकार प्रत्येक सरक्षण चाहने वाले उद्योग के लिए अलग से तट" 
कर वोडर्ड मियुक्त क्या जाता था । तट-कर वोर्डों के अस्थायी होने के कारण तदन्कर दौति मे 
निरन्तरत्ा का अभाव (]42८ ० टणाधगणा५) रहता था $ 

(ड) सरकार का असहानुभूतिपूर्ण रवेघा--आलोचको का यह भी कहना है कि इस नीति 
के अन्तगंत ब्रिटिश सरकार का भारतीय उद्योगो के प्रति रवैया सहानुभूतिपूर्ण नही था। जब कभी 
कोई उद्योग सरक्षण के लिए आवेदन-पन्र देता था, उस पर विचार करने में ही सरकार काफी 
समय लगा देती थी । कई वार तो ऐसा हुआ कि समय पर सरक्षण न मिलने के कारण उद्योगो का 
अस्तित्व ही समाप्त हो जाता था। कभी-कभी सरकार तठ कर बोर्ड के सिफारिश करने पर भी 
उद्योगो को सरक्षण नही देती थी 

(च) रारक्षण-नीति से पर्याप्त औद्योगिक बिकास मे हो सका--आलोचको का यह भी 
कहना है कि विवेक्पूर्ण सरक्षण-तीति के अन्तर्गत देश का पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं हो पका 
था। उसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि इस नीति की शर्तें बहुत कडी थी और साधारणत 
उद्योग धन्धे इन्हे पूरा करने मे असमर्थ हुआ करते थे । 

युद्ध एवं युद्रोत्तरकाल में तट-कर मीति 
(जक्य भाव 90५ छरक्ष पथ ९०0०५) 

दूसरे विश्व युद्ध के छिड जाने पर भारत के आयात बहुत कम हो गये और देशी उद्योगो 
के लिए विदेशी प्रतियोगिता का खतरा लगभग समाप्त हो गया था । अत युद्ध के दौरान भारतीय 
उद्योग धन्धो को अपना विस्तार करने का सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 
भारतीय उद्योग धन्छो का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए सन 940 में यह आश्वासन दिया 
कि युद्ध के पश्चात्‌ तत्कालीन उद्योग धन्धो तथा युद्ध के दौरान स्थापित क्ये गये नये उद्योग धर 
को विदेशी प्रतियोगिता से सरक्षण दिया जायगा। सन्‌ 945 में इस आश्वासन को कार्यहय 
हुए एक अस्थायी तट-कर बोर्ड की स्थापना की गयी थी । इस बोर्ड की अवधि दो वर्ष की थी | इस 
बोर्ड का भुख्य कार्य सरक्षण चाहने वाले भारतीय उद्योग-घन्धो के दावों की जाँच करता था। झत 
इस बोर्ड ने मार्च 945 से अगस्त ]947 तक लगभग 42 उ्योगो के दावों की जाँच की थी। 
अगस्त 947 भे देश के स्वतन्त्र होने पर आध्िक स्थिति में परिवर्तत हो गया, इसलिए अवदृबर 
947 में भारत सरकार ने इस तट-कर बोर्ड की अवधि तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दी। इस 
तठ-कर बोर्ड को पहले कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी सौप दिये गये थे। इसी बीच भारद 
सरकार देश के लिए किसी स्थायी तट-कर नीति को अपनाने के बारे मे सोच-विचार करने लगी थी। 


भारत की नवीन तठ-कर नीति 
([64/5 ]एटछ प्रछ्य ए०7७) 
सन्‌ 948 की औद्योगिक नीति मे भारत सरकार ने देशी उद्योग-धन्धो को यह हक 
दिया था कि वह अनुचित विदेशी प्रतियोगिता से उनको सरक्षण प्रदान करेगी। अत 20 जग ४ 
949 को भारत सरकार ने श्री टी० टी० क्ृष्णमाचारी की अध्यक्षता मे एक तट कर 32%: टी 
नियुक्ति की जिसवी रिपोर्ट जूलाई 950 मे प्रकाशित हुई थी। इस आयोग ने सरक्षण-नीति के 
आवश्यकता के महत्त्व को स्वीकार किया था । इसकी मुख्य मुल्य सिफारिश निम्नलिखित जे 
() सामरिक (४ए»०2/०) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगो को किसी भी मूल्य पर 
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प्ररक्षण दिया जाना चाहिये क्योकि इन उद्योगो का विकास देश के लिए निताल्त आवश्यक है। 
अत सरकार को इन उद्योगो के विकास के लिये सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिए । 

(2) आधारभूत उद्योग-धन्धो (93० ॥700507०3) को भी सरक्षण दिया जाना चाहिए। 
इन उद्योगो को दिये जाते वाले सरक्षण की मात्रा एव स्वरूप का निर्णय चटन्कर अधिकरण द्वारा 
किया जाना चाहिये। इसप्त प्रकार के उद्योग-प्रच्यो की समयन्समय पर जाँच-पडताल झीकी 
जानी चाहिये। 

(3) अस्य उद्योगों को सरक्षण देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्तो पर विचार किया 
जाना चाहिये 

(क) उद्योग्र को सरक्षण देते समय उसकी सम्भ्ावित लागत को ध्याव मे रखना चाहिए। 

[स) राष्ट्रीय हित की हृष्टि से उच्चोगो को सरक्षण अथवा आधथिक सहायता देने कौ आव 
एपकता पर विचार किया जाना चाहिए । 

(ग) उद्योग से प्राप्त होने बाले प्रत्यक्ष अथवा क्षप्रयक्ष जाभो का विचार करके सरक्षण 
की सम्भावित लागत का पता लगाना चाहिए। 

(धघ) जिन उद्योगों को योजना के अन्तगंत उच्च स्थान दिया गया हैं, उन्हें अवश्य ही 
सरक्षण मिलना चाहिए । 

(४) आधारभूत उद्योगो के सहायक उयोगो को भी सरक्षण मिलता चाहिए? 

सरक्षण के सम्बन्ध मे तट कर आयोग वे कुछ अन्य शर्तों का भी उल्लेख किया था जो इस 
अ्कार हैं 

() सरक्षण देते समय कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता पर जोर नही देना चाहिए, 
अर्थात्‌ घदि किसी उद्योग को कच्चा माल स्थानीय स्तख्ष पर उपलब्ध नही है तो इसी जाधार पर 
इसे सरक्षण से वचित नही रखना चाहिए | 

(2) सरक्षण देते समय उद्योग पर यह शर्ते भी नहीं लगानी चाहिये कि वह विकप्तित होते 
पर देश की समूची माँग को पूरा करने की सामथ्यं रखता हो । 

(3) सरक्षित उद्योगों हारा तैयार किये गये माल वा कच्चे माल के रूप मे प्रयोग करने 
बाले उद्योगों को, क्षतिपूरक सरक्षण (०००००००$४४8 9706८७००) दिया जाना चाहिए ॥ 

(4) ऐसे नये उद्योगो को जिनके विकास की प्रारम्भिक अवस्था में बहुत बडी पूँजी की 
आवश्यकता पडती है, उन्हें अवश्य ही सरक्षण मिलना चाहिए। 

($) राष्ट्रीय हित की दृष्ठि से कृषि-पदा्थों को भी सरक्षण दिया जाना चाहिए, परन्तु 
ऐसे पदार्थों को केवल अजय काल के लिए ही सरक्षण दिया जाना चाहिए । 

(6) संरक्षित उद्योगों पर यथासम्भव सरकार को उत्पादव कर (००७० 2७४५) नहीं 
लपाने चाहिए । 

(४] संरक्षण करो से प्राप्त होने वाली आय के कुछ अण को प्रांतिवर्ष एक बिकाप कोच 
(706२७०9७७१९७६ 9०70) मे जमा करना चाहिए और इस कोप का उपयोग कुछ विशेष प्रकार के 
उद्योग धन्धो को आधिक सहायता देने के लिए करना चाहिए 

(8) साध्ारणत उद्योग बन्धों को दीघ॑कोल के लिए सरकण दिया जाता चाहिए ताकि 
वे नियोजित ढग से अपत्ता विकास कर सकें | 

(9) सरकार द्वारा सरक्षित उद्योगो के प्रयोग मे आने वाले कच्चे माल के मुल्यों का 
का भी किया जाना चाहिए ताकि ऐसे उच्चोग़ो को नियन्द्रित मूल्यों पर कच्चा माल उपलब्ध 
हो पके । 

(/0) सरकार को यथासम्भव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति विदेशी माल नी तुलमा 
भे स्वदेशी माल को प्राथमिक्रता देनी चाहिए ताकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साइत गिल सके । 

उपभोक्ताओं के हितो को रक्षा की हृष्टि से तट-कर आयोग ने रारक्षित उद्योगों के लिए 
कुछ विशेष दायित्वी (००॥४५४०7$) का भी उल्लेख किया था जो इप प्रकार हैं--(क) सरक्षित 
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उद्योगो को अपने उत्पादन का पैमाना निरस्तर बढाते रहना चाहिए, (ख) सरक्षित उद्योगो को 
उत्पादित उस्तुओं की माठ्ाा गुण एवं गुल्य निश्चित करते समय सर्देव उपभोक्ताओं के हितो को 
ध्यान मे रखना चाहिए (ग) सरक्षित उद्यागों को नवीनतम एवं दिनाप्त उत्पादन पद्धतियों एवं 
मशीनों का प्रयोग बरके अपनी लागतो को कम करते का प्रयत्त करना चाहिए, (घ) सरक्षित 
उद्योगों को अपने कमचारियो के प्रशिक्षण एवं उत्पादन सम्बन्धी अनुसन्धान की ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिए, (ड) सरक्षित उद्योगो को ययासम्भव स्थानीय कच्चे माल का ही प्रयोग करना चाहिये, 
(च) सरक्षित उद्योगो द्वारा समाज विरोधी रीतियो को नही अपनाया जाता चाहिए। 

भारत सरकार ने तट कर आयाग की लगभग सभी मिफारिशें स्वीकार कर ली ओर उन्हे 
कार्यह्प देन के लिए सन 952 में एक स्थायी तटकर आयोग (7शगी 2०एशए&णा) नियुक्त 
क्या गया । इस आयोग को विस्तृत अधिकार दिय गयेथ। गत 24 वर्षों में इस आयोग ने बडा ही 
प्रशसतीय कार्य क्या है। जिन उद्यायो को इस आयोग द्वारा सरक्षण देने की मिफारिश की गयी 
थी उनमें स कुछ इस प्रकार हैं-- साइकिल एल्यूमीनियम कास्टिकः सोडा, सृतो कपड़ा उद्योग 
की मजीनें रय बिजली की मोटरें दियासलाई, रेशम, मोटर गाडी, शीट ग्लास (४९०६ 8958) 
वाल वीर्यारिग, विजली ट्रासफॉर्मेर, स्पार्क प्लण इत्यादि। इस प्रकार प्रशुल्क आपोग बी उक्त 
वार्यवाही के कारण भारत के औद्योगिर विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला है। 

सन 965 66 में तट कर आयोग वी सिफारिश पर भारत सरकार ने दियासलाई उद्योग 
से सरक्षण वापस ले लिया घा। भारत सरकार ने शीट ग्लास, विजली मोटरो, अलौह धांतुओ, बिजली 
ट्रासफॉर्मेरो तथा वात बीयरिंग उद्योगो से भी सरक्षण वापस ले लिया, यथवि तट-कर आयोग नें 
उन्हू सरक्षण जारी रखने की सिफारिश की थी। इसी वर्ष तट-कर आयोग के कार्यों एव संरक्षण 
नीति की समीक्षा करने के लिये डा० बी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता से एक समिति निवुक्त 
की गई थी। इसी प्रकार श्री एस० सुब्रामन्यहम की अध्यक्षता मे तट कर संशोधन समिति 
(प्री ९शञ०णा (०६९) भी तियुक्त की गयी थी । भारत सरकार ने इस समिति हाय 
प्रस्तुत लगभग सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। सन्‌ 967 68 में तद-्कर आयोग ने 
रग निर्माण उद्योग (09८४एगँं ॥700579) को 3] दिसम्बर, 968 तक सरक्षण जारी रखते वी 
सिफारिश की थी। भारत सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। हे 

बतंमान सरक्षण नीति की समीक्षा--भारत सरकार की वतमाने सरक्षण-नीति पुर 
सरक्षण नीति की अपैक्षा अधिद उदार है और जैसा ऊपर कहा गया है, इससे भारत के भौदयो 
गिक विक्रास को बहुत प्रोत्साहन मिला है । प्रथम, वर्तमान तट-कर आयोग पुराने तठन्कर बोर्डों 
की अपेक्षा अधिक सफ्ल सिद्ध हुआ है। पुराने तट-कर बोर्ड अस्थायी होने के कारण उद्योग घब्धो 
के लिए कोई अधिक सदा नही कर सकते थे, परन्तु वर्तमान आयोग स्थाघी आधार पर स्था' पिव 
क्या गया है । अतएव यह उथोग घन्धो के लिए अधिक उपयोगी सेवा कर सकता है। इसके 
अतिरिक्त आयाग के स्थायी हाने के कारण सरक्षण-नीति मे भी निरन्तरदा (००07३) उतम 
हो गयी है ।! दूसरे, उद्योग को सरक्षण देते समय यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी विशेष शर्तें 
की पूरा करे। यदि उद्योग देश के हित मे है तो उसे सरभण अवश्य ही दिया जाता है। तोसरे, 
आधारभूत उद्योगों को सरक्षण देने के लिए कोई भी शर्त नही है | उन्हे तो बिता किसी शर्ते की 
पूरा क्ये ही सरक्षण उपलब्ध हो सकता है । चौथे युद्धोत्तरकाल में उद्योग घन्धो को वेबल ४५ 
वर्षों के लिए ही सरक्षण दिया जाता था। परन्तु अब इस प्रकार की समय सीमा उचित पे 
समझी जाती । सरक्षण वी समग्रावधि (878 |ग0) का निर्धारण करने में तट कर आयोग [ ही 
रूप से स्वतन्त्र है जौर वह उद्योग की आवश्यकताओं एवं विशेषताओं को ध्यान मे रखते हुए हो 
इस बात का निर्णय करता है | पाँचदें पुरानी नीनि के अन्तर्गत तट-कर बोर्ड दास श्रस्तुत 
गयी सिफारिशों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं थी जिसके नयी 
परिणामस्वरूप सरकार द्वारा निर्णय लेने मे प्राय बहुत देर हो जाया करती थी। परन्दु गम 
नीति के हा सरकार को तीत महदीनो के अन्दर ही आयोग की सिफारिशों पर अपना हे 
देना पडता है। रे 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नयी नीति पुरानी नीति की तुलना में अधिक उदार, सुनि- 
शिचत एवं औद्योगिक विकास के अनुकूल है । 


3 सन्‌ 976 से इस आयोग को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया ग्रया या । 
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भारत की व्यापारिक नीति 
[एक4378 (०07०० 727) 

भारत की व्यापारिक नीति का जध्ययन हम दो शीर्षकों के जन्तगेंत करेंगे--(क) शाही 
अंधिमान नीति, (ख) द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते । 

(क) शाही अधिप्रान नोति (?णा०ए ० ॥फुलाश शर्श्षि००००]-- भारत ने 293 
अधिमान नीति काफी लम्बे समय से अपना रखी है। शाही अधिमान से अभिप्राप यह है कि ब्रिटिश 
राष्ट्रमण्डल के देश एक दूसरे के भाल को प्रशुल्क सम्बन्धी रियायते देते है। दूसरे शब्दों में, ब्िटिश 
राष्ट्रमण्डल के सदस्य देश एक-दूसरे के आयाठो पर कम आयात भ्रशुल्क वसूल करते है। इस तरह 
शाही मधिमान का उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन देना है । 

सर्वेप्रथम, सन्‌ 897 में कनाडा ने इस नीति को अपनाया था और उसने ब्रिदिश माल फो 
प्रशुल्क करो से पूर्णत छूट दी थी। परन्तु इसके बदले क्निटेव ने कनाडा को किसी प्रकार की 
सुविधाएँ नही दी थी । सनू 902 में एक औपनिवेशक सम्मेलन (007० (०एश्िक्षा८6) हुमा 
जिसमे शाही अधिसान नीति का समर्थत किया गया तथा साम्राज्य के उपतिवेशों से प्रिफारिश की 
ग्रयी कि वे इस नीति को अपनायें । इसके पश्चात्‌ सन्‌ 97 में शाही युद्ध सम्मेलन तथा सन्‌ 
2923 में शाही आधिक सम्मेलन ने भी इस नीति का समर्थन किया था । इसके फलस्वरूप साम्राज्य 
के लगभग 26 देशो ने इस नीति को अपनाया था। परन्तु सन 932 मे ओटावा (008४8) मे 
हुए शाही आशिक सम्मेलन मे इसको अन्तिम स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके परिणामस्वरूप और 
अधिक देशो ने इस नीति को अपनाया था। इस सम्मेलन से ही भारत तथा ब्रिटेद ने ओटावा सम 
झौते (00808 /87०९70८॥।) पर हस्ताक्षर किये थे । इस समझौते के अन्तर्गत ब्रिटेन तथा भारत 
ने अपने अपने आयातो पर एक दूसरे को भ्रशुल्क राम्बन्धी रियायतें देता स्वीकार किया था। 

जैसा ऊपर कहा गया है सन्‌ 932 में भारत ने शाही अधिमान नीति को अपनाना 
स्वीकार कर लिया था परन्तु उससे पूर्व भारत सरकार सदैव शाही अधिमान नीति का विरोध 
करती रही थी। सत्‌ 903 मे सर्वेप्रथम जब इस नीति को अपनाने का प्रश्न उत्पन्न हुआ था तब 
भारत सरकार ने इसका कडा विरोध क्या था। सन्‌ 97 में यह प्रश्न पुन उठाया गया, परन्तु 
फिर भी भारत सरकार त्ते इसे अपनाने से इन्कार कर दिया था। सन्‌ 92] में भारत सरकार ने 
इस बिषय पर तट कर आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा था। तट कर आायौग 
ते बहुत सोच विचार के बाद भारत सरकार से सिफारिश की कि वह शाही अधिमान नीति को 
तभी स्वीकार करे जब निम्नलिखित णर्तें पूरी की जायें । दूसरे शब्दों मे, तद-कर आयोग ने सशते 

शाही अधिमान नीति (?०%५9 ० 0.0प्रव0णात] ॥7फ९04] एः्श2८७7८९) का समर्थत किया था । 
इसकी शर्तें इस प्रकार धी--(अ) छिसी वस्तु के सम्बन्ध में प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें देने से पूष 
भारतीय ससद की स्वीकृति प्राप्त की जाय, (ब) प्रशुल्क सप्बन्धी सुविधाओं के दिए जाने से भार- 
तीय उद्योगो को दिये गये सरक्षण मे किसी प्रकार कौ कमी न हो, (स) प्रशुल्क सम्बन्धी सुविधाएँ 
देने से देश को किसी प्रकार की हाति नही होती चाहिए, (4) ब्िटेन के सम्बन्ध मे यह अधिप्तान 
ऐच्छिक हो परन्तु अत्य देशों के लिए परस्पर आधार पर हो । 

परन्तु भारत सरयार ने तट-कर आयोग की उपर्युक्त स्तिफारिशो को स्वीकार नही किया और 
जैसा ऊपर कहा गया है सन्‌ 932 से बिना किसी शत के शाही अधिसात नीति को अपना लिया 
था | शाही अधिमताग नीति कुछ समय पूर्व भारत की व्यापारिक त्ीति का एक महत्वपू्ण अग्र थी । 
किन्तु भाजकस उसे शाही अधिमान न कहू कर राष्ट्रमण्डलीय अधिमान (0जाणाण फल्भता 
कशशाज्ञा००००) कहा जाता है। इग नीति के अन्तर्गत भारत सरकार ने राष्ट्रमण्डलीय देशों को कई 
प्रकार की प्रशुल्क सम्दन्धी रियायते प्रदात की थी और बदले मे उनसे भी इस भ्रकार की रियायत्ें 
प्राप्य की थी | कुछ लोगो का विचार है कि भारत सरकार को अब इस नीति का परित्याग कर 
देना आहिए, परन्तु भारत सरकार का यह मत है कि इस रामय भारत को इस नीति से हानि की 
अपेक्षा लाभ अधिक ही रहा है । यदि भविष्य मे किप्ती समय भारत दे विदेशी व्यापार था स्वरूप 
बदल जाता है अर्थात्‌ राष्ट्रसण्डलीय देशो के साथ भारत का व्यापार कम हो जाता है तो ऐसी 
परिस्थिति में भारत इस नीति का परित्याम करने में मही हिचकिचायेगा । 
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जैमा दि सुविदित है, ] जनवरी 973 को ब्रिटेन यूरोपीय साझा मण्डी का सदस्य बन 
गया था| उत्ती दिन ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को नोटिस देकर सन्‌ 932 के ओठावा 
समयौते को समाप्त बर दिया था । 3] जनवरी 973 से भारतीय माल को ब्रिटिश बाजार में 
मिलने वाली सभी प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें ब्रिटेन द्वारा वापस ले ली गयी थी | इस तिथि के बाद 
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय माल पर ऊँचे तट-कर लगाने प्रारम्भ कर दिए थे। इससे भारतीय 
निर्यातो पर प्रतिबूल प्रभाव पडना स्वाभाविक ही है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ब्रिटेन ने भारत 
के हितों की बलि दे दी थी | 

(छ) हिवक्षीय व्यापारिक रामशौते (क]0७षण प्र५866 28४९0७7६)--जब दी देशो के 
बीच अल्पकाल के लिए कोई व्यापारिक समझौता किया जाता है तो इसे द्विपक्षीय समझौता कहते 
हैं । अल्पकाल से यहाँ पर अभिप्राय एक वर्ष या उससे कम अवधि का है। जब समझौते की अवधि 
समाप्त हां जाती है तव समझौते की अवधि को बढा दिया जाता है अथवा उसके स्थान पर तथा 
समझौता कर लिया जाता है। इस प्रकार द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सदेव अस्थायी होते हैं। 
स्पष्ट है कि इस प्रदार के समझौते स विश्व के देशो के बीच स्वतस्त्र व्यापार में अडचनें उत्पन्न हो 
जाती हैं और विदेशी व्यापार की मात्रा कम हो जाती है। अतः इस प्रकार के द्विपक्षीय प्रमझौतो 
को विश्व व्यापार के हितों में नही समझा जाता । परन्तु जिन देशो के बीच इस प्रकार का सम 
झौता किया जाता है उनके व्यापार म अवश्य ही वृद्धि द्वोती है ! 

सन्‌ 947 के वाद भारत ने अपने व्यापार का बढाने के लिए विभिन्न देशों के साथ 
ड्िपक्षीय व्यापारिक समझौते किये है, जैसे भारत व चैकोस्लोवाकिया, भारत व भुगोस्लाविया 
भारत व पोजैड, भारत व बल्गारिया, भारत व रूमातिया, भारत व रूस, भारत ब नावें, भारत 
व स्वीडन भारत व इराक, भारत व पश्चिमी जमेनी, भारत व पाकिस्तान, भारत व यू०ए०आर० 
भारत व सूडान भारत व श्रीलका । सन्‌ 965 66 में भारत तथा रूस के वोच एक तथा प्र 
वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ था। इसके अन्तर्गत भारत तथा रूस के बीच होने वाले व्यापार को 
सन्‌ 979 तक दुगना कर दिया जाना था। इस प्रकार दोनो देशो के बीच होने वले ब्यापार के 
मूल्य को 75 करोड़ रु० से बढाऊर 50 करोड़ रु० कर दिया जायगा। 3! भार्च 966 को 
भारत के लगभग 3] देशो के साथ इस प्रकार के समझौते थे। इन समझोतों से भारत ने 
व्यापार मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। सन 967 68 मे भारत यरू० ए० आर० (0 / ९) एवंयूगो 
स्ठाविया (४७४०४७४४७) के बीच जिपक्षीय व्यापारिक समझोता हुआ था। इसी बीच ब्राजील, 
मगोलिया एवं फ्लीपीन्स के साथ नये व्यापारिक समयौते किये गये थे । सन्‌ !968-69 में उत्तरी 
कोरिया, ब॒ गारिया पूर्वी जमंत्री पोलेंड तथा रूमानिया के साथ नये व्यापारिक समझौते दिये 
गये थे। स। ।97 72 मे वगला देश (ढाका) से भारतीय उच्च आयोग की देखरेख में एग 
वाणिज्य के यलिय स्थापित किया गया था। ना 

सन्‌ 974 75 में भारत ने बयला देश, बर्मा, पाकिस्तान, कोरिया, उत्तरी वियतनाम, 
कुदैत रूस वलगारिया रुमानिया इत्यादि देशो से द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते किये ये। 


राज्य व्यापार निगम 
($[96 प्र॒थ्च्ता॥ड़ एजफ्णशाण्) 


राज्य व्यापार निगम की स्थापना मई 956 मे की गयी थी। इसकी अधिडत पूजी 
5 करोड छह है । यह पूणत भारत सरकार के स्वामित्व म है। इसका भुख्य उद्देश्य त भारतीय 
देशो के साथ भारत के व्यापार को प्रोत्साहित करना है। अत यह निगम इन देशो को 2228 
माल निर्यात करता है और भारत के उद्योगों के लिए उसके कच्चे माल का आयात केदता पा 
लेकिन इसका यह अर्थ नही कि निग्म केवल समाजवादी देशो के साथ ही व्यापार यो 
है । निगम ने गैर-समाजवादी देशो के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास ; है। 
है । निगम भारत के परम्परागत एवं शैर-परम्परागत निर्यातों को बढाने की चैष्टा व 
इसने कुछ देशो के साथ वस्तु विनिमय सौदे (७थ7/७0 6८४5) भी किये हैं जिनके अन्तर्गत के लिए 
श्यक कच्चे माल का विदेशों से आयात किया गया है| निग्रम भारत के लघु उद्योगों के 2/303 की] 
भी विदेशों मे तये बाजारों की खोज करता है | सन्‌ 974-75 मे इस निगम ने लग! 
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करोड़ रु० के मूल्य का व्यापार किया या । इसके द्वारा जिन बस्तुओ का निर्यात 205 गया है, वे 
इस प्रकार हैं सूती एव ऊवी क्पडा, रातायतिक पदार्थ, जूते, कज्ची अफीम, फलो का रस, लेमा- 
नग्नास तेल, रेलो का सामान, इजीनियश्गि वस्तुएँ इत्यादि। इसके द्वारा आयात की गयी वस्तुएँ 
इस प्रकार थी . भारी मशीने एवं इजीवियरिंग पदार्य, औद्योगिक कच्चा माल, रासायनिक पदार्थ, 
सोयाबीन का तेल, अखबारी कागज, कच्ची ऊन इत्यादि, जहाँ तक तिर्यातों का सम्बन्ध है, राज्य 
व्यापार निगम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है । इस समय 4 देशों से यह निगम 08 
निर्यात-बस्तुओ में व्यापार कर रहा है। यहाँ तक कि रूस, थाईलैण्ड, श्रीलका, वर्मा एवं दक्षिणी 
कोरिया जैसे देशों को रेलो का सामान निर्यात करने मे भी इसने बहुमूल्य सहाय्रता दी है। सच 
967 68 में निगम ने रूस से 200 और दक्षिणी कोरिया से !200 मालगाडी के डिब्द्रो के 
आड्डर प्राप्त किये थे ! विश्व बाजारों मे व्यापार-सम्बन्धी अप त्तियो से सम्पर्क बनाये रखने हेतु 
निगम में बगकोक, बेखूत, बुडापेस्ट, काहिरा, कोतम्दो, पूर्वी बलिन, लागोस, मोण्ट्रीयाल, मास्को 
नेरोबी प्राग, रोटरडम एवं तेहरान में अपने कार्यालय स्थापित कर रखे हैं। यह निगम भारत 
के सार्वजनिक क्षेत्र मे एक सफल सरकारी उपक्रम का ज्वलत्त उदाहरण है । सन्‌ 975-76 मे 
निगम हारा किये गये निर्यातो का कुल मूल्य 760 करोड झ० था जबकि सन्‌ 974-75 में 559 
करोड रू० के निर्यात क्ये गये थे ) यह सुधार विष्रेषत चीनी, चमडा, सीमेंट, तिलहन, वमक 
इत्यादि का अधिक निर्यात करने से हुआ था। इसी प्रकार सन्‌ 975-76 मे निगम द्वारा किये गये 
आयातो का कुंल मुल्य 27 करोड रु० था जबकि सन्‌ 974-75 में 232 बरोड र० के आयात 
किये गये थे । इस प्रकार सन्‌ 975 76 में आयातो के मुल्य मे 6 प्रतिशत की कमी हुई थी। 
विगत 6 वर्षों में इस नियय मे सरकार को लगभग 597 करोड रुपये आयकर एवं लाभाश के 
रूप मे दिये गये हैं। इसकी रिजर्व निधि लगभग 3 4 करोड रुपये है । 
राज्य व्यापार निगम का एक सहायक ($प०»०॥७79) निभम भी है! इसे हस्तशिल्प एबं 
हाथकर्षा उत्पादन निर्यात नियम [[806प्र४ा७ 30९ पद्मतीएणाऊ 8590 (०ए9००॥०१) 
कहा जाता है। इसका उद्दृश्य हस्तशिल्प एब हाथकर्षा उद्योगों के माल के निर्यात को प्रोत्साहित 
आना है। सन्‌ 975-76 मे इस निगम द्वारा क्रिये गये निर्यातों वा कूल मूल्य 40 करोड 
रपये था। 
अप्रैल 963 भे भारत सरकार ने देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने हेतु एक अन्य निगम 
की स्थापना की थी | इसे खनिज एवं धातु व्यापार निगम (शशागधाबो$ आते )/०४४) प्रघघ078 
(०%०७७०४) का सास दिया गया था। यह निगम भी पूर्णत भारत सरवार के स्वामित्व मे है। 
इसकी अधिकृत पूँणी 5 करोड रु० है । इस तिगम के दो उद्देश्य हैं--प्रथम, विदेशों को कुब्वे खनिज 
पदार्थों (ग़णग०78) ००४) का निर्यात वरता तथा उनसे धातुओ का आयात करना । दूसरे, भारतीय 
निर्यातो का विविधीकरण (6ए४७४॥७00०॥) करने हेतु कच्चे खनिज पदार्थों के लिए नये नये 
विदेशी बाजारों की खोज करवा । इस समय विग्रम लगभग एकाथिकारात्मफ आधार पर कच्चे 
लोहे का निर्यात कर रहा है। इसके द्वारा निर्यात किये जाने दाले अन्य खनिज पदार्थ है-- कोयला, 
बॉक्साइड (0509), फेरो-मेगनीज (टिएक्‍0-एा॥7887658) इत्यादि | सन्‌ 975-76 में इस 
नियम ने [68 करोड रु० के निर्यात किये थे जबकि रानू 974-75 थे निर्यातों का कुल मूल्य 
38 करोड रू० ही था । इसके द्वारा आयात किये जाने वाले मुख्य पदार्थ हैं- इस्पात, ताबा, 
टिन, जस्ता, निक्किल (गालेत०), प्लाटीनम (0905ए0) । सन्‌ 975-76 मे निगम द्वारा किये गये 
आपातो का कुल मूल्य 539 करोड &० था जब कि सन्‌ 974-75 में आयातो का कुल मूल्य 
496 करोड रू० था। ह 
हुवाना चार्टर 
(घ४४०७७ एक्‍थांह) 


दूसरे विश्व युद्ध के कारण विभिन्न देशो को काफी आधिक हानियाँ उठानी पडी थी। 
अत युद्ध के बाद सभी देशो ने यह अनुभव किया कि आध्िक उन्नति के लिए अन्तरराष्ट्रीय व्यापार 
में चृद्धि करना अत्यत्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर ब्रेटन वुड्स मे एक सम्मेलन क्रिया 
गया था । इस सम्मेलत से जअन्तरराष्ट्रीप ध्यापार को बढाने के लिए कई प्रकार के सुझाव प्रस्तुत 
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किये गये थे। इन्ही सुझावो के आधार पर एक चार्टर बनाया गया और स्वीकृति हेतू इसे विभिन्न 
देशों को भेजा गया था। अन्त मे, मार्च 948 मे हवाना मे एक विधान बनाया गया जो हृवाता 
चार्टर के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ । इस चार्टर पर 56 देशो ने अपनी सहमति प्रकट 
की थी। भारत भी उनमे से एक देश था। हे को 
हवाना चार्ट का उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे पडने वाली अडचनो एवं 234 १ 
दुर करके उसे बढावा देना है। अत इस चार्टर के अन्तगंत सभी देशो से यह अपील की गः कगार 
कि थे अपने विदेशी व्यापार पर लगाये गये प्रतिवन्धों को दुर अथवा कम करें। इस प्रकार ह्‌वाना 
चार्टर ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बढाने की दिद्या मे महत्त्वपूर्ण योग दिया है। 
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता 
(एच्कादान #षहाल्क्ाला। था पा86० शाएं पता) 
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर भिन्न-भिन प्रकार के सरक्षण सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हृदाने के 
लिए अमरीका तथा 23 अन्य देशो ने मिलक्रर एक समझौता किया था । इस समझौते के वाई 
यह निश्चित किया गया कि यदि कोई देश किसी दूसरे देश को प्रशुल्क सम्बन्धी रियायत देता हे 
तो बह रियायत सभी देशो को देनी पडेगी | दूसरे शब्दों मे, कोई सदस्य देश अन्य देशो के 348 
पक्षपातपूर्ण व्यवहार नही कर सकता । इस समझौते के मुख्य उद्देश्य इस भ्रकार थे-(क) 
देशों मे व्यापार सम्बन्धी भेद भाव को हटाकर मित्रता की भावना उत्पन्न करना, (ख) कर 
राष्ट्रीय व्यापार पर लगाये गये भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिबन्धों को दूर व कम करता, (ग) अर 
राष्ट्रीय व्यापार को बढावा देने के लिए अन्य कदम उठाना । 
प्रारम्भ मे इस समझौते पर 23 सदस्य देशो ने हस्ताक्षर किये थे परन्तु आगे और 
सदस्थो की सख्या 39 हो गयी थी ॥ इस समझौते के अन्तर्गत विभिन्न देशो के बीच ]47 207 
व्यापारिक समझौते किये गये थे। इनके अन्तर्गत, विभिन्न देशों ने एक दुसरे को प्रशुल्क झलक 
रियायतें प्रदान की थीं । प्रिटेन, अमरीका आदि देशो ने भी आयात-प्रशुल्को मे कुछ कमी की थी। भत्‌ 
इस प्रकार इस सामान्य समझोते के कारण विभिन्न देशो ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार झ्रम्बन्धी 
प्रतिबन्धों मे कमी करके इसे बढावा दिया। जुलाई 948 में भारत ने भी इस समझौते प्रशुलल 
अन्तर्गत विभिन्न देशों को प्रशुल्क सम्बन्धी छूट देनी स्वीकार की। भारत को कुछ वस्तुओं पका 
सम्बन्धी छूट मिली है--सूती कपड़ा, जूट का सामान, नारियल की चंटाइयाँ, मसाले, के ताप 
सामान, काजू बालीन, अपभ्रक आदि। इस समझौते के अन्तर्गत भारत मे इन देशो ीडन, 
व्यापारिक समझौते भी किये हैं- अमरीका, कनाडा, चैकोस्लोवाकिया, वगूबा, इटली, स्तीर्ड॑न, 
फिनलैण्ड, सी'रया, लेवनान आदि । श् 
विभधिन देशों के बीच व्यापारिक बातचीत हेतु मई, 964 को जेनेवा में 90 200 
एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था | इसे [(६7९09 ए०0ण्व हम 
धक्षा0०0$. कड़ा जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आपसी बातचीत द्वारा तद-करो ( 
५०७८७) में कमी करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बढावा देना है॥ 30 जून, 967 दर 
देशो द्वारा एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये थे । इसके अनुसार औद्योगिक बस्तुओ के पर ही बाय 
तट-कर (2४४०४ 6००) लगभग 30 प्रतिशत कम कर दिया गया था। इसके साथ ही शिये 
अस्तरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह मे उपस्थित बाधाओं को दूर अथवा कम करने के प्रयास अपवरी 
जाने थे । उपर्थुक्त सन्धि के अन्तर्गत अमरीका, ब्रिटेन तथा कुछ अत्य पश्चिमी देशो ने रे हे बा 
968 से विकासशील देशो से आयातित माल पर लगाये जाने वाले तट-करो मे कटौती कर धिए 
सन 968-69 मे 007 के प्रयासो के परिणामस्वरूप व्यापारिक नीतियो का कुछ और और 
उदारीकरण (॥90४8»007) हुआ था। विकप्तित देशो द्वारा विकासशील देशो को हे दबरी, 
रियायतें दी गयी, यद्यपि ये स्थायतें अधिक नही थीं। 67 का 26 वाँ क्या मु 
970 में जेनेबा भे हुआ था। इस अधिवेशन में विकासशील देशी की 8 49:+ डा 
सुधार करने हेतु अनेक सुझाव प्रस्तुत किये गये थे, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति ही फैर दिया 
अगस्त, 97] को घोषित नवीन आधिक नीति ने 5#77' के सभी प्रयासों 2 वर 0 
है। इसके अन्तर्गत, अमरीकी सरकार ने विकासशील देशो से आयात किये गे 
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प्रतिशत अतिरिक्त आयात कर लगा दिया था। यही नहीं, विकासशील देशों को दी जाने वाली 
आधिक सहायता में भी 0 प्रतिशत की कटौती कर दो गयी थी । 
सन्‌ 974-75 मे 567] के अन्तर्गत भारत ने सपुक्त राज्य अमरीका, तथा आस्त्रिया 
गूरोपीय साझा मण्डी के देशो से नये दिपक्षीय समझौते किये थे | इनके अधीन इन देशो ने भारत से 
आयात किये जाने वाले सूती कपडे के कोटो भे वृद्धि कर दो थी । 
सयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन 
(ए 7४ एण्रलिध०७ ०७ 77380 890 08एथ०ुफ्राध्या) 
यह सम्मेलन 23 पार्चे से 46 जून, 7964 तक जेंनेवा में हुआ था। इसका आयोजन 
सयुक्त राष्ट्र सूघ की आधिक एवं सामाजिक परिषद (ए ३२ ए०णा०ण्या० बाते 5० ए०यश्ट!) 
द्वारा किया गया था। इसका मुख्य के अन्दर राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना तथा विकास- 
शील देशो की विशेष आवश्यकताओ को पूर्ति हेतु व्यापारिक उप्रायो का सुझाव देना था। अत 
इस सम्मेलन में यह विचार किया गया कि अन्तरराष्टीय व्यापार के प्रवाह मे उपस्यित बाधाओं 
एब अंडचनों को फैसे दूर किया जाय जौर विकासशील देशो के तिर्यातो को कैसे प्रोत्साहित किया 
जाय । विचार विमर्श के उपरान्त अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु कई सामान्य एवं 
विशिष्ट सिद्धान्तो को स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन ने एक व्यापार एवं विकास बोर्ड 
(३0७ शा06 06प्रद्व०एगाध्व: 80870) की स्थायी आधार पर स्थापना भी की थी। यह बोर्ड 
सयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी मशीनरी के रूप मे काम करता रहेभा | इस बोड के लिए 65 सदस्य 
सम्मेलन द्वारा चुने गये थे। भारत भी इस बोर्ड का सदस्य है । 
लेकिन खेद का विषय है कि इस सम्मेलन की सिफारिशों के बावजूद विकप्तित देशों की 
सरकारो ने अविकसित देशो के निर्यातो को प्रोत्साहन देने हेतु अपने आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धो 
को अधिक ढीला नही किया है । 
दूसरा सयुक्त राष्ट्र ष्यापार एवं विकास सम्मेलन (07070) फरवरी, मार्च 968 में 
नयी दिल्‍ली मे हुआ था ) लेकित इसमे भी अल्प-विकसित़ देशों को व्यापार-सम्बन्धी कोई विशेष- 
गियायतें नही मिली । वास्तव मे, यह सम्मेलन विफ्ल ही रहा | अल्प विकसित देशो को इस सम्मे- 
लग से घोर निराशा ही हुई थी। इस सम्मेलन ने थोडी बहुत जो सिफारिशें को है, विकसित 
देश उन्हे क्रियाल्वित करने मे आना कानी कर रहे हैं। विकसित देशो के इस रखैये से सम्मेलन के 
महामस्त्री डॉ० रॉल प्रेषिश (छे8प) ?८७४०७) इतने तिराश हुए कि उन्होंने सितम्बर 968 
में अपने पद छ्ले त्यागपत्र ही दे दिया था| लेकिन विकसित देशो पर इसका भी कुछ प्रभाव नही पडा 
है। वास्तव मे, विकतित देशो का यह स्वायंपूर्ण रवैया बहुत ही ख्ेदजनक है | सत्य तो यह है कि 
विकसित देश अपने आयात सम्बस्धी प्रतिबन्धो को ढीला करके विकासशील देशो की सहायता नद्दी 
करता चाहते । 
संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास का तीसरा सम्मेबत (77४0737) 7) अप्रैल 7972 
में चिल्ली की राजधानी सान्ताएगो (58707980) मे आप्रोजित किया गया था। लेकिन इस सम्से- 
लगन से भी कोई विशेष प्ररिणाम त निकले ) विकासशील देशो के प्रति विकसित देशो का रवेया 
यथापूर्व असहानुभरूतिक एवं निराशाजनक ही रहा ॥ 


संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास का चौथा सम्मेलन भई 976 मे नैरोबी (्क्मा०७) 
मे हुआ था | इस सम्मेलग मे मुख्यतः एकीकृत वस्तु-कार्यक्रम (राष्डाथंल्ए एणाशा0तात०व 
ए7०87207706) पर विचार विमर्श हुआ था। इस कार्यक्रम का सुख्य उद्देश्य यह था कि विकासशील 
देशों द्वारा निर्यात किये जाने वाले कुछ कच्चे पदार्थों का भण्डार (5एणे८ शाए्रष्ट) कर लिया 
जाये । इस भग्डार कर वित्तपोषण (7747०४) करने हेतु विशेष कोप स्थापित किया जाथ । इस 
में 3 बिलियन अमशेकी डालरो की धनराशि जमा की जाये। यह धनराशि विक्स्तित तथा विकास 
शीब दोनों प्रकार के देशों दारा प्रव्यग वी जाय । इस कोष की घनराशि का प्रयोग कच्चे पदार्थों 
का भण्डार करने के लिये क्रिया जाय ! इस भण्डार का उद्देश्य कच्चे माल की अन्तरराष्ट्रीय 
कीमतों में होने वाले भारी उतार-चढाव को रोकना था। (स्मरण रहे इन्ही उतार-चढाय के 
कारण विकासशील देशो को बहुत हानि होती है !) इस विधय पर एए८7५० द्वारा एक प्रस्ताव 
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पारित विया गया था| इस प्रस्ताव के अनुसार फरवरी, 978 तब विकसित एवं विकासशील 
देशो दे बीच यस्तु भणष्डार-तिर्माण के विपय पर वार्ताएँ चलेंगी ! तदुपरान्त कोई ठोस निर्णय विया 
जा सर॑ंगा। 
परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त संफेत 
] विवेचमात्मक सरक्षण के अर्थ को समझाइए। वया वह एक विछड़े हुए देश को बौद्योगिक 
प्रगति के लिए सहायता प्रदान कर सकता है ? (सागर 962, आगरा, 972) 
[सक्केत--प्रथम भाग मे. विवेचनात्मक मरक्षण का अर्थ बताते हुए इसकी व्याख्या बीजिए 
और स्पप्टत बताइए कि पुरानी सरक्षण नीति के अन्‍्तगंत भारतीय उद्योगो को सरक्षण 
देते समय क्मि झिन शर्तों पर जोर दिया जाता था ? दूसरे भाग मे, यह बताइए कि एक 
पिछड़े हुए देश की औद्योगिक प्रगति के लिए विवेचनात्मक सरक्षण की नीति नितान्त अप- 
माप्त सिद्ध होती है। इस सम्बन्ध मे भारत का ही उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और बताइए कि 
दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व इसी नीति के परिणामस्वरूप देश का पर्याप्त औद्योगिक विकात 
नही हो सका था | इसका कारण यह था कि मह नीति उदार, सुनिश्चित एवं औद्योगिक 
विकास के अनुबूल नही थी ।] 
2. पारतीय प्रशुल्क्ष आयोग (949 50) को मुख्य सिफारिशों की विदेचता कोजिए। 
(सागर, 960) 
[सक्ेत्त--यहाँ पर भारतीय प्रशुल्क आयोग की मुरय सिफारिशों की तीन उपशीपंकी है 
अन्तगेत विवेचना कीजिए--(क) प्रतिरक्षा एवं आधारमूलक उद्योगों के सम्बन्ध मे 
रिफारिश (सर) अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में सिफारिशें, (ग) सरक्षित उद्योगों पर डाले 
गये दायित्वा के सम्पध में सिफारिशें। अस्त मे, यह निष्कर्ष निकालिए कि भारतीय 
प्रशुल्क आग्रोग की उपर्युक्त सिफारिशें देश के औौद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हुई हैं। स्मरण रहें कि भारत सरकार ने इन सभी सिफारिशों को पूर्ण रूप में स्वीकार 
कर लिया था ।] 
3. भारत मे विषेकपूर्ण सरक्षण फो नीति की असफलताओ की घिवेचना कोजिए | 
(सागर, बी० कॉम० !972) 
सिकेत- यहाँ पर पहले विवेकपूर्ण सरक्षण का अर्थ बताते हुए इसकी मुख्य मुल्य 
विशेषताओं का वर्णन वीजिए । तदुपरान्त, इस नीति की सफलताओी की विवेदता कीजिए 
और स्पष्ट कीजिए कि इसके कारण इस मात्रा तक देश का औद्योगिक विदास सम्भद 
हो सका था। साथ ही यह भी स्पष्ट कीजिए कि यह चीति कोई अधिक उदार एवं कारगर 
सिद्ध नही हुई थी ।] 
4. निम्न पर लघु टिप्पणियाँ लिखिए 
(क) शाही अधिमान नीति, 
(ए) हिपक्षीय व्यापार समझौते । 
[सक्ेत--प्रथम भाग मे शाही अधिमाब नीति का इतिहास बताते हुए स्पष्ट 48 
कि यह भारत को व्यापारिक नीति वा एक महत्वपूर्ण अग रही है और इससे भारत ही 
लाभ प्राप्त हुए हैं । दूसरे भाग मे, दिपक्षीय व्यापार समझौते का अर्य समझाते ते हुए हल 
उपयोगिता की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारद सरकार ने किन कि देशा के सा' 
इस प्रागर के समझौते किये हैं ।] 


शो 


भारत का विदेशी व्यापार 
([फठा॥"५ ए0ाशंट्टण 4389) 





भारत के बिदंशी व्यापार के इतिहास को हम चार भागो में विभाजित कर सकते है 

() दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व विदेशी व्यापार--प्राचीनवाल में विश्व के विभिन्न देशो के 
साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध हुआ करते थे। भारत उस समय विदेशों को सुली कपड़ा, 
धातु के बतेन गरम मसाले हाथी के दाँत आदि वस्तुओं का निर्यात किया करता था और बदले 
भें शराब सोना घोड़े इत्यादि का आयात किया करता था। मुगलकाल मे भारत के समुद्री व्यापार 
में कुछ कमी हो गयी परन्तु इस काल में भारत गुरोप व चीम के साथ व्यापार करता रहा । मुगलो 
के बाद भारत गे ईस्ट इण्डिया कम्पनी (895६ [॥09 (०७9७॥५) का आधिपत्य स्थापित हुआ था। 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत से सूती कपड़े तथा मलमल का ब्रिटेन को निर्यात किया करती थी । 
परा्तु ब्रिटेन भे औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ शारत के इस व्यापार का स्वरूप बदल गया था। 
इराका कारण यह था कि अब ब्रिटेन ने भारतीय वस्तुओ के आपात पर भारी कर लगाने शुरू कर 
दिये थे । इसके परिणामस्वरूप अब भारत ब्रिटेन को तैयार माल के स्थान पर कच्चे माल वा 
निर्यात करने लगा । 20वीं शताब्दी के धारस्श में भारत बे बिदेशी व्यापार मे आएचर्यअगक 
वृद्धि हुई थी । इसका मुझय कारण यह था कि रेसो के बन जाने से माल के आवागमन में काफी 
सुविधा हो गयी थी । परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के छिड जाने के कारण भारत के विदेशी व्यापार 
पे बामी हो गई थी । इसका मुख्य कारण यह था कि युद्ध के कारण व्यापार के लिए समुद्री जहाज 
उपलब्ध नहीं थे। प्रथम विण्व युद्ध ये समाध्त हो जाने पर भारत के विदेशी व्यापार में पुन वृद्धि 
हुई परन्तु भारत की गिर्यात उस सात्रा मे नही बढ सके जिसमे कि आयातो की बुद्धि हुई थी । 
इसया सुह्य दारण भारत के विदेशी विनिमय-दर की प्रतिकूलता थी। सत्‌ 929 में महामनन्‍्दी 
(86४ 6९८०7८६४०॥) के कारण भारत के विदेशी ध्यापार मे अत्यधिक कमी हो गयी थी । इसका 
कारण यह था कि मन्दी के कारण तैयार भाल की अपेक्षा कच्चे भाल कौ कीमतो मे अधिक कमी 
हुई थी । परिणामत आयातो वी तुलना मे भारत के तिर्यात बा हू कम हो गये थे | सन्‌ 934 

के बाद महामददी का प्रभाव धीरे धीरे कम होने ये कारण भारत के विदेशी व्यापार मे कुछ थोड़ी 
चहुत बूद्धि होने लगी थी । 
(2) छूछरे बिश्व यूड के दौरात (939 44) विदेशों व्यापार- दूसरे विश्व युद्ध के शुरू 
हो जाने के दो वर्पों तक भारत के आयात एवं नियति दोनों में ही बुद्धि हुईं और इस प्रकार 
भारत का कुल विदेशी व्यापार बढ गया । परस्तु सब 942-43 में निर्यातों एव आयातो में भारी 
कमी हैई। सन 943 44 में भी स्थिति मे कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था | सन्‌ 944-45 में 

विर्यात रथ भायात दोनो ही बढ गये, परन्छु निर्यातो कौ तुलना मे आयात अधिश मात्रा में बढे 

थे। समूचे युद्धकाल मे ब्लिटेन के प्रति भारत का व्यापार-सत्तुलन अनुकूल रहा था। भारत के युद- 

कालीन विदेशी व्यापार की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं... 
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(क) युद्ध के छिड जाने से शत्र्‌ देशों (जमेंव्री, इटली, और जापान) से भारत का व्यापार 
बिलकुल बन्द हो गया, (ख) दक्षिणी पूर्वी एशिया के जिन देशो पर जापान ने अधिकार कर लिया 
था, उनके साथ भी भारत का व्यापार समाप्त हो गया, (ग) युद्धकाल मे भारत का व्यापार- 

सन्तुलन अनुकूल ही रहा, (घ) युद्धकाल से भारत के आयातो एवं निर्यातों पर सरकार द्वारा कई 
प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये, (ड) व्यापार सन्तुलन की अत्यधिक अनुकूलता के कारण युद्धक्‍ाल 
में भारत ने बडी मात्रा मे पौष्ड पावने (अंध्याप्ड्ठ 098००) अजित कर लिये थे। इसका 
कारण यह था कि भारत द्वारा विदेशों को सप्लाई किये गये माल का भुगतान प्राय स्टलिग 
(8४॥78) में ही किया जाता था । इस प्रकार भारत ने बडी मात्रा मे पौष्ड पावने एकनित कर 
लिये, किन्तु भारतीय निर्यातकर्ताओ को उनके माल का भुगतान भारतीय मुद्रा मे ही किया जाता 
था। इसी कारण भारत सरकार ने बडी मात्रा मे पोण्ड पावने की प्रतिभूति (९८०7४) के आधार 
पर मुद्रा का निर्गंमन किया जिससे देश गे गुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो गई, (च) गुडधकाल में 
साम्राज्य डालर कोष (टाग्ञा० 009 7००) की स्थापना के फलस्वरूप भारत के लिए 
अमरीका से माल खरीदना कठिन हो गया था। इसका कारण यह था कि भारत को अमरीका से 
अपने भाल के बदले जो डालर प्राप्त होते थे वे सभी के सभी कोप में जमा कर दिये जाते थे और 
अपनी आवश्यकताओ के लिए भारत को डालर के कोष से डालर प्राप्त बरने पडते थे, परन्तु डाजर 
कोप भारत को उसबी आवश्यकताओ के अनुस्तार डालर नही दिया करता था । इस कारण भारत 
को अमरीका से माल आयात करने भे कठिनाई होती थी । 


(3) बुढ़ोत्तरकाल (945-50) में विदेशों ध्यापार--युद्धोत्तरकाल मे भारत के भाशतो 
में तीब्र वृद्धि हे परन्तु निर्यातो में कमी हो गयी जिसके फलस्वरूप भारत का व्यापार-सन्तुतत बहुद 
ही प्रतिकूल हो गया था। स्मरण रहे कि युद्धकाल मे भारत का व्यापार-सन्तुलन बहुत अनु 
रहा था । युद्धोत्तकाल में भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार रही हैं“ 
(क) युद्बो्तरकाल में भारत के विदेशी व्यापार में अत्यधिक बृद्धि हुई ॥ सन्‌ 945 में भाख 
का कुल विदेशी व्यापार 46[ करोड रुपये के मूल्य का था । सन्‌ 950 में यह बढ़कर 96 
करोड रुपये के मूल्य का हो गया, (ख) सन्‌ 945 मे सर्वप्रथम भारत का व्यापार सनन्‍्तुलद प्रति 
कूल हुआ था। तब से लेकर आज तक यह प्रतिकूल ही है, (ग) युद्काल मे भारत सरकार 
आयातो पर बढ़े प्रतिबन्ध लगा रखे थे जिनके परिणामस्वरूप देश मे उपभोग्य वस्तुओं की बहुत 
कमी हो गयी थी, परन्तु युद्रोत्तकाल मे भारत सरकार ने इन प्रतिबन्धों को ढीज्ा कर दिया 
जिसके परिणामस्वरूप आयातो मे बहुत वृद्धि हुई ओर व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल हो गया, 
(घ) सन्‌ 947 से विभाजन के फलस्वरूप देश से खाद्याप्नो तथा जुट और फपास की बहुत कमी 
हो गयी थी। अत इन्हे विदेशों से आयात करना आवश्यक हो गया था, (ड) व्यापार स्तुलन की 
प्रतिकुलता को हुर करने के लिए सरकार ने कई प्रकार के उपायो का आश्रय लिया, परन्तु इस 
बावजुद <्यापार-सन्तुलन की प्रतिकूचता मे कमी न हो सकी, (च) सितम्बर 949 में विदेशी 
व्यापार की बढती हुई प्रतिकुलता से विवश होकर भारत सरकार ने झुपये का डालर के झव मे 
अवमृल्यन (त९एभ०३४०॥) कर दिया था। वास्वव मे, पहले ब्निटेन ने पॉड का डालर के रूप मे 
अवमूल्यत किया था। भारत ने भी ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए रुपये का डालर के रूप में 30 5 
प्रतिशत अत्रमुल्थन कर दिया था। परिणामत भारत के निर्यातो मे वृद्धि हुई और आयाती मे 
कमी । इससे व्यापार-सन्तुलन की प्रतिकूलता मे कमी हो गयी | परन्तु अवमूल्यन का यह अभाव 
क्षणिक ही सिद्ध हुआ था । 

(4) मोजना काल (950-74) मे विदेशी व्यापार--इस अवधि को तीन भागो मे विभा- 
जित किया जा सकता है (क) प्रथम व द्वितीय योजनाकाल, (ख) ठृतीय योजनाकाल, (ग) चतुर्थ 
योजनाकाल । 

(क) प्रथम व द्वितोष योजनाकाल--प्रथम व द्वितीय पचवर्षीय योजनाओं का भारत के 
विदेशी व्यापार पर गहरा प्रभाव पडा था। प्रधम योजनाकाल मे भारत के कुल आयात 3620 

“रोड रुपये और कुल निर्यात 3,045 करोड़ रुपये के हुए थे । इस प्रकार आयातो का वार्षिक 
सत 724 करोड रुपये और निर्यातो का वाबिक औसत 609 करोड रुपये था। प्रथम योजना" 
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काल में भारत का व्यापार-सच्तुलन अतिकूल ही रहा। दुरारे योजनाकाल मे भारत के कुल आयाते 
5,360 करोड़ रुपये और निर्यात 3,070 झरोड रुपये के हुए ये / इस प्रकार आयातो का वाधिक 
ओसत ,072 करोड रुपये और तिर्यातों का बाधिक औसत 644 करोड रुपय्रे था । परिणामतः 
दुसरे योजनाकाल में भारत का व्यापार-प्तन्तुलन पहले योजनाकाल की तुलना मे और भी अधिक 
प्रतिकूल हो गया था। इप्तका प्रमुख कारण यह था कि दूसरे योजनाकाल में विकास सम्बन्धी 
योजनाओ को क्रियान्वित करने के लिए बड़े पैमाने पर मशीनो, पुर्जों तथा कच्चे माल का भायात 
किया गया था परन्तु इस अवधि मे भारत के निर्यातो में कोई विशेष वृद्धि नही की जा सकी थी। 
प्रश्यपि दूसरे योजनाकाल मे निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई प्रकार के कदम 
उठाये थे । 


(ख) तृत्तीप भोजनाफाल--तूतीय योजनाकाल में भारत के कुल आयात 6,208 करोड 
० और निर्यात 3,82 करोड २० के हुए भे। इस प्रकार आयातो क्रा बापिक औसत ,24] 
करोड रु० और निर्यातों का वाधिक ओसत 762 करोड रु० था, फलत तृतीय योजनाकाल में 
भारत का भुगतान-सन्तुलन (988॥02 ० 9997रध्या७) दूसरे योजनाकाल से भी अधिक प्रतिकूल 
हो गया था। इसका सुझप ऋरण यह था कि तीसरी योजना मे विकास-सम्बन्धी परियोजनाओं को 
क्रियान्वित करने हेतु मशीनों, कल पुर्जों एवं कच्चे माल का बडे पैसाने पर आयात किया गया 
था। लेकिन निर्यातो में कोई विशेष वृद्धि नही करी जा सकी थी । 


(ग) चतुर्ये धोजनाकाल - चौथी पजवर्धीय योजना में आयासो का मूल्य (अवशृुल्यनोत्तर 
कीमतों में) 0,730 करोड रुू० आँका गया था जबकि निर्यात्रों के मूल्य का अनुमान (अवसूल्यतोत्तर 
मीमतो में) 8,200 करोड रु लगाया गया था । इस प्रकार चौथी योजना भे भी भारत का 
भुगताग सन्तुलत्र प्रतिकूल ही रहा था। 


योजनाकाल में भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है--(क) कुछ 
व्यावार में वृद्धि --सन्‌ 950 से भारत के विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि होती रही है, 
(ज) ब्यापार-सन्तुलन की प्रत्िकूलता-सन्‌ 950-5 से ही भारत के व्यापार-रान्तुलम मे प्रति- 
कलता चली आ रहो है। समय रे साथ-साथ व्यापार-सन्तुलन को इस प्रतिकूलता में निरस्तर वृद्धि 
ती घली जा रही है। इसके दो मुख्य कारण हैं। धयम, भारत को खाद्य-सकट का मुकाबला 
करने के लिए बडे पैमाने गर विदेशों से खाद्यान्नो का आयात करना पड रहा है। घूसरे, विकारा 
सम्बन्धी योजनाओं को क्रियास्वित करने के लिए विदेशों से बडे पेमाने पर पूंजीगत माल (००णॉफा 
ब्पुणंएएएथ() का आपात किया जा रहा है, (य) कच्चे साल एवं पूंजीगत भाल के आपात सें 
वृद्धि -योजनाकाल में उपभोग्य वस्तुओं के आयात मे तो कोई विशेष बृद्धि नहीं हुई है, परन्तु 
कच्चे माल्न एवं पूंजीगत माल के आयात मे बहुत वृद्धि हुई है । इसका कारण देश में तेजी से होने 
वाला औद्योगिक विकास हे, (घ) निर्यातों को प्रोत्साहन-बव्यापार रान्तुलल की प्रतिकूलता वो 
कम करने के लिए सरकार गे निर्धाती को सभी सम्भव तरीके से गोल्साहत श्थि है । एरल्‍्तु इनके 
बावजूद योजनाकाल मे देश के निर्यातो मे कोई विशेष वृद्धि नही हो राकी, (ड) भारत के ल्यपरात 
भुख्यत अपरीक्ता से और निर्यात मुख्यत ब्रिटेन को हुए--योजनाकाल गे भारत के आयात मुख्यतः 
अमरीका से ही हुए, क्योकि पूंजीगद माल की खटीद काने के लिए अमरीका शर्वोत्तम स्थाव है। 
इसमे सन्देह नहीं कि भारत ते रूस, पश्चिमी जमेनी, जापान आदि देशो से भी प्‌ंजीगत साल था 
आयात किया है, परन्तु जहाँ तक भारत के आयातों का सम्बन्ध है, अमरीका का स्थान सर्वोच्च 
है। इसके विपरीत, भारत के निर्यात मुख्यत ब्रिटेन को ही हुए हैं । 


भारत के विदेशों व्यापार फी विशेषताएँ 
(एडब्ाउणक्षाज० ० 47045 ए0890 उा80०) 
भारत के विदेशी ज्यापार की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं 


पर (7) भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री मार्म से होता है । भारत के पड़ोसी 
देशो से अभी व्यापार विकसित नही हो सका है । परिणामत भा आह 8 प्रतिशत विदेशी 
व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है । 
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(2) भारत का विदेशी व्यापार विशेषकर बम्बई, फलकत्ता ओर मद्रास के बरदरगाहों 
द्वारा होता है । इस कारण इन बन्दरगाद्दो पर काफी दबाव रहता है। इसको दूर करने के लिए 
अब भारत सरकार काडला, कोचीन और विशाखापटनम के बन्दरगाहो वा विकास कर रही है । 

(3) भारत के विदेशी व्यापार का अधिकाश लाम आज भ्ो विदेशियों फो प्राप्त हो रहा 
है। आयात-निर्यात करने वाली फर्म, जहाजी कम्पनियाँ, विनिमय बैक तथा बीमा कम्पनियाँ लग- 
अग सभी विदेशियों के हाथो मे हैं, यद्यपि अब धीरे-धीरे इनका भारतीयकरण हो रहा है। 

(4) भारत के विदेशों व्यापार मे ग्रेट बिटेन का विशेष स्थान रहा है। परन्तु गत कुछ 
वर्षों से अमरीका, पूर्वी यूरोप तथा जापान आदि का भाग बढ़ रहा है। धीरे धीरे प्रेट ब्रिटेद का 
भाग भारत के विदेशी व्यापार मे कम होता जा रहा है। त 

(5) भारत के आयातो में विभिन्न प्रकार को वस्तुएं सम्मिलित हैं। परन्तु इनमे मशीवो, 
खाद्यान्नो कपास, पेट्रोल आदि का विशेष स्थान है। 

(6) भारत के प्रमुख निर्मात चाय, सूती कपडा तथा जूट का सामान है। परल्तु इनसे 
प्राप्त होने वाली आय बहुत अस्थिर होती है। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं की माँग 
अम्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है । यदि किसी वर्ष इन तीन वस्तुओ की माँग घर 
जाती है तो देश के विदेशी व्यापार को बडा धवका लगता है। 

(7) भारत के आयातों मे कच्चे साल और निर्यातो मे तेवार माल फा महत्व दढ़ रहा 
है दूसरे विश्व-युद्ध से पूर्व भारत के कुल निर्यातो का लगभग 75 प्रतिशत भाग कच्चा माल होता 
था। भारत उस समय कपास, तिलहन के बीज अश्नक, मैंगतीज आदि बाहर भेजा करताथा। 
इसके विपरीत, भारत के बुल आयातो का लगभग 75 प्रतिशत माल तैयार माल होता था और 
उस समय भारत सूती कपड़ा, मशीने चीनी आदि वस्तुओ को बाहर से आयात किया करता था। 
परन्तु पद तथा युद्धोत्तरवाल मे भारत के विदेशी व्यापार म आधारमूलक परिवर्तन हुए हैं। भव 
भारत के आयातो मे कच्चे माल का और निर्यातों मे तैयार माल का महत्त्व घीरे धीरे बढ रहा 
है। यह प्रवृत्ति भारत के तेजी से होने वाले औद्योगीकरण का परिणाम है। अब भारत कपात 
और जूट आदि कच्चे माल का आयात करता है और सूती कपडा, चीनी, कपडा सीने बाली 
मशीनें, साइकिलें व बिजली के सामान आदि का निर्यात करता है। 

(8) भारत के विदेशी व्यापार का सन्तुलन प्रतिकूल है। भारत के विभाजत दे बाद त्ते 
व्यापार-सन्तुलन भारत के प्रतिकूल रहने लगा है जिसके परिणामस्वरूप देश के समक्ष विदेशी 
विनिमय के अभाव की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्वतन्त्रता” 
के पश्चात्‌ पचवर्षीय योजनाओं के कारण भारत में कच्चे माल तथा मशीनों आदि का 2५४ 
काफी बढ गया है। परन्तु अनेक प्रयत्न करने पर भी भारत के निर्यात आवश्यक मात्रा में नहीं बढ़ 
सके है। परिणामत व्यापार सन्तुलन भारत के विपक्ष मे हो गया है। यह समस्या आने वाले कई 
वर्षों तक भारत के सम्मुख रहेगी । 

(9) भारत का प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार अभी कम है। विगत कुछ वर्षों मे 7] 
बिड्ेणी: व्यापार, का मूल्ण री बत्य है. परन्तु फिर, भी: ग्रेट डिटेल, व अमरीका: जैसे देशों की तुत्तता 
में भारत क प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार का मूल्य कम है। 

भारत के प्रमुख आयात 
(76*$ (%ार्ल 7ण9) 

भारत के प्रमुख आयात निम्न प्रकार हैं 

(।) मशीनें--दुर्भाग्य से भारत में मशीने बनाने वाला उद्योग अभी विकसित नही हु 
सका है। इस कारण प्रतिवष भारत को बडे पैमाने पर मशीनों का आयाद करना पडता है विगत है 
वर्षों में पतवर्षीय-योजनाओ के कारण भारत मे बडी सख्या मे मशीनों का आयात हुआ है। 


7. आयात सम्बन्धी आँकड़े रिजव॑ बैक द्वारा प्रकाशित 'एटए०४ ण टपपलानु भाव लिक्ाए॥ 
4975-76 से लिये गये हैं । 
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हमे अपने दुलर्भ विदेशी विनिमय का बडा भाग मशीनो के आयात पर व्यय करना पडता है। भारत 
अधिकाश मशीभे ग्रेट ब्रिठेन, अमरीका, पश्चिमी जरमनी, रूस, जापान तथा पूर्षी यूरोप के देशो से 
आयात करता है। सन्‌ 974-75 मे भारत ने मशीतो के आयात पर लगभग 670 करोड रुपये 
व्यय किये थे। 

(2) थोहा घ इस्पात--बिगत कुछ वर्षों मे भारत के तेजी से होने वाले ओद्योगीकरण के 
कारण देश में तोहे व इस्पात री माँग बहुत बढ ययी है। यद्यपि हाल ही मे सरकारी क्षेत्र मे तीव 
नये इस्पात के कारखाने लगाये यये हैं और निजी क्षेत्र के कारखानो का भी उत्पादन बढाया गया 
है तथापि भारत अभी इस्पात में स्वावलम्बी नही हो सवा है और हमे बराबर विदेशों ये इस्पास 
का आयात करना पड रहा है । इस समय भारत ग्रेट ब्रिटेन, जमरोका तथा पश्चिमी जर्मनी से 
इस्पात का आयात कर रहा है। सत्‌ 7974-75 में भारत ने 47 कारोड रुपये का इस्पात 
विदेशी से आयात किया था । 

(3) पेड्रोज्--दुर्भाग्य से, भारत पेट्रोल जैसी महत्त्वपूर्ण वस्तु में आत्सनिर्भर नहीं है। भारत 
के पेट्रोल का घरेलू उत्पादन देश की केवल 8 प्रतिशत आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकता है 
शेष 92 प्रतिशत आवश्यकवाओ के लिए हमे विदेशों पर निर्भर रहना पडता है । वास्तव मे, बह 
हमारी राष्ट्रीय अथे-व्यवस्था की च्‌टि है। प्रतिवर्ध भारत को कुबंत, ईरान, इराक व च्रऊदी 
अरब से बडे पैमाने वर पेट्रोल का आयात करना पढ़ता है। विगत कुछ वर्षों में भारत में तेल 
साफ करने के कारखाने खोले गये हैं। परन्तु कूड आयल («ए०0७ ०7) का आयात तो फिट भी 
करना ही पडता है । राडक परिवहन के विकास शा भारत मे पेट्रोल की मांग और भी बढ गयी है। 
सन्‌ 974-75 भें भारत ने बिदेशो रो 57 करोड रुपये का पेट्रोल तथा पेट्रोल से बना सामान 
खरीदा था। 

(4) छाद्यान्न--सन्‌ 947 के बाद भ्रत्तिवर्ष भारत मे विदेशों से प्राद्याप्नो का आयात 
किया गया है। सन्‌ 95-52 में तो बाद्यानज्ञो का भायात 228 करोड रुपये के लगभग पहुँच 
गया था । परन्तु प्रथम पक्‍वर्षीय योजना के अन्तर्गत खाद्य उत्पादन मे काफ़ी वृद्धि हुई थी जिसके 
परिणामस्वरूप खायाप्नो का आयात कम हो गया था। सन्‌ 7955-56 में यह घटकर केवल 

7 5 करोड़ रुपये का ही रह गया था। दूसरी पत्रवर्षीय योजना में खाद्यान्नो की साय बढ जाने 
से पुन इनका आयात रना पड़ा था | अमरीका के पी० एल० 480 के अन्तर्गत अब भारत प्रतिवर्ष 
अमरीका से गेहूँ और चायल का आयाठ कर रहा है | कताडा से भी गेहूँ का आयात होता है और 
बर्मा से चावल मेंगाये जाते है । कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से भी खांद्यान्नो का 
428 किया गया है। सन्‌ 4974-75 में भारत ने 763 76 करोड रुपये के खाद्याप्तो का आयात 
या था। 

(5) फपास--भारत में बढिया किस्म को लम्बे रेशे वाली कपास की कमी है। अत. इसे 
अप्वरीका, स्युक्त अरब गणशब्य, सूडान तथा पाकिस्तान से आयात किया जाता है। विभाजन से 
इवें वही क्यासा भारत विदेशों! को तिर्षात किया! करता था, लेकित विभाजन के पररिणरमस्वसू्य 
बढ़िया किस्प्र की कपास पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तात में चले गये ) भारत 7 छो कपास पैदा 
होती है, वहू अधिकतर मोटे रेशे वाली होती है | जबकि उच्च फोरि का कपड़ा तैयार करने के 
लिए बढ़िया किस्म की कपास की आवश्यकता पडती है । सन्‌ 7974-75 मे भारत ने 27 करोड़ 
रुपये वी कपाल का आयात किया था । 


(6) जूढड--विभाजन के पश्चात जूट की भी भारत मे बहुत कमी हो गयी थी, वयोवि। 
जूट पैदा करने बाला अधिकाश क्षेत्र पाकिस्तान से चला गया था | इसलिए भारत को पाकिस्तान 
से जूट का आयात करना पडा था। परन्तु भारत सरकार ने जूट वा उत्पादत बढ़ाकर इस 
कमी को अब लगभग दूर कर दिया है। सन्‌ 974-75 गे भारत ने 4 हट ड रुपये के मूल्य का 
जूद बाहर से आयात किया था। 


सन्‌ 974-75 मे भारत के कुल आयात 458-78 करोड रु० के थे जबकि सनू 973-74 
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में इनका मुल्य 2 925,37 करोड रुपये था। इस प्रकार सन्‌ 974-75 में भारत के आयातो मे 
593 2] करोड २० कौ वृद्धि हो गई थी । 


भारत के प्रमुख निर्यात 
(925 कार एडएण७) 

भारत के प्रमुख निर्यात इस प्रकार हैं हे 

() छूट का सामाम--भारत के निर्यात व्यापार मे जूट के सामान का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है | जूट का सामान प्राय ठटाठ, बोरे, गलीचे, सुतली आदि के रूप मे वैयार किया जाता है। 
विभाजन से पूर्व भारत के पास जूठ का एकाधिकार हुआ करता था, परन्तु विभाजन के 2 
यह एकाधिकार समाप्त हो गया | इस समय जूट के व्यापार में बगला देश भारत का निकट 0/ 
इन्दी है और बगला देश से भारत को कडी भ्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पडता'“है। जूट के नियत 
से भारत को विदेशी विनिमय समस्या को हल करने मे काफी सहायता मिलती है, क्योकि भारत 
बा अधिकाश जूट का सामान अमरीका को भेजा जाता है जिसके बदले मे भारत को डालर उप 
लब्ध होते हैँ । अमरीका बे अतिरिक्त जूट का सामान ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, सयुक्त अरब 8 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि विश्व के अनेक देशो को निर्यात किया जाता है। सत्‌ 974 75 
भारत ने 296 करोड रुपये का जूट का सामान विदेशों को भेजा था। दर 

(2) चाप--जूट की भांति भारत के निर्यात व्यापार मे चाय का भी महत्वपूर्ण या 
और इसके निर्यात से भारत काफी बडी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है । चाय का अं २ 
निर्यात प्रेट ब्रिटेन को किया जाता है। ऐसा अनुमाव लगाया गया है कि चाय के कुल निर्यात मूगत 
दो तिहाई ग्रेट ब्रिटन को और एक तिहाई अमरीका कनाडा, सयुक्त अरब गणराज्य व सुडा 
आदि देशो को भेजा जाता है। यद्यपि चाय का एक महत्वपूर्ण उत्पादक भारत ही है तब 
लक्का ओर चीन से प्रतिस्पर्डा का सामना करना पडता है। सन्‌ 974 75 में भारत ने 
करोड रुपये की चाय का निर्यात किया था | 

(3) सूती कपडा--भारत के निर्यात व्यापार में सूती कपडे का महत्व है। एक गज 
समय था जबकि भारत सूती कपड़ा ब्रिटेन से आयात किया करता था, परन्तु आज वही शिया, 
सूती कपड़ा ग्रेट ब्रिदेन को निर्यात करता है। ग्रेट ब्रिटेन के अतिरिक्त, सूती कपडा बर्मा, मलेशिया, 
लका आस्ट्रेलिया तथा मध्य पूर्व के अनेक देशों को भेजा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध क्या 
तथा उसके बाद भारत ने पडौसी देशों की मण्डियो मे बडे पैमाने पर सूती कपडा निर्यात बजोर 
था। परतु दुभिग्य से विगत कुछ वर्षों मे सूती कपडे के विधय मे भारत की स्थिति कुर्ल अल 
पड गयी है। चीन जापान तथा ब्रिटेन अब धीरे धीरे इन मण्डियों मे पुन प्रविष्ट होने का है। 
कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप अब भारत के सूती कपडे के निर्यात में कुछ कमी होती जा 8 
भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्ति को बढाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं 4 ४5 
इन मण्डियो मे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त कर ले । सन्‌ 974-75 में भारत 
करोड रुपये का सूती कपडा विदेशों को निर्यात किया था । धिक 

(4) कच्चा लोहा--सौभाग्य से कच्चे लोहे का भण्डार भारत में विश्व में 0 कं 
है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेने के बाद भी भारत बडे पैमाने पर कच्चे ओ दिया 
निर्यात वारने की स्थिति मे है। कच्चे लोहे का अधिकाश तिर्यात इस समय 5९४४ 
जा रहा है। सन्‌ 974 75 मे भारत ने 6] करोड रुपये का कच्चा लोहा विदेशो 
किया था। 

(5) अश्नक ((0४)--भारत विश्व का एक महत्त्वपूर्ण अश्रक उत्पन्न करने 
है। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत अभ्रक भारत मे ही होता है १ 
निर्यात अधिकाशत अमरीका, ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी को किया जाता है सन्‌ । 
भारत ने 8 करोड रुपये के अश्नक का निर्यात किया था। | उत्पादक है। इस 

(6) मैंददीज (१४५७०४००९४६८)--भास्त सैगनीज का भी एक महत्त्वपूर्ण १974-75 
समय भारत अपने कुल उत्पादन का $ भाग विदेशों को निर्यात कर देता है। सन्‌ 
आरत ने 7 करोड रुपये का मैंगनीज विदेशो को निर्यात किया था । 


बाला देश 
अश्रक का 
74-75 मे 
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(7) तम्बाकू--भारतीय तम्बाकू ग्रेट ब्रिटे, जापान, स्वीडन तथा हॉलैण्ड आदि देशो को 
निर्यात की जाती है। पन्‌ 974-75 मे लगभग 80 करोड रुपये को निर्मित ता्बाकू विदेशो 
को भेजी गयी थी । इसमे से लग्भग 5 करोड रुपये की तम्बाकू तो अकेले ग्रेद ब्रिदेन को ही 
निर्यात की गयी थी । 


(8) चम्ड़ा तथा चमड़े का सामान--चूंकि भारत विश्व मे अधिक पशु सख्या वाला 
देश है, इसलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष बहुत बड़े पैमान पर खालो का उत्पादन होता हैं। भारत चमडा 
तथा चमड़े को बनी हुई वस्तुएँ अमरीका, जमंनी, फ्रास तथा हालैण्ड को निर्यात करता है। सन्‌ 
974-75 से भारत ने सगभग 45 करोट रुपये का चमठा व चमडे का सामात विदेश को 
निर्यात किया था । 


(9) वनश्वति तेल--दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व भारत प्राय तिलहनों के बजाय तेल भिर्यात 
किया करता था, परन्तु अब तेल्र की मिलो का विस्तार हो जाने से भारत तिलहतो के बजाय तेल 
का निर्यात करता है। भारत से प्राय मूँगफली, अलसी व अण्डी का तेल बर्मो, भ्ास, इठजी 
बेल्जियम आदि देशो को निर्यात किया जाता है। सन्‌ 4974-75 भें भारत ने लगभग 34 करोड़ 
रुपये का तेल विदेशों को निर्यात क्रिया था । 


(0) विविध बस्तुएँ--उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त, भारत रो कुछ अन्य प्रकार कौ 
बस्तुओं का भी पिर्यात किया जाता हैं, जैसे कालो मिचे, लाख, बिजली के पे, कपड़ा सीने की 
मशीने, साइकिलें तथा अन्य इंजी तियरिग वस्तुएँ आदि | 

सन्‌ 974-75 में भारत के कुल तिर्याठ 3328"83 करोड रु० के थे जबकि सन्‌ [97 3-74 
में उनका मुल्य 2523 40 करोड़ रु० ही था। इस प्रकार सत्‌ 974-75 में भारत के निर्यातो 
में लगभग 805 43 करोड़ ६० की वृद्धि हुई थी। इसके दो मुख्य कारण थे--प्रथम, इस वर्ष 
निर्यात-वृद्धि के लिए भारत सरकार मे विशेष कदम उठाये थे) दूसरे, कुछ महत्त्वपूर्ण निर्यात 
वस्तुओं जैसे चाय, कॉफो, तम्बाकू एवं लोहा-इस्पात की पू9्ति-स्थिति (आए 90000) में भी 
इक था । सन्‌ 974-75 में खाडी के देशो को किये जाने वाले निर्याती में विशेष वृद्धि 
हुई थी । 


व्यापार को दिशा 
(ए0पर०छाणा एण 20०) 


20वीं शताब्दी के आरम्भ से भारत के ब्रिदेशों व्यापार में ब्रिटेन तथा उसके शाग्ाज्य के 
देशों का भांग बढ़ना आरम्भ हुआ था । दूपरे विश्व ग्रद्ध से पू इत बेशों का भारत के विदेशी 
ब्यापार में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान था ! परन्तु दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन तथा उसके साम्राज्य 
के देशों का भारत के विदेशी व्यापार से भाग मिरन्‍्तर कम होता चत्ता गया और गैर साझाज्य 
देशों का भाग बढता चसा यया। भारत के विदेशी व्यापार की यह्‌ प्रवृत्ति इस रामय भी कार्यशील 
है। अमरीका, जापाव तथा पूर्वी यूरोप के देशो के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध अधिक सुहृद 
होते जा रहे हैं। 

भारत के निर्यात व्यापार मे अधिक विविधता पायी जाती है। भारतीय तिर्यात्ों का 
अधिकाश भाग ब्रिटेन तथा अमरीका को ही जाता है किन्तु विगत कुछ वर्षों मे पूर्वी यूरोपीय देशों 
के साथ भी भारत का निर्यात व्यापार बढ रहा है। इसी प्रकार नव स्वृतस्त्र अफ़रोकी देशो के साथ 
भी रे के व्यापारिक सम्बन्ध घनिष्ठ होते जा रहे हैं। भारत के निर्यातों भे रूस का तीसरा 
स्थान है । + 

भारत के आयात सबते अधिक अमरीका से अति हैं, ब्रिटेत का दूसरा तम्बर है । पश्चिमी 
जमेन्री तथा जापान तीसरे व चौथे सम्बर पर है । परन्तु विगत कुछ बर्षो में द्विपक्षीय व्यापारिक 
समझौतो के कारण रूस एव पूर्वी यूरोपीय देशो से सारत के आयात बढ गये हैं । 

सन्‌ 975-76 मे भारत के आयात व्यापार में स्रयुक्त राज्य अपरीका तथा यूरोपीय 
साझा बाजार के देशो (8 (९ ॥( (०एए४७) का ब्रतिशत भाग 32 से बढकर 44 हो गया 
था । इसका मुख्य कारण यह था कि इस वर्ष भारत ने इन देशो से अधिक आयात किये थे, 
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विशेषकर अमरीका से बडे पैमाने पर खाद्यान्नो का आयात किया था। लेकिन भारत के निर्यातों मे 
इन देशो का प्रतिशत भाग 35 से घट कर 33 ही रह गया या । 

एक उल्लेखनीय बात यह है कि अब भारत का ब्रिटेन के साथ व्यापार-सन्तुलग अनुकूल 
(8५०7४७१०) हो गया है जबकि वर्षों से यह प्रतिकूल था अर्थात अब भारत ब्रिटेन को निर्यात 
अधिक करता है लेक्नि उससे आयात कम करता है। सन्‌ 2975 76 मे ब्रिटेन के साथ भारत 
के भुगतान सन्तुलत मे 75 करोड रु० की बचत हुई थी। सत्‌ 975-76 मे अफ्रीकी देशों के 
साथ भारत का भगतान सन्तुलन अनुकूल था और भारत को 03 करोड रु० की बचत (5095) 
हुई थी। इसी प्रकार पूर्वी यूरोपीय देशो वे साय भी भारत के भुगतान सन्तुलन में 64 करोड़ ६० 
का आधिवय ($0फ७७) था । लेकिन सयुक्त राज्य अमरीका एवं यूरोपीय साझा बाजार के देशो 
के साथ भारत के भुगतान सन्तुलत का घाटा सन्‌ 975-76 में 903 करोड़ रु० था जबरि 
सन 974-75 में यह घाटा केवल 273 करोड रु० का ही था। 

विदेशों विनिमय संकट 
(छणशह8० छलाकाहल (0055) 

विगत कई वर्षों से भारत मे विदेशी विनिमय सकट चला आ रहा है। इसका मुख्य कारण 
भारत के विदेी व्यापार के सन्तुलन का प्रतिकूल होना है । जैसा पूर्व कहा गया है, युद्धोतर काल म्ने 
ही भारत का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल चला आ रहा है। इसका कारण यह है कि विगत बुछ 
वर्षों मे पचवर्षीय योजनाथो के लक्ष्यो की पूर्ति करने के लिए हमे बडे पैमाने पर विदेशों से 
पूँज्रीगत माल का आयात करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, कुछ उद्योगो के लिए कच्चे माल 
का भी आयात करता पडता है। विगत कुछ वर्षों से भारत की खाद्य समस्या ने भी विकंट छुपे 
घारण कर रखा है और प्रतिवर्पं भारत को बडे पैमाने पर खाद्याप्नो का. आयात करना पड़ रहा 
है। इसके विपरीत, भारत के निर्यात उसी अनुपात में नही बढ सके जिसमे आयात बढ़े हैं । इसका 
मुख्य कारण यह है कि भारत की निर्यात क्षमता सीमित है । इसके अतिरिक्त, भारत प्राय *' 
माल का ही निर्यात करता है तिसे एक निश्चित सीमा क॑ आगे नहीं बढाया जा सकता। अत 
भारत का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल हो गया है और आयातो का मूल्य चुकाने के लिए भारत 
बडे पैमाने पर विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु निर्यातों के कम होने के कारण 
भारत पर्याप्त मादा मे विदेशी विनिमय अजित नही कर पाता। इसलिए इस समय भारत मे 
विदेशी विनिमय सकट चल रहा है और इस सकट का देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ 
रहा है। भारत सरकार ने विदेशी विनिमय सकट का सामना करने के लिए अच्तरराष्ट्रीय' मुद्रा 
कोष विश्व वैक़् तथा अनेक विदेशी सरकारो से ऋण प्राप्त किये हैं इसके अतिरिक्त, भारत 
सरकार ने आयातो में भी कमी करने का प्रयत्न किया है, विशेषकर अनावश्यक आयाती को वी 
बिलकुल ही समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ भारत सरकार ने निर्यातों को प्रोत्साहित 
दान हे लिए भी कई प्रकार के कदम उठाये हैं । परन्तु इन सबके बावजद विदेशी विनिमय सर्केट 
जारी है। 

सन 965 66 में भारत के भुगतान-सन्तुलन मे लगभग 449 करोड रुपये का पादा 
था | अत विदेशी विनिमय सकट को दूर करने के लिए 6 जून 966 को भारत सरकार त्ते 
रुपये का अवमूल्यन कर दिया था (स्मरण रहे भारतीय रुपये का प्रथम अवमूल्यन सितम्बर 949 
में हुआ था) किन्तु अवयूल्यन के वावजूद भारत के निर्यातो मे कोई विशेष घुद्धि नहीं हो सकी 
है । सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम भारत के विदेशी विनिमय सक्ट को दुर वरने मे पूर्णतत 
असफल रहा है। 

सन्‌ 966-67 मे तो विदेशी विनिमय की स्थिति बहुत ही कठिन हो 22% गयी 45 हे 
लेक्नि सन 967-68 मे इसमे थोडा सुधार हुआ था । विदेशी ऋणो मे थोडी राहत, विदेशी हा: 
बता वा अधिक उपयोग निर्यातों मे वृद्धि और अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा दी गयी ग अधिक 
सहायता इत्यादि स्थिति मे सुधार के मुरय कारण थे ! भारत की विदेशी विविमय निधि (णिशहए 
० श्राह6 7ल्‍5९४६७५) जो सन्‌ 966-67 में 478 44 करोड रु० के मूल्य की घी, सन्‌ 7 4९४ 
68 मे बढकर 538 55 करोड़ रु० की हो गयी । सन्‌ 968 69 में विदेशी विनिमय मा 
स्थिति मे और अधिक सुधार हुआ | अब यह बढकर 576 70 करोड रु० के मूल्य की हो गयी । 
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सत्‌ 969-70 में भी स्थिति मे सुधार जारी रहा। विदेशी विनिम्ग्र विधि बढ़कर 82] 06 
करोड़ स्पये हो गयी थी। लेकिन सम्‌ 7970 74 में युत इसमे गिराबड आयी और बह निधि 
दिरकर 732 34 करोड़ रुपये के बराबर हो गयी। सन्‌ 977-72 मे यह निधि बढ़कर 948 68 
करोड़ रु० हो गयी थी । सन [972-73 से इस निधि मे थोड़ी गिरावट आयी थी। यह विधि 
अब घटकर 846 55 करोड ० रह गई । सन्‌ 974-75 मे यह निधि बढ़कर 969 24 करोड 
रुपये हो गई थी । सन्‌ 975 76 में भारत की विदेशी विनिमय निधि मे और सुधार हुआ था 
और यह बढ़कर 877 03 करोड रू० के मूल्य के बराबर हो गई थी। इस निधि मे 
82 53 बरोड रुपये का स्वर्ण, 202 8 करोड़ ६० के 909 तथा 49] 70 करोड रु० की 
विदेशी मुद्राएँ थी । इस घद्धि का मुख्य कारण यह था कि इस वर्ष विदेशों मे रहने वाले भारतीयों 
ने अधिबाधिक भात्रा भे स्वदेश मे रहने वाले सगे सम्बन्धियों को धन भेजा था। पहिले यह धन 
तस्करों के माध्यम से भारत आया करता था । लेकिन भारत द्वारा तस्करी का उन्मूलन किये जाने 
के उपरान्त पह घन जब बंको के माध्यम से भेजा जाने लगा है| 
भारत क्री आयश्त वीति 
[808१5 ईप्शए० 7००४) 

इस समय भारत सरकार की आयात नीति की सुझ्य बातें इस प्रकार हैं--देश के औद्योगिक 
विकास के लिए मशीनो, ओऔवचारो तथा अत्य साज-सामान के आवात मे वृद्धि की जा रही है और 
इसके साथ ही कच्चे माल के आयात को भी बढाया जा रहा है। विदेशी विनिमय थी कसी को 
दूर करवे के लिए भारत सरकार ने विदेशी सरकारों से आथिक सहायता भी लोहै। भारत 
सरकार यथासम्भव यह प्रयत्त कर रही है कि कम आवश्यक वस्तुओं का आयात न्यूनतम कर 
दिया जाय ताकि देश के विदेशी विनिमय साधनों पर अधिक दबाव न पडे। इसके अतिरिक्त, 
भारत सरकार ने उपभोग्य वस्तुओं के आयात पर ऊँचे सीमा कर (प//०॥५ 6०१०७) जगा रखे 
हैं ताकि उतका आयात निरुत्साहित किया जा सके । इसी प्रकार कुछ अन्य वस्तुओं के कोटे भी 
निश्चित कर दिये गये हैँ। साथ ही साथ सरकार ने लाइसेन्स प्रणाली को भी जारी कर दिया 
है। ऐसा करने से सरकार वा उद्देश्य यह है कि आयातों को यथासम्भ्वव कम किया जाय ताकि 
विदेशी व्यापार का सन्तुलन अधिक प्रतिकूल न हो । 

जैसा पुर्वे कह गया है 6 जून, 966 को भारत सरकार ने रपये का अवमूल्यत कर 
दिया था | इसके फलस्वरूप सरकार को अपनी अधयात नीति मे भी थोडा परिवर्तन करना पडा था। 
रुपये के क्षवमुल्यन के उपरान्त विश्व बैक ने भारत सरकार को 900 मिलियत डालर की भवद्ध 
सहायता (ण०७५८९6 80) देने वा वचन दिया था । (अबढ़ सहायता से अभिप्राय उस वित्तीय 
सहायता स है जिसे सरकार अपनी आवश्यक्रतानुसार किसी भी उद्देश्य पर व्यय कर सकती है।) 
विश्व बैक के अबद्ध सह्यायता सम्बन्धी इस आश्वासत्त पर भारत सरकार ने अपनी आयात-तीति 
को उदार फर दिया था ) इसे ९जा०५ ए पगराएणा 7/फट9)580079 कहा जाता है। इस नीति 
का मुख्य उद्देश्य देश मे उत्पादन बढाने हेतु कुछ उद्योगो को कच्चा माल, कल पूर्ण एवं मशीर्दे 
आदि आपात करने मे सहायता देना था । इस उदार नीति के अन्तगेत देश के 59 प्राथमिकता 
प्राप्त उद्योगों के कच्चे माल, कल पुर्जों एव मशीनो का जायात करने के लिए विशेष लाइसेस 
दिये गये थे। लेविन इस उदार नीति कया भारत के उत्पादत-स्तर पर अभी तक कोई विशेष प्रभाव 
नही एड़ा है अर्थात उपपादय की मात्रा मे कोई विशेष यूद्धि नही हो सकी है । 

रानू 967 68 मे घोषित रारकार की आयात नीति का सुख्य उद्देश्य उत्पादत मे वृद्धि 
करना था। शव सन्‌ 7966 67 में घोषित 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को आगे चलकर भी 
प्राथम्रिकता देन का निश्चय किया गया । इत उदोगो की आयात सस्वस्धी आवश्यकताओं को पूय 
करते के लिए सरकार ने लाइसेन्स प्रणाली को और भी अधिक सरल बना दिया । सम 968 69 
में जिस आयात-नीति की घोषणा की गयी थी उससे म्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों को कच्चे माल 
एव पुर्जो आदि के आयात के लिए ओर अधिक युविश्वाएँ दी गयी थी | सन्‌ 970-77 की घोषित 
आपात नीति मे आयातो को और कम करने पर विशेष बल दिया ग्रया था। इस नीति के 
अन्तर्गत आयात व्यापार में राज्योय एजेन्सियो की भुमिका को और अधिक व्यापक्र बना दिया 
गया था । सन्‌ 7975-76 के लिए घोषित आयात नौति के मुख्य उद्देश्य इस प्रशार ये (क) देश में 


है 
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औद्योगिक उत्पादन को बढाना (ख) गैर जरूरी आयातो को समाप्त करना और बायात प्रति 
स्थापन कार्यक्म (706 500500४0० .ण्ड्टाक्ण०) को प्रोत्साहन देता (ग) कच्चे भाव 
का आयात करने हेतु लाइसेन्सो को शीघ्रता से जारी करना। सन्‌ 976-77 के लिये घोषित 
आयात नीति के अन्तर्गत देश मे औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कच्चे माल के आयात 
को और अधिक उदार बना दिया गया था! 

समय समय पर सरकार की आयात-नीति की आलोचना की जाती है--(क) आयात-तीति 
में इतने जल्दी-जल्दी परिवर्तन क्ये जाते है कि देश में व्यापारिक अनिश्चितता का वातावरण 
उत्पन्न हो गया है। इससे व्यापारियों एवं उपभोक्ताओ, दोनो को ही हानि हो रही है, रत बिता 
द्वारा जारी वी गयी लाइसेन्स एवं कोटा प्रणाली के कारण देश मे भ्रष्टाचार को प्रोः ४ 
है, (ग) सरकार की आयात-नीति विदेशी विनिमय की उपलब्धता पर ही निर्भर करती है, है 
की औद्योगिक आवश्यकताओं पर नही। इसके कारण कभी-कभी सो अत्यन्त आवश्यक वस्तु 
की पूर्ति के लिए भी विदेशी विनिमय उपलब्ध मही होता । 

भारत फो निर्यात नीति 
(प्रवा4'5 फ्रफूणा एगालए) 

जँसा ऊपर कटद्दा गया है, विगत कुछ वर्षों मे भारत के निर्यात लगभग स्थिर-से रहे है 
जबकि आयातो मे काफी बृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार का ३2% 
अधिक मात्रा मे प्रतिकूल हो गया है और विदेशी विनिमय की एक कठिन समस्या उत्पन हो ग 
है । इस समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के निर्यातों को न 
मात्रा मे बढाया जाय। निर्यातो को प्रोत्साइन देने के लिए भारत सरकार ने विगत कुछ व' 
अनेक कदम उठाये हैं जिनमे से मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं ् 

() विभिन्न बस्तुओ के निर्यात को बढाने के लिए सरकार ने निर्याव प्रोत्साहन 890 
(577० ४7077०७0०7 (:०77०)$) स्थापित की हैं ये परिपदें निर्यातो को बढाने हेतु सर 
के सम्मुख धान रखती हैं । इन परिषदों के कारण रेशम, रेयन तम्बाकू, मसाले, 
की वस्तुएँ, खेल का सामान आदि को कुछ प्रोत्साहन मिला है । 

(2) निर्यातकर्ताओ के जोखिम को कम करने के लिए सरकार द्वारा निर्यात जोजिम वीमा 
निगम (+#ह0907 २5४ [ाउणद्वा०७ (०7%०:०४४००) की स्थापना की गयी है। है 

(3) समय-समय पर भारत सरकार ने विदेशों मे व्यापारिक मेलो तथा प्रदशंतियों का 
आयोजन किया है। इससे विदेशियों को भारतीय माल के बारे मे जातकारी प्राप्त होती है। फ 

(4) निर्यात-वस्तुओ पर लगाये गये अधिकाश निर्यात-कर समाप्त कर दिये गये हैं। ६ 
वस्तुओं को परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं मे प्राथमिकता भी दी गयी है। 

(5) विगत कुछ वर्षों से भारत सरकार ने राज्य व्यापार निगम (5006 222४४ 
(शए०7७०४) बना रखा है जो सोवियत यूनियन तथा पूर्वी यूरोप के साथ व्यापारि' काम 
बढाने का प्रयत्व करता है । इस निगम ने कुछ वस्तुओ के निर्यात को बढ़ाने में सराहतीय के 
किया है। 

गये 
6) निर्यात-वस्तुओ को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने इन पर लगाये ग 
उत्पाद आर में छूट दे दी है और निर्यात-वस्तुओ के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली व 
दिये गये तट कर या उत्पादन-कर को वापस कर देने का भी निश्चय किया है। उसका उद्दे 
निर्यात-वस्तुओ की उत्पादन लागत को कम करना है। 5 ककताियों 

(7) निर्यात व्यापार को श्रोत्याहित करने के लिए रिजवं बैक, स्टेट बैक ऑफ ते है 
हिना निगम निर्यातकर्ताओं को अल्यकालीन व मध्यकालीन साख सुविधाये भी प्रदान क डि 

परन्‍्तु उपर्थुक्त प्रथत्तो के बावजूद भारत के निर्यातो मे कोई उल्लेखनीय वृ 

सकी है। निमय 
| के जून, 966 को भारत सरकार ने निर्यातों को बढाने दथा देश के 2 पकाओन 
सकट को दूर ब'रते के लिए रुपये का अवमूल्यन कर दिया था । इसके साथ ही सा' 


नहीं 
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निर्यात-प्रोत्साहन परियोजनाएँ (७फृण वाष्शााए८ 5तकश॥९४) समाप्त कर दी गयी अर्थात्‌ 
सरकार अपनी ओर से तिर्यातकर्ताओं को निर्यात वृद्धि हेतु जो विशेष उपदान [89609 डाफश- 
8/83] दिया करती थीं, उन्हे समाप्त कर दिया गया | इसके अतिरिक्त, जिन निर्धाती को अवमूल्यन 
की आवश्यकता नही थी, उन पर निर्यात-कर लगा दिये गये । 
किन्तु, जैसा सर्वविदित है, रुपये के अवमूल्यत के बावजूद भारतीय निर्यातों मे कोई विशेष 
बुद्धि न हो सकी ( विवश होकर अगस्त 7966 में ही भारतीय सरकार को निर्यात-बृद्धि हेतु अपनी 
निर्यात-ओ्ोत्लाहन परियोजनाओं को (जिनका दो महीने पूर्व परित्याथ कर दिया गया था) प्र 
लागू करता पडा और जिन वस्तुओ पर निर्यात-कर लगा दिये गये थे, उन्हे हटाना पडा। सरकार 
की अवमूल्यव-नीति की असफलता का इससे बडा प्रमाण और क्‍या हो सकता है । 
सम्‌ 967-68 में भारत सरकार ने कई निर्यात-बस्तुओ पर लगने बाले करो भे कमी कर दी 
थी । उदाहरणार्थ, चाय और जूद वे सामान पर नियति-कर कम कर दिये गये थे । चमडे पर निर्मात- 
कर पूर्णत सम्राप्य कर दिया गया। कुछ चुनी हुई गैर परम्परागत (700-7/8070078।) निर्षात- 
बस्तुओ पर दिये जाने वाले नकद उपदानों (०७७॥ 5प०४665) मे वृद्धि कर दी गयी । सम्‌ [968- 
69 में भारत सरकार ने निर्यातो को और अधिक प्रोत्साहित करने हेतु कच्चे लोहे, चाय, अश्रक, 
जूट पर लगने वाले निर्यात-करों भे और अधिक कमी कर दी थी। इसके साथ ही साथी सूती 
घैलो, ऊन, धातु के डिब्जो मे बन्द चाय, आदि पर तो ठिर्यात-कर पूर्णत समाप्त कर दिये गये थे । 
दिसम्बर 969 मे निर्यातो की वृद्धि-दर भे होने बाली कमी को दूर करने हेतु भारत सरकार ते 
एक सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम बताया था | इसके अन्तर्गत, सूती कपडे इजीनिर्या्टग 
पस्तुओ, जूट के सामात, मशीनी औजारो, तैयारशुदा कपडो तथा क्रेत्रिम चस्त्रों के निर्यातो को 
अधिकतम बढाने के प्रयास किये गये थे । इसमे सरकार को कुछ सफनता भी मिली थी । 
सन्‌ 975-76 के लिये घोषित निर्यात सीति के अल्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय बाजारों गे जूठ 
चस्त लो की प्रतियोगितात्मकः स्थिति (0०छएल/ए० ?0क000) को शुहढ बनाने हेतु उन पर 
लगाये जाने कले निर्यात करो का पूर्ण उन्मुलन कर दिया सया था। इजीनियरी एव अन्य ससुर भो 
के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्यात यीति में कई कदम धोषित किये गये थे । 
उदाहरणार्थ, इशीनियरी वस्पुओ, रासानियक पदार्थों, सैयार शुदा कपडो, जूठ पदार्थों, चमडे के 
सागान, गलीचो, मछती के उत्पादों आदि के निर्यात जो प्रोत्स/हित करने हेतु उन पर नकद क्षति- 
पूति योजना (0७४३ (१०079८७५७४४०५ 8०॥०७७०) थागू कर दी गई भ्री , इराके विपरीत, चीनी, 
प्याज, आसू, सोडा ऐश (5004 &»॥) जैसे पदार्थों के तिर्याते पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था 
क्योकि परे बाजार मे इनकी कमी हो गई थी । 
परीक्षा-प्रश्व तथा उनके संक्षिप्त संकेत 
. भारत के विदेशी व्यापार पर संक्षेप मे एक निवन्‍्ध लिखिए । 
(स्केत--पहाँ भारत के विदेशी ध्यापार का सक्षिप्त परिचय देते हुए भारत के झुज्य निर्षातो 
एवं मापरातों का उल्लेख कीजिए । भारठ के विदेशी व्यापार की मुख्य मुख्य विशेषताओं 
क्षा भी वर्णन कीजिए और सक्षेप मे भारत की आयात तथा निर्यात नीति की चर्चा भी 
कीजिए ।] 
2 हारे निर्मात व्यापार की सुढ्य मर्दे वव-क्या हैं ? व्तंसान समय में निर्वातों को ग्रोत्व(हित 
करते का महत्त्व क्या है ? 
[सकेत--प्रथम भाग में, भारत के मुख्य निर्यातों का आँकडो सहित वर्णत कीजिए । दूसरे 
भाग में, यह्‌ वताडाए कि वर्तमान समय मे निर्यातों को प्रोत्साहित करने से देश के व्यापार- 
सन्तुलन की प्रतिकूलता को कम करने में सहायता मिलती है |] 
3. भारत के निर्यातों को भोस्साहन देने के लिए आप किन उपायों को सिफारिश करेंगे ? 
(विक्रम, 963, स्तागर, 962) 
[बकेत- यहाँ पर निर्यातो को श्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उत सभी 
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कक ही चर्चा कीजिए जो भारत सरकार द्वारा निर्यातो को बढाने के लिए अपनाये 

गः ] 

4. भारत के विदेशी व्यापार की प्रवत्तियों को बताइए। आप प्रतिकूल भुगतान-सम्तुलन को 
ठीक करने के लिए क्या सुझाव देंगे ? (मगध, 963) 
[सकेत--प्रथम भाग में, भारत के विदेशी व्यापार में होते वाली वर्तमान प्रवृत्तियों की 
विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए । दूसरे भाग मे यह्‌ बताइये कि आयातो को कम तथा निर्यातो 
को बढाकर भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकलता को कम किया जा सकता है।] 

5 भारत के विदेशी ध्यापार की विशेषताओं को सक्षिप्त रूप से समझाइए॥ (आगरा, !27 !) 
[सकेत--उपर्युक्त अध्याय से भारत के विदेशी व्यापार की 9 विशेषताओं का वर्णन किया 
गया है। उन्हे यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए ॥] 


+गुफल एपं१०७ ० दपर 87८5 य7 रलाा25 ण ६०४ जाग. कार 0 | 
ईणढाएप्र कजागाए6 ठा८,? 
हि. 5. 58 भष05 
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विदेशी विनिमय 
(70शागढार एडटपत45650) 


अध्याय 22. विदेशी विभिमय 
अध्याय 23. विनिमय नियन्शण 
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विदेशी विनिमय 


(एण०्त्शंशा एऋलाओआए०) 





विदेशों विनिमय का क्षर्थ 
(॥/०ब०णा8 ण॑ एणणटढ्० एजीथा३8०) 

“विदेशी विनिमय' शब्द का प्रयोग प्राय दो अथों मे किया जाता है--(क) विस्तृत भर्थ, 
(ख्र) सकुचित अर्थ । 

५४ कि ते भर्थे--कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार विदेशी विनिमय वा अभिप्राय उस 
समूचरी प्रक्रिया! से होता है जिसके द्वारा दो देश अपनी देयताओ (!0077765) का भुगतान करते 
है। यहाँ पर “विदेशी विनिमय शब्द का अर्थ बहुत ही बिस्तृत लगाया गया है। इसके अनुसार, 
ने राभी सस्‍्थाएँ जो विदेशी शुगतानो मे सहायता करती है में सभी रीतियाँ जिनके द्वारा विदेशी 
भुगतान किये जाते हैं, वे सभी उपाय जिनका विदेशी भुगतामों के लिए उपयोग किया जाता है 
लथा बह दर जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा मे परिवर्तित किया जाता है, ये 
सभी विदेशी विनिमय मे सम्मिलित किय्रे जा सकते है | इस प्रकार कुछ अर्थंशास्तियों के अनुसार 
"विदेशी विनिमय शब्द का भर्थ बहुत ही व्यापक होता है। 

(ख) सकुधित अथे--कुछ अर्थशास्त्रियो के द्वारा (विदेशी विनिमय शब्द का प्रयोग सकुधित 
अर्थ मे भी किया जाता है। उनके अनुसार विदेशी विनिमय का अर्थ विदेशी मुद्राओ का क्रय विक्रय 
होता है) कुछ आर्यशास्थीय विदेशी विनिमप रो अभिप्राय बिनिमय-दर से निकालते हैं, अर्थात्‌ उस 
दर से जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश को मुद्रा मे बदली जा सकती है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'विदेशी विनिमय” शब्द के सही अर्थ के बारे में अर्थ 
सफ़स्किप ऐे झक्पेए है / एश्ख, शासकक रे, फिप्तेमती फिलिणया उऊ स््धाजि को कहते है जिजफी इस्टा 
विभिन्न राष्ट्र अपनी अच्तरराष्ट्रीय देयताओ का भुगतान करते हैं। अत विदेशी विनिमय के अन्त 
गेंत उत्त यस्‍्त्रो, साधनों एवं उपायो को सम्मिलित किया जा सकता है जिनकी सहायता से दो 
राष्ट्रो के बीच विदेशी भूगतानों का तिपटारा किया जाता है । 

विदेशों विनिसय की समस्या 
(छा०णणदण गण एणग्रद्डए० एएाव726) 

जैसा हम जातते हैं, प्रत्येक राप्ट्र की अपनी-अपनी मुद्रा होती है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार 
के लिए एक देश की मुदा को दूघरे देश की मुद्रा मे बदलना आवश्यक हो जाता है क्योक्ति प्रत्येक 
देश अपने तिर्यात किये ग्रये माल्न का भुगतान, यथासम्भव, अपने देश की मुद्रा से ही चाहता है। 
उदाहरणार्थ यदि कोई अमरीकी निर्यातकर्ता भारत को माल्न का निर्यात करता है तो वह अपने 
माल का भुगतान डालर के रूप म ही लेता पसन्द करता है । अत भारतीय व्यापारी को आयात 
किये गये माल का भुगतान डालरो मे ही करना पड़ता है, रुपयो में नहीं । इसलिए भारतीय 
ब्यापारी स्पयो को डालरो मे बदलता है। बस यही विदेशी विनिमय की समस्या है। स्वर्णपान 
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के अन्तर्गत विदेशी विनिमय की समस्या इतनी जठिल नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल 
है । इसका कारण यह है कि स्वर्णमान के अ-तर्गत किसी देश का आयातकर्ता आयात किये गये 
माल का भुगतान दूसरे देश को स्वर्ण के रूप मे भी कर सकता था। परन्तु आजकल अच्तरराष्ट्रीय 
भुगतान स्वर्ण के रूप में नहीं किये जाते क्योकि कोई भी देश अपने स्वर्णकोष का अन्तरराष्ट्रीय 
भुगतानों के लिए प्रयोग नही करता चाहता । इसके अतिरिक्त, स्वर्ण के रूप में अल्तरराष्ट्रीय 
भुगतान करना खर्चीला भी होता है, क्योकि स्वर्ण को एक देश से दूसरे देश को भेजने में काफी 
खर्च करना पडता है। इसीलिए आजकल भुगतान कार्ों मे स्वणे का प्रयोग लगभग बन्द हो गया है। 
परिणामत आज अन्‍्तरराष्ट्रीय व्यापार के सौदे के लिए एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा 
में बदलता पडता है । 
विदेशी भुगतान की रोतियाँ 
(०४००5  हललह३प ?ऐ4:फ००७) 

एक देश दूसरे देश को तीन मुख्य रीतियो से भुगतात कर सकता है + 

() बस्तुओ का निर्यात - यदि कोई देश किसी अन्य देश से माल आयात करता है, 
तब बह उसका भुगतान उस देश को अपने माल का निर्यात करके कर सकता है, परन्तु यह रीति 
अत्यन्त दोषपूर्ण हैं। प्रथम, यह सम्भव हो सकता है कि दूसरा देश अपने माल के बदले पहले देश 
का माल लेना पसन्द त करे वयो'क दूसरा देश उध् माल का उत्पादत सम्भवत स्वय ही करता 
है । अत बहू पहले देश से अपने माल के बदले मे उसका माल लेने से इन्कार कर देता है। दुघरे, 
इस प्रकार के व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली की वे सभी कठिवाइयाँ उत्पन्न होती हैं जो दो 
व्यक्तियों के बीच वस्तुओ की जंदला-बदली के फलस्वरूप हुआ करती हैं । 

(2) स्वर्ण का निर्णत--विदेशी माल का भुगतान स्वर्ण का निर्मात करके भी किया हो 
सकता है, परन्तु यह प्रणाली भी दोषपू्ण है, क्योकि एक देश से दूसरे देश को स्वर्ण का रिर्मात 
करने पर भी बहुत खर्च पडता है । इसके अतिरिक्त, एक देश द्वारा दूकरे देश को स्वर्ण का भेजना 
अंत धाजनक भी होता है, क्योकि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मे अनगिनत सौदे होते रहते हैं। शतक 
सौंदे के लिए एक देश से दूसरे देश को स्वर्ण का निर्यात करना अत्यन्त असुविधाजनक होता है। 


(3) विदेशों वितिमय बिलो द्वारा भुगताद करना--वास्तव मे, आजकल अधिकाश अन्त 
राष्ट्रीय भुगतान विदेशी विनिमय बिलो द्वारा किये जाते हैं । इस रीति के अन्तर्गत, एक देश का 
व्यापारी वितिमय बिन्नो द्वारा दूसरे देश के ब्यापारी को माल का भुगतान कर सकता है। ये 
विनिमय बिल मुख्यत तीन प्रकार के होते हैं--(क) विनिमय विपन अथवा बिल ऑफ एकवर्चर् 
(8॥8 | छह़णा॥08०), (ख) बैंक्स ड्राफ्ट (587/:०0७ 80), (ग) ठेलीग्राफ द्रारफर्र 
(एक्षव्हाध्कृत प7७0567$) । 


(क) विनिमए विपत्र अयबा बिबर ऑफ एक्सचेंज--जैस। ऊपर कहां गया है, आजकल 
अधिकाश अत्तरराष्ट्रीप भुगतान विनिमय विपत्रों द्वारा किये जाते हैं। इसे एक उदाहरण ह्ाप 
स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि भारत का मोहत ब्रिठेन के मैक्लेगन को 00 दपः 
के मूल्य का मात्र निर्गद करदा है। अब बिटेन हे मेस्लेगत को भारत के मोहेस को [00 हुपये के 
भुगतान करना है! इसके लिए मोहन, सैस्तेयन पर 200 सपये के गूल्य का स्टलिग के रूप 
विनिमय विपत्र जारी करेगा । मैक्लेगन उस बिल पर अपनी स्वीकृति देकर उप्ते पुत्र मोहन 
लौटा देगा । स्मरण रहे कि विनिमय विपत प्राय तीन महीने की अवशि के होते हैं। मोहन तीग 
महीने के बाद मैस्लेगन को विनिमय बिल प्रस्तुत करके अपने माल का भुगतान प्राप्त कर स्वत 
है । परन्तु मोहत तीन महीने तक प्रतीक्षा नहीं करेया और बिल पर मेंकलेगत की स्वीकृति प्राप्ति 
कर लेते के बाद वह इसे किसी विनिमय बैंक के पास ले जाकर डिस्काउण्ट (0/80000/) गई 
लेगा । विनिमय बैंक उस बिक्त को अपनी ब्रिटेन स्थित शाखा को भेज देगा, जो दा महीते के 
बाद मैबलेगत से बिल का भुगतान प्राप्त कर लेगा। परन्तु इसी वीच मान लीजिए कि व्िदेत वा 
सैण्ड्सत भारत के सोहन को 200 रुण्ये के मूल्य का माल तिर्याव करता है। अब कह 
सोहन पर 00 रुपये के मूल्य का विनिमय बिल जारी करेगा और स्वीकृति कप पहने 
पास घेज देगा । सोहद उसे स्वीकार करके पुनः सैण्डसंत के पास लौटा देगा । सैण्डसन तीन मः 
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के बाद पुत: उस बिल को सोहन को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा | अब सोहन विनिमय बैंक से 00 
रुपये के मूल्य के स्टलिंग खरीदकर सैण्डसंत् को भेज देगा। परन्तु यह भी हा सकता हैक विविमय 
बैक सोहन से रुपया लेकर उसक बदले मैक्लेगन द्वारा स्वीकार किया गया (विनिमय बल उसे बेच 
दे । सोहन वही बिल सैण्डसंत का श्ेज देगा और सैण्डसन उस बिल को बैक से (डसल्काउण्ट करा 
जेगा | जब निश्चित अवधि के बाद बिल परिपक्व हो जायगा तब बंक उसे मेक्लेबन को प्रस्तुत्त 
करके उसका भुगतान प्राप्त कर लेगा । एक ही बिल से दो देशो मे ऋणो का भुगतान हो 
जायगा । इस प्रकार विनिमय बिलो की सहायता से स्वर्ण के निर्यातों को रोका जा सकता है । 


(ख) बेकर्स बाद (क्षा।ढ'5 0:4॥)--यह अन्वरयष्ट्रीय भुगवात करने का दूसरा 
कि साधन है ( यह आन्तरिक ड्रापट की ही भाँति होता है । जब कोई अधयावकर्ता अपन माल का 
विदेशी मुद्रा के रूप मे भुगतान करना चाहता है तब वह किसी विविमय बैक छो देशों मुद्रा देकर 
उसके बदले में बैक ड्रापट प्राप्त कर लेता है। यह बेकसे ड्राफड विदेशी मुद्रा के रूप म ही जारी 
किया जाता है। इस ड्रापट को लेकर आयातकर्ता विदेशी निर्यातकर्ता को भेज देता है थोर वह 
बैक की अपने देश मे स्थित शाखा से उसे भुना लेता है। इस भ्रकार बँकर्स ड्राफ्ट एक बैक से 
उसकी बिदेशी शाखा के लिए एक प्रकार का आदेश होता है कि ड्राफ्ट वेः वाहक को अथवा उसमे 
हामाकित व्यक्ति को झाग करते एर अमुक माश मे मुद्धा छुका दे ! 

(ग) देलीप्राफ द्वांसफ्स (7०८४०४७०॥ पद्धा४७०5)--यहू विदेशी भुगतान करने का 
तीसरा महत्वपूर्ण साधन है । प्राय बेकर्स ड्रापट को एक देश से दूसरे देश को भेजन मे काफी समय 
लगता है। यदि विदेशी तियतिकर्ताओं को माल का भुगतान शीक्ष ही करना है तो ऐसी दशा 
मे देश का आपातर्क्ता उसे टेलीग्राफिक ट्रासकर द्वारा भुगतान कर देता है । इसके अन्तर्गत, 
विदेशी निर्यातकर्ता को रकम का भुगतान तार द्वारा कर दिया जाता है। टेलीग्राफिक ट्रासफर भी 
ड्रापट की भांति बैक द्वारा जारी किये जाते हैं। आयातकर्ता बैक को दंशी मुद्रा देकर विदेशी मुद्रा 
में जारी किया गया टेलीप्राफिक ट्रासफर आप्त कर लेता है। देलीग्राफिक ट्रासफ़र बैक द्वारा 
अपनी शाखा को तार के ग्राष्यम द्वारा दिया गया आदेश होता है कि वह अमुक रक्षम, अमुक 
व्यक्ति को तुरुत ही 'बुका दे । 

विदेशों मुद्रा की माँग एवं पूतति 
(ए0८ए898 898 50900ए गे छए०थहव ९ए०४००७) 

विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति कैसे उत्पन्न होती है ? विदेशी मुद्रा की मांग उन लोगी 
द्वारा की जाती है जो विदेशों से माल का आयात करते हूं, क्योकि उन्हे आयात किये गये माल का 
भुगतात्त विदेशी मुद्रा मे ही करना होता है । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी पूंजी विदेशों मे 
लगाना चाहता है तो भी उसे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पडती है। अत विदेशी मुद्रा की माँग 
उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो विदेशों से बस्तुओ एवं सेव।ओ का आयात करते हैं अथवा 
विदेशों में अपनी पूंजी का निवेश करना चाहते हैं। इसी प्रकार विदेशी मुद्दा की यूति उन लोगो 
द्वारा अस्तुत की जाती है जो विदेशों को अपनी वस्तुओं तथा सेवाओ का निर्यात करते हैं अथवा 
पूंजी का भायात करते हैं। इस अ्रकार किसी भी समय विदेशी मुद्रा का मूल्य (अर्थात्‌ विनिमय- 
दर) विदेशी मुद्रा को माँग तथा पूर्ति से निश्चित होता है ! 

विनिमय को दर 
(8३(० रण छजाबाए८) 


विदेशी विनिमय के सम्बन्ध भे श्रायः “विनिमय-दर' शब्द का अयोग किया जाता है। अब 
प्रपत यह है कि विनिप्रय-दर से अभिप्राय क्या होता है ? बास्तव में, विनिमय-दर से अभिप्राय उस 
दर से होता है जिस पर एक देश को मुद्दा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है | इस भ्रकार 
दिविमय-दर दो देशों को मुदाओों के विनिमय अनुपात को व्यक्त फरती है । उदाहरणाथ, भारत का 
एक रुपया ब्रिटेन के 9 0356 थीण्ड के बराबर है । इसका अर्थे यह हुआ कि भारत के एक रुपये 
के बदले ब्रिटेव के 0 0556 पोण्ड उपलब्ध हो सकते है। जिश अकार किसी बस्त का मूल्य उसकी 
माँग तथा पूर्ति छे निश्चित होता है, ठीक उसी प्रकार विदेशी मुद्रा का मूल्य, अर्थात्‌ वितिमय-दर 
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उसकी माँग तथा पूर्ति से) निश्चित होती है। स्पष्ट हैईकि विदेशी मुद्रा!की माँग तथा पृ में हुए 
परिवर्तेनो का उसके मूल्य पर अवश्य ही प्रभाव पडता है । वास्तव मे, विदेशी मुद्रा की 0५ तथा 
पू्ति में हुए परिवतेनों के कारण ही विनिमय दर||बदलती रहती है। स्मरण रहे कि देश की 
बितिमय दर सदैव स्थिर नही रहती, बल्कि समय-समय पर विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति में 
होने वाले परिवतंनो के कारण बदलती रहती है । 
इसे निम्न रेखाक्ृति द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस रेखाकृति मे विदेशी मुद्रा की 

माँग एव पूर्ति को अ ब रेखा के सहारे प्रदर्शित किया गया है और विनिमय दर बीअ स रेखा 
द्वारा व्यक्त किया गया है। म म रेखा विदेशी 
मुद्रा को माँग तथा पप रेखा इसझी पूर्ति को 
दिखाती है। ये दोनो रेखायें एक दूसरे को के बिदु 
पर काटती हैं । क ख अथवा गअ विनिमय की दर 
है। अब मान लीजिए कि विदेशी मुद्रा की माँग बढ 
जाती है। रेखाकृति मे इस बढी हुई माँग को 
मात म; रेखा द्वारा व्यक्त क्या 8] है (लेवन 
विदेशी मुद्रा की पूर्ति मे कोई वृद्धि नही होती)। 
विनिमय दर निश्चय ही बढ जायेगी। रेखाइति 
बढी हुई विनिमय दर को क५ ख$ अथवा ग2 के शी 
दिखाया गया है। अब मात्र सीजिए कि मा 
मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है लेकित इसकी 
यथास्विर रहती है। रेखाकृति में बढी हुई पूदि 
को प, प. द्वारा व्यक्त दया गया है। जैसा लड़ 
है,विनिमय दर गिरकर क) ख; अथवा गए मै 





के बराबर हो जाती है । 


अत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब विदेशों मुद्रा की माँग बढ जाती है लिकिन 
इसकी पूरति ययास्यिर रहती है) तो विनिमय दर भो बढ़ जातो है। इसके घिपरीत जब हर 
इक है पू्ति बढ जाती है (लेकिन इसकी मांग ययाश्यिर रहतो है) तो विविभय इस हि 
जाती है । 


विनिमय की समता 
(एशा।ए ० ८॥878०) 

जैमा ऊपर बताया गया है विनिमय की दर विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति से की 
होती है । जब विदेशी मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति के बिलकुल बराबर होती है तब विनिमय श 
दर मे समता (2४79) होती है। इसे विनिमय की समता कहते हैं। परन्तु वास्तविक जीवन 
विदेशी मुद्रा वी माँग बहुत कम अवसरो पर ही उसकी पूर्ति के बराबर होती है! इस 52 
विनिमय की दर मे बहुत कम ही समानता रहती है। विनिमय कौ दर या तो समता दरसे दा 
था इससे नीचे रहती है। उदाहरणाथ जब विदेशी मुद्र' की खाग उसकी पूर्ति की तुलना मरे कर 
होती है तब विनिमय दर समता दर से ऊपर चली जाती है अर्थात विदेशी मुद्रा का मृत्य बत 
मुद्रा के रूप मे बढ़ जाता है। इसके विपरीत, जब विदेशी मुद्रा की पूर्ति उसको माँग की ' 
में अधिक होती है तथ विनिमय दर समता दर से नीचे गिर जाती है, अर्थात्‌ बिदेशी मुद्रा गा 
मूल्य देशी मुद्रा के हूप मे गिर जाता है। इस प्रकार वास्तविक विनिमय दर बहुत कम 
पर समता-दर के बराबर होती है । $ कर 

परन्तु अब प्रश्त यह्‌ उत्पन होता है कि विनिमय दर किस सीमा तक समता देर य्टो 
उठ सकती है अथवा नीचे गिर सकती है ? विनिमय दर में समता दर के नीचे या ऊपर ब 
बदने वी कुछ सीमायें होती हैं। ये सीमायें विभिन्न परिस्थितियों में मिन्ननभिन्न होती है। लय 
यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि समता दर स्वय भी विभित परिस्थितियों मं लि तयों के 
प्रकार से निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों मे विभित देशों में समता दर मृद्रामान्‌ पड़े पी 
अनुसार विन्न भिन प्रकार से निर्धारित को जाती है। विनिमय दर के निप्शरिण वी समत्य 
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अध्ययत हम चार भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे कर सकते हैं--(क) जब दो देश स्वर्णेघान अभवा 
रजतमाव पर आधारित होते है, (ड) जब एक देश स्वर्णमात पर और दूसरा देश रजतमान पर 
आधारित होता है, (ग) जब एक देश स्व॒र्णमान पर और दूसरा अपरिवर्ततशील कागजी गुड़ा- 
मान पर आधारित होता है, (घ) जब दोनो देश अपरिवर्तेनशील कागजी मुद्रामान पर आधारित 
होते हैं। 

(फ) जब दो देश स्वर्णभान अथवा रजतमान पर आ्ाधारित होते हैं--पहले हम यह देखेंगे 
कि जब दो देश स्वर्णमाव पर आधारित होते हैं तब उनके बीच विनिमय-दर कैसे तिर्धारित होती 
है ? जैसा विदित है, जब कोई देश स्वर्णणान पर आधारित होता है तब उम्रका प्रामाणिक सिवका 
या तो सोने का बना हुआ होता है या उसके मूल्य को सोने के रूप मे व्यक्त किया जाता है। इसके 
साथ ही. स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात एवं विर्यात पर किसी अ्रकार का प्रतिबन्ध नहीं 
होता, अर्थात्‌ सोने का आयात एव निर्यात स्वतस्त्रतापूर्वेंक किया जा सकता है | 

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब दो देश स्वर्णमान पर आधारित होते हैं तब उत्की 
मुद्राओ के बीच विनिमय-दर कैसे निर्धारित होती है? यह समझने के लिए 'टक समता! (]शए/ 
ए॥ए ० एक्षाधा2०) शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है, वयोकि स्वर्णमान पर आधारित दो 
देशों की मुद्राओ की वितिमय दर 'टक-समता' पर ही निर्भर करती है | 'टक-समता' से अभिष्राय 
मुद्रा वितिमय की टकसाली दर से है । जैसा ऊपर बताया गया है, स्वर्णमरान पर आधारित देश 
का प्रामाणिक सिक्का या तो स्वर्ण का बता हुआ होता है या उसका मूल्य स्वर्ण के रूप मे व्यक्त 
किया जाता है | टक सप्तता के अन्तर्गत दो देशों के प्रामाणिक सिक्‍को में निहिल स्वण की समानता 
स्थापित कर ली जाती है । हूसरे शब्दो मे, टंक समता वह दर है जो दो देशों के प्रामाणिक सिषको 
पें स्वर्ण को समानता स्थापित करती है। प्रो० टॉमस के शब्दों में टक समता वह अत्॒पात है 
जो एक धातुपान पर आधारित दो देशों की प्रामाणिक मोद्रिक इकाइयों के वैधानिक धातु साम्य 
से प्रकट होता है। ' उदाहरणाथ्थ प्रथम विश्व युद्ध से पूर्वे ब्रिटेन और अमरीका के बीच टक-समता 

। पौष्ड--4 866 डासर थी । इसका अभिप्राय यह है कि । पौण्ड में सोने की धातु इतनी ही 
थी जितनी कि 4 ४66 डालरो में | उस समय डालर और पोण्ड दोनों ही स्वर्ण के बने हुए होते 
थे या उनका मूल्य स्वर्ण के रूप में व्यक्त किया जाता था। इस प्रकार | डालर में 23 22 ग्रेत 
विशुद्ध सोदा हुआ करता था जबकि ] पौण्ड मे ]3:006 प्रेन विशुद्ध सौता होता था । अत 
पौण्ड और डालर की टक-समता । पौण्ड--4 866 डालर थी। 

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ब्रिठेग ओर अगरीका के बीच वास्तविक विनिमय-दर भी 
] पौष्ड-+4 866 ढाहर थी । यह तो केवल दो देशों के बीच की ठक समभा ही थी । दो देशों 
की वास्तविक विनिमय-दर तो इरारो अधिक अथवा कम हुआ करती थी । विनिमय-दर तो दोनो 
देशो के व्यापार-सन्तुलन द्वारा निश्चित हुआ करती थी । इसमे रामय सगय पर व्याणर सन्तुलन 
की अनुकूलता अग्रवा प्रतिकुनता के अनुधार परिवर्तन हुआ ऋरते थे, परन्तु दसमे होने वाले ये 
परिवर्तन दो निश्चित सीमाओ के भीतर ही हुआ करते थे। इन सीमाओ को स्वर्ण बिन्दु या स्वर्णाडू: 
एएणप' फ़जाएं) कहते है. ऊपर वाला स्वर्णाविन्दु (॥एएढा 8०० ए०7) और नोधे वाला 
स्वर्ण-बिन्दु (॥0//श 800 909) । जैसा ऊपर केहा गया है, इन दोनो देशो के बीच वितिमय- 
दर इन दोनो स्वर्ण-बिन्दुओ के बीच रहा करती थी। दूसरे शब्दों मे, इन दोनों की वितिमय- 
दर स्वर्ण बिन्दुओ का उल्लंघन नहीं करती थी। 

अब प्रश्न यह्‌ उत्पन्न होता है कि थे स्वर्ण-बिन्दु कया थे और इनका निर्धारण कैसे किया 

जाता था ? जैसा वहा गया है, थे स्वर्ण-बिन्दु दो सीमाओ को निर्धारित करते थे और ब्रिटेन व 
अमरोका के बीच की विनिमय दर इन सीमाओ के बीच मे ही रहा करती थी। ऊपर वाले 
स्वर्ण-विन्दु का निर्धारण टक-ममता मे एक देश से दूसरे देश को स्वर्ण भेजने पर हाने साले व्यय 
को जोड़कर किया जाता था | जैसा ऊपर कहा गया है, स्वर्णभान के अन्त्गेत विसी देश से स्वर्ण 
का निर्मात बिना किसी रोकटोक के किया जा सकता है और एक देश से दूसरे देश को स्वर्ण के 
भेजने पर कुछ व्यय अवश्य ही होता है। यदि स्वर्ण को भेजने पर होने वाले व्यय को टक समता 
में जोड दिया जाय तो ऊपर वाला स्वर्ण विन्दु निश्चित क्रिया जा सकता है। मान लीजिए कि 
4 पौष्ड के मूल्य के स्वर्ण को ब्रिटेन से अमरीवा भेजने पर 020 पस्तेष्द का व्यय होता है। 
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अब यदि इस व्यय को टक-समता मे जोड दिया जाय तो ऊपर वाला स्वर्ण-बिन्दु [ परौष्डचू 
4 866-- 020 --4 886 डालर होगा। इसो प्रकार जब टक समता में से स्वर्ण भेजने का 
व्यय घटा दिया जाता है तब नीचे वाला स्वर्ण-बिन्दु निश्चित हो जाता है, अर्थात्‌ | पौष्डनन 
4 866-- 020--4 846 डालर | इस प्रकार ब्रिटेन और अमरीका को विनिमय-दर इन दोनो 
स्वर्ण बिन्दुओ के बीच ही रहा करती थी, अर्थात्‌ एक पौण्ड की विनिमय-दर 4860 डालर में 
मा निक नहीं हो सकती थी ओर न ही 3 पोण्ड की वितिमयन्दर 4 846 डालर से कम हो 
सकती थी । 
अब मान लीजिए कि अमरीका का व्यापार-सन्तुलन_(छ9ेशाए० रण ए46०) प्रतिकूल हो 
जाता है । इससे अमरीका मे पौण्ड्स की माँग बढ जायेगी और इसके परिणामस्वरूप डाल के 
रूप में पौण्ड का मूल्य भी बढ जायगा, अर्थात्‌ अब १ पौष्ड 4866 डालरो के बराबर नहीं 
रहेगा, बल्कि अब | पौण्ड प्राप्त करने के लिए अमरीकियो को 4866 डालरो से अधिक देगा 
पढेगा । दूसरे शब्दो मे, पौण्ड का डालर मूल्य बढ जायगा परन्तु पौष्ड का डार मूल्य 48860 
डालर से अधिक नही हो सकता, क्योकि यह दोनो के बीच ऊपर वाला स्वर्ण बिन्दु है । गाने 
लीजिए कि पौण्ड का मूल्य 4 896 डालर हो जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में अमरीक्षो आयाद- 
कर्ता आयात किये गये माल का भुगतान पौण्ड मे न करके, स्वर्ण के रूप में करना पसन्द करेंगे। 
इसका कारण यह है कि । पौण्ड के मूल्य के बराबर का स्वर्ण ब्रिटेन को झेजने पर उतका हु 
व्यय 4 886 डालर होता है । अत उन्हें ब्रिठेन को भुगतान पौष्ड्स की अपेक्षा स्वर्ण के रूप 
करना अधिक बचतपूर्ण रहेगा | इस प्रकार खुले बाजार में पोष्ड की माँग कम हो जायगी। 
परिणामत पौण्ड का मूल्य अवश्य ही गिरेगा । दुसरे शब्दों मे, पोण्ड का मूल्य अधिक समय तक 
4*886 डालरो से अधिक नहीं रह सकता । 
अब मान लीजिए क्रि ब्रिटेन का व्यापार सन्तुलन प्रतिकुन हो जाता है। परिषामत सटे 
के आयातवर्ता वो. आयात 'िये गये माल का भुगतात करने के लिए डालरो की आवश्यकता 
पड़ेगी | चूंकि ब्रिटेन का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल है, इसलिए अमरीकी डालरो की मांग बई 
जायगी । इस वही हुई माँग के कारण डालर का विदेशी मूल्य (पोण्ड के रूप में मृत्य ब 
जायगा । दूसरे शब्दों मे ब्रिटेव और अमरीका के बीच की विनिमय-दर गिर जायेगी १रूतु यह 
] पौषण्ड +-4 846 डालर से कम नहीं गिरेगी | इसका कारण यह है वि | पौण्डटू4846 डालर 
नीचे वाला स्व बिन्दु (09० 8०१ 9०77) है। यदि वाह्तविक विनिमय दर [ पौण्डल्ट4 846 
डालरो से कम हो जाती है तो एसी परिस्थिति मे ब्रिटिश आयातकर्ता अपने आयातो का भुगतान 
डालरी मे करने के बजाथ स्वर्ण के रूप मे करना अधिक पसन्द करेंगे। इसका वारण यह 
ऐसा करने से उन्हे कम लागत बैठती है। मान लीजिए कि पौण्ड का पूल्य 4 846 डालर से भे| 
कम हो जाता है (अर्थात्‌ 4 836 डालर हो जाता है) | तब ऐसी परिस्थिति मे ब्रिटिश आयातकतत 
अपने आयातित माल क। भुगतान स्वर्ण के रूप मे करना चाहेगे । इसका कारण यह है कि ऐसा 
करने से सम्हे ! पौण्ड मूल्य के स्वरण के बदले में 4846 डालर प्राप्त हो सकते हैं जबकि 
खुले बाजार में ! पौण्ड क बदले केवल 4 836 डालर ही प्राप्त होते हैं। यदि ब्रिटिश आया 
अपने आयातो का भुगतान स्वर्ण वे रूप मे करना आरम्भ कर देते है तो डालरों की माँग कम 
जायगी । परिणामत उनका विदेशी मूल्य (पौण्ड्स के रूप मे) अवश्य ही कम हो जायगा, सवाई 
ब्रिटेन और अमरीका के बीच की विनिमय-दर अवश्य ही ऊपर को उठेगी। दर 
इस प्रकार हम इस निष्कपे पर पहुँचते हैं. कि ब्रिटेव और अमरीका की विनिमय 
। पौष्ड 54 886 डालर से अधिक नहीं हो सकती, और न ही यह । पोण्ड 4 846 बदुओं के 
कम ही हो सकती है | दूसरे शब्दों मे, विनिमय दर का उतार-चढाव इन दोनो स्वर्ण वि दोनो 
बीच ही होगा, अर्थात्‌ वानमय दर इन दोनो सीमाओ का उल्लघन नही करेगी । परन्तु यदि द 
देशों के बीच सोद के आयात अथवा निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दियेजई 
2” तेसी परिस्थिति मे विनिमय-दर स्वर्ण विन्दुओ का उल्लंघन कर सकती है। उदाहरणा तो 
अमरीका स्वण के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देता है और इसका व्यापा र-सन्तुलन प्रति यह 
ऐसी दशा में विनिमय दर ऊपर वाले स्व॒र्ण-बिन्दु से भी ऊपर चली जायगी | इतका न करण 
है कि अमरीका ने स्वर्ण के तिर्यात पर प्रतिबस्ध लगा रखे हैं। स्वर्ण का निर्यात ने होते के 
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पौण्ड की माँग अत्यधिक बढ़ती चली जायगी । अन्त थे, विदिमय-दर ऊपर वाले स्वर्ण बिन्दु का 
भी उल्लघन कर देगी । अत विनिमय-दर स्वर्ण-बिन्दुओ के बीच उसी स्थिति में ही रहती है 
जबकि दोवो देशो द्वारा स्वर्ण के जायात व निर्यात पर _ किसी ब्रकार का प्रतिबन्ध मही लगाया 
जाता । परन्तु य्राद रहे कि स्वर्णगात पर आधारित देशों के बीच स्वर्ण-बिन्दु भी स्थायी नहीं 
होते, बल्कि उनये भी समय समय पर परिवर्तन सम्भव हो सकते है। उदाहरणार्थ, यदि स्वर्ण की 
एक देश से दूसरे देश को भेजने पर किये गये व्यय मे परिवर्ते होता है तो ऐसी दशा मे स्वर्ण- 
बिर्दुओ में भो अवश्य 7रिवर्तन होगे। 


अत हुम इस मि८कथ पर पहुंचते है कि विभिमय-दर दोनो स्वर्ण बिन्दुओं के बोच हो 
रहेगी । इतका उल्लघन नहीं करेगी अर्थात्‌ न तो यह ऊपर बाले स्वर्ण बिन्दु से ऊपर जायगी और 
न ही नीचे वाले स्वर्ण बिन्दु से नीचे रह 
गिरेगी। यदि किसी समय विनिमय दर 
इन सीमाओं का (किस्ती पी दशा में) 
उल्लंघन फरतो है तो शोध हो स्वर्ण 
के भागषात-निर्यात द्वारा असन्दुलन 
फी यह परिस्थिति स्वत हो दूर हो 
ज्ञायगो भर्पात्‌ विनिमबन्दर पुम इन. ७ 
स्वर्ण -बिन्दुओं के बीच भा जायगी । ५ 
प्रस्तुत रेब्वाकृति द्वारा स्वर्ण ि 
बिन्दुओ एवं विनिमय-दर को इस (8: 
प्रकार ध्यक्त किया जा सकता है ब् 
इस रेखाकृति मे क ख रेखा 
दर समता को दे करती है। च छ 
ऊपर वाले स्वर्ण-बिन्दु तथा गघ 
नौचे वाले स्वर्ण-बिल्दु को प्रगठ करती पथ हुद्ा की माग और पूर्ति 
है। व द बाजार विविमय-दर को प्रर्दाशित करती है। ऊपर वाला स्वण-बिन्दु>-4 886 डालर 
है जबकि नीचे वाला स्वर्ण-बिन्दु 4846 डालर है। जैसा रेखाकृति से स्पष्ट है, व द अथवा 
बाजार विनिमय-दर दोनो स्वर्ण-बिन्दुओ के भीतरी ही रहती है। इनका उल्लंघन नहीं करती । 
यदि दो देश रजतमान पर आधारित हैं तो उतके बीच की विनिमयनदर भी ठीक उसी 
प्रकार निश्चित होगी जिस प्रकार स्वर्णमात पर अध्धारित दो देशो के बीच होती है । 

(ण) जब एक देश स्वर्णयान पर तथा दूधरा देश रजतसमान पर आधारित होता है--जब 
एक देश स्वर्णणान पर और दूरारा देश रजतमान पर आधारित होता है तब उनके बीच विनिमय- 
दर निश्चित करने के लिए पहले हमे यह ज्ञात करना चाहिए कि स्वर्णमान बाज़े देश के प्रामाणिक 
सिवके मे कितना विशुद्ध सोचा है और रजतप्ताच वाले देश के प्रमाणिक सिक्के मे कितनी विशुद्ध 
चाँदी है । तदुपरान्त, यह जानना चाहिए कि चाँदी का स्वण में क्या मूल्य है ? वास्तव मे, यह 
जानता कठिन नहीं होता क्योकि रजतमान वाले देश की सरकार द्वारा चाँदी का स्वर्णमात-सूल्य 
निश्चित कर दिया जाता है । इसके बाद दोनो देशो के प्रामाणिक सिक्‍्को में जितना विशुद्ध रुवे० 
होता है उसकी तुलना करते हुए दोतो मुद्रंओ की टक समता निकाल ली जाती है। टके समता 
22208; के उपरान्त दोनो देशो के बीच की विनिमय-दर को निर्धारित करना आसात हो 
जाता है। 

संत १8५8 तक भारत ओर ब्िटेन के बीच विनिषय-दर इसी प्रकार निर्धारित वी जाती 
थी। भारत के टक-विधान के अनुसार उठ्त समय भारतीय छपये मे 65 प्रेत बिशुद्ध चाँदी हुआ 
करती थी। उस समय के सुल्य के अनुसार 65 प्रेन शुद्ध चाँदी का स्वर्ण मूल्य 7 53344 प्रेन 
विशुद्ध स्वर्ण था और ब्रिटेन के ॥ पौष्ड मे उस समय 73 0076 ब्रेंद विशुद्ध स्वर्ण हुआ करता 
धा। इस प्रकार जब 7 53344 ग्रेग विशुद्ध स्वर्ण रुपये के दराबर हुआ करता था, इसी हिसाब 
ते 3 00॥ है ग्रेन विशुद्ध स्वर्भ 5 रुपये के बराबर हो जाता या। इसका अभिप्राव यह हुआ 
कि उस समय अिंटेन का 2 योणष्ड भारत के 5 हपयो क॑ बराबर हुआ करता था | दूसरे शब्दों मे, 
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भारत का ] रुपया ब्रिटेन के | शिलिग 4 पेंस के बराबर था । इस प्रकार भारत और ब्रिदेत के 
बीच टक-समता | रुपयान्‍-! शिलिंग 4 पेंस हुआ करती थी । 

परन्तु स्मरण रहे कि भारत और ब्रिटेन के बीच की विनिमय दर ठक समता से भिन्न 
भी हो सकती थी और होती थी, अर्थात्‌ भारत और ब्रिटेन की वास्तविक विनिमय-दर । रुपयार- 
] शिलिग 4 पेंस से अधिक व कम भी हो सकती थी । परन्तु विनिमय-दर में होते वाले उतार- 
चढाव स्वर्ण बिन्दुओ के बीच ही हुआ करते थे । किसो भी समय भारत और ब्रिटेन के बीच की 
विनिमय-दर स्वर्ण बिन्दुओ का उल्लघन नही करती थी | 

(ग) जब एक देश स्वर्णमान पर और दूसरा देश अपरिवर्तनशील कागजी मुद्गामान पर 
आधारित होता है . जब एक देश स्वर्णमान पर आधारित होता है और दूसरा देश अपरिवतंनीय 
कागजी मुद्रामान पर आधारित होता हैँ तब इन दोनों देशों के बीच टक-समता इस बात ते 
निर्धारित हाती है कि दोनो देशो की मुद्राएँ कितना कितना स्वर्ण खरीद सकती हैं ! स्व्णमान 
बाले देश भे तो मुद्रा का स्वर्ण मूल्य वहा की सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है। परन्तु 
अपरिवतंनीय कागजी मुद्रामान वाले देश भे मुद्रा का यह स्वर्ण-मूल्य बाजार की परिस्थितियों के 
अनुसार बदलता रहता है । 


अब प्रश्त यह उत्पन्न होता है कि इस दशा मे दांनो देशों की वास्तविक वितिमय-दर मरे 
कितना उतार चढाव हो सकता है। जैसा हम देख चुके है, उपयु क्त दोनो परिस्थितियों मे विनिमय- 
दर दो स्वण बिच्दुओ द्वारा सीमित होती थो, अर्थात्‌ विनिमय दर मे होने वाले उतार-चढाव लए" 
बिन्दुओ के भीतर ही हुआ करते थे। परन्तु यहाँ पर ऐसा सम्भव नही हो सकता, क्योंसि एक देश 
स्वर्णमान पर आधारित होता है और दूसरा देश कागजी मुद्रामान पर | अत इन दोनों देशो के बीच 
स्वर्ण बिन्दुओ का निर्धारण सम्भव नहीं हो सकता । यह अवश्य है कि स्वर्णमान वाले देश के लिए 
ऊपर वाला 32088: ९8 अथवा स्वथ नियति बिन्दु निश्चित किया जा सकता है। इसका कारण वह 
है कि स्वर्णमान वाले देश से सोने का निर्यात बिना किसी रोकटोक के किया जा सकता है। इस 
देश मे जब कभी विनिमय दर स्वर्ण को दूसरे देशो को भेजने की लागत से अधिक हो जाती है तब 
ऐसी परिस्थिति मे इस देश के व्यापारियों को आयात किये गये माल का भुगतान विदेशी मुद्रा में 
करने क बजाय स्वण के रूप मे करवा अधिक लाभदायक होता है। इस प्रकार स्वर्णमात दाणे 
मे विनिमय की दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु से ऊँची नहीं हो सकती । चूंकि दूसरा देश 
कागजी म॒द्रामान प८ आधारित होता है. इसलिए उस देश से स्वर्ण का तिर्यात नही किया जा 
सकता जिसके फलस्वरूप उस देश के लिए विनिमय की दर के गिरने की कोई न्युतंतम सीमा नहीं 
होती । इस प्रकार दायजी मुद्रामान वाले देश भे विनिभय की दर मे होने वाले परिवर्तन उस देश 
मे विदेशी मुद्रा की माँग ओर पूर्ति पर निर्भर करते हैं। परन्तु उस देश की विनिमय दर 
घटेगी अथवा बढेगी, इसके लिए कोई तिश्चित सीमाएँ नही होती । जिस प्रकार स्वर्णमात वाले 
देश म विनिमय की दर स्वण निर्यात्र विन्द्रे से अधिक नहीं हो सकती ठीक उसी प्रकार कांगजी 
मुद्राम।न वाले देश के लिए प्रिनिमय की दर स्वर्ण आयात बिदु से कम नहीं हो सकती। परन्ठु 
कांगजी मुद्रामान वाल देश के लिए स्वण-निर्यात बिन्दु नही हुआ करता । इसका कारण यह लिया 
इस देश वी कागजी मुद्रा वा सम्ब-य स्वण से नहों होता | परिणामत इस देश से स्वर्ण का नियत 
भी क्या जा सकता है। 


इस प्रकार जब दो देशो म से किसी एक देश म स्वर्णमान होता है. और दूसरे देश मे 
आपरिवतनीय कागजो मुद्रामान होता है तब स्वर्णमात चाले देश से विनिमय की दर मे वृद्धि वर्ग 
निर्यात बिच्दु से अधिक तहीं हो सकती पर-तु विनिमय की दर में कमी की कोई निम्दतम सकल 
नहीं होती । इसके विपरीत कागजी मुद्रायान वाते देश से विनिसय की दर से होने वाले परिवर्तन 
को कोई दोमाएँ नहीं हाती अर्थात इसकी विदिमय दर किसी भी मात्रा मं घट-वढ़ सकती है। 


(घ) जब बोनो देश अपरिवर्तेनशील कागरी सुद्रामान पर आधारित होते हैं“ दो देश 
अपरिवतनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित हात है, तब इन दोनो के बीच हि था 
स्वणविन्दुओ से शासित नहीं होती । इसका कारण यह है कि दोनो देशो की शा मुद्राएँ किसी जाग 
से सम्बन्धित नही होतीं ॥ अत इन दोनो देशो के वोच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा हे 
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एव पूर्ति से तिश्चित होती है। इनको विनिमय-दर पर दोनों देशो की मुद्राओ की क्य-शक्ति का 
गहुस प्रभाव पड़ता है | यदि दोनो देशों की मुद्राओं की क्य-शक्ति में परिवर्तत होते है, तो इनसे 
विनिमय-दर पर भी प्रभाव पडता है। अतः इस श्रकार के देशों के बीच की विनिमय-दर को 
निश्चित करने के लिए दोनो देशो की मरुद्राओ की क्रय-शक्ति का अनुमान लगाना पड़ता है। दूसरे 
शब्दों मे, अपरिवर्तेमीय बागजी मुद्रा पर आधारित देशों की विनिमय-दर उनको क्य-शक्ति समता 
(एणणाबध्गाह़ ए०फ८० 04709) द्वारा निर्धारित होती है । इसे हम एक उदाहरण द्वारा सफफ्ट कर 
सकते है । मान लीजिए कि भारत और ब्रिटेन दोनो मे अपरिवर्ततीय कागजी मुद्रा का प्रचलन 
है। भारत मे वस्तुओं के एक समूह को खरीदने के लिए एक रुपया व्यय करना पडता है और इस्ही 
बवस्तुओ के समूह को खरीदने के लिए ब्रिटेन मे | शिलिग 6 पेंस खर्च करने पड़ते हैं। इस प्रकार 
भारत और ब्विटेन मे विनिमय की दर | एपयानर। शिलिंग 6 पेंस होगी। इस दर पर भारत में 
६ रुपया व्यय करके ब्रिदेन मे । शिलिग 6 पेंस का भुगतान किया जा सकता है। अब जब दो 
देश अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित होते है, तब उनके बीच की घिनिमय-दर टवा- 
समता से निश्चित न होकर, कागजी मुद्राओ की 'क््य-शक्ति समता से निश्चित होती है। यह तय 

शक्ति समता टक-समता की भाँति स्थिर नही हीती, वल्कि दोतो देशो के कीमत-स्तरो में होने बाले 
परिवतेनो के परिणामस्वरूप समय-समय पर बदलती रहती है । 


जब दो देश अपरिव्तंनीय कायणी मुद्रामाव पर आधारित होते हैं तब उनके बीच की 
विनिमय-दर दीघेकाल मे उनकी सुद्राओ की क्रय-शक्ति की समता से निर्धारित होती है । परल्तु 
अस्पकाल में उन वोनो के बीच की विनिमय-दर क्रय शक्ति समता से कम अथवा अधिक हो सकती 
है, यद्यपि दोनो देशो के कीमत-स्तरों मे कोई परिवरततंव नही हुआ है अथवा दोनो देशों की बय- 
शक्ति समता पूर्षवत ही है। दूसरे शब्दों में, अल्पकाल में दोनो देशो के बीच की विनिमय-दर 
किन्‍्ही आधिक कारणो से क्रय-शक्ति समता से ऊपर अथवा नीचे हो सकती है। परम्तु दीघंकाल मे 
वितिमय की दर क्रय-शक्ति समता फे बराबर होने की ही प्रव॒त्ति रखती है। इसे हम एक उदाहरण 
द्वारा स्पष्द कर सकते है । मान लीजिए कि किनन्‍्हीी कारणों से भारत और पफ्रिटेन के बीच की 
विनिमय-दर ! रुपया --! शिलिंग 6 पेंस से बदलकर  रुपया--] शिलिंग 9 पेंस हो जाती है 
यद्यपि दोतो मुद्राओ की क्रय-शक्ति समता पूर्षवत्त ही है। इस परिस्थिति मे ! रुपये के वदले मं 
] शिलिंग 9 पेंस लेना भारतीय व्यापारियों के लिए अधिक लाभदायक हो जापगा और भारतीय 
व्यापारी ब्रिटेन से अधिक मात्रा मे म'ल खरीदना आरम्भ कर देंगे । इसका कारण यह है कि 
पहले थे । रुपये के बदले में ब्रिटेन से | शिलिग 6 पेंस के मूल्य का माल खरीद सकते थे लेकिन 
अब | रुपये से थे ब्रिटेन से ! शिलिग 9 वेंस के मूल्य का माल खरीद सवबते हैं। इसका परिणाम 
यह होगा कि ब्रिटेन से भारत को माल का निर्यात बड जायगा और भारत में शिलिंग वी साँग इस 
की पूर्ति से अधिक हो जायगी । इससे विनिमय की दर मे भी कमी होगी। अन्तत यह दर कम 
होकर | शिलिंग 6 पेंस पर ही पुन स्थिर हो जायगी । इस प्रकार हम कह सक्षते हैं कि अपरि- 
बर्तनीय कागजी मुद्रामान बाले देशो मे वितिमय की दर में दीघंफाज मे इन दोनो देशों की मुद्राओ 
की क््य-शक्ति समता के बराबर निश्चित हो जाते की श्रत्ृज्ञि प्राय्री जाती है दुसरे शब्दों गे. 
अल्पकाल में इन दोनों के बोच की विनिगय-दर भले ही ऋ्रम-शक्ति समता के ऊपर अथवा नीचे ही 
सकती है, परन्तु दीघंकाल मे इन दोनो देशों के वीच की विनिमय-दर अवश्य ही क्रय शक्ति समता 
के बराबर होगी । 

अपरिवर्ततीय कागजी मुद्रामान वाले देश भे विनिमय की दर पर मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा- 
अवस्पीति का बहुत ही गहरा प्रभाव पडता है | इसका कारण यह है कि मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा- 
अवस्फीति के होने से देश के कीमत-तर में परिवर्तन हो जांता है । परिणामत दो देशों के बीध 
की विनिमय-दर में भी परिवर्तन हो जाता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर राकते 
हैं। मान लीजिए कि भारत और ब्रिटेन मे क्रय-शक्ति समता के थाघार पर वितिमय की दर ह 
रु० 5] शिलिग पेंघ निश्चित हुई है। अब मान लीजिए कि दोनो देशो मे मुद्रा स्फीति के 
कारण कीमत-स्तर दुगुने हो जाते हैं, अर्थात्‌ दोनो ही देशो मे मुद्रा की क्षय-शक्ति आधी रह जाती है 
तब ऐसी परिस्थिति में भारत दौर ब्रिटेन के बीच की विमिमय-दर पर कुछ भी प्रभाव नही पडेगा, 
अर्थात्‌ दोनो देशो के वीच की वितिमय-दर । हपयान-। शिलिय 6 पेंस ही रहेगी । अब मान 
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लीजिए कि भारत मे कीमत-स्तर यथास्यिर रहता है, परन्तु ब्रिदेन मे मुद्रा स्फीति के कारण कीमत- 
स्तर तीन गुना बढ़ जाता है या ब्विटिश मुद्रा का मूल्य $ रह जाता है. तब ऐसी परिश्यिति मे 
भारत और ब्रिटेन के बीच की विनिमय्र दर [ रुपया--4 शिलिंग 6 पेंस हो जाथगी। इसका 
कारण स्पष्ट है। चूँकि ब्रिटिश मुद्रा का मूल्य एक-तिहाई रह गया है, इसलिए अब ! शिलिंग 
6 पेंस ही 4 रुपये के बराबर नहीं हो स्कले । दूसरे शब्दों मे, अब । शिलिंग 6 वैंत % 3-4 शि० 
6 पेंस ही रुपये के बराबर होगे । इस प्रकार भारत ओर ब्रिटेन के बीच की विनिमय दर! 
रुपया-- 4 शिलिंग 6 पेंस हो जायगी, क्योकि यही दर दोनों देशों की क््य-शक्ति समता है । 


अब मान लीजिए कि भारत मे भी मुद्रा स्फीति के कारण देश का कीमत-स्तर दुगुना 
बढ़ जाता हैं, अर्थात्‌ भारतीय रुपये का मूल्य हु रह जाता है। परन्तु ब्रिटेत का कीमत-स्तर जँसा 
हम ऊपर देख चुके हैं तीत गुता बढ जाता है, अर्थात्‌ ब्रिटिश मुद्रा का मुल्य < रह जाता है। तब 
ऐसी परिस्थिति में भारत और ब्रिटेन के बीच की वितिमय-दर कैसे निश्चित होगी ? स्पष्ट है कि 
भारत के 2 रुपये ब्रिटेन के 4 शिलिंग 6 पेंस के बच्बर होंगे। दूसरे शब्दों में, भारत का ! शपया 
ब्रिठेन के 2 शिलिंग 3 मेंस के बरावर होगा । इस प्रकार दोनो देशो की मुदाओ की क्रय शर्ति मे 
समानता स्थापित करके ही उनके बीच को विनिमय दर को निश्चित किया जा सकता है! दोवो 
देशो की मुद्राओं की क्रग्न शक्ति मे होते वाले परिवर्तती अथवा दोनो देशों के कीमत स्तरों में होने 
चाले परिवर्तनों को हम सूचकाको (70०६ 'प्रण७०७) द्वारा नाप सकते हैं) इस प्रकार अप 
चर्तनीय कागजी मुद्रामान दाले देशों के बीच की विनिमय-दर को सूचकाकों की पहायता से 
निश्चित किया जा सकता है। इसे एक उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट कर सवते हैं। मान लीजिए 
भारत और ब्रिटेन के मूचकाक बढकर क्रमण 200 और 300 हो जाते हैं, अर्थात्‌ भारका 
कौमत स्तर दुगुना हो गया है जबकि ब्रिटेत का कीमत-स्तर तिगुता हो गया है। ऐसी परित्िति 
में भारतीय रुपये का मूल्य धटकर $ और ब्रिटेन की मुद्रा का मूल्य घटकर 3 हो जाता है। ऐही 


दशा मे | रुपयान- न्ह्र ५ _.2 शिलिंग 3 पेंछ, बयोकि भारत और प्रिटेस की मुद्राओं के 





अबमुल्यन का अनुपात 2 3 है। अत प्रो० गस्‍्टव कस्तैल (90808ए 0955५) के शब्दों मे, “जब 
दो देशो की मुद्राओ का अवपृल्यन होता है, तब इनकी विनिमय की पूर्ववत समता को दोतो देशो 
की मुद्रा स्फीति के अनुपात से गुणा करने पर इन दोनो देशों की ऋ्रय शक्ति समता विकाली जा 
सकती है। इस प्रकार तिकाली गयी क्रय शक्ति समता के आधार पर दोनों देशों के बीच वी 
विनिमय दर को तिर्धारित किया जा सकता है। 
स्वर्णमान तथा कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत विनिमय-वर के निर्धारण में अन्तर 

यदि दो देश घातुप्रान (स्वर्णमान) पर आधारित हैं और अन्य दो देश परिवर्तनीय का्गजी 
मुंद्रामान पर आधारित हैं, तब इत दोनो परिस्थितियों मे विनिमय की दर विश्चित करने में कई 
विभिन्नताएँ पायी जायेंगी । ये इस प्रकार हैं 

(क) घातुमान (स्वर्णमान) के अन्तर्गत दो देशो के दीच विनिमय-दर टक-समता से विश्वित 
होती है। परन्तु अपस्वितंतीय कागजी मुद्रामात के अन्तर्गत दो देशों के बीच की वितिमय दर 
झतकी मुद्राओ की क्रय शक्ति समता से निर्धारित होती है । ह 

(ख) धातुमान (स्वर्णेमान) के अन्तगंत दो देशो के बीच की विनिमय-दर मुद्रा कौ मर 
मे क्रय-शक्ति से निश्चित होती है, परन्तु कागजी सुद्रामान के अन्तर्गत दो देशों के बीच की विर्नि 
मय-दर मुद्रा की वस्तुओ तथा सेवाओं के रूप से क्रय शक्ति से निर्धारित होती है । हि 

(ग) घातुमान (स्वर्णमान) के अन्तगंत दो देशों के बीच की टक-समता प्राय हर कोरी 
है, परन्तु कागजी मुद्रामान के अन्तगत दो देशों के बीच की क्रय शक्ति समता स्थिर्वद ४ 
समय-समय पर कीमत-स्तरों मे परिवतेतो के परिणामस्वरूप बदलती रहती है! वे 

(घ) घातुमान (स्वर्णमान) के अन्तर्गत दो देशो वे बीच को विनिमय-दर मे प्र 
स्वर्ण बिन्दुओ के भीतर ही होते रहेते हैं (उनका उल्लंघन नहीं करते), परस्ठ बागी मुद्रामान 
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अन्तर्गत दो देशो के बीच की विनिमय-दर ऋय-शक्ति समता से ऊपर व नीचे 2288 है। 
घातुमान की भाँति कागजो मुद्रा के अस्त्गंत दो देशो के बीच स्वर्ण-बिन्दुओं जैसी कोई सीमाएँ 
नहीं होती । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि धातुमात देशों मे और काएजी मुद्रामान देशों मे विनिमयन्दर 
के निर्धारण मे कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तर पाये जाते हैं । 


क्रय शक्ति समता सिद्धान्त 
(एफ्रक्लाब्श्ाष्ट एम रिगात पऋब्णशो 


प्रथम विष्रव युद्ध के बाद स्वीडत के सुबिद्यात अर्थशास्त्री श्रो० गस्‍्टव करे (30४3९ 
(0988७) ते दस सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया था ।ः प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप के लगभग सभी 
बडेश्बडे देश स्वर्णमान पर ही आधारित थे। अत उस समय दो देशों के बीच की विनिमय दर 
स्वर्ण-विन्‍्दुओ द्वारा ही शासित हुआ करती थी । परन्तु प्रयम विश्व युद्ध के दोरान लगभग सभी 
देशों ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था और उसके स्थान पर अपरिव्तंवीय कागजी मुद्रामान 
को अपनाया था। इस तये मान के अन्तगंत दो देशों के बीच स्वर्ण बिन्दुओ को निर्धारित करने का 
प्रश्व ही उत्पन्न नही हो सकता या, क्योकि दोनों देशो की खुद्राएं किप्ठी प्रकार की धातु से 
सम्ब्रन्धित नही थी । अत अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा पर आधारित दो देशों के बीच की विनिमय- 
दर को निर्धारित करता कठिन हो गया था । प्रो० गध्टव कसैल ने इसी कठिताई की दूर करने के 
लिए ऋ्य-शक्ति समता सिद्धान्त का प्रतिपादत किया था। इस सिद्धान्त के अनुसार ४ दो अपरि- 
बर्ततीय कागजी मुद्रामात घाले देशो मे विनिमय की दर उन दोनो देशो क कीमत-हतरों के पा 
स्परिक सम्बन्धो द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार कीमत-स्तरो के पारस्परिक सम्बन्धी के 
आधार पर निर्धारित की जाने वाली वितिम्रव-दर को क्रय शक्ति समता (९शणब्छवाहढ 20 
बाई कहा जाता है। इस सिद्धात्त की परिभाषाएँ विभिन्न अथेशास्वियों द्वारा इस प्रकार की 
गयो हैं * 


प्रौ० गस्‍्टव कल के अनुसार, “दो सुदाओं के बीच की विनिमय-दर अवश्य ही उनकी 
आस्तरिक क्य-शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है।”* 


प्रौ० जी० डी० एच० कोल (००७) के शब्दों मे, “इन देशो की सुद्राओ को पारस्परिक 
मूल्य, जो स्वर्णेमात पर आधारित नहीं है, दीर्वेकाल में विशेषकर उनकी वस्तुओं तथा सेवाओं की 
क्रय शक्ति से निश्चित होता है ।”? 


प्रौ० एस० ई० टॉमस ($ 8 0०095) मे इस सिद्धान्त को परिभाषा इन गाब्दों में की 
है, ' एक देश की सुद्रा का सूल्य दूसरे देश की मुद्दा के रूप से किसी विशेष समय पर बाजार की 
माँग और पूर्ति की परिस्थितियों द्वारा निश्चित होता है । दीर्काल मे यह मूल्य उतने दोनों देशो 
कौ मुद्राओ के सापेक्ष मूल्य द्वारा तिश्चित होता है, जैसा उन देशो की मुद्राओ की क्रय-शक्ति अपने 
अपने देशो की मुद्राओ तथा सेवाओ के रूप मे होती है | दूसरे शब्दों मे, विनिमय-दर मे उसी बिन्दु 





+ कुछ अथंशास्त्रियों का मत है कि सर्वप्रथम इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सन्‌ 802 में जॉन 
द्वीटले (07 ५७॥५४४८७४) द्वारा किया गया था। तदुपरान्त, सन्‌ 80 मे विलियम 
ब्लेक (कशा०ए छा288) ने इसका स्पष्टीकरण क्रिया था। डेविड टिकार्डो [उतरएंत 


फिएका00) ने इसे पुन प्रस्तुत किया था। आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरात प्लो० 
गस्टव कगैल ने इसका विकास किया था। 


2. “वोषाओआ< ० ९५०७202० 0शफल्टा: (एए0 एएचशाल2३ ७ हयात €डच्शाधवाए ०068 चष्ठतश्ण 
गई फल एशशां एए०।३३०ड ए०७६३४७ 0१05८ "चयाटाटाट5* 6 


3. पा -कक्कावा टक्कर 
गु0९ ढक्तर० एद्कापश४ 0६ 93॥07व ०७घ७०८४६5, ०5] ठ्णव 
80740, था 0॥8 008 एए7, है पटक कलह इन जग (पाप 


बा तशलाा|पशए 9५ छोथा धया5 
रा ४0005 शत ड्याशल्ट३ ० ५9 ४४००७७७ «7 «203 फ्न्ण्छ््ण््ह्य्ड 
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पर स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है जहाँ दोनो देशो की मुद्राओ की क्रय शक्ति वराबर होती है। 
इस वि-दु का ही क््य-शक्ति समता कहते हैं ।/? 


उपर्यक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि अपरितंनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित दो 
देशो के बीच विनिमय दर उसकी शुद्राओ की क्य-शक्ति को समता से निर्धारित होती है। परत 
ऐसा केवल दीर्घक'ल में ही होता है। अल्पकाल मे ऐसे दो देशो 2 बीच की विनिमय दर त्य- 
शक्ति समता से अधिक अथवा कम हो सकती है। परल्तु दीर्घकाल में इन देशो के बीच बी 
विनिमय दर क्रय शक्ति समता से ही निर्धारित होती है। स्मरण रहे कि अपरिवर्ततीय कागजी 
मुद्रामात पर आधारित दो देशों के बीच की क्य-शक्ति सदा के लिए स्थिर नही होती, बल्कि 
समय-समय पर दोनो देशों के कीमत स्तरों मे होते वाले परिवतनों के परिणामस्वरूप बदलती 
रहती है । 


ऊपर हम देख चुके हैं कि अपरिवत्तेनीय मुद्रामान पर आधारित दो देशो के बीच विनिमय- 
दर किस प्रकार क्य शक्ति समता द्वारा निर्धारित होती है (चौथी परिस्थिति) अतः वहाँ पर उसकी 
पुत्र व्याख्या की आवश्यकता नही है । 


क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनाएँ--इस सिद्धान्त की समय-समय पर अनेक आलो 
चनाएँ की गयी हैं। इन्ही के कारण इस सिद्धान्त को सन्तोषजवक नहीं माता जाता | इस सिद्धान्त 
की भुख्य मुख्य आलोचनाएँ निम्न प्रकार है 


(।) दोनो देशों की सुद्ाओ की क्रय-शक्ति को सही सही नावना कठिन है ॥ भंसा के 
बताया जा चुका है इस मिद्धान्त के अन्तर्गत दो देशो के बीच की विनिमय-दर उतकी मुद्रा हो 
क्रय-शक्ति समता द्वारा निर्धारित की जाती है और दोनो देशो की मुद्राओं की त्रय शक्तियों 
कीमत-सूचकाको (?7:० 00%% ]पण्ण्म/०७) द्वारा निश्चित किया जाता है। आलोचको के गई है 
सार इस प्रकार के सूचक्राको मे तीत मुख्य दोष पाये जाते हैं -(क) सूचक्ाक सदेव भूतकाल 
सम्बन्धित होते हैं। वे वर्तमान अथवा भविष्य के बारे मे पुणत विश्वसवीय अनुमान अरहुत 
करते । इसलिए वर्तमात तथा भावी वितिमय-दर का निर्धारण केवल अनुमानजनक ही रहता है ४ 
अत व्यावहारिक जीवन मे इस सिद्धान्त का महत्व ही समाप्त हो जाता हैं, (ख) क्रीमत मूचई 
का दूसरा दोष यह है कि इसमे ऐसी वस्तुओ की फीमतों को भी सम्मिलित कर लिया 0७ 
जिनका अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है। प्रत्येक देश में कुछ ऐसी वस्तुएं है 
है जिनका उत्पादन एवं उपभोग देश के भीतर ही दिया जाता है । अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से पा 
कुछ भी सम्बन्ध नही होता । वास्तव मे, विदेशी विनिमय-दरों के उचित निर्धारण के म 
कैवल उन्ही वस्तुओ की कीमतो को ही सूचकाको मे सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका ललित 
निर्यात होता है | चूंकि कीमत-सूचकाकों मे सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमती को सम्भि ्र 
लिया जाता है इसलिए उतके आधार पर निश्चित की गयी विनिमय दर वास्तविक मे मैं 
नही कही जा सकती । इसके अतिरिक्त यदि हम केवल उन्हीं वस्तुओ की कीमतो को सूचकार ी। 
सम्मिलित करते हैं जिनका विदेशी व्यापार से सम्बन्ध होता है तो भी कठिनाई दूर नहीं न 
इसका कारण यह है कि अन्तरराष्ट्रोय व्यापार की वस्तुओ की कीमतें सभी देशों मे लगभग परिणामत 
ही होती है । यदि उनकी कीमतो में परिवर्तन होता भी है तो बहुत कम माता मे मत 
विनिमय-दर में होने वाले परिवतंनों को सही-सही ज्ञात करना कठिन हो जाता 5 (ग) हि 
सूचक्राकों फा तोसरा दोष यह है कि दोनो देशो के कीमत-सूचकाकों मे एक हो प्रकार की वस्तु 
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का समावेश सही होता, बल्कि दोनो देशो के सूचकाकों मे अतय-अलग वस्तुओं को सम्मिलित किया 
जाता है। इससे दोनो देशो की मुद्राज्ो को क्षय शक्तियों मे समता स्थापित करना कठिन हो 
जाता है । 

(2) यह सिद्धान्त परिवहत-व्यय की उपेक्षा करता है. इस सिद्धान्त में वस्तुओं के परि- 
घहन व्यय (४७59० ०१08०8) की उपेक्षा की गयी है। किन्तु जैसा प्रो० जेकब वीतर (78009 
पधा०्प) ने बताया है, एक देश से वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं तथा दुसरे देश मे ग्रिर सकती 
हैं। यदि एक दिशा मे परिवहन-व्यय बढ जाता है तो दूधवरी दिशा का गिर जाता है। प्रोौ० पीगू 
ने भो कहा है कि यदि एक दिशा मे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं तो दो 
देशो के बीच की क्रय शक्ति समता स्वत ही भग हो जायगी । प्रो० ऐंजज (878०) के मतानुसार, 
परिवहन-ब्यय के अतिरिक्त अन्य भी कई भ्रकार के तत्त्व हैं (जैसे विज्ञापन व्यय थादि) जो क्षय 
शक्ति समता को भग करते हैं। 

(3) यहू सिद्धान्त वस्तुओं के गुणों को भी उपेक्षा करता है. यह सिद्धास्त दो देशों मे उन 
वस्तुओं के गुणी (प७७॥४९४) की भी उपेक्षा करता है जिनकी कीमतों की तुलना की जाती है । 
यह आवश्यक नही कि दो देशो भे वस्तुओ के गुण एक जैसे हो । कभी-कभी तो वस्तुओं का सानकी- 
करण (8870870/59007) तक नही होता । इस प्रकार यदि हम चाहें तो भी वस्तुओ के गुणों 
बी तुलना नहीं की जा सकती । 

(4) यह सिद्धान्त भुगतान-सम्तुलन को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन नहीं 
क्रता--आलोचको के अनुसार यह सिद्धान्त अनेक ऐश्व तत्त्वो की उपेक्षा करता है जो भुगतात के 
सन्तलन को प्रभावित करके विनिमय दर मे परिवर्तन कर देते हैं। यह सिद्धान्त तो केवल उन्हीं 
तत्त्वों का भ्रध्ययंन करता है जो देश के आन्तरिक कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। वास्तव मे, 
बहुत से ऐसे तत्त्व हैं जो देश के आस्तरिक कीमत स्तर को तो प्रभावित नही करते, परन्तु देश के 

श्र सतुलन को अवश्य ही प्रभावित करते हैं और परिणामत विनिमय-दर में परिवर्तत कर 
देते है। उदाहरणार्थ दो देशो के दीच पूँजी का आवागमन उनके भुगतान सन्तुलन को तो 
प्रभावित करता है, परन्तु उनके आन्‍न्तरिवा कीमत-स्तरों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता । 
जंसा घिदित है पूजी के आवागमन के फलस्वरूप देश का भुगतान सन्तुलन अवश्य ही प्रभावित 
होता है और परिणामत विनिमय-दर भी बिना प्रभावित हुए मही रह सकती । किन्तु त्रय शक्ति 
समता सिद्धात्त इस प्रकार के तत्त्वो की उपेक्षा कर देता है । जैसा ऊपर कहा गया है, यह सिद्धान्त 
तो केवल उन्ही तत्त्वों की व्याप्या बरता है जो देश के आन्तरिक कीमत स्तर को प्रभावित करके 
विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। अठ हम कह सकते हैं कि पह सिद्धान्त अघूरा है, क्योकि 
यह विनिमय दर को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के तत्वों का अध्ययन नही करता । 

(5) विनिमय की इर मे होने वाले परिवततनो का कीमत स्तर पर भी प्रभाव पडता है-- 
इस सिद्धात्त के अनुसार दो देशों के आन्तरिक कीमतो-स्तरो भे होने वाले परिवर्तत उनके बीच की 
विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। परन्तु आलोचको का कहना है कि दो देशो के बीच की बिनिमय 
दर में होने वाले परिग्तन उनके आा-ठरिक कीमत-स्त॒रो को भी प्रभावित करते हैं । उवाहरणार्थ, 
मान लीजिए कि भारत और ब्रिटेन के नीच की विनिमय दर ! रुपया-- शिलिंग 6 पेंस से बढ़कर 
3 रुपया--2 शिलिंग हो जाती है | दूसरे शब्दों मे भारत और ब्रिटेन की बिनिमय-दर बढ जाती 
है । अब मात्र लीजिए कि ब्रिटेन, भारत से कच्चे माल का आपात करता है, परन्तु दोनो देशो के 
बीच की विनिमय-दर के बढ जान से भारत का कन्ना माल अब ब्रिटेज को महूँगा पड़ेगा ॥ इसका 
कारण यह है कि पहले ब्रिटेन का आयातकर्ता  शिलिंग 6 पेंस व्यय करके भारत से ] रुपये के 
मूल्य का माले आधात कर सकता था परन्तु अब 3 रुपये के मूल्य का माल आयात करने के लिए 
उस्ते 2 शिलिंग्र व्यय करने पडेंगे । परिणाप्रत भारत का कच्ना माल ब्रिटेन में महेश हो जायेगा । 
जिन उद्योग धन्धो में इस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है उनके तैयार-शुदा माल की कीमतें 
भी बढ जायेंगी । इस भ्रकार विविमय-दर के बढ जाने से ब्रिटेन के आन्तरिक कीमत-स्तर से भी 
चूद्धि हो जाती हैं। अतएवं यहू कहना गलत नहीं है कि विनिमय दर के परिवतनो से आन्तरिक 
कोमत स्तरो में भी परिवर्तन हो जाते हैं । 


(6) पह सिद्धान्त सामान्य अनुभव से मेल नहीं खात-आजोचको के अनुधार व्यवहार 
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में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता जिससे यह पता चले कि दो देशो के बीच वितिमय को 
दर क्रय शक्ति समता सिद्धान्त द्वारा निश्चित होती है। चूंकि सामान्य अनुभव इस सिद्धान्त से मेल 
नही खाता, इसलिए आलोचको का कहना है कि वास्तविक जीवन में इस सिद्धान्त का कुछ भी 
महत्त्व नही है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अमरीका और 
भारत में आपसी व्यापार होत। है। अमरीका एक सुविकसित देश होने के नाते भारत पर किसी 
भी विशेष वस्तु के लिए निर्भर नही करता, परन्तु भारत एक अविकसित देश होने के कारण अम 
रीका पर बहुत सी वस्तुओ के लिए मिभर करता है। अमरीका अपनी सुदृढ आधिक स्थिति 
का लाभ उठाते हुए भारत से आने वाले आयातो पर भारी कर लगा देता है अथवा उतका निषध 
(77०व०५०४) कर देता है। परिणाम्रत अमरीका के आायात बहुत कम हो जाते हैं, परन्तु भारत 
अमरीका से अपने आयातो का कम करने की परिस्थिति मे नहीं है | परिणामत भारत की 
अमरीकी मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति कौ अपेक्षा बढ जायगी और उसे अमरीकी मुद्रा की एक इकाई 
के बदले अपनी मुद्रा की अधिक इकाइयाँ देनी पडेंगी। इस प्रकार विनिमय दर अमरीका के पक्ष 
तथा भारत के विपक्ष में हो जायगी ! दूसरे शब्दों मे, भमरीकी मुद्रा वा विदेशी मूल्य बढ जायगां, 
पद्यपि अमरीका के अ'न्तरिक कीमत स्तर मे कुछ भी परिव्तंत नही हुआ है। जैसा ऊपर कहा जा 
चुका है क्रय शक्ति समता सिद्धपत के अनुसार किसी दश की मुद्रा का विदेशी मूल्य उस देश के 
आन्तरिक कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों से ही प्रभावित होता है। अब इस उदाहरण मे, 

अमरीकी मुद्रा का विदेशी मूल्य अमरीका के आन्तरिक कीमत स्तर में बिता किसी परिवतन के ही 

बढ गया है। अत आलोचको का मत है कि क्रय शक्ति समता सिद्धान्त सामात्य अनुभव 

हि 3५ नही खाता, अर्थात्‌ व्यवहार मे विनिमय दर इस सिद्धान्ट के अनुसार निर्धारित नही 

ती। 

(7) यहू सिद्धास्त धुद्राओ के प्रति माँग की विबेचना नहीं फरता--दो देशों के बीच | 
विनिमय दर के निर्धारण के बारे में यह सिद्धान्त पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही करता । वास्तव मे 
विनिमय-दर की समस्या कीमत निर्धारण की समस्या की भाँति है। जिस प्रकार देश की 4३ की 
आन्तरिक कीगत उसकी माँग व पृर्ति से निर्धारित होती है, ठीक उसी तरह देश की मुद्दा को बाह्य 
कीमत अथवा उसकी विनिमय दर भी विदेशी विनिश्य बाजार में उसकी माँग व पूर्ति द्वारा विश्व 
होती है। विनिमय दर का सन्तोषजनक सिद्धान्त हो वह ही समझा जा सबता है जो हो देशों 
मुद्राओ की पारस्परिक माँग और पूति की समुचित विवेदना करे । परन्तु क्रय शक्ति समता पिद्धाल 
तो दो देशो की मुद्राओ की क्रय शॉक्त सम्बन्धी विवेचना ही करता है उनके प्रति माँग की विवेचना 
सही करता। इस प्रकार इस सिद्धान्त द्वारा विनिमय दर निर्धारण के सम्बन्ध मे की गयी विवेषदा 
अधूरी ही मानी जा सकती है । 

(8) यह सिद्धान्त विनिमय-दर फो पहले से हो मानकर चलता है--इस सिद्धात्त बी एक 
अम्य त्रुटि यह है कि यह सिद्धान्त विनिमय दर को पहले से ही मानकर चलता है उसके निर्धारण 
की व्याख्या नही करता । जैसा विदित है दो देशो की मुद्राओ की क्रय शक्ति की समता को दिखाते 
से पूर्व कियी एक विनिमय दर को मान लिया जाता है, व्योकि इस प्रकार की विनिमय दर 
बिना दो दे ! की मुद्राओ की क्रय शक्तियों की समता व्यक्त करना सम्भव ही नहीं है। इस ५४ 
यह विद्धान्त तो वेकल यही बताता है कि एक दी हुई विनिमव दर पर दो देशों की मुद्वाओं की 
क्रय ग्रक्तियों ऐे होने वाले प्रिवतनों का क्या प्रभाव पडता है ? 

(9। यह सिद्धान्त भाँग की लोच सम्बन्धो गलत सास्यता पर आधारित है-करय शक्ति 
समता सिद्धान्त माँग की लोच सम्दधी गलत मान्यता के आधार पर प्रतिपादित किया गया है 
यहू सिद्धाल इस मान्यता पर आधारित है कि किसी देश वी वस्तुओं के सम्बन्ध से बिक 
माँग इकाई के बटावर होती है । दूसरे शब्दों मे, जिस अनुपात में वस्तुओं की कीमतें बर्दत हैँ 
उसी अनु गत में उनकी साँग कम हो जाती है अथवा जिस अनुषात में कीमतें घटती हैं उप्ती अर 
में उनकी माँग बढ जाती है। परन्तु यह मान्यता सत्य नही है। वास्तव में विदेशों मे व 
की मांग कीमतो मे होने वाले परिवर्तनो के अनुपात मे ही नहीं घटती बढती । दूसरे शब्दी म 
माँग की लोच इकाई से अधिक व कम हो सकती है। 

(१0) पह सिद्धान्त केवल दीवेकालीन प्रवृत्ति की हो व्याब्या करता है--आवोवर्की दा 
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कहना है कि यह सिद्धान्त केवल यही बताता है कि दीर्धकाल मे दो देशो के बीच की विनतिमय-दर 
क्रम-शक्ति समता के आधार पर विर्धारित होती है। परन्तु यह रिद्धान्त हमे यह नही बताता कि 
अत्पकाल मे दो देशो के बीच विनिमय दर किस प्रकार निश्चित होती है। वारतव गे, 20238 
दो देशो के वीच की विनिमय-दर अनेक भ्रकार के तत्वो से प्रभावित होती है। परन्तु यह सिद्धान 
उन सभी तत्वों की उपेक्षा कर देता है । अतएव इस दृष्टिकोण से इस सिद्धान्त को सन्तोष॑जनक 
नही माना जा सकता | 


लिष्वर्ष --जैसा हमने ऊपर देखा है, इस सिद्धान्त मे कई प्रकार के दोष पाये जाते हैं । परन्तु 
इसके बावजूद यह सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है । प्रथम, यह धिद्धान्त हमे स्पष्टत बताता है कि 
अपरिवतेनीय कामजी मुद्रा पर आधारित दो देशो के बीच विनिमय की दर किस प्रकार निश्चित 
होती है। इस सिद्धान्त से यह भी स्पष्ठ हो जाता है कि किसी देश के आन्तरिक कौमत स्तर कौर 
उप्तकी विनिमय की दर मे गहरा सम्बन्ध होता है। अत दो देशी के बीच विनिमय दर निश्चित 
करते सप्रम क्रम-शक्ति समता की उपेक्षा नही की जा सकती । हिताय, यह सिद्धात्त सभी प्रकार के 
मुद्रामानों अथवा मुद्राओ पर क्रियाशील होता है * तोसरे, इस सिद्धान्त से यह्‌ भी पता चल जाता 
है कि किसी विशष सगय पर व्यापार की दशा कंसी होगी ओर भुगतान-सन्तुलन का स्वरूप क्या 
होगा । घोधे, इस सिद्धान्त की सहायता से यह भी पता चल जाता है कि देश की मुद्रा के अब- 
मुल्यन (6९/९०४४४०४) तथा अधिमूल्यन (9907९08॥707) से देश की विनिमय-दर तथा उसके 
विदेशी व्यापार पर बग्ना श्रभाव पडा है ? इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्य-शक्ति समता 
सिद्धान्त एक उपयोगी सिद्धान्त है। दो देशो के बीच वितिमय-दर निर्धारित करते समय उनकी 
2983 की क्रय शक्ति समता की उपेक्षा नही की जा सकती । अल्पकाल मे दो देशो कि बीच की 
निमय-दर भले ही क्रप-शक्ति समता से कम जथवा अधिक हो, परन्तु दीघेकाल मे विनिमय-दर 
में क्रप शक्ति रागता के मासपारा निश्चित होते की प्रवृत्ति पायी जाती ई ॥ 


विदेशी विनिमप का सुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त 
(ए6 एप्रण्गराणाप् पृमणए ण एणाटाह्ा उउ्बा०७) 


इस सिद्धान्त के अनुसार एक देश दूसरे देश को उतना ही देता है जितना कि वह दूसरे 
देश से प्राप्त करता है । जैसा प्राय कहा जाता है, आयात ही तिर्यातो का भुगतान करते हैं 
(770०5 999 07 ॥06 €०एण४5) ॥ इसका अभिप्राय यह है कि दीघेकाल मे प्रत्येक देश 
की आय (76०27(5) तथा भुगतान (949ग्राधया5) में समानता की प्रवत्ति पायी जाती है। 
उदाहरणार्थ, यदि भारत और ब़्िटेन मे व्यापार होता है, तब साम्य की अवस्था मे भारत ब्रिटेन 
से व्यापार तब ही करेगा ज्वकि उसे अपने आायादों के लिए उतना ही देना पडे जितना कि बहू 
ब्रिटेन से अपने निर्यातो द्वारा श्राप्त करता है। इसी तथ्य को विदेशी विनिमय का भुगतान- 
सन्तुलन सिद्धान्त कहते है। किन्तु स्मरण रहे कि किसी देश के आयातो और तिर्यातो के बीच 
की यह समातता केवल दीघंकाल मे ही पायी जाती है । अल्पकाल मे ही आयातो तथा विर्यातो 
वी पूर्ण समानता का होना आवश्यक नही, अर्थात्‌ अल्पकाल में किसी देश के आयात उसके निर्यातो 
मे अधिक अथवा कम हो सकते है, परन्तु दीघंकाल मे उ्त देश के आयातो तथा तिर्यातों में समा- 
नता का होना अनिवार्य ही है । 


परन्तु इस सिद्धान्त मे एक त्रूटि पायी जाती है, जब तक हमे दोनो देशो के बीच की 
विमिमय दर की जानकारी ही नहीं है _तव तक हम उन दोनों देशों की ज्ञाय (72०८008) तथा 
भुगतातो (08५77९०१५) का अनुमान कंसे लगा सकते हैं, अर्थात्‌ दोनो देशों के बीच की विनिमय- 
दर की जानकारी के अभाव में उन देशों के आयातो एव निर्यादो के मूल्यों मे समावता के बारे से 
निश्चित रूप से कहता कठिन हो जाता है। परन्तु जब हमे इन देशों के बीच की विनिगय दर का 
ज्ञान हो जाता है, तब हमारे लिए उनके आयातो और निर्णातो की समानता के बारे मे निश्चित 
रूप से कहना सरल हो जाता है + जिस वितिसय दर पर बोनों देशों के आयातो ओर निर्यातों का 
सूल्य सप्तान होता है_ उसे विनिमय को साम्य दर (छद्णाएफ्रयाजा एरक्व8 ए फटोशाहल) कहा 
जाता है । यदि इन देशो मे_से किठी एक देश के जायात और निर्यात के मूल्य के बराबर नहीं हैं तब 
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इसे हम असन्तुलन की अवस्था कहेंगे । ऐसी परिस्थिति मे उस देश को अपने आयातों द निर्यातो 
में आवश्यक परिवर्तेत करके उनमे समानता स्थापित करती चाहिए। 


अत इस सिद्धान्त के अनुसार दीघंकाल में किसी देश की विनिमय-दर उस बिन्दु पर 
निर्धारित होती है जहाँ पर उस देश के आयातो का गूल्य उसके तिर्यातों के मूल्य के बराबर होता 
है। इसी कारण यह कहा जाता है कि आयात, निर्यात का भुगतान करते हैं । 

विनिमय-दर में उतार चढ़ाव 
(एएलएथए०३5 म। प॥6 एव पछणाथा8०) 

जैसा विदित है, दो देशो के बीच की विनिमय-दर में बहुघा उतार-चढाव होते रहते हैं। 
इस प्रकार के उतार-घढाव न केवल स्वर्णमान वाले, बल्कि कागजी मुद्रामान वाले देशों के बीच 
भी होते रहते हैं। जैसा हम देख चूके हैं स्वर्णमान पर आधारित दो देशो के बीच विविमय की 
दर टक समता के ऊपर अथवा नीचे होती है । इसी प्रकार कागजी मुद्रामान पर आधारित दो 
देशों के बीच विनिमय की दर क्रय शक्ति समत। से कम अथवा अधिक हो सकती है। परन्तु स्मरण 
रहे कि दीर्घकाल मे दो देशों के बीच की विनिमय-दर में स्थिरता पाई जाती है, जबकि अल्पकील 
भे दो देशां के बीच की विनिमय दर मे अत्यधिक उतार-चढाव होते रहते हैं । दूसरे शब्दी मे, 
अल्पकाल में विनिमय की दर स्वर्णमान के अन्तर्गेत टक-समता से और कागजी मुद्रामान के 
अन्तर्गत त्रय-शक्ति की समता से ऊपर अथवा नीचे होती रहती है। विनिमय-दर में होने वाले व 
प्रकार के उतार-चढाव से देश की अर्थ-व्यवस्था मे अनिश्चितवा का वातावरण उत्पन्न हो जाता 
और देश के विदेशी व्यापार पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पडता है। अत हम वितिमय दर 
घाले उतार-चढाव के कारणों की सविस्तार व्याख्या करेंगे। 

व ) विदेशों सुद्राओं की साँग एवं पूर्ति में परिवर्तत--विदेशी मुद्राओं की माँग एए पति 
परिवतेनों का विनिमय-दर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि विदेशी विनिमय को माँग 
उसकी पूर्ति से कम अथवा अधिक होती है तो इससे विनिमय-दर में अवश्य ही परिवर्तन होते हैं। 
चूकि अल्पकाल मे विदेशी मुद्राओ की माँग तथा पूर्ति मे असम्तुलन की सम्भावता अधिवा रहती बी 
इसलिए अल्यकाल में वितिमय दरो के परिवर्नन बडे पैमाने पर होते रहते हैं । विदेशी मुद्गओ 
माग एवं पूर्ति पर तिम्तलिखित तत्वों का प्रभाव पड़ता है « 

(क) च्यापार को परिस्थितियाँ (7780० 2०00४०ए४--विदेशी मुद्राओ की माँग व पूर्तिके 
८९ देश के आयातो तथा निर्यातों का प्रभाव पड़ता है। यदि देश के नियर्ति, आदातो की अपेक्षा 
अधिक हैं तो विदेशों मे उस देश की मुद्रा की माँग बढ जायगी $ इसके विपरीत, उस देश में 
मुद्राओ की माँग कम हो जायगी | परिणामत वितिमय-दर देश के पक्ष में हो जञायगी ॥ 234 
विपरीत, यदिं देश के आयात, निर्यातों से अधि+ हैं तो इससे विदेशी मुद्राओ की मो बढ हे 
ओर विदेशों में उस देश की मुद्रा की माँग कम हो जायगी। परिणामत विनिमयन्दर देश 
विपक्ष में हो जायगी । पक एप्सरेंज 

(ख) स्टॉक एक्सचेंज सम्बन्धी प्रभाव (80०६ छडला॥086 ग्रीए९१९४)--स्ट 32 
पर क्ये गये विभिन्न सौदो का विनिमय-दर पर प्रभाव पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज पक्षों 
प्रकार के सौदे क्यि जाते हैं। उदाहरणाथे, स्टॉक एवं शेयर्स तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, 
का लेन-देत आदि । २ शर्त 

(0) स्टॉक शेयर्स तथा प्रतिभृतियों का क्रय-विक्रय--“जब देशवासी विदेशों में कट ब्नेही 
तथा प्रतिभूतियों को खरीदते हैं तर उन्हें इनकी कीमत विदेशी विज्रेताओ को उनकी मुद्रा द्र्श के 
चुकानी पड़ती है । इससे देश मे विदेशी मुद्राओ की माँग बढ जाती है और विनिम तियाँ 
विपक्ष मे हो जाती है । इसके विपरीत यदि देशवासी विदेशियों को स्टॉक, शेयर्स तथा प्र गम पर 
बेचते हैं, तब विदेशियों को इनकी कीमतें देश की मुद्रा में चुकानी पड़ती हैँ। इससे विद 
देश की मुद्रा की मांग बढ जाती है | परिणामत विनिमयन्‍्दर देश के पक्ष में हो जाती है की 

(0) ऋषणों का लेन-देन-यदि देशवाणी विदेशों से ऋण अ्राप्त करते हैं है 


परिस्यति मे विदेशों मे उस देश की मुद्दा को मांग बढ जानी है। परिणामत विकल्प 


देश के पक्ष मे हो जाती है । इसके विपरोत, यदि देशवाली विदेशियों को ऋण देते 
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उनकी विदेशी मुद्राओ की माँग बढ जाती है । परिणामतः विनिमय-दर देश के विपक्ष में हो जाती 
है। इस प्रकार जब स्टॉक एक्सचेंज व्यवहारों (०एशा०७0०75) के फ्लस्वहूप मुद्रा देश से विदेशो 
को जाती है तव विनिमय की दर देश के विपक्ष मे हो जाती है । इसके विपरीत, जब स्टॉक 
एक्सचेंज ध्यवहारों के परिणामस्वद्धप मुद्रा विदेशों से देश मे भाती है, तब विनिमय वी दर देश 
के पक्ष में है जाती है । 

(2) बॉकिण सम्बन्धी प्रभाद (90008 [9९7055)--विनिमय-दरो पर बैकिंग-नीति 
का भी प्रभाव पडता है। इसकी हम तीन उपशीर्षको के अत्तगंत व्याख्या कर सकते हैं : 

(क) बैंक-दर--जब देश का केद्धीय बैक, बैक-दर मे परिवर्तत करता है तब इससे विनिमध- 
दर भी प्रभावित होती है । यदि केन्द्रीय बैक, बैक-दर को बटा देता है तो ऊची ब्याज की दर 
कमाने के प्रलोभव से विदेशी लोग उस देश मे अपनी पूँी भेजना शुरू कर देते हैं। इससे विदेशी 
विनिमय बाजार म देशी मुद्रा की माँग बढ जाती है। परिणाप्तत विनिमय-दर देश के पक्ष मे हो 
जाती है । इसके विपरीत, यदि केन्द्रीय बैंक बैक-दर को घटा देता है तब विदेशी लोग उप्त देश से अपनी 
पूंजी को वापस में गाना शुरू कर देते हैं। इससे विदेशों विनिमय बाजार मे विदेश्ञी मुद्रा की माँग 
बढ जाती है । परिणामत विनिमय-दर दैश के विपक्ष में हो जाती है। 

(ख) साख पत्नो का जारी किया जाना--वितिमय बैंको द्वारा जारी किये गये साख-पत्रो 
की सात्रा का भी देश बी विनिनय-दर पर प्रभाव पढता है। जब कोई विनिगय बेक' अपनों विदेश 
स्थित शाखा अथवा किसी विदेशी बैक पर बक्से ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार के साख-पत्र जारी 
करता है, वब इससे विदेशी मुद्दा की माँग बढ जाती है और विनिमय-दर वेश के विपक्ष में हो 
जाती है। इसके विपरीत, जब विदेशी बैक देश के बेंको के उपर साख-पत्र जारी करते हैं, तब इससे 
देशी मुद्रा की माँग बड जाती है। परिणामत विनिमय दर देश के पक्ष मे हो जाती है। 

(ग) मध्यस्पों को क्रियाएँ (870॥7982४ 0020॥075)--जब प्रतिभूतियां ससार के 
व्यापारिक केद्रों मे सटूटे-लाभ ($0600|40६० ४०75) के लिए खरीदी अथवा बेची जाती हैं, तब 
इन क्रियाओ को मध्यस्थो की नियाएँ कहा जाता है। दूसरे शब्दों मे, सटोरिये विश्व के विभिन्न 
बेन्द्रो मे विदेशी मुद्राओ के सृल्यो मे अन्तर होने पर इसके क्रप-विक्रय द्वारा लाभ कमाते हैं। इस 
प्रकार की त्रियाआ का भी विनिमय की दर पर गहरा प्रभाव पडता है । इसे एक उदाहरण द्वारा 
स्पष्ट किया जा सकता है | मान लीजिए, न्युयार्क से आज डालर का मूल्य 2] सेप्ट प्रति रुपया 
है, जबकि बम्बई में डालर का मूल्य 20 सेध्ट प्रति रूपया है। यदि कोई व्यक्ति तार द्वारा न्यूयार्क 

से ३ रुपये के बदले 2! सेण्ट खरीदकर तुरन्त हो उन्हे बम्बई मे 20 सेण्ट प्रति रूपया को दर पर 
बैच देता है तब्द उसे ] सेण्ट प्रात रुपया का लाभ होता है । इस किया से न्‍्यूपा्क मे डालर की 
माँग इसकी पूति से अधिक और वम्बेई मे डालर की पूर्ति इसकी माँग से अधिक हो जाती है । 
परिणामत न्यूयाक से | रुपये के बदले मे कम सेण्ट और बम्बई मे ! रुपये के बदले भे अधिक 
सेप्ठ मिलन सगेगे, अर्थात्‌ न्यूबार्क मे रुपये का डालर सूल्य कम और बम्धई में रुपये का डालर मूल्य 
अधिक ही जायगा | इस प्रवार भारत में विनिमय की दर मधिक बौर अमेरिका मे विनिमय की दर 
कम हो जायगी । अन्तत न्यूयार्क और वम्बई मे विनिमय की दरो क्य अन्तर समाप्त हो जायगा । 

इस श्रवार सध्यस्थों की क्रियाओं के परिणामस्वरूप विनिमय दरो मे उतार-चढ़ाव होते रहते हैं । 

(3) मुद्रा-सम्बन्धी परिस्थितियाँ (0प्राथ८ए (०00/0005)---मुद्रा सम्बन्धी परिस्थितियों 
क। भी विनिमय की दर पर बहरा प्रमाव पडता है . 

[क) मुद्रा-सफीति---जब किस देश मे मुद्रा-स्फोति की प्ररिस्यित्रि उत्पन्न हो जाती है, दब 
विदेशी पूजी ऐसे देश से बाहर जाने लगती है। इसका कारप यह है कि मुद्रा-स्फीति के फलस्वरूप 
देशी मुद्दा की कप-शक्ति कम होने लगती है और विदेशी पूँंजीपति इससे भयभीत होकर अपनी 
पंजी को वापस मेंगाने लगते हैं । इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ जाती है ओर विनिमय दर देश 
के विपक्ष भे हो जाती है। 

(ज) मुद्रा-अवस्फोति--जब किसी देश में किसी क्रारण मुद्रा-अवस्फीति को परिस्थिति 
उत्न्न हो जानी है, तब विदेशी लोग उस देश की मुद्रा का लाभ कमाने के लालच मे खरीदना 
शुरू कर देते है जिससे उस देश की मुद्रा की माँय बढ जाती है। परिणामत. विनिमय-दर उस देश 
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के तह हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा-सम्बन्धी परिस्थितियों का विनिमय-दरो पर गहरा प्रभाव 
पडता है। 

(4) राजनीतिक परिस्वितियाँ (?णा6व्ग (०ादा05)--राजनी तिक परिस्थितियों का 
भी विनिमय की दर पर बहुत प्रभाव पडता है। इसकी व्याख्या हम निम्न शीष॑को के अन्तर्गत 
कर सकते हैं 

(क) सरक्षणात्मक नोति--यदि देश को सरकार उद्योगो को प्रोत्साहन देने के लिए सरक्ष- 
णात्मक नीति को अपनाती है तो इससे देश की वितिमय-दर पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। 
इसका कारण यह है कि सरक्षण नीति के परिणामस्वरूप देश के आयात हतोत्साहित होते हैं और 
देश का व्यापार-सन्तुलन अनुकूल हो जाता है। विदेशी मुद्रा की माँग कम हो जाती है और परि- 
णामत विनिमय की दर देश के पक्ष मे हो जाती है। 

(ख) विनिमय नियस्त्रण--जब ऐश की सरकार विनिभय नियन्त्रण की नीति अपना लेती 
है तव इससे भी देश की विनिमय-दर पर प्रभाव पडता है। इसका कारण यह है कि विनिमय 
नियन्त्रण के परिणामस्वरूप देश के आयातो मे कमी हो जाती है, विदेशी मुद्रा की माँग कम हो 
जाती है और परिणामत विनिमय दर देश के पक्ष मे हो जाती है। 

(ग) देश की वित्तीय नीति---यदि देश की सरकार अपने बजट में घादे की अर्प-व्यवत्या 
(१९ी०/ ग787००४) की नीति अपनाती है तो इससे देश में मुद्रा-स्फीति की परिस्थिति उत्पन्न 
हो जायगी। मुद्दा का मूल्य गिर जायगा। विदेशी पूंजी देश से बाहर जाने लगेगी और परिणामद 
विनिमय की दर देश के विपक्ष मे हो जायगी | 

(घ) देश मे शाम्ति व सुरक्षा--यदि किसी देश मे पूर्णहव से शान्ति व सुरक्षा है तो देशी 
पु स्वत ही उस देश की ओर आकषित होगी। इससे विदेशों मे देशी मुद्रा की माँग बढ जायगी 

'र परिणामत विनिमय-दर देश के पक्ष में हो जायगी । 
विनिमप-दर के उतार-चढ़ाव की सोमायें 
([क्रां$ एवलप्रशीा0०05 47 त6 79९ ० एडकाशा?8०) परत के 

जैसा हम ऊपर देख चुके है विदेशी मुद्रा की माँग एवं पूर्ति मे होने वाले परिव्तेनो के 
परिणामस्वरूप विनिमय-दर मे परिवर्तन होते रहते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि निलिम 
दर में होने वाले परिवर्ततो की कुछ सीमाएँ भी हैं अथवा नही ? स्पष्ठ है. कि विनिमय-दर 
होने वाले परिवर्तन कुछ दी हुई परिस्थितियों के अन्तर्गत कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर ही 
होते हैं ; 
हे (क) स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय की दर में होने वाले परिवर्तेनों की सीमाएँ--जब ऐो 
देश स्वर्णमान पर आधारित होते है, तब उनके बीच विनिमय-दर स्वर्ण बिन्दुओं से शासित मतों 
है। दूसरे शब्दा मे, उनके बीच की विनिमय-दर स्वर्ण-बिन्दुओ के भीतर ही रहती है। यह ने दोनो 
स्वर्ण-निर्यात बिन्दु से ऊपर और ल ही स्वर्ण-भायात बिन्दु से नीचे ही जा सकती है, अर्थात्‌ दो 
स्वर्ण बिन्दुओ के धीच ही रहती है । इन स्वण्ण-विन्दुओ का निर्धारण कैसे किया जाता है यह है 
ही बताया जा चुका है। टक-समता मे स्वर्ण के परिवहन-व्यय को जोड़ देने से स्वर्ण निर्यात विखु 
प्राप्त किया जा सकता है और टक समता से स्वर्ण के परिवहन व्यय को घटा देने से स्वर्ण-आयात 
बिन्दु प्राप्त किया जा सकता है । होते 

(ख) अपरिवर्तनोय कागजी मुद्रा पर आधारित दो देशो के बीच विनिमय की दर कप 
वाले परिवर्तनों की सोमाएँ--यदि दो देशो मे अपरिवर्ततीय कागजी मुद्रामार है, तब हैक है। 
विनिमय की दर से क्रय शक्ति समता के आस-पास निश्चित हो की, अवृचति थावी सीमा 
परन्तु स्प्रण रहे कि यहाँ पर विनिमय की दर मे होने वाले त्रो की कोई लिन तार: 
नही होती, अर्थात्‌ कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत विनिमय की दर में किसी भी मा जो का 
चढाव हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि स्वर्णमान देशो की भाँति यहाँ पर स्वर्ण बिन्दु 
अभाव होता है। अत विनिमय-दर मे किसी भी मात्रा मे उतार-चढाव सम्भव हो सकते हैं। 

िनिमय दरों के उतार-चढाव को रोकने के उपाय-जैसा हम कर देख पु हैं 
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विनिमय दरो के उतार चढाव पर कई प्रकार के तत्वो का प्रभाव पडता है। इस सब बातों का 
अध्ययन करने के पश्चात यह निएचय करना सरल हो जाता है कि विनिमयनदरों मे इस प्रकार 
के होते वाले उतार-चढाव को केसे रोका जाय ? जैसा स्पष्ट है, वितिमय दर की स्थिरता देश 
के ब्यापार-सन्तुलन पर निभर करती है। अत वे सभी उपाय किये जाने चाहिए जिनसे देश के 
ब्यापार-असन्तुलन (8० ॥0949०४) को दूर किया जा सके । उदाहरणाथे, आयात कर, 
विनिमय नियन्त्रण, मुद्रा वास, मुद्रा-अवमुल्यय आदि इस दिशा मे लाधशदायक रिद्ध हो सकते हैं। 
इसके अतिरिक्त, बेक-दर में समुचित परिवर्तत करके भी विनिमय-दर की स्थिरता स्थापित बी जा 
सकती है । 


अनुकूल अथवा प्रतिकूल विनिमय को दर 
(झए०एणर्व6 ग एराए०एा४० उे॥० ण 95०978०) 
विदेशी विनिमय मे प्राय अनुकूल विनिमय-दर' तथा प्रतिकूल विनिमय-दर' शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है | अब हम देखेंगे कि अनुकूल विनिमय दर तथा प्रतिकूल विनिमय दर से क्या 
अभिप्राय है ? यह जानने से पहले हमे इस बात की जानकारी होती चाहिए कि वितिमय की 
दर को किस देश की मुद्रा में व्यक्त क्रिया जा रहा है। क्या यह विनिमय-दर स्वदेश की मुद्रा में 
व्यक्त की जा रही है अथवा विदेश की मुद्रा मे प्रकट की जा रही है ? 


(क) विनिमय दर फो देश को मुद्रा से व्यक्त करता--जब किसी देश की बिमिसम दर 
स्वदेश फो सुद्रा मे हो व्यक्त की जाती है तब नीची बिनिमय दर स्वदेश के पक्ष मे होती है ओर 
ऊँची विनिमय दर देश के विपक्ष से होती है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि पौण्ड का मूल्य रुपयो 
में प्रकट क्रिया था रहा है और वितिमय दर ] पौण्ड--2 रुपये है। अब यदि विनिमय की दर 
कम हो जाती है, भर्थात्‌ यह घठक्र  पौण्ड--20 रुपये हो जाती है तथ यह भारत के अनुकूल 
है परन्तु श्रिटेन के प्रतिकूल है। इसका कारण यह है कि अब ब्रिटेन मे । पौण्ड के मूल्य की 
बस्तुएँ खरीदते के लिए भारतीय व्यापारी को केवल 20 रुपये ही देने पडेगे । इसके विपरीत, यह्‌ 
दर ब्रिठेल के प्रतिकूल है। इसका कारण यह है कि ब्रिटेत के व्यापारी को अब 20 उपये के मूल्य 
की वस्तुओ फो खरोदने के लिए  पौण्ड चुकाना पड़ेगा जबकि पहले वह 2] रुपये के मूल्य की 
बस्तुओ के जिए ही । पौण्ड घुक्रायां करता था । इसी तरह यदि वितिमय दर बढकर ] पौण्ड-ू 
22 रुपये हो जाती है तब यह भारत के लिए प्रतिकूल और ब्रिटेत के लिए हप कूल हो जायगी । 
इसका कारण यह है कि अब भारतीय व्यापारी को  पोण्ड के मूल्य की वस्तुओ को जरीदने के 
लिए 22 रुपये चुकाने पडेंगे, जबकि पहले यह इसके लिए 2 रुपये ही चुकाया करता था। इसके 
विपरीत यह दर ब्रिटेन के अनुकूल है। इसका कारण यह है कि जब ब्रिटेन के व्यापारी को 
] पोण्ड देकर भारत से 22 रुपये के मूल्य की बस्तुएँ उपलब्ध हो सकती हैं, जबकि पहले उसे 
] पोण्ड वे बदले से केबल 2] रुपये के मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध होती थी। इस प्रकार जब 
वितिमय फी दर स्वदेश की मुद्रा मे श्रकट की जाती है, तब गिरती हुई दर उस देश के पक्ष में 
ओर 'ऊअपरी चअठरी हुई दर उछ देश के विपक्ष थे होती है $ 


(ख) विभिमय की दर को विदेशी मुद्रा भे व्यक्त करमा जब किसी देश से वितिसय की 
दर विदेशों सुध्ठा से व्यकत वो जाती है तब बढती हुई विनिमय की दर उस देश के पक्ष से होतो है 
और घटतो हुई दर उस देश के बिपद्ष मे होती है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा 
शाकता है। मात लीजिए कि भारत ओर अगरीका के बीच की विनिमय-दर ! रुपया--3 सेण्ट 
है। अब यदि यह्‌ विनिमय दर | रुपया5-4 सेण्ट हो जाती है तो यह तयी दर भारत के पक्ष में 
होगी और अमरीता के विपक्ष मे । इसका कारण यह है कि अब भारतीय व्यापारी ! रुपया व्यय 
करके अमरीका से 4 सेण्ड के मूल्य की वस्तुएँ खरीद सकत्ना है, जबकि पहले चह केवल [3 सेण्ट 
के मूल्य की वस्तुएं ही खरीद सकता था। इंस तरह यह वढी हुई विनिमय दर भारत के पक्ष में 
है, परत्तु अमरीका के विपक्ष में है। इसका कारण यह है कि अमरीकी व्यापारी को भारत से 
] रुपये के मूल्य की वस्तुएँ खरीदने के लिए 4 सेण्ट ख्े करने पडेंगे, जबकि पहले वह केवल 
3 स्ेण्ट ही ध्यय किया करता था । अब मान लीजिए कि भारत और अमरीका के बीच की यह 
विनतिमय-दर । रुपया--2 सेण्ट हो जाती है । इसका अभिप्राय यह है कि अब भारतीय व्यापारी 
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को गा । झ्पया ध्यय करने पर अपरीका से केवल !2 प्रेष्ट के मूहर की ही वस्तुएँ उपलब्ध 
होंगी, जबकि पहले उसे |3 सेण्ड के मूल्य की वस्तुएँ आप होती थो । ईंस तरह यह विगिगक 
वि मरीकी व्या> 


आरत के विपक्ष में है, किन्तु अमरीका के पक्ष मे है। इक्का कारण यह है कि अब बना! 

बारी केवल [2 प्ेण्ट व्यय करके भारत में ) रुपये के मूल्य की बस्तुएँ खतीद सकता है. जबकि 
बहले उसे इसके लिए !3 सेष्ट व्यय करने पढते थे | अत जब विंतिमय की इर विदेशी मरी 
व्यवव वी जाती है, तव ऊँची विनिमय की दर देश के पक्ष में होती है और तीची विविभय दर देंगे 


के विपक्ष मे होती है। 
अग्रिम विनिमय 
(झगप्नभ्ए फमाभाहणे 

प्रथम विश्व युद्ध के बाद बूरोव के विभिन्न देशो मे अपरिविर्तेनीय कांगजी मी का भवर्न 
आरम्भ हुआ था, जिसके परिणागस्वल्य सी देशों की वितिमयनर भारी उतार्चढ हुए 
थे । जैसा पहले बताया जा चुका है, आपरिवर्तवीय कांगजी मुद्रा के अन्तर्गत 
बाले उतार-बढावों की कोई सीमा नहीं होती । अत यूरोपीय देशी के द्वारा अप| रिवर्ततीप कार्गजी 
मुंद्रामान अपनाये जाने के परिणामस्वरूप 'उतकी विनिमय दरो में भारी उतार-चढाव होने लगे ये । 
इसके फलस्वरूप इस अर्थे-व्यवस्था बड़े प्रेमाने पर झनिश्चितता का वातावरण 

रे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पडा था। इस 


कक 
अत्पन्न हो गया था जससे इतके विदेशी ५ 
अभिश्चितता मे निहित जोजिम (7४६) ह्व बचने के लिए ही देशी में अग्रिम वितिगस की विधि 


अपतायी थी। 
विमिमय दर की अनिश्चितता वे कारण व्यापारियों को कितनी हानि हो सकती है, ही 
क्विया जा है। मात लीजि कि कोई भारतीय व्यापारी रिंसी 


द्वारा ए्‌ 
व्यापारी को गीण्ड के मूल्य आडेर देता है । जिस समय 
व्यापारी माल की आईर देता है मार्त तीजिए ब्रिटेन और भारत के बीच की विर्तिमर् 
दर ! पौष्डन्न2/ है । दूसरे शब्दों में, ये व्यापारी की मात्न के बदले भार मुद्रा 
मे 200 झुपये अं. पड़ेंगे । अब मात लीजिए कि भारत मे माल पहुँ से पूव ही हिट और 
आरत की विनिमय-दर पौष्ड-523 जाती है। अब इस दशा में आरतीय व्यापारी 
को उसी माल लिए 200 रुपये अधिक है पड़ेंगे और उसका . तम्भाई 
झकता है। इससे स्पष्ट हैं! है कि दो देशो के बीच की विनिमय दर मरे होते 
बाते बरिवर्तेनों का प्रभाव कितना हानिकारक है है। जैसा पूर्व प्‌ , वितिम4, 
दर के परिवर्तनों के नि प्रभावों से बचने के लिए. ही अग्रिम दि्वि अपना्ी 
जाती है। उसी उदाहरण को लेते हुए अब मात लीजिए कि भारतीय व्यापारी दँध 
0०808) द्वारा विनिमय मे होने वाले पर्खितंनों से अपने आपको सुर लेता है! 
शब्दी भे, जब बह (टिश निर्यातकर्ता को !00 पौष्ड के मूल्य के मार्से व देता है 
तब उत्ती समय ही वह किसी अन्य व्यक्ति अथव अऔैक से एक अग्रिम सौदा (सिर पश५००४% 
| 


जी फ लेता है। ईए सौदे के अन्तर्गत, वह व्यक्ति अथवा बैक उस्ते एक निश्चित दर पर 
भे पौण्ड मुद्रा सलाई करने का वायदा करता है। यदि दोनों पार्टियों में तय की गयी विनिमय 


की दर ] पौष्डलल2! रूपये है, तो उस व्यक्ति अथवा बैक की विश्चित तिथि पर भा ५ 
को इसी दर पर पौष्ड-युद्रा सप्लाई करनी पडेगी। इसे प्रकार अग्रिम मय रीति द्वारा 
आरतीय व्यापारी अपने आपको वितिमय-दर में होने वाले बर्खितेनों के प्रा है 
सुरक्षित कर लेता है १ 

मे इस प्रको 


[बिदेशी विनिमय बाजार मे जियाशील सदोस्यि (876०एअं०५) भी आपस 
के सौदे कर सेंते हैं । मान लीजिए कि मोहन तीव महोने के बाद सोहन को । पौष्डर"2'. झ्पय 
विदेशी विनिमय 


वी दर पर पौण्ड बेचना स्वीकार कर जता है। अब यदि तीन म। के वा' 
हो जाती है इससे मोहन को द्वानि होगी और सो 


से । पौष्ड उपलब्ध दावा, है 
व्रिष्य 


इसका ये 
जबकि सोहन को केवल 2! झुपये के बदले में ही ! पौष्ड मिल जाता है। प्रकार जर्वे भें 
मे विनिमय दर ऊँची हो जाती है, तब देचने का वायदा करने वाले संट्टेबाज की दनि होती हैं 
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और खरीदने का वायदा करने वाले सट्टेबाज को लाभ होता है! अब मात लीजिए कि विदेशी 
विनिमय बाजार की दर । पौण्ड 20 रुपये हो जाती है। अब ऐसी परिस्थिति मे खरीदने का 
वायदा करने वाले सद्टेबाज को हानि और बेचते का वायदा करने दाले सटटेबाज को लाभ होता 
है । इसका कारण स्पष्ट है। सोहन को । पौण्ड खरीदने के लिए 2! ढुपये मोहन को चुकाने 
पडते है, जवकि छुले वाजार मे उसे केवल 20 रुपये के बदले मे ही । पौण्ड उपलब्ध हो सकता 
है । इस प्रकार अग्रिण विनिमय के अन्तर्गत एक पक्ष को लाभ और दूसरे को हानि होती है ॥ 
परन्तु दोनो ही दशाओं से आयातकर्त्ता व्यापारी विनिमय-दर मे होने वाले परिवर्तनों के हानिकारक 
प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। 


इस प्रकार भविष्य में विदेशों विभिमय खरोवते और बेचने का कार्य ह्रप्रिम विनिमय 
छहवाता है। अन्तरराष्ट्रीय ब्यापार मे इपका बहुत महत्व है। प्रथम, अग्रिम विनिमय वे 
कारण आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता विनिमय दर भे होने वाले परिवर्तेतों से उत्पन्न अनिश्चितता के 
कुप्रभावों से मुक्त हो जाते हैं । द्वितोय, अग्रित विनिमय के कारण विनिमय-दर मे होने बादे[उतार- 
चढाव भी क्रम हो जाते है। उदाहरणार्थ यदि भविष्य मे विनिमय-दर की ऊपर जाने की सम्भा- 
बना होती है तो अग्रिम विनिष्तय बाजार मे खतेपान मे हो अग्रिम सोदो की सझ्या वढ जाती है। 
इसके फलरुधरूप वर्तमान विनिमय दर भी ऊँची हो जाती है और भविष्य में विनिमय-दर अधिक 
ऊँची जा हू पाती । इस प्रकार विनिमय दर में होने वाले उतार-भदढाव काण्गी मात्रा मे नियन्धित 
हो जाते हैं| 
व॒र्तेमान विनिमय दर तथा भावी विनिमय दर मे घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जैसा स्पष्ट के 
भावी विनिमय दर स्देव वर्तमान वितिप्तय-दर पर निर्भर रहती है। विनिमय व्यवसायी (९४- 
ए।धा86 00०:४/07$) विदेशी विनिमय खरीदते और बेचते रामय देश के भीतर तथा विदेश में 
अल्पकालीन ऋणो के ब्याज की तुलना करते है| धदि विदेश मे अल्पकालीत ऋण पर ब्याज वी 
दर देश की तुलता में अधिक है तो अग्रिम विनिमय खतमान से कटौती पर बेची जाती है ९ 
इसके विपरीत, यदि विदेश मे देश की तुलना मे ब्याज की दर कम है तो अग्रिम विनिमय लाभ 
पर बेची जाती है । इसके अलावा, अग्रिम दर इस बात पर भी निर्भर करती है वि' भविष्य मे 


व्याप(रियो का विदेशी सुद्रा सम्बन्धी अचुमान कया है दूसरे शब्दों भे, विदेशी मुदा घी सम्भावित्त 
माँग एबं पूर्ति कितनी है ? 


परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त सकेत 


।. विदेशी विनिमय दर कंसे निश्चित की जातो है ? समझादए । 

(आगरा 962 विक्रम 969) 
सकेत--इस प्रश्त के उत्तर मे यह बताइए कि स्वर्णमान पर अधारित देशो दो के बीच 
विनिमय की दर स्वम जिन्दुजो के बीच व्यय्यार सत्खुलर से निश्चित होती है परन्दु अपरि 
दरतंतीय कागजी 00 पर अधारित दो देश्ञो क बीच विनिमय को दर क्रय शक्ति समता 
से निर्धारित होती है ।] 


2. विनिमय की टकताली सतानता-दर से जाप क्या तात्पर्य समझते हैं ? स्वर्ण-बिन्दुओ का 
इराक्े अन्तर्गत क्‍या स्थान है ? (आगरा, 4960) 


सकेत--प्रथम भाग मे टकसाली समानता दर की परिभाषा उदाहरण सहित प्रस्तुत 
कीजिए । दूसरे भाए मे यह बताइए कि स्व्ंयान पर आधारित दो देशो के बीच विनिएय 
की दर स्वण बि डु के बीच उनके व्यापार मस्तुलन से निश्चित होती है। इस प्रकार 
स्वर्ण बिन्दु वो सीमाएँ प्रस्तुत करते हैं जिनका उल्लघन विनिमय-दर सामास्यत नहीं कर 
सकती ।] 
3 आयात तिर्यातों का भुगतान करते हैं विबेचना कोजिए।॥ (आगरा 962) 
सकेव--यहाँ पर विदेशी वितिमय के भुगतान सन्तुलन भिद्धान्त की स्विस्तार ब्यास्प्रा 
कीजिए ।] 
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4. विनिमय-दर क्या है ? विदेशी विनिमय-दर के उतार-घढ़ाव पर किन-किन बातो का प्रभाव 


पड़ता है ? (आगरा, 967) 
विदेशी विनिमय-दरो में उतार-चढ़ाव के कया कारण होते हैं? इस उच्चावचनो को दिस 
प्रकार रोका जा सकता है ? (इन्दौर, 968) 


[सक्ेत--विनिमय दर बहू दर होती हे जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा मे बदला जाता 
है। दूसरे भाग मे, विनिमय-दर मे होने वाले उतार-चढावों के मुख्य कारणों की विस्तार- 
बूबेक व्याब्या कीजिए ओर अन्‍्तत निष्कर्ष निकालिए कि विदेशी मुद्रा की माँग एवं पूति 
| परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ही विदेशी वितिमय-दरों में परिवर्तन होते हैं। विदेशी 
विविमय-दरो के उच्चावचनो को रोकने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि देश के व्यापार 
असन्तुलन को दूर किया जाये। देखिए उपयुक्त अध्याय में उपशीर्षक “विनिमय दरों के 
उत्तार-चढाव को रोकने के उपाय ॥”/] 

5. दिनिमय-दरों से परिवर्तत की सीमाएं_कोन-सो होतो हैं ? ये सीमाएँ फँसे निर्धारित होही 
हैं ? कया विनिमय-दर कभी सीमाओं के परे जा सकती है ? (सागर, 960) 
[सक्रेत--प्रथम भाग मे, यह बताइए कि स्वर्णमान पर आधारित दो देशो के बीच विनिमय 
दर मे होने वाले परिवर्तन स्वर्ण-विन्दुओ से सीमित होते हैं । दूसरे भाग मे, यह बताइए कि 
टक-समता में स्वर्ण के परिवहन-व्यय को जोड व घठाकर स्वर्ण कि ओ की प्राप्त किया 
जाता है। तीसरे भाग मे, यह बताइए कि विनिमय-दर स्वर्ण-बिन्दुओ का भी उल्तघन 
5धज है, मदि दोनो देशो द्वारा स्वर्ण के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये 
जाते हैं । 

6. यह बताइए कि दो देशों मे विनिभय-दर किस प्रकार निर्धारित होतो है. जबकि दोगों मे 


अपरिवर्तनशील पत्र-सुद्रा भ्चलित हो ? (राजस्थान, 496 
अथवा 
क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त क्षी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए । (मेरठ, !?75) 


[सकेत--यहाँ पर आपको क्रय-शरक्ति समता सिद्धान्त की आलोचना सहित व्याध्या 
करनी है ।] 


डर 


विनिमय नियन्त्रण 


(_छक्षाआ्राए० ०ण०ण) 





विनिसय नियन्त्रण रा अर्थ-- विस्तृत तथा संकुचित 
(ध६बााए ० #णीक्ाए४ 0ण0०) 


स्वतन्त्र अध॑-व्यवस्था मे देशवासी जितनी मात्ा में चाहें, विदेशी विनिमय खरीद व बेच 
सकते है परत्तु नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था में उन्हें इस प्रकार की कोई स्वतन्जता नहीं होौती। इसका 
कारण यह है कि नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था मे सरकार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय पर नियस्त्रण लगा 
देती है। इस प्रकार जब सरकार देश के विदेशी विनिमय उपाजमों (#00080 ##०॥9086 
७७777788) का कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूर्ति के लिए प्रयोग करती है, तो इसे विनिमय नियन्त्रण 
कहते हैँ । विनिमय नियन्‍्तण के प्राय' दो अर्थ लगाये जाते हैं-- विस्तृत अर्थ से विनिमय नियन्त्रण 
से अभिप्राय सरकारी अधिकारियों द्वारा किये गये उन सभी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
हस्सक्षेपों से होता है जो विनिमय दरो अथवा उनसे सम्बन्धित व्यवसाय को प्रभावित करने के लिए 
किये जाते हैं। दस प्रकार विरतृत रूप मे विनिमय नियन्त्रण का अभिप्नाय विदेशी व्यापार मे किये 
गये सभी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेपी से होता है । इसके अन्तर्गत, विनिमय दरो का नियन्त्रण, पूँजी 
का आवागमन, समानीकरण कोषो का सचालन लथा व्यापारिक एवं समाशोधन रामझौते सम्मिलित 
किये जाते है परन्तु साधारणत विभनिमय निप्रन्त्रण का रादुचित अर्थ ही लगाया जाता है। इसके 
शनुप्तार बिनिपय नियस्ञण से अभिप्राय केबल उन प्रतिबाधो से होता है जो बिदेशो विनिमय के 
सम्बस्ध में लगाये जाते हैं । का शब्दों मे, सकुचित अर्थ के अनुसार जिनिमय नियत्लण बेबल 
उन्ही प्रतिबन्धों से सम्बन्धित है जो वितिमय दर के सम्बन्ध मे ही सगाये जाते हें । 


विनिमय नियन्द्रण का विकास 
(छरणेप्रपण ण फलागाएल एग्राण) 


बिनिमय नियन्‍्नण प्रणाली का विकास सर्वेप्रथम जमनी में हुआ था। जैसा विदित है, 
प्रथम विश्व युद्ध के दौराव जमेदी की मार्क मुद्रा की विविमय-दर बहुत नीचे गिर गयी थी । तब 
जमंन सरकार ने विनिमय नियन्‍्त्र० की सहायता से जमेंनी की विनिमय-दर कौ स्थिर बनाये रखते 
का प्रयत्न किया था| इसके उपरान्त सव्‌ 93] मे लगभग सभी महत्त्वपूर्ण यूरोपीय देशो द्वारा 
स्वर्णमान का परित्याग क्रिये जाने पर उतकी विनिमय-दरों मे भारी उत्तार-चढाय हुए थे । अत 
उन्हे भी इसी प्रकार के उतार-चढाव को रोकने के लिए वितिमय नियन्त्रण प्रथाली का आश्रय 
लेना पडा था । दूसरे विश्व युद्ध मे तो इस प्रणाली का और भ्षी बडे पैमाने पर उपयोग किया 
गया था। चूंकि आजकल लगभग सभी देश अपरिवर्ततीय क्ागजी सुद्रामान पर आधारित हैं, इस- 
लिए बिनिमय-दर में होने वाले भारी परियतंतो को रोकने के लिए लगभग सभी देशो द्वारा विनि- 
मय नियन्त्रण प्रणाली को अपना लिया गया है। इस समय शायद ही कोई देश होगा जिसने किसी 
ने किसी झूप मे विनिमय नियन्त्रण प्रणाली को नही अपनाया है| 
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विनिमय नियन्त्रण की विशेषताएं 
(सकान्नब्णशातञा०5 ण करणाभाए8 एगाए्ग) 

इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं : 

() इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी प्रकार के विदेशी विनिमय व्यवहारों (णधहा 
म००78० ०००००४०७७) का कैन्द्रीयकरण हो जाता है और उनका सचालत प्राय देश के केद्रीय 
बैक ह्वारा किया जाता है । 

(2) देश के निर्यातकर्ताओ द्वारा जितनी भी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, वह सारी की 
सारी केस्दीय बैंक को सौप दी जाती है। केन्द्रीय बैक उस विदेशी मुद्रा के बदले मे निर्यातकर्ताओं 
को देशी मुद्रा मे भुगतान कर देता है । 

(3) देश के आयातकर्ताओ को विदेशी निर्यातकर्ताओं के माल का भुगतान करने के लिए 
केन्द्रीय बैक से देशी मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्रा निश्चित दर पर बेची जाती है। है 

(4) विदेशी मुद्रा के दुलभ होने पर उसके वितरण के बारे में सरकार अथवा केन्द्रीय बैक 
द्वारा प्राथमिकताएँ (?707065) निर्धारित कर दी जाती हैं। दूसरे शब्दो मे केवल अत्यन्त 
आवश्यक वस्तुओ के आयात के लिए ही केन्द्रीय बैक विदेशी मुद्रा देने को तैयार होता है। 

(5) वितिमय नियन्त्रण के परिणामस्वरूप देश के आयात स्वत ही सीमित हो जाते हैं। 
वरिणामत व्यापार सन्तुलन अनुकूल हो जाता है । इसका कारण स्पष्ट है। विदेशी मुद्रा 
दुलेभता के कारण केवल अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए ही व्यापारियों को विदेशी 
मुद्रा दी जाती है। 

(6) इस प्रकार विनिमय नियन्त्रण प्रणाली के अन्तगंत समूचे विदेशी विनिमय व्यवसाय 
पर सरकार का एकाघिकार हो जाता है । 


सरकारी हस्तक्षेप तथा विनिमय नियन्त्रण में अन्तर 
(एीलिल्या०्ड ऐेए०रा ठ०्एव्ताण्रब्ण वॉशलिशा०० शा0 
ए्धब्या8० 0०77०) 


यदि किसी निश्चित वितिमय-दर को स्थापित फरने अथवा बनाये रखने के लिए 320९ 
विदेशों मुद्दा का क्रय-विक्रय फरती है, तो इसे सरकारी हस्तक्षेप कहां जा सकता है। इस दे 
निजी व्यापारियों को विदेशी मुद्रा खरीदने व बेचने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। उदाहरण * 
सन 930 के बाद ब्िठेन ने विनिमय समानीकरण कोष (फिलीशा8० छध०8॥88॥00 छ्पण' 
की स्थापना की थी | इसका उद्देश्य ब्रिटेन और विदेशो के बीच निश्चित वितिमय-दर बनाये गा 
रखना था । अत इसे हम सरकारी हस्तक्षेप कह सकते हैं। परन्तु विनिमय नियस्त्रण शब्द नी 
प्रयोग अधिक विस्तृत अर्थ मे किया जाता है। इसके अन्तर्गत, समूचे विदेशों विनिमय व्यक्त 
पर सरकार का एकांधिकार हो जाता है। निजी व्यापारियों को विदेशी विविमय खरीदने व 
की स्वतन्त्रता नहीं रहती ! ॒ 

विनिमय नियस्तरण भी दो प्रकार का होता है-- परे ([णा) अथवा आंशिक (था ४ 
पूर्ण विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत सभी विदेशी मुद्राओ के क्रय विक्रय पर प्रतिवत्ध ल' री 
जाते है। इसके विपरीत, आशिक विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत किसी एक ४ कुछ परत 
विदेशी मुद्राओ के क्रय विक्रम पर ही प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। साधारण विनिमय 
पूर्ण न होकर, आशिक ही हुआ करता है। 

विनिसय नियन्त्रण के उद्देश्य 
(0ए४८७ए४९5 जे फणीशाह8 एणाएण) 
इसके उद्देश्य निम्नलिखित हे मुद्रा का विदेशी मूल्य 


) अधिसुल्यन (0एटा-शश्घए४00)- कभी कभी कोई देश अपनी मुद्रा 
(अथवा लिशेम्ननदर) उसके साम्य-मुल्य (८वर्णाणिाएण इशा००) से ऊँचा निश्चित बरता चाहता 
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अर्थात्‌ वह देश अपनी मुद्रा वी विनिमय-दर स्वतन्त्र बाजार [|68 7087/:88) में स्थापित होने 
३ दर से भी ऊँची रखना चाहता है। इसके लिए उसे वितिगय नियन्बण का अस्य लेता 
पढ़ता हैं । 
विनिमय-दर ऊँची रखने के दो सुझ्य कारण हो सकते हैं ! प्रथम, का कोई अविकसित देश 
अपने औद्योगिक बिकास हेतु विदेशों से बडे पेमाने पर मशीनों, कल-पुजों एवं कच्चे माल को 
आयात करता चाहता है तो गाधारणत. वह अपनी मुद्रा की विनिमय-दर ऊँची रखता पसन्द 
करेगा । ऐसा करने से उसे आयात किया गया माल सस्ता पड़ता है क्योकि अपनी मुद्रा मे उसे कम 
राशि चुकानी पडती है | उदाहरणाये, मान लीजिए कि भारत तथा अमरीका के बोच विनिमय 
दर ] ७०-+!3 सेप्ट है । अब भारत अपनी विनिभय-दर को बढाकर ] ०७-३0 सेण्ट कर देता 
है तो निश्चय ही भारत को अमरीकी माल रास्ता पडेगा। अब भारतीय आयातकर्ता ३ ह० व्यय 
करके अमरीका भें 30 सेण्ड की वस्तुएँ खरीद सकता है जबकि पहले वह ] र० के बदले केवल 
3 सेण्ठ का माल ही खरीद सकता था| दूसरे, यदि कोई देश किसी अन्य देश का ऋणी है और 
उसे भव चह ऋण चकाना है तो ऊँची विनिमय-दर उसे ल'भदायक रहेगी। विनिमय-दर ऊँची 
होने के परिणामस्वरूप ऋणी देश को विदेशी ऋण का भगतान करने में अपनी मुद्रा कम भात्रा मे 
देनी पडेगी । उदाहरणाथ, मान लीजिए कि भारत अमरीका का ऋणी है और अब उरोे अपरीका 
को अपने ऋण का भुगतान करना है) यदि भारत अपनी विनिमय-दर को | रू० 5०]३3 सेण्ट रो 
बढाकर  ₹०--30 सेण्ट कर देता है तो इससे भारत पर अमरीकी ऋण का बोझ कम हो जायगा 
क्योकि अब भारत को अपनी मुद्रा के रूप से कम राशि चुकानी पड़ेगी। पहले भारत एक रुपया 
देकर केवल 3 सेण्ट का ऋण ही चुकाता था लेकित जब उसी एक रुपये से भारत 30 रोप्ठ का 
ऋण चुका सकता है । 


किन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा अधिमूल्यव मे एक बडा दोष भी पाया जाता है। इससे देश के 
भायात सस्ते होने के कारण बढ जाते हैं लेकिन निर्यात संहगे होने के कारण कम हो जाते है । 
प्रिणामत देश का मुधतान सन्तुलन भ्रतिकूल हो जादा है। अत अधिमूल्यन की यह वीति केवल 
कुछ सभय के लिए द्वी उपयांगी सिद्ध होती है। सन्‌ 949 मे पाकिस्तान ने अन्य देशों के साथ 
अपनी मुद्रा की विभिमय-दर को नही घटाया था, बल्कि उसे ऊँचे स्तर पर ही रहने दिया था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तास का भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल हो गया और अस्तत विदश 
होकर उसे सन्‌ 955 मे अपनी सुद्रा को विनिमय-दर को घटाना पडा था । 

(2) अधोसूल्पयन ((॥0८7-५४8५७७४०7)--कभी-कभी कोई देश अपनी मुदा का विदेशी 
मूल्य (अथवा विनिमय-दर) उसके साम्य मूल्य (८पृणाए्एण ४०७००) से कम्त निर्धारित करता 
है अर्थात्‌ वह देश अपनी मुद्रा की विनिमय-दर स्वतत्न बाजार भे स्थापित होने वाली दर से कम 
रखता है। सीची वितिमय दर का परिणाम यह होता है कि उस देश के निर्यात अन्य देशो भे सस्ते 
पडते हैं और अन्य देशी से आयात महंगे पडते हैं | इससे उस देश का भुगतान सन्तुलन उसके पक्ष 
में हो जाता है। उदाहरणाथ, मात लीजिए कि भारत अमरीका के स्ताथ अपनी विनिमय-दर | 
रू०-- |? सेण्ट से घटाकर ! ₹० - [0 सेष्ट कर देता है| इससे भारतीय निर्यात अमरीका मे सस्ते 
हो जायेंगे क्योकि अब अमरीकी आयातकर्ता 40 सेण्ट व्यय करके भारत से उतना ही माल 
खरीद सकता है जितना कि पहले वह 3 सेष्टो से खरीदा करता था । इसके विपरीत, विनिमय-दर 
घटने से अब अमरीकी आयात भारत के लिए महूँगे हो जायेंगे । इसका कारण यह है कि पहले तो 
भारतीय आयातकर्ता | ₹० व्यय करके (3 सेण्ड का माल अमरीका से खदीद सकता था | जब वह 
[ रु० से केवल १0 सेण्ड का माल ही सरीद सकता है । बास्तव मे, अधोमूल्यत की नीति उस छोटे 
आकार के देश के लिए ही उपयुक्त रहती है जिसके तिर्यात उसक्ने स्वय के लिए त्तो बहुत महत्वपूर्ण 
हैं लेकिन विश्व के व्यापार मे उनका अनुपात कम है ( उदाहरणार्ष, डेनमार्क, भ्यूजीलंण्ड एवं फिन 
लैण्ड जैसे देशों के लिए यह नीति उपयुक्त हो सकती है ।॥ 

यह ीक है कि मुद्रा-अधोंगुल्पन से देश भुगतान-सन्तुलत को अपने पक्ष मे कर लेता है 
लेकिन ऐसा घह अन्य देशो को हानि पहुँचाकर ही करता है । अत यह नीति नैतिकता वे! विहद्ध 
है । कभी कभी तो अन्य देश भी अपनी अपनी मुद्राओो का अधोमूल्यन करके उस देश को समुचित 
उत्तर दे देते हैं। वास्तव मे, मुद्रा-्अधोगूल्यय एक ऐसा खेल है जिसमे सभी छोदे-बड़े देश भाग 
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ले सकते हैं । यदि सभी देशो मे मुद्रा-अधोमूल्यव 
को मु के लिए दौड शुरू हा जाती है तो बन्त मे किसी 
पा सही होता । प्रो० हाम (प्तशक्) ने इसे “खतरताक नौति” कहकर सम्बोधित 


अमान (3) विनिमय-दर से स्थिरता लाना--ैसा पूर्व कहा जा चुका है, अपरिवर्तनीय कांगजी 
मुद्रा पर आधारित दो देशो के बीच विनिमय-दर मे भारी उतार चढाव होते रहते हैं। अत' 
न्हे रोकने के लिए सरकार विनिमय नियन्त्रण नीति का प्रयोग करती है। इसके अस्तगेंत, विनिमय 
नियन्त्रण की सहायता से सरक्गर विनिमय की दर को किसी निश्चित स्तर पर स्थित क्र 
देती है। इसके सर्वोत्तम उदाहरण विनिमय समानीकरण कोप (छडलआहर टिपरण्शाइड007 
एएएत॑) हैं जिन्हे ग्रेट ब्रिटेन. अमरीका तथा फ्रास द्वारा स्वर्णमान के परित्याग के उपरान्त 
स्थापित विया गया था। इन कोपो का मुस्य उद्देश्य विनिमय-दर में होते वाले भारी उत्तारनवढाय 
को रोकना था । वर्तमान युग मे अन्तररास्ट्रीय मुद्रानकोप (! 7. ए.) इस महत्वपूर्ण कार्य 
सम्पन्न करता है । 

(4) पूँजी दे निर्यात को रोकना ---कभी-कभी किन्‍्ही कारणो से देश की पूँजी विदेशों को 
जाते लगती है जिसमे देश की अये व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पडने की सम्भावना उत्पन हो जाती 
है। अत पूंजी के निर्यात लो रोकन के लिए विनिमय नियस्त्रण का उपयोग किया जाता है। ऐसी 
परिस्थिति में सरकार विदेशी मुद्रा की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा देती है । इस प्रकार विदेशी मुद्रा 
की कमी के कारण देशी पूँजी का निर्यात स्वत ही रुक जाता है। 


(5) व्यापार के असस्तुलब फो दूर करना--कभी-कभी सरकार द्वारा अनेक प्रकार के 
प्रतिबन्ध लगाने पर भी व्यापार का असन्तुलन दूर नही होता। अत ऐसी परिस्थिति मे विनिमय 
नियन्त्र५ का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि विनिमय नियन्त्रण से देश के आयात स्वत 
हतोत्साहित हो जाते हैं योकि उनका भुगतान करमे के लिए विदेशी मुद्रा सुलभ नहीं होती । 
परिणामत व्यापार दा असन्तुलब दुर अथवा कप हो जाता है। 


(6) सरकार की आय को बढ़ाना--वितिमय नियन्त्रण का उद्देश्य सरकार की लाय षो 

बढाना भी हो सकता है। विनिमय नियन्त्रण के अन्तगंत सरकार विदेशी मुद्रा की क्रय तथा विक्रय 

मे अन्तर रखकर पर्याप्त लाभ कमा सकती है । दूसरे शब्दो मे, सरकार विदेशी मरद्रा सती दर 

पर खरीदकर उसे ऊँची दर पर बेचती है कौर अपने लिए लाभ फमाती है । लेकिन विनिमय 
वियन्त्रण का यह कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नही है । 


(7) गह उद्योगों को प्रोत्साहत देना--विनिमय तियल्त्रण का उद्देश्य गृह उद्योगों को 
विदेशी प्रतियोगिता से सरक्षण देना भी हो सकता है। विनिमय नियन्त्रण नी सहायता से सरवार 
४2४ | के आयात को सीमित करके देशी उद्योगो को विकसित होते का अवसर प्रदात 
करती है । 

(8) व्यापारिक भेद भाव की सोति फो सफल बनाना -विनिमय नियन्व्रण की सहायता 
से सरकार वुछ देशो के साथ अपने व्यापारिक सम्बध सुहढ कर सकती है । ऐसे देशो के साथ होने 
वाले व्यापार के लिए सरकार अधिक अनुकूल विनिमय-दर निश्चित करती है ताकि उनके व्यापार 
का विस्तार हो सके । 


(9) बस्तु-नियेध--विनिमय नियन्त्रण की सहायता से सरकार कुछ वस्तुओं का विदेशों से 
आयात पूणत निपिद्ध (9०४०) भी कर सकती है क्योकि विनिमय नियन्त्रथ के अन्तर्गत इस 
प्रकार की वस्तुओं के भुगतान के लिए सरकार विदेशी मुद्रा ही नही देती । 


(0) बिदेशी मुद्रा दो आ्राप्ति--विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य _सरकार के लिए 2 
मात्रा मे विदेशी मुद्रा प्राप्त करना भी हो सकता है ॥ यदि किसी देश मे विदेशी मुद्दा वा अभा 
है, तव एसी परिस्थिति में सरकार उसे केवल अत्यन्त आवश्यक बस्तुएँ आयात करते के लिए रो 
उपयोग म लाती है । इसके अतिरिक्त, सरकार आयातक्ताओ द्वारा कमाई गयी विदेशी मुद्रा के 
भी अपने #ब्जे मे कर लेती है 
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विनिमय नियन्त्रण कौ रोतियाँ 
[(७९४००४५ ० 89788 0०7०) 


बैसे तो वितिमग नियन्त्रण की अनेक रीतियाँ हैं। परन्तु हम यहाँ पर केवल प्रमुख रीतियो 
की ही विवेचना करेंगे । विमिमय नियन्त्रण की रीतियाँ साधारणत दो प्रक्नार की होती हैं-- 
(४) एकपक्षीय रीतियाँ, (2) द्विपक्षीय अववा बहुपक्षीय रीतियाँ। 

(१) एक्पक्षीय रीतियाँ (एग्रा8/७४) 'श०॥००१5)--विनिमय_ नियन्त्रण का एकपक्षीय 
रीतियो से अभिश्राय उन पद्धतियों से है जिन्हे कोई भी देश अन्य देशो से समझोते किये बिना ही 
अपना लेता है । स्पष्ट है कि ऐसी रीतियो का प्रभाप मूलत उसी देश की विदेशी विनिमय स्थिति 
प्र पढ़ता है जिसके द्वारा ये भपतायी जाती है। इस श्रेणी मे सम्मिलित वी जाने वाली प्रमुख 
रीतियाँ इस प्रकार हैं 

(7) बैक दर का नियम्रन (रिश्झगात्राणा 6 छाए: 7280)--क्रिप्ती देश की बैक-दर मे 
कमी अथवा वृद्धि करके उस देश की विनिभय दर को निषन्त्रित किया जा सकता है । जब किसी 
देश की बैक दर से बृद्धि कर दी जाती है, तब उस देश मे ब्याज की अन्य दरो मे भी स्व॒त' ही वद्धि 
हो जाती है । परिणामत बढी हाई बैक दर से विदेशी पूंजी देश की ओर आकर्षित होने लगती है । 
इससे विदेशों में देश की मुद्रा को माँग बढ जाती है | परिणामत देश की विनिमय दर मे वृद्धि हो 
जाती है। इसके विपरीत, जब किसी देश में बैक-दर से कमी कर दी जाती है तब उस देश में 
ब्याज की अन्य दरो में भी स्वत ही कमी हो जाती है | इससे विदेशी पूँजी का उस देश में आना 
कम हो जाता है और जो विदेशी पूँजी पहले से ही देश मे लगी होती है, चह भी अब बाहर जाते 
लगती है। इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ जाती है। परिणामत देश की विनिमय-दर में कमी 
हो जाती है। इस प्रकार बैंक-दर मे कमी अधवा वृद्धि करके देश की विन्तिमय-दर को तियन्त्रित 
किया जा सकता है । 

(४) बिदेशोीं ध्यापार फा नियमन (२९४ए०ॉआा।०ा] ० ०0७8० 77906०)--जैंसा विदित 
है, किती भी देश की विनिमय दर उस देश के आपातो एवं निर्यातों द्वारा बहुत्त प्रभावित होती 
है। कभी कभी विदेशी व्यापार का नियमन करके भी विनिमय दर को नियन्त्रित किया जाता है । 
यदि देश का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल है तो ऐशी दशा में सरकार आयातो को नियन्त्रित करके 
विनिमय दर को नियमित करने का प्रयत्त करती है । आयातो को नियन्बित करने के कई तरीके 
हैं । उदाहरणाथे, भारी आयात-कर लगाना, लाइसेन्स प्रणाली का उपयोग करना आगयातो के 
कोटे निश्चित करना आदि । इस प्रकार इन रीतियो द्वारा आयातो की मात्रा को कम क्या जा 
सकता है | इसके स्राथ ही स्राथ व्यापार सम्तुलन को अनुकूल बनाने के लिए बविर्यातों को प्रोश्याहम 
देता भी आवश्यक होता है ! सरकार देशी उद्योगो को आर्थिक सहायता देकर निर्यातरों को प्रोत्सा- 
हित कर सकती है। इस प्रकार आयादो को कम तथा निर्यातों को बढ़ाकर सरकार व्यापार- 
सन्तुलन कौ अनुकूल बता सकती है और इसकी सहायता से विनिमय दर को निपन्व्रित कर सकती 
है । परन्तु स्मरण रहे कि भारी आयात-कर एवं अन्य प्रतिबन्ध लगाकर विनिमय दर को लम्बे 
समय तक नियन्त्रित नही किया जा सकता । इसका कारण यह है कि यदि कोई देश दीघकाल में 
भी आयातो पर भारी आयात कर लगाये रखता है तो ऐसी दणशा भे अन्य देशो में उस देश के 
83 ही प्रतिक्रिया होगी और वे भी उस देश के निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाना आरम्भ 
कर देंगे । 

(४) विदेशी विनिमय का राशविग (४0078 रण रणाशह80 णाधाह०--इस 
प्रणाली के अन्तगंत्त सरकार विदेशों मुद्रा का स्वतस्त् ऊग् विक्रय समाप्त कर देती है । सभी नियति- 
कर्ताओं को यह आदेश दे दिया जाता है कि अपने निर्यातों के बदले मे प्राप्त हुई विदशी मुद्रा 
को देश के केन्दीय बैक को सौंप दें। इसके बदले मे केन्द्रीय बैंक उनको देशी मुद्रा दे देता है। 
इसके साथ ही साथ सरकार विदेशी मुद्रा का राशनिंग भी कर देती है। इसके अन्तर्गत, सरकार 
केवल लाइसेन्स शुद्ध आयातकर्ताओ को ही अत्यन्त आवश्यक वस्तुओ के आयात के लिए विदेशी 
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मुद्रा प्रदाव करती है । दूसरे शब्दों मे, सरकार आयातो के लिए एक प्राथमिकता त्रम (णर्पथ रण 
9707065) निर्धारित कर देती है और उसी क्रम के अनुसार आयातकर्ताओ को विदेशी मुद्रा 
प्रदान की जाती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्था में विलासिता सम्बन्धी वस्तुओ को भायात 
करने के लिए विदेशी मुद्रा नही दी जाती । इस प्रकार इस प्रणाली से आयातो की मात्रा को कम 
करके भुगतान-असन्तुलन को ठीक किया जा सकता है। 


(९) विनिमय उद्बस्धन (छछणा॥08० एल्टटएष्ट)--कभी-कभी सरकार अपने देश की 
विनिमय-दर को उसके सामान्य स्तर से बहुत ऊँचे अथदा वहुत नीचे स्तर पर निश्चित कर देती 
है । ऐसी किया को विनिमय उद्बन्धत अथवा विनिमय कीलन कहते हैं । जब सरकार विनिमय 
दर को सामान्य स्तर से ऊँचे स्तर पर निश्चित कर देती है, तब इसे “बिनिमय-दर को उँचा 
टॉकना" (ए9८2९808 0७) कहते हैं। इसके विपरीत, जब सर्व: विनिमय-दर को उसके सामान्य 
स्तर से नीचे स्तर पर निश्चित कर देती है, तब इसे «विनिमय दर को नीचे अटकाता' 
(7८287 4०७7) कहते हैं । वितिमय उद्बन्धन की पद्धति का उपयोग सामान्यत युद्धशाल भ 
किया जाता है । इसका कारण यह्‌ होता है कि युद्धछाल मे विनिमय-दरो मे भारी उतार चढाव 
होते रहते हैं । जत उन्‍्ह रोकने के लिए सरकार विनिमय उद्बन्धन रीति का आश्रय लेती है! 
जैसा विदित है युद्धकाल मे प्राय प्रत्येक देश को मुद्रा-स्फीति का सामना करना पड़ता है। इसते 
झुद्रा वा आर्तरिक मूल्य स्वत ही नीचे गिर जाता है| परन्तु सरकार इस दशा में मुद्रा के बाह्य 
भूल्य (कघध्षपरवां धशाए८) को गिरने नही देना चाहती है। इसलिए वह विनिमय उद्बंधत का 
सहारा लेती हे । 

आजकल विनिमय उद्बन्धव, विनिमय नियत््रण का एक सुर साधन माना जाता है। 
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा इस रीति का उपयोग क्या गया था। बिठेन की सरका 
मे स्टलिंग के मूल्य को 4765 डालर निश्चित कर दिया था और उसे इस दर से कम नहीं होने 
दिया था। भारत मे भी सन्‌ 927 से रुपये का स्टलिंग में मूल्य | शिलिग 6 पंस प्रति हपये 
दर से निश्चित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारत सरकार में ठुपे बी 
रुटलिय में विनिमय-दर ! रुपया 5 शिलिग 6 देंस रखी थी। 

(४) विनिमय समानीकरण कोष (02789 एदणशाइआाण), मिष्ठ70)-- पे कभी वी 
विनिमय स्थिरीकरण कोप ([#णी॥8९ 55४०7 एचशत) भी कहते हैं। इस कोप का 
उद्दे श्य देश की विनिमय दर मे होने बाले उच्चावचनो (गए८ए80०5) पर रोक लगाता है। 
सन्‌ 93 मे स्वर्णमान के परित्याग के उपरास्त ब्रिटेत की वितिमयन्दर में भारी उतार बढाव 
हुए थे जिनसे ब्रिठेन के विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पडा था। अत ब्रिटिंग सरकार ने 
विविमय-दर के इन उच्चावचनो को रोकने के लिए सन्‌ | 932 में एक वितिमय समानीकर 
क्वौप की स्थापना की थी # ब्रिटेन के पश्चात फ्रास, स्विट्जरलैण्ड, अमरीका तथा अन्य देशों ने 
भी इस प्रकार के कोपों का तिर्माण किया था । चूंकि ब्रिटेन द्वारा स्थापित किया गया यह कीप 
पता से आदर्श कोप था, इसलिए हम इसकी मुख्य ग्रुह्य विशेषताओं का ही अध्ययन 

(अ) इस कोप का उद्देश्य मुद्रात्री को खरीदकर अथवा बेचकर ब्रिटेन की विनिमय-दर में 
प्थिरता स्थापित करना था। मर 

(आ) ब्षिढेन ने इस कोष को स्थापना ,500 लाख पौण्ड से की थी | बाद में चलकर 
सन 937 में यह रकम बढाक़र 5,500 लाख पोण्ड कर दी गयी थी । इस कोष के साधनों में 
नकदी के अलावा सोना तथा ब्रिदिश सरकार के ट्रेजनी बिल भी सम्मिलित थे । 

(इ) इस कोप के सचालत का उत्तरदायित्व ब्रिटिश द्रेजरी (छाफ़ा बुपह8४७9) को 
सौंपा गथा था यद्यपि बैंक ऑफ डगलैण्ड ट्रेजरी के एजेण्ट के रूप में इसका सचालन क्या 
करता था। क्या 
(६) यह कोप ब्रिदेन की विनिमय दर को निम्त प्रकार से स्थिर रखने का प्रयत्न कप 
करता था । जब स्टलिय की माँग इसकी पूर्ति से अधिक हो जाती थी और परिणामत ) 
विनिमय-दर बइने लगती थी ठव कोप अपने साथनों की सहायता से विदेशी मुद्रा खरीदना आराम 
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कर देता था । इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ जाती थी जौर परिणामत ब्रिटेन की विनिमय-दर 
बढ़ने से रुक जाती थी । परन्तु इस तरह कोष द्वारा विदेशों मे जितनी भी विदेशी मुद्रा खरीदी 
जाती थी, वह सारी की सारी वहाँ के बैको मे जमा कर दी जाती थी | इसी प्रकार जब स्टतिंग 
की पूर्ति इसकी माँग से अधिक हो जाती थीं और परिणामत ब्रिटेत की विनिमय-दर गिरमे 
लगती थी, तब ऐसी दशा में कोष विदेशी बैंको में जमा को गयी अपनी निधि से विदेशों से स्टलिग 
खरीदना भारम्भ कर देता था । इससे विदेशों मे स्टलिंग की माँग बढ जाती थी और परिणामत 
स्टलिय की विनिमय दर गिरनी बन्द हो जाती थी । इस प्रकार यह कोष स्टलिग के क्र्य-विक्रय द्वारा 
ब्रिठेन को विनिगय दर को स्थिर बनाये रखने मे सहायता दिया करता था। 


(उ) इस कोष का उपयोग ब्निटेन की विनिमय-दर में केवल अल्पकालीत उच्चाघचतो को 
दूर करने के लिए ही किया जाता था । इस कोष का उद्देश्य ब्रिटेत की विनिमय-दर मे होने वाली 
दीघेकालीन प्रवृत्तियों में हस्तक्षेप करना नहीं था । दूसरे शब्दों मे इस कोष का उद्देश्य तो उत 
अल्पकालीन कारणों को दूर करना था जिससे ब्रिटेन की विनिमय दर में उच्चावचन हुआ करते 
थे । उदाहरणायें, कभी-कभी विदेशी पूँजीपति बिना पर्याप्त नोटिस दिये ब्रिटेन से अपनी पूंजी 
वापस मेंगा लिया करते थे। इससे ब्रिटेन की विनिमय-दर पर प्रतिकूल प्रभाव पडता था। इस 
प्रकार कोष का उद्देश्य विंतिसय दर में होते वाली दीघंकालीन प्रवृत्तियों को न रोककर, रेवल 
अल्पकालीन उच्चावचतों को ही नियन्त्रित करना था। 


(छ) इस कोष की समूची कार्येश्रणाली को गुप्त रखा जाता था ताकि इसकी जानवारी 
से प्रमाण विरोधी तत्त्व भतुचित लाभ म उठा सकें । 

इस प्रकार इस कोध की सहायता से ब्रिटिश सरकार विनिमय-दर मे होने वाले उच्चावचनो 
कौ सीमित रखने में सफल हुई थी । 

(४2) अबरुद्ध खात्ते (8/02:०0. 4०००फ7/७)---जेसा विदित है प्रत्येक देश में कुछ न 
कुछ विदेशी पूँजी अवश्य ही लगी होती है। जब किसी देश के सामने बिदेशी मुद्राओ की दुलंभता 
की कठिन समस्‍या उत्पन हो जाती है, तव वह विदेशी पूंजी के निर्यात अथवा विदेशों को भेजे 
जाने वाले भुगतानो पर प्रतिब-्ध लगा देता है। प्राय इस प्रकार का कदम युद्धकाल मे एव सकट 
के समय ही उढाया जाता है। इसके अन्तगत, सरकार देश में विदेशियों के बैंकिंग खालों पर 
प्रतिबन्ध लगा देती है, अर्थात्‌ विदेशी लोग अपने खातों से धन नहीं निकाल सकते। कभी कभी 
तो विदेशियों के खातो भे पडी समूची घनराशि को एक अवरुद्ध साले में अलग जमा कर दिया 
जाता है और एक निश्चित अवधि तक उस खाते भे से धतर नहीं मिकाला जा सकता, अर्थात्‌ 
एक निश्चित अवधि के लिए विदेशी लोग अवरुद्ध खांतो मे से ध#राशि निकालकर अपने देशो को 
नही ले जा सकते | परन्तु कभी कभी सरकार उन्हे यह अधिकार दे देती है कि वे अवरुद्ध खातों मे 
से धनराशि निकालकर देश में ही व्यय कर लें। इस प्रकार विदेशियों को अवरुद्ध खातो में से 
पूँजी निकालकर विदेशों को ले जाने कौ अनुमति नहीं दी जाती | इसका कारण स्पष्ट है। यदि 
वविष्ोशियर की अपने झाज ने से! पूरी िक्राजकर पिदोशो को ले जाते को अनुभाति दो दी जाय तो 
इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जायगी और परिणामतः विनिमय-दर देश के विपक्ष मे हो जायगी।! 
इसलिए सरकार विदेशियो को अवरुद्ध खते मे से पूँजी विकालने की अनुभति नहीं देती | चूँकि 
विदेशियो को अपने खातो मे से पूंजी निकालने का अधिकार नही द्वोता, इसलिए वे विवश होकर 
सरकार की अनुमति से देश मे ही भाल खरीदकर अपना भुगतान ले लेते हैं। कभी कप्री थे भुद्रा 
को देश में कम्त पूल्य पर बेच देते हैं। साधारणत. जब विदेशियों के खातो को बन्द कर दिया 
जाता है तब इससे विदेशी मुद्रा मे चोर बाजारी शुरू हो जाती है। इसे अथेंशास्त्र मे ब्लैकबौर्स 
(8908 8०975०) वहते हैं । 

सर्देप्रभम, जमेनी ने स्‌ 939 से पूर्व अवएद्ध सातो की पद्धति को अपनाया था | हिटलर 
ने अधिकाश यहूदियों को देश से विकालकर उनकी समूची सम्पत्ति को अवरुद्ध खातों मे डाल 
दिया था । सन्‌ 940 मे बिटेन ने भी विदेशियों कौ स्टलिंग सम्पति को अवरुद्ध खात्तो मे डाज 
दिया था। परन्तु ब्रिटेन ने विदेशियों को यह अधिकार दे दिया था कि यदि वे चाहे तो अपनी 
अवरुद्ध सम्पत्ति को किन्‍्ही अन्य विदेशियों का बेच सकते हैं । 
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(शा) बहुमुलो विनिमय-दरें (](०॥७॥८ ॥>णीशा8० 08/८9)--जब कोई देश विभिन्न 
वस्तुओं के आयात एवं निर्यात के लिए विभिन्न विनिमय दरें निर्धारित करता है तो इसे बहुमुखी 
दर-पद्धति कहते है। दूसरे शब्दों मे, देश एक विनिमय दर न अपताकर, बहुत-सी विनिमय-दरों को 
जपवाता है । य॑ दरें मायातो, निर्यातो, पजी आगमन एवं निर्गमन आदि के लिए भिन्न-भिन्न होती 
है। इप्त पद्चति का मुख्य उद्देश्य आयातो को कम करके तथा निर्यातों को बढाकर देश के लिए 
अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाना है | विनिमय दर के समुते ऊम को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता 
है कि आयात सस्ते पड़ें और निर्यातो से देश को अधिकतम आय प्राप्त हो । 

इस पद्धति को संप्रथम सन्‌ 930 की मह।मन्दी के दौरान लैटित अमरीका में अपवोया 
गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वहाँ के चिरकालीन भुगतान असत्तुलन को दूर करना था। इसके 
बाद जमंनी ने भी इसे अपनाया था । जमनी ने तो अपनी मार्क ()/2) मुद्रा कौ कई किस्म 
निकाली थी । उदाहरणाय, रजिस्टर माक, हेण्डल मार्क (परद्मात८ 8670), यात्री मार्क (77209 
30072), ब्लाक माके, सोप्ड मार्क (30700 ४272) इत्यादि । भाके की थे विभिन्न किक्ले 
लस्दन के विनिमय बाजार मे विभिन्न दरो पर विकती थी । बाद से चलकर असजेण्टाइना, ब्राजीत, 
चिली, पीरू, आदि देशों ने भी इसे अपना लिया था। एक अविकसित देश भी अपने भुगतान 
सन्तुलन को ठीक बनाये रखने के लिए इस पद्धति का आश्रय ले सकता है । 

वास्तव मे, बहुमुद्दी दर प्रणाली एक जटिल प्रणाली है । विभिन्न विनिमय-दरो का निर्धाएप 
करते समय देश के उद्यादन, आयातो दबा तिर्यातों का विशेष ध्यान रखना पडता है । इस प्रणाली 
को स्चालित करने के लिए योग्य एव कुशल अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती 
3 इसकी सवालन सस्वन्धी कठिताइयो से परेशान होकर कुछ देशो ने इसका परित्याए कर 

पा था। 

(2) हिफ्लीय अषवर बहुपक्षीय रीतियाँ (9]808] ० ताकत १(०॥०6)-० 
जब दो अथवा दो से गधिक देश मिलकर विनिमय की दर नियन्त्रित करने की कुछ रीतियों शो 
अपनाते हैं और उनका प्रभाव दो या दो से अधिक देशो पर पडता है, तब इन्हे क्रमश द्विपक्षीय 
तथा वहुणक्षीय रीतियाँ कहते हैं । प्रमुख रीतियाँ इस प्रकार हैं ह 

(0 भृष्तान समझौते (98,707 88व्था।८॥5)-- भुगताव समझौतों की विशेषताएँ 
इस प्रकार हैं--(अ) भुगतान समझौता प्राय दो राष्ट्रों के बीच किया जाता है ( इनमें से एक 
ऋऋणी तथा दूधरा ऋणदाता राष्ट्र होता है, (ब) इस समझौते मे ऋणदाता राष्ट्र को गुतघन तथा 
ब्याज घुकाने ५) व्यवस्था की जाती है, (स) इसके अन्तगव ऋणदाता देशों को ऋणी देशो से ब्य्गे 
वाले आयातो १२ किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने की छूट नहीं होती । इसका कारण पह 
यदि ऋणदांता देश ऋणी देश से आने वाले आंयातो पर भ्रतिबत्ध जगा देता है तो ऋणी देश अपने 
पुराने ऋणों को चुतनने मे असमर्थ हो जाता है। अन ऋणदाता देश को ऋणी देश के आयातो 
को यथासम्भव किसी प्रकार के प्रतिबन्ध के बिता ही स्वीकार करना चाहिए, (द) इसके विगत, 
ऋणी देश को ऋणदाता देश से आने वाले आवातो को यथा/सम्भव कस रखना चाहिए और ऋण 
दाता देश को भेजे जाने वाले निर्यातों को यथाप्तम्भव अधिक बढावा चाहिए । इसबा कारण यह 
कि कैदल ऐपा करने से ही ऋणी देश के लिए अपने वुराने ऋणो को धुहना सम्भव हो सकता है। 
अतएब ऋणी देश को विदेशी विनिमय का राशरनिंग करके आयातो पर पूर्ण नियन्त्रण 
चाहिए | द्वितीय विश्य युद्ध के दौरान बहुत से देशो ने इस प्रकार के द्विपक्षीय समझौते हिये थे । 
इस प्रकार भुगतान समझोतों के द्वारा विदेशी विनिमय का निमन्त्रित दितरण एवं 'राशनिंग कछे 
विनिमय-दरसे मे होते वाले उच्चाबचनो को रोका जा राकता है हु 

(0) समाशोधन समझौते (८४४08 #7४४70८॥७]--डस व्यवस्था के बच्तर्गत दो देश 
समझौते द्वारा समाशोधन खातों की व्यवस्था करते हैं और उन्हीं के माध्यम से आयातो गे 
निर्याती का भुगतान करते हैं। समाशोधत समझौते के वन्तत प्रत्येक देश मे आयातकर्ता दी 
निर्यातकर्ता को आदात हिये गये माल का भुगतान विदेशी मुद्दा में महीं करहा, बल्कि उस 
भुगतान देशी सुदा मे ही समाशोधन खाते मे जमा करा देता है। इसी प्रकार देश के नियतिवर्त 
को भी निर्यात किये गये माल का भुगतान विदेशी गुद्मा मे नहीं, वल्कि देशी मुद्दा में ही 40“ 
खाते से प्राप्त होता है | इस श्रकार समाशोधत समझौते के अन्तर्गत आपातकर्ताओं एूब तिय्ति 
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कर्ताओं को विदेशी मुद्रा की बरावश्यकता नहीं पडती । जब दोनो देशो के आयातो और निर्यातो 
का मूल्य बराबर होता है तद किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । परन्तु यह आवश्यक 
सही कि समराशोधन समझौता करने वाले दोनो ही देशो के आयातर-निर्यात बराबर ही हो। ऐसी 
परिस्यिति से समाशोधघन समझौते से ही यह निश्चित कर लिया जाता है कि भुगतानावशेष क्रो 
किस ढद्ध से चुकाया जायेगा | साधारणत भुग्तानावशेष को एक देश द्वारा दूसरे देश को स्वर्ण के 
रूप मे ही चुकाया जाता है। उदाहरणाये, सन्‌ 952 में इटली और अर्जेण्दाइना के बीच इसी 
प्रकार का समझौता हुआ था । 

(//) विध्स्वकालोच हस्तास्तरण (व87४टि7 )(००४४०७७)--इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
आयात किये गये माल का मुल्य अथवा पूंजी पर ब्याज का भुगतान तुरन्त न करके, कुछ समय के 
बाद किया जाता है। इसे विलम्यकालीन हस्ताग्तरण कहते हैं। आयातकर्ताओ एवं ऋणियों को 
अपने विदेशी दायित्वों ([जर०8० ०णाहु॥7०5) का भुगतान किसी अधिकृत बंक मे देशी मुद्रा के 
रूप में ही करना पडता है। विलम्यकालीन अवधि के उपरान्त यह बक आयातकर्ताओं तथा ऋणियों 
के दावित्त्वो का पा बिदेशी मुद्रा मे कर देता है। विलम्बकालीन हस्तान्तरण का उद्देश्य किसी 
देश को जपनी विदेशी विनिमय समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त रामय प्रदान करना है । 
जथ उस देश की विदेशी परिस्थिति मे सुधार हो जाता है, तब भायातकर्ताओं एबं ऋणियो के 
दाथित्वों का विदेशी मुद्रा मे अधिकृत बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, कभी-कभी विलम्ब- 
क्रालीन भुगताव लागू करते वाले देश को सरकार विदेशियों को देश में ही अपनी पूँजी किसी 
निश्चित प्रकार के प्रयोग मे लाते की अनुमवि दे देती है । 

(७0) प्रयास्थिर समझौता (897650॥ 4 86७7९॥)--सन्‌ 93! की महान मन्दी के 
पश्चात्‌ जमती ने यथास्थिर समझौता पद्धति का अनुसरण किया था। इस पद्धति कौ मुख्य-मुख्य 
विशेषताय इस प्रकार हैं--(क) इस समझौते के अन्तर्गत दो देशों के दीच पूँजी के आने-जाने पर 
रोक लगा दी जाती है। इसके अल्लावा, विदेशी व्यापारियो को माल के भुगतान एकदम न करके 
धीरै-धीरे किश्तो भे किये जाते हैं, [ख) इस पद्धति के अन्तगरंत अल्पकालीत ऋणो को दीर्घकालीन 
ऋणो भें बदल दिया जाता है। इसका उद्देश्य ऋणी देश को अपने ऋणो का भुग्तात करने के 
लिए अधिक समय प्रदान करना होता है। इस समझौते के अन्तर्गत ऋणी देश को अपनी आ्थिक 
स्थिति भें सुधार करते के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, और जब तक उसकी आधिक स्थिति 
नही सुधर जाती तब तक पूँजी के आते-जाने पर रोक लगाकर विनिमय की दर को नियन्त्रित 
कर दिया जाता है । 

(९) क्षतिपूत्ति समझोता ((०एएशा5४&0०॥ ै86४०७४)--यह एक प्रकार से बस्तु 
विभिमय समझौता (0402० 887०९८७९॥) होता है जिसमे मुद्रा के भुगतान का प्रश्न ही उत्पन्न 
नही होता। प्रत्येक देश द्वारा किये गये आयात उसके निर्यातों के मूल्य के बराबर होते हैं। इुसरे 
शब्दों मे, आयातकर्ता देश को अपने आयातो के मूल्य के ही बटाबर निर्यातकर्ता देश को माल 
एिवर्षए करत पडता है / परिगानतता दोतों देशों के मुभतात (ए7459८०४४) एक दुसरे से रद्द (०४०९०/) 
हो जाते हैं। विदेशी मुद्रा की समस्या ही उत्पन्न नहीं होती । 

प लेकिन इस प्रकार के द्विपक्षीय समझोते से कुछ हानियाँ भी होती हैं । इससे अन्तरराष्ट्रीव 
श्रम-विभाजन की व्यवस्था को धक्का लगता है। दूसरे, इससे गृह-उद्योगो को विदेशी प्रतियोगिता 
से अनुचित सरक्षण मिलता है। 

बिनिमय नियन्त्रण के दोष 
(0०६०४ ण॑ ऋणा३०९8० 0०7एण) 

यद्यपि विनिमय विव्जण प्रणाली से विभिन्न देशो को अपनी विदेशी विनिमग सम्बन्धी 
सगरयाओ को हल करने का उत्तम साधन उपलब्ध होता निम्नलि/ 
त्टियाँ गी पायी जाती है: होता है तथापि इस्त प्रणाली मे खित 
हि (!) भन्‍्तरराष्ट्रीय व्यापार का संकुचन--विनिमय नियन्त्रण प्रणाली को अपना लेने से 
देश का अस्तरराष्ट्रीय व्यापार सकुचित हो जाता है। इसका कारण स्पष्ट है। चूंकि वितिमय 
नियन्त्रण के फलस्वरूप आयात सोधिद हो जाते हैं, इसलिए निर्यात भ्री कम हुए बिना नहीं रह 
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449 पा अन्तरराष्ट्रोय व्यापार मे कमी हो जाती है और देश इसके लाभो से वचित रह 

(2) हुलनात्मक लागत सिद्धास्त को उपेक्षा--वितिमय नियल्लण प्रणाली के अन्तर्गत देश 
का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अनुलार नही किया जा सकता जैसा 
विदित है स्वतस्त्र व्यापार नीति के अन्तर्गत प्रत्येक देश वेवल उसी बस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता 
प्राप्त करने की चेष्टा करता है जिसमे उसे अधिकतम प्राकृतिक लाभ होता है। इस प्रकार सभी 
देश कुछ विश्चित वस्तुओ के उत्पादन मे ही अवने साधनो को लगाते हैं। इससे उत्पादन लागतों 
मे स्वत ही कमी हो जाती है और उपभोक्ताओ को आथिक लाभ होता है, परन्तु विनिमय नियश्रण 
प्रणाली को अपनाने से तुलवात्मक लागत सिद्धान्त की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती हैं और देश 
ऐसे उद्योगो को विकसित करने लगता है जिनमे उसे प्राकृतिक लाभ प्राप्त नहीं होता । 


(3) भणाली का खर्चोलापत--विनिमय नियल्त्रण प्रथाली, वास्तव में, एक अत्यन्त खर्चीली 
प्रणाली होती है और इसे सुचारु ढद्भ से लागू करने के लिए बडे पैमाने पर नौकरशाही की 
आवश्यकता पडती है। कभी-कभी तो नौकरशाही की अयोग्यता, अकुशलता एवं असावध्नातीवर्वी 
निर्णयों से देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पडता है 

(4) भ्रष्टाचार का खतोत--विनिमय नियन्त्रण प्रणाली के परिणामस्यरूप देशो में भ्रध्यनार 
को बढावा मिलता है। व्यापारी लोग दुलेभ विदेशी वितिमय प्रापा करने के लिए सरकारी वंधि- 
कारियो एवं कमेचारियों को रिश्वत देते हैं । 


विनिभय नियन्‍्त्रण के उपयुक्त दोषों के कारण प्रत्येक बेश को इसे अपनाने से पूर्व इस 
समस्या पर सावधानी से विचार करना चाहिए॥ वास्तव मे, विनिमय नियस्त्रण प्रणाली विदेशी 
विनिमय सम्बन्धी कठिताइयो को फम करने के बजाय उन्हें और अधिक बढा देती है। इसी कारण 
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सदस्य देशों ढारा लगाये गये वितिमय नियस्त्रणो का हृढता के साथ विरोध 
करता है। परन्तु इसके बावजूद इस समय अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप के लगभग सभी सदा्यी 
विनिमय नियन्त्रण प्रणाली को अपना रखा है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि विनिमय निवलय 
प्रणाली प्रत्येक देश की अर्थ-न्यवस्था का अविच्छिन्न अज्भ वर्त गयी है । 


भारत में विनिमय नियन्त्रण 
(छाग्ाभाह० एगा० [7 80॥») 


भारत मे विनिमय नियन्त्रण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही त्रियान्वित किया जया था । 
प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारत मे किसी प्रकार का विनिमय तियस्त्रण नही गया था। 
यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध काल में भारत की विदेशी विनिमय-दर ! रुपये ++  शिलिग 
4 पस से बढकर 2 शिलिंग !! पेंस तक बढ गयी थी । इससे देश गे सट्ट की प्रवृत्ति की अधिक 
प्रोत्ताहन मिला था और देश के विदेशी व्यापार प ८ नली प्रतिकूल प्रभाव पडा था। इसी की 
दूसरे विश्व युद्ध के प्रारम्भ होते ही भारत रारकार मे विनिमय नियन्त्रण ब्रणाली को अपना लिया 
था | डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स (फिथशि०2 ० वत0॥9 7२0/58) के अन्तगेंत भारत शक प के 
रिजर्द बक ऑफ इण्डिया को विनिमय नियन्त्रण लागू करने का अधिकार दे दिया था! इस 
अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने विनिमय नियम्त्रण प्रणाली को सुचारु ज्ञ से लागू करने लिए वर्तिभय 
नियस्त्रण विभाग की स्थापता की थी और 4 सितम्बर, 9 39 को रिजिये बैंक ने अपनी वि ५ 
नियन्त्रण नीति की स्पष्ट घोषणा की थी । इस नीति के अन्तर्गत रिजिवे बैक ने कुछ चुने हुए देशी 
तीय बैंको को विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवहार करने की स्वीकृति प्रदान की थी; अर्थाद्‌ हर रा 
विनिमय का क्रय-विक्रय केवल उन्हीं बैंको द्वारा किया जा सकता था। परन्तु इन बैकी 
प्रकार का व्यवसाप करने के लिए फरजर्व बैंक से अनिवाये रूप में अनुमति लेनी पड़ती थी । 

सन्‌ 947 से पुरानी दितिमय जियन्त्रण नीति का परित्याग कर दिया गया ४४ जा 
स्थान पर एक नगी विनिमय नियन्त्रण नीति अपनायी गयी थी। इस नीति के अन्तर्गत 
बैक ने कुछ चुने हुए भारतीय दैको को विदेशी विनिमय के क्रय विकय सम्बन्धी अधिकार दिये 
विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को रिजर्व बैक से दरमसिट लेना पड़ता 
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परमिद के आधार पर ही भारतीय बैंको से विदेशी मुद्रा दी जा सकती थी। स्मरण रहे कि 
रिजवे वेक केवल अत्यन्त आवश्यक कार्यों के लिए ही विदेशी विनिमय का परमिट दिया करता 
था। कुछ दुलेभ मुद्राओ के सम्बन्ध में तो प्रमिठ बहुत कठिनाई से ही उपलब्ध होते थे । हम 
हरणार्थ, डालर मुद्रा खरीदने वे लिए रिजर्व बैक आम्तानी से परमिद नहीं देता था, परन्तु स्टलिंग 
मुद्दा के बारे से रिजयब बैंक की सीति इतनी कडी नहीं थी। भारत में रहने वाला प्रत्येक विदेशी 
अपनी आय मे से [50 पीण्ड प्रति भास तक जपने परिवार के व्यय के लिए बाहर भेज सकता 
था । परन्तु छात्र मुद्रा के बारे मे विदेशियों को इस भ्रकार की सुविधा नही दी जाती थी। अत 
जब किसी फर्म को विदेशियों की सेवाएँ प्राप्त करनी होती हैं तब उसे रिजवे बैक से पूर्व अनुमति 
प्राप्त करती पडती है। परल्तु स्वदेश लोदने वाले विदेशियों को अपनी बचें, प्रॉवीडेण्ट फाड तथा 
निजी सम्पत्ति को बेचकर प्राप्त की जाने वाली राशि को अपने देश की मुद्रा मे ले जाने की छूट 
दे दी गयी है। लेकिन यहाँ भी एक उच्चतम सीमा निश्चित कर दी गई है। कोई भी विदेशी 
5,000 पौण्ड की राशि से अधिक विदेशी मुद्रा बाहर नही ले जा सकता। इसके विपरीत, विदेशी 
शेयरहदोल्डरो को अपने अशो (आशय) पर लाभाश तथा विदेशी जमाकर्ताओ को अपनी व्याज की 
राशि को बाहर भेजने की पूर्ण स्वतन्त्रता है | इसी प्रकार भारत मे काम परने वाली विदेशी फर्म 
भी अपने वाधिक लाभ को बाहर भेजने मे स्वतन्त्र हैं| परन्तु जिन वस्तुओं का आयात खुले लाइ- 
सेन्स के अन्तर्गत नही किया जा सकता उन्हे आयात करने पे पूर्व व्यापारियों को सरकार से 
आयात लाइसेन्स लेना अनिवार्य है अन्यथा उन्हे विदेशी माल का भुगतान करने के लिए विदेशी 
मुद्रा नही दी जाती | इसी तरह स्टर्लिग क्षेत्र को छोडकर विश्व के अस्य क्षेत्रो मे पूँजी व निर्यात 
केवल विश्लेप परिस्थितियों मे ही सम्भव हो सकता है। इसके साथ ही साथ भारतीय निर्यातरर्साओं 
को अपने तिर्यात किये गये माल के बदले मे प्राप्त हुईं विदेशी मुद्रा को तुरन्त रिजवे बैंक वो प्रास 
जमा करना होता है और रिजर्द बैक उन्हे इसके बदले मे देशी मुद्रा श्रदाव करता हे । 


सन्‌ 965-66 भे रिजव बैक मे विनिमय नियन्त्रण को कुछ ढीला कर दिया था * प्रथम, 
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेशों को जाने वाले व्यापारियो को अब सीमित मात्रा मे विदेशी 
मुद्रा दी जाने लगी थी। दूसरे, उच्च शिक्षा के सिए विदेशों को जाने वाले छात्रो को भी पहले की 
अपेक्षा अधिक विदेशी मुद्रा दी जाने लगी थी । तौसरे, अधिकृत बैको को पहले की अपेक्षा अधिक 
माता में विदेशों से अल्पकफालीत ऋण की आज्ञा प्रदान की गयी। चौथे, अक्टूबर 965 में 
विदेशी मुद्रा के प्रवाह को भारत मे प्रोत्साहित करने हेतु एक नयी योजना लागू की गयी। इसे 
राष्ट्रीय सुरक्षा हस्तान्तरण पोजना (र्याणाग एलथिा०७ एेशाश(्याएड 80८7०) कहते है। 
इसके अन्तर्गत, उन भारतीय नागरिको को जो विदेशो मे रहने वाले अपने मित्रो एवं सम्बन्धियों 
से उपहारो एवं प्ररिवारिक ब्यय के रूप में परिवर्ततीय विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं; भारत सरकार 
द्वारा उन्हे उनकी विदेशी मुद्रा के 60% तक आयात लाइसेन्स (7 एज६ ॥0०2००४७) दिये जायेंगे । 
दूसरे शब्दों मे, उन्हें विदेशी मुद्रा के बदले भारतीय मुद्रा तो दी ही जायगी, लेकिन उसके अतिरिक्त 
उन्हे उनकी विदेशी मुद्रा की मात्र के 60% तक आयात लाइसेन्स भी दिये जायेंगे। ये चाहे तो 
भायात्त लाइसेन्सो को अन्य व्यक्तियों के नाम हस्तान्तरित भी कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त, इस 
प्रकार प्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा पर भारतीय जाय-कर भी नहीं जगेगा । अत इस योजना का 
पुरुष उद्देश्य भारत मे बिदेशी मुद्रा वे! प्रवाह को प्रोत्शाहित करता था । 


सन्‌ 967-68 के दौरान भारत सरकार द्वारा बिनिमय गियस्जण भे कुछ परिवर्तन किये 
गये थे। विदेशो को जाने वाले भारतीय छात्रों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों 
को तनिक शिथिल कर दिया गया। पहले को अवेक्षा। उन्हे अधिक विदेशी मुद्रा दी जाने लगी। 
लेकिन विदेशों मे जाकर वसने वाले भारतीयों पर विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों को और अधिक 
कडाई से लागू किया गया। ब्रिटिश पोण्ड के अवपूल्यन के परिणागस्वरूप रिजर्व बक ने स्टलिंग 
मुद्रा की क्रय एव विक्रय दरो मे समुचित सशोधन कर दिया। सम 968-69 गे निर्यातो को 
प्रोत्लाहित करने हेतु भारतीय-निर्यावकर्ताओं को विदेशी विनिमप सम्बन्धी कुछ सुविधाएँ देने की 
घोषणा की गई थी | सन्‌ 969-70 में भारतीय छात्रो को विदेशों मे अध्ययन करने हेठु दी 
जाने वाली विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमो को और अधिक उदार बना दिया था । 
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जनवरी ,974 को सरकार द्वारा पारित एणलइप सिलीब०8३ हैक ॥97 3 को लागू 
कर दिया गया | इस तये कानून ने पुरावे कानून छ0/आहुक फिंजण8785 एटइणआणा हैप, 947 
का स्थान लिया था । नये कानून के अन्तर्गत विनिमय से सम्बन्धित सरकारी मशीनरी की सुहृढ 
कर दिया गया ताकि सरकारी नियमो की अवहेलना न की जा सके । विदेशी विविमय से सम्बन्धित 
सरकारी नियमों का उल्लधन करने पर दण्ड की व्यवस्था भी की गयी थी। 


हे सन्‌ 974-75 से विनिमय नियस्वण के क्षेत्र मे विदेशों से भारत की ओर आसभ्यान्तिरक 
विप्रेषणा ओ (:0ए476 उथ्य॥६४7०६७) को प्रो-साहित करने हेतु अनेक कदम उठाये गये थे । विदेशों 
में बसे भारतीयों को भारत मे धत्त प्रेषित करने हेतु कई प्रकार की रियायतें दी गई थी। इत सब 
का उद्देश्य भारत की विदेशी मुद्राओ की निधि में वृद्धि करना था। सन्‌ 975 76 में भारत 
विदेशी वितिमय विधि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी । इस वर्ष यह निधि बबकर ! 877 03 करोड़ ६० 
का बपबर हो गई थी जबकि सन्‌ 974-75 में यह केबल 969 24 करोड़ रुपये के मूल्य की 
हीथधी। 


के सन्‌ 975-76 में भारत सरकार ने विदेशों मे बसे भारतीयों को. भारतीय 
बैकी में विदेशी मुद्राओ मे खाते खोलने की अनुमति दे दी थी। इन सातो पर 
आकर्षक ब्याज दिया जाता है जी आयकर से मुक्त होता है । खातेदार जब चाहे, खाता बाद कर 
विदेशी मुद्रा में ही अपने धन को पुन प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों मे बसे भारतीयों को देश कै 
औद्योगिक विक्रास मे धत जगाने हेतु कई प्रकार की रियायतें भी दी गई थी । इन्हीं सुविधाओं एवं 
रियायनों के परिणामस्वरूप ही भारत की विदेशी विनिमय विधि मे सत्‌ /975-76 में अभूतपूर्व 
वृद्धि हुई थी । 
परोक्षा-प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त संकेत 7 
। विनिमय नियस्त्रण के बयां उद्देश्य हैं? विनिमय नियस्त्रण की विभिन्न रोतियों को समः 
झादए । (आगरा, (968 


अथवा 
विनिमण नियन्‍्तण से बया अभिप्राय है ? विनिमय निपस्त्रण की विभिर्त रीतियो की च्यादया 
कोजिए । (आगरा, 975) 
[प्रकेत-- प्रथम भाग मे, विनिमय वियन्त्रण का अर्थ बताते हुए इसके मुड्य उद्देश्यों ३ 
03३ इक ॥ दूसरे भाग मे, विनिमय वियन्त्रण की मुल्य-मुख्य रीतियो का वर्णन 
कीजिए । 

2. विनिषय मियस्त्रण क्यों आवश्यक है? भारत मे वितिमण नियम्बण फंसे किया जाता है * 

(विन्रम, 977) 
अयपवा प 

विदेशों वितिसय पर नियन्त्रण क्‍यों आवश्यक है ? भारत मे विदेशों! वितिमय पर निमम्ब 
करने हेतु उपायों की सक्षेप मे वियेचना कीजिए । (आगरा, 969) 
[सकेत--प्रधम भाग में, यह बताइए कि विदेशी वितिमय की दुर्लेभता की समस्या को हे 
करने के लिए विनिमय नियन्वण को आवश्यकता पड़ती है। दूसरे भाग में, भारत सरकार 
द्वारा अतनाये गये विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों की सक्षेप मे विवेचना कीजिए ।] 

3. भारत के विनिमय नियस्त्रण के उद्देश्ये और कार्थों पर एक टिप्पणी निषिए ।(बितमः 
[सक्े--भारत में विविमय ।नियन्त्रण के उद्देश्य इस अकार हैं-“-() दुर्लभ, विदेशी युद्ाओं 
क। बचतपूर्ण उपयोग करना, (४) व्यापार के असन्तुलन को दूर करना, (7) विदेशी मुद्री' के 
की प्राप्ति करमा (४) गृह उद्योगों को श्रोत्साहत देना । विनिमय नियस््रण के बा 
लिए ' भारत में विनिमय लियल्तग”” नामक शीर्षेक देखिए । ] पे 

4. विविमय नियन्त्रण वया है ? सारत से विदेशी विनिमय सकट की विद्यमातता के बोननकरति 
से कारण हैं २ 
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[प्क्रेत--जब प्रकार देश के विदेशी विनिमय उपार्जदो को कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूतति 
के लिए प्रयोग करती है तो इसे विनिमप नियन्त्रण कहते हैं। विदेशी विनिमय रोकट के 
कारणों के लिए जध्याय 20 को देखिए ।] 

- विनिमय नियन्त्रण को आवश्यकता और उद्देश्यों को समझादए । (राजस्थान, 3972) 
[पंकेत--विनिमय नियस्त्र०ण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योकि देय के 
भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता के कारण विनिमय-दर मे अनावश्यक बद्धि हो जाती है। 
जिस प्रकार कीमत वृद्धि को रोकने हेतु सरकार उस पर नियन्त्रण लगा देती है, ठीक उसी 
प्रकार विनिमय-दर मे वृद्धि रोकने के लिए सरकार विनिमय तियस्तण की नीति का अनु- 
सरण करती है। विनिमय-दर के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त अध्याय देखिए ।] 


ह्गुप्ल तशल्8  ॥8। श ए (0 तह 50रषाकाधा 0 ]तवी4 (० 
प्रशएश76 ॥02 एप्छ९८ प्राज ॥8ए68 9९९0 985९6 ण 56 ़ाक्षा॥585 * 
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(मराहइ0725 &रए० छशर0फा।रश5 07 गण 4 टएफशफरएए 
58४० छ6रप्ा२७) 


अध्याय 24 भारतोय छुद्रा तथा बिनिमय फा इतिहास () 
अध्याय 25 भारतीय मुद्रा तथा वितिमय का इतिहास (2) 
अध्याय 26 भारतीय मुद्दा तथा विनिमय का इतिहास (3) 
अध्याय 27 भारतीय रुपये का अवमुल्थन (।) 

भ्रष्याप 28 भारतीय रुपये का अवमूल्यत (2) 

अध्याय 29 भारत की काग्जो मुद्रा प्रणाली का इतिहास 
अध्याय 30 भारतोय बेकिंग का इतिहास एवं समस्याएं 
अधथ्याप 3] भारतीए मुद्रा बाजार 

अध्याय 32 रिजर्ष बंक आफ इण्डिया 

अध्याय 33 स्टेड बैक आफ इण्डिया 

अध्याय 34 भारत के व्यापारिक अंक 

अध्याय 35 भारत से विदेशों विनिमय खेक 

अध्याय 36 भारत मे देशो बैकर्स 

अध्याय 37 भारत मे बेकिंग विधान 


4226 


भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (॥) 
(प्राइ/णए जी ॥तां80 (रशाशाटए जाते एरलाब्रा8९--१) 
(7०७ 4835 (0 925) 





सन्‌ 835 से पूर्व का इतिहास-पप्राचीन समय में भी भारत मे घात्विक सिक्कों का 
प्रयोग किया जाता था ! इतिहासकार हमे बताते हैं कि हिन्दू काल में सोने तथा चाँदी के स्रिक्‍्को 
का निर्माण किया जाता था। मुगल काल मे भी सोने और चाँदी के सिकको का प्रचलन जारी रहा 
और सिक्‍को की तिर्माण-विधि में कई प्रकार के पक किये गपे । कहा जाता है कि अकबर के 
शासतकाल में भारत में सोने की मुहर तथा चाँदी के! रुपये का प्रचलन हुआ करता था । इतके 
साथ ही ताँबे के सिक्के भी प्रचलित थे । इसे उस सम्य 'दाम' कहकर पुकारा जाता था। इन तीन 
प्रकार के सिक्‍को के जापसी परिवर्तन के लिए शासन द्वारा कोई कापूनी हर ३४ पात निश्चित नहीं 
किया भया था। सुगस शासन के पतन के उपरान्त भारत से कई प्रकार के छोटे-छोटे स्वतत्त राज्य 
स्थापित हो गये थे और इन सभी राज्यों ने अपने जलग-अश्षग सिकके प्रचलित किये थे । परिणामतः 
देश के व्यापार मे अनेक बाठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी, क्योकि इत भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्कों को 
एक-दूसरे में बदलने की कोई कानूनी व्यवस्था वही थी । कहा जाता है कि जिस समय ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी (888 ॥08 (००७०४५) ने भारतीय शासन को अपने हो में जिया था उस समय देश 
के विभिन्न भागो मे 994 प्रकार के विभिन्न वजन व शुद्धता वाले रोने तथा चाँबी के सिक्कों का 
प्रचलत था । इतका आपस मे परिबर्तेत वेजन व शुद्धता के आधार पर साहुकारों द्वारा किया 
जाता था। इस तरह देश गे मुद्रा-सम्बन्धी एक प्रकार की अराजकता थी। सैद्धान्तिक रूप में हम 
कह राकते हैं कि सन्‌ 835 से पु आरत में एक प्रकार का द्विधातुमान प्रचलित था, क्योकि उरा 
संगम भारत में सोने ठया चांदी के सिक्के एक साथ प्रचलन से थे । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी से मुद्रा-प्रणाली की इस अराजकता को दूर करने के लिए अपनी 
और है िडिज्षतत हपात ज् बुद्ध के कोते जादए कड़ी के जिक्को को हारी क्ियए आए / कष्पप्ती ने दत्त 
दोनो प्रकार के सिफकों के बीच का आपसी अनुपाय कानूनी आधार पर लिर्धारित कर दिया था। 
लेकिन इसके बावजूद इन धातुओ के बाजारी मूल्यों में अत्यधिक उत्तार-चढ़ाव होने के कारण 
यह अगुपात अधिक समय तक न्‌ टिक सको। सन्‌ 8व8 परे कम्पनी गे मद्रास प्रेसीडेण्सी मे सोने 
के सिक्के के स्थान पर चाँदी के रुपये के सिक्के का श्रचलन किया। इसे भद्दास प्रेसीडेण्सी को 
प्रामाणिक सिक्का करार दिया गया था। इस सिक्के मे 80 प्रेन चांदी थी ओर इसको शुद्धता 
हैड्रै भी। यद्यपि कम्पनी ने इस झुपये को भ्रामाणिक सिक्का घोषित किया था, लेकिग जोगों की 
सुविधा के लिए सोने के सिक्कों को भी इसने कानूनी रूप देना स्वीकार कर लिया था। हपये 
और सोने के सिक्कों की विनिमय-दर भी तिश्चित कर दी गयी थी। इन शिक्रको का आपसी 
विनिमय इसी दर पर ही किया जाता था। सन्‌ 823 में सरकार में यह व्यवस्था बम्बई 
प्रेसीडेण्सी में भी लागू कर दी थी । सन्‌ 835 मे समूचे देश मे खुद्रा-प्रणानी मे एकरूपता लाने 
के लिए एक करेसी एक्ट (टणाक्षा५५ 6८) बना दिया गया था | इसके अन्तर्गत, चाँदी वेः छपये 
को देश की एकमात्र कानूती ग्राह्म मुद्रा घोषित कर दिया गया था | इसके साथ ही रुपये को ढलाई 
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स्वतन्त्र [रखी गयी ५ यद्यपि अब सोने का सिवका कानूती ग्राह्म तो नहीं रहा परन्तु करैसी एक्ट 
के अन्तगंत सरकार को इसकी ढलाई का अधिकार दिया गया था। इस महार हा कह सकते हैं कि 
हर नेक 35 के करेंसी एक्ट के अन्तगेत भारत मे रजतमान (आएश इांडा6&0) की स्थाएता 
हुई थी । 
_. _ भारत में रजतमान (सम्‌ 835 से 898 तक)--जैसा ऊपर बताया गया है, सन 835 
के “22 कस के अन्तर्गत भारत मे रजतमान की स्थापना की गयी थी। इस मान की मुख्य-मुख्य 
विशेषताएँ इस प्रकार थी--(क) इस कामून के अन्तर्गत सरकारी टकसालो मे रुपये को लाई 
स्वतन्त्र एव अपरिमित हुआ करती थी। [ख) चाँदी के रुपये का वजन 80 ग्रेव था. और इसकी 
शुद्धता 2) थी । दूसरे शब्दो मे, रुपये में [] हिस्से शुद्ध चाँदी और । हिस्सा खोद मिल्ायी 
जाती थी। इस प्रकार रुपये मे पूर्णत शुद्ध चाँदी का बजन कैवल 65 ग्रेत ही था। (ग) स्पये 
को असीमित विधिग्राह्म करार दे दिया गया था। (घ) सरकारी टकसालो मे सोने के सिक्कों की 
डलाई तो हो सकतीं थी परन्तु वे कानूनी ग्राह्म नही रहे थे। सन्‌ 84] में लोगो की माँग पर 
सरकार ने सोने की मुहरो को सरकारी भुगतानो के रूप मे खजानो में 5 : ! के अनुपात मे 
स्वीकार करता आरम्भ कर दिया था । 

भारत में रजतमान का पतन (सशा ण॑ आएथ डशंगातँश्त ग्रा प009)--सत्‌ 87 
तक भारत में रजतमान ठोक प्रकार प्रचलित रहा। परन्तु सन्‌ 87[ के पश्चात इसे बताये 
रखने मे अनेक कठिमाइयाँ उपतल्ल्व हों गयी । इन कठिनाइयों का मुख्य कारण चाँदी के मूह्य मे होते 
बाली भारी गिरावट थी । सन्‌ 87 के बाद चाँदी के अन्तरराष्ट्रीय मुल्य मे भारी कमी होते 
लगी । इसके कई कारण थे... प्रथम, कई देशो में चांदी की नयी-नयी खातों की खोज को 
परिणामस्वरूप विश्व मे चाँदी की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी । द्वितीय, गूरोप के कुछ 
मे चांदी का विपुद्दीकरण (0८ए/०ाश॥5७00०७) कर दिया गया था । इससे भी चाँदी की पूर्ति 
हा हो गयी थी । क्ुतीय, यूरोप के कुछ देशो ने द्विधातुमान का परित्याग करके चाँदी के 5 

प्रचलन से बाहर निकाल दिया था । इससे भी चाँदी की पूर्ति में बृद्धि हो गयी थी। चोगे। 

यद्यपि चाँदी की विश्वपूर्ति में तो वृद्धि होती जा रही थी परन्तु इसकी विश्व माँग तेजी के साथ 
निरन्‍्तर गिरती जा रही थी । इन्ही कारणो से चाँदी के मूल्य मे भारी कमी हो गयी थी। पं: 
जामत भारत में बड़े पैमाने पर चाँदी का आयात किया गया था। इसके परिणामल्‍्यरूप भारतीय 
मुद्रा की पूर्ति बढ गयी बयोकि विदेशों से आयात की गयी चाँदी ही बढी हुई मुद्रा का आधार 
बनी । इस प्रकार देश मे मुद्दा स्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी और आस्तरिक कीमत-स्तर 
तेजी के साथ ऊपर चढने लगा | इसके साथ ही साथ भारतीय रुपये के बाह्य गूल्य में तेजी से 
कमी होते लगी अर्थात्‌ भारत की विनिमय दर तेजी के साथ मौचे गिरते लगी। इससे देश के 
विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पडा । भारत सरकार के गृह ब्ययों (4006 छाथ३8०) कई 
बढ गया और ब्रिटिश अफसरो के वेतव आदि चुकाने के लिए भारत सरकाए को भारी के 
होने लगी | इसका कारण यह था कि ब्रिटिश सरकारी अधिकारियो के वेतन ब्रिटिश गुदा 
में निश्चित क्ये जाते थे । विनिमय दर गिर जाने के कारण अब भारत सरकार को इन्हे चुकाने 
के लिए अधिक मात्रा मे रूपयो की आवश्यर ता पडने लगी | रारकार का व्यय बढ जाने से वजर्ट 
भें असस्तुलन उत्पन्न हो गया जिसे दूर करने के लिए सरकार को अतिरिक्त कर लगाने पढ़ें। हा 
प्रकार सम्‌ 87 के बाद जब सरकार को रजतमान बनाये रखते में अत्यधिक कठिनाइयों का 
अनुभव होने लगा तव उसने भारतीय मुद्रा-प्रणाली का अध्ययन करने के लिए सन्‌ 892 में लार्द 
हरशेल ([.06 ए्रशडणा०॥) की अध्यक्षता में एक कमेटी तियुक्त की । 

हरशेल कमेटी की सिफारिशे--हरशेल कमेटी की सिफारिशें निम्नलिखित थी : कक 

(क) सोने और चाँदी के सिक्कों की स्वतस्त्र इलाई (०० 2००8०) इन्द कर देती 
चाहिए । सोने 
(ख) सोने के सिक्कों का प्रचलन बन्द कर देना चाहिए । कमेठी का विचार था कि 
के सिक्कों के बिना भी देश मे स्वर्णमात को स्थापित किया जा सकता है इपेटी 

(ग) झुपये की विदेशी विनिमय-दर को ! शिलिग 4 पेंस पर विश्चित किया जाये । कमेटी 
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के अनुसार । शिलिंग 6 पंस की विनिमय-दर को अपनाने से देश के आधिक जीवन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडले की सम्भावना थी। कमेटी ने यह सुझाव दिया कि इसी दर पर (अर्थात्‌ ] शिलिग 
4 पेंस) पर सरकारी खजानो में सोने के सिक्के सुगदान के रूप मे स्वीकार किये जाने चाहिए। 

सरकार का निर्णय--हस्शैल कमेटी की उपर्युक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए 
सरकार ने सन्‌ 893 मे एक वया करेंसी कानून बन्ताया। इसकी मुल्य-मुद्य बातें इस भकार 
थी (क) प्षोने व चाँदी के घ्विक्‍्को की स्वत़स्त्र ढलाई बन्द कर दी गयी । परन्तु सरकार को स्वय 
देश की आवश्यकताओं के अनुसार चाँदी के रुपये जारी करने का अधिकार दिया गया। सोने व 
चाँदी के सिक्‍कों की स्व॒तन्ध् ढलाई को बन्द करने का उद्देश्य झपये की विदेशी विनिमय-दर को 
ऊँचे स्तर पर बनाये रखना भा! इस प्रकार रुपया एक प्रतीक सिक्का बन गया वयोकि एक ओर 
इसकी हलाई सीमित कर दी और श्री ओर इसका अक्ित मूल्य इसके धातु-मूल्य से अधिक 
रखा गया। (ख) सरकार मे सोने के सिक्कों के बदले गे | शिक्षिय 4 पे की दर पर चाँदी के 
रुपये जनता को देने की व्यवस्था भी कर वी। रुपये की विदेशी विनिम्य-दर भी इसी स्तर पर 
विश्वित कर दी गयी । (ग) सरकार ने जतवा से करो के भुगवान के रूप में सोने के सिक्क्रो को 
25 रफ्ये क्री दर पर स्वीकार करना आरम्म कर 'किया । (घ) सरकार के कलकत्ता व बम्बई क्री 
टकसालो को कागजी मुद्दा के विर्गेमत का अधिकार दे दिया और इसके साथ ही यह व्यवस्था भी 
कर दी कि ! शिलिग 4 पेंस की दर पर कागजी नोट स्वर्ण के बदले में दिये जा सकते थे । 

सन्‌ 893 के करेंसी एक्ट के परिणामस्वरूप रुपये की विनिमय-दर चांदी के मूल्यों मे 
होने वाले सामयिक परिवतनों से मुक्त हो ग्यो। चांदी का मूल्यमान के रूप से प्रयोग बन्द हो 
गया लेकिन इसका भ्रयोग सुद्रा की सुझुय धातु के रूप से ही बना रहा । रुपये की विदेशी विनिमय- 
दर बढ गयी , इससे भारत में विदेशी पूंजी का आयात प्रोत्साहित हुआ । परन्तु चाँदी का आयात 
हतोत्साहित हुआ । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सन्‌ 893 के करेंसी एक्ट के परिणामस्वरूप 
भारत में एक अपूर्ण द्विघातुमान को स्थापना हो गयी, क्योकि इसके अन्तगेत दोनो प्रकार के सिक्कों 
का प्रचलन था। 

भारत ले स्वर्ण विनिमय मान (506 एकणोश्याए6 $87089 ॥॥ 098)--यथवि 
सन्‌ 893 में रुपये की वितिमय-दर । शिलिंग 4 पेंस विश्चित की गयी थी परन्तु कुछ कारणों 
से यह दर स्थायी न रह सकी । सन्‌ 894 मे भारत की विनिमय दर से गिरावट आती शुरू हो 
गयी और घटते घटते | शिलिंग  पेंस पर पहुँच गयो। रुपये की विनिमय दर को बढाने के 
लिए भारत सरकार ने मुद्रा-अवस्फीति ((प्राए०००४ '>च्वीब।००) की नीति को अपवाया था| 
इसके परिणामस्वरूप भारत के व्यापारियो को बहुत असुविधा हुई और उन्होंने सरकार को मुद्रा 
व्यवस्था में सुधार करने के लिए सुझाव दिया | परिणामत भारत सरकार ने देश में स्वरंघान की 
स्थापनों तथा विनिमय की दर को स्थिर रखते के लिए ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की। 
सन्‌ 898 में भारत की सम्ूचो मृद्रा-ध्यवस्था का अध्ययन करते तथा उसमे सुधार करने हेतु एक 
कमेटी नियुक्त की गयी । सर हेनरी फाउसर (80 घटा ए0ज्ांछ) इस कमेटी के अध्यक्ष थे। 
फाउलर कमेटी की मुल्य सिफारश इस प्रकार थी 

() रुपये की वितिमय-दर को | शिलि। 4 पेंस की दर पर निश्चित कर दिया जाय ! 
इसी दर पर सरकार की सोने के सिक्‍को के बदले भे जनता को रुपये देने चाहिए । परन्तु रूपयो के 
बदले में सोने के सिक्के देने के लिए सरकार को विवश नही किया जाना चाहिए। 

(2) ब्रिटिश सावरन (छा $0ए८८६७) को भारत में असीमित वैध सिक्का घोषित 
कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत और ब्रिटेन दोतो मे ही सावरन का प्रचलन होना 
हक । सावरन को 5 रुपये प्रति सावरन की दर से रुपयों मे बदलने की व्यवस्था की जानी 
चाहिए । 

(3) चाँदी के रुपये को असीमित वैध सिक्का घोषित किया जाना चाहिए । परन्तु हपये 
की लाई स्वतन्त्र नही होनी चाहिए | इसके साथ ही साथ जआान्तरिक चेन देत के लिए चांदी का 
रुपया सोने से परिवर्तेतशील तही होता चाहिए । 


(4) रुपयो के सिक्कों को ढलाई से होने वाले लाभ को एक अलग फोष से स्वर्ण के रूप 
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में रखना चाहिए | कमेटी ने इसे स्वर्णमान कोष (000 88700 ए&छछ/४०) का नाम दिया 
था । इस कोष का प्रयोग स्पयो को सावरन में बदलने के लिए किया जाना चाहिए! 


(5) यदि भारत का व्यापार सच्तुलन प्रतिकूल हो जाता है तो विदेशी भुगतान करवे के 
लिए आयातकर्ताओ को सरकार द्वारा रुपयो के बदले स्वर्ण के देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
इस प्रकार अपनी उपयुत्त सिफारिशों से फाउलर कमेटी देश मे स्वर्ण मुद्रामान (90०6 एएाक्षाण 
इक्ातंआ0) का निर्माण करना चाहती थी। 


सरकार की कार्यवाही--सरकार ने फाउलर कमेटी की लगभग सभी सिफारिशों को 
#वीकार कर लिया और इन्हे क्रियान्वित करने के लिए सन्‌ 899 में एक नया करेंसी कागून 
पास किया | उसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार थी (क) सावरन तथा अद्ध सावरत [र्निक्षी 
80ए2श80) को विधिग्राह्म मुद्रा घोषित कर दिया गया । इनके साथ ही चांदी के रुपयो को भी 
असीमित वैध मुद्रा करार दे दिया गया | (ख) रुपये की ढलाई से प्राप्त होने वाले लाभ वो अञग 
से एक स्वरणमान कोप में रखने की व्यवस्था की गयी (ग) चूंकि ब्रिदिश सरकार में भारत मरे 
शाही टकसाल की शाखा खोलने का विरोध किया था, इसलिए भारत मे सोने के सिक्‍को को 
अर्थात्‌ सावरन एव अद्धं-सावरत को ढालने की योजया रहू कर दी गयी । इस प्रकार सत्‌ ! 899 
के करेसी कामून के अन्तर्गत देश मे स्वर्णमान के बजाय स्वर्ण विनिमय मान की स्थापना हो गयी। 
परन्तु स्मरण रहे कि फाउलर कमेटी मे भारत मे स्वर्ण विनिमय मात की नही, बल्कि स्वर्ण 
मुद्रामाव की सिफारिश की थी। 

स्वर्ण विनिमय भान की मुट्य-मुख्य बातें-ये निम्नलिखित हैं हे 

(।) देश मे आन्तरिक लेन-देन के लिए चांदी के रुपयो तथा कागजी मुद्रा का प्र 
था । चाँदी का झपया केवल प्रतीक सिक्का ही था। इसके अलावा, चलत में अन्य भी कई कक 
के छोटे छोटे सिक्के थे परन्तु वे सीमित विधि ग्राह्म ही थे । विदेशी भुगतानों के लिए कि 
रुपये को सोने या स्टलिग मे | शिलिंग 4 पेंस की दर पर बदला जा सकता था। परन्चु 3 
लेन देन के लिए एपये को सोने मे तही बदला जा सकता था। देश मे सीमित मात्रा मे बिदि' 
सावरन का भौ प्रचलन हुआ करता था । 

(2) रुपये का अधिकतम स्वर्ण मूल्य या स्टलिग मूल्य | 6) पेस तथा च्यूबतम मू 
5|$ पेस निर्धारित कर दिया गया था । जब कभी भारत की विनिगय-दर ! शिलिंग 4 बिल 
बढ जाती थी तब ऐसी परिस्थिति में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (इल्लशब्ाओ 8/8(8) ह$ 
बिल्स (0०७7०। 9/॥8) को । शिलिग 49 पेंस प्रति रपये की दर पर असीमित मात्रा 2 हे 
शुरू कर देता था। इससे विनिमय-दर मे होने वाली वृद्धि पर स्वत ही रोक लग हक हि 
इसव कारण स्पष्ट था। यदि विनिमय दर । शिलिंग 4 पेंस से ऊपर उठने लगती थी तो त्रि' नम 
आयातकर्ता भारतीय निर्यातकर्ताओं को उनके माल का भुगतान खुले बाजार मेसे आरज 
न खरीदकर, काउन्सिल बिलो के रुप मे किया करते थे। इस प्रकार जम कि 5: तर 
4 पेंस से कम होने लगती थी, तव ऐसी परिस्थिति में भारत रारकार स्विर्स कर 9 
(छ०एश३९ (०ष्पाट 85) को ! शिलिंग 383 पेस प्रति रुपये की दर पर बेचना शुरू बस 
थी। इससे खले बाजार गे विनिमय-दर की गिरावट स्वत ही रुक जाती थी। इसका कार' ( 
था। अब भारतीय आयातकर्ता ब्रिटिश निर्यातकताओ को आयात किये गये माल का दी । इसते 
बाजार मे से ब्रिटिश मुद्रा न खरीदकर, टिवर्स काउन्सिल बिल्स के रूप मे करने आम अत है 
ब्रिटिश मुद्रा की खुले बाजार मे माँथ गिर जाती थी और इसके मूल्य में होने बाली वृद्धि स्वर 
रुक जाती थी । दित किये गये 

(3) स्वर्ण विनिमय मान को सफलतापुवेक चलाने के जिए दो कोष 2 का वोप 
थे--रुपयो का कोष (रेए७९८ उ्णया8) जो भारत मे रखा गया या एवं विनिय दर 
(गए 76) जो ब्रिटेव मे रखा गया था। इस कोपो की सहायता से >्सिल बिली 
स्थिरता को बनाये रखा जाता था॥ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी किये गये वाउ द्वारा 
का भुगतान भारत में रुपयो के कोष से किया जाता था। इसके विपरीत, भारत सरता 
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जारी किये गये रिवसे काउम्सिल बिलो का भुगतान ब्रिटेन मे रखे ग्रये स्टलिंग कोष से किया 
जाता था । 2, 

स्वर्ण विनिमय मात्र से भारत को दो प्रमुख लाभ हुआ करते थे प्रथम, लन्दन मे सेकेटरी 
ऑफ स्टेट काउन्सिल विल्लो को बेचकर युह-ध्ययों (सा 0॥08%) को पूरा करने के लिए 
पर्पाप्त घ्रवराशि प्राप्त कर लिया करता था ! इस प्रकार गृह-ब्ययो के लिए भारत सरकार को 
मूल्यवात धातुओ को लन्दन भेजने की आवश्यकता नहीं रहती थी। दूसरे, स्वर्ण विनिमय माल के 
फलस्वरुण भारत की विदेशी विनिमय दर को ! शिलिंग 4 पेंस पर स्थिर बनाये रखता सम्भव 
हो गया था । विदेशी विनिमय दर की इस स्थिरता के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर अच्छी 
प्रभाव पडा था । व्याँ 

परन्तु स्वर्ण वितिमय माल के उपर्युक्त लाभो के साथ साथ इस प्रणाली में कुछ त्रूटियाँ 
भी पायी जाती थी। यह सत्य है. कि स्वण विनिमय मात के करण भारत की विदेशी विनिमय 
दर में स्थिरता स्थापित हो गयी थी। परन्तु इसके साथ ही साथ भारत के आस्तरिक कीमत 
स्त॒र में स्थिरता स्थापित नही की जा सकी थी। आन्तरिक कीमत स्तर की इस अस्थिरता के 
कारण देश के आधिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण विनिमय 
मात्र एक स्वचालित मान (0ए६०॥8४॥0 57640) नचट्टी था, बल्कि इसका संचालन करने के 
लिए सरकार को बार बार देश कौ मुद्रा व्यवस्था मे हस्तक्षेप करवा पडता था । 

चेम्बरलेन फ्मोशम फी प्िफारिशें (र९००७श॥९०ए००३४॥०७$ ती 6 (वीशातश[शा। 0॥- 
ग्रगा8800)--चूंकि भारत में स्वर्ण विनिमय मान के सचालन के सम्बन्ध में कटु आलोचता की 
जा रही थी, इसीसिए अप्रेल 92 में भारत सरकार ने देश की समूी मुद्रा-व्यवस्था का अध्ययन 
करने के लिए एक कगीशन नियुक्त किया था। जोसफ नेम्बरलेन (7058७0॥ [क्रग08/80)) इस 
कमीशन के अध्यध थे। इसी कमीशन ने भारत की मुद्रा व्यवस्‍्था एवं स्वर्ण विनिमय मात की 
क्रिपाशीलता का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त निम्नलिखित सिफारिशों की थी 

(क) भारत सरकार को स्वर्ण वित्मिय मात जारी रखना चाहिएं। भारत के लिए स्वर्ण 
वाशामाह कक नही है फ्योकि भारतीयो मे स्वर्ण मुद्रा को सचित (छ०४70) करने की प्रवृत्ति 
पायी जाती है । 

(ख) भारत मे स्वर्ण यु डालने के घिए एक अलग ठकसाल बी आवश्यकता नहीं है । 
कमीशन ने यह सिफारिश की कि बम्बई की टकसाल में ही सीमित मात्रा मे सोने के सिक्‍को को 
ढाजा जा सकता है। 

(ग) स्वर्णभभान फोष (000 9।शा0870 ए८४९०४७) की कोई उच्चतम सीमा गही होनी 
चाहिए और इसे कोप को लन्दन में ही रहने देता चाहिए। 

(घ) कागजी मुद्रा प्रणाल्षी मे अधिक लोच उत्पन्न करने के लिए कामगजी नोटों के अरक्षित 
भाग (900०4/ एण।ाणा) को 4 करोड रुपये से बढाक़र 20 करोड ढुपये कर देना चाहिए । 

(ड) भारत सरकार को वह आश्वासन देवा चाहिए कि वह ? शिलिया 3३8 चैंत उदतिः 
रुपये की दर से भविष्य में भी टिवर्स काउन्सिल बिल्स बेचती रहेगी। 

चेम्बरसेन कमीशन की उपयुक्त सिफारिशें फरवरी 984 मे प्रकाशित कर दी गई थी । 
चूंकि जुलाई 94 मे प्रथम विश्व युद्ध छिह गया थ।, इसलिए भारत सरकार कमीशन कौ 
उपयुक्त सिफारिशों को क्रियान्वित न कर सकी । 

भारतोय मुद्रा प्रणाली पर प्रयम विश्व युद्ध का प्रभाव--युद्ध के छिड जाने के उपरान्त 
भारत की मुद्रा प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पडा था। इसका सक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है 

() युद्ध के छिड जाने से साधारण जनता में भय की लहर दौड गयी तथा व्यापार और 
वाणिज्य पर अनिष्चिचतता का वातावरण ठा गया | इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने सेपिंग्स 
बैकस खातों मे से अधिकाधिक मात्रा से घन निकालना आरम्भ कर दिया | 

इपके साथ ही साथ साधारण जवता में सोने व चाँदी के सिक्कों का सचय करने की 


प्रवृत्ति भी बढ गयी थी । लोगो न कागजी तोटो को भी बडे पैमाने पर सोने व चाँदी के सिवक्तों 
में परिवर्तित करबे के प्रयन किये थे । 
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(2) युद्ध के छिडने के उपरान्त भारत को विदेशी वितिमय दर गिरने लगी थी ! 

उपर्युक्त परिस्थिति का सामता करने के लिए सरकार ने 5 अगस्त, (94 को विज्जी 
व्यक्तियो को सोना देना बन्द कर दिया घा। विनिमय-दर की ग्रिरावद को रोकने के लिए भारत 
सरकार ने बडे पैमाने पर रिवर्स काउन्सिल बिल्स बेचने शुरू कर दिये। 6 आस! 9!4 से 
28 जनवरी, 95 तक भारत सरकार ने लगभग ह7 लाख पौण्ड मूल्य के रिवर्स काउन्सिल 
विल्स बेचे थे । इन उपायो से कुछ समय के लिए साधारण जनता का मुद्रा-प्रणाली में विश्वास 
दुन उत्पन्न हो गया था 

परन्तु सन्‌ 96 मे मुदामान के सचालन में पुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी । इसका 
कारण यह था कि सन्‌ 946 के पश्चात्‌ भारत का व्यापार-सन्तुलन बहुत अनुकूल हो गया या । 
भारत के निर्यात बहुत बढ गये ये परन्तु आयातीो मे बहुत कमी हो गयी थी । परिणामत- ब्यापार- 
सन्तुलन भारत के अनुकूल हो गया था। अनुकूल व्यापार-सन्तुलय॒ के फलस्वरूप ब्रिटिश मुद्रा 
बाजार मे भारतीय मुद्रा की माँग बहुत बढ गयी थी जिसके परिणामस्वरूप इसका दिदेशी मूत्य 
भी बढ गया था । भारतीय रुपये की विनिमय-दर को अधिक बटने से रोकने के लिए सेक्रेटरी ऑफ 
स्टेट ($९८:४४9 ० 50806) ने काउन्सिल बिल्स को वेचना शुरू कर दिया। परन्तु भारतीय 
मुद्रा की माँग इतनी बढ गयी थी कि शेक्रेट्सी ऑफ स्टेट भी काउन्सिल विल्स द्वारा उसे पूरा व कर 
सका । इसका कारण यह था कि सेकेटरी ऑफ स्टेट की काउन्सिल बिल्स बेचने की सामर्ण द्ट्ह 
बात पर निर्भर करती थी कि वह भारत सरकार द्वारा रुपयो की मात्रा बढाने के लिए 
चाँदी उसे सप्लाई कर सकता था। परन्तु बवाल मे चांदी की माँग में तिसन्‍्तर युढ्िके फल 
स्वरूप इसके मूल्य में काफी वृद्धि हो गयी थी। सन्‌ 93 में चाँदी का मुल्य प्रति थोंस 274 गत 
था। सितम्बर 97 में यह बढ़कर 55 पेंस हो गया। चाँदी के मूल्य गे बृद्धि के कारण अब 
हेफ्रेटरी आफ स्टेट को काउन्सिल विल्स पुरानी विनिमय-दर अर्थात्‌ किलिंग 4 पेंस पर बेषना 
कठिन हो गया था । अत उसे चाँदी के मूल्य मे वृद्धि के साथ ही साथ काउस्सिल बिलों की दूर 
में भी उसी अनुपात मे वृद्धि करती पडी॥ इसका कारण स्पष्ट है। चूंदि चांदी के मूल्य में रे 
के फलस्वरूप रुपयो को ठालने की लागत बढ गयी थी, इसीलिए सेक्रेटरी बॉफ स्टेट वे लिए 
पुरानी विनिमय दर पर काउन्सिल बिल्स वेचना सम्भव नही रहा था परिणामत स्वर्ण 
मान भंग हो गया था। 

युद्धकालीन स्थिति का सामना करमे के लिए जिन उपायो का आश्रय जिया गया था, वे 
इस प्रकार थे-- (क) 3 पघितम्बर, 9]7 से निजी व्यक्तियों द्वारा चाँदीका आयात बरदें कर 
दिया गया । अब चाँदी का आयात करने का अधिकार केवल सरकार को ही था। इस 
चाँदी के सिक्कों का निर्यात भी बन्द कर दिया गया। [ ख) च्राँदी की बढती हुई माँग को ६ 
करने के लिए भारत सरकार ने बडे पैमाने पर अमरीबा से चाँदी का क्रप किया था। सन्‌ 98 
भारत सरफार ने अमरीका से 200 मिलियत आस चाँदी खरीदी थी। (ग) 27 जून | 97 
सोने चांदी के सिवक्नो को पिघलाना गैर-कानूती घोषित कर दिया गया। (घ) 29 शव, 2 !7 को 
घोषणा की गयी कि देश मे आयात किया गया समुचा स्वर्ण सरकार को अनिवायं छूप से बडी 
होगा । इसी स्वर्ण के आधार पर सरकार से कागजी मोटो का तिंमन क्या। परिणामत वीग 
नोटो की मात्रा में बहुत बृद्धि हो गयी । (ड) मुद्दा कीसाना को बढाने के लिए सोने के सिता 
की हलाई शुरू कर दी गई। (च) सरकार ने [ रुपये व 2) रुपये के नये नोटी 
किया । इसके साथ ही साथ दो, चार, आठ आने के निकिल के सिक्शों को भरी जारी विया कक 
(घ) आरक्षित कायनी मुद्दा के जिर्गमन में भी बुद्धि कर दी गयी ताकि देश की बढती हुई घट 
सम्बन्धी आवश्यकताओ को पूरा किया जा सके । 

बैविगटन स्मिथ कमेटी की सिफारिश (ए९००ण्राएशाएँकध075 री 06 छ80ए: 
इप्माता 000फ्रा/६८)--प्रधम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने पर भी ब्यापास्सन्दुलन वाणी 
अनुकूल ही रहा, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेस मे आरतीय रुपये वी माँग बराबर बढ़ती गये 
अत रुपये की विनिमयन्दर गे भी बराबर वृद्धि होती गयी । इसके साथ ही साथ थ बदलना 
मूल्य मे भी वृद्धि जारी रही और सरकार द्वारा कामजी मोटो वो चाँदी के सिक्तरों में हे लिए 
बराबर कठिन होता चला गया | इप्त प्रकार देश की सम्पूर्ण स्थिति की जाँच बरतें के 
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मई सन्‌ 99 में सर हैनरी बैविगटन स्मिथ (80 सथाएए छक्क॥ए/णा $णगा) की अध्यक्षता 
में एक कमेटी तियुक्त की गयी । इरा कमेटी की गुरुय-सुख्य सिफारिश इस प्रकार थी 

(() देश में चाँदी का रुपया असीमित विधिग्राह्म बता रहना चाहिए और इसके वजन व 
शुद्धता मे कोई परिवर्तेत नही किया जाता चाहिये । 

(2) रुपये की विदेशों विनिमय-दर स्टलिग के स्थान पर स्वर्ण मे 2 शिलिग की दर पर 
निश्चित की जानी चाहिए अर्थात्‌ ) सावरन-+0 रुपये होना चाहिए । यदि भारत की विनिमय 
दर 2 शिलिग स्वर्ण से नीचे गिर जाय तो ऐसी दशा मे भारत सरकार को रिवर्स काउन्सिल बिल्स 
बेचने चाहिए। कमेटी के अनुमार रुपये की ऊँची विनिमय-दर निश्चित बारने से देश को बहुत-से 
लाभो की आशा थी--(क) ऊँची विनिमय दर से आल्तरिक कीमत-स्तर के बढने की प्रवृत्ति रुक 
जायगी । (ज) खाद्य पदार्थों एवं कच्चे माल के निर्यात से भारत को ऊँचा मूल्य मिल सकेगा। 
(ग) ऊँची विनिमय-दर से भारत के निर्यातो पर किसी थ्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भा- 
बना नहीं थी, बयोकि उस सम्रय यूरोप के देशो मे भारतीय माल की माँग काफी तीब्र थी। 
(घ) ऊँची विनिमय-दर से गृह-य्ययो (र०ए्ा८ (078०8) में कमी होने की आशा थी । इन सभी 
लाभो को ध्यान मे रखते हुए ही कमेटों ने रुपये को विनिभय-दर स्वर्ण मे 2 शिलिंग पर निश्चित 
करने की सिफारिश की थी । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि कमेटी के एक भारतीय सदस्य 
डी० एम० दल्लाल (0 | 09) ने अपने पुथकू स्मृति प्र मे भारतीय रुपये की पुरानी दर 
] शिक्षिग 4 पेरा को ही जारी रखने की सिफारिश की थी । 

(3) विदेशी भुगतानों के लिए सरकार को एक कोप मे अधिक से अधिक मात्रा मे स्वर्ण 
जमा करना चाहिए | यदि आवश्यकता पड़े तो भारत मे सावरनों की ढलाई सीमित मात्रा मे की 
जानी चाहिए । परन्तु सरकार सावरतो के बदले मे रुपये देते के लिए बाध्य नही होती चाहिए। 
सोने-चाँदी के आयात-निर्यात पर सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा लिये जाते चाहिए । 


(4) रुपयो की ढलाई से होने वाले लाभ को पहले की तरह स्व॒र्णमान कोष में जमा करता 
चाहिए । इस कोष का 50 प्रतिशत भाग भारत मे ही रखा जाना चाहिए। 

(5) आरक्षित कागजी मुद्रा की मात्रा पहले की भाँति 20 करोड रुपये निश्चित की जानी 
चाहिए । कागजी मुद्रा की मात्रा का 40 प्रतिशत भाग धातु कोष के रूप मे होना चाहिएं। कोगजी 
मुद्रा-कोपष का सोना चाँदी भारत में ही रखा जाना चाहिए । 

(6) काउन्सिल बिल्स तथा रिचर्स काउन्सिल बिस्स की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। 
दर सर बैविगटन प्मिथ कमेटी ने स्वर्ण विनिमय माव को जारी रखते की ही सिफारिश 

सरक्षार की कार्यवाहौ--सरकार ने कमेटी की स्तिफारिशो को स्वीकार कर लिया और 
फरवरी 920 प्ले रुपये की विनिमय दर 2 शितिंग स्वर (2 3 000) थोषित कर दी गयी ! 
प्रल्तु रुपये बी वितिमय-दर 2 शिलिंग स्वर्ण निश्चित कर देने के उपरान्त भारत मे रिवर्स काउ- 
ौस्सिल बिलस की भाँग बहुत बढ गई थी। इसका कारण थह था कि इस ऊँची दर पर भा रतीय व्या- 
पारियो के लिए ब्रिदेन से माल का आयात करता बहुत लाभदायक हो ग्रया था। परिणामत 
ब्रिटेन से भारत के आयात अधिकाधिक मात्रा मे बढ़ते चले गये । सरकार ने रिवर्स काउन्सिल 
बिल्स की बढती हुई माँग को पूरा करते के लिए म्रसक प्रयत्न किये यद्यपि उसको ऐसा करने मे 
भारी हानि सहन करनी पडी | परन्तु रिवर्स काउन्सिल दिल्स की माँग इतनी बढ गई थी कि 
अन्तत भारत सरकार ने उसे पूरा करने मे अपनी असमर्थता प्रकट कर दी और इस प्रकार रुपये 
की विनिमय दर को स्वतन्त्र छोड दिया ग्रया था। दूसरे शब्दो मे, अब सरकार ते छपये की 
विजिमय दर को नियन्त्रित करने का श्रयत्त ही छोड दिया और विनिमय दर घीरे-धीरे और नीचे 
गिरती चली गयी । परिण्णमत सरकारी दर और बाजारी दर से अन्तर उत्पन्न हो गया। इससे 
भारतीय व्यापारियों को अत्यधिक हानि सहती पडी | परत्तु यह परिस्थिति अधिक ससय तक न 
रह सकी। धीरे घोरे €्यये की विनिमय दर मे सुधार होना शुरू हुआ | अक्टूबर 924 को रुपये 
की विनिमय-दर ! शिलिग 6 पेंच स्टलिंग या ] शिलिग 4 पेसस्वर्ण हो गयी थी। जैसा विदित है 
अप्नल 925 मे ब्रिटेन ने पुन स्वर्णणाव को अपना लिया था | इससे स्टलिग और स्वर्ण वा मूल्य 
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एक समान हो गया, अर्थात्‌ ] शिलिग 6 पेंस फ्टलिंग अब ] शिलिंग 6 पेंस स्वर्ण के बराबर हो 
गया था। इस प्रकार भारतीय रुपये की विनिमय-दर  शिलिग 6 पेंस पर स्थिर हो गयी थी। 


5 


परीक्षा-प्रश्त तथा उनके सं क्षिप्त संकेत 
प्रथम महायुद्ध से पूर्व भारत में स्वर्ण बितिमय मात के कायेवाहन का आलोचनाह्मफ बर्णन 
कीलिए १ (आगरा, 957) 
[सक्ेत- यहाँ पर यह बताइए कि फाउलर कमेटी ने भारत के लिए स्वर्ण मुद्रामाव वी 
सिफारिश की थी परन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण यह स्वर मुद्रामान, स्वर्ग विनिमय 
माल मे परिवर्तित हो गया या। तदुपरान्‍्त, स्वर्ण विनिमय भाव की विशेषताएँ, बताते हु 
इसकी कार्य-प्रणाली पर प्रकाश डालिए। स्वर्ण विनिमय म्लान की न्लूटियों को भी वर्ण 
कीजिए ।] 
स्वर्ण विनिमय मान की मुषय विशेषताओं फा यर्णन फीजिए । उन परिस्थितियों को बता 
इए जिनके कारण इसे अपनाया गया था। प्रथम महायुद्ध के समय इसके टूटने के कारगों 
पर प्रकाश डालिए (राजस्थान, !१52) 
[सक्ेत - प्रथम भाग मे, स्वर्ण विनिमय गान की मुर्य-सुख्य विश्ञेपताओों को वर्णन कीविए। 
दूसरे भाग मे, महू बताइए कि फ्ाउसर कमेटी ने भारत के लिए रु मान की दफा 
रिश की थी । चूँकि ब्रिटिश सरकार ने शाही टक्साब की शाखा खोलने की अनुमति नहीं 
दी भी, इसलिए भारत मे सोते के सिक्कों को ढलवाने की योजदा रह कर दी गयी । 
परिणामत यह स्वर्ण मुद्रामान के बजाय स्वर्ण विनिमय मान हो गया था। तीपरे भाग 
से, यह बनाइए कि प्रथम विश्य युद्ध के दौरात स्वर विनिमय मान के दूठने का मुख्य कार्रा 
चाँदी के मूल्य मे होते वाली भारी वृद्धि था ।] 
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भारतीय सुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (2) 
(प्रांशरणर ण॑ ातंबा (एच्राएशारए धात एडटाशा2९-2) 
(#70॥ 4925 0 939) 





जैसा पिछले अध्याय मे बताया जा चुका है, सन्‌ 920 में भारत सरकार ने दुपये की 
वितिम्रय-दर को 2 शिलिंग स्वर्ण पर स्थिर रखने का प्रयत्न क्या था । परस्तु यहू अ्रयतंन सफल 
ते हो सका क्यौकि सरकार रिवर्स काउन्सिल बिलो की वढी हुई माँग को पूरा करने में असमथ 
रही थी। अन्त मे, सरकार ते रुपये की विनिमय-दर को स्वतन्त्र छाड दिया और यह बव विदेशी 
विनिमय की माँग व पूर्ति की शक्तियो से निर्धारित होने लगी । अनेक उतार-चढाव क॑ उपराच्त 
सन्‌ 925 में भारत को विनिमय-दर । शिलिंग 6 पेंस पर स्थिर हो गयी थी। अब सरकार को 
भारतीय मुद्रा व्यवस्था की नयी स्थिति की जाँच करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। अत 
अगध्त 925 में हिल्टन यग (रात ४000४) की अध्यक्षता में एक शाही कमीशन नियुक्त 
किया गया । इस कमीशन को तीन बातों का अध्ययन करने के लिए निदक क्त कया गया था-- 
(कर) स्वर्ण विनिमय मान की कार्ये प्रणाली की जाँच करना तथा देश में उचित एवं स्थिर 
दा प्रणाल्ली को सिफारिश करना । (ख) मुद्रा एवं बैंकिंग पद्धति भे समन्वय स्थापित करन की 

जना प्रस्तुत करना तथा भारत मे एक केन्द्रीय दैक की स्थापना के बारे में सुझाव देवा। (मं) 

भारतीय रुपय की विदेशी विनिमय दर के बारे मे सुझाव प्रस्तुत करना । 

हिल्टन यय कमीशन न भारत की तत्कालीन मुद्रा प्रणाली में विम्तलिखित दोषों की और 
ध्यान आकर्षित किया था 

() मुद्रा-प्रणाली की जटिलता--भारव की मुद्रा-प्रणाली अत्यन्त जेदिल थी और साधारण 
व्यक्ति इसे सपने मे असमय थे । यह प्रणाली प्राय चाँदों के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य पर ही निर्भर 
करती थी | यदि किसी समय चाँदी के मूल्य मे परिवर्तन हो जाता था तो इससे मुद्रा व्यवस्था मे 
अस्थिरता उत्पन्न हो जाती थी । 


(2) लोच का अभाव [7.30 ए 8]480७(५)--इस व्यवस्था मे लोच का अम्नाव हुआ 
करता या । इसका कारण यह था कि देश की मोद्रिक आवश्यक्ताओ के अनुसार मुद्रा का विस्तार 
व सकुचन नही होता था । 

(3) कोषों का दुहराब ([079)८400 ०| 7२८5४४६४)---इस प्रणाली को चलाये रखने के 
लिए आवश्यक रूप मे दो कोषो की आवश्यकता पड़ती थी | कागजी मुद्रा-कोष (?8ुश एका- 
एशा८; 7२८४९४४) भारत में और स्वर्णंमान कोप (6०56 $घ06त हरेटश४८) लन्दत में रखा 
जाता था । इस भ्रकार इन कोपो मे बहुत बडी माना में सोना बेकार पडा रहता था। इसके 
अलावा, इन कोपो के उपयोग के बार मे बनाये ग्रये नियमो मे भी समय समय पर परिवतंन किये 
जाते थे । 

(4) स्वपचालकता का अमाच (3८६ ० #णए०शश्षाला।)--इस प्रणालों मे स्वय 


चालकता का भी जभाष हुना करता था । इसे चालू रखने के लिए सरकार का हस्तक्षेप करना 
पड़ता था + 
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(5) घुद्रा तथा साथ के नियम्त्रण का विभाजित उत्तरदायित्व--इस प्रणाली के अन्तगंत 
साख तथा मुद्रा पर दो अलग-अलग एजेन्सियो का नियण्त्रण हुआ करता था। मुद्रा की मात्रा को 
सरकार नियन्त्रित किया करती थी, किन्तु साख की सात्रा का नियम इम्पीरियल बैंक [एएशाओ 
छ॥८) द्वारा किया जाता था। इस प्रकार इस विभाजित उत्तरदायित्व के फलस्वहप स्पये के 
मूल्य मे स्थिरता स्थापित करना ऋठिन हो गया था । 

(6) ब्रिटेन पर निर्मेरता--इस प्रणाली को चालू रखने के लिए भारत को ब्रिटेव पर 
निर्भर रहना पडता था ! इसका कारण यह था कि भारतीय मुद्रा सोने से सम्बन्धित न हौकर, 
स्टलिंग के साथ जुडी हुई थी । अत ब्रिटेन में होने वाले आ्थिक परिवर्ततों का भारत की ब्र्ष 
व्यवस्था पर भी प्रभाव पडता था 

इन्ही कारणों से स्वृर्ण-विनिमय मान प्रणाली भारत के लिए अनुपयुक्त समझी गयी थी। 

ुद्रामात के सम्बन्ध मे हिल्टन यग कमोशन की सिफारिशें--हिल्टन यग कमीशन ने भारत 
के लिए निष्चित एबं स्थिर मुद्रा प्रणाली की सिफारिश करने हेतु विभिन प्रकार के मुद्रामानों का 
अध्ययन किया था । 

() स्वर्ण विनिमय सान (00(९ छड़ला॥१2० $(शात॑आ0) -- यद्यपि स्वर्ण विनिमय मात 
भारत में काफी समय तक प्रचलित रहा था किन्तु हिल्‍्टन यम कमीशन ने इसे अपनाने की विफा 
रियर नहीं की थी | इसका कारण यह था कि स्वण विनिमय मान प्रणाली मे, जैसा ऊपर बताया 
गया है अनेक प्रकार के दोष पाये जाते थे । अत कमीशन ने यह मत व्यक्त किया था कि भाख 
को स्वर्ण विनिमय मात किसी भी दशा में नही अपनाना चाहिए । 

(2) स्टलिंग विनिमय मात (इाव्गफाह हिडणी।2ए86 इाशातंथ0)--इस मार्ने के अन्तगर्त 
देश की मुद्रा को ब्रिदेत की हक स्टलिंग के साथ जोड दिया गया था। बेर्थात्‌ मुद्राप्रिकरण रुपयों 
के बदले में स्टलिण और स्थलिग के बदले में रुपये बेचता था। पर हिल्‍्टन यग कमीशत ये इस 
मान को भारत के लिए अनुपयुक्त बताया। इसके दो मुल्य काए शै- प्रथम, स्टरलिंग बितिमय 
मान में भी वे सभी दोष पाये जाते थे जो स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर्गत हष्टिगोचर होते थे। 
दूधरे इम मान के अन्तर्गत भारत की मुद्रा-प्रणाली ब्रिटेन पर पूर्णत निर्भर होने लगती 
अतएव हिल्टन यग कमीशव ने स्टॉलग विनिमय मान को भी अस्वीकार कर दिया था। 

(3) छूणे विनिमय मान (0०6 एकल इडप्रतथात)-औी एच० डैतिग (रस 7५0००) 
जो उस समय भारत के उच्च मुद्राधिकरारी थे, मे हिल्टन यंग कमीशन के सामने स्वर्ण 8 
की योजना प्रस्तुत की थी। इस गोजता के अन्तर्गत 0 दर्ष की अवधि में प्ूर्णहप से स्वर्ण सित' 
कौ चलन मे लाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था। यह भी सुझाव दिया गया था हि 
विनिमय-दर को । शिलिग 6 पेंस पर लिर्धारित किया जाय । इसके अतिरिक्त कागजी पुंद्री ह 
प्रबन्ध इम्पीटियल बैक को सौंप दिया जाय। परन्तु हिलल्‍्टन यग कमीशन ने भरी इनिंग की 04 
गोजना को अस्वीकार कर दिया क्योकि कमीशन के अनुततार इसमे दो मुध्य दीप निहित 
प्रथम निर्धन देश होने के माते स्वर्ण मुद्रामान को करियान्वित करने के लिए भारत के पास पर्यात्त 
मात्रा में सोसा सही था। दूसरे, इस मान के अपनाये जाने पर सोने के मूल्य बढने तथा चाँदी 
मूल्य के घटने की सम्भावना थी। इससे भारतीयों को काफी आथिक हानि हो सकती थी! 

(4). स्वर्ण मात्रामाव (9ण6 छ्वाणा ड्पत070)--हिंल्‍्टन ये कमीशत गे 
की तत्कालीत स्वर्ण बिनिगय मान पद्धति को समाप्त करके इसके स्थान पर स्वर्ण मात्र 
अपनाने फी सिफारिश की थी। इसका उद्दृश्य आरतीय मुद्रा तथा सौने मे वास्तविक एवम 
सम्बन्ध स्थापित करना-था । इस मुद्रामान की कुछ प्रदुव विशेषताएँ इस प्रकार थी--“४ थे 
के सिक्कों अर्थात्‌ सावरनो तथा अर्द्धेन्सावरनों को प्रचलन से हटा दिया जायगा (ख दस झपवे के 
क्लेवल चाँदी का रुपया तथा कागजी नोट ही रहेगे। (ग) देश में भारत सरवार द्वारा एक द्ला 
नोट दुबारा जारी किये जायेंगे। बे पूर्णत विधिग्राह्म होंगे। परन्तु इन्हें रुपये के पलिबकीं में पा # 
सही जा सकेगा । इसके अतिरिक्त, उस समय अ्रचलित सभी प्रकार के नोट काननी ग्राह्म झे परि 
चरिवर्तमीय रहेगे। (घ) मुद्रा के मूल्य मे स्थायित्व लाने के लिए कांगजी मुद्रा को सोते यद 
बर्तनीय रखा जायगा । भारत सरकार तिश्वित दर पर किसी भी सीमा तक 400 आंत 
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065 तोले वाली सोने की सलाखों को बेचने व खरीदने की व्यवस्था करेगी (ड) कमीशन ने 
यह भी सुझाव दिया कि सत्वालीन निश्चित बारद्षित नोट निर्गंभन भ्रणाली (क269 शातएएाअप 
596०) फो हटाकर इसके स्थान पर आनुपातिक कोष भ्रणाली (छि०एणा7ण7४| ॥१९७९४७ है| 
59धध्या) को अपनाया जाता चाहिए। उस समय तक स्वर्णमान कोष तथा वागजी मुद्रा कोष 
अलग अलग रखे जाते थे ) कमीशस ने यह सुझाव दिया कि इन दोनो को मिलाकर एक कीप 
बना देता चाहिए और इस वोष मे स्वर्ण तथा स्वर्ण प्रतिभूतियाँ 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी 
चाहिए तथा शेष 60 प्रतिशत भाग भारत सरकार की रुपयो की प्रतिभूतियो (१००९७ $6०00४५४) 
एव व्यापारिक बिलो के रूप मे हाना चाहिए । 

हिल्टन यग ऋ्रमीशन के एकमात्र भारतीय सदस्य सर पुझुपोत्तमदास ठाकुरदास ने कमीशन 
के इस सुन्नाव का विरोध किया कि भारत में स्वर्ण विनिमय मान के स्थाठ पर स्वण साज्ासान 
की स्थापना की जाय । उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण विनिमय मात के स्थान पर पृण रवर्ण मुदा- 
मान की स्थापना का सुझाव दिया शा। उनका यह मत था कि भारत में सोने के सिकको का 
वास्तविक प्रचलन करना आवश्यक हे । परन्तु जेसा आगे चलकर बताया जायगा भारत सरकार 
मे सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के मत को ठुकराकर कमीशन की बहुमतीय छ्िफारिश को ही 
स्वीकार किया था । 

वितिमय दर के सम्बन्ध में हिह्टन यय कमीशन की सिफ़ारिशें--हिल्टत यग कमीशन मे 
यह तिफारिश फी थी कि भारतीय रुपये की विनिमय दर । शिलिग 6 पंस निर्धारित की जाय 
परत्तु कमीशव की उपर्युक्त सिफारिश के परिणामस्वरूप भारत में उस समय एक भारी विवाद 
उत्पन हो गया था । भारत सरकार तथा उनके समर्थक ! शिलिंग 6 पेंस के पक्ष भे थे जबकि 
भारतीय व्यापारी, उद्योगपति, व्यवसायी तथा राष्ट्रवादी अयंशास्त्री (१२६४०३॥४६ 72000०778/5) 
] शिलिग 4 पेंस के पक्ष मे थे। पह विवाद काफी समय दक भारत मे प्रचलित रहा । 

१ शिलिय 6 देंस के पक्ष मे प्रस्तुत किये गये तक (80707९०76 ॥7 7?8४०पा ० 75-69)-- 
सन 927 मे भारत सरकार के वित्तमन्त्री सर बेसिल ब्लेक॑द (97 छ89आ] छ]4006७) ने । शिलिंग 
6 पेंस की दर के पक्ष मे निम्वलिखित तक अस्तुत किये थे 

(।) । शिलिग 6 पेंस भारत फो स्वाभाविक एवं प्राष्वतिक दर थी--सर बेसिल ब्लैकैट 
का कहता थां कि | शिलिंग 6 पेंस भारत की स्वाभाविक एव प्राकृतिक दर थी, क्योंकि सन्‌ [925 
से ही रूपये की विनिमय दर । शिलिंग 6 पेंस पर स्थिर रही थी। अतएुवं इस दर को बनाये 
रखना देश के हित मे था। इस दर पर भारतीय कीमतों का विश्व कीमतों से समन्वय हो धुका 
था । ऐसी परिस्थित्ति मे रुपये की विनिमय दर को । शिलिंग 4 पेंस पर निर्धारित करने का परिणाम 
यहू द्ोता है कि भारतीय कीमतें अन्य देशो की कीमतों की तुलना में नीचे गिर जाती और उन्हे 
बिश्व के स्तर पर उठाते के लिए भारत सरकार को भ्रुदा स्फीति कौ नीति अपनानी पड़ती ॥ इससे 
भारतीय मजदूरों एबं उपभोक्ताओ को बहुत क्षति उठानी पडती | 

(2) 7 शिक्लिंग ४ पेंध पर देश की अं व्यवस्था मे समायोजन (४0]०४0007() हो चुका 
था--! शिलिंग 6 पेंस की दर के पक्ष मे दूसरा तक यह दिया गया था कि इस दर पर भारतीय 
अर्थ व्यवस्था का समायोजन हो चुका था। दूसरे शब्दों मे, मजदूरियाँ, कीमतें तथा लागतें इसी 
दर के अनुसार निश्चित हो चुकी थी। थदि इस दर को बदल दिया जाता तो इससे देश का 
आधिक सत्तुलन नष्ट हो जाता। मुद्रा बाजार में अतिश्चितता का वातावरण उत्पन हो जाता 
मौर देश से लयभग_ 32 अतिशन की कीमत-बुद्धि हो जाती । उससे मजदूरों की असल मजदूरी 
कम हो जाती और देश मे ओऔद्योषिक अशान्ति फैल जाती । 

(3) । शिक्षिग 6 पेंस पर सरकारी दजढ सन्तुलित हो चक्षे थे-- शिलिंग 6 पेंस की 
दर के पक्ष में तीसदा तके यह दिया गया कि विगत कई बर्षों से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारो 
के बजट ! शिलिंग 6 पेंस के आधार पर बनाये जाते रहे थे। यदि इस दर को बदज दिया जाता 
तो इससे सरकारी बजटो का संन्तुलव भग होने की आशक/ थी और सरकार को बजट सम्बन्धी 


घाठो को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में कर लगाने पढ़ते | इससे देश की साख पर बुरा 
प्रभाव पडता ॥ 
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(4) । शिलिंग 6 पेंस पर भारत को देयताओ में कमी हो गयी-- शिलिंग 6 पेंस के 
पक्ष मे चौथा तक यह प्रस्तुत किया यया कि इससे भारत वी ब्रिटेन के प्रति देयताओं | 
में कमी हो जायगी । इसके विपरीत, यदि रुपये की दर ) शिलिंग 4 पेंस निश्चित वी जाती तो 
इससे भारत की देवताओ में 2 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती । 

] शिलिंग 6 पेंस के विपक्ष मे तर्क--हिल्टव यग कमीशन के एकमान भारतीय सदस्य सर 
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास एवं अन्य औद्योगिक दबा व्यापारिक सघो ने ! शिलिंग 6 पेंस की दर 
का तीम् विरोध किया था और इसके स्थान पर । शिलिंग 4 पेंस की दर निश्चित करने का 
समर्थन किया था। ] शिलिंग 4 पेंस की विनिमय दर के पक्ष में अबबा ] शिलिंग 6 पेंस के 
विपक्ष से दिये गये तक इस प्रकार थे । 

(।) । शिलिग 6 पेंस भारत की प्राचीन दर नहीं थी--सर प्रुरुषोत्तमदास ठाकुरदास का 
बहता था कि ! शिलिंग 6 पेंस भारत की प्राचीन एवं परम्परागत दर नही थी । यह तो बेवल 
सन्‌ 925 से ही स्थिर हुई थी जबकि उससे पहले लगभग 20 वर्ध तक! शिलिंग 4 पेंस को 
दर ही प्रचलित रही थी । अत ! शिलिंग 6 पेंस की दर को प्राकृतिक एवं स्वाभाविक दर नही 
कहा जा सकता था । 

(2) सन्‌ 94 तथा सन्‌ 926 के कौीमत-ह्तरों से समानता--! शिलिंग € पं के 
विछद्ध दूतरा तर्क यह दिया गया था कि भारत में सन्‌ 926 का कीमत स्तर सन्‌ 94 क्कै 
कीमत स्तर के बराबर ही या। इस प्रकार सन्‌ 926 मे रुपये की वितिमय दर वही होनी 
चाहिए थी जो संत 94 मे थी। स्मरण रहे कि सन 94 भें रुपये की विनिमय दर ! शिलिंग 
4 पेंस थी । इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त लगभग सभी 
देशो ने युद्धपूर्व की विनिमय दर से ऊँची दर निश्चित करना उचित नही समझा था। तंव भारत 

की विनिमय-दर से ऊँची विनिमय-दर क्यों निश्चित करे । 

(3) । शिलिग 6 पेंस की दर के कारण भारत के आयातों को प्रोत्साहल मिलेगा मिंसके 
परिणामस्वरूप स्वदेशी उद्योगों को हानि उठानी पडेगी--] शिलिंग 6 पेंस के विरद तीसरा तक 
यह दिया गया था कि इससे भारत में आयात किया गया माल सस्ता हो जायगा और इपके परिणाम 
स्वरूप भारतीय उद्योगों को विदेशों की कडी प्रतियोगिता का मुकाबना करना कठिन हो आयेग पे 
ऐसी परिस्थिति मे सरकार द्वारा अपनायी गयी विवेकात्मक सरक्षण नीति निरथक हो जायगी और 
देश का औद्योगिक विकास रुक जायगा। हिलिंग 6 मै 

(4) । शिल्िंग 6 पेंस की दर से देश के निर्षातों मे कमी हो जायगी--! शिरनिंय 6 पँस 
बे विहद्ध चौया तक यह दिय। गया था कि इससे भारत के निर्यात कम हो जायेंगे और परिणा 
आरतीय क्सिनो एवं उत्पादको को आधिक हानि उठानी पडेगी जबकि ब्रिटेन के जायातकता 
को इससे लाभ होगा । इस प्रकार । शिलिंग 6 देंस की दर पर भारत का व्यापार-सन्दुतन प्रति 
कूल हो जायगा। ग 6 बेँध के 

(5) । शितिंग 6 पेंच से सोने के निर्यात फो प्रोत्साहन मिलेगा--! शिलिंग 6 डा 
विरुद्ध यह भी कहां गया कि इस प्रकार ऊँची दर को स्थिर बनाये रखने के लिए सोने के 
निर्यात करना आवश्यक हो जायगा । परिणामत देश के स्वर्ण-कोपो में कमी होने की सम्भावती 
थी। इस प्रकार भारत जो प्राचीन समय से ही सोने का आयात करता चला आ रहा था, 
निर्यातक बन जायेगा। विंग 

(6) । शितिग 6 पेंस से सुद्रा अवस्फीति की सम्पावना उत्पन्न हो ज्ञायगी--! हक नर 
6 देंस के विरोध मे यह भी कहा गया था कि ऊँची दर को स्थिर बनाये रखने बे लिए देश 
पर्याप्त मात्रा मे मुद्रा को सकुचन करना पड़ेगा । इससे किसानो, ऋषणियों तथा मजदूरों 
अनिवार्य रूप में बुरा प्रभाव पडेगा ओर देश वी आधिक प्रगति धीमी पड जायगी । ली 

(7) | शिक्षिग 6 पेंघ एक अवास्तविक दर थी -] शिलिंग 6 पेंस के विष्द यह परार 
दिया गया कि यह दर कृत्रिम एवं अवास्‍्तविक थी क्योकि इसको स्थिर दनाये रखने के लिए के 
को बहुत बडे पैमाने पर हस्तल्लेष करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त, यह भी वहा परिवर 
चूंकि | शितिय 6 पेंस की दर रेवल हो ब्ष तक ही प्रचलित रही थी, इसलिए देश का 
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स्तर, लायतें, ब्याज व मजदूरियाँ इसके साथ सत्तुलित नही हो सकती थी । इस प्रकार | शिलिंग 
4 पेंस की पुरानी दर को पुन अपनाने पर देश की अर्थनध्यवस्था मे किस्ती प्रकार वा असच्तुलन 
उत्पन्न होने की सम्भावना नही थी । <८ 
सर पुदुषात्तमदास ठाकुरदास ने उपयुक्त तकों के आधार पर यह छिद्ध करने का प्रयत्त क्रिया 
था कि ] शिलिग 4 पेंस की विनिमय-दर ही भारत के आ्िक हितो के अनुकूल थी। परन्तु भारत 
सरकार ने सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के उपर्युक्त तकों वो अल्वीकार कर दिया और गा 927 
में करेंसी एक्ट के अन्तर्गत देश मे ) शिलिंग 6 पस की विनिमय-दर को ही क्रियान्बित किया। 
मुद्दा तथा साख नियस्तण सम्बन्धी सिफारिशें--हिल्दन यग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मे 
तत्कावीन मुद्रा तवा साख-निमत्नण सम्बन्धी व्यवस्था को बहुत ही अवन्तोयजनक बताया था। 
उसका कहना था कि मुद्रा तथा साख का नियन्त्रण एक ही एजन्मी द्वारा किया जना चाहिए। 
परन्तु उस समय मुद्रा का विपन्तग भारत सरकार के हाथो मे जोर साख नियसत्रण इम्पीरियल 
बैंक वै हाथो मे था | इसके कारण मुद्रा तथा साख सम्बन्धी तीतियों में परस्पर 42/066 स्थापित 
करना सम्भव नहीं था । यही कारण था कि विनिमय की दर मे स्थिरता स्थाविद करना कठित 
हो गया था | अल हिल्‍्टन प्रग कमीशन का यह सुझाव था क्रि मुद्रा तथा साख सम्बन्धी नीतियों 
में समन्वय स्थापित करते हेतु भारत में एक केन्द्रीय बैक की स्थापता की जाप | कमीशत इसका 
नाम रिजर्व बेक ऑफ इण्डिया रखने का प्रस्ताव किया था और यह भी सुझाव दिया था क्षि मुद्रा 
तथा साख सम्बन्धी कयर्य इस प्रस्तावित बैक को सौप दिये जाये। परन्तु सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास 
ने कमीशन के इस मुझाव का भी विरोध किया और कहा कि देश में एक नये केद्वीय बक की 
स्थापना की आवश्यकता नहीं थी । उनका यह विचार था कि तत्कालीन इम्पीरियल बैक को ही 
केन्द्रीय बंक के सभी कार्य रौपे जा सकते थे । 
हिल्दन पय कमीशन छी रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही -जैत्ता ऊपर कहा ग्रया है, भारत 
सरकार ने हिस्टन यग कमीशन की बहुमतीय रिपोर्ट (१8०70! ॥१९0०४) को स्वीकार कर 
लिया और उसे कार्यरूप देने के लिए मार्च 927 गे एक करेंसी एक्ट पास किया । यह एक्ट 
! अप्रैल 927 से लागू हुआ | इस एन्ड की युरुय युरुय विशेषत एँ इस प्रकार थी (क) भारतीय 
रुपये को विनिमय दर | शिलिग 6 पेंत निश्चित कर दी गयी | (ख) भारत सरकार ने 27 रुपये 
3 आजे 0 पाई प्रति छोज्ा के हिसाब से किसी भी सीमा ढक 40 तोले अथवा )5 औस से 
अधिक की सोने बी रालाखें खरीदने और कागजी मुद्रा के बदले 2] रुपये 2 आने 0 पाई प्रति 
तोला के हिसाब से कग से कम 065 तोले अथवा 400 औरा सोना ! शिक्षिग 56६ पेंस की 
दर पर सन्दन मे तुरन्त भुगतान के लिए स्टलिय बेचने की न्‍यवस्था की । (ग) भारत सरकार ने 
सावरनों एव अर्दधसावरनों को प्रचलन से हटा दिया, परल्तु इन्हे सरकारी खज्ञानों मे 3 रुपये 
5 भाने 4 पाई प्रति यावरन की दर पर खरीदने की व्यवस्था की। चूंकि रिजवं बेके की स्थापगा 
के सम्बन्ध मे देश मे तीत्र बिवाद उत्पन्न हो गया था, इशालिये हिल्‍्टन थग कमीशत की इस सिपारिश 
को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया । 
जैसा पूर्वे कहा गण है, हिल्टन यग कमीशन ने भारत मे रवर्ण मात्रामान (004 छवा008 
$0800970) स्थापित करने की सिफारिश की थी, परन्तु सन्‌ 927 के करेंसी एक्ट के अन्तगंत 
देश में स्वर्ण मात्रामान के स्थान वर स्टलिय विनिमय सान ($(ढ0एह छेलीआह4 890045) 
की स्थापना हो गयी थी । इसका कारण यह था कि सन्‌ 927 के करेसी एक्ट के अन्तर्गत कागजी 
मुद्रा के बदले मे भारत सरकार के लिए सोता देना अनिवायें नही था। भारत सरकार कामजी मुद्रा 
के बदले मे सोवा अथवा स्टलिग दे सकती थी। चूंकि व्यवह्यर मे भारत सरकार ने कापजी मुद्रा के बदले 
में सोना नहीं दिया, अतएवं इस कानून के अन्दर्गेत भारत मे स्वणें माजामान रथापित नही किया जा 
सबा, यद्यपि हिल्टन घग कमीशन ने स्वर्ण मात्रामान की ही सिफ'रिश की थी । इस प्रकार सन 
927 के कानून के परिणामस्वहूप भारत में उस स्टलिय विनिभय मान की स्थापना हो गयी छिसे 
क्रमीशन ने दोषयुक्त कहकर अस्वीकार कर दिया था / 
स्टलिंग विनिमय मान (सन्‌ 2937 ले सन्‌ 947 तर]--जैसा ऊपर कहा गया है 
सन्‌ 927 के करेंसी एडट के अन्तर्गत भारत मे स्वर्ण गाक्नामान के बजाय स्टलिंग विनिमय मान 
की स्थापना हो गई थी । इसका कारण यह था कि व्यवहार मे सरकार ते कागनी मुद्रा 
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ध 49:88 सोना देने के बजाय स्टलिंग देना स्वीकार किया था। इस प्रकार देश का मुद्रामान 
स्तव में स्टलिय विनिमय मान हो गया था, य्रद्यपि कानून के अन्तर्गत यह अब भी स्वर्ण 
मातामान ही कहलाता था । परन्तु 2 सितम्बर 93। को भारत व्य मुद्रामान सैद्धान्तिक रूप 
मे भी स्टलिंग विनिमय सात हो गया था।जर्वात्‌ इस तिथि के उपरान्त भारत का मुद्रामात 
सैद्धान्तिवा एब व्यावहारिक रूप में स्टलिंग विनिषय मान हो गया था। जैसा विदित है, 
2 सितम्बर, 93 को ब्रिटेन ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था। परिणामत स्टलिंग का 
सांते से सम्बन्ध दूट गया था और स्टलिंग अब सोने मे परिवर्तनशील नही रहा था। चूंकि भारतीय 
रुपया भी स्टलिंग के साथ सम्बन्धित था, इसलिए 2] सितम्बर 93] के बाद भारतीय रुपये 
का सोने से सम्बन्ध पूर्णत टूट गया था। 2] सितम्बर 93] से पहले भारतीय रुपया स्टलिंग ते 
सम्बन्धित था और स्टलिंग सोने में परिवर्ततशील था। परन्तु 2। सितम्बर !23] के बाद 
भारतीय रुपये का भी सोने के साथ सम्बन्ध पूर्णत दूट गया। अतएुव भारत सरकार ने सन्‌ 927 
के करेंसी एक्ट की उस व्यवस्था को स्थगित कर दिया जिसके अल्तगंत सरकार रुपये के बदले 
सोना दे सकती थी ॥इस प्रकार 2! सितम्बर, 93] के बाद भारतीय झपये का स्टिंग प्ले 
 शिलिंग 6 पेंत की दर पर सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया था तब से गया था विधिवत हप त्ते 
में भारत स्टलिंग विनिम्रय मान की स्थापना हो गयी थी 

स्टलिंग विनिमय मान के पक्ष में तक सिताबर 93] में जब भारतीय रुपये को छवि 
से सम्बन्धित कर दिया गया था तब इसके परिणामस्वरूप भारत में एक भारी विवाद शुरू हो 
गया। कुछ लोगो ने भारत सरकार की इस कार्यवाही की कदु आलोचना की और इस प्रकार 
रुपये-स्टलिंग का गठबन्धन (२00०० $ल्यणाढ 7772) तीघ्र विवाद का विषय बन गया था। भाख 
में स्‍्टलिंग विनिमय मान के पक्ष में जो तर्क दिये गये थे, वे इस प्रकार थे 

(3) भारतीय रुपये की विनिमय-बर से त्थिरता--रुपये स्टलिग के गठबन्धत (80068 
8०००४ 77ा0) के रामर्थव मे पहला तक यह स्तुत किया गया कि इससे भारतीय रपये वी 
विनिमय-दर में होने वाले उच्चावचतों को रोकना सम्भव हो सका था । स्टलिंग विविमय मार्व 
के समर्थकों के अनुसार यदि झुयये को स्टलिंग के साथ न जोडा जाता अथवा इसे स्वन्त्त छोड 
दिया जाता तो इसकी विनिमय-दर में भारी उतार-चढाव होते जिनप्ते भारत के विदेशी व्यापार 
को अपार क्षति पहुँचती । 


(2) रुपये के अवमूल्यन से होने बाला लाभ---2] सितम्बर, | 934 को ब्रिटेत के द्वारा रवर्थ” 
मान का परित्याग करने पर स्टलिग मुद्रा का स्वर्णमान बाले देशों की मुद्राओ के रूप में अवमूत्यत 
हो गया था अर्थात्‌ स्टलिंग मुद्रा का विदेशी मूल्य धीरे-धीरे कम होने जगा था। चूंकि भालीय 
रुपया स्टर्लिंग से जुडा हुआ था, इसलिए स्टलिंग के साथ-साथ भा रतीय रुपये का भी अवृस्या 
होना शुरू हो गया था । भारतीय रुपये के इरा अवगूल्यन से देश के विदेशी व्यापार को बहुत लाभ 
हुआ और भारत के निर्यात अधिक मात्रा मे बढ गये। 

(3) गृह ब्ययो (ण0० 00855) के घुगतान में लाध--जैसा बिदित है, उठ 
प्रतिबर्ध भारत एक बहुत बडी घनराशि ब्रिटेन को गृहन्खचों के रूप में भैजाकरता था। मु कल 
स्टलिंग के रूप में बिटेन को भेजी जाती थी। रुपये स्टलिग के गठबन्धन से इसका भुगतान देश 
लिए सुविधाजनक हो गया 4 

स्टलिंग विनिमय मान के विपक्ष से तफई--ये इस प्रकार ये 

(() स्वर्ण मान दाले देशों से आयातों को कीपतों मे वृद्धि जैसा उप गया है। 
ब्रिटेत द्वारा स्वर्णमात का परित्याग करने पर स्टलिंग मुद्रा का 30 प्रतिशत अवमृल्यन ही गा 
था। परिणामत भारतीय रुपये का भी इसी अनुपात में अवमूल्यन हो गया था। इसके पी 
स्वर्णमान वाले देशों से आयात किया गया माल भारत के लिए महगा हो गया था । अब भारत 


(2) ब्रिटेन के आधिक परिवर्तनों का भारतीय अयें-ब्यवस्था पर ऊकुप्रभाव 
के गठबन्धा के फलस्वरूप ब्रिटेन में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों का भी आरतीय अर्थ व्यव' 
बुरा प्रभाव पडने लगा । ब्रिटेन की कीमतों मे होने वाले परिवर्तनो का भारतीय कीमत 
अभाव पडने लगा। दूसरे शब्दों मे, भारत की जो योडी बहुत आधिक ह्वतस्त्रता थी, वह 
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समाप्त हो गयी और भारत पूरी तरह से ब्रिटेव की राजनीतिक तथा आधिक दासता के शिकजे 
में फेस गया । 

(3) सोले का निर्यात---रुपये-स्टलिम के गठबन्धव का सबसे भयानक परिणाम यह तिकला 
कि इपके फलस्वरूप बडे पेमाने पर भारत से सोने का निर्यात होने लगा। इसका कारण यह था 
कि स्‍्टलिंग के अवमूल्यन के कारण भारतीय रुपये का स्वेर्ण मूल्य कम_ हो गया था (अर्थात्‌ सोनै 
की कीमतें बढ गयी थी) और भारत से सोने के निर्यात को प्रोत्साहन मिलने लगा था । 

स्वॉलिय विनिमय मान के परिणाम (तन 93[ से छत्‌ 939 ई० तक)--जैता ऊपर 
कहा गया है--सितम्बर 93 में भारत में सस्‍्टलिय_ विनिमय मान की ह्यापवा हो गयी थी 
सितम्बर 93 से लेकर सितम्बर 939 तक (अर्पात्‌ दूसरे विश्व युद्ध से पूवें/ भारतीय भर्ष- 
व्यवस्था में निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी थीं 

] सोने का तिर्यात (000 79फणा$)--सित्तम्बर 930 से पहले भारत बड़े पैमाने 
पर विदेशों से सोने का आयात किया करता था। परन्तु सितम्बर (93] के बाद भारत बडे 
पैमाने पर सौने का निर्यात करने लगा था। कहा जाता हैं कि सन्‌ 93। से लेकर सन्‌ 939 तक 
भारत में लगभग 362 ब्रोड रुपये के मूल्य के सोने का विदेशों को निर्यात किया था ! वाह्तव में, भारत 
के आधिक इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योकि शताब्दियों से भारत सोते का आग्रात 
करता चला आ रहा था। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सन्‌ 93] के बाद भारत से इतने 
बडे पैमाने पर सोने का निर्यात क्यों किया गया था ? इसके कारण निम्तलिखित हैं 

(क) देश से महासर्दों का प्रभाव- जैसा विदित है, रान्‌ 930 मे सपूचे विश्व मे पत्दी 
छा गयी थी परूसु इस मग्दी के कारण औद्योगिक देशों की अपेक्षा कृषि प्रधान देशों को अधिक हानि 
हुई थी । इसका कारण यह था कि मन्‍दी के कारण औद्योगिक वस्तुओ की कीमतें कृषि पदार्था की 
अपेक्षा कम गिरी थी। अतएवं भारत जैसे देश का व्यापार सन्तुसव बहुत कम अनूशूल रह यया 
था क्योकि भारत के आयात्रो का मूल्य इतना नहीं घटा था जितता कि भारत के निर्यातो का, 
अंत भारत की विनिमय-दर को स्थिर बनाये रखने के लिये निर्यातो के मूल्य की इस कमी को सोने 
के निर्यात द्वारा पूरा किया गया था । 

(प्र) रुपये का स्टलिंग से गठबन्धन - जैसा ऊपर कहा गया हे--रुपये स्टलिग के गठबन्धन 
के फलस्वरूप भारतीय रुपये का स्वर्ण के रूप में मुल्य कम हो गया, अर्थात भारतीय सोने की कीमत 
बढ गयी थी । अतएव भारतीयों ने सोने की इस बढी हुई की मत का लाभ उठाने हेतु बढ़े वैमाने पर 
सोने को वेचता शुरू कर दिया । यहाँ तक जि कुछ व्यक्तियों न अपने आश्षुषणों तक को बेच डाला ) 

(ग) साधारण ऋनता की दयनोय स्थिति--महामन्दी के कारण भारत की रााधघारण जनता 
की आधथिक दशा अत्यन्त दयनीय हो चुकी थी। विशेषकर किशानो तथा ब्यापारियों को बहुत्त 
आशिक क्षत्ति उठानी पडी थी । बहुतों ने अपने सचित सोने को बेचकर आ्थिक सकट का सामना 
किया था । 

सोने के निर्यात के पक्ष मरे सकं--सन्‌ 93 मे सोने के निर्यातों के कारण देश में भारी 
विवाद उत्पन्न हो गया था। काँग्रेस एवं राष्ट्रवादी अरेशात्त्रियों ते स्वण के निर्यात का तीत्र विरोध 
किया ओर सरकार को सोने का निर्यात बन्द करने के लिए कहा गया परन्तु सरकार उस घमय 
सोते के निर्यात को बन्द करने के पक्ष मे नही थी। सरकार ने सोने के निर्यात के समर्थन मे कई 
तर्क प्रस्तुत किये। इनमे से मुझ्य तर्क निम्नलिखित हैं 

(क) किसानो के कष्ड का निवारण--पोने के लिर्यात वे' पक्ष मे प्रस्तुत किया गया पहला 

तक यह था कि यदि सोने के निर्यात को रोक दिया जाता तो इससे गरीब किसानों को अहुत' कष्ड 
होता, क्योकि ऐसी परिस्थिति मे वे अपने आशूषणो को ऊँचे मूल्यों पर बेचने मे असमथ हो जाते ) 
हज सोने के निर्यात से किसोतों को आथिक सकठ का सामना करने में बहुत सहायता 
प्र 

(छा) अन्य लोगों को लाध--सोने के निर्यात से किसानो के अलाबा अत्य बर्गों को भी लाभ 

हुआ था, क्योकि उन्होंने भी अपने सचित सोने को ऊँचे मूल्यों पर बेचा था । 
(ग) देश का आथिक विक्रास--वेकार पडे रोने को बहुत हे व्यक्तियों ने ऊँचे मूल्यों पर 
बेचकर धन को उद्योग धन्धो मे लगाया जिससे देश के आथिक विकास मे सहायता मिली थी। 
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ऐ (ध) बिदेशो व्यापार में वृस्ति--सोने के निर्यात के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यपार मे 
का वृद्धि हुई क्योकि इसके कारण भारत विदेशों रो अधिक गात्रा मे वस्तुएं खरीदने मे समर्य 
हो सका । 

(ड) स्टलिंप देयताओ के भुगतान मे आसानी--सोने के निर्यात के कारण देश की स्टलिंग 
मुद्रा की पूर्ति निरन्तर बढती गयी। परिणामत भारत को अपने स्टलिग दायित्वों (#शोणह 
009॥8470॥5) का भुगतान करने मं अ सानी हो गयी । 

(च) विनिमय-दर से स्थिरता--थदि देश से सोने का निर्यात न हांता तो व्यापार सन्तुतव 
भारत के विपक्ष मे हो जाता | स्टलिंग को माँग बढ़ जाती और रुपये की विनिमय-दर को | शिविंग 
6 पेंस पर स्थिर बनाये रखना कठिन हो जाता । 

अतएव इन तर्कों के आधार पर भारत सरकार ने देश से सोने: के निर्यात का समर्धंव किया था। 

सोने के निर्यात के विपक्ष मे तर्क -- इसके विपक्ष मे निम्नलिखित तक दिये गये 

(क) सचित सोने का देश से बाहर चला ज्ञाना--जैंसा ऊपर कहा गया है, शत्ताब्दियों से 
भारत सोने का आयात करता चला आ रहा था, परन्तु तन 934 मे अपले इतिहास मे पहली वार 
भारत मे सोने का निर्यात करना शुरू कर दिया । इससे देश के स्वर्ण-कोषो गे कमी हो गयी और 
भारत के लिए भविष्य मे स्वर्ण मुद्राभान को अपनाना असम्भव नहीं तो कठित अवश्य हो गया। 


(ख) स्वर्ण पिर्वात की वोति एक विधि रीति भी भारत सरकार की स्वर्ण निर्यात नीति 
कुछ विचित्र प्री प्रतीत होती थी, बयोकि भारत एक ऐसे समय पर सोते का निर्यात कर रहा था 
जबकि विश्व के अन्य देश अपने सोने के कोपों को बढाने की फिराक में थे। 

2 चांदी का तिर्पात (89४ फ005)--सोने के तिर्यात के साथ ही साथ सब्‌ 93] 
के बाद भारत से चाँदी वा निर्यात भी शुरू हो गया था। न 93 से लेकर सन्‌ 939 तक 
चाँदी का यह्‌ निर्यात निरन्तर चलता रहा । चांदी के निर्यात के मुख्य कारण इस ग्रकीर ये 

(क) विदेशों में चांदी का ऊँचा सुल्य- भारत मे चाँदी के निर्यात का मा कारण यह 
भरा कि सन्‌ 93[ के उपराच्त विदेशों भें चाँदी के भाव बहुत [त बढ गये थे क्योकि उस समय 
अमरीवा बडे पैमाने पर चांदी की खरीद कर रहा था। अत चाँदी के मुल्य की इस वृद्धि ने भाख 
से चाँदी के निर्यात को बहुत श्रोत्याहित किया था । 

(खत) कागजी नोटो की चौंदी के सिक्‍्क्तो मे अपरिवर्ततशीलता--भारत सरकार ने हिल्टा 
गगे कग्रीशन छी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कायजी नोटों की चाँदी के सिक्को मे परिवर्तन 
शीलता समाप्त कर दी थी। अतएबं अब भारत सरकार को कागजी मुद्रा के पीछे चांदी कोप 
पा की आवश्यकता नही रह गयी थी । इसलिए भारत सरकार ने चाँदी को बेचना शुरू की 

दिया था । 0 

(ग) चाँदो की खरीद के सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय समझोता--जुलाई 933 में अमीर, 
मैक्सिको, कंताड़ा, पीरू तथा आस्ट्रेलिया में एक अस्तरराष्ट्रीय समझोता हुआ था जिसके 24 
इन देशों की सरवारो ने बड़े पैमाने पर चाँदी खरीदने का तिर्णय किया था। इस समयौते डक 
परिणाधस्वरूप चांदी के विश्व गूल्य मे और अधिक वृद्धि हो गयी थी। इसने भारत सें चांदी 
तर्थात को और भी अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया था । 

चाँदी वे निर्यात के परिणास--सन्‌ 93] के बाद भारत से बडे पैमावे पर चाँदी पं 
निर्यात होने से देश को अपार क्षति हुई थी। देश के चाँदी कोष बहुत कम हो गये ये। यहाँ परे 
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार को सिक्‍ड्नो की ढलाई के लिए चाँदी वा अभाव अतुरभव 
होने लगा | अन्तत उसे विवश होकर विदेशों से पुन चांदी खरीदनी पडी । श प्‌ 

रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया की स्थापनता--हिल्टन यग कमीशन ने एप केस्द्रीय बेक के रू 
में रिजब वैत ऑफ इण्डिया की स्थापना की शिफारिश की थी। चूंकि इस समय जनता ने पा 
विरोध किया था, इसलिए भारत सरकार ने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया था। सेव 493 4क 
केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति (एथाधडा छि्ांताड छिवणाओ 0०ा्ा॥६४) मे िजर्य वे 
की स्थापना की सिफारिश की थी । परिणामत अगस्त /934 में भारत सरकार ने एक न प 
चबास करके रिजव बुक ऑफ इण्डिया की स्थापना कर दी थी । ] अग्रैल 935 वी रिजर्व मैं 
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अपना कारें प्रारम्भ कर दिया था ! रिजय बैक की स्थापना से भारत की मुद्रा व्यवस्था में कुछ 
महत्वपूण पखितेन हुए जो इस प्रकार है. [क) इस कामून के अन्तगंत नोट जारो करे का पूर्ण 
एकाधिकार रिजये बैक को सौप दिया गया। (ख) रिजिव बैक की स्थापता से मुद्रा तथा साथ का 
नियन्त्रण एक ही केन्द्रीय रास्था के हाथो मे केन्द्रित हो गया। जैसा विदित है, रिजवे बैक की 
स्थापना से पूर्ज मुद्रा का नियन्त्रण सरकार के हाथो मे था तथा साख का निगन्द्रण इस्पीरियल बैक 
के हाथो मे था । मुद्रा तथा साख का यह विभाजित उत्तरदायित्व भारतीय मुद्रा प्रणाली का एक 
बहुत बड़ा दोष था परल्तु रिजव॑ बेक की स्थापता से अब यह दोप दूर हो गया। (ग) भारत में 
रखें जाने वाले विभिम कोपो का केन्द्रीयररण कर दिया गया। रिजर्व वेक की स्थापना से पूर्व 
कागजी मुद्दा कोष (28.2 0प८०ए८७ ॥९९४८८४०) तथा स्वभमाव कोप (0० 780 
]९९5०४८) जलग अलग हुआ फरते थे । परन्तु अब दोतो को मिलागर एक नये कोप का मणि 
किया गया। इसी प्रकार सभी दे किंग सस्थाआ के समस्त कोप रिजर्व बैक मे केन्द्रित हो गये। 
(घ) रिजव बैक, बैंको के बैंक एवं सरकारी बंक के रूप मे का बरते लगा। (ड) रिजव बैन 
पर भारतीय रुपये क्वी विनिमय-दर ? शिलिग 6 पेंस पर स्थिर रधते की जिम्मेदारी डाली गयी। 
परिणाभत रिजवव बैक  शिलिग 6 +$ पेंस की दर पर स्टलिंग बेचता था और  शिलिंग 
5 हैं$ पेस प्रति रुपये की दर पर स्टलिंग खरीदता या । 

एया भारत को मुद्रा प्रणाली का विकास हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 
ही हुआ था ?--जँसा पहले कहा जा चुका है, भारत सरकार ने सन्‌ 927 का करेंसी एक्ट पास 
करके हिल्टन यग कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। 

(छा) सन्‌ 927 वे कायून के अन्तर्गत सैदान्तिक रूप में स्वर्ण मात्रामान की स्थापना 
बर दी गयी थी। (ख) हिल्टस यम कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारत सरबार ने 
शाम ]933 में रिजयं बक की स्थापता करके मुद्रा तथा साख या नियन्‍्लण उसे सौय दिया था । 
[ग) कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने रुपये कौ विनिमय दर । शिलिंग 6 पेंस 
पर निश्चित कर दी थी । इस प्रकार भारत सरकार गे हिल्टम यग कमीशन की सभी महत्वपूर्ण 
सिकारिशो को स्वीकार कर लिया था परन्तु इसके बावजूद भारतीय मुद्रा प्रणाली का 023 
हिल्दन यंग कमीणव की सिकारिणों के अनुसार ठीक ढंग रे ने हो सका। इसके दो मुख्ण 
कारण थे 

() रुपये तथा सोने के प्रत्यक्ष सम्बन्ध का अभाव--जैसा ऊपर कहा गया है हिल्टन 
यंग कमीशन चे रुपये तथा स्वर्ण मे प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने की सिफारिश की थी अर्थात 
हपये को प्रत्यक्ष रूप मे बदलने की सिफोरिश की थी। इस प्रकार कमीशन का उद्देश्य 
भारत मे स्वर्ण माजामान (0000 ॥0॥॥07 98800970) स्थापित वरना था। परन्तु सन्‌ 927 
के करेंसी एवट के अन्तगंत सरकार ने कागजी मुद्रा के बदले मे स्त्रथ अथवा स्टलिग देता स्वीकार 
किया था। दूसरे शब्दों मे सरकार कागज मुद्रा के बदजे मे केवज स्वण अबबा ह्टलिंग देने के लिए 
स्वतस्त थी परन्तु व्यक्हार से सरकार से शाग्क्ी मु जे बइक्ते से वेयत स्टकिय देखा ही स्वीकार 
किया था। इछ प्रकार व्यावहारिक रूप भ भारत मे स्टलिंग वितिमब मान (96८॥98 ०8086 
8/070470) की स्थापना हो गयी यद्यपि काजून के अन्तगत भारत का मुद्रामान स्वर्ण माजामाग 
ही था। स्मरण रहे यह वही स्टलिग विनिमय मान था जिसे असन्तोपनवक बताकर कमीशन 
मे रद्द कर दिया था । स्पष्ट है कि भारत की मुद्रा प्रणाली का विकास कमीशन की सिफारिशों के 
अनुसार न हो सका । 

(2) रुपये की वितिभय दर में परिवर्तमशोलता का उभाव--हिल्टन यंग कमीशन ने 
रुपये की वितिमय दर । शिलिग 6 देस पर निश्चित करने की विफारिश की थी और 'एरत 
सरकार ने भी इंस् सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। परन्तु कमौशन ते इस थकरार के कोई 
सुज्ञाव नही दिया था कि यह विनिमयनदर सभी प्रकार की परिस्थितियों मे | शिलिए 6 पेंस पर 
हो स्थिर रखी जाय । इसके विपरीत भारत सरकार ने स्टलिय के मूल्य-हाम(ए0च्फाव्टाक्लाणा) 

के उपरान्त भी रुपये की विविमय-दर को ] शिलिग्र 6 ऐस्च पर ही बताये रखा। स्पष्ट है कि 
भारत सरफ़ार की यह बायवाही हिल्दन यग चमीशन | €िफारिशो के विरुद्ध थी। स्टिंग वे 
मूल्य 'छास के फ्लस्वरूप भारत सरकार को रुपये की विनिमय दर मे परिवर्तद कर देता चाहिए 
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था। परतु भारत सरकार ने अनेक प्रकार के उपाय करके रुपये की विनिमय दर को । शिक्िग 
6 पेंस पर ही बनाये रखा | इससे देश को अपार आर्थिक क्षति हुई । अत हम यह कहु सकते हूँ कि 
पारतीय घुद्रा प्रणाली का विकास हिल्दन यय कसोशन की सिफारिशो के अनुसार नहों हुआ था। 


परीक्षा प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त सकेत 


]. सन्‌ 927-39 के बीच भारतीय मुद्रा प्रणालो की मुख्य घटताओ का वर्णन करिए। 


3, 


(आगरा, ! 60) 


[सकेत--यहाँ पर पहले हिल्टत यंग कमीशन की मुरूय सिफारिशों का सक्षेप मे वर्णन 
करिए । तदुपरान्त, यह बताइए कि भारत सरकार ने कमीशन की सिफारिशों को पृर्णह्प 
में स्वीकार न करके, भारत मे स्टलिंग विनिमय मान की स्थापना, की थी। स्टलिंग वि 
माव की विशेषताओं का बर्णन करते हुए इसके पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये त्की की चर्चा 
कीजिए । इसके बाद यह बताइए कि स्टलिग विनिमय मान के परिणामस्वरूप किस अकाए 
सन्‌ 93 के बाद भारत से बडे पैमाने पर सोने का निर्यात आरम्भ हुआ था। सोने के 
निर्यात के पक्ष एवं विपक्ष मे दिये गये तकों की भी चर्चा कीजिए। इसके साथ ही यह भी 
बताइए कि सन्‌ 93 के बाद किस प्रकार भारत से चाँदी का निर्यात शुरू हुआ था। 
अन्त में, यह बताइये कि कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत सखकार 
| अप्रैल, 4935 को रिजव बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की थी।] 
'किन-किन कारणों के आधार पर हिंल्‍्टन यग फमीशन ले द्ये की 8 पेंस अनुपात कौ 
सिफारिश की थी ? (वागपुर, !95) 
[सकेत- यहां पर ! शिलिग्र 6 पेंस की दर के पक्ष मे दिये गये प्रमुख तर्को की विवेचना 
कीजिए । | 
सन 93] मे रुपये को स्टलिग से बयो सम्बन्धित किया गया था १ उसके परिणाम शया 
हुए थे ? (जबलपुर, !950) 
[सकेत--प्रथम भाग मे, यह बताइए कि सितम्बर 93! मे ब्रिटेन द्वारा स्वर्णमान का 
परित्याग करने पर भारतीय रूपये को स्टलिंग के साथ जोड दिया गया था। यहाँ पर 
झुपये स्टिंग के गठबन्धत के पक्ष में दिये गये तकों की विवेचना कीमिए। दूसरे भाग मे! 
यह गा कि रुपये स्टलिंग गठब धन से बडे पैमाने पर भारत से सोने का. निर्मात शुर्द 
गया था। 
20वीं शताब्दी को चौथी दशाब्दी में भारत से विदेशों फो जो सोना निर्मात किया गया 
उसको कारण बताओ । क्या यह इतने बड़े पैमाने पर सोना निर्यात होने देना टीक था। 
(विक्रम, !26) 


[सकेत--प्रथम भाग मे, यह बताइए कि सोने के निर्यात का मुख्य कारण शयमे-स्टलिय दया 
गठबन्धन था । दूसरे भाग मे यह बताइए कि सोने का यह निर्यात भारत की अर्थ- 


के लिए ठीक नहीं था 3] 
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भारतीय मुद्रा तथा विनिमय फा इतिहास (8) 
(प्रांडाएतज 04 पातंग्रा। एपराा७॥९ए बाते ए%ए॥॥॥80--3) 
(४7०ए 4939 40 976) 





डूसरे विश्व युदसे पूर्व भारतीय मुद्रा अणालो की <्यवस्थ--दूसरे! विश्व युद्ध से पूर्व 
भारतीय मुद्रा-प्रणाली की व्यवस्था इस प्रकाद की थी--(क) देश में स्टलिय विविमय गाव 
था । भारतीय रुपये का स्वर्ण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। (ल) रिज देक ] शिलिग 
64% पेंस की दर पर स्टलिंग खरीदता था ओर | शिलिंग 5ई$ पेंस पर स्टलिग बेचा करता था। 
(ग) आन्तरिक मुद्रा मे चाँदी का रुपया तथा अठन्नियाँ अत्तीमित वैध मुद्रा थी। कयाजी मुद्रा का 
भी बडे पैमाने पर प्रचलन था । इसके अलावा, श्रचलन में छोटे-छोटे सिक्के भी थे जो केवल 
] रपये तक विधिग्राह्म थे । दूसरे विश्व युद्ध के छिड जाने से भारतीय मुद्रा-प्रणःत्ी पर बहुत 
व्यापक प्रभाव पड़ा था । 

दूसरे विश्व पुद का भारतीय सुद्रा-प्रणालो पर प्रभाव--इसका अध्ययन हम विम्तलिखित 
उप॑शीर्षकी के अन्तर्गत कर सबते हैं. 

(क]) छागजी सुद्रा को रुपये के स्िवकों से बदलने की भारी भाँग--शुद्ध के छिहने पर 
भारतीय जनता में भय की लहर दोड गयी और देश की मुद्रा प्रणाली मे उसका विश्वास कम हो 
गया था । युद्ध छिडते ही लोगो ने बडे पेमाने पर रुपयो के सिकक्रों को सचित (प्रृ०आ70) करना 

रा कर दिया । इसके साथ ही साथ लोगो ने कागजी नोढो को भी सिक्कों मे बदलना शुरू कर 
। बुद्ध के कारण लोग इतने भयभीत हो गये थे कि उन्होने डाकानों एवं बैंको से भी रुपया 
निकालना आरम्भ कर दिया था । हथ से लोगो ने तो डर के मारे सरकारी प्रतिभूतियों को भी 
बेच डाला था । मई 940 मे फ्रास के पतन के बाद तो स्थिति और भी गम्भीर हो गयी भी और 
लोगो ने घडाधड कागजी मुदा को सित्रकों मे बदलता शुरू कर दिया था। इससे सिक्‍को की माँग 
बहुद बढ गई और सरकार इस माँग को पूरा करने में असमर्थता अनुभव करने लगी। सरकार 
के लिए इतती तेजी से सिक्कों को ढालना सम्भव नहीं था। अत 25 जूत, 940 को सरकार 
ने एक आदेश जारी किया जिसके अन्तग्गंत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी एवं व्यावसायिक आवश्य- 
कताओ से अधिक मात्रा मे सिक्‍्क्रो को जमा नहीं कर सकता था। 

(ख) एक रुपये और दो रुपये के नोटो का निर्गमत--झूपयो की कमी को दूर करने के 
लिए 25 जुलाई 79409 को सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसके अन्तर्गत, एक झुपये के 
नोदी का निर्गंमन किया गया था । ये नोट असीमित विधिग्राह्म थे परन्तु चांदी के रुपयो में नही 
बदले जा सकते थे । इस आदेश के अन्तगरेत, एक रुपये के नोट को बही कानूनी दर्जा दिया गया जो 
एक रुपये के सिक्कों को दिया गया था १ इस प्रकार एक रुपये का नोट सकी उद्व श्यो के लिए चाँदो 
के एक रुपये के बराबर समझा जाने लगा। फलनत अव्य नोट अर्वात्‌ पाँच तथा दध रुपये के मौट 


भी एक रुपये के घोट में परिवर्ततीय घोधित कर दिये गये । फरवरी 943 मे मुद्रा की कमी 


को दूर करने के लिए दो-दो रूपये के चौटो का विगेवन भी किया गया था । 
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_ (गे) सिक्‍कों से चांदी को सात्रा मे कमी--दूसरे विश्व युद्ध के दोरात सिक्कों वो बढ़ी हुई 
माँग के कारण भारत सरकार को चाँदी की अत्यधिक कमी अनुभव होवे लगी। अतएव चांदी 
की इस कमी को दुर करते के लिए सरकार ने चाँदी के सिक्कों की शुद्धता मे भी कमी कर दी। 
सन्‌ 940 भे सरकार ने रुपये, अठत्ी, व चवच्नी की शुद्धता को ३३ से घटाकर ऊँ कर दिया था। 
इसी प्रकार चाँदी के उपयोग मे वचत करने के लिए सरकार ने निकिल तथा अत्य घटिया घातुओ 
के बसे सिवको का भी प्रचलन शुरू कर दिया था । 

(ध) पुरामे चांदी के सिबक्ो का विमुद्रोकरण - चांदी के उपयोग मे बचत करने हैतु भारत 
सरकार ने चाँदी के पुराने सिवको को प्रचलन से वापस ले लिया और उनके स्थान पर कम चांदी 
वाले सिक्‍क्रो को प्रचलित किया। इस उद्दे श्य से सरकार ने महारानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, 
जॉर्ज पचम एवं जाजं पष्टम की छाप वाल्ले रुपयो एवं अठब्रियों को प्रचलन से वापस ले लिया 
और इनके स्थान पर कम चाँदी वाले सिक्‍क्रो का प्रचलन प्रारम्भ कर दिया । स्मरण रहे कि पुरात 
हो की शुद्धता हट यी । परन्तु इनके स्थान पर अचलित किये गये सिक्कों की शुद्धता कैदत 
ञ्र्ठींथी। 

(उ) छोटी रेजगारी का टक्षण. (004४० ० $गक्ता। 0०78] - दूसरे विश्व बुद्ग के 
बौरान भारत गे छोटी रेजगारी की बहुत कमी हो गयी थी । इसफा कारण यह था कि व्योपरिक 
आदश्यवताओं को पूरा करने के लिए रेजगारी फी माँग बहुत बढ़ गयी थी। परन्तु इमकी पूर्ि को 
उसी अनुपात मे नहीं बढाया जा सका था इसका परिणाम यह हुआ कि सन्‌ 942-43 मे देश 
में छोटी रेजगारी की बहुत कर्म उत्पन्न हो गयी थी । यहां तक॒ कि लोगो को रेजगारी के स्थान 
पर हाकखानो है टिकटों क/ प्रयोग करना पडा था। ? अग्नेल, 7943 को भारत सरकार ते 
एक आदेश जारी करके आवश्यकता से अधिक मात्रा मे रेजगारी एकत्रित करना जुर्म घोषित कर 
दिया और उसी वर्ष पैसे का वजन 75 ग्रेंत से कम करके 30 ग्रेव कर दिया गया। नया पता 
पुराने पैसे की अपेक्षा बहुत हल्का था और उसके बीच में एक छेद्र भी था, परन्तु बाद में भतकर 
इस पैसे का अयोग गैर-मौप्रिक उद्देश्यो के लिए होने लगा जिसके कारण इसकी माँग और अधिक 
बढ गयी । इराके राथ ही साथ भारत सरकार ने छोटी रेजगारी की पूर्ति को बढ़ाने के लिए 
निकिल पीतल के अधन्ने (४0॥/ ४97०) भी जारी किये । छोटी रेजगारी की पूर्ति को बढाने के 
लिए लाहौर में एक नयी टकसाल स्थापित की गयी। सब्‌ 944 के बाद रेजगारी की द्मी 
धीरे-धीरे दूर हो गयी 

(च) घुद्दा एवं साख कला विस्तार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत मे मुद्रा एवं सारे 
की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इसके दो मुख्य कारण थे--(अ) भारत सरकार के रक्षा 
व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी थी और उसे पूरा करने के लिए सरकार को मुद्रा प्रसार हा 
आश्रय लेगा पद्म था ) (आ) युद्ध के दौरात भारत ने बडे पैमाने पर ब्रिटेन तथा अन्य मित्र यष्दा 
को वस्तुओ का निर्यात क्या था परन्तु इन वस्तुओ का भुगतान रुपयो में नही, बल्कि स्टिंग हें 
किया गया था। ये स्टर्लिग ब्रिटेन मे जमा होते रहे और इन्ही के आधार पर रिजर्व बे रू 
इण्डिया ने कापजी लुद्रा का निर्मेशत फिया चा। परिणाघत भाएत के काझकी मुद्रा की थी 
अत्यधिक बढ गभी । युद्ध से पूर्व भारत मे कागजी सुंदा की सात्रा लगभग 782 करोड़ रुपये री 
परन्तु सन्‌ 945 मे यह बढ़ कर ,]59 करोड रुपये हो गयी। इस प्रकार युद्धकाल में का 
मुद्रा का भारी विस्तार किया गया था। मुद्रा के साथ-साथ साख की मात्रा कल भी क/फ़ी 45 
हुआ था । यह भी लगभग तीन गुना बढा दी गई थी । मुद्रा एव साख के इस विस्तार के कार! 
का कीमत-स्तर बहुत ऊंचा हो गया था। हा 

दूसरे विश्व युद्ध का विदेशी विनिमय पर प्रभाव-युद्ध के छिड आते धर विदेशी हि 
साधनों को नियमित तथा नियत्रित करना आवेश्यक हो गया था। अत 4 छितम्बध रत # 
भारत सरकार ने विनिमय नियस्त्रण की नीति को अपना लिया था। इस चौति के मे इस 
विनिमय सम्बन्धी सभी अधिकार रिजर्य बैक ऑफ इण्डिया को सौंप दिये गये थे । रिजर्व वेब डर 
कार्य को सम्पत्त करने के लिए अलग से एक नया विभाग स्थापित किया जिसे विनिमय दा 
विभाग (फ्लीक्राह8 0०97० 5एशाप्टा) का नाम दिया ग्या। इसी विभाग 
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वितिर्य नियस्त्रण का कार्य सम्पन्न किया गया। बुदकाल में विविमय नियन्त्रण रुम्बस्धीणों 
विभिन्न उपाध अपनाये गये वे इस प्रकार हैं 

] विदेशी विनिभय के क्रय विक्रय पर भप्रतिबन्ध--विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर युद्ध 
काल मे कई प्रकार के प्रतिवन्‍्ध लगाये गये थे । उनमे से मुख्य मुख्य इस प्रत्ार हैं 

(क) रिजवे बैक ने एक आदेश जारी करके विदेशी विनिमय का तय विक्रय करने का 
अधिकार कुछ सुविख्याट भारतीय बैको को दे दिया अर्धाद्‌ विदेशी विनिमय सम्बन्धी सौदे केवल 
इन्ही बैको द्वारा किये जा सकते थे । इन बैको को बाकायदा रिजर्व बेक से लाइसेंस लेना पड़ता 
था | रिजवं बैक इनके विदेशी वितिमय सम्बन्धी कार्य की देखरेख भी करता था । 

(ख्र) विनिगय निमन्‍्त्रण के कार्य को सुचार रूप से सम्पन्न करन के लिए समूचे ब्रिटिश 
साम्राज्य को एक पृथक मुद्रा इकाई (00४0४०८४ 07) घोषित किया गया और इसे स्टलिग क्षेत्र 
(डथिड /४०७) का नाम दिया गया । स्टलिग क्षेत्र के देशो की मुद्राओं के क्रय-विक्य पर कोई 
प्रतिबन्ध नही लगाया गया था। इसका कारण यह था कि स्टरलिम क्षेत्र के देशों की मुद्राओं के 
बारे में भारत को कोई कठिनाई नहीं थी, अर्थात्‌ ये मुद्राएँ भारत के लिए सुलभ थी। परन्तु 
स्टरलिंग क्षेत्र के बाहर के देशो की मुद्राओ को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती थी । अतएव 
ऐसी मुद्राओ को दुलंभ मुद्राएं (मत 20॥क्षाका०5) घोषित कर दिया गया | इनमे अमरीका, 
स्विदूजरलैंड, बेल्जियम और हॉलेण्ड की मुद्राएं सम्गिलित थी | इस प्रकार की मुद्राएँ केवल 
अत्यग्त भावश्यक उद्देश्यों के लिए ही दी जाती थी । 

(ग) मार्च 940 मे जारी किये गये एक आदेश के अन्तगंत रिंजवं बैक ते भारत के 
तिर्यानकर्ताओ को यह आज्ञा दी कि वे अपने तिर्यातो के बदले मे प्राप्त की गयी दुर्लभ मुद्राओ वा 
प्रयोग केवल रिजवं बैक की स्वीकृति ते ही करें । 

(घ) रिजवं बैक ने यह्‌ भी आदेश दिया कि इसकी स्वीकृति के बिता कोई भी भारतीय 
नागरिक विदेशियों पे न तो प्रतिभूतियों को खरीद सकता था और न हीं उनका निर्यात कर सकता 
था। इस आदेश का उद्देश्य भी विदेशी वितिमय के दुश्पयोग को रोकना था । 

(ड) वितिमय नियन्त्रण की इस नीति के अन्तर्गत रुपये की विनिमय-दर को | शिलिग 

6 पेंगर पर ही हिथिर रखा गया था ) 

2 आयात तियस्त्र० (000॥ 0००0०/)-ृसरे विश्व युद्ध के आरम्प् होते ही भारत 
सरकार ने आयात नियन्त्रण कार्यान्वित कर दिया | इसके तीन उद्देश्य थे--अ्रथम, दुर्लभ मुद्राओ 
का समुचित उपयोग करना द्वितीय, आायातों में उन बस्तुओ को प्रायमिकता देना जिनका युद्ध के 
सघालम से सम्बन्ध होता था। तृतीय, ब्यापार-सन्तुलन की प्रतियुलता को रोकना | इन उद्देश्यो 
की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने आयातो के लाइसेंस की पद्धति अपनायी थी । इसके अन्तर्गत, 
कोई भी ध्यापारी स्टिंग क्षेत्र के बाहर के देशो से बिना लाइसेंस प्राप्त किये किसी चस्तु का 
श्ाज्रएत नही जाए सकता प्रा । रिजन्न ब्लैक वेजल् जर्ी व्गाप्नारित्रों को ढुकंश् उप्धएँ-केक्ला आए परे 
लाइसेसशुदा हुआ करते भे । रान्‌ 4940 में भारत सरकार ने अत्यन्त जावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं 
को स्टलिग क्षेत्र के देशो से आयात करने की अनुमत्ति दे दी परन्तु बिलासिताओ के आयात पर 
कड़ा नियन्त्रण जारी रखा गया। 

3, तिर्यात-नियन्‍्त्रण (5707/ 207६०/)--थुद्धकाल मे भारत सरकार ने निर्यातो पर 
भी तिप्रस्त्रण लगा दिय्रा था। इस निर्वात नियच्त्रण के तीत मुख्य उद्देश्य ये--प्रयम्त, निर्मातो के 
बदले में भ्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा विदेशों मे ही न रह जाय अर्थात्‌ उसे भारत मे लाया जाय । 
द्वितीय निर्यातों का अधिक से अधिक मूह्य प्राप्त किया जाय । तृतीय तिर्यातो के बदले भे प्राप्त 
होने वाली दुलंभ मुद्रा को साम्राज्य डालर कोष (8097० 00 ?००) मे जमा कर दिया 
जाय ४ इन उद्दश्यो की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने निर्यात-नियन्त्रण की नीति अपनायी 
थी। निर्यातों से जो भी विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती थी उन्हे साम्राज्य डालर कोष में जमा कर 
दिया जाता था और उतके बदले मे भारत को स्टलिंग में भुगतान कर दिया जाता था, किन्तु ये 
स्टलिंग भी ब्रिटेन मे भारत द्वारा खोले ग्रये खाते मे ही जया किये जाते ये 
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4 झन्प प्रकार के निवन्त्रण--विदेशी विनिमय नियन्त्रण को प्रभावपूण दर्ज से क्रियान्वित 
करने हेतु कुछ अन्य उपाय भी अपनाये गये थे, जो इस प्रकार हैं. 

(क) मुद्दा के आयात-निर्याद पर प्रतिबन्ध--नवम्बर 940 में एक सरकारी आदेश के 
अस्तगेत रिजर्व बैक की आज्ञा के दिना भारतीय सिक्को तथा नोटों का विदेशों को निर्यात बद 
कर दिया गया था । इसी प्रकार सितम्बर 943 में एक सरकारी आदेश के अन्तर्गत यह घोषणा 
की गयी कि भारतीय, अफगानी, ईरानी तया लंका की मुद्रा को छोडकर अन्य किसी भी देश वी 
मुद्रा का भारत मे आयात नहीं किया जा सकता था। जनवरी 944 से तो भारतीय मुद्रा को 
छोडकर अन्य सभी प्रकार की मुद्राओ के आयात पर भ्रतिबन्ध लगा दिया गया या। मुद्रा के 
आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का मुख्य उद्दश्य यह था कि भारतीय मुद्रा शत्रु-देशों के हाथ ते 
लगे और न ही शत्रु देशो की मुद्रा भारत मे आ सके । 

(सर) विदेशी कम्पनियों द्वारा स्टलिण क्षेत्र से बाहर के देशों फो भुगताव करने 3 
प्रतिबन्ध-- अक्टूबर 94 में एक सरकारी जादेश के अन्तगंत यह व्यवस्था कर दी गयी कि कोर 
भी बिदेशी कम्पनी अपने लाभ (7०60) को स्टलिय क्षेत्र के बाहर के देशों को रिजवे बेंक दी 
आज्ञा के बिना नहीं भेज सकती थी। 

(ग) सोने का आयात निर्यात--गुद्धकाल मे सोने के आयात-निर्यात पर भी अ्रतिवद्ध दंगा 
दिये गये और बिता लाइसेंस के सोने का आयात-निर्यात नहो किया जा सकता था| गत 

(घ) शब्रु देशों की मारतीय बेकों से जमाराधि पर प्रतिबन्ध--25 जुलाई, /94] की कर 
किय गये एक सरकारी आदेश के अन्तगत शत्र -देशों की कम्पनियों द्वारा भारतीय बंकों मे जमा 
गयी राशियों के भुगतान पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । री 

युद्धोत्तरकाल में भारतीय पुद्रा-प्रणाली (सन्‌ 94 5-76)--यरुद्धोत्तर काल मे मुद्रा # 
की मुख्य मुख्य घटनाएँ इस प्रकार थी , 

() रुपये-स्टलिंग का सम्बन्ध-विच्छेद (९०9०० $(थ१08 9०-0४)--णैठा पूर्व 5३४० 
चुका है, मा 947 मे अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप ( 06 8 ) की स्थापना हो गयी थी। पत 
इस कोप का सदस्य बन गया था और इसी नाते भारत सरकार ने रुपये का मुल्य स्वर्ण में 
किया था । दूसरे शब्दों मे, भारतीय रुपये का स्टलिंग के साथ सम्बन्ध दूं गया था। अत दा 
बैक ने विश्चित दरो पर असीमित मात्रा मे स्टलिंग खरीदता व बेचता बन्द कर दिया था कोप 
सरकार ने रुपये का मुल्य स्वतन्त्र रूप मे 0 26860! ग्राम शुड सोना रखा था। अंत मुद्रा और 
की सदस्यता स्वीकार करने के उपरान्त भारत में हटलिग विनिमय मान समाप्त हो 22022 
उसके स्थान पर स्वर्ण समतामान (000 72709 $(भा०&6) की स्थापना हो गयी । इस सभी 
झारतीय रुपया स्टलिंग की दासता से मुक्त हो गया । अब भारतीय रुपये का सम्बस्ध अन्य 
प्रकार की मुद्राओ से प्रत्यक्ष रूप मे स्थापित हो गया था | हि; 

(2) ऊँचे सूल्य के नोटो का बिमुद्दीफरण--देश में बढती हुई चोर-बाजारी एंव का 
अ्रवत्ति को रोकने के लिए जनवरी 947 मे सरकार ने एक आदेश जारी करके 5 लोड कब 

0000 झुपये के नोटो का विमुद्रीकरण (0&7007०४58607) कर दिया था। अर्थात्‌ ये 30267 
बैध मुद्रा नहीं रहे थे। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योकि चौर-बाजाद 0५ ते कोई 
घन इन्ही बडे मूल्य के नोटो मे छिपाकेर रखा गया था। परन्तु इस कार्यवाही से न कर दिया 
विशेष सफलता नहीं मिल सकी। (स्मरण रहे कि अब इस नोटो को पुत्र जा 
गया है 4 ध्दा 

हे | 3) भारतीय रुपये का अबपुल्यन_(0८एशए98009 ० एए8 फिवागा 7282 पर 
दिदित है, 8 सितम्यर, 949 को ब्रिटेन ने पौण्ड का डालर मूल्य (एगामः ६८ ही डालर 
प्रतिशत कम कर दिया था जिसके कारण अब पोण्ड का मुल्य 4-03 डालर से अटक ने बाली 
ही रह गया था। ब्रिटेन ने पौण्ड का यह अवमुल्यन अपने भुगतात-सन्तुलन में अनुशप के ]949 
कठिनाई को दूर करने के लिए किया था| ब्रिटेन का अनुप्तरण बरते हुए 9 मस्त हे 
को भारत सरकार ने भी रुपये का उसी अनुपात में डालर श्ूल्य कम बर दिया था । लय हे पपरास 
पूर्व भारतीय रुपये का डालर सूल्य 30 225 सेष्ट हुआ करता था| परन्तु अवमूल 
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यह घटकर केवल 25 सेष्ट ही रह गया था। भारत सरकार ने भी रुपये का अवमूल्यन भुगतान- 
सन्तुलन में उत्पन्न होने वालो कठिताइयों को दूर करने के लिए क्रिया था । भारतीय रुपये के इस 
अवशूल्यन के परिणामों का आगे चुलकर विध्तारपूर्दक अध्ययन किया जायगा | जैता पूर्व कहा जा 
चुका है, 6 जून 966 को भारतीय रुपये का पुत्र' अवमूल्यत किया गया था । स्वर्ण के रूप मे 
रुपये का नया सम पूल्य (7८७ ९४7 ए2 0८) 0 8857 ग्राम सोने के बराबर निश्चिचत किया 
ग्रमा जबकि पुराता समर मृक््य 0 8662 ग्राम सोने के दरावर था। इस प्रकार स्वर्ण के रूप मे 
रुपये का 36 5 प्रतिशत अवधूल्यन ही गया था । इस अवपूल्यन के परिणामस्वरूप रुपये की डाबर 
के साथ विनिमय-दर इस प्रकार निर्धारित की गयी--] डालर--7 50 भारतीय रुपये, जबकि 
पूरानी विनिमय-दर !। डालर*>4ै 76 भारतीय रुपये थी। भारतीय रुपये के इस अवमूल्यन का 
जांगे चलकर विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जायगा ॥ 

(4) भारत में दशमिक प्रणाली (2०004 8987० 77 77077)--! अप्रैल 4957 
को गाय सरकार ते दशमिक प्रणाली अपना ली थी। इससे हिसाव-किताब से बहुत सुविधा हो 
गयी है । 

(5) घुद्रा पूर्ति का बिस्तार (2/ुआ5ा0॥ ० )/णशा८४ 80799)--जैसा कि सुविदित 
है, भारत सरकार ने । अप्रैल 95! को देश की आधिक प्रग्मति की दर में बृद्धि करने हेतु 
पच्रवर्षीय घीजनाओ के अन्तर्गत आधिक आयोजन की तीति को अपताया था। इन पचवर्षीय 
मोजनाओ के अन्तर्गत कृषि उद्योगों, खनिज उद्योगों, परिवहन एवं संचार में भारी निवेश करते 
की व्यवस्था की गयी थी । अतिरिक्त साधनों को प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओ 
के अन्तगत घाटे की अर्थव्यवस्था (6७ी०॥ गक्षाए०8) की थी । इससे मुद्रा पृति के चलार्थ अग 
((एँ९१०५ (१०७६०७९०/) में विस्तार हुआ था । इसके साथ ही साथ औद्योगिक एवं व्यापारिक 
ख़ण्डों की आवश्यकताओ की पूर्ति हेत बैंक साख का भी अत्यधिक विघ्तार किया गया था । इस 
प्रकार सन 947 के बाद मुद्रा पूर्ति के. दोतो अगों में (अर्थात चलार्थ एवं साख मे) उल्लेखनीय 
विस्तार हुआ था । इप भारी विस्तार का आन्तरिक कीमत-स्तर पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य ही 
था। परिणाम यह हुआ कि देश में गम्भीर मुद्रा स्फीत उत्पन्न हो गयी । कौमतो में निरन्तर वृद्धि 
होने लगी । यदि 26 जून, 975 को घोषित आपात-स्थिति के पूर्व एवं उसके उपरान्त भारत 
सरकार ने एक सुहठ एक प्रप्नावी मुद्रा-स्फीति-विरोधी नीति न अपनायों होती तो देश की वही 
दुर्दशा हुई होती जो पश्चिम से चिल्‍ली, इटली एवं ब्रिटेन की हुईं थी । भारत सरकार कौ इप्त 

स्फीति विरोधी नीति के ठोस परिणाम तिकले थे। स्फीतिक दबादों पर काबू पा लिया गया था और 
बढती हुई कीमतो एर रोक लगा दी ग्रयी थी 


यथपरि फीमत स्तर में होने वाली वृद्धि को रोक दिया गया था लेकित फिर भी मुद्रा-स्फीति 
के विह्तार मे कोई कमी नहीं हुई यी । मुद्रा स्फोति का यह विस्तार भारतीय अर्थव्यवस्था की 
डफकी हुई बिल्लीफ आाकज्फ्पक़लाको को एटा करते के लिए फिपए जप डए + तप 2प्राफद्राक के 
दौरान मुद्दा पूर्ति मे 7 प्रतिशत का विस्तार हुआ था जबकि सत्‌ 7974-75 में यह विस्तार 
केयल 6 4 प्रतिशत ही था। दूसरे शब्दों मे, सन 975 76 में सन्‌ 3974:75 को तुलता मे 
दुशुनी बर पर मुद्रा पूर्ति का विस्तार हुआ था । लेकिन यह विस्तार फोई चिन्ता का विषय नहीं 
था क्योकि इसी दोराव देश के कुल उत्तादन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 


सन्‌ 975-76 मे मुद्रा यूत्ति का विस्तार चलाये विस्तार (007670४ ७शाश०0॥) के 
कारण इतना नहीं था जितना कि बैंक साख के विस्तार के कारण था ) बेको द्वारा व्यापारिक 
खण्ड को दी जाने वाली साख में विवेचनीय वृद्धि हुई थो लेकिन इसके साथ ही साथ देश के 
उत्पादन में विशेषकर कऋषि-उत्तादन मे, पर्याप्त बुद्धि हुई थी। यही कारण था कि बढ़ी हुई थ्रुद्दा- 
पूर्ति के परिणामस्थरूप कौमतो मे कोई विशेष वृद्धि नही हुई थी | इस दोरान कीमतों से लगभग 
स्थिरता ही बनी रही थी । 


सन्‌ 97 5-76 मे मुद्रा मे होने राले विल्दार का एक अन्य कारण भी था $ इस वर्ष 
भारत मे विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ गया था क्योंकि विदेशों मे रहते द्राले भारतीयों ने इस भवधि 
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में अधिक धनराशि प्रेषित की थी । विदेशी मुद्दा की इन प्राप्तिमो (व०क७४७) के कारण प्रारत 
प्ररकार को मुद्रा पूर्ति मे वृद्धि करने के लिए विवश होना पडा था । 

इस अवधि में भारत सरकार द्वारा कोई अधिक बडे पैमाने पर घाटे की बर्थव्यवस्था नहीं 
की गयी थी । भारत सरकार ने वित्तीय प्रवन्ध मे सुधार करके, अतिरिक्त साधन जुटाकर, बधिक 
बाजार ऋण लेकर एवं जल्प बचतों मे पर्याप्त वृद्धि करके रिजवे बैक पर अपनी निर्भरता मे 
पर्याप्त कमी कर ली थी। सन्‌ 974 75 की अपेक्षा सन्‌ 975-76 मे रिजव॑ बैक द्वारा भारत 
सरकार को दिये गये ऋण मे कमी हुई थी ॥ 

सन्‌ 976 77 मे मुद्रा-यूति का विस्तार बराबर जारी रहाथा। 22 बक्तूबर, 976 तक 
मुद्रान्यूति मे 9 7 प्रतिशत (अथवा ,224 करोड 5०) की वृद्धि हुई थी। सन्‌ 975 76 में इसी 
अवधि मे किये गये मुद्रा विस्तार से यह दुगना था । मुद्रा-पूति का यह भारी विस्तार कई कारणों 
से हुआ था। प्रथम, इस अवधि मे बैको द्वारा अधिक खाद्यग्साख ([006 ०८३५) दी गयी थी। 
इसरे, विदेशों मे रहने वाले भारतीयों ने इस अवधि भे अधिक घनराशि भारत को प्रेषित की थी। 
विदेशों मुद्रा के इन ग्रेणणो (:८०४//४४०८४) के विरुद्ध भारत सरकार को देश की मुद्रा पति में 
चूद्धि करनी पडी थी। मुद्रा पूर्ति के इस तीब्र विस्तार का अनिवार्य परिणाम यह निकता हि 
कौमतो मे भारी वृद्धि हो गयी । माचे, 976 से लेकर अक्तुवर, 976 के बीच कीमत छर में 
] प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । स्पीतिक शक्तियों के इस प्रबलीकरण से भारत सरकार चिग्तित 
हो उठी थी। उसने रिजव बैक को आदेश दिया था कि बढती हुई कीमतो का मुकाबला करने के 
लिए सास्र सम्बन्धी प्रतिबत्धो वो ओर अधिक कडा कर दिया जॉय । 

(6) नये सिक्कों का निर्मेमन (5970 ०( पट 0०॥७)--सन्‌ [965 66 में भा 
सरकार द्वारा | पैसे तया 2 पैसे के नये सिक्के जारी किये गये थे । ] जुलाई, 967 को रिजर् 
बैंक द्वारा 5 पैसे का लया सिक्का जारी किया गया। यह सिक्का पुराने सिक्के से हल्का है। इसो 
प्रयार 7 अप्रैल, 967 को रिजर्व बैक ने 2, 5, 70 और 00 रुपये के सोट जारी किये 
थे। थे नोट पुराने मोडो की अपेक्षा आकार में छोटे हैं। अबदूबर 969 मे गाँधी शताब्दी के 
अवसर पर 0 झ०, । ८०, 50 पैसे एवं 20 पैसे के सस्मरणात्मक सिक्के जारी किये गये ये । 
इसी प्रकार , 2, 5, 0 तथा 00 ० के गाँधी चित्र सहित नोट निर्गमितर किये गये थे। 
969 70 भे छोटे सिक्‍्को के परिचलन में तनिक सी वृद्धि हुई थी। लेकिन सन्‌ 970 7] में 
समूचे देश मे छोटे सिक्कों की बहुत कमी अनुभव की गई थी । इसका मुख्य कारण समाज विरोधी 
तत्त्वों द्वारा छोटे सिकको को गलाकर उनक्ता गैर मोद्रिक उपयोग करना था। छोटे पिंकों के 
अभाव की दूर करने हेतु सरकार ने वतमान टक्सालों में इनका उत्पादन बढा दिया गया है। 

(7) युद्धोत्तरकाल में सारतोय घिदेशो वितिमय--जैसा पूर्व कहां ग्या है दूसरे विश्व युद्ध 
के दौरात भारत सरकार ने विदेशी विनिमय नियन्त्रण की नीति अपतायी थी । यु यम 
होते पर भी इस नीति को जारी रखा गया ओर माचें 947 में विनिमय नियस्व्रण अधिनतिय 
पास करके इसे स्थाथी आधार प्रदान किया गया। इस अधिनियम की मुष्य मुण्प विशेषताएं 
“विनिमय नियन्त्रण ” सम्बन्धी अध्याय मे विस्तारपूर्वक दी जा चुकी हैं। अतएव उच्दे यहां 
दोहराने वी आवश्यकता नही हैं । स्मरण रहे कि भारत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप का सदस्य 
के नाते कोप की अनुमति के बिना रुपये की विदेशी दिनिमय दर में परिवर्तन वहीं कर सकता! 
इस प्रकार भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर ! शिक्षिग 6 पेंस अथवा 0 750 पौष्ड पर 
हो 6 जून, 966 तक स्थिर रही । किन्तु 6 जून, 966 को अवमूल्यन के उपरात यह घटकर 
0 0476 पौण्ड ही रह गयी थी । 8 नवम्बर 967 को ब्रिटिश पोण्ठ के अवमुल्यत के के 
स्वरूप यह दर बढ़कर अब 0 0555 हो गयी थी । फरवरी, 973 में डालर के दूसरे लिंग 
घाद भारत सरकार ने रुपये को पाउंड ह्टलिंग से सम्बद्ध कर दिया था। उस समय रुपया-संविंग 


> दिसम्बर, 97] में अमरीकी सरकार ने डालर का 7 9 प्रतिशत अवधुल्यत कर दिया सिम, 
इस पर भारत सरकार ने भारतीय रुवये का 3 श्रतिशत पुनर्मूल्‍्यतत कर विया। १ 
अब 7 279 भारतीय रुपये एक अमरोकी डालर के बरावर हैं। 
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दर 8:9677 रु० प्रति स्टलिग निर्धारित की गई थी जो आज भी (977) मे प्रचलित है। 
लेकिन रुपग्रा--डालर विनिमय दर से १रिवर्ेन होके रहते हैं । 
रुपये स्टलिए दा गठबस्धव(मिशए॒००-एल्ंगए 770४) - फरवरी, 973 मे किये गये 
अमरीकी डालर के अपमूल्यन के पश्चात भारत सरकार ने अन्य देशो की सरकारों की भाँति रुपये 
को विदेशी मुद्रा दाजार में 'ैसते! (09/) द्वेतु स्वतस्त्र छोड 'विया था। यद्यपि ब्रिटिश पाओँंड 
स्दलिंग भी विदेशी मुद्रा बाजार मे तैर! रहा था लेकिन अमरीकी डालर की तुलना में इसके 
विनिमय मुल्य मे कोई विशेष परिवतेत नही हुआ था। अतएवं भारत सरकार ने फरवरी, 973 मे 
रुपये को ब्रिटिश पाऊँड स्टिंग के साथ जोडने वा नि्ेय किया था । रुपये सर्टलिग की विनिमय-दर 
]8 9677 भारतीय र० ८८! पाऊँड स्टलिंग पर निश्चित की गयी थी । वास्तव मे, स्मिथसोनियत 
सन्धि (ह005070॥ 2 80८७॥९१६) के अन्तर्गत भी भारतीय रुपये की पार्मेड-स्टलिग से यही 
विनिमय दर निर्धारित की गई थी। इस वितिमप दर वो 2 5 प्रतिशत तक ऊपर थथवा नीचे की 
दिशा मे बदला था सबता था । 
रुपये-स्टलिंग का सम्दस्थ पिख्लेद एवं भारतीय रुपये का मुद्राओ फी टोशरी से गठबग्धन, 
24 सितम्बर 975 (एए्फुटढ #लाक्ताह 980८ शाव (॥९ पार एए णी धार विएबा केप्ए८6 
जि मे भबध्र,2६ ० (फाहयाटार 2400. इ०ए/शता0८८,. !975)--24 सितम्बर, 975 को 
भारत सरकार ने रुपये का स्टॉयिंग से सम्बन्ध विच्छेद करने का निर्णय किया और तुरन्त ही इस 
हिर्णेप पर अमल शुरू हो गया या। इस रियर के अनुप्तार भारतीय झुपये की विनिमय दर को 
तिर्धारित बरने का उत्तरदायित्व रिजव बैक ऑफ इण्डिया पर डाला गया था । रुपये वी विनिमय" 
दर निर्धारित करते समय रिजय बैक को बुछ चयतित देशो (8९/९०८/७७ 0०५७७॥७७७) की मुद्राओं 
थी विनिमय-दरो में हुए परिवतेनो को घ्यात मे रखता जरूरी था अर्थात्‌ रुपये भी विनिमय दर दो 
विदेशी मुद्राओ की टोररी पे जोड दिया गया था। भारत सरकार छारा यह यदम एपगे के विदेशी 
मूल्य में स्थाथित्व स्थावित करने के हृष्टिकोण से उठाया गया था। 
जैसा पूर्व बहा गया है, स्मिथसोतिएन सन्धि के अल्तगंत फरवरी, 973 में रुपये को 
पाऊँड स्टलिय से जोड दिया गया था। उस समय तक यह दिया गया था कि रपये के सटलिंग से 
गठबन्धन के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात उद्योगों वी प्रतियोगात्मक शक्ति (07रएश॥ाएड 
70७८) को बनाये रखा जा सकेया (स्मरण रहे, उस समय बढ़ती हुई कीमतों के कारण 
इस प्रतियोगात्मक शक्ति में ह्वास हो रहा था।) लेकिन सन्‌ 2973 के पश्चात अन्य मुद्ाओों की 
लुत्नना मे पाऊंड स्टलिंग के विदेशी मुल्य म॑ निरन्तर हारा हुआ था। भारत सरकार के उपर्युक्त 
निर्णय से सीन महीने पूर्व अमरीकी डालर को तुलना मे स्टलिग के विदेशी मूल्य में 0 प्रतिशत की 
क्रमी हो चुकी थी । थत भारतीय रुपये का भी परोक्ष रूप से उतना ही (अथात्‌ 0 श्रतिशत) 
अपमूल्यत हो गया था। यही कारण है कि जून !975 मे रिजवे बेक ऑफ इण्डिया रुपये के विदेशी 
मूल्य में सीमान्च पुनर्भूल्‍्यत करने पर जिवश हो गया था ॥ यह पुनर्मूल्‍ल्यत 2 25 प्रतिशत की सीमा 
के भीतर ही था । उस समय कुछ दिशाओ से जोरदार माँग की गयी थी कि रुपये का स्टलिग से 
सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाये । तक यह दिया गया था कि स्टलिय के अवभूल्यत के परिणामस्वरूप 
भारतीय रुपये का जो अक्मूल्यत हो रहा या उससे देश को कोई विशेष लाभ नही था । इसके 
डिपरीत, आयातो की कीमतो मे बृद्धि के फलस्वरूप देश को हानि हो रही थी ) 
इस सन्दर्भ मे ही रुपये स्टलिग के विच्छेद का विचार प्रस्तुत किया गया था । साथ ही यह 
सुझाव दिया गया कि छपये को कतिपय ऐसे देशो की मुद्राओ के साथ जोड दिया जाय जो भारत के 
विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे | 
भारत सस्कार ने स्टलिग से रुपये का सम्बन्ध तोडने के शाथ साथ यह भी घोषणा कर 
दी थी कि आरतीय रुपये की वितिमय-दर प्रति दिन कतिप्य विदेशी सुद्राओ की विनिमय-दरो मे 
हुए परिवर्तेनों को ध्यान मे रखकर निर्धारित की जायेगी। कुछ कारणों से भारत सरफार ने 
उन विदेशी सुद्राओ के नाम नही बतलाबे थे जिनके आधार पर भारतीय रुपये की विनिमय दर 
निश्चित की जानी थी। लेकिन ऐसा अनुमान सगाया जाता है कि विदेशी मुद्राओ की इस टोकरी 
में अन्य मुद्राओं के अलावा पाऊँड स्टलियग, अमरीकी डालर, जर्मन माके और जापानी येन सम्सिवित 
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दो । भारत सरकार के वक्त निर्णय के अन्तर्गत रिजवे बैंक विश्व की प्रमुख मुद्राओ को खरीदने 
एव बेचने की दरें प्रतिदिन प्रकाशित करता है । 

लेकिन पाऊँड स्टलिंग को “हस्तक्षेप की मुद्रा” (०० प्रशशएचणा००) के रुप 
में जारी रखने का निर्णय किया गया था । इसके साथ ही भारत सरकार ने रुपये-स्टलिंग विनिमय 
दर को 8:3 २० प्रति पाऊंड स्टलिंग पर निर्धारित कर दिया था। 24 सितम्बर, [975 को 
रुपये-स्टलिंग का सम्बन्ध विच्छेद एवं भारतीय रुपये का मुंद्रानो को टोकरी से किया गया गठ* 
बन्धन, वास्तव मे, भारत सरकार का सही निर्णय था। भारतीय रुपये को किसी अब्य मुद्री 
जोडना अथवा विदेशी विनिमय बाजार में उसे “दैरने” (१०४) द्वेतु खुला छोड देना भारत के 
व्यापक हिंतो मे नही था । अत. भारत सरकार का निर्णय देश के हितो के अनुरूप ही या। इसका काएण 
यह था कि उस समय विश्व के विदेशी विनिमय बाजारों मे भारी उथल-पुयल हो रही थी । यहाँ 
तक कि भारतीय रुपये को विशेष आहरण अधिकारों (अथवा $. 0). 85 ) से जोड़ता भी देशहित 
में नही था भारत के विदेशी व्यापार का स्वषू॑प उत तेल-निर्यातक देशों के विदेशी व्यापार से 
भिन्न था जिन्होंने अपनी-अपनी मुद्राओ को 5. 0. 7२5. से जोड रखा था। 


भारतीय रुपये का पुन ल्‍्यन 
(रि्एबोएडा।0 रण (6 [ए097 रिए०००) 


25 सितम्बर, 975 से लेकर 29 सितम्बर, 976 तक की एक वर्ष की अवधि में 
रुपये का भारत सरकार द्वारा आठ बार पुन्मूल्‍्यन क्या गया था। इसे निम्न सारणी हाण खत 
किया गया है 





सारणी 7 
मध्य -_..--++-कऋ्छऋछछ॒- 77 हु्लूल धुतम त्थन 
___ हि... ्वेशविसतिप) या (प्रतिशत)... 

25 सितम्बर, 975 48 3] है 
5 दिसम्बर, 975 48 3 0 
8 माजे, 976 7 75 2 
]] मा, 976 ]7725 28 
3 अप्रैल, 976 6 90 20 
23 अप्रैल, 976 ]6 50 23 
29 मई, 976 6 00 30] 
800 मनन हें सितम्बर, 4976 5-40 38 
29 सितम्बर, 976 4-70 45 


उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि एक वर्ष की अवधि में पाऊंड-स्टलिंग के साथ भारतीश 
रुपये का 9 7 प्रतिशत पुनर्मूल्‍्यत हुआ था। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि ई बन 
से 3 प्रतिशत वाबिक की मुद्रा-कीति की दर के कारण पराऊेंड स्टलिंग एक बीमार मु: 
चुकी थी। इसी अवधि के दौरान अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में भी भारतीय रपये तत वस्तुओं 
उल्लेखनीय सुधार हुआ था। पाऊँड स्टलिंग के साथ रुपये के पुनर्मूल्यत से आयातित वस्तूं 
कीमतो में तनिक सी कमी हुई थी । इसी कारण देश के आन्तरिक कीमत-स्तर मे 2220] 
स्थिरता आयी थी | आयात सघ्ते हो गये थे लेकिन सोभाग्य से रुपये के पुनर्मूल्यर्ते है हि 
निर्यातों की प्रतियोगितात्मक शक्ति पर कोई प्रतिकल प्रभाव नही डाला था। सत्य तो यह 
भरत की निर्यात-स्थिति में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ था। हैः 

भारतीय रुपये की सुधरी हुई स्थिति को निम्न सारणी द्वारा हर्के किया जा सकता ६: 
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2 
आपसी (प्रति 00 ० विदेशी मुद्रा की इकाइया) 
मास 24 पघितम्बर पता 
विदेशों मुद्रा का मास 975 29 सितम्बर, 4976 
चाऊड स्टॉलग 0 के जा ह्ह 
अमरीका डालर 37*02 4-8 
जमंन मार्क 29 48 27 52 
जापानी येन 3 347 3 2/4 


आरत की तेजी से सुधरती आाथिक स्थिति अन्तरराष्ट्रीय बाजारों मे रपये की स्थिति को 
और अधिक सुदृदृढ बना देगी ) 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, पाऊँड स्टलिंग भारत को “हस्तक्षेप मुद्रा” है ॥ भारतीय 
रुपये का वाह्म भूल्य पारऊंड स्टलिग के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। कुछ मर्थेशास्त्रियों ने 
भारतीय रुपये के पाऊेंड स्टलिग से इस विशेष सम्बन्ध का विरोध किया है ।_ उनका कहना है कि 
यदि रुपये का पाऊंड स्टलिंग से यह विशेष सम्बन्ध जारी रहता है (अथवा पाऊँड स्टलिंग हस्तक्षेय' 
मुद्रा' बना रहता है) तो समय-समय पर रुपये का पुनर्मूल्यन करवा पड़ेगा (स्मरण रहे, एक वर्ष 
को उपर्युक्त अवधि मे भारतीय रुपये का आठ बार पुनमूल्यन किया गया या ।) इसके अतिरिक्त, 
पाऊेंड स्टलिंग की बर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निश्चयपुरवंक कहां जा सकता है कि इसका 
भविष्य कोई अधिक उज्ज्वल प्रतीत नही होता । अठ भविष्य में भारतीय रुपये के और अधिक 
पुनर्भुल्‍्यम करने से देशके तिर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। लत यह सुझाव दिया गया है 
कि पराऊेड स्टलिंग को भारत की ' हस्तक्षेप मुद्रा” ने मादा जाय और भारतीय रुपये का इसके 
साथ विशेष सम्बन्ध तुरन्त समाप्त कर दिया जाये । 

इसके विपरीत, बुछ अन्य अधेशास्त्रियो का यह विधार है कि भारतीय एपये का पाउंड 
स्टलिग फे साथ विशेष सम्बन्ध बनाये रखा जाय। इससे कई लाभ हैं। श्रषम, पाऊंड सटलिंग के 
साथ भारतीय रुपये का गठवन्धन परम्परागव, ऐतिहासिक है। निरन्तरता फे हित मे इस सम्बन्ध की 
बनाये रखा जाये । दूसरे, सन्‍्दन का सौद्धिक बाजार विश्व का सबसे अधिक सगठित एवं कुशल 
बाजार है । विश्व के इस महत्त्वपूर्ण वित्तीय केन्द्र के साथ सम्पर्क बनाये रखना स्वयं भारत 
के ही हित में है। तोसरे, भारत की निर्यातन्‍्जाय का बहुत बड़ा भाग पाऊँड स्टलिंग के रूप मे 
ही प्राप्त होता है । भत पाऊँड स्टलिग को भारत की “हस्तक्षेप मुद्रा” बताये रखने में ही देश 
का हित है क्योकि लन्दन बाजार भे विदेशी मुद्रा को परिवर्तित करने की लागत कम बंठती है । 

इन परिस्थितियों मे भारत की वर्तमात विनिमय दर प्रणाली ही उपयुक्त प्रतीत होती है । 
इसे समय भारतीय रुपये का गठबन्धत उन देशो की मुद्राओं की ठोकरी (8086६ ०₹ ८य्रालाठट/28) 
से किया गया है जिनका भारत के विदेशी व्यावार में प्रयुख स्वान है। पारऊँड स्टलिय भारत की 


“हस्तक्षेप मुद्रा” है । वास्तव मे, यह वर्तमान प्रणाली भारत के लिये सर्वोत्तम प्रणाली है। इससे 
देश को अनेक लाभ हुए हैं। 


(8) विनिमय निधि में बृद्धि (5छ७॥ण४ एंडल्आ826 २९६८०४2४)--सत्‌ 976-77 में 
भारत के विदेशी विनिमय झाधनो मे अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी । दिसम्बर, 976 में भारत की 
विदेशी विभिमय निधि मे, 2 285 करोड़ रु० के तुल्य विदेशी भुद्राएँ थी जो कि एक रैकार्डे था । 
सन्‌ 975 की तुलना मे यह्‌ राशि तौन ग्रृुवा अधिक थी ॥ वाघ्तव में, भारत के इतिहास में यह 
एक अभूतपूर्व घटना थी क्योंकि विग्रत दो दश्खकों से भारत विदेशी मुद्रा के अभाव से बुरी तरह 
5 4 १ देश की विदेशी विनिमय निधि के इस अप्रत्याशित प्रयार के मुब्य कारण निस्भ- 
लिखिद 

(0) सन्‌ 976-77 मैं आन्तरिक एवं विदेशी बाजारों मे भारतीय रुपये के मुल्य मे 
उल्लेखनीय सुधार हुआ था। इसके हों कारण विदेशी विनिमय निधि से बृद्धि हुई थी। दस वर्ष 
देश में रेकाई खाद्य उत्तादन हुआ था। बौद्योगिक उत्पादन मे भो पर्याप्त बुद्धि हुई थी। इसके 
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साथ ही साथ भारत सरकार ने कुछ प्रभावी स्फीति-विरोधी कदम भी उठाए थे। इन सर्वेक्ा 
परिणाम यह हुआ था क्लि भारतीय दयये के आल्तरिक मूल्य में वृद्धि हो गई थी। इसका प्रभाव 
रुपये के विदेशी मूल्य पर भी पडा था । इस अवधि मे रुष्या पाऊंड स्टलिंग की तुलना मे पर्याप्त 
सुदृद हो गया था। अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में रुपये की सुहृढ स्थिति के कारण देश की विदेशी 
विनिमय निधि मे बृद्धि हो गयी थी । 

(7४) इस अवधि में भारत की निर्यात आय मे. आकस्मिक वृद्धि हो गई थी । भारत के 
विर्यातों का मूल्य उच्चतम सीमा अर्थात 3,943 करोड रु० पर पहुँच चुका था। कच्चे घोहे, 
अल्युमिनियम, इस्पात एवं अन्य गैर परम्परागत वस्तुओ के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापक 
कायक्म बनाये गये थे । 

(77) इस अवधि मे पहले से प्राप्त की गई विदेशी सहायता का अधिक गहन उपयोग क्या 
गया था जिससे देश की विदेशी विनिमय निधि पर पड़ते वाला बोझ कम हो गया था। इससे 
भुगतान-सन्तुलव॒ की स्थिति मे उल्लेखनीय सुधार हुआ था। 

(!४) इस अवधि भें (अर्थात (976 77) में विदेशों मे रहने वाले भारतीयों ने पहले से 
कही अधिक घनराशि अपने सगे सम्बन्धियों को भारत में भेजो थी ! वास्तव में, इस मद मे 
अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। तीन वर्ष पूर्व यह राशि श्रति वर्ष 200 बरोड रु० के 
लगभग थी लेकन सन्‌ 976 77 मे यह बढकर 600 करोड रु० हो गई थी। इसका 
मुख्य कारण यह था कि इस अवधि में भारत सरकार ने तस्करो (5708.ो०७) के विरुद्ध 
कड़ी कारवाई की थो जिससे तस्कर व्यापार बहुत कम हो गया था और विदेशी मुद्रा का प्रवाह 
बह गया था । इसके अलावा, विदेशों मे रहने वाले भारतीयों को प्रोत्साहित क्या गया था कि वे 
अधिकाधिक घनराशि भारत को भेजें । 


अब यह अत्यत आवश्यक है कि दन गूल्यवान विदशी विनिगय साधनों का उपयोग बड़ी 
सावधानी से किया जाये । गैर-जरूरी उपभाक्ता वस्तुओ का आयात करन म इनका अपव्यय ने 
किया जाय । जहाँ तक सम्भव हो इनका उपयोग वच्चे माल एवं मशीनों आदि वा आयात करने 
में किया जाय ताकि देश के औद्योगिक विकास में सहायता मिले । 


साम्राज्य डालर कोष (सिक्ा० ॥9095 ?९००)--दूसरे विश्व युद्ध के दौरात मौद्रिक 
क्षेत्र मे एव अत्यन्त महत्त्वपृण धटवा घटी थी। वह साम्राज्य डालर कोप की स्थापता थी। दूसरे 
विश्व युद्ध से पूर्व लगभग सभी देश अपने विदेशी विनिमय कोपो को स्टर्लिंग के रूप मे लेन्दतमे 
रखा करते थे । इसका कारण यह था कि उस समय लन्दन विश्व का एक महत्त्वपूण वित्तोय वेद्र 
(गगभाधथ ०४०४४) हुआ करता था और इसी नाते ब्रिटेन की स्टलिग मुद्दा विश्व की सभी 
मुंद्राओं में पूर्णत परिवर्तनशील हुआ करती थी। इसी कारण विश्व के अधिवाश देश अपने विदेशी 
वितिमय कोप लन्दन मे ही र्षना पसन्द करते ये। परन्तु युद्ध के छिड़ने के वाद कुछ पटियाइय! 
उस्पन्न ही गयी और स्टलिय मुद्रा की अन्य मुद्राओ मे स्व॒तन्त्र परिवर्तनशीजता रामाप्त हो गयी। 
इसका मुख्य कारण डालर जैसी कुछ मुद्राओ की भारी कमी का होता था जिसके परिणामस्वरूप 
स्टलिग को डालर में परिवर्तित करना कठिन हो गया था। इस प्रकार स्टलिंग को डालर एव 
अन्य दुलभ मुद्राओ मे परिवर्तित करने की कठिनाई को दूर करने तथा दुलभ मुद्राओं का समुचित 
उपयोग करते के लिए सन 939 में साम्राज्य डालर कोप की लन्दन में स्थापना की गयी थी । 
ब्रिटिश साआज्य के सभी देशो ने इस कोप का सदस्य बनना स्वीकार कर दिया था। 


इस कोष का श्रवन्ध एवं सचालन बैक ऑफ इगलेण्ड तथा ब्रिठिश ट्रेजरी द्वारा किया 

जाता था । ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशो को अपने निर्यातो के वदले में प्राप्त हुई विदेशी मुद्गाए 
इस कोप में जमा करनी पड़ती थी ओर उनके बदले में उतको स्टलिय में भुग्तान किया जाता 
था। उदाहरणार्थ, यदि भारत अमरीका को कुछ माल भेजता था तो उसका अमरीफी डावरो मे 
प्राप्त होने वाला भुगतान मारत को साम्राज्य डालर कोप में जमा फरना पडता था और उसके 
बदले भारत को रटलिए के रूप मे भुगतान कर दिया जाता था। इस प्रकार साम्राज्य के सभी 
देशो द्वारा अजित किया गया विदेशी विनिमय साम्राज्य डालर कोप मे जमा कर दिया जाता था। 
यदि साम्राज्य के देशो को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दुलम मुद्राओ की आवश्यकता पढ़ती 
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थी तो वे इस प्रकार की मुद्ाएँ साम्राज्य डालर कोप से भरा कर सकते थे । चूंकि इस कोप मे 
सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्रा डालर थी, इसलिए इसको छाम्राज्य डालर कोष का नाम दिया 
गया था । परन्तु स्मरण रहे दि डालरो के उपयोग के सम्बन्ध में विभिन देशो का कोई कोड 
निश्चित नही किया गया था सर्थात्‌ सदस्य देश कोप मे से दुर्लभ मुद्राएँ अपनी-अपनी आवश्य- 
क्ताओ के अनुसार ले सकते थे ! परन्तु इत दुलंम मुद्राओ का ऋपव्यय नहीं किया जाता था। 
केवल अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए ही साम्राज्य डालर कोप से दुलेंभ मुद्राएँ 
प्राप्त की जाती थी ) इस्त प्रकार साम्राज्य डालर कोप का मुख्य उद्देश्य युद्ध के सफल सचालन के 
लिए दुलंभ मुद्राओ का क्रिफायतपूर्ण उपयोग करना था। 
जैसा ऊपर कहा गया है सन्‌ 939 गे भारत भी इस कोप का महत्त्वपूर्ण सदस्य बन 
गया था। सन्‌ 939 से लेकर सर 946 तक भारत ने लगभग 450 करोड हपये के मुल्य का 
विदेशी विनिमय इस कोष मे जमा किया था और लगभग 240 करोड रुपये के मूल्य के डालर 
तथा लगभग 5) करोड झुपये के मूल्य की जन्य दुलेभ प्रव्राओ को इस वोप में से निकाला था। 
आलौोचको द्वारा कहा जाता है कि साम्राज्य डालर कोप के राधनों का उपयोग अधिकाशत 
ब्रिटेन के हित भे ही फिया गया थ[। भारत को इस कोप मे से उरका उचित हिस्सा नहीं मिल 
सका था। इस प्रकार समग्र रूप में भारत वो साम्राज्य डालर कोप की रादस्पता से लाभ के 
स्थान पर हानि अधिक हुई थी। अत सम्‌ 947 में भारत इस कोय से जलग हो गया । 
अब भारत अपते डालर उपाजंनों (0०॥67 छशा॥ए६०) को ब्यय बरने मे पूर्णत स्वतन्न है। 
परीक्षा-प्रश्द तया उनके सक्षिप्त सकेत 
, हित्रोय महायुद्ध का भारतीय मुद्रा प्रणाली पर क्या प्रभाव पडा ? वर्णन कोजिए ॥ 
(सागर, 957) 
[सकेत--यहाँ पर यह बताइए कि दूसरे महायुद्ध का भारत की मुद्रा प्रणाली पर क्या प्रभाव 
पड़ा था ? युद्धकाच् से मोद्धिक क्षेत्र मे होने वाली मुस्य-सुश्य घटनाओं का विस्तारपूर्वेक 
बर्णन कीजिए ओर सक्षेप मे यहू भी बताइए कि भारत सरकार द्वारा विदेशी विनिमय के 
क्षेत्र मे विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए क्या तपा कदम उठाये गये थेतु 
2. भारतीय मुद्रा तथा चलम के इतिहास में दूसरे महायुद्ध की समाष्ति के वाद वे' काल मे होते 


वालो प्रमुख घटनाओ की दियेचना कीजिए । (आगरा, 962) 
अपपा 

सन्‌ 947 से सन्‌ 960 के बीच की भारतीय सुद्रा ध्यवस्था को प्रधुज विशेषताओं का 

बणत कीजिए । (आगरा, 964) 


[सकेत--युद्धीत्तरकाल मे मौद्िक क्षेत्र मे होते वाली प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार थी--उपये- 
स्टलिंग का सम्बन्ध विच्छेद, वडे मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण, भारतीय रपये का 
अवमूल्यन, दशमिक श्रणात्ञी का अपनाया जाना, घाटे को अर्थ-व्यवस्था, मुंद्रा स्फीति 
इत्यादि । इन सबका यहाँ पर विस्तारपुबक वणन कीजिए ।] 
3. भारत को वर्तमान चलन प्रणाली की प्रभुद्ध विशेषताओं का वर्णन कोजिए । 
(न्यग्पुर, 958, इन्दोर, 7968) 


सारत की वर्तमान मुद्रा प्रधाली पी सक्षेप मे विवेचना कोजिए । (राजस्थान, 97]) 
[प्रकेत--यहाँ पर यह बताइए कि भारत की वर्तमान चलन प्रणाली की पअग्रुल विशेषताएँ 
इस भ्रकार हैं. (क) देश मे स्वर्ण समतामान प्रणाली का होना । (ख) आन्दरिक मुद्रा में 
रुपये के सिषको, छोटे सिवको तथा कामजी नोटो का होना । (ग) भारतीय रुपये का स्वर्ण 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता। (घ) अत्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदत्यता । (४) विनिमय 
नियन्ध्रण को क्रिप्रशीलतह इत्यादि !] 


श्र 


भारतीय रुपये का अवमूल्यन () 
(70क्थ्रेएशा०7 ७ 06 89 पेएफ०९-) 





अवसृल्यन का अर्थ 
अवमूल्यन से अभिप्राय देश की भुद्रा का विदेशी मुद्राओं मे मूल्य कम कर देते से होता है, 
भ्र्थात्‌ विदेशी मुद्राओ वे रूप से देश की है का मूल्य जानबूझकर कम कर दिया जाता है। 
परिणामत देश फी मुद्रा की क्रय शक्ति विदेशी मुद्राओ के रूप भे कम हो जाती है। इससे देश के 
निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है क्प्रोकि अवमूल्यन करने बाले देश की बस्तुएँ उत सभी देशो में 
सस्ती हो जाती हैं जिनकी मुद्राओ का अवमूल्यन नहीं किया जाता । इसके साथ ही साथ अवमूल्यन 
करने वाले देश के आयातों में कमी हो जाती है, वयोकि उस देश में विदेशी माल महँगा हो जाता 
है| सक्षेप में अवमृल्यन से देश के निर्यात बढ जाते हैं किन्तु आयात कम हो जाते हैं। परिणामत 
देश का भुगतान-असन्तुलन दूर हो जाता है। 
मुद्रा अवमूल्यत के परिणामस्वरूप साधारणत देश के निर्यात बयो बढ जाते हैं और आयात 
क्यो कम हो जाते हैं इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए भारत 
अमरीका के साथ विनिमय दर  रु०-६3 सेप्ट से घटाकर  रु०7-0 छ्ेण्ट कर देता है। 
इससे भारतीय तिर्यात् अमरीका मे सस्ते हो जायेंगे क्योंकि अब अमरीकी आयातकर्ता 0 सेण्ड 
व्यय करके भारत से उतना ही माल खरीद सकता है जितना कि पहले वह 3 सेण्टो से खरीदा 
करता था। इसके विपरीत, विनिमय दर घटने से अब अमरीकी आयात भारत के लिए महंगे 
हो जायेंगे। इसका कारण यह है कि पहने तो भारतीय आयातकर्ता ] ३० व्यय करके 3 सेण्ट का 
माल अमरीका से खरीद सकता था। अब वह ० से केवल 0 सेण्ट का माल ही खरीद सवता 
है। इस प्रकार देश के भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दुर अथवा कम करने के लिए मुद्रा 
बवमूल्यत्र का प्रयोग साधारणत छोमद्ायक दिद्ध होता है। 
यह ठीक है कि मुद्रा अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश वे निर्यात बढ़ जाते हैं। सेविन 
अबमूल्थन के फ्लस्वरूप देश के निर्यातों मे जिस मात्रा मे वृद्धि होती है. यह उस देश के द्वारा 
नियति क्ये गये मात्र की विदेशी माँग की लोच पर निभर करता है। अर्थात्‌ यह इस बात पर 
विरभर करता है कि विदेशियों की उस देश की माल के प्रति माँग बेलोच है अधवा लोचपु्ण है। 
यदि विदेशियों की माँग बेजोच है तब तो आन न के परिणामस्वरूप उस देश के निर्यात नहीं वढ 
सकंगे अथवा कम मात्रा मे बढ सकेंगे । इसके , यदि माँग लोचपूर्ण है तो अवमूल्यन के 
फलस्वरूप देश के निर्यात अधिक मात्रा में बढ सकेंगे । 
वास्तव मे, मुद्रा-अवमूल्यन के दो प्रभाव हो सकते हैं. (2) ऋणात्मक प्रभाव (758706 
शीं८०७), (2) घनात्मक अभाव (90आ॥9० ०ीींट७) । यदि अवमुल्यन के परिणामस्वरूप देश 
निर्यात विनिमय दर मे की गयी कमी से कम अनुपात में बढ़ते है, तो अवमुल्यत का प्रभाव 
ऋणात्मक होता है। उदाहरणायथ, यदि मुद्रा का 0 प्रतिशत अवधूल्यत करने पर निर्यात फैवल 
$ प्रतिशत द्वी बढ़ते हैं, तो अवमृल्यन का प्रभाव ऋषात्मक होगा । इसके विपरीत, यदि भवमूल्यन 
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के फलस्वरूप देश के निर्यात वितिमय-दर मे की गयी कमी से अधिक बजुपात में बढ़ते हैं तो 
अवशूल्यन का प्रभाव धवात्मक होगा। 
उदाहरणायें, यदि मुद्रा का 0 प्रतिशत 
अवमूल्यन करने प्र निर्यात 5 प्रतिशत 
बढ जाते हैं तो निश्यय ही अबमूल्यन 
का प्रभाव घवात्मक होगा । मुद्रा-अवमू- 
ल्‍्यन्त के घनात्मक एवं ऋणात्मक 
प्रभावों को इस रेखाकृति द्वारा भी 
व्यक्त किया जा सकता है । 

उपरोक्त रेखाकृति में, 
अवमुल्यन से पुव विनिमप-दर क अ है, 
निर्यात अ च॒ हैं और निर्यातों का कुल 
मुल्य अ च ख् के है। अवमूल्यन 
के फश्रस्वरूप अब वितिमय दर क, अं 
हो गयी है, निर्यात बढकर अछ हो 
गये हैं और निर्यातो का कुछ मूल्य भ निर्यात हे 
छ पक, हो गया है। यदि क क, गख आयत का क्षेत्रल्त गंचछघ आयत के क्षेत्रफल से 
कस है तो अवमूल्यन वए प्रभाव धतात्मक होगा । इसके विपटीत, मदिं कं क। गख कर आयत का 
दोभफल ग॒ व छ प आयत के क्षेत्रफल से अधिक है तो अवभूव्यन का प्रभाव ऋणात्मक होगा । 

अवमुल्यन्त के उद्देश्य 

अवमूल्यन के दो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं 

(]) भुण्तान सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर अयवा कम फरना--यदि किसी देश का 
भुगतान सन्तुलन लम्बे रामय से प्रतिकूल चला आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति मे उस देश के लिए 
अपनी पुद्रा का अवमूल्यत करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। अवमूल्यत से वह देश अपने 
आयातो को कमर कर सकता है और निर्यातों को बढ़ा सकता है तथा इस प्रकार भुगत्तान सन्तुलग 
की प्रतिकूलता को दूर अथवा कम कर सकता है । 

(2) राशिपातन पर रोक--जब किसी देश मे कोई दूसरा देश अपना माल उत्पादन 
लागत से भी कम मूल्य पर देचता है तब इसे राशिपातन (70०09778) कहते हैं। 'राशिपातन 
का उद्देश्य एक देश के द्वारा दूपरे देश के उद्योग घन्धो को नष्ठ करना होता है। अतएवं जिस देश 
में राशिपावन किया जा रहा है उस देश के लिए इसे रोकना अत्यन्त आवश्यक होता है। राशि 
पातन को भ्राय देश की सुद्रा के अवमूल्यन द्वारा रोका जाता है| जैसा ऊपर कहां गया है--अव- 
मूल्यत के परिणामस्वरूप देश के आयात महंगे हो जाते है और इस प्रकार राशिपातन स्वत ही 


समाप्त हो जाता है। 
अवभुल्यन को परिसोमाएँ 
([गरणभ/०5 ० 06एशेप४४००) 

अवमृल्यन की नीति की परिसीमाएँ तिम्तलिखित हैं 

(१) किसी देश द्वारा अपनायी ग्रपी जवमूल्यन की नीति तम्री सफल हो सकती है जबकि 
अन्य देश इस नीति का भाश्रय न लें । दूसरे शब्दों मे, यदि कोई देश अयमूल्यन की नीति अपनाता 
है परन्त उसकी देखा देखो अन्य देश भी अवमूल्यन की नीति अपना लेते हैं तव ऐसी परिस्थित्तियों 
गे उस देश कर कोई लाभ नहीं होगा। इसका कारण स्पष्ट है। इस दशा मे, चूंकि अन्य 
देशो की मुद्राओ का भी अजमूल्यन हो जाता है, इसलिए उस देश को विशेष लाभ नहींदो 
सकता । 

(2) किसी देश द्वारा अपनायी गयी अवमुल्यन की नोति उसी परिस्थिति में सफल हो 
सकती है जबकि निर्यात-वस्तुओ (259०८ (००७॥००॥७४) की कीमतें 7 नर से पूर्व कौ 
कौमदो से अधिक न हो। उदाहरणार्थ, यदि अवमृल्यन के बाद निर्यात-बस्तुओं की कीमतें उत्पादकों 
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द्वारा बढा दी जाती हैं तो ऐसी परिस्थिति में देश के निर्यातो मे कोई बुद्धि नहीं हो सकेगी 
और इस प्रकार अवमूल्यन का उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा। 

(3) अवमूल्यन से अन्य देशो का उस देश की मुद्रा मे से विश्वास उठ जाता है अथवा कम 
हो जाता है। अन्य देश उस देश से अपने आयातो को इस आशा में स्थगित करते चले जाते हैं कि 
आगे चलकर उस मुद्रा का और अधिक अवमुल्यन होगा । इस प्रकार उस देश के विर्यातों पर 
अवमूल्यन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 

सन्‌ 949 में स्टलिंग का अवघुल्यन 
(ए9लशेण्बगाणा ० हल छशएड्ट 2 949) 

ब्रिटेन के चासलर ऑफ एक्सचेकर (टाथ्राप्थोण ० छाप्कव्वुण्ण) सर स्टैफर्ड व्रिष्त 
(87 8्शीणत (7998) ने 8 सितम्बर 949 को ब्रिटिश स्टलिग का अवसूल्यन करने 
की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार स्टलिंग का डालर मृल्य 30 5 प्रतिशत घटा दिया 
गया या । परिणामत स्टलिंग का डालर मूल्य 4 03 डालर से घटाकर 2 80 डालर निश्चित 
कर दिया गया था। ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए अन्य कई देशो ने उस्ती अनुपात में अपनी 
मुद्राओ का अवमूह्यन कर दिया था। इन देशो के नाम इस प्रकार है--आस्ट्रेलिया, वर्मा, लका, 
दक्षिणी अफ्रीका, भारत डेनमार्क, नीदरलैण्ड, आइसलैण्ड, नावें मिद्र तथा यूनान) हर 

स्टिंग के अवमुल्यन के कारण--स्टलिग का अवमूल्यव निम्नलिखित दो कारणो से किया 
गया था : 

() अमरीका से आयातो से बृद्धि--दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन तथा अन्य देशों में 
बडे पैमाने पर विनाश (१०४70०/०॥) हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप युद्धोत्तरकाल में इन देशो 
मे पल माल की बहुत कमी हो गयी थी। अत इन देशो ने युद्ध के उपरान्त अमरीका से बढ़े 
पैमाने पर पूंजीगत वस्तुओ का आयात किया था। 

(2) अमरीका को निर्यातो मे कमौ-युद्धोत्तरकाल मे स्टलिग क्षेत्र के देशो के अमरीका 
को निर्यात बहुत कम हो गये थे । इसके दो कारण थे-- प्रथम, युद्ध के कारण स्टर्लिंग क्षेत्र के देशो 
की उत्पादन शक्ति बहुत कम हा गया थी । अत ये देश अमरीका को अधिक माल भेज: 
स्थिति में नहीं थे। दूसरे युद्धघाल मे अमरीका की उत्पादन शक्ति में महान वृद्धि हुई थी। 
फल्तत अमरीका अपनी कच्चे माल सम्बन्धी लगभा सभी आवश्यकताओं को स्वय पूरा करवे में 
समर्थ हो गया था। इन कारणो से स्टरलिंग क्षेत्र के देशो के अमरीका को निर्यात कम हो गये थे । 

इस प्रकार एक ओर तो स्टिंग क्षेत्र के देशो के अमरीका से आयात बढ़ गये थे और 

दूसरी ओर इन देशो से अमरीका को निर्यात कम हो गये थे । इस प्रवार इन देशो के लिए डात्तर 
सकट (00॥47 (788) उत्पन्न हो गया था। जबकि समूचे स्टलिय क्षत्र का डाल: घाटी सन्‌ 
946 मे 226 मिलियन पौण्ड था तब सन्‌ 947 में यह घाटा बढ्बर 024 मिलियन पौष्ड 
हो गया था। सग 4949 मे तो यह डालर सकट और भी भीषण हो गया था। कुछ इराय छेगी 
तो ग्रट ब्रदेन इस डालर सक्ट को अमरीका से ऋण लेकर टालता रहा परन्तु एक स्थिति ऐप 
आ गयी जब उसक लिए अमरीका से ऋण लेकर भी भुगतान की प्रतिकूलता वो कप 8804 
असम्भव-सा हो गया था। परिणामत 8 सितम्बर, 949 को ब्रिटिश सरकार ने पोण्ड वा 
अवमूल्यत करने का निश्चय किया था । 
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जैप्ता ऊपर कहा गया है, ब्रिटिश सरकार ने 8 सितम्बर, 949 को स्टलिंग का अब 
मूल्यन वर दिया था। ब्षिटेन का अनुकरण करते हुए 24 घष्टे ब द अर्थात्‌ 9 सिदाद 8 
को भारत सरकार ने भी रुपये के अवमूल्यन की घोषणा कर दी थी। भारत सरकार ने हल हक 
का उसी अनुपात में अवमूल्यन किया जिसमे ब्रिटेल चे स्टलिग का किया था। यही । ददवूल्मन 
अवमूल्यन के पश्चात्‌ भी रुपये का रटलिग पूल्य ] शिलिग 6 पंत पर ही स्थिर रहा। 87228 
के पश्चात भारतीय रुपया जो पहले 30 225 अमरीकी सेण्ट के बराबर हुआ करता था, खज॒ जा र 
2 छेण्ट के बराबद कर दिया गया 4 भारतीय रुपये का स्वर्ण पुल्य भी 0 26860; प्राम 
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0-8682 ग्राम कर दिया गा था । अवसूल्यन से पूर्व अमरीका का । डालर भारत के 3 रुपये 
3। दैसे के बराबर हुआ करता था । परन्तु अवमूल्यत के पश्चात्‌ यही डालर 4 रुपये 76 पैसे के 
बराबर हो गया था । हे 

आरतीय रुपये के अवमृह्यन के कारण--स्टलिंग के अवशुल्यन के समय भारतीय रुपया 
एक स्वतन्त्र मुद्रा थी, अर्थात्‌ स्टलिय से इसका कोई वैधानिक सम्बन्ध नहीं था । अतएव स्टलिय 
के अवभूल्यन के साथ भारतीय रुपये का अवमूल्यत करना अनिवाये सही था । परन्तु फिर भी भारत 
सरबार ने ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए रुपये का अवधूत्यम कर दिया था| इसके मुख्य कारण 
मिम्नलिखित थे : 

() भारत की स्टलिय क्षेत्र की सदस्यता--यद्यवि 8 अग्रैल, !947 को भारतीय रुपये का 
स्टिंग से सम्ग्रन्ध हुट चुका था तथापि भारत स्टलिग क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण सदस्य माता जाता 
था। 8 सितम्बर, !949 को जब स्टर्लिंग क्षेत्र के लगभग सभी सदस्यों ने अगनी अपनी मुद्ाओ 
का अवमूल्यत कर दिया था तव परिस्थितिवश भारत को भी इन देशो का अनुसरण करना आवश्यक 
हो गया था । 

(2) भारत का डालर संकड--ब्रिठेत की भाँति भारत भी बुरी तरह से डालर सकेट से 
पीडित था। प्रुद्धोत्तरताल में अमरीका के ग्रति भारत का भुगतान-सन्तुलन वरश्वर विपक्ष में चला 
आ रहा था। इसका कारण यह था कि युद्धोत्तकाल भे अमरोबा से भारत के भायातो में भारी 
वृद्धि हुई थी जबकि निर्यात उप्ची मांत्रा मे नही बढाये जा राके थे । परिणामत भारत का भुगतान 
सम्तुलन विपक्ष में हो गया था और भारत के रामने डालर रावट की सगस्या उत्पन्न हा गयी 
थी। सन्‌ 4949 मे डासर राक्ट ने धत्पन्त गम्भीर रूप धारण कर लिया था। भारत सटवार ने 
इस राकट का रामगा करने के लिए वई कदम उठाये थे । उदाहरणांये, भारत सरंकार ने स्टलिंग> 
निधि रे कुछ स्टलिंग को डालरो में परिवर्ठित करने का प्रयत्त किया, अन्तरशष्ट्रीय पुद्रान्‍वोप से 
#ऋुपयो के बदले मे डालर खरीदे, विश्व बेक से डालर ऋण प्राप्त किये और गगरीका से भी विभिन्न 
समझोंतो के अस्तर्गेत डालर रुहययता प्राप्त की। परम्तु इन सब प्रयस्तों के बावजूद भारत का 
डालर घाटा बरावर चलता रहा / अत भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि अबगुल्यन के 
बिना डालर घाटे को कग करना सम्भव नहीं था। इसीलिए भारत सरकार ने 9 सितम्बर, 949 
को रुपये का अवपूह्यव करने का निश्चय क्या था। 

(3) भारत फा स्टलिण क्षेत्र व्यापार--उत्त समय भारत का लगभग 75 प्रतिशत विदेशी 
व्यापार स्टलिग क्षेत्र के देशों से था। इसलिए यदि भारत रुपये का अवमभूल्यत न करता तो ऐसी 

प्रिस्थिति मे स्टलिय क्षेत्र के इत देशों मे भारत का साल महँँगा हो जाता | परिणामत भारत के 
विदेशी व्यापार में कमी हो जाती । 

(4) भारत का अमरीका से व्यापार-यदि भारत रुपये का अवमूल्यन ले करता तो 
अब्रएएएत क़ात्ते छाक्े स्टक्षिए क्लेन् के देशो के छाक की जुकका ऐ अापडीए खाक ऋसरीक क्र (0 
महँँगा हो जाता । इससे भारत के अमरीका को जाने वाले निर्यातों में और भी कभी हो जाती 

(5) भारत के स्टलिंग पावतों के घुल्य मे कप्ती---उस समप्र भारत की स्टर्लिग निधि में 
लगभग ,733 करोड रुपये की राशि थी। यदि भारत रुपये का अवमूल्यन न करता तो इस 
हटलिंग-निधि का सूल्य कम हो जाता । इसका कारण यह या कि ्रिठेन ने तो स्टलिंग का 
अवमुल्यन कर दिया था और यदि भारत रुपये का अवमूल्यन न करता तो रुपये की विनिमय दर 

८२३७) 6 पेंस से ऊपर चली जाती। परिणामतः भारत के स्टलिम पावने वा मूत्य कम 
हो जावा । 

(6) भारत का कोमत-स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा--सम्‌ 949 मे भारत में अत्यधिक मुद्रा 
स्फीति के कारण देश का कीमत-स्तर अन्य देशों की भपेक्षा ऊँचा था। यदि भारत रुपये का 
अवपूध्यन नही करता तो भारत की वस्तुएँ अन्तरराध्ट्रीय वाजारो मे अवमृल्यन बस्ने वादे देशों को 
बह्तुओ से प्रतियोगिता नही कर सकती थी। अतएवं अन्तरराष्ट्रीय बाजारों को भारतीय माल के 
लिए सुरक्षित रखने हेतु सपये का अवमूल्यन करना अविवारय हो गया था । 

रुपये के अवमूल्यन फे प्रभाव--सपये के अवेशूल्यन के भभाव इस प्रकार ये 
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() भुगतान-सन्तुलन की अनुकूलता--सपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत कै 
भगतान-सम्तुलन में प्रतिकूलता के स्थान पर अनुकूलता हो गयौ। जबकि सन्‌ 949 मे हम क 
कुल तिर्यातों का मूल्य लगभग 525 करोड रुपये था तब सन्‌ 950 मे यह वढकर 540 करे 
रुपये हो गया । इसी प्रकार, जबकि सन्‌ 949 में भारत के कुल आयातो का मूल्य लगभग 628 
करोड रुपये था तब सन्‌ 950 मे यह घटकर लगभग 500 करोड रुपये हो गया। इसी प्रकार, 
जबकि सन्‌ 949 में भारत के भुगतान सत्तुलन की प्रतिकूलता लगभग 96 करोड रुपये थी, 
तब सन्‌ 950 गे इसकी अनुकूलता लगभग 92 करोड रुपये के बराबर हो गयी । सन्‌ 94 मे 
स्ट्लिंग क्षेत्र से भारत का कुल घाठा 46 करोड रुपये का था, परन्तु सन्‌ ]950 में यह घादा 
लगभग 60 करोड रुपये की बचत भे परिवरतित हो गया। इसी तरह सन्‌ | 949 में बमरीका से 
भारत के व्यापार-सन्तुलव का घाटा 56 करोड रुपये का था; परन्तु सन्‌ ! 950 में यह घादा 29 
करोड रुपये की बचत मे परिवतित हो गया । इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय रुपये के अवमूल्यन 
के फप्तस्वरूप भारत के भुगतान-सम्तुलन की प्रतिकूलता मे पर्याष्त सुधार हो सका। (परल्तु स्मरण 
रहे कि भुगतान,सन्तुलन की प्रतिकूलता का उक्त सुधार पूर्णतः अवमूल्यन के कारण ही नहीं हुआ 
था । कुछ अन्य कारण भी कार्यशील ये ।) 

(2) क्ीमत-स्तर से बद्धि-अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत के कीमत-स्तर में काफी वृद्ध 
हुईं | डालर क्षेत्र से आयात किये गये माल की कीमतें अवमूल्यत के कारण लगभग 44 प्रतिशत 
बढ़ गयी । इसी के कारण स्टलिग क्षेत्र से आने वाले माल और देश मे उत्पादित माल की वीमर्ते 
भी बढ गयी । इसके अतिरिक्त, भारत के बढ़े हुए निर्यातो के कारण भी देश मे आवश्यक 
का अभाव उत्पन्न हो गया था। परिणामत भारत के कीमत स्तर में जौर भी अधिक बूदि हुई थी। 

(3) औद्योगिक उत्पादन की फमो--रुपये के अवमूल्यन के फ्लस्परूप देश के औद्योगिक 
उत्पादन में भारी कमी हो गयी | इसका मुख्य कारण यह था कि भारत की भाँति पाकिस्तान न्े 
अपने रुपये का अवमूल्यत करने से इन्कार कर दिया था । परिणामत पाकिस्तान से आया की 
जाने बाली कपास तथा जूठ की कीमतें बढ गयी थीं। इससे देश मे कपडा एवं जूट उद्योग के लिए 
सकट उत्पन्न हो गया था। पाकिस्तान द्वारा अपने रुपये का अवमूल्यन ने करने के कारण भारत- 
पाकिस्तान व्यापार लगभग ठप्प हो गया था। इसके परिणामस्वरूप कपड़ा एवं घूट के उद्योगों के 
उत्पादन में भारी कमी हो गयी थी। 

(4) देश के आधिक विकास से अडचर्ने--रुपये के अवमृल्यन के फलस्वरूप अमरीका से 
आयात किया गया मास भारत के लिए बहुत महंगा हो गया था। भारत अमरीका से मुह्यत 
मशीनों आदि का आयात किया करता था। अवमूल्यत के कारण भारत के लिए अमरीकी मशीतें 
ही | अपैक्षा महँँगी हो गथी जिसके परिणामस्वरूप देश के आशिक विकास में बाधाएं उपस्थित 

गयी । 

(5) स्टलिप पायनो के डालर भाग के मूल्य मे कमी - रुपये के अवसूल्यन के कारण भा 
के स्टलिंग पावनों का वह भाग जो डालरो मे परिवर्तनीय था, उसका मूल्य लगभग 30 5 प्रविशत 
कम हो गया और इस प्रकार भारत को यह आर्थिक क्षति सहन करनी पडी। 

(6) डालर ऋणों के भार में वृद्धि--भारत ने अमरीका तथा विश्व बैंक से जो डालर 
ऋण ले रखें थे, रुपये के अवमुल्यन के परिणामस्वरूप उनका बोज्ञा बढ़ गया।। इसका कारण हैं 
था कि डालर ऋणो फा भुगतात करने के लिए अब पहले से अधिक रुपयो की 30740 कर; 
थी । अवमूल्यन से पहले । रुपया लगभग 3] सेष्ट के बराबर था, जबकि अवमूल्यन के कणों 
यह कैवल 2व सेण्ट के बराबर ही रह गया था। इस प्रकार भारत द्वारा लिये गये डालर ऋण 
का बोझ लगभग 30 5 प्रतिशत बढ गया था । कं ताक 

7) भारतीयों के जोवन-स्तर पर बुद्या प्रभाव वडा--अवसूल्यन के फलस्वह्प भा 
लोगो के ही आ पर प्रतिकूल प्रभाव पडा इसका कारण यह था। कि रूपये के अवमूल्यन हे कक 
परिणामस्वरूप देश मे जीवत-निर्वाह-लागत (0०४ रण पतशणड्) बढ गयी थी। प्रषस» मर 
से आयात किये गये खाद्य-पदार्घों की कीमतों में लगमंग 40. अतिशत की हट हो गयी थी । दूस 
अवमूल्यत के परिणामस्वरूप सरकार ने उपभोग्स वस्युओं के आयात पर बई प्रका+ के प्रतिवन्‍्ध 
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लगा दिये ये जिसके फलस्वरूप देश मे उपभोग्य दस्तुओं का भारी अभाव हो गया था। तौसरे, 
पाकिस्तात से आयात की गयी कपास का मूल्य बढ जाने से सूती कपडे को कीमतों में अत्यधिक 
वृद्धि हो गयी थी । इस प्रकार देश मे जीवन निर्वाह-लागत अधिक मात्रा मे हा _ गयी थी। परन्तु 
श्रप्िको एवं बेतन-भोगी धर्गों कौ मजदूरियाँ तथा वेतत उसी अनुपात में नहीं बढ़े जिसमे जीवव- 
निर्दाह-लागत बढी थी | परिणामत देश की अधिकाश जनता के जीवन-स्तर पर अवमूल्यन का 
बहुत ही घ्रतिकुल प्रभाव प्रडा था ! 


उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्द है कि रुपये के अवमुल्यन के फलस्वरूप भारत की भर्थे व्यवस्था 
पर कुछ प्रभाव अच्छे पडे और कुछ बुरे । परन्तु अवशृल्यत के कारण पड़ने वाले अच्छे प्रभाव प्राय 
अल्पकालिक ही सिद्ध हुए । उदाहरणायं, रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत के भुगतान- 
सन्तुलन मै होने वासी अनुकूलता चिरकालीन सिद्ध न हो सकी और कुछ ही समय बाद भारत का 
भुगतात सन्ठुलन पुत्र प्रतिकूच हो ग्रया था । 

अवधुल्यन की नोति फो अधिफ फारगर बनाने के लिए सरफारो उपाय 

अवमूल्यन की नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने हेठु भारत सरकार ने 5 अवदूबर, 949 
को एक अध्टयूत्री योजना (880/ ९०06 ?708थगए6) की घोषणा की थी। इसको मुख्य-मुख्य 
बातें इस प्रकार थो 3 


(7) कोमत-स्तर में कमी--इस योजना का गुरुय उद्द श्य आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों 
तथा अन्य तैयार शुदा माल की कीमतो में [0 अतिशत कमी करना था । 


(2) निदेश को प्रोर्साहन---इस योजना का दूसरा उद्दे श्य र/षट्रीय बचतो को प्रोत्साहन देकर 
निदेश (ध7४४07८0६) की मात्रा मे वृद्धि करना था। इस उद्दे श्य की पूति के लिए देश के ग्रामीण 
क्षेत्रो मे बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना था । 


(3) विदेशों वितिशय उपाजतों (8270708$) में बृद्धि--इस गोजना का तीसरा उद्देश्य 
डुलेभ मुद्रा वाले क्षेत्रो को निर्यात की जाने वालो बरतुओ पर अधिक निर्यात कर लगाना या, ताकि 
उनसे अधिक से अधिक सात्रा में विदेशी विनिमय उपाजिद की जा सके 


(4) भागातों मे कृमे>-इस योजवा का चौथा उद्देश्य यह था कि. आयातो में अधिकतम 
मात्रा मे कमी की जाय ताकि विदेशी विनिमय कम से कम मात्रा में खर्चे दो । 


(5) सरकारी व्यय भे बचत--इस योजता का पांचवां उद्देश्य केन्द्रीए तथा राज्य सरकारों 
कै ध्यय में अधिक से अधिक बचत करता था। 


(6) साथ सुविधाओ का निघवमन--इस योजना का छंठपाँ उद्देश्य कीमतो मे सट्टे की प्रवृत्ति 
को रोकना था। जतएव इस उद्देश्य की पूि के लिए शासकीय एवं वैधामिक उपाय नपवाकर 
साख सुविधाओं का वियन्‍त्रण करना था। 

(7) छरों के ऐक्छिक भुगतान की व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत उन उद्योगपतियों 
को आयकर के भुगतान में कुछ विशेष रियायतें दी गयी जिन्होंने अपने लाभों (70॥5) को छिपा 
कर युद्ध काल मे आयकर की चोरी की यी । इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य छिपी हुई आय को बाहर 
निकालकर देश के औद्योगिक विकास मे लगाना था | 


_ (8) प्रधिमूल्यित छुद्रा वाले देशों से कच्छे माल का भायरत--दस योजना का अन्तिग 
उद्देश्य यह था कि अधिसूल्थित मुद्रा वाले देशों से कच्चे माल का आयात करके इसके मूल्यों मे 
कमी करने का प्रयत्न किया जाय । 

इस प्रकार सरकार की वक्त अष्टसूती-योजना के दो मुझ्य उद्देश्य थे / एक और तो इस 
योजना का उद्देश्य रुपये के अवमूल्यन से आम्तरिक कोमत स्तर की यूद्धि पर नियन्त्रण लगाना 


और दूरी ओर इस योजना का उद्देश्य देश में उत्पादन की मात्रा मे बुद्धि करना था। परन्तु 


स्मरण रहे कि सरकार की यह अप्टसूतरी-योजना पर्याप्त रूप मे सफल न हो सकी ( 
रुपये कर पुनमू ल्यत 
(#रेथपभैप्थाणफ ० ६6 उणएच्०) 


सितम्बर 949 में झुपये के अवमुल्यन के परिणामस्वरूप देश के कौमत-स्तर मे बहुत 
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धृद्धि हो गयी और इस बढते हुए कीमत-स्तर को नियक्तित करने हेतु £ अवदूबर, 949 को 
भारत सरकार ने अष्टसूजी योजना की घोषणा भी की थी। परन्तु ऊपर जैसा कट्दा गया है, 
सरकार की इस योजना को कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी और कीमत-स्तर निरन्तर बढ़ता 
ही चला गया। परिणामत अवमुल्यन के लगभग एक वर्ष पश्चात्‌ ही भारत मे रुपये के पुनर्मुत्यत 
की चर्चा शुरू हो गयी । फरवरी 95। मे मारत पाक रुपये की समता स्वीकार कर ली गयी थी। 
इसके बाद तो रुपये के पुनर्मुत्यन वी भाँग और भी तीव्र हो गयी। जुलाई 95] में डॉ० जान 
मथाई (07 7०० भश्ाया) वे एक प्रतिद्ध लेख मे यह मत व्यक्त किया था कि भारत को स्पये 
का पुनर्मुल्यत कर देना चाहिए अर्थात्‌ रुपये की विनिमय-दर में वृद्धि कर देनी चाहिए। उन्होंने 
इसका मुख्य कारण यह बताया था कि सरकार के भरसक प्रयत्नो के बावजूद देश मे मुद्रा-स्फीति 
पर नियल्नण स्थापित नही किया जा सका था | अतएव मुद्रा-स्फीति को प्रभावपूर्ण ढऊ् से तियन्त्रित 
करने के लिए रुपये के पुरर्मुल्‍्यन के सिवाय अब देश के लिए कोई चारा नहीं था। डॉ० मथाई 
के इस लेख के उपरान्त तो रुपये के पुनर्मूत्यन के प्रश्न पर देश में एक भारी वाद-विवाद 
छिड गया। 
अप्रल 95] में भारत के तत्कालीन वित्तमन्त्री डॉ० सी० डी० देशमुख (2 ० 2. 
0०४॥7000) ने अन्तिम रूप मे यह घोषणा कर दी कि भारत' सरकार किसी भी दशा में रुपये 
का पुनर्मुल्यन करने के सिए तैयार हीं थी। उहोंने बताया कि उस समय भारत वो विदेशी 
विनिमय की बहुत अधिक आवश्यकता थी। चूंकि भारत विदेशी मुद्रा आयातो को कम और 
निर्यातो कौ बढाकर ही कमा सकता था, इसलिए छपये वा थुनर्मूल्थत करना उचित नही था 4 3[ 
जुलाई 955 को पाक्स्तान ने भी अपचे स्पये का अबमूल्यन कर दिया था। इसके बाद रुपये के 
पुनभूल्यन बी आवश्यकता लगभग समाप्त सी हो गयी और पुनर्मूल्यन का यह विवाद अन्तिम हूप 
में शान्त हो गया । 
परीक्षा-प्रश्व तथा उनके सक्षिप्त सकेत 
।. सितस्वर 949 में किस कारणों से भारतीय रुपये का अवसुल्यन हुआ भा ? इस अवपुल्यत 
से भारतीय आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पडा ? स्पष्ट समझाइए॥ 
(आगरा, बी० कॉम० 96) 
अथवा 
थे कौन-से कारण ये जिन्होंने 7949 से रुपये का अवधुल्यन करने के लिए सरकार को 
विवश किया था ? इसके आधिक परिणामों पर प्रकाश डालिये। हि 
(जीवाजी, ग्वालियर, 3977) 
[सक्रेतत--प्रथम भाग मे, अवमूल्यत का सक्षेप में अर्थ समज्नाते हुए बताइए कि सितम्बर 
949 में भारत व किन कारणों से रुपये का अवमूर्यन किया था। इस साममन्ध में स्टलिय 
के अवमूल्यन वी भी सक्षेप मे चर्चा कीजिए। दूसरे भाग मे, यह बताइए कि रुपये के अर- 
मूल्यन से भारत की अथ॑ व्यवस्था पर क्या-क्या प्रभाव पडे थे ।] हे 
2. शबपुल्पत के आधिक प्रभाव व्या हैं ? (विक्रम, हक 
[सफेत--अवमूल्यन का अर्थे बताने के पश्चात्‌ आप इसके ऋणात्मक एव घनात्मक प्रभा 
को विस्तृत ड्य में प्रस्तुत कीजिए । इस सन्दर्भ मे आपको जून 9 66 में किये कह 
रुपये के अवमूल्यत के प्रभावों को भी सक्षेप मे प्रस्तुत करना है। देखिए, अध्याय 


श्र्छ 


भारतीय रुपये का अवमूल्यन (१) 
(एलबरप्रशांणा ० 6 एएएंथ एए१९९-2) 





जैसा पिछले अध्याय मे कहां गया है, स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात पहली बार भारतीय 
रुपये का अवमूल्यन 9 सितम्बर, 949 को किया गया था । लगझग !7 वर्ष पश्चात 6 जून, 
966 को भारतीय रुपये का पुन अवमूल्यन कर दिया गया । इसकी सूचना 5 जून की मध्यरात्रि 
को तत्कालीन विस्तमस्त्री थी शचीन्द्र चोधरी द्वारा एक विशेष रेडियो प्रसारण में दी गयी और 
कुछ ही धष्टे बाद 6 घून रात के 2 बजे सरकार का यह निर्णय लागू कर दिया गया। सरबापर 
की इस प्रोषणा के अनुसार भारतीय रुपये का विदेशी भूल्य पुन. निर्शरित किया गया। स्वर्ण के 
हूप मे रुपये का नया मूल्य (॥९७ 7थ्ः शथ४०) 0']857 ग्राम सोने के बरावर निश्चित 
किया गया, जबकि रपये वा पुराना सम सूल्य 0:8662 ग्राम सोने के बराबर था। इस प्रकार 
स्वर्ण के छूप मे पये का 36:5 प्रतिशत अवसूल्यत हो गया | इस अवशूल्यन के परिणामस्वरूप 
रुपये की छाज्ञर के साथ विनिमय-दर इस प्रकार निर्धारित की गबी-- अमरीकी डालर-८7'50 
भारतीय रुपऐ, / जबकि पुराती विनिमय-दर थी - ! अमरीकी छालर८"-4 76 भारतीय एपये। 
इसी तरह छपये की पौण्ड स्टलिग के साथ नयी वितिमय-दर ! ब्रिटिश पौण्ड स्टलिगजू2 भार- 
तीय रुपये निर्धारित की गयी जबकि पुरानी वितिमय-रर थी-- ब्रिटिश पौण्ड स्टलिग-3'33 
भारतीय रुपये था) लेकिन 8 नवम्बर, 967 को बिटेन द्वारा पौष्ड का 4.3 प्रत्चिशत अवमूस्यन 
किये जाने के पश्चात अब भारतीय रुपपे की योण्ड स्टलिग के साथ तयी विनिमय-दर निष्िचत की 
गयी है। । ब्रिटिश पौण्ड स्टलिंग 8 भारतीय रुपयों के बराबर है। रूसी रुदल (२००७८) 
के साथ भारतीय रुपये की तयो विनिमय-दर । रूबल<८- 8:33 रुपये निर्धारित हुई जबकि पुराती 
दर  रूबल--5 22 रुपये थी। स्वर्ण के रूप मे तो भारतीय रुपये का अवमूल्यव 36: प्रतिशत 
ही हुआ था लेकिन विदेशी मुद्राओ के रूप मे रुपये का मूल्य 57 प्रतिशद गिर गया या। कहा जाता 
है कि प्रारम्भ मे विश्व बैक ने भारतीय रपये का विदेशी मूल्य 75 प्रतिशत कम करने की सिफारिश 
की भी लेकिन बाद में पह 57 प्रतिशत अवमृल्यन से ही सहमत हो गया था । 

वास्तव मे, विश्व बैक तो सन्‌ 965 से ही भारत सरकार पर यह दबाव डाल रहा था 
कि बहू हपये का यथाशीघ्र अवमूल्यत कर दे। सन्‌ 965 मे विश्व बैक के वेल-मिशन (छल। 
४8507) ने अपनी रिपोर्ट बैक को प्रस्तुत करते समय इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय 
अर्थ॑-व्यवस्था तब तक आगे नहीं बढ सकती जब तक कि रुपये का अवमूल्यत नहीं किया जाता। 
इसी आधार पर विश्व बैक निरल्तर भारत सरकार पर दबाव डालता रहा कि झुपये का 
अवपूल्यन यथाशीघ्र कर दिया जाय लेकिन भारत के भूतपूर्व वित्तमन्त्री श्री कृष्णमाचारी ने 
सदेव इसका विरोध किया और रुपये का अवमूल्यन नहीं होने दिया । किन्तु ऐसा प्रतीत होता 


? दिप्तम्ब, 97 में अमरीकी सरकार ने डालर का 7 9 प्रतिशत अवमुल्यत कर दिया था । 
इस पर भारत सरकार ने भारतीय स्पये का 3 प्रतिशत पुनर्मुल्यव कर दिया! परिणामतता 
भव 7". 79 रुपये एक अमरीकी डालर के वराबर हैं 
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है कि विश्व बैक ने भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्त ववा लिया और आलोचको के अनुसार बैक ते यह 
शर्त लगा दी कि जब तक भारत सरकार रुपये का अ्वुल्यत नहीं करती तब तक भारत को 
विदेशी सहायता नहीं दी जायगी। अन्त मे भारत सरकार ने विवश होकर बैक के प्रस्ताव 
को मान ही लिया यद्यपि रुपये का अवमृल्यत भारत के व्यापक हितों मे नहीं था। मार्च 966 
में प्रकाशित की गयी भारत सरकार के वाणिज्य सस्त्रालय की वाधिक रिपोर्ट में तो स्पष्दत 
स्वीकार किया गया था कि रुपये का अवमूल्यत भारत की अर्थे-व्यवस्था के लिये हानिकारक सिद्ध 
होगा । बन्विम समय तक भारत सरकार के मल्त्री एवं प्रवक्ताग्रण यही कहते रहे कि रुपये के 
अवमूल्यन का सरकार का कोई इरादा नही है | यहाँ तक कि यह विषय प्रकार के विचाराधीन 
भी नही है । लेकिन 6 जून को की ग्रयो सरकारी घोषणा से देशवासी सकित रह गये यद्धपि विदेशों 
में अवमूल्यन के बारे मे चर्चा सन्‌ 965 से ही हो रही थी । इससे स्पष्ट है कि सरकार का उक्त 
निर्णय विदेशी दबाव के ही कारण हुआ था। 
स्पये के अवभूल्यम की घोषणा करते समय वित्तमन्त्री मे सरकार के कुछ अन्‍य निर्णयों 
से भी देशवासियों को अवगत कराया । भ्रयम, अवभूल्यन के परिणामस्वरूप आयाधित खाद्याप्नो। 
मिट्टी का तेल, रासायनिक खाद, डीजल तेल आदि आवश्यक वस्तुओं की कौमतों को नहीं बढने 
दिया जायगा। वैसे तो अवमूल्यत के कारण इन बस्तुओ की कौमतें बढ जानी चाहिए लेकिन 
सरकार यही प्रयास करेगी कि इनकी कीमतें यधासम्भव अवमृल्यन पूर्वे स्तर पर ही बी रहे । 
इसके लिए सरकार अपनी ओर से उपदान ($70७४0॥65) देगी ५ दूसरे, सभी तत्कालीन विर्यात 
प्रोत्साहन परियोजनाएँ (८४७०६ प०००0४० $०४९८०८७) समाप्त कर दी जायेंगी, अर्थाव्‌ अब 
सरकार अपनी ओर से निर्यातर्क्साओ को निर्यात वृद्धि हैठु उपदाम देमा बन्द कर देगी क्योकि 
अब इनकी श्वश्यकता नही रही । तीसरे, कुछ निर्यातों पर (जिन्हे अवमुल्यन की आवश्यकता 
नही थी) तिर्यात-कर (०६००॥ 99085) श्रगा दिये जायेंगे ) चौथे, आयातों पर लगाये गये प्रति- 
बच्चों को ढीला कर दिया जाया और उनके प्रति सरकारी नीति वो उदार बता दिया जायगा। 
इस परहेश्य की पूर्ति हेतु आयात करो (॥7907 00005) मे भी सशोधन किये जायेंगे । 
रुपये का अवमृल्यन दयो किया गया ?--वित्त मन्‍्त्री ने अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट में अब- 

मूल्यन के कारणो पर भी प्रकाश डाला था | प्रथम, सरकार के अनथक प्रयासी के बावजूद देश के 
निर्षातों भे वृद्धि नही हो रही थी! यद्यपि सरकार तिर्यात-वृद्धि हेतु करोशे एपे उपदानों 
(5४४३0।९७) पर «यय कर रही थी तथापि भिर्यात रतर मे कोई विशेष वृद्धि नही हो रही थी । 
इसका मु्य कारण यह था कि भारतीय निर्यातों की कीमतें अन्तरराष्ट्रीय कीमतो से ऊँची थी 
ओर सरकारी उपदानों के बावजूद भारतीय निर्यात विदेशी बाजारों मे अत्य देशों की वस्तुओं 
का मुकाबला नही कर पा रहे थे। इसके विपरीत, भारी आयात-करो के बावजूद विदेशी माल 
भारत में भारतीय मात की तुलना में सस्ता बिक रहा था ! फ़लत आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम 
(ए्णणा उप्रतन्नाए000 90ट्ा्षणग6) को त्रियान्वित करने मे भारी कठिनाई अनुभव की जा 
रही थी । दूसरे, आपातो पर पडे प्रतिबस्घो के कारण भारत के फततिपय उद्योगों को आवश्यक 
मात्रा में कच्चा माल एवं कल पुूर्जे उपलब्ध नदी हो रहे थे, जिसके कारण इन उद्योगों का उत्पादन 
बहुत गिर चुका था । इनमे से कुछ उद्योग तो पूर्णेतः ठप्प हो चुके थे और शेष अपनी पूर्ण क्षमता 
तक उत्पादन नहीं कर रहे थे ) इससे देश के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पड रहा था। 
तोव्रे भारत के भुगतान सन्तुलन (984708 री ए०॥ा०४७) के निरन्तर कई बर्षों तक प्रतिवूल 
रहने के फलस्वरूप देश की विदेशी मुद्रा निधि (80787 «४००४०६८९5९४८५) में भारी ग्रिरावट 
आ चुकी थी। दूधरी पचवर्षोय योजना के आरम्भ मे इस तिधि में लगभग 785 करोड रु० की 
बिदेशी मुद्दा थी लकित सा 2966 मे यह गिरकर केबल 84 रुपये के बराबर रह गयी। 
चौथे, विगत 0 वर्षों से रुपये के आन्तरिक मुल्य मे भारी गिरावट आयी थी क्योकि इस अवधि 
मे कीमत-स्तर मे लगभग 80 प्रतिशत को वृद्धि हुई थी) यद्यपि रुपये के आन्तरिक मूल्य मे इतनी 
गिरावट आयी थी लेक्त इसका बाह्य मूल्य वियत दस वर्षों मे अपरिब्तित ही रहा था। रुपये क्के 
आत्तरिक एवं बाह्य मूल्य के इस अन्तर के कारण ही बडे पैमाने पर देश में तस्कर ब्यापार 
(आ7088॥708) हो रहा था जिससे सरकार को अतिवर्ष करोड़ो रुपये की विदेशी झुद्रा बी हाति 
हो रही थी । पांचवे, पारत मे विदेशी निवेशकर्तो (कश्यटवए ग706/975) अगाव की स्थिति से 
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लाभ उठाकर भारी मुनाफे कमा रहे थे और अतिमूल्यित रुपये (0श८ एश्वए८प 7776) के कारण 
बडे पैमाने पर उन मुनाफो को विदेशों मे भेज रह थे ( इससे देश की विदेशी मुद्रा-निधि पर 
अनुचित दबाव पढ़ रहा था । छठे, विगद कुछ वर्षों से भारत के अहृश्य उपाजेतों 70४०० 
०ाााता850) मे भारी गिरावट आ चुकी थी । वित्तमन्त्री के अनुधार उपरोक्त कारणों से स्पिति 
को यथास्थिर बनाये रखना सम्भव नहीं था । अत रुपये का अवशूल्यत अनिवाये हो गया था । 


अवमुल्यन के पक्ष में तर (8787०: ईण ऐटशवॉणक0००)-उरकार की ओर से 
अवमूल्यन के सम्रथेन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये थे -- 

() भिर्गात उद्योगों को प्रोत्ताहल --अवमूत्यव के परिणामस्वरूप भारतीय निवेशकर्ताआ+ 
के लिए मिर्मात उद्योगों (७:७०॥ ॥06050705) का ओकषंण वढ जायगा अर्थात पहले की को बपेश 
आारतीय निवेशकर्ता निर्यात उद्योगो मे अधिक पूँजी लगाना पसन्द करेंगे। इससे निर्यात उद्यौगो मे 
उत्पादन बढ जायगा और निर्यात को बढाते मे सहायता मिलेगी । 


इसके प्रत्युत्तर मे कद्दा जा सकता है कि अवमूल्यन के उपरान्त गैर विर्याति उद्योगो (000- 
छएण। ॥ार्तगश76४) मे कीमतो के बढने की और भी अधिक सम्भावता है। अत भारतीय 
निवेशकर्ताओं के लिए गैर-निर्यात उद्योगों का आकर्षण और भी बढ़ जापगा। घरेलू बाजार मे 
उसे किसी भी देश से प्रतियोगिता का सामता नही करना पडता जबकि अन्तरराष्ट्रीय धाजारो मे 
उन्हे विभित देशो से स्पर्दा का मुकाबला करना पडता है / इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय बाजारों की 
तुलना में घरेलू बाजार को वे अब भी वरीपरता (८१००) देंगे बर्थात ग्रैर तिर्यात्‌ उद्योगो 
का आकपेंण उतके लिए बराबर बना रहेगा और निर्षात उद्योगो मे उत्तादत के बढने की कोई 
विशप सम्भावता नही होगी । 

(2) आपात प्रतिस्थापन कार्यक्रम फो चढावा--अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश मे 
थायात प्रतिध्य(पम कार्यक्रम (0908 $ए95४ए४४०० 9708700000९) को क्रियान्वित करने में 
बहुमूल्य सहायता परिलेगी | जैसा विदित है इस समय भारत सरकार ने एक आयात प्रतिस्थापन 
कार्यक्रम बना रता है। इससे अभिप्राय यह है कि विदेशों से मशीनें एवं बल पुर्जे आयात करने 
के बजाय देश मे ही उनका उत्पादन किया जाय। सरकार का कहना है ति अब तक यह कार्यक्रम 
देश में अधिक प्रगति नहीं कर पाया है । इसका ग्रुरय कारण यह है वि भारी आयात करो के 
बावजूद विदेशी मशीनें भारतीय मशीनों की तुल्लना में सस्ती पड़ती हैं। अबः लय के फलस्वरूप 
विदेशी मशीनें ओर अधिक मंहगी हो जायेंगी और भारतीय मशीनें सुगमता से उनका मुकाबला 
कर सक्गी । फलत आयात प्रतिस्थापन कायक्रम को सरलतापूर्वक त़्याम्वित किया जा सकेगा ॥ 

किस्तु इसके प्रत्युत्तर मे बहा जा सकता है कि इस उद्देश्य की पूत्ति तो अन्य तरीकों से 
भी की जा सकती थी | इसके लिए अवमूल्यन जेसे क्रान्तिकारी कदम की क्‍या आवश्यकता थी रै 
आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम को क्रियाक्वित करने के लिए सरभार विदेशी मशीनों पर ओर अधिक 
भारी कर लगाकर उनकी कीमतों को वढा सकती थी । कुछ विशेष प्रकार कौ मशीनों का आयात 
पूणत बद भी किया जा सकता था, यदि सरकार का उद्दृश्य वैसी भारतीय मशीनों को प्रोत्साहन 
दैना था। कहने का तात्यय यह है कि आयात प्रतिस्थापन के लिए अवमुल्यत कोई अनिवाय औषधि 
नहीं थी । 

(3) भारतोय रुपये वा घूल्य यथार्थ हो जाथगा --इरासे भारतीय रुपये को अपना यथार्थ 
मूल्य ((६७॥४0० ४७७६) प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। रार्कार के कथनागुसार बाह्य क्षेत्र 
में भारतीय रुपये का मुल्य यथा नहीं था । अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपया सरकार 
द्वारा निर्धारित दर से कही कम कीमत पर बिक रहा था । दुसरे शब्दों से, रुपये की सरकार द्वारा 
निर्धारित कीमत वास्तविक नही थी। सरकार का दावा है कि अवमृत्यन शे भारतीय रुपये का 
मूल्य अपने सही दास्तविक स्तर पर पहुँच जायगा । 

इसके प्रत्युत्तर मे कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था एक नियोजित अर्थ व्यवस्था 
[एंश्रा7९6 0007०0४५) है । नियोजित अथ् व्यवस्था मे कीमत पूर्णत माँग एव पति की शक्तियों 
की दया पर नही छोडी जा सकतो हैं। उन्हे भी नियोजित करना पढता है ॥ सुद्राओ वी विभिमय- 
दर भी एक प्रकार को कौमत हो होती है । अन्य कीमतो की भाँति उसे भी बाजादी शक्तियों पर 
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नही छोडा जा सकता । यदि झुपये के बाह्य मूल्य को बाजारी शक्तियो के आधार पर ही निर्धारित 
करना है तो फिर देश के आन्तरिक कीमत स्तर का सरकारी नियन्त्रण रखने की बात क्यों की 
जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियोजित अर्थे-व्यवस्था मे मुद्रा के बाह्य मुल्य को बाजारी- 
शक्तियों द्वारा निर्धारित नही होने दिया जाता। इसके विपरीत, देश का आयोजता आयोग 
(श॒कण्णाण 0०एफाकाता) देशी मुद्रा का बाह्य मूल्य इस ढंग से निर्धारित करता है कि उससे 
अर्थ-व्यवस्था को अधिकतम लाभ होता है। 


(4) देश का उत्पादन बढेगा--सरकार का दावा है कि अवमूल्यन से देश का औद्योगिक 
छत्पादन बढ़ेगा और स्फीति का मुकावला करने में बहुमुल्य सहायता मिलेगी । कहा जाता है कि 
इस समय देश मे अनेक उद्योग ऐसे हैं जो कच्चे माल एव कल पुर्जो के अभाव के कारण अपनी 
पूर्ण क्षमता तक उत्पादन नही कर पा रहे हैं । कुछ उद्योग तो ऐसे हैं बिनमे उत्पादव कार्य पूर्णत ठप्प 
हो चुका है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ये उद्योग-धन्धे विदेशों से कच्चा माल, कल पुर्जों आदि 
का सरलतापूर्वक आयात कर सकेगे । इस तरह औद्योगिक उत्पादन मे बुद्धि हो सकेगी | इनमे से 
कुछ उद्योग तो विदेशों को भी माल निर्यात करते है। इरासे निर्यातों को भी प्रोत्साहन मिलेगा । 

लेकिन इसके प्रत्युत्तर मे कहा जा सकता है कि कच्चे माल एवं कल पुर्जों का आयात तो 
बिता अवमूल्यन के भी प्रोत्साहित किया जा राकता है । यदि ऐसी वस्तुओ के आयात पर सरकार 
क्ायात-कर हटा देती है अथवा कम कर देती है और आयातकर्ताओं को माल आयात करने हेतु 
पर्याष्त विदेशी मुद्रा मुहस्या करती है तो निश्चय ही इन वस्तुओं के आयात मे वृद्धि की जा सकती 
है। इसके लिए अवमूल्यत जैसे दूरगामी कदम उठाने की क्‍या आवश्यकता है । 

(5) भारत में विदेशी पूँजी वा प्रश्नाव बढेगा--सरकार के कथनानुसार अवमूल्यत का 
एक अन्य लाभ यह होगा कि इसके फतस्वरूप विदेशों से भारत की ओर प्रेषणाएँ (ए८४७०७४70085. 
प्रोत्साहित होगी और भारत से विदेशों वी ओर प्रेषणाएँ निरुत्साहित होगी । अर्थात्‌ विदेशों से 
भारत की ओर पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा लेक्नि भारत से पूँजी का बहिगेमन हल्तोत्साहित होगा । 
विदेशी पूजीपतियो के लिए भारत मे पूंजी लगागा लाभदायक हो जायगा और पहले बी अपेक्षा वे 
भारत में अधिक पूंजी लगा सकेगे। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अवमूल्यन 
से पूर्व एक अमरीको निवेशकर्ता | डालर से भारत में 476 रु० की पूंजी लगा सकता था। अब 
अवमूल्यन के फलस्वरूप उसी एक डालर से वह भारत में 7 50 २० की पूंजी लगा सकेगा । दूसरे 
शब्दों मे, विदेशी निवेशकर्ताओ की पूंजी का रुपया मूल्य (एए०४ २०७०) बढ़ जायगा । इंससे 
आकपित होकर वे भारत मे अधिकराधिक मात्रा मे पूँजी लगायेंगे । 

लेक्नि हमारा विंगत अनुभव हमे बताता है कि विदेशी पूंजीपति कैबल अवमूल्यन के 
तत्कालिक लाभ से प्रभावित होकर पूंद्ी नही लगाते, बल्कि वे अन्य कई प्रकार की रियायतो 
की भी माँग करते हैं। इसके अलावा यह भी एक विचा रणीय विपय है कि भारत जैसी नियोजित 
अर्थ व्यवस्था में विदेशी पूँजी को अन्धाधुन्ध निमन्‍्त्रण देगा कहाँ तक उचित है। सरकार की ओर 
से यह भी कहा गया है कि अवमूत्यन के फत्रस्वरूप भारत से खिदेशों को जाने वाली प्रेषणाएँ 

(ए0/(97065) निशत्साहिन होगी । विदेशी पूंजीपतियों (रा भारत में कमाये गये मुताफों की 
बाहर भेजने की विदेशी मुद्रा के रूप मे लागत पहले की अपेक्षा कम हो जायगी। इससे देश के 
विदेशी मुद्रा के रूप मे साधनों पर कम भार पडेग' | इमे एक उदाहरण दवा स्पष्ट किया जा 
सकता है । अवमृल्यन से पूर्व विदेशी पूजोपतियों को | डालर प्राप्त करने के लिए 4 76 झपये देने 
पड़ते थे। अब अवमूल्यन के फलस्वरूप उसी । डालर को प्राप्त करने के लिए उसे 750 रुपये 
चुकाने पडेंगे। इस प्रकार देश के विदेशी मुद्रा साधनों पर तो भार कम हो जायगा लेकिन विदेशियो 
बे अपने मुनाफो को विदेशी मुद्रा मं बदलने के लिए अधिक रुपये चुकाने होंगे। सरकार की और 
से कहा गया है कि इससे विदेशों को जाने वाली प्रेवगाएँ निरुत्साहित होगी और विदेशियों द्वारा 
कमाये गये मुताफों का देश मे पुत निवेश कर दिया जायगा। 

लेक्नि इसके प्रत्युत्तर मे कहा जा सकता है कि अवमुल्यत के बावजूद विदेशी पूँजीपति 
अपने मुनाफो को स्वदेश भेजना वन्‍्द अबबा कम नही करेंगे और मुनाफों को विदेशी झुद्रा से 
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बदलते की वी हुई रुपया लागत (774० ००४) को वे अपने माल के दाम बढाकर पूरा कर 
लेंगे। अत सरकार के उक्त तर्क मे कोई अधिक सार प्रतीत नही होता है । 


(6) पर्देटर उद्योग को प्रोत्साहर मिलेण--सरकार दारा अवमुल्यत के समर्थन में यह भी 
कहा गया है कि इसके फलस्वरूप भारते के पर्यटन उद्योग [०प्रा७700४79) को बहुत प्रोत्साहन 
मिलेगा अर्थात्‌ पहले की अपेक्षा अब अधिक संख्या में पर्यटके झारत आजा पसन्द करेंगे | इससे भारत 
के विदेशी मुद्रा उपार्जनों (णश870 ८४०॥००8० ८थ/४॥85) में वृद्धि हो जायगी । इसमे रान्देह नहीं 
कि अबमुल्यत से हमारे विदेशी मुद्रा उपाजंनो मे अवश्य ही कुछ वृद्धि होगी लेकित इस स्रम्बन्ध मे 
हिसी अधिक वृद्धि की आशा बढ की छा सकती । इसके दो क्रारण हैं प्रथम, जहाँ तक समुद्री 
जहाजी एवं हवाई जहाजो के भाड़ो का रुम्व॒न्ध है, वे तो विदेशी पर्यटक साधारणत अपने देश 
की कम्पनियों को अपनी झुद्रा में ही चुकाते हैं। इससे भारठ को कौई लाभ नहीं होता। यदि 
अधिक सस्या भे भारत आकर विदेशी प्रयंटक अधिक व्यय करते हैं तो इससे निश्चय ही भारत 
के विदेशी मुद्रा-उपाजेंगो में वृद्धि होगी | लेकिन, जैसा विदित है सन 965 से भारत स्थित 
अमरीकी दूतावास ने अमरीकी पर्यटकों को डाबरो के बदले भारतीय मुद्रा देने की व्यवध्था कर 
ली है। अमरीकी प्रयंटंको को भारतीय मुद्रा पी० एल० 480 लेखे (07, 480 7४४०) में से 
दी जा रही है । इस प्रकार भारत सरकार उन डालरो से वचित हो गयी है जो वास्तव में उरे 
मिलने चाहिए थे । अत जैसा ऊपर कहा गया है, अजमूल्यत से भारत के विदेशी मुद्रा उपाजंनों मे 
परयंटन के कारण कोई विशेष वुद्धि होने वाली नही है । 


(7) तस्कर व्यापार फसल हो जायगा - अयमूल्यव के समय्थेव में एक वक्त यह प्रस्छुत किया 
गया है किः इससे तस्करी (ख्यण्ड४/एग४) एवं अन्य गैर कानूनी सता सखाज विरोधी काययाहियो 
(70890 900 शा 5०भथ 7००0०) में कमी होगी । अवमृल्यव से पर्व समाज विरोधी तत्वों 
द्वारा ये कार्यवाहियाँ बडे पैमाने पर देश मे की जा रही थी । उदाहरणाय, सोने घडियो कैमरों, 
ट्राशिस्टरो आदि का तस्कर व्यापार बड़े पैमाने पर अ्चलित था। यात्री चैको (7960॥25 
८॥९०५४८४) को चोर बाजार मे ऊँचे दामो पर वेचा जाता था। व्यवस्ाणियों द्वारा आयातो का 
बीजक मूल्य अधिक और निर्यातों का कम लगाया जाता या [रशट छ३६४ 0एटान/णाशाह 
370(8 शा6 070९ ॥70008 0६ ७५७०७) ॥ सरकार का दावा है कि अवमूल्यत के फल- 
स्वरूप इन गैर-कानूती कार्यवाहियो मे कमी हो जायगी क्योकि रुपये वे अवमुल्थन के पश्चात 
सप्राज-विरोधी ठत्त्वो को इनके लिए विशेष आकर्षण नही रहेगा। 


लेक्नि इसके प्रयुत्तर मे कहा जा सकता है कि अवमूृल्यन के उपरान्त भी कुछ भारतीय 
फीमती एवं भ्रत्तरराष्ट्रीय कीमतो भे अन्तर बना रहेगा अर्थात भारतीय कीमतें अतरराष्ट्रीय 
कीमतो की तुलना में ऊंची रहेगी । उदाहरणार्थ सोने की भारतीय कीमत अन्तरराष्ट्रीय कीमत 
से निश्चय ही ऊँची रहेंगी । इसी प्रकार जिन वस्तुओं का आयात सरकार द्वारा पूर्णत निषिझ 
[रणाप॥८_) कर: दिया गया है, उनकी बीमत भी अन्तरराष्ट्रीय कौमतो से हची रहेगी ॥ अत 
तस्करी को पूणत समाप्त तही किया जा सकता और फिर तस्करी का उन्मूलन करने के लिए 
मुद्रा अवमूल्यन का सहारा लेना बुद्धिमत्ता नहो है। 


(8) विदेशी मुद्रा-उपार्जनो में वृद्धि-अवमुल्यत्र के पक्ष मे सरकार द्वारा यह भी कहा जा 
रद्दा है कि इसके परिणामस्वरूप भारत के विदेशी मुद्ा-उपाजेनो में वृद्धि होगी तथा देश की विदेशों 
मुद्राननधि [[0680 €४७0भा2० 7९5ध५९५) सुद्द हो जायगी ) इससे देश के वततमान प्रतिकूल 
भुगतान-सन्तुलन मे निश्चय द्वी सुधार होगा | इसमे सन्देह नही कि मुद्रा अवमृल्यत से सराधारणत 
देश के निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और उसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा उपाजनों में वृद्धि 
होती है । लेकित जैसा आगे चलकर बताया जायगा, अवमृल्यन के फलस्वरूप भारत के निर्यातों मे 
कोई विद्वेष वृद्धि होने की सम्भावता नहीं है। अत यह आशा करना कि अवभूत्यन के फ्लस्वरूप 
भारत की विदेशी मुद्रा-निधि सुदृढ हो जायगी, बेकार है ॥ 


(9) निर्यात उपढात समाप्त करने से सरकार को करोडो रुपये को बचत होगो--जैसा 
ऊपर बताया गया है, रुपये के अवसुल्यन के पश्चात भारत सरकार में सभी निर्यात प्रोत्माहुत 
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परियोजनाओं (#फ०णां ॥0067ए९ इञटा००४) को समाप्त कर दिया है । भारत सरकार प्रतिवर्ष 
इन परियोजनाओ पर करोडो रुपये व्यय कर रही थी । इस रपये से निर्यातकर्ताओं को उपदान 
($79भ0758) दिये जा रहे थे । इन परियोजनाओ के समाप्त किये जाने पर अब भारत सरकार 
को करोडो रुपयो की बचत हो गयी थी | इससे सरकार के कथनानुसार, बजढ पर पड़ने वाला 
वित्तीय भार [गक्षारं॥ 9पा007) कम हो जायगा। 


किन्तु इसके प्रत्युत्तर मे कहा जा सकता है कि अवपृूल्यन के बावजूद सरकार को कुछ 
वस्तुओं के निर्यात पर उपदान देने पडेंगे। वास्तव मे, अवमूल्यन के दो महीने बाद ही भारत 
सरकार ने कुछ वस्तुओ के निर्यात पर पुन उपदात देने आरम्भ कर दिये थे । 


(0) अवपुल्यत से अन्य देश लाभान्वित हुए हैं “अपने अवमूल्यन सम्बन्धी निर्णय का 
समर्थत करने के लिए सरकार ने दो अन्य देशो अर्थात्‌ फ्रास एव यूगोसलाविया के उदाहरण भी 
प्रस्तुत किये हैं । वित्तमस्त्री के अनुसार इन दोनों देशो ने अन्‍्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (7! 7.) क्के 
परामर्श पर, अपगो-अपरी मुद्राओं का अवमूल्यत कर दिया था। दौनो को ही मुद्रा-अवमूल्थन से 
लाभ हुआ और उनको अर्थ व्यवस्थाएँ निरन्तर आगे बढती चली गयी हैं। इरामे सम्हेह नहीं कि 
फ्रान्स तथा यूगोस्लाविया दोनो को ही मुद्रान्‍्भवमुल्यन से आधिक लाभ हुआ है। लेकिन भारत 
जैसे विछडडे हुए एवं अर्ड्ध विकृतित देश पर इन डिकसित देशों का उदाहरण लाश करता उचित 
नही । भारत पर तो इण्डोनेशिया दा उदाहरण सम्भवव अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, वंपोकि 
भारत एव इण्डोनेशिया दोनो ही थर्धं-विकसित देश हैं और दोनो की अर्थ-व्यवस्थाओं में काफी 
समानता भी पायी जाती है। कुछ वर्ष पूर्व इण्डोनेशिया में मुदा अवमूल्यन किया गया था लेकित 
इससे घहाँ पर जो विनाशकारी परिणाम दृष्टिगोचर हुए, उनते सभी परिचित हैं | मुद्रा-अवमूल्यत 
से इण्डोनेशिया मे सरपट स्फीति (838॥99778 ॥0%007) फूठ पडो और देश की. आविक दशा 
निरन्तर गिरती चली गयी। सन्‌ ॥952 भे इण्डोनेशिया प्रूव अमरीशा के बीच की मुद्रा की दर 
] अमरीकी डालर--3] 72 इण्डोवीशी रपये थी । यही विनिमय दर सन्‌ 965 में ) अमरीकी 
डालर--0,000 इशण्डोनेशी रुपये हो गयी थी। इससे स्पष्ट है क्रि मुद्रा-अवमृल्यन के लिए 
इण्डोनेशिया को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी । 


अवम्‌ह्पम के विपक्ष में तर्क (2हप्पाा5. ह8व75 ए6एशॉ॥रशाणा)--अवमुल्यन के 
विरुद्ध निम्नलिखित तर्फ प्रस्तुत बिये जाते हैं 

() हिर्षातों में विशेष चूढि की सम्भावना महीं है--आलोचको के अनुसार रुपये के अब- 
मूल्यन से देश के निर्यातों में कोई विशेष वद्धि हाने वाली नही है। जैसा ऊपर कहा 78 है, अब 
मुल्यन का मुख्य उद्देश्य देश के निर्यात मे वृद्धि करना है। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती 
तो अवमूल्यन वेरझार सिद्ध होगा । वर्तमान स्थिति का विश्लेषण बरने पर यह स्पष्ट ही जायगा 
कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भविष्य में देश के तिर्यातों मे किसी विशेष वृद्धि के होने की 
सम्भावना नहीं है। प्रथम, हमारे परम्परागत निर्यात (परशकाणाण ८६०००७७) वो पहले ही अपनी 
उच्चतम सीमा पर पहुँच चुके हैं , अवमूल्यम के फलस्वरूप उनके यौर अधिक बढने की कम सम्भा- 
बता है। हाँ, भवभूल्यन से देश के नये निर्यातो वी माँग मे वृद्धि की कुछ सम्भावना अवश्य ही 
है। लेकिन यहाँ पर कढिनाई यह है क्रि निर्यात करने हेतु इत वस्तुओं का स्टॉक हमारे पास 
सीमित है अर्थात्‌ हम इन वस्तुओ की बढ़ी हुई माँग को सन्‍्तुष्ठ करने में असमर्थ हूँ। का हम 
इन वह्तुओं को घरेलू उय्भोग (त0॥088० ०णाभ्ञाग्रए6०7) में से निकालकर विदेशों को निर्यात 
करते हैं तो इससे देश को आन्तरिक स्फीतिक समस्‍या और भी गम्मीर हो जायगी अर्थात्‌ घरेलू 
बाजार में इन वस्तुओ की कीमतें और भी अधिक बढ जायेंगी । 


दूसरे, जसा कि भारत सरकार के वाणिज्य मन्चालय की सन्‌ 966-66 की वारपिक 
रिपोर्ट मे बताया गया है, सन्‌ 965 में भारत के तिर्षातों का कुल मूल्य 607 5 से रपये 
था । इसमें 52 8 प्रतिशत (अर्थात्‌ 665 6 करोड रुपये वे मुल्य के) निर्यात ऐसे थे जिन्हे अच्तर- 
राष्ट्रीय बाजारों में अन्तरराष्ट्रीय कीमतो पर ही बेचा गया था । दूसरे शब्दों मे, इन निर्यातों पर 
सरकार की ओर से कुछ भी उपदान नही दिये गये और बिना सरकारी सहायता के ही इन 
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निर्यातो ने।विदेशी वस्तुओ का मुकाबला किया था | केचल 7 2 प्रतिशत (अर्थात्‌ 40 9 करोड 
रुपये के मुल्य के) तियातों को हो सरकारी उपदान देने की आवश्यकता पडी थी बयोकि इन 
बस्तुओ की आन्तरिक कीमतें अन्तरराष्ट्रीय कीमतो से 30 से लेकर 80 भ्रतिशत ऊँची थी। रुपये 
के अवशूल्यन से इन निर्याततों को तो निश्चय ही प्रोत्साहन मिल्लेगा लेकिन ज्लेष 82'8 प्रतिशत 
निर्यातो पर विदेशी मुद्ा के रूप मे देश को हानि सहत करनी होगी । इस हानि से बचने के लिए 
यदि इन वस्तुओं के निर्यात एर सरकार निर्यात-कर लगाती है तो विदेशी आयातकर्ता इसे पसन्द 
नहीं करेंगे और खुलकर इनका विरोध करेंगे। जैक ऊपर कहा गया ६5005 का विर्णय 
करते समय सरकार ने परम्परागत निर्यातों पर वि्याति-कर लगा दिये हैं लेकिन अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र 
में इसकी अच्छी प्रतिक्रिया नही हुई है । 

सोसरे, हमारे निर्यातो मे कुछ बस्तुएँ ऐसी हैं जिनके निर्माण मे विदेशी कच्चें माल का 
झुपयोग किया जाता है। अवसूल्यव के फलस्वरूप गिश्यय ही इन वस्तुओं की लागतो में वृद्धि 
होगी और इतकी कीमतें बढ जायेगी । इससे इन वस्तुओ का निर्यात बढाने मे कठिनाई होगी। 
इस प्रकार समग्र रूप मे कहा जा सकता है कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत के निर्यातों मे 
कोई विशेष वृद्धि होने की सम्भावता नहीं है ! कुछ आलोघढ़ो के अनुसार अवमृल्यन के कारण 
भारत के वतमातर निर्मातों को उमके पूर्ष ध्तर पर बनाये रखता भी कठिन होगा। उदय समय, 
जैसा ऊपर कहा गया हैं, भारत के वर्तमान तिर्यातों का कुल मूल्य लगभय 800 करोड रुपये 
था। अवमूल्यत के पश्चात इसी स्तर को बनाने रखने के लिए देश को अपने निर्यातों मे लगभग 
30 श्रतिशत की वृद्धि करनी होगी । चूंकि निर्यातो को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना सरल कार्य नहीं 
है, इसलिए आलोचको के कथनानुत्तार भारत के वतंमान विदेशी मुद्रा उपार्जजों (गिलहा 
६7०७7 ६8 ८॥॥7785) भें गम्भीर कमी उत्पन्न हो जायगी । 


(2) जरपातित माल फी कोमतें बढ़ जायेंगो--अयमूल्यन के परिणासस्थरूप पिदेशों से 
किये गये आयातित माल की कीसते बढ जायेंगी / इस समय भारत विदेशों से कच्चा भाल, 
कल-पुर्ज एव मशीनों का आयात कर रहा है। अनुमान लगाया गया है कि अवमुल्यन के फलस्वरूप 
इन वस्तुओ की कीमते लगभग 34 से 38 प्रतिशत तक बढ़ जायेंगी ॥ इससे देश की अर्थे-व्यवस्था 
पर दुरा प्रभाव पड़ेगा | इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है | भवपूल्यन से पूर्व अमरीका 
से | डात्तर के मूल्य की वस्तु का आयात करने पर भारतीय जायातकर्ता को 4 76 रुपये देने 
पड़ते थे । अब अचमूल्यन के पश्चात्‌ उसी वस्तु के लिए भारतीय आयातकर्ता को 7 50 रुपये देने 
पड़ेंगे । इसी प्रकार ब्निटेन से । पौष्ड स्टलिग का माल आयात करने पर भारतीय आयातकर्ता 
को अब: लत सै पूर्व 3 33 एपये चुकाने पड़े थे। अब उसी बस्तु के लिए आयातकर्ता को 
22 रुपये देने पडेगे। इस प्रकार भारत मे सत्ती प्रकार के विदेशी साल की कीमते 34 से लेकर 
38 ज्रतिशत्त तक बढ जायेंगी ) 


इस सन्दर्भ मे भारत के तत्कालीन वित्तमन्दी श्री शचीन्द चौधरी का कहना है कि विदेशी 
माल कौ कीमते तो निश्चय ही बढेंगी, लेकिन ये कीमतें उस अनुपात में नहीं बढेंगी जिसमे रुपये 
का अवसूल्यत किया गया हे अर्थात्‌ विदेशी वस्तुओं की कीमत वा्‌रद्धि रुपये करे अवभूल्यन के अनुपात 
से कम होभी | उनका लके यह था कि विदेशी माल की वर्तमान कीमतें दुर्लभला के कारण पहले 
ही इततो ऊँची है कि उनके और अधिक बढने की सम्भावना नही है| विदेशी माल की आयातित 
लागत (07०८७ ८००५६) तो निश्चय हो बढ जायग्री लेकिन आयातकर्ता अपने वर्तमान अत्यधिक 
मुनाफो को कम फरके उसे तटस्थ कर देंगे । इस्त प्रकार उपभोक्ताओं पर कोई विशेष प्रतिकूल 
प्रभाव नही पडेगा । दूसरे शच्दो मे, जायातरकर्ता अपने ब्तंमान मुनाफो को कप करके आयातित 
गाल की कीशतो मे अधिक वृद्धि नही होने देंगे ) वित्तमत्त्री के इस वर्वो मे कुछ भी सार प्रतीत 
नही होता । आयात्तकर्ताओं से यह आशा करवा कि ये अपने मुतरफ्तो को कम करके कीसतो को 
बढ़ने नहीं देंगे, वास्तविकता के विपरीत है। बल्कि डर सो इस बात का है वि आयातकर्ता अभाव 


की स्थिति का लाभ उठाते हुए कही डिदेशी माल की कीमतों को दपये के अवमूल्यतत के अनुपात 
से भी अधिक न बढा दें । 
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(3) घरेलू कीमत-स्तर मे वृद्धि होगी--अवशृल्यन के परिणामस्वरूप घरेलू कीमत-स्तर 
में निश्चप्र ही वृद्धि हो जायगी । जैसा ऊपर कहा गया है, अवभूल्यन के कारण विदेशी माल 
की कीमते बढ जायेगी । विदेशो से ्रायातित कच्च माल, कल-पुर्जों तथा मशीनों आदि की कीमतो 
में वृद्धि होते के परिणामस्वरूप भारत मे निर्मित माल की उत्पादत लागत भी वढ़ जायगी। परि- 
णामत भारतोय माल की कीमतें बढ़े बिठा नही रह सकती | इसके अलावा, विदेशों से आयात की 
जाने वात्ली कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जिनका छोटे पैमाने पर उत्पादत भारत से भी किया जा रहा 
है। अवमूल्यन के फलस्वरूप चूंकि विदेशी माल की कीमतें बढ जायेगी, अत इस प्रकार भारतीय 
मात्र की कीमतें भी बढ़े बिना नहीं रह सकती । इसके साथ ही साथ अवमृल्यत्र के परिणाम- 
स्वरूप आन्तरिक कीमते (धराधश ए०९5) आयात-कीमतो (ह7एण६ 0777०5) की देखादेखी 
बढ जाया करती हैं। अर्थशास्त्र की भाषा मे इसे कीमतो की सहा।नुभूतिक वृद्धि (5॥ाएश८(९ 
उ58 था 970०5) बाहते हैं। अत यह तो निश्चित ही है कि अवमल्यन के परिणामस्वरूप घरेलू 
कीमत स्तर भे वद्धि हो जायगी । इससे बेंधी आय वाले वर्गों (8866 900006 870०0.8) पर बुरा 
प्रभाव पढेगा । वे तो पहले ही ऊँची कीमतो के कारण पीडित हैं । अवमूल्यन से उनकी मुसीबते 
और बढ जायेंगी और उनका जीवन स्तर और नीचे गिर जायगा | यह सत्य है कि सरकार ने 
खाद्यान्नो, मिट्टी का तेल, कपडे एवं कुछ अन्य वस्तुओ की कीमतो को स्थिर रखने का निश्चय किया 
है | इसके लिए सरकार अपने बजट मे से उपदान ($प090॥58) देगी, लेकिन प्रश्त तो यह है कि 
इन उपदानों का भार भी तो अन्तत जनता पर ही पडेगा । सरकार इस प्रकार के उपदात भी तो 
लोगो पर कर लगाकर ही दे तकेगी । फिर, इन गरिनी-चुनी वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखकर 
भी सरकार घरेक्कू कीमत-स्तर को बढने से नहीं रोक सकती । 

(4) भारत पर विदेशो ऋण का भार बढ णायगा--जैसा विदित है, भारत सरकार ने 
विगत 5 वर्षो में विदेशों से भारी मात्रा मे ऋण लिये है, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप इन 
ऋणो का भार अत्यधिक बढ जायगा । 3 मार्च, 966 को भारत वा कुल विदेशी ऋण लगभग 
2 629 8 फरोड रुपये था | एक विश्वसतीय अनुम।न के अनुसार अवम्‌ल्यन के कारण भारत का 
यहू विदेशी ऋण अब बढकर 4,000 करोड रुपये हो जायगा | केवल यही नहीं, इस ऋण पर 
प्रतिवर्ष चुकाया जाने वाला ब्याज भी इसी अबुपात मे बढ जागग्रा ) कुछ भालोचको का कहना है 
कि कोला-तर में यह भार इतना बढ़ जायगा कि इसे चुकाना सरकार की क्षमता से बाहर हो 
जायगा और अन्त मे, विवश होकर सरकार को अपना दिवालियापन घोषित करना पडेगा। 

(5) चोथी पचवर्धाय योजना पर प्रतिकूल प्रभाव-- अवमूल्यन के फलस्वरूप देश की चोधी 
पंचवर्षीय योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। जेसा ऊपर बताया गया है, अवमूल्यत के परिणाम- 
स्वरूप विदेशी मशीनों की कीमते बढ जायेगी। हमारी चोथी पचवर्षोय योजना में अनेक ऐसी 
परियोजनाएँ (90०८७) सम्मिलित है जिनको त्रियान्वित करने में बड़े पैमाने रर विदेशी मशीनों 
की आवश्यकता पडेगी । इन मशीनों की कीमतो के बढ जाने से चोथी पंचवर्षीय योजना की वित्तीय 
लागत निश्चय ही बढ जायगी । योजना आयोग के अनुसार चौथी योजना की कुल लागत 
2,500 फरोड रुपये से बढ़कर 24,500 करोड रुपये हो जायगी ( सम्भवतत देश 3,000 करोड 
रुपये के इरा अतिरिक्त भार को बहन न कर सकेगा) यदि सरकार चौथी योजना को कुल लागत 
(2, 500 करोड) को ही स्वीकार करने का निर्णय करती है तो निश्चय ही योजना के भौतिर 
लक्ष्यों (77057080 (82०५७) मे कटौती करनी पढेगी । यदि इस प्रकार योजना के भौतिक लक्ष्यों 
में कमी के दी जाती है तो देश के लिए, वास्तव मे, यह बडे ही दुर्माग्य की बात होगी। इससे 
देश की आशिक प्रगति की दर जो पहले ही बहुत कमर है मौर अधिक नीचे गिर जायगी । 

(6) भारत की साख को घवका लगेगा--अवमूल्यत के फ्लस्वरूप विदेशों मे भारत की 
साख को आघात पहुंचेगा ! कुछ समय पूर्व विदेशों मे भारत की सा्र ऊँची हुआ करती थी ओर 
भारतोय रुपया अपनो स्थिरता (६४07५) के लिए सुविस्यात था । लेकित अवमूल्यन ने भारत 
के इस सुन्दर चित्र को बब मिट्टी मे मिला दिया है। वास्तव मे, विदेशी दवाब में आकर 
भारत सरकार ते एक ऐसा कदम उठाया है जिसके विताशक्रारी परिणाम आगे चत्रकर दृष्डि- 
गोबर होगे । 
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(7) घाटे की अर्थ व्यवस्था को बढावा मिलेगा--अवमूल्यत का एक दुष्परिणाम यह भी 
होगा कि इससे घाटे की अर्थ-स्यवस्था (62० गाशाणाह) को प्रोत्साहन मिलेगा । अर्थावे सखगर 
को और अधिक मात्ता में नोट छापने पढंगे । यह बताने की आवश्यकता वही है कि अबमुस्यत के 
फतस्वरूप सरकारी व्यय से भारी वृद्धि हो जायगी। प्रघम, कतिपय वस्तुओं के 236 8. एब 
आयात पर सरकार को उपदान (57४८४) देने होगे । दूसरे, देश मे बढती हुई महँगाई के काएण 
सरकार के प्रशासनिक व्यय मे वृद्धि होगी । लैकिन, इसके विपरीत, सरकारी आय मे वृद्धि होने 
की कोई सम्भावना नहीं है। कराधान तो पहले ही अपनी उच्चतम सीमा तक पहुँच चुका है । 
आन्तरिक ऋणो का क्षेत्र भी सीमित है । अठत सरकार कौ विवश होकर नोट ही छापने पड़ेंगे । 
इससे देश की आन्तरिक स्फीतिक समस्या और भी गम्भीर हो जायगी और सरपढ रुफीति के फूद 
पढने का खतरा पैदा हो जायगा। दि 

(8) भारत स्थित प्रौ० एल० 480 अमरोको निधि बढ़ जापगो--जेसा विदित है, 
अमरीका से जायात किये गये खाद्यान्नो की कीमत पी० एल० 480 सन्धि के अन्तगेंत भारत सर- 
कार द्वारा हुपयो में दी जाती है। इस भुगतानों को अलग से एक विशेष निधि मे जमा कर दिया 
जाता है जिसे पी० एल० 480 निधि ( 7, 480 ४74) कहते हैं । इस पमय इस विधि मे 
अरबो रुपये अमरीकी सरकार के वास जमा हैं। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत सरकार को 
अमरीकी खाद्यान्नो के लिए अब 57 प्रतिशत अधिक रुपया इस निधि में जमा करना होगा, क्योकि 
 शलर को चुवाले के लिए भारत सरकार को 476 ठपयो के बजाय अब 7 50 रुपये देने होगे। 
इस प्रकार भारत की भर्थ व्यवस्था पर पी० एल० 480 निधि का बोन्न और भी बढ जायगा। कुछ 
क्षेत्रों मे यह आशका प्रकट की जा रही है कि इस निधि का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए 
भी किया जा सकता है। 

(9) अवमृल्यम से आयातकताओं, उद्योगपतिों एवं व्यापारियों को कल लाभ 
हुए हैं- भवमुल्यन के परिणामस्वरूप देश क॑ कुछ वर्गों जेसे आयातकर्ताओं, उद्योगपतियों एक 
व्यापारियों की अप्रत्याशित एवं आकस्मिक लाभ (परालफृल्लश्त श्रात जराष्रााशा फागी७) हुए 
है। इन वर्गों के पास पहले से ही विदेशी वस्तुओं के स्टॉक मोद थे ) अवमृल्यम की घोषणा के 
साथ ही इनके पास पड़े स्टॉक की कीमतें 57 प्रतिशत बढ गयी और एक ही रात मे इन्हे करोड़ो 
रुपये का लाभ हो गया । सरकार की करनी देखिए कि जो वर्ग पहले ही समृद्ध थे, अवमूल्यन से 
और अधिक सम्पन हो गये है ! इस प्रकार राष्ट्रीय धन का विवरण जो पहले ही असमाव था 
और अधिक असमान हो गया है। इसकी कोई आशा नहीं कि विशेष लाभ कर (67 
न लगाकर सरकार इन वर्गों के अग्रत्याजश्षित एव अनर्जित (णाथ्वायल्प) लाभ को समाप्त 
कर देगी । 


(0) वया रुपये के बाह्य मुल्य को विशुद्ध आपिक आधारों पर निर्धारित फरना उचित 
था 7--ऊपर कहा जा धूका हैँ कि नियोजित अथ व्यवस्था (एॉ४00०4 €००४०श९) मे वीमतो को. 
चिशुद्ध आधिक आधारो (एए/& ९८७१०००४९० ००796०४७॥075) भर्थात्‌ माँग एव पूर्ति की शक्तियों 
के आधार पर निर्धारित करना उचित नही होता | यदि निषोजित अर्थ अ्यवस्था में भी माँग एवं 
पूर्ति के आधार पर कीमतों को निश्चित करना है तो फिर नियोजन (9877778) की आवश्यकता 
ही क्या रह जाती है। क्यों न गैर नियोजित अर्थव्यवस्था को ही अपना लिया जाय ? कहने का 
तात्पय यह है कि नियोजित अर्थ व्यवस्था मे विदेशी विनिमय दर (जो एक प्रकार से हमारी मुद्रा 
को विदेशी कीमत है) को माँग एवं पूति के आधार पर नही, बल्कि देश के व्यापक हितो के आधार 
पर निर्धारित क्या जाना चाहिए । इस दृष्टिकोण से भारतीय रुपये का अवपुल्यन अत्यस्त दुर्भाग्य- 
पूर्ण है। यह निश्चय ही देश के व्यापक हिंतो के विपरीत है। 

(!) वया हुपये का अवसूल्यन आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम से सहायक होगा रै--रुपये 
का अवमूल्यन करने भे सरकार का मुरय तक यही रहा है कि इससे देश के क्षायात प्रतिस्थापन का यै- 
क्रम (790: 5७०७५४प्राए॥ ए0झ्ाक्षा०) में सहायता मिलेगी अर्थात्‌ आयातित माल के स्थान 
पर देशी माल का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सकेगा ) अवमूल्यत के फलस्वरूप विदेशी माल 
(अर्थोत्‌ शशीरें एव कल पुजें) महँगा हो जायगा जिससे देश से भारतीय साल के उत्तादत को 
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प्रोत्साहन मिलेगा । इस प्रकार विदेशी मशौनों के स्थान पर देशी मशोनों का प्रयोग सम्भव हो 
सकेगा । लेकिन इसके प्रत्युत्तर मे कहा जा सकता है कि अवमूल्यन के उपरान्त भी भारतवाधियो 
का विदेशी माल के प्रति मोह ज्यों का त्यो बना रहेगा बर्थात्‌ विदेशी माल के महंगे होने के 
बावजूद लोग उसे ही वरीयता (.क्ष८४०८) देते रहेगे । भारत के सम्पत एवं समृद्ध कुछ वर्ग 
आज विदेशी माल के लिए जान देते हैं और विदेशी उपभोग वस्तुओ के लिए कुछ भी कीमत 
चुकाने के लिए तैयार रहते हैं । कारण यह है कि उनके पास अत्लीमित माता में ब्लेक का धन 
(9!8८८ 77०९५) है। इसी प्रकार हमारे बडे बडे उद्योगपति भी स्वदेश निर्मित मशीनों की अपेक्षा 
विदेशी मशीनो को ही वरीयता देते हैं । उदाहरणार्थ, भारत के दुर्गापुर के स्थान पर एक खनिज 
मशौनें (एाणााड़ 7807४) तैयार करने वाला सरकारी कारखाना स्थापित किया गया है और 
इस समय इसमे उत्पादन भी हो रहा है। लेकिन हमारे खनिजपति इस कारखाने की मशीनों की 
तुलना में अमरीकी मशीनों को अधिक पसन्द करते हैं, यद्यपि अमरीकी मशीनों के लिए उन्हे अधिक 
कीमतें चुकानी पडती हैं। कहने का तात्पयं यह है कि जब तक देश के कुछ वर्गों के पास असीमित 
भात्रा मे ब्लैक का धन विद्यमान है, जायात-प्रतिस्थापन कार्यक्रम को सरलतापूर्वेक '्रियान्वित नहीं 
किया जा सकता । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत सरकार का अवमुल्यन सम्बन्धी निर्णय, वास्तव मे 
देश के व्यापक हियो के विपरीत ही हैं। इसके भ्रतिकूल परिणाम बागे चलकर हृष्टिगोचर होगे । 
भारत भे लगभग सभी सुविज्यात अर्थशारित्रयों ने इसका विरोध किया है। डॉ० पी० पी० सोक- 
नाथन के अनुसार, रुपये का अवमृल्यन देश की अथं व्यवस्था के हित में नही है। इससे स्फीतिक 
प्रवत्तियों को और अधिक बढावा मिलेगा तथा जीवन-निर्वाह लागत पहले की अपेक्षा और बढ़ 
जायगी । प्रो० ए० के० दास गुप्ता ने कहा है कि इससे हमारी चौथी पचवर्षीय योजता का वाल्तविक 
आकार (7०४ ४2७) घट जायगा। डॉ० ज्ञानचन्द्र ने सरकार के अवमूल्यन सम्बन्धी निर्णय को 'खतर« 
नाक जुए (6॥02007५ 88०70) की सज्ञा दी है। डॉ२ डी० के० रागवेकर के अनुसार, भारत 
सरकार ने रुपये का अवमूल्यन अमरीकी सरकार एवं विश्व वैक के दवाव के अन्तर्गत निया है। 
भारत के प्रमुख अरथंशास्त्रियों मे स्रे समशाबत डॉ० बी० आर० शियोई ही ऐसे अर्थशास्त्री है जिन्होंने 
रुपये के अवमूल्यन का स्वागत क्षिया है। उनके अनुसार रुपये का अवमूल्यन तो बहुत पहले ही कर 
दिया जाता चाहिए था। डॉ० शिनोई ने स्पष्टत कहा है कि रुपये का घोषित मवमूत्यत अब भी 
पर्याप्त नही है। उतका कहना हैं कि भारतीय रुपये मे अब भी अति मूल्यन (०७ ४०४०7) का 
थोडा अश शेष है अर्थात्‌ रुपये का थोडा और अवमूत्यत करने की आवश्यकता है। डॉ० शिनोई के 
उक्त मत से हमे कोई आश्चर्य नही है क्योकि वह्‌ तो विगत कई वर्षों से निरन्तर रुपये के अवमूल्यन 
का समर्थन करते चले आ रहे हैं। 


भारत सरकार की मवमूल्यनोपरान्त नोति (205 0एथएशाणा ९००५ ण॑ ॥6 00५: 
० १70/8)--रुपये का अवमूल्यन करते समय भारत सरकार ने देशवासियों को यह्‌ आश्वासन 
दिया था कि बह किसी भी रिथति मे मूल्य रेखा (977८७ ॥7०) को और उपर नहीं चढने देगी। 
अपन इस हृढ सर्वेल्प को मूर्तेरूप देने हेतु भारत सरकार ने कीमत-वुद्धि को रोकने के लिए झुछ 
आवश्यक कदम उठाये हैं जो निम्नलिखित हैं 


(।) खाद्यात्रो, मिट्टी का तेल, डीजल तेल, पेट्रोल, रासायनिदा खाद जैसी आवश्यक 
चस्तुओ की कीमतो को नहीं बढने दिया जायगा । इनकी कीमतो को नियन्त्रण में रखने के लिए 


सरकार उपदान ($7090॥23) देगी और उत्पादन शुल्कों (००७४४ तप) में भी फेरजदल 
करेगी | 


(2) चोर-बाजारियो, जखीरेबाजो एवं अन्य समाज-विरोधी तत्वों से निबटने के लिए 
सरकार केडी कार्यवाही करेगी। 

(3) भावश्यक वस्तु मधिनियम (एऋटाध (ण्राण०0/7०४ ०) का सशोघ्रन करके 
सरकार दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतो को नियन्म्रित करने के लिए अधिक व्यापक 
अधिकार ग्रहण करेगी । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अतिरिक्त गधिकार (ब्पद्रागाभ 
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7०४९७) सौे हैं जिनके अन्तर्गत उत्पादन, पूर्ति एवं कीपतो के बारे से आदेश जारी किये जा 
सकते हैं। जिसा अधिरारियो को आदेश दिये गये हैं वि. जखीरेबाजों एवं मुनाफाखोरों के विदद्ध 
कडी कार्यवाही करें ! 

(4) केद्ध मे एक नागरिक पूर्ति-कमिश्नर (शा 80907 (.०कप्रा5507 ०) बे विशुक्ति 
को गयी है। उसका मुख्य कार्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतो पर निगाह रखता है ( उसे यह भी 
अधिकार दिया गया है कि वह कारखानों से प्रत्यक्षत आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति प्राप्द करके उन्हें 
अधशावग्नस्त क्षेत्रों में भेज सकता है । 

(5) आवश्यक यस्तुओ की कीमतो पर हृष्टि रखने एवं उनके उचित वितरण की व्यवस्था 
करने के लिए वेन्‍्द्रीय मस्त्रिमण्डल की एक उपसमिति स्थापति वी गयी है जो जावश्यक विषयो पर 
तत्काल निर्णय ले सकती है | 

(6) मूल्य रेखा को बढ़ने से टोकने के लिए सरकार ने उपभोग्य वस्तुओं के निर्माताओं का 
भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया है । इन निर्माताओं से कहा गया है कि वे अपने माल के 
थोक एवं खुदरा भाव निश्चित करें । व्यापारियों स कहा गया है कि अपनी संस्थाओं में उचित 
स्थान पर कप प्रदर्शित करेंगे । आवश्यक वरतु अधिनियम के अन्तगेत सरकार फतिपय बह्ठुओ 
को कीमतें भी निर्धारित करेगी ) 

(7) सरकार ने समूचे देश मे बड़े पैमाने पर उपभोक्ता भण्डार (29भशाणाद्य $(ण९०5) 
खोलने की भी योजना बनायी है । योजना के अन्तमत थोत सहकारी उपभोक्ता भण्डारों (४४॥ण6- 
806 00 ०ए९7भ४८ 0०75प्रणध्ा $007९$) को सख्या 300 से बढाकर 700 और खुदरा अण्ड। रो 
(02 80£3) की घष्या 7,000 से बढाकर 20 009 की जायगी) यह भी निर्णय किया 
गया था कि सन 966 मे ये भण्डार देश के 20 प्रतिशत खुदय व्यापार को अपने हाथ मे ले लेंगे। 
इससे व्यापारियों के प्रति. उपभाक्ताओं वी प्रतिरोधक शक्ति (००7प्रगाटल उटइछ4006) बढ 
जायगी और वे व्यापारियों के हधकण्डो का हृढतापूर्वक मुझावला कर सकेंगे | 

(8) उपभोक्ताओं को मुल्य सम्बन्धी जतजकारी देने हेतु ऑल इण्डिया रेडियो के सभी 
क्षेत्रीय स्टेशन प्रतिद्दिन पाँच मिनट के लिए एक विशेष बुलेटिन प्रश्नारित करगे जिसमे बाजार 
सम्बन्धी प्रवत्तियों (/9॥॥0 9805) पर टिप्पणी प्रस्तुत की जायगी । 

(9) कीमती का बढ़ने से रोकब के लिए. आवश्यक वस्वुओ का विदेशों से आयात भी 
प्‌ जायगा। उदाहरणार्थ पिट्टी के तेल, रई एवं वनस्पति का आयात करने के प्रबन्ध कर लिये 
गये हैं । 

[0) देश के 59 प्राथमिकता प्र/व्व उद्योगों [छ्रा०ा५ ग्रातए&0ा९5) मे उत्पादन की 
मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए आवश्यक बच्चे माल्ल बल प्रुजों एव मशीनों के आयात को 
42% अपेक्षा अधिक उदार (४०४०) बना दिया गया है। ये उद्योग निर्यात वृद्धि में भी सहा- 
भक होंगे ॥ 

जी कृषि उत्पादन में तीत्र वृद्धि वरन के लिए बडे वैध्ान पर रासायनिक खाद कोट 
५५० घियो, भर धक्र एवं फॉस्फेट (9॥0:73०) आदि वे आयात का भी प्रवत्ध कर लिया 

गया है । 

(72) कच्चे माल कल पुर्जो एव आवश्यक मशीनों पर लगे आयात करों में भी कुछ 
हज रा दी ययी है | इससे देश मे विद्यवाव औद्योगिक उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपधोग सम्भव 
हो सकेगा ( 

(3) बिदेशों मे अध्ययत बार रहे भारतीय छात्रो वो अवधृत्यन के दुष्परिणामों से बचाते 
के लिए समुचित ऋण योजना (०४0 इ००७८) वगायी वी है। इस योजना के अच्तगेत, इन 
छात्रों को सरकार की ओर से थासान शर्तों पर ऋण दिये जायेंगे | इसी प्रकार, सरकार की और 
से दी जाने वाली छात्रदृत्तियों गे भी समादुप्रातिक बुद्धि कर दो जायगी। 

अवसमूल्यन के अभाव (506९७ ० [0:ए४05000---जैसा_ स्पष्ट है, सरकार की अब- 
मूल्यनोत्तर नीति के तीन मुश्य उद्देश्य ये_ श्रयम्र, कीमत बुद्धि रोकना, दूसर कृषि एव 
औद्योगिक उत्पादन मे दृद्धि करना, सौसरे दिर्यातों को अधिकतम साज्रा से बढाना। अवमृल्यत व 
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हुए कोई अधिक समय नही हुआ है | अत यह कहना कठिन है कि उक्त तीनो उद्देश्यों की पति भे 
सरकार को कितनी सफलता मिलेगी | लेकिन उपलब्ध सकेतो के अनुसार सरकार को अपने श्न 
उद्देश्यों मे सफलता प्राप्त होने की कम आशा दिखायी देती है ॥ 

जहाँ तक कीमत वृद्धि को रोकने का प्रश्त है, सरकार इस उद्देश्य मे बुरी तरह अहफल 
रही है | अवशूह्यन के उपरान्त देश के कीमत स्तर में 5 से लेकर 20 प्रतिशत तक की वृद्धि 
हुई है और कीमत-वृद्धि का यह क्रम अब भी जारी है। सरकार द्वारा की गयी अवमृल्यनोपरान्त 
बाड पह कीमत-स्तर पर कुछ भी प्रभाव नही पडा है। जीवन-विर्वाह-लागत मे और अधिक 
बुद्धि हुई है । 
अवमूल्यनोपरात्त नीति का दूसरा उद्देश्य भी बुरी तरह असफल रहा है। सरकार ने वच्चे 
माल, कुल-पुर्जा एव मशीनों के आयात को उदार बनाकर देश में औद्योगिक उत्पादन को बढामे का 
प्रयास किया है। लेकित इसमे भी सरकार को असफलता का मुँह ताकना पडा है अवमूल्यनोत्तर- 
काल में औद्योगिक उत्पादन मे उस्टे कमी हुई है। नये निवेशों (व्ए०का०08) की दर में भी 
कमी हुई है ! यह सत्य है कि अवमुल्यन के उपरान्त सरकार ने उद्योगपतियों को कच्चे माल, कल- 
पुर्जों एव मशीनों के आयात हेतु उदारता से लाइसेन्स दिये हैं लेकिन इत लाइसेन्सो का प्रयोग 
ही कब हुआ है ? भारतीय उद्योगपति तो अभाव की स्थिति को बनाये रखने मे ही अपना हित 
समझते हैं। इसी से उ हे अधिक मुनाफे कमाने के अवसर मिलते हैं। जहाँ तक कृषि-्ठलादन 
का सम्बन्ध है, उसमे भी सूखा के कारण भारी गिरावट आयी है । 

सरकार अवमूल्यन के अपने तीसरे उद्देश्य मे भी सफल नहीं हो सकी है। सरकार फो 
आशा थी कि अपमृश्यन के परिणामस्वरूप देश के निर्यातो में वृद्धि होगी। लेकिन, दुर्भाग्गवश, 
रारकार की यह आशा भी पूरी न हो राकी । अवसूल्यन का उद्देश्य विशेषकर देश के गैर-परम्परागत 
(एरणानाक्षका।078]) निर्यातों (उदाहरणार्थ, राखायनिक पदार्थों एव. इजीनियरिंग वस्तुओं आदि), 
को बढ़ाना था किन्तु नवीनतम उपलब्ध आँकडो के अनुसार इस प्रकार के निर्यातो में वृद्धि होने 
के बजाय उल्टे कमी हुई है। देश के कुछ निर्यातो में निश्चय कमी हुई है। सन्‌ 966 में भारत के 
विर्यातों का कुल मूल्य ,582 मिलियन डालर था जो तन्‌ 96 वो अपेक्षा !0 प्रतिशत 
कम था। हां, देश के दुछ निर्यातो को अवमुल्यत से निश्चय हो प्रोत्साहन मिला है। इतमे मछली, 
कच्ची खाले चमडा, काजू कच्चा लोहा, मेगनीज, लोहा एवं इस्पात, रासायविक पदार्थ इत्यादि 
सम्मिलित हैं । 

स्मरण रहे, अवभूल्यन करते समय सरकार ने निर्यातकर्ताओं को उस समय दिये जाने 
वाले उपदानी (५७७८४) को पूर्णत समाप्त कर दिया था और बहा था कि इससे सरकार को 
करोड़ो रपयो की बचत होगी । लेकिन अवमूल्यन किये जाने के दो महीने बाद ही प्रकार को 
कुछ निर्यातो के सम्बन्ध मे थे उपदान पुन आरम्भ करने पडे क्योकि इन उपदानों के बिता निर्याती 
में वृद्धि करना कठिन हो रहा था। इस प्रकार हम देखते है कि अवमूल्यन के मुख्य उद्देश्य (अर्थात 
निर्यात-वृद्धि) मे सरकार को सफलत्ता नही मिली है 

लेकिन अवमूल्यन का राबसे बुरा प्रभाव तो भारत के पूर्वी यूरोपीय देशो से होने दाले 
व्यापार ५र पड़ा है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप इस व्यापार वो भारो आधात पहुँदा है । इस 
देशों के साथ व्यापार करने मे अनेक क्टिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी हैं। 

भारत के कुछ अर्थशास्त्री तो अवमृल्यन से उत्पन्न होने वाले प्रतिवूल प्रभावों को आज भी 
स्वीकार करने के लिए तैयार नही हैं । डॉ० शिनोई के अनुसार, रुपये के अवमूल्यन से यदि कुछ 
कढ़िनाइयां उत्पन्न हुई है तो इसलिए हुई हैं क्योकि रुपये का अवमूल्यन पूर्ण नहीं था अर्थात्‌ स्पये 
का जितना अवमूल्यन किया जाता चाहिए था, उतना नही किया गया। उनके क्थनानुसार स्पये 
का यदि और अधिक अवशृल्यन क्या जाता तो वतेमान कठिमाइयाँ उत्पन्न न होती। सम्भवत 
विश्व बैक का भी यही विचार प्रतीत होता है। लेविन हम इस विचार से क्दापि सहमत नही 
हैं । रुपये के अवमूल्यन से पहले ही हमारी अर्थ व्यवस्था को क्षति पहुँची है। रपये वा अतिरिक्त 
अवमूल्यन करने से हमारी सम्पूर्ण अ्-व्यवस्था चोपट हो जायेगी । इसी बात को ध्यान में रखते 
हुए भारत के वित्तमन्त्री ने 2। नवम्बर, 967 को अधिइत घोषणा की' थी कि ब्रिटिश पौण्ड- 
स्टिंग के अवमूल्यत के बावजूद भारतीय रपये का और जधिक अउ्मुल्यन नहीं किया जायगा 
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परीक्षा-प्रश्व तथा उनके संक्षिप्त सकेत 
.प्रारतोय रुपये के सन्‌ 966 के अवमृल्यन के फेरणों को पूर्ण व्याद्या कोजिए। इसके 


प्रमुख अपेक्षित लाभ क्या थे २ (आगरा, 967?) 
अबवा 

जूत 966 भें किन परिश्यित्रियोत्श भारतीय रुपये का अवसुल्यन हुआ? इसके आधिक 

प्रभावों फो समझाइए 3 (राजस्थान, 968) 


[सक्रेत-- प्रथम भाग में मह बताइए वि देश के भुगतान सत्तुलन की चिरकालीन प्रतिुलता 
नेभारत सरकार को रपये वा अवमूल्यन करने के लिए बाध्य कर दिया था । विश्व बेक से 
भी भारत सरकार पर अपनूल्यन के लिए बहुत जोर दिया था । दुधरे भाग मे, अवमूल्यन 
के पक्ष मे दिये गये तकों वी विवेचना फीजिए ।] 

2 'अवसूल्पन दया है ? उप्तके लाम एवं हानियाँ समझाइए । हाल ही में हुए पीष्ड स्टलिंग फे 
अवसुल्यन को सक्ष्य मे रखते हुए क्‍या आपके विचार में भारतीय रुपये का भी अवमृल्यन 
करना चाहिए ? (इन्दौर, 968) 
[घिर्त-इस प्रश्त वो अयम एवं हियीय भाग के विए अध्याय 27 का आरम्मिक भाग 
देखिए ( हमार विचार में भारतीय रफ्ये का और अधिक अवसूल्यन करना देश के हित में 
ले हाथा | पहले ही दा वार भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो चुका है-- सितम्बर, 949 
और जून १966 म्‌ | जून 966 मे रूपये का जो अवमुल्यन किया भया था उससे देश को 
लाभ कम और हानि अधिक हुई है। फिर अब तो धीरे धीरे भारत के व्यापार सन्तुलन में 
सुधार हो रहा है। अत झपये के और अधिक अवमूल्यन को आवश्यकता नही है। ] 

3. “रुपये का अब्पृल्यन भारत भे अराफत सिद्ध हुआ है।! व्याख्या सहित्त स्पष्ट फोजिए । 

(आगरा, 974) 
[सकेत- उक्त उद्धरण भ।रतीय रुपये के 6 जून, 966 को डिये गये अबमूल्यन से 
सम्बन्धित है। इस अवमूत्यन की चर्चा करते हुए इसके पक्ष विपक्ष में दिये गये तों को 
सक्षेप म प्रस्तुत कीजिए । अन्त मे, यह्‌ निष्कर्प निकालिए कि भारतीय रुपये का अवशूल्यन 
अपने उद्देश्यों की पूर्ति मे असफल सिद्ध हुआ है । देखिये “अवगूल्यन के प्रभाव/”] 


मच 


भारत की कागजी सुद्रा-प्रणाली का इतिहास 
(प्रांडाणज ण॑ क6 ?एश्श एप्राशाएए 59घ0ग॥ 0 7709) 





भारतीय बागजी मुद्रा के इतिहास को निम्नलिखित अचधियो (?९0009) मे विभाजित 
किया जा सकता है - 

(!) प्रेस्लीडेन्सी बैंकी द्वारा मुढा का ज्िगंसन (सनू 806 से 86 तक), 

(2) भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा का निर्ममन (सन्‌ 86! से 934 तक), 

(3) रिजवें बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा आनुपातिक कोप प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा का 
निर्गेमन (सन्‌ 934 से 956 तक), 

(4) रिजर्व बैंक ऑफ़ इष्डिया द्वारा न्यूनतम मुद्रा-कोप प्रणात्री के अन्तर्णत कागजी पूद्रा 
का तिर्गंमन (सन्‌ 956 से अब तक) । 

 प्रेसीडन्सी बेको द्वारा कागजी मुद्दा फा निर्मेमन 
(सन्‌ 7806 से 86/ तक) 

सन्‌ 806 से पूर्व भारत मे कागजी मुद्रा वा प्रचलन नहीं हुआ करता था। सन्‌ 806 
मे बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गयी और एक सरकारी आदेश के अल्तर्गत इस बैंक ने कागजी 
नोटो का प्रकाशन करना आरम्भ कर दिया। तदुपरान्त, सन्‌ 840 में बैक ऑफ वम्बई तथा 
सन्‌ 843 में बैंक ऑफ मद्रास को भी कामजी मुद्रा जारी करते का अधिकार दे दिया गया। 
इस प्रकार सन्‌ 86] तक भारत में कांग्जी मुद्रा का निर्गेमन तीन प्रैसीडन्सी बैंको दवाएं ही 
किया जाता था। 

इन बैकी द्वारा नोटों के वाहको की माँग पर भुगतान करना आवश्यक होता था परन्तु उनके 
द्वारा जारी किये गय नोटों का प्रचलन साधारणतः कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के नगरो तक 
ही सीमित था। सरकार ने ग्रत्येक प्रेसीडैप्सी वैक के लिए नोट जारी करने वी अधिकतम सीमा 
निर्धारित कर दी थी और कोई भी बैक उस सीमा से अधिक नोट जारी नटी पर सबता भा। 
प्रत्येक प्रधी्डन्सी बैक को अपने द्वारा जारी क्ये नोदो के मूल्य वा एक चौथाई भाग धातु सिबको 
के रूप मे रखता पडता था। सरकार इन वैको के प्रबन्ध पर अपना नियन्त्रण रखती थी। 
प्रेसीडेस्सी बैंको द्वारा नोद जारी करने की यह्‌ प्रथा सन्‌ 86] तक प्रचलित रही थी । 

2 प्तरकार द्वारा कागजी सुद्रा का निर्ममन (सम्‌ 86 से 934 लक) 

सन्‌ 86] मे शारत सरकार न प्रेसीडन्सी बैंको से नोट जारी करने का अधिकार वापस 
ले लिया और स्वयं नोटो का प्रकाशन करना आरस्थ वर दिया था । इस उद्देश्य के लिए सत्‌ 
86। में एक काशजी मुद्रा कातुन पारित किया गया । इसवी मुल्य मुर्य बातें इस प्रकार बी-- 
(क) इस कानृत के अन्तगत सरकार ने 0, 20, 50, 400, 500, 000 तथा 0,000 टरये के 
नोट प्रचलित किये ये। (ख) आरम्भ मे, सरकार ने समूचे देश को कलकत्ता, वम्वई तथा मद्रास कै 
तीन निर्गमन-क्षेत्रो 5508 था०८७) मे विभाजित कर दिया था और प्रत्येक निर्गमन क्षेत्र से जारी 
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किये गये तोट केवल उसी क्षेत्र के भौतर ही विधिग्राह्म हुआ करते थे। परन्तु सन्‌ [70 में भारत 
सरकार ने विगेमत क्षेत्रों की सल्या बढाकर 7 कर दी थी। प्रत्येक क्षेत्र रो जारी किये गये नोट 
केबल उसी क्षेत्र मे ही विधिग्राह्म होते थे। इसके साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में इव नोटों को रुपये के 
सिक्कों में ददलते की व्यवस्था की गयी थी । परन्तु जहाँ तक सरकारी भुगतातो को चुकाने का 
सम्बन्ध था, किसी भी क्षेत्र के नोटो मे सरकार को भुगतात किया जा वा ॥ (ग) सन्‌ 903 
में 5 य्यये का तोट देश के सभी क्षेत्रों में असीमित विधिग्राह्म घोषित कर दिया गया | तदुपरान्त, 
सन्‌ (90 में [0 तथा 50 रुपये के नोटों और सन्‌ !9। में 00 रुपये के नोटो को समूचे देश 
में असीमित विधिग्राह्म घोषित कर दिया गया । (घ) भारत सरकार ने निश्चित विश्वास आत्रित 
निर्ममन प्रणाली (#88 #0ए२0श9 8)5४४४7) के आधार पर हो कागजी मुद्रा का निर्गेमन 
किया था । 7 करोड रुपये के गुल्य तक के नोद रारकारी प्रतिमूतियों के आधार पट निकाले जा 
सकते थे । परन्तु इरारो अधित के प्रत्येक नोट के पीछे रुपये के सिक्कों, धातुओं तथा भारत ससकार 
की रुपया प्रतिभूतियों [700%8 52०97009) की शत-अ्रतिशत आड रखना अनिवायं था। आगे 
चलवार पिश्वास आश्रित तिर्मेमन (ह00०87# /550०) की सात्रा को ? करोड़ से बठाकूर 20 करोड 
झुपये कर दिया गया। दूसरे शब्दो थे, भारत सरकार 20 करोड रुपये के गूल्य तक के नोढ बिना 
धातु निधि रखे जारी कर सकती थी। परन्तु इसके ऊपर जिंतती भी कापजी मुद्रा जारी वी 0383 
थी, उसके पीछे शत प्रतिशत धातु की आड रखना आवश्यक था । भारत सरकार को यह अधिकार 
था कि वह घातु निधि का एक भाग सोने मे रखे | इसी अधिकार का उपयोग करने हुए भारत 
सरकार ने घातू निधि के स्वर्ण भाग को लन्दन म रखने का तिर्णय किया परल्तु रुपये के सिपको 
को धातु निधि के रूप में ही रखा गया ) 


निश्चित विश्वास-आश्ित निर्ममन प्रणाली के गुण-इस अवधि में भारत सरकार हारा 
अपनागी गयी निश्चित विश्वास आश्षित नि्ममन प्रणाली में तीन बडे गुण पाये जाते थे _ प्रथय, इस 
प्रणाली के अन्वर्गत शागजी मुद्रा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी। च्ि कागजी 
भुद्रा के एक निश्यित भाग को छोडकर शेप के पीछे शत-प्रतिशत घातु निधि की आड थी, इसलिए 
इस प्रणाली मे कसी प्रकार की अस्तुरता का प्रश्न ही पैदा यही होता था। द्वितीय, इध प्रणाली के 
अन्तगत अति निरगेमस (०५७ 3550०) का कोई भय नहीं था, प्पोकि पर्याप्त घातु निधि रखे बिना 
शागजी सुद्र! का निर्येमत नही हो सक्दा था । अत इस प्रणाली के अन्तर्गत सुद्गा-स्फीति की कोई 
सम्भावना नहीं थी। तीसरे चूंकि इस प्रणाली के अनुसार कागजी मुद्रा के पीछे पर्याप्त मात्रा मे 
धातु निधि रखी जाती थी, इसलिए समूची कागजी मुद्रा घातु सिक्‍्फों भे परिघर्ततशील थी। 
निश्चित विश्याम आधित निर्ममत प्रणाली के रोष--उक्त निश्चित विश्वास आश्षित 
निर्गेमच प्रणाली मे कुछ दोष भी पाये जाते थे --प्रथम, इस प्रणाली में स्ववचालकृता का अभाव था 
ओर समय समय पर विश्वास आश्ित निगंमन की मात्रा मे सरकार को परिवतंन करने पडते थे ॥ 
दूसरे, इस प्रणाली के अतगेंत सरकार को अपनी धातु निधि कोषागारों भे बन्द करफे रखनी 
पढ़ती थी। इस श्रवार बहुत बडे प्माने पर सरकारी कोपो मे धातुएँ वेशार पडी रहतो भी जबकि 
उन्हें अन्य लाभपूर्ण प्रयोगों मे लगाया जा सकता या । तीसरे, इसके अन्तर्गत धातु निधि का अश 
बहुत अधिक हुआ करता था और उसका अधिकराण भाग लत्दत में ही रखा जाता था। चौथे, इस 
प्रणाली से लोच का भी अम्राव हुआ करता था और मुद्रा की माता को व्यावसायिक आवश्यकताओं 
के अनुसार घदलवा कठित था ) 
प्रथम बिश्य युद्ध तथा सारतोय कायनी मुद्राअणालो--प्रथम विश्व युद्ध का भारत की 
कागजी मुद्रा प्रणाली वर बहुत गहरा प्रभाव पडा था। युद्ध के छिड़ते ही भारत की साधारण जनता 
का छकागजी नोशे में से विश्वारा उठ गया और बड़े पैमान पर काग्जी थोट सिक्‍्को मे बदलने के 
लिए सरकारी खजानो में प्रस्तुत किये गये) इसी काल में उकये के घिक्‍्क्ों के अभाव को दूर 
करने के लिए सरकार ने एक तथा दो रुपये के नोट जारी किये। ये गोट एपये के सिक्कों मे परि 
बतंतशील नही थे । 
करेंसों एक्ट, सन्‌ 923--..प्रथम विएव युद्ध के पण्चात बैबिगटन स्मिथ कमेटी (छ830978- 
॥09 ऊचा॥ (0ग्राएा(९८ ने भारत को समुची- मुद्रा-प्रणाली की जाँच की थी । दस कमेटी के 
अनुसार भारत की कागजी मुद्दा प्रणाली में लोच का भारी अग्ाव था । अतएवं कमेटी दे कागजी 
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मुद्रा प्रणाली के इस दोध को हुर करने के लिए कई प्रकार के सुझाव अल्तुत किये थे। इन्हीं सुझावो 
के आधार पर सन्‌ 923 भे एक करेंगी कानून पारित किया गया। इस कानून की मुद्य मुह्य 
बातें इस प्रकार थी (क) कागजी मुद्रा के पीछे रखो जाने वाली निधि का कम से कम 50 प्रति- 
शत भाग घातुओ के रूप भे होता चाहिए। (ख) निधि का शेष भाग 20 करोड रूपये की प्रति- 
भूतियों के रूप मे भारत मे रखा जा सकता था और इससे ऊपर की निधि को अत्पकालीन प्रति- 
भूतियो के रूप मे लन्दन म रखा जा सकता था। (ग) इस कानून के अन्तगेंत सरकार को यह 
अधिकार दिया गया था कि 5 करोड झपये की कीमत तक के नोट वह विनिमय बिचो की आड पर 
निकाल सकती थी । [घ) सेकेटरी ऑफ़ स्टेट लब्दन में 50 लाख परोण्ड के मुल्य पते अधिक का 
सोना नहीं रख सकता था। 

प्नू 92] मे तोतो प्रेसोडेन्सी बेंको को मिलाकर इम्पीरियल वेक_(॥एएल7श एथाएं) 
की स्थापता की गयी और इस बैंक को ही विनिमय विलो की आड पर मुद्रा के निर्ममन का अध्वि- 
कार दिया गया । 

हिल्डन थम कमीशन की सिफारिश --हिंत्टन यंग क्मीशत ने भी कागजी मुद्रा प्रणाली मे 
सुधार करने हेतु कुछ सुयाव सरकार के सम्मुख रखे थे प्रथम, सरकार को एक केद्धीय बैक 
स्थापित करके उप्ते वोट निर्यमत्र का एक्राधिकार दे देना चाहिए । दुसरे, सरकार की परागजी मुद्रा 
निधि (79एथ एप्राशथ्णप॥ १०७७४४०) तथा स्वर्णयान निधि (004 87099 ९४४४७) को 
मिलाकर एक कागजी मुद्रा कोप का निर्माण करना घाहिए। तीसरे, देश के केख्तीय वेक को आतु- 
वातिक कोप निर्गमन प्रणानी (?ए709००णाश प९४९००७७ 8५9७०) के आधार पर नोट ज्यरी 
करने चाहिए। भारत सरकार ने हिल्टन यंग वमीशन की उक्त सिफारिशों को स्त्रीवार कर लिया 
और उन्हे क़ियान्वितभी किया था । 

3. रिजर्व बेक ऑफ इण्डिया (रा आनुपातिक्ष कोष-निधि प्रणाली के अन्तर्गत 
कागजो मुद्रा का निर्मेभन (सन्‌ 2934 से 4956 तक) 

] अप्रैल, 935 से नो2 निर्गन का कार्य रिजव बैक ने अपने हाथों में ले लिया और 
आनुपातिक कोप निधि प्रणाली के आधार पर वोटो का प्रकाशन आरम्भ कर दिया था। इस प्रणाली 
वी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार थी--(क) भारत में नोट जारी करने का एकाथिक्ार रिजवे बेक 
को सौंप दिया गया । इस कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए रिजवें बैक ने एक नोद 
नियमन विभाग (50० 069श0760() का स्थापता की थी। (ख) भारत सरकार ने खणमाव 
क्रोप और कागजी मुद्रा कीप-दोनो को मिलाकर रिजव॑ बैक के सुपुर्द कर दिया या । (ये) रिजये 
बैत्र द्वारा जारी क्यिंगये नोट असीमित विधिग्राह्म होते थे तथा भारत सरकार अपनी ओर से 
उनकी परिवतंनशी लता की गारण्टी दिया करती थी। दुसरे विश्व युद्ध के दौरान, जैसा उपर कहा 
गया है--एक रुपये तया दो रुपये बे नोटों का भी निर्ममन हिया गया था| परन्तु एक हपये का 
नोट क्षारम्भ पै ही अपरिवरतेवशील था। (घ) रिजये वेक आफ इण्डिया आनुपातिक कोप निधि 
प्रपाली के अन्तर्गत ही वोटों का प्रकाशव फ़िया करता था । रिजवे बैक ऑफ इण्डिया एक्ट सब 
934 के अन्तर्गेठ रिजर्व बैंक के लिए यह आवश्यक था कि वह जितने उपयो के तोट जारी बरे, 
उनके कुल मुल्य का 40 प्रतिशत भाग सोने, सोते के सिक्रको, विदेशी प्रतिभूतियों एवं विदेशी मुद्राओी 
के रूप मे रखे । (परन्तु यहाँ पर शर्त यह थी कि कुल निधि में कम से कम 40 करोड़ रुपयो के सोने 
के सिक्‍के या सोदा अवश्य ही होना चाहिए और इम स्वर्ण-निंधि वा 86 भाग भारत में ही रहता 
चाहिए ।) कायजी मुद्दा के शेप 60 अतिश्त ध्ाग के पीछे भारत सरकार को अपनी प्रतिभूतियाँ, 
रबोकृत हुण्डियाँ, विनिषय बिल तथा याँदी व चाँदी के सिस्‍क्े रखने चाहिए । इस सम्बन्ध मे 
कानून में यह भी व्यवस्था कर दी गयी थी कि भारत रारकार की प्रतिभूतियों की माता कुल बागजी 
मुद्रा निधि के 25 प्रतिशत था 50 करोड़ झुग्ये की कीमत से अधिक नहीं होनी चाहिए, परन्तु 
असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति से भारत सरकोर की प्रतिभूतियों 
40 करोड़ रुपये की वृद्धि की जा सकती थी। रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया एक्ट में यह भी ब्यवस्था 
है गयी थी कि विशेष परिस्थितियों मे नोट निर्गेमन सम्बन्धी नियमों में रिजब वेंक़ को ढील दी 
जा सकती थी, परन्तु ऐसा करने लिए राष्ट्रपति से पूर्व आज्ञा प्राप्त करता आवश्यत था। इसके 
अतिरिक्त, यदि रिजर्व वैक् निश्चित निर्मेमन के ऊपर कागजी मुद्रा जारी करता चाहूता था त्तौ 
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हेसी दशा मे उसे सरकार को एक विज्येप प्रकार का कर चुकावा पड़ता था। इस कर को दर 
निश्चित निर्गंमत के ऊपर नोटो में की जाने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ बढती जाती थी। इस 
प्रकार रिजे बैक ऑफ इण्डिया एवट के अन्तगंत भारत में बैकिय सिद्धान्त पर आधारित आजुपरा- 
तिक कोष-निधि प्रणाली को अपना लिया गया था । 

आनुणहिक कोप निधि प्रणाली के गुण-यह प्रणाली भारत मे सन्‌ 935 से !956 तक 
प्रचलित रही थी । इस प्रणाली के मुल्य-मु्य गुण इस प्रकार थे $ 

(।) ज्लोचकत्ता (8/४॥2(9)--इस प्रणालो में लोचकता का गुण पाया जांता था वयोकि 
इसके अधीन विदेशी प्रतिभूतियों स्वीकृत विनिमय-बिलों एवं प्रतिज्ञा-पत्रो की आड रखकर कागजी 
मुद्रा का भिर्भभन किया जा सकता था । दूसरे शब्दों थे, कागजी मुद्रा के एक निश्चित भाग को 
जारी करने के लिए धातु निधि की आवश्यकता नही थी। ध 

(2) बचततपूर्ण (800077०8/)--यह प्रणाली इस जर्थ मे बचतपूर्ण थी कि इसके अन्तर्गत 
या अधिक मात्रा में सोने व चाँदी को कोप में बन्द करके गही रखना पडता था अर्थात्‌ सोने> 

दी जैसी धातुओ को अन्य लाभपूर्ण उपयोगो भे लगाया जा सवा था। हा 

(3) सक्षटकालोन परित्वितियों के लिए उपयुक्तता--थह प्रणाली सक्रदकालीन परित्थि- 
वियो के लिए अत्यन्त उपयुक्त थी क्योकि इसके अस्तर्गव कुछ विशेष परिस्थितियों मे राष्ट्रपति की 
पूर्व स्वीकृति से नोट निर्गमन सम्बन्धी नियमों मे ढीत भी दी जा सकती थी। इस प्रकार दस 
प्रणाली मे कठोरता (78/009) का दोष नहीं पाया जाता था। 

आनुपातिक कोप तिधि प्रणाली के दोब--इस प्रणाली के मुस्य मुख्य दोष इस प्रकार थे --- 

(१) नोटो के अत्यधिक निर्गेगन का भय--इस प्रणाली का एक बडा दोष यह था क्कि 
इसमें नोटो के आवश्यकता से अधिक पात्रा मे जारी किये जाने का सर्देव भय रहता था। वास्तव 
मे, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी प्रणाली के कारण कागजी नोटो की अत्यधिव निकासी हुई थी 
ओर देश मे मुदा-स्फीति का प्रादुभवि हुआ था। 

(2) परिवर्तनशीलत( फा जभ्ाव--चूँकि इस प्रणाली के अस्तर्गत रुपया स्टलिंग वे साथ 
जुड़ा हुआ था और स्टलिंग स्वय सोने चाँदी से परिवरतेनशील सही था, इसलिए भारतीय कागजी 
मुद्दा भी अपरिवर्ततशील थी । 

(3) स्वयचालकता का अभाव ([.4०८ ० 8०८०००४०॥१)--वास्त॒व मे, यह प्रणाली एक 
कृत्रिम एवं प्रचन्धित (]७(४॥52०6) प्रणाली थी और इसमे सचालित करने के लिए सरफार को 
हल्तक्षेप करना पड़ता था| इसमे स्ववचालकता का पूर्ण अभाव था। इसके अन्तगत कांगजी मुद्रा 
फी मात्रा से देश की व्यावसायिक अआवश्यकताओ के अनुसाए परिवर्तत करना कठिन था। 

(4) आनन्‍्तरिक कीमत-स्तर से स्थिरता का अभाव--इस प्रणली के अन्तर्गत रुपये के 
विदेशी मूल्य मे तो स्थिरता बनी रही परन्तु रुपये के आन्तरिक मूल्य मे भारी गिरावट आयी थी । 
डूसरे झब्दो थे, यह अणाली अततरिक्ष वीमत रतर मे स्थिरता बनाये रखने मे असमर्थ रही / 

(5) लोच का अभाव (7.50८ ०6 8॥७50०0४)---इस प्रणाली मे समुचित लोचकता का 
थी अभाव था। इसके अल्लगंव मुद्दा की मात्र दथा देश की आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी 
आवश्यकताओं मे कोई ग्रत्यक्ष सम्बन्ध बढ़ी था, अर्थात्‌ इस प्रणाली से देश की मौद्रिक आवश्यकताओं 
के अनुपार मुद्रा की मात्रा को घटले-बढने का गुण नहीं पाया जाता था । यह प्रणाली आशिक 
विकास के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योकि इसके अन्तर्गत एक और देश की मुद्रा और दूसदी ओर 
देश की आधिक आवश्कताओं के बौच किसी प्रकार का सप्रन्दय नहीं रहता धा। अतएव आधिक 

विकास की दृष्टि से यद्ट प्रणाली सन्‍्तोपजनक नही थी) 

4 रिलये बेक ऑफ इण्डिया हारा न्यूनतम मुद्म-कोष प्रणाली के अन्तातत 

कागजी घुद्रा का निर्गेभघर (सन्‌ 2956 से अब तक) 

सन्‌ 956 में रिजय बेकर ऑफ इण्डिया एक्ट मे सशोधन किया गया जिसके अनुसार 
आनुपातिक कोष-निधि ब्रण्यती ((7०एछाएगाओं सद्स्टासट 3:5८ए) क॑ स्थान पर #पमूवतम कोष 
अगाली (१ शाफाएा हटाए 59800) को जपना लिया गया था) आनूपाधिक कोफ-निधि 
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प्रणाली के अधीन यह आवश्यक था कि रिजव बैक जितने रुपये के कागजी नोद जारी करे, उनके 
कुल भूल्य का 40 प्रतिशत नाग सोने द चाँदी के सिकको तथा दिदेशी प्रतिशूतियों एवं विदेशी 
मुद्राओं के रूप मे रखे तथा शेष 60 प्रतिशत भाग सरकार की प्रतिभूतियो, स्वीकृत विनिमय- 
बिलो, हुण्डियो तथा चाँदी व चाँदी के सिवको के रूप मे रखे। प्रथम पचवर्षीय योजना के दौरान 
तो रिजवं बैंक की यह व्यवस्था सुचारु ढंग से कार्य करती रहो, परन्तु दूसरी पचदर्पीय योजनाकाल 
में इस व्यवस्था के कारण भारत सरकार के लिए कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित हो गयी। जैसा विदित 
है, दूसरी पच्वर्षीय योजना में भारत सरकार को आ्िक विश्!स हेतु बहुत बडे निवेश (7568४- 
१९॥5) करने थे और भारत सरकार के पाप्त इन निवेशों के लिए पर्याप्त धन-राशि नहीं थी। 
अतएव भारत सरकार इस वित्तीय कठिनाई को और अधिक नोट छापकर दूर कर्ता चाहती थी 
परन्तु रिजवं बैक ऑफ इण्डिया दी नोट सम्बन्धी उक्त व्यवस्था भारत सरवार के इस उद्देश्य की 
पूर्ति मे बाधक सिद्ध हो रही थी । इसका कारण यह था कि तत्कालीन नोट तिगगेमन सम्बन्धी 
व्यवस्था के अन्तर्गत नोट जारी करने से पूर्व रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त धातु-निधि का होना 
आवश्यक था [ चूंकि रिजवे बैक के पास धातु निधि असीमित मात्रा में नहींथी, इसलिए वह 
अधिक माता में नोट छापने मे असमर्थ था! इसके अतिरिक्त, तत्कालीन नोट निर्गेमन सम्बन्धी 
व्यवस्था के अन्तर्गत विदेशी विनिमय साधनों का एक वहुत बडा भाग कागजी मुद्रा-कोष के रूप में 
बेकार पडा रहता था जबकि सरकार इसका विदेशों से पूंजीगत माल आयात करने के लिए प्रयोग 
कर सकती थी। इस प्रकार तत्कालीन व्यवस्था देश के आथिक विकास के मार्ग मे बाधाएँ उप- 
स्थित कर रही थी। इत्ही कारणो से सन 956 भे कानून मे सशोधन करके अप्नुपातिक कोप- 
निधि प्रणाली वे रथान पर भ्यूनतम बोष प्र० ली को अपनाया ग्रया भा। 
न्यूनतम कोप प्रणाली (॥(कहाएा॥ हरेह्शए७ 59-९ग) के अन्तर्गतत रिजये बैक के लिए 
कागजी मुद्य के पीछे 400 कर'ड रपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा 725 करोड रुपये के गूल्य 
का सोना या सोने के प्तिवके रखना अनिव ये कर दिया गया था । इस प्रकार अब रिजर्व बैक को 
समूची कागजी मुद्रा के पीछे 55 बरंड रपये की धन राशि रखती पढती थी । इस प्रणाली के लागू 
किये जाने से पूर्व रिजदे बैंक ऑफ इण्डिया अपनी स्वर्ण निधि का मूल्याकत 2] रुपये 3 आता 
0 पाई प्रति त्तोला की दर से क्या करता था और इस भ्रकार इसकी स्वर्ण नाव का कुल गूल्य 
40 0। करोड रुपये हुआ करता था, परन्तु अब रिजये बैक सॉफ इण्डिया ने अवनी स्वर्ण-निधि 
को भूल्याकत 62 50 रपये प्रति तोला के दिसाव से करना आरम्भ कर दिया । इसका कारण यह 
था कि 62 50 रुपये प्रति तोला का मूल्य अल्तरराप्ट्रीय मुद्रा-कोप के द्वारा निर्धारित किया गया 
था। इस नये मूल्य पर स्वर्ण का मूल्याकन करने से रिजवे बैक की स्वर्ण निधि 5 करोड़ स्पये 
के बराबर हो गयी थी । इसी कारण सन्‌ 956 में रिजवे बैक की स्वर्ण निधि की न्यूनतम सीमा 
40 करोड़ ढुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गयी थी। 
सन्‌ 957 का सशोधन--अवहूबर 957 मे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में पुर 
संशोधन क्या गया । इस सशोपन वा उद्देश्य दूसरी पचचर्दीय योजना याल की विदेशी-बितिमय 
सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करना था) दूसरी पचवर्षीय योजना काल में बड़े पैमाते पर पूंजीगत 
माल का आयात होने के फ्लस्वरूप विदेशी विनिमय का भारी अभ्नाव उत्पन्न हो गया थां। रिजर्व 
बके ऑफ इण्डिया के विदेशी विनिमय कोप (ए0ध९ा छेः०४७॥8० १९:४४८७) तेजी से घटते जा 
रहे थे। अत. विदेशों विनिमय के सकट का सामना करने के लिए रिजवे बैक ऑफ इण्डिया एक्ट 
मैं सन्‌ 957 में पुन सशोधन करना पडा | इस सशोधन के अन्तगंत नोटों के पीछे रखे जाने 
वाले सोने, दोने के सित्को तथा विदेशी प्रतिभूतियों के मूल्य को 5!5 करोड़ रुपये से घढाझर 
200 करोड़ रुपये कर दिया या और यह यदस्था की गयी कि विसी भी समय कागजी मुद्दा के 
पीछे रखी जाने वाली आड की कीमत 200 करोड रुपये से कम नहीं हो सकेगी। इस 200 
करोड स्पये दी राशि भे 5 करोड़ रपये का सोना तथा 85 करोड रुपये वी विदेशी प्रतिभूतियाँ 
रखने वी व्यवस्था की गयी भी | इस प्रकार सन 957 के सशोधन के अनुसार कागजी मुद्रा वे 
पीछे रखे जाने वाले सोवे का मूल्य दो 85 करोड़ रुपये ही रहा परन्तु विदेशी श्रतिभूतियों के 
मल्य कौ घटाकर 35 करोड स्पये कर दिया गया था। कानून मे यह भी व्यवस्था कर दी ब्गी 
कि हो सरकार की पूर्व-स्वीकृठि से विदेशी प्रतिभूतियों के मूल्य से और भी कमी की जा 
सकती है । 
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अरसाम स्थिति-+सन्‌ !975-76 में कागजी मुद्रा की कुल पूर्ति 6,572 62 करोड़ रु० 
के तुल्प थी । इस मुद्रा के पीछे लगभग [82-53 करोड़ र० का स्वर्ग अथवा स्वर्ण के सिक्के, 
लगभग 27-74 करोड रु० के मूल्य की विदेशी प्रतिशूतियाँ, 2:90 करोड रु० के झुपयो के 
सिक्‍के तथा 6,!05*45 करोड़ रुपये की भारत सरकार की प्रतिश्ूतियाँ रिजवे बैंक द्वारा आड 
(0०४०) के रूप में रखी गयी थी: 

न्यूनतम कोष प्रणाली के गरुण--इसके गुण निम्तलिखित हैं : दि है 

(7) लोचकता--इस्त प्रणाली में लोचकता का ग्रुण पाया जाता है) इसके अन्तर्गत रिजर्व 
बैंक वेवल 200 करोड उपये की निधि रखकर (इसमे से कम से कम 5 करोड रुपये का सोना 
तथा 85 करोड झुपग्रे की विदेशी प्रतिभूतिया होनी चाहिए) मनचाही मात्रा में बागजी मुद्दा का 
निर्मेभन कर सकता है। चूंकि इस प्रणाली के अधीन कागजी सरुद्रा की मात्रा तथा उसके पीछे रखी 
जाने बाली निधि गे कोई वैधानिक सम्बन्ध नहीं होता, इसलिए रिजवे बैक व्यावस्ञाथिक आवब- 
एप्रक्ताओं के अनुरार मुद्रा की मात्रा से परिच्तत कर राकता है । 

(2) विदेशी विनिमय के उपयोग से बचत--आदुपातिक कोष प्रणाली के अन्तर्गत जारी की 
गयी मुद्रा के पीछे वहुत बडी मात्रा में विद्ेशी प्रतिभृतियाँ रखो जाती थी, परन्तु दर्भमान भ्पूनतम 
कोष प्रभाली ने अधीन 85 करोड रुपये के मूल्य की हो विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं। इसे 
प्रकार विदेशी विनिमत्र को आवश्यक रूप मे सरगरी कापो में बन्द करके नहीं रखा जाता, 
बल्कि आयिक विक्लास हेतु उसका लाभपूर्ण उपयोग किया जाता है । 

(3) स्वण के उपयोग में बचत--भआानुपातिव कोष प्रणाली के अन्तर्गत बहुत बड़ी सात्रा 
में कागजी मुद्रा के पीछे सोना रखा जाता था तू बतप्रान न्यूनतम कोष प्रणाली के अधीन 
इतनी बडी मात्रा भे कामजी मुद्रा के पीछे स्वर्ण रयने बी आवश्यक ता नहों है । 

(4) आविक विकास के लिए उपयुताता--न्यूनतम' कोय प्रणाली देश का आशिक विकास 
सीत्र गति पे करने के लिए भी उपयुक्त सिद्ध हुई है क्योकि इसके अन्तर्गत ओथिक बिकास हेतु 
मनचाही भाजा में कागजी मुद्रा का निर्ममन किया जा सबता है। वास्तव मे, दूसरी तथा तीसरी 
परबरर्धीय योजवाओ को क्ियान्वित करने मे इस प्रणाली मे बहुमूल्य योग प्रदाव क्या है) 

(5) प्रकृठकाल मे निधि सम्बन्धी नियमों मे ढोल -जैसा पूर्व कहा जा चुका है, इस 
प्रणाली के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि सवट के समग्र त्रौढ निभमत प्रम्बन्धी 
निषसो मे राष्ट्रयति की पूर्व अनुमत्ति से ढील की जा सकती है, इससे देश की मुद्रा-प्रणाली अत्यन्त 
लोकपूर्ण बत गयी है और किसी भी परिस्थिति का सफलतापूर्वक स्लामता कर सकती हे । 

(6) रुपये की विनिमय दर में स्थिरता-इस प्रणाली के अन्तर्गत सद्यपि रुपये के आन्तरिक 
मुल्य मे भारी गिरावट हुई है, परन्तु रुपये के विदेशी मूल्य मे लगभग स्थिरता सो रही है। 

(7) जवता का बिश्वास--यद्यवि वर्ततान प्रणाली के अच्यगंत कागजी सुद्रा को सोने-चाँदी 
मे बदला नहीं जा सकता, सेकिन फिर भी एक न्यूनतम निधि वी व्यवस्था होने बे कारण साधारण 
जनता का इस मुद्रा मे विष्वास बना रहता है। 

न्यूनतम कोष अणासी के दोप--इस प्रणाली के दोप इस प्रकार हैं 

(।] छुद्रा स्‍्फीति का प्रादर्भाक्‍इ--इस प्रणाली का सबझ्ले बडा दोप यह है कि इसके कारण 
विगत कुछ वर्षो मे देश मे मुद्रा स्फीति का प्रादुर्भाव हुआ है । जैसा ऊपर कहा जा चुका है इस 
प्रणाली के अ तर्गत 209 करोड रुपये के मूल्य की निधि रखकर रिजवे बैक मनचाही मात्रा में 
कागजी मुद्रा का विर्शेमत कर सकता है । रिजव॑ बैक ने वियत कुछ वर्षों मे इस व्यवस्था का पूर्ण 

उपयोग किया है जिसके फलस्वरूप देश मे एक भयातक प्रकार कौ मुद्रा एफीति उत्पन्न हो गयो है । 


3 3] जनवरी, 969 तक रिजबे बैक में पड़े हुए स्व्णे का मूल्य 53 58 २० प्रत्ति 0 ग्राम को 
दर पर जाँका जाता था। लेकिन बैक इस तिथि के वाद स्वर्ण का मुल्य 84 39 रु० प्रति 0 
ग्राम आँका जाने लगा। 


([मकुर्व का एकालाक बा कऋकतट 975-76, #ण॥रण० गा, #. 50) 
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(2) आस्तरिक मूल्य स्तर में अस्थिरता--यद्यपि इस प्रणाली ने रुपये कै बाह्य मूल्य मेतो 
कुछ स्थिरता बनाये रखी है परन्तु यह प्रणाली रुपये के आस्तरिक मूल्य में स्थिरता बनाये रखने 
में पूर्णत, असफल रही है। (स्मरण रहे कि 6 जून, 966 को भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य मे 
कमी कर दी गयी थी) यहाँ तक कि विगत कुछ वर्षों मे रुपये के आन्तरिक गूल्य में निरन्तर कमी 
हुई हे और सरकार के भरसक प्रयत्नो के बावजूद रूपये के आन्वरिक मूल्य को स्थिर बताये रखना 
सम्भव नही हो सका है। दिसम्बर सन्‌ | 974 में तो रुपये का आन्तरिक मूल्य गिर कर 274 
वैसे ही रह गया था। 

(3) जनता का अविश्वास--इस प्रणाली के अन्ठगंत, चूंकि कागडी मुद्रा के पीछे एखी 
जाने वालो निधि बहुत कम होती है, इसलिए कागजी मुद्रा मे साधारण जनता हा विश्वास प्राप्त 
करना कठिन होता है और सकटकाल में इसके टूट जाने की सदैव सम्भावना रहती है। 

इस समय न्यूनतम कोष प्रणाली के सम्बन्ध मे भारत के अर्थ॑ंशास्त्रियों मे भारी विवाद 
चल रहा दै। कुछ अर्थशास्त्रियों ने (जिनमे डॉ० वी० के» आर० बी० राव भी हैं) इस पद्धति 
का बहुत समर्थन किया है । उनके अनुसार इस पद्धति से देश का आथिक विकास तीव्र गतिसे 
करने में बहुत सहायता मिली है। अतएव इस प्रगाली कौ जारी रखना चाहिए । इसके विपरीत, 
कुछ अन्य अर्थ॑शास्त्रियों ने इस प्रणात्री की कटु आलोचना की है। उत्तका कहना है कि यह प्रणाली 
देश के लिए अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो सकती है, क्योकि इसमे मुद्रा-स्फीति की सम्भावना सदेव 
सप्निहित रहती है। वास्तव मे, विगत पूछ चर्षों मे होने वाली मुद्रा-स्फीति ने स्पष्दरत सिद्ध वर 
दिया है कि आर्थशास्त्रियों के उपरोक्त भय निराधार नही है। इसके साथ ही इस प्रणाली के कारण 
भारत की अन्तरराष्ट्रीय साख पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडा है । 

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत 

4. आजरुल भारत में प्रचलित मोट निर्ममन प्रणाली के बारे में सबिस्तार लिखिएं।इस 
भ्रणाल्री के गुण तथा दोष पया-कक्‍्या हैं ? 

[संक्ेत-प्रथम भाग में, भारत की वर्तमान नोट निर्येमत प्रणाली अर्थात्‌ न्यूततम कोष 
प्रणाली की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए । दूसरे भाग मे, इस प्रणाली के मुख्य गुणों एवं 
दोषों की विवेचना कौजिए ।] 

2. भारत में सन 956 से नोट जारी करने को विधि आनुपातिक कोष प्रणाली से बबलकर 
निश्चित स्युततम प्रणाली क्यों को गयी थी ? भारतीय मुद्रा पर इसका जया प्रभाव पड़ा 
[सक्रेत्त--प्रथम भाग में, यह बताइए कि पचवर्षीपय योजनाओं को तियान्वित करने के लिए 
ही ब्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया था। दूररे भाग मे, यह बताइए कि इसके 
कारण देश मे मुद्रा-स्फीति का प्रादुर्भाव हुआ है ।] 


फै 


भारतीय बैंकिंग का इतिहास एवं समस्याएँ 
(प्रांइ0५ थाएं ए7कतोशा$ 06 वात॑क्क छक्मोताएट) 





भारतीय बेंक्षिण का इतिहास 
भारतीय बेकिंग के इतिहास को निम्नलिखित भागो पे विभाजित किया जा सकता है : 
! प्रथम अवधि (सत्‌ 806 तक] - ब्रिटिश शासतकाल पते पूर्व भारत में बैकिय को कोई 
अधिक विकास नही हुआ था । वैकिग कार्य भ्राथः महाजनों एव साहुकारो द्वारा सम्पन्न किया 
जाता था । परन्तु ब्रिटिश शासनकाल में इत महाजनो एत्र साहुकारों के 2408 में बहुत कमी हो 
ग्रयी थी । इसका मुल्य कारण है कि यह लोग भप्रेजी भापा एवं प्रिटिश बैंकिंग प्रणाली से 
परिचित नही थे । इतके स्थान पर घीरे-घीरे भारत मे आधुनिक वैकिंग का विकास होने लगा। 
38वी शताब्दी भे ईस्ट इण्डिया कम्पदी (8०58 [0072 (८०४729) ने बम्बई तथा कलकत्ता में छठ 
एजेन्सी-पूहो (88०॥०9 प्ल०॥5८४) की स्थापना की थी | ये एजेन्सी-पुह आधुनिक बैंको की भाँति 
के क्रिया करते थे | इनके मुख्य कार्य ईहट इण्डिया कम्पनी को सैनिक आवश्यक्रतामो के लिए 
रुपया उधार देना, कृपि उपज की बिन्नी के लिए ऋण देता, कागजी मुद्रा का तिर्गमच करता तथा 
लोगो से निल्लेष (28005) स्वीकार करना था । इन गृहो के पास प्राय अपनी पूंजी नहीं हुआ 
करती थी। ये अवने बैंकिंग कार्य के लिए अग्रेज मधिकारियों एवं व्यक्तियों से निल्लेप स्वीकार 
क्या करते ये ( अपने द्वारा दिये गये ऋणों पर ये एजेन्सी-गृह 0 से 2 प्रतिशत तक ब्याज 
लिया करते थे । इस प्रकार सत्‌ ।806 से पूर्व भारत मे वैक्ो का कार्य इन एजेन्सी पृहो द्वारा ही 
किया जाता था | 
2 दूसरी अवधि (सन्‌ 806 से !860 लक)--समन्‌ !83 में ईस्ड इण्डिया कम्पनी के 

वाणिज्य अधिवार समाप्त हो गये थे। परिणामत एजेन्सी-गृहो का भी पतन होना आरम्भ हो 
गया था | इसके बाद तीत प्रेसीडेन्सी बैकों की स्थापना की गयी। सन्‌ 2806 में बैक ऑफ 
अपएन, साए /8409 रे बेक अरेफ आपम्हे उणए सप 2843 के बंका आह सद्रात की स्थायना की गयी ६ 
ये तौनो बैक निजी शेयर होल्डरों के बैक थे । इनके अधिकांश श्रेवर विदेशियों के हाथ से थे ! 

परन्तु इन तीतो बैंको की शेयर एूँजी में सरकार का भी भुछ हिस्सा था और इसी नाते सरकार 
इस बैंको पर अपना नियन्त्रण रखती थी । साधघारणत इन बैंकों के उच्च अधिकारी भारतीय 

सिविल साविस [[एतथ॥ (शा घधशं०8) के सदस्य हो हुआ करते थे। सन्‌ 862 से पूर्व इन 

बैकों को नोट जारी करने के भी अधिकार हुआ करता था, परन्तु इस वर्ष के बाद भारत सरकार 

ने यह अधिकार उनसे वापस्त ले सिया । सरकारी वैक होने के नाते सरकार द्वारा इनके का्यों पर 

कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे। उद।हरणार्थ, ये बैक अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नही दे 

सुकते थे और न्‌ ही ये 6 महीते से अधिक की अवधि के लिए ऋण दे सकते थे । इन्हे विदेशी 

बिली का क्रय विक्रय करने की भी काज्ञा लही थी । आगे चलकर सन्‌ 2927 में इन तीसों बैको 

की मिलाकर इम्पीरियल बैक ऑफ इण्डिया (70०89) 8३७८ ० 75०७५) की स्थापना की गयी 

और ! जुलाई, 955 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट बैक ऑफ इण्डिया 

[8006 प्ेशां 0[ [7079) रड दिया गया था 
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3 होध्तरी अवधि (सन्‌ 860 से 93 तक)--सम्‌ 860 में भारत सखार ने एक 
वैकिंग कानून पास क्या | इसके अन्तर्गत, वैको का सीमित देयता (पगाव्त व॥ंणा5) के 
आधार पर सगठन किया जा सकता था। इस कानून के कारण भारत मे मिश्चित पूँजी वाले बैको 
(7079 $0०. छगर:$) की स्थापना में बहुत सहायता मिली थी। परिणामत देश मे अनेक 
मिश्वित पूँगी बैक स्थापित हो गये ६ इस अवधि मे जिन मह्ृत्त्वपूण बैको की स्थापता हुई, उनके 
जाम इस प्रकार हैं. इलाहाबाद बैक (865), एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला (]88] ) दि पैजाबे 
£ गेशनल बैक (894), पीविल्स बैक ऑॉफ इण्डिया (90। )। बच्चपि 320 सने 900 तक 
* वैक्षिंग वी विश्वेप प्रयति नही हो सकी थी परन्तु सन्‌ 906 के वाद वैकिंग का देश में बडे 
-पैमान पर विस्तार हुआ । विशेषकर उत्तरी भारत में नये बैंको का एक जालना विछ गया 
था । इसका मुख्य कारण देश मे स्वदेणी आन्दोलन (59वव8७ग क्ाणाध्गाल्ाा) का आरम्भ 
किया जाना था| इस आल्दालन के कारण लोगो ने अग्रेजी वैको का बहिप्कार करके भारतीय 
चैत्रो के साथ व्ययसाय करना आरम्भ कर दिया यथा । इससे भारतीय बैको को बहुत प्रोत्ताहत 
मिला ) इस अवधि मे स्थापित होने वाले मुल्य मुख्य वैको के नाम इस प्रकार हैं । <दि संण्ट्रल 
वैक ऑफ इण्िण्,, दि बैक आफ बड़ौदा, दि बैक जॉफ़ इण्डिया तथा दि बैक आँफ मंश्ूर। इस 
प्रकार स्वदेशी आरदोलन के कारण भारत में इस अवधि भे अनेक छोटे और बडे बैक स्थापित 
हो गये थे । है 

4. चौयो अवधि (सन्‌ 93 से 939 तक)--इस अवधि की मुह्य-मुख्य बातें इस 
प्रकार हैं 

(क) सब्‌ 93 7 का काल भारत में वैकिग सक्ट (छे्छोपाह़ टएछ्5) का कील 
माना जाता है। इस बैंकिंग सकट के मुख्य कारण इस प्रकार थे 

(१) जैसा ऊपर कहा गया है, स्वदेशी आन्दोलन के कारण देश में अनेक छोटे-छोटे 
बैक स्थापित हो गये ये जो अपने दैनिक कार्य मे बेकिंग के आधारभूत सिद्धान्त की ही अवहेलना 
किया करते थे । 

(2) उस समय भारतीय मुद्रान्वाजार (7079॥ 'ैणा८ए १/श८) ठीक ढग से सगढित 
नही हुआ करता था और न ही मुद्रा एवं साख-प्रणाली लोचपूर्ण हुआ करती थी। परिणामत 
संकट के समय बैक एक दुसरे से सहायता प्राप्त करने मे अतमर्थ रहते ये 

(3) उस समय देश मे केन्द्रीय बैवर का अभाव था जिसके कारण व्यापारिक बैक संकट के 
समय वित्तीय सहायता प्राप्त नही कर सकते थे । 

(4) प्रथम विश्व युद्ध क प्रारस्मिक काल में भारतीय मुद्रा-्वाजार में सरकार की नीतियों 
के फलस्वरूप मुद्रा की बहुत कमी हो गयी थी जबकि व्यावसायिक विस्तार (90॥0९६5५ #एएश50०7) 
के कारण एद्रा की माँग में अत्यथिक वृद्धि हो गयी थी। परिणामत ब्याज की दरें बढ़ने लगी और 
चैंका ने अश्थिक लाभ कमाने के प्रलोभत में अपने निक्षेपो (जमाराशियों) के पीछे अधर्थाप्त नकद 
कोप (०४४) 7०5६४५९८७) रखने आरम्भ कर दिय थे | इन अपर्याप्त नकद कोपो के कारण हीवे 
सकट के समग्र निश्षेव्धारिया (0८ए०आ०७) की माँग को सल्तुष्ठ करने मे असमर्थ रहे। अंत 
इस अववि में वीसियो बैंक अपर्याप्त नकद-कोपो के कारण फेल हो गये थे । वैको की इस सामान्य 
असफ्लता (0शशटात्रं ए3706) के कारण निम्नलिखित हैं 

(]) बैंकों द्वारा बेकिंग सिद्धान्तो को अवहेलना -डैसा ऊपर कहा गया है, स्वदेशी 
आस्दोलन के कारण देश में अनेक छोट-छोटे एवं दर्वल बैंक स्थापित हो गये थे | इनमे से अधिकाश 
बैक बैंकिंग के आधारभूत सिद्धान्तों तक की अवहेलना किया करते थे और यही इनकी असफलता 
का मुख्य कारण था। 

(2) बैडों द्वारा घोलेबाजी--इन बैंको के डायरेवटर प्राय घोवेवाजी की नीति अपनाया 
करते ये । वे प्राय बैंक की चुकती पूंजी (204 ७७ (४एए/श) को बढा-्चढाकर दिखाया करने 
ओे। उनका हिसाव किताव भी ठीक ढग से नही रखा जाता था और न ही उनका सही ढंग से 
ऑडिट (9७०॥0) किया जाता था । इससे साधारण जनता का वैक्िग मे से विश्वास उठ गया था। 

(3) अधवोग्य तथा अनुभवहीन सचासरकों का होवा-इन बैंको वे सचालक एवं प्रबस्धक 
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श्राय अयौग्य एवं अनुभवहोन व्यक्ति हुआ करते थे जिनको दे किंग कार्य अणाली के बारे में पर्याप्त 
जानकारी नहीं होती थी ) इसके अत्तिरिक्त, बेको के शेपर हसडर भी प्राय बेक्गि कार्य-प्रणाली 
से अपरिचित होते थे और न ही वे बैको के प्रबन्ध मे अधिक रुचि रखा करते थे । परिणामतत 
बैंको के सम्बन्ध में बहुत गड़बड़ी रहा करती थी, जिससे उनकी साख पर बहुत बुर प्रभाव 
पडता था। 

(4) बैंकों के सचालक एवं प्रबन्धक् बैंकों फी पूँजी को उन्हों ब्यवसायों मे लगाया करते ये 
जिनसे वे स्वथ सम्शाधत होते थे. प्राप सचालक एवं प्रवन्यव' बैको की पूंजी को उत् व्यवसायों 
में ही लगाते ये जिनमे उतका हिस्सा हुआ करता था गा जिनसे वे सम्बन्धित होते थे। इस प्रकार 
दे बैंको से ऋण लेकर अपने व्यक्तिगत हिंतो की पूलि करते थे | जब किसी कारणवश उतके ध्यव 
साम फेल हो जाते थे, तब उतका पूर्ण बोझा बैंको के जमाकर्ताओ पर डाल दिया जाता था । 


(5) अल्पकालौन जमाराशिपो को दीघेकालीन एवं जोखिमपूर्ण व्यवसायो में लगावा--उस 
समय इन बैकों के निक्षेप प्राय अत्यक्ाल के लिए ही हुआ करते थे, परन्तु बैंको के सचालक एवं 
प्रबत्धक इन अत्पकालीत विक्षेपो को दौर्धकालीन एवं जोखिमपूर्ण च्यवसायों मे लगा दिया करते 
थे | इसका मुझुष कारण यह था कि इस प्रकार के व्यदसायों से उन्हे अधिक ब्याज उपलब्ध होता 
था । इस प्रकार अधिक व्याज के लालच गे वे वैको की सुरक्षा (8८००४) की बलि दे दिया 
करते थे क्योंकि सक्ट के समय इस प्रकार के उद्योगों में लगाये गये घन को वापक्ष लेता सम्भव 
नहीं होता था | परिणामत तरल परिसम्पत्ति (£/पणव 85४८७) के अभाव के कारण बहुत-से 
बैक फेल हो जाया करते थे। उदाहरणाथे, पीपिल्स बैंक ऑफ इण्डिया (?6०ए०६ फ्रे्याई ण 
प70॥8) इसी कारण फेल हो गया था। 

(6) नकद-कोयो का कम ग्रतिशत (.0%४ #०ए०८४(७४० ० टन रेक्शषए०७)--भविवोश 
छोटे-छोदे बैक भधिवा लाभ कमाने हेतु अपनी जमाराशियों वो अधिक से अधिक सात से व्यापारियों 
को ऋण के रुप में दे दिया करते थे और अपने पास बहुत ही कम मात्रा मे वकद कोप रखा करते 
थे। कहा जाता है कि इस काल मे अधिकाश बैफो का नकद-कोप उनकी कुल देगतामो (7०४७) 
7.9%7769) के )] प्रतिशत से भी कम हुआ करता था । परिणामत सकड के समय बकद-कोषो 
की अपर्पाप्तता फे कारण ये बैव' फेल हो जाया करते ये । 


(7) बैफो हारा पडा ॥ ब्यवराय (896०0७॥५७ 8059658) --- उस समय अधिकाश छोदे- 
छोटे बंक अधिक लाभ कगाने के लालच से अपना धन सट्ठा ब्यवसाय मे सभा विया करते थे। 
कभी कभी उन्हे सट्ट से दा त् हानि हुआ करती थी जिसके फलस्वरूप वे दिवालिया हो जाते थे । 
उदाहरणाथं, इण्डियन स्पीशी बेक (॥रए७॥ 59०08 8थग:) की असफलता का मुझ्य कारण 
सोने-चौदी में सट्टा ही था । 


(8) पूँजी त्तया जमाराशियों मैं से लाभ का वित्रण- अधिकाश छाटे छोटे बैक पर्याप्त 
ध्यवत्ताय न होने के कारश अधिक लाभ कमा सकने में ब्रसमर्थ रहते थे! परन्तु मुद्राबाजार मे 
अपनी साख बताये रखने के लिए व अपनी पूंजी तथा जमाराशि में से ऊँचे ल्ामाशों (हा 
69प67065) का शेयर होल्डरो मं वितरण किया करते थे । वास्तव में ऐसा करना उनके लिए 
बहुत ही हातिकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे धीरे धीरे उवकी पूँजी मे हास होना आरम्भ हो 
गया और कालान्‍्दर में वे अपने दायित्वों (800॥055) का भुगतात करते मे असमथ हो वे के कारण 
फेस हो गये। उदाहरणाथे, इण्डियन स्पीशी बैक ने कपती पूँजी मे से बहुत वडी मात्रा मे घन 
निकालकर शेयरहोल्डरो मे ला्भांश के रूप से बाँद दिया था और यही उसकी विफलता का ग्रमुख 
कारण सिद्ध हुआ । 

(9) फेख्ीय बैक का अभ्ाव--उस समय देश में कोई केल्द्रीय बैक नहीं हुआ वरता था। 
अत जब कोई व्यापारिक बैक सकट में फैंस जाता था तो उसे आशिक सहायता देवर बचाने वाला 
कोई नहीं होता था। ऐसे समय पर सरकार का रवैया भी प्राय वटस्थता का ही हुआ करता था ) 
फुलते सामपिक सहायता के अभाव मे बहुत से छोटे छोटे बैक फेल ही जाया करत थे ) 

(0) डैकिंग विधान का बम्राथ--इस अवधि मे व्यापारिक देको को सही दग से निर्या अत 
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करने हेतु कोई सुनिश्चित बैक कानून भी नहीं हुआ करता था। परिणामत अधिकाश दैको की 
अवस्था अत्यन्त दोपपूर्ण थी और इसी कारण ही वे फेल हो जाया करते थे। 

(!) झूठो अफवाहे- कभी-कभी वैक अपनी ज्ुदियों के दारुण नहो, बल्कि झूठी अफवाहो 
के कारण फेल हो जाते ये। उदाहरणार्य, एलायन्स वैंक ऑफ शिमला झूठी अफवाहों के कारण 
ही फेल हुआ, यद्यपि इसकी वित्तीय स्थिति पूर्णतं सन्‍्तोषजवक थी। इसी प्रकार बैक ऑफ अपर 
इण्डिया के ऊपर इसलिए सकट आया क्योकि पीपिल्स बैक के फेल हो जाने पर साधारण जनता में 
इसके बारे मे गलत, बेबुनियद अफवाहें फँल गयी थी ॥ 45 

(ख) श्रथम विश्व युद्ध के ध्रम्भ काल में तोवैकिंग घकठ जारी रहा। बैफिंग मे 
सामान्य अविश्वास के कारण साधारण जबता न वैको से अपनी जमाराशियाँ वापस लेती आरम्भ 
कर दी । परस्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, लोगो का बैंकिंग मे पुन विश्वास जमता ग्रया। देश 
मे अ्रपलित मुद्रा स्फीति के कारण लोगो के पास अधिक घन एकत्रित होने लगा | परिणामत बैको 
की जमाराशियाँ बढने लगी । कुछ नये बैक भी स्वापित हो गये । 

(ग) सन्‌ 92 में तीनो प्रेसौडैप्सी बैंको (2०७6«ए०४ 89003) को मिलाकर इम्पी- 
स्थिल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना को गयी। दाद में चत्ऋर सन्‌ 953 में इस वैंक का 
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे स्टेट बैक ऑफ इण्डिया (5:88 छेशा८ ० ॥70॥) का नाम 
दिया गया । 

(घ) सन 929 में भारत सरकार ने बैंकिंग प्रणाली की जाँच करने के लिए केन्द्रीय वैकिग 
जाँच समिति (एच पद्या।पह ए/5णाए 000702७) की नियुक्ति की थी। इस समिति ने 
देश की वैंकिय ध्यवस्था में सुधार करने हेतु सरकार के सम्मुख कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे थे। 

(ड) इस अवधि में भारतीय वैबिग का विकास अत्यन्त असस्तुलित ढंग से हुआ था। देश 
बे कुछ धान्तो (जैसे पजाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र गृजरात्‌) मे तो वैत्ो की वाढ सी आ गयी 
जबकि देश के अन्य भागो (जैसे त्रिहार उडीसा, मध्य प्रदेश) मे वेकिग का उचित ढंग से विकास 
नही हो सका । देशी रियासतों से वैकिय का बिलकुल ही अभाव रहा । 

5 पाँचबीं अवधि (सन 939 से 946 तक)--यह अवधि भारतीय बैंकिंग के विस्तार 
की अवधि (9७06 ० ७४0४500॥) थी । इस काल मे बैंकिंग का बडे पैमाने पर विस्तार हुभा। 
बेकिंग सकट परूणत समाप्त हो गया। इस काल भें भारतीय वैकिय के विस्तार के कई कारण ता 
देश में प्रचलित मुद्रा स्फीति के कारण लोगो के पास अधिक धन आ गया था। फलव सभी बैक 
के निश्षेप (09095) बढ गये थे। इसी अवधि मे व्यापार एवं उद्योग घन्धों मे विस्तार के कारण 
बैक 0 की माँग बढ गयी थी जिसे सतुष्ठ करने के लिए रिजर्व वेक ने उदार साख नीति का 
अनुसरण किया और बैको को अधिकाधिक मात्रा मे जरूरतमन्द व्यापारियों को ऋण देने के लिए 
प्रोत्वाहित किया गया । इस अवधि में बैंकिंग पर पडने वाले प्रभावों का विम्नलिखित उपशीर्ष की के 
बन्तग्ंत अध्ययन किया जा सकता है 

(क) बैकों के निक्षेत्रों मे महुनन घृद्धि--दूसरे विश्व युद्ध के प्रारश्भिर काल में तो बैंकों पर 
प्रतिकूल प्रभाव पडा था। युद्ध के प्रारम्भ होते ही साधारण जनता ने बड़े पैमाने पर बैंको से अपना 
रुपया निकालना आरम्भ कर दिया था। परत्तु घीरे धीरे कालान्तर में जनता का बैको में पुन 
विश्वास स्थापित हो गया और लोगो ने बैंको से निकाला हुआ रुपया फिर से जमा करना आरम्भ 
कर दिया । जैसा ऊपर कह गया है मुद्रा-स्फीति के कारण लोगो के पास अधिक धन आने लगा 

ओर परिणामत बैंकों की जमाराशियाँ तेजी के साथ बढने लगी । युद्ध के अन्तिम दिनो मे तो बैकी 
की जमाराशियो मे बहुत यूद्धि हुई थी । प 

(ख) पुराने बेको हारा नये नये स्थारों पर शाद्राओं की स्वापना--युद्धकाल मे बढती हुई 
आधिक समृद्धि का साभ उठाने के लिए पुराने बैको ने नयी-तयी शाल्ाओ की स्थापना की | इस 
प्रकार इस काल में लगभग प्रत्येक बैक की शाखाओ मे बृद्धि हुई थी । 

(ग) नपे-लये बेंको की स्थापना--इस काल मे पुराने बैंको का ही विस्तार नहीं हुआ। 
बहिक अनेक सगे नये बैंको की भी स्थापना हुईं थी / उदाहरणाथे, भारत बैक, यूताइटेड कामशि- 
यल बैक, हिन्दुस्थात कामशियल बैक आदि कुछ ऐसे बैक थे जिनकी स्थापना युद्धकाल में हुई थी । 


आारतोय बैंकिंग का इतिदात एवं सम्त्याएँ॥ 47 


(घ) बेकिंग का असस्तुलित विश्ञास--युद्धकाल में मारतीय वेंकिग का विस्तार वो हुआ 
परन्तु सन्‍्तुलित एव आयोजित ढंग से नही हो सका । बैको की नयी शाखाएँ प्राय उन्हीं भगरों में 
खोली गयी जहाँ पहले ही अन्य बैंको की शाखाएं विद्यमान थी। परिणामत बैंको की आपसी 
प्रतियोगिता पहले की अपेक्षा बहुत बढ गयी । परन्तु युद्धकालीन बैंकिंग विकास से प्रामीण क्षेत्रों 
को कोई विशेष लाभ नही हुआ, क्योकि जैसा ऊपर कहा गया है, बैको की अधिकांश शाखाएं शहरी 
में ही खोली गयी थी । 

(ड) बैक्ों को निवेश-नीति मे परिवतंन--पुद्धकाल में बैंको की निवेश-नीति ([एएट४- 
गाष्ा 20009) में कुछ बाधारमूलक परिवर्तन हुए थे) प्रथभ, सभी बैको ने सरकारी प्रतिभूतिषो 
में पहले की अपेक्षा अधिक घन लगाता आरश्म कर दिया था। मुद्ध से पूर्व भारत के अनुसूचित 
बैक (इ०॥९०घ४०१ 827६६) अपने निवेश योग्य धन का लगभग 54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियो 
में लगाया करते थे, परन्तु युद्धकाल मे उन्होंने इसे बढाकर 6 प्रतिशत कर दिया था। द्वितीय, 
भारतीय बैंको ने पहले की अपेक्षा अधिक नकद-कोप (०४७ डअध्ष्धापट४) रखने आरम्भ कर 
दिये थे । मुद्ध से पूर्व बे अपने निक्षेपों का लगभग 3] प्रतिशत वकूद दोषों के रूपए मे रखा करते 
थे परन्तु अब उन्होने इसे बढाकर 25% कर दिया था। वास्तव मे, बैको की विवेश नीति में होने 
वाले ये दोनो परिदवव जमाकर्ताओ की दृष्टि से वानोय थे क्योकि इनके फलस्वरूप उनके निश्नेप 
बैंको भे अधिक पलक हो गये थे ॥ 

पुद्धकालोद बेकिंग विकाप्त के दोष -यह सत्य है कि युद्धकाल में भारतीण बेकिंग व्यवस्था 
का तेजी के साथ विकास हुआ था परन्तु मह विकास पूर्णत दोपरहित नहीं था। इसके मुस्य दोष 
निम्नलिखित हैं. 

(।) बेकिंग का विक्राप्त किसौ पूर्व-योजना फे आधार पर सहीं किया गया था--जैसा 
पूर्व कह्दा गया है युद्धक्ाल में वैकिय का द्र,वगति से विकास हुआ था परन्तु यहूं विकास किसी पूर्व 
निश्चित योजना के आधार पर नही दिया गया था । नये बैको की शाखाएँ प्राय उत्द्वी स्थानों पर 
खोली गयी थी जहाँ पहले से ही पर्याप्त धल्या मे बैको की शाखाएँ थीं । ग्राप्रीण क्षेत्रो एवं छोटे 
तगरो और कस्‍्बो की पूर्ण उपेक्षा की गयी थी । परिणामत युद्कालीन बैंकिंग विकास अत्यन्त 
अव्यवस्थित एवं असन्तुलित ढंग से हुआ था । 

(2) नये बेकों की स्थापना प्रायः देश के प्रयुक्ष उद्योगपतियों हारा की गयी थी--जैसा 
ऊपर कहा गया है, सुद्धकाल मे कई नये बैंको की स्थापना हुईं किन्तु ये नये बैंक अधिकाशत देश 
के प्रपुख उद्योगपतियों द्वारा हो स्थापित किये गये थे । उदाहरणाथं, भारत बैक डालमिया, युनाइटेड 
कॉमशियल बैक बिडल़ा, हिन्दुस्तान कॉमशियल बैक सिहानिया द्वारा स्थापित किये गये थे । वास्तव 
में, युद्धकालीन बैंकिय विकास की यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय हिठों के विपरीत थी क्योकि इस बैंको मे 
जमा घन का राष्ट्र के हितो में नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के हितों में प्रयोग किया जाता था! 

(3) बैको ढारा अपने लाभो (27०0५) का अनुचित्र उपयोग--युद्धकालीन आाधिद समृद्धि 
के कारण सर्भा बंकी ने अभूतपूर्व लास कमाये थे परन्तु दुर्भाग्ययश इन लाभों का बैकों द्वारा राह 
उपयोग नहीं किया गया था । साधारणत बेंको को इन लाभो_ का उपयोग अपनी प्रारक्षित 
निधियो को सुहढ बताने के लिए करवा चाहिए था परन्तु उन्होंने ऐसा नही किया। उन्होंवे इन 
लाभों को अपने शेयरहोल्डरो (59४४७8४०१४९४४७) मे ऊँचे लाभाशों (80 077766705) के रूप में 
वितरित करना अधिक अच्छा समझा । अत इस अदुरदशिता के कारण उन्होंने अपनी प्रारक्षित 
निधियों (२९५९७४ ए 005) को युदृद बनाने का यह स्वर्ण अवसर खो दिया। 

(4) योग्य एवं फार्यकुशल कर्मचारियों तथा वधिकारियों का अभाव --युय्काल में वैविंग 
के अत्यधिक जिस्वार के कारण योग्प तथा कार्यकुशल कर्मचारियों और अधिकारियों का बहुत 
अभाव हो गया था। बढ़े बड़े बको ने ऊँचे वेततो का अलोभन देकर छोटे छोटे बैको के कर्मचारियों 
तथा अधिकारियों को अपने यहाँ खोब लिया था । परिणामत छोटे बैको में कार्यकुशलता का स्तर 
बहुत नीचे गिर गया था । 

(5) बेकों द्वारा सद्टा-कार्यों मे घत लगाता--दुद्धजाल मे विभिन्न बंको ले जपने साभ को 
अधिक बढाने हेतु अपने अतिरिक्त घन को सह्टान्हायों मे लगाना आरम्भ कर दिया था। वास्तव 
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मे, यह एक अत्यन्त जोब्विमपूर्ण प्रवृत्ति थी जिसको रोकने के लिए रिजर्व बैक द्वारा काई विशेष 
कार्यवाही नही की गयी थी। 7 ह् 

(6) बैकों हारा खातो मे हेर फेर--कुछ छोटे-छोटे बैको ने अपनी वास्तविक स्थिति को 
रिजर्व बैक से छिपाने के लिए अपने खातो में हेर-फेर भी किया जो स्वस्थ वैकिंग के मूलभूत 
सिद्धान्तो के विरुद्ध था। 


उपरोक्त दोषो के कारण युद्धकाल मे भी बैंको की असफलता (श्थाप्रा6) का कम निरन्तर 
जारी रह । कई बैक फेल हुए किन्तु फेलशुदा वैको की सख्या सन्‌ 93-39 अवधि की भपेक्षा 
कम थी । 

हा छठी अवधि (सन्‌ 947 से अब तक)-इस अवधि की मुख्य मुझ्य बातें इस 
प्रकार 

(क) सम्‌ 947 के विभाजव के परिण/मस्वरूप देश की जैरिंग व्यवस्था पर बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा था। पजाब तथा बगाल का विभ[जन होने के फलस्वर्प वहाँ के वैको को भी शरणाथियों 
की भाँति भारत में शरण लेनी पडी थी । परिणामत बहुत से वैक फेच हो गये जिससे उतके जमा 

कर्ताओं को भारी क्षति हुई | जो बैक विमाजत के आघात से बच गये, उन्हे भी बहुत 44 
उठानी पडी । उनकी बहुत सी पूँजी परिसम्पत्ति पाकिस्तान में ही रह गयी। विभाजन के प्रतिकूल 
प्रभावों से वैको को बचाने के लिए रिजव वैक ऑफ इण्डिया ने एक तयी योजना चालू की। इस 
योजना के अन्तर्गत असूचित बैको (]० ६०॥९१७०१ 9था:७) को स्वीकृति प्रतिभूतियों के आधार 
पर रिजब बेंक से ऋण जेते बी सुविधा प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त, शरणार्थी बैंको 
(१८४६०४ 8975) के पुनर्वात्र के लिए भारत सरकार ने एक करोड रुपये बी सह्याथता प्रदान 
की थी। इसके साथ ही एक सरकारी आदेश के धन्तर्गंत दिल्‍ली तथा पूर्वी पजाब में स्थित बैको के 
विरुद्ध तीन महीने तब कोई कानूनी कार्यवाही नही की जा सकती थी । इस प्रकार इस थोजना से 
कई शरणार्थी बैंको को फेल होने से बचा जिया गया था। 

(ख) सन्‌ 947 में बिभाजत के दुरुप्त वाद बैफो की जमाराशियां मे बहुत कमी हो गयी 
थी और इसके साथ ही शाथ बैक से ऋणो की माँग बहुत बढ गयी थी परन्तु धीरे धीरे उद्योगों 
तथा व्यापार के विकास के कारण वैको की जम्ाराशियों मे वृद्धि होदी आरम्भ हो गयी ! 

भारतीय बेकिंग फो नवीन प्रवृत्तियाँ 

इस अवधि में भारतीय बैकिग मे होने वाली मुख्य मुर॒प प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं 

() रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण--इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना रिजव बैंक का 
राष्ट्रीयकरण थी । रिजर्व बैक को अधिक प्रभावशाली बताने के लिए ! जनवरी 949 को 
भारत सरकार ने इसका राष्ठीयकरण कर दिया और उस समय यह आशा की गयी क्रि रिजर्व 
बैक देश के आशिक विकास मे पहले की अपेक्षा अधिक सहयोग दे सबेगा । बास्तव मे, राष्ट्रीयक "ण 
के उपरान्त यह आशा पर्याप्त रूप से पूरी भी हुई है । 

(2) सन्‌ 949 का वैकिय तियसत अधिनियम (छत 0९४०ॉ॥॥०० ह ०७ 949)-- 
भारतीय वैकिंग का समुचित तियमन करने के लिए मार्च 949 मे एक बैंकिंग नियमन कानून 
पास किया गया। इस कानून के अतयत अनुसूचित बैंको का निरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैक 
को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किये गये । रिजव बैक अब किसी भी समय किमी भी अनुसूचित 
बैंक के हिसाब विताब की जाँच पडताव कर सकता था। इसके अतिरिक्त इस काबून के अधीन 
कोई भी अनुधूचित बैक रिजर्व बैंक की आज्ञा के बिता नयी शाखाएँ नही खोल सकता था। इस 
कामून मे बेको के जमाकर्ताओ के हिंतो की रक्षा करने के लिए भी विशेष व्यवस्था की ग्रयी थी । 
आगे चलकर सन्‌ 963 में इस एक्ट का सशोघन किया गया था । 

(3) बित्नीनोकरण को प्रोत्ताहन (छ0०एएक३व्याश्या। (0. #ण्रभैडगापआाणा) >> 
अवधि में भारत सरकार तथा रिजव॑ बैक ने बैको के विलीनीकरण का विशेष प्रोत्साहव दिया था । 
विलीनीकरण से अभिप्राय बैको के एक दूसरे से विलय अथवा मिल जाने से होता है । जब दो अथवा 
दो से अधिक छोटे बैक आपस में मिल्र जाते हैं तव इनका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो 
जाता है और नये बेक का निर्माण हो जाता है ।-इसे बैको का विलीनीकरण बहते हैं। 
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(दिलीनीकरण से एक और ठो यैको वी पारस्परिक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और दूबरी 
और बैकी की कार्यकुशलता बा स्तर बड़ जाता है । इसी दृष्टिकोण से भारत सरकाए एवं 

बेक छोटे मोटे बैको के विलीतीकरण का समय करते हैं! इसी नीति के अबुपार के 950 में 
ब्रगाल के चार बैको (कोमिला बैंकिंग कारपोरेशन_ कीमिला _नियन बैक, हुगली बैक तथा 
दि बयाल सैन्टूल बैक) को मिलाकर एक नये बैक, दि यूनियन बैक जी! इण्डिया (38 एप्रा०५ 
प्रथ्या८ ० [009) की स्थापना की गयी थी । इसी प्रकार मा्चे 495] में भारत वैक को पंजाब 
ज्ेशनल बैक में मिला दिपा गया था। स्टेट बैक ऑफ इण्डिया की पुनर्संगठन योजना के अन्तर्गत 
ऐसे दस बेंको को, जो देशी (स्यासतो के अधिकार में थे, स्टेट बैक ऑफ इण्डिया मे मिला दिया 
गया था । खिल 

(4) स्टेट बेक आफ इण्डिया फा निर्माण - ] जुलाई, 955 को इस्तीरियल वेंके ऑफ 

इण्डिया वा साप्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसे स्टेट परेड आफ इण्डिया के कस से एक 
आधार पर पुन संगठित किया गया। इस बैक का मुल्य उद्देश्य ग्रामीण तथा पछंडे हुए छ्षैतो 
नयी शास्ताएँ खोलना था। इसो अतिरिक्त, यह बैक सहकारी बैकी के विशास मे कभी विशेष 
सहायता देता है। सत्‌ ।2535 के बाद अपने उद्देश्य वी पूर्ति हेतु स्टेट बा आफ इण्डिया ने 
ग्रामीण क्षत्रों तथा छोटे छोटे करो में नयी शाखाएँ खोली हैं जिससे बैविंग सुविधाओं के विस्तार 
भे उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ूँ 

5) बैंकिंग प्रशिक्षण का प्रबन्ध--विगत हि वर्षों मे रिजये बेक ने बेको के कर्मचारियों 
एवं अधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इस उद्दश्य की पूर्ति के 
लिए इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैर में (74श प७प0/6 ०6 8307७) बे कायक्षेत्र को बिस्टूत 
कर दिया गया है। इसरे अतिरिक्त ररिजव बैक के सरक्षण मे एक प्रशिक्षण कालेज स्थापित किया 
गया है जहां बैको के बमचारियो एवं अधिवारियो को तैकिंग के सिद्धान्तो एवं व्यवद्गार में विशेष 
प्रशिक्षण दिया जाता है । 

(0) प्यापरिक दको का रफ्ट्रीयश रण- 9 जुलाई, !969 को भारत के प्रमुख 4 
व्यापारिव बैंकों या सप्ट्रीयव रण कर दिया गया था । इसका विस्तृत विवरण आगे चलकर इसी 
अध्याय मे प्रस्तुत विधा गया है। 

प्ारतीय बैक्िय की वर्तमान प्वति--सत 975 76 में भारत मे भारतीय व्यापारिक 
अनुयूचित बैको (वर0!87 6०फ्राशशगश्न इता०्वेणेव्५ छ4्ण5) की कुल सख्या 6 8 थी, जबकि 
सन्‌ 960 6] में यह सख्या 74 थी। विगत वुछ वर्षो से इन अनुसूचित बैको की सख्या बराबर 
घटती जा रही है ५ इसका पुएय कारण यह है कि कुछ छोटे अनुमूचित वैको का बडे अनुसूचित 
बैकों मे विलय होता रहा है । इसी प्रकार विगत कुछ वर्षों से अधूचित व्यापारिक बैंकों (पिणा- 
ह००6७६१ 007प्रथक्षश 82008) की सब्या भी बराबर घटती जा रही है। सन्‌ । 955-56 
में इन वको की कुल्त सख्या 378 औ। सन 974-75 में यह घटबवार, केवल 7 ही रह गयी थ्ी। 
इनकी सएया में कणी का मुख्य कारण यह है कि बहुत से अंसूर्चित बैक्ो का अ्ुश्नूचित बैको में 
विलय कर दिया गया है। 

सन 975-76 मे भारत के भारतीय व्यापारिक अनुसूचित बैको के ठुल निश्षेष (0०वीं 
तलए०आत 3 60 3 5 बरोड रुपये थे | इतमे से 5 44] 90 करोड रुपये माँग निर्दोष (त्थ्ाधां 
वलए०आ७) मे और 7 727 45 करोड रूपये समय निक्षेष (078 तक्ण्आा) थे । इसी बर्ष मे इत 
बैको का नकद कोप निश्षेप अनुपात (प्थ्शी 6०7०आ४5 उ०00) 6 56 प्रतिशत था फ 

आरतीय बैंकिंग व्यवस्था के दोध--सेत ]949 के बैक्रिग कम्पनीज एक्ट का मुख्य उद्देश्य 
आरतीय वैकिग प्रणाली के दोषों को दूर कर उसे सुदंढ आधार पर दिकसित करना था। इस 
कानून के अच्तर्गत रिजवें बैक ऑफ इण्डिया को अनुसूचित बैको पर तियन्तण राम्बन्धी अधिक 
व्यापक अधिकार दिये गये थे । परिणाम्त ईते कानून से भारतीय बैंकिंग के उ्तित विकास मे 
महत्वपूण योग मिला है परन्दु शऐमा होते हुए भी भारतीय दे किंग प्रणाली में अनेक दोप पामे जाति 
है । भारतीय बैंकिंग के मुस्य मुख्य दोष ईस प्रकार रह 
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() बेकिग-सुविधाओ को अपर्याप्तता (780०प08०४ ० छाया सणगाग55) ज-यद्यपि 
बियत कुछ वर्षो मे भारत मे बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन फिर भी वतंमाव स्थिति 
सम्तोषजनक नहीं है । भारत के आकार एवं ज्वसख्या को देखते हुए भारतीय बैंको की वर्तमान 
सख्या पर्याप्त नहीं है । 30 जून, 976 को भारत मे बेकिंग कार्यालयों की कुल सख्या केवल 
24,220 थी । आज भी भारत मे अनेक स्थान हैं जहाँ _पर बैकिय सुविधाओं का लगभग पूर्ण 
अभाव है । अत आवश्यकंता इस बात की है कि देश मे बेकिंग सुविधाओं का और अधिक विस्तार 
किया जाय । 

(2) भारतोय बेको का वर्तमान जिकास असमान एव असस्‍्तुलित है--यह सत्य है कि विगत 
कुछ वर्षों भे भारत भे बैंकिंग सुविधाओो का विस्तार हुआ है। नये नये बेक स्थापित हुए हैं तथा 
पुराने बैको का विस्तार हुआ है । परन्तु, दुर्भाग्यवश, बैको को नयी शाखाएँ अधिकाशत उन्ही बढे- 
बडे व्यापारिक एवं औद्योगिक के द्रो मे खोली गयी हैं जहाँ बेकिंग सुविघाएँ पहले ही पर्याप्त रूप 
में उपलब्ध थीं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों एव छोटे-छोटे कस्बो को बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार 
से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है । यह सत्य है कि सत 955 के बाद स्टेट बेक ऑफ इण्डिया ने 
कुछ छोटे छोटे नगरो एव ग्रामीण क्षेत्रों मे नयी-वयी शाखाएँ खोली हैं, परन्तु इसके बावजूद स्थिति 
मैं कोई विशेष सुधार नही हुआ है। आज भी सैकडो छोटे छोटे नगर एव कस्बे ऐसे हैं जहाँ पर 
बैंकिंग सुविधाओं का पूर्ण अभाव है। इस प्रकार हम देखते हैं के भारतीय बेकिंग का वर्तमान 
विकास अत्यन्त असमान एवं असन्तुलित है । अत आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रो 
मे बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा कृषि-साख की व्यवस्था करने के लिए इन क्षेत्रो मे 
बैंकिंग का शीक्रातिशीघ्र विस्तार किया जाय ६ 

(3) बैकों की क्ार्येशील पूँजो को कमी--भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक अन्य दोष यह 
है कि भारतीय बैकों दी दायशील पूंजी अन्य देशो के बैको की अपेक्षा बहुत कम है। सन्‌ 775- 
46 के अन्त में भारत मे केवल 96 ऐसे बैक थे जिनकी चुकती पूंजी (0980-07 ध्युथांश) 5 ला 
रुपये से अधिक थी । इस प्रकार भारतीय बैको के निक्षेप भी अन्य देशों के बैकी की तुलना में बहुत 
कम हैं। जबकि अमरीका मे प्रति व्यक्ति निक्षेप 2,923 रुपये हैं तव भारत मे यह केबल 23 स्पये 
ही है। अत इन त्यो से स्पष्ट हो जाता है कि अन्य देशो की तुलना मे भारतीय बैंको की कार्ये- 
शील पूंजी कितनी काम है। 

(4) भारतीय बैको मे समन्वय फा अभसाव--जैसा विदित है, भारतीय बैविग व्यवस्था 
के दो मुश्य भाग हैं--सगठित भाग (0:ह०कराब्थ्त 5०८०) तथा असगठित भाग (एगरणह0567 
86000) | संगठित भाग मे स्टेट बैंक आफ इण्डिया व्यापारिक बैक तथा विदेशी विनिमप्र बंक 
हैं। अतगठित भाग में साटूकार, महाजन एव देशी वैकर्स है। दुर्भायवश बैविंग व्यवस्था के इन 

दोनो भागो के बीच किसी भी प्रकार का सम्पर्क एवं सम्बंध नहीं है। अत उनके कार्यों मे किसी 
प्रकार के समन्वय वा प्रश्न ही नही उत्पन्न होता । * 

(5) भारतीय बैकिय व्यवस्था मे विशिष्ट बैकों (590ए४0560 छथा:3) फा अभाव-- 
भारतीय बैकिग प्रणाली का एक प्रमुख दोप यह है कि इसमे सम्मिलित वैवब' अधिकाशत व्यापारिक 
बैंक ही हैं । नौद्योगिक, कृषि, सेविंग्स एवं विदेशी विनिमय बैंको का लगधग पूर्ण अभाव है। वास्तव 
मे, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की यह एक भारी चूटि हे । उदाहरणार्थ, कृषि भारत का मुख्य व्यव 
साय है और भारत की लगभग 50 प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से ही उत्पन्न होती है लेवल इसके 
बावजूद भारत के मिश्चित पूंजी बैक कृषि की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं के कैवल 4 अतिशत 
भाग को ही सस्‍्तुष्ट कर पाते हैं। इसी प्रकार भारत के विदेशी व्यापार वा अर्थ प्रबन्ध (007००) 
करने के लिए भारतीय बैको का लगभग पूर्ण अभाव है ! 

(6) भारत मे बिल-बाजार का अभाव ([-3०६ री छा] खैगएल गए प76।9)--क्सी भी 
देश के मुद्रा बाजार के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ पर बिल बाजार बा समुचित विकास हो, 
परसस्‍्तु, दुर्भाग्ययश, भारत में रिजव बैक के भरसक प्रयत्नों के बावजूद अभी तक देश मे बिल- 
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]. ##एप्रढें कैद-फूलई दावे ]हाव कर्ब 70०/2०७ री सका जि 7745, 4975-76, 9 48. 


भारतीय बैंकिंग का इतिहास एवं समस्याएँ | 475 


बाजार का समुचित विकास नही हो सका है । ब्रिणामत भारतीय व्यापारी एव उद्योगपति सस्ती 
साथ की सुविधाओं से वचित रह जाते हैं । ५ 

(7) छिलदे बेक फो साध विपस्तण तोति प्रमावपूर्ण नहीं है: आए की गया है? 
भारतीय दे किंग व्यवस्था के दो भाग हैं- असगठित तथा सगठित । बैंकिंग व्यवस्था के अछगर्टित 
आग पर रियवे बैक का बिलकुल ही नियन्त्रण नही है। संगझित भाग पर भी _ रिजवये चैक का 
जियन्तण पूर्ण गही है । परिणामंद रिजर्व बैक की साथ वियल्वण नीति प्रभावपूर्ण नही है। दूसरे 
देशो मे, केट्टीय बैक, वैकिय व्यवस्था के सभी भागो पर अपना प्रभाव नियन्त्रण रखते है! 
परिणामत उनकी साल-निपन्‍्लण नीति भी सफल रहती है। परन्ठु झारतीय मुद्रा वाजार के बारे 
में ऐसा वही कहा ना सकता । कं 

(8) भारतीय हैक अपर्पाप्त जमानत पर ध्टूप देते है--भारतीय वे को की ऋण सम्बन्धी 
नीति विशुद्ध बैंकिंग धिद्धालो पर आधारित नही होती। अधिकाश भारतीय बैक अगर्थाप्त 
जमानत के आधार पर ऐसी कम्पनियों एवं संस्थाओं की ऋण देते हैं. जिनमे बे के डायरी 
को किसी ते शिसी रूप से स्वार्थ तिहित होता है। परिणामत दैको की वित्तीय-स्थिति इंल दें 
जाती है। मि 

(9) भारतोय बैक अचल सम्दत्ति के आधार पर ऋण दे देते हैं-“5छ ज्ारतीय बैक अपने 
ग्राहहो को अब सम्पत्ति के आधार व भी ऋण दे देते हैं। व'स्तव में, इस प्रहार के झूण बैंकी 
के लिए अत्यन्त जीखिमपुर्ण (रह) गिठ हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि अच् सम्पत्ति 
का मूल्यावन एवं स्वामित्व निर्धारण जंदिल अमस्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त, णी दर ऋण का 
भुगतान ने करने की स्थिति मे अचल राम्पत्ति को बाजार मे बेचना भी असुविधाजनक होता है। 

(0) कुछ भारतीय बैक बड़े बडे उद्योयपतियों के साथ अनुित रुप मे सम्बग्धित हैं” 
आरत के डर सिथ्चित पूजी बैंको पर देश के बडे बढ़े उद्योगपति एवं व्यवमावी े हुए हैं। 
अधिकाश बेबी के टापरेबटर देश के बडे बडे उद्योगपति एव ब्यवताी ही हैं। इसका परिणाम बह 
होता है कि ये बैक प्राय अपनी पूँजी को उन्हीं उद्योग एवं ब्यवसायों में लगाते हैं. मिनमे इनके 
डायरेवटरों के रवाये निहित होते है। वास्तव में, आरतीप बैंकिंग के लिए यह खतरनाक परि 
हथिति है जिपके परिणाम वैक्िंग व्यवस् के लिए अत्पस्त गम्भीर सिर हो सकते हैं।। लेकित 
जुलाई 4969 थे 4 बड़े व्यापारिक बैंको के राष्ट्रीयकरण के उपराब्त स्थिति गे कुल सुधार 
हुआ है । 

(]) वैको दारा अआमाध्मश स्थिति-विवरण अह्तुत किया ज्ञाना--भारत के ले बैक 
अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए रिजर्व बैंक को गलत स्थिति विवरण (5थ02 
गए6॥६ ० ह409) प्रस्तुत कर देते हैं जिससे रिजर्व बैक को इतके बारे मे सही गूह्याकत करने 
में कठिनाई होती है । 

(2) देश मे छोदे छोटे अनेक पैकों का होरा--ऊकुर्ण बैक्नो को छोडकर भारत के अधिकाश 
बैक छोटे आकार के हैं॥ वास्तव मे, छोटे-छोटे 4क देश की बेकिंग ब्यवस्था के लिए खतरा वन 
सकते हैं. पपरोकि सन्‍्दीकाल में थे बैक प्रायः असफल हो जाते हैं और इनवी असफलता के कारण 
दुसरे बैफो पर भी बुद्या प्रभाव बड़ता है । 

(3) भारतोय बकों की कार्यकुशलता का जनिम्न-स्तर--मारत के अधियाश वैको मे कोर्ये- 
कुशलता का स्तर बहुत निम्न है । इसका मुख्य कारण कुशल, योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों तथा 
अधिकारियों का अभाव है। 

सह 949 में वैंकिय नियमन अधिनियम पास किये जाने के बाद भारतोय बैकिंग व्यवस्था 
के उपरोक्त दोषो मे कुछ सुधार हुआ है, परन्तु गत भी सुधार की वहुग गुंजाइश है। अत यह 
वितान्त आवश्यक है कि रिजिये बैंक ऑफ इण्ठिया उक्त कानून के अन्दगेत मिले अपने 
का कडाई के साथ प्रयोग करे ताकि बैंकिंग व्यवस्था के दोषी एव तर. दियो को शीत्नाविशीक्ष इर 
किया जा सके ॥ ' 

मारतौय बेकिंग व्यवस्था के सुधार के सुझाव-भारतीय बकिंग व्यवस्था के सुधार 
के लिए विम्नलिस्वित सुझाव दिये गये हैं ५५%७७४ हर 
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(।) बैंकों को सप्या मे ब्ृद्त की जाय--देश के उत भागों मे जहाँ पर बैंकिंग सुविधाओं 
का अभाव है--नये-नये बैंको की स्थापत्ा कौ जाय अथवा पुराने बैंको की भयी-नगी शाखाएँ 
स्थापित की जायें ताकि देश के सभी क्षत्रो मे बैंकिंग सुविधाएँ पवाप्त मात्रा मे उपलब्ध हो सके । 
इसी से ही देश मे वचतो को प्रोत्साहित क्या जा सकता है। 

(2) बेकिंग का सन्तुलित विकास्त किया जाथ-इससे अभिप्राय यह है कि बैंको की 
नयी सयी शाखाओं को केवल उन्हीं स्थानों पर खोला जाय जहँ पर पहले ही बैंको की शाखाए 
नहीं हैं, अर्थात्‌ बैंको की नयी शाखाओं कौ ग्रामीण क्षेत्रों मे एवं छोटे-छोटे कस्बों भे स्थापित किया 
जाय | इससे एक ओर तो इन स्थानो पर वैक्िम सुविधाएँ हो सकेंगी और दूसरी ओर बैंको की 
आपसी भ्रतियोगिता का नियमन (२०८8प्रौॉ४7०४०) भी हो सकेगा । 


(3) बैको के वित्तीय साधनों मे वृद्धि की जाय--भारतीय बैकिग व्यवस्था का सुधार करने 
के लिए यह भी सुझाव दिया गया है कि बैंको के वित्तीय साधनों मे वृद्धि की जाय ताकि वे वेश 
के आशिक विकार मे अधिक सत्रिय भाग ले सकें। इसी उद्देश्य की पूति के लिए सन्‌ 949 के 
बैकिंग कम्पनीज एक्ट के अन्तगंत यह व्यवस्था की गई थी कि जो बैक एक से अधिक राज्यों मे 
व्यवसाय व रता है उसकी चुकती पूंजी (?क्षात घ७ (०9४3]) एव प्रारक्षित निधि (२८5४० 070) 
5 लाख रपये से कम नही होनी चाहिए ) यदि किसी बैक की शाखाएँ वम्बई एवं कन्कत्ता मे भी 
हैं तब उसकी धुक्‍्ती पूंजी एव प्रारक्षित निधि 0 लाख रुपये से कम नहीं होती चाहिए। इसके 
अतिरिक्त, बैंको को छोटे-छोट करवो एव प्रामीण क्षेत्री में नयी नयी शाखाएँ खोलकर अपने निक्षेपो 
(0००५5) को बढावा चाहिए । ऐसा करने से वैको को कार्यशील पूंजी (०7००४ एथ्एाथ) 
में स्वत ही चृद्धि हो जायगो । 

(4) वैक्लो की ऋण नीति से सुधार किया जाय--भारतीय वैकों को अपने निक्षेपो वा 
केवल उचित भाग ही व्यापारियों एव व्यवसायियों को ऋण के रूप में देना चाहिए । दुसरे णब्दो 
में, बैको की अपनी क्षमता से अधिक ऋण नही देने चाहिए, अन्यथा उनकी वित्तीय स्थिति दुर्दल हो 
जावे की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, वैको वो निजी व्यक्तियो को ऋण देने से पूर्व उनकी साख 
की भली भाति जाच पडताल कर लेनी चाहिए । सन्देद्यागमक साख वाले व्यक्तियों को तो किसी भो 
देशा मे ऋण नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बैक्ो को अपर्याप्त जमानत के आधार पर भी ऋण 
नहीं देने चाहिए क्योकि ऐसा करने से उनकी वित्तीय स्थिति जोखिमपूण हो सकती है। अचल 
सम्पत्ति के अधार पर तो वैको को कसी भी दशा म ऋण नहीं देने चाहिए क्योकि ऐसा करने से 
उनकी वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्मावना है। 


(5) बैको को निवेश नोति (777:657760/ 70॥29) में झुधार--रैको को यथास्म्भव 
अपनी निवेश तीत मे भी सुधार करना चाहिए और ऐसी कम्पतियों के शेयरों मे पूंजी नही लगाती 
चाहिए जिनसे उनके सचालको के स्वार्थ निहित हो । वैको को चाहिए नि' वे क्पन धन को यथा 
सम्भव सरकारी प्रतिभूतियों एव ऋणपन्रों (000€एषा८च१ 56८ए:०/४०४) में ही अधिक मात्रा मे 
लगायें वयोकि ऐसा करने से एक ओर तो बैंको की परिसम्पत्तियो (855६७) मे तरतता ([40079) 
बढ जायगी और दूसरी ओर उनके निवेश (5८आए८॥/) भी सुरक्षित रहगे। 

(6) बैक को पर्याप्व नकद कोष रखने चाहिए--सुदृढ वैकिग व्यवस्था के विकास के लिए 
बैंको को रुम्ुक्षित माता मं अपने पास नकद कोप रखने चाहिए ताकि आवश्यकता पडने पर व अपने 
जमराकताओं की माँग को पूरा कर सके। यह सुवाव दिया यया है कि भारतीय बैंको को अपने माँग 
तथा समय निक्षेपो का कम से कम 20 प्रतिशत भाग नकद कौपो के रूप मे रखना चाहिए । इससे 
जबता का बैबो से विश्वास अधिक दढ जायगा । 

(7) लाभाश वितरण के सम्बन्ध मे सुझाव--वैकिंग व्यवस्था के स्वस्थ विकास वे लिए 
यह भी आवश्यक है कि वक्ो की प्रारक्षित निषियो (८४क५६८ ०४०५) को सुहड बनाया जाय ! 
अत बैंकों को चाहिए किये अपन सम्पूर्ण लाभ को श्ेेयरहोल्डरों मे वितरित न कर दें, बल्कि 
उसका कुछ भाग प्रारक्षित निष्ठियो मे भी डालते चले जायें ताकि कालान्तर में उनकी प्रारक्षित 
निधियाँ सुहृढ हो जाये और सकटकाल मे बैक उतका उपयोग कर सकें। दुर्माग्यवश, भारतीय 
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बैक विशेषकर असूचित बैड अपने लाभ का अधिकाश भाग शेयरहोत्डरो में ही वाँट देते ये। 
वेरिगामत उनझी प्रारक्षित सिधियों में वृद्धि वही हो पाती थी। इसीलिए सन्‌ 249 के बैंकिंग 
कापनोज एवट से यह व्यवस्था झट दी गयी थी कि प्रत्येक बैक को अपने सम्पूर्ण लाभ का 20 
प्रतिशद भाग प्रारक्षित निधि मे अनिवार्य रूप ते उस सपय तक रफते भले जाना होगा, जब तक 
कि प्रारक्षित निधि बैक की चुकती पूंजी के बरावर महों हो जातो ! परन्तु बैंकिंग विशेषज्ञों का 
बिचार है कि अपने राम्यूण लाभ का केवल 20 प्रतिशत भाग ही प्रारक्षित निधि मे डालने से किसी 
बैक को सन्‍्तुष्ट नही हो जाना चाहिए. वल्कि जहां तक हो सकते अपने लाभ का अधिकतम भार॑ 
प्रारक्षित निधि में डालना चाहिए, ताकि कालान्तर में बैंक की वित्तीय-स्थिति सुहंढ होती चली जीय। 

(8) मैको के प्रद्मम्ध में सुधार->यह भी सुझाव दिया गया कि बैंकों के दिन-अतिदित के 
प्रबन्ध मे भी आवश्यक सुधार फिये जायें । इसके लिए बैकों में योग्य, कुशल, प्रशिक्षित एवं अंगु- 
भवी कर्मचारियों एव अधिकारियों की नियुक्ति की जाय ताकि वैगों की कार्यक्ुशलता के रतर में 
कर हो सके । इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सचालकों द्वारा बैंक के कार्यो पर प्रभावपूर्ण 
नियन्त्रण रखा जाये । 

(9) छोटे बेर का बिसोनीकरण (8०७8।88700809॥ ०९ प६0॥:3)--छोटी छोटी एवं गैर 
अधिक बैंकिंग इकाइयों को मिलाकर बड़े बड़े बैको को स्थापना की जाय । इससे बैंको की आपसी 
प्रतिधौगिता दुर कौ जा सकती है और कार्यकुशलत्तां के स्तर को भी बढाया जा सकता है। 

(80) देरिय व्यवस्था के विस्िप्त अंगों में समभ्वय स्थापित शिया ज्ञाथ--जैसा विदित 
है, भारतीय बेकिंग व्यवस्था के दो मुख्य भाग हैं--सगठित तथा अतपित । दुर्भाग्यवश, इस समय 
इन भागों भें सग्पके एवं सहयोग का पूर्ण अभाव है। परिणागत बैक विकास के मार्ग में अनेक 
क्टिनाइपाँ उत्पन्न हो रही हैं। अत भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के समुचित विकास के लिए यह 
अत्यव्त आवध्यक है कि इन दोनो भागो के बीच समुंचित समन्वय स्थापित किया जाय । 

(१!) बैकित कार्यबिधि में सुधार किया जाइ--भारतीय बैकों को मंधाएम्मभव बनी 
कार्यविधि ये भी सुधार करना चाहिए। जहाँ तक हो सके बेकिंग शिद्धास्तो की अवहेलगा नहीं 
करती चाहिए, क्योकि ऐसा करने से समूची अर्थ व्यवस्था खतरे मे पड़ सकती है। 

बैंकिंग आयोग को रिपोर्ट (09007: ०(॥७७ 85008 00फाए३४०॥) --भारत की बैंकिंग 
प्रणाली की जाँच करने हैतु 29 फरवरी, 969 को भारत सरकार में श्री आर० जी० सरैया 
(8 ७6 8090,8) की अध्यक्षता मे एक बैंकिंग आयोग (880॥08 (०7/छ७७०7॥) की नियुक्ति 
क्षी थी। इस क्षायोग को व्यापारिक बैस्नो की वर्तमान सरचता की जाँच के लिए कहा गया था । 
इसे यह भी कहा गया था कि इत बेको की कार्यशीलता मे सुधार करने हेतु श्रपुद्ित सुझाव प्रस्तुत 
किये जायें। मार्च 7069 में इस आयोग ने अयता कार्य प्रारम्भ वार दिया था। इत्त आयोग गे 
अपनी रिपोर्ट ] फरवरी, 972 को प्रस्तुत कर दी थी। इसकी भुझ्य मुझ शिफ्रारिणों का सम्तस्ध 
व्यापारिक एवं सहकारी वैको के पुननिर्माण, उनके कार्यक्षेत्र मे विस्तार एवं उनकी वार्यकुशलता के 
स्तर मे सुधार करने से था । इसके अलावा, बैंकिय अयोग ने साख नियोजन (९(७४॥ ए॥४एएए१), 
गैर बैंकिंग वित्तीय सत्थाओ, देशी बेहरो, प्रबन्ध विकास, प्रशिक्षण एवं बैंकों में भरती के बारे में 
भी अवनी सिफारिश प्रश्तुत की हैं। सन्‌ ।973 74 भे भारत सरकार ने वेकिंग आयोग की कतिपय 
सिफारिशों पर अपना निर्णय भी दे दिया था। 24 जुलाई, !976 को भारत सरकार ने 5 सदरयीय 

दूसरा दैक्षिम आायोप भूतपूर्व केन्द्रीय मन्‍्त्री श्री मनुझाई शाह की अध्यक्षता में स्थापित किया था ॥ 
इस आयोण को ग्रह कहर यया था कि वह देश के सार्वजनिक क्षेत्र के वैको के पुनर्गठन पर विचार 
कर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करे | 

भारतीय बेरों का राष्ट्रीयक्रण 
(ाणाब।६४0णा की परतका छा) 

इ इस समय भारत मे बेडोके राष्ट्रीयकरण का प्रश्त बहुत ही विवादप्रश्द हो चुका हैं। 
जैमा विदित है, देश की अर्थ-व्यदस्था से बेकिंग का बहुत मद्स्व होता है । कुछ बिशेषज्ञों का 
विधार है कि वेकिग जैसे महत्ववूर्ण व्यवसाव को निजी व्यक्तियों के द्वायो मे नहीं छोड़ देता 
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चाहिए, मर्घात्‌ बैंको का राष्ट्रीयक्मरण कर देना चाहिए। इसके विपरीत, कुछ अन्य व्यक्तियों वां 

यह मत है कि वैद्य व्यवस्था का राष्ट्रीयक्रण वरना बावश्यक नही है, बल्कि उसे निजी लक्तियाँ 

के ह'यो मे रखना ही उचित है । इस प्रकार यह प्रश्व इस समय अत्यन्त विद्वइप्रस्त वन गया है ! 
बेरों के राष्ट्रीकरण के पक्ष में सकक--ये इस प्रकार हैं 

(।) रष्टट्रीपक्ररण से चैकिए राख का उपयोग राष्ट्रहित में होगा--जैसा विदित है, बैंक 
साख का महत्त्वपूर्ण स्रोत होते हैं अर्यात्‌ ये बडे पैमाने पर साख का मृजत करते हैं । यदि वेंकों को 
निजी व्यक्तियों के हाथ में ही रखा छाय तो इससे उनके ढारा सृजित साख का उपयोग राष्ट्र हित 
में वहों हो सकता । इसका कारण यह है कि इस प्रकार की नुजित साख कय उपयोग विजो व्यक्ति 
अपने ही हित में करेंगे । इसलिए यदि हम चाहते हैं हि वैकिग साख का उपयोग राष्ट्रीय हित में 
किया जाय तो इसक्ते लिए दैंको का राष्ट्रीयकरप ब्रनिवाये प्रतीत हेता है। 

(2) राष्ट्रीयक्ररप से देश वी अरवे-व्यवस्था को व्यापार-चक्को (77806 (४००) से 
बचाया जा सकता हैं-जैंसा विद्वित है, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राय व्यापार-चक्र कियाशील 
रहते हैं॥ इनके फ़्तस्वरूप बर्थे-ब्यवस्था म कभी मन्‍्दी आती है और कभी ठेजी इस भ्रकाद के 
आशिक उच्चावचनों से देश की अर्थ-व्यवस्था को अपार हानि होती है । अत यह तिवाता आवश्यक 
हैं कि देख की अर्थ-म्थवस्था के स्वस्थ विक्गात हतु व्यापार-चक्तो पर उचित तियन्त्नाए किया डाप। 
इसक दिए यह जरूरी हो जाता है कि बैंको दारा मृजित की गयी साख की माजा पर प्रभावदर्य 
नियन्‍्तण रखा जाय और यह तमी सम्भव हो सकता है जब बैको का पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया 
जाय 

(3) राष्ट्रीयक रण से बैंकों की आपसी प्रतियोगिता! धमप्त हो जायगी- जैसा विद्दित है, 
इस समय भारतीय वेंकों में बढ़े पैमाने पर अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता (१४७ 0०७०८४॥0०) 
हो रही है जिनमे झ्िसी पक्ष को भो कसी प्रकार का काई लाभ नहों होता। यदि सभी वैको 
श पा कर दिया जाय ठा इन भ्रक्ार की बष्व्ययप्रू्ण प्रतियोगिता स्वत हो समाण 

ग्री 

(4) राष्ट्रोयकरण से देकों की कार्यकुशलता फा स्तर ऊँचा होगा-- निजी देंका की ठुजता 
में सरवारी बैंक अपन विस्तृत कराथिक साधनों क कारण कुछछ, प्रशिक्षित एवं अमुमवी कर्मचादियो 
को आक़धित करने म अप्रिक सफल रहते हैं। परिणामत सरक्तारी बैंको मे कार्य कुशलता वा स्तर 
स्व्रत हा जेंच्रा हो जाता है । 

(5) राष्ट्रीयक्रण से देश मे दचतों को प्रोत्साहन पिलेगा जैसा हम जानते हैं, साधारण 
जनता का निजी देंको की अपक्षा सरकारी वेंकों मे अध्रिक' विश्वास होता है | इसलिए यदि देश मे 
सभी दैंकों का र'प्ट्रीक्रण कर दिया जाब तो साथारण जनता जपन घन को ति सक्ोव का मे 
जमा बरने व विए तैयार हो जायटी ॥ इसस लोगा म बचत की भ्रव्रांच को प्रोस्साहम मिलेगा। 
इसके उलावा, केवद सरकार ही छोट छोट कम्बो एवं ग्रामीष क्षेत्र ग॒ बैक्ञो वी शाखाएँ खोलन 
की स्थिति म है. क्योक्ति निजी वैंक्र साघारणत ऐस स्वानों पर झ्ञाखाएंँ खोतना लामपुर्ण नहीं 
समझते । परनन्‍तु सरकार सपने विस्तृत आाथिक साधनों के कारण द्ोटे छाट स्थानों पर भी बैंकिंग 
शाख।एं खाल सकने म समर्थ होती है। परिणमात राष्ट्रीयकृव वेंकों द्वारा देश वी बचतो को 

एक्जित कर आधिक विक्त),स के लिए इस्तेमाल जिया जा सकता है। 

(6) राप्ट्रीपररण से बेक्तिय लाभों का उपयोग लोक्हित में शिया जा सकता है- यदि 
यक निडी प्रदन्य में ही रहते हैं तो उनके द्वारा क्माय गय लोभा का उपयोग निजी हिंत में ही 
होगा, परन्तु यदि वेका का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उनसे हारा 
कमाये गये लाभ निजी हित म नहीं वल्दि लोक्टित में इस्तेमाल जिये जायेंगे । हे 

(7) दाष्ट्रोयक्ररण से देश मे विशिष्ठ वैक्ञों कप विक्षात सम्भव हो सकेगा_-जेसा पूर्व कहा 
गया है, इन समय भारत मविज्िप्ट बैंकों (57ल्‍०शःब्ट्व 800४5) का स्वंधा अभाव है। 
चडाहरणाथे, इस समय भारत में कृषि, ओद्यागिक एवं विदेशी विनिमय बेको का लगभग अचह्याव 
है । यदि समूची वैंकिग व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्यित्ति में सरबार 
उू 48 र के विशिष्ट बैंको का वित्राद करने के लिए अवश्य ही विशेष प्रयत्त क्टेयी । 
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(8) चमाजवादी समाज की स्थापना के लिए भी घैकों का राष्ट्रीयकरण करता अनिवार्य 
है-जैसा हम जानते हैं, भारत सरकार का उद्दे श्य देश में समाजवादी समाज (8००गीड 5०००५४) 
की स्थापता करना है। किन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैकी का राष््रीडन रण अत्यन्त आवश्यवा 
प्रदीत होता है। इसका कारण यह है कि यदि बैंको को निजी हायो में ही छोड दिया जाय तो 
इससे समाजवादी समाज की स्थापना में अनेक बाधाएँ उपस्थित हो जायेगी, वर्योकि निजी बैक 
सरकारी उद्योगी को सास सम्बस्धी समुचित सहायता देने मे आनाकानी करेंगे 

(9) देश मे आधथिक ल्लपोजन पी सफलता के लिए भी बैको ए। रा्ट्रीयकरण ल्रावश्पक 
प्रतीत होता है-- जैसा विदित हैः भारत सर देश के तीव्र आवथिक विकास हेतु पयवर्षीय 

योजनाओं को भतियान्वित कर रही है। स्पष्ट है कि इन योजनाओ की सफलता के लिए. बडी मात्रा 
में घव जुटाने की आवश्यकता है। यदि देश मे सभी देंको वा राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो 
इससे भारत सरकार को पच्रवर्षीय योजनाओं को कियास्वित करने मे वहेते बडी झ्ाधिक सहापता 
मिल सकती है। 

राष्ट्रीयफरण के धिपक्ष मे तर्श--ये इस प्रवार हैं 

() राष्ट्रीयकरण से बैको में कार्यफुशलता का स्तर पिर जायगा--राष्ट्रीयकरण के विपक्ष 
में सबसे बड़ा तक यह दिया जाता है कि इससे वेकिंग व्यवस्था में वार्यलमता का स्तर नीचे गिर 
जायगा । इस सम्बन्ध में सरकारी उद्योगों एवं ब्यवसायों का उदाहरण दिया जाता है, जहाँ पर 
राष्ट्रीयकरण के उपरान्त कार्यकुशलता के स्तर में हाम हुआ है। इस सन्दर्भ में विशेषकर जीवन 
दीमा निगम (7, ! 0) का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण 
के उपरास्त जीवन बीमा व्यवत्ताय में अकुशजता [[9ी0०१०१) , विलम्बता (९6 इ90॥४7) एंव 
अपव्यपता (५४७७०४०) बढ गयी है 

(2) बैको का राष्ट्रीपकरण इस समय व्यावहारिक महाँ है--राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में 
दूसरा तक यह दिया जाता है. कि इस समय देश में योग्य, कुशल, अनुभवी एव ईमानदार बैक 
कर्मचारियों तथा अधिकारियों का बहुत अभाव है। ऐसी परिए्थिति मे यदि ब्रैकों का राष्ट्रीयकरण 
कर दिया जाता है तो बह अन्ठत सफल नही हो सकेगा । 

(3) राष्ट्रीयकरण से जिज्ञी व्यक्तियों एवं सल्थाभो पी दित्तीव गोपनीयता भग हो जञापगी-- 
राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि इससे निजी व्यक्तियों एवं सस्थानों 
की वित्तीय गोपनीयता (सिएशशा०8 इ०्टा००७) समाप्त हो जापगी, जिसके परिणामस्वरूप तिजी 
छ्ोत्र के औद्योगिक विकास मे ऋटिनाइयाँ उत्पन दो जायेंगी । 

(4) रफ्ट्रीयकरण से छिजी क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पदेगा--राष्ट्रीयकरण के 
विपक्ष से दिया गया चोया तर्क यह है कि अभी देश की अथ व्यवस्था मे निजी शत (वार? 
8६००४) को समाप्त नही किया गया है, बल्कि उसके विकास के लिए विशेष व्यवध््या की गयी 
है ऐसी परिस्थिति से बैक्नो का दष्ट्रीयकरण निजी खेत के विकास के लिए हानिकारक सिद्ध हो 
सकता है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीयडत दैक प्राय निजी व्यवसायों को ऋण देने में 
मआानाकानी करते हैं । 

(5) चूँकि अभी बेकिंग का पूर्ण विकास नहीं हुआ है इसलिए बेको के राष्ट्रीयकरण का 
प्रश्न हो उत्पर नहीं होता --राष्ट्रीयकरण के विपक्ष मे दिया गया अच्तिम तर्क यह वि अभी 
आरत में बेकिंग का पूर्ण विकास नही हो सका हैं और जब तक किसी उद्योग एवं व्यवस्ताय को 
पूर्ण विकास तही हो जादा, तब तक उसका राष्ट्रीकरण करना लाभदायक नहीं हो सकता। 
अत न परिस्थिति मे बैक्ो का राष्ट्रीयकरण देश की अर्घ-व्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हो 
सकता है १ 

जैसा हमने ऊपर देखा हैः बैंको के शाष्ट्रीयकरण के पक्ष एव छ्पक्ष में विभिन्न प्रकार के 
हके प्रस्तुत किये गये हैं॥ यदि हम उनका सावधानी से अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जायगा क्कि 
राष्ट्रीयदरण के पदी मे दिये गय तर्क विपक्ष के तकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं और इस 
पमय भारत मे घभी बैंको का राष्ट्रीयकरण करना उपयुक्त ही होगा $ 
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बेकों पर सामाजिक नियन्त्रण 
(80०0१ (००७० णा 89708) 
फं लेकिन ऐसा होते हुए भी भारत सरकार ने सन्‌ 968 में बैंको का राष्ट्रीयकरण न करने 
का निर्णय किया था । राष्ट्रीयकरण के स्थान पर भारत सरकार ने वैको पर सामाजिक नियल्रण 
लागू करते का निश्चय किया था ॥ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने सप्तद मे एक 
विधेयक प्रस्तुत किया जिसे बाद मे घलकर पारित कर दिया गया था। इस कांगुन के मुख्य 
प्राविधान इस प्रकार था : 

() रिजव॑ वैक व्यापारिक वैको के सचालक मण्डलो (फ्रएग65 छाध्तणश) का 
पुनर्गठन कर राकता था । 

(2) रिजये बैंके व्यापारिक बैक के पूर्णफालीन अध्यक्षो (#िणोता08 छभाणथा) 
कौ निगुक्ति कर सकता था । नियुक्ति करते समय रजव बैक इस बात का ध्यात रखता था कि 
7१ बैंको के अध्यक्ष एवं मुख्य अधिकारी पेशेवर बैकर्स (एाकिअंग्रा्य एछथ्मापश5) 

॥ 

(3) संचालक मण्डलो का पुतर्गंठन करते समय रिजव बैक इस बात का भी ध्यान रखता 
था कि लघु उद्योगों एवं कृषि से सम्बन्धित सभी हितो को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय । सचा- 
लक भण्डल के कम से कम दो सदस्य तो ऐसे होते चाहिए जिनका कृषि, लघु उद्योगों एवं सह- 
कारिता सस्थाओ से निकट का सम्पर्फ हो । 

(4) इस कानून के अन्तर्गेत बैंक किसी भी संचालक को अथवा उसके द्वारा संचालित 
किसी व्यावसायिक सस्थान (9७%॥88$ गए) को बैड हारा ऋण तथा अग्रिम (0085 थात॑ 
2087९८७) नही दिये जा सकते थे | 

5) इस कानून के अन्तर्गत प्राथमिकता श्राप्त उद्योगों एवं व्यवसायों के बीच साख के 
समुचित वितरण की भी व्यवस्था की गयी थी । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेत भारत सरकार मे एक 
64 ड्रीय साख परिषद (प८॥णाढ! टाथ्वा। (०७००!) की स्थापना की थी । भारत के वित्तमन्त्री 

अध्यक्ष थे । समय समय पर इस परिपद की बैठक होती थी। इस परिपद द्वारा व्यापारिक 
बज ह। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो एवं ध्यवसायों के बीच साख वितरण सम्बन्धी निर्देश 
जाते थे । 

ा (6) इस कानून में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि यदि कोई व्यापारिक बैक उक्त 
सामाजिक नियन्‍्वण की अवहेलना करता था वो सरकार ऐसे बैकी को मुआवजा देकर अपने 
अधिकार में ले सकती थी। 

उक्त सामाजिक नियन्त्रण व्यापारिक बैंको पर लगभग | वर्ष तक लागू रहा था। लेकित बैंको 
की कार्यशीलता पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा था | इस बानून के बावजूद बैंको 
यथास्थिति (४8005 १७०) ही बनी रही। इस सन्दर्भ मे रिजवे बैक ने भी एक गूव' दर्शक बी ही 
भूमिका प्रस्तुत की थी। प्रायमिकता प्राप्त उद्योगों एवं कृषि को किर भी पर्याप्त मात्रा में ऋण- 
सुविधाएं उपलब्ध न हो सकी । वैको फा सामाजिक नियन्त्रण सम्बन्धी कानून पूर्णतया असफल 
रहा । इसका एक ज्वलन्त उदाहरण यह है कि इंडियन आयरन एवं स्टील कम्पनी पर वब्जा करने 
के लिए भारत का एक प्रमुख उद्योगपति एक बड़े व्यापारिक बैक से 70 करोड झुपये का ऋण लेसे 
मे सफल हो गया था। रिजव बैक को इसको जानकारी थी लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप गही किया ! 
उसने बैक को केवल यही परामर्श दिया था कि उस उद्योगपति को औौर अधिक धन न दिया 
जाय । एक ओर तो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे एद किसान साख के लिए तरस रहे थे और दूसरी ओर 
एक ही व्यक्ति 0 करोड की मोटी घनराशि लेने मे सफल हो गया था। 

बेकों फा राष्ट्रीयकरण 
(एशाणानाउशणा रण छथ्गा5) 

जैसा ऊपर बताया गया है, वैको के सामाजिक नियन्त्रण की नीति असफल सिद्ध हुई थी। 

बुकों की कार्यशीलता पर इसका कोई विश्ञेप प्रभाव न पडा | बैंको पर अब भी निहिंत-स्वार्थ 
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व्यक्तियों का प्रभुव्व जारी रहा। अत 9 जुलाई, [969 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश 
जारी करके व्यापारिक बँको का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बाद में चलकर 9 अगस्त) । 969 नी 
इसी आशय का एक कानून ससद द्वारा परित कर दिया गया । इस कादुन के अन्तर्गत भारत के 
4 प्रमुख व्यापारिक बैंकों को सरकार ते अपने स्वामित्व एवं प्रबन्ध में ले लिया था। इन बैंको 
के शेयरहोत्डरो फो इसके बदले मुआवजा (0०0.०॥६४8०॥) देने की व्यवस्था भी कर दी गयी 
थी। ये 4 भारतीय बैक इस भ्रकार हैं 


३ सेप्दूल बैंक ऑफ इण्डिया 
2 बैंक ऑफ इण्डिया 
3 पजाब,नेशनल बंक 
4 बैंक ऑफ बडौदा 
5 यूनाइटेड कॉमिशयल बैक 
6 कनारा बैंक 
7 यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया 
8 देना बैक 
9 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 

40 इलाहाबाद बैक 

| सिण्डीकेट बैक 

42 इण्डिपन ओबरसीज बैक 

(3 दृण्डियन बैक 

4 बैक आफ महाराष्ट्र 

8 जुलाई 969 को उपयु'्त 4 बैंको के कुल निक्षेप (08 009089) 3,05 

करोड हुपये ये। यदि इतमे स्टेट बेक ऑफ इण्डिया एड उसके सहायक बँक्नो के निश्षेप्रों को भी 
जोष्ट दिया जाय (जो ।, 309 करोड़ रुपये थे) तो कुल मिलाकर 4,560 करोड रुपये हो जाते 
हैं। इस भ्रकार उपयुक्त 4 बैंको के राण्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बैंकिंग उद्योग में सार्वजनिक खण्ड 
का भाग 27 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया था। 


राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित उपयुक्त बेकिंग कानून के अन्तर्गत छोटे-छोटे भारतीय बेको एबं 
विदेशी बेंकी का सरकार ने यष्ट्रीयकरण नही किया है। अब 5 ऐसे अनुसूचित भारतीय बैंक 
हैं जो निजी सण्ड में कार्य करते रहेगे ! सभूचे नेकहिंग व्यवसाय का लगभग हे भाग इन बेको के हाथ 
में है। इसी प्रकार विदेशी वेक भी देश को अर्थ व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूषिका प्रस्तुत करते हैं । 
उनके पास भी लगभग 400 करोड रुपये के निक्षेप हैं । लेकिन उपर्युक्त काहुन परे इन बैको को 
मुक्त ही रखा गया है। अत 9 जुलाई, !969 को बैको का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 
ओशिक राष्ट्रीयकरण ही था एृ्ण नहीं। आंशिक म्थ्ननिषेध की भांति, बैकों का बाँशिक राष्ट्रीय 
करण भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करेगा । इसलिए यह नितान्व आवश्यक है कि शेष 
भारतीय बैको को भो जो वनक्षम इकाइयो (एश))९ छा०॥5) में समठित करके सरकारी स्वामित्व 
एव प्रबन्ध के अन्ताव लाया जाय ! 

राष्ट्रीयकरण के सम्प्रावित परिषाम (76098026  (9752६५९१०९९४ ० ?२६६०08/88- 
॥00) --वेको के राष्ट्रीयकरण को लेकर देश के कुछ वर्गों दारा बहुत हो हल्ला किया गया था । 
यहाँ तक कि इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनोती दी गयी थी । वास्तव मे, ये लोय इन 
निहित स्वार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके हितों पर कानून ने कुठाराघात क्या है। ये 
लनिहित-स्वार्थ इन बैंको पर छाये डर थे और इतकी जमाराशियों का उपयोग अपने हिंतो में कर रहे 
थे। लेकित जनसाधारण ने बैको के राष्ट्रीयकरण का स्वागत क्रिया है। भारत सरकार ने बैको का 
राष्ट्रीयकरण करके कोई अनुचित बात नही की है ! अनेक ऐसे पूँजीवादी देश हैं जिलहोने अपनी 
बैक्िय अणाली का रष्ट्रीयकरण कर रखा है| ऋास ने चार बडे बेको का राष्ट्रीयकरण किया है । 
इटली ने पाँच बड़े बैक्रो में से चार को सावजबिक खण्ड में स्थान दिया है । इसी प्रकार स्वीडव मे 
भ्री दो बड़े बेफ़ो का राष्ट्रीयकरण कर रखा है । 
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बैकी के राष्ट्रीयकरण के सम्मावित परिगाम निम्नलिखित हैं. 


(3) दैको में अधिक दिश्यात्त (ठब्गन (०णीवैदान्ल एए 88055)--वैको के राष्ट्रीय 
करण का एक अच्छा परिणाम यह विकलेगा कि इससे लोगो का बैंको मे विश्वास बढ जावेगा 
लोगो के नि्षेपों के पीछे सरकार की इत्त-प्रतिशत गारष्टी होगी । बैकी के फेल होने का अब प्रश्न 
ही पैदा नहीं होता | स्मरण रहे अतीतकाल में भारत मे दीसियो बैंक फैल हो चुके हैं जिनसे 
लनसाधारण की बहुत हानि हुई है। बब ऐसा काई डर नहीं है + जमाकताओं की जमाराशियाँ 
पूर्णतया सुरक्षित हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीयद रण के तुस्त बाद बैको की जमाराशियों मे 
उल्लेखनीय बुद्धि हुई है । बज 

(2) बचतों में बुद्धि (7६856 0 इ०शणह्ो--राष्ट्रीयकरण के उपरात्त मेरे बैको की 
शाखाएँ अधिकाशत छोट छोटे नगरो, कस्घों एव आगीण क्षेत्रों मे खोली जायेंगी जिसके परिणाम 
स्वरूप जमाराशियों के रूप मे अधिक घन एक्थरित किया जा सकेगा । बैकों के साधनों में बृद्धि 
होगी जिन्हें वे देश के आधिक विकास म गा सकेंगे स्मरण रहे, विजी व्यापारिक बैक छोटे-छाद 
कस्बों एवं ग्रामीण क्षेश्गे म झाल्ाएँ स्थापित करने म हिचकरिचाते थे 

(3) बैंकिण सुलिधाओं का द्विस्तार (सदञाक्ात्रगा छ्गॉताड़ एब्चथ्ला0०)--राष्ट्रीग 
कृत चैक्ो बा शाटा विस्तार नीति के परिणामस्ध्प पिछड़े हुए क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों एंव छोट 
छो? झूस्दों को व वैकिग सुविधाएँ उपलब्ध होद लगेंगी । इससे लोगो की बैंखिंग बांद्ते बनेंगी 
ओर देश व आथिक विकास में सहायता मिलेगी । 

(4) पचवर्षोष योजनाओ के लिए अधिर साधन उपलब्ध हो सरेंगे ()/०7० ए८४०ए०९४ 
$॥09॥ 86 4एश४0॥8 णि 96 एछ56 9८था 7?]25)-भारत की पसलवर्षीय 
अंगफलता का एक कारण यह है हि उन्हे तियान्दित करन के तिए सरकार को पर्याप्त वित्तीय 
साधन उपल-य नहीं होते ये । लक्किन यह कठिनाई कुछ सीमा तक दुर हो जायेगी। जैसा ऊपर 
कहा गया है वैको के राष्टीयकरण के उपरान्त सरकार का जनता के लगभग 3,05] करोड र 
के निफ्षेप प्राप्त हो गये हैं। इन विक्षेपों क कुछ भाग वो निश्चय ही परचवर्षीय ये 
किया दयन पर व्यय किया जा सकदा है। 

(5) डेच्सें को ऋण-नीति को पथवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सकता है 

(पृ ॥.०४॥ एऐ००५ ०६ छ].5 ९४० 08 गि।ए)६० ॥7 &000वगभा०6. कफ (९ ०श० 
धर०8 ० #१6 पध्छा 0॥95)--राष्ट्रीयकत बैंको वी ऋण नीति बचवर्षीय. योजना 
के अतुहूप हागी । इसस योजनाओ को वियान्वित करने मे सहायता मिलेगी । अब तक वैकी के 
अधिकाश ऋण वडे बडे व्य[व्स पिक्र परानों एवं बडे बड़े उद्योगपतियों को मिला करते थे। ४ डे 
छाट व्यापारी उद्योगपति, बियान एव स्वनियोज्ित व्यक्ति (था दगफ़ञांण्शध्प 9०5०75) क्रणो 
के लिए दरसते रहते थे। उतकी कोई पूछ नही थी, विशेषक्वर किसानो को ता इन वैकी सेन के 
बराबर नईूण मिलते थे । राष्ट्राककरण के उपरान्त इन वर्गों वो अधिक ऋण मिलने लगेंगे | 
किसानो को अब ऋणों के लिए साहू कारो के पास नहीं जाता पड़ेगा । आशा बी जाती है कि बी 
के राष्ट्रीयकरण सम ग्रामीण क्षेत्रो में चत रही हरी चरानति (0ाव्ला ए०एठाणा०ण॥) की बल 
मिलाश । बैक्न ऋणो की सहायता से ह्िसप्न अच्छे बीत, रासामतिक खाद एवं पम्पिगन्सैट आदि 
खरीद सकेंगे । 

(6) क्षेत्रीय असमानताएँ कम हो जपयेंगी (ए्ड्टाणाथ पृएल्पए्शा।ह$ जा] छढ प्राण! 
&०0)--इस समय भारत से बडी-वडी क्षेत्रीय अममानताएँ पायी जाती हैं. जो राष्ट्रीय एकता 
घाघक सिद्ध होती हैं। भारत के कुछ क्षेत्र तो आर्विक दृष्टि से काफी आगे वढ़ चुके हैं ओरइल 
आज भी मध्यकालीन युग मे चल रहे हैं । इन भयक्तर क्षेत्रीय असमानताओं से देश की एकता 
एवं बखण्डता को आघात पहुँचना है। राष्ट्रीयकरग के उपरान्त अब आशा की जाने लगा है वि 
य बैंक पिछड़े हुए क्षेत्रो के आओधपिक विकास की ओर अधिक घ्यान देंगे और उन्हे विशेष ऋण 
सम्बधी सुविधाएँ देने लगेंगे । 

(7) एकाधिकार एवं घन के केस्द्रीयकरण को बुराइयों से कमी होगी (776 एशा5ड ड रण 
जाताणएणे५ गाए एणाव्कशाा।0ा गे एध्गतक जाभी एढ ए८०ए०८०).. विगत कुंच ब्प 


भारतीय बेकिंग का डातहास एवं समस्याएँ | 483 


भारत में एकाधिकार एवं आधिक केन्द्रीयकरण की अ्वृत्ति पनप रही है। अमार पर अमीर 
और गरीब अधिक गरीब हो रहे हैं। इस कुप्रवृत्ति को विजी वेको ने बहुत प्रोत्साहित विया ॥ 
ये बैक उन वर्गों एव व्यक्तियों को ऋण देते थे जो पहले से हो समृद्ध एव सम्पन्न थे । इससे जाथिक 
केन्द्रीयक्रण को प्रोत्साहव म्रिल रहा था । चन्द्र मुद्ठी-भर लोग देश की सम्पत्ति पर काधिज हो 
रहे थे । लेकित अब बैदो के राष्ट्रीयकरण के कारण इस कुप्रवृत्ति पर रोप लगेगी | बैक ऋण छोटे- 
छोटे वर्गों के व्यक्तियों को भी प्रिलेंगे! भारत के सुविस्यात अर्थशास्त्री, प्रो० भे० एन० राज 
(८ रथ) के अनुसार बैंक राष्ट्रीयकरण आशिक दुर्लेश्य का निवारण करेगा। (फेक 
फ्शाताशीज्ञा0॥ 9) इटाएड बढ 20१९०८क्‍ए६ 0 ९८०॥0॥0 ॥5686000.) 

(8) दो फी समाज-विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी क्रियाओ था भम्त होगा (0॥ ६०एशे 
बा4 बएर-2800589 ब०धप्रध65 0 प्रेववा 5 क्यो! ०0६72 0 08 ८४०) -समय समय पर विभिन्न 
जाँच आयोगो ने इस बात पर जोर दिया है क्रि कि प्रकार बड़े-बड़े उद्योगपतिथों एब ब्यापारिया 
की सम्राज विरोधी एवं राष्ट्र-विरोधी क्रियाओ में निजी देशो ने उनकी सहायता की है । विवियग 
बोस आयोग ते इस विषय पर प्रकाश डाला है। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैक अब इत फियाओ वी 
पुनरावृत्ति नही होने देंगे । वे लोगो फ्री जमायाशियों फी समुच्तित ढंग से रक्षा करेंगे । 

(9) सद॒हे एवं सचयग पर रोक छोगी ($छव्याव्ाणा शीत प्र०भता॥8 509॥ 98 
(ए॥/४४)--राष्ट्रीयकरण सै पूर्व तिजी बैक व्यापारी वर्ग को बड़ी उदारता से ऋण दिया करते 
थे। व्यापारी टगे इत ऋणो का प्राय दुदपयोग किया करता था । इन ऋणों वा सट्ट के लिए प्रयोग 
क्या जाता था ! बैंकों को इसकी पूरी जातकारी रहदी थी लेकिन फ़िर भी वे सट्ट को निरत्साहित 
करने वा काई प्रयास नही करते थे । स्मरण रहे व्यापारियों की इस रुट्टा प्रवृत्ति से कीमतों मे 
अनावश्यक वृद्धि होती थी। यही नही, ये बैक व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं का सचयन करने 
के लिए भी ऋण देते थे । इसका परिणाम यह होता था क्रि आदश्यक वस्तुएं ब्वाजार मे न जाकर 
गोदामों में बन्द रहती थी। इससे कीमतों भें अडावश्यक वृद्धि होती थी । बैंको का राष्ट्रीयकरण 
होते से अब व्यापारियों को सदुटे एव सचयन के लिए ऋण ते मिल सकेंगे ओर कीमत-वृद्धि का कम 
से कमर एक कारण समाप्त हो जायगा । 

(0) करो का अपवचन रोका जा सफेगा (प8% ०एब्झणा ७४) ७० 0॥००८०८१) --- 
राष्ट्रीयकृत बैंकों से आय-कर एवं विशे-ऋ्र अधिकारियों गो! लोगो क खातों वे बारे मे जातकारी 
मिलती रहेगी । अत अथ करो के अपयचन को कुछ सीमा तक रोबग जा सकेगा। यही सही काले 
धन (9900 3800०७॥ करी खोज बरने मे भी सहायता मिलेगी । अप हम समझते हैं कि कुल 
मिलाकर बैंको के राष्ट्रीयकरण से अच्छे परिणाम ही चिकजेंगे और देश की समूची अर्थ-यवस्था 
को इससे लाभ होगा ! 

लेकिन आने वाले वर्षों भे सरकार को गैर-राष्ट्रीयकृत बैको एवं विदेशी बैंको पर सतर्क 
हृष्टि रखनी होगी । इस बात की बहुत सम्भावना है कि धनिक वर्य के लोग अपना घन राष्ट्रीप- 
कृत बैंको से निकालकर गेर राष्ट्रीयक्ृत बैंको एवं विदेशी बैकों में मर देंगे । यदि ऐसा होता है 
तो सरकार को इन बैको को भी अपने अधिकार एव स्वामित्व में ले लेता चाहिए । भच्छा तो यही 
रहता कि सरकार सभी व्यापारिक बैंकी का राष्ट्रीयकरण कर देती | इसका परिणाम यह होता 
कि देश की समूची साख सरचना [७76० ८ा७त/ 5४००७) सरकार के प्रयक्ष तियस्भण में 
आ जाती । 

सरकार की नयी बैंकिंग नीति [४6७ ४-णंताड़ ए००५ ० 08 060/क॥८४)-- 
30 सितम्बर, 969 को नयी दिल्‍ली में 4 राष्ट्रीयक्ृत दैको के सरक्षक अध्यक्षो कौ बैठक का 
उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भारत सरकार की नव बैकिंग 
नीति पर प्रकाश डाला था | इस नीति की मुख्य मुस्य बातें इस प्रकार हैँ 

() राष्ट्रीयक॒त बैक अब छोटे छोटे व्यक्तियों, छोटे छोटे किसानो, व्यापारियों, उपकमियों 
एब स्वतियोजित यक्तियो को अधिवाधिक ऋण सुविधाएँ देंगे । इस प्रकार के कऋणों की अदायगी 
की गारण्टी सरकार देगी ! अत जघाकर्णाओ के हिंतो को कोई खग़रा नहीं होगा । 


484 | मुद्दा एवं बैंकिंग 


(2) राष्ट्रीयकत बैक बडे बडे उद्योगो को भी ऋण देदे रहेगे लेदिन उनकी केवल यश्यर्थ 
आवश्यक्ताएँ ही पूरी की जायेंगी ! इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि इस प्रकार के उद्योग 
ऐसी वस्तुओ एवं सेवाओ का उत्पादन कर रहे हो जो सम्राज़ के लिये उपयोगी हैं। 

(3) राष्ट्रीसकृत बैक सम्राज-विरोधी उद्देश्यों के लिए व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को 
अब ऋण न देंगे। यदि कोई फम अथवा व्यक्ति कस्पनियों के शेयरों अथवा आवश्यक चस्तुओं का 
सचयन करता है तो उसे बैक ऋण उपलब्ध नही हो सकेंगे । 

(4) राष्ट्रीयक्ृत बैको के वित्तीय साधनो का अधिकाधिक भाग अब्र सावेजनिक अथवा 
सरकारी उपक्तमों (900॥6 €एॉश्ष756) को दिया जायेगा । 

(5) राष्ट्रीयक्ृत बैक अब अपन साधनो का अधिकाधिक भाग पिछड़े एवं अल्प-विकसित 
क्षेत्रो मे लगायेंगे ताकि इन क्षेत्रों का द्र.तगति से आथिक विकास हो सके । 

(6) सरकारी खजानो से सम्बाँधित काम का समुचित भाग राष्ट्रीयक्ृत बैंको को दिया 
जायेग। । अब तक यह्‌ काम स्टेट बैक के अधिकार के क्षेत्र मे ही था । 

(7) राष्ट्रीयक्ृत बैक अपनी कार्य अणाली का समस्वय विशिष्ट वित्तीय सस्वाओं (82008- 
4580 ॥087079) 409/000005) की क्रियाओं से करेंगे ताकि उद्योग-धत्धों की अत्पकालीन एवं 
दीघकालीन साख आवश्यकताएँ पूरी की जा सके | 

(8) राष्ट्रायक्ृत बैक अपने स्टाफ के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयास करेंगे। ५" 

(9) सरकारी नीति के व्यापक चौखटे के भीतर प्रत्येक बैक को कुशलतापुर्वंक अपना कार्स 
करने की स्वेतन्त्रता होगी। 

नयी नीति को क्रियान्वित करते समय सरकार को सतक रहना चाहिए। इस बात की 
सम्भावना है कि सरकार की नयी नीति के अन्तर्गत साख सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु बढ़े घढे 
व्यवसायी कही छोटे व्यवसाधिथों का रूप धारण न कर लें । 

राष्ट्रीयकृत बेको की प्रथति ([0०27९४ ० एआाण्राक्ाउ०व छक॥/5)---80 जून, 97 

को 4 प्रमुख बैंको का राष्ट्रीयकरण हुए पूरे 6 वर्ष हो चुके ये । इत 6 यों की अवधि में बैंकिंग 
ज्रियाओं मे अभूतपूर्व विस्तार हुआ था) बैंको की जथाराशियों में बडी तीढ़ वृद्धि हुई थी। बैंक 
राख के वितरण में भी मुलभूत परिवर्तत हुआ था । अब बैक ऋण अर्थ व्यवस्था के सन खण्डो को 
भी मिलते लगे हैं जो कि पहले बैको की परिधि से बाहर थे। 

() 30 जून, 969 (बेको के राष्ट्रोयकरण से पु) को भारत मे व्यापारिक बैंको के 

कार्यलियों की कुल संख्या 8262 थी | लेकित 30 जून, [975 को यह सरया बढकर 8,730 हो 
गई थी । अर्थात्‌ बैंक कार्यालयों की सख्या दुगुनी से भी अधिक हां गई थी। नये कार्यात्यी का 


46 5 प्रतिशन भाग ऐसे क्षेत्रों मे खोला गया था जहां बेकिंग सुविधाओं का पूर्ण अभाव था अथवा 
बैंको वी सल्या अपर्याप्त थी | 


(2) सन्‌ 969-75 की अवधि में अनुसूचित व्यापारिक बैंको की जमाराशियों मे 
लगभग ४,०94 करोड रु० की बुद्ध हुई थी। जूत 975 मे बेंको की कुल जमाराशियों 70 009 
करोड रुए से भी अधिक हो गई थी। सन्‌ 969-75 की अवधि मे बैंको की जमाराशियों वी 
औसत वाषिक चक्रवृद्धि दर 7 9 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीयकरण से पूर्व वी अवधि में यह दर 
केबल 4 3 प्रतिशत ही थी । 


(3) सन 969-75 की अवधि से अनुसूचित व्यापारिक बेंको के अग्रिमो एवं निवेशो 
(88ए270455 ४09 ॥4९०४६४००(5) से दुबूने से भी अधिक वृद्धि हुई थी। जून, !975 मे बैक साख 
(990 (४६१७) 9 769 करोड़ रु० हो गई थी जबकि जून 969 में यह केवल 3599 करोड़ 
दे दी थी। इस प्रकार 6 वर्ष की अवधि में वेक-साख भे 670 करोड़ रु० की वृढ्ि 
हुई थी । 


(4) राष्ट्रीकरण के उपराल्त प्राथमिकता प्राप्त खण्डो (07०89 5०८०७) को पहले 
की अपेक्षा बधिक साख प्राप्त होने लगी है। इसे अग्न सारणी में प्रदर्शित किया यया है 
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सारणीः 
बेक्िय फो प्रगति--चर्यनित सुघकाक 

]9 जुलाई 969 30 जून, 975 
बेकिय कार्यालयों की कुल सब्या 3327 28,730 
(क) ग्रामीण केन्द्रों में 7860 6,886 
(ख) अर्द्ध शहरी केन्द्रो मे 3344 3,569 
(ग) शहरी केन्‍्द्रो में १450 3,267 
(घ) बडे-बडे नगरो मे 7667 3,088 
प्रति बेकिंग कार्पालय जनसख्या 65,000 27,000 


प्रायगिकता प्राप्त खण्डों (छाणा( ४४४०५) 
को दिये गये ऋण (करोड रुपयो से) 


कृषि प्रत्यक्ष वित्त (006७ एगा87००) 4] 75 4306 
अप्रत्यक्ष वित्त (0006० ए॥877०) 429 35 93 
छोटे उद्योग-घन्धे 239 3 625 
सड़क एवं जल परिवाहक 6 89 337 
फूटकर छ्यापार एवं अल्प व्यवसाय 9 37 48 
पेगेबर एवं स्वनियोजित व्यक्ति 9॥ 38 
शिक्षा 9080 5 
कुल 439 37 540 
बैक साख में प्राथमिकता प्राप्य खण्डो का भाग 

(प्रत्रिशत) 34 9 282 


सन्‌ 969 75 की अवधि मे राष्ट्रीयकृत बैको की मुरय उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं 

(१) बैकर-शाखाओं का विस्तार (छएक्षाअणा 60 छा: छा800०)--इस अवधि में 
बैंक शाल्ताओ का बडी तेजी से विस्तार हुआ है। स्टेट बैक सहित इन बैंकों ने अनेक नयी शास्राएँ 
खोली है । (9 जुलाई (969 को भारत में बेकिंग कार्यालयों की कुल सख्या 832] थी लेकिन 
30 जून, 975 को यह बढकर 8,730 हो गयी थी। अधिकाश नयी शाखाएँ ग्रामीण केन्रो मे 
खोली गयी थी (देखिए उपयुक्त सारणी)॥ अत इस शाखा विस्तार कायकम रो ग्राभीण क्षेत्रों को 
विशेष लाभ पहुँचा है। अब उन्हे भी वैक्गि सुविधाएँ उपलब्ध होने लगी हैं। 

(2) उपेक्षित वर्णों फो बित्तोप सहायता (कप्रश्चाणहं 60 (0 06 ]7९७००६९ 86७ 
(०४७४)---राष्ट्री यक रण से पूर्व बैक अपने अधिकाश ऋण बडे-वडे व्यवसायियों, उद्योपतियों, माल+ 
सग्राहुको (000९७) को ही दिया करते ये । किसानो, लघु उद्योगपतियों, फुटकर व्यापारियो, 
सड़क परिवाहकों (7070 (75025), छोटे-छोटे दुकातदारों एवं स्वनियोजित व्यक्तियों 
(5७॥ श॥.)09८९ ए92५०॥$) की उपेक्षा की जाती थी । इसका मुख्य कारण यह था कि इत वर्गी 
के पास जमानत देते के लिए पर्याप्त परिसम्पत्ति (8५5८७) नहीं होती थी। अत वैक इन्हें ऋण 
देने मे आवाकाती किया करते थे। यद्यपि इन वर्गों मे कल्पताशक्ति अनुभव एवं उपक्रम का अभाव 
नहीं था लेकिन फिर भो वित्तीय साधनों की कमी के कारण ये अधिक प्रगति नही कर पाते थे | 
बैक इन वर्गों को उचित वित्तोय आवश्यकताओं की भी उपेक्षा कर देते थे । लेकिन राष्ट्रीयकरण 
के उपरान्त इन वर्गों के प्रति बैको की नीति में परिवर्तन हुआ है। यद्यपि राष्ट्रोकतरण के बाद 
भी वेक-साख का अधिकाश भाग अर्थव्यवस्था के सगछित खण्ड (०83॥782र्त 5४०८०) को ही 
मिल! है लेकिन फिर भी किसानों, लघु उद्योगपतियों, छोटे-छोटे ध्यवसायियो, सडक परिवाहकों 
आदि जैसे असगढित एव दुर्बेल वर्गों को पहले की अपेक्षा अधिक ऋण मिले हैं। 9 जुलाई, 969 
को इन बैको दाय कुल [7 0 करोड र० किसानो को ऋण के रूप मे दिये गये थे लेकिन 


३. (इ०क/2९.. 4काइवर उसकफुणई दा ए70हवें बकवें 27027855 ४ मब्लाढ बय उ्द्रैध. 975 76, ए 49. (5४0९० 
'॥ (99 रक्उलाए8 छेक्ाई ० तगरताब), 
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30 जून, 975 को यहू राशि बढकर 623 करोड रु० हो गयी थी। इसी प्रकार छोटे एव 
घरेलू उद्योगों को भी पहले की अपेक्षा अधिक ऋण दिये गये थे | 9 जुलाई, 969 को ये बेक 
इन उद्योगो को 239 90 करोड रु० के ऋण दे रहे थे लेकिन 30 जूत, 975 को यह राशि 
बढ़कर 625 करोड़ रु० हो गयी थी। इसी प्रकार अन्य उपेक्षित वर्गों (जैसे फुटकर व्यापारियों, 
सडक परिवाहको स्वनियोजित व्यक्तिपो) को भी अधिक ऋण दिये गये ये ) 9 जुलाई, 969 को 
ये बैक इन प्राथमिकता-प्राप्त छण्डो को अपनी कुल साख का 4 9 प्रतिशत ऋणी के रूप मे देते थे 
लेकिन 30 जून 975 को यह प्रतिशत बढकर 28 2 हो गया था। इस प्रकार ब्ैको के राष्ट्रीप 
करण से इन वर्गों के लिए आशा की एड तयी किरण हृष्टिगोचर हुई है। राष्ट्रीयकृत बैको को 
चाहिए कि वे इस आशा को वास्तविकता में बदल दें। जून, 972 भे भारत सरकार ने एक 
योजना तैथार की जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैक समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर 
ऋष दे सकेंगे । यह रियायती दर 4 प्रतिशत होगी । यह रियायत परिंगणित जातियों के व्यक्तियो, 
छोटे छोटे बारीगरो, दर्जियो, रिक्शा वालो, जूता-निर्माताओ को दी जायगी। 3] मार्च, 976 को 
रियायती ब्याज दरो की योजना के अस्त्गत राष्ट्रीयकृत बैको ने कमजोर बर्गो के ब्यक्तियो को 
24 58 करोड रुपये के ऋण दिये थे । 

(3) बैकिग विकास हेठु जिलो का सर्वेक्षण (0॥रश0 5ण7ए०ए४ ि 6 एपाए05४ 
छापा 02एशगुशाक्ाा)--देश के विभिन्न भागों में वैक्षिंत का ्रमबद्ध एवं समन्वित विकास 
करने हेतु रिजर्व बैंक ने एक नयी योजना बनायी है। इसे नेता बैक योजना! (९86 880 
800५6) की सज्ञा दो गयी है। इस योजना के अन्तगंत देश के 338 जिलो को विभिन्न बैकी मे 
बाँट दिया गया है। प्रत्येक जिला एक बैक को सौपा गया है ५ उस बैंक को [.086 छा कहा 
जाता है। उस बैक का कत्तंव्य यह है कि बैकिंग विकास के दृष्टिकोण से वह उस्त॒ जिले के साथवों 
एब उसकी सम्भावनाश्रों का विस्तृत सर्वेक्षण करे। उसी सर्वेक्षण के आधार पर उस जिले का बाद 
में बैंकिंग विकास किया जायेगा । लगभग साभी जिलो के सर्वेक्षण-प्रतिवेदत तैयार हो चुके हैं। 

ऊपर हपने बैक राष्ट्रीवककरण की उपलब्धियों का वर्णन किया है॥ लेकिन 6 वर्षों वी 
अवधि मे राष्ट्रीकृत बैको की कुछ असफलताएँ भी दृष्टिगोचर हुई हैं जिनकी हम उपेक्षा नही कर 
सकते । ये इस प्रकार हैं 

() पर्याप्त जमाराशियाँ जुदा पते मे असफलता (एक्म|ण० 0 ॥(०9॥॥86 808५०४९ 
0९0०/5) --प्रद्यपि 6 वर्ष की अवेधि मे बैंक शाखाओ का बडे पैमाने पर विस्तार हुआ है लेकिन 
बैक की जमाराशिया उसी अनुपात भे नही बढ़ी हैं। इस प्रकार नयी जमाराशियों को जुठने मे 
राष्ट्रायक्रत बैंको का रेकार्ड (000०0) सन्‍्दीौषजनक नही है। लैकिन इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंको 
को पूणतया दोषी नही ठहराया जा सक्ता। निस्सन्‍्देह, इस अवधि मे बैक-साख (0थ॥६ 6०6४) 
बा बडे पैमाने पर विस्तार हुआ था। लेकिन इस वेक-साख का अधिकाश शाग अथ्थे व्यवस्था कै 
कनिषय ऐसे खण्डो (००४०५) को दिया ग्रया था जो वैकिंग के अभ्यस्त नही थे । अर्थात रिन्‍्हे 
बैिंग आदतें (080|008 ॥80॥5) नही थी। परिणामत नव सूजित साख लौटकर पुत्र बैकी के 
पास उ्सी मात्रा मे न आ सकी । लेक्नि वालान्तर में बैंकिंग आदतो का विकास होने पर यह तट 
स्वत ही समाप्त हो जायगी , अत आवश्यकता इस बात की है कि तयी जमाराशियाँ जुटाते 
ग्रामीण क्षेत्रों मे अधिकाधिक सख्या मे नथी शाखाएँ खोली जायें और इसके साथ ही साथ बैलग 
आदतों को ग्रहण करने के लिए जनम्रत को उचित ढय से प्रशिक्षित क्रिया जाय। केवल ऐसा करके ही 
जमाराशिया को बढाया जा सक्तता है । भारत में जमाराशियो की अपर्याप्तता का अनुमात इस तथ्य 
से लगाया जा सकता है कि इस समय वे हमारी राष्ट्रीय आय का केवल 4 प्रतिशत हा हैं जबकि 
सुक्त राज्य अमरीका मे यह प्रतिशत 4] है और जापान में 69 है। हमारा प्रतिशत तो ईसेन 
एवं श्रीलका जैसे देशों से भी कम है। अब भारत में जमाराशियाँ बढ़ाने की अभों काफी बडी 
मुँजाइश है और राष्ट्रीयक्रत वैको को इस दिशा मे विशेष प्रयास करने चाहिए । 

(2) पर्याप्त एव प्रश्चिक्षित बैक-अमला जुटा पाने में असफलता (एक्लाहाड [0 का०शएंट 
छा: वी) -ययपि बैक शापाओ का विस्तार तो बढे पैमाने पर हुआ है लेबित इत तयी 
शाखाओं मे प्रशिक्षित एवं कार्यकरुशल अमले की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा सकी है। यह तो 
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स्पष्ट ही है हि पर्याप्त एव प्रशिक्षित कर्मेचासियों के बिता बैंकों वा कार्य सुचाछ ढग से सचालित 
नहीं किया जा सकता । बैक *मल की समस्या इस समय बैरी के लिए एप गम्भीर समस्या बन 
गयी है। प्रशित्त अमला शहरो वो छोडबर आमीण अथवा अर्दध ग्रामीण क्षेत्रों मं नही जाता 
चाहता | लेकिन यहँ एक ऐसी समस्‍या नही है जिसवा कि समाधान नही किय। जा सरता । 
राष्ट्रीयड्रत बैको को चाहिए वि अपने कार्यालया में वे यथासम्भव स्थानीय युवका ना ही भरती 
करें और उत्हे समुचित प्रशिक्षण देने क बाद उसी स्थान पर नियुक्त बरें। इससे दो लाभ हूए 
स्पानीय व्यक्तियों एवं स्थितियों वी जानवारी होते के कारण ये युवक बैंको को अधिक ज्गाराशियाँ 
दिलाने मे सहायव हो सकेंगे । दूसरे, इससे ग्रामीण एवं अद्ध प्रामीण क्षेत्रों म पायी जाने वाली 
बेरोशगारी की समस्‍या भी हल हो सदेगी। 

(3) कीमत बुद्धि पो रोकने में असफलता (पापा ६० (फष्ल८ 7२६6 ॥ ॥५ 2702 

].ल्‍ए७) --आलो चको द्वारा यह आरोप समाया गया है कि राष्ट्रीयहत बैक कीमत वृद्धि को रोकने 
में अप्पर्थ रहे हैं। वुछ आतोचयों ने तो यहाँ तक कह डाला है दि हाल मे हुई कीमत बुद्धि बैको 
के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप ही हुई है। हमार विचार म राष्ट्रीकृत वेक्री पर यह आ पैष 
सगाना उचित नहीं है। यह सही है कि राष्ट्रीयय रण के उपयातत बैयो ने साख का विस्तार ब्िया 
है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रीयक्रत बैंको रो दोषी नही ठहराया जा सकवा। यह वृद्ध वो अतिवार्य 
ही घी। बैंको वे राष्ट्रीक रण का एक मूल उद्देश्य गैर विशेष सुविधा प्राप्त वर्गों (एणा0ण- 
छाशाथ्टथ्व 88000») बी वित्तीप सहायता करना था। इस उद्दृश्य की पूर्ति बैता पाप का 
विस्तार करके ही वी जा सक्रती थी। अत शाष्ट्रीयक्रत वेक्ो को पह साख विस्तार करना पडा | 
लेफित मह शा विस्तार रियर्द बैक बी देघरख मे ही रिपा गया था। सम्भव है हि इस साख- 
विस्तार से पीमत स्तर पर कुछ प्रभाव पड़ा हो! लेगिन यह कहना असत्य है कि वीमत-स्तर मे 
हुई समूची भूद्धि इस सास विस्तार वे कारण ही हुई थी। वीमतन्वृद्धि का यह एवं साधारण 
कारण हो सकता है। लेकिन इस कौमतनवृद्धि वा गुस्य बारण यह था कि देश था ओयोगिक 
उत्पादन बढ़ी हुई माँग वी तुलना मं पिछड़ गया था। बाजार मे अभाव की स्थिति (६०४०॥५) 
ही चा हो गयी थी | माँग अधिक और पूर्ति कम थी। अत कीमद स्तर म वृद्धि होता स्वाभाविक 
) था । 
ब्को (4) प्रापप्िदता प्राप्त यग्श पी उपेक्षा जुलाई १969 बे तुरन्त बाद राष्ट्रोयकृत 
बैंको न प्रायमिकता प्राप्त खण्डों [ उदाहरणार्ये _ छोटे किसानो ्यापायियों उद्योगपतियों सडक 
परिवाहका) को उदार पाता में एव आसान शर्तों पर ऋण देते आरम्म कर दिये ये । लेकिन दो 
बष के बाद राष्ट्रीयकृत बैग वा यह उत्साह ठडा पड गया था। एक बार वे पुन अपने पुराते 
तौर-तरीक्षो पर लौट आय घ। अब उन्होने पुर बड़े-बढे व्यापारिया एवं उद्योगपतियों को विशाल 
भात्रा में ऋण एवं पेशगिपाँ देता आरम्भ कर दिया । वास्तव मे, यह एक अस्व॒ध्य प्रवृत्ति है जिस 
पर शीघ्र रोक लगायी जानी चाहिए अन्यथा राष्ट्रीयकरण व। उदृश्य ही पराजित ही जायगा। 
बात दरभसल यह है वि राष्टीयकएण के उपराम्त बैंकों मे प्रवध एवं सगठनात्मक ढाॉने में कोई 
मूलभूत परिवर्तन नही किय गये है। वही पुराता ढर्र चल रहा है और परम्परागत घिसी पिटी 
रीतियों का अतुसरण किया जा रहा 4] 

(5) ज्माराशियों के लिए युद्ध (फरण थि ए96ए०शआाज)--राप्ट्रीयकत बैको में प्रचलित 
एक अन्य अस्वस्थ प्रवृत्ति यह है वि लोगों की जमाराशियो को आकधित करने हेतु उत्तम आपसी 
होड लगी है । छोटे छोटे नग्रो एवं कस्बों में शाखाएँ खोलकर जमाराशियाँ जुटाने के बजाय बचे 
यहे बड़े नगरों में किया बडी बडी पाठियों की जमा राशिवा को आप्त करने है। आपस मे प्रति" 
पोगिता कर रहे है। यहाँ तक कि जमाराशियाँ प्राप्त करने के विए वे वडी बडी पाियो को 
निर्धारित ध्याज दरो से भी अधिक ब्याज देंते है। ये व्याज दरें काउटर के चीचे शुकछिप कर 
कमीशम के रूप मे जमाकर्ताओो को दी जाती है जिक्षत वाले धाका सुजन होता है। रिजव बक 
इस कुप्रधा से भली माँति परिचित है लेकिन इसे रोकते के लिए उसने अभी तक कोई बमेवादी 
नह की है| 

बैको के राष्टीयकरण का उपर्युक्त तुलन पत्र (छभेग्राए० ०) कोई अधिक उत्साहुजगंक 
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तो नहीं है। लेकिन 6 वर्ष को अल्प-अवधि के बनुभव के आधार पर किसी प्रकार का जन्तिम 
निर्णय देना हमारे लिए व तो उचित और नही न्याय सगत होगा ! 

फरवरी, 972 मे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट मे बैकिंग आयोग ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय 
कृत बैंको को शीघ्र ही 2 अथवा 3 अखिल भारतीय बैंको (4 [008 छेआ८5) तथा 3 अथवा 
6 प्रादेशिक बैको (२६९०0 छथ:$) में पुनर्गठित किया जाय। बड़े-बड़े नगरों में तो अखिल 
भारतीय बैको तथा प्रादेशिक बैको दोनों को ही शाखाएँ खोलने का अधिकार होचा चाहिए) 
बैंकिंग आयोग स्टेट बैंक मे परिवर्तत करते के पक्ष मे तही था। राष्ट्रीय बैको धारा खोली जाने 
बाली नयी शाखाओ मे ढील नही आगी चाहिए । जहाँ राष्ट्रीयक्रत बैंको की शाखाएँ अधिक हैं 
वहाँ युक्तिक रण की प्रक्रिया द्वारा सख्या मे कमी की जानी चाहिए । 

जमा बीमा निगम 
(ए०फण्जा [84०४ (१०० शाणा) 


ऊपर हम देख चुके है कि समय समय पर भारत मे बैक फेल होते रहे हैं। सन्‌ 93 मे 
तो बैकों को बढ़े बैमाने पर असफलता का सामना करना पडा था। सन्‌ 2947 के बाद भी का 
का फेल होता पूर्णत बन्द नहीं हुआ था। उदाहरणार्थ जून 960 में महाराष्ट्र का लक्ष्मी बैंक 
(9050 9887) तथा अगस्त 960 मे केरल का प्लाई सैण्ट्रल बैंक (28॥ 0०709] 8877) 
फेल हो गये थे। इन बैको के फेल हो जाने से जनता के विश्वास को भारी धक्का लगा और बहुत 
से लोगों ने डर के मारे बेको से अपने निक्ष्प निकालने आरम्भ कर दिये थे। इस स्थिति का 
सामवा करने एवं छोटे तथा मध्यम-वर्म के जमाकर्ताओ के हितो को सुरक्षित करने के लिए | 
जनवरी, 962 को भारत सरकार ते जमा बीमा तिगम की स्थापना को थी । 


निगम की अधिकृत एवं चुकती-पूंजी 5 करोड रुपये थी | यह राशि तिगम को रिजव बैक 
आफ इण्डिया द्वारा भ्रदान की गयी थी । | जनवरी 975 को निगम की चुकती पूँजी फो 5 
करोड से बढाकर 2 करोड रु० बरर दिया गया था। निगम चाहे यो रिजवं बेक रो 5 करोड स्पये 
तक ऋण ले सकता है। रिजव॑ बैंक का गवर्नर इस निगम का अध्यक्ष होता है। निगम के प्रवन्ध के 
लिए 5 सदस्यों का एक सचालक बोर्ड नियुक्त किया गया है । दिसम्बर 968 के जमा बीमा निगम 
कानून में ससद द्वारा एक सशोधन किया गया था। इसके अनुसार निगम की अधिकृत पूँजी को 
करोड़ २० से बढ़ाकर 5 करोड रू० कर देने की व्यवस्था की गयी हे । इसके साथ ही सचालकों 
की सख्या 5 से बढोकर 8 कर दी गयी है। यही नहीं, इस संशोधन के अनुसार जमा बीमा 
योजना को अब राज्यीय एवं केन्द्रोय सहकारी वैको एवं बडी-बडी श्राथमिक गैर कृषि सहवारी 


समितियों पर भी लागू कर दिया गया है। दूसरे शब्दो मे, जमा बीमा योजगा अब इन संस्याओं 
की जमाराशियो पर भी लागू होगी। 


देश के सभी व्यापारिक एय अन्य बैको के लिए इस निगम का सदस्य बनमा अनिवाय 
है। निगम ने प्रत्येक बैक मे जमाकर्ता की जमाराशि (१:9०) के बीमे की सीमा 20 000 रुपये 
निश्चित की है । दूसरे शब्दो मे यद्यपि कोई बैक फेल हो जाता है वो उसके सभी जमाकर्ताओं की 
20,000 रुपये तक की सीमा की जमाराशि सुरक्षित रहती है। (लेकिन । जुलाई, 976 से 
धूव यह जमाराशि 0 000 ९० ही हुआ करती थी ।) इस प्रकार स्पष्ट है कि जमा बीमा 
निगम की स्थापना से छोटे एवं अन्य मध्यम श्रेणी के जमाकर्ताओं के निक्षेप (१०७०७5) 
सुरक्षित हो गये हैं। परन्तु स्मरण रह कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो, विदेशी सरकारों तथा 
बैंकिंग कम्पनियों की जमाराशियो पर यह योजना लागू नहीं होती । केस्द्रीय सरकार की पूर्व 
अनुमति से जमा बीमा निगम को बीमे की सीमा में वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार है। इस साय 
सदस्य बैकों से नियम प्रति 00 ढुपये के लिए 4 पैसे प्रतिवर्ष बीमा शुल्क (2:0णाएए) के हैप 
में वसूल करता है। परन्तु निगम को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो इस शुल्क 
को बढाकर ॥5 पैसे प्रतिवर्ष प्रति !00 रुपये कर सकता है। यदि कोई सदस्य बैक अपने प्रीमियम 
(अथवा बीमा शुल्क) का भुगतान नही करता तो निगम उससे 8 प्रतिशत वाधिक की दर से ब्याज 
भी-वसूल कर सकता है! जमा बीमा निगम की सफ्लता के लिए यह नितान्त आवश्यक हैँ कि 
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रिजवं ब्रैंक सदस्य वैको के कार्यो का अभावपूर्ण निरीक्षण करे और उत्हे किसी प्रकार को वित्चीय 
अनियपितताएँ करने के अवसर न दे । 


30 जूत 976 को निगम के सदत्य बैंकों की सख््या 79 थो। निगम ने सन्‌ 962 


से लेकर 30 जून, 975 तक 4 बंको से सम्बन्धित (43 04 लाख रुपये के दावे (०0क्षाए5) 
स्वीकार किये थे । 


के 


परीक्षा प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त संफेत 
भारत में सयुक्त स्कत्प अधिकोषों के विकश पर भ्रदराण जालिएं ओर यह बताइए कि 
पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने देश को आपिक स्थिति को उन्नति के लिए क्या क्षिया है ? 
(आगरा, बी० कॉम०, 2963) 
[प्रकेत--प्रथम भाग में, भारत के सयुक्त स्कन्ध अधिकोपो (अथवा मिश्नित पूँजी बैंको) के 
इतिहास का झक्षेपर में वर्णन कीजिए और स्पष्टत बतादए कि भारतीय वैक्गि किन-किन 
स्थितियों में से होकर गुजरी है| दूसरे भाग मे, यह बताइए कि भारतीय बैकों से देश की 
आशधि३ प्रगति में बहुत बडा घोग दिया है।॥ उन्होंने न केवल निजी उद्योगों एवं व्यवसायों 
को ऋणों के रूप भे यजी प्रदान की है, बल्कि सरकार की परचवर्षीय योजनाओं को पफ़ुल 
बनाने के लिए भी बडे पेमाने पर सरकारी प्रतिभूतियों मे घन लगाया है। परन्तु इसका यह 
अभिप्राय नही है कि भारतीय बेकिंग इस समय पूर्णत दोपमुक्त है। वास्तव में, भारतीय 
बैंकिंग मे इस समय भी कई प्रकार के दोप पाये जाते हैं) यदि भारतीय वैकिंग को देश के 
आपधिक विक्राप्त में अधिक राक्षिय भूमिका प्रस्तुत करनो है तो इन दोषों एवं भ्रुढियों को 
शीघ्रातिशी ध्र दुए करना चाहिए )) 


» भारतोय वेबिग के मुख्य दोष बय्य हैं ? सुधार के उपाय बताइए॥ . (गोरखपुर, 960) 


सिक्ेत--प्रथम मांग में भारतीय यैंकिंग व्यवस्था के मुख्य दोपो एवं चुटियों की विस्तार- 
पुर्वेक व्याख्या कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार इन दोषों एवं तुट्ियों के कारण 
भारतीय बेकिंग के विकास प बाधाएँ उपस्थित हो रही हैं। दूसरे भाग मे, यह बताइए कि 
| एवं ब्रुढियों को दूर करने के लिए सम्रय-समय पर कोन-कोनसे सुझाव दिये 
गः । 
भारत मे बेको का राष्ट्रीयकरण एक भूल है ।” इसका विश्लेषण फोजिए । 

(आगरा 970) 
[स्रकेत--यहां पर आपको बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में दिय्वे गये तकों को प्रस्तुत 
करता है । इसके लिए उपर्युक्त अध्याय को देखिए ।] 
भारत में बड़े व्यापारिक बेकों का राध्ट्रीपफरण वर्षों हुआ ? इत बेकों के राष्ट्रीयफरण 


पा शाथिक प्रभाव दताड़गे । (ब्िश्रमु, 97]) 
अथवा 

भारत फे 4 प्रमुण व्यापारिक बेको का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था ? देको के 

इत राष्दीयशरण से देश को फ्यनथा लाप अआप्त हुए हैं ? (आगरा, 2975) 


[सफेत--भारत वे बड़े-बड़े व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण इसलिए क्या गया है 
क्योकि उनमे अनेक दोष एवं चुटियाँ पायी जात्ती थी। यहाँ पर आप उपर्युक्त क्षघ्याय में 
बैको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे दिये गये तर्कों को श्रस्तुत कीजिए । दूसरे भाग के लिए 
आप उपयुक्त अध्याय के राष्ट्रीयक्रत बैंको की प्रगति” नामक उपविभाग को देखिए ।] 


ब्ड 


भारतीय मुद्रा बाजार 
([तांग्रा शजा० शैशाश) 





मुद्रा्याजार का बर्थ 

।जस प्रकार किसी वस्तु का बाजार होता है, ठीक उसी तरह मुद्रा का भी बाजार होता 
है । जिस तरह वस्तु बाजार मे वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता दोनो ही होते हैं, ठीक उसी तरह मुद्रा 
बाजार मे भी भुद्रा कै क्रेता एवं विज्नता दोनो ही होते हैं धर । के क्रेताओ से अभिभ्नाय उत 
ऋषणियो ,-व्यवसायियो एवं उद्योगपतियों से है जो उत्पादय के लिए ऋण लेते हैं। मरद्रा के 
विक्रेताओं से अभिश्नाय उत व्यक्तियों एव ऋणदाताओ से है जो अपने धत वो जरूरतमरद व्यक्तियों 
एवं सस्थाओं को ऋण के रूप से देते हैं। जिस प्रवार बरतु बाजार से वस्तु का निश्चित मूल्य होता 
है, ठीक उग्नी प्रकार पुद्रा-बाजार गे मुद्रा का भी निश्चित मूल्य होता है। उसे ब्याज की दर कहा 
जाता है । जिस प्रकार वस्तु का मूल्य वस्तु के ऊेत!ओ द्वारा चुकाया जाता है, ठीक उसी प्रकार 
भुद्रा का मूल्य (अर्थात ब्याज) ऋणियो द्वारा दिया जाता है। मुद्दा का ग्त्य अथवा ब्याज 
ठीक उसी प्रकार निर्धारित होता है जिस प्रकार क्ति वस्तु का मुल्य । दूसरे शब्दों मे, ब्याज की 
दर वस्त के मूल्य वी भाँति माँग तथा पूर्ति वी शक्तियों द्वारा निश्चित होती है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि वस्तु-बाजार एव मुद्रा बाजार मे पूर्ण समानता पायी जाती है। मुद्रा बाजार की 
रिभाया इस प्रकार की जाती हे-मुद्रा बाजार से अभिप्राव उस समूचे क्षेत्र से होता है जहाँ पर 
उठा के क्रताओं एवं विक्रेताओं का एक दूसरे के साथ सम्पर्क होता है। सुद्रा-बाजार मे मुद्रा फेताओं 
एच विक्रेताओं की पारस्परिक प्रतियोगिता के आधार पर हो पूजो की माँय एवं पति के सन्तु्तत 
से ब्याज की दर निर्धारित होती है ॥ 

कभी कभी मुद्रा बाजार (०९७ 709भ॥8/) तथा पूंजी-वाजार [(श्गांथे गार््ॉप्श) मं 
भेद किया जाता है। विस्तृत अथ मे मुद्रा वाजार एवं पूंजी-वाजार से कोई विशेष अन्तर नहीं 
होता । परन्तु सकुचिन अर्थ म॑ मुद्रा बाजार तथा पूँजी बाजार मे अन्तर किया जाता है। मुद्रा 
बाजार मे मुद्दा का केवल अल्पकालीन लन देन ही होता है अर्थात्‌ मुद्रा-बराजार मे ऋणों का आदान- 
प्रदात वेवल अल्पकाल के लिए ही होता है। इसके विपरोत पूंजी-बाजार मै मुद्रा का लेत दैन 
दीघंकाल के लिए होता है ! दूसरे शब्दों मे पूँजी बाजार मे ऋषण प्राय लम्बे समय वें लिये 
दिये व लिये जाते है। इस प्रकार मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार मे कोई आधारहुलक अन्तर 
नहीं होतात 

विसी भी देश वी अथ व्यवस्था के लिए ए+ सुसगठित एवं सुब्यवस्थित्र भुद्रान्चाजार वा 
होना अत्यन्त आवश्यक होता है क्योकि इसये विना देश वी अच॑ व्यवस्था मो सुचार ढग से नहीं 
चलाया जा सकता । मुद्दा ठाजार के दो प्रमुख क्षार्म होत हैं--प्रथम मुद्राबाजार के माध्यम 
विभिष्त वर्गों के बार ५, ध्यवस्ताथियों एवं उद्योगपतिया को अपनी उत्पादन सम्बध्धी वित्तीय 
आवश्यकताओं की थूति 'के लिंए ऋण उपलब्ध होते हैं। सरकार भी अपनी ऋण सम्दस्धी 
आवश्यक्षताओं को मुद्रा झपार के माध्यम से दी पूर/ उरी है। डूबरे, मुद्रन्वाजार के माध्यम 
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से ही देश की मुद्रा की माँग तथा पूर्ति मे समुचित समन्वय स्थापित किया जा स्‍ सकता है) इस 
प्रकार मुद्रा बाजार सुद्रा की माँग तथा यूति में समायोजन (#8॥०४४7क्‍४४) स्थापित करके मुद्रा 
इकाई के मूल्य गे स्थिरता ला सकता है । 

भारतीय मुद्रा-बाजार 

भारतीय मुद्रा बाजार के आ (णाजञाएशा ० ताभ (४०१८५ ॥(४४०८:)--भारतीय 
प्रुद्रा-याजार को मुख्यत दो भागो मे विभाजित किया जा सकता हैं--प्रथम सगढठित अथवा-आधघु- 
निक भाग (0:8%075९6 07 [(०वढ० 8०००१), दूसरे, असगठिय अथवा स्वदेशी भाग (एगा- 
एणाहुवाा$९त 07 पाताहक्षा०05 8९०००) । भारतीय वंकिग व्यवस्था वे संगठित अधवा आधुनिक भाग 
में थे बंक सम्मिलित किये जाते हुं---रिजिर्व बेब आँक इण्टिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पिश्वित 
पूँजी बैक (अनुसूचित एन अलूचित) सहकारी बैंक तथा विदेशी विनिमय बैंक। मुद्रा-बाजार के 
असगठित भाग मे साहुकार, महाजन, मारवाडी, रार्रफ तथा शाह आदि सम्मिलित किये जाते हैँ । 
भारतीय मुद्रा-वाजार ने इन दोनो भागो वा विस्तृत वर्णय आग चलब्रर किया जाथगा। इत 
दोनों भागो के कार्यक्षेत्र अलग जलग हैं और इनमे किसी प्रकार का सम्पर्वा एव सहयोग नहीं है। 
भारतीय मुद्रा-वाजार के सगठिव भाग पद तो रिजय॑ बेक वा लगभग पूर्ण नियन्त्रण है। परन्तु 
भारतीय मुद्रा-्वाजार के जेसगठित तथा स्वदेशी भाग पर रिजवं बंक व बिलकुल भी तियस्तरण 
नही है । शारत मे व्याउसापित्र साख का अध्रिकाश भाग स्वदेशी बैकरो द्वारा ही प्रदान किया 
जाता है पर तु इसके बावजूद उन पर रिजर्य बैक का दोई नियन्त्रण नहीं है। वास्पव मे, यह 
बहुत ही विचित्र स्थिति है । 

भारतीय मुद्रा वाज्ञार की जिशेषताएँ--ये इस प्रकार हैँ 

() जेंधा ऊपर बहा गया है भारतीय मुद्रा बाजार के दा भाग हैं--सगकित एवं अंसग- 
ठित । इन दोनो मे दिसी प्रकार का सम्भक एवं सहयोग नहीं है। परिणामल द्वन दोनों भागों 
मे प्रचलित व्याज वी दरो से बडी विभिनता पायी जाती है । 

(2) भारतीय सुद्रा-्वाजार के सगठित भाग मे बडे-बडे मिश्चित पूंजी बैको के अतिरिक्त 
अद्धे सरकारी वित्तीय सस्‍््याएं भी पायी जाती हैं। मुरयन ये सस्‍्थाएं उद्योग-धन्चों को दीर्घ- 
कालीन रण प्रदान करती हैं। 

(3) भारतीय मुद्रा-बाजार की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर विकप्तित बिल-बाजार 
का लगभग पूर्ण अभाव है। विगत कुछ वर्षों मे रिजर्व देंक के भरसक प्रयत्नो के बावजूद देश में 
अभी तक तिल बाजार का विकास सध्भव नही हो सका है । वास्तव मे भारतीय मुद्रा बाजार के 
विकास से बह एक धडी बाघा है । 

(4) भारतीय मुद्रा बाजार वे” असगठित भाग पर किसी प्रकार का नियन्‍नण नहीं हे। 
वास्तव मे, देशी बेकरों को अपना काय सम्पन्न करने मे पूर्ण छूट दे दी गयी है । इस भाग के अह्प- 
कालीन तेथाए दीर्घच्ालीना ऋगो में कोई स्पष्ट मंद नहीं (किया जाता है। इसको आतारिक्त इस 
भाग मे ब्याज की दरो में भी भारी विभिन्नता पायो जाती है । 

(5) भारतीय मुद्दा बाजार मे वट्टा-गृहो (0500०0४ (0005८5) का पूर्ण अभाव है । इसका 
मुख्य कारण भारतीय मुद्रा-बाजार में व्यापारिक बिलो का लगभंग पूर्ण अप्ाव है। 

(6) भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूण अग अन्त बैक (॥007 ७४7]:) मुद्रा बाजार 
है। दूसरे शब्दों मे पुद्रा बाजार के विभिन्न सदस्य आवश्यकता पड़ने पर एक पूसरे से ऋण से 
सकके हैं । 

भारतोय मुद्रा बाजार के दोष--ये इस प्रकार हैं 

(!) मुद्र। ब्राज्ञार के सदस्यों मे सगठन एवं सहयोय का अज्नाव--(क) भारतीय मुद्रा 
बाजार, जैसा ऊपर कहा गया है दो सुरुय भागो मे बेटा हुआ है--सग्रठित एवं असगठित ।॥ 
सगठित भाग भे रिजव बैक स्टेट बैक मिश्चित पूंजी वैर सहकारी बैक एवं विदेशी वितिप्रय बैक 
क्षादि पाये जाते हैं। मसगठित भाष मे साहूकारों, महाजनो सर्राफों आदि को सम्मिलित किया 
जाता है । दुर्भाग्यवश, मुद्रा बाजार के इन दो अग्रो के बोच किसी प्रकार वा सम्पर्क एवं सहयोग 
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नहीं है। कभी-कभी तो इन दोतो से अपब्ययपूर्ण प्रतियोगिता भी होती है वाह्तव में, यह स्पिति 
देश की आाधिक व्यवस्था के लिए अत्यन्त हानिकारक है। ८ 

(स) मुद्रा-बाजार के प्रत्येक भाग के सदस्यों मे भी आपसी भ्रतियोगिता होती है। जैसा 
ऊपर कहा गया है--भारतीय ये किंग व्यवस्था के सगठित एवं असगढित अंगो में ही भ्रतियोगिता 
नही होती, वल्कि इन दोनो अंगों के सदस्यो के बीच भी भारी प्रतियोगिता होती रहती है। 
उदाहरणार्थ, सगठित भाग के विभिन्न सदस्पो के बीच मे भी प्रतियोगिता होती रहती है। स्टेट 
बैंक ऑफ इण्डिया तथा मिश्रित पूंजी बैंक एक दुसरे को अपना प्रतियोगी समझते हैं। इस प्रकार 
बेकिंग व्यवस्था के असगठित भाग के विभिन्न सद॒स्‍्यो मे भी आपसी प्रतियोगिता होती रहती है। 
इस अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता के कारण समूची बैकिगि व्यवस्था को हानि होती है । 

(ग) भारत मे इस समय कोई अखिल आरतीय मुद्रा-बाजार नहीं है। इसके विपरीत, 
भारतीय मुद्रा-बाजार छोटे-छोटे एवं स्थानीय टुकड़ों मे बेंटा हुआ है। उदाहरणार्थ, बम्बई, कलकत्ता 
एव मद्रास के मुद्रा-याजारो का छोटे छोटे नगरो के मुद्रा-बाजारी से कोई विशेष सम्पर्क पहीं 
होता । इस प्रकार स्पष्ट है कि परस्पर सगठन एव सहयोग का अभाव भारतीय मुद्रा-बाजार की 
एक भारी त्रूटि है। 

(2) मुद्रा बाजार मे ब्याज-दरों को विभिन्नता-- परह्पर सहयोग एवं संगठन के अभाव 
के कारण भारतीय मुद्रा वाजार के विभिन्न भागो से ब्याज की दरो में भारी विभिन्नता पायी जाती 
है । वै किंग व्यवस्था के सगठित भाग मे प्रचल्लित ब्याज की दरें असंगठित भाग मे ब्याग 
फी दरो से भिन्न होती हैं। केवल यही नही, ब्याज की दरो मे स्थानीय विभिन्नता भी पायी जाती 
है । बडे बडे व्यापारिक एवं औद्योगिक केम्द्ो मे प्रचलित ब्याज की दरें छोटे-छोटे मगरो एवं कस्बो 
मे प्रचलित ब्याज वी दरो से भिन्न होती हैं। ब्याज की दरो की यह विभिन्नता मौसमी ($९380- 
22: भी होती है। वर्ष के कुछ महीनो में ब्याज की दर बढ जाती है. और अन्य महीतो में गिर 
जांती है। इस प्रकार भारतीय मुद्रा-चाजार मे ब्याज की दरो में भारी विभिश्नता पायी जाती है। 
पश्चिमी देशो के मुद्रा-बाजारो में व्याज की दरो मे इतनी विभिन्नता नही पायी जाती जितनी कि 
भारतीय मुद्रान्वाजार मे पायी जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मुद्रा-बाजार में विभिन्न ब्याज- 
दसे मे आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता और त ही बैक दर का इन पर कोई विशेष प्रभाव ही 
पडता है। वास्तव मे, यह भारतीय मुद्रा्वाजार के पिछडेपन का स्पष्ट प्रमाण है। ब्रिंटेन तथा 
अमरीका जैसे विकम्तित देशों मे वैक-दर एवं ब्याज की अन्य दरो मे एक निश्चित सम्बन्ध होता है 
ओर सभी ब्याज की दरें अन्ततः बैक दर पर ही निर्भर रहती हैं, परन्तु भारतीय मुद्रानबाजार के 
बारे मे ऐसा नही कहा जा सकता है। 

(3) संगठित बिल-बाजार का असाब--किसी भी देश की वैकिंग व्यवस्था के सुगम सचा> 
लग के लिए बहाँ पर एक सुव्यवस्थित विल बाजार का होना अत्यन्त आवश्यक होता है। परन्चु 
आदत में अभी तक बिल वाजार का पूर्ण विकास सम्प्रव नहीं हो सका है यद्यपि विगत कुछ वर्षों में 


इस दिशा में रिजवे बैक ने भरसक प्रयत्न किये है। चूंकि भारत में सगठित बिल-बाजार वा अभाव 
है, इसलिए भारतीय मुद्रा-बाजार उत्तम एव संगठित ढग से कार्य नहीं कर सकता ॥ महू सत्य 
कि प्राचीन काल से ही भारत में हुण्डियों का उपयोग होता चला आया है, परन्तु फिरभी 

व्यापार में हुण्डियो का उपयोग इतचा नही होता जितना कि होना चाहिए। भारतीय व्यापारियों 
के अधिकाश सौदे नकदी के रूप मे ही किये जाते हैं। परिणाम मुंद्रा-वाजार में हुण्डियों वा 
अभाव ही रहता है। यही क!रण है कि भारतीय बैक अपनी कुल जमा का केवल 3 प्रतिशत से 
6 प्रतिशत भाग ही हुग्डियो मे लग ते हैं। भारत मे विल-बाजार का विकास करते के_ लिए गई 
आवश्यक है कि व्यावारियों एवं व्यवस्तायियों द्वारा बडे पैमाने पर हुण्डियो का उपयोग किया जाय 
और रिजव बैक भी अधिकाधिक मात्रा मे सदस्य बैको को पुन कटौती (2०-9:६2०४7078) की 
सुविधाएँ प्रदाव करे। विगत 0 वर्षों मे रिजदं बेक भारत मे बिल-बाजार का विकास करने के 
हक क्रता रहा है। परन्तु इसके बावजूद अभी तक भारत में बिल-बाजार पूर्णतः विकसित नद्दी 
हो सका हे ॥ 

(4) झुद्दा को मौसमी कमी और ब्याज की दरों से परिवर्तत--भारतीय मुद्रा-वाजाए की 
एक ह्लूटि यह भी है कि इसमे कुछ विशेष समयों पर मुद्रा की कमी हो जाती है, अर्धाव पृति वी 
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अपेक्षा मुद्रा की माँग अधिक हो जाती है। नवम्दर से जुन तक फ्लो की कढाई एवं उनके 
विपणन (!/७८थाण्ट्र) के कारण मुद्रा की माँग बढ जाती है । परन्तु उसकी पूर्ति मे उसी अनुपात 
मे वृद्धि नही होती । परिणामत इस अवधि मे ब्याज की दरें बढ जाती हैं। बाजार मे मुद्रा का 
सामान्य अभाव उत्पन्न हो जाता है जिससे व्यापारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता 
है। इसके विपरीत, जुलाई से अक्टूबर तक मुद्रा की मांग में कमी हो जाती है। परिणामत ब्याज 
की दरो से भी कमी हो जाती है। इस प्रकार भारत मे मुद्रा की पूर्ति प्राय बेलीच ही रहती है। 
वास्तव मे, मुद्रा को इस बेलोच पूर्ति के कारण देश के आयिक विव्रास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता 
है) पथवि रिज़र्व बैंक व्यापारिवा आवश्यकताओ के अनुसार विभिश्न समयो पर युद्रा की पुतति में 
परियतन करता रहता है, परन्तु फिर भी मुद्रा की मौसमी कमी एवं व्याज की दरो में होने वाले 
उच्चाव चनो (४८७७४००७) को पूर्णव दूर नहों किया जा सकता है! 

(5) म्रुद्रा-बाजार से पूंजी का अप्ताव--प्तारतीय मुद्रान्दाजार मे प्राय घव का अमाव ही 
रहता है। बाजार में उपलब्ध मुद्रा पूर्ति व्यापार एवं उद्योग-धन्धों की घन सम्बन्धी आवश्यकताओी 
को पूरा करने मे अपर्पाप्त रहो है। इसके कई कारण हैं - प्रथम, भारत की राष्ट्रीय आय बहुत 
कम है। परिणामत प्रति व्यक्ति आय भी कम है। इसो कारण भारतोयों की बचत कप्ने वी 
शक्ति कम है। दूधरे, भारत में अब भी ग्रामीण क्षेत्री एवं छोटे-छोटे कस्बो मे बैकिंग सुविधाओं 
का लगभग अभाव है जिसके कारण बचतो को पर्याप्त प्रोत्साहन नही मिलता। तौसरे, बैको के 
समय-समय पर फेल होते के कारण साधारण जनता का उनसे विश्वास अधिक सुदृढ़ नहीं है। 
छोभे, राधारण जनता में विशेषकर ग्रामीण जनता में अब भी धन का सचय (॥0०श0708) करने 
की प्रवृत्ति पायी जाती है। प्रामीण लोग प्राय अपनी बचतो को भूमि मे गाइ देते हैं क्या उनसे 
आभुषण आदि खरीद लेते हैं । इन सभी कारणो से भारत मे पूंजी-निर्षाण (209॥ एछ०0॥8- 
2 मात्रा भे नहीं होता | परिणामत पुद्रा-बाजार में घत का सामान्य अभाव पाया 
जाता है। 

(6) पैक्ग सुदिघाओं को अपर्पाप्तता के कारण भारतीय मुद्रा बाजार पुर्णते विकसित 
नहों हो सका है--जैता पूर्व कहा गया है भारत में अब भी प्रामीण क्षेत्रों एव छोढे छोटे कस्बों 
में बेकिंग सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। यह सत्य है कि युद्धोत्तर काल में बेकिंग शाखाओं 
मे चृद्धि हर है परन्तु ये नपी शाखाएँ अधिकाणत बड़े बड़े व्यापारिक एड औद्योगिक केस में 
ही खोली गयी हैं । जा स्पष्ट है--वे विंग के विकास के बिसा सुद्रा-याजार का विकास भी राम्भव 
नही हो सकता । बेकिय सुविधाभों की सामान्य कप्ती के कारण बचतो को भी आवश्यक प्रोत्साहन 
नहीं मिल प्राता भोर न उपलब्ध बचतो का उत्पादक ढंग से उपयोग ही किया जा सकता 
है। इस प्रकार भारतीय मुद्रा बाजार के पिछडेवन का सुरुष कारण बैंकिंग सुविधाओं की अप- 
मप्तता हो है । 

(7) झुद्मा बाजार मे वेशी बेहरों एव महारररों की अधिकत्य--जँसा हम पहले कह छुके 
हैं, भारतीय मुद्रा-दाजार मे देशी वैकरो तथा महाजनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। संगठित भाग 
(07:840500 86९०7) की अपेज्ञा देशी बैकर एवं महाजन व्यापारियों एव व्यवज्नापियों को अधिक 
मात्रा मे साख प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रो मे तो देशी बैकरो एय महाजनों का लगभग पूर्ण 
एकाधिकार है। परन्तु ऐसा होते हुए भी देशी बैकरो अथवा महाजनो पर रिजयं बैक द्वारा किसी 
प्रकार का निषम्वण नही किया जाता है। यही कारण हे कि स्वदेशी बैक्स एवं महाजन समय- 
समय पर मुद्रा-बाजार भे गडबडी पंदा कर देते हैं। स्पष्ट है कि भारतीय मुद्रा-बाजार के समुचित 
विकास के लिए देशी बेंकरों एवं महाजनों की कार्यवाहियों पर किसी से किसी प्रकार का नियस्त्रण 
अवश्य ही करना पड़ेगा । 

(8) भुद्ा्वानार मे विशिष्ट सस्थाओ का अप्नाव--भारत के सुद्रादाजार का एक दोष 
यही भी है कि इसमे विशिष्ट बैंकिंग सस्थाजो ($एवणशाब्व्त ऐवशताह पाह्नाएध05) का 
लगभग पूण अभाव है| उदाहरणाथ भारत के मुद्रा बजपर मे औद्योगिक बैंको, बहा गृही (05 
(०ए॥ स0565), कृषि-दैको एवं विदेशी विनिमय बैंको का अन्नाव है । इत विशिष्ट थे किंग सस्थाओ 


के अभाव के फलस्वरूप भारतीय उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों को बहुत परेशानी का सामना 
करना पड़ता है। 
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मुद्रा बाजार के दोषो को दूर करने के सुझाव--यह सत्य है कि रिजर्व बैक एवं स्टंट पैक 
के राष्ट्रीयकरण के बाद भुद्रा-बाजार की दशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है परन्तु अभी भी झुधार 
की बहुत गू जाइश है | मृद्रा बाजार के दोपो एवं भ्ूटियो को दूर करने के लिए जो विभिन्न प्रशार 
के सुझाव दिये गये हैं थे इस श्रक्षार हैं 

(!) देशो बैफरों पर नियम्त्र० क्रिया जाव--जैसा हम ऊपर कह्‌ चुके हैं, भारतोय 
मुद्रा-बाजार से स्वदेशी बैकरो का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है लेकिन ऐसा होते हुए भी इस समय 
उन पर किभी प्रकार का नियन्त्रण नही है। स्पष्ट है कि जब तक देशी बैकरों पर विसी न किसी 
प्रकार का तियन्त्रण नही रखा जाता तब तक भारतीय मुद्रा बाजार के दोषो को दूर करता 
अत्यल्त कठिन है । अत यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय मुद्रा वाजार के समुचित विकास के 
लिए देशी बैहरो पर प्रभावपूर्ण नियनजण स्थापित क्या जाय। इस सम्बन्ध में विगत वर्षों भें 
हु का न कुछ प्रयत्न भी किये है । परन्तु देशो बैकरों की हठधर्मी के कारण ये प्रयत्त विफल 

गये हैं । 

(2) हृष्डियों का भानक्रीक्रण किया जाय--इस समय भारतीय मुद्रा बाजार मे प्रचलित 
हुण्डियो में एकहूपता एवं मानकौकरण (8॥00020/59007) का पूर्ण अभाव है । ये हुण्डियाँ 
प्राय क्षेत्रीय भाष।ओ में लिखी जाती है । इसके अतिरिक्त, इनके रूप तथा लेखन विधियों में भी 
भारी अन्तर पाये जाते हैं । परिणामत इन हुण्डियो के आधार पर अलिल भारतीय मुद्रा-बाजार 
की स्थापना नही की जा सकती । अत यह अत्यत्त आवश्यक है कि अखिल भारतीय बाजार की 
स्थापना वे लिए भारत मे प्रचलित हुण्डियो की भ।पा तथा लेखब-विधि मे समातता लायी जाथ। 

(3) संगठित बिल-बाजार का विकास क्षिया जापब--क्षिसी भी देश के मुद्रा बाजार का 
समुचित विकास सगठिति विल-वाजार के बिना सम्भव नही हो सकता। वास्तव से, भारतीय मुद्रा 
बाजार के पिछडेपन ब" मुरय कारण स्रगठित त्रिल बाजार का अभाव ही है। इसलिए यह्‌ अत्यन्त 
आवश्यक है कि भारतीय बैंकों द्वारा बिलो को पुन भुनाने वी $ 2३0३ का विस्तार विया जय । 
इस सम्बन्ध से रिजव बैक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सवा है । 

(4) घन-हस्तान्तरण फ्री सुविधाओो को बढाया जाय. एक अच्छे मुद्रा-शजार के लिए यह 
अत्यन्त आपश्यवा है कि देश के ही ख घ्यापारिक, औद्योगिक एवं वित्तीय केन्द्रों मे घन हस्तान्तरण 
की सस्ती सुविधाएँ प्रदात की जाये । इसा सम्बन्ध मे रिवर्व बैंक तथा रटेट बैंक ने मिश्चित पूंजी 
बैंको को '्गाप्त सुविधाएँ दे रखी हैं. परस्तु ये सुविधाएँ इस समय स्वदेशी बंकरों एवं महाजनों 
को उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता इस यात की है कि धन हस्ताव्तरण की रास्तों सुविधाएँ स्वदेगी 
बैकरो एवं महाजनों को भी उपलब्ध करायी जायें । 

(5) सम्राशोधन गृहों की स्या में बुद्धि तथा उनका पुर्नेशगदन--जेसा विदिव है, भारत 
में इस समय समाशोधन-गृहो (0८७॥78 स्रं००६६७) की सख्या वहुत कम है और जो समाशोघव- 
गृह इस समय काम बर रहे हैं उनकी बार्य प्रणाली भी अत्यन्त दोपपूर्ण है। भारतीय मुद्रा 
बाजार के समुचित विक स के लिए यह नितान्‍्त आवश्यक है कि देश मे समाणोधन गृहों वी संध्या 
बड़ायी जाय और उनकी काय प्रणाली मे भी आवश्यक सुधार किये जाये। 

(6) लाइसेम्धशुदा ग्रोदमों को स्थापना भारतीय मुद्रा वाजार के सुधार के लिए यह भी 
सुझाव दिया गया है कि भारत मे, विशेषवर ग्रामीण क्षेत्रो मे, लाइसेन्सशुदा गोदामों ([7:0086 
%/&20005८७) की स्थापता को जाय ताझि किसान अपना अतिरिक्त माल इन गोदामो में जगा 
करा सकें। इन गोदामों में जमा किये गय भाल की उन्हे रसीद मिल रक्ेगी जिसके लाधार पर 
वे बैंको से ऋण प्राप्त कर सकते है। यह सत्य है कि विगत कुछ वर्षों मे भारत सरवार एवं 
राज्य सरपारो वे गोदाम निधम (फार॥००४ए७8 0०7०००४०१७) स्थापित किये है और इनके 
ब्वारा विभिन स्थानों पर गोदाग बनाये गये हैं परन्तु गोदामो की सल्या आवश्यकताओं वो देखते 
हुए बहुत ही कम है | अत इस दिशा में और सक्रिय कदम उठाते वी आवश्यकता है। हु 

(7) ब्याज को दरों की विभिन्नता को दुर शिया जाय-जंधा हम ऊपर देय चुके हैं, 
भारतीय मुद्रा-्वाजार के विभिन्न भागों मे ब्याउनदरो वी बड़ी विभिन्नता पायी जाती है। वह्तव 
मे, गद्ट मुद्रा काजार के समुचित घित्रास मं एक बडी बाधा उपस्थित कस्ती है। इसलिए सुझाव 
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दिया गया है कि रिजव बैक उचित मौद्धिक एवं साथ उपायों को अपनाकर ब्याज-दरो की प्रचलित 
विशिन्नता यथासम्भव दूर करने का प्रयत्न बरे। हु 
सत्‌ 949 में वैकिंग वम्पनीज एक्ट के पारित फ़िय जाने के उपरान्त भारतीय मुद्रा 
बाजार मे उत्लेखतीय सुधार हुआ है, परन्तु इसका यह अधभिप्राय नहीं मे भारतीय मुद्रान्वाजा। 
पूर्णत दोपमुक्त हो गया है। अब भी भारत के मुद्राव्याजार म उपरोक्त दोप एवं चर,टियाँ पायी 
जाती है। 
भारत मे बिल-बाजार 
(छा 'श्ञात्ल ॥ [74०] 
दिसी देश के बिल-बाज्गर से अभिप्नाय उस क्षेत्र में होता है जिसमे ब्विसों के क्रेता एवं 
विक्रेता पाये जाते हैं। तैसा ऊपर हम दैख चुवे है किसी देश बे मुद्दा बाजार ने रामुचित विकास 
के लिए संगठित विल-बाजार का होता अत्यन्त आवश्यन' होता है, परन्तु दुर्माप्ययश हमारे देश 
भे अभी तक बिल बाजार का पर्याप्त विकास नही हो सका है । 
आारत वे बिल-बाजार के दोषो एव श्रटियों को समझने के लिए गह आवश्यक है बिहा 
पहले यह देखें कि बितर बाजार की काये-्णाली बयां होती है ? जैसा विदित है 99 का 
जपगोग प्राय व्यापारियों द्वारा किया जाता है। जब कोई व्यापारी अपने माल वो बसी अन्य 
व्यापारी को बेचा है तव वह अपने माल का मूल्य नकदी मे तुरन्त प्राप्त नही बरता, बल्कि माल 
खरीदने वाल व्यापारी वो भुगताव बरने के लिए कुल समय देवा है। गाल बेचने वाला व्यापारी 
खरीदने वाले व्यापारी पर हा लिखता है। माल खरीदी वाला ध्यापारी उस हुण्डी को स्वीवार 
बरने के उपरान्त उस्ते माल चने ब ले व्यापारी वो लोटा देता है। क्रेता व्यापारी द्वारा स्वीकृति 
दिये जाने के उपरान्त हुण्डी एक कानूनी प्रलेय [89 00०एए८॥0 का रूप धारण कर लेही 
है और ज्ेता व्यापारी माल के मूल्य फी लदायगी करने के लिए वचनवद्ध हो जाता है । तदुपरान्त 
यदि माल बेचने वाले व्यापारी _को तुरम्त नकदी की आवश्यकता पड जाती है तो वह उस ह्ण्डी 
कक बब' में ले जाकर उसे 'भूगा सकता है। इसे बद्ा या डिस्काउडिंग (00007) 
कहसे है । 
स्पष्ट है कि विल-बाजार से व्यापारियों एबं व्यवसाधथियों को बहुत सुविधा रहती है । 
हुण्डी प्रथा के कारण जता-व्यापारी को खरीदे हुए माल वा तुरन्त भुगतात नही करना पडता । 
बह बेवल अपने ऊपर लिखी गयी हुण्डी को स्त्रीकार करके विक्रेता व्यापारी से भुगतान ते लिए 
कुछ समय प्राप्त कंर जता है। हुण्डी प्रथा से विक्रेवानन्यापारी को वहुत सुविधा रहती है। 
बह जिस समय चाहे स्वीकृत हुण्डी को बैंक मे से भुनाकर तकदी श्राप्त कर सकता है। बैको के 
लिए भी बिल बाजार बहुत महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे अपनी अतिरिक्त धनराशि (8फ9/08 
40709) को अह्पकाल दे लिए बिलो में निवेश (7५८४) कर सकते हैं। बिल-बाजार ता इतना 
भहृत्त्व होते हुए भी स्दतन्त्रत प्राप्ति से पूर्व भारत भें इसके विकास की ओर कोई विशेष ध्यान 
नही दिया गया था यद्यपि सन्‌ 4929 मे नेन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति ने इस सम्बन्ध में सरकार 
से जोरदार णब्दों में इसकी सिफारिश की थी। परन्तु तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस सिफारिश 
बे कार्येरूप भे परिणत नहीं किया था। स्वतन्तता प्राप्ति के उपरान्त सन्‌ [952 मे ही रितर्वे 
बैक ने बिल बाजार के विकास की और कुछ ध्यान देना आरम्भ किया और इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए एक योजना भी बनायी थी । 
रिजदे बैफ को बिल बाजार सम्बस्दी बोजना--रिजवे बैक ते 6 जनवरी 9 52 
को अपना बिल बाजार योजता को कार्यझूप दिया था। इससे पूर्व रिजय॑ बैक अनुसूभित डैकों को 
स्वीकृत एवं सरकारी ग्रतिभूतियों के आघार पर ही ऋण प्रदाव किया करता था। परन्तु 
सन्‌ 952 की योजता के अन्तगत अनुसूचित बैंक मुदृती प्रतिज्ञानपत्रो ([5क्या०8 शित्राा85079 
पा») वे आधार पर रिजवं बैक से साँग्ूण (वध्णा76 0875) ब्राप्त कर सकते थे । परन्तु 
स्मरण रहे कि रिजर्व बेक इन पतिज्ञा पदों का पुन बद्धा (7200००0०ए४) नहीं करता था, 
बल्कि उन्हे केबल जमानत के रूप में ही स्वीकार करता था । इन अ्रतिज्ञा-पत्नों की एक आवश्यवी 
शर्ते यह थी कि ये 90 दिन के भीतर परिपकत्र (ए॥ए८) होते बाले हो अर्थात्‌ 20 दिनो से 
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अधिक की अवधि में परिपत्रव होने वाले प्रतिज्ञा-पत्रो पर रिजर्व बंक अनुसूचित बैंको को माँग-ऋण 
देने के लिए तैयार नही था और नही रिजवं बैक अनुसूचित बैंको को इस योजना के अन्तर्गत 
दर्शनी बिलो (7८76 फफछ) के आधार पर ऋण देने के लिए तैयार था। यदि कोई बैक 
दर्शनी बिलो के आधार पर रिजव बैक से ऋण लेना चाहता था तो उसे पहले दर्शनी बिलो को 
90 दिन के भीतर परिपक्व होने वाले समय बिलो (7४76 9705) से परिवर्तित कराना पड़ता था। 
भारत के बिल बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रिजवं बैक अपने ऋणों 
प्र बेक-दर से ह प्रतिशत कम दर लिया करता था। इसके अतिरिक्त दर्शेनी बिलो को बमय- 
बिलो से परिवर्तित कराने के फलस्वरूप अवबुल्दूचित बैंको पर स्टाम्प ड्यूडी (900४४ 0०३) का 
जो भार पडता था उत्का आधा भाग स्वम रिजव बैक बहन किया करता था।? मार्च, 3956 
तक रिजत् बैक ब्िलो के आधार पर व्यापारिक बैको को बेंक दर से ३ प्रतिशत कम दर पर ऋण 
देता रहा किन्तु इस तिथि के बाद यह दर $ प्रतिशत कर दी गयी और आग्रे चलकर 2 नवम्बर 
956 को इसे बैक दर के बराबर ही कर दिया गया । अर्थात्‌ यह दर अब 33 प्रतिशत कर दी 
गयो। 6 मई, 957 को बेक दर 3झ॥9 से बढाकर 4 प्रतिशत कर दी गयी और इसके साथ-साथ 
अनुसूचित बैको के लिए ऋण की दर में भी इतनो ही बुद्धि कर दी गयी। परन्तु स्टाम्प ड्यूटी 
7 ध्रतिशत रह जाने से समय-बिलो पर लिये जाने वाले ऋणो की वास्तविक दर 4है हो गयी। 
आगे चलकर सन्‌ 965-66 मे इस दर को 6 प्रतिशत कर दिया गया था । 22 जुलाई, 974 
को रिंजवे बैक मे इस दर को बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया था । 
रिजर्य बैंक ने जनवरी 952 भें बिल-बाजार की योजना को क्रियान्वित करते समय इसे 
केवल उन अनुसूचित बैंको तक ही सीमित रखा था जितकी जमा राशियाँ ((८००७॥$) 0 करोड 
रुपये या इससे अधिक थी। तदुपरात्त जून 953 में इस योजना को 5 करंड रुपये या इससे 
अधिक जयाराशि वाले बैको पर लागू किया गया | जुलाई 954 मे इस योजता के अन्तर्गत 
उस सभी अनुसूचित बैंको को सम्मिलित कर लिया गया जिनके वास बैकिंग का कार्य करते के 
लाइगन्स ये / दूसरे शब्दों मे, यय जमाराशि की शर्ते पृर्णणं समाप्त कर दी गयी है । इसके अति- 
रिक्त रिजवे वैंक ने किसी ढक द्वारा लिये जाते वाले ऋण की न्यूनतम सीमा को भी लाल 
रुपये से घटाकर ]0 लाख रुपये कर दिया ताकि अधिक से ब्रधिक मात्रा में सदस्य बैंक इस योजना 
का लाभ उठा सकें । अक्टूबर 958 मे रिजवे बैक ने निर्यात विलो (8870/ 8॥9) को भी इस 
योजना के क्षेत्र मे सम्मिलित कर दिया ताकि अनुसूचित बैक निर्यातकर्ताओ को अधिक से अधिक 
मात्रा मे वित्तीय सहायता प्रदान कर सके । सितम्बर 962 मे रिजवें बेक अधिनियम में सशोधन 
करके क्य-विक्रय एवं पुन बट्दे के लिए निर्यात बिलो की अवधि ॥80 दिन तक बढा दी गयी 
थी। इसके अतिरिक्त मार्च 963 मे निर्यात बिल साख योजना (कफृणा छा एध्वा 
80060९) लागू की गयी थी | इसके अन्तर्गत अनुसूचित बैंक अपने अधिकार में रखे हुए निर्यात- 
बिलो की घोषणा कर देते हैँ और रिजव बैंक को प्रतिज्ञा-पत्र लिख देते हैं। इस प्रतिशा-पत्र के 
आधार पर रिजवं बैक उन्हे ऋण दे देता है। इस प्रकार अनुसूचित बैक निर्यात बिलो की राशि 
केवल घोषणा करने पर ही रिजवे बंक से ऋण भ्राप्त कर सकते हैं। 
डिएए-बाजएर सफर से सप्तजहए-- एटिमफ कक राय, सिषाएन्टिका उक्त विकजगप्ार शोजता 
वो पर्याप्य सफलता आप्व हुई है। इत्च योजवा के मन्दग्रंत बैको के ग्राहक नवाद साख प्रणाली 
(९४४३ (:९०॥६ $५झ8७) के लाभो के साथ साथ विनिमय बिल्लो के आघार पर भी ऋण प्राप्त 
कर सकते हैं। परन्तु यह योजना अनुसूचित चैको को रिजवे बंक से पुन बट्ढा (९८७४००४०॥०४) 
की सुविधा के स्थान पर मांग्र-ऋण एवं अग्रिम धन देने की छुविधा प्रदान करती है। वास्तव 
मे, बैंको के लिए यह योजना अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है क्योकि इस योजना के अन्तर्गत बैंको 
को व्याज की बचत ही जाती है। इसका कारण यह है कि इस योजता के अन्‍्तर्गत विनिमय बिलों 
के आधार पर दैँंक अपनी आवश्यकतानुसार ही रिजवं बैक से ऋण आप्त करते हैं जबकि पुन 
बट्दा व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हे विनिमय बिलो की सम्पूर्ण राशि पर वहा दर देवी पड़ती है। इस 
प्रकार अनुसूचित बँवो को ब्याज की बचत हो जाती है। इस योजना की सफ्लता दस तथ्य से 
व्यक्त हो जाती है कि सत्‌ 95!-52 में रिजय बैक ने बिल-बाजार योजता के बल्तगेंद 8 45 
करोड़ रुपये के ऋण अनुसूचित बैको को दिये थे 
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दिल-बाजार योजदा को मालोचना--इस योजना कौ भमिम्तलिखित आलोचताएँ की 
जाती हैं 


(]) इस योजना का सबसे बडा दोप यह है कि इसके अन्तर्गत देश में सगठित विल-वाजार 
का पूर्ण विकास नहीं हो सका है। इसका कारण यह है कि इस योजना के अन्तर्गत रिजये देक 
अनुसूचित बैंको को विनिमय बिलो के आधार पर माँग-ऋण एवं अग्रिम घन ही प्रदान करता है, 
विनिमय बिल्लों का पुन बद्दा नही करता। इस भ्रकार संगठित बिल-बाजार के मुख्य उद्देश्य को 
ही इस योजना मे समाप्त कर दिया गया है ॥ 


(2) इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व रैंक अनुसूचित वैको को दर्शती बिलो के आवार पर 
ऋण पदान तहीं करता है वल्कि ऋण आप्त करने के लिए अनुसूचित डैको को अपने दर्शनी बिल्लो 
को मुद्दती बिलो में परिवर्तित वरना पडता है । वास्तव मे, यह अनुसूचित वैकों के लिए बहुत 
ही असुविधाजनक होता है। इसके अलावा, ऐसा करने में अनुसूचित वेकों को स्टाम्प ड्यूटी का 
अतिरिक्त भार भी वहन करना पढ़ता है। 

(3) इस योजना मे स्वदेशी बेकरो को कोई स्थान नहीं दिया गया है, यद्यपि देश की 
सैकिंग व्यवस्था गे उनका विशेष महंत्व है। दूसरे शब्दों मे, रिजव बैक विनिमय बिलों के आधार 
पर स्वदेशी बेकरों को ऋण एब अग्रिम घन देने के लिए तेयार नही है। इस प्रकार देश की यैकिंग 
व्यवस्था का बहुत बडा भाग इस योजना वी परिधि से बाहर रह जाता है । 


देश मे विल बाजार का विवास करने हेतु नवम्बर, 970 में रिज देक ते एक नई 
योजना लागू की थी । इसे विल्न पुन बढटा योजना (80॥ ]ऐ& ठाइ2007(४8 $०९॥९ 970) 
कहा गया था । इस योजना के अन्तर्गत रिजद्ध वेक उसे विनिमय बिलो का पुन बद्टा करने के लिये 
सहमत हो गया था जो सरकारी विभागों को माल सप्लाई करते से उत्पन्न होते थे । इस पोजना 
की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थी (0) राष्ट्रीयक॒त बेझो सहित सभी लाइसेंस शुदा बैंक रिजव बैक प्ले 
विनिमय दिलो का पुन वट्टा करवाने के अधिकारी थे। (॥) विनिमय बिल यथार्थ अथवा प्रामाणिक 
(8०४णा॥6) होना चाहिये। दूसरे शब्दों मे, विनिमय विल वास्तविक वित्री सौदे पर आधारित 
होना चाहिये ! विविमय-डिल साधारणत 90 दिन से आधक की अवधि का नही होता चाहिये । 
(7९) विनिमय बिल पर कम से कम दो विश्वसनीय हस्ताक्षर होने भाहिये, (४) पुन बट्‌टा हैतु 
र्जि्दे बैक के समक्ष प्रस्तुत प्रतोेक विनिमय बिल की राशि 5000 २० से कम नही होनी चाहिये । 
(७) किसी एक समय पर रिजर्व बैक के समक्ष प्रस्तुत विनिमय बिलो की कुझ्न राशि 50,000 रु० 
से कम नहीं होनी चाहिये ! 

अनुसूचित बैंको से कहा गया है कि इस योजना के अन्तगगंत दी जाने वाली सुविधाओं का 
अधिकाधिक प्रयोग करें और अपने द्वारा बट्टाकृत बिलो (050007(£0 8॥8) का रिजवं बैक 
से युद बट्टा करायें। बह हर की बात दे कि इस योजता के अधीव अनुसूचित बैकों ने अपने 
बट्ढाकुत बिलो का अधिकाधिक्न पुन बट्दा कराया है । सन्‌ 97] 72 के व्यस्त मौसम में अनु 
सूचित बैंको ने इस योजता से विशेष लाभ उठाया था । 30 जून 97 को बैको के पुन बटटा- 
कृत बिलो का मूत्य 40 करोड रु० था लेकिन सितम्बर 974 मे यह बढकर 25 करोड रु० हो 
गया था । जुन 974 भे पुन बट्टाकृत बिलो की कुल राशि बढकर 274 करोड रु० हो गई थी। 
लेकिन जून, 975 में यह राशि घटकर 32 करोड रु० ही रह गई थी | इस व में रिजय बैक 
की नीति बिलो मे पुन बट्टाकरण योजना के अन्तर्गत कम धन लगाने की थी | कारण यह था 
कि रिजर्थ बैक देश मे फैली मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने हेतु साख सकुचन की नीति वा जनु- 
सरण कर रहा था। इसी कारण पुन बढ्टा योजना को आषात पहुँचा था। 


सन्‌ 974 75 के दौरान बिलो की पुत्र बट्टाकरण योजना के अन्तग्रंत दो महत्त्वपूर्ण 
कदम रिजर्व बैंत्र द्वारा उठाये गये थे। भ्रवम अनुसूचित व्यापारिक बैक अब बपने श्रमाणयुक्त 
विनिमय बिलो का पुन बटुढा (7८305000एध7ड) रिजय बैक के अलावा निम्नलिखित सस्थाओं 
से भी कृए सकते पे+-ज्न्य व्यापारिक बैक, जीवन बीमा तिग्रम, यूनिट ट्रस्ट जॉफ इण्डिया, 
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जवरल इश्यूरेंस कारपोरेशन, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया 
(055 टतव्दा६ दावे व्॒ए/वञाएद्ा। ए0०फुणन॥०7 0७), द्वितीय ! अप्रैल 2975 से 
बिलो की पुन बद्टा सुविधाएँ रिजव बैक के अहमदाबाद के वार्यालय से भी दी जाने लगी थी | 

अपनी साख सकुचन नीति (७६१६ 599०९2० 9०॥८७) को क़ियास्वित करने हेतु !॥ 
सितम्बर, 2976 को रिजयें बैक में घोषणा की थो कि प्रथम नवम्बर, 976 से अनुसूचित बैको 
का मूल पुन बदूटां कीटा (088/6 7007500006 4४०४७) निश्वित कर दिया यया है। यह कोटा अनु- 
सूचित बैको हारा 25 प्वितम्बर 976 को खरीदे गये अथवा बद्टाकृत विनिमय बिलो के कुल 
मूल्य का 0 प्रतिशत था । रिजर्व बैंक ने यह कदम देश मे पुन उभरती हुई मुद्रा स्फीति पर 
रोक लगाने हेतु उठाया था। 


भारत मे सगठित बिल-बाजार के अभाव के कारण -विग्त 2 वर्षों मे पिजदं बंक के 
अरसक प्रयत्नो के वावजूद अभी तक भारत म दिल-बाजार का पूर्ण विकास सम्भव नही हो सका 
है। इसके मुल्य मुख्य कारण निम्नलिखित हैं 


() भारतौय चैकों द्वारा प्रथम थोेणी को सरकारी प्रतिभूतियों को प्रायभिकता का दिया 
जाना--चूँकि बैंकिंग व्यवस्था में जनता का सुदृढ़ विश्वास नहीं है, इसलिए भारतीय बैंको को 
प्राय बड़े पैमाने पर जमाकर्ताओं को माँग को सल्तुष्ट करने के लिए नकद कोप रखने पड़ते हैं। 
अत अपनी परिसम्पत्तियो (95525) को तरल (!ध्‌ण2) रूप में रखने के लिए भारतीय बैक 
विनिमय बिलो फी अपेक्षा प्रथम श्रेणो वी सरकारी प्रतिभूतियों मे अपना धन लाना अधिक 
पसन्द करते हैं। इससे उन्हे दो लाभ होते हैं--प्रथम उनकी परिसम्पत्तियाँ तरल झूप मे रहती 
हैं। दुसरे, जनता का बैकों में विश्वास सुदृढ होता है । अत भारतीय बैक बितिमय बिलो में घत 
29 4३४ पसन्द नहीं करते । इसी कारण भारतीप बिल बाजार का विकास सम्भव नहीं 

सका है । 


(2) विनिप्य-बिलो को पुन भुताने की फठिन/ई--रिज्व बैक की स्थापना से पूर्व इम्पी 
रस्यिल बैक विनिमय बिल्लो का पुन बढ्टा (72-0॥8200॥078) करते का कायें किया करता था। 
चूकि इम्पीरियल बेक स्वयं एक व्याएरिक बैक था और अब्य बेहो से प्रतियोगिता करता था, 
इसलिए अधिकाश व्यापारिक वैक इस्पीरियल बैक से अपने बिलो का पुत बटदा कराने में सकोच 
किया करने थे | परन्तु [ अप्रैल 935 को रिजय॑ बैक को त्यापना के परिणामस्वरूप भारतीय 
बैंको वी यह कठिनाई दूर हो गयी । लेकिन फिर भी भारत मे सगठित बिल-वाजार का विकास 
जम दो सका । इसके दो मुख्य कारण थे--प्रथम रिजर्द बेक अनुशुचित बैको को स्वीकृत 
प्रतिभुतियों (8707० 8000063) के बराघार प्र द्वी ऋण देना पतन्द करता था । रिजर्व बेक 
इन बैंको को विनिमय बिलों का पुन बठदा कराने के लिए प्रोत्पाहिंत नहीं झरता था। दूसरे, 
भारत में विनिमय बिलो का भी बहुत अभाव था। इसका मुख्य कारण यहू था कि लाइसेन्स शुद्ध 
गोदामों के अमाव के कारण कृषि बिलो की सख्या बहुत कम हुआ करती पी । 


(3) स्वीकृति गूहों का अधाव-- भारत मे बिल-वाजार के विकसित न होने क/ एक करिय 
यह भी है कि यहाँ पश्चिमी देशी को भाँति निगम एवं स्वीक्षविनयूह्ों [8706 &॥0 &०ए८ए(ढ700 
प्०७४०७) का पूर्ण जभाव है। पश्चिमी देशों मे इन स॒त््याओ द्वारा विनिमय बिलों को स्वीकार 
किया जाता है और ऐसे स्वीकृत बिलो का व्यापारिक बेक पुन बड्‌दा करते के लिए स्देव तैयार 
रहते हैं ॥ इसका कारण यह है कि इस प्रकार के बिलो का पुन बटूटा करते में उद्ेँ किसी भी 
प्रकार का जोखिम नह्ढी उठाना पढता है, परन्तु जैसा ऊपर कहा गया है, भारत मे इस प्रकार 
को सस्थाओं का पूर्ण अम्ाव है जिसके फलत्वरूप व्यापारिक बैंक विनिमय डिलों का पुत्र बदूदा 
करने पे सकोच करते हैं । 


(4) दिनिमप बलों को विविधता (7ए5७8७०/9 ० एडल्ा००४० 975)--जैसा हम पूर्व 
कह चुके हैं--भारत में प्रचतित विनिमय बिलो अथवा हुण्डियों में बहुत विभिन्नता पायी बाती 
है। उनकी भाषा एवं लेखन बिधियों मे मारी अन्तर पाये जाते हैं। परदियामत एुक अखिल भार: 
तीय बिल बाजार का विकास सम्भव नही हो सका है। 
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($] च्यापारिक एवं अच-बिलों में अन्तर का अभाव-चूंकि भारत में व्यापारिक एवं 
अप॑-बियो. (207णलणंण शात॑8०००ाएा०्वंद्7गा 2) में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं होता: 
इसलिए साधारणत. बँक विलो को भुताते मे हिचकिचाते हैं । बेको को व्यापारिक बिलों को भुनाने 
मैं तो कोई आपत्ति नही होती, क्योंकि ये बिल वास्तविक, व्यापारिक सौदों के आधार पर लिखे 
जाते हैं। परन्तु अय॑-बिलों को भुताने मे बैको को बापत्ति होती है क्योकि इस प्रकार के बिल 
वास्तविक व्यापारिक सौदों पर आधारित मही होते | ये बिल तो केवल ऋण भ्राप्त करने के 
डद्देश्य से ही लिे जाते हैं। इन दोनो प्रकार के बिलो मे रुपष्ट ब्रन्‍्तर के अभाव के कारण बैक 
प्रायः राभी बिलो को रन्देह की दृष्टि से देखते हैं। परिणाप्रत- संगठित बिल-बाजार के विकास में 
बाधाएँ उपस्थित होती हैं । 

(6) बैक प्रायः नकद ऋणों को प्रायमिकता देते हैं--वक साधारणत, विनिमय-दिलों का 
बदूटा करने की अपेक्षा अपने ग्राहको को नकद ऋण देता अधिक अच्छा समझते हैं। इसका कारण 
यह है कि नकद ऋणों को तो बैक अपने ग्राहकों से किसी भी समय वापस ले सकते हैं । परन्तु 
विनिमय-बिलो के बद़्टे (डिस्काउण्टिग) में लगाये गये घत को बैंक आवश्यकतानुसार वापस नहीं 
ले सकते । इसलिए वितिगंष-बिलो के बद्े (डिस्कार्सण्टिग) की तुलना मे चैक अपने ग्राहकों को 
नवाद ऋण देना अधिक पसंन्द करते हैं । 

(7) भारी रटास्व जगूदी (7०७४७ 9820४ 0009)--भारत मे मुदुदती विनिमय-विल्ो के 
अधाव का एक कारण यह है कि इस प्रकार के बिलो पर सारकोर की ओर से भारी स्हाम्प 
डयूदी लगायी जाती है ५ ऐसा अनुमान लगाया यया है कि देश के विभिन्न भागों में स्टास्प डयूदी 
हे प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक होती है । इस सारी रटास्प इयूटी के कारण विविमय-बिलों का प्रयोग 
स्वत ही निरुत्साहित हो जाता है। 

(8) फोपागार बिपत्रो फा निर्मभन--([5808 ० प४०४४०५ छ9)--भारत में केच्रीम 
तथा राज्य सरकार अपनी वित्तीय आवश्पकताओ की पूर्ति के लिए कोपागार विपत्रों का तिर्गमन 
करती हैं। ये विषत अस्पकालीन अवधि के होते हैं और प्राय. 33 से 90 दित से परिपक्व हो 
जाते हैं। भारतीय बैक अपने अतिरिक्त धन को विनिमय-दिलो की अपेक्षा कोपागार विपत्रों में 
लगाता अधिक जच्छा समझते हैं। इसके दो कारण हैं-प्रथम, कोपागार विपत्र अत्यन्त सुरक्षित 
होते हैं और उनके पीछे सरकार की समूची साख होती है | दूसरे, ये विपत्र बहुत द्वी सरल होते हैं 

और आवश्यकता पडते पर बैक इन्ह बाजार मे वेचकर नकदी प्राप्त कर सकते हूँ । 

दिल-बाजार सें खुधार फरने हेतु दिये गये सुझ्ाय--भारत मे बिल वाजार के अभाव को दूर 
करने के लिये घत्‌ 929 मे केन्द्रीय बेकिंग जाँच कमेटी ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये थे : 


(2) क्षेत्रीय देक की स्वाप्वा--केनच्रीय वैक्षिय जाँच कमेटी ने बिल-बाजार का विकास 
करने के लिए भारत मे एक केन्द्रीय बेक की स्थापता पर बहुत जोर दिया था ओर इसी सिफारिश 
के बादार 7र ही तन (925 मे टटिजयं दैक की स्थापना करी गयी थी, १रन्तु दुर्माग्यवश, लगभग 
!7 ब्षें तक एज बैक ने वित-बाजार के संगठन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था ! जनवरी 
952 में ही रिजवे बैक ने अपनी बिल-वाजार योजना को कार्यरूप मे परिणत किया था। 

(2) स्टाम्प दूपूटी में कमी होनी चाहिए--जँंसा_ उपर कहा गया है, भारी ह्टास्प ड्यूटी 
के कारण ही भारत में सद्बती विनिमय-विल्लो का प्रयोग लोकप्रिय नही हो सका है। इसीलिए 
केन्द्रीय दे विय जाँच कमेटी दे भारत धरकार को स्टाम्प ड्यूटी पे कमी करने का सुझाव दिया था। 
सन्‌ 4940 मे स्टास्य डूयूटी मे कुछ कभी भी कर दी गयी थी, परन्तु इसके बावजूद स्टाम्प ड्यूटी 
के भार में कोई विशेष कमी नहीं हुई है । इास्तव मे, सारी स्टाम्प डयूटी विज्ल बाजार के विकास 
में भारी दाघा उपस्थित कर रही है । 

(3) बढ्टादर में कम होनो चाहिए--केस्द्रीय वैंकिय जाँच कग्रेटी का यह भी विचार था 
कि भारत मैं विल्लो का अधिक प्रचलन न होने का मुख्य कारण ऊँची बद्टा-दर रही है। मतः 
26: बाजार को विक्रसित करते के लिए यह तितान्त आवश्यक है कि बदुठा-दर मरे पर्याप्त कमी 

जाय रे 
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(4) स्वोकृति-गुहों को स्थापना--देश मे विल-बाजार का समुचित विकास करने के लिए 
यह भा आवश्यक है कि बडी सख्या में देश के विभिन्न भागों मे स्वीकृति-गृह (0:८.४006 
पस्०१$०७) खोले जायें । जैसा ऊपर कहा गया हैं--भारतीय बैक बिलो का वदुटा करने मे इसलिए 
हिचकिचाते है क्योकि उन्हे बिलो के पक्नी (07०) के बारे मे सही एवं विश्वसनीव जानकारी 
नही होती । स्वीकृति-गृह बैकी को व्यापारियों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना देकर विनिमय- 
विलो के प्रयोग को अधिक प्रचलित बना सकते हैं । 

(5) समाशोधन-पहों को स्थापना--केल्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी का यह भी विचार था 
कि विनिमय-बिलो का भुगतान सुविधाजनक बनाने के लिए देश में समाशोधन-गृह्दो की स्थापना 
की जाय और ये समाणोधन-गृह विलो का भी ठीक उस्ती प्रकार भुगतान कराने में सहायता दें जिस 
तरह कि ये चेको के भुगतान में देते है । 


(6) बिलो एबं हुण्डियों का मानकीकरण--जैसा हम ऊपर वह चुके हैं, भारत में बिलों 
तथा हुण्डियो मे भारी विभिन्नदा पायी जाती है । इनकी भाषाएँ एवं लेखन-विधियाँ अलग-अबव 
होती हैं। इसी कारण इतका प्रयोग लोकप्रिय नही हो सका है। केन्द्रीय बैरिंग जाँच कमेटी ने 
यह घुझाव दिया था कि बिल वाजार का संगठित विक्लास करने के लिए भारत मे प्रचलित सभी 
प्रकार के बिलो एवं हुण्डियों का मानकीकरण (8प्घ06अत8॥09) कर दिया जाय । 

(7) खडी फ्लो के आधार पर लिखे गये बिलो की स्वीकृति-यह भी सुझाव दिया गया 
है कि खड़ी फसलो के आधार पर लिखे गये बिलो को स्दीकार किया जाय और उनकी जमानत 
पर बैफो द्वारा ऋण देने की व्यवस्था की जाय । इससे कृषि बिलो को प्रोत्साहन मिलेगा । 

(8) अन्य सुझाव--विल-बाजार के बिकास के लिए समय-समय पर कुछ अन्य सुझाव भी 
दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं 

(क) स्वदेशी बैकरों की हुण्डियों के प्रयोग को बढाया जाय--बिल बाजार के विकास के 
लिए यह भी आवश्यक है कि स्वदेशों बेकरो की हुण्डियों का प्रयोग भी अन्य विलो की तरह बढाया 
जाय, क्योकि वे भा भारतीय वे किंग व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है । 

(घ) लाइसेन्सशुदा गोदामों को स्थापना को जाव-देश के विभिन्न णैतरों मे लाइसेन्सशुटा 
गोदामो की स्थापना से बिलो के प्रयोग को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, क्योकि तब कृषि-बिल गोदामो 
में रखे गये माल के आधार पर लिखे जायेंगे । 

(ग) दर्शनों बिलो को मुदती बिलो मे बदमने हेतु स्टाम्प ड्यूटी से कमी की जाय--जैसा 
ऊपर कहा गया है इम समय रिजे बैक अनुसवित बैंको को केवल मुदती बिलो के आधार पर ही 
ऋण देता है, दर्शती विलौ के आधार पर गही । इसलिए बैको को रिजर्व बेक से ऋण लेने हेतु 
अपने दर्शतवी बिलो को मुदती जिलों मं बदलता पडता है। ऐप्ता करने के लिए उन्हें विशेष स्टाम्न 
ड्यूटी चुकानी पठती है जिप्तके फरउस्वरूय वे ऋण लेते से निरुत्साहित होते हैं ॥ अत सरकार को 


विलो के परिवर्तन पर से स्टाम्प ड्यूटी हटा देती चाहिए । 
परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत 
]... भारतीय घछुद्रा-बाजार की विशोदताओ का वर्णेत फोजिए और इसके दोषों पर हृष्टिवात 
करिए । (आगरा 9650) 


अयवा 


भारतौय मुद्रा बाजार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (इन्दौर, 968) 
[प्रस्ेत--प्रथम भाग मे, मुद्रा वाजाए का अर्थ बनाते हुए भारतीय मुद्रान्बाजार की घुख्य- 
मुछय विशेरताओं का सविस्दार वर्णव_करीजिए। दूधरे भाग मे, भारतीय मुद्रा-बाजार के 
डोषो एवं त्रूटिपों की चर्चा कीजिए ।] 

आरतोपय मुद्रा वाजार की त्रटियाँ वा हैं ? इन्हे दूर करने के लिए फोरई निश्चित सुझाव 


दीजिए । (गोरखपुर, 96] ) 
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अथवा 
भारतीय मुद्दा-्वाज़ार के प्रमुध दोषो को विवेचना फीजिए। उचित सुधारो था सुझाव 
भी दोजिए । (आगरा, 968) 
[सकेत- प्रधम भाग मे, भारतीय मुद्रा बाजार के मुख्य दोषो एवं चूढियोंका सविस्तार 
वर्णन कीजिए । दूसरे भाग से, मुद्रा दाजार के दोषो एवं त्नठियों को हुट करने हेतु जो 
सुझाव दिये जाते हैं, उनकी चर्चा कीजिए ।] 
भारत में बिल बाजार के न होने के क्या कारण हैं? जनवरों 952 से इस सम्बन्ध मे 
क्या किया गया है ? (आगरा, बी० काप्र०, 3962) 
अपया 
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए 
भारत का हुण्डो बाजार । (आगरा, 966) 
[प्क्केत--प्रपथम भाग मे, भारत मे सगठित बिल बाजार के अभाव के पुष्य मुख्य कारणो 
की विवेचता कीजिए । दुसरे भाग मे यह बताइए कि भारत में बिल बाजार का विकास 
करने हेतु जववरी 952 भ्रे, रिजर्व वैंक ने अपनी बिल-बाजार योजना को लागू कर दिया 
था यहाँ पर रिजव बैक की विल-बाजार योजना का सविस्तार वर्णन कीजिए और बताइए 
कि इस धोजना को कितनी सफलता ध्राप्त हुईं है। इसके साथ हो साथ इस योजना की 
आलोचनाओओं वी भी चर्चा कीजिए !] 
"मुद्रा बाजार! फो परिभाषा दीजिए । क्या भारत में एक सृष्िकतित मुद्रा बाजार है? 
अपने उत्तर के समर्थत में तक प्रध्तुत कीजिए । (मेरठ, 7975) 
[सकेत---मुद्रा बाजार की परिभाषा के लिये उपयुक्त अध्याय के प्रारम्भ में “मुद्रा बाजार 
का अर्थ नामक शीर्षक को देखिए | दुसरे भाग मे, यह बताइये कि भारत का मुद्रा बाजार 
न नही है । इसमे कई प्रकार के दौप एवं जूटियाँ पायी जाती हैँ । देखिए उपयुक्त 
अध्याय 
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रिजर्व बेक आफ इण्डिया 
(ए७लार९ ऐक्काप गुणतांओ) 





प्रस्तावना 


सन 934 से पूर्व भारत मे एक केन्द्रीय बैक की स्थापना के लिए समय समय पर कई 
प्रमप्त किये गये भे । पर-तु ये प्रयलल सफल नही हो सके । सन्‌ 92] में भारत सरकार ने देश 
मे बेन्द्रीय बैक के अभाव को दूर करने के लिए इम्पीरियल बैंक ([[एरएथा्े 897) की स्थापना 
की थी । परल्तु केन्द्रीय बैक के रूप मे इम्पीरियल बैंक कोई अधिक सफल नहीं हो सका था । सन्‌ 
925 में हिल्टव यंग कमीशन (7॥00 ४०ए/8 0०050) को इस विषय पर अपना मत 
व्यक्त ०/२४ लिये कहा गया था। इस कमीशन ने देश में एक नये वेख्लीय बैक की स्थापता के 
लिए बडे जोरदार शब्दो मे सिफारिश की थी। कमीशन के अनुसार, देश में मुद्रा तथा साख के 
तियल्त्रण को दो अलग अलग सस्थाओ मे रखना उचित नहीं था। स्मरण रहे कि रिजर्व बैक 
की स्थापना स पूर्व भारत सरकार मुद्रा का और इम्पीरियल बेंक साख का नियन्त्रण किया करते 
थे। हिल्टम यग कमीशन के मतावुस्तार मुद्रा एव साख पर यह दोहरा तियन्‍तण (000१० 
0००४०) देश की मुद्रा प्रणाली के लिए उचित नहीं था | इसलिए कमोौशन ते सरकार से सिफा- 
रिश की थी कि साख एव मुद्रा का नियन्त्रण एक केन्द्रीय वेक को सौंप दिया जाय। इसी कारण 
कमीणत ने रिजब बैक ऑफ इण्डिया कौ स्थापता की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने कमीशन 
की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और इस उद्देश्य की पू ति के लिए तत्कालीन विधादराभा 
में एक बिल भी प्ररतुत किया। परन्तु विधानसभा के सदस्यों मे अत्यधिक मतभेद होने के कारण 
इस बिल को स्वीकार नही किया जा सका | परिणषामत भारत सरकार ने कुछ समय के लिए 
इस सम्बन्ध मे कार्यवाही करना स्थग्रित कर दिया। परन्तु सन्‌ 929 मे केन्द्रीय बैंकिंग जाँच 
कमेटी (शाप छगताड़ शावुणाओऋ ट०णाणा०८) ने पुन जोरदार शब्दों मे रिजर्व बैक की 
स्थापना की सिफारिश की थी । परिणामत सन्‌ 934 मे रिजवे बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास कर 
दिया गया और ] अप्रैल, 935 से रिजव चैक ने अपना काम करता प्रारम्भ कर दिया था। 

रिजवे बैक ऑफ इण्डिया की स्थापता क्यो की ययी थी ? 

रिजर्व वैक की स्थापता के कारण निम्नलिखित थे 

() घुद्रा एव साख नीति मे समम्वय--जैंसा ऊपर कहा गया है, रिजर्व बंक की स्थापना 
से पूर्व मुद्रा का तिगमन भारत सरकार हारा और राख का नियन्त्रण इम्पीरियल बैक द्वारा 
किया जाता था। इस प्रकार मुद्रा एवं साख पर दोहरा नियन्त्रण था। इसके कारण मुद्रा एवं 
साख की पूर्ति को देश की व्यापारिक आवश्यकताओ के अनुसार समन्वित करना बहुत कठिन ही 
गया था। इसके अतिरिक्त, मुद्रा एव साख पर इस प्रकार का दोहरा नियन्त्रण देश की मुद्रा एव 
बैंकिंग प्रणाली के समुचित विकास के हित में भी नही था । इसलिए यह अनुभव किया गया कि 
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दैश मै एक नये केन्द्रीय बैक की स्थापता की जाय जो मुद्रा एवं साख मे उचित समन्वय स्थापित 
कर सके | 

(2) रुपये के आत्तरिक एवं बाह्म मुल्य में स्थित्ता--यह भी अनुभव किया गया कि स्पये 
के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्य मे केन्द्रीय बैक के बिना स्थिरता ($807009) स्थापित करता सम्भव 
नही था । रुपये के मूल्य में स्थिरता स्थापित करने के लिए यह लावश्यक था कि साख एवं सुद्रा 
पर एक ही सस्या का निपन्द्रण हो ताकि देश की मुद्राब्यूति का विस्तार एवं सकुचद व्यापारिक 
आवश्यकताओ के अनुसार किया जा राके ॥ 4 सा हे 

(3) थैकों के नकद को्ों का केसद्रीयकरण --रिजर्वे बैंक को स्थापना से पूर्व सभी बैंक 
अपने नकद कोप अलग रखा फरते थे | परिणामतः इससे वैकिंग व्यवस्था मे जनता का विश्वास 
उत्पन्न नही होता था और न ही बैकिग प्रणाली में हढता आ पाती थी। अत यह अनुभव किया 
गया कि सभी बैको के नकद कोपो के केन्द्रीयकरण के लिए बलग्र से एक केम्द्रीय बैंक की स्थापना 
की जाय । 

(4) बैकिय का समुचित विकाप्त--रिजवे बैक की स्थापता का एक कारण यह भी था कि 
देश की बैंकिंग व्यवस्था का समुचित विकास केन्द्रीय वक की सहायता के बिना सम्भव नहीं था 
क्योकि यह बैक ही अन्य बैंको के लिए मार्गदर्शक का कार्य कर सकता था । 

(5) बरुद्र्बाजार का सगठभ--रिजवव बैक फी स्थापना से पूर्व भारत के गुद्रा-बाजार वा 
सगठव अत्यन्त दोपपूर्ण था । मुद्रा-बाजार के विभिन्न भागो मे किसी प्रकार का सहयोग एंव सगन्वय 
तही हुआ करता था। मुद्राश्वाजार के इस दोप को दूर करने के लिए एक केन्द्रीय वैक की स्थापना 
अत्यन्त आवश्यक समझी गयी 

(6) कृषि साख की व्यवस्था--भारत एक कृषि-ग्रधान देश है, परन्तु ऐसा होते हुए भी 
रिजर्य बंक की स्थापया से पूर्व कृषि-साख के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। 
बी यहू अतुभव किया गया कि कृषि-साख की व्यवस्था के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थायना 

जाय । 

(7) विदेशों से भौद्धिक सम्पर्क--विदेशो से मौद्रिक सम्पर्क स्थापित करने के लिए भी 
एक केन्द्रीय बैक की आवश्यकता अनुभव की गयी थी ॥ इसलिए रिजर्व बैंक की स्थापना का उचित 
समझा गया घा । 

इम्पोरियल ब्रेक फो केद्धोय बेक में क्यों नहों परि्वतित किया गया ? 

रिजवें बैक की स्थापना से पूर्व कुछ व्यक्तियों का यह मत था कि तत्कालीन इम्पीरियल- 
बैक को ही केद्धीय बैक मे परिवर्तित किया जाय, अर्थात एक नये केन्द्रीय बैक की आवश्ययता नही 

थी । उनका कहना था कि इम्पीरियल बैक पहले ही केन्द्रीय बैक के कुछ कार्य सम्पन्न कर रहा था 
और उस्ते बिता किसी कठिनाई के एक पूर्ण केन्द्रीय बैक मे परिवर्तित किया जा सकता था, 
परन्तु भारत सरकार इस विचार से सहमत नही थी और उसने देश मे एक बिल्कुल नये केन्द्रीय 
बैक की स्थापता करता ही उचित समझा था । इसके दो मुख्य कारण थे--प्रथम, इम्पीरियल वेक एवं 
व्यापारिक बैंक था और अन्य व्यापारिक बैंको से प्रतियोगिता किया करता था। अन्य व्यापारिक बैक 
भी इसे अपना प्रतियोगी समझते थे और इसी कारण उन्हें इम्पीरियल बंक मे विश्वास नहीं था ६ 
वे प्राय इम्पीरियल बैक से अपने बिल्लो का पुन बह्दा कराने मे भी सकोच किया करते थे। दूसरे, 
यदि इम्पीरियल्ल बैक को केन्द्रीय बैक बना दिया जाता तो ऐसी परिस्थिति में इम्पीरियल बैक को 
व्यापारिक बैंकिंग का कार्य अनिवार्य रूप से त्यागना पढता, क्योकि कोई भी केस्द्रीय बैक व्यापारिक 
बैकिय का कार्य नही कर सकता था। यह केन्द्रीय बेकिंग के सिद्धान्तो के विपरीत था। इम्पीरियल 
बैक उस समय अपने व्यापारिक बैंकिंग को किसी भी दक्शा में त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। 
क्योकि इससे उसे बहुत लाभ हो रहा था। 
रिजव बेक को वर्तेघान व्यचस्था 

इसकी हमर निम्नलिखित उपशीर्षको के अन्तर्गत विवेचन कर सकते है * 

(!) पूंजी--रिजिर्द बैक की वर्तमान पूँजी 5 करोड रुपये है ! इसे 00-00 रुपये वाले 
5 लाख शेयरों में विभाजित किया गया हैं। इस समय रिजर्त बैंक दे सभी थेयरो ल्‍को शारत 
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सरकार ने खरीद रखा है अर्थात्‌ रिजवे देक अब एक सरकारी सस्या है। परन्तु जब रिजर्व चैक 
सन्‌ 935 भ स्थापित किया गया था उस समय यह्‌ निजी शेयर होत्डरो का बैंक (शेर 
इ04०१०00275 #27£) था । इसकी पूंजी उस समय भी 5 करोड रूपये थी और इसे 00- 
00 रुपये वाले 5 लाख शेयरो मे विभाजित किया गया था। परन्तु | जतवरी, ! 949 को भारत 
सरकार ने रिजये बैक का राष्ट्रीयकरण कर दिया था । इसके अन्तर्गत, भारत सरकार वे विज्ी 
शेयरहोल्डरो के सभी णेयर स्वय खरीद लिये थे। प्रत्येक 00 हपये वाले एक शेयर के लिए 
आरत सरकार ने 8 62 रुपये मूल्य के रूप मे दिये ये । 


(2) प्रबन्ध --रिजर्द वैक का प्रवन्ध एक वेलदीय सचालक बोर्ड (0८४४ ऐ०भए रण 
ए07०८०5) द्वारा किया जाता है। इस वोर्ड के 20 सदस्य हैं। ये इस प्रकार होते हैं ः (क) एक 
गवर्नर और चार उप-गवर्नेस (076 00ए0ण०ण बात 007 25000 6०ए0८णाण७)--इत पाँचो 
की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और इलके वेतन केन्द्रीय 
सचालक बोई द्वारा भारत सरकार के परामश से तय किये जाते हैं। (ख) स्थानीय बोडडों 
(7.००/ 80905) में से मनोनीत चार सचालक--ने द्यीय सचालक बोर्ड के अलावा रिजवे बैंक के 
4 स्थानीय बोर्ड भी हैं। ये वम्बई, कलकत्ता मद्रास तथा नयी दिल्‍ली में स्थित हैं। इन चारो 
बोर्डों में से भारत सरकार एक एक संचालक केन्द्रीय बोर्ड के लिए मनोनीत करती है। इत सचालको 
फी अवधि भी पाँच वर्ष की होती है । परन्तु यदि सरकार चाहे तो पाँच वर्ष के बाद उन्हें पुन 
मनोनीत कर सकती है। (ग) दस अन्य सचालझू--केन्द्रीय सचालक बोर्ड के दस अन्य संचालक 
भारत सरकार ढारा मतोदीत किये जाते हैं। इनकी अवधि 4 वर्ष कौ होती है। (घ) एक 
सरकारो अधिकारी--भारत सरकार केन्द्रीय सचालक बोर्ड मे अपनी ओर से एक सरकारी 
अधिकारी भी नियुक्त करती है। यह सरकारी अधिकारी किसी भी अवधि तक कार्य कर सकता 
है, परन्तु इमे घोड की बैठकों भे मददात का अधिपार नही होता । 


केन्द्रीय सचालक वोर्डे की वर्ष मे कम से कम छह बैठकें होना अनिवार्य है और प्रत्येक तीन 
महीने के बाद कम से कम एक वैठक तो अवश्य ही होनी चाहिए । रिजर्व बैक का गवर्नर जब 
आवश्यक समझे, केन्द्रीय सचालफ बोड की बैठवें दुला सकवा है। जैसा ऊरर बताया गया हैं--- 
केस्ट्रीय सपालय, बोड को परामर्श देने के लिए चार स्थानीय बोर्ड भी नियुक्त किये गये हैं। प्रत्येक 
स्थानीय वोर्ड मे कम से कमर 4 सदस्य होते हैं और इतकी नियुक्ति भारत सरकार द्वार चार वर्ष 
की अवधि के लिए की जाती है। भारत सरकार स्थानीय बोर्डों के सदस्यों को नियुक्ति इस 
ढंग से करती है कि सभी आर्थिक हितो को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। स्थानीय बोर्ड, 
+5 अर क को न केवल परामर्श ही देते हैं, बल्कि केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सौंपे गये कार्यों को भी 
करते हैं । 

रिजवें बैक का गवनेर बैंक का उच्चतम बधिकारी होता है। उसकी सहायता के 40 चार 
उप-गवर्नेंस भी नियुक्त किये जाते हैं। प्रत्येक उप गवनेर को कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है और 
वह उसके लिए पूर्णत उत्तरदायी होता है। 


(3) बैंक के कार्योलय--रिजर्व बैक का सुख्य कार्यालय बम्बई से स्थित है। परल्तु अपने 
कार्य को सुचार ढंग से सम्पन करने के लिए इसने नयी दिल्‍ली, कलकत्ता, मद्रास बगलौर, कानपुर, 
अहमदाबाद, हैदराबाद पटना तथा नागपुर मे अपने श्वानीय कार्यालय भी खोल रखे हैं। केन्द्रीय 
सरकार को पूर्व अनुमति से रिजर्व बैंक किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकता है। जिन 
स्थानों पर रिज बैक के स्थानीय कार्यालय नही हैं, दहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इसके अभि- 
कर्ता (28०7) के रूप मे कार्य करता है। रिजव बैंक के विनिमभय-नियन्त्रण विभाग के क्षबीय 
कार्यालय नयी दिल्‍ली, कानपुर, कलकत्ता तथा मद्भास मे स्थित हैं । 

(4) रत देह के विभाग (0०प्रशशाड ण शी6 फिएडेार 850८)--इस समय 
रजदें बेंक के 0 विभाग हैं। ये इस श्रकार हैं 


(0) दि्ेंश्न विभाग (5902 फथ्एभाएपध्व--इस विभाग का सुद्य कार्य मुद्रा का 
निर्मेमम करना है। अत यह विभाग नासिक प्रेस (7४४४ 207०53) में छापे गये लोठों का सरकारी 
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खजानो मे वितरण करता है और उसका हिसाव विताव रखता है। इस विभाग की शाखाएँ 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नागपुर, कानपुर, वगलौर, हैदराबाद, पटना तथा नयी दिल्‍ली मे स्थित हैं । 

(2) बेकिय विभाग (फेम 0०एआतत८ा--यह विभाग 3 जुलाई, 935 को 
स्थापित किया गया था। इस विभ्वाग के दो मुख्य कार्य हँ-- प्रथम, यह विभाग सखवारी लेन-देत 
(00 '78098७॥०४७) तथा सरकारी ऋणों (?ए०॥० 060७) की व्यवस्था करता है। इसके 
साथ ही साथ यह सरकारी धत का स्थाव्वरण भी करता है। ह्वितीय, गद्ट विभाग अनुपूचित वैको 
के भकद-कोप भी अपने पास जमा रसता है और आवश्यकता पडने पर उन्हे आधिक सद्यायता भी 
देता है। इसके साथ ही अनुसूचित बैंको की सहायतार्थ यह विभाग समाशोधन-गृहू (टाद्शाएड् 
छ्ए०७४) का भी कार्य करता है । 

(3) बेकिंग विकास विधाग (एल्एशआपाला: णी छाताह ८एशण्ाट्या)--यह 
विभाग सन्‌ 950 मै स्थापित किया गया था । इस्त विभाग था मुस्य उद्देश्य छोटे छाटे करूदो एवं 
ग्रामीण क्षेत्रों में बेकिंग सुविधाओं का विस्तार करता है । इसके साथ ही यह विभाग प्रामीण बचतो 
को भी प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता है । अनुयूचित बेको के अधिकारियों को बै किंग प्रशिक्षण 
देता भी इसी विभाग का उत्तरदायित्व है । 

(4) चकिय क्रियार्मों का विभाग (0०097 ० छ8शाह्एढ 09थ40०॥5)--जसा 
हम ऊपर कह चुके हैं--रिजिये बे एक्ट, 934 तथा वेकिंग कम्पनीज एक्ट 949 के अन्तर्गत 
रिजवं बेंक को वे रिंय व्यवस्था के नियस्त्रण एवं नियगन के लिए व्यापक अधिकार दिये गये हैं। 
अत यह विभाग अनुसूचित बैको का रामय समय पर निरीक्षण करता हे और उनके द्वारा भेजें 
शये स्थिति विवरणों की जाँच करता है। नये वेक ख्लोलने के लिए साइसेन्स देता है तथा पुराने 
बैकी को वयी शाखाओ की स्थापना से सम्बन्धित आवेदन प्रो पर विचार करता है। कोई 
भी अनुयूचित बैक इस पिसाग यो पूर्व अनुमति के बिता अपली पूंजी मे वृद्धि मही कर सकता और 
ने ही इस विभाग की स्वीकृति के बिना विभिन्न वेको का एवीकरण (#०)४६५॥४॥०॥) ही किया 
जा सकता है। यह विभाग अनुसूचित बैको के दिन प्रतिदिन के बैक्षिण काय भे अपनी ओर रो 
परामर्श भी दे सकता है। 

(5) कृषि-साख विभाग (० 80०णेशए८ढ)ं (४200६ 06ए&7ध08270) --इस. विभाग का 
मुख्य कार्य कृषि साख से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययत और उनके सम्बन्ध में विशेषज्ञों की 
सहायता हक अनुसन्धान (7०5५0/८॥) करना है। यह विभाग रिजर्व बेंक वी दृपि-साख सम्बन्धी 
नीति का निर्माण भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार, राज्य सरकारो तथा 
राज्य सहकारी बैंकों को कृषि-सास सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रदात करता है। यह विभरय समय" 
सप्ृय पर कृषि-साख के सम्बन्ध मे अपनी रिपोर्टों को भी प्रकाशित वारता है । 

(6) विनिम्रप नियन्त्रण विभाग (छललाआप2० 0०0७० 067कञाए८्या)--इस विभाग 
की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के आरम्म होने पर सितम्बर 939 मे की ग्रयी थी। सन्‌ 2947 
में भारत सरकार द्वारा विदेशी विनिमय नियन्त्रण एक्ट पास किया गया या । इस एवंट के अन्तर्गत 
इस विभाभ को विदेशी विनिमय के सम्बन्ध मे बहुत व्यापक अधिकार दिये गये थे। इस समय 
भारत में समस्त विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय इसी विभाग द्वारा किया जाता है। 

(7) ओद्योगिश् वित्त-विभाग (॥60फचगाओ फ्ाक्षाएट्ट व00कथ00९76)-- इस विभाग की 
स्थापना सितम्बर 957 में की गयी थी | इसका भुर्य उद्देश्य देश में छोटे छोटे तथा मध्यम शलेणी 
के उद्योगों कौ वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके साथ हो यह विभाग राज्य वित्त निगमो 
को भी परामर्श देता है। 

(8] सेर-वेकिग कस्पनोज विभाग (7२०४-ऐवजाड (0फफ्वजाठ३ ए८0वािटए]--इस 
मये विभाग की स्थापना मार्च 966 से कलकत्ता से की गयी थी । यह विज्ञाग रैर-बै किंग कम्पनियों 
एव वित्तीय सस्थाओ की देखभाल करता है। 

(9) काहून विभाग (7-«80 0202777200)--इस विभाग की स्थापता सन्‌ 957 मे 
की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य रिजवे बेक के विभिन्न विभागो को कानूती विषयो पर परामर्श 
देना है। यहू विभाग रामय-समय पर जारी किये जाने वाले आादेशो एवं विशप्तियो को भी तैयार 
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करता है। यह विभाग दैकिंग से सम्बन्धित सभी काबूनो के उचित क्रियान्वयन के बारै मे भौ 
रिजर्व बैंक को परामर्श देता है। 

(80) शोध एवं अक विभाग (चएभाएवए ल॑ ए८४८श०ा 800. 8805009)--इग 
विभाग का मुख्य कार्य मुद्रा, साख, वित्त, उत्पादन आदि से सम्बन्धित समस्याओ के बारे मे खोज 
करना है। इसके अलावा, यह विभाग अथ॑ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे मे आँकडो को भी 
एकत्रित करता है और उन्हें समय रूमय पर सरका: की राहायतार्थ प्रकाशित करता है। इस 
प्रकार यह विभाग सरकार की आधिक एवं वित्तीय मीतियो के निर्माण में बहुमूल्य योग देता है। 
आवश्यकता पडने पर भारत सरकार इस विभाग से आधिक परामर्श भी ले सकती है। 

रिजर्व बेक के मुख्य कार्य 
(० एा7०605 ता धो सि8४८४९ छथां 

देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजवे बैक कई प्रकार के कारये सम्पन्न करता है। इत 
कार्यो को मुख्यत दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है--प्रथम, केस्दीय वैकिय सम्बन्धी 
कार्य । दित्तीय, साधारण बैंकिंग कार्ये । 

केग्ट्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य (0० छ8भाधाड जिएणाणा$ ण॑ 06 रिवच९ाए० 
छग:)--ये इस प्रकार हैं 

() रिजवे बेक कागजी मुद्रा का लिगेंमन करता है -रिजवे बैक को देश में कागजी मुद्रा का 
लिर्गमेमत करने का पूण एकाधिकार है | इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए, रिजर्व बैक ने जैसा 
ऊपर कहा गया है--एक पृथक विभाग स्थापित कर रखा है जिसे नोट तिर्गमन विभाग कहते हैं। 
इस विभाग की लेतदारी तथा देनदारी बैंकिंग विभाग से बिलकुल अलग रखी जाती है 
और गा स्थिति विवरण (500(०0७॥४ ० #नीं॥७5) भी प्रति सप्ताह अलग से प्रकाशित किया 
जाता है । 

(क) जयता का कागजी मुद्रा मे विश्वास बनाये रखने के लिए रिजव बैक ऑफ इण्डिया 
एक्ड से कागजी नोटो के पीछे प्रारक्षित्‌ निधि (2०७८४० 0) रखने की व्यवस्था की 
है। सन्‌ 956 तक रिजव बैक कागजी मुद्रा का निर्ममन आनुपातिक कोष प्रणाली के आधा 
पर किया करता था । इस प्रणाली के अनुसार रिजव बेक को कांगजी नोटो के कुल मूल्य का कम 
से कम 40 प्रतिशत भाग सोने से सिक्कों तथा विदेशी प्रतिभूतियो के रूप मे रखना पडता था 
ओर इस सोने का मूल्यांकन 2। रुपये 3 आने 0 पाई प्रति तौल्रा की दर पर करना पढ़ता 
था । नोटो के कुल मूल्य का शेष 60 प्रतिशत भाग रूपयो, भारत सरकार की प्रतिभूतियों तथा 
स्वीकृत व्यापारिक बिलो के रूप मे रखना पडता था । 

(ख) परन्तु सन्‌ 956 से रिजब बैक ऑफ इण्डिया एक्ट में किये गये एक सशौधन के 
अनुसार बैक द्वारा आनुपातिक कोष प्रणाली (श०एण४णा३े ६5४१९ 99 807) का परित्याय 
कर दिया गया और इसके स्थाव पर न्यूनतम कोष प्रणाली (धागा मिल्ला ० 898००) को 
अपना लिया गया था। इस प्रणाली के अन्तगंत नोटो के कुल मूल्य के बीछे कम से कम 400 करोड़ 
रुपये की विदेशी प्रतिभ्तियाँ तथा 5 करोड खपये का सोना तथा सोते के सिंवके रखना 
अनिवार्य था । इस सशोधन से पूव रिजव बैक अपने स्वण कोध का मूल्यांकन 2! रुपये ] 3 आते 
0 पाई प्रति तोला की दर से किया करता था। परन्तु इस सशोधन के बाद स्वर्ण कोष का 
मूल्याकन 62 रुपये 8 आता प्रति तोता के हिसाब से किया जाने लगा । इसका कारण यह था कि 
भारत ने अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मे रुपये का स्वर्ण मूल्य इसी दर के आधार पर तम किया था। 
परिणामत रिजव बैक के स्वर्ण कोष का मूल्य जो पहले 40 करोड रुपये हुआ करता था, अब 
बढकर 5 करोड रुपये हो गया । 

(ग) 3। अक्टूबर, 957 को ॑सल्‍्वर्य बैंक ऑक इण्डिया एक्ट में पुत सशोधन किया 
गया । इसके अन्तगत, कागजी मुद्रा के पीछे रखी जाने वाली आड ((०र७४) भर्चात्‌ सोना, सोने 
के सिक्‍क्रे तथा विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम मात्रा 200 करोड रुपये तिश्चित कर दी गयी । 
किसी भी समय यह आड 200 करोड रुपय्रे से कम नहीं हो सकती थी। इसके अलावा, इस आड़ 
में सोने के सिक्कों का मुल्य कम से कम 5 करोड रुपये होता अनिवार्य था। इस प्रकार 
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सन्‌ 957 के पशौधन के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा को 400 करोड रुपये से घटा 
कर 85 करोड़ रुपये कर दिया गया या। इस सशोधत के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था कर दी गयी 
थी कि सकटकाल में भारत सरकार को पूर्व अनुमति से रिजवें बैक विदेशी भतिभूतियों की मात्रा 
85 करोड रुपये से भी कम कर सकता था और आवश्यकता पड़ने पर इन्हे पूर्णत समाप्य भी कर 
सकता था । इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरानी आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अब बेंक 
द्वारा ब्यूततम कोय प्रणाली अपना ली गयी है । इससे भारत की वर्तमान कागजी मुद्दा अगाली में 
अधिक लोच उत्पन्न ही गयी है ) वास्तव मे, विकास की गति को अधिक तीन करते हेतु यह प्रणाली 
अत्यन्त उपयुक्त प्रतोत होती है| ४. 

सन्‌ 975-76 मे रिजये बैक की सोट-तिर्भेभत स्थिति इस प्रकार थी। रिजर्दे बैंक 
द्वारा निर्गेमित नोटो का कुल मूरप 6,572 62 करोड रुपये था। इसवे पीछे रखी गयी भाड 
इस प्रकार थी । सोना एवं स्लोने के सिकके--82 53 करोड रुपये, विदेशी प्रतिभूतियाँ-- 
27-74 करोड रूपये, रुपये के सिक्‍्क्रे--2 90 करोड रुपये, भारत सरकार की रुपया सिक़यू- 
रिवियाँ (209०8 80003068 ०६ 4॥6 00४४ ० ]9009] --6,805 45 करोड झुपये । 

(2) रिजर्व बैक सरकार का बैकर है--रिजर्व बैंक का दूसरा मुप्प कार्य यह है कि यह 
भारत सरकार एवं राज्य सरकारो का वैकर है और इसी नाते इत सरकारे के समस्त बैविग 
कार्य रिजर्व बँक द्वारा ही किये जाते हैं। 

(क) रिजवे बेक सरकारो घन प्राप्त करता है तथा इसका भुगतान करता है--रिजर्द बैक 
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से धन वसूल करता है ओर उनके आदेशानुसार 
इसका भूगतान भी करता है। परन्तु स्मरण रहे कि सरकारी जमाराशियों [5०९6 दा) 
पर रिजवं बैक व्याज नही देता ! 29 अगस्त, 975 को रिजवे वेक के पास केस्द्रीय सरकार के 
$2 28 करोड और राज्य सरकारों के 0 9] करोड झपये जमाराशियो के रूप गे जमा थे । 

(छा) रिजदय बेक सार्वजनिक ऋणो को व्यवस्था करता है--भारत सरकार एवं राज्य 
सरकारें ए्जर्द बैंक के माध्यम से ही लोगो से ऋष प्राप्त करती हैं। रिजर्व बैंक इस कार्य के 
लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के अभिकर्ता (38०0) के रूप भे काम करटता है। यह 
उनके सार्वजनिक कणों का बाकायदा हिंसाव किताब रखता है । उनसे सम्बन्धित ब्याज व असल 
का समय-समय पर सुधताव भी करता है। रिजयं बेंक भारत सरकार एवं राज्य संरकारो को 
अत्पकालीन ऋण भी देता है, परन्तु यह 90 दित के भीतर देय (7५००५०४७०) होता है, 
मर्यात्‌ रिजर्व बैंक सरकार को तीन महीने से अधिक की अबधि के लिए ऋण नहीं दे सकता। 
29 अगस्त, 975 को रिजववं बैंक ने राज्य सरकारो को 63 79 करोड रुपये के ऋण दे रखे 
ये । लेकिन इसी तिथि को भारत सरकार ने रिजव बैक से कुछ भी ऋण नहीं ले रख/ पा । 

(ग) सरकारी कोर्यों का स्थास्तरश--सरकार का बैकर होने के नाते रिजर्व बैक सरकारी 
कोधो का स्थान्तरण भी करता रहता है । 

(घ) विदेशों विनिम्रथ की व्यवध्या करना--रिजर्व बैंक भारत सरकार एव राज्य सरकारों 
के लिए विदेशी विनिमय की भी व्यवस्था करता है 

(४) सरकारों को आर्थिक परामशे देना--रिजववे वेक भारत सरकार तथा अत्य सरकारों 
को मुद्दा, खाख तथा अन्य आधिक समस्याओ के सम्बन्ध से समय-समय पर परामर्श भी देता रहता 
है जिससे इत सरकारो को आधिक नोतियो के निर्माण मे बहुढ सहायता मिलती है । 

उपयुक्त सेवाओ के लिए रिजे बैंक भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से कोई शुल्क 
वसूल नहीं करता, वयोकि उसके पास सी सरकारों की बहुत बडी जमाराशियोँ पड़ी रहती है 
जिन पर वह कुछ भी व्याज नही घुकाता । 

(4) रिजर्दे चेक बेकों का बेकर है--केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैक बैंकों का बैकर 
है और इस सम्बन्ध पे आवश्यकता पड़ने पर अनुसूचित बैंको को आधिक सहायता भी प्रदान 
करता है ॥ 

(क) र्जिदें चैंक अन्तिम ऋणदाता है. (६४८४९ 8209 3४ (88 व ध्यावश ०१ 86 7 85६ 
पेकण)/)--रिजिवें बैक ऑफ इ्डिया एक्ट, 934 के अन्तयंत प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी 
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माँग-देयताओ (थाशाए पर॒0॥05७) का 5 प्रतिशव तथा समय-देयताओं (76 व॒/2णाए बज) 
का 2 प्रतिशत भाग नक्दन्‍क्ोप के रूप म रिजये बैक क पास जमा रखता पत्ता था । परल्तु बैंकिंग 
क्म्पनीज एक्ट, 949 के अन्तर्गत यह व्यवस्था कर दी गयी थी दि अनुमूचित बैंको की भाँति 
अमूचित बैंकों (पिणा-इलास्तेपांट्त छपी) को भी रिजवें बैंक के पाव चालू खातों में नवद- 
बयप रखने पते | सन 956 मे रिज्व बैंक ऑफ इण्डिया एडट में दिय गय एक सशोधन के 
अनुसार रिजर्व बैंक अनुमूचित बैको को यह आदेश दे सकताया किय अपनी माँग-देयताओं का 20 
प्रतिशत भाग तथा समय-देयताओ का £ प्रतिशव भाग उसके पास नकद कोप के रूप मे जमा 
रखें । सितम्बर 962 म बैंकिा कम्पतीज एक्ट मे किये गये एक अन्य सशाधन के अल्तगत अब 
अनुसूचित बेंको को अपनी कुल माँग देयताओं तथा समय-देवताजा का कैवल 3 प्रतिशत भाग ही 
रिजव बैंक के पास जमा रखता अविवायं था, परन्तु रिजवे वैक का यहँ अश्विकार दिया गया था 
कि यदि वह चाह तो इस अतिशत को 3 से वटाकर 5 कर सकहुता था। ! 4 अगस्त, 973 को 
इस प्रतिशत को बटाकर 709 हर दिया गया था लकिन 29 जूत ]974 को इसे पुद्र घटा कर 
5% कर दिया गया था। इस प्रकार उपरोक्त विभित सज्चौधवा का उद्दश्य रिजवे बेक के पास अतु- 
सूचित बैंको के नकद कोपो का कृन्द्रीयकरण करना था और झावश्यकता धरने पर रिजर्व बेंक इन्ही 
केत्धीकृत नकद-कापा क॑ आधार पर अनुसूचित वैका को जाथिक सहायता द सकता है। उदाहरणार्थ 
यदि कोई बैक हिंसी संकट में फेस जाता है तो ऐसी परिस्थिति म उसे रिजव वैकतसे आविक 
सहायता माँगन का पूर्ण अधिकार है और रिजव वेक भो आन्तिम ऋणदाता वे रुप में उसे सहायता 
देन से इन्कार नहीं कर सकता। गशन्‌ ]975 76 म रिजवे वैक ने अनुसूचित व्यापारिक में! 
लगभग 798 43 बरोड रुपये के सछूण दे रखे थे । 

(ज) रिजर्व बैक सदस्य बैंकों वो झाउ-मीति का वियस्त्रण करता है--केल्रीय बैंक होने 
के नाछे सिजिव बैक अनुमूचित बैंको द्वारा झृजित की थी. साख पर नियन्त्रण रखता है और 
विशिन उपायों द्वारा समय समय पर उत्का ल्वयमन करता रहता है। उदाहरणार्य बेकदर, 
बाजार की क्रियाओं तथा अन्य उपाया द्वारा (रजर्य बैक अनुसूचित बैंको की साख-नीतियो 
प्रभावित एवं नियमित करता रहता है। 

(ग) रिज्े बैक अनुनूचित देको का सामास्य तियरतरण करता है--अनुसूचित बैको को 
सविम्रण्त्रण करने हतु सग्‌ 949 के बैंकिंग सियमन अधितियम वे अलगंत रिजव बैक को बहुत 
व्यापक अधिवार दिए गय हैं। रिजब बैंक जब चह दिंदी भी अनुसूचित बैक का निरीखण कर 
सकता है। यदि डिसी वैर की कायविधि म च्ुटियाँ पावी जाती हैं. दा वह दूर करने के 
सुझाव दे सकता है। रिजव बैक नये बेको को स्थापना के लिए लाइसन्म भी प्रदान करता है। 
कोई भी तथा बैंक रिजर्वे बैक के लाइसन्स के विदा स्‍्थावित नहीं कियाजा सकता और ने 
रिज बैक की पूर्व अनुमति के विना पुराने बैक' तय स्थानों पर शाखराएँ ही स्थापित कर ते 
हैं । इसी प्रकार स्जिव बैक की स्वीकृति व विना बैंको का एकीकरण भो नहीं हो 
एिजरवे बैक को यह भी अशध्विकार है कि यदि वह दिसी बैक की आविक स्थिति को समझता 
है ता बहू उप्त काय व दूँ करने के लिए आदेश दे। किसी बैक को अपता निशतारण (4७९३ 
#०7) करने वे लिए भी रिजर्व बैंक स आदश लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, रिजद वर्क 
अनुसूचित बैंकों से उनके बापिक स्थिति विवरणो की साँग भी कर सकता है और संकट के समय 
उन्हें आर्थिक परामतञ् भी दे सकता है। इसके राय हो साथ रिजव बैद सदस्य वैकों के लिए 
समाशोधन-गृह की वार्य भी परता है। 

(4) रिजिय बेक झूपये दो विनिमय-दर मे स्थिरता बनाये रखता है--स्जिव बैक का एक 
महत्वपूर्ण कार्य रुपय की विनिमय-दर म स्थिरता बनाये रखना भी है। इसके लिए रिजर्व बंद 
आरम्भ से ही निश्चित दरो पर विदेशी विनिमय का तय विक्रय करता रहा है। मित्र |? 39 
मे दूपरे विश्व युद्ध क आरम्भ होते ही रिजवे वैंक न विनिमय नियन्त्रण विभाग वी स्थापना कर 
दी थी और सभा विदेशी विनिमय सम्बन्धी काय इस विभाग द्वारा सम्पन बिय जाते था सब 

947 में विदेशी विदिमय नियन्‍्त्रण एक्ट के अतर्गेत इस विभाग को और भी अधिक ब्यापर्क 
अधिकार प्रदात किय गये थ | । माच, 4947 को भारत अन्तरराष्ट्रीय सुद्रा कोप पा सदस्य दर्न 
गया था । इसके पूव रिजवे वैंक का विदेशी विनिमय विभाग ! शिलिय 6 बेंच नी दद पर ध लग 
का क्रय विक्रय किया करता था। परन्तु ] मार्च 947 को भारत के अन्‍्तसयप्ट्रीय मुद्रा 
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शदस्य बन जाने पर भारतीय रुपये का स्टलिंग से वेघानिक सम्बन्ध हुई गया। सितम्बर 949 
त्तक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप की स्वीकृति से रिजर्व बैक ने भारतीय रुपये का स्वर्ण-मूस्य 0:268697 
ग्राम बनाये रखा । परन्तु प्लितम्बर 949 मे भारतीय रुपये वा अवमुल्यत चर द्विया गया और 
इसका स्वर्णे-मुल्य घटाकर 0 8662! ग्राम कर दिया गया था । ऐसा करने ते भारतीय रुपये के 
स्टलिंग मूल्य में कुछ प्री परिवर्तन नहीं हुआ । रुपये का स्टलिंग मुल्य पहले को भाँति | शितिंग 
6 पेंस ही बना रहा । इसका कारण यह था कि भारतीय रुपये का भी उसी अनुपात में अवमूल्यन 
किया गया था जिसये सितम्वर 947 में स्टलिय वा हुआ था। 6 जून, 966 को भारतीय 
झुपये का पुन अवसुल्यन वर दिया । अब रुपये का स्वर्ण शल्य घटकर 0 857 ग्राम सोते के 
बराबर हो गया। फरवरी, )973 मे डालर के अवमूल्यन के उपरान्त भारतीय रुपये को स्टलिंग के 
साथ 8 9677 ६० प्रति स्व्लिंग की दर पर सम्बद्ध कर दिया गया था। लेकिन 24 प्वितम्बर, 
975 को भारत सरकार ने एगये का स्टिंग से ग़म्बन्ध तोड दिया था। इसके स्थान पर भारतीय 
रुपये को विदेशी मुद्राओ की एक टोगरी (849०6 ० एप्धा०व०0०9) से जोड़ दिया गया था। 
अब भारतीय रुपये की पिनिमव-दर इस विदेशी मुद्राओं की कीमतों में हुए परिव्तंनों की ध्यान मे 
रखकर निश्चित की जाती है। इम समय रिजव वेक स्टॉलिंग वे अतिरिक्त उन सभी देशों की 
मुद्राओ का क्रव-विक्य करता है जो क्रि अन्वरराष्ट्रीय सुद्रा कोप वे सदस्य हैं। परम्तु रिजर्व बैंक 
इन सभी विदेशी मुद्राओ को उने दरो पर खरीदता व बेचता है जो समय-समय पर भारत सरकार 
तप करती है ! त्मिय यै 
(5) एज बैह साख का तिथम्रण करता है--केन्द्रीय वैत् हाने के ताते रिणब बैंक 
सदस्य वेको द्वारा विभित की गयी साख की मात्रा पर नियन्त्रण रखता है और इस उद्देश्य वी पूर्ति 
के लिए बैक दर, खुले बाजार की क्रियाओं तया अन्य उपायों का आश्रय लेता है । ध 
(6) रिजर्द बैक कृषि-साथ को व्यवध्या करता है--जैसा हम पूर्व कद्दू चुके हैं रिजर्य 
बैंक ने प्रारम्भ से ही एक कृपि-साख विभाग की स्थापना कर दो थी। इप विभाग का भुर्य कार्य 
कृषि साख से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में अनुसन्धान करना है ! इसके अतिरिक्त, यह विभाग 
कृषि साख का विकास करने के लिए भारत सरकार राजयव सरकारो एवं सहकारी वैकोकों 
समय समय पर परामर्श भी देता है। यह विभाग भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को दंश के 
विभिन्न खतेत्रो में गोदाम वी स्थापना करने मे भी सहायता एवं सहयोग धरदात करता है । 

५ .(7) रिजव बे समाशोधन गृह का कार्य करता है--देश का केन्द्रीय वेक होने के नाते 
रिजव बैक सदस्य वेको के लिए समाशोयन-गृह के काये भी सम्पन्न वरता है। इस प्रकार की 
सुविधाएँ देकर रिजव बैंक सदस्य बैंकों से शपय के स्थास्तरण को सुविधा।जनवः बताता है! 

श (8) रिजि्द मेक आविक आत्डे एकत्रित एव प्रकाशित फरता है--रिजव बैक मुद्रा साख, 
बैकिग, वित्त, कृषि एव जौद्योगिक उत्पादन आदि से सम्बन्धित अक्डे एकत्रित करता दे और उतके 
आपार पर निराले गये निष्कर्पों को रियोर्टो के रूप मे प्रकाशित भी करता है| रिजवं बैक द्वारा 
अकाशित आरमिक ऑडेडे देश की आवक समस्याओ को समसने में बहुभुत्थ सहायता अदाव 
करते हैं। 

रिजवे बेक के साधारण बैक्िव कार्य (06099 छक्गातत8 स्यावलाणा$ ० 6 
६5०५७ छेआ) --एिजिर्व बैक केल्द्रीय वैकिंय कार्यो के अतिरिक्त कुछ साधारण बैंकिंग कार्य भी 
सम्पन करता है। ये इस प्रकार हैं 

(क) सिक्षेप स्वीकार करना--सिजियं देक भारत सरकार, राज्य सरकारी एवं निजी 
व्यक्तियों से निश्लेष स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है $ परन्तु इस प्रकार के निश्षेप्रों पर रिजवे 
बैक कुछ भी ब्याज नही देता । ध 

(ख) व्यापारिक एवं वर्गिज्यिक शिलो फा क़य विक्रम करता--रिजर बैक भारत मे लिखे 
गये व्यापारिक एवं चाणिज्यिक बिलो तथा प्रविज्ञा-पत्रो का क्य-विकप करता है और उनकी पुन 
कठीती (२० 4७९००म५०९) भी करता है । परन्तु शर्ते यह है कि इस प्रकार के बिल अप्रिक से 
अधिक 90 दिनो में परिवक्तत्र (ध३६॥८) होने चाहिए ६ दुसरे शब्शे मे, 90 दितो से अधिक अवधि 
वाले विल्लो को रिजर्व बैक स्वीकार नही करता । इस सम्रप पुन बट्टा की दर 9 प्रतिशत है | 
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(ग) कृषि-बिलों का ऋय-विक्ए करना--रिजयें दैक भारत से लिखे गये कृषि बिलो का 
भी क्रय विक्रय तथा पुत्र कदौती करता है । परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के कृषि दिल अधिक 
से अधिक 5 महीनों की अवधि में परिषक्द होते चाहिए । स्मरण रहे कि रिजव बैक कृषि बित्रो 
के बारे मे समय सम्बन्धी विशेष रियायत देता है। वाणिज्यिक एवं व्यापारिक बिलो की परिपक्दता 
99 दिनो के भीतर ही होनी चाहिए | परन्तु कृषि बिलो की परिषक्वता के लिए रिजदं बैंक 5 
अहीनो की अवधि त्क देने को तेयार रहता है । 

(धघ) ऋण प्रदान करना (७७७५६ & १६७75 20५87055)--रिजवं बेके भारत सरकार 
तया राज्य सरकारो को दिन-प्रत्तेदित का काम चलाने के लिए ऋण भी देता है, परन्तु यह ऋण 
किसी भी दशा मे 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए नही दिया जा सकता । इसके साथ ही 
इस प्रकार का ऋण स्वीकृत प्रतिभूतियो, सोने, चॉदी तथा बिलो व प्रतिज्ञा पत्रों की जमानत पर 
ही दिया जा सकता है अर्थात्‌ बिता जम्रानत के रिजवं बैक सरकार को भी ऋण नहीं दे सकता ) 

(ड) ऋण लेता---रिजर्व बैक, यदि चाहे तो भारत मे किसी भी अनुसूचित बैंक से अथवा 
किसी विदेशी केन्द्रोय बैंक से ऋण ले सकता है । परन्तु शर्त यह है कि यहें ऋण 30 दिन की 
अवधि से अधिक समय के लिए नही होवा चाहिए। इसके साथ ही इस प्रकार का ऋण रिजवें 
बैक की शेयर पूंजी से भी अधिक नहीं होता चाहिए ) 

(च) विदेशी केख्द्रीय बैंको में खाता खोलने का अधिकॉर--रिजर्य बैंक अपने काम को 
सुचार रूप से चलाने के लिए अन्तरराष्टीय बैंक तथा अन्य विदेशी केन्द्रीय बेको में अपना खाता 
खोल सकता है जौर विदेशों मे अपने अभिकर्ता बैक्नो की भी नियुक्ति कर सकता है। 

(छ) विदिध फायथ रिज- बैक कई प्रकार के विविध कार्यों को भो सम्पन्न करता है। 
यह सोते, चांदी, हीरे, जवाहरात एव प्रतिमूतियों को अपनी अभिरक्षा_ (0०४०4) में सुरक्षित 
रुख सकता है। इगे सोने, चाँदी व सोने के सिक्कों को खरीदने व बेचने का भी अधिकार है। 
रिजवे बैक, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो की प्रतिभ्रूतियों को खरीद व वेच सकता है और अनुसूचित 
बैंकों से कम से कम ] लाख रुपये के स्टलिग का क्रय विक्रय भी कर सकता है । 

रिजर्य बेर के निषिद कार्य (?0ठप्रछाधगा गिः दीह ८५८०७०८ प७7॥)--देश का 
केन्रीय बैक होने के नाते रिजवे वैक पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये है! इन प्रतिबत्धों के दो मुख्य 
उद्देश्य हैं-- प्रथम रिजव बैंक सदस्य बैंको के साथ प्रतियोगिता त कर सके। दूसरे, रिजव्वे बेक 
अपनी परिसम्पत्तियो (855०($) को पूर्ण सुरक्षित रख सके। रिजवे देंक के कुछ निपिद्ध कार्य 
इस प्रकार हैं 
(क) रिजवे बैक किसी व्याप्यर, वाणिज्य एवं उद्योग में क्रिसी तरह का भाग नहीं ले 
सकता और न ही वह इस प्रकार के व्यापार, बाणिज्य एवं उद्योग घन्धो को प्रत्पक्ष रूप में किसी 
प्रकार की आधिक सहायता दे सकता है। 

(ज) रिजर्व बैंक ग तो अपने शेयर खरीद सकता है ओर न दी यह अन्य किसी बैक एवं 
व्यापारिक फर्म के शेयरों को ही खरोद सकता है। रिजर्द बंक इस प्रकार के शेयरों की जमानत 
पर कसी को ऋण भी नही दे सकता है। 

(ग) रिजदे बैंक अपने लिए (कार्यलियो को छोडकर) किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति को 
नहीं खरीद सकता और न ही इस प्रकार को सम्पत्ति के आधार पर ऋण ही दे सकता है । 

(थ) रिजये बैक किसी भी दशा में विदा किसी जमादत के किसी भी पार्टी को ऋण नहीं 
दे सकता है । 

(अ रिजवे बैक अपने निक्लेप्री पर किसी भी प्रकार का ब्याज नही दे सकता हैं। 

रितर्व बैंक द्वारा छुहा का नियमन (एव्छपरॉका०0 ण टाल 99 एी6 पिक्चर 
छ0॥:)--जस्ता हम पूर्व कह चुके हैं, रिजवे बैंक को देश में कागजी मुद्रा के निर्गेमन का पूर्ण 
एकाधिकार है इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए आरम्भ से ही रिजये बैक वे एक पृथक नोद- 
निर्गेपन विभाग ([5७७ [5995६ए०परा) की स्थापना कर दी थी। सन्‌ 956 तक रिजर्द बक 
अलुशाविक कोष प्रगाली के ऋधार पर नोटों का विगेगव करता रहा । परन्तु सन्‌ 986 
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आनुपातिक कोप प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोप प्रणाली कौ स्थापना की गयी थी । इस प्रणाली 
के अनुप्तार रिजवे बैक की कागजी मुद्रा के पीछे कम से कम 200 करोड़ रुपये की आाड अवश्य 
ही रखनी पडती है। इसमे से 5 करोड रुपये का सोना अथवा सोने दे मित्रके होने चाहिए और 
शेष 85 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ होनो चाहिए । स्पष्ट है कि रिज बैक की बर्तेमात 
कागजी मुद्रा प्रणाली अत्यन्त लोचदार है, क्योकि इसके अन्तगेंत केवल 200 करोड रुपये की बाड़ 
रखकर रिजव॑ बैक अप्तीमित मात्रा मे नोट जारी कर सकता है। रिजवं वेक को यह भी अधिकार 
दिया पया है कि सकटकाल भें यदि यह चाहे तो 85 करोड़ झुपये की विदेशों प्रतिभुतियों को भी 
कम अथवा पूर्णत समाप्त कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट हे कि रिजयें बेक की कागजी मुद्रा 
प्रणाली भारत जैसे एक विकासशील देश के लिए चहुद हो उपयुक्त है, वर्षोकि इस प्रणाली के 
अन्तर्गत काग्जी नोटों के पीछे अधिक मयत्रा में विदेशी विनिमय को रखने की आवश्यकता नहीं 
है । इसके विपरीत, विदेशी विनिमय कोपो का विदेशों से माल आयात करने के लिए भी प्रयोग 
किया जा सकता है । 
रिलवे बेक हारा साख नियसन 
(स6णंआणा ण॑ टाष्चा 9५ 08 एे९टाएट कण) 
केन्द्रीय बेक होने के नाते रिजवें बैक को देश मे साख का नियन्त्रण करने का अधिकार भी 
दिया गया है। साख का देश हित गे नियन्त्रण करने हेतु रिजव वेक निम्नलिखित उपायो को 
अपनाता है 
() बैक दर नौति न छ४8 ?०॥०४)--जैसा हम पूर्व कह घुके हैं, बेक दर से 
अभिप्राय उस दर से होता है जिस पर पर केन्द्रीय दैक विनिमय बिलो वो खरीदता है अथवा 
उनको पुन भुगाता है या जिस दर पर केन्द्रीय बैक सदस्य बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों के आयार 
पर ऋण प्रदान करता है। किसी देश में साख का बैक-दर के माध्यम से प्रभावपूर्ण नियन्त्रण करने 
के लिए तीन शर्तों का पूरा किया जाता आवश्यक होता है--(क) देश की बैंकिंग पस्थाएँ पुन 
कटौती के लिए केन्द्रीय बेक पर आश्रित रहनो चाहिए। (सर) देश की थे किंग सस्थाएँ सकटकाल 
का सामना करने के लिए केद्वीय बैक पर निभर होनी चाहिए) (ग) देश की बैंकिंग सस्थाओं के 
पास पर्याप्त मात्रा मे साख-पत्र होने चाहिए जिन्हें वे केन्द्रीय बैक से पुत कढोती कराने के लिए 
तैयार हो। दुर्भाग्यवश, भारत मे ये तीनो शर्तें यूरी तरह से सन्तुष्ट नहीं होती। यही कारण 
है शी हता भें रिजवे वैक॒ की बैक दर नोति साख का नियन्त्रण करने में अधिक सफल नहीं हो 
सकी है। 
हे (क) रिजर्य बैंक ने अपना कार्य । अप्रैल, 4935 को आरम्भ किया था। उस समय इसकी 
बैंक दर 3#$ प्रतिशत थी ) परन्तु 5 नवम्बर 935 को इसे घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया 
था। सन्‌ । 592 तक रिज॑ बैक की वैक-दर 3 प्रतिशत पर ही स्थिर रही । दूसरे शब्दों मे, इस 
अवधि में रिजव बैक ने सुलभ मुद्रा नीति (00९४७ ७०९४ 7००9) का ही अनुसरण किया था । 
इस नौति के फलघ्वरूप देश मे साख का असाधारण रूप से विस्तार हुआ, व्यापारिक क्षेत्रों में 
सटूटेबाजी की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला और देश के भुगतान सन्तुलन में घाठा उत्पत हो गया । 
सन 4935 से 95 की अवधि मे रिजर्व चैक की बंक दर नौति अधिक प्रभावपूर्ण घ्िद्ध नहीं हो 
सकी । इसके कई कारण थे--(क) अनुसूचित बैक रिजदें बेक से अधिक सहायता लेने के इच्छुक 
नहीं थे। (2) युद्ध ओर युद्धोतर काल में अनुमूचित बैंको की आशिक स्थिति में बहुत हर हो 
हो गया था। अंत उन्हे रिजवे बैंक से ऋण लेने की कोई विशेष आवश्यकता भी नही री । (3) 
अनुसूचित बैंक विनिमय बिलो को अपैक्षा कोयागार विपत्नों (प768809 87॥8) में जपना घन 
248 अधिक अच्छा समझते थे कर इस प्रकार के विषश्नों मे सुरक्षा एबं ठरलता के दोनों गुण 
ते थे। इस्च ग्रकार सन्‌ !935 से 7957 तक की रिजयं कं बेंक-दर 
नोति मे कोई विशेष सफलता नहीं मिल सको। ०७७ ३७०७४४०४४४ 


(ख) 5 नवम्बर, 95] को रिजर्द बैंक ने अपनी बैक दर को 3 प्रतिशत से बढाकर 
अप प्रतिशत कर दिया था। इतका भ्रुद्य उद्द श्य देश मे साख की मात्रा को सकुचित करता था। 
ईैसी वर्ष रिजने दैंक ने यह भी तय किया या छि खाधारणठ अनुतुबित बैंको से बढ़ उनकी मौसमी 
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झावश्यकवाओ की पूति के लिए घरकारी अतिभूतियाँ नहीं खरीदेगा बल्कि उन्हे अपदो प्रचलित 
बंक-दर पर सरकारी प्रतिभृतियों की जमानत पर ऋण दिया करेगा | इसका परिणाम यह हुआ 
कि अनुसूचित बैशो को दिये जाने वाले ऋणो मे भारी कमी हो गयी । अत. सत्‌ 95-57 की 
अवधि से रिजवे वेक को अपनी बैक दर नीति मे पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। 

(ग)] 25 मई 957 को रिजवे बैक ने जपनी बैक-दर को 33 प्रतिशत से बढाकर 4 अ्तिशत 
कर दिया और आगे चलकर 2 जनवरो, 2963 को इसे 4 प्रतिशत से बढाकर 4३ प्रतिशत कर 
दिया । इसका मुख्य उद्देश्य उस समय प्रचलित मुद्य-स्फीति को तियन्त्रित एव नियमित करना था । 
बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति को अधिक श्रभावपूर्ण ढंग से रोकते के लिए 26 प्ितम्बर, 964 तथा 
47 फरवरी, 965 को बंक-दर बढाकर क्रमश 3 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत कर दी गयी थी | 
सन्‌ 97-72 में बैक-दर 6 प्रतिशत पर ही स्थिर रही । 30 मई, 973 को रिजर्व बैक ने बैक 
दर को बढावर ? प्रतिशत कर दिया था; 23 जुलाई, 974 को बैक-दर को और अधिक बढ़ाकर 
9 अतिशत कर दिया गया था। इस प्रकार सन्‌ 957 के उपरान्त रिजवे बैक ने घुलभ मुद्रा के 
स्थान पर दुर्वभ सुद्रा की चौति (2६8 )8००८५४ 7०७०७) का अनुसरण करना आरणभ्ण कर दिया 
था । ऐसा करके रिजवें बैंक ने उचित ही कदम उठाया था, नयोकि भुद्रा-स्फीति का सामना करने 
के लिए दुलंभ मुद्रा नीति एक अत्यन्त प्रभावशाली अस्त्र सिद्ध होतो है। इससे देश में बचतो को 
प्रोत्याहिद मिलता है और विदेशी पूँजी भी आकर्थित होती है ! इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
सन्‌ )95 स्ले पूर्व रिजवे बैक की बैक-दर नीति अधिक सफल नहीं हो सकी थी, परल्तु सन्‌ 95 
के बाद रिजव वेक की बैंक दर नीति अधिक प्रभावपूर्ण हो गयी थी ) 

इस समय बैंक-दर 9 प्रतिशत है! यह दर पर्याष्त ऊँची है। इस ऊँची वैक दर को इृष्दिगत 
रखते हू अनुसूचित व्यापारिक बैक औद्योगिक एवं व्यापारिक खण्डी को दिये जाने वाले ऋणो पर 
6 5 से लेकर 7 5% की ब्याज दर यसूल कर रहे है। यह ऊँची दर अर्येव्यवस्था मे स्फीतिक 
प्रवत्तियों पर रोक लगाने हेतु बसूल की जा रही है ; वास्तव गे, यह ऊँची स्याज दर रिजर्व बैंक 
को साख-सकुचन नीति के अनुरूप ही है । 

इसके अतिरिक्त, रिजवे बैक ने अनुसूचित व्यापारिक बैकों को 2 जुलाई, 976 को यह 
आदेश भी दे दिया था कि तियमोल्वधी ऋणियों (०३७४ 907०७) से वे दण्डात्मक ब्याज 
(96० 2 70(८7०४.) वसूल करें। ये दण्डात्मक ब्याज दरें सामान्य ब्याज दरो से | से लेकर 2 5 
प्रतिशत अधिक निश्चित की गई थी। लेकिन निम्न आय-वर्यों के ऋणियों अर्थात्‌ किसानों, हृपि- 
मजदूरों, शिल्पियों इत्यादि को दण्डात्मक ब्याज दरो से छूट दे दी ययी थी । 

(2) खुले ब्राजार की क्ियाएँ (0960 ४७76८ 09००४०॥५)--देश मे साख नियन्‍्द॒ण 
करने के लिए केन्द्रीय बैक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओ सम्बन्धी वीति को भी अपवाया जाता है। 
खुले बाजार की जिंसाओ से अभिप्नाय खुले बाजार मे केख्रीय दैक द्वारा राश्कारी प्रतिभृतियों, प्रथभ 
श्रेणी के बिलो एव प्रतिज्ना-पत्रो के क्रप-विक्रम से होता है। दूसरे शब्दों में, साख की मात्रा को 
नियन्त्रिद करने के लिए देश का केन्द्रीय बैंक खुले वाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-पिक्य 
करता है! अन्य केद्वीय चैंको की भाँति रिजर्व बैंक साख का वियस्त्रण करने के लिए भारतीय 
भुद्दावबाजार मे समय समय पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का ऋष-विक्रण करता 
है। दूसरे विश्व युद्ध से पूव रिजवे बैक की खुले बाजार की क्रियाएँ केबल सीमित मात्रा से ही 
हुआ करती थी । उस समय इन क्ियाओ हा मुख्य उद्देश्य मुद्रा-बाजार मे होगे वाली मौसमी कमी 
को दूर करना था । युद्धबाल मे भी खुले वाजार की क्रियाओ में कोई विशेष बृद्धि नही हुई किन्तु 
युद्रोत्तर-काल में साथ की मात्रा का नियमत करने हेतु रिजर्व बेंक द्वारा बडे पैमाने पर खुले बाजार 
की क्रियाओं को अपदाया गया था। अब भी रिजद बैंक समय-समय पर मुदरन्याभार की परिस्थितियों 
के अनुप्तार प्रतिभूतियों का कप्र-विक्रय करता रहता सन्‌ ) 970 7। में रिजर्द बेक ने 84 करोड़ 
२० के मूल्य वी प्रतिभूतियों को बेचा था | 

(3) वकद-कोषों के अनुपात से परिवर्तत--रिजर्व बैंक अनुमूचित बैंको के नकद-कौपों के 
अनुपात म॑ पसिवितेंत करके भी साख का नियन्त्रण करता है। सन्‌ 934 के रिजर्य बंक ऑफ़ 
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इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत यह व्यवस्था की मयी थी कि प्रत्येक अनुसूचित 45%॥ रिजर्व बैक के 
पास अपवी काप्त-देयताओ का 2 प्रतिशत ठथा माँगनदेयताओ का 35 प्रतिशत द-कोपो व से 
में रखना पड़ेगा । सत्‌ 949 के बैग कम्पनोज एक्ट वे अन्तर्गत यही व्यवस्था असूचित वर्क 
पर भी लागू कर दो गया थी । उन्हे अपनी देवताओ का निश्चित प्रतिशत 288 के 2 
रखता पडता था। सन्‌ 956 में रिजर्द बैक ऑफ इण्डिया एक्ट में किये गये एक सशोधन 
अनुसार रिजव बैक को यह अधिकार दिया गया कि वह काल-देग्ताओ का प्रतिशत 2 से वडाकर 
8 तथा मांगदेयताओ का प्रतिशत 5 से बढाकर 20 तक कर सकता था । सितम्बर, 962 में 
बैहिंग कम्पतीज एक्ट में किये गये एक अन्य सशोधन के अन्तर्गत अनुसूचित बैंको को अपनी माँग 
एवं काल देवताओ का केवल 3 प्रतिशत भाग ही रिजवे बैक के पास तकद-कोप के रूप मे रखना 
होता है । परन्तु इस सशोधन के अन्तर्गत रिजवे बैक को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि वह 
यदि चाह तो इस प्रतिशत को 3 से बढाकर 5 तक कर सकता है। 4 अगस्त, ॥973 को इस 
प्रतिशत को बढाकर 7 बर दिया गया था लेडिन 29, जून, 974 को इसे पुत घटाकर 5%कर 
दिया गया था, इसके अतिरिक्त, रिजवं बैक को यह भी अधिकार श्राप्त है कि वह न्यूनतम प्रतिशत के 
अलावा अनुसूचित बैको को कुछ और गकद-कोय जमा करने के लिए भी आदेश दे भत्ता है) 
रिजक बैक में साख नियस्त्रण के उद्देश्य से सफ़द कोपो में १टिवतन करने की नीति. का समरगरन्समय 
पर उपयोग भी किया है। रिजवं बैंक ने न्यूनतम बोष के बलावा अनुसूचित बेको को अतिरिक्त 
नकद कोष जमा करने के लिए भी आदेश दिये हैं । इस प्रकार मकद कोष सम्बन्धी परिवर्तन की 
नीति को रिजर्व बैक ने समय समय पर साख्र का तिपस्त्रण करने ने लिए अपनाया है । 


रिजववे बैक ने कामूनी नकद कोप रीति को सन्‌ ।976-77 में भी हढतापूर्वक अपनाया 
था। यह इसकी साख सकुचत नीति का प्रमुख अग था। तीज्न मोद्रिक प्रसार के बरतु कीयतो पर 
पड़ने बाले दबाव को कम करने हेतु रिजर्थ बक ते अनसूचित बंबो की लगभग ।60 करोड र० की 
धनराशि अवचद्ध (॥ग्रए००००) कर दी थी । 3 नवम्बर, 970 से लागू एक आदेश के अल्तगंत 
अनुसूचित बैड से कहा गया था कि अब वे अपनी कुल माँग एवं समय देयवाओ का 6 प्रतिशत 
भाग नकद कोपो के रूप से रखें । इससे पूर्द उन्हे अपनी कुल देयताओों का केबल 5 श्रतिशत भाग 
ही तकदी के रूप से रखना पड़ता था। सितम्बर 4, 976 से पूर्व तो यह भतिशत 4 ही था। 
इस प्रकार !0 सप्ताहों से भी कम अवधि में नवाद कोप अतुपात को 4 से बढाकर 6 प्रतिशत कर 
दिया गया था । अत रिजव बुक ने अपनी स्फीति विरोधी नीति के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों की 
लगभग 300 करोड रु० की धनराशि को अवरुद्ध वर दिया या | 3 जनवरी, ॥977 को तो 
रिजने बैक ने अपनी स्फीति विरोधी मोति के अधीन एक अत्यन्त कठोर कदम उठाने की घोषणा 
की थी । इराके अनुगार 4 जनवरी, 977 एवं । अप्रैल 977 के बीच अमुसृचित बैको को 
प्राप्त होने वाली नवीन जमाराशियों का 0 प्रतिशत भाग प्रूर्णत अवरुद्ध कर दिया गया था| 
लेकिन इन जमाराशियों पर रिजद बेक अनुसूचित बैको को 5 5 प्रतिशत ब्राधिक ब्याज देने पर 
सहमत हो गया था । 

(4) चउग्रनात्मक साख नियन्त्रण (526०0४६ (#€८ठ॥ ए०्ऑ०)--चयनात्मक साख 
नियन्त्रण से अभिप्राय उस स्ताख तियम्त्र० से है जिसके अस्तर्गंत केन्द्रीय बैक केवल कुछ निश्चित 
उद्देश्यों की पू्ति के लिए ही सदस्य वेक्रो को साख प्रदान करने के लिए आदेश देता है। दूसरे 
शब्दों भे चयनात्मक साख के नियन्त्रण के अन्तर्गत देश के सदस्य बैक सभी प्रकार के उद्देश्यों के 
लिए व्यवसाधियो को साख प्रदान नही करते । इसके विपरीत वे केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों क 
लिए ही साख प्रदान करते हैं। वास्तव मे, एक तियोजित विकासशील अर्थ व्यवस्था में चयनात्मक 
साख नियम्न्रण जनिषायं हो ऊाता है, क्योकि ऐसी अथ- यदस्था मे कुछ उद्देश्यी को प्राथमिकता दी 
जाती है। अत ऐसे उद्देश्यों के लिए देश के सदस्य बैको को उदार मात्रा मे साख देने के लिए कहा 
जाता है देश का केद्रीय बैक अनावश्यक एवं अवाछनीय व्यवसायों के लिए सदस्य बैकों को साख 
देने की मनाही कर सकता है । 

अब्य केन्द्रीय बैंको की भाँति रिजव बैंक भो विगत बुछ चर्षों से चयनात्मक साख नियन्त्रण 
का प्रयोग कर रहा है । उदाहरणार्थ, सन्‌ 7956 में भारत मे सद्देवाजी की प्रवृत्ति को बहुत 
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प्रोत्साहन मिला था और इसी सटटेबाजी के वारण देश के कीमत-स्तर में अत्यधिक बृद्धि हुई थी । 
अंत कीमन-बद्धि को रोकने के लिए रिजवे बैंक ने अनुसूचित दैको को यह आदेश दिया था कि 
वह यटटेवाजी के लिए व्यवसायियों को साख भश्रदात्त त करे । इसी तरह समय-समय पर भारतीय 
व्यवसायियों द्वारा खाद्य पदार्थों का संग्रह किये जाने की प्रवृत्ति भी पायी जाती है। इसको रोकने के 
लिए भी रिजवे बैक ने अनुसूचित बैको को आदेश दे रखे है कि वे खाद्य-पदार्थों की आड़ पर 
व्यापारियों को कम से कम मात्रा मे ऋण एवं अग्रिम घन प्रदान करें । यदि वे खाद्य-पदार्थों के 
आधार पर ऋण देते भो हैं तो इसके लिए उन्हे ऋण देते समय आवश्यक सीमा (ए7व8व ध्युणाद- 
ग्राधा) में वृद्धि कर देनी चाहिए । इसी प्रकार समय समय पर रिजर्व बैंक ने अन्य वर्तुओ के 
सग्रह को रौकने के लिए भी अनुसूचित बेको को इनकी आड़ पर कम मात्रा में क्रण देने के लिए 
आदेश दिये हैं । स्तन 97-72 मे चीनी ग्रुड॒ एव खाडसारी के भावो भे तेजी आयी थी। कीमतों 
की श्स बृद्धि को रोकने एवं इन यह्तुओ के सम्रह को निल्त्साहित करने के लिए रिजय॑ बैक ने इन 
वस्तुओ के विरूद्ध दी जाने बाली पेशरगियो पर प्रतिबन्ध लगा दिये थे | इन बस्तुओ के विरुद्ध दी 
जाने वाली पेशमियों पर 65 प्रतिशत मार्जिन (गशहष्टा0)) रसने.. आदेश दिये गये थे । साथ ही 
ब्याज की न्यूनतम सीम। ।2 प्रतिशन निधीरत की गयी थी। 


भारत में कार्यशील वनंभान स्फीतिक प्रवुत्तियों के सदर्भ मे चयनात्मक साख नियन्त्रण रीति 
का उपयोग रिजर्व बैक द्वारा अधिक्राछिक किया जा रहा है। ४ जुलाई, 976 छो कपास के 
विरुद्ध दिये जाने वाले ऋणी से सम्बन्धित माजिन [ए27205) बढा दिये गये थे । 2 जनवरी, 
4977 का तो रिजव देंक ने राभी प्रकार की वस्तुओं के विरुद्ध दिये जाने वाले ऋणो से सम्बन्धित 
मार्जिनों मै 0 प्रतिशत की सामास्य वद्धि कर दी थी जास्तव मे, यह बहुत ही कठौर बदम था। 

(5) नेतिक प्रश्नाव की नोति--उपयुक्त उपायो के अतिरिक्त रिजर्व बैंक अन्य केन्द्रीय 
बैंको को भाति, स!ख का नियन्त्रण करने के लिए सदस्य बैको पर अपने चैतिक प्रभाव का उपयोग 
भी करता है । दूसरे शब्दों मे, रिजर्व वैक्न अनुसूचित बैक को समझा-बुज्ञाकर अपनी निश्चित नीति 
का अनुसरण वरते के लिए प्रोत्साहित करता है; इस उद्देश्य की पू््ति वे! लिए रिजर्व बैक समय 
समय पर अनुसूचित बँको के प्रतिनिधियों की सभाएँ बुलाता हे तथा उन्हें अपनी निश्चित नीति 
का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कश्ता है । इसके अलावा रिजर्व बैक समय समय पर अनुसूचिन 
बैंको को पा पत्र भेजकर भी उहे साख की मात्रा को ठियमित करने का सुझाव देता रहता है। 
उदाहरणा् सितम्बर 949 में रुपये के अवमूल्यम के द।द रिजर्व बेंक के गवनर ने देश के सभी 
प्रमुख बैंको की मीटिंग बुलायी थी और उनसे बनुरोध किया था वि वे ययासम्भव सदूठे के लिए 
व्यवसायियों को साख प्रदात न क२। 


रिजवें बैक की साथ नियन्त्रण नीति के अप्रभावी होने के मुख्य कारण--जैता हम पूर्व 
कह चुज्रे हैं, रिजब बै को अपनी साख नियन्त्रण नीति में कोई विशेष सफलता प्राप्त नही हुई है । 
इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं 

() स्वदेशी बैकरो पर रिजर्व बेक के नियन्त्रण का अभाव--भारत की वैर्तिय व्यवस्था 
मे स्त्रदेशी बैंकरों का अत्यन्त महत्व्पूर्ण स्थान है | वास्तव में देश की साख की अधिकाशथ पूति 
स्वदेशी बैकरो ्वारा ही की जातो है लेकिन इसके बावजूद रिजव बैक का स्वदेशी बैंकरो पर 
बिलकुल नियन्त्रण नहीं है। इस प्रकार भारतीय मुद्र/न्‍्वाजार झा एक महत्त्वपूर्ण अग रिजवं बैक बे 
ियस्त्रण वी परिधि से बाहर ही रह जाता है ! यही कारण है कि अपनी साख नियन्त्रण नीति में 
उसे अधिक सकक्‍लचता ब्राध्त नही हो सकी है । 

(2) देश से सुसगठित मुद्राबाजार का अमझाव--जैसा हम पहले कह चुके हैं भारतीय 
मुद्दा बाजार का सगठन अत्यन्त दोषपूर्ण है। इसके मुख्य दो भागो के बीच सम्पर्क एव सहयोग का 
लगभग पूर्ण अभाव है । इसी कारण इसम्रे व्याज की दरो मे भारी भिम्तता पाये जाती है । इसने 
अलावा; सुदा-बाभार की प्रचलित ब्याज की दरो के सप्य दैक दर का कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं 
है । परिणामत बाजार को दरें बैक दर में हुए पा बतनों के साथ ही सध्थ उसी अनुपात 
नही बदलती और इस प्रकार रिजवं बैक की बँव दर नीति निष्य्रभाव (गाधी८०७॥८) ही नह 
जाती है । 
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(3) देश मे सुसंगठित बिल-बाजार का अभाव--जैसा कि हम पूर्व देख चुके है. भारत मे 
अभी बिल-बाजार का पूर्ण सगठन नहीं हो सका है। परिणामत भारतीय मुद्रा बाजार मे अच्छे 
बिलो का अशाव पाया जाता है । इसी कारण पुन कटौती की व्यवस्था अधिक लोकश्रिय्र नही हो 
सकी है । वास्तव मे यहू बैक दर के अप्रभावी होने का गुख्य कारण है हे है 

(4) बैकों के पास नक्द-कोधो को बहुतायत--युद्ध और युद्धो्रकाल मे मुद्रा-रफोति क्के 
कारण भारतीय बैकी की जमाराशियो मे भारी वृद्धि हुई है । रिजर्व देक के पास निश्चित अनुपात 
में लकद-कोप रखने के उपरान्त भी बैको के पास इतनी अधिक मात्रा मे जमाराशियां वनो रहती हैं 
कि इतकी सहायता से वे मनचाही मात्रा भे साख वा निर्माण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगु- 
सूचित बैकों को ऋण आदि के लिए रिजय बैंक पर निर्मेर नही रहना पड़ता। अतश्व ऐसी परि 
स्थिति में रिजव बैक की बैक-दर नीति अधिक सफल नहीं हो सकती । 

(5) ज्ारतोय अथ्थ-ब्थचस्था मे लोच का अभाव-- केस्द्रीय बेक की साख नियन्‍जण नीति को 
प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि देश की अथ “यबस्था में पर्याप्त मातर में लोच 
हांगी चाहिए ताकि बैक दर म किये गये परिवर्तनो के साथ कीमतों मजदूरियों तथा ब्याज वी दरो 
में भी परिवतन हो सके । दुर्भाग्ययेश भारतीय अर्थ व्यवस्था में लोच का लगभग अभाव सा ही है, 
जिसके फलस्वरूप बैक दर से किये गये परिवतगों के साथ कीमतो सजबूरियों तथा ब्याज की दरसे 
भें आनुपातिक परिवर्तन नहीं होते । यही क।रण है कि रिज्वे बेक की बैक दर नीति अधिक प्रभाव- 
पूर्ण नही हो सकी है । 

साख निष्ल्नण नीति को अधिक प्रप्नावपूर्ण बनाने के लिए रिजवं बैक द्वारा किये गये 
झपाय- अपनी साख निय तण तीति की अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लए रिजर्व बैक ते समय- 
समय पर बुछ उपाय क्यिे है जिनमे रो गुस्य मुख्य निम्नालखित है 

(।) इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयतरण सन [955 से पूर्थ इम्पीरियल बंक की साख 
नीति रिजव वैक की घोषित साख नीति के ठीक अतुकूल नहीं हुआ करती थी क्योकि इम्पीरियल 
बैक एवं अ यन्‍्त साधन-सम्पन्न बैंक था और इसकी साख-नीति रिजर्व बैक की साख-तीति से मेल 
नही खाती थी इसलिये अपनी साख नीति को अधिक प्रभावपू्ं बनाने के लिए रिजवे बैक से 
इम्पी(रियल बैक क्‌ राष्ट्रीयकरण वा सुझाव प्रस्तुत किया था जो कि सरकार द्वारा स्वीकार कर 
लिया गया । इस प्रकार रिजर्ये बैंक की सफलता के मार्ग मे स्थित एक बडी बाधा को इम्पीरियल 
बैरु के राष्ट्रीयर रण द्वारा दूर कर दिया गया । 

(2) अनुसूचित बैको के नकद कोषों के बनुपात मे वृद्धि-- जैसा हम पूर्व कह चुके है, 
रिजर्व बैक आफ इण्डिया एक्ट 974 के अन्तर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी माँग-देयताओं 
का 5 प्रतिशत तथा काल देबताओ का 2 प्रतिशत रिजवे वैक के पास नकद-कोप के रूप में जमा 
करना पढ़ता था। सन्‌ 956 में अपनी साख नियन्त्रण नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बनने के लिए 
रिजव बंक ने अनुसूचित बैंको के नकद कोपो मे वृद्धि वे सुझाव को स्वीकार कर लिया | सितम्बर 
962 मे रिजब बैक ने बैंको की कुल देबताओ का और अधिक भाग अपने पास नकद कोपों के 
रूप में रखने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस भ्रकार साख नियन्त्रण नीति को अधिक 
प्रभावपूर्ण बनाने के लिए रिजर्व बैक ने समय समय पर अनुथूजित बैको द्वारा रखे गये तकद कोषो 
के अनुप"त मे वृद्धि की है । 

(3) चयनात्मक साख नियम्त्र० मीति--जैसता हम ऊपर कह चछुके हैं अपनी साख 
नियन्त्रण नीति की अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए रिजर्व बैक ने चंबनात्मक साख प्रणाली का 
भी आश्रय लिया है । इसके अल्तगत रिजव वैक अनुसूचित बैंको को यह आदेश दे सकता है कि 
वे किम किन व्यवसायों के लिए ऋण दे सकते है और किन-किन व्यवसायों के लिए नहीं। हम 
प्रणाली के अनुसार रिजव बैंक अनुसूदित वैको को यह भी आदेश दे सकता है क्रि वे विश्ििय 
प्रकार के व्यवत्ायों के लिए दिये गये ऋणो पर क्या क्या सीमाएँ (0489) निर्धारित करें और 
उच पर कितगी 7 ब्याज की दरें वसूल करें वास्तव मे चयनतात्मक साख नियन्त्रण केन्द्रीय 
बैक की साख नियन्त्रण नीति का एक शक्तिशाली अस्त्र होता है। परन्तु भारत मे रिजवे बैक की 
चयनात्मक राख निय-्जण नीति को कोई विशेष सफ्लता प्राप्त नहीं हुई क्योकि अनुसूचित बैक 
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और व्यवसायी मिलकर कई तरीको से रिजवं बैक को इस नीति को निष्प्रभावी बना देते हैं। 
लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि रिजर्व बैंक को चयनात्मक साख नियस्त्रण नीति के 
परिणामस्वरूप सट्टेबाजी की प्रवृत्ति निरुत्साहित हुई है और व्यापारियों हारा कुछ आवश्यक 
वस्तुओं के संग्रह (7०2008) का रोकने में सहायता मिली है। 

(4) चेक-दर में वृद्धि--देश को अर्थ-व्यवस्था में झाख का समुचित नियन्त्रण करने हेतु 
रिजवे बेंक ते समय-समय पर अपनी बेक-दर में वृद्धि की है। जब रिजवं देक का प्रारम्भ हुआ 
था तो उस समय रिजवं बैंक की बैक दर 3 प्रतिशत थी, परन्तु समय समय पर साख की मात्रा 
का सकूचन करने के लिए बैक-दर मे वृद्धि की गयी है। 7 फरवरी, 965 को रिजवं बैंक को 
बैक-दर 6 प्रतिशत थी। सन्‌ 966-67 में भी वैक-दर 6 प्रतिशत पर ही स्थिर रही | लेकिन 
2 भार्च, 968 को रिजर्व बँक ने इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया था । सन्‌ 97-72 में 
चैंक-दर 6 प्रतिशत पर ही स्थिर रही । 30 मई, 973 को रिजवं बैक ते बैँक-दर को बढाकर 7 
प्रतिशत कर दिया था | 23 जुनाई 974 का बैक-दर फो जोर अधिक बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर 
दिया गया था । 

(5) बिल-बाजार योजना का क्रियान्वयन --6 जतवरी, !952 को बिलो के प्रयोग को 
अधिक लोकप्रिय क्याने के लिए रिजये बैक मे अपनी बिल-ज्ञाजार योजना को क्रियान्वित किपा 
था। इस योजमा के गरिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा-बाजार में बिलो को सल्या मे कुछ वृद्धि हो गगी 
है जिसके कारण रिजवे बैक की थैक दर नोति पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण बन गयी है । 

(6) रिजर्व बेक हारा! साख सम्बन्धी सूचनाओं का आदान प्रदान--कुछ समय (पूर्ण 
आरतीय वैक अपने ग्राहकों को दी जाने वाली साख की सूचना अन्य बैंकों को नही दिया करते थे 
जिसका परिणाम यह होता था कि चालाक व्यवप्तायी विभिन्न बैंकिंग सस्थाओ से कुल मिलाकर 
अपनी क्षमता से अधिक ऋण ले लिया करते थे। इस त्रूटि को दूर करने के लिये सन्‌ |962- 
63 से रिजवं बैक ने अनुसूचित बंको को साख सूचनाएं देना प्रारम्भ कर दिया था। इस प्रकार 
की सूचनाओ की सहायता से अनसूचित बैंको को साख का समुचित तियस्व्रण करने में बडी 


सहायता मित्रती है । 
रिजर्व बेंक और स्वदेशी बेकसे हु 

यद्यपि स्वदेशी बैकर्स भारतीय मुद्रान्याजार के महत्वपूर्ण अंग्र हैं तथापि उनके कार्यों पर 
ररिजय॑ बैक का कोई नियन्त्रण नहीं है। परिणामत रिजरव बैक वी साख तियन्त्रण नीति अधिक 
कारगर सिद्ध नही हो सकती है। सन 934 मे रिजव॑ बैंक के निर्माणकर्ताओं नै इस बात को 
भलोभांति अनुभव किया था कि अपनी साख तियम्त्रण नीति को प्रभावपुर्ण बनाने के लिए रिजये 
बैक को शीघ्रातिशीक्र स्वदेशी बेंकरो पर अपना नियन्त्रण स्वापित करना चाहिए। इसलिए 
रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया एक्ट मे यह वैधानिक व्यवस्था कर दी गयी थी कि अपनी स्थापना के 
3 वर्षों क भीत* रिजव बैंक स्वपरेशो बैकरो पर अपना नियस्त्रण लागू करने सम्बन्धी रिपोर् 
सरकार के सामते अस्तुत करे ) इस राम्बन्ध मे शान 937 भे रिजवे बैंक ने एक योजना भी 
बनाभी थी । इस योजना के अन्तर्गत स्वदेशी बैकरो के कार्यों पर कुछ प्रतिवन्ध लगाये गये थे। 
परन्तु इनके साथ ही रिजर्व बैक की ओर से उन्हे कुछ गरुविधाएँ भी प्रदान को गयी । दुर्माग्यवश 
स्वदेशी बैकरों मे इस योजना को स्वीकार नहीं किया। सत्‌ 2938 में रिजव बैक ने स्वदेशो 
बैकरों को सगठित वैकिय व्यवस्था में लाने का पुन प्रयास किया था किल्तु उसे भी अधिक सफलता 
से मिल सकी । सत 294 में स्वदेशी बैकरों को बैंकिंग व्यवस्था में सम्मिलित करने के लिए 
दूपरी योजना बत यी गयी । परन्तु दुर्भाग्यवश स्वदेशी वैकरों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया था। 
इसके बाद रिअव बैक द्वारा कोई भ्रन्य प्रयास नही किया गया है । वर्तमान स्थिति यह है कि स्वदेशी 
बैंकसें आाज भी र्जिर्व बैक के नियन्त्रण की परिधि से बाहर है। दास्तव से, रिजय बेक की साख 
नियन्त्रण नीति वी असफलता का सुख्य कारण यही है । 

रिजर्व बेक और अनुसूचित बंक 
([६७च्घर> छग्यो: बात उल्ले्वंपरट्वे छण्णछ) 
भरत से व्यापारिक बैंको को दो प्रेणियों मे विभाजित किय्रा जाता है-- ([क) अनुश्ुचित 
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बैक, (ख) अयूचित देक ()२०४-5०४४४०१४॥ 9275) । अनुसूचित बैक वे बैंक हैं जिन्हे रिजिव बैक 
आफ इण्डिया एक्ट की दूसरी साटणी में सम्मिलित कर लिया गया है । अनुसूचित देक उवल वही 
बैंक हो राकता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो हे पर 
(१) उनकी चुक्ती-पूंजी (9क्व6 एए ध्यण्ाओ) तथा ध्रारक्षित निधि (60४6३) 5 लाख 
रुपये से कम नही होगी चाहिए ॥ 
(2) उछ्तकी काये प्रणाली जमाकर्ताओ के हितो के प्रतिकुद नहीं होती चाहिए। 
इस प्रकार, यदि किसी बैक को चुकती पूंजी एवं प्रारक्षित निधि 5 लाख रुपपो से कम है 
अथवा उसका निस्तारण (॥पृ००७४०४) हो जाता है अथवा यह बैंकिंग व्यवसाय करना बत्द कर 
देता है अथवा उसकी नीति जमाकर्ताओं के हितो के विपरीत सिद्ध होती है तो ऐसी परिस्थिति से 
रिजव॑ बैक उस बैक का नाम द्वितीय सारणी से निकाल सकता है । 
अनुसूचित बैको को अपतो जमाराशियों का एक निश्चित भाग रिजव॑ बैकः के पास 
जकद-कोष के रूप मे रखना पड़ता है । यदि कोई अनुसूचित बैक इस नियम की अवहेखना करता 
है वो रिजवे बैंक दण्डतीय ब्याज (2८049 3एक्०5) वसूल कर सकता है) इसके अत्तिरक्त, 
प्रत्येक अनुसूचित बैक को रिजये बैक तथा भारत सरकार को अपना साप्ताहिक विवरण-यत्र 
(एच्टात9५ $४(४(८प्राथ्य() भेजना पढ़ता है। इस विवरण-पत्र से दैक की वित्तीय स्थिति के बारे से 
विस्तृत जानकारो प्रस्तुत को जाती है । 
रिजब बैक अनुसूचित बेको को निम्वलिखित सुविधाएं प्रदाग करता है 
() अनुसूचित बैक रिजवं बैक से स्त्रीकृत व्यापारिक बिलो एवं प्रतिश्ञ-पत्रों की पुन 
कटोती करा सकते हैं। 
(2) अनुसूचित बैक रिजव बैक से सरकारी प्रतिभूतियो, बिलो तथा सौने चाँदी के आधार 
पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। 
(3) रिजर्व बैक अनुसूचित बैंको को स्माशोघन-गृह (0४078 ल०७४४) की सुविधाएँ 
प्रदात्त करता है| 
(4) रिजवे बैक अनुसूचित बैंको को सस्ती दरो पर स्थान्तरण सम्बन्धी सुविधाएँ 
(१७//७7०४ [?9७॥०3) श्रवान करता है । 
(5) रिजवे बैंक सकट के समय अनुसूचित बंको को उपयुक्त परामर्श एवं आधथिक सहायता 
भी देता है । 
रिनये बेक तथा अपुचित बेक (7९८5०८२० 80: आए २०४०३०४०९०८१ ऐ87:)-- 
अमूचित बैक बे बेक हैं जिन्हे रिजये बेक ऑफ इष्डिया एक्ट की दूसरी सारणी मे सम्मिलित मही 
किया गया है। असूचित बेक प्राय छोटे-छोटे स्थानीय-बैक होते हैं जिनकी घुकती-पूंजी एव 
प्रारक्षित निधि 5 लाख सुपये से कम्त होती है। साधारणत- इस प्रकार के बैको का कार्यक्षेत्र 
अहम सीमित होता है / गत्दु दीजयता करपनीज एफट के अन्तर्गत रिजर्व बैक को इत बौकों के 
साथ भी अपना सम्पर्क बनाये रखना पडता है। रिजर्व बैंक स्वीकृत असूचित बकरी (४एए/०४८० 
70० $०॥४४७॥९4८ 590/5) को स्थान्तरण सम्बन्धी सुविधाएँ (८एाए०४ ए०॥॥०७) भी 
प्रदान करता है। इन बैंकों को बैकिय नियम अधिनियम 949 के अन्तर्गत अपता मासिक 
विवरण (77०7फरोए #शशा०१) रिज बेक को अनिवार्य रूप से भेजना पड़ता है। इन्हे भी 
अपनी हो का एक निश्चित भाग रिज चैवा के पास नकद-कोप के रूप से रखना 
पडता है । 
रिजये बेक तथा स्टेट बेक ऑफ इण्डिया 
(९25ह०६ छ99६ 3घत 8६३७९ एच: 00 [णत8) 
तर जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, । जुलाई, 955 को इसम्पीरियल बैक का राष्ट्रीयकरण करके 
स्टेट बैंक ऑफ इश्डिया की स्थापना की गयी थी । राष्ट्रीयकरण से पूर्व रिजव बैक तथा इस्पीरियल 
बैक के बीच हुए एक समझौते के जनुसार इस्प्रोरियल बैक रिजवे बैक के एजेण्ट का काम करता 
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था। | जुलाई 955 के बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया उन सभी स्थानों पर रिजव बंक के 
एजेण्ड के हप में कार्य करता है जहाँ पर रिजवे बेक की शाखाएँ नही है । 


रिजव बेक ओर कृषि-वित्त 
(0८5००ए० छथा बाव शह0णाप्रात्र] छ॥37००) 


चूंकि कृषि भारत का प्रमुख घन्धा है, अत रिजव बैक ने क्रेषि-विंच के लिए विशेष 
व्यवस्था कर रखी है | ्ररम्भ से ही कृषि वित्त के विकास हेतु रिजर्व बैक से कृपि-साख विभाग 
की स्थापना कर दी थी। इस विभाग का खुख्य कार्य कृषि-वित्त से सम्बन्धित समस्याओं का 
अध्ययन एवं अनुसन्धान करना है । 

रिजवे बैक ने दो राष्ट्रीय कोपो की स्थापना की है 


(क) राष्ट्रीय कृषि साख (दीघकालीन क्रियाएँ) कोप [िक्काणा॥ &8077/फ०े (एा०्ता। 
(7०7९-७7 07020०॥5) म7४4] 3 फरवरी, 956 को स्थापित किया गया था । 

(ख) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) कोष [्शा०्ाढ 2 छ87०एीएश) टाण्का 
($/40759807) एए०8] को 30 जून 956 को स्थापित किया गया था । दोनो ही कोषो की 
स्थापना देश में कृपि-वित्त की पूर्ति को बढाने के लिए की गई थी । 

स्मरण रहे, रिजवदे बैक किसानो को कृषिन्साख प्रत्यक्षत नहीं देता। रिजवे बैक प्रथमत 
ऋण सहकारी सस्थाओ को देता है और वे आगे चलकर ये ऋण किसानों को देते हैं। राष्ट्रीय 
कृषि साख (दीघ॑कालीन फ्रियाएँ) कोष की स्थापना 0 करोड रुपये की मूल राशि से की गई थी | 
रिजवे बेक ने भी 5 करोड़ रु७ का अपना प्रथम वाधिक अशदान दिया था। राष्ट्रीय कृपि-साख 
(स्थायीकरण) कोष की स्थापना ! करोड रु० की मूल राशि से की गई थी । राष्ट्रीय कृषि लय 
(दीघ॑कालीन क्रियाएं) कोप का उद्देश्य राज्य सरकारो को तिम्तलिखित उद्देश्यों हेसु ऋण देना 
है--()) सहकारी वैको एवं प्रारम्भिक कृषि साख समितियों की शेयर पूँजी मे भाग लेना--(४) 
कृपि-उद्देश्यों के लिए राज्य सहकारी बैको को मध्यमकालीत ऋण देता (॥) केन्द्रीय भूमि बच्यक 
बैंको के ऋण-पन्नो ((९७८४/प्८5) को खरीदता एवं उनन्‍्ह दीघंकालीन रण देना । 

इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि-साख (स्थायीकरण) कोष का उद्देश्य राज्य सहकारी बैको को 
निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए मध्यमहालीत ऋण देवा है (?) बूखा एवं बाद आदि के प्मय 
किसानों के अल्यकालीत ऋणी को मध्यमकालोीन झणों मे परिवर्तित करन के लिए (॥) कृषि कार्यों 
बा वित्तपोषण करने वे लिए । 

30 जूब, 29735 को राष्ट्रीय हृपिसाख (दीप॑कालीव कियाएँ) कोए में कुल घवराधि 
334 करोड़ ९० के तुल्य थी । इसी प्रकार इसी तिथि को राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीमरण) को 
भें 40 करोड झुवये की धनराशि थी । रिजर्व बैक ने विगत 5 वर्षो में राज्य सरकारों का 
राष्ट्रीय कृपि साथ (दोर्धकालीन क्रियाएँ) कोष सेस पर्याप्त बढ़े ऋण दिये हैं। ये ऋण उन्हे 
सहकारी साख सस्थाओ की शेयर पूंजी में भाग लने के लिए दिये गये थे ( सन्‌ ;960 6! मे 
इन ऋणों की कुल राशि 3 23 करोड़ रुपये थी लेकिन सन्‌ 4974-75 में यह बढ़कर 8 37 करोड 
रू० ही गयो थी | इस कोष मं से रियायती दरो पर मौसमी क्ृषि सम्उन्धी कार्यों एवं फसली के 
विपणन का वित्तपोषण करने हेतु राज्य सहकारी बैको को अल्पकालीन एवं दीप्कालीन ऋण भी 
दिये गये हैं ! अल्पकालीमस ऋण वैक-इर से 2 प्रतिशत कम की रियायती दर यर दिये गये थे 
जबकि मध्यमकालीनत ऋण बैक दर से [# प्रतिशत कम दर पर प्रदान किये गये थे। सन्‌ [960-6] 
मे रिजर्व बैक द्वारा राज्य सहकारी बैंको को दिये गये अल्पफालीन ऋणों की कुल राशि 80 6 
करोड उपय थी लेकित सन्‌ 3974-75 भें यह बढ़कर 489 52 करोड रू० हो गयी थी । इसी 
प्रकार राज्य सहकारी बंको को दिये गये मध्यमवालीन रझूणों की राशि सन्‌ 960 6[ में 
4 68 करोड़ रुपये से बढ़कर सब 974-75 में 9-87 क्रोड रुपये हो गयी थी कपास का 
बिल्ली का बिसपोषण करते के लिए भी रिजब वैक राज्य सहकारी बैको यो अज़्पगालीन ऋण 
देवा रहा है । सन्‌ 974 75 में रा्तायतिक खाद की खरीद शव उसके वितरण के लिए भी 
रिजवं बैक ने 28*20 करोड स्पये स्वीकार किये ये 
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रिजव॑ बैंक न राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीव रण) कोष मे से राज्य राटकारी वेको को 
मध्यमवालीन ऋण इस उद्देश्य वा लिए दिये हैं कि सूखा-य्रस्त क्षेत्रों में वे अपन हारा दिये गये 
अल्पकालीन ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों से परिवतित कर सके । सत्‌ 955 66 मे इस कोप 
से दिये गये मध्यमकालीन ऋणों की कुल राशि 4 82 करोड ह० थी जो सन्‌ 2974-75 में बढ़कर 
84 33 करोड र० हो गयी थी। शी 
कृषि-उदृश्यो के लिए दिय गये अल्पकालीन एव सध्यमकालीन ऋण के अतिरिक्त, रिजिच 
जैब' विगत वर्यो म॒ केन्द्रीय भूमि जिन से बैको को दीमकालीत ऋण भी देता रहा है । रिजव बेक 
उनके द्वारा जारी किये गये ऋण पनो (6८5८४/८००७) को खरीदता रहा है । 30 जून, 975 
को रिजव बैक ने इन ऋण-पत्रों में 38 करोड रु० की धवराशि लगा रखी थी । 
सन 963 मे रिंजव वैक मे अपने तत्वावधान में कृषि पुतवित्त विगम स्थापित बिया 
था । इस अब दृषि पुनवित्त एव विकास नियम (#87व्णक्ाश पेटीए4ए०४ 270 70:४0०9- 
प्राटघ८ 0079ण4ध०ध) कहा जाता है। इस निगम का उद्देश्य कप लघु सिचाई थपालन, 
मुर्गीपालन, मछलीपालम, दुग्ध डेसियो आदि वे स्वरित्त विकास हेतु मध्यमकालीत एवं दीघरालान 
ऋण देना है । निगम इस प्रकार के ऋण या तो प्रत्यक्षत और या प्रुववित्त के माध्यम स॒ प्रदान 
करता है | इस नियम की प्रदत्त-पंजी 5 करोड ₹० है । रिजर्व तैंव केन्द्रीय भूमि विकास बैक, 
राज्य सहकारी बैक अनुसूचित बेके जीवन बीमा विभम इसे अशधारी (802600८४७) हैं ॥ 
रिजर्व बैंक ने सन 7974 75 में 40 करोड र० एवं 975 76 भें 60 करोड झ़० के दीघकालोन 
ऋण इस निगम का दिये थे । 
रिजवं बैक ते दो अन्य एजेन्सियो को स्थापित करने में भी पहल को चो--() सीमान्त 
फ्रिमान एवं कृषि श्रम एजेन्सी (708 >धशझ्ा०७ स्काह्रध$ 2700 शैड्धाा्णाणन ॥.0"0णा ण 
36779.) (0) लघू किसान विकास एजेंन्सी (7:96 09) के 7९5 76/20.गशा: ४8०7७ 
8708) । ये दोतो ही एजेन्सियाँ छोड़े किसानो, भूमिहोन श्रमिकों एवं ग्राप्रीण समाज के अन्य 
कमजोर वर्गों को ऋण-मरुविधाएँ देती हैं ! 
इसके अतिरिक्त, रिजवे बैक व्यापारिक देशों फो भी प्रोत्साहित करता है कि कृषि विकास 
की परियोजनाओं का वित्तपोषण करने मे ये सक्रिय भाग ले / रिजय यैक ने इन थेजो को इस बात 
के लिए भी राजी कर जिया है कि वे केसत्रीय भूमि विकास बैको के ऋण पत्नो में धन जगायें। 
सन्‌ 970 म॑ रिज बैव ने एक योजना निकाली थी जिसके अन्तर्गत देश के ] राज्यों मे 
व्यापारिय वैफो को जादेश दिया गया यथा कि वे प्रारम्भिक कुषि साख समितियों को ऋण दे । 
3। दिसम्बर 975 को इस योजना में 22 व्यापारिक बैक भाग ले रहे थे और उह सन्‌ 
97$ की खरीफ फ्सल वे लिए 32 6 करोड रु० और सन ॥975 76 की रबी फसल के लिए 
24 करोड %० के जल्पकाल्ीन ऋण 8]3 समित्तियों को दिये थे। इन बैको ने 3 दिसम्बर, 
975 तक 70 9 जाख रु० के मध्यमकालीन ऋण भी दिये थे । 
रिजवे बेंक तथा औद्योगिक वित्त 
(६6४९८४९६ छशाए८ 800 [000979॥ सग0906९) 
रिजवे बैग ने सन्‌ 957 में एक पृथक औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना की थी। इस 
बिभाग का मुरय काय देश मे दीघकालीग औद्योगिक विद वी व्यवस्था १ रते मे सहायता देना है । 
अतएय इस विभाग ने दीध्कालीन ऋण की व्यवस्था करने बाली सस्थाओ की स्थापना मे बहुमूल्य 
सहयोग दिया है। औद्योगिक वित्त निगम (060 सोगर॥०० 0०एणआाणा)) की स्थापना 
में रिजवे बैंक ने आधिव एवं सग्ठनात्मक दोनो ही प्रकार की सहायता दी है । सनू 975-76 में 
इसकी प्रदत्त पूँजी [0 करोड हपये थी। इसमे रिजर्व बँक का पर्याप्त अशदान था । रिजव बैक 
इस निगम को नीति सम्बन्धी विधयो पर भी परामश्श देता है। रिजब बैक औद्योगिक वित्त निगम 
को अल्पकालीन मध्यक्राजीन एवं दीघवालीय तीनो ही प्रकार के ऋण दे सकता है। सन्‌ 975-76 
भें इस निगस ने उद्योग धन्धों वो 228 98 करोड र० ऋण एव पेशगियो के रूप में दे रखे थे । 
इसके अलावा, रिजर्व बैक ने विभिन्न राज्यो मे स्थापित किये गये राज्य बिच सिगमो 
(8६ कपएथथाए००४ (>ए०57०%) की शेयर पूंजी मे भी भाग लिया है। सन्‌ 974 75 मे 
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इन निगमो की कुल चुकुती पूंजी 29:07 करोड रु० थी। इन निगमो की चुकती-पूँजी में रिजये 
बैक ते लगभग 243 करोड रुपये लगाये हैं । रिजर्व बैक इन निगमो को अल्पकालीन, मध्यमकालीन 
एवं दीघक्रालीन ऋण भी प्रदान करता है। सन्‌ 974-75 में रिजवे बैंक ने इन विगमी को 
9 8 करोड ८० के ऋण दे रखे थे। इस समय इन निगमी की सख्या ]8 है। सन्‌ 974-7$ में 
इन्हौते उद्योग-धम्धो को 275 83 करोड रुपये की वित्तीय सहायता दोथी। 
उपर्युक्त निगमो के अतिरिक्त रिजव बैक ने पु्नावत्त निगम (िल्वीए0॥08 एणएणश्षाण) 
तथा औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ([00४गार्श टाशवा 870 प्ाएट्ब्राएशा। 007७००४०७) 
की स्थापना में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया है। इन दोनो निगमो ने अपने वित्तीय साधनों मे बूद्धि 
करते के लिए समय-समय पर रिजवं बैक से आधिक सहायता प्राप्त की है। ! सितम्बर 964 
ओ पुनवित्त नियम का औद्योगिक विकास बैक मे विलय कर दिया गया था। ओऔद्योगिक साख एवं 
निवेश निगम की स्थापना, जतवरी 955 में हुई थी। सन्‌ 975-76 में इसकी प्रदत्त पूँजी 5 
करोड़ रुपये थी । इसका उद्देश्य निजी खण्ड में उद्योग-धन्धो को ऋण देना है । सन्‌ 975-76 मे 
इंग़ने उद्योग धन्धों को 242 करोड रु० के ऋण दे रखे थे। रिजवे बैक अनुसूचित बैकों की उदार 
साख सुविधाएँ देकर उन्हे छोटे-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग-घन्धो को वित्तीय सहायता देने के 
लिए भी प्रोत्साहित करता है। । जुलाई, 960 को भारत सरकार ने एक साख गारण्टी परि- 
योजना (07800 004९६ 80076) लागू की थी। इसका उद्देश्य लघु-उद्योगो को ऋण देते 
वाली सस्थाओ को सम्भावित हानि के विरुद्ध गरारण्दी देना है, ताकि लघु-उद्योगो को अधिकाधिक 
मात्रा मे साख उपलब्ध हो सके । इस कार्ये के लिए रिजर्दे बैक के प्रवन्ध मे ही भारत सरकार की 
और से एक साख गारण्टी सगठत बताया गया था। 30 जून, 976 को साख गारण्टी योजना 
में भाग लेने घाले बैको की सख्या 2335 थी। 30 जून 975 को इस संगठन द्वारा दी गयीं 
गारण्टियों का कुल मूल्य 726 करोड रु० था। लेकिन 30 जून, 976 को यह बढकर 950 
करोड र० हो गया था। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि छोटे-छोटे उद्योगो को दी जाने 
बाली सस्थागत साख (7र॥(एाणा४। ००१॥0) के प्रवाह में निरन्तर वृद्धि हुई है। 
जुलाई 964 मे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (6090 02ए४०७ए०ए छः 
० 700/9) की स्थापना की गयी थी। इस बैक की कुल प्रारम्भिक पु (जो 0 करोड़ रुपये 
थी) की व्यवस्था रिजर्व बैक द्वारा ही की गयी थी। सम 97 5-76 में इसकी चुकती-पूंजी 50 
क्रीड रु० थी। इस बैक का उद्दश्य भी देश के औद्योगिक विकास में सहायता देना है। यह बेक 
औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली अन्य एजेन्सियो के कार्यों का समन्वय भी करता है। सितम्बर 
964 को पुर्नावत्त निगम का इस बैक में विलय (ए्ध8०) कर दिया गया धा। [ 6 फरवरी, 
976 को औद्योगिश विकास बैंक का रिजर्व बेक से सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया गया था! ड्से 
भारत सरकार के स्वामित्व में एक स्वायत्त शासी (३ए०॥००७०75$) विगत बना दिया गया था। 
इस बैक द्वारा उद्योग धन्घो को दी गयी कुल हण-सहायता सन्‌ 975 76 में 44] 26 
करोड ८० थी। 
इसके अतिरिक्त, सर 764 65 में रिजर्व बैंक अधिनियम मे संशोधन द्वारा देश के बडें 
उद्योगो को आर्थिक सहायता देने के लिए एक विशेष कोष स्थापित किया गया था जिसका नाम 
दाष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घकालीन) कोष ([पिक्षाणा॥। ॥गरवप्ध्यांश एिश्वा। ए.णाह वा 
090) रखा गया था । इस कोष मे स्जिये बैंक ने 5 करोड रुपये डालने की व्यवस्था की थी। 
इस कोष का मुख्य उद्देश्य भौद्योगिक विकास बैक को ऋण देता है। 30 जून, 975 को इस कोष 
प्त दिये गये ऋणों की कुल राशि 264 64 करोड रुूण घी । 
फरवरी 963 मे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (ए"४ परण्श रण [7009). की स्थापना की 
गयी थी । इसकी प्रारम्भिक पूँजी 25 करोड रपये थी। यह समूची पूंजी टिज्दे बैक ने दी थी । 
6 फरवरी, 976 से पूर्व यह ट्रस्ट रिजव बेक से सम्बन्धित था। लेकिन इस तिथि से इसका 
सम्बन्ध भारत के औद्योगिक विकास बैक से जोड दिया गया था । इस्तकी 25 करोड २० की 
प्रार्राम्भक पूंजी औद्योगिक विकास बैक को सोप दी गई है । यह ट्रस्ट दस-दस रुपये के गूनिट वेचकर 
निवेशकर्ताओं के विभिन्न वर्गों मे बचतो को प्रोत्साहित फरता है । इस प्रकार लोगो से एकत्रित घत* 
राशि को यह ट्रस्ट उद्योग-घन्धो मे लगाता है। यह ट्रस्ट न केवल यूनिटो को वेचता है बालक एक 
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निश्चित प्रोमत पर उन्हे खरीद नी लेता है। सन्‌ [974-7* में दृस्ट ते 6 7 करोड़ रुपये के 
यूनिट बेचे थे जबकि पूवगाम! वर्ष में यह राशि 30 3 करोड रु० थी । इस वर्ष द्रह्ट ने यूनिट 
धारियों को 8 6 प्रतिशत लाभाश की घोषणा की थी । सन्‌ 974-75 मए व 7 ० काफी 
बड़े आघात का सामना करना पडा था। 00॥& की बिक्री मे कमी का मुख्य कारण यह था कि बैको 
की ब्याज वरो मे वृद्धि के कारण एश७ के आकयंग मे कमी हो गई थी । निम्न एवं मध्यम वर्गों 
में बचतो को प्रोत्साहित करने हेतु टृस्ट ने | जुलाई 969 को एक नयी योजना लागू की थी, 
इसे ऐच्छिक बचत योजना (एणएप्ञघा+ 58078 ?]90) कहते हैं। इस योजना के अन्दगत निम्न 
एवं मध्यम वर्ग के लोग अपनी सुविधानुप्तार छोटी छोटी राशियाँ यूनिट खरीदने मे लगा संबते हैं । 

सेकिन 975-76 मे टुस्ट की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त रुधार हुआ था। | यूनिट की 
बिन्नी मे वृद्धि हुई थी । इस सुधार का मुख्य कारण यह था कि भारत सरकार ने यूविद घारियो 
को यूनिठों मे लगायी गयी पूंजी पर आय कर एव सम्पत्ति कर से कुछ छूट देने की घोषणा की 
थी । 30 जून, 975 को औद्योगिक, वित्तीय एवं सावंजनिक उपयोगिताओ सम्बन्धी व्यवसाथों को 
इस टल््ट ने 70 करोड़ र० के ऋण दे रखते थे । 


रिजवं बंक फी सफलताएँ 
(#०४/९एक४०९०/३ ण॑ ॥6 १७शए९ छ8॥0) 


रिजवे बैक की स्थापना लगभग 42 वर्ष पहले हुई थी | इस अवधि में रिजर्व बैक ने अपने 
कार्यक्षेत्र मे कुछ सफलताएं प्राप्त की हैं जो इस प्रकार हैं 

() सुलप्न मुद्रा नीति (2॥839 )(णा८४ ए0॥८/)--रिजवं बैक ते अपने जीवनकाश में 
गधासम्भव मृनभ मुद्रा तीति अपनाने का ही प्रयत्त जिया है । रिजवें बैक की स्थापना से पूर्व 
बैंक दर को घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया घा । सन्‌ 495] तक रिजव बैक की बैंक दर 3 
प्रतिशत पर ही स्थिर रही थी । वास्तव में इस सुलभ भुद्दा नीति से देग की अथ व्यवस्था को बहुत 
लाभ हुआ है ( परन्तु सर !950 मे गुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए बैक दर को उड्ढे 
प्रतिशत कर विया गया था। भागे चलकर रामय-समय पर बैक-दर में बुद्धि की गयी हे । इस समय 
(।977) रिजवे बैक की बैक-दर 9 प्रतिशतहै। परन्तु वतंसाव परिस्थितियों को देखते हुए यहू 
दर ऊँची नही कही जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिजवं बैक ने विगत 42 वर्षों 
में प्रधासम्भव सुलभ मुद्रा लीति का ही बनुसरण फ़िया है । 

(2) नोद निर्गममन नीति (४०७४ ७७02 ?०॥८४)--सन्‌ 935 से लेकर सन्‌ 956 तक 
रिजव बैक ने आनुपातिब' नोट निग्रमन प्रणाली दे आधार पर कागजी मुद्रा का निर्मेमन किया था 
और इस धकार कागजी नोटो के पीछे पर्याप्त धातु कोष बनाये रखा परन्तु सन !956 भे रिजये 
बैक ने आनुपातिक निर्मेमन प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोध निधि प्रणाली को अपना लिया 
था । इस प्रणाली के अन्तगंत देश की कागजी रा मे पर्याप्त मात्रा में लोच (७०आणा/) उत्पन्न 
| 8 है ! बास्‍तव मे यह प्रणाली भारत जैसे विकासशील देश के लिए अत्यन्त उपयुक्त गिद्ध 
हुई है। 

(3) स्फीति निषन्त्रण नोति [7/9000 (०४४70 7०॥०१)--विगत कई वर्षो से देश 
में प्रललित मुद्रा-स्फीति को निपन्न्रित एव नियमित करने के लिए भी रिजव बैक ने रामय सगय 
पर कई कदध उठाये हैं। इसने विशेषकर चयनात्मक शाख नियन्त्रण (9९६००२९७ एास्या 
(०४0४०)) प्रणाली द्वारा देश के कीमत स्तर को नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया है। यह सत्प 
है कि रिज बैक को गुद्रा स्फीति का सामना करने में कोई विशेष सफलता नही मिली है। परन्तु 
पदि पक बैंक न होता तो मुद्रा स्फीति सम्बन्धी परिस्थिति और भी जधिक भयात्तक हो 
सका ॥ 


(4) ब्याज की घरो से स्थिरता--रिजर्व बेक ने देश की व्यापारिक कावश्यकताओ के 
अनुसार राख का विस्तार एवं सकुचन करके ब्याज की दरो में स्थिरता स्थापित करने का प्रयत्त 
किया है। यह सत्य है कि भारतीय मुद्रा बाजार मे आज भी ब्याज वी दरो में सामयिक परिवर्तत 
होते रहते है परन्तु इन परिवर्तेनो का अनुपात पहले की जपेक्षा बहुत कम्त हो गया है। इसका 
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श्रेय रिजये बैक को ही है । लेकिन जुलाई सन्‌ 974 म देश को असाधारण स्फीतिक स्थिति को 
देखते हुए ब्याज की दरो मे असाधारण वृद्धि कर दी गई थी । 

>_ _ (3) सावजनिक ऋण की व्यवस्था -सरकार का अभिकर्ता (४४०४४) हामे के नाते रिजव 
बैक ते सावंजनिक ऋण का बहुत ही अच्छा एवं सराहवीय प्रबन्ध किया है। इसके अतिरिक्त, 
रिजर्व २५ ने समय समय पर अल्पकालीन ऋण देकर सरकार को विद्चीय कठिनाइयों से भी 
बचाया है। 

५४ (6) रिजवं बैक ने बैंको का बैक होने के नाते भी सराहनीय कार्य किया है-- जन बैक 
बैंको का अन्तिम ऋणदाता है और सकट के समय उन्हे ऋण एवं अध्रिमो के रूप में सहायता भी 
प्रदान करता है । रिजवे बैक ने कई बैंको को याकट के समय फेल होने से च्ाया है । 

(7) औद्योगिक बित्त व्यवस्था--रिजये जैक ने छोट व बड़े उद्योगों के लिए वित्त को 
व्यवस्था करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण काय क्या है ! जैसा हम ऊपर देख चुके हैं रिजव बैक 
मे औद्योगिक वित्त विगम र/ज्य वित्त निगमों एवं औद्योगिक विकास बैक की स्थापता में सग- 
ठनात्मक एवं आधिक सहायता प्रदान की है ) इस त्तरह रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा-बाजार की 
एकर भारी तूटि को दूर करने का प्रयत्न किया है| 
2 (8) कृषि वित्त ध्यवस्था--रिज्वे बैक ने अपने ढ्ृषि साख विभाग के माध्यम से कृषि साख 
के लिए विशेष व्यवस्था कराने का प्रयन किया है और इस काये मे इसे पर्याप्त सफलता भी मिली 
है। वास्तव में रिजव वेक ने विभिन्न राज्यों मे सहकारिता आन्दोलन को पुनगठित एवं सुदृढ करने 
मे महत्त्यपूण योग दिया है । दे 

(9) घन वे स्थास्तरण को सस्ती सुविधाएँ--रिजब थैक से सरकार अनुसूचित बैको 
एवं राहुफारी जैको को धन ना स्थान्तरण बरने सम्बन्धी सस्ती सुविधाएं प्रदान की हैं। रिजर्व 
अर सहायता से सदस्य बैक बहुत कम व्यय पर रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज 
सकते है । 

(0) साख नियम्तण नोति रिजव वैक ने विश्निन्न उपायो को अपताकर देश में साख 
की मात्रा का नियन्त्रण एवं नियमत करने का प्रयत्न किया है और इस सम्बन्ध में इसे कुछ सफलता 
भी प्राप्त हुई है । विशेषकर रिजर्व बैंक के चमनात्मवाः स'्ख नियस्तरण के कारण कृषि पदार्थों मे 
किये जाने वाले सट्ट पर रोक लगी है औ< अन्य आवश्यक वस्तुओ की कीमतों को तियन्त्रित करने 
में भी कुछ सहायता मिली है। 


(।! रुपये के बाह्य छुल्य मे स्थिरता--विगत 42 वर्षों मे रिजर्व बैक रुपये के बाह्य 
मुल्य मे स्थिरता स्थापित करने मे पर्याप्त सपल हुआ है। जैसा विदित है भारतीय रपये का 
स्टलिग मुल्य बिभत कई वर्षों स | शिक्षिंग 6 पेस की दर पर स्थिर रहा है। इसका श्रय भी 
रिजर्व बैक को ही हे । लेकिन जैसा पूव कहा गया है 6 जून 966 वो भारत सरकार ने अपती 
और से निणय करके रुपये के बाह्य मूल्य को घटा दिया था । 

(2) बैंक्िण का विकास रिजवे वैक न देश म बैकिंग का समुचित विकास करने में भी 
बहुमूल्य सहाग्रता दी हे । रिजव बेक मे कानन के अन्तग्त दिये गये अपने अधिकारों का उचित 
उपयोग करक देश म एक सुव्यवस्थित एवं सुहृढ बैक व्यवस्था की नीव रखी है। इसने दुर्बल 
एवं गैर आधिक बैंको के एकौकरण (क09240200॥) को प्रोत्साहित करके वैक्गि व्यवस्था को 
और अधिक सुदहृढ बतान का प्रयत्न किया है । 

(3) बिल बाज़ार को स्थापमा-सत्र ।952 मर रिजव बैंक ने अपनी बिल-वाजार 
योजना को त्रिया>्वित करके देश मे एक सुसयाठत विल बाजार की स्थापना करने का प्रयत्त किया 
था और इधम इस आशिक सफलता भी य़ाय्त हुई हे । 

(4) समाशोधन व्यवस्या--रिजव बैंड त देश के लगझ्नग 82 केन्द्रों मे रामाशोधन 
व्यवस्था (९ध्वाएग् 090/शाए८७५) की है । इसस बैंको द्वारा लेन देन वहुत सरल एवं घुविधा- 
59% गया है । इस श्रकार रिजव वैत् देश म चेको के प्रयोग को लोक्थिय बनाने मे सफ्ल 
हुजा 6 ! 
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(5) आ्िक आँकड़ों का सतय्नह एवं प्रकाशन--रिजर्व बैक ते मुद्रा, साख, बैंकिंग, 
सहकारिता, हृप एवं ओद्योगिक-उत्पादन से सम्बन्धित आँकडों एवं तथ्यों वा संकलन करके 
समय-समय पर रिपोर्टों के रूप में उनका प्रकाशन किया है। वास्तव में रिजर्व बैंक का यहू कोय 
देश की आशिक समस्याओ को समझने एबं उनका सभाधान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण व्विद्ध 
हुआ है। 

रिजर्व बेक की असफलताएँ 
(सशाप्ा७$ 0९ फड रि४५८:४९ छे40॥:) 

ये इस प्रकार है 

(।) मुद्र! बाजार में समस्वय का अभाव--रिजर्व दैक की सबसे वडी अप्तफ़्लता यह ह्दै 
कि ग्रह मुद्रा बाजार के दो पुरुष अगो के बीच समन्वय एवं एकीकरण स्थापित करने में असफल 
रहा है। स्वदेशी वैंकर आज 'भी रिजव बैक के नियन्त्रण की परिधि से बाहर हैं। वास्तव मे, 
स्वदेशी बेकरों की वर्तमान पृथक्त्व की स्थिति भारत मे बैक्गि व्यवस्था फ॑ समुचित विकास के 
हित भे नहीं हू । 

(2) ब्याज की दरो मे समानता का अमाव--सुद्रा बाजार में समन्वय एवं एकीकरण वें 
अभाव के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागो में आज भी व्याज की दरो मे भारी भिन्नता पायी 
जाती है। मुद्रा-बाजार के सगठित भाग के बाहर स्वदेशी बैंकर साहुकार एवं महाजत लोग बहुत 
ऊँची ऊँची दरों पर ऋण देते है और बैक दर का इनवी ब्याज-दरों पर कुछ भी प्रभाव नहीं 
पडता । वस्तव में, यह रिजर्व बैक की भारी असफलता हो मानी जा सकती है| 

(3) बिल-बाजार के बिकास मे अराफलत' -यह सत्य है कि रान्‌ [252 में रिजव॑ बैक 
ने देश में बिल बाजार का विकास बरने हेतु अपनो योजना को क़ियास्वित क्या था। परस्तु इसके 
बावजूद भारत में विन-व्राजार का समुचित विक्रास नही हो सता है। आज भी मुद्रा-्बाजार में 
अच्छे एुब कठौदी-पोय बित्ो (0:5:0070856 0)5) का भारी अभाव पाया जाता है। 

(4) कृषि-सताख का अपर्पापव्त विकास-प्रद्यपि रिजव बैक ने कृपिन्साख में विस्तार के 
लिए अनेक कदम उठाये हैं, लेकिन फिर भी देश में कपि साख की समुचित एवं पर्धाष्त व्यवस्था 
नही की जा सकी है | जिंसानो को आज भो उचित दरो पर तथा पर्याप्ठ मात्रा म कृषि कार्यों के 
लिए साख उपलब्ध नही द्वोती । 

(5) बेकिंग सुविधाओं को अधर्याप्तता--यय्यवि विगत कुछ वर्षों में ब्रेकिंग सुविधाओं का 
विध्तार हुआ है श्र कई स्थानों पर बैबो की शासाएँ खोली गयी है लेकित फिर भो देश के 
आकार एवं जनख्या को देखते हुए वर्तमात बैजिंग सुविधाएँ पयापा नहीं है। जाज भो देश मे 
बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पर बैको का पूर्ण अभाव है । रिजवे देक इस कमी ये पूणत दूर करने 
में सफल नही हा सका है । 

(6) रुपये फे आन्तरिक मूल्य में अस्थिरता रिजव बैंक की सबसे बडी असफलता लो 
रपये के आव्तरिक मुल्य में स्थिरता का अभाव है | विगत कई वर्षो में निरन्तर मुद्रा स्फीति के 
परिणामस्वरूप द्रेश के कीमत स्तर में भारी वृद्धि अथवा रुपये के आन्तरिक मूल्य मे भारी कमी 
हुई है । इस मुद्रा स्फीति का देश की आ्िक स्थिति पर बहुत चुरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि रिजवं 
बेक से कई प्रकार के स्फीति विरोधी उपाय (#पनाती॥00720 (९०७४ए०:८४) अपनाये हैं, लेकिन 
इनके बावजूद स्थिति में कोई विशेष छुघार नहीं हुआ है और शुपय्रे का आन्तररिक मूल्य निरन्तर 
गिरता जा रहा है। 

(/) भारतीय बेको को विदेशों विनिमय व्यवसाय मे उचित भाग दिलाने मे अ्फलता-- 
यथपि विगत दुछ पर्ों से भारतीय मिश्रित पूँजी बैक विदेशी विनिमय ब्यवक्षाय मे प्रविष्ट होने का 
प्रघत्त कर रहे हैं परतठु अभी एक उन्हें इस दिशा मे विश्येषसफलता प्राप्त नहीं हुई है 
पहुले की भांति विदेशी विनिमय व्यवराय में अ/ज ली विदेशी जैको का लगझ्नग पूर्ण एकाधिक्रार 
है । रिजव जैक इस एकाधिकार को समाप्त करने तथा भारतीय बैको को विदेशी विनिमय व्यवसाय 
में उनका उचित भाग दिलाने भे लगभग असफल ही रहा है। 
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(8) बैक्िण संकदो से चैकों को बचाने में भसफ़लता--जब रिजवें बैक की स्थापना हुई थी 
तो उस्र समय यह आशा की गयी थी कि रिजय बैंक, बैंको को समय-समय पर आते वाले 
बैंकिंग सकटो से बचाने का प्रयत्न करेगा, परन्तु दुर्धास्यवश, यह आशा पूरी म हो सकी। रिजर्व 
बैंक की स्थावना के तुरन्त बाद ही ट्रावनकोर नेशनल और ड्विलन बेक (प।३ए७८0७ रेबततजावों 
6 006०॥ छथ४) फेल हो गया था। रिजयव बेक उसे फेल होने से न बचा सका। 
सन्‌ 939 से 946 के चीच लगभग 444 छोटे बड़े बैंक फेल हुए और रिजर्व बैक उन्हे बचाने 
में असमर्थ ही रहा। उस समय रिजव॑ बैक का तक यह था कि अपर्याष्त अधिकारों के कारण वह 
वैकिंग सकट के समय बैंको को असफल होठे से लही बचा सकता था। बैंकिंग कम्पनीज एक्ट, 
949 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में रिजये बैक को निरीक्षण सम्बन्धी व्यापक अधिकार दिये गये, 
परन्तु इसके बावजूद भी वह हाल के वर्षो मे प्लाई बेक (048 8478) तथा लक्ष्मी बेंक को फेल 
होने से न बचा सका 

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत 
3. रिजर्व बेक के मुह्य कार्यों पर प्रशाश डालिए + 
(राजस्थान, 97] इलाहाबाद, 956, इन्दोर, 968, मेरठ, 975) 
अथवा 
रिजर्व बैक आफ इण्डिया के कार्यों का पूरी तरह वर्णन कोजिए॥ आज़ फे दिन भारत में 
बक-दर क्या है ? (राजस्थान, 2969) 
[सकेत--यहाँ पर रिजव॑ बैक के केद्धीय बैंकिंग कार्यों तथा साधारण कार्यों की विस्तारपूर्वक 
ध्याख्या कीजिए । रिजर्व बैक के केन्द्रीय बैकिग कार्यो की व्याक्या करते समय यह भी 
बताइए कि रिजवे बैक किन क्नि उपायों द्वारा देश मे साख का नियन्त्रण करता है और 
इस दिशा में उसे कितनी सफल्नता प्राप्त हुई है। आज भारत मे बैक-दर 9% है।] 
2. स्थापना के समय से आज तक रिजवे बैंक के कार्यवाहन की आलोचना कोमिए। 
(राजस्थान, बी० कॉम०, 955) 
अबबा 
रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया को कार्यशीलता का पुल्याकत कीजिए ।._ (आगरा, पू, 975) 
सिकेत-- यहाँ पर विगत 42 वर्षो मे रिजवं बक द्वारा किये गये कार्यों का वर्णन करते हुए 
इसकी मुख्य-मुख्य असफलताओ का उल्लेख कीजिए । ] 
3 रिजर्व बेंक ऑफ इण्डिया मुद्रा व साथ को पूर्ति का नियमन किस प्रकार फरता है ” 
(विज्षम, बी० काम०, 960) 
अक्बा 
भारत से रिजवे बंक द्वारा प्रयुक्त मुद्रा एवं साथ मियसत्रण के विभिन्न तरीकों का विवरण 
दीजिए । (राजस्थात, 967) 

[सफेत---यहाँ पर प्रहले यह बताइए कि इस समय रिजर्व बैक न्यूततम कोष प्रणाली के 

आधार पर मुद्रा का निर्गेमत करता है ! इस प्रणाली की मुख्य-मुख्य बातो को विस्तारपूर्वेक 

लिखिए । तदुपरान्त यह बताइये कि रिजवे बैंक देश मे साख की मात्रा का नियस्तण किन 
किन उपायों द्वारा करता है। इस सम्बन्ध से यह भी स्पष्ट कीजिए कि साख के नियमन में 
रिजवं बैंक को कहाँ तक सफ्लता प्राप्त हुई है।] 

4 भारत की बेकिंग प्रणाली मे रिजवं बेक का ब्या स्थान है ? यह देश से साख को मात्रा का 

जियन्ध्रण किस अकार करता है ? (वित्म, बी० कॉम० 958) 

अथवा 

भारतीय बैंकिंग प्रणालो मे रिजयं बेक का स्थान निर्धारित कीजिए । (विक्रम, 97[ ) 

[सकेत--प्रथम भाग मे, यह बताइए जि रिजव बैक भारत की बैकिय प्रणाद्धी में महत्त्वपूर्ण 

स्थान रखता है । इस सम्बन्ध मे, सन्नेप में, रिजके वेंक के केन्द्रीय वेक्ग कार्यों एव साधारण 
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कार्यों की विवेचता कौजिए। दूसरे भाग से, उन सभी उपायो क्य उल्लेख कीजिए शिनके 
द्वारा रिजव बैक साख की मात्रा का तियस्तेण करता है ।॥ 
रिजर्व बंक ऑफ इण्डिया ने कृषि-साख समस्या को सुलझाने में क्या सहायता दी है ? 
(आगरा, बी० कॉम० 962) 
[प्क्ेत्त --यहाँ पर रिजर्व बैंक के क्ृषि-साख विश्ाग़ द्वारा क्ये7प्रे कार्यों की विवेचना 
कीजिए और बताइए कि किस प्रकार रिजर्व बैंक साख के विधय में सहकारी सस्याओं को 
रियायते देता है ?| 
अनुसूचित बेक वया हैं ? भारतोय रिजर्थ बहू इन बंक्तों को किस प्रकार सहायता पहुँचाता 
है भौर उन पर फंसे नियन्त्रण करता है ? (नागपुर, 955) 
[सकेत--यहाँ पर अनुसूचित बैक की परिभाषा देते हुए यह स्पष्द करिए कि किस प्रकार 
रिजव बंक ऋणो के रूप म उन्हे सहायता देता है तथा कंप्ते उनके कार्यों पर नियन्त्रण 
रखना है २] 
रिजर्य बेक देश को साख-नीति पर किन तरीकों से नियन्भण करता है ? समझाइए । 
(जागरा, 968) 
[सकेत--देखिए प्रश्व 3 और 4 | यहाँ पर आपको रिजदद बैक द्वारा अपनाये गये पाँच 
उपायों को ब्याक्षया करती है। यह भी स्पष्ट करना है कि साख-नियन्तण में रिजर्य बैंक 
कहाँ तक सफल हुआ है ?] 
».रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया के वध कार्य हैं? यह सपुक्त पूँनी वाले बँकों पर किस प्रकार 
नियम्त्रण करता हैं ? (विक्रम, 969) 
[सफेत -प्रयम भाग के लिए प्रश्न | वे उत्तर को देल्िए । दूसरे भाग मे आप यह बताइए 
कि सयुक्त पूंजी वाले बैको पर रिजर्व बैंक कई प्रक्नार से नियन्‍्त्रण करता है--प्रथम, संयुक्त 
जी वाले बैक को रिजद बैंक के पास नकद-कोप रखने पड़ते हैं। दूसरे, रिजर्व बैक संयुक्त 
पूजी वाले बैंको की साख वीतियो पर तनियन्त्र० रखका है। तीसरे, रिजर्व बैंक इन बैंको 
से निरन्तर इनके कार्यों के बारे मे जातकारी प्राप्त करता रहता है | चौथे, रिजवं बैक जब 
चाहे इन बैंको का निरीक्षण कर सकता है ॥ 
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पिकास करने के लिए भी कोई विशेष प्रयत्व नही क्रिया था। यह बैंक पुन कठौती (308 0:80७ाए 
गरष्ठ) की अपेक्षा नक़द-ऋणों (099 0875) को प्राथमिकता दिया करता था। परिणामत देश 
में बिल बाजार का समुचित विक्रास सम्भव नही हो सका था । 


(5) केखोप बैश्गि कार्यों मे असफलता--रिजर्व बैक को स्थापना से पूर्व इम्पीरियल बैंक 
द्वारा सम्पन्न क्रिये गये केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों मे भी इसे वोई विशेष सफलता तही मिल सक्री थी! 
इसलिए उस समय भारत में एक ने केद्रीय बैच की स्थापना का सम्थंत्र जिया जाता था । 


इम्पीरियल बैक के उपर्युक्त दोषो एवं जुटियो के कारण ही समय समय पर इसके राष्ट्रीय- 
करण की मौग की गयी थी। सन 949 मे भारत सखार न ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति 
(हवा! फादगाए शिवृफ्ताए (0शशाए।१८) यो इम्पीरियल बैक वे प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण के 
विघव पर अपना मत्त व्यक्त वरने के जिए वहा था! समिति ने इम्पीरियल बैक वी कार्य-श्रणाली 
मे पाये जाने वाले अनक दौपो एवं जुटिया के वावजूद इसवा राष्टीयकरण वरना उन्चित नहीं 
संगझा था। अगस्त 954 में रिजब बैंक ने ग्राथीण साख व्यवस्था की जांच करने के लिए एक 
अखिल भारतीय ग्रामीण सास सर्वेक्षण समिति (/॥] ॥06/9 सिपा&)। (१९७॥ 8एणए९४ (०0एणान 
(९७) की नियुक्त की घी | इसके जध्यश्ष श्री ए० डी० गोरवाला (8 ए 00ए॥॥9) थे । इस 
समिति की रिपोट दिसम्बर 954 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट मे गोरवाला सर्मिति ने 
इम्पीरियल बैक की कार्यविधि को क्डी आलोचना की थी | समिति का यह कहना था कि इस्पी- 
र्थिल बैक ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त शाखाएँ नही खोली थी जिनके परिणामस्वहूप कृषि राख 
का समुचित विकास नही हो धक' था | गोरवाला समिति ने चुनाव दिया कि शेयर पूँजी (8906 
(०0४७) को बढाकर तथा अन्य राज्य सम्बन्धित वैको (8086 #%७००७०० 00॥)79) का इसके 
साथ एकीकरण करके इम्पीरियल वैको वा विस्तार किया जाना चाहिए। उहोने यह भी सुझाव 
दिया कि इम्पीरिय व बैक वा साम बदजबर स्टेट वैवा ऑफ इण्डिया रख/ जाना चाहिए। (परवत्तु 
स्मरण रहे कि गोरबाता प्मिति ने इम्पीरियल वैक के राष्ट्रीयकरण का सुझाव नही लिया थ' |) 
भारत सरकार ते गोरवाला समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अप्रैल 4955भ 
लोबसभा मे स्टेट वैब ऑफ इण्डिया बिल प्रस्तुत क्रिया था। इसके स्वीकृत हो जाने पर ! जुलाई 
955 को स्टेट वैक ऑफ इण्डिया ने अपना वार्य विधिवत शुरू कर दिया था । 


स्टेट बैक ऑफ इण्डिया के प्रघुख उद्देश्य 
ये इस प्रकार हैं 
.. (!) ग्रामीण साख व्यदस्था मे सरकार को साझदारो--स्टेट वेक ऑफ इण्डिया का मुख्य 
पदुश्य सहरारी साख व्यवस्था गे सरकार की सात्ञदारी स्थ दित करना हूं / अत इस उद्देश्य की 
पूर्ति क लिए स्टेट बैक रभ्ज्य सरकारों को ऋण देने के लिए भी तेयार रहता है । 
पं (2) लाइसेम्सशुदा घोदामों को स्थापना मे सहायता देना स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया देश 
० हा भागों मे लाइसेन्सशद! गोदामो एव बिक्री समितियों की स्थापता में आधिक सहायता 
गहै। 
जलती (3) छोटे उद्योगो को भाविक सहायता देना--स्टेट बैक का एक उद्देश्य यह भी है कि देश 
पे स्थापित किये ये छोटे छोटे उद्योगो को ऋणों के रूप मे आधिक सहायता प्रदान की जाय | 
_ (4) बचततो को प्रोत्साहित करता--स्ठेट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों एवं छाट छोटे कस्बो से 
शे खाएँ स्थापित करने बचतो का प्रोत्याहित करता है ताकि इन्हे एकच्रित करके वेश के औद्यांधिक 
विकास में लगाया ताथ | 
($) धनराशि के स्थान्‍्तरण को सुविधाएँ देना - स्टेट बैक विभिन्न साख संस्थाओं वो 
परत के स्थान्द्रण की सस्ती छुविश्वाएँ देकर बैंकिंग के विकास में समुच्ति सहायता देता है। 
स्टेट बेक भोंफ इण्डिया 
इसका हम निम्नलिश्षित शीषको के अन्तगरेत अध्ययन कर सकते हैं 
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() पूँजीौ--स्टेट बैक की अधिकृत पूंजी (80#०7$6 (थ7/) 209 करोड रुपये हैं। 
इसे 00-00 रुपद्रे दाले 20 लारू शेयरो में विभाजित किया गया है। स्टैट बैक का जारी पूंजी 
(३७००८ ८०७॥४४) 5 62 करोड रुपये है । स्टेट वैक को यह अधिकार हैं कि वह्‌ भारत सरकार 
को पूर्व अनुरमात लिये बिना अपनी जारी पूजी को 2 5 करोड रुपये लर्क बढा सकता हैं । स्टेट 
बैक की पूँजी मे 55 प्रतिशत भाग रिजर्व बैक का है और शेष 45 प्रतिशत भाग निजी शेयर- 
हीएडरो का है | किन्तु कोई भी निजो शेयर-होल्डर स्टेट बैक के 200 से अधिक शेयसे नहीं 
खरीद सकता ! 


(2) प्रबन्ध स्टेट बैक ऑफ इन्डिया का प्रबन्ध एक केन्द्रीय सचालक बोर्ड (0शाए9 
$0०ध0 ० 07८७०) के हाथो मे है। इस बोर्ड के 20 सदस्य हैं। इनमे | अध्यक्ष (एशा> 
709॥) ] उपाध्यक्ष (५४०७ (॥207080), 2. प्रबन्ध-सचालक [(४879छ7॥8 7600७) तथा 
46 सचान्क् (07200०7७) है । इन सचालको में से 6 सचालक निजी शेयर होल्डरो [0796 
$४2900/0275) द्वारा चुने जाते है, 8 सचालक भारत सरकार द्वारा रिजवें बेक के परारशे से 
तियुक्त किये जाते हैं शेष 2 संचालक सहकारिता तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विशेषज्ञ होते हैं। 
इनमे से | सघालक भारत सरकार द्वारा और दूसरा रिजव॑ बैक द्वारा नियुक्त किया णाता है। 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध सचालक अधिक से अधिक 5 वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते हैं। 
परल्तु नियुक्त किये गये तथा निर्वाचित सचालको की कार्य अवधि 4 वर्ष की होती है यद्यपि उन्हे 
दुबारा भा नियुक्त अथवा चुता जा सकता है। केन्द्रीय सचालक बाड्ड के अतिरिक्त, बम्बई, कलकत्ता 
मद्रास, लयी दिल्‍ली, कानपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल तथा पटना के 9 स्थानीय बोर्ड 
(.0०४। 80208) भी हैं । ये समय-समय पर केन्द्रीय सचालक बोर्ड को परामर्श देते हैं । 


(3) स्टेट बेक के कार्यालय--स्टेट बैक का प्रधान कार्यालय बम्बई में स्थित है। इसके 9 
स्थानीय प्रमुख कार्यालय बम्बई, कलकत्ता मद्रास, नयी दिल्‍ली कातपुर हैदराब्राद, अहमदाबाद, 
भोपाल तथा पटना मे हैं । स्टेट बैक ऑफ इण्डिया एक्ट में यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि 5 साल 
की अवधि मे अर्थात्‌ 30 जूब 960 तक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया देश के ग्रामीण क्षेत्रों एबं छोटे- 
छोटे करबो मे 400 नयी शाखाएँ खोलेगा । स्टेट बैक ने सभय से प्रूव ही तथी शाखाओं के इसे 
लक्ष्य को पूरा कर लिया था। 30 जून )975 को बैक के कार्यालयों की सख्या 3475 थी। 


(4) स्टेट बैंक के कार्य (#00०0०॥8 ्॑ (06 58८ छ8प्रौ)--इन्हे हम तीम उप 
शी्षको भे विभाजित कर सकते हैं. 


(क) कैल्रय दैकिय कार्य (0&879] 830॥708 [िए7०॥005) -यद्यपि सेठ बैंक देश 
को केन्द्रीय बैंक नही है तथापि यह उन सभो स्थानों पर केन्द्रीय बैक का ही कार्य करता है जहाँ पर 
रिजव बैक की अपनी शाखाएँ नही हैं ५ इस माते स्टेट बैक दो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करता है- 
(क्ष) स्टेट बैक सरकार के बैक के रूप में कार्य करतर है। यह जनता से रारकार की ओर से 
धन बसूल करता है और सरकार के आदेशानुसार इसका भुगतान भो करता है। यह सरकार द्वारा 
लिये जाने वाले सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी करता है। (था) यह बैकी के बेक के रुप से 
भो कार्य करता है। यह व्यापारिक ब्रैकों से निक्षेप स्वीकार करता है और आवश्यकता पडने 
पर उन्हें ऋण भी प्रदान करता है! यह व्यापारिक बैकों के बिलों की पुन कटौती करता है 
और रिजर्व बैक की ओर से समाशोधन धृह का काय भी करता हैं। इसके अतिरिक्त, स्टेट बैक 
व्यापारिक बैको को घने की स्थान्तरण सम्बन्धी सस्ती सुविधाएँ भी प्रदान करता है । 


(ख) साधारण बैंकिंग कार्य (09७ फिक्राएणह पफ्राट7005)--इसके साधारण 
बकिंग कार्य इस प्रकार हैं. 


(अ) जनता से निक्षेप स्थोकार करना--अन्य व्यापारिक बेको की भाँति स्टेट बैंक 
साधारण जतता से विभिन्न प्रकार के निध्षोप स्वोफार करता है । 0 दिसम्बर, 976 को स्टेट बैक 
के कुल निक्षेप 4044 करोड रुपये थे। इनमे से 609 करोड माँग निक्षेप (फेशशआत 
59०9७) तथा 2,435 करोड रुपये समय-निक्षेप ([798 /08905708) थे । 
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(भा) भतियृतियों मे मियेश करता --अन्य व्यापारिक इदंकोंकी सि स्टेट बैंक अपने 
अतिरिक्त धन को भारत सरकार की श्रतिभूतियो, राज्य सरकारों की प्रतिशूतियो, रेलवे प्रति 
भूतियो, अन्य कॉरपोरेशनो की प्रतिभृूतियों तथा कोषागार-विपत्रों [[700809 हु 8॥]8) में लगाता 
है। 0 दिसम्बर, 976 को स्टेट बैक का प्रतिभूतियों मे किया गया कुल निवेश 990 करोड 
हपये था । 

(६) व्यवसावियों को ऋण आदि देमा--स्टेट बैक सरझारी प्रतिभूतियों, विनिमय-बिलो 
तथा स्वीकृत प्रतिज्ञा पत्रों, गाल के अधिवार-पत्रो (7706 70265) के आधार पर भी व्यवसायियों 
को ऋण प्रदान करता है। 0 दिशाम्बर, 976 को स्टेट बैक ने व्यवसाधियों को लगभग 2 889 
करोड रुपये के ऋण दे रखे थे । 

(ई) अन्य कार्य--स्टेट बैंक के अन्य कार्य इस प्रकार हैं--प्लोनेनचाँंदी के सिक्के सरीदता 
व बेचना लोगो की बहुमूल्य वस्तुओ को अपने अभिरक्षण (005009) मे रखता, ग्राहकों के लिए 
साथ प्रमाणपश्न जारी करना, अपनी शाखाओ तथा सम्बन्धित बैंको पर ड्राफ्ट आदि जारी करना, 
तार हारा एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजना, विशेष परिस्थितिय। मे सहंकारो बैंको के 
एजेण्ट के रूप में कार्य करता बैक्गि कम्पनियों के तिस्तारक के रूप में कार्य करता तथा रिजर्व 
बैक द्वारा सॉपे गये अन्य कार्यों वो सम्पन्न करना । स्टेट चैक लघु उद्योगों एव. सहकारी समितियों 
को विशेष ऋण सुविधाएँ देता है । 

(ग) ह्टेढ बेर के निधि कार्य (27०॥7960. पञ65565 णी ८ अिक्व० ऐशग५) - 
स्टेट बैक आक इण्डिया एक्द के अन्तग्रत कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हे स्टेट बैक तही कर सकता 

(() स्टेट बैक शेयरों के आधार पर 6 महीने वी अवधि से अधिक के लिए ऋण नहीं दे 
सकता परन्तु सन्‌ 957 मे किये गये एक सशोधन के अनुसार स्टेट बेक उद्योग धन्‍्धों को उतकी 
सम्पत्ति के आधार पर 7 वक्ष को मवधि के लिए ऋण प्रदान कर राकता है । 

(2) स्टेट बैक अपने कार्यालयों के अतिरिक्त किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति नही खरीद 
सकता । 

(3) स्टेड बैंक ऐसे बिलो की पुत कटीती नहीं कर सकता अथवा उनके आधार पर ऋण 
नही दे सकता जिनकी परिपवत्रता की अवधि (2९४०० ० 2४4ध79) 6 महीने से अधिक की 
होती है ! परन्तु रिजयं बैक की भाति स्टेट बेक कृषि विलो को विशेष रियायत प्रदान करता है । 
कषि-बिलों की परिपक्वता की अवधि १5 महीने तक की हो सकती है। 

(4) स्टेट बैक उत बिलो की पुत कटौती नही कर सकता जिन पर कम से कम दो अच्छे 
हस्ताक्षर न हो । 

(5) स्टेट बैक किसी व्यक्ति अथवा फर्म को पूर्व निश्चित सौमा से अधिक न तो ऋण दे 
सकता है और न ही उनके बिल्ो की पुन कटौती ही कर सकता है । 

(घ) हापकाकारी बेक (5 5:9/97 ऐं272७).. सठेउ' बेचा ऑफ इश्डिएा से सम्बद्ध 
7 सहायतावारी बंक भी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर, 
स्टेट बैक ऑफ हेदराबाद स्टेट बैंक जॉफ मैसूर, स्टेट बेक ऑफ पटियाला, स्टट बैक आफ 
सोराष्ट्र, स्टेट बक ऑफ ट्रावनकोर स्टेट बेंक ऑफ इन्दौर । 30 जून, 975 को इन बैंको 
के कार्यालयों की सख्या 739 थी । इनकी चुकती-पंजी एव प्रारक्षण निधियाँ 8:42 करोड 
रे 3] ॥ इनके कुल निश्षेप 47। करोड रुपये थे तथा इनके हारा दिये गये ऋतण 378 करोड 
रुपये थे । 

स्टेट चेक ऑफ इण्डिया फी चफलताएँ 
(6फ्रार्श्थ्याथां जी 6 डश6 एद्काट ता पाता) 

(।) बैंकिंग सुविधाओं का विफास--विगत कुछ वर्षों मे देश मे बैंकिंग सविधाओ के 

विकास का अधिकाश श्रय स्टेट बैक को ही है। जैसा पूर्व हा के हैं--स्टैट धैप ऑँ 
शा डर पूर्व हा सह चुके हैं--स्टेट बैक क्ॉफ 

इण्डिया एक्ट मे यह व्यवस्था की गई थी कि स्टेट बैंक 5 वध की अवधि मे अर्थात 30 जून, 960 

तक पिछड़े हुए एवं अविकसित ग्रामीण क्षेत्री मे अपनी 400 नयो शाखाएँ स्थावित करेगा। 
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स्टेट बैंक ने समय से पूर्व ही अपने इस लक्ष्य को पूर कर लिया था। 30 जूब, 960 के उप 
रात्त स्टेट बैक ने नयी शाखाओं को खोलने का एक दूसरा कार्यक्रम क्रियान्वित किया। इस 
परचवर्षीय कार्यक्रम के अन्तगत स्टेट बैक को 45 तथा उसके सहायक बैकों को 55 नयी 
शाखाएँ स्लोलनी थी । बाद में इस लक्ष्य को क्रश 5[ भ्ौर 22। कर दिया गया था । 30 घूत, 
4965 तक स्टेट बैक के द्वारा [4 शाखाएँ तथा सहायक बैको द्वारा 90 शाखाएँ खोली गयी 
थी । इसके बाद स्टेट बैंक ने नयी शाखाएँ खोलने का तीसरा कायक्रम क्रियान्वित किया। इसके 
न्तर्गत, दिसम्बर [968 तक 39 शाखाएँ खोली जानी थी॥30 जून 975 को स्टेट 

बैंको की शाखाओ की सर्या 3475 और सहायक बैको की शाखाओ की सख्या 739 हो चुकी 
थी । इस प्रकार स्टेट बैक ग्रूप की शाखाओं की कुल सख्या 52]4 थी । शाखाओं के हष्टिकोण से 
स्टेट बैक विश्व का सबसे बड़ा बैक है। यह ब्रिटेन के बवारकले बैक (छे099 छथ72) से भी 
बड़ा है । इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों मे नयी नयी शाखाएँ खोलकर स्टेट बैक ने देश की अमुह्य सेवा 
का है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों मे बचतो को प्रोत्साहत मिला है तथा कृषि एवं उद्योगी के विकास में 
सहायता प्राप्त हुई है । 

(2) ग्रामोष साख की ध्यवस्था -स्टेट बैक ने ग्रामीण साख के लिए विशेष व्यवस्था वी 
है । इस सम्बंध में ह्ठेट बैक तिम्तनलिखित कार्य सम्पन्न करता है 

(क) स्टेट बैक सहकारो बैंको को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण एवं अग्रिम 
प्रदान करता है। इस प्रकार के ऋणो पर स्टेट बैक अधिक से अधिक 3 प्रतिशत ब्याज ही लेता 
है। इम तरह स्टेट बैक भारतीय कृषि के लिए रियायती दरो पर वित्तीय सहायता प्रदान 
करवा है। 


(ख) स्टेट बैक सरका? द्वाए गारण्ठी दिये जाने पर सहकारी बैकों से सम्बन्धित साख 
समितियों को भी ऋण प्रदान करता है । 

(ग) स्टेट बैक बिक्री एवं निर्माण (5206 क्राठ ?/0065४08) सहकारी समितियों को 
प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता है यदि वह्‌ इस बात से सन्तुष्द हा जाय कि सहकारी बेक्न इस प्रकार 
की सम्रितियों को सस्ती दर पर ऋष देने मे असमर्थे है । 

(घ) स्टेट ब्रेक सहकारी चीवी मिलो (20 ०एलशआए० 508० धप/) तथा सहकारो 
कपास ज टने वाली समितियों (020 ०छछाबााए० 0000॥ (प्याण्ड 500७76४) को भी उनके 
माल के आधार पर ऋण देता हैं। 

(इ। स्टेट बैक केद्रीय भुभि बन्धक बैंको (एथाएओ 76 ]शणबह० ठि470:5) के 
ऋण-पत्रो (१८७८०(ण८७) मे पूंजी लगाता है और आवश्यक्रता पडने पर इतके ऋण पत्रों के आधार 
पर नहुण भी देता है। इस प्रकार स्टेट बैरू कृषि के लिए मत केवल अल्पकाप्तीन बल्कि दीर्घकालीत 
साख की भी यवस्था करता है । 

(ज) स्टेट बैक भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को लाइसेन्सशुदा गोदाम स्थापित करने 
में भी सहायता देता है । इसके अलावा इन गोदामों मे रखी गयी कृषि उपज के आधार पर बैक 
किसानो को ऋ भी देता है । 

(छ) स्टेट बैक सहकारी वित्तीय सस्थाओं के माध्यम से प्रारम्भिक सहकारी उपभोक्ता 
भण्डारों (ए00 ४) (णाष््णक्ष 00 कुथ०॥ए०४ 8807०) को भी ऋण देता है। इसके अलावा 
यह बेक ओद्योगिक सहकारी समितियों को भी ऋण सम्ब धी सुविधाएँ प्रदात करता है। 

(ज) स्टेट बैक सहकागे वित्तीय सस्थाओो को घन के स्वानान्तरण की ति शुल्क सुविधाएँ 
प्रदान करता है । 

30 छपितम्बर, 974 को स्टेट बेक ने लगभग 2। लाख किसानो को लगभग 53 करोड 
रु० के ऋण दे रखे थे । 

(3) छोटे छोदे उद्योगों को वित्तोष सहायता-स्टेल बैक छाटे छोटे उद्योग घन्यो को भी 
वाधिक सहायता प्रदान करता है । इस सम्बन्ध मे भारत सरकार राभ्य सरकारो, सहकारी थैकों 

तथा राज्य वित्त निग्रमो के सहयोग से सन्‌ 956 मे इसने एक योजवा लागू की थी ! इस मोजता 


स्टेट बैक ऑफ इण्डिया | 53] 


के अन्तर्गत स्टेट बैक छोटे-छोटे उद्योगो को उदार शर्तों पर ऋण एवं अग्रिम प्रदान करता है। जैसा 
हम पूरब कह चुके हैं, सन्‌ 957 में किये गये एक संशोधन के जनुसार स्टेट बैंक उद्योग धन्धो की 
अचल सम्पत्ति के आधार पर 7 वर्ष तक को अवधि के लिए ऋण दे सकता है। इस प्रकार स्टेट 
बैक छोटे-छोटे उद्योगो को समय सम्बन्धी विशेष रियायतें देने वे लिए भी तैयार रहवा है। इसके 
अतिरिक्त, स्टेट बैक वित्तीय सस्थाओ के शेयरो एवं ऋण-पत्रो मे भी पूँजी लगा सकता है। जुत्ताई, 
]960 मै भारत सरकार ने छोटे-छोटे उद्योगो की सहायता एक साख गारण्टी योजना (टच्वत 
(एश्ाश्वा।९९८ $ला८्पाट) वतायी थी । इस योजना के अ तगंत सरकार द्वारा गारण्टी दिये जाने गर 
व्यापारिक ४ क छोटे-छोटे उद्योगो को ऋण देते हैं । स्टेट बैक ने भी इस योजना के अन्तर्गत छोटे- 
छोटे उद्योगो को पहले की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में ऋण प्रदान किये हैं । स्टेट वैक ने राष्ट्रीय 
लघु उद्योग निगम (९४४० 5ग्राआ। 503॥  श0५ञ९5 (णएणगशथ्ाणा) से एक समझौता 
कर रखा है, जिसके अन्तगेत स्टेट बैक छोटे-छोटे उद्योगों को कच्चा माल सरीदने के लिए ऋण 
प्रदान करता है । 


स्टेट बैक हारा सन्‌ ।962 मे एक नयी साख योजता आरम्भ की गयी थी । इसे क्स्ति 
साख योजना (एशक्षाशध्ण 07९5॥ 8:5९7०) कहा जाता है। इसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम 
श्रेणी के उद्योगो को उत्पादन-कार्प के लिए उधार देना है। उद्योगों को ऋण-राश का भुगतान 
सुविधाजनक किस्तों में करने की भी सुविधा दी गयी है । 


30 सितम्बर, 974 हो स्टेट बेंक ने छोटे-छोटे उद्योगों से सम्बन्धित 34,000 सस्वानों 
को लगभग 338 करोड रुपये के ऋण दे रखे ये । 

अभी हाल ही मे स्टेट बैक ते अपनी ओर से समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थ नई गेवाएँ 
प्रस्तुत की थी । इसने जनजातियों के सदस्यों (७708$) हरिजतो, कंदियों, विवालाग कमिषों, 
अताथो अपगो, कृष्टरोपियो, गन्दी वस्तियो मे रहने वालों एवं अन्य कक्षम्त व्यक्तियों वो आर्थिक 
परामर्श सहित वित्तीय सहायता प्रदाव की थी | 

(4) विदेशी विनिमय व्यवस्था- स्टेट बैक विश्व की 20 महत्त्वपूर्ण मुद्राओं का प्रय-विक्रय 
करता है जिससे विदेशी भुगतान में बहुत सहायता प्राप्त होती है। स्टेट बैंक विश्व के सभी देशो 
के लिए यानरी-चैक (779%॥९7"६ (॥८०५॥९५, जारी करता है । निर्यात प्र॑ त्साहन योजना के अन्त- 
मत स्टेट बैक निर्यातक्ताओं को सुविधाजनक ऋण भी देता है । 

(5) सरणछ्त स्थान्तरण की सुविध।एं--स्टेट वेक अनुसूचित तथा सहकारी बेको को सप्ताह 
मे हा निःशुल्क स्थाम्तरण सुविधाएँ प्रदान करता है! इससे इन बैको को विशेष लाभ 
हुआ है । 

उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि स्टेट बैक ने अपने सक्षिप्त जीवमकाख मे भारतीय बैंकिंग 
व्यवस्था के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य क्या है। इसने कृपि एवं छोटे-छोटे उद्योग-धन्धो की 
विशेष राह्ययता की है । 

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत 
. स्हेट बैक ऑफ इण्डिया के कार्यों की विवेचना फोजिए ॥ (आगरा बी० कॉम०, । 962) 
अयबा 

स्टेढ ब्रेक ऑफ इन्डिया के आर्थिक महत्त्व फो ससझाइए (विक्रम, 968) 
[पंकेत यहाँ पर स्टेट बैक का सक्षिप्त इतिहास देते हुए इसके केन्द्रीय बैकिगि एव स्ताधारण 
बेकिंग कार्यो की विस्तारपूर्वक ध्यास्या कीजिए ।] 

2. इम्पीरियल बैक ऑफ इण्डिया को स्टेट बैक क्षोफ इण्डिया के रूय में क्यों परिवर्तित किया 
गया था ? स्टेट बैक के अतिरिक्त दायित्वों एव कार्यो को विदेचमा कीजिए । क्या आप इस 
ओर कुछ सुधार के सुझाव दे सब्तते हैं ? (मंगध 96 , आगरा, 966) 
[सके - प्रथम भाग मे यह बताइए कि पुराने इम्पीरियल बैंक मे पाये जान बाले दोषो 
एव त्रूटियों के कारण ही इसे स्टेट बैंक से रूप मे परिवर्तित किया गया था| यहाँ पर 
उन दोपो एवं तू टियो का सल्ेप मे उल्लेख भो कीजिए । दूसरे भाग मे, यह बताइए कि 
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देश मे वैशिग का सम्रुचित बिकास करना, कृषि के लिए साख की विशेष व्यवस्था करना 
तथा छोटे-छोटे उद्योग धन्धो के लिए वित्त वी व्यवस्था करता--स्टेट बैंक के अतिरिक्त 
दायित्व हैं। तीसरे भाग मे, स्टेट बैंक की वारयेविधि से सम्बन्धित सुधार के सुझाव प्रस्तुत 
नक्लीजिए +] 

स्टैड बैक ऑफ इण्डिया के उद्देश्यों की घिवेचवा कीजिए और बताइए कि कहाँ तक और 
किस ध्रकार--(क) छोटे उद्योग-धन्धों, (ज) इृषि, (ग) सहकारो समितियों के सम्बन, में 
ये उद्देश्य पूरे किये गये हैं ? (राजस्थान, दी० कॉम, 5 96) 
सिक्केत-प्रथम भाग मे, स्टेट बैक की स्थापना के मुख्य-मुल्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए । 
दूसरे भाग में, विस्तायपूर्वक बताइए कि स्टेट बैंक कृषि, छोटे उद्योग-धन्धो तथा सहकारी 
सॉमतियों की किन-किन तरीको से सहायता करता है । अन्त मे, यह निष्कर्ष निकालिये 
कि अपने सक्षिप्त जीवनकाल में स्टेट बैंक ने इतके लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान 


की है ।] 
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(एकाणललंश 89008 0 [ं9) 





व्यापारिक बैंक कया है ? 

आरत मे व्यापारिक बैंको से अभिप्राय उन बैको स है जिनकी स्थापना इण्डियन कम्पनीज 
एबठ ([गताडव 0०णएशग९5 ४०.) के अन्तगेत की गयी है। इन्हे कभी क्रभी मिश्चित पूंजी बैक 
[०00 80०; 899)8) भी कहां जाता है । यद्यपि इन्हे ऐसा कहना उचित प्रतीत नह" होता | 
इसको कारण यह है कि स्टेट बैक तथा विनिमय बैक (&एफाथण26 8975) भी मिश्चित पूँजी बैक 
हैं किन्सु इन्हे व्यापारिक बैको की भेणों मे नही रखा जाता है। स्टेट बैंक एक पृथक्‌ एक्ट के 
अच्त्गेत स्थापित किया गया है । चूंकि इसको स्थापना इण्डिपन कम्पनीज एक्ट के अन्तगंत नहीं 
की गयी है, इसलिए इसे व्यापारिक वेक नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार चूंकि विमिसय बैके 
मुख्यत विदेशी ब्यापार का ही अथे-प्रबन्ध (7970०) करते हैं इसलिए डे भी व्यापारिक 
बेको की श्रेणी से रम्गिलित नही किया जाता है । अत व्यापारिक बेंकों पे अभिप्राय उ ही बैंको से 
है जितकी स्थापना इण्डियन कम्पनीज एक्ट के अस्तर्गेत की गयी है और जो सभी साधारण बैंकिंग 
कार्य सम्पन्न करते हैँ | भारत के गहस्त्वपूर्ण व्यापारिक बैको के कुछ नाम इस प्रकार हैं--बैक ऑफ 
इण्डिया, बैंक भॉफ बेढोदा, सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया, पजाब नेशनल बैक, इलाहाबाद वैक, यूनाइटेड 

कॉगशियल बैव, हिन्दुस्तान कॉमशियल बे इत्यादि | 

च्यापारिफ बेकों का वर्गोफरण 

भारत मे व्यापारिक बैको को प्राय दो वर्यों मे विभाजित किया जाता है - (क) अनुसूचित 
बैंक, (ख) असूचित बैक ] 

(७) अनुसूचित बेक. (3०४९०००॥९०० 827॥5)--जसा हम पूर्व बता चुके है--अनुसूचित 
बैक उन बैंको को कहते है जितको रिजवे बैक ने अपनी दूसरी सारिणी (860007 $णाट्वएा०७) मे 
सम्मिलित कर रखा है। रिजवे वेक केवल उन्हीं को दूसरी सारिणों मे सम्मिलित करता है जो 
निम्नलिखित शर्ते पूरी करते है 

() इन बैंको को चुकती-पूँजी (?भेत-ए० 0०) तथा प्रारक्षित निधि ('रे८ टाएट 
एछप्ञ0) मिलाकर कम से कम 5 साख रुपये के बराबर होनी चाहिए । 

(2) इन बंको क्रो अपनी याँग्रदेयताओ (तंक्वाआ0-]४9॥025) एबं काल देयताओ 
((77८-7॥80१॥055) का 3 प्रतिशत भाग रिजय बैक के पास नकद कोष के रूप मे जमा करना 
पडता है। रिजयें बैक यदि चाहे तो इस प्रतिशत को 3 से बढाकर 6 तक कर सकता है । 

(3) इन बैको को प्रति सप्ताह अपना स्थिति-विवरण रिजव बैक को भेजना पडता है । 

(4) इन बेको को रिजरे बैक कुछ विश्वेय_ सुविधाएँ भी अ्रदाग करता है। उदाहरणार्थ 
ये बैक स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर रिजवं बैंक से ऋण ले सकते हैं अथवा अपगी हुण्डियो 
की रिजव॑ बैक से पुन कटोती करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैक उन्हे घतर स्थान्तरण 
सम्बन्धी सत्ती सुविधाएँ (०॥९७७ एथ००/श्ा।८ जि०॥0८४) भी प्रदान करता है । 
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हे (ख) अलूचित बैक (५०७-४०४८१४९१ छ897[5)--असूचित बैंक उत बैंको को कहते हैं 
जिन्हे रिजय॑ वैक अपनी दूसरी सारिणो में सम्मिलित नहीं करता । इन बैकों की छुकतो पँजी 
एवं प्रारक्षित निधि 5 लाख सपये से कम होती है। इन बैंको पर रिजर्व बैक का कोई विशेष 
नियन्त्रण नही होता, यद्यपि इन्हे भी प्रति माह अपना स्थिति विवरण रिजये बैक के पास भेजना 
पडता है । इसके लिए यह भी आवश्यत्र है कि ये अपने निक्षेपों का तिश्वित प्रतिशत भाग रिजर्दे 
बैंक के पास अथवा अपने पास नकद-कोय में रखे । 

व्यापारिक बेकों फी वर्तमान स्थिति 

सन्‌ 975-76 भे भारतीय अनुसूचित बैको की कुल संख्या 68 थी जबकि सन्‌ 950 
5। में इनकी सख्या 93 थी। इस क्री का प्रमुख कारण बको का एकीकरण (ग9ह्रथ्यक्षाणा) 
है। विगत कुछ वर्षो मे भारतीय बैंको मे विलीनीकरण अथवा एकीकरण की प्रवृत्ति कायंशील रही 
है। छोटे छोटे एवं दुर्बल बैंको का बडे-बड़े बेको के साथ एकीकरण हुआ है। सन्‌ 975-76 में 
अनुसूचित बैंको के कुल निक्षेप 73,69 35 करोड़ रुपये थे । इनप्रे से 544! 9 करोड़ माँग 
निक्षेप तथा 7727 45 करोड रु० समय-निक्षेप थे । इनके नकद-कोप 863-33 करोड रुपये थे । 
इस प्रकार इनका सकूद-नि््केप अनुपात (८8७४ 9०ए०४६ एढ७०) 6 56 था।? 

असूचित बैंको की कुंल सख्या सन्‌ 974 75 मे 7 थी जबकि सन्‌ 955-56 में इनकी 
कुल सख्या 378 थी। दस कमी का मुरूय कारण इन बैंको का एकीकरण है। सन्‌ 974-75 में 
इनकी चुकती-पूजी एव प्रारक्षित निधि 20 83 करोड रुपये थी । इनके कुल निक्षेप 9 29 करोड 
रुपये थे। इनमे से 7 60 करोड माँग-निक्षेप तथा ॥ 69 करोड रुपये समय-निक्षेप थे। इनके 
नकद कोप 74 लाख रुपये थे । इस प्रकार इतका तकद-निक्षेप अनुपात 3 8 प्रतिशत था ।* 

व्यापारिक बेकों के कार्य 

ये इस प्रकार हैं 

(।) जनता से जमा पर रुपया प्राप्त करता--व्यापारिक बैको का यह एक पु कार्य 
है। भारतीय बैंक लोगो से विभिन्न प्रकार के खातो मे निक्षेप स्वीकार करते हैं। जैसे - तिश्चित- 
कालीन खाता, चालु खाता तथा सेविंग्स बैंक खाता इत्यादि । 

(2) ऋण प्रदान करना--थे बेक अपने अतिरिक्त धने को व्यवसायियों एवं उत्पादको 
को विभिन्न प्रकार की जमानतो के आध्यार पर उधार देते हैं । परन्तु स्मरण रहे कि मे बैक प्रचल 
सम्पत्ति के आधार पर रुपया उधार नहीं देते क्योकि ऐसा करना उनके लिए जोखिमपूर्ण (२0/५) 
होता है । ये बैक व्यक्तिगत जमानत (एश5099] 5९००५) पर भी रुपया उधार नही देते क्योकि 
ऐसा करने से उनकी वित्तीय स्थिति खतरे मे पड सकती है । भारत में इस प्रकार की सत्याएँ 
नही हैं जो व्यापारिक बैको को उनके ग्राहतो की आधिक स्थिति के बारे में सही-सही सुचता दे 
सके । व्यापारिक बैक अपना अतिरिक्त धत अधिकाशव व्यापारियों को ही अल्पकालीन ऋषों के 
रुप मे दे देते है । इसके दो सुख्य कारण हैं--प्रबम, चूँकि व्यापारिक बेको के सिक्षेप अल्पकालीव 
होते हैं इसलिए वे इनको दीधकाल के लिए उद्योगपर्तियों को नही दे सकते । दूसरे, व्यापारियों 
को दिये गये ऋणों पर उन्हे अपेक्षाकृत ऊँची व्याज-दर ग्राप्स होती है। अत साधारणतल* व्यापा- 
रिक बैक उद्योग धन्धों की अवेक्षा व्यापार एवं व्यवसाय को ही ऋण देना अधिक पसन्द करते हैं । 
चूँकि इस समय भारत के कतिपय उद्योगों को कुछ वित्तीय कड़िनाइयो का सामता करता पड़ रहा 
है, अत देश में कार्यरत कुछ अनुसूचित बैंकी कौ रिजवें बैक ने आदेश दिया है कि कुछ सीमा तक 
वे इन उद्योगो की कार्यशील पूंजी को आवश्यकताओ को ऋण देकर पूरा करं। इन उद्योगों में 
यूट, सूती कपड़ा चीनी एवं कागज उद्योग सम्मिलित हैं। 

(3) एजेण्ट के रूप मे कार्य--ये बैक अपने ग्राहको के एजेथ्ट के रूप में भी कार्य करते 
है। ये उगकी ओर से घत प्राप्त करते हैं और उनके आदेशानुसार उसका भुगतान भी करते हैं। 
इसके अतिरिक्त ये अपने याहको की जोर से शयरो एव प्रतिभूूतियों का क्रय विक्रय भी करते हैं । 
ग्राहकी के लिए यात्री चैक ([74ए2॥८५७ (०५७८७) भी जारी करते है। 
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(4) लॉकर्स सम्बन्धों सुविधाएँ--अधिकाश व्यापारिक बैक अपने ग्राहकों को लॉकर्स 
सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रदान करते है। इसके लिए थे उनसे थोडा शुल्क अवश्य लेते हैं । 

(5) घन का स्थान्तरण--थ बैक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए घन स्थान्तरण 
सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं । ये अपनी शाखाओं अथवा अन्य वेको पर ड्राफड भी जारी 
करते है । 


व्यापारिक बेकिंग को वर्तमान प्रवृत्तियाँ 
(एादश्टा। पुपरच॥0570 ९णाएश्द्द। छे्या:3) 

विगत कुछ वर्षो मे भारत के व्यापारिक बैंकों ने पर्याव्ठ प्रयति की है। इनकी वतमान 
प्रवृत्तियाँ निम्न लिखित है 

(।) निश्लेषों से बूद्धि ([7०९8५5४ ॥0 0८70७) - विगत कुछ पर्षों मे भारतीय यापारिक 
बैको के निश्षेप्रों में भारी बृद्धि हुई है। सन्‌ 4950-5] में अवुसूचित बंको के कुल निश्ञेष 8806 
करोड रुपये थे जबकि सन्‌ ।975-76 मे ये बढ़कर 3,69 35 करोड रुपये हो ग्यथ हे 
इसका मुख्य कारण देश मे मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि का होना है। यद्यपि अनुसूचित बैंको के नक्षत्र 
में वृद्धि हुई है लेकिन असूचित वैको के निक्षेपो मे बराबर कमी ह/ती चली आ रही है। बसूरचित 
बैकों के कुल निक्षेप सनू 959 56 में 67 6] करोड रुय्ये थे लेक्नि सन्‌ 975-76 में यह 
घटकर 9 29 करोड हपये ही रह गये थे । इसका मुख्य कारण यह है कि हृन वर्षों मे अनेक छाट 
छोटे बैक बन्द हो गये अथवा बडे अनुसूचित बैकी मे विलीन हो गये थे । 

(2) भप्रिमों में वृद्धि ([00८४७० 79 &498०८३)--विगत कुछ वर्षो में व्यापारिक बैंको 
के अग्निमो में बहुत वृद्धि हुई है। सन्‌ 950-5] में अनुसूचित बैकों के अभ्रिमों की कुल मात्रा 
546 93 करोड़ रुपये थी । सन्‌ 975 76 में यह बढ़कर 0 ।89 39 करोड रुपये हो गयी थी । 
सन्‌ 950-5 में थे बेक भपने कुल निक्षेपो का 62व प्रतिशत अप्रिमो मे लगा रहे थे | घत्‌_ 
975-76 में यह प्रतिशत बढकर 77 37 हो गया था । जुलाई 969 मे 4 बडे बेको के 
राष्ट्रीयकरण के उपरान्त हपको एवं छोटे-छोटे उद्योगप्रतियो को दिये जाने वाले अग्निमो मे भी 
बृद्धि हुई है। 

(3) निबेशों में बुद्धि (0०४5० ॥॥ 0५63४7७॥(४)--विगत कुछ वर्षा से व्यापारेफ 
बैको के सिवेशों भे भी वृद्धि हुई है। सत 955-56 मे व्यापारिक बैकों ने लगभग 359 9 करोड 
रुपये सरकारी प्रतिभूतियों में लगाये थे। सन्‌ 975-76 मे यह राशि बढ़कर 2 97] 33 बारोड 
रुपये छो गयी थी। यदापि निवेशों की माता में वृद्धि हुई है लेकिन निवेश तिक्षेप अनुपात पहले 
की अपेक्षर कम हो गया ह। सतू !955-56 में में बैरः अपने कुल निक्षेपों का 34 5 प्रतिशत 
सरकारी प्रतिभूतियों मे लगाया करते थे। सन्‌ 975-76 में यह अनुवाद गिरकर 22 56 प्रतिशत 
ही रहे गया था 


(4) चुक्रती-पूँछी एवं प्रारक्षित निधि के निक्षेयों से अमुवात् में कमी (छम्ा या (8० 
कष्या०0.. ० ?क४व ७७ (8७।(0 2700 |२८5शए८$ 0 ]020095) --बै किय विकास के प्रारम्भिक 
काल मे चुकती-पूँजी एव प्रारक्षित निधि का तिक्षेपी से अनुपात ऊँचा होता है । इसका कारण स्पष्ट 
है। जनता मरे अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने हेतु बेकों को आधक चुकती पूंजी एवं प्रारक्षित 
निधि रखनी पड़ती है। प्रारम्भिक काल से प्रत्येक बेंक का यह लक्ष्य रहता है कि वह अपनी चुकती 
पूँजी के बराबर ही प्रारक्षित निधि निभित करे। अत प्रारम्भिक अवस्था में चुकती पूंजी एवं 
प्रारक्षित निधि का निक्षपों से अनपात ऊँचा रहता है। लेकित कालान्तर मे जनता में बेकों के प्र।त 
विश्वाप्त उत्पव होने के फन्नस्वरूप यह अनुपात धीरे धीरे घटता जाता है। भारत मे भी बिलकुल 
ऐसा ही हुआ है । भारतीय बँको की चुकती-पूँजी एवं प्रारक्षित निश्चि में मिक्षयों के अनुप ते मे 
निरन्तर फमी हुई है जो इम बात की पुष्टि करती है क्लि भारतीय जनता का बैंकों म॑ धीरे धीरे 
विश्वास जम रहा है। 

सन्‌ 959 5] में अनुसूचित जेंकों की चकती पूँजी एवं प्रारक्षित निधि का तिक्षेयों से 
अनुपात 9 प्रतिशत था, लेकिन सन ]975 76 मे गिरकर यह 3 प्रतिशत ही रह गया था। 
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साधारणत व्यापारिक बैक अपने अग्रिम व्यापारियों को हो देते हैँ, परन्तु विगत कुछ वर्षों से 
मल अग्रिमो का कुछ भाग छाट व मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों को भी देना आरभ्भ कर 
या है । 

(5) शाखाओ को सझ्या में विज्तार--विगत कुछ वर्षों मे अनुसूचित बैको की शाखाओं मे 
बहुन बिस्ठार हुआ है । यद्यपि असूचित बैको की शाखाःएँ कम हुई हैं। 30 जुन, 976 को अनु 
सूचित बैको की शाखाओं की कुल सस््या 2] 220 थी। इन बैंको ने अपनी तयी शाखाएँ छोटे- 
नपरो एवं कस्बो मे भी खोलना आरम्भ कर दिया है 

(6) नकद-कोष्ते के अनुदात में कमी (ए8॥7 छाद ?70ए00णा ० (४ २65८:ए४५)-- 
ण्यवि अनुसूचित बैंको की शाखाओं का विस्तार हुआ है और परिणामत इनके निक्षेयों से भी वृद्धि 
हुई है तथापि विगत कुछ वर्षो मे इनके नकद कोपो के अनुपात में कुछ कमी हुई है । सन्‌ 950-5॥ 
में इन बैको के नकद कोयों कर अनुपात लगभग 0 6 प्रतिशल था जबकि सन्‌ [975-76 में यह 
गिरकर 6 56 भ्रतिशत ही रह गया था | वास्तव मे, इन बेकों के चकद कोषों के अनुपात में उक्त 
कंप्ती किसी भी दृष्टि से वाछनीय नही कही जा सकती । स्वस्थ बे किंग विकास वे लिए यह तितान्त 
आवश्यक है कि व्यापारिक बैको के नकद कापो का अनुपात अपेक्षाकृत ऊँचा होना चाहिए। भारत 
जैसे देश मे जहाँ लोगो में बेकिंग आदत अभी सुहद नहीं है, नक्द-कोषों का कम अनुपात उनके 
लिए सकट का कारण बन सकता है । 

(7) छोटे बैको का बडे घड़े बैंकों मे विलोनीकरण--विगत कुछ वर्षों भे छोटे बैको की बडे 
चैकों मे विसीनीकरण को श्रव॒त्ति देखने मे आयी है। छोटे-छोटे एवं गेर आ्थिक बैंक अधिकाधिक 
बडे-बडे बैको मे गिलते जा रहे हैं। वास्तव मे यह भारतीय बैक्तिग के समुचित्त विकास के लिए 
एक अत्यन्त बाछनीय प्रधुत्ति है, क्योकि इतके कारण देश मे बैंकों का आकार बढ़ जायगा और वे 
बैकिग सकट का हठता से मुकाबला कर सकेंगे । 

(8) परहपर प्रतियोगिता मे कम्ती--कुछ व पहले व्यापारिक वैकों मे निक्षेपो को आकषित 
करन के लिए आपस मे नडी प्रतियोगिता हुआ करती थी। इसका परिणाम सह हाता था कि 
प्रत्येक बैक निक्षे्र प्राप्त करने के लिए ऊंची से ऊँची ब्याज वरें देते की तैयार हो जाता था। 
इससे बैंकों मे प्रतियोगिता बढ जाने से बेक्रिग़ के विकास को आघात पहुंचता था, किन्तु विगत कुछ 
वर्षों मे व्यापारिक बैक्ो की इस प्रतियोग्रिता भे बहुत कमी हुई है । अब बडे बड़े बैंको ते आपस में 
समझौता करके इस प्रतियोगिता को कम झरने का त्यत्व किया है। सर्वे्रथम, यह समझोता 

4 अवदूबर 958 को हुआ था। इसके अन्तर्गत, बड़े-बड़े बैंको ने निक्षेप्रों पर दी जाने वाली 
ब्याज की दरो को विश्चित कर दिया था) कोई भी बैक इन निश्चित दरों से अधिक दरें ग्राइकी 
को नही दे सकता था ) 

(9) ब्याज की बरो में बुद्धि विगत कुछ वर्षो मे व्यापारिक बैंको की ब्याज की दरो मे 
आशातीत वृ/द्ध हुई है। यह वृद्धि निश्वितकालीन एवं सेविग्स दोनों ही अकार के निक्षेप्ीं मे हुईं 
है । इसका क/रण यह है कि पच्रवर्षीय योजनाओं के फ्लस्वरूप मुद्रा बाजार मे ऋणों की माँग ढ़ 
सस्री है / इस म्पण की पूि के लिए ब्रैक्ो को अ्रश्चिक्त विक्षेप्र आक्रफ्रित करते हेढु ब्याज की परे 
बढानी पड़ी हैं । 23 जुलाई, 974 मे तो ब्याज की दरो मे असाधारण वृद्धि की गई थी । 

(0) बैकों के भाय-ब्यय से दृद्धि [[0072256 70 700776 कि.&/6/0/४ ० 880०४) + 
विगत कुछ वर्षों मे बैकों के तिक्षेपों ऋणों तिवेशों एवं शाखाओं ये वृद्धि के परिणामस्वरूप उनकी 
आय एव व्यय मे निरन्तर वृद्धि हुई है । रे 

(!7) देको पर रिजर्व बेक का अधिक नियन्त्रण--वियत कुछ वर्षों में बैकिय कम्पनीज 
एुकंट तथा रिजय बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्त्येतर रिजव बैक को व्यापारिक बेकों का नियल्ण 
एवं निए्रमस करते सम्बन्धी व्यापक अध्विकार अदान किये गये है। परटियामत अब रिजर्व बैंक 
व्यापारिक बैंको को पहले की अपेक्षा अधिक प्रसावपूण ढय ये नियन्त्रित एव मिबग्रित करने मे 
समथ हा गया है ! 

व्यापारिक बैको के दोष एबं कठिनाइवाँ 
इंस प्रकार व्यापारिक वैको मे कई प्रकार के दोष एवं त्ूटियाँ पाया जाती हैं। इसके 
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अतिरिक्त उन्हे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयो का सामना करना पढ़ता है। वास्तव मे, ये दोप 
एवं कठिनाइयां इत बैको को मन्द ग्रति का मुख्य कारण हैं। पहले हम इन बैको के दोषों एव 
तर तियो झा अध्ययन करेंगे । 

व्यापारिक बैकों के दोष--ये निम्नलिखित हैं 

(।) बैकिण का असस्तुलित विकाश--व्यापारिक बैंको की मन्‍्द गति का मुझ्य कारण 
चर्तमान बैंकिंग का असन्तुलित विकास है। देश के कुछ भाग ऐसे हैं जैसे पजाब, हरियाणा, उत्तर 
प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बगाल आदि जहाँ पर बैकी का अत्यधिक विकास हुआ है, परन्तु देश 
के कुछ अन्य भाग भी है जहाँ पर बैंको का पयाष्त विक्ाप्त नही हो सका है। इसके अलावा, युद्ध 
और युद्धोत्तर-क्ाल में व्यापारिक बैंको ने अपनी शाखाएँ श्राय उन बडे बड़े ओोद्योगिक एव 
व्यापारिक केन्द्रों मे ही स्थापित की है जहाँ पर पहले ही अन्य बैंको की शाखाएँ विद्यमान थी। इरा 
प्रकार बैको की परस्पर प्रतियोगिता मे वृद्धि हुई है जिससे बैंकिंग के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड्ठा है। चेकिव जुलाई 969 मे दंको के राष्ट्रीयकरण के उपराध्त अब बैंक अपनी शाखाएँ 
छाटे छोदे नमरो एच कस्बी मे भी खोल रहे हैं । 

(2) पूँछी का अस्ताव - अधिकाश व्यापारिक वेकों की चुकती पूँजी एव प्रारक्षित तिधि 
इतनी अपर्याप्त है कि वे अपने व्यवसाय को लाभपूर्ण तरीके से नही चला सकते | 

(3) निधेश को बटिपुर्णे तीति--अधिकाश व्यापारिक बैको ने अपने अतिरिक्त धन का 
बहत बढ़ा भाग सरकारी प्रतिभूतियों मे लगा रखा है क्योकि इसमे लगाया गया धन सुरक्षित 
एवं तरल होता है ! चाधारप्रत इन बैंको ने विविम4-बिलो व हुण्डियों की उपेक्षा की है, अर्थात 
इनमे अपेक्षाकृत कम धव छग्राया है । फलत देश में एक सुसंग्रठित ब्रिल बाजार का विकास सम्भव 
भही हो सका है । 

(4) व्यक्तिगत धाख पर ऋणी का अम्ताव--पश्चिमी देशों के बैकों की भोंति भारतीय 
ब्ेक प्राय अपने ग्राहकों को व्यक्तितत जमानत पर ऋण नहीं देते। परिणामत देश में साख 
सुविधाओं का उचित विस्तार मही हो पाता और न्यायारिक बैंकों की प्रगति भी अवरुद्ध ही 
रहती है। 

(5) लाभाश की ऊँची दर --अधिकाश ब्यापारिक बैक लाभाण बितरण की उचित नोति 
का अनुसरण नही करते | बे प्राप अपनी प्रारक्षित निधि को रुहढ बनाने के स्थात पर ऊँची दर 
वर शेयर-होल्डरो मे लाभाश बितरित कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी 
प्रारक्षित निधि को सुहृद नही बना सकते हैं और त्तनिक-से सकट आने पर ही फेल हो जाते है। 
वास्तव मे, यह ब्यापारिक बेको की एक भारी च्ुटि मानी जाती है और देश की सगूची बेकिंग 
व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है । 

(6) अयोप्य एव अनुभवहीन सचालक --व्यापारिक बैंकों के सचालक प्राप अयोग्य एव 
अजुभवद्वीत व्यक्ति ड्ोते है और हे बैकिंए के मुद्दद सिद्धाको झा बजुशरग जह्ी करते । जद्ाहरणएगे 
व्यापारिक बैंको के सघालक प्राय सद्ठा व्यापार मे बैको के घत का लगाकर अधिकत्तम लाभ कमाने 
की गा में रहते हैं। फलत बैक सकट मे पड जाते हैं और जनता का उनमे से विश्वास उठ 
जाता है। 


(7) अकुशल बेक फर्मेचारो--व्यापारिक बेको के कमचारी एवं अधिकारी बेकिंग काय मे 
प्राय अकुशल ही होते हैं। इसका कारण यह है कि नियुक्ति से पूर्व उन्हे वैज्ञानिक भाधार पर 
बेकिंग के सिद्धान्तो म प्रशिक्षण नही दिया जाता । परिणामत इन बैकों में कार्य-कुशलता का स्तर 
प्राय निम्न श्रेणी का ही होता है । 


(8) बेको फी परस्पर त्रतिस्पर्दधा--ये बैक निक्षपो को अधिकाधिक मात्रा मे आकप्रित करने 
के लिए ऊँची से ऊंची ब्याज की दरे देने के लिए तैयार रहते है । इससे बैको मे अध्वस्थ प्रति्पर्दा 
उत्पन्न हो जाती है जो देश मे बेकिंग के समुचित विकास के लिए हानिकारक होती है । 


(५) बैंकों की असफलताएँ---जैसा हम पिछले अध्याय मे देख चुडे है. भारत मे विगत 
60 वर्षों मे बहुत-से बैक फेल हुए हैं ओर उनके फेल होने का यह क्रम अभी निरन्तर जारी है। 
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परिणामत साधारण जनता का बैकों मे से विश्वास उठ जाता है और वे अपनो बचतें बैकों मे 
रखता पसन्द नही करते । यही कारण है कि भारत मे प्रति व्यक्ति निक्षेप अन्य देशे की तुलन भे 
बहुत कम है । 

के (0) अंग्रेजी भाषा का प्रयोग--भारतीय बँक अपना काय प्राय अग्रेजी भाषा में हो 
करते हैं। चूंकि भारत मे अग्रेजी भाषा जानने वाले ब्यक्तियो को सख्या कम है, इसलिए बैंकिग के 
विकाप्त मे बाधाएँ उपस्थित होती है । 

(4) पूरोपीय प्रणाली का प्रयोग--भारतीय बैंको ने बिना किसी प्रकार का सशोधन 
किये यूरोपीय प्रणाली को अपना लिया है। उन्होंने इस प्रणाली को भारतीय परिस्थितियों के 
अनुसार विकसित करने का प्रयत्त ही मही किया । इसके अतिरिक्त, भारतीय बंको।मे स्वदेशी 
बैकरों की का्य-प्रणाली की लोच का भी श्रभाव है ॥ 

व्यापारिक बेको की कठिनाइपाँ--ये निम्नलिखित हैं 

(।) निक्षेपों की अपर्याप्तता- -भारतीय बैको के निक्षेप पश्चिमी देशो क॑ बैंको के निश्षपो 
की तुलना में बहुत कम है | इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारत मे प्रति- 
व्यक्ति औसत आय बहुत कम है। परिणामत बचत की राशि बहुत ही कम होती है | 

(2) साधारण जनता मे बेकिंग आदत का अभ्ाव--भ!रत भें साधारण जनता में बैंकिंग 
की आदत का भी अभाव है जिसके परिणामस्वरूप गाँवों मे अधिकाश व्यक्ति अपनी बचतो को बैंको 
में जमा करते के स्थान पर भूमि मे गाड देवा अधिक पसन्द करते है । 

(3) सरकार की उपेक्षापृर्ण नीति--दुर्भाग्ययश, भारतीय बैको के समुचित विकास मे 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कोई सहयोग नही दिया है। इत बैंको को सरकारी तथा अड्ढे- 
सरकारी मसस्‍्थाओं की जमाराशियाँं प्राप्त नही हाती | अत सरकार की इस उसेक्षापूर्ण चीति के 
कारण इनका विकास अवरुद्ध ही रहता है । 

(4) विनिमय बैकों की अतिस्पर्दा--भा रतीय बै क्रो को विदेशी विनिमय बैको की ग्रत्स्पर्दधा 
का भी सामना करना पडता है। विगत कुछ वर्षों से विनिमय बैंको ने देश के भीतरी भागों मे भी 
अपनी शाखाएँ स्थापित कर दी है। चूंकि विदेशी बैको के साधन भारतीय बैंकों की अपेक्षा अधिक 
होते हैं, इसलिए भारतोय बकरे उनका मुकाबला नही कर सकते । 

व्यापारिक बंकिय मे सुधार के सुझाव 

भारतोय कैको की कार्य-प्रणाली एव व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत 
किये गये है 

(।) सरकार की नीति सहानुभूतिपूर्ण होती चाहिए--केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को 
अपनी उपेक्षापूर्ण नीति का परित्याग करके व्यापारिक बेको की सहायता करती चाहिए। सरकार 
को चाहिए कि वह इन बैको को वही सुविधाएँ प्रदान करे जो सरकारी बैंको को दी जाती हैं। 
सरकार का यह भी चाहिए कि सरकारी तथा अर्द्ध)।रकारी सस्थाओ को आदेश दे कि वे अपवी 
जमाग्रशियो का कुछ भाग इन डेको को भी प्रदान बरें। जता हम ऊपर वाह चक्के हैं--इस रामय 
सरकारी तथा अद्ध-सरकारी सस्थाओ के निक्षेप प्राय स्टेट बैक ऑफ इण्डिया मे ही रखे जाते हैं। 
इस नीति मे परिवतन होना चाहिए । दूसरे शब्दों मे, व्यापारिक बैंको तथा स्टेट बँक के बीच 
सरकार को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। 

(2) नयी शाखाओं की स्थापना में प्रोत्साहन रिजवं बैक को छोटे-छोटे नगरो एवं कस्बो 
में शाखाएँ खोलने के लिए व्यापारिक बैको को सम्रुच्चित सहायता एवं प्रोत्साहन देना चाहिए 
ताकि इन बैंको के विक्षेप्रो म वृद्धि की जा सके । 

(3) खिनित्रय बैंको पर रोक--जैंस। हम ऊपर कह चुके हैं, व्यापारिक बैंको को विनिमय 
बैको की अनुचित्त प्रतियोगिता (एपविए (०एए७८४०७) का सामना करना पडता है। अत यहे 
नितान्त आवश्यक है कि विनिमय बैंको की अनुचित कार्यवाहियों पर रोक लगायी जाय और 
उन्हें यथासम्भव अपना कार्यक्षेत्र आयात-निर्यात व्यापार तक ही सीनित रखने के लिए कहां 
जाय । 


भारत मे व्यापारिक बैक | 539 


(4) बैंको की आपसी भ्रतियोधिता को दूर किया जाय--णैसा हम पूर्व कह चुके हैं, वैकिंग 
विकास के साय मर इस समय डैको की आपसी प्रतियोगिता एक मुख्य आधा है। बैंको को आपसी 
समझौते द्वारा इस प्रतियोगिता को दूर अथवा कम्र करते का प्रयत्त करता चाहिए । 

(5) दैको का एकीकृरण--देश की दैकिग व्यवस्था के समुचित विकास के लिए यहें भा 
आवश्यक है कि छोटे एवं गैर-आ्थिक बैको को बडे-बडे अनुसूचित बेको से मिला दिया जाय। इससे 
देश की बैकिंग व्यवस्था को सुहृढ करने में बहुत सहायता मिल सकती है वयोकि छोठे-छोदे एव 
गैर-आर्थिक बैंक, बैंकिंग प्रणाली के लिए सकट का कारण बन सकते हैं। 

(6) भठुत्ूचित तथा असूचित बैको भे सहयोग--इस समय, दुर्भाग्यवश, अनुसूचित तया 
अयूरचित बैंको में सम्बक एवं सहयेग कर सेयमय यू अभाव है। परिणासत खुब्ा बाजार में ब्याज 
दरो की भारी भिनता पाई जातो है। इसे दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनो प्रकार के 
दैकों में घनिष्ठतम सैम्पर्क स्थापित किया जाय | 


(7) प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति-बैको की वतेमान न्ुडियों को दूर 
करने तथा कार्यकुशलता का ह्तर ऊँचा करने के लिए वितान्त आवश्यक है कि बैकों में 
प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्तियाँ की जायें । इसके लिए यह भी 
आवश्यक है कि बैंक कमंचारियों के [लिए वेततों तथा सेवाओं की आवश्यक शर्तों मे सुधार किये जायें । 


(8। बैंकिंग का प्रणालो मे सुधार बैंकों को यथासम्भव अपनी कार्येविधि मे भी सुधार 
करना चाहिए । बैंकिंग काय मे अंग्रेजी के स्थात पर भारतीय भाषाओं का उपयोग करवा चाहिए 
कर हिसाब फिताब रखने की रीतियो मे खुधार होता चाहिएं। बैंको को यप्रासम्भव अपनी 
प्रारक्षित निध्चि को सुहृढ बनाने का प्रयास्त करना चाहिए । 


प्रादेशिक ग्रामीण चेफ 
(२९४४णाका एफाशथ छशा:5) 


आपातकालीन स्थिति की घोषणा के उपरान्त । जुलाई 973$ को प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
ग्रामीण क्षेत्री भ आम्तांन शर्तों पर भूमिहीन किसानो एवं थ्रमिकों को ऋण देने की व्यवस्था थी । 
इसको क्रियान्वित करने हेतु भारत सरकार ने समूचे देश मे प्रादेशिक ग्रामीण बैक स्थापित करने का 
निर्णेय किया भरा | इन को के दो प्रमुख उद्दंश्य हैं. प्रथम कृषि ब्यापार वाणिज्य, उद्योगों तथा 
अन्य उत्पादक कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था करके ग्रामीण अर्धव्यवस्था का विकास करना । द्वितीय, 
छाटे छोटे साहुसियों शिल्पकारों कृषि श्रमिकों तथ, छोटे एवं अन्य सीमान्स किसानो के लिए साख 
एवं अन्य सुविधाएँ श्रदाद करना / इन प्रादेशिक ग्रामीण बैंको की स्थापना करने हेतु 26 सितम्बर, 
975 को राष्ट्राति ते एक अध्यादेश जारी क्रिया था जिसका शीर्षफ था 7॥8 ६०7०) रण 
प्रथा) 07रट0थ०० |975 इस अध्यादेश के अनुसार अत्पेक ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी । करोड 
ह० थी लेकिन जारी अथवा प्रदत्त पूँजी (4६४४८ ०४ 9थ0 परत एआ0४)) केवल 25 लाख रुपये 
ही थी । इन बैंको की शेयर पूंजी इस प्रकार एकत्रित की जानीयी केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत 
सम्बन्धित राज्य सरकार '5 प्रतिशव तथा आधोजक व्यापारिक जैक ($9ण5077ह ९)0/प्राठटानों 
छ2॥7/) 35 प्रतिशत । 

प्रत्येक भादेशिक ग्रामीण बैक सरकार द्वारा निर्धारित स्थानीय सीगाओ के भीतर ही कार्य 
करता है इसका प्रबन्ध 9 सदस्पीय सचालक भ्ण्डल द्वारा चलाया जाता है। सचालक मण्डल को 
अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रबन्ध चलाते समय सचालक सप्डल व्यावसायिक 
सिद्धान्वों एव समय समय पर दिये ग्रये रारकारी आदेशों से शासित होता है | सभी प्रादेशिक 
ग्रामीण बैंको को रिजव बेंक ऑफ इण्डिया एक्ट की दूसरी सारणी में सम्मिलित कर दिया गया 
है। इस एक्ट मे किये गये सशोधनों के अन्तगंत रिजव बैक इन बैंको को राष्ट्रीय कृषि साख 
(स्पायीकरण) कोष में से ऋण एव पेशगियाँ देता है। रिजर्व बैक की ओर से इन बैको को एक 
रियायत भी दी गई है। अन्य अनुसूचित बैको को अपनी कुल जमाराशियो का 33 प्रतिशत 
तरत्न सम्पातियों के छप्र मे रखदा पड़ता है जबकि आ्रदेशिक ग्रामीण थैको के लिए 
यह प्रतिशत केवल 25 ही है। इसी प्रकार अनुसूचित बैको को अपती कुल माँग एवं समय देय- 
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ताओ का 6 प्रनिज्त तकदी के रूप मे रखना पडता है जबकि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अपनी देव- 
ताजो का केवल 3 प्रतिशत भाग हो नकदी में रखते हैं। यही नही, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा 
कमाये गये ब्याज पर आय कर भो नहीं लगता । 

प्रारम्भ में तो केवल पाँच वक ही स्थापित किये गये थे। इनकी स्थापना 2 अक्टूबर, 975 
को मुरादादाद तथा ग्रोरखपुर (उत्तर प्रदेश), मिवानी (हरियाणा), जयपुर (राजस्थान) तथा 
मालदा (पश्चिमी वग्गल) में को गई थी । ये प्रादेशिक दैंफ क्रमश सिण्डीकेट बैव, स्टेट बैक जॉफ 
इण्डिया पजाव नशवल बैंक यूलाइटेड कॉमरनियल बैंक तथा यूनाइटेड बैक ऑफ़ इण्डियाहारा 
प्रायोजित क्यि गय थे । ये नये प्रादेशिक बैर सूलत अनुसूचित वाणिज्य बैंक ही हैं लेकिन फ्रि भी 
बतमान वाणिज्यिक दैंको एद इस बैंको म कुछ अन्तर पाये जाते हैं 
हे (क) इनकी क्रियाएँ (07098005) एवं दिज्चित प्रदेश तक ही सीमित होती हैं ! प्रदेश 
में एक अथवा अधिक जिले सम्मिलित होते हैं । 

(ख) ये बैंक ऋण एवं अग्रिम विशेषत्नर छोटे तथा सीमान्त किसानो कृषि श्रमिको, ग्रामीण 
भिल्पक्षारों तथा व्यापार एवं अन्य उत्पादक घन्धो में लगे हुए छोटे साहसियो को देते हैं 

(ग) इन वैंको द्वारा ऋणो पर बसूल की जाने वाली व्याज की दरें सहकारी समितियों की 
व्याज-दरों से अधिक नहीं होती । 

_ . (घ) इत बैंको के कर्मेंचारियो के वतनमान केन्द्रीय सरकार दादा अलग प्ले विर्धारित किये 

जाते है । ये वेततमान राज्य सरकारो के कर्मचारियों के समतुल्य होते हैं। 

9 जनवरी ॥976 का भारत सरकार ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की भ्रख्या को 50 से 
बढ्कर 60 करन का) तिर्थय लिया था। सरकार यह चाहती थी क्रि छोटे एवं सीमान्त किसानों, 
ग्रामीण शिल्रियो भशुमिटीन श्रमिकों जसे समाज के ऊमजार यर्गों को सस्ती दरो पर ऋण उपलब्ध 
कराये जायें । इसक्ता कारण यहू था कि इस वर्गों को सहकारी समितियों एवं व्यापारिक बैंको से 
पर्याप्त साख उपलब्ध नहीं हो रही थी । 

30 नवम्बर, 976 तक 33 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक' स्थापित हो चुके थे । इन्होने 372 
ज्ञाबाएँ खोल रखी थी । इनकी कूल जमारामियाँ 4 65 करोइ र० थी। इन्होंने 77,400 खातों 
में 6 ] करोड ० के ऋण दे रखे थे । 

इन बैका का उद्दे झ7 प्रप्मीण समाज मे वेक्गि जादतों को प्रात्साहित करवा एवं लोगों की 
बचता की जुटा कर देश के जाथिक बिक 'स में सहायता देना है। आशा की जाती है कि काल्ास्तर 
में ये बैंक निजी साहूकारो का स्थान ले लेंग । 

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सकेत 

4. भारतीय सम्मिलित पूँजी वाले बेकों की कमियां तया कठिनाइयाँ क्‍या हैं ? इनके सुधार के 
सुन्नाव दीजिए । (ज्ञागरा, बी० कॉम, ।964) 
[सिक्रेत--प्रथम भाग म व्यापारिक देंकों के द'प। एवं कठिताइयो की _ स्थृत बिवेचना 
कीजिए , दूपरे भाग थे यह बढाइए कि इन दोषों एवं कठिटाइयो को कंसे दूर किया जा 
सकता है ?] 

2. भारतीय व्यावप्तायिन्त बेक्ों के दतंमान कार्यों पर प्रकाश डालिए । (मागरा, 969) 
[प्क्रेत >भारतीय व्यावसायिक वेंक लगभग व सभी काय सम्पन्न करते हैं जो एक सम्मि- 
लित पूँडीवाला बैक करता है देखिए व्यापारिक बंकों के कार्य ”' नामक उपविभाग 
इस सन्दर्भ में भारतीय व्यापारिक बैंकों की वर्तमान स्िति पर भी प्रकाश डालिए )] 

3 व्यापारिक बेर के मुख्य कार्यो का वणन कोजिए | उद्योगों को यह किस प्रकार सहापक 
हो सकते हैं. * (विक्रम, 968) 
सिक्तेत -प्रवम भाय के लिए उपयुत्त अध्याय को देखिए / दूसरे भाग में, यह बताइए दि 
ब्यापारिक बैत उद्योग-धन्धों को कार्यक्रारी पूंजी हेतु अन्ववालीन ऋण दे सकते हैं। लेकिन 
स्मरण रह, व्यापारिक देंके उद्योग-घनन्‍्धों का दीघेक्नालीन ऋण देने की स्थिति मे नहवींदें 
वयोकि उनकी अपनी जमाराशियाँ अल्पकालीन होती हैं ।) 





3] 


भारत में विदेशी विनिमय बैंक 
(70० एडतलानआआए० 38४5 909 [709) 





विदेशी विनिमय बेक कया हैं ? 

विदेशी घिविमय वैको से अभिप्राय उन बैकों से हैं जो! विदेशों दितिमप का फार्य करते हैं 
अथवा घिंदेशी व्यापार का अय्े-प्रबन्धन करते हैं। भारत में विदेशी वितिमय बैको का इस समय 
महत्वपूर्ण स्थान है । इन बैंको का प्रारम्भ 9 वी शताब्दी में हुआ था जबकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
ने इन्हें कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदात की थी | तब से लेकर आज तक विदेशी विनिमय बैकों का 
भारत के विदेशों व्यापार मे लगभग एकाधिकारात्मक स्थान (7807070॥806 0०॥000) चला 
आ रहा है । सन्‌ 947 से पूर्व भारतीय बैंको ने विदेशी विनिमप व्यवसाय में प्रविष्ट होने के 
प्रयत्न किये थे किस्तु उन्हे सफलता प्राप्त ने हो सकी । उदाहरणार्थ, सर्वप्रथम सन्‌ 920 भे 
एलाइम्स बेक ऑफ शिमला (6॥॥30०७ 847८ ०६ 807) ने इस क्षेत्र मे काये प्रारम्भ करने का 
प्रपारा क्रिया था किन्तु इसे सफलता प्राप्त न हो सकी | इसी प्रकार सन्‌ 933 मे सेण्टल बैंक ऑफ 
इण्डिया (06068! 840% ०! 7748) ने भी इस व्यवसाय में प्रविष्द होने का असफल प्रभास 
किया था । भारतीम बैको की इस असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित है * 


(।) पूँजी करा अभाव--विदेशों बैंको की तुलना में भारतीय बैकों की कार्यकारी पूंजी 
(एठउतण्ट (8[॥0)) बहुत कम थी । वरियामत भारतीय बैक अपनी पूँञी की अवर्याप्तता के 
कारण विदेशी थैकों का मुकाबला सही कर सकते हैं। 


(2) शाखाओं की कम्ी--विदेशो बैंको की शाखाएँ लगभग सभी देशों में थी किन्तु 
भारतीय बैको की शास्राएँ ब्रिदेग को छोडकर और कही तहीं थी । अन भारतीय बैक विदेशी 
विनिमय बैको का मुकाबला नहीं कर सकते थे । 

(3) सरकार की ओर से सुविधाएँ--सन !947 से थुर्ब भरत सरकार विदेशी विनिमय 
बैकी को सभी प्रकार की सुविधाएँ दिया करती थी। किन्तु, दुर्भाग्यवश्, ये सुविधाएं भारतीय बैंको 
को उपलब्ध नहीं थी। इसके विपरीत, कभी-कभी विदेशी सरकारें उनके मार्ग मे जान-बूझ्कर 
बाघाएँ पैदा कर दिया करती थी | यहाँ तक कि भारतीय बैंको को भारत सरकार से भी समुचित 
सुविधाएँ उपलब्ध नही होती थी | 

(4) बिदेशी व्यापार पर विदेशियों का आधिपत्थ--तन्‌ 947 से पूर्व भारत के विदेशो 
व्यापार पर तिदेणी व्यापारियों का ही आधिपत्य था और वे केवज विदेशी विनिमय बैको द्वारा ही 
अपने व्यापार की वित्तीय व्यवस्या (7789०8) कराया करते थे । इस प्रकार भारतीय बैको को इस 
व्यवस्था गे प्रविष्ट होने के अवसर नही दिये जाते थे । 

(5) थोग्य तथा कुशल कर्मचारियों का अभाव-- विदेशी बैंको की तुलवा मे भारतीय बैकी 
के कर्मचारी एवं अधिकारी कम योग्य तया बकुशल होते थे | परिणामत विदेशी बैंको दी कार्य 
कुयचता का स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा हुआ करता था । 
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विदेशी विनिमय बैंकों के कार्य 
(इणालांगा$ ता एठाशंहए छिला॥ाहइट ठगाएड) 

इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं 

(]) आपात ध्यापार का अथशबन्ध (शिप्माभाह 0000 77803)- विदेशी विनिमय 
बैक भारत के आयात व्यापार का बड़े पैमाने पर अर्थ प्रबन्ध करते हैं। बैक आयात व्यापार का 
अर्थ-प्रबन्ध कैसे करते है इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि 
भाग्तीष आयातकर्ता की लन्दन मे अपती एजेन्मी है और वह ब्रिटेन पे माल्ल का आग्रात करता 
है । इस दशा मे ब्रिटिश निर्यातकर्ता भारतीप आयातकर्ता पर विनिमय दित लिखेगा और इसे 
जायातकार्ता वी जन्दत हिथित एजेत्सी से स्वीकार कराके लन्‍्दन के किसी वितिमय बैक से उसकी 
कटौती (8॥80909/) करा लेगा । इस प्रकार ब्रिटिश निययतिकर्ता को अपने माल का सूल्य स्टलिग 
के रुप में बिटेन मे ही प्राप्त हो जायगा ॥ अब लन्दन में कटौती करवे वाला वितिभय बैक उस 
बिल को जहाजी रसीद समुद्री-वीमा तथा बीजक आदि प्रलेखो सहित भारत में स्थित अपनी 
शाखा को भेज देगा । बैक की भारत स्थित शाखा 60 दिन की अवधि समाप्त होने पर उस 
बिल को आयातवर्ता के सम्मुख प्रस्तुत करके उसकी राशि प्राप्त कर लेगी और उस्ते अपने तन्देत 
कार्यालय में भेज देगी । 


अब मान लीजिए कि भारतीय आयातकर्ता की लन्दन में अपनी एजेन्सी नहीं है लेकित 
फिर भी वह ब्रिटेत से माल का आयात करता है। इस दशा मे बह्लिटेन का निर्यातकर्ता भारतीय 
आयातकर्ता पर विनिमय बिल लिखेगा और उसके साथ हो जहाजी रसीद समुद्री-बीमा रसीद 
तथा बीजक आदि जोडकर लन्दन के किसी विनिमय बैक से कठौती करा लेगा। लम्दन का वह 
बैंक तब इसे अपनी भारत स्थित शाखा मे भेज देगा । भारत स्थित शाखा उस बिल को अधिकार 
पत्रों ([॥॥8 000९0») सहित भारतीय आयातकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत करेगी । यदि बिल शोधव- 
बिल (0००7006॥६ ०0 7897०) है तब बैक आयातकर्ता को बिल की स्वीकृति प्राप्त करने के 
बाद अधिकार पत्र सौप देगा और जब बिल की परिपक्वरता-अवधि (एथ्प०6 ० एशणा४५) 
समःप्त ही जायगी, तब उस बिल को आयातकर्ता के सम्मुख युन अस्तुत करके उसकी रकम वसूल 
कर लेगा । स्मरण रहे कि उक्त दोतों ही अवस्थाओ से विनिमय-बव्रिल स्टलिंग मुद्रा मे लिखे 
जायेंगे । 

(2) निर्षात व्यापार का अ्॑ं-प्रबन्ध (&/080078 ०6 7790०) - विदेशी विनिमय 
बैक तिर्यात व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध भी बडे पैमाने पर करते हैं। यह प्राय विनिमय-बिलो की 
स्वीकृति तथा कदौती द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में विदेशों बितिमय बैंकों की कार्यविधि 
को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट क्रिया जा सकता है--मान लीजिए कि कोई भारतीय फम ब्रिटेन 
की किसी फर्म को माल का तिर्यात करती है ) तब वह ब्रिटिश फर्म पर अथवा उप्तके आदेश पर 
विसी बैक पर विनिमय बिल लिखेगी और उस बिल को जहाजी रसीद, बीमा रसीद तथा बीजक 
सहित किल्ली वितिमय बैक के साध्यस से ब्रिटिश फर्म को भेजेगी। विनिमय ब्रेक उस बिल पर 
ब्िटिए आयातकर्ता फर्म की स्वीकृति प्राप्त करेगा / यदि भारतीय फर्म का विनिमय बैक को यह 
आदेश है कि बह ब्रिटिश आयातकर्ता को जहाजी कम्पनी की रसीद केवल उसी परिस्थिति में दे 
जबकि ब्रिटिश आयातकर्ता उस बिल का पूर्ण भुगतान कर दे, तब ऐसे बिल की शोधन बिल 
([[000प्रएरश्व/ 07 4३फव्ण ७ 72 ? ) कहा जाता है ५ इसके विपरीत यदि भारतीय फर्म 
विनिमय बैक को यह आदेश देतो है कि वह केवल बिल पर ब्रिटिश आयातकर्ता की स्वीकृति प्राप्त 
करके जहाजी रसीद उसे सौप दे, तब बिल को स्वीकृति-बिल (00-फा06०( ७70 “८८०८०(००००) 
कहा जाता है_। स्वीकृत बिल साधारणत तीन मद्दीनो मे शोधनीय (98807) होता है । भारत 
के अधिकाश निर्यात व्यापार का अर्थ प्रवन्ध प्रायः स्वीकृत बिलो द्वारा ही किया जाता है। जब 
ब्रिटिश आयातकर्ता बिल को स्वीकार करके विनिमय वैक को लौटा देता है तब बक उस स्वीकृत 
बिल को अपनी भारत स्थित शाखा को भेज देता है ओर वह उसे भारतीय निर्यातवर्ता को लौटा 
देती है। भारतीय निर्यातकर्ता उस विन को तब तक अपने पास रखता है जब तक वहू परिपर्वव 
()शव्वणा०) नही हो जाता । जब वह परिषक्र॒ हो जाता है वो भारतीय नियतिकर्ता उसे पु 
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विनिभय बैक के माध्यम से ब्रिटिश आयातकर्ता को भुगतान प्राप्त करने हेतु भेज देता है, परन्तु 
साधारणत भारतीय व्यापारी बिल के परिपक्व होने की प्रतीक्षा नही करता । वह उसे विनिमय 
बेक से भुना (0/8007॥४) लेता है और विनिमय बैक उस विल को परिपक्व होते तक अपने पास 
रखता है। जब यह बिल परिपक्व हो जाता है तब विनिमय बैक अपनी लन्दन स्थित शाखा द्वारा 
उस बिल की राशि ब्रिटिश आयातकर्ता से बसूल कर लेता है !_ इस प्रकार विनिमय बैंक भारतीय 
निर्यातकर्ता को बिल की राशि रुपयो मे दे देता है ओर ब्रिल के परिपक्व होने पर उसकी राशि 
स्टलिंग में ब्रिटिश आयातकर्ता से श्राप्त कर लेता है । 


(3) आन्तरिक ध्यापार का अर्थ-प्रबन्ध (सगवाण्॑05 !त/धा॥ 7968) --विदेशी विति 
मय बैक केवल विदेशी व्यापार का ही अर्ध-प्रबन्ध नहीं करते, बह्कि विगत कई वर्षों से उन्होंने 
भारत के आन्तरिक व्यापार का भी अर्थ-प्रबन्ध करना आरम्भ कर दिया है। ये बैक देश मे बन्दर- 
गाहो से भीतरी नगरो और भौतरी नगरो से बन्दरगाहों तक माल के लाने-ले जाने मे आथिक 
सहायता ब्रदान करते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकाश विनिमय बैको ने देश के प्रमुख 
व्यापारिक केन्द्रो मे अपनी शाखाएँ खोल रखी है । इस प्रश्ार ये बैक ते बेवल थिदेशी व्यापार 
बल्कि आन्तरिक व्यापार का भी अर्थ॑-प्रबन्ध करने हैं, चूंकि इनवे पास इस कार्य के लिए पर्याप्त 
साधन होते हैं, इसलिए ये आन्तरिक व्यापार में भारतीय व्यापारिक बैंकों से कड़ी प्रतियोगिता 
करते है । इस प्रतियोगिता से भारतीय व्यापारिक बेको के विकास पर प्रतिकूत्र प्रभाव पडता है। 
इरा समप देश वे कुछ भागो में किये जाने वाले आन्तरिक व्यापार पर इन बैंको का लगभग पूर्ण 
एकाधिकार है। जँसे कानपुर के चप्मड़े के व्यापार तथा पश्चिगी वगाल के जूट के व्यापार पर 
विदेशी विनिमय बैक बुरी तरह से छापे हुए हैं। 


(4) साधारण बरकिंग फार्य (09999 890|:॥8 शिणग०7/०१५)--कुछ विदेशी वितिमय 
बैक साधारण बैकिग वार्प भी सम्पन्न करते हैं। बे लोगो से निक्षेप स्वीकार करते हैं, व्यापारियों 
को ऋण अथवा ओवरड्रापद (0४शकाशी) सम्जस्धी सुविधायें देते हैं, वेशी एवं विदेशी बिलो की 
कदौती करते हैं । घत के स्थान्तरण की सुविधायें प्रदान करते हैं तथा अपने प्राहकों की ओर रो 
उतके एजेण्ड के रूप में कार्प करते हैं । चूंकि इन बैको की साख एथ प्रतिष्ठा ऊँची होती है, इसलिए 
लोगों का उनमे अधिक विश्वाय होता है। परिष्रामत थे अपेक्षाकृत कम ब्याज की दरो पर तिक्षेप 
आाकपषित करने में सपर्य हो जाते हैं । 


विदेशी विनिमय वंकों की घर्तेमान परिस्थिति 


इस समय भारत में 4 विदेशी विनिमय बैक कार्ये कर रहे हैं। कुछ प्रमुख विदेशी विनिमय 
बैंको के नाम इस प्रकार हँ--चार्टड बैंक (एटपरआ/धा८व छेशा), मरकेनटाइल बैक (श८०४0॥॥९ 
#67), ईस्टर्न बैक (8808(67 840॥:) हामकाय एण्ड शेघाई बै किंग कारपोरेशन (स०8/णाह 
बढ जीजा, 2्रे७७४४४ £५४ए५:७एए:५४७४४, जेमणए एण्छपिण्ण्जे बैक (र५४४जावा' बीए जीप" 
]89 प्रे&72८), फर्स्ट नेशनल सिटी बैक (थिज पगाणा4 0७ छेशा(), बैक ऑफ अमरीका 
(887६ ० #शाद्या०3), बेक जॉक टोकियों (97£ ० ०0६)०], बैंक नेशनल डी पेरिस (8आवए९ 
१९०७४०7७) 0० ९875), एलजीमेन बैंक ओऑफ नेदरलैण्ड (#एवणशा छा ए॑ ]८/।&890), 
ब्रिटिश चेक ऑफ दि मिडिल ईस्ट (870७8 एफ ० ताल ]शा056 छ5)  मितसुई बैक 
(॥(॥50 8७॥।८) इत्यादि । इनमे से कुछ बैक बहुत लम्बे समय से भारत मे कार्य करते आ रहे 
है । बुछ तो भारत के प्रमुख मिश्षित पूँजी बैंको की स्थापना से पहले ही देश मे कार्य कर रहे थे । 
इन्होने भारत में बर्तेमान बैंकिंग प्रणाली की नीव रखी थी। भारत मे इन्होने बैकिग आदत का 
बिकास क्रिया है तथा देश के विदेशी व्यापार की प्रगति मे महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। जैसा 
हम पूर्व कह चुके हैं, विदेशी व्यापार मे आज भी विनिमय बैंको का लगभग पूर्ण एकाधिकार है । 
रिजवे बैक के एक अध्ययन के अनुसार आध्रात बिलो मे इन बैको का भाग लगभग 90 प्रतिशत है 


और निर्यात बिलो मे इनका भाग लगभग 70 प्रतिशन है। विदेशी विनिमय बैको की सफलता के 
मुख्य कारण इस प्रकार है 


(() दीघेंकाल से कार्य--विदेशी विनिमय बैक भारत में बहुत लम्बे समय से बैकिय कार्य 
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करते आ रहे हैं। अत इनकी जड़ें अधिक मजबुत हो चुकी हैं। इतकी साख तथा प्रतिष्ठा बहुत 
ऊँची है । साघारणत जनता बग इनमे अधिक विश्वास होता है। 

(2) विशाल साधन--विदेशी विनिमय बैंको के वित्तीय साधन भारतीय बैंको की तुलना 
में कही अधिक हैं। इसका कारण स्पष्ट है। इन बैंको का विदेशो के मुद्रा-बाजारो से प्रत्यक्ष सम्पर्क 
रहता है जिसकी सहायता से ये अपने वित्तीय साधनों को बहुत बडी मात्रा में बढा सकते हैं । 

(3) भारत में विदेशी ध्यापार पर विदेशियों का आधिपत्य--सन्‌ ]947 से पूर्व भारत 
के आयात-निर्यात व्यापार पर विदेशी व्यापारियों का आधिपत्य हुआ करता दा और वे अपना 
विदेशी विनिमय व्यवसाय इन्ही बैंकों को दिया करते थे | परिणामत आरतौय बैंको को विकसित 
होने का अवसर ही नही मिलता था। सन्‌ 947 के बाद भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय 
व्यापारियों का भाग बढ गया है लेक्नि फिर भी विदेशी विनिमय बैंको की स्थिति में कीई आधार- 
मूलक परिवतेत नहीं हुआ है। इसका कारण यह है. कि भारतीय ब्यापारी भी विदेशी व्यापार 
सम्बन्धी वैशिंग व्यवसाय मे विदेशी बैंको को ही प्राथमिकता देते हैं । 

(4) देशो का कुशल पश्रबन्ध--जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, भारतीय बैंको की ठुलता मै 
विदेशी विभिमय बैंकों कौ कार्यकुशलता का ह्तर अपेक्षाद्ृत ऊना होता है! परिणामत माधारण 
जनता का भारतीय वैको की तुलना मे विदेशी बैंको मे अधिक विश्वास होता है । 

(5) विपन्द्रण का अभाव-सन्‌ 947 रो पूर्व ब्रिटिंग सरकार ने इन बैंको पर किसी 
प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगाया था, बल्कि उन्हे कई प्रकार की सुविधाएँ दी जाती थी जो भारताय 
बैकों को उपलब्ध नहीं होती थी। फ्लत इन बैंकों की स्थिति भारतीय बैकों वी तुलना में अधिक 
सुदृद रहती थी । 


विदेशी विनिमय बैंको की सल्या मे बहुत कम परिवर्तन हुआ है । सन्‌ 960-6] में इनकी 
सख्या 5 थी। सम्‌ 975-76 मे गह सख्या 4 हो गई थी। लेकिन इनके निक्षेपों मे पर्याप्त 
बूद्धि हुई है । सन्‌ 960-6 मे इन बैंको के कूल 'लिक्षेप 277 85 करोड रुपये ये लेकिन सैनु 
975-76 मे बढकर 853 46 करोड रुपये हो गये थे। इन बँको के निश्लेप-मकदी अनुपात मेअधि- 
काशत हास ही हुआ है | सन्‌ 960-6] में यह अनुपात 5 59 प्रतिशत था लेडिन सन्‌ 975-76 
भेयह वढकर 6 6 प्रतिशत हो गया था। इन बैंको के अग्रिमों एवं ऋणों मे निरन्तर बृद्धि हुई 
है। सन्‌ [960-6] में इनके ऋण एवं अप्रिम 233 95 करोड झपये थे लेकिन सम्‌ 975-6 मे 
ये बढ़कर 628 06 करोड रुपये हो गये थे । 


विदेशों विनिमय बैंको के दोष 


इनके दोष निम्नलिखित हैं 

(।) भारतीय व्यापारिक दैकों से अनुद्चित प्रतिस्पर्दा- विदेशी विनिमय बैक भारतीय 
बैको से अनुचित प्रतिस्पर्दा करते हैं । अपने विशाल वित्तीय साधनों का लाभ उठाते हुए वे भारतीय 
जमता से कम ब्याज की दरो पर निक्षेप प्राप्त करने मे समर्य हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त, ये बैक 
स्थय को विदेशी व्यापार तक ही सीमित नही रखते, बल्कि आन्तरिक व्यापार मे भी भारतीय बैंको 
से प्रतियोगिता करते हैं । 

(2) भारतोप जमाकर्ताओं के हितों को उपेक्षा--सन्‌ 947 से पूर्व समुचित सरकारी 
वियन्त्रण के अभाव में ये बैंक भारतीय जमाऊर्ताओ के हिंतो की उपेक्षा किया करते ये, परन्दु 
सन्‌ 949 के बैंकिंग तियमन अधिनियम के अन्तगेंत इन पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैँ 
जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जमाकर्ताओ के हिंत अब इतने असुरक्षित नही हैं जितने कि पहले 
हुआ करते थे । 

(3) विदेशों मे नीति-निर्धारण--इन बैंको के प्रधान कार्यालय विदेशों भे स्थित होते हैं । 
अत इनकी नोतियो का निर्धारण भी विदेशों में ही किया जाता है। इस प्रकार इन बैक्ों के नीति- 
निर्धारण मे भारतीयों का कुछ भी भाग नही होता॥ इसके अलावा, इन बैको की मीतियों का 
निर्धारण भारतीय हितों को सामने रखकर नही क्या जाता | 
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(4) बैंकिंग नोति तथा कार्यों में योपनीयता--सत्‌ 949 के बैंकिंग तियमच अधिनियम 
से पूर्व इन बैको की आधारमूलक नीतियाँ एवं बैंकिंग कार्य अत्यन्त गोपतीय रखे जाते थे। यहाँ 
तक कि इनके हिंसाव-क्ताब का भारत में अक्रेक्षण (80007) तक नही होता था और रा ह्दी 
इनका वापिक स्थिति-विवरण प्रकाशित किया जाता था। परन्तु बैंकिंग नियमत अधिनियम, 
949 के अम्तगंत अब यह दोष लगभग समाप्त कर दिया गया है । 

(>) भारत मे नफद-कोदो का कप्त लनुवात रखना--विदेशी विनिमय बैंक अपने निक्षेयो 
का एक बहुत ही कम प्रतिशत वकद-कोपो के रूप में भारत मे रखते है। ये अपनी साख एव प्रतिष्ठा 
के कारण इतना कम प्रतिशत बनाये रखने मे भी सफल हो जाते है । 

(6) भारतीए आयातकर्ताओ को शोधन-बिल स्वीकार करने के लिए विवश करना-- 
मे बैक भारतीय निर्यातकर्ताओं को तो स्वीकृत-बिलो (002पकल्या 9 40०९ए/४०८४) के आधार 
पर माल वा निर्यात करने के लिए विवश करते हैं, परन्तु भारतीय आयातकर्ताओं को विदेशों के 
माल का आयात शोधन-बिलों (00०0 ०0 ?99॥8॥() के आधार पर करने के स्लिए बहते 
है। वास्तव मे, इसकी यह नीति न्‍्यायसगत नही है । 

(7) भारतीय व्यापारियों की अधिक स्थिति के बारे के शूठी सुचनाएं देना--इन बैको के 
विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि ये भारतीय व्यापारिक फर्मों को आर्थिक स्थिति के बारे मे 
विदेशी व्यापारियों को गलत सूचनाएँ देते हैं । इस प्रक/र भारतीय व्यापारिक फर्मों की प्रनिष्ठा 
एवं स।ख पर इन बैकों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पडता है। 

(8) विदेशी बीमा एवं जहानो फम्पनियों को प्रोत्साहुन देना- ये बैक श्राय विदेशी बीमा 
एवं जहाजी कम्पनियों को ही प्रोत्साहित करते है और इस उद्देश्य थी पूति के लिए भारतीय 
व्यापारियों पर अनुचित वबाव डाला करते है कि वे विदेशी कम्पनियों की ही सेवाओं का प्राथ- 
मिकक्‍ता दें | इस प्रकार इन बैंको के क/रण भारतीय बीमा तथा जहाजी कम्पनियों को हानि 
उठानी पडती है | 

49) भारतीय व्यापारियों से अनुचित दण्ड वसूल करना - विदेशी वितिमय बैको की यह 
क्षालोचना भी की जाती है कि बे भारतीय व्यापारियो द्वारा प्रसविदा की शर्तों की अवहेलना किये 
जाने पर उनसे भारी आधिक दण्ड वसूल करते हैं। वास्तव मे, ये बैक भारतीय व्यापारियों के 
साथ कई प्रकार का अनुचित भेदभाव करते है | 

(0) भारतीय पूंजी का विदेशों मे उपयोग करना ये बैंक प्राय भारतीय पूंनी को 
एकत्रित करवें विदेशों मे भौद्योगिक तथा अन्य प्रतिभूतियों पे लगाया करते थे। इस प्रकार इन 
बेको की नीतियाँ भारत विरोधी थी । 

()) प्ारतोयों को उच्च पदों का न देना-ये बैक भारतीयों को प्राय ऊंचे पदोसे 
वचित रखा करते थे। परिणामत भारतीय कमचारी विदेशों विनिमय व्यवत्ताय मे उचित प्रशिक्षण 
ऋ्रप्त करते मे अस्यर्थ रढ्ष्ते थे / इससे अलाजा, ये बैक भारतीय कमजारियों के साथ प्रक्षप त का 
ध्यवहार किया करते थे । परन्तु विगत कुछ वर्षों से सरकारी दबाव क कारण इन्होने ऊँचे पदों 
का कुंछ भारतीयवरण वरता आरम्भ कर दिया है। हे 

बेकिंग नियनत अधिनियम, 949 के अन्तर्गत विदेशी विनिमय 
बेकों पर लगाये गये प्रतिधन्ध 

विदेशी विनिमय बैंको के उपर्युक्त दोषो के ही बारण वैकिग तियमन अधिनियम, 949 
के अन्तग्ंत इस पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाय गये है 

(।) रिजर्य बैक के पास पर्याप्त धतराशि जमा करना--प्रत्येक विदेशी विनिमय बैक को 
5 लाख झुपये वी घुकती पूँजी त्था प्रारक्ष्ति निधि रिजर्व बैंक के पास जम्ता रखता अनिवार्य 
है। यदि बैक का व्यवसाय बम्बई तथा कलकत्ता जैसे बडे तगरो से भी होता है तब उसे 20 
लाख रुपये वी चुकती-पूंजी दथा प्रारक्षित निधि रिजर्य बेक के पास जमा करनी पड़ती है। इन 
बैंकों को यह छूट दी गयो है कि उक्त धनराशि वे रिजय बैंक के पास नकदी अथवा स्वीकृत 
प्रतिभूतियो के रुप मे रख सकते है । 


5०2] 


भारत में देशी बेकर्से 


(फ्रहृशा०फ्र5 छद्लापइश5 |7 979) 





देशी बेकर फी परिभाषा 

जसा हम पूर्व देख घुक्े हैं--भारतीय मुद्रा त्राजार मे देशी बैंकरों तथा महाजनो का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति के अनुसार देशी वैकर अथवा बैंक बह व्यक्ति 
अथवा निजी फम होती है जो निक्षेपों को स्वीकार करने हुण्दियो का व्यवसाय करने अथवा ऋणोी 
को देने का काय करती है। देशी वैकरों को भारत के विभितन राज्यों मे विभिन नामों से पुकारा 
जाता है। पजाब भे इन्हे महांजब उत्तर प्रदेश गे साहुकार मारबाड में सेठ | महाराष्ट्र में सर्राफ 
तथा मद्रास मे चेट्टी कह जाता है। देशी बेकर्स भारत मे प्राचीन समय से बेक्गि काय करते आ 
रहे हैं। इसका कायक्षोत्र भुख्यत ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे छोटे नगरों तथा कस्बों तक ही सीमित 
रहता है, पद्यपि देशी बकर्स बडे बडे औद्योगिक एब व्यापारिक बेन्द्रो मे भी पाये जाते हैं। देशी 
बकरो का सुख्य कार्य कृषि आन्तरिक व्यापार दया छोटे उद्योग-घन्धों की वित्तीय व्यवस्था 
करमा है। * 

देशो बेकर तथा साहूकार भे अन्तर 
ये इस प्रकार हैं 


() देशी बैक्र न केवल ऋण ही देता है, बल्कि अपने ग्राहकों से निक्षेप भी स्वीकार 
करता है। इसके विपरोत, साहुकार ग्राहकों को केवल ऋण ही देता है, उनसे निश्षेप स्वीकार 
नहीं करता है। 

(2) देशी बँकर मुड्यत व्यापार एवं उद्योग धन्धों के लिए ऋण देता है जवक्ति साहुकार 
कृषि एबं उपभोग्य उद्देश्यों (00050छएएणा एणए०58४) के विए ऋण देता है । 

(3) देशी बैकर साहुकार की अपेक्षा कम ब्याज की दर पर ऋण देता है। 

(4) देशी बैकर मुख्यत बैंकिंग कार्य ही करता है जबकि साहुकार ऋण देने के अलावा 
दुकानदारी अथवा व्यापार भी करता है। 

देशी बेकरों के काय (मिछाा०/005 ० [ग08ल्‍0005 छ880॥:0785)--देशी बैकरों के कार्यों 
को दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है --(क) बेकिंग कार्य, (ख) गैर ब॑ किंग कार्य । 

(फ) बेकिंग कार्य (897)008 ४५००४००७) - देशी बैकरो के बेकिंग कार्य निम्नलिखित हैं 
_ . ([) तिक्षेप स्वीकार करना--देशी बैकर अपने ग्राहको से निक्षेप भी स्वीकार करते हैं। 
ये विक्षेप दो प्रकार के होते है---अयम, ये निश्लेप जो माँग पर देय (73ए4७8 08 उठ्ता॥90) 
होते है। दूसरे बे निश्लेप जो एक निश्चित्त अवधि के बाद देय होते हैं! साधारणत देशी बँकर 


व्यापारिक बैको की अपेक्षा निश्षेपरो पर ऊेची ब्याज की दर देते हैं किन्तु उनके निश्षेप्री को चैको 
द्वारा नही निकाला जा सकता है। 
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(2) ऋणो का देना-- वास्ठव मे यह देशों बैकरो का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। देशी 
बेकर लगभग सभी प्रकार की प्रतिभृतियो के आघार पर ऋण देते हैं। साधारणत वे भूमि, फल, 
सोना, चाँदी के आध्रार पर ऋण देते हैं। वे कभी कभी अपने ग्राहकों को वस्तुओं के रूप में 
भी ऋण देते हैं और उसे वस्तुओ के रूव में ही वसूल करते हैं । उद्धहरणार्थ, ये कभी कभी कारी- 
गरों को कच्चा माल उधार देते हैं और तैयारशुदा माल उनसे लेते है। बडे-बडे औद्योगिक केन्द्रों 
में देशी बैकरों की कुछ बडा बड़ी फर्में उद्योगपतियों को भी उचित ग्तिभूतियों के आधार पर ऋण 
देती हैं। देशी बैकर व्यक्तिवव जमानत (८75078 $6००४४९) पर भी ऋण देने के लिए तैयार 
हो जाते है य्यपि ऐसे ऋणों पर वे ऊँची ब्याज की दर लेते हैं) साधारणत अच्छी प्रतिभूतियों 
के आधार पर दिये गये ऋण के लिए बे 6 प्रतिशत से लेकर 8 प्रतिशत तक ब्याज बधूल करते 
हैं किन्तु घटिया अयवा अपर्याप्त प्रतिभुतियों के आधार पर दिये गये ऋण पर वे कभी-कभी 50 
प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं। 

देशी बैकरों की उधार देने की विधियाँ इस प्रकार हैं 

(क्ष) प्रतिज्ञा-पत्र के आधार पर ऋण -साधारणत देशी बैकर प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर 
हा ऋण देते हैं। वे ऋणी से एक श्रतिज्ञा-पत्र लिखा लेते है जिसमें ऋणी एक निश्चित अवधि के 
बाद मूलधन को ज्याज सहित लौदाने का वायद्य करता है। इस प्रतिश्ा-पत्र पर ऋणी के अलावा 
दो अन्य व्यक्तियों के जमानती हस्ताक्षर भी करा लिय जाते हैं । 

(आ) रसीद के आधार पर ऋण--इसमे देशी वैकर प्रतिज्ञा पत्र के स्थान पर ऋण लेने 
वाले «्यक्ति से केवल एक रसीद ही लिखवाता है ) उसी रसीद में ब्याज की दर भी लिख दी जाती 
है। वास्तव भे, यह ऋण देने का बहुत ही सरल तरीका है । 

(इ) उमा के आधार पर ऋण--कभी कभी देशी बैकर ऋणी से तमस्सुक अथवा 
दस्तावेज लिखवा लेते हैं। ये दस्तावेज स्टाम्प के कागजों पर लिखे जाते हैं। इसमे 
पा को निश्चित ब्याज की दर पर निश्चित अवधि के उपरत्त लौटाने का वचन 

ता है। 

(ई) टिकट बही--इसके अन्तर्थत ऋण की रकम बैकर की बही मे लिख दी जाती है और 
उध्षत्रे सामने सरकारी टिकट पर ऋणी के हस्ताक्षर करा लिये जाते है। इसमे ब्याज की दर तथा 
ऋण लौराने की अवधि का उल्लेख नहीं क्रिया जाता है । ये दोनो ऋणी तथा ऋणदाता मे आपती 
बातचीत द्वारा त्तय कर लिये जाते हैं। रमरण रहे कि इस प्रकार के ऋणों को न्यायालय भी 
मान्यता 4 है। 

(उ। किस्त प्रणाली---क्स्ति प्रणाली के अन्तर्गत ऋणी मूलघछन तथा ब्याज को निश्चित 
किस्तो भें चुकान का वचन देता है | पहली किस्त ऋण देते समय ही ऋण की राशि में से वाट 
ली जाती है 


($) हाय उधार --इसमे विना क्रिसी लिखित पत्र के ऋणदाता ऋणी को उधार दे देते 
है। कभी कभी उधार लेने वाला व्यक्ति ऋण को लौटाने की शपथ भी लेता है| परन्तु इस प्रकार 
के उधार मे किथी प्रकार की लिखा पढो नही होती । स्पष्ट है कि इस प्रकार का उधार केवल 
उन्ही व्यक्तियों को दिया जावा है जिनमे ऋणदातर का विश्वास होता है । 


(ए) गिरवी--इसमे ऋणदाता सोना चांदी, जेवरात तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओ के 
आधार पर ऋण को ऋण देता है । दूधरे शब्ये मे ऋणदाता इन बस्तुओ की आड रखकर ही 
ऋणी को ऋण प्रदान करता है। स्मरण रहे कि ऋणदाता श्रतिभूति के रूप में रखी गयी वस्तु 
का पूर्ण मूल्य ऋण के रूप मे नही देता ब्रल्कि अपनी सुरख्ता हेतु कुछ गरातिन_ (ए०800) अवश्य 
रख लेता है ५ उद्दाहरण थे, यदि कोई ऋणी जेवरात की जमानत पर ऋण लेना चाहता है तो 
ऋणदादा जेवरात के पूर्ण मूल्य को उसे ऋण के रूप में नही देगा बल्कि जेवरात के मुल्य को 
है या ह ऋण के रूप में प्रदान करेगा । 


(ऐ) रहन -इसके अन्तगंत, ऋणदाता भूमि, मकान आदि अचल सम्पत्ति को सबने पास 
रखकर ऋणी को ऋण देता है ६ स्मरण रहे, यहाँ पर भी ऋण दाता अपनी सुरक्षा हेतु अचल सम्पत्ति 
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के मुल्य मे कुछ माजिन अवश्य ही रख लेता है। गिरवी तथा रहन में अन्तर क्रेवल इतना होता 
है कि गिरवी चल प्पत्ति से और रहन अचल सम्पत्ति से सम्ब-्धित होता है। 

(ओ) जिन्‍्म के रूप से ऋण --गाँव का साहुकार फभी कभी किसानो को जिल्‍स के रूप मे 
भी ऋण देता है, अर्थात्‌ वह मुद्दा वे रूप मे न देकर अनाज के झूप से उन्हे ऋण देता है । इस 
प्रकार के ऋण किसानों द्वारा फसल तैयार हो जाने पर लौदा दिये जाते हैं। साधारणत मूल ऋण 
का सवाया अथवा ड्योंढा साहुकार को लौठाया जाता है। 


(3) हुण्डियों का ब्यवस्ाय--देशी बैकर उपर्युक्त दो कार्यों के अतिरिक्त हुण्स्यो का व्यव 
साथ भी करते हैं | थे हुण्डियाँ लिखते हैं तथा उनका ऋय-विक्रम करते हैं | आवश्यकता पड़ने पर 
वे व्यापारियों को हुण्डियो की कटौती (0/00070) भी करते हैं। वाह्तव में देशी बैक रो का हुण्डी 
व्यवसाय उनके लिए बहुत ही लाभपूर्ण होता है ॥ 

(ज) गेर बेकिंग कार्य (२०० छ87008 800०00०७) इनके गेर बेकिंग कार्य इस 
प्रकार हैं 


() दुकातदारी--अधिकाश देशी बँकर उपरोक्त बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त व्यापार एवं 
दुकानदारी भो करते हैं । कुछ बैकरो का व्यापार तथा दुकानदारी इसके बेकिंग कार्यो से भी अधिव 
लाभपूर्ण होता है । इस प्रकार अधिकाश देशी मैंदर बेकिंग तथा मर-वेंकिय कार्यो को एक साथ 
करते है ) 


(2) ब्यापारिक क़्मों के एजेप्ट के रूप से कार्य--करभी-कभी देशो बैकर साधारण व्यापार 
के साथ साथ बड़ी बढी फर्मो के एजेण्ट के रूप गे भी कार्य करते हैं वे उनका माल बेचते है और 
उराके लिए उनसे निश्चित कमीएन प्राप्त करते हैं । 


देशी बैकरों की पूँंजी--देशी वैकर साधारणत अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों एबं 
रिश्तेदारों की पूंजी से भी काम चलाते हैं। परन्तु कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर बे «यापा।रक 
बैंकों से भी उचित प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्राप्त करते हैं ( व्यापारिक बैक ऊँची साख 
एवं प्रतिष्ठा वाले देशी बैकरों को ऋण देने के लिए स्देव तैयार रहते है । ये इन्हें न केवल ऋण 
ही देत है बल्कि इनकी हुण्डियो की कटोती भी करते हैं । वे इन्हे सस्ती दरों पर घन स्थान्तरण 
सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रदान करते है | 


देशी बेकरो की कार्य-प्रणाली के दोष एवं ऋटियाँ 


(4) बेकिंय तथा बर-बेरिंग व्यवसायों का सस्मिभण--जेसा ऊपर कहा गया है, देशी 
बेकर साधारणत बेकिंग तथा गेर-वेक्िग व्यवस्नायों को एक साथ चलाते हैं। बास्तव मे, यह प्रथा 
बैंकिंग के समुक्तित स्िद्धान्तो के विपरीत है। एक्र अच्छे बैंकर को किसी भी दशा मे गैर-बैशिग 
व्यवस्ताय नहीं करना चाहिए क्योकि ऐसा करने से उप्तके बैंकिंग व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पडता 
है। कभी । भी तो इससे बंकर को अपने बोरिंग व्यवसाय में बहुत हानि हो जाता हैँ । 

(2) पूंजी का अभ्ाव--देशी बंकरो के पास पूंजी की कमी रहतो है। इसका सुख्य कारण 
यह है कि उनकी पूंजी सीमित होती है और बन्‍्य ज्ञोतों से उत्हे पर्याव्त मात्रा मे पूंजी उपलब्ध 
नही होती । परिणामत उनत्रा बैंकिंग व्यवसाय सीमित ही रहता है । पर 

(3) बैकिय सिद्धएतो फी अवहेलना--देशी बैकर साधारणत समुचित बैंकिंग सिद्धान्तो 
का परिपालन नहीं करते हैं और जक्सर अपर्यात्त एवं घदिया बिस्म हो प्रतिभूतियों के आधार 
पर भी ऋण दे देते है। इसके अलावा वे प्रायः अचल सम्पत्ति के आधार पर भो ऋण देना 
स्वीकार कर लेते हैं जो समुचित बैंकिंग श्लिद्धातो के बिलकुल जिपरीत है। यही नही, देशी बेकर 
558 व्यक्तिगत जमानत पर भी उधार दे देते हैं। । इससे उन्हे कभी-कभी बहुत हानि उठानी 
पड़ते 

(4) कार्यविधि मे असमानता - देशी बैकरो की कार्यविधियों में भारी अन्तर पाया जाता 
हा अर इनके बैंकिस कार्यों का निरोक्षण एव अकेक्षण (बच॑0ड) करना बहुत किन 
होता है। 
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(5) हित्ताब-किताब की ग्रोपनोयता-देशी बेंकर अपने बैकिय कार्य सम्बन्धी हिंसाब- 
किताब को अत्पन्त गोपनीय रखते हैं। वे न तो हिसाव किताब का अक्रेक्षण कराते हैं और न 
ही अपने वाधिक विवरण-पत्रों को प्रकाशित करते है । इस प्रकार रिजवे बैक को उनकी वित्तीय 
स्थिति के बारे मे बिलकुल भी जानकारी नही होती है । 

(6) परस्पर प्रतियोगिता--समठ्त बैती की भाँति देशी बैकरों मे कडी प्रतियोगिता 
रहती है जिससे व्यवस्ताय वे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है | 

(7) ऊेची ब्याज की दरें-साधारणत देशी बैकर ऋण देते समय अपने ग्राहकों से सगढित 
बैको की तुलना में बहुत ऊँची ब्याज दरें वसूल करते हैं । 

(8) प्रोायडी--छोटे छोटे देशी बैकर एवं साहूकार बैंकिंग व्यवसाय मे धोंखाघडी करने 
भी बाज नहीं आते । इसमे ग्राहकों का लूटने की कई प्रकार की कृप्रथाएँ प्रचलित है। उदाहरणार्थ 
ऋण राशि में से अनुचित कटठौतियाँ करता, ऋण की मात्रा को बढाकर लिखना, ऋण भ्राप्ति की 
रसीद न देना जादि। 


देशी बेकरो की कार्य-प्रणाली मे सुधार करने के सुझाव 


इस सम्बन्ध मे तिम्तलिखित सुयाव प्रस्तुत किये गये हैं 

(।) देशी बैकरों को रिजर्व बैंक पे सस्वन्धित करना--प्रथम सुझाव यह दिया गया है कि 
देशी बैकरों को रिणवं थेक से सम्बन्धित किया जाय ! इसके फलस्वत्प देशी बैकरो के दोष एव 
च्ूटियाँ स्वत ही रामाप्त हो जायेगी और थे सगठित जाधार पर बेकिंग ब्यवसाय करने लगेंगे। 

इसके अलावा, रिजव॑ बैक से सम्बन्धित होने के भाते उन्हे सभी सुविधाएँ उपलब्ध होने लगेंगी 
जो इस ससय अनुसूचित बैको को दी जाती हैं अर्थात वे भी रिजर्व बैक से करण प्राप्त कर सकेंगे 
और अपने बिलो की पुन कटौती करा सकेंगे । 

(2) देशी बेकरो का बेकिंग व्यवसाय उनके गेर-बेकिग व्यवसाय से पृथक करना--यह 
भी सुझाव दिया गया है कि देशी बैकरों कोया तो अपने गैर बेकिंग व्यवसाय समाप्त कर देने 
चाहिए और यदि यह सम्भव न हो तो डह्ढे अपने बैंकिंग व्यवसाय को गैर बैंकिंग व्यवसाय से 
बिलकुल अलग कर देना चाहिए। इससे उनकी काय प्रणाली में आवश्यक सुधार करने मे बहुत 
सहायता मिलेगी | 

(3) उनके बैकिय कार्य को आपुनिक्ष आधार पर सगठित करना--तीसरा सुझाव यह दिया 
गया है कि देशी बैछरो को अपना वैक्षिंग कार्य आधुनिक प्रणाली के आधार पर तगठित फरना 
चाहिए। उन्हें अपनी प्राचीन एवं परम्परागत कार्य प्रणाली का पूर्णत परित्याग कर देना नाहिए। 
उन्हे अपने हिसाव-किताब को वैज्ञानिक आधार पर रखना चाहिए और समय समय पर उतका 
अवेक्षण कराना चाहिए । 

ऐ (4) उन्हे असोमित देयता के आधार पर सगठित करना--चौथा सुझाव यह दिया गया 
है कि देशी बंकरों को असोमित देता [छा।ाव्त [बजा ) के आधार पर संगठित किया 
जाना चाहिए क्योंकि इसी प्रणाली के पन्तग्रत वे अपने उत्तरदायित्व को अनुभव वरेंगे भर 
जोखिमपूर्ण कार्यों से बचने का प्रयत्न करंगे । 

(5) उनकी आपसो प्रतियोगिता को समाप्त करना--इस सम्बन्ध से पाँचवा सुझाव यह 
दिया गया है कि देशी वेकसे की आपड्री प्रतियोगिता को समाध्त करने के लिए उनके सघ बना 
दिये जायें अर्थात्‌ छोटे छोटे देशी बेकरो का विलय करके घड़ी बडी बेकिंग फर्म स्थावित की 
जाय | 

(6) घोखाधडी की रोकथाम #रना--देशी बैकरो की राख एव प्रतिष्ठा को ऊँचा करने 
क लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उनके द्वारा क्यिे गये घोलखाघडो के व्यवहार पर कानून बता 
कर उचित तियन्त्रण किया जाय । 

यदि उपर्युक्त सुावो को कार्यहप मे परिणगत क्या जाय तो दशा बैंकरो वी कार्य प्रणाली 
म्रे आवश्यक सुधार किय्रे जा सकने हैं और उन्हें देश की वेकिंग प्रणाली का सम्मानित आग 
बनाया जा सकता है । 


भारत मे देशी बैकप्ते | 55] 


देशी बेकरों को संग्रठित बे क्रिग भ्रणालो में सम्मिलित करने की योजनाएँ 

जैसा हम पूर्व कह चुके हैं-- रिजव बैक के विर्माणकर्वाओं ने रिज्य बेक एड्ट में ही यह 
व्यवस्था कर दी थी कि रिजव वेक शीक्रातिशीक्न देशी बेकरो को देश की रागठित बेकिंग प्रणाली 
में सम्मिलित करने का प्रयत्न करेग्रा | इसी बादेशानुस र सन्‌ 237 मे रिजवं बैंक न एव योजना 
बनायी थी जिसके अन्तर्गत कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करत पर देशी वैकरों को रिवव बैंक की 
स्वीकृत सूची मे सम्मिलित किया जा सकता था । ये शर्तें इस प्रवार थी - 

(क) न्यूमतम ब्यवशाप--केवल उसी वैकर को रिजय बैक की स्वीकृत सूची म सम्मिलित 
किया जा सकता था निमका व्यवसाय का से कम 2 लाख रुपये का था और जो उमर 5 वर्ष की 
अबधि में $ लाख रुपये के बराबर करने को तैयार था। 

(थ) गैर-बैकिग व्यवप्ताय की समाप्ति--प्रत्येक ऐसे देशी वैकर के लिए जपता गर“वैकिंग 
व्यवसाय पूर्णठ समाप्त करना आवश्यक था। 

(ग) तिरीक्षण एवं अक्षेक्षण--प्रत्येक ऐसे देशी वैकर को अपने हिंसाव-किताव बा अकेक्षण 
कराना अनिवायं था। इसके अलावा, उसे रामय समय पर रिजवें बंक के अधिकारियों द्ृ।/रा अपने 
बंक्षिंग कार्य का गिरीक्षण कराता जहूरी था । 

(घ) आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना--प्रश्येक ऐसे देशी बैकर के लिए यह भी आवश्यक 
था कि वह समय छमय पर अपने ब॑ किंग कार्य से सम्बन्धित स्थिति-चिवरण रिजर्व वक को भेजता 
रहे और निश्चित समयो पर उनका प्रकाशन भी करता रहे । 

(४) सघो का निर्माण--जों देशी बैकर रिजवं बंकर से सुविधाएँ प्राप्त करने के इच्छुक थे 
उमके लिए पहू आवश्यक था कि बे अपने आपको संघो से समठित करें। 

इन शर्तों के साथ ही साथ रिजवं बैक ने देशी बैकरो को वे सुविधाएँ प्रदान १रने की 
व्यवस्था की जो अन्य अनुसुचित बैंको को उपलब्ध थी | परन्तु इसके बावजूद भी देशी वैकरी ने 
रिजवे बैक की उक्त योजना को स्वीकार नही किया / इसके तीत कारण थे--प्रघम, देशी बैकर 
अपना गैर-बैक्गि व्यवसाय अर्थात्‌ व्यापार, दुक्पजदारी इत्यादि छोडने के लिए तैयार नहीं थे । 
दूसरे वे अपने हिसाव किंताद का भी रिजर्व बैक द्वारा निरीक्षण वराने के विरुद्ध थे | तीसरे है 
उन्हे व्यापारिक बैको से पहले ही पर्याप्त आथिक सहायता मिल रही थी, इसलिए उन्हे रिजर्व बैक 

की योजना में कोई विशेष आकर्षण नहीं था । अत उन्होंने रिजर्व बैक की योजना को अष्वीकार 
कर दिया था । 


तदुपराभ्त, सन्‌ )938 में रिजय॑ बेक ने अपनी योजना की शर्तों को और अधिक सरल 
बना दिया, लेकिन इसके बावजूद देशी बैकरो ने उसे स्वीकार नहीं क्या। सत्‌ 94 मे रिजवन 
बैक से देशी बैकरो को सगठित बैक्ग प्रणाली मे सम्मिलित करने हेतु दूसरी योजना बनायी थी । 
परन्तु, दुर्भाग्य से, देशी बैकरों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया था। इसके उपरान्त, सन्‌ 969 मे 
शाध्ट्रीयकरण के बाद रिजव बैंक में एक बार फिर इस दिशा में प्रयत्व किया लेकिन पहले मी 
भाँति यह भी विफत हो गया । वर्तमान परिस्थिति यह है कि देशी बैकर आज भी रिजवं बेक के 
निपन्तण को परिधि रे बाहुर हैं। सन्‌ 949 का बेकिंग झम्पनीज एक्ट उन पर लागू नही होता। 
भारत की बेकिंग व्यवस्था भे देशी बेकरो का पृथक अस्तित्व बना हुआ है। वास्तव में, भारतीय 
बेकिंग ब्यवस्था की यह एक भारी पु है। इसी के कारण ही रिजये बैक साख को भ्रभ्नावपूर्ण ठग 
से नियन्तित नहीं कर सकता । अत आवश्यकता इस बात की है दि देशी बंकरों को सगठित बैंकिंग 
प्रणाली में सम्मिलित करने का एक और प्रयास किया जाय | 


इसी बात को ध्यात मे रखते हुए बैंकिंग आयोग ने फरवरी, ]972 मे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट 
मे यह सिफारिश की थी कि देशी वैकरो पर व्यापारिक बैक के पराध्यम से नियन्त्रण स्थापित 
किया जाय । आयोग के अनुसार भारत की बैंकिंग व्यवस्था में देशों बकर महत्वपूर्ण भ्ुमिका 
प्रस्तुत करते है । वे व्यापार एवं उद्योगी मे लगे छोटे-छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यवप्ताथियों की 
ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनकी कार्य ग्रणाली अत्यन्त लचीली है।थे 
भौपचारिकताओ पर अधिक जोर नही देते | उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए बैंकिंग आयोग 
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ने सिफारिश की थी कि उन्हे भारत की समठित वैकिंग प्रणाली के भीतर लाया जाय ओर उन्हें 
व्यापारिक वैकी द्वार दट्टे की सुविधाएँ प्रदान की जाये । लेकिन ये सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु उन्हे 
निम्दलिखित शर्तें पुरी करनी होगी हे 

(7) दे वैक्षिम तक ही अरने आपको सीमित रखें | व्यापार करना छोड ५ दें, (0) वे अपने 
विंग व्यवसाय मे कम से एक लाख रुपये की पूँजी लगायें, (7) अपने हिसाव क्ताद को 
नियमित ढंग से रखें और उसका जकेक्षण (००0४6) कराये, (४) अपने व्यवसाय का बापिक 
विवरण रिज्वे बैक को प्रस्तुन करें, (४) अपने आपको एक सघ में संगठित करे । 

वैक्गि क्षायोग न यह स्वीकार विया या कि देशी बैक्रो का रिजर्व बैक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
न तो आवश्यक है और व ही व्यावहारिक । रिजर्द बेक को चाहिए कि व्यापारिक बैंको के माध्यम 
से ही उत पर नियन्त्रण लागू करे । 


परीक्षा-प्रश्न तया उनके संक्षिप्त संफेत 

3 देशी बैंकरो पर एक निवन्ध लिखिए और उतकी दरप्य॑प्रणाली पर प्रकाश डालिए। उनके 
दोषों को दूर करन के लिए ब्ापके बया सुझाव हैं ? (राजस्थान, 958) 
[सक्केत-प्रथम भाग मे, देशी बैकरो की परिम्ापा देते हुए उनकी कार्ये-प्रणाली पर प्रकाश 
डालिए | तदुपरान्त, यह बताइए कि उनकी कार्ये-प्रणाली में कौन-कौन से दोष एवं च्ढियाँ 
पायी जाती हैं। इसके साथ ही यह बताइये कि उनके दोपो एवं चुटियों को दर करने का 
सर्वोत्तम तरीका यह है कि उन्हू रिजर्व बैक से सम्बन्धित कर दिगा जाय। 'उुविधाएं उप ओर 
ता रिजवे बैंक उन पर नियन्त्रण रख सक्रेगा और दूसरी ओर उन्हे वे सद सुविधाएँ उपलब्ध 
होन लगेंगी जो अन्य बैंको को मिलती हैं ।] 

2. देशो बैकिय प्रणाली को समाप्द करने के बजाय उसका सुधार करना अधिक अच्छा है। 
इसकी विवेचना कोजिए । (वित्रम, 964) 
[सकेत--यहाँ पर पहले देशी बैंकिंग प्रणाली द्वारा सम्यत किये गये कार्यों की विस्तृत 
विवेचता कीजिए । तदुपराल्त इस प्रणाली के दोषों एवं झ्रुटियों पर प्रकाश डालिए। रे 
भाग मे यह बताइए क्वि इय प्रणाली को समाप्त करना देश के हिंत में नहीं होगा क्यो 
इस समय यह भ्रणाली देश की वैक्िंग व्यवस्था मे एक महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर रही 
है। लगभग 80 प्रतिशत त्रित्त की पूर्ति इसी प्रणाली द्वारा की जा रही है। अत इस प्रणाली 
में आवश्यक सुधार करके इसे देकिंग व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। इस 
सम्बन्य मे यह बताइए कि इस प्रणाली में सुधार करन के लिये यह आवश्यक्र है कि देशी 
बैंकरों को रिजये बैक के साथ जोड दिया जत्य। इससे इस प्रणाली के दोष एवं चुढियाँ 
स्वत ही दूर हो जायेगी ।] 

3. भारतीय मुदा बाजार के सुप्य अग क्या हैं? व्यापार एव उद्योगों को वित्त व्यवस्था करने 
में उनका क्‍या महत्त्व हे ? (जीवाजी, ग्वालियर, 97) 
[सक्तेत भारतोय मुद्रा बाजार का दो सुख्य भागो मे विभाजित किया जा सक्तता है--प्रधम, 
संगठित अयवा अ घनिक भाग | दूसरे असगठित अबवा स्वदेशी भाग। प्रदम भाग /20408% 
वैक॒ स्टट बेक व्यापारिक बैक विदेशी विनिमय बेक सरकारी वित्तीय एजन्सियाँ, तथा 
सहकारी बैक हैं। रिजर्व देंक तवा सहकारी देको को छोड़कर य सभी बैेके व्यापार एव 
उद्योग धन्घो की वित्त व्यवस्था करते हैं। अधगढित भाग में साहुकार, महाजत, सर्राफ 
इत्यादि मुख्यत छाट छोटे व्यापारियों एवं लघु उद्योगो को वित्त व्यवस्था करते हैं ।] 


० है ६ 


भारत में बेकिंग विधान 
(ड्गादाएँ 4ैं९ट्रॉजिशा00 व पाता, 





जैसा विदित है, सभी देशों मे अब अबन्ध-नीति ([.85562 7॥6) के दित लद॒ भये है । 
सभी देशों में अब सरकारें आर्थिक क्षेत्र मे हस्तक्षेप करती हैं। बैंक्गि भी इसका अपवाद नही है । 
यही कारण है कि लगभग सभी देशों मे सरकार कालून द्वारा बैंकिंग प्रणाली मे हस्तक्षेप करती 
है। भारत जैसे देश में तो बैंकिंग ध्रणाली में सरकार का हस्तक्षेप ओर भी आवश्यक हो जाता है। 
इसके कई कारण है 

() बैंकों का अधिक संख्या मे फेल होना. जेसा हम देख धुके हैं, भारत में समय समय 
पर अनेक बैंक फेल हुए हैं और बैंकों के फेल होने का यह त्रम अब भी जाये है। स्पष्ट है कि 
बैंकों के' फेल होने से जनता के विश्वास को आघात पहुँचता है और बैकिग वित्रास के मार्ग मे कई 
प्रकार की बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। अत बैंको को फेच होने से बचाने तथा बेकिंग के स्वस्थ 
विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार कामुन द्वारा वे किंग क्षेत्र मे हस्तक्षेप करे और 
बैंको के प्रवन्ध एव सचालन में जावश्यक सुधार करे । 

52403 का असन्तुलित विकाप्त होना--जैसा हम देख घुके है--दुर्भाग्य से भारत भे 
बैको का विकास सच्तुलित ढज़ूू से नही हुआ है। उदाहरणार्थ, विभिन्न बैंको की शाखाएँ बिना 
किसी योजना के अधिवेकपूर्ण ढज्ू से खोली गयी है । परिणामतर बैंकों में आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत 
बढ गयी है। जहां बडे बडे औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्रों मे बंको की बहुत-सोा शाखाएँ है, वहाँ 
ग्रामीण क्षेत्रों में एवं छौटे-छोटे कस्दों मे बैकिग सुविधाओं का लगभाए पूर्णतः अभाव है । अत बर्ते- 
प्रात स्थिति को सुधारते एव बैंकिंग का सत्तुलित विकास करने के लिए यह नितान्व आवश्यक है 
कि कानुत द्वारा सरकार बैकिंग क्षेत्र में हस्तक्षेप करे । 

(3) स्वदेशों बंकस तथ संगठित बंकिणए में समम्वप का क्रभाब--जंसा हग देख चुके है, 
भारत ग स्वदेशी बैकरो तथा व्यापारिक बेंको मे सहयोग एवं समन्वय का पूर्ण अभाव है जिसके 
फलस्वएप देश के बैंकिंग विकाप्त पर प्रतिकूल प्रभांव पढ़ता है और साख का नियम्त्रण भी प्रमाव- 
पूर्ण ढझड्भ से नही हो पाता । अतएवं इन दोनों भागों (४६८४०७५) मे समुचित रामस्वय स्थापित 
करने के लिए यह आवश्यक है कि कानून द्वारा सरकार बेकिंग क्षेत्र गे हस्तक्षेप करे । 

भारत में बेकिंग विधान का इतिहास 

सन्‌ 9।3 से पूव भारत प्रे बैंको को नियन्त्रित करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं 
हुआ करता था। उस समय कैवल एक ही कानूत था जो अप्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग पर थोडा-बहुते 
नियल्त्रण करता था । वह था सन्‌ ॥88। का निमोशियेबिल इन्ह्टरू मेण्स एक्ट (]व७४०ृ॥8086 
7५ एए27/४ लैए)) । परन्तु सब्‌ 2903 में बै क्रिय सद्धूट ने स्पष्ट कर दिया पा कि उक्त कावून 
बैंकिंग का नियन्त्रण करने में असमर्थ था | प्रिणामत्त सन्‌ 93 में इण्डियत कम्पतीज एक्ट 
(79]87 (०%987/:5 »०() मे बैंकिंग कम्पनियों से सम्बस्धित अलग से व्यवस्था कर दी गयी 
थी । परन्तु यह क्रानुद भी बैकिय को प्रभावपूण ढज्जु से नियन्त्रित करने मे असफल सिद्ध हुआ था। इस 
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कामूनत के बावजूद देश में अनेक बैंक फेल हुए थे। इसके बाद सम्‌ 934 में रिजये बैंक ऑफ़ 
इंण्टिया एक्ट पारित किया गया । इस काबून के अन्‍्तगत बैकों के नियन्त्रण हेतु रिजर्व बैक को 
कई प्रकार के शधिक्रार दिये यये थे परन्तु इससे भी स्थिति मे कोई विशेष बा नहीं हुआ। 
सन्‌ 936 मे इण्डियन कस्पनीज एक्ट मे पुन सशोक्षत किया गया लेकिन इसके बावजूंद बेकिंग 
व्यवस्था म कोई विशेष सुधार नहीं हो सका और बैको के सचालकों के कुप्रबन्ध के कारण बक 
बराबर फैल होते रहते थे। सन्‌ 939 म॑ रिजर्व वैंक ने सरकार के सामने यह सुझाव रखा कि 
स्थिति मे सुधार करने के लिए इण्डियन कम्पनीज एक्ट से अलग एक बेकिंग कानूत बनाया जाय । 
परल्तु दूसरे विश्व युद्ध के छिड जान के कारण भारत सरकार इस दिशा में कोई कदम वही उठा 
सकी । सन्‌ [943 44 में सरकार ते इण्डियन वम्पनीज एवट मे पुन सशोधन किया और इसके 
अन्तर्गत बैक्ो का नियन्त्रण करने हेन्‌ रिजर्व बैक को और अधिक अधिकार सौपे गये । सत्‌ 246 
में भारत सरकार ने एक अध्यादेश (0707शथयए०) जारी करके रिजव वेक को बहुत ही व्यापक 
अधिकार दे दिये। इस अध्यादेश के अन्त्गंत रिजव वेक किसी भी बैक का किसी समय 
निरीक्षण कर सकता था । यदि कोई वैक़ रिजर्द बैक के आदेशों का पालन नही करता था तो 
रिजव वैक को उसे अनुसूचित वैको की सूची से निकालते का पूर्ण अधिकार था । सन 949 मे 
सरकार ने यह अनुभव जिया ऊ़ि देश में बेहिंग के स्वस्थ विकास के लिए एक नये एवं स्वतस्त् 
बैंकिंग कानून की आवश्यकृता थी। अत मार्च 949 ग्रे बैंकिंग कम्पतीज एक्ट (फेशपत08 
(2०7एभ॥०३ ४०४) पारिध किया गया | इस समय भारतीय बैकिंग प्रणाली का नियस्त्रण एव 
“नियमव रिजर्व थेक द्वारा इसे क्लानून के अन्तर्गत किया जा रहा है। कानून में समव-ममय पर 
आवश्यकतानुसार सशोधन भी किये गये हैं। सितम्बर 965 में किये गये एक सशौधन के अनुस्तार 
अब इस कानून का नाम बदलकर बेकिंग नियमत अधिनियम (88778 ८हुछौ॥१00 सै०) कर 
दिया गया है । 
बेकिंग नियमन अधिनियम, 949 
(77 हव्टपॉब्पघठा हैल 949) 

अब हम इस कानुन का विह्तुत अध्ययन करेंगे 

(।) बेकिंग नियमल सधिनियम 949 के उददेश्य--इस कानून के पारित होने से पूर्व 
भारतीय बैकिए व्यवस्था मे कइ प्रकार के दोप एवं त्र्‌ूटियाँ पायी जाती थी। मुख्य मुह्य दोष एव 
खूडियाँ इत प्रकार थी 

(क) भारतीय बैक कभी-कभी अपर्याप्त जप्तानत पर ऋण दिया करते थे जो उतके लिए 
आगे चलकर सकट का कारण बन सकते थे । इसी प्रकार कुछ बैक अवल सम्पत्ति की प्रतिधूति पर 
भी ऋण दिया करते थे । यह प्रथा भी सुहृढ बैंकिंग सिद्धान्तो के विवरीत थी । 

(ख) भारतीय बैक प्राय उन व्यवसायो एवं फ्मों को ऋण दे दिया करते थे जिनमे उतके 
सबालको के स्वार्थ निहित होते थे । 

(ग) भारतीय चैक अपनी शाखाये शिना सोचे-रामझे खोल दिया करते थे जिससे उनकी 
आपसी प्रतियोगिता बद जाती थी । 

(घ) भारतोय वंक् अपना स्विति-विवरण बनाते समय अपनी वास्तविक आधिक स्थिति 
छिपाने का प्रयत्त किया करते थे । 

अत पवैकिग नियमद जाघधतियम, १949 का मुख्य उद्दृश्य बैंकिंग अ्रणाली मे पाये जाते 
वाले दोपो एवं जूथियों को दूर करता था ! 

(2) बेक को परिप्ाधा--बवे किए नियमन अधिनियम, 949 में बैव' की परिभाषा इस 
प्रवार की गई है--वैक उम्र करते हैं जिसमे जनता को उधार देने के लिए अथवा निवेश करने के 
लिए विक्षप स्वीकार डिये जायें तथा उठ निक्षेप्रो को चैकों ड्मफ्टो, आदेशों व अत्य तरीकों से 
निकाला जा सके द्रधा उन्हें माँग पर चक्ताया जा सके | इस कानून के अन्तगंत कोई भी कम्पनी 
बैंकिंग व्यवताय तब तब नही कर सकती जब सक कि वह अपने नाम के, सामने बँकर अबवा 
चैंक्रिग शब्द का प्रयोग न करे । इस प्रकार इस कानूत के अन्तर्गत बैक वह फ़म्पती है जो जैरिंग 
नियमव अधिनियम के अनुसार स्थापित की गयी है तथा वैकिग व्यवसाय कक है। 
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(3) बको का ध्यवसाय--इस कानून मे दो सूछियां दी गयी हैं--भ्रवम सूची 2 उन 
सभी व्यवसायों की चर्चा की गयी है जो बेक द्वारा किये जा सकते हैं। उदाहरणाथे, निश्लेप स्वीकार 
करना, ऋण प्रदान करता, हुण्डियो को भुनावा, विदेशी विनिमय-विलो का क्रय-विक्रय करपा, 
सोने-चांदी को खरीदना व बैचना, साख प्रमाण पत्रो को जारी करता, बहुमूल्य वह्तुओ को अपने 
अभिरक्षण (09४००) गे सुरक्षित रखना, शेयरों द अन्य प्रकार की प्रतिभूद्वियों को खरीदना 
ब बेचना, ग्राहकों की ओर से एजेन्ड के रूप में कार्य करना । दूसरी सूची मे, उन सभी व्यवस्तायो 
का उल्लेख किया गया है जो बैक द्वारा नही किये जा सकते! उदाहरणार्थ, बैंकिंग के सिवाय 
अन्य कोई व्यापार थे नही कर सकते । अपने कार्यालय की विल्डिय के सिवाय वे किसी अचल सम्पत्ति 
को 7 व से अधिक समय तक रिजवं बैक की पूर्व-भनुमति के विचा यही रख सकते । कोई बैंक 
अपनी सहायक कम्पनी स्थापित नहीं कर सकता । कोई चैक किसी अन्य वम्पनी की चूकती-पँजी 
के 20 प्रतिशत से अधिक अथवा अपनी स्वयं की चुकती-पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक रकभ के 
शेपर्स तही खरीद सकता | 


देवों फा प्रबन्ध--इस कानून के अन्तर्गत कोई भी बैक प्रबस्ध के लिए मैनेजिंग 
एजेप्ट्स (१(088078 88९7७) नियुक्त नही कर सकता और न ही बैक किसी ऐसे व्यक्ति को 
संचालक नियुक्त कर सकता है जो किस्ती अन्य चैक का भी सचालक हो । इस कामून में सचालकों 
की योग्यदाओ का भी उल्लेख किया गया है। सत्‌ 2956 में क्ये गये एश सशथाधव के अस्तगंत 
रिज बैक को यह अधिकार दिया गया है कि यह बैको के उच्च पदाधिकारियों एवं सचालकों बी 
नियुक्ति, उनके वेतन तथा संवा की शर्तें निश्चित करे । 


दकों फी चुकती पूंजी तया प्रारक्षित निधि (टिक्वव-०० 0०णाे क्षाए रिक्वलाए०७ ० धा० 
82785) -बै किंय निषमन अधिनियम में इस सम्बन्ध में भी विस्तृत व्यवस्था ती गयी है। यदि 
किसी भारतीय बैंक की शाखाएँ कलकत्ते या बम्बई या दोनो शहरो मे हैं तब उनकी पूँजी तथा 
प्र/रक्षित निधि मिलाकर कम से कम 0 लाश रुपये हानी चाहिए | यदि किसी भारतीय बैक को 
सभी शास्षाएँ एक राज्य म स्थित है परन्तु कुछ शाखाएँ वम्बई तथा कलक्ते मे भो हैं तब उप्त 
बैंक की चुकती-पूंजी तथा प्रारक्षित निधि-मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपये होती चाहिए। इसी 
प्रकार प्रत्येक ब्रिदेशी बेक की चुकती पूँजी एवं प्रारक्षित निधि मिलाकर कम से कम 5 लाख 
रुपये होनी चाहिए । यदि उतको शाखाएँ वम्बई या कलकत्ते मे भी हैं तब उनकी चुक्ती-पूंजी एबं 
आ्ररक्षित तिधि मिलाकर कम से कम 20 लाख रपये होनी चाहिए । विदेशी बंको क॑ लिए यह भो 
आवश्यक है कि उन्हे यह राशि रिजर्व बैक मे जमा क्रानी पडती है। यदि बैक फेल हो जाता है 


तो रिजर्व बैंक इस जमा की गयी राशि का उपयोग भारतीयों के निक्षेपों का भुगतान करने के 
लिए कर सकता है । 


_ बैंकों की पूंजी त्पा मतदात के अधिकार --इस कानून के अन्तगंत किसी बैक वी स्वीकृत- 
पूंजी ($70507045 (५७४७७) उसकी अधिक्ृत-पूंजी (6प्रोणा5्् ए०आ।) के आधे से वाम 
नही हो म्रकती भर इसी प्रकार चुरुती-पूंजी (2६:०-०० 02.0४) उसकी स्वीक्ृत-पूँजी_ (9095- 
०१०४० (9/॥02) के आधे रे कम नही हो सकती | इसके अतिरिक्त कोई भी बैक रिजर्व बैक की 
पूर्व अनुमति के बिता अपनी पूंजी को नहीं बढा सकता। प्रत्येक शेयर-द्दोल्डर को उसके द्वारा दी 
गयी पूंजी के अनुवात में ही गतदान का अधिकार दिया जाता है. परन्तु इस कासून के अत्तर्गत 
किसी भी शेयर-होल्डर को कुल मतदान के ! अ्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नही होता । 
बैंकों के लाम-वितरण पर प्रतिबन्ध--प्वितम्बर 962 के वै किय नियमत सशोधन अधिनियम 
के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैक को अपने लाभ का कम से कम 0 प्रतिशत भाग प्रतिबषे अनिवायें 
रूप में भारक्षिस निधि में जमा करना पड़ता है और यह क्रम तव त्तक जारी रहता है जब तक कि 
हे की श्रारक्षित निधि उसकी चुकती पूंजी के बराबर नहीं हो जाती | इस सशाधन के अन्तगेत 
विदेशी बैंको को भी अनिवाय रूप में अपनी भारतीय शाखाओं के वायिक् लाभ का 20 प्रतिशव 
भाग प्रतिवर्ष रिजर्व बंक के पास जम्ता करना पडता है | 
बैक के नफद-कोष--जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, रिजवे बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 934 के 
अन्तर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैच को अपती साँग-देयताओं का 5 प्रतिशत भाग और समय-देयताओं 
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का 2 प्रतिशत भाग नकद-कोष के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता था । किल्तु सन्‌ 
956 भे रिजर्व बैक एक्ट मे किये गये एक सशोधन के अनुसार रिजवे बैक को यह अधिकार दे 
दिया गया कि वह समय-दैयताओ का प्रतिशत 2 से बढाकर & तक तथा माँग देयताओ का प्रतिशत 
5 से बढ़ाकर 20 तक कर सकता था। सितम्बर 962 के बैंकिंग नियमन सशोधन अधिनियम के 
अनुसार अनुसूचित बैंको को अपनी माँग तथा समय-देयताओ का केवल 3 प्रतिशत भाग ही रिजवे 
बैक के पास जगा करना पडता है | परन्तु रिजवे बैंक को यह अधिकार दिया गंगा है कि वह 
परिस्थितियों के अनुसार इस प्रतिशत को 3 से बढा कर ]5 तक निश्चित कर सकता है। इसके 
अलावा, रिंजव बैक को यह भी अधिकार दिंया गया है कि यदि वह चाहे तो अनुसूचित बैवी को 
निश्चित नकद-कोपो के अतिरिक्त और अधिक घनराशि जमा करने के लिए भी आदेश दे सकता 
है| इसी प्रकार बैकिंग_ निधवमन अधिनियम 949 के अन्तगंत असूचित बैंकों को भी अनुसूचित 
बैको की भाँति रिजवे बैंक के पास एक चाकू खाते मे गिश्चित अनुपात में लकद-कौप जमा करने 
पड़ते हैं परन्तु इन बैको को यह छूट दी गयी है कि यदि वे चाहे तो नकद कोष को रिजरये बंक 
के पास जमा करने के बजाय अपने ही पास रख सकते है। 


देको की परिसम्पत्ति (855०५ ०६ 830/:5)--इस कानून (बेकिंग _नियमन अधिनियम, 
949) के अन्तर्गत बैको की परिसम्पत्ति मे तरलता बनाये रखने के लिये भी व्यवस्था की 
गयी है । इसके अनुसार प्रत्येक अनुसूचित तथा असूचित बैंक को अपनी समय देवताओ तथा माँग- 
देवताओं का कप से कम 20 प्रतिशत भाग तरल सम्पत्ति ([धण0 8४5८४४) के रूप में रखता 
अमिवार्य है। यहाँ पर तरल सम्पत्ति से अभिप्राय मकदी, सोना-चाँदी, स्वीकृत प्रविभूतियाँ 
तथा स्टेट बैक ऑफ इण्डिया के पास जमा की गयी राशियों से है। इस व्यवस्था का मुख्य 
उद्देश्य यह है कि अपने ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैकों के पास पर्याप्त 
मात्रा मे तरल सम्पत्ति होती चाहिए । इसी प्रकार विदेशी बैंकों को भी अपनी समय तथा माँग- 
देवताओ का कम से कम 75 प्रतिशत भाग तरल सम्पत्ति के रूप में भारत में रखना अनिवार्य कर 
दिया गया है। 


#छणों पर प्रतिबस्ध--बै किंग नियसत अधिनियम 949 के अन्तर्गत बेकी द्वारा द्यि 
जाने वाले ऋणो पर भी कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं, प्रथम कोई भी बैक अपने 
शेयरों की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता । दूसरे कोई भी बैक बिना पर्याप्त जमानत के अपने 
सँचालकों को ऋण नही दे सकता। तीसरे कोई भी बैक किमी ऐसी फम अथवा कम्पनी को ऋण 
नही दे सकता जिसमे उसका कोई सचालक अथवा शेबर होल्डर ऋण की प्राप्ति के लिए 
जमानतदार हो । चौथे रिजर्व बैक यदि चाहें तो किसी भी बेक को आरक्षित ऋण (ए786०एर्ल्प 
,048) दते से मना कर सकता है। प्रत्यक बैक को प्रतिमाह आरक्षित ऋऋणों का एक विवरण 
रिजवं बैक के पास भेजना पडता है | पाँचवें, इस कानून के अन्तर्गत रिजर्व बैक को यह भी अधि 
कार दिया गया है कि वह यदि चाहे तो किसी भी बैक को ऋण नीति सम्बन्धी आदेश दे सर्कता है। 

बैको का एकीकरण--(४0०08०7970०॥ ० छा) इस कानुन (बैंकिंग नियम 
अधिनियम 949) के अन्तर्गत बैंको के. एड्ीकरण की व्यवस्था भी कर दी गयी है। जब को' 
बैक किसी दूसरे बेक के साथ मिलना चाहता है तब॒ उस बैक को सभी शेयरी-होल्डरों की बैठक 
अवाकर के एकीकरण की योजना उसके समक्ष प्रस्तुत करनी पडती है । यदि शेयर-होल्डर 
बहुमत से योजना को स्वीकार कर लेते है तो इसे 'रजर्व बेक के पास भेज दिया जाता है। रिजिय 
बैक की स्वीकृति प्राप्त होने पर एकीकरण की योजना क्रियान्वित की जा शाकती है ! 
विपरीत, यदि बैक का कोई शेयर-होल्डर एकीकरण योजना के विद अपना मत देता है तो उसको 
यह अधिकार हो जाता है कक बह बैक से अपना शेयर वापस ले ले और बैक को उसकी उचित 
क्षतिपृति करनी पडती है। 


५ _ _ बैंकों की शाखाएँ इस काहुन (बैंकिंग नियमन अधिनियम, 949) के वन्तगेत सिने 
बैक की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी बैक किसी भी स्थान पर देश में अथवा विदेश में अपती 
शाखा नहीं खोल सकता और न ही किसी शाखा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थास्तरित 
कर पसक्रता है । इसका उद्देश्य बैकी मे होने वाली परस्पर प्रतियोगिता को रोकना है ! 
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बैको का लाइसेंस (/एथाघ्राष्ट ण छेट5)--इस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक बेक को 
बेकिंग काय करने के लिए रिजर्व बेक से लाइसेंस लेना अनिवाय है ' रिजवे बैक तिम्त शर्ते पूरी 
करने पर ही लाइसेंस प्रदात करता है 


(।) बैब की वित्तीय स्थिति सतोषजनक होनी चाहिए अर्थात्‌ जम/कर्ताओं को जमा- 
राशि माँग करन पर वापस करने की स्थिति में होना चाहिए । 


(2) बैक का प्रबन्ध एवं स्चालत उससे जमाकर्ताओ के द्वित मे किया जाना चाहिए । 
(3) बैक को रिजब बैक द्वारा बताये गये सभी तियमो का पालत करना चाहिए । 


यदि कोई बैंक उपयुक्त शर्तों को पूरा नहीं करता तो रिलवें बैक उसका लाइसेंस रह कर 
सकता है । 


सामपिक सूचनायें ([८:00॥02 रेटप्ात5)--इस कागून के अन्तर्गत प्रस्येक बेंक को 
झनियारय रूप से अपने बैकिंग कार्य के बारे मे रिजर्व बैक को सामग्रिक सूचनाएँ देनी पडती है । 
इसके अतिरिक्त रिजव बेक किसी बंक को आदेश देकर किसी भी सम्बन्धित विषय के बारे मे 
उससे सूचना प्राप्त कर सकता है । 

बैछो का निरीक्षण--रिजव बैक को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी 
बैक के हिंसाव-क्रिताव का निरीक्षण कर सकता है| यदि रिजवे बेव उसकी कार्य-प्रणाली से सच्तुप्ट 
नहीं है तो वह उसे सुधार सम्बन्धी आदेश दे सकठा है । 


चैकों का निस्तारण--(4.000!09607 णी 89॥/5)--इस कानून के जन्‍्तर्गंत यदि कोई बेक 
अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो रिजव बैंक की प्रार्थना पर न्यायालय 
इस बेक के निस्तारण की आज्ञा दे सकता है। उदाहरणायं, यदि कोई बेक अपने किसी कार्यालय 
वर जपाकर्ताओ की माँग को दो दिन तक रबीकार नहीं करता ठो ऐसे बँब को अपने ऋट्टणों 
के 8४ के अयोग्य समझ लिया जाता है । तब रिजर्व बेक न्यायालय से उस बैक के विरतारण 
के लिए प्रार्थंता करता है । जब रिजर्य बैक किसी बैक के निस्तारण के लिए प्रार्थना करता है 
तब न्यायालय रिजर्य अंक को ही उतत बैंक का सरफारी निस्तारक (0फ्रिलव पाधुपात॥०7) 
नियुक्त कर देता है। 

इम कातुन के लाभू होने से पर्व भारतीय बैंको में ऐब्छिक निस्तारण (एणाफाए 
[/0प08घ०॥) की. प्रवृत्ति पायी जाती थी अर्थात्‌ कुछ विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्त होने पर 
जमाकर्ताओ के हितों की परवाह न करते हुए बैक स्वैच्छा से ही निस्तारण कर लिया करते थे । 
परन्तु इस कानुत के अन्तर्गत अब थे ऐसा तही कर सकत | कोई भी चैक रिजव बैक के सम्मुष 
अपनी ऋण भुगतान सम्बन्धी अयोग्यता प्रमाणित किये बिना निस्तारण नहीं कर सक्ता। 
दुधरे शब्दों मे अब विसी भी बैक का ऐच्छिर निस्तारण नहीं हो सकता। 

बेशिग मियमन अधिनियम के अभ्तगगंत रिजये चेक ऑफ इण्डिया फे अधिकार-- जैसा हम 
ऊपर देख चुके है वे किंग नियमन अधिनियम 949 के बन्तर्गंत रिजर्व बेक को अनेक अधिकार 
दिये गये हैं। अब हम उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे 


() दैकों को लाइसेंस देवा--कोई भी बैक तब तक बैकिग त्यवस्ताय नहीं कर सकता 
जब तक कि वह रिजर्व वैक् से लाइसेंस प्राप्त नही कर लेता । इस प्रद्चार का लाइसेंस पुराने तथा 
नये सभी वैको को लेता पड़ता है ; रिजर्व बैक यह लाइसेंस तभी देता है जब बैक द्वारा कुछ 
विश्चित शर्तों को पूरा क्विया जाता है। इन शर्तों का विवरण हम पहले ही दे चुके हैं । यह 
घ्यवस्था विदेशी वैछो पर भी लागू होती है । 

(2) शाखाओं की स्थापना के बारे से स्वीकृति देना- इस कानून के अन्वंगंत कोई भी 
बैक देश अथवा विदेश मे रिजवं बैक से पूर्व स्वीकृति लिये बिना भयी शाखा नही खोल सकता और 
न ही पुटाती शाखाओं ब। स्थानान्तरण ही कर सकता है । अपनी सरूवीकृृत्ति देने से पूर्व रिजवे बेक 
स्थिति का निरीक्षण करके अपने आपको सन्तुष्ड कर लेगा है कि नये स्थान पर बैक की शाखा वी 
आवश्यकता है अथवा नही | 
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(3) ऋण-नीति को निर्धोरित करवे का अधिकार--इस काजूत के अन्तगेंत रिजव बेक 
को अनुसूचित बैको की ऋण-नीति को निर्धारित करने का पूर्ण लि है । यदि रिजवं बैंक 
अनुभव करवा है कि किसी बैंक की ऋण-नीति जमावर्ताओं के हित में नहीं है तो रिजव बैक 
उस बैंक को अपनी ऋषण-लीति में परिवर्तन करवे का आदेश दे सकता है। रिजर्व बेक उस बैंक 
को यह भी आदेश दे सकता है कि वे कित-क्नि व्यवसायों को ऋण दे, प्रतिभूति की किलनी त्तीमा 
(7087877) निश्चित करे तथा ब्याज की कितनी दर पसूल करे ॥ 

(4) बैंको का निरीक्षण करने का अधिकार--यदि किसी बैक का कार्य सन्तोषजनक नही 
है तो रिजर्व बैंक उस बैंक के हिसाब-किताब की जाँच पडताल कर सकता है और उसे अपनी 
कार्म-प्रणाली गे सुधार करने के लिए आदेश दे सकता है। यदि रिजवे बैंक समझता है कि उस 
बैंक का अस्तित्व देश के हित मे नहीं है तो वह उस बैक को कार्य बन्द करने के लिए भी आदेश 
दे सकल है अपदा उसे जमाकर्ताओं से घन प्राप्त करने के लिए रोक सकता है ! दि 

(5) बैक्ो के एक्टोकरण को स्वीकार करने का अधिकार - इस कामून के अन्तर्गत कोई 
भी न्यायालय तब तक बैंकों के एकीकरण की योजना को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि 
वह योजना रिजर्व वैक द्वारा स्वीकार त की गई हो) रिजवे बेक को बैंको के एकीकरण की 
योजना को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है । ९० 

(6) बैको से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार-रिजर्व बेंक को 
सदस्य बैंको से उनके बेकिंग कार्य के बारे में सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। रिजर्व बेक 
उनसे माँग अथवा समय देयताओ, आरक्षित ऋणो अथवा उनकी सम्पत्ति के बारे मे सूचताएँ प्राप्त 
कर सकता है ) इस प्रकार की भूचनाओ से रिजव् बैंक को इस वात की जातकरी होती रहती 
है कि रादस्य बैक उसके बनाये गये नियमों का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं । 

(7) बैंको के निस्तारण करने का अधिकार--जब कोई बैक अपने ऋणो का भुगतान 
करने मे असम्थे हो जाता है तव रिजव बैक स्थायालय को उस बैक के निस्तारण के लिए प्रार्थना 
करता है और कानून के अन्तगत न्यायालय रिजवे बेक को ही उस बैक का सरकारी निस्तारक 
नियुक्त कर देता है। इसी प्रकार कोई भी बैक रिजव वैक के सम्मुख अपने ऋणों का भुगतान 
करने की अयोग्यता को सिद्ध किये बिना अपना निस्तारण नहीं कर सकता । 

(8) बेको को परामर्श देने कक अधिकार--इस कानून के अन्तगंत रिजव॑ बैक को यह भी 
अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी समय किसी भी बैक को उसके बेकिंग काये से सम्बन्धित 
समस्याओ के बारे में परामर्श दे सकता है ओर सम्बन्धित बेक रिजवं बैंक द्वारा दिये गये परामर्श 
की उपेक्षा नही कर सकता ) 

लग्य अधिकार--रिजवं बैक को दिये गये अधिकार इस प्रकार हैं: 

(!) रिजर्व बैंक किसी भी बैक को सदा के लिए अथवा कुछ निश्चित काल के लिए 
उक्त कानुन की व्यवस्थाओ से मुक्त करने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से कर सकता है। 

(2) रिजवे बैंक किसी भी बैंक को 0 वर्ष से अधिक समय के लिए अचल सम्पत्ति रखने 
की स्वीकृति दे सकता है । 

(3) रिजये बंक किसी भी थेक को चुकती पूंजी तब प्रारक्षित निधि सम्बन्धी स्पब॒॑स्था से 
कुछ समय के लिए छट दे सकता है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैकिय नियमन अधिनियम के अन्तर्गत बैंकों के नियस्तरण, 
मियमन एवं निरीक्षण करने हेतु रिजवं बैक को बहुत ही व्यापक अधिकार दिये गये हैं। 

भारतीय बंकिग विधान में दोष 

यद्यपि वकिंग नियप्रत अधिनियम के क्रियान्वित किये जाने पर आरतीय बेकिंग व्यवस्था 
के अनेक दोप दूर अथवा कम हो गये हैं, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि बेकिंग विधात इस 
समय पूर्णव दोपसुक्त है। भरतीय बैंकिंग विधान के मुख्य दोप निम्नलिखित हैं : 

(।) देशी बेकरों पर निपन्त्रण का क्षाव--जैसा हम पूर्व कह घछुके हैं, देशी बैकर देश 
की लगभग 80 प्रतिशत साख की पूर्ति करते हैं किन्तु इसके बावजूद उन पर रिजर्व बेंक का 
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बिलकुल ही मियन्वण नहीं है। वास्तव से, देशी बैंकरो पर वैंक्रिग नियमन अधिनियम लागू 
ही नही होता है। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भग रिजिय बैंक के 
नियस्त्रण की परिधि से बाहर ही रह जाता है । परिणामत रिजर्व वेक की साख-नियस्त्रण नीति 
सफल नही हो सकती । र ्ः हर 

(2) सहकारी बैको पर नियन्त्रण का अभाव-वैक्रिंग नियमन अधिनियम केवल व्यापारिक 
बैंको पर ही सामू होता है सहकारी बैंको पर नही / वास्तव मे, यह न्यायसगत नही है क्योकि विगत 
कृछ बर्षों से सहवरी बेको का व्यापार धीरे धोरे बढ रहा है और उन्होने व्यापारिक बैको से प्रति- 
योगिता करना भी आरथ्भ कर दिया है । अत न्याय की हेष्टि से यह अत्यल्त आवश्यक है कि 
भारतीय बैंकिंग नियमत अधिनियम सहवारी बैंको पर भी लागू विया जाय । 

(3) परिसम्पत्तियो कौ तरलता के सम्बन्ध से समुचित नियन्‍तण का अभाव ---कुछ 
आलोचको का कहना है कि वर्तमान बे किंग विधान वैको की परिसम्पत्तियों (85०७) की सरलता 
पर आंधरक जोर नही देता | परिण|मत बैंकों की परिसम्पत्तियों में पर्याष्त तरजता नही पायी 
जाती और इसके कारण बैक कभी कभी जमाकर्ताओ की माँग को पूरा करने में अस्तमर्थ हो जाते 
है । अत ऐसी परिस्थितियों भे बैंकिंग विधान मे परिसम्पत्तियों की तरलता के सम्बन्ध से समुचित 
व्यवस्थः होती चाहिए। 

(4) गगरों में बैको के केम्द्रीयकरण को रोकने से असमर्थता व॒तंमान बैंकिंग विधान की 
श्रुटि यह भी है कि यह नगरो में बैक्नो के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को रोकने मे अ्षमय रहा है। 
जहाँ बडे-बडे औद्योगिक एवं व्यापारिक केद्रो मे बैंकिंग सुविधाओं की अधिकता है बहाँ प्रामीण 
क्षेत्रों एवं छोटे छोटे कस्ब! मे बैंकिंग सुविधाओं का लगभग पूर्ण अभाव है । 

यह रात्य है कि भारतीय बेकिंग विधान मे अब भी कुछ दोष एवं चूटियाँ पागी जाती हैं 
परन्तु इससे इन्कार नही किया जा राकता कि बेकिंग व्यवस्था के कुछ दोष व तू दियाँ दर अथवा नम 
हो परी हैं। उराहरणार्थ थब भारतीय बैक अचख सम्पत्ति अपवा व्यक्तिगत जमानत के आधार पर 
बहुण देने के लिए तैयार नही होते और त ही वे अपर्याप्त जमानत पर उन फर्मो अथवा कम्पनियों 
को ऋण देने के लिये तैयार रहते हैं जिनमे उनके सचालको अथवा प्रवन्धको के रवार्थ निहित होते हैं। 
इपके साथ ही अब भारतीय बैको ने समुचित प्रारक्षित तिधियों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान 
देना आरम्भ कर दिया है और लाम का वितरण करने से पूर्व उत्ता एक निश्चित भाग प्र/रक्षित 
निधि में डालने पर जोर दिया जाता है | इस प्रकार उक्त कानून रे जप्ताकर्ताओं के हितों की रक्षा 
हुई है और साथ ही साथ बंको को आ्िफ सकटो से कुछ राहत मिली है । 

सन्‌ ।963 का बेकिंग निघम (विविध उपवन्ध) अधिनियम 
[छद्माएह (.4७5 (]श5०८॥३४९००६ ए70श5075) 5७ 963] 

चूँकि इस अधिनियम के अन्तर्गत तीन अन्य कानूनों में सशोधन किये गये हैं इसलिए यह 
अधिनियम बडे महत्व का है। इस अधिनियम की मुख्य मुल्य दातें इस प्रकार हैं 

(0) रिजिब बँंक आफ इप्डिया एक्ट पे संशोधन (&प्रद्यवंगश्य/ णीएी8 ृककषएल 
जब: ० 700॥॥ 8०)--सन 963 के अधिनियम के अन्तर्गत रिजवं बेक ऑफ इण्डिया एक्ट 
में कुछ सशोधव कर दिंगे गये हैं। इब सशोधनो के अनुप्तार गैर-वंक्रिग एवं वित्तीय सस्थाभो 
परणा छ39|208 40१ प्ञात्रआटात एातराशता0705) को भी रिजवें बेक के नियन्त्रण को परिधि 
में सम्मिलित कर दिय्रा गया है। गैर बेक्षिय सप्थाएँ वे सेंस्थाएँसानी गयी हैं जो लोगो से निक्षेप 
स्वीकार करती हैं परन्तु ऋण प्रदान नही करती | इसके विपरीत वित्तीय सस्याएँ वे मानी गयी 
हैं जी निक्षेप तो स्वीकार नहीं फरती किन्तु कुछ निश्चित प्रतिशुतियों के आधार पर व्यापारियों 
उच्चोगपतियों एवं ्यवसाबियों को ऋण प्रदान करती हैं । जैसा ऊपर कहा गया है इस कानूत के 
अन्तर्गत इस प्रकार की गैर बैकिय एवं वित्तीय सस्थाओ पर भी रिजवे बैंक तियम्त्रण कर सकता 

है। प्रथम रिजत्न बेक गैर वै किंग सस्याओं से उनके निक्षेपरों के बारे मे सूचनाएँ प्राप्त कर सकता 
है। इसी प्रकार रिजवं बेक वित्तीय सस्थाओ से भी उनके ऋणो एवं अग्निमों के बारे मे जानकारी 
प्राप्त कर सकता है | दुसरे इस कानून के अन्तगेत रिजवें बैक गैर बेकिंग एवं वित्तीय सस्याओ के 
हिसाब किताब की जाँच पड़ताल भी कर सकता है | तीसरे, रिजये बैक इस प्रकार की सल्थाओं 
को उनके व्यवसाय के सम्बन्ध से आदेश दे सकता है) 7 जतवरी 2966 को इदिजये बेक ने 
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गैर-बैकिंग कम्पनियों को आदेश दिया था कि वे “माँग पर देय-तिक्षेपो” (000०श5 उए2एव०/6 
0॥ एथ्याक्षा0) को जनता से स्वीकार न करे। 

(2) बैंकिंग नियमन अधिनिवम मे सशोधन (प्रात 72 हक छ्लाएणड़ फिव्ट्ूण28 
000 ०0 - सन्‌ 963 के अधिनियम के अन्तगत बैंकिंग नियमंन अधिनियम में भी कुछ 
सशोधन कर दिये गये है। इनके अनुसार व्यापारिक बैकी पर रिज बैंक के अधिकारों को और 
अधिक व्यापक बना दिया गया है । प्रथम, इस कानून के अन्तर्गत व्यापारिक बैंको हीरा अपने 
सचालको को दिये जाने वाले आरक्षित ऋणो (णा5$८०घा४0 |0075) पर प्रतिबत्ध लगा दिया 
गया है। दूसरे, व्यापारिक बैको के किसी भी शेयर होल्डर को कुल मतझन बे ] प्रतिशत से 
अधिक मत देने का अधिकार नहीं है । तोसरे, रिजवे बैक व्यापारिक बैंको के विसी भी सचालक 
अथवा पदाधिकारी को उके पद से हटा सकता है । चौथे, रिजवे बैक को किसी बैक के सचालक 
बोर्ड से अपनी ओर से अधिक से अधिक 5 अतिरिक्त राचालक तियुक्त करने का अधिवार दिया 
गया है । 

(3) स्टेट बैक ऑफ इण्डिया एषट से सशोधन (:चगशाहैशह्षा। ॥0 ध6 5038 छथया( रण 
पगव8 लैण)--इस सशोधन के अनुसार अब स्टेट बेक ऑफ इण्डिया के सह्दायक बैंको के शैयर- 
होल्डरो के मत देने के अधिकार दूसरे बेको के समान कर दिये गये हैं। न 

इस प्रकार सन्‌ 963 के अधिनियम के अम्तगेत रिजर्व बैक को भारत की बेकिंग, मौद्रिक, 
तथा वित्तीय प्रणाली को नियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु अत्यन्त व्यापक अधिकार दिये गये हैं । 

सन्‌ 965 का बैंकिंग नियम नधिनियम(फशा008 7.805 ह० रण 22% 
अधिनियम । मार्च 966 को लागू किया गया था। इसके अन्तगंत रिजर्व बेक अधिनियम दशा 
बैंकिंग नियमन अधिनियम के कुछ उपबन्धो को राज्य सहकारी बैको (9000० ९० शश2॥१6 
छ098) पर लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुलार राज्य सहकारी बेको को भी रिजिवे 
बेक की दूरी सारणी में सम्मिलित किया जा सवता है । उन्हें वे सभी सुविधाएँ उपलब्ध होगी जो 
अनुसूचित बैको को प्राप्त है । इसी प्रकार मैकिंग नियमन अधिनियम, ! 944 के कुछ महत्वपूर्ण 
उपय-ध राज्य सहकारी बैंको पर भी लागू किये गये हैं। दूसरे शब्दों मे इन बैंको पर भी रिजर्व 
बैक लगभग वही मियन्त्रण लागू कर सकता है जो अनुसूचित बैंको पर लगाया जाता है । 

बैको पर सामाजिक मियस्त्रण (8008॥ 0०700 ०७ छ&705)--सन !? 68 में भारत 
सरकार ने सामाजिक नियन्त्रण सम्बन्धी कानून व्यापारिक बैंको पर लागू किया था। इस कावूत 
का विस्तृत वर्णन अध्याय 3] मे प्रस्तुत किया गया ह्त 

दैफो का राष्ट्रीयकरण ()२४८॥008॥5800 ०# 837/8) --9 जुलाई, 9 69 को भारत 

सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था । इसे फ्रेश्रा)ताड (एणएका०३ (हैस्पुप्ठाश007 शा 
नृष्शारईटा ण॑ एचत९(६207085) 00077900० 969 कहा गया था। इसके अन्तगत व4 प्रमुज़ 
भारतीय अनुसूचित बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। (स्मरण रहे इनमे से प्रत्येक बैक 
की जगाराशियाँ 50 करोड अथवा उससे अधिक थी ।) विदेशी बैंको को अध्यादेश के प्रभाव क्षेत्र 
मे मुक्त कर दिया गया घा। आगे चलकर उपर्युक्त अध्यादेश को छि8॥॥078 एग्प्रएशएं 
(#०वएणओा0! बात परक्षाईथ रण गाप्रव्याब/तए85) 80०, 969 द्वारा प्रतिस्थापित किया 
गया था | यह कानूव 9 जलाई, 969 से ही लागू मान लिया गया था। 

उपर्युक्त कानून मे बेको का राष्ट्रीयकरण करते के मुरुय उद्देश्य इस प्रकार च्यत्ती किये गये 

है. "अर्थ व्यवस्था की चौटियों पर नियल्रण करना (#0 ०००७० साल हलशा रण. (6 
6००॥०७५), और उसकी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करना ।“राष्ट्रीय 
कृत देको का तात्कालिक कार्ये यह है कि वे व्यापक दैमाने पर नयी नयी जमाराशियो को जुटायें 
ओपर सभी प्रकार के उत्पादक धन्धो के लिए उदार ऋण दें। अर्थ व्यवस्था के दुर्वंल खण्डो (भ्क 
$ल्‍८०५) को तो विशेष आसान शर्तों पर ऋण दिये जायें । ऋण देते समय ऋणी के सामाजिक 
स्तर ($०८थे आंआंप5) पर अधिक ध्यान न दिया जाये । यदि ऋणी कोई उत्पादक धम्घा चला 
रहा है तो उमे ऋण दिया जाता चाहिए, चाहे उसका सामाजिक स्तर निम्न ही क्यो न हो। इस 
कानून के अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयक्रत बैक की देखभाल का कार्य परिरक्षर (20#०6॥89) को सौंप 
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दिया गया था। राष्ट्रीयकरण से पू्व चले आ रहे प्रत्येक राष्ट्रीयक्रत बैंक के अध्यक्ष रा ही परि- 
रक्षत नियुक्त किया ग्रया था । अध्यक्ष को प्राप्त सभी अधिकार परिरक्षक को हस्तातरित कर दिय 
गये ये। उपयु क्त कानून के अन्तर्गत नीति सम्बन्धी विषयों पर भारत सरकार रिजवे बैक से परा 
मर्श करने के उपराग्त इन राष्ट्रीयक्नत 4को को निर्देश जारी कर सकतो है। प्रत्येक राष्ट्रीयक्रत 
बैंक का एक सचालवा मण्डल (9040 ०९ 9॥6००४७) होगा। उसमे जमाकर्ताओं, उस बैंक के 
कर्मेचारियो, किसानो शिल्पकारों एव श्रमिको के प्रतिनिधि होगे। 

उपयुक्त कानून के पारित किये जाने के बाद इसकी वैधता की चुनौती देने हेतु सर्वोच्च 
न्यायालय मे रिट याचिकाएँ (शा एथवए00$) दायर की गयी। कानून के कतिपय आ्रविधानों 
को त्रियान्वित करन के विझद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने रोधनादेश (डा39 णतश्) जारी कर दिया 
था। 0 फरवरी, 970 को सर्वोच्च न्यायालय मे अपना ऐतिहासिक निर्णय प्रस्तुत किया। 
स्यायालय ने दो आधारो पर ससवारी कातुन को अवैध घोषित कर दिया था । प्रघम, ]4 राष्ट्रीय 
कृत बैंकों के विरद भेदभाव किया गया है क्योडि राध्ट्रीयकरण के उपरान्त इन बैविग कम्पनियों 
को वैकिंग झार्य पुन करने से रौक दिया गया है जबकि अन्य बैकों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगाया गया था । दूसरे, सरकार द्वारा दी जामे वाली क्षतिपूर्ति (200705800॥) से सम्बन्धित 
जो प्द्धान्त एवं रीतियों कानून मे सम्मिलित की गयी थी वे अवैध थी। इन्हीं दो कारणो से 
कानून को अवध घोषित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काबुन को अवैध घोषित 
किये जाने का परिणाम यह हुआ कि वे 4 बैक भराष्ट्रीयकृद (0९॥2/॥072॥520) हो गये । 4 
फ़रवरी ]970 को भारत सरकार ने एवं नया अध्यादेश जारों किया । इसे सिश्ातताह 
(०एफएशाक (4ै०पृथाध्रएणा 400 7/शा्टि ०. ए॥088900085) 073॥09706 4970 की 
सन्ना दी गयी थी । इसके अन्तर्गत ।4 बैंको का पुन राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बाद में चल 
कर इस अध्यादेश के स्थान पर छबगाताह (०फाएथा९४ (&०१व०शप०ण 20 पाक्षा्शशि' ता 
एफठशा॥00850) #० 970 पारित किया गया था। 3] माच ।970 को इसे राष्ट्रपति की 
अनुमति प्राप्त हुई और 9 जुलाई 969 से हा इस प्रभावी मान लिया गया । इस नये कानून 
के अन्तगंत !4 निजी बेको पर पुत्र बेकिंग व्यवसाथ करने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है । 
दुसरे, इन बैंको को दी जाने वाली क्षतिपूति को इस कानुन की दूसरी अनुसूची मे व्यक्त किया गया 
है । इस कातुन मे यह भी थ्यवस्था कर दो गई है कि यदि कोई बैकिंग कम्पनी क्षत्िपूर्ति के लिए 
सरकार को प्रार्थना पत्र देती है तो उसे गह क्षतिपूर्ति 60 दिन के भीतर ही दे दी जायगी | क्षति- 
पूर्ति से सर्म्बा धत तीन विकल्प इन बेकिंग कम्पनियों के समक्ष रखे गये ये । (॥) वे क्षतिपूर्ति नकदी 
(०9७) के झूप में ले सकती थी । () वे क्षतिषूर्ति केन्द्रीय सरकार के 0 वर्मोय ऋणपत्रों के 
रूप मे ले सकती थी। इन ऋण पत्रों पर 4३ प्रतिशत वाधिक ब्याज देय थी | (॥॥) बे क्षतिपूर्ति 
केन्द्रीय सरकार के 30 वर्षोय ऋणपत्रो के रूप मे भी ले सकती थी । इन पर 5झ्क प्रतिशत वापिक 
ब्याज देय थी । बैकिंग कम्पनियों को यह भी छूट दी गयी थी कि वे क्षतिप्रूर्ति अशत नकदी और 
अशत ऋणपन्रों के रूप में ले सकती थी। दा बेकिंग कम्प्नियों ने तो अपनी समूी क्षतिपूर्ति 


नकदी में वसूल की थी । शेष )2 कम्पतियों ने यह क्षतिपूर्ति अश्त तकदी व अशत ऋणपत्ों के 
रूप मे प्राप्त की थी । 


नये कानून के अन्तर्गत केद्रीय सरकार को यह भी बधिकार दिया ग्रया है कि इन 4 
बैक्ो के लिए चह अलग अलग सचालझ मण्डल तियुक्त कर सकती है । श्रत्येक सचाज्ञक मण्डल में 
सात से अधितर सचालक नही होगे। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए 8 जुलाई ॥970 को 
भ रत सरकार ने इन ।4 बैंको के लिए अलग-अलग सचालक मण्डल नियुक्त कर दिये थे । 

रिजवे वेक ऑफ इण्डिया एक्ट मे सशोधन (#&जाक्षातग्रात्ता। ० धा6 ए6७ए७ ऐश 
0 77078 6८8 974)-- !3 दिसम्बर 974 को रिजवे बैंक ऑफ इण्डिया (सशोध्वन) एक्ट, 
974 को राष्ट्रपति की स्वीकृत प्राप्त हुई थी । उसी तिथि से यह सशोधित कानुन लागू हो गया 
था | इसके अन्तर्गत -- 

(क) अनुसूचित बैंको एवं राज्य सहकारी बैको को पुन वित्त सुविधाएँ (१०कि7का०० #8०- 
7068) देने कः रिजर्व बेंक के अधिकारों को और अधिक व्यापक बना दिया गया था। 
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(ख) कानून हारा स्थावित तिगमो (कृषि पुन वित्त तियम एवं भारतीय ओऔद्योगिक 
विकास बैक) की आर से बाण्डो (8०705) को जारी करने हेतु रिजवं बैदः को एजेप्ट के रूप मे 
नियुक्त किया गया या। 

(ग) रिजव बैक के निगमन विभाग ([8886 एव्एभाणदण) में नोटो के विरुद्ध रखी जाने 
बाली विदेशी प्रतिभूतियों को सूची में वृद्धि कर दी गई थी अर्थात्‌ अब अतिरिक्त विदेशी प्रतिभूतियाँ 
जी सोटो की आड ((0फ७7) में रखी जा सकती थी । 

(घ) जनता से जमाराशियाँ प्राप्त करने दाली गैर-बैकिंग कम्पनियों पर रिजवं बैक के 
नियन्त्रण को और अधिक व्यापक बना दिया गया था। 

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त सकेत 
). भारत मे मिश्रित पूँजी बैको फे लिए हाल में ही बनाये गये बेकिंग दिधानो का परीक्षण 


फी।जए । (बिहार बी० कॉम० 960) 
अथवा 

जारत मे सन ]948 के बाद बैकिंग फे क्षेत्र में होने वाले महत्वपुण परिचतनों को उनके 

उददेश्य तथा मुस्य विशेषताओं सहित बताइए । (आगरा बी० कॉम० 7 960) 


[सकेत यहाँ पर चैकिंग नियमन अधिनियम 949 एवं वैकिंग एक्ट (विविध उपबन्ध, 
963) की विधिन व्यवस्थाओं का विस्वारपूर्वक वर्णन कीजिए ।) 


+याहह ब्वएशाप्रार जी गा| धाज्ाठ्ज़ाधां वा 8 गिषढ 50ए69 57॥7 गाए 
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पूँजीवादी अर्थ॑-ब्यवस्था मे बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है । किन्तु 
बलासीकल अर्थशास्त्रियों ने इस समस्या को कोई विशेष महत्व नहीं दिया थां। उनके कनुप्तार 
पूँजीवादी अथं-व्यवस्था मे बेरोजग।री की समस्या कोई,विशेष महत्व की समस्या नहीं होती और 
कालान्तर में यह समस्या अपने आप ही हल हो जासी है। अठ इस सम्बन्ध में सरकार को किसी 
विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। वे माक्से (/0] |शता5) के अनुत्तार पूंजीवाद के 
अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या अपने आप हूल नही हो सकती । इसके विपरीत, इसका समा- 
धान करने के लिए पूंजीवाद का उन्मूलन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार कार्ल मास के 
कथनानुसार बेरोजगारी की समस्या की समाजवाद की स्थापना द्वारा ही हल किया जा सकता 
है। प्रो० जे० एम० केनज (7. !/ ॥0०॥7९5) के अनुसार पूंजीवादी अर्थे-व्यवम्था मे रोजगार का 
उतर प्रभावपूर्ण माँग (८व००७४४ ए८॥आ806) पर निभर रहता है । जितनी प्रभावपूर्ण मांग अधिक 
होती है, उतना ही रोजगार का स्तर ऊंचा होता है। अंत प्रो० केग्ज ने बेरीजगारी की समप्या 
का समाधाव करन के लिए प्रभावपूर्ण माँग की वृद्धि पर जोर दिया है। प्रो० केन्ज के अनुम्तार 
किसी देश मे प्रभावपूर्ण माय उस देश के उपभोग एवं निवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। इस 
प्रकार प्रो० कैन्ज ने प्रभावपूर्ण माँग के सदर्भ मे बचत एवं निवेश के अध्ययन को विशेष महत्व 
दिया है । ऐो० केन्ज ते अपने महान ग्रन्थ “जनरल थ्योरी” (ईशा! 79००७) में बचत तथा 
निवेश को विशेष प्रकार से परिभाषित किया है। अब हम प्रो० केन्ज द्वारा बचत तथा निवेश की 
दी गयी परिभाषाओ का अध्ययन करेंगे । 


बचत फी परिभाषा 
([एवशाप्रणा ० 52शागडढ्) 

कुजियन हृष्टि से बचत का अर्थ बहुत डी साधारण है। कुल आप में से उपचन्नोग ध्यय को 
बिकाल देने पर जो फ़ुछ शेअ बच रहता है उसे बचत कहते हैं अधवा उपभोग घस्तुओ पर किये 
गये व्यय तया आय के अन्तर को बचत कहते हैं। बचत की यह परिभाषा व्यक्ति एव सघुदाय 
दोनो पर लागू होती है। व्यक्तिगत बचत का अय यह है कि व्यक्ति की ज्ञाय उसके उपभोग-व्यय 
से अधिक हो । उदाहरणाये, यदि किसी व्यक्ति की वाषिक क्षाय 2,000 रुपये है और उसका कुल 
उपभोग-ब्यय ,800 रुपये है तो उसरी चाधिक बचत 200 रुपये होगी। इसी प्रकार किसी 
समुदाय अथवा राष्ट्र की बचत का अथ उसकी कुल आय तथा उपभोग ब्यय के अन्तर से होता है! 
इस ब्रकार व्यक्तितत और सामुदायिक बचत मे पूर्ण समानता होतो है। सामुदायिक बचत 
((०एणाए/॥। 59978) व्यक्तिगत बचतो का एक समूह मात्र होती है और प्रथम हृष्टि मे यह 
प्रतीत होता है कि समस्त व्यक्तियों की बचत मे वृद्धि अन्तत. सामुदायिक बचत की वृद्धि का कारण 
बनती है। वास्तव मे, बल्लासीकल अर्थ शास्त्रियों का यही विश्वास था। उनका यहू हृढ विश्वास था 
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औसतन 5 लाख रुपये की लग्मत का स्टॉक है अपने स्टॉक को 0 लाख रुपये तक ४ देता है 
तो हम कह सकते है कि उसने अपने विवेश को दुगुता कर दिया है। इस प्रकार का निवेश बास्त- 
विक निवेश कहा जायगा क्योकि अपने निवेश का दुगुना करके उससे माल की नयी माँग उल्लन्न 
कर ली है । माल की यह माँग श्रम तथा अन्य साधनों को अधिक रोजगार प्रदान काके पूरी की 
जायगी । इसके विपरीत, यदि एक व्यापारी अपने घ्टोंक को पहले की अपेक्षा आय्रा कर देता है 
तो कहा जायगा कि उसने विन्विश (ताज्ा्ट्शगाटा४) किया है जिसके फलस्वरूप करा तया अन्य 
साधनों की माँग कप ही जायगी । परिणाप्रत उनके (साधनों के) रोजगार के अवसर भी कम 
हो जायेगे। 
कभी-कभी निवेश एवं उपभोग में स्पष्ट अस्तर कर सकने में कठिताई होती है। वास्तव 
मे, कुछ म्दे ऐसी होती हैं जनको हम सरलता से निवेश और उपभोग दोनो वो वर्ग स_्त रख सकते 
हैं। उदाहरणाये, कारखानो, धरो तथा दफ्तरो का निर्माण स्पष्ट रूप से निवेश होता है जबकि 
भोजन तथा वस्त्र आदि की वस्तुएं उपभोग के अन्तर्येस रखी जा सकती हैं । डिन्तु सोटरगाडियो, 
प्रशीतको शीपडधश05) तथा देलीविजन सैये (पश०९००णा 325) आदि जैसी वृष ऐसी 
टिकाऊ उपभोग वस्तुएँ होती हैं जिनका वर्गीकरण करता सरल नही होता । 
बचत एवं निवेश में अन्तर 
(ए9क्रफल्रा०्स ऐश9००७ 33978 300 [0४6४/9००/) 
ऊपर हम बचत एवं निवेश दोनों शब्दों की व्याख्या कर घुक़े हैं) अब हम इन दोनों के 
अन्तर को भी समझने का प्रयास करना चाहिए । बचत प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आय के परिवत्तनों 
पर निभंर रहती है| किम्तु निवश राष्ट्रीय आय के परिवतनों पर केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही निभर 
रहता हैं। बचत एव राष्ट्रीय आय मे प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है | राष्ट्रीय जाय को व्‌ द्ध के फलस्व- 
रूप बचत में केवल तनिक-सी वृद्धि होती है और बचत की वृद्धि के परिणामस्वहप राष्ट्रीय आय में 
भी तनिक सी बृद्धि होती है । सत्य तो यह है कि राष्ट्रीय आय के परिवर्तनो के फतस्वरूर बचत में 
इतना कम परिवत्तन होता है कि अल्पकाल मे इसको छ्थिर मान लेता ही उनित है। झिन्तु इसके 
विएरीत, राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों द्वारा निवेश केवल अध्यक्ष रूप से ही ण्मावित होता है । 
जब विभिन्न व्यक्तियों की अमदनियाँ बढती हैं तो उनसे उनका उयम्भोग थोडा-सा बढ गरुता है 
जिसके फलस्वाहप उपभोग वस्तुओं को माँग बढ जाती है। पर्णिभत उपभोग वस्तुओं के 
उद्योगो के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जनसझपा को वृद्धि, ठेबनोलोजी- 
कल प्रगति, अनुकुत अवसर आदि अन्य कतिपय तत्वों के कारण भी निवेश प्रभाविन होता है। 
इन त्तत्वी मे परिवतेतों के फतस्वछूव निवेश भी परिवर्तित होता है | इस प्रकार निवेश की अपेक्षा 
बचत अधिक स्थिर रहती है । निवेश की अस्थिरता के कारण ही व्यपार में उतार-चढाव और 
आदधिक सकट आते रहते हैं । 
बचत एवं निघेश की समानता 
(86007. ४0 97-08 उद 30:४5/%फ%) 
आय के विश्लेषण के लिए श्रो० केन्ज की बचत एवं निवेश की त्रियाएँ (जि०007$) उतनी 
ही महत्त्वपूर्ण हैं जितवी कि करीमतो के विश्लेषण मे डा० मार्शल द्वारा प्रतियादित धूति एवं माँग 
बक्र | वास्तव भे, बचत एव निवेश प्रो० केन्ज के रोजगार के ब्विद्वान्त के दो मुख्य स्तम्भ हैं + सन्‍्त- 
लगन की दशा के लिए दोबो की समता आवश्यक है। भ्रो० केन्ज की ' जनरल थ्यौरी ' ([(लाहा॥] 
प्र/८ण७५) मे कुल निवेश सदेव कुन बचतो के बराबर रहा है । राष्ट्रीय आय का कोई भी स्तर 
इस समता क॑ विया टिक्र नहों छ्तता। इस क्रकार प्रो० केन्ज बचत एवं निवेश की सपत पर 
बहुत जोर देते थे । क्वासीकल जर्थज।स्त्रियों का भो यही विश्वास व्य कि बचत एवं निवेश दोनो 
बराबर होते हैं। जक्च्तु ववासीकल अर्थशास्त्रियो एव भो० केस्ज के मध्य कुछ अन्तर भी थ । प्रथम, 
वचासीवल अर्धशाल्त्रियो का विश्वास या कि वचतव एव निवेश की समता ब्याज की दर के कारण 
उत्पन्न होती है । यवि किसी समय बचत एवं निवेश असमान भी हो जादे हैं वो ब्याज की दर 
में परिबतंन कर देते से शीज्र ही इत दोनो के बीच समानता स्थापित की जा सकती है। इस 
प्रकार बचासीकत अ्नशास्जियों के मदानुसार ब्याज की दर एक ऐसा संयन्त्र (णष्णावणाआ) है, 
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जो बचत एवं निवेश के बीच समानता बनाये रखता है । परन्तु इस सन्दर्भ मे ओ० केन्म के विधार 
वलासीक्ल अर्थशास्त्रियों के विधारों के बिलकुल विपरीत थे। उनका मत यह था कि बचत एवं 
निवेश की समता ब्याज की दर से नही, बल्कि राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों से स्थापित होती द्दै 
अयवा राष्ट्रीप आप ही बचत एवं निवेश में समता स्थावित करने वाला सयस्त्र है। दूसरे, क्तरासी 

कल अर्थशस्त्री यह मानते थे कि बचत एवं निवेश को समता पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर ही सम्मद 
होती है । कलासीकल अर्थश्ास्त्रियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योकि वे पूर्ण 
रोजगार की विद्यमानता को अर्थ-व्यवस्था की एक सामान्‍य दशा मानते थे। किन्‍्तु श्रो० केन्ज 
क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के उक्त विचार से सहमत नही थे। उनका कथन था कि बचत एवं तिवेश 
पूण रोजगार से कम बिन्दु पर भी सामान्यत एक दूबरे के बराबर रह सकते हैं । 


जैपा विदित है, बचतकर्ता एवं निवेशकर्ता (7८४४०) साधारणतया भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
हात है और एक-दूसरे से परामर्श किये बिना ही वे अपने बचत एव निवेश सम्बन्धी निर्णय लेते हैं । 
लेकित ऐसा होने पर भी समाज मे बचत एवं निवेश एक दूध्तरे के बराबर होते हैं। निश्वप ही यह 
कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है । अभी हम देखेंगे कि बचत एवं निवेश मे यह समानता किस प्रकार 
स्थापित होती है। जैसा हम जानते हैं, श्रम के कार्य के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन (]ए॥0णाआ 
0090) अथवा राष्ट्रीय आय (०४०७४ [700०70०) की उत्पत्ति होती है। ये दोनों धारणाएँ 
एक ही होती हैं। ये एक-दूसरे के बिलकुल बराबर होती हैं। राष्ट्रीय उत्पादन मे दो प्रकार की 
बरतुओ का उत्पादन सम्मिलित होता है--(क) उपभोग की वस्तुएँ (0075$0789॥07 60०0») 
(ख्) निवेश की वस्तुएँ ([/६४॥ग67/ 00०05) । अब हम राष्ट्रीय उत्पादन को 0, उपभोग की 
बस्‍्तुओ को (? और निवेश की वस्तुओं का | मानकर चलेगे। तब हमारा समीकरण 05047 
होगा। इस प्रकार राष्ट्रीय आय को भी दो भागो में विभाजित किया जा सकता है--(क) उपभोग 
(ख) बचत अर्थात आय का एक भाग उपभोग पर व्यय किया जाता है ओग शेष भाग बचा लिया 
जाता है ' अब हम राष्ट्रीय आय को ४, उपभोग को (2 ओर बचत को $ मान लेते हैं । अब समी- 
करण ४-- 0--$ होगा । यह पहले ही कहा जा चुका है कि 05-४॥ इस प्रकार ८+४कल 
04- होगा । 0 दोनों ओर डभयनिष्ठ है । अत ॥+55 

बचत एव निवेश की समानता को अन्य प्रकार से भी स्थापित किया जा सकता है। हि: 
उपभोग्य वस्तुओ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओ पर व्यय किये गये द्रव्य को निवेश कइते हैं, अत 
राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उपभोग के अन्तर के अतिरिक्त और कुछ नही है। इस प्रकार निवेश को 
] आय को ४, और उपभोग को (! मान लेने पर परिणाम [7४-५० होगा। इसके विपरीत, 
आय और उपभोग के अन्तर को बचत कहते हैं । इसलिए 5-+४--९ अथबा ] 559 ही होगा ! 

अब हमे इस बात पर विचार करना है कि क़्यात्मक रूप मे बचत और निवेश में समानता 
किस प्रकार स्थापित होती है । इसे स्पप्ट समझ लेना चाहिए कि बचत और निवेश मे समानता 
राष्ट्रीय आय के परिवतंनों द्वारा स्वापित की जाती है । जैसा पहले ही सकेत किया जा चुका है आय 
के परिवर्तन सम्तुलन समन्त्र (सवएा॥0:40एड्ट 'शै०्टोशाढ)) का कार्य करते हैं। प्रो? केल्म के 
अनुसार निवेश बचत को उसी मात्रा में बढा देवा है जिसमे कि बह स्वय बढ़ता है । अब प्रश्त यह्‌ 
है कि जब आरम्भ मे निविश बढता है तो इससे क्या परिणाम निकलता है । निवेश को बुद्धि के 
परिणामस्वरूप पूँजीगत उद्योगों (080708॥ (90०05 ॥70050705) मे उत्पादन बढ जाता है और 
उनमे अधिक सझ्या में श्रामक लगाने पडते हैं ) उनकी आय बढ़ती है और स्वभावत बे उपभोग्य 
वस्तुओ पर अधिक व्यय करते हैँ जिसका प्रभाव यह होता है कि उपभोग उद्योगों (2080ए8 
0००७५ [860५:09) में रोजगार की मात्रा बढ जाती है और लोगो की आय मे सर्वांगीण (थ| 
70070) वृद्धि होती है जिससे वे अधिऊ बचत कर सकते हैं। इस प्रकार बढ़ी हुई वचत अन्तत 
बढ़े हुए निवेश के ही बराबर हो जाती है । इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न यह है कि यदि निवेश कम 
हो जाय तो फिर क्या होगा ? निवेश की कमी का परिणाम यह होगा कि पूँजीगत उद्योगों का 
उत्वादन घट जाया, रोजगार कप्त होगा, उपभोग उद्योगों के माल की साँग घट जायगी, सभी 
उद्योगों में उत्पादत का हस्त हो जयगा लोगो की आय गिर जायगी और उनसे साथ ही उनकी 
बचत-शक्ति भी घट जत्यगी । बन्‍्त्रत बचें घटे हुए निवेश के बराबर हो जायेंगी। 


यहाँ तक तो हम मानकर चले हैं कि निवेश के परिवर्तन उद्यमियों वे निर्णयों के 
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प्रत्यक्ष परिणाम होते है और ऐसे परिब्तनों के पश्चात्‌ तुरन्त ही बचतो में भी उतते ही वरिवर्तृत 
हो जाते हैं। किन्तु कभी-कभी निवेश के परिवर्तन ऐच्छिक नही होते अर्थात्‌ वे उद्यमियों के निर्णय 
के कारण न होवर, अनैच्छिक ही होते है । उदाहरणाथे, यदि किसी ध्यापारी का स्टॉक मन्‍्दी के 
कारण इकट्ठा हो जाता है ओर इच्छा के विरुद्ध उत्तका निवेश भी बढ जाता है तो निवेश की इस 
प्रकार को वृद्धि अनैच्छिक कहलायेगी । परन्तु इस परिस्थिति मे भी बचत निवेश की मात्रा के 
अनुसार ही बढ़ेगी | व;स्तव में ये दोनो ही प्रक्रियाएँ एक-दूसरे के साथ-साथ चलती रहती हैँ । 
अब प्रशत यह है कि वचते समान सीमा तक कैसे बढती हैं ? यह स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता व्यय 
नही करते ता बचत होती है। अत निवेश के अनैच्छिक परिवर्तत के साथ ही बचत में भी 
ऐसा ही परिवतन उत्पन्न हो जाता है। 
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परोक्षा-प्रश्न त्तथा उनके संक्षिप्त सकेत 
बचत और विनियोग से क्या अप्रिग्राय है ? इनके परस्पर सम्बन्ध को विवेचता कीलिए | 
[सकेत--प्रथम भाग मे, बचत एवं विनियोग (निवश) की परिभाधषाएंँ श्रस्तुत करते हुए 
उद्गहरण सहित उनकी व्याख्या कीजिए | दूपरे भाग मे, यह बताइए कि क्षिस प्रकार प्रो० 
केनज के अनुरार बचत एवं विनियोग एक-दूसरे के बराबर होते हैं ।] 
समान के विनियोग तथा आय के सम्बन्ध कौ विवेचता कीजिए । (गागरा, 2964) 
[सकत-यहां पर यह बठाइए कि विनियोग से आय उत्पन्न होती है और बचायी हुई आय 
से विनियोग किया जाता है अर्थात्‌ जब भाय, उपभोग व्यय से अधिक होतो है तो वह बचत 
का रूप धारण करके विनियोग मे सहायता देती है ।] 
“एक व्यक्ति बचत कर सकता है लेकिन राष्ट्र नहीं ।/” इध् कथन को विस्तारपुर्वक समझाइए। 
(आगरा, 97) 
[संकेत --उपर्यूक्त उद्धरण मे बचत के प्रति केनज के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। 
केन्ज के अनुसार एक व्यक्ति वा बचत कर सकता है किस्तु राष्ट्र बचत नहीं कर राकता। 
इसका कारण यह है कि जब कोई ब्यक्ति बचत करता है तो बहू ऐसा दूधरो की बचत- 
शक्ति को कम करके ही करता है । जब कोई व्यक्ति बचत करता है अथवा ब्यय में कम्ती 
करता है तो बह दूसरो की आय मे कमी कर देता है। इस प्रकार उत्की बचत करने की 


शक्ति पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। उपर्युक्त अध्याय मे 'बयत की परिभाषा मामक 
उपशीर्षक को देखिए ।] 


ऊऊ 


पूर्ण रोजगार की समस्या 
(शाह ० जी ॥ए0चएथा) 





ब्रेरोजगारी पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थ। का सकते बडा अभिशाप है। पंजीवादी अथे-व्यवस्था 
शाल्तिपूर्ण समयो भे सभी व्यक्तियों को रोजगार श्रदान करने में अप्तमर्थ रहती है। इसके विपरीत, 
सम्ताजवादी अर्थ व्यवस्था शास्तपूर्ण समयो मे भी सभी व्यक्तियों को रोजगार अदान करती 
है । पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था तो केवल युद्ध के समय ही परुर्ण सेजग[र अदाम कर सकती है। भत 
इस हृष्टिकोण से समाजवादी अथ-ब्यवस्था श्रेष्ठ प्रतीत होती है । बेरोजगारों के कारण श्रम तथा 
समाज के अन्य उपादक साधनों का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं होता | इस प्रकार बेरोजगारी से 
समूचे समाज को हानि हाती है। 

बेरोजगारी का अर्थ 

बेरोजगारी से अभिप्राय उस परिस्थिति से है जिसमे देश के स्वस्थ पोग्य क्षमताबाव तथा 
उपयुक्त व्यक्ति मजदूरी की प्रचलित दरो पर अपनी इच्छानुसार काम प्राप्त करने में असमर्थ रहते 
हैं। स्पष्ट है कि ऐस व्यक्तियों को बेरोजगार नही माना जा सकता जिनमे कोई शारीरिक त्रुटि 
अथवा दोष पाया जाता है । उदाहरणाथ अग्रहीनता (0/580700/) के कारण यदि किसी ्य क्ति 
को काम उपलब्ध नही हता तो ऐसे “प्रक्ति को बेरोजगार नही कहा जा सकता । इसी प्रकार यदि 
कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अथवा आलस्य के कारण काम नही करना चाहता जबकि उसके लिए काम 
उपज़ब्ध है तो ऐता व्यक्ति भी बेरोजगार उही कहा जा सकता ) उद्दाहरणाये साधु सन्यासियों को 
हम प्रेरोजगार नही कह सकते क्योकि क म उपलब्ध होने पर भी वे इसे करना स्वीकार नहीं वरते। 


बेरोजगारी के भेद 


(7१9८७ ० ए॥णएर्ज्ञा०१फत्या) 

बेरोजगारी के जिभिश्न रूए होते हैं जो निम्नलिखित है 

() अब्पायी बेरोजगारी (08578) एप्रलणज्री०शण्क्णा।)--जैसा विदित है, श्रम की 
माँग व्युत्रदित माँग (१७०08४ 0४0909) होती है अर्थात श्रम की झौग उत्पादन की मात्रा पर 
निर्भेर रहती है । यदि उत्पादन की मात्रा बढ जाती है तो उसके साथ श्रम की माँग भी बढ जाती 
है। इसके विपरीत जब उत्पादन की मात्रा घट जाती है तो श्रम की माँग भी उसके साथ घट 
जाती है । कभी ऊभी उद्योग धन्धो में उत्पादन की सात्रा अस्थायी तौर पर कम हो जाती है। 
परिणामत उनमें लगे हुए श्रमिको की सख्या म कमी हो जाती है अर्थात वे बेरोजगार हो जाते हैं 
किन्तु इस प्रकार की बेरोजगारी स्थायी नही होती । उत्पादन की मात्रा में पुत वृद्धि हो जाती है! 
उदाहरण।र्थ, कभी बी गिर्यातो की मात्रा में अस्थायी कमी के कारण निर्यात-उद्योगों मे बेरोज- 
गारी उत्पन्न हो जाती है किन्‍्तु इस प्रकार की बराजगारी अस्थायी ही होती है । 

(2) मौधमी बेरोजगारी [3035009 एगरधणक्रो०/ए०07)--जैसा विदित है, कृषि एव 
कुछ उद्योग धन्धे मौसमी स्वरूप के होते हैं। अत ऐसे व्यवसायों मे लगे हुए श्रम की माँग भी 
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सोसमी होती है, अर्थात्‌ श्रम की साथ किसी विशेय सोसम गे ही उत्पन्न होती है। उदाहरणाय्थ, 
चीनी उद्योग मौसमी उद्योग है। चीनी के कारखाने केवल एक विशेष मौसम में ही कार्य करते हैं 
और उस मौसप की समाप्ति पर इस कारखानों मे काम वन्‍्द हो जाता है। परिणापतः मजदूर 
बेकार हो जाते हैं । इस प्रकार को वेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी 
बेरोजगारी को दुर करने के लिए कुछ ऐसे गौण उद्योगों ($प5प्रतींबा३ (7त0४068) का विकास 
किया जाना चाहिए जिनम्रे बेरोजगार मजदूरो को मन्दी-काल मे रोजगार मिल सके । 

(3) शेल्पिक बेरोजगारी (ए०्काएण०ड्टांस्य ए९फछा०9एश०श)--आधुनिक उद्योगन 
धन्धे प्राय प्रार्यज्ञक (१५/७७४७॥०) होते हैं | उनसे समय-समय पर नये-मथे आविष्कार होते रहते 
हैँ । पुरानी मशीनों के स्थान पर नयी मशीनों का उपयोग होता रहता है। उत्पादन की विधियों 
मे भी सुधार होते रहते हैं | जब उद्ोग-घन्धो मे इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तब इन परिवतंतों 
के परिणामस्वक्य कुछ सजदूर वेरार हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, कारखातों मे सगी नयी मशीवों के 
लगने से मजदूरों की छोंटवी होगी है। इस प्रकार शैल्पिक परिवर्तदों के परिणामस्वरूप हुई बेरोज- 
गारी वो शैल्पिक बेरोजगारी कहते हैं । 

(4) स्रचषेक्ष बेरोजगारी (छतंशाणाओ छगाथापञ0/एथा)--संघर्षक बेरोजगारी से 
अधभिप्राय उस परिध्यिति से होता है जब श्रम-बाजार को बपुर्णताओ (ए॥67व्टा075 0 पह 
१,80007 (७१९) के कारण मजदूरों को कुछ समय के लिए काम उपलब्ध नहीं हौता । सघषक 
बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं| उदा।हरणार्थ कच्चे माल का अभाव, मशीनों का टूट 
जाना मयी उत्यादन-विधियों क अपनाया जाना । जबे कच्ने माल के अभाव के कारण कारखाने 
बन्द कर दिये जाते हैं और परिण/मत मजदूर वेकार हो जाते हैं तो इस प्रकार की वैरोअगारी 
को सघर्षक वेरोजदारी कहा जाता है । इस प्रकार की बेसेजगारी कारखानों में नयी उत्पादव- 
विधियों को लागू करने से भी उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण यह है कि मजदूरों को नयी 
उत्पादन-विधियों को सीखने मे कुछ समय अवश्य ही लगता है। भत कुछ समय के लिए वे वेकार 
हो बाते हैं। स्मरण रहे कि राधपक बेरोजगारी पूँजीब!दी एबं समाजवादी दोनो प्रकार की 
अप व्यवप्याओं भें पायी जाती है। सर विलियम वेबरेज (907 १/॥॥७०७ 88ए०७0480) के 
अनुसार प्रत्येक अर्थ-व्यवस्या मे कम से कप 3 प्रतिशत साधपंक बेरोजगारी तो होनी ही है। 
तका कहना हे कि सपर्षक वेरोडगारी को पूर्णत रामप्त नहीं किय। जा राकता, यद्यपि इसको 
कम अवश्य ही किया जा सकदा है। यदि मजदूरों को वर्याव्व मात में सेवी उन्तादत-जिधियों को 
सीखने की प्रशिक्षण सुविध।एँ दी जायें अथवा उसके लिए पर्याप्य सामाजिक सुरक्षा ($००बो 
80०५७(५) की व्यवस्था की जाय तो निश्चय ही सघर्षक बेरोजगारी मे कम्ती की जा सकती है। 

(?) स्थेच्छिक बेरोजगारी (५०एगांआाड एए८णफए,॥5८7(]--स्वेच्छिक बेरोजगारी 
उस समय होती है जब मजदूर प्रवलित मजदूरी अयबा प्रचलित मनदूरी से कुछ कम मजबूरी 
स्वीकार करने के लिए तंयार नहीं होते | उदाहरणार्थ यदि मजहूर मजदूरी को प्रचलित दर से 
सन्तुप्द न होकर हडताल कर देते हैं तो इस प्रकार वी बेरोजगारी को स्वैन्छिक वेरोजगरी 

ही कहा जायग।। इसका कारण यह है कि मजदूरों को प्रचलित दर पर काम तो उपलब्ध है 
परन्तु वे उस प्रचलित दर से सन्तुष्ट तही हैं और स्वेच्छा से ही वेरोजगार रहना पसन्द करते है । 
इसी श्रक्रार यदि कोई व्यक्ति स्वरेच्छा 'अयवरा आलक्ष्य के कारण बेकार रहवा प्रसनन्‍द करता है 
तो वह भी स्वेच्छिक बेरोजगारी का ही उदाहरण होगा। साधु सन्यासी स्वेच्चा से ही बेकार 
रहते है । 

(5) अनच्छिन्न ब्रेरोज़गारी ([णाणं्ा५ ए#९7090972८४५). कक्‍्लासीकल अर्थे- 
शास्त्रियों के अनुप्तार अतैच्धिक बेरोजगारी सम्भव ही नही हो सकती क्योकि उनका यहू हुइ विश्वास 
था कि पूँजीवाडी अर्थ व्यवस्था मे सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है | पर-तु प्रो० केन्जे 
उनके इस विचार से सहमत नहीं थे। उनके अनुवार पूंजीवदी अर्थे-ब्यवस्था मे अनेच्चिक 
बेरोजगारी लग्भग सदैव विद्यमान रहनी है । प्रो० केन्ज के अनुवार अनेच्छिक बेरोजगार थध्यक्ति 
वह है जो प्रचलित वास्तविक सजदूरी दर से कम वास्तविक मजदूरी पर काम करने के लिए 
तैयार है चाहे वह कम मोद्रिक मजदूरी स्वीकार करने के लिए तैयार न हो । प्राय बेरोजगार व्यक्ति 
सम दरी की प्रचलित दर से कम मजदूरी पर काम प्राप्त करने के लिए प्रयत्त करते हैं परत्तु 
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उन्हे सफलता प्राप्त नही होती । इस प्रकार अनैच्छिक बेरोजगारी मजदूरो की इच्छा के कारण नहीं 
बल्कि काम के अभाव के कारण होती है। ओ० केस्ज के अबुवार अनैच्छिक बेरोजगारी प्रभावपूर्ण 
माँग (आव्णाए८ एथ्गश्यात) की कमी के कारण होती है। अत इसको दूर करने के लिए 
प्रभावपूर्थ माँग मे वृद्धि करने हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि उपभोग तथा तिवेश की मात्रा को 
यथासम्भव बढाया जाय । 


(7) चबक्तीय बेरोजगारी ((लात्व एाध्णए/०७शका--जैसा विद्वित है, पूंजीवादी 
भर्थ व्यवस्था मे सदैव व्यापार-चक्र (प्रा्घव० 0,0०८) क्रियाशील रहता है। फलत. व्यापार मे 
समय-समय पर उतार-चढाव होते रहते हैं। कभी तेजी (800॥) आती है और कमी मन्दी 
($8पएए७) । जब तेजी के उपरान्त मन्‍दी जाती है तो कीमतें गिरने लगती हैं। परिणामत- 
उत्पादन मे कमी हो जाती है और रोजगार पी मारा घट जासी है। इस प्रकार की बेरोजगारी 
को चत्रीय बेरोजगारी कहा जाता हैं। उदाहरणार्थ, सन्‌ [93/ में भहामन्‍्दी के कारण विभिन्न 
देशो मे जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई थी उसे चक्रीय वेरोजगारी कह्टा जा सकता है। चक्ीय बेरोज- 
गरारी को दूर करने की सर्वोत्तम विधि यह है कि व्यापार चक्र की ज़ियाशीलता को प्रभाषपूर्ण 
ढंग से नियन्त्रित किया जाय। प्रो० कैन्ज ने व्यापार चक्र को निम्नन्त्रित करने के लिए मोदिक 
(४०7४९) एवं राजकोषीय (7808।) उपायो का सुझाव दिया था । 

बेरोजगारी के सिद्धान्त 

बेरोजगारी के सम्बन्ध मे हम तीन मुख्य स्रिद्धान्तों का अध्ययन करेगे 

() बेरोजगारो का फ्लासोकल छिद्धान्त (॥76 0]3590० परशइणञ ण॑ एा०णएण 
700/)--क्लासीव ले अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी अ्य॑-व्यवस्था में स्थायो आधार पर 
बेरोजगारी हो ही नहीं सकती । इन अर्थशास्त्रियो क। हृढ विश्वास था कि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था 
में सामान्यत पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है और यदि किसी समय बेरोजगारी हो भी जाती है 
तो वह विशुद्धत अस्थायों स्वरूप को ही होती है और कुछ समय पश्चात्‌ वह स्वत ही दूर हो 
जाती है। क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के उक्त मिद्वान्त का आधार जे० बी० से री 8 899) का 
बाजारों का तियम ([.89 ० 'शा:९५) था। जे० बी० से एक फ्रासीसी अर्थंशास्त्री थे। 
उनके नियम के अनुसार सामान्य अति-उत्पादन (000९4) 0एश-छा०काढ्ाणा) अथवा सामात्य 
बेरोजगारी की दशाएं हो ही नही सकती । जे० बी० से के कथनानुसार, “पूत्ति सरवत ही अपनी 
माँग को उत्पन्न करती है” (5099ए छा्श८४ ॥5 0एछ॥ तंथाक्ात) । उनका कथन है कि 
उत्पादन ही माल के लिए वाजार का सृजन करता है 'से के अनुसार माँग का मुख्य स्रोत 
उत्पादन के विभिन्न साधतो को प्राप्त होने वाली आय होती है । यह आय उत्पादत-श्रत्रिया से स्वत 
ही उत्पन्न होती है। जब कभी उत्पादन की कोई नवीन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है और उसके 
परिणामध्वरूप एक तिश्चित मात्ता ये उल्पादन उपलब्ध होता है तो उत्पादन के साथ ही साथ वस्तु 
की माँग इसलिए बढती है कि उत्मादन से लगे हुए याधनों को परारिश्रधिक मिलता है। दुसरे 
शब्दों मे, प्रत्येक उत्पादन की मात्रा के परिणामस्वरूप देश वे परिचलत (0फ्णेधध०४) मे उतनी 
ही मात्रा की कप शक्ति भी प्रजिष्ट हो जाती है। फलत जितना माल तैयार होता है, बह स्वत- 
ही! बिक जाता है ! इस एर/र अतिरिक्त अयवा आति उत्पदन का अशर ही देदा वही होश! 
उदाहरणा्थ एक मोटरकार के निर्माण के परिणामस्वरूप मजदूरी, लाभ आदि के रूप में इतनी 
ऋष-शक्ति परिघलन में आ जाती है कि अन्तत मोटरकार स्वत ही बिक जाती है। इस प्रकार 
जे० बी० से के अनुसार किसी भी वस्तु का अति उत्पादन नही हो सकता | जे० बी० से यह तो 
मानते हैं कि किसी वस्तु विशेष की प्रति अस्थायों रूप में किसी विशेष उद्यमी की गतत गणवाओं 
((2०७४७४०॥5) के कारण माँग से अधिक हो सकती है, किन्तु जे० बी० से कै अनुसार सामात्य 
अति-उत्तादन सम्भव नही है । 

जे० बी० से के इसी नियम के आधार पर क्‍लासीकल अथेशास्त्रियों ने कहा था कि पूंजी- 
बादी अधे-व्यवस्था मे सामान्य बेरोजगारी नही हो सकती । उनके अनुसार पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था 
में कुछ सघर्षक बेरोजगारी तो हो सकती है परन्तु वह विशुद्धत अस्थायी होती है। अत 
क्ल्लासीकल अर्थशास्त्रियो के अनुसार पूँजीवादी अर्थ-व्यदस्था मे सामान्य अनैच्छिक बेरोजगारी का 
प्रश्त ही उत्पन्न नही होता । 
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इसके बावजूद यदि किसी पूंजीवादी देश मे किसी समय बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है तो 
क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसका उत्तरदायित्व स्वयं मजदूरों पर ही होता है। इसका 
कारण यह बताया जाता है कि मजदूरों के सघ (7808 एशाणा$) अपनी सौदा-शक्ति वे कारण 
कारखानेदारों| को धम की सीमान्‍्त उत्पादकता [./शहादो क70त70एश०0 रण 7छ०्ण्य) से 
अधिक मजदूरी देने के लिए विवश कर देते हैं । साधारणत कोई भी कारखानेदार मजदूरों को 
उनकी सीमान्त उत्पादकता से अधिक मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं होता । यदि उसे सीमान्‍्त 
उत्पादकता से अधिक मजदूरी देने के लिए विवश किया जाता है तो कुछ_सप्रय पश्चात्‌ वहू अपने 
कारखाने को ही बन्द कर देता है । परिणामत मजदूरों में वेरोजगारी फैल जाती है। इस प्रकार 
वलासीकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी अथ व्यवस्था मे प्रचलित अनैच्छिक बैरोजगारी के 
लिए मजदूर स्वय ही उत्तरदायी होते है। यदि वे अपनी सोमात्त उत्पादकता के अनुसार ही मजदूरी 
स्वीकार कर लें तो क्नासीकल अथशारित्रियों के कथनानुसार पूंजीवादी अर्थ वस्द मे अनैच्छिक 
बेरोजगारी का प्रशन ही उत्पन्न नही होता । अत बलासीकल अर्थशास्त्रियो का यह निष्कर्ष था क्कि 
श्रमिक सध वस्तुत बेकार सास्थाएँ होतो है। परन्तु जैसा हण आगे चलकर देखेंगे प्रो० केस्ज ने 
इस विचारधारा का सफलतापूर्वक खण्डन किया है। 

(2) भ्रो० केन्‍्ज का बेरोजगारी का छिद्धान्त (270, ए९७॥९७ प॥609 ०६ एतण9॥0१० 
ग्राथय)--जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, बलासीकल अधंशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था 
में अवैच्छिक बेरोजगारी का सुरुय कारण श्रमिक-सपो द्वारा ऊँची मजदूरी की माँग करना है। गदि 
श्रमिक सघ ऊंची मजदूरी की माँग न करें अथवा मजदूरी दर में कटौती को स्वीकार कर लें तो 
बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ही तही हो सकती । 

प्रो० केर्ज ते क्लासीकल जर्थशास्तियो के इस दृष्टिकोण का दो मुख्य आधारों पर तो 
विरोध किया है। अ्रमम प्रो० केन्‍्ज ने मजदूरी-कटौती की बीसि को सैद्धान्विक आधार पर अनुचित 
बताया है । प्रो? क्रेह्ज के कथतानुसार पूंजीवादो अर्थ व्यवस्था म॒ प्रचलित अनैब्छिक पेरोजगारी 
ऊँची मजदूरियों के कारण नही, बल्कि प्रभावपूर्ण माँग की कमी के कारण होती है। अत रोजगार 
की मात्रा को बढाने के लिए मजदूरियों मं कटौती करने के बजाय प्रभावपूर्ण माँग मे बुद्धि वी जानी 
चाहिए । प्रो० केत्ज दे अनुसार यदि मजदूरियो मे कटौती कर दी जाती है तो इसपे मजदूरों की 
आय स्वत ही कम हो जायेग्री। परिणामत उनकी क्रय करने वी शक्ति भी कम हो जायगी। 
यदि मजदूरों की तय शक्ति कम हो जाती है तो प्रभावपूर्ण माँग मे कमी अगिवाय्य हो जायेगी । 
अन्तत रोजगार की मस्‍त्रा भी घट जायगी , इस प्रकार प्रो० केन्ज के अनुसार, बेरोजगारी की 
समस्या का समाधान सजदूरियों मे कटोती करना नहीं है। इसके विपरीत रोजगार की सात्रा 
को बडाने के लिए समुदाय की प्रभावपूण माँत में बुद्धि करदा आवश्यव है। दूसरे प्रो० वेस्ज ने 
व्यावहारिक आधार पर भी सजदूरी कटौती का विरोध किया है। उनके अनुसार सभी देशो मे 
श्रिक-सघ स्थापित हो चुके हैं तथा उन्हे अथ इस अवस्था मे समाप्त कर देना शिसी भी दृष्टिकोण 
से व्यावहारिक नहीं हूँ । इसी प्रकार लगभग सर्भो दंशों में न्यूनतम मजबूरी ियम 
('थागगयएाए) ९४०४६ (,8७७) बनाये जा चुके है। इन नियमों को समाप्त कर देना भी व्यावहारिक 
नीति नही है । 

इस प्रकार प्रो० के-ज गजदूरी कदौती के कट्टर विरोधी थे | उनका हढ विश्वास था कि 
मजदूरी कटौती से बेरोजगारी की समस्या का सगाधान नही हो राकता ॥ इस समस्या का समाधान 
करने के लिए तो समुदाय की प्रभावपूण माँग से वृद्धि की जाती चाहिए। जैसा प्रो० केन्‍्ज ने 
बताया है. किसी सम्रुदाय वी प्रभावपूण माँग उसके उपभोग एवं निवेश की मात्राओं पर मिर्भर 
करती है । इस प्रकार यदि किसी देश में रोजगार की मात्रा में वृद्धि करनी है तो स्पष्टत ऐसे देश 
को अपने उपभोग और निवेश की मात्राओ मे वृद्धि करती होगी + चूंकि अल्वकाल में उपभोग की 
मात्रा लगभग स्थिर रहती है, इसलिए प्रो० केन्ज के अनुप्तार रोजगार की मात्रा को बढाने के 
लिए निवेश वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया जाता चाहिए, क्योकि इसमे हो रोजगार के अवसरो मे 
वृद्धि की जा सकती है । 

(3) काले प्राक्से का बेरोजगारी सिद्धास्त (छ87 क्ाए'ड प॥९छाज रण एात्णएा0फ- 

प्राशा।)---काल॑ मार्क्स ने अपने पूंजोवादी सचय के सामान्य नियम (शाह ॥.4७ ए (2॥9 
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9 #००पाए्र॥०ण) की विवेचना करते हुए स्पष्ट कहा है कि पूंजीबादी अर्थव्यवस्था मे 
बेशेजगारी एक प्रकार से अनिवायें ही होती है। दूसरे शब्दों मे, बेरोजगार पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था 
का आवश्यक लक्षण है । काले मार्क्स के अबुसार अैरोजगारी की मात्रा पूँजीवाद के विकास के स्तर 
पर निर्भर रहती है । पूँजीवाद जितना अधिक विकसित होता चला जाता है, बेरोजगारी की मात्रा 
भी उतनी ही अधिक बटती चली जाती है । 


काले मास के कथनानुसार पूँजी सचय (02 #&०्णणाप्रो॥7०7) में वृद्धि के साथ ही 
साथ परिवतंनीय पूंजी (एठए4०० (७८५) एवं स्थिर-पूंजी (2०0980+ ८४.9) दोनो में 
ही वृद्धि होती है किन्त्‌ परिवतंनीय-पूँजी उस अनुपात में नहीं बढती जिसमे स्थिर पूंजी बढ़ती है, 
भर्थात्‌ कालास्तर में स्थिर पूंजी की तुल॒ता में बरिवतनीय पूँजी पीछे रह जाती है। इसका बाय 
यह है कि वैज्ञानिक आविष्कारों वे फ्लस्वल्प उत्पादन की शैल्पिक विधियों में सुधार होते रहते हें । 
तथी नयी मशीनों का प्रयोग होता रहता है। परिणामत परिवतंनीय पूँजी स्थिर-पूजी से प्रति- 
स्थापित होती रहती है । प्रिवतेनीय पूँजी के पिछड जाने के कारण ही पूजीवादी अथ-व्यवत्या मे 
बेरोजगारी उत्पन्न हातो है । स्मरण रहे, कार्ल साक्स के अनुसार परिवतंतीय पूंजी मे से ही मज्दूरों 
क्यो मजदूरियाँ चुकायी जाती है, जबकि स्थिर-पूंजी वा प्रयोग मशीनों आदि क॑ त्र॒य मे किया जाता 
है । इस प्र47र जब काजान्दर में परिवर्ततीय पूँजी का अनुपात ह्थिर-पंजी को तुलना में गिर 
जाता है तो बेरोजगारी स्वत ही उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण स्पष्ट है, परिवर्ततीय-पूँणी 
के अनुणात में 'हसस के १रिणामस्वरूप मजदूरों को रोजगार के अवसर उस मात्रा में उपलब्ध नहीं 
होते जिसमे पहले हुआ करते थे। फलत मजदूरो में बडे पैमाने पर बेरोजगारी फैल जाती है। इस 


प्रकार काले मास का हेढ विश्वास था कि पूंजीवाद के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है। 


अत 20.0 की इस समस्या का समाघान करने के लिए पूजीवाद का उन्मूलन आवश्यक हे 
जाता है। 


पूर्ण रोजगार का अथ--जैसा हम पूर्व कह चुके है, बेरोजगारी पूँजीवादी अर्थे व्यवस्था का 
सबसे बडा अभिशाप है। इसके कारण देश के साधनों का समुचित उपयोग नही हो सकता। पूंजी 
बादी अथ-व्यवस्था मे बड़ी सख्या गे गजदूर सदैव बेरोजगार रहते हैं। उदाहरणाथे, अमरीका जे 
समृद्ध पूँजीवादी देश मे भी बड़े पैमाने पर ब्रेरोजयारी पायी जाती है। बेरोजगारी के कारण न 
केवल मजदूरों को आयिक क्षति ही होती है, बल्कि उनका नैतिक स्तर भी गिर जाता है। यही 
कारण है कि आजकल लगभा सभी देशों की सरकारो ने पूर्ण रोजगार की नीति को अपना लक्ष्य 
बना रखा है। पूंजीवादी देशो मे सरकारें यधासम्भव पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने का प्रय॒त्त 
करती रहती हैं । 


हे अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यूर्ण रोजगार से अभिप्राय बया है ? पूर्ण रोजगार से 
अभिप्राय उस दशा से नही होता जिसमे देश के सभी स्वस्थ मोग्य एवं क्षमतावात व्यक्तियों वो 
रोजगार मिल जाता है। पूर्ण रोजगार का अर्थ यह नही कि देश के सभी नागरिकों की कीम 
मिलने लगे । पूर्ण रोजगार का अभिप्राय देश मे अनैच्छिक बेरोजगारी के अभाव से होता है। अर्थात्‌ 
पूर्ण रोजगार वाले समाज में अनैच्छित बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। परल्तू जैसा ऊपर कही 
गया है-- पूण रोजगार का अर्थ यह नहीं है कि सभी देशवासियों को रोजगार मिल जाम। इसके 
विपरीत, पूर्ण रोजगार की अवस्था में भी कुछ अश तक ब्रेरौजगारी विद्यमान रहती है। उदाहरणार्थ, 
कं रोजगार की अवस्था मे भी स्वैच्छिक बेरोजगारी (४०एणॉव३ घ्नव्णाओ०्जगाधा0)साम्भव 
हो सकती है। इसका कारण यह है कि प्रत्शक देश मे कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य होते हैं जो 
स्वेछ्छा अथवा आलस्य के कारण प्रचलित मजदूरी की दरो पर काम का पसन्द नही करते । 
इसी प्रवार पूर्ण रोजगार वी अवस्था में कुछ अश तक सधर्षक बेरोजगारी (विएाणा॥ एगशाएए- 
]०9ए९०) भी सम्भव हो सकती है। जैसा सर विलयन बंबरेज (57 ५ गाहण छ&ब्यत5०) 
ते कहा है--प्रत्येक अर्थ व्यवस्था मे 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक संघर्षक बेरोजगारी अवश्य ही 
होती है | इस प्रकार पूर्ण रोजगार से अभिप्राय देशवासियों के शत प्रतिशत रोजगार से नहीं है 
क्र्थात्‌ पूर्ण रोजगार बाले समाज में भी 95 से लेकर 97 प्रतिशत लोगो को ही रोजगार बे अवसर 
प्राप्त होत हैं। स्मरण रहे कि पूंजीवादी अथे व्यवस्था क्लेबल बुद्धकाल में ही पूर्ण रोजगार प्रदान 
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कर सकती है। शान्तिवूर्ण समयो में पजीवादी अर्य व्यवस्था पूर्ण रोजगार प्रदान करने मे प्राय 


असमर्थ ही रहती है । 
< पूर्ण रोजगार फी नीति 
(ए९णक् ज॑ एणा छफफ्रॉ०)ग्रवण) 

जैसा हम ऊपर कह चुके है, आजकल प्रत्येक सरकार ने पूर्ण रोजगार को अपना लक्ष्य बना 
रखा है । अब प्रश्न यह उत्पन होता है कि पूंजीवादी अर्थे-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को 
मौसे प्राप्त किया जा सबता है? प्रो» केन्‍ज के अनुसार रोजगार का स्वर देश को प्रभावपूर्ण माँग 
पर तिभेर करता है। अन स॒द्दि देश की प्रभावपूण माँय में वृद्धि कर दी जाय तो रोजगार का स्तर 
स्वत ही बढ जायगा । अत्र प्रश्त नह है कि देश को प्रभावपृ्ण माँग में वृद्धि कैसे की जाय ? प्रो० 
केन्च के अनुपार प्रभावपूर्ण मांग मे बुद्धि करने के दो मुरुष उपप्य हैं--प्रधम देश के उपभोग वो 
प्रोत्ताहित किया जाय । दूसरे देश के निवेश की मात्रा मे बुद्धि की जाय । 

() देश के उपप्रोग को प्रोत्साहित क्रिया जाय -प्रो० केनज के अनुसार उपभोग को 
प्रोत्साहित करने की सर्शेत्तम विधि यह्‌ है. क्लि देश की उपद्रोग प्रवृत्ति (70थाहा। ॥0 ८0- 
80778) को बढ़ाया जाय! जैसा! विदित है, अमीरो की अपेक्षा गरीब की उपभोग प्रवृत्ति ऊँची 
होती है । इसका कारण स्पप्ट है। अमीरो की लगपस्‍्रग सभी आवश्यक आवश्यकताएँ पहले से ही 
सन्तुष्ट होतीं हैं। अत यदि अमीरो की आय मे वृद्धि होती है तो वे उसे उपभोग पर व्यय न करके 
बचाना अधिक पसन्द करते हैं। इस प्रवार, अमीरो की उपभोग प्रवत्ति कम होती हे। इसके 
विपरीत, गरीबो की बहुत सी आवश्यकताएं प्राय बसन्तुष्ट ही रहती हैं। यदि उनकी आय में 
थोडी-सी बृद्धि हो जाती है ता वे दस्त ही उसे उपभोग-प्रदार्थों पर व्यय कर देते हैं। इस प्रकार, 
अमीरो की अपेक्षा गरीबों की उपभोग प्रवृत्ति अधिक ऊँची होती है। यदि देश के उपभोग स्तर में 
बूद्धि करनी है तो इसके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि गरीबों की आय में वृद्धि की जाय । 
इसके लिए प्रो० केन्‍ज ने यह सुझाव दिया है कि अपोरो पर भारी आयवर लगाया जाय और इस 
प्रकार प्राप्त वी गयी आय को सरकार द्वारा गरीबो के कल्याण हेतु व्यय क्या जाय । उदाहरणार्थ, 
सरकार गरीबो के लिए सस्ते अनाज, सस्ते मकान, नि 3 शिक्षा एवं डॉक्टरी राहययता की 
व्यवस्था कर सकती है। इप्ती प्रकार प्रो० केन्ज ते यह भी युझाव दिया था कि उपभोग के स्तर 
को उठाने के लिए सरकार शरीबो पर खगागरे गये परोक्ष करो (790॥02४ 7७:25) में कमी करे । 
इनके साथ ही प्रो मेन्ज मे यह सुथाव दिया था कि मन्दौ-काल गे सरकार वेरोजगार-मजदूरो को 
बेरोजगारी भत्ते (एधत्याफ्रॉ०शाहआ! #&0७937065) प्रदान करे ताकि वे अपने उपभोग स्तर को 
पूवेवत्त बनाये रख सकें | स्मरण रहे कि प्रो० केन्ज ने उपभोग को प्रोत्साहित करते हेतु राष्ट्रोय 
आय के पुनवितरण पर कोई अधिक जोर नहीं दिया था, क्योंकि वह स्तय पूँजीवाद के समथक थे 
और किसी भी दशा में इसे समाप्त नहीं करना चाहने थे । बह तो केवल पूँजीवाद परे आवश्यक सुधार 
ही करवा चाहते ऐे + 

(2) देश के तिवेश की सात में वृद्धि की जाय--अैसा ग्रो० केन्ज ने कहा है देश की 
प्रभावपूण माँग को बढ़ाने की दूसरी विधि यह है कि निवेश को मात्रा मे आवश्यक वद्धि की जाय । 
चूँकि अल्पकाल मे उपभोग की मात्रा लप्भय स्थिर ही रहती है, इसलिए रोजगार की वद्धि के 
लिए प्रो० केन्ज ने उपभोग वृद्धि की अपेक्षा निवेश वृद्धि पर अधिक जोर दिया था। जैसा विदित 
है, निवेश वो प्रकार का होता है -[क) निजी निवेश (ए7एद७ ॥0एव्जााल्या) (ख) सरकारी 
निवेश (?0४७॥० [0५९5४०४) | प्रो० केन्‍ज के अनुसार रोजगार वद्धि के लिए इन दोबो प्रकार 
के निवेश मे वृद्धि करता आवश्यक्र है; पहले हम देखेंगे कि तिजी निवेश से कैसे वृद्धि की जा 
राकती है! 5 

(क) मिज्ी निवेश से वृद्धि -ओ० केन्ज के अनुसार पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था से निजी मिवेश 
की मात्रा दो बातो पर निर्भर रहती है. प्रयम पंजी की सीमान्त उत्पादकता (+(शहातथ 
छक्तिशक्षाटए ० (०902), दूसरे ब्याज की दर । निजी निवेशकर्ता निवेश करने से पूर्व इन दोनो 
की तुलना कर लेते है अर्थात्‌ वे निवेश उसी दशा में करते हैं जब कि पँजी की सीम'न्‍्त उत्पादकता 
ब्याज दर की तुलना में अधिक होती है। यदि पूँणी की सीमान्त उत्पादकता ब्याज-दर से कम 
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होती है तो ऐसी परिस्थिति में निन्नी निवेशकर्ता निवेश करना पसन्द नहीं करेंगे, क्योकि वा करने 
से उन्हे हानि उठानी पडती है। अत निजी निवेश के लिए यह नितान्त आवश्यक द्दै के जी की 
सीमान्त उत्पादकता ब्याज की दर से ऊंची होती चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि या तो 
पूँजी की सीमान्त उत्वादकता को बढ़ा दिया जाय और यदि यह सम्मव न हो तो ब्याज वी दर 
को कम कर दिया जाय | चूँके पूंजी की सीमान्त उत्पादकता को बढ़ाना 3028 के हाथ में नही 
होता, इसलिए निजी निवेश को बढावा देने के लिए प्रो० केस्ज ने तिम्नलिखित उपायों की सिफारिश 
क्की है 

(१) सुलभ मुद्रा नीति (2087 गर्ध०१९) ए०॥०५)--निजी निवेश को प्रोत्साहित करने 
के लिए सुलभ मुद्रा नीति वा सुझाव दिया गया है । इससे अभिप्राय यह्‌ कि ब्याज दर को केम्द्रीय 
बैक के हस्तक्षेप द्वारा कम कर दिया जाय। ब्याज-दर के कम हो जाते से उद्यमियों को नये-नये 
निवेश करने भें स्वत ही प्रोत्साहत मिलेगा । इस प्रकार, देश फी निवेश दर बढ जायगी। नये नये 
कारखाने स्थापित होगे और मजदूरों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 

(2) कराधान से क्रमो--निवेश की मात्रा को बढाने का दूसरा सुझाव यह दिया गया है 
कि उद्यमियों पर लगाये गये प्रत्यक्ष करो (वा०णं (25४४) मे. कमी कर दी जाय। उदाहरणार्थ, 
आयकर की दर मे कमी कर दी जाय । इससे उद्यमियों को अधिक मात्रा मे निवेश करने का स्वत 
ही प्रोत्साहन मिलेगा । 

(3) एकाधिकार बिरोधो नीति (#00-०४०००५ ए०७८५) निजी निवेश की मात्रा 
भें बुद्धि करने के लिए एकाधिकार विरोधी नीति के अनुसरण का भी सुझाव दिया गया है । जैसा 
विदित है, एकाधिकारी व्यवसाय प्राय _नये-तये उद्यमियों को क्षेत में प्रविष्ट तही होने देते तथा 
उनके मार्ग में तरह तरह की बाधाएँ उपस्थित करते हैं। अत निवेश-बृद्धि के लिए यह नितान्त 
आवश्यक्र है कि सरकार एकाधिकारी व्यवसायों की इस प्रवृत्ति पर नियन्धण करे । 

(4) विदेशों पूंजी को आमन्त्रित करना--देश में निवेश वी मात्रा को बढाने के लिए यह 
भी आवश्यक है कि विदेशों से पूंजी को आमस्त्रित किया जय । विदेशी पूंजी के निवेश का रोजगा: 
के स्तर पर लगभग वही प्रभाव पडता है जो घरेणू पूंजी के निवेश का होता है, भर्थात्‌ विदेशी पूँजी 
भी रोजगार के स्तर को बढाने मे सहायक सिद्ध होती है। परल्तु विदेशी पूंजी को आमन्त्रित करते 
समय देश के हितों की उपेक्षा नही की जानी चाहिए। 

(ख) सर दरी तिवेश से बृद्धि--जैसा हम जानते है, मन्दी काल मे उद्यमियों में प्राय 
निराशा की लहर दौड जाती है। इस निराशापूर्ण मनोवृत्ति के कारण वे ऐसे समय नये ब्यवगायों 
में अपनी पूँजी लगाना पसन्द नहीं करते। कभी कभी तो ब्याज की दर मे कमी कर देने से भी 
निजी निवेश प्रोत्साहित नही होता । जैसी अग्रेजी मे कहावत है घोडे को बाप दानी वी और 
ले जा सकते हैं परन्तु उसे पीने के लिए. विवश नही कर सकते [फं०ए ०४7 शशि ६ 2 ॥056 40 

जब्काश ७७०६ ०४7700 छा0॥6 ॥प 00॥7:) । इसी प्रकार, सरकार ब्याज की दर तो कम कर 
सकती है किन्तु उद्यमियों को अधिक निवश करने के लिए विवश नही पर सकती । सन्‌ 93] 
की महान मन्‍्दी दे दौरान यह देखा गया था कि बहुत त से देशों में ब्याज की दर में अत्यधिक कमी 
के बावजूद निजी निवेश मे कोई विशेष वृद्धि नही हो सकी थी। अत ऐसी परिस्थिति में रोजगार 
की मात्रा बढाने के लिए सरकारी निवेश का आश्रय लेना पडता है। इसीलिए प्रो* क्षेन्ज में मन्‍्दी 
काल में जहाँ निजी निवेश को प्रोत्साहन देने का समर्थन किया था, वहाँ साथ ही साथ उन्दींने 
सरकारी निवेश की भी जोरदार शब्दों मे वकालत की थी। वास्तव में, मन्‍दी काल मे सरकारी 
निवेश एक प्रकार से अनिवायं हो जाता है । रोजगार की मात्रा को बढाने के लिए 
निजी निवेश पर ही पूर्णतः निर्भर नहीं रहा जा सकता । इसी कारण प्रो० केंज ने मन्दी वे' 
समय सरवारी तिवेश का समर्थन किया था। उनके कथनानुसार मन्‍्दी के समय सरकार को 
बड़े पैमाने पर सार्वजनिक तिर्माण कार्यों (श00॥० छत) को हाथ मे सेना चाहिए ऐसे 
समय सरकार को सार्वजनिक तिर्माण कार्यों का एक व्यापक कार्यक्रम क्यान्वित करता चाहिए। 
उदाहरणार्थ, ऐसे समय संडको, नहरो, पार्कों, स्कूलों, अस्पतालों एवं मकानों का बड़े वैमाति 
पर सरकार द्वारा स्त्रम निर्माण किया जाना चाहिए। इससे बेरोजगार मजदूरों का रोजगार 
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के नये-नये अवसर उपलब्ध होगे । उनके हाथ में क्रय-शक्ति बढेगी। परिणामत प्रभावपूर्ण माँग 
में वृद्धि होगी और गुणक (र्शौैणधण्ाश्) की क्रियाशोलता के कारण रोजगार की मात्रा म बृद्धि 
हो जायगी । प्रो० केस्ज ने यह सुझाव दिया था कि ऐसे समय के लिए सरकार को सा्वंबनिक 
सिर्माण-कार्यों की पहले से ही योजना तेंप र रखभी चाहिए ओर जैसे ही मन्दी के सकेत मिले, 
वैसे ही इस योजना को क्रियान्दित कर देना चाहिए ) इससे बेरोजगारी की मात्रा को नियन्त्रित 
करने में बडी सहायता मिल सकती है । 
परन्तु सरकार द्वारा निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता च,हिए कि केवल 
उन्ही उद्योगों मे निवेश किया जाय जिनमे तिजी उद्योगपति घन लगाने मे सकोघ करते हैं। दुसरे 
शब्दों मे, सरकार को किसी भी दशा में निजी उद्योगपतियों से प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, 
बयोकि यदि सरकार निजी उद्योगपत्तियों से प्रतियोशिता करती है तो इससे रोजगार-दृद्धि का 
उद्देश्य ही समाप्त ही जायगा । 
अब भ्रश्त यह उत्पन्न होता है कि मल्दी काल मे सावेजनिक निर्साण-कार्यों के लिए वित्त 
कहाँ से प्राप्त किया जाय २ वास्तव मे, यह एवं महत्त्कपूर्ण प्रश्त है! स्पष्ट है कि ऐसे समय 
सरकार को घनन्‍्तुलित बजट नीति [84]97०८6 8909८: ?०॥०५४) का अनुप्तण नही करना 
चाहिए । इसका कारण यह है कि जब देश की अर्थ-व्यवस्था स्वय बसन्तुलित दशा मे हो तो ऐसी 
परिस्थिति में सरकार के स्लिए सन्तुलित बजट नीति का अबुसरण करना उचित नही होगा । अत 
ऐसे समय तो सरकार को असन्तुलित बजट नीति (छा04030026 89082 ९०॥०५) का अनुसरण 
करना चाहिए, अर्थात्‌ सरकार को घाटे की अब-ब्यवस्था (06626 क0१०९शाएड) क्रियान्वित 
करनी चाहिए । दूसरे शब्दों मे, सरकार का बजट घाटे का बजट (शीला 89१8४) होना चाहिए । 
सरकार को अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करना चाहिए ) परन्तु प्रश्न यह है कि बजट 
के इस घाटे को पूरा कैसे किया जाय ? स्पष्ट है कि बजट के घाटे को निजी उद्यमियों पर नये-नये 
कर लगाकर पूरा नही कश्मा चाहिए, क्योकि ऐसा करने से निजी निवेश पर बुरा प्रभाव पढ 
सकता है और उसके परिण'मस्वरूप रोजगार की माता बढ़न के बजाय घट सकती है । इतलिए 
बजट के धादे को नये कर लगाकर पूरा करना उचित मे होगा। प्रो० बेन्ज का सुझाव यह था 
कि बजट सम्बन्धी घाटे को पूरा करने के लिए लागो से ऋण लिया जाय। लेकिन ऋण लेते 
समय भी इश् बात का ध्यान रखा जाय फि ऋण उन लोगो से न लिया जाय जो अपने धन को 
स्वय ही उत्पादन की वृद्धि में लगाना चाहते हैं। इस प्रकार लोगो से ऋण लेकर रोजग।र फी 
भात्रा में वृद्धि करते के लिए सरकारी निवेश को बढाया जा सकता है। सक्षेप मे, प्रो० केन्ज 
के ।म रोजगार की मात्रा मे बृद्धि करने के लिए उपभोग एव निवेश दोनो मे ही बुद्धि करनी 
चाहिए । 
परन्तु प्रो० केन्ज द्वारा प्रस्तावित उपर्यक्त कार्यक्रम रोजगार की मात्रा बढाने मे तभी सफल 
हो सकता है जबकि भ्रमिकरो में पूर्ण गतिशीलता पायी जाय । यदि श्रमिकों मे पूर्ण गंतिणीलता का 
अभाव है अर्थात्‌ वे एक स्थान से दुसरे स्थान को अथवा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को जाने 
में सकोच करते हैं तो ऐसी परिस्थिति मे प्रो० केन्ज के उपर्यक्त कार्यकम के द्वारा पूर्ण रोजगार 
की दशा को भ्राप्त नही क्या जा सकता । अत ऐसे समय सरकार को श्रप्तिकों की गतिशीलता 
मे वृद्धि करते के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उदाहरणार्थ, सरकार रोजगार कार्पालय 
(5ए7०/ए८०८ 09085] खालकर मजदूरों की गतिशीलता को बढा स्रकतो है । इसके अतिरिक्त, 
मजदूरों बो अधििकाधिक प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ देकर भी सरकार उनकी गतिशीलता में 
सुधार कर सकतो है। 
पूर्ण रोजगार नोति की आलोचना 
यद्पि प्रो० वेनज की उपयुक्त पृण रोजगार नोति के विश्द्ध कुछ कह सकना कठिन है 
लेकित फिर भी कुछ रूढ़िवादी अवेशास्त्रियो ने निम्नलिखित आधारो पर इसकी आलोचना की है 
(॥) सुद्रा स्फीति का भय--आलोचको का कहना है कि प्रो० केन्ज की यक्त पूर्ण रोजगार 
नीति को क्रिया ्वित्त करने से देश मे मुद्रा स्फीति को दशा उत्पन्न हो राकती है। इसका कारण 
यहू बताया गया है कि देश के मुद्राधिकरण (३४०7<बाए #ए०ा()) द्वारा ब्याज की दर को 
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कम करने के लिए मुद्रा को मात्रा मे विस्तार करता आवश्यक हो जाता है । प्रो" केन्‍्ज ने मन्दी 
काल में स्वय ही मुद्रा की मात्रा में विस्तार करने का सुझाव दिया था। चूँकि अब स्वर्णमा दूट 
चुका है और लगभग सभी देशो पे कागजी मुद्रामात क्रियाशील है, इसलिए मुद्रा की मात्रा में 
विस्तार करने से बर्थ-व्यवस्था मे मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । आलोचको के अनुसार 
मुद्रा स्फीति का यह भय काल्पनिक नहीं है । 

(2) सार्वश्षनिक्त ऋण के भार में वृद्धि--प्रो० केन्ज की उक्त पूर्ण रोजगार नीति के बिरद्ध 
आलोचको की दूसरी आपत्ति यह है कि इसके कारण देश के सावेजनिक ऋण के भार में अत्यधिक 
वृद्धि हो जायगी और आते बाली पीढियो पर इसका अनुचित बोझ पडेगा। जैसा हम देख चुके हैं, 
सावजनिक निर्माण कार्यों की योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रो० केस्ज ने सार्वजनिक ऋण 
लेने का सुझाव प्रस्तुत किया है। उससे निश्चय ही सार्वेजबिक ऋण की मात्रा में बृद्धि हो जायगी । 
परन्तु इस आलोचना के प्रत्युत्तर मे बहा जा सकता है कि यदि सा्वेजतिक ऋण उत्पादक उद्देश्यों 
के लिए लिया जाता है तो उसमे कोई बुराई नही है। यदि सरकार द्वारा लिये गये ऋण से सा्व- 
जनिक कार्यों का निर्माण किया जाता है तो इसमे कोई आपत्तिजनक बात नही है। इससे एक और 
तो देश की सम्पत्ति मे वृद्धि होती है और दूसरी ओर रोजगार की मात्रा बढ जाती है। देश की 
इस अतिरिक्त सम्पत्ति मे से उत्पन्न होने वाली आय का सार्वजनिक ऋणो पर दिये जाने वाले ब्याज 
के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अत उत्पादक सार्वजनिक ऋण (छा00एरणाएठ 970॥० 
960() का भावी पीढियों पर कोई बोझ नही पडता है। 

(3) सुलप सुद्रा! मोति को ह 8-३ भंतता--आलोचको का कहना है कि मत्दी काल में 
प्रो० केन्ज द्वारा सुझयी गयी सुलभ मुद्रा नीति प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं होती । दूसरे शब्दों में, ध्याज 
को दर को कम कर देने से भी निजी निवेश मे कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। जैसा हम ऊपर 
बता चुके हैं मन्दी के समय निराशापूर्ण वातावरण के कारण पूँजी की सीमान्त उत्पादकता र्याज- 
दर से भी नीचे गिर जाती है। यहाँ तक कि कभी-कभी यह शून्य के बराबर हो जाती है। ऐसप्ती 
परिस्थिति मे ब्याज की दर मे अत्यधिक कमी करने पर भी निजी निवेश प्रोत्साहित वही होता। 
वास्तव में, सन्‌ 930 में अमरीका में ऐसा ही हुआ था। सरकार हारशा ब्याज की दर म्ने 
अः्प्रधिक कमी कार देते के बावजूद गिजी निवेश मे कोई विशेष वृद्धि नही हो सकी थी। इसमें 
सम्देह नरी कि आलोचको के इस तर्क मे अवश्य ही कुछ सार है किन्तु स्मरण रहे कि प्रो० क्ेन्ज 
ने भन्‍्दी का सामना करने एवं रोजगार की मात्रा में वृद्धि करने के कायक्रम में सुलभ मुद्रा वीति 
बो कप महत्व नही दिया था, बल्कि कालान्तर में तो वह इसके प्रति कुछ उदासीन भी 
दाग ॥| 

(4) व्यक्तिगत स्वतस्त्रता का हनन --आलोचको का यह भी कहता है फि प्रो० केन्ज की 
उक्त पूर्ण रो गार नीति को ज़ियान्वित करने से लोगो की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अवश्य ही 
हनन होगा + जैसा ऊपर हम देख चुके हैं, पूर्ण रोजगार कौ नोति को क्रियास्वित करने के लिए 
आधिव क्षेत्र म सरकार को बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करता पढ़ता है। सरकार न केवल विभिन्न 
तरीकों से निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है वल्कि रोजगार की मात्रा में वृद्धि करते के 
जिए स्वय नेवेश के क्षेत्र मे भी उतर आती है। कभी कभी तो मल्दी का सामना करने के 
लिए सरक र का नियमित रूए मे आर्थिक नियोजन करना पडता है | दससे निश्चय ही व्यक्तिगत 
स्वृतन्ज॒ता घोड़ी सीमित हो जाती है। परस्तु प्रश्न यह है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को थोडा सीमित 
करने से ये रेजगार की मात्रा मे वृद्धि का जा सकती है तो इसमे बुरी बाव क्‍या है ? मौर किर 
जैसा प्रो० रेन्‍्ज ने स्पष्ट कहा था कि मन्दी-काल मे सरकार को केवल उन्हों उद्योगों में _तिवेश 
करना चारिए जिनमे निजी उद्योगपति घन लगाना नही चाहते, अर्थात सरकार को किसी भी दशा 
भें निजी उद्योगपतियो से प्रतियोगिता नही करती चाहिए । अतएवं आलोदको के इस तक में कोई 
विशेष सार नही है । 

भारत में रोनगार को समस्या 

भारत आधिक दृष्टि से एक अल्प विकसित एवं विछडा हुआ देश है। भारत के प्राकृतिक 

साधनी का अभी समुचित विक्ाप्त सम्भव नहीं हो सका है, किन्तु इसके साथ ही देश की जब" 
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संख्या बडी ऐजी के साथ बढ़ती जा रही है। फलत्त इस समय देश में वेरोजगारी की समस्या 
से भीषण रूप धारण कर रखा है वास्तव मे, बेरोजगारी इस समय देश को सबसे गम्भार समस्या 
बन गयी है। 

यद्यपि बेरोजगारी की समस्या भारत के लिए इतनी गम्भीर है, लेकिन क्षिर भी इसके बारे 
मे सही-सही एवं विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है| इसका मुख्य कारण यह है क्रि इस समय 
देश भें बेरोजगार व्यक्तियों के बारे मे विश्वलतीय आऑकडो का लमभग पूर्ण अभाव है। शहरी 
बेरोजगारी [07920 ए/९ए७१०५७९७) के बारे म तो फिर भी कुछ थोडी-बहत जानकारी 
उपलब्ध है क्योकि शहरो में सरकार हारा रोजगार क दफ्तर स्थापित किये गये हैं और उनके 
माध्यम से शहरी बेरोजगारी के बारे में थोडे बहुत आँकडे उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन ग्रामीण 
बेरोजगारी (शिए्ा७। एगक700970074) के बारे मे तो हमे बिलकुल ही जानकारी नही है, क्योक 
इरारे सम्बन्धित आँकड़े उपलब्ध नही हैं और न ही सरकार की और से इसमे बारे म॑ जानकारी 
एकत्रित करने का कोई योजनाबद्ध प्रयास किया गया है । 


रोजगार के दफपतरो द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़ो से प्रतीत होता है वि विगत कुछ 
वर्षों मे शहरी बेरोजगारी में बहुत दुृद्धि हुई है। इसके कारण स्पष्ट है--प्रथम, शहरों म॑ शिक्षा 
के प्रसार के परिणामस्वरूप शिक्षित व्यक्तिशें की सख्या अधिकाधिक बढती जा रहा है। परिणामत 
शहरो मे शिक्षित ध्यक्तियों की बेरोजगारों क्री कठिन समस्या उत्पन्र हो गयी है । दूसरे विगत कुछ 
बर्षों से देहात मे रहते वाले लोग भी रोजगार को तलाश मे अधिकाधिक सरया में शहरा में आये 
हैं। इसमे शहरी बेरोजगारी की समस्या ओर भो जटिल हो गयी है । यद्यपि ग्रामीण बेरीजगारों 
के बारे भे विश्वसनीय ऑकडे उपलब्ध नही हैं लेक्नि फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 
विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजग)री की मात्रा बहुत बढ गयी है) ट्वितीय काप-श्रम 
जाँच (30००00. #87०ण(प१7९ .80०ण श्यपृण्या7) के अनुसार सन 95] से 936 तक 
ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगारों की सख्या मे काफी वृद्धि हुई थी । इसके साथ ही इस अवधि में मज 
दूरी की दगे मे कोई सुधार नहीं हुआ था । अत हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं शि इस समय 
ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त गम्भीर बन चुकी है । 

क्या भारत से पूर्ण रोजगार फो स्थिति सम्भव है ? 

कभी-कभी कहा जाता है कि भारत जैसे विस्तृत आकार एवं बिशाल जनसख्या वाले 
देश में पूर्ण रोजगार की दशा को श्राप्त करना सम्भव नहीं है। परन्तु हमारी राय मे 
ऐसा कहना उचित प्रतीत नहीं होता यह सत्य है कि भारत एक अति जनसख्या वाला देश है 
और इस समय इसकी जनसरया बडी तेजी से बढती जा रही है | लेक्नि इसके साथ ही हमसे यह 
नही भूलना चाहिए कि भारत मे आरकृतिक साधनों की प्रचुरता है| बर्षों की दासता एवं अन्य 
कारणों से भारत के प्राकृतिक साधनो का उचित शोषण सम्भव नही हो सका है। यदि भारत 
के इन साधनों का योजनाबद्ध विकास किया जाय तो निश्चय ही देश के बेरोजगार व्यक्तियों को 
रोजगार उपलब्ध हो सकेगा । दूसरे इस दृष्टिकोण के समन मे यह भी तक प्रस्तुत किया जाता 
है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौराव भारत मे लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी 
यदि युद्धकाल में भारत के पूर्ण रोजगार को दशा स्थापित की जा सकती थी तो कोई कारण नहीं 
कि अब योजनाबद्ध विकास द्वारा देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न न की जा सके । वास्तव 
मे, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं वा सुरय उद्देश्य देश मे पूण रोजगार की व्यवस्था करना है । 
अब प्रश्न यह उत्तन्न होता है कि देश मे पूर्ण रोजगार की प्राध्ति के लिए क्या कया कदम उठाये 
जायें। इस सन्दभ मे अर्थेशास्त्रियो द्वारा तिम्नलिखित सुझाव भ्रस्तुत किये गये हैं 

(।) बचतों में वृद्ध--इस समय भारत मे राष्ट्रीय आय के अनुपात मे बचतो का स्तर 
बहुत कम है । इसी कारण देश के आथिक विकास के लिए पर्शाष्त मात्रा गे पूँछी उपलब्ध नहीं 
होती | अत पूंजी के अभाव की कठिनाई को टूर करने के लिए यह तो नितान्त आवश्यक है कि 
देश में बचतो की मात्रा भे अधिकतम वृद्धि की जाय । इस उद्देश्य के लिए सरकार को सभी प्रकार 


के प्रयत्न करने चाहिए ॥ यदि आवश्यक हो तो बचतो को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दर मे 
और अधिक वृद्धि कर दी जाय | 
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(2) कृषि का विकास--भारतीय कृषि इस समय बहुत पिछडी हुई अवस्या मे है। भारतीय 
क्सिन आज भी उन्ही विधियों और औजारो का प्रयोग करता है जो सैकडो वर्ष पूर्व प्रयुक्त किये 
जाते थे। परिणामत प्रति हेक्टेपर उपज बहुत कम होती है। अत देश के आधिक विकास के 
लिए यह तितान्त आवश्यक है कि भारतीय क्रषि का शीघ्नातिशीक्र समुचित विकास किया जाय । 
बढ़िया क्स्मि के औजारो, उत्तम बीजों तथा रासायनिक खाद आदि का प्रयोग करके प्रति हेवटेयर 
उपज छो बढ़ाया जाय । इसके साथ ही साथ बेकार पड़ी भूमि को कृषि के अधीन ज्ञाया जाय । 
इससे निश्चय हो ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार की मात्रा मे वृद्धि होगी ? 

(3) उद्योगो का विकाप-- पचवर्धीय योजनाओ के बावजूद भारत आज भी ओऔद्योगिक 
दृष्टि से विछडा हुआ देश है । पूंजीगत एवं आधारमूलक उद्योगों का सदथा अभाव है। उपभोक्ता 
उद्योग भी अभी पूर्णत विकसित नहीं हो सके हैं। लघुस्तरीय उद्योगों को वर्तमात दशा भी 
सनन्‍्तोषजनक नही है। अत देश मे रोजगार की मात्रा को बढाने के लिए यह नितान्त आवश्यक 
हैं कि योजनावद्ध आधार पर उद्योग धन्धो का समुचित विकास किया जाग) वर्तमान उपभोक्ता- 
उद्योगी का विस्तार किया जाय | नये-नये उद्योग स्थापित किये जाये तथा आधारमूलक उद्योगों 
की ओर विशेष ध्याल दिया जाय + इससे निश्चय ही बड़े-बडे उद्योग घन्धो मे लोगो को रोजगार 
के अधिक अवरार उपलब्ध हो सकेंगे। इसने साथ ही देश मे छोटे छोटे एवं मध्यम भेणी के 
उद्योगों का भी शीघ्रातिशीध्र विकास किया जाना चाहिए | वास्तव भे, छोटे छोटे उद्योगों की 
रोजगार प्रदान करने की शक्ति बड़े उद्योगों की तुलना भे अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, उमके 
लिए अधिक पूंजी को भी श्रावश्यकता नही होती और न ही उन्हे विकसित करने मे अधिक समय 
ही हे । अत भारत जैसे पिछड़े हुए देश को छोटे छोटे उद्योगो के विकास को अधिक महत्व 

॥ चाहिए । 


(4) परिवहन का विकास - भारत मे इस समय परिवहन के विभिन्न साधने भी लगभग 
अविकसित दशा मे ही हैं। रेलो का वर्तेमान विकास देश के आकार एवं जनसरुया को देसते हुए 
अपर्याप्त है । इसी प्रकार सड़क परिवहन भी परूणतः विकसित नहीं हो सक्रा है। आन्तरिक जल 
परिवहन तो लगभग का अविकस्ित ही है। यही कारण है कि भारत के आल्तरिक व्यापार का 
विकास नही हो सका है| इसलिए यदि देश मे पुर्ण रोशगार की दशा को प्राप्त करना है तो 
परिवहन के विभिन्न साधठो का और अधिक विकास करना होगा) इससे देश के ओल्तरिव 
हक स्वत ही वृद्धि होगी और लोगो को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध 
हो सकगे ) 

(5) विदेशों व्यापार में वृद्धि--दस समय भारत का विदेशी व्यापार भी अधिक विकप्तित 
अवस्था में नही है । विशेषकर समाजवादी देशों के साथ भारत का व्यापार अभी अधिक प्रगति 
नही कर सका है। विदेशी व्यापार के विस्तार से लॉगो को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त 
होगे । अत यह नितान्त आवश्यक है कि देश के विदेशी ब्यावार को बढान के लिए सरकार द्वारा 
सभी सम्भव उपाय किये जायें। 


पचदर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत रोक्षयार की व्यवस्था 

दूमरी पचवर्षाय योजना के प्रारम्भ होने के समय भारत मे बेरोजगार व्यक्तियी की कुल 
संख्या 53 लाख थी । दूसरी योजना का लक्ष्य लगभग ] क्टाड व्यक्तियों को रोजगार भ्रदान 
करना था । पर त॒ दुर्भाग्यवश, सरकार को इराम सफलता नही मिल सकी । दूसरी योजना के दौरान 
केवल 80 लाख व्य'क्त्यों को रोजगार प्रदात किया जा सकता । इसमे से |5 लाख व्यक्तियों को 
क्रषि में कौर 65 लाख व्यक्तियों का गैर कृषि क्षेत्री म रोजगार दिया गया। इस प्रकार दूसरी 
प्रववर्षीय योजनाकाल मे योजना के निर्धारित लक्ष्य से 20 लाख कम व्यक्तियों को रोजगार 
मिला था । परिणमत दूसरी पचवर्षोय योजना को समाप्ति पर लगभग 90 लाख व्यक्ति 
बेरोजगार ये । 

योजना आयोग के अनुमानानुसार तीसरी योजना के दौरान दंश की श्रम-शक्ति से १ करोड 
70 लाख की वृद्धि होने को राम्भावना थी। इरामे यदि पहले से चले आ रहे 90 लाख बेरोजगार 
ब्यक्तियों को भी जोड दिया जाय तो तीसरी योजना में लगभग 2 करोड 60 लाख व्यक्तियों के 


यूणे रोजगार की समस्या | 66 


लिए रोजगार के नये अवसर खोज निकालना आवश्यक था । किन्तु तीसरी पृ बरर्धीय योजना में 
35 लाख व्यक्तियों को कृषि मे और ] करोड 5 लाख व्यक्तियों को गैर-कृषि क्षेत्रों मे रोजगार 
दिलाने की व्यवस्था की गयी थी । इस प्रकार, कुल मिलाकर तोसरी योजता में करोड 40 
लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार ही ब्यवस्था की गई थी । अत करोड़ 20 लाख व्यक्तियों के 
लिए रोजगार दिलाने को कोई व्यवस्था नही थी । 

चौथी पच्रवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने अवसर उदलः्ध होगे, इस 
विषय पर योजना प्रलेख (0 0००ए०७॥४) बुछ भी प्रकाश नहीं डालता है। प्रथम तीन 
घोजनाओ मे इस प्रकार के अनुमान भ्रस्तुत किये गये थे। लेकिन चौथी योजता में इस ग्रकार के 
अनुभान प्रस्तुत करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। हाल ही मे योजना आयोग ने 
विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्ति की थी और उसे बेरोजगारों वो सख्या के अबुमान प्रस्तुत करने 
पे लिए कहा यया था । लेकिन अपनी रिपोर्ट मे समिति ते यह विचार व्यक्त किया था कि बेरोज- 
गारों की सख्या से सम्बन्धित अनुमान अस्ठुत करता उसके लिए सम्भव नहीं है। इसका बारण 
यह बताया गया था कि बेरोजगारी से सम्बन्धित विश्वसतीय आँकडे कही भी उपलब्ध नहीं हैं और 
त ही इस विपय से सम्बन्धित कोई गहन अध्ययन ही किया गया है। योजना आयोग ने समिति 
की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और चौथी योजता मे वेरोजगारी सम्बन्धित आँकड़े प्रस्तुत 
नही किये थे । वास्तव में, यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। आँकडो के बिना स्थिति का हमे सही सही 
आभास द्वी-नही हो सकठा | लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि वेरोजगारी की समस्या, वास्तव 
202 अत्यन्त गम्भीर समस्या है। निकट भविष्य में इसके समाधान की कोई सम्भावना 
नही है । 

चतुर्थ पचवर्धीय योजना में बेरोजगारी को समस्या को हल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो 
में ग्रामौण निर्माण-कार्य कार्यक्रम (२०४७। 7०:४३ ?/०ट४7०णणा९८) को विशेष महत्व दिया गया 
था। श्रग-प्रधान उद्योगों (!४००ए/320८08ए० 00:8४:/९5). को प्राथमिकता दी जापगों, कुटीर 
उद्योगों के विकास में पहले से भी अधिक घन जुटाया जायगा, टेकवीकल प्रशिक्षण की विशेष 
व्यवस्था की जायगी ॥ 

परॉजवी पचर्षीय योजना (श्राहृप) मे आधिक विकास की गति को ठीव् करने तथा आधिक 
६०7४४ को कम करने के उद्देश्य से रोजगार के अवसरों मे यृद्धि करते पर विशेष जोर दिया 
गया है । 

भारत में रोजगार-सम्बन्धो वर्तमान स्थिति (९65८० छगए0ग्रादय, सछब्काए७ घ 
ए४0७)--नवीततम आँबड़ो के अनुसार 30 जूव, 974 को भारत के सावेजनिक खण्ड (ए७०- 
0 8९007) में लगभग 25 49 लाख ध्यक्तियो को रोजगार श्राप्त या। इनका वितरण तिम्त- 
लिखित सारणौ मे प्रदर्शित किया बया है - 











सारणी 
लाख मे) 

रोजगार फी शाजा का उन न निज या 30 पोते, 0 74 
सार्वजनिक खण्ड की शाजानुपतार 

क्रेन्द्रीय सरकार 29 ब4 

राज्य सरकारें 46 96 

अरे सरकारी (820॥ 50रशग्घा८॥०) सस्‍्थाएँ 29 45 

स्थानीय निकाय (7.0०४॥ 8०965) 29-34 

कुल 25-49 
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(लाखो मे) 
ओद्योगिक घर्गोक्रण द्वारा 

कृषि, प्रशुपालत, दस तथा मछली पालन 3 व7 
खानें एव खदान 6 44 
उद्योग-धन्धे 0 34 
तिर्माण कार्य (८णछगए८०॥) 994 
बिजली, गेस, जलपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाएँ 542 
व्यापार एवं वाणिज्य 4१55 
परिवहन, गोदाम एवं सचार 23 22 
सेवाएँ ($८एश०४5) 52-42 

कुल पढे 5505 


इसी प्रकार, 30 जून, 974 को भारत के निजी खण्ड (0 करण) में लगभग 
66 6 लाख व्यक्ति लगे हुए थे । इतका वितरण निम्न सारणी मे प्रदर्शित किया गया है 





सारणी 
लाखो मे) 
' उद्चेग -व्यवताय चा+तताच 555 +चचाता++८+“ “ऊन क्षव 774" 
क्रषि पशुपालन, वन तथा मछली पालन 8359 
खाते एवं खदान 8 
उद्योग धन्धे 4032 
जिर्माण-कार्य 4 
ब्रिजली गैस जलपूर्ति एव स्वच्छता सेवाएँ 04[ 
व्यापार, एवं बाणिज्य 3 3 
परिवहन, गोदाम एवं चार 048 
सेवाएँ ॥:5 
कूल 66 6] 


"ट- जल सलाह लल इक करते लख मं उसके बामक जा सपक्तम सजा की >> ..ब..30.->कन्‍न+->>ल>-+ नमन नकल 

उपपुक्त सारणी प्ले स्पष्ट है कि निजी खण्ड में उद्योग-धन्धघ श्रमिकों को अधिकतम रोजगार 
दते हैं। दूसरा स्थान सेवाओ का है। उनसे ] 5 लाख लोगो को रोजगार मिलता है। कृषि पशु- 
पालन, बनो तथा मछली पालन का तीसरा स्थात है । 

सन्‌ 960 के अधिनियम “ प० छाएए009एवआं एंपड08९25 0०णएप्रॉ5०79 एणा- 

ग03॥०णा ० ५४३८७॥९९४ 8०४ के अन्तगंत ऐसे सभी कारखानों एवं कार्यालयों को जिनमें 25 
अथवा 25 से अधिक व्यक्ति काम करते रहते हैं, रोजगार-दिलाऊ दफ्तरों (8090जण0ा। #िए)- 
४०8०3) फो खाली स्थानों वी सूचना अनिवाये रूप से देनी पड़ती है। रोजगार-दिलाऊ दफतरों की 
आपस फीजएफ क्रे हुएरे के अएजफडा मणरहपप्टी को हिप्म्ट सए्टणएि नेः व्यप्ता (फियए नपए है 


सारणी! 
3950 976 
। काम दिलाऊ दफ्तरो की सस्या 23 500 
2. रजिस्टर्ड बेरोजगारों की सख्या ,20,358 6,45,000 
3, नौकरियाँ दी गयी 33,/93 4,29,000 
4. ]॥६8 ेध्ष्टाश८५ मे दर्ज किये गये 
अभ्याथियों की सख्या 300,743 94,40,000_ 


ड् पा फब्श्ग्रबाऊ 97 
उम्खघ छ 4 (छ0प०8 ६ कटतशल्यवट गला, सिंह रीटश प्रथा 


पूर्ण रोजगार की समस्या | 583 


उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सभी रजिस्टड वेरोजगारो को रोजग्रार नहीं दिलाया जा 


सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि रोजयार के अवसरो की संख्या सीमित है । 


परोक्षा प्रश्व तथा उनके सक्षिप्त सकेत 
पूर्ण रोजगार को परिभाषा घोजिए । पूर्ण रोजयार स्थापित फरने के लिए राज्य को किस 
नीति का पालन करना चाहिए ? (आगरा, 963| 
[सकेत--प्रथम भाग मे, उदाहरण सहित पूर्ण रोजगार की परिभाषा दीजिए | दूधरे भाग 
मे, यह बताइये कि प्रो० केग्ज के अनुसार देश मे उपभोग एवं निवेश की मात्रा को बढ़ाकर 
रोजगार मे वृद्धि की जा सकती है।] 


«. रोजगार के सस्थापित सिद्धान्‍्त को समझाईए तथा उद्को केम्ज के सिद्धान्त से घुलता 


फोजिए । (आगरा, 3962) 
[सकेत--प्रथम भाग मे, क्लाध्ीकल अ्थंशास्त्रियो के रोजगार सिद्धाम्त की ब्यादप। कीजिए । 
तदुपरान्त, इस सिद्धात्त की प्रो० केन्ञ द्वारा की गयी आलोचना की चर्चा कीजिए | दूसर 
भाग मे, प्रो० केन्ज के रोजगार सिद्धान्त की विस्तारपूर्वेक व्याख्या कीजिए १] 

“पुण्ण-वृत्ति” का क्‍या अर्थ है? भारत में पृर्णवृत्ति को प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले 


प्रयस्‍्नों की व्याध््या कीजिए। (आगरा, 969) 
अपवा 

वुर्ण रोजगार क्या है ? क्‍या यह भारत में सम्प्व है ? (माग क, 4970) 
अथवा 


पूर्ण सेजगार क्या है ? यह मारत जेते अढध-विकृतित देश में कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? 

(आगरा, 974) 
[सकेत-.प्रंथम भाग के लिए देखिए, ''पूर्ण रोजगार का अरथ” नामक उपबिभाग। दुसरे 
भाग के लिए देखिए, “क्या भारत मे पूर्ण रोजगार को स्थिति सम्भव है. ?” नामक 
उपबिभाग ।] 


कि 


राष्ट्रीय आय 
(फ्त्रांगाओ ॥7007९) 





साधारणन किल्ली देश में एक वर्ष मे जितना कूल उत्पादन होठा है (चाहे भौतिक पदों 
का हो अथवा सेवाओ का) वही उस देश की राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय मे होने वाले परि- 
बतेनों से ही देश की आधिक स्थिति का आभास होता है । गदि किसी देश की राष्ट्रीय क्राय बढ़ 
रही है तो हम कद सकते हैं कि देश की आधिक ध्थिति भे सुधार हो रहा है। इसके व्रिपरीत, 
यदि उसको राष्ट्रीय आय में कमी हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उस्त देश की भाधिक स्थिति 
असन्तोपजनक है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण 
सूचक ([00/080) है । 

राष्ट्रीय आय की परिभाषा 

राष्ट्रीय बाय की मुख्य मुख्य परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं 

(क) डा» साशल की परिभाषा--डा० माजंल ने राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लागाश 
को निम्नलिखित शब्दों मे वरिभाषित किया है, “किसी देश का श्रम व पूंजी उसके आकृतिक 
साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भोतिक तथा अभौतिक वस्तुओ एवं सभी प्रकार की तेवाओं 
का जो शुद्ध योग (१४९८४ 4४87८६०८) उत्पन्न करते हैं, वह ही देश की निवल (शुद्ध) वापिक बाय 
या राष्ट्रीय लाभाश है // १ डॉ० मार्शल की इस परिभाषा के अनुसार यदि हम देश के सभी उत्ता- 
देन कार्यो की शुद्ध उत्पच्तियों (0८६ 00:०७) का जोड करें तो हमे देश वी सिवल उत्पत्ति का 
प्रता चल सकता है । इसी कुल तिवल उत्पत्ति का ही देश के विभिन्न साधनों मे बेंटवारा होता 
है । डाँ० मार्शल ते यह भी बताया है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान अ्रतिवर्ध लगाया जाता है। 
डॉ० माशल इस तथ्य से भी अपरिचित नहीं थे कि उत्पादन कार्य मे मशीतों तथा अन्य पूंजीगत 
वस्तुओ का मूल्य-हास (एटफ़ाध्य॥।००) होता है कौर राष्ट्रीय बाय की गणना में इस तथ्य की 
उपैक्षा नही की जा सकती | अंत एक अन्य स्थान पर डॉ० माशेल ने कहा है “यदि हम देश की 
जाय यो विशिष्ट रूप से देखते हैं तो हमे उन स्रोतों के मुल्य-ह्वास (जिनसे आय प्राप्त होती है) 
को राष्ट्रीय आय से से घटा देना चाहिए ।१” इस प्रकार, डॉ० माशंल वस्तुओ एवं सेवाओ के बैल 
उत्पादन मे से उत्पादन क्रिया मे मशीत्रो तथा पूँजीगत माल के होने वाले मृल्य-हास को धघटांवा 
आवश्यक समझते हैं। 


]. “ग[॥807 ब5व ०5७७ ण॑ छ० ००७०३ ३८प्रवड 04 7७ 04७एव] ए:3०ए०७४, ए700006 &0002]), 
3 एटा 7८५ अ8ए:०६३९ छा "एणप्र0व॥६८5५, एदाधर्बा, दा १0बा6गर्वो, ॥0९7098 इध्ाधाए6र १९ 
3]] 885. 7%754 408 विए& 59% ३७8०4 ॥0७प2 07 72/९०08 ०7 [96 00707 ७7 [6 83॥00%, 
दाशतैशात ० 02० 
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डॉ० माशल की परिधाया की आलोचना--सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से डॉ० मार्शल द्वारा की 
ययी परिभावा अत्यन्त वैज्ञानिक है और उसका सहज खण्डन नही किया जा सकता। कित्तु आलो- 
चको के अनुसार डॉ० मार्शल की परिभाषा में कुछ त्र,टियाँ भी पायी जाती हैं । उदाहरणार्थ, यदि 
इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाय तो राष्ट्र की कुल उत्पत्ति की गणना कर सकता सहज 
नही होगा । बुसरे शब्दों मे, मार्शल के दृष्टिकोष के आधार पर राष्ट्रीय लाभाश का सही-मही 
मापाकम करना ग्रम्भव नहों है। इसका कारण यह है कि व्यावहारिक जीवन में विशेषकर पिछड़े 
हुए एवं अल्प-विकसित देशो में बहुत सी बल्तुएं तथा सेगाएँ ऐसी होती हैं जिनका विनिमय ही 
नहीं होदा ! इसके अभिरिक्त, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हो सफती हैं थो मुद्रा के प्रत्यक्ष सम्पर्क में नही 
आती । फल, उनका मूल्य-निर्धारण ही नही हो पाता । इस प्रकार ये वस्तुएं मार्शल की परिभाषा 
के आधार पर राष्ट्रीय लाभाश मे सम्मिलित नही हो सकती । 

(छ) श्रो० पीगू की परिभाषा -प्रो० पीयू की परिभाषा डॉ० माल को परिभाषा से थोडा 
फिन्न है । प्रो० पीगू के अनुसार, ' राष्ट्रीय आय किसी समुदाय की वस्तुनिष्ठ आय (जिसमे विदेशों 
से कमायी गयी आय भी सम्मिल्रित है) का बह भाग है जिसे द्रव्य के रूप में नापा जा सकता 
है ।! प्रो० पीगू की इस परिभाषा से दो बातो पर जोर दिया गया है--[अ) देशवासियों द्वारा 
विदेशों मे लगायी गयी पूंजी पर प्राप्त होने घाली आय को राष्ट्रीय माय भें रास्मिलित किया जाता 
है । (आ) केवल उसी आय को राष्ट्रोय आय में सम्मिलित किया जाता है जिसे द्रव्य के रूप मे 
सापा जा सकता है | यदि कोई ऐसी सेवा अयवा कार्य किया जाता है शिसक्ता द्वव्य मूल्य नहीं है 
अर्थात्‌ जिसके बदले मे द्रव्य नही चुकाया जाता है तो ऐसी सेवा अथवा कार्य को राष्ट्रीय आय में 
सम्मिलित नही क्रिया जा सकता। उदाहर्णाथथ, यदि कोई माता अपने बच्चे के लिए सेवा कार्य 
करती है तो इस प्रकार के सेवा कार्य की राष्ट्रीय आय मे गणना नही की जा सकती | प्रो० पीगू 
राष्ट्रीय लाभाश की माप के सम्बन्ध में एक अन्य स्थात पर लिखते हैं कि “वही वस्दुई एव सेवाएँ 
(उनकी दो बार गणना तन करते हुए) राष्ट्रीय आय में सम्मिलित का जानी चाहिए जिनका, वाध्तव 
में, मुद्दा के बदले में विक्रय होता है ।/2 

भ्रो० पोगू को एरिभाषा को आलोचना--प्रो० पोगू की परिभाषा भी दोषरहित नही मानी 
जा राकती । आलोचको के अनुसार इस परिभाषा द्वारा श्रो० पीगू ते राष्ट्रीय क्षाय के क्षेत्र को 
सकुधित कर दिया है। दूसरे शब्दों मे, प्रो० पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय मे केवल उन्ही बः 
एव सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनझे मूल्य मुद्रा फे रूप में ब्यक्त किये 0 || 
उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरानी को उसकी छेवाओ के वदले 00 रुपये प्रति माह चुकाता' 
है तो उस नौकराती की सवाएं राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जायेंगी क्योकि उसकी सेवाओ का 
मूल्य मुद्रा के रूप मे व्यक्त किया यया है । यदि वह ब्यक्ति उस नोकराती से विवाह कर लेता है 
तो उसकी नेवाएँ अब राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जायेंगो क्योकि अब उन सेवाओं के बदले 
उसे 00 हपये प्रति माह नही धुछ्था जा रहा है। परियामत श्रो० पीगू की परिभाषा राष्ट्रीय 
आय के क्षेत्र को कुछ अनिश्चित सा बदा देती है। नौकरानी की सेवाएं बही हैं लेकिन कभी तो वे 
राष्ट्रीय आय मे सम्मिलित होती है ओर कभी उही ) इस प्रकार, प्रोौ० पीगमु का राष्ट्रीय आय 
सम्बन्धी दृष्टिकोण अस्पष्द एवं अनिश्चित है। 

(ग) प्रो० फिशर को परिभाधा--प्रो० इरविय फिशर (7श98 #४४०८7) मे राष्ट्रीय आय 
की परिप्नाधा उत्पादन के बजाय उपभोग के आधार पर की है । फलत प्रो» फिशर की परिभाषा 
माशंल तथा पीगू की परिभाधाओं से बिलकुश्ल भिन्न है । जहाँ म शेल तथा पीणु ने बाषिक उत्पादन 

के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है, वहाँ प्रो० फिशर वाबिक उपभोग के आधार 
पर राष्ट्रीय आय की परिभाष करते हैं । प्रो० फिशर के शब्दो मे “राष्ट्रीय लाभाण अथवा आय 
में केवल अन्तिम उपभोक्ताओं के द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओे का (चाहे उनकी प्राप्ति 
भौतिक अथवा मानवीय पर्यावरण से हुई हो) समावेश होता है। इस प्रकार एक पिआनो अथवा 
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एक ओोवरकोट जिसका मिर्माण भेरे लिए इस वर्ष में हुआ है, मेरी इस वर्ष वी आय दी बच न 
होकर, पूंजी मे वृद्धि-मात्र है । केवल इन वस्तुओ के द्वारा मेर लिए सम्पन्न की गयी सेवाएँ ही इस 
बर्ष वी आप हैं ।”: इस प्रक्तार, प्रो० क्शिर के बनुसार क्सी देश की बाय उस देश के बाषिक 
उत्पादन से नहीं, बल्कि वापिक उपभोग से निश्चित होती है। ह्रो० फिर दारा अ्रस्तुठ क्या 
गया पिआतों का उदाहरण लीजिये | मान लीजिए कि सन्‌ 967 में दो हजार रुपये के मुल्य का 
एक पिथानो तैयार किया जाता है। जब माशंल ठथा पीमू के अनुसार समूचे दो हजार रुपये को सन्‌ 
967 की राष्ट्रीय बाय से सम्मिलित किया जायगा। लेकिन प्रोौ० फ्शिर समुचे 2 हजार रुपये 
क्यो सन्‌ 967 की राष्ट्रीय बाय में सम्मिलित नही करते | उनके अनुसार सन्‌ 967 दी राष्ट्रीय 
आवब में उस वर्ष में क्यि गये पिजानो के उपभोग के मूल्य को ही सम्मिलित क्या जाता चाहिए। 
मान लीजिए कि पिआनों का जीवनकाल 20 वप है। अत सन्‌ !967 में दिये गये पिज्ञातो के 
उपभोग का मूल्य 00 रुपये होगा । इसलिए सन्‌ 967 की राष्ट्रीय लाय में केवल 00 स्पये 
ही जोडने चाहिए, 2 हजार रपय नहीं + इस प्रक्तार हम दखते हैं कि प्रो० फ्थिर राष्ट्रीय भाग का 
अनुमान लगाते समय वम्तुओ के उपभोग-मूल्य वो ही सम्मिलित क्रते हैं ॥ श 

प्रो० फिशर की परिभाषा की आलोचना--देखने में तो प्रो” फ्शिर वी परिभाषा मार्शल 
और पीयू की परिभाषाजा की तुलना मे अधिक्ष वैज्ञानिक प्रतीत होती हैं क्योंकि फ्थिर के अनुसार 
शिसी बर्ष म दस्तुज़ो हे उपभाग-मूत्य क्षो ही सम्मिलित किया जाता है। लेक्नि व्यावहारिक 
दृष्ठिकोण से प्रो० फ्शिर की परिभाषा का कोई विशेष महत्त्व नहीं है ; इसका कारण यह हैं 
वास्तविक जीवन में सभी दस्तुओं के वापिक उपभोग सूल्य को निकालना बहुत ही कठिन कारें है। 
इसके लिए पहले तो मस्ती वस्तुओ के जीवनकाल को लिश्चिद करना होगा और फिर यह द््य 
करना होगा क्ि प्रत्येक वस्तु का वापिक उपभोग-मूल्य क्सि आधार पर निकाला जाय । इंत प्रवार 
प्रो० फ्शिर की परिभाषा को स्वीकार करते म जनक व्यावहारिक कठिनादयां उत्पन्न होती हैं। 

क्लौनसी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है --अद प्रश्न यह उतन्न होता है कि उपर्युक्त तीन 
में कौन-सी परिभाषा सर्वेश्षेप्ठ है । जहाँ मार्शल बौर पीयू न राष्ट्रीय जाय की वरिभाषायें उत्पादन 
के जाघार पर वी हैं, वहाँ प्रो० पिशर ने राष्ट्रीय जाय कौ माप के लिए उपभोग के आधार 
स्वीकार क्या है न दोनों हृष्दिकोणों में कौन-सा दृष्टिकोण श्रेष्ठ है, यह दा सकता सहर्ज नह्ठीं 
है । जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, प्रो० फ्शिर की परिभाषा माशल एवं पीयू की परिभाषारओं की 
तुलना में अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होती है । इस परिभाषा के माध्यम से किसी देश के लोगो के 
जीवन-म्तर के विषय म सही अनुमान लगाना सरल हो जाता है । किन्तु जैसा हम ऊपर वह चुवे 
हैं प्रो० फिशर की परिभाषा को स्वीकार करने में बनेक व्यावहारिक कठिनादयों उत्पन्न होती हैं॥ 
अब प्रश्न यह है कि मार्सल और पीग्‌ को परिभाषाजओ मे से कौत सी परिभाषा श्रेष्ठ है । यह सत्य 
है कि माणल को परिभाषा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अध्यन्त वैज्ञानिक एवं तकंपूर्ण हैं। परन्तु ईछ 
परिभ पा म मुख्य कठिनाई यह है कि इसके द्वारा विसी देश की राष्ट्रीय आय का सही मापाक्त 
नहीं किया जा सकता। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं बहत-सी ऐसी दस्तुएँ और सेवाएँ होती हैं जो विवि- 
मय क्षेत्र म॒ प्रविष्ट नहीं होतीं। अत हम इस निष्क्पं पर पहुँचते हैं कि प्रीमू की परिभाषा ही 
सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, यद्यपि यह परिभाषा भी पूर्णत दोषमुक्त नहीं है। पीगमू वी परिभाषा के 
अनुसार राष्ट्रीय जाय म केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिवके 
मूल्य मुद्रा के रूप मे व्यक्त किये जा सकते हैं। 

कुख राष्ट्रीय माय 
(७6705 7२४४०॥० ॥7000०) 

कुल राष्ट्रीय आय वो तीन भिन्न दस्टिकोणो से देखा जा सकता है। कुल राष्ट्रीय बाय 

सम्री प्रकार की बाय का जोड होती है। यह सभी प्रकार के व्ययो का भी जोड होती है ओर 
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यह समस्त उत्पादन को मुद्रा मुल्य में व्यक्त भो करती है। इस प्रकार, कुल राष्ट्रीय आय के 
तीन विभिन्न रूप होते है । इन तीनो मे से हम किसी भो रूप को अपना सकते हैं किन्तु परिणाम 
एक ही होगा । इसका कारण यह है कि अध व्यवस्था से किया गया व्यय सर्देव अर्थव्यवस्था की 
आय के बराबर होता है। दूसरे शब्दों मे, सभी प्रकार की आय का जोड सभी प्रकार के व्ययो 
के जोड के बराबर होता है। इसका कारण यह है कि जब वस्तुओ एवं सेवाओ को बेचा जाता है 
तो उनके बदले विक्रेताओं को उतना ही घन प्राष्त होता है जितना कि ऋता उनके लिए घुकाते 
हैं क्षर्यात्‌ विक्र।ओं की कुल आय क्रताओं के कुल व्यय के वराबर होती है। इसी प्रकार, कुल 
आय बधवा कुल व्यय उन सभी वस्तुओ एवं सेवाओ के बराबर होता है जो खरीदी क्थवा बेची 
जाती हैं । 


उपरोक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित तीत 
रीतियो द्वारा मापा जा सकता है किन्तु इन तीनो रीतियो से परिणाम एक ही निकलता है 

(क) किसी समय विशेष मे उत्पादन के साधनो को जो परारिधमिक (7९एप्राक्ष॥0) 
अथवा आग प्राप्त होती है उन सभी का जोड़ चाहे वह आप साधनों को तकदो के रूप मे मिले 
अथबा वस्तुओ एबं रोबाओ के रूप मे मिले । 

(ख) किसी समय विशेष मे राष्ट्र के सभी उत्पादन क्षेत्रों मे होने वाली शुद्ध-उत्पत्तियो 
(7९६ 000005) का जोड | 


(ग) किसी समय विशेष मे उपभोक्ताओं तथा सरकार द्वारा वह्तुओ एवं सेवाओ पर किये 
गये व्ययो तथा पूंजीगत वस्तुओ पर किये गये शुद्ध व्ययो का जोड । 

प्रथम त्रिधि के अनुधार तो सभी प्रकार की आय को जोड लिया जाता है। दूसरी विधि 
के अन्तर्गत देश की सभी शुद्ध उत्पत्तियों कौ जोड लिया जाता है । तीसरी विधि के अन्तर्गत उप 
भोक्ताओ एवं सरकार द्वारा किये गये सभी प्रकार के ब्ययों को जोड लिया जाता है। जैसा हम 
पूव कह चुके हैं, राष्ट्रीय आय को इन तीनौ विधियों में से किसी को हम अपना सकते है परन्तु 
प्रत्येक दशा में परिणाम एक ही निकलेगा । अब प्रश्त यह उत्पन्न होता हे कि इन सीनो विधियों 
में से राष्ट्रीय आय का अबुमान लगाने के लिए कौत-सी विधि को अपनाया जाय । इसका हम कोई 
निश्चित उत्तर नही दे सकते । यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय आय वा अनुमान 
किस उद्दृश्य से लगाया जा रहा हैं; अंत उद्देश्य के अनुसार ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते 
को विधि का भी चयन किया जा सकता है । 

राष्ट्रीय आय सम्बन्धी मुख्य घारणाएँ 

राष्ट्रीय आय के विशेषज्ञों ने इससे सम्बन्धित पाँच मुख्य घारणायों (००००७४७) का 
प्रतिषादन किया है। ये इस प्रक/र हैं--(क) कुल राष्ट्रीय उत्पादन (ख) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, 
(ग) राष्ट्रीय आय (घ) वेयक्तिक आप (ड) उपभोग्य आय । अब इनका हम एक एक करके 
विस्तृत विवरण देंगे । 

(कफ) छुल राष्ट्रीय उत्पादन (0055 'पक्माणा॥ 2000८ ण 5] 9 )--इससे अभिष्राय 
किसी देश में एक वर्ष की अवधि मे उत्पादित की गयी वध्तुओ एवं सेवाओं के कुल जोड से है । 
इसे कभी कभी अर्थ व्यवस्था की समस्त पूर्ति (88870898 50 0]/9 ० 6 80०900%) भी कहते 
हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार की गई हैं--किसी अर्थ व्यवस्था से एक वर्ष को अवधि में जितनो 
भी अन्तिम दस्तुएँ तथा सेवाएँ उत्पादित की जाती हैं , उन सभी क बाजार मूल्य के कुल जोड 
को क्रुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं । 


कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में तीन बातें बयान देने योग्य हैं--प्रथम इसमे किसी देश 
मे वर्ष मे भर उत्पादित बस्तुओ तथा सेवाओ का मूल्य मुद्रा के रूप से जोड़ा जाता है । दूसरे कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन मे केवल अन्तिम बस्तुओ तथा संवाओ (॥04) 80०05 80 #०7४7०८७) को ही 
सम्मिलित किया जाता है | तीसरे कु राष्ट्रीय उत्पादन से अनुत्पादक सौदों (7०0 ए7०0 0८६४९ 
प87890000॥8) को सम्मिलित नही किया जाता है। 
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अब प्रश्त यह उत्पन्न होता है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे उत्पादित वस्तुओ तथा सैवाओ 
को मुद्रा के रूप में क्यों व्यक्त किया जाता है | इसका उत्तर स्पष्ट है) जैसा हम जानते हैं, प्रत्येक 
अर्थ-व्यवस्था से सैकडो किस्म की वस्तुएँ तथा सेवाएँ उत्पन्न की जाती हैं। ये वस्तुएँ तथा सेवाएँ 
भिन्न-भिन्न तोलो व नापो मे व्यक्त की जाती हैं। उदाहरणार्थे, कपडे को मीटरो में, कोयले को 
मीट्रिक टनो मे, पेट्रोल को लिटरो में व्यक्त किया जाता है। यदि इन वस्तुमो तथा सेवाओ को 
झुद्रा के रूप में व्यक्त न किया जाय तो देश षी राष्ट्रीय आय के बारे मे हमे कुछ भी अन्‍्दाज नहीं 
हो सकता और न ही हमे यह्‌ पता चल सकता है कि राष्ट्रीय ल्ाय, घास्तव में, बढ़ रद्दी हैं अथवा 
कम हो रही है । यदि हमे दो वर्षों वी राष्ट्रीय जाय की तुलना करनी है तो हमे दोनो ही दर्षों के 
उत्पादनों को सुद्रा मे परिणत करके उनकी तुसना करनी होगी। इसे हम निम्न उदाहरण द्वारा 
स्पष्ट कर राकते हैं 














सारणी 

वर्ष पदक क्यादन ...] बाकजल्यएन का बाण पूल उत्पादन वाविक उत्पादत का बाजार सुह्य 
१966 ) १00 मीडर कपड़ा |- 3 00 स्विटल | 00 मीटर कपडा 2 २७ प्रत्ति मीटर 
गेहें-)50 लिठर दूघ | -+-00 किटल गेहूँ 40 झुपये भरति 
क्विटल +50 लिदर दूध । रुपया 
प्रति लिटर--200--4900--50 

5-4250 रुपये $ 

967 80 मोठर कपड़ा+ 60 क्विटल गेहूँ | 80 मीटर कपडा 2 रुपये प्रति मीढर 
75 लिटर दूध । न-60 ब्रिवटल गेहूँ 40 शुपग्रै प्रति 
॥क्वटल्-75 लिटर दूध  ₹० प्रति 
| लिटर->60 -- 2400 + 75 


“ ___  ॒_ _ _._._ . . . ॒[: | "72635 रुपपे। ४. 


मान लीजिए कि सन्‌ 966 में कुल उत्पादन 00 मीटर कपडा, 00 क्थिटल 
50 लिदर दूध है। सन 967 में उत्पादेत की मात्रा बदलकर 80 मोठर कपड़ा, 60 
गेहूं, 75 लिटर दूध हा जाती है। अब इन दोनो वर्षों के उत्पादतो की तुलना का सम्भव तरीका 
यही है कि उन्हें किसी एक ही मात्रा भे बदल दिया जाय । वह तरीका यह है कि दोनों वर्षों के 
उत्पादवो को मुद्रा द रूप में परिणत कर दिया जाय । उपर्युक्त सारणी मे_ ऐसा ही किया गया है। 
सन्‌ 966 के उपादन का कुल मूल्य 4250 रुपये और स़ननू 967 के उत्पादव का कुंत मुत्य 
2635 रुपये है । ज्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सन्‌ 7967 का उत्पादन सन्‌ 906 कै 
उत्पादन की तुलना मे कम हो गया है ' इस प्रकार, मुद्रा के उपयोग से दो वर्षों के उत्पादनी की 
तुलना करना सम्भव हो जाता है । 

परन्तु आप यह प्रश्न प्रूछ सकते हैं कि दोनो वर्षों मे कीमतें एकसमान क्‍यों हैं ? इसका 
उत्तर यह है कि हमने उदाहरण वो सरल बनाने की दृष्टि से ही एकसमान कीमतों का शपयोग 
क्या है। वास्तव मे कीमते एक्‍्समाव नहीं रहतो, बल्कि उनमे थोडा-बहुत फ़ेर-अदल अवश्य ही 
होता रहता है ।॥ अप कीमता के फेर बक्स के परिणामस्वरूप यह सम्भव है कि एक बर्ष में हुतरे 
वर्ष की अपेक्षा सभी बरतुओ एवं सेबाओ का उत्पादन भले ही बढ गया हो किन्तु यदि कीमतें 
गिर जाती हैं तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्वत ही बम हो जायगा | इसी प्रकार, इसके बिपरीत 
भी होगा । यह सम्भव हो सकता है कि क्लिसी बे में दूसरे वर्ष की ठुलना में कुल उत्पादन घट 
गया हो परन्तु कीमतो के वढ जाने से कुल राष्ट्रोय उत्पादन में वृद्धि हो जायगी । राष्ट्रीय आय 
के विशेषज्ञों व इस कठिनाई का एक हल ढूँढ निक्नाला है | उनके अनुसार एक आधार-वर्ष 
(85४ शट्या) चुद लिया जाता है. और उस वर्ष की प्रचलित कीमतों के सामान्य स्तर को 
00 के बराबर मान लिया जाता है । अब गदि हमे किसी वर्ष के कुल राष्ट्रीप उत्थादत के बारे 
भे जानकारी प्राप्त करनी है लो हम उस बे की कीमतों का सामान्य-तर ज्ञात करके उसकी 
आधार-वर्ष को कोमतो के सामान्य घ्तर के साथ तुलना करेंगे । इस प्रकार, हमे पता चल जापगा 





राष्ट्रीय माय | 589 


कि कीमतो के सामान्‍्य-स्तर मे कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है। तदुपरान्‍्त, उम्र वर्ष के 
कूल राष्ट्रीय उत्तादव को उस्ती अदुपात में घटा दिया जायग्रा जिसमे कि उत्त वर्ष में आधार वर्ष 
की अपेक्षा कौमत स्तर में वद्धि हुई दै। इस प्रकार कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन मे समायोजन (30]0४गा८णा) कर दिया जाता है । 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में स्मरणीय दूसरी मुख्य बात यह है कि इसमे केवल अन्तिम 
वस्तुओ एवं अन्तिम सेवाओ के मूल्यों को ही सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों मे, कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन से सभी प्रकार को बस्तुओ एवं सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऐसा 
क्यों किया जाता है ? इसका कारण यह है कि यदि सभो प्रकार की वस्तुओं और सेवाओ को कुल 
उत्पादन में सम्मिलित कर पिया जाम तो इसस्ले प्रत्येक वस्तु एवं सेवा कई बार गिनी जायगी । 
परिणामतः हम कूल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे मे सही अनुमान नहीं लगा सकेंगे। आधिकाश 
बस्तुएँ उपभोक्ता के पास उपभोग हेतु पहुँचने से पहले उत्पादन को कई अवस्थाओं (६98) में 
से गुजरती हैं और कई यार बेची तथा खरीदी जाती हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के अनुमान 
में दोहरी मिवती (०७०७७ ०००्श/ए४) से बचने के लिए हमे केवल भन्तिम वस्तुओं (ग/थ 
8०००5) तथा अन्तिम सवाओं (999] 5६7४0८5) के मूल्यों को वी इसमे जोडवना चाहिए, माध्यमिक 
बह्तुओ (7(९770०09/: 8०००५) तथा सेवाओ के मूल्यों को नही 
अब प्रश्त यह है कि अन्तिम बस्तुएँ एवं सेवाएँ क्‍या होती हैं ? जैत्ता स्पष्ट ही है-- 
अग्तिम वस्तुएं एवं सेटाएं बे होती हैं जिनका प्रयोग अग्तिम उपयोग में उपभोक्तामों द्वारा किया 
जाता है। इस प्रकार को वस्तुओं एवं सेवाओं का अन्य वह्तुओं एव सेवाओं के निर्माण में प्रयोग 
महीं किया जाता। इसके विपरीत माध्यम्तिक वस्तुए एवं सेवाएँ वे होतो हैं लो अन्य वस्तुओं एव 
सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होतो हैं । इस शक्गर की बस्तुओ एवं सेवाओं को अन्तिम उपभोक्ताओं 
के पास पहुँचने से पूर्व कई प्रकार की अवस्थाओं में से गुजरना पढ़ता है । 
स्मरण रहे कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान लगाते समय हमे केवल अन्तिम वस्तुओं 
तथा सेवाओ के मुद्रा मूल्य को ही सम्मिलित करना है माष्यमिक बस्तुओ एच सेवाओं के मुद्रा-मूल्य 
को नहीं । जैराा कि हम उपर कह चुके है यदि हम माध्यमिक वस्तुओ एवं सेयाओ को कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन गे साम्मलित करते हैं तो इससे एक बह्तु अथवा सेवा कई बार गिनी जायगी | परिणामत 
हम कुल राष्ट्रीय उत्पादत का सही राही अनुमान नही लगा सकेगे । 
इस वात को एक उदाहरण द्वारा और स्पष्ट किया जा सत्ता है। सान लीजिए बि एक 
रैडीमेड बुशर्ट (7०७0५ 7720० ७५०७ आाः4) चार अवस्थाओं मे से होकर गुजरती है। पहली 
अवस्था में किसात कपास पैदा व्रत है। दूसरी अवस्था में किसात द्वारा बेची गयी कपास 
कारसाने मे कपडे के रूप मे परिणत की जाती है. तीसरी अवस्था में काराने से बनाया गया 
कपडा रेडीमेड ग्रारमेण्ट फम (ए६७र्6ए ॥86० 80770०7६ 807) द्वारा बुशशर्ट के रूप मे परिणत 
कर दिया जाता है) चौथो अवस्था में यह फर्म रेडीमेड बुशशट को रिटेलर (#79/87) के हाथो 
बैच देतो है मोर अम्त मे रंटलर स यह रेडेमिड बुशशर्ट उपभोक्ता द्वारा खरोद लो जाती है। 
अब इस बुशशट के विधय में उन सभी सौदे को नहीं जोडना चाहिए, अन्यथा इसके अनुमान मे 
दोहरी गिनती हो जायगा। इसे निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट या जा किसकता है 
सारणी 
अनेक अवस्थाओ (४82८5) वाली उश्पादन-किया से -._ ० अनेक अवस्थाओं (६3955) वाली उश्पादन-क्षिया मे मूल्प-वृद्ध 


उत्पादन का स्टैज 





वस्तु का बिश्री मुल्य । मूल्य बुद्धि 





॥ कपास पेंदी करने वाला किसात 
2 कपडे बताने वाला कारखाना 
3 रेडोमेड गारमेण्ट फर्म 


] 3 रुपये 5 रुपये 
4 र्टिलर 


0 रुपये 7 रुपये 

]5 रुपये 5 रुपये 

का 7 रुपये 2 रुपये 

घोग 45 रुपये [व रुवये 
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उपयुक्त सौरणी मे यदि हम सभी स्टेजो की कीमतो का जोड कर लें तो यह 45 रुपये हो 
जाता है जबकि उपभोक्ता को उसके लिए केवल 7 रुपये ही चुकाने पडते हैं। (8 यहाँ पर 
कूल राष्ट्रीय उत्पादन मे 45 रुपये न जोडकर केवल 7 रूपये ही जोडने चाहिए क्योकि यही 
अन्तिम वस्तु (बुशशर्टे) का मूल्य है। इस प्रकार यदि हम सभी स्टेजो की कीमतो को जोडते हैं तो 
इससे अनुमात गलत हो जायगा । इस गलती से बचने के दो तरीके हैं--प्रथम, हम केवल अन्तिम 
वस्तु के मूल्य को सम्मिलित करें जो उपयुक्त सारणी में 7 रुपये है । दूसरा, प्रत्येक स्ठेज पर 
उत्पादनकर्ता की सेवा के परिणामस्वरूप वस्तु के मूल्य मे जितनी बृद्धि हुई है, उत सभी मूल्य- 
बृद्धियो का जोड कर लिया जाय । उपयुक्त सारणी मे हम देखते हैं कि दुसरे स्टेज पर कपडा बनाने 
बाले कारखाने में 3 रुपये की कपास लेकर उस पर इतना काम किया है कि वह 0 रुपये के मूल्य 
के बराबर हो गयी है, अर्थात्‌ कपड़ा बनाने वाले कारखाने ने उसमे 7 रुपये की मूल्य-वृद्धि की है। 
इसी प्रकार कपडे से दुशशर्ट बनाने वाली फर्म ने कपडे वो बुशशर्ट में परिवर्तित करने में 5 रुपये 
की पूल्य-वुद्धि की है । इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल्य-वद्धि वाले तरीके से भी हम उसी परिणाम 
पर पहुँचते हैं. जिस पर कि अन्तिम वस्तुओ के मूल्यों के जोड से । परन्तु यहाँ पर यह कह देता 
उचित होगा कि अन्तिम वस्तुओ क मूल्यों को जोडने वाली विधि मूल्य वृद्ध बाली बिंधि की तुब्वा 
में श्रेष्ठ है, क्योकि इसमे गलती होने की सम्भावना अपैक्षाझत कम रहती है । 

कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे मे तीसरी बात यह है। इसमे अनुश्यादक सौदो (७०७४०- 
त८धए6 (87$40075$) को सम्मिलित नहीं. किया जाता है। अब-ब्यवस्था में कई प्रकार क्के 
अनुत्पादक सौदे होते हैं । डदाहरणार्थ, वित्तीय सोदे (ग्िग20८०4 0॥१६४०४०१७) तथा_पुराती 
वस्तुओ वो बेचने के सौदे । वित्तीय सौदे से अभिप्राय बतमान स्टॉक्स एवं शेयर्स के प्रय-वित्रय से 
होता है । ये स्टॉक्स एवं शेयर्स पहले से ही चले आ रहे हीते हैं। इन स्टॉक्स एवं शेयरों में धन 
लगाने से उत्पादन में कोई वृद्धि नही होती | अत इस प्रकार के वित्तीय सौदो को कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन में सम्मिलित नही करना चाहिए । दूसरे, पुराती वस्तुओ की बित्नी से सम्बन्धित सोदो को 
भी कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे नहीं जोडना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएँ विगत वर्षो मे उत्पादित की 
गयी थी तथा इन्हे पिछले वर्षोंमे ही गिना जा चुका है।गब यदि इन्हे पुन कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन मे सम्मिलित किया जाता है तो इससे दोहरी गिनती हो जायगी और राष्ट्रीय उत्पादन 
का अनुमान सही नहीं होगा । इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (8008 86000 
&८ाशा९४) के अन्तर्गत बेरोजगार श्रमिकों, बूढो तथा विधवाओं की सहायतार्थे सरकार द्वारा भरत 
भी दिये जाते हैं । इन भत्तो को हस्तान्तरण भुगतान (परथ5४टि/ ए4970भा।5) कहां जीता है। 
चूँकि ये भत्त किसी उत्पादक कार्य के बदले नहीं दिये जाते, इसलिए उन्हे कुल राष्ट्रीय उत्पादत में 
सम्मिलित नही क्या जाना चाहिए ॥ 

अब हम यह देखेंगे कि किसी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान कैसे लगाया जाता 
है। इसका अनुमान लगाने के दो तरीके हैं। परन्तु इन दोनो का परिणाम एक ही 
होता है। 

कुल राष्दोय उत्पादन का व्यय अथवा उत्पादन के हष्टिकोण से अनुमान 

इसके अन्दर्गंत, हम बाजार कौमतो पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान तिम्नलिखित 
'राशियो को जोडकर लगाते हैं 

(क) बेपक्तिक उपभोग व्यय (एशइगाओ (०7रषएणएणा छफवा/8ए7०) -- इससे 
अभिप्राय समूचे व्यय से है जो किसी देश के लोग अपने तिजी उपभोग पर करते हैं। 

(ख) कुल देशों निजी निवेश (67055 00राध्आ० शिाएशं8 पतए८४णाहए)-- इससे 
४४ उस व्यय से है जो निजी व्यवसायों (77726 ८॥/थ97568) द्वारा नये निवेश पर किया 
जाता है। 

(ग) शुद्ध विदेशी निदेश (पर८ एणश8० ॥एथ्शाएथ्गा)--इससे अभिप्राय देश के शुद्ध 
निर्यात आधिवय [गर८ं ७एणा ४एएए5) से है । दूसरे शब्दों मे, जितनी राशि दूसरे देश उस 
देश की वस्तुओ एवं सेवाओ को खरोदने पर लगाते हैं बह उस देश द्वारा विदेशों से आयात की 
गयी वस्तुओं और रोवाओ के कूल मूल्य से कितनी अधिक है! 
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(स) सरकार द्वारा किये गये क्रद. (50एथागाशा: ?07०॥88६5) + इससे जभिप्राय उस 
व्यय स है जो सरकार द्वारा वस्तुओ एवं सेवाओ के क्रय पर किया जाता है। 

इस प्रकार, स्पष्ट है वि यदि अथ-व्यवस्था के कुल उत्पादन फो बाजार मूल्य पर खरीद 
लिया जाय तो वह देश की कुल राष्ट्रीय आय होगी । दुसरे शब्दों मे, देश के कुल उत्पादन को 
खरीद लेने पर जो व्यय होता है वह कुल राष्ट्रीय आय कहताती है । इस प्रकार, कुल राष्ट्रीय आय 
का अनुमान लगाने क लिए हम उपयु क्त चार राशियों का जोड करना पडता है। 


कुल राष्ट्रीय उत्पादन का आय हृष्टिकोण से अनुमान 


अर्थ व्यवस्था भे उत्पादित की गयी वस्तुओ एवं सेवाओ पर जो व्यय किया जाता है, वही 
परिवारों (7०५४८७००5) की जेबो मे मजदूरों, किराया ठथा लाभ आदि के रूपों मे आय बन 
जाता है। किन्तु भर्थे व्यवस्था मे किये गये कुल व्यय पे दो ऐसे तत्व (लध्याशा$) भी सम्मिलित 
होते हैं, जो परिवारों को आय के रूप मे उपलब्ध नही होते--प्रथम वस्तुओं तथा सेवाओं पर 
सरकार द्वारा लगाये गये परोक्ष कर (0006५ ६४7८४) । दूधरे, पूंजीगत बर्तुओं मकानों आदि 
की घिप्ताई-पिटाई के कारण हुआ छवास (त०07/९०७४॥०॥) । वस्तुओ और सेवाओ पर परिवारों 
हास जो व्यय किये जे हुँ उनमे वरोक्ष कर भी सम्मिलित होते हैं / इन करो की आय परिवारों 
के पास आय के हूप मे त जाकर सरकार के कोप में जाती है। इसी प्रकार, अथ व्यवस्था की कुल 
आय फी गणना करते समय इम इसमे पूंजीगत वस्तुओ एव मशीनों के मूल्य-हास को भी सम्मिलित 
कर लेते हैं परन्तु यह भी परिवारी को आय के रूप मे प्राप्त नही होता। अत आंव दृष्टिकोण से 
जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान लगाते हैं तो यह व्यय दृष्टिकोण मे लगाये गये अनुमान 
की तुलना में कम बैठता है । इसलिए आप दृष्टिकोण से कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान लगाते 
समय इसमे परोक्ष करो तथा मशीतों आदि के मूल्य-छास को जोडना पढ़ता है। इस बात को तिम्म 
सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है 








सारणी 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन के आय तथा व्यय हृष्टिकोण 

व्यप अथवा उत्पादन हृत्टिफोण ॥ आय अथवा विभाजन हृष्टिफोग 
| परिवार द्वारा उपभोग पर किये गये मजदूरी 

व्यय न 

+ किराया 
रारकार हारा खरीदी गयी वस्तुएँ तथा डर 

बाएँ ब्याज 

रे चेः 
निजी व्यवसायों द्वारा निविश पर लाभ 

किये गये व्यय 

नै परोक्ष कर 
बिदेशियी द्वारा किये गये शुद्ध व्यय 

कुल राष्ट्रीय उत्पादत पूँजीगत पस्तुओ का मूल्य हास 

0६ | उ>कुल राष्ट्रीय उल्पादत 
(66 ४9) 





शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
(पक्ष रश्राणज] 77065थ) 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, जब देश मे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया 
जाता है तो इसमे पूँजीगत वम्तुओ अर्थात्‌ मशीनों आदि की धिसाई विटाई के कारण मृल्य-हास 
होता है। इस प्रकार के मूल्य ह्वास को कुल राष्ट्रीय उत्यादन में से निकाल दिया जायगा। 
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शेष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बच रहता है। इस प्रकार यदि किसो देश में एक वर्ष को अवधि में 
उत्पादित सप्नी प्रकार की अन्तिम बस्तुओ तथा सेदाओं के बाजार-पूल्यो के जोड से मशीनों आदि 
के मुल्य ह्वास को निकाल दिया जाय तो शेष शुद्ध राष्ट्रीय उत्सादन बच रहता है। इसे बाजार- 
मूल्यों पर राष्ट्रीय आय [पक0/8] ॥700776 27 ]र्शभ॥६७६ ९7065) भी कहते हैं। 

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन अथवा बाजार मुल्यो पर राष्ट्रीय आय “कुल राष्ट्रीय उत्पांदन-- 
मशीनों की घिसाई-पिठाई के कारण हुआ मूल्य-हात्र (प 'एथाणान एऐि०्तप्रन ण पिल्लेणाव 
वएणाह थ शहर ऐत0९४--0708$ शाण 7000ल्‍--06एए०ए७॥॥०7) । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन की घारणा की अपेक्षा शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पादन की धारणा श्रेष्ठ है, क्योकि इसके अन्तगंत पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य-हास की उचित 
व्यवस्था की जाती है | 


राष्ट्रीय आय अथवा साधन-लागत पर राष्ट्रीय आव 
(80974) 700006 #॥ छट/० (०५) 


अब हम यह देखेंगे कि एक वर्ष की अवधि में जितना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है, 
उसे उत्पादित करने के बदले उत्पादन के विभिन्न साधनों ने कितनी आय कमायी है अर्थात्‌ 
भू-स्वामी को भूमि के बदले क्रितना लगान, पूँजीपति को पूंजी के बदले कितना ब्याज, श्रपिको 
को श्रम के बदले क्रितनी मजदूरी तथा उद्यमियों को उद्यम कै बदले कितना लाभ भ्राप्त हुआ है ? 
दूपरे शब्दो मे, उत्पादन-लागत पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय यह है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की 
व्यवस्था करने के लिए विभिन्न साधनो को कितनी आय प्राप्त हुई है अथवा उनकी सेपाओं 
के बदले उन्हें किलना पारिभतिक चुक्राया गया है। स्पष्ठ है कि जो पारिश्रमिक अथवा आय 
उत्पादन के साधनों को उपलब्ध होती है, उसमे सरकार द्वारा लगाये गये परोक्ष कर सम्मिलित 
नही होते । जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के अन्तर्गत देश के शुद्ध उत्पादन 
का बाजार-मूल्यों पर मापराकत किया जाता है। परन्तु जब हमे साधन-लागत पर शुद्ध स्ट्रीय 
आय का अनुमान लगाना होता है तो बाजार-सूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादत मे से सरकार द्वारा 
लगाये गये परोक्ष करो को निकाल देना घडेगा । इसी प्रकार कभी कभी दछ वस्तुओं एवं सेवाओं 
के उत्पादन पर सरकार द्वारा उपदान ($४०७0)) दिया जाता है। दूसरे शब्दों मे, इव वस्तुओं 
तथा सेवाओं की उत्पादन-लागत तो अधिक होती है परन्तु सरकार द्वारा उपदान दिये जामे के 
कारण इन्हे बाजार मे उत्पादन-लागत से कम मूल्य पर बेचा जाता है। इस प्रकार की वस्तुओं 
एवं सेवाओं को बाजार में भले ही क्र कीमतो पर बेचा जाता है, किन्तु इन्हे उश्पादित करने 
वाले साधनों को अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति मे यदि हमे विभिन्न साधनों 
की आय ज्ञात करनी है तो हमे उत्पादन के बाजार-मूल्य में सरकार द्वारा दिये गये उपदाब की 
राशि को जोडना होगा । 


इन दोनो परिस्थितिशें को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि 
कोई विशेष प्रकार छा कपड़ा बाजएर मे 3 रुपये; प्रति सीटर की दर से खिकता है ५ यह भी मान 
लीजिए कि इस कपड़े पर 50 परो प्रति मीटर उत्पादन कर लगाया जाता है। यद्यपि प्राहक द्वारा 
इस कपड़े का मूल्य तीन रुपये प्रति मीटर चुकाया जाता है. किन्तु इसमे से उत्पादन के साधनों को 
केवल दो रुपये पचास पैसे ही मिलते हैं । इस प्रकार, कपडे की साधन-लागत ज्ञात करने के लिए 
हमे इसके दाजार-मूल्य मे से इस पर लगाये गये परोक्ष कर को घटा देना होगा । 


अब मान लीजिए किसी विश्येष प्रकार के कपड़े पर सरकार उपदान देनी है जिसके 
परिणामस्वरूप उस कपडे का बाजार-मुल्य साधन-लागत (डि०० ००४६५ से भी कम हो जाता 
है। मान लीजिए कि सरकार कियो विशेष प्रकार के कपडे पर 50 पैसे प्रति मीटर उपदान अदा 
करती है और वह कपड़ा बाजार में 2 रुपये 50 पँसे प्रति मीटर के हिंाव से बिकता है । यद्यपि 
वह कपड़ा उपभोक्ता को 2 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर के हिसाब ते मिलता है लेकिन उस कपड़े 
की साधन-त्ागत वास्तव में 2 रुपये 50 पैसे--50 वैसे >> 3 रुपये प्रति मीःर है। अत. स्पष्ट है 
कि इस ब पड़े की साधन-लागत ज्ञात करने के लिए हमे इसके बाजार-मूल्य मे उपदान जोडना पडे 
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हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रीय आव अथवा साधन-लागत पर राष्ट्रीय 
आयन्‍रुशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन--परोक्ष कर--उपदान [िशाणा॥। ॥#00परट णः उर्द्ागपर्ता 
पुवठणाह हा. एव्वलाण 0० छल पिल्लञागात ए.काल (ण िक्षाणादे वैएए्णाद दा: 
भले 00९5६) - [)0॥6९० '85०४--५०४७७४४।९७] । 


बैयक्तिक आय 
(एल$०ा१| 7006) 


किसी देश से एक वर्ष की क्षवध्ि से सभो व्यक्तियों अयवा परिवारों द्वारा जितनो आप 
यास्‍्तव मे प्राप्त को जाती है, उसे वर्पक्तिक भ्ाय कहते हैं | स्मरण रहे कि एक घर्ष वी अवधि में 
उत्पादन के साधनों द्वारा जो आय कमाई जाती है वह सारी की सारी उन्हे उपलब्ध नहों होती | 
इसका कारण यह है कि इसमे से कई प्रकार की कटौतियाँ की जाती हैं। उदाहरणार्थ, मिश्चित 
पूंजी कम्पनी के शेयर होल्डरो को जो आय् प्राप्त होतो है उसका कुछ अश उन्हे सरकार को आय- 
कर के रूप में चुक्नाना पडता है , इसी प्रकार, श्रमिकों एवं अन्य वेततमोगी व्यक्तियों को सामा- 
जिक युरका हेतु (जैसे प्रांवीडेण्ट फर्ड आदि के लिए) अपने वेननों में से कुछ अशद्यन करना पड़ता 
है ) इसके विपरीत, वेरीजगार मजदूरो, वृद्ध व्यक्तियों एव विघ्वाओं को सरकार द्वारा भत्ते दिये 
जाते हैं । इस प्रकार के प्रत्ते किसी उत्पादक-करार्य के बदने नही दिये जाते हैं। इन्हे हस्ताम्तरण 
भुगतान (7797&07 ?99५70075) कहा जाता है । अत जब हमे राष्ट्रीय बाय से वैयक्तिक आय 
निकालनी होतो है तो हमे साधनों की आय का वह भाग (जंप्ते प्रॉबीडेण्ट फण्ड आदि) जो उन्हें 
उपन्नन्घ नहीं होता, राष्ट्रीप भाय गे से घटा देना पडता है। इसके वि+रीत, विभिन्न व्यक्तियों को 
जो हस्तान्तरप भुग्रवात किये जाते हैं, उन्हे राष्ट्रीय आय में जोडना पडता है। इस प्रकार बेयक्तिक 
आपराष्ट्रीय आय--विशिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कक्‍्टौतियाँ--हस्तान्तरित 
राशियाँ (20्३००७) [900706->)९४७४०४4] उं॥0006. 90.9 6८०४७ एगाए//ए7०४७+- 
परृधश्चार्शश 79970075) । 


उपभोग्य भाय 
(09/+%०थ्ड० ४ 70006) 


किसी देश मे व्यक्तियों तथा परिवारों को जो वैयक्तिक आय उपलब्ध होती है, वह सारी 
की सारी उपभोग पर व्यय नही की जा सकती | इसका कारण यह है कि वैयक्तिक ग्रोय का एक 
भाग व्यक्तियो तथा परिवारों को वैयक्तिक करो (एटा5ण7ढ| (852४) के रूप पे सरकार को चुकाना 
पडता है | वैयक्तिक आय मे से सरकार द्वारा लगाये गये वैयक्तिक करो को निकाल देने ख जो भाग 
शेप बच रहता है, उस्ते उपभोग्य बाय कहते हैं, क्योकि यह आय ही उपभोग पर व्यय की जा 
सकती है । अत उपभोग्य आय->>वैयक्तिक आय- वैयक्तिव कर ([057905व96 व0006-< 
कहएणात। [00णा8--शटाइ्णा॥। परब5८४) । परन्तु यह्‌ आवश्यक नहीं कि उपभोग्य आय पूर्णत 
उपभोग पर ही व्यय की जाय । प्राय व्यक्ति अपनी उपभोग्य आय का एक बड़ा भाग तो उपभोग 
पुर ब्यय करते हैं और शेष बचा लेते हैं। इस प्रकार, उपभोग्य आग्रू+उप्रभोगय+ बचत 
(09905806 हपए०च्घ6 --</जाह्राए्धणा +- $4शएपष्ट) । 


राष्ट्रीय आय का महत्व 

प्रत्येक देश की अर्थ व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय के आँकडो का बडा महत्व होता है। इसे 
हम निस्वलिखित बातो से स्पष्ट कर सकते हैं . 

(।) देश कीं क्षर्थ-ब्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों क। सापेक्षिक महत्व--राष्ट्रीोप आय के आँकडो 
के अध्ययन से हमे किसी देश की अर्थ-व्यवस्था के विशिन्न क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्त्व के बारे मे जात- 
कारी प्राप्त होती है । उदाहरणाथे, यदि हम भारत की राष्ट्रीय आय के आँकड़ो का अवलोकन करें 
तो हमे पता चलेगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 4४ 2 प्रतिशत भाग कुंषि से उत्पन्न 
होता है और केवल ॥6 9 प्रतिशत भाग खानो एव उद्योग-अन्धों से उपलब्ध होता है। 
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(2) लोगो के रहन-सहन के बारे मे ज्ञान-- किसी देश की राष्ट्रीय आय एव प्रति व्यक्ति 
आय के अध्ययन से उस देश के लोगो के रहन-सहन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उदाह 
रणार्थ, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होने के कारण आारतवासियों का रहन-सहन 
का स्तर विश्व मे निम्ततम है। 


(3) सरकार फी आर्थिक नोति के निर्धारण मे सहायता--राष्ट्रीय आय के आँकड़ो से देश 
की सरकार को अवनी आध्िक नीति के निर्माण में बडी सहायता मिलती है। भ्रत्येक देश की सर- 
कार अपनी साख, मुद्रा, निवेश, रोजगार एवं बजट सम्बन्धी मीति का निर्माण राष्ट्रीय आय के 
आँकडो के आधार पर करती है । 


(4) आधथिक नियोजन के लिए विशेष महत्त्व--नियोजित अर्थ ब्यवस्था (शंक्षागह्त 
€०णाणा9) के लिए राष्ट्रीय आय के आँकड़ो वा विशेष महत्व होता है वयोकि इस प्रकार की 
अर्थ-व्यवस्था मे उत्पादन के विभिन्न क्षत्रो को प्राथमिकता (77079) देने का प्रश्न उत्तन्न होता 
है । इस समस्या के समाधान गे र ष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकडे सहायक सिद्ध होते हैं। 


(5) आर्थिक प्रगति के मार्ग मे उपस्थित होने वाली बाधाओं का आभास--किसी देश की 
आशिक प्रगति मे उपस्यित होने थाली बाधाओ का ज्ञान उस देश की राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित 
आँकडो रो हो जाता है। अत सरकार इस प्रकार की बाघाओ को दूर करने के लिए नियोजित 
आधार पर कार्यवाही कर सकती है। 


(5) कर-देख योग्पता का अनुसान--राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित आँकडों का अध्ययन करने 
से लोगो की कर-देय क्षमता ((308006 ०४720०/५) के बारे मे जानकारी उपलब्ध हो सकती है और 
इसके आधार पर सरकार अपनी कराधान प्रणाली का तिर्माण कर सकती है। 


(7) देश के आधिक कल्याण का सूचक -राष्ट्रीय आय देश के आधिक कल्याण पर गहरा 
प्रभाव डालती है। अत किसी देश के आर्थिक कल्याण की अधिकता अथवा न्यूनता उस देश की 
आय की मात्रा पर निर्भर रहती है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक है तो उस देश का 
आधिक कल्याण भी अधिक होगा । इस प्रकार राष्ट्रीय आय का आकार देश के आर्थिक कल्याण 
का सूचक (776८8007) होता है । 


भारत की राष्ट्रीय आय 


अभी बुछ वर्ष पूर्व तक भारत सरकार ने देश की राष्ट्रीय आय का अनुमातर लगाने का 
कोई गम्भी? प्रयत्व नही किया था। कुछ तिजी व्यक्तियों द्वारा समय समय पर भारत की राष्ट्रीय 
आय के अनुमाव लगाये गये थे, परन्तु इनको किसी भी तरह विश्वसनीय नहीं माता जा सकता था। 
हाल ही गे भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाते के महत्त्व को अनुभव किया है। 
सन्‌ 949 पे भारत सरकार ने वित्त-मन्त्रालय के अधीन राष्ट्रीय आय का विश्वसतीय अनुमान 
लगाने हेतु र/ट्रीय आय इकाई (प४७०॥8) 70078 एण) की स्थापना की थी। तदुपरान्त 
शीघ्र ही इस इकाई का पथ प्रदर्शन करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति (]0४॥- 
०8] [70077९ 00एशगा(८८) की नियुक्ति को और इसे राष्ट्रीय आय के अनुमान से सम्बन्धित 
एक रिपोर्ट श्रस्तुत करने के लिए कहा गया। प्रो" महलानुबिस (छर्ण १(904870078) इस 
समिति के अध्यक्ष थे। इरा समिति की प्रथम रिपोर्ट सन्‌ |95] मे और अन्तिम रिपोर्ट फरवरी 
954 मे प्रशाशित की गयी थी। समिति की प्रथम रिपोर्ट मे सन्‌ !948-49 में भारत की 
राष्ट्रीय आय के अनुमान दिये गये थे और अन्तिम रिपोर्ट मे सन्‌ ]948 49 की राष्ट्रीय आप के 
संशोधित अनुमान तथा सन्‌ 949 50 एवं 950 5 मे राष्ट्रीय आय के अनुमान दिये गये थे । 
इसके बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय साल्यिकी संगठन 
(एथ्आाण इकआाएवो 0847590७०प्न) को सौंपा गया था । अब बहू सम्रठन प्रतिवर्ष राष्ट्रीव 
आय पर श्वेतन्पत्र (फेशाए४ 939७7) प्रकाशित करता है। 

भारत की राष्ट्रीय आय से प्रवृत्तियाँ (उर८३05 गा 06725 पणाश प्गाए०ण6) ++ 
भारत की राष्ट्रीय आय मे प्रचलित प्रवत्तियों को अग्राकित सारणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है । 


शुद्ध राष्ट्रीय आय 9 74:75 
(सन्‌ 960-6 की कीमतों पर) 
रुपयो में) 


(राष्ट्रीय एव खण्डीय आय करोड 
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ज्म्नलिखित तालिका में स्थिर कीमतों (स््‌ 960-6] की कौमतो) के आधार पर 


क्रेद्दटीय साहियकी संगठन ((श्ाएशे इपऋ्ाव्ण 0ष्टवगाडथा०) द्वार 
१974-75 की राष्ट्रीय आय के तुरूत अनुमान ((एंल छज्ञा77०5) प्रस्तुः 


[ यार किये गये रानू 
त्‌॒क्यिग्ये हू 







































सारणी*# 
डे | 942-73.. | 973-74 पतन 8 97425 
5. 2४ नि नस | 
] ह्लाष 4,284 न 945 नठ्णव 
2 बन एवं लकडी उद्योग 285 284 | 28॥ 
3 मछली उद्योग ]8 24 , )33 
4 खानें एवं खदान 232 237 | 256 
प्रारम्भिक उपन्योग ($9४०-०४श)| 4 99 8587 8,277 
->.«ह7 उप >फ्त्प्सणए्) ल्‍न्‍ 
5 निर्माण तक्णश्लिएा०४) 3,265 35छव |. 3,327 
5 ] रजिस्दर्ड हि 2,085 2,85 2,092 
5 2 गैर रजिस्टर्ड ,80 3,202 |. ,229 
6 निर्माण-कार्य (0०0४४ए०४००) ॥,5] ] 044 ।096 
7, ।बजली, गैस, जलपूर्ति 277 240 | 252 
गौण उप-्योग (8०७० (०2) 4,643 4,67 | 4 769 
5 हा बस्बिहन, गोदाम एवं सचार “० 035 649 [0997 
8 ] रेल परिवहत 432 405 4] 
8 2 अच्य परिवहन 463 494 । 524 
8 3 संचार 40 50 ]56 
9 व्यापार, होटल, रेस्तरा 2,26 2,66 22% 
परिवहुत सचार व्यापार उप योग (590-(02) 3,6। 3,25 3,297 
“6 बैंकिंग एवं बीमा 369 568 टू 
]] वास्तविक सम्पदा (ऐेव्डा एछ॥०४०) 
एवं मकानादि का स्वामित्व 49 498 503 
दा और वास्तविक सम्पदा का उप- 
योग (8०० ६०3) 860 866 876 
“पृद्ठ सार्दजनिक प्रशासन एवं सुरक्षा 
3 अन्य सेवाएँ ],367 ],484 ),57 
सामुदायिक एव व्यक्तिगत सेवाओ का 4,320 ],356 १,396 
डप-योग ($ए० ०६७) 2,687 2 840 2967 
पद्ध राघन लागत पर कुल राष्ट्रीय आय 
(पणगे ुर&णा4॥ 0070० का 9,270 20,79 20,86 





छव७ण (005) 
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उपर्युक्त सारणी का अवलोकत करने से पता चलता है कि स्थिर कौमतो बर्थात्‌ सन्त 
960 6 की कीमतों पर सन्‌ 9? 4-75 मे सर्वाधिक आय (अर्थात्‌ 7,607 करोड़ रुपये की 
आय) कृषि से हुई थी। कृषि भारत का प्रमुख घन्धा है । अत यह स्वाभाविक ही है कि कृषि से 
होने वाली आय सर्वाधिक हो । उद्योग-धन्धो (बडे तथा छोटे) से उसी वर्ष 3,42 करोड रुपये 
की आय प्राण हुई थी। व्यापार तथा वाणिज्य का तीसरा स्थान था। इनसे 2 206 करोड रुपये 
की आय हुई थी। चौथा स्थान सावेजनिक प्रशासन एवं सुरक्षा का था जहाँ से 457] करोड़ ६० 
की आय हुई थी । इसी प्रकार अन्य सण्डो (४८४०७) से भी आय प्राप्त हुई थी । उपयुक्त सारणी 
से भारत की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न खण्डो का सापेक्षिक महत्त्व भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है| 

जैसा कि उपरोक्त सतारणी मे व्यक्त द्िया गया है, सन्‌ 974-75 मे भारत की कुल 
राष्ट्रीय आय 20,]86 करोड़ रुपये थी । सन्‌ 973-74 मे देश की राष्ट्रीय आय 20 79 करोड 
रुपये थी। इस प्रकार 974 75 भे भारत की राष्ट्रीय आय में साधारण सी ही वृद्धि हुई थी। 
स्थिर कीमतो (अर्थात्‌ 960-6] की कीमतो) पर सन्‌ 960-6] मे भारत की राष्ट्रीय आय 
3,294 करोड रुपये ही थी । इस प्रकार 4 रथ की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय मे 
6892 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकी भी + इसी प्रकार 960 6] की कौमतो पर भारत की 
प्रति व्यक्ति आय सन्‌ 974-75 में 34। 4 रुपये थी जबकि 975 74 में यह 340 रुपये घी । 
इस प्रकार सन्‌ 974-75 में भारत की प्रति व्यक्ति आय में 973-74 की तुलना में कुछ वृद्धि 
हो गयी थी। सन 960-6 मे यह प्रति व्यक्ति आय 306 3 रुपये थी । इस तरह 4 वर्ष की 
अगधि मे प्रति व्यक्ति आय में केवुल 35 ] रुपये की अल्य वृद्धि ही हो सकी थी। देश मे प्रति 
व्यक्ति आय की इस धीमी प्रगति का मुख्य कारण जनसख्या की तीव्र गति से बढना है । 


सन्‌ 974 75 में भारत की राष्ट्रीय आय मे (सन्‌ !960 6। की कीमतों पर) सन्‌ 973- 
74 की अपेक्षा केवल 02 प्रतिशत की वृद्धि ही हुई थी। जबकि सत 973-74 में सन्‌ 972-73 
की अपेक्षा 50 की वृद्धि हुई थी। जैसा कि उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है, सन्‌ 973-74 में 
भाश्त की कु राष्ट्रीय आय 2079 ऊरोड ₹० थी लेकिन सन्‌ 974-75 में यह बढकर 2086, 
करोड रु० हो गई थी। इस नाम मात्र की वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि सन्‌ 974-75 मे 
खाद्य उत्पादन 04 7 मिलियत टन (सन्‌ 973-74] से घट कर 0 ॥ मिलियत टन रह गया 
था । इरासे कृषि खण्ड के उन्‍्पादत मे 4 3 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। निश्चय ही अर्थ ब्यवस्था के 
अन्य खण्डो मे उत्पादत बद्धि हुई थी लेकिन यह वृद्धि खाद्य-उत्पादन मे गिरावट को तठस्थ व कर 
सकी । अन्य खण्डो में होने वाली बुद्धियाँ इस प्रकार थी--मछली पालन 7 34%, खनिज 80% 
निर्माण काय बिजली गैस जल्पूर्ति प्रत्येक मे 5% की वृद्धि रेलो को छोड कर परिवहन के अन्य 
साधनों मे 6] % सावजनिक भ्रशाप्त 59 % , 


है राष्ट्रीय आय की धीमी प्रगति तथा देश को जनसल्या मे होने वाली 2 प्रतिशत से भी 

अधिक बुद्धि के परिणामस्वरूप सन 974 75 मे भारत की प्रति व्यक्ति आय में थोडी-सी बृद्धि 
हुई थी । सन्‌ 974 73 में प्रति व्यक्ति आय 34! 4 रु० थी जवाक तन्‌ 2973-74 में यह 
340 रु० थी। 

उपयुक्त अध्ययन से एक स्पष्ट तिष्कष निकलता है। भारत की अय॑-व्यवस्था अब भी कृषि- 
प्रधान है । कृषि से बब भी भारत की राष्ट्रोय आय का सर्वाधिक अश प्राप्त होता है। अत 
जावश्यकता इस बात की है कि अन्य खण्डो का विकास करके भारत की अथे व्यवस्था का विविधी- 
करण किया जाय। 

भारत की राष्ट्रीय आय को विशेषताएँ--ये इस प्रकार हैं 


(।) कृषि पर अत्यधिक्क निर्भरता --जैसा कि विदित है, भारत की राष्ट्रीय आय का लग- 
भ्ग 48 2 प्रतिशत भाग क्लांप से उत्तन होता है इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत की अर्थे- 
व्यवस्था मे कृषि का कितता महृत्त्ववूण स्थान है । वास्तव से, इध स्थिति को सनन्‍्तोपजनक नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि कृषि एक अत्यन्त अनिश्चित धन्धा है। वर्षा वी विफलता के कारण यह्‌ 
पूर्णतत चौपट हो जाता है। 
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(2) राष्ट्रीय आय का असमान वित्तरण--दुर्भाग्यवश, भारत की राष्ट्रीय आय का वितरण 
अत्यन्त असमान है । एक अनुमान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 30 श्रतिशत 
आग केवल 5 प्रतिशत लोगो के हाथ गे केन्द्रित रहता है। परिणामत देश मे राष्ट्रीय आय 
सम्बन्धी भारी विपमताएँ पायो जाती हैं। विगत 5 वर्षों मे ये विषपताएँ और भी बढ गर्मी हैं । 


(3) राष्यीष आप को वृद्धि जनसडया को वृद्धि से अधिक नहीं है-जैसा सर्वविदित है, 
भारत की जनसंख्या बड़ी तीम्र गति से (लमरभग 2 2 प्रतिशत वाधिक की दर से) बढ़ रही है किन्तु 
राष्ट्रीय आय की वृद्धि भी लगभग इसी दर पर हो रही है । परिषामत देश की प्रति व्यक्ति आय 
में बहुत ही कम सुधार हो रहा है । 

(4) रफ्ट्रीय आय का अधिकाश भाग जाद्य-पदायों पर व्यय किया जाता है। राष्ट्रीय 
आप समिति के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 53 प्रतिशत खाद्य-पदार्थों पर व्यय 
किया जाता है। यह हमारे आधिक पिछडेपन का स्पष्ट प्रमाण है। यही कारण है कि भारत में 
बचत एव निवेश दर बहुत क्प्त है। 


भारत की राष्ट्रीय आय के कम होने के कारण जैसा सवविदित है, अन्य देशों की 
छुलना मे भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इसके मुख्य कारण 
निम्नलिखित हैं 


(3) ज्ाथिक फारण--(क) बचत एव निवेश की स्थुन दर--अन्य देशो की ठुलना में 
भारत मे बचत एव निवेश दर ब्रहुत ही कम है । इस समय राष्ट्रीय आय का लगभग | प्रतिशत 
लोगो द्वारा बचाया जा रहा है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय का लगभग !4 प्रतिशत तिवेश पर 
लगाया जा रहा है। स्पष्ट है कि भारत वी न्यून बचत एवं निवेश दर ही राष्ट्रीय जाय की न्यूनता 
के लिए उत्तरदायी है । 


(छू) कृषि पर अत्प्तिक निर्भरता भारत की राष्ट्रीप आय कप होने वा यह प्रभुख 
कारण है ) जैसा विदित है कृषि एक अत्यन्त अनिश्चित घन्धा है । कृषि प्र प्रकृति पर विभर 
रहती है ) यवि दुर्भाग्यवण कियी दप मानसून फेल हो जाते हैं तो भारतीय कृषि भी चोपद हो 
जाती है । परिणामत राष्ट्रीय आय भे भारी कगी हो जाती है । 


(ग) अपर्पाप्त औद्योगिक बिकास--भारत की निर्धनता का मुझ्य कारण देश के भौद्योगिक 
विकास की अपर्याप्तता है | जैसा हम जानते है औद्योगिक दृष्टि से भारत एक अत्यन्त पिछड़ा 
हुआ देश हैं। यहाँ पर भारी एब आधघारमूलक उद्योगो का सबधा अभाव है । उपभोक्ता-उद्योगो का 
भी पूर्ण बह सम्धव नही हो सका है। इसी कारण दूसरे देशो की तुलमा पे भारत की राष्ट्रीय 
आय कम है। 


(७) परिवहन का अपर्पाप्त विकात्त ट्रभाग्यवश भारत से परिवहन के ब्रिशिक्ष स्राक्षतरो 
का भी पूर्ण विकास सम्भव नहीं हो सका है ) विशेषकर सड़क परियहन एवं आत्तरिक जल 
परिवहन अत्यग्त अविकसित दशा में हैं। परिणामत देश के व्यापार के बिस्तार में काधाएँ 
उपस्थित हो रही हैं । 


(ड) जनसख्या की तीत्र चुद्धि--जैसा हम पूर्व कह चुके हैं भारत की जमनसख्या बडी 
तीव्र गति से बढती जा रही है। पचवर्षीय योशनाओ के कारण देश की राष्ट्रीय आय में जो थोड़ी 
बहुत वृद्धि हुई हैं बह जनसख्या की तीढ् वृद्धि के कारण पूर्णत तटस्थ हो गयी है। भारत की 
मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय (]शणा०५ ॥70078 एटा 09909) में भले ही सुधार हुआ हो लेकिन 
हक] प्रति प्यक्ति आय (छेब्बा [9०णाड एल (४9) में पहले की अपेक्षा कभी हो 
गय। । 


(2) सामाजिक कारण--[क) भारत की ऋतिपय सामाजिक सस्याएँ (जाति प्रथा एव 
संयुक्त परिवार प्रणाली) राष्ट्रीय आय पर प्रतिकूथ प्रभाव डालती हैं) वास्तव मे दोतो प्रयाएं 
देश की थाथिक प्रगति के मार्ण मे भारी बाघाएँ उपस्थित करतो है) 
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(७) भारत म जनसाधारप का भागयवादी ह्टिक्लोष (#शाक्ञा० 00000) भी देख 
की आिक प्रगति पर प्रतिकृत प्रमाव डालता है । इससे लोग प्राय निशन्याव्रादी हो जाते हैं बोर 
अपनी बाधित स्थिति म सुधार करन का प्रयन्‍्त ही नहीं करते हैं । 


(ख) भारत मे लोगो की अभिश्ना एवं जज्ञानता न्षी बडी मात्रा म दश के पिछडेपन के 
लिए उत्तरदायी है । 


(3) राजनीतिक कारण--झारत सम दीघंक्‍ालीन विदेशी शासन भी देश के पिछड़ेपन के 
निए उनतरदायी था । हमारे ब्रिटिश शासक्ा न जानबून्कर देश को जविज॒सित दशा में रखा 
था । उतका मुख्य उद्देश्य भारत स कच्चा साल खरोंदता और ब्विटेन के तैवारघुदा माल को 
20224 बेचना था । उनएव उन्होंने अपनी स्वाथ-पूरति के लिए भारत में उद्यागों का विकास नहीं 
हाने दिया । 


भारत की राष्ट्रीय आय को बढाने के लिए सुझाव--पारत की राष्ट्रीय आय को बटाने के 
लिए निम्मलिखित मुज्ञाव प्रस्तुत क्रिय गय हैं 


+| बच्त एवं निदेश की दर मे वृद्धि की जाय. मारत की राष्ट्रीय आय की बडाने का 
उर्वोत्तम उपाय यह है कि दश से ननवेश को माजा म अधिकतम वृद्धि की जाय । इस समय राष्ट्राय 
आय का केवल $ प्रतिश्नत भाग ही निवेश पर लगाया जा रहा है। सुझाव दिया गया है कि 
हे बटर 25 प्र'तशत कर दिया जाय । इसम देश की आयिक प्रगति की यति स्वत ही वीद् 
जायगी । 


(2) कृषि का विकास क्या! जाय-राष्ट्रीय बाय का दहान के जिए यह भी सुझाव दिया 
गया है कि भ्यरतीय क्रप का शीद्रनिशीधश विकास किया जाय । देश मे बक्वार पड़ी भूमि को 
खेती क अपीन लाया जाय । वटिया किस्म के औजारो उत्तम वीजो और रासायनिक खादका 
प्रयोग क्ष रह कृषि को बटाया जाय + 


(3) उद्योगों का विकास क्या ज य--रास्ट्रोय आय व्तो बढान के लिए बडे एवं छोदे 
उद्योगा का शीजाचिशीध्र विक्षास क्षिण जाय । विशेषज्षर छाट उच्योगो की और अधिक ध्यात दिया 
जाय क्याकि छोड उद्यागों मे धाहे हो! सप्प्र में उत्प दन का बटाया जा सकता है) 


4) परिवहन का बिक्तास क्थि] जाप देश क आविक विकास की गति को ठीछर करने 
के लिए सभी प्रक्षर क परिवहत साछता का झीघ्यातिशीघ्र विक्राम क्या जाय। इससे देश के 
आन्वरिक्ष व्यापार म स्वव ही वृद्धि हा जायगी । 

(5) जनसहुया पर तिथरत्रण किया जाय-राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए यह भी 
आवश्यक है रि तनियादित परिवा: प्रण्कली द्वारा जनमब्या की वतमान तीव बृद्धि को तियन्त्रित 
क्या जाय । 


परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त सकेत 


]. राष्ट्रीय आय को परिम'या कीजिए । (आगरा 970) 
अयबा 
र ध्ट्रीय आय ही परिभाषा दोगशिए ओर इसकु समणन के विभिन्न ढग बताइये । 
(भागरा, 976) 


[सरेत्त--प्रथम भाग म, मार्शल, पायू एवं फ्शिर द्वारा धस्तुत की गयी राष्ट्रीय आय कय 
परिभाषा वो की व्याख्या कीजिए । दूसरे घाग में राष्ट्रीय आय की रणना कान के दो मुह 
विधियों वी विवेचना कीजिए ।] 


शध्द्रीय आय | 599 


2. देश की राष्ट्रीय आय फे बारे में लिखिए । यह इतनी कम क्यो है? (आगरा, [96!) 
[सक्ेत - प्रथम भाश से, भारत की राष्ट्रीय आप के बारे में लगाये गये अनुमानों के सम्बन्ध 
में लिखिए और राष्ट्रीय आब की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। दूसरे भाग में, भारत 
2०982 आय के कमर होते के आविक, साम्राजिक एवं राजनीतिक कारणों की विवेबना 

जए ।] 

3. बाघ के वितरण में वरिवर्तत का आय की वृद्धि-वर पर और रोजगार (थाफ्ै०)॥०४) 
पर वा प्रप्ताब पड़ेगा ?ै (आगरा, 966) 
(सक्रे--इस सम्यन्ध में अर्शाह्त्रियों मे मतभेद है । क्लासीकल अर्थशास्त्रियो का महं था 
कि भाप वितरण में समानता स्थापित वरने पर पूंजी-छिर्माण की दर में गिरावट होगी। 
परिणामतः राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर एवं रोजगार की मात्रा मे कवास होगा। इसके विप- 
रीत, समाजवादी अधंशास्त्रियों का विचार है कि आय-वितरण मे समानता स्थापित करने 
पैआय की वृद्धि-दर एवं रोजगार की मात्रा बढ जायगी वयोकि आय के न्‍्यायपूर्ण वितरण है 
श्रमिकों मे नवीन उत्त्साह उत्पन्न होगा । वे पहले को अपेक्षा भधिक कार्य करेंगे, उत्पादन, 
आय एवं रोजगार में बुद्धि होगी ।] 
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राजवित्त 
(00090 77977९०) 





राजबित्त को परिभाषा 


प्रत्येक देश मं सरकार को कुछ विशेष कार्य करने पडते है। इन कार्यो को दो वर्गों भे 
विभाजित किया जाता है. (क) आवश्यक काय (00॥8/०ए9 गापरलाणा$), तथा (ख) ऐच्छिक 
कार्य (090ण9 सया॥०॥०5) । 


विदेशी आनमण से देश की रक्षा करना, देश के भीतर शान्ति और व्यवस्था रथापित 
करना, सरकार के आवश्यक कार्य है। परन्तु शिक्षा की व्यवस्था करता, अस्पतालों को स्थापना 
करना आदि ऐच्छिक काये हैं ! इन सप्ी कार्यो को करने के लिए सरकार को घत व्यय करना 
पड़ता है और इसलिए सरकार को धन वी आवश्यकता पड़ती है। अत जो बिज्ञान सरकार के 
धन प्राप्त करने लथा धन व्यय करने को क्रियाओ का अध्ययन करता है उसे राजवित्त कहते हैं । 
प्रो" फिण्डले शिराज (7॥7089 $0779$) राजवित्त की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि 
“राज्यप्तत्ता द्वारा साधनों कौ प्राप्ति तथा व्यय से सम्बन्धित सिद्धान्तों का अध्ययन राजवित्त 
कहलाता है। * डा० डाल्टन (700 70000) के कथनाहुसार _ राजवित्त उत में से एक 
है भो कि अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र के सोमावर्तों क्षेत्रों मे स्थित है । इसका सम्बन्ध राज्य 
सत्ता को आय तथा ज्यय ओर उनके पारस्परिक समोकरण से है | * प्रो० छुटुज (2700 ॥.ए2) 
के शब्दो मे, 'राजबित्त का विषय राजकीय एब जनहित फार्यों के लिए आवश्यक साधनों को 
एकत्रित करता उनके सरक्षण तथा व्यय कर अध्ययन है। 


उपयुक्त परिभापाओ का अध्ययन फरने से ज्ञात होता है कि उनमे कोई विशेष अन्तर नहीं 
है, गत पर का हेर फेर है। जहाँ तक आधारमूलक विचारों का सम्बन्ध है, वे सभी मे 
एक जैसे है ! 


राजवित्त को विज्ञान ($0८॥0८) तथा कला (870) दोनो ही कहा जा सकता है। जब हम 
सरकारी आय एब व्यय के सिद्धान्तो तथा नीतियो का अध्ययन करते हैं तब चह राजवित्त का 
वैज्ञानिक रूप होता है किन्तु जब हम इन सिद्धान्तो का प्रयोग सरकार की वित्तीय समस्याओं का 
सम्माधात करने के लिए करते है तब यह कलात्मक रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार राजवित्त 
का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक महत्त्व है 


ह। 428 5003५ ए। [१४ 77 0:/६5 ४४९७४११७४ !घट हठशाताचड बक्त स्ाइवह 0 55 0₹ 
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राजवित्त की बियय-सामग्रो 
(5ण्श३८६ खशधलण जी ?ए5870 7:739००) 

राजवित्त क निम्भीविखित चार भाग हैं 

() सावजनिक आय (?09॥० २९५८४ा०६)--राजवित्त क इस दिभाग म हम उन सभी 
खादा का अध्ययन करत हैं चिनस सरकार का आय प्राप्त हाता है | इम विभाग मे हम कराघान 
क्‌ सिद्धाल्ल का विस्तृत वध्ययन करत हैं। इसक़् साथ हा साथ दस विभाग में करवाह्मठा 
([700वर॥॥०४ ० 38) का समस्या का भा बश्ययन जिया जाता है । 

(2) सावज्ञनिक व्यय (?ए-॥० ए"5०८/0॥एा/०]--*स विभाग मे हम सावजनिक ब्यय 
का मृस्य मुख्य सिठाला का अध्यधन करत हैं और यर भा हखत हैं कि सरकार कल प्रकार अपन 
व्यय का निर्यात करता है । 

(3) सावजनिक ऋण (?ए७॥० 70७0)--जिस प्रकार एक निजा व्यक्ति का ऋण का 
आवश्यकता पडता है ठाक उ्रा तरह सरकार का भा कुछ विशेष परिम्यितिया म (जैसे यद्ध 
जबाब बाट आादि मे) कण का जावज्यकता पत्ता है | “सका कारण यह है कि एस रणया पर 
सरकार का व्यय उसका बाय का वावना मे बट जाता है 4। अब बजेठ के घाह को परा करन क 
जिए सरकार जाया से क्रण उता है) बाधतिक सरकारें दश के आथिक विकास के जिए भा जागा 
से ऋण लता हैं। उद्दाहरणाथ भारत सरकार प्रववर्धीय यातनाजा का क्षियावित्र करत क लिए 
वह पैमान पर जागा से ऋघ जे रहा ह। 

(4) बित्ताय प्रशामन (006 8 80ग्ताहाद007) उस विभाग मे 7स॑ वात वा 
लययन रिया चाता है कि सरकार कित्त प्रवथ दस करता है बजट बस तयार क्या वाता है 
और एस कस स्वाकार किया जाता है।॥ सरकारा व्यय पर कस नियतण रखा जाता है और 
व्यय जखा का दैख जरलण (४ए०7ए०४) किया जाता है। कुछ जथशास्तिया का यह दिचार है 
फि विचाय भ्रशासत का राजवित्त का एक विभाग नहा सावना चाहिए क्याकि यह स्वय एवं 
बितान है। गरन्त अधिकाश अपशास्ता चस बात पर सहमत हैं वि वित्ताय अस्लासनत का रापबितत 
का हा एक अभिन्न अग स्वाकार करना चाहिए । 

निजी वित्त तथा राजवित्त मे अन्तर 
(>रीशिला०९५ 02७ ६९॥ 0१882 ॥73028 900 एके ८ ॥8॥0४) 

५ सामायत्र यह क्ह्टा ता सकता ह हि जिजा वित्त एवं राजवित्त क आधारमूतक सिद्धाल्व 
एक जैस हा हैं। दाता म जाय व्यय का समायात्न (86॥05/व8०४/) क्या जाता है। दावा का 
उद्दं श्य अधिकतम जाभ प्राप्त करता है। विस प्रकार एक निजा व्यक्ति अपन व्यय स उ्निकृतम 
उपपागिता प्राप्त करना चाहता है ठांक उसा तरह सरकार भी अपने व्यय स अधिकतम सामातविक 
जाभ प्राप्त करने का प्रयप्स वरता है क्ित टन समानताआ के साथ-साथ निजाबित्त व र/जबित्त म 
कुछ लन्‍्तर भी पाय वात है 

() आप तया व्यय का ससायाजन-- निजा वित्त तथा राजवित्त म आय-ब्य्म को आपया 

सम्बाध्ध एक चैसा नहा हाता | प्रयक व्यक्ति यवासम्भव अपना व्यय अपना आय के जदसार हा 
के वा है अथात तिजा य्यक्ति का व्यय एसक्रा आय स सामित हाता है। निजा व्यक्ति त वारे म 
वे प्राता कहावत चारताथ हाता है-- तेत पाव प्रमारिय जैता चादर हाथ (पा ३०ए 
(०४0 30०070॥08 40 $0ए (८४०॥) प्रसस्त्त सरकारी व्यय पर यह धान लागू ठह्य हाता । सरकार 
पहल अपने व्यय का अतमान लगाता है और तदृपरान्त उस व्यय क अनुसार हा अपना जाय वा 
अबन्ध करता है । 

परन्तु लिजा त्रित और राजविल क क्त अन्तर म चुछ अतिशयाक्ति का तब हां सकता 

है। बभी-क्ता तिज ब्य्ति भा तक विशष परिस्थितिया भ उपना जाबस अधिक व्यथ् कर 
सकता है । उठाहरणाथ भारताय हिसान सामाजिक-टसवा पर अपन साधनास भा अधिक 
व्यय कर टातता ह। दसा प्रकार जत्र कसा व्यक्ति को व्यय उसका जाय से मथिक्त हा जाता *ै 

तब बह अपना आय वा बटान वा ध्रयान करता है। अत यह बहना सतत ठात्र तहा हावा वि 
निहा व्यक्ति उतने हा पैर पसारता है जितता कि उसका चाटर हाता हू। डसा प्रकार सरकार व 
ब्रार में भा यह नहा कहा वा खकता कि वह सतैबव अपन व्यय के अनसार हा जाय का प्रवय 
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करतो है । व्मका कारण यह है कि काई भी सरकार अपनी आय का जसीमित्त! मात्रा म नही 
बढा सकती । जत व्यय करत समय सरबार का अपनी आय वो सीमितना का सदैव ध्यान रखना 
पडता है । 


(2) साख शक्ति का अतर--एक निजी व्यक्ति आर सरकार वी साख शक्ति मं भी बडा 
अ तर होता है । निजी व्यक्ति का साख सीमित हाता है। वह केवज सामित मात्रा मे और सीमित 
समग्र क जिए हीं उधार ले सकता है। इसक विपरीत सरकार कौ सास जगभग असीमित हाती 
है। सरकार जिस मात्रा म चाह लागो स ऋण ल सकती है | सरकार न वेबत जपन ज्ागरिका 
स बल्कि विदर्शियो स भी ऋण प्राप्त कर सकती ह । 


(3) नोट छापने का अधिकार--सरकार क पास आग्र का एक ऐसा साधन हाता हे जा 
एक निजी व्यक्ति कौ उपलब्ध नहीं हाता। सरकार नाट छाप सकती है और उमक द्वारा छाप 
गये नोटा का सभी व्यक्तिया द्वारा कानूनन स्वीकार करता पड़ता है। आधिक सकट एवं यद्ध क 
समय जाधनिक' सरकारें नाट छापकर अपन यय का पूरा भरता ह लेकिन एवं निजा व्यक्ति का 
सोट छापन का अधिकार नहा है। 


(4) समसीमात उपयोगिता सियम का परिषालन- एक निजा व्यक्ति अपना व्यय सम 
सीमात उपयागिता नियम के अनुसार करने का प्रयत्न करता है अथात वह अपनी आय का विभिन 
सो एर इस ढग से व्यय करता हे कि प्रत्यक मंद से उपलब्ध हाती वाली सीमान्त उपयागिता 
समान होती है क्योकि एसा करत स ही उस अपन व्यय स अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो सकती 
है । एक निजी व्यक्ति अपनी आय का उपभोग तथा वचत ० भी इस ढ़ग से वितरित करता है कि 
दाना की सीमात़_ छपथोगिताए बराबर होती हैं। दूसर शब्टा म एक' निजी व्यक्ति यथासम्भव 
समसीगात उपयागिता निपम का पालन करन का प्रयन करता हे हक सरकार भसमसीमालत 
उपयागिता नियम का इतना महत्व नहीं देती जितना हि एक नित्रा ब्यक्ति देता है । विशेषकर 
प्रजाता निब देशो गे कभी कभी सरकारें रा प्रकार क व्यय भी बर डालती हू जिनस काइ विशेष 
लाश नहा हगता | व ऐसा कवल कूछ बर्गों का सतुप्ट करत गम लिए ही करता हैं। इसका अति 
रिक्त एवं निजी ब्यक्ति वी भपक्षो राश्कार बतमानें की सुलगा मं भविष्य का जधिक' महत्व देसी 
है । निजी ब्यक्ति भविष्य को इतना महत्व नहा देता जितना कि बतमान को क्याक्रि निजी व्यक्ति 
त्तो कुछ समय बे लिए ज*बित रहता है त्वक्ति राष्ट सदव जीबिंत रहता हू। 

(5) बजट का स्वरूप--एक निजी व्यक्ति क॑ जिए बचत वाला बजट (805 
8067९) सन्‍ब अच्छा हाता है अथात एक व्यक्ति क अपनी आय का तुलना म व्यय कम करना 
चाहिए । परन्तु सरकार के जिए बचत वाजा बजट अब अच्छा नहां समझा जाता। आधुनिबा 
अथशास्त्रिया का विचार है कि वचत वाना बजट सरकार के वजिए उपयुक्त नहा हाता। उनके 
अनसार यति कसी सरकार का बजट बचतपूण हू ता दसके दा अथ जगाय जा सकते ह- प्रथम 
सरकार लागों पर आवश्यकता स अधिक कर लगा रहो हू | दूसरे सरकार राष्ट क्याणकारी 
कार्या पर हलना व्यय नहा कर रहो जितना कि उस बरना चाहिए। आा० केज (&&जा०५) ते 
मादा काल के जिए घाटे बाते सरकारी वजट [शीक्षा 50१शगाशश्ाया 082) का समथन 
किया था। 5स प्रकार एक निजी व्यक्ति के जिए तो बचत वाजा उजट सटव अच्छा रहता हू कितु 
सरकार के बारे भ ऐसा नहा कहा जा सकता है । 


(6) बजद की गोपनीयता (8८०७०) रण 0८६ 0ए५४८८)--एक निजी व्यक्ति का बजट 
गापनीय हाता ह इसका कारण यह है वि काई भी व्यक्ति अपनो वास्तविक आशिक स्थित्ति क 
बार में ढसरा का जानकारी देना पराद नही करता क्योत्ति इससे उसका साख पर कुप्रभाव पड 
सकता हे । रसके विपरीत सरकारी बजट क बारे म एसा नतोवहा जा सक्ता। अल्‍जातातजिक 
दसो मे ता सरकार अपन बजट का अधिक स॑ अधिक प्रचार वरता है बजद का ससल से प्रस्तुत 
किया जाता ह उस पर काफी वहस हाती है आल चनाए की जाता ह तथा सुथाव प्रस्तुत किये 
जात ह । इस प्रकार सरकारों बजढ क बार म गापनोयता का प्रश्व हो उत्पन्न वही होता ! 

(7) थित्त को लोचकता--नित्रा जित्त वी अपक्षा राजवित्त अधिक लाचदार ह्वादा है 
निजी बित्त म परिबतना की विश्वेप गुजाइश नहा हानी जबकि राजवित्त म बहुत बड परिवतन 
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किये जा सकते हैं । उदाहरणा्थ, एक निजी व्यक्ति अपनी आय मे कोई विशेष वृद्धि नही कर 
सकता और न हो वह अपने व्यय मे विशेष परिवतंन कर सकता है। इसके विपरीत, सरकार 
अपनी आग्र को नये करो द्वारा पर्याप्त मात्रा मे बढ़ा सकती है और अपने व्यय मे भी आवश्यकता- 
सुसार समय-समय पर परिवर्तन कर सकने मे समर्थ होती है। 

(8) उहं श्य का अन्तर---निजी वित्त तथा राजबित्त के उद्देश्यों में आधारमूलक अन्तर 
है। निजी वित्त का उद्देश्य स्वार्थ-हितो की पूति वरना है जबकि राजवित्त का उद्देश्य अधिकतम 
सामाजिक लाभ प्राप्त करना होता है। 

राजवित्त का महत्व 

9वी शताब्दी मे राजदित्त का कोई विशेष महत्व नही हुआ करता था। इसका कारण 
यह था कि उस समय सरकार आथिक विपयो में हस्तक्षेप नहीं किया करती थी | सरकार का 
कार्य केवल देश को विदेशी आऊरमणों से बचाना एवं आल्तरिक सुरक्षा की व्यवस्था करना हुआ 

करता था। अत इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए सरकार थोडी ही मात्रा मे करो द्वारा लोगों 
से धन एकत्रित किया करती थी । इस प्रकार 9वी शताब्दी में अबन्ध नोति ([.85582-फक07०) 
के कारण राजवित्त को कोई विशेष महत्व प्राप्त नही था । 

किन्तु 20वी शताब्दी मे कल्याणकारी राज्य (#/८/।७४ 5086) की धारणा के उदय के 
परिणामस्वरूप सरकार का शाजवित्त के प्रति दृष्टिकोण पूर्णत बदल गया है । अब सरकारें आर्थिक 
विंपयों मे अधिक हस्तक्षेप करने लगी है । परिणामत राजवित्त का महत्व बढ गया है। इस 
समय राजवित्त के महत्व का निम्नलिखित वाती द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है 

() देश मे आवश्यक वस्तुओ की मात्रा को बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योग-धन्धों को 
सरकार द्वारा उपदान ($70$005) दिये जाते है। पिछड़े हुए बल्प-विक्रसित देशो में तो उपदानों 
का सरकारी व्यय मे विशेष महत्व होता है। 

(2) देश में हानिकारक वस्तुओ के उत्पादन को निरुत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा 
वस्तु-कर लगाये जा सकते है। उदाहरणार्थ, शराब गाँजा आदि हानिकारक वस्तुओ के उत्पादन 
पर भारी कर लगाये जाते है। इनका उद्देश्य इन वस्तुओं के उपयोग को कम करना होता है। 

(3) अल्पविकसित एब पिछडे हुए देशो में शिशु-उद्योगो को प्रशुल्क-तीति ढारा विदेशी 
प्रतिग्रोगिवा से सरक्षण दिया जाता है, अर्थात विदेशी माल के आयात पर सरकार भारी कर लगा 
कर देशी उद्योग-धन्धो को प्रोत्साहन देती है । 

(4) राजवित्त देश के ग्रोजनाबड्ध आर्थिक विकास में भी बहुमूल्य सहायता प्रदान करता 
है। उदाहरणार्थे, भारत में पच्रवर्षीय योजनाओ को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक धन करो 
द्वारा लोगो से प्राप्त किया जाता है। फिर पही धन देश की विभिन्न परियोजनाओ को क्रियान्वितत 
करने में लगाया जाता है । 

(5) रोजगार के आधुनिक सिद्धान्त मे भी राजवित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरणार्य 
मन्‍्दी काल में किसी देश मे रोजगार की मात्रा को बढाने के लिए असन्तुलित बजट अनिवार्य होता 
हैँ, अर्थात ऐसे समय लोगो को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार को यथा- 
सम्भव सावंजनिक निर्माण-कार्यों (?०ं॥०८ ५/०१:४) पर अधिकाधिक माता मे धन व्यय करना 
चाहिए । इसी प्रकार मन्दी काल में बेरोजगार व्यक्तियो को भत्ते भी दिये जाने चाहिए ताकि वे 
झपने उपभोग-स्तर को बनाये रख सके । 

(6) पूँजीवादी देशो मे घन वितरण सम्बन्धों विपमताओं को दुर करने मे_ भी राजवित्त 
का महत्वपूर्ण स्थान होता है| वास्तव मे, ऐसे देशो में राजवित्त सरकार के हाथ मे एक ऐसा 
यन्‍न होता है जिसरी सहायता से वह आय सम्बन्धी विपमताओ को दूर अथवा कम कर सकती 
है। उदाहरणा्थ, सरकार धरम व्यक्तियों पर भारी कर लगावर प्राप्त होते बात्ती आय ना निर्घतो 
पर व्यय कर सकती है। सरकार निश्चनो को कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कर सकती है। जैसे, 
सस्ता अनाज, सस्ते सकान, नि शुल्क डाकटरी सहायता तथा बच्चो के /लिए ति शुल्क शिक्षा। इस 
प्रकार राजवित्त की सहायता से सरकार घन को अमीरो से लेकर गरीबों वो हस्तान्वरित कर 
सवती है। परिणामत. सरकार आय सम्बन्धी असमानताओ को कम कर सकती है । 
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(7) समाजवादी तथा साम्यवादी देशो म॒ तो राजवित्त का महत्व और भी अधिक बढ़ 


जाता है। इस प्रकार के देशो म राजवित्त बी सहाग्रता से ही समूचे आथित एवं सामाजिक जीवन 
का निर्माण क्या जाता है । 


परीक्षा-प्रश्त तवा उनके सक्षिप्त सक्रेत 
सावजनिक राजस्व से कया तात्पय है ? व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक राजस्व मे क्या कोई 
आधारभूत अन्तर है ? भतीभाति समयाइए । (आगरा, 2963) 
[ससकेत--प्रथम भाग सम सावजनिक राजस्व (रानवित्त) की परिभाषा दते हुए इसक अथ 
की व्यारया कीजिए । इस सम्यन्ध मर प्रसिद्ध अथशास्गिया द्वारा की गयी राजधित्त वी 
परिभायाआ का उल्लेख कीजिए | दूसरे भाग म यह बताई कि यहापि व्यक्तिगत 
तथा सावजनिक राजस्व मं वई समानताएँ है. तथापि टन दोनों के बीच कई आधारभूत 
अन्तर भी हे । तदुपरान्त इन आधारभूत अन्तरा का उदाहरणसहित स्पप्ट कीजिए ।] 

पोजनाबद्ध अथ-व्यवस्था मे राजरव के महत्व एव का्ों का उल्मेख फोजिए ! 

(घिकस 29643) 
[सकेत--पहले यहा पर यह बताइए कि 20वीं शताब्दी म॒ किन कारणों से राजस्व का 
महत्त्व बट गया है। तदुपरात यह बताइए कि याजनाबद्ध अथ व्यवस्था म॑ राजस्व वा 
क्या महत्त्व है आर इसके द्वारा बिन कित कार्यो का सम्पन्न किया जाता है ।] 


कट 


राजवित्त का सिद्धान्त 


(07०20ग्रल ण 2092९ ए0य्ना९९) 





राजवित्त का अध्ययन करने से पूर्व हमे यह जान लेना आवश्यक है कि राजवित्त का 
आधारभूत उद्देश्य ववा होता है | इस सम्बन्ध मे समय-समय पर अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है । अब हम उन सिद्धान्तों का एक-एक करके वर्णन करेंगे । 
() न्यूनतम कर सिद्धान्त 
(शरण ० शाएएणा। वैक्क॥॥00) 


यह राजवित्त का प्राचीनतम सिद्धान्त गाना जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार 
की अपना व्यय न्यूनतम रखना चाहिए और लोगो पर कम से कम कर लगाने चाहिए । फ्रासीसी 
अर्थशास्त्री जे० बी० से० (7 8 599) के अनुसार राजवित्त का सबसे सुन्दर प्रबन्ध वह है जिसमे 
व्यय नहीं के वराबर होता है | इसी प्रकार सभी करो मे उन्मम कर वह है जिसकी माता न्यूनतम 
होती है । 9वी शताब्दी के अधिकाश अरथेशास्ती इसी विचारधारा के समर्थक हुआ करते थे। इस 
विचारधारा के 9वी शताब्दी में लोकप्रिय हाने के दो मुख्य कारण थे-- प्रथम, उस समय साधारण 
जनता मे व्यक्तिबाद (॥00.003॥7॥) की भावना बहुत प्रबल हुआ करती थी। जधिकाश लोगो 
का सहू बिचार था कि सरकार को आभिक विषयो में कमर से कम हस्तक्षेप करना चाहिए । दूसरे 
शब्दों मे, जहाँ तक आ्िक क्षेत्र का सम्बन्ध है--साधारण जनता को उसमे प्रविष्ट होने की पूर्ण 
स्वतन्तता होनी चाहिए । दूसरे उस समय, अधिकराश अर्थशास्त्रियों का यह विचार हुआ करता था 
कि सरकारी व्यय सर्दव अनुत्पादक होता है । अत इसे न्यूनतम रख जाता चाहिए । 


किन्तु वर्तमान समय म य दोनो धारणाएँ ग़लत प्रतीत होती हे। जैसा विदित है, पुरानी 
अबन्ध नीति ([.8322-#क9) अब अप्रचलित (०050/:(८) हो गयी है । सरकार के कार्य क्षेत्र 
की परिधि अब विस्तृत हो गयी है। वतंमान समय म सरकारें आर्थिक क्षेत्र मे भी हस्तक्षेप करती 
है । भत॒ “न्यूनतम कर” सिद्धान्त अब केवल ऐतिहासिक महत्त्व का ही रह गया है। दूसरे, 
“न्यूनतम कर” सिद्धान्त के अनुसार सरकार द्वारा लगाया गया प्रत्येक केर रु होता है परन्तु 
आज पह बात रत्य नही है । सरकार द्वारा लगाये गये कुछ कर जवश्य ही है जिन्हे किसी 
भी दृष्टि से बुरा नहीं कहा जा सकता ( उदाहरणार्ष, शराव अफीम, जैसी हानिकारक बस्तुआ 
पर लगाये गये कर थुरे नहीं कहे जा सकते, क्योकि इनके फ्लस्वरूप इन वस्तुओं का उपभाग 
हतोत्साहित होता है । तीसरे, न्यूनतम कर सिद्धान्त के अनुसार सरकारी व्यय सर्देव अनुत्पादके 
होता है, किन्तु यह कहना भी उचित नही है। इसक््य कारण यह है कि सरकार वे बपुछ्ठ व्यय 
ऐसे होते हैं जिन्हे किसी भी दृष्टि से अनुत्लादक नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, शिक्षा, 
चिकित्सा, कृषि राधा उद्योग-धन्धो पर किये गये संरकारी व्यय अनुत्यादक नहीं माने जा सकते । 
इसी प्रकार यह वहना भी उचित नही है कि व्यक्तिगत व्यय सर्देक्ष उत्पादक होता है अनेक 
ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जहाँ व्यक्तियों द्वारा किये गये व्यय किसी भी दृष्टिकोण 
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से उत्पादक नही माने जा सकते है। उदाहरणार्थ, शराब, जुए आदि पर किया गया व्यक्तिगत 
व्यय उत्पादक व्यय नही है । 


(2) न्यूनतम सामूहिक त्याग सिद्धान्त 
(एशालफ़ाह ० शिणायपा) (णील्लाएड डै4टातएट | 


इस सिद्धान्त का प्रतिपादन भी !9वी शताब्दी के कुछ अर्पशास्तियों द्वारा किया गया 
था । इस सिद्धात्त के असुसार सरकारी व्यय का भार समाज पर इस प्रकार वितरित किया जाय 
कि समूचे समाज की ओर उसकी विशभिन्न इकाइयो को न्यूनतम त्याग (गाधशाणरा। $8002) 
करना पड़े | इसीलिए इस सिद्धान्त को "'त्यूनतम सामूहिक त्याग सिद्धान्त” कहा जाता है! पहले 
सिद्धान्त की भाँति यह सिद्धान्त भी इस विचारधारा पर आधारित है कि प्रत्येक कर आवश्यक 
रूप से बुरा होता है। अत सरकार को अपनी वित्तीय आवेश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कम 
से कम माना में कर रूगाने चाहिए। इस प्रकार “न्यूनतम कर” सिद्धान्त वथा “स्युनतम सामूहिक 
त्याग” सिद्धान्त भे बहुत बडी समानता पायी जाती है। 

परन्तु प्रथम सिद्धान्त की भाँति इस सिद्धान्त को भी वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । इसके दो कारण हैं- प्रथम, आधुनिक समय में सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत 
हो गया है। आधुनिक सरकारे कई प्रकार के ऐसे कार्य सम्पन्न करती हैं जो |9बी शताऋ्दी गे 
इनकी कार्य-परिधि से बाहर माने जाते थे । चूंकि अब रारकार का कार्यक्ष त्र अधिक व्यापक हो गया 
है, अत सरकार को अपने विस्तृत कार्या को भलीभांति करने के लिए अधिफ मात्रा से कर 
लगाने पड़ते है। दूसरे, यह सिद्धान्त एक पूर्ण सिद्धान्त नहीं माना जा सकता । यह तो वेवल आय- 
पक्ष पर ही जोर देता है, व्यय-पक्ष की उपेक्षा करता है, जबकि राजवित्त का सिद्धान्त तो ऐसा 
होता चाहिए जो आप तथा श्यय दोतो से ही सम्बन्धित हो। इस दप्टिकोण से पद एक अधूरा 
सिद्धान्त ही है । 


(3) मितव्ययता का सिद्धान 
(एजल्ञॉढ ण॑ ए०णाणाड) 


9बी शताब्दी के डूड अर्थधशास्वियो न इस रिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। उनके 
अनुसार सरकार अपने ब्यप्र में प्राय उतनी सावधान एव सतर्क नहीं हो सकती जितना कि एक 
निजी व्यक्ति होवा है। सरकार के अधिकाश व्यय अनावश्यक एवं अविवेकपूर्ण होते है । अत यह 
आवश्यक है कि अपने व्यय की व्यवस्था करते समय सरकार मितव्ययता ,के पिद्धान्त को अपने 
सम्मुप्त रखे । इस प्रकार इस सिद्धान्त वे प्रतिपादकों ने सरफारी व्यय में मितव्ययत्ता की आवश्य- 
कता पर अधिक बल दिया है। 

बिन्‍्तु उपयुक्त दोनो सिद्धान्तों की भाँति यह सिद्धान्त भी श्ुटिपूर्ण प्रतीत होता है -अभम, 
सह कहना उचिल नही है कि सरकार व्यय करते समय सर्देव अशाबधान रहती है। हमारे पास 
अग्रेक ऐगे उद्ादरण है जहा पर सरकार ने अपने व्यय को अत्यन्त सावधायी एवं सतर्कता से किया 
है। बास्तव णे, सरकारी ब्यम पर इतने निमन्त्रण होते है कि उसमे किसी प्रकार की असावधानता 
का प्रश्ण ही उत्पन्न नहीं होता । इसी प्रकार महू कहता भी उचित नही है कि बिजी व्यक्ति अपने 
व्यय गे रादेब सावधान ही रहता है। हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण है जहाँ पर निजी व्यक्तियों 
ने व्यय करते समय अपने हितों की पूर्ण उपेक्षा को है। दूसरे, उपयुक्त सिद्धान्त की भाँति यह 
सिद्धान्त शी एक-पक्षीय सिद्धाल्त (०७०४ 29०3 ॥0९०7)) है, अर्थात यह सिद्धान्त राजजित्त के व्यय 
पद्ष पर ही जोर देता हु और आय-पक्ष की पूर्ण उणेक्षा करता है । इस तरह यह सिद्धान्त भी एक 
अधूरा सिद्धान्त ही है । 





(4) अधिकतम्त सामाजिक लाभ सिद्धान्त 
(शाकठप्ञढ रण क्या) 5029] 4 004798०) 
इस चिद्धान्त का अ्तिपादत ब्रिठेत के असिद्ध अर्वश[पघ्त्री डा० डाल्टन द्वारा किया गया है। 
उन अनुसार राजवित्त की नर्वोत्तिम प्रणाली वह होती है जिससे सरकार अपने कार्यो ढारा अधिक- 
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तम सामाजिक लाभ को प्राप्ति करती है । ड० डाल्टन के अनुसार प्रत्येक सरकार का अपनी आय 
की च्यवस्था एवं व्यय का निर्धारण करते समय इस सिद्धान्त का ध्यान मे रखना चाहिए। 
जुसा कि विदित है, सरकार अपन वित्तीय-कार्यों (00870/4] 4279॥025) द्वारा देश के सभी 
बर्गो को प्रभावित करती है । एक आर तो सरकार वुछ वर्गों पर कर लगाती हू और दूसरी और 
उन्ही करो से प्राप्त हान वाली जाय को कुछ अन्य वर्मो पर व्यय करती है। आधुनिक सरबारे 
प्राय धनिता वर्यों पर ऊंचे कर लगाती हैं जौर इनसे प्राप्त होन वाली आय निधन वर्यों पर व्यय 
की जाती है | उदाहरणार्थ निर्धन वर्गों का सस्ता अनाज सस्ते गक़ान तथा शिक्षा सम्बन्धी कर्द 
प्रकार की रियायतें दी जाती है । इस प्रकार आधुनिक सरकार अमीरो से धन्र एकत्रित करके 
उसे गरीबो वा हस्तान्तरित करती है। इस प्रकार को प्रक्रिया (0०८५५) स अमीरो को तो कुछ 
कप्ट हाता है किन्तु गरीबों का अवश्य ही लाभ हाता है। इसका कारण स्पप्ट है, जब अमीरा 
पर कर लगाये जात हैं ता उनस उनकी मुद्रा स उपलध हान वाली सीमान्त उपयोगिता बंटनी 
जाती है । स्पष्ट है कि जब उद पर कर लगाय जात है ता उनके सुद्रा स्टॉक (77076४ आ००६) 
में कमी हा जाती है और इसके परिणामस्वरूप उनकी सोमान्त उपयागिता धटती जाती है। टूसर 
शब्दा मे, जब अमीरा पर कर लगाय जाते है तो वे ही कप्ट का अनुभव करत हैँ । इस प्रकार 
कराधान से अमीरो को अवश्य ही कप्ट हाता है। दुसरी ओर जब वही धन गरीबा वो सुविधाएँ 
प्रदान करन में ज्यय क्रिया जाता है ता उन्हे दरों उपयागित्रा आप्त होती है, किन्तु जब यह धन 
अधिकाधिक मात्रा में ग्रीवा पर व्यय क्या जाता है तब इसस उनकी सीमान्त उपयागिता घटनी 
शुरू हो जाती है । 
इस प्रकार इस प्रक्तिया स दा घटनाएं एक साथ घटित हाती है--एक आर तो अमीरो 

पर भारी कर लगान के कारण उनकी सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाती है. और दुसरी ओर 
गरीबों पर बंधिक घन ब्यय होन के कारण उनकी सीमान्त उपयागिता घटती जाती है | डा० 

डाल्टन ([> 40०) क॑ अनुप्तार यह प्रक्रिया सरकार द्वारा तव तक प्रचलित रखी जानी चाहिए 
जब तक कि वलती हुइ अमीरा की सीमान्त उपयागिता गरोबा की घटती हुई सीमान्त उपयागिता 
के बरावर नहीं हा जाती। अर्थात्‌ सरकार कय यह प्रक्तिया उमर बिन्दु तक जारी रखनी चाहिए 
जहाँ पर अमीरा द्वारा अनुभव क्या ग्रया कप्ट (अनुपयागिता) गरीब द्वारा अनुभव विये गय 
लाभ (उपयोगिता) क बरावर भहा हा जाता । वास्तव म यही जधिक्तम सामाजिक लाभ का 

विर्दु है। यदि किसी कारणवश अमीरा का कष्ट गरीबो के लाभ रा अधिक रहता है तो सामाजिक 
लाभ अधिकतम नहीं हा सकता । इसी प्रकार यदि गरीवा का लाभ अमीरो द्वारा अनुभव किये गय 

कष्ट स अधिक रहता है ता भी अधिकतम सामात्िक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता । अधिकतम 

सामाजिक लाभ ता क्वल उसी विन्द पर प्राप्त किया जा सक्‍ता है जिस पर एक आर अमीरों का 

सीमान्त कष्ट एव त्याग (/8॥73 58०४06) गरीवो क सीमान्त लाभ (]४शथ्मष्टा)थे फ्७7९॥0) 

के बराबर हाता है । इस एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट क्या जा सकता है। निम्ताक्तित सारणी मं दा 

स्तम्भ दिय गय हैं। पहले स्तम्भ म कराधान (परं4590०॥) की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न होत वाले 

कप्ट को दिखाया गया है। दूसर स्तम्भ म सरकारी ब्यय का प्रत्यक इकाई स उत्पन हान वाल 

लाभ का दिखाया गया है 








सारणी 

इकाई क्र की प्रत्येक इकाई से ब्यय को प्रत्येक इकाई से 
। उत्पन् होने बाला कष्ट उत्पन होने बाला लाभ 
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राजवित्त का सिद्धान्त | 6]] 


उक्त सारणी को हम एक रेखाकृति द्वारा प्रदर्शित कर राकते है। इस रेखाकृति मेलल 
बकर सरकारी व्यय की प्रत्येक इकाई से क्रमश घटते हुए 
सोमान्त लाभ (उपयोगिता) को व्यक्त करता है और त त ् प्र 
बक कर की प्रत्येक इकाई से क्रमश बढता हुआ त्याग हैं हं कै 
(अनुपयोगिता) सूचित करता है। दोनों वक्त एक-दूसरे को कर 
प बिन्दु पर काठते है । यह साम्य बिन्दु है।इस बिन्दु डर ह 
पर सामाजिव त्याग एव सामाजिक ल्मभ्॒ एक-दूसरे के 
बराबर होते है | इरा प्रकार रेखाइति से स्पष्ट है कि , 
कुल कराधान अ भ॒ से अधिक नही होना चाहिए, क्योवि | 
परदि यह अधिक होता है ता सामाजिक लाभ अधिकतम हि 


नही हो सकता | 2 

अब प्रश्न यह्द उत्पन्न होता है कि यहाँ पर ञ जु््नर्क [अदूव 
सामाजिक लाभ से अभिप्राय क्या है? डा० इास्टन कर ब्यए के उसमे. 
के अनुप्तार सामाजिक लाभ दो बातो पर तिर्भर करता है। भ्रथम, उत्पादन म वृद्धि। दूसरे, 
उत्पादित धन के वितरण में समानता । डा० डाल्टन ये. कथनानुसार उत्पादन मे बूद्धि से अभिप्राय 
यह है कि उत्पादन-शक्ति मे घुद्धि हो और मजदूर पहले की अपेक्षा कम श्रम से अधिक उत्पादन 
कर सकें । इसका यह भी अभिप्राय है कि उत्पादन प्रकिया में होने वाले सभी प्रकार के अपव्यय 
को न्यूचतम किया जा सके । एसी प्रकार घन के वितरण में सुधार से अभिप्राय यहे है कि आय 
सम्बन्धी विपमताओ का ग्रथासम्भव क्रम किया जा सके । अत सरकार को अपनी आय-व्यय नीति 
में इन दोनो उद्देश्यों की पूर्ति पर समुचित ध्यान देना चाहिए । 

अब हमे यह देखना है कि अधिकतम सामाजिक लाभ बी भ्राप्ति के लिए सरकार की 
कराप्नान नीति (७४४७०) ००॥०५) कैसी होनी चाहिए | इस भम्वन्ध मे दो बाते ध्यान देने योग्य 
है--प्रषम, सरकार की कराधान नीति ऐसी होनी चाहिए कि उससे क्रदाताओ के उपभोग 
तथा बचत करने की शक्ति एवं इच्छा पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड | इसके विपरीत, 
यदि सरकार की कराधान नीति के फलस्वरूप करदाताओ के उपभोग एवं बचत करन की शक्ति 
शब इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो इससे सामाजिक लाभ अधिकतम नही हो सकता । 
अतएव इस प्रकार की कर-तीति अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य की पूि मे असफल रहेगी । 
दूसरे, सरकार की कराधान नीति ऐसी हानी चाहिए कि उसके फ्लस्वरूप देश मे प्रचलित आय 
सम्बन्धी विधमताओं को दूर अथवा कम किया जा सके | इसी से ही अधिकतम सामाजिक लाभ 
की प्राप्शि हो सकती है । 

अब दूसरा भ्रश्त यह है कि अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति के लिए सरकार को क्सि 
प्रकार की व्यय-नीति अपनानी चाहिए । इस सन्दभ में तीन बाते ध्यान दने योग्य हे- प्रथम, 
अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार को अपनी आय विभिन्न मदों पर इस ढंग 
से व्यय करनी चाहिए कि इन सबसे प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर हो, क्योंकि 
ऐसा करने से ही अधिकतम साम्राजिक लाक्ष प्राप्त हो सकता है। यदि विभिन्न मदों पर किये गये 
ध्ययो से सोमान्त उपयोपिताएँ बराबर नही होती हैं तो सरकार अधिक्तभ साम्ताज्िक लाभ के 
उद्देश्य को प्राप्त ररने से असफल रह जायगी। उद्दाहरणार्थ यदि सरकार शिक्षा की अपेक्षा 
सुरक्षा (१८८००८) पर अधिक ज्यय करती है थो इससे सुरक्षा की सीमान्त डपयोगिता शिक्षा की 
सीसान्ा उपयोगिता वी ठुलना से कम हो जायग्री और सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ के 
उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगी। दुसरे सरकार का व्यय अनुत्यादक नहीं होना चाहिए, क्योकि 
यदि सरकार का व्यम्न अनुत्पादक मंदो पर क्विमा जाता है तो इससे जधिकतम सामाजिक लाभ 
की प्राप्ति नही हो सकती । उदाहरणाथ्थ, युद्ध पर किया गया ब्यम उत्पादक नहीं माना जा सकता। 
परिणामत इससे सामाजिक लाभ मे वृद्धि नहीं हो सकती । तरलरे, सरकार क्षी व्यय-्नीति इरा 
प्रकार की होनी चाहिए कि उससे देश की उत्पादन-शक्ति को प्रोत्साहन मिले। उदाहरणार्थे, गदि 
सरकार अपवा जधिकाश व्यय आर्थिक नियोजन पर करती है तो इससे निश्चय ही देश की उत्पादन 
शक्ति मे वृद्धि होगी और सामाजिक लाभ अधिकतम होगा । 
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अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त की ध्यावहारिक कठिनाइयाँ 
निमन्देह दस सिद्धान्त वा सैद्धान्तिक सहत्व बहुत अधिक है, हिन्तु जब इस सिद्धान्त को 
ब्यावह्टारिक रूप में परिम्रत किया जाता है तो अनेक कठितादयाँ उन्पन्न हो जाती हैं--प्रयम, इस 
निद्धान्त के जनुसार जब देश के कुछ वंगों पर कर लगाये जाते हैं तो निश्चय ही उन्हें कुछ कष्ट का 
अनुभव होता है, अर्वान वे कुछ त्याग करते हैं। किन्तु यहाँ कठिनाई यह उत्यन्न होती है कि इस 
प्रक्षार के त्याग को कैसे मापा आप । इसे मापना असम्मव नहीं तो क्षठिव जवज्य हो है। दुसरे, 
जब सरकारी व्यय के परिणामस्वरुप देश के दुछ वर्गों का लाभ होता है तो उस लाभ वो भी सही- 
यहीं मापना एक अत्यन्त कठिन कार्द होता है । तीसरे, जब सरकारी करो के फलस्वरुप उत्पन्न 
शो वाले लाभ को मापना ही कडिन है तो इन दोनो को तुलना करने का प्रश्त ही उत्पन्न नहीं 
होचा | स्पष्ट है कि जब इस दोनो की तुलना नहीं हो संत्ती तब जधिवतस सामाजिक लाभ के 
बिन्दु का पता लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहों होता । 
परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त सकेत 
].. 'सांजनिक चित्त वी सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपनी जियाओं द्वारा अधिकतम सामाजिक 
लाम प्राप्त करती है ।” विवेचना कीजिए | (बिज्म, 96।) 
अयबा 
अधिकतम सामाजिक लाम के सिद्धान्त को बताइए और इसकी घ्याद्या कीजिए । 
(आगरा 966) 








अयवा 
सार्वजनिक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाम के सिद्धान्त को व्याख्या कीजिए । 
(राजस्थान, 964) 
अबबा 
राजस्व से अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त की आलोचनात्मक बिबेचना कोजिए । 
(राजस्थान, )969) 
[सकैल--धहाँ पर अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त वी विस्तृत व्यास्या वीजिए और 
बह गा कि इस व्यावहारिक रूप में परिणत करते पर क्यान्वया कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हाती हैं । 


4.3 


स्ंजनिक आप 


[ए?ण00 ॥९९एश॥०९) 





एक व्यक्ति की भाँनि सरकार को भी व्यय करना पडता है । इसी व्यरण व्यक्ति वो तरह 
सरकार को भी आय प्राप्त करनी होती है। सार्वजनिक आय का विभिन्न अर्थशास्वियों हारा 
विभिन्न आधारो पर वर्गोफरण किया गया है। 


सार्वजनिक आय का वर्गीकरण 
(ए9$ग्ञीत्याण ० 7फ्ाए 7९एशाएल) 

सार्वजनिक आय के मुस्य वर्गीकरण निम्नलिखित है 

() एंडम स्मिथ का वर्गीकरण (480 7705 (08$छगी८8007)--एडस स्मिथ के 
अनुसार सार्वजनिक आय को तीन भागे में विभाजित किया जा सकता है--([क) प्रत्यक्ष आप 
(0,००0 ॥९९४९४०४७०)---इससे अभिप्राय_उस आय से है जो सरकार को सार्वजनिक उद्योगों, 
उपहारो एवं जब्नियों (0/क्षपा८३) से उपलब्ध होती है। (ख) ब्युत्पन्न आप (0श४006 
१९९८7५७८)- इससे अभिप्राय उस आय से है जो सरकार को करो _ ुल्को, जुर्पानों आदि से प्राप्त 
होती है। (ग) प्रत्याशित आय (#ज0९|४०07५ २९८४शए९)--इससे अभिपष्राय उम्र आय से है 
जो सरकार को राजकोपीय विपतों (72509 ४॥७) तथा अन्य प्रकार के ऋणों से प्राप्त 
होती हैं! 

(2) प्रो० सैलिगमेन का बगोंकरण (९0 5लशाशा'६ (.858#08007)--प्रो ० सैलिग- 
मैन ने सार्बजनिक उपय को तीन भागो में विभ[जित किया है--(क) निःशुल्क आय (08॥॥/005 
(९९एशाए७)-- इससे अभिप्नाय उन सभी प्रकार के उपद्वारो, चन्दो बादि भे है जो सरकार को 
बिता मॉँग किये जोगों द्वारा स्वेच्छा से दिये जाते है । इनके लिए सरकार दोगो पर किसी प्रकार 
का दबाव नहीं डाजती । उदाहरणाथ, युद्ध के समय लोगा द्वारा दिये गये ऐच्छिक चल्दे इसी श्रेणी 
मे सम्मिलित किये जा सकते हैं । (ख) व्यापार द्वारा आय ((०णा74०७० १६४८०७८)--इससे 
अभिभ्राय उस आय से है जो सरकार को सरकारी उद्योगो, मकानो एवं भूमि से प्राप्त होती है। 
(ग) अनिवार्य आय ((०॥ए०|७०7५ [रे८ए८०७४८)--इससे अशभिप्राय उन करो से है जो सरकार 
जअनिवाप रूप में नागरिकों से एकत्रित करती है। कोई भी नागरिक इस प्रकार के करो को चकाने 
स्‌ इत्कार नहीं कर सकता । न 

(3) प्रो० बेस्टेबिल का वर्योकरण (0० 8302५ (.85$9९200॥)---प्रो० बेस्डविल 
मे सार्वजनिक आय को दा भागो म विभाजित क्या हैं- पहले भाग मे, वह्‌ उस जाय को सम्मि- 
लित करते है जो सरकार को एक बडा कॉरपोरेशन होने वे नाते उपलब्ध होती है। इस प्रकार 
की आय और एक साधारण व्यापारिक फर्म की आय में किसी प्रकार कर अन्तर नही होता ! दूसरे 
भाग मे प्रो० वेस्टेबिल उस आय को सम्मिलित करते है जो सरकार अपनो राजनीतिक सत्ता 
(700०७ ए०क्नट्ा) के कारण लोगो से वसूल करती है । ऐमे करो को इसी श्रेणी मे सम्मिलित 
क्या जा सकता है। 
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(4) प्रो० लुदूज का वर्गकरण (कर्ण :एट5 55आम८७४०४)--प्रो० जुट्ज के अनुसार 
सार्वजगिक आय को छह भागों मे विभाजित किया जा सकता है--(क) व्यापारिक आय, (ख) कर, 
(ग) प्रबन्ध सम्बन्धी आय, (घ) सौद्रिक अनुदान, (ड) सावेजनिक ऋण और (च) बहीखाता 
सम्बन्धी आय । 

उपर्युक्त वर्गीकरणो के अध्ययन से स्पष्ट है कि सावंजनिक आय के आठ मुख्य साधन हैं-- 
(।) कर, (2) शुल्क, (3) कीमत, (4) विशेष कर-निर्धारण, (5) जुर्माना, (6) उपहार, 
(7) महसूल, और (8) सरदारी सम्पत्ति । 

() कर (7४:)--कर से अभिप्राय उस अनिवार्य भुगताव से होता है जो सरकार द्वारा 
अपने कार्यो का व्यय चलाने के लिए लोगो से वसूल किया जाता है ! प्रो० डाल्टत के शब्दों में कर 
किसी सार्वजनिक अधिकरण द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अशदान होता है। यह आवश्यक 
नहीं कि करदाता को कर के बदले म॑ निश्यित मात्रा मे सेवाएँ प्राप्त हो और न ही कार किसी 
कानूनी अपराध की सजा के रूप भें लगाया जाता है । यदि प्ो० डाल्टन की इस परिभाषा का 
विश्लेषण किया ज्यय तो इसमे तीन मुख्य बातें पायी जायेंगी ॥ प्रथप्त, कर एक अनिवार्य भुगतान 
(९००%ए४णए 94५॥७0) होता है, ऐच्छिक (०90०7) नही '॥ दूसरे शब्दों मे, जब कर लगाया 
जाता है तो लोगों को इसे चंझाना ही पडता है और यदि वे इसे चुकाने मे आनाकाती करते है तो 
इसके लिए उन्हे दण्डित भी किया जा सकता है। दूसरे, करदाता कर के बदले मे सरकार से 
किसी विशेष व्यक्तिगत लाभ की माँग नहीं कर सकता, अर्थात्‌ कर चुकाने के बदले करदाता को 
सरकार की ओर से कोई विशेष लाभ प्रदान नही किया जाता । कोई भी करदाता कर चुकाने से 
इस आधार पर इन्कार नही फर राकता कि उसके बदले गे उसे कोई लाभ प्राप्त नही होता। 
तोसरे, करदाता द्वारा चुकाये गये कर तथा सरकारी व्यय से उत्पन्न होने वाले लाभ के बीच कोई 

निश्चित सम्बन्ध नही होता । इसके विपरीत, सरकार कर द्वपररा आय प्राप्त करके इससे सभी 
न्ञागरिको की समात्र रूप से सेवा करती है । 

(2) शुल्क (०)--शुल्क से अभिष्राय उस भुगतान से होता है जो सरकार उन नागरिकों 
से बसूल करती हे जिनके लिए वह कुछ विशेष प्रकार की सेवाएँ करती है, अर्थात शुल्क नागरिकों 
द्वारा किसी विशेष सरकारी सेवा के बदले ही चुकाया जाता 444 स्मरण रहे कि शुल्क सभी 
नागरिकी द्वारा नही चुकाया जाता । शुल्क तो केवल उन्ही द्वारा चुकाया जाता है जो 
सरकार द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं का लाभ उठाते है। उदाहरणाय, लाइरंर फीस केवल उन्हीं 
नागरिकों से वसूल की जाती है जो सरकार से लाइसेंस प्राप्त करते हैं। कर और शुल्क मे तीच 
मुल्य अन्चर है--अथम कर नागरिको द्वारा झावंजनिक हित के त्रिए दिया जाता है. जबकि शुल्क 
सरकार द्वारा की गयी किसी सेवा के बदले चुकाया जाता है। दूसरे, शुल्क नागरिको द्वारा तभी 
दिया जाता है जब वे सरकार द्वारा की गयी सेवाओं का लाभ उठाते है किन्तु कर तो नागरिकों 
को अनिवार्यत देगा पड़ता है चाहे उसके बदले उन्हे लाभ प्राप्त हो अथवा नहीं। तौसरे, शुल्क 
तथा लाभ म आपसी सम्बन्ध होता है। प्राय शुल्क लाभ फी मात्रा के अनुसार ही निश्चित किया 
जाता है । परन्तु कर और लाभ मे क्सिी प्रकार का कोई आपसी सम्बन्ध नही होता । 

(3) कोमत (970९)--आधुनिक सरकारें कई प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओ का विक्रय 
करती हैं। इन सेवाओ एवं बस्तुओ के बदले सरकार को प्राप्त होने वाले भुगतान को कौमत कहते 
हैं। उदाहरणार्थ सरकार नागरिकों से रेल तथा बसो के भाडे वसूल करती है और इनके बदले 
उन्हें परिवहन सम्बन्धी सेवाएँ श्रदाव करती है । कीमत केवल उन्हीं नागरिको को चुकानी पड़ती 
है जो सरकार द्वारा की गयी किन्ही विशिष्ट सवाओ का लाभ उठाते हैं। इस प्रकार कीमत 
और लाभ से स्पष्ट सम्बन्ध हाता है। नागरिफी द्वारा प्राप्त होते याले लाभ वी मात्रा वे अनुसार 

कीमत निश्चित की जाती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि शुल्क एव कीमत में अन्तर क्‍या 
है? बसे तो ये दोनो ही सरकार द्वारा की गयी सेवाओ के बदले लिए जाते है। किन्तु जहाँ शुल्क 
गैर-आधिक सेवाओ (70॥ €००॥०॥७॥० $टा००४४) के बदले लिया जाता है, वहाँ कीमत सरकार 
द्वारा केवल आर्थिक सेवाओं के बदले ही लो जाती है । 

कीमत और कर म भी अन्तर होता है । कर सावंजनिक लाभ के लिए लिये जाते है जवगि 
कीमत नागरिकों से कसी विशेष सेवा के वदत्न ली जाती है । दुसरे, कर मे अनिवायंता (एणागएप- 
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भ्र०्ण) का अंण होता है अर्थात कर सभी नागरिकों को अनिवायें रूप से चुकाने पडते है। के 
विपरीत, कीमत में अनिवार्यता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कीमत तो केवल उन्ही व्यक्तिः 
हारा चुकायी जातो है जो सरकार द्वारा की गयी आधिक सेवाओ का लाभ उठाते है। 


(4) विशेष कर-निर्धारण (59८णंवा &८९८5शाध्या)--किसी स्थान विशेष के निवासियों 
द्वारा उनको दी गयो विशेष सुविधाथो के बदले में जो भुगताव सरकार को दिया जाता है, उसे 
विशेष-कर निर्धारण कहते हैं। उदाहरणारथ, यदि नगरपालिका पक्की सडककें बनवाती है, या किसी 
विशेष स्थान पर जल तथा बिजली की व्यवस्था करती है जिसके [फलस्वरूप उस स्थाच पर जाय" 
दाद का विशेष मूल्य बढ जाता है तो नगरपालिका उस स्थान के निवासियों पर विशेष कर लगा 
सकती है। इसका कारण यह है कि नगरपालिका द्वारा दी गयी सुविधाओं के फलस्वरूप उस 
रथान में स्थित जायवाद एवं सम्पत्ति की कीमत बढ जाती है। परिणामत वहाँ के लोगों को अना- 
जित लाभ (0९४०6 ॥थ०४१००६) प्राप्त होता है। अत यह न्यायरागत ही है कि उस अनाजित 
लाभ मे से कुछ अश नगरपालिका को भी विशेष कर के रूप में दिया जाय, क्योंकि उसके द्वारा दी 
गयी सुविधाओ के कारण ही सम्पत्ति का मूल्य बडा । 

(5) जुर्मोता (705)--सरकार प्राय उन व्यक्तियों से जुर्माने भी वधूल करती है जो 
समय-समय पर सरकारी नियमों का उल्लघन करते हैं। जुर्माने का उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं 
होता, बल्कि लोगो को कानून तोड़ने से हतोत्साहिंत करना होता है। इस स्रोत से सरकार को 
बहुत ही साधारण आय प्राप्त होती है । 


.. . (6) डपहार (0/05)--करभी-कभी सरकार को उपहारो के रूप में भी कुछ आय उपलब्ध 
होती है परन्तु इसकी मात्रा बहुत ही सीमित होती है। वास्तव मे, आधुनिक्र सरकारों की आय 
का यह मुख्य साधन नहीं माना जाता । 


(7) भहसूल (00०७)--महयूल प्राय ऐसी वस्तुओं पर लगाये जाते है जिनके उपभोग 
से सामाजिक हानि होती है । उदाहरणार्थ, शराब, अफीम आदि पर लगाये गये महसूल इसी श्रेणी 
में रखे जा राकते है । इसका मुख्य उद्देश्य आय कमाना नहीं, बल्कि इन वस्तुओं के उपभोग को 
निरत्राहित करना है। 

(8) सरकारी सम्पत्ति (90४८एपढग: श०००/५)---आधुनिक सरकारें अपनी सम्पत्ति 
से पर्याप्त आय प्राप्त करती हैं। उदाहरणार्थ, खानो की रायल्टी, जगलात के ठेक्को तथा भूमि के 
किरायो से उपलब्ध होने वाली आय इस श्रेणी मे रखी जा सकती है । 

कराधान के सिद्धात्त 
४० ((फरवक प्रकरण) 


जैसा हम ऊपर देख चुके है, कराधान सरकार की आय का मुस्य साधन है। अब हम यह 
देखेंगे कि कर लगाते समय सरकार को किन-किन सिद्धान्तों को ध्यान मे रखना पडता है। अर्थ- 
शास्त्र के जल्मदाता एडम स्मिथ (40907 धा।।| से चार प्रमुख सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया 
है जो तिम्नलिखित हैं 


() समता का सिद्धान्त (0४0णा ० 2५५०७)--एडम स्मिथ के शब्दों मे, “प्रत्येक राष्ट्र 
की प्रजा को अपनी योग्यता के अनुपात में सरकार को कर देना चाहिए ।” हूसरे शब्दों में, राज्य- 
व्यय के लिए सरकार को प्रत्पेक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुपात में ही कर लेता चाहिए। 
किन्तु एडम स्मिथ के उपयुक्त शब्दों मे कुछ अस्पष्टता पायी जाती है। यही कारण है कि इस 
सिद्धान्त के अर्थ के सम्बन्ध मे अर्थशास्नियों में कुछ मतभेद पाया जाता है | कुछ अर्धशास्तियों का 
विधार है कि उपयुत्तः शब्दों से एडम स्मिथ का अभिप्राय आजुपातिक कराधान (श/क्रणाणात 
"४४७७०४) से था, अर्थात उनके अनुसार एडम स्मिथ आनुपातिक कराधान के समर्थक थे । अपने 
इस मत के समर्थन गे इन अर्थशास्नियों का कहना है कि स्मिय ते अपनी उपयुक्त परिभाषा मे 

“अनुपात शब्द पर बहुत जोर दिया है। अत उनका विचार है कि एडम्र स्मिथ आनुप्रतिक करा 
धान का ही समर्थन करना चाहते थ्रे । परन्तु अधिकाश आधुनिक जर्थशास्त्री इस विचार से सह- 
गत नहीं है । उनका कहना है कि एडम स्मिथ का स्पष्ट सकेत जारोही कराधान [:०ट202४॥४० 
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प्र७०४/०7) की ओर था। इस सम्बन्ध मे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'वैल्य ऑफ नेशन्स” (शव्याएा 
० प४॥०75) मे एडम स्मिथ ने स्पष्टत लिखा है, “घती व्यक्तियों द्वारा कर अपनी आय के 
अनुपात में नही, बल्कि अनुपात से अधिक देना उचित होग्रा ।” अत इन शब्दो से स्पष्ट हो जाता 
है कि एडम स्मिय आरोही कराधात के ही समर्थक थे । 

(2) विश्चितता का सिद्धान्त (टद्वाणा ठी (८८वाए७)--इस सिद्धान्त की ब्याल्या 
करते हुए स्मिथ वे लिखा है, करदाता को जो कर चुकाना आवश्यक है, वह निश्चित होदा चाहिए 
मरमाया (श्ाध४9) नहीं । करदाता को इस बात की सही-सही जानकारी होनी चाहिए कि 
उरो क्तिना कर, किय समय तथा किस रूप मे चुकाना है। दूसरे शब्दो मे, प्रत्येक कर भे निश्चितता 
का गुण होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक करदाता को पहले से ही यह पद्मा होगा चाहिए कि उसे 
कितना कर चुकाना है। यदि कर मे विश्चितता है तो कर अधिकारी (7४ ०हीध॥) करदाता 
का किसी तरह से शोषण नहीं कर सकता । इसी प्रवार यह भी निश्चित होगा चाहिए कि करदाता 
को कर किस समय चुकाना है और क्विस रूप में चकाना है। कर की इसे निश्चितता रे करवाता 
एवं सरकार दोनो को ही लाभ होता है। यदि कर निश्चित है तो करदाता पहले से ही उसके 
चुकाने की ध्यवस्था कर सकता है। इसी प्रकार यदि कर निश्चित है तो सरकार को भी पहले से 
ही पता चल सकता है कि उसे कर से कितनी आय प्राप्त होने वाली है। एडम स्मिथ ने तो करा- 
धान में समता (०५०॥५) की अपेक्षा निश्चितवा (०८:६७॥्र४) को अधिक महत्त्व दिया था, क्योकि 
निश्चितता के कारण करदाता द्वारा कर के भार की चुभन ([770८॥) को अनुभव नही किया जाता 
इसलिए यह कहा जाता है कि पुराना कर कोई कर नहीं होता (670 ०6 (७६ ॥5 ॥0 ॥8४) । 
इसका कारण स्पष्ट है। करदाता प्राय पुराने कर के आदी हो जाते है। परिणामत वे इसकी 
चुभन को महसूस नही करते । 

(3) सुविधा का सिद्धान्त (('४09 ० (000९ श्याल०८)-- इस सिद्धान्त के शपूलार गर भ्रत्येक 
कर क्यो इस ढंग से तथा ऐसे समय पर लगाना चाहिए कि करदाता को अधिक से अधिक सुविधा 
मित्र सके । इस सिद्धात्त के अनुसार चूंकि करदाता चुछाते समय त्याग ($७८79०8) करता हु 
अत सरकार को इस बात का घ्यात रखना चाहिए कि उसे किसी प्रकार की असुदरिधा न हो । यही 
कारण डै कि आधुनिक सरकारें कर वसूली करते समय करदाताओ की सुविधा की ओर विशेष 
ध्यान देती है। उदाहरणार्थ भारत सरकार वेतनभोगी करदाताओ से_ जाय कर प्रत्येक माह की 
पहली तारीख को एकेत्रित कर लेती है क्योकि उस समय करदाताओं के लिए आय-कर चुकाने मे 
कठिनाई नहीं होती । इसी प्रकार भारत मे किसानो से भूमि-कर [[.&॥0 ॥२८४८॥७०) दो किंश्तो मे 
न हे एकित क्या जाता है जबकि व फ्सलां की कटाई के बाद उसे चुकाने की स्थिति मे 
हि ;। 

(4) मितप्ययता का सिद्धान्त (८४00 ० 8८०॥०9/)--इस सिद्धान्त के अनुसार कर 
इरा प्रकार का होना चाहिए कि करदाताआ से चसूल की जाने वाली रकम का अधिक्तम भाग 
सरकारी कोप म॑ जगा हो सवे । दूसरे शब्दो म कर-सग्रह (785 (०ाब्टवाणा) वी लागत 
न्यूनतम होनी चाहिए | यदि किसी कर से प्राप्ण होगे वाली जाय का अधिफाश उसकी वसूली 
पर ही व्यय हो जाता ढ तो इस अकार का कर अच्छा कर नहीं साना जा राक्‍ता । अब जहाँ 
तक सम्भव हा सरकारी कोध में उतनी ही रकम आतो चाहिए जितनी कि करदाताओं से वसूल की 
गयी है । 

एडम स्मिथ के उपयु क्त मितव्ययतरा सिद्धात्त का कुछ अथशास्त्रियों ने दूसरा अथ धो लगाया 
है । उतके अनुसार यदि कोई कर देश की उत्पादरू-शक्ति अर्थात व्यापार एवं उद्योग धन्ध्ो पर बुरा 
प्रभाव डालता है तथा लागो की वचन शक्ति को निस्त्साहित करता है तो इस प्रत्रार का कर मित 
व्ययी (९००॥०॥॥८७|) नहीं माना जा सकक्‍ता। उदाहरणाथ भारतीय आय कर मिनव्ययता की 
हृष्टि स एक अच्छा कर नहीं है क्योंक्ति इससे उद्योग धन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता ह। 

कराघान के अन्य पघ्विडान्त 
(0%च् (शाणा$ ० प४&छका0ा) 

एस्म स्मिथ द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त चार मिद्धाला वे अतिरिक्त अथशास्त्रियों न ब्रछ 

अन्य सिद्धान्ता का भी उल्लेख क्या है जो निम्नलिखित है 
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() लोचकला का सिद्धान्त ((शाण! ण॑ ह|4//०५)--इस सिद्धान्त के अनुसार भ्रत्येक 
कर मे लोच का अज्ञ होना चाहिए अर्थात इसमे देश की आवश्यकताओं के अनुसार घटने-बडने की 
शक्ति होनी चाहिए। उदाहरणाथ यदि सकट के समय सरकार को अधिक आय का आवश्यकता 
पड़ती है तो कर की दर को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना सम्भव होना चाहिए । आय कर में 
यह ग्रुण विशेष तौर पर पाया जाता है। युद्ध के समय सरकार आय कर की दर को बढाकर अथवा 
इसके ऊपर सरचाजे (इएशाशह१०) लगाकर अपनो आय बढ्ढमा लेती है। 


(2) उत्पादकता का सिद्धान्त ((शाणा जी 77०त०८0श५)--इस सिद्धान्त के अनुसार 
कर इस प्रकार का होना चाहिए कि इससे सरकार का पर्याप्त आय उपलब्ध हो सवे । यदि किसी 
कर से सरकार को भोडी सी आप प्राप्त होती ह तो इस प्रकार के कर को उत्पादक वर नही माना 
जा सकता। इस सिद्धात ने अनुसार बहुत से अनुत्पादक कर लगाने के बजाय सरकार को केवल 
थाडे-से उत्पादक कर लगाकर ही सन्तुष्ट रहना चाहिए। इसका कारण यह है कि बहुत से अनुत्पादक 
कर लगाने से परशानी तो बढ जाती है किन्तु आय म काई विशेष बृद्धि मही होती । इस गिद्धात 
का यह भी अथ लगाया गया है कि कर का समाज बो उत्पादन शक्ति एवं बचत शक्ति पर बुरा 
>भाष सही पडना चाहिए। यदि कलाई कर उत्पादन शक्ति एबं बचत शक्ति प्र प्रतिकूल प्रभाव 
डालता है तो ऐसे वर का जगाना समाज के लिए हानिवारवा होगा । 


(3) अनेकरूपता का सिद्धान्त (0॥णा ० /्वा८५७) -फिजियोक्रट्स (?॥)भ०८४७) 
के कथनानुस्तार सरकार का केवल एक ही कर अथात भूमि-बर लगाना चाहिए किन्तु आधुनिक 
अरशास्त्री इससे सहमत नही है । उनके अनुप्तार देश की कर श्रणाली म॒ कई प्रकार के करो का 
सम्मिश्रण होना चाहिए अर्थात कर प्रणाली म॑ व्यक्तिगत एव पस्तु-कर प्रत्यक्ष तथा भप्रत्पक्ष कर 
सभी प्रकार के करो का सम्मिश्रण होना चाहिए । इसका कारण यह है कि यदि सरकार द्वारा एक 
ही कर लगाया जाता है तो करदाताआ के लिए उससे बच सकना सरल हो जाता है । किन्तु यदि 
कई प्रकार वे क्र लगाये जाते है ता उनके लिए इनसे बचना कठिन होता हैं। परिणामत प्रत्येक 
करदाता अपनी चकाने की योग्यता के अनुसार ही सरकार को कर चुकाता है। 


(4) सरलता का सिद्धात्त (0०8०0 ० $77फ/209)--इस पिद्धान्त के अनुसार ग्रत्येक 
कर सरल एवं सादा होना चाहिए ताकि प्रत्येक करदाता विशेषज्ञों (500075) की सहायता के 
बिता ही उसे समझ सकने में समय हो सके । यदि कर सरल है तो फिर प्रत्येक करदाता आसावी 
से समझ जायगा कि उस क्तिना कर चुकाना है। इसके विपरीत यदि कर पेचीदा है तो इसे 
समझते के लिए बकीला क्रादि की सहायता लेनी पडेगी । इसके साथ ही घ्रष्टाचार के अवसर भी 
बढ जायगे। दुर्भागरवश इस हृष्टि से भारतीय आय-कर कोई अधिक वाछतीय कर नहीं है क्योकि 
इसकी जटिलताओ के कारण साधारण ब्यक्तियो के लिए इसे समझना कठिन है । 


(3) बाछतोयता का सिद्धान्त (0७0०० ० ए)कुल्कशा०ए थ26क४0॥/9)--इसका 
अथ यह है कि प्रत्यक कर किसी ऐसे आधार पर लगाया जाना चाहिए गिससे उसका औचित्य 
स्वय ही सिद्ध हो जाय । दूसरे घब्दों मे, करद/ताभो को कर के बौचित्य के बारे में सन्देह महो होता 
चाहिए । इस दृष्टिकोण से मये करो की अपेक्षा पुराने कर अधिक अच्छे समझे जाते है क्योकि लोग 
पुराने करो का चकाने के आदी होते हैं। अत जब तक कोई समुचित आधार न हो सरकार को 
नया कर नहीं लगाना चाहिए और न ही पुराने कर की वृद्धि करनी चाहिए । प्रजातान्त्रिक देशों में 
तो कराधान के इस सिद्धान्त का विशेष महत्त्व है। 


उपयु क्त अध्ययन से स्पष्ट है कि कोई भी कर प्रणाली उक्त सभी प्िद्धात्तो का पालन नहीं 
कर सकती । किसी कर प्रणाली में ता किसी सिद्धान्त को महत्व दिया जाता है और किसी अन्य 
अणाली से किसी अन्य रिद्धात को । वास्तव में आज तक किसी ऐसी कर भ्रणाली का आविष्कार 
नही किया जा सका है जा उपरोक्त सभी सिद्धान्तो की संतुष्टि करतो हो । परन्तु इस सम्बन्ध मे 
यह कहना उचित ही होगा कि सरकार को अपनी कर प्रणाली का निर्माण करते समय उपयुक्त 
सिद्धातों को ध्यान मे रखना चाहिए क्योकि ऐसा करन से ही अधिकतम सामाजिक जाभ की प्राप्ति 
हो राकतो है । 


68 | मुद्रा एव बैक्गि 


करों का वर्मोकरण 
((98ञ्ञी०शा०7 6 ४5४७) 


करो का वर्गीकरण तीन मर॒य आाधारों पर किया जाता है (क) आनुपातिक आराही 
अवराही तथा अधोगामी (ख) प्रत्यल तथा अप्रत्यक्ष (ग) विशिष्ट तथा मूयानुसार ! 


(क) आनुपातिक कर (ए7०09070०/३ 7७४)--बानुवातिक कर के अतगत सभी प्रकार 
की आय पर कर समान दर पर लगाया जाता है । आय चाहे थोडी हो अथवा अधिक परतु कर 
की दर एक ही हाती है । उदाहरणाथ यदि क्र की दर 5 प्रतिशत हृ तः 00 पथ की आय 
बाज व्यक्ति को 5 स्पय 200 रुपय का आप वाले व्यक्ति का 0 स्पये तथा 300 रुपय को आय 
वाल व्यक्ति को 5 रप्य कर के रूप म टने पड ग। इस प्रकार आय के घटने अथवा बहने से कर 
की दर मे कोइ परिवतन नही ह॒तता । आनुपातिक कर के कई गुण है 

॥ आनुपातिक कर अयत सरल एवं सादा हात है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी उह 
बिना कसी कठिताई के समय सकता है। 

2 आनुपातिक करो के अधीन प्रत्येक करदाता अपने द्वारा चुकायी जाने वालो कर वी 
रकम का अनुसान जासानी स लगा सकता है । 

3 आतनपातिक करा के फ्तस्वरूप समाज क धने के वतमान वितरण म कोइ परिवतन 
नही होता क्याकि प्रयक करटाता का एक सम्तान दर पर ही कर चकाना पड़ता है । 


इसके विपरीत आनृपातिक करो म॒ दां मुर॒य दाप भी पाय जाते है| 


() आनुपातिक करा बे कारण अमीरा वी अपेक्षा गरीबा पर कर का भार अधिक पडता 
है । इसका कारण यह है कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ जाती है ता उसकी मुद्रा से प्राप्त हान॑ 
बाली सीमात उपयोगिता कम हा जाती है । दूसरे शब्दों मे अमीरा की म्रद्धा कौ सौमान्त एप 
योगिता कम होती है जबकि गरीबा की मद्रा स प्राप्त हाने वाली सीमात उपयोगिता अधिक हती 
हूं । यदि अमीरो तथा गरीबों पर एकसमान दर से वर लगाया जता है तो स्पष्ट ह वि अमीरो 
की अपेक्षा गरीबों को अधिक त्याग करना पडगा । इस प्रकार याय्र तथा समानता बी दृष्टि से 
आनपातिक कर प्रणाली उचित नहीं मानी जा सकती । 


(2) आनुपातिक कर धन की बतसमान वितरण सम्बधी बिपमताओं को वम नहीं करते 
बिक उहे ज्यो का त्यो बनाय रखते है । रसीलिए ये गायपृण नही माने जा सक्‍त है । 

अपरोही (प्रगतिशोल अथवा बद्ध मान) कर (श्र०४7८४४६७ 73४)- इस कर मे आय 
वी वकद्धि के साथ-साथ कर की दर मे वृद्धि हाती चली जाती €। इस कर की दो महत्त्वपूण 
विशेषताएँ--प्रथम इसम कर माफी (]8६ ए४८या009) की सीमा निश्चित कर दी जाती है। 
बे सभी व्यक्ति तिनका जाय उस सोमा से कम होती है कर के भुगतान से मुक्त कर टिये जात है । 
उठाहरणाथ भारत म ॥0 000 रुपय वापिक स कम आय वाले व्यक्तियां को आय-कर से मृक्त कर 
दिया गया हैं | दूसर आय की वृद्धि के साथ साथ बर की दर म भो व्रद्धि होती चतरी जाती हैं। 
छो 3 छाटी जाव की अपक्षा बड़ी बडी आय पर कर ऊँची दरा से लिया जाता है। उदाहरणाथ 
करदाताआ कौ आय को कृछ कर शिलाओ (95 9305) से प्रिभाजित बर दिया जाता है 
जैसे- ।000 रुपये तक की आय 2000 रुपय तक को आय 3000 रुपएय तक कय बाय जादि! 
तलद॒परात प्रेयेक कर शिला की एक दर निधारित कर दी जाती है। यह दर आय वी वृद्धि के 
साथ-साथ बढती जाती है । चकि इस कर के अतगत आय को विभिन्न शिलाआ म॑ विभाजित 
करके उन पर विभिन्न दरा पर कर लगाया जाता है इसलिए आरोहा कर का कभी कभी क्रमवर्धो 
कर (0407४८व 72९) भी कहते है । 

आरोहो कर के गुण--आज विश्व के प्राय सभो देशा म आरोही कराधान अयबात लोक 
प्रिय हो चुका है । रसका कारण यह है कि आराही कराधान से अनेक जाभ प्राप्त होत हैं। 

(!) बह कर चुकाने को योग्यता पर आधारित होता है--यह कर करदाता की कट 
चुकान की थाग्यता पर आधारित हाता हू । कर चुकाने की योग्यता आय वी वृद्धि क साथ-साथ 
बढती जाती है । इसीलिए आय दी वृद्धि के साथ-साथ कर की दर म प्रृद्धि हाती जाती है। चूबि 
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यह कर “चुकाने की योग्यता” पर आधारित होता है, इसलिए करदाता के मन में किसी प्रकार का 
विरोध अथवा वैमनस्य उलन्न नहीं होता । 

(2) धन के वितरण मे समानता--इस प्रणाली के अन्तर्गत समाज गे धन के वितरण को 
अधिक समान बनाया जा सकता है, क्योकि धनी व्यक्तियों से निर्धत व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक 
ऊँची दरो पर कर वसूल किया जाता है) डॉ० मात्र एव प्रो० पीग्‌ ने इसी आधार पर आरोही 
कराधान का समर्थन किया था । 


(3) आरोही कर उत्पादक होता है--इस कर से सरकार अपनी आय मे पर्याप्त वृद्धि कर 
सकतो है । सकटकालीत परिस्थितियों में सरकार कर की दर वे बडाकर अपनी आय बहुत अधिक 
माना में बढा सकती है। उदाहरणायं, भारत सरकार ने सुरक्षा पर बढ़े हुए व्यय वो प्रूरा करने के 
लिए आय-कर की दर को बढाकर अपनी आय मे पर्याप्त बुद्धि कर ली है। 

(4) आरोही कर कम खत्वोला होता है--आरोही कर इस अर्थ में मितव्ययी होता है कि 
इसकी दरों को बढ़ाने से सरकार कौ आय मे चृद्धि तो हो जाती है किन्तु इसकी वसूल करने वी 
लागत लगभग पू्ंवत ही रहतो है। 

(5) यह कर लोचदार होता हैं--यह कर लांचदार होता है, क्योकि इसकी दरो में थोडी 
वृद्धि अथवा कमी करने से आय मे बहुत वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है । 

(6) नैतिक ओऔचित्य--नैतिक दृष्टि से भी यह कर उचित माता जाता है। जैसा बिदित 
है, राजवित्त के सिद्धान्त के अनुसार सबसे शक्तिशाली कन्धो को सबसे अधिक बोझ उठाना चाहिए 
[76 छाए4३८५ 3॥80005७ आएएै0 फश्या. पाए कद्यणह्ऊा छण्पथा) + अत इस सिद्धान्त के 
अनुसार निर्धतो की अपेक्षा धनिको का कर का अधिक भार वहन करना चाहिए । दूसरे शब्दों मे, 
जिन व्यक्तियो की कर चुकाने की क्षमता अधिक हे, उन्हे कर का अधिक भार वहन करना चाहिए। 
अत आरोही कर नैतिक ओऔचित्य पर आधारित है । 

आरोही कर के दौष- इसके दोष निम्नलिखित है 

(4) कर खगाते मे सतमाती (#00क्षग९59 ए। 7४५४॥09)--इस कार-प्रणाली के 
अस्तर्गत करो की दरें प्राय मनमाने ढग से निश्चित की जाती हैं। जब सरकार को सकट के समय 
अधिक आय ती भावश्यक्ता पड़ती है तो वह मतेमाने ढय से कर की दरो को बडा देती है । 

(2) बचतें विरत्साहित होतो है--आरोही कर सदैव बचतो को निरुत्साहित करता है। 
इसका कारण यहे है कि इसका भार प्राय उन्हीं व्यक्तियों पर पडता है जो बचत करने की स्थिति 
में होते हैं । परिणामत इससे देश मे पूँजी सचय पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। 

(3) कर-बचन की गु जाइश (50008 0 ।972५8500)--आरोही कर मे प्राय वचन 
की बहुत गु जाइश रहती है.। करदाता कर अधिकारियों के सामने झठा हिसाव-किताब पेश करके 
कर से वच निकलने की चेण्टा करते है । 

उपयुक्त दापो के होते हुए, भी आरोही कराधान आज सा्जेत्र, लोकप्रिग्य, को, गएण, बे. |. इरादा, 
भुर्य कारण यह है कि इसके अन्तर्गत धन सम्बन्धी विषमताओ को दूर अथवा कम किया जा सकता 

हैं। गही कारण है कि डॉ० मार्शल तथा प्रो० पीगू जैसे महान अ्शास्त्रियों ने सामाजिक न्याय के 
आधार पर इसका समर्यन किया था। प्रो० केन्‍ज ने भी अपने रोजगार सिद्धान्त (परब्गए ० 


एक्र9/7)9प0०7) में आरोही कर पर विशेष वल दिया था । आरोही कर की बढती हुई लोकप्रियता 
के कारण इस प्रकार है 


(१) त्थाग क्षी समातता का सिद्धास्त--श्स श्रणाली के अन्तर्गत सभी करदाताओं हारा 
छिये गये त्याग (3व८/00०) से समानता स्थापित करने का प्रयत्त किया जाता है। चूँकि गरोबो 
की अपेक्षा अमीरो की भुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती है इसलिए उन पर उँचो दरों पर 
कर लगाया जाता है। इस प्रकार अमीरो तथा गरीबों द्वारा किये गये त्याग को समान बताने का 
प्रयत्व किया जाता है। 

(2) “कर चुकाने को योग्यता” का सिद्धाल्त--इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति को 
आय के बढने के साथ साथ उसकी कर चुकाने की योग्यता मे भी वृद्धि हो जाती है। यही कारण 
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है कि इस कर-प्रणाली के अन्तर्गत गरीबो की अपेक्षा अमीरो पर अधिक ऊँची दर पर कर लगाया 
जाता है। 

(3) मितव्पपता एवं उत्पादकता का सिद्धान्त---आरोही कराधात इस सिद्धात्त की भी 
सन्तुष्टि करता है। यह न बेबत मित॒व्ययी, बल्कि उत्पादक भी होता है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि 
के साथ-साथ इस कर से उपलन्ध होने वाली आय स्वय ही बढती जाती है । 

उपयुक्त कारणों से आरोही करावान आज विश्व के सभी देशों की कर प्रणालियों का 
अभिन्न अग बन गया है । 


आरोही (प्रतिगामी) कर (२८४६४७४८ ७:0)--यह कर आरोही कर-प्रणाती के विलकुल 
विपरीत होता है। जवरीही कर के अन्तर्गत धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियो रा 
दरो पर कर वसूल बिया जाता है । जैसे-जैसे व्यक्ति को जय बढती जाती है, वैसे-बैसे कर की दर 
चटती जाती है। इस प्रकार इस कर-प्रणाली के अन्तर्गत निर्धतो पर कर-भार अधिक और धनिको 
पर कर-भार कम पडता है। यह कर-प्रणाली स्यायगगत नहीं है। इसलिए इसे सर्वत्र त्याग दिया 
गया है। कुछ वर्ष पूव भारत मे नमक पर लगाया गया कर अवरोही कर का एवं उदाहरण था, 
क्योकि इसका भार धनिकों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पडता था। 

अधोगामी कर (70ल्‍0टा८८४४ए८ 7६5)--इस प्रकार का कर एक निश्चित सीमा तक तो 
प्रगतिगीब होता है परन्तु उसके बाद यह आनुपाविक कर बन जाता है। दूसरे शब्दों मे एक 
निश्चित सीमा तक ठो कर की दर आय वृद्धि के साथ बढती जाती है. किन्तु उस सीमा के उपरान्त 
कर वी दर सभी प्रकार की आय के लिए एक समान हा जाती है। इस प्रकार अधागामी कर 
आरोही तथा आनुषपातिक कर का सम्सिश्रण होता है। इस कर का यह परिणाम होता है कि 
अधिक आय वाले व्यक्तियों को कम आय वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कम त्याग ($80॥08) करता 
पडता है। 


प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर (98०0 6 ॥व0० प४४)--करो को प्राय दो वर्गों मे 
विभाजित किया जाता है-- (क) प्रत्यक्ष कर, (ख) अप्रत्यक्ष कर । 

(कर) प्रत्यक्ष कर (20०० 78%)--अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भार ह व्यक्ति 
बहन फरता है जिस पर क्लि थहू लगाया जाता है। इसका भार अन्य किसी व्यक्ति प्र नहीं डाला 
जा सब्ता है। उदाहरणार्थ, आय-कर एक प्रत्यक्ष कर है और इसका भार उरी ब्यक्ति द्वारा वहन 
क्या जाता है जो इसे चुकाता है ) 

[स) अप्रत्यक्ष बार (0060७ 795४)--अप्रत्यक्ष कर बहू कर होता है जो एक व्यक्ति 
द्वारा चुप।य, जाता है किग्तु जिसका भार दुसरे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है। वह व्यक्ति जो 
प्रथमत कर दा चुकाता है वह इसके भार को दूसरे व्यक्ति के कन्धों परु डान देता हे। उदाहरणाथ, 
माटर कार पर लगावा गया कर प्रथमत जायातकर्ता द्वारा चुकाया जाता है पर अन्तत बंह उसे 
ग्राहफ के कन्धो पर डाल देता है। आयातकर्ता कर को मोटर कार के मूल्य मे सम्मिलित कर देता 
है तथा उसे ग्राहक प वसूल कर लेता ह। इस प्रकार सभी अप्रत्यक्ष कर ग्राहको द्वारा बहन विवे 
जाते है यद्यपि ये प्रथमते व्यापारियों द्वारा ही चुकाये जाते है। 


कभी कभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करो के अन्तर का स्पष्ट करने के लिए कर देयता (॥778०/) 
और कर वाह्मता (7१०:4०४०७८) शब्दों का अ्रयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर बह होता है 
जिसमे कर-देयता तथा कर-बाह्मता एक ही व्यक्ति पर होते हैं ॥ इसके विपरीत, अप्रत्यक्ष कर बह 
कर होता है जिसमे कर देयता और कर वाह्यता अलग-अलग व्यक्तियो पर होते हैं । कर की देयता 
उस व्यक्ति पर होती है जो इसे पहले चुकाता है किन्तु कर वी वाह्यता उस व्यक्ति पर होती है जो 
अन्तत. इसके भार को वहन करता है। वह व्यक्ति जिस पर कर-देयता होती है उसके लिए यह 
आवश्यक नही कि वहूं कर भार को वहन भी करे। उदाहरणायें, आयात कर की देयता तो आवात 
कर्ता पर होती है, परन्तु आयत्त कर का भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है । इसलिए आयात कर 
अप्रत्यक्ष फर होता है ) इसके विपरीत, प्रत्यक्ष कर म कर-देगता तथा कर वाह्यता दोतो एक ह्ढी 
च्यक्ति पर होते हैं। उदाहरणार्थ, आय कर एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योकि इसे चुकाने बाला व्यक्ति ही 
इसके भार को वहन करता है । 
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प्रत्यक्ष करो के लाभ--य निम्नलिखित हैं 

(!) प्रत्यक्ष कर बामरिक जागरूकता उत्पन्न करते हें- भाय वर जैसा प्रत्यक्ष कर चुक्ाल 
वाल श्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से चुभता है और वह नत्काल ही अपने अधिवार कै प्रति सजर हो 
जाता हू। वह व्सख बात का भी ध्यान रखता ह कि सरकार द्वारा करा स एकत्रित विय हुए व 
का अपव्यय न हा और उसे फिजूल की योज्नाआ पर व्यथ न गेँवाया जाय । परिणाम “संस 
सरकारी व्यय पर एक प्रकार का नियनण हा जाता है । 

(2) प्रत्यक्ष कर फिकायतपूण (बचतपूण) होते ह--मत्यत कर हस थब मे बचनपू हा 
है कि उनकी वसूल करन वी लागत कम होती है। जाय कर ऊूँरा प्रत्यक्ष बर प्राय उदास 
(807०८) पर ही वसूल कर लिय जात है। उदाहरणाथ वेतनभोगा क्तिया पर जगाया गया 
आय-बर उतव बतनो म स॒ ही ज्सूल बर जिया जाता है । 

(3) प्रत्यक्ष कर समतापूण होते हैं---ँरयश्ल करा म समता का गुण पाथा जाता है । 
इसलिए ब न्यायसगत होते है । इनके अतग्रत कोई व्यक्ति जितना जधिक धनी होता हूं उतना 
हो वह कर का भार अधिक वहन करता ह। इसके विपरीत जिन व्यक्तिया कौ आय एक निश्चित 
सीमा से कम हांगी है उन पर कर का भार पड़ता ही नही ह व्योकि उहे कर भुगतान स मुक्त 
कर दिया जाता है । 

(4) प्रत्यक्ष कर निश्चित होते हैं-प्रयक्ष करा क् बार म करदात्ाआ का पहले ही 
जावनारी हा जाती है कि उनस बिलना कर लिया जायगा तबा किस समय पर जिया जशयगा । 
फलत थे इसके जिए पहत से हा पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हे। इसी प्रकार ज्त्याश बारास 
सरकार या भा स॒विधा रहती ह क्‍्याकि इनकी निश्चितता त्र बारण भरकार झसमे प्राप्य होन 
बाजी जाय का सहा अनमान नंगा सकती ह । 

(5) प्रत्यभभ कर लोचदार होते हैं--प्रत्यशा करो म वाचकता का ग्रुण भी पाया जाता ह 
अथात आवश्यक पडन पर उनस अधिक आय प्राप्त की जा सबती है। सकटकात में बडे हए 
सरकारी व्यय का पूरा करत क [ए हरा बी वद्धिद्वारः करा सऔर >धिक जाय श्प्त 
की जा सकती ह। 

प्रत्यक्ष करो के दोध--य दाप निम्नलिखित हू 

(]) धश्रत्यक्ष कर असुविधापृण होते ह---इनया सवस वडा अवगुण यह ह विः यह करदाताओा 
के लिए अत्यत जसुविधापूण हात है। वभी कभी करदाता का कर की वूल राम एक ही किश्ग 
मे उप्राने ५ लिए आदेश दिया जाता ह जिससे उसे बहुत क ट हाता है। इसक आगिरिक्त कर 
दाता का बर जथिकारी का सतुष्टि के लिए विस्तृत रूप मे अपना हिसाब किताब भ्रस्तुत्त करना 

पडता ह और बइ प्रकार ने पत्तौदा प्रपत्र भरने पडते ह । उदाहरणाथ भारतीय आय कर से ब्यव 
सायिश्वा का वहत बडी ही बिधा रहती ह। बहा तक कि कर पर्मति बी उतझगा वा समझने के 
लिए ब्शिप ) से परागश तेना पता 6 । 

(2) भधत्यक्ष कर कभी-क्रमो गर आथिक भी होते हैं--#छ प्रयक्ष करो को वसूत्र करन का 
जागत बहत ऊची होती है विशेषकर उस अवस्था में जब करलटाताआ की स॒प्या बहुत अधिक 
होती है जौर कर फ रूप म वे छांटी छांटी रकरमें अदा करते है। उदाहरणाथ भारत में भूमिनर 
लथवा साजगुजारी का क्सूल करने वी जाग्रते बढ़ुद ऊची है । अत इसे मितब्ययी (8००7णाःट्व।) 
नहा पढ़ा जा सकता । 

(3 प्रत्यक्ष करो के अतमत कर बचन की भम्म्गवना रहती हे--प्रत्यक्ष करा क एवणत 
कर बजन ([77-८५४क०णा की सर्देत् सम्भावता रहती हे क्याक क्रदता इस प्रकार के क्ये स 
आसानी ल बच जाते है। उदाहरणाथ भारत स अनेक व्ण्वसाया अपनी आय का ठीउ ठीक हिसाव 
किताब मे दकर जाय कर से वच जाते है। उन पर या तो आय कर लगता ही नहा और यदि 
जगता भी ह ता बहुत कम दर पर | वास्तव म वराजकल भारत म व्याप"रिया द्वारा बड पमाने 
पर आय कर की चोरी की जा रही है। 

4) प्रत्यक्ष कर प्राय सतमाने ढ़य से लगाये जाते है अत्यश करा के विघठ परय यह 
आपत्ति की जाती है कि वे सरकार द्वारा मतमान ढछए स जगाये जाते हू जार उनवी दरो को 
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निर्धारित करते समय किसी निश्चित सिद्धान्त को ध्यान में नही रखा जाता । इससे सामाजिक 
न्याय को छेस़ पहुँचती है | 

(5) भ्रत्यक्ष कर लोकत्रिय नही होते--चूंकि प्रत्यक्ष कर करदावाओ द्वारा स्वय ही चुकामे 
जाते है, इसलिए वे इतकी चुभन को प्रत्यक्ष रूप मे अनुभव करते है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष 
कर अप्रत्यक्ष करो की तुलना मे कम लोकप्रिय होते है । 

(6) श्रत्यक्ष करो से गरीब लोग प्राय बच जाते हैं--प्रत्यक्ष करो का भार प्राय अमीरो 
पर ही पडता है और गरीब उनसे लगभग पूर्णत मुक्त कर दिय जाते है। कुछ लोगो की दृष्टि से 
यह उचित नही है, उनका कहना है कि राज्य-व्यय के भार का सभी नागरिकों द्वारा अपनी-अपनी 
चुकाने की योग्यता के अनुस्तार वहन किया जाना चाहिए किस्तु प्रत्यक्ष करो के अन्तर्गत निर्धन- 
वर्ग अपना उचित अशदान ((०(707४०8) बरने से वच जाता है। 

अप्रत्यक्ष करो के लाभ--ये निम्नलिखित हैं 


() अप्रत्यक्ष कर सुविधापूर्ण होते हैं -अप्रत्यक्ष कर सामान्य वस्तुओ पर लगाये जाते 
है तथा वे उपभोक्ताओ द्वारा उस समय चुकाय जाते हैं जबकि वस्तुओ का क्रय किया नाता है। 
कर की रकम को वस्तु की कीमत मे सम्मिलित कर दिया जाता है तथा उपभोक्ता किसी चुभन 
को अनुभव किये बिता ही उसे चुका देता हैं । उपभोक्ता तो जानते ही नहीं कि वे कर चुका रहे है। 
इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर करदाताआ द्वारा उस समय दिये जाते है जबकि उनके पास उबको 
चुकाने के लिए पयाप्त साधन होते है। 

(2) अप्रत्यक्ष करो का बचन नही किया जा सकता--अप्रत्यक्ष करो से करदाता बच नहीं 
सकते, क्योकि थे उनसे खरीद की हुई वस्तुओ के लिए ऊँची कीमतों के रूप में ब्यूल किये जाते 
है जब बस्तुएँ खरीदी जाती हैं, तब उन पर कर चुकाना ही पडता है। इसलिए ऐसे करो से बच 
निकलने की कोई सम्भावना नही होती । 

(3) अप्रत्यक्ष कर उत्पादक एबं लोचदार होते है--अपत्यक्ष कर जब गेहें तथा नमक जैसी 
जीवन की अनिवायताओं पर लगाये जाते है तब बहत लोचदार सिद्ध होते है।कर की दर 
को बढान पर इससे प्राप्त आय को बहुत बडी मात्रा मे बटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 
ऐस्ते करो से प्राप्त होने वाली आय जनसख्या तथा उत्पादन की वृद्धि के साथ बढती है । 

(4) प्रत्यक्ष कर सामाजिक दृष्टिकोण से लाभकारो होते हैं--शराज, अफीम गाँजा आदि 
नशीली वस्तुओ पर लगाये गये अप्रत्यक्ष कर उनके उपभोग को सीमिन करते है जिससे समूचे 
समाज को लाभ होता है । 

(5) अप्रत्यक्ष कर समतापूर्ण होते है--अप्रत्यक्ष करा द्वारा लोगा के सभी वर्गों से अशदान 
प्राप्त किया जा सकता है क्योकि सभी लोग बस्तुएँ खरीदते है। इसके अतिरिक्त विलातिता 
की बस्तुओ पर जसप्रत्यक्ष कर लगाकर धनी वर्गों स भी उनका अजशदान प्राप्त कर 
सकती है। 

अधत्पक्ष करो के दोष--ये निम्नलिखित है 


() असमानता--अप्रत्यक्ष कर प्राय शागास्य उपशोग की वस्तुओं पर लगाये जाते हैँ: 
और ऐसी वस्तुओ का उपभोग करने वाले निर्धन व्यक्ति को भी उतना ही चुकाना पड़ता है जितना 
कि एक धनी व्यक्ति को । स्पष्टठत यह नन्‍्यायसगत नहीं है। इसलिए अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार से 
अवरोही कर (72287655४8 (856७) होते हैं। 

(2) अप्रत्यक्ष कर समाज मे आथिक असमानताओ को बढाते हैं--जैसा हम ऊपर कह चुक 
है, अप्रत्यक्ष कर अधिकाशत अनिवायंताओ पर लगाये जाते हैं। चूंकि एक निर्धन व्यक्ति धनी 
व्यक्ति की अपेक्षा अपनी आय का अधिकाश अनिवार्यताओं पर व्यय करता है इसलिए वह धनी 
व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कर-भार वहत करता है। परिणामत ये अवरोही कर बत जाते है और 
समाज में आथिक असमानताओआ को बढाने में सहायक होते है। 

(3) अप्रत्यक्ष कर गेर-आशथिक होते हैं---अप्रत्यक्ष करो को बसूल करन को लागत ऊँची हाती 
है । इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष क्र के फ्लस्वरूप वस्तु का मूल्य कर वे अनुपात से भो अधिक बढ़ा 
दिया जाता जाता है । परिणामद साधारण जनना को इससे आथविक्क क्प्ट होता है । 
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(4) अनिश्चितता--अप्रत्यक्ष करो से प्राप्त हाने वाली आय सरकार द्वारा सही-सही आवी 
नही जा सकती | जैसे ही किसी वस्तु पर कोई कर लगाया जाता हैं, वैसे ही उस वस्तु की कामत 
बट जाती है आर उसके फलस्वरूप उसकी माँग मे कमी हो जाती है| यह निश्चित रूप से नही 
कहा जा सकता कि वस्तु की मांग किस सीमा तक घट जायगी। अत कर से प्राप्त होते वाली जाय 
अनिश्मिचत ही रहतो हू | 


(5) अप्रत्यक्ष कर नागरिक जायरूकता उत्पन्न नहीं करते--बँँकि वरदाता वस्तुनों को 
खरीदते समय यह अनुभव नहीं करते किव कर चुका रहे है, इसलिए उनमे पिसी प्रकार की 
नागरिक जागरूक ता उत्पन्न नहां होती | वे प्रायः नागरिक कर्च॑व्यों के प्रति उदास्तीन रहते है तथा 
सरकार द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं (गशाएव। ग्राध्ट्रएैधा८५) पर कोई सजग हष्टि 
नही रखते । 


निष्कर्ष- -अब प्रश्य यह उत्पन्न हाता है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में से कौन-सा श्रेष्ठ 
है। बारतव म, इस प्रशन का उत्तर देना सरल नही है। प्रत्यक्ष एवं अश्त्यक्ष दोनो ही करो के गुण 
एवं दोष हाते है। ।9वी शणाब्दी में अ्ंशास्त्रियों द्वारा अप्रत्यक्ष करों पर अधिक जोर दिया 
जाता था, किन्तु अब 20वीं शताब्दी में अर्थशास्तरयों द्वारा प्रत्यक्ष करो पर अधिक बन्न विया जा 
रहा है। वास्तव मे, एवं अच्छी कर-प्रणाली मे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही करो का उचित 
सम्मिश्रण होता चाहिए, व्योफि ऐसा करन से प्रत्यक्ष क्रो के दाप अप्रत्यक्ष करो के गुणों से 
दूर हो जाते है। फिर भी विपत्तित देशो मे प्रत्यक्ष करो पर जोर दिप्रा जाता है जबकि पिछडे हुए 
एव अद्ध-यिवर्तित देशों मे अप्रत्यक्ष करों भी ओर अधिद श्यान विया जाता हे! ब्रिदेन के प्रसिद्ध 
प्रधानमन्ती ग्लेडस्टन (0|30$07०) न प्रत्यक्ष एबं अअत्यक्ष क्रो वी दो सुन्दर बहनों के स'थ 
तुलना को है जिनमें किसी प्रकार का पक्षपात करना वह अनुचित समझते थे । उनके शब्दों से 
5 केबल क्षम्य ही नही, वल्कि एक पुनीत वर्तव्य ह कि इन दानो बहना का एक जैसा ही सत्कार 
किया जाय । 


विशिष्ड तथा मूल्यानु्तार कर--कभी-कभी करो का वर्गीकरण विशिष्ट करों तथा मूह्या- 
नुसार करा म भी क्या जाता है। 


(क) विशिष्ट कर ($0८0॥0 ॥30)--जब किसो बस्तु पर उसके वजन के अनुसार अथवा 
उप्तकी इकाई के आऊ़ार के अनुसार कर लगाया जाता है, ठब इसे विशिष्ट कर कहते है | उदा- 
हरणार्थ, जब चीनी पर उत्पादन-कर प्रति किबव्रण्टल के हिसाब से लगाया जाता है जथवा कपडे 
प्रर उत्पादन-कर एति मीटर के हिसाब से लगाया जाता है, तब इसे विशिष्ट कर कहते है। विशिष्ट 
कर का मुख्य गुण यह है कि इसे वसूल करता आसान एवं सुविधाजलक होता है, क्योकि यह वस्तु 
वे 4जन के अनुसार अथवा उसकी इकाई के आकार के अनुसार ही एकत्रित किया जाता हे । 
किन्तु यह समता के सिद्धान्त का पालन नही करता, क्योकि अमीरो को अपेक्षा निर्धनो पर इसका 
धोझ अधिक पड़ता है। इसका कारण यह हैं कि अमीरो की अपेक्षा गरोबो की मुद्रा की सीमान्‍्त 
उपयोगित। अधिक होती है । 


(ख) मूल्यानुसार कर (8प0-४४०0था) ]4%)--जब किसी वस्तु पर उसके मूल्य के अनु- 
सार कर एकत्रित किया जाता है, तब इसे मूल्यानुसार कर कहते हैं । इस कर के अन्तर्गत वस्तु का 
घजन एवं आधार चाहे कुछ भी हो किन्तु कर उसके मूल्य के अनुसार हो लिया जाता है | आयात 
बरी गयी कई प्रनार की वस्तुओ पर आयात कर वजन के अनुसार नहो, बल्कि वस्तु के मूल्य के 
अनुक्षार लिथा जाता है । मुल्यानुख्तार कर का मुख्य गुण यह है कि इसका भार गरीबों की अपेक्षा 
अमीरो पर अधिक पड़ता है। अत इस दृष्टि से यह कर न्यप्यस्गत हे। परन्तु इस कर की मुख्य 
कठिनाई यह है कि इसे लगाते समय चल्तु के वास्तविक मूल्य को जानना कठिन होता है। प्राय 
व्यवसायी लोग वर से बचने के लिए बीजको (77५००८७) मे वस्तु के मूल्य को कमर करके दिखाते 
ह। वास्तव मे, त्रिशिष्ट कर तथा सुल्याइसार [सार कर मे चयन करना कठिन है | एक अच्छो कर- 
प्रणालो मे इन ढोगो को ही उचित स्थान दिया जाना चाहिए। 
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एक अथवा अनेक कर-अ्रणालो 
(इाएड्ड० फक्षक्पाड घिपा एल प्रवर 9)अ0८70) 
कर-प्रणाली प्राय दो प्रकार की होती है (क) एक करभअ्रणाज़ी, (ख) अनेक कर-प्रणाली । 

एक कर-प्रणालों वह प्रणालो होती है. जिसके अन्तर्गेतत सरकार अपनो समूचों आय केवल एक कर 
लगाकर ही प्राप्त करती है । इसके विपरीत, अनेक कर-प्रणाली वह्‌ प्रणालों होती है जिसमे सरकार 
की आय फिसी एक फर से नहीं, बल्कि वई प्रकार के करों से प्राप्त होतो है । इस विषय पर अतीत 
काल से अथशास्त्रियों मे बहुत मतभेद रहा है। उदाहरणार्थ, फिजियोत्रेट्स (?/५भ००७७5) जैसे 
फ्रासीसी अर्थशास्त्रियो ने एक कर-प्रणाली का ही समर्थन किया था। उनके मतानुसार सरकार को 
तो केवल एक कर से ही अपनी समूची आय प्राप्त करनी चाहिए । एक करप्रणाली के समर्थको ने 
निम्मलिखित करो का भिन्न-भिन्न समयो पर समर्थन किया है 

() भूमि-कर ([.आ0-785) - फ्रासीसी अर्थशास्त्रियों (जिन्हे फिजियोक्रेद्स कहा जाता 

है) ने भूमि के आथिक लगाव पर एकमात्र कर लगाने का सुझाव प्रस्तुत किया था। आगे चलकर 
उनके इस प्रस्ताव का समर्थन अमरीका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हेनरी जॉर्ज (मिथ 66०8०) 
ने किया था। हेनरी जॉर्ज के मतानुसार सरकार को कर लगाकर भूमि का समूचा लगान 
अथवा भूमि के मूल्य में होने बाजी समूच्ची अनाजित वृद्धि (फाल्क्राह0 [0एथाशथ॥।) को ग्रहण 
कर लेना चाहिए। परन्तु भूमि-कर की एकाक्री-कर प्रणाली में कई दोप पाये जाते है--प्रथम, 
सदि भूमि पर ही कर लगाया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका 
भ्रूमि से नही कमाते वे कर से पूर्णत बंच जायेगे। दुसरे, इस प्रणाली के अनुप्तार कर का 
समान के केवल एक वर्ग पर ही पडेगा, जबकि अन्य वर्ग इससे बिलकुल बच जायेंगे। नैतिक 
हृष्टि से यह उचित प्रतीत नहीं होता । तीसरे, भूमि के मूल्य में समय-समय पर उतार- 
चढाव होते रहते है । अत यदि एकाकी भूमिकर के सुज्नाव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो 
सरकार को कर छगाने से पूर्व प्रतिवर्ष भूमि का मूत्य ज्ञात करना पड़ेगा । इसमें कई प्रकार की 
कठिनाइयॉ हो सकती है। इसने अतिरिक्त, सरकार वे लिए अताजित, लाभ (एप्रहथा।*प 
पथाशी।) की मात्रा का अनुमान लगाना भी कठिन हो जायगा। चौथे, एकाकी भ्रूमि-कर से सरकार 
को पर्याप्त आय उपलब्ध नहीं हो सकेगी और विवश होकर सरकार को अन्य कर लगाने ही 
पड़ेंगे । 

(2) आय-कर (॥70०7० 7%४)--छुछ समाजवादी अयेशास्त्रियों का सुझाव है कि सरकार 
का केबल लोगो की आय पर ही कर लगाना चाहिए, अर्थात सरकार +त अपनी समुची आय केवल 
आय-कर से ही प्राप्त करती चाहिए । इस सुझाव के समर्थन में उनका कहना है कि इससे सरकार 
सभी प्रकार की आय वाले व्यक्तियों पर कर लगाकर पर्याप्त आय प्राप्त करने में समर्थ हो जापगी । 
इसके अतिरिक्त, इससे कर के भार का वितरण भी प्रत्येक -यक्ति पर उसकी चुकाने की योग्यता क्के 
अनुसार किया जा सकेगा । परन्तु इस प्रकार के कर मे भी कई प्रकार के दोष पाये जाते है--* 
प्रथम, छोटी छोटी आय वाले व्यक्तियों से आय-कर की वसूली करना कठिन होगा। इसके अतिरिक्त, 
कर-वसूली का व्यय भी बढ जायगा । हूसरे, इस प्रकार के कर से देश की बचतें निरुत्साहित होगी 
जिसके परिणामस्वरूप आशिक विक्रास पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । तीसरे, कर-सग्रह से कुछ 
मर साधन सरकार को उपलब्ध नही होगे, जैसे पूँजी कर एवं उत्तराधिकार कर 
आदि । 

(3) सम्पत्ति-कर (000०9 ॥95)--ऊुछ अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव भ्रस्वुत किया है 
कि आय-कर के स्थान पर सरकार को केवल सम्पत्ति-कर ही लगाना चाहिंए। किन्तु इस प्रकार 
के कर से दो मुख्य दोप पाये जाते है--प्रयम, सम्पत्तिन्‍कर केवल उन्हीं लोगों पर लगाया जा 
सकता है जिनके पास सम्पत्ति होती है।इस कर से बचने के लिए लोग सम्पत्ति एकत्रित करना 
ही बन्द कर देंगे । दुसरे, सम्पत्ति-कर लगाने के लिए सम्पत्ति का मूल्य जानता आवश्यक होता है । 
जैसा विदित है, सम्पत्ति का ढीक-ठीक सूल्याकन करना बहुत कठिन कार्य है । 

वास्तव मे, एक करूअणाली इतनी दोषपूर्ण है कि आज की परिस्थितियों मे इसका अप 
नाया जाना कठित ही नहीं, बल्कि असस्भव भी है। प्रथम, एक कर-प्रणाली के अन्तर्गत कर से 
बचना बहुत सरल हो जाता है जबकि अनेक करञ्रणाली के अन्तर्गत करो से वचना इतना सरल 
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नही होता । दूसरे, एक कर-प्रणाली के अन्तर्गत सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त 
आय एकत्रित नहीं कर सकती । तौसरे, एक कर-प्रणाल्री के अन्तर्गत समाज में आथिक विपमताएँ 
उत्पन्न हो जायेगी जबकि अनेक कर-प्रणाली में इस प्रकार की सम्भावना बहुत कम रहती है। 
अत जैसा हम ऊपर कह चुके है, एक कर प्रणाली के अब अपनाये जाने की कोई सम्भावना नहीं 
है । वास्तव मे, आजकल विश्व के सभी देशो ने अनेक कर-प्रणाली को अपना रखा है । इस 
प्रणाली मे, कुछ तो बडे-बडे कर होते है, जिनका भार धनी वर्गों पर पड़ता है और कुछ छोटे-छोटे 
कर होते हैं (जनका बोझ समाज के निर्धन वर्गों पर पडता है। अनेक कर-प्रणाली से कई प्रकार के 
लाभ भ्राप्ल होते है | प्रथम, इसके अन्तर्गत कर बचत (]9% 5४४४०॥) को रोका जा सकता है । 
इुसरे, इसके अन्तर्गत अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रारकार पर्याप्त आय प्राप्त कर सकती हैं । 
तोसरे, कक अधीन एक कर की बुराइयो को दूसरे करो के गुणों द्वारा दूर अथवा कम किया जा 
सकता है । 


एक अच्छी कर-प्रणालीं की विशेषताएं 
(एागवणलाज्ञाप5 ण ७ 50०9 9 $59जदा) 
एक अच्छी कर-प्रणाली की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है 
() समता (7900) --एक अच्छी कर-प्रणाली में करो का जनता पर पडने बाला भार 
न्यूनतम होना चाहिए और इसके साथ देश के विभिन्न वर्गो पर इसना भार न्यापपूर्ण ठग से बित- 
रित किया जाना चाहिए। सबसे चौडे कन्‍्धो पर सबसे अधिबा वोझा पड़ना याहिए। इस उद्देश्य 
की प्राष्सि के लिए यह नितान्त आवश्यक है वि पर-अणाली मे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वरो का उचित 
सम्मिश्रण होता चाहिए। जैसा विदित है, प्रत्यक्ष करो का भार गरीबों की अपेक्षा अभीरो पर 
अधिक पडता ह। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष करो का भार जमीरा फी अपेक्षा गरीबों पर अधिक 
पडता हे | इस परिस्थिति मे यदि इनमे से कसी एक--प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष--कर की प्रधानता 
है तब देश की कर-प्रणाली न्यायसगत नहीं मात्री जा सकती । अत कर-प्रणालीं में समता स्थापित 
करने के लिए प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष दोनो प्रकार वे करो का होना आवश्यक है | 
(2) उत्पादकता (27040०७५॥५)--एक अच्छी कर-प्रणाली की टूसरी महत्वपूर्ण विशेषता 
उसकी उत्पादकना होती है । उत्पादकता के यहाँ पर दो अर्थ लगाये जाते है--प्रधम, देश की कर- 
प्रधाली ऐसी होनी चाहिए कि उससे सरक।र को अपना व्यय पूरा करने के लिए पर्याप्त आय उपलब्ध 
दो सके । दुसरे कर-प्रणाली ऐसी होती चाहिए कि उस देश बी उत्पादन शक्ति पर कोई बुरा प्रभाव 
न पडे, अर्थात कर-प्रणाली थथासम्भव अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन-शक्ति कौ प्रोत्साहित करे। 

(3) लोचक़ता (5950/५)---7क अच्छी कर प्रणालो की तोसरी विशेषता यह है कि 
उसमे पर्याप्त मात्रा मे लोचक्ता का अश विद्यमान होना चाहिए । दूसरे शब्दों मे, कर-प्रणाली ऐसी 
होनी चाहिए कि उसम्रे करी से उपलब्ध होने वाली आय को सरलता से घटाया-बढाया जा सके । 
उदाहरणार्थ ग्रदि सकटफाल में सरकार को अधिक आय वी आवश्यक्रता पड्ती है तो करो की 
दरो में थोडी ठ्रृद्धि करके सरकार के लिए अधिक मात्रा मे आय प्राप्त करना सम्भव होना चाहिए । 
विशेषकर युद्ध के समय तो कर-प्रणाली मे लोचकता का होना अत्यन्त आवश्यक समझा जाता है। 
कर-प्रणाली मे लोचकता लाने के लिए दो बाते आवश्यक है--प्रथम, उसमे प्रत्यक्ष तथा अपन्यक्ष 
करो का उचित सम्मिश्रण होना चाहिए । दुसरे, सरकार को आय के कुछ साधन केवल सकटकाल 
के लिए ही सुरक्षित रखन चाहिए अर्थात इन साधनो का प्रयोग केवल सकटकाल मे ही किया 
जाना चाहिए। 

(4) सुविधा--दशश की कर-प्रणाली का तिर्माण करते समय करदाताआ पी सुविधा का 
विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। चूँकि करदाता कर चुकाले समय त्याग करते है, दसलिए यह 
आवश्यक हो जाता है कि उन्हे करो के परिणामत्वल्य किसी प्रकार का कष्ट नही होना चाहिए। 
डूसरे शब्दों मे, कर-प्रणाली निश्चिचतता एवं मितब्ययता के सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए । 
इसके अतिरिक्त, कर-प्रणाली इतनी सरल और सादा होनी चाहिए कि साधारण से साधारण व्यक्ति 
भी विशेपज्ञो बी सहायता के बिता इसे समसने में समर्थ हो सके । 

(5) कर-बचन का अभाव (8 05४7०४ 0 प्र८5-४४०७४००)--देश की करूप्रणाली का 
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निर्माण इस ढग से क्रिया जाना चाहिए कि उसमे कर-बचन को गुजाइश न्यूनतम हो, अर्थात्‌ कर- 
दाता करो से बच सकने में समर्थ न हो सके | दूसरे शब्दों मे, कर-प्रणालो में सभी प्रकार के करो 
का समुचित सम्मिञ्रण होता चाहिए | इससे कर-बचन की बरजाइश स्वत ही कम हो जायेगी । 


(6) अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्ति--डा० डाल्टब (97 040) के अनुसार 
सबसे बढिया कर-प्रणाली वह है जो अधिकतम सामाजिक लाभ बे सिद्धान्त पर आधारित होती है। 
दूसरे शब्दों मे, कर-प्रणाली का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाम प्राप्त करना होना चाहिए। 
अत इसके लिए आवश्यक है कि देश वी कर-प्रणाली के कारण उत्पादन-शक्ति पर कोई प्रतिकूल 
प्रभाव न पड़े । 

उपयुक्त अथ्ययन से स्पष्ट है कि एक अच्छी कर-प्रणाली को ययासम्भव कराधात के सभी 
सिद्धान्तों की पूर्ति करनी चाहिए। वास्तव में, ऐसी कर प्रणाली का निर्माण करना कठिन है जो 
कराधान वे सभी सिद्धान्तों की सन्तुप्टि करती हों। इसलिए सरकार का यह प्रयत्न होना चाहिए 
कि दश की कर-प्रणाली यथासम्भव अधिक से अधिक सिद्धान्तो की सन्तुष्टि करे । 


करदान सामर्थ्य 
(पक (४एकलाए) 


प्रत्यक देश के वित्तमन्त्री के लिए करदान सामश्ये का बहुत महत्त्व हाता है । नये कर लगाते 
समय अथवा प्ररान करो की दरों का बटाते समय वित्तमन्त्ती को देश की करदान सामर्थ्य को सदैव 
ध्यान में रखना पडता ह। यदि कोई वित्तमन्त्री देश की करदान सामथ्ण से अधिक कर लगाता है 
तो इससे लोगो मे अबग्य ही असन्तांप फैल जायगा और वे इस प्रकार के प्रयास का कडा विरोध 
करेगे । इसके विपरीत यदि कोई वित्तमन्त्री क्रदाव सामथ्य से कम कर लगाता है तो स्पष्ट हे कि बह 
सरकार का करो के रूप में मिलन वाली उचित आय से बचित रखता है । अत ऐसी परिस्थिति 
से वित्तमन्त्री को दश की करदाल सामथ्ये के अनुसार ही कर लगाने चाहिए । 

परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता हू कि करदान सामथ्य से अभिप्राय कया है ? वास्तव मे, यह 
शब्द अशशास्तियों मे विवाद का विषय रहा है। विभिन्न अर्थशास्त्रियो ने करदान सामर्थ्य के भिन्न- 
भिन्न अर्थ लगाय हैं। अब हम विभिन्न अधशास्पियों हारा करदान सागर्थ्य की की गयी परिभाषाओं 
का अध्ययन करेग । 


(।) धो० फिण्डले शिराज की परिभाषा फि्ण्डले शिराज (0909/ $00५5) ने करदान 
सामथ्य की व्याख्या दो उप-शीर्षको के अन्तर्गत की है-- (क) निरपेक्ष करदान सामर्थ्य, (ख) सापेक्ष 
क्रदान सामश्य । निरपेक्ष करदान सामर्थ्य (8050६ [4४०६ (७७922०७) से अभिप्राय कर- 
भार की उस मात्रा स है जा देश वे आ्थिक सगठन द्वारा वहन की जा सकती ह अर्थात इसमें हम 
इस बात का अध्ययन करते हैं कि देश म कर की कुल मात्रा क्तिनी होनी चाहिए । सापक्ष करदान 
सामथ्य (१९७४८ प4५०४७॥८ (व|़्वता9) से अभिप्राय एक देश क्री दूसरे देश को तुलना म सामु- 
दायिव बाय के लिए जशदात करने की क्षमता से हाता है। 


करदान सामथ्य के उक्त दानो अर्थों को श्यात में रखते हुए ग्रा० फिण्डले शिटाज त इसकी 
परिभाषा इन शब्दों से गौ है, ' करदान सामथ्य यह समूची वचत है जो कि उत्पादन मे से उस 
न्यूनतम उपभोग का, जो कि इस उत्पादन को प्राप्त करन के लिए आवश्यक है, घटाकर उपलब्ध 
होती है, बशतें कि रहन-सहन के स्तर में काई परिवतन न हो ।” इस प्रकार प्रो० शिराज कुल 
उत्पादन में से न्यूनतम उपभाग का निवालकर कर दान सामथ्य का प्राप्त करते है । किन्तु स्मरण 
रह कि उनक अनुसार न्यूनतम उपभाग म दा चीजे सम्मिलित हाती है-- प्रथम, लागो की न्यूनतम 
आजीविका । दूसरे, व्यापार एवं उद्याम की उन्नति के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था । कुल उत्पा- 
दत भ से इन दानो माताओं का घटाकर ही करदान सामय्य प्राप्त की जा सकती है 


(2) प्रो० जोसाया स्टैम्प को परिभाषा--जोसाया स्टैम्प (70झकक 5शा) के शब्दों मे, 
“बह वह अधिकतम धन है जा जिसी देश के लाग सार्वजनिय व्यय की पूर्ति के हतु अपने जोबन 
यो नीररा एवं दुखी बनाये बिना तथा आ्थिक संगठन में उथल-पुथल छ़िये बिना सरकार को देन 
के लिए तैयार हो जाते है ।” प्रा० स्टैम्प की यह परिभाषा वैसे तो ठीक प्रतीत होती है किन्तु इसमें 
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घोडा-रा/ अनिश्चितता का अश पाया जाता है। इसका कारण यह है कि “नीरस तथा दुखी जीवन” 
की कोई सही-सही माप उपलब्ध नही है । 

(3) प्रो० फ्रज़र की परिभाषा--प्रो० फ्रेजर (852) के अनुसार, “करदान सामर्थ्य 
उस समूचे आधिकय द्वारः व्यक्त होती है जो उत्पादन और स्यूनतम उपभोग में (जो कि उस्त उत्पा- 
दन के लिए आवश्यक होता है) अन्तर के रूप मे प्रकट होती है 0” प्रो० स्टेम्प की परिभाषा की 
भाँति यह परिभाषा भी कुछ अनिश्चित-सी प्रतीत होती है, बयोक्ति इसमे न्यूनतम उपशोग का कोई 
विश्लेषण नही किया गया, अर्थात ग्रो० फ्रेजर ने स्पय्ट शब्दों मे यह नही यताया हे कि न्यूनतम 
उपभोग से अभिप्राय क्या ह ! 

(4) डॉ डाहटन की परिभाषा--प्रो० शिराज की भाँति डॉ० डाल्डन (07 92॥णा) 
मे भी करदान सामर्थ्य को दो अर्थों मे लिया है । प्रथम, कसी ७०क राष्ट्र की निरपेक्ष करदान 
सामर्थ्य । दूसरे, दो अथवा दो से अधिक राप्ट्रो की सापेक्षिक करवान सामर्थ्य। डा० डॉल्टन के 
अनुसार, किसी राष्ट्र की निरणेक्ष करदान सामथ्ये को नापा नहीं जा सकता । अत इसका अध्ययन 
महत्त्वहीन हैं । किन्तु डा० डॉल्डन के अनुसार सापेक्ष करदान सामर्थ्य से अभिप्राय तुलवात्मक कर 
देने की योग्यता मे है । उनके कथनानुसार सापेक्षिक करदात सामथ्य को फिसी न किसी तरह 
मपफणा द्वी काफ्ा जए हफ्का है ॥ अ7० अएडस के शजब्हों 7. गेट ग्राशारण किम्ह्ए ग्रह है कि 
तुलनात्मक करदात योग्यता एक यथार्थता है जो कि उचित रूप से दूसरे शब्दों में व्यक्त की जा 
सकती है परन्तु निरपेक्ष करदान योग्यता एक कल्पित कथा है जिसको स्वोकार करने से भयानक 
प्रिणाप्र निकल सजते है ।' 

(5) प्रो० एलिज्ञर की परिन्षाधा- प्रो० एलिजर (8८) ने क्रदान सामर्थ्य की 
परिभाषा इस शब्दों मे की है जब करदासाओं से इतका कर ववून क्या जाता हैँ कि उनके 
उत्पादत का उत्साह ठण्डा पड जाता है और जब आवश्यक पौजी (जो कि घिसाई के कारण समाप्त 
हो चुकी ह अथवा बढ़ती हुई जनसख्या के नय श्रमिकों + लिए आवश्यक' है) प्राप्त नही हा मकती 
तो हम समझ लेता चाहिए कि कराधात सीमा तक पहुँचे चुका है । दूसरे शब्दों मे जब कर-भार 
अधिकता के कारण व्यवसाधियो का उत्साह क्षीण पड जाता है तथा धिसी हुई प॑जी परिसम्पत्ति 
का समुचित प्रतिस्थापन (5५0500प0॥) सम्भव तहो होता, तब समझ लेना चाहिए क्रि सरकार 
लोगो की क(दान सामर्थ्य के ठीक बराबर कर एकत्रित कर रही € ) प्रो० एलिजर की यह परि- 
भाषा भी पूणत दोपमुक्त नही ह क्योक्रि अन्य परिभाषाओं की भाँति यह भी अनिश्चित-सौ प्रतीत 
होती ह्‌। इसका कारण यह है कि इस परिभाषा म करदान सामर्थ्य की परिसीमाओं वा स्पष्ड 
वर्णन नहीं किया गया हे । 

(6) भारतोय कराधान ज्ाच कमेटी की परिभ्ाष---भारतीय कराधान जाँच कमेटी 

(वा प्॒क्षद्वाणा रिग्रवणाए/ (०॥०॥7९०८) ने करद्ान सामथ्ये की परिभाषा इन शब्दों से 
की है, “फरदात सामर्थ्य समता ने! सिद्धान्त की भाति एक साप्रेक्षिक विचार हू । आर्थिक दृष्टिकोण 
से समाज के विभिन्न बर्गो बी करदात सामर्थ्य उतके कर चकाने की उस सीमा मे प्रदर्शित होती है, 
जिस पर पहुँचकर उत्पादन-पुशलता तथा भ्रयास प्राय क्षीण होने लगते हैं।” प्रो» एलिजर को भाति 
आर्तीय कराधाव जाँच कमेटी ने भी करदान सामर्थ्य की परिसीमाओ का वर्णत किया है. और 
बताया है कि करदान सामध्ये की समूची राशि को करो के रूप से ग्रहण करने से देश बी अथे- 
व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते है । 

(7) करदान झामरथ्य के अन्य अर्थ--क रदान स्यग्ध्य के दो अन्य अर्थ भी लगाये जाते हे--- 
प्रथम, करदान सामर्थ्य से अभिप्राय बिना कष्ट के कर देने की शक्ति से है । इसरे करदान सामर्थ्य 
से अभिप्राध कप्ट को उपेक्षा करते हुए कर चुकाने की शक्ति से हु। यदि हम करदात सामर्थ्य के 
अथप अंथे को स्वीकार करते हैं तो उस दशा मे देश की करदान सामथ्ये शूत्य के बराबर हो 
जायगी | इसका कारण यह है कि कोई भी कर ऐसा नहीं होता जिसको चुकाने में करदाता को 
कुछ न कुछ कप्ट ने होता हो | यदि हम करदान सामर्थ्य के डूसरे अर्थ को स्वीकार करते है तो 
इससे करदाताओं की कर चुकाने की कोई भी अधिकतम तीमा बहो रहेगी । इसका कारण यह है 
कि दूसरे अर्थ के अनुस्तार कर चुकाते समय करदाताओ द्वारा अनुभव किये गये कप्ट का ध्यास से 
नही रखा जाता है । 
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उपरोक्त अध्ययन पे स्पष्ट है कि करदान साम्य को धारणा के वार मे अर्थशास्त्रियो में 
मलैक्य नहीं है । वास्तव म॑ करदान सामथ्ये की धारणा एक ऐसी धारणा है जिस पर अर्थशास्त्रियो 
में मतैक्य नहीं हा सकता । यह एक एसा अस्पष्ट विचार है कि इसको सही सही सीमाकित नही किया 
जा सकता । इसलिए डॉ० डाल्टन गे यह सुझाव दिया है कि राजबित के सभी गम्भीर विवेचती मे 
से करदान सामथ्य की धारणा को बाहर निकाल दना चाहिए। 

श्सा होते हुए भी करदान सामथ्य की सामान्य तौर पर इस प्रकार परिभाषा की जाती 
है, करदान सामथ्य से अभिप्रप्य उस बचत रे है जो राष्ट्रीय आय मे से कुल व्यय को घटा देने स 
प्राप्त होती है। कुल व्यय स यहा पर अभिप्राय लोगो को _कायकुशलता एवं पूँजी परिसम्पत्ति 
की कायक्षमतता का यथावत बनाय रखन पर किय गये व्यय से है। जब इस प्रकार के व्यय को 
कुल राष्ट्रीय आय स्त घटा दिया जाता है तो शेप क्रदान सामर्थ्य बच रहती है। सरकार इस 
प्रकार की बचत को पूणरूप भे वसूल करने की अधिकारी होती है किन्तु व्यवहार में सरकार द्वारा 
इस बचत को करा स पूर्णरूप में ग्रहण नहीं किया जाता । इसके विपरीत सरकार इस बचत का 
कुछ अश ही करा वे रूप म लागा स ग्रहण करती “| स्पष्ट है कि यदि सरकार इस बचत को 
पूर्णहपेण ग्रहण कर लेती है तो इससे लोगो भे निश्चय ही। असन्तोष फैल जावगा। जत लागो 
को सन्तुष्ट रखन व लिए सरकार इम बचत का अश ही करो के रूप मे ग्रहण करती है। 


जिल्तु करदान साम य के उक्त हत्टकाण को स्वीकार करन मे भी दा मुख्य कठिनाइयाँ 
है- प्रथम, यह कैस जाना जाय कि लागा की कायक्षमता का यधावत बनाय रखन पर कितता 
व्यय आवश्यक है । दूसरे, यह जातना भी कठिन है कि पूजी परिसम्पत्ति के मूल्य ह्ास वी क्सि 
आधार पर व्यवस्था की जाय । वास्तव म करदान सामथ्य की यह धारणा अत्यन्त अस्पप्ट है और 
इसका काई अधिक व्यावहारिक महत्त्व भी नही है। वस्तुत इसकी सही माप करत का प्रश्न ही 
उत्पन नहीं हाता । 


करदान सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व--किसी दश की करदाव सामथ्य अनेक 
तत्त्वा द्वारा प्रभावित हातो है 


() करदाताओ की मनोवृत्ति (25)0॥0089 ० प४४६ 989८$)--किसी दश की करदान 
साम य उस दश क करदाताओ की पनोवृत्ति पर निभर रहती है। उदाहरणाथ युद्ध के समय लाग 
प्राय दण के हित वे लिए अधिक त्याग करन को तत्पर हा जाते है। अब्दूबर 962 में जब 
चीनियो न भारग पर आक्रमण क्या था उस समय दशभत्ति के उत्साह के फ्तस्वरूप साधारण 
जनत। की क दान सामथ्य बढ गयी थी और जोग स्वत ही सरकार का अधिक कर देने के लिए 
तैयार हा गय थ। 


(2) देश फी प्रशासस व्यवस्था (8070राइधवा।१० 56६ ए७ ण॑ धा० 0०एाआ०५)--किसी 
दश की करदान्त साभथ्य उस दश की अशासन व्यवस्था पर भी निभर रहती है। उदाहरणाथ 
एक गुलाम दश म लागो की करदान मामशथ्य सर्देव शून्य रत्ती है। इसका कारण यह है 
कि लाग विदेशी सरकार का सन्देह की हष्टि से दखते है आर अधिक मात्रा म कर दने के लिए 
तैयार २४ हात । ब्रिटिश शासनकाल म॑ भारतोया की करदान सामथ्य इसी कारण कम हुआ 
करती थी । 


(3) देश के आथिक विकास की स्थिति--बिसी दश का करदान सामथ्य बहुत बडी सीमा 
तक उस दश के आविक विकास की स्थिति स निश्चित हाता हू। राधा णत ओऔद्यागिक दृष्टि स 
विकसित देश्ण की करदान सामथ्य पिछड तथा अविक्सित देशों की बदान सामथ्य वी जपशा 
ऊँची हाती है । 

(4) देश की कर प्रणाली का स्वत्प--पदि विसी दश की कर प्रणात्री वा तिमाण 
वैज्ञानिन आधार पर क्या गया £ तो निश्चय ही उस दश की करदान सामथ्य ऊची होंगी । 
स्मरण रह कि वेज्ञानिक कर प्रणाली मे सरकार द्वारा लगाय गय कर मिश्चित सरत एवं सुविधा 
पूर्ण हारे है । जत दश की वरदान साशध्य ध्वत ही ऊँची हा जाती है। यह भी स्मरण रह 
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कि यदि देश की कर-प्रथाली उत्पादन-श्क्ति पर बुरा प्रभाव डालती है तो इससे करदान सामर्थ्ये 
निश्चय ही क्षीण पड जायगी । 


(5) सरकारी व्यय का स्वरूप--देश की करदान सामर्थ्य सरकारी व्यय के स्वरूप पर 
भौ निर्भर करती है | यदि सरकार अपने व्यय का अधिकाश भाग धनोत्पयादन को ओत्साहित 
करने तथा लोगो की कार-कुशलता के स्तर को ऊँचा उठाने पर करती है तो इससे करदान 
सामश्यं स्वत ही ऊँची उठेगी। जब सरकार अपना अधिकाश व्यय कृषि-विकास, औद्योगिक 
विकास, परिवहन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर करती है तो इससे देश की करदान सामथ्य' 
में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, यदि सरकार बपने व्यय का अधिकाश भाग अस्त्रो के निर्माण एवं 
युद्ध की तैयारी के लिए करती है तो इससे निश्चय ही देश की करदान सामरध्यं घट जाती है । 


(6) देश में घन का घितरण--किसी देश मे धत का वितरण जितना अधिक असप्तान 
होता है, उत्तती है! उसको करदान साम्र्थ्य अधिक होती है। इसका कारण यह है कि सरकार 
धनी वर्ग से करो द्वारा आसानी से पर्याप्त आय प्राप्त कर सकती है। इसके विपरोत, किसी देश 
में धन का वितरण जितना अधिक समान होता है उतती ही उसको करदान सामर्थ्य कप होती 
है । इसका कारण यह है कि धन के वितरण मे समानता होने के कारण अधिकाश निर्धन लोग 
अपनी आय को अनिब्रायंताओ की सन्तुष्दि पर ही व्यय कर देते हैं। परिणामत उनकी करूदान 
साधथ्गं काश हो जानी है । 


(7) जनसझ्या में बृद्धि- साधारणत किसी देश की करदान रामध्यं उस देश की जन- 
संरया के आकार पर भी निर्भर रहती है। अन्य बाते समान रहते हुए, देश की जनसख्या मे 
जितनी अधिक बृद्धि होती है, उतनी ही उस देश की करदात सामध्यं कम हो जाती है। दसका 
कारण यह है क्रि जनम सा में वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोग पर किये जाने बाले व्यय में भी 
वृद्धि हो जाती है| परिणामत देश की करदाय सामथ्ये घट जाती हे । १रन्‍्तु स्मरण रहे कि यदि 
जनसरया मे वृद्धि के साथ-साथ देश की उत्पादन-शक्ति मे उसी अगुपात में ब्रद्धि हावी है तो लोगो 
बी करदान सामर्भ्य मे कमी नही होगी । 

(8) लोगो कग रहन-स्रहन सतर-देश को करदान स्तामर्थ्य पर लोगो के रहन-सहन स्तर 
का भी प्रभाव पढ़ता है। यदि किसी देश का रहन-सहन स्तर ऊँचा है ता निश्चय ही वहाँ के 
लोगों की उत्पादत-शक्ति अधिक होती । परिणामत उनकी आय भो अधिक होगो जिमप्तके फल- 
स्वरूप उनकी कर दसे की योग्यता ऊँची होगी । 


(9) आय की स्थिरता-राप्ट्रोय आप की स्थिरता भी देश क्री करदान सामर्थ्य को 
प्रभावित करती है। ब्रिटेन तवा अमरीका जैसे विकसित देशो में राष्ट्रीय आय प्राय स्थिर ही 
रहती है, अर्थात उसमे भारी उत्तार-चढाव नही होता किन्तु भारत जैसे देश मे राष्ट्रीय आय मे 
स्थिरता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर अधिकाश स्रोगो का व्यवसाय खेती है जो लगभग 
पूर्णत मानसून पर निर्भर रहती हैं। यदि सानसून ठोर समय पर तथा उचितमात्रा मे आते है तो 
ब्ेती अच्छी हो जाती है और परिणामत राष्ट्रीय जाय मे वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत, 
दुर्भाग्यवश यदि किसी बर्ष मानसून फेल हो जाते है अथवा सूखा पड जाता है त्तो इससे खेती 
चौपट हो जाती है और राष्ट्रीय आय प कमी हो जाती है। अत राष्ट्रीय आय कौ इस अस्थिरता 
के कारण सरकार के लिए किसी वैज्ञामिव क२-प्रणाली का निर्माण कार सकना कठिन हो जाता 
है| परिणामत देश की करदान सामर्थ्य न्यून ही रहती है । 

(30) मुदा-स्फीति (॥79॥00)--किसी देश की क्ररदान सामश्य का अध्ययन करते 
समय मुद्रा-फी्ि की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योकि मुद्दा स्फीति करदान साप्र््य पर गहरा 
प्रभाव डालती है । मुद्दा-स्पीति के कारण वस्तुओ की कीमत बढ जाती है किन्तु साधारण जनता 
को द्रव्य आय लगभग पूर्ववत्त ही रहती है। इस प्रकार उनकी वास्तविक आय मे कमी हो जाती है 
और परिणामत उनकी वरदात सामर्थ्य भी पट जातो है। 

अत किसी देश की करदान साम्थ्यं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमे उपयुर्त सभी 
बातों को ध्यान में रखना पडता है । हु 
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कराधान में न्याय की समस्या 
(#कांथा ्॑ उपच्नाष्ट 70 [कब्माणा) 


वास्तव मे, यह कराधाव की मुरय समस्या मानी जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि 
देश की कर प्रणाली यथासम्भव न्याय पर आधारित हानी चाहिए। अब प्रश्न यह उत्पन होता 
है कि ऊर भार के वितरण को स्यायसगत कैसे बनाया जाय ? कराधान में न्याय के आदर को 
प्राप्ति के लिए समय-समय पर अर्थशास्त्रियो द्वारा विभिन्न मिद्धान्तों का प्रतिपांदन क्या गया 
है । इनमे से मुख्य मुरय सिद्धान्त इस प्रकार है 


() कर-निर्धारण का लाभ सिद्धान्त (छे८प०ी( प्रश८०५ एप ४८४१7०॥)--इस सिद्धात्त 
के अनुसार प्रत्यक नागरिक से उतना ही कर लेना चाहिए जिवना कि उसे सरकार हारा की गयी 
सेवाओ से ल्यभ प्राप्त हाता है। अर्थात जिन नागरिका का अधिक लाभ प्राप्त हाता है उन्हे अधिक 
कर भार ब्रहन करना चाहिए। इसके विपरीत जिन नागरिको को कम लाभ प्राप्त होता है 

उन्हे कम कर देना चाहिए । जैसा विदित है नागरिको के लिए सरकार कई प्रकार की सेवाएँ 
करती ह । उदाहरणाथ देश की शासन व्यवस्था पुलिस तथा सेना तथा देश की न्याय प्रणाली से 
विभिन्न नागरिको का भिन्न-भिन्न पकार के लाभ प्राप्त हाते हैं। अत इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रम्येक नागरिक का सरकार द्वारा को गयीं सेवाओ से प्राप्त हाने वाले लाभ वे' अनुपात में हो कर 
चुकाता चाहिए | 


विन्तु इस सिद्धान्त वी दो आधारो पर आलाचना की गई है--अ्रथम, इस सिद्धान्त के 
अनुमार प्रत्येक तागरिक को अपन द्वारा प्राप्त किये गये लाभ के अनुपात में ही कर चुकाना 
आाहिए। कि 290 यह है कि लाभ की इस मात्रा को बंसे नापा जाय ” हमारे पास काई ऐसा 
यन्त्र नही है सहायता से हम नागरिकों द्वारा प्राप्त क्यि गये लाभ को भही-सही माप 
सकें । दूसरे, ज्ञाथुनिक कल्याणकारी राज्यो मे सरकार द्वारा वी गयी सेवाओं स अमीरो पी 
अपक्षा गरीबों का अधिक लाभ होता हैं। उदाहरणार्थ सरबार गरीबा के लिए सस्ते अनाज 
सस्ते मकान नि शुल्क शिक्षा एव डॉक्टरी सहायता की व्यवस्था करती है। यदि इस सिद्धाल्त का 
भ्वीकार कर लिया जाय तो इसका अर्थ यह हागा कि अमीरो की अपेक्षा गरीबों पर करो वा 
भार अधिक पडना चाहिए क्याकि उनका अमीरा की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हा 
स्पप्टत यह न्यायसगत नहीं है। अत इस सिद्धान्त को स्वीकार करना कठित है। लेक्नि 
बावजूद कुछ आवश्यक वस्तुओ को आपूर्ति करते समय सरकार इस भिद्धान्त का ध्यान में रखंतो 
है | उदाहरणाथ जब सरकार नागरिका का पानी विजली ग्रेस भादि आवश्यक वस्तुएँ सप्लाई 
बरती है ता रह इनफी कोमतें लाभ सिद्धान्त के अनुसार ही निश्चित करती है । 


(2) कर निर्धारण का सेवा को लागत का सिद्धान्त (0०5 ण॑ 5५०6 पफरणा रण 
प्र&क्षाणा)--कुछ अर्थशास्त्रिया न कर-भार के वितरण का निर्धारण करते समय इस सिद्धात्त 
का ध्यान म रखने की सिफारिश की है | इस सिद्धान्त के अनुसार भरकार द्वारा की गयी सेवाओं 
बी जो कुल लागत हाती ह उसी के अनसार ही लोगो पर कर लगाया जाना चाहिए । जैसा 
हम ऊपर कट चुके हैं--मरकार नागरिकों के लिए कई प्रकार की सेवाआ का प्रतन्ध करती है। 
इस सिद्धान्त क अनुसार इन सवाओ पर आते वाली कुल लागन का ध्यान म रखते हुए विभिन 
व्यक्तिया से कर लिये जाने चाहिए । परन्तु स्मरण रह कि सरकार का उक्त सेदाओ वी व्यवस्था 
न जाभ न हानि [४० 97णी! "९० 7055) के सिद्धान्त पर करनी हागी । 


इस सिद्धान्त को भी कई आधारा पर आलाचना की गयी है- प्रथम सरवार द्वाराबी 
गयी सभी सवाआ की कुल लागत निकालना ही कठिन काय है । यदि संवाओं की बुल लागत का 
हिसाव लगाना ही कठिन हू ता फिर उस नागरिकों पर वितरित करन का प्रश्न हो उत्पन नहीं 
हाता । दूसरे, यदि यह मात भी लिया जाय कि सरकार ढ्वारा की गयी सवाओं की कुल लागत 
सही सही निकाली जा राकती है ता फिर दृगरी कठिनाई यह उत्पन हाती है कि प्रत्यक नागरिक 
के प्रति को गयी सेवा की लागत का अनुमान कैस लगाया जप्य ?ै क्या इसका यह अर्थ है कि बुत 
लागत वा सभी नागरिकों मे वरावस्वराव वाट दिया जाय ? दूसरे शब्दों में क्या इसका जर्य 
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यह कि सभी नागरिकों पर एक समान पोल-टेक्स (?०-795) लगा दिया जाय । स्पष्ट है कि 
इस प्रकार का कोई भी सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। तौसरे, आधृतिक कल्याणकारी 
राज्यों में सरकार अमी रो की अपेक्षा गरीबो के लिए अधिक सेवाएँ करती है । उदाहरणार्थ, गरीबों 
के लिए बेरोजगारी भत्तों, वृद्धावस्था पेन्शन, निशुल्क डाक्टरी सहायता, आदि की व्यवस्था की 
जाती है। यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाय तो अमीरो की अपेक्षा सरबार को 
गरीबों से अधिक कर वसूल करने चाहिए, वयोकि उनके प्रति की गयी सरकारी सेवाओ की लागत 
अपेक्षाकृत ऊँची होती है । स्पष्ट है कि इस प्रकार की स्थिति अत्यन्त हास्पास्णद होगी। लेक्लि 
इराके बाबजूद सरकार द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुओ तथा सेवाओ की पूर्ति करते समय इस सिद्धान्त 
को अवश्य ही ध्यान मे रखा जाता है। उदाहरणार्थ, रेल डाक, पानी तथा बिजली की दरे 
निश्चित करते सम्य सेवा की लागत के सिद्धान्त का अवश्य हो उपयोग किया जाता है, ययपि 
यहाँ पर भी सेवा फी लागग वा ठीक-ठीक अनुमान लगाना चहुत कठिन होगा है। 

(3) 'कर चुकाने की य्रोग्यता' का सिद्धान्त (80॥09 (0 ९३४ प]609 ए वन 
707) - इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक्र लागरिक को सरकारी व्यय की पति के लिए अपनी 
योग्यता के अनुसार कर चुकाना चाहिए । यदि प्रत्येक व्यक्ति सरकार को अपनी क्षमता के अनुमार 
कर चुकाता हैं तो इससे न्याथपूर्ण और कोई कर-व्यवस्था नही हा सकती । 

परत्तु इस सिद्धान्त की गुस्य कठिनाई यह है कि व्यक्ति की कर चुकाने की योग्यता का 
कैसे लापा जाय ? इरा कठिनाई का दुर करने के लिए अथवा कर चुकाने की योग्यता' का राही 
सही मूृल्याकस करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने इरा विषय पर दो पहलुओं रो विचार किया है -- 
(क) विपयीगत अथवा आन्तरिक पहलू । (ख) विधययल अथवा बाह्य पहलू । 

(क) विषपीगत अथवा आन्तरिक पहलू ($00९०७५४० /57४०८)--कुछ अर्थशास्त्रियो वे 
मंतानुसतार करदाता की कर चुकाने की याग्यता का अनुमान उसकी कप्ट उठाने एवं त्याग करने 
की शक्ति से लगाया जा सकता है अर्थात किसी करदाता की कष्ट सहन करने की शक्ति जितनी 
अधिक होती है उतनी ही उसकी करदान सामर्थ्य भी अधिक हाती है। अंत इन अभशा स्त्रियों 
बाग विचार है कि कर देने की याग्यता को त्याग (58000८) द्वारा नापा जा सकता है। त्याग 
के सम्बन्ध मे तीन मुर्थ सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है---(अ) समान त्याग का सिद्धान्त, 
(अ) भानुपातिक त्याग का सिद्धान्त, (इ) न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धान्त । 


(अ) समान त्याग का सिद्धान्त [शऐगाथए० ० ६९०७०॥७/ ण $907000)--इस सिद्धान्त 
के अगुसार कर के मौद्रिक-भार ()४०7९५ 8एएतशा) को विभिन्न करदाताभो पर इस ढंग से 
वितरित करया चाहिए कि प्रत्येक करदाता को बराक्षर का त्याग करना पडे । दूसरे शब्दों मे, देश 
की कर-प्रणाली इरा प्रकार की होनी चाहिए कि प्रत्येक करदाता को समान अथवा बराबर त्याग 
करना पड़े । इस सिद्धान्त के अनुसार देश को कर-प्रणाली सगानुधातिक (?709ण॥70०॥०४/) होनी 
चाहिए । दूरारे शब्दों गे, सरकार द्वारा लगाय यय्रे कर आनुप्रतिक होव चाहिए। सभी करदाताओं 
के लिए कर की प्रतिणत दर एक ही होनी चाहिए । उदाहरणार्थे, यदि आयकर की दर 5 प्रतिशत 
है तो 00 रुपये आय वाले व्यक्ति को 5 रुपये, 200 रुपये आय वाले व्यक्ति को 40 रुपये तथा 
300 रुपये आय वाले व्यक्ति को 5 रुपये कर के हूप में चुकाने पडेगे। इस प्रकार आप की वृद्धि 
के साथ कर की माजां तो बढ जायगी किन्तु कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा । परन्तु इस 
सिद्धान्त की मुग्य कठिनाई यह है कि प्रत्येक करदाता द्वारा किये गये त्याय का सही-सही अनुमान 
लगाना कठिन होता है । हर 

(आ) आमनुपातिक त्याग का सिद्धान्त (ए70छ6 णी ए70छणाणावी 5400६) --इस 
सिद्धान्त के अनुसार करदाताओं पर पडने वाले कर का भार समान नही होना चाहिए, बल्कि 
उनके द्वारा प्राव्त की जाने वाली आय के समानुपातिक होता चाहिए । अत इस सिद्धान्त के 
अनुभार कर-निर्धारण आनुपातिक (27०0०0०॥४) न होकर, आरोही (?(०६८३७४७) होगा 
चाहिए । इस प्रकार की कर-प्रणाली म॑ व्यक्ति की आय मे वृद्धि के साथ ही साथ कर की दर मे भी 
वृद्धि होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जैसे-जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, वैसे ही 
वैसे उसकी त्याग करने की शक्ति भी बढती जाती है क्योकि कम आय वाले व्यक्ति की तुलना में 
अधिक आय वाले व्यक्ति की मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होतो है। अत यदि अमीरो को 
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अपनी आय के अनुरूप ही त्याय करना हैं तो स्पष्ट है कि उन पर कर की दर अधिक होनी 
चाहिए। इस प्रकार अमीरो को न केवल कर को कुल मात्रा ही अधिक देनी चाहिए, बल्कि उन्हे 
कर की प्रतिशत दर भी अधिक देनी चाहिए । 


(३) न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धान्त (शागालए|ल जी ६९३४ 0 8श6246 $80ी००) कप 
डा० मार्शल, प्रो० पीग तथा डा० डाल्टन जैसे प्रसिद्ध अरथशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त का समर्थन 
किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार द्वारा कर-निर्धारण इस ढंग से किया जाना चाहिए 
कि सभी करदाताओं द्वारा किये गये त्याग की कुल मात्रा न्यूनतम हो ! इसके लिए यह आवश्यक 
है कि देश फे सभी नागरिकों से कर वसूल न क्या जाय बल्कि आय की एक न्यूनतम सौमा 
निश्चित कर दी जाय। जिन ब्यक्तियों की आय इस सीमा से नीची होती है, उन्हे कर से मुक्त 
कर दिया जाय। केवल उन्ही व्यक्तियों से कर वसूल किया जाय जिनकी आय इस सीमा से 
ऊपर होता है और इन व्यक्तियों से प्रगतिशील दरो (?०2६5ड४४८ 8७5) पर कर की वसूली 
बी जाय । अर्थात निश्चित सीमा के ऊपर जैसे जैसे आय बढती जाती है वैसे-वैसे ही कर की दर 
भी बढ़ती जानी चाहिए । इसका कारण स्पष्ट है। गरीबों की अपेक्षा अमीरो की मुद्रा वी सीमान्त 
उपयोगिता कम होती है | परिणामत अमीरो द्वारा कर चुकाते पर उन्हें गरीबों की अपेक्षा कम 
त्याग करना पडता है। अत यदि गरीबों को कर से मुक्त कर दिया जाय और कर की समूची भाय 
को अमीरो स ही घसूल किया जाय तो निश्चय ही कर के परिणामस्वरूप किया जाने वाला कुल 
स्थाग स्यूनतम होगा । स्मरण रहे कि जब धनी वर्ग से कर लिया जाता है तब वे अपनी आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति का त्याग नहीं करते बल्कि उन्हे अपनी कुछ विलासिताओ का ही त्याग फरना 
पडता है । इसके विपरीत ज्ब यरीबो से कर लिया जाता है ऐो उन्हें विवश होकर अपनी अनि 
बार्यवाओं की ही बलि देनी पडती है। अत स्पष्ट है कि अयीरो से कर-वयूली करने पर कुल त्याग 
न्यूनतम होता है । 

परन्तु इस सिद्धान्त के आधार पर कर निर्धारण करन मे एक कठिनाई यह उत्पन्न होती 
है कि इससे बचतों पर प्रतिकल प्रभाव पडता है। यदि श्रमिका पर ऊँची दर पर कर लगाया 
जाता है तो निश्चय ही उनकी बचत करने की शक्ति एवं इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। 
जब बचते निस्त्याहित होती हैं तो देश की राष्ट्रीय आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । 

सैद्वान्तिक हृष्टिकोण से तो त्याग का सिद्धान्त उचित ही प्रतीत होता है परन्तु इसकी 
मुख्य कठिनाई यह है कि इसे व्यवहार मे परिणत करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसका कारण 
यह हैँ कि त्याग एक मनादैजानिक तत्त्व (१5५०॥००४८७ छि०४०) है और इसे सही सही नापना 
असम्भव नहीं ना कठिन अवश्य ही है। इसीलिए कुछ अथंशास्त्रियों का विचार है कि करदान 
सामथ्ये को नापन के लिए त्याग का आधार उपयोगी सिद्ध नहीं हां सकता | अत इसको परित्याग 
ही कर देना चाहिए । 

(सर) विषयभत अथवा बाह्य पहलू (0फ€णाए८ट 8%९८००-- बुछ अर्थशास्त्रियो के अनु 
सार कर देने की योग्यता को रुछ बाह्य रात्यो द्वारा नापा जा सकता ह- (अ) व्यक्ति का व्यय 
(आ) व्यक्ति की सम्पत्ति (इ) व्यक्ति की आय । 

(झ) ध्यक्ति का व्यय--कुछ अथशास्त्रियो का विचार? है कि व्यक्ति की कर देन की योग्बता 
को उसके ब्यय द्वारा नापा जः सकता है। जिस “यक्ति था व्यय अधिय है उसकी करे देन की 
योग्यता भी अधिक होगी । अत उस पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए । इस प्रकार व्यक्ति का 
व्यय उसकी कर चुकान की योग्यता का अच्छा माप माना जाता है। किन्‍्ठु आलोचवों के अनुसार 
व्यक्ति की कर देने की योग्यता की यह माप वास्तव मे, बहुर ही <ुटियूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति 
अधिक व्यय करता ह तो उसगा यह अभिप्राय नही है कि उसकी कर देन की याग्यता भी जधिव' 
है । उदाहरणाथ यदि कोई व्यक्ति वंडा परिवार होन के कारण अधिक व्यय करता हैं तो इसका 
यह अथ नहीं कि उसकी कर चुकाने की योग्यता भी अधिक है। अत व्यक्ति का व्यय उसकी कर 
चुकाने को याम्यता वी उचित माप नही है । 

(अ) व्यक्ति की सम्पत्ति--तुछ अथशास्तियां न व्यक्ति क्षी सम्पत्ति को उसको कर 
देने वी याग्यता की अच्छी माप बतायी है। अत इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति के पास जितनी 
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अधिक सम्पत्ति है उतनी ही उसको कर चुकाने की योग्यता अधिक होती है। परन्तु आलोचको 
के अनुप्तार सम्पत्ति भी फर चुकाने को योग्यता का उचित आधार नहों मानी जा सकती | प्रथम, 
समाज में बहुत-से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आय तो अधिक होती है, परन्तु उतके पास सम्पत्ति 
नदी होती । दग प्रकार के व्यक्ति रबव हो कर से मुक्त हो जायेंगे । स्पष्ट है कि यह न्यायसगत 
नही है। दुशरे, यदि सम्पत्ति को कर चुकाने की योग्यता का आधार मान लिया जाय दो एक 
अन्य कठिनाई उत्लनन्न होतो है। इस बात की कोई गारण्टी मही कि समान आकार-ग्रकार की 
सम्पत्ति से समान भाय ही प्राप्त होगी । दा व्यक्तियों के पास रामान प्रकार की सम्पत्ति हो सकती 
है किन्तु इसका यह जर्थ नही कि उन दोनों की जाय भी एकरमाग ही होगी । दूसरे शब्दों मे, 
समान सम्पत्ति होन पर भी इन ध्यक्तियो की कर चुकाने की योग्यता समान नहीं होगी । तीसरे, 
सम्पत्ति को आधार मान लेते पर एक अन्य कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि राम्पत्ति पर कर कंसे 
लगाया जाय । क्या प्म्पत्ति के विक्रय-्भूल्य प्र कर लगाग्रा जाय अथवा इससे प्राप्त होने बाली 
वापिक आय पर कर लगाया जाय ? इस सिद्धास्त के समर्थकों ने इस विषय को अस्पष्ट ही रखा 
है । चौथे यदि सस्पत्ति को कर चुकाने की योग्यता का आधार साव लिया जाय तो बधिकाश 
लोग सम्पत्ति रखना ही पसन्द नही करेंग्रे। उपरोक्त कठिनाइयों दे कारण सम्पत्ति को घर चुकाने 
को योग्यता का समुचित आधार नही माता जा सकता। 

(३) व्यक्ति की आय--क्रुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि घ्यक्ति की मौद्धिक आय 
उसकी वर चुकाने की योग्यता की अच्छी माप है । परन्तु इसे भी कर चुकाने की यांग्यता की 
सेस्तोपणनक भाप सही साना जा सकता । हो सकता है कि दो व्यक्तियों की मौद्धिक आय एक- 
समान हो किन्तु इसका यह अभिप्रायथ नहीं कि उत दोनों की कर चुकाने की योग्यता भी एक- 
सम्तान होगी । यह सम्भव है कि उनमे से एक का बडा परिवार होने के कारण उराका व्यय भी 
अधिक हो । अत व्यक्ति की आय कर चुकाने को योग्यता को कोई विश्वसनीय आधार नहीं है 
किन्तु भ्ो० जोसाया स्टेम्प (705॥8॥ $0७॥7) के अनुसार अन्य आधारो की तुलना में आय का 
आधार फर चूवाने की योग्यता का श्रेष्ठ प्रमाण हे। अत उनके अनुसार व्यक्ति की आय को ही 
कर चुकाने की योग्यवा का आधार बताया जाना चाहिए। किन्तु ऐसा करते समय गष बातो का 
ध्याग रखा जाना चाहिए--प्रथम, कर लगाते समय एक न्यूनतम आय सीमा [॒णशाशणाश 
70070९ ॥0॥॥) निश्चित कर देनी चाहिए | जिन व्यक्तियों को आय उस सीमा से कम है, उन्हे 
कर के भुगतान ऐे मुक्त वर देवा चाहिए । ट्वकरे, कर लगाते समय करदाता के परिवार के आकार 
को ध्यान म रखना चाहिए । छोटे परिबार वाले करदाता पर कर थी दर अधिक तथा बड़े 
परिवार वाले करशता पर कर की दर कस होनी चाहिए। तोसरे, कर लगाते समय अजित 
(थवा१९४) एबं भनजित आय (घा८॥0०० 7000902) मे भेद किया जाना चाहिए। व्यक्ति द्वारा 
अजित आय पर कर की दर कम होनी चाहिए जबकि उराकी अनरनित आप पर कर वी दर अधिक 
होनी चाहिए । चौथे कर लगाते समय इस बात का भी ध्याव रणा जाना चाहिए फि बचतो को 
पर्माप्त प्रोत्साहन मिले। उदाहरणार्थ, कर लगाते समय करबाता द्वारा बीमे के लिए चुकाये गये 
प्रीमियम ()शेक्ष॥प्राण) की रकम पर कर नहीं लगाया जाना चाहेए, क्योंके ऐसा करने से बचतें 
हतोत्साहित होगी । पाँचवे, कर लगाते समय करदाता को पूंजी परिसम्पत्ति के मूल्य क्लास के 
व्यय की उसकी आय मे से घटा देना चाहिए। दूसरे शब्दों मे, कर कुल आय [07058 ॥0077०) 
पर नही बल्कि शुद्ध आय (!पट! ॥0078) कर लगाया जाना चाहिए। 

परीक्षा प्रश्न तथा उनझ्े संक्षिप्त सकेत 
] प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो के अन्तर को समझाइए। प्रत्यक्ष फरो के गुणों तथा अवगुणों का 
वर्णव कोजिए । (आगरा, 962) 
[सकेत--प्रथम भाग मे, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो की परिभाषाएं प्रस्तुत करते हुए उदाहरण 
सहित उनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए । दूसरे भाग मे, प्रत्यक्ष एव परोक्ष करो के गुणों एवं 
अबगुणो की व्यास्या कीजिए ।] 
2 बया आप एकाकी कर-प्रणालो के पक्ष से हैं वा नहुकर-भ्रणालो के पक्ष मे।॥ सकारण उत्तर 
दीनिए । (गोरखपुर, 963) 
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[संक्ेत--प्रथम भाग में, एकाक्ों तथा वहुकर-प्रणाज्नी की परिभाषाएँ प्रस्तुत करते हुए इनके 
जन्तर का स्पष्ट करिए। दूसरे भाग मे, यह बताइए कि वर्तमान श्रुग भे एकाकी कर- 
प्रणाली के अपनाये जाने की तमिक भी सम्भावना नहीं है। इसके साथ ही बहुकर-प्रणाली 
के पक्ष भें दिय्े गये नर्कों की विवेचना कौजिए ।] ह 

3 कर देने की क्मता से आप क्या समझते हैं ? विस्तारपूर्वक बताइये । समाण में इसक्षो 
निर्धारित करते समय आप क्तनि-किन बातों का ध्यान रखये ? 

(गोरखपुर, 96!, सागर 963) 
[सकेत- प्रथम भाग मकर दनते की क्षमता की विभितर वर्थशास्त्रियो द्वारा दी गयी परि- 
क्षापाओ की व्याल्या कीजिए । दूसरे भाग में वरदात क्षमता को प्रभावित करते वाले 
विभिन्न तर्यों का जिल्वूथ वर्णन कीजिए ;] 

4 'करारोपण मे न्‍्याय' का सिद्धान्त समझाइए । (सागपुर, 960) 
[पर्तेत---आरम्भ मे, बरूनिपरॉरण में न्याय उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समयन्‍्समय पर अर्थ- 
शास्त्रियों द्वारा जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है उनकी उदाहरण सहित व्याख्या 
कीजिए । तदुपरान्त यह वठाइये कि इनमे कर चुकाने की योग्यता का सिद्धान्त अपनासे 
से ही करारोपण में न्‍याय क्या जा सकता है। इसके साथ ही यह भी बताइये कि कर 
चुकाने की योग्यता वी नापने के सम्बन्ध में अर्यशास्त्रियो द्वारा क्या-क्या सुझाव प्रस्तुत 
क्यि गये हैं।] 

5 अच्छी कर-प्रणाली के गुणों को विधेचना कीजिए ॥ (बिज्रम, 963) 
[सक्ेत--यहाँ पर अच्छी कर-प्रणाली में प्राये जाने वाज्ते विभिन्न गुणों की विस्तृत व्रिविचना 
बीजिए। देखिए, उपयुक्त बध्याय ॥] 

6 कराघान के मुस्य सिद्धान्त क्या हैं ? आपकी राय से आय-कर तथा बिक्री-कर इन पिद्धात्तों 
की वहाँ तर सस्तुष्टि करते हैं ? (राजस्थान, 963) 
[सकेत---प्रथम भाग मे, क्रापान के मुख्य सिद्धास्तों की व्याख्या वीजिए। दुसरे भाग में, 
पह् बताइये कि आाय-केर तथा विकी-कर समता, निश्चितता, सुविधा तथा मितव्ययत्ता के 
सिद्धाल्ों को सन्तुष्टि तो करते हैं किन्दु सरलता, उत्पादकता आदि विद्धाल्तो का पालन 
मी करते ।] 

7 (#) शर की परिसाया बताइये तथा इसको विशेषताएँ समझाइए | 
“ल| कर के सिद्धान्तों की सक्ष प से व्याट्या कीजिए । (आगरा, 966) 
(पक्रेह---प्रथम भाग पे, कर की परिभाषा देते हुए दसकी दो मुख्य विशेषताओं की चर्चा 
कीमतिय--(क) यह अनिवार्य भुगतान हाता है, (ख) यह किसी विशेय सेवा के बदले नहीं 
५42 न ॥ दूसरे भाग मे कराधान के मुख्य सिद्धान्नो की उदाहरण सट्त व्याख्या 
बीजिए। 


कल 


करवाह्यता (करापात) की समस्या 
(एकाशा 0 06 ॥लसंतशारर 0 प्र4४४॥००) 





करवाह्यता का अर्थ 
(३४०गयाएड ० प5 हतलाठथव००) 


करवाह्यता से अ्रभ्िप्राय कर फे मौद्धिफ भार से होता है। जब कोई कर लगाया जाता है 
तो उसका मौद्षिक भार अवश्य हो किसो न किसी व्यक्ति पर पड़ता है। अतः फरवाह्मयता के 
अन्तर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि कर का भार कहाँ और किस व्यक्ति पर पडता है ॥ 
कभी-कभी करदेयता (कराघात) तथा करवाह्मयता (करापात) मे अन्तर किया जाता है। करदेयता 
(ग्राए॥८ ० 790) से अभिप्राय उस व्यक्ति की देयता से होता है जो कि प्रथमत कर चुकाता 
है ब्रेकिंग, जैसा हम देख चुके है, यह आवश्यक नही कि जो व्यक्ति कर चुकाता है वह वास्तव 
में कर का भार स्वयं ही वहन करता है। अर्थात यह्‌ आवश्यक नहीं कि करदेयता एवं करवाह्मता 
एक ही व्यक्ति पर हो । उदाहरणार्थ, जब सरकार चीनी पर उत्पादने-कर लगाती है तो उगा कर 
को प्रथमत गिल पालिक द्वारा चुकाया जाता हे! अत हम कह सकते हैं कि करदेयता मिल 
मालिक पर है किस्तु सिल मालिक उस कर को चीनी के मूल्य मे सम्मिलित करके उपभोक्ताओ के! 
कन्धों पर ढफेल देता है। अत चीवी पर लगाये गये कर का भार (करवाद्यता), वास्तव मे, 
उपभोक्ताओं पर हांता है। इस प्रकार चीनी पर कर लगाने से उपभोक्ताओं की आप में जितनी 
कमी हो जाती है, बहू चीती कर का भार है| स्मरण रहे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर लगे कर के 
भार को ययासम्भव अत्य व्यक्तियों के कन्धो पर ढकेलने का प्रयत्न करता है। इसी कारण कर- 
बाह्यता की समस्या राजवित्त की एक महत्त्वपूर्ण समस्या बन गयी है । 
“क्रबाह्मता ! तथा  कर-प्रभावों' में अभ्तर' 
वास्तव मे “करवाह्मता” (कर का भार) तथा “कर के प्रभाव” दो अलग विषय हैँ। 
करवाह्मयता से अभिप्राध तो कर के मौद्रिक भार से होता है और करवाह्यता का अध्ययन करते 
समय हम यह देखते हैं कि कर का मौद़िक भार कहाँ तथा फिन-कित व्यक्तियों पर पडा हैं किन्तु 
“कर प्रभाव” शब्द का अर्थ अधिक विस्तृत रूप मे लिया जाता है | स्मरण रहे कि जब कोई कर 
लगाया जाता है तो उसके मोद्रिक भार के अतिरिक्त अन्य भी कई प्रभाव होते है। उदाहरणार्थ, 
जब चीनी पर उत्पादत-कर लगाया जाता है तो उसका उपभोक्ताओं पर मौद्रिक भार तो पडता ही 
है. किन्तु इसके अलावा उसके अन्य भी कई प्रभाव हो सकते हैं। जैसे चीती के उपभोग में कमी, 
उत्पादन में कमी, उत्पादको के लाभ मे कप्ती आदि । इस प्रकार कर-प्रभाव एक विस्तृत शब्द है 
और इससे करो से उत्पन्न होने वाली आधिक तथा गैर-आशथिक सभी प्रकार को समस्याओं को 
सम्मिलित क्या जाता है । 


ऋरवाह्मता के अध्ययन का महत्त्व 


वास्तव मे, आजकल करवाह्यता की समस्या के अध्ययन का महत्त्व बहुत बढ गया है। 
प्रत्येक देश के वित्तमन्त्री के लिए करवाह्मता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक 
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होता है। जब सरकार कोई कर बगाती है तो ऐसा करते समय उसका उद्देश्य वर का भार 
किप्ती विशेष वर्ग वे कन्धो पर डालना होता है। किन्तु यह नितान्त सम्भव है कि उस वर्ग के 
चालाक व्यक्ति उस कर का बोझा अपने ऊपर से उठाकर दूसरो के कन्धो पर ढकेल दें | उदाहर- 
णार्व, भारत में बिक्री-कर (5868 7४2) राज्य-सरकारो द्वारा दुकानदारों पर लगाया गया है। 
वास्तव मे, यह कर उनकी बिक्री पर लगाया गया है और इसका बोझ उन्ही के कन्धों पर पड़ना 
चाहिए । लेकिन जैसा सर्वविदित है अधिकाश दुकानदार बिक्री कर का भार ग्राहको के कन्धों पर 
डकेल देते हैं । इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि विक्री-कर को खरीद-कर (7फ्ा८य35% पऊ) 
कहना व्यायोचित होगा। इस श्रगार सरकार के लिए करवाह्यता का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक 
होता है। इसके अतिरिक्त जैसा पूर्द कडा गया है सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक 
लाभ की पाप्ति करना है। उस उद्देश्य का प्राप्त करने वे लिए आवश्यक है कि अमीरो पर 
गरीबी की अपेक्षा कर-भार अधिक होना चाहिए । बंद सरकार को इस दिद्या में सर्देव प्रयत्व- 
शील रहना चाहिए। इस प्रकार साप्ताजिक न्याय की हृध्टि से भी करवाह्मता का विशेष 
महत्त्व है । 
कर-विवत्तन (अथवा फर ढकेलना) 
(8  ॥४४) 


जब किसी कर के आर्थिक भार को करदाता द्वारा किसो दूसरे व्यक्ति पर ढकेल दिया 
जाता है, तब इसे कर-विव्तंत अथवा कर का हकेलता कहंते हैं । जैसा हम पूर्व कह चुके हैं--- 
प्रत्येक करदाता कर का भार दूसरे व्यक्तियों के कन्धो पर ढकेलने का प्रयत्न करता है परन्तु यह 
आवश्यक नहीं कि वह अपने इस अयास में स्देव यफल हो जाता है। कर-विवर्तत भी दो प्रकार का 
होता है--(क) एक बिन्दु कर-विवर्वन ($॥पर8॥/0० ?णाए 5तप्राष्) _ (ख) बहु-बिन्दु कर-विवर्तत 
(॥/४०॥४-१०७४ 90078) । जब कोई ध्यापारी अपतो पर लगे कर फो उपभोक्ता के कल्धों 
पर हकेल देता है तब इसे एक-बिग्हु कर बिवर्तन कह हैं (स्मरण रहे कि व्यापारी ही का 
मुल्य बढ़ाकर कर की मात्रा को उपभोक्ता के कन्‍्धों पर डाल देते है) इसके विपरीत, जब किसी 
कर के भार को एक बिन्दु से अन्य कई ब्रिन्दुओ तक विवतित किया जाता है तो इसे बहु-विन्दू 
दिवर्तन कहते है । उदाहरणार्थ जब सरकार चीनी पर उत्पादन-कर लगाती है तो प्रथमत वह 
कर मिल मालिक द्वारा चुकाया जाता है परन्तु दाद मे सिल्न मालिक कर को थोक-व्यापारी पर 
और थोक व्यापारी उस कर के भार को फुटकर विक्रेता पर डाल देंता है और अन्तवे फुटकर 
विजेता इस कर-भार को उपभोक्ता पर ढकेल देता ह। 


कर-विवर्तेत को दिशा (707८०४00 ० 73४ $07/॥8)--दिशा के आधार पर कर- 
विजर्तद को दो भागो से विभाजित किया जाता है--(क) अग्रगामी कर-विवर्तन (#ए7छढाप 7३४ 
शेष 8). (ख) प्रतिगामी कर विवर्तन (98००४थ९८ प७४ 898) । अप्रगामी कर-विवर्तेन 
से अभिष्नाय कर के भार को अगगे की ओर दक्तेलने से है । उदाहरणा्थे, जब थध्यापारी बस्तु पर 
लगे कर के भार को उपभोक्ता पर ढकेल देता है तब उसे अग्रामो कर-विवर्तत कहते हैं। क्स्तु 
कभी-कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि व्यापारी कर के भार को उपभोक्ता पर ढकेलने मे असमथ 
होता है। उदाहरणार्थ थदि वस्तु की माँग लोचदार है और व्यापारी कर का भार वस्तु के मूल्य 
को बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर डालते है तो शीघ्र हो उपभोक्ता उस वस्तु की खरीद को कम कर 
देंगे और अन्तत ध्यापारी को हानि उठानी पड़ेगी | अत ऐसी परिष्त्थिति में व्यापारी कर का भार 
उपभोक्ताओं पर* डाजत का प्रयत्त नहीं करेगा! इसके विपरीत, अब बहू कर भार का मिल 
मालिक के कन्धोश्पर ढक्षेलने का प्रयास करेया अर्थात्‌ वह मिल मालिक को वस्तु का मूल्य कम 
करने के लिए विवेश करेगा और यदि मित्र मालिक उसके दबाव के अन्तर्गत वस्तु के मूल्यों मे कमी 
कर देता है, तो निश्चय ही कर का भार मिल मालिक पर पडेशणा | इस प्रकार के कर बिवर्तत की 
प्रतिगामी कर-विंवतन (अथवा कर को पीछे दकेलना) कहते हैं। परन्तु कभी-कभी ऐसी परिस्थिति 
भी उत्पन्न हो जाती है कि व्यापारी कर के भार को न तो उपभोक्ता पर और न ही मिल माविक 
वर ढकेल सकता है । ऐसी दशा मे कर-भार उसे स्व्य दही बहन करना पडता है। 


कर एकेलते के रूप (छ0703 ० ४७८ 5शातिश8)--एक ब्यापारी बार के भार को उप- 
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भोक्ता पर दा तरीकों से ढकेल सकता हँ--अधम, वह वस्तु के मूल्य को कर की मात्रा के बराबर 
बढ़ा दगा मिसके परिणामस्वरूप कर का समूचा भार उपभोक्ता के बन्धो पर पडंगा। दूसरे, यदि 
किसी वारणबश बव्यागारी वस्तु का मूल्य बढाने म असमर्थ रहता है तो वह वस्तु के गुणो को घटा 
देगा अर्थात्‌ उपभोक्ता को घटिया किस्म का माल सप्लाई करेगा । 


कर के ठकेलने को मात्रा (0पएशापय ए व 8]/ए8)--उपर हमने देखा है कि 
व्यापारी कर बे भार का या तो पूर्णत उपभोक्ताआ पर और पा प्रूणत मिल मालिकों पर ढकल 
दा है किन्तु कुछ परिस्थितियों म वह ऐसा कर सकने म समथ नही होता अधात कर के भार को 
बह न तो पूर्णण उपभोक्ताओं पर और न ही पूर्णत मिल्न मालिका पर छ्वेल सकता है। ऐसी 
परिस्थिति म वर क भार का तीन पक्षो मे विभाजित करना पड्दता है कर्थात व्यापारी, मिल 
मालिक तथा उपभोक्ता तीनो वो ही कर का कुछ न कुछ अश वहन करना पडता है। 

कर-विवतन' तथा 'कर-बचन मे अन्तर--कर-विवर्तत तथा कर बचन मे स्पष्ट अल्तर है। 
कर-विवर्तेन से अभिप्राय जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं. कर के भार को अन्य व्यक्तियों के कन्धो 
दर ढक्केलने से है । दूसरे शब्दा मे करदाता सरबार को कर तो चुका देता है परन्तु उसके भार को 
वह अन्य व्यक्तियों वे कन्धो पर डाल देता हू। इसके बिपरोत, कर-वचन से अभिप्राय तो कर से 
बचने से है | अर्थात करदाता कर चुकाने से बच जाता है। उदाहरणार्थ भारत म लाखा ध्यक्ति 
झूठे हिंसाव क्ताय पथ करके आय कर से बच जाते है। रपप्टत कर वचन अत्यन्त आपत्तिजनक 
है और अवैधानिक भी है किन्तु कर बिवर्तन के बारे भे ऐसा नहीं जहा जा सकता | 

कर का मौद्धिक भार तथा वास्तविक सार--कर का भार दो प्रकार का होता है मौद्रिक 
भार तथा वास्तविक भार । मौदिक भार से अभिप्राय उस रकम से है जो सरकार यो उस कर से 
उपलब्ध होती है । अर्थात कर के मौद्धिक भार का अर्थ लोगो की आय के उस भार से है जिससे बे 
कर के लगने के कारण वचित रह जाते हैं । इसके विपरीत, कर के वास्तविक भाग से अभिप्राय 
कर के परिणामस्वरूप लोगों के आयिक कल्याण में होने वाली कमी से है। उदाहरणार्थ जब 
सरकार चीनी पर उत्पादन-कर लगाती है तो इससे चीनी का मूल्य बढ जाता है और परिणामत 
लोगा द्वारा जिये जाने वाला चीनी का उपयोग कम हो जाता है। फलत उसी माना मे जतता का 
आर्थिक वल्याण कम हो जाता है | यही कर का वास्तविक भार है। स्मरण रहे कि करबाह्मता 
बा अध्ययन करते समय हम केवल मौद्रिक भार को देखते है वास्तविक भार को मही । 


करवाह्मता के घिद्धान्त 
(7०७९३ ० ३ ॥एएत6००) 


करदाता क सम्बन्ध मे दो मुख्य सिद्धास्तों का प्रतिपादन किया गया है--(क) सकेद्रण 
सिद्धांत और (स) विकेन्द्र; अथवा सम मिश्रण सिद्धान्त | 

(क) सकेन्द्रण सिद्धान्त (0णा०शाएक्राणा प्राण ५) -फ्रास के मिर्बाद्धवादी अर्थशास्त्रियो 
का विश्वारा था कि सरकार द्वारा लगाये गये सभी प्रकार के कर अन्त से भूमि की शुद्ध आय पर 
क्रेन्द्रित हो जाते हैं उनके कथनानुप्तार क्षि ही एकमान उत्पादक धन्धा हे और इसी से ही आधिक्य 
($ण०७) की उत्पत्ति होती है। अत उनका बहू विचार था कि कर चाह किसी व्यक्ति अथवा 
बस्तु पर लगाये जाये किन्तु विवर्तन के माध्यम से अन्तत वे भूमि पर ही केन्द्रित हो जाते है। 
इसलिए उन्होंने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि सभी भ्रकार के करा का उन्मूलस करके केबल क्ृपि से 
उत्पन्न होने वाली शुद्ध आय पर ही एकमात्र कर लगाना चाहिए | परन्तु आलोचको द्वारा इस 
सिद्धान्त की इस आधार पर आलोचना की गयी है कि कृषि ही केवल एकमात्र उत्पादक धन्धा तहीं 
है अन्य धन्धे भी उत्पादक होते है । अत यह मान लेमा कि कृषि से ही केवल शुद्ध आय उत्पन्न 
होती है सबथा तथ्यों के विपरीत है । 

(ख) विकेद्धण अथवा सम-मिश्रण का सिद्धान्त (०7 प8८०7/)--इत्त सिद्धान्द के 
अनुसार प्रत्येक कर का भार विवततन के माध्यम से अपने आप समूचे समाज भे वितरित हो जाता 
है। लाई मेन्सफील्ड ([.णर्ऐ _शशाशीण०) के घब्दों थे, कर उस ककड की भाँति है जिराको यदि 
झील में फेका जाय तो यह गिरते ही अपने इर्दे गिद एक घेरा-सा बना लेता है। इस घेरे से हृसरा 
चेरा बनता है और इस भ्रकार घेरे पर घेरे बनते ही उले जाते है औद अन्तत प्रारम्भिक घेरा 
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समूची भील मे फैल जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार करो के अन्तर्गत भी बिल्कुल ऐसा ही 
होता है । जब सरकार किसी स्थान अथवा बिन्दु पर कर लगाती है तब इस्त कर का भार केवल 
उस स्थान अथवा बिन्दु तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि चारो ओर फैल जाता है। इसलिए इस 
सिद्धान्त को विकेद्रण सिद्धान्त कहते है । इस प्रकार प्रत्येक कर का समूचे समाज मे वितरण स्वत 
ही हो जाता है और कर के भार को किसी एक बिन्दु पर निश्चित वरना सम्भव नहीं रहता। 
शा इस सिद्धान्त के अनुप्तार करवाह्मता की समस्या का अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं 
ता । 

परन्तु आलोचको ने इस सिद्धान्त को दो आधारो पर अस्वोकृत कर दिया है--प्रथम, 
आलोचक इस बात से सहमत नही हैं कि सरकार द्वारा लगाया गया कर प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी 
क्षमता के अनुसार ही पड़ता है। वास्तव म कई बार सरकार द्वादा लगाये गये कर का भार व्यक्ति 
धर उसकी क्षमता से भी अधिक पडता है जिसके परिणामस्वरूप समाज में असन्तोष फल जाता है। 
दूसरे, आलोचक इस बात से भी सहमत मही हैं कि करवाह्मता को समस्या का अध्ययत करने से 
कोई लाभ नहों होता । जैसा हम पूव देख चुके हे, आधुनिक सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिकतम 
सामाजिक लाभ की प्राप्ति करना हें। अत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मरकार को यह देखता 
पडता है कि करो का भार सभी वर्गों पर उनकी क्षमता के अनुसार वितरित होता है अथवा नहीं | 
इसलिए करवाह्मता की समस्या को उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं है । 


कर-भार 
(हलव०7०८ छा 785) 


बस्तु-कर का भार (709०0०७ ० 8 (१०००8007५ प४७५)--जैसा कि बिदित है प्रत्येक 
व्यापारी अपनी वस्तु पर लगाय गये कर के भार को उपभोक्ताओं के कन्धो एर ढकेलते का प्रयत्न 
करता है । परन्तु इस प्रयास मे वह कहाँ तक सफल होता है यह निम्नलिखित बातो पर निर्भर 
करता है। 

() वस्तु की साग एव पूर्ति की लोच--किसी हि पर लगाये गये कर का भार मुख्यत 
इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की माग एवं पूति की लोच का स्वरूप क्‍या है। यदि 
वस्तु की माँग लोचदार (£[450०) है तो कर का भार व्यापारी पर पडेगा | इसका कारण यह है 
कि यदि व्यापारी बस्तु का मूल्य बढाकर कर को उपभोक्ताओ के कत्धो पर दक्केलने का प्रयोस 
करता है तो उपभोक्ता शीघ्र ही उस वस्ठु की खरीद को बन्द भथवा कम कर देंगे) परिणामत 
व्यापारी को हाति उठानी पडेभी । इसलिए वह वस्तु के मुल्य को नहीं बढायेगां बल्कि कर के भार 
को स्वय हो वहन करेगा । इसके विपरीत यदि वस्तु की माँग बेलोच (70७$४7०) है तो व्यापारी 
आसानी से कर का भार उपभोक्ताओ के कन्धों पर ढकेल सकता है। वह तुरन्त ही वस्तु का मूल्य 
कर की मात्रा तक बढ़ा दया और उपभोक्ताओ को बस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य चुकाना ही पड़ेगा 
क्योकि उसकी माँग बेलोच है । अत हम कह सकते है कि अनिवायताओ पर लगाये गये कर का 
भार पूर्णरपेण उपभोक्ताओ पर ढक्ेला जा सदता है क्योकि इस वस्तुओ के सम्दध में व्यापारी 
की स्थिति अधिक सुहृढ होती है । उसके विपरीत विलासिताओं पर जगाये गये करो का भार प्राय 


व्यापारियों को ही सहता पडता है कयोक्रि इस प्रकार की वस्तुओ की कीमतो को बेढाते की अधिक 
गुजाइश नहीं होती । 


द्द्सी प्रकार यदि बस्तु की पूर्ति बेलोच है (जघवा वस्तु शीघ्र नष्ट हाते बानी है) ता ऐसी 
परिस्थिति ये वस्तु पर लगाय गये कर का भार व्यापारी पर हो पडेगा। इसबग कारण यह है 
कि वस्तु के नश्वर होने के कारण व्यापारी उसे अधिक समय भक्त अपने पास नहीं रख सकता) 
अत उपभोक्ता की तुलना मे उसकी स्थिति अपेक्षाकृत दुबल हाती है। ऐसी परिस्थिति म कर का 
पूर्ण भार ध्यापारी के कन्धो पर ही पडेगा | इसके विपरीत, यदि वस्तु की पूति लाचदार है (अथवा 
वस्तु शौघ्न नप्ट हाने वाली नहीं है) तो ऐसी परिस्थिति मे कर का भार उपभोक्ताओ पर पडगा 
क्योकि वस्तु के शीघ्र नप्ट होने के कारण उपभोक्ता की तुलता मे व्यापारी की स्थिति अपेक्षा 
कृत सुहढ होती है और वह कर के भार को आसानी से उपभोक्ताओं पर ढबेल सकता है। यदि 
किसी वस्तु की पूर्ति की त्ोच माँग की लोच के बिल्कुल वराबर होती है तो ऐसी परिस्थिति म 


करवाह्मता (करापात) की समस्या | 639 


कर का भार बरावर मात्रा मे व्यापारी एव उपभोक्ता पर पडेगा। डॉ० डाल्टन' (075, एऐलणा) 
वे अनुसार भ्त्येक व्यापारी वस्तु की पूर्ति को कम करके कर के भार यो उपभोक्ता पर आजना 
चाहता है / इसी प्रकार उ्त्येक उपभोक्ता अपनी माँग को कम करके कर का भार व्यापारी पर 
ढक्केलना चाहता है। अत* व्यापारी तथा उपभोवता के बीच कर के भार का वितरण उनकी तुल- 
नात्मक सौदा-शब्ित के अनुसार होता है ॥ 


(2) स्थानापन्न चस्तुओं की उपलब्धता (6४०४/००॥॥४/ ण 800500:(६9)--वुछ बस्तुएँ 
ऐसी होती है रि बाजार में उनके पूर्ण अथवा लगभग पूर्ण स्थानापन्न पदार्थ उपलब्ध होते है। 
जैसे चाय तथा कॉफी अथवा मवंखत तथा मारग्रीत । उदाहरणाथे, यदि सरकार चाय पर कर 
लगा देती हैं तव चाय का विक्ता इस कर के भार को उपभोक्‍ताओ पर नही ढक्रेल सकता । 
इसका कारण यह है कि यदि वह चाय के मूल्यों को बढ़ाकर कर के भार को उपभोउ्ताओों पर 
डालने का भ्रथवत्न करता है तो उपभोवषत( सीघत्र ही चाब के स्थाल पर कॉफी का उपयोग प्रारम्भ 
कर देंगे । परिणामत चाय की बिठी कम हो जायेगी और विज्ञेता को हानि उठानी पढेगी। अत 
ऐसी स्थिति में विक्रेता चाय पर लग्राये गये कर के भार को उपभोक्ताओं पर उकेलते का त्रयास 
नही करेगा, बल्कि कर के भार को स्वय ही वहन करेगा । 


उत्पादन के निध्मौ का प्रभाव--किसी कर के भार का अध्ययत करते समय उत्पादन 
के नियमो को भी ध्यान में रखा जाता है अर्थात इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वस्तु का 
उत्पादन किस नियम के अन्तर्गत हो रहा है--वर्धेमान प्रत्तिफल नियम (.89 णी ॥90९४)78 
एरशशा75$) छवासमान प्रतिफल नियम (7.३७ 0 7)॥गागाइ्ाघाए रछापरा3) तथा आनुपातिक 
प्रतिफल नियम (.89 ता (:0%ग्रा: (षए05) । 


अब हम पहले उस उदाहरण को लेग्र जिसम वस्तु का उत्पादन वर्धमान प्रतिफल तियम 
के अन्तर्गत होता ह । मान लीजिए क्रि ऐसी वस्तु पर सरकार द्वारा कर लगाया जाता हू। तत्र 
ऐसी परिश्थिति मे इस कर का वस्तु के मूल्य पर क्‍या अभाव पडेम्ा ? स्पप्ठ है कि यदि सरकार 
इस प्रकार की वस्तु पर कर लगाती है तो इशके फलस्वरूप होने वाली मूल्य वृद्धि कर की मात्रा 
से अधिक होगी | मान लीजिए कि कोई फर्म कमी थस्तु वी 00 इकाइया उत्पन्न कर रही है 
और वस्तु की प्रत्ति इकाई लागत (सामाल्य लाभ सम्मिलित करते हुए) 5 हपये है। अब मान 
लौजिए कि इस वस्तु पर सरकार 50 पैसे श्रति इकाई के हिसाव से कर क्षमा देती है । इस कर 
के लगाने से वस्तु का मूल्य तुरन्त ही 5 रपये 50 पैसे हो जायगा | मूल्य के बढ़ने के फलस्वरूप 
वस्तु की माँग स्वश्ावत्र ही घट जायग्री और माँग के बट जाने के कारण फर्म को अपने उत्पादन 
मे श्री कमी वरती पड़ेगी । चूंकि वस्तु का उत्पादत वर्धेमान श्रतिफल नियम के अन्तर्गत हो रहा 
है अत उत्पादन के कम होने से उसकी लागत स्वत ही बढ जायेगी (स्मरण रहे कि वर्धमान 
प्रत्षिफ्ल तियम के अन्तर्गंत्त यदि वस्तु का उत्पादन कम कर दिया जाता है तो उसकी लागत बढ 
जाती है । इसके विपरीत, यदि वत्तु का उत्पादन बंढा दिया जाता है तो उसकी लागत कम हो 
जाती हैं) । पहाँ पर माँग के कस होने से उत्पादन कम कर दिया जाता है, इसलिए वस्तु 
की उत्पादन लागत बढ जाती है। मान सछीजिए कि वस्तु बी उत्पादन लागत 5 रुपये प्रति इकाई 
से बढ़कर 5 रुपये 25 पैसे प्रति इकाई हो जाती है। यदि इसमे 50 पैसे अति इकाई का कर 
सम्मिलित बर दिया जाय तो वर्तु का शुल्य 5 स्पये 75 पैसे होगा। स्पष्ट है कि वस्तु बा मूल्य 
कर की मात्रा से अधिक बढ गया है। कर की माया तो क्रेवल 50 पैसे ही है किल्तु वस्तु के मूल्य म 
होने बाली बृद्धि 75 पैसे है| ०७, 

अब हम दूसरा उदाहरण लेग्रे जिसमे वस्तु का उत्पादन ड्लासमान प्रतिफल विम्रम के 
अन्तगत होता है । मान लीजिये कि ऐसी वस्तु पर सरकार कर लगा देती है । तब ऐसी परि- 
स्थिति में वस्तु के मूल्य भे होने बाली वृद्धि कर की सात्रा से कम होगी। समान लीजिए कि किसी 
फर्म में इस वस्तु की [00 इकाइयो का उत्पादत किया जा रहा है और उसकी प्रति इकाई लागत 
5 रू० है | अब भान लीजिए कि सदकार इस वस्तु पर 50 पैस्ते प्रति इकाई के हिसाव से कर 
लगा देती है / कब ऐसी परिस्थिति में वस्छु का मून्य छुरन्त ही 5 रुपये 50 पैसे हो जायगा  वस्दु 
कै मूत्य मे वृद्धि होने के कारण इसकी माँय से कमी होगी और परिणाम्रत उत्पादन मे भो कमी 
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करनी पड़ेगी । चूंकि वस्तु का उत्पादन ह्वासमान प्रतिफल नियम के अन्तगंत हो रहा है, इसलिए 
उत्पादन मे कमी करने के कारण प्रति इकाई लागत घट जायगी (स्मरण रहे कि जब इस प्रकार 
की वस्तु के उत्पादन मे वृद्धि हो जाती है तो इसकी प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है। इसके 
विपरीत, जब वस्तु के उत्पादन में कमी की जाती है तो उराकी प्रति इकाई लागत घट जाती है)। 
अव मान लीजिए कि उत्पादन से कमी करने के कारण वस्तु की प्रति इकाई लागत 5 रुपये से 
घटकर 4 रुपये 75 पैसे हो जाती है। यदि इसमे 50 पैसे प्रति इकाई का कर सम्मिलित कर 
दिया जाय तो वस्तु का मूल्य 5 रपये 25 पैसे हो जायगा। स्पष्ट है कि यहाँ पर वस्तु के मूल्य 
मे वृद्धि कर की मात्रा से कम हुई है। वस्तु की मोलिक लागत 5 हुपये प्रति इकाई थी और 
50 पैसे प्रति इकाई का कर उसमे जोडने से उसका मूल्य 5 रुपये 50 पैसे होना चाहिए था किन्‍्तु 
'ह्वासमान प्रतिफल नियम कौ क्रियाशोलता के कारण बस्तु को मूल्य-वृद्धि कर की मात्रा से कम 
हाती है। 


अब हम तीसरा उदाहरण लेंगे जिसमे वस्तु का उत्पादन आनुपातिक प्रतिफल नियम के 
अन्तर्गत होता है। मान लीजिए कि ऐसी वस्तु पर सरकार कर लगा देती है। तब वस्तु के मूल्य 
में होने वाली वृद्धि कर वी मात्रा के बराबर होगी । मान लीजिए कि क्रिसी फर्म मे इस वस्तु की 
00 इकाइयो का उत्पादन किया जा रहा है और उसकी प्रति इकाई लागत 5 रुपये है। जब 
मान लीजिए सरशार इस वरतु पर 50 पैसे प्रति इबाई के हिसाब से कर लगा देती है, तब इस 
वस्तु का मूल्य तुरन्त ही 5 रुपये 50 वैसे हो जायगा । वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के कारण इसकी 
माँग मे कमी हो जायगी और परिणामत उत्पादन में भी कमी करनी पड़ेगी। चूंकि वस्तु का 
उत्पादन आनुपातिक प्रतिफल नियम के अधीन किया जा रहा है, इसीलिए उत्पादन लागत मे न 
तो कमी और न ही वृद्धि होगी अर्थात्‌ उत्पादन लागत यथाम्थिर ही रहेगी। परिणामत वस्तु का 
मूल्य 5 रुपये 50 पैसे ही बना रहेगा । दूसरे शब्दों मे वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि कर की 
मात्रा के ठीक बराबर ही होगी। 


इस प्रकार किसी वस्तु पर कर लगान स उसका मूल्य बढ जाता है। मूत्य के बढने पर 
उसकी मांग म॑ कमी हो जाती है । माँग भे कमी होने के कारण उत्पादन में कमी करनी पड़ती है । 
और उत्पादन मे वमी विये जाने पर वस्तु की ग्रति इकाई लागत उत्पादन नियमों के अ गर 
कम अथवा अधिक हो जाती है अथवा समान रहती है । अन्त मे कर का भार इस मूल्य-ब्ृद्धि के 
अनुसार ही वितरित होता ह। साधारणत. जो बस्तुएँ ह्वासमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत निमित 
की जाती हैं उन्हें कराधान के लिए अच्छी बस्तुएँ समझा जाता है । इसके विपरीत, जिन वस्तुओं 
का उत्पादन वर्धमान प्रतिफल नियम के अन्त्गंत्त होता है, वे आथिक उपादान (९००॥०॥० 
$90$/0/5) के लिए अच्छी वस्तुएँ समझी जाती हैं । 


(4) कर की राशि तथा कर-प्रणली--#र की राशि का भी वस्तु की कबरबाह्मता पर 
प्रभाव पडता है । यदि सरकार द्वारा लगाये गये कर की मात्रा बहुत कम है तंव ऐसी परिस्थिति 
में विक्रेता उसे उपभोक्ता के कन्घों पर डालने का प्रयास नही करता । इसका कारण यह है कि वह 
इस छोटे-स कर के कारण अपन ग्राहकों को नाराज नहीं करना चाहता। किन्तु यदि कर की मात्रा 
अधिक है तो विक्रेता अवश्य ही उसे ग्राहकों के कन्धो पर ढकेलने का प्रयास करगा। 


(5) पूँणी की गतिशीलता--पूँजी की गतिशीलता का भी करवाह्मता पर प्रशाव पडता है। 
यदि पूँजी पूर्णत गतिशील है तो ऐसी परिस्थिति भे उत्पादक कर के भार को उपभोक्ताओं के कत्घे 
पर डाल सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि उत्पादक अपमे द्वारा लगायी गयी पूंजी का 
व्यवसाय मे से सुगमता से निकाल सकता है तो वह सरकार द्वारा लगाये गये कर को उपभोक्ताओं 
पर डालने की स्थिति म होता है। इसके विपरीत, यदि उत्पादक ने व्यवसाथ में अधिक मात्रा म 
पूँजी लगा रल्ली है और इसे वह सरलता से नही निकाल सकता तत्र ऐसी परिस्थिति मे वह कर के 
भार को उपभोक्ताओं के कन्‍्धों पर डालने से असमर्थ रहगा और वर का भार उसे स्वय ही सहन 
करना पडगा। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि करवाह्मता की समस्या एक अत्यन्त जटिल समस्या है और इसका 
अध्ययन करते समय कई प्रकार की वातो को घ्यान मे रखना पडता है। 


करवाह्मता (करापात) को समस्या | वा 


एकाधिकफार पर कर का भार ([]हल्‍र्तला०८ ०ए ॥७४६ था फ०7०००५)-- अब हम यह 
देखेंगे कि एवारधिकारी व्यवसाय पर लगाय गय कर का भार किस पर पडता है ? जैसा कि राजे 
विदित है--एकाधिकारी का उद्देश्य अपन व्यदसाय में से अधिक से अधिक लाश प्राप्त 
करना हे । एकाधिकारी उत्पादन की मात्रा को उस सीमा तक बहता चला जाता है जहाँ पर 
उसकी सीमान्त आय ([शशवष्टा0४/ रि९, शाप) उसकी सीमान्त लागत (शिवहर (2०50) के 
बराबर होती ह। इस प्रकार सीमालर आय और मीमान्त लागत के बीच समावता स्थापित करके 
ही एकाधिकारी अधिकतम लाभ कमा सकता है । सरकार एकाधिकारी व्यवसाय पर दो तरीको 
से कर लगा सकती है। प्रथम एकाथरिकारों के लाभ पर कर । दूसरे उत्पादन की मात्रा के 
आधार पर कर । 
अब हम यह दर्खेंगे त्रि एकाधिकारी लाभ पर लगाय गये कर का भार किस वर यडता 

है । सरफार एगराविकारी लाभ पर दो त़रीको से कर लगा सकती है--अथस, सरकार ,एकाधिकारी 
से उसबे लाभ पर एक मुश्त रकम (एा७ $एए) कर के रूप में प्राप्त कर सबनी है। दूरारे, 
सरकार एपाधिकारी से उसके लाभ का एक तिश्चित भाग कर के रूप में प्राप्त कर सकती है। 
इन दोतों ही अवस्थाआ में लगाये गये क्र का भार एकथिकारी के कन्धों पर ही पदड्ढता हैं। 
एफाधिकारी इस भार को ग्राहको के कनन्‍्धो पर नही ढबेल मकता । पहली अवस्था में जब सरकार 
एकाधिकारी स उसक लाभ पर एक्मुश्त रकम प्राप्त करती है ता एकक्‍ाध्रिकारी इसके भार को 
ग्राहकों पर नहीं ढकेल सकता | इसका कारण यह है कि उसने ता अपनी वस्तु का भूल्य पहले से 
ही एक ऐसे स्तर पर निश्चित कर रखा हे जिससे उसे अधिकतम आय प्राप्त हो£रही हूं । भव 
यदि वह कर के भार को मूय बडाकर ग्राहको पर डालता है ता इससे निश्चय ही उसका लाभ 
कम हो जायगा क्योत्रि एक निश्चित मूल्य पर हो एकाधिकारी का लाभ अधिकतम हांता है। यदि 
उस निश्चिन मूल्य में थोडा सा भी फेर-बदल कर दिया जाय तो लाभ की माना घट जाती है। 

अत एक्राधिकारी अपने लाभ को अधिकतम वताय रखन के लिए अपने पूर्व निश्चित मुल्य में कसी 
प्रकार की वृद्धि नरी करग्रा अर्थात कर का भार वह स्वय ही बहन करेगा । दूसरी अवस्था मे भी 
जब सरकार एक्।घधिकारी के लाभ का एक निश्चित प्रतिशत भाग कर क रूप म लेती है तो एका- 

ध्रिकारी को इसका भार स्वय ही वहत करना पड़ता है और वह उसे प्राहको पर नहीं डाल सकला। 

यहाँ पर भी वही कारण क़ियाशील हाता है जो कि पहली अवस्था भ लागू हाता ह। इूसरे शब्दो 

मे यदि कर के परिणामस्वरूप एकाधिकारी वस्तु के मूत्य म वृद्धि करता हे तो इससे उसके लाभ 

में अवश्य ही कमी हा जायग्ी । इसका कारण जैसा हम पहले ह्वी बता चके है यह है कि 

एकाधिकारी एक निश्चित मूल्य पर ही जश्िकतम लाभ कमा सक्तता हे और उसने वह मूल्य 

पहले से ही निर्धारित कर रखा हू । इस मुल्य म थोडी-सी भी वृद्धि करने पर उसकी आय मे 

कमी हो जायगी | जत ऐसी परिस्थितियों म वह कर का भार ल्वय ही वहन करेगा । 

अब हम दूसरा उदाहरण लेग जिसम सरकार एकाधिकारी व्यवसाय पर उत्पादन की 
माया वे आधार पर कर लगाती है । ऐसी दश्मा म वस्तु की उत्पादत लागत स्वत ही बट जायगी। 
इसका कारण यह ह कि कर की पूण माजा उत्पादन ल्वागत म सम्मिलित हो जायगी । इसके फल- 
स्वरूप सीमान्ल लागत तथा सीमान्त आय के वीच की भमानता अब किसी ऊँचे मूल्य पर ही 
स्थापित हा सकगी जथात कर लागू हान पर वस्तु का घूल्य बढ़ जायगा। परल्तु अब प्रश्त यह 
उत्पन्न हाता है कि वस्तु का मूल्य किस मात्रा म बटगा। यह दो बातो पर निर्भर करता है-- 
(१) वस्तु की माँग तथा पूति की लोच । (ख) उत्पादन के नियमों का प्रभाव । 

(क) वस्तु की भाँय सथा पूति को लोच--यदि वस्तु को माँग बलोच है अबात इसत्र मूल्य 
में वृद्धि होने पर भी व्सरी सास में कोई विशेष कमी नहीं होती, तो ऐसी पारिलन्‍्विति सम वर को 
समूचा भार ग्राहकों क्र झघा पर ही पडझ्गा। इसके विपरीत “यदि तसप्तु की माँग लोचदार है 
अ्थोत वस्तु के मुन्य म थाडी वृद्धि हाने पर इसको मांग मे बहुत कमी हा जाने का भय है. तब 
ऐसी परिस्थिति मै कर का समूचा भार एकाधिफारी के कन्धों पर ही पडेगा। अर्थात एकाधिकारी 
वस्तु के मूल्य को नद्ठी बढायगा | इसी प्रकार यदि वस्तु की पूर्ति वेत्ोंच है, तत कर का भार 
एकाधिकारी पर ही पडेग। | इसका करण यह है कि वस्तु की पूर्ति वेलोच होने के फतस्वरूप 
एकाधिकारी वी स्थिति ग्राहको की तुलना म॒ दुर्बच्न हाती है और वह कर-भार उन पर नहीं डाल 
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सकता । इसके विपरीत यदि वस्तु की पूति लोचदार है तब कर क्य भार ग्राहकों पर पडया 
बयोकि ऐसी दशा म एकाधिकारी की परिस्थिति श्राहको की तुलवा मे अधिक सुहृढ होती है । 

यदि वस्तु की माग प्रूति से अधिक लाचदार है तब कर का भार ग्राहका की अपेक्षा एका 
घिकारी पर अधिक पडेगा । इसक विपरीत यदि वस्तु की माग पूर्ति कां अपेक्षा कम लोचदार है 
तब ऐसी परिस्थिति मे कर का भार एकाधिकारी की अपक्षा ग्राहकों पर अधिक पड़ेगा। 

(ख) उत्पादन के नियमों का प्रभाव--यदि वस्तु का उत्पादन वधमान प्रतिफ्ल नियम के 
अन्तगत होता है तब कर लगाने से वस्तरकी लागत बढ जायगी | इसका कारण यह है कि कर क 
लगाने से उत्पादन कौ मात्रा मे कमी है जाती है। जब उत्पादन की माना कम हो जाती हू ता 
वस्तु की लागत वधमान प्रतिफल नियम की ज़ियाशीलता के कारण वट जाती है। ऐसी परिस्थिति 
मे एकाधिकारी वस्तु की पुरानी लागत का स्थास्थिर रखते हुए कर का समूचा भार स्वय हा 
बहून करेगा । इसके विपरीत यदि वस्तु का उत्पादन ह्ासमान प्रतिफल नियम के अतगत 
होता है तब कर तगाने के परिणामस्वरूप वस्तु वी लागत कम हो जाथगी । इसका कारण यह हट 
कि कर लगाने के फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा मं कमी हा जाती है। जन्न उत्पादन की मात्रा 
कम हो जाती है तो क्वासमान प्रतिफल नियम की क्रियाशीलता क कारण वस्तु की लागत में भी 
कमी हो जाती है। ऐसी दशा मे एकाधिकारी वस्तु के मूल्य को वढाकर कर कौ ग्राहका पर 
ढकेल देगा । 


आयात निर्यात करो का भार (04८८६ ० [परएणा 85907 73%०5)--पहले हम यह 
देखेंगे कि बिसी वस्तु पर लगाय गय आयात कर का भार किस पर पडता है आयातकर्ता देश अथवा 
निर्यातफता देश प्र । इस सम्बंध म॒ वस्ण की मांग वी लोच महत्त्वपूण राध्य हां जाती है अधाव 
ऋण के भार का बितरण वस्तु बी माग की लोच के अनुसार होता है । समान लीजिए कि अप्यात 
की जान वाली वस्तु की भाग आयातकता देश के लिए बेलोच है । दूसरे शब्दा म जायातकता 
देश इस वस्तु को अन्य दशो से प्राप्त करत में असमथ है। इसक साथ यह भी मान लाजिए कि 
आयातकर्ता देश बी इस वस्त की माग बहुत ही तीव्र है। एसी परिस्थिति म वस्तु पर लगाय 
गये आयात-कर का समूचा भार आधातकता दश पर ही पडेगा । इस सम्बंध म॑ विदेशी मशीनरी 
का उदाहरण दिया जा सकता है। भारत जैस दश के जिए विदेशी मशीनरी की माग बहुत ही तीक्र 
है। जत मशीनरी पर लगाय गय आयात कर का समूचा भार भारत को ही वहन फरना पडता है। 

इसके विपरीत ग्रदि बस्तु की माग्र आयातक्ता दश के लिए लोचदार है अथवा जायात 
क॒ता दक्ष के लिए वस्तु की माग वहुत कम तीव्र ह तब ऐसी परिस्थिति म आयात कर का भार 
नियातक्ता दण पर पडेगा। परातु साधारणत इस प्रकार की परिस्थिति बहुत ही कम हुआ 
करती ह और अधिकाश आयात क्रो का भार आयातक्ता देश पर ही पर्ता है। 


अब हम दखग कि नियात कर का भार किस पर पडता है--नियातकता दश पर अथवा 
आयानक्ता दश पर । यहा पर भी कर का भार नियात की जाने वाली वस्तु की माग तथा पूर्ति 
की जोच पर निभर करता हू । यदि आयातकता देश की वस्तु कः जिए होने वाली माग वलाच है 
आर्थाज, आपातक़ता, दए की; णएण बचुए हु, सोत़ है तो ऐेली 'पररश्थिलि से जिधात अं, का आए 
भायातज ता देश पर ही पडा नियातकता देश पर नहा | उदाहरणाण ब्रिदेन तथा अमरीबा 
की भारतीय चाय की माय लगभग वलाच है । जत क्षाय क नियात पर लगाय गय कर का भार 
ब्रिटिश तथा जपरीकी आयातक्ताआ पर ही पढता है। इसक विपरीत यदि निर्यातकृता दश की 
वस्तु की पूति बनाच है ता एसी परिस्थिति म निर्यात क्र का भार निय नकता देश पर ही पढ़ता 
है आयातकर्ता देश पर नहीं । कितु स्मरण रत कि साधारणत अधिक थे वियात करा का भार 
नियातकता देय पर हा पड़ता है। 


आप कर का भार (900८0०४ ०६ ]त5०072 79४) जैसा दिदितह आय बर एक 
प्रयाश कर है आर इस नात इसका भार करदाता पर हा पडता है और वह इस दसरो पर ढकजन 
सम असमथ होता हू। अब हम बतनो मजदूरिया तथा व्यावसायिक लाभ पर लगाय गय जाय 
कर वा अ“्ययत करग | पहले हम टेखग कि बतना दराथा सजटूरियो पर जगाये गय जाय कर का 
भार किस पर पडता है । स्पष्ट है कि वेतना एवं मजदूरियों पर लग्राय गय आय कर का भार 
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चैतन भागी व्यक्तियों एव श्रमिक्ता पर ही पडता है आर वे किसी भी दशा से इसके भार को अपने 
मालिका पर नहीं डाबव सकते। जैसा विदित हु वतन अथपा सजदूरी श्रमिका की सीमात्त 
जत्यादकता के बरावर होती है । कोई भी मित्र मालिक मजदूरा का उतकी सीमात्त उत्पादकता से 
अधिक मजदूरी देने क॒_विए तैयार नहा होता। स्पष्ट है कि जब शमिक आय-कर चुकाते हैं तो 
इससे उचकी उपादक्ला गे किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती । परिणामत मिल मालिक उसकी 
मजदूरी में विसी प्रकार को पृद्धि करने के लिए तैयार नहीं होगा अन्तत आय-कर का भार 
सजदूरो पर ही पडेगा । 


जब हम यह दखंग कि व्यावसायिक जाभ पर जगाये-यये आय कर का भार किस पर 
पडता है| कुछ अथसास्तियो का विचार है विः आय कर क भार व्यवसायियों द्वारा उपभोक्ताओं 
व काधी पर डात दिया जाता है। कित वास्तव मे यह सय नहीं है। व्यवसायी लोग अपने 
लाभ पर लगाये गये आम-कर के भार को उपभोक्ताआ पर नहा धकेद सकते ! इसके दो कारण 
हैँ-अधम्त व्यवस्ायिया मं भाषणी प्रतियोगिता हाती ह॑ आर इसके साथ ही सभी व्यवसायी आय 
कर नहीं चुकात | व इस बस्तुआ के मूल्य बढ़ाकर उपभाक्ताआ के कथो पर नहीं डालेंग । अब 
व्यवत्तापियों का एज वग आय बर क भार का उपभाक्ताआ पर नहा डालता सो स्पष्ट है कि तीढ 
ब्रतियोगिया हात वे' कारण आय-कर चुकाने दाले व्यवसायी भी इसके भार को उपभोक्ताओं पर 
डालने मे असम हा जायय । इसका कारण यह ह कि यदि + आय कार का भार उपभोक्ताओं पर 
डाले का प्रयास करते है तो शीघ्र ही उनतें व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । दूसरे यदि 
व्यवसायी वस्तुआ के मुल्य बढाकर जाय-कर के भार को उपभोक्ताओं पर डालते है तो इसके ताथ 
ही साथ उनके लाभ वी माना बढ़ जायगी आर अन्त से उनका पहले की अपेक्षा अधिक आम-कर 
चुकाना पड़ेगा । भत ऐस्ती परिस्थिति मे व आय-कर के भार को उपभाक्ताआ पर डालता पस्ताव 
नह्ठी करगे। 
बिक्री-कर का भार ([]॥0क्‍्९॥०९ 0 $46५ 7५५)--विक्री कर के भार का ज्रध्ययत्त करते 
समप्र भी वस्तु की साग का लाच को ध्यान मे रसा जाता हे य्रदि ्ड, स्‍्तु की माग बेनतोच हे 
जथात इसका भूल्य बढाय जान पर भी इसकी साथ मे काई विशेय कमी नहीं होती तब बितीन्‍बर 
का ममूचा भार उपभाक्ताओं पर ही पडता है । इसके प्रिपरीत यदि वस्तु की मांग लष्चदार है 
अथात वस्तु का मूल्य बढाय जान पर इसकी मांग म पर्याप्त कमी हा जाती है तब ऐसी परिस्थिति 
में बिनी-कर का समूचा भार विक्रता पर हा पडया | साधारशत बिन्नी-कर का भार उपभोक्ताओं 
पर ही पडता है ! जैसा विदित है भारत के सभी राज्यों म बित्ी-बर लगाया गया है और इसका 
लगभग समूचा भार उपभोक्ताआ पर पड रहा है| इसीजिए कुछ लोगो न यह सुझाव प्रस्तुन क्या 
है कि इसे बिकी-कर कहन के बजाय खरीद-कर (?धा०॥४४८ 48:) कहता उचित होगा । 


पेशेवर कर फा भार (90/प6८९ एा 7रएण॑८४४०१७) 785४)--क्भी-कभी सरकार द्वारा 
कुछ विशेष पंशा म जग हुए व्यक्तिया पर पशैत्रर कर जगाया जाता है। यह प्रत्यक्ष कर होता 
हूं। अत इसका भार करदाता क कथा पर ही पडता है। परतु यदि कर का भार बहुत अधिक 
है तब एसी परिस्थिति म उत पश्म मे सलस्न व्यक्ति उस कर के कुछ सार को अपनी सेव/आ का 
उपभोग कग्न वाले व्यक्तिया पर डाजन वा प्रयत्त करते है । उदाहरणाथ यदि डावटरो पर भारी 
पेशेवर बर लगाया जाना है तो निश्चय ही व इस कर वे कुछ भार का अपने भरीजों पर ढकलने 
का ब्यत्त करगे । 


मृत्यु कर का भार (000९०८ ०६ 79९5॥ 0७६५)--पृत्यु कर से अभिज्नाय उस कर से 
है जा मृतक व्यक्ति द्वार छोडा एयी सम्पत्ति पर लगाया जाता है। मृत्यु कर दो प्रकार मे लगाया 
जा सकता है -(क) सम्पत्ति कर (ख) उत्तराधिकागे कर । इन दानो ग भम्य अन्तर यह है. कि 
सम्पत्ति कर मृतक व्यक्ति को सप्तूदी सापक्ति पर लिया जाता है जबकि उत्तराधिकारी कर उत्तरा 
सिकारिया स उनके द्वारा प्राप्त किये गये सम्पत्ति क भाग पर ही लिया जाता है। मृत्यु कर चाह 
सम्पत्ति कर अथवा उत्तराधिकारी कर के रूप महा इसका भार दूसरे पर आसामी से ढकेला 
नहीं जा सकता | रख कर का भार तो उन य्यक्तिया पर ही पड़ता है जो मृतक व्यक्ति की जायदाद 
का हिस्सा प्राप्त करत है। 
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भूमि-कर का भार ([एदर॑शा८2 भी 7.यत ए४)--भूमि-कर आ्रय ताब प्रकार से लगाया 
जा सकता ह्‌। प्रयमम इस भूमि क लगान पर जगाया ता सकता है। पुरान क्लासीकल अथशास्त्री 
इस प्रवार के भूमि-कर के पक्ष म ये । उनके कधतानुसार लगान पर भूमि कर लग्राना ही घाहिए 
क्याकि लगान को व एक प्रकार वा आधिकय (डप्पए/०७) अथवा अजित जाय (फएंटथराढत 
प70079८) समझते थ। स्पष्ट ह्‌ कि इस प्रकार का भार भूस्वामिया के कधा पर ही पड़ता है। 
और व इसके भार का दूसरा पर विवतन (५0/शि08) नही कर सकक्‍त | दूसरे भूमि कर कृषि भूमि 
से जगायी गयी पजा पर भी लगाया जा सकता है। ट्स प्रह्मार क कर का भार प्रथमत तो भू 
स्वामियो पर ही पडता है और परिणामत व भूमि म अधिक पूजी लगाना बद कर दंत हैं। उनके 
ऐसा करन से किसाना को हानि हाती है और विवश होकर व इस कर व भार व वहन करने क 
लिए तैयार हा जते है। तोसरे भूमि कर भूमि के उत्पादन पर भी लगाया जा सकता है । एसी 
परिस्थिति म भूमि-कर का भार किस पर पड़गा यह क्रपि पदाथ की माग की जोच पर निभर 
करता है। यदि कृपि पदाथ की मांग बेलाच है ता व्स प्रकार के शमि कर का भार उपभाक्ताआा 
के कथा पर पड़ेगा । व्सके विपरीत यदि कृषि पदाथ का माग लाचटार है ता दसका भार किसाना 
पर हा पडगा। 

मकानो पर कर का भार (70० 0९१०८ ० म्न००5६ प४६)--मकानो पर लग्राय गय कर 
के भार का अध्ययन करते समय हम मकाना की साग की लाच का ध्यान म रखना पडता है। 
यदि कसा नगर म मकाना की कमी के कारण उसका माग बेलोच ह तव ऐया परिस्थिति म 
मकाना पर लगाय गय कर का भार क्रायदार क क्घा पर ही पडेगा । इसका कारण यह है 
कि परिस्थिति का लाभ उठात॑ हुए मकान मालिक कर क समूचे भार का मकान क किराये म 
सम्मिलित कर दग । चूकि मकाना वी माग बलाच है अत विवश ह्वाकर क्रियदारा का बर 
का भार वहव करना ही पडेगा। वास्तव म भारत म आजकल परिस्थिति यही पायी जाती है । 
इसके विपरीत यदि किसी देश से मकानो की माग लाचदार है अथवा मकातो की पूर्ति माय स 
अधिक है तब एसी परिस्थिति भ कर का सभूचा भार मकाव मालिका पर पडता हू । 


यदि किरायदार कोई वस्तु विक्रता ह और उसकी वस्तु की माय बलोच ह ता वह किराये 
वा कुछ अश वस्तु के मूल्य म सम्मिलित क्रक खरीददारा के कथा पर डाल दगा। परन्तु ट्सम 
कोई अधिक सफतता मित्रन की आशा नहा है क्योकि विज्नत्ाओ मे प्राय तीव्र पारस्परिक प्रति 
योगिता होती है । 
करो के आा्थिक प्रभाव 
(&००7०णा प्ीरए5 ण प्र०४४७ण) 

करा क आर्थिक प्रभावों का अध्ययन हम तीन शीपका के अतग्रत कर सकते है--(क) 
करो का उत्पादन पर प्रभाव (ख) करो का वितरण पर प्रभाव (ग) करा के अन्य प्रभाव । 

(क) करो का उत्पादन पर प्रभाव (०८७ णी पक्ष णा णा .्र०ए८४०७) उस 
प्रभाव का हम तीन उप शीषक्शा के अतगत अध्ययन कर रावत है--(अ) काम करन तथा वचान 
की क्षमता पर प्रश्ञाव (आ) काम करने तथा बचान की इच्छा पर प्रभाव [इ) आथिक साधना क 
विभिन  व्यवसाया तथा क्षत्रा म वितरण पर प्रभाव । 


(अ) काम करने तथा बचाने की क्षमता पर प्रभाव--फ्र्यक कर बा करताना का काम 
करने तथा बचान का क्षमता पर वुरा प्रभाव पडता ह॒ जब काद कर लगाया जाता है तो इसस 
क्रदाता का आय म॑ कमी हा जाती ह / परिणामत उसक काम करन क उत्साह पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडता ह और ौ्सके फ्तस्वरूप उसकी कायकुशनतता का स्तर गिर जाता ह। इसीलिए 
यह सयाव दिया गया हैं कि कम आय वो व्यक्तिया पर कर नहा जगाना चाहिए क्योदि एसा 
करने स उनकी काम करने तथा दचाने की क्षमता पर प्रतिकल प्रभाव पडता ह 

(आ) काम करने तया बचाने की इच्छा पर ध्रभाव--क्सी कर का व्यक्ति की काम करन 
तथा बचान की इच्छा पर पड़ने वाला प्रभाव कराधान के परिणाम स्वरूप हान वाली उस ब्यक्ति 
की प्रतिक्रिया पर विभर वरता है। यदि क्री व्यक्ति को किसी अश्रयाशित स्नात (एा०्ूएएणटवे 
$०पा०४) स अकस्मात हो काई बडी जाय प्राप्त हती है (जस जोटरा निकलन पर अथवा झिसा 
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दूर के रिश्तेदार की मृत्यु पर) और सरकार इस प्रकार की प्राप्त की गयी आय पर कर लगाती 
है तब इस प्रकार के कार का उस व्यक्ति की काम करने की इच्छा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं 
पडेगा | इसका थारण यह है कि उस व्यक्ति ने इस आय को प्राप्त करन के लिए कोई परिश्रम नहीं 
किया था। 


इसी प्रकार किसी एकाध्रिकारी पर लगाया गया कर भी उसकी काम केरने की इच्छा पर 
प्रतिकूल प्रभाव नही डालता । इसका कारण यह है कि एकाधिकारी ने अधिकतम जाय प्राप्त करने 
के तिए पहले स ही वस्तु का मूल्य निश्चित कर रखा है और यदि वह कर के लागू होने पर मूल्य 
मे तृद्धि करता है ता उसकी आय में स्वत ही कमी हा जायगी । 


किसी व्यक्ति को आय की माग वी लाच का भी उसकी काम करन तथा बचत करते को 
इच्छा पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की आग्र की माग्र बेलाच है अर्थात उसके परिवार 
का आकार बडा है तब कर लगाने पर वह अधिक काम करेगा। इसका कारण यह है कि अपन 
परिवार की आवश्यकताओं की पूनि के लिए अब उसे पहले की अपेक्षा अधिक आय कमात्री पड़ेगी । 
इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति की आप वी माँग लाचदार है अर्थात उसके परिवार का आकार 
छोटा है तव कर लगाने के फलस्वरूप उसकौ काम करने वी इच्छा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ेगा । इसी प्रकार कर के स्वरूप का भी व्यक्ति को वाम करने तथा वचात की इच्छा पर प्रभाव 
पड़ता है। साधारणत अत्यधिक प्रगतिशीत आय-कर से लोगा की काम करन की इच्छा पर 
प्रभाव पड़ता है । 


(इ) आधिक साधनों के विभिन्न ब्यवसायों तथा केंद्रों मे वितरण पर प्रभाव--यहा पर 
स्पष्ट रूप से यह कहता कि अमुक कर का आधिक साधना के वितरण पर क्या प्रभाव पडेगा 
बहुत बठिन है । यदि क्मी व्यवसाय से बडी सात्रा से प॑जी लगायी "गयी है और इसका विशिष्टी- 
करण (8९09॥5800॥) हा चुका है त्तव ऐसा परिस्थिति मे उस व्यवसाय पर कर जगाने पर भी 
पँजी उस व्यदसाय स निकल नहा सकती अर्थात उस पँजी का अन्य व्यवसायों भे हस्तान्तरण नहीं 
हो सकता । इसके विपरीत यदि उस व्यवसाय म पूँजी का विशिष्टीकरण नहीं हुआ है तो निश्चय 
ही कर लगाने पर पूजी उस्त व्यवप्ताय स अन्य व्यवस्तायो को हस्तातरित हो जायगी । उदाहरणार्ष 
यदि भरकार मकानों पर भारी कर लग्रा दनी है तो निश्चय ही योग मकानों का निर्माण करना 
कम कर देंगे और अपनी आतरिक पूजी का अन्य व्यवसायो म लगाना पसन्द करगे | 


(जल) करों का बितरण पर प्रभाव- जैसा विदित ह आप राम्वन्धी असमानताओं का 
दूर करग के लिए कराधान का उपयाग किया जाता हैं। आजकल सभा देशा सम आरोही कराधान 
(?7०87९३$५४७ (0:(0007) द्वारा प्रचलित आधिक विपमताआ का कम करन के प्रयत्व विये जा 
रहे है । कराधान जितना अधिक आरोही हागा उतनी ही अधिक आर्थिक विधमताओ को कम करने 
में सहायता मिलेगी । दसक विवरीत कराधान जितना अधिक प्रतिगामी हागा उतगी ही आर्थिक 
विपमताएँ बढती चली जाशंगी। इसलिए आधुनिक सरकार प्राय प्रतिगाम! करा का बहिष्कार 
करती है और गधासम्भव आरोही करो का ही लगाने का प्रयत्त करती हूँ । 


(ग) करो के अन्य प्रभाव--करा क॑ अय प्रभावों का हम दोशीपकों के अन्तगत 
अध्ययत कर सकते है--(अ) करो का रोजग्रार पर प्रभाव (आ) करा का आर्थिक जीवन एर 
प्रभाव । 


(अ) करो का रोजगार पर प्रभाव--ऊुछ लोगा का यह विचार है कि कराधाव के परि 
णामरवरूप देश म बेराजगारी फ्लती है और काप्त मिलन के अवसरा में कमी होती है। यदि 
श॒रकार हारा कर न लगाये जायें तो व्यापारिया को होने वाला बचता को उद्योग धंधा म॑ तेगराया 
जा सकता हू जिसक फल्नस्वरूप लोगा को अधिकाधिक माया म रोजगार उपलब्ध हो सकता है ! 
परन्तु इस प्रकार का तक वास्तव म॑ जुटिपृण है। ब्सका कारण यह है कि कराथान के गाध्यम 
से एकत्रित की गयी आय प्रकार द्वारा व्यथस बबाद नहो की जाती बल्कि उसे विकासात्मक 
कार्यों पर लगाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार की मात्रा म वृद्धि होती है । उदाहरणाभ 
पंचवर्षीय यो जनाओ के अन्तगत भारत सरकार द्वारा किया गया ब्यव रोजगार की मात्रा स द्रद्धि 
करने मे बहुत मह्ठायक सिद्ध हुआ है । 
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(आ) करों का आर्थिक जोवन पर प्रभाव--कराधातर के माध्यम से सरकार देश के आधथिक 


जीवन को नियन्त्रित भी कर सकती है। मुद्रा-स्फीति एव तेजी के समय सरकार कराधान द्वारा 
आवश्यक त्र्य-शक्ति को लोगो से लेकर मूल्य वृद्धि की रोकथाम कर सकती है। इसके विपरीत, 
मुद्रा-अवस्फीति एवं मन्‍्दी के समय सरकार करो के भार में कमी करके व्यवसाय एवं उद्योग को 
प्रोत्साहन दे सकती है । 


] 


परीक्षा-प्रश्व तथा उनके संक्षिप्त संकेत 
करापात और कराघात में प्रेद स्पष्ट कीजिए । करापात का निर्धारण कैसे होता है ? 
(जबलपुर, 968) 
[सकेत--प्रथम भाग भे, करापात (करवाह्मता) और कराघात (करदेयता) के अन्तर को 
उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । दूसरे भाग मे, यह बताइये कि वस्तु-कर के भार का 
विर्धारण करते समय किन-किन बातो को ध्यान मे रखा जाता है।] 


2 फर-भार की परिभाषा लिखिए । कर-सार के विभिन्न सिद्धान्त समझाकर लिखिए । 


(वित्रम, 96।) 
अथवा 
कर-भार का क्या अथ है ? विक्री-कर तथा गृह-फ़र के 'कर-भार' की विवेचना करिए। 
(राजस्पान, 96] ) 
[सकेत--प्रथम भाग मे, कर-भार (करवाह्मयता) की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। 
दूसरे भाग मे, करवाह्मता के दो मुख्य सिद्धान्तो अर्थात सकेद्भण तथा विकेद्धण सिद्धान्तो 
की आलोचना सहित विवेचना कीजिए। विक्री-कर एवं गृह-कर फे 'कर-भार' के बारे मे 
उपयुक्त अध्याय को देखिए ।] 
सम्पत्ति के उत्पादन एवं वित्तरण पर करो फा महत्त्वपूर्ण प्रभाव बताइए । (विक्रम, 96() 
[संकेत--यहाँ पर करो के सम्पत्ति बे! उत्पाद एबं उसके वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों 
की बिरत्ृत बिबेचना कीजिए ।] 
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सार्वजनिक व्यय 
(एाणार एज९०शधा९) 





प्र्तावना-- प्राचीन वर्थशास्त्रियो ने सावंजनिक व्यय की और बहूत कम ध्यान दिया 
था । इसका कारण यह था कि उस समय अधिकाश देशों की सरकारो ने अबन्ध नीति (.08५82- 
एथ४ ?०१९५) की अपना रखा था। इस नीति के अत्तगंत सरकार का कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित 
रा" करता था। सरकार प्राय सुरक्षा एवं नागरिक प्रशासन जैसे प्राथमिक कारों को ही सम्पन्न 
ऋरती थी । विकासात्मक कार्यों मे सरकार अधिक रुचि नहीं लिया करतो थी । परिणामत 
सरकार का व्यय बहुत कम हुआ करता था। यही कारण था कि वलासीकल अर्ंशास्त्रियों ने 
सार्वेजनिक्त व्यय की ओर भर धरक ध्यात देवा उचित नहीं समझा था। किन्तु आजकल परिस्थिति 
कांच बदल गयी है ! वर्तमान सरकारें न केवज्ञ सुरक्षा एव नागरिक प्रशासन जैसे प्राथमिक कार्यो 
हो सम्पन्न करती हैं बह्कि विकासात्मक विषयों मे भी अधिक रुचि लेती है। यही कारण है 
कि आजकल सरकारों के व्यय में इतनी अधिक वृद्धि हो गयी है । परिणामत आधुनिक अर्थशास्त्री 
सावेजनिक व्यय की उपैक्षा नहीं कर सकते । यही कारण है कि आजकल सार्वजनिक ब्यय' की एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। 
सावंजनिक व्यय में वृद्धि के कारण 

आपनिक सरकारो के व्यय मे होने वाली वृद्धि के मुख्य-मुख्य कारण निम्नलिखित है 

(3) सरकारों द्वारा फिये जाते वाले विफासात्मक कार्ये--जैसा ऊपर कहा गया है, 
बतंमान सरकारे सुरक्षा एव नागरिक प्रशासन के अतिरिक्त कई प्रकार के विकासात्मक कार्य भी 
सम्पन्न करती है। उदाहरणार्थ, भारत मे केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें कई प्रकार के विकासात्मक 
कार्यों को सम्पन्न कर रही है) पचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत देश की सर्वागीण आर्थिक उन्नति के 
तय परम: प्रदत्त, किये, जय. रहे, हैं, ५ हिएात, पुष्छ घायों, से, गरो्ये, कफ ऋतिय 'रत्व साथोणे; के स्यिषफस 
के लिए लगागे जा चुके है। परिणामत सार्वजनिक व्यय में बहुत वृद्धि हुई है। 

(2) जनमसंत्या मे वृद्धि---आजकल प्राव सभी देशो मे जनसख्या तेजी के साथ बढ़ती जा 
रही है। इस बढ़ती हुई जनसख्या की विभिन्न आवश्यकताओ कौ सनन्‍्तुष्टि के लिए सरकारों को 
पहले की अपेक्षा अधिक व्यय करना पड रहा है ) जितनी जनसप्या बढती है लगभग उसी अनुपात 
मे ही सावंजतिक व्यय मे वृद्धि होती है । 

(3) कीमतो में वृद्धि--युद्ध एव युद्धो्तर काल मे लगभग सभी देशो मे कीमतो में भारी 
वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्व्य सरकारा के व्यय बढ ग्ये है! इसका कारण यह है कि निजी 
व्यक्तियों की भाँति घरकार को भी बस्तुओ का क्रय करना पडता है। बढ़ी हुई कीमतों के कारण 
सरकारी व्यथ मे वृद्धि का होना अनिवार्य ही है। 

(4) प्रजातन्‍्त्र का उदय--विभिन्न देशो में प्रजातन्त्र के उदय के परिणामस्वरूप सार्वजतिके 
व्यय मे वृद्धि हुई है । जैसा विदित है, श्रजातान्तिक देशों में ससारूदू दल अपनो स्थिति को 
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बनाये रखने के लिए यथासम्भव जनता की सदभावना को प्राप्त करने का प्रयत्न करते है। इसके 
लिए बे उन्हे तरह-तरह की सुविधाएँ एव सेवाएँ प्रदान करते हैं ! परिणामत सार्वजनिक व्यय मे 
बृद्धि हो जाती है। 

(5) युद्ध पर व्यय--विगत सात दशाब्दियो मे दो विश्वयुद्ध हो चुके है। इन युद्धों के परि- 
णामस्वरूप विभिन्न देशों को बड़े पैमाने पर व्यय करना पडा है। युद्ध हो प्राचीन समयो में भी 
हुआ करते थे किन्तु वे इतने खर्चीले नही होते थे जितने कि आधुनिक युद्ध है। इस प्रकार इस 
युद्धों के कारण भी सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि हुई है। 

(6) आत्तरिक तथा बाह्म सुरक्षा पर अधिक व्यय-- वतेमान युग_में देश की आन्तरिक 
तथा बाह्य सुरक्षा की बनाये रखने के लिए प्रत्येक सरकार को पहले की अपेक्षा अधिक व्यय करना 
पड रहा है। जैसा विदित है इस समय विश्व दो सैनिक गुटों में बेंटा हुआ है और इस गुटों 
के बीच लम्बे समय से शीत युद्ध होता चला आ रहा है| प्रत्येक गुट अपनी सैनिक शक्ति को बढाने 
के लिए अधिकाधिक व्यय कर रहा है। 

विश्व में इस बढ़े हुए सार्वजनिक व्यय को देखकर यह प्रश्न पैदा होता हैं कि क्या सादें- 
जनिक व्यय की कोई सीमा भी है। वास्तव मे, यह एक जटिल प्रश्न है और इसका उत्तर देना 
सरल नही है। यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नही है कि अमुक देश के लिए सा्वेजनिक व्यय की 
उच्चतम सीमा क्या होनी चाहिए । वास्तव से, किसी देश के सार्वजनिक व्यय की सीगा उस देश 
की आशिक सम्पन्नता, करदान क्षमता, जमसख्या के आकार एव विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं, 
जैसी अमेक बातो से निश्चित होती है। 

सा्वंजनिक व्यय तथा व्यक्तिगत व्यय में अन्तर 
(एछाहण०0० ऐशैफ़९० एक्॥ट क़ात एपर्बाल एकफलशावाएाह) 

इनके मुख्य अन्तर निम्नल्णित है 

(।) च्यक्तिगत व्यय व्यक्ति की आय पर निभर करता है किन्तु सार्वजनिक व्यय रारकार की 
आय पर प्रत्यक्षत निर्भर नहीं होता । एक निजी व्यक्ति अपनी आय को ध्यान में रखकर ही व्यय 
करता है किन्तु सरकार पहले अपने व्यय का अनुमान लगाती है और तदुपरान्त, उसकी पूर्ति के 
लिए पर्याप्त आय का प्रवन्ध करती है । 

(2) व्यक्तिगत व्यय पर किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं पडता जबकि सार्वजनिक 
व्यय पर अनेक व्यक्तियों वर्गों एव राजनीतिक दलो का प्रभाव पडता है । 

पु (3) व्यक्तिगत व्यय में सावंजनिक व्यय की जपेक्षा मितव्यवत्ता (200:०वए) की और 
अधिक ध्यान दिया जाता है अर्थात निजी व्यक्ति सरकार की तुलना में अपने व्यय की अधिक 
मितव्ययतापूर्ण ढंग से करता है । कु 

(4) निजी व्यक्ति प्राय अपनी आय ऐसी मदो पर <्यय करता है जिनसे कुछ लाभ शप्त 
होता है, किष्तु सरकारें कभी कभी ऐसे मदो पर भी व्यय करती है जिनसे उन्हे कोई तुरन्त लाभ 
प्राप्त सही हंप्ता $ 

सार्वजनिक व्यथ का वर्गोफरण 
(एाबछशीव्याणा ण एप७॥० एंफशाएाप्ाढ) 

सावजनिक व्यय के वर्गोफरण के सम्बन्ध मे अर्थशास्ज्ियो मे मतैक्य नही है। विभिन्न 
अथैशास्त्रियो ने विभिज्ञ आधारा पर सावजनिक व्यय का वर्गीकरण विया है । अब हम सार्यजनियः 
व्यय के कुछ महत्त्वपूर्ण वर्यीकरणों का अध्ययन करेगे । 

() श्रो० प्लेहन का चर्गकरण (शर्त एटीाइफोड (9ज्ञीव्यतणा] --गो० प्लेहन 
ने सावजनिक व्यय का वर्गोकरण लोक्टित के आधार पर किया है। उनते अनुसार सार्वजनिक 
व्यय को चार वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है--अथस वह व्यय जिससे सभी लोगो को 
साधारण लाभ होता है जैसे देश की सुरक्षा पर किया गया व्यय | दसरे वह व्यय जिम्ममे कुछ 
विशेष वर्गों को उनवी जयोग्यता ([0$20॥7५ के कारण विशेष लाभ होता है जेस बृद्धावस्था 
पेन्शन, अगहीन व्यतिया को दी गयी जाविक सहायता आदि; तोसरे बह व्यय जिसस सभी 
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लोगो को लाभ होता है, किन्तु कुछ व्यक्तियों अथवा कुछ वर्गों को उससे विशेष लाभ होता है। 
उदाहरणाथे, यदि किसी क्षेत्र गे सरकार हारा सडक बनायी जाती है तो इससे सभी लोगों को 
साभ होगा, किन्तु उस क्षेत्र मे रहने वाले लोगों को इससे विशेष बराभ होगा। चौथे, वह व्यय 
जिसका लाभ केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को ही होता है । उदाहरणार्थ, सरवार जब नुछ उद्योग- 
पत्तियों को आथिक सहायता देती है तो इससे केवल उन्हे ही लाभ प्राप्त होता है। प्रो० प्लेहन के 
अनुसार आदर्श सार्वजनिक व्यय वह है जिससे देश ने सभी लोगो को लाभ प्राप्त होता है ओर 
जिसमे विशेष लाभ की माता न्यूनतम होगी है। वास्तव मे, प्रो० प्लेहत का उपयुक्त वर्गीकरण 
अत्यन्त वैज्ञानिक भ्रवीत होता है किन्तु व्यवहार में उपयुक्त चार प्रकार के व्ययों का अन्तर स्पष्ट 
मम्तन्नना कठित हो जाता है । 

(2) प्रो० मिकलसन का वर्गोकरण (2० 'सरलेशी5००5 00959#22707)---प्रो ० निकेल- 
सन न॑ सावंजनिक व्यय का वर्गीकरण राज्य को प्राप्त होने वाले लाभ के आधार पर फ़िया है । 
प्रो० मिकलसन ने भी सार्वजनिक व्यय को चार भागो मे विभाजित किया है--पहले वर्ग मे, वहू 
व्यय सम्मिलित किया जाता हैं जिससे सरकार को कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नही होता | उदाहरणार्थ, 
जब सरवार वेरोजगार व्यक्तियो को आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो इससे सरकार को स्वय 
कोई प्रत्यक्ष साभ नही होता । दुसरे वर्ग मे, वह व्यय सम्मिलित दिया जाता है जिससे सरकार को 
कोई प्रत्यक्ष आग तो उपलब्ध नहीं होतो किन्तु परोक्ष रूप से उसे कुछ लाभ अवध्य ही प्राप्त होता 
है । उदाहरणा्थ, जब सरकार नि शुल्क शिक्षा पर व्यय करती हैं तो इससे सरकार को स्वयं तो 
कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नही होता किन्तु दीघेंकाल मे अग्रत्यक्ष लाभ अवश्य ही होता है। 
इसका कारण सह है कि निशुल्क शिक्षा के फलस्वरूप नागरिकों की बाग सता 'शस्रता का स्‍तर एवं 
उत्पादन शक्ति अधिक बढ़ जाती है। परिणागत' उनकी करदान क्षमता में वृद्धि हो जाती है । 
तीसरे वर्ग गे, वह व्यय शम्मिल्रित किया जाता है जिससे राज्य को आशिक रूप में ही प्रत्यक्ष 
लाभ प्राप्त होता है ! उदाहरणार्थ, जब सरकार शिक्षा पर व्यय करती है और इराके बदले शिक्षा 
यो से बयूल्र करती है तो इससे उसको आशिक रूप में प्रत्यक्ष लाभ अवश्य ही होता है ! 
औोणे बरगे मे, बह न्यय राम्मिलित क्रिया जाता है जिससे सरकार थ केवल अपने ब्यम को पूरा कर 
सेती है बल्कि इससे कुछ अतिरिक्त आग भी उपलब्ध होती है । उदाहरणार्भ, जब सरकार कृषि 

एब उद्योग धन्धों जैसे क्रियात्मक कार्यो पर ब्यय करती है तब इसे अपने दवारा किये गये व्यय के 
अतिरिवत आय भी प्राप्त होती है । 

प्रो" निकलसन द्वारा प्रस्तुत किया गया उपयुक्त वर्गीकरण उचित प्रतीत नहीं होता क्योकि 
सजा हे व्यय का अन्तिम उद्देश्य आग प्राप्त करना नही बल्कि जनता के कल्याण में बुद्धि 
करना है। 

(3) प्रो० एड्स का वर्गकिरण (श०९ 60904 ((४४ञह०४४00)---प्रो ० एडम ने कार्पों 
के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है। प्रथम वर्ग मे, उन्होंने ऐसे व्यय को राम्गि- 
लित किया है जिसका सभ्वन्ध देश के नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा को बनाये रखने से है। इस 
प्रकार के व्यय कौ वह सुरक्षात्मक व्यय (एशशास्ट सफ़ल्णपणाल) कहते है। दूसरे वर्ग मे, प्रो० 
शद्म ने ऐसे व्यय को सम्मिलित क्रिया है जो देश के व्यापार एवं ओद्येगिक विकास के लिये किया 
जाता है। इस प्रकार के व्यय को उन्होने वाणिज्य व्यय (एणाशाश्षएा॥ एडएशाताप्रा७) की 
सज्ञा दी है । 

तोतरे बरग मे, उन्होंने ऐसे व्यय को सम्मिलित किया है जिसका सम्बन्ध विकासात्मक कार्यों 
में होता है। उदाहरपाथे, शिक्षा, चिकित्सा आदि पर किया ग्रया व्यय इस वर्ग मे सम्मिलित किया 
जा सकता है । इस प्रकार के व्यय को विकासात्मक व्यय (008/0007७8 एकएथातातघ/8) कहा 
ग्रया है। प्रो» एडम के इस वर्गोकरण झे प्रमुख कठिताई यह उत्पन्न होती है कि विभिन्न प्रकार के 
व्यय एक-दूसरे मे सथाविष्ट हो जाते है और एक प्रकार के व्यय को दूपरी प्रकार के व्यय से पृथक 
करना कठित हो जाता है! उदाहरणार्थ, व्यापार आदि के विकास पर किये गये ब्यय को वारणिज्य' 
व्यय एवं विकासात्मक व्यय दोनो के ही अन्तर्गेठ रखा जा सकता है । 

(4) प्रो० फिण्डले शिराज का वर्गोकरण (९:७0 ह790॥89 डाधा४१ (६58६ ८३७णा) -- 
प्रो० फिण्डले शिराज ने राज्य कतंन्य के आधार पर सार्वजनिक न्यम को दो वर्गों मे विभाजित 
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किया है---(।) णथमिक व्यय (ऐ72५ छैफ़शाताए७), (2) गौण व्यय (86००7वै॥५ 
एछ+कट१०॥॥ा९४) । प्राथमिक व्यय के अन्तर्गत वह व्यय सम्मिलित किया जाता है जो देश की 
सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था तथा ऋणों के भुगतान आदि पर किया जाता है। इसके विपरीत, गौण 
व्यय के अन्देंगत वह व्यय सम्मिलित किया जाता ह जा सामाजिक सेवाओ तथा विवासात्मक कार्यों 
पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, प्रा० फ्ण्डले शिराज के अनुसार विकासात्मक कार्यो पर किया 
गया सरकारी व्यय प्राथमिक न हाकर गौण ही समझा जा सकता है। इसमे सन्देह नही कि प्रो० 
शिराज का यह वर्गकिरण अत्यन्त सरल ह, लेक्नि इसमे कठिनाई यह है कि दोनो प्रकार के व्ययो 
को स्पप्ट रूप से जलग-अलग करना सम्भव नही और फिर अधिकाश लर्थशास्त्री इस वात से भी 
सहमत नहीं! है कि औद्यागिक विरास पर किया गया व्यय प्राथमिक न होकर गौण ही हाता है । 
वर्सेशात सुग में आाथिक विकास पर क्रिया गया व्यय किसी भी हष्टि स गौण नहीं ममझा जा 
सकता हैं। 


(5) डा० डाल्टन का वर्गोकरण (07 00॥07/8 (0]ब४ञ०७४०॥)--ढा० डाल्टन ने 
सावजनिक व्यय को दा वर्गों म विभाजित किया है--(4) अनुदान (0/श॥5) प्रत्यक्ष अथवा 
पराक्ष, (2) क्रय मूल्य (?ए०ा३५८ ९7०८) । जब सरकार अपने साधना का इस प्रकार जनता म॑ 
हस्ताग्तरित बरती है कि उस हस्तान्तरण से उस शत्र प्रतिश (९००४ ?/० (९००) लाभ प्राण 
नही हाता तब उसे अनुदान कहत है। उदाहरणाथ दृद्धावस्था पेन्शन बेराजगारी भत्ते निशुल्क 
शिक्षा आदि पर किय गय व्यय का अनुदान ही समझा जायगा | टा० डाल्टन के अनुसार अनुदान 
भी दो प्रकार का होता है--प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष । जब सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का लाभ 
उन व्यक्तियों अथवा वर्गों तक ही सीमित रहता है जिनके लिए यह दिया गया है, गब इस प्रत्यक्ष 
अतुददान कहते हैं। इगरे विपरीत, जब सरकार हारा दिये गये अनुदान का लाभ उन व्यक्तियों तथा 
वर्ग तक सीमित न रहकर अन्य व्यक्तियों तथा वर्गों को हस्तान्तरित हा जाता है तब ऐसे अनुदान 
को परोक्ष अनुदात कहते हैं। जय सरकार व्यक्तियो अयवा वर्गों का अपने साधतो का हस्तान्तरण 
इस ढंग से करती है कि वे उन्हे अपनी सवाओ के बदले मे ही प्राप्त करते हैं, तव॒ इस प्रकार के 
हस्वान्तरण का क्रय-मुन्य कह/ जाता ह। उदाहरणाथ, जव सरकार लांगों को किसी वस्तु अथवा 
सवा के बदले उसस बाजार मूल्य के बराबर भुगतान करती है तब उसे क्रय मूल्य कहते है । 


(6) प्रो० रॉविन्सन का वर्गोकरण (/0०/ २00/0500 & ९0४५5॥१००४४७४)- प्रो० राबित्मत 
में सार्वजनिक व्यय का दो वर्गों म विभाजित किया है--[) उत्पादक व्यय [2) अनुत्पादक 
व्यय । उत्पादक व्यय वह है जिससे देश की राष्ट्रीय आय मे वृद्धि हाती है। उदाहरणार्थ कृषि 
उद्योग-घन्धो के विकास पर किया गया व्यय उत्पादक व्याप्त हाता है । इसके विपरीत, अनुत्पादक 
व्यय बह है जिससे राष्ट्रीय आय से वद्धि यही होती । उदाहरणार्थ थुद्ध पर किया गया ब्यथ 
अनुत्पादेक व्यय ही माना जा भवता है ) 

(7) प्रो० पोगमू का वर्गोकरण (एएा छा.्ट00 $ (9३5४०४७००)---प्रो० पीगू ने भी सा्वे- 
जनिक व्यय का दो वर्गो में विभाजित क्या है (॥) हस्तान्तरण व्यय (पशा5 लि एं:एशापाए8) 
(८) अहस्तान्तरण ब्यय (घिगा एद्याघरद्ा 2६006) | हस्तान्त रण व्यय स आभप्राय उस 
सरकारी ब्यय मे है जो से'क्तार द्वारा नागरिका के लाभार्थ क्या जाता है। जैपे वद्धावस्था पेन्शन 
वराजगारी भत्ते नि्ुल्त डावटरी सहायता आदि पर किया गया व्यय हस्तान्तरण न्प्र4 कहलाता 
हू । इसके विपरीत, अहस्त न्‍तरण व्यय से अभिश्राय उस व्यय से है जा सरकार द्वारा अपने लाभार्थ 
किया जाता है। उदाहरण थ प्रशासन पर क्यि गया सरकारी ब्यय अहस्तान्तरण व्यय कहलाता 
है । परत्तु प्रो० पीयू के उतय॒ क्त वर्गीकरण मे मुस्य कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि दोतो वर्गों ते 
बीच कोर्ट स्पष्ट रेखा नरी खीची जा सकती । 

(8) सार्वजनिक ब्यय का एक अग्य वर्भोकरण--कुछ अथशास्उियों से सावजतिक व्यय 
को प्रशासन इकाई वे आधार पर तीन वर्गों म विभाजित क्या । प्रथम, केद्रीय सधीय अथवा 
राष्ट्रीय व्यय (टशापगे, प्राणा तर िबछणाएं स5फशावा।णड) । इससे अभिप्राय उस व्यय 
से है ओ देश की केद्वीय अथवा सयीय सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरणाथ, भारत सरकार 
द्वार सुरक्षा पर क्या गया ब्यय केद्वीय जचव्रा सघीय व्यय कहलाता है। दूसरे प्रान्तीध अयबा 
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राज्योय व्यय (छि०्शालक त 56 छंतुघातापा०) । इससे अभिप्राय उत्त व्यय से है जो देश 
की प्रान्तीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ, कृषि, पुलिस, न्याय, शिक्षा 
आदि पर किया यया व्यय प्रान्तीय अथवा राज्योय व्यय कहलाता है | तीसरे, स्थानीय व्यय 
([.०००! फश॥4४प्रा०)--इससे अभिप्राय उस व्यय से है जो स्थानीय तिकायो (!00॥॥ 00055) 
द्वारा किया जाता है। जैसे नगरपालिकाओ, जिला परिषदों एव पचायतो द्वारा किये गये व्यय को 
स्थानीय व्यय की सज्ञा दी जाती है । 


सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्त 
((क्घण३३ गीं ९7०४० फ्फृथ्मंाध्यःव) 


प्रत्येक सरकार को अपना व्यय निश्चित करते समय निम्नलिखित रिद्धान्तों को ध्यान में 
रखना घाहिए 


] लाभ का सिद्धान्त (0५०9 रण 8९7९0)--इससे अभिप्राय यह है कि अपना व्यय 
निश्चित करते समय ग़रकार को अधिकतम सामाजिक साभ के सिद्धान्त को ध्यान से रखना 
चाहिए, अर्थात सरकार का अपना व्यय इस ढ़ग से निर्धारित करमा चाहिएं कि उससे अधिकाम 
सामाजिक लाभ को प्राप्ति हो। दूसरे शब्दों मे, सरकारी व्यय से अधिक से अधिक लोगो वो लाभ 
होना चाहिए । इसका यह भी अभिप्राय है कि सरकारी व्यय के परिणामस्वरूप देश पे उत्पादन में 
अधिकतम बृद्धि होती च/हिए । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह वितान्त आवश्यक है कि अपना 
व्यय निश्चित करते समय सरकार यथासम्भव समसीमान्त उपयोगिता नियम ([.8७8 ० 2007- 
ग्राशहए॥ ॥7॥9) का पालत करे । दूसरे शब्दों मे, सरवार को विभिन्न मदों [पर अपना व्यय 
इस ढेग से वितरित करना चाहिए कि प्रत्येक मद पर किये गये व्यय से प्राप्त होने वाली स्ीमात्व 
उपयोगिताएँ बराबर हो नयोकि ऐसा करने से ही अधिकतम सामाजिक लाभ वे लक्ष्य की पूति 
सम्भब हो सकती है | सरकार को भी एक निजो व्यक्ति की भाँति इस नियम का पॉलन करना 
चाहिए । जैसा बिदित है, एक निजी ब्यक्ति अधिकृतम सस्तुष्टि प्राप्त बरने के लिए विभिन्न सदो 
पर अपना व्यय इग़ा टग से विवरित करता है कि प्रत्येक मद से प्राप्त होने वाली सीमान्त उप- 
योगिता बराबर होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निज्नी व्यय एवं सरकारी वज्यम में एक 
प्रकार की समानता पायी जाती है तयोकि अन्तत दोगों प्रकार के व्यय समसीमान्त उपयोगिता 
नियम पर ही आधारित होते है। परन्तु इस नियम को व्यायहारिक रूप देते समय सरकार के 
सम्मुख एक कठिनाई उत्पन्न हाती है। वह यह है कि विभिन्न मदो पर किये गये घ्ययो की सीमान्त 
उपयोगिताओ को कैसे ज्ञात किया जाय । जैसा डा० डाल्टन ने कहा है “सरकार के लिए विभिन्न 
मदों पर किये गये व्यया की सीमास्त उपयोगिताओं का सही सही अनुमात लगाना असम्भव नही तो 
कठिन अधश्य ही है ।' 

इस मिद्धान्त क अनुसार अधिकतम साम्राजिक साभ की क्राप्ति के जिए भी यह्‌ आवश्यक है 
फि सरकार को यथासम्भव अपना व्यय किसी विशेष व्यक्ति अथवा बये के लिए नहीं, बल्कि 
सर्वशाधारण क लिए करना चाहिए । उदाहरणाथे, यदि सरकार किसी विशेष बर्ग को सस्तुष्ठ 
करने के लिए कोई ध्यय करती है तो निशचय ही इस प्रकार का व्यय लाभ के सिद्धान्त बी अषव- 
हलना करेगा । इस सिद्धान्त का यह भी अभिप्राय है कि सरकार को अपने ब्यय के माध्यम हारा 
यथासम्शव देश में प्रचलित आय सम्बन्धी असमातताओं को कम करना चाहिए | अते अपना व्यय 
निश्चित करते समय सरकार को उद्देश्य की यूलि दी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 

2. मितव्ययता का सिद्धान्त (28700 ० 2८०0०7४५)--इस सिद्धान्त से अभिप्राय यह 
है कि सरकार का व्यय यथासम्भव मितव्ययतापूर्ण होता चाहिए, अर्थात्‌ उससे क्षिसी प्रकार का 
अपव्यय (७४७४७४८) नहीं होना चाहिए | सरकार को व्यय करते समय इस बात की ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए कि करदाताओ से श्राप्त किये गये धन का किसी भी तरह अपव्यय न हो। यह 
भी आवश्यक है कि अपव्यय को रोकने के लिए सरकारी व्यय मे किसी प्रकार का दोहराब 
(पणए॥०४०७०7) न हो । मित्तन्ययतता बिद्धात्त का यह भी जभिप्राय है कि सरकारी व्यय से देश 
के उत्पादव पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पडना चाहिए, अर्थात्‌ सरकारी व्यय किसी भी 
तरह से उत्पादन को निरूसाहित ग करे । इराके राथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि सरकारी 


के 
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व्यय के परिणामस्वरूप लोगो को बचत करने की इच्छा एव शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिकूल 
प्रभाव न पड़े । वित्त मल्त्री को इस सम्बन्ध मे विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। दुर्भाग्यवश, 
भारत मे राज्य सरकारो द्वारा किया गया व्यय इस सिद्धान्त को पूर्णत सन्तुष्ट नही करता । 
इससे कोई भी व्यक्ति इन्कार नही कर सकता कि अधिकाश राज्य सरकारो द्वारा ब्ययो को उचित 
ढग से नही किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सरकारी विभागों मे कई प्रकार के 
अपव्यय हो रहे हैं। ह्ल्पूँ 


3 स्वीकृति का सिद्धान्त ((क७00 ० $200700)--इसका अभिप्राय यह्‌ है कि व्यय 
करने से पूर्व सरकार को समुचित अधिकरण संस्था (9707 व्णा०एा५३) से स्वीकृत्ति प्राप्त 
करती चाहिए अर्थात बिना उचित स्वीकृति के कसी भी प्रकार का व्यय नही किया जाना 
चाहिए । प्रजातान्त्रिक देशी मे प्रति वप सरकार अपना बजठ विधानसभा के सम्मुख गा त करती 
है और उसकी स्वीकृति के बिना एक पैसा भी व्यय नहीं कर सकती । इसका यह भी अभिप्नाय हैं 
कि सरकारी विभागों मे भी बिना उचित स्वीकृति के किसी प्रकार का व्यय न किया जाय और 
न ही एक मद के लिए स्वीकृत धत को दूसरी मद के लिए व्यय किया जाय । इसके साथ ही 
साथ यह भी आवश्यक है कि ऋणो द्वारा प्राप्त किया गया धन सरकार द्वारा उत्ही कार्यो पर 
ब्यय किया जाना चाहिए जिनके लिए ऋण लिया गया है। स्वीकृति मिद्धाल्त के अनुसार प्रत्येक 
सरकारी व्यय का अकेक्षण (4००08) भी अनिवार्थ रूप से किया जाना चाहिए ताकि किसी 
प्रकार के अनुचित ध्यय की सम्भावना ही न रहे । 


4 लोच का सिदाग्त (00०0 ० 20570/9)--इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है 
कि सार्वजनिक व्यय मे यथासम्भव अधिक से अधिक मात्रा भ लोच का अश होता चाहिए । दूसरे 
शब्दों मे आवश्यकताओं के अनुसार सार्वजनिक व्यय मे परिवर्तत की ईद चा होनी चाहिए। 
उद्ाहरणा्थे सकट के समय सार्वजनिक व्यय मे कटौती की गु जाइश चाहिए क्योंकि ऐसे 
समय सरकार की आय मे प्राय कमी हो जाती है । 


5 भआप-ध्यय के सन्दुलन न का सिद्धान्त ((४0० ० छ990686. [0078 00 डहि#- 
९९७९४७४७)-- इस सिद्धान्त से अभिप्राय यह है कि सरकार की आय तथा व्यय मर यधासम्भव 
संन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए अर्थात सरकार के बजढ मे न तो बचत और न ही घाटा 
होना चाहिए। यदि सरकार के वजेट मं बचत होती है तो इसका अभिप्नाय यह है कि सरकार 
आवश्यकता से कम व्यय कर रही है। इसके विपरीत यदि सरकार के बजट में घाटा होता है तो 
इसका अभिप्राय यह है कि सरकार आवश्यकता से अधिक व्यय कर रही है ) इस हृष्टिकोण से 
आदशं बजट चह हाता है जिसमे आय तथा व्यय का सन्तुलन क्या जाता है। 


> सावजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव 
[800०० एी8थ३ रण 7790० :रफ़्शा0/0०) 


सावजनिक ध्यय के आशिक प्रभावों का अध्ययन हम तीन उप शीर्यका के अत्तगव कर 
रूकते है--[) सार्वेजतिक व्यय का उत्पादन पर अभाव (2) साव॑जनिक व्यय का वितरण पर 
प्रधाव (3) सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रभाव ] 

] सांजनिक व्यप का उत्पादन पर प्रभाव--डा० डाल्टन के अनुसार सावजतिक व्यय 
के 5283 पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनका अध्ययन हम तीन उप शीर्षंकों के अन्तगत कर 
सके 

(क) कार्य करने तथा बचत करने को शक्ति पर प्रभाव--सावेजनिक व्यय का कुछ भाग 
अवश्य'ही ऐसा होता है जिससे लोग्रो की कार्य करने तथा बचत करने की शक्ति मे वृद्धि होती है । 
उदाहरणार्थ, जब सरक्तार शिक्षा; चिकित्सा सस्ते मकानो आदि की व्यवस्था पर व्यय करती है तो 
इससे निश्चय ही छोगा वी कायकुशलत्ा से सुधार होता है। परिणामत उसकी काय करन की 
शक्ति बढ जाती है और अत में, उनकी आय ये भी वृद्धि हो जाती है । इस प्रकार लोगा वी तेचत 
करने की शक्ति मे भी सुघार होता है । इसी तरह जब सरकार कृषि, उद्योग धधो परिवहन एवं 
सचार के साधतो के विकास पर व्यय करती है तो उस व्यय से देश वी उत्पादन शक्ति में दृद्धि 
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होती है और लोगो की आय बढ जाती है । परिणामत उनको बचत करने को शक्ति में भी वृद्धि 
होती है। अत इस प्रकार व्यय का उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पडता है। 

(रख) काये करने तथा बचत करने को इच्छा पर भ्रसाव--सादंजनिक ब्यय का कुछ भाग 
लोगो को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने पर भी किया जाता है ) उदाहरणार्थ, 
आजकल लगभग सभी देशों मे श्रमिकों के लिए सामाजिक वीमे (४00०७॥ ॥5ए7॥66) की व्यवस्था 
की गयी है । इसके अन्तर्गत, ग्जदूरों को वृद्धावस्था में पेलान दी जाती है, वेकारी भत्ते दिग्र 
जाते है तथा अरवस्थता एवं बीमारी के दौरान उन्हें निशुल्क डाक्टरी सहायता भी दी जाती 
है। स्पप्ट है कि इस प्रकार के सार्वजनिक व्यय से मजदूरों को कार्य तथा बचत करने की इच्छा 
पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । जब सरकार मजदूरों के लिए इस प्रकार की सामराशिक सुरक्षा वी 
व्यवत्था कर देती है तो निश्चय हो वे अपने भविष्य के बारे मे उदासीन हो जाते है जोर बचत 
करना कम कर देते है, किन्तु यदि इस प्रकार की साम्राजिक सुरक्षा व्यवस्था केवल असह्याय एवं 
अग्हीत श्रमिकी के लिए हो की जाती है तो इनसे साधारण मजदूरों को काम करने तथा बचत 
करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव तही प्रढेमा । 

(गे) विभिन्न व्यकत्तायो तथा उद्योगों मे/ उत्पारन के साधनों के बित्रण पर प्रभाव-- 
सार्जजनिक ज्यय के माध्यम से सरकार विभिन्न व्यवसायो एबं उद्योगों के साधनों के बितरण को 
भी प्रभावित कर सकती है। उद्याहरणां, यदि सरकार उत्पादन के साधनों को किसी विशेष 
उद्योग में आकर्षित करता चाहती है तो वह ऐसे उद्योगों को आथिक्ष सहायता देगा आरम्भ कर 
देगी । अर्थात्‌ ऐसे उद्योग-धन्धों को सरकार उपदात (5४६४:४५) देवा आरम्भ कर सकती है । इस 
प्रकार की रियायतो से प्रोत्साहित द्वोकर निश्चय ही उद्योगपति उस उद्योग में अपनी पूँजी लगाना 
प्रारम्भ कर देंगे । इसी प्रकार यदि सरकार उत्पादन के साथनों को किसो विशेष क्षेत्र मं आकॉपित 
करना चाहती है तो वह उन्हे कई प्रग्यर के प्रोत्माहत देता आरम्भ कर देगी । उदाहरणार्थ, यदि 
सरकार किसी पिछड़े हुए क्षेत्र का विकाम करना चाहती है तो बह ऐसे क्षेत्र भें उद्योगररलियों को 
कई प्रकार कौ रियायते देकर आकर्षित कर लेशी । इस प्रकार एक सुनियोजित प्ार्वजमिक व्यय 
प्रणाली द्वारा सरकार उत्पादन के साधनों की गतिशोलता को प्रभावित कर सकती है) 


2 सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रमाव--जँसा हम पूर्ब॑ कह चुके है, प्रत्येक सरकार 
अपने सम्मुख अधिकतम सामाजिक लाभ का लक्ष्य रखती है और यथासम्भव इस ल्लक्ष्य को पूरा 
करने का प्रयत्न करती है | इसमें सन्‍्देह नहीं कि इस लक्ष्य की पूतति नभी हो सकती है जबकि देश 
में प्रचांचत आय सम्बन्धी असमानताओ को दूर अयवा कम किया जाय । इसलिए यह नितान्स 
आवश्यऊ है कि देश में प्रचलित आथिक विषमताओं में यथासम्भव कमी की जाय | वास्तव मे, 
सार्वेजनिक व्यय इस उद्देश्य कौ पूति के लिए आदर्श साधन भ्रस्तुत करता है | सदकार को 
चाहिए वि वह धविक वर्गों पर अधिकाधिक माता में कर लगाये क्योि ऐसे बर्गों की करदान 
क्षमता निश्चय ही अधिक होती है । इस प्रक्तार के कराधान पते प्राप्त हाने वाली आय को नि्धंल 
सर्गो पर व्यय किया जाय ! सरकार को चाहिए कि निर्धन वर्गों को शिक्षा, चिकित्सा, रास्ता 
अनाज, सस्ते मकात, दृद्धावस्था प्ेज्शन तथा बेश्ेज़गारी भत्तो जैसी सुविधाएँ प्रदान करे। ऐसा 
करने में देश में राष्ट्रीय आय का स्वत ही पुनवितरण हो जायग्रा। दूसरे शब्दों मे, राष्ट्रीय जाय 
का निर्धन वर्गों की ओर हस्तान्तरण होगा। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय आशिक विपसताओं को 
दूर अथवा कम करने में महत्वपूर्ण भ्रृम्िका प्रस्तुत कर सकता है। यही कारण है कि आजकल सभी 
देशों की सरकारें सावंजनिक व्यय के भाध्यम स राष्ट्रीय आय के वितरण मे ययाप्रस्भ्त समानता 
स्थापित करने का प्रयत्न क्रतो है। 


3 सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रमभाव--सावेजनिक व्यय के आथिक जीवन पर अन्य प्रभाव 
भी पड़ते है। उदाइरणार्थ, सार्वजनिक व्यय रोजगार को मात्रा को तिग्रमित एवं नियन्व्रित करने 
का अच्छा साथन है। मत्दीकाल मे सरकार को चाहिए कि वह अपने व्यय मे पर्याप्त वृद्धि कर दे । 
ऐसा करने से रोजगार की माजा में स्वत ही वृद्धि हो जायपी ! सरकारी व्यय के परिणामस्वरूप 
बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के नयेन्‍्नये अवसर प्राप्त होगे। इसके विपरीत, तैजी काल मे 
सरकार को चाहिए कि बह अपने व्यय मे पर्याप्य कम्मी कर दे। ऐसा करने से सरकार देश को 


654 | मुद्रा एवं वे किय 


मुद्रा-स्फीति के कुप्रभावों से बचा सकेगी | इस प्रकार सार्वजनिक व्यय के यन्त्र द्वारा रोजगार की 
मात्रा में स्थायित्व लाया जा सकता है । 


परीक्षा-प्रश्त तथा उनके संक्षिप्त सक्केत 

] बे सिद्धान्त बताइये जिनके द्वारा राजकीय व्यय निर्धारित होता है। राजकोय व्यय किस 
प्रकार सामाजिक कल्याण बढ़ा सकते हैं ? समझाइए + (आगरा, 963) 
[सकेल--अथम भाग से, सावेजनिक व्यय के पाँच मुरय सिद्धान्यों की विवेचना कीजिए । 
दूसरे भाग में, बताइए कि काम करने तथा बचत करन की शक्ति को बढ़ाकर सार्वजनिक 
व्यय सामाजिक वल्याण मे वृद्धि कर सकता है।] 

2. सावंजनिक तथा व्यक्तिगत व्यय मे क्या अन्तर है ? सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी स्रिद्धास्तों का 
बर्णन करिए | (जबलपुर, 965) 
[संकेत--प्रथम भाग में, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत व्यय के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । 
दूसरे भाग मे, सार्वजनिक व्यय के मुस्य सिद्धान्तो का उल्लेख कीजिए ।] 

3 आधुनिक वर्षों मे सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए । 

(रांची, 963) 
[संकेत--यहाँ पर विगत वर्षों में जिन कारणों से सावेजनिक व्यय की वृद्धि हुई है, उनकी 
सबविस्तार विवेचना कीजिए । देखिए उपयुक्त अध्याय |] 


4.6 


सार्वजनिक ऋण 
(पर 000) 





प्रस्तावना_ जब सरकार अपने बजट के घाटे का पूरा करन के जिए लोगां से ऋण लेती 
हू तब इस सावजनिक ऋण कहते है। जैशा विदित है एक निजी व्यक्ति की भाति सरकार का 
भी अपना ब्यय पूरा करने के लिए सोगा ते ऋण तेना पडता हं। 9वीं शताब्ठी पे पूव राज 
जनिक ऋण का काई विशप महत्त्व गही हुआ करता था। यह ठीक है कि उस समग्र शजा लाग 
युद्ध जडने के जिए अपनी प्रजा से ऋण लिया करत थे। परन्तु इस प्रकार क लि” गय ऋहृणो 
की मात्रा वहुत कस हुआ करती थी । जाधनिव' ् मे सावजेनिक ऋण का आकार बहुत बह गया 
हू । इस समय शायद ही कोइ ऐसी सरदार होगी जिसने जोगो स ऋण न ले रखा हा । बतमात 
यूग मे सावजतिक ऋण की अयधिक टद्धि के भुस्य कारण इस प्रदार है 

(।) अबाध नीति का परित्याय (49व740०णाक्षा। ० [35६०८ 7470)---भाजकल 
लगभग सभी सरवारा न अवध नीति का परियाग कर दिया है और वे आवश्यकतानुसार देश व 
आ्थिक जीवन म हस्तक्षप करती है | उदाहरणाथ देश के आधिक विकास को तीत्र करने के लिए 
विभिन प्रकार बी आधिक योजनाओं का निमाण किया जाता है और इन योजताओं को क्रियावित 
बारने के छिए सरकार को बड थेमग्न पर जोयो से ऋण लेना पडता है । 

(2) करो के विरोध से बचने के लिए--जब सरकार जनता पर नय कर जगाती है अबवा 
प्रुरान करो का बटाती है तो निश्चय ही उस जनता के विराध का सामता करता पड़ता ह । क्रश्ञी 
कभी सरकार जनता के इस बिरोध स वचन के लिए सावजनिक करण का सुगम माग अपना 
लेती है । 

(3) दवो विपत्तियों का सामना करने के लिए--कभी कभी सरकार अकाल बाढ़ भूकम्प 
आदि जसी दवी विपत्तियो का सामता करने के लिए भी लागो से ऋण प्राप्त करती ह॑ यद्यपि दस 
श्रक्षार के ऊ़ण का आकार अधिक बडा नहीं हाता। 

(4) बड़ लडने के लिए जसा बिदित है विमत 70 वर्षों ग दो भयकर विश्व युद्ध हो 
चुक हैं। इन युद्धों के दोराब लगभग सभी सरकारो ने वड पमाने पर लोगो से ऋण प्राप्त किये 
भे । बारतव में सावजनिक ऋण को आधुतिक वृद्धि का यह सबसे महत्त्वपूण कारण है। यद्ध की 
तथारी करन के विए भी सरकारो को साव्रजनिक ऋण का आश्रय लगा पडता है । 

(5) बज्द मे अस्थायी घाटे को पुरा करने के लिए--जब कभी सरकार क ब्रजट म 
अस्थायी घाटा हा जाता है और सरकार उस घाट का पुरा करन के लिए देय कर लगता उचित 
नहीं समझती ता ऐसी परिस्थिति म सरकार का सावजनिक तण का सहारा जेना पडता है। 
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व्यक्तिगत ऋण तपा सार्वजनिक ऋण मे अन्तर 
(एजाएदाणा फ़श्षफल्चा प्रवाशपेणने [9500 बचत एऐपए।र ए6छ) 

व्यक्तिगत ऋण तथा सावजनिक क्रण म निम्तविखित अन्तर पाय जात है 

() सरकार जागा का ऋण दन के विए विवश कर सकता है कितु एक तिता व्यक्ति 
किसी दूसरे व्यक्ति का ऋण दने क लिए वाध्य नहा कर सकक्‍ता। 

(2) सरकार लोगा स प्राप्त किये गय क्रण का जांदान स॒ इन्कार कर सकती है तबकि 
एक निजी व्यक्ति किसः अन्य शक्ति स विए गये करण का वाप्स करन से इन्कार नहा कर सकता | 
गति बह एसा करता है तो उत्क विरुद्ध कानूना काथवाहा की जा सकता है। 

(3) सरकार लागा स लिय गय्य ऋण पर ब्याज की हर म एक्पलाय कमा (एग्राबिशं 
ए६८१४८४०४) कर सकती है क्रयात सरकार जागा से क्रण लय क बाद भी ब्याज का दर स यदि 
चाह ता कमी कर सकता है। किन्तु एक निया व्यक्ति एसा करत थे असमय होता ह। उस ता 
व्याज की वहा हर चुकानी पाठा है जिसके जिए वह जपन आप का पहल स हा वाध्य कर चुका है। 

(4) सरकार जागा स दीधकादीन ऋण ले सस्ता है जबकि एक निजा व्यक्ति किसी अन्य 
व्यक्ति स बहुत लम्ब समय के जिए ऋण प्राप्त नहा कर सकता । ”सक्ा कारण यह है कि सरकार 
निरन्तर चलता रहती है जबकि एक निजा व्यक्ति मरणशील हाता हू । 

(5) सरकार भोत7 तथा वाहरा दाना प्रकार क साधता सक्रण ले सकती है अयात 
सरकार लोगा से ऋण व सता है और अपन आप से भी ऋण वे सकती है। जब सरकार नोट 
छापकर बजट सम्बधा घाट का पूरा करती है तब वह अपन भाप स कण लेती है किन्तु एक 
निजी व्यक्ति ऋण कवन वाहरा साधना स ही ले सकता है भीतरी साघता स नहा । 

(6) सावजनिकर करण प्राय. ऋणदाताआ कः कल्याण क लिए हा व्यय क्या जाता है। 
उदोहरणाथ जब सरकाज 7'गा स लिए गय ऋण को विकासामक काया पर व्यय करती है ता 
टसस सभी वाया क कयाण ग वृद्धि होता है अथात ऋणलावाआ का भा इरास्त लाभ पहुचता है। 

हुसके विपरीत निजा का एॉय रणाओता के हित से व्यय नही किया जाता । 

(7) सावजनिक झग जे जतगत ऋणटाता अपन क्रण-पत का वचकर अपता पजा वसूल 
कर सकता है जवकि व्यक्तिगत “णटाता एसा नहा कर सकवा । 

(8) सावजनिक ऊुण का दा क उत्पाटन तथा वितरण १र गटरा श्रभाव पड़ता है जबकि 
व्यक्तिगत ऋण का एसा प्रभाव नहा पडता । 

(9) चाक सरकार का सात जच्ाा हाता है इसलिए सावजनिक ऋण व्यक्तितत क्रण 
का तुबना मे कम ब्याज को दर पर उपयपध हाता है। 

(0) सावजतिक करण का भाताव सरकार जनता स घत लकर करता है जौर इसे 
प्रकार क घने मे ऋणदाताओ का भा अपना जशदान चकाना पडता है। अर्थात सावजनिक ऋण 
वा भार ऋणदाताथा द्वारा झा वहन किबा जाता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत ऋण के अन्तगत 
ऋण का भार ऋणटाता द्वारा बहन नहा किया जाता । 

(4]) साववनिझ करण प्राय राटब 'त्पादक काया क लिए व्यय किया जाता है जबकि 
व्यक्तिगत ऋण एउत्पातय तथा अनुत्पातक दाना यकार के काया के जिए व्यय किया जाता है । 


सावजनिक ऋण का वर्गीकरण 
(९95द्रा००७०३ ४ एग७0० 9६०४) 


सावजनिक ऋण कय निम्द आधार पर वर्गीकरण किया गया है 

। उपादक सिक्रिय) तथा अनतत्पादक (मतभार ऋण) [एः/007८0ए८ एकता 06 
छग्रछ्ा०१0०॥ ८ [70:39 ६४४) 7069 ]---हपादक ऋण वह ऋण होता है शिप्तसे प्राप्त रकस 
को सरकार द्वारा उत्पादक कार्यों ख बयाया चाता है जसे -सिचाई योजनाए सडको का विकास 
रेलों का निर्माण इत्यादि । बस प्रकर क ऋण से सरकार की आय बट जाती है और इस बरटा 
हुई आय म स हा सखार क़पा पर व्याज चकाती हैं। उत्पादक्त ऋणा स देश के उत्पादन में 
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बृद्धि होती है। उत्पादद ऋणी के पीछे उतनी ही रह्म केते परिसम्पित्त (2४६७७) होती है । अत 
ऐसे ऋणों का लौटाना सरत्त होता है। इसके विपरीत अनुत्पादक ऋण घह नअ्ण होता है जिससे 
प्राप्त रकम को सरकार द्वारा उत्पादक कार्यों पर ब्येथ् नहों किया जाता । अर्थात ऐसे हहणा रो 
देश की उत्पादक शक्ति म वृद्धि नहीं होती । इसलिए इस प्रकार के ऋण का बोषा अधिक होता 
हैं और इसे वापस लौटाना और भी अधिक कदित होता है। अत इस ऋण का मृतभार ऋण 
(70६80फ८ाप्टा। [500) कहते हैं । इस प्रकार के ऊण प्राय युद्ध लडन तथा देवी विपत्तियो का 
सामता करने क लिए सरकार द्वारा लिये जाते है ! 


2 ऐच्छिक ऋण तथा बलात ऋण (५णणागिए 9७05 00 छ00४४ 0८0)--जब 
लाग अपनी इच्छा से सरकार को ऋण देते है तो एसे ऋण को शेच्छिक ऋण बहा जाता हे ) 
साधारणत सावजनिक ऋण ऐच्छिक आधार पर ही लोग से लिया जाता है। जेकिन कभी-कभी 
सरकार लोगा से उनकी इच्छा वे विरद्ध भी ऋण लेती है। उदाहरणाथ सकठ के समय सरकार 
लोगो से उनकी इच्छा के विरुद्ध भी ऋण तजेने के लिए तंथार हो जाती है। इस प्रकार के ऋण 
को बल्लात ऋण कहते हैँ । उदाहरणाथ भारत सरकार ने सन॑ 964 म॑ लोगां से अगिबाय निक्षप 
[(०्फ्०णे5०८७ 70६9००आ5) तने वा तिश्चय क्रिया के ) ग़ाक़ढ़ मे. प्रढ़ भरी एक अक्रा का 
बलात कण ही था किलसु जनता के कड़े विरोध के कारण आग चलकर भारत सरकार का इसका 
परित्याग करना पडा था | साधारणत सरकार लोगा से ऐच्छिक आधार पर ही ऋण लेती है । 
वास्तव में बलात ऋण और कर म कोई अधिक अठर नही होता ! सरकार के जिए बतात ऋण 
लेबे की अपेक्षा कर लग्राकर धत्र एकत्रित करता अधिक ल्लाभदायक होगा वग्योत्नि ऐसा करते से 
सरकार बो न तो ऋण चुकाते का भार ही वहन करना पड़गा और न ही उसे जिये गय ऋण पर 
ब्याज ही चुकाना होगा। 


3 आतरिक ऋण एवं बाह्य ऋण (काश्णव फक[0 29 फ्रकशाएवे 0000)-- 
न्तरिक ऋण से अभिप्राय उस ऋण से होता है जो सरकार द्वारा देशवासियों से ही तिया जाता 
है । इसके विपरीत याह्म ऋण से अभिप्राय उस ऋण से होता है जो सरकार विदेशों सरकारों 
संस्थाओं एंव व्यक्तियों से क्ेत्ो है। उदाहरणाय ब्रिटिश शाप्ततकाव से भारत सरकार दो प्रकार 
के ऋण लिया करती भी। प्रथम रुपया कण (?१४४००६ 7,028)--यह्‌ वह ऋण था जो भारत 
सरकार भारताया रो जिया करती थी । दूसरे रटविग ऋण (3(८0ाह8 (.०४॥)--यह वह ऋण 
था जा भारत सरकार ब्रिटेन से निया करती थी। बाह्य ऋण की अपक्षा आत्तरिक ऋण श्रष्ठ होता 
है। इसके दो कारण है--प्रधम जब ऋण विदेशो से जिया जाता है तो प्रतिषष उस ऋण पर ऋणी 
देश को ब्याज चुकाना पडता है। इस श्रकार प्रतियष दक्ष से विदेशा को धन का हस्तान्तरण होता 
है। इूसर बाह्य ऋण से देश की आर्थिक एवं राजनीतिक स्वत त्रता को खतरा हो सकता है। 
इतिहास मे अनेक ऐसे उदाहरण है जहा पर कुछ दशा ने विदेशी ऋणा क कारण हो अपनी 
आधिक तथा राजनीतिक स्वत जता को खो दिया था । हु 


4 कोषित ऋण तथा अकोषित ऋण (प्रात ७9: गाव एजणा0०१, 0000)-- 
कोषित ऋण वह ऋण होता है जिसके भुगतान के लिए सरकार एक पृथक कोष स्थापित कर 
देती है । सरकार प्रतिवष इस कोष में कुछ रकम जमा करती जाती है और ऋण की बवधि 
समाप्त हो जाने पर इसी कोष में से उसका भुगतान कर दिया जाता है । उदाहरणाथ उत्पादक 
कार्यो के लिए विये गय ऋण को को/बत ऋण कहते है क्योकि इस प्रकार क कण के भुगतात 
की व्यवस्था अलग से एक कोष से का जाती है। इसके विपरीत अकोषित ऋण से अभिप्राय 
उस ऋण से होता हे जिसके भुगतान के लिए सरकार कोई अलग कोष स्थापित महों करती। इस 
प्रकार के ऋण के ब्याज या भुगतान सरकार अपनी साधारण आय रू से ही करती है आर ऋण 
बी अवधि समाप्त हा जाने पर इसके मूजधन का भुगतान लोगो से जय क्रण लेकर क्रिया जाता 
हे । इसीलिए इस प्रकार के ऋण को कभी कभी प्रचलित ऋण (!०8४०ष्ट 0600) कहते हैं । 
स्मरण रहे कि कोवित ऋण का दीक्कालीन रण (975 छाया 0590) भी कहते है भौर 
अक्रोषित ऋण को आज्पयकानीव झूण (8905 एथ्ल०त 7८७६) कहते है। इसका कारण यह है 
कि कोषित ऋण दीघकाल के लिए लिया जाता है जबकि अकांपित ऋण थोडे समय के लिए ही 
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जिया जाता है। उद्ाहरणार्थ, ट्रेजरी वितो का कक्ोपित कण ही समज्ा जायगा, क्यारि वे कबद 
अत्यदात वे विए ही हाते हैं । 


5 शोध्य ऋण तथा अज्ोष्य ऋण [रि९्तध्टा॥//९४ 69 क्याएं ससणा ॥20९४02६ 
7060)--शौोध्य ऋण से अप्निप्राय उस ऋण से होता है जिसका मूलधन सरकार निश्चित अवधि 
के उपरान्त लौटा देतो हैं। सरकार दस प्रकार क्॒ ऋणा कय नियमित व्याज दवी है लौर जब ऋण 
की अवधि समाप्त हा जाती है ता उसके मूलधन का चुका दती है। देसतिए इसे शात्य ततण 
बड़ा जाता है। शाध्य नण व जिए श्राप्र सरकार एक झाधन निधि [$शकाह रात) का 
निमाण कर दती है और प्रतिवप कुछ धन जमा करती रहती है। ऋण की सम्राप्ति पर दस 
निधि स क्रण का मवघन चका दिया जाता है । इसके विपरीत, अशोध्य ऋण वह ऋण होता है, 
जिसका मूलधन यरकार द्वारा कमी भी नहों लौटाया जाता । वशोध्य ऋण निरन्तर चलता रहता 
है। दस प्रकार के फ्रण पर सरकार नियमित य्याज दती रहती है, परन्तु दसका मूठ्घन कभी 
नहीं चक्राया जाता। 


सार्वजनिक ऋण से लाभ 


टसक जाभ निम्नलिखित है 
[]) सावजनिक क्रण के कारण द्श वी पूत्ती अधिक उत्पादक हो जाता हैं। जैसा 
विदित है, सावजनिक कण प्राय उत्पादक कार्यों के लिए ही जिया जाता है । दस प्रतार के 


ऋण से दण व प्राकृतिक खाधना का शापण किया जाता है और उत्पादन की मात्रा का वाया 
जाता है। 


(2) सावजहूनित्र कण दश के आ्थिव विक्रास क्री गति क्रा तीव्र करन म बहुमूल्य 
सहायता प्रदान करता है। जैसा विदित है जाधथनित सरकारें छागा स ऋण लकर विक्ासा मकर 
कोयों में धन जगाती है । इसस निश्चय ही दश के आशिक विकास वी ग्नि तीज़ हां 
स्णती है। 

(3) साववनित क्रण स प्राक़लिक विपत्तिया का सामना करन मे महाबता मिलती है। 


एद्ाहरणाप अक्ाव जाट एवं महासारी जैसी विपत्तिया का सामना उन के जिए सरकार रूभी 
कभी जागा से ऋण भी जती है । 


(4) भावजनिक क्रण स युद्ध का सफ़्वतापवक उड़न में भी सहाग्रता मितरती है। जैसा 
बिदित है जाधनिक यरद्ध उह़ेत खर्चील हात है जौर सरकारें सावजनिक कण के विना उन्हे सफ्दता- 
प्र॒दक नहा ल” सक्‍ती। 


(5) सावजनिक क्रण के रे फलस्वरूप अतिरिक्त प॑जी बात दशा (0रग्ञए5 एशछाफ्ां 
(०णगा६५) का उपनी पी को निर्मसी (०णाटा) के जिए नय-नय जवसर प्राण हते हैं । 


इसी प्रकार कम पत्ती बाते दशा (€क्काप्बा 0८ीशा ए०छा।८४) का भी सार्वजनिक ऋण के 
माध्यम से टचन्छित मात मे पैजी ८उपताथ हाती है । 


सावजनिक ऋण से हानियाँ 
ये निम्नेविखित है 


4) चकि सरकार को जनता ने ऋण जन मकाद कठिनाद नहीं होता, दसलिए सरकार 
कभा-क्रभी अपनी जावश्वक्‍्ता से भी अधिक क़ण ल जती है जिसके कारण याद म चबबर वित्तीय 
फठिनादबा त्यन्न हा जार्तेः है | 


(2) चूक्ति सरदार का ऊुण वन से काइ विशप कठिनाई नहीं हाता ट्सल्रिए ऋण 
ढ्वाद्य प्राप्त की गयी रक़्स का उपयाग धाय सितब्ययतापृण् टब से नहा किया चाता 4 जथात इस 
प्रकार के धन का प्राय अपव्यय ही किया जाता है और वक्तार को याजनाजां पर दस बबाद किया 
जाता है। 
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(3) विदेशी ऋणों के कारण प्रतिवय बडी-बडी रकमे व्याज के रूप मे बाहर चत्री जाती 
है जिससे देश का आर्थिक हि होती है। 


(4) अनुत्पादक ऋणों का लौटाना कठित होता है क्याकि उनके पीछे कोई परिसम्पत्ति 
(855८४) नही होती । उदाहरणार्थ युद्ध लडने के लिए प्राप्त किय गये अनुत्यादक ऋण का बोझ 
देश पर अत्यधिक पडता है । 

(5) विदेशी कणी के वारण देश की स्वतत्तता को भी खतरा हो सकता ह। न्‍ न 
हम कहे चुके ह विदशी ऋणा के कारण ही बुछ दशा ने अपनी राजनीतिक स्वतस्त्ता को छो 
दिया है ! 


सावंजलनिक ऋण तथा कराधान मे अन्तर 
[0फफ़्चाणा छशफ़व्श! 7१900 [08 ॥/ 970 7४९३7०४) 


सावजनिक ऋण तथा कराधान मे निम्नलिखित अन्तर पाये जाते है । 


4) संस्कार द्वाश लिघा गघा ऋण वापस लौठाथा जाता हे जबकि करा द्वारा प्राप्त का 
गयी आय को वापस नहीं लौटाया जाता । 


(2) ऋूणा से प्राप्त धन के व्यय म प्राय अमितंव्ययता हो जाती है जबकि करो से प्राप्त 
आय म ऐसा कम ही होता है | 

(3) ऋण दशवासिया एवं विदशियों दाना से ही तरिय जाते है जबकि कर केवल दंश 
बाप़िया प्र ही वसूल किय जाते है । 

(4) पावजनिक क्रण सरकार वी आय का जसाधारण स्रात (६४प80फप्रद्मप 500०४) 
है अथात सरकार कबल असाधारण उद्देश्या के लिए ही लागा से ऋण नेती है। इसके विपरीत कर 
सरकार बी आय या एक नियमित ख्रांत है अर्थात कर साधारण उद्ृश्या कै लिए लिये जाते है । 


(5) ऋण का भार जाने वाली पीढिया (0९ पशाश४0०7$) पर पडता हे जबकि करा 

का भार बतमान पीढिया द्वाशा बहन किया जाता है । 
किन क्षिन परित्यितियों मे सरकार को ऋण लेना चाहिए ? 

(]) पुद्ध के समय- युद्ध के समय सरकार का ब्यय अशाधारण रूप रा वड जाता ह॑ और 
आय के साधारण साधनों से पूरा नहीं किया जा सकता । अत सरकार को सावजनिक ऋण का 
आश्रय लेना चाहिए । 

(2) भन्‍दी काल से- -जेसा विदित है मन्दी काल मं प्रभावपूण माँग कम्र हो जाने के 
फलस्वेह्प बेश मे वरोजगारी फ्रंल जाती है । अत इस स्थिति का सासया करये के जिए सरकार 
की ऋण लेकर सायजनिक कार्यो (70७॥० %०7८७) का बडे पैमाने पर निमाण करता चाहिए! 
इनसे लोभो का स्वत हां रोजगार के अत्यधिक अवसर प्राप्त होगे । 


(3) बिकासात्मक कार्यो के लिए--दश के आधिक विकास की गति को तीद्र करने के लिए 
भी सरकार को ऋण लेना चाहिए । इस प्रकार के ऋण की सहायता से कृषि उद्योग धो 
परिवहन एवं संचार के साधना का वियास किया जाता चाहिए। 

(4) सामाजिक सेवाओं को व्यवस्था के लिए-- सरकार की सामाजिक सेवाआ की “यवस्था 
के लिए भी ऋण तेना चाहिए अर्थात शिक्षा चिकित्सा मकान आदि की “यवस्था के लिए सरकार 
को ऋण लेन चाहिए । इस प्रकार के ऋण अन्तत उत्पादक ही सिद्ध होते हू क्याकि इनसे लोगा 
की उत्पादक शक्ति म वृद्धि होती है । 

(5) अकस्मात आवश्यकता पड़ने यर--कभी-कभी सरकार के बजट मे अग्नत्याशित रूप से 
चाटा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार क अस्थायी बाटे का पूरा करने के लिए भी सरकार को 
ऋण लेना चाहिए। 


क 
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सावंजनिक ऋण का भार 
(गरधत्षा०8 ० प्रश्न 7600) 


अब हम आन्तरिक ऋणा तथा बाह्य ऋणो से उत्पन्न होने वाले भार का अध्ययन करेगे । 

। आन्तरिक ऋणो का भार (ह2८0०7०8 ०४ [#शा॥० 7000)- इसका हम चार उप 
शीपका क अन्तगत अध्ययन कर सकते हैं $ 

(क) प्रत्यक्ष द्रव्य-भार (6८ (०९७ छणतेशा)--वास्तव में आन्‍्तरिक ऋण का 
प्रत्यक्ष द्रव्य भार कुछ भी नहीं होता, क्याकि इसके अन्तगत कैवल ज़्य शक्ति का हस्तान्तरण ही 
होता है । क्रय शक्ति एक बग से दूसरे दग को हस्तातरित होती है। उदाहरणाथ जब सरकार 
आन्तरिक ऋण लेती है तो तय शक्ति ऋणदाताओ से सरकार की ओर हस्तान्तरित होती है। 
सरकार इसे पुम उत्पादक कार्यों पर व्यय करती है जिसके परिणामस्वरूप यह तय शक्ति उत्पादका 
ठेकदारा मजदूरों एवं कमचारिया को हस्तान्तरित होती है । 

(स्तर) अप्रत्यक्ष द्रव्य भार ([00॥2०६ ॥(०0८ए छेप्ा0:7)--जब सरकार लोगो से लिये गये 
ऋण को विकात्सामक कार्यो पर व्यय करती है तो इससे अनेक वस्तुआ की माग म वृद्धि हो जाती 
का फलस्वरूप उनकी कीमता म भी वृद्धि हो जाती है । यही आतरिक ऋण का अप्रत्यक्ष द्व्य 
भार है। 


(ग) प्रत्यक्ष बास्‍्तविक भार (7)6०: ॥१९८७] 807020)--जैसा विदित है सरकारआत्तरिक 
ऋण के मूनधन एवं ब्याज को लागा से धन प्राप्त करके चुकाती है। अर्थात सरकार इस प्रकार 
के ऋण को अपनी ओर से नहों-बल्कि करदाताओ से एकत्रित किये गय धन से ही चुकाती 
हूं । शावारणत करदाता निधन व्यक्ति होते हैं जबकि ऋणदाता धनी <्थक्ति होते हू । जब सरकार 
करदाताआ से धग एकत्रित करबे क्रणदाताओं को मूजधन एव ब्याज घुकाती है तो निश्चम ही इससे 
क्रय शक्ति निधन वर्गों से धनी वर्गों की ओर हस्ता तरित होती है। परिणामत राप्टीय धन बे' वितरण 
मे असमानताए बढ जाती है । इसके अतिरिक्त करदाता प्राय सक्रिय (8०7९८) व्यक्ति होते हैं 
जबकि ऋणदाता प्राय अक्रिय [॥730798) व्यक्ति ही हाते ह ) जान्तरिक ऋण के भुगतान का 
आत्म परिणाम यह हाता है कि सक्रिय व्यक्तिया से अक़िय व्यक्तियों का धव का हस्तातरण होता 
है। कद में यह राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहा है। यही आन्तरिक ऋण का प्रत्यक्ष वास्तविक 
भार है। 

(घ) अप्रत्यक्ष वास्तविक भार (470॥86: [२६७ 80702७)---जैसा हम ऊपर कह चुके 
है ऋणा का भगतान करने क लिए सरफार को लोगो पर अतिरिक्त कर जगाने पडते है जिसका 
परिणामस्वरूप दश मे आर्थिक विपमताएँ और अधिक बढ जाती है। इससे लोगो की काम करने 
तथा बचत करन का क्षमता पर बुरा प्रभाव पडता है अथात वह कम हो जाती है। इसके परिणाम 
स्वरूप दश की उत्पादन शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तव भ यही आतरिक ऋण का 
अप्रत्यक्ष वास्तविक भार है। 

2. बाह्य ऋणो का भार (06९॥०८ ० 74] /0608)---इसका हम चार उपशोपका 
के आप अध्यणल कर सकते है 

(क) प्रत्यक्ष द्रष्पय भार (07८0 ॥॥०९७ छेपग्रात॑शा)--वाह्य ऋण क अतगत ऋणी देश 
द्वारा विदशी ऋणदाता दश को प्रतिवष ब्याज का भुगतान करना पडता है और ऋण की अवधि की 
समाप्ति पर उसके मूतधन को भी अकाना पठता है | परिणामत देश स बडी मात्रा मे धन बाहर 
जाता है। यही बाह्य ऋण का प्रत्यक्ष दव्य भार है। 

(ख) अप्रत्यक्ष द्रव्यन्धार (ह0९७ (०६५ छप०५)--कभी-कभी बाह्य ऋण पर 
दिया ज्नने वाला ब्याज बस्तुआ के रूप मे दिया जाता है। अथात ऋणी देश का बडे पैसाने पर 
बस्तुजा का ऋंणदाता दण को नियात करना पडता है। इसक परिणामस्वरूप दश म ऐसी वस्तुआ 
को वीमत बढ़ जाती है और लोगा के आथिक कल्याण म कमो हां जाती है। यही वाह्य ऋण का 
अप्रत्यक्ष द्रव्य भार है । 

(ग) प्रत्यक्ष चास्‍्तथिक भार (70॥5०0 [ऐ८व। छ0०74००) --बाह्य ऋण का चुकाने के लिए 
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सरकार बहुधा लोगो पर नमे-नये कर लगाती है । साधारणत इन करो का भार धनिकों की अपेक्षा 
तिर्धनो पर अधिक पडता है। यही वाह्य ऋण का प्रत्यक्ष वास्तविक भार है। 

(घ) अप्रत्यक्ष वास्तविक झार॑ [!गर072८6 7रेट्व! ऐप्ांधा)--जैसा हम ऊपर कह चुके है, 
बाह्य ऋणों को चुकाने के लिए भी सरकार लोगो पर कर लगाती है। इन करो के फब्रस्वरूप 
साधारणत लोगो की काम करने तथा बचाने की क्षमता कम ही जाती है | अन्तत उत्पादन पर 
इसका प्रद्धिकूल प्रभाव पडता है। यही बाह्य ऋण का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार है| 


कया बाह्य ऋण लेने चाहिए ?--वास्तव मे, यह एक विवादास्पद विपय हैं | कुछ व्यक्तियों 
का विचार है कि बाह्य ऋण लाभदायक होते है। बाह्य ऋणो के पक्ष मे निम्नलिखित तक प्रस्तुत 
किये जाते है 

(।) बाह्य ऋणों की सहायता से देश के आ्थिक विकास की यति को तीत्र किया जा सकता 
है । इसका कारण यह है कि बाह्य ऋणों से विदेशी मशीनो का आयात क्या जा सकता है। जैसा 
कि बिदित है--विदेशों मशीनों के साथ ही साथ टेकतीकल जानकारी का आयात भी होता है। इस 
प्रकार देश के आथिक विकाप्त में बहुमूल्य सहायता मिलती हू | 

(2) बाह्य ऋण युद्ध को सफलतापूर्वक लडने में भी तहायता करते है। बाह्य ऋणो से 
युद्धनसामग्री विदेशों से खरीदी जा सकती हैं| उदाहरणार्, ग्रेट ब्रिटेन ने दूसरे विश्ययुद्ध के दौरान 
बड़े पैमाने पर अमरोका से ऋण प्राप्त किये थे । 

(3) बिदेशी ऋणों से युद्धव्वस्त देशो के पुतर्तिर्माण मे भी बहुमुल्य सहायता मिलती है। 
इन ऋणों की सहायता से विदेशों से मशीनरी तथा पघाज-सज्जा खरीद कर युद्ध-विनप्ट देशो का 
पुनर्तिर्माण क्या जा सकता है। उदाहरणार्थ, दूसरे विश्वयुद्ध के उपरान्त यूरोप के बहुत-से देशो ने 
अप्ररोका से ऋण लेकर युद्ध-विनप्ट कर्थ-व्यवस्थाओ का पुननिर्माण किया था। 

। बाह्य ऋणो की सहायता से देश की विदेशी विनिमय-दर को स्थिर करने में भी बडी 
सहायता मिलती है। उदाहरणाम, यदि कसी देश की विनिमय दर विदेशी मुद्रा के अभाव के 
तह अधिक बढ़ जाती है तो बाह्य ऋण लेकर उसे उसके पूर्व स्तर पर स्थिए किया जा 
सकता है। 

बाह्य ऋणों के विपक्ष से निम्नलिखित तक दिये जाते है 

(!) बाह्य ऋणों का सबसे अधिक दोप यह है कि उनके कारण अतिबर्ष बहुत बडी मात्रा मे 
धन ब्याज के रूप मे बाहर चजा जाता है जिसके! परिणाभस्वरुपष देश की आधथिक हानि होती है। 

(2) बाह्य ऋणो से देश की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वनन्त्रता को भी खतरा पंदा हो 
जाता है! जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, कुछ देशो ने विदेशी ऋणों के कारण ही अपनी प्रभसत्ता 
($0फ८70ह777) को खो दिया है । के 

यदि हम विदेशी ऋणो के लाभो को ठुलना उनकी हानियो से करते है तो हम इरा निष्कर्ष 
गर पहुंचते हैं कि उनसे उत्पन्न होते वाले लाभ उनकी हानियों की तुलना में कहो अधिक हैं) क्षत्र 
समग्र रूप से बाह्य ऋण हानिकर नहीं कटे जा सकते, विशेषकर पिछडे एव अत्प-विकसित देशों 
के लिए तो बाह्य ऋण बहुत सहायक सिद्ध होते है । इतकी सहायता से इन देशो के आथिक विकास 
मे गति लायी जा सकती है । 

सार्बजनिक ऋण के शोधन को विधियाँ 
(१/७४४०१५ ० ऐडपथशजफाणा ण ए2ए३एणव्यां. ०4 एफ) फ्क्का) 
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(।) बजद में बचत का उपयोग--जब किसी सरकार के बजट मे कुछ बचत होती है तो 
सरकार इस बचत का उपयोग अपने ऋणो का भुगतान करने के लिए करती है। साधारणत इस 
बचत से सरकार वाजार से अपने बौण्ड्स अथवा ऋणपतो को खरीदना आरम्भ कर देती है। इससे 
सार्वजनिक ऋण का धीरे-धीरे भगतान हो जाता है ! वास्तव मे, यह एक प्राचीन परिधि हैं, परन्तु 
आजकल इस थिधि का कोई विशेष प्रयोग नही किया जाता । इसका कारण यह है कि आधुनिक 
सरकारो के बजटों में प्रायः इतनी अधिक बचत गही होती कि वे इससे अपने ऋणों का भुगतान 
कर सके । 


सार्वजनिक ऋण | 663 


पजी-कर के अन्तगंत धनी एवं सम्पत्तिबात्र व्यक्तियों पर भारी कर लगाया जाता है। इसके लिए 
एबा छूट की सीमा (टव्शाए०7 ॥प्ा)) भी निश्चित कर दी जाती है। जिन व्यक्तियों 
की सम्पत्ति इस सीमा से नीचे होती है, इन्हें पूंजी-कर म मुक्त कर दिया जाता है किन्तु जित 
ब्यक्तिपों की सम्पत्ति इस सीमा से ऊपर होती है, उन पर अधिकाधिक प्रगतिशील दरों पर कर 
लगाया जाता है। इस प्रकार पूजी-कर का उद्देश्य यह है कि बडी मात्रा मे धनिक वर्गों से धन 
प्राप्त करके बुद्धकालोत ऋण का भुगताय कर दिया जाय | पुँजी-बार के पक्ष से निम्नलिखित तर्क 
दिये जाते है 

(क) पूंजी-कर के रामर्थन म प्रथम तक यह दिया जाता है कि युद्धकाल में धनिक वर्ग, 
उदाहरणार्थ उद्योगपति व्यापारी एवं ब्यवसाथी भारी लाभ कमाते हैं। युद्धवाल मे प्राय कीमर्े 
बढ जाती है और लाभ की माना मे भारी वृद्ध हो जाती है । वास्तव मे, य लाग युद्ध से अतुचित 
लाभ कमाते है । इसीलिए यह तक दिया गया है कि युद्धॉकालीन ऋण के भुगतान के लिए इन 
लागो के युद्धकालीन लाभ पर भारी कर लगाया जाता चाहिए। 

(ख) पूंजी-कर के समर्थन मं हुसरा नव यह दिया जाता है कि युद्धणालीन ऋण का भार 
प्राय अत्यधिक हुआ करता है| यदि युद्ध के बाद उसे तुरन्त नहीं चुकाया जाता तो समय वीतने 
पर उगके भार मे तेजी से बृद्धि होती चली जायगी । इसलिए युद्कालोन ऋण ऊो युद्ध के बाद 
तुरन्त ही चुका दना चाहिए और ऐसा करने वा केवल एक ही तरीका है हि धनिके वर्गों वर 
पजी-कर लगा दिया जाय । 

ग) पूँजी-कर के समर्थन मे तोसरा तक यह दिया जाता है कि यह वर सप्तता के सिद्धान्त 
((७॥०) ० 500॥9) पर ज्ाधारित होता है अर्थात इसका बोझ उन्हीं कन्धो पर पडता है जो 
इसे बहत करने की स्थिति में होते है। अत इस हष्टिकोण से पंजी-कर एक उच्छा कर माना 
जाना चाहिए । 

(घ) पूँजी-कर के समर्थन भे चौथा तर्य यह भ्रस्तुत किया जाता है कि यदि इसे लगानार 
युद्धफालीन ऋण का तुरन्त भुगतान नही कर दिया जाता तो समाज पर इसका वोझा निरन्तर 
जारी रहेगा ) ऐसी परिस्थिति मे सरकार सामाजिक कल्पाण की वृद्धि पर अधिक व्यय करने में 
असमर्थ रहगी । 

पंजी-कर के विपक्ष म निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते है 

(ऋ) पूंजी कर से बचतों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। स्पष्ट है कि जब सरकार पूंजी 
कर लगाती है तो इससे बचते निरत्साहित होगी और दश के उद्योग धन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव 
पडेया । 

(ख) पंजी कर से सरकार के प्रति जनता का विश्वास उठ जायगा और अपनी पंजी 
देश भ रज़ने के बजाय विदेशों को स्थान्तरित कर देगे जिसके परिणाम्रस्वहप देश के आधिक 
विकास को बड़ी क्षति पहुँचेगी । 

(ग) पूजी ऋर से प्रशासन में भी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होगो ॥ उदाहरणार्थ यदि किसी 
व्यक्ति की आय अत्यधिक है परस्तु उसके पास सम्पत्ति नही है तो वह पूँजी-कर से बच जाथगा। 
स्पष्टल थह न्यायसगत मे होगा । 

उपरोक्त बिवेचन स॑ स्पष्ट है कि पुँजी वर के पक्ष एवं विपक्ष मे कई प्रकार के तर्व है किन्तु 
यदि उनकी तुलना भी जाय तो पँजी-कर क॑ पक्ष मे प्रस्तुत किये गये तक इसके विपक्ष में दिये गये 
तर्को से अधिक प्रभावशाली हैं। अव समप्न रूप में पूँंजी-कर देश के युद्धणलीन ऋण को चकाने 
ना एक अच्छा साधन है । 

सावेजनिक ऋण की सोमाएँ 
(0005 ० एच्णान एच) 

कुछ व्यक्तियों का कहता है कि सरकार की साख की कोई सोसा नहीं होती, क्योकि राष्ट्र 
के समूचे साधत उसके अधिकार मे होते हैं, परन्तु इससे यह अभिष्राय नहीं है कि सरकार लोगो से 
असीमित मात्रा मे ऋण प्राप्त कर सकती है ( इसका कारण यह है कि सरकार द्वारा लिया गया 
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ऋण कुछ समय बाद चुकाना ही पडता है । इसलिए कोई भी सरकार ऋण लेते समय अपनी 
शाधन क्षमता (7003ए778 ०४०2८ा३) की उपेक्षा नहीं कर सकती अर्थात ऋण लेते समय सरकार 
को अपनी शोधन क्षमता अवश्य ही ध्यान में रखनी पडती है। यही वारण है कि सरकार 
असीमित मान्ना म लोगो से ऋण नही ले सव्ती । सादेजनिक ऋण वे! विभित रूपो की सीमाएँ 
निम्नाकित है। 

() विदेशी ऋण--किरी देश द्वारा लिये गये विदेशी ऋण की दो महत्त्वपृण सीमाएँ 
होती है--प्रथम, विदेश मे उस देश की साख । यदि विदेशो म उस देश वी साख ऊँची नहीं है 
तो उसे पर्याप्त मात्रा म ऋण उपलब्ध नही हो सकेंगे । दूसरे विदेशी ऋण जाजकल राजबीतिक 
कारणों से भी शासित होते है। ऋणदाता देश प्राय राजनीतिक आधार पर ही ऋणी देशो को 
ऋण प्रदान करते है। हि 

(2) आन्तरिक ऋण--विदेशी ऋण की भाति आन्तरिक ऋण की सीमाएँ होती है। 
उदाहरणार्थ आन्तरिक ऋण अतत जोगो की बचत करने की क्षमता से सीमित होते है। दूसरे 
शब्दों मे सरकार लोगो की बचत करन की क्षमता के अनुसार ही उनसे ऋण ले सकती हैं लेकिन 
यहाँ भी ऋण लेते समय सरकार लोगा की बचत करने कौ क्षमता का पूण उपयोग नहीं करती। 
इसका कारण यह है कि यदि सरकार लोगा की बचत करन की क्षमता का पूर्ण उपयाग करती है 
तो इससे दश के उद्योग धन्धों तथा व्यापार आदि के किए कुछ भी धन नहीं बच सकेगा। इसलिए 
सरकार लोगो की बचत करने की क्षमता से कम ही ऋण लेती हे । 

(3) मुद्रा स्फोति--सरकार मुद्रा स्फीति के माध्यम से भी लोगा से ऋण ले सक्षती है। 
यद्यपि ऐस ऋण को बलात ऋण (0००6 009) ही कहा जा सकता है। लेक्नि मुद्रा-स्फीति वे 
माध्यम से भी सरकार अधिक मात्रा म ऋण शाप्त नहीं कर सकती। इसका कारण यह है वि 
यदि मुद्रा का प्रसार अत्यधिक मात्रा म किया जाता है तो उससे कीमत स्तर मै वृद्धि हो जायेगी 


और देश को अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पडेगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार की ऋण 
लेने की शक्ति प्राय सीमित ही होती है। 


पुद्ध का अर्थ-प्रबन्ध 
(फ््व क्था40०४) 
यद्ध के समय सरकार के सामने प्राय यह समस्या उपस्थित होती है कि युद्ध का व्यय 


चलाते क लिए धन कैस एकत्रित किया जाय | अथशास्त्रियों के अनुसार युद्ध व्यय की पूर्ति क्के 
जिए सरवार तीन बिधियों का जआाश्नय लेती है 


() कराधान (पर८४०४0०7)--दुछ जर्थशास्त्रिया का मत है कि युद्ध व्यय की पूर्ति क 
लिए सरबार को कराधान का आश्रय लेना चाहिए अयात युद्ध व्यय को पूरा करने क लिए लोगो 
पर नये-तनये कर दगाकर आय प्राप्त वी जादी चाहिए। इसके समथन म तिम्तविखित तक 
दिये जाते हैं 

(क) युद्धकाल म करो के लगने स लोगो के आवश्यक उपभोग मे कमी हो जायगी और 
इसके परिणामश्वरूप युद्ध हतु सरकार को अधिक साधन उपलब्ध हो सकेंग। 

(ख) कराधान से मुद्रा स्पीति पर स्वत ही रोक लग जावेगी और इसके परिणामस्वरूप 
बस्तुआ तथा सेवाओ की कीमतो म वृद्धि हो सकेगी । 


(ग) युद्धोचर काल म सरकार पर ऋणा का बाया नहीं पडेगा आर न ही उनके भुगतान 
वे लिए नय कर लगाने की आवश्यव॒ता पडेगी | 


(घ) कराधान वे कारण युद्ध व्यय म हाने वाने अपव्यय की प्रवृत्ति पर भी रोक लग 
जायगी। 


इस प्रकार इन अबशास्तिया का कहना है कि यदर व्यय का ययासम्भव करासे ही पूरा 
क्या जाना चाहिए । 


परन्तु कुछ अथशास्त्रिया न क्राघान के विपक्ष म भी तक प्रस्तत क्ये ह 
(क) आधनिक युद्ध इतन सर्चीदि हात ह॑ कि उनका समूचा व्यय करा द्वारा पूरा नह्ठी 
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किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, देश को करदान क्षमता भी प्रायः सीमित ही होती है| परि- 
णामत:ः युद्ध व्यय को केवल करों द्वारा ही पूरा कर लेना सम्भव नहीं है । 

(ख) युद्धकाल में भारी कर लगने से देश की उत्पादन एवं बचत शक्ति पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है । वास्तव में, युद्ध के समय तो उत्पादन को बढ़ाना नितान्त आवश्यक होता है लेकिन यदि 
ऐसे समय भारी कर लगाये जाते हैं तो उत्पादन शक्ति वढने के वजाय कम हो जायगी । 

(ग) अर्थशास्त्रियों का यह भी कहमा है कि युद्धकाल में नये-तये कर लगाकर सरकार की 
आय को तुरन्त नही बढ़ाया जा सकता, क्योंकि करों को लागू करने तथा वसूल करने में कुछ समय 
अवश्य ही लगता है । अतः ऐसी परिस्थितियों में सरकार को सावंजनिक ऋण का आश्रय लेना ही 
उचित होगा । 


(2) सावंजनिक ऋण--कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि रारकार वे युद्ध का व्यय 
पूरा करने के लिए केवल सार्वजनिक ऋण वा ही आश्रय लेना चाहिए। इसके समर्थन में मिम्न- 
लिखिए तफ्ं प्रस्तुत किये जाते है 

(क) साधारण जनता की हृष्टि से करो की तुलना में ऋण श्रेष्ठ रहते हैं ॥ इसका कारण 
यह है कि करों द्वारा प्राप्त को गयी आय तो सरकार हारा वही लौदायी जाती कित्तु यरकार हारा 
लिये गये ऋण अवश्य हो ब्याज राहित लौटाये जाते है। अतएवं साधारण जनवा करो की अपेक्षा 
ऋणो को अधिक पस-द करती है । 

(सर) कर चुकाते समय करदाता को प्राय अपने उपभोग मे कमो करनी पड़ती है जिसकी 
चुभन को वह अवश्य ही अनुभव करता है । इसके विपरीत, ऋण प्राय. बचतों से दिया जाता है। 
परिणामत. ऋण का ऋणदाता के उपभोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए जनता 
करों की अपेक्षा ऋणों को अधिक पसन्द करती है। 

(ग) करों के लगने से देश के उद्योग-धन्धों, व्यापार तथा बचतो की मात्रा पर बुरा प्रभाव 
पडता है। लेकिन ऋणों का व्यापार, उद्योग-धन्धों एवं बयय की माजा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ता। अत. अर्थव्यवस्था के व्यापक हितों को ध्यात में रखते हुए सरकार को यथासम्भव 
युद्धव्यय की पूर्ति ऋणों द्वारा ही करनी चाहिए। 

(घ) यदि सरकार को ऋणो द्वारा पर्याप्त आय उपलब्ध हो जातो है तो ऐसी परिस्थिति 
में उसे मुद्रा-स्फीति का आथय लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । 

कुछ अर्थ शास्त्रियो ने युद्ध-व्यय की पूति ऋणो द्वारा करते का विरोध किया है ! 

(के) उनका कहना हे कि कराधान की भाँति ऋणों की भो एक सीमा होती है अर्थात्‌ 
सरकार लोगों से एक निश्चित मात्रा मे ही ऋण ले सकती है | इसका कारण यह है क्रि लोगो की 
बचत करने की क्षमता प्राय सीमित होती है । अत ऐसी गरिस्थिति में युद्ध का सपूजा व्यय ऋणों 
द्वारा पूरा नही किया जा राकता । 

(ख्) यदि सरकार युद्ध का व्यय ऋणो द्वारा पूरा करने का प्रयत्व करती है तो इससे सार्व- 
जनिक ऋण का आकार बहुत बढ़ जायगा तथा लोगों पर इसका अत्यधिक बोला पड़ेगा । 

(ग) यदि युद्ध के ब्यय को ऋणों द्वारा पूरा किया जाठा है तो इससे युद्ध का भार वर्तमान 
पौढियो पर न पडकर भावी पीढियों (77/घा० 8०एशथ्व१०05) पर पड़ेगा। वास्तव में, इसे न्‍्याय- 
सगत नहीं माना जा सकता । इसका कारण यह है कि युद्ध का उत्तरदायित्व वर्तसात पीढियों का 
है और उन्हें हो इसके भार को वहन करना चाहिएं। परल्तु यदि युद्ध के व्यय को ऋण लेकर पूरा 
किया जाता है तो इससे युद्ध का भार भावी पीढियों पर पड़ेगा । 

(3) मुद्रगा-स्फीति--कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि युद्ध के व्यय को पूरा करने के 
लिए मुद्रा-स्फीत का आश्रय लिया जाना चाहिए. अर्थात्‌ युद्ध के व्यय को नये नोट छापकर पूरा 

किया जाना चाहिए। इसके समर्थन मे यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आधुनिक युद्ध अत्यन्त 
सर्चीले होते है और उनके व्यय को कराधान और ऋषणो द्वारा ही पूरा नहीं किया जा सकता। 
अतः ऐसे साय सरकार को नये नोट छापकर युद्ध का व्यय करता चाहिए। इसमें सन्देह नहीं 
कि पुद्रा-स्फीति आय प्राप्त करने का सरलतम उपाय है, क्योंकि जनता द्वार द्सका कोई सक्रिय 
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विरोध नही क्या जाता है। यदि सरकार कर लगाती है तो जनता द्वारा इसका बिरोध किया 
जाता है । परन्तु यदि सरकार नये तोट छापती है तो इसका कोई सक्रिय विरोध वहीं किया जाता 
यद्यपि इसका प्रभाव जोगा के आथिक जीवन पर बहुत बुरा पडता है। 

इसम सन्देह नहीं कि यद्ध व्यय को पूरा करने मे मुद्रा म्फीति बहमूल्य योग प्रदात कर 
सकती है किन्तु जैसा सवद्िदित है म॒द्रा स्फीति की भी एक सोमा हुआ करती है। जब तक मृद्रा 
स्पीति उस सीमा क भीतर रहती ह तब तक ता देश को अथ-व्यवस्था पर कोइ बुरा प्रभाव नहीं 
पड़ता किन्तु यदि म॒द्रा स्फीति उस सीमा क उल्बघन करती है ता इससे देश की अधव्यवस्था मे 
भपकर परिणाम दृष्टिगोचर होत ह । देश के वीमत स्तर म तेजी के साथ वृद्धि हांती हू आवश्यक 
वस्तुआ तथा सवाआ का सामाय जमाव हा जाता हैं सट्टं की प्रदृत्तियों का प्रोत्याहन मित्रता 
है उपभोक्ताओ को हानि हाती ह जाधिक असमानताएंँ बढ जाती है और देश की समूची अथ 
व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इसक अतिरिक्त मुद्रा स्पीति का सबसे वडा दाय यह हू कि मुद्रा 
स्फीति और अधिक भद्रर स्फीति को जम देसो है आर इस प्रकार दश की अथ व्यवस्था एक विपत 
अ्रक्र मे फँस जाती है । 

उपरोक्त अध्ययन स॑ स्पष्ट है कि युद्ध अथ प्रवन्धन में उपयुं क्त तीव उपाया म॒ स कराधान 
सर्वोत्तम ह आर मद्रा स्फ्रीति सबस बुरी ह | इसलिए प्रत्येक सरकार को युद्ध का व्यय यथासम्भव 
कराधान स्॒ ही पूरा करना चाहिए । यद्दि युद्ध का समूचा व्यय कर धान से पूरा नहा होता तो एसी 
परिस्थिति स खणों का जाश्रय लेता चाहिए। कितु मंद्रा स्फीति का तभी अपनाना चाहिए कि 
जय बराधान तथा सावजनिवा ऋण दांगो से ही पर्याप्त आय उपयब्ध गही होती अथात गटो 
स्पीति का प्रद्ध जपप्रवाध का अन्तिम अस्त मानना चाहिए। 

परीक्षा प्रश्व तथा उनके सक्षिप्त सकेत 

[. सावजनिफ ऋण से वया अभिप्रांय है ”? सापजजनिफ ऋण लेने को विभिन्न विधियों की चर्चा 

कीजिए ६ राबजनिक ऋूण कंसे चुकाया जाता है । 
[सकेत- प्रथम भाग म सावजनिक ऋण की परिभाषा दीजिए | दूसरे भाग म यह 
उताहए कि सावगनिक ऋण गृल्यत तीन प्रकार की बिधियां से विया जाता है- -(क) 
गजरिक ऋण तथा वाह्य कण (सर) एक्छिव ऋण तथा बलात ऋण (ग) यापिक कण 
लता जाटरी ऋण | तामरे भाग म य्हे बताइए कि सावजनिक ऋण के शोवन की विभित 
विधिया क्‍या क्या टाती है।] 

2. युद्ध व्यय का अधिकतम सम्भव भाग अतिरिक्त कर द्वारा पूरा क्षिया जाना चाहिए और 

इसे कर क। भार उन को पर रखा जाना चाहिए जो वहन करने के सर्वाधिक 
योग्य हो । 
[सिकेत--हुम उक्त कवच स पृूणत सहमत है। प्रद-ब्यय का अधिकतम सम्भव भांग अति 
रिक्त कर (विशेषकर पजी-कर) लगाकर पूरा कया जाना चाहिए। प्रथम युट स अधिक 
तम लाभ पूजीपतिया का हाता है क्याकि युद्ध क दारान कीमतें बत्सी है और उतके साथ 
साथ मुनाफ़ भी बढ़ते हैं। अत यह स्वाभाविक ही ह कि पजीपति युद्धबव्यय के भार को भी 
बहन करें। दूसरे, पूजीपनि अतिरिक्त कर को वहन करन की स्थिति मे भी हात है. उनवे 
काब्े अपेकज्षाइंत अधिक चौड नात है ॥| 
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वित्तीय प्रशासन 


(एशग्ालंत्रा # ताप्रांडाए॥/0०) 
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वित्तीय प्रशासन की परिभाषा 


विस प्रशासकीय मशीन का ईंधन समज्ञा जाता है। प्रशासन चलाने दे लिए वित्त की 
आवश्यनता पड़ती है । वित्तीय प्रशासन म इस वात का ध्यान रखा जाता हू कि सरकार की आय 
वो वन्यायसगत रीति से एकत्रित किया जाय और सरकार व यय का मितव्ययतापूण ढंग से किया 
जाप । अत वित्तीय प्रशासत का अध्ययन महत्त्वपूर्ण हो जाता है | प्रो०ण जेज (662९) के अनुसार 
वित्तीय प्रशासन सरकार के सगठन का वह भाग है जिसके द्वारा सार्वजनिक आय का संग्रह, सुरक्षण 
तथा वितरण होता है। इसके द्वारा सार्वजविक आय तथा सार्वजनिक व्यय का समन्दय होता है, 
सरफार वी राख सम्बन्धी तियाओ का प्रबन्ध होता है और सरफार बे वित्त सम्बन्धी कार्यो का 
नियरनण होता दे । ! यदि प्रो० जैज की उक्त परिभाषा का विश्लेषण किया जाय तो इसमे 
निम्नलिखित चार वात़े स्पप्ट दिखायी देंगी--() सावजनिक जाय का राग्रह, सुरक्षण तथा बितरण 
(2) सावजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय का समन्वय (3) रावजनिक ऋण का प्रबन्ध 
(4) रारकार की वित्त साय घी कार्यवाहियो का नियस्तरण । इस प्रकार वित्तीम प्रशासन से इन चारो 
बाली का विस्तृत अध्ययन क्या जाता है। स्मरण रहे कि आधुनिक रारकारे उपरोक्त चारो कार्यो 
को बजट के माध्यम द्वारा सम्पन्न करती हैं। अत वित्तीय प्रशासन में बजढ का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थाग होता है । 
जित्तीय प्रशासन के सिद्धान्त 
(शाएफ़ाद5 ० मिवालबों 4५पागराणा#(क्थाणा ) 


वित्तीय प्रशासन के तीन मुरय सिद्धान्त है 

(।) ससद के तियन्त्रण का सिद्धान्त (शाहलए्टॉ ग॑ रिक्राबशाशाक्षाए (०970)-- 
प्रजातान्त्रिक देशों मे राजवित्त पर ससद का प्रूण नियन्त्रण होता है । ससद की इच्छानुसार ही 
सरकारी आय का सग्नह किया जाता हू और उसके आदेशानुसार ही उसका व्यय किया जाता है। 
जैसा विदित है सरकार को अपने आय-ब्यय सम्बन्धी मामलों में ससद दी पूर्व अनुमति लेनी पडती 
है । बजट प्रणाली द्वारा ससद अपने इस अधिकार का प्रयाग वरती है । 

(2) प्रभावपूर्ण सरकारी नियन्त्रण का सिद्धान्त (शाएशएफ़ांड ० छीढ्णाए९ 00४ 
(णाए०)--इस सिद्धान्त का अभिम्नाय यह है कि ससद दे अतिरिक्त सरकार के शारान विभाग को 
भी सावजनिक व्यय पर प्रभावपूर्ण नियन्‍तण रखना चाहिए | किसी सरकारी विभाग में समुचित 
हक 


4. पिशए०छछो... #वगाएााब0०0 | [5 परम जा रण इण्सटाफारा:. 07880797000 0 20॥ 
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ली पाढ डिज(ल जाएं जारी शीट ह्यालावों 20] ता पैड िव्याश्वी बगल रण वाह. प्रशार 
काठएड्थ्यणव 
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जधिकरण (ए0एद #एा0ता9] की अनुमति के विना व्यय नहीं किया जाता चाहिए। इसके 
अतिरिक्त, प्रत्यक मद पर किये गय व्यय का समुचित अर्देक्षण (श0एल #एवाताए) किया जाना 
चाहिए त्ताकि सरवारा त्यय मे गवन आदि की कोई सम्भावना न रह | 


(3) सरलता का छिद्धान्त (शिग्ञाणफ्ाल ण धगएाए।५)--दस सिद्धान्त का अभिप्नाय यह 
है कि दश के वित्तीय प्रशासन म्‌ सरलता तत्यरता एवं नियमितता के ग्रण होने चाहिए । वित्तीय 
प्रशास़त प्रणाली इतती सरल होनी चाहिए कि साधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी उसे समझने मे 
समर्थ हो सत्रे | इसके अमिरिक्त वित्तीय प्रणासन में बिलग्ब एवं ढील छाल के त्िए कोई स्थान 
नहीं हाना चाहिए । 

बजट 
(80682) 

बजट की परिभाषा (9८फक्िधणा ० 806 72८)--वित्तीय प्रशासत म बजन का महत्त्वपूर्ण 
स्थान होता है। वास्‍्तव म॑ सरकार कावजट वित्तीय प्रशासन की घुरी होतो है। सरकार को 
सभी वित्तीय कार्यवाटियाँ बजट से ही निर्वारित होती है। अत यह जान लेना जावश्यक है कि 
बजट से अभिप्राय क्या है। प्रा० स्टार्स (500) वे शब्दों भे बजट वह प्रपत्र है जिममे सार्वजनिक 
आय एवं सावजनिक व्यय की स्वीदृत व्यवस्था दी जाती है। इस प्रकार के वजट क दो पक्ष होते 
है--एक ओर ता सरकार की प्रयाशित आय (799९०९१ 7००8) दी जाती है और दूसरी ओर 
सरकार के प्रत्याशित व्यय (६#7८८८० ए>छुथ्यात॑ध्पा८) को ज्यक्त किया जाता है। बयट जागामी 
यर्ष के लिए प्रस्तुत क्या जाता है अर्थात वजट में आने वाले वर्ध की मरकारी प्रत्याशित आय एवं 

प्रत्याशित व्यय को व्यक्त क्या जाता है। प्रजातन्त्रिक देशों में प्रति वर्ष सरकार के वजेट को 
समद के सम्मुख प्रस्तुत क्रिया जाता है। समद की स्वीक्रति प्राप्त होने पर बजट म सम्मिलित 
प्रस्तावों के अनुसार ही कार्य किया जाता है । 

बणट का महत्व (॥090870८ ० 8002८८)--जैसा ऊपर कहा गया है दश की अर्य- 
व्यवस्था मं बजट का महत्वपृण स्थान होता है । वास्तव में, देश की अथ-व्यवस्था बहुत मात्रा म 
सरकार के बजट से ही प्रभावित होती है । इसलिए प्रति वर्ष बजट की बडी उत्सुकता से प्रतीक्षा 
वी जाती है | सरकार के बजट का महत्व निम्नविसित बातो से स्पष्ट हो जायगा 

) देश की आधिक एवं सामाजिक प्रगति बहुत बडी मात्रा म मरकार + बजट पर ही 
निभर करती ह। देश के आथिक एथ सामाजिक उत्पान के लिए कई प्रवार के प्रस्ताव 
सम्मिलित ये जात हैं। 

2 देश का उत्पादन स्तर भी बढुत बडो मात्रा मे बजट से प्रभावित होता है। वजद में 
कर सम्बन्धी अनेक प्रकार की स्थियतें एवं प्रोत्साहन दकर सरकार उत्थान की मात्रा बो बटा 
सकती हैं। 

3 बजट की सहायता से मरफार देश म॒ प्रचलित मुद्रा स्फीति का उपचार फ़र सकती है। 
जैसा विदिता है, साधारणनत सरकार नय कर वगाकर तथा जनता से ऋण लेकर उसकी क़्य शक्ति 
ने वमी कर देती हैं जिससे बल्ले हाए कीमत स्तर पर रोक लग जाती है। 

4 बजट की सहायता स दश म कल्याणकारी राज्य (शक्षाआ£ 5(&6) की स्थापना भी 
की जा सकती है। उदाहरण'व जपन वजट म निधन वर्भो को इस प्रकार की रियायतरे एव सुत्रि 
भाएँ दवर सरकार कल्याणयारी राज्य की स्थापता म योग दे सगती है | जैसा विदित है. आश्ु 
निएः सरकारें बजट के मा यम से दश में मजदूरा एवं कम आय बाते ध्यक्तिया के लिए सामाजिक 
सुरक्षा की व्यवस्था करती हैं। 

$ बजट की सहायता से देश में प्रचलित आर्थिक असमानताओ को दूर अथवा कम किया 
जा सकता है। सरकार घनिर वर्गों पर भी कर लगाकर प्राप्त की गयी आय का निधन वर्गों पर 
व्यय कर सकती है । इस प्रकार आथिक विपमताओ म कमी हो जाती है । 

बजद के सामान्य नियम (ठछ्याधश ऐासफ़ोटड ते छच02ट ंजाड़) उजद वो 
तैयार करते समय सरकार को कुछ सामान्य निग्रमो का ध्यान में रखना पडता है। य नियम निम्त- 
लिखित हैं 
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() सरकार के बजट में आगामी वर्ष की प्रत्याशित आय एंव प्रत्याशित व्यय को ही 
व्यक्त करना चाहिए । 

(2) बजट के अनुमान सम्पूण आधार (०5७ 0७955) पर ही बनाये जाने चाहिए, घुद्ध 
आधार (शक ७७७5) पर गही। अर्थात यदि किसी कर स प्राप्त होने बाली आय को एकत्र करने 
में कुछ ब्यय होता है तो उस व्यय को आय में से घटाकर बजट में नहीं दिखाना चाहिए। इसक 
विपरीत, बजट में एक ओर तो उस बार से उपलब्ध होने बाली हम्पू्ण आय को दिखाना चाहिए 
और दूसरी ओर उस आप का प्राप्त करते से क्यि यये व्यप को व्यक्त करता चाहिए। 

(3) जैसा ऊपर बताया गया है, सरकार का दजट वापिक आधार पर बनाया जाता 
है। भारत में वित्तीय वर्ष । अप्रेल से प्रारम्भ होकर आगामी वर्ष को 3। मार्च तक चलता हैं। 
बजट म स्वीवार की गयी व्यय वी भदों पर व्यय समाप्ति नियम ([00लएाा€ ० ॥395९) 
क़ियाशोल हाता है । इससे अभिप्राय यह है कि यदि वजट पर स्वीकार की गयी“बिसी मद पर 
व्यय 3] मार्च तक नहीं किया जाता ता ऐसी परिस्थिति में व्यय समाप्ति नियम लागू हो जायगा 
और उस मद का शेष व्यय स्वत ही समाप्त हो जायगा। दूसरे शब्दा मे उस मद के शेष व्यय का 
आयामी वे में नही ले जाया जा सकता । वित्तीय निमनन्‍्त्रण को हप्टि से ता यह अच्छा सिद्धान्त है 
क्योंकि इसके अन्तर्गत प्रत्येक मद के लिए बजट से स्वीकार क्या गया व्यय वित्तीय व की 
समाप्ति से पूर्व हा जाना चाहिए परन्तु यह सिद्धान्त ब्यय के दीघकालीन नियोजन (078-(४07 
एंगागाव३ 0 ९४92१७॥०९) की दृष्टि गे अच्छा सिद्धान्त नहीं है । इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त 
के कारण ही वित्तीप वर्ष की समाप्ति से पूब अर्थाति 3 मार्च से पहले सरकारी विभागों म प्राय 
असावधानी से ब्यय बिया जाता है । बधी-कभी तो इसमें अपब्यय भी हो जाता है । 

(4) दश बी वित्तीय स्थिति बा वास्तविक विवरण प्रस्तुत क+न के लिए बजट मे सभी 
प्रकार की आय और व्यय अर्थात साधारण एव अमायारण आय- यथ्र का सम्मिलित करना चाहिए। 


(5) बजट बनाते समय इस वात वा ध्यान रखा जाना चाहिए कि राज्य सरबासबा 
अपने लेख (५००००॥!) ठीक उन्हीं आधारो पर रखत चाहिए जिन पर केन्द्रीय सरकार रखती है, 
अन्यथा विभिन्न राज्य सरफारों थ॑ घजदा वी सुलना करते खमय कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेगी । 
इसीलिए भारत म विभिन्न लेखों के रूप महाअवेक्षक (8००७०7 5९04) द्वारा निश्चित किये 
जाते है ताकि संभी सरकारों के बजठा म एकखरूपता स्थापित की जा सरे। 

(6) दजर म प्रस्तुत किय बय आय व्यय सम्बस्धो अनुमान ययासम्भव ठीव हाने चाहिए, 
अथात अनुमानित जायेज्यय एवं वास्तविक आय व्यय मं काई अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए । 
इसोलिए यह नितान्त आवश्यक हे कि बजट सम्बन्धी अनुप्तान लगाते समथ सरवारी अधिकारिया 
का बडी सावधानी एबं सतकता से काम लेना चाहिए। दुर्भाग्ययश भारत मे बजट के अनुमानित 
आय॑ व्यग्र एवं चाम्तयिक आय व्यय में कभी-कभी भारी अन्तर उत्पन्र हा जाते हू जिनमे देशवासियों 
के लिए अमेक क्ठिताइया उत्पन्न हीती हैं। उदाहरणार्थ यदि सरकार अपने व्यय का आवश्यक्रता 
से अधिक अनुमान लगाती है तो उस व्यय को पूरा करन के लिए उस वजट मे नये-तये करो के 
प्रस्ताव भी सम्मिलित करने पडेंगे । इससे देशवासियों पर अनावश्यक द्वी करो का भार बढ़ 
जायगा । इसीलिए पह अत्यन्त आवश्यक है कि अनुभाव तैयार करते समय मरबार का बडी साब- 
धानी से काम लेना चाहिए । 

बजट कंसे तेयार क्या जाता है ? (छ600 ७ 778 छ082० ?7०७2०वं ?)--जैसा विदित 
हू सरकार का शासन विभाग (<रश्ट्पाश्०) ही बच्ट मो तेग़ार करता है। इसका कारण यह्‌ 
है कि मास विभाग ही करो से होने वाली आय का एक्तत्रित करता है और इसे ब्यय की बिभिन्न 
मदो पर खच करता है। भारत म सरकार का बजट इस तरह तैयार किया जाता हुै---प्रतिवर्ष' 
सिनम्बर वे महीन में सरकार अपना चजट सम्यन्धी कार्य प्रारम्भ करा दती है। सभी स्थानीय 
विभागाध्यक्ष अपन-अपने विभागों क जाभामी वर्ष भे हाने वाल आय व्यय के अनुमानों का तैयार 
करते है। ये अनुमान प्राय दो भागो मे विभाजित किये जाते है। प्रथम्त भाग में, य अनुमान प्राय 
वर्तमान साधनों स प्राप्त हाने वाली आय तथा वर्तेमान मदों पर होन वाले व्यय वा दिखाते हैं। 
बुसरे भाग मे, आय के नये साधनो एवं व्यय की नयी सदो को दिखाया जाता है। प्रत्यक सरकारी 
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सखार उसके लिए ससद व सम्मुय सावनिक मांग (0८८0 फट्याक्षाव) रख सकती है। किन्तु 
ऐसा करते समय सरकार को उस मद से सम्बन्धित पूण विवरण संसद के सामने रखना पड़ता 
हू । इसी प्रक्नार जब किसी मद पर स्वीकृत रकम स अधिक व्यय हा जाता हैं तब सरकार उसका 
युक्तिकरण (8४।॥७॥9॥5900॥) करने के लिए अनुदान प्रणाली का आश्रय लेती है । 

जब सरकार के सभी मन्त्रालया द्वारा प्रस्तुत की गयी माँगा को ससद द्वारा पास कर दिया 
जाता है तब उहे कानूनी रूप देने दे लिए सरकार ससद 4 सम्मुख विनियांग विधेयक (#ए070 
एए000॥ ही) प्रस्तुत करती है । इस _विधेयक का उद्देश्य सरफ्रार का भारत की सचित निधि 
(८००ए;/९( एणा0 0०6 [90॥4) म॒से घन निक्रालने का अधिक्रार दना होता है। इसक 
बाद भारत के विभिन्न मन्‍्तालय विनियाग विधयक म दी गयी मदा व अनुसार ही आगामी बप 
में अपता अपना व्यप करते है। 


भारत क सविधान के अतगत दश मे एक आपातकाल'न विधि ((णजाएाएश्ाार/ । एप) 
की भी स्थापता थी गयी है | मदि सरकार को कसी समय धन की अक्स्मात आवश्यकता आ 
पड़ती हू और वजट मे उसके लिए काई व्यवस्था नहीं होती तो एसा परिस्थिति म सरकार आब 
ए्यक धन आपातकालीन निधि मर से निकाल सकती है क्तु यथाशोश्न सरकार बो ससदस इस 
व्यप की स्वीक्षति लेती पड़ती है । जब ससद इस प्रकार के व्यय का स्वीक्ृोति दे देती है तब उतना 
ही धन भारत की सचित निधि मे से निकालकर आपातकालीन निध्चि म जमा कर दिया जाता है । 


द्र्य दिल तथा अय-बिल (०१०५ 8॥ दात नाग०८ 0)॥॥]--भारत म॑ द्रन्य बिल 
एवं अथ घिल म अतर किया जाता ह । द्रव्य बिल मे कवल कर ओर व्यय सम्बधी प्रस्ताव ही 
हाते ह जबकि जेथ बिलो मं इन दाना के अदावा कई अन्य बात भी सम्मिलित हावी है । भारतीय 
संसद मे द्रव्य बिल का पास करन की एक अलग प्रक्रिया निश्चित को गयी ह। ड्रब्य वित का पहत 
लाक्सभा म प्रस्तुत किया जाता है । उसव द्वारा पास क्‍्यि जाने क उपरात इस राज्यसभाम 
भेजा जाता है । यदि राज्यसभा द्रव्य विल को उसी रूप म पास कर देती है तब काइ कठिनाइ 
उत्पन्न नहा हांती । परतु यदि राज्यसभा उसम सशोध्न कर देशी दे तब उस सशोधित द्रथ्य बिल 
का पुन जोकसभा म पेश क्या जाता है। यदि लोकसभा सशाधित बिल को स्वीकार नहीं करती 
तब राज्यसभा द्वाश प्रस्ताबित सशाथन स्वोकार नहीं किये तायगे और बिल अपन पहले हूप भ 
ही पास कर विया जायगा । इसके विपरीत अथ विव को पास करान की प्रज्निया इससे भिन्न 
हाती हू । द्रव्य वित की भाति अय विठ भी पहले लोकरुभा मे पेश क्या जाता है । तदपरान्त इसे 
र/ज्यसभा म॑ भजा जाता है । यदि बिल के सम्बत्ध मं दाता स कोई सतभद उत्पन हा जाता है 
तब दोता सदस्था की एक सयुक्त बैठक बुलाबर वहुमत स अध विल का पास कर द्विया जाता है । इस 
प्रकार अथ बिल राज्यसभा का अतुमति के विना हां पास कराया जा सकता है। 


साबजनिक व्यय का प्रशासन (697)57५4007 ० ?एफाए 8३फ्शात/णा९)- जब बजट 
पास हा जाता हैं और विनियोग विधयक को भी संसद द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तब 
सरकार का शासत विभाग बजट म स्वीकार की गयी याजता से मनसार ब्यय करना आरम्भ कर 
मा हू । प्रत्यक मचत्रालंय अपब अधीनस्थ काय/तया का उसके लिए वजद मे स्वीकार किये गये 
8 नो की गूचना दे देता है। जेसा विदित हू प्रत्येक मत्रातय द्वारा की गयी प्राग के अतगत 
क्र प्रकार क उपशीषक (5७0 ॥९४05 ) होते है । प्रत्येक विभागाध्यक्ष को उसके विभाग के लिए 
स्वीवृत तिगे गधे धन की सूचता दे दी जातो है आर वह आयामी वप म उस स्वीकृत राशि बे' अन 
मार ही व्यय करता है । कोई भी विभागाव्यक्ष अपने विभाग में स्वीहृत अनुदात से अध्विक व्यय नही 
कर सकता नव तक कि वह सरकार से इसकी पृव अनमति प्राप्त न क« जे । वुसी प्रकार कोई भी 
विभागावध्यक्ष किसी निश्चित उद्देश्य क जिए स्वीकार किय गय अनुदान का किसी दूसरे उद्देश्य के लिए 
प्रयाग नहीं कर सकता जब तक क्रि वह इसके लिए प्वरकार की पृव अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता । 


साधजमिक ऋण का प्रशासन (#पाधाप्ाणा रण वण्णा: ऐला)--सरकार का 
सावजनिक करण तेने से पृव ससद स इसकी अनुमति लगी पडती हैं। संसद यह तय करती है कि 
कसी विशिष्ट उदृश्य के लिए लोगो से छ्तिना और किनिक्ति शर्तों पर ऋण लिया जाय। 
सावजनिक ऋण लोगो से भारत की सचित निधि के आधार पर लिया जाता है। सराद इस वाले 
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का भी ध्यार रखती है कि सरकार द्वारा लिया गया ऋण उसी उद्दश्य के. लिए इस्तेमाल किया 
जाना चाहिए जिसक लिए बढ़ सोगा से प्राप्त क्या जाता है। 
भारत मे वित्तोय नियन्त्रण 
[साब्यालव (०० 9 ॥॥0॥9) 
निम्नलिखित सस्थाआं द्वारा भारत म वित्त नियतण का काय किया जाता है 


(4) अनुमाव समिति (807८5 (छाधएा(००)--इस समिति म॑ सखद द्वारा मनानीत 
सदस्या को तियुक्त कया जाता है । य सन्स्य प्राय. वित्तीय विययों के विशेषज्ञ होते है। वित्त 
मनी इस समिति का अध्यक्ष हाता है ) जब वित्त मजालय सरकार का वाधिक बजट तैयार 
कर लेता ह तब इसे विचाराथ अनुमान समिति क मम पेश किया जाता है । प्रह समिति बजट 
प्रस्ताव का अध्ययन करती हू और सरकार को राय से जबंगत करती है। स्मरण रहे 
मि इस समिति का काय सरकार को केवल परामथ देना ही है। जब समिति बजट सम्बधी 
प्रस्तावों का घूणत जाच कर लेती है तब वजट को समद म पेश क्या जाता है। इस प्रकार 
अनुषान समिति के माव्यत से रसव बजट के निर्माण वर अयना नियजण रखती है ! 

(2) अकेक्षण विभाग (ए०0058 0छ४्वथा)--अकेक्षण विभाग का उद्दृश्य सरकारी 
लखो बा जाच पडताव करना है । यह विभाग महाअकेक्षक (#॥70॥07/ 5शाट्व॥) एवं अकक्षक 
क निदशन मे काय बरता हे । इस विभाग को भारतीय सविवान के अतगत अकेक्षण की पूण 
स्वताजता प्रदाव की गयी हू । अकक्षण काय दो भागो भ विभाजित किया गया है--(क) आय 
का अकेक्षण (ख) व्यय वा अकेक्षण ) अकेक्षण विभाग सरकार के उन विभागों के लेखा की भी 
जाच-पडताल करगा ह जितके पास सरकारी भण्डार तथा स्टाक रहते है। आय कौ जाच करते 
रामय अकेक्षण विभाग यहू भी दखता है कि प्रयेक करदाता से सही माजा म कर एकत्रित क्या गया 
है। यह विभाग यह नी देखता है कि जिवचा धन वसूल किया गया हे बह वारतब में टजरी 
जैथवा स्टेट बक आफ दण्डिया मे जमा भी कर दिया गया ह अथवा नही । इसी प्रकार यह विभाग 
सरकारा द्वारा किये गये व्यय की भी जाच पड़ताल करता ह और यह देखता है कि बजट म स्वीकृत 
अनुदान उहो कार्यों पर व्यय किये गये हे जितके लिए उनकी व्यवस्था की गयी थी । इसी तरह 
यहे विभाग सरकारा लखा की गुद्धता एवं सच्चाई की भी जाच-पडताल करता हूं। अकेक्षण काय 
के दौरान जो अशुद्धिया रस उपयब्ध होती है उत्तक आधार पर एक रिपोट बचायी जाती हु और 
उस रिपोट का प्रकाशित्त कर दिया जाता ह । ःसके साथ ही सर्म्बाधत अधिकारियों से उनके 
द्वारा का गमी अशुद्धियो एवं नियम विरोधी बातो के बारे म्‌ स्पण्टावरण मांगे जाते है। 

(3) सावगनिक लेखा समिति (7000० 8९००५०७ ९)७घ्ञ0९८)--यह समिति भी ससद 
द्वारा नियक्त बी जानी है । इस समिति का मुख्य बाय महाअकेक्षक द्वारा प्रस्तुत वी गयी रिपीट की 
बिस्तृत जाच बरना हांता हू । इस समिति का यह भी कतव्य होता है कि यह देखे तर. ससतद्वारा 
स्वीहृत अन॒दादा से अधिक ता व्यय नहो किया गया ह । यह समिति अपनी रिपाट ससद के सम्मुख 
रखती है। इस प्रकार इस समिति के माध्यम से ससद सरकारी -यय पर भी अपना निययण रखती है। 

4५) सादर्जीनक उपकम सीर्मात (४७० 'ए॥6दाबत085 ए:0ण॥0९6)---विगत कुछ 
बर्यों म भारत के सावजनिक क्षत का अत्यधिक विस्तार हुआ है और कई प्रकार के सरकारी 
व्यवसाय (00५ एा८्ा0975८७) स्थापित कर दिये गये है! इन व्यवसायों पर वित्तीय नियनवण 
रखने के लिए ससद ने एक विशेष समिति बगा दी है जिसे सावजनिक उपक्रम समिति कहा 
जाता है ) रस सम्रिति का मुरय उद्ृश्य सरकारी व्यवसायो के लेखे पर उन्तित नियवण करना है । 

परीक्षा प्रश्त तथा उनके संक्षिप्त सकेत 
3). भारतोय जाय व्ययक का तात्पर्य क्या है ? भ्यरतोम आय व्ययक्ष किस प्रकार बचाया तथा 

कार्यावित किया जाता है २ (आगरा 964) 

[सकेत- प्रथम भाग स जाये व्ययक (बजट) की परिभाषा दीजिए आर स्पष्ट कीजिए कि 

भारतीय आय व्यपक मे कित किस सदा को सम्मिल्नित किया जाता है। दूसरे भाग मे 

विस्तारपुवक वत्ताइए कि भारतीय बजर कसे तयार किया जाता है उसे कैसे ससत द्वारा 
पास कराया जाता है और अत मे उसे किस प्रकार क्रियीवत क्या जाता है |] 
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भारतोय राजवित्त 


(999 ?॥/0॥6 ९६) 





भारतीय राजबित्त की पिशेषताएँ 
भारत के राजबित्त की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है 


, सधोव स्वरूप ([ ००८४! (४874०(०८)--भासत के सन्‌ !935 के संविधान के” 
अन्तगत केंद्र एवं प्राक्तो को कर-सम्बन्धी अलग-अलग अधिवार प्रदान किये गये ,थे अर्थात वेद 
एव प्रान्तो के कराधान सप्बन्धों छ्ेत स्पप्टत अलग-अलग कर दिये गये थे। जिन प्रान्तो की 
पितीय दशा दुबंल हाती थी उन्हे पेन्द्र की ओर स विशेष अनुदान देने की व्यवस्था को गयी भी । 
सन्‌ 950 थे स्वतन्त भारत के नय्रे संविधान मे इसी वित्तोय ढाँचे को स्वीयार कर जिया गया 
और सपघीय एव राज्य सरकारों बे कर लगाते सस्वत्धी अधिव्गर स्पप्ठत अलग-अलग निश्चित 
कर दिये गये थे । 

2. आय के ग॑र-कर ताधनों का अभाव (980०५ एी पिन $0070० रण [ा- 
००ध५)--भारत में सरकारी जाय हे गैर-कर साधन प्राय अविकेसित ही है । भारत में सरकारी 
आप का कैवल 0 प्रतिशत भाग हो गैर-कर साधनों (परणा-/९ $907०९७) से उपध्ब्ध होता 
है। पह आय रलो, डाक, तार, सिंचाई के राधनों एबं सार्वजनिक उपकमो से प्राप्त हातो है। इस 
कार स्पब्ट है कि भारत गे सावजनिफ क्षेत का अभी पर्याप्त विकार सम्भव नहीं हो सका है । 
प्रचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जैसे जैसे सादजनिक क्षेत्र का विकास होता चल्ला जायगा, बैरों ही 
बैसे सरकार की गैर-कर सम्बन्धी आय मे वृद्धि होती चली जायगो। 


3 भारत में राजवित्त का अविकसित स्वश्य ([॥7९ए९(0ए९८6 एए॥इलढए 0 ता 
200॥0९ वि।॥९४]--भा रत में राजवित्त का अभी समुक्तित विकास सम्भव नहीं हो सदा ह। 
इसका मुख्य कारण देश का आशिक पिछड़ापन है। जैसा कहा गया है, हमारे देश में केन्द्रीय एव 
राज्य सरकारो तथा स्थातीय सस्थाओ की कुल आय देश की राष्ट्रीय आय का केवल ।3 प्रतिशत 
हो है, जब कि अन्य देशो में सरकारी आय राष्ट्रीय अध्य का 25 से लेकर 35 प्रतिशत तक होनी 
है । इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत से राजवित्त कितता अविकसित है। सरकारी आप की श्रीमितता 
के कारण ही विभिन्न सरकारें अपने कार्य को भलीभाँति सम्मन्न गह्ी कर पाती + 


4. भारतीप चित्त-व्यवस्या मे अप्रत्यक्ष करो को प्रधानता--भारत की कऋर-प्रभाली मे 
प्रत्यक्ष करो बी जपेक्षा अभ्रत्यक्ष कर अधिक मात्रा मे गये जाते है। वास्तद मे, यह भारतीय कर- 
अ्रणाली के पिछदेएन का प्रत्यक्ष प्रमाण है । जैसा विदित है, विकसित देशों में प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रन्यद्षा करी से प्राप्त होने वाली आण लगभग समान होती है किस्तु हमारे देश में अप्रत्यक्ष करो 
की ही प्रधानता है । प्रत्यक्ष कर तो केवल नाममाज को ही है। यह सत्य है कि विगत कुछ बर्षो 
में सम्पत्ति कर, उपहार-कर एव मृत्यु-कर जैसे प्रत्यक्ष कर लगाये ग्रे हैं। लेकित इनठे बावजूद 
हमारी कर प्रणाली मे अप्रत्यक्ष करो की ही ग्धानता है । 
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5 भारतोय राजबित्त में अनिश्चितता--भारतीय राजवित्त म अनिश्चितता का अश 
पाया जाता है । जैसा कि प्राय कहा जाता है, भारतीय बजट वास्तव म॒ मानसून मे जुआ है 
(गाताक्षा 87008 ७ वे उश्माफाह ॥ पोह 'शैणाइएण७) | इसका दारण यह है वि भारत 
एक कृषि प्रधान दश है और भारतीय अथ व्यवस्था बहुत बड़ी मात्रा म हृपि पर हो तलिभर 
करती हू । किन्तु दभाग्यवञ्ञ भारतीय इृषि मानयून हवाओ पर ही लगभग पूणत निभर रहती 
है । मानसून हवाओ क फेल हा जान पर कृषि फसले भी फेंद्र हो जातो है और दश की पूण 
अथ व्यवस्था भाषट हो जाती है | परिणामत सरकार का वजर भी प्रभावित हुए विना नहीं रह 
सकता । 


भारतीय सविधान के अन्तगंत सघीय वित्त व्यच्रस्था 


जैसा कि विदित है भारत एक सघात्मक राज्य है । भारत के नंबीव संविधान के अत्तगत 
सघाय एव राज्य सरकारा क बीच कार्यो का विभाजन क्या गया हू । यह विभाजन ठीक वैसा 
ही ह जैसा सन 4935 क सविधान के अन्तगत हुआ यरता था। किन्तु नवीग संविधान के 
आतगत शेष अधिकार (ए४4पएथ७ ए90५८।७) संधीय सरकार को ही सापे गय हैं। इस सविधान 
का अधान आय क साधनों के वितरण की व्यवस्था इस प्रकार की गयी ईै--(क) आय के सघोय 
साधन (7900 $0070९$ ए 700092)--रेलें डाक तार टवीफ़ोन प्रसारण ([8020:०ञञए/) 
सीमा कर निगम कर आदि सघीय सरकार क पास रहते है। (ख) आय के राज्योय साधन 
868(6 8090९$ 0 70078) -भूमि कर क्रपि आय कर नशीली वस्तुआ पर उत्पादन कर 
विनी कर माटर गाड़ो कर मनारजन कर आदि साधना स प्राप्त हाने वाली आय राज्य सरकारा 
के पास रहती है । इन करो को लगाने का पृण अधिकार राज्य सरकारा को हू । (ग्र) वे कर जो सघीय 
सरकार द्वारा लगाय एब एकत्रित क्यि जाते हैं परन्तु जिनसे प्राप्त की गयी आय संघीय एव राज्य 
सरवारो व बीच थाटी जाती है ये कर इस प्रकार हैं आय +र उत्पादन कर। (घ)व कर जा 
सघीय सरकार द्वारा लगाये एव एकवित किय जात है परन्तु जिनकी समूच्री झ्ाय राज्य सरकारा 
का सौप दी जाता ह ये कर इस प्रकार है -पमृत्य कर रलमागा समुद्री माम एवं वायमाम 
द्वारा आन वाली वस्तुओं तथा यात्रिया पर सीमान्त कर । (ह) व कर जा सधीय सरकार द्वारा 
जगाय जाते ह क्न्तु उह राज्य सरकारो द्वारा एकत्रित किया जाता है और उनकी आय भी 
राज्य सरकारा का ही उपलब्ध हांती है । उदाहरणाथ स्टाम्प शुल्क तथा औपधिया पर लगाय गय 
उत्प दत कर । 


नग्य सविध्वान के अन्तगत इस वाता वी भी व्यवस्था का गयी हे--(क) आय कर तथा 
उत्पादत करा स॒ प्राप्त हान वाली आय को सधाय एवं राज्य सरकारा म बाटन की व्यवस्था को 
गयी हू । (ख) सधी५ सरकार बी ओर स राज्य सरकारा को सहायक अनुदान ((जाशा$ 98 30) 
दन की व्यवस्था बी गया है ! य अनुदान भारत को सचिन निधि (८०ा३०0०&66 कणाएं 
[7000) म॑ स दिए जात है आर इनकी मात्राएँ विभित राज्या की जाथिक आवश्यवताजा व॑ 
अनुसार निश्चित का जाती हे । सघीय सरकार अवधिभार ($छ८॥»४?9०) लगाकर कसी भी कर मं 
वृद्धि कर सकता हं जा राज्य सरकारा म विभाजित किग्रा जात वाठा है। इन अधिभारा स उप 
ल धर हाने वाता आय पृणत सधीय सरकार क पास रहती है। 


देशमुख निणय ([065#0700 &७क0०)--सन 948 मर भारत सरकार प्रा ड्यि गये 
वित्तीय पुनवितरण वी राज्य सरकारा द्वारा कड़ी आलोचना वी गयी था यय्पि यह पुन विवरण 
कबत दा वर्षा क जिए हा था। इसलिए भारत सरकार न राज्य सरकारा का सतुप्त करत 
क लिए श्वा देशमुख का मध्यस्थ के रूप म नियुक्त क्या जौर उनस कहा गया कि वह वित्तीय 
पुनवितरण क॒ सम्बंध म अपन सुझाव सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर। श्री दशमूख द्वारा दिय 
गय सुयावा का दशगुख निणय के नाम ये सम्बाधित किया जाता है । देश्युख निर्णय के जत्तगत 
वम्बई (अब महाराष्ट्र) मध्य प्रदेश असम और उडीसा राज्या क भागा का यवारिधर हो सखा 
गया । विन्तु पज्यब तथा पश्चिस बयाल के भाग क्रमश 5 तथा 5 0 प्रतिशत बहा दिय॑ 
गय । तमिलनाड उत्तर प्रदेश और विहार वे क्रम 05 व ]0 और 0 5 प्रतिशव घटा द्विय 
गये । जूठ उत्पन करन वाले राज्या के सम्बन्ध मं थ्री दशमुख न उन्‍्हं विशेष अन॒हान दन का 
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सुझाव दिया। इस राज्यों के अनुदान इस प्रकार ब्े--प्रश्चिमी बगाल [05 लाख, असम 40 
लाख परिहार 35 जाख, उडीसा 6 लाख झुपय । 


प्रथम बिति आयोग (ए758 फ्फरिवए08 (०फवा5ऊआ०॥)---सविवाग बी धारा 280 के 
अन्तगत राष्ट्रपति का प्रति 5व बप एबं वित्तीय आयोग नियुक्त करन या अधिकार विया गया 
है। इसी जधिवार का प्रयोग करते हुए राप्टपति ने 2[ ववम्बर 95 को श्री के०्सी० नियोगी 
(४ ( ४८०४५) की अध्यक्षता म॒ प्रथम वित्त जायोग, वी नियुक्ति वी थी । सविधान के अन्तगत 
प्रस्तावित इस प्रकार के वित्तीय आयोग के काय निम्नलिखित हे--[व ) सघीय एवं राज्य सरकारो 
के वीच उन करा की शुद्ध प्राप्ति का वितरण जिन्हे उवक बीच विभाजित किया जाता हे ! (ख) 
इन करा मे प्रत्यक राज्य सरकार के हिस्से का निधारण करना । (ग) उन सिद्धात्तो का निर्धारण 
करता जिनके आधार पर राज्य सरकारों का सहायक अनुदान (प्ाशा(5॥ 80) दिये जाने 
चाहिए । इस प्रक१र प्रति पाचयव व उपरोक्त विषया पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 
वित्त आयाग कौ नियुक्ति की जाती ह। जैसा दि ऊपर कहा गया है प्रथम वित्त आयाग 2] 
नवम्बर ।95।| को नियुक्त क्या गया था। दस आयोग मे 3] दिराम्बर 952 को 
अपनी रिपाह सरफार के अम्गुख प्रस्तुत की थी। प्रथप्त वित्त आयाग की परुख्य सिफारणे इस 
प्रशार था। 

| आय-कर को भ्राप्ति का बितरण--उस समय तक (अथान [952 तक) आय-कर से 
प्राप्त हान वाली शुद्ध आय का 50 प्रतिशत भाग राज्य सरवारो भ वाट दिया जाता था परन्तु 
अप वित्त क्रायाग ने यह सिफारिश की कि भविष्य मं आय कर की शुद्ध आय का 55 प्रतिशत 
भाग राज्य सरबारा म ब्राटा जाय ) इसके साथ ही वित्त आयोग ने पह भी सिफारिश की थी कि 
आयकर को विभाज्य धतराशि का 88 प्रतिजत भाग राज्य सरकारों मे जतसरया के आधार पर 
ओर शेप 20 प्रतिशत भाग आय कर के सपेक्षिक श्रग्रहा (80५९ ८०॥९८७००७४) के आधार 
पर राज्य सरकारा म वितरित किया जाय । इसी सूच क अन्तगत विभिक्ष राज्य सरकारों व हिस्स 
लित्त आयाग द्वारा निर्धारित किये गय थ। वम्बरई (अब महाराष्ट्र) राज्य को सबसे अधिक अथात 
]7 5 प्रतिशन और पप्सू राज्य (अब यह पजाब राज्य भ मिला दिया गया है) को संबस कम 
अथात 0 75 प्रतिशन हिस्सा दिया गया था । 


2 स्रवोय उत्पादन करों का वितरण-- इस साथघ म॒ वित्त आयोग न दियासलाई बन 
स्पति तेल तथा तम्बाक परे लगन वाले सघोय उत्पादन करा का राज्य सरकारों में वितरित करने 
की सिफारिश वी वी। आपोग ने यह सुझाव दिया था कि इन तोनो सघीय उत्पादत करो की 
बिधुद्ध आय व 40 प्रतिशत भाग को राज्य सरबारो मे उनकी सापेक्षिक जनसरया के आधार 
पर वितरित किया जाय । ”स सूत्र ऊे अन्तगत उत्तर प्रदेश को सबसे आधिक अर्थात !8 23 प्रति 
जते और पेप्सू (अब इस पजाव राज्य मे मिला दिया गया है) को सवसे कम अर्थात । 0 अतिशत 
भाग हिस्सों के रूप म मिला था । 


3 जूट निर्यात कर के बदले में सहाथक अनुदान--वित्त आयोग ने जूट नियात कर के 
बंदत में पश्चिमी बगाल असम बिहार तथा उड़ीसा राज्यों का क्रमश 50 लाख 65 लाख 
75 लाख व5 लाख रपये की थारदिक सह्बायता अनुदान क रूप म देने की सिफ़ारिश की थी । 

4 राज्यों को सहायक अनुदान--वित्त आयोग ञ्र॒ केन्द्रीय बजट रे राज्य सरकारो को 
सहायक अनुदान देन वी सिफारिश की थी। असम को सबसे अध्विक अर्थात 400 लाख तथा 
पजाब को सबसे कम अर्थात 25 लाख रुपये देने की सिफारिश की गयी थी। 

5 प्रारस्मिक शिक्षा अनुदान शिक्षा क क्षेत्र म पिछड़े हुए कुछ राज्या को प्रारम्भिक 
शिक्षा ये विस्तार बे लिए आयोग ने विशष अनुदान दने की सिफारिश की थी । इस सम्बन्ध मे 
बिहार को सबसे अधिक जार पप्तू (पजाब) को सबसे कम अनुदान दिया गया था । 

भारत सरकार ने प्रथम वित्त आयाग की सभी सिफारिशों को बिना किसी सशोधन के 
झवीकार कर विया था । 

कर जाच आधोग_ [980७8007 स्ावुणाए (0॥फऋशणा 953 954)-- अपैल 
953 में भारत सरकार ने तत्कालीन कर प्रणाली को जाच करते के लिए जाँच आयोग की 
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नियुक्ति की थी । इस आयोग को कर-प्रणाली से सम्बन्धित कुछ महस्वपूर्ण विषयों पर विचार 
करने के लिए कहा गया था। उदाहरणाथे, इस आयोग को केन्द्रीय, राज्यीय एवं स्थानीय करो 
के भार का अध्ययन करने तथा देश की पचवर्षाग्न योजनाओं के लिए बित्त की व्यवस्था करने 
एब् देश में धन के वितरण की असमानताओ को कम करने और तत्कालीन कर-एणाली मे सुधार 
करने आदि विययो पर अपने सुझाव प्रस्तुत करते के लिए कह्दा गया था। डा० जॉनमथाई [श 
7०07 ४३४४७) इस आयोग के अध्यक्ष थे । इस आयोग ने दिसम्बर 954 में सरकार के सम्मुख 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इस आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी 


(क) कराधान से सरकारी आय वढाने के लिए परोक्ष करो की अपेक्षा प्रत्यक्ष करो को 
अधिक महत्त्व दिया जाय । 


(ख) बतंमान परिस्थितियों मे आवश्यक वस्तुओं पर कर समाप्त वही किये जा सकते । 

(ग) जनता की करदान क्षमता इस वात पर निर्भर करती है कि अतिरिक्त कराधान द्वारा 
प्राप्त की गयी आय क्सि प्रकार व्यय की जाती है । 

(घ) विकास याजनाओ के लिए विक्त प्राप्त करने हतु कराधान एवं सार्वजनिक ऋण मे 
वृद्धि वी जाय । 

(इ) जब तक सार्वजनिक आग एवं सावंजनिक व्यय राष्ट्रीय आय्र के अनुपात मे कम है तव 


तक कर-प्रणाली का आय तथा धन सम्बन्धी विषमताओ को कम करने के लिए प्रयोग नहीं बिया 
जा सकता । 


सन्‌ 955-56 के बजट मे भारत सरकार ने कर जाँच आयोग के कुछ सुझावों को 
स्वीकार कर लिया था | तदुपरान्त सरकार ने अन्य सुझावों का धीरे-धीरे ज्ियान्वित करने का, 
निर्णय क्या था। 

प्रो० काल्डर की रिपोर्ट (700550 ॥९806075 २९६9०) - दूसरी पचवर्षीय योजना 
के लिए भारत सरकार न देश की कर-ग्रणाली का पुन निरीक्षण एवं सुधार करना आवश्यक 
समज्ञा था । अत इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए भारत सरकार ने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो० 
निकोलस काल्डर (१५॥८०॥०॥७५ ॥६७007) को देश की कर प्रणाली का अध्ययन करने के लिए नियुक्त 
किया। प्रो० काल्डर न अपनी रिपोर्ट मे बताया कि भारत की तत्कालीन कर-प्रणालरी अत्यन्त 
अकुशल एव अन्यायप्रण थी। प्रा० काल्डर के अनुसार भारत मे प्रतिवर्ष 200 से 300 करोड 
रुपये का कर-अपचचन (॥85 ८४७७७७) हा रहा था। इसके ही साथ प्रो० काल्डर ने यह भी 
बताया कि भारतीय कर-अ्णाली से आवश्यक गति का अभाव था। यही कारण था कि राष्ट्रीय 
आय एव उत्पादन को वृद्धि के साथ-साथ करो से उपलब्ध होने वाली आय मे वृद्धि नहीं हो रही 
थी। श्रत इस दाप का दर करने के लिए और कर-प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए 
प्रो० काल्डर न यह सुझाव प्रस्तुत किया कि भारत की कर-प्रणाली के आधार को अधिक विस्तृत 
क्या जाय। इस उठ्ेश्य की पू्ि के लिए उन्होने व्यक्तिगत व्यय कर, वापिक पूंजी कर, पूँजी लाभ 
कर तथा उपहार कर लगाने की सिफारिश की थी । उन्होने यह भी सुझाव दिया कि आय-कर की 
दर 45 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए । अपनी रिपोर्ट में प्रो० काल्डर ने देश में बडे पैमाने 
पर होने वाले कर अपवचन को रोकने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किये थे। प्रो० काल्डर के उक्त 
सुझाव भारत रारकार द्वारा रान 957-58 तथा सन्‌ 958-59 के बजटो भे सशोधित रूप में 
स्वीकार कर लिय गय थे । 

हिल्तोय ब्रित्त आयोग (5९८०घ० उ्पे॥४0०९४ (.07777785007)---भारतीय संविधान की धारा 
270 के अन्तर्गत मई ।॥956 को राष्ट्रपति ने श्री के० सथानम [6 इकश्राशाशा) की 
अध्यक्षता म दूसरे वित्त आयोग की नियुक्ति की । इस आयोग को भी लगभग वही कार्य सौपा 
गया था जो कि प्रथम वित्त आयोग को दिया गया था, अर्थात जायोग को विभाज्य क्रोंये 
सधीय एवं राज्य सरकारों के बीच वितरण, प्रत्येक राज्य सरकार के हिस्से का निर्धारण तथा 
राज्य सरकारों को दिये जाने वाले केन्द्रोंय सहायक अनुदानों के वितरण के सम्बन्ध मे सिद्धान्तो 
का निर्धारण द्रने के लिए कहा गया था | इसके साथ ही जूट त्तथा जूट के पदार्थों पर लगने वाले 
निर्यात-कर वी आय में से असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्विमी वगराल को दिये जाने वाले सदह्ययक 
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अनुदानों का निर्धारण करने के लिए भी आयोग को कहा गया या। इसके अलावा, आायोग को 
आस्ति कर (55086 00५) से उपलब्ध आय को राज्य सरकारो के बीच वितरित करने के 
सिद्धान्तो का निर्धारण करने के लिए भी कहा गया था। वित्त आयोग को सौपे ग्रये अन्य विषय 
इस प्रकार ये (क) दूमरी पचवर्षीय योजना के लिए राज्यो को दिये जाने वाले सहायक अनुदानो 
की मात्रा का निर्णय करना। (स्व) रेलगाडी के यात्रियों पर लगाये जाने वाले करो की शुद्ध आय के वितरण 
के सिद्धान्ती का निर्धारण करना । (ग) सन्‌ 947 से सत 956 के बीच भारत सरकार हारा 
विभिन्न राज्य सरकारो को दिये गये ऋणो की वापसी वी शर्तो एवं ब्याज की दरा के सम्बन्ध मे 
आवश्यक सशोधन करने के थारे में सुझाव देना। दूसरे वित्त आयोग मे अस्तिग रिपोर्ट सित्तायर 

]957 में भारत रारकार पे सम्मुख प्रस्तुत की थी। बित्त आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत करते 

समय राज्य रारमारो की आधारमूलक एवं विकासशील दोनो ही प्रकार की आवश्यकताओं को 

ध्यान मे रखा था। आयोग की मूल्य सिफारिश इस प्रकार थी 


() आय-कर का बितरण---आयोग ने यह रिफ़ारिश की थ्री कि आय-कर से उपलब्ध 
होने वाली आय वा राज्य सरकारा का हिस्सा 55 प्रतिशत से बढाकर 60 प्रतिशत कर दिया 
जाय । स्मरण रह कि प्रथम वित्त आयोग ने आय-कर से प्राप्त होने बाली आय का केवल 55 
प्रतिशत भाग ही राज्य सरकारों म॑ बाँटने की सिफारिश की थी परन्तु दूसरे वित्त आयोग ने 
इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत वर देने की सिफारिश की थी। आय-कर के विभाज्य 
हिस्से को राज्य सरकारों म व्तिरित करते के सम्बन्ध मे वित्त आयोग ने राज्यों की जनसख्या को 
ही मुएय आधार स्वीकार किया था। आयोग ने राज्यों के हिस्सो का 90 प्रतिशत जनसख्या के 
आपध्रार पर तथा 0 प्रतिशत सापेक्ष सग्रहों (सिलबधाए८2. ८0णा०्टधणा5) के आधार पर 
निश्चित करने का सुझाव दिया था । आयोग के दस सून के' अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 
2943 6 36 प्रतिशत तथा जम्मू और कश्मीर को समसे क्रम अर्थात । 3 प्रतिशत हिस्सा 

लाधथा)! 


९2) सघोग् उत्पादन करो का वितरण--दूसरे वित्त आयोग ने दियासलाई, तम्बाक तथा 
वनस्पति तेल बे” अतिरिक्त चीनी कॉफी कायन तथा अनावश्यक तेलो (ह0-९55शातक्ष! णा३) 
से सघीय उत्पादन करो की आय को भी राज्य सरकारों में वितरित करने का सुझाव दिया था । 
परन्तु इसके साथ ही वित्त आयोग ते यह भी सिफारिश कौ थी कि इत्र करा से राज्य सरकारो को 
दिपा जाने वाला हिस्सा कुल जाय के 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया जाय। 
जहाँ तक इन करो से होते वाली आय का राज्य सरकारों के बीच वितरण का सम्बन्ध था वित्त 
आधोग ते जनसख्या के आकार को ही इसका मुख्य आधार माना। वित्त आयोग के इस सूत के 
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अर्थात 5 94 प्रतिशत और जम्मू तथा कश्मौर को सममे 
कम अर्थात । 75 प्रतिशत हिस्सा दिया मया था । 


(3) ठिर्षांत-कर के क्थान प्र सहायक अनुद्न--ठ्वितीय वित्त आयोग ने सन्‌ !959-60 
तक जूट उत्पादक राज्यो अथात असम, पश्चिमी बगाल बिहार तथा उड़ीसा को जूट निर्यात कर 
के स्थान पर सहायक अनुदान देने की सिफारिश को थी। ये अनुदान क्रश इस प्रकार थे 75 
जाख 52 69 लाख 723 लापछ्ल [5 लाख रुपये। 


(4) राज्य सरकारों को सहायक अनुदान--दूसरे वित्त आयोग ते राज्य सरकारा की 
चिकाक्षात्मक जावश्यवात्ताआ को ध्यान मे रखते हुए उनते लिए पहले से अधिक सहायक अनुदानो 
बी सिफारिश की थी । 

(5) आस्ति कर का वितरण--आस्ति कर भारत सरकार द्वारा चल तथा अडल दोना 
प्रकार की सम्पत्तिया पर लगाया जाता था। इसका संग्रह भी भारत सस्कार द्वारा किया जाता 
था| किन्तु इस कर से उपलब्ध होन वाली समूची आय राज्य सरकारों में वितरित कर दी जाती 
थी। द्वितीय वित्त आयोग ने इस प्रकार की आय को राज्य सरकारों में वितरित करने के लिए 
दो मरय आधारा का सुयाव दिया था | प्रथम अचल सम्पत्ति से होने वाली आय के कुछ भाग 
क्रो राज्य सरकारा मे सम्पत्ति की स्थिति (0८४०४) के आधार पर बाटने का सुझाव दिया 
अर्थात प्रत्येक राज्य सरकार को उसके क्षेत्र मे स्थित अचल सम्पत्ति क मूल्य के अनुपात से हिल्‍्सा 
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दने की सिफारिश की गयी थी । अचज सम्पत्ति से उपलब्ध आय के शेष भाग को राज्य सरकारो में 
उनके क्षत्रा मे जनसस्या के आकार के आधार पर वितरित करन का सुसाव दिया गया। इस प्रकार 
आयोग के सूत्र के अतगत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अर्थात ]7 7] प्रतिशत तया जम्मू और 
कश्मीर को सबसे कम अयात । 24 प्रतिशत हिस्सा दिये जाने की सिफारिश की गयी थी । 

(6) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारो को दिये गये ऋण--जैसा कि पूव कहा गया हैँ 
सम 947 एवं 956 के दीच भारत सरकार न शाज्य सरकारों को बड पैमाने पर कई प्रवार 
के ऋण टिय थे कितु इन ऋणा पर दिय जान वाल ब्याज एवं उसकी थदायगा की शर्तों म भारी 
अर था। परिणामत भारत सरकार एवं विभिन राज्य सरकारों के वीच वित्तीय सम्बधों मं कई 
प्रकार की कठिनाइया उत्पन्न हा गयी था। इनको दूर करने के लिए दूसरे वित्त आायोग न सभी ऋणा 
के एकीकरण तथा ब्याज एवं उनके भगतान की शर्तों वे समानीकरण की एक योजना सरकार क्के 
सम्मुख रखी थी । 


(7) अतिरिक्त उत्पादन करो का विकास “भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामश- 
से यह निणय किया था कि मिला म बने सूती कपडे चीनी तथा नम्वाकू पर राज्य सरकार बिक्री 
ब'र समाप्त कर द | उनक स्थान पर भारत सरकार उक्त बस्तुओ पर अतिरिक्त उत्पादन कर 
लगाये आर दन करो स उपत्र हान वाली समूची आय का राज्य सरकारो मे वितरित कर टिया 
जाय । वम सम्बध मे वित्त आयाग न इन करा से प्राप्त होन वाती आय वा राज्य सरकारो म 
प्रितरित करने सम्बधी सिद्धाता का भ्रतिपादग भी कया था। 


(8) रेल भाड़ो पर लगाये जाने वाले कर की आय का वितरण--भन 957 में भारत 
सरफार ते रेतथात्री भाडा पर कर तगा दिया था। इस प्रकार बा सग्रह भारत सरकार द्वारा 
जिया जाता शा परल्तु उससे उपलब्ध हाने वाती सम्ुनी आय का राज्य सरकाण में बाट दिया 
जाता था इस सम्बंध मे बित आयोग ने यह सिफारिश की कि इस कर से प्राप्त हाने 3५8 द् 
आय का | प्रतिशत भाग केद्र प्रशासित क्षत्रो क जिए सुरक्षित रख दिया ताय और शेप शि 
को राज्य सरकारा मे उसकी सीमा के भीतर की गया रेजयात्रा के आधार पर वितरित कर 
दिया जाय । 


दूसरे वित्त आयाय वी सिफारिशा क अतगत भारत सरकार द्वारा ग्रतिवय राज्य सरकारों 
का 40 कराड़ स्पय देव की व्यवस्था की गयी जबकि प्रथम वित्त जायोग की सिफारिशों के अत्तग् 
भारत सरकार केवल 93 करोड रपय ही ग्रतिवष राज्य सरकारों का दिया करती थी। भारत 
सरकार न क्रण सम्बधी सिफारिश का छोडकर आयोग वी शय सभी सिफारिश स्वीकार कर ला। 

तोसरा वित्त आयोग (पता &0800९ (०ग॥0$80)--ब्तीय वित्त आयाग वी नियुक्ति 
सर्विधाय का धारा 280 के अतर्भमत राष्टपति द्वारा 2 दिसम्बर [960 का की गयी थी। भारत 
क भृतपूव महाअकेक्षक श्री अशोक कुमार चाटा इस समिति के अप्यक्ष थ इस समिति को इन 
विषयो के सम्बध से अपनी सिफारिश दन के लिए कहा गया (क) आय कर का वितरण 
(ख) मूठ सघाय उत्पादन करों का डितरण (ग) अतिरिक्त उत्पादन करा का वितरण (घ) सवि 
धान का धारा 27 वी धारा क अतगत राज्य सरकारो को दिय जाने वाले भहायत्र अनुदाना का 
निर्धारण (ड) आस्नि कर से उपलब्ध होने वाली आय का राज्य सरकारा मे वितरण (च) 25 
करोड रुपय की राशि का राज्य सरकारो म वितरण--यह वह राशि थी जो रवयातां भाडा कर 
के हठाय जाने के फ्लरबरूप भारत सरकार द्वारा देय थी ठूतीय वित्त पयम ने 4 दिसस्वर 
96। को अपनी अन्तिम रिपोट सरकार के सामन प्रस्तुत वा थी जायाग की सभी सिफारिश 
सरकार द्वारा स्वीकार कर पी गयी था। आयाय ने राज्य सरकारों का सडक परिवहन के विका 
साथ जा विशप सहायता देन की सिफ्नारिश वी थी उस भी भारत सरकार ने स्वीकार बर तिया 
था । रेलयात्री भाडा कर से सम्बंधित हानिपूतति के रूप म ही जान वाली राज्य सरकारा की 
सहायता का छोडकर भारत सरकार न वित्त जायाग वी सभी सिफारिशों का केवल 4 बय की अवधि वे 
जिए अधात 3 शप्रत 962 से 3] माच ॥966 तक के दिए स्वीकार किया था / ऐसा इसलिए 
किया गया ताकि चौथा पचरतर्पीय ग्रांजना मे प्रारम्भ स हा चाथे वित्त आपाग र सुदयावा का क्रियातिशित 
बियाजा सत्र 
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तीसरे वित्त आयोब की मुर्य मुख्य सिफारिश इस श्रकार थी 


() आय-कर का वितरण-- आयोग ने नाम कर ([(0एणगाणा पु७डझ) को छोडकर 
आय कर की आय म स राज्य सरकारा का हिस्सा 60 प्रतिशत से बढ़ावर 605 प्रतिशत बार 
दिया ! था आयोग ने आय कर की विभाज्य आय मे प्रत्येक राज्य के हिस्से के निर्धारण म राज्यों मे 
कर के सग्रह को पहले वी अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान जिया | इस प्रकार आयोग न आय-कर क्की 
विभाज्य आय मे से राज्यों व 80 प्रतिशत भाग को उनकी सापेशिक जनमस्या के आधार पर 
तथा शेष 20 प्रतिणत भाग को उनके द्वारा क्यि गय आप कर के सापेक्षिक सग्रहा के आधार ४ पुरे 
ब्रितरित करन बी सिप्रारिश की। स्मरण रहे कि अब तब आय कर वी विभाज्य आय में से 
90 प्रतिशत भाग वा बितरण राज्या वी सापेक्षित जनसरय्रा वे आधार पर तथा शेष ॥0 प्रति 
शत भाग का गितरण राज्या म किये गये सापेक्षिक श्रग्नह्वा 9 आधार पर किया जाता था। आयाग 
के इस सूत के अन्तगत उत्तर प्रदेश का सबस अधिक अर्थात ]4 42 प्रतिशत आर जम्मू व कश्मीर 
को सबसे उम्र अर्थात 07 प्रतिशत भाग दिया ग्रया था । 


(2) छल सघीय उत्पादन करो का वितरण--आयोग ने मृल सघीय उत्पादत करो वी आप 
मे राज्या का हिस्सा 25 प्रतिशत स घटाकर 20 प्रतिशत कर दने वी सिफारिश का लेकिन 
आयाग ने दियासवाई तस्वाक वतम्पति काफी चीनी आदि वस्तुओ के अतिरिक्त 27 अन्य 
वस्तओं क्रे सघाय उत्पादत करा की आय का भी राज्य सरकारो म॑ वितरित करने को सिफारिश 
का । इनम स मुरय मरप उत्पादन कर उस प्रकार है मिट्टी झा तव डीजतन आयल सूत्ती रेशमी 
लथा ऊनी बस्न सीमण्ट मोटर गाडिया जूते आदि वस्तुआ पर उत्पादत कर । इन उत्पादन करो 
बी आय म विभिन राज्या व हिस्सों के निध'रण के सम्वन्ध मं वि&त आयाग न विशभिनर राज्यों 
की सापेक्षिक जनसरया वित्तीय क्षमता तथा पिछड़ी एवं अछूत जानियो की विकास आवश्यकताओं 
आदि को विशेष महत्त्व दने का सिफारिश को थी । इनसे क्रो की विभाज्य आय म सबसे अधिक 
हिस्सा अथात ) 5 प्रतिशत बिहार को और सबसे कम हिस्सा अर्थात 2 20 प्रतिणन जम्मू थे 
बष्मीर कौ दिया गया था 


(3) अलिरिक्त उत्पादन करो का दितरण--जंसा हम पूव कह चुके हैं सन ॥957 मं 
भारत सरकार ने राज्य सरकारों के गरामणश से मिलो के बने मूत्ती वस्त चीनी तथा तम्बाक्‌ 
पर राज्यीय बिती कर (5090४ 530९६ 73%) क स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन कर (॥प०6णा्श 
छ#०5० 0०७) लगा दिय थे। दूसर वित्त आयोग ने यह सिफारिग वी थी कि इन अतिरिक्त 
उत्पादन करों का । प्रतिशत भाय रन्द्र शासित क्षेत्रो वे तथा 3 प्रतिशत भाग जम्मू व कश्मीर 
राज्य को दिया जाय और शेष आय लत्य राज्यों के औच वितरित कर दी जाय। प्रथम राज्य 
सरबारो का इन वस्तुओ के वित्री कर से जितनी आय हुआ करती थी उतवी ही डह्े दी जाय 
और शेप राशि क्षा वितरण राज्यों ग सापेक्षिक उपभोग तथा जनस॒स्या के आध्रार प्र किया जाय / 
तीस़र वित्त आयाग स इस <यवस्था म किसी परिवततन की सिफारिश तहीं की । चकि ! अप्रैल 
896 को रेशमी कणडे पर भी बिक्की कर के स्थान पर अतिरिक कर लगा दिया गया था 
ड्सलिए राज्य सरकारो का बिक्री कर क स्थान पर शारत सरकार द्वारा गारण्गी की गयी आय 
32 50 कराड रूपय से बढाकर 32 54 करोड रुपये कर दी गयी थी। तीसरे वित्त आयोग ने 
अतिरिक्त उन्पादन करो से प्राप्त होने वाली आय मेरे ] प्रतिशत भाग केद्र शासित क्षेया तथा 
4 प्रतिणन भाग जम्सु व कश्मीर को दने की सिफारिश की थी। राज्यो को गारण्टी की गयी 
राणि दने के उपरात शेयर रकम को राज्यों मे अशत उनको सापेक्षिक जनसरया तथा अशत 
सन 957 58 में उनकी बिक्री करा से होने वाली आय के आधार पर वितरित करन का सुझाव 
दिया गया था । आयोग द्वारा इस सूत्र क॑ अन्दगत अतिरिक्त उत्पादन फरा से महाराष्ट का सब्नसे 
अधिक हिस्मा अर्थात 63 करोड असम को संदसे अर्थात 85 लाख स्पये दिये गये थे । 


(4) भ्राघ्ति कर की आय का वितरण-न्तीसरे आयोग ने आस्ति कर की आय के विदरण 
के सम्बन्ध मं किसी विशेष परिवतन का सुवाव नही दिया गया था। आयोग व सत !96 की 
जनगणना के आकडा के आधार पर प्रत्येक राज्य के हिस्से को निधारित किया था । तीसरे जायाग 
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ने राज्या म आर्ति कर क विवरण स॑ संस्बीयत दूसरे वित्त आयाण वा सपाव भी मान लिया 
था कि अचन सम्पत्ति स हान बाती जाय क कुछ भाग का राज्या म स्थिनि (.०८्श्षाणा) के 
आधार पर वितरित क्या ताय जार अचत सम्पत्ति स उपलब्ध जप आय तथा चन सम्पत्ति स 
हान वाला समुचा आय का राज्या म उनका सापक्षिक जनसस्था के आयार पर वितरित क्या 
जाय । आयाग्र क टस सूत्र के अतगत आस्ति कर की आय म से उन्तर प्रट्श को संवस अविक 
हिस्सा अथाव । 0 प्रतिशत और जस्मू व कश्यार का सवस कस हिस्सा जथाव 0 83 प्रविश्वत 
लिया गया 

(5) रेलगाडी भाडा-कर के हटापे जाने के परिणामस्वरूप राज्यों को सहायता- शसा कि 
पूष बहा गया है सन 957 म भारत सरकार न रतयाती भारा कर जगाया था और इस कर 
स प्राप्प हान वाला आय को राज्य सरकारा म वाट हत्या जाता था।किलू अप्रव 96 म 
भारत सरकार ने हरा कर का हटआ लिया था जिसके परिणामस्वर्प राज्य सरकयरा को हांति 
उठाना पदा थी। अत तासरे वित्त आयाग न दस हानि पूर्ति हतु प्रतिवष राज्य सरकारो का 
2 5 कराह स्पय झा सहायता तन की सिफारिश कीं । इस राशि म सभा राज्य सरकारा के 
हिस्स निधारित कर लिये गय। उत्तर प्रट्श को सब्स अधिक हिस्सा जथात 234 कराड़ स्पय 
और हीसा का सब्स कम हिस्सा अयात 22 जाख रपय लिये गय थ । 

(6) राज्य सरकारो को सहायक अमटान- तासर वित्त आयाग न भारत सरकार दाता 
राय सरकारा का विस्तृत सहायक जन॒टान लिये जान की सिफारिश भी को था | अब त्त्र राज्य 
सरवारा का 39 ७ करा” स्प्य के वापिक सहायक अनुटान दिय जाते थे । तामरे आयाग न यह 
सिफारिश की कि महाराप्ट का छान्‍कर आय व0 राज्या का 0 25 कराड ग्पय के वार्षिक 
अन॒हाले टिय जाय | थ जन॒हान राज्य सस्वारा वो दा उटश्या क लिए लिये तान चाहिए। प्रथम 
साज्य सरकारों की वित्तीय कसा का पूरा करन क लिए । ट्सर राज्य सरकारा की विकासामक 
याजनाआ कौ प्रति के जिए । भारत सरकार न दित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रथम आधार को ता 
स्वीकार कर लिया कित दसरे प्रस्तावित आधार क वार म भारत सरकार न अपनी अमसमेबता 
प्रकट की । 

(7) राज्य सरकारो को सडक परिवहन के विकास के लिए सहाप४--तीसर वित्त आयोग 
न राग्य सरकारा का सडक परिवहन के विकासाथ विशप अन॒ठान दन का सिफारिश की थी) 
भारत रारकार न बित्त आयाग का जस सिफारिश का स्वीकार कर लिया था क्योंत्रि उसका गह 
विचार था कि विजय जनृटान के बिना तोसरा योजना का जवधि म सड़क परिवहन के क्षयस 
पयाध्त प्रगति नह हा सकेगा । वित्त आयाग का सिफारिश के स्वाकार क्िय जान के परिणाम 
स्वत्प बआाध्र जेसम विश्र गुजरात जम्म वे कश्मीर केरल मध्य प्रर्ण उतीसा तथा राज 
स्थान का जगभग 9 करोड़ स्पय प्रतिबप अतृ्ान के रूप मे टिय गय थ । 

उपय क्त अध्ययन मे यह स्पप्ट है कि तासर वित्त आयाग ने राय सरबारो की बत्ती हुई 
वित्ताय आवश्यवताआ का ध्यान म रखत हुए “हू अधिक वित्तीय साथन उपतब्य कराते का 
प्रयनल क्या था तक्िन हसक साथ हा साथ वित्त आयोग न यह भो ध्यात रखा था कि भारत 
सरकार की थाय ग अधिक कमा गे हाने पाये जआायाग ने आय-कर से पलखय हात चाला जाय 
का 66॥ प्रतिशत भाग राय सरकारा भ वितरित करन का सिफारिश की वी । जल सक वितरण 
के आधार का सम्बद्ध था आयाग न सापशधिक सग्रहा को पहत का अपेक्षा अपध्रिक महवे टियो था । 
परिणामत महराप्ट तथा प्रश्चिमा ठगाल जस औद्यायिर राया का जआयनकक्‍र मे से पहने का 
अपवा जधिक हिस्सा “पल हाने लगा यऋ सय है कि आयाग न सघाय उत्पात्न वरा की 
आय का कवत 20 प्रतिशद भाग हा राखा से वितरित क् रन का सिष्लारिग की थी जबबि पहत 
यह टिस्मा कृत जाय का 25 प्रतिशत "आ करता था । लक्नि वद्सक साथ हा वित्त आयोग 
8 वस्तुओं के स्थान पर 35 वस्तुज्ञा व सघीय उत्पोट्न करा की आय का राया मे बाटस कप 
सिफारिय की था अतः तासर वित्त आयाग की सिफारिशा के परिणामस्वरूप राज्य सरबाराप 
वित्ताय साधना म पर्मपप्त वद्धि हइ था । 

चौया वित्त आयोग (#०फ्फत हैं छच्रात्ट (ठगावा 5५5०१). चौथा वित्त जायाग मई 964 
मे नियत्त कया पएरप था जार जगस्ते 963 मे “सन अपनी रिपराट सरकार का प्रस्तत की वी । 
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इस आयोग के अध्यक्ष डा० पी० वी राजामतार [> ए ५ एद्घावणक्ाए) ये । आयोग की 
मुख्य मुख्य रिफारिश इस प्रकार था 

([) आाय-कर का बितरण--आयोब्र ने आय कर की आय में से राज्य सरकारों का 
हिस्सा 668 प्रतिशत से बढाकर 75 प्रतिणत प्र दिया | आयोग ने यह भी स्िफारिण की थीं कि 
प्रत्येक राज्य का आय कर मेस हिस्सा 80 प्रतिशत जतसख्या और 20 प्रतिशत ऊर संग्रह 
(72०४ एणाल्वणा) वे आधार पर निधारित किया जाय जैसा कि पूब किया जाता रहा है । 
आयोग के इरा सूत्र के अतगव उत्तर प्रदेश कों सबसे अधिव अर्थात 44 60 प्रतिशत और नागा 
लैण्ड को राबरो कम अर्थात 007 प्रतिशत भाग दिया गया था । आयोग की इस सिफारिश ने 
परिणामस्वर्प राज्या का चाथी पचत्र्पषोय येजना की अवधि मे जगभग 800 करांड म्पये 
मिले थे । 

(2) संघीय उत्पादन करो का बितरण--दस सम्बंध में आयोग ने सिफारिश की थी कि 
35 वस्तुओं थे स्थान पर 68 वस्तुआ क उत्पादन बरो का 20 प्रतिशत भाग राज्यों म वित्तरित 
किया जाय (स्मरण रह तीसर वित्त आयाग ने कंबल 35 वस्तुओ पर लगे उत्पादत-करा म से 
राज्य ररबारा को हिस्सा दन की सिफारिश वी था।) आयोग की इस सिफारिश वे अरागत 
संघीय उपादते करा वी विभाज्य आय म स॒॒ उत्तर प्रदश का सबस अधिक भर्थात 4 98 प्रतिशत 
और नागालैण्ड का सवस कम अथात 2 2 पतिशत भाग दिया गया था ) चौथी पंचवर्षीय योजना 
की अवधि मे इस स्व त से राज्य सरकारो को तगभय 00 करोड रुपये मिले थे । 

(3) अतिरिक्त उत्पादन करो का वितरण जैसा ओि पू+ बहा गया है सत [957 में 
भारत सरवार ने राज्य सरकारा के परामश रो मिलो म॑ पे सूती कपड़े चानी तथा तम्बाकू पर 
राज्यीय विज्री कर ने स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन कर जगा लिये थे। चौथे आयोग ने रिफारिण 
की थी कि इन अतिरिक्त उत्पात्व-यारों सं उपलब्ध होने वाठी आय का 97 45 प्रतिणव राज्य 
सरकारा म बाद दिया जाय । यह बेंटवारा दो आधारो पर किया जाय) प्रषम राज्य सरकारो 
बाय इन बस्तुआ के बिती-कर से जितनी आय हुआ करती थी उतनी की ही उहैे गारण्टी दी जाय 
अर्थति इतनी आय तो उद्दे मिलनी ही चाहिए । दूसरे राज्यो को गारण्टीशुदा राशि दिय जाने के 
पश्चात शेष रवम कया उहू उनके द्वारा सगहीत वित्री कर के अनुपात म दिया जाय । 

आयोग क दस सूत्र के अन्तगत गारण्टीशुदा आय का सबसे अधिक हिस्सा अथात 637 77 
लाख महाराप्ट की और सबसे कम अर्थात 85 | लाख अस्तम तो टिये गये थे। गारण्टीशुदा राशि 
चुकाने के बाद शेप वा रकम का राज्य सरकारों से उनके द्वारा सम्रहीत बिक्री-कर के अनुपात 
में वितरित करने का व्यवस्था की गयी। इसमे सबसे अधिक हिस्सा अर्थात 2! 93 प्रतिशत 
पश्चिमी दगाल को भौर सब कम अर्थात ! 98 प्रतिशत अथ्म का दिया गया था | 

(4) आास्ति-कर की आय का वितरण--इस सम्बंध में चौथे आयाग की यह सिफारिश 
थी कि आहिति क्र से उपतब्ध होने वाली आय का 98 प्रतिशत राज्य सरकारों म प्रितरित किया 
जाय । आत्ति-कर की विभाज्य जाय मे से सबसे अधिक हिस्सा 7 08 प्रतिशत उत्तर प्ररेश और 
सबसे कम अर्थात्त 09 प्रतिशत जम्मू एवं कश्मीर को दिया जाय । 

(5) रेलयात्रों भाडा कर के उन्मूलन के परिणामस्वर्य राज्य सरकारो की सहयता-- 
जैसा कि पूव कहा गया है ! अप्रैल 496। से भारत सरकार ने रेलयात्री भाडा कर हटा दिया 
था । इसके फलस्वरूप राज्य सरकारो का हानि उठानी पडी थी । अत तीसरे बित्त आयोग में इस 
हानि पृत्ति हत प्रतिवप राज्य सरकारों को 2 5 करोड रुपय की सहायता देने की सिफारिश की 
श्री । चौथे आयोग न इस राशि को राज्य सरकारो मे वितरित करने के बारे भ॑ प्रत्येक राज्य के 
प्रतिशत हिरसे निर्धारित कर दिये थे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का हिस्रा राबरे अधिक अर्थात 

]8 23 प्रतिगत और नागालण्ड का सबसे कम यर्थात 00] प्रतिशत निश्चित किया गया था। 

(6) राज्य सरकारो को सहायक अनदान--तीसरे आयोग की भाति चौथे आय्रोग ने भी 
यह सिफारिश का थी कि राज्य सरकारो को के द्वीय सरकार द्वारा सहायक अनुदान दिये जायें । 
कुल मित्रा कर राज्य सरकारो को 06। करोड रुपय क अनुदान ल्यि जाने की सिफारश की 
गयी थी | 
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(7) राज्य सरकारों को दिये गये ऋणो की अदायगी--केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यो को 
दिये गये ऋणों के बारे म चौथे वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इस प्रश्न का अध्ययन 
करने के लिए विशेषज्ञ समिति [छफुला। (णाशा|8७) नियुक्त को जाय | यह समिति इन 
ऋणो पर लिए जाने वाले ब्याज तथा मूलधन को लौटाने की अवधि के बारे में सिफारिश प्रस्तुत 
करेगी । 

भारत सरकार ने चौथे आयोग की लगभग सभी मुख्य सिफारिशों को भ्वीक/र कर लिया 
है । इन सिफारिशो को स्वीकार करने के फलस्वरूप चौथी योजना की अवधि में राज्यों को लगभग 
780 करोड रुपये का अतिरिक्त धन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई थी । 


चौथे वित्त आयोग की मिफारिशो से राज्य सरकारो मे कमी प्रकार का असन्ताप नही 
होना चाहिए । वास्तव मे आय-कर एवं उत्पादन-करो म॑ से राज्यो का भाग निश्चित करते समय 
आयोग ने उदारता का स्पष्ट प्रमाण भ्रस्तुत किया है। आयोग ने राज्य सरकारों के वापिक 
अनुदानों को भी पर्याप्त मात्रा मं बढा दिया है। इन सिफारिशों से रामग्य-सरकारों का गैर-योजना 
आय घाटा [॥णा-फाक्ा) ॥एएशाए० तट) लगभग समाप्त हो जायगा। कुछ राज्यो की तो 
बचत (805) भी होने लगेगी जिसका उपयोग वे योजना-व्यय कौ पृत्ति के लिए 
कर सवेगे | 


चौथे वित्त आयोग ने यह भी सुझाय दिया था कि उत्पादन-करो में विभिन्न राज्यों का भाग 
निश्चित करते समय न केवल उनकी जनसख्या के आकार, बल्कि उनके आथिक पिछडेंपन को भी 
ध्यान मे रखा जाय। इसका परिणाम यह होगा कि आयिक दृष्टि से पिछडे हुए राज्य अधिक तेजी 
मे प्रगति कर सकेंगे। पिछड़े एव विकप्तित राज्यों के बीच की लाई को पाटा जा सकेगा । इसमे 
राष्टीय एक्सा की भावना सुहद हो सकेगी । 


पाँचबे बित्त आयोग की सिफारिशें (२८ए०णपाल्परपआ॥075$ 00 (6 सिकि सीहजा५० 
(0७४ग05४०॥)--पाँचवाँ_वित्त आयोग श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता से नियुक्त किया गया 


हे ॥ 26 जुलाई, |969 को भारत सरकार ने इरा आयोग की राभी सिफारिशों को स्वीकार कर 
लया था। 


इस आयोग की रिफारिशों के अन्तगत सन 969-70 से लेबर सन्‌ 973-74 की पाँच 
वर्ष की अवधि म केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का 4,266 करोड़ रुपये की धनराशि का 
हस्तान्तरण करेगी। चौथे वित्त आयोग्र की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारो को वेन्द्रीय 
सरकार से केवल 2 885 86 करोड रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार पाँचवे वित्त 
आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत राज्य सरक्‍ारों को केन्द्रीय सरकार से 380 4 करोड़ रु० 
की अधिक धनराशि प्राप्त हो रही थी । 4 266 करोड़ रू० की यह धनराशि राज्य स्तरकारो को 
केद्ग की ओर से दो शीषको के अन्तर्गत उपलब्ध होगी । 637 ४5 करोड रु० के तो सहायता अनु 
दान (_आा5-7-274) राज्य सरकारों को दिये जायेगे और 3,628 करोड रु० उन्हे केन्द्रीय करो 
मे से उनके हिस्से के रूप म दिये जायेगे । 


१ आयोग ने वट सिक्रारिश की है कि सर्विधान की धारा 275 के अन्तगत सत /973 
74 भ सात राज्यो को सहायता अनुदान नही दिये जाने चाहिए, क्योकि तब तक दनकी वित्तीय 
स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जायगा । इन राज्यो के नाम इस प्रकार है--बिहार, गुजरात हरियाणा, 
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पजाब एवं उत्तर प्रदेश । 

2. आय-कर में राज्यो का हिस्सा निर्धास्त करने के आधार (8959) मभ पांचवे आग्योग 
ने एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है। तीसरे एवं चौथे आयोगो ने यह सिफारिश की थी (जिसे 
सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था) कि आय-कर मे से राज्यो का हिस्सा दो आधारो पर 
निर्घारित किया जाय--80 प्रतिशत जनसरया के आधार पर और 20 प्रतिशत उस राज्य म 
किये गये कर-सग्रह (५७४६ ००॥०८४०7) के आधार पर । पाँचवें आयोग ने जनसरया के आधार को 
80 प्रतिशत से बढाकर 90 प्रतिशत कर दिया है। इसका उद्देश्य औद्योगिक हृष्ति से पिछड़े हुए 
दाज्यो वो सहायता देना है। 
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का 3 आय-कर को राज्यो में वितरित करने हेतु पाँचवें आयोग ने निम्न सुझाव प्रस्तुत 
किये थे 

(क) आय-कर से शाप्त आय का 2 6 प्रतिशत भाग संघीय क्षेत्रों (एज्रा०य पर्एर/0085) 
में वितरित कर दिया जाये । 

(ख) शेप राशि का 75 प्रतिशत निम्त प्रतिशत-आधार पर राज्यो में वितरित कर दिया 
जापे--आन्ध्र---8 0। प्रतिशत, असम--2 67 प्रतिशत, बविह्यर--9 99 प्रतिशत, ग्रुशरात-- 
5 [3 प्रतिशत, हरियाणा | 78 प्रतिशत, जम्मू एवं कश्मीर--0 79 प्रतिशत, केरल--3 83 
प्रतिशत, महाराप्ट--7 09 प्रतिशत, कर्नाटक--5 40 प्रतिशत, नागालैण्ड---0 08 प्रतिशत, 
उद्ीसा---3 75 प्रतिशत प्रजाव--2 55 प्रतिशत राजस्थान--4 34 प्रतिशत तमिलनाडु-- 
8 !8 प्रतिणत, उत्तर प्रदेश--8 ! प्रतिशत एश्चिमी बमाल--9 । प्रतिशत । 


4 पाँचवे आयांग ने सन्‌ 966 67 तक साचित हुए अग्रिम कर (847४॥08 ६७) की 
बितरण पम्रस्या का भी अध्ययन किया है । इसके अनुसार कर की यह राशि 37! 2 करोड रुपये 
थी । आयोग ने यह सिफारिश की थी फ़ि इस राशि का 2 5 प्रतिशत सवीय क्षेत्रों में वितरित करने 
के उपरान्त शेप राज्य सरकारों में वाट दिया जाये। बाँटने का आधार वह होना चाहिए जो 
सन्‌ 967-68 में आय्र कर के वितरित करने का था । 


5 सथीय उत्पादन के (एगाणा ४४०७८ 00055) के वितरण से सम्बन्धित आधार में 
भी पाँचवे आयोग ने कुछ परिवर्तत करत की सिफारिश की है | चौथे आयोग न यह सिफारिश की 
थी कि इन करो का वितरण योग्य भाग राज्य सरकारो में दो आधारो पर बाटा जाना च्यहिएं, 
() 80 प्रतिशत जनसल्या के आधार पर (7) 20 भ्रतिशत पिछडेपन (#8०४४७४707655) के 
आधार पर । पाँचवे आयोग न प्रथम आधार को तो स्वीकार कर लिया है लेकिन दूसरे आधार मे 
कुछ सशोघन कर दिया हू। इस 20 प्रतिशत का दो तिहाई भाग उन राज्यो मे वितरित किया 
जायेगा जिनकी प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति (6॥ [004 रिश लय ॥0णा०) 
से कम है और शेप एक-तिहाई राज्यो मे प्िछडेपन के एक विलयित सूचकाक (१र/68800 ॥0४:5 
0 09०४७ 27077055) के अनुसार बाँटा जायेगा । इस सूचकाक में अनुसूचित जातियों की सख्या, 
मिल मजदूरो की सख्या, सचित क्षेत्र, रेल एवं सडक मसार्य स्कूलों मे पढने वाले बच्चो की सख्या 
तथा अस्पतालों मे शय्याभो (०८०५) की प्रस्या इत्यादि सम्मिलित की जायेगी । 


6 भ्रविष्य में जो नये उत्पादन फर लगाये जायेंगे, उनके बारे भे आयोग ने यह सिफारिश 
की है कि उनका बितरण-योग्य भाग राज्य सरकारों गे दां आधारो पर वितरित किया जागा 
चाहिए (3) 50 भ्रतिशत जनसस्या के आधार पर, (॥) 50 प्रतिशत राज्यो भे किये गये बिक्री- 
कर सम्रहों के आधार पर । लेकिन यह दूसरा आधार जम्मू व कश्मीर, नाग्रालेण्ड एवं सघीय क्षेत्रों 
प्र लागू नही होगा । इनके हिस्से जनसरया के आधार पर ही निर्धारित किये गये है । 


7 जहाँ तक तये करो का सम्बन्ध है, पाँचवें आयोग ते केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया 
था क़ि वह समाचार पत्रों म॒ प्रकाशित विज्ञापनो पर कर लगाने की व्यावहारिकता पर सोच- 
विचार करे । 


8 राज्य सरकारो को सुझाव दिया ग्रया है कि वह नये-तये कर लगाकर अपनी आय को 
बढ़ाने का प्रयारा करे । आयोग ते सिफारिश की है कि वे कृपि कर, सिंचाई कर, बिजली बर 
अतिरिक्त कर आदि लगायें और कर वसूली एवं ऋण वच्चूती वो ओर विशेष ध्यान दे । 

यह सही हैँ कि पाँचयबे आयोग की सिफारिशों के अनुसार अगले पाँच वर्षो गे राज्य राश्कारो 
की केन्द्र से 4 266 करोड हप्ये की राशि प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य 
सरकारे आयोग द्वारा की गयी व्यवस्था से सन्तुष्ट नही हैं । कर्वाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी 
खगाल, पजाब एवं तमिलनाडु मे तो अपना असन्तोष व्यक्त कर ही दिया था। केवल हरियाणा 
आम्ध् प्रदेश तथा राजस्थान ही ऐसे त्तीन राज्य थे जो आयोग की सिफारिणो से सन्तुष्ट थे । 

चांचू समिति रिपोर्ट (४४००० (०॥णा7/0० रि८७०/)--भार्च, सच 970 में भारत 
सरकार ने प्रत्यक्ष कर जाँच समिति (076० 24४९5 सावृष्णाए (0706०) चियुक्त की थी । 
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इसके अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुस्य न्यायाधीश श्री के० एन० वाचू ये । मार्च, सन्‌ 972 को 
इस समिति ने अपनी रियार्ट भारत यरकार के समक्ष श्रस्तुत की थी । 

इस समिति से यह कहा गया था कि वह काले धन (8]80८ ]/०0६४) एवं कर-अपवचन 
[00% ९५७७०॥) के कारणों की खोज करे और उनकी दूर अथवा कम करने हेतु अपनी सिफारिशें 
प्रस्तुत करे। 

॥ समिति वे अनुसार काते धन ने देश की अर्थ-व्यवस्था मे भयानक रूप धारण कर रखा 
है । काला धन देश के आशिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है । इसने बचत एवं निवेश 
पर भी बुरा असर डाला है। 

2 समिति ने यह अनुमान लगाया था कि सन्‌ 968-69 में काले धन से सम्बन्धित सौदो 
का भूत्य लगभग 700 करोड झू० था । 

3 समिति का यह दृढ़ मत था कि काबे धन एवं कर-अपवचन में घनिष्ट सम्बन्ध है। ये 
दोनों एक दूसरे को जन्म देते है । 

4 सप्रिति ने यहू अनुमान लगाया था कि सन्‌ 968-69 में लगभग 400 करोड़ र० 
की आय पर आय कर की चोरी की गयी थी और आय-क्र की यह चोरी लगभग 470 करोड़ 
रू थी । 

5 समिति के अनुसार आय-कर की चोरी के मुख्य कारण इस प्रझार थे प्रत्यक्ष करो की 
ऊँची वरे, वस्तुओं का सामान्य अप्नाव एव वितरण सम्बन्धी नियन्त्रण, नियमों का गैर-प्रभावी 
क्रियाल्यन, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों भें रिश्वत का प्रचलन इत्यादि । 

6 आय-कर की चोरी को रोकने हेतु समिति ने कई प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किये थे 

(क) समिति ने यह सुसाव दिया कि सरचाजं ($४०ाक्ा8०) सहित आय-कर की अधिक- 
तम दर 97 75 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दी जाय । 

(ख) आय-कर की चोरी करने वालो को बेको द्वारा ऋण आदि की सुविधाएं न दी जायें । 
इसके साथ ही साथ कर-अपवबनकर्ता का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाय । 

(ग) आय-कर विभाग को आय-करदाताओं के घरो आदि की तलाशी लेने के विस्तृत 
अपथिफार दिये जाये । 

(धघ) गैर-कृषि आय की भाति कप आय पर भी समान दर से कर लगाया जाय । 

(४) धर्मार्थ ट्रस्टो को दिये गये गुमनाम दान पर 75 प्रतिशत कर लगाया जाय । 

(च) धर्मार्थ एव धार्मिक ट्रस्टो की कार्यशीलता को कानून द्वारा नियस्त्रित क्रिया जाये। 

किसी भी ट्रस्ट को अपनी निधि ब्यापार एवं व्यवसाय मे न लगाने दी जाय । 

(छ) कर-बकाया (785 ४६287५) की वसूली के लिए आतय-कर विभाग द्वारा कठोर कदम 

उठाये जायें। बकाया कर ने देने वालों को जेल भेजा जाय । 

भारत सरकार ने वाँचू समिति की कतिपथ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इस 

जागय का एवं विधेयक ससद मे मई 973 मे प्रस्तुत किया गया था ! 
राज समिति रिपोर्ट (२8] (०७०४ १९०००)--हाल ही के वर्षों मे क्रषि पदार्थों की 
कीपयनो की वृद्धि के कारण बड़े-बड़े जमीदारों एवं मध्यम श्रेणी के किसानो की कर-देय योग्यता 
में दरद्धि हुई है लेकिन वे अपनी बटी हुई कर-देय योग्यता के अनुस्तार सरकार को कर नहीं चुवा 
रहे ये | कृषि्षेत्र से अधिक वित्तीय साधन जुटाने हेतु भारत सरकार ने फरवरी '972 में 
सुविरयात अर्थशास्त्री प्रो० के० एन० राज की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की थी | इस 
सम्तिति से कहा गया था कि वह कृपि-आय एवं कृषि सम्पत्ति-्पर लथे कर लगाने हेतु सरकार के 
समक्ष सुझाव ग्रस्तुत करें। राज समिति ने अपनी रियोर्ट सरकार के समक्ष नवम्बर, 972 से 
प्रस्तुत की थी । 

। समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची क्ि हाल ही के वर्षों मे क्रषि पदार्थों की वीगतो गे वृद्धि 
के परिणामस्वरूप कृपि-श्षेत्र मे अरिरिक्त आय का आविर्भाव हुआ है। उसका कुछ अश सरकार 
द्वारा कर के रूप मे अधिमृहीत किया जाना चाहिए। 
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2 समिति ने सुझाव दिया कि कृषिक्षत म॑ साधारण कितु अग्रतियोल कृषि जोत-कर 
(उहाएण्प्रॉणर्य ॥06ह ६४) पगाया जाना चाहिए। लेकिन यट्‌ कर बेवल्न उन्ही जानो पर 
लगाया जाय जिनका मुल्य 5000 रू० अथवा उससे अधिक हो। इस प्रकार 5000 र० शा कम 
मूल्य वाली जाता पर यह कर नहां उम्रगा अधात्त छोटा ज्ञाता बात किस्तान इस वर स मन हा 
रहेगे । 

3 बडा जोतो पर यह तार जोता वे आकार एवं उनकी उत्पात्कता के अनृस्तार तगाया 
जाय्गा । दूर शब्दों मे यह कर प्रगतिशोल होगा । 

4 कृषि जोत-कर से राज्य सरवारो का प्रतिवथ 200 कराड २० की आय प्राप्त हगा। 


$ समिति सभी प्रकार की आय (कृषि शव ग्रैर कृषि आब) पर एक ही आय-कर लगान 
क पक्ष म नही थी । लेक्ति समिति ने धह सुझाव प्रस्तुत किया कि उन करदाताआओ का आय का 
एबीकरण ()687000॥) कर दिया जाय जा इस समय विभिन्न ख्रातो (कृषि एवं गैर कृषि खाता) 
स आय प्राप्त बर रहे है। इस प्रकार शहरा घर रहन वाल धनी व्यवसायिया का अपनी कृषि आप 
पर कर चुकाना पड़ेगा । 

6 समिति ग यह भी सुसाव दिया हि कर निधारण हतु परिवार वा एक इकाई मान 
जिया लाय अर्थात पति तथा पत्गी दाता बा आय का जाड़ (००७७) वर उस पर घर तगाथा 
जाप । 

राज समिति की रिपोट रस समय भारत सरकार क्‌ विचाराधाव है । 

छठ वित्त आयोग की सिफारिश (२९९०शयाह्प्रतंधाणा$ जी 06 5३0 विशा ० 
(०ा॥5507)---छंठा वित्त आयाग भूतपुव मुएय मरी श्री के ब्रह्मानर रेडडो (8:003)आाते 
१९५0)) को अध्यक्षता मे नियुक्त किया गया था। |8 दिसस्थर 973 बा भारत सरकार ने 
त्म आबाग का सभा सिफ्कारिशों का स्वीकार कर लिया था । 

(0) रस आयोग को सिफ्ररिशा क परिणामस्वरूप राज्य सरकारों का 9 608 85 ऊराड 
बा मवीम वित्ताय साधत हस्तातरित किय गय थे जबकि पाचव वित्त जायाग न 5 3]5 करोड र₹० 
का वित्ताय साधना के हम्तान्तरण का सिफारिश वी थी। इस प्रकार छठ वित्त आयोग न राज्य 
सरकारो का अधिक वित्तीप साधत दन की सिफारिश वी थी । 

(४) उपयु क्त नबीन वित्तीय साधन राज्य सरकारा का पंचवर्षीय याजना वी अवधि 
के जिए दिय जान थे । ये साधन केद्ध द्वारा राज्य सरवारा का 7_स्तातरित किय जान थे | 

([0) आय-कर तथा कद्रीय उत्पादन करा म राज्य सरकारा का हिस्सा पाच व का 
अवधि क लिए 7 099 24 करोड रु७ होगा । 

(7५) आय कर मे स राज्य सरवारा के हिस्स का 75% स बटाकर 80%, कर लिया 
गया हू। पहटते की भाति आय कर व विभाज्य भाग स स पग्रयर राज्य वा हिस्सा 00%, जनसरया 
सथा [0.. कराभधारण के आधार पर तिक्ष्वत किया जायेगा। 

(५) मूत्र संघीय उत्पादत करो की आय को राज्य सरकारो प वितरित करने की प्रुराती 
प्रक्रिधरा में काइ परिबतन नही किया गया है । पहल का भाति इन करा स प्राप्त होते वाली आय 
बा 200, राज्य सरकारो ग बादा जायेगा । लेकिन वितरण के आधार मे परिवतन कर दिया 
गया हू । पहले विभाज्य आय मे स ग्रयक राज्य का हिस्सा 80 ५ जनसस्या तथा 20% पिछड 
पन के आधार पर निधवारित किया जाता था । जब प्रत्येक राज्य का हिस्सा 73% जनरास्या तया 
20० पिछडपन क आधार पर निधारित हा । शेष 5 उन राज्यों मे वितरित किया जाबगा 
जिनकी प्रति यक्ति जाय उच्चतम प्रति व्यक्ति आय से कम हू 

(४) आयाग ने यह भी सिफारिश की है कि सहायक उत्पादन बारां (*७४ छा 5० 3० 
409705) मे से भा राज्य सरकारों का हिस्सा दिया जाय । यह सिफारिश सत 3976 77 ध्त ताग 
का जानी जी ब्सरो राज्य सरकार को 97 86 करोड रु० की अतिरिक्त आय आप्त हाती थी । 

(शा) आयोग ने राज्य सरकारा को केद्र से लिये गय ऋणो को जतठायरी मे भा राहत 
(एल्ला्) दी हू । ज्ूणा का बढद जाते म ता नहीं डाठा गया है किन्तु इनकी जदायगी की शता 
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एवं अदायगी की जवधि का अधिक उदार बना दिया ग्रया है। इस सिफारिश के परिणामस्थरूप 
राज्यों को ! 970 करोड ₹० की राहत मिलेगी ! 

(शा।) पाचवी पचवर्षीय याजना को अवधि म राज्य सरकारो का 2,90 करोड़ रु० के 
सहायक अनुदान ((57श॥5 ॥7-8॥0) दिये जायेग। 

(70) छठे आयोग ने सूखे एव वाढ आदि मे रामज्यो को राहत दन सम्बन्धी राष्ट्रीय निधि 
स्थापित करन के प्रस्ताव को स्वीवार नही किया था। इसक्रे विपरीत आयाय ने यह सिफारिश 
की थी कि सूखे एव बाढ़ वाजे क्षेत्रा क विद्वास हेतु उदार वित्तीय व्यवस्था की जाये । 

जँसा कि ऊपर कहा गया ह॒ भारत सरकार ने छठे आयोग्र की सभी सिफारिशों को 
स्वीकार बर लिया हे । 

परीक्षा-प्रश्व तथा उनके सक्षिप्त सकेत 
. नवीन विधामानुसार केनद्ध और राज्यों के बीच वित्तीय साधनों के विभाजन की विवेचना 
कोजिए । 
[सकेत-यहा पर केन्द्र और राज्या के बीच सबरिधान के अन्तर्गत वित्तीय साधनों के वित- 
रण की की गयी व्यवस्था की विवेचना कीजिए और यह बताइए कि विभिन्न वित्त आयोगो 
द्वारा की गयी मिफ़ारिशा का इस व्यवस्था पर क्या प्रभाव पडा था ?] 
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भारत सरकार का वित्त 
(॥9॥९९5 ए[ 08 &07077792॥ ए ॥00।9) 





इस अध्याय मे हम भारत की आय के मुर्य साधनों एवं व्यय की मुर॒य मंदा का आययन 


करेगे 
भारत सरकार को आय के सुख्य साधन 


भारत सरकार कौ आय व साधना वा दा भागा स॒ बिभाजित किया ज्ञा सकता ह--[१) 
आय ना बर साधन [य85 $000८$ ० ॥00०7५) (ख) भाव ब गैर बसरसाधतन [४०॥8% 
800॥०९५ रण ]7०070) । आय के कर साधना मे आयकर निगम बर सम्पत्ति कर उपहार कर 
आस्ति कर आयात निर्यात बर एवं सघीय उत्पादत कर सम्मिलित किय जा! सकते हैं। आय के 
ग्रेर-कर साधता म राज्यों का दिये मय क्रणा पर ब्याज नागरिक प्रशासन नागरिक निमाए काय 
रेल डाक तार तथा करसी व टक्साल आदि सम्मितित किय जा सकत हू। 

भारत व सविधान के अन्तग्रत भारत सरकार का इन मदा पर कर लगाने का अधिकार 
दिया गया ह--(ब) क्रपि की आय को छाडकर अन्य प्रकार की आय पर कर । (ख) नशीली 
बस्तुआ का छाडकर भारत स॒ उत्पन की जान बाली अय बस्तुआ पर उत्पादन कर तथा परि 
सम्पत्ति क॒ पूजीगत मुल्य पर कर तथा क्म्पनिया की पँजी प* कर । (ग) कृषि सम्बन्धी भूमि 
को छाडकर भ्न्य प्रकार की सम्पत्ति पर कर | (घ) तिग्रम कर (ड) सीमान्त कर (च) शयर 
बाजारा के वायद के सौदा पर कर | (छ) विनिमय बिता साख्र विपत्रा डिवेन्चरों वीम की 
पालिसिया आदि पर कर । (ज) समाचार पता वी बित्री तथा उनम प्रकाशित किय जाने वाल 
विज्ञापनों पर कर। किन्तु उक्त करा म स बुछ एस कर भी है जा भारत क्षरकार द्वारा लगाय 
जाते है परतु उनस उपलब्ध हाने चाली आय राज्य सरकारा म बॉट दी जाती है । 

भारत सरकोर की आय क मुर्य कर साधन एवं गैर-कर साधग गिम्गविखित है 

भारत सरकार की आय के कर-साधन--भारत सरकार की आय॑ क मुस्य मुरथ कर साधन 
इस भ्रकार है। 

3) आपकर (70070४ 7४४) -आयकर भारत रारकार वी आय का प्रमुस साधत है। 
आयकर किसा व्यक्ति की कुल आय पर नही लगाया जाता वल्कि उसकी मिवय आय [थिला 
4700॥70) पर हां लगाया जाता है । भारतीय आयकर क युस्य गुण दस प्रकार है 

(अ) भारतीय आपकर की एक निश्चित कर मुक्ति सीमा (35 ०एधाएए७०7 धग्र॥/) हाती 
है। जिन व्यक्तिया की आय इस सीमा से नीच हाती है उह आयकर क भुगतान म्लै मुक्त कर 
दिया जाता ह । जिन व्यक्तियों की आय कर मुक्ति सोमा स ऊंची होती है उन पर प्रगतिशील दरा 
पर कर लगाया जाता है। इस प्रकार भारतीय आयकर एक आराही कर [[7०ट्डाहडअरट 
प्र) है । 

(आ) चवि भारतीय आयकर एक आरोही कर है अत इस कर से आय सम्बन्धी अस 
भानताथों का दुर व कम्र करत मे बडो सहायता मिल्नत़ी है। 
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(उ) चूँकि भारतीय आयकर एक प्रत्यक्ष कर हैं, अत इसके भार का विवर्तत (कफ) 
अस्य ब्यक्तियो पर नहीं हो सकता । इस कर का भार तो उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है 
जिसके ऊपर यह लगाया जाता है । 

(ई) आयकर का भार करदाता की आय के सीमान्च उपयोग पर ही पड़ता है। यद्यपि 
दूसरे करो की भाँति आयकर भी करदाता की वित्तीय शक्ति को कम कर देता है परन्तु दूसरे करो 
के समान आयकर करदाता को किप्ती विज्षेप मद पर किये जाने वाले व्यय मे कमी करने के लिए 
विवश नहीं करता । 

(उ) आयकर एक अत्यन्त उत्पादक कर है और जैसा कि कहा गया है, यह भारत सरकार 
की आय का एक महत्त्वपूर्ण साधन है । 

(ऊ) भारतीय आयकर में लोचकता का गुण भी पाया जाता है। आवश्यकता पडने पर 
आयकर की दर भे थोडी वृद्धि करके इससे प्राप्त हाने वाली आय को पर्पाप्त मात्रा मे बढाया जा 
सकता है । 

(ए) चूंकि आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, अत इसके क्रारण करदात ।ओ में राजनीतिक चेतना 
(ए०७॥८४ ९०॥४०४००७॥८७५) उत्पन्न होती है और करद्वाता राजनीतिक विषयो में अधिक रुचि 
लेने लगते है । 

भारतीय आयकर बे मुख्य दोष इरा प्रकार हूं 

(अ) भारतीय आयकर बचत एब निवेश की प्रेरणा को हतोत्साहित करता है । जँसा कि 
विदित है, बचत एवं निवेश की प्रेरणा दश के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक होती है । 
अत इस दृष्टिकोण से भारतीय आयकर अच्छा कर नही है। 

(आ) जैसा कि प्रो० काल्डर (॥६७60) का कहना है किसी व्यक्ति की चुकाने की योग्यता 
को केवल उसकी आय से ही नहीं ठापा जा सकता है। अत इस दृष्टिकोण से भी आयकर न्ुटिपूर्ण 
प्रत्तीत होता है । 

(इ) भारतीय आयऊर मे कई प्रकार की त्रुटिया भी पायी जाती है जिनका लाभ उठते 
हुए क्रदाता कर चकाने से बच जाते है। यही कारण है कि भारत से बड़े पंमाने पर कर-अपबचन 

(४७ ६५७४०॥) होता हू 

भरत में आयकर सर्वप्रथम सन्‌ 860 मे लगाया गया था। उस समय भारत के प्रथम 
स्वतन्त्रता सम्राम को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को बड़े प॑मावरे पर वित्तीय साधनों को आब- 
भ्रयकला अनुभव हुई थी । अत ब्रिटिश सरकार ने वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए लोगों 
पर आयकर लगा दिया था । प्रारम्भिक काल मे आयकर भारत सरकार को आय का ही साधन हुआ 
करता था, परन्तु कालान्तर में इसे विभाजित शीर्षक (0श0८0 ॥6४0) बना दिया गया । जैसा 
कि हम पूर्व कह चुके है, प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आयकर से प्राप्त होने वाली 
शुद्ध आय का 55 प्रतिशत भाग राज्य सरकासे म बाँट दिया जाता था । दूसरे वित्त आयोग ने 
सन्‌ 957 में इस प्रतिशत को 55 से थढाकर 60 कर दिया था । तीसरे वित्त आयोग ने इस प्रतिशत 
को 60 से 66६ भतिशत कर दिया था। चौथे वित्त आयांग ने इस प्रतिशत को 66$ से बढाकर 
75 प्रतिशत कर दिया है। आरम्भ मे आयकर की दर 2 प्रतिशत ही हुआ करती थी । परन्तु 
सन्‌ 939 में शिला पद्धति (880 $एअथा।) लागू कर दी गयी। 955-56 में आयकर के 
सम्बन्ध मे विभिन्न मदो पर छूट देने की व्यवस्था की गयी थी। उदाहरणार्थ जीवन बीमा के 
चुनाये गये प्रीमियम एवं मशीनों तथा यन्त्रो की घिसावट पर छूट दी जाने लगी । 

आयकर की सबसे बडी समस्या यह है कि इस सभय बडे पैमाने पर लोगों द्वारा उसकी 
चोरी कौ जा रही है | प्रो० काल्डर के अनुमान के अनुसार आयकर की इस चोरी के कारण 
प्रतिवर्ष भारत सरकार को 200 से 300 करोड रपये तक की क्षति होती है) वाचू समिति के 
अनुसार सन्‌ 968-69 मे आायकर की चोरी लगभग 470 करोठ रू० के बराबर थी । अत यह 

नितान्त आवश्यक है कि आयकर की चोरी को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जायेँ। 
भ्रो० काल्डर ने यह भी सुझाव दिया था कि वर्तमान आयकर तथा अतिकर (509४-७४) के 
स्थान पर केवल एक ही एकाक्ी आयकर ही लगाया जाय । यह कर 25 हजार तक की आय के 
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लिए आरोही होना चाहिए और इस स्तर से ऊपर सभी आमदनियों पर झुपये मे 43 पैसे की दर 
दर आयकर लगाया जाय | परुतु भारत सरकार ने प्रो काल्‍्डर के इस राझ्ाव को स्वीकार गहीं 
किया, क्योकि भारत सरकार को यह डर था कि इस सुझाव को स्वीकार करने से आयकर की 
क्षाय से पर्याप्त कमी हो जायगी । वाच्‌ समिति ने भी आयकर की चोरी को रोकने के अनेक सुझाव 
दिये है | अकटचर, 975 मे करदाताओ की गुप्त आय का पत्ता लगाने हेतु भारत सरकार ने 
स्वैच्छिक प्रकटीक रण योजना (५० फ़ा9 ए50७०४४४४ 5५६४८) जारी की थी | इस योजना को 
अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी । लगभग 500 करोड र० की गुप्त आय लोगों द्वारा प्रकट की 
गयी थी | सन्‌ 4976 77 के बजट अनुमानों बे अनुसार आयकर मे लगभग 957 करोड़ रुपये की 
आय क्राप्त होने बी आशा थी । इसमे से राज्य सरकारों का देय हिस्सा 649 करोड़ रु» था। 

(2) निगम कर ((0णएण4३७०ए॥ स्‍9%)--निगम कर से अभिष्राप उप्त अतिकर ($0ए6- 
7७४) से है जो व्यावसाबिक कम्पनियों की आय पर लगाया जाता है । यह कर कम्पनियों द्वारा 
चुकाया जाता है । निगम कर और आयकर से अन्तर यह है कि निगस कर तो व्यावसायिक 
कम्पनियों द्वारा अदा किया जाता है जबकि आध कर निजी व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाता हे । 
प्रत्येक व्यावसायिक वम्पत्ती बे' वापिक लाभ पर निगम कर लगाया जाता हू और इस कर को 
चुकाने के बाद जो लाभ बच रहता है, वही कम्पतती के शेयर होल्डरों में लाभाश (/070श9) के 
हूप मे वितरित किया जाता है। शेयर होट्डर पुन अपने लाभाश पर आयकर चुकाते है। आनो 
चको का कहना है कि निगम कर व्यावसायिक कम्पनियों के शेयर होल्ठरो की आय पर दो बार 
लगाया जाने बाला कर है 4 प्रथम, तो यह कर कम्पनी के रापूचे लाभ पर लगाया जाता है और 
इसके बाद जब कम्पनी ये लाभ को शेयर होल्डरो मे बितरित कर दिया जाता है तो उसके लाभाण 
पर पुत्र आयकर लगाया जाता है । इस प्रतार शेयर होल्डरों तो एक ही आय पर दो बार कर 
चुकाना पडता है । परन्तु निगम कर भरी यह आजोचना उचित नहों है। इसक्रा कारण यह है कि 
कम्पनी का अपना पृथत अस्तित्व होता है और उसी नाते उसत्रे कुल लाभ पर तिगम कर लगाया 
जाता है । अत यह चहूता ठीक नही हे कि निगम कर कम्पनी के शेयर होल्डरो की जाय पर दो 
बार क्षमने वाला कर है | निगम कर भारत सरकार की आय का मुख्य साधन है । सन्‌ 4976-77 
के बजट अनुपातो बे जनुमार भारत सरकार को निगम कर से लगभग 025 करोड़ स्पये की 
भाय प्राप्त होने को आशा थी ! 

(3) ज्ास्तिकर (85/0/४ 0009 )--जैसा क्रि पुब कहा जी चुका है, संविधान के अस्तर्गत 
भारत सरकार को कृपि-श्रूमि छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति पर आस्ति-कर लगाने तथा 
इसका प्ग्रह करने का अधिकार है | परन्तु आस्ति-कर से उपलब्ध होने दाली आय पूर्णत राज्य 
सरकारों में वितरित कर दी जातो है | स्मरण रहे कि कृषि-भूमि पर आस्ति-कर लाने तथा 
इसका सप्रह करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है. किन्तु ग्रदि राज्य सरकारें चाहे 
तो अपना यह अधिकार वे भारत सरकार को सौप सकती है । 

अत्यु-कर के दो इसुख रूप हाते ह--(क) आप्ति-कर (8:क/2 00809), (ख) उत्तरा- 
(ध्कारी कर ([0क्‍0(४0०८ 73४) । आस्ति कर वह होता है जो व्यक्ति की मृत्यु के उपरास्त 
हस्तान्तरण की जाने बाली समूचो सम्पत्ति पर लगाया जाता है! इसके विपरीत उत्तराधिकारी 
कर बह कर होता हू जो व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उसके उसतराधिकारियों द्वारा प्राप्त की 
ग्रयी सम्पत्ति पर कृगाया जाता है । उत्तराधिकारी कर की तुलना में आप्ति कर श्रेष्ठ होता है, 
बयोति इसके प्रशासन मे अधिक सरलता रहती है / इसके अतिरिक्त, उत्तराधिकारी कर की नअपेक्षा 
आर्ति कर अधिक उत्पादक [97000८७४८) भी होता है । 

भारत में आस्त्ि-कर--भारत मे सर्वप्रथम आस्ति-कर )5 अक्दूपर, ॥93 को लागू 
किया गया था| बाद से चतकर सन्‌ 4958 में इसमे कुछ समोविन किये गय थे। भारतीय आह्ति 
कर की सुरम विशेषताएँ इस प्रकार ह-[के) आस्ति-कर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उपक्ी अष्र एक 
अचल सम्पत्ति पर लगाया जाता है ( (ख)] चल तथा अचल सम्पत्ति मे कई प्रकार की बस्तुएँ 
सम्मिलित की गयी है जंसे--भ्रमि मकान नकदी, शैयर्स प्रतिभुतियाँ, आभ्रषण, फर्नीचर 
इत्यादि । (ग) व्यक्ति की मृत्यु के दो बचे पूर्व तक उसके सम्बन्धियों एवं सिज्ञो क्यो दिये गये 
उपहारो पर भी आस्ति-कर लागू होता है । (घ) आस्ति-कर का निर्धारण करने के लिए मृतक की 
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सम्पत्ति का मूल्याकन बाजार मुत्या के आधार पर क्या जाता है। (ड) जास्ति कर के भुगतान 
का दायित्व मरन वाले ध्यक्ति क उत्तराबिकारिया पर डाला गया ह। (च) यदि अविभाजित हिदू 
परिवार (ए/0०७4८१ सात०ए छश्णा]५) में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक 
सम्पत्ति म मृत व्यक्ति के हिस्से पर ही आस्ति-कर लगाया जाता है । 

आस्ति कर प्रातिशील दरो पर लगाया जाता है । इसकी न्यूनतम कर मुक्ति की सीमा 50 
हजार स्पय निश्चित की गयी है अथात 50 हजार मरुपय की सम्पत्ति तक आस्ति-कर लागू नहीं 
होता । किन्तु दसस अविक मूल्य का सम्पत्ति पर आस्ति कर प्रगतिशील दरा पर लगाया जाता 
डी । यहा तक कि 20 लाख रुपय से अधिक मूल्य की सम्पत्ति पर आस्ति-कर की दर 40 प्रतिशत 
हो जाती है । 


आस्ति-कर जगात समय कुछ बस्तुआ को इसस मुक्त भी कर दिया जाता है--(क) मृतक 
व्यक्ति की विदेशा मे स्थित चल एवं अचल सम्पत्ति । (छ) 2 500 स्पय तक क मूल्य के घरलू 
सामान | [ग) 2 500 छपय तक क मूल्य क ऐस उपकरण एवं औजार जितका उपयोग मृतक 
द्वारा आजीविका कमान क लिए किया जाता था । आस्ति-कर क निधारण से पूव सम्पत्ति के मूल्य 
म॒ प्त कुछ क्टौतिया भी की जाती है । उदाहरणाव मृतक व्यक्ति का ऋण सम्पत्ति के मूयमस 
निकाल जिया जाता है । मृतक व्यक्ति क दाह-सस्कार के लिए 000 रुपय तक कटौती भा वी 
जा सकती है। 

आस्ति कर क पक्ष एवं विपक्ष म कई प्रकार के तक दिये गय | आस्ति कर के पश्न में 
दिय गय तक इस प्रकार हैं । 

(क) आस्ति कर का भार उत्तराधिकारिया द्वारा अय व्यक्तिया क क्यो पर नहा डाला 
जा सकता । 

(ख) आस्ति-कर कर चुकान की याग्यता के अनुकूल ही हाता है अथात तिस व्यक्ति क 
पास आय सम्पत्ति हाती है उस मृत्यु के पश्चात अधिक कर चुकाना पड़ता हे । अत इस दृष्टि 
कोण स आस्ति कर यायक्षगत है। 

(ग) आस्ति का स॒ दश म प्रचलित आर्थिक विपमताआ का दूर अथवा कस करन मे बहुत 
सहायता मित्रता ह। 

आस्ति कर के विपल मे दिय गय तक इस प्रकार ह न 

(क) आह्ति-कर पूजा-सचय का हनोत्साहित करता है और काम करन तथा बचत करत 
क। प्ररणा पर प्रतिकल प्रभाव डालता है। 

(ख) आस्ति कर क॒ कारण बड॒ आकार की उत्पादन इकाइया छाट छः आकार की 
उत्पादन इकाडया म बदत जाती है। उदाहरणाथ जब किसी व्यवसाय के उद्यमकता की मृत्यु 
हा जाता ह्‌ तो आस्ति कर का चुकान क लिए उस व्यवसाय का आशिक रूप म बेचना पडता है । 

(ग। भास्ति कर क अतयग्रत सम्पत्ति क मूल्याकन का प्रक्तया जत्यत जुटिपूण है। इसक 
282: अजिकारिया वा अधिव जधिकार दिय गय है जिनके दुस्पयाग की सर्देव सम्भावना वनी 
रहता है । 

सन 976 77 क बजट अनुमानों क जनुसार भारत सरकार का आत्ति कर से लगभग 


8 कराड स्पय का आय प्राप्त होने की आशा था | इसग सं 7 कराड रू० राज्य सरकारा का 
दिय जान थ। 


(4) उपहार कर (जाप 95)--उपहार कर स जाशय उस 77 हैजा कसी भी व्यक्ति 
द्वारा अपन जावन काज में दिये भय एक निश्चित घूय स यधिक के 3पहारा पर थगाया जाता 
है | उपहार तर जगान क दा सरब उदृक््य है--प्रथम आस्ति कर स प्चन पर राक जगाता 
दूसर दाए म प्रचतिव धन सम्वधी जसमानताआ का कम करना । सपप्रथम ध्रा० काडर न दस 
वर का लगान का सृवाव भारत सरकार का दिया था। 


भारत म >पतार कर सवप्रथम सन 958 म लगाया गया था | इसके अनुसार तिज्ा व्यक्तियो 
हिटू अविभाजित परिवारा निजी धामिक सस्थाना एव व्यावश्तायिक कम्पनिया द्वारा टिय गय उपहारा 
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पर कर लगाया जाता है। उपहार कर उपहार दने वाले व्यक्ति के द्वारा चकाया जाता है ) उपहार 
कर प्रगतिशील दरो पर तग्राया जाता है! किसो भी एव वध में !8 हजार हपये मूल्य तके के 
उपह्ासो का कर के भुगतान से मुक्त कर दिया गया है । यदि किसी वर्य उपहारा का मूल्य !9 
हजार स्पय से अधिक हा जाता है तब केवल उस अतिरिक्त धनराशि पर ही उपहार कर बमूल 
किया जाता है। उपहार कर के अस्तगत कर-मुक्तियो की भी व्यवस्था की गयी है । उदाहरणार्थ, 
सरकार वा दिये गये उपहारों पर यह कर लागू नहीं हाता। 

जैसा कि पूर्व बहा गया है उपहार कर आरित कर स बचन पर रोके लगा दता ह अर्थात 
उस कर के कारण लाग आरित कर से बचन म॑ अप्तार्थ हो जाते है। इसके अलाबा उपहार कर 
धन सम्बन्धी असमानताओ को दूर करने मे भी सहायता देता है। सन 976 77 के बजठ 
अनुमानों के अनुशार भारत सरकार का उपहार कर से $ करोड़ स्पय की आय प्राप्त होनें की 
आशा थी । 

(5) सम्पत्ति, कर (१४८७७ 7]५)--सम्पत्ति कर स॒ अभिप्राय उस वापिक कर स है 
जिम व्यक्ति की सम्पत्ति घन अथवा प॑ंजी के बुल मूल्य पर लगाया जाता है । सम्पत्ति कर एक 
जावर्ती बर है अर्यात यह प्रतिवर्ष लगाया जाता है जबकि आस्ति कर व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त 
केवल एके ही बार लगाया जाता है । प्रो० वाल्डर के अनुसार सम्पत्ति कर और आयकर एक साथ 
लगाय जान चाहिए क्‍्याकि ऐप्ता करने से एक तो कर प्रशासमतर में सुविधा रहती है और दूसरे कर- 
वचन को प्रभावपूण ढषण से राका जा सकता है । 


भारत म सम्पत्ति कर सवप्रथम सन ॥957 मही लगाया गया था। यह कर निजी 
व्यक्तियो हिन्दू अविभाजित परिवारों तथा निजी व्यावसासिक कम्पनिया वी विशुद्ध सम्पत्ति पर 
प्रतिवर्ष लगाया जाता है। यह कर आराही दरा पर लगाया जाता है। जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति 
का मूल्य दो लाख अयवा दो लाख रपय से कम है उन्हे इस कर के भुगगाव स मुक्त कर दिया गया 
है। इसी प्रकार अविभाजित हिन्दू परिवारा के सम्बन्ध मं कर मुक्ति की सीमा 4 लाख रुपये 
निश्चित को गयी है। निजी व्यक्तिया पर कर मुक्ति बी सौमा क ऊपर प्रथम 0 लाख रुपय तक 
कर की दर $ प्रतिशत अगले दस सासत्त सपय पर । प्रतिशत तथा इसके ऊपर [३ प्रतिशत हे । 
अधिभाजित हिन्दू परिवारों के सम्बन्ध म कर मुक्ति की सीमा क ऊपर 9 लाख रुपये तक की दर 
+ प्रतिशत है ओर इसक ऊपर की दरे ढोक दंसी ही ह जैसी कि निजी ब्यक्तिया के लिए। निजी 
व्यावसायिक बम्पतिया के सम्बन्ध मे कर मुक्ति की सीमा 5 लाख स्पय निश्चित की गयी है| इसके 
ऊपर वी दर ' प्रतिशित निधारित की गयी है। कर लगाते समय सम्पत्ति का मूत्य बाजारी दरो 
के आधार पर लगाया जाता है। सम्पत्ति कर के निधारण म॑ कुछ विश प्रकार की सम्पत्तिया का 
कर के भुगतान से मुक्त कर दिया गया ह । उदाहरणाथ घमाथ एवं धार्मिक न्‍्यासा ((0808 
प/एड5) से सम्बन्धित सम्पत्तिया बीमा प्राविसियों तथा श्रोवीडैण्ट फ़ुण्ड को कर स मुक्त कर 
दिया गया है । 


सर्म्पीत्त कर क 'पक्ष 'म द्िय जाम चले ठक्तउस प्रफार है---(क)) सम्पीत्त कर व्यीक्त के। करदाने 
क्षमता क अनुसार ही लाया जाता है । वास्तव म आयकर व्यक्ति की करदान क्षमता की सही-सही 
माय नही है । उदाहरणाथ दा व्यक्तिया की आय सम्रान हो सकती है लेकित इसका अभिप्रस्ण यह 
मही कि दाता की करदान क्षमता भी एकसमात है। हा सकता है कि एक व्यक्ति के पास परवाष्त 
सम्पत्ति हा और दूसरा पूणत सम्पत्तिद्दीन हो ! एसी परिस्थिति में पहले व्यक्ति की करदान क्षमता 
दूमरे व्यक्ति की करदात क्षमता से अधिक हागी । जत आयकर की इस नुटि क' दूर करन क लिए 
सम्पत्ति कर अत्यन्त आवश्यक है (ख) सम्पत्ति कर आयकर की अपेक्षा अधिक न्यायसगन दाता हैं । 
इससे देश भ प्रचलित आय सम्बन्धी असमानताओ का दूर व कम करन मे बड़ी महण्यना मिलती 
है। इसके जलावा आयक्रर के वचत का रोकन के लिए भी सम्पत्ति कर अत्यत आवश्यक है । 
(ग) सम्पत्ति कर स सरकार का पयाप्त आय उपलब्ध होती है| 

सम्पत्ति कर क विपक्ष मु दिय गय तक इस प्रकार है--(क) सम्पत्ति कर स बचता पर 
प्रतिकल प्रभाव पडता है और पूँजी-सचय मे कम्ती हो जाती हू । (ख) सम्पत्ति कर लगाते समय 
सम्पात के मुय निध्लारण भर बड़ी कठिताइवा उत्पद हाती ह॑ और कर-अधिकारियो द्वारा मनमान 
ढग से कर लगान की प्म्भावद्ा बनी रहती है। (ग) जय देशो मे सम्पत्ति कर वैयक्रित सम्पत्ति 
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पर ही लगाया जाता है जबकि भारत मे सम्पत्ति कर निजी व्यवसायिक कम्पनियों पर भी लगा 
दिया गया है । 


सन्‌ 976-77 के बजट अनुमानो के अनुसार भारत सरकार को सम्पत्ति कर से 52 करोड 
रुपय की आय प्राप्त होने की आशा थी । 


केन्द्रीय उत्पादन कर (एक्षापव् एश5० 0ए0०5)--केनद्रीय उत्पादन करो से अभिप्राय 
उन करों से है जो भारत सरकार द्वारा देश के भीतर वस्तुओ के उत्पादन पर लगाये जात है। 
चास्तव म, उत्पादन कर दों प्रकार के होते है--प्रयम, वे उत्पादन कर जो शराब, अकौस, भाँग 
जैसी मशीली बस्तुओ एय औपधियो पर राज्य सरकार द्वारा खगाये जाते है । इनसे प्राप्त होने 
बाली आय राज्य रारकारो के पारा ही रहती है इसरे वे उत्पादत कर जो भारत सरकार 
हारा लगाय जाते है। जैसा हम पूर्व कह चुके है केन्द्रीय उत्पादन करो से उपलब्ध होने 
वाली आय को भारत सरकार एवं राज्य सरकारो के बीच बांट दिय्प़ जाता है। प्रथम वित्त 
आयोग कौ सिफारिशा क॑ अनुसार तम्बाकु, दियासलाई तथा वनस्पत्ति तेल पर लगाये गये केद्ीय 
उत्पादन करा की आय का 40 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों मे बाँट दिया जाता था । दूसरे वित्त 
आयोग ने चीती, चाय, कॉफी, कागज जौर वनस्पति के अनावश्यक तैलों का भी इस सूचो मे 
सम्मिलित कर दिया था + किन्तु आयोग ने इन 8 करो से प्राप्त होने वाली आय का केवल 23 प्रति- 
शत भाग ही राज्य सरकारो मे वितरित करने की सिफारिश की थी । दूसरे शब्दों भे, आयोग ने इन 
उत्पादन करा का विशाज्य हिस्सा 40 प्रतिशत से घठकर 25 प्रतिशत कर दिया था । तीसरे वित्त 
आयोग ने उत्पादन करो के इस विभाज्य हिस्से को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया, 
किन्तु 27 अन्य वस्तुआ पर लगे उत्पादन करा को भी इस सूची म जोड दिया । चौथे वित्त आयोग 
ने यह सिफारिश की थी कि 35 वस्तुओं के स्थान पर 68 बल्तुओं के उत्पादन करो का 20 प्रति- 
शत भाग राज्य सरकारों मे वितरित किया जाय । तीसरे वित्त आयोग ने क्रेवल 35 वस्तुओं पर 
ज्गे उत्पादन करो म से राज्य सरकारों को हिस्सा देन की स्िफारिश की थी। 


फ जैसा विदित है उत्पादन करो बे' ध्राय दो मुख्य उद्देश्य हआ करते है--प्रथम, सरकार 
के लिए आय प्राप्त करमा दूसरे वस्तुआ के उपयोग की मात्रा मं कमी करना । मुद्रा स्फीति वे 


8९ सरकार प्राय भारी उत्पादन कर लगाकर आवश्यक वस्तुओ के उपभोग में केमी कर 
ह्‌। 


उत्पादन करा क पक्ष म दिय जान वाले तर्क इस प्रकार हैं-- (क) उत्पादन कर प्राय 
सुविधाजनक होत है । इनका सग्रह उस समय किया जाता है जबकि उपभोक्ता वस्तुओं का क्य 
करते है | चैक उत्प।दन कर वस्तुओ के मूल्य में सम्मिलित होते है, अत कई बार तो उपभोक्ताओं 
को पतला ही नहीं चलता कि वे कर चुका रहे है। (ख) उत्पादन करो से हानिकारक वस्तुओं के 
उपभोग पर रात रगापी जा सकती है | (ग) जब उत्तादन कर विलासिताओं पर लूगाये जाते है 
त्तथ उनका बाज धनिक वर्गों पर ही पड़ता हे । इस प्रकार देश की आर्थिक असमानताओ को कम 
करने मे सहाप्रता मिलती है। (घ) उत्पादन कर प्राय अधिक उत्पादक (97009८0१०) होते है 
और इनसे सरकार # पर्याप्त आय उपलब्ध होती है। 


उत्पादेन क ) के विपय म्‌ दिये गय तर्क इस प्रकार है--(क) उत्पादन कर अप्रत्यक्ष कर 
होते है। अतत इनका भार अधिकाशत निधन वर्गों पर ही पडता है इस प्रकार ये कर न्याय- 
सगत नहीं है। उत्गादन करो का वस्तुओ के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इमका 
कारण यह हैं वि ज4 उत्पादन कर लगाये जात हैं तब वस्तुओं के म्‌य वढ जाते है | परिणामत 
वस्तुआ थी साग कम हो जाती है और विवश होकर उत्पादका का उत्पादन म कमी करनी 
पडठो है । 

सन्‌ 976 77 के बजट अनुमाना के अनुसार केन्द्रीय उत्तादन करो से भारत सरकार को 
400 करोड सपय को आय श्यप्त होने की आशा थी। इसमे स राज्य रारकारा का देय हिस्सा 


970 करोड रु० था । 
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सीमा शुह्क (2४००5 000085)--सीमा-शुल्को से अभिष्राय उन करो से है जो सरकार 
द्वारा देश के आयातो एव निर्यातो पर लगाये जाते हैं। जैसा स्पष्ट है, सीमा कर दो प्रकार के होते 
है-“आयात कर तथा निर्यात कर । आयात करो (#0007 70065) से अभिप्राय उन करो से है 
जो देश में की ययी आयातित वस्तुओं पर लगाये जाते हैँ । इसके विपदीत, निर्याव कर (फातां 
]07068) थे कर होते है जो देश से विदेशों को निर्यात की गयी वस्तुओं पर लगाये जाते है) सीमा 
शुल्को के प्राय दो मुंस्य उद्देश्य हुआ करते है--अ्रथम, सरकार को आय मे वृद्धि करता | दूश्रे, 
देशी उद्योग-धन्धों को विदेषी प्रतियोगिता से सरक्षण प्रदान करवा । सीमा-शुर्क दो आधारो पर 
लगाये जाते हैँ--वहतु के गूल्य के आधार पर तथा वस्तु के परिमाण के आधार पर । वस्तु के मूल्य 
के अनुप्तार सगाया गया सीमा-शुल्क आरोही (?:०६:८5४४६०) होता है जबकि वस्तु के परिमाण के 
अनुसार लगाया गया सौमा-शुल्क अवरोही ((रि०ट४०5४४०) होता है । 


भारत गे सीमा-शुल्क प्राचीन समय से लगाये जाते रहे है। रान्‌ 857 मे ब्रिटिश सरकार 
में अपनी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने वे लिए आयात-निर्यात करो की दरो को 5 प्रतिशत 
से बढ़ाकर 0 प्रतिशत कर दिया था। प्रथम विश्वय्रुद्ध के दौरान अधिक आय की प्राप्ति के लिए 
सीमा-शुल्को मे जौर अधिक वृद्धि कर दीं गयी थी। सन्‌ 922 तक सरकार द्वारा लगाये गए 
सीमा-शुल्को का म्रुस्थ उद्देश्य सरकार के लिए अधिक आय प्राप्त करना ही था किन्तु सन्‌ 922 
में भारत सरकार ने विवेजपूर्ण सरक्षण को नीति ([00॥९५४ ० 28ल्रधदधाड़ ?एज०९०७०णा) को 
अपनाया था । इस नीति का उद्देश्य भारतीय उद्योग-घन्धो को विदेशी प्रतियोगिता से सरक्षण प्रवात 
फरना था। अत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार की आयात की गयी कु प्रो पर सीमा- 
शुल्क लगाये गये थे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्व भारत सरकार ने सरक्षण ठीति का और भी 
बड़े पैमाने पर अपनाने वा निर्भप किया था । इस नीति के अन्तर्गत लगभग सभी आयातित वस्तुओ 
पर भारी आयात कर लगा दिये गये थे । इस समय परिस्थिति यह है कि शायद द्वी कोई ऐसी हि 
है जिस पर क्षायात कर न नगाया जाता हो । इसी प्रकार देश मे निर्यात की जाने बाजी कुछ वस्तुओं 
पर भी निर्यात कर लगा दिये जे है । वस्तुएँ इम्त प्रकार दै--चाय, कॉफों, काल्नीमिर्च मैगनीज, 
जूट, ऊन, सूती कपड़ा, सिगरेट आदि। फरवरी, 965 में भारत सरकार ने सभी आवातित 
वस्तु: ओ पर 0 प्रतिशत अतिरिक्त प्तीमा-णुल्क लगा दिया था। सन्‌ 976-77 के बजट अनु- 
मालो अपार भारत सरकार को सीमसा-शुल्कों से ।508 करोड रुपये की आय प्राप्त होने की 
आशा थी । 


व्यय-कर (&रएलाताधाट प्र3५)--यह कर भारत सरकार द्वारा प्रो० काल्डर के सुझाव 
पर | अप्रैल ।958 को लगाग्रा ग्रय्रा था। इसके अन्तर्गत, यदि किसी व्यक्ति का बापिक व्यय 
30,000 स्पये से आथिक है तो उस पर यह लागू द्वो जाता है । इसी प्रकार यदि किसी सयुक्त 
हिन्दु सरकार वा व्यत्र (वापिक) 36,000 रु० से अधिक है तो उस पर भी यह कर क्रियाणील 
हो जाता हैं। व्यय-कर आरोही कर है और विशिन्न व्यय-शिलाओ के अनुसार वसूल क्या जाता 
है। इस कर में यह आजा को गयी थी कि इससे वचत करने की भ्रक्षत्ति का प्रोत्माहत मिलेगा और 
साथ ही इससे सरकार को आय भी प्राप्त होगी । परन्तु इन उद्देश्यों की पुत्र मे असफनता ही 
मिली है । 

व्यय कर की दो मुख्य आघारो पर आलोचना की जाती है प्रधम, बह कर इनना आरोही 
[?7०ह०४४४८) है कि 80 000 रू० से अधिक व्यय पर कर कौ दर शत-श्रतिशत हो जाती है । 
दुसरे, इस कर से वास्तविक प्रशासन में भी अनेक कठिताइयाँ उत्पक्र होती है | उदाहरणार्थ प्रत्येक 
करदाता के व्यय का ठीक्‍-ठीक जानना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ही है । चूंकि इस कर से 
भारत सरकार को कोई अधिक आय उपलब्ध नहीं होती थी, अत !962-63 मे इसे स्थागित कर 
दिया गया था । परन्तु 964-65 में भारत सरकार ने इसे पुत्र लागू कर दिया। !976-77 के 
यजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को ब्यय कर से कुछ भी आय नहीं हुई थी । 


अब तक हमते भारत सरकार की आय के कर-साधनो का ही अध्ययव किया है । जब हम 
भारत सरकार की आय के गैर कर साधनों का जेव्ययन बरेगे । 


आरत सरकार की आय के गंर-कर साधन--ये इस घरकार है । 
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() ऋण सेचाएँ (0690 5८ाशं००४)--भारत सरकार ने राज्य सरकारों तथा अन्य 
सस्थाओ को काफो बडी सख्या में ऋण दे रखे हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार की इन +ऋषणो से ब्याज 
के रूप मे आय प्राप्त होती है। सन्‌ 976-77 के बजट के अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को 
ऋण सेवाओ से 056 करोड रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी। * हु 

(2) करेंसी और टकसाल (८छघाश्ा०/ बा ॥(॥0)--डैसा विदित है, भारत सरकार को 
नोट छापये एवं सित्रकरे ढालचे का पूर्ण अधिकार है । इससे भी भारत सरकार को प्रतिवर्ष कुछ आय 
प्राप्त होती है। सन्‌ !976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को करेसी एंव टक- 
काल से 48 करोड रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी । 

(3) सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाएँ (5022 20 06एश०छाथा। $शएा०७)-- 
भारत सरकार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा से सम्बन्धित अनेक प्रकार कौ सामाजिक 
सेवाएँ प्रस्तुत करती है। इन सेवाओ से भी सरकार को कुछ आय उपलब्ध होती है। सन्‌ 976-77 
के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को इससे 77 करोड रपये की आय प्राप्त होने की 
आशा थी। 

(4) सार्वजनिक निर्माण कार्य (9४७॥० ९४०7७)--भारत सरकार कई प्रकार के सावे- 
जनिक निर्माण कार्य भी सम्पन्न करती है। उदाहरणार्थ, सडक निर्माण पुलों का निर्माण इत्यादि । 
इस प्रकार के निर्माण कार्यो मे भी सरकार को कुछ आय प्राप्त होती है । सन्‌ |976-77 के बजट 
अनुमानों के अतुसार भारत सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यो से 9 करोड रपये की आय प्राप्त 
होने की आशा थी । 

(5) बहुह शोय नदी घादो योजनाएँ (]४एघ-एएए०४८ ॥राए्टा ४७॥९६४ $007९5)-- 
विगत कुछ वर्षों मे भारत सरकार तथा अनेक राज्य सरकारो ने सिंचाई, विजली बाढ-नियल््रण 
इत्यादि अनेक उद्देश्यो को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की नदी-घाटी योजनाएँ ज़ियान्वित की 
है। यद्यपि इन योजताओ से सन्‌ 976-77 के बजट अनुमानो के अनुसार भारत सरकार को केवल 
]7 करोड रुपय्रे की आय प्राप्त होने की सम्भावना थी परन्तु चिकट भविष्य मे निश्चय हो इस 
स्रोत से सरकार की आय बढन वाली है । 

(6) प्रशासनिक सेवाएँ (800)08070%८ $शश०४५)--भारत सरवार केन्द्र शासित 
क्षेत्रों में न्याय शान्ति-व्यवस्था, नागरिक प्रशासन आदि के रूप मे कई प्रकार की सेवाएँ अदान 
करती है | इन सेवाओं से भी भारत सरकार को थांडी-बहुत आय प्राप्त हो जाती है ! सन्‌ 976- 
77 के बजठ अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को प्रशासनिक सेवाओं से लगभग 20 करोड 
रपये की आय प्राप्त हान की आशा थी । 


सन 976-77 के बजट अनुमानो के अनुसार भारत सरकार की आय 8,227 करोड़ 
रपये थी । 
भारत सरकार का व्यय 
[फएशाक्राण९ ठ 08 00एलागाशा। 07004) 

भारत सरकार वे व्यय का दो सुख्य भागो में विभाजित क्या जा सकता है-- प्रथम, 
राजस्व स्रोतों का व्यय (२९४श॥४९८ एफ्रथ्वताणा८) दूसरे, पंजीगत खाते का व्यय (एफ 
&>एशा०कापा&) । राजस्व खाते के व्यय वी पूदि क्रो, रेल डाक, तार विभाग एवं नागरिक 
निर्माण कार्यो द्वारा की जाती है | पूँजीगत खाते के व्यय की पूर्ति मुरथत सार्वजनिक ऋणों से 
की जाती हैं। राजस्व खाते के व्यय के अन्तर्गत मुख्य मंद्दे इस अकार है--(क) श्रत्तिरक्षा व्यय 
(0८07०४ ५७८ए०वाए/९), (ख) असनिक च्यय ((श] ॥#फशापाण०) । इसमे राजस्व की 
प्रत्यक्ष माँगे, असैनिक प्रशासव, सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाएँ ऋण सेवाएँ तथा राज्य 
सरवारों को दिये जान वाले महायक अनुदान सम्मिलित है। पूँजी खाते व्यय के अन्तर्गत मुख्य 
मर्दे इस प्रकार है-- कि) सावजनिक ऋणों का भुगतान, (ख) प्रतिरक्षा, विमान-चालन, रेल, 
डाक-तार, जौद्योगिक विकास सार्वजनिक निमोण क्यझ तथा बहुउद्देशीय वदी घाटी योजनायें 
आदि । 
भारत सरकार के व्यय को मुख्य समरं--भारत सरकार के ल्‍न्‍्यय की मुख्य मदे निम्त- 
लिखित है 
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() प्रतिरक्षा सेवाएँ (00006 $८श6९5)--यह भारत सरकार के व्यय की सबसे बडी 
मद हैं। इसमे सेना, नौ-सेना तथा वाघु-सेवा पर क्या जाने बाला व्यय राम्मिलित किया गया 
है । ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय नेता सरकार के ऊँचे प्रतिरक्षा व्यय की कटु आलोचना किया 
करते थे । अत सत्‌ 947 के पश्चात यह जाशा की गयी थी कि सरकार के प्रतिरक्षा व्यय में 
आवश्यक कमी की जायगी ) परन्तु कई कारणो से यह सम्भव न हो सका । प्रथम, भारत की 
प्रतिरक्षा सेवाओ के विस्तार एवं आधुनिकीकरण [77002०7्थ/०ा) पर अधिक ज्यय करना 
पडा। दूसरे, कश्मीर के मामले पर भारत के पाकिस्तान से सम्बन्ध वियड गये । तीसरे, अबदूबर 
962 से चीन मे भारत के साथ विश्वासथात करते हुए उस पर आक्रमण कर दिया या। इन 
कारणो से भारत का अपने भ्रनिरक्षा व्यय मे वृद्धि करनो पडी थी । आशा की जाती है कि भविष्य 
में प्रतिरक्षा व्यय और अधिक बदढ्देगा । सत !976-77 के बजट अनुमानो के अनुसार भारत का 
प्रतिरक्षा व्यय 2,286 करोड़ रुपये था । 

(2) प्रशासनिक सेवाएँ (&9फ809॥४6 $07५४0:5$)--इस मद के अन्तगंत ससद, 
सचिवालय, राष्ट्रपति, मन्सिपण्डल एवं विभिन्न भन्‍्पालयों पर किया जाने वाला घ्यय सब्मिलित 
है । विग्रत कुछ वर्षों से प्रशासनिक गेवाएँ सम्बन्धी व्यय निरन्तर बढता जा रहा है । कुछ आवोचको 
का कहना है कि प्रशासनिक सेवाओ पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जा रहा है। उनके 
अनुसार प्रशासनिक सेवाओं पर इतता अधिक व्यय राष्ट्र के हित में नही है ! वास्तव में, प्रशास- 
निक सेवाओ के स्थान पर सामाजिक एवं बिकारात्गक सेवाओं पर किया जाने बाला ब्यय अधिक 
आँछनीप होता है, बयोक्ति इससे देश के आधिक एवं सामाजिक बिकास में बहुमूल्य राहाथता 
मिलती है । इसीलिए आलोचको द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि प्रशासनिक सेवाओं पर 
सथासम्भव कम व्यय विया जाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार की बहती हुई जिम्मेदारियों को 
कमा वर्तमान प्रशासनिक व्यय अनिवार्य-सा ही प्रतीत होगा है। सर 976-77 के बजड 

के अतुसार प्रशासनिक सेवाओ पर भारत सरकार ने 36] करोड रपये व्यय करते का 
प्रस्ताव किया था । 

(3) सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाएँ (8ए0ब ब00 02/2)0फरापशा। $४70ए८७)-- 
इस मद के अन्तर्गत शिक्षा, सार्वेजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, क्रषि, उद्योग-धन्धे, पिछडे हुए वर्गों 
का कल्याण आदि सेवाएँ सम्मिलित है ! चूँकि नये सविधान के अन्तर्गत भारत में एक कल्याणकारी 
राज्य (१४८४८ 86८) की स्थायना का ग्रस्ताव किया यथा है इसलिए विगत कुछ वर्योसे 
सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाओं पर भारत सरकार का व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है और 
भविष्य मे इसके और अधिक बढ़ने की आशा है। सन्‌ 976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार 
इस मंद पर भारत सरकार ने 746 करोड हपये व्यय करने का प्रस्ताव किया था । 

(4) ऋण सेवाएँ ([260॥ $2८श0८5)--भारत सरकार ने सिंचाई, घिजल्ली रेलो तथा 
उद्योग धन्धों आदि के विकाम वे लिए समय-समय पर देशवासियों एवं विदेशियों से ऋण लिये है। 
विशेषक्षर पचर्षाया वोजनाआ/ के जन्‍्त्नत्त क्यो अएटत तर्फार ने रे दौगाने बार ऋणा लिया है इधा 
प्रकार के ऋणो पर प्रतिवर्ष भारत सरकार को बहुत बडी मात्र में ब्याज चुकात पडता है। सन्‌ 
976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार इस मद पर भारत सरकार ने 352 करोड़ झुपग्रे त्यथ 
करने का प्रस्ताद किया था। 

(5) कर-संग्रह व्यय ((०॥८८०४०90 ० 79565)--जैसा हम ऊपर दख चुसे है भारत 
सरबार की आय का बहुत वडा हिस्सा करा से ही प्राप्त होता है । विगत कुछ धर्यों में वर्षीय 
योजनाओ के लिए अधिक धन जुटाने हेतु भारत सरकार द्वारा कई प्रज्ञार के नये कर लगाये गये 
है ( स्पष्ट है कि इन करा का एजत्रित करने के लिए भारत सरकार को बडी सरपा मे क्भंचारी 
एवं अधिक रो नियुक्त करने पड़ते हैं। इंच पर फ़िया यया व्यय कर-्सग्रह व्यप कहां जाना है। 
विगत कुछ बों मे भारत सरकार के कर सग्रह व्यथ मे काफी बृद्धि हुई है। सन्‌ 976-77 के 
बजट अनुमानों के अनुसार इस मद पर भारत सरकार ने 00 करोड रपये ब्यय का प्रस्थाव 
क्रिया था । 

(6) राज्य सरकारों को अनुद्यत--अरलिवर्ष भारत सरकार वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित 
सिान्तों के आधार पर राज्य सरकारो को सहाथक अनुदान (डाआए5-7-आ) प्रदान करती है । इसे 
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अनुदानों से राज्य सरकारें अपनी पचवर्षीय योजनाओ को क्रियान्वित करती हैं। सन्‌ 976-77 
के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारो को 785 करोड रुपये के अनुदान 
देन का प्रस्ताव किया था । 

(7) केद्धीय उत्पादत करो से राज्यो का हिस्सा--जैसा हम पूर्व कह चुके है, वित्त आयोग 
की सिफारिशो के अन्तगंत भारत सरकार को कुछ उत्पादन करो से प्राप्त होने वाली आय का 
एव निश्चित हिस्सा राज्य गरकारों से वाँटना पड़ता है। सन्‌ 976-77 के बजट अनुमानो के 
अनुसार भारत सरकार न केन्द्रीय उत्पादन करा की आय से राज्य सरकारो को 970 करोड 
रूपये देन का प्रस्ताव दिया था । 

(8) सार्वजनिक निर्माण कार्य (?७॥९० ए०75)--जैसा विदित है, कुछ राष्ट्रीय महत्त्व 
की सडको एवं पुलो आदि की मरम्मत बी जिम्मेदारी भारत सरकार की है और इन पर प्रतिवर्ष 
आरत सरकार को कुछ न कुछ व्यय करना ही पडता है। सत्‌ 976-7 7 के बजट अनुमानों के 
अनुसार इस मद पर भारत सरकार न 50 करोड रुपये व्यय करन का भ्रस्ताव किया था। 

(9) परिवहन एवं सचार व्यवस्था (वाप्बाकफणा शाव॑ (00गणप्रधाट्था05) --परिवहन 
एवं सचार व्यवस्था फो बनाय रखन के लिए भी भारत सरकार को प्रतिवर्ष कुछ व्यय करना 
पड़ता है। सन ]976 77 के वजट अनुमानों के अनुसार इस मंद पर भारत सरकार ने 99 वरोड 
रूपय व्यय करने का प्रस्ताव किया था। है 

(0) फरेंसी एवं टकसाल ((एराक्षापए क्षाप वा )-न्यद्यपि करेसी एवं टकप्ताल भारत 
सरकार की आय का एक साधन भी है तथापि प्रतिवर्ष भारत सरकार को इस मद पर कुछ व्यय 
भी करना पडता है। सग्‌ 976-77 के बजट अनुमानो के अनुसार इस मंद पर भारत सरकार 
में 30 करोड रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया था। 

सन 976-77 के वजट अनुमानो के अनुसार भारत सरकार का कुल व्यय 7,690 
करोड़ र० था । इस प्रकार भारत सरकार को 537 करोड रु० की बचत प्राप्त हुई थी। 

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके सह्लिप्त सकत 

।. भारत मे केन्द्रीय सरकार की आय के प्रप्ुख साधनो और घुर्य व्ययों का विवरण दीजिए। 
[सकेत यहाँ पर पहले भारत सरकार की आय के मुस्य मुख्य साधनों का उल्लेख कौजिए 
और बताइए कि इनमे से लगभग कितनी आय उपलब्ध होती है। तदुपरात्त विभिन्न मदो 
पर भारत सरकार द्वारा किये गये व्यय की चर्चा कीजिए । यहाँ पर आय-यय सम्बन्धी 
नवीनतम आकड प्रस्तुत कीजिए । ] 
भारत सरकार के व्यय की मुख्य मदों का वर्णन कोजिए | क्‍या हम रक्षा पर बहुत अधिक 
खर्चा कर रहे हैं २ 
[सकेत प्रथस भाग वे तिए प्रश्न | के उत्तर का देखिए । दूधरे भाग मे, आप यह बताइए 
कि रक्षा पर हम अधिक खर्चा नही कर सटे है। वतमान अन्तरराष्ट्रीय स्थिति को देखते 
हुए यह खचा वास्तव में कम है। हमारे दा शत्रु देश--चीन और पाक्स्तान हमारे ऊपर 


मिलकर आक़्मण करन की सोच रहे है। इसलिए रक्षा पर तो व्यय और अधिक बढ़ाना 
आहिए यद्यपि इससे देश पर वाझ पड़ेगा ।॥ 


] 
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राज्य सरकारों का वित्त 


(म्ृवशारट$ ता पीर 5/ववट 60ए:7०शशा() 








इगगे अध्याय में हम राज्य सरकारों की आय वे मृरथ स्रोतों तथा व्यय की सुरथ मंदों का 

अध्ययग करेगे । 
राज्य सरकारों की आय के मुख्य ल्रोत 

राज्य मरकारो की आग के मुग्य स्रोतों को पाँच वर्गों गे विभाजित किया जा सकता 
है-- (क) कर एव शुर्क, (ख्) नागरिक प्रशासन एवं विडिध कायें, (7) केस््रीय उत्पादन करो, 
आय-कर एव जास्ति-कर मे से राज्य सरकारो यो मिलगे वाला हिस्णा, (घ) भारत सरकार की 
ओर से राज्य सरकारो को मिलने वाले राहायक अनुदान, (ड) रारकारी व्यवरायोंरों क्राय। अव 
हम पहले राज्य गरकारों की आय के सुस्य कर साधनों का अध्यधन करेंगे । 

(4) मालगुजारी (7.300 १२९८४८४४८)--मालग्रुजारी सरकार की आय का प्राचीवतम 
साधन है ! हिन्द एव मुस्लिम शासनकाल में भी सरकार द्वारा क्रिसप्तानों से मालग्रुजारी वसूल की 
जाती थी और यह उस समय सरकार की आय का प्रमुख साधन हुआ करती थी! ब्रिटिश सरकार 
में भी मालंगुजारी प्रभा को जारी रखा। ह्लॉड कार्वम्ालिस (700 (07७७))3) ने बयाल, 

बिहार, भ्र्तम एवं उत्तर प्रदेश के कुछ भागो मे स्थायी बन्दरोबस्त (?धग्राआदा। इलाीडाग्रथा।) 
लागू किपा श्र | इसके अन्तर्गत, जमीदारो द्वारा चुकाबी जाने वाली मालगुजारी सदा के लिए 
तिश्चित कर दी गयी थी । अन्य प्रास्तो मे ब्रिटिश सरकार ते अस््यायी बन्दोबस्त (शवाफणा०१ 
9600 शा८॥) की प्रणाली को कियान्वित क्या था । इसके अन्तर, क्षपकों द्वारा चुकायी जाने 
वाल्ली मालगुजारी 30 या 40 वर्ष के लिए ही निर्धारित की जाती थी । इस अवधि के उपरात्त 
मालगुजारी का पुन निर्धारण क्या जाता था । जैसा विदित है, स्थायी बन्दोवस्त प्रणात्री के 
अच्तगंत सरकार को बहुत हानि हुई थी । इसको कारण यह था कि क्रपि उपज की कीमतें तो 
बढ़ गयी थीं, किन्तु सरकार द्वारा ली जाने वाली मालगुजारी स्थिर ही रही । सन्‌ 947 के बाद 
कॉप्रेस सरकार ने विभिन्न राज्यो मे जमीदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया था जिससे काश्तकारो 
को ऊूछ राहत मिल सवी । 

इस समय भाग्त के विभिन्न राज्यो मे मालगुजारी का निर्धारण विभिन्न बिधियो से किया 
जा रहा है । अजिकाश राज्यो में मालयुजारी किसान की शुद्ध आय के आधार पर ही निर्धारित 

की जाती है । उदाहरणार्थ, कुछ राज्यों में सरकार किसान की शुद्ध आय का 25 प्रतिशत भाग 
मालगुजारी के रूप भे वसूल करती है । इसके विपरीत, कुछ अन्य राज्यो में मालगुजारी का निर्धारण 
व्यावहारिक आधार पर ही किया जाता है | स्मरण रहे कि अकाल, दाड अथवा फ्िसी अन्य दैदी 
विपत्ति के समथ मे सरकार किसानों को मालगुजारी के भुगतान से मुक्त कर देती है। जैसा 
विदित है, इस समय मालगुजारी राज्य सरकारो की आय व एक प्रमुल साधन है। बिक्री-कर के 

* बाद मातगुजारी का दूसरा स्थान है। सन्‌ 976-77 मे राज्य सरकारो को सालगूजारी से लगभग 
99 7 करोड रुपये वी आय प्राप्त होने की आशा थी । 
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सालमुजारी के गुण--मालशुजारी मे तीन सुख्य गुण पाये जाते हैं-म्रथम, मालगुजारी 
निश्चिनता के नियम की सम्तुप्टि करती है । मालगुजारी क्रो दर पहले से ही निश्चित होती है 
और क्सिनों से मालगुजारी वसूल करते समय सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की 
मनमानी मही की जा सकती । इस निश्चितता के कारण सरकार मालगुजारी से प्राप्त होने वाली 
आय का मही-सही बनुमान लगा सकती है। दूसरे, मालगुजारी छुविधा के नियम की भी सन्तृष्टि 
करती है । मालगुजारी सरकार द्वारा किसानो से फसलो की कठाई के बाद ही वसूल की जाती है 
और क्सिामों की सुविधा को ध्यान म रखते हुए इसे दो किश्तों मे एकत्रित किया जाता है, 
पहली किश्त रदी को फसल के बाद और दूसरी किश्त खयीफ़ की फसल के बाद एकत्रित की जाती 
है । इसके अलावा, दैवी विपत्ति के समय मालगुजारी से छूट एवं मुक्ति भी प्रदान की जाती है। 
सीसरे, मालगजारी में उत्पादकता का गण भी पाया जाता है । जैरा पूर्व कहा गया है, सालगुजारी 
हस समय वित्ी-कर को छोडकर राज्य सरकारों की आय का ग्रमुखतम साधन है। 

मातगुजारों के बोष--दगमे दोष निम्नलिखित है 

(क) मालगुजारी रामता के सिद्धान्त को सस्तुप्ट नहीं करती । जैसा विदित है, मालगुजारी 
एक प्रवार का आनुपातिक कर है। सभी किसानो के लिए मालग्रुजारी की एक ही दर होती हैं 
जिसका धरिंणाम यह होता है कि गरीब क्सिनों पर धनी किसानो की भप्रेक्षा अधिक बोझ पडता 
है । इसके अलावा मालेगुजारी को कोई मूक्ति-सीमा नही है क्षर्थात सभी किसातों को मालगुच्गरी 
चुकानी पडती है। 

(सव) मालगुजारी में लोच का अभाव है । जैसा हम पूर्व कह चुके है, स्थायी वन्दोबस्त 
प्रणाली के अन्तर्गत मालगुजारी को किसी भी दक्शा मे वढाया नहीं जा सकता था । इसी प्रकार ही 
अस्थायी वन्दोबस्त प्रणाली के अस्तर्गत भो 30 या 40 वर्ष तक मालगुजारी मे किसी प्रक्रार की 
बृद्धि नही की जा सकती थी । 

(ग) मालगुजारी में मिवव्ययतः (००णाठमा9) का अभाव है। इसको वसूल करने मे सर- 
कार को बहुत व्यय करना पडता है । इसका कारण यह है कि छोटे-छोटे किसानों में माजगुजारी 
वसूल करने के लिए बड़ी सप्या भे कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पडती है । 


डी (घ) मालगुजारी सरलता वे सिद्धाल्त को भी स्सुष्द सही करती मालभुजारी का 
रण जटिल आधार पर किया जाता है जो एक याधारण किसान की समझ से बाहर होता 
है रेप अतिरिक्त, भालगुजारी के वास्तविक प्रशासन में भी कई प्रकार की त्रुटियाँ पायी 
जाती हें । 


कराधान जाँच आयोग (953-54) ने मालगुजारी व्यवस्था का पुनर्गठन करने हेतु कुछ 
महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तृत किये थे--(क) सभी राज्यों मे मालग्रजारी की दरें एक समान होनी 
चाहए । (ख) प्रत्येक दस वर्ष के बाद कृषि फसलो की कीमतो के आधार पर मालगुजारी की दरो 
मर सर्शोधन किया जाना चाहिए। (ग) स्थानीय सस्थाओं (7,0०0॥ 800८5) को अधिक वित्तीय 
साधन प्रदान करने के लिए उन्हे मालगृजारी पर अधिभार ($ए्रए॥988) लगाने का अधिक्रार 
दिया जाना चाहिए। (प, राज्य सइ॒कारो को स्ालगुझारी से ऊप़लब्ध होने वाली आय का 5 
प्रतिशत भाग स्थानीय सस्थाओ को देना चाहिए । (उ) मालगुजारी-भार की असमानताओं को कम 
करने के लिए कृषि ख्रायकर लगाया जाना चाहिए + 


(।) कृषि-आपक्तर (8 ह007७7७| [०008 प४४)--यह कर सरकारा द्वारा किसानो 
की क्रपि-आय पर लग/या जाता है। कर लगाने से पूर्व किसान की आय में से कुछ कटौतियाँ कर 
दी जाती है। उदाहरथार्थ सरकार को अदा की गयी मालगुजारी, सिंचाई प्र किया गया व्यय, 
स्थानीय कर आंद । इन मदा को किसान की बुल जाय म से निकालकर जो शेष बच रहता है, 
उसी पर कृषि-आयकर लगाया जाता है । आजकल कृषि-आयकर असम, विहार, पश्चिमी वगाल, 
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिच्तनाडु राजस्थान और केरल राज्यों मे लबाया जाता है। विभिन्न 
राज्यों मे कृषि-आयकर की दरें एव कर-मुक्ति की रीगाएँ अतग-अलग है| उदाहरणार्थ बिहार, 
पश्चिमी बगाल, तमिलनाडु तथा केरल मे 3000 रुपये की आय तक कृषि आयकर नहीं लगाया 
जाता | उडीसा तथा राजस्थान मश्कर युक्ति सीया क्रमश 5000 तथा 3000 स्थये है। इृषि- 
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आय की विभित शिलाओ (5203) पर कृषि-आयकर विशभिन्न दरों से लगाया जाता है।इस 
प्रकार कृपि-आयकर एक आरोही कर है। बिहार उत्तर प्रदेश केरल तमिलताडु तथा राजस्थान 
मे क्षषि आय पर अतिकर भो लगाया जाता है 

कृषि-आयफर के पक्ष से तर्रू-य इस प्रकार है 

(व) जैसा विदित है मालगुजारी का भार अमीर ज़िसानों की अपेक्षा गरीब विसानों 
पर क्षधिक पडता है वयोकि मालगुजारी एक आलनुपातिक कर है। मालगुजारी के भार की 
असमानताओं को दूर करन अयवा कम करने वे लिए कृषि आयकर लगाना अत्यन्त आवश्यक हो 
जाता है । 
(ख) कृषि-आयपर स सरकार को उसकी बढती हुईं आपश्यक्ताआ वी पूर्ति वे जिए 
अधिय आय उपलब्ध हो सकती है । 

(ग) शहरा मे रहने बाते व्यक्तिया पर आय कर लगाया जाता है तो कोई कारण नहीं कि 
गाँव म॑ रहने वाले समृद्ध किसानो पर आय-कर वयो न लगाया जाय । 

कृषि-आयकर के विपक्ष मे तक--य इस प्रकार हैं 

(ब”) आलोचको का कहना है कि क्षपि-आायकर लगाने से किसाना पर दोहरा कराधान 
(70000॥६ पृथ४०(णा) हो जाता है अथाते उनकी आय पर दो बार कर जगता है। एक वार 

तो उन्हें मातगुजारी चक़ाती पड़ती हे और दूसरी बार उ्े आयकर अदा वरना पडता है । परन्तु 
दस तक में काई विशेष सार नहीं है। इसका कारण यह है कि क्षपि आयकर सभी किसानों द्वारा 
चुबागमा नहीं जाता । अधिकाश किसान तो कृषि जायकर से मक्त हो जात है। कृपि-आयकर ता 
फेल समृद्धशावी किशानों पर ही क्षणाया जाता है। 

(ख) आजोचका का दूसरा तके यह है कि क्सिन वग प्राय निधन होता है और वह 
कृषि आयकर वे भार को वहत बरने भे असमथ होता है। किन्तु इस तक मे भी कोई विशेध सार 
प्रतीत नहीं होता | यह सत्य है कि अधिकाश क्सिन गरीब होते हैं और क्ृपि-आयकर के भार को 
बहन करने कौ स्थिति म नहीं होते । परन्तु जैसा हम ऊपर कह चके है. कृषि-कायकर तो केथत 
मम्ृृद्धशाली क्सानों पर हो लगाया जातों है | वास्तव म कृषक वग में प्रचलित आय सम्बंधी 
असमानताएँ दूर करने व लिए कृषि-आयकर अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 

(ग) आनीचको वा तीसरा तक यह है कि कृषि आयकर के वास्तविक प्रशासन मे कई 
प्रकार की कठिनाइया एवं जटिलताएँ उत्पन होती हैं। इसका मुरय कारण यह है कि अधिकाश 
किसान अशिक्षित होते है और अपनी आय श्यय का समुचित हिसाब किताब नहीं रखते। 
परिणामत्त क्पि आयकर के दर निर्धारण म बहुत कठिनाइ होती है। परल्तु इसके प्रत्युत्तर मे 
कहा जा सकता है कि शहरो म भी बहुत से व्यक्ति ऐसे हात है जो अपनी आय व्यय का समुचित 
दफा (क्षिकाप रखते आ -कणाद हे है. फित्कु उप्डे शी अाफक्तर हक्लाप्ता एज्डए है । 

इस प्रकार हम देखते है कि कृषि आयकर के विपक्ष म दिये गये तक भ्राय सारहीन ही 
है। अत कृपि-आायकर का ज़गाया जाना वतमान इृषि व्यवस्था भ आवश्यक भ्रत्तीत होता है । 
गन 976 77 में राज्य सरकारों को कृषि आयकर से लगभग !?7 2 करोड रुपये की आप प्राप्स 
होने की आशा थी। 

कृषि-आयकर म॒ सुधार करने हेतु कराधान जाँच आयोग मे निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत 
क्रिये थे 

(क) यद्यपि आय की दृष्टि से यह कर काई जधिक उत्पादक तो नही है परन्तु त्याय की 
दुष्टि स इसे लगाता अत्यत आवश्यक प्रतीत होता है । 

(ख) 200॥ रुप्य् प्रतिवण की आय से ऊपर वाली आय पर किसानों पर यह कर लगाया 
जाना चाहिए । ऊँची आय वाले किसान पर यह ऊँची दर पर लगाया जाता चाहिए । 

(ग) विभिन राज्या में कृषि आयकर की दरो एव छठ की सीसाओ की वतसान अससान 
ताओ को यथासम्भव कम क्या गाना चाहिए ! 


700 | मुद्रा एव बैंकिंग 


क्रृपि-क्षेत्र से राज्य सरकारों वो आय बढाने हेतु राज समिति ने कृषि-्जोत कर का सुझाव 
दिया था । इससे प्रतिवष 200 करोड रू० को आयब होगी | 

(3) राज्य उत्पादन कर (946 ४०5९ 078०४)--भारतीय सबिधाव के अन्तर्गत 
राज्य सरकारों का शराव अफीस, भाग, यौँजा तथा अव्य तशोलो वस्तुओं एक औषपधियो पर 
कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इन करो यो लगाने के दो मुल्य उद्देश्य होते है--प्रघम, 
राज्य सरकारो के लिए आय उपलब्ध करता । दूसरे, नशीली यस्तुओ वे उपभोग को हतोत्साहित 
बरना । सन्‌ 947 वे बाद राज्य रास्कारां न नशीली बस्तुओं पर भारी उत्पादन कर लगा दिये 
थे । इसवे' अलावा, कुछ राज्य सरकारा ने मय निषेध की नीति (7जालए ण॑ गएजाएएणा) का 
न्षी अपनाया हूं । इस सप्य महाराष्ट्र गुजरात आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु पूर्ण मद्य तिषेध को 
नीति वा अनुसरण कर रहे है। जबकि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उडीसा, असम, कर्नाटक केरल और 
पजाब में जाशिक मद्य निषेध की नीति को अपनाया गया है । मद्य निषेध की इस नीति के कारण 
राज्य सरवारा की इस स्रोत से हाने वाली आय मे पर्याप्त कमी हो गयी है। सन 976-77 
में राज्य सरकारा को उत्पादन करों से लगभग 449 3 कराड म्पये की आय प्राप्त होने की 
आजशा थी। 

मद्य-निषेध सीति के पक्ष मे तर्क--उसये पक्ष मे दिये गये तब॑ निम्नेजिखिन है 

(क) नैतिक उत्यान--देश के तैतिक उत्थान के लिए सय-नियेतध नीति जत्यत्त आवश्यक 
होती है । 

(ज) स्वास्थ्य की उन्नति के लिए--स्वास्थ्य को रामुन्नत बनाने के लिए भी मद्य तिपेध 
चीति का समर्थन किया जाता है क्योकि मदिरापान के' कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हा 

(ग) जन कल्याण में वृद्धि--मद्य निपेध नीति के कारण मदिरापान करने वाले व्यक्तियों 
के व्यय म कमी हा जाती है और इस प्रकार वी गयी बचत को अन्य आवश्यक वस्तुआ के उपभौग 
पर ध्यय करके कल्याण म श्रृद्धि की जाती है। 

(घ) सामाजिक बुराइयो का अन्त-- समाज मे अधिकाश बुराइयाँ मदिरापन के कारण 
ही उत्पन्न होती है । उदाहरणार्थ मदिरापाव एवं अपराध-प्र)त्ति मं घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । 

(४) आधिक साधनों का कल्याणकारी उद्योगों मे स्थानान्तरण--मंद्य निषेध तीति वे 
फलस्वक्ष्प नशीली वस्तुओं के उत्पादन स कमी हो जाती है और इस प्रकार इन उद्योगा म लगे 
हुए साधनों को वहाँ से निकालकर अगर कायाणकारी उद्योगों मे लगाया जा सकता है। 

मद्य-निषेध नीति के घिपक्ष मे सर्क--ये निम्नलिखित है 


(क) सरकार को वित्तीय क्षति--सद्य नियेध नीति के कारण सरकार को वित्तीय क्षति 
हावी है । इसका कारण यह है कि एक आर तो उत्पादन करो से आय कम होती जाती है और 
दूपरी ओर मद्य-नियेध नीति को तियान्वित करने पर सरकार को अधिक व्यय करता पढ़ता है । 


(ख) प्रशासनिक कठिनाइयाँ- मद्य-निषेध तोति को प्रभावपूर्ण ढग से क्ियान्वित करने 
मे अग॒क प्रकार कौ प्रशासनिक क्ठिनाइया उत्पद हा जाती है। इसका कारण यह है कि मय 
सिषेय के फ्लस्वरूप मदिरा लोगा हारा लुक छिषकर बनायी जाती है और अवैध तरीकों रे इसका 


उपभोग भी किया जाता है । इसकी रोकथाम करन के लिए सरकार को कई प्रकार की कंठिताइयो 
या सामता करना पढ़ता है। 


(मं) कानून तथा नैतिशता की अवनति--जहा कही भी मद्य निषेध की नीति अपलायी 
ग्रथी है, वहाँ पर कानूव एव नैतिकता के स्तर य अवनति ही हुई है । लागो का प्राय कामून के 
प्रति आदर भाव कम हो गया है और वे खुल्लमखुल्ला कानून की अवहेलना करते है। परिणामत 
उनके नैतिक स्तर में भी गिरावट आ जाती है । पे 

विक्रोकर (830८ '॒4४)--वित्रीकर से अभिप्राय उस कर से है जा राज्य सरवारा 
द्वारा वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है। वित्रीक्र और ज़्य-कर (?एलापफ८ पल्‍्ष४) में 
अल्तर स्पष्ट है । विकी-कर सरकार द्वारा विक्रेताओं पर लगाया जाता है और उन्हीं से बसूल 
किया जाता है, जबकि वग-कर फेताओ पर लगाया जाता है और उन्ही से बसूत क्या जाता 
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है। विना-वर के अनेक स्वरूप है--(क) चयन्तत्मक दिकोकर |(3०६०४४० 96 ४६) --जब 
सरवापर केबल वुछ चुनी हुई वस्तुओ पर ही कर जयाती है तो इस चयनात्मक बिनी कर 
ऋहत है । (ख) सामान्य बिक्री कर (06055 52८ 7४७)--जब विक्री-कर वुछ वस्तुतो को 
छोडकर शेप सभी वस्तुओ पर वगा दिया जाता हू तब इसे सामाय बिक्री कर कहते हू ! (ग) बुल 
प्राप्ति कर (0055 र९८९एा5 उ१५)--जब वित्री कर वस्तुजा पर ही नहीं बीच सवाआव' 
विजय पर भी जगा दिया जाता है तब इस बुत प्राप्ति कर बहत हु। (घ) एकस्तरीय विरी कर 
($हह8 एठगी 79४)--जब विफ्री कर विछ्ती ह कंबल एक हा स्तर पर खगाया जता 
तब इसे एकस्तरीय बित्री-कर कहे ह। उदाहरणाथ जब बिक्री बर पवन उपादका द्वारा था 
गयी बस्तुआ फ्रौ बिक्रा पर लगाया जाता है अथवा जब बित्री वर सदरा व्यापारी ट्रारा की गयी 
बियी पर उगाया जाता हू तब टटा एक्टतरीमग बिक्री कर कहत 2 (ड) बहुस्तरीप बिक्री कर 
(एा॥। ए00। 5७७ ]950)--जब्र वित्री कर विभिन्न स्तरा पर थी गयी बिती पर जगाया 
जाता है तब हसे वहुस्तरीय विज्नी कर वहत ह। इसबे अनन्तगत जितनी बार बस्तुआ की बिता 
हाती है उतनी ही बार उन पर बिकनी कर लगाया जाया है। ”स प्रकार रावप्रभग ग्रह कर उस 
समय भा लगाया जाता है जब उपादक अपना मात थाबा व्यापारी को बचता है फिर यह वर 
उस समय भी चगाया जाता है तब थोक व्यापारी अपना माल खुदरा व्यापारी को बचता है | अन्त 
में पह कर पुन तब लगाया जाता हू जब खदरा “ययापरारी जपता माल आततिम उपभोक्ता को बेचता 
है । स्स प्रकार वहुस्तरीय वित्री कर बिती क विभिन्न स्तरा पर लगाया जाता है और एक ही वस्त 
पर कई बार विनता-बर वगता हे 

बिफी कर के पक्ष मे तक--य रस प्रकार है 

(क) उत्पादकता (?०७४०४१४/)). . उत्पादयता की हष्टि से बिती कर राज्य सरकारा के 
लिए आये का एक महुप्वपूण साधन है । जसा हम पृव कह चय ४ प्रछ राज्या मं बिका कर 
सातगुजारा स भा अधिक महत्वपूण हा यया है। 

(ख) लोचकता (5950०५५) विकी-बर क पत्र गे दिया गया दूसरा तय यह हैं कि टसमे 
लाचकता का अश प्रमाप्त माया मे विद्यगान है। विशी-कर का दया में थाडी सा ब्रद्धि करत और 
बित्री कर के अतगत स्स्पिजित की जाने बाले बस्तुआ की रास्या भ थांडी सी ग्रेद्धि करन पर रससे 
उपजब्ध होन वाती आय का पर्याप्त गात्रा सम बढायो जा सकता हू । 

(प) विस्तृत करवाह्मता (१४7४८ ॥7८॥0०7००)--ब्रिनी क्र र पक्ष में घासरा तके बह 
दया जाता है कि इसका भार क्सिा विशेष वंण पर ते पडक्र समुदाय व सभा वर्गों पर 
पडता हैं । 

बिक्री कर के दोष--य इस प्रकार ह 

(क) अबवरोहोपन ((१८श६५४।४८॥६५५)--विजा क्र या संप्रस ब्रा दाप इसका अबराही 
स्वरूप है ( इसका कारण यह है ब्रिजी कर की दर सभी वर्गों क जिए एकसमान होती है। 
परिषामत अमारा की अपेक्षा गरीवा पर ब्िठी वर का अधिक बाय पडता हू ) 

(ख) अ तरराज्यीय ब्यापार पर बुरा प्रभाव--वूक्ति विभिन्न राज्या म॒ त्रित्ती-कर की दर 
अजग अत निश्चित ती गयी है इसीलिए अतरराज्यीय व्यापार [एपाध्व 9.88 780०) मे 
हकावट उयत्र हा जाती हे । परिणासत अन्तरराज्यीय व्यापार ये विकास पर बुरा अप्तर पड़ता 
है। ब्रिक्री कर की “स कठिनाइ को ठर बरने के जिए सन [956 मे एक कानन के अतगत भारत 
सरवार ने कोयते खूती कपड़े चमह तलितहन जद तया तोहा "स्पात जादि बस्तुआ को अतर 
राज्यीय यापार के महत्व की वस्तुए घाषित बर लिया था ओर इस प्रकार की बत्तुआ पर 
ब्रिन्नी कर तगाने का जधिकार भारत सरकार ने जपन-हाथ मे ले लिया था । सन 957 में भारत 
सरवगर से सिला मे बसे सूती कपड़े चीनी जार तसम्बाक पर राज्यीय विन्ी-कर के स्पान पर आति 
रिक्त उपादन बर उगा टिया था। सन ]96? म रेशमी कपड का भी वुग यूची मे सम्मित्रित कर 
जिया गया था किन्तु दस प्रकार के जत्तिरिक्त उत्पादन करा स उपलब्ध होन बावी जाथ को राज्य 
सरकारो मे बाठ दिया जाता है। 

(ग) प्रशासन सम्ब थी कछिनाइया--विती कर क वाह्तबिक प्रशासन म॑ भी कई प्रकार 
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की उलझने उत्पन्न होती हैं, क्योकि साधारणत वित्री-हर कई स्तरों पर लगाया जाता है! इससे 
व्यापारियों को भी बहुत असुविधा एवं परेशाती होती है। उन्हे ब्रिज्ञी-नर सम्बन्धो विस्तृत छ्िंसाव- 
किताब रखने पडते है । 


(घ) कर-बंचन (7४८ 8४४७०१)-- विक्री-कर की एक समस्या यह भी है कि व्याथारियों 
हारा इसका बड़े पैमाने पर वचन किया जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के जिए कराधान 
जाँच आयोग ने यह सुझाव दिया था कि छोटे-छोटे व्यापारियों को बिल्ली कर से मुक्त कर द्वेता 
चाहिए । जाय मे होने वाली इस वमी का बहस्तरीय विक्रीकर लगाकर पूरा कर लेवा चाहिए। 
इसके साथ ही आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि विभिन्न राज्यों मे बिद्ीकर की दरों में 
बर्तमान असमानताओं में जावश्यक कमी की जानी चाहिए | फ् 

(ड) सप्रह की ऊँची लामत--विकीकर की एक अन्य तुदि यह भी है कि इसे व्यापारियों 
से वसूल करने की लागत बहुत ऊंची होती है। इसका कारण यह हे कि अनेके छोटे-छोटे व्यापारियों 
के हिसाव-किताव की जाँच-पडताल करने के लिए सरकार को बडी सस्या में कर्मचारियों एव 
अधिकारियो की नियुक्ति करनी पडती हैं। 

(च) बिो-कर का स्फोतिक प्रभाव (एीक00709 छविट०६८ ०९ 890 73%)--बिक्री-कर 
के विपक्ष मे यह भी कहा जाता है कि इसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की वीमतो मे वृद्धि हो 
जाती है और दश की अर्थ-व्यवस्था मे स्फीतिक दशा उत्पन्न हो जाती है | 

सन 935 के सविधान के अन्तर्गत बस्तुओ पर बिक्री-कर लगाने का अधिकार प्रान्तीय 
सरकारों को दिया गया था | भारत के नये सविधान के अन्तर्गत भी चिक्री-कर लगाने एवं इमे 
एकत्रित करने का अधिकार राज्य सरकारो को ही दिया गया है । यद्यपि, जैसा ऊपर कहा जा 
चूका है, कुछ अन्‍्तरराज्यीय व्यापार के महत्त्व की वस्तुओं पर भारत सरकार को भी बिनी-कर 
लंगान का अधिकार है । सर्वप्रथम सत्‌ !939 मे मद्रास सरकार न बहुस्तरीय विक्रील्‍कर लगाया 
था) इसके वाद अन्य सरकारों ने भी विनी-कर लगाया। आज विती-कर सभी राज्यों में लगाया 
जा रहा है गद्यवि इसकी दरो म बहुत विभिज्नता पाथी जाती हं। रसाधारणत विकी-कर की दो 

दरे होती है--प्रथम ब दरे जो सामान्य वस्तुआ की बिक्री पर लगायी जाती है, और दूसरे, बे 
दरे जो वितासिताआ पर लगायी जाती है । 

जैसा हम पृर्व कह चके हं, बिक्री कर राज्य सरक्तारो की आग्र का अत्यन्त उत्पादक साधन 
है। सन 976-77 में राज्य ससवारा को वित्री-कर से लगभग 2]65 8 करोड रपये की आय 
प्राप्त होने बी आशा थी । 

(5) स्टाम्प शुट्क (500709 000॥०५)--राज्य सरकारो द्वारा लिये जान वाजे स्टाम्प 
शुल्क दो प्रकार के होते ६--अदालती एवं गैर अदालतों । अदालती शुल्कों से अभिप्राप उन शुल्वी 
से है जो कार्ट फीस एबं अदालती स्थाम्पां के रूप मे लोगो से लिये जाते है । गैर अदालती शुल्ब 
व॑ कुल्क है जो हुण्डियो तथा अन्य दस्ताबेजों पर लगाये जाने वाले स्टास्पो की विज्नी से प्राप्त 
हात है ! सर 976-77 में राज्य सरकारों को स्टाम्प शुल्कों से /5] 8 करोड रु० बी जाय प्राप्त 
होने को आशा थी। जे 

(6) रमिस्ट्रेधन (7085079009) -इसमे अभिश्राय उस फीस से है जो दस्तावेजों की 
रजिस्ट्री कराते समय या उन्तकी तकल प्राप्त करते समय सरकार द्वारा लोगो से ली जाती है! 
सन्‌ 976-77 प्र राज्य सरकारो को रजिस्ट्रेशन से लगमग 00 करोड़ रुपये की आय प्राप्त 
होने की आशा थी । 

(7) मनोर॑जन कर (छाा(छ्तञधशाएथा 795४)--इससे अभिप्राय उस कर से है जो राज्य 
सरकारो द्वारा सिनेमाओ, घियेटरो आदि को देखने बाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है। सन्‌ 
976-77 में इस कर से राज्य सरकारों को लगभग ।55 9 करोड रुपये की आय प्राप्त होने बी 
आशा थी। 

(६) मोटर बाहनों पर कर--राज्य सरकारा को माटर गाडियो के विक्रम एवं पेट्रोल के 
विक्रय पर भी कर लगाने का अधिकार है । सन्‌ [976-77 में इस कर से राज्य सरकारों को 
लगभग 226 2 करोड रपये की आए्य प्राप्त होने को आशा थी । 
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(प) नागरिक प्रशासत एबं दिविध काग--इरा रद के अक़ात जेल्र एवं स्याग विभागों 
से उतपत हांत वाली आय को सम्मिलित किया जा सवा है। इसक अतिरिक्त, राज्य सरवारों व 
शिक्षा माबजनिक स्वास्थ्य विजस्सा कृषि पशुपालन सहकारिता उद्योग घत्घा आदि स जा 
थांडी बहुत आय प्राप्त हाती ह वह भी इसी मद वें अत्य्रत शामिल की जाती हू । इस प्रकार 
सरकार किसानो उद्यागपतिया विस्थापिता तथा सहसारी सस््याआ का दिय गये ऋणो पर ब्योज 
भी बमाती है। यह भी इसी मदम सम्पिलित किया जाता है। सत 976-77 मे नाग रब 
प्रशासन से राज्य ससकारा वो 672 करोड र० की आय आप्ठ होन को आशा थी। 

(ग) केखीय उत्पादत-करों आयकर एवं आत्ति पार से से राज्य सरकारों को मिलने बाला 
भाग--जैंसा हम पूय वह चुके है. आयरूर से उपलब्ध हात वाली जाय या एवं लश्वित भाग 
भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों में झट दिया जाता है। सन !976 77 म राज्य सरकारा 
का आयकर स मिह्त वाला हिस्सा 649 कराड हपय था । इसी तरह कद्रीय उत्पादव क्या प् 
प्राप्व हाय वाली जाय का एक निश्चित भाग भी राज्य सरकारो मं बाट दिया जाता है। "पका 
हम पहले ही उल्लेख कर चुके है) स्तन !976 77 क बजर अनुमाना के अनुसार राज्य सरकारा 
का नैख्रीय उत्पादन करे की आय में से 970 करोड़ रुपये देन का प्रस्ताव क्या गया था। इसी 
प्रगार भारत सरकार द्वारा लगाय गये आरिति-रर म से राज्य सरकारा को उनका हित्सा दिया 
जाता है। संत (976 77 मे भास्ति कर की आय में लगभग 7 करोड़ २० राज्य सरकारा का 
दन वा प्रस्ताव किया गया था । 

(घ) राज्य सरकारों को भारत सरकार से पिलने बाले सहायक अनुदाब- जैसा हम प्रूव 
कह चुके ह अतिबप भारत सरकार राज्य सरकारा क) वित्त आयाग की प्विफारिशा क आधार पर 
बहुत बड़ी माता मे सहायक अनुदान देती है । य अनुदान राज्य स्रदकारा द्वारा पचवर्पीय याजनाओआ 
मे सम्मित्ित किय गय विकरासात्मक कायरमा का फ़ियावित बरन के लिए प्रयाग मं लिप जात 
है। सन 976 77 के बजर वे अनुगाना के अनुसार राज्य सटवारों कौ !258 2 करोड़ र० का 
राशि राहायन' अनुदाना के रुप ग देने का प्रस्ताय किया गया था। 

(3) धरकारो व्ययवत्तायों से प्राप्त होन बालो आय- सरकादी आय के थे साउते तिम्त 
लिखित हैं 

(॥) बन ([0/233)--भारतीय सबिध्ाने के अन्तगत दस विभाग राज्य सरकार! क अधीन 
हैं । बता से कई प्रकार की वकडी एयं जय प्रकार कौ उपज प्राप्त हाती हू! राज्य सरकारे बना 
से पगमाष्त आप प्राप्त करती है! कितु दुभाश्यवज्ञ इस समग्र वत्मा का समुचित विकास नहीं हा 
पाया है) पदि बता के विकास हेत सरबार द्वारा अधिक लिवश किया जाय तो भविष्य में इस 
ख्रांत श्र आय बढ़ाप्री जा सकती है। सन ।976 77 में सभी राज्य सरकारा को वना सो ३ 5 
कराई €० ती आय थाप्त होने की आशा थी । 

(2) सिच्राई--भारठीय सविवात के अनग्रत मिचाह विभाग भी राज्य सरकारा के जधीन 
है । राज्य सरकार नहरो एवं नलकूपा द्वारा किसानो को सिचाई के लिए पानी सप्ताइ करती है 
और इस बदल उनसे पाती दर (धाम (८५) वसूल करती ह। बिगत कुछ बपा म राज्य 
सरकारा ने बहुडहृश्यीय नदी घाटी थाजताओआ पर बहुत व्यय किया ह जिरके परिभासस्वरूप 
सिजाई से हाने व/ल्ली आय म पर्याष्त वृद्धि हुई है । लेकिन सन 2976 77 गे सभी राज्य सरकारा 

का सिचाई स्तर जाय हाव के बजाय उल्त 50 कराड रु& का हानि हुए थी। क्याकि सिचाई पर 
व्यय अत्यधिक बढ़ गया । 

(3) सावजनिक निर्माण काय (!ए॥८ ०४५)--राज्य यरकारो को सावर्जानत 
नमाण काय अथात सरकारी भवता क किराया वेया सडहा आद पर लगाय गय हात टैक्सो से 
गी बुछ जाय प्राप्त होठी है । सत [976 77 पर प्रेमी राज्य सरकझारा व इस खात से 00 
करोड ७ की आय प्राप्त होने की आशा थी । 

(4) ऋण सेवायें (000 5:7४०००)--जैसा विदित हे राज्य सरवार किसाना को 
इपि-कार्मो ने लिए ज़्कावी कज प्रदाव करती है । इसी प्रकार व्याप्ररियों एवं उद्योगपतियों को 
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भी व्यवसाय का विस्तार करन के लिए ऋण दिये जाते हू। एन ऋूणा पर राज्य सरकारा का 
प्रनिबष ब्याज के रूप म बुछ आय प्राप्त हाती हू $ सन 976 77 स इस स्तात स राज्य सर 
कारा को 49 करोड रु० की आय प्राप्त हान की आशा थी । 
समन 976 77 क बजटो के अनुसार राज्य सरकाद्य की कुतव जाय 8 40 4 बहाड 
रुपये थी। 
राज्य सरकारो के व्यय की मुर्य सर्दे 
राण्य सरकारा के व्यय की मुरय मद इस प्रकार है 


(4) राजस्व की प्रत्यक्ष साँगें (0॥0० शा0305 था रि०४८४०४)--राज्य सरकारें 
अपन-अपन क्षत्ों म विभिन प्रकार क करा की वसूदी पर पर्याप्त व्यम करती है। उदाहरणाथ 
राज्य सरकारा का विनी-कर उत्पादन कर मालगुजारी सिचाई-कर दुषि-आयकर स्टाम्प शुल्क 
रजिस्ट शन शुल्क माटर वाहन एवं मनारजन आदि को एकत्रित करन के लिए बडी सरग्रा 
मे कमचारियों एवं अधिकारिया का नियुक्ति करनी पडत्ती है और इन्हू वतन तथा भत्ता क रूप मं 
पयाप्त बडी राशि चुकानी पडनी है। इस प्रकार का व्यय राजस्व की प्रत्यथ्थ भाणों के जन्‍्तगत 
सम्मिलित फिया जाता हे । सन 976 77 में सभी राज्य सरकारा ने इस मद पर लगभग 02 4 
कराड़ रू० व्यय करने को व्यवस्था की थी। जैसा हम पूत देख चुके हु एक अच्छी कर प्रणाली 
मे मिंतव्ययता का गुण विद्यमान होना चाहिए अधात करा की वसूली पर अधिक व्यय नहीं किया 
जाना चाहिए। परन्तु दुभाग्यवश भारतीय कर प्रगाती म इस गुण का सवथा अभाव हैं और करो 
की वसूली पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। 


(2) चुरक्षा सेवायें ($०८७४॥६/४ $९००४/८८०५5)--इस मद क अतगत सामाय प्रशासन न्याय 
जेल पुलिस आदि सम्मिलित किये जाते है। सन 947 से पूव इस मद पर प्रान्तीय सरकारो 
की आय का एक बहुत बडा भाग व्यय क्या जाता था। उस समय काग्रसी नेता प्रातीय सरकारों 
क इस बढ़े हुए व्यय वी आजाचना किय्रा करत थे। अत सन 947 के बाद यह आशा की गयी 
थी कि त्स मद पर होत वाले व्यय म कमी हा सक्रेगी । कितु दुभाग्यवश यह आशा पूरी नहों 
हो सकी । इसक विपरीत प्रतिवप सुरक्षा सवाआ पर राज्य सरकारा का व्यय निर तर बढ़ता ह्ी 
चना गया है। आलोचक। का कहना है कि कल्याणकारी राज्य म सुरक्षा सेवाजा पर अधिक व्यय 
नहा हाना चाहिए। उनका कहना ह कि कल्याणकारी राज्य म सुरक्षा सवाओ व बजाय सामाजिक 
एव विकासात्मक सवाआ पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए । वास्तव म ऐसा कहना उचित ही 
हू कितु भारत म कुछ विश्ञेप परिस्थितिया क कारण राज्य सरकारों क लिए सुरक्षा सम्बंधी 
सेवाआ के व्यय मे कमी करना सम्भव नहीं हा सका है और न हो भविष्य म सुरक्षा सवाआं पर 
हाने वाले व्यय मे कमी किये जाने की कोई सम्भावना है। सन 976 77 मे राज्य सरकारा न' 
सुरक्षा सेवाओ पर 960 करोड रपय व्यय करने की व्यवस्था वी थी। जसा हम ऊपर वह चुके 
है सुरक्षा संवाओ क अन्तगत चार मुरय भाग रख जा सकते ह॑ 

(क) सामान्य प्रशासन (0९एशर्श 39007757900॥). इसस अभिप्नाय उस व्यय से है 
जो क्षरकार को राज्य का सामान्य प्रशासन चलान हतु प्रातिषष करना पडता हैं । 

(ख) न्याय (70४7००)--इससे अश्निप्राय उस व्यय स है जा राज्य सरकारो का अदालता 
आदि पर करना पडता है। 

(ग) जैल--राज्य सरकारा का जला पर भो प्रतिवष कुछ व्यय करना पडता हू । 

(घ) पुलिस-- भारतीय संविधान क अतगनत राज्य सरकारा का पुजिस विभाग पर पयाप्त 
राशि व्यय करनी पडती है | विगत कुछ वर्षों से सभी राज्यो म पुविस पर होने वाने ब्यय मं 
निरत्तर दृद्धि होती चली आ रही है । इसका कारण यह है कि इस समय दश बहुत ही नाशुक 
परिरिथितिया म से हपकर गुजर रहा है जबकि समात्र विराधी तत्तवा की सरगिया म निरंतर 
नृद्धि हाती चली आ रही है | परिणयामत पुलिस व्यस म दृद्धि करना अनिवाम ही ह्‌ 

(3) सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाएँ (30०2 आप 6एड0कफट  इल्शा०९७) 
जैसा विदित है भारत एक कयाणकारी राज्य है। भारत का उद्देश्य एक समाजवादी समाज 
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(80८०४ ६०८०७) वी स्थापना करवा है । अतएव इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरबार को 
सामाजिक एवं विकासात्मर सवाना यर अधिकाबथित मात में व्यय करना पड़ता है। इसलिए 
विगत कुछ वर्षों म॒ राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाआ पर किय जात वले 
ज्यय में पमाप्त वृद्धि हुई ह । सत !976 77 में राज्य सरकारों ने सामाजिक एवं विकासात्मक 
सेवाआ पर 5 36 6 करोड़ रपये व्यय करन की व्यवस्था की थी। इस मंद के जन्तर्गत हुपि, 
सहवारिता उद्योग धन्धे पशुप्रालत सावजनिक स्थास्थ्य, चिवित्सा एवं शिक्षा आदि सम्मिलित 
किय जा राकते ह। 


(क) कृषि वास्तव मे कृषि राज्य सरबारा के व्यय की एन महत्वपूण मद है। राज्य 
सरकारे हपि के सुक्षार एवं उत्थान के का प्रतिदप बहुत यय करतों है। क्रिसाना का सिचाई 
सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान वी जानी ह इन्हे सस्ती दरा पर अच्छु वीज वहढिया औजार एवं 
रासायनिक ज़ाद आदि सप्लाई किय जाते है । सन 976 77 में कृपि पर )05 कराड़ रुपये 
व्यय पी व्यवस्था वी गयी थी। 


(ख) सहुकारिता--राज्य सरवार कृषि एवं उद्याग धन्घा के उत्थान क लिए सहकारिता 
कआस्यालत का बड़ा महत्य दती 6 । अल इस उद्देश्य वी पृ्ति के लिए गावा एवं चगरा से सहकारी 
पमितियाँ स्थापित वी गयी है । सने 976 77 प्र इस मद पर 60 बरोई रपये वे व्यव की 
व्यवस्था थी गयी थी। 


(ग) पशुपालन (/0000। ॥0900॥079)---राज्य सरकार पशुआ की चिकित्पा कै लिए 
गाँवा में गशु डिस्पसरियाँ एवं अस्पताल खोबती है ! पशुआ को महामारिया से बचाने के लिए 
उन्हे पशुपालन विभाग द्वारा निरोधर होकर भी लगाय जाते है । सत [976 77 से राज्य सरकारा 
न कृषि सहकारिता एवं पगुपातत पर 80 करा रफ़्य व्यय करत की व्यवस्था की थी । 


(ध) उद्योग-धन्ध-- राज्य सरकार छाटे छाट एव मध्यम श्रणी के उद्योग घथा का भी 
सभा प्रबार की सुविधाएं प्रदान करती ह। उद्योगपतिया का ऋण दिये जात है उन्हे कच्चा माल 
सप्लाई किया जाता है जार तैपार भुद्य माल वी बिक्ली मे उनकी सहायता हों जाती है।सग 
8976 77 गे सभी राज्य सरवारा न उद्याग धन्धा पर 43 5 करोड़ रुपये व्यय किये थे । 

(इ) सावजनिक स्वास्थ्य (?0॥)९ ॥२८४५॥ )-- सावजनिक्ष स्वास्थ्य की देखभाल करना 
भी राज्य सरकारा का उत्तरदायित्व हैं । 

[च) चिकित्सा-- राज्य सरबार यड बड़ नगरों एवं छाट छोट कस्या भर वीमार लोगो क 
उपचार वे लिए अरपताल एवं डिस्प सरिया स्थापित करती है । सन "976 77 में राज्य सरकारों 
न॑ चिबिन्सो एव सावजनिय स्वास्थ्य पर लगभग 686 3 करोड रुपय जय करन की व्यवस्था 
की थी ९ 

(छ) शिक्षा बच्चा एव नवबुब॒का दे लिए शिक्षा की व्यवस्था वरना भी राज्य सरकारा 
का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारे न केवल सामान्य बल्कि टतीक्ल शिक्षा की भी व्यवस्था 
करती है। शिगत दुछ वर्षों स॒ शिक्षा पर हान वाजा ब्यय निरन्तर बढ़ता हो चला जा रहा ह। 
सन ।976 77 भ सभी राज्य सरकारों न शिक्षा पर 767 2 कराड़ एपय व्यध करन वी व्यवस्था 
की थी। 

(ज्ञ) पतावजमिक मिर्मांण-काए (९५०॥० $४०7.5)--जैसा विदित है राज्य सरकार प्रति 
व सड़या भवना आदि पर भी व्यय करती है।सन 976 77 म राज्य सरकारा दास 
इस मद पर 300 ऊराड़ सथथ व्यय करते की व्यबस्था की गयी थो ! 

[झ) सिचाई--जैंसा हम पूछ कह चके ह॑ किसाना के घिए तहरी तिवाई की व्यवस्था 
करना भी राज्य सरवारा का उत्तरदायित्व हैं| सन 976 77 मे सभी राज्य सरकारा द्वारा 
सिंचाई पर 90 क्राड हपय व्यय करन की व्यवस्था की गर्मी थी । 

दि परियोजगाएँ (एणाक्रा।ए 2२० ०फाथां ९70६०७)-- 
ज्र) साप्ुदामिक बिकात परियोजगाएँ ( हु जब 
ग्राभा के मन एवं साबानिक उत्बान के लिए सत 952 स॒ राज्य अरेशारों में: ता“ लक 
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विकास कायक्म जिया वित क्या हु । सन 976 77 मे सभा राज्य सरकारों न इरा मद पर 
90 कर-ड रुपय व्यय करन की व्यवस्था की थी । 

(4) ऋण सेवाएं (9८७६ 5००८७) --पचवर्षीय याजनाजा बा वियाीवित करन व लिए 
राज्य सरकार सधाय सरकार से बडे पैमान पर ऋण प्राप्त करती है ।अत उह प्रतिव्प इन 
ऋणा पर ब्याज अदा करना पडता हू । सन 4976 77 म सभी राज्य सरकारा ने ऋण सवाओ 
पर 934 5 कराइ स्पय व्यय करने का व्यवस्था की थी । 


सन 976 77 के दजटा के अनुसार राज्य सरकारा का बुद् व्यय 7783 6 कराड 
स्पय था । 


राज्यीय वित्त मे नवीन प्रवृत्तिया 
(६८श॥६ प76६॥0$ ॥0 5008 370९5) 


विंगत 20 क्‍या म राज्यीय वित्त मे कई प्रकार क परिवतन हुए है। राज्यीय वित्त म 
प्रचचित नवीन प्रवृत्तिया निम्नलिखित है 

() राज्य सरवारा की आय एव ब्यय म भारी वृद्धि हुई है। विगत कुछ वर्षो म राज्य 
सरकारा न कई प्रकार के नय कर तग्राय हैं जिनक परिणामस्वरूप उनकी आय में पर्याप्त वृद्धि 
हुई हैं । बसा प्रकर पंचवर्षीय योजनाओ के कारण विगत कुछ वर्षों मे राज्य सरकारों # व्ययां म 
भी पयाप्त वृद्धि हुट । 


(2) विगत बुछ वर्षों म विक्नी-कर राज्य सरकारों का आय का एक महत्वपूण साधन बन 
गया है । सन 939 40 स पूव राज्यो म विती कर नही हुआ करता था । किते अन यह राज्य 
सरबारा की आय का प्रमखततम साधन हो गया है । सन 976 77 म राज्य सरकारा का वितरी 
कर से तगभग 2]65 8 करोड स्पय की आय प्राप्त हुई था । 

(3) विगत कछ वर्षों मे राज्याय वित्त के अवरोहापन (72५7०५5४८॥८५$) मबृद्धि हुई हैं 
विशपकर बिता कर तगान स तथा स्टाम्प रजिस्टशन मतारजन कर तथा राज्य उत्पादन कराम 
यृद्धि हान से राज्यीय वित्त म अदबराहीपन का अश पहल की अपक्षा बट गया हू । 


(4) विगत कुछ वषा ममद्य निपध (?7णमा०॥॥00) की नीति के वारण उत्पादन करों 
स शज्य सरकारा की आय घटती जा रहा है | दूसर विश्व युद्ध क दारान उत्तादन करो स॑ राज्य 
सरबारा का जाय व*त क्षट गया था परतु युद्ध क पश्चात राज्य सरकारा द्वारा मद्य तिपध वी 
नीति अपनाय जान के प्तस्वरूप स्स स्रात से राज्यों का आय म॒ पर्याप्त कमी हुई है। भविष्य 
म इस स्लात से हात बाजी आय से आर भी अधिक कमी हान की सम्भावना है | तमिलनाड तथा 
महाराष्ट जम राज्या न ता मद्य निषध का नाति का पूणरूप मे अपनाया हैं जबकि कुछ अय 
राज्या मे रस आशिक रूप म ही अपनाया गया है | मद्य निधध की नीति वे परिणामस्वत्प राज्य 
सरकारा का वित्ताय स्थिति म बहुत कठिनाइया उत्पन हा गयो है औौर दूसरा आर मद्य निपध 
नीति का क्याववित करत पर उह अधिक व्यय करना पड रहा है । 


(5) पचवपाय याजनाओं का क्रियावित करत हतु राज्य सरकारा का भारत सरकार 
स मितन वाजा वित्ताय सहायता म्‌ वृद्धि हुई है । जब राज्य सरकारों को जायकर आस्ति कर 
तथा उपाटन करा म से पटल की अपक्षा भारत सरक)र स॒ अथिक हिस्सा मिलता है। इसक 
साथ ही साथ राज्य परफारो का केद्व रा सितने बात राह्ययन अबूटाना म॑ भा पर्याप्त वूद्षि हुई 
है । सन ]956 57 म राज्य सरकारा को कैद्ध से 373 करोड रुपय की वित्तीय सहायता प्राप्त 
हुृइ थी । सन 976 77 में यह बढ़कर 258 2 कराड़ रुपय हा गया थी । 

(6) विगत उुछ वर्षो स राज्य सरकारों क वजटा भ तिरातर घाट का प्रग्नत्ति क्ियाशील 
रहा ह अथात राज्य सरकारा क व्यय उनका जाय की तुतता मं अधिक रह है । इसके दा सरय 
कारण हू प्रथम राज्य सरकारा को पचवर्षीय योजनाआ पर पयाप्त राधि व्यय करती पडता ह। 
दूसर॑ राज्य सरकारा का पटत का अपला कमचारिया एवं जधिकारिया क्षा अधिक वेतन एवं भत्त 
दने पड रह है । 
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(7) विगत कुछ वर्षा मे राज्य सरकारों की नकद निधियों. (०४७0 एढ४श६८७) में पहुत 
हास हुआ है । इसका मुस्प कारण यह है हि पचवर्षीय साजनाओ को तियायित करन के लिए 
राज्य सरकार अपनी नकद निधियों मे से पहले को अपेक्षा अधिक घन निकाज रही हैं। कुछ 
सरवारों न तो अपनी नवट निधियों का पूणत समाप्त ही कर लिया है। 


(8) विगत कुछ वपा म राज्य सरकारा के विकासात्मव व्यय मे अपश्ाकृत अधिक प्रद्वि 
हुई है । इसम सदेह मही कि सामाय प्रशामत पर भी पहले की अपेक्षा राज्य सरकारो का ध्यय्र 
बढ़ गया है बिन पह बूद्धि उस अनुपात मं मही हुई जिसम विकासात्मक व्यय का वृद्धि हुई है 
अथात विकासात्मक व्यय सामाय प्रशारान व्यय वो अपक्षा अधिक तगी से बढा है. । 


(9) बिगत कुछ वर्षों म विकासात्मक परियोजताओा को लिसान्वित करने के लिए राज्य 
सरबारा को मद्वानबाजार से अधिकाधिफ मात्रा मं दीधकालीन ऋण लेने पडे है । 


(0) विगत कुछ वर्षो स राज्यीय वित्त म स्वविधीकरण (0/४श५७) को फ्रवृत्ति भा 
कायशील रहीं है। कई प्रकार के नथ-नय कर लगाये गये है। इनम स मनोरजत कर भूमि 
सुधार कर गाडियो पर कर भाजगुजारी पर सरचाज तथा शिक्षानत्र [स0फएक्षाणा 0७5४) 
उल्लेखनीय है । 
राज्य वित्त की जुटियाँ 
(ज्ञाण०णगाश लग इक्व० हक ॥065) 

थ इस प्रकार हैं 

(॥) राज्य सरकारा की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं को दखत हुए उनकी आग के 
बतमान साधन न केवन अपमाप्त बिक स्थिर एवं त्रेवाच भी है। उदाहरणाव मालगुजारी एवं 
स्टाम्प शल्कों स राज्य सरकारों का हान वावी आय लगभग स्थिर ही है। इसी प्रकार राज्य रारकारो 
की उत्पादन करा से हात वाली आय म निरंतर हासा हा रहा है बास्‍्तव मे राज्य सरकारा 
की वतमान वित्तीय स्थिति दुभाग्यपूण है । सविधान व अतगत राज्य सरकारा को जो काम सौप 
गय हू काजान्तर मे उन पर अधिकाधिक व्यय की आवश्यकता पड॒ती है परातु राज्य सरकारा का 
आप के जा साधन साप गय हूँ वे अधिकाशत स्थिर एवं बवोचतार है | परिणामत राज्य रारकारों 
को अपने टापिया का निभाने के लिए 4 द्वीय सरकार से झण एवं सहायक अनुदान लेने बे लिए 
विवश होना पडता हैं | 

(2) राज्यीय करायान का आर समुदाय व विभित बर्गा पर समानता क आधार प९ 
वितरित नहा किया गया है। डूसर शब्ता में राज्यीय कराधान का मुएय भार घनििका की अपेशधा 
निधन पर अधिव पड़ता है । मालगुजारा सिचाई कर स्गाम्प धुल्क एवं वित्री कर का मुख्य भार 
गरीबों पर ही अखिक पड़ता हैं। 

(3) राज्य सरबारा का बित्ताम नीति जबटार एव हक्षियागसी हूं। व आग्र के साधना का 
विकास करन के बजाय व्यय मे कमी करना अधिक अच्छा समयती हूं। उदाहरणाथ बदा का 
विकास करके राज्य सरकार अपनी आय मे पर्याप्त वृद्धि कर सकती है परतु दुभाग्यवश अधिकाश 
राज्या ने ऐसा तरन का प्रयास नहीं किया है । 

(4) बिभिन राज्या की कर सरवनाओ (एयर इएशा८५) में एकरूपता का अभाव हू। 
विभिन राज्यों व प्रति व्यक्ति कराधान में भा बहुत बिभितता पाया जाती हूँ। मुरगत यह 
विशिश्नता राज्या के विकास स्तरा को भिवता के कारण ही है । उदाहरणाथ प्रनि व्यक्ति करा 
धात महाराप्त म सबसे अधिक तथा उडासा मं सबसे कम हे | परतु बिगत कुछ वया में विभिन 
राज्यों भ प्रति व्यक्ति कराघार मे होने वाती असमानताओ का कम करने क प्रयत्न किय जा 
रहह। 

(5) राज्य सरकारा के ध्यय का वितरण भो अंसनन्‍्तोषजनक है| राज्य रारकारो की आय 
का मुस्य भाग राजस्व की प्रत्यक्ष मागा एब सुरक्षा झेवाओ द्वारा हडप लिया जाता है । सामाजिक 
एवं विकासात्मक सवाआ के लिए वहुत कम बच रहता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों का 
ब्यय गरीबो की अपक्षा अमीरो को अधिक लाभान्वित करता है । 
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राज्यीय वित्त मे सुधार का सुझाव 

राज्याय वित्त के उपरोक्त दापा एवं जुटियो को दूर करन के लिए निम्नलिखित सुयाव 
प्रस्तुत किय गये हैं 

() राज्य सरकारो की आय भी अपयाप्तता का हूर करने के लिए सम्रचित नये कर 
जगान गैर कर साधना का विंकास करने (अथात आद्योगिक एवं व्यापारिक उयम स्थापित करन) 
तथा कर प्रशासव म आवश्यक सुधार करने के सक्ञाव प्रस्तुत किय गय है । 

(2) राज्याय वित्त के अवग्रेहीपन (7825॥४८॥९५७) का दुर करन के लिए सुताव दिया 
गया ह कि राज्य सरकार कृषि आय पर आरोही कर लगायें ओर इस साथ ही साथ धनी वगा 
द्वारा प्रयुक्त की जान बानी वस्तुआ एवं सवाआ पर ऊँचे कर लगाये जायें 

(3) राज्य सरकारा को चाहिए कि वे अपन कुछ विशप करा का जुटिया को यधासम्भव 
टूर करने का प्रयत्त कर । उदाहरणाथ उन्हे मालगुजारी म॑ महत्त्वपूंण परिवतन करन चाहिए । 
विशेषकर गैर आ्िव जाना ((070000077० 00085) के स्वामियों को मालग्रुजारी क भुगतान 
स मुक्त कर देना चाहिए । “सके साथ ही बिती कर क आवश्यक युक्तिकरण (॥॥07 54009) 
करने की आंवश्यक्ता है । 

(4) राज्य सरकारो को यथासम्भव अपना कर-सरचताआ का विविधीकरण करना 
चाहिए अथात उह मालग॒तारी एवं विकी-कर पर ही निभर न रहकर आय के अय स्नातों का 
विकास करना चाहिए 

(5) राज्य सरकारा को यथासम्भव नागरिक प्रशासन ब्यय म कमी करती चाहिए | 
विशपकर शिखर प्रशासन की लागत को कम करना तो अत्यत आवश्यक है। 

(6) राज्यीय एवं स्थानाय वित्त म समुचित समवय स्थापित फ्िया जाता चाहिए 
ताकि प्रशासन की य दोना इकाइथा मिल जुलकर लोगा को आवश्यक साप्ताणिक संवाए प्रदान 
कर सक्‌ । 


भारतीय कर प्रणाली के दोष 
(एच्वएल७ऊ 2 फल फवग्य 72९ 5) 80७) 


जब तर हमत भारत सरकार एवं राज्य सरकारो क वित्त का विस्तृत अध्ययत किया है। 


का हम भारताय कर प्रणाती का समग्र रूप म अध्ययन करगे । इस प्रणाली के मुएय दोप तिम्ग 
खित ह्‌ 


+ () भारतीय कर ग्रणाती किसी पूष निधारित योजना पर आधारित नहा है अधात इसका 
वकास किसी वज्ञातिक आधार पर नही किया गया हू | इसे तो मुरयत सामय्रिक आवश्यक्ताआ 
व अनुसार ही टाला थया हू । इस प्रणाती का निर्माण करते समय दश म उत्पादन एवं वितरण 
पर पडने बाले प्रभावा की आर श्रम्रनचित व्यान नहा दिया गया है 


(2) इस कर प्रणाती म॑प्रयाप्तता एव लाचकता का भा अभाव है। दूसरे शब्दा म 
सरकार का आय के साधन न कबल अपर्याप्त बल्कि वलोच भी है। दश की सामाजिक सेवाआ 


सम्ब धा आवश्यकताअ का टखते हुए के द्रीय एवं राज्य सरकारा बी आय के साधन सीमित 
प्रतीत हाते ह। 


(3 इस कर एणाती म अप्रत्यक्ष करा की अधिकता * भारताय कर प्रणाली म ब्रत्यले 
कर अधिक याया म घी फाय जाते ) यह उणाली अधिकरशव अश्व यत करों पर ही निभर रहती 
है । इसम सदह नहां वि |वंगत कुछ वर्षो म आस्ति कर साम्पत्ति वर उपहार कर एवं व्यय 
कर--जस बुंछ प्र यश्ष +र गाय गय है । परतु इनसे उत्पन हान वाती जाय बहुत कम हं। 
राज्यीय एवं क द्रीय सरवारा की जाय का भ्रय भाग अप्रत्यक्ष करो स हो उपलब्ध होता हू 

(4) इस कर प्रणाली का अवरोही स्वरूप अत्यात आपत्तिजनक हैं) दूसरे शब्टदा मे भार 


तीय कर प्रणाली समता प्रनियम को सतुप्ट नही करती । भारत मे अमीरा की अपला गरीबों पर 
क्रो का भार अधिक पडता है । आयकर का छोडकर शेप सन्नी कर अवरोही ही हू | मालगुजारी 
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तो सबसे अधिक अवरोही कर है । इसी प्रकार सीमा शुल्यों उत्पादन करो स्टराम्प शुल्कों आदि 
का भार अमीरा की अपेक्षा गरीबा पर अधिक पड़ता है। विगत कुछ चर्षो मे विदीन्‍वार तथा 
वनस्पति चाय तम्बाकू सुपारी एवं वीडिया पर लगने वाल उत्पादत करो से भारतीय कर प्रणाली 
के अवरोहोपन म और अधिक वृद्धि हुई है । 

(5) भारतीय बर प्रणाली परम्परागत (फ807070) जौर अवबुदार (एकबशाएआ॥५४) 
है। इसम मालगरुजारी एवं उत्पादन करा जैसे अवरोही कर आज भी पिद्यमान है जयकि सभी 
दिशाआ स उनकी आजोचना की गयी है। आस्ति-कर उपहार कर एवं मम्पति कर जैमे प्रगति 
शील कर हाल हो के कुछ वर्षो स लागू किय गय है । 

(6) सपीय सरकार राज्य सरवारा एवं स्थानीय निक्राया ([0० 0 0०७०५) के बीच आप 
साधना की बेटवारा अत्यन त्रुत्पूण है । जैसा हम ऊपर कद्ट चके है राज्य भवारा के दायिवों 
मे निरत्तर वृद्धि होती चत्ी जा रही है कितु इन दायित्वो को निभान ह़तु उड़ आय के जो 
साधन सौपे गये ह व न यवतर अपर्थाप्त बल्कि वेताचदार भी हु इसी प्रकार स्थानीय निकाया 
को भी सौय गये आय के साउन अत्यत़ अपर्याप्त एव उलाचदार ह यद्यपि उनते कार्यों म निरतर 
वृद्धि हाती चली जा रही है। माधना वी इस अपयाप्तना के ही कारण स्थानीय निमाय अपने 
उत्तरदाधित्व को उचित ढंग से निभाने म असमथ रहते है । 

(7) भारताय कर प्रणाती म कुशठना का भी अभाव ह । विशेषत्र सरकार के कर प्रशाशन 
मे कई प्रकार की सुदिया पायी जाती ह | यही कारण है कि भारत सम बडे पैमाने पर कर अपबचत 
((॥९ ०५०४०) क्या जा रहा ह। प्रो० का डर (६५००7) के अनुसान बे अनुसार इस अपबचत 
बी बापिर सात्रा 200 से १00 ब्रांड सपय तब को है। 

विशत-मुछ वर्षो मं व्यवसायी एव उच्यागपति वर्गों द्वारा नय करा की तीज आवोचना कौ 
गयी है । उहोन सरकार की नव कर तीति के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप उगाय ह 

() नग्रे करा ने निजी खेत (07४४0७ 8९००४) मे पूजी संचय तथा आधिक विकास की 
गलि को धीमा तर दिया है जिससे व्ययस्तायिया एवं उद्यागवतियों सर इनका प्रतिकल सनोवैज्ञानिय 
प्रभाव पडा है । 

(2) सब करो स प्राप्त होने वावी आय लगभग नगण्य है जबकि इसको एकज्रित करने 
की लागत अपैशाक़त अधिक है । जत दस हष्टिकाण से नग्रे कर कोई अच्छे कर छिद्ध नहीं 
हुए है ) 

(3) कराधान के समता उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक वतन दिया जा रहा है। यद्यपि 
सम्पत्ति एबं आय के बितरण से समानता का होना वाछनीय ही ग्रतीत होता है तथावि सामाजिक 
न्याय की इरा इच्छा का सम्रन्तित सीमाओं के भीतर ही रखा जाना नाहिए क्योंकि स्रपता पर 
अत्यधिक जार देने से आशिक विकास की ठींब्र गति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । 

(4) विगत कुछ वर्षों मर कराधान के अथधिक ऊँचे ध्तर के कारण विदेशी पूजी का प्रवाह 
हतोत्साहित हुआ है । उसबा कारण यह है कि ऊँचे करो के परिणामस्त्ररूप विलेशी पूंजी पर कमाय 
जाने बाते लाभ म॑ हात हुआ हे ! 

(5) भारत म्‌ क्राधात देश के दीवकालीन आशिक विकास को समुन्नत करन मे सहायक 
सिद्ध नहीं हुआ हे । सरकार की कराधान नीतियो म समवय का अभाव है और त ही सरकार ने 

अपने आर्थिक सदश्यो की पूर्ति हतु किसी समुचित दीघकाजोन कराधान नीति का जनुसरण ही 
फ़िय्रा है! सरकार हारा बिता क्सी पूथ निधारित योजना के ही कर लगाये जात है ) 

सुधार के सुआव--बतमान कर प्रणाली क दोपा एवं ज़ुटिया को दर करने हेतु निम्त 
लिखित सुभाव प्रस्त॒त किय गये है 

(!) मातंग्ुजारी सिंचाई कर आवश्यव वस्तुआ पर लगे उत्पात्त कर ठथा बिनी-कर 
आदि अबराही करा सम सशान किया जाना चाहिए | विलासिताआ पर अधिक ऊची दरां पर कर 

गाने चाहिए ताकि कर प्रणाली के बत्रगान अवरोही रवल्प में बसे की जा सके । 

(2) बतमाव कर ब्रणानी म प्रत्यक्ष करो पर अधिक वक्त लिया जाना चाहिए। विगत कुछ 
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वर्षों मे लगाये गये नये कर (जैसे आस्ति-कर सम्पत्ति कर व्यय कर उपहार कद एवं कृषि 
आयकर) वास्तव म उचित ही है | इनके जतिरिक्त अप्रयाशित सम्पत्तिया की प्राप्ति पर भी 
प्रगतिशील दरा पर कर जगाय जात चाहिए । 


(3) कर-अपवचन स होने वाली दतमान क्षति को क्डाइ क साथ राकना चाहिए। इस 
उत्श्य की पूनि के जिए कर प्रशासन प्रणाती का सुददत बनाना नितान्त जावश्यक हू। 


(4) अधिक आय प्राप्ति के लिए विभिन्न करा क क्षत्रा का विस्तत किया जाना चाहिए। 
(5) अतरिम काव मे सावजनिक व्यय म परिवतत करके कर प्रणाली की नुटिया को 


दूर किया जाता चाहिए। दूसरे शब्टा म नागरिक प्रशासन पर हान वाने व्यय में कमा करवे 
सासानिक एवं विकासामक सेवाआ पर अधिक “यय किया जाना चाहिए । 


परीक्षा प्रश्न तथा उनके सक्षिप्त सकेत 


] भारत मे राज्य सरकारों कौ आय के मुप्य लोतो एवं व्यय की मुझ्य सदों की विषेचता 
कोजिए । (आगरा 965) 
अयवा 
भारत मे राज्य सरकारो के बजटो को घुरय विशेषताएं बताइए । (राजस्थान 967) 
[सकेत--प्रथम भाग म राग्य सरकारा का आय क मुख्य स्राता की चर्चा कीजिए जौर 
दसर भाग सम टनक “ययय की सुख्य सदा का वणन कीजिए । आय एव व्यय वी सरय सतो 
का विवचना करते समय नदीनतम आबकडे भी प्रस्तुत कीजिए] 

2 राज्याय वित्त मे होने वाली हाल को प्रवत्तियो की चर्चा कीजिए । (जवगपुर 962) 
[सकेत--यहा पर रायीय वित्त की भहत्त्वपूण प्रवत्तिया की चचा वीजिए और सक्षपम 
यह भी बतारए कि राज्यीय वित्त वी मरब त्रटिया को कस दूर किया जा सकता है।] 

3 यहा पर कर प्रणात्री के मुय्य दोष क्या-क्या हैं और उहे क्से दुर किया जा सकता है * ) 

(पजाव ॥965 
[सकत प्रथम भाग म भारताय कर प्रणातरी दा मस्य 4टियो को विवचता कीजिए जोर 
हसर भाग म सतपत यह वलाइए कि उह कम ढर क्या जा सकता है।] 


5॥ 


स्थानीय घित्त 


([.08य 3704708) 





स्थानीय जित्त का अर्थ 
कक मर हर व्रिच से अभिप्राय स्थातीय निकाया के वित्त से है । जैसा कि बिदित है, भारत म॑ 
डस समय चार प्रगार के जकाय _([.0८७! 800॥89) हैं--.ग्राम _पथाचत जिला परिषद 
नगरपालिकाए तथा नगर तिगरम | स्थानीय जिस स अभिष्वाय इन सस्थाना क ला मठ से हू। वास्तव 
सपना के ाएं न अल तर मे कह गा नमक लत 
काय्‌ नकाय, जन मोह विज केवत स्थानीय संस्याओं _ ये जा सकते हू, जसे स॒रको का नि 
एव मरम्मत, जत और बिजली को पूर्ति सफाई एवं चिक्िसा तथा प्रारम्भिक शिला आदि । राज्य 


सरकारों की _अपेला स्थानीय सस्थाएँ इन कार्यो को अधिक श्रभावपुथ ढंग से ढंग से सम्पन्न कर 
सकती है। 

ग्राण पचायत----दस संगय भारत के सभी राज्या मे ग्राप पचायत वन चुकी है। भारत में 
प्राम पचाथतां की कुछ सरपा 22 398 है ओर देश की कुल ग्रामीण सरपा वा 99 प्रतिशत 


#१क कद पक अ-तगत आता है। प्राय बज सर मल बन लम्बा है. परातू कभी-कभी 
ट्े डे गाव से मिलाकर एक ही. अम्म- पझायत के 











के वड़े गाव से मि ) 

ग्राम पवायते तिभिनर प्रवार के काय सम्पक्ष करती है । इसके मुस्य काथ पचायतघरों का निर्माण 
एता पीने के पानी की व्यवस्था करना गाव मे सड़कों कक्षा नालिया का निमाण करना, रोशली 
की व्यवस्था कर्रना प्राइमरी स्कूल एवं डिस्पसरिया का निमाण करना तथा जम और मृत्यु दर 
के ऑकि्ो के एक्रित करना छेपि एवं ग्रामीण उद्योगो की देखभाज करना है) इस क्यों का 
सम्पत करने हते पंचायत छा भूमि मत, तथा वस्तु की विली_ पर कर लगाहों हैं । उन्हे 
वस्तुओं_पर चुयी-कर लगाने का भी | अधिकार है है | इसके अलावा ग्राम पंचायती को कुछ अदाजली 
एव पुलिस सम्ब भी अधिकार भी टिय गये है । कै 

मो कप तह मल मा प्रिषद-- प्रत्यक्ष जले म जिला परिषद भगठित किया गया ह। इसके द्वार सं: 
किये जाने बाते छुत्य काये इस प्रकार है- (क) जिले की सड़का छा विम्परण-लथरा-उनकी 
मरम्भत (ज्र) मनुष्यों तथा पक्लिसाला, आह वन त्थानना करना मर उ जए जल पूति की_व्यदस्था करता _(ग) सिचाई का प्रबन्ध 
करना (प्र अस्पतालों एवं चक्त्सालवा आदि वो स्थापना करना ओर उनकी देखभाल करना 
(४) वृक्षों का लगाता_ (बच) सफाई की व्यवस्था तथा बीमारियों की रोकथाम करता (छ) प्राइ 
मरी स्फलो एव पुर्तवालयो की स्थापना करना तथा उनका प्रवध करना । ० अर लव 


+_ जमरंपालिक्ाए (४००००७०७४०७) हे मगर ये युवा सपमवाजिक दोती दे इय [लिका द्वोती है । इसके 
काय भी लगभग वही होते हैं जो जिला परिषद के हात है। नंयरपराजिका के प्रमुख काम इस 
अकाइ हैक) सही को _निमाण तथा उनकी मरम्मत, करदटा (ख) सड़कों पर रोशनी की 
व्यवस्था करना (ग) नगर में साईं का व्यवस्था करना (घ) मगर म जल पूर्ति एवं बिजली पूलि 
की व्यवस्था करना (ड) अस्पतारों झवो डिस्प सरिया का निमाण तथा उनकी टेवश्ात करना 
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(च) प्राइमरी शिः तल बता व्यवस्था करना (छ) नालियो का, निर्माण करना (ज) उद्यानो एवं कार्यो 
को व्यवस्था करना (झ) मेलों तथा प्रेदशनियों का आयोजन करना । कर 


कर मिस है हल मिकञाथ के बता बशक दिलत शत है निगम (](एा८08॥ (०0002/॥075)--बड़े बड़े में नगरपालिकाओं के स्थात 
पर नि है. इनके काय तगरपालिकाआ को अपेक्षा न होते हैं 


शह् नगरपालिकाआ की अपेसा सरकारी नियंत्रण से भी अपेक्षाकृत स्ववलता होती हैं। लगर 
जाप कया की यतव के तार लक के के “मर को तुलना मे इनको अधिक विस्वृत वराधान सम्बधी जधिका: का हु है । जहा तक 
साधारण कार्यो का सम्बंध है, नगर निगमा के काय उगभग वही है जा तेगरपातिकाओं द्वौटा 
सम्पन्न किये जाते है । 























स्थानीय सस्याओ की वित्त व्यवस्था __ 

स्थानीय सस्थाणां के साधना को दो भागो म विभाजित क्या जा राकता ह--(क) जाय 
के कर स्रोत [पश्छ छठग«्छ ते एल) पद जाव के गैस्कर सोत (एक 70 50०८४ 
ना का है एल्पक्ा००) । स्थानीय सस्थाआ हू कर खातो को आगे चरकर दा उपविभागों में क्मिजित 
क्र सकता है--(अ) स्थानीय संस्थाओं हारा लगाय गये कर (आ) हम सरकोरा द्वारा 
जगाये गय तथा एकत्रित किये गय कर मे से स्थानीय संस्थाआ को प्राप्त होने बाजा हिस्सा । 
श्सो प्रकार गैर कर स्रोता का भी तीन उपविभागा स विभाजित किया जा सकता है--7ज) राज्य 
रकार से उपलब्ध होने वाले सहायक अनुदान आ) कह दा ऋण तथा उपलबग ($0080॥९5) [ई) जय 
साधन | बंद हम ह अब हम स्थानीय. संस्थाओं के मुख्य वित्तीय-साधनो-का-सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करंगे । 


हु ३५०१) ) कराशन ("० ग 0000 स्थानीय माल था महा कलम प्रकार के कर जगाये जाते 
मे पचायत्ो द्वारा विभिन्न राज्या ग्रे क्षेत्र प्रकार के कर लगाये किंतु 
प्यति कए िशथ कर (0000५ 90) लगभग सभी राज्यों भ ग्राम पचायतों द्वारा लगाया जाता है। 


बहुत से राज़्या मे पचायता को रे पा लक पर क्र (5४००४ 795) भातगुजारी पर अधिभार (एटशावशाईट 
पक का जगह हे [00 २८५शए०९) विभित पेशों तथा आ' पर कर पशुआ एवं गाड़ियां पर कर 
का । इसके अतिरिक्त, अछ ज्या म पचावत चु गी, यात्रीक्र माल की बिती पर 
कर, मेरा तथा प्रदशनियो पर कर तथा विवाहो पर भी “सकती है। क्िलु तु ऐसा करेने 
के लिए उुह राज्य सरकारा से पल बीत बेन पहली मम काम 3440 पा जन बे हम है 
पर्पिव्य को भी कर जगाने के अधिकार दिये गये हू 
कि : मिट उतक जतारक सकल जतपद इलल हयात रु कम (_जिना परियदो द्वारा वगाया जान ब(ना सबसे महत्त्ववुण कर भमि उप 
शत हरे आर जो जय इत्तन अतिरिक्त जिला वर्विद हुम्पत्ति हस्ता-तरण कर, सम्पत्ति कर 


बृत्ति कर आ! व बार शर की (टकरा के कर सह कर आि भी चेगा सकती है जणा कि स्पष्ट हो है, जिला परियद्रा गद्य बगाये जाने बाले 

लधिकाश कर प्राय स्थिर एवं वेलोक्दार ही है। (ढ) नयरपालिकाओं को भी कर लगाने के अधि 
कार दिये गय॑ है । नगरपो' भवना तथा भूमि पर कर सेवा कर, सम्पत्ति के हस्ता तरण पर 
कर वृत्तिकर (हर ० [9५) सम्मत्ति कर चग्री तथा सीस्ा-त कर पणश्नों तथा गाड़ियों 
पर.कर, थ्यति तंग सकती हैं| किततु लगरपालिकाओं को आय के 2मुख साधन चुगी तथा सीमा त 
ड़ व मकर पक्का बा ०4) 792) ही है यद्यपि सम्पत्ति कर भी इनवी आय का एक महत्त्वपूण 
धन है। (४) नभस्पीक्रिकाओं का भावि नगर निगम भी कई प्रकार के कर लगा संकते हैं। लेगर 
निगमो दम वग्ध्य जान वाने कर लगभग वही होत है जा_नगरणालिकाओं दास लगा जाजे कर लगभग वही होत है जा नगरपालिकाओ द्वारा लगाय जाते है 
कितु नगर निगमो को इस प्रकार के कर लगान का नगरपाजिकओ वी माता होनी हक “गत ता ्या जक थी ही तुलना मा आग मे अपेक्षाह्षत 
आधिक रबत जता होती है 7 54७४7 


28244 ८४० न 

पु (2) करो के हिस्सो का विदरण--कुछ कर 'एसे हैं. टाज्य सरकारों हारा तययय तथा 
एकत्रित स्य जाते दू। परतु उनका आय का कुछ भाग स्थानीय सम्थाआ मे वितरित क्र दिया 
ििल भग सप अर जम किक कप की वाय का एस सभी राज्यो म मोटर बाहन कर तजणातः एक ल८ 4%) की जाय का एक 
निश्चित भाग स्थानीय संस्थाओं से बाल ल्थि जाता है। उसी पकार हर आन आये वा निशिवत जाग गत वन्तयतो-तआा या दि जे नगाि दल राज्यों में माशजार। 
से होन व्राती आये का निश्चित भाग ग्राप्त वः ला _परिः 
जाता है.।-कछ--ज्यानम-बवा रजन कर (टिटापयगशा। प७४) वा कुछ भाग स्थानीय सम्पाजा 
मे क्तिस्तिनसक्लडिया जाता है। कराधान जाच आयोग बी सिफारिशा के उन्तुमार गागुजारी 
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का कम से कम [5 प्रतिशत भाग ग्राम पचायतों में अवश्य ही वितरित कर दिया जाना चाहिए 

(3) स्थानीय सस्थाओ को मिलने थाले सड्टापक अनुदान--सभी राज्यों में स्थानीय 
सस्थाओ को राज्य सरकारों की आर से सहायक अतुदाद दिये जाते है, किन्तु ये अनुदात इस 
संस्थाओं की आय का कोई महत्वपूर्ण खोत नहीं है । ये सहायक अनुदान दा प्रकार के हाते है--- 
सामान्य अनुदान (00 शमी 595) नथा विशिष्ट जनृदान (5फ0श0#० 'ाक्षा5) । सामान्य 
अनुदान वे होते है जो स्थानीय संस्थाओं को सामान्य उद्देश्यों के लिए दिये जाते है। इसके 
विपरीत, विशिष्ट अनुदान वे हाव है. जो स्थानीप ससथाओ को कुछ विशिष्ट ध्ययों को पूत्ति के 
लिए बिये जाते हैं । वास्तव में सहायक अबुद्यतों का स्थानीय सास्थाओं के तिए बड़ा महत्त्व है-- 
प्रथम, इस लतुदानों से स्थानीय रस्थाओं की वित्तीय स्थिति वें सुहड बताते से सहायता प्रिलती 
है। इसरे, सहायक अनुदाना के साध्यम से राज्य सरकार स्थानीय रास्थाआ द्वारा किए जाने वाले 
विभिन्न कार्यों सम एक्‍ल्पता स्थापिद कर सकती है । 





(4) ऋण एघ उपदान (.0975 300 5005ड625)--- नगरपालिकाओ तथा नगर तिगमो 
को सड़क निर्माण तालिया की व्यवस्था गन्दी बस्तिया की सफाई तथा जल एवं विद्युत-पूर्ति आदि 
अनेक योजनाओं के लिए ऋण लेते पडते है | चूँकि इन सम्बाओ की साख अधिक ऊँची नहीं होतो 
टसलिए उन्हें मुद्रा वाजार मे ऋण सेन मे कठिनाई हाती है । अत कराधान जाँच आयोग ने 
यह्व सुझाव दिया था कि राज्य सरझारा का तगरप्रालिवाओं तथा नगर लिगमों ढवारा लिये जाब 
बाले ऋणों वी गारन्दी चाहिए। यदि फिर भी ये ऋण अपर्याप्त हो ता राज्य सरकारों को 
सस्ती व्याज-दरों पर अपनी ओर से इस्ह ऋण देना चाहिए । दुछ विशेष परियोजनाओं के लिए 
तो राज्य सरवारों का उपदान ($90%&0/2$) भी देने चाहिए । 


.. (5) भाष के गर-कर स्रोत--जैसा_ हम ऊपर कह चके हैं, स्थानीय सस्थाआ की आय के 
कुछ गैर-कर स्रोत भी है, यधपि थे उतने महत्त्ववृण नहीं है मजा कप जितने कि उतकी आय के कर स्रोत । 












बडे-वडे नगरो से कुछ नगरपालिकाएं नगर तिगम नंगरेकासियों के लिए विजलीः पानी तथा 
मोटर-परिविहन जादि की हू उन्हें न्राः हे 
इसके अतिरिक्त नगरपालिकाओं नल अल जिला शिय, शेता पुन अपिक ; भवनों एवं भूमि के किरायों से भी आभदमभी प्राप्त न दी मा मे हे। 
ग्राम पेंचायुत तंथा. थे, मेलो शनियो मे तथा स्टालो को किसये प 

42% ननग 


देकर भी कुछ आय आप्त करती है । 

कुछ महत्वपूर्ण रथानीय कर--ये निम्नलिखित है 

() सम्प्ति कर (7707८(५४ 4४५)--स्थानीय करो मे सम्पत्ति कर का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। सम्पत्ति कर भुरयत्‌ चार प्रकार के होते हैं--(क) मक्यूत्तो पर कर, (ख) सम्पत्ति के हस्‍्ता- 


52300 0 


व्तरण पर. क्रर-(ग) भूमि पर॒ उपकर (घ) सुधार कर (8८7६7 .2५9) । ता 
वक्क 


जाने दि के प्रणव उस -कत बह न भो दो मुरय रूप होते है-_ सामान्य कर ठया सेवा कर (5टाश।' 

सामान्य सम्पत्ति कर से जभिशाय उस करे सम्पत्ति के वार्षिक किराया मूल्य (उग्र 
760(र्थग ४०/0०)-अ,र लगाया जाता है। इसके विपरीत, सेवा कर बढ़े कर है जो जल-पूर्दि, सडकों 
की सफाई एवं शिक्षा आदि के लिए गागरिको पर जग्राया जाता हैं। सेका कर भी सम्पत्ति 
वे वापिके किराया मूल्य पर ही लगाया जाता हें। प्म्पत्ति के हस्तान्तरण परे जी करजनगर- 
पालिका द्वाश लगाये जाते है । कुछ राज्यों मे जिला परिषदों तथा भ्राम पच्चायतो को भी सम्पत्ति 
के हस्तान्तरण पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है । भूमि_ उपकर ([ध॥6 0:8$) जिला 
परिपदो द्वारा लगाथा जाता हैं और यह दनकी आम का प्रमुख साधन है। वास्तव मे, भूमि 
उपकर मालगुआारी पर एक प्रकार का अधिभार होता है। राज्य 'जस्कारें इसे किसानो-से-माल- 
गुज्ञरी कै साथ हो दकत्रित करमी है! परन्ते बाद में इसे जिला परियदों मे वितरित कर दिय्रा 
जाता है। सुधार केर से ऋभिफ्रय उस कर से है जो स्थानीय सस्थाओ हारा क्ियान्वित वी गयी 
सुधार योजना के परिणामस्वख्य भूमि एवं सम्पत्ति के सूल्यों मे होने वाली वृद्धि पर लगाया 
जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी क्षेत्र में सडक-निर्माण, जल-यूति एवं बिजली-पूति को योजनाओं 
के परिणामस्वरूप सम्पत्ति के मूल्य से वृद्धि हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति मे उस क्षेत्र भें स्थित 
सम्पत्ति पर कर लगाते का नगरपालिका को पूर्ण अधिकार है, क्योकि इसकी सुधार योजनाओं के 
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फलस्वरूप ही उस क्षेप्र मे सम्पत्ति के भूल्यो मे वृद्धि हुई है। कराधान जाँच आश्ोग से सिफारिश 
की थी कि स्थानीय सस्थाओ को अधिकाधिक मात्रा भे सुधार कर लगाकर अपनी आय मे वृद्धि 
करनी चाहिए। 

(2) वृत्षिणों एड पेशो -पर--कर-(?:ए४४०० 7३४)->कुछ -राज्ये मे स्थातीय संस्थाओं 
सिह के छ विशेष पेशो, वृत्तियों_व्यापारों आदि में सलस्त व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार 
दिया गया है। यह कर विभिन्न वृत्तिया तथा पेशो पर विभिन्न दरो पर लगाया जाता है। किन्तु 
स्मरण रहे, यह कर स्थानीय सस्काओं की आय का कोई महत्वपूर्ण साधन तद्दी है.। 

(3) दोल टंक्स (70॥ 7४४)--कुछ राज्यो मे नगरपालिकाएँ वथा जिला परिपदे लोगो 
से टोल टैक्स भी वसूल करती है । टोल टैक्स से अभिप्राय जूस कर से है जो कसी विशेष क्षेत्र मे 


प्रवेश करने वाले अथवा किल्ही सुविधाआ का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों से वसूल किया जाता है । 
उदाहरणा, पहाड़ी स्थानों को. जाने वाले पर्यटको को टोल ठक्‍्स चुकाना पड़ता है । इसी प्रकार 
कुछ विशेष सड़को एवं पलों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों, पशुओं तथा मोटर वाहनों पर भी 
टोल टैवम लगाया जाता है । इस प्रयूटली ॥ टोल टेक्स केवल उन्हीं सार्वजनिक निर्माण-कार्ओों परे 
लगाया जाता है जिनको लागत 5 ज्ीख म्पये से अधिक होती है, परन्तु आथिक इृष्टि से टोल 
टैक्स एक अच्छा कर नहीं है क्योकि इसका भार अमीरो की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़तों है।7” 
इसके अतिरिक्त दाल टैक्स परिवहन के प्रवाह में भी बाधक सिद्ध होता है। 


(4) पक वर कर--कुछ राज्यों म॒ स्थानीय संस्थाओं को प्रशुओं एवं 
मो बनी कक जा  ्तच बाहेनो पर भी कर लगाने को अधिकार दिया गया है किन्तु अधिकाश राज्यों म॑ं मोटर 
बा इसकी आय को हक निश्चित 


गा स्पकय सम्पाओं को दे दिला लक ही द्वारा एकत्रित किया जाता है गद्यपि इः 
भाग श्पा्ीय संस्थाओं को 


($) चंगी.एव्र.सोमाच्त कर ((9०0॥ आ4 व८्य॥78 85) पक मे की राज्यों में चगी तथा 
सीमान्त कर नभरपालिकर/व्य-तथा नगर निगमो कौ आय का महत्त्वपूर्ण भाग है। चगी कर 
अधिपष्नाय्‌ उस कर से है छो किसी स्थावीय- केस में आयात _ किये गये पदार्थों पर तयाया जाता 

_ के का ना दसके विपरीत, -र बह कर होता है_ जो कसी विशेष स्थानीय क्षेत्र म_ आने कोले 
+ व बारतब गे आधिक दृष्डि थे चुंगी एवं सीमान्त कर होनी ही हे कक पढमा है। कक सीगान्त कर दोः 
अच्छे, बी कक नही हि क्योकि इनका भार अम्ीरों की अपेक्षा गरीबों: धिक पड़ता हैं । इस 


अतिरिक्त, कुछ तौथवेस्थानों वर आते बाले ब्ातियों पर तीर्थयात्री_ कर (0॥809 7४5) भी लगाया 
ही. 























करा 


स्थानीण सस्थाओ की वित्त समस्या 

जैसा हम पूर्व कह चुके है, स्थानीय सस्याओं को कई प्रकार के कार्य सौपे गये है किन्तु, 
दुर्भाग्यवश, इन कार्यों को भलीभाँति सग्पन करने हेतु उनन्‍्ह आय के पर्याप्त एव लोचदार साधन 
नहीं दिये गये हैं। स्थानीय सस्थाओ को दिय गये वर्तमान आय के साधन न केवल अपर्थाष्त 
बल्कि वेलोचदार भी हैं । परिणामत स्थानीय सस्थाएँ अपने कार्यों को भलीभाँति सम्पन्न मही 
कर पाती । उन्हें आश्शिक साधना के लिए राज्य सरकारो के अनुदाना पर निर्भर रहना पडता है । 
हरागवश थे अनुदान न केवल अनिश्चित बल्कि अपर्याप्त भी होते है । इसके अलावा, राज्य 
सरकारो को स्थानीय सस्थाओ के कार्यक्षेत्र मे अनावश्यक हस्तक्षेप करते का भी अवसर मिल जाता 
है। इसके विपरीत, विदेशा में स्थानीय सस्थाओ को वित्तीय स्थिति बहुत ही अच्छी है। उन्हें आब 
रे महत्वपूर्ण एवं लोचदार साधन श्रदान किये गये है। यही कारण है कि विदेशों म स्थानीय 
सरथाश्रो का कार्यक्षेत्र अपेक्षाकत जधिय विस्तृत होवा है। इसके अतिरिक्त; विदेशों की स्थानीय 
सस्याएँ अपने कार्यो को. भी अधिक अच्छे ढग रो सम्पन्न करती है। अत हम इस सिष्कर्ष पर 
पहुँचते है. कि भारत म स्थानीय सस्याओ की सुख्य समस्या वास्तव मे वित्तीय साधनों की 
स्वल्पता है। 

स्थानीय संस्थाओं की दंमान शोचररीय बिच व्यवस्था के कारण 


भारत में स्थानीय संस्थाओं की वतेसान' झोचनीय बिच व्यवस्था के सुस्य कारण इसे 
पकार है 
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() जैसा हम पूर्व कह चुके है आय के उत्पादक ([7०!एल्ाए८) एवं लोचदार साधन 
केन्द्रीय तथा राज्य सरवारो ने अपने लिये ही सुरक्षित रख छोडे है । स्थानीय संस्थाओं को केवल 
अनुत्पादक एवं वेलोचदार साधन ही प्रदान किये गये है वास्तव मे, स्थानीय सस्थाआ की शोचनीय 
वित्त व्यवस्था का यही मुरय कारण है । 

(2) भारत म स्थानीय सस्थाओं ने अपने कराधाव सम्बन्धी अधिकारा वा प्रूण उपयोग 
भी नहीं क्या है। इसका कारण यह है कि इन सर्थाओ के निवाचिन सदस्य जनता को 
अपने पक्ष में रखने के उद्देश्य से करा की दरा एवं संख्या भे वृद्धि करना पसन्द नहीं करते अर्थात्‌ 
वे जनता पर अधिक कर तगाबर उसक्रा विरोध मोल नही लेता चाहते । 

(3) भारत ये तागरिका की वरदान क्षमना भी सीसित ही है। परिणामत स्थानीय 
संस्याआ के लिए अधिक कर लगाने की गु जादश भी नहीं है । 

(4) भारत की अधिकाश स्थानीय सस्थाओं मे उचित निपन्‍नण एव निरीक्षण के क्षमाव 
के कारण धन का वहूत बड़ पैमाने पर अप्रव्यय भी होता है | वास्तव॒ में यह भी इनकी वित्तीय 
कठिनाइयों का एव प्रमुख कारण है। 

(5) स्थानीय सस्थाओं को राज्य सरकारा से गिलसे वाले सहायक अवुदान थे केवल 
अनिश्चित एव अतियोजित बल्कि अपर्याप्त भी होते है । 

स्थातीय सस्याओ वी वित्तोय स्थिति को सुधारने के सुझाव 

स्थातीय संस्थाओं वी वित्तीय समस्याओं का अध्ययत दो सरकारी समितियों द्वारा किया 
गया ह+ प्रथम स्थानीय वित्त जाँन समिति ([.0९४।॥ 70०७ ह4एघा५ (:००॥//९६) दुसरे 
कराधान जाँच आयोग (]8000०7 क्ाप्रणा५ (०एण्णा।/९७)। इन दोनों ही समितियों ने 
स्थानीय सस्थाओं की वित्तोय सास्पाओ का गहन अध्ययन करने के उपरान्त उन्हे सुलझाने के 
लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये है । स्थानीय वित्त जाँच सशिति (सन 95) द्वारा भ्रस्तुत 
किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण शुयाव इस प्रकार हैं 

() भारत सरकार को रेलमाग समुद्रीमार्ग तथा वाथुमार्ग के यात्रियों पर सीमान्त कर 
(#क्रपरप्तार्श 79%) लगाकर उससे प्राप्त होगे वाली आय को स्थानीय सल्थाओं में वितरित कर 
देता चाहिए । 

(2) राज्य सरकारों को भूमि उपकर बिजली विक्रय कर मनोरजन कर आदि से प्राप्त 
होने वाली आय को स्थानीय सस्थाओं मे बॉँट देता चाहिए । 

(3) राज्य रारकारो को मोटर बाहन कर रो प्राप्त होने बाली आय का कुछ भाग रथानीय 
सस्थाओ को दे देना चाहिए । 

(4) चूंकि_स्थानीय सस्थाएं केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर स्थानीय कर नही लगा 
सकती है अत इसके बदले मे केन्द्रीय सरवार को क्षतिपूर्ति के रूप भे कुछ राशि स्थानीय सस्थाओं 
को देनी चाहिए । 

(5) स्थानीय सस्थाओ को अपने कराधान सम्बन्धी अधिकारों का समुचित एवं पूर्ण उपयोग 
करके अपनी आय मे वृद्धि करती चाहिए । 

कराधान जाँच आयोग (सन 954) वे स्थानीय सस्थाओ की आय मे वृद्धि करने हेतु 
निम्दलिखित सुवाव प्रस्दुत किये थे 

(१) राज्य सरकारो को अपने करो से उपलब्ध होने बाली जाप का एक निश्चित भाग 
स्थानीय संस्थाआ में वितरित करना चाहिए । 

(2) राज्य सरकारो को जल पति, बिजली पूर्ति, गन्दी बस्तियो की सफाई, सडक तिर्माण 
तथा मोटर परिवहन आदि के लिए स्थानीय सस्थाओं को ब्याज कौ सस्ती दरो पर ऋण प्रदात 
करने चाहिए । इस प्रक्वार के उधोगो से स्थानीय सस्थाओ को आय के नये साधन उपलब्ध 
हो सकेंगे । 

(3) मगरपालिकाओ एवं नगर निगमो को विज्ञापन कर [#6एश॥5९१९/॥६ प्र») लगाने 
का अधिकार दिया जाना चाहिए । द् 
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(4) स्थानीय सस्थाओं को विवाहो के रजिस्ट्रेशन पर कर लगाने का अधिकार दिया जाना 
चाहिए! 

(5) राण्य सरकारों को मनोरंजन कर से उपलब्ध होने वाली आय का कुछ भाग स्थानीय 
सस्थाओ को देना चाहिए । 

(6) राज्य सरकारो को मौटर चाहत कर से उपलब्ध होने वाली आय का 2 प्रतिशत 
भाग सगरपालिकाओं, नयर निगमो तथा जिला परियदो मे बाँट देना चाहिए । 

(7) राज्य सरकारो को सहायक अनुदान देंने समय स्थानीय सघ्थाओ के सापेक्षिक प्लेन, 
जनस रूया के आकार तथा वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यात में रखना चाहिए) राज्य सरकारों 
को सामान्य अनुदानों के अलावा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान देने की व्यवस्था भी करनी 
चाहिए । 

(8) प्यायतों वी स्थापना के वाइ कुछ वर्षों तक उन्हे राज्य सरकारों से उदार सहायक 
अनुदान मिलने चाहिए | इसके अलावा, पच्ायतों को आरम्भ में केवल कुछ चुने हुए और स्पप्ट 
कार्य ही हिये जाने चाहिए, ताकि बे उन्हे भलीभाति सम्पन्न कर सकें | 

प्रीक्षा-प्रशन तथर उनके संक्षिप्त संकेत 

) भारत से स्‍थानीय वित्त की विशेषताओं का वर्णन कीजिए । दोषों का सकेत करते हुए 

सुधारों के सुझाव दीजिए ? (आगरा, 959) 

[सकेत--प्रथम भाग मे, ग्राम पचायतो, जिल। परिपदो,, नगरपालिकाओं तथा नगर नियमों 

द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले भहत्त्वपूर्ण कार्यों का वर्णव वीजिए और बताइए कि ये 

सस्थाएँ अपने व्यय की पूत्ति आय के क्ति-किन साधनों द्वारा करती है अर्थात संस्थाओं की 

आय के मुख्य साधनों वी विस्तृत चर्चा कीजिए । दूसरे भाग में, इन सस्थाओं की शोचनीय 

वित्त-ब्यवस्था के मुस्य कारणों की चर्चा करते दूर बताइए कि इन्हे कैसे दूर किया जा सकता 

है। इस सन्दर्भ मे स्थानीय वित्त जाँच समिति नथा कराधान जाँच आयोग की मुख्य 
सिफारिशों की चर्चा कीजिए ।] 

2. भारत मे स्थानीय वित्त के कौन-कौन से लोत है ? उन्हे किस प्रकार बढाया जा सकता है ? 

(आगरा 967) 

[सकेत्त--प्रथम भाग में स्थानीय संस्थाओं (!009) #00/25) के कर ए० गैर-कर साथनो 

की चर्चा कीजिए। दूसरे भाग से स्थानीय वित्त के स्लोतो को बढाने के जो सुझाव स्थानीय 

वित्त जाच समिति द्वारा प्रस्तुत क्यि गय्ने थे उनका विवरण दीजिए ।] ६ 
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भारत का सावंजनिक ऋण 
(वआशबाड 7९ ऐसा) 





प्रस्ताबता भारतीय सबिधानत के अतगव ससद की अनुमति से भारत सरकार समय 
समय पर अपनी आवश्यकतानुसार सोगों से ऊण ले सकती है। इस प्रकार के ऋण भारत की 
सचित निधि (८०७६०॥०७४४५ :४ए० ०९ ॥70!9) की जमानत (5९००७) के आधार पर लिय 
जाते है । इसी प्रवगर बिधानमण्डलो की पत्र अनु्तति से राज्य सरकोर भो लोगा से अपनी 
आवश्यकतावुसार क्रण ले सकती है। यद्धि किसी राज्य सरकार को भारत सरकार का कोई कण 
ब्रापस करना बावी है तो ऐसी परिस्थिति म॑ राज्य सरकार भारत सरकार की पृव अनुमधि के 


बिना जागा से तया कण नही ले सकती । 


भारत के सार्वजनिक ऋण का इतिहास 

भारत के सावजमिक ऋण वा इतिहास काफा लम्बा है. सवप्रथम ईस्ट इण्डिय। कम्पनी 
मे जागा स कऋ्रण लिय थे क्‍्याकि | ४5वी शताब्दी म इस कम्पनी का फ्रासीसा तथा डच कम्पनिया 
से अपनी स्थिति सुदृढ करन हेतु युद्ध करना पडा था। अत उस समय सावजनिक ऋण मुण्यत 
प्रद्ध लडन के उदृश्य से ही लिया गया था। परतु 9वीं शताब्लो के मध्य म ब्रिटिश सरकार न 
नहरो तथा रेलो का निमाण करन के लिए बड पम्माने पर जोगा से ऋण लने आरम्भ कर दिये 
ये । 9वी शताब्दी के अस्त से भारत सरकार का सावजनिक ऋण 27! वराड रपये था। 
20वा शताब्दां $ आरा/णभ से भारत सरबार ने निर्माण कार्यो के लिए और भी अधिक अठ पान 
पर लागो ख ऋण लिपा भ्रा | इसके उपरात सन 94 मर प्रथम विश्व यंद्ध छिड जान के कारण 
भारत सरकार का और भी अधिक बड पंमात पर ऋण जेना पडा था | रान 929 स विश्वव्यापी 
आर्थिक मवी ब कारण भारत सरकार के बजट म घाठा उत्पत हा गया था और इस घाट 
की पूर्ति भारत सरकार ने जोगो से ऋण देकर की थी) परिणामत भारत सफार का साथ 
जनिक क्रण सन 934 मे 2224 करोड रफ़्य हा यथा भा । इसके बाद सव 939 मे दूसरा 
विश्व यद्ध कछिड गया । इसके परिणामस्वध्प भारत सरकार के सावजनिब क्रण भ और भी अधिक 
तेजी से वढ्धि हुई थी । सत [944 म भारत सरकार का पुल ऋण लगभा 860 कराइ स्पय हो 
गया था। इसमे से लगभग 35 करोड रुपय विदशी ऋण अथात स्टॉलिंग ऋण (3शापहट् छच्छ) 
आर शप 825 करोड रुपय आतरिक तथा रपया ऋण (॥१५9८७ चक्का) थ । यद्धवात मं 
भारत के सावजनिक ऋण की सरचना ((०णाएए०भाणा) म एक महान परिवतन हुआ था | ग्रद्ध स 
पूथ भारत क सावजतिक ऋण मे विदेशी ऋण का महत्वपूण स्थान हुआ करता था कित्सु युद्ध क 
उपरात विदेशी ऋ्रण का महत्व कम हा गया । सन !947 मे विभाजन ये परिणामस्वस्प भारत 
मरकार वी सपम्पत्तियो (855९७) ण्व देनदारिपो (.30400८5) का भी भारत आर प्राक्िस्तात 
क बीच बँटबारा किया गया था | इस उद्दश्य की पूर्ति क लिए |2 दिसम्बर [947 को भारत 
ओर पाकिस्तात के बीच एक वित्तीय समझौता हुआ था। इस समझात + अतग्त भारत 
सरकार न विभाजन से पूव समूचे सावजनिक ऋण को चकाने का उत्तरदायित्व अपन ऊपर 
ज्‌ लिंग था और पाकिस्तान सर कार ने अपने हिस्स क ऋणो का 300 करा रुपया भारत 
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सरकार को 3 प्रतिशत ब्याज की दर पर 50 वाधपिक किश्तों मे देने का इकरार किया था । इन 
किश्तो का भुगतान सन्‌ 952 से प्रारम्भ होना तय किया गया था । 
प्रथम पचवर्षोय योजना के अस्तर्गत सार्वजनिक ऋण का लक्ष्य 520 करोड रुपये निश्चित 
किया गया था। इनमे से 5 करोड स्पये वाजार ऋणों (शव्ाव्थ 080) से, 270 करोड़ 
रुपये अल्प बचतो (904 5907029) से तथा 35 करोड रपये अन्य लोतों से प्राप्त करने की 
योजना बनायी गई थी, परन्तु प्रथम योजनाकाल में सरकार लोगो से केवल 360 करोड रुपये 
ही आन्तरिक ऋण के रूप मे प्राप्त कर सकी थी | इनमे से 60 करोड रुपये बाजार ऋणो रे, 
242 करोड रुपये अल्प बवतो से तथा 58 करोड रुपये अन्य स्रोतों से प्राष्य किये गये थे । दूसरी 
पचवर्षीय योजगा मे 200 करोड रुपये आन्तरिक ऋण के रूप मे प्राप्त करने का लक्ष्य निश्चित 
किया गया था। इसमे से 700 करोड रुपये वाजार ऋझणों से तथा 500 करोड रुपये अछ्प 
बचतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इसी प्रक्रार 800 करोड़ रुपये विदेशी 
ऋणो तथा अनुदानो से प्राप्त करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था । परस्तु, वास्तव में, दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की अवधि मे 780 करोड़ रुपये बाजार ऋणों से, 400 करोड रुपये अरप बचतो 
से तथा ,090 कराड रुपये विदेशी ऋणों तथा अनुदानो से प्राप्त किये गये थे । तीसरी पंचवर्षीय 
योजना में 600 करोड़ रुपये बाजार ऋणो से, 600 करोड़ रुपये अल्प बचनों से तथा 2,200 
करोड रुपये विदेशी ऋणों तथा अनुदानों के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था। 
लेकिन तीसरी योजना वी अवधि में सरकार ने वाजार ऋणो के लक्ष्य को न केवल प्रूराही बार 
लिया बल्कि उससे थोडा आगे भी वढ गयी । सरकार ने जनता से 95 करोड रुपये के वाजार 
ऋषण प्राप्त किये जबकि लक्ष्य 800 करोड रुपये का ही था। इसी प्रकार विदेशी सहागता भी 
सरकार को निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुई थी । योजना की अवधि में सरकार को लगभग 
2455 करोड झुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई जबकि लक्ष्य 2200 करोड़ रु० का था । लेकिन 
सरकार अल्प बचतों के लक्ष्य की पति न कर सकी । अल्प बेचतो के रूप भे सरकार को 585 
करोड स्पये ही उपलब्ध हुए जबकि निर्धारित वक्ष्य 600 करोड रपये का था । 
चाथी पचवर्षीय योजना म निर्धारित किये गये लक्ष्य इस प्रकार थे--बाजार ऋण 45 
करोड़ रु०, अल्प बचते 769 करोड़ रु०, विदेशी सहायता 264 करोड रु० । 
भारत सरवार के ऋण की सरचना (00प्राएण्न्ात0 ० पार एक॥ णीएव 000 रण 
॥708)--भारत सरकार के ऋण की सरचना को प्रष्ठ 720 की सारिणी द्वारा व्यक्त किया जा 
सकता है. भारत सरकार का ऋण दो प्रकार का हे आस्तरिक तथा बाह्य--आन्तरिक ऋण को 
चार भागों में विभाजित किया जा सकता है--() चालू वाजार ऋण, (0) अन्य, (।0) कोपाग्रार 
विणन, (१५) त्रिशेष चल ऋण । चालू बाजार ऋणों (0ए्ा०८य८ ॥/७70०६ .0809) से अभिप्राय उन 
ऋणो से है जो भारत सरकार ने प्रत्यक्षत देश के मुद्रा बाजार से प्राप्त किये है। अन्य ऋणों के 
अनर्गत शाए३ छेजात5$, शिक्षत्रणा। शारर८ 8005 880६ (१०09७॥$800॥ 070$ तथा मृत 
ऋणों (६१७7४ 00०9॥$) की शेष राशियों को सम्मिलित किया गया है । काषागार विपत्र (7763- 
5प79 8॥)--ये उस ऋण को व्यक्त करते है जो भारत सरकार द्वारा देश के भीतर बैको आदि से 
अल्पकाल् के लिए प्राप्त क्या जाता है । कोषागार विपत्र प्राय 90 दिन मे परिपक्व हो जाते हैं। 
सरकार को उनका मूलधन ब्याज सहित लौटाना पडता हें । इस प्रकार कौपागार विपत्र अल्प- 
कालीन ऋण ही होते है । विशेप चल ऋण (99७०० छ]04५॥8 7,0875) कतिपण विशेष रुपया 
प्रतिभूतियों (592०७ [रि०9७४ 88०७77065) मे विहित देयताओ ([.8०];०5) को व्यक्त करते हैं। 
ये विशेष स्पया प्रतिभूतियाँ भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बैक तथा अस्तर्राष्ट्रीय बिकास संघ 
जैसी अत्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ को अपना अश्दान अथवा चन्दा देने हेतु जारी की जाती है। 34 मार्च 
976 को इस प्रकार के ऋणों कौ कुल राशि 996 करोड रु० थी । इसी तिथि को भारत का कुल 
आन्तरिक ऋण 3, 349 करोड रु० था | इस प्रकार 97]-76 की अवधि मे भारत के आन्तरिक 
ऋण में 5586 करांड रु० की वृद्धि हुईं थी (देखिए पृष्ठ 720 पर सारणी) । 
इसी प्रकार भारत सरकार के बाह्य (विदेशी) ऋण मे भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 
ऋण सन्‌ 97] में 6485 करोड रु० से बढकर सन्‌ 976 में 702 करोड रु० हो गया था। 
इस विदेशी ऋण में विभिन्न देशों के जशदान इस प्रकार थे--सयुक्त राज्य अमरीका 2079 करोड ०, 


भारत का स्वज़निय ऋण | 79 


क्िटेन 985 करोड्ध रू०, पश्चिमी जमंती 505 करोड र०, जापान 398 करोड़ ६०, सोवियत सध 
234 करोड़ ६०, कमाडा 228 करोड़ र०, स्वीडन 58 करोड ०, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 
(7/४एचा०॥० 06एथणशधा। &$50०७४॥०१), विश्व बैक 93 करोड़ ०, जन्‍्ये देश 
325 करोड रु० | इस प्रकार 3 मार्च 4976 को भाश्त का कुल विदेशी ऋण 702 कराड 
ह० के तुम्य था? 
भारत ने आन्तरिक एवं बाह्य ऋण का योगफल सार्वजनिक ऋण (?0०७॥९ 00०७0) 
कहलाता है। विगत कुछ वर्षो में इसमे भारी वृद्धि हुई है। 3] माचे, 97] को भारत का छुत 
सार्वजनिक ऋण !4,/48 करोड रु० था। 3! साच !976 को यह वदढकर 20,454 करोड़ रू० 
हो गया था । इस प्रकार पाँच वर्षों की अवधि में इस ऋण में 6303 करोड र० को वृद्धि हो 
गयी थी । 
अन्य देबताओ (9॥66 706४) को दो उपशीर्यको के अन्तगेत विभाजित विया 
गया हू । 
(2) अफोपित ऋण [एप्नाथाव०७ 760) 
(2) रिजबं कोप एवं जमाराशियाँ (७४९०६ £५॥0६ 206 0890505) 
अकोपित ऋण के अन्तर्गेत सम्मिलित किये गये है 
(क) अल्प बचते--भारत की अन्य देयताओं में अल्प बचतो का भी महत्त्वपूर्ण स्थान हूं । 
इसके अन्तर्गत पोस्ट ऑफिस सेविसस बैंक जप्ताराशियाँ, नेशनल डिफेन्स सर्टिफिकेट्स डिफेल्स 
डिपोजिट सॉर्टिफिकेट्स, राष्ट्रीय बचत सर्टिफरिकेट्स इत्यादि सम्मिलित है। सत |97-76 कौ अवधि 
में अल्प वचतो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 3) मार्च सत्‌ !97] को इन्रकी कुल राशि 2209 
करोड रुपये थी लेकिन 3! मार्च 976 को यह बढ़कर 3903 करोड रू० हा गयी । 
राज्य भविष्य निश्चियों (90806 श०5र्वध्वा एंपा५$) म सार्वजनिक भविष्य सिधथि भी 
सम्मिलित है। ये निधिया भारत सरकार की देयताएँ है । इसमे पडा हुआ धरव राज्य कर्मचारियों 
एब अन्य कर्मचारियों का है । 3! मां, 297! को इन सिधियो की कुल राशि 84! करोड़ रुपये 
थी। 3 मा, |976 को यह बढ़कर 520 करोड़ रूपये हो गयो थी। , 480 जगाराशियो 
का सन्‌ 974 से महत्व रामाप्त हो गया है। अत्य अकोषित ऋणो मे भी वृद्धि हुई है । 
सन्‌ !97!-76 की अवधि में भारत सटकार की कुल देवताओं में भारी वृद्धि हुई है। 
3| भा 977 को ये देयताएं 9 ४64 करोड़ र० थी लेकिन 3। मां, 976 को यह राशि 
वडकर 29,674 करोड़ रु० हो गयी थी । यदि इस अवधि मे से पाबिस्तान द्वारा देय ऋण अर्थात 
300 करोड र० का घटा दिया जाय ता भारत सरकार की विशुद्ध देघताएं 29,374 करोड रू० 
रह जातो है । 
भारत के सार्वजनिक जटण के कम अनुपात के कारण 
विदेशा की ठुलना में भारत का सार्वजनिक ऋण अपेक्षाक॒व कम है ) सन्‌ ॥976 में भारत 
सरकार का सार्वजनिक ऋण देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 30 ] प्रतिशत ही था, जबकि 
ब्रिटिश सरकार का सार्वजनिक ऋण ब्रिठेन की राष्ट्रीय आय का 44 5 प्रतिशत था | अत स्पष्ट 
हैं कि भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण ब्रिठेत की तुलना में अभी यहुत कम हे । भारत के साद- 
जनिक ऋण के अपेक्षाकृत कमत होने के प्रमु्ल कारण इस प्रकार है 
(!) चूँकि भारत की जतता पर करो का भार अपेक्षाकृत अधिक है, इसप्लिए उसके पास 
सरकार को ऋण देते के लिए पर्याप्त राशि नही बचती है । 
(2) बिभत कुछ वर्षो भे निरन्तर मुद्रा-एफीति के कारण बस्तुओ तथा सेवाओं की बीमतो 
म भारी बृद्धि हुई है । परिणामत लोगों की सरकार को ऋण देने को क्षमता का ह्वास हो गया है। 
(3) विगत कुछ वर्षो मे हृपि-उप्ज की कीपतो मे वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय 
वा पर्याप्त भाग गाँवों में केन्द्रित हो गया है । याँदो से बचल-सुविधाओ के अभाव के कारण 
ग्रामीणों की बवतों का उचित उपयोग नही किया जा सका है । 
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(4) विगन 30 वर्षों स सरकार द्वारा अपनायी गयी सुलभ द्रव्य नीति (स०४७ फिणाएड़ 
ए०॥०७) के कारण लोगा को बचत के लिए पर्याप्त प्रोसाहन नहीं मिल सका है । 


भारत के तार्वजतिक ऋण की विशेषताएँ 
(टबाबण/क्षाऋ्रा८5 जी वृगत।॥ 5 ?ए७॥८ 7605) 


ये इस प्रकार है 


() जैसा हम ऊपर कह चुके है अन्य दशो की चुलना मे भारत के सावजनिक ऋण का 
आकार अपक्षाइत छोटा है 


(2) भारत सरकार वा सायजनिक ऋण प्रतिवय बढ़ता जा रहा है । पचवर्षीय योजनाआ 
का ज़ियान्वित करने के लिए भारत सरकार का प्रतिवेष अधिकाधिक मात्रा म॑ ऋण लेना पड 
रहा ह्‌! 

(3) भारत के सावजनिक कण म आल्तरिक एवं बाह्म दोता ही प्रक/र क ऋण सम्मि 
लित है । दूसरे शब्दों म॒ भरत सरकार न न बेबल देशवासियों स बल्वि विदरशिया से भी ऋण 
प्राप्त क्षिये है । पत्तर्पीप योजनाओं के क्रारण विग्क्ष कुछ वर्षों मर विदेशी ऋणों की माता मे 
पर्याप्त बृद्धि हुई है 

(4) सन ।947 से पूव भारत के सावजनिक ऋणों म स्टलिग ऋणों का भारी महत्व 
हुआ करता था परत्तु सन !94? क बाद भारत के सावजनिक ऋणों मं डालर ऋणों का महत्व 
बढ़ता जा रहा है। 

(5) भारत क॑ रावजजनिक ऋणा में अल्प बचनो वा महत्ववूण स्थान है अल्प बचतें 
नशनल संविस्स सर्टिफ्किटिस एवं पोस्ट आफिस सविग ग्रंथ वे रूप म निम्न तथा मध्यम श्रेणी के 
लोगों स प्राप्त भी जाती है ! 

(6) भारत का अधिफाश सावजलिव ऋण उत्पादक है । जैसा हम ऊपर कह चुके है 
भारत के सावजनिक क्रण का बहुत कम्र भाग अनुत्पादक उदृश्यो के लिए लिया ग्रया है | भारत 
बा अधिकाश सावजतिक ऋण बिशित प्रकार की विकास योजनाओं के लिए लिया गया है । इस 
प्रकार भारत सरकार वी सावजतिक्र ऋण स्थिति बहुत सुदृढ है । 

राज्य सरकारों का ऋण (९०६ 0 0९ 5.906 50४शणाए्षा५) --राज्य सरकारों की 
ऋण स्थिति की निम्न सारणी हारा व्यक्त किया जा सकता है 


जैसा आग प्रस्तुत की गयी सारणी से स्पष्ट है राज्य सरकारों के ऋणों क तीन अग है--- 
) आन्तरिक ऋण ॥] केन्द्रीय सरकार स प्राप्त ऋण )॥॥] अभ्रत्रिष्य निधियां ) 


राज्य सरकार। 3 आल्तरिक ऋण भ तीन प्रकार के ऋण सम्मिलित है--क) बाजार 
ऋण एब बाग्डस (७९८४ 2,045 ४70 80705) (स्व) रिजब बक स॑ प्राप्त अल्पकालीन ऋण 
(ग) वैका एबं अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण । बाजार क्राणा स अभिप्राय उन ऋषणों 
से है जो राज्य सरकार सीधे बाजारा से प्राप्त करती है अर्थात जनता से प्राप्त करती 
है। बाग्डस (0705) स तात्पयय उन क्षक्तिति बाण्डों (ए०्याफुलाइक्ाणा ऋगा65) से 
है जो राज्य सरकारा ने जमीदारी प्रथा का उन्मूलन करते समय जमीदारो का दिययथे। 
में दीघकालीन बाण्डस है जिन पर राज्य सरकारें प्रति बप ब्याज चकाती है| इस शीपक के 
अत्तगत अत्य अकार क बाण्डो को भी सम्मिलित किया गया है / वियत वया मे इस मल से वृद्धि 
हुईं है । 3] माच [97[ का राज्य सरकारा के वाजार ऋणों एवं बाण्डस वी कु म्ान्ना [235 
करोड़ ह० थी लक्नि 3) ाच 976 को यह ब्रढकर 203 करोड़ रुपये हो गयी थी । 
इसी प्रकार राज्य सरकार आयश्यक्षतत पडने पर रिजंब बैक से अल्पकालीन ऋण भी लेती है । 
3] माच [97 का राज्य सरकारों द्वारा रिजव बैक से प्राप्त ऋणो की कुल राशि 375 करोड 
० थी लक्नि 3) मांच 976 को यह राशि घटकर 32 करोड रुपय हो गयी थी । राज्य 
सरवारे बैंको एवं अन्य सस्थाओं से भी समय समय पर ऋण आप्त करती रद्दती है। 3। मच, 
97 को राज्य सरकारो हारा प्राप्य क्र राशि 239 करोड रू० थी लेकित 27 माच 976 
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का यह बढ़कर 503 कराड़ रु० हा गया थी। राज्य सरकारा वा कुल आन्तरिक कण 3। माच 
97] को ]857 करोड र० था लेफिय 3) माच 976 को यह ऋण बढकर 2738 करोड 
ऋ० (अनुमानित) हां गया था । 
बेद्धीय सरकार भी समय समय पर राज्य सरकरा को कक्‍्ज दंती रहती है। विगत 
कुछ च्थों म इन ऋणों म विशप वृद्धि हुई हं। 3] माच 97] का इन ऋणा की कुछ 
मात्रा 6865 करोड २० थी लकिव 2] माच 976 को यह बढ़कर 97!2 करोड़ 
रु० हो गयी थी। वह राशि राज्य सरकारा के वुच्च ऋण की तीन चौथाई स भी अधिक हू । 
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार का ये कण पचवर्षीय्र याजनाआ का त़ियान्वित करने हेतु देती 
रहती है । 
राज्य सरकारों के ऋणा का तीसरा अग है भविष्य निधिया (#70श0ध्यां ह7945) ) ये 
भविष्य निधियाँ राज्य बमचारिया की ह. और राज्य सरकारो की देयताएँ (॥80705) है । 
इन राशिया पर राण्य सरकार खर्याज देती है। 3/ माच 97। को इन भविष्य निधियो 
वी कुल माभा 537 करोड़ रु> थी लेकित 3। माच [976 को यह राशि बढ़कर ] 65 करोड़ 
कू० हो गयी थी | इसका कारण यहे था कि राज्य सरकारा ने कमचारियो का बटा हुआ मेंहगाई 
भत्ता नकद ते दकर प्राविड़प्ट फण्ड म जमा कर दिया था | 
विगत कुछ वर्षों मे राज्य सरकारों के बुल ऋण से भारी वृद्धि हुई है। 3। माच 97/ 
नी इस नूण की बुल्ल माता 8 749 करोड ६० थो लेकिन 3। माच 976 को ग्रह बढकर 
]3 65 कराण र० हा गयी थी। 
परीक्षा प्रश्च तथा उनके सक्षिप्त सकेत 
4. सावजनिक ऋण प्या है ? भारतीय सावजनिक ऋण की यर्तमाव स्थिति तथा अ्रपृत्ति 
क्या है ? (आगरा 960) 
अथवा 
भारत के सावजमिक ऋण यर टिप्पणी लिखिए । (आगरा 2966) 
[सक्केत---प्रथम भाग म॑ सावजनिक ऋण की परिभाषा प्रस्तुत कीजिए आर यह भी बताइए 
कि सावजनिव ऋण क्तिन प्रकार का हांता है| दूसरे भाग में भारत के सावजनिक ऋण के 
मुख्य अगा को आकड़ो सहित विवचता कीजिए । अत मर यह स्पष्ट कोजिए कि भारत क 
सावजतिक ऋण का अधिकाश भाग उत्पादक है और भविष्य म भी इसी प्रवृत्ति के जारी 
रहने की सम्भावता है ।] 


परिशिष्ट 


परीक्षा भवन में अच्छा उत्तर कैसे लिखें 


परीक्षा में उच्च स्तर के अक प्राप्त करने के लिए बर्थशास्त्र का विस्तृत वे गहन अध्य- 
ग्रन ही पर्याप्श नहीं | विद्याधियों को सही, प्रासगिश (ः०४०४५७३) तथा सन्दुलित उत्तर लिखते की 
बला से भी परिचित होना आवश्यक है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी अर्थशास्त्र मे 
कड़ा तथा निरन्तर परिश्रप वरने के वावजूद परीक्षा मे अच्छे अक प्राप्त करने मे असमर्थ रहते 
है । इसका मुरय कारण यह है कि वे प्रश्तोत्तर लिखने की विधि से प्रायः अतभिद्य होते है । अत 
विद्याधियों की सुविद्या के लिए नीचे हम कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख करेगे जितकी ओर उन्हें 
विशेष ध्यान देता चाहिए | 


() प्रश्त-पत्र को ध्यानपूर्चक पढ़िए --परीक्षा भवन में प्रश्न-पत्र गिलने ही इसे धीरे-धीरे 
ध्यानपूर्वक पढिए ६ तत्पश्चात प्रश्न-पत्र में दिये गये मोठ को सावधानी से पद्रिए । जितने प्रश्न 
करने का आदेश दिया गया हा उतने ही प्रश्यो के उत्तर दीजिए । प्रश्व-यन सावधानी से पढने पर 
जिन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह याद हो उनके सासने गिशान लगा वीजिए | जो प्रश्न 
सबसे अच्छी तरह बाद हो उसे उत्तर-पुस्तिका से सबसे पहले कीजिए । 

(2) समय को उचित वितरण कौजिए--अक्सर ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी प्रथम 
प्रश्न के उत्तर का लिखने में आवश्यकता से अधिक समय देते है | परिणामत श्रेप प्रश्वों के उत्तर 
लिखने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं बचठा विशेषकर अन्‍्तिम प्रश्त का उत्तर तो केबल 
ध्रमीटा ही जाता है। इससे विद्यार्थी अच्छे अक प्राप्त करने मे असमर्थ रहते है । अत यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि समय का उचित वितरण किया जाय। भ्राय परीक्षा में पॉघ प्रश्त करने को कहा 
जाता है और निर्धारित समय 3 घण्टे होता है । इस समय का उपयोग इस ढग से करना चाहिए 
कि पाँचो प्रश्त 3 घण्टे के भीतर किये जा सके । ग्राथ 0 सिनट तो प्रश्न-पत्र को दा बार धीरे 
ध्रीरे प्रटने मे ही लग जाते दे और )5-20 पधिवट उत्तरों का दोहराने के लिए रख लेने चाहिए । 
इस प्रकार 5 भ्रश्नो के उत्तर लिखने के लिए लगभग ढाई घण्टे बचते है ।अत प्रत्येक्र प्रश्न का 
उत्तर लिखने मं केवल 20 मिनट ही दिये जा सकते है । यदि कोई प्रश्त आपको बहुत अच्छी तरह 
याद है तो उसका उत्तर लिखने में आप 35 मिवंट तक का समय भी दे सकते है परल्तु इससे 
अधिक समप देने पर शेप प्रश्नों के तिए पर्याप्त समय नही बचेगा । 


(3) प्रश्नों का उचित लुनाव कीजिए--हाईस्फ्ल इण्टरमीडिएड त्तथा बी७ ए० की परी- 
क्षाओं में प्राय तीन प्रकार के घ्रश्त पूछे जाते है--(! ) व्याब्यात्मक (न्‍शीक्ाइ/ता9) प्ग्न- -ऐसे 
प्रश्नों मे परीक्षार्थियों को अर्थशास्त्र के किसी सिद्धान्त अथवा नियम की व्याएप्रा करने के लिए 
कहा जाता है या किसी महत्वपूर्ण उद्धरण ((७०७४४००) की व्याक्षया करने के लिए कहा जाता है। 
यदि परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी व्याख्या सही है ठो उसे अच्छे अक प्राप्त होते है | प्रायः ऐसे 
प्रश्तों में अधिक लिखना भी नही पड़ता और जैसा कहा गया है, अक भी अच्छे मिलते है परच्लु 
अते यह है कि व्यारया पूर्णेत सही होनी चाहिए । यदि व्यारया करते समय कही छिसी पग पर 
अ्रुटि या कमी रह जाती है ता इससे अको के कट जाने की आशका भी रहती है। अत परीक्षार्यो 
को ऐसे प्रइ्त तभी चुदने चाहिए जब सम्बन्धित वियय पर उसका ग्रहण (850) सुटद हो अन्यथा 
लाभ के बजाय हानि की अधिक सम्भावना रहती है । 
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(2) वर्णनात्मक प्रश्न--ऐसे पश्नो मे तो परीक्षार्थी को केवल तथ्यो की _चर्चा ही करती 
पडती है । किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती । ऐसे प्रषनो का उद्देश्य तो केवल 
परीक्षार्थी की स्मरण्-शक्ति की परीक्षा करना ही होता है। अत विद्याथियों को ऐसे प्रश्नों के 
उत्तर तभी देने चाहिए जब उन्हे सभी आवश्यक तथ्य कण्ठस्थ हो। प्राय ऐसे प्रश्नों में लिखना 
बहुत पडता है और अक भी अपेक्षाकृत कम प्राप्त होते है. क्योकि लिखने समय अक्सर परीक्षार्थी 
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भूल जाते है। परन्तु उत्तीर्ण होने यप्य अक प्राय इन प्रश्नों में मिल ही जाते हैं। 

(3) सक्षिप्त टिप्पणी प्रश्न--प्राय प्रत्येक प्रश्न-पत्र में इस प्रकार का एक प्रश्व अवश्य 
होता है । परीक्षार्थी को यह प्रश्न जहाँ तक हो सके नहीं छोडना चाहिए क्योकि इसमे अपेक्षाकृत 
अधिक अक प्राप्त होते है यद्यपि लिखना भी अधिक पडता है । 

सक्षिप्त टिप्पणी वाले प्रश्न के अलावा विद्यार्थी को व्याख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोबो 
प्रकार के प्रश्नो को करना चाहिए । यदि परीक्षार्थी सभी व्यारयात्मक प्रश्त ही करता है तो ऐसा 
करने मे थोडा-सा जोखिम (779) अवश्य रहता है कि कही किसी पण पर जिसी जशुद्धि अथवा त्रुटि 
के कारण अक कट नही जाये । इसके विपरीत, यदि परीक्षार्थी रामी वर्णनात्मक प्रश्न करता है 
तो कुछ आवश्यक व महत्त्वपूर्ण तथ्या को भूल जाने से अच्छे अफो को प्राप्त करने से वचित रह 
जाता है। अत बुद्धिमत्ता इसी मे है कि दोनो श्रकार के प्रश्तो को उचित सम्मिअ्रण में किया जाय। 

(4) उत्तर न तो अधिक विस्तृत और न ही अधिक सक्षिप्त होता चाहिए--प्राय विद्यार्षी 
पूछते है कि उत्तर का आकार (अंट6) क्या होना चाहिए अर्थात्‌ उत्तर कितने पृष्ठों का होना 
चाहिए । इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया जा सक्‍ता। यह तो एश्न के स्वभाव 
(॥0घ०८) तथा विद्यार्थी की लेखन-शैली (ड98 ० छा) पर निर्भर करता है। सभी 
प्रश्नों के उत्तर समान आकार के नहीं होते । कुछ प्रश्त तो ऐसे होते है कि उनका सही तथा 
प्रासय्रिक उत्तर केवल 3 या 4 पृष्ठो में दिया जा सकता है और क्रुछ प्रश्न ऐसे होते है कि उनका 
उचित उत्तर देने के लिए 8 या 0 पृष्ठो वी आवश्यकता पडती है। अत उत्तर के आकार 
में बारे मे कोई सामान्य नियम नहीं बनसाथा जा सकता। यह इसलिए भी कठिन है, क्योकि 
सभी विद्यारथियो की लेखन-शैली एक जैसी नही होती । कुछ विद्यार्थी बड़े-बडे तथा मोटे अक्षरों 

में लिखते है और बीच मे स्थनन भी अधिक छोडते है। ऐसे विद्याथिया बे_लिए उत्तर का आकार 
स्वभावत ही बडा होगा । इसके विपरीत छोटे तथा वारीक अक्षर लिखने वाले विद्यार्थी के लिए 
उत्तर का आकार निश्चित रुप से छोटा होगा! परन्तु लेखन-शैली साधारण होते हुए (अर्थात्‌ व 
बहुत बड और न बहुत छोटे अक्षरों का उपयोग होने पर) साधारणत किसी प्रश्न का उत्तर छह- 
सात पृष्ठो से अधिक नही होगा चाहिए । हाँ, आपके द्वारा किये गये प्रथम प्रश्न का उत्तर ह 
पृष्ठो तक का भी हो सकता है । सक्षिप्त टिप्पणी मे दो-ढाई पृष्ठ ही पर्याप्त है । स्मरण रहे कि 
उत्तर के आकार को बढाने या विस्तृत करने से कोई लाभ नही होता । उल्ठे इससे अपने बहुमूल्य 
समय का अपव्यप (५३४2८) ही होता है । 

(5) उत्तर को तोन भागों मे विभाजित कीजिए--प्राय प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को तीन मु्य' 
भागों मे विभाजित किया जा सकता है--(]) प्राककृथन या परिचय (]77000०।०॥)--उत्तर 
का प्रारम्भ प्राकक्थन या परिचय से होना चाहिए, परन्तु ध्यान रहे कि प्राकक्थन या परिचय 
अधिक विस्तृत नही होना चाहिए अन्यथा समय का अपव्यय होगा और कोई विशेष लाभ नहीं 
होगा । प्राकक्थन को प्राय एक या दा बनुच्छेदों (00४35) में ही समप्ताप्म कर देना चाहिए। 
इसको प्राय किसी प्रप्तिद्ध अर्थश्ास्त्री के उद्धरण से आरम्भ करना बेहतर होगा । यदि प्रश्न किप्ती 
उद्धरण के रूप में है तो उसकी व्यारया तो अवष्य ही उद्धरण से प्रारम्भ करनी चाहिएं। (2) मुख्य 
भाग (7000 ४00५)--जैंसा स्पप्ट है, यह उत्तर का मुरय तथा महत्वपूर्ण भाग होता है। 
अत इसके लिखने में विशेप सावधानी बरती जानी चाहिए। इसको लिसने से पूर्व विद्यार्थी 
को अपने मत में इसकी पूर्व योजना बना लेनी चाहिए और उसी योजना के अनुसार उत्तर 
लिखना चाहिए। इस भाग मे प्राय कसी विपय के कारणो, उपायो, श्रुणो व दोषों को विवेखना 
की जाती है । अत इनका लिखते समय वाकायदा क्रम बार नम्बर देवर लिखना चाहिए। 

>डूस भाग मे महत्त्वपूर्ण नुक्तो (7075) वी व्याख्या करते समय उदाहरण व रेखाचिनों का 
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उदारतापृण प्रयोग करना चाहिए विघय सामग्री को छोटे छोटे अनुच्छेदों में विभाजित कर उन्हें 
रेखाकित शीपको और उपशीपको के अतगत लिखना चाहिए | इसस परीक्षक को उत्तर पुस्तिका 
जावन मे कठिनाई तही होगी । उत्तर के इस भाग में एक या दो प्रसिद्ध अधथशास्नियों क उद्धरण 
देता उचित रहेगा । परदु उद्धरण देते समय ध्यान रहे कि इसम किसी प्रकार बी अशुद्धि नहीं 
होनी चाहिए और इसे मयासम्भव लेखक की भापा म ही दिया जाता चाहिए। यदि आपको 
जेखक के शब्द सही-सही याद त हा तो गलत उद्धरण दने वे बजाय उसवा साराश अपने ही 
शब्दा म॑ व्यक्त कोजिए । लेखव' का नाम भी सही हाता चाहिए | लेखक का साम गलत लिखने 
से परीक्षक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पडन की सम्भावना है । चकि हिंदी भाषा मं अध्रशास्तर 
की शब्दावत्ी अभी मानक्ति [#(40097635९6) नहा हो पायी है अत विद्याथियों का पारिभाषिक 
शब्द देने समय कोष्ठको मे उनके अंग्रेजी पर्यागवाची अवश्य दवे चाहिए । उत्तर के इस भाग को 
प्रायः 3 4 पृष्ठा म समाष्त कर देना चाहिए और किसी प्रकार की जप्नासगिक (70 एए/टएथा/) 
सामप्री नही देनी चाहिए । (3) निष्कृष (0००८०७५०४)--ऊत्तर के मन्य भाग म दी गयी 
मुख्य मृरय बातों का सार यहः पर लिखिए और थाड़े मे शब्दों मे अपन लिजी विचार भा प्रकट 
कोजिए । प्राय निष्क्ध आपे पृष्ठ से अधिक नही होना चाहिए | वसे अतव्म से एय. अनुच्छेद 
(997) म लिखना चाहिए । 

(6) लिखाई ([000 जश70ए) सुन्दर आकपक तथा सुशमभता से पडो जा सफे--यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि क्षापका लेख सुदर आकृपक हथा आप्तानी से प्र जा करके । बहुधा 
विद्यार्थी अपनी लिखाई की जार विशेष ध्यात नही दते और ऐसा भद्ठा लिखत है क्रि परीक्षक के 
लिए उसको पटना कठिन हो जाता है । ऐसी परिस्थिति म प्राय परीक्षक क्षुब्ध होकर उत्तर 
पढ़ना ही बन्द कर दता है और य ही (॥7[725907) के अनुमार अक देता है जिससे परीक्षार्थी को 
प्राय हानि ही होनी है। अत यह आवश्यक है कि आपका लेख परीक्षक द्वारा सुगमता से पढ़ा 
जा सब | इसजिए जछरी हैं कि आप मोर (परतु बहुत [तू मोौठ नहा) अश्रा से तथा उनतकर बीच 
कुछ स्थाव छोडकर लिख | पतले व वारोक अक्षरा को पढ़ते में कठिताई हांती हद । 

(7) अय बालें--वे इस प्रकार है 

(क) परीक्षार्थी का अपनी उत्तर पुस्तिका के बायी आर | इच च्रौडा हाणियां अवश्य 
छोडना चाहिए । 

(स्व) प्रश्त का उत्तर आरम्भ करत से पूव हाशिये में उस प्रशइन का नम्बर अवश्य 
देना अधि । ध्यान रहे थह्ू नम्बर वहीं होना चाहिए जो प्रश्न पत्र म॑ दिया 
गया है | 

(ग) प्रयेक प्रश्न के उत्तर का आरम्भ एक नये पृष्ठ से होता चाहिए । 

(थ) परीक्षा भवर मे लिखते समय गाढी व चसकीली राशनताई का इस्तमाल किया 
जाय ताक़ि परीक्षक को पढने म असुविधा न हो । 

(<) रेखाचित्रा को नोकदार पसिल व स्फेल से खोला जाय । 


